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अठारहवीं सदी में यूरोप के साम्राज्यवादी देशों ने एशिया में अपने श्राधिपत्य 
का विस्तार प्रारम्भ किया था । उन्नीसवीं सदी के अन्त तक एशिया के प्राय: सभी देश 
किसी न किसी खूप में यूरोप के प्रभाव व प्रभुत्व में आ गये थे। पर एशिया पर यूरोप 
का यह्‌ प्रभुत्व देर तक कायम नहीं रहा। बीसवीं सदी में एशिया के प्रायः सभी देशों में 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता श्रौर लोकतन्त्रवाद के ग्रान्दोलन विकसित होने प्रारम्भ हो गये, और 
अब वह समय आ चुका है जबकि एशिया पाश्चात्य साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त होकर 
उन्नति के मार्ग पर तेजी के साथ भ्रग्रसर हो रहा है। 

एशिया में जो यह भारी परिवतेन ग्राया है, उसी का इतिहास इस ग्रन्थ में मैंने 


“संक्षिप्त रूप में लिखने का प्रयत्न किया है। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ-काल में एशिया के 


विविध देशों की क्या दशा थी, उन्नति की दौड़ में यूरोप के मुकाबिले में वे किस प्रकार 
पीछे रह गये थे, पाइचात्य देशों ने उन्हें किस प्रकार अपने साम्राज्यवाद का शिकार 
बनाया, यूरोप और अमेरिका के सम्पके में ्रा कर किस प्रकार एशिया में नवजीवन का 
प्रारम्भ हुआ, किस प्रकार इन देशों में राष्ट्रीय स्वाधीनता, लोकतन्त्रवाद और समाजवाद 
के विविध आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ, और किस प्रकार ये देश स्वतन्त्र होकर राष्ट्रीय 
उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हुए--इन्हीं बातों को प्रतिपादित करना इस ग्रन्थ का प्रयोजन 
है । क्योंकि भारत भी एशिया का ग्रन्यतम देश है, और भारत का अन्य देशों के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध है, ग्रत: भारतीय पाठकों के लिए एशिया के इतिहास की जानकारी प्राप्त 
करना बहुत उपयोगी है । 

महाभारत के अनुसार इतिहास एक ऐसे प्रदीप (दीपक) के समान है, जो मोह 
(P६]५५।०९) रूपी अ्रन्धकार का विनाश कर सव तथ्यों व घटनाओं को उनके यथाथ 
रूप में प्रकट करता है। इसमें सन्देह नहीं, कि इतिहास-लेखकों को यही लक्ष्य अपने 
सम्मुख रखना चाहिये । ऐतिहासिक का यही कार्य है, कि वह घटनाओं को उनके यथार्थ 
रूप में अभिव्यक्त करे, अपने व्यक्तिगत विचारों व सम्मतियों को वह इतिहास लिखते हुए 
सामने न लाए, और तथ्यों तथा घटनाओं के यथार्थ रूप से निरूपण द्वारा वह पाठकों को 
यह अवसर दे कि वे स्वयं अपनी सम्मति बना सकं। ऐतिहासिक के लिए यह आदर्श 
निःसन्देह अत्यन्त उच्च है, पर इसे क्रियान्वित कर सकना सुगम नहीं हैं। विशेषतया, 
आधुनिक इतिहास को लिखते हुए इतिहास-लेखक के लिए यह सुगम नहीं होता, कि वह 
अपने विचारों व मन्तव्यरों को पूर्णतया भूलाकर घटनाओं के यथार्थ रूप को प्रस्तुत कर 
सके । वर्तमान युग विचारवाराश्रों और सिद्धान्तो के संघर्ष का युग है । व्यक्तिगत सम्पत्ति 
तथा पूंजीवाद पर श्राश्रित लोकतन्त्रवाद श्रौर समाजवाद के पारस्परिक संघर्ष के कारण 
ऐतिहासिक के लिए निष्पक्ष होकर घटनाओं का यथार्थरूप से निरूपण कर सकन और 
भी अधिक कठिन हो गया है । गत महायुद्ध (१६३६-४५) के अवसर पर कुछ सभय के 
लिए जापान ने दक्षिण-पूर्वी एशिया.के वड़े भाग पर अपना प्रभूत्व स्थापित ऋ" लिया 
था । इस घटना का वृत्तान्त यूरोप के साम्राज्यवादी देशों के ऐतिहासिक इस ढंग से 
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इस क्षेत्र की जनता के स्वाधीन जीवन का अन्त कर उन्हें 
अपना दास एवं वशवर्ती बनाने के लिए प्रयत्नशील था। जिन लोगों को जापान के 
उत्कर्षं के कारण पाश्चात्य साञ्राज्यवाद से छुटकारा प्राप्त करने का अवसर मिला, वे 
इस घटना के सम्बन्ध में दूसरा ही दृष्टिकोण रखते हैं। उत्तरी कोरिया की दृष्टि में 
दक्षिणी-कोरिया के राज्य की पृथक्‌ सत्ता लोकमत के प्रतिकूल है, और दक्षिण कोरिया 
के लोग उत्तरी कोरिया के कम्युनिस्ट शासन को चीन के हस्तक्षेप का परिणाम मानते 
हैं। इस दशा में निष्पक्ष ऐतिहासिक का कार्य और भी अधिक कठिन हो जाता है । मैंने 
यत्न किया है, कि इस ग्रन्थ में प्रत्येक तथ्य तथा घटना का प्रतिपादन निष्पक्ष रूप से करूँ, 
और अपने विचारों व मन्तव्यों को कहीं प्रकट न होने दूं । 

एशिया महाद्वीप अत्यन्त विशाल है, और उसमें बहुत-से देशों की सत्ता है। उसके 
इतिहास को एक ग्रन्थ में लिख सकना सुगम नहीं है। अ्रभी अंग्रेजी में भी ऐसी पुस्तक 
नहीं हैं, जिनमें एशिया के सब देशों का इतिहास उस ढंग से एक साथ लिखा गया हो, 
जैसे कि यूरोप के इतिहास को लिखा जाता है। इस कारण मेरा कार्य और भी श्रधिक 


लिखते हैं, जैसे कि जापान 


' कठिन हो गया है। पर झुरे ग्राशा है, कि मेरे इस ग्रन्थ द्वारा पाठकों को एशिया के 


ग्रावतिक इतिहास के सम्बन्ध में समुचित जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा । 
इस ग्रन्थ में सने प्रधानतया पूर्वी एशिया (चीन, जापान, कोरिया और फिलिप्पीन), 
दक्षिणःूर्वी एशिया (विएत-नाम, कम्बोडिया, लाश्रोस, इन्डोनीसिया, मलायीसिया, 
थाईलैण्ड और बरमा) और पश्चिमी एशिया (ईरान, ईराक, सीरिया, लेबेनान, तुर्की, 
वैलेस्टाइन, जोडंन, अफगानिस्तान, अरब प्रायद्वीप के विविध राज्य और ईरान को खाड़ी 
के समुद्र तट पर स्थित शेख-राज्य) के ग्राघु निक इतिहास का प्रतिपादन किया है। क्योंकि 
इजिप्ट भी एक श्ररव राज्य है, और इस समय एशिया के कुछ भाग को साथ लेकर वह 
युनाइटेड अरब राज्य का भी निर्माण कर चुका है, ्रतः उसका इतिहास भी इस ग्रन्थ में 
दे दिया गया है । भारत और पाकिस्तान का एशिया के श्राधुनिक इतिहास में बहुत महत्त्व 
है, पर उनका इतिहास मैंने जानबूझकर इस ग्रन्थ में नहीं दिया है । इस ग्रन्थ के प्रायः 
सभी पाठक इन देशों के इतिहास से भलीभांति परिचित होंगे ही । 

गत वर्षो में एशिया के विविघ देशों में श्रनेक महत्त्वपुर्ण परिवर्तन हुए हैं। 
ग्रग्रगामी लम्बी छलाँग और सांस्कृतिक क्रान्ति के कारण चीन के समाजवाद (कम्यु- 
निज्म) ने एक नया रूप प्राप्त कर लिया है, जो रूस के कम्युनिज्म से भिन्न है। विएत- 
नाम के युद्ध का अब अनन्त हो गया है, कम्युनिस्ट चीन ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता 
प्राप्त कर ली है, और भ्रमेरिका जैसा पूँजीवादी देश उसके साथ मेत्रीसम्बन्ध स्थापित 
करने के लिए प्रयत्नशील है | पाकिस्तान का ग्रंग-भंग होकर भ्रब बाँगलादेश नाम से एक 
नया राज्य स्थापित हो गया है। एशिया के इतिहास के इन तथा ग्रन्य सब नवीन परिवतेनों 
पर इस ग्रन्थ के नये संस्करण में विशद रूप से प्रकाश डाला गया है। 


मुझे आशा है, कि पाठक इस ग्रन्थ को उपयोगी पायेंगे । 
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्रौर नये शासन-विघान का निर्माण, १८८६ का शासन-विधान । 
(२) पाइचात्य देशों से की गई सन्धियों में संशोधन । | 
(३) सामाजिक एवं श्राथिक उन्नति । | 
छठा ग्रध्याय--चीन में विदेशी साम्राज्यवाद का प्रसार ९६ 
(१) जापान और चीन का युद्ध--जापान की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियाँ, 
कोरिया की समस्या, चीन-जापान युद्ध के कारण, शिमोनोसेकी. की 
सन्धि। ` | 
(२) चीन में रूस की शक्ति का विस्तार। 
(३) चीन में जमनी की शक्ति का विस्तार । 
(४) चीन में अन्य राज्यों की शक्ति का विस्तार | 
फ्रांस, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन । 
(५) चीन में सुधार के प्रयत्न । } 
(६) बोक्सर विद्रोह । 
(७) रूस और जापान का युद्ध (१६०५) । 
कोरिया की समस्या, रूस-जापान युद्ध के कारण, इंगलैण्ड श्रौर जापान | 
की सन्धि, पोट्संमाउथ की सन्धि, रूस-जापान युद्ध के परिणाम | 
(ऽ) चीन में विदेशी राज्यों का ग्राथिक साम्राज्यवाद । 


सातवां श्रध्याय---चीन की राज्यक्रान्ति १२१ 
(१) राजसत्ता में सुधार का प्रयत्न । 
(२) चीन की राज्यक्रान्ति--राज्यक्रान्ति के कारण, क्रान्ति की प्रगति, वंघ 
राजसत्ता की स्थापना का उद्योग । 
(३) चीन में रिपब्लिक की स्थापना । 
(४) रिपड्लिक को समस्याएं । 
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शाठवाँ छ्रघ्याय--चीन में रिपब्लिक का शासत १३४ 

(१) प्रथम रिपब्लिकन सरकार। 

(२) युश्रान शी काई का स्वेच्छाचारी शासन । 
नया शासन विधान, प्रथम महायुद्ध, राजसत्ता को स्थापना का प्रयत्न । 

(३) रिपब्लिक का पुनः संगठन । 

(४) प्रथम महायुद्ध (१६१४-१८) और चीन--चीन का महायुद्ध में प्रवेश, 
जापान की इक्कीस मागे, वर्साय की सन्धि श्रौर चीन, जमनी और चीन 
की सन्धि । 

(५) चीन में श्रराजकता का काल--उत्तरी चीन की पेकिंग सरकार, वू पेई 
फू का शासन, तुचुन । 

नवाँ श्रघ्याय--मध्य एशिया श्रौर उत्तरी एशिया १५१ 

(१) मध्य और उत्तरी एशिया का भूखण्ड। 

(२) रूस का एशिया में प्रसार। 

(३) मध्य एशिया पर रूस का प्रभुत्व। 

(४) ट्रांस-काकेशिया पर रूस का प्रभुत्व । 

दसवां श्रघ्याय--तिब्बत, मंगोलिया और सिन्किश्नांग १५६ 

(१) भौगोलिक परिचय | ३ 

(२) तिव्बत--प्राचीन इतिहास, पाश्चात्य देशों से परिचय. तिब्बत पर प्रभूत्व 
के लिए संघर्ष, चीन के विरुद्ध विद्रोह, १६१४ का समझोता । 

(३) सिन्किग्रांग-प्राचीन इति हास, चीन का प्रभुत्व । 

(४) मंगोलिया । 

ग्यारहवां श्रध्याय - क्ग्रोमिन्तांग दल का चीन में उत्कषं १७९ 

(१) कुञ्ओोमिन्तांग दल--संगठन, सिद्धान्त, डॉ० सन यात सेन। 

(२) राष्ट्रीय एकता की स्थापना। 

(३) नानकिंग की कुभ्रोमिन्तांग सरकार। 

(४) विदेशी प्रभुत्व के थ्रन्त का प्रयत्न। 


बारहवां श्रध्याय--चीन की स्ंतोमुखी उन्नति १६६ 
(१) श्राथिक उन्तति। 
(२) विद्या का पूनः जागरण । 
(३) सामाजिक जीवन। 
(४) धार्मिक विचारों में परिवर्तेन । 
(५) कला और आमोद-प्रमोद । 


£ 


तेरहवाँ भ्रघ्याय--पूर्वी एशिया में जापान के साम्राज्य का विकास. २१२ 
(१) जापान के उत्कर्षे का प्रारम्भ । 

(२) फार्मूसा पर जापान का प्रभुत्व। 

(३) कोस्या। | 

(४) मञ्चूरिया। 

(५) महायुद्ध (१९१४-।८) और कर । 

(६) १६२२ से १६३१ तक जापान की विदेशी राजनीति । 
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' चौदहवां प्रध्याय्‌--जापान की प्रगति २३० 
(१) जापान का राजनीतिक इतिहास । 
(२) आथिक उन्नति। 
(३) शिक्षा का प्रसार । 
(४) सामाजिक उन्नति । 
(५) घामिक दशा । 
(६) १६३१ का जापान। 


पन्द्रहवाँ प्रध्याय--फिलिप्पौन द्वीप-समूह्‌ २५५ 

(१) फिलिप्पीन पर स्पेन का प्रभाव । 

(२) फिलिप्पीन द्वीप-समूह पर श्रमेरिकन प्रभूत्व । 

(३) फिलिप्पीन में स्वायत्त शासन की स्थापना । 

सोलहवाँ भ्रध्याय-_दक्षिण-पूर्वी एशिया--इन्डोनीसिया २६३ 

(१) दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध राज्य । 

(२) इन्डोनीसिया पर विदेशी शासन की स्थापना--प्राचीन इतिहास, 
पाइचात्य देशों से सम्पर्क, हालैण्ड का प्रभुत्व, पोर्तुगाल ग्रोर ब्रिटेन द्वारा 
अधिकृत प्रदेश ।, 

३) इन्डोनीसिया पर हालंण्ड का शासन । 

४) स्वातन्त्र्य-श्रान्दोलन का विकास---राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को भावना । 

५) इन्डोनीसिया के समीप के श्रन्य द्वीप-- पोर्तुगाल द्वारा ग्रधिकृत प्रदेश, 
ब्रिटेन द्वारा अधिकृत प्रदेश । 


सतरहवाँ भ्रध्याय--दक्षिण-पूर्वी एशिया-- इन्डोचायना २७६ 
(१) प्राचीन इतिहास । 
(२) फ्रांस के प्रभुत्व को स्थापना - यूरोपियन जातियों से सम्पर्क, फ्रांस का 
प्रभुत्व । 
(३) इन्डोचायना में फ्रांस'का शासन । 


प्रठारहवाँ भ्रध्याय-दक्षिण-पूर्वी एशिया-- प्रन्य देश २८३ 
(१) सियाम या थाईलँण्ड--प्राचीन इतिहास, पाइचात्य देशों से सम्पर्क । 


(२) मलाया--प्राचीन इतिहास, ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना, सिगापुर का 
सार्मारिक ग्रहूडा । 


(३) वरमा--ब्रिटिश शासन की स्थाफना । 
(४) दक्षिण-पूर्वी एशिया की ग्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति । 
उन्नीसवांँ भ्रध्याय-जापान का वशवर्तो मञ्चूक्‌ग्रो राज्य 


(१) जापान की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति--साम्राज्यवाद के कारण । 
२) मञ्चूरिया की दशा व स्थिति। 

( 

( 


~ ~ 


२९६८ 


) मञ्चुकुओो की स्थापना । 

) राष्ट्रसंघ रौर मज्चुकुओ । 

) मञ्चूकु्ओो पर जापान का प्रभुत्व । 
) मज्चूकुओ राज्य कीः प्रगति । 


३ 
४ 

4 
(६ 
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। बीसर्वा श्रध्याय-- चीन में जापान के श्राधिपत्य का विस्तार 
(१) मंगोलिया श्रौर जापान--जहोल की विजय, मंगोलिया में हस्तक्षेप । 
(२) उत्तरी चीन और जापान--चीन के सम्बन्ध में जापान की नीति, उत्तरी 


चीन में हस्तक्षेप क्वान्तूंग सेना, होपेई में जापानी सेनाएँ, हो-उमेत्यू 
समभौता । 


३१७ 


इक्कीसवाँ श्रध्याय--चीन और जापान का युद्ध ३२६ 


(१) १६३७ में चीन की दशा--चीन की विविध राजनीतिक शक्तियाँ, कॅन्टन 
की वामपक्षी सरकार, कम्युनिस्ट सरकार और उसके विरुद्ध संघर्ष, चियांग 
काई देक की गिरफ्तारी, आर्थिक समस्या | 

(२) चीन और जापान के युद्ध का सृत्रपात-लुक॒चिआओ की घटना, कम्युनिस्टीं 
से समझौता । 

(३) युद्ध का इतिवृत--उत्तरी चीन और नानकिंग पर जापान का प्रभुत्व 
हुँन्को और केन्टन की विजय, नानकिंग की नई सरकार, चीन के दो 
विभाग, युद्ध की प्रगति। 

(४) स्वतन्त्र चीन--जनता का प्रवास, चुंगकिंग की सरकार, येनान की 
कम्युनिस्ट सरकार । 

(५) जापान द्वारा अधिकृत चीन। 


बाईसवाँ श्रघ्याय--महायुद्ध (१६३६-४५) श्रौर जापान ३५१ 
(१) महायुद्ध से पूर्वं जापान की श्रन्तर्राष्ट्रीय नीति--ए्टि-कोमिन्टनं पेक्ट, 
ब्रिटेन अ्रौर जापान, अमेरिका और जापान, राष्ट्रसंघ श्रौर चीन-जापान 
| युद्ध, ग्न्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दियाँ । ; 
(२) चीन में पाइचात्य देशों के प्रभाव-क्षेत्र और जापात। 
३) अमेरिका और जापान। 
(४) महायुद्ध शौर जापान--रूस के साथ सन्धि, इन्डोचायना और जापान 
इन्डोतीसिया और जापान, अमेरिका का रुख, इटली, जमेनी ओर जापान 
की सैनिक सन्धि, श्रमेरिका और जापान में सन्धि का प्रयत्न, युद्ध का 
| सूत्रपात । 
| (५) जापान की ग्रान्तरिक राजनीति । 


! तेईसवाँ श्रध्याय--दक्षिण-पूर्वी एशिया में महायुद्ध का प्रसार ३७५ 
| (१) जापान द्वारा पाइचात्य देशों के साम्राज्यों का ग्रन्त--पले हार, अन्यत्र 
पर ‘ जापानी ग्राक्रमण- सिगापुर, ईस्ट इन्डीज, बरमा, पाइचात्य साम्राज्यवाद 
|| का अन्त । 

| (२) दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रति जापान की नीति। 

| 


(३) जापान की पराजय । 
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१० 
चौबीसवाँ ग्रध्याय--चीन में कम्युनिस्ट शासन को स्थापना । ३८७ 
(१) महायुद्ध और चीन। ल 
(२) अमेरिका ठ्वारा चीन में राजनीतिक एकता की स्थापना का उद्योग । 
(३) चीन में लोकतन्त्र शासन की स्थापना का प्रयत्न । 
(४) चीन में कम्युनिस्ट दल का उत्कष । 
पच्चीसवां ग्रध्याय--दक्षिण-पूर्वी एशिया में राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए संघर्ष ४०१ 
(१) इन्डोचायना- महायुद्ध में इन्डोचायना की स्थिति, राष्ट्रीय आन्दोलन का 
विकास, विएत-मिन्ह सरकार की स्थापना, फ्रांस का पुनः श्राधिपत्य, 
विएत-मिन्ह और फ्रांस, वाश्रो दाई को सरकार। 
(२) थाईलंण्ड। 
(३) मलाया। 
(४) वरमा। 
(५) इन्डोनीसिया में स्वतन्त्र रिपड्लिक की स्थापना, हालँण्ड का सैनिक कब्जा, 
लिगजाति समकोता, हेग की गोल मेज परिषद्‌ । 
(६) फिलिप्पीन द्वीप समूह । 
छब्बीसवाँ ्रध्याय--जापान की नई व्यवस्था ४२५ | 
(१) परास्त जापान के सम्बन्ध में मित्र-राज्यों की नीति। 
(२) जापान की नई सरकार। 
(३) जापानी नेताश्रों पर मुकहमे । 
(४) जापान के सम्बन्ध में नई नीति । 


सत्ताईसवाँ श्रध्याथ--कोरिया की समस्या ४३५ 


(१) कोरिया की नई व्यवस्था। | 
(२) दक्षिणी कोरिया में रिपब्लिक की स्थापना। 
(३) उत्तरी कोरिया की कम्युनिस्ट सरकार । 
(४) कोरिया का गृह-युद्ध । । 


भ्रट्ठाईसवाँ प्रध्याय-- पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में कम्यूनिज्म का विस्तार ४४६ 
(१) चीन में कम्युनिस्ट शासन--कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना श्रौर उसके 
द्वारा चीन की: उन्तति। 
(२) फार्मूसा को कुग्रोमिन्तांग सरकार । 


(३) दक्षिण-पूर्वी एशिया में कम्युनिज्म का प्रसार--इन्डोचायना, मलाया, 
श्रन्य देशों के कम्युनिस्ट दल । 
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उनत्तीसवाँ श्रध्याय--कम्यूनिस्ट चीन : ४५७ 

(१) चीन की नई आ्राथिक नीति (१६४६-१६५७) --खेती, उद्योग तथा व्यापार 
का राष्ट्रीयकरण । 

(२) श्रग्रगामी लम्बी छलांग का काल | 

(३) किमाय पर गोलावारी। 

(४) तिब्बत पर चीन का प्रभूत्व । ; 

(१) चीन की सीमा-सम्बन्धी समस्या--भारत श्रौर चीन का सीमा-सम्बन्धी 
विवाद, चीन और बरमा की सीमा, नेपाल के साथ सीमा का निर्णय, 
पाकिस्तान के साथ सीमा का निर्णय । 

(६) चीन और रूस में विरोब। 

तीसवाँ ञ्रघ्याय--चीन में महान्‌ सांस्कृतिक क्रान्ति का काल ४८६ 

(१) सांस्कृतिक क्रान्ति का श्रीगणेश । 
ल्यू शाश्रो ची और माश्रो त्से-तुंग में विरोध, चीन के प्रतिक्रियावादी । 

(२) रेड गार्ड स और क्रान्तिकारी समितियाँ। 
नवीन वर्गभेद का विकास और रेडगाड्‌ स द्वारा उसका प्रतिरोध । 

(३) सम्भ्रान्त वग के प्रशिक्षण के लिये स्थापित शिक्षणालय। 

(४) चीन की ग्रान्तरिक उथल-पुथल । 
फेंग ते हुआई, ल्यू शाओ ची और लिन पियाश्रो का पतन 

(५) चीन का संविधान । 

(६) चीन की विदेश नीति। 

इकतीसवाँ ्रघ्याय--मंगोलिया और साइबीरिया ५१४ 

(१) मंगोलिया का जनवादी गणराज्य । 

(२) साइवीरिया । 

बत्तीसवाँ ग्रध्याय-- गत वर्षो में पूर्वो एशिया के अन्य राज्यों को प्रगति ५२२ 

(१) जापान को स्वतन्त्रता। 
अमेरिका के प्रभुत्व का श्रन्त, जापान की श्रसाधारण आथिक एवं 
्रौद्योगिक उन्नति । 

(२) जापान की विदेश नीति। 

(३) फार्मूसा (तैवान) । 

(४) हांगकांग । 

(५) कोरिया- उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। 

तेतीसवाँ अध्याय विएत-नाम, कम्बोडिया श्रौर लाझोस ९३८ 

(१) इन्डोचायना में फ्रांस के प्रभुत्व का अन्त । 

(२) विएत-ताम के दो राज्य और उनमें युद्ध । 

(३) कम्वोडिया । 

(४) लाझ्ोस ! 
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चौंतीसर्वाँ ग्रध्याय-- इन्डोनौसिया, मलायीसिया प्रौर सिंगापुर ५५८. 
(१) इन्डोनीसिया से डच प्रभुत्व का अन्त । 
(२) स्वतन्त्र इन्डोनीसिया को समस्याएं और प्रगति । 
(३) मलाया और सिंगापुर। 
(४) मलायीसिया के संवर्ग राज्य का निर्माण । 
(५) सिंगापुर की रिपब्लिक । 
'चेतीसवाँ श्रघ्याय-दक्षिण-पूर्वी एशिया के भ्रन्य राज्य ५७० 
(१) बरमा। 
(२) थाईलैण्ड (सियाम) । 
(३) फिलिप्पीन। 
छत्तीसवाँ श्रध्याय- पूर्वो ग्रौर दक्षिणी-पूर्वो एशिया को श्रततर्राष्ट्रीय राजनीति ५८१ 
(१) कोलम्बो प्लँन। 
(२) साउथ-ईस्ट एशिया ट्रीटो श्रार्गनिजेशन (सीटो) । 
(३) बांदुग कान्फरेन्स । 
(४) विवेचन। 
(५) उपसंहार। 
सेतीसवां भ्रध्याय-- पदिचिमी एशिया के झाघुनिक इतिहास की पृष्ठभूमि ५६७ 
(१) पश्चिमी एशिया--विविध देश, उनका क्षेत्रफल श्रौर जनसंख्या । 
(२) प्राचीन इतिहास-- सभ्यता के प्राचीन केन्द्र, ग्रीक श्रोर रोमन युग, ईसाई 
धर्म का प्रादुर्भाव, ईरान का पाथियन राज्य, ईरानी साम्राज्य का विकास। | 
(३) इस्लाम और श्ररब साम्राज्य--इर्लाम का प्रादुर्भाव और अरब साम्राज्य | 
का विकास । । 
(४) तुर्क और मंग्रोल--विशाल मंगोल साम्राज्य । 
(५) झोटोमन भ्रौर ईरानी साम्राज्य । 


. (१) यूरोप और पश्चिमी एशिया का व्यापार-सम्बन्ध--अ्ररव युग में, तुर्क 
श्राक्रमणों का प्रभाव, एंशिया व्यापार के लिए नये मार्ग की खोज, 
यूरोपियन व्यापारियों को कोठियों की स्थापना । ! 

(२) उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में पश्चिमी एशिया के सिविध प्रदेशों की 
राजनीतिक दशा- तुर्की, ईजिप्ट, सुडान, उत्तरी अफ्रीका, साइप्रस, 
सीरिया, लेबेनान, ईराक, जोडंन, इजराईल, ्ररव श्रौर ईरान । 


(३) तुकं साम्राज्य की दशा--शासन-व्यवस्था, आथिक दशा, सुधार के 
प्रयत्न । 


(४) तुकं साम्राज्य में राष्टीयता की समस्या । 


(५) बालकन प्रायद्वीप में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भात्र और इस क्षेत्र सें 
अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष का प्रारम्भ । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३ 
उनतालीसवाँ अ्रध्याय-- पश्चिमी एशिया में पाइचात्य साम्राज्यवाद का विकास ६३७ 


(१) फ्रांस और ब्रिटेन में संघर्ष--ईजिप्ट के क्षेत्र में, ग्रीस के स्वातन्त्र्य 
श्रान्दोलन के विषय में, स्वेज की नहर के सम्बन्ध में, मुहम्मद अली का 
उत्कर्षं । 

(२) रूस और ब्रिटेन में संघर्ष का प्रारम्भ-मध्य एशिया में, तुर्क साम्राज्य 
के क्षेत्र में, क्रीमियन युद्ध, ईरान और अफगानिस्तान में । 

(३) ईजिप्ट पर ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना | 

(४) पश्चिमी एशिया-सम्बन्धी संघर्ष में जमंनी का सम्मिलित होना | 


चालोसवाँ श्रध्याय--पश्चिमी एशिया में नवजागरण का प्रारम्भ ६५९ . 


(१) नई शिक्षा और पाइचात्य संस्कृति का प्रभाव। 
(२) राष्ट्रीय भावना का विकास--तुर्क साम्राज्य में, अरब में, ईजिप्ट में, 
सीरिया और लेबेनान में, ईराक में | 


इकतालीसवाँ श्रध्याय--तुर्क साम्राज्य का पतन ६७२ 


(१) प्रथम महायुद्ध (१६१४-१८)-मित्र-राज्यों द्वारा तुर्क साम्राज्य के 
विरुद्ध अरबों के सहयोग की प्राप्ति के प्रयत्न, तुकं साम्राज्य का ह्लास । 

(२) तुकं साम्राज्य की नई व्यवस्था--अरब प्रदेशों के सम्बन्ध में नई व्यवस्था, 
सेव की सन्धि। 

(३) राष्ट्संघ के मैन्डेट के भ्रधीन भ्ररब राज्य--ईराक पर फजल का शासन, 

| पैलेस्टाइन, सीरिया और लेबेनान, ट्रांस-जोडंन पर अब्दुल्ला का शासन । 

| (४) सौदी श्ररेबिया का राज्य--इब्न सऊद, शरीर हुसैन की सत्ता का अन्त । 

(५) ईजिप्ट-ईजिप्ट की स्वाधीनता का स्वरूप। 


_ बयालीसवां भ्रध्याय--दो महायुद्धों के बीच का काल (१६१८-१ ९३ ९) ६६१ 


(१) पश्चिमी एशिया प्रगति के पथ पर। 

(२) तुर्की में लोकतन्त्र शासन की स्थापना--कमाल, आशा, रिपब्लिक की 
स्थापना और नया संविधान, लौजान कान्फरेन्स । 

(३) पैलेस्टाइन और यहूदियों की समस्या। 

(४) ईजिप्ट में पूणे स्वाधीनता के लिये संघषं । 

(५) ईराक की स्वाधीनता । 

(६) फ्रेञ्च मैन्डेट के अधीन प्रदेशों का शासन। 

(७) अरब प्रायद्वीप के विविध राज्य । 

(८) ईरान की प्रगति। 
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तैंतालीसवाँ श्रध्याय- ढवितीय महायुद्ध (१९३ ६-४५) ग्रौर पदित्तमी एशिया ७२३ 


के प्रारम्भ के समय पश्चिमी एशिया की दशा। द 
। 6 बट और पश्चिमी एशिया--पश्चिमी एशिया के विविध आ 
महायुद्ध के प्रति रुख, रशीद ग्रली, फ्रांस के पतन का लेबेनान और 
सीरिया पर प्रभाव, ईरान के रजाशाह की नीति, अनेक पश्चिमी एशियन 
देशों की युद्ध में तटस्थता । 
(३) पैलेस्टाइन में यहूदियों रौर अरबों की समस्या । 


चवालीसवाँ भ्रध्याय- पद्चिमी एशिया में पाइचात्य साम्राज्यवाद का ह्लास ७३० 
(१) द्वितीय महागुद्ध के वाद की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति । ) ` 
(२) यहू दियों की समस्या और इजराईल का निर्माण पंलेस्टाइन का अंग- 
भंग, यहूदी राज्य की स्थापना और उसके प्रति श्ररव राज्यों का रुख । 
(३) सीरिया श्रौर लेबेतान--फ्रेंड्च प्रभुत्व एवं प्रभाव का अन्त । । 
) (४) ईजिप्ट--सूडान की व्यवस्था, ईजिप्ट में राज्यक्रान्ति और राजसत्ता का 
` ग्न्त, नगीब और नासिर, स्वेज नहर के सम्बन्ध में समझोता । 
(५) अन्य अरब राज्य--ईराक, सौदी श्ररेयिवा, ट्रांस-जोडेन । 
(६) ईरान में साम्राज्यवादी देशों के संघपं- तुदेह पार्टी, रूस का हस्तक्षेप । 


पेतालीसवाँ श्रध्याय--महायुद्ध के पश्चात्‌ श्ररब राज्यों की प्रगति ७६३ | 


(१) पश्चिमी एशिया के ग्राथिक जीवन में तेल का महत्त्व, तेल के कारण 
उत्पन्त राजनीति, तेल के उत्पादन का श्ररव राज्यों पर प्रभाव । 

(२) नई ग्रन्तर्राष्ट्रीय गुटवन्दियाँ श्रौर पश्चिमी एशिया--बगदाद पैक्ट, 
नाटो । | 

(३) ईजिप्ट की तटस्थता की नीति और स्वेज का राष्ट्रीयकरण । | 

(४) आइजनहावर सिद्धान्त और श्ररब राज्य । \ 

(५) सीरिया की तटस्थता की नीति। 

(६) श्रव्य श्ररव राज्यों की प्रगति, जोडत का निर्माण, सौदी श्ररेबिया, 
लेवेनान, सूडान । 

(७) ईराक की राजनीति । 


छयालीसवाँ श्रध्याय--ईरान श्रौर तुर्को की श्रांघुतिक राजनीति 500 
(१) ईरान द्वारा तेलःश्ेत्रों के राष्ट्रीयकरण का प्रयत्न--डॉ० मुसादिक की 
नीति और उसकी विफलता, तेल-श्ेत्रों के सम्बु्ल में ब्रिटेन से नया 
समभोता । 
(२) तुको की ग्राबुनिक राजनीतिः नाटो, बगदाद पैक्ट आदि ग्न्त राप्ट्रीस 
गुटबन्दियों में तुर्की का सम्मिलित होना, आन्तरिक राजनीति । 
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सेंतालीसवाँ श्रध्यायप---श्चिमी एशिया में नये परिवर्तन ८११ 
(१) यूनाइटेड ग्ररब रिपब्लिक की स्थापना--सीरिया श्रौर ईजिप्ट द्वारा 
यूनाइटेड अरब रिपब्लिक का संगठन । 
) ईरान और जोडन का फिडरल यूनियत। 
) लेबेनान ग्रौर जोर्डन में श्राइजनहावर सिद्धान्त का प्रयोग । 
) ईराक में राज्यक्रान्ति। 
) 


भंग, सीरिया, श्ररव फिडरेशन, दक्षिणी अरब फिडरेशन। 
(६) श्ररव-इजराईल युद्ध । 
(७) पश्चिमी एशिया में बिदेशी राज्यों के श्रन्तहित स्वार्थ । 
५ (८) उपसंहार | 
भ्रड़तालीसवाँ अ्रध्याय--म्रफगातिस्तान ८४० 


(१) पुरातन इतिहास--प्राचीन काल, मध्य काल। 
(२) अंग्रेजों द्वारा श्रफगानिस्तान की विजय के प्रयत्न--अ्रफगानिस्तान के 
सम्वन्ध में रूस और ब्रिटेन का संघर्ष, रूस के साथ समभोता। 
(३) बीसवीं सदी में अफगानिस्तान को प्रगति-ग्रमीर ्रमानुल्ला, बच्चा 
सक्का का शासन, नादिर शाह, जहीर शाह, रिपव्लिक की स्थापना । 
उन्चासवां श्रध्याय--नेपाल ८५६ 
(१) पुरातन इतिहास | 
(२) गोरखा राज्य की स्थापना और नेपाल का सा म्राज्य-विस्तार | 
३) ब्रिटेत के साथ संवर्ष । 
४) नेपाल में राणाग्रों के शासन का काल । 
| (५) नवत्रृग का सूत्रपात ्रौर लोकतन्त्र शासन की स्थापना का प्रयत्न । 
| (६) वेपाल की विदेशी राजनीति । 


\ \ 
{ 
‘ 
{ 
| 


| पचासवाँ श्रध्याय- - पाकिस्तान और बाँगला देश दद 
(१) पाकिस्तान का निर्माण और प्रगति। 
| (२) पाकिस्तान की बिदेश नीति। 
| (३) स्वतन्न वाँगला देश का ग्रभ्युदय । 
(४) पाकिस्तान को समस्याएं । 
इक्यावनवां ग्रध्याय - --श्री लंका {सी लोन! ८६५ 
१) पुरातन इतिहास । ः 
{३ स्वतन्त्रता के पचात लंका की प्रगति। 
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जिन्होंने श्रपना सम्पूर्णं जीवन ज्ञान के उपार्जन श्रौर 
सरस्वती की सेवा में व्यतीत किया, श्र 
जिनकी यह हादिक इच्छा थी, कि मैं 
भी उन्हीं के पदचिह्णनों का 
ग्रनुसरण करूँ, अपने उन 
घर्मपिता (इवसुर ) 


स्वर्गीय श्री पण्डित भवानी प्रसाद जो 
की पुण्य स्मृति में 
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पहला ग्रध्याय 


विषय-प्रवेश्‌ 
(१) प्रस्तावना 


संसार के इतिहास में एशिया का स्थान वहुत महत्त्वपुर्ण है। मानव सभ्यता का 
उदय सबसे पूर्व एशिया में ही हुआ था। सिन्धश्रौर गंगा, युफ्रेटिसऔर टिग्रिस, तथा ह्वांग- 
हो श्र यांग-त्से-कियांग नदियों की घाटियों में अत्यन्त प्राचीन समय में जिन सम्यताओं 
का विकास हुआ था, उन्होंने मनुष्य जाति-के इतिहास को बहुत प्रभावित किया है । संसार 
के सभी प्रमुख घमां का अम्युदय एशिया में हुआ । बुद्ध, ईसा और मुहम्मद एशिया कै ही 
निवासी थे । बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने मनुष्य जाति के बहुत बड़े भाग को अपने विचारों 
द्वारा प्रभावित किया । इस्लाम के ग्रनुयायियों ने उत्तरी श्रफ़ीका और यूरोप में भी अपने 
धर्म का विस्तार किया । किसी समय स्पेन, सिसली और बाल्कन प्रायद्वीप में भी इस्लाम 
की सत्ता थी। पश्चिमी एशिया में प्रादुभूंत हुए ईसाई धर्म ने यूरोप में ही नहीं, अपितु 
अमेरिका में मी करोड़ों नर-तारियों को अपना अनुयायी वनाया । ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र 
में मी एशिया संसार का श्रगृग्ा रह चुका है। गणित, ज्योतिष आदि बिज्ञानों का विकास 
सबसे पूर्वं एशिया में ही हुआ था । दिग्दर्शक यन्त्र, छापाखाना और बारूद भी पहले-पहल 
एशिया में ही आविष्कृत हुए थे। राजनीतिक इष्टि से भी किसी समय एशिया संसार का 
नेतृत्व कर चुका है । यदि यूरोप से सिकन्दर ने एशिया पर आक्रमण किया था, तो प्रसिद्ध 
मंगोल विजेता चंगेज खां और बातू खां भी यूराल पर्वतमाला को पारकर रूस के बड़े 
भाग को अपने ्ीधपत्य में लाने में समर्थं हुए थे । मंगोल और तुकं आकान्तादों ते यूरोप 
में वीएना तक पर आक्रमण किये थे श्ररब लोग तो सम्पूर्ण स्पेन को अपनी अधीनता में 
लाकर फ्रांस के दक्षिण में पिरेनीज को पर्वतमाला तक ग्रपनी शक्ति का विस्तार करने में 
समर्थ हो गये थे । यदि पिछली दो सदियों के इतिहास को आँखों से ओभल कर दिया 
जाय, तो यह समझ सकने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी, कि घर्म, सभ्यता, संस्क्रति, 
बिज्ञान श्रौर राजनीति के क्षेत्रों में एशिया का महत्त्व यूरोप से बहुत अधिक रहा है, और 
एशिया इन सब में मानव समाज का नेतृत्त्व करता रहा है । 


पन्द्रहवीं सदी के अन्तिम माग में यूरोप के आधुनिक उत्कष का सूत्रपात हुआ । 
जव पश्चिमी एशिया से भ्ररबों के प्रभुत्व का ग्रन्त होकर वहां तुकं लोगों की शक्ति स्था> 
पित हुई, तो यूरोप के व्यापारियों और मल्लाहों ने एशिया के देशों के साथ सम्पक़ रखने 
के लिए नये मार्यो की खोज शुरू की । इसी प्रयत्न के कारण उन्हें अमेरिका का पता लगा, 
और वे ग्रफ्रीका का चक्कर काटकर भारत श्रादि प्राच्य देशों में ्ानेजाने लगे। सोलहवीं 
ओर सतरहवीं सदियों में यूरोपियन लोगों ने एशिया के विविध देशों के साथ व्यापारिक 
सम्वन्धों का विकास किया। पर इस काल में एशिया की राजनीतिक शक्ति निबेल नहीं थी ।. 
भारत के मुगल बादशाह ओर चीन के मिग. वंशी सम्राट राजशक्ति की इष्टि से यूरोप 
के किसी भी राजा या सम्राट्‌ के मुकाबिले में हीन: नहीं थे । दिल्‍ली और पेकिग के राज- 
दरबार वैभव, कला, समुद्धि ग्रौर सैन्यशक्ति की इष्टि से पेरिस, वीएना तथा मंडिड के 
राजदरबारों के मुकाबिले में कहीं बढ़े-चढ़े हुए थे ्रठारहवीं सदी में यूरोप के लोगों ने | 
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एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


4 तं में अपने प्रभुत्व को स्थापित करना शुरू किंया । भारत में मुगल 
एशिया के EE Dd होने लग गई थी । दिल्ली के सम्राटों के लिये यह सम्भव नहीं 
रहा था, कि वे साम्राज्य के सुदूखवर्त्ती प्रान्तो पर अपने प्रभुत्व को 5 स 
परिणाम यह हुआ, कि भारत की राजनीतिक दुर्बलता सें लाभ उठाकर के चर bp हे 
लोगों ने इस देश में अपने राजनीतिक प्रमुत्त्त की नींव डालनी प्रारम्भ कर दी । उच्नीर 
सदी के मध्य माग तक अंग्रेज लोग भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल 
हो गये थे। पर इस समय तक चीन, जापान, अरब, ईरान आदि एशियन देश यूरोप के 
राजनीतिक प्रमुत्त्व में नहीं आए थे । उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में विविध पाश्चात्य 
देशों ने पूर्वी और दक्षिणःपूर्वी एशिया में अपनी शक्ति का विस्तार प्रारम्भ किया । 
ब्रीसवीं सदी के शुरू तक यह दशा शा गई थी, कि जापान के अतिरिक्त प्राय: अन्य सभी 
एशियन देश किसी न किसी रूप में पाश्‍चात्य दशा के प्रभुत्व में श्रा चुके थे । एक आर 
जहां भारत, बरमा, लंका, फिलिप्पीन, इण्डोनीसिया, इण्डाचायना आदि विविध देश 
राजनीतिक इष्टि से किसी न किसी पाश्चात्य देश के श्रधीन थे, वहां चीन, तिब्बत, 
ईरान, अरब आदि देशों पर पाइचात्य देशों का आथिक व अन्य प्रकारका प्रभुत्व स्थापित 
हो गया था । लेकिन एशिया पर यूरोप तथा अमेरिका का यह प्रभुत्व देर तक स्थिर नहीं 
रह सका। बीसवीं सदी के मध्य भाग तक भारत, लंका, वरमा, अरब, इण्डोनीसिया 
`` श्रादि वहुत-से देश पाश्चात्य साम्राज्यवाद के शिकंजे से मुक्त हो गये। जो चीन पाश्चात्य 
देशों के श्राथिक साम्राज्यवाद का बुरी तरह से शिकार था, वहन केवल पूण रूप 
से स्वतन्त्र हो गया, श्रपितु संसार की स्वप्रधान राजनीतिक शक्तियों में गिना जाने 
लगा । एशियन देशों की पराधीनता का काल बहुत देर तक नहीं रहा। भारत एक सदी 
के लगभग तक म्रंग्रेजों की श्रधीनता में रहा, और अन्य एशियन देशों की पराधीनता का 
काल ग्राघी सदी से लेकर एक व सवा सदी तक रहा । मानव जाति का इतिहास हजारों 
साल पुराना है। यदि संसार के इतिहास की इष्टि से एशिया के राजनीतिक अपकर्ष के 
काल को देखा जाय, तो वह बहुत ही स्वल्प प्रतीत होगा । इससे कहीं अधिक समय तक 
उत्तरी और पूर्वी यूरोप विविध एशियन देशों की ग्रधीनता में रहा था । झ्राज एशिया 
स्वतन्त्र हो चुका है। उसके कुछ प्रदेशों पर पाश्‍चात्य देशों का जो प्रभाव व प्रभृत्त्व भ्रव 
तक मी कायम है, उसे नष्ट होने में भी अधिक समय नहीं लगेगा, यह बात सर्वथा निश्चित 
है। ग्रब वह समय दूर नहीं है, जव कि एशिया संसार के इतिहास में फिर महत्त्वपूर्ण स्थान | 
प्राप्त करेगा, रौर अत्तर्सप्ट्रीय राजनीति में उसका प्रमुख स्थान होगा । 


इस पुस्तक में हमें एशिया का आधुनिक इतिहास लिखना है।'एशिया के विविध | 
देश किस प्रकार पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवादके शिकार हुए, उनमें किस प्रकार राष्ट्रीय 
चेतना उत्पन्न हुई, किस प्रकार उन्होंने श्रपनी ग्रान्तरिक निर्बलताओं को दूर कर उन्नतिं | 
के मार्ग पर कदम बढ़ाया, और किस प्रकार वे विदेशी प्रभूत्व को नष्ट कर अपत्ती स्वत- 
स्त्रता स्थापित करने में सफल हुए--इसी का वृत्तान्त संक्षिप्त रूप से लिखना इस ग्रन्थ | 
का प्रयोजन है। अठारहवीं सदी में यूरोप में वैज्ञानिक आविष्कारों का आरम्म हुआ था । । 
श्ौद्योगिक क्रान्ति में पहल करने के कारण पाइचात्य देशों को यह श्रवसर मिल गया | 
कि वे एशिया पर अपना प्रभुत्त कायम कर लें । किसी समय वारूद श्रादि के आविष्कार 
में पहल करने के कारण एशियन देश भी इसी प्रकार ग्रपत्ता उत्कर्ष करंने में समर्थ हुए 
थे। पर एशिया पर पाइचात्यसंसार का यह आधिपत्य केवल सामयिक था । यूरोपके लोगों 
में काई ऐसी स्वाभाविक्र उल्कृष्टता नहीं थी, जो वे एशियन देशों को सदा के लिये अपत्ती 
ग्रधीनता में रख सकते । लगभग सवा सदी के समय में पाश्चात्य लोगों के उत्कप का थ्रन्त 
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विषय-प्रवेश १९ 


हो गया, और स्वाधीन एशिया फिर से अपने उत्कर्ष में प्रवृत्त होनें लगा । इस ग्रन्थ में 
हमें एशिया के इसी संघर्ष का वृत्तान्त लिखना है। 


(२) एशिया महाद्वीप 

एशिया की विशालता--पृथिवी के सब महाद्वीपों में एशिया सबसे श्रधिक विशाल 
है। इसका क्षेत्रफल १,७५,००,०००वर्गमील के लगमग है। उत्तरी ध्रव के हिममय समुद्र 
से शुरू होकर दक्षिण में यह भूमध्यरेखा के भी नीचे तक फंला हुश्रा है । एशिया के अनेक 
द्वीप भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी स्थित हैं । सम्पूर्ण भूमण्डल का एक तिहाई स्थल भाग 
एशिया में है । क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया यूरोप की अपेक्षा चार गुना है, और दक्षिणी 
तथा उत्तरी श्रमेरिकन महाद्वीप मिलकर भी क्षेत्रफल में इसके बराबर नहीं होते। इस 
विशाल महाद्वीप की जनसंख्या २,२०,००,००,००० के लगमग है । क्षेत्रफल और जन- 
संख्या दोनों की दृष्टि से पृथ्वी का अन्य कोई महाद्वीप एशिया का मुकाबला नहीं कर 
-सकता। 


एशिया में सब प्रकार की प्राकृतिक परिस्थितियां, जलवायु और भौगोलिक दशाएं - 
विद्यमान हैं । जहाँ एक ओर इसमें ऐसे प्रदेश हैं, जो प्रायः बारहों महीने हिम से ग्राच्छा- 
दित रहते हैं, वहां ऐसे प्रदेश भी हैं, जिनमें ग्रीष्म की प्र चण्डता मनुष्यों और जीव-जन्तुओं 
को व्याकुल कर देती है। कुछ स्थान रेगिस्तान हैं, कुछ ऊचे पठार हैं, कुछ शस्यश्यामल 
उपजाऊ मैदान हैं, और कुछ सघन जंगलों से ग्रावृत हैं । पृथ्वी की कोई मी ऐसी प्राकृतिक 
दशा नहीं है, जो एशिया में न पायी जाती हो। यही कारण है कि इस महाद्वीप में बहुत- 
सी विभिन्न जातियों का निवास है, जो सभ्यता की दृष्टि से एक दूसरे से सर्वथा मिन्‍न है। 
इसके कुछ प्रदेशों में अब तक ऐसी जातियाँ बसती हैं, जो इस बीसवीं सदी में मी प्रस्तर 
युग से आगे नहीं बढ़ सकी हैं। दूसरी ओर इसमें ऐसे लोग भी विद्यमान हैं, जो सम्यता 


के क्षेत्र में यूरोप और अमेरिका के अत्यन्त उन्नत व सम्य लोगों के समकक्ष हैं। पहाड़ों 


की गुफाओं, खाल के डेरों और फूंस के भोपड़ों में निवास करने वाले लोगों के साथ साथ 
एशिया में ऐसे भी लोग निवास करते हैं, जो लोहे और सीमेन्ट से बनी विशाल इमारतों ' 
में रहते हैं, और जो उपरली मंजिलों तक पहुंचने के लिये बिजली से चलते वाले लिफ्टों 


. का उपयोग करते हैं। तेल-ग्रवीव, जमशेदपुर, कोम्सोमोल्स्क सदृश एशियन नगर व्याव- 


\ 


सायिक क्षेत्र में यूरोप व श्रमेरिका के प्रसिद्ध व्यावसायिक केन्द्रों का सुगमता से 
मकर सकते हैं। \ 

एशिया को एकता - एशिया में अनेक भाषाओं, अनेक जातियों, ग्रनेक धर्मों और 
अनेक संस्कृतियों की सत्ता है। इस महाद्वीप के ठीक मध्य में हिमालय तथा उससे सम्बद्ध 
'पर्वतों की एक ऐसी श्ंखला है, जो ५००० मील के लगमग लम्बी है । इसकी अधिकतम ' 
चौड़ाई भी २००० मील के लगमग है। पर्वतं, नदियों, रेगिस्तानों ्रोर समुद्रों ने एशिया 
'को अनेक ऐसे विमांगों में विभक्त कर दिया है, जहाँ न केवल पृथक्‌ राज्यों का अपितु 
'पुथक्‌ सम्यताओं का भी विकास हुआ है । राजनीतिक ओर सांस्कृतिक दृष्टि से एशिया 
'को एक नहीं समका जा सकता । यही कारण है, कि विविध एशियन देशों का समग्ररूप 


मुकाबिला 


से एक साथ इतिहास लिख सकना सुगम कार्य नहीं है । एशिया कोविशालता रौर विवि- 
` 'घता ऐतिहासिक के सम्मुख एक बिकट समस्या उपस्थित करती है, और-उसके कार्य को _ 
अत्यन्त कठिन बना देती है । 


धर्म, नसल, जाति, भाषा, सम्यता, संस्कृति, भौगोलिक दशा और ऐतिहासिक . 
परम्परा की विभिन्नता के बावजूद भी विविध एशियन देशों में कुछ ऐसी समानताएं हैं, 
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२० एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 

[सियो को यूरोप, अफ्रीका व श्रमेरिका के लोगों से पृथक्‌ करती हैं। अरब, 
न अत्यन्त प्राचीन समय से उन्नत सभ्यतागरों के केन्द्र रहे हैं। इन प्राचीन 
सम्यताग्रों में परस्पर सम्बन्ध मी विद्यमान था । मं सोपोटामिया (ईराक) की प्राचीन सुमे- 
रियन, ्रसीरियन और बैबिलोनियन सम्यताओं का भारत की सिन्ध नदी की घाटी की 
सम्यता के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। प्राचीन भारतीय अ्रार्य चीन से परिचय रखते थे, 
और इन दोनों देशों में-ब्यापारिक सम्बन्ध की भी सत्ता थी। ईरान, मारत, ग्रफगानिस्तान, 
एशिया माइनर और मध्य एशिया में कमी एक ही रर्ये जाति का निवास थरा, ओर इन 
सब देशों के धर्म व संस्कृति आदि में भी बहुत कुछ समता थी। बौद्ध धम का प्रचार न 
केवल भारत में, भ्रपितु मध्य एशिया, अफगानिस्तान, चीन, जापान, लंका,वरमा, मलाया 
सियाम, तिब्बत आदि सर्वत्र हुआ, और उसके कारण किसी समय में एशिया के बहुत बड़े 
भाग में धामिक व सांस्कृतिक एकता की स्थापना हुई । इस्लाम के धर्म-प्रचारक दक्षिणी 
एशिया के प्राय: सभी देशों में धर्म प्रचार के लिये गये, और उनके प्रयत्नों से इस महाद्वीप 
के ग्रच्छे बड़े भाग में घामिक एकता का विकास हुआ । बौद्ध धर्म और इस्लाम के कारण 
एशिया के निवासियों का जीवन के सम्बन्ध में एक ऐसा विशिष्ट दृष्टिकोण है, जो यूरोप 
व ग्रमेरिका में कहीं झी दृष्टिगोचर नहीं होता। वौद्ध धर्म का प्रादुर्माव भारत में हुआ 
था, और उसके धामिक सिद्धान्त भारत के प्राचीन ग्रार्य घर्म से घनिष्ठ सामीप्य रखते हैं 
अ्रतः एशिया की संस्कृति के श्राघारभूत सिद्धान्तःइस प्रकार के हैं, जो इस महाद्वीप के बड़े 
भाग में समान रूप से मान्य हैँ। राजनीतिक-दृष्टि से भी बहुंत से एशियन देश एक शासन 
में रह चुके हैं। चंगेज खां द्वारा स्थापित मंगोल साम्राज्य पूर्व में प्रशान्त महासागर से' 
शुरू होकर पश्चिम में कॅस्पियन सागर तक विस्तृत था। उसका विस्तार उत्तर में साइ- 
बीरिया तक और दक्षिण में ईरान की खाड़ी तक था। भारत का उत्तर-पर्चिमी भाग भी 
कुछ समय के लिये मंगोल साम्राज्य के अन्तर्गत रहा था । चीन के ग्रतिरिक्त अन्य भी 
अ्रनेक एशियन देश मंगोल साम्राज्य के अधीन थे । आधुनिक समय में एशिया के बहुसंख्यक 
देश यूरोप और श्रमेरिका के साम्राज्यवाद के समान रूप से शिकार हुए। विज्ञान के क्षेत्र 
में यूरोप के लोगों ने जो एशिया की अपेक्षा पहले उन्नति की, उसके कारण विविध यूरो- 
पियन देश एशिया के बड़े भाग को अपनी अधीनता व प्रमांव में ला सकने में समर्थ हुए । 
बीसवीं सदी में एशिया में सत्र राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्तियां प्रबल 
होनी शुरू हुईं, और पिछले तीस सालों में प्रायः समी एशियन देश यूरोप व अमेरिका के 
साम्राज्यवाद से छुटकारा पाने में समर्थ हो गये | इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि एशिया के 
इतिहास को समग्र रूप से एक साथ लिख सकनेके लिये पर्याप्त कारण विद्यमान हैं | विशेष- 
तया, एशिया के आधुनिक इतिहास को लिखते हुए ऐतिहासिक को जिन घटनाओं तथा 
प्रवृत्तियों म निरूपित करना है, वे प्रायः सभी एशियन देशों के लिये एक समान हैं | एशिया 
ग्रठारहवीं सदी में यूरोपियन लोगों के चंगुल में फंसना शुरू हुआ । उन्नीसवीं सदी तक 
प्रायः सभी एशियन देश सवेतांग साम्राज्यवाद के शिकार हो गये, उन्नीसवीं सदी के अंतिम 
भाग में सवंत्र जागृति प्रारम्भ हुई, और बीसवीं सदी के मध्य तक प्राय: सम्पूर्णं एशिया 
राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करने में समर्थं हो गया | इस इतिहास में हमें एशिया के इसी 
इतिवृत्त को संक्षेप के साथ उपस्थित करना है । 


एशिया के विविध dee: ee दृष्टि से एशिया को छः भागों में विभक्त 
किया जा सकता है। ऐतिहासिक दृ ष्टि से भी इन छ: विभागों का उपयोग है । ये विभाग 
निम्नलिखित हैं :-- 


| 
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(१) पूर्वी एशिया--इसमें चीन, कोरिया, जापान और प्रशान्त महासागर के तट- 
चर्ती विविध द्वीप भ्रन्तगेत हैं। 


(२) दक्षिणी-पूर्वी एशिया--बरमा, विएतनाम, कम्बोडिया, लाग्रोस, सियाम, 
मलायीसिया, इन्डोनीसिया, फिलिप्पीन द्वीप-समूह और प्रशान्त महासागर में स्थित 
हज़ारों छोटे-बड़े ट्रीप इसके अन्तर्गत हैं 


(३) उत्तरी एशिया--एंशिया के जो उत्तरी प्रदेश इस समय समाजवादी सोवियत 
रूपी संघ के अन्तर्गत है, उन्हें उत्तरी एशिया कह सकते हैं। 


(४) एशिया का विशाल पठार या उव्वं एशिया--इसमें तिब्बत, सिंगकियांग 
और बाह्य मंगोलिया ग्रन्तर्ग त हैं । यह प्रदेश न केवल पर्वत-प्रधान है, पर इसके मैदान 
भी समुद्रतट से बहुत ऊंचाई पर होने के कारण एक पठार के रूप में हैं । राजनीतिक 
दृष्टि से सिंगकियांग और तिव्ब्रत वर्तमान समय में चीन के श्रधीन हैं श्रौर वाह्य 
मंगोलिया एक स्वतन्त्र राज्य की स्थिति रखता है। 


(५) भारत खण्ड--भारत, पाकिस्तान, बं 


विषय-प्रवेश 


निस्तान इसके अन्तर्गत हैं। यद्यपि राजनीतिक 2 “से इस स सख से 
पृथक्‌ हैं, पर भौगोलिक व ऐतिहासिक दृष्टि इनकी #कत्ता में ` कोई, घन्देह नेछ हो 


५... पुस्तकालय 
रब राज्य और ईरा इसके 


(६) दक्षिण-परिचमी एशिया--तुर्की| वि 
गंत हैं । ये मुस्लिम सभ्यता के केन्द्र हैं, और ऐश हस 
सम्बन्ध रहा है। एशिया के आधुनिक इतिहास को लिकते-हः 
योग करेंगे । 


(३) एशिया के श्राधुनिक इतिहास का विषय-विभाग 


एशिया अत्यन्त विशाल महाद्वीप है। यह सम्मव नहीं है, कि सम्पूर्ण एशिया के 
इतिहास को एक देश के इतिहास के रूप में लिखा जा सके। एशिया के आधुनिक इति> 
हास की जिन बातों पर हमें विशेष रूप से प्रकाश डालना है, वे निम्नलिखित हैं :--(१) 
एशिया.के विविध देश किस प्रकार पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद के शिकार हुए । (२) 
साम्राज्यवाद के शिकार होने के समय इन देशों की राजनीतिक,सामाजिक, धामिक और 
आशिक दशा किस प्रकार की थी । इन देशों में वे कौन-सी निबेलताएं थीं, जिनके कारण . 
ये इतनी सुगमता से साम्राज्यवाद के शिकार हो गये। (३) इन देशों में किस प्रकार. 
राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई, और ये किस प्रकार उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हुए । (४) 
किस प्रकार इन देशों ने पाश्‍चात्य साम्राज्यवाद के शिकंजे से छुटकारा पाकर स्वतन्त्रता 
प्राप्त की, और ग्ब इन देशों की कया दशा है। 


इने बातों पर विचार करने के लिये हम एशिया के आधुनिक इतिहास का मिवः 
बिभाग इस प्रकार कर सकते हैं :--- 


(१) चीन, कोरिया ओर जापान-इन्हीं को पूर्वी एशिया तथा 'सूदूर पव '(फार 
ईस्ट) कहा जाता है। उन्तीसवीं सदी के मध्यभाग में पाश्‍चात्य देशों ने इनमे अपने प्रमुतत्व 
की स्थापना शुरू की थी । जापान शीघ्र ही विदेशी प्रभाव से मुक्त होकर उन्नति के मागे 
पर श्रारूढ़ हुआ, और पाइचात्य देशों के समान स्वयं भी साम्राज्यवाद के प्रसार के लिये 
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२२ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


तत्पर हो गया । जापान के साम्राज्यवाद के क्षेत्र प्रधानतया चीन और कोरिया थे, 
इन तीनों देशों का इतिहास एक दूसरे से सम्वद्ध है। इनके इतिहास को इस ग्रन्थ में 
एक ही साथ लिखा है । तिब्बत र सिंगकियांग के प्रदेश चीनी गणराज्य के अन्तगंत हैं, 
ग्रौर ऐतिहासिक दृष्टि से इनका चीन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। अतः इनका इति- 
हास भी चीन और जापान के साथ लिखना ही उचित और क्रियात्मक है। राजनीतिक 
दष्टि से मंगोलिया दो भागों में विभक्त है, बाह्य मंगोलिया र आभ्यन्तर मंगोलिया । 
इस समय बाह्य मंगोलिया में स्वतन्त्र सोवियत रिपब्लिक विद्यमान है, और श्राभ्यन्तर 
मंगोलिया चीन का एक माग है । अतः श्राभ्यन्तर मंगोलिया का इतिहास चीन और 
जापान के साथ लिखना उचित है और बाह्य मंगोलिया के इतिहास की कुछ घटनाएं जहाँ 
चीन के साथ जाएंगी, वहां उसका मुख्य इतिहास रूस के साथ दिया जायगा। 

(२) उत्तरी और मध्य एशिया--चीन के उत्तर में एशिया का जो विशाल प्रदेश 
है, वह इस समय रूसी समाजवादी सोवियत संघ के अन्तर्गत, है । एशिया के इस सुविस्तृत 
क्षेत्र में रूस के प्रमुत्व का किस प्रकार विकास हुआ और फिर किस प्रकार वहां समाज- 
वादी व्यवस्था की स्थापना हुई, इसका वृत्तान्त पृथक्‌ रूप से ही दियाजाना चाहिये । वाह्य 
मंगोलिया श्रौर मध्य एशिया में मी इस समय सोवियत रिपब्लिक स्थापित हैं। पहले ये 
प्रदेश रूस के साम्राज्यवाद के शिकार हुए श्रौर जब रूस में समाजवादी व्यवस्था स्थापित 
हो गई, तो इन प्रदेशों में भी श्रनेक समाजवादी सोवियत रिपब्लिकों का निर्माण क्रिया 
गया । मध्य एशिया की विविध सोवियत रिपब्लिकें रूसी समाजवादी सोवियत संघ के 
श्रन्तर्गत हैं, और वाह्य मंगोलिया अब एक सम्पूर्ण प्रभुत्त सम्पन्न राज्य है। 

ऊर्ध्वं एशिया के तिब्बत और सिंगकियांग प्रदेश इस समय चीन के श्रन्तर्गत हैं । 
उनके इतिहास का उल्लेख पूर्वी एशिया के अन्य देशों के साथ ही किया जाना उचित है। 


(३) दक्षिण-पर्वो एशिया---इस क्षेत्र- में जो अनेक देश श्रौर ढ्वीप सम्मिलित हैं 
वे उन्नीसवीं सदी में पाश्चात्य देशों के प्रमुत्तव में आये । ब्रिटिश, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच और 
अमेरिकन लोग इनमें अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुए । इनका इतिहास हम 
पृथक्‌ रूप से लिखेंगे । 

/४) दक्षिण-पश्चिम एशिया--इसमें तुर्की, विविध श्ररव राज्य और ईरान 
सम्मिलित हैं । ये सब मुर्सालम राज्य हैं, और इनका इतिहास प्रायः ग्रन्य एशियन देशों से 
पृथक रहा है। श्ररव के विविघ राज्य पहले तुर्की साम्राज्य के अन्तर्गत थे । वीसवीं सदी के 
प्रारम्भिक भाग में जव ये तुर्की की ्रधीनता से मुक्त हुए, तो यूरोपियन देशों के प्रभाव व, 
प्रभुत्त्व में श्रा गये । बाद में उन्होने पाश्चात्य प्रभाव से स्वतन्त्रता प्राप्त की । ईरान ब्रिटिश 
श्रौर रूसी साम्राज्यवाद का शिकार हुआ, और ग्रब तक भी वह इन देशों के प्रभाव से 
पूर्णतया मुक्त नहीं हो सका है । भौगोलिक दृष्टि से ईजिःत भ्रफ्रीका में है, पर वहां के 
निवासी अरब हैं, और उसे भी एक अरब राज्य ही समभना चाहिए । इसीलिये इस ग्रन्थ 
में पर्चिमी एशिया का इतिहास लिखते हुए ईजिप्त तथा उसके समीपवर्ती श्रन्य श्रफ्रीकन 
राज्यों पर भी प्रकाश डाला गया है । ऐतिहासिक दृष्टि से ्रफगानिस्तान का सम्वन्ध 
भारत वा रहा है। पर क्योंकि इस ग्रन्थ में हम भारत का इतिहास विशद रूप से 
नहीं , ्रतः अफगानिस्तान की ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख दक्षिण-पश्चिमी 
एशिया के अन्य मुसलिम देशों के साथ करना ही क्रियात्मक होगा । 


(५) भारत खण्ड--एशिया के भ्राधुनिक इतिहास में मारत का वहुत अधिक 
महत्त्व है । पर क्योंकि इस ग्रन्थ के पाठक भारत के इतिहास से मली-मांति परिचित 
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होंगे, श्रतः हमारे लिए यह उचित नहीं हैं, कि उस पर हम संक्षेप के साथ भी प्रकाश 
डालें । यदि एशिया का आधुनिक इतिहास भारतीयों के अतिरिक्त अन्य देशों के पाठकों 
के लिये लिखा जायगा, तो उसमें भारत के इतिहास को चीन और जापान के वृत्तान्त के 
समान ही प्रमुख स्थान दिया जायगा । पर इस ग्रन्थ में हम भारत के इतिहास की केवल 
उन घटनाम्रों का ही उल्लेख करेंगे, जो अन्य एशियन देशों के इतिहास के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखती हैं । 


भारत खण्ड में नेपाल और लंका (सीलोन) के राज्य भी सम्मिलित हैं। धामिक 
ग्रौर सांस्कृतिक इष्टि से ये देश भारत के बहुत समीप हैं | द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) 
के समय तक लंका ब्रिटेन के अधीन था, और नेपाल पर ब्रिटिश प्रभाव को सत्ता थी । 
इस समय ये दोनों राज्य पूर्णतया स्वतन्त्र हैं, और एशिया तया विशव की अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में इनका महत्त्व निरन्तर बढ़ रहा है। अ्रतः भारत खण्ड में इनके इतिहास पर 
संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालना बहुत उपयोगी होगा । पाकिस्तान और बंगला देश इस 
समय पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र राज्य हैँ। पर १९४७ तक ये भारत के ही अंग थे। श्रतः इन 
दोनों का कोई पृथक्‌ इतिहास नहीं है। पर पाकिस्तान ने पिछले कतिपय वर्षों में अन्त- 
रॉप्ट्रीय क्षेत्र में एक ऐसी नीति का श्रनुसरण प्रारम्भ किया है, जिस पर पृथक्‌ रूप से 
प्रकाश डालना आवश्यक है । इसी प्रकार १६७१ में पाकिस्तान से पृथक्‌ होकर बंगला- 
देश ने भी स्वतन्त्र रूप से श्रपना विकास प्रारम्म किया है। अतः भारत के इतिहास का 
बिवरण न देते हुए भी इस ग्रन्थ में हम नेपाल, लंका, पाकिस्तान और बंगला देश की 
आधुनिक प्रगति के सम्बन्ध में संक्षिप्त रूप से विवेचन करने का प्रयत्न करेंगे । 


एशिया के आधुनिक इतिहास को लिखते हुए इस ग्रन्थ में हम इसी विषय- 
विभाग का उपयोग करेंगे । 
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दूसरा अध्याय 
उन्नीसवीं संदी के पूर्वार्ध में चीन को दशा 
(१) चीन का प्राचीन इतिहास 


एशिया के आधुनिक इतिहास को भलीभांति समभा के' लिए यह श्रावश्यक है, 
कि हम उसके प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास का भी ग्रत्यन्त संक्षेप के साथ उल्लेख 
करें | पर विषय के प्रतिपादन की दृष्टि से यह अधिक उपयोगी होगा, कि हम इस प्रकरण 
में पहले केवल पूर्वी एशिया और विशेषतया चीन के प्राचीन इतिहात्त पर प्रकाश डाले । 
भ्रत्य एशियन देशों के प्राचीन इतिहास का निदशंन तभी अ्रधिक उपयुक्त होगा, जब हम 
इन देशों के श्राधूनिक इतिहास को प्रारम्भ करेंगे । 


प्राचीन चीन--उत्तरी चीन में अनेक स्थानों पर पुरातन प्रस्तर युग के अवशेष 
मिले हैं। इससे सूचित होता है, कि अत्यन्त प्राचीन काल में भी इस देश में मनुष्य जाति 
का निवास था, और चीन के ये प्राचीनतम निवासी सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर होना 
शुरू कर चुके थे। चीन में कई स्थानों पर मध्य व नूतन प्रस्तर युगों के भी अवशेष मिले 
हैं। ये लोग पत्थर के बने हुए सुन्दर उपकरणों का प्रयोग करते थे, बरतन बनाते थे, और 
'हेती द्वारा श्रनाज उत्पन्न करना भी प्रारम्भ कर चुके थे । 


पर चीन को सबसे प्राचीन उन्नत सभ्यता का विकास ह्वांगहो श्रौर यांगत्से- 

कियांग नदियों की घाटी में हुआ । ये दोनों नदियां तिव्वत की उत्तरी पर्वतमाला से 

निकलती हैं, और हजारों मील की यात्रा कर प्रशान्त महासागर में मिल जाती हैं । 

इन नदियों के तटवर्ती प्रदेश बहुत उपजाऊ हैं। बहुत प्राचीन काल में मनुष्यों ने इनमें 

बस कर खेती और पशुपालन करके अपना निर्वाह प्रारम्भ किया ध्रा । धीरे-धीरे उनकी 
बहुत-सी बस्तियां इस प्रदेश में बस गई । शुरू में ये वस्तियां नगर-राज्यों के रूप में थीं । 
६2 जी एक स्वतन्त्र और पृथक्‌ राज्य (नगर-राज्य) थी, और श्रपना शासन स्वयं | 
करती थी। | 


प्रतापी सम्राटों का उदय--इन वस्तियों के पड़ौस में बहुत-सी ऐसी जातियों का 

निवास था, जो श्रभी पशुपालक दशा में थीं। समय-समय पर वे इन सम्य बस्तियों पर 

हमले करती रहती थीं। उनसे अपनी रक्षा करने के लिए प्राचीन चीन के नगर-राज्यों 

| में अनेक ऐसे वीर व्यक्ति उत्पन्न हुए, जिन्होंने बाकायदा सेनाओं का संगठन कर ग्राक्रा- 
| ्ताग्रों का मुकाबिला किया । उनकी सुसंगठित सेनाओं के कारण पशुपालक जातियों के 
| लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि वे चीन के नगर-राज्यों पर हमले कर सक्रे। पर जिन 
| वीर पुरुषों ने विदेशियों के आक्रमणों से अ्रपने देश की रक्षा की थी, शीघ्र ही उन्होंने 
अपने-अपने राज्यों में भी अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया । अपनी सेनाग्रों के बल 
पर उन्होंने विविध नगर-राज्यों के शासन को अपने हाथों में ले लिया, और वहां वे स्व- 
तन्त्रराजाओं के समान शासन करने लगे । चीन के इन प्राचीन राजाओं कीं संख्या सैंकड़ों 
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में थी । बाद में ये राजा भ्रपनी शक्ति का विस्तार करने में प्रवृत्त हुए, श्रौर धीरे-धीरे कुछ 
प्रतापी राजाश्रों ने पड़ौस के भ्रन्य राज्यों को जीतकर अपने विस्तृत साम्राज्य स्थापित 
किये । इस प्रकार स्वतन्त्र राजाओं की संख्या निरन्तर कम होने लगी, और कुछ समय 
वाद ऐसे शक्तिशाली सम्राटों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने ह्वांगहो और यांग-त्से-कियांग 
नदियों के क्षेत्र के सव राजाओं को जीतकर अपने ग्रधीन कर लिया । इस प्रकार के पहले 
चीनी चक्रवर्ती सम्राट्‌ शांग वंश के थे । इस वंश ने १६५० ई०पू० से ११२५ ई ०पू० तक 
शासन किया। शांग वंश के बाद चाऊ वंश का शासन ११२५ ई०पु० से २२१ ई०पू० 
तक रहा। पर इन दोनों राजवंशों के शासन-काल में श्रन्य राजाश्रों का अन्त नहीं हो 
गयां था, सम्राट्‌ की श्रधीनता में सामन्तों के रूप से उनकी सत्ता कायम रही थी । ये 
सामन्त राजा सम्राट्‌ की निर्वलता से लाभ उठाकर विद्रोह कर देने. और स्वतन्त्र रूप 
से शासन करने के लिये सदा तत्पर रहते थे। यही कारण है, कि इस काल में चीन में 
गान्ति और व्यवस्था का प्रायः श्रभाव रहा । चौथी सदी ई० पू० तक यह दशा आ गई 
थी, कि चीन के विविध राजा किसी शक्तिशाली केन्द्रीय सम्राट्‌ के ्रमाव में फिर से स्व- 
तन्त्र रूय से शासन करने लग गये थे, और परस्पर युद्धों में भी व्यापृत रहने लगे थे । 


सम्राट्‌ चिन शिह-ती--इस दशा में तीसरी सदी ई० पू० में चीन में एक शक्ति: 

शाली सम्राट्‌ का उदय हुग्रा, जिनका नाम चिन सिह-ती था । इसने चीन के विविध 
राजाग्रों और सामन्तों को जीत कर अपने ग्रधीन किया, और देश में एक व्यवस्थित 
शासन की स्थापना की । इस समय चीन पर हण लोगों के श्राक्रमण बड़ी तीब्रता के साथ 
हो रहे थे। हण लोग श्रसभ्य ग्रौर जंगली थे। वे चीन के उत्तरी प्रदेशों में निवास करते 
` थे । उनका मुकाबिला करने के लिए सम्राट्‌ चिन शिह-ती ने तीन लाख सँनिकों की एक 
शक्तिशाली सेना का संगठन किया । इस सेना के सम्मुख हूण लोग नहीं टिक सके, और 
उनके हमले बन्द हो गये । भविष्य में हूण लोग फिर श्राक्रमण न करें, इसके लिए सम्राट्‌ 
चिन शिह-ती ने एक विशाल दीवार का निर्माण प्रारम्भ किया, जो लम्बाई में १८०० 
मील है । इस दीवार के बन जाने से ग्रसभ्य व जंगली हण जातियों से चीन की रक्षा कर 
सकना सुगम हो गया । इसके कारण चीन एक विशाल दुगे के रूप में परिवर्तित हो 
गया, जिसमें स्थान-स्थान पर सेनाएं रखकर बाहरी श्राक्रमणों के भयको बहुत कुछ दूर 
किया जा सकता था। १८०० मील लम्बी दीवार को बनवा सकना सुगम बात नहीं 
थी । सम्राट चिन शिह-ती और उसके उत्तराधिकारियों का शासन कितना समृद्ध व 

उन्नत था, चीन की विशाल दीवार इसका प्रमाण है। 


हूणों के श्राक्रमणों में निश्चिन्त होकर चीनी लोगों ने मंचूरिया, मंगोलिया, 

तुकिस्तान ग्रौर तिब्बत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चिन शिह-ती के समय 

` में चीन की जो उन्नति शुरू हुई थी, वह उसके बाद भी जारी रही । तिब्बत से लगा कर 

' मंचूरिया तक एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित हो जाने से चीन की शक्ति व समृद्धि बहुत 
बढ़ गई । वह संसार के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा। 


प्राचीन धर्म—चीन के लोग प्राचीन समय में विविध देवी-देवताओं की पूजा 
करते थे । प्रत्येक वस्ती के अपने- अपने पृथक्‌ देवता थे । कुछ देवता ऐसे मी थे, जिन्हें 
चीन के सब निवासी मानते थे। इनको सन्तुष्ट रखने के लिये वे विविध प्रकार के विधि- 


` विधानों और पूजा-पाठ का अनुष्ठान करते थे। राजा जहां अपने राज्य का शासक 


होता था, वहां साथ ही उसे वहां के देवताओं का प्रधान पुजारी व धर्माचायं भी माना 
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२६ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


पी उसे देवतुल भती थी । इस दृष्टि से सं प्राय: 
जाता था | इसी कारण जनता उसे देवतुल्य समती थी । इस इष्टि से संसार की 


समी प्राचीन सम्यताओं में समता है। | 
पर छठी सदी ईस्वी पूर्व में चीन में एक विचारक का प्रादुर्माव 32 ॥ 
कन (५५१. ४७६ ई० प्‌०) था । वह लू नामक एक छोटे-से राज्य (वत- | 
नाम कन्फ्यूसियस (५५१- ४७९ ई० पु०) था । वह लू नानक का अपर 
मान शांतंग प्रान्त मे) का निवासी था। उसन धम के सम्वन्ध म नई कल्पना अपने 
देशवासियों के सम्मुख पेश की | वह कहता था, कि विविध देवी-देवताओं की पूजा की 
क्षा सदाचारमय और पवित्र जीवन मनुष्य के लिए अधिक हितकारी है। मनुष्य का 
यह ध्येय होना चाहिये, कि वह अपने जीवन को पदित्र व परोपकारी बनाए। संसार में 
हमें सब ग्रोर कष्ट नजर श्राता है । इस कष्ट को टूर करने का उपाय यही है, कि संसार 
के सव मनुष्य एक दूसरे की सहायता करें। मनुष्य केवल अपने लिए ही न जिए, है. 
सबकी सख-समद्धि में ही अपना हित समझे । यह तमी सम्भव हा सकता ठः कि 
मनुष्य का जीवन पवित्र और मर्यादित हो। मानव-समाज के कष्टों का तभी अन्‍्त हो 
सकता है, जबकि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करे । अपने 
विचारों के प्रचार के लिये कन्फ्यूसियस ने एक नए सम्प्रदाय की स्थापना की, और गुरु- 
शिष्य परम्परा द्वारा उसके विचार धीरे-धीरे सारे उत्तरी चीन में फल गए। लगभग 
इसी समय में भारत में महात्मा बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ था । उन्होंने भी इसी प्रकार कें 
` विचार अपने देशवासियों के सम्मुख रखे थे। इसमें सन्देह नहीं, कि कन्फ्यूसियस और 
महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुषों द्वारा संसार में एक नए प्रकार के धामिक श्रान्दोलन का 
सूत्रपात हुआ, जो विधि-विधानों और अनुष्ठानों से पूर्ण पुराने घमो से बहुत भिन्न था । 
इसी समय के लगभग चीन में एक अन्य विचारक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम 
लाश्रोःत्से था। वह कहता था, कि मनुष्य को भोग-विलास के जीवन से बचकर पवित्र 
भर सादा जीवन विताना चाहिए । कन्पयूसियस जीवन के नियन्त्रण, संयम और विनय ' ` 
पर बहुत जोर देता था। लाओ-त्से की शिक्षाओं का सार यह था, कि मनुष्य त्याग की 
आर जाए और तपस्या का जीवन बिताए । उसकी सिक्षाश्रों का भी बहुत प्रचार हुआ । 
चीन के जो लोग श्रब वौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वे इत दो पुराने ग्राचायों को भी बड़े ' 
आदर की ष्टि से देखते हैं, श्रौर इनके विचारों का उन पर बहुत प्रभाव है। ' 
सभ्यता चीन के प्राचीन निवासियों ने सभ्यता के क्षेत्र में अच्छी उन्नति की | 
थी । बहुत पुराने समय में ही उन्होंने लिखने का ग्राविप्क़ार कर लिया था। ईजिप्त के | 
समान उनकी लिपि भी एक प्रकार की चित्रलिपि थी । कला में भी वे बड़े प्रवीण थे । | 
मिट्टी के चमकीले वरतन बनाने में वे अत्यन्त कुशल थे। रेशम के कीड़ों को पाल कर | 
उनसे रेशम तयार करता और फिर उसके सुन्दर वस्त्र बनाना उनका प्रमुख व्यवसाय | 
था। आजकल भी चीन का रेशम संसार भर में प्रसिद्ध है। बहुत पुराने समय में भौ | 
चीन का रेशम दूर-दूर तक विदेशों में बिकने के लिए जाता था | | 


ह ` खेती के लिए प्राचीन चीनी लोगों ने बहुत-सी नहरों का निर्माण किया था। 
गही ओर यांग-त्से-कियांग नदियों से अनेक छोटी-छोटी नहरें निकाल कर उन लोगों ने 
श्रपते खेतों की सिचाई करने का उत्तम प्रबन्ध किया हुआ था । यही कारण है, कि प्राचीन ` 

` चीन में भोजन की प्रचुरता रहती थी, और उसकी सुख-समृद्धि से झराकृष्ट होकर विविध 
जंगली और पशुपालक जातियां उस पर हमले करती रहती थीं । 


ह चिन बंश--सम्राट्‌ चित शिह-ती चिन वंश का थ।। इसी वंश के कारण देश का 
नाम चीन पड़ा । सम्राट्‌ चिन शिह-ती ने जहां एक ओर हूणों से अपने देश की रक्षा करने के 
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लिये १८०० मील लम्बी विशाल दीवार का निर्माण शुरू किया, वहां साथ ही उसने यह 
भी अनुभव किया कि साम्राज्य की एकता के लिये ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे चीन के 
विविध राज्य श्रपनी पृथक्‌ सत्ता को एकदम भूल जाएं । उसने सोचा, इसका सर्वोत्तम 
उपाय यह है, कि चीन के विविध सामन्त राजाओं को अपने पूर्व-पुरुषों के गौरवमय 
इतिहास और वीर कृत्यो द। स्मरण ही न रहे साथ ही, लोगों को यह भी भूल जाए, कि 
ये विविध राज्य पहले कभी स्वतन्त्र रूप से विद्यमान थे, ग्रौर उनमें ग्रपनी पृथक्‌ सत्ता की 
अनुभूति ही न रहे। इस उद्देश्य से चिन शिह-ती ने यह ग्राज्चा प्रचारित की कि पुराने समय 
की पुस्तकों को ग्रग्नि के अर्पण कर दिया जाए, केवल चिकित्सा-शास्त्र श्रौर विज्ञान की 
पुस्तकों को ही रखा जाए । सम्राट्‌ चिन शिह-ती तीसरी सदी ई०पूर्व में हुआ था। भारत 
में इसी समय के लगभग सम्राट्‌ श्रशोक का शासन था। चीन और भारत के इन सञ्राटों 
की नीति में कितना अन्तर था । 


हान वंश--२०६ ई० पू० में चिन शिह-ती की मृत्यु हुंई । उसके वाद विशाल 
चीनी साम्राज्य की राजगही के लिये झगड़े शुरू हो गए। इस स्थिति से लाम उठा कर हान 
वंश के एक साहसी व्यक्ति ने चिन वंश का ग्रन्त कर एक नए वंश का प्रारम्भ किया । हान 
वंश २०६ ई० पू० से शुरू होकर २२० ई०प० तक कायम रहा । चिन शिह-ती के प्रयत्न 
से चीन में जो राजनीतिक एकता कायम हुई थी, हावर सम्राटों के शासन में वह स्थिर रही । 
इस वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट्‌ बू-ती था। उसके समय में चीनी साम्राज्य अपने विस्तार 
की चरम सीमा तक पहुंच गया । पूर्व में प्रशान्त महासागर से लेकर पश्चिम में कॅस्पियन 
सागर तक उसका एकच्छत्र शासन था। मध्य एशिया की सव जातियां उसकी अधीनता 
स्वीकार करती थीं । हान वंश के इस चीनी साम्राज्य का विस्तार सिकन्दर के मैसीडो- 
नियन साम्राज्य और ट्राजन के रोमन साम्राज्य की अपेक्षा बहुत अधिक था। 


हान वंश के शासन काल में वौद्ध धर्म का चीन में प्रवेश हुआ । श्रशोक के समय 
में बौद्ध भिश्षुओं ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिये विदेशों में जाना प्रारम्भ किया 
था । धीरे-धीरे सम्पूर्ण चीन वौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया । वौद्ध भिक्षु केवल चीन में 
ही भगवान्‌ वुद्ध के संदेश को महुंचा कर संतुष्ट नहीं हो गये, वे आर आगे बढ़े ओर 
कोरिया तथा जापान में भी उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया । वौद्ध धमे के प्रचार के 
कारण चीन और भारत का सम्वन्ध बहुत वढ़ गया । भारत से बहुत-से व्यापारी समुद्र के 
मार्ग से व्यापार क्रे लिये चीन जाने लगे । चीन का व्यापारिक सम्वन्ध रोम के साथ भी 
स्थापित हुआ । पहली सदी ई० पू० में रोम का साम्राज्य पूर्व में कंस्पियन सागर र 
टिग्रिस नदी तक विस्तृत हो गया था । उधर चीनी साम्राज्य की पश्चिमी सीमा कॅस्पियन 
सागर को छूती था । इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि इन दोनों सा्राउ्यों में परस्पर 
व्यापार की उन्नति हो । 

हान वंश के शासन काल में ही चीन में छापेखाने का श्रावप्कार हुआ । लकड़ी 
के ब्लाक बनाकर चीनी लोग उन्हें छापने के लिये प्रयुक्त करने लगे । इस समय तक 
पर्चिमी संसार में कहीं भी छापेखाते का प्रयोग शुरू नहीं हुआ था । वहाँ के सिकन्दरिया. 
आदि के विविध पुस्तकालयों में श्रमी पुरतकों की नकल करने का ही रिवाज था| हान 
वंश के शासन में ही चीन में उस परीक्षा-पद्धति का सूत्रपात हुश्रा, जो वहां दो हजार वषे | 
तक कायम रही। इस समय श्रन्य.देशों में राजकीय पदों पर नियुक्ति के लिये किसी 
परीक्षा की आवश्यक्रता नहीं समझी जाती थी । राजकुल तथा उच्च कुलों के म्रमीर- 
उमराओं को ही विविध पदों पर तियत कर दिया जाता था । किस पद पर कौन व्यक्ति 
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नियत किया जाय, यह बात राजा की इच्छा व कृपा पर निर्भर थी । पर हान सम्राटों ने 
र में विविध राजकीय पदों पर नियुक्ति के लिये परीक्षा-पद्धति को शुरू किया । जो 
व्यक्ति चीन के पुरातन ग्रन्थों और विद्याओं में निष्णात हों, और राज्य द्वारा संचालित 
परीक्षाश्रों में उतीर्ण हो जाएं, वे ही विभिन्न राजकीय पदों पर नियत किये जाते थे । 
जन्म, कुल आदि का कोई भेद इसमें नहीं किया जाता था। 


तीन राज्य--हानवंश के शक्तिशाली राजाश्रों का वैमवपूर्ण व विशाल साम्राज्य 
तीसरी सदी ई० प० में समाप्त हो गया | अनेक सदियों के सुदृढ़ शासन से भी चीन में 
भलीरमांति एकता उत्पन्न नहीं हुई थी । परिणाम यह हुआ, कि २२० ई० प० के लगभग 
चीन तीन भागों में विभक्त हो गया । यह दशा सातवीं सदी के शुरू तक रही । इस 
बीच में भारत के बौद्ध मिक्षु बड़ी संख्या में चीन गए, ग्रौर वहां उन्होंने न केवल अपने 
धर्म का, अपितु अपने ज्ञान, विज्ञान और कला का भी प्रसार किया । चीन के लोग इस 
समय भारत को अपनी धर्मभूमि समझते थे । इसी कारण बहुत-से चीनी यात्री इस समय 
भारत आये, और उन्होंने यहाँ आकर विविध विद्यापीठों में धर्म और दर्शन का अध्ययन 
किया । इन यात्रियों में फाइयान और ह्य, एन्त्साँग सबसे प्रसिद्ध हैं । 


ताँग वंश--६१८ ई० में चीन में तांग वंश का शासन शुरू हुआ । इस वंश का 
पहला राजा काग्रो त्सु था । वह बड़ा वीर महत्वाकांक्षी था । उसने सम्पूर्ण चीन को 
जीतकर फिर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया । भ्रनाम और कम्बोडिया के राज्य 
भी उसने विजय कर लिये। उसके साम्राज्य की परिचिमी सीमा कैस्पियन सागर तक 
विस्तृत थी । तांग वंश का शासन ६०७ ई० प० तक कायम रहा। तांग सञ्राटों के शासन 
काल में चीन ने बहुत उन्नति की थी । ये सम्राट्‌ बड़े उदार ग्रौर वैभवपूर्ण थे। उन्होंने 
विदेशी व्यापार को उन्नत करने के लिए अनेक यत्न किये । वे विदेशियों का आदर करते 
थे, और उनसे नई-नई वातें सीखने के लिये सदा उत्सुक रहते थे। यही कारण था, कि 
ईसाई और मुस्लिम धर्मो के प्रचारक भी बड़ी संख्या में इस समय चीन गये । चीन के 
लोग इन धर्म प्रचारकों का श्रादर करते थे । रोमन सम्राटों के समान तांग वंशी सम्राट 
धम के मामले में संकीर्णहृदय व श्रसहिष्णु नहीं थे। ड 


सुंग वंश--तांग वंश के बाद दसवीं सदी में सुंग वंश ने चीन में शासन किया । | 
शस काल में मी चीन राजनीतिक इष्टि से एक रहा। संग वंश के सम्राट राजनीति में 
बहुत कुशल थे । जनता के हित और कल्याण के लिए उन्होंने अनेक नये कानून बनाये । 
सातवीं, श्राठवीं, नवीं श्रौर दसवीं सदियों में भारत राजनीतिक इष्टि से अनेक राज्यों में 
विभक्त था । इन राज्यों के आपसी युद्धों के कारण देश में व्यवस्था और शान्ति का अ्रभाव 
था । यही दशा यूरोप में भी थी । रोमन साम्राज्य इस समय खण्ड-खण्ड हो चुक्रा था । 
पर्चिमी एशिया में कुछ समय के लिए भ्ररबों ने एक व्यवस्थित साम्राज्य कायम किया 
आ. पर वह भी देर तक स्थिर नहीं रह सका था। संसार के ग्रन्य देशों के मुकाबिले में | 
र सदियों ल का साम्राज्य बहुत व्यवस्थित ग्रौर शान्तिमय था | यही कारण है, 4 
र में चीन संसार का शिरोमणि था। छापेखाने के विकास के साथ-साथ चीनी | 
लोगों ने ही पहले-पहल बारूद और बन्दूक का आविष्कार किया । इसमें सन्देह नहीं कि 
इस समय चीन संसार में सबसे प्रधिक उन्नत देश था। 


ह्वास रा काल -पर संग बंश का शासन देर तक स्थिर नहीं रहा बारहवीं 
सदी के शुरू में चीन में फिर श्रनेक राज्य स्थापित हो गये । इनमें तीन प्रमुख ये थे-- 
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उन्नीसवीं सदी के पुर्वार्ध में चीन की दशा २९ 


(१) उत्तर में किन राज्य, (२) दक्षिण में सुंग राज्य, और (३) उत्तर परिंचम में हि सया 
राज्य । 

इस प्रकार जब चीन में कोई एक शक्तिशाली साम्राज्य नहीं रह गया था, चीन 
के उत्तरी प्रदेशों में एक नई शक्ति का उत्कर्ष प्रारम्भ हुश्रा, जिसने कुछ ही समय में न 
केवल सम्पूर्ण चीन को, अपितु पश्चिमी एशिया और पूर्वी यूरोप को भी विजय कर लिया, 


ओर एक अत्यन्त विशाल साम्राज्य की स्थापना की । यह शक्ति मंगोल लोगों की थी, 
्रौर इनका प्रधान नेता चंगेज खां था । 


मंगोल जाति--वारहवीं सदी में चीन के उत्तरी प्रदेशों में एक पशुपालक जाति का 
निवास था, जिसे मंगोल कहते थे । शिकार रौर पशु पालन इसके मुख्य व्यवसाय थे। मंगोल 
लोग प्रधानतया घोड़ों को पालते थे, और डेरों में निवास करते थे । उनकी कोई स्थायी 
बस्तियां व नगरियां नहीं होती थीं। वारहवीं सदी के श्रन्तिम भाग में इस जाति में एक 
ऐसे वीर नेता का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने इसे एक प्रवल राजनीतिक. शक्ति बना दिया । 
इस नेता का नाम चंगेज खां था । उस समय मंगोल लोग देवी-देवताओं की पूजा करते थे, 
और उन्हें सन्तुष्ट करने के लिए विविध विधिविधानों का अनुष्ठान किया करते थे । चंगेज 
खां के नाम से यह भ्रम नहीं होना चाहिए, कि वह मुसलमान था । मंगोल लोगों केः 
सरदारों की उपाधि खां या खान होती थी। 


चंगेज खां का साम्राज्य--उन दिनों उत्तरी चीन में “किन” वंश के चीनी सम्राटों 
का शासन था। मंगोलों ने किन साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर अपने को स्वतन्त्र घोषित 
कर दिया । फिर उन्होंने किन साम्राज्य पर भी हमला किया । किन सम्राट्‌ परास्त हो 
गया, और उसकी राजधानी पेकिंग मंगोलों के हाथों में आ गई । पेकिग की यह विजय 
१२१४ ई० में की गई थी । उत्तरी चीन के परिचम में उस समय तुर्क जाति का एक 
शक्तिशाली साम्राज्य विद्यमान था, जिसकी राजधानी खीवा थी । यह लुकं राज्य बहुत 
प्रबल था । धीरे-धीरे उसके सम्राटों ने फ्डोस के अन्य राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति का 
बहुत विस्तार कर लिया था । युफ्रेटस और ट्रिग्रिस नदियों से शुरू कर पूर्वं में तिब्बत की 
सीमा तक खीवा का तुकं साम्राज्य विस्तृत था । चंगेज खां की सेनाओं ने इस तुके साम्राज्य 
पर हमला किया । मंगोल सेना के सम्मुख तुर्क लोग नहीं टिक सके । खीवा का सम्पूर्ण 
साम्राज्य चंगेज खां के हाथ में ग्रा गया । 


पर चंगेज खाँ की साम्राज्य की भूख खौवा के तुको का विनाश करके ही शान्त 

नहीं हो गई | वह पश्चिम और उत्तर में निरन्तर आगे बढ़ता गया । कैस्पियन सागर के 
उत्तर में रूस पर उसने पमला किया । रूसी लोग उसका मुकाबिला नहीं कर सके | 
काला सागर (ब्लैक सी) के उत्तर में कीफ नामक स्थान पर रूसी सेना मंगोलों द्वारा 
बुरी तरह परास्त हुई । रूस का राजा मंगोलों के हाथ कंद हो गया । इसी समय एक 
अन्य मंगोल सेना ने भारत पर आक्रमण किया। उत्तरी भारत में इस समय अफगान 
सुलतानों का शासन था। तुर्क विजेता महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कर और 
कन्नौज आदि के ग्रनेक शक्तिशाली राजाओं को परास्त कर इस देश में सी तुकं शासन 
स्थापित कर लिया था। पर तुर्को का शासन मारत में देर तक कायम नहीं रहा । गजनी 
के पड़ोस में एक छोटा-सा प्रदेश था, जिसे गोरकहते थे। जब गजनी के तुकं सुलतानों 
की शक्ति कमजोर पड़ी, तो गोर स्वतन्त्र हो गया, और उसके अफगान सरदार अलाउद्दीत 
ने गजनी को भी जीतकर अपने अधीन कर लिया । श्रलाउद्दीन के उत्तराधिकारियों ने 
भारत पर आक्रमण किया, और बारहवीं सदी के अन्त में उत्तरी भारत को अपने अवीर 
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कर लिया | चंगेज खां के समय में भारत के उत्तरी प्रदेशों में id 2228 हि 
मंगोल सेनाओ्रों नें भारत पर हमला किया, और लाहौर तक के प्रद ज ठ 
प्रचीन कर लिया | इस समय अफगान सल्तनत का स्वामी श्रल्तमश (१२११-३६३० ) 
छा। वह चंगेज खां के सम्मुख असहाय वा । 

१२२७ में चंगेज खां की मृत्यु हुई । उसका साश्र ज्य प्रशान्त महासागर से शू 
होकर काला सागर तक विस्तृत था । सिकन्दर जसे विजेताश्रों के साम्राज्य चंगेज खां के 
साम्राज्य की तुलना में जुच्छ थ । इस विशाल मंगोल साम्राज्य की राजधानी उत्तरी चीन 
में कराकुरम थी । यह मगोलों की सबसे बड़ी बस्ती थी। इस प्रदेश को जो श्रब तक भी 
मंगोलिया कहते हैं, उसका कारण य मगाल, लोग ही हैं । 

उगदई खां -१२२७ ई० में विशाल मंगोल साम्राज्य का अधिपति उगदई खां 
बना । वह्‌ चंगेज खाँ का लड़का था; और अपने पिता के क ही वीर तथा साहसी था। 
उंगदई खाँ ने मंगोल सम्राज्य को ग्रौर ग्रधिक विस्तृत किया | काला सागर से आगे वढ़- 
कर उसके भाई वातू खाँ ने सम्पूर्ण रूस को अपने अधीन किया, और पोलंड पर ग्राकमण 
कर उस देश को भी जीत लिया। उसके हमलों के कारण सारे यूरोप में खलबली मच 
गई । उस समय पवित्र रोमन सम्राट्‌ के पद पर फ्रेडरिक द्वितीय विराजमान था । उसने 
अपनी जर्मन सेनाग्रों के साथ बातू खों का मुक्राविला करने की कोशिश की । पर १२४१ 
ई० में उत्तर-पूर्वी जर्मनी में जर्मन सेनाएँ मंगोलों द्वारा परास्त कर दी गई । वातू खां 
शायद यरोप में और भी आगे बढ़ता, पर इसी समय ( १२४२ ई० ) में उगदई खां की 
मृत्यु हो गई । वि्ञाल मंगोल साम्राज्य का स्वामी कौन हो, इस बात को लेकर झगड़े शुरू 
हो गये प्रौर पश्चिमी यूरोप मंगोल लोगों के ्राक्रमणों से वच गया । उगदई खां कें समय 
में ही एक भ्रत्य मंगोल सेना ने दक्षिणी चीन पर भी हमला क्रिया । इस प्रदेश में उस 
समय में सुंग वंश का शासन था। सुंग सम्राट्‌ मंगोलों का मुकाबिला नहीं कर सके । 
धीरे-धीरे उनका राज्य भी मंगोलों के हाथ में आरा गया, और सम्पूर्ण चीन मंगोल साम्रा- 
ज्य में शामिल हो गया । 


मंगू खाँ--उगदई खां का उत्तराधिकारी कोन हो, इस वात को लेकर कुछ समय 

तक झगड़े चलते रहे । ग्रन्त.में मंगू खां १२५१ ई में विशाल मंगोल साम्राज्य का अधि- 

पति बना । उसके समय में मंगोल साम्राज्य का और अ्रधिक विस्तार हुआ । चीन पहले 

ही मंगोलों के अधीन था । भ्रब तिब्बत पर हमला किंया गया, और उसे भी जीतकर | 

` मंगोल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया । एक अन्य मंगोल सेना ने बगदाद पर श्राक्र- 

मण किया । वहाँ इस समय अरब खलीफाओं का शात था | मंगोलों ने बगदाद को 

जीत लिया। मुस्लिम धर्म और अरब सम्यता के इस प्रसिद्ध केन्द्र का मंगोलों के हाथों से 

बुरी तरह विनाश हुआ । बगदाद से आगे बढ़कर मंगू खां ने सीरिया और एशिया माइनर 

को भी अपने धीन कर लिया । कान्स्टेन्टिनोपल के पूर्वी रोमन सम्राटू उसके भय से 

थर-थर कांपे लगे । १२५६ ई० में मंगू खाँ की मृत्यु हुई । | 

मंगोल साम्राज्य का विभाजन--मंगू खां की मृत्यु के बाद विशाल मंगोल | 

साम्राज्य चार भांगों में विभक्त हो गया । (१) चीन--इसका शासक कुबले खां था । | 

मंगू खां के समय में वह चीन का शासक नियत हुआ था, आर उसने कराकुरम को जगह 
| पेकिग को श्रपनी राजधानी बना लिया था । मंगोलिया, चीन, तिव्वत और तुकिस्तान 
कुवले खां के अधीन थे। (२) पिया -इसका शासक हुलगू खाँ था। अफगानिस्तान, 
परशिया, मैसोपोटामिया श्रौर सीरिया के प्रदेश हुलगू खाँ के ्रधीन थे। एशिया माइनर 
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'के तुर्क सरदार भी हुलगू खां को अपना ग्रधिपति मानते थे । (३) रूस--कंस्पियत सागर 
और काला सागर के उत्तर के रूस और पोलेंड के प्रदेश इस तीसरे मंगोल राज्य के श्रन्त- 


गंत थे । इसे 'किपचक' कहा जाता था । (४) साइबीरिया--किपचक ग्रौर चीन के मंगोल 


"राज्यों के वींच में एक्र श्रन्य मंगोल राज्य था, जिसे साइवीरिया कहते थे । 


गुरू में ये चारों मंगोल राज्य कुबले खां का आधिपत्य स्वीकार करते थे। पर 
जव १२६४ ई० में उसकी मृत्यु हो गई, तो ये चारों मंगोल राज्य एक दूसरे से पृथक्‌ व 
स्वतन्त्र हो गये । 

चीन में मंगोल शासन कुवले खां के उत्तराधिकारी चीन में राज्य करते रहे । 
चीन के इतिहास में कुवले खां से एक नये राजवंश का प्रारम्भ हुआ, जिसे युग्रान वंश 
कहते हैं। यह वंश १२५९ से १३६८ तक चीन का शासन करता रहा। युश्रान वंश के 
शासन काल में चीन ने अच्छी उन्नति की । कुबले खां के समय में मार्को पोलो नाम के 
एक यूरोपियन ने चीन की यात्रा की थी कुछ समय तक वह कुबले खां के दरवार में भी 
रहा था। मार्को पोलो इटली के वेनिस नगर का निवासी था। उसने कुवले खां के राज- 
दरवार का वृत्तांत लिखा है, जिससे इस मंगोल सम्राट्‌ के वभव, शक्ति और विद्या-प्रेम 
का अच्छा परिचय मिलता है । 


मिंग वंश--कुबले खां के वंशज १३६८ ई० तक चीन का शासन करते रहे । 
एक सदी के काल में मंगोल राजा निर्बल हो गये थे । परिणाम वह हुआ, कि १३६८ ई० 
में उनके विरुद्ध विद्रोह हो गया, और उनका अन्त होकर मिंग वंस के शासन का प्रारम्म 
हुआ । मिग वंश का शासन १३६८ से १६४४ ई० तक स्थिर रहा । 


मञ्च्‌ (चिंग) वंश--१६४४ ई° में मञ्चू वंश के प्रतापी राजाओं ने चीन पर 
अपना अधिकार कर लिया । मञ्चू लोग उत्तरी चीन के निवासी थे। इनके पूर्वज पहले 
भी उत्तरी चीन के शासक रहे थे । चंगेज खां ने इन्हीं (किन वंश) को जीतकर अपने 
साम्राज्य का विस्तार शुरू किया था । सतरहवीं सदी में इन मञ्च्‌ लोगों में एक वीर 
पुरुष का प्रादुर्भाव हुश्रा, जिनका नाम नुरहचू था। ६०,००० सँनिकों की एक विशाल 
सेना संगठित कर उसने मिंग साम्राज्य पर श्रांक्रमण कर दिया, और अनेक युद्धों में मिंग 
सेनाग्रों को परास्त किया । नुरहचू का पुत्र ब उत्तराधिकारी हांगताईची मिग वंश के 
शासन का अन्त कर चीन में ग्रपने ग्राधिपत्य को स्थापित करने में समर्थं हुआ, (१६४४) 
और इस प्रकार चीन में मञ्चू वंश के शासन का प्रारम्भ हुआ, जो १९१२ ई० तक कायम 
रहा । १४१२ में जब राज्यक्रान्ति द्वारा चीन में रिपब्लिक की स्थापना हुई, तो वहाँ की 
राजगही पर मञ्चू वंश के सम्राटू ही विराजमान थे । 


(२) मञ्च साम्राज्य 


मञ्च्‌ शासन की स्थापना --१६४४ ई० में चीन में मिंग वंश (१३६८-१६५४) 
के शासन का अन्त हुआ था । चीन के उत्तरी प्रदेशों में, जिसे ग्राजकल मञ्चूरिया कहते 
हैं, मञ्चू जाति का निवास था। सतरहवीं सदी के शुरू में मञ्चू लोगों ने अपनी शक्ति 
को बढ़ाकर विशाल चीनी दीवार के दक्षिण की ओर श्राक्रमण प्रारम्भ किये, और १६४४ 
में उन्होंने पेकिंग को विजय कर लिया । चीनी सम्राट्‌ सञ्चू श्राक्रमणों से अपते साम्रा- 
ज्य की रक्षा करते में असमर्थ रहे । अन्तिम मिग सम्राट्‌ ने पराजय के अपमान को न सह _ 
सकने के कारण आत्महत्या द्वारा श्रपते जीवन का श्रन्त कर्‌ लिया, और चीन में च्ल 
राजवंश का प्रारम्भ हुआ । मञ्चू लोग सभ्यता और संस्कृतिं की इष्टि से चीनियाँ से * 
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३२ 
धिक भिन्न नहीं थे । वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और कन्फ्यू सियस सदश शाचार्यों ने ; 
चीन में जिन मर्यादाश्रों तथा परम्पराओं- का प्रारम्भ किया था, उनका भी आदर करते 


थे । इसीलिये चीनी लोग उन्हें विदेशी नहीं समभते थे, और शीघ्र ही वे चीनी जनसमाज 
के ग्रंग बन गये थे । 
शक्तिशाली मञ्चू सम्राट्‌ -मञ्चू वंश के सम्राटों में काँग-हूसी श्रौर चिएन- 

लंग सबसे प्रसिद्ध हैं । कांग-ह सी का शासनकाल १६६१ से १७२२ तक था । वह फ्रांस 

के लुई चौदहवें, रूस के पीटर द ग्रेट और भारतवष केश्रौरंगजेब का समकालीन था । वह 

इन सम्राटों के समान ही महत्त्वाकांक्षी ग्रौर शक्तिशाली था । बिशाल चीनी साम्राज्य 
पर उसने बड़ी योग्यता और शक्ति के साथ शासन किया । चिएन-लुग का शासनकाल 

१७३६ से १७६६ तक था । उसके शासन के समय में मञ्चू साम्राज्य अपनी उन्तति की 

चरम सीमा को प्राप्त कर गया था। भारत में इस समय मुगल साम्राज्य का पतन प्रारम्भ 
हो चुका था न केवल विविध सूबेदार मुगल साम्राज्य की ्रधीनता से स्वतन्त्र होने शुरू 
हो गये थे, अपितु इंगलिश और फ्रेंच लोग भी भारत में अपनी शक्ति व आधिपत्य को 
स्थापना में तत्पर थे। पर इस युग में चीन का विशाल साम्राज्य सर्वथा अक्षुण्ण दशा में 

था । विदेशी लोगों ने भी वहां श्रमी भ्रपने प्रभाव का विस्तार शुरू नहीं किया था । चिएन 
लुंग के बाद मञ्चू सञ्राटों की शक्ति क्षीण होने लगी, श्रौर साम्राज्य के श्रनेक सुदूरवर्ती 
प्रदेश सम्राट्‌ के शासन की उपेक्षा करने लगे । चिएन-लूंग के साम्राज्य में वास्तविक चीन 
के अतिरिक्त अन्य भी श्रनेक प्रदेश श्रन्तर्गत थे। उत्तर में उसकी सीमा मूर नदी तक 
विस्तृत थी, सम्पूर्ण मञ्चूरिया उसके श्रधीन था । सिंगकियांग श्रौर तिब्बत उसके श्राधि- 
पत्य में थे, नेपाल और वरमा उसे बाकायदा कर देते थे, और श्रनाम, कोरिया, फार्मा 
और प्रशान्त महासागर के तटवर्ती अनेक द्वीप मञ्चू सम्राट्‌ की ग्रधीनता को स्वीकार 
करते थे। चिएन-ल्‌ंग (१७३६-१७६६) के बाद चीनी साम्राज्य में शिथिलता ग्राने लगी 
और अनेक सुदूरवर्ती प्रदेश व राज्य मञ्चू सम्राटों के शासन की उपेक्षा करने लगे। 


_ उन्नौसवीं सदी के पूर्वार्ध में चीनी सास्राज्य--१८४२के लगभग यूरोपियन लोग 
चीन में श्रपनी शक्ति उवं प्रभाव का विस्तार करने के लिये प्रवृत्त हुए । उस समय मञ्च. 
सम्राटों की श्रधीनता में निम्नलिखित प्रदेश थे । 


(१) वास्तविक चीन--जिसे चीन के लोग मध्यदेश के नाम से कहते थे । इसमें 
कुल मिलाकर अठारह प्रान्त सम्मिलित थे । ह 


(२) मञ्चूरिया-यह्‌ चीन के मध्यदेश के उत्तर में है। यह भी मञ्च्‌ साम्राज्य 
के ग्रन्तर्गत था । के 


(३) अ्रधीनस्थ राज्य--तिव्वत, मंगोलिया और सिंगकियांग मञ्चू सम्राटों की | 
अधीनता स्वीकृत करते थे, और पेकिंग की केन्द्रीय सरकार उनके शासन पर नियन्त्रण | 
रखती थी । यद्यपि इन राज्यों की जनता राष्ट्रीयता की दृष्टि से चीनी लोगों से भिन्त | 
थी, पर मञ्चू सञ्चाटा का यह प्रयत्न था कि इनके शासन पर अधिक से अधिक नियन्त्रण ] 
रखें, श्रौर इनको पूर्णतया श्रपनी अधीनता में ले आएं । इन्हें चीनी लोगों के समकक्ष .' | 
मानने व इन्हें शासन-सम्बन्धी स्वतन्त्रता देने की नीति उन्हें पसन्द नहीं थी । 

(४) अन्य राज्य -कोरिया, श्रनाम और फार्मूसा भी मञ्चू सम्राटों को कर 
प्रदान करते थे, और उनकी अंधीनता स्वीकार करते थे । बरमा पर इस समय ग्रंग्रेजों का 
आधिपत्य स्थापित हो चुका था, और नेपाल चीन के प्रभाव से मुक्त हो गया था । 
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उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में चीन की दशा ३३ 


करद राज्यों को न गिनकर मञ्चू साम्राज्य का क्षेत्रफल इस समय (१८४२) 
४२,७७,१७०वर्गमील था,म्रौर उसकी जनसंख्या ३७ करोड़ के लगमग थी । इस विशाल 
साम्राज्य के सब निवासी जातीय दृष्टि से एक नहीं थे। पर घर्म, संस्कृति और ्ाचार- 
विचार की इष्टि से उनमें एक इस प्रकार की एकता अवश्य विद्यमान थी; जो उन्हें अरन्य 
सब देशों के लोगों से पृथक्‌ करती थी । 


(३) चीन के निवासी 


चीन के सँतीस करोड़ के लगभग निवासी अपने कार्य व पेशे की दृष्टि से पाँच 
भागों में विभक्त थे । ये पांच विभाग पण्डित, कृषक, शिल्पी, व्यापारी और सेवक--इन 
नामों से प्रकट किये जा सकते हैं । 


पण्डित बर्ग चीन के जनसमाज में पण्डित वग प्रतिष्ठा की इष्टि से सबसे 
अधिक महत्त्व रखता था। जिस प्रकार भारत में ब्राह्मणों को अत्यन्त आदर की दृष्टि से 
देखा जाता है, वैसे ही चीन में पण्डित वर्ग का स्थान बहुत सम्मानित था। पर चीन का 
पण्डित वर्ग कोई पृथक्‌ जाति नहीं था, और न ही कोई मनुष्य किसी कुल-विशेष में उत्पन्न | 
होने के कारण ही पण्डित माना जाता था। चीन में पण्डित पद को पाने के लिये बिद्या- 
भ्यास की आवश्यकता होती थी, और इस पद को प्राप्त करने के इच्छुक मनुष्य वर्षों तक 
कठिन साधना किया करते थे। सात साल की आयु में बालक अपने गांव की पाठशाला 
में शिक्षा को शुरू करता था | यदि बालक के माता-पिता गरीब हों और बालक होनहार 
हो, तो ग्राम पंचायत उसकी पढ़ाई के बोझ को ग्रपने ऊपर ले लेती थी । पाठ्य विषयों में 
प्राचीन ग्रंथों और धर्म-पुस्तकों का प्रमुख स्थान होता था । मारत के पुरातन परिपाटी के 
पण्डितों के समान चीन के पण्डित भी व्याकरण, कोश और घमंग्रंयों को शिक्षा में प्रमुख 
स्थान देते थे । जिलों में जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे होते थे, पहले जिलास्तर पर 
उनकी परीक्षा ली जाती थी। इस परीक्षा में जो विद्यार्थी सबसे उत्तम स्थान प्राप्त करें, 
उन्हें प्रदेश की परीक्षा में बिठाया जाता था। प्रदेश की परीक्षा में बंठने वाले विद्यार्थियों 
की संख्या हजारों में होती थी । इसमें जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाते थे, उन्हें ही सउन्सेई 
(स्नातक) की उपाधि प्रदान की जाती थी । प्रदेश की परीक्षा उत्तीर्ण करके विद्यार्थी 
प्रान्त की परीक्षा में बैठते थे। इसे उत्तीर्ण कर लेने पर च्‌-जेन की उपाधि दी जाती थी । 
चू-जेन (वाचस्पति) की उपाधि प्र प्त कर लेने पर विद्यार्थी को इस योग्य समका जाता 
था, कि वह राजकीय पद को प्राप्त कर सके या अन्य उच्च कार्य कर सके। चू-जेन की 
उपाधि प्राप्त कर लेने के बाद चीनी पण्डितों में जो सबसे अधिक योग्य होते थे, वे पेकिग 
की सर्वोच्च परीक्षा चिन-शिह (ग्चार्य)के लिये बैठ सकते थे । चिन-शिह परीक्षा उत्तीर्ण | 
कर लेने पर राज्य के किसी भी उच्च पद पर नियुक्ति की जा सकती थी। जो विद्यार्थी 
उच्च परीक्षाओं में उत्तीण नहीं हो पाते थे, वे साधारण पाठशालाओं में ्रध्यापन का 
कार्य करते थे, या मुंशी आदि की ऐसी नौकरियां प्राप्त कर लेते थे, जिनके लिए शिक्षित 
होना आवश्यक समका जाता था। ग्राथिक इष्टि से चीन का यह पण्डित वर्ग बहुत समृद्ध 
नहीं होता था, पर इसमें संदेह नहीं कि समाज में इसका मान बहुत अधिक था। चीन के 
शिक्षणालयों में श्राधुनिक ज्ञान-विज्ञान का प्रवेश भ्रमी नहीं हुआ था । अठारहवीं सदी में 
यूरोप में जो नई वैज्ञानिक उन्नति प्रारम्भ हुई थी, चीन के लोग उससे प्रायः परिचित 
` थे। वे पुराने समय के शास्त्रों और साहित्यिक ग्रन्थों से सन्तुष्ट थे, और उन्हीं का मली- 
भांति अ्रध्ययन कर वे पण्डित पद को प्राप्त कर लेते थे । ग्रठारहवीं संदी के मध्य तक. 
यूरोप में भी शिक्षा की प्रायः यही दशा थी। वहाँ भी प्राचीन लैटिन ग्रंथों के अ्रध्ययत्त को 
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३४ एशिया (सुदूर पूर्वे) का ग्राधुनिक इतिहास 


प्रे ग्रावश्यक माना जाता था । पर इसमें सन्देह नहीं, कि शिक्षा ओर 
हा ल की अपेक्षा एक सदी के लगभग पीछे रह गया | । 
(२) कृषक वर्ग--चीन को बादी का अस्सी फी सदी कृषक वग था। कृषक 
लोग गांवों में निवास करते थे । गाँव के बाहर खेती की भूमि होती थी, जिस पर ये कृषक 
ख्लेती किया करते थे कृषि के उपकरण पुरान ढग के थे, और दा का आकार छोटा 
होता था । पिता की मृत्यु के बाद उसकी जमीन उसके लड़कों में बंट जाती थी जिसके 
कारण खेतों का आकार निरन्तर अधिकाधिक छोटा होता जाता था। किसानों के लिये 
यह सुगम नहीं होता था, कि वे अपने खेत में पर्याप्त अन्न उत्पन्न कर सक, और अपने 
परिवार का मली-माँति पालन-पोषण कर सक । बहुसख्यक किसान गरीब थे, और मिट्टी 
के बने हुए भोपड़ों में निवास करते थे । गाँवों का प्रबन्ध करने के लिये ग्राम पंचायतें 
संगठित थीं । पर इनके सदस्य निर्वाचित नहीं होते थे । प्रत्येक पा का मुखिया अपने 
ग्रधिकार से ग्राम-पंचायत का सदस्य होता था । परिवार में मुखिया का बहुत महत्त्व 
माना जाता था। शादी-विवाह्‌ को व्यवस्था वही करता था । तलाक की प्रथा चीन में 
बिद्यमान थी । सन्तान न होने की दशा में पति को यह अधिकार था, कि वह दूसरा विवाह 
कर सके । पर दूसरी पत्नी की परिवार में वह स्थिति नहीं मानी जाती थी जो कि पहली 
पत्नी को प्राप्त थी । 

(३) शिल्पो वर्ग--कारीगर या शिल्पी लोग अपने घर पर रहकर कार्य करते 
थे । कल-कारखानों का विकास अभी चीन में नहीं हुआ था । व्यावसायिक क्रांति के भ्रमाव 
में पूँजीपति और मजदूर --े दो प्र धान श्रेणियाँ अभी चीन में विकसित नहीं हुई थीं । 
जुलाहे, मोची, तेली, रंगसाज आदि सब प्रकार के शिल्पी पुराने ढंग के मोटे व महे औजारों 
से ग्राथिक उत्पत्ति का कार्य किया करते थे। शिल्पी लोग आशिक श्रेणियों (गिल्ड) में 
संगठित थे । प्रत्येक शिल्प की अपनी पृथक्‌ श्रेणी होती थी । प्रत्येक कारीगर के पास अनेक 
अन्तेवासी (शागिदं) काम सीखा करते थे, और सात-्राठ साल तक ्राचाये (उस्ताद) के 
घर पर रहकर शिल्प में प्रवीणता प्राप्त करते थे । श्रन्तेवासी का काल समाप्त कर चुकने 
पर या तो कारीगर अपना स्वतन्त्र कार्य प्रारम्भ करता था, और या अपने चाये के 
साथ रहकर काम करता रहता था, जिसके लिए उसे निश्चित वेतन दिया जाता था | 


प्रत्येक शिल्प के लिए बाकायदा नियम बने होते थे, जिनका निर्माण उस शिल्प की श्रेणी 


(गिल्ड) द्वारा किया जाता था। तैयार माल की क्या कीमत हो, कारीगरों को कितना 
वेतन दिया जाय, किस ढंग का माल तैयार किया जाय--ये सब बातें श्रेणी द्वारा ही 
निश्चित की जाती थीं । प्रत्येक श्रेणी का एक प्रधान होता था, जिसे सब शिल्पी (केवल 
चायं और श्रन्तेवासी ही नहीं) मिलकर.चुनते थे । प्रधान को अपने कार्य में परामश देने 
के लिए एक कार्यकारिणी समिति भी होती थी, जिसके सदस्यों की नियुक्ति भी निर्वाचन 
द्वारा की जाती थी । शिल्प-सम्बन्धी विवादों का निर्णय श्रेणी द्वारा किया जाताथा। 
इस बात की श्रावश्यकता बहुत कम होती थी, कि शिल्प-सम्बन्धी झगड़े राजकीय च्याया- 
लय के सम्मुख उपस्थित हों। चीन में प्रायः सवंत्र शिल्पी लोग इसी प्रकार की। श्रेणियों में 
| थे । प्रत्येक नगर में विविध हिल्पों की पृथक्‌-पृथक्‌ श्रेणियां विद्यमान थीं, और 
उनके द्वारा चीन का व्यावसायिक जीवन बहुत सुन्दर रूप से संचालित होता था। कल- 
कारखानों के ्रमाव के कारण उन व्यावसायिक समस्याश्रों का चीन में सरवंथा अभाव था, 
जो इस युग में यूरोप के देशों में उत्पन्न हो गई थी । 

(४) व्यापारो वर्ग--व्यापारी वर्ग के लोग संख्या में अधिक नहीं थे, इसका 
कारण यह था कि शिल्पी लोग प्रायः स्वयं ही अपने माल का क्रय-विक्रय किया करते थे। 
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उन्नीसवीं सदी के पूर्वाधं में चीन की दशा ३ | 


शिल्पी लोगों का निवासस्थान ही उनका कारखाना होता था, जहाँ वे अपने माल का 
उत्पादन भी किया करते थे । यहीं उनकी दुकान भी होती थी, जहाँ से उनका माल सुग- 
सता से बिक जाता था। पर कुछ नगर ऐसे मी थे, जहाँ किसी खास किस्म का माल बहुत 
अधिक परिमाण में तैयार होता था, और उस सब की खपत उस नगर में नहीं हो सकती 
थी । इस माल को व्यापारी लोग खरीद लेते थे, और उसे अ्मन्यत्र ले जाकर बेचा करते 
थे । इस प्रकार एक पृथक्‌ व्यापारी वर्ग का विकास हो गया था, जिसका कार्य एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर माल को ले जाना और वहाँ उसे बेचना होता था। बड़े नगरों में बाका- 
यदा बाजार होते थे, जहाँ व्यापारी लोग दूर-दूर से माल को लाकर उसका विक्रय किया 
"करते थे। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकना बहुत सुगम नहीं था । उस 
युग में चीन में न अच्छी सड़कें थीं, और न ही भ्रच्छे यानों की सत्ता थी । सड़कें प्रायः 
'कच्ची श्रौर खराब हालत में थीं। पशु या उनसे खींची जाने वाली गाड़ियाँ माल ढोने के 
'काम में लायी जाती थीं। समुद्रतट पर स्थित नगरों में व्यापार की अधिक सुविधा थी, 
क्योंकि उनके माल को नौकाग्रों द्वारा भ्रन्यत्र सुगमता से पहुंचाया जा सकता था । नोकाएँ 
अर छोटे जहाज केवल समुद्रतट के साथ-साथ ही नहीं ्राते-जाते थे, अपितु नदियों में मी 
'उनको प्रयुक्त किया जाता था। नौकाग्रों द्वारा नदियों में हजारों मीलों तक व्यापारी लोग 
माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे, और इन जल-मार्गो द्वारा चीन के 
आन्तरिक व्यापार ने अच्छी उन्नति की हुई थी । 


शिल्पी वर्ग के समान व्यापारी लोग भी अपने संगठनों (निगमों) में संगठित थे । 
-ये निगम व्यापार-सम्बन्धी नियमों का निर्माण करते थे, व्यापारियों पर निरीक्षण रखते 
-थे; और आपस के झगड़ों का निबटारा करते थे । निगमों के प्रधान और अन्य अ्रधिका- 
ररियों की नियुक्ति निर्वाचन द्वारा की जाती थी । 


(५) सेवक वर्ग--इस वर्ग में वे लोग सम्मिलित थे, जो नोकरी द्वारा भ्रपनी 
आजीविका चलाते थे। मजदूर श्रेणी का उस समय तक चीन में विकास नहीं हुआ था, 
अतः ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, जो वेतन या मृति प्राप्त करके अपना 
निर्वाह करते हों। पर समुद्ध व धनी लोग इस स्थिति में थे, कि अन्य लोगों को अपनी 
नौकरी में रख सकें । साथ ही, राज्य की ओर से बहुत-से लोग सेना की नौकरी में भी 
रखे जाते थे । सैनिक वग को चीन में विशेष सम्मानास्पद स्थान प्राप्त नहीं था । समाज 
में सैनिकों की स्थिति हीन समझी जाती थी, और उनकी गणना सेवक वर्ग में ही की 


(४) राजनेतिक संगठन 

चीन के विविध विभाग--शासन के लिये वास्तविक चीन (मध्य देश) को अठा- 
रह प्रांतों में विभक्त किया गया था। प्रत्येक प्रान्त के अ्नेक उपविभाग (प्रदेश) होते थे, 
जिन्हें 'फू' कहते थे। चीन के अ्रठारह प्रान्तों में कुल मिलाकर १८५ प्रदेश या फू थे। 
अत्येक फू अनेक जिलों (हि सञ्मत) में विभक्त होता था । चीन में इस प्रकार के कुल 
१४७० जिले थे। प्रत्येक जिले में बहुत-से नगर व ग्राम होते थे, जिनमें ग्रपनी-भ्रपनी 
ग्राम-पंचायतें विद्यमान थीं। पर शासन की इष्टि से जिले या हि सञन ही को इकाई 
'माना जाता था, और पेकिग की केन्द्रीय सरकार इन जिलों के शासकों द्वारा ही देश के 


शासन का संचालन किया करती थी । 


सम्राट्‌ को स्थिति--चीन में शासन की शक्ति सञ्जाट्‌ में केन्द्रित थी । उसकी 
imme. | असीम थी। यह समभा जाता था कि वह न केवल अपनी इच्छाः से कानूनों का 
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३६ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 

गण सकता है, अपितु राज्य के सव ग्रधिकारी उसी की इच्छा और आदेश के 
ह के ह में शासन का कार्ये करते हैं। सम्राट्‌ अपने SSO के लिये 
किसी पालियामेंट या विधान समा के प्रति उत्तरदायी नहीं था, रौर न ही चीन be 
प्रकार की किसी समा की सत्ता ही थी । सम्राट्‌ दैवी अधिकार से शासन करता है, और 
क्योंकि ईश्वर ने उसे राज्य के शासन का कार्य सुपुर्दे किया है, अतः जनता का यह्‌ TE 
कार नहीं है कि वह उसके कार्य में हस्तक्षेप कर सके, ये विचार इस युग में चीन में सव- 
सम्मत रूप से स्वीकृत किये जाते थे। राजा स्वयं अपने पदाधिकारियों को नियुक्त करता 
था, और ये अधिकारी अपने कार्यो के लिये उसी के प्रति उत्तरदायी होते Bi । पर यह 
सब कुछ होते हुए भी चीन के सम्राट अठारहवीं सदी के यूरोपियन राजाओं के समान 
निरंकुश व स्वेच्छाचारी नहीं थे । फ्रांस का लुई चौदहवां, स्पेन का फिलिप द्वितीय रूस 
का अलेक्जेण्डर प्रथम और इङ्गलैंड का जेम्स प्रथम जिन श्र्थों में निरंकुश राजा थे, उन 
श्रर्थों में चीन के कांग-ह्‌सी या चिएन-लुंग को निरंकुश व स्वेच्छाचारी नहीं कहा जा 
सकता । इसके कारणों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है: 

१) चीन में प्रचलित राजनीतिक विचारों के अनुसार ईश्वर जब राजा को 
शासन का अधिकार प्रदान करता है, तो उसे यह कत्त॑व्य मी सुपुर्द करता है, कि वह देश 
में शान्ति और व्यवस्था स्थापित रखे, जनता सुखी तथा समृद्ध हो, और प्रजा के लोग 
किसी भी प्रकार से पीडित न हों ईश्वर ने जहां राजा को अपरिमित अधिकार व शक्ति 
प्रदान की है, वहां साथ ही उसके कतिपय कतंव्य भी निश्चित कर दिये हैं। इस दशा में 
यदि किसी राजा के शासन-काल में दुर्मिक्ष पड़ता है, और प्रजा अन्न के अमाव में दुःख 
उठाती है, तो इसका कारण केवल यही हो सकता है कि राजा अपने कतेव्यों के पालन 
से विमुख है। इस श्रवस्था में जनता को ग्रधिकार है, कि वह राजा के विरुद्ध विद्रोह 
कर सके । विद्रोह के कारण यदि राजा श्रपने पद पर स्थित न रह सके, तो इसका स्पष्ट 
ग्रभिप्राय यह होगा कि श्रब ईश्वर की यह इच्छा नहीं है, कि वह राजा राजपद पर रहे । 
ईदवर ने जनता पर शासन करने का जो अधिकार राजा को प्रदान किया था, अब वह 
उसने वापस ले लिया है। इसलिए चीन के प्राचीन ग्रन्थों में ये विचार प्रतिपादित किये 
गये थे, कि “जो जनता सुनती है, वही ईश्वर सुनता है । जो जनता देखती है, वही ईश्वर 
देखता है ।” और “राज्य में जनता का स्थान सर्वोच्च है, राजा का स्थान सबसे हीन 
है।, इस प्रकार के विचार चीनी जनता में बद्धमूल थे, श्रौर इसी कारण वह समझती 
थी कि राजा उसी समय तक अबाधित रूप से शासन का संचालन कर सकता है, जब तक 
उसके शासन में प्रजा सुखी रहे । इस सिद्धान्त का यह परिणाम था, कि चीन में राजा 
के विरुद्ध विद्रोह के ्रधिकार को ज््याय्य व उचित माना जाता था । 

(२) यद्यपि राजा को अंप्रनी इच्छानुसार कानून बनाने का अधिकार था, पर 
चीन के लोग यह मानते थे, कि परम्परागत रूप से जो नियम व कानून देश में चले श्रा 


रहे हैं, पुराने समय के राजाओं ने जिन कानूनों को जारी किया था, और जो नियमः 


प्राचीन शास्त्रों व नीतिग्रन्थों में प्रतिपादित हैं, राजा को उनका उल्लंघन नहीं करना 
चाहिए । चीन के कानून में चरित्र, घर्म और परम्परा का बहुत महत्त्व था। अतः चीन 
के सम्राट्‌ उनके प्रतिकूल आज्ञाएं प्रचारित नहीं करते थे । वे पुरानी परिपाटी का ग्रादर 
करते थे, और इसी कारण. वे किन्ही ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं करते थे, जो चीन के 
परम्परागत कानून व चरित्र के विपरीत हों। 


का (३) चीन में ऐसी संस्थाओ्रों और समाग्रों की भी सत्ता थी, जो राजा को उसके 
कार्य में Le as देती थीं, और जिनके परामशं को राजा अत्यन्त महत्त्व देता था । इसः 
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उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्धे में चीन की दशा ३७ 


प्रकार की एक संस्था 'राजसमा' थी, जिसके छः सदस्य होते थे। ये छः सदस्य राज्य के' 
प्रधान विभागों के मुख्य अधिकारी होते थे । ये विभाग निम्नलिखित थे---राजकीय पदों 
पर नियुक्ति का विभाग, राजकीय आमदनी का विभाग, राजकीय ग्रनुष्ठान-सम्बन्धी , 
विभाग, युद्ध विभाग, दण्ड विभाग और सार्वजनिक इमारतों तथा सड़कों आदि का 
विभाग । केन्द्रीय शासन के विविध राजकीय विभागों (अधिकरणों) में इन छः का सबसे 
अधिक महत्त्व था, और इन छः विभागों के प्रधान अधिकारी राजसमा के सदस्य होते 
थे । यह राजसभा राजा को राज्य-कार्य के सम्बन्ध में परामश देती थी, और राजा 
उसकी सम्मति के अनुसार ही कार्य करता था। राजसमा के अतिरिक्त एक ग्रन्य संस्था 
थी, जिसे 'निरीक्षण समा' कहते थे। इस निरीक्षण समा के सदस्यों (निरीक्षकों) का यह 
कार्य था, कि विविध राज-कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करें, उनकी ग्रालोचना 
करें, और उनके कार्यो के विषय में राजा को परामश देते रहें । पेकिंग की केन्द्रीय सर- 
कार में इस प्रकार के चौबीस निरीक्षक थे, और प्रान्तों की सरकारों में निरीक्षकों को 
संख्या छप्पन थी । केन्द्रीय और प्रान्तीय शासनों से सम्बद्ध ये निरीक्षक सरकार के वि- 
विध कार्यो की स्वतन्त्र व निर्भीक श्रालोचना करना अपना कतव्य समभते थे। जो 
राजकर्मचारी ग्रपना कार्य सुचारु रूप से कर रहे हैं, ये उन्हें पुरस्कृत करने की सिफारिश 
करते थे । जो अपने कर्तव्यों से विमुख हों, उन्हे ये दण्ड देने के लिये अपनी रिपोर्ट भेजते 
थे । ये निरीक्षक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राजा और उसके कृत्यो की प्रालोचना 
करना भी आवश्यक समभते थे। इसी का यह परिणाम था, कि चीन में राजा भी 
आलोचना से ऊपर नहीं माने जाते थे, और वे मी अपने कतेव्यों को उपेक्षा नहीं कर 
सकते थे। 

प्रान्तों का शासन--चीत की राजधानी पेकिंग थी । साम्राज्य के शासन का 
संचालन वहीं से होता था। पर प्रान्तीय शासन के लिए सूबेदारों की भी नियुक्ति की 
जाती थी । उस समय चीन में आवागमन के साधन अधिक उन्नत नहीं थे। इस कारण 
प्रान्तीय शासकों पर नियन्त्रण रख सकना बहुत सुगम नहीं था । सूबेदार लोग अपने- 
अपने प्रान्तों में स्वतन्त्र शासकों के रूप में शासन करते थे, और प्रान्तों की स्थिति अर्घे- 
स्वतन्त्र राज्यों के समान थी । पर प्रान्तों के सूबेदार भी अपने क्षेत्र में स्वेच्छाचारी नहीं 
हो सकते थे । इसका कारण यह था, कि (१). सूबेदारों के समान अन्य अनेक प्रान्तीय 
राजकर्मचारियों की नियुक्ति भी सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती थी। ये कर्मचारी 
सूबेदार की शक्ति को नियन्त्रित रखने में बहुत सहायक होते थे। (२) प्रान्तों के शासन 
में भी परम्परागत कानून, व्यवहार और चरित्र का बहुत महत्त्व होता था । सूबेदार लोग 
इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। (३) प्रान्तों के जो प्रन्य उपविभाग थे, उनके शासकों 
को मी शासन-सम्बन्धी बहुत-से अधिकार प्राप्त थे यदि कोई सूबेदार देश की परम्परा 
का उल्लंघन कर स्वेच्छाचारी होने का प्रयत्न करे, तो ये उसका विरोध कर सकते थे। 
(४) सूबेदार लोग अपने क्षेत्र में शक्ति को बढ़ा कर्‌ कहीं स्वतन्त्र होने का प्रयत्न न करें, 
इसलिए समय-समय पर उनकी बदली कर दी जाती थी । कोई सूबेदार सुदीघे समय तक 
किसी एक प्रान्त में नहीं रहने पाता था। इन व्यवस्थाओं का यह परिणाम था, कि चीन 
के विशाल सम्राज्य में अ्रकेन्द्रीमाव (डीसेन्ट्रलाइजेशन) की प्रवृत्तियां बहुत प्रबल नहीं हो 
सकती थीं । 


सूबेदार के अतिरिक्त प्रान्तीय शासन के श्रन्य प्रमुख राजकर्मचारी निम्नलिखित 
होते थे--(१) कोषाध्यक्ष-इसकी स्थिति सूबेदार के समकक्ष मानी जाती थी । राजकीय 
करों को एकत्र करना और राजकीय व्यय की व्यवस्था करना इसी का कार्य था। साथ 
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ही, यह केन्द्रीय सरकार की ओर से सूबेदार पर निरीक्षण मी रखता था । (२) Fl 
घीश-यह प्रान्त के न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी होता था । (३)लवणाघ्यक्षञ्चीन 
में नमक के व्यवसाय पर राज्य का एकाधिकार था। लवणाच्यक्षे इस विभाग का संचालन 
करता था। (४) समाहर्ता-इसका कार्य टैक्स के रूप में प्राप्त अन्न को एकत्र करना और 
उसकी व्यवस्था करना था। चीन में कृषकों से टेक्स अन्न के रूप में लिया जाता था ४ 


ग्रतः इस विभाग का वहाँ बहुत अधिक महत्व था । 


प्रान्त के उप-विभाग--हम पहले लिख चुके हैं, कि प्रान्त अनेक प्रदेशों (फू) 
में विभक्त होते थे । फू के प्रधान अधिकारी को ताग्रो-तेई कहा जाता था र फू जिन जिलों 
में (हि. सश्रन) में विभक्त होता था, उनके प्रधान अधिकारी के हाथ में ही जनता का 
बास्तविक शासन निहित था । इसलिए चीन की प्रचलित भाषा में उसे 'मां.बाप' कहते 
थे। वह न केवल सरकारी टैक्सों को एकत्र करता था, अपितु दीवानी ग्रौर फौजदारी के 
मामले भी उसी की अदालत में पेश होते थे जिले के कोषाध्यक्ष का काम भी उसी के 
सुपुदे था । सर्व-साधारण जनता का सीधा सम्बन्ध उसी के साथ होता था, और इसीलिए 
जनसाधारण के हित व कल्याण का उसके साथ घनिष्ट सम्बन्ध था । अपने क्षेत्र में शान्ति 
और व्यवस्था स्थापित रखने के लिए मी उसी को उत्तरदायी माना जाता था । यही 
कारण है, कि जिले के प्रधान अधिकारी की योग्यता और कार्यकुशलता पर देश के शासन 
की क्षमता प्रधान रूप से निर्भर करती थी । 


कर्मचारियों की नियुक्ति--इस युग में चीन में लोकतन्त्र शासन का सर्वथा अभावः 
था । जनता को अपना शासन स्वयं कर सकने का अवसर यदि कहीं मिलता था, तो वह 
केवल ग्राम-पंचायतों, झिल्पियों की श्रेणियों और व्यापारियों के निगमों में ही था । देश 
के शासन का संचालन वे राजकर्मचारी लोग करते थे, जिनकी नियुक्ति सम्राट्‌ व उसके 
सहकारियों द्वारा की जाती थी । पर सरकारी कर्मचारियों को अपने पदों पर नियुक्त 
करते हुए उनकी शिक्षा को बहुत महत्त्व दिया जाता था । हम ऊपर उन परीक्षाश्रों का 
उल्लेख कर चुके हैं, जिन्हें चीन के पंडित वर्ग के लोग उत्तीणं किया करते थे । जो व्यक्ति 
जितनी उच्च परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता था, उसे उतने ही उच्च राजकीय पद,के लिए योग्य 
समझा जाता था। इस व्यवस्थाका यह परिणाम था, कि चीन में शासक व राजकर्मचारी 
के पदों पर केवल सुयोग्य व्यक्ति ही नियुक्त हो सकते थे। परीक्षा पद्धति के कारण राज- 
कर्मचारियों की नियुक्ति में सिफारिश बहुत काम नहीं देती थी । जिस प्रकार ग्रठारहवीं 
सदी में यूरोप के विविध देशों में राजकीय पदों की नियुक्ति के समय दरबारियों और 
राजा के कृपा-पात्रों की सिफारिशों का महत्त्व था, वैसा चीन में नहीं था। यूरोप में कुलीन 
श्रेणी के लोग उच्च राजकीय पदों को बहुत सुगमता के साथ प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि 
दरबार प हुए वे राजा को अपनी मुठ्ठी में रखते थे । पर चीन में उच्च परीक्षाओं 
को उत्तीर्ण किए बिना कोई व्यक्ति राजकीय पद को प्राप्त करने की आशा नहीं रख 
सकता था । राजकीय पदों पर नियुक्ति तीन साल के लिएं की जाती थी । कोई व्यक्ति 
साधारणतया तीन साल से अधिक समय तक किसी एक स्थान पर या एक पद पर नहीं 
रह सकता था । पर मंचू-राजवंश के श्रन्तिम काल में इस स्थिति में परिवर्तन आने लगा 
था। मञ्चू सम्राट भोग-विलास में फंसकर अपने कतंव्यों की उपेक्षा करने लगे थे, 


श्रौर राजकीय पदों पर नियुक्ति करते हुए तथा राजकमंचारियों को तरक्की देते हुए 


अपने अनुचरों व पाइवंचरों की सिफारिशों को महत्त्व देने लग गये थे । परिणाम यह्‌ 
` कि परीक्षा पद्धति की उपेक्षा होने लगी, और चीन का झासन-सूत्र शिथिल पड़ने 
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लगा । मञ्चू शासन के विरुद्ध क्रान्ति होकर जो राजसत्ता का अन्त हुआ और रिपब्लिक 
की स्थापना हुई, उक्षमें यह भी एक महत्त्वपूर्ण कारण था । 


चीनी साम्राज्य की सार्वभौम सत्ता --चीनी लोग समभते थे, कि उनका सम्राट्‌ 
सार्वभौम शासक है । जिस प्रकार संसार में एक ही सूर्य होता है, वसे ही मनुष्य जाति का 
एक ही राजा हो सकता है । इसमें सन्देह नहीं, कि चीनी लोगों की दृष्टि में जो भी सम्य 
मानव समाज था, वह सव चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत था। चीन का मध्यदेश वस्तुतः 
एक विशाल देश था । उसके चारों ओर के विविध राज्य भी चीनी सम्राटू को ग्रधीनता 
को स्वीकृत करते थे । जिन देशों का चीन के साथ राजनीतिक सम्बन्ध था, वे सब चीन 
के सम्राट्‌ को अपना श्रधिपति स्वीकार करते थे । इस युग में यूरोप में ग्रनेक छोटे-बड़े राज्य 
थे जो सब प्रमुत्वशक्ति-सम्पन्त ्रौर अपने क्षेत्र में पूर्णं खूप से स्वतन्त्र थे। उनमें 
परस्पर सम्बन्ध रखने के लिए शक्ति-सन्तुलन (बिलेन्स श्रॉफ पावर) के सिद्धान्त का अनु- 
सरण किया जाता था। यूरोप के विविध राज्य व उनके शासक आपस में किस प्रकार के 
सम्बन्ध रखें, इसके लिए कूटनय (डिप्लोमेसी) का विकास हुआ था, ्रौर यूरोप के विविध 
राजनीतिज्ञ इस कूटनय में ग्रत्यन्त दक्ष थे । पर चीन में न शक्ति-सन्तुलन की आवश्यकता 
थी, और न कूटनय की । चीत का अपना क्षेत्रफल ही यूरोप से अधिक था । उसके समीप- 
वर्ती सव राज्य भी चीनी सम्राट्‌ की ग्रवीनता स्त्रीकृत करते थे । इस दशा में यदि चीन 
में अपने सम्राट्‌ व साम्राज्य की सार्वभौमता का विचार विकसित हो गया हो, तो यह 
सर्वथा स्वाभाविक ही था । इसीलिए जब यूरोप के विविध देशों से चीन का सम्पर्क स्थापित 
हुआ, तो चीनी राजनीतिज्ञ यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे, कि संसार में कोई ऐसे भी 
देश हैं, जो उनके अपने देश के समान ही पूर्णतया स्वतन्त्र व प्रमृत्व-सम्पन्न हैं । चीन की 
इस मनोत्रृत्ति पर हम श्रागे चलकर अ्रधिक विशद रूप से प्रकाश डालेंगे । 


(५) चीन को संस्कृति 


'नसल व जाति की दृष्टि से विशाल चीनी साम्राज्य के सब निवासी एक नहीं थे । 
पर उनमें एक प्रकार की एकानुभूति विद्यम!न थी, जिसका आधार सांस्कृतिक एकता थी । 
इस चीनी संस्कृति का विकास कम्प्यूसियस (५५१-४७६ ई० पू०) के समय से शुरू हुआ 
था । इस प्रसिद्ध विचारक के सम्बन्ध में हम पहले लिख चूके हैं । कन्फ्यूसियस ने जिस 
विचारधारा का प्रारम्भ किया था, वह ढाई हजार साल बीत जाने पर भी भ्रब तक्र चीन 
के सांस्कृतिक जीवन का आधार थी । चीन में कितने ही अन्य विचारक उत्पन्न हुए, 
कितनी ही नई विचारधाराएँ चलीं, कितने ही नये धर्मो का प्रवेश हुआ, बौद्धों ने बहुसंख्यक 
चीनी जनता को अपना अनुयायी भी बना लिया, इस्लाम और क्रिर्चिएनिटी का भी चीद 
में प्रवेश हुआ, पर कन्फ्यूसियस द्वारा प्रतिपादित विचारों का प्रभाव इन सबसे मिटा 
नहीं । विशाल चीन के सब निवासी कन्फ्यूसियस ट्वारा प्रारम्भ की गई विचारधारा और 
संस्कृति का ग्रादर करते थे, और यही बात चीन की सांस्कृतिक एकता की ग्राधारशिला 
थी । जो कोई जाति चीन की इस प्राचीन संस्कृति को अपना भे, वह चीनी जनसमाज का 
अंग बन जाती थी । मञ्चू लोग चीत के लिए विदेशी थे, उन्होंने आक्रमण द्वारा चीन पर 
अपना आधिपत्य स्थापित किया था । पर क्योंकि उन्होंने चीन की प्राचीन संस्कृति को 
अपना लिया था, श्रत: चीती लोग उन्हें विदेशी नहीं समते थे | अपने शासन-कार्य में मी 
मञ्चू सम्राट्‌ चीन की पुरानी परम्पराश्रों का अनुसरण करते थे, और इसी का यह परि- 
णाम था, कि चीती लोग उनके शासन को सर्वथा उचित व स्वाभाविक मानते थे । इसी 
प्रकार जो विविध जातियां समय-सम य पर चीत में प्रविष्ट होती गईं, या जो बाह्य प्रदेश 


CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


¥o एशिया (सुदूर पूवं) का आधुनिक इतिहास 


चीन के साम्राज्य के अन्तगंत होते गये, वे सब भी चीन के ग्रंगरूप बनते गये । यही कारण 
है, कि चीन में उस प्रकार की जातीय समस्याओं का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, जैसा कि इस युग 
में यूरोप में हो रहा था । आस्ट्रिया-हंगरी के साम्राज्य में चेक, पोल ग्रादि विविध जातियों 
का निवास था। ये सब अपने को आस्ट्रियन (जर्मन) लोगों से भिन्त समकती थीं, और 
अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्नशील थीं । पर विशाल चीनी साम्राज्य में निवास 
करने वाली विभिन्‍न जातियों में अपने पृथक्त्व की भावना का अभाव था, क्योंकि सांस्कृ- 
तिक दृष्टि से वे बस परस्पर एकानुभूति रखती थीं । 
भाषा--भाषा की दृष्टि से चीन में एकता नहीं है, वहाँ ्रनेक भाषाएँ बोली जाती 
हैं। जो व्यक्ति केवल क॑न्टन की भाषा जानता है, वह फूचो या तीत्त्सिन की भाषा को नहीं 
समभ सकता। भाषा के ईस भेद के रहते हुए भी बहुसंख्यक चीनी लोग एक सर्वसामान्य 
भाषा का प्रयोग करते हैं, जो 'मन्दारिन' नाम से प्रसिद्ध है। मन्दारिन के भी अनेक भेद 
हैं, पर उत्तरी चीन में जो मन्दारिन भाषा प्रयुक्त होती है, वह यांगत्से नदी की घाटी के 
प्रदेश में मी समझी जा सकती है । चीन की विविध भाषाओं में चाहे कितना भी भेद क्यों 
न हो, पर सारे देश की लिपि एक समान है। कैन्टन का निवासी उत्तरी चीन के निवासी 
से चाहे बातचीत न कर सकता हो, पर वह उसके साथ पत्र व्यवहार कर सकता है। इस 
का कारण चीन की लिपि की विशेषता है । चीन को लिपि में उस प्रकार के अक्षर नहीं हैं, 
जैसे कि हमारी देवनागरी लिपि में हैं । हिन्दी के 'क' या 'प' एक ध्वनि विशेष को सूचित 
करते हैं, किसी माव या ग्रर्थ-विशेष को नहीं । पर चीन की लिपि में जो विविध चिह्न हैं 
(हम उन्हें क्षर नहीं कह सकते), वे किसी विशिष्ट भाव या अर्थ के सूचक हैं। श्रत: उन 
- चिन्हों को देखकर चीन के किसी मी प्रदेश का निवासी उनके भाव को समक सकता है । 
मान लीजिए 'क्ष' यह चिल्ल गरमी के भाव को सूचित करता है। उर्दू भाषा में जिसे गरम 
कहेंगे, संस्कृत या हिन्दी में उसे ही उष्ण और ग्रंग्रेजी में उसे ही हाट कहेंगे यदि हम भी 
चीन की लिपि के समान एक ऐसी लिपि को विकसित कर लें, जो :क्ष' के चिह्न से उष्णता 
भाव को प्रकट करे, तो उसे देखकर उर्दू, हिन्दी, अ्रंग्रेजी श्रादि विविध भाषाओं को जानने 
वाले पाठक उस चिह्न से ग्रीष्मता केश्रभिप्राय को भली-भांति समझ सकेंगे । चीनी लिपि 
के विविध चिह्न, जिनकी संख्या हजारों में है, भाव व वस्तु-सूचक हैं । इसलिए उसमें लिखी 
हुई पुस्तक को चीन के विविध भाषा-माषी लोग समान रूप से समक सकते हैं। पर इसके 
लिए लिखित पुस्तक को आंखों से देखना और पढ़ना ्ावश्यक होता है। यदि उसे पढ़कर 
सुनाया जाय, तो सब लोग उसे सुगमता से नहीं समझ सकेंगे। लिखित चीनी भाषा को 
बवे रख सकते में समयं होती है। जो चीन के विविध भाषा-भाषी लोगों को एक सूत्र में 


साहित्य- सम्भवतः, कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में ही हुश्रा था । 
यह्‌ बात र निविवाद है, कि मुद्रण कला सबसे पहले चीन में ही आविष्कृत हुई थी । जिस 
Ee प में छापेखाने का प्रवेश हुआ, उससे भ्रनेक सदी पहले चीन में पुस्तकें छपने लग 
ली 5 र परिणाम हुआ, कि चीन में साहित्य के विकास में बहुत सहायता 
में न स॒ के शुरू में चीन में जितना साहित्य था, उतना संसार के अन्य किसी 
हि जो । ॥ उस्तक प्रधानतया इतिहास, धर्म, दर्शन, काव्य और गद्य साहित्य के 
स Ee मे थी । इतिहास पर चीनी लोगों ने बहुत-से ग्रन्थ लिखे थे, जिनमें चीन के विविध 
राजवंशों का इतिवृत्त क्रमिक रूप से उल्लिखित है । यद्यपि शुरू के राजवंशों का इतिहास 
बहुत कुछ कल्पनात्मक ME सम मिनलिक | पर इसमें सन्देह नहीं, कि इन इतिहास-प्रन्थों में चीन की ऐति- 
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उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में चीन की दशा ४१ 


हासिक श्रनुश्रुति बहुत कुछ अंविकल रूप में सुरक्षित है। कन्फ्यूसियस श्रादि जो बहुत-से 
'विचारक और तत्त्ववेत्ता प्राचीन चीन में उत्पन्त हुए, उनके ग्रन्थों का वहां बहुत ग्रादर 
है । इन श्राचार्यो ने जो विचारधाराएं प्रारम्भ कीं, उनकी शिष्य परम्परा ने उन्हें बहुत 
“विकसित किया और उनकी पुष्टि एवं प्रतिपादन में ग्रनेक ग्रन्थों की रचना की गई । बौद्ध 
“धर्म के प्रचार के बाद चीनी विद्वानों ने न केवल भारतीय बौद्ध ग्रन्थों का अपनी माषा में 
अनुवाद ही किया, अपितु उन पर अनेक नई पुस्तकें मी लिखीं । चीनी पण्डितों ने विश्व- 
“कोष के रूप में भी बहुत-सी पुस्तकों का संकलन किया । गद्य और पद्यमय काव्यों के - 
निर्माण पर भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया । विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने चिकित्साशास्त्र, कषि- 
विज्ञान और ज्योतिष पर श्रनेक ग्रन्थं लिखे । उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ तक चीनी लोग 
इसी साहित्य का श्रध्ययन किया करते थे । आधुनिक युग में पाइचात्य देशों ने परीक्षणों 
द्वारा जिसे नये ज्ञान-विज्ञान का विकास किया था, उसका उन्हें कोई परिचय नहीं था । 
उनमें स्वयं भी यह प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हुई थी, कि प्राचीन प्रमाणवाद का परित्याग कर 
"निरीक्षण और परीक्षणों द्वारा प्रकृति के विविध तत्त्वों का परिज्ञान प्राप्त करें और इस 
प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति करें । भारत, ईरान, तिब्वत और अरब ग्रादि भ्रन्य 
प्राच्य देशों में भी उन्तीसवीं सदी के शुरू तक वंज्ञातिक खोज की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हुई 
थी । इस क्षेत्र में यूरोप ने संसार का नेतृत्व किया, और इसी कारण वह भूखण्ड के बड़े 
भाग पर अपना प्रमुत्त्व स्थापित करने में समर्थ हुआ । 


धर्म--धर्म के विषय में चीनी लोग समन्वयवादी थे । जिस प्रकार इस्लाम या 
क्रिश्चिएनिटी के श्रनुयायी अपने को केवल मुस्लिम या ईसाई समभते हैं, रौर ग्न्य किसी 
धामिक सिद्धान्त को न मानकर केवल अपने विशिष्ट धर्म का ही श्रनुसरण करते हैं, व॑सी 
बात चीनी लोगों के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती । चीनी लोगों के धामिक विधि- 
विधानों व ग्रनुष्ठानों का ग्राधार वे रीति-रिवाज थे, जो उनमें बहुत प्राचीन काल से चले 
आते थे । यद्यपि बहुसंख्यक चीनी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, पर वे कन्फ्यूसियस और 
लाश्रो-त्से के सिद्धान्तों का भी समान रूप से आदर करते थे । जिस प्रकार भारत के बहु- 
संख्यक हिन्दू लोग परम्परागत सनातन. धर्म को मानते हैं, शिव विष्णु आदि विविध देव- 
ताश्रों की समान रूप से पूजा करते हैं, बौद्ध, जेन, सिक्ख, वैष्णव व शैव आदि सन्तों व 
आचार्यो को श्रादर की दृष्टि से देखते हैं, वैसे ही चीन में भी था चीन के बोद्ध लोग जहाँ 
बौद्ध धमे के सिद्धान्तो को मानते थे, वहाँ साथ ही कन्फ्यूसियस औरलाओ-त्से जैसे प्राचीन 
चायो के उपदेशों व मन्तव्यों का भी भ्रनुसरण करते थे | घामिक कत्र में वे बहुत सहिष्णु 
थे । इस्लाम व क्रिश्‍्चिएनिटी जैसे विदेशी धर्मों से भी उन्हें विरोध व विद्वेष नहीं था, 
बशर्ते कि ये धर्म चीन की परम्परागत संस्कृति के विरोध में आवाज न उठाएं । चीन में 
बुद्ध, कन्फ्यूसियस और लाग्रो-त्से-सबके सम्प्रदायो के मन्दिर विद्यमान हैं । बोद्ध मन्दिरों 
मे बौद्ध भिक्षुओं व भिक्षुणियों का निवास है,श्रौर कन््यूसियस तथा लाश्रो-त्से के मन्दिरों 
में इन घामिक सम्प्रदायो के पुजारियों की सत्ता है। पण्डित,मिक्षु और पुजारी चाहे पने 
विशिष्ट सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते रहें, और विभिन्न मन्दिरों में चाहे विशेष प्रकार 


` की पूजा एवं ग्मनुष्ठानों का श्रनुसरण होता रहे, पर सवसाधारण चीनी जनता इन सबको 


आदर की इष्टि से देखती रही है । वह कन्फ्यूसियस द्वारा प्रतिपादित नेतिक जीवन के 
आदर्शों को स्वीकार करती थी, लाग्रो>त्से के मन्तव्यों का प्रादर करती थी, और बोड 
धर्मं का अनुसरण करती थी । इन विविध सम्प्रदायो के पण्डित लोग चाहे सँद्धान्तिक इष्टि 
` से एक दूसरे का विरोध भी करें, पर जनता का उससे विशेष सम्बन्ध नहीं. था। धमं के 


- मामले में चीनी लोग समन्वयवादी थे, और विविध घमों के सामञ्जस्य पर विश्वास रखते 
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४२ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


थे । चीन की जनता के धामिक विश्वासों में पितरों की पूजा का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा 


है। पितरों के अतिरिक्त वे बहुत-से देवी-देवताओं में भो विश्वास रखते रहे हैं, ्रौर उनको 
पूजा के लिए अनेक विधि-विधानों का अनुष्ठान करते रहे हैं। 


परम्परागत प्राचीन धर्म के अतिरिक्त चीन में इस्लाम और क्रिर्चिएनिटी का 


भी प्रवेश हो गया था । विविध ईसाई मिशन किस प्रकार इस विशाल देश में कार्यं करते 
रहे, इसका उल्लेख हम यथास्थान आगे चलकर करेंगे । पश्चिमी चीन में इस्लाम का भी 
पर्याप्त प्रचार है। पर ये घामिके विभिन्‍नताएँ चीन के निवासियों में विशेष भेद उत्पन्त 
नहीं करतीं । धार्मिक इष्टि से भिन्‍न होते हुए भी चीनी लोग सांस्कृतिक इष्टि से एक हैं । 


सेना--मञ्चू सम्राठों की सेना का संगठन प्रायः उसी प्रकार का था, जैसा कि 


भारत में मुगल सम्राटों या यूरोप में फिलिप द्वितीय और लुई चौदहवें की सेनाओं का ` 


था। चीन की राजधानी पेकिंग में सम्राट्‌ की अंगरक्षक सेना रहती थी, जो सैन्य नीति 
में विशेष कुशल थी । इस सेना के सँनिकों की संख्या चार हजार थी । राजधानी की यह 
सेना जहाँ सम्राट्‌ की रक्षा करती थी, वहाँ साथ ही राजधानी में शांति और व्यवस्था 
कायम रखने का काम भी करती थी । चीन के उत्तरी प्रदेश मंचूरिया में एक बड़ी सेना 
रखी जाती थी, जिसमें दो लाख के लगभग सैनिक होते थे । चीन के मध्य-देश के श्रठारहों 
प्रान्तों में प्रान्तीय सेनाएँ थीं, जिनके सैनिकों की कुल संख्या पांच लाख के लगभग थी । 
प्रान्तीय सेनाएं अपने-अपने क्षेत्र. में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिए उपयोगी 
थीं । किसी बाह्य झत्रु के ग्राक्रमण का चीन में विशेष भय नहीं था, क्योंकि चीन का 
साम्राज्य शरत्यन्त विशाल था । अत: सेना का मुख्य प्रयोजन आन्तरिक विद्रोहों को शान्त 
करना और देश में व्यवस्था स्थापित रखना ही था । बारूद का अविष्कार सबसे पहले 
चीन में ही हुआ था । बारूद के कारण ही मंगोल सम्राट्‌ श्रपने विशाल साम्राज्य की 


स्थापना में समर्थ हुए थे । पूर्वी यूरोप के विविध राज्य जो मंगोल भ्राक्रान्ताओं द्वारा सुग" - 
मता से परास्त कर दिये गये थे, उसका कारण बारूद ही थी । पर उन्तीसवीं सदी के ` 


पूर्वाध में जब यूरोप के लोग वैज्ञानिक ्रविष्कारों के कारण ग्रनेक नये प्रकार के श्रस्त्र- 


शस्त्रों का उपयोग करने लगे थे, चीन के सैनिक पुराने ढंग की बन्दूकों रौर तोपों का ही | 


प्रयोग करते थे । यही कारण है, कि यूरोपियन सेनाग्रों का वे मुकाबिला नहीं कर सके | 
कला ग्रोर व्यवसाय--उन्नीसवीं सदी के पूर्वाघं तक चीन में व्यावसायिक क्रान्ति 


आ क हुआ था । कारीगर लोग अपनी ग्राथिक श्रेणियों में ही माल को तैयार ' 
ge दा इस युग भें चीन इस प्रकार की भी अनेक वस्तुओं का उत्पादन करता ` 
. था, जिनकी दुनिया के बाजारों में बहुत अधिक मांग थी । यूरोप और अमेरिका में जिस 

चाय की बहुत श्रधिक खपत थी, उसका बड़ा भाग चीन में ही पैदा होता था । चीन का ' 


र se माना जाता था। वहां के बने हुए मिट्टी के बरतन कला के 
कृष्ट नमूने होते थे चाय, रेशम और मिट्टी के बरतन इस प्रकार के पदार्थ थे, जिन्हें 


अ बड़े oi में अन्य देशों को भेजता था। यूरोप के व्यापारी इस माल को ' 
र अपने देश में ले जाने केलिए | उत्सुक रहते थे।पर चीन अपनी सब आवश्य- - 


कताएं स्वयं पूर्ण कर लेता था, और उसे विदेशी माल की कोई जरूरत महसूस नहीं होती 
थी । यही कारण है, कि जब यूरोपियन व्यापारियों ने चीन में व्यापार के विस्तार के लिए 


अपनी कोठियां कायम कीं, तो वे चीन के माल की कीमत सोना-चांदी में अ्रदा करते ` 


थे। उनके पास कोई ऐसा माल नहीं था, जिसे वे चीनी लोगों को बेच सकें । इसी. कारण 


श्रंग्रेजों ने स में ्रफीम के व्यापार का प्रारम्भ किया । उन्होंने जानबु कर यह को शिंश " 
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उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में चीन की दशा र्‌ 


की, कि चीनी लोगों में ्रफीम खाने की ग्रादत पैदा करें, और इस अफीम को चीन में. 
बेचकर बदले में वहां से चाय आदि अन्य माल प्राप्त करें । 


मञ्चू शासन की निबंलतः--सम्राट्‌ चिएन-लंग (१७३६-१७९६) के समयः 
तक मञ्च्‌ सम्राटों की शक्ति ्रक्षुण्ण रही । पर उसके बाद विशाल चीनी साम्राज्य केः 
शासन में निर्बेलता आने लगी । राज्य के विविध कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए चीन 
में जिस परीक्षा पद्धति का आश्रय लिया जाता था, वह अठारहवीं सदी तक अवश्य उप- 
योगी थी । पर परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए उन्नीसवीं सदी में मी प्राचीन शास्त्रों 
का पण्डित होना ही ञ्रावश्यक था । जो व्यक्ति जितना बड़ा विद्वान्‌ हो, जितना शास्त्र- 
पारंगत हो, उतना ही वह इन परीक्षाग्रों के लिए योग्य होता था । पर शास्त्र-पारंगत' 
होना एक बात है, और सुयोग्य शासक होना दूसरी बात है । उन्नीसवीं सदी में जो विविध 
नये ज्ञान-विज्ञान विकसित हो रहे थे, चीन की इन परीक्षाओं में उन्हें कोई भी स्थान 
प्राप्त नहीं था । इसका परिणाम यह हुआ; कि चीन की सरकार समय के ग्रनुसार उन्नतिः 
करने में असमर्थ रही । साथ ही, इस युग में चीन के शासन में अन्य प्रकार से भी विकार 
आना शुरू हो गया था | राजकीय पदों की प्राप्ति के लिए रिश्वत और सिफारिश का 
महत्त्व बढ़ने लगा था, और अनेक उच्च राजकीय पदों का क्रय-विक्रय भी प्रारम्भ हो गया 
था। यही कारण है, कि जब उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में चीन का युरोपियन 
राज्यों से सम्पर्क हुआ, तो चीन उनके मुकाबिले में बहुत पिछड़ा हुआ था । 
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तीसरा अध्याय 
[oN i 
युरोप ओर चीन का सम्पक 
(१) चीन और यूरोपियन राज्यों में व्यापार-सम्बन्ध 


पन्द्रहवीं सदी तक यूरोप के लोगों को बाहरी दुनिया से बहुत कम ग था। 
उस समय यूरोप और एशिया का व्यापारिक माग लाल सागर से ईजिप्त होता हुश्रा 
भूमध्य सागर पहुंचता था। एक दूसरा माग ईरान की खाड़ी से वसरा-बगदाद होता हुआ 
एशिया माइनर के बन्दरगाहों को जाता था । पहले इन व्यापारिक मार्गो पर अरबों का 
अधिकार था । श्ररब लोग सम्य थे, और व्यापार के महत्त्व को मली-मांति समते थे । 
पर पन्द्रहवीं सदी में तुरक लोग इन प्रदेशों के स्वामी हो गए, और ए।शला व यूरोप के 
व्यापारिक मार्ग श्रवरुद्ध होने लगे । १४५३ में जब तुकं विजेता मुहम्मद द्वितीय ने 


कोन्स्टेन्टिनोपलत को भी जीत लिया, तब तो यूरोप के लोगों के लिए इन पुराने मागा से 
व्यापार कर सकना असम्भव हो गया । 


ग्ब यूरोपियन लोगों को नये मागे ढूंढ निकालने की चिन्ता हुई । उस समय 
यूरोप का भारत आदि प्राच्य देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध था । विशेषतया, 
मसाले बहुत बड़ी मात्रा में पूर्वी देशों से यूरोप जाया करते थे । इस व्यापार से लाभ उठाने 
के लिए ग्ब नये मार्गों की खोज प्रारम्भ हुई । इस कार्य में पोर्तुगाल और स्पेन के लोगों 
ने विशेष तत्परता प्रदर्शित की | इस समय तक यूरोप में दिग्दर्शक यन्त्र का प्रवेश हो 


चुका था । जहाजों का आकार भी पहले की श्रपेक्षा बड़ा होने लगा था, और उन्हें चलाने | 


के लिए पाल का प्रयोग शुरू हो गया था । पाल से चलने वाले और दिग्दशेक यन्त्र से युक्त 
जहाजों के लिए यह सम्भव था, कि वे महासमुद्रों से दूर-दूर तक श्रा जा सके । पोर्तुगीज 
लोगों के मन में पहले-पहल यह कल्पना उत्पन्न हुई, कि भ्रफ्रीका का चक्कर काटकर पूर्व 
में पहुंचा जा सकता है । इसी दृष्टि से ग्रनेक पोतृगीज मल्लाहों ने ग्रफ्रीका के समुद्र तट 
के साथ-साथ यात्रा प्रारम्भ की। आखिर, १४९५ में वास्कोडिगामा नामक पोर्तुगीज 
मल्लाह भ्रफ्रीका का चक्कर काटकर भारत पहुंचने में सफल हो गया । र 


एशिया ग्राने-जाने के लिए पोर्तूगीज लोगों को जो नया सामुद्रिक मार्ग ज्ञात हो 
गया था, उससे वे दूर-दूर तक पूर्व में ग्राने-जाने लगे । १५११ में उन्होंने मलवका पर 
अपना अ्रधिकार कर लिया । मलक्का को आधार बनाकर वे पूर्वी एशिया में दूर-दूर तक 
आने-जाने लगे, और १५१४ में वे चींन पहुंच गये । पर इस समय दे चीन में प्र वेश नहीं 
पा सके । व्यापार के लिए जो माल वे अपने साथ लाये थे, उसे मुनाफे से बेचकर वे 
मलक्का वापस चले गये । पर व्यापार में उन्हें जो भारी नफा था, उससे ग्राक्रप्ट होकर 
पोर्तृगीजों ने १५१७ में अ्रपना एक प्रतिनिधि-मण्डल चीन भेजा, जिसका नेता थामस 
पिरेज था। कं न्टन पहुंच कर इस प्रतिनिधि-मण्डल ने पेकिंग जाने ्रौर वहाँ व्यापार- 


' सम्बन्धी बातचीत करने की अनुमति मांगी । यह अनुमति उसे प्रदान कर दी गई, उसे 


प्रदान कर दी गई, और १५१६ में पिरेज के नेतृत्व में पोर्तुगीज प्रतिनिधि-मण्डल पेकिंग 
oa ss F गया । पर चीन की सरकार इन विदेशियों को अच्छी निगाह से नहीं देखती थी । 
इसका कारण यह था कि पोर्तूगीज लोगों का एशिया के निवासियों के प्रति व्यवहार भ्रच्छा 
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यूरोप और चीन का सम्पर्क ४५ 
नहीं था। वे उन्हें प्रपने से हीन सम मते थे, और उनमें ईसाई मत का जबरदस्ती प्रचार करने. 
उद्योग का करते थे। मारत, मलाया ग्रादि में जव पोर्तृगीज लोग शुरू-शुरू में गये, तब उन्होंने 
इन देशों के निवासियों कें साथ बहुत बुरा बरताव किया | उनका विचार था, कि जैसे स्पेनिश 
लोगों ने अमेरिका के मूलनिवासियों (मय श्रौर अजटक आदि की सम्यताग्रों) को नष्ट 
कर वहाँ अ्रपनी स्थायी बस्तियां बसा ली हैं, वैसे ही एशिया में भी किया जा सकता है । 
पोर्तुगीज लोगों का उद्देश्य एशिया के विविध प्रदेशों में व्यापार करना ही नहीं था, वे 
उनके वास्तविक निवासियों को सर्वथा नष्ट करके या अपना गुलाम बजाकर उन्हें ्रपने 
उपनिवेशों के रूप में विकसित करने के लिए भी प्रयत्नशील थे । पोर्तृगीज लोगों के इस 
व्यवहार के समाचार पेकिंग पहुँच चुके थे । इस दशा में चीन के मिग वंश के सञ्राटों ने 


~ 


यह निइचय किया, कि पोर्तुगीज लोगों को चीन में प्रविष्ट न होने दिया जाय । पिरेज 
ग्रौर उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, और चीन के विभिन्न नगरों में जो 
पोर्तगीज व्यापारी बस गये थे, उन्हें देश से बाहर चले जाने का आदेश दे दिया गया । 
यही कारण है, कि इस काल में पोर्तुगीज लोग चीन में न कहीं अपनी बस्ती बसा सके, 
आऔर न वे व्यापार के लिए कहीं कोठियाँ ही कायम कर सके । पर कंण्टन के समीप एक 
द्वीप को उन्होंने अपना केन्द्र बनाया, और वहाँ रहकर वे चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध 
स्थापित करने के लिए प्रयत्न करने लगे । १५५७ में पोर्तृगीज लोगों ने मकाग्रो में मी 
अपनी एक बस्ती कायम की, जो अब भी उनके ग्रधीन है। इस बीच में स्पेनिश लोग 
फिलिप्पीन द्वीप-समूह को अपनी अ्रधीनता में ला चुके थे। १५५७ में वे मी फिलिप्पीन 
से चीन आये, और वहाँ के व्यापार में हाथ बटाने लगे । डच और इंगलिश लोगों ने भी 
पोर्तगीज और स्पेनिश लोगों का अनुसरण किया । १६३७ में डच लोग चीन आये, और 
इसी समय ग्रगरेजों ने भी वहाँ आना शुरू किया । सोलहवीं सदी में रूसी लोग बड़ी तेजी 
के साथ उत्तरी एशिया में आगे बढ़ रहे थे । साइबीरिया उनके प्रमुत्व में आ चुका था । 
सतरहवीं सदी के-अन्त (१६८९) तक रूस की सीमा चीन के साथ ग्रा मिली थी, ओर 
रूसी लोग भी इस बात के लिए प्रयत्नशील थे, कि चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध 
स्थापित करें । इस प्रकार सो लहवीं और सतरहवीं सदियों में अनेक यूरोपियन राज्यों के 
व्यापारियों ने चीन में आना-जाना प्रारम्भ कर दिया था। बाद में अन्य पाश्‍चात्य देशों 
ने भी व्यापार के लिए चीन आता प्रारम्भ किया । १६६८५ में फ्रेञ्च जहाज कैण्टन पहुंचे, 
और १७३१ में डेन्मार्क के जहाज। १७३२ में स्वीडन से भी एक जहाज चीन गया। 
रूस न केवल स्थल मार्ग से चीन के साथ श्रपना सम्बन्ध बढ़ाने में तत्पर था, उसके एक 
व्यापारी जहाज ने मी १७५३ में कैन्टन की यात्रा की थी । १७८४ में एक अमेरिकन 
जहाज मी चीन पहुँच गया था। 

चीन के शासकों के सम्मुख. अब यह समस्या उपस्थित हुई, किःइन पाश्चात्य 
राज्यों के व्यापारियों के साथ क्या सम्बन्ध रखा जाय । यद्यपि चीन के सञ्जाट्‌ विदेशियों 
के इस प्रकार अपने राज्य में प्रवेश करने और वहाँ व्यापार करने के विरोधी थे, पर 
सुदूरवर्ती प्रदेशों पर उनका शासन इतना सुच्ठ नहीं था, कि वे अपनी नीति को सफलता- 
पूर्वक क्रियान्वित करा सकते । विदेशी व्यापारी स्थानीय शासकों को रिइवत आदि देकर 
व ग्न्य अनेक प्रकार से अपने प्रभाव में ले आकर वहाँ अपने पैर जमाने के लिए प्रयत्नः 
शील थे । ` 
` _ चीनी लोग स्वभाव से ही श्रतिथिसेवी होते हैं। विदेशियों का वे स्वागत करते 
हैं । स्थलमागं से जो यूरोपियन लोग पिछली सदियों में चीन आते-जाते थे, उनके प्रति 
चीनी लोग बहुत अच्छा व्यवहार करते थे । पर समुद्र मागं से आने-जाने बाले ये यूरो- 
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४६ एशिया (सुदूर पूरवे) का आधुनिक इतिहास 


पियन लोग केवल व्यापार से ही सन्तुष्ट नहीं थे । अपने साम्राज्य का विस्तार करने के 
लिए भी वे कटिबद्ध थे । उनका यह्‌ यत्न था, कि एशिया के विविध प्रदेशों पर अपने 


` आधिपत्य की स्थापना करें । यही कारण है, कि इस समय चीनो लोग यूरोप के व्यापा- 


'रियों का स्वागत करने के लिए इच्छुक नहीं थे। १६४४ में चीन में मिंग वंश का अंत 
होकर मञ्चू वंश के शासन की स्थापना हो गई थी। १६८५ में सम्राट कांग-ह सी ने 
एक उद्घोषणा प्रकाशित की, जिसके अनुसार यूरोपियन लोगों को चीन के तटवर्ती सब 
बन्दरगाहों में व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी गई। पर यूरोपियन व्यापारियों ने इस 
सुविधा का दुरुपयोग किया, और वे चीन के ग्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। 
परिणाम यह हुआ कि १७५७ में सम्राट्‌ चिएन-लुंग ने यह आज्ञा प्रकाशित की, कि 
विदेशी यूरोपियन लोग केवल कँग्टन में ही व्यापार कर'सके, श्रन्यत्र नहीं । कॅन्टन चीन 
का सबसे दक्षिणी बन्दरगाह था। १७५७ के बाद यूरोपियन व्यापारियों के लिए यह 
सम्भव नहीं रहा था, कि वे कैन्टन के श्रतिरिकत किसी अन्य बन्दरगाह में व्यापार के लिए 
आ-जा सकें । चीन ने जो यह व्यवस्था की थी, उसका कारण यह नहीं था कि चीनी लोग 
विदेशी व्यापार के बिरोधी थे या उन्हें यूरोपियन लोगों से कोई घृणा थी । ईसाई मिश- 
नरियों को अपने धमं का प्रचार कदने के लिए चीनी सरकार ने अनुमति दी हुई थी । पर 
साम्राज्यवादी यूरोपियन लोग चीन में जिस नीति का ग्रनुसरण कर रहे थे, उस से 
विवश होकर ही चीन के सम्राट्‌ ने उनके व्यापार के क्षेत्र को केवल कैन्टन तक ही 
सीमित कर दिया था । 


केन्टन के साथ व्यापार--कंन्टन में भी यूरोपियन व्यापारियों को यह अनुमति 
नहीं थी, कि वे साल भर वहाँ रह सकें । ग्रीष्म ऋतु में उन्हें वहाँ रहने की अ्रनुमति नहीं 
थी। वे केवल व्यापार के दिनों में ही क॑न्टन आकर रह सकते थे। अन्य समय में उन्हें 
मकाओ चले जाना पड़ता था। व्यापार के दिनों में भी यूरोपियन व्यापारी अपने परिवारों 
को कॅन्टन में नहीं ला सकते थे । चीनी सरकार इस बात के लिए उत्सुक थी, कि. यूरो- 
पियन लोग कैन्टन में श्रपनी स्थायी बस्तियां न बसा सकें । , 


यूरोपियन व्यापारियों को यह श्रनुमति भी नहीं थी, कि वे जिस किसी चीनी 
व्यापारी से माल खरीद सकें या जिस किसी चीनी व्यापारी को अपना मालं बेच सकें । 
१७०२ में इसके लिये एक पृथक्‌ चीनी व्यापारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी, 
आर यूरोपियन व्यापारियों को यह देश दिया था, कि वे केवल इस एक सम्राट्‌ के 
प्रतिनिधि व्यापारी से ही माल का क्रय-विक्रय कर सकें । यूरोपियन लोगों को चीन से 
जो माल खरीदना होता था, वे इस एक ही व्यापारी से उसे खरीद सकते थे, और इसी 
को वे अपना माल बेच सकते थे । पचास साल बाद १७५२ में इस एक व्यापारी के स्थान 
पूर व्यापारियों के एक संघ (को-होंग) का निर्माण किया गया, और यूरोपियन व्यापा- 
रियों को यह सुविधा दी गई, कि वे एक चीनी व्यापारी के स्थान पर इस व्यापारी-संघ 
से माल का क्रय-विक्र्य कर सकें । इस समय चीन के सब बन्दरगाह यूरोपियन लोगों के . 
लिए खोल दिये गये थे, और इन विविध बन्दरगाहों में यूरोपियन देशों के व्यापारी को- | 
होंग से माल का क्य-विक्रय किया करते थे । १७५७ में कैन्टन के अतिरिक्त ग्न्य सब . 
बन्दरगाह्‌ फिर यूरोपियन लोगों के | स | बन्द कर दिये गये । को-होंग के व्यापारी कँच्टन 
मे न श्रौर वहीं पर चीन के साथ यूरोप के लोगों का सब व्यापार केन्द्रित हो गया । 
को-होंग में सम्मिलित व्यापारियों की संख्या तेरह थी। यूरोपियन व्यापारियों को यह 
अवसर नहीं था, कि वे अन्य किसी चीनी व्यापारी के साथ व्यापार कर सकें ।इसी प्रकार 
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व्यदि अन्य किसी चीनी व्यापारी को यूरोपियन लोगों के साथ माल का क्रय-विक्रय करना 
होता था, तो वह भी केवल को-होंग की मार्फत ही कर सकता था। 


यूरोपियन लोग कँन्टन शहर के बाहर निवास करते थे। वहाँ उनकी व्यापारिक 
कोठियां कायम थीं । यूरोपियन लोग चीनी माषा सीखने का कष्ट नहीं उठाते थे । बात- 
"चीत और पत्र-व्यवहार के लिए उन्होंने चीनी लोगों को दुमाषिये के रूप में नौकरी में 
रखा हुआ था । कॅन्टन के इन विदेशी व्यापारियों में इंगलिदा लोग सबसे अधिक महत्त्व- 
पूर्ण थे। १७१५ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा कॅन्टन में एक कोठी की स्थापना की 
“गई थी । कम्पनी की ओर से वहाँ अनेक सुप रिन्टेन्डेन्ट निवास करते थे । स्वतन्त्र अंग्रेज 
व्यापारियों को यह श्रधिकार नहीं था, कि वे कम्पनी से पृथक्‌ अपना व्यापार कर सकें । 
१७८६ में ग्रमेरिकन लोगों ने भी कैन्टन में अपनी कोठियां कायम कीं, और इस प्रकार 
इङ्गलिश, पोर्तूगीज, स्पेनिश, डच और फ्रेञ्च लोगों के समान भ्रमेरिकन लोग भी चीन 
के साथ अपने व्यापार का विकास करने में तत्पर हुए। 


शुरू में विदेशी लोग चीन से केवल माल खरीदते ही थे। उनके पास कोई ऐसा 
माल नहीं था, जिसे वे चीन में बेच सकते । इसके विपरीत चीन की चाय, रेशम और 
मिट्टी के बरतन ग्रादि की यूरोप में बहुत माँग थी। इन्हें यूरोपियन श्रौर भ्रमेरिकन 
व्यापारी खूब ऊंची कीमत पर अन्य देशों में बेचा करते थे। चीन के माल की कीमत 
सोने- चांदी में अदा की जाती थी । पर धीरे-धीरे इन विदेशी व्यापारियों ने चीन में भी 
बाहर से माल लाता शुरू किया । इङ्गलँड में इस समय तक व्यावसायिक क्रान्ति का 
प्रारम्भ हो चुका था । वहां कपड़े के बड़े-बड़े कारखाने स्थापित होने शुरू हो गये थे, 
जिनमें तैयार हुए वस्त्र संसार के विविध बाजारों में सस्ते मूल्य पर बिक सकते थे । इसी 
तरह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के जंगलों से जो फर एकत्र को जाती थी, दुनिया ' 
के धनी लोग उसे बड़े शौक से खरीदने लगे थे । इंगलैंड के कपड़ों और अमेरिका की फरों 
की चीन में मी माँग बढ़ने लगी, और इस प्रकार विदेशी माल का विक्रय मी वहाँ शुरू 
हु्रा। पर ब्रिटिश लोग केवल इतने से ही सन्तुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे, कि चीन 
भें किसी ऐसे पदार्थ की खपत को बढ़ाया जाय, जिससे वहाँ निर्यात माल की अपेक्षा आयात 
माल की मात्रा अधिक हो जाय और उन्हें चीन केमाल के लिए सोना-चांदी के रूप में कीमत 
न अदा करनी पड़े । इस समय (ग्रठारहवीं सदी) तक भारत के अनेक प्रदेश ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के प्रभुत्व में ग्रा चुके थे । कम्पनी के व्यापारी वहां श्रफीम को खेती बड़ेपरिमाण 
में करा रहे थे, और उनका यह प्रयत्न था क्रि चीन में इम श्रफीम के लिए बाजार तैयार 
किया जाय । चीनी लोग अफीम के ग्रादि नहीं थे। पर ब्रिटिश लोगों ने उन्हें ग्रफीम का 
सेवन करना सिखाया । उन्होने पहले तम्वाखू में श्रफीम मिलाकर चीनी लोगों को उसकी 
आदत डाली । एक वार श्रफीम कें श्रादी होकर चीनी लोगों ने तम्बाखू के विना शुद्ध 
रूप से भी श्रफीम खाना और उसका हुक्का पीना शुरू कर दिया । मन्‌ १८०० तक चीन 
में अफीम का इतना ग्रधिक प्रचार हो गया था, ग्रौर इतनी श्रधिक अफीम यूरोपियन 
व्यापारियों द्वारा वहां विकनी प्रारम्भ हो गई श्री, कि उसकी कीमत उस माल की 
कीमत से ग्रधिक़ वढ़ गई श्री, जो विदेशी व्यापारी चीन मे खरीदते थे । चीन की सरकार 
इस स्थिति से वहत चिन्तित श्री । श्रफीम के प्रचार को वह ग्रव्यन्त ्रापन्तिजनकःसम त्ती 
थी । स्वास्थ्य और नैतिकता दोनों की दृष्टि से श्रफीम का सवन श्रत्यन्त हानिकारक श्रा । 
अतः १८०० में चीन के सम्राट्‌ ने यह श्राज्ा प्रकाशित की, कि कोई विदेशी व्यापारी चीन 
में भ्रफीम न ला मक्रे। यद्यपि अफीम का क्रय-विक्रय गँरकानूची घोषित कर दिया गया 
था, पर इसमे उसका प्रचार स्का नहीं। यूरोपियन व्यापारी छिपकर श्रफीम को चीन में 
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लाते थे, और चीनी लोग उसके इतने अधिक आदी हो छुके थे, कि SF wr 
थे। सरकारी श्रफसर भी इस व्यापार में सहायक थे, क्योंकि इससे उन्हें we 
थी । य्रोपियन व्यापारियों से रिश्वत लेकर वे उन्हें श्रफोम बेचने से न स 
और इस प्रकार श्रफीम का व्यापार निरन्तर उन्नति करता जाता था । पर ३.० गे 
सरकार इस ओर से विमुख नहीं थी । वह्‌ अनुभव FT कि अफीम से देश el 
नुकसान पहुँच रहा है। अतः वह इस बात के लिए प्रयत्नशील थी, क्रि जिस ps 
सम्भव हो, ्रफीम के व्यापार को रोका जाय। १८३८ में चीन की सरकार ने अ i 
व्यापार के विरुद्ध सख्त कारेवाई शुरू की । परिणाम यह्‌ हुश्रा, कि अंग्रेज व्यापारियों १ 
नुकसान होने लगा । अधिक इष्टि से अफीम का व्यापार ग्रंग्रेजों के लिए आमदनी का 
सबसे महत्त्वपूर्ण साधन था। उभे नष्ट होता देखकर उनके रोष की सीमा नहीं के े 
इसी का यह परिणाम हुआ, कि अंग्रेजों की चीन के साय लड़ाई का सूत्रात हुप्रा 4 ब्रिटिश 
लोग अपने स्वार्थ के कारण इस बात की जरा भी चिन्ता नहीं करते थे, कि अफीम से 
चीन के लोगों को कितना अधिक नुकसान पहुँच रहा है । वे समझे थे, कि उन्हें इस 
बात का पूरा अधिकार है, कि जिस माल को चाहें चीन में बेच सकें | अपने व्यापार पर 
किसी भी प्रकार का नियन्त्रण उन्हें सह्म नहीं था । चीन की सरकार जो अफीम के व्यापार 
में रुकावट डाल रही थी, उसका कारण भी केवल नैतिक ही नहीं था । अफीम की माँग 
के अत्यधिक बढ़ जाने से चीन में एक प्रकार का आथिक संकट उपस्थित होने लगा था। 
निर्यात माल की अपेक्षा आयात माल की मात्रा अधिक बढ़ गई थी, और इस माल की 
कीमत चीन के लोगों को सोना-चाँदी के रूप में अदा करनी पड़ती थी । इससे देश का धन 
निरन्तर विदेशों में पहुँच रहा था, और यह स्थिति चीन के लिए अत्यन्त चिन्ताजनक 
थी । 


(२) इंगलेंड श्रौर चीन में श्रफीम के प्रश्‍न पर युद्ध 
(१८३९-१८४२) 
युद्ध के कारण--अफीम के व्यापार को बन्द कर देने के कारण ब्रिटिश व्यापा- 
रियों को बहुत अधिक नुकसान था । भ्रतः वे इस बात के लिए उत्सुक थे, कि चीन के 
साथ युद्ध प्रारम्भ कर व्यापार-सम्बन्धी नई सुविधाएं प्राप्त करें। पर ब्रिटेन और चीत 
के युद्ध का एकमात्र कारण श्रफीम की समस्या ही नहीं थी । इस युद्ध के कारणों को निम्त- 
लिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है :-- 


(१) ब्रिटिश लोग चाहते थे, कि चीन में भी अ्रपना प्रभूत्व स्थापित करें । उन्नी- 
सवीं सदी के शुरू तक भारत के भ्रनेक प्रदेश ब्रिटेन के प्रमुत्व में ग्रा चुके थे, और वहां 
ब्रिटेन का श्राधिपत्य निरन्तर बढ़ता जा रहा था। पूर्वी एशिया के अन्य भी अनेक प्रदेशों 
और द्वीपों पर ब्रिटिश लोग अपना शासन स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे । वे 
समभते थे, कि चीन की निर्बलता से लाम उठाकर वहाँ भी अपना प्रभाव व प्रभुत्व कायम 
किया जा सकता है। 


(२) इस युग में यूरोपियन लोगों में भ्रपनी उस्कृष्टता की भावना भलीमांति विक- 
व | हो चुकी थी । व्यावसायिक क्रान्ति और वैज्ञानिक उन्तति के कारण यूरोप के देश 
एशिया के देशों के मुकाबिले में उन्नति की दौड़ में बहुत आगे निकल गये थे। इसलिये 
उनमें यह विचार वद्धमूल हो गया था,'कि हम एशिया और अफ्रीका के निवासियों की 
अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट हैं । प्रमुत्वशक्ति (सोविरेनिटी) राज्यों की एक ग्रनिवार्यं विशेषता 
होती है, चीन मी एक प्रमुत्वशक्तिसम्पन्त राज्यहै और उसे यह्‌ अधिकार है, कि व्यापार 
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आदि के सम्बन्ध में अपनी इच्छानुसार व्यवस्था कर सके, यह बात उनकी समभ में नहीं 
आती थी । चीन को सरकार ने यह व्यवस्था की थी, कि विदेशी व्यापारी केवल को-होंग 
द्वारा ही व्यापार कर सकें, जनता और सरकार के साथ उनका सीधा सम्पर्क न हो । 
पर ब्रिटिश लोग कहते थे, कि कंन्टन में स्थित उनका सुपरिन्टेन्डेनट ब्रिटेन का प्रतिनिधि 
है। चीन की सरकार को चाहिये, कि उसके साथ वैसा व्यवहार न करें, जैसा कि साधा- 
रण व्यापारियों के साथ किया जाता है । उसे ब्रिटेन का प्रतिनिधि माना जाना चाहिये । 
१८३४ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार का अन्त कर दिया गया था, 
और भ्रन्य ब्रिटिश व्यापारियों को भी यह अधिकार दे दिया गया था, छि वे क॑न्टन में 
स्वतन्त्र रूप से व्यापार कर सकें । इस दशा में ब्रिटिश सरकार ने श्रपनी ओर से वहाँ 
एक सुप रिनट्नडेन्ट की निय्रुक्ति कर दी थी, जो विविध ब्रिटिश व्यापारियों के कार्यो पर निगाह 
रखता था । १८३४ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के एकाधिकार का अन्त हो जाने के बाद सुप- 
रिन्टेन्डेन्ट के इस पद पर लाड नेपियर की नियुक्ति की गई थी । कॅन्टन में लाड नेपियर 
का कार्य राजनीतिक नहीं था, उसकी नियुक्ति केवल व्यापार के लिए हुई थी। इस दशञामें 
चीन को सरकार को यह श्रधिकार था, कि वह उसके साथ कोई सम्बन्ध न रखे । चीत 
की सरकार का कहना था, कि सरकार का व्यापार के मामलों से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
उसका कार्य केवल यह है कि वह जनता पर शासन करे और अपराधियों को दण्ड दे । 
व्यापारसदश विषय ऐसे हैं, जिनका सम्बन्ध व्यापारियों से होता हैं, राज्य से नहीं । इस- 
लिए यदि चीनी सरकार लाड नेपियर से कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहती थी, तो इसमें 
कोई ग्रनौचित्य नहीं था । पर ब्रिटिश लोग समभते थे, कि चीनी सरकार उन्हें नीची 
निगाह से देखती है, और इसीलिये ब्रिटेन के प्रतिनिधि से वह कोई सम्पकं नहीं रखता 
चाहती । पर वास्तविक बात इससे ठीक उल्टी थी । केन्टन में विद्यमान ब्रिटिश व्यापारी 
अपने को केवल व्यापारी ही नहीं समते थे, वे चीन में ब्रिटिश प्रभाव को स्थापित 
करने के लिए भी उत्सुक थे। इसी लिये वे यह कहते थे, कि क्योंकि उनका सुर्पारिटेन्डेन्ट 
ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त है, अत: वह यह अधिकार रखता है, कि व्यापार-विषयक 
मामलों पर सम्राट्‌ और उसके उच्च अधिकारियों से ब्रिटिश राजदूत के रूप में विचार- 
विनिमय कर सके । चीन की सरकार ब्रिटिश सुपरिटेन्डेन्ट की इस स्थिति को स्वीकार 


करने के लिए तैयार नहीं थी । ब्रिटेन और चीन में जो विरोव बढ़ रहा था, उसमें यह . 


भी एक प्रधान कारण था । 
(३) कँन्टन में निदास करने वाले ब्रिटिश लोग कानून की दृष्टि से चीन के अधीन 


हैं या नहीं, इस प्रश्न पर भी ब्रिटेन और चीन में मतभेद था । १७८४ में एक अंग्रेज की ' 


बन्दूक से एक चीनी नागरिक की हत्या हो गई थी । चीन को सरकार का कहना था, कि 
इस अंग्रेज को चीती पुलिस के सुपुर्द किया जाय और चीनी अदालत में उसके अपराध का 
निर्णय हो । पर ब्रिटिश लोग कहते थे, यह सम्मव नहीं है कि कोई अंग्रेज चीन की अदा- 


लत के सम्मुख पेश हो और वहाँ उसके अपराध का निर्णय किया जाय । १७५४ के इस “ 


मामले में उस अंग्रेज को गिरफ्तार करके चीनी अदालत द्वारा प्राणदण्ड दिया गया । म्रंग्रेज 
लोग इससे बहुत श्रसंतुष्ट हुए । १७६३ में मेकार्टने नामक अंग्रेज के नेतृत्व में एक ब्रिटिश 
मिशन ने यह प्रयत्त किया, किं केन्टन की अंग्रेजों बस्ती में अंग्रेजों को स्वशासन का ग्रधि 
कार मिल जाये, और ग्रंग्रेज भ्रभियुक्तों का निर्णय अंग्रेजी अदालत द्वारा ही किया जाया 
करे । पर इस प्रयत्त में मंकार्टने मिशन को सफलता नहीं हुई । १७९३ के बाद भी प्रतेक 
ऐसे मामले पेश राये, जिनमें ब्रिटिश अभियुक्तों पर चीनी अदालतों में मुकदमे दायर किये 
गये, और वहाँ उन्हें दण्ड दिया गया । ब्रिटिश लोग इस बात से बहुत ग्रसंतुष्ट थे । उन्हें 


a * 
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' यह अत्यन्त भ्रपमानजनक प्रतीत होता था, कि चीन का न्यायाधीश किसी अंग्रेज के 
मामले का निर्णय करे । 


४) अफीम की समस्या ब्रिटेन और चीन के इस युद्ध का प्रमुख व तात्कालिक 
कारण थी । हे ३६ में चीन की सरकार ने कॅन्टन में एक विशेष राजकमंचारी की नियुक्ति 
की, जिसे अफीम के व्यापार का अन्त करने का कार्य सुपु किया गया । उसने ब्रिटिश 
और श्रन्य यूरोपियन व्यापारियों को-इस बात के लिये विवश किया, कि उसके पास अफीम 
की जो पेटियाँ हों, उन सबको वे सरकार के सुपुर्द कर दें, ताकि उन्हें नष्ट कर दिया जाय । 
इस राजकमंचारी ने यह भी कहा, कि यूरोपियन ह को यह्‌ भी आइवासन देना 
होगा, कि वे भविष्य में फिर कभी अफीम को कैन्टन में नहीं लाएंगे । ब्रिटिश व अन्य 
यरोपियन व्यापारियों ने अपने पास विद्यमान अ्रफीम को तो चीनी राजकर्मचारी के सुपुर्द 
कर दिया, पर वे भविष्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का श्राश्‍वासन दन के लिए तैयार 
नहीं हुए । उनका खयाल था, कि शक्ति का उपयोग कर वे चीन की सरकार के आदेश की 
उपेक्षा कर सकते हैं । इस दशा में युद्ध का प्रारम्भ हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था। 


चीन और ब्रिटेन का युद्ध--१८३९ से १८४२ तक चीन और ब्रिटेन में युद्ध जारी 
रहा। इस काल में ब्रिटिश जलसेना ने कैन्टन का घेरा डाल दिया था। समुद्र में ब्रिटेन 
की शक्ति का मुकाबिला कर सकना चीन के लिए कठिन था, जिसके कारण प्रशान्त महा- 
सागर के तटवर्ती अनेक नगर और द्वीप ब्रिटेन के कब्जे में आ गये थे । ब्रिटिश सेना ने 
चिन्कियांग को जीत कर नानकिंग पर भी हमला करने की तँयारी शुरू कर दी थी। इस 
दशा में चीनी सरकार ने यही उचित समका, कि ब्रिटेन के साथ समभौते की बात प्रारंभ 
की जाय । अस्त्र-शस्त्र और स॑न्यशक्ति की इष्टि से इस समय चीनी लोग ब्रिटेन का मुका- 
बिला नहीं कर सकते थे । २९ अगस्त, १८४२ के दिन चीन और ब्रिटेन में समभोता हो 
गया । यह समझोता नानकिंग की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है। 


नार्नाकिग को सन्धि (१८४२)--इस सन्धि की मुख्य शर्त निम्नलिखित थीं-- 
(१) ब्रिटिश लोगों को न केवल कंन्टन में, अपितु प्रमाय, फूचो, निगपो ग्रौर शंघाई में भी 
बसने और व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो । (२) हांगकांग का द्वीप ब्रिटेन को मिले । 
(३) चीन और ब्रिटेन के राजकमंचारी परस्पर समानता के आधार पर रहें । (४) चीन 
के निर्यात और श्रायात माल पर किस हिसाब से कर लगाया जाय, इसकी दरें निश्चित 
कर दी जाएं और इन दरों को प्रकाशित कर दिया जाय, ताकि उनके सम्बन्ध में किसी 
भी प्रकार के विवाद की गुंजाइश न रहे। (५) को-हांग को तोड़ दिया जाय, और ब्रिटिश . 
व्यापारी चीनी व्यापारियों के साथ स्वतन्त्र रूप से माल का क्रय-विक्रय कर सकें । (६) 
चीन को सरकार ब्रिटेन को दस करोड़ रुपया हरजाना दे । इसमें से तीन करोड़ रुपया 
उस अ्रफीम की कीमत थी, जो चीन की सरकार के विशेष कमंचारी ने ब्रिटिश लोगों से 
छीनकर नष्ट कर दी थी । छः करोड़ रुपया लड़ाई के खर्च के लिए चीनी सरकार को 
हुरजाना देना पड़ा था, और शेष रकम वह थी, जो कि को-हांग के व्यापारियों द्वारा 
ब्रिटिश व्यापारियों को प्रदान की जानी थी । 


ग्न्य राज्यों से सन्धियां--नानकिग की सन्धि के बाद. अन्य पाइंचात्य देशों ने मी 
चीन से इसी ढंग की सन्धियां करने का प्रयत्न किया । संयुक्तराज्य श्रमेरिका के राष्ट्रपति 
मि० टाइलर ने मि० कशिग को चीन में RS 6 प्रतिनिधि बनाकर भेजा, और उन्हें यह 
कायं सुपुर्दे किया गया, कि वे चीन जाकर सम्राट्‌ से मिलें । यदि सम्राट्‌ से भेंट कर 
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सकना सम्मव न हो, तो वे किसी ्रन्य उच्च राजपदाधिकारी से मिलकर चीन के साथ 
"सन्धि स्थापित करने का प्रयत्न करें। २४ फरवरी, १८४४ को मि० कशिंग मकाग्रो 
“पहुँचे । वे पेकिंग जाकर सम्राट्‌ से तो नहीं मिल सके, पर चीन के साथ सन्धि करने में 
सफल हो गए । इस अमेरिकन सन्धि की शर्तें प्रायः वही थीं, जो नानकिंग की सन्धि की 
थीं । पर इनमें एक शतं नई मी थी, जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी । इस शतं के अनुसार यह 
व्यवस्था की गई थी, कि यदि चीन के किसी नागरिक के खिलाफ यह अ्रभियोग हो, कि 
उसने किसी ग्रमेरिकन नागरिक के साथ किसी प्रकार की फौजदारी की है, तो उस पर 
"चीनी अदालत में मुकदमा चले और उसे चीनी कानून के अनुसार दण्ड दिया जाय । इसी 
प्रकार यदि किसी अमेरिकन नागरिक के विरुद्ध फौजदारी का कोई अभियोग हो, तो 
उसका फैसला अमेरिकन अदालत में श्रमेरिकन कानून के ्रनुसार किया जाय । ऊपर से 
देखने पर यह शर्ते बहुत उचित ग्रौर न्याय्य प्रतीत होती है । पर इससे चीन में उस पद्धति 
का प्रारम्भ हुआ, जिसे अंग्रेजी में 'एकस्ट्रा-टं रिटोरिएलिटी' कहते हैं । यह तो उचित ही 
था, कि चीन के नागरिकों के मुकदमों का फैसला चीनी अदालत में हो । पर प्रमुत्व-शक्ति- 
सम्पन्न चीनी राज्य को अमेरिकन श्रभियुक्तों के ्रपराधों का फैसला करने का अधिकार 
न हो, यह बात चीन की प्रमूत्व-शक्ति-सम्पन्नता और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के सर्वथा विप- 
रीत थी । दीवानी मामलों में भी अमेरिकन नागरिकों के मुकदमों का फैसला अमेरिकन 
अदालतें ही करें, कुछ समय बाद यह बात भी चीन की सरकार ने स्वीकार कर ली । इस 
व्यवस्था का परिणाम यह हुआ, कि चीन में निवास करने वाले अमेरिकन लोग चीन की 
सरकार के शासन में नहीं रह गये । चीनी सरकार न उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी, और 
न उन्हें किसी प्रकार का दण्ड दे सकती थी । इस व्यवस्था केकारण चीन में विदेशी लोगों 
के एक इस प्रकार के प्रमुत्व का सूत्रपात हुआ, जिसने चीन की प्रमुता और स्वतन्त्र सत्ता 
को मारी आघात पहुँचाया। अमेरिका के वाद ब्रिटेन और अन्य युरोपियन राज्यों ने भी 
'एक्स्ट्रा-टँरिटोरिएलिटी' के इसी प्रकार के अधिकार प्राप्त किये । 


अ्रमेरिका और ब्रिटेन के अनुकरण में कुछ समय वाद फ्रांस ने भी चीन की सर 
कार के साथ सन्धि की । इस सन्धि में एक विशेष वात यह थी, कि फ्रांस के रोमन कैथो- 
लिक मिशनरियों को यह अधिकार दे दिया गया, कि वे कॅन्टन तथा अन्य अन्दरगाहों 
में (जो कि अब यूरोपियन व्यापारियों के लिए खोल दिये जा चुके थे) अपने गिरजाघरों 
का निर्माण कर सकें, और अपने धर्म का स्वतन्त्रतापुर्वक प्रचार कर सकें । बाद में अन्य 
पाश्चात्य देशों के ईसाई पादरियों को भी यही भ्रधिकार दिये गए, और रोमन कैथोलिक 
तथा प्रोटेस्टेन्ट पादरी गिरजाघरों के निर्माण एवं धर्म-प्रचार के कार्य के लिए सवंथा 
'स्वतन्त्र हो गये। TR: | 

सन्धियों का परिणाम--ब्रिटेन, श्रमेरिका ग्रोर फ्रांस के साथ जो संघियाँ उन्नी- 
सवीं शताब्दी के मध्य माग में की गई, उनका मुख्य परिणाम यह हुआ, कि चीन के विशाल 
प्रदेश पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए खुल गये । इन सन्धियों का 
प्रयोजन केवल यही नहीं था, कि पाश्चात्य लोग चीन के साथ व्यापार कर सकने की 
उचित सुविधाएं प्राप्त कर सके । पाश्‍चात्य देशों के लोग इन संघियों द्वारा चीन में ऐसे 
अधिकारों को मी प्राप्त कर रहे थे, जो आगे चलकर उनकी प्रमृता व शक्ति की स्थापना 
में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुए । कैन्टन ग्रादि बन्दरगाहो में अब पाश्‍चात्य देशों की 
व्यापारिक कोठियों के साथ-साथ उनकी बस्तियां भी विकसित होनी शुरू हुई । इत 


बस्तियों में ये देश अपनी सेनाएं रखते थे और अपने देशवासियों का शासन भी स्वयं करतें 


थे । व्यावसायिक और वैज्ञानिक दृष्टि से चीनी लोग पाश्चात्य लोगों के मुकाबले में 
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५२ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 

पिछड़े हुए थे । सैनिक इष्टि से उनकी शर्क्ति or देशों ह ~ स 
, उठाकर पाइ्चात्य देश इस J ए प्रयत्नशील थे, र - 

Ca से दबाव डालें, ग्रौर उसे विदेशियों को सब प्रकार की सुविधाएं प्र 


करने के लिए विवश करे । 
(३) ताईपिंग विद्रोह (१८५१-१ ८६४) 


पाइचात्य साम्राज्यवादी देश चीन को अपनी अधीनता में ले आने के लिए प्रयत्न- 
शील थे बन यम प्रफोम युद्ध के बाद तानकिंग की सन्धि द्वारा ब्रिटेन और अन्य पाइचात्य 
देशों ने चीन में श्रनेकविध श्रधिकार प्राप्त कर लिए थे। इनके कारण चीन और उसकी 
जनता की जो दुर्दशा हो रही थी, मञ्चू सम्राट्‌ उसकी ओर से पूरी तरह से बेखबर थे। 
नानकिग की सन्धि के अनुसार करोड़ों रुपयों की जो रकम चीनी सरकार द्वारा ब्रिटेन को 
प्रदान की जानी थी, उसे प्राप्त करने के लिए सरकार ने किसानों पर अनेकविध नये कर 
लगाये । किसानों की दशा पहले ही खराब थी, भ्रब इन अतिरिक्त करों के कारण वे और 
भी अ्रधिक दुदंशाग्रस्त हो गये । करों को प्रदान करने के लिए वे जमींदारों और महाजनों 


-से रुपया उधार लेने के लिए विवश हुए, जिसका सूद अदा कर सकना pe उनके लिए 
` कठिन था । परिणाम यह हुआ, कि बहुत-से किसानों ने अपनी जमीनें साहुकारों को बेच दीं, 


और वे मजदूरी करके भ्रपना गुजारा करने लगे । इस समय चीन के किसानों में बहुत 
ग्रसंतोष था, अपनी श्राथिक दु्दंशा के कारण और विदेशियों के निरन्तर बढ़ते हुए प्रभाव 
के कारण । यह असन्तोष कुछ समय बाद एक विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ, जो चीन के 
इतिहास में 'ताइपिग विद्रोह' के नाम से प्रसिद्ध है। नानकिंग की सन्धि १८४२ में हुई 
थी। १८४२ से १८६४तक चीन में १०० से भी अधिक विद्रोह हुए, जिनमें से २६ ग्रकेले 
१८४७ के साल में हुए थे । ये विद्रोह उन गुप्त क्रान्तिकारी समितियों द्वारा प्रारम्भ हुए 
थे, जिनका संगठन विदेशियों के निरन्तर बढ़ते हुए श्राधिपत्य का विरोध करने के लिए 
किया गथा था, और जिनमें दुर्दशाग्रस्त किसान भ्रच्छी बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए थे । 
इन गुप्त समितियों का उद्देश्य यह्‌ था, कि मञ्चू सम्राटों के निर्बेल शासन का अन्त कर 
एक ऐसी सरकारं की स्थापना की जाए, जो विदेशी साम्राज्यवाद का मुकाबिला कर 
सकने में समर्थ हो, और साथ ही श्राथिक व सामाजिक सुधारों द्वारा जो देश एवं जनता 
की दशा को भी उन्नत कर सके । 


१८५१ से १८६४ तक चीन में जो अनेक विद्रोह हुए, उनमें 'ताइपिंग विद्रोह” 
सबसे महत्त्वपूर्ण है। इनका प्रधान नेता हुंग हू सिउ-चुभ्रान था, जिसने अपने जीवन का 
प्रारम्म एक शिक्षक के रूप में किया था । वह क्वांगतूंग का निवासी था । उसके हृदय 
में विकृत मञ्चू सरकार के प्रति उत्कट घृणा की भावना विद्यमान थी, और उसका 
विचारं था कि सर्वसाधारण जनता की दुर्दशा का मूल कारण इस सरकार का शासन ही 
है भ्रप्े श्रनेक साथियों के सहयोग से उसने एक गुप्त समिति की स्थापना की, जिसका 
नाम 'शांगती हुई' था । बहुत-से किसान और मजदूर इस समिति में सम्मिलित हो गये ॥ 
१८४६ में क्वांगतुंग में घोर दुमिक्ष पड़ा, जिसके कारण जनता में हाहाकार मच गया | 
हुंग हू सिउ-चुआन ने समभा कि मञ्चू शासन का अन्त करने का यह उत्तम अवसर है 
उसके अनुयायी एक स्थान पर एकत्र हुए, और ११ जनवरी, १८५१ के दिन उन्होने ताइ- 
ga 2 तिएन कुओ (चिर शान्ति का दैवी राज्य) की घोषणा कर दी । यह एक विद्रोही या 
क्रान्तिकारी सरकार थी, जो मञ्चू शासन को स्वीकृत नहीं करती थी, और उसका ग्रन्त 
कर सम्पूर्णं चीन को श्रपनी ग्रधीनता में ले आते के लिए प्रयत्नशील थी । मञ्चू सेनाश्रों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[रोप और चीन का सम्पर्क ५३ 


से इसका संघर्ष निरन्तर जारी रहा, और भ्रनेक युद्धों मों इसने मञ्चू सरकार को 
परास्त किया । मञ्चू सरकार से इसके जो संघर्ष हुए, उनका उल्लेख यहां कर सकना 
संभव नहीं है। धीरे-धीरे ताइपिंग सरकार ने नानकिग को भी जीत लिया, और उसे 
राजधानी बनाकर अपना शासन प्रारम्भ कर दिया । दक्षिणी चीन के अनेक प्रदेश इसकी 
अधीनता मों श्रा गये थे । | 


ताइपिंग सरकार ने अपने राज्यक्षेत्र में श्रनेक महत्त्वपूर्ण सुधार किये । जागीर- 
दारी प्रथा का ग्रन्त कर उसने किसानों का भूमि पर स्वत्त्व स्थापित किया । “उसको 
नीति यह थी, कि प्रत्येक वयस्क किसान को इतनी कृषि-योग्य भूमि प्रदान कर दी जाए, 
जिससे कि वह अपना निर्वाह भली-भांति कर सके | 'खेत किसान के हैं और उन पर 
किसानों का ही स्वत्व होना चाहिये”, इस नीति का अनुसरण कर इस सरकार ने 
किसानों की दशा को उन्नत करने में अच्छी सफलता प्राप्त की । इसने स्त्रियों को भी 
पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किये. । पुराने समाज में चीन की स्त्रियों को कोई भी 
अधिकार प्राप्त नहीं थे । पर ताइपिंग सरकार ने इस स्थिति में सुधार किया। उन्हें भी 
खेती के लिए जमीनें दी गई, और यह अवसर प्रदान किया गया, कि नियत परीक्षाओं को 
पास कर वे भी सरकारी पद भी प्राप्त कर सकें । उन्हें सेना में भरती होने की मी अनु- 
मति दी गई, और स्त्रियों के क्रय-विक्रय व वेश्यावृत्ति को कानून के विरुद्ध घोषित कर 
दिया गया। बहुविवाह की प्रथा का विरोध किया गया, और दहेज आदि को भी 


अनुचित ठहराया गया । इसी प्रकार के ग्रनेक महत्त्वपूर्ण सुधार किये गये, जिनके कारण _ 


त्ताइपिंग सरकार द्वारा शासित प्रदेशों की दशा बहुत उन्नत हो गई। जो अनेक विदेशी 
यात्री इस समय नानकिग आये, उन्हें वहां की बदली हुई दशा को देखकर बहुत श्राइचर्य 


हुआ । अनेक विदेशी यात्रियों ने इस सरकार के सुधार-प्रयत्नों की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा 
की है। 


ताइपिंग सरकार का प्रयत्न था, कि मञ्चू शासन का अन्त कर सम्पूर्ण चीन को 
अपनी ग्रधीनता में ले आया जाए। मई, १८५३ मे उसने उत्तर दिशा में आक्रमण 
प्रारम्भ किये । पांच मास में ताइपिग की सेनाएं पेकिंग पहुंच गईं, जिसके कारण मञ्चू 
सम्राट्‌ को अपनी राजधानी छोड़कर श्रन्यत्र चले जाने की योजना बनाने के लिये विवश 
होना पड़ा। पर मञ्चू सरकार की शक्ति ग्रभी पूर्णतया क्षीण नहीं हो गई थी । ब्रिटेन, 
फ्रांस आदि पाइचात्य साम्राज्यवादी देशों को भी यह सह्य नहीं था, कि ताइपिग सरकार 
पेकिंग को जीतकर मञ्च्‌ शासन का अन्त कर दे । उन्होंने भी मञ्चू सम्राट्‌ की सहायता 
की, जिसके कारण ताइपिग सेनाग्रों के लिए पेकिंग की विजय कर सकना संमव नहीं हो 
सका । पर दक्षिणी चीन पर ताइपिंग सरकार का कब्जा कायम रहा, और नानकिग को 
राजधानी बनाकर वह अंपना कार्य करती रही। 


इसी बीच में पाश्चात्य राज्यों से चीन का दूसरा युद्ध प्रारम्भ -हो गया 
(१९५६) । इस युद्ध का वृतान्त हम अगले प्रकरण. में लिखेंगे। पाश्चात्य साम्राज्यवादी 
देश इस समय चीन में अपने प्रभुत्व का विस्तार करने में तत्पर थे वे यह्‌ कब सहन कर 
सकते थे, कि नानकिंग में एक ऐसी सरकार स्थापित रहे, जो देश की दशा को सुधारने 
में तत्पर हो और जो विदेशियों के साम्राज्यवाद की विरोधी हो। इस कारण जब 
१८६० में द्वितीय युद्ध का ग्न्त हो गया, तो पाइचात्य राज्यों की सेनाओं ने पूर्णरूप से 
मञ्चू सरकार की सहायता की, जिसके कारण वह ताइपिग सेनाओं को परास्त करने में 


सफल हुई।`मञ्चू सरकार और ब्रिटेन, फ्रांस आदि विदेशी राज्यों की सम्मिलित शक्ति 
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का सामना कर सकना ताइपिंग सेनाश्रों के लिए क नहीं था। मई, १८६२ में 

नानकिंग जीत लिया गया, और १८६४ तक ताइपिग शक्ति का पूणख्प से ग्रन्त कर 

दिया गया । यद्यपि ताइपिंग विद्रोह सफल नहीं हो सका, और मञ्चू सम्राट्‌ अपनी 

शवित को कायम रख सकने में समर्थ हुए, पर इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता, 

_ कि प्रायः १४ वर्षो तक चीन के देशभक्तों ने अपने देश में एक ऐसी सरकार को कायम 
करने का भगीरथ प्रयत्न किया, जो किसानों की दशा को सुधारने के लिए प्रयत्नशील 
शी, जो नवीन सुधारों की पक्षपाती थी, ग्रौर जो विदेशियों के बढ़ते हुए प्रमुत्व का 
विरोध करने के लिए तत्पर थी । इस काल (१८५१-१८६४) में चीन में अन्य भी अनेक 
विद्रोह हुए जो ताइपिग विद्रोह से स्वतन्त्र थे, पर वे भी सफल नहीं हो सके । पर इससे 
यह अवश्य सूचित होता है, कि चीन की जनता अपने देश की र और बढ़ते हुए 
विदेशी प्रभाव व प्रभुत्व से उद्दे श्रनुभव करती थी, और उसका घ करने के लिए 
सक्रिय खूप से प्रयत्नशील भी थी । 


विदेशी लोगों ने इस विद्रोह के अवसर पर जो ताइपिंग सरकार के विरुद्ध मञ्चू 
सरकार की सहायता की थी, उसका प्रधान कारण यह था कि मञ्चू शासन बहुत विकृत 
था । उसके कायम रहने की दशा में इन विदेशियों को यह सुगम प्रतीत होता था, कि वे 
चीन में श्रपने प्रभाव व प्रमुता को श्रधिक सुगमता से स्थापित कर सकेंगे । 


यद्यपि मञ्चू सरकार इन विद्रोहों का दमन करने में सफल हुई, पर उसके अपने 
लिये भी इसके अनेक दुष्परिणाम हुए । चीन की सेना पर पाश्चात्य लोगों का प्रभाव बढ़ 
गया, और चीनी सरकार श्राथिक इष्टि से बहुत हीन दशा को प्राप्त हो गई । इन विद्रोहों 
का सामना करने के लिए मञ्चू सरकार को बहुत रुपया खर्च करना पड़ा था । इसे प्राप्त 
करने फा यही उपाय था, कि जनता पर नये टेक्स लगाये जाएँ और विदेशों से रुपया कर्ज 
लिया जाए। नये टक्सों से जनता में ग्रसन्तोष निरन्तर बढ़ता गया, और कर्ज के कारण 
मञ्चू सरकार विदेशों पर अधिक-अधिक ग्राश्रित होती गई। १८७६ में चीन को अनेक 
प्राकृतिक विपत्तियों का भी सामना करना पड़ा । विद्रोहों और निरन्तर युद्धों के कारण 
देश में जो अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, उससे खेती को बहुत नुकसान पहुंचा था । इस 


पर १८७६ में जब टिट्टी दल ने चीन के बड़े भाग पर ग्राक्रमण किया, तब जो थोड़ी बहुत . 


फसल बोयी जा सकी थी, वह भी नष्ट हो गई। १८७६-७८ में चीन की जनता को घोर 
दुभिक्ष का सामना करना पड़ा, जिसमें लाखों श्रादमी मौत के शिकार हो गए । इस दशा 


में यह स्वाभाविक था, कि मञ्चू शासन निर्वेल हो जाए, और जनता में उसके प्रति 
असन्तोष की भावना बढ़ने लगे । 


(४) पाश्चात्य राज्यों से चीन का दूसरा युद्ध (१८५६-६०) 


१८४२ में ब्रिटेन और चीन में जो सन्धि हुई थी, ब्रिटिश लोग चाहते थे, कि 
अब उसे दोहराया जाय। भ्रमेरिका श्रौर फ्रांस के साथ की गई सन्धियों में तो इस बात 
की व्यवस्था भी कर दी गई थी, कि दस-साल बीत जाने पर इन सन्धियोंको फिर से दोह- 


राया जायगा । इसके लिए अनुकूल अवसर पाश्चात्य राज्यों से चीन के दूसरे बुद्ध द्वारा 
शीघ्र ही उपस्थित हो गया । 


युद्ध के कारण--(१) पाश्चात्य लोग समझते थे, कि चीन में अपने प्रभाव को 


बढ़ाने का des oN एक उपाय है, कि उसके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग क्रिया जाय । व्यापार की : 


सुविधाएँ प्राप्त करने की आड़ में वे ग्रपने साम्राज्य-विस्तार के लिए प्रयत्नशील श्र । 
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यूरोप और चीन का सम्पर्क श्र 


(२) कॅन्टन आदि बन्दरगाहों में नेक ऐसे मामले पेश आते रहते थे, जिन पर चीनी और 
पाश्चात्य लोगों में मतभेद व विवाद बहुत सुगम था। कॅन्टन के समीप एक जहाज लंगर 
डाले हुए पड़ा था, जिसका मालिक एक चीनी व्यापारी था । पर यह जहाज हांगकांग में 
रजिस्टर्ड था, और हांगकांग पर ब्रिटेन का अधिकार स्वीकृत किया जाता था । चीन के 
एक राजपदाधिकारी की आज्ञा से इस जहाज के मल्लाहों को गिरफ्तार कर लिया गया । 
ब्रिटिश लोगों ने दावा किया, कि इन मल्लाहों को गिरफ्तार कर सकने का अधिकार 
चीन की पुलिस को नहीं है । चीनी पदाधिकारी समझते थे कि क्योंकि जहाज का मालिक 
चीन का एक नागरिक है, अ्रतः उनको पूरा अधिकार है, कि वे उसके मल्लाहों को गिर- 
फ्तार कर सकें । इस मामले ने बहुत गम्भीर रूप घारण कर लिया । इस प्रकार की ग्रन्य 
समस्याएं भी उत्पन्न होती रहती थीं, जिनका मूल कारण यह होता था कि कैन्टन श्रादि 
बन्दरगाहों में पारचात्य लोग भी अपने विशेष अधिकार समझते थे। (३)-१८५६ में फ्रांस 
का एक रोमन कंथोलिक पादरी चीनी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया । यह पादरी 
अपने धर्म-प्रचार के सिलसिले में चीन में बहुत दूर तेक चला गया था, और वहाँ कतिपय 
ऐसे कार्यों में लगा हुआ था, जिन्हें चीनी सरकार आपत्तिजनक समझती थी । इसपादरी 
पर चीनी अदालत में मुकदमा चलाया गया और उसे प्राणदण्ड दिया गया। 


युद्ध की प्रगति-- १८५६ में एक ब्रिटिश सेना ने केन्टन पर आक्रमण किया और 
उसे जीतकर्‌ अपने श्रधीन कर लिया । कॅन्टन को जीतकर ब्रिटिश सेना ने उत्त रकी तरफ 
प्रस्थान किया । फ्रेंच लोग इस युद्ध में ब्रिटेन के सहायक थे । ब्रिटेन को इच्छा थी, कि 
अमेरिका और रूस भी इस युद्ध में उसकी सहायता करें, पर श्रमेरिका और रूस ने उदा- 
सीन रहना ही उचित समझा | कॅन्टन से उत्तर की ओर आगे बढ़ती हुई ब्रिटिश और 
फ्रेंच सेनाएं तीनत्सिन तक पहुँच गई । श्रब चीन की सरकार के सम्मुख केवल यही एक 
उपाय था, कि वह पाइ्चात्य देशों की माँग को स्वीकृत कर ले और इन देशों के साथ जो 
सन्धियां पहले स्थापित हुई थीं, उन पर पुनविचार करे। 


तीनत्सिन में सन्धि के लिए बातचीत शुरू हुई। पर नई सन्धियों की ग्रन्तिम 
स्वीकृति पेकिग की केन्द्रीय सरकार द्वारा ही दी जा सकती थी । यद्यपि तीनत्सित में 
सन्धि की शर्तों के सम्बन्ध में समझौता हो गया था (१८५८), पर पेकिग की सरकार ने 
उन्हें स्वीकृत नहीं किया । इस दशा में ब्रिटेन श्रौर फ्रांस ने एक बार फिर चीन के खिलाफ 
लड़ाई शुरू कर दी । इस बार आक्रमण करते हुए वे पेकिंग तक पहुंच गये । चीनी सेनाएँ 
उनका मुकाबला कर सकने में असमर्थ रहीं । पेकिंग पर ब्रिटिश और फ्रेंच सेनाओं का 
कब्जा हो गया, और मञ्चू सम्राट्‌ पेकिंग छोड़कर बाहर चले जाने के लिए विवश हुआ। 
ब्रिटिश और फ्रेंच सेनाग्रों ने चीन के सम्राट्‌ की राजसत्ता की जरा भी परवाह नहीं को। 
उन्होंने उसके एक प्रासाद तक को भस्म कर दिया। अब चीनी सरकार के सम्मुख इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई मागं नहीं था, कि इन विदेशी राज्यों के साथ इनकी इच्छानुसार 

IE सन्धि कर ले। - 


१८६० की सन्धियाँ-- १८५६-६० के युद्ध के बाद विदेशी राज्यों के साथ चीत 
की जो नई सन्धियाँ हुई, उनकी मुख्य शर्त निम्नलिखित थीं--(१) ग्यारह नथे बन्दर eS 
गाह पाश्चात्य देशों के व्यापार और निवास के लिए खोल द्यि गये । ये बन्दरगाह उत्तर | 
में न्यूच्वांग (मंचूरिया में) से शुरू कर दक्षिण में स्वातो तक फैले हुए थे। कॅन्टन आदि ड 

- _-पाँच बन्दरगाहों में पाश्‍चात्य लोगों को पहले ही व्यापार और निवास के अधिकार प्राप्त 
थे । अब इस प्रकार के बन्दरगाहों की संख्या सोलह हो गई । प्रशान्त महासागर के तट 
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पर स्थित प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण बन्दरगाहों में अपनी बस्तियां वसाने और स्वतन्त्र रूप 
से व्यापार करने का अधिकार इस सन्धि द्वारा पाश्चात्य देशों ने प्राप्त कर लिया। (२) 
पाश्चात्य देशों के जहाजों को यह्‌ श्रनुमति दी गई, कि वे याँगत्से नदी में आ जा सकें। 
(३) पाश्चात्य देश अपने राजदूत पेकिग में निवास के लिए भेज सक, यह भी स्वीकृत 
किया गया । (४) जिन विदेशियों के पास बाकायदा पासपोर्ट हों, वे चीन में जहाँ चाहें 
स्वतन्त्रता के साथ आ जा सकें । (५) ईसाई ध्मे-प्रचारकों को यहे अधिकार हो, कि वे 
चीन में अपने धर्म का प्रचार कर सकें, और जो चीनी नागरिक ईसाई धर्म को स्वीकार 
कर लें । उन्हें अपने नये धर्म के पालन में किसी प्रकार की रुकावट न हो। (६) फ्रांस के 
रोमन कैथोलिक पादरियों को अधिकार हो, कि वे ऊपर लिखे सोलह बन्दरगाहों के अति- 
रिक्त अ्रम्यत्र भी जहाँ चाहें, जमीन को खरीद सकें या किराये पर ले सकें और उस पर 
गिरजाघर व ग्रन्य इमारतें बना सकें । (७) एसस्ट्रा-टेरिटोरिएलिटी की नीति को और 
अधिक विशद किया गया, और उन नियमों को बहुत स्पष्ट रूप से और विस्तार के साथ 
बनाया गया, जिनके अनुसार पाश्चात्य लोगों को चीन में रहना है। (८) चीन की सर- 
कार युद्ध के लिये ब्रिटेन और फ्रांस को हरजाना प्रदान करे, यह व्यवस्था भी की गई। 
(8) श्रफीम के व्यापार के लिए पाश्चात्य देशों को अनुमति देना चीनी सरकार ने स्वी- 
कृत किया । | 

इसके युद्ध में यद्यपि रूस चीन का मित्र रहा था, पर वह भी उत्तर की तरफ से 
चीन की सीमा की ओर निरन्तर आगे बढ़ रहा था । १८५८ में चीन की सरकारने स्वी- 
कृत किया, कि आमूर नदी के उत्तरका चीन का प्रदेश रूस को दे दिया जाए। इसी प्रकार 
१८६० भें उसरी से पूर्व के प्रदेश पर रूस के अधिकार को स्वीकृत किया गया । ये प्रदेश 


पहले चीन के श्रन्तर्गत थे। पर रूस पूर्वी एशिया में श्रपने श्राधिपत्य का विस्तार करने में , 


तत्पर था, श्रौरइन प्रदेशों को पहले ही हस्तगत कर चुका था। १८५८ और १८६० 
में चीन की सरकार ने इन प्रदेशों पर रूस के प्रभुत्त्व को वैध खूप से स्वीकृत कर लिया । 

_ इन सन्धियों की विवेचना--१८४२ से १८६० तक चीन ने पाश्चात्य देशों के 
साथ अनेक सन्धियां कीं। पर चीन ने ये सन्धियां स्वेच्छापूर्वक नहीं की थीं । पाश्चात्य 


. देशों ने श्रपनी सँन्यशक्ति का प्रयोग कर चीन को इन सन्धियों के लिए विवश किया था । 


चीनी लोगों को इन सन्धियों के खिलाफ मुख्य शिकायतें निम्नलिखित थीं--(१) चीनी 
लोग समते थे, कि ये सन्धियाँ बंसी नहीं हैं, जसी कि समान स्थिति के राज्यों में की 
जाती हैँ । इनके कारण जो विशेष अधिकार पाइचात्य लोगों ने चीन में प्राप्त किये, उसी 
तरह के ग्रधिकार चीनी लोगों को इन यूरोपियन देशों व अमेरिका में नहीं दिये गये थे । 
(२) चीनी सरकार का यह स्वयंसिद्ध अधिकार था, कि वह इस बात का निश्‍चय कर 
सके कि उसके निर्यात व श्रायात माल पर कितना कर लगाया जाय । राज्य की प्रभुता 
की दृष्टि से इन करों का निर्णय करते हुए किसी भी विदेशी राज्य से बातचीत व सम- 
भौते की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । पर इन सन्धियों द्वारा यह भी निश्‍चय किया 
गया था, कि आयात और निर्यात माल पर टॅक्स की दरें क्या हों । चीनी सरकार के लिये 
यह सम्भव नहीं था, कि पाश्चात्य देशों से समझोते के विना टॅक्स की इन दरों में परि- 
वतन कर सके । यह्‌ वात राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और गौरव की इष्टि से ग्रत्यन्त अनुचित 
थी। (३) एकस्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी के रूप में जो विशेष अधिकार चीन में पाश्चात्य देशों 
ने प्राप्त किये थे, वे तो किसी भी प्रकार उचित व न्यायसंगत नहीं सम झे जा सकते थे । ये 
विशेषाधिकार चीन के लोगों की दृष्टि में बहुत ग्रनुचित थे, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस, अ्रमे- 
रिका आदि किसी भी देश में इस प्रकार के अधिकार चीनी लोगों को नहीं दिये गये थे। 
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यूरोप और चीन का सम्पर्के ५ 


'यःश्चात्य लोग इन श्रधिक।रों का दुरुपयोग भी करते थे । उन्हें इस बात का जरा भी 
भय नहीं था, कि चीनी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकेगी या चीनी ग्रदालतों द्वारा 
उन्हें किसी भी प्रकार का दण्ड दिया जा सकेगा । इस कारण वे चीनी नागरिकों के साथ 
दुर्व्यवहार करते थे और बहुधा ऐसा उदृण्डतापूर्ण व्यवहार करते थे, मानो वे किसी 
अधीनस्थ देश में निवास कर रहे हों । 


सास्राज्यवाद--१८४२ और १८६० की इन सन्धियों द्वारा चीन का पाइ्चात्य 
देशों के साथ जिस ढंग का सम्वन्ध स्थापित हुआ था, उसे समान स्थिति के स्वतन्त्र व 
प्रभुत्त्वशक्तिसम्पन्न देशों का पारस्परिक सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता । यह पारुचात्य 
साम्राज्यवाद का एक नया रूप था, और सैन्य शक्ति का उपयोग करके ही इसे स्थापित 


किया गया था। इस नये प्रकार के साम्राज्यवाद के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें व्यान 
देने योग्य हैं-- 


(१) १८४२ की सन्धि द्वारा हांगकांग का प्रदेश ब्रिटेन को प्राप्त हुआ था। इस 
की स्थिति एक क्राउन कोलोनी के समान थी। चीनी सरकार का श्रव इसके साथ कोई 
भी सम्बन्ध नहीं रह गया था। ब्रिटिश लोगों ने यहाँ एक समृद्ध नगर का विकास किया, ' 
और कुछ समय बाद यह प्रशान्त महासागर के चीनी तट के समीप काः सबसे महत्त्वपूर्ण 
बन्दरगाह बन गया । इसके बहुसंख्यक निवासी चीनी लोग थे, पर राजनीतिक इष्टि से 
यह ब्रिटिश साम्राज्य के ग्रन्तर्गत था । 


(२) कैन्टन आदि सोलह नगर, जिन्हें इतिहास में ट्रीटी पोर्ट (सन्धि के अधीन 
बन्दरगाह) कहा जाता है, विदेशी राज्यों के प्रमुत्व में थे। धीरे-धीरे इन नगरा में ऐसी 
बस्तियों का विकास हुआ, जिन पर चीनी सरकार का कोई भी श्रविकार नहीं था। 
'एकस्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धति के कारण ये बस्तियां पूर्ण रूप से विदेशी लोगों के 
कब्जे में थीं, और इनका शासन भी उन्हीं के द्वारा होता था। उदाहरण के लिये शंघाई 
को लीजिये । शंघाई के पुराने नगर के बाहर ब्रिटिश, अमेरिकन और फ्रेंच लोगों की 
यृथक्‌-पृ थक्‌ बस्तियां थीं, जिनका शासन इन विदेशी लोगों के ही हाथों में था। बाद 
में अमेरिकन श्रौर ब्रिटिश बस्तियां मिलकर एक हो गई, और उन्हें एक त्तर्राष्ट्रीय 


“बस्ती का रूप प्राप्त हुआ । शंघाई की इस ग्रन्त राष्ट्रीय बस्ती का शासन करते के लिये 
'एक म्युनिसिपल कौंसिल का निर्माण किया गया, जिसके सदस्य चुनने का अधिकार वहाँ 


के विदेशी निवासियों को ही प्राप्त था । यद्यपि शंघाई की इस अन्तर्राष्ट्रीय नगरी (या 
बस्ती) की बहुसंख्यक जनता चीनी थी, पर चीनी लोगों को इस कौंसिल के चुनाव के लिये 


'बोट तक देने का भ्रधिकार नहीं था । चीत के ये सोलह नगर सामुद्रिक व्यापार के लिये 


अत्यधिक महत्त्व रखते थे । चीन के विदेशी व्यापार के ये ही केन्द्र थे। पर इन पर विदे- 


शी लोगों का इस प्रकार का अ्रधिकार चीन की स्वतन्त्रता के लिये विघातक था । 


(३) चीन के निर्यात और श्रायात माल पर चीनी सरकार जो टॅक्स लेती थी, 


'पहले उसे वसूल करने के लिये चीनी कर्मचारी नियुक्त होते थे। पर बाद में (१८६०) 


यह कार्य भी विदेशी लोगों ने अपने हाथों में ले लिया । इसके लिए एक 'इम्पीरियल मेरी- 
टाइम कस्टम्स सर्विस” संगठित की गई, जिसका पहला श्रध्यक्ष (इन्सपेक्टरू-जनरल) रोबर्ट 
हार्ट नाम का एक ग्रायरिश था। यद्यपि इस सर्विस के लोग चीनी सरकार की नौकरी में 
समझे जाते थे, पर इसके बहुसंख्यक कर्मचारी यूरोपियन व अमेरिकन थे। तट-कर चीनी 
सरकार की राजकीय आमदनी का अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन था। इसे वसूल करने वाली 
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ध्८ एशिया (सुदूर पूर्वे) का आधुनिक इतिहास 


सिस जब विदेशी लोगों के हाथों में चली गई, तो चीन की सरकार पर विदेशी लोगों. 
का प्रभुत्व और अधिक दृढ़ हो गया । 


(४) चीन का सव विदेशी व्यापार मुख्यतया विदेशी लोगों के हाथों में था। 
समुद्र के मार्ग से जो भी माल चीन से जाता था या चीन में आता था, उस सबकी ढुलाई 
विदेशी जहाज ही करते थे। व्यापार के लिये इस समय चीन में अनेक विदेशी बैंकों की 
स्थापना हुई, जिनमें सबसे मुख्य हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन था । 


(५) चीन के बन्दरगाहों में विदेशी लोग बड़ी संख्या में निवास करते थे। चीनी 
जनता से इनका सम्पर्क नाममात्र को था। ये शहर से बाहर अपनी पृथक्‌ बस्तियों में 
बड़ी शान-शौकत और समृद्धि के साथ रहते थे, और चीनी लोगों को घृणा की इष्टि से 
देखते थे । चीनी भाषा को सीखने तक की ये विदेशी लोग आवश्यकता श्रनुभव -नहीं करते 
थे। ये श्रपने को चीनियों से उत्कृष्ट सम भते थे, और उनकी भावनाओं की जरा भी पर- 
वाह नहीं करते थे। 


इस प्रकार चीन में पाइचात्य देशों द्वारा एक नये प्रकार के साम्राज्यवाद का वि- 
कास किया जा रहा था, और चीन की सरकार उसके सम्मुख अपने को सर्वथा श्रसहाय 


श्रनुभव करती थी। 


(५) ईसाई मिशन और उनका विरोध 


द ईसाई मिशन चीन के सुविस्तृत प्रदेशों को पाइचात्य देशों के प्रभाव में लाने 
में पाश्‍चात्य व्यापारी जितने सहायक हुए, उससे कहीं श्रधिक ईसाई मिशनरियों ने इस 
सम्बन्ध में कार्य किया। १८४२ और १८६० की सन्धियों द्वारा ईसाई मिशनरियों को 
यह भ्रधिकार प्राप्त हो गया था, कि वे चीन में जहाँ कहीं चाहें आ जा सकें श्रौर अपने 
धम का प्रचार कर सके । फांस के रोमन कॅथोलिक पादरियों को यह अधिकार भी मिल 
गया था, कि वे जमीन को खरीदकर या किराये पर लेकर गिरजाघरों व श्रन्य इमारतों 
का निर्माण कर सकें । इन सन्धियों का लाभ उठाकर ईसाई भिशनरियों ने चीन में दूर- 
दूर तक झाना-जाना शुरू कर दिया। ये पादरी न केवल अपने धर्म का प्रचार करते थे, 
अपितु चीनी लोगों के धामिक विश्वासों, विधि-विधानों और पूजा की विधियों पर भी 
राक्षेप करते थे। चीन की सर्वसाधारण जनता इससे बहुत उद्वेग अनुभव करती थी । 


के विरोध के कारण--पाइचात्य ईसाई पादरियों के खिलाफ चीन में जो भावना 
न्त हो रही थी, उसके ऋरण निम्नलिखित थे--- 


(१) पाश्चात्य देशों के ईसाई मिशनरी चीन में दूर-दूर तक फैले हुए थे । उनकी 
जान व माल को कोई क्षति न पहुंचे, इसकी उत्तरदायिता चीनी सरकार पर थी । पर 
यदि किसी पादरी को किसी प्रकार का नुकसान पहुँच जाय, तो ये पादरी चीन के राज- 
कर्मचारी से अपनी रक्षा व क्षतिपूर्ति के लिये आवेदन करना अपने लिये अपमानजनक 
समते थे। वे अपने देश के राजदूत और कैन्टन आदि बन्दरगाहों में निवास करने वाले 
विदेशी व्यापारियों ब अन्य कर्मचारियों से सहायता की अपील करते थे। विदेशी लोग 
तो सदा इस बात की प्रतीक्षा में ही रहते थे, कि उन्हें कोई बहाना मिले, और वे चीन की 
प्रभुता ग्रौर स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करें और इसके लिये सैन्यशक्ति का भी उपयोग करें । 
सुदूरवर्ती किसी प्रदेश में किसी ईसाई पादरी पर आक्रमण हो गया, या उसके साथ किसी 
प्रकार का कोई झगड़ा हो गया, तो उसके देशवासी उस मामले को लेकर चीन के विरुद्ध 
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शस्त्र प्रयोग करने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। यह बात चीनी लोगों की ग्रांखों में: 
कांटे की तरह चुमती थी ! 


(२) जो चीनी नागरिक ईसाई धर्म को स्वीकृत कर लेते थे, पाइचात्य देशों के: 
विदेशी पादरी उचित-ग्रनुचित सब उपायों से उनका पक्ष लेते थे यदि इन चीनी ईसाई- 
यों ने अपने देश के किसी काब्रून का उल्लंघन किया हो, या कोई अपराध क्रिया हो, तो 
भी ईसाई पादरी यह चाहते थे कि चीद के सरकारी कर्मचारी उन्हें दण्ड न दे सके । वे 
चीनी ईसाई को अपनी प्रजा समझते थे, और यह बात चीन के लोगों को बहुत बुरी 
लगती थी । 


(३) केवल कानून का उल्लंघन करने और ्रपराध करने के मामलों में ही ईसाई 
पादरी हस्तक्षेप नहीं करते थे। वे चीनी ग्रदालतों के साधारण मामलों में मी ईसाइयों 
का अनुचित रूप से पक्ष लिया करते थे । मान लीजिये कि एक ग्रादमी ने ईसाई धर्म कोः 
स्वीकार कर लिया है, और उसका अपने बन्धु-वान्धवों से जायदाद या विरासत के सम्बन्ध 
में कोई मुकदमा चल रहा है। इस दशा में विदेशी पादरी उस चीनी ईसाई का पक्ष लेकर, 
चीनी अदालत के न्यायाधीश पर उस ईसाई के पक्ष में फैसला देने के लिये जोर देते थे ।. 
यदि न्यायाधीश का फैसला ईसाई के खिलाफ हो, तो ये पादरी समभते थे, कि उसके प्रति 
अन्याय हुआ है । न्याय के क्षेत्र में ईसाई पादरियों का इस ढंग का हस्तक्षेप भी चीन की 
जनता को बहुत आपत्तिजनक प्रतीत होता था । 


(४) चीनी लोगों में अपने पितरों की पुजा का बड़ा महत्त्व था। परिवार का 
प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वजों के प्रति असाधारण रूप से आदर का भाव रखता था, और 
तर्पण या श्राद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के विधि-विधानों का अनुष्ठान किया करता 
था । ईसाई पादरी इस पितृपूजा के भी विरुद्ध प्रचार क़रते थे। परिवार का जो व्यक्ति 
ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता था, वह पितृतर्पण को बन्द कर देता था। परिवार के 
अन्य लोग इसे बहुत ग्रनुचित समभते थे, और उस ईसाई व्यक्ति का अपने परिवार के 
साथ कोई मी सम्बन्ध नहीं रह जाता था । 


(५) ईसाई मिशनों में केबल पुरुष पादरी ही नहीं होते थे, अपितु यूरोप और 
अमेरिका से वहुत-सी युवतियां भी चीन में धर्म-प्रचार के उद्देश्य से इस युग से आने लगी 
थीं । ये युवतियां प्रायः श्रविवाहित होती थीं, और पुरुष पादरियों के साथ स्वतन्त्रता से 
घमती-फिरती थीं । चीनी लोग यह समभ ही नहीं सकते थे, कि कोई श्रविवाहित नव- 
युवती इस प्रकार स्वतन्त्रता के साथ परपुरुषों के साथ घूम-फिर ह । उनका खयाल 
था, कि ईसाई पादरी नैतिक इष्टि से बहुत पतित हैं, और उनके द्वारा जिस धर्म का प्रचार 


Fe 


किया जा रहा है, वह चीन में भी इसी ढंग की अनैतिकता का प्रवेश करा देगा। 


(६) रोमन कैथोलिक पादरियों के अनेक विधि-विधान और अनुष्ठान चीनी 
लोगों को बहुत श्रद्मुत प्रतीत होते थे । उनके सम्बन्ध में अनेक प्रकार की ऐसी श्रफवा हैं 
चीन में फैल रही थीं, जो वहां की जनता के हृदय में विदेशी पादरियों के प्रति तीव्र विरोध- 
भाव को उत्पन्न करती थीं । चीनी लोग कहते थे कि पादरी अपने अस्पतालों में चीनी 
रोगियों की आंखे व व अन्य अंग निकाल लेते हैं, और उनका प्रयोग दवाइयों के निर्माण में 
किया जाता है। ये ग्रफवाहें चाहें कितनी ही निराधार क्यों न हों, पर गवे में मस्त हुए 
विदेशी पादरियों ने कभी इस बात की ग्रावश्यकता अनुभव नहीं की, कि चीनी जनता के 
मिश्र्या श्रम को दूर करने का प्रयन्त करें । 
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मिद्ननों के कार्य का विस्तार--१८६० के बाद ईसाई मिशनरियों के प्रचार- 
'कार्य में बहुत वृद्धि हुई । विशेषतया, रोमन कथोलिक चर्च के अनेक सम्प्रदाय इस समय 
चीन के विविध प्रदेशों में प्रचार कार्य में तत्पर थे । इन सम्प्रदायों में जेसुइट, फ्रांसिस्कन, 
'पेरिस की विदेशी मिशन सोसायटी और लजारिस्ट सोसायटी के नाम विशेष रूप से उल्ले- 
खनीय हैं । उन्नीसवीं सदी के उत्त राद्धं में प्रोटेस्टेन्ट पादरियों ने भी चीन में जोर के साथ 
प्रचार-कार्यं शुरू किया । पहला प्रोटेस्टेन्ट जो चीन में प्रचार के लिए गया था, उसका 
'नाम राबर्ट मौरिसन था । वह १८०७ में चीन पहुंचा था । पर उच्नीसवीं सदी के पूर्वाद्धे 
तक प्रोटेस्टेन्ट लोगों ने चीन में अपने कार्य का अधिक विस्तार नहीं किया था । पर १८६५ 
तक यह स्थिति चुकी गई थी, कि चीन में प्रोटेस्टेन्ट पादरियों की संख्या रोमन कॅथोलिक 
पादरियों की अपेक्षा श्रधिक बढ़ गई थी। इन पादरियों ने चीनी भाषा में बाइबल का 
ग्रनुवाद किया, और व्याख्यानों तथा पुस्तिकाओं द्वारा ईसा के सन्देश को चीनी लोगों 
तक पहुंचाना शुरू किया । प्रटेस्टेन्ट लोगों ने धर्म-प्रचार के लिए श्रनेक शिक्षणालय और 
अस्पताल भी स्थापित किये। उन्नीसवीं सदी के अन्त तक चीन में ढाई हजार से भी 
अधिक ईसाई पादरी अपने धर्म के प्रचार में व्यापृत हो गये थे, ग्रौर उन्होंने श्राठ लाख के 
लगभग चीनी नागरिकों को ईसाई धमं में दीक्षित कर लिया था । 
ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह--चीन में ईसाई धर्म का प्रचार जिस ढंग से तेजी के 
साथ हो रहा था और विदेशी पादरी जिस प्रकार चीन के नागरिकों के साथ वरताव कर 
रहे थे, उसका यह परिणाम श्रवश्‍्यम्भावी था, कि वहाँ की जनता उनके प्रति अपनी 
विरोध भावना को प्रकट करे। इस समय चीन में अनेक स्थानों पर ईसाई मिशनों के 
विरुद्ध विरोध प्रदर्शित किया गया। तीन्त्सिन में चीनी लोगों ने एक ईसाई गिरजे पर 
हमला करके उसे जला दिया, और इस भगड़े में बहुत-से आदमी जान से भी मारे गए। 
इसाई पादरियों ने तीन्त्सिन में'एक अनाथालय खोल रखा था! श्रनाथालय में ईसाई | 
बच्चे श्रधिक संख्या में नहीं थे, ्रतः पादरियों ने यह पद्धति शुरू की कि जो थ्रादमी श्रना- | 
थालय में प्रविष्ट कराने के लिये बच्चे लाएगा, उसे प्रति बालक कुछ रकम इनाम के तौर | 
पर दी जाएगी। ईसाई पादरी यह भी कहते थे, कि जब कोई बच्चा बहुत बीमार हो, । 
क इलाज की कोई सम्भावना न रहे, तो उमे श्रनाथालय में ले श्राया जाय, ताकि 
sen कर दिया जा सक्रे। चीनी जनता इन बातों के बहुत 
कट ग खयाल था, कि पादरी लोग रुपया देकर बच्चों को खरीदते हैं,और . | 
FR मा हा लेते हैं। तीन्त्सिन के लोगों में यह विचार | 
में चालीस के लगभग बच्चे किसी bE ठ र स आ | 
ही वतो म म 
BS कप ढं i ईसाई पादरियों पर हमला किया, वह्‌ किसी षडू- | 
न तर हे हे न की जनता में विदेशी पादरियों के विरुद्ध जो घृणा व । 
के आना ध नल क Er क में श्रकस्मात्‌ ही फूट पड़ी थी । इसी ढंग 
अत कलर पी लि समय चीन ड अन्यत्र भी विदेशी पादरियों पर आ । | 
हुए त पादरियों में जो अपने को उत्कृष्ट और चीनी लोगों को | 


हीन समझने को भावना थी, उसने चीनी लोगों में इन धर्म-प्रचारकों के विरुद्ध विद्वेष का 
भाव उत्पन्न कर दिया था । 


द ( ६) विदेशियों के साथ सम्बन्ध 
मार्गेरी हत्याकाण्ड--ईसाई पादरियों और विदेशी व्यापारियों के रुख के कारण 
चीनी लोग सभी विदेशियों के प्रति विद्वेष का भाव रखने लग गये थे । विदेशियों के प्रति 
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चीनी लोगों की इस समय कया मनोवृति थी, इसे एक घटना द्वारा भलीमाँति स्पष्ट किया 
जा सकता है। ब्रिटिश लोग चाहते थे, कि बरमा के रास्ते से दक्षिणी चीन के साथ व्या- 
पार की सुविधा प्राप्त की जाए । १८७६ में उन्होंने इस विषय में श्रनुसंधान करने के 
लिए एक मिशन चीन भेजा । दक्षिणी चीन के यूनान प्रदेश का श्रवगाहून करने के निमित 
उन्होंने मिशन के सदस्यों के लिये चीनी सरकार से पासपोर्ट भो प्राप्त कर लिए। जव 
यह मिशन यूनान पहुँचा, तो उसे सूचना मिली कि चीनी लोग उस पर आक्रमण करने के 
लिए उद्यत हैं। मिशन का एक सदस्य मि० मार्गरी अपने कुछ साथियों को साथ में. लेकर 
इस बात की सत्यता का पता लगाने के लिए आगे बढ़ा । वहाँ उन पर ग्राक्रमण किया 
गया और चीनी लोगों द्वारा मार्गरी तया उसके पांच साथियों की हत्या कर दी गई । 
परिणाम यह हुआ, कि ब्रिटिश मिशन दक्षिणी चीन में अपना कार्य नहीं कर सका । 

पर पाइचात्य लोग इस प्रकार की घटनाओं को अपने लिए बहुत उत्तम अवसर 
समभते थे । इस समय पेकिंग में स्थित ब्रिटिश राजदूत के पद पर सर थामस वेड विद्य- 


मान थे । जब उन्हें मि० मार्गरी की हत्याका हाल माजूम हुआ, तो उन्होंने चीनी सरकार से 


मांग की, कि मार्गरी हत्याकाण्ड का अनुसन्धान करने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति 


की जाय, जिसमें ब्रिटेन के भी प्रतिनिधि रहें । साथ ही, इस हत्या का प्रतिशोध करने के 


लिए चीन की सरकार ब्रिटेन को हरजाना प्रदान करे. और इस बात का आइवासन दे, 
कि भंविष्य में फिर कमी ऐसी घटना नहीं होगी । सर थामस वेड ने इस समय यह सवाल 
भी उठाया, कि ब्रिटेन के प्रतिनिधियों को यह अधिकार होना चाहिए, कि वे सम्राट्‌ 
से समानता के ग्राधार पर मिल सकें, और चीन तथा ब्रिटेन की सरकारों में जिन 
प्ररनों पर मतभेद हैं, उन सब पर विचार करके उनका भी समाधान किया जाना चाहिए। 
चीन की सरकार ने इस बात को तो स्वीकृत कर लिया, कि मि० मार्गरी की हत्या की 
जांच करने के लिए कमीशन की नियुक्ति की जाय और इस कमीशन में ब्रिटेन का भी 
प्रतिनिधि रहे । यह बात यद्यपि चीन की प्र भुत्त्त-शक्ति और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के विरुद्ध 
थी, तथापि ब्रिटेत की यह मांग स्वीकृत कर ली गई । पर अन्य बातों को मंजूर करने से 
चीन की सरकार ने इनकार कर दिया। परिणाम यह हुआ, कि सर थामस वेडने 
पेकिंग से प्रस्थान कर दिया, और ब्रिटिश सेनाएं एक बार फिर चीन से युद्ध करने के 
लिए तैयारी करने लगीं। इस स्थिति में चीन की सरकार ने यही उचित समका, कि 
ब्रिटेन से सुलह कर ली जाय । १३ सितम्बर, १८७६ के दिन ब्रिटेन और चीन में एक नई 
संधि हुई, जिसके श्रनुसार अनेक अन्य बन्दरगाह ब्रिटेन के व्यापार के लिए खोल दिए 


गए, और ब्रिटेन की अन्य मांगें भी स्वीकार कर ली गई। १८७६ की यह संधि चेफू के . 


समभौते के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यह सन्धि चेफू नामक स्थान पर की गई थी। 


मार्गरी हत्याकांड का ऐतिहासिक इष्टि से यह महत्त्व है, कि जहां यह एक ओर 


चीन की जनता की विदेशियों के प्रति भावना को सूचित करता है, वहाँ इससे यह भी 
स्पष्ट होता है, कि ऐसी घटनाग्रों का प्रयोग पाश्चात्य देश किस ढंग से करते थे । इस युग 
में अन्य भी इसी प्रकार की नेक घटनाएं हुईं, श्रोर विदेशी लोगों ते उनसे पूरा-पूरा 


, लाभ उठाया। 


` विदेशों में चीन के राजदूत--१८६० में पाइचात्य देशों के राजदूत चीन में 
निवास करने लग गये थे । अब यह ्रावश्यकता अनुभव हुई, कि चीन को भीश्रपने राज: 
दूत भ्रत्य देशों में भेजने चाहियें। सवसें पहले - ७७ में चीन की ओर से एक राजदूत 
की ब्रिटेन में नियुक्ति की गई । १८७७ के वाद र 
किये गये । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


य देशों में भी चीन के राजदूत निगुक्त 


HE HS A Wo 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-६२ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 
पर १८७७ से पहले भी चीन की सरकार ने पाश्‍चात्य देशों के साथ राजनीतिक 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रयत्न किया था। इम्पीरियल मेरीटाइम्स कस्टम्स सविस 
का ग्रध्यक्ष सर राबर्ट हाटे जब १८६६ में चीन से इंज्भलेंड गया, तव उसके साथ एक 
चीनी प्रतिनिधि इस उद्देश्य से भेजा गया था, किवह इंङ्गलैंड व न्य, यूरोवियन राज्यों 
की दशा का अध्ययन कर उनके विषय में चीनी सरकार को रिपोट दे । पर इस प्रति- 
निधि ने यूरोप के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट दी, वह अच्छी नहीं थी। इस कारण चीन की 
सरकार को यह उत्साह नहीं हुआ, कि वह युरोप के साथ अपने सम्बन्धों को अधिक व्या- 
पह व घनिष्ठ करने का प्रयत्न करे। 
१८६७ में चीन की सरकार ने एक अन्य मिशन अमेरिका और यूरोप में इस 
उद्देश्य से भेजा, कि वह इन पार्चात्य देशों का अध्ययन करे । इस मिशन का अध्यक्ष 
मि० ्रान्शन बलिङ्गम को बनाया गया । बलिङ्गम पेकिग में ग्रमेरिकन राजदूत के पद 
पर रह चुके थे, और चीन की दशा से मलीमांति परिचित थे । इस मिशन ने अमेरिका, 
इंङ्गलैड, फ्रांस, रूस श्रादि की यात्रा की और वहां के राजनीतिज्ञों से परिचय प्राप्त 
किया । मि० बालिङ्गम चीन के लोगों की मनोवृत्ति को भलीमांति जानते थे । उन्होंने 
पाश्चात्य लोगों को बताया, कि चीन के लोग पाश्चात्य संसार के ज्ञान-विज्ञान को सीखने 
के लिए तैयार हैं, वे विदेशों के साथ व्यापार को विकसित करने के लिए भी उद्यत हैं, वे 
ईसाई मशीनरियों का भी स्वागत करते हैं, और इस बात के लिए भी प्रथत्नशील हैं, कि 
पाश्चात्य सभ्यता को अपनाकर अपने देश की उन्नति करें मि० बलिङ्गमने चीनकी . | 
मनोवृत्ति को सद्दी रूप में पाश्चात्य देशों के सम्मुख पेश किया । उनके भाषणों के कारण 
पाइचात्य लोगो को यह अवसर मिला, कि वे चीन के सम्बन्ध में सही बातें मालूम कर 
सकें । चीनी लोगों को अपने से हीन समभने की जो प्रवृत्ति पाश्चात्य लोगों में विद्यमान 
थी, उसे दूर होने में इस मिशन से बहुत सहायता मिली । 
चीनी लोगों का श्रमेरिका में प्रवेश-मि०बलिङ्गम के प्रयत्न से १८६८ में चीन 
और भ्रमेरिका में एक नई सन्धि हुई, जिसके अनुसार (१) अमेरिका ने चीन को स्वत- 
न्त्रता को स्वीकृत किया, (२) चीनी मजदूर अमेरिका में आकर मजदूरी कर सकें, यह 
स्वीकृत किया गया, (३) धर्म-प्रचार के सम्बन्ध में दोनों देशों को पूरी-पूरी स्वतन्त्रता दी 
गई, ग्रौर (४) चीनियों को अमेरिका में और अमेरिकनों को चीन में यात्रा और 
निवास का अधिकार प्रदान किया गया। 
हे इस सन्धि में सबसे महत्त्व की बात यह थी, कि इसके द्वारा चीन के मजदूरों को 
मेरिका जाकर मजदुरी करने का अवसर दिया गया था। १८६८ से पहले भी चीन के 
लोग नौकरी व मजदूरी की तलाइ में अमेरिका जाना शुरू कर चुके थे । चीन की जन- 
संख्या बहुत अधिक थी, और सर्वसाधारण लोगों को अपने देश में ञ्राजीविका प्राप्त करने 
5 पा सुविधा नहीं थी । इसके विपरीत परिचमी श्रमेरिका में मजदूरों की बहुत 
ब un eT आ तथा कारखानों में मजदूरों की सदा आवश्यकता - 
शुरू में अमेरिकन लोग चीनी अजहर अ अ साहिर आला पह 
` मजद्री की दर बहत सस्ती थी. का स्वागत करते थे, क्योंकि चीनी मजदूरों की 
® इत सस्ता था, आर वे खूब परिश्रम करते थे । साथ ही, चीनी लॉग 
भी अमेरिका जाकर सुगमता से मजदूरी प्राप्त कर सकते थे । १८६८ के वाद चीनी 
या शा टू ते कर सकते थे । १८६८ के वाद चीनी 
मजदूर गा संख्या में अमेरिका जाने लगे । १८८२ में ग्रमेरिका में विद्यम/न चीनी 
मजदूरों की संख्या १,३२,००० तक पहुंच गई | अमेरिकन लोग ॐ i र ५28 कक 
बढ़ती हुई चीनी ग्रबादी से बहुत चिन्तित थे कन लोग अपने देश में इस प्रकार 
ड़ त थ । विशेषतया, श्रमेरिकन मजदूर चीतियों 
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'के अपने देश में प्रवेश के बहुत विरुद्ध थे । केलिफोरनिया और श्रन्य अनेक राज्यों में चीनी 
लोगों के खिलाफ अनेक विद्रोह हुए । अमेरिकन लोगों ने वयक्तिक व सामूहिक रूप से 
चीनियों पर हमले शुरू कर दिये । परिणाम यह हुआ, कि श्रमेरिका की कांग्रेस (पालिया- 
मेंट) में चीनी लोगों के भ्रमेरिका-प्रवेश के विरुद्ध कानून पास किया गया (१८७८) । पर 
यह कानून १८६८ की चीन-अमेरिका सन्धि के विरुद्ध था। ग्रतः राष्ट्रपति हेम्स ने इसे 
वीटो कर दिया । साथ ही, उसने एक अमेरिकन कमीशन इस उद्देश्य से चीन भेजा, कि 
१८६८ की सन्धि में संशोधन कर उसमें इस प्रकार के परिवर्तन किये जायें, जिनसे 
अमेरिकन सरकार चीनियों के ग्रमेरिका में प्रवेश को नियन्त्रित कर सके | चीनी सरकार 
अमेरिकन मिशन को मांग को अस्वीकृत नहीं कर सकी । १८८० में चीन और अमेरिका 
की सन्धि में संशोधन किया गया, और १८८२ में अमेरिकन काँग्रेस ने एक कानन द्वारा 
यह व्यवस्था की, कि दस साल तक चीनी लोग अमेरिका में न ग्रा सकें, ग्रौर जो चीनी 
पहले से अ्रमेरिका में विद्यमान हैं, उन्हें भ्रमेरिकन नागरिकता के अधिकार प्र।प्त न हो 
सक । १८६२ के वाद अमेरिकन कांग्रेस ने इसी प्रकार के अनेक अन्य कानन स्वीकृत 
किये, और १६०४ के एक कानून द्वारा तो चीनी लोगों का अमेरिका में आकर बसना 
सदा के लिए बन्द कर दिया गया । इन कानूनों से चीन में बहुत अ्सन्तोष हुआ, पर 
अमेरिका की शक्ति के सम्मुख चीन वहां की सरकार सर्वथा असहाय थीं। 


संयुक्त-राज्य अमेरिका के समान मध्य और दक्षिणी अमेरिका के पेरू, क्युबा आदि 
अन्य राज्यों में मी चीनी लोग इस युग में बड़ी संख्या में जा कर बसने लगे थे | उन्नीसवीं 
सदी के उत्तराद्ध में अमेरिकन महाद्वीप से भी दास प्रथा का अन्त हो गया था, जिससे 
उसके अनेक प्रदेशों में मजदूरों की कमी ग्रनुभव की जाने लगी थी। इस कारण चीन में 
अनेक ऐसी एजन्सियां कायम की गई थीं, जो गरीब चीनियों को बहुका कर उन्हें अमे- 
रिका में कुली का काम करने के लिए भरती करने में तत्पर थीं। जिस प्रकार दक्षिणी 
अफ्रीका, फिजी आदि के लिए कुलियों की भरती करने के प्रयोजन से भारत मे प्रतिज्ञा- 
बद्ध कुली प्रथा का प्रारम्भ किया गया था, वेसे ही दक्षिणी अमेरिका के लिए कुलियों को 
प्राप्त करने के निमित्त चीन में भी इस प्रथा को शुरू किया गया। हजारों को संख्या में 
गरीब चीनियों को बहका-फुसला कर दक्षिणी अमेरिका ले जाया जाने लगा। छोटे: छोटे 
जहाजों में पशुओं की तरह चीनी कुलियों को मरकर अमेरिका ले जाया जाता था, और 
वहां उनसे गुलामों के समान व्यवहार किया जाता था । चीन को सरकार ने इस प्रतिज्ञा- 
चद्ध कुली प्रथा के विरुद्ध कानून जारी किया, पर मका्रो (पोर्तृगाल के अधीन) को केन्द्र 
बनाकर पाइचात्य लोगों ने इस प्रथा को जारी रखा। उन्नीसवीं सदी के अन्त तक संसार 
का लोकमत इस प्रथा के इतना विरुद्ध हो गया, कि समयान्तर में चीन से प्रतिज्ञाबद्ध 
कुलियों को भरती कर सकना सम्मव नहीं रहा । साथ ही, अमेरिका में कार्य करने वाले 
चीनी कुलियों की दशा में सुधार करने का भी प्रयत्न किया गया। 


(७) मञ्च्‌ सञ्राटों का निर्बल शासन 


सम्राट्‌ ताझ्ो कुग्रां--सन्‌ १७६६ में चीन के शक्तिशाली मञ्चू सम्राट्‌ चिन- 
लूंग की मृत्यु हुई थी । उसके उत्तराधिकारी निबंल थे, और उनके समय में मञचू शासन 
में ह्लास की प्रक्रिया का प्रारम्म हो गया था । यहाँ इस बात की आवश्यकता नही है, कि 


इन सम्राटों के शासन-ृत्तान्त का उल्लेख किया जाय । १८२० में चीन की राजगही पर 


सम्राट्‌ ताश्रो कुग्रांग आरूढ़ हुआ । उसके शासन-काल में चीन के दुर्दिन शुरू हो गये । 
यूरोप के व्यापारी उन्नीसवीं सदी के पूर्वाद्ध में जिस ढंग से प्रशान्त महासागर के तट पर 
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अपने प्रमत्त्व एवं प्रभाव की स्थापना में तत्पर थे, उसका उल्लेख पहले किया जा ड 
है। १८३२ में चीन में भारी दुभिक्ष पड़ा । चीनी लोग समभते थे, i दुभिक्ष झा के 
रूप में जनता को जिन दैवी प्रकोपों का सामना करना पड़ता तेः नकी pa 
राजा पर होती है। दुर्भिक्ष आदि दैवी विपत्तियां इस वात का प्रमाण हैं sa 
से संतुष्ट नहीं है । परिणाम यह हुआ, कि इस समय चीन में अनेक स्थानों पर i 

हुए । इन विद्रोहों को शान्त करने के लिए चीनी सरकार को अनेक प्रकार के कठोर 
उपायों का आश्रय लेना पड़ा । 


सम्राट हि सएन फंग--१८ ५० में ताओ कुआ्माँग की मृत्यु के वाद उसका लड़का 


` हि सएन फंग चीन का सम्राट्‌ बता । इसी के शासन काल में इऱङ्गलँण्ड और फ्रांस की 


सेनाओं ने पेकिंग पर आकमण किया था, और सम्राट्‌ को अपनी राजधानी को छोड़ देने 
के लिए विवश होना पड़ा था। १८६० की वह्‌ संवि, जिसके द्वारा पाश्‍चात्य देशों को चीन में 
अपने प्रभाव व प्रमृत्त्व को विस्तृत करने क्रा अपरिमित अवसर प्राप्त हो गया 9 इसी 
सम्राट्‌ के समय में हुई थी। १८६० में राजधानी से निर्वासित दशा में ही सम्राट्‌ हि स- 
एन फंग की मृत्यु हो गई थी । 


साम्राज्ञी त्सु हू.सी--हिसएन फंग की मृत्यु के समय उसका एकमात्र पुत्र ग्रभी 
बालक ही था । श्रत: उसकी रानी त्सू हसी ने शासन-सूत्र को अपने हाथ में लिया । 
उसका पुत्र तूंग चिह देर तक जीवित नहीं रहा । १८७५ में उसकी मृत्यु हो गई । इस 
दशा में एक अन्य बालक को गोद लेकर साम्राज्ञी त्सू हूसी ने शासन-कार्य का संचालन 
जारी रखा। चीन के इस नये बालक सम्राट्‌ का नाम कुग्रांग हू सू था। १८८७ में यह 
वयस्क हुआ । इस प्रकार १८६० से १८८७ तक चीन की राजगद्दी पर नाबालिक सम्राट्‌ 
विराजमान रहे, श्रौर उनके नाम पर साम्राज्ञी त्सु हू सी शासन का संचालन करती रही। 
चीन के श्राधुनिक इतिहास में यह बात बहुत महत्त्व की है। इस काल में चीन का शासन- 
सूत्र किसी योग्य एवं शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ में नहीं था । साम्राज्ञी त्सू ह सी निःसंदेह 
एक सुसंस्कृत एवं दक्ष महिला थी, पर मञ्च्‌ साम्राज्य के शासन को संभाल सकना उसकी 
शक्ति के बाहर था । उसके समय में अन्तःपुर-ओऔर राजप्रासाद के विविध कर्मचारियों की 
शक्ति बढ़ने लगी,ग्रौर वे देश के शासन में मनमानी करने लगे । राजकीय पदों पर नियुक्ति 
करते हुए सिफारिशों और रिशवतों का महत्त्व बढ़ने लगा, और साम्राज्य के शासन में 
शिथिलता आने लगी । यदि इस समय चीन की सरकार का संचालन किसी शक्तिशाली 
व्यक्ति के हाथ में होता, तो सम्भवतः चीन की इतनी दुर्दशा न हो पाती । 


' साम्राज्य का ह्लास--विदेशी राज्य न केवल चीन के शासन में हस्तक्षेप कर उसके 
शासकों से ऐसे विशेष अधिकारों को प्राप्त करने में लगे थे, जो चीन की राष्ट्रीय स्वत- 
त्ता श्रौर प्रभुस्व-्क्ति-सम्पन्नता के विरुद्ध थे, श्रपितु उनका यह भी प्रयत्न था, कि 
मञ्च साम्राज्य के विविध प्रदेशों को अप्रने श्राधिपत्य में ले आयें । किस प्रकार ब्रिटेन ते 
हांगकांग को और रूस ने आमूर नदी के प्रदेश को अपने अधिकार में ले लिया था, इसका 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। १८८५ में ब्रिटेन ने वरमा पर भ्रपना श्राधिपत्य स्थापित 
कर लिया । वरमा चीन के साम्राज्य के अन्तर्गत था, और उसे कर प्रदान किया करता 
था । जब बरमा ब्रिटेन के श्रधीन हो गया, तो उसके ब्रिटिश शासकों ने चीन को कर देना 

बन्द कर दिया । वरमा के समान ग्रनाम ग्रौर तोन्किग के राज्य भी चीनी साम्राज्य के 
अन्तर्गत माने जाते थे । १८८४-८५ में फ्रांस ने इन्हें अपने अधीन कर लिया, और. इन 


प्रदेशों से चीन के प्रभुत्व का श्रन्त हो गया । बरमा, नाम और तोर्किंग किस प्रकार . 
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यूरोप और चीन का सम्पर्क . ६५. 
चीन के साम्राज्य से पृथक्‌ हो कर पारचात्य देशों के साम्राज्यवाद के शिकार हुए, इस 
पर हम यथास्थान विशद रूप से प्रकाश डालेंगे । 


(5) चीन में नवयुग का प्रारम्भ 


उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक चीन की राजशक्ति बहुत क्षीण हो गई थी। 
ईसाई मिशनरी श्र विदेशी व्यापारी वहाँ धीरे-धीरे अंपने प्रभाव का विस्तार कर रहे 
थे । ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस आदि से जो सन्धियाँ चीन ने की थीं, उनसे उसकी प्रमुत्त्व- 
शक्ति व स्वतन्त्रता बहुत कुछ मर्यादित हो गई थी | इन विदेशी राज्यों की सहमति के 
बिना वह अपने श्रायात श्रौर निर्यात माल पर टॅक्स की दर में परिवर्तन नहीं कर सकता 
था, और एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धति के कारण चीन म निवास करने वाले विदेशी 
लोग चीनी कानून और चीन के शासन से स्वतन्त्र थे । ्रान्तरिक विद्रोहों और प्राकृतिक 
विपत्तियों ने चीन की दशा को और भी अधिक खराब कर दिया था । इस अवस्था में 
यह्‌ स्वाभाविक था, कि विचारशील चीनी लोग अपने देश की दुर्दशा को अनुमव करें, - 
और उसके सुधार के लिए प्रयत्नशील हों। परिणाम यह हुआ, कि धीरे-धीरे चीन में नव- 
युग के चिह्न प्रकट होने लगे और ्रनेक देशमक्तों ने अपने देश की उन्नति के लिए प्रयत्न 
का प्रारम्भ किया । जो कारण चीन में नवयुग का सुत्रपात कर रहे थे, उनका यहाँ सैक्षिप्त 
रूप से उल्लेख करना आवश्यक है। 


(१) ईसाई पादरियों ने चीन में जो अनेक सिक्षणालय स्थापित किये थे, उनमें - 
प्रधानतया ईसाई धमं की शिक्षा दी जाती थी । इन शिक्षणालयों में सबसे प्रधान पेकिंग 
का स्कूल था । १८३५ में पेकिग के इस क्रिश्चियन स्कूल को कालिज के रूप में परिवर्तित 
कर दिया गया मौर इसका नाम त्‌ंगवन कालिज रखा गया । तुंगवन कालिज में विज्ञान 
की शिक्षा के लिए भी एक विमांग खोला गया, और उसके द्वारा चीनी विद्याथियों को यह 
अवसर मिला, कि वे पाइचात्य देशों के नए ज्ञान-विज्ञानों की शिक्षा प्राप्त कर सके । 
तुंगवन कालिज के बाद चीन के अन्य भी अनेक ईसाई शिक्षणालयों में पारचात्य ज्ञान- 
विज्ञानों का ग्रध्यापत प्रारम्भ किया गया । 


(२) प्रोटेस्टेन्ट मिशनों द्वारा स्थापित एक स्कूल में युंग विंग नामक एक चीनी 
विद्यार्थी ने शिक्षा ग्रहण की थी । इस स्कूल का अन्यतम अध्यापक जब अपने देश ग्रमे- 
रिका को वापिस गया, जो यूंग विग को भी अपने साथ अमेरिका ले गया। यूंगविग को 
येल यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के लिए प्रविष्ट कराया गया और वहाँ उसने आधुनिक 
शिक्षा प्राप्त की । यांग विग पहला चीनी विद्यार्थी था, जो अमेरिका की एक उच्च शिक्षा 
संस्था का स्नातक बना था। अमेरिका में अध्ययन करते हुए उसका यह विश्वास दढ़ हो 
गया था, कि चीन की उन्नति तभी सम्मव है, जब कि वह पाश्चात्य देशों के ज्ञान-विज्ञान ' 
को सीखे और संसार की नई परिस्थितियों के अनुसार अपने को परिवर्तित करे। झ्ममे- 
रिका में शिक्षा समाप्त करके यूंग विग चीन वापस आं गयो, और वहाँ आकर उसने प्रयत्न 
किया कि चीनी विद्यार्थियों की एक मंडली को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा जाए । 
Ee | उद्योग से १२० चीनी विद्यार्थी १८७० में अमेरिका भेजे गए। चीनी लोग 
यंग विंग की इस योजना को अच्छा नहीं समझते थे । उनका विचार था, कि विदेश में 
शिक्षा प्राप्त करके चीन के नवयुवक अपने धर्मे और संस्कृति से विमुख हो जाएंगे । जनता 
के विरोध का यह परिणाम हुआ, किसब चीनी विद्यार्थी अमेरिका में शिक्षा को पूर्ण नहीं 
कर सके, और उन्हें अपनी शिक्षा को अधूरा छोड़कर चीन वापस लौट आना पड़ा । 
पर उन्होंने अमेरिका में रहते हुए अपनी आँखों से जो कुछ देखा था रौर जो शिक्षा प्राप्त 
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६६ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 

थे थी, चीन लौटकर उन्होंने उसका उपयोग किया र अपने देशवासियों को इस बात 
के लिए प्रेरित किया, कि वे पाश्‍चात्य देशों से मशीनें खरीद कर व्यावसायिक उन्नति में 
तत्पर हों । १८७० के बाद भी अनेक चीनी विद्यार्थी अमेरिका गए, और पाश्चात्य शिक्षा 
प्राप्त किए हुए ये युवक अपने देश की उन्नति में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुए। 


(३) पाश्चात्य देशों के साथ सम्पर्क का यह परिणाम हुआ, कि चीन की जनता 
और सरकार ने अपनी सेना के पुनःसंगठन और व्यावसायिक उन्नति पर ध्यान देना शुरू 
किया । ताइपिग विद्रोह को झान्त करने के लिए अमेरिकन लोगों के नेतृत्व में मी एक 
चीनी सेना का संगठन किया गया था। यह सेना अन्य चीनी सेनाओं की अपेक्षा बहुत 
अधिक दक्ष थी । चीन के नेताओं ने अनुभव किया, कि सैन्य संगठन और युद्ध के संचालत 
में वे पाइचात्य देशों के मुकाबिले में बहुत पीछे हैं। उन्होंने प्रयत्न किया, कि पाश्चात्य 
ढंग पर चीन की सेना को पुनः संगठित किया जाय र उसे नए ढंग के अस्त्र-शस्त्रों से 
सुसज्जित किया जाय। 

(४) व्यावसायिक क्षेत्र में चीन में किस प्रकार नवयुग का प्रारम्भ हुआ, इस 
सम्बन्ध मे कतिपय बातों का उल्लेख करना उपयोगी है। १८७६ में चीन में पहली रेलवे 
लाइन का निर्माण किया गया । यह लाइन शंघाई से द्ुसूँग तक बनाई गई थी । पर चीन 
की जनता और पण्डित-मंडली रेलवे के इतनी विरुद्ध थी, कि १८७७ में इस रेलवे लाइन 
को उखाड़ दिया गया, और लोहे की पटरियों को फार्मूसा द्वीप में ले जाकर डाल दिया 
गया, ताकि चीन में उन्हें फिर वापस न लाया जा सके । पर यह सम्भव नहीं था, कि 
चीन समय की प्रगति से पृथक्‌ रह सके। १८८१ में वहां फिर रेलवे का निर्माण शुरू 
हुआ, और उसके बाद रेलवे लाइनों का निर्माण निरन्तर जारी रहा । इस समय चीन में 
अनेक उच्च राजपदाधिकारी इस प्रकार के थे, जो समय के अनुसार परिवर्तित होने के 
वक्ष में थे । चिहली प्रान्त का गवनंर ली हुंग चांग एक इसी प्रकार का अधिकारी था । 


'उसी की कोशिश से इस समय चीन में रेलवे लाइनों का निर्माण हो रहा था । १८८५ म॑ 


चीन में पहले-पहल टेलिग्राफ का प्रारम्भ किया गया । शंघाई से तीन्त्सिन तक तार की 
लाइन लगाई गई और धीरे-धीरे अन्यत्र भी तार का विस्तार किया गया । इसी समय के 
लगभग “चाइना म्ेन्ट्स स्टीम नेविगेशम कम्पनी” का संगठन हुआ, जिसका उद्देश्य चीन 
की नदियों में और समुद्र तट पर जहाजों द्वारा यातायात का प्रारम्भ करना था । इस 


-कम्पनी का संगठन कतिपय ऐसे चीनी नागरिकों द्वारा किया गया था, जिन्होंने विदेशों में 


शिक्षा ग्रहण की थी । १८७८ में चीन में पहली कोयले की खान का प्रारम्म किया गया, 
और १८६० में हनयाँग आयरन वकस की स्थापना हुई आगे चलकर लोहे का यह कार- 
खाना बहुत विकसित हुआ । चीन में व्यावसायिक उन्नति का यह प्रास्म्म-मात्र था । 
सर्वसाधारण जनता और पण्डित-मंडली इसके खिलाफ़ थी । इसी कारण ली हुंग चाँग जैसे 
शिक्षित व्यक्ति इस समय अपनी इच्छा के भ्रनुसार चीनकी उन्नति कर सकने में अस- 
मर्थ रहे | पर इसमें सन्देह नहीं, कि अब चीन में नवयुग का सूत्रपात होना प्रारम्म हो 
गया था। 


(६) चीन के सम्बन्ध में विदेशियों की नीति 


इस प्रध्याय में स मली-माँति स्पष्ट किया जा चुका है, कि किस प्रकार चीन 
धीरे-धीरे पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद का शिकार हो रहा है । राजनीतिक दृष्टि से 
चीन इतना दुरबेल था, I उसके लिए विदेशी शक्तियों का मुकाबिला कर सकना सम्मव 
नहीं था। इस दशा में यह प्ररन स्वामाविक रूप से उत्पन्न होता है, कि ब्रिटेन, फ्रांस, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OP SO RP 


ं by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यूरोप और चीन का सम्पर्क ६७ 


अमेरिका आदि पाइचात्य देशों ने चीन को भी उसी तरह से अपने अधीनकर लेने के लिए 
प्रयत्त क्यों नहीं किया, जैसे कि उन्होंने भारत, बरमा आदि में किया था । चीन की निर्व: 
लता से लाम उठाकर वे उसे भी सुगमता से जीत सकते थे। चीन को जीत लेने में 
पाश्चात्य देश जो प्रयत्नशील नहीं हुए, उसके कारण सम्भवतः निम्नलिखित श्र 


(१) चीन का साम्राज्य ग्रत्यन्त विशाल था । उसमें पतीस करोड़ से भी श्रविक 
मनुष्यों का निवास था । चीनी लोगों में अपनी संस्क्रि के लिए प्रेम था, और वे अपने देश 
की रक्षा के लिए कुर्बानी करने को भी तैयार थे। भारत में जव अंग्रेजों ने अपनी शक्ति 
का विस्तार किया, तो दिल्ली के मुगल बादशाहों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, रौर 
अनेक छोटे-वड़े राजा अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से राज्य करने लगे थे । ब्रिटिश 
लोग इन राजाग्रों के पारस्परिक झगड़ों से लाभ उठा सकते थे । इसके विपरीत उंन्तीसवीं 
सदी के मध्य भाग में चीन एक सम्राट्‌ के शासन में था। उसके विविध प्रदेशों में 
विभिन्न राजा व महाराजा श्रपनी-श्रपनी राजगह्दियों के लिए संघर्ष करने में तत्पर नहीं 
थे । पाइचात्य देशों को मय था, कि विशाल चीन की सामूहिक शक्ति को परास्त कर्‌ 
सकना उनके लिए सुगम नहीं होगा । 


4 (२) विविध पाश्चा।त्य देशों के लिए यह भी सम्भव नहीं था, कि चीन की विजय्‌ 
के सम्वन्ध मे वे परस्पर एकमत हो सके । यदि चीन को जीतकर उसे विभक्त करने का 
प्रयत्न किया जाता, तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि के हित आपस में टकरा सकते ये। इस 
दशा में पाश्चात्य देशों के लिए उचित नीति यही थी, कि वे चीन पर अपने राजनीतिक 
प्रभुत्तत को स्थापित करने का यत्त न करें। यदि कोई एक पाश्चात्य देश चीन को जीतने 


"का प्रयत्न करता, तो अन्य देश उसके उत्कर्ष को कदापि सहन न कर सुकते । 


(३) व्यापार के क्षेत्र मे श्रपना प्रभुक्त्व स्थापित करके पाइचात्य देशों को प्राय: : 
वही लाम प्राप्त हो रहा था, जो वे राजनीतिक प्रंमुत्त्व की स्थापना से प्राप्त कर 
सकते थे । | ] 


पर पाश्चात्य देशों की चीन के सम्बन्ध में जिस नीति का हमने ऊपर उल्लेख 
किया है, वह देर तक स्थिर नहीं रही । उन्नीसवीं सदी का श्रन्त होने से पूर्व ही उन्होंने 
यह भली-भांति समझ लिया, कि चीन की. निर्बलता से लाभ उठाकर उसे पूर्णतया अपनी 


"साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का शिकार बताया जा सकता है। अपनी नीति में परिवलन 


कर उन्होंने किस प्रकार चीन को अपने श्रधीन करने का प्रयत्त क्रिया, इस पर हम छठे 
अध्याय में विचार करेगे । पर यहाँ यह्‌ निर्देश कर देना आवश्यक है कि चीन पर अपने 
राजनीतिक प्रमत्त की स्थापना का उद्योग सबसे पहले जापान, ने क्रिया था । 
उन्नीसवीं सदी के मध्य तक चोन और ग्न्य एजियाई देशों के समान उन्नति की दौड़ 
में बहुत पिछड़ा हुआ था। पर पाइचात्य देशों के सम्पर्क में आकर जत्र जापात ने 
एक बार इस वात को समक लिया, कि ये देश उसक्री अपेक्षा बहुत अधिक उत्तत हो 
गए हैं, तो उसने बड़ी शीघ्रता से पारचात्य जान-विज्ञान को अपताना शुरू क्रिया । इसी 
का यह्‌ परिणाम हुआ, कि वह भी पाश्चात्य देशों के समान उस्तत और शक्तिशाली हो 
गया । जापान की इस झ्राइच ये जनक उन्नति पर हम अगले अध्याय में प्रकाश डालेंगे । 
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जापान के उत्कर्ष का प्रारम्भ 
(१) पुरातन इतिहास 


संसार के अन्य देशों के समान जापान का प्राचीन इतिहास भी प्रामाणिक रूप में 
उपलब्ध नहीं होता । जापानी लोग यह ESN कि अत्यन्त प्राचीन काल में इजातगी 
नामक देवता श्रौर इजानमी नामक देवी के संयोग से जापान व हुआ था। 
संसार में चेतन व अचेतन जो भी सत्ताएं हैं, सबका ्रादुर्माव dh द्वारा हुआ है। 
जापानी दन्तकथाझओं के अनुसार जब इजानगी देवता अपनी बायीं आंख धो रहा था, तो 
ग्रमतेरसू-्रोमीकमी (सूर्य देवता) की उत्पत्ति हुई । सूर्य देवता के पौत्र का नाम निंनिगो-- 
नो-मिकोतो था । उसे पृथ्वी का शासन करने के लिए नियुक्त भ गया । bi राजा 
बनकर वह पहले-पहल क्यूशु द्वीप पर प्रकट हुआ । उस समय उस रत्न, खड्ग और दपण 
इन तीन राजचिन्हों कारण किया था। निनिगो-नो-मिकोतो का प्रपौत्र जिम्मू तेनो . 
हुआ, जिसे जापान का प्रथम सम्राट्‌ माना जाता है। 


जापानी इतिहासके सम्बन्ध में इसी प्रकार की अन्य भी बहुत-सी कथाएं विद्यः 
मान हैं । ऐतिहासिक इष्टि से इनमें कहां तक सचाई है, यह कह सकना कठिन है । शिव, 
गणेश, इन्द्र श्रादि भारतीय देवताग्रों के सम्बन्ध में भो इसी प्रकार की बहुत-सी कथाएं 
पायी जाती हैं। भारतीय मुराविदों के समान श्रनेक जापानी विद्वान्‌ भी इन कथाओं कीः 
इस ढंग से ब्याख्या करते हैं, कि ये युक्तिसंगत व सत्य प्रतीत होती हैं। जापान का सम्राटू | 
दैवी है, यह विश्वास प्रब तक भी जापानी लोगों में विद्यमान हैं । निनिगो-नो-मिकोतो के 
समान जापान के सब सम्राट्‌ रत्न, खड्ग और दपंण को राजचिन्ह के रूप में घारण करते | 
रहे हैं, आर श्रबतक मी उनको धारण करते हैं । शुरू में जापानी लोग लिखना नहीं जाती | 
थे। लिखने की कला सम्मवतः उन्होंने चीन से सीखी। अब भी जापान की लिपि प्राय | 
उसी ढंग की हैं, जेसी कि चीन की है। ईसवी सन्‌ के प्रारम्म काल में चीनी लिपि का 
जापान में प्रवेश हुआ । इसी कारण उससे पहले के समय की कोई लिखित पुस्तकें व अन्य 
लेख जापान में उपलब्ध नहीं होते, श्रौर इसीलिए ईसवी सन्‌ से पूर्वं का जापानी इतिहास 
केवल दन्तकथाश्रों और परम्परागत गाथाग्रों पर ही श्राश्रित है। हि 


ईसवी सन्‌ के शुरू होने से पूर्व जापान में सम्यता के दो प्रमुख केन्द्र थे, इजुमो | 
और यमतो । कयूसू द्वीप में सूर्य देवता का पौत्र निनिगो-नो-मिकोतो प्रकट हुआ था । उसके 
पोत्र जम्मू तेनो ने ही यमतो को विजय कर वहां सभ्यता का विकास किया। इसमें 
सन्देह नहीं, फि यमतो के निवासी लोहे का उपयोग जानते थे, और प्रस्तर र से श्रागे | 
बढ़कर सम्यता के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए प्रयत्तशील थे । जिम्मू तेनो के समय में ६ 
जापान का बड़ा माग एक शासन की श्रधीनता में आ गया था । पर यमतो के राजा या _ 
सञ्राट्‌ की शक्ति न र अन्य राज्यों की सत्ता का ग्रन्त नहीं हो गया था । | 
इस युग में जापान में बहुत-से छोटे-छोटे राज्य थे। प्राचीन ग्रीस और मारत के समान 
प्राचीन जापान मी बहुत-से छोटे-छोटे राज्यों में विमक्त था। प्रत्येक राज्य के निवासी 
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जापान के उत्कषं का प्रारम्भ ६६ 


ऱ्थह मानते थे, कि वे किसी एक ही पूवज की सन्तान हैं । वे सब एक देवी-देवताओं की 
“पूजा करते थे और एक राजा की श्रघीनता में रहते थे। यमतो का राज्य इन सबमें 
अधान व शक्तिशाली था, श्रौर उसके राजा को अन्य सब राजा अपना अधिपति स्वीकार 


` करते थे। इसीलिए उसे सम्राट्‌ की पदवी प्राप्त थी । यमतो के सम्राट्‌ जिम्मू तेनो ने 


जिस राजवंश का प्रारम्म किया, वही श्रब तक भी जापान में विद्यमान है। सम्मवतः, इति- 
हास में अन्य किसी मी राजवंश ने इतने सुदीघे समय तक राजशक्ति का उपभोग नहीं 
“किया है । धीरे-धीरे यमतो के राजवंश की शक्ति बढ़ती गई, अन्य राज्यों के राजा उसकी 
ग्रधीनता में आते गए, और जिम्मू तेनो के वंशजों के सम्मुख उनकी स्थिति स्वतन्त्र 
“राजाओं की श्रपेक्षा सामन्तों के सदुश होती गई । राजशक्ति कें एक केन्द्र में केन्द्रित हो 
जाने के साथ-साथ पुराने छोटे-छोटे राज्यों के राजा सम्राट्‌ के सामन्त व जागीरदार की 


"स्थिति प्राप्त करते गए, और इस प्रकार जापान में एक ऐसी कुलीन जागीरदार श्रेणी का 


विकास हो गया जो कुलक्रमानुगत रूप से अपनी स्थिति व प्रतिष्ठा को प्राप्त करती थी। 
ईसवी सन्‌ के प्रारम्भिक काल तक यह अवस्था आ गई थी, कि प्रायः सम्पूर्ण जापान 


` जिम्मू तेनो के वंशज सञ्राटों के ग्रधीन था श्रौर पुराने छोटे-छोटे राज्यों की स्वतन्त्र सत्ता 


का अन्त हो गया था। वे पूर्णतया यमतो के सम्राट्‌ के वशवर्ती हो गए थे। 


प्राचीन जापान की जनता को तीन वों में विमक्त किया जा सकता है, कुलीन 
जागीरदार श्रेणी, व्यवसायों तथा व्यापार में लगे हुए लोगों की श्रेणी और दास वग । 


: जागीरदारों का विकास किस प्रकार हुआ, यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है। भूमि पर 


जागीरदार वर्ग का स्वामित्व था और उसे जोतने-बोने वाले किसानों की स्थिति दासों के 


समान थी । व्यवसायी और व्यापारी आथिक श्रेणियों (गिल्ड) में संगठित थे । कौन _ 


मनुष्य क्या काम करे, यह उसके जन्म के अनुसार निश्चित होता था । जुलाहे की सन्तान 
जुलाहा होती थी, और वैद्य का लड़का वंद्य होता था । जापान में यह सम्मव नहीं था, कि 
कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य को कर सके, जिसे उसके पूर्वज न करते रहे हों । जिस प्रकार 


“भारत में अनेक पेशे जातियों का रूप धारण किए हुए हैं, वंसी ही दशा जापान में मी थी । 
“ शिल्पियों और व्यापारियों की स्थिति कुलीन जागीरदारों के मुकाबिले में हीन समझी 


जाती थी । बहुसंख्यक जनता दास थी, और वह जागीरदारों की जमीनों पर खेती का 


“ कार्य किया करती थी । 


जापान कें प्राचीन धमं में देवी-देवाताम्रों का बहुत महत्त्व था। जापानी लोग 

समभते थे, कि प्रकृति की विविध शक्तियां तथा विविध पदार्थ जीवित ज़ागृत सत्ताएं हैं। 

वृक्ष, पर्वत, नदी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, वायु आदि सबमें उन्होंने अघिष्ठातृः देवतामओों की. 

कल्पना की हुई थी। इन देवताग्रों को सन्तुष्ट करने के लिए वे अनेक प्रकार के विधि- 

विधानों का म्रनुष्ठान किया करते थे। वे यह भी मानते थे, कि कतिपय देवता अधिक 

शक्तिशाली हैं, भौर वे श्रन्य देवताओं पर शासन करते हैं। इन शक्तिशाली देवताओं की 
“पूजा को जापानी लोग श्रधिक महत्त्व देते थे। 


चोन के साथ सम्पर्क--जापान के पड़ोस में चीन का शक्तिशाली साम्राज्य विद्य- 
मान था। चिन और हान (२०६ ई० पू० से १२० ई० प० तक) प : समय में. 
चीन ने किस प्रकार अपनी शक्ति का विस्तार किया, इसका उल्लेख पहले कियहजा चुका 
है। कोरिया के कुछ प्रदेश हान साम्राज्य के न्तर्गत थे, और चीनी लोग बड़ी . 
संख्या में वहाँ निवास करते थे । चीनी सभ्यता कोरिया में भली-मांति प्रवेश पाकी थी। 
इस दशा में यह स्वामाविक था, कि कोरिया द्वारा जापानी लोग मी चीन के संम्पर्क में '. 
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७० एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


गाये । हान राजवंश के पतन के वाद चीन की राजशक्ति निर्बल हो गई थी, और वहाँ: 


अनेक राज्य स्थापित हो गए थे। इस युग (१२० ई० प० से ६१८ ई० प० तक) में 
जापान और चीन का अधिक सम्बन्ध नहीं रहा। पर इस काल म भी जापान के राजदूत 
चीन के विविध राज्यों के राजदरवारों में श्राते-जात थे, और बहुत-से चीनी लोग भी 
जापान की यात्रा किया करते थे। राजशवित की दृष्टि से चीन इस समय श्रनेक राज्यों 
में विभवत था, श्रौर उनमें प्रायः युद्ध होते रहते थे। यह स्वाभाविक था, कि चीन के राजा 
आपस के युद्धों में यमतो के जापानी राज्य की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करते । हान 
राजवंश के बाद बौद्ध धर्म का चीन में बहुत प्रचार हुश्रा । बौद्ध प्रचारक चीन से कोरिया 
भी गए, भर वहाँ भी उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया । यह स्वाभाविक था, कि बौद्ध 
भिक्ष कोरिया से जापान भी जाएँ । ऐतिहासिक लोग यह मानते हैं, कि जापान में बौद्ध 
धर्म का प्रवेश छठी सदी में हुआ, और धीरे-धीरे सम्पूर्ण जापान ने बौद्ध धर्म को स्वीकार 


- कर लिया। 


बौद्ध धर्म के साथ-साथ चीनी भाषा, लिपि और साहित्य का भी जापान में प्रवेश 
हुआ, और जापान के कुलीन तथा समृद्ध लोग बड़े शौक से चीनी पुस्तकों का अध्ययन 
करने लगे । चीन के सम्पर्क ने जापान में नए जीवन का संचार किया । जापानी लोगों में 
यह विशेषता रही है, कि वे अपने से उन्नत सभ्यता और नये ज्ञान-विज्ञान को बड़ी तेजी 
के साथ भ्रपना लेते हैं। उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्ध में जब पाइचात्य देशों के सम्पर्क में 


आकर उन्होंने अपनी हीन दशा का ग्रनुभव किया, तो उन्होंने बड़ी शीघ्रता के साथ नये: 


ज्ञान-विज्ञान को ग्रहण कर लिया और आधी सदी से भी कम समय में वे अमेरिका और 
यूरोप के समकक्ष हो गए । सातवीं और आठवीं सदियों में पहले भी ठीक यही प्रकिया 
जापान के इतिहास में हो चुकी है। जब जापानी लोग अपने से ग्रघिक उन्नत चीनी लोगों 
के मम्पक में आए, तो अपनी उन्नति के लिए भी उनमें उत्साह का संचार हुआ, और 
बड़ी तेजी के साथ वे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हुए । चीनी लिपि को अपनाकर जापानी 
लोगों ने अपनी माषा में साहित्य का निर्माण शुरू किया । काव्य, इतिहास, धर्म, चिकित्सा 
आदि पर बहुत-से ग्रन्थ लिखे गए, और मूतिनिर्माण, चित्रकला, संगीत आदि के क्षेत्र में 
भी ज़ापानी लोगों ने बहुत उन्नति की । 


सामन्त पद्धति--इस इतिहास में हमारे लिए यह सम्भव नहीं है, कि जापान के 
प्राचीन राजनीतिक इतिहास का संक्षेप के साथ भी उल्लेख कर सकें । पर जापानी इति- 
हास को कुछ बातों का निदेश करना श्रावश्यक है । इनमें.प्रथम सामन्त पद्धति का विकास 
है । सातवीं सदी तक जापान बहुत-से छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था, और ये सब राज्य 
एक जापानी सञ्चाट्‌ की भ्रधीनता को स्वीकृत करते थे। प्रमुख राजकर्मचारियों की 
नियुनित केन्द्रीय सरकार द्वारा ही की जाती थी । पर धीरे-धीरे राजकर्मचारियों के पद 
बंशक्रमानुगत होने लगे, और कतिपय कुलीन परिवार राजशक्ति का उपभोग करने के 
कारण अधिक महत्त्वपूर्ण हो गए । जापान में राजकर्मचारियों को अपना निर्वाह करने के 
लिए जागीर देने की प्रथा थी । जागीर की आमदनी से ही वे अपना गुजारा किया करते 
थे । जब राजकीय पद पिता के बाद पुत्र को मिलने लगे, तब जागीरें भी एक कुल में स्थिर 
हो गई। न केवल विविच राजकीय पदों पर अपितु जागीरों पर भी विशिष्ट कुलों का 
सालन रूप से अधिकार स्थापित हो गया । इस दशा का परिणाम यह हुआ, 
/ हह म सामन्त-पद्धति का विकास हुआ, ओर जिन राजेकर्मचारियों. की नियुक्ति 
पहले सम्राट्‌ की केन्द्रीय सरकार द्वारा को जाती थी, श्रव बड़े-बड़े जागीरदार वन गए 
श्रौर अपने-अपने क्षेत्र मेंवे स्वतन्त्र सामंतों के समान शासन करने ल र 


सन करने लगे । पुराने राज्यों की 


जे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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शासक श्रेणियों के लोग अब शासक के साथ-साथ जागीरदार भी हो गए, और उनका यह 
प्रयत्न रहने लगा कि वे शक्ति का प्रयोग कर जहां अपनी जागीरों में वृद्धि करें, वहाँ साथ 
ही राज्य में भी उनका प्रभाव वृद्धि को प्राप्त हो । 


सैनिक श्रेणी--सामन्त पद्धति के विकास का एक परिणाम यह हुआ, कि जापान 
में एक ऐसी श्रेणी का निर्माण शुरू हुआ, जिसका कार्य ही सैनिक सेवा था। प्रत्येक सामंत 
या जागीरदार इस बात के लिए प्रयत्नशील रहता था, कि वह अपनी जागीर पर अपने 
आधिपत्य को कायम रखे, और यदि सम्मव हो तो अपनी जागीर में वृद्धि भी करे । इस- 
लिए उन्होंने अपनी सेनागओं को बढ़ाना शुरू किया, और बहुत-से मनुष्य शक्ति ओर 
आशिक आमदनी के लोम से आकृष्ट होकर उनकी सेनाग्रों में भरती होने प्रारम्म हुए। , 
प्रत्येक सामन्त की यह कोशिश रहती थी, कि उसकी सेना अधिक-से-प्रधिक प्रबल हो। 
बारहवीं सदी तक जापान में यह दशा आ गई थी, कि विविध सामन्त लोग अपने-अपने 
क्षेत्र में स्वतन्त्र राजाग्ओरों के समान शासन करने लग गए थे। सम्राट्‌ व केन्द्रीय सरकार 
का उन पर अधिपत्य नाममात्र का रह गया था, और ये सामन्त एक-दूसरे के साथ युद्ध 
भें मी निरन्तर व्यापृत रहते थे। सम्राट्‌ इन सामन्त राजाओं के सम्मुख अपने को अस- 
हाय अनुमव करता था। ब् 


झोगूनों का शासन---जापानी सम्राट्‌ की अधीनता को स्वीकृत करने वाले सामंत 
राजा, जिन्हें जापान में दैम्यो कहते थे, जहां अपनी जागीरों के विस्तार में तत्पर थे, वहाँ 
साथ ही अपने पड़ौस के अन्य सामन्तों को अपना वशवर्ती बना कर वे केन्द्रीय सर- 
कार पर भी अपना प्रमाव स्थापित करने के लिंए प्रयत्नशील रहते थे । सञ्राट्‌ के प्रति 
उनके हृदय में भक्ति का भाव था, और उसे वे देवी मानते थे । अतः उन्होंने यह यत्न 
नहीं किया, कि सम्राट्‌ को राज्यच्युत कर स्वयं उसके पद को प्राप्त कर लें। पर जिस 
प्रकार मारत में पेशवाश्रों ने छत्रपति राजा को नाममात्र के लिए राजसिहासन पर अधि- 
ष्ठित रखकर स्वयं शासनसूत्र का संचालन किया, या जिस प्रकार नैपाल में राणा 
लोगों ने महाराजाधिराज को सत्ता को स्वीकृत करते हुए अपने देश के शासन सूत्र को 
अपने हाथ में ले लिया, वैसे ही जापान में भी अनेक दैम्यो ने सञ्जाट्‌ की सत्ता को कायम 
रखते हुए शासन शक्ति स्वयं प्राप्त कर ली । इस प्रकार के सामंत राजाओं में योरीतोमो 
का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । वह बड़ा प्रतापी, वीर और महत्त्वाकांक्षी था। 
बारहवीं सदी के अन्त में उसने अन्य सब सामन्तों को परास्त कर केन्द्रीय शासन में अपने 
प्रभाव को स्थापित कर लिया, और सञ्राट्‌ को अपने हाथों में कठपुतली बना लिया। वह 


` जापान का प्रथम शोगून (सवंविजयी सेनानी) बना । योरीतोमो ने यह यत्त नहीं किया, 


कि अन्य सामन्तों को सर्वथा नष्ट कर दे । उसने सामंत-पद्धति को कायम रखा, पर सेना 
की सहायता से अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लिया, कि कोई अन्य सामन्त उसके सम्मुख 
सिर नहीं उठा सकता था। वह सच्चे अर्थों में “प्रणत-सामन्त' था । उसने जापान की 
केन्द्रीय सरकार का नए सिरे से संगठन किया, और इस समय से जापान में सैनिक लोगों 
का महत्त्व बहुत ्रधिक बढ गया। पर शोगून का पद योरीतोमो के वंश में सदा के लिए 
स्थिर नहीं रह सका । योरीतोमो के उत्तराधिकारी उसके समान प्रतापी व वीर नहीं थे। 
परिणाम यह हुआ, कि अन्य सामन्त राजा प्रबल हो गए । पर शोगून योरीतोमो द्वारा 
जापान में शासन की जिस पद्धति का प्रारम्म किया गया था, वह बाद मेंमी कायम रही। 
शोगून का पद योरीतोमो के कूल से निकलकर अन्य कुलों में चला गया, पर जापान की 


केन्द्रीय सरकार पर किसी न किसी शौगून का आधिपत्य कायम रहा, और सम्राट्‌ को 
शक्ति इन शोगूनों के सम्मुख संथा अगण्य रही । 
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तोक्गावा शोगून--शोगून का पद प्राप्त करने के लिये जापान के विविध भामन्त 
कुलों में किस प्रकार संघर्ष होता रहा, इसका वृत्तान्त लिख सकना सम्भव नहीं है । यहाँ 
इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त होगा, कि १६०३ में शोगून का पद तोकुगावा कुल में 
चला गया, और १८६७ तक (१६०३ से १८६७ तक) यह पद इसी कुल में स्थिर रहा। 
जिस प्रतापी तोकुगावा नेता ने अन्य सब सामन्त कुलों को परास्त कर शोगून के गौरव- 
मय पद को सबसे पूर्व प्राप्त किया था, उसका नाम इयासू था। ढाई सदी से मी अधिक 
समय तक कोई अन्य सामन्त कुल इतना शक्तिशाली नहीं हुआ, कि तोकुगावा कुल का 
मुकाबिला कर सके । इसका परिणाम यह हुआ, कि २६५ वर्षों तक जापान सामन्तों के 
पारस्परिक युद्धों से बचा रहा। देश में शान्ति कायम रही, और जापान को यह अ्रवसर 
मिल गया कि वह उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सके । तोकुगावा कुल के शोगूनों के 
शासन काल में ही यूरोपियन लोगों के दुर्व्यवहार से परेशान होकर इस वंश के शोगूनों ने 
उनका जापान में आना निषिद्ध कर दिया था, और जब १८५३ में कोमोडोर पेरी द्वारा 
पाश्चात्य लोगों ने जापान के साथ अपने सम्पर्क को पुनःस्थापित किया, तब मी वहाँ का 
शासन-सूत्र तोकुगावा कुल के शोगूनों ऊँ ही हाथों में था । 


(२) पाइचात्य देशों के साथ प्रथम सम्पर्क 


मंगोल साम्राज्य के समय में युरोप के लोग चीन में ग्राने-जाने लगे थे। मार्को 
पोलो आदि भ्रनेक यात्रियों ने इस काल में चीन की यात्रा की थी, और मंगोल सञ्राटों 
के राजदरबार में निवास भी किया था । पर तेरहवी-चौदहवीं सदियों में कोई यूरोपियर 
यात्री जापान भी गाया हो, इसका पता नहीं है । मार्को पोलो ने चीन में निवास करते 
हुए जापान के विषय में भी सुना था, और इस देश के सम्बन्ध में भ्रनेक बातें भी उसने 
अपने यात्रा-विवरण में उल्लिखित की थीं। यही कारण है, कि जब अफ्रीका का चक्कर 
काटकर पोर्तुगीज और श्रन्य यूरोपियन लोगों ने एशिया के पूर्वी देशों में श्राना-जाना शुरू 
किया, तो वे जापान मी गये। सबसे पहले १५४२ में यूरोपियन जातियों का जापान के 
साथ सम्पक हुश्रा। मारत, चीन आदि के समान जापान में भी समुद्र-मार्ग से जाने वाले 
पहले यूरोपियन यात्री पोतुगीज लोग ही थे । सोलहवीं सदी के अन्त तक स्पेनिश लोग 
भी जापान गये, श्रौर सतरहवीं सदी के शुरू में (तोकुगावा शोगूनों के शासनकाल में) डच 
श्रौर इङ्गलिश लोग मी जापान ग्राने-जाने लगे । ये यूरोपियन यात्री हिन्द महासागर, 
मलक्का श्रन्तरीप और फिलिप्पीन द्वीप समूह के समीप से होते हुए जापान की ओर जाते 
थे, अतः स्वाभाविक रूप से शुरू में ये क्यूशू गये और नागासाकी में इन्होंने अपनी व्यापा- 
रिक कोठियां उ कीं । क्यूशू के सामन्तों ने इन विदेशी व्यापारियों का स्वागत किया, 
और व्यापार-कायं में इनकी सहायता भी की। | 


यूरोपियन व्यापारियों के साथ-साथ ईसाई मिशनरी भी जापान पहुँचने लगे । | 

जैसुएट सम्प्रदाय का नेता फ्रांसिस क्सेवियर पूर्वी एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करता | 

हुआ जापान मी गया। १५४६ में उसने जापान में अपना प्रचार-कार्य प्रारम्भ किया, | 

और उत्तर में बयोतो तक की यात्रा की । फ्रांसिस क्सेवियर देर तक जापान में नहीं रहा, 

पर उसके साथी वहां पर कार्य करते रहे। जेसुएट लोगों के बाद फ्रांसिस्कन, डौमिनिकन | 

आदि श्रन्य MN के प्रचारक भी जापान गए, और इन मिशनरियों ने हजारों 

जापानी नागरिकों को क्रिश्चियन घर्म का अनुयायी बनाया । जापानी लोग नये विचारों 

का स्वागत करने के लिए सदा उद्यत रहते थे, श्रत: उन्होंने ईसाई धर्म में भी बहुत दिल- 

.चस्पी प्रदर्शित की । सामन्त लोगों का स्याल था, कि युरोपियन लोगों के साथ व्यापार 
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और सम्पर्क से उनका अपना भी लाभ है। ग्रतः वे जहाँ विदेशी व्यापारियों का स्वागत 
करते थे, वहाँ साथ ही विदेशी धर्म-प्रचारकों का भी ग्रादर करते थे। 


यूरोपियत लोगों को जापान से सम्पर्क रखने का निषेघ--यूरोपियन लोग 
जापान में व्यापार और धर्म के विस्तार में तत्पर थे, पर वे देर तक इन कार्यो को जारी 
नहीं रख सके। कुछ समय बाद ही जापान की सरकार ने एक आज्ञा प्रकाशित की, जिस 
द्वारा यूरोपियन लोगों के जापान में आवागमन को रोक दिया गया । जापान ने इस 
नीति का अनुसरण किन कारणों से किया, इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है-- 


(१) यूरोपियन व्यापारियों में परस्पर एकता नहीं थी। वे एक दूसरे को निन्दा 
में तत्पर रहते थे। डच लोग जापानियों से कहते थे, कि अंग्रेजों से व्यापार करना अनु- 
चित है, और इससे उनके देश को नुकसान होगा । स्पेनिश और इङ्गलिश लोग इसी तरह 
की बातें डच लोगों के विषय में कहते थे। यूरोपियन लोगों से एक-दूसरे की निन्दा सुन- 
कर जापानी लोग सोचते थे, कि सभी पाश्चात्य लोग बुरे हैं और उनके साथ सम्पकं 
रखना उचित नहीं है । - 


(२) भारत में ब्रिटिश और फ्रेंच लोग, फिलिप्पीन में स्पेनिश लोग, चीन के समुद्र- 
तट पर पोतूंगीज लोग और दक्षिण-पूर्वी एसिया के विविध ट्वीपों में डच लोग इन प्रदेशों 
के निवासियों के प्रति जिस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे थे, उससे जापानी लोग परिचित 
थे । इस दुर्व्यवहार का वृत्तान्त जापानियों में इस विचार को विकसित कर रहा था, कि 
यूरोपियन लोगों के साथ सम्पर्क रखना सर्वथा अनुचित है। 


(३) जापान के समुद्रतट के समीप भी डच और इंगलिश लोगों में अनेक बार 
लड़ाइयाँ हुई । इन लड़ाइयों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर जापानी लोग यह मली-सांति 
अनुभव करने लगे थे, कि यूरोपियन व्यापारी जिन देशों से आ रहे हैं, वे लड़ाकू हैं और 
उनका उद्देश्य विशुद्ध रूप से व्यापार करना ही नहीं है । 


(४) जापान में धर्म-प्रचार के कारे में व्यापृत ईसाई मिशनरी अपने को जापानी 

सम्राट्‌ की प्रजा नहीं समभते थे । उनमें यह प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती जा रही थी, कि अपने 

को जापान की सरकार के ग्रधीन न समझें और श्रपनी रक्षा के लिये अपने देश की सर- 

कारों पर निर्भर रहें । जापान के जो नागरिक ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते थे/विदेशी 

| मिशनरी उनके प्रति पक्षपात का भाव रखते थे, और यह प्रयत्न करते थे कि सरकारी 

कर्मचारियों और न्यायाधीशों पर अनुचित रूप से जोर डालकर इन जापानी ईसाइयों 

को लाभ पहुँचाएं । जापान में यह विचार निरन्तर जोर पकड़ता जाता था, कि विदेशी 

मिशनरी केवल धर्म-प्रचारक ही नहीं हैं, ्रपितु श्रपने देश के गुप्तचर मी हैं, और वे 
जापान में विदेशी सत्ता को स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील हैं । 


इसीलिये तोकुगावा कुल के शोगूनों से पूवे ही १५८७ में जापानी सरकार की 

ओर से यह गराज्ञा प्रकाशित की गई थी, कि जापान देवताओं का देश है और उसमें ऐसे 
|! . धर्म का प्रचार उचित नहीं है, जो देवपूजा का विरोधी हो। साथ ही, ईसाई मिशनरियों | 

| को आदेश दिया गया, कि वे जापान को छोड़कर चले जाएँ । कुछ मिशनरी गिरफ्तार 

| भी किये गये | पर्‌इसी बीच १६०३ में तोकुगावा कुल के नेता इयासू ने अन्यसब सामन्तों 

| FR को परास्त कर शोगून पद को प्राप्त कर लिया था । इयासू पाइचात्य लोगों के भरति मंत्री 

भावना रखता था। वह विदेशी व्यापार का प्रबल पक्षपाती था, और उससे अपने देशका 
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लाभ मानता था । यही कारण है, कि उसने १५८७ की सरकारी ज्ञा को शिथिल कर 
दिया और ईसाई मिशनरी पहले के सहृश अपने प्रचार कार्य में तत्पर हो गये । इयासू कीः 
सहिष्णुता की नीति से लाम उठाकर विदेशी पादरी इतने उद्दण्ड हो गये, कि अन्त में 
इयासू ने भी यह अनुभव कर लिया कि इन धर्म-प्रचारकों का उद्देश्य केवल धर्म-प्रचार 
ही नहीं है, भ्रपितु धर्म की आड़ में ये अपने देशों के प्र मुत्त्त को जापान में स्थापित करने 
के लिये भी प्रयत्नशील हैं । १६१२ में इयासू ने ग्रनेक ऐसी आज्ञाएं प्रकाशित कीं, जिनका 
उद्देश्य विदेशी पादरियों के कार्य को नियन्त्रित ब मर्यादित करना था। पर ईसाई पादरी 
इन आज्ञाम्रों की उपेक्षा करते थे । परिणाम यह हुआ, कि अनेक पादरी गिरफ्तार किये 
गये, और कतिपय को प्राणदण्ड भी दिया गया । पर इससे भी ईसाइयों ने अपने कार्य को 
बन्द नहीं किया । १६३७-३८ में उन्होंने राजनीति में खुले तौर पर हस्तक्षेप शुरू कर 
दिया, और यह प्रयत्न किया कि शोगून के शासन के विरुद्ध जनता को विद्रोह करने के 
लिये प्रेरित करें। परिणाम यह हुंग्रा, कि जापान की सरकार विदेशी मिशनरियों के 
खिलाफ हो गई, और उनके विरुद्ध सस्त कार्यवाही की गई। एक कानून द्वारा ईसाई 
धर्म के प्रचार को रोक दिया, ्रौर बहुत-से पादरी जापान को छोड़कर बाहर चले जाने 
के लिए विवश हुए । श्रनेक पादरियों को राज्य की श्रोर से कठोर दण्ड भी दिये गये । 


जापान की सरकार ने केवल ईसाई धर्म के प्रचार को ही बन्द नहीं किया, ्रपितु 
यह भी व्यवस्था की, कि यूरोपियन व्यापारी जापान में व्यापार न कर सकें । स्पेन, पोर्तू- 
गाल और इज्भलंण्ड के व्यापारियों को यह आज्ञा दी गई, कि वे जापान में न ग्रायें । इसी 
प्रकार जापानी लोगों के लिए भी फिलिप्पीन ग्रादि ऐसे देशों में व्यापार के लिए जाना 
निषिद्ध कर दिया गया, जहां यूरोपियन लोग अपने पैर जमा चुके थे । यूरोपियन लोगों में 
केवल डच लोगों को ही यह ्रनुमति दी गई, कि वे जापान के साथ व्यापार जारी रख 
सक । पर उनके लिए मी यह व्यवस्था की गई, कि वे केवल नागासाकी बन्दरगाह में ही 
आजा सक । इस प्रकार सतरहवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में जापान युरोपियन लोगों के 
सम्पकं से पृथक्‌ हो गया, और इन पाश्चात्य लोगों को यह अवसर नहीं रहा, कि वे चीन 
के समान जापान में मी धर्म-प्रचार ग्रौर व्यापार की आड़ में अपने साम्राज्यवाद का 
प्रसार कर सकें । 


(३) उन्नीसवों सदी के प्रारम्भ में जापान की दशा 


राज्य शासन--तोकुगावा शोगूनों ने जापान में जिस ढंग से शासनसूत्र का संचा- 
लन किया, उस पर प्रकाश डालने की श्रावक्यकता है। शासन का ग्रधिपति सम्राट था, 
पर वास्तविक शक्ति उसके हाथों में नहीं थी। शासन यद्यपि उसके नाम पर होता 
आ, पर वह शासन-नीति का निर्माण नहीं करता था । सम्राट्‌ ्रौर उसके परिवार को | 
रा खर्चे के लिए राजकीय आमदनी का इतना भाग दे दिया जाता था, कि वे बड़ी शान- 
शौकत के साथ अपने राजप्रासाद में जीवन बिता सकें। जापानी लोग समझते थे, कि 
सम्राट दवी है, देवताओं का वंशज है | वे उसे साक्षात्‌ देवता मानते थे। उनके हृदय में 
अपने सम्राट कै प्रति असीम. आदर का भाव था । किसी व्यक्ति के लिए यह सम्भव नहीं 
था, कि वह सम्राट से मिल सके या शोगून के विरुद्ध उसके कान भर सके । सम्राट्‌ का 


राजप्रासाद क्योतो में स्थित था, और वहां वह जनता से किसी भी प्रकार का सम्पर्के न 
रखता हुआ आराम के साथ जीवन व्यतीत करता था । 


__ शोगून का निवासस्थान येदो में था । जापान के शासन का संचालन इसी तगर ` 
| से होता था । वास्तविक राजशक्ति शोगून के हाथों में थी । श्रन्य सब सामन्तों को तोकु- 
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गावा कुल के शोगूनों ने श्रपनः वशवर्ती बना रखा था। सामन्तों के लिए यह्‌ ग्रावश्यकः 
था, कि वे हर साल कुछ समय येदो ग्राकर शोगून के दरबार में रहें। जब वे येदो से' 
अनुपस्थित हों, तब उनकी पत्नी और सन्तान को वहां रहना पड़ता था । शोगून समझते 
थे, कि यदि कोई सामन्त विद्रोह करने का यत्न करेगा, तो उसके परिवार के लोगों को 
गिरफ्तार करके उसे अपने वश में लाया जा सकेगा । सामन्त लोग क्या सोचते हैं, क्या 
योजनाएं बनाते हैं, यह जानने के लिये उन पर गुप्तचर रखे जाते थे। इन गुप्तचरों के 
कारण सामन्त लोग शोगून के खिलाफ षड्यन्त्र करने में सर्वथा असमर्थ रहते थे । प्रत्येक 
सामन्त के लिए यह्‌ भी आवश्यक था, कि वह शोगून के प्रति लिखित रूप में राजभक्ति 
की शपथ ले । जिन सामन्तों पर शोगून को विश्वास होता था, उन्हें शासन के महत्त्वपूर्ण 
कार्य सुपुर्दे किये जाते थे। शोगून की ओर से यह भी व्यवस्था को गई थी. कि कोई 
सामन्त सरकारी श्राज्ञा के बिना श्रपने दुर्ग की मुरम्मत तक मी न कुरा सके। इन सब 
उपायों का यह परिणाम था, कि सामन्त लोग शोगूनों के पूर्णतया वशवर्ती हो गये थे, 
तथा उनमें विद्रोह और षड्यन्त्र की प्रवृत्ति सर्वथा नष्ट हो गई थी । 


किस प्रकार जापान में एक सैनिक श्रेणी का विकास हुआ, इसका उल्लेख पहले 
किया जा चुका है । इस सैनिक वर्ग के लोग समूराई कहलाते थे । तोकुगावा शोगूनों के 
समय में जापान से गरान्तरिक युद्धो का प्रायः अन्त हो गया था, और देश में पूर्णतया 
शान्ति और व्यवस्था स्थापित थी । किसी बाह्य देश के आक्रमण का भी जापान को मयः 
नहीं था । इसलिए इस काल में समूराई लोगों को अपनी सैनिक क्षमता प्रर्दाशत करने का 
कोई महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त नहीं हुआ । यही कारण है, कि ये समूराई लोग शारीरिक 
शक्ति और सँनिक क्षमता के साथ-साथ विद्याध्ययन ग्रौर शिक्षाप्राप्ति के लिए भी तत्पर 
हुए। सतरहवीं सदी से पूर्व तक जापान में बौद्ध बिहार ही विद्या के केन्द्र थे, और केवल 
बौद्ध भिक्ष्‌ ही शिक्षा को महत्त्व देते थे । पर तोकुगावा झोगनों के शासनकाल में समूराई 
वर्ग ने भी शिक्षा की ओर ध्यान दिया । प्रत्येक जापानी सैनिक के लिए जिस प्रकार खद्ध 
संचालन में कुशल होना आवश्यक था, वैसे ही पाण्डित्य में प्रवीणता प्राप्त करना भी 
आवश्यक हो गया । सँन्यशक्ति ग्रौर शिक्षा में कुशलता प्राप्त कर लेने के कारण समूराई 
लोगों का प्रभाव जापान के जनसमाज में बहुत अ्रधिक बढ़ गया। 


| धर्म--जापान केः लोग वोद्ध धर्म के अनुयायी थे। देश में सवंत्र बोद्ध बिहार ग्रौर 
| मन्दिर विद्यमान थे, और उनमें हजारों बौद्ध भिक्षु निवास करते थे । पर महात्मा बुद्ध ने 
भारत में जिस अपष्टांगिक झ्रार्य मार्ग का उपदेश किया था, वह अपने श्रविकल रूप में 
जापान में विद्यमान नहीं था । यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि जापान में जो विधि- 
विधान, श्रनुप्ठान श्रौर विश्वास परम्परागत रूप से चले आते थे, वे कायम रहें और उनके 
कारण जापानी बौद्ध धर्म एक ऐसा रूप धारण कर ले, जो लंका, भारत, बरमा ग्रोर्‌ 
चीन के बौद्ध धर्म से वह त-कुछ भिन्न हो । जापान के प्राचीन धर्म को 'झिन्तो धर्म' कहते 
हैं । वौद़ धर्म को स्वीकार कर लेने पर भी जापान में झिन्तो धर्म के अनेक विश्वास 
| अक्षुण्ण रूप से कायम रहे । चीन के साथ सम्पर्के स्थापित होने पर जापानी लोगों ने 
| कन्प्यूसियस आदि प्राचीन चीनी विचारकों के ग्रन्थों का अनुशीलन करना भी प्रारम्भ 
| कर दिया था । तोकुगावा शोगून कन्पयूसियस के विचारों को आदर की इष्ट से देखते थे 
E और उनकी संरक्षा के कारण प्राचीन चीनी ग्रन्थों का जापान में बहुत अव्ययत होने लगा 
| ७७ । चीन के समान जापान की जनता पर भी कन्फ्यूसियस के विचारों का बहुत 
प्रभाव था। 
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"७६ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


नगरों का विकास--तोकुगावा शोगूनों के शासनकाल में जापान में ग्रनेक नगरों 
ने दहुत उन्नति की । इस काल में जापान के शासन का केन्द्र येदो था । सब सामन्तों के 
लिए यह आवश्यक था, कि वे स्वयं या उनके परिवार वहाँ पर निवास करें । इसका परि- | 
णाम यह हुभ्रा, कि येदो में बहुत-सी सुन्दर इमारतें बनीं, और वह जापान का सबसे बड़ा 
व समृद्ध नगर बन गया । समराई लोग भी वहाँ बहुत बड़ी संख्या में निवास करते थे। 
इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि देश के सबसे धनी एवं समृद्ध वर्ग की विविध प्रकार 
की आ्रावश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बहुत-से शिल्पी, व्यापारी ग्रौर नौकरीपेशा लोग 
भी वहां आकर बसने लगें । उन्नीसवीं सदी के शुरू में येदो की जनसंख्या दस लाख से भी 
ऊपर पहुंच गई थी । इस युग में लण्डन, पेरिस आदि की जनसंख्या भी इससे श्रधिक नहीं 
थी, और येदो को संसार के सबसे बडे नगरों में गिना जा सकता था । येदो के समान 
क्योतो, नागासाकी आदि अन्य अनेक नगरों ने भी इस युग में बहुत उन्नति की । 


व्यापार की उन्नति--तोकुगावा शोगूनों के शासन काल में जापान में पूर्णतया 
शान्ति और व्यवस्था कायम रही । इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि आर्थिक दृष्टि से 
भी देश उन्नति के सार्ग पर अग्रसर हो। इस युग में जापान में कला और शिल्प ने बहुत 
उन्नति की। सामन्त ग्रौर सामुराई लोग झाथिक इष्टि से सवथा निश्चिन्त ग्रौर समृद्ध 
थे। वे शिल्प और कला की वश्तुओं पर दिल खोलकर खर्च कर सकते थे । श्रत: बहुत-से 
लोग शिल्प और कला द्वारा अपनी ्ाजीविका कमाने लगे ग्रौर एक ऐसे वर्ग का विकास 
हुआ, जिसका कार्य झिल्पियों द्वारा तैयार किये गये माल का जापान के विविध प्रदेशों में 
क्रय-विक्रय करना था । यह व्यापारी वर्ग येदो, क्योतो श्रादि समृद्ध नगरों में व्यापार 
द्वारा धन कमाने के लिए प्रयत्नशील था, और इसकी श्रामदनी निरन्तर बढ़ती जाती थी । 
यही कारण है, कि सामन्त कुलों के अनेक व्यक्ति भी इस समय व्यापार के क्षेत्र में आये, 
श्रौर उन्होंने अपनी जागीरों में रह कर राजशक्ति के उपभोग की अपेक्षा व्यापार द्वारा 
घन कमाना अधिक हितकर समझा । उन्नीसवीं और बीसवीं सदियों में मित्सुई कुल के 
लोग ्राथिक इष्टि से बहुत समृद्ध हो गये । उन्होंने व्यापार द्वारा ही श्रपार धन का उपा- 
जन किया था। ये लोग वस्तुत: सामन्त वग के थे, पर व्यापार में असाधारण लाभ देख 
कर इस क्षेत्र की ओर श्राकृष्ट हो गये थे । ! 


~ 


विदेशों के साथ सम्पक- जापान की सरकार ने ईसाई धर्म के प्रचार और युरो- | 

पियन व्यापार को जिस प्रकार निषिद्ध कर दिया था, उससे यह सम'फा जाता है, कि इस | 
युग में जापान का विदेशों के साथ कोई भी सम्पर्क नहीं रहा था । पर यह बात पूर्णरूप से 

सत्य नहीं है । डच लोगों को जापान के एक बन्दरगाह में व्यापार करने की अनुमति मिली ` 
हुई थी। वहां जापानी लोग उनके सम्पर्क में आते थे । इस य॒ग में यूरोप के विविध देश 
ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में जो ग्रसाधारण उन्नति कर रहे थे, डच लोगों द्वारा जापानी उससे 
र परिचित थे। अठारहवीं सदी में चिकित्साशास्त्र, सँन्यनीति, भूगोल आदि अनेक 
विषयों की यूरोपियन पुस्तकों का जापानी भाषा में अनुवाद किया गया, और इन पुस्तकों 
ड जापानी लोग पाश्चात्य देशों के ज्ञान-विज्ञान से परिचय प्राप्त करने में समर्थं हुए।. 
es २ में जब कोमोडोर पेरी ने पाश्चात्य देशों के जापान के साथ 
ob i ह खप सें स्थापित किया, त्रो Ee पाइचात्य विज्ञान को ग्रहण 
ह Fr तयार था | सतरहवीं सदी में जापान की सरकार ने यूरोपियन 
आर मिशनरियों पर जो प्रतिबन्ध लगाया था, उसके कारण ये पाइचात्य देश 


जापान में उस ढंग से अपना प्रभुत्व नहीं स्थ 
प पित कर सके, जैसा कि उन्ह 
चीन ्रादि में स्थापित कर लिया था । कि उन्होंने भारत, 


| 
! 
| 
| 
| 
| 
/§ 
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(४) पाश्चात्य देशों के साथ सम्बन्ध की पुनःस्थापना 


उन्नीसवीं गादी में पाश्‍चात्य देशों ने जापान के साथ अपने व्यापारिक सम्बन्ध 
को स्थापित करने के लिए एक बार फिर प्रयत्न किया । बैज्ञानिक उन्नति के कारण इस 
समय पाश्‍चात्य देशों के जहाज भाप को शक्ति से चलने लगे थे, और पृथ्वी के सब देशों. 
में आते-जाते थे । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार असाधारण रूप से उन्नति कर रहा था । एशिया 
और अफ्रीका के पिछड़े हुए प्रदेश बड़ी तेजी से पाश्चात्य देशों के प्रभाव एवं प्रमुत्व में 
आर रहे थे। इस दशा में यह्‌ सम्भव नहीं था, कि जापान समय की लहर से ग्रछूता बचा 
रह सके । भौगोलिक इष्टि से जापान रूस के बहुत समीप था। सखालिन द्वीप पर रूस: 
और जापान का संयुक्त अधिकार था । कुरील ट्वीप-समूह पर भी रूस अपना प्रभुत्व सम- 
भता था । रूसी सरकार की इच्छा थी, कि जापान से अपने सम्बन्ध को अधिक घनिष्ठ 
बनाए । इसी उद्देश्य से रूस का एक प्रतिनिधि-मंडल १७९२ में जापान ग्राया । एक 
जापानी जहाज के टूट जाने से कतिपय जापानी मल्लाह पथभ्रष्ट हो गए थे । रूस के एक 
जहाज ने इन्हें सहायता दी थी, और इन्हें जापान पहुँचाने के नाम पर ही ये रूसी लोग 
वहाँ आये थे। पर जापान आने का उनका ग्रसली प्रयोजन जापान से सम्पर्कं स्थापित 
करना था। १८०४ में रूस ने एक मिशन जापान भेजा । पर उसे अपने उद्देश्य में सफलता 
नहीं हुई। जापान रूस के साथ व्यापारिक व अन्य सम्बन्ध स्थापित करने को तैयार नहीं 
हुआ । रूस के समान ब्रिटेन ने भी इस युग में जापान के साथ सम्पकं में आने का प्रयत्न 
किया । १८०८ में एक अंग्रेजी जंगी जहाज नागासाकी आया | ह्वेल मछली पकड़ने के 
बहाने से श्रन्य यूरोपियन देशों के जहाज भी जापान के समुद्रतट के आस-पास चक्कर 
काटने लगे। पाश्चात्य देशों के जहाजों ने कई बार इस नाम पर जापान के बन्दरगाहों 
तक पहुँचने क्री कोशिश की, कि उनके पास पौने का पानी समाप्त हो गया है, या कोयले 
की कमी हो गई है, या खाद्य सामग्री कम पड़ गई है । पर जापानी लोग अपनी नीति पर 
इढ़ रहे । उन्होंने इन विदेशियों को अपने देश में प्रविष्ट नहीं होने दिया । जापान के कुछ 
मछियारे मछली पकड़ते हुए ग्रमेरिका के समुद्रतट तक पहुँच गए थे | जहाज टूट जाने के 
कारण उन्हें अमेरिका का आश्रय लेना पड़ा था । भ्रमेरिका ने सोचा, कि जापान के साथ 
सम्पर्क स्थांपित करने का यह ग्रत्यन्त उत्तम मौका है। इन जापानीं मछियारों को पहले 
इज्धलैंड लाया गया। फिर ये चीन के मकाश्रो बन्दरगाह पर पहुँचाए गए, और बाद में 
इन्हें मोरिसन नामक श्रमेरिक्रन जहाज पर जापान ले जाया गया। १८३७ में जब 
मोरिसन जहाज जापान पहुंचा, तो जापानियों ने उस पर गोलाबारी की और उसे 
वापस लौट श्राना पड़ा । 


१८४० के वाद अमेरिकन लोगों की जापान के सम्वन्ध में दिलचस्पी बहुत बढ़ 
गई थी । इस समय तक संयुक्त-राज्य ग्रमेरिका प्रशान्त महासागर के तट तक ग्रपना 
विस्तार कर चुका था। कँलीफोनिया मली-भाँति आबाद हो गया था, और अमेरिकन 
लोग जहाजों द्वारा प्रशान्त महासागर में दूर-दूर तक आने-जाने लगे थे। १८४० में दो। 
अमेरिकन जहाज इस उद्देश्य से येदो की खाड़ी में भेजे गए, ताकि जापाती सरकार से 
मिलकर उसके साथ राजनीतिकं सम्बन्ध स्थापित किया जाए। पर इस ्रमेरिकन मिशन 
को सफलता नहीं हुई । जापान की सरकार ने भ्रमेरिका से किसी भी प्रकार का सम्पक 
स्थापित करने से इःकार कर दिया । १८४२ से १८६० तक विविध पाश्चात्य देशों ने 
चीन में किस प्रकार ग्रपने व्यापार का विस्तार किया था, इसका उल्लेख हुम पहले कर 
चुके हैं । इस काल में चीन के बहुत-से बन्दरगाह पाश्चात्य देशों के व्यापार के लिए खुल 
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गए थे, और चीन पर विदेशी प्रमाव्‌ निरन्तर बढ्ताजा रहा था । इस दशा में यह सम्भव 
नहीं था, कि जापान पाश्‍चात्य लोगों के सम्पर्क से देर तक 2 रह सके । जापानी लोग 
मी एशिया में पाइचात्य देशों के बढ़ते हुए प्रभाव से परिचित थे। डच लोगों द्वारा उन्हें 
'फिलिप्पीन, चीन आदि के सब समाचार मिलते रहते थे । पर प्रश्‍न यह था, कि पाश्चात्य 
देश किस प्रकार जापान को अपने साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए विवश करें। 


कमोडोर पेरी का प्रागमन--जापान के साथ अपना सम्पर्क स्थापित करने में 
सबसे ग्रधिक तत्परता अमेरिका ने प्रदर्शित की । अमेरिका के राष्ट्रपति ने कमोडोर पेरी 
के नेतृत्व में एक मिशन इस उद्देश्य से जापान भेजा, कि वह वहाँ जाकर अमेरिकन सर- 
कार के सन्देश को जापान की सरकार तक पहुँचाए । पेरी के इस मिशन के उद्देश्य निम्न- 
लिखित थे--(१) यदि कोई ग्रमेरिकन जहाज जापान के समुद्रतट पर टूट जाय, सो उस 
के मल्लाहों और यात्रियों को जापान में आश्रय दिया जाय । (२) श्रमेरिकन जहाजों को 
'यह अनुमति हो, कि वे जापान के बन्दरगाहों से कोयला, जल ग्रौर खाद्य सामग्री ग्रादि 
ले सकें । (३) जापान के बन्दरगाह अमेरिकन व्यापार के लिए खोल दिए जाएं। २४ 
नवम्बर, १८५२ को पेरी ने नार्‌फोक के बन्दरगाह से प्रस्थान किया । उसके साथ में 
"चार जहाज थे। ३ जुलाई, १८५३ को पेरी के ये जहाज योकोहामा की खाड़ी में पहुँच 
-गए। जापानी सरकार की ओर से उन्हें ्रादेश दिया गया, कि वे समुद्रतट के समीप न 
्रायें। पर पेरी ने इस ग्रादेश की कोई परवाह नहीं की । वह जापान के समुद्रतट पर 
पहुँच गया, और अमेरिकन राष्ट्रपति के पत्र को जापानी कर्मचारियों के सुपुर्द कर ग्रौर 
यह कह कर लोट गया, कि मैं एक साल बाद फिर आंऊंगा । इस बीच में जापानी सरकार 
अमेरिका की मांग पर मल्री-भाँति विचार कर ले और अपने उत्तर को तैयार रखे । पेरी 
द्वारा लाया गया अमेरिकन राष्ट्रपति का पत्र शोगून के. पास पहुंचा दिया गया। शोगून 
_ और उसके साथियों ने उस पर गम्मीरतापूर्वक विचार किया। जापानी सरकार भली- 
मांति अनुभव करती थी, कि श्रब समय की परिस्थिति ऐसी है, कि पाइचात्य देशों की 
उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं रहा है। केवल अमेरिका ही नहीं, रूस भी इस समय जा- 
पान के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए जोर दे रहा था । उसकी ओर से 
भी एक मिशन इस समय नागासाकी पहुंच गया था । फ़ेञ्च जहाज भी जापान के समुद्र- 
तट के आसपास चक्कर लगा रहे थे, और ब्रिटेन भी इस चिन्ता में था, कि शीघ्र से | 
शीघ्र जापान के साथ व्यापारिक सम्बन्ध की स्थापना की जाय | इस दशा में कमोडोर | 
पेरी ने एक साल तक प्रतीक्षा करना अनुचित समझा । फरवरी, १८५४ में वह अपने | 
ल लेकर फिर जापान पहुंच गया। इन जहाजों में ग्रमेरिकन सैनिक भी बड़ी | 
Oo आ थे और पेरी को यह आदेश था, कि यदि जापानी सरकार ग्रमेरिका | 
की मांगों पर ध्यान न दे, और पेरी को जापान-प्रवेश से रोके, तो वह सँन्यञक्ति का | 
प्रयोग कर सके | पर कमोडोर पेरी को अमेरिकन सँन्यशक्ति का प्रयोग करने की ग्राव- | 
शयकता नहीं हुई। जापानी सरकार मलीमांति अनुमव करती थी, कि युद्ध में पारुचात्य | 
देशों का मुकाबिला केर सकना सम्भव नहीं है। भाप की शक्ति से चलने वाले विशाल: 
काय अमेररकन जहाजों ने जापान के सैनिक नेताओं को सुचारु रूप से बोध करा दिया 
था, कि वे उन्नति की दौड़ में पाशचात्म संसार के मुकाबिले में वे बहुत पीछे रह गए हैं । 
री es -वेरी का प्रयत्न सफल हुमा, और १८५४ में 
| (१) विदेशी जहाजों को यह पा । इस सन्धि की मुख्य शर्ते निम्नज्ञिखित Ri 
FR on गर रहेगा, कि वे नागासाकी और दो ग्रन्य जापानी 
, ह्‌ यला अरम, रसद प्राप्त करने, ताजा पानी लेने और अपनी मशीनों 
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जापान के उत्कर्षं का प्रारम्भ ७& 


श्रादि की मरम्मत करने के उद्देश्य से ग्रा-जा सकें। (२) ग्रमेरिका का एक प्रतिनिधि 
जापान में रह सके। (३) यदि कोई अमेरिकन जहाज जापान के समुद्रतट के समीप टट 
जाय या डूब जाय, तो उसके मल्लाहों और यात्रियों को यह श्रनुमति हो, कि वे जापान 
में आश्रय पा सकें । कमोडोर पेरी के प्रयत्न से अब जापान विदेशी राज्यों के सम्पर्क से 
'वञ्चित नहीं रह गया । वह पाश्चात्य देशों के लिए श्रब 'खुलना' प्रारम्म हो गया। 


अमेरिका के बाद अन्य पाश्‍चात्य देशों ने भी जापान के साथ इसी प्रकार की 
सन्धियां कीं । १८५४ में इंगलँण्ड को, १८५५ में रूस को और १८५५-५७ में हालैड 
को इसी प्रकार के अधिकार प्राप्त हुए। 


श्रमेरिका के साथ द्वितीय सन्धि--१८५४ की सन्धि के अनुसार मि० टाउन- 

शैण्ड हैरिस को जापान में अमेरिका का प्रथम प्रतिनिधि व राजदुत नियत किया गया। 

मि० हैरिस अत्यन्त कुशल एवं चाणाक्ष राजनीतिज्ञ था । उसने जापान के राजनीतिक 
'नेताग्रों से मंत्री स्थापित की, ग्रोर उन्हें यह समझाया कि उन्नीसवीं सदी के इस उत्तराद्ध 
में जापान के लिए पाश्चात्य देशों के सम्पर्कं से पृथक्‌ रह सकना असंमव है। विविध युरो- 
पियन राज्य इस समय (१८४२-६०) चीन में जिस प्रकार अपने प्रमाव का प्रसार कर 
रहे थे, हैरिस ने उसकी ओर जापानी सरकार का ध्यान श्राक्ृष्ट किया । उसने जापानी 
नेताओं से यह भी कहा, कि रूस और इ गलेड चीन के समान जापान के विरुद्ध भी सँन्य- 
शक्ति के उपयोग में संकोच नहीं करेंगे, और इस स्थिति में जापान का हित इसी बात में है 
'कि वह पाइचात्य देशों के साथ श्रपने सम्पक को बढ़ाए और उन्हें व्यापार आदि की वे सब 
सुविधाएं प्रदान करे, जो उन्हें चीन और पूर्वी एशिया के अन्य देशों में प्राप्त हो चुकी हैं । 
हैरिस के प्रयत्न से १८५८ में जापान और अमेरिका में एक और सन्धि हुई, जिसकी मुख्य 
शर्ते निम्नलिखित थीं-(१) चार नये जापानी बन्दरगाह अमेरिका के लिए खोल दिए 
गए । तीन बन्दरगाह १८५४ की सन्धि द्वारा खोले जा चुके थे। (२) इन सातों जापानी 

चन्दरगाहों में अमेरिका को व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। (३) अमेरिका ने इस 
बात का आइवासन दिया, कि यदि जापान को पाश्‍चात्य देशों के कारण किसी मुसीबत 
का सामना करना पड़ा, तो वह उसकी सहायता करेगा । (४) जापान अपने निर्यात और 
आयात माल पर अमेरिका से केवल पांच प्रतिशत कर ले सके । अमेरिका की सहमति के 
बिना इस कर की दर में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाय । (५) व्यापार आदि 
के निमित्त जो ग्रमेरिकन लोग जापान में रहें, उन पर अमेरिकन कानून लागू हों और 
उनके भ्रभियोगों का फैसला अमेरिकन अदालतों के द्वारा ही किया जाय । अमेरिकन 
नागरिक जापानी कानून और जापानी अदालतों के अधीत न सम भें जाएँ । 


मि० हैरिस के प्रयत्न से -१८५८ में जापान और अमेरिका के बीच जो सन्धि 
हुई, उसमें दो बालें जापान की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए विघातक थीं । प्रमूत्त्वशक्ति- 
सम्पन्न जापानी सरकार को अब यह ग्रधिकार नहीं रहा था, कि अपने आयात और 
निर्यात माल पर अपनी इच्छानुसार कर लगा सके। इसी प्रकार 'एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलि- 
टी की जिस पद्धति का प्रारम्भ चीन में हुआ था, वह अब जापान में भी लागू हो गई थी । 


१८५५ की सन्धि का विरोध-_कमोडोर पेरी और मि० हैरिस द्वारा जो सस्ि- 
यां जापान के साथ की गई थीं, उन पर जापान की ओर से शोगून को सरकार ने हस्ताक्षर 
'किये थे । पर इस समय तोकुगावा शोगूनों की शक्ति क्षीण होनी शुरू हो चुकी थी । २५० 
साल के लगभग उन्होंने ग्रप्रतिहत एवं अबाध रूप से जापान का शासन bs था। यह्‌ 
स्वामाविक था, :कि इत्ते सुदीध समय तक शासन कर चुकने पर उनके कुल में निरबेलता 
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| आने लगे । इस दशा में जापान के श्रन्य अनेक बड़े समान्तों ने तोकुगावा कुल का विरोधः 
| करना प्रारम्म कर दिया था । अमेरिका के साथ शोगून द्वारा जो सन्धि की गई थी, 

| . उससे इन सामन्तों को एक सुवर्णीय अवसर हाथ लग गया । जापान में ऐसे लोगों की 
| कमी नहीं थी, जो विदेशी राज्यों के बढ़ते हुए प्रभाव को चिन्ता की दृष्टि से देखते थे। 

| विशेषतया, १८५८ की सन्धि द्वारा अमेरिकन लोगों को SE के जो 

अधिकार मिले थे, बहुत-से लोग उनके सख्त खिलाफ थे । भ्रब तोकुगावा कुल के विरोधी 

सामन्तों ने जापानी सम्राट्‌ को इस बात के लिए प्रेरित करना प्रारम्भ किया, कि वह 
१८४८ की सन्धि को स्वीकृत करने से इन्कार कर दे। हैरिस के सम्मुख अब एक विकट 

समस्या उपस्थित हुई। येदो की शोगून सरकार से वह सन्धि कर चुका था, पर सम्राट 

इस सन्धि को स्वीकृत नहीं करता था। पर इसी समय ब्रिटिश और फ्रेन्च सेनाओं ते 
चीन में तीन्त्सिन पर कब्जा कर लिया था श्रौर चीन की सरकार को इस बात के लिए 

विवश किया था, कि वह उनको व्यापार, धर्म-प्रचार रादि को सब सुविधाएं प्रदानः 
करे । चीन में पाइचात्य देशों की बढ़ती हुई शक्ति का उदाहरण जापान के सम्मुख था। 

मि० हैरिस ने उसका उपयोग किया, और जापान के सम्राट्‌ को भी १८४८ को सन्धि 
को स्वीकृत कर लेने के लिए प्रेरित किया ।: 


हालैण्ड, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने भी श्रमेरिका का श्रनुकरण कर जापान की 
सरकार से नई सन्धियां कीं, और इन सन्धिंयों द्वारा प्रायः वे सब भ्रधिकार प्राप्त किए, 
जो मि० हैरिस के प्रयत्न से १८५८ में अ्रमेरिका को प्राप्त हुए थे। पर यहाँ यह ध्यान 
में रखना चाहिए कि श्रमी पाइ्चात्य देश जापान में वे सब श्रधिकार प्राप्त नहीं कर सके 
थे, जो उन्होंने चीन में प्राप्त कर लिये थे। उदाहरणार्थ, जापान में पाश्‍चात्य देशों को 
यह अधिकार नहीं था, कि उनके नागरिक सात बन्दरगाहों के ग्रतिरिक्त कहीं अन्यत्र श्रा- 
जा सके। उन्हें श्रमी यह श्रधिकार भी नहीं मिला था, कि वे क्रिश्‍्चिएनिटी का जापान 
में प्रचार कर सकें, और वहाँ जमीन खरीद कर या किराये पर लेकर गिरजाघरों व 
अन्य इमारतों का निर्माण कर सके । 


पाइचात्य देशों से सन्धियों के परिणाम--१८५८ और उसके बाद जापानी 
सरकार जिस प्रकार विविध पाश्चात्य देशों को व्यापार-सम्बन्धी सुविधाएँ देने, तट-कर 
को निर्धारित करने में अपनी स्वतन्त्रता का परित्याग करने व एकस्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी । 
को स्वीकृत करने के लिए विवश हुई, उसके श्रनेक महत्त्वपूर्ण परिणाम हुए-- | 


(१) पाश्चात्य देशों के साथ सम्पर्क में श्राकर जापानी लोगों ने अनुभव किया, | 
कि यूरोप और अमेरिका के लोग उसकी अपेक्षा बहुत अधिक उन्नत हैं । ज्ञान-विज्ञान | 
की उन्नति के कारण इन देशों में जो व्यावसायिक क्रान्ति हुई है, उसने आर्थिक इष्टि से | 
या को बहुत ग्रागे बढ़ा दिया है. । लोकतन्त्रवाद के विकास के कारण पाश्चात्य 
देशों की राजनीतिक दशा भी बहुत उन्तत हो गई है। सँन्य संचालन, अस्त्र-शस्त्र, 
रथिक उत्पादन, व्यापार आदि समी क्षेत्रों में वे जापान की अपेक्षा बहुत उन्नत हैं । 
जापानी लोगों की यह विशेषता है, कि वे नई प्रवृत्तियों व नये ज्ञान को अपनाने में संको- 
णंता प्रदर्शित नहीं करते । यही कारण है, कि उन्होंने प्राचीन समय में चीन के सम्पर्क 
मे आकर उसे अपना गुरु स्वीकार किया था और उसकी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, लिपि 

. आदि को श्रपना लिया था। ग्रव पाइचात्य देशों के साथ सम्पर्क में आकर उन्होंने उनके 
ज्ञान-विज्ञान को अपनाना प्रारम्भ किया, रौर इसीलिए आधी सदी से भी कम समय में FF 
व पाश्चात्य लोगों के समकक्ष हो गये । बिजली की तार के साथ सम्पर्क में आने के दो 


. 7 7 pee 55 Ven ed In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ई 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जापान के उत्क का प्रारम्भ ८१ 


ही परिणाम हो सकते हैं, या तो प्राणी मृत्यु का ग्रास बन जाय ग्रौर या उसमें नई शक्ति 
का संचार हो । पाश्चात्य देशों का सम्पक जापान के लिए बिजली के साथ सम्पक कें 
समान था, जिससे उसमें नई शक्ति और नवजीवन का संचार हुआ । 


(२) पाश्चात्य देशों के साथ सम्पर्क ने तोकुगावा कुल के शोगूनों के ्राधिपत्य 
का अन्त करने में बहुत सहायता दी । शोगूनों के शासन का अन्त होकर किस प्रकार 
जापान में फिर से सम्राट्‌ द्वारा शासन का प्रारम्भ हु्रा, इस पर हम अगले प्रकरण में 
प्रकाश डालेंगे । यहां इतना निर्देश कर देना पर्याप्त है, कि तोकुगावा कुल के शोगूनों के 
विरुद्ध जो भावना जापान में उत्पन्न हुई, उसमें विदेशों के साथ सम्पक .एक महत्त्वपूर्ण 
कारण था। 


(५) सम्राट की शक्ति का पुनरुद्धार 


१८६८ में तोकुगावा शोगूनों की शक्ति का अन्त हुआ, और जापान के सम्राट ने 
राजश क्ति के प्रयोग को फिर से अपने हाथों में ले लिया । जापान के जिस सम्राट के 
शासनकाल में यह महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुः्रा, उसका नाम मुत्सुहितो था, श्रौर वह १८६७ 
में जापान में राजसिंहासन पर श्रारूढ़ हुआ था । सम्राट्‌ बनने पर उसने मेइजी की उपाधि 
धारण की थी । वह इसी नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। सम्राट मेइजी द्वारा राजशक्ति 
के संचालन को अपने हाथों में लेना जापान के आधुनिक इतिहास की एक अत्यन्त मह- 
तत्वपूर्ण घटना है, अ्रत: उस पर अधिक विशद रूप से प्रकाश डालने की अ्रवश्यकता है । 


१८५८ में तोकुगावा कुल की शोगून सरकार ने अमेरिका के साथ जो सन्धि की 
थी, उससे जापान के बहुत-से प्रभावशाली व्यक्ति अत्यन्त सन्तुष्ट थे । ' उनका विचार 
था, कि जिस प्रकार ग्ब तक जापान अपने को पाश्‍चात्य लोगों के सम्पर्क से पृथक रखता 
रहा है, उसमें परिवर्तन लाना देश के लिए हानिकारक है । उन्होंने शोगून सरकार का 
विरोध करना शुरू किया । तोकुगावा कुल की प्रमुता के खिलाफ अन्य सामन्त कुलों में जो 
विरोध भावना थी, उसने इस समय उग्र रूप धारण कर लिया । तोकुगावा कुल के विरो- 
धियों में सत्सुमा श्रौर चोशू कुल प्रधान थे । समूराई लोग भी विदेशियों के बढ़ते हुए प्रमाव 
के विरोधी 0 और उनके खिलाफ शस्त्र उठाने को उत्सुक थे । १८५८ की सन्धि के 
विरुद्ध आन्दोलन अनेक रूपों में प्रकट हुआ । कुछ लोगों का कहना था, कि विदेशियों को 
जापान से निकाल बाहर करना चाहिये, श्रौर सम्राट के प्र मुत्त्व का पुनरुद्धार होना चाहिये। 
क्योंकि शोगून सरकार ने श्रमेरिका के साथ सन्धि की थी, श्रत: लोगों का कहना था 
कि शागूनों, के हाथ से राजदाक्ति को छीनकर सम्राट्‌ को फिर से सब शक्ति अपने हाथों 
में ले लेनी चाहिये । शोगून शासन के विरुद्ध आन्दोलन के अतिरिक्त जापान में इस समय 
यह प्रवृत्ति भी जोर पकड़ रही थी, कि विदेशियों पर आक्रमण किये जाएं । १५५६ और 

१८६५ के बीच में ब्रिटिश लोगों पर दो बार हमले हुए। सत्सुमा कुल का सामन्त राजा 
एक दिन जुलूस के साथ येदो से बाहर जा रहा था। जापान में यह रिवाज था कि जब 
इतनी ऊंची स्थिति का कोई व्यक्ति राजमार्ग से जा रहा हो, तो अन्य सब लोग मागे से 
हट जाएं । ब्रिटिश लोगों ते इस रिवाज की परवाह नहीं की । रिचडसन नामक एक 
अंग्रेज इस समय इसी रास्ते से अपने कुछ साथियों के साथ घोड़े पर जा रहा था। सत्सुमा 
के सामन्त राजा के लिए उसने माग नहीं छोड़ा। इस पर जापानी लोगों ने उस पर 
हमला कर दिया, और उसे ्रपनी जान से हाथ धोना पड़ा । जब इस घटना का समाचार 
ब्रिटिश सरकार को मिला, तो उसने रिचडंसन की हत्या का प्रतिशोध करने के लिये 
१3 के प्रदेश की राजधानी कागोशिमा पर गोलाबारी की । इस घटता (१८६३) से 
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जापानी लोगों में पाश्चात्य देशों के प्रति विद्वेष की भावता और भी ग्रधिक प्रबल हो 
गई। विदेशियों के विरुद्ध भावना से प्रभावित होकर १८६३ में सम्राट्‌ की ओर से यह्‌ 
आ्राज्ञा प्रकाशित की गई, कि पाश्चात्य देशों का कोई जहाज जापान में न ग्रा सरे । शो- 
गन का विचारं था, कि इस राजाज्ञा को क्रिया में परिणत कर सकना क्रियात्मक नहीं 
है। इसलिये चोशू के सामन्त राजा ने सम्राट्‌ के आदेश को क्रिया में परिणत करने का 
कार्य अपने हाथों में लिया ! चोशू के सामन्त का प्रदेश झिमोनोसेकी ' के जलडमरूमध्य 
के समीप स्थित था। वहां पाश्चात्य देशों के जहाज बड़ी संख्या में आते-जाते थे । 
चोशू के सामन्त ने ग्राज्ञा दी, कि जो कोई विदेशी जहाज शिमोनोसेकी के ज लडमरुमव्य 
से गुजरे, उस पर गोलाबारी कर दी जाय। सबसे पहले एक श्रमेरिकन जहाज पर हमला 
हुआ । इस पर अमेरिका ने अपने एक जंगी जहाज को शिमोनोसेकी पर गोलाबारी करने 
के लिए भेज दिया ब्रिटेन, फ्रांस और हालेंड ने भी अमेरिका का साथ दिया, और १८६४ 
में इन चारों राज्यों की सम्मिलित शक्ति ने जापान पर आ्राक्रमण कर दिया । जापान की 
जलसेना पाश्चात्य देशों का मुकाविला करने में ग्रसमर्थ रही । इस स्थिति में चोशू और 
सत्सुमा के सामन्त राजाओं ने यह भी श्रनुभव कर लिया, कि पाश्‍चात्य देशों का मुका- 
[बिला कर सकना असम्भव है, और उनके साथ सन्धि करके रहना ही अधिक उत्तम है। 
पर पाश्चात्य देशों के प्रति जिस व्यवहार का सूत्रपात तोकुगावा के शोगूनों द्वारा हुआ 
था, उसकै प्रति जापानी लोगों में इतना अधिक विरोध था, किःशोगून सरकार का प्रमाव 
कम होने लगा, भर सम्राट्‌ के दरबार में चोशू और सत्सुमा के सामन्तों का प्रभाव वढ़ने 
लग गया । इन सामन्तों ने यह तो अनुभव कर लिया था, कि पाश्‍चात्य देशों का मुका- 
विला युद्धक्षेत्र में नहीं किया जा सकता, पर इनके हृदय में उनके प्रति विरोध भावना में 
कमी नहीं आई थी। 


१८६७ में जापान के राजसिंहासन पर सम्राट्‌' मेइजी के नाम से मुत्सुहितो ग्रारूढ़ 
हुआ था। सम्राट्‌ पद को ग्रहण करने के समय उसकी आयु केवल चौदह साल की थी। 
पर उसकी शिक्षा ऐसे वातावरण में हुई थी, कि वह किशोरावस्था में ही जापान की 
राजनीतिक समस्याश्रों को मली-मांति समझने लगा था । १८६७ के अन्त से पूर्व ही 
सत्सुमा, चोशू, तोसा और हीजन के सामन्तों ने शोगून की सेवा में एक ्रावेदनपत्र भेजा, 
जिसमें यह अनुरोध किया गया कि नये सम्राट्‌ को राजशक्ति का स्वयं प्रयोग करने का 
अवसर दिया जाना चाहिये श्रौर शोगून सरकार की शक्ति का श्रन्त होना चाहिये । इस 
समय तोकुगावा कुल के पुराने शोगून की मृत्यु हो चुकी थी, और १८६६ में एक नया 
व्यक्ति इस गौरवपूर्ण पद पर नियुक्त हुआ था । नया शोगून जापानी जनता की भाव- 
नाग्रों को मली-मांति श्रनुमव करता था । उसने स्वयं ग्रपने पद से त्यागपत्र.दे दिया, और 
इस प्रकार तोकुगावा शोगूनों का ग्रन्त हुआ । शोगून सरकार का ग्रन्त और सम्राट्‌ द्वारा 
शासनसूत्र को संभाल लेना जापानी इतिहास की श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है। इस घटना 
से जापान में एक नये युग का प्रारम्भ हुआ । विदेशी राज्यों के प्रति विरोध और विद्वेष 
की मावना जापान में मली-माँति, विद्यमान थी, पर साथ ही वहां के लोग यह भी अनु- 
मव करते थे, कि इन विदेशियों से अपने देश की रक्षा करने का एकमात्र उपाय यही है, 


कि जापान में भी उसी प्रकार ज्ञान-विज्ञान, व्यवसाय एवं सैन्यशक्ति की उन्नति की जाय, 
जैसे कि पाइचात्य देशों में हुई हैं। 


_  सञ्राट्‌द्वारा राजशक्ति को अपने हाथों में ले लेने से जापान में जो महान्‌ परि- 
वर्तन क उसके विरोधियों की भी कमी नहीं थी । यद्यपि शोगून ने अपने पद से स्वयं 
त्यागपत्र दे दिया था, पर तोकुगावा कुल के ग्रन्य श्रनेक व्यक्ति भ्रपने कुल की शक्ति के 
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-ह्वास को सहन नहीं कर सके । उन्होंने क्योतो पर आक्रमण किया ओर इस बात का 
अयत्न किया, कि सम्राट्‌ को ग्रपने विरोधियों के प्रभाव से मुक्त करें । पर उन्हें अपने 
अयत्न में सफलता नहीं हुई । एक साल के लगमग तक तोकुगावा कुल के लोग ग्रपनी 
शक्ति की पुनः स्थापना का उद्योग करते रहे, पर अन्त में उन्होंने नई परिस्थिति को स्वी- 
कार कर लिया । तोकुगावा कुल का अन्तिम शोगून केइकी था । १८६६ में ही उसने 
झोगून के पद को प्राप्त किया था। वह बहुत सुशिक्षित व्यक्ति था । इतिहास का उसने 


'गम्भौरता के साथ अनुशीलन किया था, श्रौर वह मली-मांति अनुमव करता था, कि 


जापान की सरकार तभी सबल हो सकती है, जवकि उसका संचालन एक ही केन्द्र से 
किया जाय । इसीलिये उसने स्वंयमेव अपने पद का त्याग कर दिया था। 


शोगून सरकार का अन्त होने पर जापान की केन्द्रीय सरकार में जो महत्त्वपूर्ण 
'परिवर्तन हुए, उन पर हम अगले ग्रध्याय में विचार करेंगे । पर यह ध्यान में रखना 
चाहिये, कि झोगूनों का पतन जापान के इतिहास में एक क्रान्तिकारी घटना थी । इसके 
कारण वहां सामन्तपद्धति का अन्त होकर एक ऐसी सरकार की स्थापना हुई, जिसे 
“राष्ट्रीय” कहा जा सकता है। बद्यपि इस सरकार की सब शक्तियां सम्राट्‌ में केन्द्रित 
थीं, पर अपनी इन शक्तियों का प्रयोग वह मन्त्रियों के परामश और सहायता से ही करता 
था, और ये मन्त्री किसी एक कुल के न होकर देश के योग्यतम व्यक्तियों में से नियुक्त 


'किये जाते थे । इसीलिए अव जापान के इतिहास में उस युग का प्रारम्भ हुआ, जिसने 


उसे संसार की एक प्रमुख शक्ति बना दिया । तोकुंगावा कुल की शक्ति ग्रौर महत्ता भी 


इस परिवर्तन के कारण नष्ट नहीं हुई। उसकी प्रतिष्ठा पूर्ववत्‌ कायम रही, ओर वहां 
के कुलीन घरानों में उसकी स्थिति वहुत ऊंची मानी जाती रही । 
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पाँचवां अध्याय 
जापान का कायाकल्प 


(१) नया शासन 


सामन्त पद्धति का श्रन्त--सम्राट्‌ मेइजी ने किस प्रकार शोगून सरकार का अन्त 
कर जापान के शांसनसूत्र को अपने हाथों में ले लिया, इसका उल्लेख पिछले अध्याय में 
किया जा चुका है। श्रब सम्राट्‌ के सम्मुख महत्त्वपूर्ण कार्य यह था, कि देश में एक सुव्य- 
वस्थित व शक्तिशाली सरकार की स्थापना की जाए और सम्पूर्ण जापान अपने आन्त- 
रिक भेदों को भूलकर एक सुर केन्द्रीय शासन के श्रधीन हो जाए। यह बात तभी सम्भव 
हो सकती थी, जबकि सामन्त-पद्धति का पूर्ण रूप से श्रन्त हो जाए ्रौर सम्राट्‌ अपनी 
सम्पूर्ण प्रजा पर समान रूप से शासन करे। इसमें सन्देह नहीं, कि तोकुगावा शोगूनों के 
शासन काल में जापान के विविध सामन्त राजा झोगून के वशवर्ती थे, पर जनता पर 
सामन्तों का तब मी अपरिमित अधिकार था और वे अपने-अपने प्रदेशों में पर्याप्त रूप से 
स्वतन्त्र राजाओं के समान सत्ता रखते थे । ग्ब सम्राट्‌ मेइजी ने यह प्रयत्न किया, कि 
धीरे-धीरे जापान से सामन्त पद्धति का अन्त कर दिया जाए। इसके लिए उसने निम्न- 
लिखित उपायों का आश्रय लिया-- 


(१) १८६८ में सम्राट्‌ मेइजी ने यह व्यवस्था की, कि प्रत्येक सामन्त की 
जागीर में एक राजकमंचारी की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार की ओर से भी की जाया करे | 
जागीरों पर से सामन्तों के शासन का अन्त नहीं किया गया, पर केन्द्रीय सरकार की 

. ओर से एक उच्च राजकमंचारी की नियुक्ति के कारण सामन्त राजाग्रों और जनता को 


यह श्रनुभव होने लगा, रकि जागीरों में निवास करने वाली प्रजा पर सम्रांट्‌ का भी 


प्रत्यक्ष शासन है । 


(२) १८६९ में किदो, सागो ग्रादि विविध नेताओं ने ग्रनेक सामन्तों को इस 
बात के लिए प्रेरित किया, कि अपनी-अपनी जागीरों पर उनका जो अ्रधिकार है, उसे वे 
स्वेच्छापूर्वेक सम्राट्‌ को ्रपंण कर दें। सत्सुमा, चोशू, हीजन, तोसा आदि के. अनेकः 
सामन्तों ने इस समय अपनी जागीरों को स्वमेव सम्राट्‌ को लौटा दिया, श्रौर सम्राट ने 


बुद्धिमत्तापूर्वंक इन सामन्तों को ही अपनी-अपनी जागीरों में सुबेदार के पद पर नियत 


कर दिया। पुराने युग के ये सामन्त अबब भ्रपनी जागीरों के राजा न रह कर उनके सूबे- 
दार बन गए। 


(३) कुछ मास पश्चात्‌ सम्राट्‌ ने एक ग्राज्ञा प्रकाशित की, जिसमें अन्य ई 
राजाओं को मी यह देश दिया गया, कि वे सब मी सत्सुमा आदि के सामन्ब्रों का 
श्रनुकरण कर अपनी-अपनी जागीरों को सम्राट्‌ के सुपुदं कर दें। इस समय तक जापान 
में राष्ट्रीय मावना और देशप्रेम का विचार इतना प्रबल हो चुका था, और पाइचात्य' 
लोगों के सम्पर्क में भ्राने के कारण जापानी लोग अपनी राष्ट्रीय उन्नति के लिए इतने 
श्रधिके उत्सुक हो गये थे कि किसी सामन्त राजा ने सम्राट्‌ की आज्ञा का उल्लंघन' 
SE साहस नहीं किया, और सबने श्रपनी नई स्थिति को प्रसन्ततापूरवकु स्वीकारः 
कर लिया। 
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(४) १८७१ में सम्राट्‌ की आज्ञा द्वारा सामन्त पद्धति का बाकायदा ग्रन्त कर 
दिया गया । यह व्यवस्था की गई, कि सामन्त लोगों को जन्म मर पेंशन मिलती रहे, 
श्रौर उनको नौकरी में जो समूराई सैनिक थे, उन्हें मी राज्य की ओर से वृत्तिदी जाए। 
सामन्तों और समूराई लोगों को पेंशन देने की व्यवस्था के कारण राजकोष पर खरचं का 
बोझ बहुत बढ़ गया । श्रतः १८७३ में यह ग्राज्ञा जारी की गई, कि मासिक पेंशन के 
स्थान पर एक निश्चित रकम सामन्तों ग्रौर समूराइयों को दे दी जाय। 


जो सामन्त और समूराई लोग सदियों से श्रपने विशेषाधिकारों का उपभोग कर 
रहे थे, उनकी स्थिति में श्रकस्मात्‌ इस प्रकार का परिवर्तन आ जाना सुगम बात नहीं 
थी । पर देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर ही बहुत-से सामन्तों ने इस समय स्वेच्छा- 
पूर्वक अपने विशेषाधिकारों का परित्याग कर दिया था । केन्द्रीय सरकार ने मी उन्हें 
इतनी रकम मु्ावजे के तौर पर प्रदान कर दी, जिससे कि वे अपनी जागीरों को 
सँमालने के झंझट से मुक्त होकर अपना निर्वाह भली-माँति कर सकते थे । समूराई लोगों 
को भी नई परिस्थिति में विशेष संकट का सामना नहीं करना पड़ा । हम पहले'लिख चुके 


` हैँ, कि इस समय जापान में समूराई लोगों में शिक्षा का विशेष रूप से प्रचार था । सम्पूर्ण 


जापान के एक केन्द्रीय शासन के अधीन हो जाने के कारण उन्हें अपनी योग्यता के ग्रनु- 
सार उच्च राजकीय पद प्राप्त करने का अवसर मिला । पर यह नहीं समझना चाहिए, 
कि सामन्त पद्धति का अन्त करते हुए जापानी सरकार को किसी भी संकट का सामना 
नहीं करना पड़ा । पर इसमें सन्देह नहीं, कि अन्त में केन्द्रीय सरकार परिस्थिति को 
सँमाल सकने में समर्थ हो गई । | 


नई सेना--सामन्त पद्धति का अन्त करते ही जापान की सरकार ने नई सेना 
का संगठन किया । अब तक जापान को सेना का निर्माण समूराई लोगों द्वारा होता था, 
और ये समूराई विविध सामन्तों की ऐेवा में रहकर सैनिक सेवा किया करते थे। सवे- 
साधारण जनता को यह श्रवसर नहीं था, कि वह सेना में भरती हो सके । पर अब सब 
लोगों को यह अ्रवसर दिया गया कि वे सेना में भरती हो सक ग्रौर अपनी योग्यता के 
अनुसार सैनिक क्षेत्र में उन्नति कर सके । १८७२ में जापान में बाधित सैनिक सेवा की 
पद्धति को प्रारम्भ किया गया । सब लोगों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया, कि वे 
सैनिक शिक्षा प्राप्त करें और एक निश्चित समय तक सैनिक जीवन व्यतीत:किया करें। 
निस्सन्देह, जापान के जीवन में यह भारी क्रान्ति थी ्रब तक सेना का संचालन सामन्त 
राजाओं द्वारा होता था, पर श्रब जनता में सब प्रकार की स्थिति के लोगों को यह 
अवसर मिला, कि वे सेना में उच्च पदों को प्राप्त कर सकें । 


नये शासन के सिद्धान्त--सम्राट्‌ . मेइंजी ने शोगून सरकार का अन्त करके 
शासन सूत्र को अपने हाथों में लेते हुए १८६८ में एक घोषणा प्रकाशित की थी, जिसमें 
शासन के नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया था। सम्राट्‌ ने अपनी प्रजा को यह 
सूचित क्रिया, कि अब जापान में एक विचारसभा की स्थापना की जायगी, म्र राज्य 
सम्बन्धी नीति का निर्धारण इस समा की सम्मति व परामश के अनुसार हीहुआ करेगा। 
विचारसमा में लोकमत पर भी ध्यान दिया जायगा। न्याय करते हुए सब मनुष्यों के 
प्रति एक समान बरताव होगा, और राज्य के शासन में किसी भी देश से बुद्धिमत्ता 
की बात ली जा सकेगी। उमे ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं किया जायगा । निस्सन्देहू, 
सम्राट्‌ मेइजी द्वारा प्रारम्भ किये गए शासन के ये ये आधारभूत सिद्धान्त थे, और उसने 
उन्हें बड़ी योग्यता के साथ क्रिया में भी परिणत किया। | र 
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८६ एशिया (सुदूर पूर्वं) का आधुनिक इतिहास 

शासन-सुधार के लिये श्रान्दोलन--इस समय जापान मे ्रनेक ऐसे विचारशील नेता 
उत्पन्त हुए, जिन्होंने देश के शासन में सुधार के लिएग्रान्दोलन का प्रारम्भ किया । इनमें 
इतागाकी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । १८७४ में उसने एक संस्था की स्था- 
पना की, जिसका उद्देश्य राजनीति-शास्त्र का श्रध्ययन करना था र कुछ समय बाद 
१८७४ में ही इतागाकी और उसके सहकारियों ने सम्राट्‌ की सेवा में एक आवेदनपत्र 
भेजा, जिसमें यह प्रार्थना की गई, कि १८६८ की उद्घोषणा के अनुसार जापान में एक 
विचारसभा की स्थापना की जाय, और यह विचारसमा लोकमत का प्रतिनिधित्व करने 
वाली हो । पर सरकार के'अन्य महत्त्वपूर्ण लोग शासन सुधार के मार्ग पर इतना अधिक 
ग्रागे बढ़ने को तैयार नहीं थे। फिर भी इस समय जापान के शासन में कतिपय सुधार 
किए गए, और इनके श्रनुसार वहां पहली बार एक सीनेट और एक केन्द्रीय न्यायालय 
की स्थापना की गई। इस समय तक अनेक. जापानी नागरिक यूरोप की यात्रा कर 
चुके थे, और वहाँ की राजनीतिक संस्थाग्रों से बहुत प्रभावित हुए थे र किस प्रकार 
विविध जापानी लोग यूरोप में जाने शुरू हुए, इस पर हम इसी अध्याय में आगे चलकर 
प्रकाश डालेंगे। विदेशों में शिक्षा प्राप्त करके या श्रमण करके लौटे हुए ये. जापानी नाग- 
रिक शासन-सुधार के लिए प्रबल आन्दोलन में तत्पर थे । इनके आन्दोलन का यह परि- 
णाम हुआ, कि १८७८ में जापान में स्थानीय स्वशासन का सूत्रपात किया गया । जापान 
के विविध प्रान्तीय सूबेदार अपने शासन-कार्य में स्थानीय समाग्रों से परामर्श किया क्रें, 
यह भी व्यवस्था की गई। पर शासन-सुधार के लिए जो ग्रान्दोलन इस समय जापान में ` 
जारी था, वह इन सुधारों से शान्त नहीं हुआ । १८७४ में इतागाकी द्वारा राजनीतिक 
प्रइनों का ्रध्ययन करने के लिए जिस संस्था की स्थापना की गई थी, उसका उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका है। अब इसी प्रकार की श्रन्य भी अनेक संस्थाएं स्थापित हुईं । 
धीरे-धीरे ये सब संस्थाएं एक संगठन में संगठित हो गईं, और एक राजनीतिक दल का 
निर्माण हुआ, जिसका प्रधान नेता इतागाकी था । इतागाकी के इस राजनीतिक दल को 
हम लिबरल या उदार दल कह सकते हैं। यह दल जापान में पालियामेंट की स्थापना 
करने के पक्ष में था, और पाइचात देशों के श्रनुकरण में लोकसत्तावाद का विकास करने 
का समर्थक था। 


१८५१ में काउण्ट ओकुमा ने एक नये दल का संगठन किया । कुमा पहले | 
जापान के ग्र्थमन्त्री के पद पर अ्रधिष्ठित था, पर सरकार के अन्य सदस्यों से मतभेद | 
होने के कारण उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था । वह भी जापान में वैध राजसत्ता | 
स्थापित करने के पक्ष में था। पर उसके लिए यह सम्भव नहीं था, कि वह इतागाकी के 
दल में शामिल होकर कायं करे। उसने अपने दल का पृथक, रूप से संगठन किया। यह | 
दल प्रगतिशील (प्रोग्रेसिव) दल के नाम से प्रसिद्ध है । | 


इस दशा में सम्राट्‌ ने भी यह ग्रनुभव किया, कि देश में शासन-सुधार करना | 
आवश्यक है। १८८१ में उसकी ओर से एक घोषणा प्रकाशित की गई, जिसमें यह 
वायदा किया गया कि १८९० तक जापान में पालियामेंट की स्थापना कर दी जायगी। | 
साथ ही, जनता से यह भी श्रनुरोध किया गया, कि अब वह राजनीतिक | को 
बन्द कर दे। समाचार-पत्रों द्वारा सरकार की ग्रालोचना करने और सुधार के लिए 
श्रान्दोलन करने को निषिद्ध कर दिया गया, और १८५३ में सम्राट्‌ को श्रोर से यह्‌ 
राज्ञा प्रकाशित हुई, कि विविध राजनीतिक दलों को मंग कर दिया जाय। १८५ में 
इतागाकी का उदार दल मंग हो गया, ओर लगमग इसी समय में काउण्ट ओकुमा की 


्रोग्रेसिव पार्टी की भी समाप्ति हो गई। 
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जापान का कायाकल्प ८७ 


नये शासन विधान का निर्माण--शासन सुधार सम्बन्धी राजाज्ञा को क्रिया में 
परिणत करने के लिए १८८२ में श्री इतो को इस उद्देश्य से यूरोप भेजा गया, कि वे वहाँ 
के विविध देशों की शासन पद्धति का अनुशीलन करें, और सरकार को परामर्शे दें कि 
किस प्रकार के शासन-सुधार जापान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। श्री इतो जापान 
के प्रमुख राजनीतिज्ञ थे, और शोगून की सरकार का अन्त कर सञ्राट्‌ की सत्ता को पुनः 
स्थापित करने में उनका प्रमुख हाथ था। जापान के नये शासन के सम्बन्ध में उनके 
विचार निम्नलिखित थे--(१) नये शासन विधान का निर्माण जनता द्वारा नहीं होना 
चाहिए। वह सम्राट्‌ या उसकी सरकार की कृति होनी चाहिए, और उसमें सम्राट की 
स्थिति को सर्वथा सुरक्षित रखना चाहिए। (२) साम्रन्त-पद्धति का अन्त करने में जिन 
जापानी नेताओं का प्रधान कत त्व था, उनकी स्थिति एवं शक्ति को भी अक्षण्ण रखना 
चाहिए। (३) जनता में प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन स्थापित करने की जो माँग 
निरन्तर बढ़ती जा रही है, नये शासन-विधान में उसे मी व्यान में रखना चाहिए । यह 
स्पष्ट है, कि फ्राँस ग्रौर श्रमेरिका के रिपब्लिकन शासन श्री इतो के लिए कोई विशेष 
महत्त्व नहीं रखते थे, ्रौर जापान के शासन-विधान का निर्माण करते हुए उन्हें आदर्श 
नहीं बनाया जा सकता था। इङ्गलैंड का शासन-विधान मी उनके लिए विशेष उपयोगी 
नहीं था, क्योंकि उसमें भी राजा की स्थिति 'ध्वजमात्र' (नाममात्र) ही थी । यूरोप के 
विविध देशों में इतो ने प्रशिया के शासन को इस ढंग का पाया, जिसका जापान में सुग- 
मता से अनुकरण किया जा सकता था। प्रशिया में होहन्त्‌सोलनं राजवंश का शासन था, 
मन्त्रिमण्डल राजा के प्रति उत्तरदायी था और पालियामेंट में कुलीन जागीरदारों तथा 
धनिक वर्ग का प्रभुत्व था । इतो की सम्मति में इस प्रकार का शासन ही जापान के लिए 
सबसे अधिक उपयुक्त हो सकता थां। 

१८८३ में इतो यूरोप की यात्रा समाप्त करके जापान वापस लोट आया । उसी 
समय सरकार ने एक नया विभाग स्थापित किया, जिसे देश के लिए नया शासन-विधान 
तैयार करने का कार्य सुपुर्द किया गया इस विभाग का अध्यक्ष श्री इतो को ही नियत किया 
गया । १८८६ में सम्राट की ओर से तये शासन-विधान की घोषणा कर दी गई, यद्यपि 
उसके कुछ अंश पहले ही क्रिया में परिणत कर दिये गए थे। उदाहरणार्थ, १८८५ में 
जापान में बाकायदा मन्त्रिमण्डल का संगठन हो गया था, और उससे एक साल पहले सन्‌ 
१८८४ में प्रशिया के नमूने पर जापान में भी एक नई कुलीत श्रेणी का निर्माण किया गया 
था, जिसमें पाँच प्रकार के लाड रखे गये थे । ये लार्ड प्रिस, माक्विस, काउन्ट, विस्का- 
उन्ट और बैरन कहाते थे । ये पांचों प्रकार के लाड सम्राट की' कृति थे, और उसी के 
द्वारा कोई व्यक्ति इन पदों को प्राप्त कर सकता था। कुछ व्यक्तियों को लाड के ये 
विविध पद वंशक्रमानुगत रूप से दिये जाते थे, और कुछ को केवल अपने जीवन काल के 
लिये ही । 


१८८६ का शासन-विधान--सञ्राट्‌ द्वारा १८८६ में जिस नए शासन-विधान 
की घोषणा की गई, उसकी रूपरेखा पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। शासन का 
अधिपति व मुखिया सम्राट्‌ को बनाया गया, आर उसकी स्थिति 'पवित्र व अनुल्लंघ- 
नीय' रखी गई । विविध राजपदाधिकारियों को नियुक्त करना, उन्हें अपने पदों से बर्खास्त 
करना और उनके वेतन को निर्धारित करना उसी के हाथों में रखा गया । युद्धको घोषणा 
करने और सन्धि-विग्रह के सब श्रधिकार भी उसी को दिए गए। विशेष परिस्थितियों में 
अध्यादेश (झ्राडिनेन्स) जारी करने का अधिकार भी सम्राट को प्रदात किया गया। 
सम्राट को शासनकार्य में सहायता देने के लिए एक मन्त्रिमण्डल की व्यवस्था की गई, 


+ 
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र्द एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 

जिसके सदस्यों को सम्राट्‌ ही नियुक्त करता था और वे उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। 
पार्लियामेंट के प्रति उन्हें उत्तरदायी नहीं बनाया गया था, और मन्त्री तब तक ही अपने 
पदों पर रह सकते थे, जब तक सम्राट्‌ का विश्वास उन्हें प्राप्त रहे । 

१८८९ के शासन-विधात द्वारा जापान में एक पालियामेंट ® भी स्थापना की 
गई । इसमें दो सदन होते थे, लाडों की सभा ग्रौर लोकसभा । लाड की समा में निम्न- 
लिखित प्रकार के सदस्य होते थे-- (१) राजघराने के पुरुष, (२) प्रिस ओर माक्विस वर्ग 
के लाड लोग, (३) काउन्ट, विस्काउन्ट और बैरन वर्ग के लार्डो के प्रतिनिधि, (४) 
सम्राट द्वारा मनोनीत सदस्य, और (४) सबसे अधिक राजकीय कर देने वाले लोगों 
द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि पहले तीन प्रकार के सदस्य जीवन भर के लिये 'लार्डों की 
सभा' में रहते थे, और पिछले दो प्रकार के सदस्यों की सदस्यता का काल सातसाल रखा 
गया था । इस प्रकार लार्डो की सभा के सब सदस्य सम्पन्न व कुलीन वरँ. के है: होते थे । 
यद्यपि लोकसभा के सव सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते .थे, पर १८८९ में वोटं का 
अधिकार बहुत कम लोगों को दिया गया था । वोटर होने के लिए सम्पत्ति की शर्त रखी 
गई थी । ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, जापान में वोट का अधिकार भी अधिकाधिक 
विस्तृत होता गया। यह आवश्यक था कि साल में एक बार पालियामेन्ट का श्रधि- 
वेशन अवश्य बुलाया जाय। इसके अतिरिक्त पालियामेन्ट के विशेष अधिवेशन भी 
बुलाए जा सकते थे। पालियामेन्ट की स्वीकृति के बिना कोई नया कानून स्वीकृत नहीं 
हो सकता था, और न ही कोई नया टॅक्स लगाया जा सकता था । यह भी आवश्यक था, 
कि राजकीय बजट की स्वीकृति पालियामेन्ट से ली जाय । पर यदि कभी पालियामेंट नए 
बजट को स्वीकार करने से इनकार कर दे, तो पिछले साल के बजट के श्रनुसार आय व 
व्यय निश्चित किया जाता था। सम्राट्‌ को यह्‌ श्रधिकार था, कि वह पालियामेन्ट में 
स्वीकृत हुए किसी भी कानून को वीटो कर सके । पालियामेंट के सदस्य मन्त्रियों से प्रइन 
पूछ सकते थे, और उनके विरुद्ध श्रविश्वास का प्रस्ताव भी स्वीकार कर सकते थे। पर 
मन्त्रियों को ग्रपदस्थ करने का अधिकार केवल सम्राट्‌ को था। पालियामेन्ट के सदस्यों 
को भाषण देने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी, और पालियामेंट में दिए भाषणों के लिए उन्हें गिर- 
फ्तार नहीं किया जा सकता था। इसमें सन्देह नहीं, कि १८८९ के शासन-विधान में 
पालियामेन्ट को पर्याप्त अधिकार दिए गए थे, और समय के साथ-साथ वह अपनी शक्ति 
को वढ़ा भी सकती थी । 


१८८६ के शासन-विधान में नागरिकों के अधिकारों का भी विशद रूप के प्रति- 
पादन किया गया था। कानून के सम्मुख सब जापानी नागरिक एक समान स्थिति रखते 
थ ) राजकीय पद व नौकरी प्राप्त करने का सबको ग्रधिकार दिया गया था । भाषण, 
लखन व अन्य प्रकार से अपने विचारों को प्रकट करने, सभाएं करने, संगठन बनाने ग्रौर 
अपने विश्वास व विचार के अनुसार किसी भी धर्म का अनुसरण करने की सबको स्वत- 
्त्रता दी गई थी। राजकर्मंचारियों को यह अधिकार नहीं था, कि वे किसी व्यक्ति को 
स्वेच्छापूर्वेक गिरफ्तार कर सकें । यह व्यवस्था की गई थी, कि अभियुक्तों पर न्यायालयों 
में वाकायदा मुकदमा चलाया जाय और न्यायालय से दण्ड पाए विना किसी व्यक्ति को 
जेल में न रखा ख । सम्पत्ति के ्रधिकार को अनुल्लंघनीय घोषित किया गया था, 
ग्रौर सब नागरिकों को यह श्रवसर दिया गया था, कि वे सरकार के पास ्रपनी शिका- 
यतों व ्रावेदन-पत्रों को भेज सके | जापान के शासन-विधान के ये 'नागरिकों के अधि- 

कार' ठीक उसी प्रकार के थे, जैसे कि इस समय विविध पाश्‍चात्य देशों के लोकतन्त्र 
शासन-विधानों में प्रतिपादित थे । : 
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जापान का कायाकल्प 


१८८९ के शासन-विधान द्वारा जापान सरकार व शासन की इष्टि से इस युग 
के पाश्चात्य देशों के समकक्ष हो गया था । इसमें सन्देह नहीं, कि फ्रांस, श्रमेरिका ग्रौर 
ब्रिटेन लोकतन्त्रवाद के क्षेत्र में बहत आगे बढ़ चुके थे । पर इसी समय जर्मनी, श्रास्ट्रिया- 
हंगरी, स्पेन ग्रादि श्रनेक राज्यों के शासन लोकतन्त्रवाद की दृष्टि से जापान से अधिक 
उन्नत नहीं थे । रूस, तुर्की आदि की सरकारें तो जापानी सरकार की तुलना में निश्चित 
रूप से अधिक निरंकुश व स्वेच्छाचारी थीं। यूरोप के विविध देशों में सामन्त पद्धति 
और एकतन्त्र शासन का ग्रन्त होकर लोकतन्त्र शासन की स्थापना में एक सदी से भी 
अ्रधिक समय लगा था । पर जापान इस युग में इतनी शीघ्रता से उन्नति के मार्ग पर 
कदम बढ़ा रहा था, कि उसने चौथाई सदी से भी कम समय में सामन्त पद्धति और निरं- 
कुश शासन का अन्त कर एक ऐसे शासन-विधान की स्थापना कर ली थी, जो उन्नीसवीं 
सदी की प्रवृत्तियों के सर्वथा श्रनुकूल था । 


(२) पाइचात्य देशों से को गई सन्धियों में संशोधन 


१८५८ में अमेरिका से और उसके वाद ब्रिटेन, हालँण्ड आदि अन्य पाइचात्य 
देशों के साथ जो सन्धियाँ जापान ने की थीं, उनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। ये 
सन्धियाँ जापान की स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय गौरव के प्रतिकूल थीं, क्योंकि श्रायात और 
निर्यात माल पर जापानी सरकार अपनी इच्छानुसार टॅक्स नहीं लगा सकता थी, और 
जापान में निवास करने वाले पाइचात्य व्यापारी तथा अन्य लोग जापानी कानून एवं 
जापानी अदालतों के श्रधीन नहीं थे । साथ ही, जापान की मुद्रापद्धति पर भी इन पाइचा- 
त्य देशों का नियन्त्रण था । इस समय जापान में सोना और चांदी-दोनों के सिक्के प्रच- 
लित थे। सन्धियों द्वारा पाइ्चात्य देशों ने सोने और चांदी के इन सिक्कों के मूल्य में एक, 
और चार के अनुपात को स्वीकार किया था, जिससे कि एक तोला. वजन के सोने के 
सिक्के के बदले में चार तोले वजन के चाँदी के सिंत्रके प्राप्त किए जा सकते थे। दूसरे 
शब्दों में इसी बात को इस ढंग से कह सकते हैं, कि यदि सोने का मूल्य १०० येन (जापान 
का सिक्का) प्रति तोला हो, तो चाँदी का मूल्य २५ येन प्रति तोला था। पर इस समय 
यूरोप में सोने और चाँदी के मूल्य में एक और सोलह का अनुपात था । पाश्चात्य व्यापारी 
अपने देशों से चाँदी के सिक्के भारी परिमाण में जापान लाते थे, पहले उनका विनिमय 
जापान के चांदी के सिक्कों से करते थे, और फिर जापानी चांदी के सिक्कों के बदले में 
चार और एक के श्रनुपात से जापान के सोने के सिक्कों को प्राप्त कर लेते थे । इस विनि: 
मय में उन्हें ४०० फी सदी का मुनाफा हो जाता था। सन्धि की शर्तो में इस विनिमय- 
दरका भी उल्लेख था, श्रतः जापानी सरकार पाइचात्य व्यापारियों के इस श्रनुचित 
व्यापार को रोक नहीं सकती थी । इसका परिणाम यह था, कि सोना बहुत बड़ी मात्रा 
में जापान से यूरोप और श्रमेरिका पहुंचने लगा था, और जापान प्रायः सोने से बिलकुल 
खाली होने लग गया । | 


स्वाभाविक रूप से जापानी सरकार इस वात के लिए उत्सुक थी, कि इन संधियों 

में संशोधन किया जाय । इसलिए जब १८६८ में शोगन शासन का ग्रन्त होकर सम्राट 
की शक्ति पुनः स्थापित हुई तो इन सन्धियों में संशोधन के प्रश्‍न पर भी ध्यान दिया गया । 
१८७१ में श्री इवाकुरा के नेतृत्व में एक मिशन इस उद्देश्य से यूरोप और ग्रमेरिका भेजा 

गया, कि वह वहाँ को सरकारों से बातचीत करके इन सन्धियों में परिवर्तन करने का 
| करे। श्री इवाकुरा ने विविध देशों की यात्रा कर उनकी सरकारों के साथ सम्पक 
स्थापित किया, पर उसे अपने प्रयत्त में सफलता नहीं हो सकी । जापान वापस लौटकर 
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श्री इवाकुरा ने पनी सरकार को सूचना दी, कि सन्धियों में संशोधन तभी सम्भव होगा, 
जबकि पहले जापान में न्याय व्यवस्था को सुचारु व समुचित रूप से संगठित कर लिया 
जायगा । जापानी सरकार के लिए यह झावश्यक है, कि पहले अपने कानूनों, दण्ड- 
विधान और न्यायविभाग को इस प्रकार से संशोधित कर ले, जिससे कि ये सब आधु- 
निक युग के विचारों के अनुकूल बन जायें । इसी प्रकार आयात और निर्यात माल पर 
अपनी इच्छानुसार टैक्स लगा सकने का श्रधिकार जापानी सरकार को तभी प्राप्त हो 
सकेगा, जबकि विदेशी व्यापारियों को जापान में व्यापार कर सकने की पूर्ण स्वतन्त्रता 
प्राप्त हो जाएगी । उन्नीसवीं सदी के उत्त राद्धं में संसार बहुत उन्नति कर गया है, अ न्त- 
राष्ट्रीय व्यापार का सर्वत्र विकास हो रहा है, और पाश्‍चात्य देशों में विदेशी व्यापार को 
हानिकारक न मानकर देश के लिए हितकर समझा जाता है। श्री इवाकुरा की रिपोर्ट 
पर जापानी सरकार ने भली-भाँति विचार किया और कानूनों एवं न्यायपद्धति में उन 
सुधारों को प्रारम्भ किया, जिनके कारण इस क्षेत्र में भी जापान पाश्चात्य देशों का सम- 
कक्ष हो गया। 


जापानी सरकार ने अपने देश के दीवानी और फौजदारी कानूनों का नए सिरे 
से निर्माण किया । इस कार्य में फ्रांस और प्रशिया के विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया 
गया । न्याय विभाग का भी नए सिरे से संगठन किया गया । विभिन्न स्तर की अदालतों 
का निर्माण करते हुए फ्रांस की न्यायपद्धति को सम्मुख रखा गया । १८८६ तक कावून 
और न्यायालय सम्वन्धी यह नई व्यवस्था पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गयी थी, श्रौर 
१८९० में सञ्राट्‌ ने इस पर अपनी श्रन्तिम स्वीकृति भी दे दी थी । १८९४ तक ये नये 
कानून अविकल रूप से सम्पूर्ण जापान में प्रयुक्त होने लग गए थे। ग्रब पाश्चात्य देशों 
को यह कहने का कोई श्रवसार नहीं रहा था, कि एकस्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धति की 
इस कारण आवश्यकता है, क्योंकि जापान में कानून ग्रौर न्यायालय श्राधुनिक युग के 
अनुरूप नहीं है । 
काबून और च्याय के क्षेत्र में सुधारों के साथ-साथ जापानी सरकार इस प्रयत्न में 
भी लगी थी, कि पाश्चात्य देशों के साथ हुई सन्धियों में संशोधन किया जाय | १८८२ 
तक अनेक पाइचात्य देश इस बात के लिए तैयार हो गए थे, कि वे एकस्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी | 
की पद्धति का अन्त कर जापानी ग्रदालतों को ही अपने नागरिकों के मुकदमों का फैसला 
करन द्‌ ¦ पर वे इस वात पर जोर देते थे, कि इन जापानी अ्रदालतों में जापानी न्याया- 
धीशों के साथ-साथ पारचात्य देशों के न्यायाधीश भी होने चाहिएं । उनका कथन था, कि 
केवल उन्हीं जापानी ग्रदालतों में पाश्‍चात्य लोगों के मुकदमों का विचार हो सके, जिनमें 
कम-मे-कम एक पाश्चात्य न्यायाधीश भी हो। जापानी सरकार इस वात को समभौते 
के हर पर मानने को तैयार थी, क्योंकि उसकी दृष्टि में यह व्यवस्था एकस्ट्रा-टैरिटोरि- 
एलिटी की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी थी । पर जापान का लोकमत इसके अत्यन्त विरुद्ध 
था । जापानी लोग कहते थे कि विदेशी न्यायाधीशों का जापान की अदालतों में बैठना 
उनके राष्ट्रीय गौरव के सर्वथा विपरीत है । परिणाम यह हुआ, कि १८८२ में जो सम- 
भाता तयार हुआ था, वह क्रिया में परिणत नहीं हो सका । १८८८ में काउन्ट ओकोमा 
ने इस सम्बन्ध में सन्धियों में संशोधन के लिए बातचीत करने के उद्देश्य से पारचात्य देशों 
3, की याना का! अमेरिका को वह एकस्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धति का अन्त कर देने के 
| लिए तैयार करने में सफल भी हुआ । पर श्रमेरिका ने यह शर्ते लगाई, कि इस बात को 
तभी क्रिया में परिणत किया जाए, जबकि भ्रन्य देश भी इसी प्रकार के संशोधनों को स्वी- 
कृत करने के लिए तँयार हो जाएं । १८६४ तक जापान में नए दीवानी और फौजदारी. 
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कानून अविकल रूप से प्रयोग में आने लगे थे, और अदालतों का संगठन मी नए ढंग सेः 
हो गया था । इस दशा में १८९४ में इंगलैंड ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया, कि 
१८९६ से इंगलिश नागरिकों के मुकदमे जापानी अदालतों में पेश होने लगें । उसका 
विचार था कि पांच साल में यह बात भली-मांति स्पष्ट हो जाएगी, कि जापानी ग्रदालतें 

भी पाश्चात्य देशों की अदालतों के समान न्याय-सम्बन्धी नए'्रादशों के अनुसार न्याय- 

कारये का सम्पादन करती हैं या नहीं । १८९४-६७ के तीन सालों में श्रन्य पाइचात्यदेशों ने 
भी जापान के साथ हुई ग्रपनी सन्धियों में इंगलिश संधि के ढंग पर संशोधन किए, और 
इस प्रकार उन्नीसवीं सदी के अन्त से पूर्व ही एक्स्ट्रा-ट॑रिटोरिएलिटी पद्धति का जापान 
से अंत हो गया । इसी समय १८५८ और उसके बाद की विदेशी संधियों में जो अनेक 
दोष थे, उस सबको भी दूर किया गया । पाइचात्य ज्ञान-विज्ञान को अपना लेने के कारणः 
जापान इस समय जिस तेजी के साथ राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में उन्तति 

कर रहा था, उसके कारण वह पाइचात्य देशों का पूर्णतया समकक्ष बन गया, ओर यहः 
सम्भव नहीं रहा कि उसके साथ वैसा व्यवहार किया जा सके, जैसा क्रि चीन श्रादिः 
अन्य एशियाई देशों के साथ किया जाता था । 


(३) सामाजिक श्रौर श्राथिक उन्नति 


शिक्षा का विस्तार--शोगून सरकार के शासनकाल में ही अ्रतेक जापानी विद्या- 
थियों ने उच्च शिक्षा के लिए विविध पाश्चात्य देशों में जाना प्रारम्भ कर दिया था। उस 
समय यद्यपि जापानी लोगों के लिए विदेशयात्रा निषिद्ध थी, तथापि काबून का उल्लंघन: 
कर अनेक जापानी युवक अपनी ज्ञानपिपासा को शान्त करने के लिए विदेशों में जाने 
शुरू हो गए थे। शोगून सरकार के पतन और सम्राट द्वारा रार्जशक्ति को श्रपने हाथों में 
ले लेने के बाद जापानी विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में विदेशों में जाने शुरू हुए | इन . 
विद्यार्थियों का यह उद्देश्य था कि पाश्चात्य देशों ने ज्ञान-विज्ञानके क्षेत्र में जों कुछउन्नति' 
पिछली एक सदी के काल में की है, उस सबको सीखकर अपने देश में उसका ग्रारंभ 
करें । अमेरिका और यूरोप के उच्च शिक्षणालयों में हजारों जापानी विद्यार्थी प्रविष्टः 
हुए, और उन्होंने अपने देश को लोटकर शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति का प्रारम्भ किया । ग्रबः 
तक जापान में प्रधानतया प्राचीन साहित्य और धमंग्रन्थों की ही शिक्षा दी जाती थी। 
अब उनके साथ-साथ नए ज्ञान-विज्ञान का भी प्रवेश हुआ । जापानी स्कूलों में पाश्‍चात्य 
माषाग्रों, विशेषतया इंगलिश की भी पढ़ाई शुरू की गई, और कुछ ही समय में जापान के 
शिक्षणालय पढ़ाई के क्षेत्र के पाश्‍चात्य देशों के स्कूलों, कालिजों श्रौर यूनिर्वासटियों के 
| समकक्ष हो गए । 


१८७२ में जापान में बाधित शिक्षा की पद्धति को जारी किया गया। इसके लिए 

| प्रत्येक नगर व प्रत्येक ग्राम में प्रारम्मिक शिक्षणालयों की स्थापना की गई । प्रत्येक बालक , 
| व बालिका के लिए यह श्रावश्यक कर दिया गया, कि वह कम-से-कम चार सालः 
| तक स्कल में बाकायदा शिक्षा ग्रहण करे । बाद में इस काल को बढ़ाकर चार साल के स्थान 
| पर छ: साल कर दिया गया । जापान के स्कूलों में केवल पढ़ाई ही नहीं होती थी, प्रमित 
| चरित्र के निर्माण पर भी बहुत ध्यान दिया जाता था। देश के प्रति प्लेम और सम्राट के 
| प्रति भक्ति की शिक्षा सब बच्चों को दी जाती थी । उन्हें सिखाया जाता था, कि प्रत्येक 
| जापानी का जीवन देश और सम्राट्‌ के लिए है। लड़कियों की शिक्षा में गृहकार्य को 
| प्रमुख स्थान दिया जाता था। जापानी लोग समभते थे कि स्त्रियों का कार्यक्षेत्र ; 
| ०7०5, है, भ्रतः उन्हें ग्रहकाय में ठिशेष रूप से निपुणता प्राप्त करनी चाहिए । इसलिए 
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६२ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 
उन्होंने १६०२ तक भी लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। 
बाद में स्त्रियों के लिए पृथक्‌ कालिजों की स्थापना की गई, श्रौर उन्हे यूनिवसिटियों में 
शिक्षा प्राप्त करने का भी अवसर दिया गया । 


प्रारम्मिक शिक्षणालयों के लिए जापानियों ने अ्रमेरिका को ्रादशं रूप से 
स्वीकृत किया। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने फ्राँस की यूनिवर्सिटियों का अनुकरण 
किया, और शिल्प विषयक शिक्षा के लिए जर्मनी को अपना ग्रादर्श बनाया । इसका 
परिणाम यह हुआ, कि शीघ्र ही जापान में सब प्रकार के शिक्षणालयों की स्थापना हुई, 
ग्रौर जापानी विद्यार्थियों के लिए अपने ही देश में सब प्रकार की शिक्षा क्रो प्राप्त कर 
सकना सुलभ हो गया। 


श्राथिक उन्‍नति--जापान की नई सरकार देश की श्राथिक उन्नति के लिए 
विशेष रूप से प्रयत्नशील थी । जब एक बार जापानी लोगों ने यह श्रनुमव कर लिया कि 
वे व्यावसायिक क्षेत्र में पाश्‍चात्य देशों के मुकाबिले में बहुत पीछे रह गए हैं, तो उन्होंने 
बड़ी तेजी के साथ यूरोप और भ्रमेरिका के बैज्ञानिक ग्राविष्कारों श्रौर मशीनरी को 
अपनाना शुरू कर दिया । इसी उद्देश्य से उन्होंने बहुत-से नए कारखाने स्थापित किए, 
और उनके लिए मशीनरी पाश्चात्य देशों से मंगवाई गयी। सरकार ने स्वयं अपने खर्चे 
से विदेशों से मशीनरी मंगवानी शुरू की, और नए कारखानों की स्थापना कर उन्हें धन- 
पतियों को बेचना प्रारम्भ किया । सरकार का यत्न यह था, कि लोग कारखाने खोलने के 
लिए उत्साहित हों। इसीलिए वह स्वयं कारखानों की इमारतों को बनवाती थी, स्वयं | 
मशीनरी मंगाती थी, और कारखानों को चालू हालत में लाकर उन्हें पूँजीपतियों को बेच 
देती थी । इस कारण जापान के श्रनेक सम्पन्न परिवार जहाँ सरकार से इन कारखानों 
का क्रय करने के लिए उत्साहित हुए, वहां साथ ही बहुत-से लोगों ने स्वयं भी आधुनिक 
ढंग के कारखानों की स्थापना प्रारम्भ की । परिणाम यह हुआ, कि कुछ ही समय में, 
जापान में व्यावसायिक क्रांति हो गई, और वहां के विशालकाय कारखानों में कपड़ा, रेशम, 
लोहे का सामान आदि प्रच्च॒र मात्रा में त॑यार होने लगा जापानी सरकार की यह नीति 
थी, कि ऐसे व्यवसायों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय, जो सैनिक शक्ति 
के लिए सहायक हों। इसीलिए जापान में बहुत-सी खानें खोदी गई, लौह व्यवसाय को 
विशेष क उन्नत किया गया, और बारूद व विविध प्रकार के श्रस्त्र-शस्त्रों को तैयार 
करने पर विशेष ध्यान दिया गया । १८६० तक जापान में यह दशा ग्रा गई थी, कि २५० 
से भी अधिक ऐसे कारखाने वहां कायम हो गए थे, जिनमें भापकी शित से सब कार्य 
होता था | १५६० के बाद तो जापान ने व्यावसायिक क्षेत्र में और भी श्रधिक उन्नति की, 


श्रौर बीसवीं सदी के प्रारम्भ तक वह्‌ ग्राथिक उत्पत्ति में ब्रिटेन जैसे उन्नत देशों का सफ- 
लता के साथ मुकाबिला करने लगा । 


१८७२ में जापान में पहली रेलवे का निर्माण हुआ था । यह पहली जापानी 
रेलवे लाइन तोकियो से योकोहामा तक बनायी गई थी ह ८६४ तक २१ मील लंबी: 
रेलवे लाइनों ने जापान के विविध प्रदेशों में रेल का एक जाल-सा ब्रिछा दिया था । ये 
रेलवे लाइनें जहां देश के ग्रान्तरिक व्यापार एवं व्यावसायिक उन्नति के लिए अत्यन्त 
सहायक थीं, वहां साथ ही राष्ट्रीयता के विकास में भी इनसे बहुत सहायता मिल रही 
थी । ग्रब जापान के विविध प्रदेशों व द्वीपों में निवास करने वाले लोगों के लिए यह बहुत 
सुगम हो गया था, कि वे अपने देश में संत्र यात्रा कर सकें और एक-दूसरे के साथ परि- 

चय प्राप्त कर सकें । जापान एक राष्ट्र है, और उसके सब निवासी एक हैं, इस भावना 
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को विकसित करने में ग्रावागमन के साधनों की उन्नति बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुई । 
जापानी सरकार ने इसी समय डाकखाने के विभाग को भी विशेष रूप से उन्नत किया । 
१८६८ में वहाँ टैलीग्राफ का पहले-पहल प्रवेश हुआ था। कुछ ही समय में जापान में 
सर्वत्र पोस्ट ग्राफिसों की स्थापना हो गई। रेलवे और पोस्ट आफिस के विस्तार के साथ- 
साथ जापानी सरकार ने जहाजों के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्नीसवी सदी 
के मध्य तक जापान को किसी ऐसे जहाज का परिचय भी नहीं था, जो माप की शक्ति 
से चलता हो । उसके अ्रपने जहाज बहुत छोटे-छोटे होते थे, श्रौर बे तट के साथ-साथ ही 
समुद्र में ्राया-जाया करते थे। पर अब जापान ने माप से चलने वाले विशाल जहाजों 
को श्रधिगत करना शुरू किया। शुरू में इन जहाजों को पाश्चात्य देशों से खरीदा गया, 
पर बाद में जापान में ही ऐसे याडों की स्थापना की गई, जहाँ सब प्रकार के जहाज बड़ी 
संख्या में बनने शुरू हुए । उन्नीसवीं सदी के ग्रन्त तक यह दशा श्रा गई थी, कि सामुद्रिक 
क्षेत्र में जापान संसार के अच्छे उन्नत देशों में गिना जाने लगा था, और उसके जंगी 
जहाज श्रन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में ग्रातंक की चीज सममे जाने लगे थे। 


व्यावसायिक उन्नति के कारण जापान में पूंजीपति वर्ग का मी विकास हुआ। 
मित्सुई, मित्सुबिसी, सुमितोमो, यामुदा आदि अनेक परिवार व्यवसाय, महाजनी और 
व्यापार द्वारा अत्यन्त श्रधिक समृद्ध हो गये, और उनका प्रभाव जापान की राजनीति में 
भी बहुत अधिक बढ़ गया। १८६८ में जापान से सामन्त पद्धति का श्रन्त किया गया था। 
उन्नीसवीं सदी के अन्त तक वहां एक ऐसा समृद्ध व धनी वर्ग विकसित हो गया था, जिसकी 
आशिक उन्नति के ग्राधार व्यवसाय श्रौर व्यापार थे । पुराने सामन्तों का स्थान अब इस 
पूँजीपति वर्ग ने ले लिया था। 


१८७३ में जापान में पहले नेशनल बैक की स्थापना हुई। १८७६ तक केवल छः 
साल के काल में जापान में इस प्रकार के बैंकों की संख्या १५१ हो गई, और ये बँक 
करोड़ों का लेन-देन करने लगे । १८८५ में जापान में एक केन्द्रीय बैँक की स्थापना की गई, 
जो 'जापान का बँके' कहाता' है। बैंक के कारोबार का सुचारु रूप से संचालन करने के 
लिये पालियामेंट ने भ्रनेक कानून भी स्वीकृत किये । 


व्यावसायिक उन्नति, बँकिंग का विकास और रेलवे गदि के निर्माण से जापान 
की आर्थिक दशा ग्रामूल चूल रूप से परिवतित हो गई थी। ग्रब उसे पारचात्य देशों के 
व्यापारियों से कोई भय नहीं रहा था। ग्राथिक क्षेत्र में वह उनका खुले तौर पर मुका- 
बिला कर सकता था। ग्रब जापान स्वयं इस चिन्ता में था, कि अपने माल को ग्न्य देशों 
में बेचे, और विदेशी व्यापार द्वारा अपने को समृद्ध करे । पाइचात्य देशों ने विविध संघियों 
द्वारो जापान में व्यापार-सम्बन्धी जो विशेष श्रधिकार प्राप्त किये हुए थे, वे सब अब निर- 


. थक होते जाते थे, और यही कारण है कि उन्नीसवीं सदी के अन्तिम वर्षो में इन सन्बियों | 
को संशोधित व परिवतित कराने में जापान को कोई विशेष असुविधा नहीं हुई। 


१८६८ के बाद सम्राट्‌ की सरकार ने किसानों की दशा को भी उन्नत करने के 
प्रदन पर ध्यान दिया। सामन्त पद्धति का भ्रन्त हो जाने के कारण अब किसानों की स्थिति 
पहले की अपेक्षा बहुत श्रधिक अच्छी हो गई थी । किसानों को यह अधिकार दिया गया, 
कि वे जिस भूमि को जोतते-बोते हैं, उस पर भ्रपना स्वामित्व स्थापित कर सके रौर खेत 
। ७ अपने कब्जे का विक्रय भी कर सकें। १८७२ में किसानों का श्रपने खेतों पर स्वत्त्व 
स्थापित कर दिया गया । पुराने समय में सामन्त लोग भ्रपनी जागीरों की भूमि की जोतते' 
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बाले किसानों से उपज का एक निश्चित भाग लगान के रूप में लिया करते थे । पर अब 
सरकार ने उपज का माग लेने के स्थान पर सिक्के के रूप में मालगुजारी लेना प्रारम्भ 
किया । किस खेत में कितनी फसल होती है, इसका हिसाव करके उसकी, मालगुजारी की 
मात्रा नियत कर दी गई । इस व्यवस्था से किसानों को जहाँ अनेक लाम हुए, वहां एक 
-नुकसान भी हुआ । अव किसान इस बात के लिए विवश हो गए,कि मालगुजारी की रकम 
को अदा करने के लिए अपनी फसल को मण्डी में ले जाकर बेचें। फसल तयार होने पर 
-सत्र किसानों की यह कोशिश होती थी, कि जल्दी से जल्दी मालगुजारी अदा करने के 
लिए ग्रपनी उपज को बाजार में ले जाएं । इससे चावल और श्रन्य अनाज की कीमतें गिरने 
लगीं, और बहुत-से छोटे-छोटे किसानों के लिए यह सम्भव नहीं रहा, कि वे मालगुजारी 
“दे चुकने के बाद अपने निर्वाह के लिए पर्याप्त श्रत्न वचा सक । इस क। रण वहुत-से किसान 
अपने खेतों को बेच देने के लिए विवश हो गए । इस श्रवसर से लाभ उठाकर बहुत-से 
धनी लोगों ने गरीब किसानों की जमीनों को खरीदना शुरू कर दिया, श्रौर जमींदारों की 
एक ऐसी नई श्रेणी का विकास प्रारम्भ हुश्रा जो अपने धन के जोर पर देहातों में अपने 
्रमत्त्व का प्रसार कर रही थी । इस समय जापान में व्यावसायिक क्रान्ति का प्रारम्भ हो 
“चुका था-। बहु त-से नये कल-कारखानों की स्थापना हो रही थी, और इनमें कार्य करने 
के लिए मजदूरों की मांग निरन्तर बढ़ रही थी । बहुत-से गरबी किसान इस समय अपने 
कुल-क्रमानुगत घरों को छोड़कर शहरों में आये, श्रौर मजदूरी प्राप्त करके अपना निर्वाह 
करने लगे । पाइचात्य देशों के समान जापान में भी श्रब मजदूर वर्ग का विकास प्रारम्भ 
हुआ, और व्यावप्तायिक क्रांति के कारण पूंजीपतियों और मजदूरों की जो समस्याएं यूरोप 
में उत्पन्न हुई थीं, वे जापान में भी प्रादुभूंत होने लगीं । 
धामिक दशा - बौद्ध धर्म का जापान में किस प्रकार प्रवेश हुआ, इसका उल्लेख 
-पहले किया जा चुका है| सम्राट्‌ की शक्ति की पुनःस्थापना (१८६८) के बाद जापान के 
प्राचीन परम्परागत धर्म (शिन्तो) में नवजीवन का संचार हुआ । पर इसके कारण बौद्ध | 
धर्म का ह्लास नहीं हो गया । झिन्तो धर्म के जो तत्त्व इस समय प्रबल हुए, वे जापान की | 
बौद्ध जनता में प्राचीन विधि-विधानों के प्रति निष्ठा और सम्राट्‌ को देवता के रूप में § 
मानने की भावना में वृद्धि कर रहे थे । झिन्तो सिद्धान्तो के कारण जापान का बौद्ध धर्मं | 
भ्रत्य देशों के बौद्ध धर्म से भिन्न रूप ग्रहण कर रहा था। उन्नीसवीं सदी के उत्त राद्ध में 
जापान में क्रिश्चिएनिटी के प्रचार को भी बल मिला । फ्रांस के रोमन कैथोलिक और 
ग्रमेरिका के प्रोटेस्टेन्ट पादरियों ने वहाँ अनेक मिशनों की स्थापना की, और इनके कारण 
अनेक जापानी लोग इस पाइचात्य धर्म के प्रति भी आक्ृष्ट होने लगे। _ 


साम्राज्यवाद के मागं पर--व्यावसायिक उन्नति और सैनिक शक्ति की इष्टि से 
जापान अब पाश्चात्य देशों का समकक्ष हो गया था | इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक 
था, कि वह भी यूरोप और अमेरिका का अनुकरण कर साम्राज्यवाद के मार्ग पर अग्रसर 
हो। उन्नीसवीं सदी की समाप्ति से पूर्व ही जापान ने कोरिया और चीत में अनेक युद्ध | 
किये, जिनके परिणामस्वरूप फार्मूसा(तैवान)दीप, और पेस्कार्डेस द्वीपसभूह उसकी ग्रवी- | 
नता में ग्रा गये (१८८५) । बीसवीं सद्म के प्रारम्मिक भाग में उसके साम्राज्य का बहुत | 
विस्तार हुश्रा, और रूस को युद्ध में परास्त कर (१९०५) वह पूर्वी एशिया की प्रधान | 
राजशक्ति बन गया । जापान बीसवीं सदी के प्रथम महायुद्ध (१६१४-१८) में ब्रिटेन, | 
फ्रांस, ्रमेरिका श्रादि मित्रराज्यों के पक्ष में था, जिसके कारण उसके साम्राज्य के त 
में बहुत सहायता मिली । इस समय जापान की गिनती संसार के सबसे शक्तिशाली राज्यों 
में की जाने लगी थी । १६३० के बाद उसने चीन में श्रपनी शक्ति का विस्तार प्रारम्भ 
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केया, ्रौर १६३६-४५ के द्वितीय महायुद्ध के अ्रवसर पर कुछ समय के लिए उसके 
साम्राज्य की सीमा भारत के साथ ग्रा लगी थी । जापान के उत्कर्ष काकारण वह ग्रारचर्यं 
जनक व्यावसायिक व वैज्ञानिक उन्नति ही थी, जो उसने उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में 
सम्पन्न की थी । जापान के इस साम्राज्य-विस्तार पर हम अगे चलकर यथास्थान प्रकाश 
डालेंगे । 

तोकियो नगर-शोगूनों के शासनकाल में जापान का सम्राट क्योतो में रहा करता 
था, और शोगून शासकों की राजधानी येदो नगरी थी । जब शोगूनों के शासन का ग्रन्त 
होने पर सम्राट्‌ ने राजशक्ति को अपने हाथों में लिया, तो वह भी अपने दरबार के साथ 
येदो चला ग्राया । इस समय येदो का नाम बदल कर तोकियो रखा गया, और धीरे-धीरे 
चह न केवल जापान का अपितु एशिया का सबसे बड़ा नगर बन गया। 
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छठा अध्याय | 


चीन में विदेशी साम्राज्यवाद का प्रसार 


(१) जापान र चीन का युद्ध 


जापान की साम्राज्यवादी ्रबत्तियां--उन्नीसवीं सदी के मध्यभाग में विविध | 
पाश्चात्य देश चीन में अपने प्रमाव व प्रभुत्व का विस्तार करने के लिए किस प्रकार प्रय- | 
त्नशील थे, इसका उल्लेख पिछले एक अध्याय में किया जा चूका है। रूस उत्तरी एशिया | 
में अपना विस्तार कर चुका था, और उसकी दक्षिण-पूर्वी सीमा चीन के साथ आ मिली _ | 
थी । यूरोप के विविध देश प्रशान्त महासागर के अनेक द्वीपों को अपने ्रधिकार में ला | 
चुके थे, और चीत के बन्दरगाहों पर भी उनका प्रमुत्त्व स्थापित हो गया था । जब जापान' 
भी व्यावसायिक उन्नति और सैन्यशक्ति में वृद्धि के कारण पाश्चात्य देशों का समकक्ष हो 
गया, तो उसका ध्यान मी साम्राज्य-विस्तार की ओर आक्ृष्ट हुआ । जापान के उत्तर में 
सखालिन द्वीप और कुरील द्वीपसमूह की स्थिति है। सखालिन पर रूस और जापान का | 
संयक्त अ्रधिकार माना जाता था, और कुरील द्वीपसमूह पर जापान और रूस दोनों ही | 
अपने अधिकार का दावा करते थे। १८७५ में जापान ने रूस के साथ एक समझोता 
किया, जिसके अनुसार सखालिन द्वीप पर से जापान ने अपने अधिकार का परित्याग कर | 
दिया, ्रौर उसके बदले भें रूस ने कुरील द्वीपसमूह को जापान के सुपुर्द कर देना स्वीकार | 
कर लिया | इस प्रकार १८७५ में कुरील ट्वीपसमूह पर जापान का अबाधित श्राधिपत्य 
स्थापित हुआ । १८७८ में बोनीन द्वीपसमूह पर जापान ने अधिकार फर लिया । ये द्वीप 
प्रशान्त महासागर में स्थित हैं, और सैनिक इष्टि से इनका बहुत महत्त्व है । इन पर श्रधि- ` 
कार हो जाने से प्रशान्त महासागर में जापान की शक्ति बहुत सुरढ़ हो गई । 


प्रशान्त महासागर में एक अन्य द्वीपसमूह है, जिसे रयूक्यू द्वीपसमूह कहते है । 
इसमें जापानी लोगों का ही निवास है । पर इन द्वीपों का शासक अनेक सदियों से चीन 
के सम्राट्‌ को ग्रधीनतासूचक मेंट उपहार भेजा करता था, आर इन द्वीपों को चीन के 
साम्राज्य के ग्रन्तर्गंत माना जाता था । १८७० में रयूक्यू का एक जहाज फामूंसा के | 
के समीप डूब गया । उसके मल्लाहों और यात्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए फामूसा 
में आश्रय लिया । पर फार्म॑सा के लोगों ने उन्हें जान से मार डाला । इस समय फामूसा 
चीन के साम्राज्य के ग्रन्तगत था । जापान की सरकार ने कहा, रयूक्यू के लोग जापानी 
हैं, भोर उनकी हत्या का प्रतिशोध चीन को करना चाहिए | चीनी सरकार का कहना था, 
कि र्यूक्यू द्वीपों के साथ जापान का कोई सम्बन्ध नहीं है, और चीनी सरकार के लिये . 
यह भो सम्मव नहीं है कि वह फार्मूसा के लोगों के किसी कार्य के लिये उत्त रदायिता ले 
सके । इस पर जापान की एक सेना ने फार्मूसा पर ग्राक्रमण कर दिया, और उसके कुछ 
प्रदेशों पर कब्जा कर लिया । भ्रब चीन इस बात के लिये विवश हुआ, कि जापान को 
हरजाने की रकम देकर र्यूक्यू के लोगों की हत्या का प्रतिशोध करे । हरजाने को रकम 
प्राप्त करके जापान की सेना फार्मूंसा से वापस लौट आई । पर इस घटना का यह्‌ महत्व 
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पूर्ण परिणाम हुआ, कि र्थूक्यू द्वीपसमूह पर जापान का आधिपत्य निविवाद रूप से 
स्थापित हो गया । कुरील, बोनीन और र्यूक्यू द्वीपसमूहों की उपलब्धि जापानी सा म्राज्य- 
वाद की पहली सफलता थी। 


कोरिया की समस्या भौगोलिक इष्टि से कोरिया का बहुत अधिक महत्त्व है। 
वह जापान और चीन के बीच में स्थित है, और कोरिया तथा जापान के बीच का समुद्र 
बहुत श्रधिक चौड़ा नहीं है। अत्यन्त प्राचीन काल से जापान का चीन के साथ सम्बन्ध 
कोरिया द्वारा ही रहा है । जापान में बौद्ध धर्म का प्रवेश भी कोरिया द्वारा ही हुआ था | 
उन्नीसवीं सदी में कोरिया का भौगोलिक महत्त्व और भी अधिक बढ़ गया था, क्योंकि 
उसके उत्तर के प्रदेश रूस के श्राधिपत्य में श्रा चुक्रे थे। साइबीरिया के रूस के अधीन हो 
जाने के कारण अब कोरिया की स्थिति तीन शक्तिशाली राज्यों के बीच में हो गई थी। 
ये तीन राज्य थे, रूस, जापान ग्रौर चीन-। राजनीतिक दृष्टि से कोरिया चीन के सम्राट्‌ 
की ग्रधीनता स्वीकृत करता था। यद्यपि उसका श्रपना पृथक्‌ राजा था, जो क्रियात्मक 
दृष्टि से स्वतन्त्र राजा के समान अपने देश का शासन किया करता था, पर इसमें सन्देह 
नहीं कि कोरिया के ये स्वतन्त्र राजा चीन के सम्राट्‌ को अपना अधिपति स्वीकार करते 
थे। जत्र कोई नया राजा कोरिया के राजसिंहासन पर आरूढ़ होता था, तो वह चीनी 
सम्राट्‌ की अनुमति भी प्राप्त किया करता था। कोरिया की ओर से चीनी सम्राटू की 


राजा या उसका कोई प्रतिनिधि पेकिंग के राजदरवार में उपस्थित भी हुआ करता था। 
चीनी साम्राज्य में कोरिया की प्रायः वही स्थिति थी, जो बरमा श्रौर तिब्बत की थी। 


एशिया के विविध देशों में श्पने प्रभाव व प्रमुत्व को स्थापित करते हुए पाश्‍चात्य * 
देशों का ध्यान कोरिया की ओर भी आकृष्ट हुआ, और अनेक रोमन कॅथोलिक 
पादरियों ने धर्म प्रचार के नाम पर वहां प्रवेश किया । येपादरी मुख्यतः फ्रेञ्चथे। १८६६ 
में कुछ फ्रेञ्च पादरी कोरिया में मारे गये। इस अवसर से लाभ उठाकर फ्रांस के एक 
जहाजी बेड़े ने कोरिया के बन्दरगाहों में प्रवेश किया । फ्रेञ्च लोग चाहते थे, किं कोरिया 
की सरकार को पादरियों की हत्या के लिये हरजाना देने को विवश करें, ओर अपने देश 
के लिये व्यापार-सम्बन्धी सुविधाएं मी प्राप्त कर लें। पर उन्हेंअपने प्रयत्न में सफलता 
नहीं हो सकी। इस समय फ्रेञ्च लोगों की शक्ति कोचीनचायना पर श्रपना अधिकार ˆ | 
स्थापित करने में व्यापृत थी, और वे कोरिया को ओर अधिक ध्यान नहीं दे सके । इसी 
समय के लगभग अमेरिकन लोगों ने भी कोरिया में प्रवेश करने का प्रयत्न किया, पर उन्हें 
भी अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हो सकी । १८७१ में अमेरिका का एक जहाजी बेड़ा 
भी निराश होकर कोरिया से वापस लौट आया । त 


१८७५ में जापान का एक जहाज कोरिया के समुद्र तट पर जा पहुंचा । इस समय 
कोरियन सरकार की यह नीति थी, कि वह किसी भी विदेशी राज्य के सम्पर्क को पसन्द 
नहीं करती थी। इस जापानी जहाज पर गोलाबारी की गई। परिणामं यह हुआ, कि 
जापान में इससे बहुत. बेचैनी उत्पन्न हुई र वहाँ के बहुत-से लोग कोरिया के विरुद्ध 
लड़ाई शुरू कर देने के लिए ग्रान्दोलन करने लगे। पर जापान की सरकार ने इस समय 
बुद्धिमत्ता से काम मिया। कोरिया के विरुद्ध लड़ाई छेड़ देने के बजाय उसने यह निचय 
किया, कि अपनी ओर से एक दूतमण्डल कोरिया भेजे, जो वहां की सरकार को 
साथ के बाकायदा व्यापारिक सण्धि करने के लिए प्रेरित करे। जिस प्रकार १८४३ में _ 
कमोडोर पेरी चार जहाजों ्रौर बहुत-से सैनिकों को साथ लेकर जापान ग्रायां ला, वर 
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ही ्रब १८७६ में एक जापानी दूतमण्डल सँनिक शक्ति को साथ लेकर कोरिया गया। 
यह दूतमण्डल कोरिया के साथ सन्धि करने में समर्थ हुआ । १८७६ में कोरिया के साथ 
जापान की जो सन्धि हुई, उसमें कोरिया की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार किया गया । पर 
कोरिया ने जापान को यह अधिकार दिया, कि वह सिऊल आदि कोरियन बन्दरगाहों में 
व्यापार कर सके, और जो जापानी नागरिक व्यापार श्रादि के लिए कोरिया के बन्दर- 
गाहों में रहें, वे कोरियन कानून और कोरियत अदालतों के श्रधीन न हों । एवस्टरा-टैरिटो- 
रिएलिटी की जिस पद्धति के विरुद्ध जापान स्वयं पाश्चात्य देशों के साथ संघर्षं में तत्पर 
था, उसे उसने स्वयं कोरियां में प्रारम्भ क्रिया। १८८२ में इसी प्रकार की सन्धि अमेरि- 
का ने कोरिया के साथ की, और उसके बाद ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, इटली और फ्रांस तेभी 
कोरिया के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ सन्धियाँ कीं । 
अब कोरिया के लिए यह संभव नहीं रहा, कि वह अन्य देशों के सम्पक से वंचित रह 
सके । विदेशियों के साथ व्यापार के लिए उसके द्वार अब पुरी तरह से खुल गए थे । 
इसी अध्याय में हमने ऊपर लिखा है, कि कोरिया चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत 
था। यहाँ स्वाभाविक रूप से यह प्रश्‍न उत्पन्न होता है, कि चीन के श्रधीन होने पर को- 
रिया ने किस प्रकार एक स्वतन्त्र राज्य के समान विदेशों के साथ ये संधियां की थीं । इस 
प्रइन का उत्तर यही है, कि चीन का सम्राट्‌ कोरिया के ्रान्तरिक मामलों में कोई हस्त- 
क्षेप नहीं करता था । वह केवल इतने से ही सन्तुष्ट था, कि कोरिया उसकी अधीनता को 
स्वीकार करता है, और उसे वाषिक रूप से भेंट-उपहार भेजता है। कोरिया की विदेश- 
नीति से उसे कोई ताल्लुक नहीं था, और उसके इन मामलों में किसी प्रकार का दखल 
देना वह अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समता था। 


विदेशी लोगों के साथ कोरिया का जिस ढंग से सम्पर्क बढ़ रहा था, उसे कोरि- 
यन लोग पसन्द नहीं करते थे। वहाँ एक ऐसे दल की भी सत्ता थी, जो विदेशी प्रभाव 
का सख्त विरोधी था । क्योंकि कोरिया का राजा विदेशों से सम्पर्क का पक्षपाती था, 
श्रत: यह दल उसके मी खिलाफ था । परिणाम यह हुआ, कि १८८२ में कुछ कोरियन 
लोगों ने सिऊल (कोरिया की राजधानी) में विद्यमान जापानी डेलीगेशन पर ग्राक्रमण 
कर दिया । राजप्रासाद पर भी इन लोगों ने हमले किए । श्रनेक जापानी इस आक्रमण में 
मारे गए। अब जापानी सरकार को यह्‌ श्रवसर मिल गया कि वह्‌ कोरिया को इस हत्या- 
काण्ड का प्रतिशोध करने के लिए विवश करे। जापान की शक्ति के सम्मुख कोरिया को 
सिर भुकाना पड़ा । वहां की सरकार ने हरजाने के रूप में एक भारी रकम जापान को 
देनी स्वीकार की, व्यापार के लिए जापान को कुछ रौर श्रधिक अधिकार प्रदान किए, 
और यह भी मंजूर किया कि एक जापानी सेना सिऊल में रहा करे। 


जापान तथा अन्य विदेशी राज्य इस समय कोरिया में जिस ढंग से अपने प्रभाव 

व प्रभुत्व का विस्तार कर रहे थे, आखिर चीनी सरकार का ध्यान उसकी ओर श्राकृष्ट 
हुआ। चीन की सरकार द्वारा युआन शी काई को कोरिया में अपना प्रतिनिधि बनाकर 
` ' भेजा गया। यह युश्रान शी काई वही है, जो ग्रागे चलकर मञ्चू वंश के पतन'के परुचात्‌. 
(१६१२) चीन का प्रथम राष्ट्रपति बना था। चीन की ओर से एक सेना भी कोरिया में 
शान्ति और व्यवस्था को स्थापित रखने के उद्देश्य से भेज दी गई । जापान की भी एक 
सेना इस समय कोरिया में विद्यमान थी । यह स्वाभाविक था, कि इन दोनों सेनाओं में 
परस्पर संघर्ष हो । इस समय कोरिया में दो दल थे। एक दल विदेशियों के साथ सम्बन्ध 
का विरोधी था, और चीन की सहायता पर मरोसा रखता था। दुसरा दल विदेशियों के 
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BED, का पक्षपाती था, और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान को सीखकर कोरिया की उन्न- 
ति में विश्वास रखता था | इस दल को जापान की सहायता का सहारा था । १८८४ में 


'कोरिया में स्थित चीनी और जापानी सेनाओं में मुठभेड़ हो गई। पर इस समय स्थिति . 


ने अधिक गम्भीर रूप धारण नहीं किया । १८८५ में कोरिया के प्रस्न पर चीन और 
जापान में परस्पर समझौता हो गया, और दोनों देशों ने कोरिया से अपनी-ग्रपनी सेनाओं 
-को वापस बुला लिया। 


यद्यपि १८८४ में चीन और जापान में समझोता हो गया था, पर इन दो देशों 
में विरोध की भावना कम नहीं हुई थी। इस समय जापान इतनी अधिक उन्नति कर 
जुका था, कि वह भी ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि पाश्चात्य देशों के समान अपने साम्राज्य 
'का विस्तार करने के लिए उत्सुक था। जापान के लिये साम्राज्य-विस्तार का सबसे उप- 
युक्त क्षेत्र चीन ही था। वह भली-मांति जानता था, कि चीन का विशाल साम्राज्य ग्न्दर 
से बहुत निरवेल है। चीन पर अपने आधिपत्य को स्थापित करने का जापान की दृष्टि में 
एक ही मार्ग था, और वह माग कोरिया होकर जाता था । कोरिया में एक ऐसा दल भी 
विद्यमान था, जो चीन के प्रभाव में रहने की अपेक्षा जापान जैसे शक्तिशाली और प्रगति- 
शील देश को अपना नेता और संरक्षक मानने को तैयार था। इस दशा में यह स्वाभाविक 
था, कि कोरिया के प्रश्‍न पर चीन और जापान में संघर्ष का सूत्रपात हो। कोरिया चीन 
के साम्राज्य के अन्तर्गत था, पर जापान उसे अपने प्रमाव और प्रमुत्व में लाना चाहता 
था। इसी कारण १८९४-६५ में चीन और जापान के युद्ध का प्रारम्म हुआ। 


चीन और जापान के युद्ध के कारण--(१) कोरिया की आंतरिक दशा अच्छी 

नहीं थी। उसका शासन विकृत ग्रौर निर्बल था । वहां दलबन्दी का भी जोर था, और 

हां के विविध दल आपस में लड़ाई के लिए सदा तत्पर रहते थे। जापान समझता था, 

कि कोरिया की दुरवस्था और श्रव्यवस्था हमारे लिये हानिकारक है, क्योंकि कोरिया 

हमारा पड़ोसी है, और पड़ोसी के घर में होने वाली घटनाओं की उपेक्षा कर सकता 
हमारे लिए सम्भव नहीं है । 


(२) रूस उत्तरी एशिया में अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था, और ग्रब 
'वह दक्षिण की ओर अपना प्रसार कर रहा था। रूस की दक्षिण-पूर्वी सीमा कोरिया के 
साथ आ मिली थी, ओर यह शक्तिशाली देश कोरिया में अपने प्रमाव को विस्तृत करने 
के लिये उत्सुक था । कोरियन सेना का पुनःसंगठन करने के लिए रूसी अफसर नियुक्त 
किये गये थे, और रूस की इस सहायता के बदले में कोरिया ने लजरफ का बन्दरगाह 
रूस के सुपुर्द कर दियां था, जहाँ उसके सब प्रकार के जहाज स्वतन्त्रता के साथ ग्रा-जा 
सकते थे । रूस जैसे शक्तिशाली राज्य का प्रभाव जिसे ढंग से कोरिया में बढ़ रहा था, जापान 
उसे अत्यन्त चिन्ता की इष्टिसे देखता था । वह स्वयं कोरिया को अपने प्रभाव में रखना 
चाहता था। रूस कहीं कोरिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित न कर ले, इस मय से जापान 
उसे रूस से पहले ही अपने आधिपत्य में ले आना चाहता था । : 


(३) श्राथिक इष्टि से मी जापान की कोरिया पर आंख थी । व्यावसायिक क्षेत्र 


में असाधारण उन्नति कर लेने के कारण ज़ापान को भी अब यह फिक्र थी, कि कोई ऐसे 


प्रदेश अधिगत किए जाएं, जहाँ वह अपने तैयार माल को निर्चिन्तता के साथ बेच सके, 
| “ee जहाँ से कच्चा माल सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकता हो। जापान की इष्टि में 
चीन और कोरिया ही ऐसे प्रदेश थे, जहाँ अपने आधिपत्य की स्थापना कर वह भ्रपनी 
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ञाथिक समस्या को हल कर सकता था| जापान के लिए चीन का मार्ग फोरिया होकर 
ही जाता था। 

(४) १८८९ में चीन और जापान में जो समझोता हुआ था, चीन के अनेक राज- 
नीतिज्ञ उससे असंतुष्ट थे.। इस समभौते के अनुसार चीन और जापान दोनों ने ही कोरिया 
से अपनी सेनाओं को वापस बुला लेने की बात स्वीकृत की थी। इस प्रकार कोरिया में 
जापान और चीन की स्थिति एक समान हो गई थी । चीन के नेता कहते थे, कि कोरिया 

, चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत है, ग्रौर वहाँ उसे अपनी सेनाएं रखने का अधिकार है । को- 
रिया में यदि अव्यवस्था हो, तो उसे दूर करने की ग्रन्तिम उत्तरदायिता भी चीन पर ही 
. है। अ्रतः १८८५ के समभौते के विरुद्ध भावना चीन में निरन्तर प्रबल होती जा रही थी । 


(५) १८५६ में कोरिया में एक नये सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ था, जिसे तोंग- 
हाक कहते थे । यह एक घामिक सम्प्रदाय था जिसका निर्माण बौद्ध धर्म, तथा कन्फ्यूसियस 
आर लाग्रो-त्से की शिक्षाओं को मिलाकर किया गया था। तोंग-हाक लोग' कोरिया में 
बिदेशी प्रभाव को नापसन्द करते थे, और अपने विचारों के प्रचार में तत्पर थे । कोरिया 
की सरकार इस सम्प्रदाय के विरोध में थी, और एक राजाज्ञा द्वारा इसके प्रचार-कार्य 
को रोक भी दिया गया था। १८८३३ में तोंग-हाक सम्प्रदाय के बहुत-से नेताओं ने सरकार 
की सेवा में एक प्रार्थनापत्र भेजा, जिसमें यह आवेदन किया गया था, कि उनके सम्प्रदाय 
के विरुद्ध जो आज्ञा पहले प्रकाशित की जा चुकी है, उसे रह कर दिया जाय । कोरिया 
की सरकार ने इस प्रार्थनापत्र को स्वीकार नहीं किया । परिणाम यह हुआ, कि कोरिया 
- में अनेक स्थानों पर विद्रोह हुए। सरकार के लिये यह सुगम नहीं था, कि वह इन विद्रोहों 

को शान्त कर सके । ईसाई मिशनरियों और विदेशी व्यापारियों के खिलाफ जो भावना 

कोरिया में विद्यमान थी, उससे तोंग-हाक लोगों को सहायता मिली, और इन विद्रोह ने 

गम्भीर रूप धारण कर लिया । इस दशा में कोरिया की सरकार के सम्मुख केवल यही 
- उपाय था, कि चीन से सहायता की याचना की जाय। चीत की एक सेना कोरिया पहुँच' 

गई, जिसमें कुल मिलाकर १५०० सँनिक थे। १८८५ के समझौते के अनुसार चीनी सेना 
` क्के कोरिया भेजने के सम्बन्ध में जापान को भी सूचना दे दी गई। जब यह समाचार 
जापान को मिला, तो उसने भी अपनी एक बड़ी सेना सिऊल भेज दी । चीन और 
जापान--दोनों की सेनाएं अब कोरिया पहुँच गयी थीं । पर इस बीच में तोंग-हाक विद्रोह 
शांत हो चुका था । ग्ब इस बात का कोई कारण नहीं था, कि चीनी सेना कोर्या में. 
रहे। चीन की सरकार ने कहा, हमारी सेनाएं तभी कोरिया से वापस लौटेंगी, जब जापान 
भी अपनी सेनाओं को वहाँ से व^पस बुला लेगा । सेनाओं को लौटाने के सम्बन्ध में चीत 
गौर जापान में समझोता नहीं हो सका । इस दशा में मामले को निबटाने का केवल यही 
उपाय था, कि दोनों देश युद्धक्षत्र में अपनी शक्ति को आजमाएं । 


* जिन कारणों का उल्लेख ऊपर किया गया है, उनसे स्पष्ट है कि जापान | 
को अपने प्रभाव में लाना चाहता था | पर चीन समभता था, कि कोरिया उसके साम्राज्य 
के अन्तर्गत हैं, और वहाँ किसी अन्य देश को अपने प्रभाव का विस्तार करने का श्रधिकार 


नहीं है। यही बात इन दोनों देशों के युद्ध का कारण हुई । , 
१८९४-९५ का युद्ध जापान की स्थल ग्रौर जल सेनाएं मलीमांति संगठित 


थीं। उनके पास नये ढंग के सब प्रकार के ग्रस्त्र-शस्त्र विद्यमान थे । यद्यपि जापान एक 
छोटा-सा देश है और उसकी सेना में सैनिकों की संख्या भी अधिक नहीं थी, पर आधुनिक 


ज्ञान-विज्ञान को पूर्णतया भ्रपना लेने के कारण जापान की सैन्यशक्ति चीन के मुकाबिले _ 
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में बहुत अधिक उत्कृष्ट थी । विशालकाय चीन और उसकी विशाल सेना जापान का 
मुकाबिला कर सकने में असमर्थ थी । सबसे पहले जापान की जलसेना ने चीन के समुद्र- 
तट पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यानु नदी के मुहाने पर चीन का जहाजी बेड़ा 
जापान द्वारा बुरी तरह से परास्त हुआ । अरब चीन के लिये यह सम्मव नहीं रहा, कि वह 
जापानी सेनाओं को चीन में उतरने देने में किसी भी प्रकार से बाधा डाल सके। चीन 
की जलसेना को परास्त ऋर जापानी सेनाएं कोरिया में प्रविष्ट हो गई। कोरिया के लिए 
यह सम्भव नहीं था, कि वह जापान का मुकाबिला कर सके । उस पर जापान का अधि- 
कार हो गया । कोरिया से जापानी सेनाओं ने मञ्चूरिया की ओर प्रस्थान किया | वहाँ 
भी चीनी सेनाएं बुरी तरह से परास्त हुई। अब चीन के मध्यदेश पर आक्रमण करने के 
लिए मार्ग खुल गया था। मञ्चू सरकार ने अनुभव किया, कि जापान के साथ युद्ध को 
जारी रखना निरर्थक हैं। उसने सन्धि का प्रस्ताव किया । 


शिमोनोसेकी की सन्धि --जापान से सन्धि करने का कार्य लिुंग-चांग के सुपुदे 
किया गया । वह चीन का प्रमुख राजनीतिज्ञ था, और उत्तरी चीन में वायसराय के पद 
पर विराजमान था । कोरिया के विषय में पिछले सालों में जिस नीति का अनुसरण चीनी 
सरकार ने किया था, उसका निर्धारण लि-हुंग-चांग द्वारा ही किया गया था । लि-हुंग- 
चांग के प्रयतन से जापान के साथ जो सन्धि इस समय हुई, वह शिमोनोसेकी की सन्धि 
के नाम से प्रसिद्ध है । इसकी मुख्य शर्तों निम्नलिखित थीं--( १) लिग्रा्रो नदी के पूर्व 
का मञ्चूरिया का प्रदेश (लिग्राश्रो-तुंग) जापान को दे दिया जाय । (२) फार्मूसा का 
विशाल ट्रौप जापान को प्राप्त हो। (३) पेस्कादोरस द्वीपससमूह पर जापान के अधिकार 
को स्वीकृत किया जाय। (४) चीन हरजाने के रूप में एक भारी रकम जापान को दे, 
और जब तक यह रकम वसूल न हो जाय, वेई हाई वेई के बन्दरगाह पर जापान क कब्जा 
रहे। (५) कोरिया को स्वतन्त्र राज्य के रूप में स्वीकृत किया जाय, और चीत का उस 
पर किसी भी प्रकार का प्रभुत्व न रहे। (६) चार नये बन्दरगाहों को जापान के व्यापार 
के लिये खोल दिया जाय । पाश्‍चात्य देशों के साथ जो सन्वियां पहले हो चुकी थीं, उन 
सबमें यह व्यवस्था रखी गयी थी, कि उन्हें वे सुविधाएं मिलेंगी, जो किसी भी अन्य राज्य 
को प्राप्त होंगी । इस कारण अब ये चार नये बन्दरगाह पाश्चात्य राज्यों के लिए भी 
खुल गये । 
युरोपियन राज्यों का विरोध-शिमोनोसेकी की सन्धि द्वारा लिआग्रो तु ग का 
रूस की सीमा मंचूरिया से मिलती थी, और वह स्वयं इस क्षेत्र में अपने प्रभुत्व का वि- 
स्तार करने के लिए उत्सुक था । जापान जैसे शक्तिशाली राज्य केलिग्राओ तु ग पर कब्जा 
कर लेने से अव उसके लिए यह सम्भव नहीं रहा था, कि वह मञ्चूरिया ग्रोर कोरिया 
की दिशा में अपने प्रभुत्व का विस्तार कर सके । रूस ने लिम्राओ तुंग पर जापानी प्रभूत्व 
का विरोध शुरू क्रिया । इस विरोध में फ्रांस ने रूस का साथ दिया। १८९३ में रूस ग्रोर 
फ्रांस में एक सन्धि हो गई थी, जो इतिहास में 'ड्यूएल एलायन्स” के नाम से प्रसिद्ध है॥ 
| 5 कारण यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस और फ्रांस के. सम्बन्ध बहुत भ्रधिक 
घनिष्ट हो गये थे। जर्मनी-मी इस समय तक साञ्जाज्यवाद के क्षेत्र में आगे बढ़ते लग 
गया था । प्रिंस बिस्मार्क के नेतृत्व में जब विविध जर्मेन राज्य एक साम्राज्य के रूप में. 
संगठित हो गये, तो जर्मनी के लिए यह सवेथा स्वामाविक था, कि वह भी श्रपनी 
राष्ट्रीय शक्ति के विस्तार के लिए तत्पर हो। जर्मनी ने मी इस अवसर पर जापानके 
खिलाफ रूस और फ्रांस का समर्थन किया। इन तीन शक्तिशाली राज्यों के विरोधके | 


Collecti 
a 
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कारण जापान ने लिआझो तुंग पर से अपने अधिकार का परित्याग कर दिया, और उसके 
बदले में चीन से हरजाने की एक अतिरिक्त रकम प्राप्त की । 


चीन-जापान के युद्ध का परिणाम--१८९४-६+ के युद्धं ने इस बात को स्पष्ट 
कर दिया, कि विशालकाय चीनी साम्राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यन्त निबल है। अब तकः 
पाइचात्य देशों को यह साहस नहीं होता था, कि वे चीन पर अपना राजनीतिक प्रमुत्त्व' 
स्थापित करने का उद्योग करें । चीन की शक्ति के सम्बन्ध में उनकी जो धारणा इस युद्धः 
से पहले थी, श्रब परिवर्तित हो गई। उनमें अब यह प्रवृत्ति हुई, कि जापान का अनुकरण: 
कर वे भी चीन को अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का शिकार बनाएं । इसी का यह परि-- 
णाम हुआ, कि जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि युरोपियन देश चीन पर अपना प्रमुत्त्व' 
स्थापित करने के लिए तत्पर हो गए। : 


(२) चीन में रूस की शक्ति का विस्तार 
यूरोप के जो राज्य इस समय चीन में ्रपनी शक्ति का विस्तार करने के लिये" 


, प्रवृत्त हुए, उनमें रूस का स्थान सबसे प्रमुख था । लिग्राश्रो तुंग से जापान ने अपना कब्जा 


हटा लिया था । इस दशा में रूस के लिए यह अत्यन्त सुगम था, कि वह मंचूरिया की 
दिशा में अपने प्रभाव का विस्तार कर सके । क्योंकि लिम्राओ तुंग को जापान के कब्जे 
से मुक्त कराने में रूस ने प्रमुख रूप से कत्‌ त्व प्रदर्शित किया था, इस कारण पेकिंग 
की चीनी सरकार में अब उसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया । अब तक पेकिंग में ग्रेट 
ब्रिटेन का प्रभाव सबसे अधिक था। पाइचात्य देशों ने विविध सन्धियों द्वारा चीन में जो 
अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त किए हुए थे, उनका श्रीगणेश ब्रिटेन द्वारा ही हुआ 
था । चीन के विदेशी व्यापार में भी ब्रिटेन का प्रमुख भाग था । पर १८९१ के बाद चीन? 


_ की सरकार पर रूस का प्रभाव निरन्तर बढ़ता गया । लिश्राशओो तुंग के प्रदेश को फिर से. 


चीन को दिलवाकर रूस ने यह प्रदर्शित करना. प्रारम्म किया, कि वह वस्तुतः चीन का 
मित्र है, और चीन सदा उसकी सहायता व पक्षसमर्थन पर निर्भर रह सकता है । यदि 
भविष्य में किसी भी विदेशी राज्य ने चीन के सुविस्तृत प्रदेशों में से किसी पर अपना 
्राधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न किया, तो उसका मुकाबिला करने के लिये वह चीन 
की सहायता करने में संकोच नहीं करेगा । इस प्रकार शिमोनोसेकी की सन्धि के बाद रूस 

्रौर चीन के सम्बन्ध बहुत मित्रतापूर्ण हो गये थे । 


१८९४ में रूस के राजसिंहासन पर जार निकोलस द्वितीय श्रारूढ़ हुआ । मई, 
१८६६ में रूस की राजधानी सेण्ट पीटसंबुर्ग में समारोह के साथ उसका राज्यामिषेकः 
होना था। इसमें सम्मिलित होने के लिए चीन के प्रतिनिधियों को भी ग्रामन्त्रित किया 
गया । चीनी सरकार की ओर से इस कार्य के लिए ली हुंग चांग को भेजा गया। रूस के * 
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ काउध्ट वीटे ने ली हुंग चांग से चीनी साम्राज्य के सम्बन्ध में विशदः 
रूप से बातचीत की | काउण्ट वीटे ने चीन के प्रतिनिधियों को समझाया, कि विदेशी” 
राज्यों से अपने देश की रक्षा करने का सबसे उत्तम उपाय यही है, कि चीन रूस कोः 
अपना मित्र समभे और उसकी सहायता पर निर्भर करे। ली हुँग चांग और काउण्ट वीटे 
ने बातचीत द्वारा क नई सन्धि की, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं--(१) यदिः 
जापान पूर्वी एशिया में अपनी शक्ति को बढ़ाने का यत्न करते हुए चीन या रूस के साथ 
लड़ाई शुरू करे, तो ये दोनों राज्य एक-दूसरे की सहायता करें । ( २) जापान के साथ युद्ध 
की दशा में रूस को यह अधिकार हो, कि वह चीन के बन्दरगाहों का पूर्णरूप से उपयोगः 
कर सके और युद्ध की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर चीन में मनन्य सुविधाएं प्राप्त कर 
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सके। (३) रूस को यह अनुमति दी जाय, कि वह उत्तरी मंचूरिया में एक रेलवे लाइन 
का निर्माण कर सके । उत्तरी एशिया में रूस इस समय ट्रांस-साइबीरियन रेलवे के निर्माण 
में तत्पर था । इस सुदीर्घं रेलवे लाइन का निर्माण १८९१ में प्रारम्म हुआ था। रूस की 
इच्छा थी, कि यह लाइन पूर्व में ब्लादीवोस्तॉक के बन्दरगाह तक पहुँच जाए । रूस के 
अपने ही प्रदेशों में से होकर जो रेलवे लाइन ब्लादीबोस्तॉक तक जा सकती थी, उसमें 
बहुत चक्कर पड़ता था । ग्रतः रूस ने चीन से इस वात की अनुमति प्राप्त की, कि हाविन 
से ब्लादीबोस्ताँक तक रेलवे लाइन का वह निर्माण कर सके । यह लाइन एक हजार मील 
तक चीन के साम्राज्य में से होकर गुजरती थी । साथ ही, रूस को चीन ने यह मी अनुमति 
दे दी, कि इस रेलवे लाइन की एक ब्रांच दक्षिण में पोर्ट आर्थर (लिआओ-तुंग प्रायद्वीप में) 
तक बनायी जा सके । (४) १८६४-६५ के युद्ध के बाद शिंमोनोसेकी की सन्धि के अनु- 
सार हरजाने की जो भारी रकम चीन द्वारा जापान को दी जानी थी, उसे अदा करने में 
रूस चीन की सहायता करे। इस शर्ते के अनुसार इस समय रूस ने चीन को एक अच्छी 
बड़ी धनराशि कर्ज के रूप में प्रदान की । 


मंचू रिया में रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए जिस घनराशि की आवश्य- 
कता थी, उसकी व्यवस्था करने के लिए. रूस-चाइनीज बँके का संगठन किया गया । इसी 
बैंक की मदद से मंचूरिया में टेलीग्राफ की लाइनों का मी विस्तार किया गया । रेलवे 
लाइनों का निर्माण करने और उन पर रेलगाड़ियों को चलाने के लिए एक पृथक्‌ कम्पनी 
की स्थापना की गई, जिसमें रूसी सरकार और रूसी धनपतियों ने बहुत उदारता के साथ 
रुपया लगाया । रेलवे लाइन के समीपवर्ती प्रदेशों में शांति और व्यवस्था स्थापित करने 
का कार्य भी इसी कम्पनी के सुपुर्द किया गया। यह भी व्यवस्था की गई, कि इस चाइ- 
नीज ईस्टर्न रेलवे पर कम्पनी का श्रधिकार ८० साल तक कायम रहेगा, उसके बाद इस 
की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर चीनी सरकार का स्वत्व कायम हो जायगा। इसके लिये चीन को 
कोई मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं होगी । 


हाबिन-ब्लादीबोस्ताँक रेलवे के निर्माण के कारण उत्तरी मञ्चूरिया का रथिक 
इष्टि से बहुत विकास हुश्रा । पर साथ ही इससे मञ्चूरिया में रूस के प्रमाव एवं प्रमुत्व 
की भी स्थापना हो गई । जिस प्रकार ग्रठारहवीं और उन्नीसवीं सटियों में रूस ने साइ- 
बीरिया के सुविस्तृत प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, वैसे ही अब उन्नीसवीं 
सदी के अन्तिम वर्षो में उसने मञ्चूरिया में भी भ्रपने प्रभाव को विस्तृत करना शुरू 
किया । इस प्रदेश में आवागमन का जो सबसे ग्रधिक सुविधाजनक साधन था वह रूस के 
कब्जे में था, अतः यहाँ अपने श्राथिक व राजनीतिक प्रमृत्त्व को स्थापित कर सकता भी 
'उसके लिये अत्यन्त सुगम हो गया | रूस ने इस अवसर का पूरी तरह से उपयोग किया। 


( ३) जमनी को शक्ति का विस्तार 


शिमोनोसेकी की सन्धि में संशोधन कर लिश्राश्रो-तुंग के प्रदेश को जापान के 
कब्जे से मुक्त कराने में जमंनी ने भी चीन की सहायता की थी। अतः उसकी भी यह 
इच्छा थी, कि चीन के इस पक्षसमर्थन से लाभ उठाकर अपने लिए कुछ विशेष सुविधाएं 
प्राप्त करे । १८६७ में जमेनी ने भ्रत्य राज्यों को यह सूचना दी, कि वह चीन में एक ऐसे. 
स्थान को प्राप्त करने के प्रयत्न में है, जहां उसके जहाज अपने अड्डे बना सके, और | 
जहां उन्हें मुरम्मत व रसद ग्रादि की पूर्ण सुविधा प्राप्त हो। इसी बीच में दो जमन पाद- 
रियों की चीन में हत्या हो गई। अब क्या था, जर्मनी को अपनी इच्छा पूर्णं करने का 
| _ ०००००“ अवसर हाथ लग गया । जमन सरकार की ओर से पेकिंग की सरकार के सम्मुख 
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निम्नलिखित मांगें पेश की गई---(१) त्सिग-ताश्रो (उत्तरी चीन में) के बन्दरगाह को 
१९ साल के पढ़े पर जर्मनी को दे दिया जाय । साथ ही, कियाऊ-चाऊ की ह परभी 
जर्मनी के अधिकार को स्वीकृत किया जाय। (२) शांतुंग के प्रदेश में अ को रेलवे 
लाइन बनाने का अधिकार मिले, और इस प्रदेश में जो कोई अ हों, उन्हें विकसित 
करने का अधिकारं केवल जमती को रहे । (३) जमन पा की हत्या के लिए चीन 
जर्मनी को हरजाना दे । साथ ही, त्सिग-ताश्रो के बन्दरगाह पर कब्जा करने के लिये जो 
कुछ खर्चे जर्मन जलसेना को करना पड़े, वह सर्व भी चीन की सरकार उसे प्रदान करे। 


'जर्मेनी की इन मांगों को अस्वीकृत कर सकने की शक्ति चीन में नहीं थी। ६ 
माचे, १८६८ को चीन और जर्मनी में एक नई सन्धि की गई, जिसके अनुसार कियाशओं 
चाग्रो की खाड़ी, त्सिग-ताश्रो बन्दरगाह श्रौर उसके समीपवर्ती प्रदेश जमनी को ६६ साल 
के पट्ट पर प्राप्त हुए । नाम को ये प्रदेश अब भी चीन के सम्राट्‌ के ्रधीन रहे, पर सन्धि 
में इस बात को मली-माँति स्पष्ट कर दिया गया, कि चीनी सरकार इत प्रदेशों में शासन- 


सम्बन्धी किसी अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेगी । साथ ही, गाँतुंग प्रदेश में रेलवे 


लाइन का निर्माण करने और वहां खानों की खुदाई के सम्बन्ध में अनेक विशेषाधिकार 
जर्मनी को दिए गए। इस प्रकार १८६८ में जर्मनी ने भी चीन के कतिपय प्रदेशों में अपने 
राजनीतिक प्रभाव व प्रभुत्त्व को स्थापित कर लिया । 


(४) चीन में भ्रन्य राज्यों की शक्ति का विस्तार 


ग्रेट ञ्रिटेन---रूस और जर्मनी ते जिस प्रकार चीन के विविध प्रदेशों में अपने 
लिए विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए थे, उसके कारण अन्य राज्यों में भी यह प्रवृत्ति हुई 
कि चीन की निर्बलता से लाम उठाकर वे भी अपने लिए उसी ढंग के विशेषाधिकारों को 
प्राप्त करें । ब्रिटेन ने चीन से यह मांग की, कि (१) वेई-हाई-वेई का बन्दरगाह उसे टू 
पर दे दिया जाय। (२) चीन यह घोषणा करे, कि इगत्से नदी के समीपवर्ती प्रदेशों में 
किसी अन्य राज्य को विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे। (३) विदेशी व्यापार के आयात 
और निर्यात माल पर टॅक्स एकत्रित करने के लिए जो चाइनीज मेरीटाइम कस्टम्स 
सर्विस स्थापित है, उसका अ्रध्यक्ष सदा कोई ग्रंग्रेज ही रहे। (४) हांगकांग द्वीप पर 
पहले से ही ब्रिटेन का ग्राधिपत्य था, उसके सामने का चीन का प्रदेश भी अ्रब ब्रिटेन को 
पट्टे पर दे दिया जाय। चीनी सरकार के लिए यह सम्भव नहीं था, कि ब्रिटेन की इन 
मांगों का विरोध कर सके । उसने इन्हें स्वीकृत कर लिया । 


फ्रांस-- ब्रिटेन के समान फ्रांस ने भी चीनी सरकार से श्रनेक नई सुविधाएं प्राप्त 
कों । वे सुविधाएं निम्नलिखित थीं--(१) चीन की सरकार ने स्वीकृत किया, कि हैनान 
द्वीप किसी भ्रन्य राज्य को नहीं दिया जाएगा । (२) युनान, क्वांगसी और क्वांगतुंग के 
प्रदेशों में खाने खोदने तथा अन्य प्रकार से उनके श्राथिक साधनों को विकसित | का 
अधिकार केवल फ्रांस को हो । (३) फ्रांस ने नाम में जिस रेलवे लाइन का निर्माण शुरू 
किया था, उसे दक्षिणी चीन में भी विस्तृत करने का उसे अधिकार हो। (४) क्वांग- 


जाऊ की खाड़ी और उसका समीपवर्ती प्रदेश फ्रांस को ६६ साल के पट्टे पर दे दिया 
जाय। 


जापान--ब्रिटेन श्रौर फ्रांस का श्रनुकरण कर अरब जापान ने भी चीन में भ्रनेक 


विशेषाधिकार प्राप्त किए । इनमें सबसे मुख्य यह था, कि फार्मूसा के सामने चीन का जो | 
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चीन में विदेशी साम्राज्यवाद का प्रसार १०५ 


"सकने का अधिकार न दिया जाय। 


इटली--इटली भी इस समंय इस बात के लिए प्रयत्नशील था, कि चीन में कुछ 
विशेष अधिकार प्राप्त करे इटली के विविध राज्यों को एक सूत्र में संगठित कर शक्ति- 
शाली इटालियन राष्ट्र के निर्माण की जो प्रक्रिया नेपोलियन के युद्धों के बाद 
प्रारम्भ हुई थी, वह १८७० तक पूरी हो गई थी। श्रव इटली भी अपने साम्राज्य का 
निर्माण करने के लिए तत्पर था । उसने मी चीन की निर्बेलता से लाम उठाकर ्रपनी 
कुछ मांगें पेश की, पर चीनी सरकार ने उन्हें स्वीकृत करने से इन्कार कर दिया। १६०० 
कै बाद इटली को चीन में अपने प्रभाव को विस्तृत करने के लिए फिर श्रवसर मिला। 
इस पर हम यथास्थान प्रकाश डालेंगे । 


सुविधाओं का स्वरूप--ब्रिटेन, रूस और जापान आदि देश चीन में जिस प्रकार. 
की सुविधाएँ प्राप्त कर रहे थे, उनके कारण इन देशों के वहां एक विशेष प्रकार के प्रमाव- 
क्षेत्र विकसित होते जाते थे। इन प्रमावःक्षेत्रों में ब्रिटेन, रूस आदि देश ग्रपने श्राथिक 
हितों का अविकल रूप से साधन कर सकते थे, पर राजनीतिक इष्टि से चीन का प्रभुत्व 
कायम रहता था। क्योंकि चीन की राजशक्ति इस समय बहुत निर्बेल थी, श्रतः शासन 
के सम्बन्ध में भी वह विदेशियों के इन प्रमाक-क्षेत्रों में अपने अधिकारों के प्रयोग में प्रायः 
असमर्थ रहता था । विशेषतया, जो प्रदेश विदेशी राज्यों ने ६६ साल के पट्टे पर प्राप्त 
कर लिए थे, वहां तो क्रियात्मक इष्टि से चीन के प्रमृत्त्व का अन्त ही हो जाता था। 
विदेशी राज्यों के लिए यह श्रत्यन्त सुगम था, कि वे इन प्रदेशों पर अपने राजनीतिक 
प्रभुत्व की भी स्थापना कर लें । इस प्रकार चीन में एक नए प्रक्रार के साम्राज्यवाद का 
विकास हो रहा था, जिसका स्वरूप श्राथिक था । १८४२ रौर १८६० में विविध विदेशी 
राज्यों ने चीन के साथ जो सन्धियां की थीं, उनके कारण चीन के बहुत-से बन्दरगाह 
विदेशियों के प्रभाव में श्रा चुके थे । श्रब उन्नीसवीं सदी के अन्तिम भाग में तो विदेशी 
राज्यों के इस प्रमुत्त्व व प्रभाव का चीन में और भी ्रधिक विस्तार हो गया था। ये 
विदेशी राज्य जहां एक ओर चीन की सरकार से श्रप्रने लिए विशेष सुविधाओं को प्राप्त 
कर लेने के लिए प्रयत्नशील थे, वहाँ साथ ही आपस में भी इनमें प्रतिस्पर्दध जारी थी । 
इस प्रकार चीन विविध विदेशी राज्यों के साम्राज्य-विस्तार-सम्बन्धी संघर्ष का क्षेत्र 
बनता जाता था । द 


ग्रमेरिका को नोति--उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक संयुक्त राज्य अमेरिका 
में ब्यावसायिक क्रान्ति ने बहुत श्रधिक प्रमाव उत्पन्न नहीं किया था। पर इस समय 
(उन्नीसवीं सदी के अन्त) अमेरिका को संसार के सर्वप्रधान व्यावसायिक देशों में गिता 
जाने लगा था। जिन कारणों ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ग्ादि पाश्‍चात्य देशों को साम्रा- 
ज्यविस्तार के लिए प्रेरित किया था, वे अमेरिका में भी विद्यमान थे। १८६५ में स्पेन 
और भ्रमेरिका में युद्ध हुआ । इसमें स्पेन की बुरी तरह से पराजय हुई, और अनेक 
प्रदेश उसकी अधीनता से निकलकर अमेरिका के हाथों में आरा गए । फिलिप्मीन द्वीपसमूह 
भी इनमें से एक था । फिलिप्पीन के अधिगत कर लेने के बाद अमेरिका का साम्राज्य _ 
प्रशान्त महासागर में भी विस्तृत हो गया था, और अब उसके लिए यह सम्भव नहीं रहा 
था, कि वह चीन की राजनीतिक घटनां को उपेक्षा की दृष्टि से देख सके । विविध 
बिदेशी राज्य जिस ढंग से चीन में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहे थे, अमेरिका उसे 
अपनी ग्रांखों से ्ोझल नहीं कर सकता था । अ्रतः १८६६ में अमेरिका की ओर से 
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१०६ एशिया (सुदुर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


इंगलैण्ड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस और जापान की सरकारों के पास एक विज्ञप्ति भेजी 
गई, जिसमें निम्नलिखित बातों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया गया था--( १) 
चीन के विविध बन्दरगाहों में व्यापार आदि के सम्बन्ध में जो अधिकार विदेशी राज्यो 
को प्राप्त हैं, उनका प्रतिरोध किया जाय, चाहे श्रब ये बन्दरगाह किसी एक विदेशी राज्य 
के प्रभावक्षेत्र में श्रा चुके हों (२) चीन के साथ हुई सन्धियों द्वारा आयात और निर्यात 
माल पर टँक्सों की जो दरें पहले निश्चित की जा चुकी हैं, उनका कोई राज्य उल्लंघन 
न करे। यदि कोई बन्दरगाह किसी विदेशी राज्य के प्रभाव-कषेत्र में भी हो, तब भी वह 
अन्य सबके साथ तट-कर के मामले में एक सदृश व्यवहार करे और अन्य राज्यों के 
जहाजों के आवागमन के सम्बन्ध में कोई रुकावट न डाले । (४) किसी राज्य के प्रभावक्षेत्र 
के अन्तर्गत बन्दरगाहों में जब श्रन्य राज्यों के जहाज आयें, तो उनसे बन्दरगाह का खर्च 
अपनी अ्रपेक्षा श्रविक न लिया जाय । 


इस समय अमेरिका इस नीति का प्रतिपादन कर रहा था, कि चीन के बन्दरगाहों 
में ब्यापार की जो सुविधाएं व विशेषाधिकार विदेशी राज्यों को पहले प्राप्त थे, प्रभाव- 
क्षेत्रों के कायम हो जाने से उनमें किसी प्रकार का अन्तर न पड़े। ब्रिटेन भी इस समय 
इसी नीति का समर्थक था । यद्यपि उसने स्वयं चीन के अनेक प्रदेशों में अपने प्र भावक्षेत्रों 
को कायम कर लिया था, तो भी उसका हित इसी बात में था, कि चीन के विविध बन्दर- 
गाह सब विदेशी राज्यों के लिए समान रूप से खुले रहें । इसका कारण यह था, कि ब्रिटेन 
का चीन में व्यापार अन्य सब राज्यों की तुलना में बहुत अधिक था। रूस, फ्रांस, जापान 
` आदि ने भी इस समय चीन में अपने-अपने प्रभावक्षेत्र कायम कर लिए थे। यदि ये देश 
अपने इन प्रभावक्षेत्र में भ्रन्य राज्यों के व्यापार में रुकावट डालने का प्रयत्न करते, तो 
इससे सबसे श्रधिक नुकसान ब्रिटेन को ही पहुंचता । यही कारण है, कि इस समय ब्रिटेन : 
ओर श्रमेरिका की चीन के सम्बन्ध में एक ही नीति थी, और ये दोनों शक्तिशाली राज्य 
इस वात के लिए प्रयत्नशील थे, कि विविध विदेशी राज्यों ने चीन में जो प्रभावक्षेत्र कायम 
कर लिए हैं, उनका रूप ्राथिक ही रहे और वे इन राज्यों के राजनीतिक श्राधिपत्य में | 
न ग्रा जाएं। झ्मेरिका और ब्रिटेन की इसी नीति के कारण उन्नीसवीं सदी के इस अन्तिम | 


भाग में विभिन्न विदेशी राज्य चीन में अपनी प्रभुता का ग्रौर श्रधिक विस्तार नहीं | 
कर सके । 


(५) सुधार क प्रयत्न । 


_ १८६४-६४ के युद्ध में जापान से परास्त होकर चीन के लोगों ने अपनी दुर्दशा ` | 
को अच्छी तरह से श्रनुभव कर लिया था। विविध विदेशी राज्य जिस प्रकार चीन में | 
अपन प्रभावक्षेत्र कायम करने में तत्पर थे, चीन के लोग उससे भी बहुत चिन्तित थे । इस 
दशा म यह सवथा स्वाभाविक था, कि चीन में ऐसे दलों का प्रादुर्भाव हो, जिनका उद्देश्य | 
देश की राजनीतिक दुर्बलता को दुर क़र शक्ति का संचार करना हो | पाश्चात्य देशों के | | 
आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से श्रव चीनी लोग भी अपरिचित नहीं रहे थे । अनेक चीनी युवक है| 
विदेशों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करके वापस आए थे, और उनका यह प्रयत्न था कि | 
अपने देश की दशा का सुधार करें। सुधार के पक्षपाती इन दलों में डॉ० सन यात सेन | र 
दल का विशेष रूप से उल्लेख करना ग्रावञ्यक है । डॉ० सने यात सेनके पिता ने क्रिर्चिः . | 
यन घम को स्वीकार कर लिया था, और अपने पुत्र को हवाई द्वीप और हांगकांग के ' 
विदेशी झिक्षणालयों म पढ़ाया था । पाइचात्य विचारों के सम्पर्क में ग्रा कर्‌ डॉ० सन यातं. 

सेन के हृदय में यह्‌ ग्राकाक्षा प्रवल रूप से उत्पन्न हो गई थी, कि चीन को भी फ्रांस, 
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चीन में विदेशी साम्राज्यवाद का प्रसार १०७ 


ब्रिटेन आदि के समान उन्नत और समृद्ध होना चाहिए। जापान का उदाहरण उसके 
सम्मुख था । १८९५ में उसने केन्टन में एक बिद्रोह का नेतृत्व किया । पर इसमें उसे 
सफलता नहीं हो सकी । उसे चीन छोड़कर विदेशों मे श्राश्रय लेना पड़ा | उसे गिरफ्तार 
करने के लिए चीनी सरकार ने एक इनाम की भी धोषणा की थी । 


सुधार के पक्षपाती चीनी लोगों में कांग यू वेई का उल्लेख करना मी आवश्यक 
है । वह डॉ० सन यात सेन के समान क्रान्तिकारी नहीं था । उसका विचार था, कि क्रान्ति 
के मार्ग का आश्रय लेकर चीन का उद्धार नहीं किया जा सकता । चीन को सुधार के मार्ग 
का अनुसरण करना चाहिए, और देश के शासन में सुधार कर वैध राजसत्ता की स्थापना 
करनी चाहिए। इसी प्रकार चीन के दो प्रमुख राजपदाधिकारी चांग चिह-तुंग और लियु 
कुन-यी भी सुधारवादी दल के साथ सम्बन्ध रखते थे । चांग-चिह-तुंग ने एक पुस्तक लिखी 
थी, जिसका नामथा "शिक्षा लो'। इसमें उसने प्रतिपादित किया था, कि चीन को 
पश्चिमी देशों से ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा ग्रहण अपनी उन्नति करनी चाहिए, श्रन्यथा 
उसकी भी वही गति होगी जो कि भारत, श्रनाम, ईजिप्ट आदि की हुई है। चांग- 
चिह-तुंग की पुस्तक का बहुत प्रचार हुआ, रौर उसके कारण चीन में सुधार के श्रान्दोलन 
को बहुत बल मिला । a , 


यद्यपि डा० सन यात सेन को क्रान्ति के प्रयत्न में सफलता नहीं हो सकी थी, पर 
सुधारवादी लोगों की शक्ति निरन्तर बढ़ती जाती थी । सम्राट्‌ कुआंग हू सू की इन सुधार- 
वादियों के साथ सहानुभूति थी । १८८७ में कुआंग ह सू वयस्कर हो गया था, और साम्राज्ञी - 
त्यूह सी के प्रभाव व संरक्षा से मुक्त होकर स्वयं राज्यकार्यं की देख-रेख करने लगा था। 
१८६५८ में प्रसिद्ध सुधारवादी नेता कांग यू-वेई के साथ उसका सम्पर्क स्थापित हुआ, और 
उसने निश्चय किया कि चीन को सुधार के मागं पर ग्रागे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न किया 
जायगा | इस लिए जून, १८६८ से सितम्वर, १८९८ तक सम्राट कुआंग हू सु की ओर से 
अनेक नई ग्राजाएं प्रकाशित की गई, जिनका उद्देश्य चीन के शासन में सुधार करना था। 
इन आज्ञाओं में केवल शासन-सम्वन्वी सुधारों का आदेश ही नहीं दिया गया था, अपितु 
यह भी व्यवस्था की गई थी, कि चीन में शिक्षा का विस्तार क्रिया जाय, छोटे और बड़े 
सब प्रकार के शिक्षणालयों की स्थापना की जाय, और उच्च शिक्षा के लिए एक विश्व- 
विद्यालय की भी स्थापना हो । चीन में रेलवे लाइनों का विस्तार किया जाय, और जहाजों- 
के निर्माण का भी प्रारम्भ हो। सञ्राट्‌ कुथ्ांग हू मु द्वारा आदिष्ट सब सुधार यदि क्रिया 
में परिणत हो सक्ते, तो नि:सन्देह चीन मं ग्रसाधारण उन्नति हो जाती । 


पर अभी चीन में सुधार के विरोधियों की भी कमी नहीं थी । विशेषतया, सर- 

कारी पदाधिकारी और राजकर्मचारी सम्राट्‌ द्वारा प्रकाशित ग्राज्ञाश्रों के सख्त खिलाफ 
थ। शासन सुधार के लिए जो व्यवस्थाएँ सम्राट्‌ ने की थीं, उनसे इस वर्ग की सत्ता में 
बहुत अन्तर पड़ता था । माम्राजी त्सू-ह सी ने सुधार के विरोधियों का साथ दिया । सत्ता- 
ईस साल तक वह चीन के शासन का संचालन कर चुकी थी । ब्रिटेन, फ्रांस आदि पाइचात्य 
देशों के प्रति उसके हृदय में उत्कट घृणा थी । १८५८ और १८६० की घटनाओं का उसे 
भली-माँति स्मरण था । उसका विचार था, कि पाश्चात्य देशों का अनुमरण करने से चीन 
को हानि ही होगी । चीन का हित इसी वात में है, कि इन विदेशी राज्यों को अपने से दर 
रखे और पाइचात्य विचारों के सम्पर्क में त आकर अपनी प्राचीन मर्यादा का पालन करे । 
साम्राजी त्मू-ह सी ने सुधारों का विरोध करना शुरू किया, जिससे पेकिग की सरकार ने 
ह्‌ श्रनुभव किया, कि त्यू-ह सी को गिरफ्तार किये बिना सुधार-सम्बन्धी आज्ञाएं क्रिया 
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१०८ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


'में परिणत नहीं की जा सकेंगी। यह कार्य युञ्जान शी काई के सुपुर्दे किया गया । सुधार- 
वादी लोग समकते थे, कि युआन शी काई की सहानुभूति सुधारों के पक्ष में है। उसे 
'चिहली प्रान्त का सूबेदार नियत किया गया, और यह आदेश दिया गया कि तीन्त्सिन पर 
अपना आधिपत्य स्थापित करके वहाँ के राजप्रासाद पर ग्राक्रमण करे और साम्राज्ञी को 
गिरफ्तार कर ले । पर तीन्त्सिन जाकर यूश्रान शी काई साम्राज्ञी के साथ मिल गया। 
ग्रब सामाज्ञौ त्सू हू सी की सेनाओं ने सम्राट पर आक्रमण किया, और उसे गिरफ्तार कर 
लिया । सम्राट्‌ कुआंग हसू का शेष जीवन कैदी के रूप में ही व्यतीत हुआ । 


~ 


अब शासनशक्ति एक बार फिर साम्राज्ञी त्सू हूसी के हाथों में आ गई । 
सम्राट्‌ कुआंग हसू को इस बात के लिये विवश किया गया, कि वह एक नई आज्ञा इस 
ग्राशयं की प्रकाशित करे, कि देश के हित को इष्टि में रखकर मैंने साम्राज्ञी त्सु हू सी से 
प्रार्थना की है, कि वह्‌ राज्यकार्य को फिर से सम्भाल लें और उन्होंने अत्यन्त कृपापूर्वंक 
मेरी प्रार्थना को स्वीकृत कर लिया है। इस प्रकार शासनसूत्र को फिर से अपने हाथों 
में लेकर साम्राज्ञी ने उन सब ्राज्ञाओं को रह कर दिया, जो १८९८ में प्रकाशित की 
गई थीं । इस समय बहुत-से सुधारवादी चीनी नेता गिरफ्तार किये गये, और बहुतों ने 
चीन से भाग कर अपनी जान बचाई। कांग यू वेई पेकिंग से भाग कर जापान पहुँचने 
में समर्थ हुआ, भर वहां जाकर उसने सुधार के पक्ष में अपने आन्दोलन को जारी रखा। 
सुधारवादी नेताओं में से कुछ को इस समय प्राणदण्ड भी दिया गया । 


सुधारों का आश्रय लेकर चीन में नवजीवन का संचार करने का जो प्रयत्न सम्राट 
कुआंग-ह सू की संरक्षा में प्रारम्भ हुआ था, उनका इस प्रकार बुरी तरह से अ्रन्त हुआ! 
इसमें सन्देह नहीं, कि इस समय मञ्चू शासन इतना विकृत हो चुका था झौर चीन के 
विविध राज-पदाधिकारी अपने कत्तव्यों से इतने अधिक विमुख हो गये थे, कि क्रान्ति के 
बिना चीन के विकृत शासन का ग्रन्त सम्भव नहीं था । यही कारण है, कि १६११ में 
राज्यक्रान्ति द्वारा मञ्चू शासन का अन्त हुआ और उसके साथ ही नवीन चीन के निर्माण 
का प्रारम्भ हुआ । 


( ६) बोवसर विद्रोह ` 


चीन में विदेशी लोगों का प्रभाव जिस ढंग से बढ़ रहा था, उसी के कारण विविध 
चीनी देशमक्तों में अपने देश के सुधार की प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हुई थी। पर सुधार के । 
पक्षपातियों के प्रयत्नों को सफलता नहीं मिल सकी, यद्यपि इससे विदेशी लोगों के प्रति 
विरोध व विद्वेष की भावना कम नहीं हुई । चीन के सभी लोग, चाहे वे सुधारों के पक्षः । 
पाती हों या विरोधी हों, विदेशियों से विद्वेष रखते थे । ईशाई पादरियों के गिरजाचर, | 
विदेशियों द्वारा बनाई गई रेलवे लाइनें और पाश्चात्य लोगों द्वारा स्थापित बैकःतथा | 
कम्पनियां चीनी लोगों की आंखों में कांटे की तरह से चुभती थीं । इस दशा में यह सवंथा | 
स्वामाविक था, कि विदेशियों के प्रति विद्वेष की भावना एक विद्रोह के रूप में प्रकट ही। | 
१८६४-६५ के युद्ध के बाद विविध विदेशी राज्यों ने चीन के विभिन्न प्रदेशों में जिस | 
प्रझार्‌ अपने प्रभावःक्षेत्र कायम कर लिये थे, उसने चीन की जनता में गहरे श्रसन्तोष को. | 
उत्पन्न कर दिया था । इस स्थिति में चीन में एक समिति व दल का संगठन | जिस | 
अंगेजी में 'वोक्सर' कहते हैं। इस दल में सम्मिलित चीनी लोग अपनी बन्द मुट्ठी 
कसे हुए मुके की शक्ति में विश्वास रखते थे, और इसी का प्रयोग कर विदेशियों की | 
चीन से वहिष्कृत कर देने के लिए कटिबद्ध थे। १५६९ का अन्त होने से पूवं ही ब्रोक्सर | 
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चीन में विदेशी साम्राज्यवाद का प्रसार १०९ 


दल ने चीन के विविध प्रदेशों में विदेशियों पर श्राक्रमण प्रारम्भ कर दिये । बहुत-से ईसाई 

पादरी बोक्सर लोगों के रोध के शिकार हुए। पेकिग के दक्षिण में ग्रनेक विदेशी इंजी-. 
नियर एक रेलवे लाइन के निर्माण में तत्पर थे । इन पर मी आक्रमण किये गए श्रौर इन्हें 

मौत के घाट उतार दिया गया । इन घटनाओं के समाचार से पेकिंग में स्थित विदेशी 

राजटूतों में खलबली मच गई। उन्हें डर लगा, कि कहीं हम पर भी वोक्सर लोग हमला 

न कर दें। चीन के समुद्र तट के समीप जौ विदेशी जंगी जहाज विद्यमान थे, उन्होंने उनकी 

सेनाग्रों को पेकिंग बुलाया । इस पर बोकसर लोगों ने कहा, कि बिदेशी राज्यों ने चीन 

पर बाकायदा चढ़ाई कर दी है। इन सेनाओं से श्रपनी रक्षा करने के लिए बोक्सर लोगों 

ने पेकिग और तीन्त्सिन के बीच की रेलवे लाइन को कई स्थानों से उखाड़ दिया। श्रब 

बिदेशी लोगों को और भी ्रधिक चिन्ता हुई। तीन्त्सिन में दो हजार विदेशी सैनिकों: 
की एक सुव्यवस्थित सेना का संगठन किया गया, और इस सेना ने पेकिंग की ओर प्रस्थान 

कर दिया । इसी बीच में विदेशी जंगी जहाजों ने चीन के समुद्रतट पर श्राकमण शुरू कर 

दिये, और अनेक महत्त्वपूर्ण नगरों और किलों पर कब्जा कर लिया । ,श्रब बोक्सर लोगों 
आर विदेशी राज्यों की सेनाग्रों में बाकायदा युद्ध शुरू हो गया, और चीनी सरकार ने 
पेकिग में विद्यमान विदेशी लोगों को आज्ञा दी, कि वे चौबीस घष्टे के भ्रन्दर-श्रन्दर पेकिग 
को छोड़कर बाहर चले जाएं । इसी समय पेकिंग में स्थित जर्मन राजदूत की हत्या कर 
दी गई । अब विदेशियों के सम्मुख ग्रात्मरक्षा का केवल यही एक उपाय था, कि वे सब 
पेकिंग के विदेशी दूतावासों में एकत्र हो जाएं, और वहां रहकर अपनी सेनाओं के आगमत 
की प्रतीक्षा करें । यदि वे पेकिंग छोड़ कर समुद्रतट की ओर जाने का उद्योग करते, तो 

उन्हें भय था कि मागे में बोक्सर लोग कहीं उन पर आक्रमण च कर दें । - बहुत-से चीनी 

ईसाइयों ने भी इस समय ग्रात्मरक्षा के लिए विदेशी दूतावांसों में शरण ग्रहण की । बोक्सर 

लोगों ने पेकिंग के दूतावासों को भी घेर लिया । क्योंकि इन दूतावासों का निर्माण किले के. 
रूप में हुआ था, अतः वहां पर बिदेशी लोग कई महीने तक बोक्सर लोगों के हमलों से 

अपनी रक्षा करते रहे। १६०० के मध्य तक विदेशियों की एक सुसंगठित सेना पेकिंग 

पहुंच गई, और वहां उसने बोक्सर लोगों से अपने दूतावासों की रक्षा की । 


इसमें संदेह नहीं, कि १८६६-१६०० में बोक्सर विद्रोह ने बहुत गम्भीर रूप 
धारण कर लिया था। साम्राज्ञ त्सू-ह सी की सहानुभुति बोक्सर लोगों के पक्ष में थी। 
पर चीनी सरकार के बहुत-से उच्च राजकर्मचारी विदेशियों के विरुद्ध बोक्सर लोगों के 
युद्ध को देश के लिये हानिकारक समभते थे। चीन के अनेक प्रान्तों में उनके सूबेदारों 
ने बोक्सर लोगों को काबू में रखने की मरसक कोशिश की । यदि चीन की सब प्रान्तीय 
सरकारें भी इस समय बोक्सर लोगों के साथ सहानुभूति रखती, तो विदेशियों के लिये 
चीन में रह सकना अअसम्मव हो जाता । पर अनेक प्रान्तीय सूबेदारों ने बोक्सर लोगों को 
काबू में रखने में आसाधरण कतत त्व प्रदशित किया । पेकिग की केन्द्रीय सरकार ने 
भी एक आज्ञा द्वारा प्रान्तीय कर्मचारियों को यह आदेश दिया, कि वे बोक्सर लोगों केः 
्राक्रमणों से विदेशियों की रक्षा करने का प्रयत्न करें। 


बरोक्सर विद्रोह का समाचार जब पाइचात्य देशों में पहुंचा, तो उन्होंने चीन में 
ग्रपने आथिक और राजनीतिक हितों की रक्षा कुरने के लिये अपनी सेनाओं को चीन 
भेजा । ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि की सेनाएं शीघ्र ही चीन पहुँच गई । चीन में जहाँ 
कहीं भी बोक्सर लोगों ने विदेशियों का प्रतिरोध किया था, वहाँ सर्वत्र इन पाश्चात्य 
सेनाम्रों ने भयंकर अत्याचार किये। चीनी लोगों से बुरी तरह से बदला लिया गया । 
ग्रनेक ग्रामों और नगरों को भूमिसात्‌ कर दिया गया। विदेशी सेनाओं ने चीन में एक 
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११० एशिया (सुदुर पूर्व) का ग्राधूनिक इतिहास 


प्रकार के आतंक के राज्य की स्थापना कर दी। बोक्सर विद्रोह का उपयोग पाश्चात्य 
देशों ने चीन में अपने प्रभुत्व को विस्तृत करने के लिये किया, और इसको निमित्त बना- 
कर उन्होंने वहाँ श्रपनी सेनाओं का जाल-सा बिछा दिया । 


बोक्सर विद्रोह के परिणाम --विदेशी प्रभुत्वे के विरुद्ध चीर्न। लोगों ने जो विद्रोह 

किया था वह सफल नहीं हो सका, और पाइचात्य देशों की सेनाएं चीन में श्रपने विशेषा: , 
विकारों तथा प्रभाव को कायम रखने में सफल हुई। इस समय यदि विदेशी राज्य आपस | 
में एकमत होकर कार्य करते, तो उनके लिये चीन पर श्रपना प्रभुत्व स्थापित कर सकना | 
कठिन नहीं था। राजनीतिक दृथ्टि से चीन की सरकार ग्रत्थन्त विक्त दशा में थी, और | 
सैनिक दृष्टि से चीन के लिये पाइ्चात्य देशों का मुझकाविला कर सकना अ्रसम्भव था। पर | 
पाइचात्य राज्यों में आपस का ईप्या द्वेष बहुत श्रविक था । इसी कारण वे चीन के सम्बन्ध [५ 
में किसी एक नीति का निर्धारण नहीं कर सके । बोक्सर विद्रोह की समाप्ति पर ७ सितम्बर 

१६०१ के दिन चीन के साथ विदेशी राज्यों का जो समझौता हुआ, उसकी मुख्य बातें 
निम्नलिखित थीं - (१) पेकिग में जर्मनी का जो राजदूत मारा गया था, उसके लिये 

चीनी सरकार जर्मनी से क्षमा प्रार्थना करे, और जिस स्थान पर जर्मन राजदूत की हत्या 

हुई थी वहाँ चीन की सरकार एक स्मारक का निर्माण करे। (२) विदेशियों के साथ 

दुर्व्यवहार के लिये जिन चीनी राजकर्मचारियों को जिम्मेदार पाया जाय, उन्हें चीनी सर- 

कार कठोर दण्ड दे। (३) जिन नगरों में विदेशी लोगों का कतल हुआ था, वहाँ पाँच 
साल तक कोई सरकारी परीक्षा न हो सके, ताकि इन नगरों के निवासी सरकारी परी- 

क्षाओं को उत्तीर्ण कर राजकीय पद न प्राप्त कर सकें । (४) जापान के दूतावास के ग्रध्यक्ष | 
की हत्या के लिए चीनी सरकार जापान से क्षमा याचना करे। (५) दो साल तक चीन | 
न कोई अस्त्र-शस्त्र बना सके और न कोई अन्य ऐसा माल तैयार कर सके, जिसे युद्ध-सामग्री , । 
के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता हो। (६) हरजाने के रूप से चीन १,५०,०० +००,००० | 
रुपया विदेशी राज्यों को प्रदान करे । हरजाने की यह रकम ३९ वाधिक किश्तों में 
अदा की जाय। (७) पेकिंग में निदेशी दूतावासों का निर्माण इस ढंग से किया जाय, 
कि आवश्यकता पड़ने पर रे सुगमता से ग्रपनी रक्षा कर सकें । पेकिग के जिस क्षेत्र में ये 
विदेशी दूतावास स्थित हों, वहाँ चीनी लोग न रह सकें । चीनी पुलिस को भी वहाँ आने- | 
जाने का अधिकार न हो। इन दूतावासों को यह भी अधिकार हो, कि वे ग्रपनी रक्षा के | 
लिए अपनी सेनाएं भी वहाँ रख सकें। (=) तीन्त्सिन के समीप जो अनेक चीनी किले ह | 
उन्हें भूमिसात्‌ कर दिया जाए, ताकि पेकिंग और समुद्रतट के बीच का मार्ग विदेशी लोगों | 
के लिए सर्वथा सुरक्षित हो जाय। ( 8) तीन्त्सिन पर विदेशियों का ग्रधिकार स्थापित | 
किया जाय । (१० ) चीन की सरकार की ओर से यह ग्राज्ञा प्रकारित की जाए, कि | 
प्राच्तीय सूबेदार अपने-अपने क्षेत्रों में विदेशियों के विरुद्ध सब प्रकार के आन्दोलनों को | 
काबू में हा । (११) बिदेशी राज्यों और चीनी सरकार के बीच में जो संधियाँ विद्यमान 
हैं, उनमें संशोधन किये जायें । 


१६०१ का यह समझोता चीन के लिये बहुत हानिकारक व श्रपमानजनक था । 

` इसके कारण चीन में विदेशी राज्यों का प्रभाव वहुत श्रधिक बढ़ गया, और पेकिग में 
क अच्छी बड़ी संख्या में निवास करने लगे । ग्रव चीन में स्थित विदेशी राज- 
ह a ऐसी नहीं रह गई, कि वे चीनी सरकार के साथ एक स्वतन्त्र राज्य की 
pF समान व्यवहार करें। वे समभते थे, कि चीन उनके सम्मुख असहाय है, ग्रौर 

ह मा को सैनिक शक्ति के प्रयोग द्वारा चीनी सरकार से मनवा सकते हैँ । 
न एक स्वतन्त्र राज्य न रहकर श्रधीनस्थ राज्य के सश हो गया, 
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चीन में विदेशी साम्राज्यवाद का प्रसार १११ 


जिसे वश में रखने के लिये राजधानी में उनकी सेनाएं विद्यमान थीं। डेढ़ श्रथ रुपया 
-चीन को हरजाने के रूप में विदेशी राज्यों को प्रदान करना था । यह रकम इतनी बड़ी 
थी, कि इसे ग्रदा कर सकना चीन के लिए सुगम नहीं था। इसके बोक से चीनी सरकार 
इतनी बुरी तरह से दब गई थी, कि आर्थिक क्षेत्र में उन्नति कर सकना उसके लिए कठिन 
हो गया था । तीन्त्सिन सहश नगरों पर विदेशियों का कब्जा चीन की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
के लिये अत्यन्त विद्यातक था । इरा समय चीन के प्रायः सम्पूर्ण समुद्रतट पर विदेशी राज्यों 
का प्रभुत्व कायम हो गया था, और इन विदेशी लोगों को यह भी मली-भाँति ज्ञात था, कि 
चीन उनकी सँन्यशक्ति के सम्मुख सर्वथा अअसह्वाय है। 


(७) रूस ग्रौर जापान का युद्ध 


मञ्चूरिया ग्रौर कोरिया के क्षेत्र में रूस और जापान के हित परस्पर टकराते 
थे । इसी कारण १६०५ में इन दोनों देशों में एक भयंकर लड़ाई हुई । यह लड़ाई विशाल 
चीनी साम्राज्य में विविध विदेशी राज्यों के साम्राज्य-विस्तार .सम्बन्धी प्रयत्नो का ही 
परिणाम थी । श्रतः इसी अध्याय में इस पर प्रकाश डालना उपयोगी होगा । 


मंचूरिया--चीन के मध्यदेश के उत्तर में स्थित प्रदेश को मञ्चूरिया कहते हैं । 
चीन की प्राचीन विशाल दीवार इसे मध्यदेश से पृथक करती है । मञ्चूरिया का क्षेत्रफल 
३,६५,००० वर्गमील के लगभग है । चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत यह विशाल प्रदेश तीन 
प्रान्त में विभक्त था-- क्वांगतुंग, किरित और हाइलुंग-कियांग । इनमें क्वांगतुंग प्रान्त सबसे 
अधिक आवाद और समृद्ध था । लियाश्रो तुंग प्रायद्वीप इसी के ्रन्तगंत था । क्वांगतंग में 
चीनी लोग बहुत बड़ी संख्या में ग्रावाद थे, और सेती आदि द्वारा अपना निर्वाह 
करते थे । किरित की जनसंख्या अधिक नहीं थी, और हाइलूंग-कियांग का प्रान्त तो प्रायः 
गैरम्रावाद ही था । उसकी दशा प्रायः वैसी ही थी, जैसी कि उत्तरी एशिया में साइबी रिया 
की थी । मञचूरिया में सोया बीन प्रचुर परिमाण में उत्पन्न की जाती थी, और गेहूँ आदि 
अन्य अन्न भी वहां पर्याप्त मात्रा में पैदा होते थे खानों की दृष्टि से भी यह प्रदेश अच्छा 
समृद्ध था। कोयले, लोहे और सोने की इस प्रदेश में प्रचुर परिमाण में सत्ता है, यह बात 
चीन और अन्य देशों के लोगों को ज्ञात थी । यद्यपि मञ्चूरिया चीन के मध्यदेश के अन्तर्गत 
नहीं था, पर चीनी साम्राज्य में उसकी स्थिति कोरिया, तिब्बत. आदि ग्रधीनस्थ प्रदेशों से 
भिन्त थी । कोरिया, तिब्बत आदि शासन के सम्बन्ध में स्वतन्त्र स्थिति रखते थे, वे चीनी 
सम्राट्‌ की श्रधीनतामात्र स्वीकृत करते थे। पर मञ्चूरिया का शासन सीधा पेकिंग की 
केन्द्रीय सरकार के श्रधीन था, और उसके शासकों की नियुक्ति पेकिंग सरकार द्वारा ही 
की जाती थी । - 


' मंचूरिया में रूस को स्थिति--रूस उत्तर की ओर से किस प्रकार मञ्चूरिया में 


' अपने प्रभाव व प्रभुत्व का प्रसार करने में तत्पर था, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका 


:है। १६०० में जब बोक्सर विद्रोह हुआ, तब रूस इस प्रदेश में अपने प्रमुत्त्र को किस भ्रंश 
'तक स्थापित कर चुका था, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख कर देना अगली घटनाओं को 
'समभने के लिए बहुत उपयोगी होगा । १८६४-६५ के युद्ध के बाद रूस ने जापान के विरुद्ध 
चीन का जो पक्ष लिया था, उसके कारण लियाग्रो-तुंग प्रायद्वीप पर जापान का अधिकार 
नहीं रह गया था। कुछ समय बाद रूस ते चीन के साथ जो सन्धि की, उसकी प्रमुख झर्तो 


. को हम इसी ग्रध्याय में ऊपर लिख चुके हैं । इस सन्धि द्वारा रूस ने मञ्चूरिया में ब्लादी- 


चोस्तॉक तक एक हजार मील लम्बी रेलवे लाइन के निर्माण काञ्रधिकार प्राप्त कर लिया 
था, और इस रेलवे की एक ब्रांच लाइन को दक्षिण में पीट ग्रार्थेर (लियाश्रो तुंग 
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प्रायद्वीप का बन्दरगाह) तक बना सकने की अनुमति भी प्राप्त कर ली थी। पोर्ट आर्थर 

आर उसके समीप का प्रदेश पच्चीस साल के लिए रूस को पट्ट पर द दिया गया था, और 

वहाँ रूसी सरकार ने ऐसी किलाबन्दी शुरू कर दी थी, जिससे रूसी जंगी जहाज वहां पर 
सुरक्षित रूप से रह सके । पोर्ट आर्थर प्रशान्त महासागर में रूस का सबसे बड़ा 

नाविक अ्रड्डा बन गया था, और इसके कारण इस क्षेत्र में रूस की शक्ति बहुत सुद हो | 
गई थी। मञ्चूरिया में रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए चाइनीज ईस्टर्न रेलवे | 
कम्पनी और मञ्चूरिया रेलवे कम्पनी नामक दो कम्पनियों का संगठन किया गया 

था, जिनका प्रबन्ध व संचालन रूसी सरकार के हाथों में था । ये कम्पनियाँ प्रधानतया रूसी 

पूँजी से ही बनी थीं। इनके लिए-रुपए का प्रवन्ध करने के प्रयोजन से ही रूसी-चाइनीज 

बैक़ का निर्माण किया गया था । इस बैंक में चीनी सरकार की पूँजी बहुत कम थी । पूंजी 

का बड़ा भाग रूसी सरकार ने लगाया था, जिसे उसने फ्रांस में ऋण के रूप में प्राप्त किया 

था । यूरोप की राजनीति में इस समय रूस और फ्रांस में घनिष्ठ मित्रता थी। जर्मनी की 

बढ़ती हुई शक्ति के भय ने फ्रेंच रिपब्लिक ग्रौर रूसी जारशाही में सुदृढ़ मंत्री सम्बन्ध को 
स्थापित कर दिया था। इन रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए रूसी लोग बहुत बड़ी संख्या 

में मञ्चूरिया में श्रा गए थे, ग्रौर इन लाइनों की रक्षा के लिए रूस की एक शक्तिशाली 

सेना भी इस प्रदेश में तैनात कर दी गई थी। 


बोक्सर विद्रोह के श्रवसर पर रूस को मञ्चूरिया में अपनी शक्ति के विस्तार का 

सुवर्णावसर हाथ लगा। चीन के अन्य प्रदेशों के समान मञ्चूरिया में भी बोक्सर लोग 

अपना कार्य कर रहे थे । उनके ग्राक्रमणों से रूसी रेलवे लाइनों की रक्षा का बहाना बना- 

कर रूसी सेनाएं मङ्चूरिया पहुँचने लगी और कुछ समय के लिए वहां रूस का फौजी 

शासन स्थापित हो गया। रूसी सरकार का कहना था, कि मञ्चूरिया पर यह कब्जा 

केवल सामयिक रूप से ही किया गया है। ज्यों ही बोक्सर विद्रोह शान्त हो जाएगा, और | 

चीन में शान्ति व व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, रूसी सेना को मञ्चूरिया से हटा लिया | 

जाएगा । पर बोक्सर विद्रोह की समाप्ति के बाद भी रूस ने अपनी सेनाश्रों को मञ्चूरिया । 

से नहीं हटाया । उसका कहना था, कि श्रभी इस प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, | 

कि रूस अपनी सेनाग्रों को वहां से हटा सके । अमेरिका, जापान, इंगलँण्ड आदि ग्रन्य देश | 

रूस के इस रुख को अत्यन्त चिन्ता की. दृष्टि से देख रहे थे। पर वे स्वयं भी पेकिगमें 

अपती सेनाश्रों को स्थापित कर चुके थे, और उनके लिए यह सम्भव नहीं था किवेपर | 

स्पर मिलकर रूस का विरोध कर सके । साथही, रूस का यह भी कहना था, कि | 

3 मञ्चूरिया के प्रश्‍न पर्‌ अन्य किसी राज्य को दखल देने की आवश्यकता नहीं है। यहरूस 

ओर चीन का श्रपना मामला है, और इसका फैसला ये दोनों राज्य ही कर सकते हैं। परि | 

णाम यह हुआ कि रूस ने मञ्चूरिया.में अ्रपने सैनिक कब्जे को जारी रखा । बोक्सर | 

विद्रोह से पहले मञ्चू रिया में रूस का प्रभावक्षेत्र केवल आर्थिक था, श्रब वह ड ओर ब 
राजनीतिक भी हो गया। रूस की इस श्राकांक्षा में प्रब कोई सन्देह नहीं रह गया था 
कि वह साइवीरिया के समान मञ्चूरिया को भी. अपने साम्राज्य के अन्तर्गत कर लेने के 

लिए कटिबद्ध है । ; 


मञ्चूरिया ग्रौर जापान-मञ्चूरिया में रूस की इस प्रकार बढ़ती हुई शक्ति 
जापानको सह्य नहीं थी । जापान यह नहीं सह सकता था, कि उसके पड़ोस में इतने समीप 
रूस जैसा शक्तिशाली व विशाल राज्य ग्रा जाय । पोर्ट ग्रार्थर में रूस जिस प्रकार अपता 
नाविक अड्डा बना रहा था, उससे जापान को सख्त एतराज था। वह अनुमव करता था 
कि प्रशान्त महासागर में रूस की शक्तिं उसकी अपनी स्वतन्त्रता के लिए विघातक हो | 
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सकती है । इस प्रकार मञ्चूरिया में रूस के बढ़ते प्रमुत्त्व से जापान को बहुत बेचैनी अनु- 
भव हो रही थी । साथ ही, जापान स्वयं मंचूरिया में अपने प्रमुत्व की स्थापना करना 
चाहता था । व्यावसायिक दृष्टि से पाश्‍चात्य देशों का समकक्ष हो जाने के कारण जापान 
भी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उत्सुक था, और इसके लिए उसे सबसे ग्रधिक उप- 
युक्त क्षेत्र चीन ही नजर्राता था । चीनी साम्राज्य में भी मंचूरिया ही ऐसा प्रदेश था, जो 
जहाँ जापान के बहुत समीप था, वहाँ साथ ही यह भी सम्भव था, कि जापानी लोग उसमें 
वड़ी संख्या में बस सके । मञ्चूरिया के अनेक प्रदेशों की आबादी बहुत कम थी, और 
इनमें जापानी बस्तियों के विकास के लिए मैदान खाली पड़ा था। मञ्चूरिया की खानें 
ओर उपजाऊ जमीन जापान के लिए ग्राकर्षण की वस्तुएं बनी हुई थीं । इसीलिए १८९४- 
६५ के चीन-जापान युद्ध के बाद जापान ने लिग्नाओरोततुंग के प्रदेश को अधिगत कर लिया 
था । रूस के विरोधके कारण ही यह प्रदेश जापान की अधीनता में नहीं रह सका था, ओर 
अब वहाँ पर रूस का कब्जा हो जाना जापान को भ्रसह्य था | 


कोरिया की समस्या - रूस और जापान के संघर्ष का दूसरा क्षेत्र कोरिया था। 
१८९४-६५ के चीन-जापान के युद्ध के अवसर पर जापान ने कोरिया पर अधिकार कर 
लिया था। जापानी लोगों ने इस समय कोरिया में अनेक ऐसी व्यवस्थाएं कीं, जिनके 
कारण जापानी पूंजीपतियों को वहां अपना रुपया लगाने व विविधप्रकार के आर्थिक लाम 
प्राप्त करने का अवसर मिल गया । चीन-जापान युद्ध की समाप्ति पर कोरिया की स्वत- . 
त्रता तो स्वीकृत कर ली गई, पर जापान ने वहां के आथिक जीवन पर जो प्रमुत्व स्थावित 
कर लिया था, उसका अरन्त नहीं हुआ । केवल यही नहीं, जापानी लोग कोरिया के राज> 
घराने व सरकार क्रे मामलों भी हस्तक्षेप करते रहे कोरिया की महारानी अपने देश में ` 
जापानियों के बढ़ते हुए प्रभाव से बहुत त्रिन्तित थी । कोरिया में जो पाटियाँ जापान की 
विरोधी थीं, महारानी की संरक्षा उन्हें प्राप्त थी । इसलिए एक दिन आधी रात के समय 
कुछ जापानियों ने राजप्रासाद पर हमला कर दिया और महारानी को कत्ल कर दिया। 
इसके कुछ दिन बाद कोरिया के महाराजा ने जापानियों से श्रात्मरक्षा करने के लिए रूस 
“के दूतावास में शरण ली । इस समय रूस की एक सेना सिऊल में विद्यमान, और उसी के 
कारण कोरिया का महाराजा अपने प्राणों की रक्षा कर सकने में समर्थ हुआ था । जापानी 
लोगों को यह बात सह्य नहीं हुई, कि रूस उनके मार्ग में बाधक हो। परिणाम यह हुश्रा 
कि कोरिया के प्रन पर जापान श्रोर रूस के सम्बन्ध बहुत बिगड़ गए। पर १८६६ में 
कोरिया के सम्बन्ध में इन दोनों देशों में समझोता हो गया, जिसकी मुख्य शर्ते निम्त- 
लिखित थीं--( १) जापान और रूस दोनों अ्रपनी सेनाओं को कोरिया से वापस बुला लें । | 
कोरिया में शान्ति श्रौर व्यवस्था स्थापित, रखने की उत्तरदायिता कोरियन सरकार पर 
ही रहे । (२) रूस और जापान दोनों का यह प्रयत्न हो, कि आथिक दृष्टि से कोरिया का | 
उत्कर्ष हो । इसके लिए यदि कोरिया को पूंजी की ग्रावश्यकता हो, तो दोनों देश मिलकर ' 
इस विषय में उसकी सहायता करें। इस प्रकार १८६६ के समझते द्वारा कोरिया में 
रूस और जापान की स्थिति एक समान हो गई । यदि ये दोनों देश ईमानदारी से इस समः 
भौते पर दृढ़ रहते, तो उनमें विरोध की कोई भी सम्भावना ने होती । पर कठिनता यह , 
थी, कि ये दोनों ही देश कोरिया को अपने प्रभाव में लाने के लिए उत्सुक थे । रूस ने इस 
सम्बन्ध में विशेष तत्परता प्रदशित को । लिग्रा्रो-तुंग प्रायद्वीप को अपने प्रभाव में लाकर / 
जब पोर्ट आर्थर और उसके समीप के प्रदेश को रूस ने पट्टे पर प्राप्त कर लिया, (पृष्ठ 
१११) तो उसके लिए कोरिया में अपने प्रभाव को विस्तृत कर सकता और भी ग्रधिक 
सुगम हो गया । रूस और जापान में कोरिया के सम्बन्ध में कोई भी समझौता इस प्रकार 
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भे हो सकता था, जिससे इन दोनों देशों को पूर्णरूप से सन्तोष हो, क्योंकि इस प्रदेश 
काही कहता में बहुत अधिक विरोधथा। फिर भी बीसवीं सदी के शुरू में जापान 
आर रूस के राजनीतिज्ञों ने परस्पर समोते के लिए अनेक प्रयत्न किए। १६०३ में सेण्ट 
पीटसंबुर्ग में स्थित जापानी राजदूत ने रूसी सरकार के सम्मुख निम्नलिखित प्रस्ताव पेश 
किए--(१) रूस और जापान दोनों कोरिया और चीन की स्वतन्त्रता को स्वीकृत करें, 
रौर यह वचन दें कि इन देशों की स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण रखेंगे । (२)- रूस इस बात को 
स्वीकार करे, कि कोरिया जापान का विशेष प्रभाव-्ेत्र है, और इस कारण उसे श्रधि- 
कार है कि वह कोरिया में अपने आथिक हितों को विकसित कर सके और साथ ही कोरि- 
यन सरकार को सुव्यवस्थित करने के लिए लिए परामर्श दे सके । (३) जापान मंचूरिया 
में रूस के विशेष प्रभावक्षेत्र को स्वीकृत करे, आर वहां उसे वही सब कुछ करने दे जो वह 
स्वयं कोरिया में करना चाहता है। 


रूसी सरकार जापानी राजदूत के इन प्रस्तावों को स्वीकृत करने के लिए तैयार 
नहीं हुई । रूसी सरकार चाहती थी, कि (१) कोरिया की स्वतन्त्रता को रूस और जापान 
दोनों स्वीकृत करें । (२) कोरिया में जापान का विशेष प्रभावःक्षेत्र है, इस बात को मान 
लिया जाय । (३) जापान जिस प्रकार कोरिया में व्यापारिक और व्यावसायिक विकास 
करना चाहता है, उसमें रूस बाधा न डाले। (४) रूस और जापान दोनों इस बात को 
स्वीकार करें, कि वे कोरिया में कहीं किलाबन्दी नहीं करेंगे, और कोरियन समुद्रतट का 
प्रयोग युद्ध के प्रयोजन के लिए नहीं करेंगे । (५) मञ्चूरिया में रूस का विशेष प्रमावक्षत 
है, इस बात को जापान स्वीकार करे। रूस और जापान के प्रस्तावों में मुख्य भेद यह था, 
कि रूस कोरिया में जापान के ग्राथिक हितों को तो स्वीकृत करने के लिए तैयार था, पर 
उसे वहां अपना राजनीतिक व सैनिक प्रभूत्व स्थापित करने का अवसर नहीं देना चाहता 
था। साथ ही, वह जापान से यह स्वीकृत कराना चाहता था, कि मंचूरिया में रूस का 
आथिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का प्रभुत्व स्थापित हो। इसके विपरीत जापान 


यह चाहता था, कि मञ्चूरिया में जो विशेषाधिकार रूस को प्राप्त हों, वे सब जापान को 
कोरिया में प्राप्त हों । 


इस दशा में कोरिया के प्ररन पर रूस और जापान में जो मतभेद व हित-विरोष 
था, उसका निबटारा युद्ध के ्रति रिक्त श्रन्य किसी उपाय से सम्मव नहीं था । इसी कारण 
रूस और जापान के युद्ध का प्रारम्म हुआ । 


इंगलेण्ड और जापान की सन्धि--इससे पूवे कि हम रूस और जापान के युद्ध 


का उल्लेख करें, उस महत्वपूर्ण सन्धि का विवरण देना आवश्यक है, जो कि १६०२ में 
जापान और इंगलेण्ड के बीच में हुई थी । १८९४-६५ के चीन-जापान युद्ध के बाद जापान 
के राजनीतिज्ञो में दो प्रकार के विचार कार्य कर रहे थे। एक पक्ष का मन्तव्य था, कि 
रूस और जापान ममे मंत्री की स्थापना कर सकना अ्रसम्भव नहीं है, और ये दोनों देश 
परस्पर मिलकर उन सब प्रइनों का निबटारा कर सकते हैं, जो उनके पारस्परिक हितः 
विरोध के कारण उत्पन्न होते हैं । इस पक्ष को अपने प्रयत्न में किस प्रकार असफलता हुई 
` इसका उल्लेख हम श्रमी ऊपर कर चुके हैं | दूसरे पक्ष का कहना था, कि क्योंकि र और 
जापान में समझोता हो सकना सम्भव नहीं है, इस कारण जापान को रूस का मुकाबिला 


करने के लिए ब्रिटेन के साथ सन्धि करनी चाहिये । अन्य विदेशी राज्यों के मुकाबिले में 


ब्रिटेन का चीन में सबसे भ्रधिक प्रभाव था, ग्रत: जापान का ध्यान उसी के साथ सन्धि 
करने की ओर आ्ाकृष्ट हुआ। इस समय एशिया में साम्राज्यप्रसार के क्षेत्र में रूस और ब्रिटेत 
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चीन में विदेशी साम्राज्यवाद का प्रसार ११५ 


एक दूसरे के प्रमुख प्रतिद्वन्द्दी थे । तुकं साम्राज्य और वालकन प्रायद्वीय के क्षेत्र में उनके 


_हित-विरोध के कारण ही क्रीमियन युद्ध (१८५४-५६) का प्रादुर्भाव हुआ था । रूस वालः 


कन प्रायद्वीप में अपने प्रभाव का जिस प्रकार से विस्तार कर रहा था. उसके कारण ब्रिटेन 
यह शनुभव करता था, कि भारत आदि प्राच्य देशों में आने-जाने का उसका मार्ग सुरक्षित 
नहीं रह सकेगा । मध्य एशिया और तुकिस्तान पर रूस अपना ्राधिपत्य स्थापित कर्‌ चुका 
था, और इसके परिणामस्वरूप रूस भारत की उत्तर-परिचिमी सीमा के बहुत समीष श्रा 
गया था, ईरान में भी रूस अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था। मञ्चूरिया में रूस ने जिस 
प्रकार अपने प्रभुत्व का प्रसार शुरू किया था, उसे मी ब्रिटेन चीन में अपने आथिक हितों 
के लिये हानिकारक सम ता था | इस कारण वह भी इस बात के लिये उत्सुक था, कि 
जापान के साथ सन्धि करके एशिया में अपनी शक्ति को सुरक्षित कर ले। 


ब्रिटेन और जापान में यह सन्धि १६०२ में हुई । इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित 
थीं - (१) ब्रिटेन यह स्वीकार करता है, कि कोरिया में जापान के विशेष हित हैं, और 
चीन में भी उसके श्राथिक हितों की सत्ता है । (२) जायान चीन में ब्रिटेन के हितों को 
स्वीकृत करता है । (३) दोनों देश यह मानते हैं, कि दोनों को अपने-अपने हितों की रक्ष 
करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार है। (४) यदि इन हितों की रक्षा 
करने के लिये ब्रिटेन या'जापान को किसी अन्य राज्य के विरुद्ध युद्ध की आवश्यकता हो। 


तो दूसरा राज्य इस युद्ध में उदासीन रहेगा। (५) यदि ऐसे युद्ध की दशा में कोई अन्य, 


राज्य ब्रिटेन या जापान के शत्रु की सहायता के लिये लड़ाई के मैदान में उतर आये, तो 
ब्रिटेन और जापान दोनों मिलकर उसका मुकाबिला क्रंगे। 


१६०२ की यह सन्धि प्रारम्म में पांच सालों के लिये की गई थी । पर बाद में इसे 
"फिर से दोहराया गया । इसमें सन्देह नहीं, कि इस सन्धि के कारण पुर्वी एशिया में जापान ` 
की स्थिति बहुत सुदृढ़ और सुरक्षित हो गई थी, और वह कोरिया में अपने प्र मुत्त्व की 
"स्थापना का प्रयत्न अधिक निश्‍्चिन्तता के साथ कर सकता था । 


रूस आर जापान का युद्ध--यहां हमारे लिए यह सम्भव नहीं है, कि रूस और 
जापान के युद्ध (१६०४-५) की घटनाओं का संक्षेप के साथ मी उल्लेख कर सके। लड़ाई 
शुरू होते ही जापान के जहाजी बेड़े ने पोटं आर्थर पर आक्रमण किया । रूसी बेड़ा उसका 
मुकाविला नहीं कर सका । वह परास्त हो गया, और भयंकर लड़ाई के बाद जापानी - 
सेनाश्रों ने पोर्ट आर्थर पर कब्जा कर लिया । अब जापानी सेनाओं ने लिआओो तुंग प्राय- 
द्वीप में आगे बढ़ना शुरू किया । ट्रांस-साइबीरियन रेलवे ईस समय तक बनकर तैयार हो 
चुकी थी । लगमग पांच हजार मील की दूरी से इस रेल मागं द्वारा रूसी सेनाएं व युद्ध- 
सामग्री मञ्चूरिया में पहुंचाई जा रही थीं ।पर रूस के लिए यह सुगम नहीं था, कि इतनी 
दूरी पर अपनी सेनाओं व युद्ध-सामग्री को पर्याप्त परिमाण में पहुंचा सके । साइबीरिया . 
का विशाल भूखण्ड भ्रमी आथिक दृष्टि से भलीमांति विकसित नहीं हो पाया था । न वहां 
कारखाने बने थे, और न खेती आदि का ही मलीमांति विकास हुआ था । ग्रत: मञ्चूरिया- 
स्थित रूसी सेनाग्रों को रसद व युद्ध सामग्री के लिये उराल पार के यूरोपियन रूस पर ही 


निर्भर रहना होता था। साथ ही, रूस की राजशक्ति मी इस समय ग्मत्यन्त विक्त दशा में 


थी । वहां एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजसत्ता का शासन था, और शासन कार्यं में जनता को 
कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे । जनता में जारशाही के खिलाफ उग्र ्रसन्तोब था, और 
अनेक क्रान्तिकारी दल रूस में जार के एकतन्त्र शासन के विरुद्ध षड्यन्त्रों में तत्पर थे । 
इसके विपरीत जापान में जहां राष्ट्रीय भावना तीव्र रूप में विद्यमान थी, वहां साय ही 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११६ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


लोकतन्त्र शासन का भी सूत्रपात हो चुका था। जापान का सम्राट्‌ ओऔर सरकार जनताः 
की उन्नति के लिए कटिबद्ध थे, अर सब जापानी लोग श्रपनी सरकार के प्रति अनुरक्तः 
थे । क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों का वहां सर्वथा अमाथ था । रूसी जहाजी बेड़े के परास्त हो 
जाने के कारण जापान के लिए यह बहुत सुगम हो गया था, कि वह अपनी सेनाओं और 
युद्ध-सामंग्री को मञ्चूरिया पहुंचा सके। रूस ने यत्न किया, कि अपने एक अन्य जहाजी 
बेडे को चीन के समुद्र में भेजे, ताकि वह जापान की सेनाओं के मञ्चूरिया पहुंचने में बाधा 
डाल सके | पूर्वी एशिया में पहुंचने के लिए छोटा रास्ता स्वेज की नहर से होकर जाता 
था। पर इस मार्ग पर ब्रिटेन का प्रमृत्त्व था । जापान और ब्रिटेन में १६०२ में सन्धि हो 
चकी थी, और रूस को मय था, कि कहीं ब्रिटेन रूसी बड़े के स्वेज नहर से गुजरने में बाधा 
न डाले । ग्रतः रूस का जहाजी बेड़ा स्वेज के मार्ग का उपयोग नहीं कर सका । विशाल 
ग्रफ्रीकन महाद्वीप का चक्कर काटकर मई, १६०५ में रूस की नौसेना ने जापान के समीप- 
वर्ती समुद्र में प्रवेश किया। पर इस बार फिर रूस के जहाजी बेड़े की जापान द्वारा बुरी 
तरह पराजय हुई। २८ मई, १६०४ को जापान की नौसेना ने रूसी बेड़े को पूर्ण रूप से 
परास्त कर दिया। इस दशा में रूस के लिये लड़ाई को जारी रख सकना सम्भव नहीं रहा | 
वह सन्धि कर लेने के लिये विवश हो गया। 


पोटू समाउथ की सन्धि---रूस और जापान के युद्ध की समाप्ति कर उनमें सन्धि 
कराने के कार्य में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति श्री थिञ्जोडोर रूजवेल्ट ने विशेष 
कते त्व प्रदर्शित किया । युद्ध के समय ब्रिटेन के समान अमेरिका की भी सहानुभूति जापान 
के पक्ष में थी । सम्धि की बातचीत अमेरिका में ही शुरू हुई और उसी के अन्यतम नगर 


पोर्ट समाउथ में सन्धि पर हस्ताक्षर किये गये । 


सन्धि के लिये जापान ने निम्नलिखित शर्तें पेश की थीं-- (१) कोरिया पर जापान 
के प्रभुत्व को स्वीकार किया जाय। यह ध्यान में रखना चाहिये, कि रूस-जापान के युद्ध 
की समाप्ति से पूर्व ही ब्रिटेन कोरिया पर जापान के प्रभुत्व को स्वीकार कर चुका था । 
अ्रब जापान चाहता. था, कि रूस भी इस बात को स्वीकार कर ले। (२) मञ्चूस्या में 
रूस को जो भी विशेष अधिकार प्राप्त थे, वे सब श्रब जापान को दे दिये जाएं । पोर्ट 
ग्रार्थर और उसके समीप के प्रदेश का पट्टा मी जापान को मिल जाए। (३) पूर्वी एशिया 
के समुद्र में रूस के जो भी जहाज हैं, वे सब जापान को दे दिये जाएं । (४) लड़ाई में 
जापान को जो कुछ खर्च करना पड़ा है; उसका हरजाना रूस प्रदान करे। (५) साइबीरिया 
के समुद्रतट पर जापानियों को मछली पकड़ सकने का अधिकार दिया जाय । (६) सम्पूर्ण 
सखा लिन द्वीप जापान को प्रदान कर दिया जाय। 


रूस इन सब शतों को मानने के लिये तैयार नहीं था। पर अन्त में ५ सितम्बर, 
१९०५ के दिन रूस और जापान में जो सन्धि हुई, उसकी मुख्य शते निम्नलिखित 
थीं -- (१) रूस और जापान दोनों मञ्चूरिया से भ्रपनी-श्रपनी सेनाओं को वापस बुला 
लें । (२) लिश्ाग्नो-तुंग प्रायद्वीप के जिन प्रदेशों को (पोर्ट आर्थर और उसके समीप का 
प्रदेश) रूस ने पढ़े पर लिया हुआ था, वे अब जापान को पट्टे पर दे दिये जाएं | (३) 


मञ्चूरियन रेलवे का दक्षिणी माग रूस जापान को प्रदान कर दे । हाबिन और मुकदन | 


के बीचमें जो मञ्चूरियन रेलवे रूस ने बनायी थी, उसका आधा भाग इस शर्ते द्वारा 


जापान को प्राप्त हुआ । (४) रूस और जापान मञ्चूरिया में अपनी-अपनी रेलवे लाइनों _ 


का उपयोग केवल व्यावसायिक और व्यापारिक प्रयोजनों के लिये करें, सैनिक प्रयोजन के 


लिये नहीं । (५) लिग्राश्रो-तंगप्रायद्वीप में जापान को जो विशेषाधिकार ग्ब दिये गये | 
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है, और मञ्चूरियन रेलवे पर रूस और जापान के जो विशेषाधिकार हैं, उनके अतिरिक्त 
अन्य सब विषयों में मज्चूरिया पर चीन का प्रभुत्व कायम रहे । (६) कोरिया में जापान 


के राजनीतिक, सैनिक और आथिक हितों एवं विशेषाधिकारों को स्वीकृत किया जाय । 
(७) सखालिन द्वीप का दक्षिणी आधा माग-जापान को प्राप्त हो। (८) साइबीरिया के 


` समुद्रतट पर मछली पकड़ने के व्यवसाय को विकसित करने का जापान को अधिकार हो। 


जापान सम्पूर्ण सखांलिन द्वीप को अधिगत करना चाहता था, पर पोट्संमाउथ 


` की सन्धि द्वारा उसे केवल श्राधा सखालिन ही प्राप्त हुआ । युद्ध के लिए हरजाने की भी 


कोई रकम उसे नहीं दी गई। मञ्चूरिया में मी जितने विशेषाधिकार वह्‌ प्राप्त करना 
चाहता था, वे उसे नहीं मिल सके। पर इसमें सन्देह नहीं, कि इस सन्धि द्वारा बह सम्पूणं 
कोरिया पर अपना प्रमुत्व स्थापित करने में समर्थे हुआ, और पोर्ट ्रार्थर पर कब्जा कर 
लेने के कारण मञ्चूरिया में अपने प्रभुत्व को विस्तृत कर सकने का द्वार मी उसके लिये 


- खुल गया । 


रूस-जापान युद्ध के परिणाम--(१) पोट्संमाउथ की सन्धि द्वारा पूर्वी एशिया 
में जापान की शक्ति बहुत अ्रधिक बढ़ गई। कोरिया पर उसके राजनीतिक, सैनिक और 
आथिक विशेषाधिकारों के स्वीकृत हो जाने के कारण यह देश पूर्णतया जापान का वश- 
वर्ती हो गया । चीनी साम्राज्य के ग्रन्यतम प्रदेश मञ्चूरिया में भी उसने अनेक विशेषा- 
धिकार प्राप्त किये । जापान की सबसे बड़ी महत्त्वाकांक्षा यही थी, कि वह चीन की 


` निर्बेलता से लाम उठाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करे । अब कोरिया चीन की 


अधीनता से मुक्त होकर जापान के प्रमृत्त्व में आ गया था, और मञ्चूरिया में भी जापान 


` के साम्राज्यवाद के प्रसार के लिये मागं साफ हो गया था। पूर्वी एशिया में जापान का 


सबसे बड़ा प्रतिद्वन्द्वी रूस था। उसके परास्त हो जाने के कारण अब जापान के प्रभाव व 


-शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी। (२) रूस की पराजय और जापान की विजय के 


कारण एशिया के लोगों में ्रनुपम उत्साह का संचार हुआ | उन्नीसवीं सदी में एशिया के 


`प्रायः सभी देशों को पाश्चात्य राज्यों के साम्राज्यवाद का सिकार होना पड़ा था। यूरोप 


और अमेरिका के गौरांग लोग ऐसा मानने लगे थे, कि नसल की दृष्टि से द सर्वोत्कृष्ट हैं, 
और एशिया के लोग उनकी ग्रपेक्षा हीन हैं। पाश्चात्य शिक्षा के प्रमाव में भ्राकर एशिया 


; के भी बहुत-से लोग अ्रपने को पाश्चात्य लोगों की तुलना में हीन समझने लगे थे । जापान 


की विजय ने इस भावना को जड़ से हिला दिया । एशिया के निवासियों ने ्रनुभव किया, 
कि उन्नति की दौड़ में पाश्चात्य लोग जो उनकी अपेक्षा आगे निकल गये हैं, उसका एक- . 
मात्र कारण यह है, कि ज्ञान-विज्ञान की अधुनिक उन्नति यूरोप में कुछ समय पहले हुई। 
यदि जापान यूरोप के ज्ञान-विज्ञान को अपनाकर रूस जैसे शक्तिशाली व विशाल देश को 


परास्त कर सकता है, तो एशिया के ग्रन्य देशों के लिए मी यह सम्भव है, कि वे पारुचात्य . 
` देशों की अधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्रता को प्राप्त कर सकें। मारत ग्रादि समी एशियन | 

देशों पर जापान की इस विजय का असर हुआ, और सर्वत्र जनता में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता . _ 

के लिये आन्दोलन को बल मिला। (३) रूस का शासन कितना निबेल ग्रौर विकृत है, यह | 


बात इस युद्ध में परास्त हो जाने के कारण €सी लोगों के सम्मुख सवेथा प्रत्यक्ष हो गई। 


इससे रूस के क्रान्तिकारियों को बहुत बल मिला। अनेक स्थानों पर जनता ने विद्रोह. ' 


किये। २२ जनवरी, १६०५ को सेण्ट पीटसंबुगे के मजदूरों ने एक विशाल जुलुस निकाला। 


` उस पर गोली चलाई गई । सँकड़ों मजदूर रूसी पुलिस की गोलियों के शिकार हुए । 
- २२ जनवरी का यह हत्याकाण्ड रूस के क्रान्तिकारियों के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। 
` सवंत्र क्रान्ति प्रारम्भ हो गई । वारसा में पोल लोगों ने विद्रोह किया । फिनलैण्ड ने भ्रपनी 
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११८ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी । बाल्टिक सागर के तट पर विद्यमान लिथुएनिया, लेटविया- 
आदि देशों ने भी विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया । आर्मीनियन और ज्योजियन लोग 
भी विद्रोह के लिये तैयार हो गये। मजदूर लोगों ने सर्वत्र हड़ताल की तैयारी शुरू कर | 
दी । इस दशा में जार निकोलस द्वितीय शासन सुधार के लिये विवश हुआ, ओर रूस में | 
पहली बार वैध राजसत्ता की स्थापना का उद्योग हुआ । (४) मञ्चूरिया पर पोर्टेस॑माउथ 

की सन्धि द्वारा तीन राज्यों का स्वत्व हो गया था । चीनी सम्राट्‌ का वहाँ शासन था,. 

आर रूस तथा जापान ने वहाँ अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त कर लिये थे । एक 

म्यान में तीन तलवारों का रह सकना असम्मव था । यही कारण है, कि पोट्सेमाउथ की 

सन्धि द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था देर तक मञ्चूरिया में कायम नहीं रह सकी । शीघ्र 

ही, वहाँ नये युद्धों का सूत्रपात हुश्रा और पोर्ट आर्थर पर कब्जा कर लेनें के कारण जापान' 

ने मञ्चूरिया में जो अपना पर जमा लिया था, उसका उपयोग कर उसने न केवल 
मञ्चूरिया अपितु सम्पूर्ण उत्तरी चीन पर अपने प्रभुत्व की स्थापना का उद्योग प्रारम्म 

-कर दिया | 


(८) 'चीन में विदेशी राज्यों का आर्थिक साम्राज्यवाद 


चीन को विजय करने का नया ढंग--इतिहास में ्रनेक बार पहले भी चीन पर 
बिदेशी आ्राक्रान्ताओं ने आक्रमण कर उसे अपने ग्रधीन किया शा। पर ये सब विजेता चीन 
भें ग्राकर चीनी सभ्यता, संस्कृति और धर्म को अपना लेने के कारण चीनी जनता के ही 
अंग बन गये थे । जिस प्रकार जो भी यवन, शक, हूण आदि श्राक्रान्ता भारत पर आक्रमण 
कर यहाँ ग्रपने विविध राज्य स्थापित करने में समर्थ हुए, वे कुछ ही समय में पूर्णतया | 
. भारतीय बन गये, वैसे ही चीन के विदेशी आक्रान्ता चीन में श्राकर उसी की सभ्यता के | 
“रंग में रंग गये थे । इसका कारण यह था, कि चीन की सभ्यता ग्रधिक उत्कृष्ट थी, और | 
उसके लिये इन विदेशियों को अपने में मिला लेना तथा सभ्यता के क्षेत्र में उन्हें परास्त | 
कर देना बहुत सुगम था। पर उन्नीसवीं सदी में जो विदेशी राज्य चीन में अपने प्रभुत्त्व | 
की स्थापना में तत्पर थे, वे सम्यता, ज्ञान, राजनीतिक संगठन, व्यावसायिक उन्नति आदि | 
की दृष्टि से चीनी लोगों की ्रपेक्षा अधिक उन्नत थे । इसीलिये चीनी लोग सम्यता के 
क्षत्र में इन्हें परास्त कर सकने में असमर्थ रहे साथ ही, चीन की विजय का इनका एक | 
नया ढंग भी था। इन्होंने इस बात की ग्रावश्यकता नहीं समझी, कि सिकन्दर, चंगेज खाँ | 
या समुद्रगुप्त की पद्धति का अनुसरण कर एक विशाल सेना के साथ चीन पर आक्रमण | 
करें और उसको विजेय कर लें, और न ही इन्होंने चीन की सरकार को हटाकर उसके | 
स्थान पर अपनी सरकारों की स्थापना का उद्योग किया । मञ्चू वंश के सम्राट्‌ चीन के | 
राजसिंहासन पर पहले के समान विद्यमान रहे और शासन का कार्य चीनी कर्मचारियों | 
के ही हाथों में रहा, पर इन विदेशी राज्यों का चीन पर शिकंजा उतना ही मजबूत था, | 
जितना कि राजनीतिक दृष्टि से अधीन भारत, बरमा ग्रादि देशों पर था । चीन में विदे- 
शियों के इस साम्राज्यवाद का स्वरूप आथिक था । चीन को अपनी श्रधीनता में रखनेके | 
लिये विदेशी सेना को वहाँ स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । चीन की 
निर्बल सरकार ग्राथिक दृष्टि से विविध विदेशी राज्यों की इतनी अधिक वशवर्ती हो गई | 
' थी, भारत या बरमा आदि के मुकाबिले में किसी मी प्रकार ग्रधिक स्वतन्त्र नहीं 
रह गई थी। 


आशिक सास्राज्यवाद का स्वरूप--विदेशी राज्यों का यह म | साम्राज्य 
वाद निम्मलिखित रूपों में चीन को अपने वश में रखे हुए था--(१) बोक्सर विद्रोह के 
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बाद चीन ने जो भारी हरजाना विदेशी राज्यों को देना स्वीकार किया था, उसको वसूल 
करने के लिये चीन के आयात और निर्यात माल पर वसूल किया जाने वाला तट-कर 
जमानत के रूप में रख लिया गया था। विदेशी लोग इस कर को स्वयं वसूल करते थे, 
और इसे हरजाने की रकम में मुजरा कर देते थे | चीन की सरकार को इसकी एक पाई 
भी प्राप्त नहीं हो पाती थी । (२) चीन की सरकार ने विविध प्रयोजनों के लिये विदेशी 
राज्यों से भारी रकमें कर्ज ली थीं। इनको श्रदा करने के लिये चीन के ग्रन्य भी अनेक 
टॅक्स जमानत के रूप में रख लिये गये थे । चीनी सरकार अपने देश में स्वयं इन करों को 
वसूल नहीं कर पाती थी । (३) चीन में रेलवे लाइनों का निर्माण-कार्य प्रायः ऐसी कम्प- 
नियों के सुपुर्दे किया गया था, जिनमें विदेशी पूंजी बहुत बड़ी मात्रा में लगी हुई थी । ये 
रेलवे लाइनें विदेशियों के कब्जे में थीं, और इनके समीपवर्ती प्रदेशों पर भी विदेशियों 
का प्रभुत्व था । (४) चीन के अनेक प्रदेशों में खानों को खोदने व अन्य प्रकार से ग्राथिक 
विकास करने का कार्य भी विदेशी राज्यों के सुपुदं था । इस श्राथिक विशेषाधिकार के 
नाम पर इन बिदेशी राज्यों को चीन में मनमानी करने की छुट्टी मिली हुई थी। (५) 
चीन के बहुत-से बन्दरगाहों में विदेशी राज्यों को व्यापार श्रादि की विशेष सुविधाएं 
प्राप्त थीं । इनमें जो विदेशी लोग बसते थे, वे चीन के कानूनों और अदालतों के ्रधीन 
नहीं थे । चीनी सरकार को यह भौ ग्रबिकार नहीं था, क्रि वह तटकर की मात्रा तथा दर | 
का स्वयं निर्धारण कर सके । (६) चीन के अनेक प्रदेश, विशेषतया समुद्रतट के प्रदेश 
विदेशी राज्यों ने पट्टो पर लिये हुए थे, और इन पर इन विदेशी राज्यों का पुर्ण रूप से 
आधिपत्य विद्यमान था । 


इन सब बातों का परिणाम यह था, कि यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से चीन एक. 
स्वतन्त्र देश था, पर वस्तुतः वह विदेशी राज्यों के साम्राज्यवाद का शिकार हो गया था । 
मञ्चू सरकार में यह शक्ति नहीं थी, कि विदेशियों के बढ़ते हुए प्रभाव व प्रमृत््व से अपने 
देश की रक्षा कर सके । 

आईथिक साम्राज्यवाद के कारण -- विदेशी राज्यों के लिए चीन में इस प्रकार 
अपना गाथक प्रभुत्व स्थापित कर सकता क्यों कर सम्भव हुआ, इस बात पर भी विचार 
करने की आवश्यकता है--( १) चीन के पास रुपये की कमी नहीं थी । वहाँ अनेक ऐसे 
परिवार विद्यमान थे, जो ग्रत्यन्त सम्पन्न धनी थे । पर चीन में बेंक आदि ऐसी संस्थाम्रों 
का विकास नहीं हो पाया था, जिनमें लोग श्रपने रुपये को निश्चिन्तता और विश्वास के 
साथ जमा कर सकें और यह रुपया चीत के व्यावसायिक विकास, रेलवे निर्माण व इसी 
प्रकार के अन्य कार्यों के लिये प्रयुक्त हो सके । जायन्ट स्टाक कम्पनी की पद्धति से भी 
अभी चीनी लोग अपरिचित थे। इसलिये चीनी लोगों के लिये यह सम्भव नहीं हुआ, कि 
वे रेलवे निर्माण और खानों की खुदाई श्रादि के कार्यों में अपनी पूंजी का विनियोग कर 
सकें। यह सब कार्य विदेशियों ने श्रपने हाथों में ले लिया। (२)चीन-जापान युद्ध (१८९४- 
8५) और बोक्सर विद्रोह के बाद चीन ने विदेशी राज्यों को जो भारी रकम अदा करनी 
थी, उसकी व्यवस्था करने का यही उपाय था, कि या तो चीनी सरकार जनता से कर्ज ले 
सके, या टँक्सों में वृद्धि करके अपनी ग्रामदनी बढ़ा सके । बेकों के श्रमाव में राष्ट्रीय ऋण 
प्राप्त कर सकना सुगम नहीं था, और टक्सों में वृद्धि करने से जनता में घोर श्रसन्तोष 
उत्पन्न हो जाने का भय था । चीन में सरकारी टैक्सों की दर परम्परागत रिवाज पर 
आश्रित थी । वहां किसी पालियामेंट की सत्ता नहीं थी, जो राष्ट्र की आवश्यकताओं को 
दृष्टि में रखकर टॅक्सों की दर में परिवर्तेन करती रहे या नये टॅक्सां को लगाने की व्यवस्था 
क्‌रे। आधुनिक युग में तटकर राजकीय ्रामदची का महत्त्वपुर्ण साधन होता है । पर चीन. 
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१२० - एशिया (सुदूर पूर्व) का आधूनिक इतिहास 


में तटकर की दर विदेशियों के साथ की गई सन्धियों द्वारा निर्धारित थी, और उनकी 


सहमति के बिना इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकना सम्मव नहीं था । 

३) चीन की नौकरशाही अत्यन्त विकृत थी | जो कर वसूल होते थे, वे सब भी सरकारी 
खजाने में नहीं पहुंच पाते थे। इस कारण चीनी सरकार को रुपये की सदा ह रहती 
थी, भ्रौर इसका यही परिणाम हो सकता था कि वह्‌ निरन्तर विदेशी राज्यों के आथिक 
शिकजे में जकड़ती जाए। 


ग्राथिक प्रभुत्व का विकास--विदेशी राज्य चीन में अपने श्राथिक प्रमृत््व को | 


स्थापित करने में किस प्रकार सफल हुए, इस विषय में मी कुछ घटनाओं का उल्लेख करना 
उपयोगी है । १८९४-६५ के चीन-जापान युद्ध से पूर्वं तक चीन पर कर्ज का बोझ अधिक 
नहीं था । इस युद्ध की समाप्ति पर चीनी सरकार इस बात के लिये विव हुई, कि 
२३,००,००,००० ताश्रल (एक ताश्रल= २।। तोला) चाँदी हरजाने के रूप में जापान 
को प्रदान करे। चीनं को-इसः भारी रकम को तीन किस्तों में अदा करना था । पहली 
किस्त रूसी सरकार ने उसे कर्ज के रूप में प्रदान कर दी, और उसे वसूल करने के लिए 
चीन के तट-कर को जमानत के रूप में प्राप्त कर लिया । हरजाने की रकम की अगली दो 
किस्ते ब्रिटेन ग्रौर जर्मनी ने कर्ज के रूप में चीन को प्रदान कीं । इस कर्ज के बदले में 
उन्होंने किसी टैक्स को जमानत के रूप में नहीं रखवाया, क्योंकि टैक्स को जमानत के 
तौर पर रखकर तो रूस भी चीन को यह रकम देने को तैयार था । रूस के मुकाबले में 
ब्रिटेन और जर्मनी इसीलिये यह- कर्ज देने में सफल हुए, क्योंकि उन्होंने जमानत रखने पर 
'जोर नहीं दिया था। पर चीनी सरकार को अपना कर्जदार ब्रनाकूर १८९८ में ब्रिटेन और 
जर्मनी उससे अनेक नई आर्थिक सुविधाओं को प्राप्त करने में समर्थ हए । इन ाथिक 
विशेषाधिकारों का उल्लेख इसी श्रध्याय में पहले किया जा चुका है। . _.. 

` बोकसर विद्रोह के बाद चीनी सरकार को १,५०,००,००,००० रुपया विदेशी 
राज्यों को हरजाने के रूप में देना था। इस रकम को भी कर्ज लेकर हीं प्राप्त किया जा 
सकता था । इन नये ऊर्ज के लिये चीनी सरकार ने निम्नलिखित टॅक्सों को जमानत के 
तौर पर विदेशी राज्यों को प्रदान कर दिया --(१) जो चीनी बन्दरगाह विदेशियों के 
व्यापार के लिये नहीं खुले थे, उनसे प्राप्त होने वाला तट-कर और (२) नमक से वसूल होने 
बाली ग्रामदनी । नमक के व्यवसाय पर चीनी सरकार का एकाधिपत्य था, और वह 
राजकीय आमदनी का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन था रब विवश होकर चीनी सरकार ने 
इस ग्रामदनी को भी अ्रपने उत्तमर्णो के पास जमानत के रूप में रख दिया । बीसवीं सदी 
में आगे चलकर भी चीन विदेशों से कर्ज लेते के लिये विवश हुआ । इन कर्जो का हम 
यथास्थान उल्लेख करेगे। यहाँ इतना लिख देना पर्याप्त है, कि ज्यों-ज्यों चीनी सरकार 
विदेशों से ऋण लेती जाती थी, वह उनके ्राथिक शिकंजे में जकड़ती जाती थी । अपने 
कुजं को वसूल करने के नाम पर ये विदेशी राज्य चीन की राजनीतिक स्वतन्त्रता में | 
हस्तक्षेप करते थे, और इन विदेशी शक्तियों के सम्मुख चीनी सरकार श्रपने को संथा 
असहाय श्रनुमव करती थो । 

. _ रेलवे लाइनों के निर्माण, खारों की खुदाई और श्रन्य प्रकार से श्राथिक विकास के 
जो विशेषाधिकार विदेशी राज्यों ने चीन में प्राप्त कर लिये थे, उनका उल्लेख पहले किया 
जा जुका है । इन सबने चीन में विदेशी प्रभुत्त्व के स्थापित होने में बहुत अधिक सहायता 
दी । इनके कारण चीन का श्राथिक जीवन विदेशी राज्यों के हाथों में श्रा गयां था, श्र 
चीनी लोगों के लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि वे स्वतन्त्रता के साथ अपने देश का 
विकास कर सके । | 
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सातवां ग्रघ्याय 
चीन की राज्यक्रान्ति 


(१) राजसत्ता में सुधार का प्रयत्न 


शासन की विकृत दशा--उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में चीन के मञ्चू शासन की 
क्या दशा थी, इस पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है । पेकिग की केग्ट्रीय सरकार बहुत 
निर्बल थी, और आवागमन के साधनों की उन्नति के ग्रमाव में उसके लिये यह सुगम नहीं 
था, कि वह विशाल चीनी साम्राज्य के विविध प्रान्तों व श्रधीनस्थ राज्यों पर अपने 
नियन्त्रण को भली-मांति कायम रख सके । प्रान्तों के सूबेदार इस अवस्था से लाम उठा- 
कर सम्राट्‌ की सरकार के आदेशों की उपेक्षा करने में संकोच नहीं करते थे। चीनी 
सरकार के पास आमदनी की भी सदा कमी रहती थी। राजकीय करों की दर में वृद्धि 
कर सकना सुगम नहीं था और तट-कर की दरों में परिवर्तन तो तमी सम्मव था, जब 
विदेशी राज्य उससे सहमत हों । धन की कमी के कारण चीन के लिये यह सम्मव नहीं 
था, कि वह अपना आथिक विकास करने के लिए नये यन्त्रों व रेलवे आदि को प्राप्त कर 
सके और अपनी सेना को नये ढंग के अस्त्रशस्त्रों से सुसज्जित कर सके | यही कारण है, . 
कि विदेशी राज्यों का मुकाबिला कर सकना चीनी सरकार के लिए सम्भव नहीं था, 
रौर चीन-जापान युद्ध तथा बोक्सर विद्रोह के श्रवसरों प उसे विदेशी राज्यों के सम्मुख 
नीचा देखना पड़ा था। मञ्चू सम्राट्‌ इतने निबेल थे, कि उनके लिए इन समय चीन को 
सम्भाल सकना सुगम नहीं रहा था। 
“सुधार के लिये ग्रान्दोलन--पर चीन में ऐसे विचारशील लोगों की कमी नहीं 


थी, जो अपने देश की इस दुर्दशा को अनुमव करते थे। किस प्रकार क्राच्तिकारी श्रान्दो- 
लन चीन में शुरू हुए रौर किस प्रकार ग्रनेक लोगों ने मञ्चू सरकार में सुधार का प्रयत्न 


- किया, इसका उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है। धुघारवादी लोगों के प्रभाव 


में आकर सम्राट्‌ कुआंग-ह सू ते १८६८ में अनेक ऐसी आज्ञाएं प्रकाशित की थीं, जिनका 
उद्देश्य चीन के शासन में सुधार करना था। पर उसे अपने प्रयत्त में सफलता नहीं हो 
सकी । साम्राज्ञी (राजमाता) त्सू ह.सी का आश्रय पाकर सुधार-विरोधी लोग प हो 
गये, और सम्राट्‌ कुग्रांग-ह सू को केद कर त्सू ह सी ने शासनसूत्र को अपने हाथों २ ले 


` लिया । सुधार का ग्रान्दोलने समाप्त हो गया, रौर त्सू हसी के नेतृत्व में चीन का पुराने 


ढंग का एकतन्त्र व विकृत शासन यथापूर्व जारी रहा । 
बोक्सर विद्रोह के बाद चीन को विदेशी राज्यों के सम्मुख जिस प्रकार नीचा 
देखना पड़ा था, उसके कारण साम्राज्ञी त्सू हू. सी ने भी यह अ्रनुभव किया, कि शासनः 


` सुधार किये बिता चीत की उन्नति सम्भव नहीं है । साम्राज्ञी त्सू हू.सी यह मानने को _ 


'तैयार नहीं थी, कि १८६८ के सुधारों का विरोध कर उसने कोई गलती की थी। उसका | 
|. 77 था, कि १८६८ में सुधारवादियों का प्रयत्त यह था, कि मञ्चू शासन का सवंथा 
अन्त कर एक नई क्रॉन्तिकारी सरकार की स्थापना की जाय । पर वह यह स्वीकार, 


. करती थी, कि समय की गति को ध्यान में रखते हुए ग्ब यह्‌ आवश्यक हो गया है, कि 2 


7 
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१२२ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


मञ्च्‌ राजवंश की सत्ता और चीन की प्राचीन मर्यादा को कायम रखते हुए शासन में ऐसे: 
परिवर्तन होने चाहिये, जो चीन को उन्नति के मार्ग पर्रागे बढ़ाने मेंसमथ हो। त्सू हसी 
की इस नीति में उसका प्रधान सहायक युश्रान शी काई था, जो १८६८ के बाद निरन्तरः | 
उसका साथ दे रहा था। 


सुधारों का सूत्रपात--युआन शी काई की सहायता से सम्राज्ञी त्सु ह सी ने शासन-- | 
सुधार के कार्य को प्रारम्भ किया । सबसे पूर्व सेना के पुन:संगठन पर ध्यान दिया गया । | 
१६०१ में एक राजाज्ञां प्रकाशित की गई, जिसके अनुसार सेना का नये ढंग से सगठन | 
करने की व्यवस्था की गई । प्रान्तों के विविध सूबेदार जो ग्रपनी पृथक्‌ सेनाएं रखते थे, 
उनके स्थान पर श्रव चीन की एक राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया गया श्रौर यह निश्चय 
किया गया, कि चीन की राष्ट्रीय सेना में १९१२ तक छतीस डिदीजनों का संगठन कर 
लिया जाथ । रूस और जापान के युद्ध के समय इस प्रकार की सुसंगठित सेना की श्राव- 
इयकता को ग्रत्यन्त उग्र रूप से अनुभव क्रिया गया था। 


१६०५ में चीन की पुरानी परीक्षा पद्धति का अन्त कर देने के लिये श्राज्ञा जारी 
की गई । इस परीक्षा पद्धति के स्वरूप को हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं। चीन में विविध 
राजकीय पदों पर जिन व्यक्तियों को नियत किया जाता था, उनके लिए इन परीक्षाओं 
को उत्तीर्ण करना आवश्यक होता था । इन परीक्षाओं के पाठ्य-विषय में आधुनिक युग 
के ज्ञान-विज्ञान मो कोई स्थान नहीं था । प्राचीन ग्रन्थों और धर्म-शास्त्रों में प्रवीण होना: | 
ही इन परीक्षाश्रों के लिए ग्रावध्यक होता था । इसी कारण चीन के सरकारी कर्मचारी | 
नये ज्ञान-विज्ञान से सर्वथा ग्रपरिचित होते थे, और उनके लिए समय के अनुसार अपने | | 
को परिवर्तित कर सकना सम्भव नहीं होता था । विदेशों से शिक्षा प्राप्त करके जो लोग | 
इस समय चीन वापसश्रा रहे थे, वे सरकारी कर्मचारियों की संकीर्ण मनोवृत्ति | 
को ग्रनुभव करते थे, और इसी कारण १६०५ में सदियों पुरानी परीक्षा पद्धति का श्रन्त | 
किया गया और अ्रब उन लोगों के लिए भी चीन में सरकारी पद प्राप्त करना सम्भव हो | 
गया, जो प्राचीन ग्रन्थों से भ्रपरिचित होते हुए भी तये ज्ञान-विज्ञान से भली-भांति 
परिचित थे। बीसवीं सदी के शुरू में चीन के नवयुवकों में यह प्रवृत्ति बहुत प्रवल हो गई, 
कि वे ग्रमेरिका श्रादि विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करें । 

 खूस-जापान के युद्ध में जापान के विजयी होने पर चीन में सुधारवादी ग्रान्दोलन 
को बहुत बल मिला। यदि जापान नये ज्ञान-विज्ञान कों अपनाकर और अपने देश के 
शासन को आधुनिक ढंग से संगठित करके इतना शक्तिशाली हो सकता है, कि रूस जसे 
, विशाल यूरोपियन देश को परास्त कर सके, तो कया कारण है कि चीन भी उसी के 
माग का श्रनुसरण कर अपने को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त नहीं कर सकता--यह विचार 
चीन के लोगों म बहुत प्रबल हो गया । साम्राज्ञी त्सु हसी म्रौर उसके पाश्वंचर भी इस 
विचार से प्रभावित हुए, और इसी कारण उन्होंने शासन की पद्धति में सुधारों का प्रारम्भ 
किया । १६०५ में एक मिशन इस उदेस्य से पाइन्ात्य देशों में भेजा गया, ताकि वह वहाँ 
के विविध देशों की शासन-पद्धतियों का भ्रनुशीलन्‌ कर यह प्रस्तावित करे, कि चीन की | 
दशा और परिस्थितियों के अनुसार कौन-से सुधार उसके लिए उपयोगी हैं । 


शासन-सम्बन्धी सुधार-- १६०८ में पेकिंग की मञ्चू सरकार ने एक घोषणा 
द्वारा उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, जिनके अनुसार वह चीन के शासन में सुधार 
करने के लिये तैयार है । ये सिद्धान्त निम्नलिखित थे- (१) मञ्चू राजवंश की सत्ता 
और शक्ति को ग्रक्षु्ण रखा जाए । शासन में जो सुधार किये जाएँ, वे सम्राट्‌ की इच्छा- - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चीन की राज्यक्रान्ति १२३ 
नुसार और उसी की आज्ञा से हों। मञ्चू राजवंश का शासन चीन में सदा स्थिर रहेगा, 
ओर उसके ग्राधिपत्य एवं अधिकारों में किसी भी प्रकार से कमी नहीं आने पाएगी । 
(२) सुधार धीरे-धीरे किये जायें । पहले प्रान्तों में स्थानीय स्वशासन की स्थापना हो, 
पुलिस का पुनःसंगठन किया जाय, देश के कावूनों को व्यवस्थित किया जाय, वाकायदा 
जनगणना की पद्धति जारी की जाय, और शिक्षा के प्रसार का प्रयत्न हो । चीनी सरकार 
के लिये बाकायदा बजट. तैयार करने की व्यवस्था हो, और सरकारी श्रायच्यय को 
नियमित रूप से श्राडिट किया जाया करे। (३) जब इन सुधारों द्वारा चीन की सरकार 
का संगठन सुव्यवस्थित हो जाय, तो बाद में एक पालियामेन्ट की भी स्थापना की जाय। 
साय ही, चीन में एक मन्त्रिपरिषद्‌ बनायी जाय, जिसके हाथों में देश के कानूनों को क्रिया 
में परिणत करने का कार्य हो। (४) प्रत्येक प्रान्त में विधान-समाएं स्थापित की जाएँ, 
जिनके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित हुआ करें । पालियामेन्ट की स्थापना से पूर्व प्रान्तों 
में विधान-सभाओं का संगठन कर लिया जाए, और ्रन्य सब शासन-सुधार भी इस 
बीच में पूर्ण कर लिये जाएं, ताकि नौ साल (१६१७) बीतने तक पेकिंग में पालियामेन्ट 
की स्थापना सम्भव हो सके । 


साञ्राज्ञी त्सू ह_सी द्वारा शासन-सुधार की जिस नीति का प्रतिपादन किया गया 
था, उसके अनुसार कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया । सन्‌ १९०६ में चीन में पहली बार 
प्रान्तों की विघानसमाग्ओों की रचना की गई | इन समाओं के सदस्यों को चुनने के लिये 
बोट का अधिकार बहुत कम लोगों को दिया गया था | विधान समाओं की शक्ति को मी 
बहुत मर्यादित रखा गया था । . उन्हें यह्‌ श्रधिकार नहीं था, कि सरकार के कार्यो पर 
किसी भी प्रकार का नियन्त्रण रख सकें । उनका कार्य केवल यह था, कि प्रान्त के सूबेदार 
की ओर से जो विषय विचार के लिये पेश किये जाएं, उत्त पर बहस करें और अपने 
विचारों से सूचित करें। मञ्चू सरकार की इष्टि में इन विधान सभाओं का प्रयोजन 
केवल यह था, कि इनके द्वारा जनता की सम्मति ग्रौर विचारों का शासकवग कोपरिचय 
मिलता रहे । पर चीन की जनता में इस समय इतनी अधिक जाग्रति हो चुकी थी, और 
लोकतन्त्र की भावना उनमें इतनी प्रबल हो गई थी, कि प्रान्तों की विधानसमाग्रों के 
सदस्यों ने सरकार की आलोचना प्रारम्भ कर दी और इस बात का प्रयत्न किया, कि 
पाइचात्य देशों की विधानसमाग्रों के समात चीन की ये विधानसभाएं भी सरकार की 
शासननीति और कार्यो पर नियन्त्रण रखें। यही कारण है, कि जब तीन साल बाद चीनः 
में राज्यक्राम्ति हुई, तो प्रान्तीय विधानसमाश्रों के बहुसंख्यक सदस्यो ने उसका स्वागत 
किया। 

सम्राज्ञी त्सू ह.सी की मृत्यु-प्रान्तों में विधानसमाग्रों की स्थापना से पूर्वं ही 
सम्राट्‌ कुआंग हसू की मृत्यु हो गई थी। हम पहले लिख चुके हैं, कि यह्‌ सम्राट्‌ साम्राज्ञी 
(राजमाता) त्सू हू सी द्वारा कैद में डाल दिया गया था, ग्रौर राज-प्रासाद में ही एक कदी 
के समान जीवन व्यतीत कर रहा था। असली शासनशक्ति त्सू हसी के हाथों में थी। 
कुआंग ह सू की मृत्यु के कुछ देर बाद ही त्सू हसी की भी मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व 


साम्राज्ञी ने इस बात की व्यवस्था कर दी थी, कि मञ्चू राजसिहासन पर अब कौन व्यक्ति 


~ 


ग्रारूढ़ हो । नया सम्राट्‌ ह सूजन तुंग अभी बालक ही था, अतः शासन का कार्य व संचा- 


'लन प्रिंस चुन के हाथों में आया, जो कि प्रतिभू (रीजेन्ट) के तौर पर चीन का शासन करने 


° 


के लिए प्रवृत्त हुआ । मृत्यु से पूर्व सग्राट्‌ कुश्रांग हसू ने यह इच्छा प्रकट की थी, कि 
|. ताज दिया जाय | १८६८ में युआत शी काई ने साम्राज्ञी त्सु हू सी 


का पक्ष लेकर कुआंग हू सू के साथ जो विश्वासघात किया था, उसके कारण उसके हृदय 
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में इस राजनीतिज्ञ के प्रति उग्र विद्वेष की भावना विद्यमान थी। प्रिस जुन ने दिवंगत | 
सम्राट की इच्छा को पूर्ण करने के लिए युञ्जान शी काई को प्राणदण्ड तो नहीं दिया, पर 
उसे पदच्युत श्रवश्य कर दिया । 

राष्ट्रीय महासभा--साम्राज्ञी तसू हूसी ने जिन शासन-सुधारों का सूत्रपात किया 
था, प्रिस चन ने उनको जारी रखा। १६०६ में उसी के आदेश के अनुसार प्रान्तों में | 
'विधानसभागओं की स्थापना हुई थी । श्रक्टूवर, १६१० में सम्पूण चीन के लिए प्रथ बार. | 
राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की गई। इसके आधे सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत 
किए गए थे, और शेष आधे सदस्य प्रान्तीय विधानसमाग्रां द्वारा निर्वाचित हुए थे। सरकार . 
को गाशा थी, कि महासभा के सदस्य उग्र विचारों के न होकर मञ्चू राजसत्ता के सम- 
थंक होंगे । पर नये विचार चीन में इतने अधिक प्रबल हो चुके थे, कि राष्ट्रीय महासभा | 
ने शासन-सुधारों के लिए बड़ी प्रबलता के साथ मांग शुरू कर दी। उसने मांग की, कि | 
चीन में जल्दी-से-जल्दी नए शासन-बिधान का निर्माण किया जाना चाहिए, और वहाँ ऐसी 
पालियामेन्ट की स्थापना होनी चाहिए, जो सरकार पर अपना नियन्त्रण रख सके । मन्त्रि- | 
मण्डल पालियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी हो, और वह्‌ तभी तक अपने पद पर रह सके, जब | 
'तक कि पालियामेन्ट के बहुसंख्यक सदस्यों का विश्वास उसे प्राप्त रहे । राष्ट्रीय महासभा | 
ने सरकार के कार्यों और नीति की श्रालोचना करने में भी संकोच. नहीं किया । | 


यदि इस समय चीन की मंचू सरकार बुद्धिमता से कार्य करती, तो वहां राज्य- 
कान्ति की आवश्यकता न होती । यूरोप के विविध राज्यों और जापान के समान वहां भी | 
वैध राजसत्ता का विकास हो जाता, और मंचू राजवंश देर तक चीन के राजसिंहासन पर 
आरूढ़ रह सकता । पर पेकिंग की सरकार को राष्ट्रीय महासभा का रुख जरा भी पसन्द . | 
नहीं था । उसने जनता की भावनाश्रों की उपेक्षा की । इसी का यह परिणाम हुआ, कि चीन | 
में बैध राजसत्ता का विकास न होकर रिपब्लिक की स्थापना हुई। 


- (२) चीन को राज्यक्रान्ति 


राज्यक्रान्ति के कारण--१६११ में चीन में राज्यक्रान्ति हो गई। मंचू राजवंश _ 
का अन्त हुआ, और रिपब्लिक की स्थापना की गई। इस राज्यक्रान्ति के क्या कारण थे, 
इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है । 


(१) आशिक इष्टि से चीन की जनता में घोर भ्रशान्ति थी। वहाँ की आबादी 
बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही थी। देश में जो खाद्य सामग्री उत्पन्न होती थी, वह जनता के 
लिए पर्याप्त नहीं थी। १८८५ में चीन की कुलश्राबादी ३७,७०,००,००० थी। १६११में 
वह बढ़कर ४३,००,००,००० हो गई थी। पचीस साल के समय में चीन में छः करोड़ 
मनुष्यों की वृद्धि हो गई थी । इतने मनुष्यों के लिए खाद्य सामग्री को जुटा सकना तभी 
सम्भव था, जवकि पंदावार में भी इसी अनुपात से वृद्धि हो । पर चीन में पहले की अपेक्षा 
अधिक अनाज उत्पन्न करने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया था । बढ़ती हुई श्रादादी को 
श्रपना निर्वाह कर सकना कठिन प्रतीत होता था। साथ ही वर्षा और बाढ़ों | 
प्रचुरता के कारण चीन में खेती को नुकसान मी पहुंचा करता था। १९१०-११ में चीत 
की अनेक नदियों में भयंकर बाढ़ आईं । इनसे न केवल खेती ही नैष्ट हुई, अपितु हजारों 
| गांव भी बह गए। लाखोंनर-नारी बेघर हो गए, श्रौर उनकी श्राजीविका का कोई भी साधन 
नहीं रह गया । श्रनुमान किया गया है, कि १९१०-११ की बाढ़ों के कारण तीस लाख के 


लगभग मनुष्यों ने भूख के कारण तड़प तड़पकर जान दी थी। जब श्राथिक दृष्टि से 
जनता की इतनी दुदंशा हो, तो यह स्वाभाविक है कि उसमें विद्रोह की प्रवृत्ति उत्पन्न होने 
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लगे। जनसंख्या की वृद्धि और सरकार की निर्वलता के कारण इस समय चीन में प्रायः 
हर साल ही दुर्भिक्ष पढ़ते #हते थे, और बहुत-से लोगों को पर्याप्त अन्न न मिलने के 
कारण मृत्यु का शिकार बनना पड़ता था | इससे उनमें विद्रोह की ,प्रवृत्ति प्रबल होती 


जाती थी । १६१०-११ की बाढ़ों और दुमिक्ष ने इस प्रवृत्ति को और भी अ्रधिक उग्र बना 
दिया था । 


(२) अपने देश की आर्थिक दुर्दशा से परेशान होकर बहुत-से चीनी लोगों ने इस 
समय श्राजीविको की तलाइ में विदेशों में जाकर बसना प्रारम्भ कर दिया था। शुरू में 
चीनी लोग संयुक्तराज्य श्रमेरिका में जाया करते थे। पर १८६० में वहाँ की सरकारने 
चीनी लोगों के खिलाफ अनेक कानून स्वीकृत किए, और उनके लिए अमेरिका में जाकर 
बस सकने का मागं बन्द हो गया। पर फिर भी १६१.१ में संयुक्तराज्य अमेरिका में बसे 
हुए चीनी लोगों की संख्या तीन लाख के लगभग हो गई थी । अमेरिका में बस सकने का 
मागं जब चीनी लोगों के लिए बन्द हो गया, तो उन्होंने हवाई द्वीप, फिलीप्पीन, मलाया 
आदि में जाकर बसना शुरू किया। हवाई और फिलिप्पीन में भी उनके खिलाफ कानूनः 


` स्वीकृत किए गए। मलाया में चीनी लोग इतनी अधिक संख्या में आजीविका की तलाश 


में गए, कि १६११ में वहां उनकी संख्या १३,०२,००० तक पहुंच गई दक्षिणी अमेंरिका 
के विविध देशों में मी चीनी लोग कुली का पेशा करने के लिए जाने लगे, और प्रतिज्ञाबद्ध 
कुली-प्रथा के अनुसार लाखों चीनियों को वहाँ कुली या गुलाम के रूप में कार्यं करने के. 
लिए ले जाया गया । इतनी बड़ी संख्या में चीनियों का विदेशों में जाना इस बात को मली 
भांति सूचित करता है, कि इस समय चीनी लोगों की झ्राथिक दृष्टि से कितनी दुर्दशा 

थी । पर चीनियों के इस प्रकार विदेश जाने का एक परिणाम यह भी हुआ, कि विदेशों 

में निवास करने वाले चीनी लोगों को नए विचारों के सम्पर्क में आने का अवसर मिला, 

आर यह बात चीन में क्रान्ति की भावना को विकसित करने में बहुत सहायक हुई। 


(३) क्रान्तिकारी दल चीन में पहले-से विद्यमान था। पाश्चात्य देशों से उच्च 
शिक्षा प्राप्त करके जो लोग अपने देश को वापस ग्रा रहे थे, वे यूरोप के ज्ञान-विज्ञान के 
साथ-साथ वहां की क्रान्तिकारी भावनाश्रों को भी अपने साथ ला रहे थे। डॉ० सन यात 
सेन के नेतत्व में जिस क्रान्तिकारी दल का संगठन चीन में हुआ था, उसका उल्लेख पहले 
किया जा चुका है। १८६८ में इन क्रान्तिकारी लोगों को चीन छोड़कर बाहर भागना 
पड़ा, और डॉ० सन यात सेन ने जापान जाकर श्राश्रय लिया। तोकयो रहते हुए 
इस प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता ने श्रपने दल का पुन:संगठन किया, और तुंग मेंग हुई नाम से 
एक नए क्रान्तिकारी दल का निर्माण किया । इस दल के लोग मंचू राजवंश का अन्त कर 
रिपब्लिक की स्थापना के पक्षपाती थे | उ इस दल में वे चीनी लोग सम्मिलित हुए, 
जो विदेशों में बसे हुए थे। धीरे-धीरे चीन में मी इसकी शाखाएं स्थापित हुई। सेना के 
सिपाहियों में भी यह दल अपना कार्य कर रहा.था, और इसके प्रयत्नों से १९०६-१६०७ 
रौर १६१० में अनेक स्थानों पर विद्रोह भी हुए थे.। 


४) १६०४ में चीन की प्राचीन परीक्षा पद्धति का अन्त ० कि गया धार । 

पदों पर नियुक्ति करते हुए प्राचीन ग्रन्थों में निपुणता की अपेक्षा झाधुलिक 
नम “महत्त्व दिया जाने लगा था। चीन में अभी ऐसे उच्च शिक्षणालय 
पर्याप्त संख्या में स्थापित नहीं हुए थे, जिनमें आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा की सुविधा 


|. ०५ के बाद बहुत धिक चीनी विद्यार्थियों ने यूरोप और अमेरिका 
द pn । `जो लोग उच्च झिक्षा के लिए इतनी दूर जा सकने में असमर्थे थे, वे 
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अपने पड़ोसी जापान के कालिजों में प्रविष्ट होने लगे । इस समय तक जापान उच्च शिक्षा 
के क्षेत्र में पाश्‍चात्य देशों का समकक्ष हो गया था । १६०५ के वाद इतने अधिक चीनी 
विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए जापान गए, कि वहां उनके लिए प्रवेश पा सकना कठिन हो 
गया । परिणाम यह हुआ, कि वहुत-से ऐसे प्राइवेट कालिज जापान में स्थापित हुए, 
जिनका उद्देश्य चीनी विद्यार्थियों को भरती कर रुपया कमाना था । यद्यपि इनमें श्रध्यापन 
का समुचित प्रबन्ध नहीं था, पर इनमें पढ़ने वाले चीनी विद्यार्थी जहां नये ज्ञान-विज्ञान से 
थोड़ा-बहुत परिचय प्राप्त कर लेते थे, वहां साथ ही उन्हें क्रान्तिकारी चीनी दल से 
सम्पर्क में राने का भी सुवर्णीय श्रवसर मिल जाता था । १८६८ में जो चीनी क्रान्तिकारी 
नेता जापान में ग्राश्रय ग्रहण करने के लिए विवश हुए थे, वे चीनी विद्यार्थियों में बड़े 
उत्साह से अपने विचारों क प्रसार कर रहे थे । 


(५) छापेखाने का ग्राविष्कार सबसे पूर्व चीन में ही हुआ था। पर चीन के ये 
“पुराने प्रेस पहले केवल प्राचीन पुस्तकों के मुद्रण का ही कार्य किया करते थे। उन्नीसवी 
सदी के ग्रन्तिम भाग में समाचार-पत्रों का प्रकाशन भी वहां शुरू हो गया था। ये समा- 
-चारपत्र जनता में नई भावनाश्रों को विकसित करने ग्रौर लोकतन्त्र शासन की स्थापना 
के लिए ग्रान्दोलन: करने में बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे थे । 


(६) १६११-१२ की राज्यक्रान्ति के प्रादुर्भाव में जहां ये सब ्राधारभूत कारण 
-थ्र, वहां एक सामथिक समस्या ऐसी भी उत्पन्न हो गई थी, जिसने पेकिंग की केन्द्रीय सर- 
कार के विरुद्ध प्रान्तीय शासकों में विरोव-भावना को विकसित कर दिया था । इस समय 
चीन में रेलवे लाइनों का बड़ी तेजी के साथ निर्माण हो रहा शा। पेकिंग सरकार से अनु- 
मति लेकर भ्रनेक विदेशी राज्य चीन के विविध प्रदेशों में रेलवे का निर्माण करने में 
तत्पर थे। इस दशा में चीन के अनेक प्रान्तों के सुबेदारों के मन में यह विचारु- उत्पन्न 
हुआ, कि क्यों न वे अपने प्रदेशों में स्वयं रेलवे का निर्माण करें और इसके लिए आवश्यक _ 
पूजी अपने प्रान्त की राजकीय आ्रामदनी द्वारा प्राप्त कर लें। पर इस सम्बन्ध में पेकिंग 
की केन्द्रीय सरकार की नीति यह थी, कि रेलवे लाइनों का निर्माण केन्द्रीय शासन के 
नियन्त्रण में ही रहे पेकिंग सरकार के पास पूंजी का अमाव था, पर वह्‌ विदेशी राज्यों 
से कर्ज लेकर उसे प्राप्त कर सकती थी । विदेशी लोग चीन में जिस प्रकार श्रपना श्राथिक 
प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उत्सुक थे, उसके का रण पेकिंग सरकार को पूंजी का प्रबन्ध 
करने में किसी विशेष कठिनाई का सामना करने की आवश्यकता नहीं थौ । पर श्रनेक 
प्रान्तीय सूबेदार चीन में विदेशियों के बढ़ते हुए प्र भुत्व को चिन्ता की दृष्टि से देख रहे थे, 
म वे इस बात पर जोर दे रहे थे, कि उनके अपने प्रदेशों में रेलवे-निर्माण का कार्य 
उन्हीं के सुपुर्द कर दिया जाय | इस विष में केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों में मतभेद 
बहुत बढ़ गया, ्रौर यही कारण है कि १६११ की राज्यक्रान्ति के समय अनेक न! ने 
क्रान्तिकारियों का साथ दिया। १६११ में परिवहन के विभाग का प्रधान अधिकारी 
शेंग हू सृश्नन-हुआई को नियत किया गया। यह रेलवे लाइनों को केन्द्रीय सरकार के 
प्रभुत्व में रखने का प्रबल पक्षपाती था, और इसने रेलवे-विस्तार के लिए पूंजी प्राप्त करने 
के निमित्त विदेशों से कजे लेने की योजना को क्रिया में परिणत किया । ब्रिटेन रादि 
` विदेशी राज्यों से भारी रक़भ कर्ज ली गई । प्रान्तों में इससे बहुत ्रधिक ग्रसन्तोष हूंश्रा 
और अनेक स्थानों पर विद्रोह प्रारम्भ हो गए । के 2 


_ (७) जिस समय पेकिंग सरकार की नीति के विरुद्ध अनेक स्थानों पर विद्रोह 
शुरू हो रहे थे, १० अ्रक्टूबर, १९११ को हैंको में एंक बॉम्ब फूट गया। ग्रनुसन्धान के वाद 
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मालूम हुआ, कि जिस मकान में बॉम्ब फूटा था, वहाँ चीन के क्रान्तिकारी दल का बड़ा 


“डा था, और वहां वॉम्ब आदि अस्त्र बड़ी मात्रा में तैयार किए जाते थे । पुलिस ने हैंको 
“के क्रान्तिकारियों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया, और उनमें से बहुतों को प्राणदण्ड 
"दिया । इस प्रदेश की सेना के भी अनेक श्रफसर और सैनिक क्रान्तिकारी दल में सम्मिलित 


होने के सन्देह में गिरपतार किए गए। इससे सेना में बहुत श्रसन्तोष हुआ.। ्रन्य सैनिकों 
को भी यह सन्देह हो गया, कि कहीं उन्हें मी क्रान्तिकारी दल से सहानुभूति रखने के 
कारण गिरफ्तार न कर लिया जाय । परिणाम यह हुआ, कि यांगत्से नदी के पार वुचांग 
प्रदेश की सेना ने विद्रोह कर दिया । अपने सेनानायक कर्नल ली युश्रान-हुंग को विद्रोही 
सँनिकों ने इस बात के लिए विवश किया, कि वह उनका नेतृत्व करे। आगे चलकर यह्‌ 
ली युझ्ान-हुंग क्रान्तिकारी चीन: का एक प्रधान नेता वन गया, और अन्त में चीनी रिप- 


'ब्लिक के राष्ट्रपति पद पर भी अ्रधिष्ठित हुआ । 


अब चीन में राज्यक्रान्ति का प्रारम्भ हो गया था। 


राज्यक्रान्ति की प्रगति--बूचांग की सेना.ने सन्‌ १६११ के ग्रन्तिम सप्ताहों में 
जो विद्रोह प्रारम्भ किया था, वह शीघ्र ही यांगत्से और उसके दक्षिणवर्ती प्रदेशों में फैल 
गया। शांतुंग और चिहली के प्रान्तों की सेनाओं ने भी पेकिंग सरकार के विरुद्ध विद्रोह 
कर दिया । उत्तरी चीन की सेनाएँ मञ्चू सरकार के प्रति अनुरक्त रहीं, और विद्रोह में 
शामिल नहीं हुई । इन सेनाश्रों का संगठन युआन शी काई द्वारा किया गया था, और ये 
आधुनिक ढंग से संगठित थीं। यांगत्से के दक्षिणी प्रदेश क्रान्तिकारियों के साथ थे, ग्रौर 
उत्तरी चीन में मञ्चू शासन सुव्यवस्थित रूप से स्थापित था। विद्रोही प्रदेशों में एक 
सुसंगठित क्रान्तिकारी सरकार की स्थापना का भी उद्योग किया गया । इस बीच में 


“क्रान्ति की ज्वालाएं शंघाई तक पहुँच गई, और वहाँ एक स्वतन्त्र रिपब्लिकन सरकार का 


संगठन किया गया । इस सरकार में विदेश मन्त्री का पद श्री ब्रु तिग फांग ने ग्रहण किया । 
ये पहले संयुक्तेराज्य अमेरिका में चीनी राजदूत के पद पर रह चुके थे, और पाश्चात्य 
“राज्यों की शासन पद्धति से मली-मांति परिचित थे। इन्होने एक उद्घोषणा-पत्र 
प्रकाशित किया, जिसमें क्रान्तिकारी सरकार के उद्देश्यों प्रौर कार्यक्रम का मलीमांति 
निझपण करके विदेशी राज्यों से यह अनुरोध किया गया कि वे पेकिंग सरकार की 
"किसी भी प्रकार से सहायता न करें और चीन के इस ्रन्दरूनी प्रन पर सर्वथा उदासीन 
'नीति का ग्रनुसरण करें । इस उद्घोषणापत्र .में यह बात भी स्पष्ट कर दी गई थी, कि 


“यदि इस समय विदेशी राज्यों ने पेकिंग सरकार की ग्ाथिक सहायता करने के उद्देश्य से 


उसे कोई ऋण दिया, तो चीन की रिपब्लिकन सरकार उसे स्वीकार नहीं करेगी । 
जब चीन के विविध प्रान्तों में विद्रोह की अरिनि भड़क रही थी, पेकिंग की राष्ट्रीय 


महासभा शासन में सुधार के लिये नई-नई मांगें पेश करने में तत्पर थी। २२ अक्तूबर, 


१९११ को राष्ट्रीय महासभा का नया अधिवेशन शुरू हुआ | इसने मांग की, कि शेंग 


'ह्‌ सुअ्नन हुआई को अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाय। परिवहन विभाग के प्रधान 


अधिकारी की स्थिति में इन सज्जन ने विदेशी पूंजी को प्राप्त कर केन्द्रीय सरकार की 
ओर से-रेलवे विस्तार की जिस नीति का अनुसरण किया था, उससे चीन के विविध 
रान्तों में घोर श्रसन्तोष विद्यमान था। शेंग ह सुन हुआई को अपने पद से पृथक्‌ कर 
दिया गया । निःसन्देह, यह लोकमत की भारी विजय थी। अब राष्ट्रीय महासभा ते मांग 


की, कि चीन में मन्त्रिमण्डल का बाकायदा संगठन होना चाहिए, ओर मन्त्रिमण्डल के , 


निर्माण का कार्य किसी ऐसे सुयोग्य नेता के सुपदे करना चाहिए, जिस पर जनता को | 
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१२८ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 
विइवास हो।. राजपरिवार का कोई मी व्यक्ति मन्त्रिमण्डल में र होना चाहिये, vs 
शीघ्र ही चीत के लिए नये शासन विवान का निर्माण किया जाना es । राष्ट्रीय 
महासभा की एक मांग यह भी थी, कि जिन लोगों को किसी राजनी 2 अपराध के 
कारण गिरफ्तार किया गया है, व जिन्हें देश से बहिष्कृत किया गया है, उ सबको क्षमा 
प्रदान कर दी जाय । पेकिंग की मञ्चू सरकार राष्ट्रीय महासभा की इन सब मांगों को 
स्वीकृत करने के लिये विवश हुई। सेना में सर्वत्र जिस प्रकार विद्रोह हो रहे थे, उसकी 
उपेक्षा कर सकना अब सम्मव नहीं रह गया था ! नवम्बर, १६११ क शुरू म मञ्चू 
सम्राट्‌ की श्रोर से इन सब मांगों को स्वीकृत कर लिया गया । 

पर चीन के विविध प्रान्तों में क्रान्तिकारी लोगों के जो विद्रोह गम्भीर रूप धारण 
कर रहे थे, उनको उपेक्षा की इष्टि से नहीं देखा जा सकता था। इस समय चीन की 
सबसे बड़ी आवश्यकता यह थी, कि शासनसूत्र का संचालन किसी ऐसे सुयोग्य व शक्ति- 
ज्ञाली व्यक्ति के हाथों में दे दिया जाय, जो अव्यवस्था और विद्रोह का दमन कर शान्ति 
स्थापित करने में समर्थ हो । श्रव यह कार्य युआन झी काई के सुपुर्द किया गया, और उससे 
यह प्रार्थना की गई, कि वह पेकिंग सरकार के संचालन का कार्य अपने हाथों में ले ले। 
८ नवम्बर, १६११ को राष्ट्रीय महासमा ने युझ्ान शी काई को प्रधान-मन्त्री निर्वाचित 
किया, और स्थल एवं जलसेना के प्रधान सेनापति का कार्य भी उसी के सुपुर्द कर दिया 
गया । 

वेध राजसत्ता की स्थापना का उद्योग-युश्रान शी काई मञ्चू राजवंश की 
सत्ता का पक्षपाती था । समय की गति को देखकर उसने निश्चय किया, कि चीन में वैध 
राजसत्ता की स्थापना द्वारा ही मञ्चू राजवंश को सत्ता को कायम रखा जा सकता है। 
पर मञ्चू राजवंश को इस बात के लिये तैयार कर सकना सुगम नहीं था, कि वह अपनी 
शक्ति और भ्रधिकारों का परित्याग कर उस स्थिति को स्वीकार कर ले, जो इङ्गलैंड के 
राजा की थी। थतः युआन शी काई ने श्रनुभव किया, कि विदोहियों को अपने प्रयत्न में 
सफल होते देना ही देश के लिए हितकर है। यदि क्रान्तिकारी लोग निरन्तर प्रबल होते 
जाएंगे, तभी मञ्चू राजवंश के लोग यह समझ सकेंगे, कि उन्हें भी समय के साथ-साथ 
बदलना चाहिये, श्रौर चीन में वैध राजसत्ता की स्थापना की जानी चाहिए । पर साथ 
ही, युआन शी काई यह भी अनुभव करता था, कि यदि क्रान्तिकारी लोग अधिक प्रबल 
हौ जाएंगे, तो उनको मञ्चू राजवंश की सत्ता के स्वीकृत करने के लिए मनवा सकना 
असम्भव हो जायगा। इस प्रकार युआन शी काई एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में इस 
बात का प्रयत्न कर रहा था, कि न क्रान्तिकारी लोग अधिक प्रबल होने पाएँ, और न 
मञ्चू राजवंश ही यह श्रनुभव कर सके, कि उसकी शक्ति बहुत प्रबल है । उसकी सेनाओं 
ने अनेक स्थानों पर क्रान्तिकारी सेनाओं का डटकर मुकाबिला किया और क्रान्तिकारी 
नेताओं को इस बात के लिये विवश किया, कि वे उसके साथ समझौता करने का उद्योग 
क्रें । 


( ३ ) रिपड्लिक को स्थापना 


सामयिक रिपब्लिकन सरकार की स्थापना--मुभ्रान शी काई की इसी नीति के 
कारण जहाँ पेकिग की सरकार एक ओर क्रान्तिकारियों के विरुद्ध सँत्यशक्ति का प्रयोग 
कर रही थी, वहाँ साथ ही वह कर्नेल ली युआन हुंग के साथ समझौते की बातचीत में 
भी तत्पर थी । ली युश्रान हुंग सन्धि की बातचीत के लिये तैयार था, पर शंघाई में 
स्थित क्रान्तिकारी सरकार ने इस बात पर जोर दिया, कि समझौते की बातचीत उसी 


(i 
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के साथ की जाय। कर्नेल ली युआन हग ने भी इस बात को स्वीकार किया, कि क्रान्ति- 
कारी लोगों से सुलह करने के लिए शंघाई की सरकार से बातचीत करता ही श्रधिक 
उपयुक्त है। युश्रान शी काई ने अपनी ओर से तांग-शाओ-यी को समभोते की हातें तय 
करने के लिये नियत किया । शंघाई की सरकार की ओर से डाँ० ब्रु तिग फांग को अपना 
प्रतिनिधि बनाया गया । ये दोनों सज्जन कॅन्टन के निवासी थे, और इन दोनों की उच्च 
शिक्षा अमेरिका में हुई थी जिस समय पेकिंग की मञ्चू सरकार और शंघाई की क्रान्ति- 
कारी सरकार में परस्पर समोते की बातचीत जारी थी, विविध क्रान्तिकारी नेताओं 
ने यह निश्चय किया, कि वे परस्पर मिलकर रिपब्लिकन सरकार का बाकायदा संगठन ' 
कर लें । कर्नल ली युग्रान हु ग की प्रेरणा से विविध क्ान्तिकारी नेता नानकिग में एकत्र 
हुए । इन नेताओं का चुनाव या तो क्रान्तिकारी सेनाश्रों द्वारा किया गया था, और या 
प्रान्तीय विधान-समाओं द्वारा । चीन के जिन प्रान्तों ने,पेकिंग की केन्द्रीय सरकार के 
विरुद्ध विद्रोह करके क्रान्तिकारियों का साथ दिया था, उनकी प्रान्तीय विघानसमाएं पूर्ण 
उत्साह से क्रान्तिकारी रिपब्लिकन सरकार की स्थापना में सहयोग दे रही थीं। नान- 
किग में जिस सामयिक रिपब्लिकन सरकार का संगठन हुआ, उसमें राष्ट्रपति पद पर 
डॉ० सन यात सेन को निर्वाचित किया गया। १८६८ में डॉ० सन यात सेन चीन छोड़- 
कर जापान चले जाने के लिये विवश हुए थे, और इस समय अमेरिका में निवास करते 
हुए वहाँ के प्रवासी चीनी लोगों में क्रान्ति की भावना को विकसित करने में तत्पर थे । 
१६११ की क्रान्ति को उन्होंने अपने स्वप्नों को चरितार्थं कर सकने का उपयुक्त अवसर 
समझा, और वे चीन वापस लौट ग्राये। २९ दिसम्बर, १९११-े दिन जिन्हें सामयिक 
रूप से चीनी रिपब्लिक का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया, और १ जनवरी, १६१२ 
को उन्होंने ्रपने पद के कार्यभार को संभाल लिया। नानकिंग की इस सामयिक रिपब्लि- 
कन सरकार के संगठित हो जाने के कारण क्ान्तिकारियों की शक्ति बहुत बढ़ गई । इस 
क्रान्तिकारी सरकार में नव-जीवन और शक्ति थी ।. इसके विपरीत मञ्चू सरकार को 
दशा ग्रत्यन्त विकृत ग्रौर निर्बल थी। 


समझौते की बातचोत--डॉ० बु तिग फांग ओर तांग-शाओ-यी में सम झोते की 
जो बातबीत चल रही थी, वह तमी सफल हो सकती थी, जब कि पहले इस बांत का 
फैसला हो जाय, कि चीन में शासन का प्रकार क्या हो। इसके लिए यह प्रस्ताव पेश 
किया गया, कि शासन के प्रकार का निर्णय करने का कार्य एक संविधान परिषद्‌ के सुपुदे 
कर दिया जाय, जिसके सदस्य जनता के वोटों द्वारा निर्वाचित हों । पर लोकमत द्वारा 


संविघान परिषद्‌ के निर्माण के प्रश्‍न पर दोनों पक्षों में समझोता नहीं हो सका । क्रान्ति- . 
कारी सरकार के प्रतिनिधि डॉ० ,बू तिंग फांग ने इस बात पर जोर दिया, कि मञ्चू राजवंश ' 


के नेतृत्व में चीनी राष्ट्र को उन्नत कर सकना असम्मव है । मञ्चू दरबार इतना अधिक 
विकृत हो चुका है, कि उसमें नवजीवन का संचार कर सकना सुगम वात नहीं है। श्री 
तांग-शाओ-यी ने मी इस बात को स्वीकार किया । दोनों ही पक्ष इस समय समकोते के 


लिए उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से किसी एक के पास भी युद्ध को जारी रखने के लिए 


पर्याप्त घन नहीं था। विदेशी राज्यों ने परस्पर मिलकर यह फैसला कर लिया था, ` 


कि वे किसी भी पक्ष की आथिक सहायता नहीं करेंगे। मंचू सरकार का खजाना खाली 
हो चुका था, और युप्नान शी काई ने मञ्च्‌ सम्राट्‌ के घरेलू कोष से भी धन प्राप्त करने 
में संकोच नहीं किया था। नानकिंग की रिपब्लिकन सरकार के पास जो कुछ भी धन 
था, वह या तो जनता से चन्दा एकत्र करके और या प्रान्तों की राजकीय झामदली द्वारा 
प्राप्त किया गया था । यह घन इतना नहीं था, कि युद्ध को देर तक चलाया जा सके। 
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एशिया (सुदूर पूर्व) का झाधुनिक इतिहास 
इस झ्वस्थां में दोनों पक्षों ने इसी बात में अपना हित समक, किं युद्ध को बन्द कर आपस 
में सुलह कर ली जाय । > 
समझते की शर्ते--१२ फरवरी, १९१२ को युआन शी काई और डॉ० सन 
यात सेन की सरकारों ने परस्पर समभौता कर लिया। इसकी मुख्य शत निम्नलिखित 
थीं--(१) मञ्चू राजवंश का अन्त कर दिया जाय । सम्राट्‌ ह्‌ सुञ्रान तुंग (उसकी आयु 
इस समय केवल छः साल की थी) जीवन पर्यन्त सम्राट्‌ की पदवी का प्रयोग कर सके, 


राजप्रासाद पर उसका कब्जा रहे, और जीवन भर उसे एक अच्छी बड़ी धनराशि वाषिक , 


रूप से राज्यकोष से प्राप्त होती रहे। मञ्चू राजङुल की जो समाधियां हैं, उनकी रक्षा 
का मार भी राज्य पर रहे। (२) मञ्चू बंश की राजसत्ता की समाप्ति पर चीन में 
नई सरकार की स्थापना का कार्य युआन शी काई के सुपुर्द किया जाय । 

चीन के लोगों ने इस सम ौते को स्वीकार कर बहुत बुद्धिमत्ता का कारये किया। 
मञ्च राजवंश ने स्वयं ग्पने राजसिहासन के परित्याग की बात स्वीकार कर अपने गौरव 
आऔर प्रतिष्ठा को कायम रखा। यदि मंचू लोग समय की लहर के विरुद्ध क्रान्ति की 
प्रवृत्तियों का मुकाबिला करने का प्रयत्न करते, तो उनकी भी वही गति होती, जो कि 
फ्रांस के बूर्बो राजवंश की हुई थी। सम्राद्‌ की ओर से ही एंक घोषणा १२ फरवरी, 
१६१२ के दिन प्रकाशित की गई, जिसमें यह कहा गया था--“युआई शी काई को हम 
यह श्रधिकार देते हैं, कि वह सामयिक रिपब्लिकन सरकार का संगठन करे, श्रौर देश में 
एकता की स्थापना के लिए रिपब्लिक की सेना का सहयोग प्राप्त करे । यही एक ढंग है, 


` जिससे फिर से जनता में शान्ति और साम्राज्य में व्यवस्था स्थापित हो सकेगी । जिस 


प्रकार अब तक मंचू, चीनी, मंगोल, मुस्लिम और तिब्बती लोग एक साम्राज्य में शान्ति 
के साथ रहते रहे हं, बैसे ही मविष्य में भी वे परस्पर मिलकर एक विशाल चीनी रिपन्लिक 
में निवास करें।” डॉ० सन यात सेन ने शुरू में सम्राट्‌ की इस घोषणा का विरोध 
किया । उसका कहना था, कि सम्राट की श्राज्ञा द्वारा जो रिपब्लिक स्थापित होगी, 
वह जनता को किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगी । पर युआन शी काई ने उसे 


विश्वास दिलाया, कि इस घोषणा द्वारा उसे जो विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं, उनका 


वह दुरुपयोग नहीं करेगा, झौर वह चीन में जनता द्वारा रिपब्लिक की स्थापना में 


पूर्णरूप से सहयोग देगा। 

युभ्रान शी काई के साथ समभौता करने के लिये डॉ० सन यात सेन ने राष्ट्रपति 
पद से त्यागपत्र दे दिया, श्रौर नानकिंग में एकत्र क्रान्तिकारी नेताओं ने ने युआन शी काई 
को सामयिक चीनी रिपब्लिक का राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया । इस प्रकार पेकिंग 
श्रौर नानकिंग की सरकारों में परस्पर समझोता हुमा । पर यहाँ यह ध्यान में रखना 
चाहिये, कि क्रान्तिकारी चीनी नेता युञ्रान शी काई को दिल से नहीं चाहते थे । उनका 
बिचार था, कि वह वस्तुतः रिपब्लिकन शासन का पक्षपाती नहीं है। पर युन शी काई 
मे समभौता करने का केवल यही एक उपाय था, कि उसे चीन की रिपब्लिक का राष्ट्र 
पति नियुक्त कर दिया जाय। अनन्यथा वह उत्तरी चीन की सैन्यशक्ति का उपयोग. कर 
क्रान्तिकारी लोगों से युद्ध को जारी रखने के लिए तैयार था। साथ ही, नानकिंग की 
रिपब्लिकन सरकार के पास घन की शक्ति का भी सर्वथा अभाव था, आर उसके लिये 
यह सम्भव नहीं था, कि वह उत्तरी सेनाओं के विरुद्ध संघर्ष को जारी रख सके । _ 

इस प्रकार चीन से मञ्चू राजवंश के शासन का अन्त हुश्रा। सतरहवीं सदी: के 
मध्य भाग में मञ्चू विजेताग्रों ने जिस शासन का चीन में प्रारम्भ किया था, अब 
समाप्ति हो गई, भौर चीन में रिपब्लिकन सरकार की स्थापना हुई । एशिया के विशाल 
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चीन की राज्यत्रान्ति १३१ 


महाद्वीप में यह पहली रिपब्लिक थी, जो बीसवीं सदी के शुरू में चीन में स्थापित हुई थी। 
ज्जापान ने अपना उत्कषं करते हुए राजसत्ता को कायम रखा था। इसी कारण उसके 
-शासन-विधान का विकास प्रशिया, ग्रेट ब्रिटेन श्रादि उन देशों के ढंग पर हुआ, जिनमें 
राजा की सत्ता को कायम रखा गया था। पर चीन ने क्रान्तिकारी फ्रांप्त का अनुसरण 
किया, भौर राजसत्ता का सदा के लिये अन्त कर लोकतन्त्र रिपब्लिक की स्थापना की । 
नि:सन्देह्‌, न केवल चीन के अपितु सम्पूर्ण एशिया के इतिहास में यह उक अत्यन्त महत्त्व- 
"पूर्ण घटना थी । 


विविध विदेशी राज्यों ने युआन शी काई के नेतृत्व में स्थापित रिपब्लिकन सर- 
-कार.को स्वीकार कर लिया, और चीन की राज्यक्रान्ति सफल हो गई। 


(४) रिपब्लिक की समस्याएं 


चीन में मञ्चू राजवंश का श्रन्त होकर रिपब्लिक की स्थापना हो गई थी, पर 
“इससे चीन की समस्याओं का अन्त नहीं हो गया था। इस समय चीन को अनेक विकट 
-समस्याश्रों का सामना करना पड़ रहा था । इनका संक्षिप्त रूप से उल्लेख अगले चीनी 
इतिहास को समकने के लिए भ्रत्यन्त उपयोगी है :-- 


(१) भ्रकेन्द्रीभाव की प्रवृत्ति--चीन अत्यन्त विंशाल देश है। मञ्चू राजवंश 
सम्पूर्ण चीन का शासन कर सकने में समर्थ था।,इसका कारण यह था, कि पेकिंग को केन्द्रीय 
सरकार प्रान्तों के शासन पर नियन्त्रण रखने के लिये निम्नलिखित उपायों का प्रयोग 
“किया करती थी--(क) प्रान्तों में उच्च ग्रधिकारियों को नियुक्ति के समय इस बात का 
"ध्यान रखा जाता था, कि वे उस प्रान्त के निवासी न हों। (ख) कितने वर्षों के लिये वे 


्रान्त में रहेंगे, इसकी अवधि नियत होती थी। (ग) केन्द्रीय सरकार विविध राजपदा- - 


{धिकारियों को समय के साथ-साथ श्रधिकाधिक ऊचे पदों पर नियुक्त करती जाती थी । 
“इसका परिणाम यह होता था, कि विविध श्रधिकारी अपनी तरक्की को दृष्टि में रख 
केन्द्रीय सरकार के आदेशों का पालन करने के लिये उत्सुक रहते थे। (ग) प्रान्तों में जो 
'सेनाएं केन्द्रीय सरकार की ओर से रखी जाती थीं, उनके सेनानी मी केन्द्र द्वारा ही नियुक्त 


होते थे । प्रान्तीय सेना्रों के ये सेनानी सुबेदारों की शक्ति को मर्यादित करने में बहुत 


-सहायक होते थे। 


पर बीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में जब चीन के अनेक प्रदेशों में विद्रोह और 
"अव्यवस्था की प्रवृत्तियां प्रबल हो गई थीं, तब समय की आवश्यकता को इष्टि में रखकर 
अनेक प्रान्तीय सूबेदारों ने श्रपने-श्रपने क्षेत्रों में नई सेनाओं का संगठन कर लिया था। 
-शुरू में इन: सेनाओं का यह प्रयोजन था, कि वे शान्ति रोर व्यवस्था कायम रखने के कार्य 
'मे प्रान्त की पुलिस को सहायता दें। इन सेनाग्रों को प्रान्तीय ्रामदनी में से वेतन दिया 
'जाता था, ओर ये प्रान्त के सूबेदार को ही श्रपना स्वामी समझती थीं। १८९८ में जब 
चीन में सुधारवादी श्रौर क्रान्तिकारी नेताश्रों के श्रान्दोलनों के कारण अनेक प्रदेशों में 
“विद्रोह भर अशान्ति की प्रवृत्तियाँ बढ़ने लगीं, तो अनेक प्रान्तीय सूबेदार इन सेनाओं में 
वृद्धि करने के लिये विवश हुए। १६११ के क्रान्तिकारी साल तक ये प्रान्तीय सेनाएं 
निरन्तर बढ़ती गईं, और रिपब्लिक की स्थापना के समय तक यह दशा ग्रा चुकी थी, कि 
अनेक प्रान्तों में इस प्रकार की विशाल सेनायें विद्यमान थीं, जिनकी सहायता से प्रान्तीय 
|... केन्द्रीय सरकार की बहुत सुगमता से. उपेक्षा कर सकते थे। राष्ट्रपति युआ्रात शी 
'काई ने १६१२ में रिपब्लिक के शासन-सूत्र को हाथों में लेकर इसी बात में श्रेय समझा, 
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१३२ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इ तिहास 


क्तिशाली सूबेदारों को अपने-अपने पदों पर कायम रहने द्या जाय । राजसत्ता 
राम क बाद उसके सम्मुख इतनी विकट समस्याएं उपस्थित थीं, कि प्रान्तों में व्य-. 
वस्था स्थापित रखने का उसे यही एक उपाय सुगम व क्रियात्मक प्रतीत होताथा,किजो 
सूबेदार जिस प्रदेश में अपना प्रभुत्व स्थापित किये हुए है, उसे वहीं पर रहने दिया जाय, 
ताकि वह अपने प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था को कायम रखे र । पर इस बात का यह 
परिणाम अवश्यम्मावी था, कि विविध सुबेदार अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र आचरण करने 
लगें और केन्द्रीय सरकार की उपेक्षा करें। प्रान्तों में इस प्रकार की र सेनाएं 
विद्यमान थीं, जो प्रान्तीयांसूबेदारों से वेतन प्राप्त र थीं, ्रौर'उन्हीं को अपना स्वामी 
मानती थीं । ग्रतः स्वाभाविक रूप से इन सूबेदारों में यह प्रवृत्ति विकसित हुई, कि वे 
अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र शासकों के समान श्राचरण करने लगें, और केन्द्रीय सरकार 
की निर्बलता से लाम उठाकर अपनी शक्ति के विस्तार में प्रवृत्त हों । 


(२) रिपब्लिक के पक्षपातियों और युप्नान शी काई में विरोध--डॉ० सन 
यात सेन और उसके साथी क्रान्तिकारी नेताओं ने युश्रान शी काई को रिपब्लिक का राष्ट्र 
पति बनाना समझौते के तौर पर ही स्वीकार किया था। वे भली-भाँति जानते थे, कि. 

` युञ्रान शी काई वस्तुतः क्रान्ति और रिपब्लिक का पक्षपाती नहीं है। इसीलिए वे हृदय 
से उसके राष्ट्रपति बनने के समर्थक नहीं थे। नानकिंग की राष्ट्रीय महासभा के बहु- 
संख्यक सद्रस्य युआन शी काई के विरोधी थे, और बाद में जब चीन में पांलियामेंट की 
स्थापना हुई, तो उसमें भी राष्ट्रपति का विरोधी दल बहुत प्रबल था । राष्ट्रपति और 
पालियामेंट के इस विरोध के कारण चीन में रिपब्लिक के शासन को सफलता नहीं हो 
सकी, और शीघ्र ही वहाँ विविध राजनीतिक नेताओं और सूबेदारों में परस्पर संघर्ष का 
प्रारम्म हो गया । 


(३) जनता में जागृति का श्रभाव--चीन में राज्यकान्ति सफल हो चुकी थी. 
और मञ्चू राजवंश के शासन का ग्रन्त भी हो गया था। पर रिपब्लिकन शासन तभी 
सफल हो सकता था, जव जनता में जागृति हो, उसमें राष्ट्रीयता की भावना भली-माँति 
विकसित हो चुकी हो, और श्रपना शासन स्वयं करने के लिए कटिबद्ध हो ।. पर चीन की 
बहुसंख्यक जनता अ्रमी सर्वथा निरक्षर थी। शिक्षित लोगों की बहुसंख्या भी आधुनिक 
ज्ञान-विज्ञान से प्रायः अपरिचित थी । प्राचीन ग्रन्थों और धमंशास्त्रों में निष्णात होते 
हुए भी वह नवयुग की भावनाग्रों को विशेष महत्त्व नहीं देती थी । यूरोप के विविध देशों 
में मी जक एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजसत्ता का भ्रन्त होकर लोकतन्त्र शासनों की स्थापना 
हुई, तो उन्हें सफल होने में बहुत समय लगा। फ्रांस में बूर्बो राजवंश का अन्त होकर जब 
. पहली बार रिपब्लिक की स्थापना हुई, तो वह शीघ्र ही नैपोलियन के एकाधिपत्य के रूप 
में परिणत हो गई। नैपोलियन के पतन के बाद (१८१४) फिर बुर्बो वंश के एकतन्त्र 
राजा को फ्रांस न राजगही पर बिठाया गया । १८३० और १८४८ में एक बार फिर 
फ्रेंच क्रान्तिकारियों ने रिपब्लिक की स्थापना के लिए प्रयत्न किये । पर दोनों ही बार 
लुई फिलिप (१५३०) और नैपोलियन तृतीय (१८५२) राजसत्ता की स्थापना में समर्थ 
हुए । फ्रांस में रिपब्लिकन शासन १८७० में सफल हो सका । तीन चौथाई सदी के लग- 
अग तक फ्रांस में नई और पुरानी प्रवृत्तियों में संघषं चलता रहा । इसी प्रकार की प्रक्रिया 
ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जर्मनी श्रादि में भी हुई। इस दशा में यह कैसे आशा की जा सकती 
थी, कि चीन में कान्तिकारी प्रवृत्तियां एकदम सफल हो जातीं । जनता में a भावना 
का श्रभाव श्रौर लोकतन्त्र शासन के प्रति उत्साह की कमी के कारण चीन की नई रिप- 
ब्लिक को बहुत-सी विकट समस्यागओरों का सामना करना पड़ा । चीन में नई और पुरानी 
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'प्रवृत्तियों का यह विरोध निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुआ--(क) युञ्रान शी काई ने | 
“रिपब्लिक का अन्त कर स्वयं सम्राट्‌ बनने का प्रयत्न किया । उसका यह प्रयत्न ठीक उसी 
| प्रकार का था, जैसे कि फ्रांस में नैपोलियन ने रिपब्लिक का अन्त कर अपने को सम्राट 
| बना लिया था। (ख) कुछ लोगों ने मंचू राजवंश की सत्ता का पुनरुद्धार करने का मी 
प्रयत्न किया, और कुछ दिनों के लियें इस प्रयत्न में उन्हें सफलता मी प्राप्त हुई। (ग) 
प्रान्तीय सूबेदार अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतन्त्र होने की कोशिश करने लगे । केन्द्रीय सर- 
कार और प्रान्तीय सूबेदारों के इस संघर्ष के कारण कुछ समय के लिये चीन की शासन- | 
शक्ति बहुत अधिक निर्बल हो गई। | 


(४) श्राथिक दुर्दशा-जिन ग्राथिक कारणों ने चीन में राज्यक्रान्ति का सूत्र- | 
पात किया था, रिपब्लिक की स्थापना से वे एकदम दूर नहीं हो गये थे। अ्रब मी चीन | 
की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही थी । श्रब भी व्यवसायिक उन्तति का वहाँ अभाव 
था । खेती द्वारा इतनी खाद्य सामग्री उत्पन्त नहीं हो सकती थी, जिससे कि जनता अपना 
निर्वाह भली-मांति कर सके । बाढ़ और दुमिक्ष ग्रादि के कारण देहातों में निवास करने || 
वाली सर्वसाधारण जनता पहले के समान ही परेशान रहा करती थी । चीव के विदेशी 
व्यापार पर विदेशी लोगों ने जिस प्रकार अपना प्रमृतत्व स्थापित कर रखा था, उसमें ग्रब 
भी किसी प्रकार का अन्तर नहीं हुआ था। चीन की राजकीय ्रामदनी के अनेक साधन 
अब भी विदेशी राज्यों के पास जमानत के रूप में रखे हुए थे। सरकार को इतनी ग्राम 
दनी नहीं थी, कि वह अपने साधारण खर्चो को भी सुचारु रूप से चला सके । इस दशा में 
यह्‌ आशा कँसे की जा सकती थी, कि वह देश की श्राथिक उन्नति के लिये घन का प्रबन्ध 

| कर सकेगी । आशिक दुर्दशा के कारण चीन की जनता में जो बेचेती और ्रशःन्ति क्रान्ति 
| से पहले थी, वह अब भी पुर्ववत्‌ ही विद्यमान थी । जनता में सन्तोष की मावना इस- 

| लिये और भी अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि मञ्चू शासन के विरुद्ध क्रान्ति के समय क्रान्ति- 

कारी नेताओं ने जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिये उसे अनेक प्रकार के आइवा- 

सन दिये थे। सवंसाधारण लोगों का ख्याल था, कि मञ्चू शासन का अन्त हो जाने के 

बाद टॅक्सों की मात्रा में बहुत कमी हो जायगी, श्रौर जनता पर सरकारी नियन्त्रण मी 

बहुत कम हो जायगा। ग्ब जब कि रिपब्लिक की स्थापना हो जाने के बाद भी पहले के 

समान ही टैक्स लगते थे, पहले की तरह ही सरकारी कर्मचारी श्रपराधियों को गिरफ्तार 

| करते थे, और शासनसूत्र को पहले से भी अधिक सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया जाता था, 

| तो जनता में ग्रसन्तोष का बढ़ना सर्वथा स्वामाविक था। यदि चीत की नई सरकार इस 

| समय ऐसी स्थिति में होती, कि जनता की ्राथिक समृद्धि के लिएनईयोजनाझओं को क्रिया 

` में परिणत कर सकती, तो चीन में ऐसे समझदार लोगों की कमी नहीं थी, जो नई 
सरकार से संतुष्ट होते । पर सरकार के पास धन की बहुत कमी थी। टॅकसों द्वारा राज- 
कीय आमदनी को बढ़ा सकना सम्भव नहीं था। विदेशी राज्यों से कर्जे लेकर ही सरकार 
| अपनी ्राथिक कठिनाइयों को हल कर सकती थी। पर विदेशों से कजे लेने का केवल 
| यही एक परिणाम हो सकता था, कि ln विदेशी प्रभुत्त में और भ्रधिक वृद्धि हो 
| जाय । पर यह बात मी रिपब्लिक के तेताओं को स्वीकार्य नहीं थी। युझ्रान शी I ने 
| जब विदेशों से कर्ज लेने का प्रयत्न किया, तो उसका बहुत विरोध हुआ । जनता की आर्थिक 
। दुर्देशा में सुधार कर सकता चीन की नई सरकार के सम्मुख एक a विकट समस्या 
| थी, और उसे हल कर सकने का कोई सुगम उपाय उसकी समक में नहीं आता था। 

| 
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ग्राठवां अध्याय 


चीन में रिपब्लिक का शासन 
(१) प्रथम रिपब्लिकन सरकार 


मञ्चू राजवंश के शासन का ग्रन्त होने के बाद श्री युआन शी काई के राष्ट्रपतित्वा 
में चीन की प्रथम रिपब्लिकन सरकार का संगठन हुआ था । पर नानकिंग की जिस साम- 
थिक रिपब्लिकन सरकार ने सम भौते द्वारा युआ्रान शी काई को चीन का राष्ट्रपति स्वी- | 
कार किया था, वह देश में वास्तविक लोकतन्त्र शासन की स्थापना करना चाहती थी । 
उसकी यह योजना थी, कि चीन के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जाय, जिसमें 
नागरिकों के जन्मसिद्ध अधिकारों का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन हो । कानूनों का निर्माणः 
करने और शासनविभाग पर नियन्त्रण रखने के लिए पालियामेन्ट की रचना की जाय, 
और मन्त्रिमण्डल पालियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी हो। राष्ट्रपति की चीन में वही स्थितिः 
हो, जो फ्रांस में होती है। राष्ट्रपति के नाम से जिन राजकीय ग्राज्ञामओं को प्रकाशितः 
किया जाय, उन पर साथ में उस विभागों के मन्त्रों के हस्ताक्षर भी आवश्यक हों। सर- 
कार विदेशी राज्यों से जो सन्धियां करें, जो कर्ज ले और देश के शासन के लिए जो व्य- 
वस्थाएं करे, उन सबके लिए पालियामेन्ट की स्वीकृति ली जाया करे। चीन के क्रान्तिः 
कारी नेताओं के सम्मुख फ्रेंच रिपब्लिक ग्रादशं रूप से विद्यमान थी, और वे उसी के ढंग 
पर भ्रपने देश में रिपब्लिक का संगठन करना चाहते थे । 


पर यु्रान शी काई नाममात्र का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता था। उसने राष्ट्र- 
पति पद को इसीलिए स्वीकार किया था, क्योंकि उसे श्राशा थी कि इस पद द्वारा चीनकें 

शासनसूत्र को वह अपने हाथों में रख सकेगा । पर चीन की जनता ने उसे जिन कारणों 
से राष्ट्रपति स्वीकार किया था, वे सर्वथा भिन्न थे। क्रान्तिकारी नेता समभते थे; कि 

वास्तबिक शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में न रहकर पालियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी मन्त्रि: 

मण्डल के हाथों में रहेगी । उनके हृदयों में युभ्रान शी काई के प्रति अविश्वास की भावना 

भी विद्यमान थी । पर उन्होंने उसे राष्ट्रपति स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वे जानते 

थे कि उत्तरी प्रदेशों की सेना उसकी यज्ञ में है, ग्रौर उससे समझोता किये बिना रन्त 

रिक युद्धो का श्रन्त कर सकना सम्भव नहीं है। पर यु्ान शी काई के प्रति अविश्वास: 

रखने के कारण ही उन्होंने समभौते में एक यह शतं भी रख दी थी, कि चीन की राज- 
घानी पेकिंग के स्थान पर नानकिंग रहेगी । पेकिग और उसके समीपवर्ती प्रदेशों में | - 

कारी दल का जोर नहीं था। इसके विपरीत नानकिंग क्रान्तिकारी दल का महत्त्वपूर्ण 

केन्द्र था। डॉ० सन यात सेन श्रौर उसके ग्रनुयायी चीनी रिपब्लिक की सरकार को इसी 

कारण तातकिंग में रखना चाहते थे, ताकि उनका प्रभाव सरकार पर कायम रह सके | 
| पर युआन शी काई पेकिंग छोड़कर नानकिग आने में संकोच करता था। उसके सौमाग्य 
| से मार्च, १६१२ में पेकिंग की सेना ने विद्रोह कर दिया। श्रब बुआन शी काई को इस 
i सँनिक विद्रोह को शांत करने के लिए पेकिंग रहने का बहाना मिल.गया । उसने नानकिग 
की राष्ट्री य महासमा को भी पेकिंग चले राने के लिए विवश किया। यह बात युग्राता 
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चीन में रिपब्लिक का शासन १३५ 


शी काई के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। पेकिंग के वातावरण में रिपब्लिकन नेताओं 
के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे राष्ट्रपति की स्वेच्छाचारी प्रवृत्तियों का सफलता के 
सांथ मुकाबिला कर सकें। पेकिग में विदेशी राज्यों के दूतावास भी विद्यमान थे। वहां 
उनकी शक्तिशाली सेनाएं मी अच्छी बड़ी संख्या में निवास करती थीं। विदेशी राजदूत 
युञ्जान शी काई के पक्षपोषक थे। उनका सहारा पाकर वह चीन के क्रान्तिकारी नेताओं 
का मुकाबिला करने में समर्थं हुश्रा । चीन के उत्तरी प्रदेशों में क्रान्ति का विशेष प्रभाव 
नहीं हुआ था। वहां की जनता ग्रोर सरकारी कर्मचारी रिपब्लिक के प्रति विशेष अनुराग 
भी नहीं रखते थे। युञ्रान शी काई को इनकी सहायता और सहयोग का पूरा-पूरा भरोसा 
था। : 


चीन की नई रिपब्लिक के राष्ट्रपति पद पर युआन शी काई रहेगा, यह तो तय 
हो चुका था। श्रव यह प्रन उत्पन्न हुआ, कि प्रघान-मन्त्री कौन बने और मन्त्रिमण्डल 
में किन-किन व्यक्तियों को रखा जाय । तांग शाओ-यी को चीन का प्रथम प्रधानमन्त्री 
नियत किया गया । मञ्चू शासन के युग में वह युआन शी काई के श्रघीन कार्य कर चुका 
था, और अब डॉ० सन यात सेन के क्रान्तिकारी दल का सदस्य था। भ्रतः दोनों पक्षों ने 
उसे प्रधानमन्त्री के रूप में स्वीकृत कर लिया । .युद्धमन्त्री के पद पर तुग्रान ची जुई को 
नियत किया गया । वह मी युग्रान शी काई का समर्थक था। ग्रन्य मन्त्री मी दोनों पक्षो 
के समझते द्वारा नियुक्त किये गये । नानकिंग में जिस राष्ट्रीय महासमा कर पंगठन हुआ 
था, वह अब नागकिंग चली श्राई थी । यह निर्णय किया गया, कि जब तक पालियामेंट के 
चुनाव के सम्बन्ध में सब व्यवस्था पूणं न हो जाय, तब तक यह महासमा ही: चीनी रिप- 
ब्लिक की पालियामेन्ट का कारय करती रहे । इस बीच में वोटरों की सुची तैयार की गई, 
और पालियामेंट के चुनाव की व्यवस्था की गई। पालियामेंट में दो समाएं रखी गई, सीनेट ' 
और प्रतिनिधि समा । १६१३ में नई पालियामेंट का निर्वाचन हो गया । इसमें जो सदस्य 
निर्वाचित होकर आये थे, वे प्रनेक दलों के थे। इनमें मुख्य दल निम्नलिखित थे--(१) 

- राष्ट्रपति का पक्षपाती दल--इसमें मुख्यतया उत्तरी चीन के प्रतिनिधि थे । इन्हें यु्रान 
शी काई की भीति पर पूर्ण विश्‍वास था, और ये सब प्रकार से उसका समर्थन करने को 
उद्यत थे। (२) क्रान्तिकारी दल--ये मुख्यतया दक्षिणी चीन का प्रतिनिधित्त्व करते थे . 
और डॉ० सत यात सेन के अनुयायी थे। पालियामेन्ट में इस दल के सदस्यों की संख्या 
अन्य दलों की अपेक्षा अधिक थी । (३) मध्यमार्गी दल--यह न युआन शी काई का पक्षे- 

| पाती था, और न सन यात सेन का । इसके कोई निश्चित राजनीतिक विचार भी नहीं 
थे। युआन शी काई के लिए यह सुगम था, कि इस दल के लोगों को अपने पक्ष में कर 
| सके । राजनीतिक नैतिकता अभी चीत में मल़ी-माँति विकसित नहीं हुई थी पद के लोम 
| और रुपए के लालच से लोग भ्रपना मत बदल लेने में संकोच नहीं करते थे। युआन शी 
| काई ने मध्यमार्गी दल के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए सब प्रकार के उपायों का 
प्रयोग किया । क्रान्तिकारी दल की पालियामेन्ट में बहुसंख्या नहीं थी, यद्यपि उसके सदस्य 
| अन्य किसी मी दल की श्रपेक्षा श्रधिक संख्या में निर्वाचित हुए थे। 

| इस प्रकार चीत में रिपब्लिकन सरकार का संगठन पूर्ण हो गया था। राष्ट्रपति 

पद पर युआन शी काई विराजमान था । नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण हो गया था, ग्रौर 

| पालियामेन्ट का मी चुताव किया जा चुका था । पर चीन की राजनीतिक समस्या अमी 
| Mme भी पूर्ण रूप से हल नहीं हुई थी । देश के शासनसूत्र का संचालन राष्ट्रपति के हाथों में हो 
या मन्त्रिमण्डल के--यह प्ररत बहुत विकट था। डॉ० सन यात सेन का क्रान्तिकारी दल 
वास्तविक शासनशक्ति मन्त्रिमण्डल के हाथों में रखना चाहता था। पर मध्यमार्गी दल के 
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१३६ ` एशिया (सुदर पूर्व) का श्राघुनिक इतिहास , 


सदस्यों को अपने वश में करके युआन शी काई ने पारलियामेन्ट द्वारा, यह स्वीकृत करा लिया, ` 
कि राष्ट्रपति ही चीन की सरकार का संचालन करे। परिणाम यह हुआ, कि क्रान्तिकारी 
दल के लोगों ने मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया । अब मन्त्रिमण्डल में केवल ऐसे ही 
लोग रह गये, जो युआन शी काई के आधिपत्य को स्वीकृत करते थे । 


चीन की नई सरकार के सम्मुख सबसे ्रधिक गम्भीर प्रश्‍न आथिक था । शासन. 

की सुव्यवस्था और देश की उन्नति के लिए रुपये की आवश्यकता थी, और इसे केवल 
राजकीय करों द्वारा ही प्राप्त नहीं किया जा सकता था । राज्यकोष खाली पड़ा था । 
युग्न शी काई इस बात के लिए उत्सुक था; कि प्रान्तीय सूबेदार अपनी सेनाओं को मंग 
कर दें। पर बहुत-सी प्रान्तीय सेनाएं ऐसी थीं, जिनके सैनिकों को देर से वेतन नहीं मिला 
था । इन्हें तमी नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता था, जब इनके वेतनों को चुकता कर 
दिया जाता । सैनिकों को वेतन न मिलने के कारण कई स्थानों पर सैनिक अफसर स्वयं 
जनता से-कर वसूल करने लग गये थे, और प्रान्तीय सरकारों को केवल उतना ही कर 
प्राप्त हो पाता था, जो सैनिक अफसर उन्हें खुशी से प्रदान कर देते थे । इस स्थिति को | 
संमाल सकने का यही उपाय था, कि सैनिकों को वेतन देकर सेवामुक्त कर दिया जाय, | 
और प्रान्तीय शासनों का पुन:संगठन किया जाय । पर इस कायं के लिए रुपये की जरूरत 
थी, और केन्द्रीय रिपब्लिकन सरकार के पास रुपये का सवंथा अमाव था । क्रियात्मक 
इष्टि से रुपये/क्लो कजं द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था, ग्रतः युञ्रान शीध्काई ने विदेशी | 
राज्यों से ककी बातचीत शुरू की । इस समय ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, जापान और | 
अमेरिका--इन छः राज्यों ने मिलकर अपना एक गुट बना रखा था, और यह निश्चय | 
किया हुआ था, कि वे चीन को कोई कर्ज तमी देंगे, जबकि परस्पर मिलकर कर्ज की शर्तों | 
को तय कर लेंगे । विदेशी राज्यों की इस बेकिंग सिण्डीकेट ने चीनी सरकार के सम्मुख | 
कजं के लिये यह शतं पेश की, कि नमक के व्यवसाय पर विदेशी राज्यों का पूरी तरह से | 
नियन्त्रण रहे, ताकि उससे होने वाली आमदनी द्वारा कर्ज के मूलधन और सूद को वसूल 
किया जा सके। नमक की ग्रामदनी पूरी तरह से विदेशी राज्यों के पास जमानत के रूप 
में रहे। साथ ही, विदेशी राज्यों को यह मी अधिकार हो, कि वे चीनी सरकार के व्यय 
पर मी नियन्त्रण रख सकें। सरकारी व्यय पर नियन्त्रण रखने का यह परिणाम श्रवश्य- 
ममावी था, कि चीन की स्वतन्त्रता बहुत अंश तक सीमित हो जाती । यही कारण है, कि 
१६१३ में अमेरिका बेकिंग सिण्डीकेट से अलग हो गया, और अब इस गुट में केवल पांच 

राज्य रह गये । प्रमेरिकन सरकार को यह बात पसन्द नहीं थी; कि चीन की राजनीतिक 
स्वतन्त्रता में इस ढंग से हस्तक्षेप किया जाय। डॉ० सन यात सेन की क्रान्तिकारी पार्टी 
भी इस कर्ज के विरोध में थी । इसके कारण चीन की स्वतन्त्रता में जो वाघा उपस्थित 
होती थी, उसे क्रान्तिकारी दल के लोग किसी भी दशा में सहन करने को तैयार नहीं थे । 
परिणाम यह हुम्रा, कि उन्होंने पालियामेन्ट में विदेशी कर्ज की शर्तों का घोर विरोध 
किया। पर युझान शी काई ने मध्यवर्गी दल को अपने पक्ष में'करके कर्ज को पा्लियामेन्ट 
में स्वीकृत करा लिया । पांच विदेशी राज्यों की बँकिंग सिण्डीकेट से युन शी काई की 
सरकार कर्ज लेने में समर्थ हुई, और इस रकम का प्रयोग कर उसने देश में शान्ति रौर 
व्यवस्था स्थापित करने का उद्योग प्रारम्भ किया । | 


.__ कुप्रोमिन्तांग दल--डॉ० सन यात सेन के प्रयत्न से चीन में जिस क्रान्तिकारी दल ठ 
का संगठन हुआ था, पहले उसे तुंग मेंग हुई कहते थे बाद में उसो का कुओमिन्तांग दल . | 
के नाम से पुनः संगठन हुआ । यह दल राष्ट्रीयता ग्रौर लोकतन्त्रवाद को बहुत महत्त्व देता 
था, श्रौर इसका उद्देश्य यह था कि जहां चीन राष्ट्रीय इष्टि से सुसंगठित व सुब्यव स्थित 
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चीन में रिपब्लिक का शासन १३७, 


राज्य बने, वहाँ साथ ही उसमें लोकतन्त्रवाद का भी विकास हो । कुग्रोमिन्तांग दल के 
लोग चीन को उन्नति के उसी मार्ग पर ले जाना चाहते थे, जिस पर कि फ्रांस, अमेरिका 
आदि पाइचात्य देश अग्रसर हो रहे थे । 


युश्रान शी काई का उत्कष--कुओमिन्तांग दल का इस समय सबसे बड़ा विरोधी 
युआन शी काई था । यह दल उसके खिलाफ कोई कार्य न कर सके, ग्रतः सबसे पहले 
उसने पार्लियामेंट द्वारा नये शासन-विधान के उस माग को स्वीकृत कराया, जिसमें राष्ट्र- 
पति के श्रधिकार श्रादि की व्यवस्था की गई थी । पालियामेंट की दोनों समाएं--सीनेट 
और प्रतिनिधि समा--जब एक साथ मिलकर ग्रपना ्रधिवेशन करती थीं, तो 
उन्हें संविधान परिषद्‌ कहते थे, और नये शासन-विधाने को अ्रन्तिम रूप से निमित व 
स्वीकृत करने का कार्य इस परिषद के ही सुपुर्द था । राष्ट्रपति-सम्बन्धी सब बातों का 
अपने मतानुसार निर्णय कराके युग्रान शी काई ने स्वयं भ्रफ्ने को राष्ट्रपति पद पर निर्वा- 
' चित करा लिया | इसके लिए उसने मध्यमावर्गी दल का सहयोग प्राप्त क्रिया, और इसके 
| रुपये को पानी की तरह बहाया । विदेशी राज्यों से कर्ज कीजो भारी रकम देश की 
| उन्नति के उद्देश्य से प्राप्त की गई थी, उसका कुछ अंश यु्रान शी काई ने पालियामेंट के 
सदस्यों को अपने पक्ष में करने के लिए भी व्यय किया । अ्रब युग्रान शी काई की स्थिति 
सर्वथा सुरक्षित हो गई थी, और न केंवल पालियामेंट अपितु मन्त्रिमण्डल भी पूर्णतया 
उसका वशवर्ती हो गया था। 


पर युश्रान शी काई इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हुआ । वह अपने विरोधियों का 

विनाश करने के लिए कटिबद्ध था । ४ नवम्बर, १६१३ को उसने कुओमिन्तांग दल को 

गैर-कानूनी घोषित; कर दिया। इस दल के बहुत-से सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये, और 

| बहुतों ने विदेश भागकर अपने को कंद होते से बचाया । कुग्रोमिन्तांग दल के सदस्यों के . 
| चले जाने के कारण पालियामेंट के श्रधिवेशनों में कोरम हो सकना कठिन हो गया, और 

पालियामेंट का स्वयमेव ग्रन्त हो गया । यद्यपि नाम को अब भी पार्लियामेंट की सत्ता 

| थी, उसे बर्खास्त नहीं किया गया था, पर कोरम के ग्रभाव के कारण उसका भ्रधिवेशन हो 
सकना सम्मव नहीं रहा था, और युआन शी काई के लिये मनमाने तरीके से देश का 
| शासन कर सकना सुगम हो गया था । डॉ० सन यात सेन को इस समय फिर एक बार 
` चीन छोड़कर बाहर जाने के लिए विवश होना पडा । 


(२) युश्रान शी काई का स्वेच्छाचारी शासन 


| नया शासन-विघान--ग्रव राज्य की सम्पूर्ण शक्ति युआन शी काई के हाथों में 
केन्द्रित हो गई थी, और पालियामेन्ट, मन्त्रिमण्डल एवं लोकमत---सबकी उपेक्षा कर 
| उसने स्वेच्छापूर्वक शासन शक्ति का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया था। नानकिग की 
राष्ट्रीय महासभा द्वारा देश के लिये शासन-विघान को जो रूपरेखा तैयार की गयी थी, 
प्रौर जिसके श्रनुसार पेकिंग की संविधान परिषद्‌ (सीनेट और प्रतिनिधि सभा) नई 
| शासन-व्यवस्था का निर्माण करने में तत्पर थी, उसे आंखों से ओभल कर युआन शी 
| ` काई ने अपने विचारों के अनुसार चीन के लिये नये शासन-विधान का निर्माण कराया। 
| इस कायं के लिये एक नई संविधान सभा का संगठन किया गया, जिसमें केवल ऐसे ही 
| सदस्य नियत किये गये, जो युआन शी काई के समर्थक थे ग्रोर उसकी इच्छा के अनुसार 
| ड कार्य करने को तैयार थे । इस नई संविधान-समा ने चीन की रिपब्लिक के लिये जो नया 
| शासन-विघान बनाया, उसकी मुख्य बातें निम्हलिखित थीं--( १) राज्य की सब शक्ति 

coil में निहित हो। (२) राष्ट्रपति को निर्वाचन दस साल के लिये किया जाय । 
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१३८ एशिया (सुदूर पूर्वे) का आधुनिक इतिहास 


यदि राष्ट्रपति की सम्मति में दस साल के समाप्त हो जाने के बाद देश की ऐसी परि- 
स्थिति हो, जिसमें कि उसका ग्रपने पद पर कायम रहना आवश्यक हो, तो उसे अधिकार 
हो कि वह अपने पद की अवधि को और बढ़ा सके, या स्वयं थह निर्णय कर सके, कि 
उसका उत्तराधिकारी कौन हो । (३) राज्य के विविध भागों के ग्रध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रति 
उत्तरदायी हों । प्रधानमन्त्री के स्थान पर एक सेक्रेटरी श्राफ स्टेट की नियुक्ति की 
व्यवस्था की गई और यह निश्चय किया कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाय और 
वह्‌ उसी के प्रति उत्तरदायी हो । (४) पालियामेन्ट के स्थान पर एक राज्यसभा (कौंसिल 
आफस्टेट) का निर्माण किया जाय, और इस समा का कार्य राष्ट्रपति को परामर्श देना मात्र 
हो । माचे, १६१४ में युआन शी काई ने इन सिद्धान्तों के श्रनुसार देश की शासन-व्यवस्था 
को परिवर्तित कर दिया । वह स्वयं दस साल के लिये राष्ट्रपति नियुक्त हुआ, और 
स्वेच्छाचारी रूप से देश का शासन करने के लिये प्रवृत्त हुआ । राज्यक्ान्ति से पूर्व मञ्चू 
सञ्राटों के शासनकाल में चीन की सरकार की जो दशा थी, वही अ्रब फिर से हो गई। 
जिन लोगों ने भी युआन शी काई का विरोध करने का साहस किया, उनको कठोर दण्ड 
दिये गये। सवेत्र गुप्तचरों का जाल. बिछा दिया ग्रा । गुप्तचरों के कारण किसी भी 
आदमी के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि वह स्वतन्त्रता के साथ अपनी सम्मति को प्रकट 


कर सके । समाचार-पत्रों पर कठोर निरीक्षण रखा गया, और अपने विरोधियों का अन्त" 


करने के लिये राजनीतिक हत्याग्रों का आश्रय लिया गया। इस काल में कितने ही चीनी 
नेताग्रों की हत्याएं हुई । । युआन शी काई अपने विरोधियों का जड़ से उन्मूलन कर देने 
के लिये घृणित से घृणित उपायों का ग्रवलम्बन करने में शी संकोच नहीं करता था । 


प्रथम महायुद्द--(१६१४-१८) जिस समय युआन शी काई चीन से लोकतन्त्र 
रिपब्लिक का अन्त कर अपने स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना में तत्पर था, तभी यूरोप 
में महायुद्ध की अग्नि भड़क उठी । इस युद्ध में आस्ट्रिया-हंगरी, जर्मनी आर तुर्की के 
खिलाफ फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और रूस लड़ाई के मैदान में उतर आये थे । जापान झौर ब्रिटेन 


` परस्पर सन्धि के सूत्र में बंधे हुए थे, यह पहले लिखा जा चुका है। इस महायुद्ध को 


ह ने अपनी शक्ति का विस्तार क के लिये उपयुक्त श्रवसर समका, और वह 
ब्रिटेन और फ्रांस का पक्ष लेकर युद्ध में शामिल हो गया । अन्य पाइचात्य देशों के समान 


> 


' जर्मनी ने भी चीन में अनेक आशिक : विशेषाधिकार प्राप्त किये हुए थे, और कियाऊ 


चाऊ का प्रदेश उसने पट्टे पर भी प्राप्त किया हुआ था । जापान की आँख इसी प्रदेश पर 
थी । वह चाहता था, कि जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में शामिल होकर इस प्रदेश पर 
अपना अधिकार स्थापित कर ले । पर चीन यूरोप के इस महायुद्ध में उदासीन था । उसने 
Ri कि चीन के प्रदेशों में कहीं भी लड़ाई न होने पाए, और कोई राज्य उसकी 
उदासीन स्थिति का व्याघात न करे। पर जापान ने इसको जरा भी परवाह नहीं की । 
एक 02 ने कियाऊ चाऊ के प्रदेश पर श्राक्रमण कर दिया। ब्रिटेन ने भी इस 
आक्रमण में जापान की सहायता की । यूरोप में बेल्जियम की उदासीन स्थिति का जर्मनी 
5 Ft होने पर ब्रिटेन ने बहुत अधिक एतराज किया था, और वह इसी निमित्त 

खिलाफ लड़ाई में शामिल मी हुआ थां। पर चीन की उदासीन स्थिति | 
आ जरा भी परवाह नहीं की, र ब्रिटेन तथा जापान की सम्मिलित सेनाग्रं दे 

नयाऊ चाऊ को जीत लिया । उसके बन्दरगाह त्सिगताओ पर जापानी सेनाओं का कब्जा 


हो गया । 


जापान की मांगे-जनवरी, १६१५ में जापानी सरकार ने चीन के सम्मुख २१ 


मांगें पेश कीं । इनमें मुख्य निम्नलिखित थीं-- (१) झांतुंग के प्रदेश (जिसमें कियाऊ : 
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चाऊ स्थित था)में जर्मनी को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, उन्हें जमनी से प्राप्त करने के लिये 
जापान जो कुछ भी उद्योग करे, चीन उसमें बाधा न डाले । (२) शांतुंग के प्रदेश में रेलवे 
लाइन बनाने का जापान को ग्रधिकार दिया जाय, और उसके समुद्रतट के सब बन्दरगाहों 
में उसे व्यापार श्रादि के विशेष अधिकार दिये जाएं। (३) लिम्राम्रो-तुंग प्रायद्वीप और 
पोटं आर्थर के पट्टे के काल को २५ साल से बढ़ाकर ६६ साल कर दिया जाय। इसी 
प्रकार मञ्चूरिया की रेलवे लाइनों पर जापान को जो अधिकार प्राप्त हैं, उनका काल 
भी बढ़ाकर ६६ साल कर दिया जाय । दक्षिणी मञ्चूरिया के जिन प्रदेशों पर जापान को 
रेलवे आदि के निर्माण के सम्बन्ध में विशेषाधिकार प्राप्त थे, उनमें जापानी लोगों को यह 
| अधिकार भी दिया जाय, कि वे वहाँ जायदाद खरीद सकें, मकान बना सकें, और स्वत: 
्त्रता के साथ यात्रा कर सकें | जापान की सहमति के बिना चीन इन प्रदेशों में किसी 
अन्य देश के लोगों को राजनीतिक, सैनिक और आथिक मामलों में सलाहकार के रूप में 
नियुक्त न कर सके, और न ही इन प्रदेशों में किसी श्रन्य राज्य को कोई विशेषाधिकार 
दिये जा सकें । (४) मध्य चीन में लोहे का जो विशाल कारखाना उन्नीसवीं सदी के उत्त: 
राद्धं में स्थापित किया गया था, उस पर जापान और चीन का सम्मिलित रू से 
आधिपत्य हो । (५) जापान की श्रनुमति के बिना चीन किसी अन्य देश को अपने समुद्र- 
| तट पर स्थित किसी बन्दरगाह को पट्टे पर न दे सके, श्र न ही वहाँ व्यापार आदि केः 
| . कोई नये विशेषाधिकार दिये जा सके । (६) चीन को ग्रपनी सरकार की सुव्यवस्था के 
| लिये जिन किन्हीं राजनीतिक, सैनिक तथा आर्थिक सलाहकारों की झ्रावश्यकता हो, वे 
| सब जापानी ही नियुक्त किये जाएं। (७) जापान के बौद्ध धर्म के प्रचारकों को यह 

अधिकार हो, कि वे चीन में जहां चाहें धर्म प्रचार कर सकें और अपने विहारों तथा 

मन्दिरों की स्थापना कर सकें । (८) चीन को जो मी श्रस्त्र-शस्त्र विदेशों से खरीदने हों, 
उनका कम-से-कम ५० प्रतिशत भाग वह जापान से क्रय किया करे। यदि चीन श्रस्त्र: 
| शस्त्रो के निर्षाण के लिये कोई कारखाना खोले, तो उसका प्रबन्ध भी चीन भ्रौर जापान 
दोनों के सम्मिलित नियन्त्रण में रहे। 


| यदि जापान की इन मांगों की स्वीकृत कर लिया जाता, तो इसका यही परिणामः 
| होता, कि चीन पूर्ण रूप से जापान का संरक्षित राज्य बन जाता, और उसकी स्त्रतन्त्रः 
| सत्ता बहुत कुछ नष्ट हो जाती । अन्य यूरोपियन देश इस समय यूरोप के महायुद्ध में 

इतने श्रधिक व्यस्त थे, कि वे जापान की मांगों का विरोध नहीं कर सके। साथ ही, 
| जर्मनी की शक्ति का मुकाबिला करने के लिये फ्राँस और ब्रिटेन जापान की सहायता प्राप्त 
| करने को मी अत्यधिक उत्सुक थे। जापान के राजनीतिज्ञों ने इस स्थिति से लाभ उठाया 


अर चीन में अपने प्रमाव को और अधिक बढ़ाना शुरू किया । जापान की इन मांगों का 
| चीन पर क्या प्रभाव पड़ा, इस विषय पर हम आगे ्रधिक विस्तार से विचार करेंगे । 
| यहां इतना ही निदेश कर देना पर्याप्त हैं, कि युआन शी काई जैसा शक्तिशाली व्यक्तिः 
भी इस समय जापान का विरोध कर सकने का साहस नहीं कर सकता था। 


| राजसत्ता की स्थापना का प्रयत्न--राष्ट्रपति युआन शी काई ने जिस प्रकार 
लोकतन्त्र शासन का अन्त कर सम्पूर्ण राजशक्ति को अपने हाथों में ले लिया था, इसका 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । ग्रब फ्रांस के नंपोलियन प्रथम का अनुसरण कर उसने 
>> 7 प्रयत्न किया, कि चीन से रिपब्लिक का अन्त कर राजसत्ता का पुनरुद्धार करे, और 
स्वयं सम्राट्‌ पद को प्राप्त कर ले। पर इस परिवर्तेन के लिए वह ऐसे मागं का अनुसरण 
करना चाहता था, जिससे संसार यह समझे कि उसने जनता के आग्रह के कारण ही 
सञ्राट्‌ पद को स्वीकार किया है। राष्ट्रपति को परामशे देने के लिये युझ्ान शी काई ने. 
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जिम राज्यसभा की स्थापना की थी, उसके प्रायः सब सदस्य उसकी हां में हां मिलाने 
वाले थे । उन्होने प्रस्ताव किया, किं चीन से रिपब्लिक का अन्त कर युआन शी काई से 
प्रार्थना की जाय, कि वह सम्राट्‌ पद को स्वीकार कर ले । राज्यसभा ने hi बार इस 
प्रस्ताव को स्वीकार किया, पर युआन शी काई इतने से भी सन्तुष्ट नहीं. हुआ । उसने 
कहा, कि यदि जनता के प्रतिनिधियों की एक महासभा उससे यह अनुरोध करेगी, तमी 
वह इसे स्वीकार कर सकेगा । नैपोलियन के समान युझ्नान शी काई भी यह प्रदर्शित 
करना चाहता था, कि वह जनतां के अनुरोध व इच्छा के कारण ही सम्राट्‌ पद को स्वी- 
कार कर रहा है। जनता के प्रतिनिधियों की 'महासभा' का आयोजन कोई कठिन कार्य 
नहीं था । कुओमिन्तांग के लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। इस दशा में जनता 
से ऐसे प्रतिनिधियों को निर्वाचित करा सकना जरा भी कठिन नहीं था, जो युआन शी 
काई के सम्राट्‌ पद को ग्रहण कर लेने के पक्षपाती हों । महासभा ने भी बड़े ्राग्रहके साथ 
युप्रान शी काई से अनुरोध किया, कि वह देश के हित को दृष्टि रखकर चीन में राज- 
सत्ता का पुनरुद्धा र करे ग्रौर स्वयं सम्राट्‌ पद को स्वीकार कर ले । 


जनता का विरोध--युआन शी काई ने जनता के प्रतितिधियों की 'महासमा' के 
'गनुरोध' को स्वीकार कर लिया, और नये सम्राट्‌ के राज्याभिषेक की तँयारी शुरू हो 
गई । पर वस्तुत: चीन की जनता रिपब्लिक के अन्त और राजसत्ता की पुनः स्थापना के 
विरुद्ध थी । दथिणी चीन के यूनान प्रान्त के लोगों ने पेकिंग सरकार की सेवा में एक 
आवेदन पत्र भेजा, जिसमें राजसत्ता के पुनरुद्धार का घोर विरोध किया गया था। जब 
युआन शी काई मे इस आवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो यूनान के लोगों ने विद्रोह 
कर दिया । पेकिंग की सरकार ने विद्रोह को शान्त करने के लिये कठोर उपायों का प्रयोग 
किया, पर उसे सफलता नहीं हुई। विद्रोह की भ्रग्नि केवल यूनान तक ही सीमित नहीं 
रही । शीघ्र ही, वह दक्षिणी चीन के श्रन्य प्रान्तों में भी फैल गई । इन विद्रोही प्रान्तों ने 
घोषणा की, कि वे श्रब केन्द्रीय सरकार के शासन में नहीं रहेंगे । युआन शी काई के 
बिरोधी क्रान्तिकारियों की इस समय मुख्य मांगें निम्नलिखित थीं--(१) राजसत्ता की 
पुनःस्थापना के निर्णय को रह कर दिया जाय । (२)नानेकिग की राष्ट्रीय महासमा द्वारा 
देश के शासन विधान की जो रूपरेखा तैयार की गयी थी, उसके ग्रनुसार शासन-व्यवस्था 
का निर्माण किया जाय । (३) पालियामेन्ट की पुन:स्थापना की जाय । 


क युञ्रान शी काई के लिए यह सम्भव नहीं था, कि वह क्रान्तिकारी लोगों की इन 
मांगों का विरोध कर सके | अब उसने घोषित किया, एके “जनता के प्रतिनिधियों की 
महासभा ने उससे सम्राट्‌ पद को ग्रहण करने का जो अनुरोध किया था, वह वस्तुतः 
लोकमत कें प्रतिकूल था, भ्रत: राजसत्ता केपुनरुद्धार के विचार का परित्याग किया जाता 
है । युश्रान शी काई की इस घोषणा से क्रान्तिकारियों की हिम्मत और अ्रधिक बढ़ गई। 
भ्रव उन्होंने माँग पेश की, कि युञ्रान शी काई अपने पद का त्याग कर दें । पर इसे स्वीकृत 
कर सकता युभ्रान शी काई के लिये सम्भव नहीं था। उसने यत्न किया, कि | 
रियों के साथ समभौता कर ले । वह्‌ इस समय निम्नलिखित बातों के लिये तैयार था-- 
(१) मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया जाय, और सरकार का संचालन मन्त्रों के सुपुर्द 
कर दिया जाय । (२) सेना का नियन्त्रण भी युद्धमन्त्री के ग्रधीन रहे । (३) पालियामेन्ट 
का पुनःसंगठन हो। इस प्रकार युञ्रान शी काई एक बार फिर क्रान्तिकारियों के साथ 
hs कर रिपब्लिक के राष्ट्रपति के रूप में शासन का संचालन करने के लिए उद्यत 
हो गया । 
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चीन में रिपब्लिक का शासन १४१ 


युझान शी काई की मृत्यु --्रभी कान्तिकारी नेताग्रों के साथ ग्रन्तिम रूप से 
| समझौता नहीं हो पाया था, कि ६ जून, १६१६ को श्रकस्मात्‌ ही युआन शी काई की 
| मृत्यु हो गई। श्रब राजसत्ता के पक्षपातियों में कोई ऐसा शक्तिशालो व्यक्ति नहीं रहा 
। था, जो लोकतन्त्र रिपब्लिक का विरोध कर सके । रिपब्लिक के पुनरुद्वार का मार्ग अब 
पूर्ण रूप से निष्कण्टक हो गया था। 


र चीन के आधुनिक इतिहास में युआन शी काई का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण 
इसमें सन्देह नहीं, कि वह अत्यन्त योग्य शासक सा । उसकी दाक हक गो लग 
से कोई भी ऐतिहासिक इनकार नहीं कर सकता। आधुनिक युग के नवीन विचारों से भी 
वह मलीमांति परिचित था। पर उसने अपनी योग्यता, शक्ति और प्रतिमा का प्रयोग 
| चीन में नवयुग लाने के लिए नहीं किया। यदि वह चाहता, तो चीन में एक सुसंगठित और 
| सुव्यवस्थित लोकतन्त्र शासन की स्थापना में अपनी शक्ति का सदुपयोग कर सकता था। 
| पर उसने प्रगति की प्रवृत्तियों को न न अपनाकर प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियों को ग्रपनाया । 
| यदि वह्‌ नेपोलियन के समान सम्राट्‌ पद पर आरूढ़ होकर चीन को विदेशी प्रभृत्त्व से 
मुक्त कराने में समर्थ हो सकता, तो भी वह अपने देश के लिये उपयोगी कार्य कर जाता । 
पर जिस समय वह चीन का एकाधिपति बना हुआ था, तबं भी उसने विदेशी राज्यों से 
भारी मात्रा में कजे लेकर श्रपने देश पर विदेशी प्रमृत्त्व में वृद्धि की । यही कारण है, कि 
चीन के इतिहास में युआन शी काई का स्थान बहुत उज्वल व गौरवपूर्ण नहीं समभा 
जा सकता । 


(३) रिपब्लिक का पुनःसंगठन 


नई सरकार---युआन शी काई की मृत्यु के बाद रिपब्लिकन शासन का चीन में 

पुनःसंगठन किया गया । उपराष्ट्रपति के पद पर कर्नेल लो युश्रान हुंग विद्यमान था । वह 
| - अब राष्ट्रपति बन गया । तुआन ची जुई को प्रधानमन्त्री पद पर नियत किया गया, और 
| उसने नए मन्त्रिमण्डल का संगठन किया । पालियामेन्ट का भी पुनरुद्धार किया गया। 
राष्ट्रपति ली युआन हुंग ने शासन के सम्बन्ध में इस सिद्धान्त को स्वीकृत किया, कि चीन 
की रिपब्लिक में पालियामेंट का स्थान सर्वोच्च है। ली यु~न हुंग ने नानकिग की राष्ट्रीय - 
महासमा द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त को मी स्वीकार किया, कि देश के शासनसूत्र का 
संचालन राष्ट्रपति के हाथों में न रहकर मन्त्रिमण्डल के हाथों में रहेगा। इसका यह 
परिणाम हुंश्रा, कि इस समय चीन की सरकार में तुन ची जुई की स्थिति भ्रत्यन्त मह- 
| तत्वपूर्णं हो गई। हम पहले लिख जुके हैं, कि तुआन चीःजुई पहले युआन शी काई का | 
| अधीनस्थ कमचारी रह चुका था और उसका पक्ष-समर्थक था। उसके विचारों पर मी- 
| यु्रान शी काई का बहुत प्रभाव था । यही कारण है, कि उसने भी स्वेच्छाचारी प्रवृत्तियों 
का प्रदशन किया, और पालियामेन्ट की शक्ति एव प्रमुत्त्व.की उपेक्षा की। शीघ्न ही, 
| पालियामेन्ट के साथ उसका विरोध प्रारम्भ हो गया । 


पालियामेन्ट का भ्रन्त--युआन शी काई की मृत्यु के बाद पेकिग में पालियामेन्ट 
| की पुनःस्थापना हो गई थी। अरब पालियामेन्ट को न केवल देश के लिए कानूनों का निर्माण 
श्रौर शासन नीति को निर्धारित करना था, अपितु देश के लिए शासन-विधान को भी 
तैयार करना था। हम पहले लिख चुके हैं, कि पालियामेन्ट की दोनों समाश्रों-सीनेट 
और प्रतिनिधि समा - के सदस्य मिलकर संविधान-परिषद्‌ के रूप में एकत्र होते थे, श्रोर 
। परिषद्‌ का देश के लिए नए संविधान के निर्माण करने का कार्य करना था। पर प्रधान- 
मंत्री तुआन ची जुई और पालियामेन्ट में शीघ्र ही विरोध हो गया, और इस विरोध ने 
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इतना प्रचण्ड रूप धारण कर दिया कि कुछ ही समय में पालियामेन्ट का और उसके साथ 
ही लोकतन्त्र शासन का भी चीन से अन्त हो गया । प्रधानमन्त्री और पालियामेन्ट के इस 
बिरोध के निम्नलिखित कारण थे--(१) चीन कीसरकार ने अपने श्राथिक संक८ को दूर 
करने के लिए निश्‍चय किया, कि विदेशी राज्यों से नया कर्ज लिया जाय । तुआन ची जुई 
ने कर्ज की सब शर्तें विदेशी बैंकिंग सिण्डीकेट के साथ तय कर लीं । जब उन्हें स्वीकृति के ' 
लिए पालियामेन्ट के सम्मुख पेश किया गया, तो वहां उनका घोर विरोध हुआ। (२) 
पालियामेन्ट के सदस्य समझते थे कि मन्त्रिमण्डल उनके प्रति उत्तरदायी है। वे उसके 
प्रत्येक कार्य की कड़ी आलोचना किया करते थे । पर तुआन ची जुई इतना शक्तिशाली 
था, कि पालियामेन्ट की जरा भी परवाह नहीं करता था। (३) प्रधानमंत्री तुश्नान ची 
जुई चाहता था, कि यूरोपियन महायुद्ध में चीन मित्र राष्ट्रों (फांस, ब्रिटेन, रूस अ'दि) का 
पक्ष लेकर जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दे। बोक्सर युद्ध में हरजाने की जो भारी 
रकम चीन ने विदेशी राज्यों को प्रदान करनी थी, और जिसकी बहुत-सी किश्तें अभी ्रदा 
करनी शेष थीं, उसके बारे में कुछ रिश्रायत चीन को प्राप्त हो जायगी, यदि वह युरोपियन 
महायुद्ध में मित्रराष्ट्रों की सहायता करेगा--इस बात का तुआन ची जुई को पूरा भरोसा 
` था। पर मित्रराष्ट्र इस विषय में पहले से ही कोई फ्क्का वोयदा करने को तैयार नहीं थे। 


उनका कहना था कि यदि चीन महायुद्ध में मित्रराष्ट्रों की पुरी-पुरी सहायता करेगा, तो - 


मैं इस प्रश्‍न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। पर चीन की पालियामेन्ट महायुद्ध में 


शामिल होने को सहमति इसी शर्त पर देने को तैयार थी, कि पहले मित्र राष्ट्रों के साथ 


हरजाने की रकम के बारे में पक्का समझौता कर लिया जाय। तुग्रान ची जुई को इस वात 
में सफलता नहीं.हो सकी । परिणाम यह हुआ, कि पालियामेन्ट ने युद्ध में शामिल होने के 
प्रस्ताव को श्रस्वीकार कर दिया । इस दशा में राष्ट्रपति ली युश्रान हुंग ने तुआन ची जुई 
को प्रधानमन्त्री के पद से पृथक्‌ कर देने की आज्ञा जारी की। राष्ट्रपति का यह कार्य 
: त्रधानिक इष्टि से बिलकुल ठीक था । क्योंकि तुआन जी जुई को पालियामेन्ट के बहुमत 
- का विश्वास प्राप्त नहीं था, ग्रतः वह अपने पद पर नहीं रह सकता था । पर तुग्ात ची 


` जुई ने प्रधानमन्त्री के पद से पृथक्‌ होने से इन्कार कर दिया। उत्तरी चीन के अनेक 
प्रान्तीय सुबेदार उसकी पीठ पर थे । उन्होंने अपनी सेनाग्रों के साथ पेकिग की गरो रप्रस्थान 
: कर्‌ दिया। Me प उनका मुकाबिला नहीं कर सकी, और पेकिंग पर उत्तरी 
प्रान्तों के सूबेदारों की सेनाग्रों का कब्जा हो गया । उन्होंने राष्ट्रपति ली युवान हुंग'को 
` इस बात के लिए विवश किया, कि वह पालियामेन्ट को बर्खास्त कर दे, और तुआन ची 
: जुई को प्रधानमन्त्री के पद से न हटोए। : 


सुध्रान शी काई की मृत्यु के बाद चीन में जिस लोकतन्त्र सरकार की स्थापना कीं 


` गई थी, वह देर तक कायम नहीं रह र । जुलाई, १६१६ तक उसका अन्त हो गया। 
स सुबेदार TE (इन्हें हम अब)से सिपहसालार कहेंगे, क्योंकि मुगल ह 

` कै पतनकाल में भारत में भी अनेक सूबेदार जहां प्रान्तीय शासन के मुख्य अधिकारी ड 

` थे, वहां प्रान्तीय सेना के सिपहसालार भी होते थे) ने इस समय यह यत्न भी किया, किं 

` सू राजवंश का पुनरुद्धार किया जाय || सिपहसालार चांग हसुन ने रिपब्लिक का 

- ` पूर्ण रूप से अन्त कर नाबालिक मञ्चू सम्राट्‌ को फिरसेपेकिंगकी राजगही पर बिठाया। 
` पर बहुसंख्यक सिपहसालार इस बात के विरोध में थे। परिणाम यह हुआ, कि चांग ह सुन को 

` अपन अयत्त में सफलता नहीं हुई, और मञ्चू राजवंश की पुनःस्थापना नहीं की जा सकी । 

` रिपब्लिक क।यम रही, पर उसमें न पालियामेन्ट की सत्ता थी और न शासन पर जनता 

* का किसी भी प्रकार का प्रभाव ही था । प्रधानमन्‍्त्री तुआन ची जुई का सरकार पर उसी 
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रकार से आधिपत्य था, जैसे कि पहले युञ्जान शी काई का था। इस दा में राष्ट्रपति ली 
न्युआान हुँग ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया । 


'पद का काल समाप्त हो जाता था। इससे लाभ उठाकर तुआन ची जुई ने पालियामेन्ट 
का अधिवेशन बुलाया, उसके बहुसंख्यक सदस्यों को पद एवं रुपए के लोम से भ्रपने पक्ष में 
किया और अपने समर्थक हू सू शिह-चंग को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित करा दिया। 
लुआन ची जुई इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हुमा, अपितु उसने अपने समर्थकों को एक नया 
दल बनाया, जिसे श्रफू क्लब कहते थे। इस क्लब के सदस्यों ने परस्पर मिलकर एक गुट- 
बन्दी बनायी हुई थी, और ये राजकीय पदों को प्राप्त करने में एक-दूसरे की सहायता 
“किया करते थे । तुग्रान ची जुई ने विदेशों से अनेक बार कर्ज लिए। यद्यपि यूरोप के विविध 
"देश इस,समय महायुद्ध में तत्पर थे, पर जापानी सरकार बड़ी उदारता के साथ चीन 
नको कर्ज देने के लिए उद्यत थी । जापानी लोग भली-माँति समभते थे, कि ये कर्ज चीन 
'पर श्रपना आथिक व रांजनीतिक प्रभृत्त्व स्थापित करने के सर्वोत्तम साधन हैं। विदेशों से 
कर्ज लेने की शर्तों का पालियामेन्ट द्वारा स्वीकृत कराना आवश्यक था। पर अन्फू क्लब 
'के सदस्यों की सहायता से तुआन ची जुई के लिए यह कठिन नहीं था, कि इन कर्जो को 
| `पालियामेन्ट से स्वीकार करा ले। कर्ज की रकमका एक हिस्सा भ्नन्फू क्लब के सदस्यों की 
| जैबों में भी पहुंचा दिया जाता था । इस प्रकार पद और रुपए के लोम से तुआन ची जुई ने 
`पालियामेन्ट को श्रपने हाथों में कठपुतली बना लिया,. और स्वेच्छाचारी ढंग से चीन का 
| "शासन करना प्रारम्म किया । 


केन्टन की प्रथक्‌ रिपब्लिकन सरकार--पर यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए, कि 
'तुआन ची जुई की सरकार का शासन सारे चीन में सर्वत्र स्वीकृत नहीं किया जाता था। 
| विविध सिपहसालारों की शक्ति के बढ़ जाने के कारण ग्रब पेकिग में स्थित चीनी सरकार 
| के लिए यह सम्भव नहीं रहा था, कि वह सारे चीन पर अपना शासन स्थापित रख सके । 
इस स्थिति से लाम उठाकर डाँ० सन यात सेन के अनुयायी राष्ट्रीय क्रान्तिकारी दल के 
| 'लोगों ने कैन्टन में अपनी पृथक्‌ सरकार का संगठन कर लिया । युआन शी काई द्वारा 
| कुओमिन्तांग दल को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया था। पर तुझान ची जुई और 
| सी युआन. हुंग के पारस्परिक संघर्ष से लाम उठाकरइस दल ने फिर से शक्ति प्राप्त करनी 
| शुरू कर दी थी, और दक्षिणी चीन के विविध प्रदेशों ने उसका साथ दिया था । कैन्टन की 


उस का दावा था, कि वही चीन की असली सरकार है, यद्यपि उसका आधिपत्य केवल 
दक्षिणी चीन तक ही सीमित था। १६२१ में डॉ० सन यात सेन को केन्टन Merwe का 
राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया । 


t 
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१४४ एशिया (सुदूर पूव) का आधुनिक इतिहास 


ग्रराजकता का सुत्रपात--कँन्टन में डॉ० सन यात सेन की सरकार का शासन 
था, रौर पेकिंग में तुआन ची जुई स्वेच्छाचारी रूप से सरकारका संचालन कर रहा था। 
पर यह नहीं समझना चाहिए, कि ये दो सरकार व्यवस्थित रूप से चीन का शासन करने | 
में समर्थ थी । उत्तरी चीन के विविध प्रदेशों में विभिन्न सिपहुसालार अपने-अपने क्षेत्र में | 
स्वतन्त्र राजाओं के समान शासन करने में तत्पर थे । वे जहाँ आपस सें लड़ते रहते थे, | 
वहाँ साथ ही पेकिग सरकार पर भी अपना प्रभुत्त्व स्थापित करने के लिए प्रयत्नशीलः | 
रहते थे। इन विभिन्न सिपहसालारोंके कारण तुआन ची जुई का आधिपत्य बहुधा पेकिंग 
की चहारदीवारी तक ही सीमित रह जाता था । पर क्योंकि विदेशी दूतावास पेकिग में | 
विद्यमान थे, अतः अन्तर्राष्ट्रीय इष्टि से तुन ची जुई सरकार को ही चीन की कानूनी | 
सरकार माना जाता था। जिस प्रकार मुगल साम्राज्य के ह्लास के युग में दिल्ली के सम्राटों 
का शासन बहुत थोड़े-से प्रदेश तक ही सीमित रह गया था, और मराठा, श्रफगान ग्रादि | 
विविध सरदार दिल्ली को अपने प्रमुत्त्व में लाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, कुछ वैसी ही | 
दशा इस समय पेकिंग सरकार की भी हो गई थी । तुआन ची जुई का पेकिंग पर कब्जा | 
था, पर अन्य सिपहसालार निरन्तर उसे अपने ग्राधिपत्य में लाने के लिए प्रयत्नशील थे। | 
कैन्टन की कुओमिन्तांग सरकार की दा भी प्रायः इसी प्रकार की थी। कैन्टन ्रौरउसके ' 
समीपवर्ती प्रदेशों पर उसका आधिपत्य अवश्य विद्यमान था, पर दक्षिणी चीन के अन्य 
प्रदेश उसी अंश में कैन्टन सरकार के ग्रधीन थे, जिस अंश तक कि ' वहाँ के विविध 
सिपहसालार उसकी ग्रधीनता को स्वीकृत करने के लिए उद्यत हों । 


१६१६ से १९२६ तक चीन में इसी प्रकार की अराजकता विद्यमान रही। इस 
काल की कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाओं ले हम अगले एक प्रकरण में करेंगे। १६२६ 
के बाद.चियांग काई शेक के नेतृत्त्व में कुग्°रोमिन्तांग दल की शक्ति बहुत बढ़ गई, और 
वह चीन के बड़े माग में एक सुव्यवस्थित व शक्तिशाली शासन की स्थापना करने में 
समर्थे हुआ । ४ 


(४) प्रथम महायुद्ध और चीन 


चीन को उदासीनता--१९१४ में जब यूरोप में प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) का | 
प्रारम्म हुआ, तो जापान ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के पक्ष में लड़ाई में शामिल हो गया। | 
पर चीन ने उदासीन वृत्ति को अपनाया, और युद्ध में किसी भी पक्ष में शामिलन होनेका | 
निश्चय किया । इससे लाम उठाकर जापान ने किस प्रकार कियाऊचाऊ के प्रदेश पर, जो | 
पहले जमनी के अघीन था, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, इसका उल्लेख पहले. | 
किया जा चुका है। शांतुंग के प्रान्त.में जो विशेषाधिकार जमनी को प्राप्त थे, ये सब भी 
अब्र जापान ने प्राप्त कर लिए। यदि चीन शुरू में ही जर्मनी के खिलाफ महायुद्ध में 
शामिल हो जाता, तो वह शांतूंग को विदेशी प्रमृत्त्व से मुक्त करा सकता था '। तब जर्मनी 
के विशेषाधिकारों को नष्ट करने के कार्य में ब्रिटेन, फ्रांस ्रादि मित्र राष्ट्रों की i 
चीन के साथ में होती पर युआन शी काई ने उदासीन नीति का अ्रनुसरण करने में ही. - 
अपने देश का लाम समका था। चीन में युद्ध के लिए न पर्याप्त अस्त्र-शस्त्र थे, और न ही 
इतना धन था कि वह विदेशों से युद्ध-सामग्री को क्रथ कर सकता। सरकारी खर्च तक को 
चलाने के लिए मी युग्रान शी काई विदेशों से कजं लेने के लिए विवश हुआ था । साथ ही, ` 
चीन के लिए यह निश्चय कर सकना भी सुगम नहीं था, कि महायुद्ध में किस पक्ष में 
शामिल हुआ जाय। सब विदेशी राज्य उसे समान रूप से लूटने में तत्पर थे । जमेनी के 
खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का चीन के लिए कोई विशेष कारण भी नहीं कऋ । 
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पर इसमें सन्देह नहीं, कि चीन की उदासीन नीति का जापान ने बहुत दुरुपयोग 
किया । उसने न केवल शांतुग प्रान्त में जमनी के विश्ञेषाधिकारों को नष्ट कर वहाँ अपने 
आधिपत्य की स्थापना कर ली, अपितु चीन की सरकार के सम्मुख २१ मांगें पेश कीं । 
इन मांगों का उल्लेख हम इसी अध्याय में ऊपर कर चूके हैं। ये मांगें १९१५ के शुरू में 
ऐश की गई थीं । उस समय चीन पर युन शी काई का आधिपत्य था। उसकी इतनी ' 
शक्ति नहीं थी, कि वह जाफान की मांगों की पूर्णतया उपेक्षा कर सकता । झांतूंग प्रान्त 
के सम्बन्ध में जापान की मांगों को उसने पूर्णरूप से स्वीकार कर लिया । लिग्राओ-तुंग 
प्रायद्वीप, पोटं आर्थर और मंचूरियन रेलवे के सम्बन्ध में मी युआन शी काई ने जापान 
के सम्मुख सिर झुका दिया। चीन के सबसे बड़े लोहे के कारखाने पर भी जापान के 
संयुक्त नियन्त्रण को स्वीकार किया गया । जापान की इस मांग के विषय में, कि चीन 
अपने समुद्रतट पर स्थित कोई नगर व बन्दरगाह किसी अन्य राज्य को पट्टे श्रादि पर 
न दे, युआन शी काई ने यह कहा कि वह इस बात के. लिएरर्तयार हैं, कि चीनी समुद्रतट 
का कोई भी प्रदेश किसी भी विदेशी राज्य (जिनमें जापान मी शामिल हो) को नहीं 
दिया जायगा । जापान ने भी इस सम्बन्ध में मामले को अधिक नहीं बढ़ाया, क्योंकि 
इसके कारण उसे फ्रांस, ब्रिटेन आदि के विरोध का मय था। अस्त्र-शस्त्र प्रादि को 
जापान से ही खरीदने की मांग के सम्बन्ध में युआन शी काई ने यह कहा, कि इस मामले 
का निर्णय भविष्य के लिये स्थगित रखा जाय। 


जापान की २१ मांगों के विषय में चीन को जिस प्रकार झुकना पड़ा, “उससे यह 
स्पष्ट है, कि महायुद्ध में उदासीन रहकर चीन ने बहुत बुद्धिमत्ता से काम नहीं लिया, 
क्योंकि इसके कारण जापान को पूर्वी एशिया में मनमानी करने का अवसर मिल गया 
था। ब्रिटेन, फ्रांस आदि देश यूरोप के युद्ध-क्षेत्र में इतते अधिक व्यग्र थे, कि उन्हें सुदूर 
पूर्व के मामलों पर ध्यान देने का अवकाश ही नहीं था। साथ ही, उनके लिये यह भी 
सम्भव नहीं था, कि वे जापान को नाराज कर सकते। पूर्वी एशिया में जापान ने ही 
जर्मनी की शक्ति का अन्त किया था, और जापान के जहाजी बेड़े को ही यह कायं सुपुर्द . 
था, कि वह प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में जमंनी के खिलाफ पहरा रखने का कार्य करे । 
जब यूरोप में महायुद्ध ने श्रधिक उग्र रूप घारण कर लिया, तो मित्रराष्ट्रों ने जापान से 
अनुरोध किया, कि वह अपने कुछ जंगी जहाजों को भूमघ्यसागर में भी भेजे। जापान , 
मित्रराष्ट्रों में सम्मिलित था, और ब्रिटेन, फ्राँस आदि उसकी सहायता को बहुत महत्त्व 
देते थे । इसके विपरीत चीन महायुद्ध में उदासीन था। इसका स्वामाविक परिणाम यह 
हुआ, कि जापान को चीन में पने प्रमृत्त्व को विस्तृत करने का सुवर्णीय अवसर हाथ 
लग गया। शांतूंग श्रौर मंचूरिया में जिस ढंग से इस समय जापान ने ्रपनी शक्ति का 
विकास किया, उसके कारण भविष्य में उसके लिए चीन में श्रपना आधिपत्य स्थापित 
करने का मार्ग बहुत कुछ साफ हो गया। 

चीन का महायुद्ध में प्रवेश--१९१७ के प्रारम्म में संयुक्तराज्य ग्रमेरिका ने मित्र- 
राष्ट्रों का पक्ष लेकर जमंनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । अमेरिका ने ग्रन्य उदासीन 
Cs से भी श्रपील की, कि वे ज़मंनी कें खिलाफ लड़ाई में शामिल हों । पेकिंग में स्थित 
अमेरिकन राजदूत के अनुरोध को स्वीकार कर प्रयानमन्त्री तुग्ान ची जुई ने चीन के 
लिए महायुद्ध में सम्मिलित हो जाना ही हितकर समझा । चीनी सरकार की ओर' से 


. पहले जमनी को नोटिस दिया गया, कि उदासीन राज्यों के जहाजों प॑र पनडुब्बरियों द्वारा 


आक्रमण करना अन्तर्राष्ट्रीय कानूत और मानवता के विरुद्ध है, अतः इस प्रकार के हमलों 
को तुरन्त बन्द कर दिया जाय। जर्मती की सरकार ने चीन के नोटिरा पर कोई ध्यान 
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नहीं दिया । इस पर चीनी सरकार ने जमनी के साथ अपने सम्बन्ध का विच्छेद कर 
लिया। पर जर्मनी के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने से पूर्व तुआन ची जुई यह चाहता 
था, कि मित्रराष्ट्र से (जिनमें अब अमेरिका भी सम्मिलित हो चुका था) एक ऐसा 
समभौता करले, जो चीन के लिये लाभदायक हों। इस समोते के लिये उसने निम्म- 
लिखित शतं पेश कीं - (१) बोक्सर युद्ध के वाद चीन को जो हरजाना विदेशी राज्यों 
को देना था, उसमें से उस अंश को कम कर दिया जाय, जो जमेची को दिया जाना था। 
(२) मित्रराष्ट्रों को हुरजाने की जो रकम दी जानी थी, उसकी श्रदायगी को मी अभी 
स्थगित रखा जाय। (३) चीन के आयात और निर्यात माल पर तट-कर की जो दरें 
सन्धियों द्वारा निर्धारित थीं उन्हें दोहराया जाय, और चीन को तटकर में वृद्धि करने की 
अनुमति दी जाय। (४) बोक्सर युद्ध की समाप्ति पर विविध सन्धियों द्वारा जो विदेशी 
सेनाएं पेकिंग व अन्य चीनी नगरों में स्थापित की गई थीं, उन्हें अब चीन से हटा लिया 
जाय । इन शर्तों को स्वीकार कर लेने से मित्रराष्ट्रों को यह लाभ था, कि चीन भी 
महायुद्ध में जर्मनी के खिलाफ शामिल हो जाता। सैनिक इष्टि से चीन मित्रराष्ट्रों के 

. लिये बहुत श्रधिक उपयोगी नहीं हो सकता था, पर उसके लिये यह सम्भव था कि चीनी 
मजदूरों की बड़ी संख्या में यूरोप में कार्य करने के लिये भेज दे । चीनी मजदूर फ्रेन्च और 
ब्रिटिश मजदूरों का स्थान ले लें, और यूरोपियन मजदूर सेना में भरती होकर लड़ाई के 
मैदान में जा सकें । इसके अतिरिक्त चीन अनेक प्रकार का कच्चा माल व मोजन-सामग्री ' 
भी मित्रराष्ट्रों को दे सकता था । इन कारणों से मित्रराष्ट्र भी चीन के युद्ध में सम्मिलित 
होने को पर्याप्त महत्त्व देते थे । 


पर मित्रराष्ट्र इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, कि वे पहले तुग्रान ची जुई द्वारा 
पेश की गई शर्तों को स्वीकार कर लें। उनका कहना था, कि पहले चीन मित्रराष्ट्रों के 
पक्ष में लड़ाई में शामिल हो जाए, इसके बाद ही वे उसकी शर्तों पर सहानुभूतिपूर्वक 
विचार करने को तैयार होंगे। पर चीन की पार्लियामेंट बिना किसी शतं के युद्ध में शामिल 
होने को तैयार नहीं थी । इस प्रश्‍न पर तुआन ची जुई और पार्लियामेंट में जो संघर्ष हुआ, 
उसका उल्लेख हम इसी अध्याय में ऊपर कर चुके हैं। तुआन ची जुई ने पालियामेंट को 
बर्खास्त करके सम्पूर्ण राजशक्ति को अपने हाथों में ले लिया, और मित्रराष्ट्रों के पक्ष मे 
होकर जमनी के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी । १४ अगस्त, १६१७ को चीन | 
बाकायदा महायुद्ध में शामिल हो गया। | 


ड में भाग लेने के परिणाम--(१) जब चीन मित्रराष्ट्रों का पक्ष लेकर 
लड़ाई में शामिल हो गया, तो उन्होने तुझ्ान ची जुई की शर्तों पर सहानुभूतिपूवंक विचार 
किया। इन शतो में से उन्होने तट-कर में वृद्धि कर सकने की बात को स्वीकार कर | 
लिया । तट-कर में इस समय जो वृद्धि हुई, उसके कारण चीनी सरकार को यह झवसर॒ | 
मिला, कि वह पांच फी सदी अतिरिक्त तट-कर वसूल कर सके । चीन की | 
श्रामदनी की वृद्धि में इससे बहुत सहायता मिली। (२) जमंनी और झास्ट्रिया की जो | 
कुछ भी सम्पत्ति चीन में थी, उस सब पर चीनी सरकार ने अपना अधिकार | कर 
लिया। श्रन्य पाश्चात्य राज्यों के समान जर्मनी ने भी चीन के बन्दरगाहों में बहुत-से 
विशेषाधिकार प्राप्त किये हुए थे। उसकी बड़ी-बड़ी व्यापारिक कोठियां मी वहां बनी 
हुई थीं। इन सब पर चीन ने कब्जा कर लिया। (३) मित्रराष्ट्रों ने इस बात को स्वीकार 
किया, कि बोक्सर युद्ध के बाद हरजाने की जो रकम चीन द्वारा जर्मनी को प्रदान की 
जानी थी, उसे रह कर दिया जाए । अन्य देशों को दी जाने वाली हरजाने की रकम की 
प्रदायगी को भी पांच साल के लिए स्थगित कर दिया गया । (५) युद्ध की समाप्ति पर 
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सन्धि परिषद्‌ के अधिवेशनों में चीन को भी अपने प्रतिनिधि भेजने का श्रधिकार होगा, 
यह वात भी स्वीकृत कर ली गई । 


भ महायुद्ध में शामिल होने के कारण जहां चीन को ये लाम हुए, वहां मित्रराष्ट्र 
को भी इससे अनेक लाभ हुए। ये लाभ निम्नलिखित थे -(१) इस समय मित्रराष्ट्रों ने 
करने के [ए भेज दिय | चना मजदूरों के कारण यूरोपियन मजदूरों के लिए सेना 
में भरती हो सकना सम्भव हो गया । (२) चीन से मित्रास्ट्रों को कच्चा माल और 
भोजन प्रचुर परिमाण में प्राप्त हुश्रा । महायुद्ध के कारण यूरोप में इन पदार्थो की बहत 
कमी हो गई थी। चीन के सुविस्तृत प्रदेशों से इन्हें प्राप्त कर सकना मित्रराष्ट्रों के निए 
सुगम हो गया। (३) महायुद्ध के प्रारम्भ में जर्मनी के जो जंगी व व्यापारी जहाज पूर्वी 
एशिया में विद्यमान थे, उन्होंने चीन के समुद्रतट पर आश्रय लिया हुआ था। जापान के 
कारण इन जहाजों के लिए यह संभव नहीं था, कि जर्मनी वापस जा सकें । क्योंकि चीन 
युद्ध में उदासीन था, अत: उसके समुद्रतट पर विद्यमान इन जर्मन जहाजों पर जापान 
र अन्य मित्रराष्ट्र कव्जा नहीं कर सकते थे । जब चीन युद्ध में शामिल हो गया, 
तोये सव जर्मन जहाज मित्रराप्ट्रों के हाथों में ग्रा गए । इस समग्र मित्रराष्ट्रों के पास 
जहाजों की बहुत कमी थी, जर्मन पनडुऱ्त्रियों ने मित्रराष्ट्र-पक्ष के बहुत-से जहाजों को 
डुबा दिया था। जर्मन जहाजों के हाथ में ग्रा जाने से मित्रराष्ट्रों की नाविक शक्ति 
में बहुत वृद्धि हो गई। 

पेरिस की सन्धि परिषद्श्रौर चीत-- १६ १४-१८ के महायुद्ध की समाप्ति के बाद 
परास्त देशों के साथ सन्धि करने के लिये पेरिस में सन्धि परिषद्‌ का आयोजन किया 
गया। इसमें चीन के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए । इस समय चीन में दो सरकारें थीं, 
पेकिंग की सरकार जिसका नेता तुञ्रान ची जुई था, और कैन्टन की सरकार जिसका नेता 
डाँ० सन यात सेन था। सन्धि परिपद्‌ में सम्मिलित चीनी प्रतिनिधि दोनों सरकारों का 
प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पेरिस की सन्धि परिषद्‌ में चीनी प्रतिनिश्चियों की मुख्य मांग 
यह थी, कि शांतंग प्रान्त में जर्मनी को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, और युद्ध के दौरान 
में जिन्हें जापान ने हस्तगत कर लिया था, वे श्रव चीन को प्राप्त हों । साथ ही, युद्ध के 
अवसर पर जापान ने ग्रपनी २१ मांगों को पेश कर चीन को जिस सन्धि के लिये विवश 
किया था, और जिसके कारण दांतुंग ग्रौर मञ्चूरिया में जापान का प्रभूत्व स्थापित हो 
गया था, उस सन्धि को रद्द किया जाय। पर जापान चीन की इन मांगों को किसी भी 
प्रकार स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं था । भ्रन्य मित्रराष्ट्र भी जापान के मुकाबिले 
में चीन को कोई महत्त्व नहीं देना चाहते थे। वे स्वयं भी इस बात के लिये उत्सुक थे, 
कि जर्मनी की पराजय के कारण शांतूंग के प्रदेश में अपने प्रभुत्व को स्थापित करते का 
जो अवसर उन्हें प्राप्त हो गया है, उसक़ा उपयोग किया जाय। चीन के प्रतिनिधियों के 
बहुत जोर देने पर जापान ने इस बात को स्वीकार किया, कि वह शांत ग में अपना राज- 
नीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिये इच्छुक नहीं है । इस प्रदेश सें जमनी के जो. ग्राथिक 
विशेषाधिकार थे, वह केवल उन्हीं को प्राप्त करना चाहता है । 


बर्साय की सन्धि और चीन--पेरिस की सन्धिपरिपद्‌ के परिणामस्वरूप जो 
वर्साय की सन्धि तैयार हुई, जसमें चीन के साथ सम्बन्ध रखने वाली महत्त्वपूर्ण शर्ते 
निम्नलिखित थीं - (१) वोवसर युद्ध के परिणामस्वरूप हरजाने की ज़ो रकम चीन द्वारा 
जर्मनी को दी जानी MS. उसे रह किया जाय । (२) तीन्त्सित और हैंको में जो विशेषा- 
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धिकार जमनी ने चीन से १८६८ में प्राप्त किये थे, उन्हें रह समभा जाय! (३) महायुद्ध 

के समय में जर्मनी और आस्ट्रिया की जिस सम्पत्ति पर चीनी सरकार ने अधिकार कर 
लिया था, वह सब चीन के पास ही रहे, सिवाय उस सम्पत्ति के जिसका सम्वन्ध दूतावासों 

के साथ था। (४) शांतूंग प्रान्त में जर्मनी को जो विशेषा धिकार प्राप्त थे, वे जापान को 
मिलें । शांतंग प्रान्त में कियाऊ चाऊ के प्रदेश का जो पट्टा जर्मनी के पास था, वह भी 
जापान को प्राप्त हो । अ्रमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने इस बात को स्वीकार किया था, 

कि शांतंग के सम्बन्ध में चीन की मांग ग्याय पर आश्रित हैं पर जापान ग्रौर अन्य 
मित्रराष्ट्रों के सम्मुख वे श्रपने को श्रसहाय अनुभव करते थे । उन्होंने इस बात से सन्तोष 

कर लिया था, कि वर्साय की सन्धि के कारण जिस राष्ट्रसंघ की स्थापना की जा रही हैं 

चीन भी उसमें सम्मिलित होगा, और उसे भी यह अवसर होगा कि वहां वह अपनी 
शिकायतों को दूर करा सके । जापान ने भी मौखिक रूप से इस वात का श्राइवासन | 
दिया था, कि वह शांतूंग प्रान्त में केवल श्राथिक वि शेषाधिकारों का ही उपभोग करेगा, | 
राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना का उद्योग वह नहीं करेगा । जापान के इस आश्वासत | 
के कारण मित्रराष्ट्रों ने अपने को यह समझा लिया था, कि वे चीन के साथ कोई विशेष । 
ग्रन्याय नहीं कर रहे हैं । 


वर्साय की सन्धि से चीन के प्रतिनिधियों को बहुत निराशा हुई यद्यपि इस समय 
चीनी सरकार की दशा बहुत श्रव्यवस्थित थी, ग्रौर वहाँ विविध सिपहसालार परस्पर | 
संघर्ष में व्यापृत थे, पर पेरिस की सन्धि-परिषद्‌ में चीन के साथ घोर ग्रन्याय हुआ हैं, इस 
बात को सब लोग उग्र रूप से श्रनुभव करते थे यही कारण है, कि चीन के प्रतिनिधियों 
ने वर्साय की सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। चीन के हस्ताक्षरों के 
Et Ee की सन्धि पूर्ण कर ली गई, और चीन ने जमनी के साथ पृथक्‌ रूप से 
सन्धि की। | 


जमंनी श्र चीन की सन्धि--क्योंकि चीन ने वर्साय की सन्धि पर हस्ताक्षर । 
करने से इन्कार कर दिया था, ग्रत: इस बात की श्रावश्यकता हुई, कि चीन और जमती | 
पृथक्‌ रूप से सन्धि करें। यह सन्धि २० मई, १९२१ को हुई, और इसकी मुख्य शते | 
निम्नलिखित थीं . (१) शांतुंग प्रान्त में जमनी को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, उनका | 
वह्‌ परित्याग कर दे । कियाऊ चाऊ से जर्मनी के पट्टो का भी अन्त हो जाय | (२) विविध | 
संधियों द्वारा जर्मनी को चीन के विभिन्न बन्दरगाहों में व्यापार करने के सम्बन्ध में जो | 
विशेषाधिकार प्राप्त थे, उन सबका श्रन्त हो जाय जर्मनी और चीन दोनों देशों के लोगों ` | 
को यह्‌ भ्रधिकार श्रौर अवसर हो, कि वे एक-दूसरे देश में व्यापार, यात्रा श्रादि के लिए 
स्वतन्त्रता से श्रा-जा सकें । व्यापार और यात्रा के सम्बन्ध में चीन और जर्मनी के लोगों | 
को समान रूप से अधिकार हो। (३) विविध सन्धियों द्वारा जर्मन लोगों को चीन में । 
'एक्स्ट्रा-टरिटोरिएलिटी” विषयक जो अधिकार प्राप्त थे, उनका श्रन्त किया जाय | भविष्यं 
में जो जर्मन लोग व्यापार ग्रादि के लिए चीन में रहें, उन पर चीनी काबून लागू हों र 
उनके अभियोगों का निर्णय चीनी श्रदालतों द्वारा ही किया जाय । के 


जमेनी और चीन को यह सन्धि ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इसके कारण ह 
एक पाश्चात्य राज्य ऐसा हो गया, जो चीन को अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से अपना समकर 
मानता था,ग्रौर जिसे वहां किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे । इससे चीनी 
लोगों को यह श्राशा हो गई थी, कि भविष्य में श्रन्य विदेशी राज्यों से भी वे इसी प्रकार 

की सम्मानप्रद स्थिति प्राप्त कर सकेंगे । | 
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न जमंनी और चीन की सन्धि द्वारा शांतुंग प्रान्त में जापानी प्रमुत्त्व की समस्या 
का हल नहीं हो सका था। इसके लिए चीन ने मविष्य में जो उद्योग किया, उस पर हम 
यथास्थान प्रकाश डालेंगे । 


(५) चोन में ्रराजकता का काल 


इसी अध्याय में पहले हम इस वात पर प्रकाश डाल चुके हैं, कि किस प्रकार 
पेकिंग और कॅन्टन में दो पृथक्‌ चीनी सरकारों की स्थापना हुई । उत्तरी चीन पेकिंग सर- 
कार के अधीन था, और दक्षिणी चीन कैन्टन सरकार के । पर पेकिंग सरकार का उत्तरी 
चीन पर आधिपत्य नाममात्र का था, क्योंकि विविध सिपहसालार विभिन्न प्रदेशों में 
स्वतन्त्र शासकों के समान आचरण कर रहे थे, और इस बात के लिए मी प्रयत्नशील थे, 
कि अपनी सँन्यशक्ति का प्रयोग कर पेकिग पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लें । अनेक भ्रंशों 


-में यही बात कैन्टन सरकार के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। दक्षिणी चीन के विविध 


प्रदेशों में उसका प्रमुतत्व उसी ग्रंश तक विद्यमान था, जहां तक कि विविध सिपहसालार 
उसकी सत्ता को स्वीकृत करने के लिए उद्यत थे। हम यह मी लिख चुके हैं, कि १६१७ 
में पेकिग सरकार का शासन-सूत्र तुआन ची जुई के हाथों में था। 


उत्तरी चीन की पेकिग सरकार -१६२० तक पेकिग में तुआन ची जुई का 
ग्राधिपत्य कायम रहा । अन्फू क्लब के सदस्यों को पद और रुपए का लोम दिखाकर उसने 
पालियामेंट के बहुमत को अपने पक्ष में किया हुआ था। इसी उपाय का ्राश्चय लेकर 
उसने अपने प्रमुत्त्व विरोधी फेंग कुश्रो चंग के स्थान पर अपने समर्थक हसु शिह चंग को 
राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित करा लिया था । पर इन सब उपायों द्वारा मी उतरी चीन 
में तुआन ची जुई की स्थिति सुरक्षित नहीं हो सकी थी। इसका कारण यह था, कि 
उत्तरी चीन के अनेक सिपहस्रालार इस समय अपनी शक्ति के विस्तार में तत्पर थे, और 
वे पेकिंग पर मी अपना प्रमुत्त्व स्थापित कर लेने के लिए प्रयत्नशील थे । १६२० में 
मंचूरिया के सिपहसालार चांग त्सो-लिन ने पेकिंग पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में 
त्साग्रो कुन उसका प्रधान सहायक था । वह ह कुआंग का सिपहसालार था । पहले वहाँ 
का सिपहसालार फेंग कुम्रो चंग था। पर उसके राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेने के बाद 
उसका नायव त्साग्रो कुन हू कुआंग का सिपहसालार बन गया था। क्योंकि तुआन ची-जुई 
ने फेंग कुओ चंग के स्यान पर हसु शिह घंग को राष्ट्रपति निर्वाचित करा दिया था, अतः 
त्साओ कुन उसका प्रबल विरोधी हो गया था। मंचूरिया के सिपहसालार चांग त्सो लिन 
और ह कुग्रांग के सिपहसालार त्साश्रो कुन की सम्मिलित सेनाओं ने पेकिंग पर श्राक्रमण 
किया। तुअ्ान ची जुई उनका मुक्राबिला नहीं कर सका। वह परास्त हो गया, और 


पेकिंग की सरकार पर चांग त्सो-लिन का ग्राधिपत्य स्थापित हो गया। १६२० से १६२२ 


तक चांग त्सो-लिन पेकिंग सरकार का श्रधिपेति रहा। पर उसकी सत्ता भी देर तक 
कायम नहीं रह सकी । त्साओ कुन इस बात को नहीं सह सका, कि अकेला चांग त्सो-लिन 
पेकिंग का शासन करे । एक श्रन्य सिपहसालार बू पेई फू के सहयोग से त्साम्रो कुन ने 
चांग त्सो-लिन को पेकिंग छोड़कर मंचूरिया वापस चले जाने के लिए विवश किया । मंचू- 
रिया लौट कर चांग त्सो-लिन ने घोषणा की, कि मंचूरिया का पेकिंग सरकार के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है, रर श्रत्र से -मंचूरिया को एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में परिवर्तित 
किया जाता है। | “२ 
ब पेई फ का शासन--चांग त्सो-लिन के मञ्चूरिया चले जाने पर पेकिंग: 
बु पेई फू का शासन कायम हो गया । पर उसकी सत्ता केवल पेकिग नगरी तक ही सीमित 
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थी । मंचरिया पर चांग त्सो-लिन का आधिपत्य था। उत्तरी चीन के अन्य प्रदेशों पर 
भी विभिन्‍न सिपहसालार स्वतन्त्र शासकों के समान शासन करने लग गए थ। दू पेई फु 
की दशा कितनी शोचनीय थी, इसका अनुमान इस एक घटना स किय। जा सकता है, कि 
१६२४ में जब चांग त्सो-लिन ने अपनी मंचूरियन सेनाओं को साथ लेकर पेकिंग पर एक 
बार फिर आक्रमण किया, तो स्वाभाविक रूप से बू पेई फू उसका मुकाबिला करने के लिए 
आगे बढ़ा । पर इस भ्रवसर से लाभ उठाकर उसके सहायक सेनापति फेंग यू-हि सआंग ने 
देक्रिग पर ग्रपना कब्जा कायम कर लिया, और बू पेई फू को पेकिंग का परित्याग करने 
के लिए विवश होना पड़ा । पर फेंग यूहि_सश्रांग कौ स्थिति भी सुरक्षित नहीं थी । अन्य 
सिपहसालार उसके विरुद्ध लड़ाई करने को उद्यत थे । इस समय चीन में श्रराजकता विद्य- 
मान थी । पेकिंग सरकार की सत्ता नाममात्र को थी, और विविध सिपहसालार परस्पर 
संघर्ष में तत्पर थे। यहाँ हमारे लिए यह सम्भव नहीं है, कि इन सिपहसालारों के पार- 
स्परिक संघर्ष के वृतान्त को उल्लिखित कर सकें । बु पेई फू के खिलाफ विद्रोह कर फेंग 
-हि.स्रांग ने पेकिंग में जो सरकार स्थापित की थी, उसे मंचूरिया के सिपहसालारचांग 
त्सो-लिन का सहयोग प्राप्त हो गया था। पर इन सेनानियों में भी देर तक सहयोग 
कायम नहीं रह सका | फेंग यू-हि सआंग ने चांग त्सो-लिन के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी, 
और १६२५ में चांग त्सो-लिन को एक बार फिर पेकिंग छोड़कर मंचूरिया वापस लौट 
जाने के लिए विवश होना पड़ा श्रव उसने अपने पुराने प्रतिद्वन्ट्वी सेनापति बरू पेईफू के 
साथ सुलह कर ली, और १६२६ के शुरू में चांग त्सो-लिन और बू पेई फू की सम्मिलित 
सेनाओं ने फेंग यू-हि.सश्रांग के विरुद्ध मोर्चा लेने के लिए पेकिंग की ओर प्रस्थान किया । 
पर उन्हें इस लड़ाई की आवश्यक्रता नहीं हुई, क्योंकि इस बीच में कैन्टन की कुश्रो मिन्तांग 
सरकारकी शक्ति मली-मांति व्यवस्थित और सुदृढ़ हो गई थी, और कॅन्टन सरकार इस प्रयत्न 
में थी कि उत्तरी चीन के विविध सिपहसालारों को. परास्त कर चीन की राष्ट्रीय एकता 
को फिर से स्थापित करे। इस उद्देश्य से कुम्रोमिन्तांग सरकार. की सेनाओं ने १६२६ में 
पेकिंग की ओर प्रस्थान किया । बू पेई फू को उनका मुकाबिला करने के लिए दक्षिण की 
गोर जाना पड़ा । कु्रोमिन्तांग सरकार विविध चीनी सिपहसालारों को परास्त कर चीन 
की राष्ट्रीय एकता की स्थापना के उद्देश्य में किस प्रकार सफल हुई, इस पर हम ग्यारहव 
अध्याय में प्रकाश डालेंगे । 


तुचुन--इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व यह लिख देना आवश्यक है, कि 
चीन के जिन सूवेदार-सेनानियों को हम श्रव तक्र सिपहसालार नाम से लिखते रहे हैं, चीन 
में उन्हें तुचुन कहा जाता था । १६१७ से १९२६ तक का काल चीन में विविध शक्तिः 
शाली तुचुनों के पारस्परिक संघर्ष का युग था । इस काल में चीन में कोई व्यवस्थित सर- 
कार विद्यमान नहीं थी । रिपब्लिक का ढांचा कुछ भ्रंशों में पेकिग में इस काल में भी 
मौजूद था। तुभ्रान ची जुई गौर बू पेई फू जैसे तुचुन अपने को प्रधानमन्त्री कहते थे, | 
वस्तुत: वे सेनाग्रों की सहायता से श्रपना एकाधिपत्य स्थापित करने में तत्पर थे । 
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नवां ग्रध्याय 
मध्य एशिया ओर उत्तरी एशिया 


(१) मध्य और उत्तरी एशिया 


चीन के उत्तर और पश्चिम में एशिया का जो विशाल भूभाग है, वर्तमान समय 
में बह रूसी सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ के अन्त्ेत है। क्षेत्रफल में यह भूखण्ड 
६३. लाख वर्गमील से भी अधिक है, और इसकी गावादी सात करोड़ के लगमग है। भाषा, 
नसल, धर्मे ्रादि की इष्टि से इसके निवासी रूसी लोगों से बहुत भिन्न हैं। भौगोलिक 
इष्टि से एशिया के इस भाग को चार खण्डों में विभक्त किया जा सकता है-- 


साइबीरिया ४७,३०,००० वगंमील 
कजाकेस्तान १०,५६,००० वर्गमील 
मध्य एशिया ४,७८,००० वर्गमील 
ट्रांस-काकेशिया ७१,००० वर्गमील 

सर्वयोग ६३,३५,००० वर्गमील 


रूसी सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ स्वतन्त्र एवं स्वायत्त गणराज्यों का एक 
विशाल संघ है, जिसमें १५ गणराज्य सम्मिलित हैं। साइबीरिया का सुविस्तृत प्रदेश रूसी 
समाजवादी संवर्गात्मक सोवियत रिपब्लिक (The Russian Socialist Federated 
Soviet Republic) के अन्तर्गत है । इस रिपब्लिक का स्वरूप भी एक संवर्ग (£५९7- 
६६००) का है, जिसमें अनेक स्वायत्त गणराज्य, स्वायत्त प्रदेश और राष्ट्रीय क्षेत्र (\ti0- 
| A7९) सम्मिलित हैं । साइबीरिया के विशाल प्रदेशों में प्रनेक जातियों व राष्ट्रीय- 
ताश्रों का निवास है । राष्ट्रीय दृष्टि से उनकी पृथक सत्ता को कायम रखने के लिए उन्हें 
विभिन्‍न स्वायत्त प्रदेशों और राष्ट्रीय क्षेत्रों के रूप में संगठित किया गया है । कजाकस्तान 
रूसी सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ की एक पृथक्‌ रिपब्लिक के रूप में है, और मध्य 
एशिया तथा ट्रांस-काकेरिया के प्रदेशों में श्रजरवंजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, 
उजवेक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, तुर्कमान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, खिरगिज 
सोशलिस्ट रिपब्लिक रौर ग्रामिनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठित हैं । विशाल 
रूस. के अन्तर्गत जो सुविस्तृ त एशियन प्रदेश हैं, वरतेमान समय में उन सबमें स्वतन्त्र एवं 
स्वायत्त गणराज्यों की सत्ता है। इन राज्यों के अपने-अपने संविधान हैं? रर इन्हें विदेशी 
| न कान्नम् के साथ सन्धियां व सम मोते करने, अपने राजप्रतिनिधि विंदेशों में भेज सकने, ग्रौर 
अन्य देशों के राजप्रतिनिधियों को भ्रपने यहां रख सकने के अधिकार भी प्राप्त हैं। यदि 
इनमें से कोई राज्य चाहे, तो वह रूसी संघ से अपने सम्बन्ध का विच्छेद करके पूर्ण रूप से 
स्वतन्त्र भी हो सकता है। ये राज्य अपनी सेनाएं भी पृथक्‌ रूप से रंख सकते हैं। 


संवैधानिक और राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र एवं स्वायत्त स्थिति रखते हुए मी 
ये राज्य रूस के साथ इस प्रकार के सम्बन्धों में बंधे हुए हैं, जिनके कारण इनको स्वतन्त् 
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१५२ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 

स्थिति कुछ-न-कुछ सीमित अवश्य हो जाती है। यही कारण है, जो अनेक विचारकों के 
अनुसार रूस के साथ इनके सम्बन्ध रूसी साम्राज्य के परिचायक हैं। जिस प्रकार ग्रठार- 
हवीं और उन्नीसवीं सदियों में विविध पाइचात्य देशों ने एशिया के विभिन्न प्रदेशों पर 
अपना भ्राधिपत्य स्थापित कर लिया था, ठीक उसी प्रकार से रूस ने भी मध्य और उत्तरी 
एशिया में अपने साम्राज्य का प्रसार किया था। रूस के सम्राट्‌ इन प्रदेशों पर ठीक उसी 
ढंग से शासन करते थे, जैसे कि ब्रिटेन मारत पर और फ्रांस इण्डोचायना पर। वाद में 
जब कम्युनिस्ट क्रान्ति (१६१७) के परिणामस्वरूप रूस में समाजवादी व्यवस्था की 
स्थापना हुई, तो इन प्रदेशों में मी विविध सोशलिस्ट गणराज्यों की स्थापना की गई। 
पर इस नई झ्राथिक व सामाजिक व्यवस्था के कारण इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा 
सकता, कि रूस का एशिया के एक ऐसे विशाल भूखण्ड पर शासन विद्यमान है, जिसके 
विविध प्रदेशों के निवासी राष्ट्रीयता की दृष्टि से रूसी लोगों से बहुत भिन्न हैं । 


मध्य और उत्तरी एशिया के विभिन्‍न राज्यों का संसारं की आधुनिक ्रन्तर्रा- 
पट्रीय राजनीति में विशेष महत्त्व नहीं है। एशिया के ग्राधुनिक इतिहास में भी उन्हें 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है । जनसंख्या की कमी और प्राकृतिक साधनों के विकसित 
न होने के कारण इन राज्यों को अ्रभी वह महत्त्व प्राप्त नहीं हुआ है, जो भविष्य में प्राप्त 
हो सकता है । विकास की दृष्टि से इस भूखण्ड की प्रायः वही स्थिति है, जो अफ्रीका के 
विशाल महाद्वीप की है। प्राकृतिक साधनों में भी यह भूखण्ड पर्याप्त समृद्ध है। यही 
कारण है, जो विश्व के अनेक उन्नत देश इस विशाल क्षेत्र को अपने-अपने प्रभाव में लाने 
का प्रयत्न करते रहे हैं । वतमान समय में भी इस प्रवृत्ति का श्रन्त नहीं हो गया है। मध्य 
एशिया के सम्बन्ध में रूस और चीन में मतभेद एवं हितविरोध का यही कारण है। मध्य 
एशिया और उत्तरी एशिया का यह विशाल भूखण्ड किस प्रकार रूस के हाथों में ग्रा 
गया, श्रौर उसके सम्बन्ध में किस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षो का प्रारम्भ हुआ, इस 
अध्याय में हम इसी प्रश्‍न पर विचार करेंगे। 


(२) रूस का एशिया में प्रसार 


पनद्रहवीं सदी तक रूस अनेक छोटे-बड़े राज्यों में विभक्त था, और उसके राजा 
व सरदार बहुधा आपस में लड़ते रहते थे । तेरहवीं सदी में चंगेज खाँ (११६२-१२२७) 
ने अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जो पूवं में प्रशान्त महासागर से शुरू 
हो कर पश्चिम में कॅस्पियन सागर तक विस्तृत था। चंगेज खां के उत्तराधिकारियों ने 
साम्राज्य-विस्तार की प्रक्रिया को जारी रखा, और वातू खाँ ने १२३६ में यूराल नदी को 
पार कर रूस पर भी आक्रमण किया, और धीरे-धीरे वहां के सब राज्यों को जीत कर श्रपने 
ग्रधीन कर लिया । रूस के विविध राजा अब मंगोल सम्राट्‌ की श्रधीनता स्वीकार करने 
लगे, और नियमित रूप से कर तथा मेंट-उपहार देऊर उसे संतुष्ट रखने लगे | पन्द्रह 
सदी तक रूस की यही दशा रही, और वह्‌ मंगोल साम्राज्य के ग्रन्तर्गत रहा । यद्यपि 
रूस के विविध राज्यों के ग्रान्तरिक शासन में मंगोल सम्राट कोई हस्तक्षेप नहीं क रते थे, 
ओर उनके राजाओं को यह अवसर था कि अपने-अपने प्रदेशों में वे र 
शासन करते रहें, पर इसमें सन्देह नहीं कि वे मंगोल सम्राट्‌ के वशवर्ती व अधीन थे । 
१२६४ में विशाल मंगोल साम्राज्य चार भागों में विभक्त हो गया था, जिसके कारण 
रूस तथा साइव्रीरिया के मंगोल शासक पेकिंग के केन्द्रीय मंगोल सञ्राट्‌ की श्रधीनता से 
मुक्त हो गए थे । इस समय से रूस का मंगोल वंश पेकिग के मंगोल राजवंश से पृथक्‌ हो 
गया। पर यह ध्यान में रखना चाहिये, कि इसके वाद भी रूस के विविध राजा और सरदार 
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चीन में रिपब्लिक का शासन १५३ 


पूर्णतया स्वतन्त्र न होकर मंगोलों के ्रधीन रहे । रूस के इन विविध राजाग्रों में मास्को 
का राजा सबसे अधिक शक्तिशाली था, और मंगोल दरवार में उसकी विशेष प्रतिष्ठा 
थी । पन्द्रहवीं सदी के अरन्त में मंगोल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगी, और इस 
स्थिति से लाभ उठाकर मास्को के राजा इवान वासिलेविच द्वितीय ने श्रपने को स्वतन्त्र 
घोषित कर दिया (१४८०) । मंगोल सम्राट्‌ के जो प्रतिनिधि मास्को के राज्य से कर व 
मेंट-उपहार वसूल करने के लिए नियुक्त थे, उनकी हत्या कर दी गई। इवान वासिले- 
बिच द्वितीय बहुत प्रतापी एवं शक्तिशाली था । उसने रूस के अन्य राजाओं और सरदारों 
को अपनी अ्रधीनता स्वीकृत करने के लिए विवश किया, और इस प्रकार वह रूस का 
स्वतन्त्र राजा बन गया । उसके राज्यकी सीमा उत्तर में बाल्टिक समुद्रसे लगाकर दक्षिण 
में डान ग्रौर नीपर नदियों तक विस्तृत थी । 


मास्को के राजा केवल रूस में पना स्वतन्त्र व सुसंगठित शासन स्थापित कर 
के ही सन्तुष्ट नहीं हो गये, उन्होंने सा ग्राज्य-विस्तार के लिए मी प्रयत्न प्रारम्म किया। 
उस समय यूराल के पूर्व में मंगोलों का शासन था। १४६६ में एक रूसी सेना ने यूराल 
को पार कर मंगोलों पर आक्रमण किया। एक सदी तक रूसी ग्रौर मंगोल लोगों में 
निरन्तर युद्ध होते रहे | अन्त में मंगोल परास्त हुए, और रूसी लोगों के लिये यूराल के 
पूर्व में ग्रपना प्रसार करने का मार्गे निष्कण्टक हो गया। इवान वासिलेविच चतुर्थ(१५३३- 
१५८४) ने इस सम्बन्ध में विशेष कत्‌ त्त्व प्रदशित किया । मंगोलों के विरुद्ध उसने जो 
घनघोर युद्ध किये, उन्हीं के कारण वह इतिहास में 'भयंकर' के विरुद से प्रसिद्ध 
है । युराल के पूर्ववर्ती प्रदेशों पर श्रविकार कर लेने के कारण रूस के लिए यह सम्मव हौ 
गया, कि पूर्व दिशा में और ग्रागे बढ़कर वह उस सुविस्तृत प्रदेश में अपना प्रसार कर 
सके, जिसे 'साइवीरिया' कहते हैं । इस काल तक साइवीरिया में किसी उनतत सम्यता 
का विकास नहीं हुआ था । वहां श्राबादी बहुत कम थी, और उसके निवासी प्राय: जंगली 
व सम्य थे। पर वहां अनेक ऐसे जन्तु बड़ी संख्या में पाये जाते थे, जिनकी खाले (फर) 
बहुत कीमती थीं । यूरोप के बाजारों में ये फरें बहुत ऊंचे मूल्य पर बिकती थीं। इनके 
व्यापार से बहुत लाम था। फरों से श्राकृष्ट होकर बहुत-से रूसी शिकारी तथा व्यापारी 
साइबी रिया जाने लगे | वहां के मूल निवासियों को अपना वशवर्ती बनाने में उन्हें विशेष 
कठिनाई नहीं हुई । सोलह॒वीं सदी में फरों के इस व्यापार ने बहुत उन्नति की । इस काल 
में रूस से जो माल विदेशों में बिकने के लिये जाया करता था, साइवीरिया की फरें उसमें 
सर्वप्रधान स्थान रखती थीं । राज्य की ओर से इन रूसी शिकारियों और व्यापारियों को 
प्रोत्साहन दिया जाता था | धीरे-धीरे ईसाई me भी साइबर रिया जाना शुरू 
किया । उनका प्रयत्न था कि इस प्रदेश के मूल निवासियों को ईसाई धमं में दीक्षित कर 
लिया जाय । उन दिनों साइबीरिया में न कोई सड़क थीं, और न आवागमन के कोई 
ग्न्य मार्ग । सारा प्रदेश झाड़ियों व जंगलों से ग्राच्छादित था । नदियों के साथ-साथ रूसी 
शिकारी, व्यापारी और पादरी आगे बढ़ते थे, और अनुकूल स्थानों पर डेरे डालकर रहुन 
लगते थे । साइवीरिया में रूस के इस प्रसार का स्वल्प मायः वसा ही था, जसाः कि 
अमेरिका में ब्रिटिश, स्पेनिश व अन्य यूरोपियत लोगों का था। अमेरिका में ब्रिटिश व 
फ्रेंच लोगों की बस्तियां शुरू-शुरू में प्रटलांटिक सागर के तटवर्ती प्रदेशों में ही स्थापित 
हुई थीं । धीरे-धीरे ये लोग पश्चिम की तरफ आगे बढ़ते गये, और समयान्तर में हजारों 
मील की दूरी पार कर प्रशान्त महासागर के तट तक पहुंच गये । ठीक इसी प्रकार रूसी 
लोगों ने यूराल को पार कर पूवं की ओर बढ़ना शुरू किया, ओर हजारों मील पार कर 
|. प्रशान्त महासागर के तट तक जा पहुंचे । फर के व्यापार को संगठित करने के कार्य में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Re 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५४ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इ तिहास 


स्रोगनोव नाम के व्यापारी ने विशेष ऋतु त्त्व प्रदर्शित किया | वह्‌ एक प्रतापी व समृद्ध | 
व्यक्ति था, भौर इवान वासिलेविच चतुर्थ का समकालीन था । कामा नदी के समीपवर्ती | 
प्रदेशों में फर के व्यापार को विकसित करने के लिए उसने महत्त्वपूर्ण कार्ये किया, और 
इसी प्रयोजन से वहां ऐसे किलों का निर्माण कराया, जो रूस की शक्ति के केन्द्र बन 
गये । 

फर के व्यापार को विकसित करते हुए रूसी लोग पूर्व दिशा में निरन्तर आगे 
बढ़ते गये । इस काल में उन्होंने साइबी रिया के सुविस्तृत प्रदेशों में जिन किलों का निर्माण | 
किया, उनमें तोबोल्स्क, येनीसीस्क और याकुत्स्क के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
सतरहवीं सदी के प्रारम्भिक भांग तक रूसी लोगों की बस्तियां ्रोन नदी के तट पर | 
ओ्रोब्दो रोस्क और बेरेजोव में, और इतिश नदी के तट पर तोबोल्स्क और तारा में स्था- | 
पित हो चुकी थीं । इतिश नदी के पूर्व में भी रूसी लोगों ने बढ़ना शुरू कर दिया था, 
और, उन्होने तोम्स्क और कूजूनेत्सक में अपनी वस्तियाँ कायम कर ली थीं। तोम्स्क को 
ग्राधार बनाकर वे येनीसेई नदी के प्रदेश में आगे बढ़े । १६३० में उन्होंने याकुत्स्क को 
ग्रावाद किया, और अगले बीस वर्षों में वे पूव में श्रामूर नदी तक पहुंच गये । इसी क्षेत्र 
में बैकाल भील के समीप उन्होंने इरकुत्स्त की स्थापना की, और इस प्रदेश पर अपना 
ग्राधिपत्य स्थापित करने के लिये वहाँके मूल निवासी बूरियत लोगों से घनघोर युद्ध किये। 
इसी समय के लगभग फर के व्यापारियों का एक दल उत्तरी साइबीरिया में कोलीमा | 
नदी के प्रदेश में जा पहुंचा, ्रौर एक ग्रन्य दल प्रशान्त महासागर के तट पर (१६४७)। 
यहाँ रूसी लोगों ने श्रोखोत्स्क की नींव डाली । जो रूसी कोलीमा नदी के प्रदेश में गये | 
थे, उनके एक भाग ने पूर्व में और आगे बढ़ते हुए एनेडिर्स्क की स्थापना की । साइबी- | 
रिया के क्षेत्र में रूसी लोगों का यह प्रसार कितनी तेजी के साथ हुआ, इसका अन्दाज इस र 
बात से किया जा सकता है, कि एनेडिर्स्क मासको से हजारों मील की दूरी पर है, और -' | 
इस सुदूरवर्ती स्थान पर वे, एक सदी से भी कम समय में पहुंच गये थे । 


साइबी रिया के इन प्रदेशों में जो विविध जातियाँ निवास करती थीं, उन्हें परास्त 

करने में रूसी लोगों को कोई कठिनाई नहीं हुई । सतरहवीं सदी में यूरोप के लोग जित 
अस्त्-शस्त्रों का उपयोग करते थे, उनके सम्मुख इन श्रसंभ्य एवं पिछड़ी हुई जातियों के | 
लिये ठहर संकना सम्मव नहीं था । वे परास्त हो गई, और साइबीरिया के सुविस्तृत प्रदेश | 
पर रूस का आधिपत्य स्थापित हो गया । यद्यपि साइबीरिया में रूस का प्रसार उन 
झिकारियों, व्यापारियों और पारियों हारा हुआ था, जो धन कमाने तथा धर्म-प्रचार 
के प्रयोजन से इस क्षेत्र में सर्वत्र फेल जाने के लिये प्रयत्नशील थे, पर ये वहाँ जो नई 
बस्तियाँ कायम करते थे, स्वाभाविक रूप से उन पर रूसी सरकार का स्वामित्त्व | 
जाता था, और इस प्रकार धीरे-धीरे साइवीरिया के सब प्रदेश रूस के साम्राज्य में 
सम्मिलित होते जाते थे | शुरू में रूसी लोग साइवी रिया के उन्हीं प्रदेशों में गये, जहाँ फरे 
बहुतायत से उपलब्ध थीं । उनकी प्रारम्भिक वस्तियाँ फरों तथा अन्य कीमती पदार्थों को 
एकत्र करने की केच्द्र-मात्र थीं, पर धीरे-धीरे रूसी लोगों ने यह भी अजुमव किया, कि 
साइबीरिया के ग्रनेक प्रदेश खेती के लिए भी उपयुक्त हैं । श्रब॒ तक साइबीरिया में निवास 
करने वाले रूसी लोग अन्न के लिये रूस पर ही निर्भर रहते थे । पर अठाहवीं सदी में 
उन्होंने वहाँ खेती भी प्रारम्भ कर दी । १७१६ में ओम्स्क और १७१५ में सेमीप्रातिन्स्क 
है .. आबाद हुए । इन बस्तियों को आधार बनाकर रूसी लोगों ने दक्षिणी साइवीरिया में 
2 प्रसार शुरू किया । दक्षिण के ये प्रदेश खेती के लिये उपयुक्त थे । इस कारण धीरे-धीरे 
वहुत-से रूसी किसान इन प्रदेशों में बड़े पैमाने पर खेती करने के लिये आने लगे । १६६२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मध्य एशिया और उत्तरी एशिया ' १५५ 


में सम्पूर्ण साइबीरिया में रूसी लोगों की संख्या केवल ७०,००० थी | १७१० में वह बढ़ 
कर तीन लाख के लगभग तक पहुंच गयी थी। साइबीरिया के शासन के लिए रूस के 
सम्राट ने एक पृथक्‌ सरकार का संगठन किया था, जिसकी राजधानी तोबोल्स्क नियत 
की गई थी । याकुत्स्क और इरकुत्स्क में दो श्रन्य राजधानियाँ थीं, जो प्रान्तीय सरकारों 
के हेडक्वार्टर का काम करती थीं । 


शुरू में उत्तरी एशिया का जो श्रवगाहन रूसी लोगों ने प्रारम्भ किया था, उसका 
उद्देश्य केवल फरों व इसी प्रकारं की अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को एकत्र करना था। पर 
अठारहवीं सदी में खेती के प्रयोजन से मी रूसी लोग साइवीरिया जाने लगे, जिसके कारण 
वहां उनकी जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती गई । श्रामूर नदी के प्रदेश में रूसी लोगों का 
प्रवेश सतरहवीं सदी के मध्य में ही हो चुका था। इस नदी के समीपवर्ती क्षेत्र खेती के 
लिए बहुत उपयुक्त थे । यह प्रदेश चीन के बहुत समीप है, और इसकी दक्षिणी सीमा चीन 
के साथ लगती है। यहां चीनी किसान अच्छी बड़ी संख्या में ग्राबाद थे,श्रौर इस पर चीन 
का श्राधिपत्य स्वीकृत किया जाता था। प्रशान्त महासागर के समीप के इस सुदूरवर्ती 
प्रदेश पर चीन के मुकाबिले में अपना आधिपत्य स्थापित कर सकना रूसी लोगों के लिए 
सुगम नहीं था । चीन के सम्मुख रूसियों ने अपने को ग्रसहाय श्रनुभव किया, और वे इस 
प्रदेश को छोड़कर मूर नदी के उत्तर-परिचिम में लोट जाने के लिए विवश हुए । १६८९ 
में रूस और चीन में एक सन्धि हो गई, जिसके अनुसार आमूर नदी को चीन श्रौर रूस 
के बीच में सीमा के रूप में स्वीकृत किया गया । इस सन्धि द्वारा चीन ने रूसी व्यापारियों 
को व्यापार के लिए चीन ग्राने-जाने की अनुमति प्रदान कर दी, जिसके कारण इन दोनों 
देशों में घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो गया। १७२७ में रूस और चीन में एक 
नई सन्धि की गई, जिसके अ्रनुसार रूस के २०० व्यापारियों को प्रतिवर्ष पेकिंग राने की 
अनुमति प्रदान की गई। रूस के ये व्यापारी फरों और अन्य कीमती माल को पेकिग में 
बेचने के लिए आते थे और वहां से रेशम और चाय खरीद कर अपने देश लौट जाते थे। 
चीन और रूस का यह सम्बन्ध एक सदी से मी अधिक समय तक कायम रहा, ओर इस. 
सुदीधे काल में ्रामूर नदी के पूर्व और दक्षिण में अपने प्रभुत्त्त का विस्तार करने के लिए 


' रूस ने कोई प्रयत्न नहीं किया । 


पर यह दशा देर तक कायम नहीं रही । उन्तीसवीं Re मध्य तक चीन की 
राजनीतिक दशा बहुत खराव हो गई थी । अनेक पाइचात्य देशों ने वहां प्रवेश करना 
प्रारम्भ कर दिया था, रौर अनेक व्यापारी कैन्टन आदि में ्रपनी कोठियां स्थापित करने 
में सफल हो चुके थे। १८३६-४२ में चीन ्रौर ब्रिटेन में पहला युद्ध हुआ था, जिसके 
परिणामस्वरूप चीत ब्रिटेन को व्यापार-सम्बन्धी अनेक सुविधाएं देने के लिए विवश हुआ 
E | । नानकिंग की सन्धि (१५४२) द्वारा चीत की राजनीतिक निबेलता सबके सम्मुख रा 
गई थी । इस दशा में रूस ने भी चीन के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन किया। १८४७ 
में रूस के सम्राट ते काउन्ट निकोलस मुरावीव को पूर्वी साइबीरिया का शासक नियुक्त 
किया, और उसे चीन की सीमा के क्षेत्रों के सम्बन्ध में नई नीति का निर्धारण करने का _ 
आदेश दिया । इस समय तक साइबीरिया के पूर्वी प्रदेशों पर रूस का प्रभुत्व भलीमांति 
स्थापित हो चुका था। कामचत्का के प्रायद्वीप में रूस की बस्तियां कायम हो चुकी थीं, 
और बेरिंग के समुद्र में रूस ने ह्वेल मछलियों के व्यवसाय का प्रारम्भ कर दिया था ॥ 
प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में फ्रांस और ब्रिटेन जिस ढंग से अपने प्रभाव का विस्तार करने 
में तत्पर थे, रूस उसे भी चिन्ता की दृष्टि से देख रहा था | चीत की राजनीतिक निरबे- 
लता के कारण उसका विदेशी राज्यों द्वारा गोपित होता और उग पर विदेशों का प्रभाव 
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१५६ एशिया (सुदूर पूर्व) का ्राधुनिक इतिहास 
बढ़ना सर्वथा स्वाभाविक था । इस दशा में मुरावीव इस वात के लिए प्रयत्नशील हु्रा, 
कि आमूर के पूर्व और दक्षिण के प्रदेशों पर फिर से रूस के प्रभाव को स्थापित करे। 
१६५३ में यूरोप में क्रीमियन युद्ध का प्रारम्भ हो गया था। इस युद्ध में ब्रिटेन 
और फ्रांस रूस के विरोधी पक्ष में थे श्रतः यह स्वाभाविक था, कि इन देशों की सेनाएं 
प्रशान्त महासागर के तट पर स्थित रूसी बस्तियों पर भी आक्रमण करतीं । इन बस्तियों 
की रक्षा करने के लिए मुरावीव ने यह श्रावश्यक समझा, कि अपनी सेनाओं ऑर युद्ध 
सामग्री को ले जाने के लिए ग्रामूर नदी का उपयोग करे, और १६८६ की सन्धि की पर- 
वाह न कर श्रामूर के पूर्व व दक्षिण में स्थित प्रदेशों से भी अपनी सेनाश्रों को ले जाया 


. जाय । चीन ने इसका विरोध किया, पर सैनिक आ्रावश्यकता के नाभ पर मुरावीव ने चीन 


के विरोध की कोई परवाह नहीं की । चीन इस समय ब्रिटेन और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में 
व्यापृत था । ्रतः उसके लिए यह सम्भव नहीं था, कि वह आमूर के क्षेत्र में रूस के बढ़ते 
हुए प्रभाव का प्रतिरोध कर सके । ग्रतः चीन से युद्ध के बिना ही १८५८ में रूस ने आमूर 
कै प्रदेशों के सम्बन्ध में चीन के साथ एक नई सर्धि की, जिसके अनुसार ग्रामर नदी के 
उत्तरी तट के वे सब प्रदेश रूस के श्रधिकार में प्रा गए, जो श्रव तक चीन के ग्रधीन थे । 
कुछ समय वाद उसूरी नदी और समुद्र के वीच के प्रदेश भी रूस को प्रदान कर दिए गए 
(१८६०) । इन प्रदेशों की प्राप्ति के कारण प्रशान्त महासागर का ऐसा समुद्र-तट रूस के 
्रभुत्त्व में ग्रा गया, जो सामुद्रिक व्यापार के लिए बहुत उपयुक्त था । इसी तट पर रूस ने 
ब्लादीवोस्तोक के प्रसिद्ध बन्दरगाह का निर्माण किया, जो प्रशान्त महासागर में उसकी 
नौसेना शक्ति का प्रधान केन्द्र है। 


उन्नीसबीं सदी के मध्य तक उत्तरी एशिया में रूस का ग्राधिपत्य भली-माँति 
स्थापित हो चुका था, और सम्पूर्ण साइबीरिया उसके अधिकार में आ गया था। यह 
सुविशाल प्रदेश रूसी लोगों के लिए उसी प्रकार की स्थिति रखता था, जैसी कि ब्रिटेन के 
लिए श्रमेरिका के सुविस्तृत प्रदेशों की थी । इसमें रूसी लोग बड़े-बड़े खेत कायम कर 
सकते थे, इसके खनिज पदार्थों का वे उद्योगों व व्यवसायों के विकास के लिए प्रयोग कर 
सकते थे, और भ्रपनी श्रतिरिक्त आबादी को वहां बसा सकते थे । साइबी रिया की श्राथिक 
उन्नति के लिए रूस ने वहाँ श्रनेक नई रेलवे लाइनों का निर्माण किया, जिनके कारण 
मास्को से प्रशान्त महासागर के तट तक श्रावागमन सुगम हो गया । 


(३) मध्य एशिया पर रूस का प्रभुस्व 


_ चीन के पश्चिम और अफगानिस्तान तथा ईरान देः उत्त र में मध्य एशिया | प्रदेश 
है, जो इस समथ रुसी समाजवादी सोवियत जनतन्त्र संघ के अन्तर्गत है । अठारहवीं सदी 
के मध्य भाग (१७४०) में इस प्रदेश पर ईरान के नादिरशाह ने ग्रपना श्राधिपत्य स्थापित 
किया था। पर जिस प्रकार उसने भारत पर आक्रमण कर यहां ग्रपना स्थायी शासन 
स्थापित करने का उद्योग नहीं किया, वैसे ही मध्य एशिया में भी उसने अपना शासन 
स्थायी रूप से कायम नहीं किया । नादिरशाह के आक्रमण के कारण मध्य एशिया में ग्ररा- 
जकता छा गई थी और कोई ऐसी शासनशक्ति नहीं रह गई थी जो वहां शान्ति व व्यवस्था 
कायम रख सकती । इस स्थिति में अनेक खान (सरदार) वहां स्वतन्त्र रूप से शासन 
करने लग गए, जो श्रापस में लड़ते रहते थे ्रठारहवीं सदी के ग्रन्त तक मध्य एशिया में 
तीन खान सर्वश्रधान हो गए थे, जिनक्री राजधानियां क्रमणः वोखारा, खीव और कोकच्द 
थीं । इन तीनों राज्यों में उजवेक, ताजिक, खिरखिज और तुर्कमान शादि अनेक जातियों 
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का निवास था । मध्य एशिया के ये तीनों राज्य जहां ्रापस में लड़ते रहते थे, वहां साथ 
ही पड़ोस के अरन्य राज्यों पर भी ग्राक्रमण करते रहते थे । उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ तक 
कोकन्द के खान ने-कजाकस्तान के बड़े भाग को जीत कर अपने ग्रधीन कर लिया था, 
ओर ताशकन्द का प्रसिद्ध नगर उसके शासन में श्रा गया था। कोकन्द के खान बड़े 
शक्तिशाली और समृद्ध थे पामीर की पर्वत माला से शुरू कर सीर दरया श्रौर चीन की 
पश्चिमी सीमा तक उनका राज्य विस्तृत था। 


पर मध्य एशिया के खानों का यह उत्कषं देर तक कायम नहीं रहा। उन्नीसबीं 
सदी के मध्य भाग में रूस ने इन पर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया । कं स्पियन सागर 
के तट को आधार बनाकर रूसी सेनाएं मध्य एशिया में निरन्तर आगे बढ़ती गई। १८६० 
तक ताशकन्द, समरकन्द आदि रूस की ्रधीनता में श्रा गए थे। . १५७३ में खीव और 
१८८४ में मर्व पर भी रूस का अधिकार स्थापित हो गया था। उन्नीसवीं सदी के समाप्त 
होने से पूर्व ही सम्पूर्ण मध्य एशिया रूस के आधिपत्य में श्रा चुका था| मवे के हाथ में ग्रा 
जाने से रूस की दक्षिणी सीमा अफगानिस्तान के साथ आ लगी थी, जिसके कारण रूस 
का शक्तिशाली सम्राट्‌ भ्रफगानिस्तान पर भी अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए प्रयत्न 
करने लग गया था। उन्नीसवीं सदी के अन्तिम माग में भारत की ब्रिटिश सरकार ने अफ- 
गानिस्तान के सम्बन्ध में जो नीति अपनायी थी, रूस इंसीलिए उसमें दिलचस्पी लेता था, 
ग्रौर उसका विरोध करने के लिए तत्पर रहता था । मध्य एशिया के जीते गए प्रदेशों पर 
अपने प्रभुत्व को स्थिर करने के लिए रूस ने ग्रनेक रेलवे लाइनों का निर्माण किया। 
१८८८ तक ट्रांस-कैस्पियन रेलवे बन कर तैयार हो चुकी थी। १८६५८ में इस रेलवे की 
एक शाखा अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित कुझ्क से मिला दी गई थी। १६०६ तक मध्य 
एशिया में सर्वत्र रेलवे लाइनों का एक जाल-सा बिछा दिया गया था। मध्य एशिया 
की विजय के कारण रूस की सीमा ईरान, अफगानिस्तान, भारत और चीन से श्रा मिली 
धी, जिसके परिणास्वरूप एशिया की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका महत्त्व बहुत. बढ़ 
या था। 


क्योंकि सम्पूर्णं मध्य एशिया पर रूस का प्रमुत्त्व स्थापित हो गया था, अतः 
उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध से इस क्षेत्र में निवास करने वाली विविध जातियों का je अपना, 
कोई पृथक्‌ इतिहास नहीं है | सभ्यता की दृष्ट से ये जातियां बहुत पिछड़ी हुई थीं । रूस 
में एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन के युग में इन जातियों पर रूस के शासन का बही स्वरूप 
धा, जो पराधीन जातियों के शासन का होता है। इनमें अपनी स्वतन्त्रता के लिए कोई 
ऐेसे श्रान्दोलन नहीं चले, जो उल्लेखनीय हों । इन पर रूस का प्रभुत्व होने के कारण कति- 
गय अन्तर्राष्ट्रीय समस्थाएं वश्य उत्पन्न होती रहीं। १६१७ मं जब रूस मे राज्यक्रान्ति 
के परिणामस्वरूप कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित हुई, तो वहां के नये शासकों ने मध्य 
एशिया में ग्रनेक स्वतन्त्र समाजवादी गणराज्यों की स्थापना कर दी । इन गणराज्यों का 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। 

(४) द्रांस-काकेशिया पर रूस का प्रभुत्व 


भौगोलिक दृष्टि से यद्यपि ट्रांसकाकेशिया का प्रदेश यूरोप के अन्तर्येत है, पर 
पश्चिमी एशिया की उत्तरी सीमा पर स्थित होने के कारण इसका एशिया के इतिहास के 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । जिस प्रक्रिया द्वारा रूस ने मध्य एशिया पर अपत्ता प्रमुतत्व 
स्थापित किया थां, उसी से उसने इस प्रदेश को भी अपने साम्राज्य के भ्रन्तगेत कर लिया। 
ग्रठारहवीं सदी में ट्रांसक़राकेशिया ग्रनेक छोटे-बड़े राज्यों में विभक्त था। पश्चिमी 


hy 
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ज्याजिया का प्रदेश तुर्की के अधीन था, और पूर्वी ज्याजिया ईरान के। भ्रजरबैजान 
ग्रौर आर्मीनिया भी ईरान के प्रभुत्त्व में थे । यद्यपि इन विभिन्न प्रदेशों में अनेक स्थानीय 
सरदारों का शासन था, पर वे पड़ोस के शक्तिशाली राजाग्रों (तुर्की और ईरान के) का प्रभुत्त्व 
स्वीकार करते थे । नादिरशाह ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए ट्रांस-क्ाकेशिया 
के इन प्रदेशों पर भी आक्रमण किया था, और इन्हें भी जीत कर अपने ग्रधीन कर लिया 
था । पर उसकी मृत्यु के बाद जिस प्रकार उसके साम्राज्य के अन्य प्रदेशों में श्रव्यवस्था और 
श्रराजकता फैल गई, वही दशा ट्रांस काकेशिया के प्रदेशों की भी हुई । हेरेकिलियस नाम के 
एक प्रतापी सरदार ने ज्याजिया में श्रपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर ली । पर तुर्की 
और ईरान को यह सह्य नहीं हुश्रा, कि उनके पड़ोस के इस प्रदेश में एक स्वतन्त्र राज्य 
कायम हो जाय । उन्होंने उस पर हमले शुरू कर दिए। इस स्थिति में ज्याजिया के सम्मुख 
यही मार्ग था, कि वह्‌ रूस को अपना संरक्षक स्वीकार कर ले, और उसकी सहायता से 
अपनी पृथक्‌ व स्वायत्त सत्ता की रक्षा करे | परिणामस्वरूप, १७८३ में ज्याजिया ने रूस 
के साथ एक सन्धि की, जिसके अनुसार रूस ने ज्याजिया की रक्षा करना स्वीकार कर 
लिया । पर इससे भी ज्याजिया की समस्याओं का अन्त नहीं हो सका । १७६४ में ईरान 
के शाह खां आगा मुहम्मद ने ज्याजिया पर ग्राक्रमण किया और वहां के धन व जन का 
बुरी तरह से विनाश किया। इस दशा में ज्याजिया के राजा ज्यार्ज सप्तम को अपनी 
रक्षा का केवल यही उपाय समभ में श्राया, कि बह पूरी तरह से अपने को रूस की अधी- 
नता में कर दे । १५०१ में ज्याजिया का राज्य रूसी साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया । | 


१५०२ में रूसी सेनाओं ने ट्रांस-काकेशिया के अन्य प्रदेशों पर भी आक्रमण 
प्रारम्भ किए। नादिरशाह की मृत्यु के वाद इन प्रदेशों (अजरबैजान और आर्मीनिया) | 
में विविध मंगोल व तुकं खान स्वतन्त्रतापूर्वक शासन करने लग गए थे । ये रूसी सेनाओ्रों 
का मुकाबिला नहीं कर सके, श्रौर १८०५ तक ये सब रूस की श्रधीनता में रा गए। 
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तिब्बत, मंगोलिया ओर सिन्किआंग 
( १) भौगोलिक परिचय 


तिब्बत, मंगोलिया ग्रौर सिन्किश्रांग-ये तीनों प्रदेश एशिया महाद्वीप के उस 
क्षेत्र के अन्तर्गत हैं, जिसे हम ऊर्ध्वं एशिया कह सकते हैं । इन प्रदेशों का कुल क्षेत्रफल 
२५,६९६,१११ दर्तमील है, और १६४१ में इनकी जनसंख्या १,७९,६६,००० के लगभग 
थी । यह स्पष्ट है, क्रि क्षेत्रफल की दृष्टि से इन प्रदेशों की आबादी बहुत कम है, और 
एक वर्गमील में श्रौसतन सात व्यक्यों का निवास है| राजनीतिक दृष्टि से ये तीनों प्रदेश 
विशाल चीनी साम्राज्य के अन्तगंत रहे हैं। मञ्चू राजवंश के शासनकाल में तिब्बत 
ओर सिन्कि्रांग चीन के अधीनस्थ देश थे, और मंगोलिया में निवास करने वाली विविध 
जातियाँ भी मञ्चू सम्राटों को अपना अधिपति स्वीकार करती थीं । वर्तमान समय में 
तिब्बत और सिन्किश्रांग समाजवादी (कम्युनिस्ट) चीनी गणराज्य के अंग है; और 
मंगोलिया दो भागों में विभक्त है, आभ्यन्तर मंगोलिया ग्रौर वाह्य मंगोलिया । इनमें से 
ग्राम्यन्तर मंगोलिया चीन की समाजवादी रिपब्लिक का एक भाग है, और बाह्य मंगो- 
लिया में एक पृथक्‌ समाजवादी रिपब्लिक (मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक) स्थापित है, 
जो पूर्णतया स्वतन्त्र स्थिति रखती है 


क्षेत्रफल और जनसंख्या की इष्टि से इन तीनों (या चारों) देशों की क्या स्थिति 
है, यह निम्नलिखित तालिका द्वारा मली-मांति स्पष्ट हो जायगा :-- 


देश पल आनुमानित प्रतिवण मील | 
झा yr जनसंख्या आबादी 
्रास्यन्तर मंगोलिया | ३,२९६,२८५ ४८,४२,००० १४.८ 

बाह्य मंगोलिया ६,२५,७८३ २२,७८,००० ३.३ 
तिब्बत | ६,११.२७४ ६७,६१,००० ७.५ 
सिन्किआंग |__७,9५,७६६ * | ४०,५५,००० ५.७ 

ऊध्वं एशिया | २५,६९६,१११ | १,७९,६६,००० ७ 


इस तालिका में विविध देशों की जो श्राबादी दी गई है, उसमें सिन्किग्रांग की | 
आबादी.१६४८ की मनुष्यगणना के आधार पर है ओर अन्य देशों की १६४१ की जत- 
गणना के ग्राधार पर । वतमान समय में इनकी झ्रावादी इससे अधिक है । पर इस 
तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है, कि एशिया भर में अन्य कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, जहाँ 
प्रति वर्गमील मनुष्यों की श्रावादी इतनी कम हो। ऊध्वं एशिया में जनसंख्या की इस 
कमी के कारण निम्नलिखित हैं--(१) यह प्रदेश बहुत अ्रधिक ठण्डा है । तिब्बत समुद्रतल 
से १६,००० फीट के लगभग ऊंचाई पर स्थित है, श्रत: स्वाभाविक रूप से वहाँ वहुत 
ग्रधिक ठण्ड पड़ती है । मंगोलिया की ऊंचाई भी प्रायः ३००० से ५००० फीट तक है । | 
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(२) सिन्किश्राग और मंगोलिया में बड़े-बड़े मरुस्थल हैं, जिनके कारण वहाँ मनुष्यों के | 
लिये अपनी आजीविका प्राप्त करने के साधन जुटा सकना सुगम नहीं है। जहाँ मे | 
नहीं हैं, वहाँ की प्राकृतिक दशाएं भी ऐसी नहीं हैं, कि अन्न प्रर परिमाण में उत्पन्न । 
किया जा सके। बहुत-से प्रदेश सूखी घास व छोटी-छोटी भाड़ियों से आच्छादित हैं, | 
जिनमें भेड़ बकरियों को तो पाला जा सकता है, पर खेती भली-भांति नहीं को जा सकती । | 
ऊर्ध्वं एशिया के सुविस्तृत प्रदेशों में ऐसे स्थान बहुत कम हैं, जो खेती और मानव सभ्यता | 
के विकास के लिये उपयुक्त हों । यही कारण हैं, कि अब तक इन प्रदेशों में समृद्ध ग्रामों । 
व नगरों का सुचारु रूप से विकास नहीं हो सका है । पर इससे यह नहीं समभा चाहिये, | 
कि आर्थिक दृष्टि से इन प्रदेशों का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। ्रा्ुनिक समय की वैज्ञा- | 
निक उन्नति द्वारा श्रव यह सम्भव हो गया है, कि सिचाई आदि द्वारा इस क्षेत्र के अनेक 
स्थानों को उपजाऊ खेतों के रूप में परिवर्तित किया जा सके । रूस और चीन इसके लिये 
प्रयत्नशील भी हैं। कोई आश्‍चर्य नहीं, कि निकट भविष्य में मंगोलिया ग्रौर सिन्किथ्रांग 
प्रचुर परिमाण में अनाज और भ्रन्य पदार्थो को उत्पन्न करने लगें। साथ ही, ऊर्ध्व | 
एशिया के इन प्रदेशों में कोयला, लोहा, पेट्रोलियम ्रादि भी प्रभूत मात्रा में विद्यमान | 
हैं। वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग से ज्यों-ज्यों इन प्रदेशों में यातायात गौर आवागमन के 
साधनों का विकास होता जायगा, त्यों-त्यों इनके खनिज द्रव्यों की उपलब्धि भी सम्भव 
होती जायगी, ्रोर इससे इस क्षेत्र की ग्राथिक उन्नति में असाधारण सहायता मिलेगी । | 
ऊर्ध्वं एशिया के इस सुविस्तृत क्षेत्र के दक्षिण में हिमालय की पव॑तश्चृंखला है। 
इसके उत्तर में भी अनेक पर्वंतमालाएं हैं, जिनमें तिएनशान और श्रल्ताई की पर्वतमालाएँ 
मुख्य हैं 2 इसके परिचिम में पामीर पर्वत की स्थिति है, और पूर्व में चीन के विस्तृत 
मंदान की । 


तिब्बत--ऊध्व एशिया का सबसे दक्षिणी प्रदेश तिब्त्रत है। यह देश पूर्व से 

' पश्चिम तक प्रायः उतना ही लम्बा है, जितना कि भारतवर्ष है। उत्तर से दक्षिण तक 
इसकी चौड़ाई ६०० से ७०० मील तक है। इसके दक्षिण में हिमालय है, और उत्तर में | 
कुनलुन की पवेतमाला। परिचिम में इसे कराकुरम और हिमालय की विविध पर्व॑त-श्ंखः 
लागरो ने.घेरा हुआ हैं, और इसके पूर्व में दक्षिणी चीन के विशाल मैदान हैं । तिब्ब्रत स्वयं 
एक विशाल पथार के समान है, जिसकी औसतन ऊंचाई १६,००० फीट है । राजनीतिक 
दृष्टि से तिब्बत दो मागों में विभक्त है, पूर्वी या झ्राभ्यन्तर तिब्बत (इनर तिब्बत) और 
तिब्बत । चीन और दक्षिणी-पूर्वी एशिया की अनेक बड़ी नदियों का उद्गम स्थान पूर्वी 
तिब्बत में ही है। इनमें ह्वांगहो, यांगत्से, मेको ङ्ग प्रौर सालवीन नदियाँ विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । पूर्वी तिब्बत के मी दो भाग हैं--सिकांग और चिन्धाई। सिकांग पूर्वी 
तिब्बत का दक्षिणी प्रदेश है। इसके अनेक स्थल उपडाऊ हैं, और खेती के लिये | 
है । यही कारण है, कि इनमें बहुत-सी चीनी बस्तियाँ विकसित हो गई हैं, और चीनी 
लोग यहाँ खेती के लिये आबाद होने लगे हैं । सिकांग का कुल क्षेत्रफल १,७२,८६३ वर्गं- 
मील म श्रौर उसकी आबादी १७,५६,००० है। जनसंख्या का श्रनुपात वहाँ १० मनुष्य 
प्रति वर्गमील है। सिकांग के कुछ स्थानों पर सघन जंगल भी विद्यमान हैं। इसके 
विपरीत चिन्षाई (जो पूर्वी तिब्बत का उत्तरी प्रदेश है) सूखीं घास और छोटी-छोटी 
भाडियों से ग्राच्छादित है, और खेती के लिये उपयुक्त स्थानों का वहां प्रायः अभाव है | \ 
उसकी ऊंचाई भी ्रौसतन १२,००० फीट है। भेड़ बकरी ग्रादि के पालन के लिये यह 
प्रदेश उपयुक्त है । इसका क्षेत्रफल २,६६,२१७ वर्गमील है, श्रौर इसमें १५,१३,००० 
मनुष्यों का निवास है। प्रति वर्गमील केवल ६ के लगभग मनुष्य वहां बसते हैं। कारण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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हि कि लोग वहां खेती के बजाय पशुपालन द्वारा अपना निर्वाह करते हैं । पूर्वी तिब्बत 
में कोई खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं या नहीं, इसका भी श्रमी अनुसन्धान नहीं हुआ है। पर 
कतिपय छोटे-छोटे कस्बे वहाँ अवश्य विकसित हो गये हैं, जिनमें चापदो और बताँग 
प्रमुख हैँ । पूर्वी तिब्बत के खेतों और चरागाहों से जो कपितय अनाज, ऊन श्रादि पदार्थ 
प्राप्त होते हैं, वे इन कस्बों में बिक्री के लिये आते हैं, और धीरे-धीरे ये कस्बे उन्नति के 
माग पर अग्रसर हो रहे हैं । पूर्वी तिब्बत चीनी गणराज्य के अन्तर्गत है, और ग्नतर्रा- 
ष्ट्रीय रष्टि से उसे चीन का अंग स्वीकृत किया जाता है। १६१४ में शिमला में ब्रिटेन, 
चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों की जो कान्फरेन्स हुई थी, उसमें पूर्वी तिब्बत और 
तिब्बत की सीमा निर्धारित करने का प्रयत्न किया गया था । पर इस सीमा के सम्बन्ध में 
चीन और ब्रिटेन में विवाद रहा है, यद्यपि.प्रव इस विवाद की आवश्यकता नहीं रह गई है, 
क्योंकि सम्पूर्ण तिब्बत ही इस समय चीन के अन्तर्गत हो गया है । 

परिचिमी तिब्बत को भी प्राकृतिक दृष्टि से दो मागों में विमक्त किया जा सकता 
है--चडः थड, और दक्षिणी तिब्बत। चडः थड, अत्यधिक शीतप्रधान पथार है, जो 
ल्हासा से उत्तर में कुनलुन पर्वतमाला तक फैला हुआ है। यह प्रायः १६,००० फीट ऊंची 
है, और इसके श्रनेक पर्वत शिर तो २०,००० फीट से मी अधिक ऊंचे हैं । इस प्रदेश में 
कोई भी फसल पैदा नहीं की जा सकती क्षेत्रफल की दृष्टि से परिचिमी तिब्बत का तीन 
चौथाई भाग चड थड के पथार के अन्तर्गत है । इतने विस्तृत भूखण्ड में जो थोड़े बहुत 
मनुष्य निवास करते हैं, उनकी आजीविका का प्रधान साधन पशुपालन है । वे याक श्रौर 
भेड़ बकरी पाल कर अपना निर्वाह करते हैं। दक्षिणी तिब्बत में अनेक ऐसे प्रदेश हैं, जो 
खेती और मनुष्यों के निवास के लिये श्रधिक उपयुक्त हैं। इसकी ऊंचाई ६,००० फीट से 
१५,००० फीट तक की है। ऊंची जमीन पर मी यहां जो घास व अन्य वनस्पति उत्पन्न 
होती हैं, वे पशुओं के लिये अधिक अनुकूल हैं, और यही कारण है, कि इस प्रदेश में भेड़, 
बकरी, याक आदि को पाल सकना अधिक सुगम है । साथ ही कम ऊंचाई की घाटियों में 
ऐसी जमीन मी पर्याप्त हैं, जिसे खेती के काम में लायाजा सकता है। इसी लिये इस प्रदेश 
के भ्रनेक स्थानों पर आलू, जौ, गेहूँ रौर साक सब्जी की खेती की जाती है, और इसमें - 
अनेक ऐसे ग्रामों व नगरों का मी विकास हो गया है, जिनमें मनुष्य ग्रच्छी बड़ी संख्या में 
निवास करते हैं। यही कारण है, कि इस दक्षिणी तिब्बत में प्रति वगमील १५ मनुष्यों 
का निवास है। इस प्रदेश की मुख्य नदी त्सांगू पो है, जिसकी एक शाखानदी के तट पर 

तिब्बत की राजधानी ल्हासा स्थित है ल्हासा तिब्बत का मुख्य नगर है, और उसकी 

स्थिर आबादी २०,००० के लगभग है । तिब्बत के अन्य बड़े नगर ग्यांची और शिगात्से 
हैं। दक्षिणी तिब्ब्रत का भारत के साथ व्यापार आदि का घनिष्ठ सम्बन्ध है। भारत 
आतने-जाने का मुख्य मागं ल्हासा से दक्षिण की और कालिम्पोंग होकर गाता है। 

सिन्किश्रांग--तिब्बत के उत्तर में कुनलुन पर्वतमाला के पार सिन्कियांग का. 
सुविस्तृत प्रदेश है। इसके ठीक बीच में तकलामकान का विशाल मरुस्थल है, जिसके 
उत्तर और दक्षिण दोनों पारशवो में अनेक हरे भरे स्थान हैं। चीन से रूस म्राने-जाने 
वाले मार्ग इसी मरुस्थल के दक्षिण व उत्तर से होकर जाते हैं। सिन्किआंग का उत्तरी 
मागं कात्सू (चीन में) से हामी श्रौर बर्कूल होता हुआ तिहवा या उरुमूची पहुँचता है, 
और वहाँ से परित्रम-उत्तर की ओर जाता हुआ चुगुचक पहुंच जाता है.। चुगुचक नगर 
सिन्किआंग और रूस की सीमा पर स्थित है। तिहवा सिन्कि्जांग की राजधानी है, प्रोर 
१९४८ में उसकी बादी ६०,२७५ थी । हामी, वर्कल और तिहवा तकलामकान मरू 
स्थल के उत्तरी भाग में स्थित हरे भरे क्षेत्र हैं, और इसी कारण इनमें इन नामों के नगर 
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१६२ एशिया (सुदुर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


भी विकसित. हो ये हैं । सिन्किग्रांग का उत्तरी मार्ग तकलामकान मरुस्थल के उत्तर में 
स्थित तिएनशौन पर्वतमाला के उत्तर की ओर से होता हुआ तिहवा और चुगुचक तक 
जाता है। पर इस उत्तरी मार्ग के अतिरिक्त एक अन्य माग भी है, जो हामी से उत्तर- 
पश्चिम की र न मुड़कर सीधा पश्चिम की ओर जाता है, और तुर्फान, कूचा तथा 
भ्राक्सू होता हुआ काशगर पहुँच जाता है। इसे सिन्किग्रांग के उत्तरी मार्ग की ही दक्षिणी 
शाख कह सकते हैं। पर इन दो उत्तरी मार्गों के श्रतिरिक्त एक तीसरा अन्य माग है, जो 
तकलामकान मरुस्थल के दक्षिण में कान्सू से चचंन, खोतान ओर यारकन्द होता हुश्रा 
काशगर पहुंचता है। सिन्किआंग में खोतान, यारकन्द और काशगर व्यापार के बड़े केन्द्र 
हैं, और अच्छे समृद्ध नगर हैं । यहां से अनेक मार्ग रूस, अफगानिस्तान और काइमीर को 
जाते हैं। मारत के प्राचीन बौद्ध पण्डितों ने इन्हीं मार्गो ढारा मध्य एशिया में बौद्ध धर्म 
का प्रचार किया था। मंगोल विजेताओं ने जो चीन से रूस तक अपने विशाल साम्राज्य 
की स्थापना की थी, उसके लिये भी उन्होंने सिन्किश्रांग के इन्हीं विविध मार्गों का उपयोग 
किया था। 


सिन्किञ्रांग का कुल क्षेत्रफल ७,०५,७५६ वरगेमील है, और १९४८ में उसकी 
जनसंख्या ४०,४५५,००० थी । तकलामकान के विशाल मरुस्थल के कारण इस प्रदेश में 
जनसंख्या का अनुपात एक वर्गमील में केवल ५.७, पड़ता है। इस आबादी के ७७ प्रति- 
शत लोग इस्लाम.के श्रनुयायी हैं, और कृषि तथा व्यापार द्वारा अपना निर्वाह करते हैं । 
इन मुसलमानों को तुर्की व उईगूर कहा जाता है। काशगर आदि नगर जिन हरे भरे 
स्थानों पर स्थित हैं, वे खेती के लिये बहुत उपयुक्त हैं। इसीलिये ये नगर अ्रच्छे समृद्ध 
हैं। १९३० में इन नगरों की जनसंख्या इस प्रकार थी--काशगर ३५,०००, यारकन्द 
६०,००० श्रौर खोतान २६,००० ! सिन्किआंग के नगरों की बसंहुख्यक जनता मुसलमान 
है, यद्यपि उनके अल्पसंख्यक निवासी धम से बौद्ध भी हैं। यही बात उन विविध जातियों 
के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है, जो पशुपालन द्वारा अपना निर्वाह करती हैं ।. 


| 
| 
यद्यपि सिन्किञ्जांग राजनीतिक दृष्टि से चीन के न्तर्गत है, पर रूस की समाज- | 
वादी सरकार का उस पर बहुत प्रभाव हैं। चीन में समाजवादी व्यवस्था स्थापित होने | 
से पूर्व ही रूस ने इस प्रदेश को अपने प्रभाव में लाना शुरू कर दिया था । रूसी रेलवे का । 
स्टेशन ग्राल्मा-आ्राता सिन्किआंग की उत्तर-पश्चिमी सीमा से अधिक दूर नहीं है । सिन्कि-' 
श्रांग की राजधानी तिह वा और ग्राल्मा-श्ता के बीच में केवल ६०० मील का श्रन्तर है, 
जबकि चीन का समीपतम रेलवे स्टेशन वहां से कहीं अधिक दूर है। रूस के प्रयत्न से . | 
तिह वा और आल्मा-श्राता के बीच में ऐसी सड़कों का निर्माण हो गया है, जिनमें मोटर | 
चल सकती हैं। इसीलिये उत्तरी सिन्किआंग का रूस के साथ व्यापारिक सम्बन्ध मली- 
मांति विकसित हो गया है। दक्षिणी सिन्किश्रांग का व्यापार भारत, अफगानिस्तान श्रौर . 
चीन के साथ होता है, यद्यपि इस व्यापार के लिए अब तक मी खच्चरों और घोड़ों का 
ही प्रयोग किया जाता है। चीन श्रौर सिन्कि्रांग के बीच में अब ऐसी सड़कें भी बन गई 
हैं, जिन पर मोटरें भ्रा जा सकती हैं। सिन्किग्रांग और रूस के वीच में हवाई जहाजों की 
` सविस भी विद्यमान है। इसके लिये हामी, तिह वा और इली में हवाई जहाजों के उतरने 
के लिये भ्रह्ढों का निर्माण किया गया है। चुंगकिग से श्राल्मा श्राता तक बाकायदा ह्वाई 
जहाज चलते हैं, जो मागं में सिन्किग्रांग में हामी, तिह. वा श्रौर इली में उतरते हैं । हवाई 
जहाजों की इस सविस के कारण अब ऐसी स्थिति श्रा गई है, कि सिन्किआंग को सभ्य 
संसार से सर्वथा पृथक्‌ नहीं समझा जा सकता । खनिज पदार्थों की दृष्टि से भी pe 
झग पर्याप्त समृद्ध है । वहां पेट्रोलियम मी उपलब्ध हुआ है । आधुनिक वैज्ञानिक साधनों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NN ME 5 कक यक 


Digitized by Arya ड Foundation Chennai and eGangotri 


तिब्बत, मंगोलिया श्रौर सिन्क्िश्रांग १६३ 


के प्रयोग से जब इस प्रदेश का भली-मांति श्रवगाहन किया जायगा, तो इसमें सन्देह नहीं 
कि इसके श्राथिक विकास में बहुत श्रधिक सहायता मिलेगी । 


संगोलिया--सिन्किश्रांग के पूर्व, चीन की दीवार के उत्तर और साइवी रिया के 
दक्षिण में विद्यमान सुविस्तृत प्रदेश को मंगोलिय! कहते हैं। इस के उत्तरी और दक्षिणी 
भाग ऐसे हैं जो उपजाऊ हैं, और जहां मानव सभ्यता का विकास सम्भव है। इनके बीच 
का प्रदेश एक विशाल म स्थल है, जिसे गोवी का रेगिस्तान कहते हैं । गोवी मरुस्थल का 
दक्षिणी भाग और उसके नीचे का निवास-योग्य प्रदेश इनर (ग्राभ्यन्तर) मंगोलियाकहाता 
है । यह चीन के ्रन्तर्गत है, और वर्त्तमान समय में तीन प्रान्तों में विमक्त है । इन प्रान्तों 
के नाम हैं, चहर, सुइयुआन और निगृहिसश्रा । गोती मरुस्थल का बड़ा माग श्रौर उसके 
उत्तर का प्रदेश आउटर (बाह्य) मंगोलिया कहलाता है । मञ्चू सम्राट्‌ इस पर भी अपना 
आधिपत्य समझते थे, और उनके समय में यह प्रदेश चीन क्री ग्रधीनता में भी श्रा। पर 
चीन को अधीनता के काल में भी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस प्रदेश का ्रधिक 
सम्बन्ध रूस के ही साथ था। १६२१ से बाह्य मंगोलिया चीन से “थक्‌ है, और वहां 
मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक स्थापित है, जिसका संगठन समाजवादी व्यवस्था के अनुसार 
किया गया है। रूस के सोवियत यूनियन के साथ इस मंगोलियन रिपब्लिक का घनिष्ठ 
सम्वन्ध है। इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से इस समय वाह्य और आभ्यन्तर मंगोलिया 
एक-दूसरे से पृथक्‌ हैं । 

श्राभ्यन्तर मंगोलिया का क्षेत्रफल ३, २६, २८५ वर्गमील है, और उसकी जन- 
संख्या \४८,४२,००० है। ऊर्ध्वं एशिया का यह प्रदेश आबादी की इष्टि से अन्य सब 
प्रदेशों के मुकाबले में बढ़ कर है । यहां प्रति वर्गमील में १५ के लगमग मनुष्यों का निवास 
है । गोबी मरुस्थल के दक्षिणी भाग में मंगोलिया का जो प्रदेश है, वह चौड़ाई में अधिक 
से अथिक २५० मील है, यद्यपि उसका अधिकांश भाग ४० मील से भी कम चौड़ा है । 
इस प्रदेश में जहां पशुपालन के लिए श्रनुकूल परिस्थितियाँ हैं, वहां साथ ही कृषि के योग्य 
भूमि भी पर्याप्त मात्रा में है । इन स्थानों पर चीनी लोगों ने अपनी बहुत-सी बस्तियां 
कायम की हैं, और वे ज्वार, जौ, गेहूँ, सरसों, अलसी, ग्रालर आदि की खेती करके अपना 
निर्वाह करते हैं। 


गोबी मरुस्थल के उत्तर में वाह्य मंगोलिया की स्थिति है। यह क्षेत्रफल में ६, 
०४,०६५ वर्गमील है, और १६४४ में इसकी जनसंख्या २२,७८,००० थी । रेगिस्तान 
की अधिकता के कारण इस प्रदेश में जनसंख्या बहुत कम है। एक वर्गमील में केवल ३-३ 
मनुष्यों का निवास है। इस प्रदेश के बहुसंख्यक निवासी पशुपालन द्वारा अपना निर्दाह 
करते हैं। पर कुछ स्थल ऐसे भी हैं, जो खेती के लिये उपयुक्त हैं। इनमें प्रधानतया जों, 
बाजरा और ज्वार की खेती की जाती है । रूस की समाजवादी व्यवस्था के कारण मंगो- 
लियन पीपल्स रिपब्लिक उन्नति के मार्ग पर बड़ी तेजी के साथ अग्रसर हो रही है। सिंचाई 
की ओर वहां की सरक्रार का विशेष ध्यान है। इसीलिये ग्ब वहां न केवल चरागाह 
अधिक उन्नति कर रहे हैं, अपितु खेती के योग्य जमीन भी लगातार बढ़ रही है ।सरकार 
इसाबात का भी यत्न कर रही है, कि इस प्रदेश में खनिज द्रव्यों का पता किया जाय और 
खानों का विकास हो | लोहे, तांबे, सोने, चाँदी ग्रौर सीसे की सत्ता का वहां पता भी 
लग चुका है, और सरकार इन धातुश्रों की निकासी के लिये प्रयत्नशील है| अनेक कल- 
कारखानों के विकारा का भी वहां प्रयत्न किया जा रहा है। मंगोलिया रिपब्लिक की 
राजघानी उलान बातो है, जो रेलवे और सडकों द्वारा घस के साथ सम्बद्ध है। हवाई 


MS 
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जहाजों की सविस भी मंगोलिया में प्रारम्म की जा चुकी है। 


ऊध्वं एशिया के विविध देशों का यह परिचय उनके इतिहास को समभे में 

बहुत सहायक होगा । अभी तक इन देशों का भौगोलिक परिज्ञान मी संसार के ग्रन्य 

सभ्य व उन्नत देशों के समान पूर्ण नहीं है। न इनकी सीमाएं मली-मांति निर्धारित हैं, 

और न ही इनकी प्राकृतिक दशाओं के विषय में पूरा-पूरा शीतः प्राप्त किया जा सका है। 

इस दशा में इनके प्राचीन तथा ग्रर्वाचीन इतिहास के सम्बन्ध में परिचय दे सकना सुगम 

. नहीं है । फिर मी हम इस अध्याय के श्रगले प्रकरणों में इनके इतिहास की महत्त्वपूर्ण घट- 
नाग्रों का संक्षिप्त रूप से उल्लेख करेंगे । 


(२) तिब्बत 


प्राचीन इतिहास--संसार के अन्य देशों के समान प्राचीन समय में तिब्बत में 
. भी अनेक छोटे-बड़े राज्य थे। सातवीं सदी में इस देश में ्रोङ-गचन-गसूमू-पो नाम का 
शक्तिशाली राजा हुआ, जिसने अन्य बहुत-से राजाओं को जीतकरग्रपनी शक्तिका विस्तार 
किया । अपने समकालीन भारतीय राजा हर्षवर्धन के समान वह भी अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी 
और प्रबल सम्राट्‌ था, ग्रौर उसने पर्चिम में गिल्गित, उत्तर में चीनी तुकिस्तान, दक्षिण 
में नेपाल, और पूर्व में पश्चिमी चीन तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था । ल्हासा 
नगरी को उसने अपने विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाया था । इस सम्राट्‌ की दो 
रानियाँ थीं, प्रथम नेपाल के राजा ग्रंशुवर्मा की कन्या खि-छुन और दूसरी चीन के राजा 
की कन्या कोड-जो । ये दोनों रानियां बौद्ध धर्म को मानने वाली थीं, और सम्राट्‌ स्रोड- 
` गचन-गसम्‌-पो ने उनके पूजा पाठ के लिए विशाल बौद्ध मन्दिरों का निर्माण कराया था | 
यद्यपि बोद्ध घमं का प्रवेश इस समय से पहले भी तिब्बत में हो चुका था, पर सम्राट्‌ का 
-्राश्चय पाकर सातवीं सदी मेंइस धम का तिब्बत में बड़ी तेजी के साथ प्रचार हुआ । इसी 
समय तिब्बत की माषा को लेखबद्ध करने के लिए लिपि भी बनायी गई, और तिब्बत में 
म के निर्माण के साथ-साथ कला, सभ्यता, संस्कृति आदि के क्षेत्र में भी उन्नति 
शुरू हुई। 


सम्राट्‌ स्रोङ-गचन-गसूम्‌-पो के समय में तिब्बत का जो उत्कषं शुरू हुआ था ' | 
वह उसके उत्तराधिकारियों के समय में जारी रहा। तिब्बत के इन शक्तिशाली सम्राटों | 
में ख-स्रोड-ल्दे-बचून (८०२--८४५ई० प०) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। | 
तिब्बत के इतिहास में उसका वही स्थान है, जो भारत में सम्राट्‌ अशोक का है। उसने | 
्रपने देश में बोद्ध धर्म के प्रचार के लिए विशेष रूप से उद्योग किया। अपने देश में बौद्ध. 
घमं की सुचारु रूप से स्थापना के लिए उसने आवश्यक समझा, कि भारत से किसी ऐसे | 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ को तिब्बत ग्राने के लिए निमन्त्रित करे, जो अपने घामिक सिद्धान्तों का 
श्रकाण्ड पण्डित हो। इसके लिये उसने अपने राजप्रतिनिधि भारत भेजे । इन राजप्रति- 
निषियों ने नालन्दा महाबिहार के प्रसिद्ध आचार्य शान्तरक्षित को तिब्बत पधारने के लिए 
निमन्त्रित किया । आचार्य शान्तरक्षित ने तिब्बत / नम वहां वोद्ध घर्म को विशुद्ध | में 
स्थापित किया। गा के अवशेष आज तक मी तिब्बत के एक चैत्य में विद्यमान 
हैं, और बोद लोग उन्हें बड़े रादर की इष्टि से देखते हैं। ग्राचाये शान्तरक्षित के बाद 
a नी 2 ज्ञानेन्द्र, विमलमित्र आदि कितने ही मारतीय विद्वान्‌ तिव्बत 
गे । इन विद्वानों नें सैकड़ों बौद्ध ग्रन्थों का तिव्वती माषा में अनुवाद किया । नवीं ग्रौर 
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दसवीं सदियों में भारतीय आचार्यों के प्रयत्न से तिब्बत में बौद्ध ध्म ने अच्छी उन्नति की । 
पर ग्यारहवीं सदी के प्रारम्मिक भाग में तिब्बत के बौद्ध धर्म में शिथिलता राने लग गई 
थी। इस दशा में विक्रमशिला महाबिहार के प्रधान आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान (अतीशा) 
ने तिब्बत जाकर बौद्ध घे में नवजीवन का संचार किया । यहां हमारे लिये यह सम्मव 
नहीं कि तिब्बत में बोद्ध घर्मे के भारतीय ग्राचार्यों श्रौर उनके तिब्बती शिष्यों के सम्ब- 
न्ध में ग्रधिक विस्तार से लिख सकें। इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है, कि भारतीय 
आचार्यो के प्रयत्न से तिब्बत में धर्म और ज्ञान की बहुत अधिक उन्नति हुई, और बहुत- 
से बोद्ध चैत्यों और मठों की स्थापना हुई ये मठ ग्रौर बिहार न केवल बोद्ध धर्म के केन्द्र 
थे, अपितु साथ ही ज्ञान-विज्ञान के भी महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। 

तेरहवीं सदी के शुरू में प्रसिद्ध मंगोल सम्राट्‌ चंगेज खां की मंगोल सेनाओं ने 
तिब्बत पर भी आक्रमण किया, और प्राय: सारे तिब्बत को मंगोल साम्राज्य के अन्तर्गत 
कर लिया । पर मंगोल साम्राज्य के विस्तार से तिब्बत के बौद्ध पण्डित निराश नहीं हुए । 
मंगोल साम्राज्य के साथ तिब्बत का जो सम्बन्ध इस समय स्थापित हुआ था, उसका उप- 
योग कर उन्होंने मंगोलिया में भी बौद्ध प्रचारकों को भेजा | आगे चलकर ये बौद्ध मिक्षुक 
न केवल मंगोल लोगों को अपितु चीन के मंगोल सम्राट्‌ को भी बोद्ध घमं में दीक्षित करने 
में सफल हुए। १२४८ में चीन के मंगोल सम्राट ने तिब्बत के दवुस्‌ और गूचङ (जिसे . 
हमने ऊपर दक्षिणी तिब्बत लिखा है) प्रदेश ग्रपने बौद्धगुरु को प्रदान कर दिये। तिब्बत 
में लामाग्रों या धर्माचार्यो के शासन का सूत्रपात इसी समय से हुआ। तिब्बत के: इन 
लामाग्रों में आचाय फर्‌स-पःका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। १२५१ में इन्होंने 
चीन के मंगोल राजकुमार कुबले खान को बौद्ध धमे में दीक्षित किया था। तेरहवीं सदी 
के अन्तिम माग में ही तिब्बत में वह प्रया शुरू हुई, जिस द्वारा लामा की मृत्यु के बाद 
उसके उत्तराधिकारी को नियत”करने के लिये यह निश्‍चय किया जाने लगा, कि दिवंगत 
लामा की आत्मा किस बालक में ्रवतरित हुई है। वत्तेमान समय में तिब्बत में न केवल ' 
दलाई सामा की, अपितु अन्य विविध मठों के लामाओं की नियुक्ति के लिये मी कतिपय 
विशिष्ट चिन्हों द्वारा यह जानने का प्रयत्न किया जाता है, कि मृत लामा की आत्मा ने 
किस बालक के रूप में अवतार ग्रहण किया है। तिब्बत में इस प्रथा का प्रारम्भ तेरहवीं 
सदी के अन्तिम माग (१२८४) में ही हुआ था । 


तेरहवीं सदी का तिब्बत के इतिहास में बहुत अधिक महत्त्व है। मंगोल झाक्र- _ 
मणों के कारण इस समय तिब्बत के विविध प्राचीन राजवंशों का अन्त हो गया था, और 
मंगोल सम्राट द्वारा वहां का शासन बौद्ध धर्माचायों के सुपुर्द कर दिया गया था। १२४८ | 
में तिब्बत के कतिपय प्रदेश मंगोल सम्राट्‌ द्वारा अपने बोद्ध गुरु को प्रदानं किये गये थे । 
पर यह धर्मगुरु केवल अपने प्रदेशों से ही सन्तुष्ट नहीं रहा । उसने तिब्बत के अन्य प्रदेशों 
को अपनी अ्रघीनता में लाना शुरू किया, भौर १२५२ तक तिब्बत के तेरह प्रान्तों पर 
अपना गराधिपत्य स्थापित कर लिया । ्रब तिब्बत में किसी राजवंश का शासन नहीं रहा 
था । बौद्धों के विविध मठ जहां धमं के केन्द्र थे, वहां देश में व्यवस्था रखना भी उन्हीं का 
काम था । प्रत्येक बड़े मठ की अपनी सेना होती थी, और इस सेना की सहायता से जहां 
एक और विविध मठाधीश अपने-अपने क्षेत्र में राजनीतिक शासन ओर व्यवस्था कायम 
रखते थे, वहां साथ ही परस्पर संघष में भी व्यापृत रहते थे। तिब्बत का बोद्ध धर्म नेक 
सम्प्रदायों में विभक्त था, और प्रत्येक मठ किसी सम्प्रदाय-विशेष के साथ सम्बद्ध होता 
था। मठाधीशों की स्थिति सामन्त राजाग्रों के समान थी । सब मठाघीश चीन के मंगोल 
Memon. को अपना ग्रधिपति स्वीकृत करते थे, और आपस में संघर्ष करते हुए ग्रपने प्रमुत्व 
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१६६ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


को विस्तत करने के लिए तत्पर रहते थे। पन्द्रहवीं श्रौर सोलहवीं सदियों में तिब्बत में 

यही अवस्था रही। सतरहवीं सदी में मंगोलिया के मंगोल सरदार की सैनिक सहायता | 
से तिब्बत के ग्रन्यतम मठाधीश दलाई लामा ब्लो-ब्सड-ग्यं-म्छो ने अन्य मठाधीशोंकोपरा- | 
स्त कर अपनी सत्ता स्थापित की । जिस मंगोल सरदार ने दलाई लामा के इस उत्कर्ष को । 
कायम किया था, उसका नाम गु-श्री-खान था । वह बौद्ध धर्म का श्रनुयायी था, और दलाई 

लामा को भ्रपता गुरु मानता था । १६४२ में दलाई लामा सम्पूर्ण तिब्बत का अधिपति 

बना था। तब से लेकर १६५९ तक उसी की श्रवतारपरम्परा में तिब्बत का शासन कायम 

रहा । दलाई लामा न केवल तिब्बत के सबसे बड़े मठाधीश होते थे, श्रपितु साथ ही वहां 

के प्रमुख शासनाधिकारी भी वही थे । 


इस प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना चाहिए, कि तेरहवीं सदी के पूर्वार्ध में जो 
मंगोल साम्राज्य स्थापित हुआ था, चौदहवी सदी के उत्तराद्धं (१३६८) में चीन में उस 
का शासन समाप्त हो गया था । मंगोलों की शक्ति के ह्लास होने पर चीन में मिंग वंश 
(१३६८-१६४४) का शासन प्र।रम्भ हुआ था । पर इंस वंश का सीधा शासन सिन्कि- 
आंग और मंगोलिया में विद्यमान नहीं था । ये प्रदेश विविध मंगोल सरदारों की ग्रधी- 
नता में थे ये मंगोल सरदार अत्यन्त शक्तिशाली थे, और कभी-कभी मिग सम्राटों के 
राज्य पर भी आक्रमण करते रहते थे सिन्किग्जांग और मंगोलिया के ये मंगोल सरदार 
तिब्बत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करते रहे। १६४२ में मंगोल सरदार गुश्रीखान 
के साहाय्य से ही सम्पूणं तिब्बत पर दलाई लामा का शासन स्थापित हुआ था। 


चीन में मिंग बंश का शासन भी देर तक कायम नहीं रह सका । १६४४ में मंचू | 

लोगों ने चीन पर आक्रमण किया, और उसे जीत कर एक नये राजवंश की स्थापना की । | 

इस इतिहास में चीन के इस नये राजवंश को हम मंचू राजवंश लिखते रहे हैं। इसी को | 

मे वंश भी कहा जाता है। मंचू या चिंग वंश के अनेक सम्राट्‌ अत्येन्त शक्तिशाली थे । . | 

इनमें सम्राट्‌ कांग हू सी (१६६१-१७२२) का तिब्बत के इतिहास के साथ विशेष सम्बन्ध | 

है। दलाई लामा के पद पर कौन व्यक्ति आरूढ़ हो, इस प्रश्‍न पर एक विवाद का लाभ | 

उठा कर सम्राट्‌ कांग-ह सी ने तिब्बत पर आक्रमण किया । १७२० में चीन की सेनाग्रों । 

ने ल्हासा पर कब्जा कर लिया, और नये दलाई लामा के पद पर उंस उम्मीदवार की 

नियुक्ति हुई, जिसे सम्राट्‌ कांग ह सी का समर्थन प्राप्त था। इस समय से तिब्बत पर फिर 

से चीन का आधिपत्य स्थापित हो गया । मंच्‌ सम्राटों के शासन काल (१६४४-१६११) 

में तिब्बत की स्थिति चीन के साम्राज्य में एक अधीनस्थ व करद राज्य के समान थी । 

जब चीन में रिपब्लिक की स्थापना हो गई, तब भी वहां की रिपब्लिकन सरकार तिब्बत | 
| पर अपना प्रभुत्व समझती रही । इस समय भी तिब्बत पर चीन का प्रमुत्त्व स्थापित है, j 

श्रौर वहां की समाज़वादी सरकार तिब्बत को चीन का एक अंग मानती है। 


पाइचात्य देशों से सम्पक--मंगोल साम्राज्य के उत्कर्षकाल में जब मारको पोलो 
आदि यूरोपियन यात्री में राने-जाने लगे, तब तिब्बत के साथ किसी पाउचात्य्‌ | 
ने सम्पक स्थापित नहीं किया। सबसे पूवं १६२६ में जेसुइट सम्प्रदाय के पोर्तुगीज पादरी 
अन्द्र दा ने तिब्बत में प्रवेश किया, श्र वहां ईसाई धर्म के प्रचार का प्रयत्त किया.। पर 
'अन्द्रदा ल्हासा तक नहीं पहुंच पाया था। सतरहवीं सदी में रोमन कैथोलिक धर्म के एक 
अन्य सम्प्रदाय के कॅपुचिन फादसं ल्हासा में गये, और १७०८ तक वहां अपने धर्म के 
प्रचार में लगे रहे । पर अपने कार्य में उन्हें विशेष सफलता नहीं हुई, और वे चीन तथा 
जापान के समान तिब्बत में ईसाई धमं की नींव डालने में समर्थ नहीं हो सके । 
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तिब्बत, मंगोलिया ग्रौर सिन्किग्रांग १६७ 


ब्रिटेन के साथ सम्पर्क--अठारहवीं सदी के उत्तराद्धे में जब ब्रिटिश लोग भारत 

के अच्छे बड़े माग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे, उनका ध्यान तिब्बत की 
ओर भी आकृष्ट हुश्रा । मारत की उत्तरी सीमा पर स्थित इस देश की उपेक्षा कर सकना 
ब्रिटिश लोगों के [लिये सम्मव नहीं था । इसीलिये जब लाडे हेस्टिग्स भारत के गवर्नर- 
जनरल थे, ज्याजे बोगल को ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में तिब्बत भेजा गया । उसके बाद 
१७८३ में कंप्टेन टरनर को तिन्त्रत में ब्रिटेन का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया । पर 
अठारहवीं सदी के. ये ब्रिटिश प्रतिनिधि तिब्बत के साथ व्यापारिक व राजनीतिक सम्बन्ध 
स्थापित करने में ग्रसमर्थ रहे | उन्नीसवीं सदी के ग्रन्तिम माग में जब बरमा पर ब्रिटिश 
आधिपत्य स्थापित हो गया, तो भारत की ब्रिटिश सरकार ने यह प्रयत्न किया, कि 
तिब्बत के साथ अपना व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किया जाय । क्योंकि तिब्बत चीन की 
अधीनता में था, अ्रतः पेकिंग की मंचू सरकार से ल्हासा में अपःः व्यापारिक मिशन 
भेजने की अनुमति ब्रिटिश सरकार ने प्राप्त कर ली । पर तिब्बत +! सरकार यह नहीं 
चाहती थी, कि चीन के समान तिब्बत में भौ पाश्‍चात्य लोगों का प्रवेश हो, और व्यापार 
की आड़ में वे वहां अपने राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना का उद्योग करें । ग्रतः तिब्बती 
सरकार ने ब्रिटिश मिशन को अपने देश में प्रविष्ट होने की भ्रनुमति देने से इनकार कर 
दिया । ब्रिटिश लोग कहीं बल का प्रयोग कर तिब्बत में प्रवेश करने का प्रयत्न न करें, 
इसलिये तिब्बत की एक सेना ने सिक्किम पर कब्जा कर लिंया । ब्रिटेन के मिशन को 
सिक्किम होकर ही तिब्बत में आना था । १८८८ में ब्रिटिश लोग तिब्बती सेना को 
सिक्किम से बाहर निकालने में समर्थ हुए, पर तिब्बत की सरकार के विरोध के कारण 
उनका व्यापारिक मिशन इस समय भी तिब्बत नहीं जा सका। तिब्बत और सिक्किम की 
सीमा के सम्बन्ध में विवादग्रस्त बातों का निर्णय करने के लिए एक संयुक्त कमीशन की 
नियुक्ति की गई, जिसमें चीन और ब्रिटेन के प्रतिनिधि भी सम्मिलित किये गये । 
इस कमीशन ने एक योजना यह बनाई, कि यातूंग (तिब्बत-सिक्क्रिम की सीमा पर) में. 
एक ऐसा व्यापारिक केन्द्र कायम किया जाय, जहां तिब्बत और भारत का व्यापार विक- 
सित किया जा सके । पर यह योजना सफल नहीं हुई, क्योंकि तिब्बत के लोग पाश्चात्य 


` देशों के साथ अपना सम्बन्ध हानिकारक समभते थे । बीसवीं सदी के शुरू में जब लाडे | 


कर्जन भारत का वायसराय था, भारत की उत्तरपश्चिमी सीमा भ्रफगार्निस्तान के साथ 

जा लगी थी । इस समय विश्व की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस और ब्रिटेन एक्‌ दूसरे 

के प्रतिस्पर्धी ये । ईरान, मारत रादि सर्वत्र रूस रौर ब्रिटेन की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां 

एक दूसरे केःसाथ टकरा रहीं थीं। इस इ यह्‌ स्वामाविक था, कि तिब्बत को भी: 
रूस और ब्रिटेन दोनों ही अपने-अपने प्रभाव में लाने का प्रयत्न करते। इस समय तिब्बत 

कै दलाई लामा का प्रधान सलाहकार दाजिफ नाम का एक व्यक्ति था, जो जाति से मंगोल 
था, पर रूस की प्रजा था । १६०० में उसने रूस की यात्रा की, और जार की सरकारने 
उसका बड़ी घूमधाम के साथ स्वागत किया । ब्रिटेन को इससे बहुत चिन्ता हुँई। म्रंग्रेजों 
ने समझा. कि रूस तिब्बत में अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील है । 

यदि मारत के पड़ोसी राज्य तिब्बत में रूस का प्रभाव कायम हो जायगा, तो यह बात 
ब्रिटेन के लिये बहुत हानिकारक होगी । ट 


i | पर प्रभत्त्व के लिये संघर्ष--लार्ड कर्जन कट्टर साम्राज्यवादी था । वह 
चाहता था, कि जिस प्रकार विविध पाश्चात्य देश चीन, सिप्नाम, ईरान रादि एशियन 
देशों में अपना प्रमुत्त्व स्थापित कर रहे हैं, वैसे ही तिब्बत में मी ब्रिटिश ग्राधिपत्य को 


कायम किया जाय। इसलिये उसने इंग्लँण्ड की सरकार पर इस बात के लिये जोर देता 
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१६५ एशिया (सुदूर पूर्वे) का आधुनिक इतिहास 


शुरू किया,कि एक ब्रिटिश मिशन तिब्बत भेजा जाय। यह मिशन तिब्बत की सरकारके सम्मुख 
उन समस्याओं को उपस्थित करे, जो सिक्किम भर तिब्बत की सीमा पर उत्पन्न हो रही 
हैं। यह मिशन तिब्बत की सरकार को यह भी जताये, कि जिस ढंग से तिब्बत पाश्चात्य 
देशों के सम्पर्कं से पृथक्‌ रहने का प्रयत्न कर रहा है , वह वत्तेमान परिस्थितियों में सम्भव 
नहीं है। १८८८ में चीनऔर ब्रिटेन की सरकारों ने तिब्बत के सम्बन्ध में जो योजना स्वीकृत 
की थी, उसे क्रिया में परिणित करना तिब्बत की सरकार का कत्तव्य है, और अंग्रेजों को 
तिब्बत में व्यापार ग्रादि की सुविधाएं मिलनी आवश्यक हैं। वस्तुतः, लाड कर्जन एक 
ब्रिटिश मिशन को तिब्बत भेजकर उसके साथ उसी ढङ्ग की सन्ति करना चाहता था; 
जैसी सन्धियाँ उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में चीन की पेकिंग सरकार के साथ की गई 
थीं । उसे इस बात की बहुत चिन्ता थी, कि कहीं तिब्बत रूस के प्रभाव में न न आ जाय, 
क्योंकि उस दशा में रूस का प्रभाव-क्षेत्र भारत की सीमा तक विस्तृत हो जायगा । पर | 
ब्रिटेन की सरकार तिब्बत के सम्बन्ध में इस उग्र नीति का श्रवलम्बन करने के विरोध में | 

| 

| 


थी। यूरोप की राजनीति में उस समय ब्रिटेन जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति से बहुत 
चिन्तित था । इप्तीलिये वह रूस और फ्रांस के साथ मंत्री करने के लिये उत्सुक था । इसका" 
परिणाम यह हुआ, कि तिब्बत के सम्बन्ध में एक श्रद्मुत्‌ स्थिति उत्पन्न हो गयी । लाडे | 
कर्जन इस देश को ब्रिटिश प्रभाव में लाना चाहता था, पर ब्रिटेन की सरकार तिब्बत के | 
मामले में रूस को नाराज करना नहीं चाहती थी । रूस का कहना था, कि वह तिब्बत 
में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है। यद्यपि चीनी | 
सरकार पर ब्रिटिश राजदूत इस बात के लिये जोर दे रहा था, कि वह १८८८ की | 
योजना को क्रिया में परिणतकरने के लिये तिब्बत को विवश करे, पर चीनी सरकार तिब्बत | 
को विवश करने की स्थिति में नहीं थी । आखिर, लाडं कर्जन की प्रेरणा से इंग्लैण्ड की | 
सरकार ने तिब्बत में अपना मिशन भेजने की ग्रनुमति दे दी । कर्नल यंगहस्वेण्ड को इस | 
मिशन का नेता नियत किया गया, और तिब्बती तथा चीनी सरकारों को यह सूचना दे | 
दी गई, कि मारत-तिब्बत सीमा, के परे तिब्बत के खम्बाजोंग नामक स्थान पर उनके | 
' प्रतिनिधि ब्रिटिश मिशन से भेंट करें। तिब्बत की सरकार का कहना था, क्रि उसके 
प्रतिनिधि भारत-तिब्बत सीमा पर स्थित किसी भी स्थान पर ब्रिटिश मिशन से भेंट कर 
सकेंगे, पर खम्बाजोंग में नहीं। परिणाम यह हुग्ा, कि चीनी सरकार के प्रतिनिधि तो 
खम्बाजोंग पहुंच गये,पर तिब्बत के प्रतिनिधि वहां नहीं ग्राये । ग्ब कर्नेल यंग हस्बैण्ड 
ने यांची की ओर प्रस्थान कर दिया, और माच, १६०४ में उसका मिशन तिब्बत के इस 
नगर में जा पहुँचा । तिब्बत की सरकार इस बात को नहीं सह सक्री । उसकी सेना ने 
ब्रिटिश मिशन का मुक़ाबिला किया । यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिये, कि कर्नल यंग 
हस्बेण्ड के मिशन के साथ एक अच्छी बड़ी अंग्रेजी सेना भी थी, जो सब प्रकार के 
श्राधुनिक रसत्र-शस्त्रों से सुसज्जित थी। तिब्बत की सेना इसके मुकाबिले में नहीं ठहर 
. सकी | ३१ मारच, १६०४ के युद्ध में ७०० के लगभग तिब्बती सैनिक लड़ाई में काम 
` आये। ११ एप्रिल को अंग्रेजी मिशन ग्यांची पहुंच गया। पर दलाई लामा के प्रतिनिधि 
® ५ अपने राष्ट्रीय अपमान को सहने के लिये तैयार नहीं थे | उन्होंने कर्नल यंग हस्बैण्ड के 
ै है आ ल अ ड स स ब्रिटिश मिशन ने ल्हासा की तरफ प्रस्थान 
, १६०४ को म्अंग्रे नाएं पहुंच गई 
हासा छोड़कर य नले जाना पड. एं ल्हासा पहुंच गई, और दलाई लामा को 


अब तिब्बत की सरकार को विवश होकर ब्रिटिश मिशन के साथ सन्धि की बात 
शुरू करनी पड़ी । ७ सितम्बर, १६०४ को दोनों देशों में जो सन्धि हुई, उसकी मुख्य 


+ 
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तिब्बत, मंगोलिया और सिन्किग्रांग १६६ 


शर्ते निम्नलिखित थीं--(१) यातुंग, ग्यांची और गर्तोक में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक 
कोठियों की स्थापना की अनुमति दी जाय। (२) ग्यांची में ब्रिटेन का एक व्यापारिक 
एजेण्ट रह सके, जो आवश्यकता पड़ने पर ल्हासा भी जा सके। (३) तिब्बत ब्रिटिश 
सरकार को ७५,००,००० रुपया हरजाने के रूप में दे इस रकम को ७५ वाषिक 
किश्तों में रदा किया जाय । (४) चुम्बी घाटी के प्रदेश (भूटान और सिक्किम का मध्यः 
वर्ती प्रदेश) में अंग्रेजी सेनाएं तव तक रहें, जव तक कि हरजाने की पूरी रकम वसूलन हो 
जाय। (५) तिब्बत की सरकार को यह श्रधिकार न हो, कि वह ग्रपने किसी भी प्रदेश 
को किसी अन्य राज्य को पट्टे श्रादि पर दे सके, या अपने प्रदेश में किसी अन्य राज्य को 
खान खोदने, रेलवे या सड़कें बनाने, तार श्रादि का निर्माण करने और इसी प्रकार के 
किसी अन्य कार्यं की श्रनुमति दे सके । 


कर्नल यंग हस्बेण्ड द्वारा की गई इस सन्धि का समाचार जब इग्लैण्ड पहुंचा, तो 
वहां की सरकार को इससे बहुत चिन्ता हुई, क्योंकि इससे रूस के नाराज हो जाने की 
बहुत अधिक सम्भावना थी । रूस की सरकार यह कभी भी सहन नहीं कर सकती थी, 
कि तिब्बत पर ब्रिटेन का प्रभाव व प्रमृत्त्व स्थापित हो। इस समय ब्रिटेन रूस के साथ 
बिगाड़ नहीं करना चाहता था । जमनी की बढ़ती हुई शक्ति के कारण वह रूस से मित्रता 
का सम्बन्ध कायम रखने के लिये उत्सुक था । परिणाम यह हुआ, कि तिब्बत के साथ 
की गई इस सन्धि में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये । हरजाने की रकम ७५ लाख से 
घटाकर २५ लाख कर दीं गई, और ग्यांची में स्थित ब्रिटिश एजेन्ट का ल्हासा जाने का 
अधिकार रह कर दिया गया। साथही, यह भी तय हुआ, कि जबतिब्बतहरजाने की रकम 
की तीन किरतें.ब्रिटेन को दे चुके, तो अंग्रेजी सेनाएं चुम्बी में न रहें, बशतें कि तिब्बत की 
सरकार सन्धि की अन्य सब शर्तों को सुचारु रूप से पुरा कर रही हो। 
तिब्बत और ब्रिटेन में तो सन्धि हो गयी थी, पर यह भी ग्रावश्यक था कि इस 
सन्धि को चीनी सरकार द्वारा भी स्वीकृत करा लिया जाय, क्योंकि तिब्बत चीन का 
अधीनस्थ राज्य था । एप्रिल्‌, १६०६ में पेक्रिग सरकार के साथ ब्रिटेन ने एक सन्धि की, 
जिसके द्वारा जहाँ ल्हासा की सन्धि की सब शतो को स्वीकार किया गया, वहां साथ ही 
दो नयी शर्त भी बढ़ायी गई । ये शर्तें निम्नलिखित थीं--(१) ब्रिटेन तिब्बत को अपने 
अधीन करने या उसके ग्रान्तरिक शासन में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न नहीं करेगा। 
(२) चीन इस बात का जिम्मा लेगा, कि श्रन्य कोई विदेशी राज्य भी तिब्बत को अपने 
प्रभाव व प्रमृत्त्व में लाने का प्रयत्न नहीं करेगा। इस प्रकार १६०६ को सन्धि द्वारा 
ब्रिटेन ने इस बात का पूरा प्रबन्ध कर लिया, कि रूस तिब्बत को अपने प्रमाव-क्षेत्र में न 
लासके । पर साथ ही उसे स्वयं मी ग्रनेक ग्रंशों में तिब्बत पर अपने प्रभुत्व व प्रमावका परि- 
त्याग करना पड़ा । उसने यह बात स्वीकृत की, कि वह स्वयं भी तिब्बत को अपने सीघे शासन 
में लाने का उद्योग नहीं करेगा । तिब्बत ने २५,००,००० रुपये की जो रकप ब्रिटेन को 
देनी थी, उसे श्रदा करने की जिम्मेदारी भी चीनी सरकार ने अपने ऊपर ले ली। यह 
रकम १६०८ तक अदा कर दी गई, जिसके बाद चीन ने यह्‌ मांग की, कि चुम्बी घाटी सें ` 
जो म्रग्रेजी सेना कायम है, उसे वापस बुला लिया जाय। भारत की ब्रिटिश सरकार इसके 
विरुद्ध थी । वह किसी न किसी बहाने से चुम्बी में श्रफ्नी सेना को रखने के लिए उधार खाये 
हुए थी । पर इंग्लैण्ड की सरकार ने यह तय किया, कि चुम्बी से अंग्रेजी सेताएं हटा ली 
जाएं । रूस के साथ मैत्री-सम्बन्ध को कायम रखते के लिए इंग्लेण्ड की सरकार इस समय 
यह आवश्यक समझती थी, कि तिब्बत के मामले में दोनों देशों स किंसी प्रकार के संघष 
की सम्भावना न रहे । Meme १६०८ में चुम्बी से अंग्रेजी सेताएं वापस बुला ली गई। 
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१७० - एञ्चिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


इसी समय के लगभग रूस और ब्रिटेन ने ग्रापस में समझोता कर लिया था। 
एशिया के विध क्षेत्रों में इन दो देशों के हित जहां कहीं भी टकराते थे, उनके सम्बन्ध 
में १६०७ में समझौता कर लिया गया था । इस समभौते में तिब्बत के विषय में निम्न- | 
लिखित दातें तय की गई थीं--(१) तिब्बत की स्वतन्त्रता और पृथक सत्ता को दोनों 
देश स्वीक र करते हैं, और वे इस बात पर एकमत हैं, कि तिब्बत के शासन में किसी | 
प्रकार से भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे । (२) यदि उन्हें तिब्बत की सरकार से किसी प्रकार | 
का सम्पर्क स्थापित करने की ग्रावस्यकता होगी, तो यह सम्पर्क चीनी सरकार की मार्फत 
ही स्थापित किया जायगा । (३) रूस और ब्रिटेन ल्हासा में अपने कोई एजेन्ट व प्रति- 
निधि नहीं रखेंगे । १६०७ के इन समभोते के कारण ब्रिटेन और रूस दोनों ने ही इस 
बात को स्वीकार कर लिया, कि वे तिब्बत में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेंगे 
और उसे अपने प्र भुत्त्व व प्रभाव में लाने का उद्योग नहीं करेगे । 
पर रूस और ब्रिटेन की तिब्वत-सम्बन्धी नीति का यह परिणाम हु्रा, कि तिब्बत 
पर चीन का ग्राधिपत्य श्रौर भी अ्रधिक दृढ़ हो गया । इसमें सन्देह नहीं, कि तिब्बत चीन 
का भ्रधीनस्थ राज्य था। दलाई लामा मञ्चू सम्राट्‌ को अपना अ्रधिपति स्वीकृत 
करता था | चीन का एक प्रतिनिधि (रेजिडेन्ट) भी ल्हासा में रहता था, और वह तिब्बत | 
की सरकार पर चीत का नियन्त्रण रखता था। पर १६०७ के वाद चीनी सरकार ने 
तिब्बत पर नियन्त्रण को और श्रधिक दृढ़ करना शुरू किया । जुलाई, १६०८ में दलाई 
लामा को पेकिग बुलाया गया । वहां जाकर उसने श्रनुभव किया, कि पेकिंग के राजदर- 
बार के सम्मुख उसकी स्थिति बहुत हीन है, और बह्‌ पूर्णतया मञ्चू सम्राट्‌ का वशवर्ती 
है । इसी समय चीन की सेनाएं भी ल्हासा पहुंच गई, और उन्होंने तिब्बत को अपने अधि- 
कार में कर लिया । इसलिये जब १६१० के शुरू में दलाई लामा चीन से तिब्बत वापस 
श्राया, तो उसने ब्रिटिश सरकार से सहायता के लिप्रे अपील की । चीन के श्रांधिपत्य से 
अपनी रक्षा करने के लिये वह फरवरी, १६१० में ल्हासा से भारत की ओर चल पड़ा, 
और भारत की सीमा को पार कर दार्जीलिग पहुंच गया । दार्जीलिग से वह कलकत्ता 
गया, और वहाँ उसने भारत के वायसराय लाड मिन्टो से भेंट की । इस बीच में चीनी 
सरकार ने एक नये व्यक्ति को दलाई लामा के पद पर ग्रभिषिक्त कर दिया था। पुराने 
दलाई लामा ने भारत की ब्रिटिश सरकार से चीनी सरकार के विरुद्ध सहायता की प्रार्थना 
की, पर उसे सफलता नहीं मिली । ब्रिटिश सरकार इस समय इस स्थिति में नहीं थी, कि 
वह तिब्व॒त और चीन के ग्रान्तरिक मामले में हस्तक्षेप कर सकती । साथ ही, ब्रिटेन के 
तिब्बत में हस्तक्षेप करने का यह परिणाम श्रवश्यम्भावी था, कि रूस तिब्बत में ब्रिटिश 
हस्तक्षेप को न सह सकता । तिब्बत के प्रश्‍न पर ब्रिटेन ्रौर रूस में फिर मनमुटाव | 
यह बात ब्रिटिश सरकार को पसन्द नहीं थी । इस प्रकार १६१० में तिब्बत का शासन 
_ प्रूर्णतया चीनकी ग्रधीनता में भ्रा गया । नया दलाई लामा पूर्णतया चीन का वशवर्ती था । 


चीन के विरुद्ध विद्रोह --१६११ में चीन में राज्यक्रान्ति हो गई, और मञ्चू 
सञ्राट्‌ को पदच्युत कर रिपब्लिक की स्थापना की गई। चीन की इस क्रान्ति का वृतान्त 
हम सातवे अध्याय में लिख चुके हैं। राज्यक्रान्ति के कारण चीन में जो श्रव्यवस्था 
उत्पन्न हो गई थी, उसमें चीन की सरकार के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि वह ल्हासा 
“में स्थित चीनी सेना को नियमित रूप से वेतन दे सके । परिणाम यह हुआ, कि ल्हासा की 
इस चीनी सेना ने विद्रोह कर दिया । उसने ल्हासा में लुटमार मचा दी, श्रौर तिब्बत के 
राज्यकोष को लूटना शुरू कर दिया। इस दशा में तिव्वती लोगों ने भी चीनी सेना का... 
डट कर मुकाविला किया, और उसे ल्हासा छोड़कर चीन वासस लौट जाने के लिये विवश | 
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किया । तिब्बत का वह पदच्युत दलाई लामा जो इस समय भारत में था, इस श्रवसर पर 
शान्त नहीं बैठ सकता था । वह तुरन्त तिब्बत वापस गया, और वहां जाकर उसने रेश के 
शासन को फिर से अपने हाथों में ले लिया । ल्हासा में विद्यमान चीनी रेजिडेन्ट के साथ 
उरःने यह समझौता किया, कि वह अपने पास केवल उतनी ही सेना रख सके, जो चीन 
की रेजिडेन्सी की शक्षा के लिये आवश्यक हो । पर उसे यह अधिकार न हो, कि वह 
तिब्बत के ग्रान्तरिक शासन में हस्तक्षेप कर सके । चीन की नई रिपब्लिकन सरकार ने 
भी यही उचित समझा, कि तिब्बत के दलाई लामा के साथ समझोता कर लिया जाय । 
इस समय चीन की सरकार इस स्थिति में नहीं थी, कि वह तिब्बत पर पहले के समान 
अपने अधिपत्य को स्थापित. करने के लिए सेनाएं भेज सके । उसने दलाई लामा के 
शासन-सम्बन्धी अधिकारों को स्वीकार कर लिया । 

१६१४ का समभोता--पर कुछ समय बाद जब चीन की रिपब्लिकन सरकार 
की स्थिति सुदृढ़ हो गई, तो उसने प्रयत्न किया कि तिब्बत पर अपने प्रभुत्व को पुतः 
स्थापना करे । पर ब्रिटिश लोग इसके विरुद्ध थे । मारत की ब्रिटिश सरकार यह समझती 


. थी, कि तिब्बत पर चीन का प्रमृत्त्व ब्रिटिश हितों के लिए विघातक है। चीत एक अत्यन्त 


विशाल राज्य था, और मंचू शासन का अन्त होने के वाद वहां जो नई रिपब्लिकन सर- 
कार कायम हुई थी, वह अपने साम्राज्य को सुसंगठित व शक्तिशाली बनाने के लिए 
प्रयत्नशील थौ। यदि भारत की सीमा पर चीन जैसे शक्तिशाली राज्यःका प्रभुत्व हो जाता, 
तो यह बात ब्रिटिश सरकार की दृष्टि में अनुचित होती । ग्रतः उसने यह घोषणा की, कि 
यद्यपि तिब्बत पर चीन का अ्राधिपत्य है, पर यह उचित नहीं है कि चीन तिब्बत को अपना एक 
प्रान्त बना ले ग्रौर तिब्बत की सरकार की स्थिति एक प्रान्तीय सरकार के समान हो जाय। 
ब्रिटिश सरकार इस बात का पूर्ण रूप से विरोध करेगी । तिब्बत की समस्या को हल करने 
के लिए १६१३ और फिर १६१४ में शिमला में एक कान्फरेन्स का ्रायोजन किया गया, 
जिसमें चीन म्रौर तिब्बत के प्रतिनिधि निमन्त्रित किए गए। भारत की ब्रिटिश सरकार 
का परराष्ट्र सचिव इस कान्फरेन्स का समापति बना। इस कान्फरेन्स में तिब्बत को दो 
भागों में विमक्त किया गया, पूर्वी तिब्बत और परिचिमी तिब्बत। पश्चिमी तिब्बत पर 
दलाई लामा के शासन को स्वीकृत किया गया, और उसे इस देश कें शासन के सम्बन्ध में 
पूर्ण ्रधिकार दिए गए, यद्यपि यह स्वीकार किया गया किं उस द्वारा शासित प्रदेश भी 
चीन का एक अधीनस्थ राज्य है । पूर्वी तिब्बत में चीन का ग्राधिपत्य अधिक सुदृढ़ व 
क्रियात्मक रूप से स्थापित किया गया। इस पूर्वी तिब्बत के दो विभागों--सिकाँग. और 
चिंधाई का उल्लेख हम इसी अध्याय में ऊपर कर चुके हैं। पूर्वी और पश्चिमी तिब्बत को 
सीमा भी इन कान्फरेन्स द्वारा निर्धारित कर दी गई, यद्यपि इस सीमा के सम्बन्ध में ब्रिटेन 
और चीन में मतभेद बाद में भी जारी रहा । ट्‌ 
१९१४ की शिमला कान्फरेन्स द्वारा तिब्बत की राजनीतिक स्थिति संथा स्पष्ट 
हो गई । ब्रिटेन ने उस पर चीन के ग्राधिपत्य को स्वीकृत कर लिया, ओर चीन ने यह 
स्वीकार नहीं किया कि परिचमी तिब्बत के शासन में उसकी ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं 
किया जायगा । इस समय से पूर्वी तिब्बत पर चीन का प्रभुत्तव निरन्तर बढ़ता गया । उसके 
उपजाऊ प्रदेशों में बहुत-से चीनी लोग निरन्तर आबाद होते गए, और धीरे-धीरे उसके 
दोनों विभागों की स्थिति चीन के रत्य प्रान्तों के समान होती गई। इसके विपरीत पश्चिमी 
तिब्बत पर दलाई लामा का शासन कायम रहा, और क्योंकि १६१४ के बाद चीत की 
श्रान्तरिक राजनीतिक दशा निरन्तर ग्रव्यवस्थित होती गई, अतः चीनी सरकार उसके 
शासन में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकी । क्योंकि तिब्बत और चीन कें बीच के 
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व्यापारिक मार्ग इस काल में सुरक्षित दशा में नहीं रहे थे, इस कारण तिब्बत और भारत 
का व्यापार निरन्तर बढ़ता गया। जब चीन में समाजवादी व्यवस्था स्थापित हुई, तो 
उसकी नई सरकार ने तिब्बत की ओर भी ध्यान दिया । इस समय तिब्बत पूर्ण रूप से 
चीन का एक भ्रंग बन गया है, और धीरे-धीरे वहां भी समाजवादी व्यवस्था की स्थापना 
की जा रही है। 
तिब्बत की दशा--श्राधूनिक युग की प्रवृत्तियों का प्रभाव बीसवीं सदी के मध्य 
तक भी तिब्बत पर भली-भांति पढ़ना शुरू नहीं हुआ था । नये ज्ञान-विज्ञानों का प्रवेश भी 
अभी वहां के शिक्षणालयों में नहीं हो पाया था । ग्रभी वहां मध्यकालीन परिस्थितियों की 
ही सत्ता थी। तिब्बत की २० प्रतिशत के लगभग जनता भिक्षु जीवन व्यतीत करती थी । 
देश में बहुत-से छोटे-बड़े बौद्ध मठ विद्यमान थे, जिनमें लाखों भिक्षु निवास करते थे । इन 


मठों के स्वामित्व में बहुत-सी जागीरें थीं, श्रत: इनकी आमदनी भी पर्याप्त थी ये मठ , 


जहां बौद्ध धर्म के केन्द्र थे, वहाँ साथ ही विद्या और शिक्षा का प्रसार करने कां कार्य भी 
करते थे । सभी मठ शिक्षणालय के भी काम आंते थे, पर तिब्बत में चार ऐसे महाविहार 
भी थे, जिन्हें विश्वविद्यालय कहा जा सकता था। ये महाविहार गनृदन्‌, दे-पुङ, से-रा 
और ठ्शि-सहुन-पो के थे। तिब्बत के इन शिक्षाकेन्द्रों की स्थापना पन्द्रहवीं सदी में हुई 
थी । इनमें दे-पुड विश्वविद्यालय सबसे बड़ा था, और उसमें ७,७०० के लगभग विद्यार्थी 
शिक्षा पाते थे । से-रा में विद्याथियों की संख्या ५,५०० से ऊपर थी । इन विश्वविद्यालयों 
व विद्यापीठों का रूप प्राय: वैसा ही था, जँसा कि प्राचीन नालन्दा और विक्रमशिला का 
था । इनमें भाषा, व्याकरण, दर्शन आ्रादि की शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया जाता था। इन 
विद्यापीठों के साथ बड़े-बड़े पुस्तकालय भी थे, जिनमें हजारों प्राचीन पुस्तकें संग्रहीत थीं । 
न केवल तिब्बत अपितु सिन्किआंग, मंगोलिया और पर्चिम-दक्षिणी चीन से भी बहुत-से 
बौद्ध विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए इनमें आया करते थे । 


अब तक द्अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से तिब्बत का विशेष महत्त्व नहीं था । प्राकृतिक परि- 
स्थितियों के कारण यह सम्भव नहीं था, कि तिब्बत का ग्रन्य देशों के साथ व्यापार अधिक 
परिमाण में विकसित हो सके। ऊन, चमड़ा आदि अनेक वस्तुएं वहां से भारत और चीन 


के बाजारों में बिक्री के लिए जाती थीं, और उनके बदले में तिब्बत सूती कपड़ा व ब्रत्य _, 


तैयार माल इन देशों से क्रय करता था। पर यह निश्चित है, कि भविष्य में तिब्बत के 
विदेशी व्यापार में बहुत प्रधिक वृद्धि होगी । आधुनिक वैज्ञानिक उन्नति के कारण अब 
यह बहुत कठिन नहीं रहा है, कि तिब्बत में भी भ्रच्छी सड़कों का निर्माण किया जा सके। 
साथ ही, हवाई जहाजों द्वारा तिब्बत का विदेशों कें साथ सम्बन्ध स्थापित कर सकना मी 
अब ्रसम्भव नहीं रह गया है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार तिब्बत में नया युग लाने के 
लिए बिशेष रूप से प्रयत्नशील है। तिब्बत क्री सुविस्तृत भूमि में श्रनेक बहुमूल्य खनिज 
पदार्थो की भी सत्ता है। इसके कारण उसका न केवल न ग्राधिक विकास ही होगा, श्रपितु 
उसके ्रन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व में भी अवश्य वृद्धि होगी । 


(३) सिन्किग्रांग 
भौगोलिक दृष्टि से सिन्किञ्रांग का परिचय हम इसी अध्याय में ऊपर दे चुके हैं ' 


र यह आवश्यक है कि उसके इतिहास के सम्बन्ध में भी संक्षेप जाय, 
के तिब्बत के समान रि इतिहास के सम्बन्ध में भी संक्षेपः के साथ लिखा जा 


नीतिक प्रगति का उस पर्‌ बहुत प्रभाव पड़ता है । 
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प्राचीन इतिहास--सिन्किग्रांग प्रदेश के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में श्रमी भली 
भांति परिचय नहीं दिया जा सकता । पर इस देश से ग्रार्यावर्ती सभ्यता के इतने श्रधिक 
अवशेष मिले हैं, कि अनेक विद्वानों ने इस देश का नाम ही उपरला हिन्द (9९7/744) 
रख दिया है। जिस प्रकार दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्राचीन इतिहास का प्रारम्भ 
भारतीय उपनिवेश्ों से होता है, वैसे ही सिन्किश्रांग के दक्षिण-पर्चिमी प्रदेश का इतिहास 
भी भारतीय उपनिवेशों के साथ ही शुरू होता है । इस प्रदेशों में न केवल भारतीय लोग 
जाकर ्राबाद ही हुए थे, अपितु उन्होंने वहां की विविध जातियों को भी अपनी सभ्यता 
के रंग में रंग दिया था । भारतीय लोग इस प्रदेश को उत्तर-कुरु कहते थे। उत्तर-कुरु के 
दक्षिण में नामक देश था, जिसका वर्तमान नाम खोतान है। अशोक का श्रन्यतम पुत्र 
कुस्तन इस नामक देश में जाकर श्रावाद हुआ था, और तिब्बत की एक प्राचीन अनुश्रुति 
के अनुसार इस कृस्तन ने ही वहां उस उपनिवेश की स्थापना की थी, जो ग्रागे चलकर 
उसी के नाम से खोतान प्रसिद्ध हुआ । खोतान के उत्तर में पामीर की पर्वतमाला और 
तकला मकान मस्स्थल के मध्यवर्ती प्रदेश में भ्रन्य अनेक मारतीय उपनिवेशों की सत्ता 
थी । इनके और अधिक उत्तर में (तकला मकान मरुस्थल के उत्तर और तिएन शान पर्वत 
के दक्षिण में) युइशि जाति का निवास था, जिसे पुराणों में ऋषिक कहा गया है। आगे 
चलकर इस युइझि जाति ने श्रपनी शक्ति का बहुत ग्रधिक विस्तार किया, और इसी 
जाति के अन्यतम राजा कुशाण ने पहली सदी ई०पू० के लगभग अपने विशाल साम्राज्य 
की स्थापना की, जिसमें मध्य एशिया और अफगानिस्तान आदि के बहुत-े प्रदेश श्रन्तगेत 
थे। राजा कुशाण के वंशज सम्राद्‌ कनिष्क के विशाल साम्राज्य का भारतीया इति- 
हास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। ` युइशि जाति के उत्कर्ष पर हमें इस ग्रन्थ में प्रकाश डालने 
की आवश्यकता नहीं हैं । यहां इतना निर्दिष्ट कर देना ही पर्याप्त है, कि इस शक्तिशाली 
युइशि जाति का मूल मिजन सिन्किशरांग प्रदेश के पश्चिमी भाग में ही था। कनिष्क के 
बिशाल साम्राज्य में जहां प्रायः सम्पूर्ण उत्तरी मारत शामिल था, वहां साथ ही दक्षिण- 
पश्चिमी सिन्किश्रांग भी उसके अन्तर्गत था। युइशि लोगों ने मारत में आकर इस देश 
के धर्म, सम्यता एवं संस्कृति को पूरी तरह से ग्रपना लिया था। इससे उनके विशाल 
साम्राज्य में भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रसार में बहुत अधिक सहायता मिली । दूसरी 
शताब्दी ई० १० में दक्षिण-पश्चिमी सिन्किआंग के सम्पूर्ण क्षेत्र में गान्धार देश की प्राकृत 
भाषा का प्रचार था, और इस माषा को खरोष्ठी लिपि में लिखा जाता था। उत्तर- 
पर्चिमी मारत में उपलब्ध हुए सम्राट्‌ ्रशोक के शिलालेख इस खरोष्ठी माषा में ही 
लिखे हुए हैं। दूसरी सदी ई०पू० से चौथी सदी तक पश्चिमी सिन्किआंग की यही दशा 
रही । इस प्रदेश की पुरानी बस्तियों से लकड़ी की तख्तियों पर लिखे हुए प्राकृत भाषा के 
बहुत-से लेख उपलब्ध हुए हैं। ये सब भारत की ही अन्यतम प्राकृत भाषा के लेख हैं। 
खोतान के समीप गोश्यृंग बिहार के खण्डहरों में इसी प्राकृत के “धम्मपद' की एक प्रति 
मिली है, जो मोजपत्रों पर लिखी गई है । सिन्करिश्रांग के तुर्फान नगर का उल्लेख हम इसी 
अध्याय में पहले कर चुके हैं। इस शहर के पुराने मग्नावशेषों में महाकवि अश्वघोष के 
नाटक 'शारिपुत्र प्रकरण” के कुछ अंश मिले हैं, जो दुसरी सदी ई०पू० के लिखे हुए हूँ। 
भारतीय पुस्तकों की सबसे प्राचीन हस्तलिखित - प्रतियां ये ही हैं। इस प्रदेश में म 
द्वारा बौद्ध मूर्तियों, स्तूपों तथा मठों के भी बहुत-से ग्रवशेष मिले हैं, जिनसे इसमें कोई 
सन्देह नहीं रह जाता, कि प्राचीन काल में पश्चिमी सिन्किआंग बृहत्तर भारत का ही 
ग्त्यतम अंग था । पांचवीं सदी में चीनी यात्री फाहियान ग्रौर सातवीं सदी में ह्‌ युएन्त्सांग 
ने इस प्रदेश की यात्रा की थी। उनके वर्णतों से सूचित होता है, कि इस प्राचीन युग में यह 
सम्पूर्ण प्रदेश बोद्ध धर्म का अनुयायी था, ग्रौर सवत्र बौद्ध विद्वान्‌ निवास करते थे। इस 
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प्रदेश के श्रनेक न गर बौद्ध शिक्षा और सम्यता के प्रसिद्ध केन्द्र थे । इसमें सन्देह नहीं, कि | 
इस प्रदेश के इतिहास में यह सुवर्णीय युग था। यहाँ से ग्रनेक बौद्ध विद्वान्‌ चीन में अपने 
धमं का प्रचार करने के लिए भी गये थे । 


चीन का प्रभुत्व--चीन और पश्चिमी संसार को परस्पर मिलाने वाले स्थलमागे 
सिन्किभ्रांग से होकर ही गुजरते हैं। इसलिए इस प्रदेश का चीन के लिए बहुत अधिक महत्त्व 
रहा है। यही कारण है, कि अनेक शक्तिशाली चीनी सम्राटों ने सिन्किग्रांग को अपनी 
अधीनता में लाने का प्रयत्न किया । तांग वंश (६१८-६०७ ई०प०) के सञ्राटों के साम्रा-' 
ज्य में सम्पूर्ण सिन्किश्रांग शामिल था । ईस काल में उपरले हिन्द का भारत के साथ 
सम्बन्ध बहुत कम रह गया था, और इस प्रदेश के प्रधान व्यापारिक नगर--काशगर, 
यारकन्द और खोतान--उस व्यापार के समृद्ध केन्द्र हो गए थे, जो कि चीन का पश्चिमी 
_ देशों के साथ होता था। तांग बंश के काल में ही श्ररव में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुग्रा, और 
सिन्किश्रांग में मुस्लिम धमं का प्रचार प्रारम्भ हुश्रा । तांग वंश के पतन के बाद चीन में 
जो ्रनेक राजवंश स्थापित हुए, वे इतने शक्तिशाली नहीं थे कि सिन्किग्रांग जैसे सुदूरव्ती 
प्रदेशों को अपनी अधीनता में रख सकते । पर तेरहवीं सदी में जब चंगेज खां के नेतृत्व 
में मंगोल लोगों ने श्रपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की, और चीन को जीतकर वहां 
एक नए  युझ्रान राजवंश (१२७९ से १३६८ तक) का प्रारम्भ किया, तो सिन्किग्रांग भी 
इस मंगोल साम्राज्य के अन्तर्गत था । मंगोल साम्राज्य पूर्व में प्रशान्त महासागर से शुरू | 
होकर पश्चिम में कैस्पियन सागर तक विस्तृत था । बाद में वह अनेक टुकड़ों में विभक्त ` | 
हो गया, और सिन्किआंग में अनेक मंगोल सरदार चीन की अ्रधीनता से मुक्त होकर । 
स्वतन्त्र रूप से शासन करने लग गए । मंचू सम्राटों ने इन सब को जीत कर अपने अधीन | 
किया । मंचू सम्राट्‌ कांग हू.सी (१६३१-१७२२) ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते | 
हुए पश्चिम में तकला मकान के मस्स्थल से परे तारिम नदी की घाटी के प्रदेश पर भी | 
आक्रमण किया, ग्रौर उसे अपने भ्रधिकार में कर लिया । उसने सिन्किआंग को अपने | 
विशाल साम्राज्य का एक प्रान्त बना लिया। सम्राट्‌ कांग हू सी, के समय से अब तक 
सिन्किश्रांग चीन के ग्रन्तर्गत है । 


यह हम पहले लिख चुके हैं, कि वर्तमान समय में सिन्कि्रांग के ७७ प्रतिशत | 
निवासी इस्लाम के श्रनुयायी हैं । जिस प्रकार प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के प्रचारक सुदूर- 
वर्ती प्रदेशों में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे, वैसे ही मध्यकाल में मुस्लिम 
प्रचारकों ने अपने धर्म का प्रचार कार्य में श्रसाधारण तत्परता प्रदर्शित की थी । सिन्कि- 
आंग के बोड़ों को भी वे अपने धर्म में दीक्षित करने में समर्थ हुए थे । सिन्करिश्रांग के इन 
मुसलमानों को बौद्ध मंचू सम्राटों का ग्राधिपत्य पसन्द नहीं था । ग्रतः श्रठारहवीं और 
उच्नीसबीं सदियों में अनेक बार उन्होंने चीनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया । पर उन्हें 


~ 


अपना उद्दश्य में सफलता नहीं मिली । मंचू सम्राट्‌ सिन्कि्जांग को अपनी श्रधीनता में 
रखन म समर्थ रहे। 


१९११ में राज्यत्रान्ति द्वारा जब चीन में मंच राजवंश के शासन का ग्रन्त होकर 
रिपब्लिक की स्थापना हुई, तब भी सिन्किगरांग के मुसलमानों ने विद्रोह किया । १६३० 
में उनके विद्रोह ने भयंकर रूप धस्रण कर लिया, और यह विद्रोह १६३४ तक जारी 
रहा । इस अवसर पर चीन की सरकार सोवियत रूस की सहायता से ही इस विद्रोह को 
अ कर सकी । कल के लोगों को यह ग्राइवासन दिया गया, कि उन्हें स्थानीय 
स्वशासन के श्रधिकार दिथे जायेंगे, और अपने श्रान्तरिक शासन में उन्हें स्वतन्त्रता 
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रहेगी । इस ग्राइवासन के कारण ही १६३०-३४ के विद्रोह को शान्त करने में चीनी सर- 
कार सफल हुई। पर १६३४ के सुधारों से सिन्कि्रांग की जनता को सन्तोष नहीं हुश्रा । 
इसीलिए १६३७ में जब जापान उत्तरी चीन पर ग्राक्रमण कर रहा था, सिन्किआंग में फिर 
विद्रोह हो गया । 


वर्तमान दशा--सिन्तिश्रांग के बहुसंख्यक निवासी तुर्की या उईगूर लोग हैं, जो 
इस्लाम के श्रनुयायी हैं। इनमें शिक्षा का प्रायः श्रभाव है। मुल्ला लोग जो कुछ शिक्षा, 
पाते हैं, वह प्र।यः धामिक होती है। श्राधुनिक ज्ञान-विज्ञान से इस प्रदेश के लोग श्रपरिचित 


'हैं। १६४७ तक सम्पूर्ण सिन्किग्रांग में केवल १५ स्कूल ऐसे थे, जिनमें आधुनिक ढंग से 


शिक्षा दी जाती थी। इनमें पढ़ने वाले विद्याथियों की संख्या भी कुछ सौ तक ही सीमित 
थी । शिक्षा की इस पिछड़ी हुई दशा के कारण सिन्क्रिग्रांग यदि वर्तमान समय में उन्नति 
की दौड़ में पीछे रह गया हो, तो इसमें ग्राश्‍चर्यं की कोई वात नहीं है। इस प्रदेश में 
निवास करने वाले चीनी लोगों में शिक्षा का पर्याप्त प्रचार है। यही कारण है, कि चीनी 
लोगों के लिए उसे ग्रपनी अधीनता में रख सकना सम्मव रहा है। चीन में कम्युनिस्ट 
शासन स्थापित हो जाने के बाद इस दशा में बहुत श्रन्तर आया है । अब वहां ज्ञान-विज्ञान 
की नई शिक्षा प्रारम्भ हो चुकी है, और स्वायत्त शासन के कारण वह बहुत तेजी से उन्नति 
के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। 


सिन्किग्रांग से जो माल विक्रय के लिए बाहर जाता है, उसमें ऊन, चमड़ा, रेशम 


- और कपास प्रमुख हैं। पर चीन की सरकार इस प्रदेश के श्राथिक विकास पर विशेष ध्यान 


दे रही है, और कोई आइचय नहीं कि निकट भविष्य में यह प्रदेश आथिक दृष्टि से अच्छा 
उन्नत हो जाय । 


(४) मंगोलिया 


चीन की प्राचीन विशाल दीवार के उत्तर और साइवेरिया के दक्षिण में मंगोलिऽा 

का जो सुविस्तृत प्रदेश है, उसका भौगोलिक परिचय हम इसी अध्याय में ऊपर दे चुके है । 
यह प्रदेश प्रधानतया रेगिस्तान के रूप में हैं, श्रौर इसीलिए इसमें किसी उन्नत सभ्यता का 
विकास नहीं हो सका । पर ऐतिहासिक इष्टि से इसका महत्त्व कम नहीं है । बहुत प्राचीन 
समय से इसमें अनेक इस प्रकार की पशुपालक जातियां बसती रहीं हैं, जो समय-समय पर 
पड़ौस के उन्नत व सभ्य राज्यों पर ्राक्रमण कर उन्हें अपने ्रधीन करने में तत्पर रही 
हैं । प्राचीन समय में इस प्रदेश में एक जाति का निवास था, जिसे चीनी लोग हियंग-नू 
कहते थे । संस्कृत में इसी जाति को हूण कहा जाता था। प्रसिद्ध चीनी सम्राट्‌ चिन शिह-ती 
(तीसरी सदी ई०पू०) ने इन्हीं हियंगू-नू लोगों के आक्रमणों से अपने साम्राज्य की रक्षा 
करने के लिए उस विशाल चीनी दीवार का निर्माण कराया था, जो पूर्व में समुद्र तठ से 
शुरू होकर पश्चिम में कान्स तक विस्तृत थी। इस दीवार के कारण हियंग-नू या हूण 
लोगों के लिए यह सम्भव नहीं रहा, कि वेचीन पर श्राक़्मण कर सके | अब उन्होंने 
पचिम की ओर घूमकर सिन्किआंग पर हमले शुरू किए, और युइशि व दाहिया आदि 
जातियों को अपने स्थान से धकेलना प्रारम्भ किया । यहां हमारे लिए यह सम्भव नहीं है, 
कि मंगोलिया के इन प्राचीन निवासी हण लोगों के सम्बन्ध में अधिक लिख सके। इतना 

लिख देना ही पर्याप्त है, कि यह प्रदेश ऐसी ग्रनेक जातियों का निवास-स्थान रहा है, जो 
समय-समय पर वहां से निकलकर टिड्डी दल के समान पड़ौस के सम्य राज्यों पर आक्रमण 


करती रही हैं। 
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१७६ एशिया (सुदुर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


इन जातियों में सबसे मुख्य मंगोल जाति थी । बारहवीं सदी में मंगोल लोगों के 
` उत्कषं का प्रारम्भ हुआ । मंगोल एक पशुपालक जाति थी, जो किसी एक स्थान पर बसी 
हुई नहीं थी । वह डेरों में निवास केरती थी, और दूध तथां मांस से अपना निर्वाह करती 
थी । चंगेज खाँ ने मंगोल लोगों को संगठित किया और उन्हें एक जबर्दस्त शक्ति के रूप में 
परिणत कर दिया । चंगेज खां के साम्राज्य का हम इस इतिहास में पहले भी उल्लेख कर 
चुके हैं । तेरहवीं सदी के ्रारम्भिक भाग में मंगोल लोगों ने प्रशान्त महासागर से कैस्पि- | 
यन सागर तक अपने विशाल साम्राज्य का विस्तार किया । १२२७ तक चंगेज खां के 
साम्राज्य की पश्चिमी सीमा कँस्पियन सागर से भी श्रागे ब्लैक सी (काला सागर) तक | 
विस्तृत हो गई थी । इस विशाल मंगोल साम्राज्य की राजधानी कराकुरम नगरी थी, जो. | 
गोबी के मरुस्थल के उत्तर में मंगोलिया में स्थित थी । चंगेज खाँ के वाद मंगोल साम्राज्य 
अनेक भागों में विभक्त हो गया, और पश्चिमी मंगोल राज्य ने रूस पर भी अपना आधिः 
पत्य स्थापित किया । मंगोल लोगों के इतिहास के सम्बन्ध में यहाँ ्रधिक लिख सकना 
सम्भव नहीं है। यह स्पष्ट है, कि तेरहवीं सदी मंगोलिया के लिए अत्यन्त समृद्धि और 
शक्ति की सदी थी । 


चीन में जो मंगोल लोग गए, उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकृत कर लिया, और धीरे- 
धीरे वे चीनी सभ्यता और संस्कृति के रंग में रंग गए । उनमें और अन्य चीनी जनता में | 
कोई विशेष अन्तर नहीं रहा | चीनी ऐतिहासिकों ने कुवले खां (चंगेज खाँ का पौत्र को | 
एक चीनी सम्राट्‌ माना है, और उससे चीन के युञ्रान वंश का प्रारम्भ किया है। इसी 
प्रकार ईरान और मध्य एशिया के मंगोल लोग इस्लाम के सम्पर्क में ग्राकर मुस्लिम बन 
गए। पर मंगोलिया में जो विविध मंगोल सरदार अपने कबी लों के साथ निवास करते थे, 
वे ्रपनी पुरानी दशा में ही रहे। यदि चंगेज खां का विशाल साम्राज्य खण्डित और 
सुव्यवस्थित दशा में रह पाता, तो शायद इन मंगोल कबीलों की दशा में परिवर्तन ्रा 
सकता । पर तेरहवीं और चौदहवीं सदियों में जब मानव समाज के पास घोड़े की अपेक्षा 
तेज चल सकने वाली कोई सवारी नहीं थी, इतने विशाल साम्राज्य का एक केन्द्रीय संग- | 
ठ्न ये अधीन रह सकना सम्भव नहीं था। चीन के मंगोल सम्राटों के लिए मी यह सम्भव | 
नहीं था, कि वे मंगोलिया के विविध सरदारों को देर तक अपनी श्रधीनता में रख सकें। 
इस प्रदेश के विविध सरदार इस युग (चौदहवीं सदी के ग्न्त) में स्वतन्त्र हो गए, और 
उनका चीन के साथ कोई राजनीतिक सम्बन्ध नहीं रहा । | 


._ यहाँ यह लिख देना भी आवश्यक है; कि तिब्बत के बौद्ध प्रचारक इस समय अपने | 
घम का प्रचार करते हुए मंगोलिया भी जाने लगे थे । सिन्किश्रांग में अपने धर्म का प्रचार . 
करते हुए तिब्बत के बहुत-से भिक्षु मंगोलिया गए थे, और वहां उन्होंने विविध मंगोल सर” 
दारों व जनता को अपने धर्म में दौक्षित किया था। विक्रमशिला के प्रसिद्ध आचार्य दीपंकर | 
श्रीज्ञान ने तिब्बत के बौद्ध धर्म में नवजीवन का संचार किया था। नई घामिक स्फूर्त 
से श्रनुप्राणित होकर तिब्बत के बौद्ध भिक्षु सुदूर मंगोलिया में श्रपने धर्म के प्रचार में तत्पर | | 
 थे। हम इसी अध्याय में पहले लिख चुके हैं, कि भ्रन्यतम मंगोल सरदार गुश्रीखान द्वारा | 
: ही तिब्बत में दलाई लामा के शासन का सूत्रपात हुआ था । 


चोदहवीं सदी के अन्त से सतरहवीं सदी के मध्य भाग तक मंगोलिया.का चीन के 
“चीन राजनीतिक सम्बन्ध नहीं रहा । १६४४ में जब मंचूरिया के निवासी मंचू लोगों ते 
` चनि पर आक्रमण कर उसे अपने श्रधीन किया, तो मंगोल लोगों का साहाय्य भी उन्हें 
-आप्त था । अनेक मंगोलियन सरदार मंचू आ्राक्रान्ताओं के साथ थे। यही कारण है, कि 
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. तिब्बत, मंगोलिया और सिन्किग्रांग १७७ 


सञ्जाट्‌ कांग हूसी (१६६१-१७२२) ने सम्पूर्ण चीन पर अपने श्राधिपत्य को स्थापित 
कर जिस विशाल साम्राज्य को संगठित किया, मंगोलिया का प्रदेश भी उसके अन्तर्गत 
था। बाह्य और श्राभ्यन्तर दोनों मंगोलिया मंचू सम्राठों की अधीनता में थे। मञ्चू 


. शासन में चीनी लोगों ने मंगोलिया में अपनी बहुत-सी नई बस्तियां बसाई। ग्राम्यः 


न्तर मंगोलिया के अनेक प्र देश कृषि के लिए उपयुक्त हैं । चीनी लोगों ने इन में श्राबाद होकर 
खेती प्रारम्भ की । ब्य मंगोलिया में भी बहुत-से चीनी लोग व्यापार के लिए ग्राने-जाने 
लगे । इस प्रदेश में ऊन, खाल;फर ्रादि प्रचुर परिमाण में उपलब्ध थीं। चीनी व्यापारी 
इन्हें खरीद कर मुनाफा कमाने के लिए तत्पर हुए। चीनी सरकारने यह भी यत्न क्रिया, कि 
मंगोलिया के विविध कबीलों पर अपने शासन को सुरँ रूप से स्थापित करे, और मंगोल 
लोगों को अपनी सेना में भरती करे । बहुत-से चीनी महाजन;मी इस, काल में बाह्य मंगो- 
लिया गएँ, और मंगोलियन लीगों की सरलता से अनुचित लाम उठाने लगे। इस दशा में 
यह स्वाभाविक था, कि मंगोलियन.लोगों में चीनी शासन के प्रति असन्तोष उत्पन्न हो । 


१६११ में जब चीन में राज्यक्रान्ति हुई, तो बाह्य मंगोलिया ने. स्वतन्त्रता की 
घोषणा कर दी । रूस उसकी पीठ पर था । भौगोलिक दृष्टि से रूस बाह्य मंगोलिया के 
अधिक समीप था, और उसके रूस के साथ व्यापारिक सम्बन्ध मी विद्यमान थे। इस दशा 
में १६१२ में रूस ने बाह्य मंगोलिया को एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में स्वीकृत कर लिया । 
१६१३ में चीन की नई रिपब्लिकन सरकार ने रूस के साथ एक समभौता किया, जिसके 
द्वारा रूस ने चीन की नई सरकार को स्वीकृत किया और बदले में चीन ने बाह्य मंगोलिया 
की स्वतन्त्र स्थिति को मान लिया। बाह्य मंगोलिया का यह नया स्वतन्त्र राज्य स्वाभा- 
विक रूप से रूस के प्रभाव में था, और इसकी स्वतन्त्र स्थिति रूस को' कृपा पर निर्मर 
थी। १६१७ में रूस में राज्यक्रान्ति हुई, और जर के एकतन्त्र शासन का अन्त होकर 
समाजवादी रिपून्लिक की स्थापना हुई। यह स्वामाविक था, कि.रूस की इन घटनाओं 
का असर मंगोलिया पर भी पड़े । १६२१ में बाह्य मंगोलिया में भी समाजवादी क्रान्ति 
हो गई, श्रौर रूस की सहायता से वहाँ भी समाजवादी सिद्धान्तों के ग्रनुसार नई सरकार 
का संगठन हुआ । चीन के लिए यह बात बहुत चिन्ताजनक थी । यद्यपि १६१३ को. सन्धि 
द्वारा चीन की रिपब्लिकन सरकार ने बाह्य मंगोलिया को स्वतन्त्र स्थितिं को स्वीकार 
कर लिया था, पर अब तक भी उसे चीन का ही एकं अंग माना जाता था। उसकी स्थितिं 
चीनी साम्राज्य के ्रन्तर्गत एक स्वतन्त्र राज्य के समान थी | इस दशा में बाह्यं मंगो- 
लिया में समाजवादी स रकार का स्थापित होना चीन के लिए अत्यन्त चिन्ताजनक था। 
१६२४ में रूस और चीन में एक नई,सग्धि हुई, जिसमें चीन ने बाह्य मंगोलिया की कम्यु-. 
निस्ट सरकार को स्वीकृत किया, और बदले में रूस ने यह मान लिया कि यह प्रदेश 
चीन का ही एक अंग है, यद्यपि क्रियात्मक इष्टि से बाह्य. मंगोलिया का सम्बन्ध इस समय 


` चीन की अपेक्षा रूस के साथ अधिक था| १९२४ में बाह्य मंगोलिया के शासन और 


सामाजिक तथा ग्राथिक व्यवस्था का समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार पुनःसंगठन किया 


_ गया । इस प्रदेश में प्रब तक बौद्ध संघ'का प्रमाव बहुत अधिक था। बहुत-सी भुसम्पत्ति 


बौद्ध मठों के स्वामित्व में थी । नई स्थापित हुई मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक ने Ss 
भूमि पर राज्य का स्वामित्वःस्थार्षित कर लिया । इससे" बौद्ध मठों के प्रभाव में बहुत 
कमी ग्रा गई । मंगोलियन रिपब्लिक के आथिक जीवन का निर्माण समाजवादी सिद्धान्तो 
के अनुसार हो जाने पर इस देश की श्रवस्था में बहुत परिवर्तन आया । जब चीत में कुओ- 
मिन्तांग दल का जोर बढ़ा, और १९२७ में कम्युनिस्टों और कुओमिस्तांग सरकार में 
विरोध शुरू शक तो यह स्वामाविक था कि चीन और रूस के सम्बन्ध कट्‌ हो जाएं। 
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१७५ एशिया (सुदूर पूवे) का आधुनिक इतिहास 


इस दशा में मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक पुर्ण रूप से स्वतन्त्र हो गई, और चीन के साथ 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं रह गया । 

पर आम्यन्तर मंगोलिया पर चीन का आधिपत्य कायम रहा । १६११ में मञ्चू 
शासन का भ्रन्त होकर रिपब्लिक की स्थापना होने पर इस प्रदेश को तीन प्रान्तों में 
विभक्त किया गया, जिनके नाम चहर, सुईयुआन श्रौर निगृहिसआ हैं। इन प्रान्तों में चीनी 
लोग मंचू शासन के युग में ही बड़ी संख्या में बसने शुरू हो चुके थे। १६११ के बाद इस 
प्रवृत्ति में और ्रधिक वृद्धि हुई। मंगोल लोग मुख्यतया पशुपालन द्वारा ही अपना निर्वाह 
किया करते थे। चीनी किसानों का आथिक क्षेत्र में मुकाबिला कर सकना उनके लिए 
सुगम नहीं था। इस दशा का परिणाम यह हुआ, कि धीरे-धीरे आभ्यन्तर मंगोलिया की 
सब भूमि चीनी लोगों के हाथों में आती गई । १६३१ तक यह दशा आ गई थी, कि 
मंगोल लोग दो-तिहाई के लगमग भूमि पर से अपना स्वामित्व खो चुके थे मंगोल और 
चीनियों में विरोध निरन्तर बढ़ता जाता था। इस दशा का जापान ने चीन में अपने 
उत्कर्ष के लिए किस प्रकार उपयोग किया , इस पर हम बीसवें अध्याय में यथास्थान 
प्रकाश डालेंगे । यहां इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है, कि १९३१ में जापान ने मंचू- 
रिया पर अपना प्रमुत्त्व स्थापित करना शुरू कर दिया था, और यह स्वाभाविक था कि 
मंचूरिया के बाद जापान मंगोलिया को भी झपने प्रमुत्त्व में लाने का उद्योग करे । 


¢ 
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ग्यारहवां अध्याय 
कुओभिन्तांग दल का चीन में उत्कर्ष 


(१) कु्रोमिन्तांग दल 


सञ्चू शासन का अन्त कर लोकतन्त्र रिपब्लिक की स्थापना करने के उद्देश्य से 
-डॉ० सन यात सेन ने तुंग मेंग हुई नाम की जिस क्रान्तिकारी संस्था का संगठन किया था, 
उसका उल्लेख पहले किया जा चुक्रा है। १९११ की राज्यक्रान्ति से पूर्व यह संस्था एक 
“गुप्त समिति के रूप में थी । रिपब्लिक की स्थापना के बाद इसे गुप्त रूप से कार्य करने 
को श्रावश्यकता नहीं रह गई । पर जब १8१३ में युग्रान शी काई ने पेकिंग सरकार पर 
-अपना एकाघिपत्य स्थापित कर लिया, तो डाँ० सन यात सेन के दल के लिये अपना कार्य 
कर सकना कठिन हो गया । रिपब्लिक की स्थापना के बाद १६१२ में डॉ० सन यात सेन 
ने अपने ्रनुयायियों को कुओमिन्तांग दल के रूप में संगठित कर लिया था। हिन्दी में इस 
दल को 'राष्ट्रीय जनता दल” कह सकते{। युञ्रान शी काई ने कुओमिन्तांग दल को 


"गैरकानूनी घोषित कर दिया था। इसके ग्रनेक नेता गिरफ्तार कर लिये गये थे, और 


अनेक लोगों को चीन से भागकर विदेशों में झ्राश्नय लेने की आवश्यकता हुई थी । युआन शी 


'काई का चीन पर एकाघिपत्य देर तक कायम नहीं रहा । १६१६ में उसकी मृत्यु के बाद 
चीन के विविध प्रदेशों में ग्रव्यवस्था शुरू हो गई | विभिन्न सिपहसालार अपने-अपने क्षेत्रों 


में स्वतन्त्र शासकों के समान आचरण करने लगे । इस स्थिति से लाम उठाकर डॉ० सन 


-यात सेन ने दक्षिणी चीन में अपनी शक्ति की पुनःस्थापना की, और कैन्टन को राजधानी 


“बनाकर कुस्रोमितांग दल की सरकार का संगठन किया गया । १६१ ६ में कन्टन की इस 
कुओमितांग सरकार के उत्कर्ष का प्रारम्म हुआ, रौर कुछ ही वर्षों में प्रायः सम्पूर्ण चीन 
इस सरकार के शासन में भरा गया। 


संगठन-शुरू में कु्योमितांग दल का संगठन सुव्यवस्थित नहीं था। जो लोग 


'डॉ० सन यात सेन को अपना नेता मानते थे, उसके प्रति भक्ति रखते थे, वे ही इस दल में 


सम्मिलित थे। सवं साधारण जनता में इसके सिद्धान्तों का अधिक प्रचार नहीं था । यही 


'कारण है, कि केन्टन सरकार का प्रमुत्त्व दक्षिणी चीन में मी सर्वत्र स्वीकृत नहीं किया 


जाता था | दक्षिणी चीन के विविध प्रदेशों के सिपहसालार जिस अंश तक उचित समझें, 


'उसी अंश तक वे कैन्टन सरकार के प्रमुत्व को स्वीकार करते थे । इस दशा में डॉ० सन 
'यात सेन ने कुग्रोमितांग दल के पुनःसंगठन पर घ्यान दिया, और इस कार्य में रूस के 


कम्युनिस्ट दल का सहयोग लिया गया । १६१७ में रूस में क्रान्ति द्वारा बोल्शेविक या 
'कम्थुनिस्ट सरकार की स्थापना हो गई थी, और रूस की यह नई सरकार समाज-संगठन 


के कतिपय नवीन सिद्धान्तो के ्रनुसार अपने देश के शासनसूत्र को संचालित करने में 
'तत्पर थी । १६२३ में डॉ० सन यात सेन ने रूस की सरकार से सहयोग प्राप्त किया, | 


और माइकेल बोरोडिन नामक रूसी कम्युनिस्ट कुझोमिन्तांग सरकार का सलाहकार 


बनकर कैन्टन पहुंच गया । उसने कुओमिन्तांग दल के पुनःसंगठन पर विशेषरूप से ध्यान 


दिया । इसके लिये रूस की कम्युनिस्ट पार्टी को ्रादशे के रूप में रखा गया । यह व्यव 
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१५० एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


स्था की गई, कि चीन में सर्वत्र कुग्रोमितांग दल की शाखाएं स्थापित की जाएं, और इनः 
स्थानीय कमेटियों के बाकायदा सदस्य हों जो एक निर्धारित प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर 
किया करें । स्थानीय कमेटियां अपने पदाधिकारियों को स्यं निर्वाचित करें, और दोः 
सप्ताहों में एक बार स्थानीय कमेटी की नियमित रूप से बैठक की जाय। कमेटियों के 
ग्राय-व्यय का हिसाव नियमपूर्वक रखा जाय, और उसके ्ाडिट की भी व्यवस्था की 
जाय । स्थानीय कमेटियों का यह प्रधान कतेव्य हो, कि वे अपने-अपने क्षेत्र में कुओमि- 
तांग दल के सिद्धान्तों का प्रचार करें। स्थानीय कमेटियों के ऊपर तहसील, जिला और 
फिर प्रान्त की कमेटियों का संगठन किया गया । सबसे उपर “अखिल चीन कुश्रोमिताँग' 
कमेटी' बनायी गई, जिसके सदस्यों का निर्वाचन प्रान्तीय कमेटियाँ करती थीं। यह भी 
व्यवस्था की गई,कि कुओमितांग दल की महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन वर्ष में एक बार 
भ्रवश्य किया जाया करे । १६२४ में कुओमिताँग दल की महासमा का पहला अधिवेशन 
बड़े समारोह के साथ किया गया, जिसमें सब स्थानों के प्रतिनिधि एकत्र हुए। पर चीन 
की श्रान्तारिक राजनीतिक अव्यवस्था के कारण १६२४५ में कोई अधिवेशन होना सम्भव 
नहीं हुआ । दूसरा अधिवेशन १६२६ में हुआ; और तीसरा १६२६ में । 


कुओमिन्तांग महासभा का ग्रध्यक्ष डॉ० सन यात सेन को छुना गया | यह व्यव- 
स्था की गई, कि वहश्राजीवन दल के प्रधान पद पर रहे । डॉ० सन यात सेन ने चीन में 
लोकतन्त्र रिपड्लिक की स्थापना के लिए जो असाधारण कत त्त्व प्रदर्शित किया था और 
कुञ्रोमिन्ताँग दल में उनकी जो विशिष्ट स्थिति थी, उसे दृष्टि में रख कर यह व्यवस्था 
भी की गई, कि दल की महासमा में स्वीकृत किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने का उन्हें 
भ्रधिकार हो, और केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की नियुक्ति उनकी सहमति 
द्वारा ही की जाया करे । 


कुग्रोमिन्तांग दल के सिद्धान्त--१६२४ में जब कुश्रोमिन्तांग दल की पहली. 
महासभा हुई, तो उसमें दल के सिद्धान्तों व ग्रादर्शो को स्वीकृत किया गया।इनका | 
आधार डॉ० सन यात सेन के वे विचार थे, जिन्हें उन्होंने समय-समय पर अपने व्याख्या |! 
नों तथा पुस्तिकाग्रों में प्रतिपादित किया था कुग्रोमिन्तांग दल के सिद्धान्तों को. इस. | 
प्रकार संक्षेप में लिखा जा सकता है-- | 


(१) राष्ट्रीयता इस दल का प्रथम मुख्य सिद्धान्त था । डॉ० सन यात सेन का यह | 
विश्वास था, कि जब तक चीन के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का मलीभाँति विकास | 
नहीं होगा, तब तक न तो देश के शासन को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा, और न ही | 
चीन उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकेगा । वह बहुधा कहा करते थे, कि चीनी जनता 
की दशा रेत के एक ऐसे ढेर के समान है, जिसके सब कण एक दूसरे से पूरी तरह मिलते 
तो हैं, पर जिन्हें एक दूसरे से मिलाकर एक शक्ति बना देने के लिए सीमेंट का श्रभाव है । 
सांस्कृतिक दृष्टि से चीन में जो एकता है, उसका यह परिणाम अवश्य हुआ है, कि चीन के 
के विविध निवासी रेत के कणों के समान एक दूसरे से मिलते-जुल़ते हैं । पर राष्ट्री- 
यता ही एक ऐसा तत्व है, जो सीमेंट के समान उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ कर एक 

> है जबर्दस्त ताकत बना सकता है । डॉ० सन यात सेन यह भी अनुभव करते थे, कि चीन में 
राष्ट्रीयता को विकसित करने के लिए यह बहुत आवश्यक है, कि चीनी लोगों में विदेशी 

| राज्यों के प्रभुत्व के विरुद्ध भावना को उत्पन्न किया जाय | डॉ० सन यात सेन kl 
राज्यों के विरोधी नहीं थे, पर वह विदेशी साम्राज्यवाद को सहन करने के लिए तैयार 

नहीं थे । वह कहा करते थे, कि विदेशी राज्य चीन को एक ऐसी स्थिति में लाते जा रहे 
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हैं, जिसके कारण उसकी दशा औपनिवेशिक राज्यों से मी हीन होती जाती है। चीन को 
विदेशी साम्राज्यवाद का शिकार बनने से तभी बचाया जा सकता है, जबकि चीन के 
लोग अपने देश के प्रति प्रेम करने लगें, अपने कुल एवं गाँव के प्रति भक्ति की जो भावना 
'उनके हृदयों में विद्यमान हैं, वह चीनी राष्ट्र के प्रति हो जाय । _नि:सन्देह, चीन में पांच 
विभिन्न प्रकार के लोगों का निवास है, पर यदि चीनी राष्ट्र में इन पांचों जातियों को 
एक सदुश स्थान प्राप्त हो, तो चीन के सब निवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना को 
विकसित कर सकना जरा भी कठिन नहीं है । 


(२) लोकतन्त्र शासन कुश्रोमिन्तांग दल का दूसरा सिद्धान्त था । मञ्चू शासन 
का अच्त कर रिपब्लिक की स्थापना करने में डॉ० सन यात सेन का विशेष कतृ तत्व था। 
'पर वह यह मली भाँति अनुमव करते थे, कि चीन की विशेष परिस्थितियों को दृष्टि में रखते 
हुए यह आवश्यक है, कि चीन की सरकार बहुत मजबूत हो । जनता का उस पर निय- 
त्रण अवश्य हो; पर सरकार के पास इतनी शक्ति होनी चाहिए, कि वह देश में.शान्ति 
और व्यवस्था को भलीमांति कायम रख सके । इस लिए डॉ० सन यात सेन का यह 
विचार था, कि लोकतन्त्र शासन की पूर्ण रूप से स्थापना होने से,पूर्व चीन को तीन दशा- 
ओं में से गुजरना होगा । सबसे पहले केन्द्रीय चीनी-सरकारे की सैन्य शक्ति को इतना 
'ध्रबल बनना होगा, कि वह विविध प्रान्तीय सिपहसालारों-के साथ लोहा लेकर उन्हें अपना 
वशवर्ती बना सक्रे । सँन्य शक्ति के प्रयोग द्वारा जव चीन एक केन्द्रीय सरकार के ग्राधि- 
पत्य में ग्रा जायगा, तो धीरे-धीरे जनता को लोकतन्त्र शासन की शिक्षा देनी होगी । 
केन्द्रीय सरकार में लोकतन्त्र संस्याग्रों की स्थापना से पूर्व प्रान्तों श्रौर जिलों में स्थानीय 
स्वशासन को स्थापित करना होगा | प्रान्तीय सिपहसालारों की सत्ता का ग्रन्त हो कर 
जो-जो प्रदेश केन्द्रीय सरकार की अधीनता में ग्राते जायेंगे, उनमें लोकतन्त्र शासन का 
प्रारम्भ किया जायगा, और इस शासन में कुग्रोमिन्तांग दल की प्रधानता रहेंगी । यह 
दल चीन में इतना सुव्यवस्थित श्रौर संगठित था, कि यही देश के शासन को सम्भालः 
सकता था। जब प्रान्तों में लोकतन्त्र शासने भली-मांति विकसित हो जायगा, तब 


केन्द्रीय सरकार को भी लोकतन्त्र सिद्धान्तो के श्रनुसार संगठित करना सम्भव होगा । 


(३) जनता की अ्राथिक उन्नति कु्रोमिन्तांग दल का तीसरा सिद्धान्त था । चीन 
“की बहुसंख्यक जनता देहातों में निवास करती थी, श्र खेती पर निर्मेर करती थी। 
श्रत: डॉ० सन यात सेन का यह जिचार था, कि देहात के जमींदारों और किसानों में जो 
भारी आर्थिक विषमता है, वह दूर होनी चाहिए और भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में 


-स॒मता की स्थापना की जानी चाहिये । मञ्च्‌ शासन का श्रन्त कर लोकतन्त्र रिपब्लिक 


की स्थापना और राष्ट्रीयता के साथ-साथ भुमि के स्वामित्व में समानता कां सिद्धान्त मी 


“डॉ० सन यात सेन के कार्यक्रम का महत्त्वपूण ग्रंग था, जिसे कुग्रोमिन्तांग दल ने स्वीकार 


कर लिया था। डॉ० सन यात सेन का यहं भी विचार था, कि कुओमिल्तांग दल को 


-देहातों की किसान जनता की श्राथिक उन्तति पर विशेष घ्यान देना चाहिए, और इसी 


से चीन की ग्राथिक समस्या को हल किया जा सकता है। डॉ० सन यात सेन कम्युनिस्ट 
दल के सदस्य नहीं थे, यद्यपि उन्होंने श्रपने दल का संगठन करते हुए रूस के कम्युनिस्ट 
नेताझ्रों का सहयोगः प्राप्त किया था। शुरू में इस दल में चीनी कम्युनिस्ट भी बड़ी संख्या 
'में सम्मिलित हुए। पर शीघ्र ही ऐसी. स्थिति उत्पन्त,हो गई, कि कम्युनिस्ट लोगों के 


“लिए कुअ्ओमिन्तांग दल में रह सकना सम्भव नहीं रहा, 


डॉ० सन यात सेन श्रौर कुग्रोमिन्तांग दल--१६२० में कुओमिस्तांग दल. ने 
अपनी सरकार को कॅन्टन में सुदढ रूप से स्थापित कर लिया था। १९२३ तक 'शइकल 


: , 
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बोरोडिन के सहयोग से इस दल का संगठन भी बहुत दृढ़ हो गया था । रूस और चीन कीः 
कम्युनिस्ट पाटियों का सहयोग कुओमिन्तांग दल को प्राप्त था, जिसके कारण इस दल के: 
लोगों में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ विकसित हो गई थीं । कुछ लोग किसानों और मजदूरों 
को संगठित करने के लिए प्रयत्नशील थे । डॉ० सन यात सेन का समर्थन इन्हें प्राप्त था । 
पर कॅन्टन के धनिक व्यापारी कुश्रोमिन्तांग में सम्मिलित होते हुए भी किसानों और: | 
मजदूरों की शक्ति को चिन्ता की दृष्टि से देखते थे । परिणाम यह हुआ, कि उन्होंने | 
अपनी पृथक स्वयंसेवक सेना का संगठन किया और इस सेना को सुसज्जित करने के लिए | 
विदेशी राज्यों से अस्त्र-शस्त्र मंगाये । पर डॉ० सन यात सेन का मुकाबिला कर सकने में | 
ये धनिक व्यापारी सफल नहीं हो सके । इनके अस्त्र-शस्त्रों को जब्त कर लिया गया, और | 
डॉ० सन यात सेन कैन्टन सरकार में अपने प्रभुत्व को कायम रखने में समर्थ हुए । 


श्रब डॉ० सन यात सेन ने यह प्रयत्न किया, कि पेकिंग सरकार से समभौता 

करके चीन में राष्ट्रीय एकता को स्थापित किया जाय। उनका विचार था, कि ब्रू पेई फू 

` के खिलाफ तुआन ची जुई, चांग त्सोलिन ग्रौर फेंग यू हि. सआंग के साथ समझौता करके 

एक ऐसी व्यवस्था पैदा की जा सकती है, जिससे पेकिंग और कैन्टन की सरकारें संयुक्त 

हो जाएं । इसी उद्देश्य से उन्होंने कैन्टन से उत्तर की ओर प्रस्थान किया । १६२५ के 

शुरू में वह पेकिंग पहुँच गए, पर वहां जाकर उन्हें घोर निराशा का सामना करना पड़ा । 

उत्तरी चीन के महत्वाकांक्षी व प्रबल सिपहसालारों के साथ उनका समभौता नहीं हो 
स॒का । १२ मार्च, १९२५ को पेकिंग में ही उनकी मृत्यु हो गई। 


डॉ० सन यात सेन की मृत्यु के बाद कुश्रोमिन्तांग दल की शक्ति घटी नहीं, अपितु, 
उसमें और भी श्रधिक वृद्धि हुई। लोगों ने समझा, कि डॉ० सन यात सेन एक महा-. | 
पुरुष थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन देश की उन्नति में स्वाहा कर दिया था । देश का | 
कल्याण इसी में है, कि उनके दरसाये हुए मार्ग का अनुसरण करे । उनके जीवनकांल में | 
श्रनेक व्यक्ति कु्रोमिन्तांग दल में ऐसे भी थे जो उनके विरोधी थे। पर श्रव लोगों ने: | 
उनके सिद्धान्तो को आदर्श रूप से स्वीकार किया । जिस प्रकार भारत में महात्मा गांधी 
को और रूस में लेनिन को अत्यधिक श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, बैसे हीचीन की | 
जनता ने डॉ० सन यात सेन के प्रति सम्मान और श्रद्धा के भाव प्रदर्शित करने शुरू 
किये । शिक्षणालयों, सावंजनिक स्थानों और सरकारी दफ्तरों में उनके चित्रों व प्रति- 
माग्ों की स्थापना की गई, और अनेक श्रद्धालु लोग पुष्पमाला आदि द्वारा इनकी पूजा 
करन म भी तत्पर हुए ।डॉ०सन यात सेन की पुस्तकों का लोग धमंग्रन्थों के समान आदर 
करने लगे, और उनके नाम व आदर्शों के कारण कुञ्रोमिन्तांग दल में नई संफूर्ति और 
नवजीवन का संचार हु्रा । 


(२) राष्ट्रीय एकता को स्थापना 


FA कॅन्टन में अपत्ती सरकार को सुव्यवस्थित रूप से स्थापित करने के बाद कुः्रो 

$ मन्तांग दल के सम्मुख मुख्य कार्य यह था, कि सम्पूर्ण चीन को एक शासन की ग्रधौनता 
में लाने का प्रयत्न किया जाय । समभोते द्वारा यह बात सम्भव नहीं थी । इसके लिए 

डा० सन यात सेन ने जो प्रयत्न किया था, वह सफल नहीं हो सका था । अब क्रुद्रोमिन्तांग 
सरकार के सम्मुख केवल यही मार्ग शेष था, कि वह्‌ सँन्यशक्ति का प्रयोग कर चीन में : 
राष्ट्रीय एकता की स्थापना का उद्योग करे । १६२६ में कॅन्टन की सरकार की सेनाओं 
ने उत्तर कीओर अपनी बिजय-यात्रा प्रारम्भ की । इन सेनाओं का प्रधान सेनापति चियांगः 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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कुश्रोमिन्तांग दल का चीन में उत्कर्ष १८३ 


काई शेक था । उसका जन्म १८८७ में चेकियांग प्रान्त में हुआ था । बचपन में ही वह 
क्रान्तिकारी विचारों के सम्पर्क में श्रा गया था । उसकी शिक्षा सैनिक ढंग पर हुई थी । 
चीन में सेनिक शिक्षा प्राप्त कर चुकने पर वह उच्च सैनिक शिक्षा के लिए जापान भी 
गया था । डॉ० सन यात सेन के सम्पर्क में श्राकर वह उनका कट्टर अनुयायी बन गया 
था। १६१७ की वोल्शेविक क्रान्ति के बाद उसने रूस की मी यात्रा की थी, और वहां 
रह कर उसने समाजवादी व्यवस्था का भी गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया था। समाजवाद 
के प्रति उसके हृदय में आदर का भाव था, पर वह स्वयं कम्युनिस्ट नहीं बना था। डॉ० 
सन यात सेन को प्रेरणा से उसने व्हाम्पोश्रा नामक स्थान पर एक मिलिटरी एकेडमी की 
स्थापना की थी । इस एकेडमी में कुग्रोमिन्तांग दल के नवयुवकों को सैनिक शिक्षा दी 
जाती थी, और उन्हें सैनिक भ्रफसर का पद ग्रहण करने के योग्य बनाया जाता था । 
चियांग काई शेक केवल सैनिक इष्टि से ही सुशिक्षित नहीं था, साथ ही वह आधुनिक युग 
की प्रवृत्तियों से भी भलिमांति परिचित था । चीन के प्राचीन ग्रंथों के साथ-साथ उसने 
कानून और आधुनिक ग्रन्थों का भी मली-मांति:अनुशीलन किया था। 


उत्तरी चीन पर क॑न्टन सरकार की सेनाओं के आक्रमण की योजना रूसी सैनिक 
सलाहकार जनरल ब्लूचर द्वारा तैयार की गई थी । इस योजना के अनुसार पहले 'हैंको 
पर आक्रमण किया गया । हैंको पर कब्जा करने में चि्रांग काई शेक की सेनाग्रों को कोई 
कठिनाई नहीं हुई। इसके बाद नानंकिंग और शंघाई पर आक्रमण किया गया, श्रौरः इन्‌ 
दोनों नगरों को भी विजय कर लिया गया। इस प्रसंग में यह बात भी ध्यान में रखनी ` 
चाहिए, कि कँन्टन सरकार की, सेनाओं के अतिरिक्त कुओोमिन्तांग दल के प्रचारक मी इस 
समय चीन में बहुत प्रयत्नशील थे । सेनाओं कें आगे-आगे ये प्रचारक चलते थे, और 
जनता को अपने दल के मन्तव्यों का मली-मांति बोघ कराते जाते थे । राष्ट्रीय एकता की 
बात चीन की सर्वसाधारण जन ता को बहुत आकर्षक प्रतीत होती थी, जिसके कारण वह्‌ 
कॅन्टन सरकार की सेनाओं का विरोध नहीं करना चाहती थी। 


पर इस समय कुग्रोमिन्तांग दल के ग्रान्तरिक विरोधों ने भी गम्मीर रूप धारण 
करना प्रारम्भ कर दिया था । कम्युनिस्ट लोग कुओमिन्तांग दल में सम्मिलित थे, और : 
वे इस समय सर्वसाधारण चीनी जनता में अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने में तत्पर थे । 
चोल्शेविक क्रान्ति के बाद मास्को में सन यात सेन यूनिवर्सिटी के नाम से एक नई संस्था 
की स्थापना हुई थी, जिनमें चीनी विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। 
ये विद्यार्थी जब रूस से उच्च शिक्षा प्राप्त करके चीन वापस आते थे, तो स्वाभाविक रूप 
से कम्युनिस्ट सिद्धान्तो के प्रचार का उद्योग करते थे । हैँको की विजय के बाद वहां कुओ- 
मिन्तांग दल का जो शासन स्थापित हुआ था, उसमें कम्युनिस्टों का बहुत जोर-था । 
कुग्रोमिन्तांग दल के कम्युनिज्म के विरोधी सदस्य इस बात से बहुत चिन्तित हुए। चियांग 
काई शेक की इन लोगों के साथ सहानुभूति थी.। कम्युनिज्म का समर्थन करने वाले चीनी . 
युवक जहां एक ओर अपने देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, वहां 
साथ ही विदेशी राज्यों का प्रमृत्त्व भी उन्हें किसी भी प्रकार से सह्य नहीं था । इस समय 
यूरोप के प्रमुख राज्य रूस की कम्युनिस्ट सरकार के प्रबल विरोधी थे। वे उसके विरुद्ध ' 
सघर्ष भी कर रहे थे । इस दशा में चीन के कम्युनिस्ट भी यदि पाइचात्य देशों के प्रति 
विद्वेष का भाव रखते हों, तो यह सर्वथा स्वाभाविक ही था । इसीलिए जब माचे, १६२७ 
में कुओमिन्तांग दल की सेनाग्रों ने नातकिंग पर हा , तो अनेक चीनी नवयुवकों 
ने विदेशी लोगों पर भी आक्रमण किये । बहुत-से [ लोग इस हमले में मारे गये .. 


. यदि पाश्चात्य जहाज इस समय हस्तक्षेप न करते, तो शायद विदेशी लोगों के लिए नाच 
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१८४ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


किंग से अपनी जान बचाकर निकल सकना भी कठिन हो जाता । नानकिग पर कुभ्रो- 
मिन्तांग सेनाओं का कब्जा हो जाने के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जापान आदि विदेशी राज्यों 
ने.यह मांग की, कि जिन सेनापतियों व सैनिकों द्वारा विदेशी लोगों पर हमले किये गए 
थे” उन्हें दण्ड दिया जाय और विदेशी राज्यों को इन हमलों से जो क्षति हुई है, उसके 
लिए उपयुक्त हरजाता दिया जाय। विदेशी राज्यों की इन मांगों के कारण कुग्रोमिन्तांग 
सरकार को एक विकट समस्या का सामना करना पड़ा । चियांग काई शेक ग्रौर उसके 
अनुयायी स्वयं भी कम्युनिस्ट लोगों से परेशान थे । उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया, 
कि वे कम्युनिस्ट लोगों को वश में रखने के लिए सब उचित कार्यवाही करेगे। इस 
समय से क्रम्युनिस्टों रौर चियांग काईशेक के अ्रनुयायियों में विरोध निरन्तर बढ़ता गया। 
कुओमिन्तांग दल के दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष' में इस समय जो संघर्ष शुरू हुआ, चीन 
के इतिहास में उसका बहुत भ्रधिक महत्त्व है । इस संघर्ष के कारण चियांग काई शेक 
कम्युनिज्म का प्रबल विरोधी बन गया, और इस वाद को विनष्ट करना ही उसने अपना 
मुख्य ध्येय बना लिया। 


नातकिग पर कब्जा हो जाने के बाद इसी नगर को कुः्रोमिन्तांग सरकार की 
राजधानी बनाब्य गया । कम्युनिस्ट लोग हैंको और उसके समीपवर्ती प्रदेशों में बहुत प्रवल 


थे। चियांग काई शेक ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की । बहुत-से कम्युनिस्टों को गिर- - 


फ्तार किया गया । इनमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक थी । सँकड़ों कम्युनिस्ट 
विद्यार्थियों को प्राणदण्ड दिया गया। रूस के जो कम्युनिस्ट चीन में कार्य कर रहे थे, उन्हें 


अपने देश को वापस लोट जाने के लिए विवश होना पड़ा । अपने विरोधियों को वित्नष्ट _ 


कर १६२५ में चियांग काई शेक ने उत्तर में पेकिग की ओर प्रस्थान किया । इस समय 
पेकिंग पर मञ्चूरिया के सिपहसालार चांग त्सो लिन का ग्राधिपत्य था । वह चियांग 
काई शेक की सेनाग्रों का मुकाबिला नहीं कर सका । जून, १६२८ में पेकिंग पर भी 
कु्ोमिन्तांग दल का कब्जा हो गया । चांग त्सो लिन ने अपनी सेनाओं को साथ लेकर 
मञ्चूरिया-की ओर प्रस्थान कर दिया, पर अमी वह अपनी (मञ्चूरिया की) राजधानी 
मुकदन नहीं पहुंच पाया था, कि माग में एक वॉम्ब द्वारा उसकी मृत्यु हो गई । चियांग 
काई शेक का विचार था, कि इसी समय मंचूरिया पर भी आक्रमण कर दिया जाय, और 
उसे भी जीतकर कुग्रोमिन्तांग सरकार के शासन में ले श्राया जाय । पर दक्षिणी मंचूरिया 
पर जापान का प्रमाव स्थापित था । जापानी लोग नहीं चाहते थे, कि चियांग काई शेक 
की सेनाएं इस प्रदेश पर आक्रमण करें। उनके विरोध के कारण कुग्रोमिन्तांग सरकार ने 
निश्चय किया, कि अभी मंचूरिया पर आक्रमण करने का यत्न न किया जाए। चांग त्सो 
लिन को मृत्यु के बाद उसका लड़का ह. सुएह-लिझ्रांग मंचूरिया का सिपहसालार बना । 
वह कुञ्रोमिन्तांग सरकार के साथ समझौता करने के लिये तेयार था । परिणाम यह हुश्रा, 
कि युद्ध के विना ही मंचूरिया पर कुग्रोमिन्तांग सरकार का ग्राधिपत्य स्थापित हो गया। 


पेकिंग की विजय योर मंचूरिया द्वारा कुओमिन्तांग का ्राधिपत्य स्वीकृत कर 
लेने पर चीन में राजनीतिक एकता स्थापित हो गई थी । पर इससे यह नहीं समझना 


चाहिये, कि इस समय (१६२८) सारे चीन में एक सुव्यवस्थित सरकांर का शासन कायम 


हो Fs था। चीन के विविध प्रदेशों में ग्रमी तक भी अनेक ऐसे सिपहसालारों की ह 
त थी, जो कुग्रोमिन्तांग सरकार की उपेक्षा कर स्वतन्त्र शासकों के समान ग्राच- 
रण करने के लिए उद्यत रहते थे । चियांग काई शेक को श्रनेक वार इन सिपहसालारों के 
साथ मर्यंकर युद्ध लड़ने पड़े । इनके अतिरिक्त कम्युनिस्ट लोग मी श्रनेक प्रदेशों में अपना 
अमुत्व स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील ये। किग्रांगसी, आन्हुई और फूकिएन प्रान्तों 
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कुओमिन्तांग दल का चीन में उत्कर्ष १८५ 


“के अनेक प्रदेशों पर १६३० से १६३३ तक कम्युनिस्ट लोगों का प्रमुत्व रहा । १६३० में 


कुछ समय के लिये कम्युनिस्टों ने हुनान प्रान्त की राजधानी पर भी श्रपना कब्जा कायम 
कर लिया था । चियांग काई शेक ने कम्यूनिस्टों के खिलाफ प्रचण्ड रूप से सैन्य शक्ति 
का प्रयोग किया । पूर्वी चीन के धनपति लोग इस कार्य में उसकी दिल खोलकर सहायता 
कर रहे थे । श्रनेक सिपहसालारों ग्रौर कम्युनिस्ट लोगों की सत्ता के कारण यह कह 
सकना कठिन है, कि १६२८ के बाद चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई थी । पर इस 
में सन्देह नहीं, कि कुओमिन्तांग दल से कत्त्‌ त्त्व के कारण चीन अब राष्ट्रीय एकता के 
मार्ग पर बड़ी तेजी के साथ अग्रसर होने लग गया था! 


(३) नानकिग की कु्ओरोमिन्तांग सरकार 


ड सरकार का संगठन--पेकिंग की विजय के बाद चीन में राष्ट्रीय एकता बहुत 
अंशों में स्थापित हो गई थी डॉ० सन यात सेन द्वारा चीन की उन्नति के लिए जो प्रोग्राम 
बनाया गया था, उसका पहला भाग अब पूर्ण हो चुका था । श्रव कुश्रोमिन्तांग दल के 


` सम्मुख अगला कार्य यह था, कि सरकार का व्यवस्थित रूप से संगठन किया जाय, और 


लोकतन्त्र के मार्ग पर अग्रसर हुआ जाए । श्रब चीन की राजधानी नानकिग को बनाया 
गया । कुओमिन्तांग दल का उत्तरी चीन पर ग्रधिक प्रभाव नहीं था । पेकिंग में उन लोगों 
की बहुसंख्या थी, जो नई प्रवृत्तियों के विरोधी थे । इसलिए १६११ में मी सुधारवादी व 
ऋन्तिकारी लोगों ने ग्रह प्रयत्न किया था, कि चीन की राजधानी पेकिंग के बजाय नान- 
किंग को बनाया जाय । पर युआन शी काई के विरोध के कारण जनता की यह इच्छा 
क्रिया में परिणत नहीं हो सकी थी । अब कुग्रोमिन्तांग दल नानकिग को चीन की राज- 
धानी बनाने में सफल हुआ । धीरे-धीरे विदेशी राजदूत मी पेकिंग को छोड़कर नानकिंग 
चले आये । 


अगस्त, १६२८ में कुझओमिन्तांग पार्टी की सेन्ट्रल ए्जीक्यूटिव कमेटी की एक 
बैठक इस उद्देश्य से!हुई , कि नईचीनी सरकार की शासनव्यवस्था और संगठन के सम्बन्ध 
में निर्णय किये जाएं | इस समय चीन के शासन का संगठन जिस ढंग से किया गया, 
उसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं--(१) सरकार पर कुश्रोमिन्तांग पार्टी का प्रमुत्व 
रहे | (२) सरकार पर नियन्त्रण रखने और राज्य की नीति का निर्धारण करने के लिए 


` एक सेन्ट्रल पोलिटिकल कौंसिल का संगठन किया जाय । इस कौंसिल के सदस्य निम्न- 


लिखित प्रकार से रहें--क. कुओमिन्तांग दल की सेन्ट्रल एक्जीक्यूटिव कमेटी के सब सदस्य, 


और ख. सेन्ट्रल स्टेट कौंसिल के सब सदस्य। सेन्ट्रल स्टेट कॉसिल के सदस्यों की 
संख्या ३५ थी, और इन्हें तथा कु्रोमिन्तांग दल की केन्द्रीय कमेटी के सदस्यों को मिला- 


.फर राज्य की केन्द्रीय राजनैतिक समा (सेन्ट्रल पोलिटिकल कौंसिल) के संगठन की व्य- ' 


वस्था की गई थी । इस प्रकार राज्य की केन्द्रीय समा में कुः्रोमिन्तांग दल का स्थान 
बहुत महत्त्वपूर्ण था । (३) राज्य की केन्द्रीय सरकार में पांच विभाग (युभ्रान) हों, शासन 
युश्रान, व्यवस्थापक युआन, न्याय थुश्रान, परीक्षा युआन और नियन्त्रण युञ्जान । पाश्चात्य 
राज्यों की सरकारों में शासन, व्यवस्थापन श्रौर न्याय-ये तीन विभाग बनाये जाते हैं, 
पर चीन में इन तीन विभागों के अतिरिक्त परीक्षा और नियन्त्रण के दो अन्य विभाग भी 
कायम किये गये । ये दोनों नये विभाग चीत की प्राचीन परम्परा को इष्टि में रखकर 
स्थापित किये गए ये, क्योंकि मञ्चू शासन के काल में परीक्षा पडति रः सरकारी कर्म 
चारियों के कार्यो पर नियन्त्रण को बहुत श्रधिक महत्त्व दिया जाता था। केन्द्रीय सरकार 
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२८६ एशिया (सुदुर पूर्व) का आधुनिक इतिहास | 
के समान प्रान्तों की सरकारों का भी इस समय पुनःसंगठन किया गया, और प्रान्तीय" 
सरकारों के ऊपर नियन्त्रण रखने के लिए सेन्ट्रल पोलिटिकल कौंसिल के ढंग पर प्रान्तीय? 
कौंसिलों की भी स्थापना की गई । 


मई, १६३१ में चीन के लिए नया शासन-विधान तैयार हुआ था, और १६३४ में- 
उसे संशोधित किया गया था । १६३१ और १९३४ के शासन-विधानों के अनुसार चीन | 
की राजशक्ति सवंसाधारण जनता में निहित थी, और संविधान में नागरिकों के जन्मसिद्ध | 
्रधिकारों का विशद रूप से प्रतिपादन किया गया था । “सब मनुष्य कानून की दृष्टि में 
समान हैं, नसल, लिग, जाति आदि के ्राधार पर नागरिकों की स्थिति और अधिकारों में 
कोई भेद नहीं किया जायगा, सबको निर्वाचन में समान रूप से वोट देने का श्रधिकार 
होगा, सम्पत्ति पर वैयक्तिक श्रधिकार को स्वीकृत किया जायगा, वशे कि यह्‌ अधिकार 
सावंजनिक हित का विरोधी न हो,” इस प्रकार के जन्मसिद्ध श्रधिकार संविधान द्वारा 
स्वीकृत किये गये । राज्य के शासन में कुग्रोमिन्तांग दल के प्रभुत्व को स्थापित किया गया, 
पर प्रत्येक मनुष्य को यह श्रधिकार भी दिया गया, कि वह इस दल का सदस्य बन सके । 
चीन के इन नये संविधानों में जनता को प्रतिनिधित्त्व देने की बात को विशेष महत्त्व नहीं | 
दिया गया था, क्योंकि कुओमिन्तांग सरकार को इस समय इतना अवकाश नहीं था, कि | 
वह चीन में लोकतन्त्र शासन के विकास पर विशेष ध्यान दे सके ।' उसके सम्मुख सबसे 
महत्त्वपूर्ण प्रन यह था, कि देश में थ्रकेन्द्रीभाव की प्रवृत्तियों को वश में लाकर किस 
प्रकार राष्ट्रीय एकता की स्थापना की जाय । नई सरकार का अधिपति चियाँग काई शेक | 
था, और उसकी सब शक्ति अ्रपने विरोधियों के विरुद्ध संघर्ष में लगी हुई थी । EE 


चियांग काई शेक के विरोधी--नानाकिग की कुश्रोमिन्तांग सरकार के भ्रधि- | 

पति चियांग काई शेक को जिन विरोधी शक्तियों के साथ संघर्ष करना पड़ रहा था, उन्हें | 

निम्नलिखित विभागों में विभक्त किया जा सकता है--(१) बिभिन्न प्रदेशों के सिपह- 

सालार लोग, जो अवसर पाते ही स्वतन्त्र हो जाने के लिए उद्यत रहते थे, (२) कुओमि- | 

म दल के ग्रन्तर्गंत वामपक्ष के लोग, और (३) कम्युनिस्ट दल । इन तीनों विरोधी 

. तत्त्वो का संक्षेप के साथ उल्लेख करना इस युग (१६२६-३३ ) के चीनी इतिहास को सम- 
झने के लिए बहुत उपयोगी है । 


१६२६ में चियांग काई शेक ने उद्योग किया, कि विभिन्न सिपहसालारों से , 
बातचीत करके एक ऐसा समभौता कर लिया जाय, जिससे कि वे नानकिग सरकार की. | 
हाहा रहते हुए उसके साथ सहयोग करने को उद्यत हों । पर इस प्रयत्न में उसे सफ- 
लता नहा हो सकी। उसका मुख्य प्रतिस्पर्धी फेंग यु हि सम्रांग था। इस शक्तिशाली 
सिपहसालार का उल्लेख इस इतिहास में कई बार पहले किया जा चुका है । चियांग काई 
शेक और फेंग यू हि सञ्रांग--दोनों इस बात के लिए उत्सुक थे, कि मंचूरिया के सिपह- 
सालार चांग हु सुएह लिश्रांग ग्रौर शान्सी प्रान्त के सिपहसालार येन हू.सी शान का 
सहयोग प्राप्त कर्‌। फेंग यू हिसआंग अपने प्रयत्न में आंशिक रूप से सफल हुआ, और येत 
हु सी शान का सहयोग उसे प्राप्त हो गया । पर चांग ह सुएह लिग्रांग इस संघषं में उदा- 
सीन रहा। चियांग काई शेक इन दो शक्तिशाली सिपहसालारों को तभी परास्त कर 
सकता था, जब कि चांग ह सुएह लिग्रांग जैसे किसी प्रबल सिपहसालार की सहायता उसे 
प्राप्त हो । श्रन्त में उसने मंचूरिया के सिपहसालार को यह आश्वासन देकर अपने पक्ष में 
कर लिया, कि फेंग यू हि सआंग और येन हू शी शानको परास्त कर उनके प्रदेशों पर उसके 
आधिपत्य को स्वीकार कर लिया जायगा। चांग ह_सुएह लियांग की सहायता प्राप्त कर 
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चियांग काई शेक अपने प्रतिद्वन्द्वी सिपहसालारों को परास्त करने में समर्थ हुआ। पर इससे 
मंचूरिया के सिपहसालार की शक्ति बहुत अ्रधिक बढ़ गई । यद्यपि वह नाम को नानकिग 
की सरकार की श्रधीनता स्वीकार करता था, पर क्रियात्मक दृष्टि से वह्‌ उत्तरी चीन के 
बिशाल प्रदेश का स्वतन्त्र शासक था । चियांग काई शेक को इसी ढंग से अन्य भी अनेक 
सिपहसालारों के साथ संघर्ष करना पड़ा, और इन संघर्षो को दृष्टि में रखते हुए यह स्वी- 
कार करना पड़ेगा, कि वस्तुत: नानकिंग सरकार की शक्ति प्रभी सम्पूर्ण चीन में स्थापित 
नहीं हुई थी । पेकिंग सरकार की पृथक्‌ सत्ता का अन्त हो जाने के बाद भी श्रभी चीन एफ 
नहीं हुआ था । उसमें पहले के समान ही ग्रान्तरिक युद्ध जारी थे। 


केवल उत्तरी चीन में ही नहीं, अपितु दक्षिणी चीन में मी चियांग काई शेक के 
विरोधी विद्यमान थे । कुग्रोमिन्तांग दल में जो वामपक्षी लोग थे, उनके प्रधान नेता वांग 
चिग वेई ग्रौर चेन कुंग-पो थे । उन्होंने यत्न किया, कि चियांग काई शेक के खिलाफ फेंग 
यू हि.सश्रांग और येन हशी शान की सहायता करें पर जब ये सिपहसालार परास्त हो 
गए, तो वामपक्षी नेताओं ने कॅन्टन को राजधानी बनाकर अपनी पृथक्‌ सरकार का संगठन 
कर लिया । क्वांगसी प्रान्त की सेनाएं इस प्रयत्न में उनकी पीठ पर थी । कैन्टन में एक नई 
सरकार का संगठन हो जाने के कारण चियांग काई शेक की स्थिति डांवाडोल हो गई। 
यह सरकार भी अपने को कुओमिन्तांग दल का कहती थी, और यह दावा करती थी कि 
डॉ० सन यात सेन ने चीन में जिस क्रान्ति का प्रारम्म किया था, उसे यही सरकार पूरा कर 
सकती है। १६३१ के प्रारम्भ में कँन्टन सरकार की सेनाग्रों ने नानकिंग पर ्राक्रमण 
किया । इस समय जापान चीन में अपने प्रभुत्व के विस्तार में विशेष रूप से तत्पर था । 
विदेशी शत्रु का मुकाविला करने के लिए कुग्रोमिन्तांग दल के वाम औरः दक्षिणपक्षी 
नेताग्रों ने यह उचित समका, कि परस्पर मिलकर समभौता कर लें। इसलिए नानरकिंग 
की सरकार का पुत:संगठन किया गया, और शासन शक्ति का प्रयोग तीन व्यक्तियों के 
सुपूर्द कर दिया गया। तीन व्यक्तियों की इस कमेटी के सदस्य चियांग काई शेक, वांग चिग 
वेई और हू हान मिन थे । इस कमेटी में चियांग काई शेक की शक्ति बहुत कम थी । प्रर- 
वाम और दक्षिण पक्षों का यह सहयोग देर तक कायम नहीं रह सका। शीघ्र ही उनमें फूट 
पड़ गई, और कुग्रोमिन्तांग दल के वामपक्षी लोगों ने कैन्टन में अपनी पृ थक्‌ सरकार का. 
फिर से संगठन कर लिया । 


चियांग काई शेक के विरोधियों में सवसे महत्त्वपुर्ण कम्युनिस्ट लोग थे । १९२७. 
में इन्हें नप्ट करने के लिए जो प्रयत्न किएछाए थे, वे सामयिक रूप से अवश्य सफल हो 
गए थे, पर उनके कारण चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का अन्त नहीं हो गया था। जिस समय 
क्‌ञ्रोमिन्तांग दल की सेनाएं पेकिगः पर श्रपना ग्राधिपत्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील 
थीं, कम्युनिस्टों को अपने उत्कं कां श्रवसर हाथ लग गया, और उन्होंने अपनी सैन्यश क्ति 
को फिर से संगठित कर लिया । कियांगसी प्रान्त के पकतों में आश्रय लेकर कम्युनिस्ट दल 
ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया था, और कियांगसी, गआन्हुई और फुकिएन प्रान्तों के 
अनेक प्रदेशों पर उन्होंने श्रपना फ्रमुत््व स्थापित कर लिया था । इन प्रदेशों में कम्युनिस्ट 
सिद्धान्तो के श्रनुसार नई सामाजिक व्यवस्था भी कायम कर ली गई थी । बड़ी जमींदा- 
दारियों का श्रन्त कर जमीन को किसानों में बाँट दिया गया था, और सहोद्योग प्रणाली 
के अनुसार बैंकों की स्थापना कर ली गई थी, ताकि कृषकों और व्यावसायिक उत्पादकों 
को अपने कार्यो के लिए रुपए की प्राप्ति सुगम हो जाय । भ्रफीम की खेती के लिए जो 
Memes. पहले प्रयोग में लायी जाती थी, उस पर श्रब श्रनाज की खेती शुरू कर दी गई थी» | 
और अफीम की खेती को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। कम्युनिस्ट लोगों ने देश 
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क्रिया में परिणत किया गया था, और नदियों की बाढ़ों से खेतों की रक्षा करने के लिए 

अनेक व्यवस्थाएं की गई थीं । टैवस की इस ढंग से व्यवस्था की गयी थी, जिससे श्रमीरों | 

'पर टैवस का बोझ अधिक हो और गरीबों को कम टॅक्स देना पड़े । शहरों में व्यावसायिक | 

उन्नति पर भी कम्युनिस्ट लोगों ने विशेष ध्यान दिया था। इन सब बातों का परिणाम | 
यह हुआ, कि जनता की सहानुभूति कम्युनिस्टों के पक्ष में हो गई, और इस दल की स्थिति | 

उन प्रदेशों में बहुत श्रधिक सुरक्षित व सुच्ढ़ हो गई, जो उसके कब्जे में थे । | 


-की आथिक उन्नति पर भी बहुत ध्यान दिया था। सिंचाई के लिए अनेक योजनाओं को ' | 
| 


कम्युनिस्टों को काबू में ला सकना चियांग काई शेक श्रौर उसकी सरकार केलिए | 
“सुगम कार्य नहीं था । यद्यपि उसकी सैन्यशाक्ति कम्युनिस्ट लोगों की श्रपेक्षा बहुत अधिक | 
थी, पर अपने अधिकृत प्रदेशों में कम्युनिस्टों ने अपनी जड़ को इतनी दृढ़ता के साथ जमा 
“लिया था, कि उन्हें परास्त कर सकना बहुत कठिन था । 


आन्तरिक सुधार-_चियांग काई शेक की नानकिंग सरकार के सम्मुख प्रधान 

कार्य यह था, कि देश के अन्दर विद्यमान विरोधी शक्तियों को अपने वश में लाकर चीन में 

राष्ट्रीय एकता को स्थापित करे। इसके लिए उसे निरन्तर युद्धों में व्यापृत रहना पड़ा। 

'पर फिर भी उसने देश में ्रान्तरिक सुधारों की उपेक्षा नहीं की । विविध सिपहसालारों | 
और कम्युनिस्टों के साथ संघर्ष करते हुए भी उसने चीन में जिन अनेक सुधारों का सूत्र- 

'पात किया, उनका संक्षेप के साथ उल्लेख करना आवश्यक है। ये सुधार निम्नलिखित 
थे-(१) श्री टी० वी० सुंग के नेतृत्त्व में श्र्थ विभाग का सुचारु रूप से पुन:संगठन 
किया गया । चीन की झाथिक समस्या अत्यन्त विकट थी । विदेशी कर्जो का उस पर भारी | 
बोझ था। राजकीय आमदनी के ग्रनेक महत्त्वपूर्ण साधन विदेशी राज्यों के पास जमानत 
के रूप में रखे हुए थे। इस दशा में श्री सुंग ने जहां श्रनेक प्रकार से राजकीय श्रामदनी । 
को बढ़ाने का उद्योग किया, वहां साथ ही सरकारी खर्चो में भी बहुत कमी की । इस समय 
चीन की कु्रोमिन्तांग सरकार ने यह भी प्रयत्न किया, कि अ्राथिक क्षेत्र में विदेशी राज्यों 
का जो प्रमृत्त्व चीन में विद्यमान है, उसे नष्ट किया जाय | श्री सुंग के प्रयत्न से चीन की 
आशिक व्यवस्था में पर्याप्त उन्नति हुई। (२) रेलवे का प्रवन्ध करने के लिए केन्द्रीय 
सरकार के ्रधीन एक पृ थक्‌ विभाग की स्थापना की गई। श्रब तक चीन की जो रेवे । 
लाइनें केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के श्रधीन थीं, उन सबका प्रवन्ध इस विभाग के 

बुपुदे कर दिया गया साथ ही, इस विभाग ने यह भी प्रयतन किया, कि नई रेलवे लाइनों 

का भी निर्माण किया जाय, ताकि चीन में एक व्यवस्थित शासन की स्थापना सुगम हो 
सके। इस विभाग की ओर से नई सड़कों के निर्माण का की उद्योग किया गया। (३) 
चीन की मुद्रापद्धति में सुधार के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की गई, और उमे विदेशी 
विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त कराया गया | (४) चीन के लिए नये कायूनों को व्यवस्थित 
रूप से बनाने का उद्योग किया गया । जो फोजदारी और दीवानी कानून श्रव तक चीद 
में प्रचलित थे, वे प्रायः परम्पराओं पर श्राश्रित थे पर श्रव यह कोशिश की गई, ति 
कावून के क्षेत्र में जो असाधारण उन्नति पाश्‍चात्य देशों में हुई है, उसका उपयोग कर 
| चीन के सब कानूनों का नए सिरे से निर्माण किया जाय। (५) न्यायालयों का भी तवे 
। ढंग से पुनःसंगठन किया गया । (६) सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति, श्रफीम के सेवन 
का निषेध, कारखानों में काम करने वाले मजदरों के हित रौर कल्याण के मसरा, 
और शिक्षा प्रसार आदि के लिए भी नई व्यवस्थाएं की गई। १९१४-१७ के महायुद्ध म 
“बाद जिस राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी, चीन भी उसका सदस्य था। राष्ट्रसंव के रहे 


cs 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“उन्हें नष्ट किया जाय । इसके लिए उद्योग कुओमिन्तांग दल के | से पहले ही प्रारम्भ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कुओमिन्तांग दल का चीन में उत्कर्ष १८९ 


योग को प्राप्त कर नानकिंग की क्ग्रोमिन्तांग सरकार ने इस बात का उद्योग किया, कि 
चीन श्रान्तरिक सुधारों के क्षेत्र में ग्रग्रसर हो सके । 


पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिए, कि चीन की बहुसंख्यक जनता 
चियांग काई शेक और उसकी सरकार के सुधार-सम्बन्धी कार्यो से सन्तोष अनु मव नहीं: 
करती थी । इसका प्रधान कारण यह था, कि सवसाधारण जनता की ग्राथिक समस्या 
भ्रमी हल नहीं हुई थी। बहुसंख्यक चीनी लोग अत्यधिक गरीव थे, और उनके लिए अपना पेट 
भर सकना भी कठिन था। इसी का यह परिणाम था, कि जहां कम्युनिस्ट लोग निरन्तर 
शक्तिशाली होते जातेथे, वहां साथही कुः्रोमिन्तांग दल का वामपक्षी भाग चियांग काई शेक 
के शासन से अत्यन्त श्रसंतुप्ट था। इसी कारण वामपक्ष के लोगों ने कैन्टन में अपनी 
पृथक्‌ सरकार की स्थापना कर ली थी । चीनी लोग समझते थे, कि चिश्रांग काई शेक की 
सरकार पूंजीपति लोगों के हाथों में कठपुतली मात्र है, और उसे सवंसाधारण जनता के 
हित का कोई मी ध्यान नहीं है। 


(४) विदेशी प्रभुत्व के श्रन्त का प्रयत्न 


नानकिग की कु्रोमिन्तांग सरकार के सम्मुख एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य यह 
भी था, कि चीन में विदेशी राज्यों के जो अनेक प्रकार के प्रमाव व प्रमुतत्व स्थापित हैं, 


हो चुका था। १६१४-१८ के महायुद्ध की समाप्ति पर जमनी के विशेषाधिकारों का 
चीन से अन्त हो गया था । चीन ने जमनी के साथ पृथक्‌ रूप से जो सन्धि की थी, उसमें 
जर्मन सरकार ने अपने सब विशेषाधिकारों को छोड़ देने की बात को स्वीकृत कर लिया 
था | १६१७ में रूस में वोल्शेविक क्रान्ति हो गई थी । इस न्ति के कारण रूस के लिये 
यह सम्भव नहीं रहा था, कि वह मञ्चूरिया और मंगोलिया में अपने विशेषाधिकारों व 
आधिपत्य को कायम रख सके । बोल्शेविक क्रान्ति के कारण १६१६-२१ के वर्षो में रूस” 
में जो ग्रवस्था फैल गई थी, उसका लाभ उठा कर चीन ने बाह्य मंगोलिया के प्रदेश पर, 
जो पहले रूस के आधिपत्य में था, ्रपना कब्जा कर लिया । चीनी सरकार को बोक्सर 
युद्ध के परिणाम स्वरूप हरजाने की जो रकम रूस को प्रदान करनी थी, उसकी किस्त 
का देना १६२० में बन्द कर दिया गया था। इस दशा में रूस की कम्युनिस्ट सरकार ने 
यह उचित समझा, कि चीन के साथ एक नई सन्धि कर ली जाय । इस सन्धि की मुख्य 
शर्ते ये थीं--(१) रूसी नागरिकों को एमस्‍्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धति द्वारा जो विशेषा- 
धिकार चीन में प्राप्त हैं, उनका अन्त कर दिया जाय। Ri में निवास करने वाले रूसी: 
लोग चीनी कानून और चीनी अदालतों की श्रधीनता में आ जाएं। (२) बोक्सर युद्ध के 
कारण जो हरजाना चीन ने रूस को देना था, उसको वसूल न किया जाय । (३) चाईनीज 
मस्ट रेलवे, जिस पर पहले रूस का अधिकार था, श्रब चीन के सुपुदे कर दी जाय। 
न के लिए ये शते ग्रनुकूल थीं । जिस प्रकार जमनी के विशेषाधिकारों का महायुद्ध के: 
कारण श्रन्त हो गया था, वैसे ही वोल्शेविक क्रान्ति के कारण अब रूसी विशेषाधिकारों 
का भी अन्त हो गया । रूस की कम्युनिस्ट सरकार साम्राज्यवाद के विरुद्ध थी । वह यह 
तो चाहती थी, कि संसार में सर्वत्र समाजवादी व्यवस्था को स्थापना हो, पर पूँजीवादी 
देशों के समान वह अन्य देशों पर अपना श्राधिपत्य स्थापित करने की नीति को नहीँ: 
Gren | चाहती थी। के साथ ही, इस समय रूस की कम्युनिस्ट सरकार इस स्थिति 
में भी नहीं थी, कि अन्य देशों पर अपने प्रमुत्त को कायम रख सके। उसके लिए रूस के 
विस्तृत प्रदेशों में भी व्यवस्था को स्थापित कर सकना कठिन हो रहा था। चीन को रूस. 


- 
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R६० एशिया (सुदूर पूर्व) का ब्राधुनिक इतिहास 


- की इस दशा से बहुत लाम हुश्रा, और वह रूसी आधिपत्य से छुटकारा प्राप्त करनेमें | 
बहुत कुछ समर्थ हो गया । \ | 


वाशिगटन कान्फरेन्स--अब चीन के सम्मुख प्रधान समस्या यह थी, कि ब्रिटेन, 

फ्रांस, इटली ग्रादि अ्रन्य विदेशी राज्यों ने जो विशेषाधिकार वहां प्राप्त किये हुए थे, 

उनसे किस प्रकार छुटकारा पाया जाय । पेरिस की सन्धि परिषद्‌ में चीन के प्रतिनिधि ने 

इस सम्बन्ध में जो यत्न किया था, वह सफल नहीं हो सका था श्रव इसके लिए अगला | 

अवसर वाशिगटन कान्फरेन्स द्वारा उपस्थित हुआ । इस कान्फरेन्स का ग्रायोजन संयृक्त- | 

“राज्य अमेरिका द्वारा किया गया था, और इसका प्रधान प्रयोजन पूर्वी एशिया के साथ 
सम्वन्ध रखने वाली विविध समस्याश्रों पर विचार करना था । १६१४-१८ के महायुद्ध | 

के बाद जापान पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में अपने प्रभुत्व का विस्तार | 

करने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील था, और इसके कारण श्रमेरिका के साथ उसका । 

विरोध निरन्तर बढ़ता जाता था। वाशिंगटन कान्फरेन्स का उद्देश्य यही था, कि पूर्वी | 

एशिया के साथ सम्बन्ध रखने वाली विविध समस्याओं पर विचार कर शान्तिपूर्वक उनका | 

समाधान किया जाय। ११ नवम्बर, १६२१ को इस कान्फरेन्स का अधिवेशन वाशिंगटन | 

में शुरू हुंआ । इसमें मुख्यतया ब्रिटेन, श्रमेरिका, फ्रांस, इंटली और जापान के प्रतिनिधि | 

एकत्र हुए । इन पांच प्रमुख राज्यों के अतिरिक्त चीन, बेल्जियम, हालैण्ड और पोतुंगाल 

के प्रतिनिधियों को भी पूर्वी एशिया के सम्बन्ध में विचार करने के लिये निमन्त्रित किया | 
गया । वाशिगटन कान्फरेन्स के सम्बन्ध में हम अगले एक अध्याय में विशेष रूप से प्रकाश | 
डालेगे। यहाँ केवल उन निर्णयों का उल्लेख करना पर्याप्त होगा, जिनका सम्बन्ध चीन | 
'के साथ था। चीन के सम्बन्ध में जो निर्णय इस कान्फरेन्स में हुए, वे 'नौ राज्यों की | 
सन्धि' के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये निर्णय निम्नलिखित थे-- (१) सब राज्य इस बात को | 
“स्वीकार करते हैं, कि चीन एक सम्पूर्ण-प्रभुत्वसम्पन्न ग्रौर स्वतन्त्र राज्य है, और उसे | 
अपने सम्पूर्ण प्रदेशों का शासन करने का अधिकार है । (२) सब राज्यों को चीन में व्या- | 


पार कर सकने का एक समान अवसर होना चाहिये। (३) कोई राज्य चीन के किसी 
“विशिष्ट प्रदेश में अपने प्रभावक्षेत्र कायम करने का प्रयत्न न करे। (४) पूर्वी एशिया और 
प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में यदि मविष्य में कोई युद्ध हो और ची न उसमें उदासीन रहना 
"चाहे, तो उसकी उदासीन सत्ता को सब राज्य स्वीकार करें। नौ | की सन्धि में 
चीन के सम्बन्ध में इन चार सिद्धान्तों को स्वीकार किया गया था, और इनके कारण 
'चीन को इस बात का भरोसा हो गया था, कि भविष्य में शक्तिशाली राज्य उसके प्रदेशों 
में अपने प्रमुत््व को स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करेंगे । 


पर चीनी सरकार के सम्मुख ्रधिक गम्मीर समस्या उन विशेषाधिकारों की थी, 
जो श्रब तक विदेशी राज्यों द्वारा चीन में प्राप्त करिये जा चुके थे इन समस्याग्रों के 
“सम्बन्ध में जो निर्णय वाशिगटन कान्फन्रेस में किये गये, वे निम्नलिखित थे: 


| (१) चीन के प्रतिनिधि चाहते थे, कि झांतुंग प्रान्त में जापान के विश्ञेषाधिकारों 


“पर वाशिंगटन कान्फरेन्स में बिचार किया जाय । महायुद्ध के समय में जापान ने इस 


प्रान्त में किस प्रकार अपने प्रभाव व प्रभुत्व को स्थापना कर ली थी, इस पर हम पहले 


प्रकाश डाल चुके हैं। इसी समस्या का सन्तोषजनक रूप से समाधात न हो सकने के 


कारण चीन ने वर्साय की सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था । जापान के 


प्रतिनिधि वाशिगटन कान्फरेन्स में भी झान्तुंग के प्रश्‍न पर विचार करते को उद्यत नहीं 
'थे। इस पर अमेरिका ने चीन श्रौर जापान दोनों के प्रतिनिधियों को इस बात के लिये 
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-प्रेरित किया, कि वे पृथक्‌ रूप से ग्रापस में मिल कर इस प्रश्‍न पर विचार करें। विचार- 
` विमर्श के वाद चीन और जापान के प्रतिनिधियों ने मिलकर यह फैसला किया, कि (क) 
जर्मनी के पास कियाऊ चाऊ आदि के जो प्रदेश पट्टे पर थे, श्रोर जिन्हें बाद में जापान 
“ने हस्तगत कर लिया था, वे चीन को वापस कर दिये जाएं। (ख) इन प्रदेशों में जर्मन 
सरकार की जो सम्पत्ति थी, वह भी चीन को प्राप्त हो जाय, पर इस सम्पत्ति में जो वृद्धि 
जापान ने पिछले दिनों में कर ली थी, उसके लिए जापान को मुग्रावजा दिया जाय। 
(ग) क्रियाऊ चाऊ क्षेत्र के बन्दरगाह त्सिग-ताश्रो में जापान को अपने दूतावास के लिए 
जो इमारतें चाहियें, उन्हें जापान अपने पास रख सके। साथ ही, इस प्रदेश में स्कल, 
मन्दिर श्रादि के लिए जो इमारतें जापान पने पास रखना चाहे, उन्हें भी रख सकने का उसे 
अधिकार हो । (घ)शान्तुंग में जापान कीं जो भी सेनाएं हैं, उन्हें छः महीने के ग्रन्दरःग्न्दर 
वापस बुला लिया जाय और इस बीच में चीनी सरकार इस बात की समुचित व्यवस्था 
"करले, कि उसकी अपनी सेनाएं इस प्रान्त में जापानी नागरिकों और रेलवे आदि की 
मली-मांति रक्षा-करने में समर्थ हो जाएं। (ड)शान्तुंग प्रान्त में जापान की जो रेलवे त्सिंग- 
“ताश्रो से त्सिनान तक मौजूद है, वह चीन को मिल जाय, पर उसकी कीमत चीन जापान 
'को अदा कर दे। जब तक यह कीमत ग्रदा न हो जाय, तब तक इस रेलवे का ट्रेफिक 
“मैनेजर जापान द्वारा नियुक्त हो, और इस रेलवे के हिसाब को रखने के कार्य में भी 
जापान सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों का हाथ रहे। इसमें सन्देह नहीं, कि शान्तुंग प्रान्त के 
सम्बन्ध में जो समझोता इस समय हुआ, उसके द्वारा इस प्रान्त में चीन का प्रमुत्त्व पुनः- 
स्थापित हो गया । पर यह ध्यान में रखना चाहिये, कि इस समभौते को क्रिया में परिणत 
करने में समय लगा, और १६२६ तक इसकी सब बातें क्रियान्वित नहीं हो सकीं। ' 


(२) नौ राज्यों की सन्धि द्वारा जो सिद्धान्त तय किये गये थे, उनके अनुसार 
अन्य प्रकार से भी चीन में विदेशी राज्यों के ग्रनेक विशेषाधिकारों का अन्त किया गया । 
बोक्सर युद्ध के बाद विविध विदेशी राज्यों की सेनाएं पेकिंग में रहने लगी थीं। पेकिंग 
आने-जाने वाले रेलमार्गो की रक्षा भी विदेशी सेनाश्रों द्वारा की जाती थी, ताकि वहां 
आने-जाने में विदेशी लोगों को किसी प्रकार का भय न रहे। पेकिंग के अतिरिक्त जिन 
अन्य नगरों तथा प्रदेशों में विदेशी लोग पर्याप्त संख्या में निवास करते थे, वहाँ मी वि- 
“देशी सेनाएं स्थापित कर दी गई थीं। चीन के बन्दरगाहों और चीनी समुद्र-तट पर भी 
विदेशी जंगी जहाज पर्याप्त संख्या में विद्यमान थे। वाशिंगटन कान्फरेन्स में एक प्रस्ताव 
इस ग्राशय का स्वीकृत किया गया, कि इस बात का श्रनुसन्धान किया जाय, कि इन 
'सेनाग्रों की चीन में सत्ता किस अंश तक पुरानी सन्धियोंके श्रनुकल है । साथ ही जिन स्थानों 
"पर चीनी सरकार इस बात का प्रबन्ध कर सकती है, कि विदेशी लोगों की जान व माल 
'सुरक्षित रहें, वहां से विदेशी सेनाओं को धीरे-धीरे हटा लिया जाय। इस प्रस्ताव को 
"क्रिया में परिणत करने में भी पर्याप्त समय लगा। पर इसमें सन्देह नहीं, कि वाशिगटन 
कान्फरेन्स द्वारा विदेशी सेनाओं को चीन से हटा लेने के कार्य को शुरू करने का सूत्रपात 
Ess हो गया । 

(३) चीन में ्रनेक विदेशी राज्य पोस्ट ्राफिसों का भी अपनी ओर से संचालन 
'कर रहे.थे। पर इस समय तक चीनी सरकार ने अपनी पोस्टल सविस को सुव्यवस्थित 
रूप से संगठित कर लिया था। ग्रतः वाशिंगटन कान्फरेन्स में यह भी निश्चय किया गया ` 
'कि धीरे-धीरे विदेशी पोस्टल सवस को बन्द कर दिया जाय । 


(४) चीन के जो अनेक प्रदेश विदेशी राज्यों ने लम्बे समय के लिये पट्टे पर 


भ्राप्त किये हुए थे, वाशिंगटन कान्फरेन्स में उन पर भी विचार किया गया । किआ्लाऊ 
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१९२ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 

चाऊ के प्रदेश पर से जापानी पट्टे का अन्त कर देने के सम्बन्ध में समझता हो ही चुका: 

था । ग्व फ्रांस ने इसच्सत को स्वीकार किया, कि क्वांगचाऊ की खाड़ी पर से वह अपने: 

पटे के अधिकार का परित्याग कर देने को उद्यत है। इसी प्रकार ब्रिटेन ने वेई हाई वेई 

पर से अपने पट्टे का का अन्त कर देने के लिये इच्छा प्रकट की । पर जब इन निर्णयों को 

क्रिया में परिणत करने का प्रश्‍न उपस्थित हुआ, तो इन देशों ने कहा कि जब तक अन्य 

सब राज्य भी अपने-अपने पट्टं का श्रन्त नहीं कर देते, तव तक उनके pi यह सम्भव | 
नहीं है, कि वे अपने विशेषाधिकारों को छोड़ सकें । इसीलिये १६३६ श्रार उसक वाद | 
तक झी चीन के विविध प्रदेशों पर विदेशी राज्यों का प्रभुत्व कायम रहा । 


(५) एमस्ट्रा-दैरिटोरिएलिटी की पद्धति से चीनी लोगों में बहुत श्रसन्तोप था। | 
वाशिगटन कान्फरेन्स में यह निर्णय हुआ कि.एक कमीशन नियत किया जाय, जो चीन में | 
बिद्यमान न्याय-पद्धति का श्रनुशीलन करके यह बताए, कि विदेशी राज्यों के नागरिकों | 
को चीनी काबूनों और चीनी अदालतों के अधीन कर सकना किस हद तक सम्भव है। | 
यह कमीशन १६२५ से पहले अपने कार्य को प्रारम्भ नहीं कर सका, क्योंकि इस समय | 
ग्रान्तरिक कलह के कारण चीन में बहुत भ्रव्यवस्था फैली हुई थी । कमीशन ने ्रावश्‍्यक' 
अनुसन्धान के बाद यह निर्णय किया, कि पहले चीन में कानूनों क्रा आधुनिक ढंग पर 
निर्माण किया जाना चाहिये,तभी एकस्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धति. का अन्त कर सकता | 
सम्भव होगा । पर क्योंकि कानूनों और अदालतों के सम्बन्ध में चीन कुछ अंशों में उन्नति | 
कर चुका है, श्रत: धीरे-धीरे इस पद्धति का अन्त किया जा सकता है। 


(६) तट-करों के सम्बन्ध में चीनी सरकार की यह मांग थी, कि उनकी पुरे रूप 
से चीन के ग्रधीन कर दिया जाय, और चीनी सरकार को इन करों का निर्धारण करते में 
पूरी स्वतन्त्रता हो । वाशिंगटन कान्फरेन्स में यह वात तो स्वीकार नहीं की गई, पैर इस; 
सम्बन्ध में निम्नलिखित नीति का निर्धारण किया गया--(क) तट-कर की दरों में परि- 
वर्तन किया जाय । (ख)तट-कर के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था की जाय, जिससे सब विदेशी 
राज्यों के साथ एक समान व्यवहार हो । किसी राज्य से अधिक व किसी से कम तट-कर 
न लिये जाएं। (ग) चीन के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में माल ले जाने पर या एक ही 
प्रान्त में एक स्थान से दूसरे स्थान को माल ले जाने पर जो अनेक प्रकार के टैक्स लगते 
हैं (इनको लिकिन टॅक्स कहते थे), उनको नष्ट कर दिया जाय और उनके स्थान पर तट- 
कर की मात्रा में २॥ फी सदी की वृद्धि कर दी जाय। (घ) इन सब बातों के सम्बन्ध 
में विशद रूप से विचार करने के लिए एक कान्फरेन्स की ग्रायोजना को जाय । पर अनेक 
बार प्रयत्त करने पर भी तट-करों के विषय में विदेशी राज्यों के साथ ऐसे समभौते नहीं | 
हो सके, जिनसे चीन की सरकार को सन्तोष हो। इस सम्बन्ध में चीन को स्वतन्त्रता प्राप्त | 
हो जाने का परिणाम यही हो सकता था, कि विदेशी राज्य मनमानी तरीके से चीन में 
अपने व्यापार का विस्तार न कर पाते। इस बात को वे किसी भी दशा में सहने के लिये 
तयार नहीं थे, और पुरानी सन्धियों:के नाम पर वे तट-कर पर अपना नियन्त्रण रखने के 
लिये कटिबद्ध थे । इस मामले में चीनी सरकार और विदेशी राज्यों में समझौता हो सकता 
बहुत. कठिन था । 


| तट-करों की दर में परिवर्तन करने के मामले में सब विदेशी राज्य परस्पर 
मिलकर कार्य कर रहे थे, क्योंकि इस विषय में उन सबके हित एक थे । पर अब की । की 
सरकार ने विविध राज्यों से सम्मिलित रूप से बात न करके अलग-अलग समझौता करने 
की नीति का श्रनुसरण किया । १६ ्रप्रिल, १६२६ को चीन की ओर से बेल्जियम के 
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राजदूत को यह नोटिस दिया गया, कि चीन और बेल्जियम की व्यापार-सम्बन्धी सन्धि 
अक्टूबर में समाप्त हो जायगी, और चीन इस अवघि के बाद जो नई सन्धि करेगा, उसमें 
उसे अधिकार होगा कि वह्‌ सन्धि की शर्तों में परिवर्तन कर सके । बेल्जियम इस वात को 
मानने के लिये तँयार नहीं था, कि चीन को स्वेच्छापूर्वक सन्धि की शर्तों में संशोधन करने 
का अधिकार है। बेल्जियम की सरकार ने इस मामले को ग्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (राष्ट्र- 
संघ के ग्रवीन स्थापित किये गये पर्मनैन्ट कोटं राफ इन्टरनेशनल जस्टिस) के सम्मुख 
निर्णय के लिये उपस्थित करना चाहा । पर चीन का कहना था, कि यह मामला ऐसा नहीं 
है, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सम्मुख न्याय के लिये पेश किया जा सके। | चीन और 
वेल्जियम की सन्धि की ग्रवधि जब समाप्त हो जायगी, तो उस सन्वि की अवधि को 
बढ़ाने या न बढ़ाने का, या परिवर्तित शर्तों पर नई सन्धि करने का चीन को पूरा अ्रधि- 
कार है। श्रमी अन्त राष्ट्रीय न्यायालय में इस मामले पर विचार शुरू नहीं हुआ था, कि 
बेल्जियम और चीन ने आपस में संमझोता कर लिया । इस समोते के अनुसार (१) 
तीन्तिसित में बेल्जियम का जो श्रविकृत प्रदेश था, वह चीन को वापस दे दिया गय।, (२) 
चीत में निवास करने वाले बेल्जियम के नागरिकों का न्याय चीनी अदालतों द्वारा हो, यह 
स्वीकार किया गया, और (३) व्यापार के सम्बन्ध में दोनों देशों में जो मतभेद थे, उन 
सबका फसला कर लिया गया । चीन के इतिहास में यह समझोता बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखता है। इसके कारण कम से कम एक विदेशी राज्य ने चीन के इस दावे को स्वीकृत 
कर लिया, कि वह अपने क्षेत्र में पूर्णरूप से स्वतन्त्र व प्रमृत्त्वसम्पन्न है, ्रौर उसे भी वि- 
देशी लोगों से बराबरी का बरताव करने का अधिकार है। बेल्जियम एक छोटा-सा देश 
है, और ब्रिटेन, फ्रांस और जापान कें समान उसका प्रमुत्त्व भी चीन में अधिक नहीं था। 
इसीलिये सबसे पूर्व चीन को उसे ही इस प्रकार का समकोता करने के लिये विवेश कर 
सकने में सफलता प्राप्त हो गई थी । 

ज्यों-ज्यों अन्य विदेशी राज्यों के साथ की गई सन्धियों की अवधि समाप्त होती 
गई, चीनी सरकार ने इस बात के लिए जोर दिया, कि अब जो भी नई सन्धियां उनके 
साथ की जाएं, वे इस ढंग की हों, जँसी.कि दो स्वतन्त्र और समकक्ष राज्यों के बीच में 
की जाती हैं। १६२७ में फ्रांस, जापान और स्पेन के साथ की गई पुरानी सन्धियों की 
अवधि समाप्त हुई, और चीन की सरकार ने उन पर इस बात के लिए जोर दिया, कि नई 
सन्धियों में चीन के साथ स्वतन्त्र व समकक्ष राज्य के सऱश व्यवहार कियो जाय । इस 
समय तक चीन में कुश्रोमिन्तांग दल की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, और उग्र राष्ट्रीय विचार 
रखने वाले इस दल ने नानकिग में अपनी सरकार की स्यापना भी कर ली थी । इस 
राष्ट्रीय दल ने इन सन्धियों के सम्बन्ध में जिस नीति का अनुसरण किया, उस पर विशद 


x 


रूप से प्रकाश डालना आवश्यक है । 

कुम्रोमिन्तांग सरकार का कत्तु त्व--डॉ० सन यात सेन द्वारा चीन में जो क्रांति- 
कारी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ था, उसके प्रधान उद्देश्य चीन द राष्ट्रीय एकता और पूर्ण 
स्वतन्त्रता थे । इसीलिए जब कुग्रोमिसांग दल ने नानकिग में अपनी सरकार स्थापित की 


` और पेकिंग को मी श्रपने श्रधीन कर लिया, तो उसने चीन को विदेशी प्रभाव और प्रमूत्त्व 


से मुक्त करने के प्रश्‍न पर विशेष ध्यान दिया । चीनी जनता में ब्रिटिश लोगों के प्रति 
विरोब की भावना बहुत भ्रधिक उग्र थी, विशेषतया नवयुवक विद्यार्थी अपने देश में 
ब्रिटेन के प्रमाव व प्रमुत्व को अत्यन्त अनुचित समते थे। इसीलिए चीनी जनता को 


Memes | ब्रिटिश अधिकारियों के साथ अनेक बार मुठभेड हुई। विद्यार्थियों के नेतृत्व में चीन को 


जनता ने ब्रिटिश माल के बहिष्कार का मी प्रारम्म किया। इस दशा में ब्रिटेन की सर- 
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१९४ एशिया (सुदुर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


कार ने यह अनुभव किया, कि चीन के सम्बन्ध में अधिक उदार नीति का श्रवलम्बन 


करना नावश्यक है। वाशिगटन कान्फरेन्स में जो निर्णय हुए थे, न केवल उन्हें ही पूर्ण- 


रूप से क्रिया परिणत किया जाना चाहिपे, अपितु उनसे भी आगे बढ़कर चीन की 
जनता को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए । 


१६२८ और १६२६ में विविध समयों पर ब्रिटेन और इटली आदि विदेशी राज्यों 
ने यह स्वीकार कर लिया, कि तट-कर के सम्बन्ध में चीनी सरकार को पूर्ण स्वतन्त्रता 
होनी चाहिए। १६३.० में जापान और हालैंड ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। 
फ्रांस और स्पेन १६२७ में ही इस सिद्धान्त को स्वीकार कर चुके थे। १९३० के ग्रन्त 
तक यह अवस्था आ गई थी, कि चीन की सरकार को तट-कर की दर को स्वेच्छापूर्वक 
निर्धारित कर सकने का अधिकार पूर्णख्प से प्राप्त हो गया था। १६२६ में ही चीन ने 
तट-कर के सम्बन्ध में अपनी नीति का निर्धारण कर लिया था, और भविष्य में श्रायात 
गौर निर्यात माल पर किन दरों से कर वसूल किया जायगा, इसकी घोषणा कर दी थी। 
जापान और हालँड के विरोध के कारण ये नई दरें तुरन्त प्रयुक्त नहीं की जा सकी-थीं। 
पर जब १६३० में इन देशों ने भी तट-कर के सम्बन्ध में चीन के अधिकार को स्वीकृत कर 
लिया, तो नई दरों को प्रयोग में लाने में कोई भी बाधा शेष नही रह गई । इस समय से 
तट-कर और व्यापारिक नीति के विषय में चीन पूर्णतया स्वतन्त्र हो गया। 


तट-कर सम्बन्धी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के साथ-साथ कुश्रोमिन्तांग सरकार इस 
बात के लिये भी प्रयत्नशील थी, कि एकस्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी,की पद्धति का भी अन्त किया 
जाय । २८ दिसम्बर, १६२ को नानकिग सरकार ने निश्‍चय किया, कि विदेशी लोगों 
को अपने मुकदमों का अपने देश की अदालतों द्वारा फैसला कराने का जो अ्रधिकार है, 
उनका अन्त कर दिया जाय । इस निर्णय की सूचना विदेशी राज्यों के राजदूतों को भेज 
दी गई । एक्स्ट्रा-ट॑रिटोरिएलिटी का अन्त करने के लिये १ जनवरी, १६३० का दिन 
नियत किया गया । संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के राजदूतों ने चीनी सर- 
कार की सूचना का यह उत्तर दिया, कि वे सिद्धान्त रूप से एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी का 
ग्रन्त कर देने के लिये सहमत हैं, परइस के लिये अधिक समय की अपेक्षा होगी । यदि कुओ- 
मिन्तांग सरकार इस समय अपनी विरोधी शक्तियों के साथ संवष में बुरी तरह से न फंसी 
होती, तो बहु विदेशी राज्यों को अपने निर्णय को तुरन्त स्वीकार करने के लिये विवश कर 
सकती थी। पर १६३० का सारा साल विदेशी राजदूतों के साथ बातचीत में ही निकल 
गया | अन्त में उनके साथ यह समझोता हुआ, कि १ जनवरी, १६३२ से एक्स्ट्रा-टरिटो- 
रिएलिटी की पद्धति का अन्त कर दिया जायगा, और इस बीच में चीन की सरकार को 
यह चाहिये कि वह अपने सब कानूनों का नये ढंग से निर्माण कर ले और अपनी ग्रदालतों 
का भी आधुनिक ढंग पर पुनःसंगठन कर ले। पर १६३१ में चीन की कुश्रोमिन्तांग सर 
कार्‌ जापान के साथ संघष में बुरी तरह से उलझनी शुरू हो गई थी, क्योंकि. इस समय 
जापानं मञ्चूरिया में अपने प्रमुत्त को विस्तृत करने के लिये प्रयत्नशील हो छका था । 
इस स्थिति में १ जनवरी, १६३२ को मी एक्स्ट्रा-ट॑रिटोरिएलिटी की पद्धति का ङ| नहीं 
किया जा सका | 8. आगे चलकर इस पद्धति का किस प्रकार अन्त हुआ, इस पर हम यथा- 
स्थान प्रकाश डालेंगे। 


चीन के जो जो परक राज्यों को लम्बे पट्टे पर प्राप्त थे, या जिन 
चीनी तगरों में विदेशियों के निवास के लिये पृथक क्षेत्र बने हुए थे और उन क्षेत्रों पर 


विदेशी राज्य श्रपना राजनीतिक प्रमृत्त्त मी समभते थे, उनका अन्त कर देने के लिये सी 
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कुश्रोमिन्तांग दल का चीन में उत्कर्ष १९५ 


“कुओमिन्तांग सरकार प्रयत्नशील थी । १६२६ में चिगकियांग और अमोय पर से ब्रिटेन के 
प्रभावःक्षेत्र का अन्त किया गया, और १६३० में बेई-हाई-वेई पर चीन का प्रभुत्व फिर 
से स्थापित हुञ्रा । १६३१ तक सम्पूर्ण चीन में केवल तेरह प्रदेश ऐसे रह गये थे, जो ` 
विदेशी राज्यों के प्रभृत्त्व व प्रभावक्षेत्र में थे । इनमें सबसे ग्रधिक महत्त्व का प्रदेश शंघाई 
का वह हिस्सा था, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती (इण्टरनेशनल सेटलमेन्ट) कहते थे । इस श्रन्त- 
राष्ट्री य बस्ती में ४०,००० के लगभग विदेशी लोग बसते थे, और इसके चीनी निवा- 
सियों की संख्या दस लाख से भी ऊपर थी । इस विशाल वस्ती का प्रबन्ध एक म्युनिसिपल 
कौंसिल के हाथों में था, जिसके सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार केवल विदेशी 
लोगों को ही प्राप्त था । शंघाई चीन के समुद्रतट पर व्यापार का सबसे बड़ा केन्द्र था । 
ग्रतः स्वाभाविक रूप से चीनी सरकार इस बात के लिये उत्सुक थी, कि इस बस्ती को भी 
अपने प्रभाव व प्रमुत्त्व में लाया जाय । १९२५ में कु्रोमिन्तांग सरकार के प्रयत्न से यह 
बात तय हुई, कि शंघाई की म्यूनिसिपिल कौंसिल में ३ चीनी सदस्य भी रहा कर्‌। 
१६३० में चीनी सदस्यों की संख्या ३ से ५ कर दी गई। इसी समय यह भी कोशिश की 
गई, किचीनी सरकार द्वारा मजदूरों के हित के लिये जो श्रनेक कानून बनाये गये हैं, उन्हें 
शंघाई की अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती में भी लागू किया जाय । विदेशी लोग इसके लिए सुगमता से 
तैयार नहीं हुए, पर उन्होंने इस सिद्धान्त को अ्रवश्य स्वीकार कर लिया, कि सम्पूर्ण चीन . , 
में एक ही प्रकार के श्रम-सम्बन्धी कानूनों का प्रयोग में आना उपयोगी है। उन्होंने यह 
भी स्वीकार किया, कि इस सिद्धान्त को क्रया में परिणत करने के लिये आवश्यक कदम, 
“उठाने का प्रयत्न किया जाय। 


इस प्रकार कुओमिन्तांग सरकार के प्रयत्न से चीन विदेशी राज्यों के र व 
प्रभुत्व से छुटकारा पाने में बहुत ग्रंश में सफल हुआ | पर अभी चीन के दुदिनों का श्रन्त ~ 
नहीं हुआ था । कुओमिन्तांग सरकार को चीन में जिन विरोधी शक्तियों के साथ निरन्तर 
'संघर्ष करना पड़ रहा था, उनका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। १६३१ में जापान ने 
अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से मञ्चूरिया में अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू 
किया, और इसी कारण चीन को उत युद्धो में व्यापृत होना पड़ा, जिनके कारण वह अपनी 
ग्रान्तरिक उन्नति पर अधिक ध्यात नहीं दे सका । इन युद्धों का हम तेरहवे अध्याय में 
'विशद रूप से उल्लेख क रंगे । 


| 
| 
| 
|| 
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बारहवां अ्रध्याय 
चीन की सर्वतोमुखी उन्नति 


(१) श्राथिक उन्नति 


अब तक हमने चीन के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डाला है। विदेशी राज्यों ' 
में सम्पक में श्राने के बाद चीन की राजनीति में किस प्रकार परिवर्तन हुए, मञ्चू शासन 
का अन्त होकर किस प्रकार रिपब्लिक की स्थापना हुई, कुओमिन्तांग दल ने किस प्रकार 
चीन में राष्ट्रीय एकता और लोकतन्त्र शासन की स्थापना का उद्योग किया, और किस 
प्रकार चीन विदेशी राज्यों के प्रभाव व प्रमृत्त्व से मुक्त होने के मार्ग पर अग्रसर हुआ, इन 
बातों पर हमने पिछले अध्यायों में विचार किया है। पर इस बीच में चीन केवल राज- 
' नीतिक संघर्षो में ही व्यापृत नहीं था। वह आथिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में 
` सवंतोमुखी उन्नति के लिये भी प्रयत्नशील था। चीन में यह उन्नति उतनी तेजी के साथ 
नहीं हुई, जितनी कि जापान में हुई थी जापान के शासक वर्ग ने पारचात्य देशों के साथ 
सम्पक में आते ही इस बात को मली-मांति अनुमव कर लिया था, कि उनका देश उन्नति 
की दौड़ में बहुत पीछे रह गया है, और वह इन देशों का समकक्ष तभी बन सकता है, जब- 
कि वह भी पारचात्य ज्ञान-विज्ञान को अविकल रूप से अपना ले। इसी कारण वहां की 
सम्पूर्ण राजशक्ति अपने देश का कायाकल्प करने के लिये प्रयत्नशील हो गई थी। इसके' 
विपरीत चीन में उन्नति की जो प्रक्रिया हुई, उनका श्रेय वहां की राजशक्ति को नहीं दिया 
जा सकता । चीन के मञ्चू शासक देश को उन्नति के प्रति उपेक्षा का भाव रखते थे । वहां 
की सरकार में इतनी अधिक विकृति झा चुकी थी, कि वह देश की उन्नति पर ध्यान दे 
र लिये संथा असमर्थ हो गई थी । चीन ने विविध क्षेत्रों में जो उन्नति आधुनिक 
युग में की, उसका प्रधान श्रेय वहां की जनता को है। जब राजसत्ता का ग्न्त होकर चीन 
में कुओमिन्तांग दल का शासन स्थापित हो गया, तब उसकी शक्ति भी मुख्य रूप से ्रान्त- 
रिक श्रव्यवस्था को दूर करने में ही लगी रही। पर इसमें सन्देह नहीं, कि कुओमिन्तांग' 
सरकार ने देश की उन्नति पर भी पर्याप्त ध्यान दिया । 


` विदेशी व्यापार--उञ्नीसवीं सदी के मध्य भाग में चीन का पाइचात्य देशों के 
साथ सम्पर्क स्थापित हुआ था । १८४२ में चीन के पांच बन्दरगाह विदेशी व्यापार के 
“लिये 'खोल' दिये गये थे। इसके बाद निरन्तर अन्य बन्दरगाह भी पाइचात्य व्यापारियों 
के ल गये । इन्हें 'ट्रीटी पोर्ट! कहा जाता था,, क्योंकि सन्धियों द्वारा इन बन्दर- 
गाहों में विदेशी लोग व्यापार की विशेष सुविधाएं श्रौर अधिकार प्राप्त करते जाते थे । 
१६३१ तक इन ट्रीटी पोटों की संख्या बढ़ते-बढ़ते ६६ तक पहुंच गई थी। इनके | 
रिक्त चीन में ह बन्दरगाह और ऐसे थे, जो विदेशियों के व्यापार के लिये खुले हुए थे, 
यद्यपि उनमें विदेशियों को किसी सन्धि के कारण कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे । इतने 
श्रधिक बन्दरगाहों में विदेशी व्यापारियों की सत्ता का यह परिणाम अवश्यम्मावी थ।, किं 
चीन के विदेशी व्यापार में निरन्तर वृद्धि होती जाय । १६०० में विदेशों से जो माल चीन 
में भ्राता था, उसको कीमत केवल २१,१०,००,००० तायल थी, केवल १० साल बाद 
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'१६१० में आयात माल की कीमत बढ़कर ४६,३०,००,०००- तायल तक पहुंच गई थी । 
“इसी प्रकार १६०० से १६१० तक के दस सालों में चीन के निर्यात माल का मूल्य १५,- 
,६०,००,०००से बढ़कर ३८,१०,००,००० तक पहुँच गया था । १६१० के बाद चीन के 
“विदेशी व्यापार में और भी अधिक वृद्धि हुई। १६३० में चीन के आयात माल का मूल्य 
१,३०,९७,५५, ७४२ तायल था, और निर्यात भाल का मूल्य ८९,४८,४३,५३४ तांयल। 
“इस प्रकार केवल तीस वर्षो के समय में (१६०० से १६३० तक) चीन के विदेशी व्यापार 
में ३५० गुना की वृद्धि हो गई थी। 
शुरू में चीन के ्रायात माल में श्रफीम की मात्रा सबसे अधिक होती थी । १८८१ - 
"में चीन के कुल श्रायात माल की ३४ प्रतिशत श्रफीम ही थी । इसके बाद अन्य प्रकार का 
माल इतनी अधिक मात्रा में चीन में विक्री के लिये ग्राने लगा कि अफीम उसका केवल 
११ प्रतिशत (१६०२ में) रह गई थी । .बाद में ग्रफीम के श्रायात में ्रौर भी कमी हुई । 
इसका एक कारण यह था, कि चीन में भी भ्रफीम की खेती शुरू हो गई थी । साथ ही, 
“सरकार का यह प्रयत्न भी था कि लोग ग्रफीम के उपयोग में कमी करें । १६०२ में चीन 
के कुल आयात माल का ७२ फ़ी सदी सुती कपड़े थे । इसके अतिरिक्त मिट्टी का तेल - 
और घातुएं भी अच्छी बड़ी मात्रा में चीन श्राने लगी थीं । पर १६३० में सूती कपड़ों 
की मात्रा कुल आयात माल का केवल ११ फी सदी के लगभग रह गई थी । इसका कारण 
यह था, कि चीन में भी कपड़े की मिलें खुल गई थीं, और चीन विदेशों से बढ़िया किस्म 
की रूई को कपड़ा तैयार करने के लिए मंगाने लगा था । इस युग में चीन में व्यावसा- 
“यिक उन्नति इतनी तेजी के साथ हो रही थी, कि १६३० में ७,८०,००,००० तायल की 
मशीनरी विदेशों से चीन श्राई थी। इस साल में कुल आयात का ६ फी सदी के लगभग 
“भाग मशीनरी थी । इतनी कीमत की मशीनरी का चीन में आना इस बात का स्पष्ट 
प्रमाण है, कि श्रव वहां व्यावसायिक क्रान्ति का सूत्रपात हो गया था । मिट्टी का तेल, 
“दियासलाई आदि भी इस समय प्रच्चुर परिमाण में चीन ग्राने लगे थे । पहले चीन में 
रोशनी के लिए वानस्पतिक तेलों का प्रयोग होता था। मिट्टी के तेल के कारण जहां चोन 
के मकानों में अधिक तेज रोशनी उपलब्ध हो गई, वहां साथ ही वानस्पंतिक तेलों को 
प्रर परिमाण में विदेशों में भेजा जाने लगा । १६३० तक मोटर कार, फोटोग्राफी का 
सामान, नये किस्म की प्रिटिंग प्रेस की मशीनें, टेलीफोन तथा टेलीग्राफ का समान और 
इसी प्रकार की ग्रन्य श्रांधुनिक वस्तुएं भी विदेशों से चीन में ग्राने लगी थीं, और इतके 
कारण चीन के समृद्ध लोगों के रहन-सहन में मारी परिवर्तन राने लग गया था। 
१८८२ में चीन के निर्यात माल में चाय,की मात्रा सबसे अधिक थी । कूल निर्यात 
का ४८ प्रतिशत चाय होती थी। पर १६३० में चाय का निर्यात कूल निर्यात माल का 
केवल ३ प्रतिशत रह गया था। इसका मुख्य कारण यह था, कि इस समय आरत और 


` लंका में भी चाये बड़े परिमाण में तैयार होने लगी थी, और इस चाय की मांग विदेशों 


में बहुत बढ़ गई थी। इसी प्रकार चीनी. रेशम के मुकाबले में फ्रांस और इटली का रेशम _ 
` विदेशी बाजारों में ्रधिक पसंद किया जाने लगा था, और इस कारण चीनी रेशम के 
निर्यात में कमी हो गयी थी । पर यदि चाय और रेशम के निर्यात में कमी हुई थी, तो 
“सोयाबीन और अन्य तिलहन के निर्यात में वृद्धि भी बहुत अधिक हुई थी । १६३० में 
| अंडिििनलल निर्यात का मूल्य १८,५०,००,००० तायल था । चीन से जो माल बाहर जाता था, 
उसका बड़ा भाग कच्चे माल का होता था । तैयार माल में केवल रेशम, गलीचे और | 
कला की वस्तुएं ही ऐसी थीं, जिनकी विदेशी बाजारों में मांग थी । यद्यपि व्यावसायिक 


"कान्ति का चीन में प्रारम्भ हो चुका था, पर उसके कारखाचों में जो माल तैयार होता _ 
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था, वह देश की अपनी ग्रावच्यकताग्रों के लिए भौ पर्याप्त नहीं था। शुरू में जब 
चीन का विदेशों के साथ व्यापार प्रारम्भ हुमा, तो उसके आयात माल का मूल्य निर्यात 
माल के मूल्य की अपेक्षा कम था । पर बीसवीं सदी में निर्यात माल की अपेक्षा आयात 
माल की मात्रा और कीमत दोनों में वृद्धि हो गई । निर्यात की अपेक्षा आयात की श्रधि- 

कता का यह स्वामाविक परिणाम था, कि चीन आथिक इष्टि से निरन्तर दु्देशाग्रस्त होता" 
जाता था। तट-कर को वह इस ढंग से निर्धारित कर सकता था, जिससे कि आयात माल 
की मात्रा में कमी हो सके, पर इस विषय में उसे स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं थी । तट-कर की 
दरें विदेशी सन्धियों द्वारा निरिचित की गई थीं, और उनमें चीनी सरकार स्वेच्छापूर्वक 
परिवर्तन नहीं कर सकती थी । यही कारणं है, कि चीन के राष्ट्रवादी देशभक्त तट-कर केः 
सम्बन्ध में स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए इतने अ्रधिक उत्सुक थे । 


कृषि की दश्ञा--चीन की बहुसंख्यक जनता अपने निर्वाह के लियें कृषि पर 
ग्राश्रित थी । ६० फी सदी से भी अधिक चीनी लोग खेती द्वारा अपनी आजीविका चलाते 
थे । चीन की यह विशाल कृषक जनता देहातों में निवास करती थी, और आधुनिक युग 
की प्रवृत्तियों से सवंथा अपरिचित थी । खेती के लिए जो उपकरण सदियों से चीन में 
प्रयुक्त होते चले आए थे, अब बीसवीं सदी में भी उन्हीं को प्रयुक्त किया जाता था । पुराने' 
ढंग के हलों को बैलों द्वारा चलाया जाता था, और फावड़ा, खुरपी व दरांती ही किसान 
के सर्वोत्तम उपकरण थे-। यह बात नहीं, कि चीती लोगों को पाश्‍चात्य देशों के कृषि-- 
सम्बन्धी उपकरणों का कोई परिज्ञान नहीं था। पर चीन की विशेष परिस्थितियां ऐसी 
थीं, कि अमेरिका में प्रयुक्त होने वाले ट्रैक्टर व विशाल हल वहां उपयोगी सिद्ध नहीं हो 
सकते थे । चीन में जनसंख्या बहुत श्रधिक थी, और खेतों के आकार बहुत छोटे-छोटे 
थे। इसके विपरीत श्रमेरिका में खेती के लिए विशाल मैदान खाली पड़े थे, और परती 


पड़ी हुई जमीन को कृषि के योग्य बनाने के कार्य में ट्रैक्टर आदि का बहुत उपयोग था। | 


` प्रमेरिका में जनसंख्या बहुत कम थी, और मीलों लम्बे खेतों में मशीनरी की सहायता के 
डिना खेती: कर सकना असम्भव था । चीन के लोगों ने “अमेरिका की कृषि-सम्बन्धी मशी- 
नरी को जो नहीं प्रपनाया, उसका प्रधान कारण वहां की विशेष परिस्थितियां ही थीं। 


पर यह नहीं समझना चाहिए, कि आधुनिक उन्नति का चीन के किसानोंपर कोई 
भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था । रेलवे और सड़कों के निर्माण के कारण चीन में आवागमन 
ग्रौर यातायात के साधनों में बहुत अधिक उन्नति हो गई थी । उन्नीसवीं सदी में जब 
चीन में न रेलवे थी और न पक्की सड़कें, तो किसान का यह्‌ प्रयत्न रहता था, कि वहू 
अपनी आवश्यकता की सब वस्तुओं को स्वयमेव उत्पन्न कर ले। वह जहां पने खेत में 
श्रनाज पेदा करता था, वहाँ साथ ही कपास भी बोता था, ताकि अपनी आवश्यकता का 
कपड़ा गाँव के जुलाहे द्वारा तैयार करा सके । पर भ्रब रेलवे आदि की उन्नति के कारण 
चीन के किसान के लिए यह सम्भव हो गया था, कि वह केवल उसी वस्तु को पैदा क्रे, 


जिसके लिए उसकी जमीन सबसे अधिक उपयुक्त है, और श्रपनी पैदावार के कुछ रशे ' 


को बाजार में बेचकर उन चीजों को खरीद ले, जो उसके अपने खेतों में उत्पन्न नहीं 
होतीं । इसी का यह्‌ परिणाम हुआ, कि चीन के विभिन्न प्रदेशों में कपास, चावल, चाय 
श्रादि की पैदावार विशेष रूप से प्रारम्म हुई । जो प्रदेश जिस फसल के लिए अधिक उप 
युक्त ie वहां उसी की खेती की जाने लगी। मञ्चूरिया में सोयाबीन, चिहली और 
व में कपास और यूनान में चावल की.पैदावार पर विशेष ध्यान दिया गया। चीत 
में कपास इतनी श्रधिक मात्रा में पैदा होने लगी, कि उसे विदेशों में मी भेजा जाने लगा ! 


सरकार ने इस बात पर मी घ्यान दिया, कि किसान लोग अपने खेतों में अच्छी खादों' | 
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का प्रयोग करें, और उत्कृष्ट किस्म के बीजों को बोएं । विदेशी बाजारों में चीन की चाय 
के मुकाबिले में भारत और लंका की चाय को ग्रधिक पसन्द किया जाता था, श्रत: चीन 
की सरकार ने अपने यहाँ चाय की किस्म में उन्नति पर विशेष घ्यान दिया । इसी प्रकार 
रेशम के कीड़ों की नसल में तरक्की की गई, और कपास के बढ़िया बीज ग्रमेरिका से 
मंगाकर उन्हें बुआने का प्रबन्ध किया गया । चीन में कृषि को शिक्षा के लिए भ्रनेक 
स्कूल और कालिज भी स्थापित किये गए । खेती की उन्नति पर सरकार का इतना 
अधिक ध्यान था, कि १९३३ में ४,००,०.०,००० तायल की खाद विदेशों से चीत में 
मंगायी गई थी । 


चीन की सरकार खेती की उन्नति पर घ्यान अवश्य दे रही थी, पर इससे कृषक 


जनता की दशा में बहुतं श्रधिक सुधार नहीं हो पाया था । यह ठीक है, कि अब चीन का | 


किसान अनेक ऐसी वस्तुओं का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने.लग गया था, जिनका 
वह पहले नाम भी नहीं जानता था । अब वह मिल के बने कपड़े खरीदने लगा था, तम्बाकू 
का सेवन करता था, रौर मिट्टी के तेल की लालटेन से अपनी झोंपड़ी को प्रकाशित करता 
था। पर इन नवीनताग्रों के होते हुए मी चीन का किसान बहुत गरीब था। जमींदार के 
लगान और महाजन के कजे से वह इतना दबा हुआ था, कि अपने परिवार के योग्य 
मोजन प्राप्त कर सकना मी उसके लिए कठिन था । यही कारण है, कि चीन में कम्यु- 
निज्म का प्रचार बहुत सुगमता के साथ हो सका। 


व्यावसायिक उन्न ति--उन्तीसवीं सदी तक चीम में व्यवसायों की उन्नति बहुत 
कम हुई थी । कारीगर लोग अपने घर पर बैठकर काम करते थे, और पुराने ढंग के मोटे 
व महे औजारों से ग्रार्थिक उत्पादन किया करते थे। पर बीसवीं सदी में चीन में व्याव- 
सायिक क्रान्ति के चिन्ह प्रकट होने लग गये थे । विदेशी राज्यों के सम्पर्क में ग्राने के 
कारण चीनी लोगों ने मी यह अनुभव करना शुरू कर दिया था, कि पाइचात्य संसार के 
वैज्ञानिक आविष्कारों को अपनाये बिना उनके देश की उन्नति सम्मव नहीं है। रेलवे और 
सड़कों के निर्माण के कारण चीनी लोगों की आधुनिक युग की प्रवृत्तियों से परिचित होने 
का सुवर्णीय अवसर मिला था । इसका परिणाम यह हुआ, कि अनेक घनी एवं सम्पन्न 
चीनी नागरिक कल-कारखानों की स्थापना के लिए प्रवृत्त हुए । चीन में ऐसे धनिक लोगों 
की कमी नहीं थी, जो अकेले या परस्पर मिलकर इतनी पूंजी जुटा सकें, जिससे नए ढंग 
के कारखानों की स्थापना सम्भव हो । कतिपयसुशिक्षित लोगों ने जायन्ट स्टाक कम्पनियों 
के संगठन पर ध्यान भी दिया। शुरू में उन्हें विशेष सफलता नहीं हुई, क्योंकि सर्वसाधा- 
रण लोगों को उन पर विश्वास नहीं था । मध्य श्रेणी के लोग अपने रुपए को अपरिचितः 
कम्पनियों में लगाने के लिए उत्साह अनुभव नहीं करते थे । पर बैंकों की स्थापना के 
कारण लोगों में अपने रुपए को: बैंकों तथा कम्पनियों द्वारा रोजगार में लगाने की प्रवृत्ति 
बढ़ने लगी, और इससे बड़े-बड़े कारखानों का विकास सम्भव हो गया । महाजनों का 
कारोबार चीन में पहले मी विद्यमान था। पर बीसवीं सदी में वहाँ नये ढंग के भी अनेक 
बैंकों की स्थापना हुई । जनता:ड्वारा स्थापित किये गए बैंकों के साथ-साथ सरकार के 
तत्वावधान में 'बैंक आफ चाइना' का मी संगठन हुआ, और इस राष्ट्रीय बेंक के कारण 
चीन में भी आधुनिक ढंग को महाजनी का मली-मांति विकास प्रारम्म हुआ । जायन्ट 
स्टाक कम्पनियों और बैंकों के विकास के कारण ही चीन में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक 


उन्नति सम्भव हो सकी । सबसे पहले सूती कपड़े को तैयार करने के लिए मिलें खोली | 
गई । चीन में कपास पर्याप्त मात्रा में पेदा होती थी, ओर मजदूर मी वहाँ बहुत सस्ते 


रेट पर मिल सकते थे । प्रतः शरनेंक विदेशी पूंजीपतियों का ध्यान भी इस बात की ओर 


3. 
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२०० एशिया (सुदुर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


आक्ृष्ट हुआ, कि चीन में मिलें खोलकर रुपया पैदा करें। १९२८ तक चीन में वस्त्र- 
व्यवसाय इतना भ्रधिक उन्नत हो गया था, कि कपड़े की मिलों में ढाई लाख से अधिक 
मजदूर काम करते थे । आधी के लगभग कपड़े की मिलें शंघाई में स्थित थीं, और इनमें 
पूंजीपतियों ने बड़ी उदारता के साथ अपनी पूंजी लगायी हुई थी । वस्त्र-व्यवसाय में कुल 
मिलाकर जितनी पूंजी चीन में लगी हुई थी, उसका एक तिहाई भाग विदेशियों द्वारा 
लगाया गया था । सस्त्र-व्यवसाय के अतिरिक्त रेशमी वस्त्र, दियासलाई, चीनी, लोहा, 
शराब आदि को तँयार करने के लिए भी बहुत-से नये ढंग के कारखाने इस समय चीन में 
स्थापित हुए । कागज का व्यवसाय चीन में बहुत देर से चला श्रा रहा था। शुरू में कागज 


_ छोटे-छोटे कारखानों में तैयार होता था, जिनमें छः सात मजदूर काम करते थे । पर अब 


नए ढंग की पेपर मिलें स्थापित होनी शुरू हुई, और चीन इस व्यवसाय में भी अच्छी 
उन्नति कर गया । पर १६३१ तक चीन में ब्यावसायिक उन्नति का श्रीगणेश मात्र ही हुआ 
था। चीन में कोयले और लोहे की प्रचुरता है, मजदूर भी वहाँ बहुत बड़ी संख्या में और 
सस्ती मजदूरी पर उपलब्ध हैं । नदियों और स्रोतों के बाहुल्य के कारण वहाँ बिजली की 
उत्पत्ति भी कठिन नहीं है । कच्चा माल भी वहाँ प्रचुर परिमाण में प्राप्त हो सकता है । 
इस दशा में यदि जापान की सरकार के समान चीनी सरकार भी अपने देश की व्याव- 
सायिक उन्नति पर ध्यान देती, तो चीन आशिक क्षेत्र में बहुत उन्नति कर जाता। पर 
१६३१ तक चीन की सरकार को अपनी ग्ान्तरिक समस्याग्रों से ही फुरसत नहीं थी, 
और इसीलिए वह देश की व्यावसायिक उन्नति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे सकी । पर यह 
स्पष्ट है, कि सरकार की उपेक्षा के बावजूद भी चीन में व्यावसायिक उन्नति का प्रारम्भ 
हो गया था, और पाइचात्यं देशों के समान वहाँ भी श्रम-सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न होने 
लग गई थीं। पर चीन के लिए इन समस्याओं को हल कर सकना सुगम नहीं था, क्योंकि 
अनेक कारखाने विदेशियों के स्वामित्त्व में थे, और अनेक कारखाने ऐसे प्रदेशों में स्थित 
थे, जो ` विदेशी राज्यों के प्रभावःकषतरों के ग्रन्तर्गत थे। चीनी सरकार इन पर अपने 


. कानूनों को लागू नहीं कर सकती थी । 


श्रमिकों की समस्या--कल-कांरखानों के विकास के कारण चीन में भी मजदूरों | 


की समस्या विकसित होनी शुरू हो गई थी। सबसे पहले १६१६ में चीनी मजदूरों की 
उन्नति के लिए एक 'संघ' की शंघाई में स्थापना हुई। इस संघ का उद्देश्य यह था, कि 
मजदूरों के हितों की रक्षा की जाय । इसकी शाखाएं चीन के विविध व्यावसायिक केन्द्रों 
में स्थापित की गई। मजदूरों के इस संघ ने मजदूरी की दर में वृद्धि करने और कार्य करने 
के घन्टों में कमी करने के लिए आन्दोलन शुरू किया । आ्रान्दोलन से अपने प्रयत्न में 
सफलता होती न देखकर चीन के मजदूरों ने हड़ंतालों का ग्राश्रय लिया । पेकिंग के एक 
समाचार-पत्र के अनुसार सितम्बर, १६२२ से दिसम्बर, १६२२ तक के चार महीनों में 
चीन में ४१ हड़ताल हुईं । इससे यह भलीमांति समझा जा सकता है, कि चीन के मजदू- 
रो में इस समय कितनी अधिक श्रशान्ति थी । कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को 
बहुत कम वेतन मिलता था । अपने वेतन से उनके लिए यह ग्रसम्मव था, कि वे अपना और 
श्रपने परिवारों का पालन-पोषण कर सकें। इसी कारण मजदूर लोगों में इस समय घोर 
श्रशान्ति थी, और वे अपनी दशा के सुधार के लिए घोर संघष में तत्पर थे। 


मजदूरों की दशा को सुधारने के लिए तीन ही उपाय थे-(१) सरकार की ह | 


से ऐसे कानूनों का निर्माण किया जाय, जिनसे मजदूरों के कार्य करने की दशा में उन्नति 
हो, उनकी न्यूनतम मजदुरी निश्चित की जाय, श्रौर वे अधिक से अधिक कितने घंटे प्रति- 
दिन काम कर सकें, यह भी कानून द्वारा तय कर दिया जाय । (२) कारखानों के मालिक 
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चीन की सर्वतोमुखी उन्नति २०१ 


स्वयमेव मजदूरों की a के सुघार पर ध्यान दें । (३) कारखानों में ऐसी पंचायतें स्था- 
-पित की जाएं, जिनमें मजदूरों को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, और मजदूरों और मालिकों 
में झगड़ा होने पर ये पंचायतें उसका फैसला करें। चीन के अनेक मिल मालिकों ने 
मजदूरों की दशा के सुधार पर ध्यान देने का प्रयत्न किया। कई कारखानों में मजदूरों 
के निवास के लिए साफ सुथरे मकान बनाये गए, उनके इलाज के लिए भ्रस्पताल 
खोले गए, औरं बच्चों की शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए स्कूलों और पार्को की 
स्थापना की गई । पर मजदूर इनसे संतुष्ट नहीं थे। कल-कारखानों में उन्हें वेतन बहुत 
कम दिया जाता था, और पर्याप्त श्रामदनी के श्रभाव में मजदूरों की दशा में सुधार 
भ्रसम्भव था । कुछ कारखानों में ऐसी पंचायतें भी स्थापित की गईं, जिनमें मजदूरों को 
अ्रपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया था। पर राजकीय शक्ति के साथ न होने - 
के कारण इस प्रकार की पंचायतों के लिए सफलता प्राप्त कर सकना सुगम नहीं था। 
मजदूरों की समस्या को हल करने का सीधा व सरल उपाय यह था, कि चीन में भी सर- 
कार की ओर से उसी ढंग के कानून बनाए जाएं, जँसे कि कारखानों में काम करने वाले 
मजदूरों के लिए पाइचात्य देशों में बनाये जा रहे थे। १९२६ में चीन में 'ट्रेड यूनियन 
एक्ट' स्वीकृत किया गया, जिसके अनुसार मजदूरों को यह अधिकार दिया गया, कि वे 
अपने संघ बना सकें और सामूहिक रूप से अपने हितों की रक्षा करने का प्रयत्न कर सके। 
चीन की सरकार चाहती थी, कि मजदूरों के हित के लिए ऐसे ही अन्य कानूनों का भी 
निर्माण करे । पर-उसके सम्मुख सबसे बड़ी कठिनता यह थी, कि बहुत-से कारखाने ऐसे 
प्रदेशों में स्थित-ओ, जो विदेशी राज्यों के प्रभावःकषेरों के अन्तर्गत थे। चीनी सरकार के 
कानून इनमें लागू नहीं होते थे। यदि चीनी सरकार के आधिपत्य में विद्यमान प्रदेशों “मे 
स्थित कारखानों के लिए कावून बनाये जाते, और उनके मजदूरों की न्यूनतम मंजदूरी 
तथा अधिकतम कार्यकाल को निश्चित करने का प्रयत्न किया जाता, तो इनमें जो माल 
तैयार होता, स्वासाविक रूप से उसकी लागत उन कारखानों के माल के मुकाबिले ' में 
अधिक पड़ती, जो विदेशी प्रभाव-क्षेत्रों में स्थित थे । इससे चीनी लोगों के अपने का रखानों 
के लिए विदेशी कारखानों का मुकाबिला कर सकना सम्मव न रहता । ल चीन/ की 
सरकार के सम्मुख सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न यही था, कि पहले विदेशी लोगों के प्रभाव एवं 
प्रभूत्व का चीन से अन्त किया जाय तमी वह मजदूरों की दशा कों सुधारने के लिए 


) 


आवश्यक कानूनों के निर्माण पर भी ध्यान दे सकती थी। 


, ुद्रा-पद्धति--पदार्थो के विनिमय और व्यापार के लिए चीन में “जो मुद्राएं 
प्रचलित थीं, वे दो प्रकार की थीं, तायल श्रौर तांबे के सिक्के । तायल २।।,तोला चांदी 
के वराबर होता था/ और नगरों में वस्तुओं के विनिमय और व्यापार के'लिए इसी का 
उपयोग होता था । देहातों में प्रायः तांवे के सिकके चलते थे, और थोड़ी कीमत की अदा- | 
यगी के लिए शहरों में भी उन्हें प्रयुक्त किया जाता था। आ के सम्पर्क के 
कारण चीन में अनेक विदेशी सिक्कों का भी चलन शुरू हुम्रा, जिनमे अमेरिका का डालर 
सर्वप्रघान था। १८९४ में चीनी सरकार की ओर से एक नये सिक्के को जारी किया 


` गया, जिसे युझ्नान कहते ये । यह अमेरिकन डालर से मिलता जुलता था। जब चीन में 


बैंक खुलने प्रारम्भ हुए, तो पत्र-मुद्राओं का भी चलन शुरू हुआ। शये पत्र Fe न केवल 
बैंकों द्वारा जारी की जाती थीं, ्रपितु अनेक प्रान्तीय सरकारें भी इन्हें र करती थीं। 
इसका परिणाम यह था, कि चीन की राजनीति के समान उसकी मुद्रा-पद्धति मी सर्वथा 
अव्यवस्थित थी । सर्वसाधारण लोगों के लिए यह Weems सुगम नहीं था, कि वे 
किन मुद्राओं पर मरोसा कर सकते हैं । पत्र-मुद्राओं में वृद्धि के कारण चीन में कीमतें भी 
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निरन्तर बढ़ रही थीं। १९१४-१८ के महायुद्ध के वाद जब संसार के सभी देशों में 
कीमतें बढ़ने लगीं, तो उसका असर चीन पर भी पड़ा । किसी सुव्यवस्थित मुद्रा-पद्धति 
के ग्रभाव में वहां की दशा और भी ग्रधिक शोतनीय हो गई। इस दशा में कुओमिंतांग 
सरकार के सम्मुख यह भी एक प्रधान समस्या थी, कि वह मुद्रा-पद्धति को व्यवस्थित कर 
किस प्रकार देश की आथिक दशा में सुधार करे। जापान की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों 
आर आन्तरिक विरोधी शक्तियों के साथ निरन्तर संघर्ष करते रहने के कारण कुओमि- 
तांग सरकार को इस विषय में सफलता नहीं प्राप्त हो सकी । अगले एक श्रध्याय में हम 
इस बात पर विशद रूप सै प्रकाश डालेंगे, कि किस प्रकार चीन की मुद्रा-पद्धति में निरन्तर 
ह्लास होता गया और एक समय ऐसा ग्रा गया, जबकि चीन की पत्र-मुद्रा की कीमत 
न के बराबर रह गई । 


(२) विद्या का पुनःजागरण 


पाश्चात्य देशों के साथ सम्पर्क में राने के कारण चीन में विद्या और ज्ञान का 
पुनःजागरुर्ण प्रारम्भ हुआ | क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा स्थापित शिक्षणालयों में चीनी 


विद्यार्थी/जहां ईसाई धर्म की शिक्षा प्राप्त करते थे, वहां साथ ही नये ज्ञान-विज्ञान से ` 
परिचित होने का भी उन्हें अवसर मिलता था। विदेशों से शिक्षा पाकर जो नवयुवक ` 


चीन लौटते थे, वे अपने देश में नवयुग की स्थापना के लिये तीव्र अभिलाषा साथ लेकर 
वापस ग्राते थे । १६०५ में जब प्राचीन परीक्षा-पद्धति का ग्न्त किया गया, तो शिक्षा- 
प्रणाली में सुधार कर सकना भी बहुत सुगम हो गया। परीक्षा पद्धति के कारण चीन 
के विद्यार्थी प्राचीन ग्रन्थों और धर्म-शास्त्रं के श्रध्ययन को बहुत अधिक महत्त्व देते थे, 


क्योंकि इनमें निष्णात होने पर ही उनके लिये सरकार में उच्च पदों को प्राप्त कर | 


सकना सम्भव होता था। पुरानी परीक्षा पद्धति का श्रन्त हो जाने पर चीन के नवयुवक 
नवीन ज्ञान-विज्ञान पर ध्यान देने लगे, और प्राचीन ग्रन्थों की भ्रपेक्षा आधुनिक विज्ञान 


का महत्त्व अधिक बढ़ गया । १६११ में जब राज्यक्रान्ति द्वारा मञ्चू शासन का अन्त 
हुआ, तब नये ज्ञान-विज्ञान के प्रति अभिरुचि में और भी भ्रधिक वृद्धि हुई, और चीन में ` 


नव-जागरण का प्रारम्भ हुम्रा। 


शिक्षा का प्रसार--उन्नीसवीं सदी में ्राधुनिक शिक्षा देने के लिये चीन में 
जो भी संस्थाएं विद्यमान थीं, वे ईसाई मिशनरियों द्वारा ही स्थापित क़ी गई थीं । चीनी 
लोग शिक्षा को बहुत महत्त्व देते थे। चीन के समाज में पण्डित वर्ग का जो श्रसाधारण 
रूप से सम्मान था, उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। ग्रतः मिशनरियों ने यह्‌ 


प्रयत्न किया, कि जो चीनी नागरिक ईसाई धर्म में दीक्षित होकर घमंप्रचारक का काये ' 


स्वीकार करें, वे सुशिक्षित और विद्वान्‌ मी हों । मिशनरी लोगों द्वारा स्थापित ड में 


जहां ईसाई घर्म की शिक्षा दी जाती थी, वहां साथ ही अंग्रेजी, फ्रेंच आदि पाश्चात्य ` 
a रौर उनके साहित्य को भी पढ़ाया जाता था। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए. .. 
शनरी लोगों ने बहुत-से चिकित्सालयों की भी स्थापना की थी । अतः ईसाई शिक्षणा- ` ' 


अजित की पढ़ाई पर भी व्यान दिया जाता था, ताकि चीनी डाक्टर व 
लथों में कार्य करके ईसाई धर्म के प्रचार में सहायक हो सकें। क्रिश्चियत 
प्रचारक यह भी मली-मांति अनुमव करते थे, कि चीनी भाषा, साहित्य और धर्म-ग्रन्थों 
का श्रध्ययन भी उनके घर्म-प्रचार के कार्य के लिये उपयोगी है। अ्रतः उन्होंने चीनी भाषा 


के आ तैयार करने और अनेक चीनी ग्रन्यों का ग्राधुनिक भाषाग्रों में अनुवाद करने _ 
पर मी ध्यान दिया | इन अनुवादों के कारण पाश्चात्य देशों की यूनिवसिटियों के विद्वानों ` 
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का ध्यान चीनी भाषा और साहित्य के प्रति श्राकृष्ट हुग्रा । पाश्‍चात्य देशों के मिशनरियों 
ने बाइबल का अनुवाद चीनी भाषा में किया, और घम-प्रचार के उद्देश्य से बहुत-सी छोटी 
बड़ी पुस्तकें भी चीनी भाषा में प्रकाशित कीं। ईसाई मिशनरियों द्वारा जो स्कूल वः 
कालिज चीन में स्थापित किये गये थे, उनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इसमें सन्देहः 
नहीं, कि क्रिश्चियन स्कूलों द्वारा ही पहले-पहल चीनी लोग पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान 
विज्ञान के सम्पर्क में राये । 


पर चीन की सरकार भी नई शिक्षा का देश में प्रचार करने के लिये तत्पर थी। 
१८६९ में तृंगवन कालिज की स्थापना हुई थी, और यह कालिज क्रिश्चियन मिशनों के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखता था। चीन में यह आधुनिक ढंग का पहला कालिज था। 
१८६५४ में ली हुंग चांग द्वारा तीन्त्सिन में एक यूनिवसिटी की स्थापना की गई थी, जिसे 
पेइयांग यूनिवर्सिटी कहते थे । इसके बाद १६०० में चिआओ-तूंग-पूनत्यांग और पेकिंग 
विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इन यूनिवसिटियों में चीन के प्राचीन साहित्य के अति- 
रिक्त आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा की मी व्यवस्था थी । साथ ही, सैनिक शिक्षा के 
लिये भी अनेक शिक्षणालय इस काल में सरकार द्वारा स्थापित किये गये थे। उच्च शिक्षणा- 
लयों के ग्रतिरिक्त स्कूली शिक्षा की ओर मी सरकार का घ्यान गया था, और इसी का 
यह परिणाम था कि उन्नीक्षवीं सदी की समाप्ति से पूवं ही चीन में विविध प्रकार के बहुत- 
से शिक्षणालय खुलने प्रारम्भ हो गये थे । पर क्योंकि श्रमी प्राचीन परीक्षा-पद्धति चीन 
में विद्यमान थी, अतः इन शिक्षणालयों में प्राचीन साहित्य के अध्ययन को बहुत महत्त्वपूर्ण 
स्थान दिया गया था । सरकारी पदों की प्राप्ति के लिये जिन परीक्षाग्रों का उत्तीर्ण करना 
- आवश्यक था, उनमें कन्फ्यूसियस आदि प्राचीन ग्राचार्यो के ग्रन्थों का स्थान बहुत महत्त्व 
का था, अतः चीन के सब शिक्षणालयों में उनके अध्ययन-अध्यापन पर बहुत जोर दिया 
जाता थां । १६०१ में परीक्षा-पद्धति का अन्त किया गया, और इससे चीन के शिक्षणा- 
लयों की पाठविधि व पाठ्य-विषयों में बहुत अन्तर आया। १६०४ के बाद चीन के 
शिक्षणालयों में प्राचीन साहित्य की भ्रपेक्षा नये ज्ञान-विज्ञान को श्रधिक महत्त्व दिया. 
जाने लगा । बहत-से नये स्कूल खोले गये, और अनेक पुराने मन्दिरों और मठों कोस्कूलों 
के रूप में परिवर्तित किया गया । राज्य-क्रान्ति के बाद जब १६१२ में चीन में रिपब्लिक 
की स्थापना हुई, तब शिक्षा के प्रसार पर और भी अधिक ध्यान दिया गया। चीन के 
नेता यह बात भली-मांति अनुभव करते थे, कि लोकतन्त्र शासन तभी सफल हो सकता 
` है, जब कि सर्वसाधारण जनता शिक्षित हो और वह आधुनिक युग की प्रवृत्तियों से परि- 


चय रखती हो । शिक्षा प्रसार के कार्य पर सरकार का इतना श्रधिक ध्यान था, कि १६३१ ` 


में चीन में विविध प्रकार के छोटे-बड़े शिक्षणालयों की संख्या १,३१,००५ तक पहुंच गई 


थी । इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या मी इस समय में ४३ लाख के लगभग थी । | 


सरकारी नियंत्रण के बाहर निजी रूप से जो शिक्षणालम धामिक सम्प्रदायों तथा पुराने 
ढंग के पण्डित वर्ग द्वारा संचालित थे, वे इनसे अलग थे । सरकार शिक्षा के प्रसार के 


। आ इतनी तेजी के साथ स्कूलों आर कालिजों की स्थापना में तत्पर थी, कि उनके लिए | 


उपयुक्त ग्रध्यापकों का मिल सकना सुगम नहीं था । विशेषतया, नये ज्ञान-विज्ञान को 
पढ़ाने के लिए भ्रध्यापकोंका मिल सकता तोडहुतही कठिनथा। “इसी कारण बहुत-से चीनी 
युवक इस समय विदेशों में विद्या के ग्रध्ययन के लिए गये । संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, 
फ्रांस, जापान आदि कोई भी ऐसा उन्नत देश नहीं था, जिसमें इस समय चीनी नवयुवक 


, हजारों की संख्या में उच्च शिक्षा के लिए न गये हों । जो लोग अधिक सम्पत्त थे, वे 


यूरोप और अमेरिका जाते थे, गौर जिनके पास धन की कमी होती थी वे जापान जाकर 
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अपनी ज्ञान की पिपासा को शान्त करते थे । उच्च शिक्षा प्राप्त करने के वाद ये विद्यार्थी 
जब विदेशों से चीन लौटते थे, तो वहां के शिक्षणालयों में कार्य करके न केवल शिक्षा के 
'प्रसार में सहायक होते थे, अपितु साथ ही नये विचारों का भी अपने देश में प्रचार करते 
थे । इन विद्यार्थियों द्वारा पाश्चात्य सभ्यता के चीन में प्रविष्ट होने में बहुत अधिक सहा- 
-यता मिली । इसमें सन्देह नहीं, कि विदेशों में शिक्षा पाये हुए इन चीनी नवयुवकों को 
अपने देश के प्राचीन साहित्य की तुलना में पाइचात्य साहित्य का अविक परिचय होता 
था । पर विदेशों में निवास करने और नवीन विचार-धाराग्रों के सम्पर्क में आने के 
कारण इनमें राष्ट्रीयता की भावना बड़े उग्ररूप में विकसित हो जाती थी । विदेशी 
रहन-सहन को अपना लेने पर भी इनमें स्वदेश के प्रति भक्ति की भावना कम नहीं हो 

पाती थी । यही कारण है, कि चीन की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए ये विद्यार्थी बुहुत 
सहायक सिद्ध हुए। 

१६१४-१८ के महायुद्ध के समय श्री ० येन द्वारा सर्वसाधारण जनता मे शिक्षा 
का प्रसार करने के लिए एक नये आन्दोलन का प्रारम्भ कया गया । श्री० येन धमं से 
ईसाई थे, श्रौर चीन के वाई० एम० सी० ए० (यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन) के 
प्रमुख कार्यकर्ता थे। महायुद्ध के श्रवसर पर जो हजारों चीनी मजदूर फ्रांस आदि युरो- 
पियन देशों में मजदूरी के लिये गये थे, श्री येन ने उन्हें साक्षर बनाने के कार्य में विशेष 
तत्परता प्रदर्शित की थी । चीनी कुलियों श्रौर मजदूरों को शिक्षित करने में श्री ० येन को 
जो गफलता हुई, उससे उत्साहित होकर उन्होंने महायुद्ध की समाप्ति के बाद चीन में 
काम करना शुरू किया । देहातों के किसानों और शहरों के मजदूरों में शिक्षा का प्रसार 
करने के लिए श्री० येन ने बड़ा भारी ्रायोजन किया। श्रब इस आन्दोलन का सम्बन्ध 
केवल वाई० एम० सी० ए० के साथ ही नहीं रह गया, अपितु यह चीन के सर्वसाधारण 
-का श्रान्दोलन बन गया और इसके कारण चीनी जनता को साक्षर बनाने में बहुत ग्रधिक 
सहायता मिली । 


___ _ विद्यार्थो श्रान्दोलन-शिक्षा के प्रसार के कारण चीन में विद्यार्थियों की एक 
ऐसी श्रेणी का विकास प्रारम्म हो गया था, जो राष्ट्रीयता, देश प्रेम रौर नवजीवन से 
अआत-भ्रात थी। देश की उन्नति और विदेशियों के प्रभुत्व को नष्ट करने की भावना इस 
श्रणी मे ग्रत्यन्त उग्र रूप से विद्यमान थी। यही कारण है, कि चीन के राजनीतिक ग्रान्दो- 
लनो में विद्याथियों का बड़ा हाथ होता था। १६१४-१८ के महायुद्ध की समाप्ति के 
, अनत्तर पेरिस की सन्धि परिषद्‌ ने शांतूंग पर जापान के प्रभुत्व को जारी रखने का जो 
फैसला किया था, उसका समाचार जव पेकिग पहुँचा, तो वहां के विद्यार्थियों में बेचैनी 
फल गई । जुलुस बनाकर वे पेकिंग के उस क्ष त्र में जा पहुँचे, जहां वि देशी राज्यों के दूता- 


वास थ । विदेशों की सेनाओं ने उन्हें दूतावासों के क्षेत्र में प्रविष्ट नहीं होने दिया । इस ' 


eo पेकिंग सरकार के ग्रर्थमंत्री त्साग्रो जू लिन के निवास स्थान को घेर 
त ग उनका ख्याल था, कि वह जापान के साथ सहानुभूति रखता है। त्साश्रो 
जू लिन को ग्रपनी जान बचाने के र जनी 

न नि मन न चाने के लिए जापानी दूतावास की शरण लेनी पड़ी । 
अव विद्यार्थियों ने चीन के मंन्त्रिमण्डल पर इस बात के लिए जोर दिया, कि वह पेरिस 


में स्थित अ्रपने प्रतिनिधि को यह आदेश दे, कि वह वर्साय की सन्धि पर हस्ताक्षर न 


करे। पेकिंग सरकार ने विद्याथियों के इस आन्दोलन को कुचलने के लिए भरसक कोशिश 
की । पेकिंग तथा अन्य नगरों में हजारों विद्यार्थी गिरफ्तार किये गये, और चीन की 
जलें विद्यार्थियों से भर गई । पर दमन नीति द्वारा विद्यार्थी-प्रान्दोलन दबा नहीं । ज्यों- 
ज्यों गिरफ्तारियाँ होती जाती थीं, विद्यार्थी और श्रधिक संख्या में संघर्ष के मैदान में 
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आते जाते थे । ह उन्ह न्होंने मजदूरों के संघों को भी अपने साथ आन्दोलन में शामिल कर 
लिया। चीन में सर्वत्र इस समय हड़तालों का आयोजन किया गया । बहुत-से कारखाने 
मजदूरों की हड़तालों के कारण बन्द हो गये। विद्यार्थियों ने जापानी माल के बहिष्कार 
के लिए भी आन्दोलन शुरू किया। व्यापारियों को इस बात के लिए विवश किया गया, 
कि वे जापानी माल को न वेचें। विद्याथियों के इस श्रान्दोलन ने इतना उग्र रूप धारण 
कर लिया, कि अन्त में विवश होकर चीन की सरकार ने यह फैसला किया, कि वर्साय 
की सन्धि पर हस्ताक्षर न किए जाएं और गिरफ्तार किये गये विद्यार्थियों तथा मजदूरों 
को जेल से मुक्त कर दिया जाय। 


चीन के आधुनिक इतिहास में विद्याथियों का यह आन्दोलन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
| स्थान रखता है। इस समय चीन के नवयुवक विद्यार्थी देश में जागृति उत्पन्त करने में 
| तत्पर थे । विदोंशयों ने चीन में जो ग्रनेक प्रकार से अपना प्र मुत्व कायम किया हुआ था, 
उसके विरुद्ध विद्यार्थी लोग जलुस निकालते थे, समाएं करते थे, विदेशी माल को बहि- 
कृत करने के लिए जनता को उकसाते थे; और अनेक प्रकार के उपायों का अनुसरण कर 
जनता में विदेशियों के विरुद्ध भावना को उत्पन्न करते थे। रूस के कम्युनिस्टों की चीन 
के विद्यार्थियों के ग्रान्दोलन के प्रति सहानुभूति थी | यही कारण है कि ब्रिटेन, श्रमेरिका, 
| और जापान आदि की सरकारें चीन के विद्यार्थी-ग्न्दोलन को कम्युनिस्ट लोगों द्वारा 

प्रारम्भ किया हुआ बताकर उसे बदनाम करने की कोशिश करती थीं, और पेकिंग सर- 

कार को प्रेरित करती थीं, कि उग्र उपायों का श्रवलम्बन कर उसे कुचल दे। कुग्रोमि- 

न्तांग दल के उत्कं में विद्यार्थियों का बड़ा कत त्व या। उन्हीं के सहयोग के कारण डा० 
| सन यात सेन ग्रौर उसके अनुयायी अ्रपनी शक्ति का विस्तार करने में समर्थ हुए थे। 
। १९२४ में शंघाई में विद्याथियों ने मजदूरों को हड़ताल करने के लिए प्रेरित किया। 
| शंघाई की अनेक मिलें जापानी लोगों द्वारा स्थापित थीं । विद्यार्थियों के प्रयत्न से इन 
| जापानी मिलों में हड़ताल हो गई, और विद्याथियों ने एक बहुत बड़ा जुन्नुस मजदूरों के 
साथ सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिये निकाला । शंघाई की विदेशी पुलिस ने इस जुलूस 
| पर गोली चलाई, और ग्रनेक विद्यार्थी गोली के शिकार बने । इस हत्याकांड के खिलाफ 
| एक और भी अधिक बड़े जुन्ूस का आयोजन किया गया। विदेशी पुलिस ने इस जुजूस ` 
पर भी गोली चलाई, और बहुत-से विद्यार्यी इस बार भी पुलिस की गोलियों द्वारा मारे 
गये । शंघाई की इस विदेशी पुलिस में अंग्रेज सिपाहियों की शक अधिक थी । 
उसका अफसर भी म्रंग्रेज था । परिणाम यह हुआ, कि चीन में अंग्रेजों के खिलाफ भावना 
बहुत प्रबल हो गई । एक बार फिरं विदेशी माल के बहिष्कार का आस्दोलन शुरू हुआ. । 
इस समय चीन की जनता में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ बहुत तीब्र आन्दोलन चल रहा 
था । १६२६ में कुछ चीनी सिपाहियों ने एक ब्रिटिश जहाज पर गोली चला दी । इसका 
प्रतिशोध करने के लिए ग्रंग्रेजों ने एक चीनी नगर पर गोलाबारी की, और वहां के 
निरपराध निवासियों से भयंकर रूप से बदला लिया। विद्यार्थी इससे ओर भी अधिक 
भड़क गये, और उन्होंने विदेशियों, विशेषतया अंग्रेजों के खिलाफ अपने आन्दोलन को 
को जारी रखा । यही समय था, जबकि विद्यार्थी आन्दोलन की सहायता से कुओमिन्तांग 
दल ने पेकिंग की निर्वल सरकार का श्रन्त कर नानकिग में अपनी सरकार की स्थापना 
की । चीन में जो श्रब राष्ट्रीय चेतना विकसित हो गई थी, उसमें विद्याथियों का > 
कत्तृ त्त्व बहुत महत्त्व का था । 

समाचार पत्र श्रौर नया साहित्य--नई शिक्षा के प्रसार र विद्यार्थी- 

प्रान्दोलन द्वारा चीन में पुनःजागरण हो रहा था, और समाचार-पत्र तथा नया साहित्य 
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“इस नवजीवन में बहुत सहायता पहुंचा रहे थे। शुरू में जो समाचार-पत्र चीन में 
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एशिया (सुदुर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


प्रकाशित हुए, वे विदेशी भाषाओं के थे । समुद्रतट पर स्थित se में व्यापार आदि 
के लिए बहुत से विदेशी लोग आबाद थे। इन पत्रों का प्रचार इन विदेशियों में ही था, 
आर इनमें प्रायः उसी प्रकार के समाचार और लेख प्रकाशित हुआ करते थे, जिनमें विदे- 
शी लोगों को दिलचस्पी होती थी । चीनी भाषा में पहला समाचार-पत्र १८७० में प्रकाशित 
होना शुरू हुआ । चीन-जापान युद्ध (१८४-९५) के समय में अन्य भी अनेक पत्र चीनी भाषा 


` में निकलने लगे । इस समय चीत में जागृति का प्रारम्भ हो चुका था, गौर जनता राज- 
नीतिक मामलों में दिलचस्पी लेने लग गई थी । वह चीन-जापान युद्ध, बोक्सर विद्रोह, 


सुधारवादियों भर क्रान्तिकारियों के श्रान्दोलन, मञ्चू शासन के विरुद्ध विद्रोह आदि के 


समाचारों को बड़े उत्साह व दिलचस्पी के साथ पढ़ा करती थी । १६११ की राज्यक्रान्ति 
के बाद समाचार-पत्रों की संख्या में और भी ्रधिक वृद्धि हुई । १६३६ तक चीन में यह 
दया आ गई थी, कि प्रायः सभी बड़े नगरों से कोई न कोई पत्र अ्रवश्य प्रकाशित होमे 


लगा था। आवागमन के साधनों की उन्नति और टैलीग्राफ के प्रारम्भ होने के कारण इन 
समाचार-पत्रों का प्रचार बहुत बढ़ गया, और अनेक पत्र न केवल चीन की ्रान्तरिक 
राजनीति पर अ्रपितु विदेशी राजनीति पर भी समाचार तथा लेख प्रकाशित करने लगे । 
दैनिक और साप्ताहिक पत्रों के साथ-साथ मासिक तथा त्रैमासिक पत्रिकाश्रों का भी 
प्रकाशन शुरू हुआ, और कतिपय पत्रिकाएं वैज्ञानिक विषयों पर भी निकलने लगीं । इस 
बात का श्रनुमान सहज में किया जा सकता है, कि चीनी भाषा में प्रकाशित ये पत्र-पत्रि- 
काएं देश में नवजीवन का संचार करने और जाएृति को उत्पन्न करने में -कितती अधिक 
सहायक थीं । 
चीन में पहले जो कुछ भी साहित्य तैयार होता थां, वह वहां की प्राचीन भाषा में 
ही होता था। पण्डित वर्ग प्राचीन भाषा में लिखने-पढ़ने में ही गौरव श्रनुभव करता 
था। जिस प्रकार भारत की पण्डित-मण्डली संस्कृत ग्रंथों का ग्रध्ययन किया करती थी, 
संस्कृत में ही पुस्तके लिखती थी और हिन्दी श्रादि जन साधारण की भाषाश्रों में पुस्तकें 
लिखना हीन बात समझती थी, वैसी ही दशा चीन में भी थी । १६१७ में डॉ० हू सुह ने 
घोषणा की, कि भविष्य में वे अपनी पुस्तकें उसी भाषा में लिखेंगे, जिसे सर्वसाधारण 
जनता प्रयुक्त करती हैं । डॉ हू सुह की शिक्षा अमेरिका में हुई थी, और वे पेकिंग यूती- 
बसिटी में अध्यापक थे । जब तक चीन में पुरानी परीक्षा-पद्धति विद्यमान थी, यह 
नहीं था कि इस: प्राचीन भाषा की उपेक्षा की जा सकती । पर अरब परीक्षा पद्धति का 
श्रन्त हुए बारह साल व्यतीत हो चुके थे। श्रब डा० हू सुह जैसे विद्वानों के लिए यह 
सम्मव था, कि वे जन-साधारण की भाषा में साहित्य का निर्माण करने में प्रवृत्त हों।। 
१६२० i Pn की ओर से यह आज्ञा प्रकाशित की गई, कि स्कूलों की प्रारम्भिक 
त में डी भाषा को न पढ़ा कर केवल प्रचलित चीनी भाषा की ही पढ़ाई ही। 
कार चीन में एक ऐसे नवीन साहित्य का निर्माण प्रारम्भ हुश्रा, जिसे सरवंसाधारण 
de सकती थीं, और जिसे पढ़कर उसके लिए नये ज्ञान-विज्ञान से 
सुगम था। इस नये साहित्य पर प्राचीन ग्रन्थों और शास्त्रों की 


उ sh पाश्चात्य विचारधाराश्रों का प्रमाव अधिक था, रौर इसके विकास से चीत र 
पुनःजागरण में बहुत अधिक सहायता मिली । 


पत्र-पत्रिकाश्रों त दः 
त्रकाओं और नवीन साहित्य द्वारा चीन के नवयुवकों में यह प्रवृत्ति बद 


ह थी, कि वे प्रमाणवाद का परित्याग कर बुद्धि और तके द्वारा सत्य और ग्रसत्य का , 


निर्णय करने के लिए प्रवृत्त हों 
रि् य करने के लिए प्रवृत्त हों । चीनी लोग जहां प्राचीन समय के परम्परागत वन्धनों को 
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चीन की सर्वतोमुखी उन्नति २०७ 


-तोड़ कर स्वतन्त्र होने के लिए उत्सुक थे, वहां साथ ही वे पाइचात्य लोगों के ।वचारों व 
“विश्वासों को भी आंख मीच कर स्वीकार कर लेने .के लिए उद्यत नहीं थे । पाइचात्य 
सभ्यता को उत्कृष्ट मान लेने की प्रवृत्ति उनमें नहीं थी । १९१४-१८ के महायुद्ध के 
अवसर पर ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों की ओर से चीन में जर्मनी और ग्रास्ट्रिया के विरुद्ध बहुत 
'प्रचार किया गया जर्मन लोग मनुष्य के रूप में राक्षस हैं, और उनकी सम्यता व संस्कृति 
जंगली व बर्वर लोगों से किसी भी प्रकार उत्कृष्ट नहीं है, यह विचार मित्रराष्ट्रों की 
ओर से डंके की चोट के साथ प्रचारित किया गया। पर चीनी लोगों की दृष्टि में जैसे 
जर्मन थे, वैसे ही ब्रिटिश और फ्रेञ्च थे । पाइचात्य देशों के साम्राज्यवाद के कारण चीनी - 
लोगों ने समान रूप से कष्ट उठाया था। ग्रतः मित्रराष्ट्रों के जर्मन-विरोधी प्रचार के 
"कारण चीनी लोगों ने यह विचार करना शुरू किया, कि पाइचात्य देशों द्वारा जो नये 
आदर्श व विचार उनके सम्मूख प्रस्तुत किये जा रहे हैं, क्या. वे वस्ततः सत्य हैं। चीन में 
“इस समय जो पुन:जागरण ही रहा था, वह जनता में स्वतन्त्रता की भावना को उत्पन्न कर 
रहा था। उसके कारण जहां चीन की पुरानी जंजीरें टूट रही थीं, वहां साथ ही चीनी 
जनता अपने को पाइचात्य लोगों का ग्रन्धानुयायी बना लेने के लिए मी तैयार नहीं थी । 


(३) सामाजिक जीवन 


पाइचात्य देशों के साथ सम्पर्क और व्यावसायिक उन्नति के कारण चीन में जिस - 
नवयुग का प्रारम्म हो रहा था, उसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर पड़ना भी ग्रावक्यक 
था । चीन की जनता में प्राचीन समय से यह पद्धति चली आती थी, कि एक परिवार व 
कुल के लोग एक ही स्थान पर निवास किया करें। पितरों की पूजा चीनी धर्म श्रौर 
सामाजिक संगठन का महत्त्वपूर्ण ग्रंग:थी । प्रत्येक व्यक्ति का यह पुनीत कत्तेव्य समभा जाता 
था, कि वह अपने पितरों की पूजा करे और उनकी समाधियों के प्रति अपने सम्मान को 
प्रदर्शित करे | पर बीसवीं सदी के प्रारम्भ होने से पूर्वं ही चीन में ऐसी परिस्थितियां _ 
उत्पन्न होने लग गई थीं, जिनके कारण एक कुल व परिवार के सब लोगों के लिए एक 
स्थान पर निवास करते रहना सम्भव नहीं रहा था। रेलों ग्रौर सड़कों के निर्माण के 
कारण यात्रा करना बहुत सुगम हो गया था, और ्ाजीविका की खोज में बहुत-से चीनी 
लोग अपने कुलक्रमानुगत घरों को छोड़कर सुदुरवर्ती प्रदेशों में व्यापार, मजदूरी रौर 
नौकरी के लिए जाने लग गये थे । अपने पितरों की समाधियों के प्रत.सम्मान प्रदर्शित 
करने के लिये अपने घर जाते रह सकना उनके लिये सुगम नहीं रहा था। कल-कारखानों 
के विकास के कारण लाखों की संख्या में देहाती किसान मजदूर बनकर शांघाई जेसे 
विशाल नगरों में एकत्र हो गये थे। ये छोटी-छोटी कोठरियों में निवास करते थे, और 
इनकी ्रामदनीं इतनी कम थी, कि ये अपने कुल के लोगों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क रख ही 
नहीं सकते थे । परिणाम यह हुआ, कि कुल के प्रति निष्ठा की भावना जनता में मन्द 
पड़ने लगी, और जिस प्रकार पहले एक परिवार के सब व्यक्ति अपने कुलवृद्ध के शासन में _ 
“रहते थे, वह बात श्रब सम्भव नहीं रही । कुल व बिरादरी के शासन से मुक्त होकर चीन 
के लोग अपने छोटे-छोटे परिवारों का निर्माण करने में प्रवृत्त हुए, ग्रोर शहरों व परदेश . 
में निवास करने वाले पति-पत्नी परम्परागत कुल-मर्यादा की उपेक्षा कर स्वच्छन्दता के 
साथ जीवन बिताने लगे । कुल-मर्यादा का स्थान वेयक्तिक स्वतन्त्रता ने ले लिया । ईसाई 


'मिशनरियों के प्रचार और परिचमी देशों के सम्पर्क द्वारा भी इस प्रवृत्ति में सहायता 


मिली । श्रब चीन के सबंसाधारण लोगों में FE प्रवृत्ति प्रबल होने लगी, कि वे सब पुरानी 
बातों पर बुद्धिपू्वक विचार किया करें । वदि उन्हें वे बातें यूक्तियुक्त प्रतीत हों, तो उन्हें 


मानें, अन्यथा उनका परित्याग कर दें | मिरादरी के प्रभाव में रहने के कारण लोग जो. 
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२०८ एशिया (सुदूर पूर्वे) का आधुनिक इतिहास 


पहले पुरानी परिपाटी को कायम रखने के लिये विवश होते थे, अब उसकी कोई श्राव-- 


इयकता नहीं रह गई । 


चीन में शिक्षा प्रसार के साथ-साथ स्त्री-शिक्षा का प्रचार भी बढ़ रहा था। 
उन्नीसवीं सदी तक चीन में स्त्री-शिक्षा नाममात्र को ही थी । क्योंकि स्त्रियों को राज- 
कीय पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, अतः उन्हें शिक्षित करने की भी कोई श्राव- 
इयकता नहीं समझी जाती थी । जब पाश्चात्य मिशनरियों ने चीन में अपने स्कूल 
स्थापित किये, तो उन्होंने नर्स आदि के कार्यो के लिये चीनी स्त्रियों को तैयार करने के 
निमित्त उन्हें भी शिक्षा देना शुरू किया। १६११ में जब चीन में राज्यक्रान्ति हुई, - तो 
उसका प्रमाव स्त्री-शिक्षा पर भी पड़ा। सरकार की ग्रोर से अनेक कन्या पाठशालाएं 
स्थापित हुई, और बहुत-सी चीनी लड़कियां इन पाठशालाश्रों व कालिजों में शिक्षा प्राप्त 
करने के लिये प्रवृत्त हुई । जिस प्रकार नत्रयुवक चीनी विद्यार्थी बड़ी संख्या में विदेशों में 
उच्च शिक्षा के लिये गये, वैसे ही चीनी नवथूवतियों ने भी ग्रमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और 
जापान आदि में जाना शुरू किया । स्त्रियों के उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने का यह परि- 
णाम अवश्यम्मावी था, कि श्रव वे केवल वैवाहिक जीवन व्यतीत करना ही अपना एक- 
मात्र कार्य न समझें । उन्होंने चिकित्सा, अध्यापन आदि पेशों का भी ग्रनुसरण शुरू 
किया, और धीरे-धीरे चीन में स्त्रियों का एक ऐसा वर्ग विकसित हो गया जो अविवा- 
हित रहकर चिकित्सक, पत्रकार, अध्यापिका आदि के रूप में आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र 
एवं ग्रात्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने लगा था। जो शिक्षित स्त्रियां विवाह करती 
थीं, वे भी घर को ही अपना एकमात्र कार्यक्षेत्र नहीं समती थीं । वे देश के सामाजिक 
आर राजनीतिक जीवन में भी हाथ बंटाती थी । जिस विद्यार्थी आन्दोलन का हमने इसी' 
अध्याय में ऊपर उल्लेख किया है, उसमें लड़कियों ने भी सक्रिय रूप से माग लिया था। 
इस समय चीन में ग्रनेक ऐसे शिक्षणालय भी स्थापित हो गये थे, जिनमें लड़कों और 
लड़कियों की सहशिक्षा कीं पद्धति को अपनाया गया था। इनमें शिक्षा प्राप्त की हुई 
स्त्रियां स्वाभाविक रूप से श्रपने को पुरुषों के बरावर व समकक्ष समझती थीं, और 
अपनी सामाजिक स्थिति को पुरुषों के मुकाबिले में किसी भी प्रकार से हीन समके के 
लिये उद्यत नहीं थीं । 


चीन में नवयुग के सूत्रपात का एक परिणाम यह भी हुआ, कि विवाह के मामले 
में नवयुवक और नवयुवतियां श्रधिक स्वतन्त्रता का आचरण करने लगे । पहले चीन में 
यह प्रथा थी, कि माता-पिता श्रौर परिवार के बुजुर्ग ही विवाह-सम्बन्ध का निश्चय कर 
दिया करते थे । अ्रमेरिका ग्रादि पाश्चात्य देशों से शिक्षा प्राप्त करके जो लोग इस समय 
चीन वापस ग्रा रहे थे, वे अपने विवाह के विषय में बुजुर्गों की बात मानने को तैयार नहीं 
थे। वे चाहते थे, कि स्वयं अपनी सहधामिणी का चुनाव करें। धीरे-धीरे समी शिक्षित 
लोगों में यह प्रबृत्ति बढ़ने लगी । इसका परिणाम यह हुआ, कि चीन के बैवाहिक और 
परिवारिक जीवन में मारी परिवर्तेन आना शुरू हुआ । पर यह नहीं समझना चाहिये, 
कि चीन की सर्वसाधारण जनता भी अपनी कुल-मयांदा का परित्याग कर इस समय नये 
विचारों के सा वादि एवं पारिवारिक सम्बन्धों के विषय में स्वतन्त्र होने लग गई 
थीं । यह जो परिवतेन हो रहा था, वह प्रधानतया उच्च शिक्षित लोगों तक ही सीमित 
था, यद्यपि सरवंसाघारण जनता भी उसके प्रभाव से सर्वथा वञ्चित नहीं थी । 


मञ्चू शासन का अन्त हो जाने के बाद चीन के लोगों के रहन-सहन में एक 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ, कि पुरुषों ने चोटी रखना बन्द कर दिया। इस प्रथा का 
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चीन की सर्वतोमुखी उन्नति - २०९ 
आरम्म उस समय हुआ था, जब कि मञ्चू ग्राक्रान्ताग्रों ने चीन को अपने अधीन 
कर लिया था। मञ्चू सञ्राट्‌ समझते थे, कि सिर पर लम्बी चोटी रखना इस बात 
का चिन्ह है, कि चीनी लोग उनकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। रिपब्लिक 
की स्थापना होने पर चीनी लोगों ने चोटी कटवाकर पाश्चात्य लोगों के समान छोटे 
बाल रखना शुरू किया । पाश्चात्य देशों के सम्पर्क में आने के कारण चीन के वहुत- 


से शिक्षित लोगों ने यूरोपियन पोशाक को भी अपना लिया था, पर कुश्रोमिन्तांग दल के 


शक्ति प्राप्त करने के बाद जनता में यह भावना विकसित हुई कि विदेशी पोशाक राष्ट्रीय 
दृष्टि से अनुचित है। 


(४) धामिक विचारों में परिवर्तन 


पाश्चात्य देशों के सम्पर्क में आने के कारण चीनी जनता के धामिक विचारों में 
भी नी बहुत परिवर्तन श्राया । ईसाई धमं के प्रायः सभी सम्प्रदाय चीन में अपने-अपने सिद्धा- 
न्तो का प्रचार करने में तत्पर थे। रूस का श्रोथोडिक्स चर्च (जिसे पहले ग्रीक कंथोलिक 
चर्च भी कहते थे, और ग्रीस के तुर्क साम्राज्य के श्रन्तर्गंत हो जाने के बाद जिसका प्रधान 
केन्द्र रूस बन गया था)मञ्चूरिया व उत्तरी चीन में पना प्रचार कार्यं कर रहा था। रोमन 
कँथोलिक श्रौर प्रोटेस्टेण्ट पादरी मध्य और दक्षिणी चीन में अपने मत के प्रचार में तत्पर 
थे। १९२६ में ३४०० विदेशी पादरी रोमन केथोलिक चर्च के अधीन चीन में कार्य कर 
रहे थे। इसी समय में चीन में काम करने वाले विदेशी प्रोटेस्टेण्ट पादरियों की सं ख्या 
८००० से भी अधिक थी। इन प्रचारकों के प्रयत्नों का यह परिणाम था, कि १६२९ में 
पच्चीस लाख के लगभग चीनी रोमन कथोलिक धर्म को और पांच लाख के लगभग चीनी 
्रोटेस्टेन्ट धर्म को स्वीकार कर चुके थे। संख्या की इष्टि से ईसाई प्रचारकों को चीन में 
बहुत अधिक सफलता नहीं हुई थी, पर वहां के समाज पर उनका प्रभाव निरन्तर बढ़ता 
जाता था । ईसाई पादरियों द्वारा स्थापित स्कूलों और चिकित्सालयों के सम्पकं में लाखों 
चीनी नागरिक प्रति वर्ष आते थे, और इस धर्म के सिद्धान्तों का उन पर प्रभाव पड़ना 
सर्वथा स्वाभाविक था । पादरियों द्वारा ही श्राधुनिक शिक्षा का पहले-पहल चीन में प्रवेश 
हुआ था, और अनेक चीनी ईसाई राज्यक्रान्ति के प्रमुख नेता भी थे। डॉ० सन यात सेन 
भी धर्म से ईसाई थे। चियांग काई शेक ने भी ईसाई धमं को स्वीकार कर लिया था। 
कुग्रोमिन्तांग सरकार का सुयोग्य ग्रर्थमंत्री सुंग भी ईसाई था। उसको दो बहनें श्रीमत . 
सन यात सेन श्रौर श्रीमती चियांग काई शेक चीन के आधुनिक इतिहास में अत्यन्त . 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं । चीनी सरकार के अन्य मी श्रनेक उच्च राजकीय पदों पर इस 
प्रकार के चीनी नेता आरूढ़ थे, जिन्होंने पाश्चात्य देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, और 
जो ईसाई धमं में दीक्षित हो चुके थे । चीन की रिपब्लिक के प्रथम राष्ट्रपति श्री युवान 
शी काई भी धर्म से ईसाई ही थे । इन बातों से यह भलीमांति समझा जा सकता है, कि 


` चीन में ईसाई लोगों का स्थान कितना महत्त्वपूर्ण था, और उनका वहां की जनता पर 


कितना अधिक प्रमाव था। यदि विदेशी राज्यों का साम्राज्यवाद चीन की जनता में भ्रत्यधिक 
श्रसन्तोष और उद्वेग उत्पन्न न करता, तो वहां ईसाई धर्म का प्रचार और भी अधिक हो , 
सकता । पर चीन की जनता में ग्रमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि साम्राज्यवादी देशों के प्रति 
जो विरोध व विद्वेष की भावना थी, उसके कारण लोगो ईसाई धर्म को भी अच्छी 
निगाह से नहीं देखते थे। कुग्रोमिन्तांग दल के उत्कर्ष के साथ जब चीन में राष्ट्रीय प्रवृ- 
त्तियों ने जोर पकड़ा, तो यह सर्वेथा स्वाभाविक था, कि लोगों में ईसाई घर्म के मुकाबिले 
में अपने प्राचीन धर्म के प्रति प्रेम उत्पन्न हो । इस प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना चाहिए, 
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कि धीरे-धीरे चीन का ईसाई चच भी राष्ट्रीय होता जा रहा था। जो चीनी लोग ईसाई 
धर्म को स्वीकृत कर लेते थे, उनमें से भी बहुत-से पादरी का पेशा ग्रहण कर लेते थे । 
धीरे-धीरे चीन के क्रिरिचियन चर्च के उच्च पदों पर भी चीनी पादरी नियत किए जाने 
लगे। पर १६३१ तक ईसाई चर्चों का प्रबन्ध व संचालन मुख्यतया विदेशियों के ही हाथों 
में रहा, यद्यपि चीनी ईसाइयों का उस पर प्रभाव निरन्तर बढ़ता जाता था। १९३१ के 
बाद इस दिशा में और अधिक प्रगति हुई । 


ईसाई धर्म के प्रचार के कारण बौद्ध धर्म में भी नवजीवन का संचार हुआ। 
जापानी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं । पाश्चात्य देशों के श्रनुकरण में जापानियों ने भी 
चीन में अपने स्कूल और चिकित्सालय स्थापित किए थे। ये स्कूल और चिकित्सालय 
जापान के बौद्ध मिशन द्वारा स्थापित किए गए थे। जापानी लोगों ने भी इस बात को 
अनुभव किया, कि धर्म प्रचार साम्राज्यवाद की सफलता का एक अत्यन्त उत्तम साधन 
है । पाश्चात्य देश जो चीन में अपने प्रभाव और प्रभुत्व के विस्तार में सफल हो रहे हैं, 
उसका एक बड़ा कारण ईसाई मिशन भी हैं | इसी बात को दृष्टि में रखकर जापानियों ने 
भी बौद्ध धर्मे के प्रचार पर विशेष ध्यान दिया। चीन के जो प्रदेश जापान के प्रभाव क्षेत्र के 
अन्तर्गत थे, वहां बौद्ध चर्च के तत्वावधान में स्कूलों व चिकित्सालयों की स्थापना की गई। 
चीन के बौद्धों में मी इससे नए उत्साह का संचार हुम्रा । वहां मी अनेक ऐसे धामिक नेता 
उत्पन्न हुए, जिन्होंने ईसाई धर्म के बढ़ते हुए प्रचार को रोकने के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार 
करना प्रारम्भ किया। इसी का यह परिणाम हुआ, कि चीन में एक नए धामिक आन्दो- 
लन का सूत्रपात हुआ, जिसे पाइचात्य इतिहास को इष्टि में रखकर 'घामिक सुधारणा" के 
नाम से कहा जा सकता हैं । 


जिस समय विविध धामिक नेता चीन में अपने-अपने धर्म के प्रचार में तत्पर थे, 
चीन की सुशिक्षित जनता में धर्म के प्रति सन्देह और अविश्वास की भावना में भी निर- 
न्तर वृद्धि हो रही थी । श्राधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने वाले चीनी नवयुवक 
धर्ममात्र को सन्देह की दृष्टि से देखने लगे थे । उन्हें जिस प्रकार चीन के प्राचीन घामिक 
बिझ्वास और विधि-विधान अनावश्यक प्रतीत होते थे, वैसे ही ईसाई धमं के मत्तव्यों में 
भी उन्हें कोई सार नजर नहीं श्राता था । इसका परिणाम यह हुआ, कि चीन में नास्ति- 
का की प्रवृत्तियां निरन्तर प्रबल होने लगीं, और बहुत-से लोग धमे से सर्वथा विमुख 
हो गए। 
(५) कला और ग्रामो द-प्रमो द 


ड कला की दृष्टि से चीनी लोग बहुत उन्नत थे | चित्रकला और स्थापत्य--दोंनों 
में चीन की अपनी पृथक्‌ शैली थी, जिसमें बाह्य ग्राकृतियों को अपेक्षा भावना को अधिक 
महत्त्व दिया जाता था। चीनी लोग समभते थे, कि चित्र मी काव्य के समान होते हैं, 
जिनमें भावों की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों के स्थान पर श्राक्गेतियों को प्रयोग में लाया 
जाता है। पाश्चात्य कला के सम्प में आने से चीनी कलाकारों ने चित्रों की आकृति की 

| उत्कृष्टता को भी महत्त्व देना शुरू किया । पर पाश्चात्य सम्पक के वावज्जूद मी चीन को 
कला की मौलिकता कायम रही । यही कारण है, कि चीन के चित्रों और प्रतिमाग्रों की 


पाश्चात्य देशों में आदर की इष्टि से देखा जाता था, और वहां के कलाप्रेमी लोग उनके 
संग्रह्‌ में विशेष उत्साह प्रदर्शित करते थे । _ ;क्‍ ह 


चीन में आमोद-प्रमोद के प्रधान साधन नाटक होते थे, जिन्हें दे 
2 टक होते थे, जिन्हें देखने के लिए चीनी 
लोग बड़े उत्साह के साथ एकत्र होते थे। पाइचात्य देशों द्वारा वहां चलचित्रों (सिनेमा) 
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चीन की सर्वतोमुखी उन्नति २११ 
का प्रदर्शन मी आरम्भ हुआ। शुरू में सिनेमा-घर उन बन्दरगाहों में खोले गए, जहां 
विदेशी लोग बड़ी संख्या में निवास करते थे । धीरे-धीरे पेकिंग ग्रादि ग्न्य नगरों में भी 
सिनेमा का प्रचार हुआ । शुरू में इन सिनेमाघरों में श्रमेरिका आदि में तैयार किए गये 
वदेशी भाषाओं के चित्र ही प्रदर्शित किये जाते थे। धीरे-धीरे सिनेमा की फिल्मों को 
तैयार करने के लिए चीनी कम्पनियां भी स्थापित हुई, और चीनी भाषा में भी चलचित्रों 
कका निर्माण होने लगा। सिनेमा के प्रचार के कारण नाटकों की लोकप्रियता कम हो गई। 


पर इससे यह लाभ अवश्य हुआ, कि जनता को कम मूल्य में मनोरंजन का एक प्रत्यन्त 
उत्कृष्ट साधन हाथ लग गया। 


पाश्चात्य लोगों के सम्पर्क से चीन के शिक्षणालयों में विविध प्रकार के खेल-कूदों 
का भी प्रवेश हुआ | पुराने ढंग के. चीनी पण्डित शिक्षा में खेलों को कोई महत्त्व नहीं देते 
थे । पर वीसवीं सदी में चीन में जो नये शिक्षणालय खुल रहे थे, उनमें कसरत, ड्रिल, 
जिमनास्टिक, टैनिस आदि, को भी महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता था ! 


इसमें सन्देह नहीं, कि बीसवीं सदी के प्रारम्भ होने तक चीन में नवयुग के सूत्र- 
'पात होने के चिह्न प्रकट होने लग गए थे । आथिक, सामाजिक, धामिक और सास्क्र 
तिक आदि समी क्षेत्रों में वह उन्नति के मागे पर अग्रसर होने लग गया था। वर्तमान 
समय में चीन ने जो श्रसाधारण व ग्राइचर्य जनक उन्नति की है, उसकी नींव उन्तीसवीं सदी 
के अन्तिम भाग तक मली-मांति रखी जा चुकी थी । 
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, तेरहवां अध्याय 
पूर्वी एशिया में जापान के साम्राज्य का विस्तार 


(१) जापान के उत्कं का प्रारम्भ 


उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में जापान का पारिचात्य देशों के साथ सम्पर्क स्थापित 

हुआ था । उस समय जापानी लोगों ने अनुभव किया, कि वे उन्नति की दौड़ में यूरोप 
और अमेरिका के मुकाबिले में बहुत पीछे रह गए हैं । इस अनुभूति के कारण जापान के 
लोग अपने देश का कायाकल्प करने के लिए किस प्रकार प्रवृत्त हुए, इस पर पहले प्रकाश 
डाला जा चुका है। १६१४-१८ के महायुद्ध के बाद यह स्थिति आ गई थी, कि जापान 
की गिनती संसार के सबसे अधिक शक्तिशाली राज्यों में की जाने लगी थी, और उसकी 
जलसेना संसार में तीसरा स्थान रखती थी केवल ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्तराज्य अमेरिका 
ही ऐसे देश थे जो जलसेना की दृष्टि से उससे आगे थे। राष्ट्र संघ की कौंसिल में जापान 
को स्थायी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था, और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
उसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। पूर्वी एशिया श्रौर प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में 
जापान की स्थिति सबसे अधिक शक्तिशाली. थी । इस दशा में यह सवेथा स्वाभाविक था, 
कि जापान भी पाश्चात्य राज्यों के श्रनुकरण में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए 
प्रयत्नशील हो। संसार के इतिहास में राजशक्ति की अ्रतिशयता का यही परिणाम दृष्टि- 
गोचर होता है, कि शक्तिशाली राज्य निर्बल देशों को अपने साम्राज्यवाद का शिकार 
बनाने का प्रयत्न करने लगते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली आदि सभी राज्य 
अपने-श्रपने साम्राज्यों का विस्तार करने में तत्पर थे । इस दशा में यह सर्वथा स्वामाविक 
था, कि व्यावसायिक उन्नति और सैनिक शक्ति में पाइचात्य देशों का समकक्ष बनकर 

जापान भी साम्राज्य-विस्तार के मागे पर अग्रसर हो । जापान के साम्राज्य के लिए सबसें 

उपयुक्त क्षे त्र चीन श्र प्रशान्त महासागर में स्थित विविध द्वीप थे । इन्हें अपनी अधी- 


नता लाने के लिए जो प्रयत्न जापान ने किए, उन्हीं पर हम इस अध्याय में प्रकाश ' 


डालेंगे । जापान के साम्राज्य-प्रसार-सम्बन्धी प्रयत्न १६३१ के बाद विहोष रूप से सफल 
होने शुरू हुए, और १९४२ तक वह पूर्वी तथा दक्षिणी-पूर्वी एशिया में अपना एक विशाल 
साम्राज्य बनाने में सफल हो गया । पर १६३६-४५ के महायुद्ध में मित्रराष्ट्रों की विजय 
के कारण जापान को श्रपने विस्तृत साम्राज्य से हाथ धोना पड़ा । जापानी साम्राज्य के 
उत्थान और पतन का यह वृतान्त एशिया के श्राधुनिक इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखत। है । १६३१ तक जापान ने जिस ढंग से अपने साम्राज्य का विस्तार ट 
हम इम अध्याय में इसी विषय पर प्रकाश डालेंगे । 


साम्राज्य विस्तार के हेतु-पारचात्य देशों के समान जापान भी साम्राज्यप्रसार 


के कार्य में क्यों तत्पर हुआ, इसके कारणों पर विचार करने की आवश्यकता है । ये कारण 
निम्नलिखित थ :-- 


(१) जापान की आवादी में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हो रही थी। १८७९ में 
ह की कुल जनसंख्यां ३,५०,००,००० थी । १८६४ में वह बढ़कर ४,१०,०९/? ०० 
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हो गई थी I १६३० में जापान की जनसंख्या ६,8६०,००,०० ० तक पहुँच गई थी। 


१८७२ से १६३० तक के आधी सदी के काल में जापान की आबादी में शत प्रतिशत की 
वृद्धि हुई थी । जापान के लिये यह सम्मव नहीं था, कि वह इतनी तेजी से बढ़ती हुई 
श्रपनी आबादी का मलीमांति पालन-पोषण कर सके। इसके लिये उसे भी उसी ढंग से 
उपनिवेश्ञों की ग्रावश्वकता ग्रनुभव होती थी, जैसे कि इस काल में पाइचात्य देश श्रनुभव 
करते थे । ब्रिटेन का कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, न्यूजीलैण्ड आदि पर आधिः 
पत्य विद्यमान था । इन विज्ञाल प्रदेशों की खाली पड़ी हुई जमीन पर ब्रिटिश लोग 
यथेष्ट रूप से अपनी बस्तियों का विकास कर सकते थे। मारत, बरमा, लका आदि 
ग्रधीनस्थ देशों में ब्रिटेन के सुशिक्षित लोगों के लिये उच्च राजकीय तथा सैनिक पद प्राप्त 


कर संकना बहुत सुगम था ! संयुक्तराज्य अमेरिका का क्षेत्रफल भारत की अपेक्षा दुगुना 


था, पर उसकी जनसंख्या भारत के मुकाबिले में एक तिहाई से मी कम थी। इस र 
अमेरिकन लोगों के लिये भी यह श्रत्यन्त सुगम था, कि वे प्रशान्त महासागर की ओर 
पश्चिम दिशा में पना विस्तार कर सकें। रूस उत्तरी एशिया पर अपना आधिपत्य स्था- 


:पित कर चुका था, और साइवीरिया का सुविस्तूत प्रदेश उसकी बस्तियों के लिये खुला 


पड़ा था । फ्रांस उत्तरी अफ्रीका पर अ्ंपना कब्जा कायम कर चुका शा, और वहां उसके क 
अपना विस्तार कर सकना बहुत सुगम था। पाश्चात्य संसार के प्रायः समी प्रगतिशील 


“देश अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के हित और कल्याण के लिये उपयुक्त क्षेत्र प्राप्त कर चुके 


थे । इस दशा में जापान भी अपनी जनसंख्या की वृद्धि से विवश होकर साम्राज्य-विरतार ल 
के लिये उत्सुक था । 


(२) शुरू में जापान के लोग संयुक्तराज्य अमेरिका में जाकर बस सकते थे। 


१६१० तक ७२,००० के लगभग जापानी नागरिक अमेरिका में प्रवाद हो चुके थे। 
१६२० में भ्रमेरिका में बसे हुए जापानियों की जनसंख्या ७२,००० से बढ़कर १,१०५,००० 


हो गई थी । पर भ्रमेरिकन लोग एशिया के लोगों को अपने देश. HE 


चाहते थे। वहां इस बात के लिये प्रबल आन्दोलन चल रहा थ5 * Ti- 


-के श्रमेरिका-प्रवेश को कानून द्वारा रोक दिया जाय । अमेरिका के ना दिया 


के लोगों को अपने से हीन व निकृष्ट समते थे। च १६०६ में कलीफोनिग्रा अ ए प 
बनाया गया, जिसके अनुसार जापानी विद्यार्थियों को अमेरिकन स्कूलों में a ws 
दिया गया । १६०७ में अ्मेरिकत सरकार ने यह व्यवस्था की, कि जापानी पुरु 


मे विवाह यों को ही भविष्य में अमेरिका 
अमेरिका में गाने से रोका जाय । केवल उन विवाहित स्त्रि जा 
. आते दिया जाय, जिनके पति पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। १६१३ में शिनिया की 


सरकार ने एक अन्य कानून पास किया, जिस द्वारा तीन साल से ्रधिक लाल र 
किसी जमीन को जापानी लोग किराये या पट्ट पर न ले सकें, यह व्यवस्था र 


“इसी प्रकार के ग्रन्थ भी अनेक कानून अमेरिका के विविध राज्यों तथा संघ की सरकारों 


द्वारा बनाये गये । इसका परिणाम यह हुआ, कि जापान की बढ़ती हुई आबादी हु 
अमेरिका में जाकर बस सकता असम्मव हो गया । इस दशा में जापान के हि मागं 
शेष रह गया, कि वह भी पांइचात्य देशों का अनुसरण कर अपना ऐसा ज्य बा 
जहां उसकी बढ़ती हुई ग्राबादी के लिये बस सकचा व आजीविका कमा सकना सम्म 

हो सके । 


देशों ; र ने के कारण जापान | 
पाइचात्य देशों के ज्ञान-विज्ञान को अविकल रूप से अपना लेः न 
में नता उन्नति बड़ी तेजी के साथ हो रही थी । जापात की व्यावसायिक क्रात्ति 
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पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। वहां के कल-कारखाने बहुत बड़ी मात्रा में सब प्रकार 

का तैयार माल उत्पन्न कर रहे थे । पाइचात्य देशों के समान जापान मी इस बात केः 

लिये उत्सुक था, कि उसका भी अपना साम्राज्य हो, जहां वह अपने तैयार माल को 
निङ्चिन्तता के साथ बेच सकने के लिये सुरक्षित बाजारों को प्राप्त कर सके, और जहां | 
से कच्चा माल सस्ती कीमत पर खरीद सकने की उसे पूर्ण रूप से सुविधा हो। साम्रा-- | 
ज्य के श्रभाव में जापान के लिये यह सुगम नहीं था, कि वह अ्रपने कल-कारखानों में तैयार 

। हुए माल को विदेशों में निश्चिन्त हो कर बेच सके । भारत, बरमा आदि के रूप में ब्रिटेन 

के व्यवसायपतियों के पास जिस ढंग के बाजार थे, जापान भी अपने लिये उसी प्रकार: 

के बाजारों को प्राप्त करना चाहता था। जापान की व्यावसायिक पैदावार केवल श्रपने' 

ही देश में नहीं खप सकती थी। 


(४) जिस प्रकार जापान ने पाइचात्य देशों से व्यावसायिक उत्पत्ति के नयेतरीकों 
को सीखा था, वैसे ही उसने इन देशों से राष्ट्रीयता का पाठ भी पढ़ा था। जापान: 
एक राष्ट्र है, और उसकी सभ्यता व संस्कृति अन्य सबकी अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है, यह 
बिचार उसमें निरन्तर प्रबल होता जा रहा था । जिन लोगों की जाति, भाषा, घर्म ्रौर 
परम्परा एक हो, वे ग्रपना पृथक्‌ व स्वतन्त्र राज्य बनाकर रहें, वस्तुतः राष्ट्रीयता की 
भावना का यही श्रमिप्राय है । पर कठिनता यह है, कि मनुष्यों की अन्य भावनाश्रों के | 
समान राष्ट्रीय भावना भी मर्यादा में नहीं रहने पाती । राष्ट्रीय गौरव सशक्त देशोंको , | 
इस वात के लिये प्रेरित करता है, कि वे श्रन्य देशों को अपने अधीन कर अपनी राष्ट्रीय | 
उन्नति में तत्पर हों। ब्रिटिश, फ्रेंच, अमेरिकन--सभी पाश्‍चात्य लोगों में यही विकृत 
राष्ट्रीय भावना विद्यमान थी । जापानी लोग भी इससे अछूते नहीं रहे। अपनी जातीय 
उत्कृप्टता की ग्रनुभूति जापानी लोगों में पहले भी मौजूद थी। वे अपने राजा को ईश्वर 
का वंशज मानते थे, और यह समझते थे कि जापान की संस्कृति संसार में सर्वोत्कृष्ट है। , | 
अरब पाइचात्य देशों के सम्पर्क में आकर उनमें यह भावना और भी अधिक प्रबल हो गई। | 


(५) विविध पाइचात्य देश चीन और प्रशान्त महासागर के ट्वीपों में अपने प्रमृतत्व 
की स्थापना में तत्पर थे। रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पोर्तुगाल, अ्रमेरिका श्रौर हाल॑ण्ड | 
इस क्षेत्र में अपने प्रभावक्षेत्र कायम कर चुके थे। फ्रांस ने इण्डोचायना में अपने उत्कषं 
का प्रारम्भ कर दिया था। रूस साइबीरिया को जीतकर उत्तरी चीन में ग्रपना प्रमुत्त्व 
स्थापित करने में तत्पर था । हवाई द्वीपों पर १८६८ में श्रमेरिका का शासन स्थापित हो: | 
गया था, यद्यपि उनकी ग्राबादी में जापानियों की संख्या सबसे अधिक' थी । फिलीप्पीन | 
्ीपसमूह पहले स्पेन के प्रमुत््व मेंथा, पर उन्नीसवीं सदी के अ्रन्त से पूर्व ही वह अमेरिका | 
क्‌ प्रभुत्व मंश्रा गया था। जब विविध पारचात्य देश जापान के पड़ौस के प्रदेशों में 
अपने श्राधिपत्य की स्थापना में तत्पर थे, तो जापान के लिये यह सर्वथा स्वाभाविक था, 
कि बह्‌ भी साम्राज्यवाद के क्षेत्र में उनका मुकावला करने के लिये मैदान में उतर आये । 


साम्राज्य के विस्तार के लिये जो ग्रनेक उद्योग जापान ने किये, उनमें से कति- 


पय का उल्लेख इस पुस्तक में पहले किया जा चुका है। जिन प्रदेशों में जापान भ्रपना: 


श्राधिपत्य स्थापित करने के लिये तत्पर ° 
का त्पर था, वे निम्नलिखित थ--(१) फार्मूसा (२) 


(३) मञ्चूरिया। १९३१ तक जापान प्रधानतया इन्हीं को अपने प्रभुत्व 


में ला सका था । इनके सम्बन्ध में उल्लेख साम्राज्य-विस्तार को 
नि करना जापान के साम्राज्य-विस्तार को 
समभन के लिये बहुत उपयोगी होगा । ज्या 
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(२) फार्मूसा पर प्रभुत्व 


प्रारम्भिक विजय--सामन्त-पद्धति और शैगून शासन का अरन्त होने के बाद जब 
जापान में सम्राट्‌ की सत्ता का पुनरुद्धार हुः्रा, रौर जापान ने अपने साम्राज्य-विस्तार 


का प्रारम्म किया, तो सबसे पहले १८७५ में कुरील द्वीपसमूह को वह अपनी अधीनता ' 


में लाया । ये द्वीप येजो से शुरू होकर उत्तर में कामचात्का तक विस्तृत हैं। इनकी प्राक्- 
तिक दशा ऐसी नहीं है, कि इनमें मनुष्य अधिक संख्या में निवास कर सकें। पर सैनिक 
दृष्टि से इनका बहुत महत्त्व है। इन द्वीपों पर जिस किसी राज्य का प्रमुत्त्व होगा, वह 
साइबीरिया के समुद्रतट पर सुगमता से अपना ग्राधिपत्य स्थापित कर सकेगा । 
उत्तरी प्रशान्त महासागर पर श्रपना कब्जा रखने के लिये इन द्वीपों का बहुत उपयोग 
है। १८७८ में बोनिन ट्वीप-समूह पर जापान ने अपना प्रमुत्त्व स्थापित किया। आर्थिक 
'्रौर व्यापारिक दृष्टि से ये ढ्वीप भी विशेष महत्त्व के नहीं हैं, पर यदि इन पर जापान के 
अतिरिक्त किसी अन्य राज्य का कब्जा हो, तो वह इन्हें ्रपनी जलसेना का अड्डा बना 
कर जापान के पूर्वी समुद्रतट पर सुगमता के साथ आक्रमण कर सकता है। कुरील ग्रौर 
बोनिन द्वीप-समूहों का महत्त्व सैनिक दृष्टि से है, और इन्हें अपनी अधीनता में लाकर 
जापान ने ग्रपनी स्थिति को बहुत सुरक्षित कर लिया था। १८८० के बाद जापान ने 
कोरिया में हस्तक्षे प करना प्रारम्भ किया, ग्रौर १८९४-५ में चीन के साथ उसका जो 
युद्ध हुआ, उसमें कोरिया को हस्तगत करने का प्रयत्न मी एक महत्त्वपूर्ण कारण था, यह 
हम पहले लिख चुके हैं। * 

फार्मूसा पर ्राधियत्य- १८९४-६५ के चीन-जापान युद्ध के परिणामस्वरूप 
फार्मूसा पर जापान का आधिपत्य स्थापित हुआ । चीनी और जापानी लोग इस द्वीप को 
तैवान कहते हैं। जापान के लिये फार्मूंसा का अनेक दृष्टियों से महत्त्व था। वह यहां 
अपनी बस्तियों को बसा सकता था, और इसे अपनी सैन्यशक्ति का ्राघार बनाकर उसके 
लिये यह मी सम्भव था, कि वह दक्षिणी चीन के फूकिएन प्रदेश पर अपने प्रमुत््व का 
विस्तार कर सके । जापान ने दोनों प्रकार से फार्मंसा का उपयोग किया। जापानी लोग 
अच्छी बड़ी संख्या में वहां जाकर आबाद हुए, और उन्होंने फार्मसा का आथिक विकास 
करने के लिये कोई कसर उठा नहीं रखी । १६३० में फार्मूसा की कुल आबादी ४५ लाख 
के लगभग थी । इनमें से ३,००,००० व्यक्ति जापानी थे। ये वहां व्यवसायों का विकास 
करने और रेलवे आदि का निर्माण करने में तत्पर थे। फार्मूसा के बहुसंख्यक निवासी 
चीनी लोग थे, जो जापान की अधीनता में रहते हुए मुख्यतया कृषि द्वारा अपना निर्वाह 
करते थे। जापानी लोगों ने फार्मूसा में जहां व्यवसायों का विकास किया, वहां साथ ही 
सड़कें बनाने, रेलवे लाइनों का निर्माण करने, और बन्दरगाहों को विकसित करने पर 
भी ध्यान दिया । जापानी सरकार का यह भी प्रयत्न था, कि फार्मूसा के निवासियों को 
पूर्णतया जापानी रंग में रंग दिया जाय। इसके लिये उन्होंने शिक्षणालयों में जापानी 
भाषा की पढ़ाई को अनिवार्य किया, और सारा शासन-कार्ये जापानी माषा में करने की 
व्यवस्था की। फा्मसा के लोग जापान के शासन से संतुष्ट नहीं थे । उन्होने अनेक बार 
विद्रोह किये, पर जापानी सरकार को इन विद्रोहों का दमन करने में विशेष कठिनता 
नहीं हुई। ` 

(३) कोरिया . 


जापान ने किस प्रकार कोरिया में अपने प्रभुत्व को स्थापित कया, इसका वृता- 


न्त पहले लिखा जा चुका है। १८६५ तक कोरिया चीन के साम्राज्य के अन्तर्गत था। | 
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२१६ एशिया (सुदूर पूर्व) का श्राधुनिक इतिहास 


१८६४-६५ के चीन-जापान युद्ध के बाद कोरिया से चीन के प्रभ्ृत्त्त का अन्त हुआ, और 
रूस और जापान उसे अपनी ग्रधीनता में लें आने के लिये संघष में तत्पर हुए । १६०५ 
में रूस और जापान के युद्ध की समाप्ति पर कोरिया जापान का संरक्षित राज्य बन 
गया। वहां के शासन पर निरीक्षण रखने के लिए जापान की ओर से एक रेजिडेण्ट- 
जनरल की नियुक्ति की गई। जिस प्रकार ब्रिटिश युग में भारत की देसी रियासतों के 
शासन पर निरीक्षण व नियन्त्रण रखने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 'रेजिडेन्टों' की 
नियुक्ति की जाती थी, वैसे ही जापान ने कोरिया में अपने रेजिडेन्ट-जनरल की नियुक्ति 
की । कोरिया का प्रथम रेजिडेन्ट प्रिस इतो को नियुक्त किया गया। इस समय से को- 
रिया में जापान का प्रमृत्त्व निरन्तर बढ्ने लगा । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, श्राय-व्यय आदि 
के महकमों में कोरियन अधिकारियों को परामर्श देने के लिए जापानी सलाहकार नियत 
किये गए। पोस्ट आफिस, टैलीग्राफ और टेलीफोन के विभागों का संचालन जापानी 
कर्मचारियों ने सीधा अपने हाथों में ले लिया । कोरिया के समूद्रतट पर मछली पकड़ने 
के व्यवसाय पर भी जापानियों ने भ्रपने एकाधिकार को स्थापित किया। बहुत-सी उपजाऊ 
जमीनों को भी जापानी लोगों ने भ्रपने अधिकार में कर लिया, और वहां अफीम की 
खेती शुरू की, क्योंकि इसकी मांग चीन और कोरिया में बहुत श्रधिक थी । कोरिया की 
अपनी सरकार इतनी त्रिर्बल श्रौर विकृत थी, कि उसके लिए यह सम्भव नहीं था, कि 
वह जापान के बढ़ते हुए प्रभाव व प्रभुत्व का विरोध कर सके । ब्रिटेन और जापान इस 
समय परस्पर सन्धि कर चुके थे। जर्मनी ग्रौर रूस की बढ़ती हुई शक्ति का मुकाबिला 
करने के लिए ब्रिटेन यह आवश्यक समता था, कि जापान के साथ मत्री-सम्बन्ध की 
स्थापना करे। इसलिए वह कोरिया के सम्बन्ध में जापान की नीति का विरोध नहीं कर 
सकता था। अमेरिका की सरकार जापान की बढ़ती हुई शक्ति से बहुत चिन्तित थी। 
उसे श्रनुभव होता था, कि यदि जापान इसी प्रकार पूर्वी एशिया में प्रबल होता जायगा, 
तो फिलिप्पीन पर ग्रमेरिका का प्रभूत्व निरापद नहीं रह सकेगा । इस दशा में ्रमेरिकन 
सरकार को यह नीति थी, कि कोरिया में निरन्तर बढ़ते हुए जापानी प्रभुत्व का विरोध 
करे। १६०४५ में कोरिया के सम्राट्‌ ने अमेरिका के राष्ट्रपति की सेवा में एक आवेदन पत्र 
भेजा, जिसमें जापान से अपने देश की रक्षा करने की प्रार्थना की गई थी। १६०७ में 
कोरिया की सरकार ने हेग में होने वाले श्रन्त राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने देश की समस्या 
को उपस्थित करने का.भी प्रयत्न किया । इसका परिणाम यह हुश्रा, कि जापान ने कोरि- 
या के सम्राट्‌ को राजसिंहासन कर परित्याग कर देने के लिये विवश किया, श्रौर युवराज 
को राजगही पर बिठाकर जापान के रेजिडेन्ट-जनरल प्रिस इतो ने कोरिया के शासन- 


सूत्र को अपने हाथों में ले लिया । जापान के भ्रनेक सैनिक नेता इस समय ग्रपनी सरकार , 


पर्‌ इस बात के लिए जोर दे रहे थे, कि कोरिया की स्वतन्त्रता का अन्त कर इस देश पर 
ण रूप से जापानी शासन की स्थापना कर दी जाय | पर जापानी सरकार सावधानी 

चलने की नीति को पसन्द करती थी । इस समय कोरिया के अनेक देशमवत अमेरिका 
आदि बिदेशी राज्यों की सह 


त अ गये थे । वहां ग्रनेक ऐसी गुप्त समितियां कायम हो गई थीं, जिनके 
गनी श्रफसरां पर आक्रमण करने में तत्पर रहते थे। १६०६ में तो & 
हत्या कर दी गई। उसके समान ह त्पर रह १६०९ मे प्रिस इ 


क्रान्तिका रियों य भी श्रनेक जापानी उच्च राजकमंचारी कोरियन 
के राजां के दारा कतल किये गए। इस दशा में जापानी सरकार ने कोरिया से वहां 
50 ह शासन का अन्त कर उस देश को सीधे अपने शासन में ले लिया । 


\ 


J 
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पूर्वी एशिया में जापान के साम्राज्य का विस्तार २१७ 


कोरिया पर जापान 'का शासन--कोरिया को पूर्णरूप से श्रपनी अधीनता में ले 


"आने के बाद जापान ने उसके शासन को सुव्यवस्थित करने पर विशेष ध्यान दिया । 
-कोरियन लोगों में इतनी शक्ति नहीं थी, कि दे जापानी शासन के विरुद्ध विद्रोह का झंडा 
: खड़ा कर सकते । पुलिस और सेना की सहायता से जांपान ने कोरिया पर अपने प्रमृत्त्व 


फो सुडढ़ रूप से स्थापित किया। सब उच्च राजकीय पदों पर जापानी अफसर नियत 


` किये गए, और कोरिया में जापान ने प्रायः उसी ढंग की सरकार का संगठन किया, जैसी 
- कि ब्रिटिश लोगों ने भारत में की थी । जापान के साथ सम्पक स्थापित होने के कारण 
- कोरिया को आधुनिक ढंग से उन्नति करने में सहायता मिली । वहाँ बहुत-सी नई सड़कें 


बनायी गईं, नई रेलवे लाइनें निकाली गई , बन्दरगाहों को पुननिमित किया गया, और 


. नये-तये कल-का रखानों की स्थापना की गई | सिऊल आदि बड़े कोरियन नगरों में बिजली 


की रोशनी का सूत्रपात जापान द्वारा ही हुआ । नये ढंग के बैंकों का जापानी सरकार के 
संरक्षण में संगठन हुआ, और व्यापार की उन्तति पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया । 
कोरिया का विदेशी व्यापार प्रधान रूप से जापान ही के साय होता था । १६२६ में तीस 
करोड़ येन (१ येन १ शिलिंग या एक रुपये के लगभग) का माल कोरिया से जापान गया 
था, और लगभग इतने ही मूल्य का माल जापान से कोरिया ग्राया था। इसी काल में 
कोरिया से केवल तीन करोड़ येन का माल चीन गया था, और वहाँ से सात करोड़ येन 


- का माल कोरिया आया था। ग्रमेरिका ग्रादि अन्य राज्यों के साथ कोरिया के विदेशी व्यापार 


की मात्रा इससे भी कम थी । कोरिया का ६० प्रतिशत के लगभग विदेशी व्यापार अकेले 
जापान के साथ था । विदेशी व्यापार के समान ही कोरिया के ग्रान्तरिक व्यापार में भी 


- जापान का प्रमुख स्थान था। बहुत-से जापानी व्यापारी इस समय कोरिया में आकर 
` बस गए थे, और उन्होंने वहाँ के व्यापार पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। 


कोरिया के व्यवसायों पर भी जापानियों का प्रमुत्त्व हों गया था। जापानी पूँजीपतियों 
ने वहां अनेक बड़े-बड़े कारखानों की स्थापना की थी। इनके सब मुख्य कर्मचारी जहाँ 


- जापानी होते थे, वहाँ इनका मुनाफा भी जापान ही प्राप्त करता था । कोरिया के लोग 


निरन्तर ्रमिक-प्रधिक दरिद्र होते जाते थे । उनके लिये अपने देश में आजीविका कमा 
सकना सुगम'नहीं रहा था । कोरिया की जनसंख्या भी इस समय निरन्तर बढ़ रही थी । 
१६११ में कोरिया की कुल आबादी १,३०,००,००० थी। १९३५ में वह बढ़कर 
२,३०,०७,००० हो गई थी । इस स्थिति में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि कोरियन 


- लोग अन्य देशों में जा कर मजदूरी प्राप्त करने का यत्त करें। यही कारण है, कि इस 


समय बहुत-से निर्धन कोरियन मजदूरी की तलाश में जापान गए, और वहाँ जापानी 
मजदूरों के मुकाबिले में बहुत थोड़ी मजदूरी ग्रहण करना स्वीकार कर निर्वाह करने 
को विवश हुए । जापानी सरकार ने कोरिया में कृषि ओर व्यवसायों का विकास इस 
ढंग से नहीं किया था, कि कोरियन लोग वहाँ अच्छी आमदनी प्राप्त करसकते। जापानी 
लोगों का उद्देश्य केवल यह था, कि जिस प्रकार से भी सम्भव हो, कोरियन लोगों का 


5 ~ 


` शोषण करें और उनकी दुरवस्था से लाम उठाकर स्वयं धन का उपार्जन करें। 


जापानी शासकों ने यह भी उद्योग किया, कि कोरिया के निवासियोंको जापाती 
सभ्यता और संस्कृति के रंग में रंग दें । स्कूलों में जापानी भाषा का अध्ययन अतिवाय कर 


` दिया गया। उच्च शिक्षा का माध्यम भी जापानी भाषा को वनाया गया । कोरियन 


साहित्य के विकास में वाधाएं उपस्थित की गई । कोरियन समाचार-पत्रों पर कड़ा 
नियन्त्रण रखा गया । जापानी लोग नहीं चाहते थे, कि कोरिया में शिक्षा का प्रसार हो । 


- इसीलिये उनके शासन में केवल ४०० स्कूल वहां ऐसे खोले गए, जिनमें कोरियन विद्यार्थी 
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शिक्षा प्राप्त कर सकते थे । इनके मुकाबिले में जापानी विद्यार्थियों के लिये स्थापित किये- 
गए स्कूलों की संख्या ३८० थी । कोरिया की कुल आबादी में जापानियों की संख्या 
केवल दो फी सदी थी, पर इस दो फी सदी जनता के लिये जहाँ ३८० स्कूल स्थापित 
किये गए थे, जब कि शेष ६८ फी सदी कोरियन जनता के लिये केवल ४०० स्कूल खोले 


गए थे। इन स्कूलों में शिक्षा का ढंग इस प्रकार का रखा गया था, कि कोरियन विद्यार्थी 


जापान की उत्कृष्टता को भली-माँति हृदयंगम कर लें, ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर चुकने 
पर जापान की भक्त प्रजा बन सकें। 


यद्यपि कोरिया पर जापान का शासन अत्यन्त सुद़ और कठोर था, पर वहाँ 

की जनता में अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना का सर्वथा लोप नहीं हो गया था। 
अनेक कोरियन नवयुवकों ने पाश्चात्य देशों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की थी । इनमें 
अपने देश को जापानी शासन से मुक्त कराने की इच्छा बडे तीब्र रूप से विद्यमान थी । 
कोरिया के निवासी भ्रपने देश की दुर्दशा को अनुभव करते थे, और इस श्रवसर की 
प्रतीक्षा में थे, कि जापान के विरुद्ध विद्रोह करके राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की स्थापना करें। 
१९१४-१८ के महायुद्ध के अवसर पर संसार के प्रायः सभी देशों में राष्ट्रीयता और 
लोकतन्त्र शासन की प्रवृत्तियों को बल मिला । १६१६९ में जापानी शासन के विरुद्ध कोरिया 
में आन्दोलन बहुत प्रवल हो गया, और जनता ने बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध की 
नीति का श्रवलम्बन कर जापान का विरोध करना शुरू किया। शंघाई में कतिपय 
कोरियन देशभक्तों ने “स्वतन्त्र कोरियन सरकार” का भी संगठन किया, और पेरिस 
की सन्धि परिषद्‌ में एकत्रित र/जनीतिज्ञों से अनुरोध किया, कि वे कोरियन देशभक्त 
की मांग को स्वीकृत करें । पर १६१६-२० का यह कोरियन स्वातन्त्र्य-ग्रान्दोलन सफलः 
नहीं हो सका । सन्धि परिषद्‌ ने “स्वतन्त्र कोरियन सरकार' की सत्ता को स्वीकार करने 
से इन्कार कर दिया । शंघाई की फ्रेञ्च बस्ती में इस कोरियन सरकार का प्रधान कार्या- 
लय स्थापित था। फ्रेञ्च अधिकारियों ने इस सरकार के खिलाफ कार्यवाही की, और 
इसे मंग होने के लिये विवश होना पड़ा । राष्ट्रपति विल्सन (अमेरिका) और मित्र-राष्ट्रों 
के अनेक नेता इस समय संसार के सब देशों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र शासन 
की स्थापना के लिये प्रयत्न करने का दावा कर रहे थे, पर कोरिया की स्वतन्त्रता की 
उनकी ष्ट में कोई भी मूल्य नहीं था। वे जापान को नाराज करने की हिम्मत नहीं 
कर सकते थे । कोरिया में जापानी सरकार ने देशभक्तों के साथ बहुत बुरा बरताव 
किया । स्वातन्त्र्य ्रान्दोलन को बुरी तरह से कुचला गया । बहुत-से कोरियन देशभक्त 
गिरफ्तार किये गये, बहुतों को प्राणदण्ड दिया गया। इस स्थिति में बहुत-से देशभक्त 
इस समय कोरिया छोड़कर श्रन्य देशों में चले गये, और वहाँ जाकर उन्होंने अपने देश 
छा के लिये प्रयत्न जारी रखा। यद्यपि वह सफल नहीं हुआ, पर इसमें सन्देह 
a र ह कान्तिकारी आन्दोलन के कारण जापानी सरकार अपनी नीति में परिवर्तन 
ये विवश हुई। जापान ने यह बात स्वीकृत की, कि धीरे-धीरे कोरिया में 


मे स्श स्थान स्थापना की जायगी । इसी नीति को इष्टि में रखकर महायुद्ध के बाद कोरिया 
स्थानीय स्वशासन का प्रारम्भ किया गया । 


(४) मञ्चूरिया 


a स्थापित दि बुद्ध की समाप्ति पर जापान ने किस प्रकार मञ्चूरिया में अपना : 
करे के वा Mt bs इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। रूस को पराजित 
द जापान के लिये यह सम्भव हो गया था, कि बहमञ्चूरिया में अपने प्रमाव- 
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क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि करता जाय। १६०५ के बाद इस क्षेत्र में जापान की शक्ति का 
किस प्रकार उत्कं हुआ, इसी बात पर अब हमें इस प्रकरण में प्रकाश डालना है। 


रूस-जापान युद्ध के बाद १६०५ में पोर्ट समाउथ की सन्बि द्वारा मञ्चूरिया के 
विषय में निम्नलिखित व्यवस्था की गई थी-- (१) लिग्राओ-तुंग प्रायद्वीप में जो विशेषा- 
धिकार पहले रूस को प्राप्त थे, वे अब जापान को हस्तान्तरित कर दिये जाएं। (२) 
सञ्चूरिया रेलवे के दक्षिणी भाग पर जापान का अधिकार स्थापित हो। (३) सखालिनः 
द्वीप का दक्षिणी भाग जापान को प्राप्त हो । (४) रूस और जापान-दोनों मञ्चूरियाः 
से श्रपनी सेनाश्रों को हटा लें, पर रेलवे के क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिये जिन सेनाग्रों' 
को मञ्चूरिया में रखना आवश्यक हो, उन्हें वे वहाँ रख सकें। (५) रूस और जापान: 
मञ्चूरिया में अपनी रेलवे लाइनों का उपयोग केवल आर्थिक और व्यापारिक प्रयोजनों 
के लिये ही करें, राजनीतिक प्रयोजन के लिये नहीं । पर लिग्राग्रो-तूंग प्रायद्वीप में अपना 
राजनीतिक और सैनिक प्रभुत्व कायम रखने का जापान को ्रधिकार हो । 


पोट्‌ समाउथ की सन्धि द्वारा जापान को यह अवसर मिल गया था, कि वह 
मञ्चूरिया में अपने प्रमुत्व का विस्तार कर सके। जापान द्वारा मञ्चूरिया की रेलवे 
का प्रबन्ध करने के लिये 'दक्षिणी मञ्चूरियन रेलवे कम्पनी” का संगठन किया गया । पर 
यह कम्पनी केवल रेलवे की ही व्यवस्था नहीं करती थी । जिस प्रदेश से यह रेलवे लाइन 
गुजरती थी, उसका शासन-प्रबन्ध भी इस कम्पनी के ही अधीन था । वहां इस कम्पनी की 
ओर से अस्पताल और शिक्षणालय स्थापित किये गये थे, और खोज आदि के उदहृश्य से 
भी कतिपय संस्थाएं कायम की गई थीं । इस प्रदेश के अनेक नगरों में बिजली का उत्पा- 
दन भी इसी कम्पनी के हाथों में था। इसकी ओर से अ्रनेक होटल भी चलते थे, और 
अनेक बन्दरगाहों का भी प्रबन्ध होता था । इतना ही नहीं, इस प्रदेश में खानें खोदने और 
उनका विकास करने का अधिकार भी इसी कम्पनी को प्राप्त था। मञ्चूरिया के समुद्र-. 
तट पर जहाज चलाने का काम मी यह रेलवे कम्पनी ही करती थी । यह दक्षिणी मञ्चू- 
रियन रेलवे कम्पनी जापान की सरकार की ग्रधीनता और नियन्त्रण में थी, क्योंकि इसके" 
५० प्रतिशत हिस्से जापानी सरकार के हाथों में थे। इसकी स्थापना बीस करोड़ येनः 
की पूंजी से की गई थी, जिसमें से दस करोड़ येन जापानी सरकार ने लगाये थे। बाद 
में इस कम्पनी की पूंजी बीस करोड़ से बढ़ा कर चालीस करोड़ येन कर दी गई। पूंजीः 
के बढ़ जाने पर भी कम्पनी के आधे हिस्से जापानी सरकार के ही हाथों में रहे । इस' 
प्रकार स्पष्ट है, कि दक्षिणी मञ्चूरियन रेलवे कम्पनी के रूप में वस्तुतः जापानी सरकार 
ही मञ्चूरिया के क्षेत्र में अपनी शक्ति का विस्तार करने में तत्पर थी। 


इसमें सन्देह नहीं, कि मञ्चूरियन रेलवे कम्पनी द्वारा मञ्चूरिया के ्राथिक 
विकास में बहुत अधिक सहायता मिली । १८६८ में मञ्चूरिया के विदेशी व्यापार की 
मात्रा केवल'४,००,००,००० तायल थी। १६०८ में यह बढ़कर १०,००,००,००० 
तायल तक पहुँच गई थी । इसके बाद मञ्चूरिया के विदेशी व्यापार में और भी अधिक. 
तेजी से वृद्धि हुई। १६२० में उसके विदेशी व्यापार की मात्रा ५४,००,००,००० तक 
पहुँच गई थी ।. इससे स्पष्ट है, कि मञ्चूरिया पर जापानी प्रमुत्व स्थापित हो जाने के 
बाद उसके विदेशी व्यापार में बारह गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई थी। यह विदेशी 
व्यापार मुख्यतया जापान के साथ होता था। सोयाबीन, मक्का, गेहूँ, बज रा, जौ 
चावल, कपास आदि बहुत बड़ी मात्रा में मञ्चूरिया से जापान जाते थे, A जापान 
का तैयार व्यावसायिक माल वहां बड़े परिमाण में बिन्नी के लिए अ्राता था। रेलवे लाइना 
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के निर्माण के कारण अब यह बात सुगम हो गई थी, कि मंचूरिया में व्यापार का विकास 
हो सके | बहुत-से चीनी किसान इस समय मंचूरिया में आकर श्राबाद हुए, और उन्होंने 


'परती पड़ी हुई जमीनों को लहलहाते खेतों के रूप में परिवर्तित किया। जापान से बहुत-से _ 


व्यापारी मी इस काल में मंचूरिया गए । जिस समय रूस व जापान के युद्ध का पूरी तरह 
से ग्रन्त भी नहीं हुआ था, तभी जापानी व्यापारियों ने मंचूरिया में प्रवेश करना शुरू कर 
दिया था। यद्यपि पोर्ट्समाउथ की सन्धि द्वारा यह व्यवस्था की गई थी, कि सब देशों 
'को मंचूरिया में व्यापार के सम्बन्ध में समान अधिकार प्राप्त रहें, पर रेलवे लाइन पर 
जापानी लोगों का कब्जा होने के कारण उनके लिये यह बहुत सुगम था कि वे इस प्रदेश में 
'ब्यापार-विषयक अनेक ऐसी सुविधाएं प्राप्त कर लें, जो कि अन्य देशों के व्यापारियों को 
प्राप्त नहीं थीं। जापानी लोग मंचूरिया में केवल आर्थिक प्रभुत््त की स्थापना में ही तत्पर 
नहीं थे, अपितु अपने आर्थिक विशेषाधिकारों का प्रयोग कर वहां अपना राजनीतिक व 
सैनि कु आधिपत्य कायम करने के लिए भी प्रयत्नशील थे। लिश्राश्रोतुंग प्रायद्वीप में 
उनका राजनीतिक प्रभृत्त्व स्थापित था ही । उसे अपना आधार बनाकर जापानी लोगों के 
लिए यह अत्यन्त सुगम था, कि वे मंचूरिया के अन्य प्रदेशों को भी अपने राजनीतिक 
प्रभाव में लाते जाएं । दक्षिणी मंचूरिया रेलवे के क्षेत्र में जापानी लोग भ्रपनी सेनाओं को 
रख सकते थे, और ये सेनाएँ रेलवे के क्षेत्र के बाहर भी जापान की शक्ति के विस्तार में 
सहायक हो सकती थीं। | | 


व्यापार ग्रादि के उद्देश्य से जो जापानी लोग बहुत बड़ी संख्या में इस समय मंचू- 

रिया के विविध प्रदेशों में बस रहे थे, वे अपने को चीनी काबून और चीनी अदालतों के 
अधीन नहीं समभते थे । वे दावा करते थे, किं ट्रीटी पोर्टो में निवास करने वाले विदेशी 
नागरिकों के समान उन्हें भी 'एकस्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी' के सब अधिकार प्राप्त हैं। जापानी 
सरकार भी यह समझती थी, कि अपने इन नागरिकों की जान आर मालको रक्षा की 
उत्तरदायिता उसी के ऊपर है। चीनी सरकार की निर्बलता से लाम उठाकर जापान ने 
मञ्चूरिया के ग्रनेक ऐसे प्रदेशों में भी, जो कि रेलवे क्षेत्र से बाहर थे, श्रपनी पुलिस 
“नियुक्त कर दी थी । इस विदेशी पुलिस की सत्ता मंचूरिया की राजनीतिक स्वतन्त्रता के 
लिए अत्यन्त विघातक थी । पर चीनी सरकार जापान की इस बढ़ती हुई शक्ति के सम्मुख 
अपने को सर्वथा ग्रसहाय अनुमव करती थी । १६१४ में प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ के 
समय तक मंचूरिया पर जापान का प्रभाव व प्रभुत्व मलीमांति स्थापित हो चुका था । 
यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से मंचूरिया श्रब भी चीन के साम्राज्य के अन्तर्गत था, और 

उसके शक्तिशाली सिपहसालार ग्रपनी सँन्यशवित की सहायता से पेकिंग सरकार पर. 

अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे, पर इसमें सन्देह नहीं कि धीरे-धीरे 


दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी मंचूरिया पर जापान का प्रभुत्व तेजी के साथ बढ़ता जा रहा 
था। । हे 


(५) महायुद्ध ओर जापान 


शातुंग पर आधिपत्य--१६१६-१८ के महायुद्ध ने जापात की उन्नति श्रौर 
साञ्राज्यविस्तार के लिए एक सुवर्णीय अवसर उपस्थित किया। इस महायुद्ध के कारण 
SO देशों को पूर्वी एशिया के मामलों पर ध्यात देने की जरा भी फुरसत नहीं थी। 
यूरोप के घनघोर युद्ध में इतने अधिक व्यस्त थे, कि चीन और जापान के मामले पर 


जरा भी ध्यान नहीं दे सकते थे। १६०२ में ब्रिटेन और जापान में जो सन्धि हुई थी, उसके . 


“कारण महायुद्ध में जापान ने मित्र-राष्ट्रों का साथ दिया । १५ अगस्त, १९१४ 
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पूर्वी एशिया में जापान के साम्राज्य का विस्तार २२१ 


जापानी सरकार की ओर से एक नोटिस जर्मनी को दिया गया, जिसमें यह मांग की गई 
कि शांतुंग प्रान्त में जमेनी को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, वे सब जापान को हस्तान्तरित 
कर दिये जाएं, ताकि वह उन्हें चीनी सरकार को वापस कर देने की व्यवस्था कर सके । 
इस नोटिस के उत्तर देने के लिए एक सप्ताह की अवधि नियत की गई। जब २२ अगस्त 
तक जर्मन सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला, तो २३ अगस्त, १६१४ को जापानः 
ने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी। जापान की एक सेना ने जमनी द्वारा 
अधिकृत बन्दरगाह त्सिग-ताओ पर श्राक्रमण किया । जापानी सेनाएं सीधेमी तिसिग-ताग्रो' 
पर हमला कर सकती थी, पर उन्होंने पहले वहां से १०० मील उत्तर में एक स्थान पर 
कब्जा किया, और फिर वहां से स्थल मार्ग द्वारा त्सिग-ताओ की ओर प्रस्थान किया । 
जापानी सेनाएं जिस स्थान पर उतरी थीं, वह चीन के अधीन था रौर जिस मार्ग से वे 
£सग-ता्रो की ओर ्रागे बढ़ रही थीं, वह शी चीन के अधीन था। यह प्रदेश किसी मीः 
विदेशी राज्य के प्रमांव-क्षेत्र में नहीं था। जापानी सेनाओं की यह कार्यवाही अन्तर्राष्ट्रीय" 
कानून के खिलाफ थी, क्योंकि चीन महायुद्ध में उदासीन नीति का श्रनुसरण कर रहा 
था । इस दशा में चीनी सरकार के सम्मुख केवल यही विकल्प था, कि जापानी सेना के 
इस अभियान-मार्ग को वह 'युद्ध-क्ष त्र घोषित कर दे, और दोनों पक्षों से यह ्राशा रखे' 
कि इस युद्ध-क्षे त्र के अतिरिक्त अन्य किसी प्रदेश को वे सैनिक कार्यवाही के लिए इस्ते- 
माल न करें। पर जापानी सेनाओं ने चीन की इस घोषणा की कोई परवाह नहीं की । 
सैनिक आवश्यकता के नाम पर उन्होंने शांतुंग प्रान्त की अन्दरूनी रेलवे लाइन पर मी 
कब्जा कर लिया । यह रेलवे लाइन जमंनी रौर चीन के संयुक्त स्वत्त्व में थी, यद्यपि इस 
इस पर त्सिग-ताओो की जमन सरकार का नियन्त्रण विद्यमान था । ७ नवम्बर, १६१४ 
को त्सिग-ताओो पर जापानी सेनाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। ब्रिटेन की सेनाओं 
की सहायता इस आक्रमण में जापान को प्राप्त थी। अत्तर्राष्ट्रीय काबून की दृष्टि से 
जापान और ब्रिटेन को यह श्रधिकार नहीं था, कि वे चीन की उदासीन सत्ता की उपेक्षा 


कर त्सिग-ताझो पर आ्राक्रमण कर सकें । पर उन्होंने चीत की उदासीन स्थिति की जरा . 


भी परवाह नहीं की । वे केवल त्सिग-ताओ पर कब्जा करके हीं संतुष्ट नहीं हुए। कुछ 
ही समय बाद जापानी सेनाओं ने ्सिग-ताओर से आगे बढ़कर शांतुग में प्रवेश किया, और 
इस प्रान्त में जर्मनी के जो भी विशेषाधिकार थे, उन सबको हस्तगत कर लिया । त्सिग- 


ताम्रो से त्सिनान (शांतुंग की राजधानी) तक जो रेलवे लाइन जाती थी, उस पर जापान 


3 


ने अपना कब्जा कर लिया, आर रेलवे की सम्पत्ति की रक्षा के नाम पर इस क्षेत्र में ग्रपनी 


सेनाएं भी स्थापित कर दीं। यहां यह ध्यान में रखना चाहिए, कि इस रेलवे की रक्षा के. 
लिए जर्मनी की कोई सेना इस क्षेत्र में नहीं रहती थी, श्रौर रेलवे की सम्पत्ति की रक्षाः 
की उत्तरदायिता चीन की सरकार के ऊपर ही थी। शांतुंग में अपना सैनिक प्रमुत्त्व 


स्थापित करके जापान ने इस प्रान्त में अपने राजनीतिक प्रभुत्व का भी विस्तार शुरू 
किया। १५ अगस्त, १६१४ के नोटिस में जापान ने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार 


किया था, कि झांतुंग में जमेनी को जो विशेषाधिकार हैं उन्हें उससे लेकर वह चीनी सर 
कार को वापस कंर देने की व्यवस्था करेगा । पर अब जापानी सरकार का कहना था, किः 


जर्मनी ने अपने विशेषाधिकारों को सवेच्छापूर्वक जापान को नहीं दे दिया है, उसके लिए 


जापान को श्रपने नागरिकों का खून और प्रचुर युद्ध-सामग्री व्यय करनी पड़ी है। अतः - 


इसका प्रतिशोध तभी सम्भव है, जबकि जर्मती द्वारा अधिकृत इन प्रदेशों को जापान 
अपने हाथों में ले ले | इस प्रकार १९१४९८ के महायुद्ध का सबसे प्रथम लाम जापान 
को यह प्राप्त हुआ, कि. शांतुंग प्रान्त में उसका प्रभाव और प्रमुत्त्व स्थापित हो गया ॥ 
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२२२ एशिया (सुदुर पूर्वं) का आधुनिक इतिहास 


कोरिया और मंचूरिया पर पहले ही उसका प्रभुत्व था, अब शांतुंग भी उसके साम्राज्य | 
वाद का शिकार हो गया । | 


प्रशान्त महासागर के द्वीप--प्रशान्त महासागर के अनेक ट्वीपों पर जर्मनी का 
प्रभूत्व था । इनमें जा द्वीप सूमध्यरेखा के उत्तर में स्थित थे, उन्हें जापान ने श्रपने कब्जे 
में कर लिया । इनमें मार्शल, कैरोलिन और मरियाना ट्वीप-समूहों का विशेष महत्त्व है। . / 
यद्यपि इन द्वीपों की जनसंख्या अधिक नहीं थी, और न ही ग्राथिक दृष्टि से इनका विशेष 
उपयोग था, वर सँनिक इष्टि से इनका महत्त्व अधिक था । यदि किसी अन्य राज्य का 
जंगी जहाजी बेड़ा दक्षिण की ओर जापान पर आक्रमण करना चाहे तो इन ट्वीपों को 
ढाल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता था । यदि जापान इन ट्रीषों में किलावन्दी कर 
ले, तो वह इनमें स्थित अपनी जलसेना द्वारा विदेशी आक्रमण का सुगमता से मुकाबिला 
कर सकता था। साथ ही, जापान के लिए यह भी सम्मव था, कि वह इन ट्वीपों को श्राधार 
बनाकर दक्षिण-पूर्वी एशिया के विजय का उपक्रम कर सके । बाद में १६४० में जापान ने | 
इन द्वीपों का इस उद्देश्य से प्रयोग किया भी । इन द्वीपों को अधिगत कर लेने से प्रशान्त | 
महासागर में जापान को सैनिक स्थित बहुत सुदृढ़ हो गई थी । इस प्रसंग में यह भी लिख | 
देना उपयोगी है, कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में जमनी के अधीन जो द्वीप थे, उन पर इस | 
समय ब्रिटेन ने अपना ्ाधिपत्य स्थापित कर लिया था। 


| 
जापान को इक्कीस मांगे--शांतुंग प्रान्त में जापानी सेनाओं की स्थापना से | 
चीन की सरकार बहुत अधिक चिन्तित थी । ७ जनवरी, १९१५ को चीन के राष्ट्रपति | 
श्री युआन शी काई ने जापानी सरकार को सूचना दी, कि क्योंकि महांयुद्ध में चीन उदा- | 
-सीन है, ्रतः शांतुंग प्रान्त में भी उदासीन नीति को ही बरता जाएगा और जापान केवल | 
'कियाऊ-चाऊ के प्रदेश का ही (जो कि पहले जमंनी के पास पट्टे पर था) सैनिक दृष्टि से | 
“उपयोग कर सकेगा । इस बात से जापान बहुत क्रुद्ध हुआ, और उसने चीन की सरकार | 
को सूचना दी, कि उसका यह कार्य जापान के प्रति विरोध भावना को प्रकट करता है। | 
“उचित यह होगा कि चीन और जापान आपस में समभौता कर लें । यह समभोता.किन | 
“शर्तों पर हो, इसके लिए जापान ने चीन की सरकार के सम्मुख २१ मांगें पेश कीं । इन | 
मांगों का उल्लेख हम इस इतिहास के आठवें ग्रध्याय में कर चुके हैं। उन्हें थहां फिर 
से लिखने की आवश्यकता नहीं है । जापान की इन इक्कीस मांगों के परिणामस्वरूप २५ 
मई, १६१ ५ को चीन और जापान में एक नया समझौता हुआ, जिसकी मुख्य बातें निम्न- | 
"लिखित थीं--(१ ) मंचूरिया के लिग्राओ-तुंग प्रायद्वीप पर जापान के पट्टे की ्रवधि को 
बढ़ा कर 8९ वर्ष कर दिया जाय। (२) दक्षिणी मंचूरियन रेलवे के पट्टे का काल | 
भी बढ़ाकर ६६ वर्ष कर दिया जाय। (३) जापानी नागरिकों को ्रधिकार हो, कि वे | 
दक्षिणी मंचूरिया में जहां चाहें यात्रा कर सकें, बस सकें, व्यापार व व्यवसाय का संचा- | 
लन कर सक, और निवास, व्यापार, व्यवसाय व खेती के लिए जमीन पट्टे पर ले 
"सक । (४) मंचूरिया में निवास करने वाले जापानी लोगों के मामलों का फैसला जापानी 
' अदालतों दवारा किया जाया करे । (५) पूर्वी ्ाभ्यन्तर मंगोलिया में भी जापानी लोगों को 
, अ क का अवसर हो । i ३) यदि चीनी सरकार को मंचूरिया के सैनिक, 
अर क्ता मो i मामलों के लिए किन्हीं विदेशी सलाहकारों के सहयोग की 
जापानी सरकार जनी जापानी ही नियत किए जाएं। (७) शांतुंग में 
साथ भविष्य में जो मी फैसला करे, वह चीनी सरकार को 


मान्य हो । (5) शांतुंग प्रान्त में कियाऊ-चाड के 
` निवास और व्यापार के अधिकार दिये जग के अतिरिक्त भ्रन्यत्र भी जापानी लोगों को 
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१६१५ के इस समभौते द्वारा जापान के लिए चीन में अपने अधिकार एवं प्रभाव 
क्तो विस्तृत कर सकना और अधिक सुगम हो गया । युझ्ान शी काई ने विवश होकर ही 
जापान को अपने देश में ये सब सुविधाएं व विशेषाधिकार प्रदान किए थे । जापान ने उसे 

स्पष्ट रूप से यह बात सूचित कर दी थी, कि यदि चीन ने उसकी २१ मांगों के सम्बन्ध में 
समझौता न किया, तो वह शक्ति का प्रयोग करने में भी संकोच नहीं करेगा। यूरोप के 
महायुद्ध के कारण पाःचारय देशों को इस वात का ग्रवकाश नहीं था, कि वे जापान की 
इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विरोध कर सकते । चीन की शक्ति इतनी नहीं थी, कि वह 
अपने भरोसे पर जापान को नाराज सके । परिणाम यह हुआ, कि १६१५ के वाद जापान 
चीन में श्रपनो शक्ति का निरन्तर विस्तार करता रहा। 


१६१७ की गुप्त सन्धियां--यूरोपियन महायुद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस को बहुत 
मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था । जर्मनी की पनड्ब्बियों के कारण मित्रराष्ट्रों के 
'जहाज बड़ी तेजी के साथ समुद्र के गर्भ में पहुंचाये जा रहे थे। इस दशा में ब्रिटेन और 
'फ्रांस इस बात की आवश्यकता को अनुभव करते थे, कि जहाजों के सम्वन्ध में अपनी 
कमी को जापान की सहायता से पूरा किया जाय । १६१७ में रूस में राज्यक्रान्ति हो गई 
थी । जार का पतन होने के बाद रूस की नई सरकार युद्ध में शामिल रहने को श्रनावश्यक 
समभती थी। रूस के युद्ध से पृथक्‌ हो जाने के .कारण जर्मनी की सब सेनाएं पर्चिमी 
“रणक्षेत्र में चली ग्रायी थीं। इस दशा में मित्रराष्ट्रों की स्थिति और भी अधिक डांवाडोल 
हो गई थी । इस स्थिति में फ्रांस और ब्रिटेन ने जापान को इसवात के लिए प्रेरित किया, 
'कि वह अपने जहाजी बेड़े को मित्रराष्ट्रों की सहायता के लिए भूमध्य सागर में भेज दे 
पर इस सहायता के बदले में जापान ने भरपूर कीमत वसूल की । उसने फ्रांस और ब्रिटेन 
से एक गुप्त सन्धि (१६१७) की, जिसके अनुसार इन राज्यों ने यह स्वीकार किया कि 
युद्ध की समाप्ति पर जब सन्धि परिषद्‌ होगी, तो उसमें ये राज्य शांतुंग प्रान्त में जापान 
के विशेषाधिकारों का समर्थन करेंगे । जापान के जहाजी बेड़े की सहायता के बदले में 
मित्रराष्ट्रों ने शांतुंग प्रान्त को बलि चढ़ा दिया था। इटली ने भी कुछ समय बाद जापान 
के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया, जिसमें उसने शांतुंग प्रान्त पर जापान के विशेषा- 
धिकारों के समर्थन का वचन दिया । इन गुप्त सन्धियों द्वारा यूरोप के राज्यों ने इस बात 
को स्वीकार कर लिया था, कि जापान के साम्राज्य-विस्तार का चीन उपयुक्त और न्याय्य 
सत्र है । 


लासिग-इशी समभौता-फ्रांस, ब्रिटेन और इटली के साथ जापान की सन्धियां 
हो चुकी थीं । श्रब केवल संयुक्तराज्य ्रमेरिका ही एक ऐसा देश रह गया था, जो चीन 
में जापान के बढ़ते हुए साम्राज्य का विरोध कर सकता था । १६१७ में अमेरिका भी 
जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया था। अतः अमेरिकन राजनीतिज्ञों ने भी यह 
आवश्यक समका, कि वे जापान के साथ समझोता कर लें । नवम्बर, १६१७ में यह सम- 
झौता हो गया, जिस पर अ्रमेरिका की ओर से मि० लांसिग ने और जापान की ओर से 
श्री इशी ने हस्ताक्षर किये थे । इस समभौते के अनुसार अमेरिका ने यह स्वीकार कर 
लिया, कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जापान का चीन के साथ सन्तिकट सम्बन्ध 
है, और इसलिए चीन के मामले में जापान की विशेष दिलचस्पी सर्वथा उचित है। इस 
विशेष दिलचस्पी के कारण जापान को वहां कतिपय विशेषाधिकार भी प्राप्त होने ही 
चाहिएं। पर लांसिंग-इशी समझते में यह बात स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की गई, | 
कि चीन में जापान के इन विशेषाधिकारों का क्या स्वरूप होगा, और किस हद तक अमे- 
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रिका इन्हें स्वीकार करेगा। पर इसमें सन्देह नहीं, कि लांसिंग-इशी समोते के कारण 
जापान के साम्राज्य-विस्तार में अमेरिका भी बाधक नहीं रह गया । 


साम्राज्य प्रसार के विफल प्रयत्न--महागुद्ध की परिस्थितियों से लाभ उठाकर 
जापान ने चीन के शांतूंग प्रान्त(और मंचूरिया में अपने प्रभुत्त्व एवं प्रभाव का किस प्रकार 
प्रसार किया, यह हमने ऊपर लिखा है। १६१७ में जब रूस में राज्यक्रान्ति हो गई, तो 
रूसी साम्राज्य के सुविस्तृत प्रदेशों में अव्यवस्था फैल गई । बोल्शेविक क्रान्तिकारियों 
आऔर जारशाही के पक्षपातियों में घोर संघर्ष का प्रारम्म हुआ । साइबीरिया और उत्तर- 
पूर्वी एशिया के प्रदेशों में भी इस संघर्ष का प्रभाव अवश्यम्मावी था। जुलाई, १६१८ में 
एक इवेत रूसी (बोल्शेविक क्रान्ति के विरोधी) सेनापति ने श्रपनी सेनाश्रों के साथ उत्तरी 
मंचरिया में प्रवेश किया । इस प्रदेश में रूस को अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त 
थे । जापान ने समका, कि उत्तरी मंचूरिया को अपने कब्जे में ले आने का यह्‌ सुवर्णीय 
अवसर है । इस ्राशंका से कि इस श्वेत रूसी सेनापति का पीछा करती हुई बोल्शेविक 
सेनाएं भी इस प्रदेश में घुस श्रायेंगी, जापानी सरकार ने श्रपनी एक शक्तिशाली सेना वहां 
भेज दी । पर अमेरिका की सरकार इस बात को नहीं सह सकी । वह जापान की 
बढ़ती हुई शक्ति से अत्यधिक चिन्तित थी । अमेरिका के हस्तक्षेप का यह्‌ परिणाम हुआ, 
कि जापान उत्तरी मंचूरिया को अपने कब्जे व प्रभाव में नहीं ला सका। 


रूस की अव्यवस्था के कारण जापान ने यह प्रयत्न भी किया कि पूर्वी साइबी- 
रिया को भी अपने प्रभुत्त्व में ले आये । आस्ट्रिया की सेना के बहुत-से क॑ दी रूसी सरकार 
के पास नजरबन्द थे । इन्हें साइबीरिया में रखा गया था । इन ग्रास्ट्रियन सैनिकों में 
एक ग्रच्छी बड़ी संख्या चेकोस्लोवाक लोगों की भी थी, जो आस्ट्रियन शासन के विरुद्ध 
विद्रोह कर श्रपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये उत्सुक थे । चेकोस्लोवाकिया का प्रदेश इस 
समय ग्रासिटरियत साम्राज्य के ग्रन्तरगंत था, और उसके राष्ट्रवादी नेता महायुद्ध की परि- 
स्थितियों से लाभ उठाकर अपने देश की स्वाधीनता के लिये प्रयत्नशील थे। आस्ट्रियन 
सेना के चेकोस्लोवाक सैनिकों की सहानुभूतिस्वाभाविक रूप से अ्रपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
के साथ में थी । जब रूस में बोल्शेविक क्रान्ति के कारण अव्यवस्था और अराजकता 
फैल गई, तो इन चेकोस्लोवाक सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, और जून, १६१८ में 
ब्लादीवोस्तोक पर कब्जा कर लिया । इस स्थिति में मित्रराष्ट्रों ने यह ्रावश्यक समझो, 
कि ब्लादीवोस्तोक को अपने श्रधिकार में ले ग्रायें, ताकि जर्मन या बोल्शेविक सेनाएं 
चेकोस्लोवाक सैनिकों से इस बन्दरगाह को न छीन सकें । अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस 
की सेनाएं ब्लादीवोस्तक पहुंच गई । जब यह समाचार जापान को मिला, तो उसने मी 
अपनी एक अच्छी बड़ी सेना वहां भेज दी । इस जापानी सेना के सँनिकों की संख्या 
७२,००० थी । इतनी बड़ी सेना को ब्लादीवोस्तोक भेजने का यही प्रयोजन था, कि 
जापान पूर्वी साइबीरिया पर भी अपने प्रभुत्व की स्थापना कर ले। यद्यपि इस प्रयत्न में 
ग्रमेरिक्रा ने उसके विरोध किया, पर साइबीरिया के क्षेत्र में जापान और अमेरिका को 
/ पे संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि शीघ्र ही बौल्शेविक सेनाग्रों 
ने इस प्रदेश पर अपने भ्राधिपत्य को स्थापित कर लिया, और रूसी सोवियत - के 
्रन्तगेत रूप से साइबीरिया में एक रिपब्लिक का संगठन कर लिया गया। उत्तरी 


मंचूरिया ओर पूर्वी साइबीरिया में जापान अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सका, पर ' 


महायुद्ध की परिस्थितियों से लाभ उठाकर वह अपने साम्राज्य-विस्तार के लिये कितना 
अधिक प्रयत्नशील था, यह इन दो घटनाग्रों से भली-भांति स्पष्ट हो जाता है। 
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पेरिस को शान्ति परिषद्‌-महायुद्ध की समाप्ति पर सन्धि की शर्तें तय करने 
के लिए पेरिस में शान्ति-परिषद्‌ का आयोजन किया गया । इस परिषद्‌ में चीन के प्रति- 
निधि ने यह मांग की, कि शांतुंग प्रान्त में जमनी को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे और 
जिन्हें युद्ध के समय जापान ने हस्तगत कर लिया था, वे श्रब चीन को वापस मिल जाएं । 
पर जापान के प्रतिनिधि का यह दावा था, कि पूर्वी एशिया से जर्मन प्रभुत्व का श्रन्त 
करने के लिए जापान ने जो कुर्वानियां की हैं, उनका प्रतिफल उसे यह मिलना चाहिये, कि 
शांतुंग प्रान्त में जापान के विशेषाधिकारों को स्वीकृत कर लिया जाए। साथ ही, उत्तरी 
प्रशान्त महासागर के जो टीप पहले जर्मनी के कब्जे में थे, उन पर भी जापान का प्रभुत्व 
स्वीकृत किया जाए । अमेरिका के - राष्ट्रपति विल्सन जापान की इन दोनों मांगों के 
विरोध में थे । पर अन्य मित्र-राष्ट्र जापान के पक्षपाती थे । इसके कारण को स्पष्ट करने 
की आवश्यकता नहीं है । फ्रांस, ब्रिटेन श्रौर इटली १६१७ में जापान के साथ गुप्त 
सन्धियां कर चुके थे, और उन्होंने जापान के दावे का समर्थन करने का वचन दिया हुआ 
था । परिणाम यह हुग्रा, कि चीन के प्रतिनिधि को अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हो 
सकी । वर्साय की सन्धि द्वारा तांतुंग प्रान्त में जापान के विशेषाधिकारों को स्वीकृत कर 
लिया गया, और प्रशान्त महासागर के विविध द्वीप (जो पहले जमनी के प्रधीन थे ) भी 
राष्ट्र-संघ की ओर से जापान को शासन के लिये दे दिए गये। इसी कारण चीन के प्रति- 
निधि ने वर्साय की सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था। 


वाशिगटन कान्फरेन्स-_संयुक्तराज्य अमेरिका के प्रयत्त से १६२१--२२ में 
वाशिंगटन में एक अन्तर्राष्ट्रीय कान्फरेन्स का श्रायोजन किया गया, जिसमें मुख्य विचा- 
रणीय प्रश्न निम्नलिखित थे--(१) सैन्यशक्तिं और विशेषतया जल-सेना में कमी करना, 
तांकि विविध राज्य जिस ढंग से अपनी सैन्यशक्ति पर अमर्यादित रूप से खच करने में 
तत्पर थे, उसमें कमी की जा सके (२) पूर्वी एशिया के सम्बन्ध में विविध राज्यों और 
विशेषतया अमेरिका तथा जापान में जो विरोध था, उसे दूर करना। 


वाशिंगटन कान्फरेन्स के सम्बन्ध में हम ग्यारहवें अ्रध्याय में भी प्रकाश डाल _ 
चुके हैं। उसके जिन निर्णयों का जापान के साथ सम्बन्ध था, वे निम्नलिखित हैं--( १) 
जल-सेना के सम्बन्ध में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और इटली ने परस्पर मिलकर 
यह समभौता किया, कि इन राज्यों के जहाजों में क्रमशः ५, ५, ३, १७५ और १:७५ 
का अनुपात हो । श्रमिप्राय यह है, कि यदि अमेरिका की जल-सेना में जहाजों की संख्या 
५ हो, तो संख्या में ब्रिटेन के जहाज ५, जापान के ३, फ्रांस के १७५ ओर इटली के 
१-७४ हों। जहाजों के इस अनुपात के लिए जहाजों के कुल वजन (टनेज) को आधार. 
माना गया । संख्या के स्थान पर टनेज को अनुपात का आधार मानने के कारण यह . 
व्यवस्था की गई, कि यदि अमेरिका की नेवी के जहाजों का कुल वजन५ ०,००, ००० टन 
हो, तो ब्रिटेन के कुल जहाजों का टनेज भी ५०,००,००० टन हो। उस दशा में जापान 
के जहाज वजन में ३०,००,००० टन होंगे, और फ्रांस तथा इटली में प्रत्येक के १७, 
५०,००० टन। नेवी के सम्बन्ध में निर्धारित किया गया यह अनुपात जापान के लिए 
अत्यन्त लामदायक था । इसके कारण जापान के लिये यह तो सम्भव नहीं था, कि वह 
अमेरिका या ब्रिटेन परं आक्रमण कर सके। इसकी उसे कोई इच्छा भी नहीं थी। पर 
यदि अमेरिका और ब्रिटेन पूर्वी एशिया में जापान के बढ़ते हुए प्रभाव का मुकाबिला : 
करने के लिए उस पर हमला करने का प्रयत्न करते, तो उनकी सम्मिलित शक्ति मी 
जापान को परास्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती थी । जापान पर हमला करने के 
लिए अमेरिकन जल-सेना हवाई द्वीप को आघार के तौर पर प्रयुक्त कर सकती थी, प्रौर 

i 
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२२६ एशिया (सुदर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


ब्रिटेन की जल-सेना सिंगापुर को | पर हवाई और सिंगापुर जापान से इतनी श्रधिक दूरी 
` पर हैं, कि वहां से उनकी नेवी जापान को सुगमता से परास्त नहीं कर सकती थी। ५, 
५ और ३ के अनुपात को स्वीकार करते हुए जापान ने इस बात पर जोर दिया, कि वह्‌ 
प्रशान्त महासागर में स्थित विविध द्वीपों (जो उसकी अधीनता में थे) में किलावन्दी 
कर सके। हम पहले लिख चुके हैं, कि कुरील, बोनिन, मारश्राना, मार्शल आदि अनेक 
द्वीप-समूहों पर जापान का प्र भूत्व था । ये विविध द्वीप-समूह जापान के उत्तर-पूर्व और 
दक्षिण में इस ढंग से फैले हुए हैं, कि यदि इन्हें सैनिक इण्टि से दुग के रूप में परिवर्तित 
कर दिया जाय, तो इनमें स्थित जापानी जल-सेना सुगमता के साथ इात्रु-राज्यों की 
जल-सेना का मुकाबिला कर सकती है। ्रमेरिका ग्रौर ब्रिटेन ने जापान की इस मांग को 
स्वीकृत नहीं किया। इस पर जापान ने यह मांग की, कि अमेरिका और ब्रिटेन भी अपने 
उन प्रदेशों और द्वीपों में किलावन्दी न कर सकें, जो प्रशान्त महासागर में स्थित हैं। 
जापान की यह मांग स्वीकृत कर ली गई, और यह निश्चय किया गया कि अमेरिका 
फिलीप्पीन, गुआन और अल्यूतियन द्वीपों में किलावन्दी न कर सके । पर हवाई दीप में 
उसे किलाबन्दी करने का अ्रधिकार दे दिया गया। ब्रिटेन के हाथ में हांगकांग श्रादि जो 
विविध प्रदेश और दीप प्रज्ञान्त महासागर में थे, उनमें उसे भी किलावन्दी करने का श्रधि- 
कार नहीं मिला । पर सिंगापुर में वह ्रपनी जल सेना का अड्डा बना सकता था । 
इस प्रकार हवाई और सिंगापुर--ये दो ही ऐसे स्थान थे, जहां अमेरिका और ब्रिटेन 
अपनी जलशक्ति को केन्द्रित कर सकते थे । पर ये स्थान जापान से इतदीअधिक दूरी पर हैं, 
कि इनको ्ाधार बताकर जापान को परास्त कर सकना सम्भव नहीं था । इस स्थितिमें 
ब्रिटेन और भ्रमेरिका की सम्मिलित जलशक्ति (१०) के मुकाबिले में जापान की-जलशक्ति 
(३) बहुत पर्याप्त थी । प्रश्यान्त महासागर के विविध हीपों की किलाबन्दी करने का अधि- 
कार जापान को नहीं दिया गया था, इस कारण जापान के लिये भी यह धुगम नहीं 
था, कि वह ब्रिटिश राम्राज्य के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड आ्रादि उपनिवेशों पर 
आक्रमण कर उन्हें श्रपती अ्रधीनता में ला सके । ५ 


(२) जल-सेना को सीमित करने के सम्बन्ध में जो समभौता श्रमेरिका, £टेन, 
जापान, फ्रांस और इटली के बीच में हुआ, उसकी अवधि ३१ दिसम्वर, १६३६ तक 
नियत की गई। साथ ही, यह भी. व्यवस्था की गई, कि इस तिथि से दो साल पूर्व यदि 
कोई एक राज्य भी-इसः समोते का अन्त करने का नोटिस दे दे, तो यह समभोता ३१ 
दिसम्बर, १६३६ के बाद जारी नहीं रहेगा । २६ दिसम्बर, १६३४ को जापान-ने इस 

` व्यवस्था का उपयोग कर वाशिंगटन कास्फ़रेन्स के इस महत्त्वपूर्णं समभौते का अन्त कर 
देने का वाकायदा नोटिस दे दिया था, और इसके परिणामस्वरूप १ जनवरी, १९३७ 
को इस समभौते का अन्त हो गया । १६३७ से जापान ने श्रपनी जल-सेना की वृद्धि के 
लिये असाधारण रूप से उपक्रम प्रारम्भ कर दिया । ब्रिटेन और अमेरिका भी इस क्षेत्र में 
जापान से पीछे नहीं रहे, और वे भी अपनी जल-सेनाग्रों ई वृद्धि के लिये तत्पर हो गए। 


१९३९ में ब्रीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध के सूत्रपात. में इन राज्यों की प्रतिस्पर्धा भी 
एक महत्त्वपूर्ण कारण थी । . ; 


(३) वाशिंगटन कान्फरेन्स ने चीन के सम्बन्ध में जो व्यवस्था । 

रहने र न स्था की थी, उसका | 
वें अध्याय में, उ रूप से कर चुके हैं उसे यहो दोहराने की रावः 
FR द । यहाँ इतना लिक देना ही पर्याप्त होगा, कि इस व्यवस्था के कारण शांतुंग 
शत्तिम चीन काअभुक्त पुनःस्थापित हुआ, और महायुद्ध के अवसर पर इस क्षेत्र में 
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पूर्वी एशिया में जापान के साम्राज्य का विस्तार २२७ 


जापान ने जो अनेक विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए थे, उनका उसने बहुत भ्रंशो में परि- 


, त्याग कर दिया । ; 


(४) १६०२ में ब्रिटेन और जापान में जो सन्धि हुई थी, उसके स्थान पर श्रव 

चार राज्यों की एक नई सन्धि की गई, जिस पर अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस ने 
“हस्ताक्षर किये । इस सन्धि द्वारा इन चारों राज्यों ने यह्‌ निश्चय किया, कि पूर्वी एशिया 
और प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में जो प्रदेश अर ढीप जिस किसी राज्य के हाथों में इस 
समय हैं, उन पर उन्हीं राज्यों का अधिकार स्वीकृत किया जायगा श्रौर यदि इन चारों 
राज्यों द्वारा अधिकृत प्रदेशों के सम्बन्ध में कोई विवाद किन्हीं दो राज्यों में उठ खड़ा 
हो, तो उसका फैसला बे राजनय (डिप्लोमेसी) द्वारा करने का यत्न करेंगे । यदि राजनय 
द्वारा फैसला कर सकने में वे समर्थ न हों, तो चारों राज्यों की कान्फरेन्स बुलाकर उसमें 
ऐसे विवाद का फैसला किया जायगा । यह भी व्यवस्था की गई, कि यह सन्धि दस साल 
तक स्थिर रहेगी, और इस ग्रवघि के समाप्त होने से पहले चारों राज्यों को ग्रधिकार 
"होगा, कि बारह महीने का नोटिस देकर वे इस सन्धि का अन्त करसकें। किसी एक राज्य 
द्वारा दिया गया नोटिस भी संधि क अन्त के लिये पर्याप्त समझा जायगा । 


(५) पनडुब्बियों की संख्या को नियन्त्रित करने और जहरीली गैसों के इस्तेमाल 
को रोकने के सम्बन्ध में भी वाशिगटन कान्फरेन्स द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण व्यबस्थाए की 


गई । 


इसमें सन्देह नहीं, कि वाशिगटन कान्फरेन्स पूर्वी एशिया में शान्ति स्थांपित रखने 
में बहुत अधिक जहायक हुई। इस क्षेत्र में अमेरिका और जापान के हित एक-दूसरे के 
साथ टकराते थे। प्रशान्त महासागर कें पूर्व में ग्रमेरिका की स्थिति है, और पश्चिम में 
जापान की । बीसबीं सदी के पूर्वा में श्रमेरिका और जापान दोनों ही अत्यन्त प्रबल व 
शक्तिशाली राज्य बन गये थे । इस दशा में प्रशान्त महासागर के सम्बन्ध में इन दो शक्ति- 
शाली राज्यों में परस्पर हित-विरोध की उत्पत्ति अस्वाभाविक नहीं थी। पेरिस की शान्ति 
परिषद्‌ में श्रमेरिका और . जापान का विरोध अनेक बार प्रकढ हुआ था। इस दशा मं 
वाशिंगटन कान्फरेन्स के निर्णयो द्वारा इन राज्यों के विरोध के दूर होने में बहुत सहायता 
मिली । 


` ` (६) १९२२ से १९३१ तक जापान की विदेशी राजनोति 


एशिया के ग्राधुनिक इतिहास में सनु १६३१ से एक नये युग का प्रारम्भ होता | 
है। इस साल जापान ने अपने साम्राज्य-विस्तार की उस प्रक्रिया को प्रारम्भ किया था, .. 
जिसके कारण सन्‌ ' १६४२. तर्क उसने सम्पूर्ण पूर्वी एवं दक्षिणपूर्वी एशिया पर अपना 
प्रभुत्व स्थापित कर लिया । “८६४-९१ के चीन-जापान युद्ध के समय से जापानने अपने 
साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया था। ६६२९२ में वाशिंगटन कान्फरेन्स के समय 


. तक जापान अपने उद्देश्य में किस हृद तक सफल हो चुका था, इस विषय पर हम प्रकाश 


डाल चुके हैं। श्रव हमें यह प्रदर्शित करना है, कि १६२२ से १६३१ तक साञ्जाज्य | 
विस्तार के सम्बन्ध में जापान की क्या नीति रही | ; न्‍ 
१६१४-१८५ के महायुद्ध द्वारा संसार में आधुनिक युग की नवीन प्रवृत्तियों को 
बहुत वस मिला था । इस युद्ध के परिणाम-स्वरूप यूरोप में जर्मनी के होहन्ट्सोलवं, 
आस्ट्रिया-हंगरी के हाप्सबुगे श्रौर रूस के रोमनोफ राजवंशों का श्रम्त हुआ । फ्रांस के बूर्वों 
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रा एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


राजवंश के समान ये तीनों भी यूरोप के अत्यन्त प्राचीन ब वैभवशाली राजवंश थे। साथ 

ही, इस समय यूरोप में अनेक नये राज्यों की स्थापना हुई, जिनका आधार राष्ट्रीयता 

का सिद्धान्त था । चेकोस्लोवाकिया, पोलैन्ड, युगोस्लाविया आदि के रूप में जो श्रनेकः 

नये राज्य इस समय बने थे, वे राष्ट्रीयता की विजय के स्पष्ट प्रमाण थे । साथ ही, जहां 

इन नये राज्यों में लोकतन्त्र रिपब्लिकों की स्थापना हुई थी, वहां जमनी, आस्ट्रिया,, 

हंगरी, रूस आदि पुराने राज्यों में भी लोक तन्त्र शासनों का सूत्रपात हुआ था। राष्ट्री- 

यता और लोकतन्त्रवाद की लहर केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रही थी। भारत में 

इस समय असहयोग आन्दोलन ने ब्रिटिश शासन की स्थिति को बहुत कुछ डांवाडोल' 

कर दिया था। तुर्की में मुस्तफा कमालपाशा के नेतृत्व में सुलतान के शासन का अन्त 

होकर रिपब्लिक की स्थापना हो गई थी। चीन में विद्यार्थी आन्दोलन ने इतना प्रचण्ड” 

रूप धारण कर लिया था, कि शंघाई आदि नगरों में विदेशी लोगों का जीवन सुरक्षित 

नहीं रह गया था। महायुद्ध के बाद का काल साम्राज्य-विस्तार के लिये अनुकूल नहीं 

था । राष्ट्रपति विलसन के नेतृत्व में राष्ट्रसंघ द्वारा जो नये आदश प्रतिपादित किये जा 

रहे थे, वे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रवाद को बहुत महत्त्व देते थे। इस दशा में 

जापान जैसे साम्राज्यवादी देश के लिये भी यह सम्भव नहीं था, कि वह समय की 

प्रवृत्ति के विपरीत चीन में अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के लिये प्रयत्नशील हो सके । 

वादिगटन कान्फरेन्स में जापान ने जो शांतुंग प्रान्त में अपने विशेषाधिकारों के परित्याग 

की वात को स्वीकार कर लिया था, उसमें समय का प्रमाव प्रधान कारण था। इसी. 

कारण जापान ने १६२२ में ब्लादीवोस्तोक से भ्रपनी सेनाओं को वापस हटाने की बात 

भी स्वीकार कर ली थीं, रौर उत्तरी मञ्चूरिया के मामले में मी उसने अमेरिका के साथ 

समभौता कर लिया था। चीन में विद्यार्थी आन्दोलन जिस प्रकार उग्र रूप धारण कर 
. रहा था, उसे दृष्टि में रते हुए जापान ने यह मली-मांति समभ लिया था, कि यह | 

समय साम्राज्य-विस्तार के लिये अनुकूल नहीं है । जब कुओमिन्तांग दल की शक्ति चीन 
में बढ़नी शुरू हुई, तो जनता में राष्ट्रीय मावनाओं का बड़ी प्रबलता के साथ सञ्चार 
हुआ । चीन की यह राष्ट्रीयता विदेशियों के प्रति विद्वेष की भावना से परिपूर्ण थी।' 
इसीलिये जब कुओमिन्तांग दल की सेनाग्रं ने कॅन्टन से उत्तर की ओर बढ़ना शुरू किया, | 
तो उन्होंने विदेशी लोगों पर कई स्थानों परश्राक्रमण किये । मार्च, १६२७ में जब चियांग' 
काई शक की सेनाएँ नानकिग में प्रविष्ट हुई, तो उन्होंने जापानी दूतावास पर हमला | 
क्रिया, और अनेक जापानी नागरिक उनके क्रोध के शिकार बने । हैंको आदि ब्रत्य नगरों. 
में भी जापानी ओर भ्रन्य विदेशियों पर इसी तरह के आक्रमण हुए। इस समय जापानी, 
ब्रिटिश, फ्रेंच रादि सरकारें जो चीन की राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को कुचलने के लिये पनी | 
प्रवल सेन्य-शक्ति का उपयोग नहीं कर सकीं, उसका मुख्य कारण यही था, कि इस समय | 
सवंत्र राप्ट्रीयता प्रौर लोकतन्त्रबाद का जोर था। विदेशी लोग अनुभव करते थे, कि | 
चीनी राष्ट्रवादियों के विरुद्ध उग्र उपायों के अवलम्बन का यह परिणाम होगा, कि संसार । 
का लोकमत उनके खिलाफ हो जायगा । इसी का यह परिणाम था, कि कुओमिन्तांग 


सरकार भ्रपने देश से विदेशियों के प्रमुत्व को दूर कर सकने में बहुत ग्रंशों तक सफलता 
प्राप्त करने में समर्थ हुई थी । 


पूर्णतया पर इससे यह नहीं समझना चाहिये, कि चीन से विदेशी प्रभाव व प्रमुत्व का 
सा अ्रन्त ह गया था। विदेशी नागरिकों को एकस्ट्रा-टरिटोरिएलिटी के अधिकार 
स भ्राप्त थे। जापान भी ब्रिटेन, फ्रांस, और अमेरिका आदि के समान इनका उप“ 
मोग करता था । कोरिया तो पूर्ण रूप से जापान के प्रमुत्व में था ही, मञ्चूर्या में भी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Fs || 


है %0 0 a fe 


ES Cm} 


8 2 


roo 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पूर्वी एशिया में जापान के साम्राज्य का विस्तार २२९ 


चह अपने आथिक तथा राजनीतिक प्रमुत्व का विस्तार करने में तत्पर थां । मञ्चूरिया 
के सिपहसालार चांग त्सो-लिन के साथ जापानी सरकार का समभौता हो चुका था । 
यह शक्तिशाली सिपहसालार जापानियों के आशिक प्रमुत्व का विरोध नहीं करता था। 
साथ ही, उसे इस वात में भी कोई श्रापत्ति नहीं थी, कि रेलवे के क्षेत्र में जापानी लोग 
अपने राजनीतिक व सैनिक प्रभुत्व को भी कायम रखे । चांग त्सो-लिन पेकिग की केन्द्रीय 
सरकार के झगड़ों में इतना व्यस्त था, कि अपने प्रदेश में विदेशियों के बढ़ते हुए प्रभाव 
की ओर व्यान देने की उसे फुरसत्र ही नहीं थी । पर जापानी लोग मली-मांति समझते 
थे, कि चांग त्सो-लिन जैसे शक्तिशाली सिपहसालार के रहते हुए मज्चूरिया में उनका 
मार्ग सवेथा सुरक्षित नहीं रह सकता । जून, १६२८ में जिस प्रकार एक बम्व द्वारा अक- 
स्मात्‌ चांग त्सो-लिन का देहावसान हो गया था, उसे इष्टि में रखकर अनेक ऐतिहामिकों 
का विचार है, कि उसकी मृत्यू में जापानी लोगों का हाथ था। कुछ समय बाद ही 
(१६३१ में) जापानी लोगों ने मञ्चूरिया में अपने प्रमुत्व को पूर्ण रूप से स्थापित करने 
के प्रयत्न को प्रारम्भ कर दिया, और उस प्रदेश में मञ्चूकुञ्रो नाम से एक पृथक्‌ राज्य 
की स्थापना की । मज्चूकुओ राज्य जापान की संरक्षा में कायम हुआ था, र चीन के 
साथ उसका कोई भी सम्बन्ध नहीं था । ४ 


पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिये, कि १६२२ के १६३१ तक जापान 
ने अपने साम्राज्य के प्रसार के लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया । इस समय जापान के 
आन्तरिक शासन में भी लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्ति प्रबल हो रही थी, और जनता पालिया- 
मेन्टरी शासन की स्थापना में तत्पर थी । इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि जापान 
-साम्राज्य-विस्तार के कार्य पर विशेष व्यान न दे सके । 
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चौदहवां अध्याय _ 
जापान की प्रगति 


(१) राजनीतिक इतिहास 


१८६५ से १६३० तक जापान ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिये जो 
प्रयत्न किये, उनका विवरण हम पिछले ग्रध्यायों में दे चुके हैं। पर इस काल में राज- 
नीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो उन्नति जापान ने की, उसका 
उल्लेख हमने अ्रमी तक नहीं किया है। इस अध्याय में हम इसी विषय पर प्रकाश 
डालेंगे । 


जापान के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में जिन बातों पर हमें विशेष रूप से 
प्रकाश डालना है, वे ये हैं कि इस काल में जापान के शासन में लोकतन्त्र के सिद्धान्तो 
का किस प्रकार प्रयोग किया ग्रा, किस प्रकार वहां राजनीतिक दलों का विकास हुश्रा, 
श्रौर जापानी सरकारने ग्रपने द्वेश की उन्नति के.लिये किन उपायों को प्रयुक्त किया । 
शोगून शासन का श्रत होने के बाद-किस प्रकार जापान में सम्राट्‌ की सत्ता की पुनः 
स्थापना हुई थी, और किस प्रकार वहां संबिधान का निर्माण होकर पालियामेन्ट द्वारा 
शासन का सूक्रपात किया गया था, इस विषय पर पहले विचार किया जा चुका है। 
१८९२ से १९३० तक जहां जापान एक ग्रोर पाइचात्य देशों के श्रनुकरण में पालिया- 
मेन्टरी शासन के विकास में तत्पर था, वहां उसने अपनी प्राचीन परम्प राश्रों का भी त्याग 
नहीं कर दिया था।. सम्राट के प्रति देवी भावना और उसका ग्रसाधारण-सम्मान श्रव 
भी जनता में विद्यमान था । पाश्‍चात्य देशों के सुधारवादी व क्रान्तिकारी विचारक जिस 
प्रकार अपने देशों के प्राचीन राजवंशों का मूलोच्छेद करके रिपब्लिकों की स्थापना! के 
लिये प्रयत्नशील थे, वसा कोई यत्न जापान में नहीं हुआ । जापान ने पाइचात्य देशों के 
ज्ञान-विज्ञान को पूण रूप से श्रपनाया, अपनी सैनिक शक्ति को भी पाइचात्य राज्यों के: 
समकक्ष क: लिया, पर उसने श्रपनी परम्परागत विशेषताओं को कायम रखा । सम्राट : 
के प्रति भक्ति भी उसकी इन विशेषताओं में से एक थी। सम्राट्‌ के प्रति भक्ति की 
भावना के | जापानी लोगों ने शासनसूत्र का संचालन भी उसी के हाथों में रखा 
हो, यह वात नहीं थी । यद्यपि सरकार का सव काम सम्राट्‌ के ताम पर होता था, पर 
वह स्वयं शासन का संचालन नहीं करता था । ज्यों-ज्यों जापान में पालियामेन्ट की 
शक्ति वढ़ती गई, . सरकार पर राजनीतिक दलों के नेताश्रों का प्रभाव मी वढ़ता गया । 
पर पालियामेन्ट की शक्ति के विकास में जापान में कम समय नहीं लगा। संविधान की 
स्थापना के साथ ही ऐसे मन्त्रिमण्डलों का निर्माण नहीं हो गया, जो कि पालियामेन्ट के 
प्रति उत्तरदायी हों । क्योंकि संविधान के अनुसार मंत्रिमण्डल पालियामेन्ट के प्रति 
उत्तरदायी न होकर सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था, श्रतः राजदरवार में जिन 
लोगों का प्रभाव हो, स्वाभाविक रूप से वे ही मंत्रिमण्डल के निर्माण में महत्वपुणे स्थान 
रखते थे । यद्यपि शोगून शासन के श्रन्त के वाद जापान में सामन्तपद्धति की भी समाप्ति 
कर दी गई श्री, पर बड़े-बड़े सामन्त-राजाग्रों की शक्ति ग्रभी सर्वथा नष्ट नहीं हुई थी । 
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सत्सुमा और चोश जैसे शक्तिशाली कुलों के नेता राजदरवार में वहुत ग्रांधक प्रमाव रखते 
थे, और वे मन्त्रिमण्डल के निर्माण, स्थिति और पतन के मामलों में खुले रूप से हस्त- 
क्षेप किया करते थे । 


शक्तिशाली कुलों के श्रतिरिक्त स्थल ग्रौर जलसेनाओं के सेनापतियों का भी 
शासन में अतुल प्रभाव था । इसके दो कारण थे। १८८६ की एक राजाज्ञा के ग्रनुसार 
युद्ध-मन्त्री और जलसेना के मन्त्री को यह्‌ अ्रधिकार दिदा गया था, कि वे सम्राट से 
सीधे मिल सकें । उनके लिये यह ्रावव्यक नहीं था, कि वे युद्ध और सेना सम्बन्धी माम- 
लों पर पहले प्रधानमन्त्री के सात्र परामश करें, और फिर प्रधानमन्त्री की मार्फत ही 
सम्राट्‌ से मिलकर राजकीय थ्रादेश को प्राप्त करें। इस व्यवस्था के कारण युद्धमत्त्री 


और जलसेनामन्त्री को मन्त्रिमण्डल में ऐसी स्थिति प्राप्त थी, जिसके कारण वे अपने वो 


प्रधानमन्त्री के भ्रधीन न समझकर उसका समकक्ष मानते थे। १८६८ में एक ्रन्य राजा- 
जञा प्रकाशित हुई, जिसके अनुसार यह व्यवस्था की गई, कि युद्धमन्त्री के पद पर केवल ऐसे 
ही व्यतित को नियत किया जायगा, जो स्वयं उच्च सैनिक पद पर रह चुका हो । इसी 
प्रकार जलसेना-मन्त्री भी ऐसा ही व्यक्ति तियत हो सकेगा, जो जलसेना में ऊच्च पदा- 
धिकारी रह चुका हो । वयोंकि युद्ध-मन्त्री और जलसेना-मन्त्री को क्रमशः स्थल ओर 
जल-सेनाश्रों की व्यवस्था करनी होती थीं, श्रौर इन पदों पर ऐसे ही व्यक्तियों की नियु- 
क्ति हो सकती थी, जो कि स्वयं उच्च सैनिक श्रफसर रह चुके हों, श्रतः स्वाभाविक रूप 
से इन मन्त्रियों की नियुक्ति के समय स्थल और जल सेनागरों के उच्च पदाधिकारियों 
की सम्मति को महत्त्व दिया जाता था। युळ-मन्त्री और जलसेना-मन्त्री के पदों पर केवल 
ऐसे ही व्यक्ति नियत किये जाते थे, जिन्हें सैनिक श्रफसरं चाहते हों आर जिनसे सेना 
की उन्नति और हित का सम्पादन होने की आशा हो। १८९८ की इस राजाज्ञा का 
यह्‌ परिणाम हुआ, कि मन्त्रिमण्डल में सेना का प्रगाव बहुत बढ़ गया। ये सैनिक मन्त्री 
सीधे सम्राट्‌ से मिल सकते थे, अन्य मन्त्रियों की शेक्षा किये बिना सञ्जाटू की सहमति | 
से किसी भी निर्णय पर पहुँच सकते थे, और इनके निर्णय मरितरिमण्डल को स्वीकार करने | 
ही पढ़ते थे, चाहें वे उन्हें स्वीकार्यं न भी समभते हों। इस दशा में जापान का मन्त्रिमण्डल | 
उन ग्रौं में लोकतन्त्र प्रभावों के श्रधीन नहीं था, जैसा कि श्राधुनिक युग के लोकतन्त्र 
राज्यों में होता है। ; 
पालियामेन्टरी शासन ग्रौर राजनीतिक दलों का निर्माण--मुराने सामन्त कुल, 
सम्राट की दैवी सत्ता और सैनिक तेताग्रों का महत्त्त--ये तीन तत्व ऐसे थे, जो जापान 
में लोकतन्त्र पालियामेंटरी शासन के विकास में बाधक थे | पर इन तत्त्वों के बावजूद भी ड 
जापान में ऐसे राजनीतिक दलों का विकास हो रहा था, जो पालियामेंट के शासत दे पक्ष- 
पाती थे। यहां यह सम्भव नहीं है, कि हम इन राजनीतिक दलों, इनके द्वारा निमित 
मंत्रिमण्डलों ग्रौर लोकतन्त्र शासन के लिये जिये गये प्रयत्नों पर संक्षिप्त रूप से भी 
प्रवाद डःल सके । इस सम्बन्ध में जापान में जो प्रयत्न हुए, उनका निर्देश कर देना टी 
इस ग्रन्व के लिये प्रर्याप्त होरा । जापान भर जनीतिक दलों का निर्माण १८८१ में ही 
प्रारम्भ हो गया था। शुरू में वहां जो दल संअठित हुंए, वे दो थे--जियुतो दल और 
कैदुन्तो दल । जियुतों दल का नेता काउच्ट इलागाकी था । यह दल उदार मिला 
पक्षपादी था और इसके विचार प्रायः बैसे ही थे, जैसे कि इस युग में पाश्चात्य देशों के _ 
लिवरल दलों के थे। कैशुन्तो दल का नेता काउण्ट ओकुमा था । विचारों की दूष्टिसे 
यह दल जियूतो दल की अ्रपेक्षा अधिक सनातनत्रादी (कन्अंथटव) था। परु थह झा | 
में रखना चाहिये, कि इन दोनों दलों का संगठन विचारों व सिद्धान्तो के आधार पर 


= 
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उतना नहीं हुआ था, जितना कि प्रभावशाली व्यक्तियों के नेतृत्व के कारण । इतागाकी 
और ग्रोकुमा जापान के अत्यन्त प्रभावशाली नेता थे, और उन्होंने ही अपने नेतृत्व में इन 
दलों का संगठन किया था । जियुतो और कंशुन्तो-- दोनों ही दल यह चाहते थे, कि 
जापान में पुरानी सामन्तपद्धति का पूर्ण रूप से विनाश हो, जागीरदार कुलों की शक्ति 
का ह्वास हो, और प्रतिनिधिसत्तात्मक लोकतन्त्रशासन की स्थापना हो विचार और 
कार्यक्रममें बहुत कम भेद होते हुए भी ये दोनों दल १८६८ तक पृथक्‌ रूप से कायम रहे । 
इसका कारण यही था, कि इतागाकी और ओकुमा जँसे दवितशाज्ी नेताग्रों के लिये एक 
साथ मिलकर कार्ये कर सकना सुगम नहीं था । 

संविधान के लागू होने (१८८६) के पश्चात्‌ जापान में जो मंत्रिमण्डल यामा- 
गाता, (दिसम्बर, १८८६), मत्सुकाता (मई, १८६१) और इतो (अगस्त, १८६२) के नेतृत्व 
में बने, उनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। जब १८९४ में चीन-जापान का युद्ध प्रारम्भ 
हुआ, तो प्रिस इतो का मंत्रिमण्डल विद्यमान था। इतो ने प्रयत्न किया, कि युद्ध द्वारा 
उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर विविध राजनीतिक दल अपने मतभेदों कौ उपेक्षा 
कर दें और सब मिलकर युद्ध में सहयोग दें । जापानी लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रीयता 
के विचार कूट-कूटकर भरे हुए थे। परिणाम यह हुआ, कि चीत-जापान युद्ध (१८९४- 
९५) के श्रवसर पर सब राजनींतक दलों ने दिल खोलकर इतो की सहायता की ! पर 
युद्ध के समाप्त हो जाने पर पालियामेंट में इतो का विरोध बहुत प्रवल हो गया । इस 
दशा में उसे प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने के लिये विवश होना पड़ा । १८६६ के शुरू 
में कशिन्तो दल के नेता काउण्ट शोकुमा ने नये मंत्रिमण्डल का निर्माण किया । इस समय 
ओकुमा ने अपने दल की शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा लिया था। कँशिन्तो दल के पुराने 
सदस्यों के श्रतिरिकत कतिपय अन्य लोगों को अपने साथ मिलाकर उसने एक नये दल 
का संगठन किया था, जिसे शिम्पोतो दल (प्रगतिशील दल) कहते थे। इस नये दल 
का मुख्य क यह था, कि मंत्रिमण्डल पालियामेंट के प्रति उत्तरदायी हो। कुमा 
जापान में उसी ढंग का उत्तरदायी पारलियामेंटरी शासन स्थापित करना चाहता था, 
क ब्रिटेन में विद्यमान था। पर उसे अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हुई । वह जिन 
लोगों के सहयोग से कार्य कर रहा था, उनमें बहुत-से पुराने जागीरदार कुलों के 
साथ सम्बन्ध रखते थे। सत्सुमा और चोशू कुलों के सहयोग के बिना ्रोकुमा के लिये 
सफल हो सकना सम्भव नहीं था, और इन कुलों के लोग पालियामेंटरी शासन के विकास 


अपनी शक्ति का ह्लास अनुभव करते थे । परिणाम यह्‌ हुआ, कि एक साल के बाद 
उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया । 


अब (१५६७) इतो एक बार फिर प्रधानमंत्री के पद पर अधिष्ठित हग्रा । 
आतो और जियुतो दोनों दल उसके विरोध में थे इस समय जापान की पालियामेंट 
ह गमा दल संगठित हुआ, जिसे केन्सेईकाई (संविधानवादी) कहते थे। यह दल भी 
पालियामेटरी शासन का पक्षपाती था । केन्सेईकाई दल में जहाँ रिम्पोतो और जिय॒तो 
pr R थे, वहां ग्रन्य भी श्रनेक ऐसे व्यक्ति शामिल हो गये थे, जो उत्तरदायी 
पालियामेंटरी शासन के पक्षपाती थे। इतने लोगों के शामिल हो जाने के कारण केम्सेई- 


काई दल की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, और प्रिन्स इतो के लिये + 
कि वह सरकार का संचालन ई थी, और प्रिन्स इतो के लिये यह सम्भव नहीं रहा था, 


पत्र दे दिया । 


प्रिस इतो ने प्रधानमत्री के पद से त्यागपत्र देते हुए सम्राट्‌ को परामर्श दिया, - 


कि केन्सेईकाई दल के नेताओं को व बनाने का कार्य सुपुदे किया जाय । जापान 
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'के इतिहास में यह सर्वया नई बात थी । संविधान के निर्माण में प्रिस इतो का प्रमुख 


कतृ त्व था। जब उसने स्वर्यं केन्सेईकाई दल के मंत्रिमन्डल की सिफारिश की, तो इससे 
यही सूचित होता था, कि उसने उत्तरदायी पालियामेंटरी शासन के सिद्धान्त को «वीकार 
कर लिया है। क्योंकि जापान की पालियामेंट में बहुमत केन्सेईकाई दल का था, अतः 

ही उचित भी था कि वही दल मंत्रिमण्डल का निर्माण करे | १८६८ में इस दल ने 
अपना मंत्रिमण्डल बनाया, और उसमें गओकुमा श्रौर इतागाकी दोनों मंत्री रूप से सम्मि- 
लित हुए। पर यह्‌ मंत्रिमण्डल भी देर तक कायम नहीं रह सका। चार मास वाद ही 
इसे त्यागपत्र दे देने के लिए विवश होना पड़ा । इसका कारण यह था, कि केन्सेईकाई दल 
का निर्माण अनेक पुराने दलों (जियुतो, शिम्पोतो श्रादि)के सम्मिलन से हुआ था । सरकार 
के संचालन-कार्य को हाथ में लेते ही इन पुराने दलों के भेदभाव फिर प्रकट होने लगे, 
श्रौर इनके नेताओं के लिए साथ मिलकर कार्य कर सकना सम्भव नहीं रहा। काउण्ट 
्रोकुमा ने इस दल से पृथक्‌ होकर अपने पुराने शिम्पोतो दल का पुन:संगठन किया । पर 
काउण्ट इतागाकी ने जियुतो दल का पुनरुद्धार नहीं किया, अपितु केन्सेईकाई दल में 
रहकर ही अपने श्रनुयायियों के संगठन को कायम रखा । लोकतन्त्र सिद्धान्तो के अनुसार 
उत्तरदायी पालियामेंटरी शासन की स्थापना का जो प्रथम प्रयत्न जापान में किया गया 
था, वह्‌ असफल हो गया। 


अब नया मंत्रि मण्डल मार्कस यामागाता के नेतृत्व में बना। यद्यपि इसे पुराने 
जागीरदार कुलों का सहयोग प्राप्त था, पर पालियामेंट का बहुमत इसके पक्ष में नहीं 
था । केन्सेईकाई दल इसका समर्थक था, पर पालियामेंट में ग्रब इस दल का बहुगत नहीं 


"रहा था । १८६० में यामागाता को भी अपने पद से त्यागपत्र दे देना पड़ा। 


अब प्रिस इतो ने एक बार फिर मंत्रिमण्डल का निर्माण किया । इस बार उसने 


“यह यत्न किया, कि पालियामेंट के बहुसंख्यक स दस्यों का सहयोग प्राप्त करे । उसने सँयु- 


काई नाम से एक नये दल का संगठन किया । केन्मेईकाई दल (जो पुराने जियुतो दल का 
उत्तराधिकारी था) के लोग इसमें शामिल हो गये । प्रिस इतो के वेयक्तिक प्रभाव के 
कारण पार्लियामेंट के अन्य भी अनेक सदस्य सँयुकाई दल में सम्मिलित हुए, और पालि- 
यामेंट के बहुमत का समर्थन प्राप्त कर प्रिस इतो अपना मंत्रिमण्डल बना सकने में समर्थ 
हुआ | पर इतो यह नहीं चाहता था, कि मंत्रिमण्डल अपनी स्थिति के लिये पालियामेंट 
के बहुमत पर निर्भर रहे। उसने घोषणा की, कि संविधान के अनुसार मंत्रियों को 
नियुक्त करना सम्राट्‌ के श्रधिकार में है, और मंत्री लोग तब तक अपने पदपर रह सकते 
हैं, जब तक कि सम्राट्‌ उन्हें पदच्युत नः करें इस घोषणा का परिणाम यह्‌ हुआ, कि 
पालियामेन्ट में काउन्ट ग्रोकुमा के शिम्पोतो दल की दावित बहुत बढ़ गई, और लोकतन्त्र 
शासन के पक्षपाती लोग सँयुकाई दल को छोड़कर सिम्पोतो दल में शामिल हो गये। 
इस स्थिति में प्रिस इतो के लिये प्रधानमंत्री पद पर क़ायम रह सकना सम्भव नहीं रहा। 
मई, १६०१ में उसने त्यागपत्र दे दिया। 


अब कत्सूरा नामक सेनापति. के नेतृत्व में नया मन्त्रिमण्डल बना। कत्सुरा 
माक्विस यामायाता का अनुयायी था, रौर लोकतन्त्र शासन से उसे कोई प्रेम नहीं था । 


` उसे स्थल और जलसेना की सहायता का पूरा भरोसा था, ्रौर इसीलिए उसने पालि-' 


यामेंट के समर्थन की विशेष परवाह नहीं की । कत्सूरा न केवल एक योग्य सेनानी था, 
अपितु कुशल राजनीतिज्ञ मी था । १९०२ में जापान ने ब्रिटेन के साथ जो सन्धि की थी, 


* वह कत्सूरा के मन्त्रिमण्डल की ही कृति थी । इसी के शासनकाल में रूसःजापान युद्ध 
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२३४ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


(१६०४-५) हुआ । युद्ध की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर विविध राजनीतिक दलो. 
ने मन्त्रिमण्डल को पूर्ण रूप से सहयोग दिया, और यही कारण है कि कत्सूरा का मन्त्रि- 
मण्डल अनेक वर्षों तक कायम रहा । रूस-जापान युद्ध में शुरू से ही जापानी सेनाश्रों को 
जो ग्रसाधारण सफलता प्राप्त हो रही थी, उसके कारण कत्सूरा मन्त्रिमण्डल जनता की 
दृष्टि में भ्रत्यन्य महत्त्वपूर्ण कार्य में तत्पर था । पार्लियामेंट के विविध दलों ने जो उसका 
विरोध नहीं किया, उसका यही प्रधान कारण था। 


रूस-जापान युद्ध की समाप्ति पर पोट्समाउथ में सन्धि परिषद्‌ का ग्रधिवेशन ` 


हुआ था । पोट्संमाउथ की सन्धि की शे ्रनेक जापानी नेताओं की दृष्टि में सन्तोष- 
जनक नहीं थीं । विशेषतया, रूस से हरजाना न लेकर कत्सूरा मन्त्रिमण्डल ने एक ऐसा 
कार्य किया था, जिससे जनता बहुत श्रसंतुष्ट थी । इस दशा में कत्सूरा मन्त्रिमण्डन का 
विरोध बहुत बढ़ गया, रौर दिसम्वर, १६०४ में उसने त्यागपत्र दे दिया । 


व नया मन्त्रिमण्डल बनाने का कार्य प्रिस सिग्रोन्जी के सुपुर्द किया गया । यह्‌ ' 
प्रिंस इतो का अनुयायी था, और इस समय सँयुकाई दल का नेतृत्व कर रहा था। यद्यपि : 
यह जापान के एक अत्यन्त उच्च कुल (फूजौवारा) के साथ सम्बन्ध रखता था, पर इसकी ' 


शिक्षा फ्रांस में हुई थी और उस देश के लोकतन्त्र विचारों के साथ सम्पर्क में आने के 


कारण वह स्वयं भी लोकतन्त्र का पक्षपाती बन गया था। कत्सूरा का सम्बन्ध जापान के ' 


सैनिक कुलों के साथ था, और वह लोकतन्त्रवाद का समर्थक नहीं था। इसके विपरीत 
प्रिस सेग्रोन्जी का. सैनिक कुलों के साथ कोई सम्न्वध नहीं था, और फ्रांस के प्रभाव में 
रह चुकने के कारण वह लोकतन्त्रवाद का प्रबल समर्थक था। दिसम्बर, १६०५ से 
१६१३ तक जापान का प्रधानमन्त्री पद कभी सिश्रोन्जी के हाथों में रहा, और दःभी 
कत्सूरा के । आठ वर्ष के इस काल में दो बार सिश्रोन्जी प्रधानमन्त्री बना ग्रौर दो वार 
कत्सूरा । इस काल के इन मन्त्रिमण्डलों के सम्मुख मुख्य समस्या आशिक थी। रूस-जापान 
युद्ध में जापान को बहुत अधिक रुपया खर्च करना पड़ा था । यनि पोटंसमाउथ की सन्धि 
द्वारा रूस को हरजाना देने के लिए विवश किया जाता, तो जापान को ग्राथिक समस्या 
हल हो सकती थी । पर हरजाना न लेने के कारण जापान की सरकार के सम्मुख यही 
एक उपाय था, कि टॅक्स बढ़ाकर युद्ध की क्षति को पूरा किया जाय। व्यय में कमी इस- 
लिए सम्भव नहीं थी, क्योंकि इस समय जापान अपनी जल और स्थल सेनाओं पर 
अत्यधिक खर्च कर रहा था । वह साम्राज्यःप्रसार के लिए तत्पर था, और इसमें सफलता 


` तभी सम्भव थी, जब उसकी सैन्यशक्ति ग्रजेय हो । 


'कत्सूरा के त्याग-पत्र दे देने पर १६१३ में एड्मिरल यामामोतो जापान का 
श्रधानमत्री वना । पर उसका मन्त्रिमण्डल भी देर तक स्थिर नहीं रह सका । अब नया 


मन्त्रिमण्डल बनाने का कार्य काउन्ट ग्राकुमा के सुपुर्द कया गया । इस समय उसकी आगु 
. 5० साल की थी। पर वह वंध शासन का प्रवल पक्षपाती था, और अपने सुदीर्घ राजः : 


ASIF में उसने कभी भी अपने राजनीतिक सिड़ान्तों में परिवर्तन नहीं किया था । 
संयुकाई दल से उप्ते सहायता की श्राशा नहीं थी । क्योंकि (| समय पालियामेन्ट में संयु" 


काई दल का बहुमत था, ग्रतः काउन्ट श्रोकृमा ने ब्रिटिश पालियामेन्टरी शासन की पद्धति ' 


का अनुसरण कर पालियामेन्ट को भंग कर दिया, और नये निर्वाचन की व्यवस्था की । 
नई पालियामेन्ट में सँयुकाई दल का बहुमत नहीं रहा । श्रोकुमा ने कैन्सेईकाई दल का 


पुनःसंगठन किया । यह दल लोकतंत्र पालियामेन्टरी शासन का पक्षपाती था, और झोकु मा 


को इसका पूर्ण सहयोग प्राप्त था । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हिल स by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जापान की प्रगति - २३% 


१६१४-१८ के महायुद्ध के प्रारम्भ होने के समय जापान में श्रोकुमा का ही मंत्रि: 
मण्डल विद्यमान था । उसी ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी, और जर्मन सेनाग्रों 
को परास्त कर शांतुंग प्रान्त में श्रपने विशेषाधिकारों की स्थापना कर ली थी । जापान 
की जिन २१ मांगों का उल्लेख पहले किया जा चुका है, उन्हें भी चीनी सरकार के सम्मुखः 
ओकुमा मन्त्रिमण्डल द्वारा ही पेश किया गया था। ओकुमा स्वयं साम्राज्यवादी नहीं 
था। महायुद्ध के सम्वन्ध में भी वह उदार नीति का अनुसरण करना चाहता क । इसी- 


. लिए महायुद्ध में शामिल होने के समय उसने घोषणा को थी, कि जापान साम्राज्यवाद 


की नीति का अनुसरण न करके श्रन्य राज्यों के अधिकारों का सम्मान करेगा। पर जापान 
में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो महायुद्ध द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों से लाभ उठाकर 
साम्राज्य-विस्तार के इच्छुक थे। १६१५ के अन्त तक ये लोग इतने श्रधिक प्रवल हो गए. 
थे, कि ओकुमा को त्यागपत्र दे देने के लिए विवश होना पड़ा । 


अब नया मण्त्रिमण्डल बनाने कार्य का काउन्ट तेराउची के सुपुर्द किया गया। 
यह यामागाता का अनुयायी था, और कट्टर साम्राज्यवादी था । जापान के सैनिक नेताओं 
का समर्थ न इसे प्राप्त था। महायुद्ध के श्रन्त तक तेराउची का मन्त्रिमण्डल ही जापान में 
कायम रहा । वयोंकि पालिया मेन्ट में केन्सेईकाई दल का बहुमत था और यह दल उदार 
विचारों तथा लोकतन्त्रवाद का समर्थक था, श्रतः तेराउची ने पालियामेन्ट को भंग कर 
नये निर्वाचन की व्यवस्था की | युद्ध की परिस्थितियों के कारण जापान में सैनिक नेताग्रों 
का जोर था, ग्रतः नये चुनाव में केन्सेईकाई दल को अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो सकी । 
अब तेराउची के लिए यह सर्वथा सुगम था, कि वह्‌ नवनिर्वाचित पालियामेन्ट का सहयोग 
मली-मांति प्राप्त कर सके। ; 


महायुद्ध की समाप्ति के बाद संसार में सर्वत्र लोकतन्त्रवाद की प्रवृति प्रबल 
हुई । जापान भी इस नई लहर से अछूता नहीं बच सका । साथ ही, इस समय सर्वत्र 
कीमतें भी बढ़ने लगीं । कीमतों में वृद्धि के कारण स्वंसाधारण जनता के लिए अपना 
निर्वाह कर सकना कटिन हो गया । मजदूरों में सर्वत्र श्रसन्तोष बढ़ने लगा । जापान के 
व्यावसायिक केन्द्रों में भी मजदूरों द्वारा अनेक विद्रोह हुए । इस दशा में काउच्ट तेराउची' 
का मर्त्रिमप्डल कायम नहीं रह सका । सितम्बर, १६१८ में उसने श्रपने पद का परि- 
त्याग कर दिया । 


काउन्ट तेराउंची के वाद श्री हारा जापान के प्रवानमन्त्री वने। वे किसी जागीर- 

दार कुल के व्यवित नहीं थे, ग्रौर न ही किसी सँनिक कुल के साथ उनका सम्वन्ध था। 
जापान में यह प्रथम श्रवसर था, जब कि मध्यश्रेणी का एक व्यवित प्रधानमन्त्री के पद 

पर धिष्ठित हुआ था । श्री हारा सँयुकाई दल के थे, और प्रिस सि्रोच्जी के बाद इस 
दल के नेता बने थे। पुरानी परम्परा के अनुसार ग्व ध्रिस सि्रौन्जी को प्रधानमन्त्री वनता 
चाहिये था, पर समय की गति को देखते हुए सिथ्रोन्जी ने यही उचित समझा, कि नये 
मन्त्रिमण्डल को संगठित करते का कार्य श्री हारा के सुपुर्द किया जाय । हारा ने यह भार 
स्वीकृत करते हुए इस वात को भली-भांति स्पष्ट कर दिया था, कि वे उत्तरदायी लोकः 

तन्त्र शासन में विवास रखते हैं, और मन्त्रिमण्डल का निर्माण करते हुए अपने राजनीतिक 
दल को पूर्ण रूप से महत्त्व देगे। उन्होने जो मन्त्रिमण्डल बनाया, उसमें दो के अतिरिक्त 
अन्य सव मन्त्री सं युकाई दल के थे, और इन दो सन्त्रियों के विचार भी व दल के' 
राजनीतिक सिद्धान्तौं से मिलते-जुलते थे यह्‌ पहला अवसर था,जवकि जापान में ब्रिटेन. 
के समान पार्टी-गवर्नमेन्ट का निर्माण हुआ था । यह बात समय की प्रवृत्ति के सर्वथा झनु- 
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-कल थी, क्योंकि इस समय संसार के समी देशों में लोकतन्त्रवाद जोर पकड़ रहा या । 
क्योंकि पालियामेन्ट में सँयुकाई दल का बहुमत नहीं था, अतः हारा ने पारलियामेन्ट को 
भंग कर नए निर्वाचन की व्यवस्था की । १९२० में जो नया निर्वाचन हुआ, उसमें सँयु- 
:काई दल के उम्मीदवार बहु-संख्या में निवींचित हुए । हारा का मश्त्रिमण्डल कायम रहा, 
रौर उसने ऐसी व्यवस्थाएं कीं, जिनके कारण जापान में लोकतन्त्रवाद के विकास में सहा- 
यता 'मली । उसने मताधिकार को विस्तृत किया, और कोरिया, फार्मूसा आदि अधिकृत 
प्रदेशों पर शासन करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को नियत किया, जो सैनिक कुलों के न 
होकर लोकतन्त्रवाद के साथ सहानुभत रखने वाले थे। श्री हारा इस समय जापान में 
जिस नीति का अनुसरण कर रहे थे, उससे लोकतन्त्रवाद के विरोधी लोग बहुत ्रसन्तुष्ट 
थे। परिणाम यह हुआ, कि नवम्बर, १६२१ में तोकयो के रेलवे स्टेशन पर उन पर हमला 
किया गया और वे कतल कर दिए गए। ४ 


भ्रव सैयुकाई दल का नेता काउन्ट ताकाहाशी को चुना गया। श्री हारा द्वारा 
संगठित मन्त्रिमण्डल उनकी हत्या के बाद भी कायम रहा । अन्तर केवल इतना आया, कि 
प्रधानमन्त्री का पद अब ताकाहाशी ने ग्रहण किया । इस समय वाशिगटन में पूर्वी एशिया 
की विविध समस्याओं पर विचार करने के लिए कान्फरेन्स हो रही थी । उसमें जापान ने 
जिस उदार नीति का ग्रनुसरण किया था, उसका प्रधान श्रेय श्री हारा और काउन्ट 
ताकाहाशी के मन्त्रिमण्डल को ही दिया जाना चाहिए। वाशिंगटन कान्फरेन्स में जापान 
ने किस प्रकार अपनी जलसेना को मर्यादित करने श्र झांतुंग प्रान्त में अपने विशेषा- 
धिकारों को कम करने की बात को स्वीकार कर लिया था, इस पर हम पहले विशद रूप 
से प्रकाश डाल चुके हैं। - 


पर काउन्ट ताकाहाशी के नेतत्त्व में सैयुकाई दल की एकता कायम नहीं रह सकी । 
इसका परिणाम यह हुआ, कि संयुहोन्तो नाम से एक नये दल का संगठन किया गया। 
इस दशा में काउन्ट ताकाहाशी ने त्यागपत्र दे दिया, ग्रौर एडमिरल कातो जापान के 
नये प्रधानमंत्री बने । पर कातो का मन्त्रिमण्डल किसी विशिष्ट राजनीतिक दल की 
सहायता पर आश्रित नहीं था । यद्यपि सं यृहोन्तो दल का समर्थन उसे प्राप्त था, पर उस 
मन्त्रिमण्डल का निर्माण किसी एक दल के आधार पर नहीं किया गया। २४ अगस्त, 
न रे को कातो की मृत्यु हो गई। अब एडिमरल यामामोतो नये प्रधानमंत्री बने । इन्हीं 
' समय मे जापान में वह भयंकर भूचाल आया, जिससे बहुत-से समृद्ध नगर नष्ट हो 
गये, और जापान का आथिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। 


मई, १९२४ में पालियामेन्ट का नया निर्वाचन हुआ । इन निर्वाचन में कॅन्सेई- 


काई दल के १५१, सँयुहोन्तो दल के ११६ और सँयुकाई दल के १०० उम्मीदवार निर्वा- 
चित हुए। १६२४ के इस निर्वाचन में उदार और लोकतन्त्र दलों को अ्ंसाधारण सफलता 
ब हुई । इसका कारण यह था, कि इस समय जापान में मताधिकार बहुत अधिक 
द ह और संसार में सर्वत्र लोकतन्त्रवाद का जोर था। अब कन्सेईकाई 
i हे सम्भव था, कि भ्रन्य लोकतन्त्रवादी दलों के 5 | से एक ऐसे मन्त्रः 
मण्डल का निर्माण कर सके, जो नई भावनाग्रों का पक्षपाती हो । इसीलिए काउन्ट कातो 
(एड्मिरल कातो नहीं) के नेतृत्व में नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ, जिसे कैन्सेईकाई 
श्रार संयुकाई दला का समर्थन प्राप्त था। पर शीघ्र ही सैयुकाई दल काउन्ट कातो 
के मन्त्रिमण्डल का विरोधी हो गया, और कातो ने कैन्सेईकाई दल और कतिपय स्वतन्त्र 
सदस्यों के समर्थन से एक नए मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया (१६२५) | श्री कातो का 
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यह मन्त्रिमण्डल १६२७ तक कायम रहा । इस समय केन्सेईकाई दल के मुका बिने में सैयु-- 
काई दल का जोर वढ़ गया, और श्री कातो के त्याग-पत्र दे देने पर्‌ बैरन तनका 


ने नये मन्त्रिमण्डलका निर्माण किया । बैरन तनका को सँयुकाई दल का समर्थेन प्राप्तः 


था । उनका मन्त्रिमण्डल १६२९ तक कायम रहा। 


१६२७ में जापान में एक नयी पार्टी का संगठन हुआ, जिसका नाम मिन्सेइती 
दल था । सैयुहोन्तो और कँन्सेईकाई पार्टियों ने साथ मिलकर इस नये मिन्सेइतो. दल का 
संगठन किया था । १६३० के निर्वाचन में मिन्सेइतो दल के २७३ और सँयुकाई दल के 
१७४ उम्मीदवार पालियामेंट में निर्वाचित हुए इसका परिणाम यह हुआ, कि बैरन 
तनका के मन्त्रिमण्डल का पतन हो गया, और श्री हामागुची के नेतुत्व में मिन्सेइतो दल 
के मन्त्रिमण्डल का निर्माण हुग्रा। मिन्सेइतो दल का यह मन्त्रिमण्डल १६३१ के अन्त तक 
कायम रहा । इस समय मंचूरिया के क्षेत्र में जापान ने अपने साम्राज्यवाद का प्रसार 
प्रारम्भ कर दिया था । मिन्सेइतो दल उदार और लोकतन्त्र विचारों का समर्थक था। वह 


साम्राज्यवाद की नीति को प्रयुक्त करने के लिए श्रधिक उपयुक्त नहीं था । परिणाम यह' 


हुआ, कि जनता में उसके प्रति ्रसन्तोष बढ़ गया, और १६३१ का अन्त होने से पूर्व ही 
उसने त्यागपत्र दे दिया । 


१६३२ में जापान की पालियामेन्ट का नया निर्वाचन हुआ । इसमें संथुकाई दलः 
के ३०४ और मिन्सेइतो दल के १४७ उम्मीदवार निर्वाचित हुए । निर्वाचन से पूर्व ही 
मिन्सेइतो दल के मन्त्रिमण्डल के त्यागपत्र दे देने पर श्री इनुकाई के नेतृत्व में नये मन्त्रि 
मण्डल का संगठन हो गया था। श्री इनुकाई इस समय सँयुकाई दल के नेता थे । पालिया-. 
मेंट में अपने दल का बहुमत न होने के कारण ही उन्होंने १६३२ में नया निर्वाचन कराया 
था। कुछ समय बाद श्री इनुकाई की हत्या हो गई, ्रौर जनरल सैतो और जनरल श्रराकी. 
के नेतृत्व में नए मन्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ । जिस समय मंचूरिया में ग्रपने साम्राज्य 
का विस्तार करने के लिए जापानी सरकार भगीरथ प्रयत्न में लगी थी, जनरल म्रराकी 
ही उसके कर्णधार थे। 


१८६५ से १६३१ तक जापान का शासन किन-किन मन्त्रिमण्डलों के हाथों में. 


रहा, इसका यहां हमने भ्रत्यन्त संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया है । जापान के इस काल केः 
राजनीतिक इतिहास की ये ही उल्लेख-योग्य घटनाएं हैं । इनसे निम्नलिखित बाते मली- 


भांति स्पष्ट हो जाती हैं--(१) जापान धीरे-धीरे लोकतन्त्र शासन के मागे पर अग्रसर 
हो रहा था । वहां राजनीतिक दलों का भी संगठन जारी था, और इन राजनीतिक दलों: 
के सिद्धान्तों और ्रादर्शों में भेद भी थे। शुरू में सँयुकाई दल उदार नीति व लोकतन्त्रवाद" 
का समर्थक था, पर कैन्सेईकाई दल के संगठन के कारण सँयुकाई दल आपेक्षिक इष्टि सेः 


अनुदार या कन्जवेंटिव हो गया था। केन्सेईकाई दल उसकी तुलना में अधिक लोकतन्त्र 


वादी था। जापान के विविध राजनीतिक दलों का आधार जहां कतिपय प्रमावशालीः 
नेताओं का व्यक्तित्व शा, वहां साथ ही उनके अपने-अपने सिद्धान्त भी थे, जिनको 


सम्मुख रखकर विविध उम्मीदवार अपने को पालियामेंट में निर्वाचित कराने का यत्त 


करते थे। (२) देश के शासन में पुराने जागीरदार कुलों और सैनिक नेताझों का बहुतः 


महत्त्व था, यद्यपि प्रब बीसवीं सदी में इनकी अपेक्षा राजनीतिक नेताओं का महत्त्व 
अधिक बढ़ने लग गया था। i 


इन विविध मन्त्रिमण्डलों के शासन-काल में जापान में जो आथिक, सामाजिक वः 
सांस्कृतिक उन्नति हुई, उस पर हम इसी अध्याय के अगले प्रकरणों में प्रकाश डालेंगे । 
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नए सम्राद्‌--जिस सम्राट्‌ के समय में शोगून शासन का श्रन्त होकर सञ्राटू की 
शक्ति की पुनःस्थापना हुई थी, उसका नाम मुत्सुहितो वा मेइजी था। ४५साल के सुदीर्घे 
शासन के बाद १९१२ में सम्राट्‌ मेइजी की मृत्यु हो गई। इसमें सन्देह नहीं, कि मेइजी 
के शासन काल में जापान ने असाधारण उन्नति की । १८६७ में जब मुत्सुहिंतो जापान 
के राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ था, तो जापान की राजनीतिक, सैनिक व आ्राथिक द्शा 
चीन के मुकाबिले के किसी भी प्रकार अच्छी नहीं थी । पर उसकी मृत्यु से पूर्व जापान 
संसार के सबसे भ्रधिक शक्तिशाली. राज्यों में गिना जाने लगा था। कोरिया और फामू सा 
उसके श्रधीन हो चुके थे, मंचूरिया में उसका प्रभाव-क्षेत्र कायम हो गया था, और रूस 
जैसे शक्तिशाली पाश्चात्य राज्य को युद्ध में परास्त कर देने के कारण सारा संसार 
जापान का सिक्का मानने लग गया था । यही कारण है, कि १६१२ में जब सम्राट्‌ मेइजी 
की मृत्यु हुई, तो जापान में बहुत शोक मनाया गया । उसके स्मारक के रूप में तोक्यो के 
समीप एक विशाल मन्दिर का निर्माण भी किया गया । 

सम्राट्‌ मुत्सुहितो (मेइजी) के बाद योशीहितो जापान का सञ्राट्‌ बना । सम्राद्‌ 
वनने पर वह तैशो के नाम से प्रसिद्ध हुआ । सम्राट्‌ तँशो की मानसिक दशा ठीक नहीं 
थी, और इस कारण वह राज्य के भार को संभाल सकने में असमर्थ था। १९२१ में युव- 
राज हिरोहितो ने रीजेन्ट के रूप में जापान का शासन प्रारम्भ किया। १९२६ में तशो 
दी गृत्यु हो गई, और हिरोहितो सम्राट्‌ शोवा के नाम से जापान के राज-सिहासन पर 
श्रास्ड़ हुआ। सत्राट्‌ शोवा श्राधुनिक युग की प्रवृत्तियों से भली-मांति परिचित था । 
वह पाश्चात्य देशों की यात्रा कर चुका था, और यूरोप तथा अमेरिका की राजनीतिक 
दशा से गली-मांति परिमित था । इसीलिए उसके शासनकाल में सम्राट्‌ और जनता में 
अधिक घनिप्ट सम्पर्के स्थापित हुआ । उसकी साम्राज्ञी भी जनता के साथ सम्पर्क रखती 
थी, और अनेक सार्वजनिक कार्यों में हाथ वटाती थी । यूरोप के अनेक राजाश्रों व,राज- 
नीलिक नेताश्रों के समान सञ्राटू घोवा भी साम्राज्यवाद का कट्टर पक्षपाती था । यही 
ब॥रण है, कि उसके शासनकाल में जापान अपने साम्राज्य के विस्तार के लिये विशेष 
ह प्रयत्नशील हुआ | शोदा के रामय कें युद्धों का उल्लेख हम श्रगले अध्यायों में 
करगे । 


(२) श्राथिक उन्नति 


१८९५ से १६३१ तक जापान का राजनीतिक इतिहास विज्ञेप महत्त्व का नहीं 
हैं। इस काल में जापान ने साम्राज्य का विस्तार करने के लिये जो प्रयत्न किया, एशिया 
एवं संसार के इतिहास में उसी का मह्त्व है। पर इस समय थ्राथिक क्षेत्र में जापान ने 
जो ्रसाधारण उन्नति की, वह न केवल उसके त्रपने लिए अपितु सम्पूर्ण एशिया के लिए 
बहुत गौरव की वात थी। जापान की ग्राथिक उन्नति का. प्रारम्भ १८६४ से पहले ही 
हा ८ | था। चीन श्रोर जापान के युद्ध (१८8४-६५) से पहले ही जापान अपने व्यव- 
सावों श्रौर व्यापार की उन्नति के लिए असाधारण रूप से प्रयत्नशील था। रेलवे लाइनों 
ह का वहाँ पर्याम्त विस्तार हो गया था, नये ढंग के बैंक भी वहाँ स्थापित हो 
मुद्रापरात का ग्राधुनिक ढंग से संगठन भी वहाँ कर लिया गया था, डाकघर, 
र र bi का भी वहाँ विकास हो चुका था, श्रौर विविध प्रकार के जहाज 

वहाँ वनने शुरू हो गये थे। पर आर्थिक क्षेत्र में जापान ने जो श्रसाधारण उन्नति 
बीसवीं सदी में इग, उसका वास्तविक रूप से प्रारम्म १८६५ के वाद में ही हुआ था । 
१९०३ के वाद जापान संसार के सबसे उन्नत ब्यवसाय-प्रधान दे्ों में गिना जाने लगा, 
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श्रौर वहाँ ओसाका जैसे विशाल व्यावसायिक नगरों का विकास हुभ्रा, जो ब्रिटेन के बमि- 
न्घम संरश व्यावसायिक नगरों के समकक्ष हैं। 


विदेशी व्यापार - जापान की व्यावसायिक उन्नति का अनुमान उसके विदेशी 
ज्यापार के विकास से भली-माँति किया जा सकता है। १८८४ में जापान के विदेशी 
व्यापार का कुल मूल्य ६,६५,००,००० येन था । १६१८ तक वह बढ़ कर ४,००,००,- 
००,००० येन तक पहुँच गया था। विदेशी व्यापार में यह अ्रसाधारण:उन्नति किस प्रकार 
हुई, इसे निम्न तालिका रा भली-भाँति स्पष्ट किया जा सकता है:--- 


वर्ष किक उघ विदेशो व्यापार 

१८८! ६,६५,००,००० यन 
१८९१५ २३,००,००,००० यन 
१६०४ ६६,०५,००,००० येन 
१६१४ १,५८,७०,००,००० यूत 
१६१८ ४,००,००,००,००० येन 


ऊपर जो अंक दिये गये हैं, उन पर किसी टिप्पणी की श्रादरयकता नहीं है। 
१८८१५ से १६१८ तक के केवल ३५ वर्षो के काल में जापान के विदेशी व्यापार मं ६० 
गुना से भी श्रधिकं की वृद्धि हो गई थी । यह श्राश्‍चर्यजनक वृद्धि उस व्यावसायिक उन्नति 
का परिणाम थी, जो इस काल में जापान में बड़ी तेजी के साथ हो रही थी । 


१८८५ से १८९४ तक जापान के विदेशी व्यापार में आयात माल को ग्रपेक्षा 
निर्यात माल की मात्रा अधिक थी । इसका कारण यह था, किं उस समय जापान विदेशों 
से मशीनरी, जहाज आदि श्रविक परिमाण में नहीं खरीदता था। १८६५ से १६१३ 
तक जापान में निर्यात माल की तुलना में आयात माल की मात्रा ्रधिक बढ़ गई, क्यों 
कि इस समय में जापान विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में मशीनरी आदि के क्रय में तत्पर 
था। १६१४ में जव यूरोपीय महायुद्ध शुरू हुआ, जापान में व्यावसायिक उच्नति यथेष्ट 
परिमाण में हो चुकी थो । श्रव जापान को यह्‌ आवश्यकता नहीं रही थी, कि वह मणी- 
नरी, युद्ध-सामंग्री, और जहाजों श्रादि के लिए विदेशों पर निर्भर करे। ये सब वस्तुएं 
अब जापान में ही तैयार होने लग गई थीं। महायुद्ध द्वारा उत्पन्नः परिस्थितियों में जर्मनी, 
ब्रिटेन, फ्रांस श्रादि पाञ्चात्य देशों के लिए यह सम्भव नहीं रहा था, कि वे अपना तैयार 
माल एशिया के विभिन्न देशों में भेज सकें । इन देशों के वाजार जापानी माल का स्वा- 
गत करने के लिए तैयार थे। जापान ने इस दशा से पूरा-पूरा लाम उठाया । बहुत बड़े 
परिमाण में जापान का तैयार माल भारत, बरमा, इन्डोचायना आदि देशों में बिकने 
लगा, और इस कारण उसके निर्यात माल की मात्रा बहुत श्रधिक वढ़ गई । महायुद्ध के 
कारण जापान के व्यावसायिक उत्कर्षं को बहुत सहायता मिली । यूरोपियन माल ग्व 
विदेशों में बिकने के लिए नहीं जा सकता था | एशिया के वाजार कपड़ा, रेशम, मशीनरी. 
आदि सब प्रकार के माल के लिये प्यासे हो रहे थे। जापान ने इस श्रवन्तर का श्रपनी 
व्यावसायिक उन्नति के लिए उपयोग किया । महायुद्ध की समाप्ति तक एशिया के बिविध 
बाजारों पर जापान अपना प्रभुत्व इतनी इढ़ता से जमा चुका था, कि युरोपियन देशों के 

लिए वहाँ उसका मुकाबिला कर सकना सम्भव नहीं रहा था। १६२३ मे जापान में भय- 
कर भूकम्प ्राया। इस प्राकृतिक विपत्ति के कारण उसके व्यवसायों को भारी नुकसान 
पहुँचा । इससे उसके विदेशी व्यापार को भी घकका लगा, और कुछ समय के लिये एक 
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बार फिर जापान के निर्यात माल की मात्रा आयात माल की अपेक्षा कम हो गई, क्योंकि 
भूकम्प से हुई क्षति की पात के लिए उसे विदेशों से बहुत बड़े परिमाण में माल मंगवाने' 
की आवश्यकता हुई थी । 

व्यावसायिक उन्नति के कारण धीरे-धीरे जापान के विदेशी व्यापार के स्वरूपः 
में भी अन्तर अपना प्रारम्भ हुआ । उसके निर्यात माल में तैयार माल को और आयात 
माल में कच्चे माल की मात्रा निरन्तर बढ़ती गई । 


व्यावसायिक उन्नति--१८६५ के बाद जापान की व्यावसायिक उन्नति कितनी 
तेजी के साथ हुई, इसे स्पष्ट करने के लिए उसके विदेशी व्यापार के अंक ही पर्याप्त हैं। 


पर इस सम्बन्ध में कतिपय व्यवसायों का निदर्शन करना. भी उपयोगी है। १६०१ में . 


जापान के वस्त्र-व्यवसाय में ७,१६,००० हाथ से चलने वाली खट्डियों और १६,०४० 
यान्त्रिक शक्ति से चलने वाली खड्डियों की सत्ता थी। १६१४ में शक्ति से चलने वाली 
खड्डियों की संस्या १६,०४० से बढ़कर १,२३,००० हो गई, और हाथ से चलने वाली 
खड्डियों की संख्या ७,१६,००० से घटकर ४,००,००० रह गई। इस प्रकार ९ साल के 
थोड़े-से समय में मशीन की खड्डियों की संख्या में छ: गुना की वृद्धि हो गई। १६१४ के 
बाद यह वृद्धि और भी तेजी से हुई। १६३१ तक यह दशा ग्रा गई थी, कि वस्त्र व्यवसाय 
के क्षेत्र में जापान का स्थान संसार में तीसरे नम्बर पर था । जापान में तैयार हुआ सूत 
और कपड़ा भारत और चीन के बाजारों में बहुत बड़े परिमाण में बिकता था । हाथ की 
खड्डियों द्वारा मी जापान में जो कपड़ा तैयार होता था, विदेशों में उसकी बहुत मांग थी । 
इस का कारण यह था, कि कला की दृष्टि से यह कपड़ा अत्यन्त उत्कृष्ट होता था । 


सूती वस्त्र के समान रेशमी कपड़े के व्यवसाय में भी जापान ने भ्रसाधारण 
उन्नति की थी। १६२८ में संसार भर में जितना रेशम तैयार होता था, उसका दो 
तिहाई अकेला जापान तैयार करता था। इस समय जो माल जापान से बाहर वि- 
देशों में जाता था, रेशम की मात्रा उसका ४० प्रतिशत थी। यह रेशम प्रधानतया 
अमेरिका जाता था। रेशम और सूती कपड़े के प्रतिरिक्त ऊनी वस्त्र भी अच्छी बड़ी मात्रा 
में जापान में तैयार होते थे। १६३१ के बाद जापान के ऊन के व्यवसाय में भी विशेष 
रूप से उन्नति हुई। 


जापान को व्यावसायिक उन्नति का ग्रन्दाजा अन्य प्रकार से भी लगाया जा 
सकता है । १६०५ में जापान में केवल ८३ जायन्ट स्टाक कम्पनियाँ संगठित थीं । इनमें 
कुल मिलाकर २०,००,००० येन पूंज' लगी हुई थी । १६१४ में जापान में जायन्ट स्टाक 
कम्पनियों की संख्या बढ़कर १९८ हो गई थी, और उनमें लगी हुई पूंजी मी २०,००,००० 
से बढ़कर २,१०,००,००० तक पहुँच गई थी । ह 


वस्त्र-व्यवसाय के अतिरिक्त जहाज, दियासलाई, कागज, शराब, कृत्रिम खाद, 
. लोहा आदि को तैयार करने के व्यवसाय भी इस काल में जापान में बहुत तेजी के साथ 
उन्नत हुए, ओर रेलवे के विस्तार से जापान की व्यावसायिक उन्नति में बहुत सहायता 
मिली । शुरू भें रेलवे का व्यवसाय प्राइवेट कम्पनियों के हाथों में था । १६०७ के बाद 
सरकार ने रेलवे को अपने अ त्व में ले लेना प्रारम्म किया । रेलवे के समान जहाज 
का व्यवसाय भी जापान में बहुत उन्नति कर Mee था। १८६० तक समुद्र तट के साथ- 
साथ का व्यापार जापान के अपने जहाजों द्वारा होने लगा था। १८६० के, बाद 
- जापान में ऐसे जहाज भी बनने शुरू हुए, जो महासमुद्रों को पारकर विदेशों में माल को 
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ले जाते थे। चीन श्रोर रूस के साथ हुए युद्धों के समय से जापान के जहाजी व्यवसाय ने 
और अधिक उन्नति की । विशेषतया, रूस के साथ हुए युद्ध के बाद (१६०५) जापान में 
अनेक ऐसी कम्पनियां स्थापित हुईं, जिनके जहाज संसार के प्राय: समरी बन्दरगाहों का 
चक्कर लगाने लगे। अ्रब तक पूर्वी एशिया का सब व्यापारी माल प्राय: अंग्रेजी जहाजों 
द्वारा ही ढोया जाता था । १६०५ के बाद माल ढोने के व्यवसाय पर जापान का प्रमुत्त्व 
निरन्तर बढ़ता गया । १६१४-१८ के महायुद्ध द्वारा जापान को अपने, जहाजों की उन्नति 
का सुवर्णीय श्रवस र हाथ लगा । इस समय यूरोप के जहाजों के लिए यह सम्भव नहीं 
रहा था, कि वे एशिया में व्यापार के निमित्त आ-जा सकें, क्योंकि जमनी की पत़्डुब्बियों 
द्वारा ब्रिटेन और फ्राँस के जहाज बड़ी संख्या में डुबोये जा रहे थे। इस दशां से लाम 
उठाकर जापान ने बड़ी तेजी के साथ नये जहाजों का निर्माण प्रारम्म किया । मुसाफिरों 
को ले जाने वाले, माल ढोने वाले, श्रौर युद्ध के काम थाने वाले-सब प्रकार के जहाज 
बहुत बड़ी संख्या में जापान में बनाये जाने शुरू हुए। १९२९ तक यह अवस्था आ गई 
थी, कि व्यापारिक जहाजों की दृष्टि से जापान का स्थान संसार में तीसरे नम्बर पर था । 
केवल संयुक्त राज्य ग्रमेरिका और ब्रिटेन ही ऐसे देश थे, जो इस क्षेत्र में उससे आगे बढ़े 
हुए थे । अब जापान के जहाज न केवल ग्रपने देश के माल को ढोने के लिए प्रयुक्त होते 
थे, अपितु वे अन्य देशों के माल को भी ढोते थे । जापानी जहाजों के अ्रफस र, इन्जीनियर 
्रादि भी अब पूर्ण रूप से जापानी लोग ही होने लगे थे । कोई ऐसा भी समय था, जबकि 
88५ जहाजों के ्रफस र विदेशी लोग हुआ करते थे, यह वात भी अरब लोग भूलने लग 
गये थे । 


व्यावसायिक उन्नति के परिणाम--इसमें सन्देह नहीं, कि व्यावसायिक उन्नति 
द्वारा जापान के आर्थिक विकास में बहुत श्रधिक सहायता मिली । पर साथ ही इसके 
ग्रनेक दुष्परिणाम भी उत्पन्न हुए। यूरोप में जब पहले-पहल व्यावसायिक क्रान्ति हुई 
थी, तो वहां मी ये दुष्परिणाम प्रगट हुए थे । जापान में व्यावसायिक क्रान्ति के परिणामों 
का अत्यन्त संक्षिप्त रूप से इस प्रकार निदशेन किया जा सकता हैं-(१)अ्राथिक उत्पत्ति 
में बहुत अधिक वृद्धि हुई। पहले के मुकाबिले में माल अत्यधिक परिमाण में तैयार होने 
लगा । इसी से उसके विदेशी व्यापार का असाधारण रूप से विकास हुआ। (२) गृहः 
व्यवसायों का अन्त होकर विशालकाय कारखानों की स्थापना हुई। पुराने समय में 
जापानी कारीगर अपने घर पर रहकर आर्थिक उत्पादन किया करता था। घर पर ही 
उसका छोटा-सा कारखाना होता था, जिस में वह अपनी स्त्री, बच्चों तथा अन्तेवासियों 
(शागिदों) के साथ मिलकर आशिक उत्पत्ति किया करता था। उसके काम करने के कोई 
घंटे नियत नहीं होते थे। वह जब चाहता और जितने समय तक चाहता, काम करता 
था । पर व्यावसायिक क्रान्ति के कारण गृह-त्यवसायों का स्थान वे फॅक्टरियाँ और मिलें 
लेने लगीं, जिनमें श्रमी एवं कारीगर की अपेक्षा मशीनों का महत्त्व अधिक था । कारीगर 
अब स्वतन्त्र उत्पादक न रहकर मृति प्राप्त करने वाला मजदूर बन गया । (३) आर्थिक * 
और राजनीतिक क्षेत्रों में पूजीपतियों का महत्त्व बढ़ने लगा। (४) विशाल व्यावसायिक 
नगरों का विकास हुआ, जिनमें देहातों से हजारों पुरुष, स्त्री और बच्चे मजदूरी प्राप्त 
करने के लिए एकत्र होने लगे। इन नगरों में मजदूरों के निवास की समुचित व्यवस्था 
नहीं थी। जिन मकानों में मजदूर लोग निवास के लिए विवश होते थे, वे मनुष्यों के 
रहने के लिये उपयुक्त नहीं थे। (५)पारिवारिक जीवन पर व्यावसायिक उन्नति ने बहुत 
बुरा श्रसर डाला । मजदूरों के लिए यह सम्भव नहीं था, कि वे शहरों में परिवार के 
निवास-योग्य स्थान को प्राप्त कर सकें। एक-एक कोठरी में बहुत-से मजदूर एक साथ 
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निवास के लिए विवश होते थे। उनके लिये अपनी स्त्रियों और बच्चों को साथ रख 
सकना कठित था । परिणाम यह हुआ, कि पारिवारिक जीवन की सुख व शान्ति नष्ट 
होने लगी | साथ ही, आजीविका की तलाश में वहुत-सी स्त्रियों और बच्चों ने भी कार- 
खानों में मजदूरी करनी शुरू कर दी। मशीनों से चलने वाले कारखानों में काम करने 
के लिए शारीरिक वल श्रौर शिल्प-नैपुण्य की विशेष आवश्यकता नहीं थी। उनमें स्त्रियां 
और वच्चे भी सुगमता से काम कर सकते थे। पूँजीपतियों को इन्हें मजदूरी पर रखना 
लाभदायक प्रतीत होता था, क्योंकि इनकी मजदूरी की दर कम होती थी। कारखानों 
में काम करने के कारण स्त्रियों और बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगा। (६) 
व्यावसायिक उन्नति के कारण जापान में एक नये श्रेणीभेद का विकास शुरू हु्रा ` मज- 
दूरों में अपनी पृथक्‌ सत्ता और अपने श्रधिकारों की भावना उत्पन्न हुई, और वे पूंजीप- 
तियों से संघर्ष के लिए तत्पर होने लगे ।. (७) स्ट्रियों की दशा पर व्यावसायिक ल ने 
बहुत बुरा भ्रसर डाला । स्त्रियों की मजदूरी की दर कम थी, इसलिये पूंजीप ने 
कारखानों में काम करने के लिए स्त्रियों और लड़कियों को बहुत बड़ी संख्या में भरती 
किया । जापान के कारखानों में कुल मिलाकर जितने लोग मजदूरी करते थे, उनमें स्वि 
यों की संख्या ६० प्रतिशत थी। वस्त्र-व्यवसाय में तो स्त्री-मजदूर और भी श्रधिक थे, 
वहाँ उनकी संख्या ८० प्रतिशत के लगभग थी । कारखानों में काम करने वाले बच्चों में 
भी लड़कियां ८० प्रतिशत थीं । इन लड़कियों को देहातों से मरती किया जाता था।मां 
बाप परिवार की गरीबी को इष्टि में रखकर खुशी से लड़कियों को शहरों के कारखानों 
में काम करने के लिए भेज देते थे कारखानों की ग्रोर से इन लड़कियों के रहने के लिए 
-- लम्बी-लम्बी बैरकें बनी होती थीं। इन्हें विश्राम करने कें लिए एक-एक चटाई दे दी 
जाती थी, जिन पर लड़कियां अपने बिस्तरा बिछाकर सो जाती थीं । उनके रहने की परि- 


स्थितियां इतनी दयनीय थीं, कि उनके लिएञ्रपना किसी भी प्रकार का विकास कर सकना - 


. सम्भव नहीं था । कारखानों में बारह घण्टे के लगभग मजदूरी करने के बाद ये इतना 
थक जाती थीं, कि अपनी थकान को मिटाने के लिए शराव, जुआ या लैगिक सुख का 
आश्रय लेती थीं । इसका;-परिणाम यह हुआ, कि जापान की मजदूर-स्त्रियों का नैतिक 
पतन बड़ी तेजी के साथ:होने लगा। व्यावसायिक क्रान्ति ने जापान में जो अनेक दुष्परिणाम 


बा किए, उनमें स्त्रियों तथा सुकुमार बालिकाश्रों का नैतिक पतन सबसे अधिक 
रा था। ठप 


४ मजदूरों को दशा में सुधार के प्रयत्न--जापान में व्यावसायिक उन्नति इतनी 
अ्रधिक तेजी के साथ हुई, कि वहां के राजनीतिक नेता और विचारक मजदूरों की दुर्दशा 
पर तुरन्त ध्यान नहीं दे सके । इंगलैंड, फ्रांस आदिपाइचात्य देशों में भी व्यावसायिक क्रान्ति 
ने ऐसे ही SE उत्पन्न किये थे। वहाँ भी तीन चौथाई सदी के लगमग समय 
तक सरकारों का ध्यान मजदूरों की दुर्दशा के प्रति श्राकृष्ट नहीं हुआ था। जब विविध 
सुधारों के प्रयत्न से सरकारों ने ऐसे कानूनों का निर्माण शुरू किया, जिनका उद्देश्य कार 
खानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा को सुधारना था, तो पूंजीपतियों को ओर से 
उनका घोर विरोध हुआ । बहुत-से विचारको ने भी उनके विरुद्ध अपनी ्रावाज उठाई | 


इस दशा में यदि जापान में भी मजदूरों की दशा को सुधारने के क्षिये कानून बनाने में 
समय लगा हो, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। 2 


इस सम्बन्ध में जापान में सबसे पहले १६११ में एक कानन बनाया गया । यह 
EE उन कारखानों के लिए बनाया गया था, जिनमें-कम से-कम १५ मजदूर काम करते 
ह । इस कानुन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी, कि बारह साल से कम श्रायु की बालिः 
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काएं व बालक कारखानों में काम न कर सकें, और स्त्रियों तथा १५ साल से कम आयु 
के बालकों के लिए काम करने का ग्रधिकतम समय बारह घण्टे प्रतिदिन हो । पर इन 
नियमों के अनेक अपवाद भी रखे गये थे। १६२९ और १६२३ में इस कानून में महत्त्व- 
पूर्ण सुधार किये गये । इस समय तक राष्ट्रसंघ के तत्वावधान के अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर 
महासभा संसार के सव देशों के मजदूरों की ग्रवस्था का सुधार करने के लिए प्रयत्न 
करने में तत्पर हो गई थी । इस महासभा की स्थापना १६१६ में हुई थी । १६२३ और 
१६२६ के कानूनों द्वारा जापानी सरकार ने यह प्रयत्त किया, कि जापान के कारखानों 
में काम करने वाले मजदूरों की दशा उन नियमों के अनुरूप हो, जिनका प्रतिपादन श्रन्त- 
राष्ट्रीय मजदूर महासभा द्वारा किया गया था । 

जापान के कारखानों में मजदूरों की जो दुर्दशा थी, उनके कारण उनमें ग्रसन्तोष 
का होना सर्वथा स्वाभाविक था। इसीलिये वे श्रपने श्रधिकारों के लिये संघषं करने में भी 
प्रयत्नशील थे । उन्नीसवीं सदी का अन्त होने से पूर्व ही मजदूरों ने अपने संगठन बनाने 
शुरू कर दिए थे । १६०० के एक कानून के अनुसार मजदूरों का अपने संगठन बना सकने 
का अधिकार भी राज्य द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था। पर इस कानून ने मजदूरों 
को यह अधिकार नहीं दिया था, कि वे अपने संगठनों का उपयोग हड़ताल आदि के'लिए 
भी कर सकें। १६०० के कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई थी, कि यदि कोई मजदूर 
स्वयं हड़ताल में शामिल होगा या दूसरे मजदूरों को हड़ताल करने के लिए उक्रसायेगा, 
तो उसे एक मास से छः मास तक की जेल की सजा दी जा सकेगी। इस व्यवस्था का 
परिणाम यह था, कि मजदूर लोग अपने संगठनों का उपयोग अपने अधिकारों के लिए 
संघर्ष करने में नहीं कर सकते थे । पर इससे जापान के मजदूरों में पूंजीपतियों के खिलाफ 
संघर्ष करने की प्रवृत्ति रकी नहीं। १६१२ में वहां मजदूर-संघ  (फॅडरेशन आफ लेबर) 
का संगठन हुआ । १६२० तक इस संघ के सदस्यों की संख्या ५०,००० तक पहुँच गई 
थी । जापान के मजदूर आन्दोलन के प्रधान नेता श्री बुन्जी सुजुकी थे । उनके प्रयत्तों का 
यह परिणाम हुआ, कि १६१६ में मजदूरों के संगठनों के सम्बन्ध में जो ऐसे कानून थे, 
जिनके कारण वे अपने अधिकारों के लिये स्वतन्त्र रूप से संघर्ष नहीं कर सकते थे, उन्हें 
रहू कर दिया गया । अब से जापान के मजदूर अपनी मजदूरी को बढ़वाने श्रौरकारखानों 
में काम करने की दयाश्रों को उन्नत कराने के उद्देश्य से हड़ताल के उपाय का आश्रय 
लेने लगे। १६१४-१८ के महायुद्ध की. समाप्ति के बाद संसार में सर्वत्र कीमतों में असा- 
धारण रूप से वृद्धि हो गई थी, और कीमतों के बढ़ जाने से मजदूरों को मारी संकट का 


सामना करना पड़ रहा था | वे अपना गुजारा तभी कर सकते थे, जबकि उनको अधिक , 


मजदूरी मिले। इसीलिए उन्होंने हड़ताल के उपाय का श्रय लेकर मजदूरी में वृद्धि 
कराने के लिए संघर्ष शुरू किया । १६३१ में जब एक बार फिर जापानी सरकार साम्रा- 
ज्य-विस्तार के लिए प्रवृत्त हुई, तो देश में इससे बहुत सन्तोष हुआ । कारण यह था, कि 
जापान के पूंजीपति श्रौर मजदूर दोनों ही यह राशा करते थे, कि इससे उनकी ग्राथिक 
समस्या हल हो सकेगी । 

कृषि की उन्तति--जिस प्रकार १८६५ के बाद जापान व्यावसायिक क्षेत्र में 
उन्तति के लिये तत्पर था, वैसे ही वहां कृषि में भी उन्तति हो रही थी । जापानकी सर्व 
प्रधान पैदावर चावल है। गेहूँ और जौं की पैदावार वहां चावल की अपेक्षा बहुत कमः 
होती है। १६१६ में ३१,०४,६११ चो (ए क चो = ढाई एकड़ के लगभग) जमीन चावल 
की खेती के लिये केवल प्रयुक्त होती थी । इसके मुकाबिले में गेहूँ और जां की खेती के लिए 


केवल १७,२६, १४८ चो जमीन प्रयोग में लायी जाती थी । जापान के लोग मोजन के लिये 
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चावल का बहुत श्रधिक प्रयोग करते हैं । इसीलिये वहां चावल की पैदावार को बहुत 
महत्त्व दिया जाता है। जापान की आबादी में हि वृद्धि होते रहने के कारण वहां 
के लोग इस बात के लिये प्रयत्नशील थे, कि वे अपने खेतों में भ्रधिक से अधिक अनाज उत्प- 
न्नकरे। साथ ही, उनका यह भी प्रयत्न था, कि जो जमीनें परती पड़ी हुई हैं, उन्हें मी खेती 
के योग्य बनाया जाय । १६०४ में जापान में कुल मिलाकर ५३,८२,३७८ चो जमीन 
चेती के काम में आती थी । १६३४ में कृषि के काम में लाये जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल 
को बढ़ाकर ६०,३७,६४५ चो कर दिया गया था। इस प्रकार २६ साल के अरसे में 
सात लाख चो (साढ़े सतरह लाख एकड़ के लगभग) नई जमीन खेती के लिये तैयार कर 
ली गई थी । नई जमीन को खेती के लिये प्रयुक्त करने के साथ-साथ जमीन की पैदावार 
को बढ़ाने पर भी जापानी लोग बहुत ध्यान दे रहे थे। १८८२ में जापान में कुल मिला 
कर १,०६,६२,००० कोकू (एक कोकू = पांच बुशल के लगभग) चावल पेदा होता था। 
१६२८ में वहां चावल की पैदावार १,०६,६२,००० कोकू से बढ़कर ६,०३,०३,००० 
कोकू हो गई थी। ्राधी सदी से भी कम समय में जापानी लोगों ने अपनी चावल की 
पैदावार को छः गुना के लगभग बढ़ा लिया था । इस वृद्धि का एक कारण यह था, कि 
इस काल में बहुत-सी नई जमीन खेती के लिये प्रयोग में लायी गई थी। पर यदि प्रति 
एकड़ या प्रति चो पैदावार को देखा जाय, तो यह ज्ञात होगा कि अ्रब जापान में प्रति 
एकड़ ७५ फी सदी पैदावार बढ़ गई थी । यह ठीक है, कि इस काल में जापान की आबादी 


में भौ बहुत वृद्धि हुई । पर आबादी की वृद्धि के साथ-साथ चावल की पैदावार में मी ` 


ग्राश्चर्यजनक वृद्धि करके जापान ने अपनी श्रनाज-सम्बन्धी समस्या को हल करने में 
अच्छी सफलता प्राप्त की । अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिये जापान में नये किस्म 
के कृत्रिम खादों का बड़ी मात्रा में उपयोग किया गया, अच्छे बीज प्रयुक्त किये गये, बाढ़ों 
से खेतों को नुकसान न पहुँच सके इसका इन्तजाम किया गया, और किसानों को खेती की 
नई पद्धति की शिक्षा दी गई । जापानी सरकार का खेती की उन्नति पर इतना अधिक 
ध्यान था, कि जहां एक ओर उसने कृषि की उच्च शिक्षा के लिये पृथक्‌ कालिजों की 
स्थापना की, वहाँ साथ ही देहात के स्कूलों में कृषि की प्रारम्भिक शिक्षा को भी शामिल 
किया । सरकार ने किसानों को इस वात के लिये प्रोत्साहित किया, कि वे अपने खेतों में 
कृषि-सम्बन्धी नये-नये परीक्षण करें, और सरकारी संस्थाग्रों द्वारा इस क्षेत्र में जो परी- 
क्षण किये जा रहे हैं, उनसे लाम उठाएं ! साथ ही, सरकार ने किसानों को प्रेरित किया, 
कि वे खेती के साथ-साथ व्यवसायों को भी अपनाएं । रेशम तैयार करने का व्यवसाय 


_ जापान में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। सरकार ने यत्न किया, कि किसान शह- 


तूत के पेड़ों को बहुत बडी संख्या में लगाएं, उन पर रेशमी कीड़ों को पालें, और रेशम 
को वाजार में बेचने के लिये लाएं । फल और शाक सब्जी की खेती पर मी सरकार ने 
विशेष रूप से ध्यान दिया । इन सब वालों का यह परिणाम हुआ, कि जापान के किसान 
पहले के मुकाबिले में बहुत समृद्ध हो गये और खेतों के छोटे होने पर मी उनके लिये श्रपना 
निर्वाह कर सकना श्रधिक कठिन नहीं रहा । चावल, गेहूं और जीं आदि ्रनाजों के ग्रति- 
रिक्ति जापान में कुछ और चीजों की मी खेती की जाती थी। इनमें चाय की खेती पर 
विशेष रूप से ध्यान देने की ग्रावश्यकता है। १६३१ में ३८,१०६ चो जमीन चाय के 
वगीचों के लिये प्रयोग में रा रही थी। १६१६ में जापान में चाय की कुल पैदावार 
की A ` ३,४ 000 येन थी । इसमें से १ ,5५,००,००० येन की कीमत की चाय 
अन्य देशो में बिकने के लिये भेजी जाती थी। इसी प्रकार रेहात के बहुत से किसान 
शहतूत के पेड़ों को. उगाने और रेशम के कीड़ों को पालने में लगे हुए थे। जापान में कुल 
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मिलाकर १७,००,००,००० येन की कीमत का रेशम तैयार होता था । बीस लाख के लग- 

भय परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन रेशम का उत्पादन ही था । सर्वसाधारण | 

किसान यदि श्रनाज और चाय की खेती में लगे हुए थे, तो उनकी स्त्रियां व लड़कियां 

रेशम के कीड़े पालने में अपना समय लगाती थीं। पहले विदेशी बाजारों में चीन के रेशम 
| की मांग अधिक थी, इसीलिये चीन संसार में सबसे अधिक रेशम उत्पन्न करता था। 
पर १९१० तक यह दशा आ गई थी, कि जापान चीन की म्रपेक्षा अधिक रेशम तैयार 
| करने लग गया था। यूरोप में फ्रांस और इटली रेशम की उत्पत्ति के प्रधान केन्द्र थे । 
| पर इटली जितना रेशम तैयार करता था, जापान के रेशम की मात्रा उसके तिगुने से 
भी अधिक थी । फ्रांस की अपेक्षा भी जापान बहुत श्रधिक परिमाण में रेशम तैयार करता 
था । कच्चे रेशम को सूत और वस्त्र के रूप में परिणत करने के लिये बहुत-से कारखानों 
का भी जापान में विकास हो गया था । 


मत्स्य व्यवसाय--जापान के आथिक जीवन में मत्स्य व्यवसाय का भी 
महत्त्वपूर्ण स्थान था। १५,००,००० के लगभग व्यक्ति मछली पकड़ने के व्यवसाय से 
भ्रपनी आजीविका चलाते थे । जापान के ग्रन्तर्गत बहुत-से छोटे-बड़े द्वीप हैं, जिनके चारों 
| शोर के समुद्र में मछलियां बड़ी संख्या में विद्यमान हैं। जापानी मछियारे जहां अपने 
समुद्रतट से मछली पकड़ते थे, वहां साथ ही महासमुद्र में दूर-दूर तक जाकर भी वे मछली 
पकड़ने का उद्योग करते थे । सरकार का इस व्यवसाय के विकास पर भी समुचित ध्यान | 
था। इसीलिए उसने साइबीरिया के समुद्रतट पर मछली पकड़ने का अधिकार रूस से 
प्राप्त किया था । 


जनसंख्या में वृद्धि--जापान के ्राथिक जीवन की समस्याओं को स्पष्ट करते 
हुए वहां की जनसंख्या की वृद्धि पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। जापान में जनसंख्या | 
किस प्रकार निरन्तर बढ़ रही थी, इसे निम्नलिखित अंकों द्वारा भली-भाँति स्पष्ट किया - | 


| जा सकता है--- | 
| १८६७ २,६०,००,००० 

१८७२ ३,५०,००,००० 

१८६४ ४,१०,००,००० 

१६१३ ५,३ 

१६२०: ५,६०,००,००० 

१९३० ६,६०,००,००० 


| 

| 

| 

| 

| १८६७ से १६३० तक के लगभग साठ सालों में जापान की जनसंख्या में ढाई 

| गुना से भी अधिक वृद्धि हुई थी । उन्तीसवीं सदी के मध्य तक, जब कि संसार में ज्ञानः 

| विज्ञान का भली-मांति विकास नहीं हुआ था, दुर्भिक्ष, महामारियां ग्रौर इसी प्रकार की 

अन्य प्राकृतिक विपत्तियां जनसंख्या को अ्रधिक नहीं बढ़ने देती थी | स्वास्थ्य. रक्षा और 

| चिकित्सा-सम्बन्धी नये ज्ञान के कारण श्रब मनुष्य रोगों पर बहुत-कुछ विजय पा चुका ` 

| था। इस कारण यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि विविध देशों की जनसंख्या में निरन्तर 

| वृद्धि होती जाय । ब्रिटेन, जमनी, इटली आदि समी देशों में इस समय मनुष्य-संख्या इसी 
ढंग से निरन्तर बढ़ती जा रही थी । बढ़ती हुई ग्राबादी के लिए यह आवश्यक था, कि 
देश में प्रधिक खाद्य सामग्री उत्पन्न हो, और लोगों को आजीविका प्राप्त करते के नये 
साधन भी उपलब्ध हों । विविध देश अपनी जनंसंख्या की समस्या को हल करने के लिए 
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के लिए जो प्रयत्न उसने किये, उनका उल्लेख हम श्रभी कर चुके हैं । बहुत-से जापानी 


द्वीपों में १२,०००। जापानी लोग जो इतनी बड़ी संख्या में श्रन्य देशों में जाकर श्रावाद 
होने के लिए प्रवृत्त हुए, उसका प्रधान कारण आर्थिक ही था। श्रमेरिका और शरास्ट्रेलिया 
के शवेताङ्ग लोग यह नहीं चाहते थे, कि एशिया के लोग उनके प्रदेशों में श्राकर बसें । 
इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ अनेक कानूनों का निर्माण किया । जापानी लोगों के लिए 
भी इन कानूनों के कारण यह सम्भव नहीं रहा, कि वे अमेरिका आदि में जाकर बस सकें। 
इस दशा में जापान के सम्मुख केवल यह मार्ग शेप रह गया, कि वह भी ब्रिटेन, फ्रांस 
आदि के समान अपना साम्राज्य बनाए, ताकि वहां अपने तैयार माल को बेचकर अपनी 
बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या को हल कर सके । 
(३) शिक्षा का प्रसार 

जापान्‌ जिस प्रकार अपनी सर्वतोमुखी उन्नति के लिए प्रयत्नशील था, उसके 
लिए यह ्रावस्यक था, कि वह सिक्षा के प्रसार पर भी विशेष रूप से ध्यान दे | १८९५ 
से पूर्व जापान ने थिक्षा के प्रसार के लिए जो उद्योग किए थे, उन पर हम पहले प्रकाश 
डाल चुके हैं । जापान में वाधित प्रारम्भिक शिक्षा की पद्धति पहले ही जारी की जा चुकी 
थी। १६०८ में यह कानून वनाया गया, किःश्रत्येक बालक व बालिका के लिए छः साल 
तक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य हो । इस कानून के कारण १६२२ तक यह दशा ग्रा गई 
थी, कि जापान. में एक भी बालक व वालिका ऐसी नहीं रह गई, जिसकी स्कूल जाने की 
रयु हो श्रौर्‌ जिसे स्कूल में शिक्षा न मिल रही हो। इस दृष्टि से जापान यूरोप और 
अमेरिका के किसी भी प्रगतिशील देश के मुकाबिले में पीछे नहीं रहा था। सरकार के 
लिए यह सुगम नहीं था, कि वह देश के सब बच्चों की शिक्षा का सम्‌चित रूप से प्रवन्ध 
कर सके । इसके लिए वहत-से नये स्कूलों की स्थापना आवश्यक थी । साथ ही, इन स्कूलों 
के लिए मुयोग्य अध्यापकों का मी प्रवन्ध क्रिया जाना था । स्कूलों का खर्च चलाने कें 
लिए रुपया मी बम नहीं चाहिए था । यद्यपि अत्यन्त गरीव बच्चों के श्रतिरिवत ग्रन्य 
सत्रस पढ़ाई का फॉस ली जाती थी, पर यह फीस इतनी नहीं होती थी कि इससे स्कूलों 
का खच चल सके । यही कारण है, कि १६२६ में जापानी सरकार को शिक्षा प्रसार के 
काय RS १,५०,००,००० येन खर्च करना पड़ रहा था । इस राशि को प्रतिवर्ष 
झिक्षा-प्रमार के निए खर्च करना इस वात का प्रमाण है, क्रि जापान की सरकार शिक्षा को 
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कितना अधिक महत्त्व देती थी । प्रारम्मिक शिक्षा के छः वर्षो में जापानी भाषा के ग्रति- 
रिक्त गणित, भूगोल, इतिहास, विज्ञान और ड्राइंग की भी शिक्षा दी जाती थी। साथ 
ही, कृषि, व्यापार और इंगलिश माषा का प्रारम्मिक ज्ञान भी प्रत्येक विद्यार्थी को प्रार- 
म्मिक शिक्षा के छः वर्षो में ही करा दिया जाता था । 


साक्षरता और विद्या के इस प्रसार के कारण जापान की उन्नति में बहुत थि क 
सहायता मिली । यह सम्भव नहीं था, कि प्रारम्भिक शिक्षा को समाप्त कर चुकने ५८ 
प्रत्येक विद्यार्थी हाईस्कूल ्रौर कालिज में प्रविष्ट होकर उच्च शिक्षा प्राप्त क< सके ॥ 


'इसका कारण यह था, कि इस समय जापान में उच्च शिक्षा की संस्थाओं की बहुत कमी 


थी । सरकार प्र घानतया प्रारम्मिक शिक्षा पर ही घ्यान दे रही थो। पर सरकारी सहा- 
यता से बहुत-से हाईस्कूल और कालिज भी इस समय जापान में स्थापित किये गये। इनमें 
ऐसी संस्थाएं अधिक थीं, जो व्यापार, व्यवसाय, शिल्प और कृषि की शिक्षा देती थीं । 
जापानी लोग भली-मांति अनुभव करते थे, कि देश का हित व कल्याण इसी वात में है, 
कि विद्यार्थी लोग जीवन संधष में पड़कर ग्राथिक इष्टि से सफल हों और देश की ब्प।दः 
सायिक एवं आशिक उन्नति में सहायक हों | 


जापान के शिक्षणालयों में पढ़ाई के साथ-साथ चरित्र-निर्माण और देश भरित पर 
पर भी बहुत जोर दिया जाता था । प्रत्येक जापानी विद्यार्थी बड़ा होकर एक उलमें 
नागरिक बने और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का मली-भांति पालन करे, यह भ।वंवा 
विद्यार्थियों में कूट-कूट कर भर दी जाती थी। सम्राट्‌ के प्रति मक्ति, देश के प्रति प्रेभा 
अपने समाज की परम्पराओं व रीति-रिवाजों कें प्रति निष्ठा, और बड़ों को आाशाक्षों का 
पालन--ये बातें थीं, जिनकी शिक्षा साधारण पढ़ाई के साथ-साथ प्रत्मेक ज)पानी 
विद्यार्थी भली-मांति प्राप्त कर लेता था । 


स्त्री शिक्षा -जापान की सरकार ने देश में शिक्षा के प्रसार पर ध्यान देते हुए 
स्त्री-शिक्षा के लिए मी बहुत प्रयत्न क्रिया । उन्नीसवीं सदी तक जापान में यह माना 
जाता था, कि स्त्रियों का कार्यक्षेत्र केवल घर है, और उन्हें इस ढंग की शिक्षा वी जाती 
चाहिए, जिससे कि वे अपने शृहस्थ जीवन का सुचारु रूप से संचालन कर सके । पर 
बीसवीं सदी में इस विचार में परिवर्तन आना शुरू हुआ । प्रारम्मिक शिक्षा “हू बालकों 
कें लिए आवश्यक व बाधित थी, वहां बालिकां के लिए मी यह जरूरी श, कि बै अनि- 
वाय खूप से स्कूलों में भरती हों । प्रारम्भिक शिक्षणालयों भें बालक-बालिकाएं एक भाध 
शिक्षा प्राप्त करती थीं । सम्राट्‌ मेइजी की शक्ति की पुनःस्थापना के बुड साल बाद ह्री 
१८७१ में पांच जापानी युवतियों को इस उद्देश्य से विदेश भेजा यथा था, कि वे वहाँ 
उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने देश में स्त्री-शिक्षा के 9स।रमें दिलचस्पी लें । ईसाई गिरा“ 
नरियों द्वारा स्थापित संस्थाओं में भी-वालिकाओं की उच्च शिक्षा का &।चत अन्ध था। 
बीसवीं सदी के शुरू होने के बाद सरकार द्वारा स्त्रीशिक्षा ५२ विशेष छ५ से ध्या। दिया 
गया, और बहुत-से नये हाई स्कूल व वालिज स्त्रियों की शिक्षा के दि स्थापित किए 
गए। अनेक ऐसे शिक्षणालय भी स्त्रियों के लिए सोले गए, जिनमें उन्हें ग्रथ्यापक। का 
कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। इन ट्रेनिंग कालिजों को आवश्यकता 
इसलिये अधिक थी, क्योंकि प्रारम्भिक सिक्षण।लथों में अध्यापन का कार्य मुख्यता 
अध्यापिकाओं के ही सुपुर्द किया गया था । १६०१ भें जापानी महिला विश्वविद्यालय 
की भी स्थापना कर दी गई थी, जिसमें स्त्रियों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करप गा आध : 
सर मिनता था। 
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२४८ एशिया (सुदुर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


स्तरी-शिक्षा के प्रसार का यह परिणाम हुआ, कि बहुत-सी स्त्रियों ने ग्रध्यापिका, 
चिकित्सक, पत्रकार, वकील आदि के रूप में स्वतन्त्रता के साथ ग्रपनी आजीविका का 
उपार्जन प्रारम्भ किया । अब उनका कार्यक्षेत्र केवल घर तक ही सीमित नहीं रह गया। 
जो बालिकाएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए हाईस्कूलों और कालिओों में प्रविष्ट होती 
थीं, उनका विवाह किशोरावस्था में सम्भव नहीं हो सकता था। शिक्षा के कारण स्त्रियों 
के गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने की श्रायु भी निरन्तर ऊंची होती जाती थी, और इससे 
जापानी स्त्रियों का सारा जीवन केवल पत्नी बनकर पति और अन्य कुटुम्बियों की सेवा 
में ही व्यतीत नहीं हो जाता था । उनमें स्वतन्त्रता और श्रात्म-निभरता की भावनाएं 
निरन्तर प्रबल होती जाती थीं। 


पत्र-पत्रिकाएं--शिक्षा के प्रसार का यह परिणाम ग्रवश्यम्भावी था, कि जापान 
में पत्र-पत्रिकाओं की असाधारण रूप से उन्नति हो। रिक्शा खींचने वाले कुली तक 
जापान में ग्रपना अखबार खरीदते थे, और उसे पढ़कर देश-विदेश के सम्बन्ध में ज्ञान 


प्राप्त करते थे । जापान में पहला दैनिक पत्र १८७२ में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। . 


१६३० तक द॑ निक-पत्रों की लोकप्रियता इस हद तक बढ़ गई थी, कि प्रसिद्ध व्यावसायिक 
नगर ओसाका से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक अखबारों की दस लाख से भी अधिक 
प्रतियां प्रतिदिन बिक जाती थीं । तोकयों से निकलने बाले दो प्रमुख दैनिक पत्रों की साढ़े 
छः लाख से भी अधिक प्रतियां प्रतिदिन छपा करती थीं। इन चार अत्यन्त लोकप्रिय पत्रों 
के अतिरिक्त एक हजार से मी ्रधिक अन्य दैनिक पत्र जापान के विविध नगरों से प्रका- 
शित होने लगे थे। साढ़े छ: करोड़ के लगभग जनसंख्या के देश में एक हजार से मी 
ग्रधिक दैनिक समाचार-पत्रों का प्र काशित होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि जापान 
की जनता को देश विदेश में होने वाली घटनाओं में भ्रत्यधिक दिलचस्पी थी । लोकमत 
के निर्माण में इन पत्रों का बड़ा हाथ था । जापान के समाचार-पत्र स्वतन्त्र रूप से अपने 
विचारों को प्रकट कर सकते थे। प्रेस-सम्बन्धी जो कानून वहाँ विद्यमान था, उसके 
द्वारा समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता था, जबकि वे 
कोई ऐसा लेख प्रकाशित करें, जो देश में शान्ति एवं व्यवस्था स्थापित रखने में बाधक 
हो । सम्राट के प्रति भक्ति के विरोध में या समाजवाद (कम्युनिज्म) के प्रचार के लिए 
यदि कोई लेख समाचार-पत्रों में छपते थे, तो सरकार उन्हें नहीं सह सकती थीं। पर 
SS के अतिरिक्त अन्य मामलों में समाचार-पत्रों के संचालकों को पूर्ण स्वतः 
न प्त थी। भें 


, दैनिक समाचार-पत्रों के अतिरिक्त साप्ताहिक, त्रैमासिक और मासिक पत्र भी 
जापान में बहुत बड़ी संख्या में प्रकाशित होते थे । जापानी भाषा में प्रकाशित होने वाली 
पत्र-पत्रिकाओ्रों के अतिरिक्त अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं में भी अनेक पत्र-पत्रिकाएं 
जापान में प्रकाशित होती थीं। जापान के दैनिक पत्रों में सबसे प्रमुख स्थान भ्रशाई 
शिम्बुन और भैनिशी शिम्बुन का है, जो ओसाका से प्रकाशित होते हैं, र जिनमें से 
प्रत्येक की दस लाख से अधिक प्रतियां १९३१ तक प्रतिदिन छपन्न शुरू हो गई थी । 


साहि ह त्य--यहाँ हमारे लिए यह सम्भव नहीं है, कि जापान के विशाल साहित्य 
के सम्बन्ध में अत्यन्त संक्षिप्त रूप से भी उल्लेख कर सके । पर कुछ बातों का निर्देश 
करना इस इतिहास के लिए अवश्य उपयोगी होगा । आधुनिक युग के प्रारम्भ से पूर्व 
जापान के साहित्य पर चीन का प्रमाव बहुत अधिक था। बौद्ध धर्म का जापान में प्रवेश 
चीन द्वारा ही हुआ था । अतः mr mene स्वाभाविक था, कि जापान के धार्मिक साहित्य पर 
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चीन का प्रभाव हो। उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्धं में जब पाइचात्य देशों के साथ जापान 
का सम्पर्क हुआ और उसने आधुनिक ज्ञान-विज्ञान को अपनाना शुरू किया, तो जापानी 
लोगों ने पाश्‍चात्य साहित्य के ग्रनुशीलन पर विशेष ध्यान देना प्रारम्भ किया । अनेक 
पाइचात्य ग्रन्थों का जापानी भाषा में श्रनुवाद हुश्रा, और हजारों की संख्या में जापानी 
विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिये श्रमेरिका श्रौर यूरोप जाने लगे । इस दशा में यह सर्वथा 
स्वाभाविक था, कि जापानी साहित्य पर भी पारचात्य देशों का असर पड़े । यही कारण 
है, कि इस काल के जापानी साहित्य पर ग्रंग्रेजी, फ्रेञ्च श्रौर रूसी लेखकों का प्रभाव 
स्पष्ट रूप से ष्टिगोचर होता है । उन्तीसवीं सदी के अन्तिम माग में शोयो, कोयो और 
रोहान नामक तीन प्रसिद्ध साहित्यिक जापान में हुए, जिनको संसार के सर्वोत्कृष्ट साहि- 
त्यिकों में गिना जा सकता है। इनमें से शोयो साहित्य के उस सम्प्रदाय का प्रतिनिधि 
था, जिसे रोमान्टिक कहते हैं । कोयो की कृतियों की विशेषता यह थी, कि वह प्रतिपाद्य 
विषय की यथार्थता (रीयलिज्म) को बहुत महत्त्व देता था । समाज के विभिन्न चरित्रों 
का यथार्थ रूप से चित्र-निरूपण करने में उसने श्रसाधारण सफलता प्राप्त की थी । रोहान 
साहित्य के उस सम्प्रदाय का प्रवतंक था, जिसे ग्राइडियलिस्ट (श्रादशेवादी) कहा जाता 
है । उन्नीसवीं सदी के ग्रन्त तक जापान के साहित्य में रोमान्टिक सम्प्रदाय का प्रभुत्त्व 
रहा । पर १९०० के बाद यथार्थवाद का जोर बढ़ना शुरू हुआ, और फ्रांस आदि पारु 
चात्य देशों के यथार्थवादी साहित्यिकों के समान जापान के साहित्यिक भी यथार्थवाद का 


अनुसरण करने लगे । यथार्थवाद के नाम पर कतिपय जापानी लेखकों ने अपने ग्रन्थों में . 


अश्लीलता को ले आने में भी संकोच नहीं किया । 

उपन्यास, नाटक, काव्य आदि सभी क्षेत्रों में इस समय जापान ने असाधारण 
उन्नति की । पुराने समय में जापान के काव्य पर राजदरबार का प्रभाव बहुत श्रधिक 
था । सम्राट्‌ और सामन्त राजाओं का आश्रय प्राप्त कर ्रनेक कवि ऐसी कविताओं की 
रचना में प्रवृत्त रहते थे, जो राजदरवारों के सम्पन्न लोगों की रुचि के अनुकूल होती थी। 
पर आधुनिक युग में ऐसे काव्यों का विकास प्रा रम्भ हुआ, जिनमें जनसाधारण की रुचि 
को अधिक महत्त्व दिया जाता था । नाटक के क्षेत्र में भी इस समय बहुत उन्नति हुई । 
नृत्य और संगीत-प्रधान नाटकों का स्थान ऐसे नाटक लेने लगे, जिनमें सब प्रकार के 


_ भावों एवं रसों की अभिव्यक्ति को अधिक महत्त्व दिया जाता था । शेक्सपियर आदि पाइ- 


चात्य साहित्यिकों के नाटकों का जापानी भाषा में अनुवाद हो जाने के कारण जापान के 
अनेक साहित्यिकों ते भी युरोपियन ढंग के नाटक लिखने शुरू किये, और जब रंगमंच पर 
उनका अभिनय प्रारम्म हुआ, तो नाटक की कला में परिवतेन आना श्रवश्यम्भावी था। 


साहित्यिक पुस्तकों के अतिरिक्त विज्ञान, दर्शन, कला आदि पर भी सब प्रकार 


के ग्रन्थ इस समय जापानी मावा में प्रकाशित हुए । इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, 
सैनिक विद्या, रसायन, भौतिक विज्ञान, ज्योतिष, चिकित्साशास्त्र आदि कोई भी विषय 
ऐसा नहीं रहा, जिस पर जापान में प्रामाणिक साहित्य की रचनां न हुई हो । विश्व- 
विद्यालयों में उच्च से उच्च शिक्षा जापानी भाषा में दी जाने लगी, और बहुत-से चीनी 
विद्यार्थी भी श्रपनी ज्ञानपिपासा को शान्त करने के लिए जापान आने लगे। पाश्चात्य 
देशों के समान जापान भी वैज्ञानिक खोज में तत्पर हुआ, ग्रौर उसके वैज्ञानिकों द्वारा 
किये गये अनुसंधान संसार में संत्र मान्य होने लगे । 

(४) सामाजिक उन्नति 

पारिवारिक दशा--चीन के समान जापान में भी सामाजिक संगठन का आधार 
परिवार होता था । परिवार या कुल के विविध व्यक्ति एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
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२५० एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


अनुभव करते थे, भौर अपने कुलवृद्ध के शासन में रहते थे । पितृपुजा जापान में भी 
प्रचलित थी । प्रत्येक परिवार अपना यह्‌ पवित्र कतव्य समभता था, कि अनेक प्रकार के 
अनुष्ठानों का ्रनुसरण कर अपने पितरों की पूजा करे । श्राधुनिक युग के सूत्रपात के 
साथ यह स्वाभाविक था, कि परिवार के संगठन में शिथिलता आने लगे । व्यावसायिक 

उन्नति के कारण शहरों में मजदूरों की मांग में बहुत वृद्धि हो रही थी । श्राजीविका 
प्राप्त करने के लालच से जो बहृत-से लोग इस समय अपने कुलक्रमानुगत घर को छोड़कर 
शहरों में या सुदूर विदेशों में जा बसने के लिए विवश हो रहे थे, उनके लिए यह सम्भव 
नहीं था, कि वे अपने कुल के साथ सम्पर्क रख सकें, या परिवार की प्राचीन समाधियों 
की पूजा कर सकें । जो लोग अपने घर छोड़कर नये प्रदेशों में बस जाते थे, वे भ्रपना 
घर बनाते थे और कुल-वृद्धों झा शासन उन पर नहीं रह पाता था। बींसवीं सदी में यह 
प्रवृत्ति बहुत जोर पकड़ गई थी, और जापान की जनता कुल या बिरादरी की परम्परा- 
गत मर्यादाम्रों से बहुत कुछ स्वतन्त्र होने लग गई थी । निःसन्देह्‌, जापान के सामाजिक 
जीवन में यह महत्त्वपूर्ण परिवर्तन था । 


पुराने समय में युवक और युवतियों के वैवाहिक सम्बन्ध का निश्चय उनके माता 
पिता या कुलवृद्ध लोग किया करते थे । पर शिक्षा के प्रसार के कारण श्रव युवकों एवं 
युवतियों में यह प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ रही थी, कि वे स्वयं पने जीवन-साथी को चुनें । 
शिक्षित जापानियों में यह प्रायः झ्रावश्यक-सा हो गया था कि विवाह-सम्बन्ध के तय होने 
से पूवं वे एक बार अपने जीवन साथी से भेंट कर लें और उसके सम्बन्ध में श्रपना मंत 
स्थिर कर लें । पर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी, जो बिवाह से पूर्व अपने होने वारे 
पति या पत्नी से घनिष्ठ परिचय प्राप्त कर लेने की आवश्यकता समते थे। घड़ी उमर 
में विवाह होने के कारण अब कुलवृद्ों के लिए यह सम्भव नहीं रहा था, कि वे विवाह के 
मासले में अपनी सन्तान की सम्मति की उपेक्षा कर सकें । 


_ स्त्रियों को स्थिति--सिक्षा के प्रसार के कारण स्त्रियां घर के.तंग दायरे से निकल 
कर स्वयं आशिक उपार्जन के लिए प्रवृत्त होने लगी थीं, इस बात को पहले स्पष्ट किया 
जा चुका है । जापान की सुशिक्षित महिलाएं पुरुषों के समान ही जीवन-संघर्ष में तत्पर 
रहती थीं, और किसी भी प्रकार अपने को उनसे हीन नहीं समझती थीं । गरीब घरों 
की स्त्रियां भी आथिक आवश्यकताओं से विवश होकर कारखानों में काम करने के लिये 
जाने लगी थीं। हम ऊपर लिख चुके हैं, कि कारखानों में उनकी संख्या पुरुष मजदूरों के 
मुकाबिले में श्रधिक होती थी । जापान में परदे का रिवाज नहीं था । स्त्रियाँ न केवल 
घ € को सम्भालती थीं, ्रपितु ्राथिक उत्पत्ति में भी पुरुकों का हाथ बटाती थीं । 


इस प्रसंग में यह भी आवश्यक है, कि हम जापान की स्त्रियों के सम्बन्ध में कुछ 
ऐसी हा का उल्लेख करें, जिन्हें नैतिक दृष्टि से आदर्श नहीं माना जा सकता । कारः 
गानों में काम करने वाली गरीब स्त्रियां व वालिकाएं अपने चरित्र को ठीक नहीं रख 
पाती थीं, इसका निर्देश हम ऊपर कर चुके हैं। इसके साथ ही यह भी बता देना श्राव 
इयक है, कि जापान में वेश्यावृत्ति का बहुत जोर था। गरीब घरों की वहुत-सी सित्र 
वेश्यावृत्ति द्वारा भ्रपना और अपने परिवार का पालन करने के लिए विवश होती थीं । 
वेश्यावृत्ति को अन्य अनेक पेशों के समान एक. पेशा ही माना जाता था | सरकार इस पेशे 
को कानून से रोकने की आवश्यकता नहीं समती थी । जापान में यह भी प्रथा थी, कि 
वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को सरकार की ओर से लाइसेंस दिया जाय, और उनके 
स्वास्य का वाकायदा निरीक्षण होतो रहे । सन्‌ १६२० में इस प्रकार ह ` प्रा 


र 
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जापान की प्रगति २५१ 


करके वेझ्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों की संख्या पचास हजार से कम नहीं थी । ये स्त्रियां 

वेश्यावृत्ति को पसन्द करती हों, यह वात नहीं थी । बहुसंख्यक स्त्रियां इस पेशे को घृणा 
की इष्टि से देखती थीं । विवशता के कारण ही वे इस घृणित पेशे का ग्रनुसरण किया 
करती थीं । गरीबी से परेशान होकर वहुत-से माता पिता श्रपनी लड़कियों को चकलों में 
भेज देते थे। इसके लिए चकले का मालिक उन्हें कुछ सौ येन प्रदान कर देता था । यह 
रकम इनके नाम लिख ली जाती थी । साथ ही, वस्त्र, आभूषण और श्यृंगार के समान 
रादि के लिये चकले का मालिक जो रकम वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री पर खर्च करता 
था, वह भी उसके नाम लिख लेता था । इस प्रकार प्रत्यक वेश्या ऋण के वोझ से दवी 
रहती थी । जव तक वह अपनी कमाई से इस रकम को अदा न कर दे, वह छुटकारा नहीं 
पा सकती थी । इस प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना चाहिए, कि वेश्यावृत्ति करने वाली 
स्त्रयां प्रायः समाज के सतवसे गरीब और सबसे हीन वर्ग की होती थीं । जापान में एक 
ऐसा बर्ग भी था, जिसे श्रछूत समझा जाता था । इस वर्ग को वहां एता कहते थे । इनको 
प्रायः वही शिथति होती थी, जो भारत में श्रछूत जातियों की है। ये शहर या गांव से 
बाहर पृथक्‌ वस्ती में निवास करते थे, और इनके लिये श्रपना निर्वाह क रना भी कठिन 
होता था। इस दशा में यदि ये श्रपनी लड़कियों को चकलों में भेजकर अपनी आर्थिक 
समस्या को हल करने का प्रयत्न करें, तो इसे संथा अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । 
यहां यह लिख देना भी ग्रावश्यक हैं, कि उन्नीसवीं सदी में पाश्‍चात्य संसार के बहुसं- 
ख्यक देशों में भी वेश्यावृत्ति को कावून द्वारा अभिमत माना जाता था, और वहां के 
चकलों में भी वेश्यावृत्ति की वही दशा थी, जो जापान में थी। 


चकलों में काम करने वाली वेश्याश्रों के अतिरिक्त जापान में स्त्रियों का एक 
ग्रन्य वर्ग भी था, जो होटलों, नाच-घरों व चाय की दुकानों में काम करके श्रपना निर्वाह 
करता था । इनकी स्थिति वेश्याओ्रों की अपेक्षा ऊंची होती थी । साथ ही, अनेक युवतियां 
गैशां रूप से भी जनता का मनोरंजन क रने का पेशा करती थीं। गैशा वृत्ति के लिये 
बालिकाग्रों को बाकायदा शिक्षा दी जाती थी । गैशा का कार्य वेश्या से बहुत भिन्न है। 
वे रुपये के लिये अपने शरीर को नहीं बेचतीं, श्रपितु लोगों का मनोरंजन करके ही धन 
वैदो करती हैं । ; 

ज्यों-ज्यों जापान में ्राथिक उन्नति होती गई, वेद्यातरृत्ति भी वहां कम होती 
गई । इस पेशे का मुख्य कारण आर्थिक ही था । जब जापान की स्त्रियों के लिये अन्य 
उपायों से धनोपार्जन कर सकना सुगम हो गया, तो इस पेशे को आवश्यकता निरन्तर कम 
होती गई । ` 


श्रेणि भेद- भारत के समाज में जिस प्रकार का वर्ण-मेद और जाति-भेद विद्यः 
मान है, वैसा जापान में नहीं था । ्राधुनिक युग के प्रारम्भ से पूवं जापान की जनता को 
सामाजिक इष्टि से तीन भागों में बॉटा जा सकता था-- (१) कुलीन श्रेणी, जिसमें राज- 
कुल और सामन्त राजाग्ों के कुलों के साथ सम्बन्ध रखने वाले लोग अअरन्तगेत थे। (२) 
सर्वसाधारण जनता--जिसमें खेती, शिल्प, व्यवसाय और मजदूरी आदि से निर्वाह करने 
वाले लोग सम्मिलित थे । (३) एता श्रेणी -- जिसमें वे लोग अन्तर्गत थे, जो ग्रहछूत 
समझे जाते थे प्रौर जो ग्रत्यथिक गरीब थे । ये लोग नगरों व ग्रामों के बाहर पृथक्‌ 
बस्तियों में निवास करते थे । श्रन्य जनता कें साथ इनका सम्पर्क बहुत कम होता था। 


ग्रावुनिक युग का प्रारम्भ होने पर इस श्रेणी-भेद में भी अन्तर शाचा गुलो 
हो गया । सामग्त पद्धति का अन्त हा जान से पुरानी कुलीन श्रेणि का महत्त्व कम हू 
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लगा, श्रौर व्यवसाय व व्यापार का अनुसरण कर सवंसाधारण जनता के भी बहुत-से लोग 
धनी होकर सम्मानास्पद स्थिति प्राप्त करने लगे । नये युग की भावनाओं से प्रेरित होकर 
सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाए, जिनसे एता लोगो को अन्य जनता के समान अ्रधि- 
कार दिये गये । उनके लिये भी शिक्षा प्राप्त करना अनिवाये कर दिया गया। इस स्थिति 
में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि एता लोगों की सामाजिक स्थिति में भी उन्नति हो। 
पर श्रनेक सदियों से एता लोगों में अपने को हीन एवं नीच समभने की भावना इतनी 
बद्धमूल थी और आशिक इष्टि से वे इतने गरीब थे, कि उनके लिए यह्‌ सम्भव व क्रिया- 
त्मक ही नहीं था, कि कानून की दृष्टि से अ्रन्य लोगों के समकक्ष हो जाने पर भीते 
वरतुतः श्रव्य लोगों के समान स्थिति प्राप्त कर सकें । पर यह स्पष्ट है, कि श्राधुनिक युग 
की प्रवृतियां जापान में भी बड़ी तेजी के साथ कार्य कर रही थीं, और श्रेणि व वर्ग का 
भेदं वहाँ निरन्तर कम होता जा रहा था। 


पर नये युग की परिस्थितियां जापान में भी उसी प्रकार का नया श्रेणि-भेद विक- 
सित करने में तत्पर थीं, जैसा कि उच्नीसवीं सदी में यूरोप के व्यावसाय-प्रधान देशों में 
बिकसित हो रहा था। पूंजीपतियों और मजदूरों के रूप में इस समय जापान में दो ऐसे 
वर्ग विकसित हो रहे थे, जो एक-दूसरे से सर्वथा पृथक्‌ थे, जिनके हितों में स्वाभाविक 
विरोध था, और जिनमें समन्वय व सामंजस्य स्थापित कर सकना सुगम नहीं था। यही 
कारण है, कि पाश्चात्य देशों के समान जापान में भी मजदूर श्रान्दोलन का सूत्रपात हुआ । 


(५) धामिक दशा 


जापान की बहुसंख्यक जनता बौद्ध धर्म का अनुसरण करती थी, पर चीनी लोगों 
के समान उस पर भी कन्फ्यूसियस की नैतिक सिक्षा्नों का प्रभाव था। चीन के प्रसिद्ध 
आचार्य कन्पयूसियस ने चरित्र निर्माण और नैतिक कत्तंव्यों के सम्बन्ध में जो झिक्षाएं दी 
थीं, जापानी लोग उन्हें श्रादर्श मानते थे, और यथाशक्ति उनका अनुस रण करने का प्रयत्न 
करते थे। इसलिए जापान के शिक्षित एवं उच्च वर्गो में कन्पयूसियस के ग्रन्थों को बड़े 
आदर के साथ पढ़ा जाता था । इसके अतिरिक्त जापान में बौद्ध धर्म के प्रवेश से पूर्व जो 
धर्म विद्यमान था, उसका प्रभाव भी श्रमी वहां जनता पर मौजूद था । इस धर्म को झिन्तो 
कहते थे । शौगन शासन का अन्त होने पर जब सम्राट्‌ की शक्ति का पुनरुद्धार हुआ, तो 
इस शिन्तो धर्म को भी बल मिला । इस धर्म के अनुसार कुछ देवी-देवता ऐसे थे, जिनकी 
पुजा जापान में सर्वत्र प्रचलित थी । इन देवताश्रों के विशाल मन्दिर जापान में अनेक 
स्थानों पर विद्यमान थे। झिन्तो धर्म के इन मन्दिरों में जिन देवताओं की पूजा होती थी, 
उनका सम्बन्ध जापान के प्राचीन इतिहास के साथ था। जिस प्रकार भारत में राम, 
सीता, राधा, कृष्ण, शिव, पार्वती, श्रर्जुन, भीम आदि की देवताग्रोंके रूप में पुजा प्रचलित 
है, पर वस्तुतः इनका भारत के प्राचीन इतिहास से सम्बन्ध है, और इनके जीवन की 
अनेक घटनाएं पौराणिक ग्रन्थों में संगृहीत हैं, उसी प्रकार जापान के झिन्तो धर्म के भी 


` बहुत-से देवी देवता ऐसे थे, जिनका सम्बन्ध उसकी प्राचीन पौराणिक गाथाग्रों के साथ 


मे है। सम्पूर्ण जापान में सवंमान्य देवी देवताओं के अतिरिक्त बहुत-से देवी देवता ऐसे भी 
न जिनकी पूजा केवल किसी विशिष्ट प्रदेश में या ग्राम में ही की जाती थी | इनका 
बन्ध उस प्रदेश व ग्राम के किसी प्राचीन व्यक्ति से था, जिस की स्मृति वहां की जनता 

अब तक विद्यमान थी। साथ ही, प्रत्येक कुल का अपना पृथक्‌ मन्दिर भी होता था, 
जिसमें उस कुल के पितरों की पूजा की जाती थी । जापानी लोग यह. मानते थे, कि मरने 
के साथ मनुष्य की श्रात्मा का अन्त नहीं हो जाता । 'कामी' रूप से उसकी सत्ता मृत्यु के 
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बाद भी कायम रहती है । इनकी देवरूप से पूजा करने के लिए'जापानी लोग अनेक विधि- 

विधानों का अनुष्ठान किया करते थे। १६३३ में झिन्तो धर्म के सब प्रकार के मन्दिरों 

की संख्या १,११,०७३ थी, जिनमें १५,५८६ पुजारी पूजा का कार्य किया करते थे। 

छोटे-छोटे मन्दिरों में पृथक्‌ रूप से पुजारियों की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी, इसी- 

Rs की गरेक्षा पुजारियों की संख्या कम थी। शिन्तो धमं द्वारा जापान के 

लोगों में यह भावना जागृत रहती थी, कि उनका देश बहुत प्राचीन व गौरवशाली है, 

उनकी अपनी उत्पत्ति देवताग्रों द्वारा हुई है, और वे अन्य लोगों की अपेक्षा ग्रधिक ऊंचे व 
उत्कष्ट हैं। शिन्तो धर्म द्वारा जापानी लोग यह समभते थे, कि सम्राट का प्रादुर्माव मी 
एक श्रत्यन्त शक्तिशाली देवता द्वारा हुआ है, और वह स्वयं देवतारूप है। सम्राट के प्रति 
भक्ति और देश के प्रति प्रेम की भावना को विकसित करने में शिन्तो धर्मे का भारी उप- 
योग था। यह नहीं समझना चाहिए, कि झिन्तो धर्म के अनुयायी और बौद्ध लोग उस 
प्रकार एक-दूसरे से भिन्त थे, जैसे कि हिदू, मुस्लिम और ईसाई लोग एक-दूसरे से 'मिन्न 
होते हैं। जापान की सर्वसाधारण जनता बोद्ध धर्म की अनुयायी थी, पर साथ ही शिन्तो 
धर्म के देवी देवताग्रों की मी पूजा करती थी। झिम्तो धर्म उन श्रथों में मत, धर्म या 
सम्प्रदाय नहीं था, जिन श्र्थो में कि क्रिश्‍्चिएनिटी या इस्लाम हैं। इसीलिए जापान की 
जनता इसे एक पृथक्‌ धर्म या मत के रूप में नहीं देखती थी। बौद्ध लोग झिन्तो देवी देव- 
ताग्रों को मानते थे । वे कहते थे, कि शिन्तो देवी देवता भी भगवान बुद्ध के ही पूर्वावतार 
थे । बौद्धों ने शिन्तो धर्म के साथ इस ढंग से समन्वय व सामञ्जस्य स्थापित कर लिया 
था, कि वे मिलकर एक हो गये थे, और उनकी पृथक्‌ सत्ता नहीं रह गयी थी। एशिया 
के बहुसंख्यक धार्मिक आन्दोलन धर्म के मामले में समन्वयवाद के श्रनुयायी रहे हैं । मारत 
में बौद्ध और सनातन हिन्दू धर्म में इस ढंग से समन्वय हो गया, कि हिन्दू लोग बुद्ध को 
अपने दशावतारों में गिनने लगे थे । बौद्धों ने भी भारत के बहुत-से प्राचीत देवी देवताओं 
को अपने धर्म में इस ढंग से समाविष्ट कर लिया था, कि वे बौद्ध धर्म के ही ग्रंग बन गये थे । 
तिब्वत, चीन ग्रादि जिन देशों में भी वौद्ध धर्म का प्रचार हुना, सर्वत्र यही प्रक्रिया हुई । 
जापान में भी शिन्तो धर्म और बौद्ध धर्म में एक प्रकार का समन्वय व अभेद स्थापित हो 


गया था । 


' जापान का बौद्ध धर्म बारह सम्प्रदायों में विमक्त था । इनमें तीत प्रमुख थे, जन, 
निचिरिन और शिन। सब वौद्ध सम्प्रदायो के कुल मिलाकर ७१,००० से भी अधिक 
मन्दिर १६३१ में जापान में विद्यमान थे, जिनमें कार्य करने वाले पुरोहितों को संख्या 
५४,००० से मी अधिक थी । बौद्ध धर्म के ये मन्दिर व बिहार कला की दृष्टि से अनुपम 
थे । बौद्ध धर्म ते जापान में जाकर एक ऐसी उत्कृष्ट कला का विकास किया था, जो वस्तुतः 
अनुपम थी। क्रिरिचियन मिशनरियों के सम्पर्क म गरने के कारण वौद्ध धर्म में भी नवजीवन का 
संचार हो गया था। बौद्ध धर्म के मिक्षुओं और नेताओं ने यह श्रनुभव किया था, कि 
ईसाई धर्म के प्रचार का मुकाबिला वे तभी कर सकते हैं, जबकि बौद्ध लोगों द्वारा भी 
शिक्षणालय तथा चिकित्सालय खोलें जाएं, स्वेसाधारण जनता में कार्यं किया जाय, 
रौर नवयुवकों में वौद्ध धर्म के प्रति ग्राकर्षण व उत्साह उत्पऱ्न किया जाय । इसीलिए 
ईसाइयों के यंगमेन्स क्रिश्चियन एसोसियेशन ते श्रनुकरण में जापान के बौद्धों ने यंगमेन्स 
बुद्धिस्ट एसोसियेशन का संगठन किया और यह एसोसियेशन भी जापानी नवयुवकों में 
कार्य करने के लिए तत्पर हुआ । बौद्धों की ओर से जापान में अनेक स्कूल और श्रस्पताल 
भी खोले गए । फार्मसा, कोरिया और चीन आदि में भी जापानी बुद्धिस्ट मिशन ने कार्य 
प्रारम्भ किया । विदेशों में स्थापित ये बौद्ध मिशन जहां उन देशों के लोगों में अपने घ्म 


/ 
रू 
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के प्रति उत्साह को उत्पन्न करते थे, वहां साथ ही जापान के साम्राज्य-विस्तार में भी 
सहायक होते थे। जापानी लोगों ने जिस प्रकार पाश्चात्य ससार के ज्ञान-विज्ञान को 
ग्रपनाया था, बैसे ही उन्होंने उनके साम्राज्य-विस्तार के तरीकों का भी अनुसरण किया 
था। 


ईसाई धर्म का जापान में प्रवेश सबसे पूर्व सोलहवीं सदी में हुआ । पर जापानी 
सरकार ने पाइचात्य रेशों के साथ सम्पर्क का ग्रन्त करने के साथ-साथ ईसाई धर्म के 
प्रचार को भी कानून द्वारा रोक दिया था। उन्वीसवीं सदी के मध्य भाग में जब जापान 
और पाइचात्य देशों का सम्पर्क पुनःस्थापित हुश्रा, तो ईसाई मिशनरियों ने भी वहां अपने 
प्रचार कार्य को शुरू कर दिया । फ्रांस का रोमन कैथोलिक मिशन और €स का श्रार्थो- 
डोक्स चर्च वहां विशेष रूप से धर्म प्रचार के कार्य में तत्पर हुए। बाद में प्रोटेस्टेन्ट 
सम्भ्रदायों ने भी जापान में कार्य शुरू किया पर शुरू में विविध! ईसाई मिशतों को 
विशेष सफलता नहीं मिली । १६३३ तक जापान में ईसाई लोगों की कुल संख्या तीन 
लाख से श्रधिक नहीं थी । आराधी सदी के निरन्तर प्रयत्न से १६१५ तक ईसाई लोग केवल 
डेढ़ लाख के लगभग जापानियों को अपने धर्म में दीक्षित कर सके थे । १६१५ से १६३३ 
तक वे डेढ़ लाख अन्य जापानियों को अपने धर्म में ले ग्रा सकने में समर्थ हुए । जापान में 
ईसाई प्रचारकों को अपने सफलता नहीं मिल सकी, इसका प्रधान कारण यह था कि 
जापानी लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम बहुत उत्कट था । वे विदेशी धर्म को स्वीकार 
करने के लिए कोई श्राकर्षण श्रनुभव नहीं करते थे । वोद्ध धर्म में नवजीवन का संचार 
हो जाने के कारण जापानी लोगों ने इस बात की श्राववयकता भी अनुभव नहीं की थी, कि 
वे किसी अन्य धर्म को अपनाएं । जापान में ईसाई धर्म का जो प्रचार हुआ, उसमें भी 
उन जापानी मिशनरियों का विशेष कत्तं,त्त्व था, जिन्होंने कि शुरू में ही ईसाई धर्म को 
श्रपना कर जापानी भाषा और जापानी पुस्तकों द्वारा उसका प्रचार प्रारम्भ किया था। 


(६) १९३१ का जापान 


इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व यह उपयोगी होगा, कि हम संक्षेप के साथ 
इस बात का पुनः उल्लेख कर दें, कि १९३१ में जब कि जापान एक बार फिर साम्राज्य- 
बिस्तार के लिए अ्रपनी सम्पूर्णं शवित के साथ प्रवृत्त हुआ, तो उसकी क्या दशा थी! 
फार्मूसा और कोरिया इस समय जापान के अधीन थे । फार्मूसा के समीपवर्ती पेस्कादोरस 
द्वीप-समूह्‌ श्रौर दक्षिणी सखालिन पर भी उसका आधिपत्य था। प्रशान्त महासागर में 
विद्यमान बहुत-से छोटे-छोटे द्रीप-समूह भी उसके कब्जे में थे। मंचूरिया में उसका श्राथिक 
प्रभाव-केत्र विद्यमान था लिग्राग्रोतृंग प्रायद्वीप पर उसका प्रभुत्त था ्रौर मञ्चूरिया 
में उसकी सेनाएं मी स्थापित थीं । पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में 
उसकी स्थिति इतनी सुदढ़ थी, कि वह निश्चिन्त होकर साम्राज्य-विस्तार के लिए प्रवृत्त 
हो सकता था । जलसेना ग्रौर सामुद्रिक शक्ति की इष्टि से बह संसार में तीसरा स्थान 
रखता था । उसकी स्थल सेना भी अत्यधिक शक्तिशाली थी । व्यवसाय और व्यापार के 
3 वर त्र में बह ब्रिटेन और अमेरिका सरश उन्नत व समृद्ध देशों का समकक्ष था। उसकी 
राजधानी तोक्यो जनसंख्या की दृष्टि से संसार में तीसरा स्थान रखती थी। न चौथाई 
सदी के लगभेग समय में पूर्वी एशिया का यह छोटा-सा देश इतना अधिक शक्तिशाली और 
समृद्ध हो गया था, कि वह उन्नत से उन्नत पाइचात्य देश के साथ लोहा ले सकता था । 


जापान की यह्‌ उन्नति वस्तुतः ग्राइचयेजनक है, और संसार के इतिहास में इसका उदा- 
हरण श्रन्यत्र पा सकना सुगम नहीं है । | 
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पन्द्रहवां ग्रध्याय 
फिलिप्पीन हीप-समूह 
(१) फिलिप्पौन पर स्पेन का प्रभुत्व 


जापान के दक्षिण और विएत-नाम के पूर्व में जो फिलिप्पीन द्वीप-समूह है, उसमें 
कुल मिलाकर ३१४१ द्वीप अन्तगंत हैं । इन दीपों में लूजोन और मिन्दानागओरो आकार में 
अच्छे बड़े हैं, श्रौर ये ही पिलिप्पीन के प्रमुख द्वीप हैं। इनके श्रतिरिकत भ्रन्य सब द्वीप 
छोटे-छोटे हैं । फिलिप्पीन ढीप-समूह के बहुसंख्यक निवासी जाति की इष्टि से मलाया के 
लोगों से मिलते जुलते हैं । वहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, और वहां के पर्वत-प् धान 
प्रदेशों के निवासी नसल व जाति की इष्टि से भी मैदान के रहने वालों से भिन्न हैं। 
फिलिप्पीन द्वीप-समूह के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में हमें अधिक ज्ञान नहीं है, श्रौर 
उस इतिहास का इस ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय के साथ सम्बन्ध भी नहीं दे | पन्द्रहवीं 
सदी में इन द्वीपों में इस्लाम का प्रचार प्रारम्म हुआ । दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध द्वीपों 
व प्रदेशों में इस समय तक इस्लाम का मलीमां ति प्रवेश हो चुका था। धीरे-धीरे फिलिप्पीन 
हीपों में भी इस्लाम का प्रवेश हुआ, श्रौर दक्षिणी द्वीपों के बहुत-से लोगों ने इस धर्म को 
स्वीकार कर लिया । इस्लाम के प्रवेश से पूवं फिलिप्पीन द्वीप-समूह के निवासी बाह्य 
प्रभाव से प्रायः वंचित थे । भारत के धर्म-प्रचारक और विजेता वरमा, मलाया, सियाम, 
इन्डोचाइना आदि देशों में अपना प्रभाव स्थापित कर चुके थे, पर फिलिप्पीन उनके 
सम्पर्क से पृथक्‌ रहा था । चीन के लोगों ने कोरिया और जापान में तो अपना धामिक 
एवं सांस्कृतिक प्रभाव स्थापित किया था, पर फिलिप्पीन ट्वीपों की ओर उनका भी 
ध्यान नहीं ग्रा था । मुस्लिम लोग भी इन द्वीपों के बहुत थोड़ेसे भाग को 
ही अपने प्रमाव में ला सके थे। पर इसमें सन्देह नहीं, कि विदेशी प्रमाव से मुक्त रहते हुए 
भी इन द्वीपों के निवासियों ने सभ्यता के क्षेत्रमें ग्रच्छी उन्नति कर ली थी । वे मकानों 
में रहते थे, खेती द्वारा अपने खाद्य श्रन्त को उत्पन्न करते थे, खेतों की सिचाई की व्यव- 
स्था करते ये, और धातुश्रों के उपयोग से भी परिचित थे | लिखने की कला को भी वे 


जानते ये, और इस कारण साहित्य की भी.वहां सत्ता थी। यद्यपि हिन्दू और बौद्ध धर्मो ` 


के प्रचारक भी किसी प्राचीत़ काल में वहां पहुंचे थे, पर उनके धर्म का कोई विशेष 
प्रभाव पन्द्रहवीं सदी तक वहां विद्यमान नहीं रहा था। फिलिप्पीन द्वीपसमूह के जिन 
निवासियों ने इस्लाम को स्वीकृत कर लिया था, उनके अतिरिक्त अन्य लोग अपने देवी 


. देवताओं की पूजा में तत्पर थे। किसी केन्द्रीय राजनीतिक , संगठन का भी इन द्वीपों में 


अमाव था । 


स्पेन का प्रभुत्त--दक्षिण-पूर्वी एशिया के रत्य देशों के समान फिलिप्मीन में 
भी सबसे पूर्व पोर्तुगीज लोग व्यापार का विस्तार करने के सिलसिले में गये थे। पर इस 
प्रदेश में अपना प्रमुत्त्व स्थांपित करने के कार्य में स्पेनिश लोगों को सफलता हुई। १५२१ 


में प्रसिद्ध स्पेनिश यात्री फाडनन्ड मैंगेल्लन पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ फिलिप्पीन ' 


पहुँचा । मँगेल्लन वस्तुतः मलक्का पहुंचना चाहता था, जोकि उस युग में मसालों के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya उं Foundation Chennai and CCN 
२५६ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


व्यापार का प्रमुख केन्द्र था । फिलिप्पीन पहुंच जाते पर उसने वहां स्पेन का ग्राधिपत्य 
स्थापित करने का प्रयत्न किया, और वहां के निवासियों के साथ युद्ध करते हुए ही उसकी 
मृत्यु हुई। पर मँगेल्लन ने जो नया प्रदेश ढूंढ निकाला था, स्पेनिश लोग उसे सुगमता से, 
छोड़ने वाले नहीं थे । श्रमेरिकन महाद्वीप के भ्रच्छे बड़े भाग पर उनका प्रमुत्त्त था, और 
मैविसको में भी वे अपनी सत्ता को भली-भाँति स्थापित कर चुके थे । मैक्सिको के पश्चिमी 
समुद्रतट को श्रपना ्राधार बनाकर उन्होंने प्रशान्त महासागर को पार करना शुरू किया, 
रौर १५२७ तथा १५४२ में दो बार फिलिप्पीन पर श्राक्रमण किया । पर पोर्तुगीज लोग 
इस प्रदेश को अपने क्षेत्र में समझते थे। पोप की व्यवस्था के अनुसार उनका यह विचार 
था, कि पूर्वी एशिया के सब प्रदेशों परउन्हीं का ग्रधिकार है। इसलिएस्पेन के आक्रमणं 
का उन्होंने मुकाबिला किया, ग्रौर १५२७ तथा १५४२ के हमलों में स्पेनिश लोगों 
को सफलता नहीं मिल सकी | बाद में पोर्तृगीज और स्पेनिश लोगों ने आपस में समोता 
कर लिया, और १५६४ में एक शक्तिशाली स्पेनिश बेड़े ने मैक्सिको से फिलिप्पीन के प्रति 
प्रस्थान किया । सबसे पहले केबू द्वीप पर स्पेन का अधिकार स्थापित किया गया । यहीं 
पर युद्ध करते हुए १५२१ में मंगेल्लन की मृत्यु हुई थी । १५७१ में मनीला को जीत 
लिया गया । यह एक अच्छा समृद्ध बन्दरगाह था, और मुसलमानों के अधीन था । स्पे- 
निरा विजेताओं ने मनीला को श्रपनी राजधानी बनाया, और उसे केन्द्र बनाकर धीरे- 
धीरे सम्पूर्ण फिलिप्पीन पर अपना शासन स्थापित कर लिया । 


राजनीतिक इष्टि से फिलिप्पीन ्वीप-समूह को अपने ्रधीन कर स्पेनिश लोगों 
ने वहां क्रिश्चिएनिटी का प्रचार प्रारम्भ किया । इस युग में स्पेन की साम्राज्य-विस्तार- 
सम्बन्धी नीति यह थी, कि अधीनस्थ देशों के धर्म, सभ्यता व संस्कृति को पूर्ण रूप से 
नष्ट कर उन्हें श्रविकल रूप से पाश्चात्य रंग में रंग लिया जाय । मैक्सिको श्रादि अमेरि- 
कन प्रदेशों में भी स्पेनिश लोगों ने बल का प्रयोग कर ईसाई धर्म के प्रचार का प्रयत्न 
किया था । बहुत-से स्पेनिश पादरी इस समय फिलिप्पीन में आये, और उन्होंने जबदंस्ती 
जनता को ईसाई बनाना शुरू किया । जो कोई व्यक्ति उनका विरोध करता था, उसे.सबक 
सिखाने के लिये स्पेनिश सिपाही पादरियों के साथ रहते थे । फिलिप्पीन की बहुसंख्यक 
जनता बहुत भीरु थी, श्रौर अपने धर्म तथा संस्कृति के लिये उसके हृदय में विशेष निष्ठा 
भी नहीं थी । प परिणाम यह हुआ, कि स्पेनिश पादरी अपने प्रयत्न में सफल हुए, और 
शीघ्र ही उन्होंने फिलिप्पीन द्वीपसमूह के बहुसंख्यक लोगों को ईसाई वता लिया। दक्षिणी 
फिलिप्पीन के मुस्लिम लोग ही ऐसे थे, जिन्होंने डटकर ईसाई पादरियों का मुकाबला 
किया, ओर अपने धर्म को छोड़ देना स्वीकार नहीं किया यही कारण है, कि स्पेनिश 
लोग फिलिप्पीन के मुसलमानों को (जिन्हें स्पेन के लोग मोरो कहते थे) अपने धर्म में 
दीक्षित क में सफल नहीं हो सके । ईसाई पादरियों के प्रयत्न से फिलिप्पीन में 
स्त्र गिरजों की स्थापना की गई। ऐसे स्कूल खोले गये, जिनमें ईसाई धर्म की शिक्षा 
को प्रमुख स्थान दिया जाता था, और जनता को पर्चिमी ढंग से रहने-सहने का प्रकार 
सिखाया जाता था। इसमें सन्देह नहीं, कि स्पेन. के रोमन क॑ थोलिक पादरी अपने प्रयत्न में 
सफल हुए, और शीघ्र ही उन्होंने फिलिप्पीन लोगों को अपने रंग में रंग लिया । 


व्यापार के क्षेत्र में फिलिप्पीन के स्पेनिश शासकों को विशेष सफलता नहीं 

क कारण यह था, कि वहां से स्पेन जाने का सीधा मागे उ आदि 
जो ड ह था, जिन पर पोर्तुगाल और भ्रन्य यूरोपियन देशों का 
हिला ए था। चीनी ₹ ने यह कोशिश की, कि वे फिलिप्पीन के साथ अपने व्यापार का 
स कर | पर इस उद्देश्य से जो चीनी व्यापारी वहां आये, स्पेनिश लोगों ने उनके 
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साथ बहुत बुरा बरताव किया। स्पेनिश लोग चीन के व्यापार की वृद्धि को रोकने का 
यही एक उपाय जानते कि फिलिप्पीन में आने वाले चीनी व्यापारियों को मौत के घाट 
उतार दिया जाय। उन्होंने अनेक बार चीनी लोगों का कतले-ग्राम भी किया | पर फिर 
भी चीनी व्यापारियों का वहां राना रुका नहीं, और फिलिप्पीन द्वीप-समूह का विदेशों 
के साथ जो भी व्यापार विकसित हुआ, उसका प्रधान श्रेय चीनी लोगों को हीहै। 


(२) फिलिप्पीन द्वीप-समूह पर अमेरिकन प्रभुत्त्व 


१५७१ से १८६८ तक फिलिप्पीन द्वीप-समूह स्पेन की श्रधीनता में रहा । इसके 
बाद उस पर संयुक्त-राज्य श्रमेरिका का आधिपत्य स्थापित हो गया । फरवरी, १८६८ 
में संयुक्त-राज्य श्रमेरिका और स्पेन में युद्ध का प्रारम्भ हुआ था | यहाँ हमारे लिए यह 
सम्भव नहीं है, कि इस युद्ध के कारणों पर विशद रूप से प्रकाश डाल सकें । केवल इतना 
निर्देश कर देना ही पर्याप्त होगा, कि उन्नीसवीं सदी के अन्त तक भी अ्रमेरिकन महाद्वीप 
के कतिपय प्रदेशों पर स्पेन का प्रमृत्त्व विद्यमान था। इन प्रदेशों पर स्पेन का शासन 
अत्यन्त भ्रत्याचारमय था । इससे तंग ग्राकर १८९ में क्युबा के लोगों ने स्पेन के विरुद्ध 
विद्रोह कर दिया । स्पेन ने क्यूबा के विद्रोह को शान्त करने के लिये अत्यन्त उग्र उपायों 
का प्रयोग किया। अपने महाद्वीप के एक प्रदेश पर विदेशी राज्य द्वारा होने वाला यह 
अत्याचार अमेरिकन लोगों को ग्रसह्य था | अमेरिकन पूँजीपतियों ने कयूवा के व्यवसायों 
में बहुत-सा धन लगा रखा था। ग्रतः वे नहीं चाहते थे, कि स्पेन के द्रुपित शासन के 
कारण वहां निरन्तर विद्रोह होते रहें । उन्होंने आन्दोलन किया, कि भ्रमेरिका को चाहिये 
कि क्यूबा को स्पेन के शासन से मुक्त कराए । इसी बीच में एक श्रमेरिकन जहाज क्यूबा 
के तट पर डूबो दिया गया । श्रमेरिकन लोगों ने इसके लिये स्पेन को दोषी ठहराया, और 
उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । स्पेन के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह संयुक्तः 
राज्य अमेरिका जँसे शक्तिशाली राज्य का मुकाविला कर सके । वह परास्त हो गया, 
और अगस्त, १५६८ तक युद्ध की समाप्ति हो गई। इस युद्ध के परिणामस्वरूप जहां 
अमेरिकन महाद्वीप के अनेक प्रदेश स्पेन की ्रधीनता से मुक्त हुए, वहां फिलिप्पीन द्वीप- 
समूह पर भी अमेरिका ने अपना ग्राधिपत्य स्थापित कर लिया | कमोडोर डयूई द्वारा 
१ मई, १८९८.को मनीला की खाड़ी के समीप स्पेन का जहांजी बेड़ा बुरी तरह परास्त 
किया गया, और फिलिप्पीन द्वीप-समूह से स्पेन के ग्राधिपत्य का अनन्त हो गया। अन्य 
पाश्चात्य देशों के समान अमेरिका भी इस समय साम्राज्यवाद के मार्ग पर अग्रसर हो 
रहा था । पूर्वी एशिया में अ्रपना प्रमुत्त्व स्थापित करने के लिए वह प्रयत्नशील था । परि- 
णाम यह हुआ, कि फिलिप्पीन द्वीप-समूह पर अ्रमेरिका ने अपना शासन कायम कर 
लिया । फिलिप्पीन पर अमेरिका का प्रमृत्त्व स्थापित करने का मुख्य श्रेय थियोडोर रूज- 
वेल्ट को है, जो उस सम्य अमेरिकन जल-सेना का सहायक सचिव था । रूजवेल्ट ने ही 
यह योजना बनायी थी, कि स्पेन के युद्ध से लाम उठाकर फिलिप्पीन को अपने प्रभुत्त्व में 
ले ग्राया जाए । 


स्वाधीनता के लिए संघषं--जिस समय फिलिष्पीन स्पेन के अधीन था, तभी 
वहां राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का श्रान्दोलन प्रारम्भ हो गया था। पश्चिमी देशों के सम्प में 


आकर जहां फिलिप्पीन लोगों ते उनके धर्म व रहन-सहन को स्वीकृत कर लिया था, वहां हु 


उनके विचारों का भी उन पर प्रभाव पड़ रहा था। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र- 
वाद के विचारों से फिलिप्पीन लोग भी अछूते नहीं रहे थे। फिलिप्पीन के अनेक नवयु- 
वकों ने परिचमी देशों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, और ये देशभक्त श्रपने देश को 
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स्वतन्त्र कराने के लिए प्रयत्नशील थे । इन देशभक्त नेताओं में जोसे रिजाल मर्कादो का 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मर्कादो के प्रयत्न से फिलिंप्पीन में राष्ट्रीय आन्दोलन 
ने बहत उग्र रूप धारण कर लिया। स्पेनिश सरकार ने इस आन्दोलन को कुचलने के 
लिए अत्यन्त कठोर उपायों का अवलम्बन किया। १८६६ में मर्कादो को गिरफ्तार कर 


लिया गया, और उसे प्राणदण्ड दिया गया । पर रिजाल मर्कादो की मृत्यु के साथ फिलि-. 


प्पीन स्वतन्त्रता के श्रान्दोलन का अन्त नहीं हो गया । अगुझनाल्दो नामक नेता के नेतृत्व 
में फिलिप्पीन लोगों ने अपने आन्दोलन को जारी रखा । जिस समय स्पेन और अमेरिका 
में युद्ध जारी था, फिलिप्पीन लोगों ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी, और ग्रगुई- 
नाल्दो के नेतत्व में रिपब्लिकन सरकार का संगठन कर लिया । अमेरिका ने स्पेन को तो 
युद्ध में परास्त कर दिया था, पर फिलिप्पीन देशभक्तों को परास्त कर सकना सुगम बात 
नहीं थी । उन्होंने डट कर अमेरिकन सेनाश्रों का मुकाविला किया। पर अमेरिका जसे 
शक्तिशाली राज्य का देर तक मुकाबिला कर सकना फिलिप्पीन लोगों के लिए सम्भव नहीं 
था । १९०१ में ग्रगुडनाल्दो गिरफ्तार कर लिया गया, और १६०२ में SR लोग 
फिलिप्पीन द्वीप-समूह में अपना शासन मलीमांति स्थापित कर सकने में समर्थ हो गये। 
पर इसमें सन्देह नहीं, कि इस समय फिलिप्पीन लोगों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना 
भल्ीमांति विकसित हो चुकी थी, और वे श्रमेरिकन . शासकों का विरोध करने के लिए 
कटिवद्ध थे । 

अमेरिका का शासन--फिलिप्पीन ट्वीप-समूह पर अपने शासन को व्यवस्थित 
रूप से स्थापित कर ग्रमेरिकन लोगों ने उसकी श्रान्तरिक उन्नति पर ध्यान दिया । बहुत- 
से नए स्कूलों की स्थापना की गई । इनमें ग्रध्यापन का कार्य करने के लिए सँकड़ों शिक्ष 
कों को अमेरिका से बुलाया गया । अंग्रेजी भाषा को स्कूलों में मुख्य स्थान दिया गया, 
ग्रौर उसी को शिक्षा का माध्यम भी नियत किया गया । स्कूलों के श्रतिरिक्त बहुत-से 
कालिजों ग्रौर श्रनेक यूनिवसिटियों की भी वहां स्थापना की गई । श्रमेरिका के प्रयत्न से 
फिलिप्पीन में शिक्षा का इतनी तेजी के साथ विस्तार हुआ, कि १६२० तक दस लाख से 
मी अ्रधिक विद्यार्थी फिलिप्पीन द्वीप-समूह के विविध शिक्षणालयों में शिक्षा प्राप्त कर 


'रहे थे । डेढ़ करोड़ के लगमग की श्रावादी के इस देश में दस लाख विद्यार्थियों का शिक्षा ' 


प्राप्त करना इस वात का स्पष्ट प्रमाण है, कि अमेरिकन सरकार वहाँ शिक्षा के विस्तार 
के लिए निरन्तर प्रयत्त कर रही थी । फिलिप्पीन लोगों के स्वास्थ्य की उन्नति के लिए 
भी अमेरिकन सरकार ने विशेष रूप से ध्यात दिया। इन हीपों में हैजा, प्लेग, चेचक, 
मलेरिया, तपेदिक आदि का बहुत जोर रहता था । स्वास्थ्य-रक्षा के साधनों की उन्तति 
% =| कारण फिलिप्पीन में.्रकाल मृत्यु की संख्या बहुत कम हो गई। 


अमेरिका के प्रयत्न से फिलिप्पीन द्वीप-समूह के आर्थिक विकास में मी बहुत 
सहायता मिली । रेलवे लाइनों, सड़कों और पुलों के निर्माण पर सरकार ने बहुत ध्यान 
दिया । फिलिप्पीन की बहुत-सी उपजाऊ भूमि क्रिश्चियन मिशनों की सम्पत्ति थी। सर- 
कार. ने इस जमीन को मिशनों से खरीद कर छोटे-छोटे टुकड़ों में विमक्त किया, श्रौर उन्हें 
फिलिप्पीन बिसानों को देच दिया । १६०६ के बाद भ्रमेरिका और फिलिप्पीन में व्या- 
पार की नी वहुत उन्नति हुई | अमेरिकन पूंजी के उपयोग से वहुत-से नये कारोबार वहा 
विकसित हुए। १९२१ तक फिलिप्पीन में लगी हुई अमेरिकन पूंजी ८०,००,००,००० रुपयों 
के लगमग तक पहुंच गई थी । यह पूंजी प्रधानतया बैंकों, यातायात के साधनों ग्रोर खेती 
में लगायी गई थी । व्यवसायों के विकास पर अमेरिका ने बहुत घ्यानं नहीं दिया था। 


सेती के साथ सम्वन्ध रखने वाले कुछ व्यवसाय ही इस समय तक फिलिप्पौन में विक” 
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सित किये गए थे। चीनी और चावल की मिलों के अतिरिक्त ग्न्य प्रकार के कारखाने - 
रमी वहाँ स्थापित नहीं हुए थे। पर खेती और व्यापार द्वारा फिलिप्पीन की आथिक 
समृद्धि निरन्तर बढ़ रही थी । श्राथिक उन्नति के कारण वहां की जनसंख्या भी लगातार 
बढ़ती जाती थी । १६०३ में फिलिप्पीन की कुल श्रावादी ७५,००,००० थी । १९१८ में 
वह १,०३,००,००० ग्रौर १६३६ में १,६३,०० ००० हो गई थी। 


(३) फिलिप्पीन में स्वायत्त शासन की स्थापना 


शिक्षा की उन्नति और श्राथिक समृद्धि के बावजूद भी फिलिप्पीन लोग अमेरि- 
कन शासन से सन्तुष्ट नहीं थे । राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना उनमें भली-भांति विक- 
सित हो चुकी थी । अमेरिकन श्राधिपत्य'से मुक्त होकर स्वराज्य स्थापित करने की आकांक्षा 
उनमें तीव्र रूप से विद्यमान थी । इस दशा में श्रमेरिकन सरकार ने धीरे-धीरे स्व॒राज्य 
स्थापित करने की नीति को अ्रपना कर फिलिप्पीन लोगों को सन्तुष्ट करने का. प्रयत्न 
किया । स्वातन्त्य-युद्ध में फिलिप्पीन लोगों को परास्त कर १६०२ में अमेरिका ने वहां 
जिस शासन को स्थापित किया था, उसमें सरकार का प्रधान अधिकारी गवर्नर-जनरल 
को बनाया गया था, जिसकी नियुक्ति ग्रमे रिकिन राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी । फिलि- 
प्पीन का प्रथम गवर्न र-जनरल विलियम हावर्ड टापट को नियत किया गया। ये सज्जन 
रागे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर भी निर्वाचित हुए थे। फिलिप्पीन में श्रमे- 
रिका के शासन का क्या स्वरूप हो, इसका निर्धारण प्रधानतया टाफ्ट द्वारा ही किया 
गया था । टाफ्ट का यह मत था, कि फिलिप्पीत ढवीप-समूह में भी स्वशासन की स्थापना 
की जानी चाहिए | इसीलिए १६०७ में फिलिप्पीन में पालियामेन्ट की स्थापना को गई, 
जिसमें दो सभाएं थी, प्रतिनिधि सभा और कमीशन । प्रतिनिधि-समा के सदस्यों को 
जनता निर्वाचित करती थी, ग्रौर दूसरे सदन (कमीशन) के सदस्यों को ग्रमेरिकन राष्ट्र- 
पति द्वारा मनोनीत किया जाता था । कमीदान के सदस्यों की संख्या ९ थी, जिनमें ५ 
ग्रमेरिकन और ४ फिलिप्पीन होते थे। १६१३ में इस शासन-विधात में महत्त्वपूर्ण संशो- 
धन किये गए । उस समय भ्रमेरिका के राष्ट्रपति श्री बुडरो विल्सन थे। वे लोकतन्त्र- 
वाद के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने यह व्यवस्था की, कि किलिप्पीन के द्वितीय सदन 
(कमीशन) में मी फिलिप्पीन लोगों का बहुमत रहे, रौर सरकार के विविध पदों पर 
फिलिप्पीन लोगों को अधिक संख्या में नियत किया जाया करे। फिलिप्पीन द्वीप-समूह 
में निवास करने वाले श्रमे रिकन लोग इन सुधारों के विरोधी थे । पर यह प्रथम महायुद्ध 
(१६१४-१८) का समय था, और संसार में सर्वत्र लोकतऱ्त्रवाद की प्रवृत्तियां जोर पकड़ 
रही थीं । यही समय था, जब कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 
अपने सुप्रसिद्ध चौदह सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था । प्रत्यक राज्य को स्वमाग्य- 
निर्णय का भ्रधिकार है, यह सिद्धान्त इनमें प्रमुख था। इस स्थिति में यह सर्वेथा स्वा- 
भाविक था, कि अमेरिका के शासकों का ध्यान फिलिप्पीन के निवासियों की राष्ट्रीय 
आकांक्षाओंके प्रति भी कृष्ट हो, और वे वहां भी स्वशासन की स्थापना का प्रयत्न 
करें। इसीलिए १९१६ में श्रमेरिका की कांग्रेस ने एक नया बिल स्वीकृत किया, जिसके 
अनुसार फिलिप्पीन की पालियामेन्ट के द्वितीयसदत (कमीशन) के कि को भी जनता 
द्वारा निर्वाचित क्रिय जाने की व्यवस्था की गई । इसी समय यह भी घोषणा की गई, कि 
ज्यों ही फिल्िप्पीन छीप-समूह में सुव्यवस्था स्थापित हो जायगी, और वहां को सर- 
कार स्थिरता को प्राप्त कर लेगी, उसे पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान कर दी जायगी । फिलिप्पीत 
के राष्ट्रीय नेताओं का दावा था, कि उनके देश की सरकार पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित है 
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२६० एशिया (सुदूर पूर्व) का ग्राधुनिक इतिहास 


-और वहां के शासन में स्थिरता विद्यमान है, ग्रतः अमेरिका को. श्रपने वचन का पालन 
. करने में बिलम्ब नहीं करना चाहिये । पर महायुद्ध श्रभी जारी था, श्रत: अमेरिका ने 


फिलिप्पीन के नेताग्र की न्याय्य मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया । 


१६१८ में महायुद्ध की समाप्ति हो गई । फिलिप्पीन'के नेताओं ने समझा, कि 
स्वराज्य की प्राप्ति का यह उत्तम ग्रवसर है। अमेरिफा की सरकार श्रब उनकी मांग 
की उपेक्षा नहीं करेगी । इसीलिए उन्होंने श्रएना एक प्रतिनिधि-मण्डल वाशिंगटन भेजा । 
राष्ट्रपति विल्सन इस समय यूरोप में थे । वहां से उन्होने प्रतिनिधि-मण्डल को यह 
सूचित किया, कि फिलिप्पीन की पूर्ण स्वतन्त्रता श्रव दूर नहीं है। दिसम्बर, १६२० में 
उन्होंने अमेरिका की कांग्रेस को ग्रपना सन्देश भजते हुए यह स्मरण भी दिलाया, कि 
अब फिलिप्पीन की स्वतन्त्रता का समय ग्रा गया है, रौर महायुद्ध के समय इस द्वीप- 
समूह को जो वचन दिया गया था, उसका ग्रब पालन किया ही जाना चाहिए। पर विल्सन 
देर तक राष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सके । राष्ट्रपति के नये निर्वाचन में रिपब्लिकन 
पार्टी के उम्मीदवार हाडिग श्रमेरिका के नये राष्ट्रपति चुने गए । इनके नेतृत्व में ग्रमे- 
रिकन सरकार की फिलिप्पीन के प्रति नीति में परिवर्तन ग्रा गया । इस समय फिलि- 
प्पीन के गवर्नर-जनरल के पद पर श्री लिग्रोनाड वृउ विद्यमान थे, जो वहाँ के स्वातन्त्य 
आन्दोलन के विरोधी थे। उनका विचार था, क्रि ग्रभी फिलिम्पीन लोग श्रपना शासन 
स्वयं करने के योग्य नहीं हुए हैं, और श्रमेरिका को वहां श्रपता शासन सुरढ़ रूप से 
कायम रखना चाहिए। फिलिप्पीन के प्रश्न पर बिचार करने के लिए अब एक कमीशन 
की नियुक्ति की गई, जिसके सदस्य वुड और फोर्स थे। इस कमीशन ने भी यही ।रपोर्ट 
दी, कि फिलिप्पीन में स्वराज्य की स्थापना वहां के निवासियों के लिए हितकर नहीं 
होगी द परिणाम यह हुआ, कि फिलिप्पीन ट्रीप-समूह के शासन में नये सुधार स्थगित 
कर दिये गए। श्रमेरिका की इस नीति से फिलिप्पीन लोगों में बहुत उद्वेग हुग्रा । महा- 
युद्ध की समाप्ति पर संसार के प्रायः सभी देशों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और लोकतरत्रवांद 
के श्रान्दोलन जोर पकड़ रहें थे । फिलिप्पीन भी इस लहर से ग्रछूत नहीं बचा था | 
परिणाम यह हुआ, कि फिलिप्पीन देशभक्तो ने श्रपने.देश की स्वतन्त्रता के लिए प्रचण्ड 
तालन प्रारम्भ कर दिया । अनेक स्थानों पर हड़तालें और विद्रोह भी हुए । फिलि- 

न का स्वातन्त्र्य आन्दोलन इतना जोर पकड़ गया, कि श्रमेरिकन सरकार के लिए 
उसको उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं रहा । १६३० में ्रमेरिका की कांग्रेस में इस प्रश्‍न 
pr अ हुआ, जिसके परिणामस्वरुप दिसम्बर, १६३२ में कांग्रेस ने 

i न्ध में एक बिल स्वीकृत किया, जिसे हेग्रर-हावस-काटिंग बिल कहते 
हैं । इस बिल द्वारा यह निर्णय किया | कि दस वर्ष की ग्रवधि में फिलिप्पीन कों पूर्ण 
ज्वराज्य प्रदान कर दिया जायगा । साथ ही, इस बिल द्वारा कतिपय ऐसी व्यवस्थाएं 
भी की गईं, जिनका प्रयोजन फिलिप्पीन लोगों की ्राथिक शिकायतों को दूर करना था। 
अमेरिका और फिलिप्पीन के पारस्परिक व्यापार में श्रनेक ऐसी व्यवस्थाएँ विद्यमात 
थीं, जो अमेरिका के लिए हितकर और फिलिप्पीन के लिए हानिकारक थीं। इस बिल - 


` दरारा उन्हें रह करने का भी निर्णय किया गया था। यद्यपि यह बिल कांग्रेस में स्वीकृत 


हो गया था, पर अमेरिका का शासक वर्ग इसके विरुद्ध था । परिणाम यह हु्रा, कि 
राष्ट्रपति हवर ने अपने वीटो के ्रधिकार का प्रयोग कर इसे ग्रस्वीकृत कर दिया । हेयर 
हाबस-कटिग बिल के मुकाबिले में राष्ट्रपति हवर ने फिलिप्पीन के सम्बन्ध में निम्त- 
लिखित प्रस्ताव पेश क्रिए-- (१) पन्द्रह से बीस साल तक के काल में फिलिप्पीन द्वीपः 
समूह में इस प्रश्‍न पर लोकमत लिया जाए, कि वहां के लोग पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते हैं या | 
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फिलिप्पीन द्वीप-समूह्‌ २६१ 
नहीं । क (२) फिलिप्पीन के लोगों को श्रमेरिका में श्रा बसने का जो अधिकार पाप्त है 
उसे सीमित किया जाए। (३) फिलिप्पीन में धीरे-धीरे स्वायत्त शासन की स्थापना की 
जाए । पर कांग्रेस इन प्रस्तावो से सहमत नहीं हुई, श्रौर उसने एक बार फिर हेश्रर-हावस 
कटिग त्रिल को स्वीकृत किया, जिससे इस बिल ने कानून का रूप प्राप्त कर लिया । पर 
इससे न अमेरिका के शासक वर्ग को सन्तोष था, श्रौर न फिलिप्पीन की जनता को । 
दस साल वाद स्वराज्य की स्थापना की बात से फिलिप्पीन के निवासी सन्तुष्ट नहीं हो 


सकत थ । ७ श्रकतूवर, १६२३ के दिन फिलिप्पीन की पालियामेन्ट ने इस बिल के विरुद्ध 
अपना मत प्रगट किया । 


_ १९३४में एक बार फिर अमेरिकन सरकार ने फिलिप्पीन की समस्या को हल 
करने का प्रयत्न किया । इस समय अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर रूजबेल्ट विराजमान 
च । उन्हाने हृश्ररःहावस-्कटिंग विल को कुछ संशोधनों के साथ कांग्रेस के सम्मुख पेश 
कराया । यही संशोधित विल टाइडिग्स-मेक़डफ बिल के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार 
फिलिप्पीन द्वीप-स मूह को यह अधिकार दिया गया, कि वह अपने लिए नये संविधान 
का स्वयं निर्माण कर सके । पर उसे यह श्रवसर नहीं दिया गया, कि वह अमेरिका के 
प्रभृत्त्व से मुक्त होकर पूर्ण रूप से स्वाधीन हो सके। श्रमेरिका और फिलिप्पीन में क्या 
सम्बन्ध रहेगा, यह वात भी इस बिल में स्पष्ट रूप से निश्चित कर दी गई थी । यह बिल 
ग्रमेरिका की कांग्रेस में स्वीकृत हो गया, और २४ मार्च, १९३४ के दिन राष्ट्रपति की 
स्वीकृति भी इसे प्राप्त हो गई । यद्यपि श्रनेक प्रभावशाली फिलिप्पीन नेता इस कानून से 
सन्तुष्ट थे, पर ऐसे राष्ट्रवादी देशभक्तों की भी वहां कमी नहीं थी, जो इस कानून को 
श्रपयाप्त व ग्रसंतोषजनक समभते थे। पर सब परिस्थितियों पर विचार करके फिलि- 
प्पीन लोगों ने यही उचित समभा, कि टाइडिग्स-मेकडफ कानून.को स्वीकार कर लिया 
जाए। १ मई, १६३४ के दिन यह कानून फिलिप्पीन की पालियामेन्ट द्वारा भी स्वीकृत 
कर लिया गया । 


१० जुलाई, १६३४ को फिलिप्पीन द्वीप-समूह में संविधान सभा (ट०७६०- 
tional Convention) का निर्वाचन हुआ । इस सुभाने देश के लिए जिस संविधान 
का निर्माण क्रिया, उस द्वारा फिलिप्पीन में आंशिक स्वराज्य ग्रवश्य स्थापित हो गया, 
यद्यपि वहां के शासन पर अमेरिका का प्रभाव व प्रभुत्व कायम रहा। राष्ट्रपति रूजवेल्ट 
ने इस संविधान पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, श्रौर फिलिप्पीन की जनता ने भी 
लोकमत द्वारा इसे स्वीकार कर लिया। नये संविधान के श्रनुसार यह व्यवस्था की गई 
थी, कि फिलिष्पीन में लोकतन्त्र गणराज्य की स्थापना की जाए । राष्ट्रपति का निर्वाचन 
छः साल के लिए किया जाया करे, और राज्य को पालियामेन्ट में Ro एक सदन हो, 
जिसके सब सदस्य जनता द्वारा छुने जाया करें। श्रमेरिका के हितों को रक्षा करने के 
लिए एक हाई कमिश्तर की भी नियुक्ति की जाया करे, जो अमेरिकन सरकार ग्रौर 


. फिलिप्पीन क्रामनवेल्थ के बीच सहयोग स्थापित रखे । नये संविधान के अनुसार मेनुआल 


क्वेजोन को फिलिप्पीन का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। 


यह स्वीकार करना होगा, कि टाइडिग्स-मेकडफ कानून (१९३४) द्वारा फिलि- 
प्पीन ने स्वराज्य के मार्ग पर महत्त्वपूर्ण पग बढ़ाया था । वहां को संविधान समा ने अपने 


देश के लिए जो संविधान बनाया, वह वस्तुत: लोकतन्त्रवाद के अनुरूप था। उसके मुख्य 


तत्त्व निम्नलिखित थे-- (१) शासन का स्वरूप लोकतन्त्र गणराज्य का रहेगा । (२) 
राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से छः साल के लिए किया जाया करेगा । 
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(३) नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को सुरक्षित रखा जायगा। संविधान द्वारा जिन | 
` मूलभूत श्रधिकारों का प्रतिपादन किया गया, उनमें सामाजिकन्याय की स्थापना, धामिक 
सहिष्णुता आदि को प्रमुख स्थान दिया गया था । (४) पालियामेन्ट की प्रमुता को स्वी- 


` कार किया गया, और यह ब्यवस्था की गई कि उसमें केवल एक सदन हो, जिसके सब 
सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए जाएं । 


i) १६३४ में फिलिप्पीन ट्रीप-समूह के शासन में वहाँ की जनता को महत्त्वपूर्ण 
: स्थान प्राप्त हो गया था । अमेरिका द्वारा नियुक्त गवनर-जनरल का स्थान भ्रव जनता 


द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति ने ले लिया था, और वहाँ एक ऐसी पालियामेन्ट स्थापित हो | 


गई थी, जो जनता का प्रतिनिधित्व करती थी । १६३५ के बाद फिलिप्पीन के संविधान 
में कतिपय महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये । दिसंबर, १६४० में संविधान में संशोधन करके 
पालियामेन्ट में एक सदन के स्थान पर दो सदनों की व्यवस्था की गई, और राष्ट्रपति 
के कार्य की श्रवघि छः साल के स्थान पर चार साल कर दी गई । पालियामेन्ट के दोनों 
सदनों के सदस्यों का निर्वाचन सुचारु रूप से हो सके, इस प्रयोजन से.एक निर्वाचन कमी- 
शन के संगठन की भी व्यवस्था की गई, जिसका कार्य चुनाव-सम्बन्धी सब्‌ कार्य निष्पक्ष 
रूप से सम्पादित कराना था । 


फिलिप्पीन में कामनवेल्थ स्थापित होने के कुछ समय बाद ही पूर्वी एशिया में 
युद्ध की काली घटाएं घिरनी शुरू हो गई । १६३५ में ही जापान ने मंचूरिया में अपना 
प्रभुत्व अविकल रूप से स्थापित कर लिया था। दो वर्ष बाद चीन और जापान में युद्ध 
का प्रारम्म हो गया था, श्रौर १९३६ में यूरोप में बीसवीं सदी का द्वितीय महायुद्ध शुरू 
. होगयाथा। इस दशा में अमेरिका के लिए यह सम्भव नहीं रहा, किं वह फिलिप्पीन 
_ द्रीप-समूह में भ्रपने प्रभाव व प्रमुत्त्व में किसी भी प्रकार से शिथिलता आने दे । पूर्वी 
एशिया के इस द्वीप-समूह में और चीन समुद्रतट पर ग्रमेरिका के अनेक स्वार्थ निहित थे | 
उनकी रक्षा करने और पूर्वी एशिया में ्रपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका 
यह ग्रावश्यक्र समभता था, कि फिलिप्पीन में अपने प्रभाव को कम न होने दे । इसीलिए 
भ्रब यह द्वीप-समूहे स्वराज्य के मार्ग पर अधिक अग्रसर नहीं हो सका । फिलिप्पीन लोग 
यह आशा करते थे, कि कामनेवेल्थ के स्थापित हो जाने पर वे शीघ्र ही पूर्ण स्वतन्त्रता 
` प्राप्त करने में मी समर्थ हो जाएंगे । पर उनकी यह आाशा पूर्ण नहीं हो सक्री । अमेरिका 
, . के लोग जहां इस द्रीप-समूह पर अपने प्रभुत्व का परित्याग कर देने के लिए उद्यत नहीं 
` थे, वहां साथ/ही जापान के Een कै कारण अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति भी ऐसी हो 
गई थी, जो फिलिप्पीन लोगों की राष्ट्रीय ग्राकांक्षा की पूर्ति में बाधक थी । यही कारण 
है, जों १६३५ के बाद मी फिलिप्पीन द्वीप-समूह में श्रमेरिका का सैनिक ग्र्टा कायम रहा, 
ग्रौर उसके द्वारा नियुक्त हाई-कमिश्नर का वहां के शासन पर प्रभुत्व स्थापित रहा। 
१९४१ में जब जापान विशव संग्राम में सम्मिलित हो गया, तो उसने इस द्वीप-समूह पर 
से अमेरिकन प्रमृत्त्व का अन्त किया । न 
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सोलहवां ग्रध्यायं | 
दक्षिण-पूर्व एशिया-इन्डोनीसिया 
(१) दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध राज्य 


पिछले ग्रध्यायों में हमने चीन और जापान के आधुनिक इतिहास की १९३१ तक 
की मुख्य घटनाओं का संक्षेप के साथ उल्लेख किया है। एशिया के ग्राधूनिक इतिहास में 
सन्‌ १६३१ का बहुत ग्रधिक महत्त्व है। इस साल में जापान ने मञ्चूरिया में अपने राज- 
नीतिक प्रमृत्त्व की स्थापना का उपक्रम किया था, और मंचूरिया को श्रपने श्रधीन कर 
उसने मंगोलिया और उत्तरी चीन में भी अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया था। 
इसी कारण चीन श्र जापान के द्वितीय युद्धका सृत्रपात हुआ । १९३६-४५ के द्वितीय 
विश्व-संग्राम के अ्रवसर पर जापान ने सम्पूण दक्षिण-पूर्वी एशिया को पाइचात्य देशों की 
अधीनता से मुक्त किया, और इस विशाल क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित किया । जापान 
के इस उत्कषं का यह महत्वपूर्ण परिणाम हुआ, कि एशिया के विविध देशों को पाश्चात्य 
देशों के साम्राज्यवाद से मुकत होकर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को स्थापित करने का अवसर 
मिला। महायुद्ध के अवसर पर चीन में कम्युनिस्ट लोगों की शक्ति वढ़नेलगी, और धीरे- 
धीरे सम्पूर्ण चीन कम्युनिस्ट व्यवस्था के ्रधीन हो गया । १६३१ में जापान ने साम्राज्य- 
विस्तार के लिए जो संघर्ष शुरू किया था, उसमें सफल होकर वह पूर्वी और दक्षिण:पूर्वी 
एशिया को अपनी ्रधीनता में तो नहीं ला सका, पर उसके कारण इन क्षेत्रों के देशों को 
स्वातन्त्र्य-प्राप्ति का ग्रपूर्वं अवसर प्राप्त हो गया। सनु १६३१ से १६४६ तक की घट- 
नाएं एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं । क्योंकि इस काल में जापान ने दक्षिण- 
पूर्वी एशिया में अपने प्रभाव को स्थापित करने का असाधारण प्रयत्न किया, अतः यह्‌ 
उपयोगी होगा, कि हम चीत और जापान के समान दक्षिण-पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों 
के १६३१ तक के इतिहास पर भी प्रकाश डालें। दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देश 
१६३१ तक किस स्थिति में थे, किस प्रकार वे विविध पाश्चात्य हेशों के साञ्राज्यवाद के 
शिकार हुए थे, और किस प्रकार उनमें राष्ट्रीय स्वतन्त्रता श्रार लोकतन्स्रवाद की 
भावनाएं बल पकड़ रही थीं- यह जान लेने के बाद ही पाठकों के लिए यह सम्भव होगा, 
कि वे १६३६-४५ के महायुद्ध के अवसर पर इन देशों में जो महत्त्वपूर्ण परिवर्तेन हुए, 
उन्हें मली-मांति श्रवगत कर सके । 


बिविध राज्य--दक्षिण-पूर्वी एशिया को चीन में नान यांग और जापान में नान 
यो कहते हैं । चीनी और जापानी भाषाओं में इस भु-खण्ड के लिए एकसदश नामों .का 
होना इस बात को सूचित करता है, कि पूर्वी एशिया के ये दोनों प्रमुख देश देर से यह 
अनुभव करते रहे हैं, कि दक्षिण पूर्वी एशिया के विविध देशों में आधारभूत एकता विद्य- 
मान है। यदि हम दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर जाएं, तो इस भूखण्ड में तिम्त- 
लिखित देश मिलेंगे-- ब्रिटिश बोनियो, इण्डोतीसिंया, इन्डो-चायना, मलाया, थाईलेण्ड 


» और बरमा। दक्षिण-पूर्वी एशिया के ये ही प्रमुख राज्य हैं। १६३६-४५ के महायुद्ध तक 


थे सब किसी न किसी रूप में पाश्चात्य देशों के प्रभुत्त्व में थे इग रागय इग संब में प्राय: 
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स्वराज्य स्थापित हो चुका है। पाइचात्य देशों का जो प्रभाव व प्रभृत्त्व इन देशों में अब 
तक विद्यमान है, उसका भी धीरे-धीरे अन्त हो रहा है। 

दक्षिण-पूर्वी एशिया के इन देशों का क्षेत्रफल ओर जनसंख्या (१६४१ में) कितनी 
थी, इसका परिज्ञान इनके राजनीतिक इतिहास को श्रवगत करने में बहुत सहायक होगा । 


|| क्षेत्रफल (वर्गमील) जनसंख्या र 
बरमा २,६१.७८६ २,२३,४२,००० ऽश्‌ 
थाईलेण्ड १,१६८,२७० २,७४,७४,००० ११५ 
इन्डो-चायना २,८५८,१०० ३,४०,२१,००० ११२ 
मलाया ५०,६६० ६२,७६,००० १२४ 
इन्डोनीसिया ७,३५,८६१ &,७५,००,००० ११५ 
ब्रिटिश बोनियो ८१,७६१ &,५१,००० २२ 
तिमोर (पोर्तृगाल 
के ग्रधीन) ७,३३८ ¥ 50,000 ६६ 
_ दक्षिणमूर्वी एशिया १६,२३,७०५ १६,४५,६७,००० ११६ 
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इस तालिका द्वारा यह भली-भांति स्पष्ट हो जाता है, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के 
विविध देशों का क्षे त्रफल कितना-कितना था, और उनमें कितनी-कितनी आबादी थी । इन 
देशों के भौगोलिक और राजनीतिक महत्त्व को समने में इससे बहुत सहायता मिलेगी । 
यहाँ यह लिख देना भी आवश्यक है, कि इन प्रमुख देशों के ्रतिरिक्त दक्षिणपूर्वी एशिया 
में अनेक ऐसे छोटे-छोटे द्वीप भी हैं, जिन पर ब्रिटेन भ्रादि विदेशी राज्यों का प्रभुत्त्व था, 
और जिनका गासन क्राउन कोलोनी के रूप में पृथक्‌ रूप से किया जाता था। इन विविध 
ीपों में तिमोर का उल्लेख हमने इस तालिका में किया भी है। यह द्वीप पोर्तूगाल के 
ग्रधीन था । पर तिमोर के अतिरिक्त ग्रन्य भीव हुत-से छोटे-छोटे द्वीप-समूह इस क्षेत्र में 
हैं, जिनका यहाँ उल्लेख विशेष उपयोगी नहीं है। र 


अव हम इन विविध राज्यों के १६३१ तक के इतिहास पर प्रकाश डालता 
प्रारम्म करते हैं। इसके लिए हम दक्षिण-पूवं से उत्तर-पश्चिम की | चले गे, क्योंकि 
भ्रव तक इस ग्रन्थ में हमने चीन, जापान और फिलिप्पीन के इतिहास का निदर्शन किया 
है । बिपय को स्पष्ट करने के लिए यही उचित होगा, करि हम जो राज्य जापान और 
चीन के सवसे निकट हैं, उन्हीं के विपय में पहले लिखें । 


(२) इन्डोनीसिया पर विदेशी शासन की स्थापना 


. _ फिलिप्पीन द्वीप-समूह के दक्षिण और मलाया के दक्षिण-पर्व में जो बहुत-से द्वीप 
पूर्व से पश्चिम की गोर हजारों मील तक फैले हुए हैं, उन्हें पहले ईस्ट इण्डीज के नाम से 
कटा जाता था। उनका बड़ा माग, जो पहले हालंण्ड की अधीनता में था और ग्ब पूर्ण 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर चुका है, डण्डोनीमिया कहाता है। ईस्ट इण्डीज के कुछ द्वीप ब्रिटेन 
और पोल गाल के भी श्रधीन थे, पर हालैण्ड की तुलना में इम क्षे त्र में ब्रिटेन और पोर्तृगाल 
का प्रमुच्च बहुत कम था। ईस्ट इण्डीज के इन द्वीप-समूहों में सुमात्रा, जावा, बाली, 


मोग्रम्वाबा, फ्तोरेम, तिमोर, बांगुक़ा, वोनियो, सेलेवस, मोलक्का, न्यू गिनी और पापुग्रा - 


प्रमुख हैं । इनमें से तिमोर ढीप का वड़ा भाग पहले पोर्तुगाल के अधीन था, और उत्तरी 
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वोनियो पर ब्रिटेन का प्रभुत्व था । ईस्ट इण्डीज के प्रायः अन्य सब प्रदेश हालैण्ड के 
्रमुत्त्व में थे, और इस समय वहां इन्डोनीसिया रिपब्लिक स्थापित है, जिसने अपने भूत- 
पूव डच शासकों के साथ श्रब अपने सम्वन्ध का विच्छेद कर दिया है। ईस्ट इण्डीज के 
इन विविध प्रदेशों पर किस प्रकार विविध बिदेशी राज्यों का प्रभुत्त्त स्थापित हुआ, और 
किस प्रकार इनमें राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का ग्रान्दोलन प्रबल हुआ, इसी विषय पर हम इस 


अध्याय में प्रकाश डालेंगे । 


प्राचीन इतिहास--इन्डोतीसिया के विविध द्वीपों में सबसे अ्रधिक समृद्ध तथा 
आबाद जावा है। उसका प्राचीन नाम यवद्वीप था । उसके इतिहास का ज्ञान हमें तब 
शुरू होता है, जब वहां एक भारतीय उपनिवेश की स्थापना हो गई थी । दूसरी सदी 
इ० प० में यवद्वीप का राजा देववर्मन था, जिसने १३२ ई० में अपना राजदूत चीन के 
सम्राट्‌ के राजदरवार में भेजा था । पश्चिमी जावा से संस्कृत भाषा में लिखे हुए चार 
शिलालेख मिले हैं, जो छठी सदी से पहले के हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान भारत से 
लौटता हु्रा ४१४ ई० के लगभग जावा गया था.। जिस जहाज से वह्‌ जावा उतरा था, 
उसमें २०० भारतीय व्यापारी भी उसके साथ थे। फाइयान ने लिखा है, कि जावरा में 
शैव और वैष्णव धर्मो का बहुत प्रचार है । जावा के समीप बाली द्वीप में भी पांचवीं सदी 
तक भारतीयों का उपनिवेश स्थापित हो चुका था । ५१८ ई० में वहां के भारतीय राजा 
ने भी ग्रपना एक दूत चीनी सम्राट की सेवा में भेजा था। 


चौथी सदी में सुमात्रा में भी भारतीय उपनिवेश की स्थापना हो गई थी, जिस 
का नाम श्रीविजय था। संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण बहुत-से शिलालेख वहां उपलब्ध हुए हैं, 
जिनसे श्रीविजय के राजाओं की शक्ति और वैभव का परिचय मिलता है | श्रीविजय के 
कतिपय राजाओं ने प्रायः सम्पूर्ण इन्डोनीसिया एट मलाया को जीत कर अपने अधीन कर 
लिया था। चौथी सदी में बोनियो में मी भारतोय उपनिवेश की स्थापना हो गई थी। 
४०० ई० के लगभग के चार शिलालेख वहां मिले हैं, जिनमें राजा त्रश्‍्वव्मेन्‌ के पुत्र 
राजा देववर्मन के दानपुण्य और यज्ञों का वर्णन है । संस्कृत के ये लेख जिन स्तम्मों पर 
उत्कीणं हैं, वे राजा मूलवर्भन्‌ के यज्ञो में स्तूप के रूप में प्रयुक्त होने के लिए बनाए गए 
थे । इन यज्ञों के अवसर पर वप्रकेश्वर तीर्थ में बीस हजार गौवें और बहुत-सा धन दान 
में दिया गया था। इन्डोतीसिया के ये सब प्राचीन उपनिवेश शुद्धरूप में भारतीय थे । यदि 
बीच में समुद्र का व्यवधान न होता, तो इन्हें भारत का ही प्रदेश माना जा सकता था। 
इनमें प्राप्त शिलालेखों की भाषा विशुद्ध संस्कृत है । इनके राजा भारतीय ग्ादशों के ग्रनु- 
सार शासन करते थे। उनके श्राचार-विचार, चरित्र, व्यवहार आदि सब भारतीय थे। 
शैव, वैष्णव और बौद्ध--तीनों भारतीथ घर्म इन उपनिवेशों में प्रचलित थे । इनमें प्राप्त 
शिखालेखों से ज्ञात होता है, कि भारत-की पौराणिक गाथाएं, देवी देवता, सामाजिक 
आचार-विचा र सब इनमें उसी प्रकार प्रचलित थे जसे कि भारत में। विष्णु, ब्रह्मा, शिव, 
गणेश, नन्दी, स्कन्द, महाकाल यादि की मूर्तियां बोनियो से प्राप्त हुई हैं । भारत 
के चक्र, गदा, शंख, पद्म, त्रिशूल ग्रादि सब चिन्ह जावा में मिले हैं। इन उपनिवेशों में 
भारत का पौराणिक धर्म अविकल रूप से फैला हुआ था । गंगा की पवित्रता तक की 
भावना इनमें प्रचलित थी। पौराणिक धर्म के साथ-साथ श्रप्टाङ्भिक बौद्ध धर्म का भी 
इन द्वीपों में प्रचार था । इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रधान श्रेय गुणवमन्‌ को है, 
जो .काइमीर का एक राजकुमार था । राजा बनने के स्थान पर उसने भिक्षुक होना श्रधिक 
पसन्द किया था, रौर जावा जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। बाद में इन्डोनीसिया 
के विविध द्वीप जो वौद्ध धर्म के श्रनुयायी हो गये, उसमें गुणवर्मन्‌ का कतूं त्व बहुत अधिक 
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था। उसकी कीति इतनी बढ़ गई थी, कि चीन के सम्राट्‌ ने उसे अपने यहां निमन्त्रित 
किया था। 


इन्डोनीसिया के विविध द्वीपों में बौद्ध और पौराणिक धर्मो की सत्ता पन्द्रहवीं 
सदी तक कायम रही । पन्द्रहवीं सदी में इस क्षेत्र में अरब के मुस्लिम व्यापारियों ने बड़ी 
संख्या में आना शुरू किया । इस समय भारत में भी मुस्लिम ग्राक्रान्तां ग्रपने ्राधिपत्य को 
स्थापित करने में तत्पर थे । बौद्ध और पौराणिक वर्मो में बहुत ह्लास हो चुका था, और 
इन्डोनीसियन प्रदेशों के विविध भारतीय राजा निर्बल हो गये थे। इसके विपरीत इस्लाम 
में बहुत जीवन था। अरब व्यापारियों के साथ बहुत-से मुस्लिम प्रचारक भी इस समय 
जावा, सुमात्रा, बाली, बोनियो ्रादि जाने लगे, श्रौर उनके प्रयत्नों का यह परिणाम हुग्रा, 
कि वहां की बहुसंख्यक जनता ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। केवल बाली द्वीप ही 
ऐसा रह गया, जहां के लोगों ने इस्लाम को स्वीकृत नहीं किया । वहां की जनता ग्ब तक 
भी पौराणिक हिन्दू धर्म को मानती है । पर अन्य द्वीपों में जो लोग मुसलमान वने, उन्होंने 
अपने पुराने देवी देवताओं की उपासना का सर्वथा परित्याग नहीं कर दिया । उन पर 
ग्रव तक भी पौराणिक हिन्दू धर्म का प्रभाव अनेक श्रंशों में विद्यमान है । 


पाश्चात्य देशों से सम्पकं--सोलहवीं सदी के शुरू में पोर्तुगीज लोगों ने इन्डो- 
नीसिया के इन द्वीपों में ्राना-जाना शुरू किया । इस समय इन ट्वीपों की राजनीतिक 
दशा भ्रच्छी नहीं थी | वहां कोई एक ऐसा शांक्तशाली राजा नहीं था, जिसके शासन को 
सब लोग स्वीकार करते हों। सव जगह बहुत-से छोटे-छोटे राजा विद्यमान थे, जो 
इस्लाम को स्वीकृत कर चुके थे । ये राजा प्रायः आपस में लड़ते रहते थे । इस दशा में 
पोर्तुगीज लोगों के लिये यह कठिन नहीं था, कि व्यापार की वृद्धि के साथ-साथ वे अपने 
राजनीतिक प्रमुत्त्व की स्थापना में भी सफल हों । १५११ में पोर्तगीज लोगों ने मलक्का 
को जीत लिया । व्यापारिक दृष्टि से उसका बहुत महत्त्व था । भारत से इन्डोनीसिया के 
दीपो में श्राने-जाने वाले जहाजों के लिए मलबका के जलडमरूमध्य से गुजरना गवश्यक 
था। मलक्का पर कव्जा करके पोर्तुगीज लोगों ने उसे एक दुर्ग के रूप में परिवर्तित किया, 
और उसे अपने सामुद्रिक व्यापार का प्रधान केद्र बनाया । इन्डोनीसिया के अन्य द्वीपों 
में भी उन्होंने श्रनेक बन्दरगाहों पैर अपना प्रभृत्त्व स्थापित किया । पर इस क्षेत्र में पोर्त- 
गीज लोगों की नीति साम्राज्य-विस्तार की नहीं थी । पूर्वी एशिया के व्यापार को श्रपने 
हाथा में करके समृद्ध होना ही उनका मुख्य उद्देश्य था । श्रतः सोलहवीं सदी में इस क्षेत्र 
के द्वीपों की राजनीतिक स्वतन्त्रता कायम रही । पोर्तुगीज व्यापारियों के साथ-साथ रोमन 
कैथोलिक पादरियों ने भी इन द्वीपों में ्राना-जाना शुरू किया। क्सेवियर के नेतृत्व में 
बहुत-से पारियों ने यह उद्योग किया, कि इन द्वीपों के निवासियों को ईसाई धर्म में 
दीक्षित करें। पर उन्हें अपने प्रयत्न में सफलता" नहीं हुई। लगभग एक सदी पहले 
इनके निवासियों ने इस्लाम को स्वीकार किया था, और उनमें पने नये धर्म के प्रति 
निष्ठा बहुत श्रधिक थी । 


_हलण्ड का प्रभुत्त--सतरहवीं सदी में हालँण्ड के डच लोगों ने दक्षिण-पूर्वी 
एशिया के इन दीपों में आना शुरू किया | सबसे पहले १६०५ में उन्होंने ड द्वीप 
पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया । १६४१ में उन्होंने मलकका को भी पोर्दगीज लोगों से 
जीत लिया । मलक्का पर प्रमुत््व स्थापित हो जाने से दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रदेशों में 
ड्च लोगों की शक्ति बहुत वढ़ गई | उच लोग केवल व्यापार से ही सन्तुष्ट नहीं थे । 
श्रंग्रेजों के समान वे भी इन प्रदेशों की राजनीतिक दुर्वलता रो लाम उठाकर इन्हें श्रपने 
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प्रभुत्त्व में ले आने के लिए उत्सुक थे । जिस प्रकार इंगलण्ड में ईस्ट इन्डिया कम्पती की 
स्थापना भारत ब्रादि प्राच्य देशों के साथ व्यापार का विस्तार.करने के लिए की गई थी, 


` बैसे ही हालैण्ड में भी एक ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की गई । इंगलिश कम्पनी 


के समान डच कम्पनी ने भी व्यापार के साथ-साथ राजनीतिक प्रमुत्त्व की स्थापना के . 
लिए उद्योग शुरू किया। इस उद्योग में उसे सफलता मी मिली। जावा में बटेविया को 
अपना केन्द्र बनाकर उसने ग्रपने राजनीतिक उत्कर्ष का प्रारम्भ किया, और उस द्वीप में 
शासन करने वाले विविध राजाश्रों व सुलतानों को श्रपना वशवर्ती बना लिया। अपने 
व्यापारिक हितों की रक्षा के नाम पर डच लोगों ने इन द्वीपों में ग्रपनी सेनाग्रों की भी 
स्थापना की, ग्रौर इनके शासकों की राजनीतिक दुर्बलता तथा पारस्परिक झगड़ों से 


` लाभ उठाकर श्रपने राजनीतिक प्रभुत्व को कायम कर लिया । भारत में जैसे ईस्ट इन्डि- 


या कम्पनी ने अपना प्रभूत्व स्थापित किया था, वैसे ही इन्डोनीसिया में हालंण्ड को 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने ्रपना शासन कायम किया । श्रठारहवीं सदी के श्रन्तिम भाग में 
फ्रांस में राज्यक्रान्ति हुई । फ्रेंच क्रान्तिकारी सेनाओं ने हालैण्ड को भी विजय कर लिया, 
और वहां एक नई क्रान्तिकारी सरकार की स्थापना की । इस सरकार ने १७९८ में डच 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी का श्रन्त किया, और इन्डोनीसिया के शासन को अपनी अधीनता 
में कर लिया । नैपोलियन के युद्धों के समय में फ्रांस श्रौर उसके ग्रधीतस्थ राज्यों के लिए 
यह सम्भव नहीं रहा था, कि समुद्र पार के प्रदेशों पर श्रपना आधिपत्य कायम रख सके, 
क्योंकि समद्र में ब्रिटेन की शक्ति अ्रजेय थी। क्योंकि हालेण्ड पर नेपोलियन का कब्जा 
था, ग्रतः ब्रिटेन ने इन्डोनीसिया पर भी अपना ग्रधिकार कायम कर लिया। १८११ से 
१८१९ तक इन द्वीपों पर ब्रिटेन का प्रमुत्त्व रहा । वीएना की कांग्रेस (१८१४-१ ५) द्वारा 
मे प्रदेश फिर-से हालैण्ड के सुपुर्द किए गंए, और १८१६ में उसने इन पर अपने प्रभुत्त्व 
की पुन:स्थापना की । ५ 


वीएना की कांग्रेस के निर्णय द्वारा जब १८१६ में इन्डोनीसिया के विविध द्वीपों 
पर हाल॑ण्ड ने ग्रपना श्रधिकार कायम किया, तो ग्र्नेक प्रदेश ऐसे भी थे, जहां उसकी 
राजनीतिक सत्ता को अविकल रूप से स्वीकृत नहीं किया जाता था। जां प्रदेश उसके 
धिकार में थे, वहां की जनता भी उसके शासन से श्रसन्तोष अनुमव करती थी । इसी- 
लिए १८२५ में जावा में विद्रोह हो गया। यह्‌ विद्रोह पांच वषे तक जारी रहा। इसे 
शान्त करने और जावा के पुराने शासकों को पूर्ण रूप से पना वशवर्ती बताने में हालण्ड 
को बहुत शक्ति लगानी पड़ी । पर १८२५-३० र विद्रोह का यह परिणाम द हुआ, कि 
जावां का मख्य माग डच सरकार के सीघे शासन में आ गया, और उस द्वीप में जो पुराने 
राजवंश कायम मी रहे, वे भारत के रियासती राजाओं के समान डच सातला 
रूप से वशवर्ती हो गए । १८३० के बाद सुमात्रा द्वीप में भी अनेक पुराने राजवरो का 
अन्त कर उन द्वारा शासित प्रदेशों का शासन डच सरकार ने श्रपन हाथों में ले लिया। 


- पर सुमात्रा में कतिपय प्रदेश ऐसे भी थे, जो उन्नीसवीं सदी में निरन्तर डच सरकार के 


साथ संघर्ष में व्यापत रहे | सुमात्रा की मुस्लिम जनता यह्‌ नहीं सह सकती थी, कि उस 
पर विधर्मी डच लोगों का शासन कायम हो। इसलिए वे बहुत समय तक संघष म तत्पर 
रहे। पर बीसवीं सदी कें प्रारम्मिक भाग तक सम्पूर्ण सुमात्रा पुण रूप से हालंण्ड के 
अधीन हो गया था। इसी प्रकार बोनियों को अपनी श्रधीनता में लाने में भी डच लोगा 
को पर्याप्त कठिनताः का सामना करना पड़ा था। इस द्वीय के पश्चिमी तट पार चीनी 
लोगों की अनेक बस्तियां बसी हुई थीं। चीनी लोग डच सरकार की यधीनता स्वीकृत 
करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने डठ कर हालैण्ड का मुकाविला किया । सुदोध समय 
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के संघर्ष के बाद १८५० में डच लोग वोनियो की जीनी बस्तियों को अपनी श्रधीनता में 
लाने में समर्थ हुए । समुद्र-तट पर विद्यमान चीनी बस्तियों को ग्रपने अधीन कर डच लोगों 
ने ग्रन्दर के प्रदेशों की विजय प्रारम्भ की, और १६३१ तक प्रायः सम्पूर्ण बोनियो पर 
अपना प्रमुत्त्व स्थापित कर लिया । 


बाली द्वीप पर डच लोगों का प्रभुत्व तभी कायम हो गया था, जबकि जावा 

उनकी ग्रधीनता में प्राया था । पर १६०३ में वहां की हिन्दू जनता ने डच शासन के | 
विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और उसे शान्त करने में डच लोगों को 
सामना करना पड़ा । सेलेबस ट्रीप को श्रपनी अधीना को लाने में भी डच लोगों को बहुत 
कठिनाई हुई। इस ट्रीप में अनेक मुस्लिम मुलतानों का शासन था, जो डच लोगों का | 
मुकाबिला करने के लिए कटिवदध थ । १६१० तक हालेण्ड और इन सुलतानों में अनेक 
बार युद्ध हुए। पर अन्त में डच लोगों की विजय हुई, और सेलेबस के विविध सुलतानों 
को परास्त कर उस द्वीप पर हार्लेण्ड ने अपना प्रभूत्व कायम कर लिया। इससे यह 
सुगमता से समभा जा सकता है. कि इन्डोनीसिया के विविध द्वीपो के निवासियों में 
अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना प्रवल रूप से विद्यमान थी । उन्हें डच लोगों का 
शासन पसन्द नहीं था, और इसीलिए बीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में भी वे अपनी 
स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए तत्वर > । पर हालैण्ड जैसे उन्नत व शक्तिशाली देश का मुका- | 
बिला कर सकना उनके लिए भगम नहीं था। यदि इस समय इन्डोनीसिया में किसी एक 
झवितिशाली सुलतान का दा/सतन होता, तो शायद वह डच सेनाओं से ग्रपनी रक्षा करने में 
समथ हो सकता। पर एगियः के अन्य देशों के समान इन्डोनीसिया की राजनीतिक दशा 
भी इस समय श्रच्छी नहीं थ। । थह्दी कारण है, कि वह हालैण्ड का मुकाबिला नहीं कर 
सका, और धीरे-धीरे उस पर डच सरकार का आधिपत्य स्थापित हो गया । 


(३) इन्डोनीसिया पर हालैण्ड का शासन 


Ee कल्चर सिस्टम--नैपोलियन के युड़ों की समाप्ति पर ` जव जावा, बाली आदि 

र पर हालंड का ग्राधिपत्य पुनःस्थापित हुआ, तो वहां के शासन को उच सरकार ने 
हुए विद्रोहों को ल करने मे त eo अ ध ह अत | 
इस बात के लिए उत्सुक थे, कि अपने साम्राज्य के न गा पा eh 
र्‌ , कि ज्य क. इन प्रदेशों को श्रपनी ग्राथिक समृद्धि 


का साधन बनाएं । इप्ीलिए उन्होंने इन्डोनीसिया में एक नई ग्रािकर पद्धति का प्रारम्भ 
किया, जा कल्चर सिस्टम” के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ 
तक इन्डोनीसिया की प्रधान फसल चावल थी, और चावल की पैदावार कां एक निञित 
हिस्सा सरकार Ni के रूप में किसानों से वसूल किया करती थी । ग्रव डच सर- 
कार ने किसान से वसूल होने वाली मालगुजारी के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की, कि सब्र 
किसान अपनी जमीनों के एक हिस्से में ऐसी फसलें वोया करें, जिनको यूरोप के बाजारों 
we का जा सके । ये फसलें प्रधानतया ईख और काफी की थीं । किसान 
| एक भाग पर जो ईख गि बोते थे, उस सब को उन्हें माल- 
गुजारी के रूप में डच सरकार ह कर 6 आ आ 
i 5 दत्ता पड़ता था । इसमे उनका जो समय 
लगता था या जा मेहनत उन्हें करनी पड़ती थी, उसकी कोई भी ,उजरत उन्हें नहीं मिलती 
ks । कल्चर सिस्टम के कारण इन्डोनीसियन किसानों की यह दशा हो गई थी, कि वे 
श्रपनी जमीन पर डच सुरकार के लिए वेगार में खेती किया करते थे । ईगा और काफी 
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की फसलों के लिए किसानों को न केवल श्रम व समय का व्यय करना होता था, अपितु 
रुपया भी पर्याप्त मात्रा में खर्च करना पड़ता था । इसका उन्हें कोई भी प्रतिफल प्राप्त 
नहीं होता था । डच सरकार को इससे बहुत श्रधिक लाम था। गन्ने ग्रौर काफी सरश 
महंगी वस्तुएं उसे इतने श्रधिक्र परिमाण में प्राप्त हो जाती थीं, कि उनसे वह अपार 
सम्पति संचित कर सकती थी । इनके लिए उसे कुछ भी कीमत नहीं देनी पड़ती थी । 
इन्डोनीसिया में अनेक स्थानों पर ईख से. चीनी तैयार करने के लिए बड़ी-बड़ी मिलें 
कायम की गई थीं, जो उच लोगों के प्रभूत्व में थीं । इन मिलों के लिए जो ईख चाहिये थी, 
उसे इन्डोनीसियत किसान सरकार की देगार में उत्पन्न करते थे । डच सरकारी श्रफसर 
भी इस दशा से खूब लाम उठाते थे। कौन किसान कितनी जमीन पर बेगार में खेती 
करे, वया फसल बोए और अपनी कितनी पैदावार सरकार को दे--इन बातों को 
व्यवस्था करते हुए वे दिल खोल कर रिश्वत लेते थे। कल्चर सिस्टम के कारण इन्डोनी- 
सियन किसानों की स्थिति श्रर्ध-दासों के समान हो गई थी, जो श्रपनी ही जमीन पर दूसरे 
लोगों के लिए खेती क्रिया करते थे, श्रौर श्रपनी मेहनत का प्रतिफल प्राप्त नहीँ कर 
सकते थे। 
ग्राखिर हालैण्ड के बिचारबील लोगों का ध्यान कल्चर सिस्टम की बुराइयों की 
ओर ब्राकृप्ट हुआ । उन्तीसवीं सदी में यूरोप में सर्वत्र दास-प्र था के विरुद्ध भावना प्रबल 
हो रही थी । १८१४ में बीएना की कांग्रेस द्वारा दास-प्रथा को नप्ट करने के लिए प्रस्ताव 
भी स्वीकृत क्रिया गया था । १८६० में ग्रमेरिका में भी इस प्रथा का भ्रन्त कर दिया 
गया था । हालैण्ड के साम्राज्य में इन्डोनीसियन किसानों की दशा दासों के ही सरश थी। 
अतः १८४८ में डच लोगों का ध्यान श्रपने साम्राज्य के इस कलंक की ओर श्राङष्ट हुश्रा। 
अनेक पादरियों ने भी इस पद्धति के खिलाफ श्रावाज उठाई। इन्डोनीसिया के एक डच 
अफसर ने भी इस प्रथा के खिलाफ एक उपन्यास लिखा, जिसने हालण्ड में इसके विरुद्ध 
भावना उत्पन्न करने में वैसा ही काम किया, जैसा कि 'टाम काका की कुटिया' नामक 
उपन्यास ने ग्रमे रिका में दास-प्रथा के विरुद्ध भावना को उत्पन्न करने के लिए किया'था। 
इन्डोनी सियन देशभक्त भी इस प्रथा का अन्त करने के लिए संघर्ष में तत्पर थे । इस दशा 
में उन्वीसवीं सदी के श्रन्तिम चरण (१८७०) में कल्चर सिस्टम की समाप्ति कर दी गई, 
और इस्डोनींसियत किसान ग्रपनी जमीनों पर स्वेच्छापूर्वक खेती करने के लिए स्वतन्त्र 
हो गए। ग्रतर वे वेगार में खेती नहीं करते थे, और न ही डच पूंजीपति सरकारी सहायता 
द्वारा उनका झोपणे ही कर सकते थे । इन्डोतीसियन लोगों की आशिक उन्नति में इससे 
बहुत सहायता मिली । 
“कल्चर सिस्टम” का अन्त कर डच शासकों ने इन्डोनीसिया में जिस तोति का 
प्रारम्भ किया, उसे 'ईथिकल पोलिसी” कहा जाता है। इस नीति का मुख्य तत्व यह था, 
कि देश में निजी क्षेत्र के व्यवसायों और उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए । इन्डोतीमिया _ 
का ग्राथिक विकास करना ग्रौर इस कार्य में वहां के निवासियों को सहायता करना श्रव 
इच लोग अपना नैतिक कर्तव्य समभते थे । पर डच शासक जो इस नई नीति का गनुर 
सरण करने के लिए प्रवृत्त हुए, उसका कारण उनकी नैतिक भावना ही नहीं थी । वे अनु- 
भव करते थे, कि यदि अपने ्रधीनस्थ इस देश का भली-भांति विकास न म ह 
तो यह सुगमताःपूर्वक ग्रन्य देशों के साम्राज्यवाद का शिकार वन सकता' है। वीसर्व स 
के प्रारम्भ में जापान उन्नति के मार्ग पर बड़ी तेजी के साथ अग्रसर होने लग गया थां || 


न ने साम्राउ ग उपयुक्त क्षेत्र समत इस दशामें | 
पूर्वी एशिया को वह अपने साम्राज्य-प्रसार का उपयुक्त क्षेत्र समझता था। इसा 5 


डच लोगों को यह भय था, कि गरसनतुप्ट और पिछडा हुआ इन्डोनीसिया छुगलता के 
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साथ जापान के प्रभत्व में श्रा सकता है । इसीलिए उन्होंने श्रब इस देश की झ्राथिक प्रगति 
पर विशेष रूप से ध्यान देना प्रारम्भ किया । 


शिक्षा के प्रसार पर भी डच शासकों ने ध्यान दिया । श्रनेक स्थानों पर ऐसे शिक्ष- 
णालय खोले गए, जिनमें नये ढंग की ग्राधुनिक शिक्षा दी जाती थी । इन्डोनी सियन लोगों 
में नवीन विचारों के विकास में इससे बहुत सहायता मिली । क्योंकि इस देश में बहुत-से 
छोटे-छोटे द्वीप हैं, और भाषा, संस्कृति श्रादि की इष्टि से भी उनमें बहुत भिन्नता है, 
ग्रतः हालँण्ड द्वारा प्रारम्भ की गई नई शिक्षा-प्रणाली के कारण इनके निवासियों में 
राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हो सकता भी सम्भव हो गया। बीसवीं सदी के प्रा रम्भ 
में इन्डोनीसिया में जिस नैतिक नीति का सूत्रपात किया गया था, उसके द्वारा हालँण्ड 
अपना यह्‌ कर्तव्य समझता था, कि इस देश का सब क्षेत्रों में हित-सम्पादन किया जाय। 
निःसन्देह्‌, यह नीति इण्डोनीसिया में नव-जागरण का प्रारम्भ करने में बहुत सहायक 
सिद्ध हुई । 


ग्राथिक दशा--इन्डोनीसिया की श्रारथिक समृद्धि का प्रधान ग्राधार खेती थी। 
चावल के ग्रति रिक्त वहाँ ईख, काफी, तमाखू, चाय आदि भी प्रचुर परिमाण में उत्पन्न 
की जाती थी । मसाले के द्वीप भी इन्डोनीसिया के भ्रन्तगेत हैं, और इन ट्वीपों में उत्पन्न 
मसालों की संसार के सभी देशों में मांग थी । विशेषतया, मलक्का की काली मिर्च बहुत 
प्रसिद्ध है। मसालों के ग्रतिरिक्त कुनीन की पैदावार भी इण्डोनीसिया के अनेक द्वीपों में 
प्रचुर मात्रा में होती है। संसार भर में जितनी कुनीन पैदा होती है, उसका बहुत बड़ा 
भाग इन्हीं टवीपों में उत्पन्न होता है। कुनीन पर इन्डोनीसिया का एकाधिकार स्थापित 
है। डच लोगों ने इन द्वीपों में रबड़ की पैदावार पर भी बहुत ध्यान दिया । सुमात्रा के 
पूर्वी तट पर इतना श्रधिक रबड़ पैदा होने लगा, कि इन्डोनीसिया के निर्यात माल में 
उसको मात्रा अन्य किसी भी प्रकार के माल से कम. नहीं रही। ब्रिटिश मलाया के मुका- 
बिले में भी सुमात्रा का रबड़ अधिक बढ़ गया । खेती और जंगल की पैदावार की दृष्टि 
से तो इन्डोनीसिया समृद्ध था ही, बाद में बहाँ श्रनेक व्यावसाथिक पदार्थों की भी उत्पत्ति 
प्रचुर परिमाण में होने लगी । इनमें पेट्रोलियम सवसे महत्वपूर्ण है। सुमात्रा ञ्रौर बोनियो 
में पेट्रोलियम बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हुआ, और वहाँ उसके वहुत-से कूप | 
किये गये । इन्डोनीसिया में टिन भी बहुत बड़े परिमाण में उपलब्ध हुई। इस धातु के 
उत्पादन में केवल मलाया ही उससे ग्रागे था। गन्ने की खेती के कारण चीनी की भी 
बहुत-सी मिलें इन्डोनीसिया में स्थापित हुई । १६४० में संसार में कुल मिलाकर जितनी 
चीनी तैयार होती थी, उसका पांच प्रतिशत अकेले जावा में होता था । चीनी, चाय, टिन 
और पेट्रोलियम द्वारा इण्डोनीसिया की आथिक समृद्धि में बहुत अधिक सहायता मिली। 


उन्नीसबीं सदी तक इण्डोनीसिया के विदेशी व्यापार पर हालैण्ड का एकाधिपत्य 
था । अन्य देशों का उसके साथ व्यापारिक सम्बन्ध नाममात्र को ही था ।पर बीसवीं सदी 
म॑ श्रन्य देश भी इच्डोतीसिया के बिदेशी व्यापार में हाथ बटाने के लिए तत्पर हुए । 
विदेशी राज्यों ने वहां के व्यवसायों में अपनी पूँजी भी बड़ी मात्रा में लगाती शुरू की । 
अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी श्रौर जापान के पूँजीपति इस देश में 
पूंजी लगाकर वहाँ के व्यवसायों से नफा कमाने के लिए प्रवृत्त हुए । विशेषतया, जापान 
ते इस वात का बहुत प्रयत्न क्रिया, कि इन्डोनीसिया के साथ अपने व्यापार का विकास 
करे । इस समय तक जापान व्यावसायिक इष्टि से बहुत अधिक उन्तति कर चुका था । 
उसका माल पाइचात्य देशों के माल के मुकाव्िल्ले में बहुत सस्ता पड़ता था । ग्रतः इन्डो- 
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नीसिया के बाजारों में जापानी माल की माँग बड़ी तेजी के साथ बढ़ने लग गई थी। 
व्यापार की बृद्धि के साथ-साथ जापानी लोगों में यह विचार मी विकसित होने लगा था, 
कि इन्डोनीसिया भी उनके साम्राज्य-प्रसार का उपयुक्त क्षेत्र है। 


जनसंख्या में वृद्धि संसार के श्रन्य देशों के समान इन्डोनीसिया में भी इस 
समय जनसंख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही थी । इस इष्टि से जावा ग्रौर मदुरा (जावा 
के उत्तर में एक छोटा-सा द्वीप) सबसे आगे थे। १८१९ में इन दो द्वीपों को ग्राबादी 
४५,००,००० के लगभग थी । १८५० के लगमग तक वह बढ़ कर १,००,००,००० हो 
गई थी । तीन चौथाई सदी बाद सन्‌ १९३० में जावा ग्रौर- मदुरा की जनसंख्या 
४,१०,००,००० तकं पहुँच गई थी । १८१६ से १६३० तक एक सदी से कुछ ही अधिक 
समय में इन द्वीपों की ग्रावादी में दस गुना के लगमग की वोद्ध हुई थी। जावा और 
मदुरा के क्षेत्रफल को इष्टि में रखते हुए यह श्राबादी बहुत ही अधिक थी | वहाँ ८०० 
व्यक्तियों का एक वर्गमील में निवास था । इसी मारत समय में एक वर्गमील में निवास करते 
बाले लोगों की संख्या २३० के लगभग थी । संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं था, जहाँ 
वादी इतनी अधिक सघन हो, जितनी कि जावा और मदुरा में थी। इसमें सन्देह नहीं, 
कि इन ट्वीपों की जमीन बहुत ्रधिक उपजाऊ है, पर इतनी श्रधिक आबादी का भरण 
पोषण कर सकना उनके लिए सम्भव नहीं था । इसीलिए डच सरकार ने यह प्रयत्न 
किया, कि इन ट्वीपों के निवासियों को इन्डोनीसिया के अन्य प्रदेशों में बसने के लिए 
प्रेरित करे । सुमात्रा, बोनियो ्रादि में जनसंख्या श्रधिक नहीं थी । पर डच सरकार कें 
प्रयतनों के बावजूद भी १६३० में केवल १३,००,००० जावा-निवासी अन्य प्रदेशों में 
जाकर आबाद हुए थे । इन प्रसंग में यह्‌ भी निर्दिष्ट करना उपयोगी होगा, कि १६३० 
में इन्डोनी सिया की कुल आबादी छः करोड़ के लगभग थी । इसमें से चार करोड़ से भी 
अधिक आदमी केवल जावा और मदुरा में निवास करते थे, जब कि इन दो द्वीपों का 
क्षेत्रफल केवल ५१,०२२ वर्गमील है, और इन्डोनीसिया के अन्य प्रदेश क्षेत्रफल में 
६,८४,२३६ वर्गमील के लगभग हैं। इन्डोनीसिया की जनसंख्या की समस्या का इससे 
भली-मांति श्रन्दाज किया जा सकता है। 

ईसाई धर्म का प्रचार--इन्डोतीसिया के बहुसंख्यक निवासी इस्लाम, के अनुयायी 
हैं, यद्यपि वाली द्वीप में पौराणिक हिन्दू धर्म का प्रचार है। पर सुमात्रा, बोनियो आदि 
के पर्वत-प्रधान एवं जांगल प्रदेशों में ऐसी भी अनेक जातियों का निवास है, जो अपने 
पुराने देवी देवताश्रों की पूजा करती हैं । जब डच लोगों ने इन्डोनीसियन द्वीपों को अपने 
प्रभाव में लाना शुरू किया, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि ईसाई मिशनरी भी वहाँ 
अपने धर्म का प्रचार करने में तत्मर हों। डच ईस्ट इंडिया कम्पनी की सहायता इत मिश- 
नरियों को प्राप्त थी । डच लोग प्रोटेस्टेन्ट धर्म के अनुयायी थे, अतः शुरू में जो ईसाई 
पादरी इन्डोनीसिया में धर्म-प्रचार के कार्य के लिये आए, वे भी प्रोटेस्टेन्ट ही थे । बीसवीं 
सदी में रोमन केयोलिक पादरियों ते भी इन द्वीपों में कार्य शुरू किया । पर ईसाई लोगों 
को इन द्वीपों में विशेष सफलता नहीं हुई। १६८१ तक वे केवल बीस लाख ग्रादमियों 
को ईसाई धर्म में दीक्षित कर सके थे । पर कुल जनसंख्या के तीन प्रतिशत भागका ईसाई 
धर्म को स्वीकार कर लेना भी साधारण बात नहीं थी। ईसाइयों की सफलता का मुख्य 
कारण यह था, कि उन्होंने विशेपतया उन लोगों में'कार्य किया, जो मुस्लिम व हिन्दू 
धर्मो के प्रभाव से वंचित थे ग्रौर सभ्यता की इष्टि से पिछड़े हुए थे। जिस प्रकार भारत 


` में गोंड, भील ग्रादि जातियाँ पिछड़ी हुई दशा में हैं, और उनमें ईसाई लोग विशेष गे 
कार्य करते रहे हैं, वसे ही इन्डोनीसिया के ईसाई पादरी भी वहाँ की पिछड़ी हुई जातियों म. 
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कार्य करते थे, और उनमें अपने धर्म का प्रचार करने में उन्हें सफलता भी प्राप्त 
हुई थी । 
(४ ) स्वातन्त्र्य-ग्रान्दोलन का विकास 


राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना--वीसवीं सदी में इन्डोनीसिया में राजनीतिक 
अधिकारों के लिये भी संघर्ष का प्रारम्भ हुआ । संसार के श्रन्य देशों के समान इस समय 
इन्डोनीसिया में भी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का आन्दोलन बल पकड़ रहा था । पारचात्य देशों 
में शिक्षा प्राप्त कर जो इन्डोनीसियन नवयुवक अपने देश को वापस आते थे, वे नवयुग 
की प्रवृत्तियों से भली-भांति परिचित होते थे। हालंण्ड में भी ऐसे राजनीतिक दलों की 
सत्ता थी, जो अपने साम्राज्य के अन्तर्गत देशों के शासन में उदार नीति का अनुसरण 
करने के पक्षपाती थे। इसका यह परिणाम हुथ्रा, कि बीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में 
इन्डोनीसियन स्वतन्त्रता के आन्दोलन ने ग्रच्छा प्रबल रूप धारण कर लिया । १६१४-१८ 
के महायुद्ध के अवसर पर इस श्रान्दोलन को ग्रौर भी अधिक बल मिला। ब्रिटेन, फ्राँस 
आदि मित्रराज्य इस समय डंके की चोट के साथ यह घोषित कर रहे थे, कि वे लोक- 
तन्त्रवाद और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों के लिये ही जर्मनी और आस्िट्रिया के खिलाफ 
युद्ध में तत्पर हुए हैं। १६१७ में जब ग्रमेरिका महायुद्ध में शामिल हुआ, तो उसके राष्ट्र- 
पति विल्सन ने भी इन्हीं सिद्धान्तों की दुहाई दी। यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि इन 
सिद्धन्तों.का प्रमाव इन्डोनीक्षिया पर भी पड़े। महायुद्ध की समाप्ति पर इन हीपों में 
अनेक स्थानों पर विद्रोह हुए । १९२० में जावा और सुमात्रा में डच शासन के | 
बाकायदा विद्रोह हो गया । यह विद्रोह अनेक वर्षो तक जारी रहा, और इसका दमन 
करने में डच सरकार को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा । १६३० के बाद इन्डो- 
नीसिया में विद्रोह की प्रवृत्ति कुछ मन्द पड़ गई। इसका कारण यह था, कि इस समय 
जापान मंचूरिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करने में तत्पर हो गया था, और इन्डो- 
नीसियन नेता इस वात को ग्रनुभव करते थे, कि उनके देश की ग्रव्यवस्थित दशा से लाभ 
उठाकर जापान उसे भी अपने साम्राज्यवाद का शिकार बना सकता है । साथ ही, १९२७ 


5 


म डच सरकार ने इन्डोनीसिया में आंशिक स्वराज्य की स्थापना का भी उद्योग किया 
था। 


ब डच सरकार के लिए यह सम्भव नहीं था, कि वह इन्डोनीसिया के स्वातन्त्य 
आन्दोलन की सर्वथा उपेक्षा कर सके इसीलिए महायुद्ध के काल में १६१६ में वहाँ 


फोल्क्सराड (विधान सभा या पालियामेन्ट) की स्थापना भी कर दी गई थी। शुरू में. 


फौल्क्सराड का कार्य कानून व शासन के मामले में परामर्श देना ही था, उसे स्वयं कानून 
उना सकने का अधिकार नहीं दिया गया था। १६२७ में डच सरकार ने इन्डोनीसिया 
के शासन में अनेक महत्त्वपूर्ण सुधार किये इस समय वहां बाकायदा विधान समा की 
स्थापना की गई, जिसके दो तिहाई सदस्य निर्वाचित होते थे और एक तिहाई सदस्यों को 
डच सरकार मनोनीत करती थी । विधान समा का अध्यक्ष भी डच सरकार द्वारा नियुक्त 
हाता गा । इन मनोनीत सदस्यों में ५० फी सदी डच होते थे, ५० फी सदी से कुछ कम 
इन्डोनीसियन लोग और शेष इन्डोनीसिया में बसे हुए ग्रन्य विदेशी लोग होते थे। इत 
विदेशियों म प्रधान स्थान चीनी और अरब लोगों का था। इन्डोनीसिया का शासन 
करने के लिए एक सिविल सविस संगठित थी । शुरू में इसके प्रायः सभी सदस्य डच हुआ 
करत थ। हालण्ड म इन डच कर्मचारियों क्रो शासन कार्य की भली-माँति शिक्षा दी 
जाती थी, श्रौर उन्हें इन्डोनीसिया की भाषा, रीति-रिवाज ग्रादि से भी परिचित करा 
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दिया जाता था । बाद में इन्डोनीसियन लोगों को भी सिविल सिस में लिया जाने लगा। 
१६४१ पन दशा श्रा गई थी, कि इन्डोनीसिया की सिविल सर्विस में ५४ फी सदी के 
लगभग क इन्डोनीसियन हो गये थे । पर उच्च राजकीय पदों पर अ्रब भी डच 
कर्मचारी ही विद्यमान थे । शासन की इष्टि से इन्डोनीसिया की हालत प्रायः वसी ही 
थी, ज॑सी कि १६३५ के शासन-सुधार से पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन की थी । १६२७ 
के शासन-सुधारों द्वारा डच सरकार ने यह प्रयत्न भी किया था, कि इन्डोनीसिया को 
अनेक प्रान्तों में विभक्त कर उनमें प्रान्तीय स्वायत्त शासन की स्थापना की जाय। पर 
इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिये, कि इन्डोनीसियन नेता इन सुधारों से संतुष्ट 
नहीं थे। वे इन्हें अपर्याप्त समभते थे, और अपने देश की पूर्ण स्वतन्त्रता के लिये उत्सुक 
` थे। इच शामन से और हानि चाहे कुछ भी क्यों न हुई हो, पर यह लाम भी हुआ था, 
क्रि सम्पूर्ण इन्डोनीमिया में राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हो गई थी। इस क्षेत्र के 
विविध ट्रीप सदियों के बाद एक वार फिर एक शासन में झ्राये थे, और डच शासन के 
विरुद्ध एक होकर संघर्ष करने के कारण उनमें ग्रपने एक होने की अनुभूति मली-भांति 
विकसित हो गई श्री । 


१६३९ में जव बीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध का ्रारम्म हुआ, तो इन्डोनी- 
सियन लोगों में राष्ट्रीय मावना और स्वतन्त्रता की आकांक्षा- सुचारु रूप से उत्पन्न हो 
चुकी थी । वहाँ ्रनेक राजनीतिक दल भी संगठित थे, जिनमें डॉ० झहमद सुकर्ण द्वारा 
स्थापित राष्ट्रीय दल सवंप्रधान था । इन्डोनीसिया के राष्ट्रीय नेता हालंण्ड द्वारा स्था- 
पित शिक्षणालयों के विरोधी थे । वे उन्हें राष्ट्रीयता के लिये विघातक सम भते थे, और 
इसीलिये उन्होंने ऐसे राष्ट्रीय शिक्षणालय स्थापित किये थे, जो सरकारी सहायता नहीं 
लेते थे, और राष्ट्रीय शिक्षा देने का प्रयत्न करते थे। १६२६ में सुकं के राष्ट्रीय दल 
को अवैध भी घोषित कर दिया गया था, पर इससे इन्डोनीसिया का राष्ट्रीय म्रान्दोलन 
मन्द नहीं हुआ । आगे चल कर जब महायुद्ध के समय जापान ने इस देश से डच शासन 
का अन्त कर दिया, तो सुकर्ण और उसके साथियों को वह सुभ्रवसर प्राप्त हो गया जिसकी 
वे प्रतीक्षा में थे । इसीलिये जब इन्डोतीसिया में स्वतन्त्र रिपब्लिक की स्थापना हुई, तो 
सुकणं ही उसके प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । 


(५) इन्डोनोसिया क समोपवर्तो के भ्रन्य द्वीपः 


यद्यपि इल्डोनीसिया के क्षेत्र के बहुसंख्यक द्वीप हालेन्ड के अवीन थे, पर कतिपय 
द्वीप ऐसे मी थे, जो पोर्तृगाल और ग्रेट ब्रिटेन के अधीन थे। पोर्तूंगाल के ्रधीन द्वीपों में 
तिमोर प्रमुख था, और वोनियो तथा सरावक में ब्रिटेन का शासन था। प्रथम महायुद्ध 
(१६१४-१८) तक इस क्षेत्र के कुछ द्वीप जर्मनी के भी अधीन थे । इन पर से जर्मनी का 
झासन महायुद्ध के समय में समाप्त हो गया था। पर पोर्तुगाल और ब्रिटेन का शासन 
बाद में भी देर तक श्रपने त्थी नस्थ द्वीपों पर कायम रहा । इस प्रकरण में हम इन्हीं के 
सम्बन्ध में संक्षेप के साथ प्रकाश डालेंगे । 
अधिकृत प्रदेश--सोलहवीं सदी के शुरू में पोतुंगीज लोगों ने 
दक्षिणःपूर्वी एशिया के द्वीपों में अपने व्यापारका विकास प्रारम्भ किया था, यह हम पहले 
लिख चुके हैं । पर पोर्तुगाल ने इस क्षेत्र में अपने साम्राज्य के विस्तार पर विशेष a 
नहीं दिया था, क्योंकि उसका ध्यान व्यापार पर ही अधिक र था i फिर भी जो कतिपय 
प्रदेश वाद में उसके प्रमुत्त्व में आ गये थे, वे भी अठारहवीं सदी में उसके हाथों से निकल 


पोर्तृगाल द्वारा 
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कर अब हालँण्ड की अ्रधीनता में आ चुके थे। उन्नीसवीं सदी में तिमोर द्वीप का पूर्वी 
भाग और उसके समीप के कतिपय छोटे-छोटे द्वीप ही पोर्तुगाल के प्रभुत्व में शेष रह गये 
थे। पर इनके सम्बन्ध में भी हालँण्ड और पोर्तृगाल में प्रायः झगड़ा होता रहता था । 
१८५९ और १८९० में इन दोनों देशों ते परस्पर सन्धि करके इन भंगड़ों का अन्त 
किया। इन सन्धियों द्वारा हालैण्ड ने अनेक छोटे-छोटे द्वीप पोर्तुगाल से खरीद लिये, और 


` तिमोर द्वीप में दोतों राज्यों की सीमा का ठीक प्रकार से निर्धारण कर दिया गया। 


बीसवीं सदी के दक्षिण-पूर्वी एशिया में योर्तृगाल का प्रभुत्तव नगण्यसा था । राजनीतिक 
और ग्राथिक इष्ट से पोर्पुगीज लोगों द्वारा अधिकृत प्रदेशों का कोई महत्त्व नहीं था । 


ब्रिटेन द्वारा अधिकृत प्रदेश--सतरहवीं सदी में जब हालैण्ड की ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध द्वीपों में अपने व्यापारिक तथा राजनीतिक प्रभुत्व 
की स्थापना में तत्पर थी, तभी ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी भी इस क्षेत्र में अपना 
प्रभत्व कायम करने के लिए प्रयत्तशील थी । सुमात्रा के कुछ प्रदेशों को उसने अपने 
अधिकार में कर भी लिया था । क्‍योंकि श्रठारहवीं सदी में ब्रिटश ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
मारत में अपना राजनीतिक ग्राधिपत्य स्थापित करने में संलग्न थी, ग्रतः उसे दक्षिण- 
पूर्वी एशिया की ओर ध्यान देने की अधिक फुरसत नहीं मिल सकी । नैपोलियन के युद्धं 
के ग्रवसर पर जब हालैण्ड फ्रांस के अधीन हो गया, तो ब्रिटेन ने हालैण्ड के इन्डोनीसि- 
यन साम्राज्य को अपने अधिकार में कर लिया। १८११ से १८१६ तक इन द्वीपों पर 
ब्रिटेन का प्रभुत्व कायम रहा। इनका शासन करने के लिये ब्रिटिश सरकार की र से 
सर टामस स्टैम्फोडं रैफल्स को नियत किया गया, जो एक अत्यन्त कुशल व शक्तिशाली 
शासक था । वीएना की कांग्रेस (१८१४) के निर्णयो के भ्रनुसार दक्षिणःपूर्वी एशिया के 
ये द्वीप हालैण्ड को वापस दे दिये गये । इससे सर रैफल्स को बहुत निराशा हुई । वह इन 
प्रदेशों को ब्रिटेन के प्रमुत्त्व में रखना चाहता था । विवश होकर उसने हालँण्ड के साथ 
यह समभौता किया, कि मलाया में ब्रिटिश लोगों के साम्राज्य-विस्तार में हालैण्ड बाधा 
न डाले, और बदले में ब्रिटेन इन्डोनीसियन ट्रीपों में अप ने अधिकारों का परित्याग कर 
दे। इस समभौते के अनुसार सुमात्रा, जावा ग्रादि द्वीप हालँण्ड को प्राप्त हुए, रौर मलाया 
में अपनी शक्ति की स्थापना के लिए ब्रिटेन को खुली छुट्टी मिल गई। सर रैफल्स ने 
मलाया में किस प्रकार ब्रिटेन के प्रुत को स्थापित किया, इस पर हम अठारहवें अध्याय 
में प्रकाश डालेंगे । 


. पर ब्रिटिश लोगों को दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध द्वीपों को अविकल खूप से 
हालैण्ड के लिए छोड़ दिया हो, यह ब।त नहीं थी । बोनियो के उत्तर-पश्चिम में एक द्वीप 
है, जिसे लाबुआन कहते हैं। यद्यपि श्रठारहवीं सदी में ब्रिटिश लोगों ने वहाँ अपना व्या- 
पारिक केन्द्र स्थापित कर लिया था, पर उसे विकसित करने में वे विशेष सफलता नहीं 
प्राप्त कर सके थे। वह प्रायः उपेक्षित दशा में ही था। पर १८४० में ब्रिटिश लोगों ने 
इस पर फिर ध्यान देना शुरू किया, और व्यापार-केन्द्र के रूप में इसका विकास किया | 


बोनियो द्वीप में एक राज्य था, जिसे ब्रुनेई कहते थे यहां एक मुस्लिम सुलतान 
का शासन था । किसी समय बुनेई की सल्तनत बहुत शक्तिशाली थी, और न केवल बो- 


. नियो के बड़े भाग पर अपितु लाबुआतल आदि अन्य अनेक ट्वीपों पर भी उसका शासन था । 


पर उन्तीसवीं सदी के उत्तरा में ब्रुनेई राज्य की दशा बहुत खराव हो गई थी, और 
उसके सुलतान की निबेलता से लाम उठा कर १८८० में ब्रिटिश सरकार ने उसे अपने 
आधिपत्य में ले लिया था । यद्यपि ब्रुनेई के सुलतान की राजगद्दी को कायम रखा गया 
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'आ, पर ब्रिटेन की श्रधीनता में उसकी स्थिति प्रायः वही रह नई मे 
दर रियासतों के राजाओं की थी द हा रह्‌ ई थी, जो भारत में देसी 


वोनियो के उतर-पर्चिमी समुद्र-तट पर सरावक नाम का एक अन्य राज्य था। 
-उन्नीसवीं सदी में इसकी दशा भी बहुत खराब थी । सर जेम्स ब्रुक-(१८० ३-१८६ 5) 
“नामक एक अंग्रेज ने इस की राजनीतिक दुर्दशा से लाम उठाकर इसे अपनी अ्रधी नता में कर 
लिया था। सर जेम्स ब्रुक ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नौकरी में था, रौर उसी की ओर से 
'दक्षिण-पूर्वी एशिया में भेजा गया था। सरावक के सुलतान के विरुद्ध जो श्रनेक विद्रोह 
हो रहे थे, उन्हें शान्त करने में इसने सुलतान की सहायता की, और बाद में अपनी 
सँनिक शक्ति का उपयोग कर सरावक के राज्य पर ्रपना आधिपत्य कायम कर लिया। 
अब श्रुक सरावक पर एक स्वतन्त्र राजा के समान शासन करने लगा । १८६३ में उसने 
ब्रिटिश सरकार के साथ एक समझौता किया, जिसके श्रनुसार ब्रिटेन ने सरावक पर सर 
जेम्स ब्रुक के अधिकार को स्वीकृत कर लिया। सरावक के इस अंग्रेज राजा की स्थिति 
भी ब्रिटेन के अधीनस्थ राजा के समान थी, और इस प्रदेश पर ब्रिटेन का आधिपत्य 
'स्वीकृत किया जाता था । | 


बुनेई और सरावक के अतिरिक्त बोतियो द्वीप के उत्तरी भाग पर भी ब्रिटिश 
सरकार ने अपना ्राधिपत्य स्थापित किया । यह प्रदेश (उत्तरी बोनियो) प्राय जंगलों से 
आच्छादित था । उन्नीसवीं सदी के ग्रन्तिम भाग में इस पर भ्रपना आधिपत्य स्थापित 
करने और इसका आथिक विकास करने के लिए “नार्थे बोनियो कम्पनी” की स्थापता 
की गई। यह प्रदेश रबड़ के लिए बहुत उपयुक्त था। ब्रिटिश नार्थ बोनियो कम्पनी 
ने यहाँ न केवल रबड़ के वृक्षों का विकास किया, अपितु साथ ही ब्रिटिश सरकार की 
'संरक्षा में इसके शासन का भीं संचालन किया । इस प्रकार बोनियो द्वीप के उत्त र-परिचमी 
और उत्तरी भागों पर ब्रिटेन का आधिपत्य स्थापित हुआ । पर दक्षिणी बोनियो हालैण्ड 
'की ही अ्रधीनता में रहा । - 

दक्षिणी-ूर्वी एशिया में एक अन्य द्वीप है, जिसे न्यू गिनी कहने हैं। क्षेत्रफल की 
इष्टि से यह इस क्षेत्र के अन्य सब ्वीपों की श्रपेक्षा बड़ा है। १८५० में इसके दक्षिण- 
'पूर्वी भाग पर ब्रिटेन ने अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। न्यू गिनी के ब्रिटेन द्वारा अधि- 


कृत प्रदेश को पापुआ कहते हैं। १८५० में ही न्यू गिनी ट्रीप के उत्तर-पूर्वी भाग पर | 


जर्मनी ने अपना ्राधिपत्य स्थापित कर लिया था। १८१४-१८ के महायुद्ध में जब जर्मनी 
की पराजय हुई, तो यह प्रदेश राष्ट्रसंघ की अधीनता में आस्ट्रेलिया के सुपुर्दे कर दिया 


Es 


'गया न्यू गिनी का परिचिमी भाग हालँण्ड की ्रधीनता में था। 


न्यू गिनी श्रौर वोनियो के कतिपय प्रदेशों के ्रतिरिक्त दक्षिणी-पूर्वी एशिया में | 


अन्य भी अनेक ट्वीपों पर ब्रिटेन का अधिपत्य कायम था । इनमें से कोकोस (कीलिंग) 


ीपसमूह (सुमात्रा के दक्षिण में कई सौ मील की दूरी पर स्थित) सबसे महत्त्वपूर्ण है। 
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सतरहवां अध्याय 
दक्षिण-पूर्व एशिया-इन्डोचायना 


(१) प्राचीन इतिहास 


दक्षिणःूर्वी एशिया में फ्रांस के अधीन इन्डोचायना का.जो राज्य था, उसका 
क्षेत्रफल २,८८,००० वर्ग मील है, और १६३८ में उसकी भ्राबादी २,३७,००,००० 
थी.। इस राज्य के पांच मुख्य भाग थे, तोन्किन, ्रनाम, कोचीन-चायना, कम्बोडिया और 
लाझोस । फ्रांस की भ्रधीनता में होने के कारण ये पांचों प्रदेश यद्यपि एक ही राज्य के 
ग्रंग थे, पर प्राचीन समय में राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इष्टि से ये एक नहीं थे । 
नोन्किन और श्रनाम पर चीनी सम्यता का प्रभाव था, आऔर कम्बोडिया तथा लाओस के 
प्रदेशों पर भारतीय सम्यता का । तोन्किन और अनाम चीन की दक्षिणी सीमा के बहुत 
समीप हैं । तोन्किन तो उसके साथ ही लगा हुआ है । इसी कारण चीन के श्रनेक शक्ति- 
शाली सम्राट्‌ इन प्रदेशों को अपनी ग्रधीनता में लाने में भी समर्थ हुए थे! उन्तीसवीं 
सदी के मध्य भाग तक भौ ये चीन के मञ्चू साम्राज्य के अधीन थे । दक्षिणी इन्डोचायना 
के विविध राज्यों की स्थिति भी उस समय चीन के सम्राट्‌ के करद राज्यों के सदश थी। 
ये मञ्चू सम्राट्‌ की अधीनता .को स्वीकृत करते थे। 


तीसरी सदी ई०पू० में चिन वंश के शक्तिशाली सम्राद्‌ शी-हुग्रांग-ती ने तोन्कित 
को जीतकर ग्रपने श्रधीन'कर लिया था। उसने श्रनाम पर भी आक्रमण किया था, ग्रौर 
उसके उत्तरी माग को मी अपने विशाल साम्राज्य के ग्रन्तर्गत कर लिया था। चिन वंश की 
शक्ति के क्षीण होने पर (२०६ ई० पू०) ये प्रदेश चीनी साम्राज्य की अघीनता से मुक्त 
हो गये । चिन वंश के पतन के पश्चात्‌ चीन में हान वंश का शासन कायम हुआ था। 
इसका सवसे ्रधिक शक्मिशाली सम्राट्‌ बू-ती था। उसने चीन के साम्राज्य का फिर से 
विस्तार किया, रौर तोन्किन तया श्रनाम को जीतकर अपने श्रधीन कर लिया । बू-ती का 


- शासनकाल १४० ई० पू० से ८७ ई० पू० तक था । चीन के इतिहास में वह 


सम्राट के रूप में प्रसिद्ध है । यद्यपि तोन्किन और अनाम उसके अधीन थे, पर उनमें अपने 
पृथक्‌ राजाओं की सत्ता मी विद्यमान थी । भारतवर्ष के सम्राट्‌ समुद्रगुप्त के र 
विविध राजाओं कें समान तोन्किन और श्रनाम के राजा भी सम्राट्‌ बू-ती की ग्रधीनता 
में अपनी पृथक्‌ सत्ता रखते थे। हान वंश के क्षीण होने पर इन प्रदेशों के राजा फिर से 
्त्रतन्त्र हो गये (२० ई० प०) तीसरी सदी ई० प० के प्रारम्भ में जब चीत की शक्ति 

का पुनरुद्धार हुआ, तो तोन्किन और भ्रनाम फिर से चीन के ग्रघीन हुए । इस समय इ 
राज्यों में चीन की सम्यता ्रौर संस्कृति का विशेष रूप से प्रचार हुआ । तोन्कित ओर 
ग्रनाम के उच्च वर्गों के लोग चीनी भाषा बोलने श्रौर चीनी साहित्य के अध्यय 

गौरव श्रनुमव करने लगे। तीसरी सदी से नवीं सदी के भ्रन्त तक ये राज्य चीन की ही 
अ्रधीनता में रहे । इस काल में चीन में अनेक राजवंशों ने शासन किया, पर तोन्कित श्रौर 


ग्रनाम श्रपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को प्राप्त, करने”में सफल नहीं हुए। दसवीं सदी प 
` प्रारम्म में जब तांगवंश का पतन हु, और चीन का विशाल साम्राज्य श्रनेक राज्यों म | 
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‘विभक्त हो गया, तो इन राज्यों को अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को स्थापित करने का 
अवसर मिला। पर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के बाद भी इन राज्यों में चीनी 
सम्यता और संस्कृति का प्रभाव कायम रहा । तेरहवीं सदी में जब चीन पर मंगोल लोगों 
के आक्रमण हुए, और चंगेज खाँ ने विशाल मंगोल साम्राज्य को स्थापित किया, तो तो- 
न्किन ग्रौर प्रनाम भी मंगोल आक्रमणों से ग्रपनी रक्षा नहीं कर सके। पर मंगोल विजे- 
ताश्रों के लिये यह सम्भव नहीं था, कि इतने सुदूरस्थ प्रदेशों पर वे भ्रपने शासन को कायम 
रख सकते । जिस प्रकार भारत पर आक्रमण करने के बाद मी मंगोल लोगों ने यहां 


अपना स्थायी आधिपत्य स्थापित नहीं किया था, वैसे ही श्रनाम ग्रौर तोन्किन पर भी 


उन्होंने ्रपना शासन स्थायी रूप से कायम नहीं किया । पन्द्रहवीं सदी के शुरू में चीन के 
मिंगवंशी सम्राट्‌ युंग-लो ने फिर तोन्किन और अनाम पर अपना ्राधिपत्य स्थापित 
किया । इस समय के वाद ये राज्य चीन के सम्राटों को मेंट, उपहार, कर आदि द्वारा 
सन्तुष्ट करते रहे तोन्किन और ्रनाम किस ग्रंश तक चीन की अधीनता में रहें, यह 
बात चीन के सम्राट्‌ की शक्ति पर आश्रित रहती थी । जो सम्राट अधिक शक्तिशाली 
होते थे, इन प्रदेशों पर उनका प्रभुत्व ग्रधिक दृढ़ होता था। पर तोन्किन श्रौर श्रनाम के 
राजाश्रों की पृथक्‌ सत्ता कायम थी, रोर वे चीनी साम्राज्य की ग्रधीनता में रहते हुए भी 
अपने राज्यों का शासन स्वयं किया करते थे । 


तोन्किन और श्रनाम के राज्यों में चीनी सम्यता और संस्कृति का प्रभुत्व था। 
पर इन प्रदेशों की कोई ्रपनी संस्कृति न हो, यह बात नहीं थी । चौदहवीं सदी में ्रनाम 
के लोगों ने अपनी पथक लिपि का विकास किया, जिसके अक्षर चीनी लिपि से भिन्न थे। 
“इस लिपि में अनाम का ग्रपना साहित्य लिखा जाने लगा, और धीरे-धीरे नामी साहित्य 
का विकास हुआ । चित्रकला श्रादि में भी इन राज्यों की अपनी पृथक्‌ शेली थी। साथ 
ही, इन प्रदेशों पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का भी प्रमाव था। भारतीय व्या- 
पारी और धर्म-प्रचारक बड़ी संख्या में श्रनाम के समुद्र-तट पर ग्राते-जाते ये, और उका 


"प्रभाव वहां की जनता पर पड़ना सर्वथा स्वाभाविक था । 


.. प्राचीन समय में अनाम के दक्षिणी माग में चम्पा नामक भारतीय राज्य की सत्ता 
थी । कुछ समय के लिये चम्पा के राज्य की उत्तरी सीमा तोन्किन से भी जा लगी थी, 


और सम्पूर्ण श्रनाम चम्पा राज्य के भ्रन्तगेत हो गया था। चम्पा का पहूला भारतीय 


राजा श्रीमार था । इसका समय दूसरी सदी ई० प० में था । श्रीमार और उसके उत्तरा- 
धिकारी चम्पा के राजा भारतीय थे, संस्कृत उनकी माषा थी, और उनके नाम भी भार- 
तीय थे। इन राजाओं द्वारा उत्कीर्ण कराये हुए सस्कृत साषा के ग्रनेक शिलालेख दक्षिणी 


. अ्रनाम में उपलब्ध हुए हैं। चम्पा के राजाओं में श्रीमद्रवर्मन्‌ का नाम बहुत प्रसिद्ध है। 


वह वेदों का विद्वान्‌ था, और उसने शिव के एक विशाल मन्दर का निर्माण कराया था, 
जिसमें मद्रेश्वर स्वामी शिव की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई थी । यह मन्दिर बाद में चम्पा 


'के धर्म और संस्कृति का महान्‌ केन्द्र बन गया था, और इसकी कोति सम्पूर्ण दक्षिणः 
पूर्वी एशिया में व्याप्त थी । यहां हमारे गलये यह सम्भव नहीं है, कि चम्पा के इन भार- 


तीय राजाओं के सम्बन्ध. में प्रधिक विस्तार के साथ लिख सके । चीन के जो शक्तिशाली 


सम्राट तोन्किन और अनाम के विविध राजाओं को अपनी अ्रधीनता में लाने मे तत्पर 


थे, उन्होंने चम्पा के राजाशओरों को भी अपना वशवर्ती एवं करद बनाने में सफलता प्राप्त 
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चम्पा के पर्चिम में कम्बोडिया का राज्य था, जिसे भारतीय लोग कम्बुज्‌' । अब 
“कहते यें । चम्पा के समान कम्बुज भी भारत का ही एक उपनिवेश था। चौथी सदी में... 
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२७५ एशिया (दक्षिण-पूर्वी) का आधुनिक इतिहास 


कौन्डिन्य नामक भारतीय ब्राह्मण ने उसके दक्षिणी भाग में एक राज्य स्थापित किया था, 
जिसे चीनी ऐतिहासिकों ने फूनान के नाम से लिखा है। फूनान के निवासी झैँव धर्म के 
अनुयायी थे। वहां के राजा रुद्रव्मनू और उसकी माता कुल-प्रभावती द्वारा उत्कीर्ण 
कराये हुए श्रनेक शिलालेख इस प्रदेश से उपलब्ध हुए हैं। फुनान के उत्तर में भारतीयों 
का एक अन्य उपनिवेश था, जिसे कम्बुज कहते थे। वाद में फूनान राज्य को भी कम्बुज 
के राजाश्रों ने विजय कर लिया, और यह सारा प्रदेश ही कम्बुज या कम्बोडिया कहाने- 
लगा। छठी सदी के अन्त तक कम्बुज और फूनान के भारतीय राज्य परस्पर मिलकर 
एक हो गये थे । कम्बुज देश के राजा शेव धर्म के अनुयायी थे, और उनके शासनकाल में" 
इस धर्म की बहुत उन्नति हुई। न केवल राजा अपितु अन्य धनी मानी लोग भी वहां जैव 
मन्दिरों के निर्माण में तत्पर थे । कुछ ही समय में कम्बुज शैव धर्म और भारतीय संस्कृति 
का महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया। शिव, विष्णु, दुर्गा आदि पौराणिक देवी-देवताओं की वहां: 
सवंत्र पूजा होने लगी । वेद, पुराण, रामायण, महाभारत ग्रादि का वहां उसी प्रकार 
अध्ययन होने लगा, जँसां कि भारत में होता था। सातवीं सदी में महेन्द्र वर्मा, ईशान 
वर्मा, और जयवर्मा कम्बुज देश के राजा थे। ईशान वर्मा ने कम्बुज में अनेक आश्रम 
बनवाये। जैसे बौद्ध धर्म के मठ बिहार कहाते थे, वैसे ही पौराणिक धर्म के मठों को 
. श्राश्नम कहते थे। इनमें बहुत-से संन्यासी निवास करते थे, और बौद्ध भिक्षुञ्रों की तरह 
धर्म-प्रचा र, विद्याध्ययन तथा झिक्षा-कार् में व्यापृत रहते थे राजा ईशान वर्मा के समय 
में ही विष्णु और शिव की सम्मिलित मूर्तियां बनायी गईं । इससे सूचित होता है, कि 
कम्बुज देश के शव और वैष्णव शिव और विष्णु में अविरोध मानते थे। नवीं सदी में 
कम्बुज देश का राजा यशोवर्मा था। उसने यशोधरपुर नाम से श्रपनी नई राजधानी: 
बनायी थी । उसके भग्नावशेष भ्रव भी ग्रङकोर-थोम में उपलब्ध है। इसके चारों: 
ओर ३३० फीट चौड़ी खाई है, जिसके भीतर की ओर एक विशाल प्राचीर बनी हुई है। 
नगर वर्गाकार है, जिसकी प्रत्येक मुजा लम्वाई में दो मील से भी श्रधिक है। नगर के. 
द्वार विशाल ब सुन्दर हैं। इनके दोनों ओर रक्षकों के लिये मकान बने हैं। तीन सिरः 
वाले विशाल हाथी द्वारों की मीनारों को अपनी पीठ पर थामे हुए हैं। सौ फीट चौड़े 
श्रौर मील भर लम्बे पांच राजमार्ग द्वारों से नगर के मध्य तक गये हैं। पक्की चिनाई 
के भिन्न-भिन्न आकृति वाले श्रनेक सरोवर श्रब तक भी ्रङकोर-थोम के खण्डहरों में 
विद्यमान हैं। नगर के ठीक बीच में शिव का एक प्रिशाल मन्दिर है। इसके तीन खण्ड ` 
हैं। प्रत्येक खण्ड पर एक-एक ऊँची मीनार है। बीच की मीनार की ऊंचाई भग्न दशा ` 
में भी १५० फीट के लगभग है। ऊंची मीनार के चारों रोर बहुत-सी छोटी-छोटी मीनारें 
हैं। इनके चारों शोर एक-एक नर मूर्ति बनी हुई है। ये समाधिस्थ शिव की मूर्तियां हैं। 
इस बिशाल शिव मन्दिर में जगह-जगह पर सुन्दर चित्रकारी की गई है । पौराणिक घर्म 
के किसी मन्दिर के इतने पुराने और विशाल अवशेष भारत में भी कहीं उपलब्ध ई 
होते | बारहवीं सदी के पूर्वाद्ध में कम्बुज देश का राजा मूर्यवर्मा द्वितीय था। उसने एक 
अत्यन्त विशाल विष्णु मन्दिर का निर्माण कराया, जो ग्रङकोर-वट के रूप में अब तक 
भी.विद्यमान है। आजकल यह एक बौद्ध विहार है, पर शुरू में इसका निर्माण वेष्णव 
मन्दिर के रूप में हुआ था । इसके चारों ओर की खाई की चौड़ाई ७०० फीट है। झील? 
के समान चौड़ी इस खाई को पार करने के लिए पश्चिम की ओर एक पुल बना है। पुल पार 
करन परएक विशाल ढारश्राता है, जिसकी चौड़ाई १००० फीट से भी अधिक है। खाईऔर 
द्वार को पार करने के वाद जो मन्दिर आता है, वह भी बहुत विशाल है। उसकी चौड़ाई १८० 
फीट के लगमग है। समयान्तर में कम्बुज देश में पौराणिक घर्म का ह्लास हो गया, और: 
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दक्षिण-पूर्वी एशिया--इन्डोचायना २७६ 


उसका स्थान बोद्ध ध्म ने ले लिया। कम्बोडिया या कम्बुज देश पूर्ण रूप से मारत का 
उपनिवेश था, और इसी रूप में वह सोलहवीं सदी के लगमग तक विद्यमान रहा । . पर 
कम्बुज देश के भारतीय राजाओं की राजनीतिक शक्ति बहुत समय तक कायम नहीं रह 
सकी । सोलहवीं सदी में उस पर सिग्राम ग्रौर ग्रनाम के राज्यों ने ग्राक्रमण शुरू कर दिये, 
और इनके हमलों के कारण उसकी शक्ति बहुत क्षीण हो गई। सोलहवीं सदी में जब 
पोतु गीज लोगों ने व्यापार दि के लिए इस देश में ्राना शुरू किया, तब कम्बुज देश- 
की राजनीतिक तथा सामरिक शक्ति बहुत ही निर्बल दशा में थी। 


इस प्रकार स्पष्ट है, कि वर्तमान समय में जिस प्रदेश को इन्डोचायना कहते हैं, 
प्राचीन समय में बह अनेक राज्यों में विभक्त था। उसके उत्तरी राज्य चीनी सभ्यता के 
प्रभाव में थे, श्रौर दक्षिणी राज्यों में भारतीय सम्यता की सत्ता थी। राजनीतिक इष्टि 
से यह देश अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था, जो आपस में संघर्ष करते रहते थे। 
प्राचीन समय में चम्पा और कम्बुज में श्रनेक ऐसे शक्तिशाली राजा हुए, जिन्होंने इन्डो- 
चायना के बहत बड़े भाग पर चक्रवर्ती सम्राटों के रूप में शासन किया । उत्तरी इन्डो- 
चायना पर चीन का प्रमृत्त्व बहुत समय तक कायम रहा, यद्यपि वहां के राजा चीन के 
करद राजाओं के रूप में शासन करते रहे। 
(२) फ्रांस के प्रभुत्व को स्थापना 
युरोपियन जातियों से सम्पर्क--दक्षिण-पूर्वी, एशिया के अन्यं देशों के समान 
इन्डोचायना के समुद्र-तट पर भी सोलहुवीं सदी में पोतुं गीज लोगों ने आना शुरू किया 
था। पर पोतुं गीज लोगों ने इस देश में अपने राजनीतिक प्रमुत्व के विस्तार का उद्योग 
नहीं किया । पोतु गीजों के वाद हालैण्ड, स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस के व्यापारी इस देश में 
व्यापार के लिये ग्राये, पर उन्होंने भी वहां अपने राजनीतिक प्र मुत्त को स्थापित करने 
की कोई कोशिश नहीं की । उन्तीसवीं सदी के मध्य भाग तक इन्डोचायना की स्वतन्त्रता 
अक्षुण्ण रही । 
, : फ्रांस का प्रभुत्व इन्डोचायना पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने का 
उद्योग फ्रेञ्च लोगों ने किया । फ्रेञ्च पादरी इस क्षेत्र में देर से ईसाई धर्म के प्रचार का 
प्रयत्न कर रहे थे। सतरहवीं सदी में पेरिस में एक मिशनरी सोसायटी की स्थापत्ता हुई 


'थी, जिसका उद्देश्य विदेशों में रोमन कॅथोलिक धमं का प्रचार करना था। इसने इन्डो- 


चायना के दक्षिणी भाग कोचीन-चायना में कायं शुरू किया । फ्रेंच पादरियों के साथ-साथ 
फ्रेज्च व्यापारी भी इस प्रदेश में राने लगे। धीरे-धीरे बहुतसे फ्रेञ्च पाद री और व्या- 
पारी कोचीन-चायना और श्रनाम में पहुंच गये। ये लोग कंवल धर्म-प्रचार और व्यापार 
से ही संतुष्ट नहीं रहे, इन्होंने इन प्रदेशों के राजनीतिक मामलों में मी हस्तक्षेप शुरू कर 
दिया । ्रठाहरवीं सदी में ब्रिटिश और फ्रेंच लोग मारत के विविध राजाओं और नवाबों 
का पक्ष लेकर इस देश की राजनीति में ्रपना प्रभाव स्थापित कर रहे थे। कोचीन-चायना 
और अनाम में मी फ्रेंच लोगों ने इसी नीति का अनुसरण करना शुरू किया। अत्ताम की 
राजगद्दी के एक झगड़े को लेकर १७८२ में फ्रांस के एक पादरी ने यह निश्चय किया, 
कि म्रन्यतम उम्मीदवार गिग्रालोंग की मदद की जाए, ताकि जब फ्रांस की सहायता से 
बह्‌ अनाम का राजा बन जाए, तो वह फ्रांस के प्रभाव में रहे आर ईसाई धमे के प्रचार 
में भी उससे सहायता मिले | उस समय फ्रांस में बूर्बों वंश के राजा लुई १६वें का शासन 
था । वह अनाम की राजगद्दी के इस उम्मीदवार को सहायता करने को तैयार हो गया । | 
पर शीघ्र ही (१७५७) फ्रांस में राज्यक्रान्ति हो गई, और लुई १६वें को अ्रपनी राजगहीः 
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का परित्याग करमा पड़ा । फ्रांस के सम्राट्‌ की ओर से तो कोई फ़ च सेनाएं इस समय 
अनाम नहीं आ सकीं, पर पादरियों और व्यापारियों की प्रेरणा पर बहुत-से फ्रेंच स्वयं- 
सेवक इस समय श्रनाम पहुंच गये, और उन की सहायता से ही गिश्नालोंग अ्रनाम के राज- 
सिंहासन को प्राप्त करने में समर्थ हुआ। भागे चलकर यह गिश्नालोंग श्रत्यन्त शक्तिशाली 
सम्राट बना, और वह न केवल सम्पूर्ण अनाम को अपितु तोन्किन, कोचीन-चायना, 
लाग्रोस रौर कम्बोडिया को भी अपने प्रमूत्व में लाने में समर्थ हुआ । क्योंकि सम्राट्‌ 
गिम्रालोंग ने फ्रेंच लोगों की सहायता से श्रपनी राजगद्दी प्राप्त की थी, अतः स्वाभाविक 
रूप से इस समय (अठारहवीं सदी के अन्त में, उसके राज्य में फ्रांस का प्रभाव बढ़ना 
शुरू हो गया, और फ्रेंच पादरी बहुत निश्चिन्ता के साथ वहाँ धर्म-प्रचार के कार्ये में 
व्यापृत हो गये । 

उन्नीसवीं सदी में फ्रेंच पादरियों का प्रभाव इन प्रदेशों में जिस ढंग से बढ़ रहा 
था, अनाम की सरकार उसे पसन्द नहीं करती थी । धर्म प्रचार और व्यापार की आड़ में 
पाश्चात्य देशों के लोग चीन में जिस ढंग से अपना प्रभाव व प्रभुत्व स्थापित कर रहे थे, 
उससे भ्रनाम के लोग मी बहुत चिन्तित थे। इसका परिणाम यह हुआ, कि १८५८५ में 
अनाम में काये करने वाले फ़ च पादरियों पर अनेक स्थानों पर हमले किये गये ! इसी 
समय ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं चीन में ्रपनी शक्ति का प्रयोग कर वहां के सम्राट्‌ को 
इस बात के लिये विवश कर रही थीं, कि वह इन पाश्चात्य देशों को व्यापार आदि के 
सम्बन्ध में विशेष सुविधाएं प्रदान करे । पूर्वी एशिया में सर्वत्र यूरोपियन जातियों के प्रति 
विरोध की भावना बहुत प्रबल रूप धारण कर रही थी । इस दशा में यदि अ्रनाम के लोगों 
ने भी अपने देश में विद्यमान फ्रेंच पादरियों के प्रति अपने रोष को प्रकट किया हो, तो 
यह्‌ सर्वथा स्वामाविक ही था । पर फ्रेंच लोगों ने अपने देश के पादरियों के प्रति किये 
गए व्यवहार को सहन नहीं किया। फ्रांस की सेनाएं कोचीन-चायना में प्रविष्ट हो गई, . 
और उन्होंने उसके अनेक प्रदेशों पर कब्जा कर लिया । श्रनाम का राजा उनका मुका- 
बिला नहीं कर सका, और १८६३ में वह फ्रेंच लोगों के साथ सन्धि कर लेने के लिए 


विवश हो गया। १८६३ की सन्धि के अनुसार कोचीन-चायना फ्रांस के अधीन हो गया, 


रौर अनाम के राजा ने एक ग्रच्छी बड़ी रकम हरजाने के रूप में फ्रांस को प्रदान करना 
स्वीकार किया । 


_ _ इस प्रकार १८६३ में इण्डोचायना में फ्रांस के प्रभूत्व का सूत्रपात हुआ । इस. 
अत्र म फ्रांस ने साम्राज्य-विस्तार की ग्रपनी नीति को जारी रखा, और शीघ्र ही कम्बो- 
डिया पर भी अपना ग्राधिपत्य स्थापित कर लिया। १८७० में प्रशिया (जर्मनी) औरः 
फॉस में युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस की बुरी तरह से पराजय हुई | इस दशा में फ्रांस के लिए 


. यह्‌ सम्भव नहीं रहा, कि वह इण्डोचायना में अपनी शक्ति के विस्तार पर अधिक ध्यान 


द सक : पर शीघ्र ही फ्रांस साम्राज्यवाद के मार्ग पर फिर अग्रसर हो गया । १८७३ में 
एक फ्रच सेना ने तोन्किन में प्रवेश किया, और उसके कुछ प्रदेशों में अपनी सत्ता स्था पत 
कर ली। १८७४ में फ्रेंच लोगों ने अनाम के राजा को इस बात के लिए विवश किया 
कि वह तोन्किन में फ्रांस को व्यापार ग्रादि के विशेष ग्रविकार प्रदान करे। साथ ही, 
अनाम के राजा ने यह भी स्वीकार किया, कि अपनी विदेशी नीति का संचालन वह फ्रांस 
के परामश के अनुसार किया करेगा। राजनीतिक दृष्टि से यह एक अ्रदमुत | थी। 
कि चीनी साम्राज्य के ग्रन्तगंत था, और मंचू सम्राट्‌ को अपना अधिपति स्वीकृत 
क्‌ SR पर्‌ चीन के निल सञ्जाटों के लिए यह संभव नहीं था, कि वे अनाम जैसे 
वर्दी राज्य की फ्रेंच लोगों के प्रभाव व प्रमत्त्व से रक्षा कर सकें । १८७४ की सन्धि से 
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लाभ उठाकर फ्रेंच व्यापारी बड़ी संख्या में तोन्किन जाने शुरू हुए । यदि वे केवल व्यापार 
से ही संतुष्ट रहते, तो तोन्किन के लोगों का कोई नुकसान नहीं था । पर फ्रेंच व्यापारी 
इस प्रदेश में अपने राजनीतिक प्र मृत्त्व को स्थापित करने के लिए भी प्रयत्नशील थे। बे 
तोन्किन की जनता के प्रति दुव्येवहार करते थे, और वहाँ सब प्रकार से मनमानी करने 
को तत्पर रहते थे। इस दशा में यह स्वामाविक था, कि तोन्किन के लोग उनका विरोध 
करें । १८७४ के बाद तोन्किन में श्रनेक स्थानों पर झगड़े शुरू हो गए, और सर्वत्र ग्रव्य- 
वस्था-सी छा गई । चीन की सरकार श्रपने साम्राज्य के ग्रधीनवर्ती तोन्किन प्रदेश की इस 
श्रव्यवस्थित दशा की उपेक्षा नहीं कर सकती थी । उसने वहाँ अपनी सेनाएं भेज दीं, और 
तोन्किन के प्रश्‍न को लेकर चीन और फ्रांस में लड़ाई शुरू हो गई । यद्यपि उनमें वाकायदा 
युद्ध की घोषणा नहीं की गई थी, पर इस समय चीन और फ्रांस की सेनाएं ग्रापस में युद्ध 


' में व्यापृत थीं । चीन की सरकार के लिए यह सुगम नहीं था, कि श्रपनी राजधानी पेकिंग 


से इतनी दूर दक्षिण में स्थित तोन्किन प्रदेश में फ्रेंच सेनाओं का मुक्राबिला कर सकें । 
आखिर उसे दबना पड़ा, और १८८३ में ग्रनाम का राजा फ्रांस को अधीनता स्वीकृत कर 
लेने को विवश हो गया । इसु समय से अनाम (तोन्किन इस समय श्रनाम के राजा के ही 
अधीन था) फरास के आधिपत्य में भ्रा गया। १८९३ में लाओस पर भी फ्राँस ने 
अपना अधिकार कायम कर लिया । इस प्रकार उन्नीसवीं सदी का ग्रन्त होने से पूर्व ही 
प्रायः सम्पूर्ण इण्डोचायना फ्राँस की अधीनता में श्रा गया था। 


(३) इण्डोचायना में फ्रांस का शासन 
इण्डोचायना में फ्रांस का शासन--तोन्कित ग्रौर श्रनाम अरब चीनी साम्राज्य से 


` - पृथक्‌ होकर फांस की अधीनता में श्रा गये थे। कोत्रीन-चायना और कम्बोडिया पहले 


हौ फ्रांस के ग्रधीन थे । १८६३ में लाओस भी फ्रांस के कब्जे में ग्रा गया था। ब्रिटेन के 


-भारतीय साम्राज्य के समान फ्रांस भी एशिया में श्रपना एक ऐसा साम्राज्य विकसित 


करने में समर्थ हुआ, जो आथिक इष्टि से उसके लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। अव फ्राँस 
के लिए मुख्य समस्या यह थी, कि इण्डोचायना के शासन की क्या व्यवस्था को जाए। 


१८८७ में इस राज्य क। शासन करने के लिए फ्रेंच सरकार की ओर से एक गवर्न र-जन रल 


की नियक्ति की गई। इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिये, कि कम्बोडिया, ऋताम- ; 


3 


तोन्किन और लाओस में वहाँ के पुराने राजवंशों की सत्ता श्रमी विद्यमान थी। फ्रेंच 
प्राधिपत्य में इनके राजाओं की वही स्थिति थी, जो कि ब्रिटिश शासन में भारत की 


देशी रियासतों के राजाग्रों की थी। फ्रेंच सरकार इत राज्यों के राजाग्रों पर नियन्त्रण 
रखने के लिए अपने 'रेजिडेन्ट' नियुक्त करती थी, श्रौर ये राजा फ्रेंच गवनरुू-जनरल के 


- हाथों में कठपुतली के समान थे। प्र कोचीन-चायना में किसी पुराने राजवंश की सत्ता 


नहीं थी । यह प्रदेश सीधा फ्रेंच गवनं र-जनरल के शासन में गे । उसका शासन करने के 
लिए एक सिबिल सविस का संगठन किया गया था, जिसमें फ्रेंच लोगों को प्रमुख रथान 
पराप्त था । इन्डोचायना के सम्बन्ध में फ्रांस की यह नीति थी, कि वहाँ फ्रेंच भाषा का 
प्रचार किया जाए, शिक्षा फ्रेंच भाषा द्वारा ही दी जाए, और सरकार फा सब काय फ्रच 


- भाषा में ही हो । इस नीति का परिणाम यह हा, कि इन्डोचायना के लोग बीरे-धीरे 


फ्रेंच रंग में रंगते गए, ग्रौर उन पर फ्राँस का प्रभाव निरन्तर वढ़ता गया । 
१६१४-१८ के महायुद्ध के अवसर पर हजारों भ्रनामी सिपाही फ्रांस की सेना में 


KS 


भरती किये गए, रौर उन्हें यूरोप के रणक्षेत्रों में लड़ने के लिए ले जाया गया। इसी _ 


प्रकार हजारों नामी मजदूर भी इस काल में यूरोप ले जाये गए । यह अवश्यम्मावी था, 
कि यूरोप के प्रत्यक्ष सम्पक में राये हुए इन इन्डोचाइनीज लोगों पर पाश्चात्य विचारों 
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का असर पड़े। फ्रांस में उच्च शिक्षा प्राप्त करके जो इन्डोचाइनी ज लोग अपने देश कोः 
! लौटते थे, वे फ्राँस के लोकतन्त्रवाद से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे : १६१४-- 
.. १८ के महायुद्ध के बाद संसार में सत्र राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रवाद की प्रवृ 
' तियाँ बल पकड़ रही थीं । उनका प्रभाव इन्डोचायना पर न पड़े, यह सम्भव नहीं था । ग्रतः 


१६१६९ में वहाँ भी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का ग्रान्दोलन प्रबल हो गया, और फ्रेंच सरकार" 
ने ग्रनुभव किया कि स्वराज्य के मार्ग पर अग्रसर हुए बिना इन्डोचायना के लोगों कोः 
कदापि सन्तोष नहीं होगा । इसी लिए वहाँ धीरे-धीरे स्वशासन को स्थापित करने की 


' नीति को अपनाया गया । कोचीन-चायना में प्रतिनिधि-सभा की स्थापना को गई, और 


उसके सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार जनता को भी प्रदान किया गया । सिविल: 
सविस में भी इण्डोचायना के लोगों की संख्या बढ़ायी जाने लगी । १६३० में श्रनाम के 
राजा ने भी पाश्चात्य देशों के ढंग पर अपने राज्य के शासन का पुनःसंगठन किया । 
अताम के इस राजा की शिक्षा पेरिस में हुई थी, और वह श्राधुनिक विचारों व प्रवृत्तियों 
से मली-मांति परिचित था। उसके प्रयत्न से अनाम के शासन में भी अनेक सुधार हुए। 
पर यह ध्यान में रखना चाहिए, कि १६३१ के बाद भी कम्बोडिया, अ्रनाम और कोचीन- 
चायना का शासन ऐसा नहीं था, जिससे वहाँ के राष्ट्रवादी देशभक्त लोग सन्तोष अनुभव 
कर सकते । कोचीन-चायना में जो प्रतिनिधि सभा स्थापित की गई थी, उसमें जनता 
दवारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या बहुत कम थी । इस सभा के व्यवस्थापन-सम्बन्धी 
अधिकार भी पर्याप्त नहीं थे । इस दशा में वहाँ के देशभक्त इससे क॑से सन्तुष्ट हो सकते 
थे। यद्यपि कहने को ग्रनाम और कम्बोडिया में वहाँ के श्रपने राजवंशों का शासन था, 
पर वस्तुतः वे भी फ्राँस के ही अ्रधीन थे । इन्डोचायना का फ्रेंच गवर्नर-जनरल इन राज्यों 


: में नियुक्त रेजिडेन्टों द्वारा उन पर पूरा-पूरा नियन्त्रण रखता था, और इनके राजाश्रों 
की सत्ता नाममात्र की ही थी | इस दशा में इन्डोचायनण में सर्वत्र विदेशी फ्रेंच शासन के 


विरुद्ध विद्रोह की भावना निरन्तर प्रबल होती जाती थी । 


ईसाई धर्म का प्रचार --जब इन्डोचायना पर फ्रांस का प्रमुतत्व स्थापित हो गया, 
तो इससे ईसाई धर्म के प्रचार में बहुत सहायता मिली । १६२० तक इस देश में ईसाइयों 
की संख्या १३,००,००० से भी अधिक हो चुकी थी, जो वहाँ की कुल श्रावादी के ५ प्रति- 
शत से भी अ्रधिक थी । इन्डोचायना के प्रायः सब, ईसाई रोमन कैथोलिक धर्मे के अनुयायी 
थे, और फ्रेञ्चे पादरियों ने ही उन्हें ईसाई धर्म में दीक्षित किया था। 


_ श्राथिक दशा-_तोन्किन का प्रदेश कोयले की खानों की इष्टि से J समृद्ध 
है । फ्रेड्च लोगों ने इसका भली-मांति उपयोग किया, और वहां बहुत-सी कोयले की खानें 
खोदी गई। क्योंकि तोन्किन में कोयला प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होता था, श्रतः वहां 
व्यवसायों को विकसित कर सकना भी सुगम था । फ्रेंच पूंजी द्वारा इस प्रदेश में व्यवसायों 
का खूब श्रच्छी तरह विकास हुआ । इण्डोचायना के खनिज द्रव्यो में टिन और जस्ता 
विशेष महत्त्व रखते हैं। ये वहां प्रचुर परिणाम में प्राप्तव्य हैं, आर फ्रेञच लोगों ने इनके 
व्यवसाय को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया। रबड के वृक्षों की खेती पर भी वहां 
हाल दिया गया । इन्डोचायना से जो माल विदेशों में बिक्री के लिए जाता था, उसमें 
ह न, जस्ता और रबड़ सबसे मुख्य थे । फ्रेञ्च लोगों ने इस देश की श्राथिक उन्नति के 

bs रेलवे लाइनों और सड़कों का मी निर्माण किया, और इस में सन्देह नहीं कि इससे 
न्डोचायना की रथिक उन्नति में बहुत सहायता मिली । चीन के लोग भी अच्छी बड़ी 
संख्या में वहां मजदूरी की खोज में श्राने लगे, अर वहां के व्यापार से आक्ृष्ट होकर 


, बहुत-से भारतीय भी वहां जाकर बसने शुरू हुए। 
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अठारह॒वां अध्याय || 
दक्षिण-पूर्व एशिया-अन्य देश | 
(१) सियाम या थाईलण्ड 


है इण्डोचायना के परिचम में सियाम देश है, जिसे थाइलेण्ड मी कहा जाता है | | 
क्षेत्रफल में यह २००,००० वर्गमील के लगभग है, श्रौर १६३९ में इसकी ' जनसंख्या i 
१,५६,००,००० थी। दक्षिण-पूर्वी एशिया में सियाम ही एक ऐसा देश है, जो किसी || 
पाश्चात्य देश के सीधे शासन में नहीं रहा, श्रौर जिसकी राजनीतिक स्वतन्त्रता कायम I 
रही, यद्यपि वहां भी अनेक विदेशी राज्यों ने व्यापार-सम्बन्धी विशेषाधिकार प्राप्त किए hh 
हुए थे और वहाँ निवास करने वाले विदेशी नागरिक सियाम के कावूनों व अदालतों के 
अधीन नहीं होते थे। एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धति सियाम में भी विद्यमान थी, और 
इस देश को यह अधिकार भी नहीं था, कि वह अपने बन्दरगाहों में भाल के आयात व 
निर्यात पर स्वेच्छापू्वंक टॅक्स लगा सके । इस प्रकार सियाम की राजनीतिक स्थिति प्रायः 
वही थी, जो मञ्चू शासन में चीन की थी। 


प्राचीन इतिहास--सियाम के प्राचीन इतिहास का ग्रारम्म भी उस समय से होता 
| है, जब वहां भारतीय लोगों ने अपने उपनिवेश बसाने प्रारम्भ किये थे। कम्बोडिया या 
कम्बुज देश में फूनान नाम से जिस मारतीय ्रौपनिवेशिक राज्य की स्थापना हुई थी, 
उसने सियाम के बड़े भाग को भी जीतकर अपने ्रधीन कर लिया था। फूनान साम्राज्य 
की शक्ति के क्षीण होने पर [सयाम का हिन्दू राज्य स्वतन्त्र हो गया । सियाम के इस 
हिन्दू राज्य को द्वारवती कहते थे, और इस की राजधानी का नाम अयोध्या था। अब 
तक भी यह 'भ्रयुदिया' कहाती है। पर द्वारवती का हिन्दू र.ज्य श्रधिक शक्तिशाली नही 
था। पहले उसे फूनान ने अपने श्रधीन किया था, और बाद में कम्बुज देश सा सुमात्रा 
| के हिन्दू राजा उसे अपनी श्रधीनता में लाते रहे । बारहवीं और तेरहवीं सर्दियों में थाई 
नाम की जाति ने उत्तर की श्रोर से सियाम में प्रवेश किया। ये थाई लोग दक्षिणी चीनः 
के यूनान प्रान्त के निवासी थे, और सियाम पर इनके क्रमणों का प्राय: बही रूप था, 
जो कि रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत विविध प्रदेशों पर फ्रांक, एंगल, लोम्बाडं आदि 
जातियों के आाक्रमणों का था । जिस प्रकार फ्रांक लोगों के आक्रमण से पुराना गॉल देश. 
फ्रांस बन गया और वहां फ़ांक लोगों की प्रभुता हो गई, वैसे ही थाई लोगों के प्रवेश से 
प्राचीन द्वारवती में थाई लोगों का प्रभुत्व हो गया, Eh थाई लोगों की इस प्रधानता के 
कारण ही बाद में यह देश थाईलँण्ड कहाने लगा ड शुरू में इस देश में थाई लोगों ने बहुत- 
से छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना की । पर बाद में ये विविध थाई राज्य एक शक्तिशाली 
केन्द्रीय शासन की अधीनता में आ गये, जिसकी राजधानी अयोध्या ही रही । राज- 
नीतिक दृष्टि से यद्यपि थाई लोग विजेता थे, पर सिआम में आकर उन्होंने प्राचीन मार- 
तीय सभ्यता और धर्म को स्वीकार कर लिया था। न 
सिम्राम के थाई राज्य पर बरमा के राजा निरन्तर आक्रमण करते रहते ये। 
पन्द्रहवीं और सोलहवीं सदियों में सियाम और बरमा का यह संघर्ष निरन्तर जारी रहा। 
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दो बार बरमा की सेनाओं ने अयोध्या पर कब्जा किया,और बुरी तरह से उसका विनाश 
किया । १७६७ में बरमा की सेनाओं ने अयोध्या का इतनी वुरी तरह से विनाश किया 
था, कि बाद में जब सियाम ने अपनी स्वतन्त्रता को पुनः प्राप्त किया, तो नये सियामी 
राज्य की राजधानी अयोध्या को न बनाकर बैंगकोक को बनाया गया, जो भ्रव तक भी 
उसकी राजधानी है। बरमा की राजधानी से अपने देश को स्वतन्त्र कराने वाले वीर 
नेता का नाम चक्री था, और उस द्वारा सियाम में एक नये राजवंश का प्रारम्म हुआ । 
आगे चलकर इस वंश के राजाग्रों ने बीसवीं सदी में सियाम में वैध राजसत्ता की स्थापना 
का भी प्रयत्न किया। 


पाइचात्य देशों से सम्पर्क--दक्षिणी-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान सियाम 
में भी सोलहवीं सदी के प्रारम्भ में पोर्तुगीज लोगों ने व्यापार के लिए आना प्रारम्भ किया 
था। उसके समुद्रतट पर पोर्तुगीज लोगों ने व्यापार के लिये अनेक केन्द्र कायम किये। 
पोर्तगीज व्यापारियों के साथ-साथ ईसाई पादरियों ने भी सियाम में प्रवेश किया। वाद 
में इच और इंगलिश व्यापारी भी सियाम में गये, पर एशिया के अन्य देशों के समान इस 
देश में उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना का उद्योग नहीं किया । उन्नीसवीं 
सदी के प्रारम्म तक पोर्तुगीज, डच और इंगलिश लोगों ने अपना कार्यक्षेत्र व्यापार और 
धर्म-प्रचार तक ही सीमित रखा था । इसका कारण यह था, कि सियाम में इस समय एक 
सुसंगठित केन्द्रीय शासन की सत्ता थी, और पाइचात्य लोगों को वहां यह. ्रवसर नहीं 
था, कि वे राज्य के विविध भगड़ों से लाम उठाकर उसमें हस्तक्षेप कर सकें। साथ ही, 
पाइचात्य लोग एशिया के अन्य क्षेत्रों में अपने साम्राज्य के विस्तार में तत्पर थे, और 
सियाम की ओर ध्यान देने की उन्हें अ्रधिक फ्रसत नहीं थी । पर चीन के समान सियाम 
के साथ भी पाइचात्य देशों ने ऐसी सन्धियां' कीं, जिनके श्रनुसार विदेशी. व्यापार के झा- 
यात व निर्यात माल पर टैक्स की दरें निश्चित कर दी गईं। सियाम की सरकार के लियर 
यह सम्भव नहीं रहा, कि इन सर ्धयों में परिवतेन किये बिना इन टैक्सों की दरों में 
अदल-बदल कर सके, या श्रपनी इच्छानुसार विदेशी व्यापार का संचालन कर सके । इसी 
प्रकार विदेशों के साथ की गई इन सन्धियों द्वारा विदेशी नागरिकों को एकस्ट्रा-टैरिटोरिए- 
लिटी-विषयक ग्रधिकार भी प्रदान किये गये । विदेशी राज्यों के साथ ये सन्धियां उच्नी- 
सवीं सदी के मध्य भाग में की गई थीं। सबसे पूर्व ऐसी सन्धियां ग्रेट ब्रिटेन के साथ १८२२ 
और १८२६ में की गई थीं, और फिर १८३३ में संयुक्तराज्य अमेरिका के i । 'बाद 
मे (१८५५-५६) ब्रिटेन, अमेरिका और फांस के साथ नई सन्धियां की गई, जिनके द्वारा 
इन पाश्चात्य राज्यों ने सियाम में ग्रनेक विशेषाधिकार प्राप्त किये । इन सन्धियों के 
कारण सियाम की राजनीतिक स्वतन्त्रता बहुत कुछ मर्यादित हो गई थी। 


सियाम के राजा--यहां हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि चक्री द्वारा स्थापित 
राजवंश के राजाओं के शासन के सम्बन्ध में संक्षेप के साथ भी लिख सकें। पर कुछ 
महत्त्वपूर्ण वातों का उल्लेख करना आवश्यक है । १८५१ में सियाम के राजसिहासन प: 
राजा मगकूट (राम चतुर्थ) आरूढ़ हुआ । १८२४ से १८५१ तक यह एक बौद्ध बिहार में 
हा था । इतने दीर्ध समय तक बौद्ध बिहार में रहने के कारण उसे विद्या वज्ञान प्राप्त 
करने का अच्छा अवसर हाथ लगा था । उसने न केवल पाली और संस्कृत का मलीमाँति 
अध्ययन किया था, पर साथ ही ईसाई पादरियों के सम्पर्कं में कर इंगलिश और लेटि 
से भी परिचय प्राप्त किया था । पाश्चात्य संसार के ज्ञान व साहित्य से भी वह परिचित 
था। इसीलिए जब वह १८५१ में सियाम का राजा बना, तो उसने श्रपनी स्थल व जल 
सेनाओं का पुनःप्रंगठन करने के लिये युरोपियन अफसरों का सहयोग लिया । देश के 
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शासन में परामश देने के लिये भी अनेक यूरोपियन लोग नियत किये गए । उसने सियाम 
की मुद्रापद्धति में अनेक सुधार किये, और एक नई टकसाल की स्थापना की । पाश्चात्य 
भाषाओं के अध्ययन को भी उसने प्रोत्साहित किया, और अपने देश के विदेशी व्यापार | 
की वृद्धि के लिए उसने यूरोपियन व्यापारियों से नई सन्धियां कीं । ये सन्धियां १८५४ में की | 
गई थीं, और इन्हीं के द्वारा पाश्चात्य देशों को एकस्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी का अधिकार प्रदान | 
किया गया था । इन्हीं सन्धियों द्वारा आयात-निर्यात माल पर टॅक्स की दरों का भी | 
निर्धारण किया गया था । मंगकूट सियाम के विदेशी व्यापार की वृद्धि के लिये उत्सुक 
था, पर्‌ इसके लिए उसने पाश्चात्य देशों के साथ ऐसी सन्धियां कीं, जिनसे उसके राज्य 
की राजनीतिक स्वतन्त्रता ही नेक अंशों में मर्यादित एवं नियन्त्रित हो गई । 


१८६८ में राजा मंगकूट की मृत्यु हुई और उसका लड़का चूललम्वकर्ण (राम 
पञ्चम) सियाम के राजसिहासन पर आरूढ़ हुश्रा । उसने अपने पिता की नीति को जारी 
| रखा। सियाम से बाहर जाकर उसने अनेक विदेशी राज्यों की यात्रा की, और इससे 
उसका इप्टिकोण अधिक विशाल व उदार हो गया । यही कारण है, कि उसने सियाम के 
बहुत-से नवयुवकों को पाश्चात्य देशों में शिक्षा के लिये भेजा, और देश के शासन में 
सुधार करने के लिये श्ननेक यूरोपियन परामर्शदाताश्रों को नियत किया । राजा चूललम्य- 
कर्ण के शासनकाल में ही दासप्रथा का सियाम से अन्त किया गया। शासन के सम्बन्ध में 
जो सुधार उसने किये, उनमें न्यायव्यवस्था का पुनःसंगठन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण था। 
साथ ही, उसने मन्त्रिमण्डल का बाकायदा निर्माण करना शुरू किया, और सरकार के 
विविध विभागों के ्राय-व्यय पर नियन्त्रण रखने के लिये नियमित रूप से वजट बनाने 
की भी व्यवस्था की । सियाम के विविध प्रदेशों को केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में लाने 
के लिये उसने बाकायदा सिविल सर्विस का संगठन किया, और विविध राजकीय कमं- 
चारियों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने लगी | इन सब सुधारों का यह परि- 
णाम हुआ, कि सियाम का शासन सुचारु रूप से संगठित हो गया, और सरकारके संगठन के 
सम्बन्ध में उसकी दशा प्रायः वही हो गई, जो कि पाश्चात्य संसार क उन सुव्यवस्थित 
देशों की थी, जिनमें श्रभी लोकतन्त्र शासन का सूवपात नहीं हुआ था। राज्य शक्ति के 
बढ़ने के साथ-साथ सियाम के लोगों ने यह भी अनुभव करना शुरू किया, कि १८५५ की 
सन्धियों द्वारा विदेशी लोगों को जो विशेषाधिकार देश में प्राप्त हैं, वे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
की इष्टि से वांछत्तीय नहीं हैं। इसीलिए उत्तक खिलाफ आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, और 
राजा चललम्बकर्ण की सरकार इन स्त्रियों मं ऐसे संशोधन करा सकने में समथ हुई, 
जिनसे विदेशी राज्यों का प्रभुत्त्व व प्रभाव कम हो गया | 

४२ साल के सुदीर्ध शासन के बाद १६१० में राजा चूललम्बकर्ण की मृत्यु हुई । 
उसके बाद उसका लड़का वज्ञायुद्ध (राम .षष्ठ) सियाम की राजगही पर आरूढ़ हुआ । 
उसकी शिक्षा पाइचात्य देशों में हुई थी, रौर वह आधुनिक युग की प्रवृत्तियों से मली- 
मांति परिचित था | उसने सियाम के शासन में अनेक सुधार किए आर. इस बातका . 
प्रयत्न किया कि एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी और तटकर के सम्बन्ध. में पाश्चात्य देशों का 
जो प्रभाव सियाम में श्रमी शेष था, उसे दुर किया जाए । १६२५ में राजा वञ्रायुध की 
मृत्यु हो गई, और उसका छोटा भाई ET राजा बना । १६१४-१ लेः 
की समाप्ति के वाद संसार में स्वेत्र लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्तियाँ जोर पकड़ रही थी ॥ 
सियाम भी उनसे ग्रछूता नहीं रहा । राजा चूललम्बकणे के शासनकाल में सियाम प 
सुव्यवस्थित शासन की स्थापना तो हो गई थी, पर शासन पर जनता का कोई भी ति- 
यन्त्रण नहीं था । सियाम के राजा एकतन्त॒ व स्वेच्छाचारी शासकों के रूप में ही देश का 
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शासन किया करते थे । इस दशा में जनता में श्रसन्तोष का होना सर्वथा स्वाभाविक था। 
राजा वज्बायुध के समय में ही जनता ने वैध राजसत्ता की स्थापना के लिए आन्दोलन 
प्रारम्भ कर दिया था । अब १६३२ में यह आन्दोलन वाकायदा विद्रोह के रूप में परिणत 
हो गया । सियाम में अनेक स्थानों पर जनता ने विद्रोह किए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त 
किये हुए नवयुवक इन विद्रोहों के नेता थे। राजा के लिए यह असम्भव था, कि शक्ति 
का प्रयोग करके इन विद्रोहों को शान्त कर सके । उसे शासन-सुधार करने के लिए विवश 
होना पड़ा । १६३२ का श्रन्त होने से पूर्वं ही सियाम में नये शासन-विधान की स्थापना. 
की गई, और उसके अनुसार जनता को बहुत-से महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हुए। पर 
इन सुधारों से भी जनता को सन्तोब नहीं हुश्रा । उग्र राष्ट्रवादी देशभक्तों ने अपने 
आन्दोलन को जारी रखा श्रागे चलकर सियाम ने लोकतन्त्रवाद की ओर किस प्रकार 
पग बढ़ाया, इस पर हम पच्चीसवें श्रध्याय में यथास्थान प्रकाश डालेंगे । _ 


सियाम को स्वतन्त्र स्थिति--लोकतन्त्रवाद की इष्टि से सियाम ने चाहे विशेष 
उन्नति न की हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि वह श्रपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को कायम रख 
सकने में समर्थ रहा । विदेशी राज्यों के साथ की गई विविध सन्धियों द्वारा तट-कर और 
एकस्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी के सम्बन्ध में उसकी स्वतन्त्र सत्ता जिस ढंग से मर्यादित हुई थी 
उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । पर बीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में सियाम 
इन सन्धियों में भी संशोधन करवा चुका था, और उसकी स्थिति एक सम्पूर्ण-प्रभुत्त्व-सम्पन्न 
राज्य के समान हो गई थी । उन्नीसवीं और बीसवीं सदियों में भी सियाम जो पाइचात्य ` 
देशों के साम्राज्यवाद का शिकार होने से बचा रहा, उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह 
था, कि उसके पुरिचिम में स्थित बरमा पर ब्रिटेन का आधिपत्य था, और पूर्व में इन्डोचा- 
यना पर फ्रांस का । ब्रिटेन और फ्रांस दोनों की ही यह हादिक इच्छा थी, कि वे सियाम 
को जीतकर अपने श्रधीन कर लें । पर यदि ब्रिटेन उसे अपनी श्रधीनता में लाने का प्रयत्न 
करता, तो फ्रांस उसका विरोध करता, और यदि फ्रांस उसे अपने साम्राज्यवाद का शि- 
कार बनाना चाहता, तो ब्रिटेन इस वात को किसी भी दशा में सहन न कर सकता। 
उन्नीसवीं सदी में ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे, और साम्राज्यवाद के क्षेत्र 
में इन दोनों देशों में प्रबल विरोध विद्यमान,था। इसी विरोध का यह परिणाम हुआ, किं 
न फ्रांस सियाम को अपने कब्जे में ला सका, और न ब्रिटेन ही वहां अपने प्रभुत्त्व का 
विस्तार कर सका । पर फ्रांस और ब्रिटेन के इस विरोध के बावजूद भी फ्रांस सियाम ] 
कतिपय प्रदेशों को अपनी ग्रधीनता में ले आने में समर्थ हुआ। १८९३ में उसने मेकोंग . 
नदी के पूव के कुछ प्रदेश पर भ्रपना भ्रधिकार कर उसे लाओस के साथ सम्मिलित कर ` 
दिया, और १६०७ में सात हजार वर्ग मील का प्रदेश सियाम से लेकर कम्बोडिया में 


i । इसी श्रकार १६०६ में ब्रिटेन ने सियाम के कुछ प्रदेश मलाया में सम्मिलित 
कर [लये । 


जनसख्या को समस्या-संसार के अन्य देशों के समान सियाम में भी इस समय 
आबादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही थी । पर सियाम की जनसंख्या की एक अन्य समस्या 
यह थी, कि वहां चीनी लोग बहुत बड़ी संख्या में ्राकर वसने लगे थे। १६४० में सियाम 
में बसे हुए चीनी लोगों की जनसंख्या २५,००,००० के लगभग थी । १,५६,००,००० 
की कुल श्राबादी में२५,००,००० चीनियों की सत्ता (१६ प्रतिशत के लगभग) एक विकट 
समस्या को उत्पन्त कर रही थी। जाति, भाषा रादि की इष्टि से चीनी लोग सियाम 
के निवासियों से सर्वथा भिन्न थे। जब सियाम में लोकतन्त्र शासन का सुत्रपात हुश्रा, 
तो १६ प्रतिशत चीनी लोग वहां के लिए एक महत्त्वपूर्ण समस्या बन गए । थाई जाति - 
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कके राष्ट्रीय नेता यह नहीं चाहते थे, कि चीनी लोग सियाम में ग्राकर बसें, और श्रल्प- 
'संख्यक जातियों की समस्या को उत्पन्न करें। इसीलिए सियाम की सरकार ने श्रनेक 
ऐसे कानूनों का निर्माण किया, जिनका उद्देश्य चीनी लोगों के सियाम में आकर वसने 
को रोकना था । 


(२) मलाया 


३ मलाया सियाम की खाड़ी के दक्षिण-ूवं में है। उसका क्षेत्रफल २५,२८६ वर्ग- | 
'मील है। १६३६ में उसकी जनसंख्या ५५,७६,००० थी । भौगोलिक ष्टि से मलाया का | 
महत्त्व बहुत अधिक है । यूरोप, पश्चिमी एशिया और भारत से पूर्वी श्रौर दक्षिण-पूर्वी | 
एशिया श्राने का सबसे छोटा रास्ता मलाया के जलडमरूमध्य से होकर जाता है। इस | 
समय पृथ्वी पर तीन जलमागं ऐसे हैं, जिन्होंने विविध देशों की श्रापस की दूरी को कम | 
करने मे बहुत सहायता दी है । पनामा की नहर के कारण प्रशान्त महासागर से अ्रट- 
लान्टिक महासागर जाने के लिए दक्षिणी अमेरिका का चक्कर लगानें की ग्रावशयकता ii 
नहीं रह गई है। इसी प्रकार स्वेज नहर के कारण श्रटलान्टिक सागर से हिन्द महासागर 
आने के लिए श्रफ़ीका का चक्कर काटना ग्रावश्यक नहीं रह गया है। पर पनामा ग्रौर 
स्वेज की ये नहरें मनुष्य की कृति हैं। इसके विपरीत मलाया का जलमडरूमध्य प्राकृतिक 
है, और उसके कारण परिचिमी तथा पूर्वी एशिया का जलमागे बहुत छोटा हो गया है । यही 
कारण है, कि सामरिक दृष्टि से मलाया का बहुत महव है। मलाया पर जिस देश का 
आधिपत्य होगा, उसके लिए पूर्वी और दक्षिणी-पूर्वी एशिया में भ्रपना प्रभुत्व कायम रखना 
बहुत सुगम होगा | इसीलिए मलाया के जलडमरूमध्य में स्थित सिंगापुर को ब्रिटिश लोगों 
'ने श्रपनी जलसेना का प्रधान केन्द्र बनाया था। 


प्राचीन इतिहास - दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य अनेक देशों के समान मलाया के 
प्राचीन इतिहास का प्रारम्भ वहां पर स्थापित हुए भारतीय उपनिवेशों के साय ही होता 
'है । मलाया के इन प्राचीन भारतीय उपनिवेशों का प्रथम परिचय हमें चीनी साहित्य 
द्वारा मिलता है । चीनी लेखकों के ग्रनुसार मलाया का एक प्राचीन राज्य 'लंग किया सू' 
“था । उसकी स्थापना दूसरी सदी ई० प० में हुई थी । छठी सदी के प्रारम्भ में इसका राजा 
भगदत्त था, और उसने ग्रादित्य नाम का एक राजदूत चीन के सञ्राट्‌ की सेवा में भेजा 
था । इस प्राचीन काल में मलाया का कुछ माग कम्बुज देश के भारतीय उपनिवेश फूनान 
के भी-भ्रधीन था । पुरातत्व-सम्बन्धी श्रवशेषों द्वारा भी मलाया के प्राचीन भारतीय उप- 
'निवेशों का परिचय मिलता है । मलाया में गुनांग जरई पर्वत की उपत्यका में एक विशाल 
हिन्दू मन्दिर के खण्डहर अब तक भी विद्यमान हैं। इसके समीप ही एक बौद्ध बिहार के 
अवशेष भी पाये गये हैं । दोनों स्थानों पर संस्कृत के अतेक शिलालेख मिले हैं, जो पांचवीं 
सदी के हैं । श्रीविष्णुवर्मन्‌ नाम के एक प्राचीन राजा की मुद्राएं भी इस प्रदेश से मिली 
हैं। प्राचीन स्तूों, स्तम्भों और श्रन्य प्रकार की इमारतों के भी बहुत-से अवशेष मलाया 
में मिलते हैं, जिनसे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि कम्बोडिया, जावा, सुमात्रा 
आदि के समान यह देश भी प्राचीन समय में भारत का उपनिवेश था, और यहां भी 
भारतीय सम्यता ग्रौर संस्कृति भली-मांति स्थापित थी। बाद में मलाया के भारतीय 
उपनिवेश सुमात्रा के श्रीविजय साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये थे । 


चौदहवीं,सदी में अरब के मुसलमान व्यापारियों ने इस प्रदेश में व्यापार के लिए 
आता शुरू किया । उस समय तक दक्षिण-पूर्वी एशिया के हिन्दू ब भारतीय राज्यों की 
शक्ति बहुत नल हो चुकी थी । जिस प्रकार भारत के हिन्द्र राज्य इस समय मुस्लिम 
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क और अफगान आक्रान्ताओं का मुकाबला कर सकने में असमर्थ रहे, ह ही मलाया, 
जावा, सुमात्रा श्रादि के हिन्दू राजा भी अरबों की शक्ति के सम्मुख नहीं ठहर सके। 
चौदहवीं सदी का ग्रन्त होने से पूर्व ही अरबों ने मलक्का पर अपना आधिपत्य स्थापित 
कर लिया था। मलक्का मलाया का सबसे महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह था । जो स्थान इस क्षेत्र 
में भब सिगापुर का है, वही प्राचीन समय में मलक्का का था । मलक्का को अपने कब्जे 
में करके अरब लोगों ने पूर्वी एशिया के व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, 
रौर साथ ही मलायां में अपने धामिक तथा राजनीतिक प्रभाव का विस्तार शुरू किया। 
मलाया में हिन्दू और बौद्ध धर्म इस समय बहुत क्षीण हो चुके थे । वहां के निवासियों ने 
अरबों के सम्पर्क में आकर इस्लाम को स्वीकार कर लिया । 
पाइचात्य देशों से सम्पर्क--सोलहवीं सदी के शुरू में पोर्तुगीज लोगों ने व्यापार 
के लिये इस प्रदेश में आना शुरू किया । उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी, कि दक्षिण- 
पूर्वी एशिया के व्यापार के लिये मलक्का का कितना अधिक महत्त्व है । १५११ में अल्बु- 
कर्क के नेतृत्त्व में पोर्तुगीज लोगों ने मलक्का पर अपना श्रधिकार स्थापित कर लिया । 
१५११ से १६४१ तक मलक्का पोर्तृगाल के श्राधिपत्य में रहा, और इसे अपना केन्द्र 
बनाकर पोर्तुगीज लोग इन्डोनीसिया के विविध ट्वीपों में अपने व्यापार का विस्तार करते 
. रहे | सतरहवीं सदी में हालँण्ड के लोग इस क्षेत्र में अपने व्यापार का विस्तार करने के 
लिए प्रवृत्त हुए, श्रौर १६४१ में उन्होंने मलक्का को पोर्तुगीजों से जीत लिया । 
ब्रिटिश प्रभुत्व -भ्रठारहवीं सदी के श्रन्त में जब फाँस और ब्रिटेन में युद्ध प्रारम्म 
हुए, और नैपोलियन की विजयों के कारण हालँण्ड पर फ्रांस का श्राधिपत्य स्थापित हो 
गया, तो ब्रिटेन ते हालैण्ड के समुद्र पार के प्रदेशों को अपने भ्रवीन कर लिया । इसी 
समथ १७६५ में मलकक्रा भी ब्रिटिश लोगों के हाथों में चला गया । वीएना की काँग्रेस 
(१८१४) के निर्णयों के अनुसार जब इन्डोनीसिया के विविध द्वीप फिर हालैण्ड को वापस 
मिले, तो १८१६ में मलक्का भी डच लोगों को दे दिया गया। पर इसी साल ग्रंग्रे 
लोगों ने मलाया के अन्यतम राज्य जोहोर के सुलतान से उस प्रदेश को क्रय कर लिया, 
जिसमें ्राजकल सिगापुर स्थित है। मलक्का को कुछ साल तक अपने कब्जे में रखने के 
कारण अंग्रेज लोगों ने भलीमाँति ्रनुमव कर लिया था, कि इस बन्दरगाह का व्यापारिक 
व सामरिक दृष्टि से कितना अधिक महत्त्व है । इसीलिये वे मलक्का के जलडमरूमध्य में 
अपना एक अड्डा बनाने को उत्सुक थे । सिंगापुर को उन्होंने इसी इष्टि से जोहोर | 
सुलतान से क्रय किया था । १८२४ में ग्रंग्रेजों ने डच लोगों के साथ एक समझोता किया, 
जिसके ग्रनुसार सुमात्रा में अपने प्रमुतत्व में विद्यमान प्रदेशों के बदले में उन्होंने. मलक्का 
को भी प्राप्त कर लिया । १८२४ के इस समोते के अनुसार ब्रिटेन और हालैण्ड में यह 
भी तय हु्रा, कि मलाया में अपने प्रमुत्त्व का विस्तार करने में ग्रंग्रेज लोगों को खुली छुट्टी 
रहेगी, और ब्रिटिश लोग 'सुमात्रा, जावा श्रादि इन्डोनीसियन द्वीपों में डच लोगों को 
श्रपती शक्ति का विस्तार करने देंगे। मलकका के जलडमरूमध्य पर अपना कब्जा कायम 
करके अंग्रेजों ने सिंगापुर की उन्नति पर विशेष रूप से ध्यान दिया । इस समय दक्षिण- 
पूर्वी एशिया में जो प्रदेश ्रंग्रेजों के प्रमूत्व में थे, उनका प्रधान शासक सर टामस स्टा- 
म्फोडं रैफल्स था। नैपोलियन के युद्धों के अवसर पर जब इन्डोनीसिया के द्वीपों पर 
अ्रेजी का प्रभुत्व कायम हो गया था, तो उनका शासन रैफल्स के ही सुपुर्द था। रैफल्स 
बहुत ही चाणाक्ष और कुशल राजनीतिज्ञ था । वह समता था, कि दक्षिणःपूर्वी श्रौर 
पूर्वी एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का जो यह सुवर्णीय अवसर उपस्थित हुआ 
है, उसका परा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिये । वह स्वप्न लेता था, कि मारत के 
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समान इस क्षेत्र में मी शीघ्र ही ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना हो जायगी। वीएना की | 
काँग्रेस के निर्णय से उसे बहुत निराशा हुई थी । पर जोहोर के सुलतान से सिंगापुर 
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दक्षिण-पूर्वी एशिया--अन्य देश २८९ | | । 


खरीदकर उसने यह प्रयत्न किया, कि उसे एक ऐसे बन्दरगाह के रूप में परिवर्तित कर | 
दिया जाय, जो न केवल पूर्वी एशिया के व्यापार का प्रधान केन्द्र बने, अपितु साथ ही | 
ब्रिटेन की जलशक्ति का भी प्रधान अड्डा हो । इसीलिये उसने निश्चय किया, कि सिंगापुर | 
में सब देशों के व्यापारी खुले तौर पर व्यापार कर सकें, और वहाँ पर आने वाले व्यापा- | 
रिक माल पर किसी प्रकार का कर न लिया जाए। सर रैफल्स की नीति का यह परिणाम | 
हुआ, कि शीघ्र ही सिगापुर दक्षिण-ूर्वी एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र बन गया । || 
कुछ समय बाद अंग्रेजों ने सिंगापुर की किलाबन्दी मी शुरू कर दी श्रौर उसे श्रपनी जल- | 


शक्ति का प्रघान अड्डा वना दिया । 


उल्लेख कर सकें, जिससे अंग्रेजों ने धीरे-धीरे सम्पूर्ण मलाया पर अपता ग्राधिपत्य स्या- || 
पित कर लिया था । उन्नीसवीं सदी के मध्य तक मलाया की यह्‌ दशा थी, कि वहाँ बहुत- | 
से छोटे-छोटे राज्य विद्यमान ये, जो आपस में निरन्तर लड़ते रहते थे । इन राज्यों में मी | 
राजगरी के झगड़े बहुधा होते रहते थे, भ्रौर विविध सरदार श्रपने राजा या सुलतान के 
विरुद्ध विद्रोह करते रहने में भी तत्पर रहते थे। सिंगापुर और उसके संमीप के कतिपय 
द्वीप व प्रदेश ब्रिटिश सरकार के अधीन थे । . इन्हे स्ट्रोटूस सेटलमेण्ट कहा जाता था। 
्ट्रेट्स सेटलमैण्ट (अन्तरीप की बस्ती) के अ्रन्तगंत निम्नलिखित द्वीप और प्रदेश थे-- 
सिंगापुर, मलक्का, पेनांग, वेलेज्ली प्रोविन्स मौर डिन्डिग्स। इनमें से पेनांग पर ब्रिटिश 
- लोगों ने १७८६ में अपना अधिकार स्थापित किया था, सिंगापुर को १८१९ में जोहोर 
के सुलतान से क्रय किया था, और मलकका को १८२४ में हालेण्ड के साथ की गई सन्धि 
(लण्डन की सन्धि) द्वारा सुमात्रा के कतिपय प्रदेशों के बदले में ्रधिगत किया गया ss था) ` 
चेलेज्ली प्रोविन्स मलक्का के उत्तर में और पेनांग के दक्षिण में स्थित है, और पेनांग के 
साथ ही इस प्रदेश को मी ब्रिटिश लोगों ने अपने अधिकार में कर लिया था। डिन्डिग्स 
की स्थिति पेनांग के समीप ही दक्षिण में है। स्ट्रेटूस सेटलमेण्ट के ये प्रदेश शासत की 
इष्टि से १८६७ तक मारत के साथ सम्बद्ध थे। १८६७ में इन 
गंत एक क्राउन कोलोनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, और इनका शासन ब्रिटिश 
सरकार के उपनिवेश विभाग (कोलोनियल डिपाटँमेन्ट) द्वारा किया जाने लगा। स्टेट्स 
सेटलमैण्ट का कुल क्षेत्रफल १२६० वर्ग 
१३,८०,००० थी । 
मलाया में केवल स्ट्रेट्स सेटलमँ 
शासन में था । मलाया के अन्य प्रदेश दो भागों 
(संघ में संगठित मलाया के राज्य) ग्रौर अनफिडरेटेड 


नहीं हुए मलाया क राज्य) । प oe 
थे, और ब्रिटिश में उनकी स्थिति प्रायः वैसी ही थी, जैसे कि मारत में देसी 
रियासतों की थी । उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक मलाया के ये विविध राज्य स्वतन्त्र र 


थे, और इन पर विविध राजवंशों के मुस्लिम सुलतानों का शासन था। पर इन रा 
की दशा भ्रच्छी नहीं थी । 


इनके साथ इस 
में आ गये । भारत में बड़ौदा, ग्वालियर, पटियाला, 


यहाँ हमारे लिये यह सम्मव नहीं है, कि हम संक्षिप्त रूप से मी उस प्रक्रिया का | 


इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के म्रन्त- 


मील है, और १९३९ में इसकी जन-संख्यां 


ण्ट का प्रदेश ही ऐसा था, जो ब्रिटेन के सीधे 
| में विमक्त थे । फिडरेटेड मलाया स्टेट्स 
फिडरेटेड मलाया स्टेट्स (संघ में 7गठित 
दोनों प्रकार के राज्य ब्रिटेन की अघीनता को स्वीकृत करते 


ज्यों 


इनमें अनेक प्रकार के झगड़े जारी रहते थे। इनकी राजनी- 
दुर्दशा से लाम उठाकर ब्रिटेन ने इनकी आन्तरिक स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप किया, और 


प्रकार की सन्वियां कीं, जिनसे कि ये राज्य ब्रिटेन की संरक्षा'व प्रभुत्व 
भूपाल आदि के राजाओं के साथ 
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भी इसी प्रकार की सन्धियां ब्रिटिश सरकार ने की थीं । इन सन्धियों के परिणामस्वरूप 
मलाया के विविध राज्यों में ब्रिटिश रेजीडेन्ट नियुक्त किये गये, और उन्हें यह कार्य सुपुर्द 
किया गया, कि वे इन राज्यों के शासन पर नियन्त्रण रखें। १८९६ में मलाया के चार 
राज्यों का एक संघ (फिंडरेशन) बनाया गया । ये चार राज्य निम्नलिखित थे--पेराक, 
सेलागोंर, नेग्री सेम्बिलान और पेहांग । संघ में सम्मिलित इन चार राज्यों में उनके अपने 
सुलतानों की शक्ति निरन्तर कम होती गई, श्रौर संघ सरकार की शक्ति में निरन्तर 
वृद्धि होती गई। फिडरेटेड मलाया स्टेट्स की सरकार के प्रधान को रेजिडेन्ट-जनरल 
कहते थे, और उसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी। संघ सरकार की 
राजधानी कुआला लुम्पूर को बनाया गया था, जो कि सेलागोर राज्य का प्रमुख नगर 
था । कुआला लुम्पूर में रहता हुआ ब्रिटिश रेजिडेन्ट-जनरल अपने अधीन सिविल सविस 
की सहायता से इन चार मलाया राज्यों के शासन का संचालन करता था, और इन राज्यों 
में सुलतानों के श्रधिकार नाममात्र को ही थे। उन्हें राजकीय ग्रामदनी का अच्छा बड़ा 
भाग निजी खर्च के लिये प्रदान कर दिया जाता था, और वे बड़े वेमव व सम्मान 
के साथ जीवन व्यतीत किया करते थे। पर शासन-सम्बन्धी अधिकारों का प्रयोग वे 
नहीं कर संकते थे । शासन की इष्टि से उनकी शक्ति उतनी भी नहीं थी, जितनी 
कि भारत की देसी रियासतों के राजाओं की थी। १६१४-१८ के महायुद्ध के 
वाद जब संसार में सर्वत्र राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का आन्दोलन प्रवल हुआ, तो फिडरेटेड 
मलाया स्टेट्स में इस आन्दोलन ने यह रूप धारण किया, ब्रिटिश रेजिडेन्ट-जनरल (जो 
ग्ब चीफ सेक्रेटरी कहाने लगा था) की शक्ति का अन्त कर सुलतानों के प्र मुत्त्व की पुनः 
स्थापना की जाय । इन राज्यों के यूरोपियन निवासी इस आन्दोलन के विरुद्ध थे । उन्होंने 
शक्ति भर यह प्रयत्न किया, कि मलाया के राज्यों पर ब्रिटिश शासन यथापूर्वं कायम 
रहे। १६३५ में फिडरेटेड मलाया स्टेट्स के शासन में कतिपय सुधार किये गये, जिनके 
द्वारा चीफ सेक्रटरी के पद को नष्ट कर दिया गया और स्टेट्स सँटलमैन्ट के गवर्नर को 
ही यह कार्य भो सुपुदे किया गया, कि वह फिडरेटेड मलाया स्टेट्स के हाई कमिइनर के 


` रूप में उनके शासन पर नियन्त्रण रखे। इस प्रकार १६३५ के सुधारों द्वारा मलाया के 


राज्यों के राष्ट्रीय नेताओं को आंशिक रूप से संतुष्ट किया गया। पर इन सुधारों से 
मलाया के लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुए । इसीलिये उन्होंने श्रपने आन्दोलन को जारी 
रखा । ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असन्तोष मलाया में निरन्तर बढ़ता गया । 

मलाया में पाँच राज्य ऐसे थे, जो फिडरेटेड मलाया स्टेट्स के अन्तर्गत नहीं थे । 
इनके नाम निम्नलिखित हैं--जोहोर, केलान्तन, त्रेन्गानू, केदाह और पेलिस । जोहोर 
मलाया के दक्षिणी प्रदेश में है, और शेष चारों राज्य सुदूर उत्तर में उनके बीच में फिडरे- 
टेड मलाया स्टेट्स के चारों राज्यों की स्थिति थी। नाम को ये पांचों राज्य | थे, 
पर वस्तुतः इन पर ब्रिटेन का उसी ढंग से प्रमुत्व था, जैसे कि भारत में देसी रियासतों 
पर था । इनसे इस ढंग की सन्धियां ब्रिटिश सरकार ने की थीं, जिनके कारण इन राज्यों 
के शासनसूत्र का संचालन ब्रिटेन के हाथों में भ्रा गया था । इन राज्यों में ब्रिटेन के प्रति- 


निधि नियुक्त होते थे, भौर इनके सुलतान ब्रिटिश प्रतिनिधियों के परामश के अनुसार 
डी शासनकार्य करने के लिए विवश थे । 


्राथिक उन्नति--पिछली एक सदी में मलाया ने श्राथिक क्षेत्र में अच्छी उन्नति _ 
प्रतिशत अकेले मलाया की खानों से प्रात किया जाता है। इन्डोनीसिया ग्रोर सियाम 
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'टिन की इष्टि से मलाया से पीछे हैं। संसार की कुल टिन का १४ प्रतिशत इन्डोनीसिया 
से और १० प्रतिशत सियाम से प्राप्त होता है। टिन सम्बन्धी ये ्रंक १६३८ की उत्पत्ति 
के आधार पर दिये गए हैं । मलाया की यह टिन विदेशों में प्रचुर परिमाण में विकती थी, 
और इससे मलाया की ग्राथिक समृद्धि में बहुत सहायता मिलती थी । इस देशकी श्राथिक 
समृद्धि का दूसरा हेतु रबड़ थी । मोटरकारों के निर्माण के कारण अमेरिका, यूरोप आदि 
में रबड़ की मांग बहुत श्रधिक बढ़ गई थी, क्योंकि मोटरों के पहिये रबड़ द्वारा ही बनते 
हैं। १६३८ में संसार में जितनी रबड़ उत्पन्न होती थी, उसका ९० प्रतिशत भाग दक्षिण- 
पूर्वी एशिया में उत्पन्न होता था । दक्षिण-पूर्वी एशिया में उत्पन्न होने वाली कुल रबड़ 
का ४० प्रतिशत से भी श्रधिक भाग अकेले मलाया में पैदा होता था। इससे यह भली- 
भांति समझा जा सकता है, कि संसार के वाजारों के लिए मलाया की रबड़ का महत्त्व 
कितना अधिक था टिन ग्रौर रबड़ के अतिरिक्त नारियल और चावल के उत्पादन में 
"मी मलाया का प्रमुख स्थान था । इनकी भी संसार के बाजारों में श्रच्छी मांग थी र 
दक्षिणपूर्वी एशिया का व्यापार सिंगापुर में केन्द्रित था, भर संसार के प्रायः समी दे 


के व्यापारी सिंगापुर के व्यापार में हाथ वटाने के लिए वहाँ आकर बसने लगे थे। यही - 


'कारण है, कि १६४० तक सिंगापुर की जनसंख्या ६,००,००० से मी ऊपर पहुंच गई 
थी । 


आबादी की समस्या - संसार के अन्य देशों के समान मलाया की जनसंख्या भी 


इस समय निरन्तर बढ़ रही थी । वहां की खानों श्रादि में काम करने के लिए चीन और 
"मारत से मजदूर लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे थे। टिन की खानों और रबड़ के 
बगीचों में मजदूरों की बहुत अ्रधिक मांग थी। इसलिए इनमें काम करने के लिए चीनी 
और भारतीय मजदूर बड़ी संख्या में वहां पहुंचने लगे ये। इसी का यह परिणाम हुआ, 


“कि मलाया में विदेशी लोगों की संख्या वहां के अपने लोगों की अपेक्षा अधिक बढ़ गई। 


१६३७ में मलाया की कुल जनसंख्या ५५,७६,००० थी। इसमें १६ फी सदी के लगमग 


"मारतीय थे, और ३४ प्रतिशत के लगभग चीनी । इतनी बड़ी संख्या में भारतीय 


और चीनी लोगों की सत्ता मलाया के लिए राष्ट्रीय. इष्टि से एक विकट समस्या थी i 
शुरू में ये विदेशी लोग श्रकेले ही मलाया में आते थे, अपने परिवार वे साथ में वहां नह 
लाते थे । पर ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, चीनी और भारतीय मलाया में स्थायी रूप 
से बस गये, और उनके परिवार भी वहां ग्रा गए। इस स्थिति में चीनी और भारतीय 
लोगों का एक ऐसा वर्ग मलाया में हो गया, मलाया ही जिनकी मातृभूमि थी । पर 
जाति, सम्यता ग्रादि की इष्टि से ये मलाया के लोगों से सर्वथा मिनन थे। मारत और 


चीन की सरकारें श्रपने मलाया-प्रवासी देशबन्धुओं के हितों की उपेक्षा करे, यह सममव 


ढी इसीलिए इन देशों मामलों. में मी दिलचस्पी लेनी 
नहीं था । इसीलिए इन देशों ते मलाया के अ्रान्तरिक माम 
र कर दी थी, रौर मलाया की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की दृष्टि से यह बात बहुत वाञ्छ- 


-नीय नहीं थी । 


घामिक दश्ञा--मलाया के निवासी इस्लाम को स्वीकृत कर चुके थे । पर a 
जो चीनी और भारतीय लोग माकर बस रहे थे, वे मुस्लिम नहीं थे । उ हक री 
वौद्ध धर्म के ग्रनुयायी थे, और भारतीय लोग हिन्दू धर्म को मानते वाले थे । वि 
भारत से न केवल गरीब लोग ही मजदूरी प्राप्त करते कीं कोशिश में मलाया हे जय 
अपितु बहुत-से व्यापारी, न शिया गत, वा कं 

क्‌ में बौद्ध, मुस्लिम और हिन्दु--तीन ६ ई पादरी 5 
र के लिए तत्पर थे, और पिछड़ी हुई जातियों के धहुत-+ 
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गोग ईसाई धर्म को ्रपनाते जा रहे थे । इन चार धर्मों की सत्ता के कारण मलाया में 
धार्मिक समस्या भी अधिक-अधिक जटिल होती जा रही थी। 


सिगापुर का सामरिक अ्ड्डा--ब्रिटिश लोगों ने सिंगापुर का केवल व्यापारिक 
न्द्र के रूप में ही विकास नहीं किया था, अपितु साथ ही पूर्वी एशिया में उसे अपना 
प्रमुख सामरिक अड्डा भी वनाया था। हिन्द महासागर और प्रशान्त महासागर में ब्रिटिश 
साम्राज्य बहुत अधिक विस्तृत था । भारत, लंका और बरमा उसके अधीन थे। मलाया, 
ोनियो, पूर्वी गिनी आदि पर भी उसका प्रमुत्त्व था, चीन में अनेक प्रकार के व्यापारिक 
व अन्य विशेषाधिकार भी ब्रिटेन ने प्राप्त किये हुए थे । इस सुविस्तृत साम्राज्य की रक्षा 
तभी सम्भव थी, जवकि हिन्द और प्रशान्त महासागरों के बीच में ब्रिटेन का कोई शक्ति- 
शाली सामरिक वेन्द्र हो । इसके लिए सिंगापुर सबसे श्रधिक उपयुक्त स्थान था । ब्रिटेन 
ने वहाँ श्रपनी जलसेना और जंगी जहाजों को प्रचुर मात्रा में स्थापित किया था, और 
उसकी किलावन्दी इतनी मजबूत कर ली थी, कि ब्रिटेन को इस बात का पूरा भरोसा था, 
क्रि कोई विदेशी जलसेना सिंगापुर को विजय नहीं कर सकती । ब्रिटिश सरकार को यह 
ध्यान नहीं था, कि स्थलमार्ग से भी सिंगापुर पर आक्रमण किया: जा सकता है। १६३६- 
४५ के महायुद्ध के श्रवसर पर जापान ने किस प्रकार स्थलमार्ग द्वारा मलाया को अपने 
अधीत किया, और ब्रिंटिश सेनाओं को सिंगापुर छोड़ने के लिए विवश किया, इस पर हम 
यथास्थान प्रकाश डालेंगे । 


(३) बरमा 


दक्षिण-पूर्वी एशिया का सबसे अधिक पश्चिमी देश बरमा है, जो क्षेत्रफल में 
२,६१,६१० वमील है, और १६३९ में जिसकी श्रावादी १,६६,००,००० थी । १६३६ 
तक बरमा भारत का ही एक प्रान्त था । वाद में उमे ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगंत एक 
पृथक्‌ राज्य के रूप में परिवर्तित किया गया, और अब वह पूर्ण रूप से स्वतन्त्र राज्य है । 
बरमा के सम्बन्ध में हम अधिक विस्तार से नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पाठक उसके इति- 
हास से भली-मांति परिचित होंगे । भारत के ग्राधुनिक इतिहास के सम्बन्ध में जो | 
हमारे देश में पढ़ायी जाती हैं,उनमें बरमा का आधुनिक इतिहास भी दिया जाता है। पर 
यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए, कि एशिया के भूगोल और इतिहास में बरमा का 
सम्बन्ध भारत की अपेक्षा दक्षिण-पूर्वी एशिया के साथ अधिक है 


प्राचीन इतिहास-_वरमा के प्राचीन इतिहास का प्रार“्म भी वहाँ पर स्थापित 
हुए भारतीय उपनिवेशों द्वारा ही हुश्रा था। अराकान की प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार 
वदी का पहला राजा वाराणसी से श्राया था, ग्रौर उसने पहले-पहल रामावती द्वीप 
को वसाया था। यही प्रदेश श्रव राम्व्यी कहाता है। श्रराकान के समान मध्य ग्रौर 
उत्तरी बरमा में भी श्रनेक भारतीय राज्य स्थापित थे। बौद्ध ्नश्चति के अनुसार 
से भ्राट्‌ ग्रशाक के समय वोद्ध धर्म का विदेशों का प्रसार करने के लिए आचार्य मोद्गलि- 
पुत्र तिष्य ने जो महान्‌ आयोजन किया था, उसके कारण कतिपय बोद्ध भिक्ष वरमा में 
भी धर्म प्रचार के लिये गये थे । तीसरी सदी ई० पुऽ से पहले ही बरमा में श्रनेक भारतीय 
उपनिवेश स्थापित हो चुके थे । इनके निवासी अंबर धर्म के अनुयायी थे । श्रशोक के समय 
में (तीसरी सदी i पू०) में वहाँ वौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हुआ, और धीरे-धीरे वरमा 
के भारतीय उपनिवेशों के प्राय: सव निवासी वी धर्म में दीक्षित हो गए । 
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मध्यकाल में बरमा का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य पागन का था। यह | 
bn वर्तमान माण्डले के दक्षिण में इरावदी नदी के तट पर स्थित था । ग्यारहवीं सदी 
में ्रनाब्रत नाम के वीर पुरुष ने वहाँ एक नये राजवंश का प्रारम्म किया । दो सदी के 
लगभग तक ग्रनाब्रत द्वारा स्थापित पागन राज्य बरमा में बहुत शक्तिशाली रहा। भ्ररा- 
| कान, तनासरिम और शान राज्यों के प्रदेश पागन के राजाओं के अधीन थे । इस वंश के 
| राजाओं ने दक्षिणी चीन के यूनान प्रान्त पर भी श्राक्रमण किया था, और कुछ समय के 
| लिए यह प्रदेश भी पागन के राज्य के अन्तर्गत रहा था। तेरहवीं सदी में जब मंगोल 
जाति का उत्कर्ष हुआ और चंगेज खां के नेतृत्व में विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना 
हुई, तो पागन का राज्य भी मंगोल ग्राक्रमणों से अछता नहीं रह सका। दक्षिणी चीने 
से मंगोल सेनाग्रों ने वरमा पर भी श्राक्रमण किया, श्रौर पागन राज्य की शक्ति का अन्त 
कर दिया। पागन राज्य के पतन के बाद सोलहवीं सदी तक वरमा अनेक छोटे-छोटे 
राज्यों में विभक्त रहा, और वहां कोई भी ऐसा राजा नहीं रहा, जो अन्य सब राज्यों | 
को जीत कर अपने प्रमुत्त्व की स्थापना में समर्थ हो । इस समय बरमा में जो विविध Mf 
राज्य थे, उनमें ग्रावा, पेग, तूंगू और अराकान के राज्य प्रमुख थे । 
| वरमा के इन विविध राज्यों में भ्रराकान का राज्य समुद्र के तट पर स्थित था। 
| इसलिये वहाँ पहले अरब और वाद में पोतुंगीज व्यापारी व्यापार के लिये ' राने-जाने 
लगे । अरब व्यापारियों के सम्पर्क में आकर वहुत-से अराकानी लोगों ने इस्लाम धर्म को 
भी स्वीकार किया । अराकान के मल्लाह बंगाल की खाड़ी को पार कर मारतवष म 
| आते-जाते थे, और इस कारण मुगल वादशाहत के साथ भी इस राज्य का सम्बन्ध था। 
| वरमा के विविध राज्यों में तुंगू सवसे श्रधिक शक्तिशाली या । सोहलवीं सदी के उत्तराधं 
| में उस के राजा ने पोतुगीज लोगों की सहायता से अपनी सेना का नये सिरे से संगठत 
किय्रा । पोर्तुगीज लोग बन्दूक और तोप का प्रयोग जानते थे। पर इस समय तक बरमा 
के लोग वारूद के प्रयोग से परिचित थे । ग्रतः तुंगू के राजा के लिये यहु सुगम हो गया, 
कि वह वरमा के श्रन्य राज्यों को जौतकर अपने ग्रवीत कर सके । धीरे-धीरे तुंग ने अरा- | 
| कान के अतिरिक्त सम्पूर्ण वरमा को जीतकर अपने ्रधीन कर लिया । बरमा को सेनाझ 
ने सियाम पर भी आक्रमण किए, और सियाम की राजधानी श्रयोघ्या पर अपना प्रणि 
कार कर लिया । सतरहवीं सदी के उत्तरां में तुंगू के राज्य का ह्लास शुरू हुआ, Ee 
आवा कां राजवंश बहुत प्रबल हो गया । १८८५ में जब बरमा पर ब्रिटिश लोगों. 
अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो बरमा ग्रावा के इसी राजवंश के शासन में था 
आवा राज्य के जिस राजा ने बरमा के भरन्य राज्यों को अपनी अधीनता में लाने में विशेष 
कतः त्त्व प्रदर्शित किया था, उसका ताम अलोम्प्रा था । अठारहवीं सदी के मध्य भाग रे 
जब वलाइव भारत में ब्रिटिश शासन की नींव डाल रहा था, अलोम्प्रा ने पेगू और तैनेस- 
रोम आदि को जीतकर अपने अधीन कर लिया या । १७८४ में उसने अराकान को भी 
जीत लिया । १७६३ तक प्रायः सम्पूर्ण बरमा आंवा क राजा के अधीन हो गया था, 
आर बरमा की सेनाएं पर्चिम की ओर चठगाँव पर भी आक्रमण करने को तत्पर हो 
गई थीं। र 

बिटिश ग्राधिपत्य--उन्नीसवीं सदी के प्रारम्मिक भाग में बरमा एक स्वतन्त्र 
राज्य था, रीर ग्रावा का राजवंश उस पर सुव्यवस्थित रूप से शासन कर रहा था | 
यूरोपियन लोगों ते उसके समुद्र तट के बन्दरगाहों पर अपने व्यापारिक श्रडडे | कास 
किये हुए थे, पर देश के शासन पर उनका कोई प्रभाव नहीं था। रंगून के बन्दरगाह में / 
अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी विद्यमान थी। पर इस समय तक भारत में ईस्ट इण्डिया | 
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२६४ एशिया (दक्षिणपूर्वी) का आधुनिक इतिहास 


कम्पनी की शक्ति मलीमाँति स्थापित हो चुकी थी, और पूर्वी मारत के अनेक प्रदेश उसके 
ग्राधिपत्य में आ गये थे । उधर बरमा में एक ऐसे राजवंश का शासन था, जो प्रायः 
सम्पूर्ण देश को अपने अधीनता में ला चुका था, और जो श्रसम तथा चटगांव की ओर 
भो ग्रपनी शक्ति के विस्तार के लिये तत्पर था । इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि 
भ्रंग्रेजों और बरमी सरकार में संघर्ष हो। १८१७ में बरमा की सेनाश्रों ने असम पर 
ग्राक्रमण किया । वहां बरमा की सेनाश्रों को श्रच्छी सफलता मिली । ्रंग्रेजों के लिये यह 
-सम्भव नहीं था, कि वे वरमा के इस शक्ति-प्रदर्शत को सह सके । परिणाम यह हुशा, 
कि १८२४ में ब्रिटेन और वरमा का प्रथम युद्ध शुरू हुआ । अंग्रेजों के जहाजी बेड़े ने 
रंगन पर कब्जा कर लिया, पर वे बरमा में श्रधिक आगे नहीं बढ़ सके। इसी बीच में 
वरमा के सेनापति बन्दुला ने बंगाल पर श्राक्रमण किया, ग्रौर वहाँ भ्रग्रेजी सेनागओों को 
परास्त किया। दो साल के निरन्तर युद्ध के वाद ब्रिटेन और वरमा में सन्धि हो गई । 
इस सन्धि के अनुसार अराकान और तैनेसरीम के प्रदेश वरमा से अंग्रेजों ने प्राप्त किए, 
और असम से बरमा की सेनाएं वापस बुला ली गई । श्रावा में ब्रिटिश रेजीडेन्ट की 
नियुक्ति की गई, और बरमा ने १५,००,००० रुपया हरजाने के रूप में ब्रिटिश सरकार 
को देना स्वीकार किया । १८२६ की इस सन्धि की शार्तो से यह स्पष्ट है, कि वरमा के 
लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह्‌ ब्रिटिश सेनाग्रों का मुकाविला कर सके । उसने युद्ध में 
श्रच्छी वीरता प्रदर्शित की थी, पर ग्रन्त में विवश होकर उसे ब्रिटेन के साम्राज्यवाद के 
सम्मुख सिर झुका देना पड़ा था । 


पर १८२६ की यह सन्वि देर तक कायम नहीं रह सकी । व्यापार के निमित्त से 
जो ब्रिटिश व्यापारी रंगून में बसे हुए थे, वे अपने को वरमा के लोगों की अपेक्षा अधिक 
उन्क्रप्ट समभते थे । वे बरमा के लोगों से बहुत उद्दण्डता के साथ पेश ्राते थे। इसका 
परिणाम यह हुआ, कि बरमा की सरकार ने उनके साथ कठोरता का व्यवहार किया। 
ब्रिटेन के व्यापारिक हितों की रक्षा के नाम पर १८५२ में ब्रिटिश सरकार ने फिर वरमा 
के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। रंगून, प्रोम, पेगू आदि पर ब्रिटिश सेनाश्रों का 
कव्जा हो गया। १८५२ के इस युद्ध के परिणामस्वरूप दक्षिणी बरमा ब्रिटेन के | 
में चला गया । पर उत्तरी वरमा पर अब भी आवा के राजवंश का शासन रहा, यद्यपि 
श्रव इस वंश के राजा भी इस समय पूर्णरूप से स्वाधीन नहीं रहे थे। उनकी स्थिति 
श्रधीनस्थ राजाश्रों के सच्श हो गई थी । आवा में ब्रिटिश रेजिडेन्ट नियुवत था, और वह 
दश क शासन में हस्तक्षेप करता रहता था। 


१८२६ की सन्धि द्वारा श्रराकन और तैनेसरीम ब्रिटेन के ग्राधिपत्य में आये थे, 


, श्रौ १८५२ के युद्ध की समाप्ति पर पेगू का प्रदेश ब्रिटेन की श्रधीनता में आ गया था। 


स्वतन्त्र वरमा के पास अव समुद्र-तट का सर्वेथा श्रभाव था । समुद्र-तट पर ब्रिटिश व्या- 
पारियों ने श्रपने व्यापारिक केन्द्रों को मलीभांति स्थापित कर रखा था, पर वे इतने से ही 
मृतुष्ट नहीं थ। वे उत्तरी वरमा में भी ्रपना व्यापारिक प्रभुत्त्व स्थापित करना चाहते 
थे, शर इस वात के लिये प्रयत्न कर रहे थे कि ग्रावा के राज्य में व्यापार के लिये विशे- 
पाधिकार प्राप्त करें। १८७८ में ग्रावा के राजसिहासन पर थेबो ग्रारूढ़ हुश्रा । वह एक 
गकितिशाली र महत्वाकांक्षी राजा था । उसने अपने राज्य में ब्रिटिश लोगों के हस्तक्षेप 
को अनुचित समझा, और स्वतन्त्र राजा के समान ग्राचरण प्रारम्म कर दिया | ब्रिटिश 
लोग चाहते थे, कि बरमा के विदेशी व्यापार पर उनका एकाधिपत्य हो। पर थेवो ने 
फ्रांस, जर्मनी, इटली ग्रादि से भी व्यापारिक सन्धियां करने का प्रयत्न किया । थेवो के 
राज्य की पूर्वी सीमा इन्डोचायना के साथ लगती थी, रौर इस देश पर फ्रांस अपरे प्रमु” 
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त्व की स्थापना में तत्पर था। ग्रतः थेबो ने यह यत्न किया, कि ब्रिटेन के मुकाबिले में 
फ्रांस के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करे। १८८३ में बरमा के एक प्रतिनिधि-मण्डल 
ने पेरिस की यात्रा की, और १८८५ में एक फ्रेंच प्रतिनिधि-मण्डल बरमा ्राया। थेबो 
ने ब्रिटिश रेजिडेन्ट को अपनी राजधानी में रखने से इन्कार कर दिया था, और वह 
ब्रिटिश व्यापारियों के मुकाबिले में फ्रेंच लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित करने का पक्षपाती 
था । इस समय फ्रांस और ब्रिटेन साम्राज्यवाद के क्षेत्र में एक दूसरे के प्रधान प्रतिस्पर्धी 
थे । इस दशा में यह सम्मव नहीं था, कि ब्रिटेन बरमा में फ्रांस के बढ़ते हुए प्रभाव को 
सहन कर सके। अत: १८८५ में ही ब्रिटिश सेनाओं ने उत्तरी बरमा पर आक्रमण 
कर दिया । बरमी सरकार उनका मुकाबिला नहीं कर सकी। शीघ्र ही, प्रावा और 
माण्डले (इस समय स्वतन्त्र बरमा की राजधानी माण्डले बन चुका था) पर ब्रिटिश सेना- 
ओं का कब्जा हो गया। १ जनवरी, १८८६ को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की, कि 
बरमा पर ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना की जाती है। बरमा के राजा को गिरफ्तार करके 
आरत भेज दिया गया, और उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया 
गया । इस प्रकार वरमा की स्वतन्त्र सत्ता का ग्रन्त हुआ । | 


ब्रिटिश लोगों ने बरमा को जीतकर उसे ब्रिटिश मारत के एक प्रान्त के रूप में 
परिवर्तित कर दिया। ज्यों-ज्यों ब्रिटिश मारत के शासन में स्वशासन की स्थापना हुई, 
त्यों-त्यों बरमा के शासन में भी जनता का सहयोग बढ़ता गया । १६०६ के मिन्टो-मालें 
सुधार और १६१६ के मांटेग्यू-वेम्सफोर्ड सुधार बरमा पर भी लागू किये गए । १६१६ 
के सुधारों के श्रनुसार भारत के केन्द्रीय शासन में जो विवानसमा स्थापित कीः गई थी, 
बरमा के प्रतिनिधि मी उसमें शामिल होते ये पर मारत के समान बरमा में भी राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र शासन के ग्रान्दोलन निरन्तर जोर पकड़ते जाते थे। इन्डियत 
नेशनल कांग्रेस में बरमा मी सम्मित थां, और वहां अनेक क्रान्तिकारी दल भी ब्रिटिश 
शासन से अपने देश को स्वतन्त्र कराने के लिये प्रयलनशील थे। बरमा के राष्ट्रीय तेता 
जहाँ अपने देश को ब्रिटेन के श्राधिपत्य से स्वतन्त्र कराने को इच्छुक थे, वहाँ मारत के 
साथ राजनीतिक सम्बन्ध भी उन्हें पसन्द नहीं था। साइमन कमीशन (१६२७-२८) के 
सम्मुख मी बरमा के नेताओं ने अपनी पृथक्‌ सत्ता ग्रौर मारत से सम्बन्ध-विच्छेद की 
मांग पेश की थी । इसीलिये १६३१ में बरमा के शासन की समस्याओं Sl करने 
और वहाँ के राष्टीय नेताश्रों से समझौता करने के लिये पृथक्‌ गोलमेज कार्ररेन्स का 
आयोजन किया गया । १६३७ में बरमा मारत से पृथक्‌ हो गया, और ब्रिटिश साम्राज्य 
के अन्तर्गत उसकी पृथक्‌ सत्ता स्वीकृत कर ली गई। इस समय बरमा के शासन के. 


सम्बन्ध में जो व्यवस्था हुई, उसके. ग्रनुसार वहाँ आंशिक रूप से स्वराज्य की स्थापना | 


की गई । पर बरमा के लोग इससे सन्तुष्ट नहीं हुए । वे पूणं स्वराज्य चाहते थे । इसी- 
लिये वहां स्वतन्त्रता का ग्रान्दोलन निरन्तर जोर पकड़ता जा रहा था। 


_>आंधिक क्षेत्र में ग्राधुनिक युग में बरमा ने श्रच्छी उन्नति की। रेलवे और सड़कों 
के निर्माण के कारण बरमा में व्यापार का विकसित होना भ्रधिक सुगम हो गया । बरमा 
की नदियाँ नौकानयन के योग हैं, ग्रेट ब्रिटेन में बने हुए वाष्पशक्ति से चलते वाले ह 
उनमें दूर-दूर तक आने-जाने लगे । पेट्रोलियम बरमा का प्रमुख खतिज पदां है| इ ड 

“लिये बहुत-से तेलकूप वहां तैयार किये गए, और बरमा का पेट्रोलियम प्रचुर ss 
विदेशों मं जाने लगा । खेती के पैदावार में चावल एक ऐसा अन्न था, जो बहुत बड र 
बरमा से मारत आदि देशों में विक्रय के लिये जाता था। पैट्रोलियम ग्रौर र र 

निर्यात क्रे कारण बरमा की ग्रािर्क समृद्धि में बहुत सहायता मिली। इसमें सन्देह नहीं 
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कि बीसवीं सदी के प्रारम्मिक माग में आधुनिक युग की प्रवृत्तियों का प्रभाव बरमा में 
निरन्तर बढ़ता जा रहा था। एक ओर जहां उसका आर्थिक विकास हो रहा था, वहां 
साथ ही उसमें राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की मावना भी जोर पकड़ रही थी । धीरे-धीरे बरमा 
में वे परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थीं, जिन्होंने आगे चलकर उसे एक स्वतन्त्र राज्य बना 
दिया । 


(४) दक्षिणःपूर्वो एशिया की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


दक्षिण-पूर्वी एशिया के इतिहास की इस अत्यन्त संक्षिप्त रूपरेखा को लिख चुकने 
के बाद ग्ब यह उपयोगी होगा, कि हम उपसंहार के रूप में उन वातों का निर्देश कर 
दे, जो इस क्षेत्र की राजनीति में विद्योष रूप से ध्यान देने योग्य हैं :-- 


(१) दक्षिणःपूर्वी एशिया के सभी देश और द्वीप विदेशी राज्यों के प्रमुत्व व 
प्रभाव में चे । फिलिप्पीन द्वीप-समूह पर अमेरिका का शासन था। इन्डोनीसिया हालैण्ड 
के अधीन था, ्रौर इन्डोचायना पर फ्रांस का श्राधिपत्य था ।. वरमा, मलाया, और इन्डो- 
नीसिया के कतिपय ट्रीप ब्रिटेन के श्रधीन ने। तिमोर द्वीप का कुछ भाग और अन्य 
कतिपय द्वीप पोर्तुगाल के कब्जे में थे। सम्पूर्ण दक्षिण-ूर्वी एशिया में केवल सियाम ही 
एक ऐसा देश था, जो किसी विदेशी राज्य के शासन में नहीं था। पर वहाँ भी एक्स्ट्रा- 
टैरिटोरिएलिटी और ब्यापारिक विशेषाधिकारों के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई 
थी, जिससे सियाम को मी पूर्ण-प्रभुत््व-सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य नहीं समझा जा सकता था। 


(२) उन्नीसवीं सदी में इस क्षेत्र के विविध प्रदेशों व द्रीपों पर अपना प्रमुत्त्व 
स्थापित करने के लिए पाइचात्य देशों में परस्पर विरोध व संघष जारी रहा। पर वीसवीं 
सदी में इस विरोध व संघर्ष का अन्त हो गया था । जो प्रदेश जिस राज्य के अबीन था, 
वहां उसकी सत्ता को अन्य राज्यों ने स्वीकार कर लिया था। इस स्थिति के कारण निम्न- 
लिखित थे--(क) बीसवीं सदी में ब्रिटेन और फ्रांस में साम्राज्यवाद-सम्वन्धी संवर्ष का 
अन्त हो गया था । युरोप में जर्मनी की शक्ति से दोनों देश समान रूप से चिन्तित व भय- 
भीत थे । १८७० के फ्रांको-प्रशियन युद्ध के बाद यूरोप में जर्मनी की शक्ति जितनी तेजी 
के साथ बढ़ रही थी, वह यूरोप के अन्य राज्यों के लिए अत्यन्त विन्ताजनक थी । बीसवीं 
सदी में जमंनी साम्राज्य-प्रसार के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील हुआ । एशिया में अपने 
प्रभूत्व का प्रसार करने के लिए उसने श्रास्ट्रिया-हंगरी और तुर्की के साथ | 
कर एक गुट का तिर्माण किया, और बलिन से बगदाद तक रेलवे लाइन का निर्माण करने 
के | लिए योजना तैयार की। जर्मनी के इस उत्कर्ष से ब्रिटेन का चिन्तित होना 
सवथा स्वाभाविक था, क्योंकि ईरान से लेकर वोनियो तक ब्रिटेन का प्रमुत्त्व व प्रमाव 
स्थापित था। फ्रांस तो जर्मनी के उत्कर्षं में अपनी क्षति समझता ही था। इस दशा में 
ब्रिटेन श्रौर फ्रांस ने १६०४ में एक सन्धि कर ली थी, जिसका उद्देश्य यह था कि ये दोनों 
राज्य श्रपनी विदेशी राजनीति का संचालन पारस्परिक सहयोग द्वारा किया करेंगे। 

१६०४ की इस सन्चि के कारण दक्षिण-पूर्वी एशिया में भी फ्रांस और ब्रिटेन के विरोध व॑ 
संघर्ष का अ्रन्त हो गया था। (ख) यूरोप की ग्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हालैण्ड का किसी 
अन्य राज्य से विरोध नहीं था । इसीलिए ब्रिटेन श्रौर फ्रांस उसके इन्डोनीसियन साम्रा- 
ज्य के विरोधी नहीं थे। साथ ही, वे यह मी समझते थे, कि जर्मनी और जापान जसे 
थक्तिशाली राज्यों के मुकाबिले में इन प्रदेशों का हालैण्ड की श्रघीनता में रहना ही कहीं 
अधिक ्रच्छा है । यदि ये प्रदेश हालैण्ड के हाथ से निक्रल जाएं, तो जर्मनी थ्रौर जापान 
इन्हें अपने प्रमुत््व में लाने का प्रयत्न करते, यह निश्वित था। श्रः फ्रांस, ब्रिटेन त्रौर' 
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अमेरिका इन प्रदेशों पर हालंण्ड के अधिकार से सन्तुष्ट थे। वाशिंगटन कान्फरेन्स द्वारा 

जापान की जलशक्ति को सीमित कर दिया गया था, अतः ब्रिटेन और अमेरिका यह सम- 

"भते थे, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में उनके साम्राज्यों को जापान से विशेष भय नहीं है। | 
(ग) सियाम का स्वतन्त्र राज्य इन्डोचायना ग्रौर बरमा के बीच में बफर राज्य के समान 
'था। फ्रांस और ब्रिटेन इस बात से संतुष्ट थे, और वे समकते थे कि सियाम के स्वतन्त्र 
रहने में ही उन दोनों का लाम है। (घ) फिलिप्पीन द्वीप-समूह अमेरिका के श्रधीन था, 
अतः अमेरिका समझता था, कि प्रशान्त महासागर में एक ऐसा प्रदेश उसके हाथ ने हैं 
जिससे वह जापान की बढ़ती हुई महत्त्ाकांक्षाश्रों का सफलतापूर्वक मुकाबिला व विरोध 
कर सकता है। 


(३) यद्यपि दक्षिणःपूर्वी एशिया के प्रायः सभी देश साम्राज्यवादी देशों की 
ससाम्राज्यलिप्सा के शिकार थे, पर सत्र राष्ट्रीय स्वाधीनता ग्रौर लोकतन्त्रवाद के श्रान्दो- 
लन जोर पकड़ते जा रहे थे। शासक देशों ने इन राज्यों में जो सुधार किये थे, उनसे | 
राष्ट्रप्रेमी देशभक्त लोगों को सन्तोष नहीं था। जापान के उदाहरण को सम्मुख रखकर | 
इन सव देशों में यह श्राकांक्षा प्रबल रूप से विद्यमान थी, कि वे न केवल स्वतन्त्रता प्राप्त 
करें, अपितु जापान के सदश ही उन्नत व समृद्ध देश बन जाएं। इसीलिए १६३६-४५ 
के महायुद्ध के ्रवसर पर जब फ्रांस, ब्रिटेन, हालंण्ड और अमेरिका के साम्राज्या का 
“पतन हुआ, तो दक्षिणपूर्वी एशिया के सब देशों ने प्रसन्नता अनुमव की । 


(४) जापान की साम्राज्य-प्रसार विषयक भूख श्रमी शान्त नहीं हुई थी। यदपि 

कोरिया, फार्मसा और प्रशान्त महासागर के ्रतेक द्वीप उसके अधीन थे, श्रौर चीन के 
-शांतंग और मञ्चरिया प्रान्तों में उसे श्रनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे, पर जापान इनको 
भ्रपनै लिए पर्याप्त नहीं समझता था। व्यावसायिक और सामरिक इष्टि से जापान ब्रिटेन 
अर फ्रांस का समकक्ष था। पर साम्राज्य के क्षेत्र में वह इन देशों के मुकाविले में बहुत 
पीछे था। जर्मनी के समान जापान भी श्रपने साम्राज्य-विस्तार के लिए उत्सुक था । 
| यदि नाजी जर्मनी पूर्वी यूरोप को अपने साम्राज्य का स्वाभाविक क्षेत्र समता था, तो 
| जापान भी पूर्वी रौर दक्षिण:पूर्वी एशिया को अपने साम्राज्य का उपयुक्त भन मानता 
था | इसीलिए १६३१ में उसने मञ्चूरिया में अपने प्रमुत्त्व को स्थापित करने का प्रयतत 

“किया, और इसीलिये १६३६-४५ के महायुद्ध में उसने दक्षिण-पूर्वी एशिया से पड्चिमी 
“देशों के साम्राज्यों का अन्त किया। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ मली-मांति समते थे, कि उनके 
एशियन साम्राज्य का सबसे बड़ा शत्रु जापान है । इसीलिए उन्होंने सिगापुर को अपनी 


सामुद्रिक शक्ति का सबसे वड़ा केन्द्र वनाया था । 
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उन्नीसवां अध्याय 
जापान का वशवर्ती मज्चूकुओ राज्य 


(१) जापान की सास्राज्यवादी प्रवृत्ति 


. पिछले ग्रध्यायों में हमने इस विषय पर विशद रूप से प्रकाश डाला है, किः 
सन्‌ १६३१ तक पूर्वी और दक्षिण-पू्वी एशिया के विविध राज्यों की क्या स्थिति थी। 
एशिया के आधुनिक इतिहास में सन्‌ १६३१ का बहुत महत्त्व है, क्योंकि इस साल जापान ' 


` ने अपने साम्राज्य-विस्तार की उस प्रक्रिया को शुरू किया, जिसने दस वर्षों के लगभग 


समय में प्रायः सम्पूर्ण पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया को व्याप्त कर लिया । बीसवीं सदी" 
के द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ १६३६ में हुआ था, पर जहाँ तक एशिया का सम्बन्ध है, 

वहाँ वस्तुतः इस महायुद्ध का श्रीभणेश १९३१ में ही हो गया था। १९३१ में जापान ने. 
मञ्च्रिया से चीन के शासन का ग्रन्त किया, और अपनी संरक्षकता में उस प्रंदेश में 
मञ्चूकुञ्रो नामक नये राज्य की स्थापना की । यह राज्य नाम को स्वतन्त्र होते हुए भी 
वस्तुतः जापान का वशवर्ती था । इसके बाद जापान और चीन के द्वितीय युद्ध का प्रा रम्म 
हुआ, और चीन के अनेक प्रदेशों में जापान ने अपनी शक्ति व प्रमुत्त्व का विस्तार किया । 
इसी बीच में जब १६३६ में यूरोप में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया, तो जापान नेः 
जर्मनी और इटली का पक्ष लेकर मित्रराज्यों के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी, और 
महायुद्ध के इस ग्रवसर से लाभ उठाकर सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशिया पर अपना प्रमुत्व 
स्थापित कर लिया । संसार के श्राधूनिक इतिहास में जापान का यह्‌ उत्कं अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । 


कौन-सी ऐसी प्रवृत्तियाँ थीं, जो जापान को साम्राज्य विस्तार के लिये प्रेरित 
कर रही थीं, इस पर पहले भी इस इतिहास में प्रकाश डाला जा चुका है। पर इग 
प्रवृत्तियों परिस्थितियों तथा कारणों में से कतिपय पर इस प्रसंग में फिर विचार करता 
उपयोगी है-- 


(१) जनसंख्या की वृद्धि और व्यावसायिक उन्नति --१६३१ में जापान कोः 
श्रावादी 3,० ०,० ०,००० के लगभग थी । १८५४ में जव कमोडोर पेरी द्वारा जापान का 
पाश्चात्य देशों के साथ सम्पर्क स्थापित हुआ था, इस देश की जनसंख्या तीन करोड़ से 
भी कम थी। तीत चौथाई सदी के लगभग समय में जापान की जन-संख्या में २५० प्रतिः 
शत के लगभग वृद्धि हुई थी । इस बढ़ती हुई श्राबादी की श्राजीविका का समुचित प्रवस्थ 
करने का यही उपाय था, कि जापानी लोग ग्रन्य प्रदेशों में जाकर बसें, क्योकि जापान 
की श्रपनी जमीन इतने लोगों का वो उठा सकते के लिए पर्याप्त नहीं थी। अमेरिका 
और आस्ट्रेलिया आदि देशों में जापानी लोग नहीं बस सकते थे, क्योंकि वहाँ की गौरा 
सरकारें एशियन लोगों को अपने देशों में प्रबिष्ड नही होते देता चाहती थीं। फार्म 

और कोरिया रादि जो प्रदेश जापान की ग्रधीनता में थे, वहाँ जापानी लोग व्यापारी, 
इन्जीनियर, शिक्षक और शासक के रूप में अवश्य ग्राबाद हो रहे थे, पर वहाँ कृषक और 
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जापान का वशवर्ती मञ्चुकु्रो राज्य २९६ 


फिलिप्पीन, मलाया ग्रादि में कुछ जापानी लोग विविध प्रकार के कार्यो के लिए ग्रवश्य 
गए थे, पर र ९३५ में इन प्रदेशों में प्रवास करने वाले जापानियों की संख्या दस लाख 
से अधिक नहीं थी। इस दशा में जापान की सरकार अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की. 
ग्ाजीविका का यही एक मात्र उपाय समकती थी, कि अपने देश को व्यावसायिक इष्टि 
से श्रधिक से अधिक उन्नत किया जाय । १६१४-१८ के महायुद्ध के श्रवसर पर जापान 
को अपनी व्यावसायिक उन्नति का सुवर्णीय श्रवसर हाथ लग गथा था, क्योंकि उस समय . 
एशिया के विविध बाजारों में यूरोप का माल आना बन्द हो गया था। प्रथम महायुद्ध की 
समाप्ति पर १६२१ के लगभग यूरोपियन माल मारत आदि देशों में फिर प्रचुर परिमाण 
में आने लगा था । ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के अफ्रीकां और एशिया में श्रपने- 
अपने साम्राज्य व प्रभाव-्षेत्र थे। इनमें जापान का तैयार माल उतनी निश्चिन्तता के 
साथ नहीं बिक सकता था, जितना कि पाइचात्य साम्राज्यवादी देशों का । जापानी माल 
का मुकाबिला करने के लिए ब्रिटेन, फांस ग्रादि देश उसके माल पर श्रधिक तटकर लगाने 
की नीति का श्रनुसरण कर रहे थे। ब्रिटेन नें साम्राज्यान्तगंत रियायती कर की नाति 
का अवलम्वन कर जापान के विदेशी व्यापार में रुकावटें उत्पन्न कर दी थीं। इस दशा 
में जापान का यह श्रनुमव करना स्वाभाविक था, कि उसका मी अपना साम्राज्य होना 
चाहिए, जहाँ वह श्रपने तैयार माल को निर्चिन्तता के साथ बेच सके, और जहाँ से कच्चा 
माल वह सस्ती कीमत पर खरीद सके । इसी मूलभूत कारण से जापान फार्मूंसा ग्रौर 
कोरया को ग्रपने ्राधिपत्य में लाने के लिए प्रवृत्त हुश्रा था । क्योंकि १६३१ तक व्या- 
वसायिक इष्टि से जापान ब्रिटेन का समकक्ष हो गया था, अतः केवल फार्मूसा ओर 
कोरिया से सन्तुष्ट रह सकना उसके लिये सम्मव नहीं था। वह चाहता था, कि फ्रांस, 
ब्रिटेन, रूस और अमेरिका के समान उम्तका साम्राज्य भी विशाल हो। वह इस समय 
संसार के प्रधान राज्यों में से एक था । पर साम्राज्य की इष्टि से वह अन्य शक्तिशाली 
राज्यों के मुक्राबिले में बहुत पीछे था। १६३१ में वह जो साम्राज्यवाद के माग पर 
अग्रसर हुआ, उसमें यह प्रभाव कारण था। 


(२) पूंजीवाद का विकास--व्यावसायिक उन्मेति के साथ-साथ जापान में 
पूँजीवाद की श्रसाधारण रूप से वृद्धि हुई थी । १५६२-९५ में जब चीन श्रौर जापान 
का प्रथय युद्ध हुआ, तो उसकी कम्पनियों में,लगी हुई पूँजी की कुल मात्रा केवल 
३०,८०,००,००० येन थी । १६२५ में यह पूंजी बढ़ कर १३,७६,९७,५८,००० थेत 
हो गई थी । तीस साल के थोडेसे शरसे में जापान की व्यावसायिक और व्यापारिक 
कम्पनियों की पूँजी में ५० गुना के लगभग वृद्धि हुई थी । बहुत-सी कंम्पनियां ऐसी थीं, 
जिनमें लगी हुई पूँजी की मात्रा अधिक नहीं थी । यह बात ध्यान देने योग्य है, कि जापान 
की कुल कम्पनियों की १.५ प्रतिशत कम्पनियां ऐसी थीं, जिनमें कुल पूंजी का ६५ प्रतिशत | 
विनियक्त था । इसका स्पष्ट अ्रभिष्राय यह है, कि जापान का सम्पूर्णे आथिक जीवत कुछ 
थोडी-सी कम्पनियों में केन्द्रित था, जिनके मालिक जापान के व्यावसायिक व व्यापारिक 
जीवन के वास्तविक स्वामी थे । इन विशालकाय कम्पनियों में सुमीतोमो, मित्सुई श्रौ 
मित्सुविशी कम्पतियाँ सर्वप्रधात थीं। मित्सुई कम्पनी की अपनी पूँजी ३०,००,००,००० 
येन थी । पर उसके अ्रधीन रौर उससे सम्बद्ध कम्पनियों की पूँजी ५०,००,०० क ०० येन 
तक पहुँच जाती थी । सुमीतोमो कम्पनी की अफ्ती पूँजी १५,०० Re ०,००० येनं थी, पर 
उसकी अधीनस्थ कम्पनियों कों पूंजी १८,००,० ०१००० येन तक पहुंची हुई थी। मित्सुविशी 
कम्पनी के सम्बन्ध में भी यही वात कही जा सकती है। सब प्रकार के व्यवसाय रका | 
रोबार इन विशाल हाय कम्मतियों की श्रबीनता मेंसंवालित होते थे। बँकिग, बीमा, मिलें, _ 
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खानें, भवन निर्माण ्रादि सब प्रकार के कारोवार पर इन कम्पनियों का प्रभुत्व था f 
इनके मालिक राजनीति से पृथक्‌ रहकर आशिक क्षेत्र तक ही अपने को सीमित रखते हों, 
यह बात नहीं थी । ये देश की राजनीति में भी खुले तौर पर भाग लेते थे, श्रौर विविध 
राजनीतिक नेता इनके हाथों में कठपुतली के समान थे । सेयुकाई, मिन्सेइतो आदि राज- 
नीतिक दलों पर इनका प्रभुत्व था। जापान के सैनिक नेता भी इन पूँजीपतियों के प्रमाव 
में थे। रुपये के जोर पर इन पूँजीपतियों के लिये यह वहुत सुगम था, कि ये 
देश के राजनीतिक और सैनिक नेताओं को अपनी मुट्ठी में रख सकं! यही कारण 
है, कि इस समय जापान में अनेक ऐसी घटनाएं हुईं, जिनमें सरकार के प्रमुख कम- 
चारियों और मन्त्रियों तक ने पजीपतियों के साथ मिल कर अनुचित रूप से लाभ उठाने 
का प्रयत्न किया । इस वात से यह भलीमांति समझा जा सकता है कि जापान के राज- 
नीतिक जीवन में बड़े पँजीपतियों का कितना श्रधिक महत्त्व था । थे पूंजीपति अपने व्यव- 
सायों और कारोबार के लिए यह श्रावश्यक समते थे, कि जापान साम्राज्य-प्रसार के 
लिए तत्पर हो । साम्राज्य के ग्रभाव में इनके लिए अपने तैयार माल को निरिचिन्तता के 
साथ वेच सकना और कच्चे माल को कम कीमत पर प्राप्त कर सकना सुगम नह था। 
पूंजीवाद साम्राज्यवाद को जन्म देने का प्रधान कारण होता है और जापान में इस समय 
पूंजीवाद इस हहद तक विकसित हो चुका था, कि वह वहां की सरकार कि 
विस्तार के लिए प्रेरित कर रहा था । इस समय जापान वी राजतीत का निधारण करते 
हुए इन बड़े पूँजीपतियों के हितों को विशेष रूप से दृष्टि में रखा जाता था, और इन पूंजी- 
पतियों का हित इसी बात में था कि जापान साम्राज्य-विस्तार के लिए प्रवृत्त हो । 


(३) मग्दी के युग का प्रभाव- १९२६ के लगभग सारे संसार में मन्दी के दुग का 
प्रारम्भ हुआ । वस्तुओं की कीमतें गिरने लगीं, और एक ग्रर्थ-संकट उपस्थित हाँ गया। 
यहां हमारे लिए यह सम्भव नहीं है, कि इस आर्थिक संकट के कारणों पर प्रकाश डाल 
सके। १६१४-१८ के महायुद्ध में जर्मनी आदि जो देश परास्त हुए थे, उन्हें भारी-मारी 
'रकमें हरजाने के रूप में अदा करनी थीं । युद्ध में इन देशों का आर्थिक जीवन बुरी तरह 
से भरस्त-व्यस्त हो गया था । हरजाने के वोझ से इनकी मुद्रापद्धति बुरी तरह से श्रब्यवः 
स्थित हो गई थी । महायुद्ध के विजेता देशों के लिए यह सुगम नहीं था, कि वे अपने नाल 
को अन्य देशों में ऊंची कीमतों पर वेच सकें, क्योंकि संत्र वेरोजगारी फल रही थी । 
कीमतें गिरने की जो प्रक्रिया १६२६ में शुरू हुई, वह १९३१ तक जारी रही । - १९२ | 
तक कीमतें इस .हुइ तक गिर गई थीं, कि कारखानों को भारी नुकसान होने लगा था। 
व्यापार, व्यवसाय और सव प्रकार के क्रारावारों में नुकसान ही नुकसान नजर ग्राता था। 
जापान भी इस विदवव्यापी ग्रर्धसंकट से नहीं बच सका। उसके माल की कीमतें भी निर- 
न्तर गिरने लगीं। पर गिरी हई कीमतों पर भी उसका माल विदेशों में नहीं बिक पाता 
था । जापान के रेशम की श्रमेरिका में बहुत खपत थी । पर आर्थिक संकट का जो असर 
अमेरिका पर पड़ रहा था, उसके कारण अमेरिकन जनता की क्रयशक्ति निरन्तर कम होती 
जाती थी । अब उसके लिए यह सम्मव नहीं रहा, कि वह जापानी रेशम को खरीद सके । 
जापान का अन्य माल भी विदेशी वाजारों में विक्र सकना कठिन हो गया जा। इस दशं 
में बहुत-से जापानी कारखाने वन्द हो रह थे, और लाखों मजदूर वेकार होते जाते थे। 
जापान की कृषि-जन्य वस्तुओं की कीमतें भी गिर रही थीं । १९२६ श्रौर १६३० के बीच 
मे जापान में श्रनाज की कीमतें लगभग श्राधी हो गई थीं । इस दशा का सर्वसाधारणं 
किसानों पर क्या प्रभाव हुआ, इसकी कल्पना सहज में की जा सकती है। केवल किसान 
आर मजदूर ही नहीं, श्रपितु दुकानदार ग्रौर मध्य श्रेणी के व्यवसायी भी मन्दी के भ 
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में आ रहे थे। नफा न होने के कारण उन पर कर्ज का बोझ निरन्तर बढ़ता जाता था। अनु- 
मान किया गया है, कि १६३२ में जापान की मध्य श्रेणी के लोगों की कर्जदारी की मात्रा 
२,५०,००,००,००० येन से भी अधिक हो गई थी । जापान में ग्राथिक संकट कितना 
उग्र था, इसका अनुमान इस एक वात से भलीमाँति किया जा सकता है। ्राथिक संकट 
के इस काल में जापान के नेता व सवसाधारण लोग यही समझते थे कि इससे छुटकारा 
पाने का सर्वोत्तम उपाय साम्राज्य-प्रसार ही है। दर 


(४) सेना का रुख--पहले जापान की सेना में कतिपय कुलीन परिवारों का प्रा- 
धान्य था। चोशू और सत्सुमा कुल जापान की स्थल और जलसेना में जो प्रमुख स्थिति 
रखते थे, उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है । पर पाइचात्य देशों के ग्रनुकरण में जब 
जापान में भी बाधित सैनिक सेवा की पद्धति का श्रारम्भ किया गया, तो जापान की 
सेना के स्वरूप में परिवर्तन ग्राने लगा । जल श्रौर स्थल सेना के आफिसर के पदों पर ऐसे 
व्यक्ति भी नियुक्त होने लगे, जो चोशू और सत्सुमा सदृश कुलीन परिवारों के साथ सम्बन्ध 
नहीं रखते थे। भ्रपनी सैनिक योग्यता व प्रतिभा के बल पर सर्वंसावारण लोग भी उच्च 
सैनिक पद प्राप्त करते लगे। १९२० और १६२७ के बीच में सर्वसाधारण जनता के 
साथ समर्यन्ध रखने वाले सैनिक ग्रफसरों की संख्या में निरन्तर दृद्धि होती गई और उनही 
संख्या ३० प्रतिशत तक पहुंच गई। इन श्रफसरों के कारण सेना के संगठन व दृष्टिकोण 
में परिवर्तन ग्राना ग्रवश्यम्भावी था । ये भलीमांतिग्रनुभव करते थे, कि ग्रर्थसंक्रट के काल 
में जापान की जनता को कैसी मुसीबतों का सामना करना पड रहा था। ये यह मी 
समभते थे कि जापान की सरकार पूँजीपतियों के हितों को दृष्टि में रखकर ग्रपनी नीति 
का निर्धारण कर रही है, भर यह बात सर्वथा अनुचित है। कुछ सैनिक अफसरों ने यहां 
तक कहना शुरू कर दिया था, कि सरकार का संचालन राजनीतिक नेताग्रों के हाथों में 
न होकर सेना के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि सेना राज्य रौर शासन के सम्बन्ध में 
सर्वथा निष्पक्ष नीति का ग्रवलम्बन कर सकती है, और उसका जनता के किसी pn के 
साथ विशेष सम्वन्ध नहीं होता बहुसंख्यक जनता भी सैनिक नेताओं के इन हा के 
साथ सहमति रखती थी । राजनीतिक नेता जिस ढंग से पूंजीपतियोंके हाथों में कठपुतली 
बन रहे थे, उससे जनता में बहुत श्रधिक श्रसन्तोष था। इस दशा में सेना का प्रभाव वढ़ 
जाना सर्वथा स्वाभाविक बात थी। जापानी सरकार की पुरानी परम्परा के नुसार 
जल सेना और युद्ध के मन्त्रों को यह अधिकार था, कि वे सीधे सम्राट्‌ से मेंट कर सके, 
और अपनी योजनाओं गौर नीति का उससे समर्थन प्राप्त कर सकें। इसलिये जिन बातों 
के सम्बन्ध में सैनिक नेता मन्त्रिमण्डल के राजनीतिज्ों के साथ मतभेद रखते थे, उन्हें वे 
स्वयं सम्राट्‌ के सम्मुख उपस्थित कर सकते थे, और उस द्वारा उन्हें स्वीकृत करा र 
थे । इस दशा का यह परिणाम था, कि सरकार में उनकी शक्ति बहुत अधिक हो गई 
थी । क्योंक्रि इस समय बहुत-से सैनिक अफसर सर्वसाधारण जनता से सम्बन्ध रखते थे, 
अतः जनता की भांवनाश्रों से वे भलीमाँति परिचित थे, और उनका यह विचार था कि 
जापान को ग्रर्थसंकट से बचाने का एकमात्र उपाय यही है, कि साम्राज्य-विस्तार करने के 
लिए प्रयत्न क्रिया जाय । वाशिंगटन कान्फरेन्स के वाद जापान के राजनीतित्च श्रन्तर्रा- 
ष्टीय क्षेत्र में शान्ति की जिस तीति का अनुसरण कर रहे थे, सेनिक नेता उसे नापसन्द 
करते थे। १६३१ में जापान साञ्राज्यवाद न के मार्ग पर जिस प्रकार तेजी के साथ अग्रसर 
हुआ, उसके लिए राजनीतिज्ञों की अ्रपेक्षा सनिक नेताग्रा की उत्तरदायिता श्रधिक थी । 


विस्वव्यापी ्र्थसंकट के कारण जापान की सरकार को अपने खर्च चलाते में भी 
कठिनता अनुभव होने लगी थी । वह झावश्‍्यक समझती थी, कि सरकारी खचे में कभी 
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की जाय । बचत का सबसे सरल उपाय उसे यही समझ पड़ता था, कि संनिक खर्च को 
| घटाया जाय । पर सैनिक नेता इससे सहमत नहीं थे। सैनिक खर्च को घटाने का यह परि- 
| णाम होता, कि सँनिकों और ग्रफसरों के लिए उन्नति का मार्ग श्रवरुद्ध हो जाता। इस 
दशा में सेना व उसके नेताग्रों का यह्‌ विचार था कि सैनिक खर्च को कम करने के बजाय 
सेना को भ्रपना कत त्व प्रदशित करने का मौका दिया जाना चाहिए। सेना का यह 
कतु तत्व साम्राज्य-विस्तार के क्षेत्र में ही सम्मत्र था । सैनिक नेता कहते थे, कि जापान 


की आथिक समस्या को हल करने का सबसे उत्तम उपाय साम्राज्य का विस्तार करना 
ही है। 

(५) राष्ट्रभक्ति की भावना --केवल जापान की सेना ही नदीं, अपितु जनता 
मी साम्राज्य-विस्तार के लिए उत्सुक थी । जापान में श्रनेक ऐसी समितियां स्थापित हो 
रही थीं, जो सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को अत्यन्त निर्वल समझती थीं । अनेक 
देशमक्तों का कहना था, कि वाशिगटन कान्फरेन्स के निर्णयों को स्वीकार कर सरकार ने 
जापान को सर्वथा पंगु बना दिया है। उग्र राष्ट्रीय भावना साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति को 
'करती है । जापान में राष्ट्रीयता की भावना बहुत ही उग्र रूप धारण कर रही थी । उग्र 
राष्ट्रीय भावना से ग्राविष्ट जापानी नवयुवक श्रपनी सरकार की विदेशी नीति के बहुत 

f खिलाफ थे, और सा म्राज्यविस्तार के लिए व्याकुल थे। नवयुवक देशमक्तों की ये समि- 
| तियां कितना प्रच॒ण्ड रूप धारण कर रही थीं, इसको स्पष्ट करने के लिए केवल यह वात 
| ही पर्याप्त होगी के १९३० में जापान के प्रधानमन्त्री हामागुची को केवल इसलिए कत्ल 
कर हक था, क्योंकि ये राष्ट्रवादी देशभक्त उनकी अन्तर्राष्ट्रीय नीति को निर्बल 
समभते थे । 


इसमें सन्देह नहीं, कि अनेक जापानी राजनीतिज्ञ अपने देश के उत्कर्ष के लिए 
साम्राज्यवाद की नीति का अनुसरण करने के विरोधी थे । १६२७ में जापान के पर- 
राष्टरमन्त्री बैरन शिदेहारा ने ग्रपनी नीति को स्पष्ट करते हुए कहा था--“हमारे लिए 
यह बात अत्यन्त महत्त्व की है, कि हम ग्रपनी सम्पूर्ण शक्ति और ध्यानको विदेशी व्या- 
गार की वृद्धि में लगाएं, पर इसके लिए हमें किसी श्रन्य राष्ट्र के हितों में श्रन्याय्य रूप से 
बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है। हमें बाजार चाहिएं, श्रन्य राज्यों के प्रदेश नहीं 
चाहियें।” यह ठीक है, कि १९२२ के बाद जापान की सरकार का ध्यान अपने देश के 
विदेशी व्यापार की वृद्धि पर लगा हुआ था । जापानी माल के सबसे बड़े ग्राहक अमेरिका 
रार चोन थे। इसीलिए जापानी सरकार इन देशों के साथ मैत्री-सम्बन्ध कायम रखने 
के लिए उत्सुक थी। पर १६२६-३१ के ।वस्वव्यापी अर्थसंकट ने जापान के विदेशी 
व्यापार को भारी धक्का पहुंचाया था । यद्यपि इस समय भी जापान के राजनीतिक नेता 
साग्राज्य-प्रसार के लिए इच्छक नहीं थे, पर जनता और सेना उनकी इस नीति से असह- 
मत थी। देशभक्तों की समितियां और सैनिक नेता समभते थे, कि एकमात्र साञ्राज्यः 
बिस्तार द्वारा ही जापान का कल्याण सम्भव है। 


(२) मंचूरिया को स्थिति 


„जापान के लिए अपने साम्राज्य को विस्तृत करने का सबसे उपयुक्त क्षेत्र मऊ" 
रिया था । १९३१ में उसने इसी प्रदेश में अपनी साम्राज्यवादी प्रवृ/त्ता को चरितार्थ 
करना प्रारम्भ किया। अतः यह आवश्यक है, कि हम पहले मञ्चूररिया की स्थिति पर 
प्रकाश डालने का प्रयत्न करें। १६३१ के शुरू में मञचूरिया की क्या स्थिति थी, इसे हम 
निम्नलिखित प्रकार मे स्पप्ट कर सकते हैं-- र 
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(१) मञ्चूरिया चीन का अंग था । चीन के राजनीतिक नेता इसे ग्रपना म्रधीन- 
-स्थ प्रदेश न समझकर अपने राष्ट्र का एक अंग मानते थे। वे इसे मञ्चूरिया न कहकर 
“तीन पूर्वी परान्त' नाम से कहा करते ये । कृश्रोमिन्तांग सरकार इस प्रदेश को चीनी रिप- 
ब्लिक का एक श्रविच्छेद्य रंग समझती थी । चांग त्सो लिन की मृत्यु के वाद उसका पुत्र 
चांग हू सुएह लिग्रांग मञ्चूरिया का सूबेदार व सिपहसालार बना था । उसके पिता चांग 
त्सो लिन ने नानकिग की सरकार के साथ समभौता नहीं किया था । पर चांग 
ह सूएह लिश्रांग समय की गति को समझता था, और उसने नानकिंग की कुग्रामिन्तांग 
सरकार को मंचूरिया का असली स्वामी मान लिया था। कुग्रोमिन्तांग सरकार के साय 
जो समकोता चांग ह सुएह लिग्रांग ने किया था, उसके अनुसार मञ्चूरिया के बंदेशिक 
सम्बन्धों का संचालन नानकिंग की अखिल चीनी सरकार के सुपुदे कर दिया गया था, 
यद्यपि आन्तरिक शासन में चांग ह सुएह लि्रांग को पूर्ण श्रधिकार प्राप्त थे। जापानी ` 
लोग इस बात से बहुत श्रसंतुष्ट थे। जब तक मञ्चूरिया का सिपहसालार केन्द्रीय 
चीनी सरकार के आधिपत्य से सर्वथा स्वतन्त्र था, वे उस पर जोर डालकर अपनी 
बातें उससे मनवा सकते थे। नानकिंग की अपेक्षा मुकदन ( मञ्चूरिया की राजधानी) 
पर उनका जोर भ्रधिक चल सकता था। इसीलिए जापानी लोगों ने चांग ह.मुएह लिग्रांग 
को यह चेतावनी मी दी थी, कि वह नानकिंग की केन्द्रीय सरकार के साथ किसी मी 
अकार का समझोता न करे। 


(२) हम पिछले श्रघ्यायों में वता चुके हैं, कि उत्तरी मञ्चूरिया रूस का प्रभाव- 
क्षेत्र था, और दक्षिणी मञ्चूरिया जापान के प्रमावद्षेत्र में था। विविध संधियों द्वारा 
रूस और जापान ने मञ्चूरिया के उत्तरी श्रोर दक्षिणी प्रदेशों में जो श्रनेक विशेषाधिकार 
प्राप्त किए हुए थे, उन्हें यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है । पर यह स्पष्ट है, कि एक 
प्रदेश में तीन राज्य एक साथ नहीं रह्‌ सकते थे। जब तक चीत की केन्द्रीय सरकार 
निर्बल थी, रूस और जापान के लिए मञ्चूरिया में मनमानी कर सकना सम्मव था । पर 
कूग्रोमिन्तांग दल के शक्ति प्राप्त कर लेने के बाद चीन में राष्ट्रीयता की भावना बहुत 
प्रबलता प्राप्त कर रही थी। मार्शल चियांग काई शेक की सरकार इस वात के लिए 
प्रयत्नशील थी, कि चीन से विदेशी राज्यों के प्रभाव व प्रभुत्तत का अन्त कर चीन में श्रवि- 
कल रूप से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की स्थापना की जाय। कुओमिन्तांग दल के कार्यकर्ता 
मञ्चूरिया में बड़ी तत्परता के कार्य कर रहे थे। श्रपने देंश में विदेशियों के विशेषा- 
'चिकारों की सत्ता उन्हें सह्य नहीं थी । 

(३) इस दशा में यह सर्वथा स्वामाविक था, कि चीन और जापान में मंचूरिया 
के प्रन पर विरोध के कारण उत्पन्न होने लगें ये विरोध के कारण निम्नलिखित थे-- 
(क) लिग्राग्रो-तुंग प्रायद्वीप का पट्टा २५ साल के लिए पहले रूस ने प्राप्त किया था। 
रूस-जापान युद्ध (१९०४-५) के परिणामस्वरूप इसे जापान ने हस्तगत कर लिया था। 
१९१५ में चीन और जापान में जो समकोता हुआ था, उसके अनुसार्‌ इस पट्टे की भ्रवधि 
२५ साल से बढ़ाकर ६६ साल कर दी गई थी । Ry पर चीन की नई राष्ट्रीय सरकार का 
कहना था, कि १६१५ का समझौता जापान ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके और चीन 
की विवशता से लाभ उठाकर करा लिया था, भ्रतः वह चीनी सरकार को मान्य नहीं हो 

कत साल के श्रसली पट्टे का काल १६२३ में समाप्त हो गया था। १६२३ 
ह बाद id पर जापान के कब्जे को चीनी सरकार भ्रन्याय्य समझती थी । पर 
जापान का कहना था, कि १९१५ का समभौता न्याय्य और उचित है, और चीनी सम- 
कार को उसे स्वीकृत करना चाहिए । (ख) यही विवाद दक्षिणी मज्चूरियत्त रेलवे के 
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सम्बन्ध में भी था । इस रेलवे का पट्टा भी शुरू में रूस ने २५ साल के लिए प्राप्त किया 
था, और १६०४-५ के रूस-जापान युद्ध के बाद इस रेलवे पर जापान ने अपना अधिकार 
कर लिया था। १६१४ में इसकी अवधि भी २५ से ६६ साल कर दी गई थी। चीनी 
सरकार का कहना था, कि १६२३ में २५ साल का काल समा हो जाने के कारण इस 
रेलवे पर जापान का स्वामित्व न्याय्य व उचित नहीं रहा है। पर जापान १६१५ के सम- 
भौते के प्राधार पर इस रेलवे पर अपने आधिपत्य की श्रवि ६६ साल मानता था। 
(ग) रेलवे के क्षेत्र पर जापानी पुलिस का अधिकार था। साथ ही, मंचूरिया में निवास 
करने वाले जापानियों को एक्स्ट्रा-टे रिटोरिएलिटी-सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त थे। 
जापानी लोगों को मञ्चूरिया में जमीन और मकान किराये पर लेने के भी अधिकार 
मिले हुए थे । यह्‌ स्वामाविक था, कि इन अधिकारों को क्रिया में परिणत करने के प्रश्‍न 
पर चीन और जापान में श्रवेक प्रकार की समस्याएं व विवाद उत्पन्न होते रहें । 


(४) वाशिगटन कान्फरेन्स में जापान ने चीन की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को स्ती- 
कृत किया था, और साथ ही यह भी मान लिया था, कि वह उसमें किसी भी प्रकार से 
हस्तक्षे् नहीं करेगा । पर जापान मञ्चूरिया को चीन का अंग नहीं समभता था। वह 
कहता था, कि मंचूरिया चीन का अधीनस्थ राज्य है, और उसमें विविध संधियों द्वारा 
जो विशेषाधिकार जापान को प्राप्त हैं, उन्हें वह चीन की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के नाम पर 
छोड़ देने को कदापि तैयार नहीं होगा । इसीलिए वह १६१५ के समभोते को आधार 
बनाकर लिआ्रो-तुंग प्रायःद्वीप और दक्षिणी संचूरियन रेलवे पर अपने ्राधिपत्य का 
दावा करता था, ओर उसे चांग ह सुएह लिश्रांग की यह बात थी पसन्द नहीं थी, कि 
उसने नानकिंग की केन्द्रीय चीनी सरकार के हाथों में मंचूरिया की परराष्ट्र नीति का 
संचालन सौंप दिया था । जापानी सरकार इस बात के लिये कटिबद्ध थी, कि मंचूरिया में 
६९ साल के लिए जो विशेषाधिकार उसने प्राप्त कर लिये थे, वे अक्षुण्ण रहें । 


(५) चीनी सरकार का यह्‌ प्रयत्न था, कि मंचूरिया पर उसका आधिपत्य 
प्रधिक-प्रधिक रढ़ होता जाय । कुग्रो मिन्तांग दल के राष्ट्रीय कार्यकर्ता वहां प्रचार-कार्य 
में लगे थे । चीन के देशभक्तों का यत्त था, कि मंचूरिया पूर्णतया चीन का एक अंग बन 
जाय । इस उद्देश्य की पूर्ति में श्रन्य भी अनेक बातें सहायक हो रही थीं :---(क) १६३० 
में मंचूरिया की कूल आबादी २,६०,००,००० थी। इसमें से २,६०,००० जापानी और 
:८,००,००० कोरियन थे। रूसी लोगों की संख्या भी १,००,००० थी। कुछ लोग मंचू 
ग्रा मंगोल जाति के भी थे। पर मंचूरिया की आबादी का बड़ा भाग चीनी लोगों का 
या। वहां बसे हुए चीनी लोगों की संख्या १९३० में २,००,००,००० के लगभग तके 
हुँच गई थी । ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता था, चीनी लोग अधिकाधिक संख्या में वहीं 
बसते जाते थे। दक्षिणी मंचूरिया रेलवे के निर्माण के कारण चीनी लोगों के लिए मंचू- 
ऱ्या में जाकर बस सकता ग्रौर अधिक सुगम हो गया था। जापानी लोग इस प्रदेश 
नोहे, कोयले आदि की जिन खानों का बिकास कर रहे थे, उनमें चीनी मजदूर बड़ी 

ख्या में काम करते थे। रेलवे के विस्तार के कारण मंचरिया के कृषिजन्य पदार्थों 
प्रांग मी बहुत बढ़ गई थी । इस दशा में बहुत-से चीनी किसान वहां की र भू 
पर खेती करने के लिए भी पहुँच गए थे। इतनी बड़ी संख्या में चीनी लोगों के श्रना 
जाने के कारण मंचूरिया वास्त॒विक्र अ्र्थों में भी चीन का एक ग्रंग बनता जा रहा था। 
(ख) चीनी सरकार इस बात के लिए भी प्रयत्नशील थी, कि दक्षि णी मंचूरिया में अपती 
ोर से भी नई रेलवे लाइनों का निर्माण करे । जापान द्वारा अधिकृत दक्षिणी मरू 
(रियत रेलवे समुद्र तट पर दैरन के बन्दरगाह पर समाप्त हो जाती थी। दर 
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जापान का वशवर्ती मञ्चूकृश्रो राज्य ३०५ || 


जापान के कब्जे में था, और वह उत्तरपूर्वी चीन तथा मंचूरिया का सवंप्रधान बन्दरगाह 
था । उत्तरी चीन, मंचूरियां और मंगोलिया के विदेशी व्यापार का वही सबसे बड़ा केन्द्र 
था । पर चीनी सरकार दैरन के मुकाबिले में हुलु-ताग्रो के बन्दरगाह को विक्रसित. करने 
में तत्पर थी । वह दक्षिणी मंचूरिया और उसके समीपवर्ती प्रदेश में ऐसी रेलवे लाइनों ~ 
को वना रही थी, जो हुलु-तागओरो में जाकर समाप्त होती थीं। जापान चीन की इस | 
योजना से बहुत चिन्तित था । वह समझता था, कि चीनी सरकार उसकी अपनी रेलवे 
लाइन और द॑रन के बन्दरगाह को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील है। इसमे मंचूरिया के 
क्षेत्र में चीन और जापान का विरोध निरन्तर बढ़ता जाता था । 


(६) मञ्चूरिया में ग्न्य भी श्रनेक बातें चीन और जापान में विरोध उत्पन्त कर 
रही थीं । जापान ने मञ्चूरिया में ्रपनी ओर से एक शक्तिशाली सेना स्थापित की हुई 
थी, जिसे क्वांतूंग सेना कहते थे। कवांतुंग का अर्थ है, सीमा के पूर्व में स्थित । दक्षिणी 
| मञ्चूरिया का एक नाम क्वांतुंग भी था, क्योंकि यह प्रदेश चीन की विशाल दीवार के पूर्व 
में स्थित है । क्वांतुंग में विद्यमान जापानी सेना अपना यह कतव्य समझती थी, कि मंचू- 
रिया में जापान को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उनकी उत्साहपूर्वक रक्षा करे। वह न 
केवल लिश्राग्रो-तुंग श्रौर दक्षिणी मञ्चूरियन रेलवे पर ही अपना अधिकार समती थी, 
अपितु मञ्चूरिया में जहां कहीं भी जापानी लोग व्यापार ग्रादि के निमित्त से निवास 
करते थे, उनके हितों की रक्षा करना मी अपना स्वयंसिद्ध अधिकार मानती थी। यह 
सर्वथा स्वाभाविक था, कि चीन की कुझ्रोमिन्तांग सरकार ओर कवांतुंग सेना में बहुधा 
विरोध होता रहे। जापान की क्वांतुंग सेना उग्र साम्राज्यवादी थी । इसके बहुत-से श्रा- 
फिसर सर्वंसाधारण जनता के साथ सम्बन्ध रखते थे। उन्हें मालूम था, कि १९२६-३१ . 
के घोर ग्राथिक संकट के कारण उनके .परिवारों के लोगों को कँसे कष्टों का सामना 
करना पड़ रहा है । अपने बन्धुश्रों को श्राथिक कष्ट से बचाने का एकमात्र-उपाय इन 
सैनिक आफिसरों को यही समक पड़ता था, कि मञ्चूरिया में जापान के साम्राज्य का 
विस्तार किया जाय। 


(७) जापान समकता था, कि मंचूरिया उसका प्रभावक्षेत्र है, और वहां उसे जो 

विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उनकी रक्षा करना उसका कतव्य है। उसका यह भी विचार था, 

| कि कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए इस प्रदेश परं अपना ्रधिकार कायम रखना झा- 
वश्यक है । इसके विपरीत चीन मंचूरिया को अपना ग्रंग मातता था, और वहां विदेशी 
राज्यों के विशेषाधिकारों को अपने राष्ट्रीय गौरव के प्रतिकूल समझता था। इस दशा में 
वहां अनेक ऐसी घटनाएं होनी शुरू हुईं, जिन्होंने चीन आर जापान के विद्वेष को बहुत बढ़ां 
दिया । हमने इसी प्रकरण में ऊपर लिखा है, कि मंचूरिया में ८,००,००० के, लगमग 
कोरियन लोग भी-आाबाद थे। ये मुख्यतया कृषि द्वारा अपना निर्वाह करते थे। क्योंकि 
कोरिया इस समय जापान के अधीन था, ग्रतः कोरियन लोग जापान की प्रजा थे। मञ्चू- 
रिया की उपजाऊ जमीन से ग्राकृष्ट होकर बहुत-से कोरियन लोग इस समय वहां आकर 
आबाद हो रहे थे। चीनी सरकार समझती थी, कि कोरियन लोगों का गमत मे 
आबाद होना उस प्रदेश पर जापान के प्रमुस्व में वृद्धि करना है। ग्रतः उन्होंने भरने 
ऐसी व्यवस्थाएं कीं, जिनके कारण कोरियन लीगों के लिए मंचूरिया में जमीन प्राप्त र 
सकना कठिन हो गया । साथ ही, जो कोरियन लोग अला में जमीनें प्राप्त कर चुके ५ 
थे, उनके मार्ग में मी चीनी सरकार ने रुकावटें डालनी शुरू कीं । एक स्थात पर कोरियन 
लोग खेतों में सिचाई के लिए नहरें और नालियां बनाने में तत्पर थे। चीतियों ने बल का 
प्रयोग कर वहां से कोरियन लोगों को बाहर निकाल दिया। इस पर जापान की पुलिस 
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ने श्रपनी कोरियन प्रजा की सहायता की। इस मामले ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया, 
कि कोरिया और जापान के समाचार-पत्रों ने चीन के खिलाफ आग.उगलनी शुरू कर 
दी । कोरिया और जापान में अनेक स्थानों पर चीनी लोगों के खिलाफ दंगे हुए । इसी 
तरह चीन में मी इस घटता से जापान के विरुद्ध विद्वेषाग्नि बहुत प्रचण्ड हो गई। 


जून, १६३१ में नाकामुरा नामक जापानी सैनिक आफिसर की मंचूरिया में 
हत्या हो गई। यह हत्या किन कारणों से हुई और इसके लिये चीनी सरकार किस हृहद 
तक दोषी थी, इस पर विचार करने की यहां आवश्यकता नहीं है । पर इस प्रकार की 
घटनाएं चीन और जापान के विद्वेष को और भी अधिक प्रचण्ड बना रही थीं। कहा 
जाता है, कि ग्रगस्त, १६३१ में उन मामलों की संख्यः ३०० के लगभग पहुंच गई थी, 
जिन पर मञ्चूरिया के क्षेत्र में चीन और जापान में झगड़ा था । इस कथन में चाहे 
ग्रतिशयोक्ति भी क्यों न हो, पर यह निश्चित है कि इस समय मञ्चूरिया के प्रश्‍न पर 
चीन श्रौर जापान के सम्बन्ध बहुत बिगड़ गये थे। यह स्थिति आ गई थी कि मंचूरिया 
पर या तो जापान ही का कब्जा रह सकता था, और या चीन ही का । मज्चूरिया- 
सम्बन्धी झगड़ों को शान्ति व समझौते से निबटा सकना सम्भव नहीं रह गया था । अब 
इनका निर्णय केवल युद्ध द्वारा ही हो सकता था, और इसके लिए १८ सितम्बर, १९३१ 
को एक उपयुक्त भ्रवसर भी उपस्थित हो गया। 


(३) मंचूकुओ को स्थापना 


मंचूरिया के प्रश्‍न पर जो श्रग्नि चीन और जापान में धीरे-धीरे सुलग रही थी, 
सितम्बर, १६३१ में वह प्रचण्डता के साथ घघक उठी । १८ सितम्बर.को दक्षिणी मंचू- 
रियन रेलवे की लाइन पर एक बम्ब फेंका गया, जिससे रेलवे लाइन का कुछ भाग नष्ट 
हो गया । यह घटना बहुत साधारण थी, और इससे जापान की रेलवे को बहुत अधिक 
क्षति नहीं पहुंची थी। पर इसके परिणाम बहुत मयंकर हुए । जापान का कहना था, कि 
यह बम्ब चीनी सिपाहियों ने फेंका है। पर चीनी सरकार इस बात को स्वीकार नहीं 


करती थी। वास्तविक बात चाहे कुछ मी क्यों न हो, १८ सितम्बर, १६३१ की इस 


'घटना से लाभ उठाकर जापान की क्वांतुंग सेना ने मंचूरिया की राजधानी मुकदन पर 
कब्जा कर लिया, ओर १९३१ का अन्त होने से पूवे ही प्रायः सम्पूर्ण मंचूरिया पर श्रपने 
श्राधिपत्य को स्थापित कर लिया। मंचूरिया के सूबेदार चांग हसुएह-लिआंग के लिए यह 
सम्भव नहीं था, कि वह जापानी सेनाओं का मुकाबिला कर सके । कुछ ही समय में क्वां- 
तुग सेना ने मंचूरिया के सब प्रमुख नगरों पर कब्जा कर लिया। चीनी सेनाएं देहात में 
कहीं-कहीं जापान की सेनाओं का मुकाबिला करती रहीं, पर उन्हें परास्त कर सकता 
जापान के लिए कठिन बात नहीं थी। 


१८ फरवरी, १६३२ को मंचूरिया में एक पृथक्‌ राज्य की स्थापना कर दी गई। 
इस नये राज्य का नाम मंचूकुओ रखा गया। मंचूरिया के तीनों पूर्वी प्रान्तों और जहोल 
(मंचूरिया की दक्षिणी सीमा पर स्थित अन्यतम प्रान्त) के प्रदेश को इस नये राज्य में 
शामिल किया का । यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि जहोल पर जापान ने अ्रपता 
ग्राधिपत्य १६३३ में स्थापित किया था । फरवरी, १६३२ में मंचूकुओ के जिस पृथक्‌ 
राज्य का निर्माण किया गया था, जहोल प्रान्त उसके अन्तर्गत नहीं था। क्योंकि बाद में 


दिया गया है। 
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जापान का वशवर्ती मञ्चूकुञ्रो राज्य ३०७ 


ह मञ्चूकओ के BB लिए चीन के पदच्युत सम्राट्‌ को वहां का राजा बनाया 

१९११ में चीन की राज्यत्रांति के समय मंचर वंश का यह सम्राट नाबालिग था । 
स Si क यह्‌ बालिग हो चुका था, और चीन में स्थित जापानी दूतावास में जापानी 
सरकार का सरक्षा में निवास कर रहा था | जापान ने इसी सम्राट पु यी को मंचूकुओ 
का राजा नियत किया। एक दृष्टि से यह उचित भी था। चीन के मंच राजवंश के 
सञ्राट्‌ वस्तुतः मंचूरिया के ही रहने वाले थे, और वहीं से चीन प्र आक्रमण करके 
उन्होंने उस देश को अपने ग्रधीन कर लिया था। जापान का दावा था, कि मंच्रिया 
चीन का अंग नहीं है, अपितु उसका विजित प्रदेश है । मंचूकृओ को एक पृथक्‌ व स्वतन्त्र 
राज्य के रूप में परिवर्तित करके उसकी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की स्थापना की जा रही है 
यह्‌ जापानी लोगों का मन्तव्य था । & मार्च, १६३ २ के दिन मंचूकग्रो के लिये संविधान 
का निर्माण किया गया, जिसमें जनता के आधारभूत अधिकारों के प्रतिपादन के साथ-साथ 
राज्य क शासन, व्यवस्थापन और न्याय विभागों का विशद खूप से निर्धारण किया गया । 
शासन विभाग का प्रधान सम्राट्‌ पु यी को बनाया गया । 


१५ सितम्बर, १६३२ का जापान ने मंचूकुओ राज्य की पृथक व स्वतन्त्र सत्ता 
को स्वीकृत कर लिया । पर चीन की सरकार मंचूकुओ की सत्ता को स्वीकृत करने के 
लिए उद्यत नहीं थी। यद्यपि मंचूकु्रो को फिर से ्रपने ्रधिकार 'में ले आने की शक्ति 
उसमें नहीं थी, पर किसी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि व समझौते द्वारा उसने इस राज्य की 
पृथक्‌ व स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार नहीं किया । क्रियात्मक इष्टि से इस समय मंचूरिया 

चीन से पृथक्‌ हो गया था। यद्यपि नाम को वह एक स्वतन्त्र राज्य था, पर वस्तुतः वह्‌ 
पूर्णतया जापान के प्रमाव व प्रभुत्व में था । जापान की क्यांतुंग सेना वहां पर विद्यमान 
थी, और मंचूकुओ राज्य की सत्ता इस जापानी सेना पर ही आश्रित थी। राज्य के 
विविध विभागों में जापानी लोगों को सलाहकार के रूप में नियत किया गया था, और 
मंचूकुओ की राजनीति का वास्तविक संचालन इन्हीं जापानी सलाहकारों के हाथों में था। 
मंचूकुओ की स्थापना के कारण रूस के सम्मुख भी एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई 
थी, क्योंकि उत्तरी मंचूरिया में रूस को अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे । पर 
रूस की कम्युनिस्ट सरकार इस समय जापान के साथ युद्ध में उलभने की स्थिति में 


` नहीं थी। मंचूकुओ के सम्बन्ध में रूस का क्या रुख था, इस पर हम आगे चल कर 


यथास्थान प्रकाश डालेंगे । पर इसमें सन्देह नहीं, कि १६३२ में सम्पूर्ण मंचूरिया मंचूकुओ 
राज्य के अन्तर्गत था, और इसकी स्वतन्त्र सरकार जापान के निरीक्षण म्रीर संरक्षण में . 
अपने देश का शासन करने में लगी थी | 


यद्यपि चीन की सरकार इतनी शक्तिशाली नहीं थी, कि मंचूकुओ में सॅन्यबल से 
जापान का प्रतिरोध कर सके, पर उसने जापान के साम्राज्यवाद के प्रति अपना विरोध 
प्रगट करने के लिये ग्न्य उपायों का ग्राश्रय लिया । चीन में जापानी माल के बहिष्कार 
का आन्दोलन बहुत प्रबल हो गया। बहिष्कार का यह आन्दालन किस अंश तक सफल 
हो रहा था, इसका अनुमान इस बात से किया जा सकता है, कि जहां सितम्बर, १९३१ 
में १,२७,०६,००० येन का जापानी माल चीत में श्राया था, वहां दिसम्बर, १६३१ मे 
इस माल की मात्रा घटकर केवल ४२,९६९,००० येन की रह गई थी । चीन में सर्वत्र ऐसी 
समितियां कायम थीं, जो जनता को जापानी माल का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित 
कर रही थीं। शंघाई इस ग्रान्दोलन का प्रधान केन्द्र था, क्योंकि वह चीन के विदेशी व्या- 
पार का प्रमुख बन्दरगाह था । जापानी लोग चीन के बहिष्कार ग्रान्दालन से इतने अधिक 
उद्विग्न हुए, कि उन्होंने शंघाई के म्युनिसिपल अधिकारियों से यह माँग की, कि उन 
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में बहिष्कार का प्रचार करने बाली जो समितियां विद्यमान हैं, उन्हें भंग कर दिया 
si रा की शक्ति के सम्मुख शंघाई के राजपदाधिकारी सवथा श्रसहाय थे । उन्होंने 
जापान की मांग को स्वीकृत कर लिया। पर जापान इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हो गया । 
उसके जंगी जहाजों ने शंघाई पर आक्रमण कर दिया, और एक जापानी सेना ने शंघाई 
नगरी के एक भाग पर कब्जा भी कर लिया । इस लड़ाई में बहुत-से चीनी लोग मारे गये, 
और बहुत-सी सम्पत्ति का विनाश हुश्रा । शंघाई पर यह जापानी आक्रमण जनवरी, 
१६३२ में हुआ था) १ फरवरी, १६३२ को चीन की राजधानी नानकिंग पर भी जा- 
पानी सेना ने बम्ब वर्षा की । मई, १६३२ तक इसी ढंग से चीन और जापान में संघर्ष 
चलता रहा । इस समय इन दोनों देशों में बाकायदा युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी, पर 
उनमें उसी ढंग की लड़ाई जारी थी, जैसे कि युद्ध के समय में होती है। १६३२ तक चीन 
में जापानी माल को बहिष्कृत करने का आन्दोलन बहुत कुछ शिथिल हो गया था, और 
उधर मंचूकुओं की सरकार की स्थापना भी व्यवस्थित रूप से हो गई थी । 


(४) राष्ट्रसंघ शौर मज्चूकुओ 


१९१४-१ के महायुद्ध की समाप्ति पर संसार में चिरशान्ति की स्थापना श्रौर 
राज्यों के पारस्परिक झगड़ों को शान्तिमय उपायों द्वारा निबटाने के उद्देश्य से राष्ट्रसंघ 
की स्थापना की गई थी । चीन और जापान दोनों ही राष्ट्रसंघ के सदस्य थे। जापान ने 
राष्ट्रसंघ की सदस्यता को स्वीकृत करते हुए यह बात भी मंजूर कर ली थी, कि वह अन्य 
किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और अन्तर्राष्ट्रीय .भगड़ों 
को निबटाने के लिए सैन्यबल का प्रयोग नहीं करेगा । सितम्बर, १६३१. में जब जापान 
ने मंचूरिया की राजघानी मुकदन पर कब्जा किया, तो चीन ने उसके विरुद्ध राष्ट्रसंघ से 
अपील की । राष्ट्रसंघ की कौंसिल के अधिवेशन उस समय हो रहे थे। २१ सितम्बर को 
चीनी सरकार की अपील कौंसिल के सम्मुख पेश हुई। ३० सितम्बर को राष्ट्रसघ की 
कौँसिल ने यह प्रस्ताव स्वीकृत किया, कि ज्यों ही परिस्थितयां अनुकूल हों, मुकदत से 
जापानी सेनाओं को हटा लिया जाय । ज्यों ही परिस्थितयां अनुकूल हों, ये शब्द प्रस्ताव 
में जान-बु कर इसलिये रखे गये थे, ताकि जापान भी इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर सके। 
जापान ने कौंसिल के प्रस्ताव को मान लिया, और वह सवंसम्मति से स्वीकृत हुश्रा। 


अक्टूबर, १९३१ में जब कौंसिल का फिर श्रधिवेशन हुथ्रा, तो मञ्चूरिया की समस्या | 


उसके सम्मुख पुनः उपस्थित की गई। श्रब तक जापान की सेनाएं मुकदन में मौजूद थी। 
जापान का कहना था, कि मंचूरिया में चीन का शासन अत्यन्त निर्बल और विकृत है, 
वहां डाकुओ्रों की संख्या बहुत बढ़ गई है, और शासनसूत् अत्यन्त शिथिल हो गया हैं। 
इस दशा में जापानी लोगों के जान व माल की रक्षा करने के लिये यह | है, कि 
मुकदन-में और श्रन्यत्र मी जापानी सेनाए कग्यम रहें । पर राष्ट्रसंघ की कॉसिल इस कर 
से सहमत नहीं थी। १० अ्रक्टूबर को उसने एफ अन्य प्रस्ताव स्वीकृत किया, जिसमें इस 
वात पर जोर दिया गया कि क्वाँतृंग सेना को केवस उस प्रदेश तक ही ्रपने' को सीमित 
रखना चाहिये, जहां जापान की रेलवे लाइन विद्यमान है, मुकदन और श्रन्य प्रदेशों 
से यह सेना शीघ्र ही हटा ली जानी चाहियें । जापान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार 

किया, यद्यपि राष्ट्रसंघ की कौंसिल में यह प्रस्ताव बहुमत द्वारा स्वीकृत हो गया था | 
नवम्बर, १६३१ में राष्ट्रसंघ की कौंसिल के सम्मुख मञ्चूरिया का मामला फिर वेश 
हुआ। इस बार भी जापान ने इस बात पर जोर दिया कि मञ्चूरिया में चीनी शास 
की शिथिलता के कारण उसके लिये यह सम्मव नहीं है, कि वह अपनी सेनाओं को वहीं 
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से हटा सके । अन्त में १० दिसम्बर, १६३१ को कौंसिल ने यह्‌ निश्चय किया, कि मंच्‌- 
रिया की समस्या पर विचार करने के लिये एक कमीशन की नियुक्ति की जाय, जो वहाँ 
जाकर वस्तुस्थिति का अध्ययन करे और अपनी रिपोर्ट को कौंसिल के सम्मुख उपस्थित 
करे । इस समय जापानी सेनाओं ने चिन्चो के अतिरिक्त ्रव्यसम्पूर्ण मञ्चूरिया पर अपना 
कब्जा कर लिया था । जापान ने यह स्वीकार कर लिया, कि वह इस बीच में चिन्चो पर 


कब्जा करने का प्रयत्न नहीं करेगा । पर मंचूरियन. कमीशन की रिपोर्ट तैयार होने से ` 


पर्वं ही ३ जनवरी, १६३२ को जापानी सेनाओं ने चिन्चो पर भी अपना कब्जा कर 
लिया। राष्ट्रसंघ के निर्णयों का जापान की इष्टि में उतना महत्त्व नहीं था, जितना कि 
मंचूरिया में अपने साम्राज्य-सम्बन्धी हितों का था। इसीलिये वह राष्ट्रसंघ की उपेक्षा 
कर अपने साम्राज्य-विस्तार में तत्पर था। 


मंचूरिया के मामले का श्रनुसन्धान करने के लिये जो कमीशन राष्ट्रसंघ द्वारा 
नियुक्त हुआ था, उसके प्रधान लार्ड लिटन थे । ब्रिटेन के इस प्रतिनिधि के अतिरिक्त मंचू- 
रियन कमीशन में फ्रांस, अमेरिका, इटली श्रौर जर्मनी के प्रतिनिधियों को स्थान दिया 
गया था । ४ सितम्बर, १६३२ को पेकिंग में इस कमीशन ने ्रपनी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर 
कर दिये। इस कमीशन ने यह प्रस्ताव किया कि क्योंकि मंचूरिया में चीन, जापान और 
रूस तीनों के विशेष हित विद्यमान हैं, श्रत: इन तीनों के हितों और विशेषाधिकारों की 


रक्षा की समुचित व्यवस्था की जानी ग्रावश्यक है। मंचूरिया में एक ऐसी सरकार कायम - 
की जानी चाहिये, जो न केवल अपने श्रान्तरिक मामलों में पूर्णतया स्वतन्त्र हो, पर साथ . 


ही जिसका संगठन इस ढंग का हो, जिससे कि चीन की राष्ट्रीय प्रमुता भ्रखण्डित एवं 
विभाजित रहे । मंचूरियन कमीशन एक इस प्रकार के मध्य मार्ग का अनुसरण करने 
के पक्ष में था, जिसके कारण न तो मंचूरिया चीन का ग्रंगमात्र ही रह जाता था, और = 
ही वह एक स्वर्त॑न्त्र व पृथक्‌ राज्य बन पाता था । पर जापान लिटन कमीशन की रिपो 
को स्वीकृत करने के लिये तैयार नहीं था। १५ सितम्बर, १६३२ को उसने मंचूकुग् 
राज्य की स्वतन्त्र एवं. पृथक्‌ सत्ता को स्वीकार कर लिया था। इस दशा में उस 
लिये यह सम्मव नहीं था, कि वह्‌ किसी ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार कर सके, जिससे वि 
मंचूकुओ की इस स्थिति में अन्तर आता हो। बहुत वाद-विवाद के बाद फरवरी, १९३६ 
में राष्ट्रसंघ ने लिटन कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकृत कर लिया। उसने अपने सदस्यः 
राज्यों को ्रादेश दिया, कि वे मंचूकुओ राज्य की स्वतन्त्र एवं पृथक्‌ सत्ता को स्वीकार 
न करें और उसके साथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध भी स्थापित न करें। जापान से मी उसने 
यह्‌ अनुरोध किया, कि वह चीन से अपनी सेनाएं हटा ले और उसके खिलाफ अपनी 
सैन्य शक्ति का उपयोग न करे । चीन के साथ झगड़े की जो भी बातें हैं, उनका निबटारा 
करने के लिये जापान बातचीत व शान्तिमय उपायों का ही प्रयोग करे, शक्ति का तहीं। 
पर जापान किसी भी दशा में इस बात के लिये तैयार नहीं था, कि वह मंचूकुश्रो से अपने 
प्रभत्व का परित्याग कर दे । मार्च, १९३३ में उसने राष्ट्रसंघ को यह्‌ सूचना दे दी, कि 
वह भविष्य में उसका सदस्य रहने को तैयार नहीं है। वह राष्ट्रेसंघ से पृथक्‌ हो गया, 
और चीन में अपने साम्राज्य का प्रसार करने के लिये तत्पर हुआ। १६१४-१८ ख महा- 
युद्ध के बाद पृथिवी के विविध देशों को एक अन्तरराष्ट्रीय [संगठन की अधीनता में लाने 
का जो प्रयत्न राष्ट्रसंघ के तिर्माण द्वारा किया गया था, उस पर यह मारी ग्राघात था । 
राष्ट्रसंघ की शक्ति इससे बहुत तिर्बेल हो गई थी । बाद में जमंत्ती और इटली मी सार 
ज्यवाद के मागं को ग्रहण करके राष्ट्रसंघ से पृथक्‌ हो गये, ओर यह अन्तर्राष्टीय मः: 
अत्यन्त शिथिल हो गया । 
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३१० एशिया (सुदूर पूर्व) का ग्राधुनिक इतिहास 


(५) मंचूकुश्रो पर जापान का प्रभुत्व 


जापान की क्वांतुंग सेना के प्रयत्न से मंचूरिया में जो नया पृथक्‌ राज्य मंचूकुभ्रो 
के नाम से स्थापित हुआ था, वह कहने को तो स्वतन्त्र था, पर वस्तुतः वह जापान का 
एक अधीनस्थ व संरक्षित राज्य था। १५ सितम्बर, १६३२ के दिन जब जापानी सरकार 
ने मंचूकुओ की स्वतन्त्र सत्ता को बाकायदा स्वीकार किया था, तभी इन दानों राज्यों 
की सरकारों ने एक ऐसे शर्तनामे पर हस्ताक्षर कर दिये थे, जिसमें उन सब विशेषा- 
घिकासें का विशद रूप से उल्लेख किया गया था, जो कि जापान ने मंचूरिया में चीन के 
साथ की गई विविध सन्धियों द्वारा प्राप्त किये हुए थे। १६१५ की सन्धि द्वारा लिग्राग्रो- 
तुंग प्रायद्वीप और दक्षिणी मंचूरियन रेलवे को ६ साल के पट्ट पर प्राप्त करने का भी 
इसमें स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया था। मंचूकुओ राज्य की सरकार ने यह बात 
स्वीकार कर ली थी, कि इस शत्तंनामे में जापान के जिन विशेषाधिकारों का परिगणन 
किया गया है, उनको वह बिना किसी ननु नच के मानेगी और उनको अक्षुण्ण रखेगी। 
चीन की कुग्रोमिन्तांग सरकार से जापान के झगड़े की जड़ ये विशेषाधिकार ही थे, जिन्हें 
नष्ट करने के लिये मार्शल चियांग काई शेक की सरकार कटिबद्ध थी । पर श्रव मंचूकुभ्रो 
के एक पृथक्‌ राज्य बन जाने के कारण जापान के ये विशेषाधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित 
हो गये थे । इन विशेषाधिकारों के मंचूकुओ द्वारा स्वीकृत कर लेने के बदले में जापान 
को सरकार ने यह जिम्मा लिया था, कि वह नवस्थापित मंचूकुभ्रो राज्य में शान्ति श्रौर 
व्यवस्था को कायम रखेगी, और विदेशी आाक्रमणों से उसकी रक्षा करेगी । 


मंचूकुओ में अपने इन विशेषाधिकारों की रक्षा के लिये जापान के पास शक्ति 
की कमी नहीं थी । वह निम्नलिखित साधनों द्वारा इनकी रक्षा करने में समर्थ था--( १) 
लिग्राओ-तुंग का जो प्रदेश ६९ साल के पट्टे पर जापान के पास था, उसमें उसकी अपनी 
सरकार थी। इस प्रदेश में पुलिस, न्यायालय श्रादि सब जापान के अपने थे । (२) दक्षिणी 
मंचूरियन्‌ रेलवे के क्षेत्र में भी जापानी सैनिक पुलिस की सत्ता थी, और इस क्षेत्र के 
शासन-प्रबन्ध में मी उसका हाथ था। (३) क्वांत्‌ंग सेना मंचूकुओ में विद्यमान थी, और 
१९३१ के बाद इस की संख्या और शक्ति दोनों में बहुत वृद्धि कर दी गई थी (४) दक्षिणी 
मंचूरियन रेलवे के क्षेत्र में जिन ग्रनेकविध व्यवसायों का संचालन रेलवे द द्वारा 
किया जाता था, उनका उल्लेख हम पिछले एक भ्रध्याय में कर चुके हैं । इन व्यवसायों का 
सचालन जापानी लोगों द्वारा होने के कारण रेलवे के क्षेत्र में जापान का प्रभुत्व बहुत 
व्यापक था (५) जापानी लोगों के लिये एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धति को श्रब भी 
स्वीकृत किया जाता था, और इस पद्धति को क्रिया में परिणत करने के लिये मंचूक॒ग्रो में 
उपयुक्त साधन विद्यमान थे। जापानी सरकार द्वारा मंचूकुओ में सवंत्र कान्सल नियुक्त 
किये गये थे, श्रौर जापानी लोग अपने को इन्हीं कान्सलों के शासन में मानते थे । (६) मंचू- 
कुआ राज्य की नई राजधानी हिसन्‌किंग को बनाया गया था, और यहां जापान की श्रोर 
से एक राजदूत की नियुक्ति की गई थी । लि्राश्रो-तंग प्रायद्वीप का गवर्नर, क्वांतुंग सेता 
का सेनापति और राजदूत के पद एक ही व्यक्ति के हाथों में रहते थे । इन तीनों महत्त्व- 
पूर्ण पदों के एक ही व्यक्ति के हाथों में रहने के कारण उसकी स्थिति इतनी झक्तिशाली 
हो जाती थी, कि वह मंचूकुओ राज्य को भलीमाति अपने प्रभाव में रख सकता था। 
कवांतुंग सेना के प्रधान सेनापति की हैसियत से मंचूकुओ में स्थित जापानी राजदूत वर्दी 
की सरकार को कठपुतली के समान नचा सकता था । 
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जापान का वशवर्ती मञ्च्‌ कुओ राज्य . ३११ 


संचूकुओ की सरकार पर जापान का कितना अधिक प्रभुत्त्व था, इसे इसी एक 

बात से समझा जा सकता है, कि उसकी सिविल सविस के उच्च कर्मचारियों में ६० फी 
सदी जापानी थे । मंचूकुओ की सिविल सविस के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों में मी जा- | 
पानियों की संख्या (१६३६ में) ५० प्रतिशत के लगभग थी । यह ठीक है, कि ये जापानी | 
कर्मचारी मंचूकुओं की नौकरी में थे ये उसी से वेतन प्राप्त करते थे, और उसी के श्रा- | 
| 

| 


देशों को क्रिया में परिणत करते थे। सरकार के विविध विमागों के प्रधान मंचूकुओ के 
ही लोग थे, श्रतः यह्‌ कहा जा सकता था, कि सरकारी नोकरी में जापानी लोगों की 
| नियुक्ति का कारण शासन-सम्बन्दी उनकी विशेष योग्यता ही थी। पर साथ ही यह भी 
| स्पष्ट है, कि सरकार के कर्मचारियों में इतने अधिक जापानियों की सत्ता क्रियात्मक इष्टि 
| से मंचूकुओ में जापान के प्रमुत्त्व को स्थापित करने में सहायता पहुंचाती थी, श्रौर ये 

जापानी कर्मचारी अपने कत्तंव्यों का पालन करते हुए जापान के हितों को अपनी दृष्टि | 

में रखते थे । मंचूकुओ राज्य में जो भी महत्त्वपूर्ण सरकारी पद थे, उन सब पर जापानी | 
| लोग नियुक्त थे । सेना, पुलिस आदि में तो जापानियों की प्रमुख स्थिति थी ही, साथ ही, | 
| शिल्प, व्यवसाय और न्याय श्रादि के विभागों में मी जापानी अफसरों का बड़ा महत्त्वपूर्ण 
स्थान था। मंचूकुओ की आ्राम्यन्तर और बाह्य राजनीति के निर्धारण में जापानी लोगों 
का विशेष हाथ था । 


मंचूकुशरो के रूप में जिस पृथक्‌ व स्वतन्त्र राज्य की स्थापना हुई थी, उसके साथ 
जापान के अतिरिक्त अन्य राज्यों का मी सम्बन्ध था । इनके विषय में मंचूकुओ की सरः 
कार ने माचे, १६३२ में जिस नीति का निर्धारण किया था, उसके प्रधान तत्व निम्न- 
लिखित थे--(१) विदेशी राज्यों के साथ जो सम्बन्ध स्थापित किया जायगा, वह न्याय 
और शान्ति के सिंद्धान्तों पर आश्रित होगा। इन सम्बन्धों को स्थापित करते हुए प्रन्त- 
राष्ट्रीय कानून का पूर्ण रूप से अनुसरण किया जायया । ग चीन की सरकारने मंचूरिया 

, में अन्य राज्यों के साथ जो विविध सन्धियां की हुई थीं उन्हें पूर्ण रूप से माना जायगा 

आर उन सन्धियों के कारण चीनी सरकार ने अपने ऊपर जो जिम्मेवारियां ली 
मंचूकुओ की सरकार उन सब को स्वीकृत करेगी । (३) मंचूरिया में विदेशी राज्यों ने 
जो विशेषाधिकार प्राप्त किये हुए थे, न केवल उन्हें माना ही जायगा, भ्रपितु साथ ही 
मंचक्‌ग्रो की सरकार विदेशी राज्यों के नागरिकों के जीवन व माल टो रक्षा के लिये 
भी पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। (४) विदेशी लोगों को मंचूकुओ में आने ओर बसने 
की सुविधा दी जायगी, रौर सब राज्यों के लोगों के साथ एक समान व न्याययुक्त बरताव 
किया जायगा । (५) विदेशी राज्यों के साथ व्यापार ए प्रोत्साहित किया जायगा । (६) 
जहाँ तक आथिक जीवत का सम्बन्ध है, विदेशी राज्यों के लोगों को मंचूकुओ में सव 
प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। 

इसमें सन्देह नहीं, कि यदि इस नीति का मलीमांति अनुसरण किया जाता, तो 
मंचूकुओ के सम्बन्ध में किसी भी विदेशी राज्य को शिकायत का अवसर न होता । पर 
वस्तुतः मंचकञ्रो जापान का संरक्षित व वशवर्ती राज्य था। यह स्वामाविक था, कि 
उसमे अन्य देशों के मुकाबिले में जापान को विशेष सुविघाएं पराप्त हों। फरवरी, १६३५ 
में मंचूरियन पेट्रोलियम कम्पनी की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य यह था, कि यह 
विदेशों से ऋड आयल को मंगाए और उसे साफ करने की व्यवस्था करे। इस कम्पनी | 
की पूंजी ५०,००,००० येन निश्चित की गई थी। इस पूंजी में से ३०,००,००० येन मंचू- 
कुओ की सरकार भौर दक्षिणी मंचूरियन रेलवे कम्पनी ने लगाये, भर शेष २०,००,० ०० 
येन जापान की चार विभिन्‍न आयल कम्पनियों ने। इस दशा में पेट्रोलियम के महत्त्वपरण 
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व्यवसाय को संचालित करने का अधिकार मुख्यतया जापानी लोगों को प्राप्त हो गया । 
क्योंकि इस कम्पनी का पेट्रोलियम के व्यवसाय पर एकाधिकार स्थापित किया गया था, 
म्तः श्रन्य देशों को इससे शिकायत होना सर्वथा स्वाभाविक था, विशेषतया उस दशा में 
जबकि अनेक विदेशी कम्पनियां पहले से ही मंचूरिया में पेट्रोलियम के व्यवसाय में संलग्न 
थीं । अन्य देशों का कहना था, कि मंचूरिथन पेट्रोलियम कम्पनी के निर्माण के कारण उन्हें 
पेटोल के कारोवार में पहले के समान सुविधा नहीं रह गई है, और यह बात उस नीति 
के विरुद्ध है, जिसका प्रतिपादन मंचूरूश्रो सरकार द्वारा किया गया था। पर मंचूकुश्रो 
और जापान की सरकारें इसका यह उत्तर देती थीं, कि जिन देशों ने मंचूकुश्रो की पृथक्‌ 
व स्वतन्त्र राज्य के रूप में सत्ता तक को भी स्वीकृत नहीं किया हैं, उन्हें उससे श्राथिक 
सुविधाएं प्राप्त करने की आशा रखने का कोई अधिकार नहीं है। इस युक्ति को सर्वथा 
गलत भी नहीं कहा जा सकता । मंचूकुओ की एक पृथक्‌ व स्वतन्त्र राज्य के रूप में सत्ता 
एक यथार्थ बात थी । इसी कारण धीरे-धीरे अन्य देश भी उसकी यथार्थ (द फैक्टो) सत्ता 
को स्वीकृत करने के लिए विवश होते जाते थे। रूस के राज-प्रतिनिधि श्रब हिसनकिग 
(मंचूकु् की राजधानी) में रहने लगे थे, और मंचूकुओ का राजप्रतिनिधि भी साइबी- 
रियन रिपब्लिक (रूसी सोवियत संघ के ग्रन्तर्गत) में नियुक्त कर दिया गया था । श्रमेरिका 
के जो कान्सल मंचूरिया में १६३१ से पहले नियुक्त थे, उन्हें भी वहाँ से वापस नहीं बुलाया 
गया था। चीन, रूस अमेरिका आदि जिन राज्यों का पूर्वी एशिया के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
था, वे मंचूकुश्रो की उपेक्षा नहीं कर सकते थे । इसीलिए यद्यपि उन्होंने इस नये राज्य की 
वधानिक सत्ता को स्वीकार नहीं किया था, तथापि वे इसकी यथार्थ सत्ता को स्वीकृत 
करने के लिये विवश थे। 


धीरे-धीरे कतिपय देशों ने मंचूकुश्रो की वैधानिक सत्ता को भी स्वीकृत करना 
प्रारम्भ कर दिया था। सबसे पूर्वं मई, १६३४ में व्यापारिक आवश्यकताओं से विवश 
होकर श्रल-साल्वदोर रिपब्लिक ने मंचूकुओ की पृथक व स्वतन्त्र सत्ता को बैधानिक रूप 
से स्वीकृत कर लिया था। इसके बाद कई अन्य राज्यों ने भी उसका अनुसरण किया | 


मंचूकुओ पर जापान का प्रभाव व प्रभुत्त्व स्पष्ट रूप से विद्यमान था। इस दशा 
में यह समस्या अवश्यभावी थी, कि उत्तरी मंचूरिया में रूस को जो विशेषाधिकार प्राप्त 
थे, उनके सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जाय। उत्तरी मंचूरिया की पूर्वी चाइनीज रेलवे 
रूस के प्रमृत््व में थी, और उसके निर्माण के लिए रूस ने बहुत अ्रधिक धन व्यय किया 
था । इस रेलवे लाइन के क्षेत्र में रूस को अनेक राजनीतिक विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। 
पर १६३२ तक सम्पूर्ण मंचूरिया मंचूकुओ राज्य की सरकार के ग्रधिकार में आ चुका 
था। क्योंकि इस राज्य पर जापान का प्रमृत्त्व था, अ्रतः रूस अपने | की 
रक्षा तभी कर सकता था, जबकि वह जापान के विरुद्ध संघर्ष करने के लिये तैयार हो। 
पर इस युग में रूस किसी मी अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष में उलभने की स्थिति में नहीं था । वह 
विविध योजनाओं द्वारा अपने सैनिक व रथिक उत्कर्ष के लिये प्रयत्न कर रहा था, और 
सब देशों के साथ मंत्री ग्रौर सुलह की नीति का अनुसरण करना चाहता'था । इस दशा 
में रूसी सरकार ने यही उचित समझा, कि पूर्वी चाइनीज रेलवे का विक्रय करके मंचूरिया 
से अपने विशेषाधिकारों का अन्त कर दे। १६३४ में इस मामले का फैसला कर लिया 
गया । जिन शर्तों पर रूस ने पूर्वी मंचूरियन रेलवे को मंचूकुओं की सरकार को बेच. देता 
मजूर किया, वे निम्नलिखित थीं-..( १) मंचकुओ सरकार १४,००,००,००० येन इस 
रेलवे की कीमत के रूप में रूस को प्रदान करे | (२) जिन रूसी रेलवे कर्मचारियों को 
पूर्वी मंचूरियन रेलवे की नौकरी से पृथक्‌ किया जायगा, उन्हें ३,५०,००,००० येन हर- 
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जापान का वशवतीं मञ्च्‌ कु्रो राज्यं ३१३ 


जानि के रूप में प्रदान किया जाय । मंचूकुओ सरकार इन रकमों को ठीक समय पर अदा f 
कर देगी, जापान इस बात की गारन्टी दे । १७,५०,००,००० येन की भारी रकम को 

अदा कर सकने का मंचूक्श्रो सरकार के सम्मुख केवल यही उपाय था, कि वह पूर्वी । 
चाइनीज रेलवे को जमानत के तौर पर रख कर यह रकम जापान से कर्ज ले । उसने इसी री 
| उपाय का श्रवलम्बन किया, और उत्तरी मंचूरिया की यह्‌ रेलवे लाइन रूस के बजाय 
| जापान के हाथों में श्रा गई। चीन की सरकार इस सौदे के खिलाफ थी, उसने इसका 
विरोध भी किया। पर उसका विरोध स॒र्वंथा निरर्थक था। २३ मार्च, १९३५ को पूर्वी 
चाइनीज रेलवे रूस के बजाय जापान के अधिकार में भ्रा गई । अब मंचूरूओो राज्य के 
| किसी भी प्रदेश पर रूस का कोई विशेषाधिकार नहीं रहा । 4 


मंचूकुओ के पृथक्‌ राज्य के स्थापित हो जाने पर जापान ने उसमें किस प्रकार 
अपने प्रभुत्व को स्थापित करना शुरू किया, इस सम्बन्ध में कुछ श्रन्य बातों का उल्लेख 
| भी आवश्यक है--- 


(१) जापान के पूँजीपतियों ने बहुत बड़ी मात्रा में मंचूकुश्रो के विविध व्यवसायों 
में पूंजी लगानी प्रारम्भ को। १९३२ में जो जापानी पूँजी इस राज्य में लगी हुई थी, ' 
उसकी मात्रा केवल ६,७२,००,००० येन थी । इसके बाद मंचूकुश्रो में जापानी पूँजी नि- 
रन्तर बढ़ती गई। १६३८ तक वहाँ ४३,१०,००,००० येन नई पूँजी लगायी गई । यह 
पूंजी प्रधानतया रेलवे लाइनों और लोहे तथा कोयले के व्यवसायों में लगायी गई थी। 
१९३१ से पहले मंचूरिया कृषि-प्रधान देश था, उसमें व्यवसायों का विकास अधिक नहीं 
हुआ था । पर १३२ से वहाँ व्यवसायों का बड़ी शीघ्रता से विकास शुरू हुः । 


(२) जापान और मंचूक्ग्रो में पारस्परिक व्यापार पहले भी विद्यमान था। पर 
१६३२ तक जापान मंचूरिया में जितना तैयार माल बिक्री के लिये भेजता था, उससे 
कहीं अधिक कच्चा माल उससे क्रय करता था। यही कारण है, कि १६३२ में मंच रिया 
से जापान को निर्यात होने वाले माल की मात्रा वहाँ से आयात होने वाले माल को अपेक्षा 
| २,६०,००,००० येन अधिक थी । पर मंचूरिया से चीनी शासन का अन्त कर वहाँ अपनी 
| संरक्षा में मंचकओ राज्य की स्थापना में जापान का प्रधान उद्देश्य आर्थिक था । वह इस 
| प्रदेश पर अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करके उससे अपनी ्राथिक समस्या को हूल 
करना चाहता था। इस उद्देश्य में जापान को सफलता हुई । १६३८ में जापान से मंचू- 
कुश्रो जाने वाले माल की मात्रा वहाँ से श्राने वाले माल की अपेक्षा २७,० ०,००० येन 
। अधिक हो गई। 


(३) जापान ने यह भी यत्न किया, कि अपनी निरन्तर बढ़ती हुई आबादी के 
एक भाग को मंचूकुग्रो में ्राबाद करे। १९३१ में मंचूरिया में जितने जापानी लोग 
आबाद थे, १६३७ में उसकी श्रपेक्षा ढुगुने के लगमग जापानी इस देश में बस गये थे। 
१६३५ की जनगणना के अनुसार मंचूकुओ में बसे हुए जापानियों की संख्या ५,०१.१५१ 
थी । जापानी लोगों के ्रतिरिक्त कोरिया और फार्मूसा के भी बहुत-से लोग श्रब इस 
राज्य में आकर ग्राबाद होने लगे। कोरिया और फामूंसा इस समय जापान के अधीन थे। 
ग्रतः स्वाभाविक रूप से मंचूकुओ में वहाँ के लोगों को बसने के लिए सब प्रकार की 
सुविधाएँ दी जाती थीं । जापानी सरकारने वाकायदा एक ऐसी योजना का निर्माण किया 
या, जिसके अनुसार मञ्चूकुओरो के विविध प्रदेशों में जापानी लोगों को ्राबाद किया 

जाता था। १६३६ के ग्रन्त तक मञ्चूकुशओ में पांच जापानी बस्तियां बसायी जा चुकी थीं, 
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३१४ एशिया (सुदूर पूवं) का आधुनिक इतिहास 


'जिनके निवासियों की संख्या ४,२४५ थी । इन बस्तियों में बसे हुए जापानी कृषि द्वारा 
अपना निर्वाह करते थे। १६३६ में मञ्चूकूश्रो में जापानी बस्तियों का श्रीगणेश मात्र 
क्रिया गया था। जापानी सरकार की योजना यह थी, कि अगले वीस सालों में 
१०,००,००० जापानी परिवारों का मञ्चूकुश्रो के विविध क्षेत्रों में बसा दिया जाय, 
'ताकि जापान की बढ़ती हुई ग्राबादी के कुछ श्रंश को इस संरक्षित राज्य में आबाद किया 
जा सके । यदि जापान १९४० में महायुद्ध के चक्कर में न फंस जाता, तो निःसन्देह उसकी 
यह योजना श्रविकल रूप से सफल हो सकती । 
जापानी सरकार यह भी श्रनुभव करती थी, कि मञ्चूकुश्रो को जापानी लोगों के. 
ग्राबाद होने के लिए उसी दशा में उपयुक्त बनाया जा सकता है, जबकि वहां चीनी लोगों 
के प्रविष्ट होने में रुकावटें उपस्थित की जाएं । यह्‌ स्पष्ट हैँ, कि यदि चीनी लोग भी 
मंचूकुश्रो में निर्वाध रूप से ाब्राद होते रहते, तो इस राज्य में जापानी लोगों की स्थिति 
सुरक्षित नहीं समझी जा सकती थी, क्योंकि चीन की सरकार मञ्चूरिया को अपने देश 
का अंग मानती थी और चीनी लोगों में जापान के प्रति विरोध को भावना बहुत प्रबल 
थी। भ्रतः १६३४ में मंचूकुओं की सरकार ने अनेक इस प्रकार के कानून बनाए, जिनके . 
कारण चीनी लोगों के लिए यह तो सम्भव रहा, कि वे सामयिक रूप से मजदूरी श्रादि के 
लिए मंचूकुझो में आ-जा सकें, पर उनके लिए इस देश में स्थायी रूप से श्राबाद हो सकता 
सम्भव नहीं रह गया । 
पर मञ्चूकुश्रो में चीनी लोगों की कमी नहीं थी। उसकी श्राबादी में चीनी लोगों 
की बहुसंख्या थी । इसलिए मञ्चूकुश्रो की सरकार ने यह्‌ प्रयत्न किया, कि इस नये 
राज्य के सब निवासियों को सम्राट्‌ के प्रति भ्रनुरक्त करके उनमें राष्ट्रीय एकता को 
उत्पन्न किया जाय । मञ्चूकुश्रो के लोगों में यह प्रचार किया गया, कि सम्राट्‌ के प्रति 
भक्ति रखना और सरकारी आाज्ञाओं का पालन करना उनका परम कतव्य है । यह विचार 
जापान की अपनी परम्परा के अनुकूल था। जापान में सम्राट्‌ को दैवी माना द था, 
और जनता उसके प्रति असाधारण श्रद्धा रखती थी। मञ्चूकुश्रो में भी यह प्रयत्न 
किया गया, कि वहाँ निवास करने वाले विविध जातियों के लोग सम्राटू को अपना 
अधीश्वर समझें । चीनी लोगों के लिए भी यह नई बात नहीं थीं। १९११ तक वे मञ्चू 
सम्राट्‌ को अपता स्वामी मानते रहे थे। अतः उनके लिए यह कठिन नहीं था, कि श्रब 
मंचू सम्राट्‌ को अपना श्रधिपति मानने लगें, और उसकी ग्राज्ञापालक प्रजा 
न कर रहें। 


(६) मंचूक्म्रो राज्य को प्रगति 


मंचूकुओ राज्य के सम्मुख सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या देश में शान्ति और व्यवस्था 
को स्थापित करने के सम्बन्ध में थी। जिस समय मञ्चूरिया चीत के अधीन था, वहाँ 

` व्यवस्थित शासन का श्रमाव था। इस कारण वहाँ डाकुग्रों का बहुत जोर था। 
के दल के दल देश में सर्वत्र लूटमार करते फिरते थे। किसानों और गरीब लोगों की 


. इतनी ्रामदनी नहीं थी, कि वे शान्ति के साथ अपना जीवन बिता सकें । श्रतः सर्वसाधा- 


रण किसान लोग भी मोका मिलने पर डकैती से बाज नहीं आते थे । विशेषतया, जरब 
फसल खराब हो जाती थी या बाढ़ श्रादि के कारण फसल नष्ट हो जाती थी, तो भूख 
पीड़ित लोग डाकाजनी पर उतर आते थे और देहातों में भ्रव्यवस्था उत्पन्न कर देते थे। 
जब मंचूरिया चीन से पृथक्‌ हो गया ग्रोर जापान की संरक्षता में वहां नई सरकार ह 
स्थापना हुई, तो श्रव्यवस्था श्रौर डाकाजनी की यह प्रवृत्ति श्रौर भी भ्रधिक बढ़ गई । 
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बहुन-से चीनी लोग जो नई सरकार से असंतुष्ट थे, गुरीला पद्धति का अनुसरण कर लूट- 
मार पर उतर आए और देश में अ्रव्यवस्था मचाने लगे। चांग ह सूएह लियांग की सेना 
इस समय भंग कर दी गई थी। उसके बहुत-से सिपाही भी अब बेकार हो गए थे । ये 
तिही दृष्टि से सुशिक्षित थे, और श्रस्त्र-शस्त्र भी इनके पास मौजद थे। ये उन 
देशभक्तों के साथ मिल गये, जो मंचूकुओ सरकार के विरुद्ध संघर्ष में तत्पर थे । मंचकः्रो 
मे प्रधानतया सोयावीन की सेती होती थी, और वहाँ की सोयाबीन न केवल जापान में 
अपितु चीन और यूरोप में भी विका करती थी। पर इस समय विदेशों में मंचक्रो की 
सोयाबीन की माँग बहुत कम रह गई थी। चीन मंचूकुओ के साथ व्यापारिक सम्बन्ध 
नहीं रखना चाहता था। विइवव्यापी अर्थसंकट के कारण जर्मनी आदि यूरोपियन देश भी 
इस समय इस स्थिति में नहीं थे, कि वे मंचूकुओ से सोयाबीन को अधिक परिमाण में 
खरीद सक । इस दशा का यह परिणाम हुआ, कि मंचूकुओ में सोयाबीन की पैदावार में 
कमी होने लगी। १६३० में वहाँ ५३,००,००० टन सोयाबीन उत्पन्न हुई थी । १९३४ 
में उसकी मात्रा घटकर ३३,५०,००० टन रह गई थी। मंचूकुओ के किसानों पर इस 
दशा का क्या प्रभाव पड़ा होगा, इसकी कल्पना सहज में की जा सकती है। बहुत-सी 
जमीन परती पड़ गई थी, श्रौर बहुत-से किसान बेकार हो गए थे । इस दशा में यदि मंचू- 
कुझ्नो में डाकाजनी की प्रवृत्ति में और भ्रधिक वृद्धि हो गई हो, तो इसमें आइचर्य की कोई 
बात नहीं है। 

मंचूकुश्रो की सरकार ने डकंती और अव्यवस्था की प्रवृत्ति को नष्ट करने के 
लिए बहुत सख्त उपायों का प्रयोग किया । देहातों के लिए यह योजना बनायी गई, कि 


गांवों के चारों ओर मिट्टी की ऊंची-ऊंची दीवारें बना दी जाएं, ताकि डाकू लोग गांवों 


पर आक्रमण न कर सके । १६३३ तक २००० से भी अधिक गांवों के चारों ग्रोर दीवारें 
बनाकर उन्हें छोटे-छोटे दुर्गो के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। इस प्रकार 
सरकार ६०,००,००० के लगभग मनुष्यों की डाकुशओं से रक्षा करने में समर्थ हुई । साथ 
ही, डाकुश्रों और देशभक्त गुरीला सैनिकों का दमन करने के लिए क्वाँतुंग सेना में बहुत 
अधिक वृद्धि को गई। इस जापानी सेना के दस्ते मंचूकुआ में सर्वत्र नियुक्त कर दिये गए 
थे । शहरों और देहातों में सब स्थानों पर क्वांतुंग सेना की छावनियां डाल दी गई थीं, 
अर इसमें सन्देह नहीं कि सैन्यशक्ति का प्रयोग कर जापान की सरकार और उसकी 
संरक्षित मंचूकुओ सरकार देश में शान्ति और व्यवस्था की स्थापना में बहुत ्रंश तक 
समर्थ हुई थी। पर इस सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना चाहिये, कि मंचूरिया में 
निवास करने वाले बहुत-से चीनी लोग देशभक्त गुरीला सँनिकों के साथ सहानुभूति रखते 
थे, और बहुधा वे उनकी सहायता के लिए भी तत्पर रहते थे | १९३६ के बाद संसार के 
प्रायः सभी देशों में कीमतें फिर ऊँची उठती शुरू हो गई। मन्दी का युग समाप्त होकर 
एक बार फिर तेजी क। दौर शुरू हुआ । मंचूकुश्रो मी इस प्रवृत्ति से अछता नहीं रहा । 
उसकी सोयाबीन और ग्रन्य कृषिजन्य पदार्थों की संसार के बाजारों में मांग बढ़ने लगी, 
और झाथिक संकट के दूर हो जाने पर वहाँ शान्ति रोर व्यवस्था के स्थापित होते में 
बहुत सहायता मिली । १९३६ में अनेक राज्यों ने मज्चूकुओ के साथ व्यापार को फिरु 
से प्रारम्भ कर दिया । इस दशा में वहां डाकाजनी और प्रव्यवस्था में भी बहुत कमी भ्रा 


गई । 


किया, उनमें से कतिपय का यहां उल्लेख करना आवश्यक है । उसने देश की मुद्रापद्धति 


. का पुनः संगठन किया । इससे पूर्व मञ्चूकुओ में अनेक प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। भ्रव ` 
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युञ्जान नामक नये सिक्के को वहां जारी किया गया, जिसका मूल्य जापान के येन के्राधार 
वर निङ्चित किया गया। युश्रान श्रौर येन के मूल्य को एक स के साथ सम्बद्ध कर 
दिया गया । जिस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत विविध देशों के सिक्कों की कीमतें 
ब्रिटिश पौंड के साथ सम्बद्ध थीं, वैसे ही मञ्चूकु्रो के युआन को जापान के येन के साथ 
सम्बद्ध कर दिया गया। 


इस समय मञ्चूकुग्र में अनेक नई रेलवे लाइनों का भी निर्माण किया गया। 
१६३२ से १६३६ तक के चार साल के अरसे में मञ्चूक्‌श्रो की रेलवे लाइनों में ४० प्रति- 
शत वृद्धि हुई । श्राथिक इष्टि से जहाँ ये नई रेलवे लाइनें अत्यन्त उपयोगी थीं, वहां साथ 
ही इनका सैनिक महत्व भी कम नहीं था। मञ्चूक्श्रां सरकार भली-भांति समती थी, 
कि मविष्य में रूस और चीन के साथ उसका संवर्ष श्रवश्यम्भावी है। अ्रतः इन रेलवे 
लाइनों का निर्माण इस ढंग से किया गया था, जिससे कि युद्ध के समय में भी इनसे लाभ 
उठाया जा सके । क्योंकि इन लाइनों का निर्माण जापानी पूंजी द्वारा किया गया था, ग्रतः 
इनका प्रबन्ध दक्षिणी मंचूरियन रेलवे कम्पनी के सुपुर्द कर दिया गया था, जो.कि एक 
जापानी कम्पनी थी । जिसं पूर्वी चाइनीज रेलवे लाइन को, रूस से १४,००,००,००० 
भेन में क्रम किया गया था, उसका प्रबन्ध भी अरब दक्षिणी मंचूरियन रेलवे कम्पनी के 
हाथों में दे दिया गया । इस प्रकार यह विशाल जापानी रेलवे कम्पनी मंचूकुश्रो की सब 
रेलवे लाइनों का प्रवन्ध करने लगी । मंचूकुग्रो की सरकार ने देश में सड़कों के निर्माण 
पर भी बहुत ध्यान दिया। देश के सुशासन और वहां डकती का दमन करने के लिये इन 
सड़कों का बहुत उपयोग था । हवाई जहाजों की उन्नति के लिए भी मञ्चूकु्रो की सर- 
कार ने प्रयत्न किया, और मञ्चूरियन एविएशन कम्पनी नाम से एक नई कम्पनी की 
स्थापना की गई, जिसकी ओर से देश के प्रायः सभी मुख्य नगरों में हवाई जहाजों की 


 सविस चलायी गई। इसी प्रकार टॅलीफोन श्रौर टैलीग्राफ के विस्तार के लिये भी सरः 


कार द्वारा अनेक नई व्यवस्थाएं की गईं । इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि 
चीन से पृथक्‌ होकर और जापान जैसे उन्नत देश की संरक्षा में ग्राकर मञ्चूकुश्रो की 
सरवर ने देश की श्राथिक उन्नति के लिये श्रनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किये । 


पर इस प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना चाहिये, कि मञ्च्‌ कुओ की सरकार देश 
की उन्नति की भ्रपेक्षा सँन्यशक्ति को अ्रधिक महत्व देती थी । सरकारी श्रामदनी का | 
प्रतिशत भाग सेना पर व्यय किया जाता था। इसके मुकाबिले में शिक्षा पर खर्चा की 
मात्रा कूल सरकारी खर्च का केवल २.२ प्रतिशत थी । मञ्च्‌ कुओ में उच्च शिक्षा की 
संस्थाओं की बहुत कमी थी । सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा के लिये बहुत-से नये शिक्षणा- 
लय ्रवश्य खोले थे, पर उसने उच्च शिक्षा की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया था। 
मञ्चूकुग्रो के जिन विद्याथियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होती थी, वे जापान के 


` विश्वविद्यालयों में जाकर भरती हुआ करते थे। इससे उनमें जापान की सम्यता और 


संस्कृति में प्रति अनुराग उत्पन्त होने में सहायता मिलती थी, श्र वे जापानी रंग में 
रंग जाते थे। जापानी सरकार को यह बात ग्रभीष्ट भी थी, क्योंकि मज्चू कुओ के 


,शिक्षित वर्ग को अपने प्रभाव में रखकर ही जापान इस राज्य पर अ्रपना प्रभुत्व कायम 


रख सकता था। 
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बीसवां ग्रध्याय 


| चीन में जापान के आधिपत्य का विस्तार 
(१) मंगोलिया श्रौर जापान 


यद्यपि जापान मञ्चूरिया पर अपना प्रमुतत्व स्थापित कर चुका था, पर उसको 
साम्राज्य-प्रसार की भूख इस प्रदेश पर अपना आविपत्य स्थापित करके ही संतुष्ट नहीं 
हो गई थी । उसने प्रयत्न किया, कि उत्तर-पूर्वी चीन श्रौर मंगोलिया में मी अपने प्रमुत्तव 
| का प्रसार किया जाय । वस्तुतः, जापान सम्पूर्ण चीन को अपने प्रभाव तथा प्रमृत्त्व | 
| में ले आना चाहता था । वह मली-माँति श्रनुमव करता था, कि चीन में जिस प्रकार | 
राष्ट्रीय भावना का विकास हो रहा है, और कुम्रोमिन्तांग दल जिस ढंग से वहां एक सुव्य- 
वस्थित और सुख़ शासन स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है, उसका यह परिणाम | 
| अवश्यम्भावी है कि वह मंचूरिया को भी फिर से अपने ्रधीन करने का प्रयत्न करे | नव- 
स्थापित मंचूकुप्रो राज्य की दक्षिणी सीमा चीन के साथ लगती थी, श्रतः स्वाभाविक 
रूप से जापान यह समकता था, कि मज्चूकुओ राज्य पर श्रपने श्राधिपत्य को कायम 
रखने के लिए यह आवश्यक है, कि मंगोलिया और उत्तरी चीन को भी अपने प्रभाव में 
लाया जाय। इसीलिए १६३७ में चीन ग्रौर जापान का बाकायदा युद्ध प्रारम्भ ह गया । 
१९३२ और १६३७ के बीच में भी जापान चीत में श्रपनी शक्ति के विस्तार में तत्पर 
था। पर इस काल में चीन ग्रौर जापान में युद्ध की घोषणा नहीं हुई गी । उनके राजदूत 
और ग्न्य राजप्रतिनिधि भी एक दूसरे के राज्य में विद्यमान थे। पर जापान धीरे-धीरे 
चीन को अपने प्रमत्त्व में ले राने में तत्पर था। १९३२ से १९३७ तक चीन के जिन 
प्रदेशों में जापान ते अपने प्रभुत्व का विस्तार किया, वे ्राम्यन्तर मंगोलिया और उत्तरी 
| चीन के होपेई, शात्सी और शांतुंग प्रान्त थे । इन प्रदेशों में के चीत ने किस प्रकार अपने 
प्रमुत्व को स्थापित किया, इसी विषय पर हम इस श्रष्याय में प्रकाश डालेंगे । 

जहोल की विजय--१६३३ के प्रारम्भ में जापान की क्वांतुंग सेना ने शान- 
हैकवान पर ग्राक्रमण किया । इस ग्राक्रमण का उद्देश्य जहोल प्रान्त को अपने आधिपत्य 
में लाने का उपक्रम करता था। मंचूरिया के भुतपूव सिपहसालार चांग-ह स॒ुएह लियांग 
ने घोषणा की, कि जब तक उसकी सेना का एक भी सैनिक जीवित है, शानहैकवान पर 
जापानी सेना का कब्जा नहीं होते दिया जायगा। पर चीन की सेनाओं के लिए यह संसव 
नहीं था, कि वे कवांतुंग सेना के सम्मुख ठहर सकतीं | वे परास्त हो गई, और शानहैक- 
वान को जीतकर जापान की सेना ने जहोल पर श्राकमण कर दिया। ३ माचे, १९३२३ 
को जहोल की राजधानी चेंगतेह पर जापान का कब्जा हो गया। जहोल के प्रदेश को 
मंचूकुओ राज्य में सम्मिलित कर दिया गया, और मंचूरिया के समान उस पर भी जापान 
का प्रमुत्त्व स्थापित हो गया। 

-मंगोलिया में हस्तक्षेप--मंगोलिया किस प्रकार बाह्य और आम्यन्तर--दो 
भागों में विमक्त था, इस पर हम पिछले एक ्रध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं । बाह्य मंगो- 
लिया में मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक के नाम से एक समाजवादी राज्य की स्थापना हो 
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३१८ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


चुकी थी, जो रूस के प्रभाव में था। पर ग्राभ्यन्तर मंगोलिया चीन के अन्तर्गत था, यद्यपि 
क्रियात्मक इष्टि से वहां अनेक मंगोल सरदार स्वतन्त्र रूप से शासन करते थे। पर चीनी 
लोग इन प्रदेशों में तेजी के साथ आबाद हो रहे थे, भर वे मंगोलिया की कृषियोग्य भूमि 
को अपने कब्जे में लाते जाते थे मंगोल लोगों का मुख्य पेशा पशुपालन था, और खेती 
की ओर उनका विशेष ध्यान नहीं था । पर मंगोलिया में बसने वाले चीनी लोग प्रधान- 
तया किसान थे, और वे धीरे-धीरे मंगोल लोगों की जमीनों पर ग्रपना अधिकार स्थापित 
करते जाते थे। कु्रोमिन्तांग दल की अनेक शाखाएं श्राभ्यन्तर मंगोलिया की विविध 
बस्तियों में कायम थीं, और यह राष्ट्रवादी चीनी पार्टी मंगोलियन लोगों को चीनी 
सभ्यता और संस्कृति के रंग में रंग देने में तत्पर थी । 


यह्‌ स्थिति थी, जव कि जापानी लोगों ने श्राभ्यन्तर मंगोलिया में हस्तक्षेप 
करना प्रारम्भ किया । जहोल प्रदेश की बहुसंख्यक श्रावादी मंगोल जाति की थी । वस्तुतः, 
वह भी मंगोलिया का एक श्रंग था। जहोल के मंचूकुओो राज्य के ग्रन्तगंत हो जाने के 
कारण जापान के वशवर्ती इस राज्य में मंगोल लोगों की संख्या बहुत पर्याप्त हो गई थी। 
जहोल में निवास करने वाले मंगोलों की संख्या २०,००,००० के लगभग थी। मंगोलों 
को इतनी श्राबादी श्राभ्यन्तर मंगोलिया में भी नहीं थी, यद्यपि इस प्रदेश का क्षेत्रफल 
जहोल की श्रपेक्षा कई गुना था । जापानियों ने जहोल को मंचूकुश्रो का एक पृथक्‌ प्रान्त 
बना दिया, और इस प्रान्त को श्रान्तरिक स्वशासन में स्वतन्त्रता प्रदान कर दी। यह 
स्वाभाविक था, कि जहोल में बसने वाले मंगोल लोगों को प्रान्तीय स्वतन्त्रता पाकर 
हादिक प्रसन्नता हो । ऐसी स्वतन्त्रता इन्हें चीनी शासन में भी प्राप्त नहीं थी । जापानी 
लोग समभते थे, कि जहोल में बसने. वाले अपने बन्धुग्रों को प्रान्तीय स्वतन्त्रता प्राप्त 
करते देखकर श्राभ्यन्तर मंगोलिया के मंगोल निवासियों में भी यह प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, 
कि वे चीन की श्रधीनता से मुक्त होकर जापान के प्रभाव में श्राने की बात का स्वागत करें। 
पर श्राभ्यन्तर मंगोलिया के विविध सरदारों ने शक्तिशाली एवं साम्राज्यवादी जापान 
की प्रभृता में राने की श्रपेक्षा चीन की निर्बल सरकार के श्रधीन रहना अधिक हितकर 
समका । इस समय चीत की कुओमिन्तांग सरकार ने भी मंगोल लोगों के सम्बन्ध में 
जापान की नीति का अनुसरण किया। ग्राभ्यन्तर मंगोलिया को प्रान्तीय स्वतन्त्रता दे 
दी गई, और विविध मंगोल सरदारों ने इससे सन्तोष श्रनुभव किया । १६३४ में मंगोल 
लोग तीन पृथक्‌ राज्यों में विभक्त थे--बाह्य मंगोलिया की रिपब्लिक, जो रूस के प्रभाव 
में थी। (२) श्राभ्यन्तर मंगोलिया, जो चीन के ग्रधीन था ग्रौर जिसे प्रान्तीय | तन्त्रता 
प्राप्त थी। (३) हिसान्गान, यह जहोल प्रान्त का नया नाम था, जो अरब मंचू कुओ के 
कप दी चुका था, और जिसे वहां की सरकार द्वारा प्रान्तीय स्वतन्त्रता प्रदान कर 

गई थी। 


पर जापानी लोग ग्राभ्यन्तर मंगोलिया पर भी अपना प्रभुत्त्व स्थापित करने के 
लए उत्सुक थे। जब उन्होंने देखा, कि विविध मंगोल सरदार चीन की अधीनता में 
प्रान्तीय स्वतन्त्रता प्राप्त करके सन्तुष्ट हैं, तो उन्होंने शक्ति के प्रयोग का निइचय किया । 
मंचूकुश्रो और मंगोलिया की सीमाएँ एक-दूसरे के साथ लगती थीं । इस सीमा के संबंध 
में झगड़ों का उत्पन्न होते रहना कोई कठिन बात नहीं थी । हम पहले लिख चुके हैं, कि 
्राभ्यन्तर मंगोलिया के तीन प्रान्त थे, चहर, सुइयुआन और निन्न्संग्रा । इनमें से चहर 
का प्रान्त मंचूकुओं की परिचिमी सीमा पर स्थित था। १६३५ के शुरू में सीमा-सम्बन्धी 
झगड़े से लाभ उठाकर जापान की क्वाँतुंग सेना ने चहर प्रान्त के एक प्रदेश पर कब्जा 
कर लिया । जून, १९३५ में एक अन्य सीमा-सम्बन्धी झगड़े को निमित्त बनाकर क्वांतुंग 
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चीन में जापान के आधिपत्य का विस्तार ३१६ | 
सेना ने जीत सरकार को निम्नलिखित बातों को मानने के लिए विवश किया-(१) H 
चहर प्रान्त में कृओमिन्तांग दल की जो झाखाएँ विद्यमान हैं, उन्हें मंग कर दिया जाय । [ 
(२) भविष्य में चीनी लोग चहर प्रान्त के पूर्वी प्रदेशों में न बस सकं । (३) पूर्वी चहर 
से चीनी सेनाग्ों को हटा लिया जाय । इन शर्तों को मान लेने का यह परिणाम हुआ, कि 
चहर प्रान्त पर से चीन का प्रभुत्व प्रायः समाप्त हो गया। इसी समय चहर में क्वांतंग 
सेना की एक छावनी भी स्थापित कर दी गई, और यह प्रान्त भली-माँति जापान के | 
प्रभाव में ्रा गया । 


जापानी सरकार केवल चह प्रान्त को ही अपने प्रमाव तथा प्रमृत्त्व में लाकर 
सन्तुष्ट नहीं हो गई। उसने ग्राभ्यन्तर मंगोलिया के सरदारों की कौसिल के सम्मुख यह 
मांग भी पेश की, कि अपने प्रदेशों में जापान को हवाई अड्डों का निर्माण करने और एक 
वायरलेस स्टेशन स्थापित करने की अनुमति प्रदान करें। इसके अतिरिक्त आम्यन्तर 
मंगोलिया की सरकार से जापान ने यह भी मांग की, कि वह अपने प्रदेशों में सेना | 
और शासन के सम्बन्ध में परामश देने के लिए जापानी सलाहकारों को नियुक्त करे। मंगो- || 
लियन सरकार जापान के सम्मुख असहाय थी । परिणाम यह हुआ, कि उसने जापान की | 
मांगों को स्वीकार कर लिया । यद्यपि आभ्यन्तर मंगोलिया में प्रान्तीय स्वराज्य स्थापित 
था, और वह नाम को चीन की ग्रधीनता में था, पर जुलाई, १६३५ के बाद इस प्रदेश 
पर जापान का प्रमुत्व मली-माँति स्थापित हो गया था, और क्वांतुंग सेना की अनेक 
छार्वानयां इस प्रदेश में कायम कर दी गई थीं। 


बाह्य मंगोलिया श्रौर जापान--मंचूक्ग्रो राज्य की सीमा उत्तर-पर्चिम में 
बाह्य मंगोलिया के साथ मी छूती थी। श्राभ्यन्तर मंगोलिया के चहर प्रान्त के कवांतूंग 
सेना के ग्रधिपत्य में श्रा जाने के बाद बाह्य मंगोलिया के साथ मंचूकुओ और जापान का 
सम्पर्क और भी अधिक व्यापक हो गया था । जापान की इच्छा थी, कि बाह्य मंगोलिया 
में भी अपने प्रमाव का विस्तार किया जाए। उसकी सीमा पर भी क्वांतुंग सेना के साथ 
संघर्ष के कारणों का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक था । अतः जापान ने मंगोलियन पीपल्स 
रिपब्लिक से यह मांग की, कि (१) बाह्य मंगोलिया में जापानी लोगों को व्यापार 
करने और बसने की अनुमति दी जाय । (२) बाह्य मंगोलिया की सीमा को नये सिरे से! 
निर्धारित किया जाय, ताकि भविष्य में सीमा-सम्बन्धी झगड़ों की सम्भावना न रहे। पर' 
मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक जापान की इन मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं 
L । उसका कहना था कि बाह्य मंगोलिया की सीमा पहले ही सुचारू रूप स निर्धारित 
है, और उस पर पुनः विचार करना निरर्थक है । साथ ही, वह जापानी लोगों को व्यापार 
आदि के लिए अपने प्रदेश में बसने देने की अनुमति प्रदान करने को भी उद्यत नहीं थी। 
परिणाम यह हुआ, कि बाह्य मंगोलिया के सीमा-सम्बन्धी झगड़ों ने बहुत उग्र रूप धारण 
कर लिया । ८ फरवरी, १६३६ को एक ब्रच्छी बड़ी जापानी सेना मंगोलिया की सीमा 
में छः मील अन्दर तक घुस गई। यह सेना अ्रस्त्र-शस्त्रों से भली-माँति सुसज्जित थी। 
पर बाह्य मंगोलिया की सेना ने इसका डट कर मुकाबिला किया, और उसे अपने प्रदेश 
से बाहर निकाल देने में सफलता प्राप्त की । जापान के विरुद्ध इस संघषं में रूस मंगो- 
लियन पीपल्स रिपब्लिक की पीठ पर था। अब रूस और बाह्य मंगोलिया ने परस्पर 
सन्धि करके यह निश्चय किया, कि वे किसी अन्य राज्य के साथ युद्ध होने दशा में एक 
दूसरे की सहायता करेंगे | माचे, १६३६ में मार्शल स्टालिनने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की, 
कि यदि जापान की सहायता से मञ्चूकुश्रो राज्य ने मंगोलियन पीप लस रिपब्लिक के 
विरुद्ध युद्ध किया, तो रूस इसे पने खिलाफ युद्ध समझेगा और वाह्य मंगोलिया की पूणं 


> SE मा [एज 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri पु | क्‍ 
|| 
| 
j 
| 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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रूप से सहायता करेगा । इस दशा में जापान के लिए यह सम्भव नहीं रहा कि वह 
ग्राभ्यन्तर मंगोलिया के समान मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक में भी अपने प्रभाव का 
विस्तार कर सके । 


(२) उत्तरी चीन और जापान 


चीन के सम्बन्ध में जापान को नीति--आ्राभ्यन्तर मंगोलिया में अपने प्रभाव 
व प्रभुत्त्व को स्थापित कर चुकने के बाद जापान ने उत्तरी चीन में ग्पने ग्राधिपत्य को 
कायम करने का प्रयत्न शुरू किया । . इससे पूर्व कि हम जापान के इस प्रयत्न का वर्णन 
करें, यह उपयोगी होगा कि चीन के.सम्बन्ध में जापान की नीति पर प्रकाश डाला जाय। 
जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका सम्पूर्ण अमेरिकन महाद्वीप के सम्बन्ध में अपनी 
विशेष उत्तरदायिता समझता था, और यूरोप के साम्राज्यवादी देश अमेरिकन महाद्वीप 
के किसी भी प्रदेश में अपने प्रभुत्व का विस्तार न कर सकें, इस उद्देश्य से उसने मुनरो 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, इसी प्रकार जापान का विचार था, कि पूर्वी एशिया 
में उसका विशिष्ट स्थान है, और उसकी यह उत्तरदायिता है कि इस क्षेत्र में कोई 
पाश्चात्य राज्य अपने प्रमृत्व को स्थापित नकर सके । इसी उद्देश्य से १८ एप्रिल, १६३४ 
को जापानी सरकार के परराष्ट्र विभाग ने एक घोषणा प्रकाशित की, जिसकी कतिपय 
महत्त्वपूर्ण बातों का यहां उद्धूत करना उपयोगी है-- 


“यह कहने की आवश्यकता नहीं है, कि जापान विदेशी राज्यों के साथ मत्रीपूर्ण 
सम्बन्धों को स्थापित व प्रोत्साहित करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है, पर साथ 
ही हम सम मते हैं कि यह संथा स्वाभाविक है, कि पूर्वी एशिया में शान्ति और व्यवस्थां 
को कायम रखने के लिए हम श्रपनी उत्तरदायिता पर अकेले भी तत्पर रहेँ। ऐसा करना 
हमारा कत्तव्य भी है। साथ ही, जापान के ग्रतिरिक्त केवल चीन ही एक ऐसा देश है, जो 
पूर्वी एशिया में शान्ति स्थापित रखने में जापान का हाथ बंटा सकता है। 


“यही कारण है, कि जापान समग्र रूप से इस बात के लिये इच्छुक है, कि चीत 
में एकता कायम हो, उसकी राजकीय सीमाएं ग्रक्षुण्ण रहें, ्रौर उसमें शान्ति एबं व्यव- 
स्था स्थापित रहे । इतिहास से यह बात मलीभाँति स्पष्ट है, कि ये बातें तब तक सम्मव 
नहीं हैं, जब तक कि चीन में जागृति न हो, और चीन स्वयं इनके लिये प्रयत्न न करे। 


“यदि चीन जापान का विरोध करने .के लिए किसी अन्य राज्य के प्रभाव का 
उपयोग करेगा, या यदि चीन कोई ऐसा प्रयत्न करेगा जिसका उद्देश्य एक राज्य को दूसरे 
राज्य के खिलाफ प्रयुक्त करना होगा, तो इस कारण जापान उसका विरोध करेगा। 
मंचूरिया और शंघाई में जो घटनाएं पिछले सालों में हुई हैं, उनके र भी यदि विदेशी 
राज्य शिल्प-विषयक और श्राथिक सहायता के नाम पर कोई कार्य संयुक्त रूप से करेंगे, 
तो उनके ये कार्य राजनीतिक महत्त्व प्राप्त किये बिना नहीं रह सकेंगे। इस प्रकार के 
कोई मी कार्य, यदि उन्हें सामूहिक रूप से किया जायगा, ऐसी जटिलताओं को उत्पन्न 
किये बिना नहीं रहेंगे, जिनके कारण चीन के विभाजन की और इसी प्रकार की श्रन्य 
समस्याएं उत्पन्त हो जायेंगी । इस प्रकार के कार्यों का प्रमाव जापान और पूर्वी एशिया 
पर भी बहुत गम्भीर होगा | 


“तः जापान सिद्धान्त रूप से इस प्रकार के कार्यों का विरोध करेगा । पर यदि | 
कोई विदेशी राज्य श्राथिक तथा व्यापास्कि विषयों पर वैयक्तिक रूप से चीन के सार्थ 
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किसी प्रकार र समझोता करना चाहेगा, तो जापान को उसमें हस्तक्षेप करने की 
आवश्यकता नहीं होगी । 


भेजेगा, या चीन को सँनिक सलाहकार देगा, या राजनीतिक प्रयोजनों को सम्मुख 
रखकर चीन को कजं देगा, तो इससे चीन, जापान और अन्य राज्यों के मैत्री-पर्ण सम्बन्धों 
में बाधा उपस्थित होगी और उसका परिणाम पूर्वी एशिया में शान्ति और व्यवस्था को 
क्षति पहुंचाना होगा । जापान इस प्रकार की सब योजनाओं का विरोध करेगा ।” | 


कमीशन की नियुक्ति की थी, जिसके अ्रध्यक्ष डा० राखमान थे। यह कमीशन अपना 
कार्य समाप्त कर चुका था, और इसकी रिपोर्ट प्रकाशित होने को थी। इस ददा में 
जापान अपनी इस नीति को स्पष्ट कर देना चाहता था, कि वह राष्ट्रसंघ में सम्मिलित 
राज्यों द्वारा चीन को सम्मिलित रूप से दी जाने वाली सहायता का विरोध करेगा । इस 
समय अनेक विदेशी राज्य चीन के सैनिक उत्कर्ष के लिये सहायता देने में तत्पर भी थे। 
जनरल फॉन सीक्ट नाम का एक जमंन सेनापति नानकिंग सरकार का प्रधान सैनिक 
सलाहकार था, और चीनने श्रमेरिका से बहुत बड़ी संख्या में जंगी जहाजों का क्रय किया 
था । अमेरिका की एक कम्पनी चीन में हवाई जहाजों के निर्माण के लियेएक विशाल कारः 
खाना स्थापित करने के लिये मी प्रयत्नशील थी । जर्मनी और अमेरिका के अतिरिक्त इटली 
भी चीन के सैनिक उत्कर्षं में दिलचस्पी ले रहा था। स्वाभाविक रूप से जापान के लिये 
यह सम्मव नहीं था, कि वह चीन में इन विदेशी राज्यों के सैनिक प्रभाव को सहन कर 

_ सके। उसका विचार था, कि चीन में किसी अन्य विदेशी राज्य का प्रमाव जापान के 
अपने हितों के लिये विघातक है। इसीलिए उसने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी, कि 
यदि चीन किसी अन्य राज्य की सहायता से ्रपने सैनिक उत्कर्षं का प्रयत्न करेगा, तो 
जापान उसे कदापि सहन नहीं कर सकेगा । 


जापान के परराष्ट्रमन्त्री श्री हीरोता ने २८ अक्टूबर, १९३५ के दिन चीन के 


सम्बन्ध में श्रपती नीति को और अधिक स्पष्ट करते हुए तीन बातों व मन्तव्यों का. निरू- 
| | किया था--(१) चीन श्रौर जापान को चाहिए, कि वे परस्पर मैत्री-सम्बन्ध से रहें। 
इसके लिए आवश्यक है, कि चीन की सरकार श्रब तक जापान के विरुद्ध जिन कार्यों को 
करती रही है, श्रौर जिन उपायों का प्रयोग करती रही है, भविष्य में उनका परित्याग 
कर दे। (२) चीन और जापान की मंत्री के i लिये यह अनिवारये है, कि चीन की सरकार 
मंचूकुओ की पृथक्‌ व स्वतन्त्र राज्य के रूप में सत्ता को स्वीकार कर ले और उसके साथ 
बाकायदा राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करे । (३) चीन से कम्युनिज्म को नष्ठ करने के 
कार्य में जापान चीन की सरकार की सहायता करने को पूर्ण रूप से उच्चतर हे। 


इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि जापान चीन के साथ मैत्री-सम्बन्ध को स्थापित 
करने के लिये तो इच्छुक था, पर उसकी मैत्री का ग्रभिप्राय यह था कि चीन जापान की 
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इच्छा के अनुसार चले । क्वांतुंग सेना ने मंचूकुओ के रूप में जो पृथक्‌ राज्य स्थापित 
किया था, चीन उसे स्वीकृत कर ले; और चीन की सरकार को अपने ग्राथिक व सैनिक 
उत्कर्ष के लिये जिस विदेशी सहायता की आवश्यकता हो, उसे वह जापान से ही प्राप्त 

“ करे। पर इस समय चीन में राष्ट्रीय भावना भली भांति विकसित हो चुकी थी । कुओ- 

` मिन्तांग दल के नेता अनुमव करते थे, कि जापान चीन में अपने साम्राज्यवाद का प्रसार 

करने को उत्सुक है । इसलिये वे जापान की अपेक्षा अमेरिका, जर्मनी और इटली की 
सहायता को ग्रधिक महत्त्व देते थे, और राष्ट्रसंघ के सहयोग से अपने देश की उन्नति के 
पक्ष में थे । इसके विपरीत जापान की यह इच्छा थी, कि जिन ग्रर्थों में मंचूकुओं उसका 
वशवर्ती राज्य है, उसी प्रकार धीरे-धीरे सम्पूर्ण चीन को अपने प्रभाव व प्रमुत्त्व में ले 
राया जाय। 


उत्तरी चीन में हस्तक्षेप--श्राभ्यन्तर मंगोलिया को अपने प्रभुत्व में ले ग्राने के 
बाद १६३५ की समाप्ति से -पूर्व ही जापान ने उत्तरी चीन पर भी अपने आधिपत्य को 
स्थापित करने के लिये प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया । इस समय जापान चीन के जिन प्रदेशों 
को प्रभाव में लाने के लिये तत्पर हुआ, वे निम्नलिखित थे- होपेई (इसी प्रान्त को हम 
पहले चिहली नाम से लिखते रहे हैं, कुओमिन्तांग सरकार ने इसका नाम परिवर्तित करके 
होपेई कर दिया था) शान्सी श्र शान्तूंग । इन प्रान्तों में से होपेई प्रान्त (जिसकी उत्तरी 
सीमा मंचूकुओ राज्य के साथ लगती थी) पर १६३३ में ही जापान अपने प्रभुत्व को 
स्थापित करने का प्रयत्न शुरू कर चुका था । मंचूरिया को अपने प्रमृत्त्व में ले आने के 
बाद क्वांतुंग सेना ने होपेई की ओर प्रस्थान किया था, और २५ मई, १६३३ को इस प्रान्त 
के सम्बन्ध में निम्नलिखित समझोता करने के लिए चीनी सरकार को विवश किया था- 
(१) होपेई प्रान्त के उत्तरी भाग में चीन अपनी सेनाएं न रख सके । (२) जापान को यह्‌ 
अधिकार हो, कि वह अपने हवाई जहाजों द्वारा इस बात का निरीक्षण कर सके कि चीन 
की सेनाएं उत्तरी होपेई में विद्यमान तो नहीं हैँं। (३) जब जापान को यह भरोसा हो 
जाय, कि उत्तरी होपेई को चीनी सेनाश्रों ने खाली कर दिया है, तब वह स्वेच्छापूर्वक 
अपनी सेनाओं को चीन की विशाल दीवार के दक्षिणी प्रदेशों से हटा ले। (४) उत्तरी 
होपेई में शान्ति और व्यवस्था स्थापित रखने का कार्य चीन की पुलिस के हाथों में रहे, 
पर इस पुलिस में ऐसे व्यक्ति न हों, जो जापान के विरोधी हों। 


चीन और जापान का यह समझोता इतिहास में तन्गूकू समभौते के | नाम से 

प्रसिद्ध है। यह समझौता बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा उत्तरी चीन में जापान 
के प्रभाव प्रभृत्त्व का सूत्रपात हुआ था । इसके ग्रनुसार चीन के लिये यह सम्भव नहीं 
रहा, कि वह तीन्त्सिन और पेकिंग के उत्तर में श्रपनी सेनाओं को रख सके । यद्यपि 
जापान ने भी इस समभौते के अनुसार उत्तरी होपेई के प्रदेश से अपनी सेनाओं को वापस 
लौटा लेने की बात को स्वीकार किया था, पर बोक्सर युद्ध के बाद जापान और चीन में 
जो सन्धि हुई थी, उनके श्रनुसार जापान को यह अ्रधिकार था, कि वह पेकिंग और ती- 
न्त्सिन में श्रपनी सेनाएं रख सके । तन्गकू समभोते द्वारा उसने अपने इस अधिकार का 
परित्याग नहीं कर दिया था । इसलिये तन्गकू समझौते के बाद मी जापान की सेनाएं 
पेकिंग और तीन्त्सिन के क्षेत्रों में कायम रहीं, और इन सेनाग्रों की सत्ता के कारण उसके 
लिये यह सर्वथा सुगम था, कि इन क्षेत्रों में वह श्रपने प्रभाव में निरन्तर वृद्धि करता रह 
सके | जुलाई, १९३३ में जापान ने चीन को इस बात के लिये विवश किया, कि उत्तरी 
.पेई मे झान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिये जो पुलिस संगठन हैं, उसमें उन लोगों 
प भी भरती किया जाय, जो कि जापान के समर्थक हैं । १६३३ के तन्गूकू समझौते से 
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पूर्व जब कवांतुंग सेना ने होपेई पर श्राक्रमण किया था, तो कतिपय चीनी सैनिकों ने इस | 
अवसर पर जापान की सहायता की थी। ग्रब जापान ने चीन की सरकारको इस बात के | 
लिये विवश किया, कि इन विद्रोही सैनिकों को भी उत्तरी होपेई की पुलिस में जगह दी | 
जाय। इसका परिणाम यह हुआ, कि इस प्रदेश की पुलिस में उन लोगों का प्राधान्य हो | 
गया, जो चीनी सरकार के विरोधी और जापान के पक्षपाती थे । जुलाई, १६३४ में इस 
प्रदेश के सम्बन्ध में जापान ने चीनी सरकार के साथ एक अन्य समझोता किया, जो हो- 
उमेत्सू समभौते के नाम से प्रसिद्ध है। इस समभौते की मुख्य शते निम्नलिखित थीं-- 
(१) जो राजकर्मचारी जापान के विरोधी हैं, उन्हें पने पदों से पृथक्‌ कर दिया जाय। 
(२) इस प्रदेश में स्थित कुओमिन्तांग दल की शाखाओं को मंग कर्‌ दिया जाय । (३)जा- 


पान-विरोधी जो कार्यवाही व प्रचार ग्रादि इस प्रदेश में हो रहे हैं, उनको बन्द किया 
जाय। | 


हो-उमेत्सू समझौते का यह परिणाम हुआ, कि होपेई प्रान्त के उत्तरी क्षेत्र में 
बिद्यमान पेकिंग श्रौर तीत्त्सिन के प्रदेशों में जापान का प्रमुत्त्व तथा प्रभाव भलीमांति 
स्थापित हो गया । यद्यपि ये प्रदेश अब भी चीन के अंग ये, और नानकिंग सरकार का 
शासन वहां विद्यमान था, पर क्रियात्मक इष्टि से ये श्रब पूर्ण रूप से जापान के ्राधिपत्य 
में झा गये थे । दिसम्बर, १९३५ में जापान ने इन प्रदेशों को चीन से पृथक्‌ करने के लिये 
'एक नया कदम उठाया। उसने आन्दोलन प्रारम्भ किया, कि उत्तरी चीन के ये प्रदेश 
नानकिंग सरकार की अधीनता से मुक्त होकर अपना पृथक्‌ व स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
करने के लिये उत्सुक हैं । इस आन्दोलन का परिणाम यह हुआ, कि १६३९ का श्रन्त होने 
'से पूर्व ही उत्तरी होपेई का शासन करने के लिये एक 'स्वतन्त्र कौसिल' की स्थापना कर 
दी गई । यह कौंसिल पूर्ण रूप से पेकिग और तीन्त्सिन में स्थित जापानी सेना के प्रभाव 
में थी, और उसी के इशारे पर अपने प्रदेश का शासन-कार्य संपादित करती थी । उत्तरी 
| होपेई की स्वतन्त्र कौंसिल ने जापानी सरकार के आदेशानुसार यह व्यवस्था की, कि 
| 'उसके क्षेत्र में आने वाले जापानी माल पर तट-कर की मात्रा में कमी कर दी जाय । इस 
“व्यवस्था के अनुसार होपेई में विदेशी माल पर जो कर लगता था, जापान के लिये उसकी 
“दर को घटाकर २५ फी सदी कम कर दिया गया। तट-कर के सम्बन्ध में यह नीति जहाँ 
जापान के लिए अत्यन्त हितकर थी, वहां अ्रन्य॒विदेशी राज्यों को इससे भारी नुकसान 
"था । अब उनके लिए यह सम्भव नहीं रह गया था, कि वे जापान के मुकाबिले में अपने: 
माल को उत्तरी चीन के इन प्रदेशों में बेच सकें। साथ ही, चीनी सरकार की श्रामदनी - 
'पर भी इसका बहुत बुरा असर होता था। इतना ही नहीं, जापान के व्यापारी रियायती 
कर देकर श्रपने माल को पहले होपेई ले जाते भ्रे, और फिर वहां से उसे उत्तरी चीन के 
'अन्य प्रदेशों में पहुंचा देते थे। क्योंकि होपेई की सीमा श्रन्य प्रान्तों के साथ मिलती हुई 
थी, अतः जापानी व्यापारियों को उनमें ग्रपने माल को पहुंचाने में कोई ai कठिनाई नहीं 
:होती थी । इसका परिणाम यह हुआ, कि उत्तरी चीन के विविध प्रान्तों के बाजार सस्ते 
'जापानी माल से भरने लग गये । अन्य विदेशी राज्यों के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि 
वे जापान के मुकाबिले में श्रपने माल को उत्तरी चीन में बेच सके | इस दशा से न केवल 
“चीन को ही हानि थी, अपितु ब्रिटेन और अमेरिका आदि को भी इससे बहुत नुकसान 
-उठाना पड़ रहा था। अमेरिका ने जापान की सरकार से इस मामले में शिकायत करते 
-हुए यह कहा, कि होपेई में जापान के प्रति स्यायती कर की नीति का अनुसरण करन! 
-अत्यन्त श्रनुचित है। चीन में व्यापार के लिए सब देशों को समान अवसर रहेगा, इस वात . 
पको जापान स्वीकृत कर चुका था । रियायती कर के कारण इसमें रुकावट उत्पन्त होती 
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३२४ एशिया (सुदुर पूर्व) का आधूनिक इतिहास 


थी । पर जापान ने अमेरिका की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं किया । अब उसने यह माँग 
पेश की, कि होपेई के समान चीन में ग्रन्यत्र भी जापानी माल पर लिये जाने वाले तट- 
कर की मात्रा में २५ प्रतिशत की कमी कर दी जानी चाहिये । 


होपेई को ्रपने प्रभाव में ले श्राने से जापान को यह भी अ्रवसर मिल गया, कि 
वह चीन में भ्रफीम और उससे निर्मित अन्य नशीली वस्तुझों का भी प्रचार कर सके । 
चीनी लोगों को श्रफीम का सेवन करने की आदत थी, और इस आदत के लिए मुख्य 
उत्तरदायिता ब्रिटिश लोगों के ऊपर थी। ब्रिटिश लोगों ने अपनी श्राथिक आमदनी में 
वृद्धि के उद्देश्य से चीन में अफीम का प्रचार किया था, और इसी कारण चीन में अफीम 
युद्ध का सूत्रपात हुआ था। इस युद्ध पर हम इस इतिहास में पहले प्रकाश डाल चुकें हैं । 
चीन की सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील थी, कि अपने देश में अफीम के प्रचार को 
कम किया जाय। इस सम्बन्ध में उसे आंशिक रूप से सफलता भी प्राप्त हुई थी । परमंचू- 
रिया और जहोल के प्रदेशों पर जापान का प्रभृत्त्व स्थापित हो जाने के बाद श्रफीम के 
उत्पादन और उपयोग में असाधारण रूप से वृद्धि होने लगी । अफीम के व्यापार में आशिक 
लाभ बहुत श्रधिक था। जापान ने इसे खूब प्रोत्साहित किया । जहोल का प्रदेश अ्रफीम 
की खेती का बहुत बड़ा केन्द्र था । वहां उत्पन्न हुई अ्रफीम न केवलं उत्तरी चीन में अपितु 
रन्यत्र भी बहुत बड़ी मात्रा में भेजी जाती थी । यह व्यापार मुख्यतया कोरियन लोगों के 
हाथों में था। मंचूकुओ में उत्पन्न हुई अफीम को कोरियन लोग चीन में सर्वत्र ले जाते 
थे, और उसकी बिक्री से खूब धन कमाते थे। श्रफीम से बनने वाली विविध नशीली 
वस्तुओं को तँयार करने के कारखाने जापानी लोगों द्वारा स्थापित थे चीन की सरकार 
यदि कोरियन व्यापारियों को अफीम बेचते हुए पकड़ती थी, "तो वह स्वयं उन्हें दण्ड नहीं 
दे सकती थी । कोरियन लोग जापान की प्रजा थे, और एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धति 
का श्रभी तक भी चीन से पूर्णतया अन्त नहीं हुआ था । श्रत: चीन के अफीम-कानून को 
तोड़ने पर कोरियन व्यापारियों के विरुद्ध जापानी अदालतों में मुकदमा चलता था, और 
वहां उन्हें इतनी कम सजां दी जाती थी कि वे उसकी जरा भी परवाह नहीं करते थे । 
'जब उत्तरी होपेई मी जापान के प्रभृत्त्व में आ गया, तब तो अफीम के इस व्यापार में 
और भी अधिक वृद्धि हुई। जापान की सरकार ने स्वयं अपने देश में तो अफीम और 
उससे निमित नशीली वस्तुओं के प्रयोग को राजशक्ति द्वारा बन्द कर्‌दिया था, पर जापानी 


लोग चीन में इन वस्तुओं के प्रचार के लिये प्रयत्नशील थे, क्योंकि इनसे उन्हें मारी आथिक 


लाम था । ग्रफीम के अतिरिक्त कोकीन का भी वे चीन में प्रचार कर रहे थे । 


. जापान की सरकार केवल उत्तरी होपेई को ही अपने प्रभाव और प्रभुत्व में लाकर 
संतुष्ट नहीं हुई । वह चाहती थी, कि दक्षिणी होपेई, शान्सी और -शान्तुंग प्रान्तों को 
भी अपने आधिपत्य में ले आये। पर १६३७ तक उसने इसके लिए विरोष प्रयत्न नहीं 
किया । इसके दो कारण थे -- (१) उत्तरी चीन के इन प्रान्तों की जनता पूर्ण रूफ्से चीनी 
थी । मंचूरिया, जहोल और मंगोलिया के समान इन प्रदेशों के निवासी ऐसे नहीं थे, जिन्हें 
चीनी लोगों से भिन्न कहा जा सके । इन प्रान्तों में रहने वाले चीनी लोगों में राष्ट्रीयता 
की मावना भौ मली-मांति विकसित हो चुक्री थी । कुग्रोमिन्तांग दल का उन पर बहुत 
अधिक प्रभाव था। इस दशा में जापान के लिये यह सम्मव नहीं था, कि र सुगमता 


से श्रपने प्रभाव में ला सके । सँन्यशक्ति के प्रयोग द्वारा उन्हें अपने वस में ल्वा जा सकता. 
` था, पर शस्त्रवल के प्रयाग का परिणाम चीन के साथ वाकायदा युद्ध होता, जिसके लिये 


श्रमी जापान' तैयार नहीं था। (२) चीन के इन प्रदेशों में श्रन्य विदेशी राज्यों ने भी 
श्रनेक प्रकार के विशेपाथिकार प्राप्त क्रिये हुए थे। चीन के साथ विविध समयों में अमे- 
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चीन में जापान के आधिपत्य का विस्तार ३२५ 


रिका, ब्रिटेन, फांस आदि देशों ने जो सन्धियां की थीं, उनका उल्लेख हम इस इतिहास 
में पहले कर चुके हैं। इन सन्धियों के कारण इन प्रदेशों में इन विदेशी राज्यों को श्रनेक 
विशेषाधिकार प्राप्त थे। इस दशा में यदि जापान इन प्रदेशों पर अपने प्रभुत्व को स्था- 
पित करने का प्रयत्न करता, तो उसे इन राज्यों के साथ भी संघर्ष में आना पड़ता। जापान 
के लिए यह सुगम नहीं था, कि वह विविध पाश्चात्य देशों के भ्राथिक हितों ग्रौर विशेषा- 
विकारों की सर्वथा उपेक्षा कर सकता । श्रत: वह सम्भल कर कदम बढ़ाना चाहता था। 


चीन के लोग अपने देश में जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व से बहुत चिन्तित थे। 
१६३४ में चीन के नवयुवकों और विद्यार्थियों ने पेकिग में एक समा की स्थापना की, जिस 
का उद्देश्य चीन पर बढ़ते हुए जापानी प्रभाव का विरोध करना था। इसी प्रकार को 
समाएं चीन में अन्यत्र भी स्थापित हुई । चीनी सरकार ने मी इस समय जापान की इस 
नीति का विरोध किया, कि पूर्वी एशिया में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने की उत्तर- 
दायिता केवल उसी पर है । चीनी सरकार राष्ट्रसंघ पर बहुत विश्वास रखती थी; और 
उसका विचार था कि इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से वह जापान की शक्ति का 
मुकाबिला कर सकती है। पर राष्ट्रसंघ इस समय निरन्तर अशक्त होता जा रहा था। 
अमेरिका पहले ही उससे पृथक्‌ हो चुका था । बाद में जापान, जर्मनी और इटली भी उससे 
पृथक हो गए थे । चीनी सरकार ने अपनी रक्षा के लिये एक ऐसी संस्था पर मरोसा किया 
था, जो स्वयं निरन्तर अशक्त होती जा रही थी । इस समय जापान, जर्मनी अ्रौर इटली 
तीन देश ऐसे थे, जो राष्ट्रसंघ की सर्वथा उपेक्षा कर शक्ति के प्रयोग द्वारा अपने उत्कषं 
में तत्पर थे। १६३७ में जापान ने-चीन में अपने प्रमृत््व की स्थापना के लिये पुनः प्रयत्न 
आर्म किया, जिसके कारण चीन-जापान के युद्ध का सूत्रपात हुञ्रा । इस युद्ध पर हम 
अगले अध्याय में प्रकाश डालेंगे । 
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इक्कीसवां अध्याय 
चीन ओर जापान का युद्ध 


(१) १६३७ में चीन की दशा 


जुलाई, १६३७ में चीन और जापान का दूसरा युद्ध शुरू हुआ । जापान जिस 
ढंग से चीन में भ्रपने साम्राज्य का प्रसार करने के लिए प्रयत्नशील था, उसका यह परि- 
णाम अ्वस्यम्भावी था, कि इन दोनों देशों में बाकायदा युद्ध प्रारम्भ हो। मञ्चूरिया ग्रौर 
जहोल के प्रदेशों को जीतकर जापान उनमें मञ्चूकुश्रो राज्य की स्थापना कर चुका था। 
यह राज्य पूर्णतया जापान का वशवर्ती था। होपेई प्रान्त के उत्तरी भाग में भी जापान 
का श्राधिपत्य स्थापित था, और सम्पूर्ण हो पेई, शान्सी और शांतुंग प्रान्तों में जापान की 
साम्राज्यवादी नीति निरन्तर जोर पकड़ती जा रही थी। इस दशा में चीन और जापान 
के युद्ध को देर तक टाला नहीं जा सकता था। १६२९ में जब यूरोप में बीसवीं सदी के 
दूसरे महायुद्ध'का श्रीगणेश हुआ, तो पूर्वी एशिया में चीन और जापान का यह युद्ध जारी 
था । महायुद्ध में जापान ने जमनी और इटली की फासिस्ट शक्तियों का साथ दिया, रौर 
चीन ने ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का । इस दशा में चीन गौर जापान का यह युद्ध 
१९३६-४५ के महायुद्ध का ही एक अंग बन गया । पर इससे पुवे किहम १६३७ में प्रारम्म 
हुए चीन-जापान युद्ध पर प्रकाश डालें, यह ्ावझ्यक है कि इस युद्ध के प्रारम्म होने से 
पूर्व चीन की राजनीतिक दशा कया थी, इसको स्पष्ट कर दिया जाय। चीन में मञ्च, 
शासन का ग्रन्त होकर किंस प्रकार रिपब्लिक की स्थापना हुई, और बाद में कुओमिन्तांग 
दल ने किस प्रकार नानकिग को राजधानी बनाकर देश में एक शक्तिशाली केन्द्रीय शासन 
की स्थापना का उद्योग किया, इस पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। पर नानकिंग की 
कुश्रोमिन्तांग सरकार का शासंन चीन में सर्वत्र मान्य नहीं था । यद्यपि वह चीन की सबसे 
प्रबल सरकार थी, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसी को मान्यता प्राप्त थी, और राष्ट्र- 
संघ में उसीके प्रतिनिधि चीन का प्रतिनिधित्व करते थे, पर चीन के विविध प्रान्तों में 
भ्रत्य भी ्रनेक सरकारों की सत्ता थी, जो या तो नानकिंग के प्रमृत्त्व को स्वीकार ही नहीं 
करती थीं, और या कुञ्रोमिन्तांग सरकार के अधिपति चियांग काई शेक के एकाधिपत्य 
के विझू थीं । इस प्रकरण में हम चीन की इसी राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालने का 
प्रयत्न करेंगे । 
/ चीन की विविध राजनीतिक झक्तियां--१६३३ में चीन की प्रधान राजनीतिक 
शक्तियां निम्नलिखित थीं-(१) नानकिंग की कुग्रोमिन्तांग सरकार--इसका अधिपति 
महासेनापति (जनरलीसमो) _चियांग काई शेक था। यह चीन की प्रधान सरकार थी, 
श्रौर चीन के बड़े माग पर इसीका शासन था । (२) कॅन्टन की वामपक्षी सरकार यरद 
सरकार भी कुश्रोमिन्तांग दल की ही थी, पर डाक्टर सन यात सेन द्वारा स्थापित कुश्रो- 


'मन्तांग दल की कार्यनीति के सम्बन्ध में इसके नेताग्रों का चियांग काई शेक के साथ मत _ | 


भद था । इसके प्रमुख नेता वांग निग वेई और चेन क्‌ंग पो थे। (३) कम्युनिस्ट सरकार 
स्यांगसी, ग्रान्हुई रौर फूक्रिएन प्रान्तों के श्रनेक प्रदेशों पर इस सरकार काअ्रधिकार | 
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चीन और जापान का युद्ध ३२६ 


था । कम्युनिस्ट लोग कृओ मिन्तांग दल की सरकार को मानने के लिए तयार नहीं थे, और 
सम्पुर्ण चीन में समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार शासन तथा समाजःसम्बन्धी व्यवस्था 
स्थापित करने के पक्षपाती थे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रधान नेता माग्रो त्से तंग 
था। (४) उत्तरी चीन में पहले अनेक ऐसे सिपहसालारों की सत्ता थी, जो नाम को चीन 
की केन्द्रीय सरकार की ्रधीनता को स्वीकृत करते हुए मी क्रियात्मक दृष्टि से ग्रपने-श्रपने 
क्षेत्रों में स्वतन्त्र रूप से शासन किया करते थे। इस प्रकार के सिपहसालारों मे चाँग-हसुः 
ऐह-लियांग सर्वप्रधान था। उसका उल्लेख हम पहले भ्रनेक बार इस इतिहास में कर चुत 
हैं। पर मञ्चरिया और जहोल में जापान का प्रमुत्त्व स्थापित हो जाने के कारण इः 


दी सिपहसालारों की शक्ति कम हो गई श्री; और ये नानकिंग सरकार के वशवर्ती हो 
गये थे। 


१९२३ में यद्यपि चीन में ये विविध राजनी तिक शक्तियां विद्यमान थीं, पर कुओ- 
मिन्तांग दल की सरकार नानकिंग में इतने सुव्यवस्थित रूप से स्थापित हो चुकी थी, कि 
उसके लिए चीन की ग्रन्य राजनीतिक शक्तियों को श्रपने वद् में ला सकना बहुत कठिन 
नहीं रह गया था । चियांग काई झेक का कुग्रोमिन्तांग दल राष्ट्रीय एकता को बहुत महत्त्व 
देता था। उसकी इष्टि में लोकतन्त्रवाद का उतना महत्त्व नहीं था, जितना कि चीन की 
राष्ट्रीय एकता का था | इसीलिये कूग्रोमिन्तांग सरकार चीन में राष्ट्रीय एकता की स्था- 
पना के लिये विशेष रूप से प्रयत्नशील थी । इस सम्बन्ध में १६३३ से १९३६ तक जो 
यत्न उसने किया, उसका उल्लेख करना आवश्यक है। 


केन्टन की वामपक्षी सरकार- चीन के दक्षिणी क्षेत्र में क्वांग्तृंग और कवांगसी 
्रन्तों में कुओमिन्तांग दल के वामपक्षी नेताओं ने एक पृथक्‌ सरकार की स्थापना की 
हुई थी, जिसकी राजधानी कैन्टन थी । यद्यपि कैन्टन की यह सरकार कम्युनिस्ट नहीं थी, 
पर इसके नेता चियांग काई झेक की दक्षिणपक्षी प्रवृत्तियों के विरोधी थे। इन नेताग्रों 
का विचार था, कि चियांग काई शेक डॉ० सन यात सेन द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का 
भलीमांति अनुसरण नहीं कर रहा है कुओमिन्तांग दल की नीति में इस प्रकार के परि- 
वर्तन आवश्यक हैं, जिनका प्रयोजन न केवल चीन की राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि हो, अपितु 
साथ ही देश में लोकतन्त्र शासन का विकास और सर्वसाधारण जनता को ग्राथिक उन्नति 
भी हो। क्वांगूतुंग और कवांग्सी प्रान्तों की सेनाग्रों का सहयोग कॅन्टन सरकार को प्राप्त 
था, गौर क्वंगतुंग प्रान्त के सिपहसालार चेन ची तांग की सैन्य शक्ति इस सरकार के 
साथ थी । कैन्टन सरकार का संचालन करने के लिए एक पृथक्‌ राजनीतिक कौंसिल की 
सत्ता थी, जिसके प्रधान नेता कुश्रोमिन्तांग दल की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य 
थे । वे प्रायः कृश्रोमिन्तांग दल की इस केन्द्रीय समिति के अधिवेशनों में सम्मिलित भी 
होते थे, और चियांग काई शेक से उनका जो विरोध था, उसे प्रकट करने में भी संकोच 
नहीं करते थे। १६३१ -में जब जापान ने मञ्च्‌ रिया पर अपने परमुत्त्व का प्रसार शुरू 
किया, तो नानकिग श्रौर कंन्टन की सरकारों (जिन दोनों के नेता कुओमिन्तांग दल के 
सदस्य थे) ने परस्पर मिलकर समभोता कर लिया, और नानकिग की सरकार का संचा- 
लन तीन व्यक्तियों की एक समिति के सुपुर्द कर दिया गया, जिसके सदस्य यांग काई 


शेक, वांग चिग वेई ग्रौर हु हान मिन थे। इनमें से वांग चिग वेई कैन्टन 28248 + 
सरकार का प्रधान नेता a पर कुश्रोमिन्तांग दल के वाम और दक्षिणी पक्षों का यह 


सहयोग देर तक कायम नहीं रहा । शीघ्र ही, उनमें फूट पड़ गई ग्रौर वामपक्षी लोगों ने 
वांग चिग बेई के नेतृत्व में कैन्टन में अपनी पृथक्‌ सरकार का पुन:संगठन कर लिया । पर 


-कैन्टन की यह सरकार नानकिंग की केन्द्रीय सरकार के आधिपत्य को स्वीकृत करती थी. 
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रौर इसके नेता कुओ मिन्तांग दल की केन्द्रीय कार्य कारिणी समिति के ग्रधिवेशनों में 
सम्मिलित होकर यह यत्न भी करते थे, कि चियांग काई शोक के प्रभुत्त्व के विरुद्ध आवाज 
उठाते रहें। इस प्रकार कॅन्टन की सरकार यद्यपि क्रियात्मक दृष्टि से अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र 
थी, तथापि नानकिग को केन्द्रीय सरकार के साथ उसका सम्बन्ध कायम था। 

नानकिग और कॅन्टन की कुओ्रोमिन्तांग सरकारें जो आपस में मिल कर एक नहीं 
हो पाती थीं, उसका प्रधान कारण चियांग काई शेक का व्यक्तित्व था । कुओमिन्तांग दल 
में इस महासेनापति की शक्ति निरन्तर बढ़ती जा रही थी । उसका न केवल नानकिंग 
सरकार पर एकाधिपत्य था, अपितु साथ ही कुग्रोमिन्तांग दल में भी उसकी स्थिति अद्वि- 
तीय थी । दल के अनन्य नेताश्रों के लिए उसका विरोध कर सकना कठिन था। वह स्वयं 
उस एजेण्डा को तैयार करता था, जिसँ पर दल की कार्यकारिणी समिति को विचार करना 
होता था । दल के सब प्रस्ताव भी उसकी इच्छानुसार ही स्वीकृत होते थे। चियांग काई 
शेक की कुश्रोमिन्तांग दल में प्रायः वही स्थिति थी, जो कि जर्मनी के नाजी दल में हिट- 
लर की ओर इटली के फॅसिस्ट दल में मुसोलिनी की थी। यही कारण है, कि कैन्टन 
के वामपक्षी नेताग्रों की कुञ्रोमिन्तांग दल की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति और राष्ट्रीय 
महासभा में कोई भी सुनवाई नहीं हो पाती थी। कैन्टन के वांग चिंग वेई आदि वामपक्षी 
नेताश्रों को यह निरर्थक प्रतीत होता था, कि वे दल की विविध सभा-स मितियों में उप- 
स्थित हों । परिणाम यह हुआ, कि १९३३ के बाद कुग्रोमिन्तांग दल की राष्ट्रीय महासभा 
के ग्रधिवेशन निरन्तर स्थगित होते गए, और इस दल पर चियांग काई शेक का ्राधिपत्य 
पूर्णतया स्थापित हो गया । 


कँन्टन सरकार के नेताग्रों को चियांग काई शेक से एक श्रन्य शिकायत यह थी, 

कि उसने उत्तरी चीन में जापान के बढ़ते हुए प्रमुत्त्व को नष्ट करने के लिए समुचित 
उपायों का प्रयोग नहीं किया था। जिस प्रकार जापान ने मंचूरिया, जहोल और होपेई 
में ्रपने ्राधिपत्य को कायम कर लिया था, उसे कंन्टन के वामपक्षी नेता अत्यन्त चिन्ता 
की इष्टि से देखते थे उनका विचार था, कि यदि जापान के प्रमुत्त्व के विरुद्ध जनता में 
आन्दोलन किया जाय, और चियांग काई शेक ने इस सम्बन्ध में जिस नीति का ग्रनुसरण 
किया हुआ है उसका विरोध किया जाय, तो क्‌ः्रो मिन्तांग दल पर महासेनापति का जो ग्रतुल 
प्रभाव है, उसे आघात पहुंचाया जा सकता है। कैन्टन की सरकार ने चीन में जापान के 
बढ़ते हुए प्रभुत्व के विरुद्ध न केवल जनता में आन्दोलन ही किया, अपितु १६३६ के 
आरम्म में अपनी सेनाओं को भी जापान का मुकाबिला करने के लिये तैयार किया । 
क्यांग्तुग श्रौर क्यांग्सी की सेनाग्रों ने जापान के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए उत्तर की 
ओर प्रस्थान किया, और नानकिंग सरकार की सेनाओं को भी अपने इस प्रयत्न में सहयोग 
देने के लिये निमन्त्रित किया । पर चियांग काई शेक चीन की राष्ट्रीय एकता को अधिक 
महत्व दता था । उसकी दृष्टि में जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को रोकने की श्रपेक्षा भी 
केन्टन सरकार के इस स्वच्छन्द ग्राचरण का प्रतिरोध करना श्रधिक आवश्यक था । परि- 
णाम यह्‌ हुआ, कि उसने क्वांतुंग और क्वांग्सी की सेनाओं का मुकाबिला किया। ये 
सेनाएँ परास्त हो गईं, और जापान की शक्ति को नष्ट करने के लिये इन. सेनाओं ने 
उत्तर की शरोर प्रस्थान करने का जो उद्योग किया था, वह निष्फल हो गया। चियांग 
काई शेक केवल केन्टन की सेनाग्ों को परास्त करके ही सन्तुष्ट नहीं हो गया, श्रपितु 
उसकी सेनाओं ने क्वांग्तुंग पर भी आक्रमण किया और उसे भ्रपने ्रधीन कर लिया । 
त्रियांग काई झेक स्वयं कॅन्टन आया, श्र उसने अ की सरकार का पुनःसंगठन किया । 


बवांग्तुंग के शासन का संचालन करने के लिए ऐसे सैनिक और अन्य राजकर्मचारियों 
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को नियत किया गया, जो चियांग काई शेक के पक्षपाती थे । सितम्बर, १९३६ में चियांग 
काई शेक ने क्वांग्सी के सेनापतियों के साथ भी समझौता कर लिया। यद्यपि इस प्रान्त 
को शासन के सम्बन्ध में बहुत कुछ स्वतन्त्र रखा गया, पर इसमें सन्देह नहीं कि १६३५ 
के अन्त तक केन्टन सरकार श्रविकल रूप से नानकिग सरकार के अधीन हो गई थी । 
कवांतुग प्रान्त (जिसकी राजधानी कैन्टन थी) में ऐसी सरकार की स्थापना कर दी गई 
थी, जो पूर्ण रूप से चियांग काई शेक की वशवर्ती थी, और क्वांग्सी प्रान्त की सरकार 
भी नानफिग की कु्रोमिन्तांग सरकार की अधीनता को स्वीकार करने लगी थी । 


इस प्रकार १६३६ तक दक्षिणी चीन को अपना वशवर्ती बना सकने में चियांग 


~ 


काई शेक को असाधारण रूप से सफलता प्राप्त हो गयी थी । वह चीन की जिस राष्ट्रीय 


एकता के लिये प्रयत्नशील था, उसकी स्थापना में इससे बहुत श्रधिक सहायता मिली । 


कस्युनिस्ट सरकार के साथ संघर्घ--कंन्टन की सरकार कु्रोमिन्तांग दल के 
वामपक्ष की थी, अत: नानकिंग सरकार के साथ उसका सम्बन्ध विद्यमान था । पर चीन 
में चियांग काई शेक की सबसे प्रवल विरोधी कम्युनिस्ट सरकार थी, जो किसी भी प्रक्रार 
कुश्रोमिन्तांग दल के साथ समझौता करने को तैयार नहीं थी। १६२७ में कम्युनिस्ट 
लोग कुरो मिन्तांग दल से पृथक्‌ हो गए थे, रौर उन्होने चीन के अनेक प्रदेशों पर अ्रपने 
अभुत्त्व को स्थापित कर लिया था। १६३१ में उनकी शक्ति का प्रधान केन्द्र किंयांग्सी 
मान्त था। यह प्रान्त क्वांगतुंग प्रान्त के उत्तर में स्थित है। इसमें कम्युनिस्ट लोगों ने 
अपनी पृथक्‌ सरकार संगठित कर ली थी, और फूकिएन (कियांगूसी के पूर्व में), हुनान 
(कियांग्सी के परिचम में) तथा श्रान्हुई (कियांग्सी के उत्तर में) प्रान्तों के भागों में मी 
उसको शक्ति स्थापित थी । कियांर्सी की कम्युनिस्ट सरकार नानक्िंग की कृग्रो मिन्तांग 
सरकार की सत्ता को स्वीकृत नहीं करती थी, और उसके साथ किसी भी प्रकार का 
सम्बन्ध नहीं रखती थी । १६३२ में चीन क्री इस कम्युनिस्ट सरकार के अधीनस्थ प्रदेशों 
का क्षेत्रफल ३,३०,००० वर्गूमील के लगभग था, और उनमें निवास करने वाले लोगों 
की संख्या ६,००,००,००० से कम नहीं थी । इससे यह भली माँति समका जा सकता हि 
कि १९३२ में भी चीन में कम्युनिस्टों का प्रभाव कितना व्यापक था। तीन लाख वर्ग- 
मौल से भी अधिक के विशाल प्रदेश में कम्युनिस्ट लोग रूस के ढंग की समाजवादी व्यव- 
स्था को कायम करने में तत्पर थे । 


चियांग काई शेक कम्युनिज्म का प्रबल विरोधी था । वह चीन की राष्ट्रीय एकता 
के लिए यह आवश्यक समझता था, कि कियांगूसी की कम्युनिस्ट सरकार को युद्ध में 
परास्त कर उस द्वारा श्रधिकृत प्रदेशों को नानकिंग की कुओमिन्तांग सरकार की अधीन- 
ता में ले आया जाय । उसकी दृष्टि में जापान का उत्तरी चीन में निरन्तर बढ़ता हुआ 
प्रभुत्व चीन के लिये उतना हानिकारक नहीं था, जितना कि कम्युनिस्ट सरकार की सत्ता । 
वह उसे चीन की राष्ट्रीय एकता कें लिये विधातक समता था । यही कारण है, कि 
उसने अपनी सैनिक शक्ति का प्रयोग जापान के विरुद्ध न करके कम्युनिस्टों के विरुद्ध 
किया। जब जापानी लोग मंचूरिया, जहोल थर होपेई में अपने प्रभुक्त की स्थापना 
में तत्पर थे, चियांग काई शेक की सेनाएं कम्युनिस्टों के साथ युद्ध में व्यापृत थीं । १६३३ 
में महासेनापति चियांग काई शेक ने चार बार कियांगूसी की कम्युनिस्ट सरकार पर 


आक्रमण किया, पर उसे सफलता नहीं हुई। इस समय कम्युनिस्ट लोग निरन्तर शक्ति _ 


भाप्त करते जा रहे थे। १६३३ के ग्रन्त में ऐसा प्रतीत होने लगा था, कि सम्पूर्ण फूक्रिएन 


ME धान्त कम्युनिस्ट लोगों के हाथों में चला जायगा । पर १६३४ में चियांग काई शेक ने , 
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श्रपनी सम्पूर्ण सैनिक शक्ति को कम्युनिस्ट लोगों का विनाश करने में लगा दिया। उसने 
कम्युनिस्टों के विरुद्ध क्रूर एवं भयंकर उपायों का श्रवलम्बन किया । श्रव कम्युनिस्टों के 
लिये यह सम्भव नहीं रह गया, कि वे नानकिंग सरकार की शक्ति का मुदाबिला कर 
सके । जिन प्रदेशों पर चियांग काई शेक की सेनाएं अपना श्रधिकार स्थापित कर लेती 
थीं, उनके निवासियों पर वे मयंकर श्रत्याचार करती थीं । जिस श्रादमी पर कम्युनिस्ट 
होने का जरा भी सन्देह होता था, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। १९३४ में 
लाखों व्यक्ति कुग्रोमिन्ताँग सेनाओं की क्रोधाग्नि के शिकार हुए। कम्युनिस्टों के विनाश 
के लिये चियाँग काई शेक ने केवल अपनी सैन्यशक्ति का ही उपयोग नहीं किया, ्रपितु 
अन्य भी अनेक साधन प्रयुक्त किये । इनमें निम्नलिखित साधन उल्लेखनीय हैं--(१) 
फँसिस्ट ढंग पर 'नीली कुड़ती' नाम से एक ग्रातंकवादी दल का संगठन किया गया, 
जिसका उद्देश्य कूरो मिन्तांग दल के विरोधियों का विनाश करना था । यह नीली कुड़ती 
(ब्लू शर्ट) दल, जिन लोगों पर कम्युनिज्म के प्रति सहानुभूति रखने का सन्देह भी होता 
था, उन्हें मौत के घाट उतार देने और उनकी सम्पत्ति को नष्ट कर देने में जरा मी संकोच 


नहीं करता था। (२) कुग्रोमिन्तांग सरकार की सेना में राजनीतिक शिक्षा का प्रचार 


किया गया । उसमें उन विचारों को प्रसारित किया गया, जिनका प्रतिपादन कुश्रोमिन्तांग 

दल द्वारा किया जाता था । इसका परिणाम यह हुआ, कि चियांग काई शेक की सेना 

कम्युनिस्टों को देश का शत्रु सम भने लगी । उन्हें नष्ट करने के लिए उसमें श्रद्‌भुत उत्साह 

का संचार हुआ । (३) जिन प्रदेशों को नानकिग सरकार कम्यृतिस्टों से विजय करती 

जाती थी, उनके पुराने जमींदारों और पूंजीपतियों को संगठित किया जाता था, ताकि वे 

कृश्रोमिन्तांग दल की सहायता कर सकें । इन लोगों को कम्युनिस्ट सरकार द्वारा भारी 

नुकसान उठाना पड़ा था, श्रत: स्वाभाविक रूप से इनकी सहानुभूति कू श्रोमिन्तांग दल 

के साथ थी । ये लोग कम्युनिस्टों का विनाश करने में नानकिंग सरकार कौ उत्साहपूर्वक 

सहायता करते थे। (४) चीन में एक नये आन्दोलन का सूत्रपात किया गया, जिसे 'नव- 
जीवन श्रान्दोलन' कहते थे। इस का उद्देश्य यह था, कि चीन के नवयुवकों में पने 
देश के प्राचीन ग्रादर्शों, व्यवहार, रीतिरिवाजों और संस्थाश्रों के प्रति निष्ठा की भावना 

को उत्पन्न किया जाए। कम्युनिस्ट लोग चीन में जिस व्यवस्था को स्थापित करने के 
न प्रयत्नशील थे, वह कालं माक्स और लेनिन के सिद्धान्तों पर आश्रित थी । यह व्यव- 

स्था चीन के शिक्षित नवयुवकों को बहुत श्राकर्षक प्रतीत होती थी कु्रोमिन्तांग दल 
के नेताओं को यह श्रनुभव होता था, कि नवयुवकों को कम्युनिज्म के प्रति जो ग्राकर्षण है, 

उसे दुर करने का उपाय यह है, कि उन्हें कन्फ्यूसियस श्रादि प्राचीन चीनी श्राचायाँ 

के सिद्धान्तों के प्रति कृष्ट किया जाय, ताकि वे कम्युनिज्म को एक विदेशी सिद्धान्त 

समक कर उसके विरुद्ध हो जाएं। चीन के नवजीवन आन्दोलन का यही प्रधान उद्देश्य 
था। इस श्रान्दोलन के नेताओं का विश्‍वास था, कि यदि चीन के नवयुवकों में अपने देश 
की प्राचीन विचारसरणी श्रौर सामाजिक मान्यताओं के प्रति आस्था उत्पन्न कर दी जाय, 

तो वे कम्युनिज्म के प्रति आक्ृष्ट नहीं होंगे । 


कम्युनिस्टों का महाप्रस्थान--चियांग काई शेक जिस ढंग से कम्युनिस्ट लोगों 
के विनाश के लिये तत्पर था, उससे अब यह सम्भव नहीं रह गया था, कि कियांग्सी प्रान्त 
हा समीपवर्ती प्रदेशों पर वे अपने प्रभुत्व को कायम रख सकें । १६३४ के श्रन्त में 
उन्होंने श्रनुमव किया, कि श्रब वे कुग्रोमिन्तांग सेनाग्रों का सफलतापूर्वक मुकाबिला नहीं 


कर सकेगे। पर वे यह भी जानते थे, कि चियांग काई शेक उनके साथ किसी भी प्रकार 
का समकोता करने को तैयार नहीं होगा | अब उनके सम्मुख केवल दो माग थे, या तो के 
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नानकिंग सरकार की सेनाओं का मुकाबिला करते हुए अपने जीवन का अन्त कर देते, 
और या कियांग्सी प्रान्त को छोड़कर कहीं श्रन्यत्र अपनी शक्ति का पुनःसंगठन करते | 
उन्होंने दूसरे मार्गे का श्रवलम्बन किया। कम्युनिस्ट सेनाओं और ग्रन्य कम्युनिस्ट लोगों 
ने इभ समय कियांग्सी के उत्तर की ओर 'महाप्रस्थान' शुरू किया | चीन के उत्तरूपरिचिम 
में एक प्रान्त है, जिसका नाम होन्सी है। यह ्राभ्यन्तर मंगोलिया के दक्षिण और सिन्कि- 
रांग के पूर्व में स्थित है। शोन्सी प्रान्त में भी कम्युनिस्ट लोगों का जोर था। इस दशा में 
कियांग्सी के कन्यूनिस्टों ने यही उचित समभा, कि वे चियांग काई शेक की सेनाओं का 
मृकाबिला करने का प्रयत्न न कर उत्तर दिशा में शेन्सी प्रान्त की ओर प्रस्थान कर दें 
्रौर वहाँ जाकर अपनी शक्ति का पुनःसंगठन करें । इसके लिये उन्होंने उस पाव॑त्य मार्ग 
का श्रवलम्बन किया, जो चीन के पर्चिमी प्रदेशों के दुर्गम पहाड़ों में से होकर गुजरता 
था । इसी मार्ग का अनुसरण करके वे नानकिंग सरकार की सेनाग्रों से श्रपनी रक्षा कर 
सकते थे । कियांग्सी से कम्युनिस्ट सेनाएं पहले पश्चिम की ओर क्वेई-चू में गई । फिर 
वहाँ से दक्षिण-पर्चिम की ओर युनान प्रान्त से होती हुई उत्तर की ओर ३जेच्वान प्रान्त 
में गई, और फिर पूर्वी तिब्बत व कान्सू होती हुई शेन्सी पहुंच गई । यह मार्ग वहत विकट 
था, और इसमें उन्हें ६,००० मील के लगभग यात्रा करनी पड़ी थी। कम्युनिस्ट सेना- 
श्रों को जिस दुर्गम मार्ग से गुजरना पड़ रहा था, वहाँ न कोई सड़कें थीं और न नदियों 
पर पुल ही थे। इस दुर्गम पथ पर यात्रा करते हुए हजारों कम्युनिस्ट मार्ग के कष्टों द्वारा 
मृत्यु को प्राप्त हो गए । एक साल सै भी अधिक समय तक यात्रा के घोर कष्ट उठाते हुए 
जो कम्युनिस्ट शेन्सी पहुंचने में समर्थ हुए, उनकी संख्या केवल २०,००० के लगमग थी || 

येनान का कम्युनिस्ट राज्य--१६३६ के शुरू तक कम्युनिस्ट लोग शेन्सी पहुंच 
गये थे, और वहां येनान नगरी को राजधानी बनाकर उन्होंने अपनी सरकार का पुनः 
संगठन कर लिया था। शेन्सी प्रान्त का उत्तरी माग और कान्सू प्रान्त का उत्तरपूर्वी 
भाग उनकी श्रधीनता में था। श्रपने इस राज्य. में कम्युनिस्ट लोगों ने समाजवादी 
व्यवस्था को स्थापित किया, और चियांग काई शेक की कुभ्रोमिन्तांग सरकार से लोहा 
लेने के लिए तैयारी शुरू कर दी । 

कम्युनिस्टों का यह नया राज्य जापान द्वारा अधिकृत उत्तरी चीन के बहुत 
समीप था | ग्रतः यह स्वाभाविक था, कि कम्युनिस्ट नेताओं का व्यान चीन पर निरन्तर 
बढ़ते हुए जापानी प्रमुत्त की ग्रोर ग्राङृष्ट हौ । वे अनुभव करते थे, कि चीनी लोगों. 
को श्रापस के मतमेंदों को भुलाकर भर परस्पर या जापान के हर का 
मुकाबिला करना चाहिए। उनका कहना था, कि नागकिंग की न्तांग सरकार 
और कम्युनिस्टों को मिलकर चीन में लोकतन्त्र शासन की स्थापना करनी चाहिए, ग्रौर 
| : ` के साम्राज्यवाद के रूप में देश का जो घोर शत्रु चीन र प्रभुत्व कायम 
करता जा रहा है, उसका मुकाबिला करना चाहिए। १६३६ में कम्युनिस्ट सरकार के 
नेता माग्रो त्से तंग ने अपनी पार्टी के उद्देश्यों को निम्नलिखित प्रकार से प्रकट किया 
था--(१) विदेशी ग्राक्रान्ता का मिलकर मुकाबिला करना, (२) जनता को शासन- 
सम्बन्धी ्रधिकार प्रदान करना, और (३) देश की आथिक उन्नति करना। पर चियांग 


काई शेक कम्युनिस्टों के साथ किसी भी प्रकार समझोता करना नहीं चाहता था। वह 


शेन्सी प्रान्त में मी उन्हें परास्त करके सम्पूर्णे चीन पर कुझमिन्तांग का शासन स्थापित 
करने के लिए कटिबद्ध था। जिस समय कम्युनिस्ट सेनाएं कियांगूसी प्रान्त Be 
ओर महाप्रस्थान कर रहीं थीं, चियांग काई शेक ने चीन के अन्य अनेक प्रान्तों पर भी 


अपना आधिपत्य कायम कर लिया था । जब कम्युनिस्ट लोग कियांगूसी से महाप्रस्थान 
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करते हुए क्वेई-चू, यूनान और शजेच्वान प्रान्तों में गये, तो वहां के सिपहसालारों ने 
कम्युनिस्टों से अपने प्रदेशों की रक्षा करने के लिए नानकिंग सरकार से सहायता की 
्रभ्यर्थना की। यह सहायता इन प्रान्तों के सिपहसालारों को सहर्षं दी गई, पर इसके 
बदले में चियांग काई शेक ने इन पर अपने अधिकार को बहुत दृढ़ कर लिया। १६३५ 
के अन्त तक यह स्थिति श्रा गई थी, कि सम्पूर्ण दक्षिणी और पश्चिमी चीन पर नानकिंग 
सरकार का शासन स्थापित हो गया था । क्वांगूतृंग और क्वांगूसी की वामपक्षी सरकार 
पर भी १६३६ में चियांग काई शेक का प्रभुत्त्व कायम हो गया था । राष्ट्रीय एकता अब . 
सम्पन्न ही होने वाली है, यह बात सबको स्पष्टरूप से दृष्टिगोचर होने लगी थी । विशाल 
चौन में व केवल दो भूखण्ड ऐसे रह गये थे, जो नानकिंग की कुश्रोमिन्तांग सरकार के 
अधीन नहीं थे। उत्तरी चीन के मंचूरिया, जहोल श्रौर होपेई प्रान्तों पर जापान का 
भमुत्व था, और ्राभ्यन्तर मंगोलिया का अच्छा बड़ा भाग भी जापान के प्रभाव में था | 
शेन्सी और कामसू प्रान्तों पर कम्युनिस्टों का अधिकार था । चियांग काई शेक का विचार 
था, कि जापान का मुकाबिला करने के लिए यह्‌ आवश्यक है, कि पहले कम्युनिस्टों को 
परास्त कर दिया जाय, ताकि चीन की राष्ट्रीय एकता पूर्ण हो जाय । जब सम्पूर्ण स्वतंत्र 
चीन नानकिंग सरकार के अधीन हो जायगा, तो देश की ग्रान्तरिक उन्नति द्वारा चीन 
को इतना समृद्ध व शक्तिशाली बनाया जा सकेगा, जिससे कि जापान के लिए उसमें 
अपने साम्राज्य को विस्तृत कर सकना सम्भव ही नहीं रहेगा । इसके विपरीत कम्यु- 
निस्ट लोग यह समते थे, कि जापान ही चीन का सबसे बड़ा शत्रु है। उसका सफलता- 
पूर्वक मुकाबिला तमी किया जा सकता है, जबकि चीन के विविध दल परस्पर मिलकर 
एक हो जाएं, और देश में एक ऐसी सरकार की स्थापना हो, जो लोकतन्त्रवाद के 
सिद्धान्तों पर श्राश्रित हो। चियांग काई शेक और माम्रो त्से तुंग के विचारों में इतना 
श्रधिक भेद था, कि उनमें समभौता हो सकना क्रियात्मक नहीं था। 


चियांग काई झेक की गिरफ्तारी --इस दशा में चियांग काई शेक ने अपनी 

सेनाएं कम्युनिस्टों पर आक्रमण करने के लिए भेंजीं। इन सेनाग्रों का प्रधान सेनापति 

चांग ह. सुएह लिग्रांग को नियत किया गया । पर कम्युनिस्ट लोग अपने देशबन्धुओं से 

नहीं लड़ना चाहते थे । उन्होंने चांग हू सुएह लिग्रांग की सेनाओं से कहा, कि चीनियों 
को आपस में लड़ने से क्या लाम है ? उन्हें तो यह चाहिए, कि वे परस्पर मिलकर. 

जापान का मुकाबिला करें, और उत्तरी चीन से जापान के प्रभुत्व को नष्ट कर दें। इस 

म्‌ सन्देह नहीं, कि कम्युनिस्ट नेता देशभक्ति की भावना से आविष्ट थे । उन्हें यह 
व्यथ प्रतीत होता था, कि चीन की सेनाग्रों की शक्ति गह-युद्ध में नष्ट की जाय। यह 
स्वामाविक था, कि चांग ह्‌ सुएह लिश्रांग की सेनाओ्रों पर कम्युनिस्टों के प्रचार का 
असर पड़े। परिणाम यह हुआ, कि इन सेनाश्रं ने युद्ध में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं 
दिखाई । जो सेनाए' कम्युनिस्टों का विनाश करने के लिए भेजी गई थीं, उन्होंने उन 
से युद्ध करने के स्थान पर मेल करना प्रारम्म कर दिया | चांग ह.सुएह लिग्रांग तथा 
अन्य सेनापति भी कम्युनिस्ट प्रचार के प्रभाव में गरा गये । जब यह बात चियांग काई 
शेक को ज्ञात हुई, तो उसने स्वयं शेन्सी प्रान्त की ओर प्रस्थान किया । उसने यत्न 
किया, कि चांग हू सुएह लिझआंग की सेनाएं पूर्ण रूप से कम्युनिस्टों से युद्ध करें, पर उसे 
सफलता नहीं हुई । उनके रुख को देखकर चाँग ह. सुएह लिआंग ने एक अत्यन्त साहस 
का काय किया । उसने चियांग काई शेक को गिरफ्तार कर लिया । वस्तुतः, इस समय 
नानकिग सरकार की सेना कम्युनिस्टों के साथ युद्ध को जारी रखना इतना निरर्थक 
समती थी, कि उसके सेनापति ने चियांग काई शेक को गिरफ्तार तक करने में संकोच 
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नहीं किया। चांग ह सुएह ' लिश्रांग और उसके सहकारियों की यह इच्छा थी, कि थे 
चियाँग काई शेक को अपनी नीति में परिवर्तन करने के लिए विवश करें । उनकी मुख्य 
माँगें निम्नलिखित थीं--. (१) चीन में लोकतन्त्र शासन की स्थापना की जाय । चीन जो 
सैनिक एकाधिकार (डिक्टेटरशिप) की ओर अग्रसर हो रहा है, वह उचित नहीं है। 
एकाधिकार का अन्त करके लोकतन्त्र शासन की स्थापना की जानी चाहिये । (३ 

कम्युनिस्टों की इस बात को स्वीकार किया जाय, कि आपस की लडाई को बन्द करके 
सम्मिलित रूप से जापान के साम्राज्यवाद का मुकाबिला किया जाय। (३) जापान के 
विरुद्ध शीघ्र ही युद्ध शुरू किया जाय। | 


प्र चियांग काई शेक किसी भी प्रकार से इन शर्तों को मानने के लिग्रे उद्यत नहीं 
था । इन शर्तों को मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि चियांग काई झेक 
उन लोगों से किसी प्रकार वातचीत तक करने को भी तैयार नहीं था, जिन्होंने कि उमे 
गिरफ्तार किया था। उसका कहना था, कि उसे गिरफ्तार करनेवाले सेनापति चांग हू. सु- 
एह लिश्रांग और यांग चेंग उसके अधीनस्थ सैनिक कर्मचारी हैं। उनका कर्तव्य उसकी 
आज्ञाओं का पालन करना है, और उसके साथ समभौता करने के लिए शते पेश करने का 
उन्हें कोई भी श्रधकार नहीं है। यदि वे नातकिंग सरकार के विरुद्ध विद्रोह करके उसे 
अपना कैदी सम भते हैं, तो उन्हें पूरा अधिकार है, कि वे या तो उसे जान से मार दें, और 
या उसके साथ जैसा उचित समझे, बरताव कर सकें । चियांग काई शेक को १२ 'दिप्तम्बर, 
१६३६ के दिन गिरफ्तार किया गया था । तेरह दिन बाद २५ दिसम्बर को उसे केद 
से मुक्त कर दिया गया। इस वीच में मदाम चियांग काई झेक अपने भाई टी० बी० 
सुंग के साथ शेन्सी प्रान्त की राजधानी सिश्रान (जहां कि श्रब नानकिंग सेना. का हेड- 
क्वार्टर था) पहुंच गई थी। उनकी प्रेरणा से चियांग काई झेक इस बात के लिए तैयार 
हो गया, कि चांग ह॒ सुएह लिग्रांग और कम्युनिस्ट सेनापति चाउ एन-लाई के साथ बात-. 
चीत करे। पर उसने इन सेनापतियों के साथ किसी भी प्रकार का समझोता नहीं किया। 
इस बीच में चांग ह्‌ सुएह लिआंग को चियांग काई शेक की डायरी पढ़ने का अवसर प्राप्त 
हुआ । डायरी को पढ़कर उसे यह भलीमाँति समझ में रा गया कि चियांग काई झेक 
वस्तुतः देशभक्त है, रौर उसका उद्देश्य चीन का हित करना ही है। वह चीन की राष्ट्रीय 
एकता पर क्यों इतना श्रधिक जोर देता है, यह बात भी उसने सुचारु रूप से समक ली । 
कम्युनिस्ट नेता मी यह स्वीकार करते थे, कि जापान के विरुद्ध संघर्ष करने के लिये 
चियांग काई झेक की उपयोगिता निविवाद है। उनका यह विचार था, कि यदि इस महा- 
सेनापति को कत्ल कर दिया जायगा, तो चीन में इससे बहुत अधिक रोष फैलेगा और 
कम्युनिस्ट पार्टी बदनाम हो जायगी । इसमें सन्देह नहीं, कि चीन में चियांग काई शेक की 
स्थिति बहुत ऊंची थी । लोग उसे अपना राष्ट्रीय नेता मानते थे । इस दशा में चांग ह सु- 
एह्‌ लिग्रांग ग्रौर कम्युनिस्ट नेताग्रों ने यही उचित समका, कि उसे मुक्त कर दिया जाय । 
चियांग काई शेक नानकिंग वापस लौट श्राया, और चांग ह्‌ सुएह लिश्रांग भी उसके साथ 
नानकिग ग्रा गया । वहां उस पर विद्रोह के लिए मुकदमा चलाया गया, और उसे दण्ड भी 
दिया गया । पर यह दण्ड केवल नियन्त्रण को कायम रखने के लिए ही दिया गयाथा, श्रौर 
| में चियांग काई शेक के आदेश से उसे माफ भी कर दिया गया था। इसमें सन्देह 
नहीं, कि सिश्रान की इस घटना ने चांग ह.सुएह लिआंग को एक बार फिर चियांग-काई 
शेक का अनुरक्त सेनापति बना दिया था। 


२५ दिसम्बर, १६३६ को जब चियांग काई झेक को कैद से रिहा कर दिया 
'गया, तो कम्युनिस्टों श्रौर नानकिंग सरकार में युद्ध का अन्त हो गया । इस समय चीनका 
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लोकमत गृह-कलह को बन्द कर जापान के विरुद्ध संघर्ष को प्रारम्भ कर देने के पक्ष में 
था | चियांग काई शेक जैसे स्त्रच्छन्द व स्वेच्छाचारी महासेनापति के लिये भी यह्‌ सम्भव 
हीं था, कि वह लोकमत की सर्वथा उपेक्षा कर सके । कम्युनिस्ट इस वात के लिये प्रवल 
गरान्दोलन करने में तत्पर थे, कि विविध दलों को आपस के मतभेदों को भुलाकर जापान 
के प्रभृत््व को नष्ट करने के लिये सम्मिलित रूप से प्रयत्न करना चाहिए। परिणाम यह 
हश्रा, कि कम्युनिस्ट और कुञ्रोमिन्तांग दलों में समझौते की वात शुरू हुई । यह बातचीत 
अभी समाप्त नहीं हुई थी, कि जुलाई, १६३७ में चीन आर जापान मे युद्ध का सूत्रपात 
हो गया । इस युद्ध के कारणों परु हम अगले प्रकरण में प्रकाश डालेंगे । पर श्रत कम्युनिस्ट 
और कुश्रोमिन्तांग दलों की सम्मिलित शक्ति जापान का मुकाविल्वा करने के लिये सन्नद्ध 
थी । २५ दिसम्बर, १९३६ के वाद होन्सी की कम्युनिस्ट सरकार और नानक्िग की कुओ- 
मिन्तांग सरकार में संघर्ष का श्रन्त हो गया था, और इन दोनों सरकारों में एक प्रकार 
की सुलह हो गई थी । इस प्रकार १६३७ में चीन-जापान युद्ध के प्रारम्भ होने के समय 
चीन में दो पृथक्‌ सरकारें विद्यमान थीं--शेन्सी की कम्युनिस्ट सरकार और नानकिग 
ती कुआओमिन्तांग सरकार । इन दोनों की अपनी-अपनी पृथक्‌ सेनाएं थीं, और दोनों श्रपने- 
अपने क्षेत्रों में अपने विचारों के अनुसार शासन और सामाजिक व्यवस्था के विकास में 
तत्पर थीं । 

. ग्रहाँ यह भी निर्दिष्ट कर देना श्रावरप्रक है, कि १६३७ में चीन के बड़े भाग पर 
नानफिंग की कुओमिन्तांग सरकार का शासन स्थापित था । यह वात ध्यान देने योग्य है, 
कि महासेनाफ्ति चियांग काई शेक की गिरफ्तारी के अवसर पर भी क्वांगूसी, क्वांग्तुंग, 
हुनान, क्वेइ-च्‌ श्रादि सुदूरस्थ प्रान्तों की सेनाओं ने नातकिग सरकार के खिलाफ कोई 
बिद्रोह नहीं किया । येह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि इस समय चीत में राष्ट्रीय एकता 
पर्याप्त ग्रंशों में स्थापित हो गई थी । राष्ट्रीयता और देशमक्ति की भावना र॑ चीन में बड़ी 
तेजी के साथ बढ़ रही थीं, और लोग अनुभव करते थे, कि चीन में एक सुव्यवस्थित केन्द्रीय 
सरकार का संगठन होना चाहिए। एक शक्तिशाली सुव्यवस्थित सरकार के लिए ही यह 
सम्भव हो सकता है, कि वह चीन में जापान की निरन्तर बढ़ती हुई शक्ति का सफलता- 
पूर्देक मुकाबिला कर सके । इस समय चीन की जनता यह भी श्रनुभव करती थी, कि देश 
की केन्द्रीय भौर प्रान्तीय सरकारों को आधुनिक ढंग से सुव्यवस्थित रूप में संगठित किया 
जाना चाहिए । जनता लोकतन्त्रवाद का ग्रनुसरण करके चीन की सरकार के पुनःसंगठच 
के पक्ष में थी, पर चियांग काई शेक की प्रवृत्ति सब राजशक्ति को अपने हाथों में रखने 
की थी । इस इष्टि से वह हिटलर और मुसोलिनी का समकक्ष था। 


'ग्राथिक समस्या--चीन की सरकार के सम्मुख जहाँ राष्ट्रीय एकता की स्थापना 
और जापान के निरन्तर बढ़ते हुए प्रभूत्व का मुकाबिला करने की महत्वपूर्ण राजनीतिक 
समस्याएं विद्यमान थीं, वहाँ साथ ही उसकी ्राथिक समस्या भी कम महत्व की नहीं थी। 
चीन की राजकीय ग्रामदनी निरन्तर कम होती जा रही थी। इसके मुख्य कारण तिस्तः 
लिखित थे--(१) मञ्चूरिया और जहोल के प्रान्त उसकी अधीनता से निकल गये थे। 
इनसे ्रब कोई भी श्रामदनी नहीं होती थी । होपेई की कौंसिल ते जापान के आयात माल 
पर तट-कर की मात्रा में २५ प्रतिशत की कमी कर दी थी। इससे होपेई के मार्ग से जापानी 
माल बहुत बड़ी मात्रा में चीन आने लगा था। आयात माल पर तट-कर द्वारा जो रामः 
दनी चीन की सरकार को होती थी, उसे इससे भारी श्राघात पहुँच रहा था। (३ ) चीत 
# इस समय अनेक नदियों में भयंकर वाढ़े श्राई, और उनसे बहुत बड़े क्षेत्र की फसलें तष्ट 
हो गईं । फसलों के विनाश से जहां राजकीय आमदनी में कमी श्राई, वहां साथ ही वाढ 
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चीन और जापान का युद्ध ३३५ 


पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार को मारी रकम भी खच करनी पड़ी। (४) १६२६- 
३३ के विश्वव्यापी श्रर्थसंकट का, जिसका उल्लेख हम इतिहास में पहले कर चुके हैं, चीन 
की श्राथिक दशा पर भी बहुत बुरा असर हुआ। (५) श्रा्थिक संकट के कारण १६३४ 
में ब्रिटेन ने अपने सिक्के पौंड का, जो पहले सुवर्ण पर आश्चित था, सुवर्ण से सम्बन्ध हटा 
दिया था। जून, १६३४ में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मी अ्रपते सिक्‍क्रे डालर की कीमत 
को गिरा दिया। इसका परिणाम यह हुआ, कि पौंड और डालर के वदले में सोने और 
चांदी की कीमतें बढ़ने लगीं। इस समय तक चीन का सिक्का चाँदी पर ग्राश्रित था, और 
चीन में चाँदी सस्ती सी । इस कारण अमेरिका भारी परिमाण में चीन से चाँदी खरीदने 
लगा, और चीन की वहुत-सी चाँदी विदेशों में जाने लग गई। इस दशा में चीन के लिये 
यह सम्भव नहीं रहा, . कि वह भ्रपनी मुद्रा-पद्धति को चाँदी पर ग्राश्रित रख सके | ४ 
नवम्बर, १९३५ के दिन चीन ने भी विवश होकर अपने सिक्के शौर चाँदी में सम्बन्ध का 
विच्छेद कर दिया । चीन के चार बड़े बैंकों को यह अधिकार दिया गया, कि वे पत्र-मुद्रा 
जारी कर सकें । जिस समय चीन की मुद्रां-पद्धति चाँदी पर आश्रित थी, पत्रमुद्रा उसी 
परिमाण में जारी की जा सकती थी, जितनी कि चाँदी राज्यकोप में विद्यमान हो। कागजी 


~ 


नोट के बदले में जब चाहे तब चाँदी प्राप्त की जा सकती थी। पर श्रव चीन के कागजी 


नोट चाँदी पर ग्राश्रित नहीं रह गए । मुद्रा-पद्धति के चाँदी पर आश्वित न रहने का यह - 


परिणाम हुआ, कि चीन में वस्तुओं की कीमतें निरन्तर वढ़ने लगीं। जनता को इससे 
बहुत श्रधिक कष्ट का सामना करना पड़ा। विदेशी व्यापार पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ा, और सरकारी ग्रामदनी में कमी ्राने लगी । हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि 
अपनी मुद्रापद्धति को संभालने के लिये इस समय चीन की सरकार ने जिन उपायों का 
आश्रय लिया, उनका संक्षेप में भी उल्लेख कर सकें । इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त 
होगा, कि इस समय चीन की सरकार के सम्मुख आथिक समस्या भी म्रत्यन्त विकट रूप 
से विद्यमान थी, और इसी कारण देश की उन्तति की विविध योजनाश्रों को पूर्ण कर 
सकना उसके लिए सुगम नहीं रहा था। 


(२) युद्ध का सूत्रपात 


अब चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई थी। नानकिंग की कुश्रोमिन्ताँग 

सरकार का शासन प्रायः सम्पूर्ण चीन पर विद्यमान था । उत्तर-पर्चिमी चीन की कम्यु- 
'निस्ट सरकार ने भी नानर्किग सरकार के साथ समझौता कर लिया था। चीन में जो 
राष्ट्रीय एकता स्थापित हुई थी, उसका मूल कारण यह था, कि वहाँ के सब राजनीतिक 
दलों के नेता, प्रान्तीय सूबेदार श्रौर सेनापति यह श्रनुभव करने लगे थे, कि चीत में जापान 
जिस ढंग से अपने प्रभाव व प्रभुत्व का विस्तार कर रहा है, उसका मुकाबिला किया जाना 
चाहिये । जापान के प्रति विरोध व विद्वेष की भावना चीन में निरन्तर प्रबल होती जाती 
थी। यही कारण है, कि ग्रनेक चीनी देशमक्त जापानियों पर हमले करने में भी तत्पर 
रहते थे । हैन्को में एक जापानी पुलिसमैन (जो उस नगर में स्थापित जापानी कान्सलेट की 
सर्विस में था) की हत्या कर दी गई। स्वेतो नगर के एक जापानी रेस्तराँ में एक बम्ब 
मिला, जिसे सम्मवतया किसी चीनी देशभक्त ने वहाँ रख दिया था। पेकिग से कूछ दूरी 
पर फेंगताई में एक जापानी ग्राफिसर पर हमला कर दिया गया। इसी प्रकार की भ्रनेक 
घटनाएं चीन के विविध नगरों में होती रहती थीं, जो इस बात की परिचायक हैं किचीन 
के लोगों में जापानियों के प्रति विद्वेष की भावना किस हइ तक बढ़ गई थी । 
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इस दशा में चीन श्रौर जापान में किसी भी छोटी-सी घटना को लेकर लड़ाई 
शुरू हो सकती थी । दोनों देश लड़ाई के लिये तैयार थे। जापान चीन में अपने प्रभृत्त्व 
को और अधिक विस्तृत करना चाहता था । दूसरी ओर चीन की जनता में राष्ट्रीयता 


~ 


की भावना बहुत प्रबल थी, और चीन की कुश्रोमिन्ताँग तथा कम्युनिस्ट सरकारें परस्पर 


मिलकर जापान का मुकाविला करने के लिए तत्पर थ 


बह घटना घटित हुई, जिसने बारूदखाने 
जापान की विद्व पाग्नि को युद्ध के रूप में 

लुकूचिआ्राओ की घटना-- जिस 
गणेश हुआ, वह लुकू 


२ ० प 


हर 


† । आखिर, ७ जुलाई, १९३७को 
में चिनगारी का काम क्रिया, श्रीर चीन तथा 
प्रज्वलित कर दिया। 


घटना द्वारा चीन और जापान के युद्ध का श्री- 


जिग्राओं में घटित हुई थी । यह स्थान पेकिंग के समीप है, और यहां 


जापानी सेना लड़ाई का अभ्यास करने में तत्पर थी। बोक्सर युद्ध के बाद भ्रन्य राज्यों 
के साथ चीन मे जो सन्धियाँ की थीं, उनके अनुसार जापान को भी यह अधिकार प्राप्त 
था, कि वह पेकिंग और तीन्त्सिन में अपनी सेनाएं रख सकें। इसलिए जापान की एक 
सेना पेकिंग में विद्यमान थी, और वह युद्ध का अभ्यास करने के लिए लुकूचिआ्रओशो को 


प्रयुक्त कर रही थी। १६३५ में पेकिग 


में स्थित जापानी सेना की संख्या बहुत बढ़ा दी 


गई थी । यह बात विवादग्रस्त है, कि क्या पुरानी सन्धियों के श्राधार पर जापान को यह 


EN 


अ्रधिकार था, कि वह सैनिक श्रम्यास के लिए लुकूचिश्राश्रो को प्रयुक्त कर सके। ७ जुलाई, 
१९३७ को चीनी सिपाहियों झौर लुक्रूचिश्चाओ में विद्यमान जापानी सैनिकों में गोली चल 


~ 


गई । इसके लिये कौन उत्तरदायी था, यह निश्चित कर सकना बहुत कठिन है । जापानी 
लोगों का कथन है, कि गोलावारी का प्रारम्भ चीनी सैनिकों ने किया. था, और चीनी 
लोग इसके लिये जापानी सैनिकों को दोषी ठहराते हैं। दोष चाहे किसी का हो, पर यह 
स्पष्ट है कि लुकूचिआओं की इस घटना ने बहुत गम्भीर रूप धारण कर लिया, और इसके 
कारण चीन श्रौर जापान के सम्बन्ध बहुत बिगड़ गये । तीन सप्ताह तक दोनों देशों की 


सरकारों में समभौते की बातचीत जारी 


रही । जापान की मांग थी, कि पेकिंग और 


तील्त्सिन के क्षेत्र से चीनी सेनाएं हट ली जाएं । इससे पहले उत्तरी होपेई से चीनी सेनाएं 
हटा ली जा चुकी थीं । ्रब जापान चाहता था, कि दक्षिणी होपेई (पेकि ग श्रौर तीन्त्सित 
दक्षिणी होपेई के ही नगर हैं) को भी चीनी सेनाओं से खाली कर दिया जाय। चीन की 
सरकार जापान कीं इस मांगो स्वीकृत क रने के लिये तैयार नहीं हुई । परिणाम यह 
हुआ, कि दोनों देशों में युद्ध प्रारम्भ हो गया । 

कम्युनिस्टी से समझौता--हम इसी अध्याय में ऊपर लिख चुके हैं, कि २५ 
दिसम्बर, १६३६कै बाद कुप्रोमिन्तांग और कम्युनिस्ट में लड़ाई बन्द हो गई थी, और 
उन्होंने समभौते की वात शुरू कर दी थी । कम्युनिस्ट लोग गृह कलह के विरुद्ध थे, और 
देश की सम्पूर्ण शक्ति को जापान के विरुद्ध युद्ध में लगा देने के लिए उत्सुक थे। लुकूचि- 


आओ की घटना के बाद जब चीन और 


गई, तो चियांग काई शेक ने भी यह श्रनुमव किया कि कम्युनिस्टों के साथ सुलह कर लेने 


में ही चीन का लाम है। इस स्थिति में 
इस सम भते की मुख्य शते निम्नलिखित 
(शिन्शी और कान्सु) पर कम्यूनिस्टों का 


(२) इन प्रदेशों पर कम्युनिस्टों का अपना स्वतन्त्र व पृथक्‌ राज्य राज्य रहे, जो चीन 
का ग्रंग होते हुए भी शासन की दृष्टि से कम्युनिस्टों के अधीन हो । (३) कम्युनिस्ट सेता 
को चीन की राष्ट्रीय सेना का ही ग्रंग मान लिया जाय, और कम्युनिस्ट सेनापति 
जापान के साथ युद्ध करते हुए महासेनापति चियांग काई शेक के आदेशों का पालन करे । 
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जापान में युद्ध की सम्भावना सर्वथा स्पष्ट 


दोनों दलों में समझौता होने में देर नहीं लगी । 
थीं--(१) उत्तर पर्चिमी-चीन के जिन प्रदेशों 
अधिकार है, वहां उनका शासन कायरम रहे । 


| “जज । 
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चीन और जापान का युद्ध ३३७ 


चीन के आधुनिक इतिहास में कुग्रोमिन्तांग श्रौर कम्युनिस्ट सरकारों का यह समभौता 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । इसके कारण जापान के विरुद्ध संघर्ष के काल में 
| कुञ्रोमिन्तांग और कम्युनिस्ट दलों में सिद्धन्तों श्रौर विचारधारा में मौलिक भेद होते हुए 
भी परस्पर समभौता हो गया था, और वे एक साथ मिलकर जापान का मुकाविला 
| करने के लिये तत्पर हो गए थे। कम्युनिस्ट सेना को चीन की राष्ट्रीय सेना में 'आ्राठवीं 
| सेना' नाम दे दिया गया था, और वह भी महासेनापति चियांग काई शेक की आज्ञानुव- 
| 
| 


तिनी बन गई थी । 


(३) युद्ध का इतिवृत्त 


हमारे लिए इस इतिहास में यह सम्भव नहीं हैं, कि चीन और जापान के युद्धका 
| वृत्तान्त विशद रूप से लिख सकें । पर उसकी कतिपय महत्त्वपुर्ण घटनाओं का उल्लेख 
| करना आवश्यक है । इस युद्ध की घटनाओं को तीन भागों में विमक्त किया जा सकता । 
| है--( १) युद्ध के प्रारम्भ से नानकिंग पर जापान के आधिपत्य की स्थापना तक। १५ 
| दिसम्बर, १६३७ को जापानी सेनाओं ने नानकिंग पर अपता अधिकार कायम कर लिया 
था। (२) अक्टूबर, १६३८ तक जापान ने हैन्को और कॅन्टन को भी जीत लिया था। 
चीन की सरकार ने पहले (नानकिंग के जापानियों के हाथ में चले जाने पर) हैन्को को 
अपनी राजधानी बनाया था, और जब हैन्को पर भी जापान का कब्जा हो गया, तो चीन 
| की राजघानी चुंगकिंग (पश्चिमी चीन के सजेच्वान प्रान्त में) को बना दिया गया था। 
| (३) चूंगकिंग को राजधानी बना लेने के बाद चीन की कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट 
सरकारों ने अपने-अपने क्षेत्रों से जापान के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा । यद्यपि जापान 


क्षिप्प-पर्वी ` 
एशिया की विजय में प्रवृत्त हुआन । हस, ग्रमेरिका डर ब्रिटेन की सहित 
रहे, और इन शक्तिशाली देशों से सहायता प्राप्त ५ ; ) 


न्तांग सरकारें जापान के विरुद्ध संघपं में व्याप 


उत्तरी चीन भ्रौर नार्नाकग पर जापान क्‌ 
जुलाई, १६३७ को जापानी सेनाग्रों ने पेकिंग पर कब्ज्यकर्‌ लि i खी पेक 
की राजधानी था, और उसे जीत लेने पर सम्पूर्ण होपेई प्रान्त जांफाने-के-री 
इसके बाद जापानी सेनाओं ने चहर और सुईयुग्रान प्रान्तों पर श्राक्रमण किया, और उन्हें. 
भी जीत लिया। ये प्रान्त ग्राभ्यन्तर मंगोलिया के ग्रंग थे, श्रोर ये पहले भी जापान के 
प्रभावः्षेत्र में थे। पर श्रब उनमें जापानी सेनाएं प्रविष्ट हो गई, और वे पूरी तरह से 
| जापान की ग्रधीनता में ग्रा गये चहर और सुरईयु्न पर कब्जा करने के बाद जापानी 
| सेनाओं ने झान्सी प्रान्त पर आक्रमण किया । यह प्रान्त होपेई के पश्चिम ओर शेन्सी 
| रन्त के पूर्व में स्थित है । शेन्सी कम्युनिस्ट सरकार के अधीन था, अ्रतः शान्सी पर 
| आक्रमण करने वाली जापानी सेनाओं का कम्युनिस्ट सेनागओरों ने डट कर मुकाबिला किया । : 
| 


कम्युनिस्टों के कारण जापानी लोग शान्सी के परिचमी प्रदेशों को अपने अधिकार में नहीं 
ला सके । इस प्रकार युद्ध के शुरू होने के बाद कुछ ही दिनों में जापान ने होपेई, चहर, 
$._.&“ और पूर्वी शान्सी पर श्रपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । अपने नये जीते हुए 
प्रदेशों का शासन करने के लिए जापान ने दो नई सरकारों का संगठन किया । २६ श्रक्टू- 
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३३८ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


बर, १६३७ को 'मंगोलिया की स्वतन्त्र सरकार संगठित की गई, और चहर तथा सुई- 
युआन प्रान्तों का शासन इसके सुपुदे कर दिया गया । इसी प्रकार १४ दिसम्बर, १६३७ 
को पेकिग में एक पृथक्‌ सरकार संगठित की गई, और होपेई प्रान्त तथा शान्सी प्रान्त के 
पूर्वी प्रदेश इस पेकिंग सरकार के अधीन कर दिए गए । पेकिग सरकार का प्रधान वांग 
कैह मिन को नियुक्त किया गया, जो कि कूग्रोमिन्तांग दल के उत्कर्ष से पूर्वं पेकिंग सर- 
कार का ग्र्थमन्त्री रह चुका था। इन विजित प्रदेशों के शासन के लिए जो नई सरकारें 
संगठित की गई थीं, उनके प्रमुख राजकर्मचारी चीनी लोग ही थे, यद्यपि वे जापानी 
सलाहकारों के परामर्श के अनुसार ही अपने-अपने क्षेत्र में शासन करते थे । 


मंगोलिया, होपेई और पूर्वी शान्सी के प्रान्तों को अपने अधीन करने के साथ-साथ 
जापानियों ने चीन के समुद्रतट पर मी आक्रमण किया । नवम्वर, १६३७ में एक शक्तिशाली 
जापानी सेना ने समुद्रमार्गे द्वारा शंघाई पर हमला किया। चियांग काई शेक की सेनाग्रों 
ने वहां डटकर जापानी आक्रमण का मुकाबिला किया। पर चीन के लिए यह सम्भव नहीं 
था, कि वह जापानी आक्रमण की गति को रोक सके । नवम्बर मास के समाप्त होने से पूर्व 
ही चीनी सेनाओं ने शंघाई को खाली कर दिया, और उस पर जापान का कब्जा हो 
गया । शंघाई को जीत लेने के बाद नानकिंग पर ग्राक्रमण कर सकना कठिन नहीं था। 
नानकिंग के युद्ध में भी चीनी सेनाएं परास्त हुई, और १५ दिसम्बर, १६३७ के दिन 
जापान ने नानकिग पर भी अपना झधिकार स्थापित कर लिया। नानकिंग कुओोमिन्तांग 
सरकार की राजधानी था। जापानी सेनाश्रों के प्रवेश से पूर्व ही चियांग काई शेक ने 
वहां से अपनी सरकार को हटा लिया था, और सरकार के सब कार्यालय हैन्को पहुँचा 
दिये गये थे । नानकिंग में जापानी सेनाओं ने जनता पर बहुत भयंकर अत्याचार किए । 
सेना द्वारा इस समृद्ध एवं वैमवशाली नगर को बुरी तरह से लूटा गया । इस लूट के विशद 
वृतान्त यूरोप और श्रमेरिका के समाचार-पत्रों में प्रकशित हुए, जिन्हें पढ़कर पाश्चा- 
त्य संसार का लोकमत जापान के बहुत विरुद्ध हो गया । 


हैन्को श्रौर कंन्टन की विजय--उत्तरी चीन, शंघाई और नानकिंग पर कब्जा 
कर लेने के बाद जापान ने चीन के एक अच्छे बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित 
कर लिया था। जापान सम्भवतः चीन में इससे ्रधिक श्रागे नहीं बढ़ना चाहता था । 
जिस प्रकार १६३१ में मंचूरिया में उसने अपने वशवर्ती एक नये राज्य की स्थापना कर 
ली थी, उसी प्रकार शायद वह इन प्रदेशों में भी ऐसे एक या अधिक राज्य स्थापित | 
देना चाहता था, जो मञ्चूकश्रो के समान ही उसके वशवर्शी हों और जिनका चीन के 
साथ कोई सम्बन्ध न रहे। इस समय वह चीन में इससे श्रधिक आगे बढ़ने के लिए इच्छूक 
नहीं था। पर चीन में राष्ट्रीयता की भावना इतनी ग्रधिक प्रवल हो चुकी थी, कि वहाँ 
का लोकमत अपने मध्यदेश” में एक विदेशी शक्ति के प्रभुत्व को किसी भी रूप में सहन 
करने के लिए तैयार नहीं था। यही कारण है, जो नानकिग की विजय के साथ चीत- 


जापान के युद्ध की समाप्ति नहीं हो गई। श्रव जापान के सम्मुख केवल यही मागे शेष . 


था, कि वह सम्पूर्ण चीन को अपनी अधीतता में ले श्राने के लिए संघर्ष को जारी रखे। 
अन्यथा, चीत में उसकी स्थिति सुरक्षित नहीं रह सकती थी । 


चीन की क्थ्रोमिन्तांग सरकार की नई राजधानी हैन्को थी। श्रतः जापानी 
सेनाश्रों ने उसकी श्रौर आगे वढ़ता शुरू किया। हैन्क्ो पर ग्राक्रमण दो से 
किया गया । नानकिंग की जापानी सेनाग्रं ने पूवं की शरोर से श्रौर. पेकिंग की सेनाश्रों ते 
उत्तर की ग्रोर से है्क्रो की तरफ प्रस्थान क्रिया । इस समय शांतुंग प्रान्त का सूवेदार 
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हान फूच्‌ था। उसे चाहिए था, कि वह पेकिग से दक्षिण की ओर वढ़ती हुई जापानी . 
सेनाओ्रों का डटकर मुकाबिला करता । पर उसने अपने कार्य में शिथिलता प्रदर्शित की । 
परिणाम यह हुआ, कि पेकिग की सेनाग्रों ने शांतुंग पर भी श्रपना अधिकार स्थापित कर 
लिया । हान फू-चू पर कतंब्यपालन न करने के लिए मुकदमा चलाया गया, और उसे 
प्राणदण्ड दिया गया । जिस समय पेकिग की उत्तरी सेनाएं और नानकिंग की सेनाएं 
हैन्को की श्रोर आगे बढ़ने में तत्पर थीं, उसी समय सामुद्र के मार्ग से जापान की एक 
त्य सेना कँन्टन पर भी आक्रमण कर रही थी । १७ अक्टूबर, १९३८ को उसने 
केन्टन १र कव्जा कर लिया । २१ अक्टूबर, १६३८ को हैन्को भी जीत लिया गवा, 
अर चीन की सरकार ग्रपनी इस नई राजधानी को भी छोड़कर चूंगक्रिग चले त्रान 
को विवश हुई । हैन्क्रो को जीतने में जापान को जो इतना श्रधिक समय लगा, उसमें 
चीनी सेनाओं का प्रतिरोध जहां महत्त्वपूर्ण कारण था, वहाँ साथ ही पश्चिमी चीन की 
दुगमता भी उसमें कारण थी । 

नानकिंग को नई सरकार-- जव जापान की सेनाएं हैन्को के समीप पहुंच गई, 
तो अनेक चीनी नेता यह समभने लगे कि, जापान के साथ युद्ध को जारी रखना व्यर्थ 
है । उनकी दृष्टि में अब वह समय ग्रा गया था, जवकि जापान के साथ समझोता करने 
में ही देश का हिति था । इम दल का नेता वांग चिंग वेई था । पर चियांग काई शेक 
ओर अन्य नेता जापान के विरुद्ध युद्ध को जारी रखने के पक्ष में ये । परिणाम यह हस्रा 
कि वांग चिंग वेई और उसके ग्रनुयायी कुगओमिन्तांग सरकार से पृथक्‌ हो गए । तिवांग 
काई शेक ग्रौर उसके पक्षपातियों ने उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया । इस समय 
जापान को ग्रोर से स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की जा रही थी, कि हैन्को को जीत्ञ 
लेने के वाद उसकी सेनाश्रों का कार्य समानत हो जायगा और जापान यह प्रयत्न करेगा 
कि जिन प्रदेशों को कुग्रोमिन्तांग सरकार की श्रधीनता से स्वतन्त्र कर दिया गया है, 
उनमें एक ऐसी चीनी सरकार की स्थापना की जाय, जो जापान को अपना शत्रु न 
समभे ग्रौर जो उसके साथ सहयोग करते हुए देश की उन्नति में तत्परे हो । पूर्वी 
एशिया में जापान श्रौर चीन दो ही प्रमुख राज्य हैं, श्रौर उनमें विरोधमावना की सना 
एशिया के उत्कर्प के लिये हानिकारक है । अतः पूर्वी एशिया में चिरशार्ति की स्था- 
पना के लिए यह श्रावश्यक है, कि चीन की सरकार जापान ह साथ मैत्री-सम्वन्ध रखे । 
जापान का उद्देश्य चीन में अपना प्रभुत्व स्थापित करना नहीं है, वह उसका सहयोगी 
एवं मित्र बनकर रहना चाहता है । वांग चिग वेई जापान की इस नीति से बहुत प्रमा- 
वित हुआ, और उसने नानकिंग में एक नई चीनी सरकार को संगठित करना स्वीकार 
कर लिया । वांग सिग बेई द्वारा स्थापित इस नानकिग सरकार पर हम इसी झध्याय 
में आगे चलकर प्रकाश डालेंगे । ; 

सतीन के दो विभाग--हैन्को के पतन के वाद चीन दे मागों में विभक्त हो 
गया--(१) स्वतन्त्र चीन, और (२) जापान द्वारा अधिकृत चीन । उत्तर में पेकिंग से 
शुरू कर मध्य में हैन्को होती हुई दक्षिण में कॅन्टन तक यदि एक रेखा खींची जाय, तो 
कि 555 रेखा के पश्चिमी प्रदेश 'स्वतन्त्र चीन' थे, और इस रेखा से पूर्व की ग्रोर के प्रदेश 
जापान द्वारा अधिकृत थे । स्वतन्त्र चीन के भी दो विभाग थे | कुओमिन्तांग सरकार 
की राजधानी चंगकिग थी, ग्रौर कम्युनिस्ट सरकार की येनान (उत्तरी शेक्त्सी प्रास्त | 
मे) । १६३६ के बाद इन दोनों स्मरतन्त्र चीनी सरकारों में राहयोग की भावता निर- 
न्तर कम होती गई । चीन के पूर्वी प्रदेशों पर जापान का असिगत्य स्थापित हो चुका 
था, और स्वतन्ध चीन की इन दोनों सरकारों के लिए यह सम्मत्र नदी था, कि वे 
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जापान को चीन से बाहर निकाल सकें । इस दशा में उनमें विद्वेष का भाव पुनः जागत 
होने लग गया था | इस विद्वेष का एक कारण यह भी था, कि इस समय स्वतन्त्र चीन 
का बाह्य संसार से समुद्र मार्ग द्वारा कोई सम्बन्ध नहीं रहा था । उत्तर-परिचिमी चीन 
में जो कम्युनिस्ट सरकार स्थापित की, उसके लिए स्थलमाग द्वारा रूस के साथ सम्ब- 


' न्ध कायम रख सकना अधिक सुगम था । वह रूस से ग्रशत्र-शस्त्र आदि को सहायता 


अधिक सुगमता के साथ प्राप्त कर सकती थी । इसके विपरीत चुंगकिग में स्थापित 
कुओमिन्तांग सरकार के लिए पाइचात्य देशों से सहायता प्राप्त करने के केवल तीन 
मार्ग थे--(१) फ्रेंच इंडोचायना से फ्रेंच यूनान रेलवे द्वारा झौर फिर मोटर रोड 
से होकर च्‌ंगकिग को युद्ध सामग्री पहुँचायी जा सकती थी । यह मार्ग सुगम था, पर 
इसकी सफलता इस बात पर निर्मर थी, कि फ्रांस किंस हटू तक चुंगकिग सरकार की 
सहायता करने को तैयार है । (२) बरमा के उत्तरी मार्गों द्वारा भी स्वतन्त्र चीन को 
सहायता पहुँचायी जा सकती थी । पर ये मागे भ्रमी भली-माँति विकसित नहीं हुए थे। 
महायुद्ध के दौरान में श्रिटिश और अमेरिकन लोगों ने उत्तरी बरमा में मोटर रोड का 


, निर्माण इसी उद्देश्य से किया था, ताकि जापान के विरुद्ध कुओमिन्तांग सरकार की 


सहायता की जा सके । (३) हांगकांग से वायुयानों द्वारा भी चुंगकिंग को युद्ध सामग्री 
भेजी जा सकती थी । महायुद्ध के समय पर ब्रिटेन और अमेरिका श्रादि ने इसी मार्गे 
का आश्रय लेकर चूंगकिग सरकार की मदद करने का प्रयत्न किया था । पर वाय्‌- 
यानों द्वारा प्रचुर परिमाण में स्वतन्त्र चीन को सहायता पहुंचा सकना सम्भव नहीं 
था । क्योंकि कुश्रोमिन्तांग सरकार का पाइचात्य देशों के साथ सम्पर्क बहुत कम रह 
गया था, भ्रत: जापान का मुकाबिला करने के सम्बन्ध में उसकी शक्ति निरन्तर क्षीण 
होती जाती थी । इसके विपरीत रूस से सहायता प्राप्त करने की सुविधा होने के 
कारण येनान की कम्युनिस्ट सरकार अपने को उतना श्रसहाय अनुभव नहीं करती थी । 
इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि चियांग काई शेक की सरकार कम्युनिस्टों से ईर्ष्या 
करने लगे, और उसे यह भय हो कि कहीं कम्युनिस्ट लोग इतने प्रबल न हो जायें, कि 
वे सम्पूर्ण चीन में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का. स्वप्न लेने लगें । 


गुरीला युद्ध--चीन के जो प्रदेश जापान द्वारा अधिकृत थे, उनमें इस प्रकार की 
सरकारें स्थापित हो गई थीं, जो ऊपर से देखने में पूर्णतया चीन की अपनी सरकारें थीं । 
मंगोलिया की स्वतन्त्र सरकार का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं.। मंचूकुश्रो के समान 
मंगोलिया के चहर और सुईयुश्रान प्रान्तों में मी एक पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
कर दिया गया था। पेकिंग को राजधानी बनाकर उत्तरी चीन में और नानकिंग को 
राजधानी बनाकर दक्षिणी चीन में दो पृथक्‌ राज्य कायम हुए थे, जिनका शासन चीनी 
लोगों के ही हाथ में था । पर मंचूकुओ के समान पेकिंग रौर नानकिग के राज्य भी जापान 
के वशवर्ती थे । इस दशा में यह सवथा स्वाभाविक था, कि इन राज्यं में निवास करने वाले 
राष्ट्रवादी देशंभक्त लोग जापान की कठपुतलियों के समान चरण करने वाली ड 
रौर नानकिग की सरकारों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तत्पर हो जाएं । उनके लिये 
यह सम्भव नहीं था, कि वे सम्मुख युद्ध में जापान का मुकाबिला कर सकें, ग्रतः उन्होंने 
गुरीला थुद्ध-तीति का ग्राश्रय लिया। देशभक्त चीनी लोगों के अनेक गिरोह जापान की 
सेनाओं पर ग्राक्रमण करने लगे और उन्होंने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी, ज् 
कारण उत्तरी और दक्षिणी चीन में जापानियों की स्थिति बहुत भ्ररक्षित हो गई। 


युद्ध की प्रगति--हैन्को के पतन के बाद जापानी लोग चीन में युद्ध कों समा 
कर देना चाहते थे । उनका विचार था, कि अपनी निरन्तर पराजयों के कारण चीनी 
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| लोगों को यह अनुमव करने में कठिनाई नहीं होगी, कि युद्ध को जारी रखना निनर्थक्र ह 
| और वे सन्धि के लिए तैयार हो जायेंगे। पर उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा । 
| महासेनापति चियांग काई शेक ने यही निश्‍चय किया, कि जापान के विरुद्ध संघर्ष को जारी 
रखा जाय। परिणाम यह हुआ, कि जापान ने मी हैन्को से ग्रागे बढ़ना शुरू क्रिया । 
नवम्बर, १६३८ में योचो पर जापानी सेनाओं का कब्जा हो गया, और उके कछ मास 
बाद इचांग जापान की ग्रधीनता में चला गया। माचे, १६३६ में कियांग्सी प्रान्त की 
राजधानी नानचांग जापानियों के हाथों में चली गई, और नवम्बर, १६३६ में जापानी 
सेनाओं ने पेखोई के बन्दरगाह को जीत लिया । यह बन्दरगाह क॑न्टन के दक्षिण में स्थित 
| है । पेखोई के बाद नानिग पर ग्राक्रमण किया गया। नानिग क्वांग्सी प्रान्त में है। यह 
चीन के सबसे दक्षिणी प्रदेश में इन्डोचायना की उत्तरी सीमा पर स्थित है। नामिग पर 
कब्जा करने में जापान का यह उद्देश्य था, कि फ्रेंच इन्डोचायना के मागं द्वारा स्वतन्त्र 
चीन को युद्ध सामग्री भेज सकना सम्भव न रहे | वाथृयानों की इप्टि से चीन की शक्ति 
जापान के सम्मुख नगण्य थी। ्रतः जापान की वायुसेना स्वतन्त्र चीन के नगरों श्रौर 
व्यवसाय-केन्द्रों पर स्वेच्छापूर्वक आक्रमण करती रह सकती थी। चुंगाकिग सरकार के 
लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह. जापान के हवाई हमलों को किसी मी प्रकार से रोक | 


सके । १६३९ में यूरोप में बीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्म हो गया था। अब 
पाश्चात्य देशों के लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि वे पूर्वी एशिया के मामलों पर अधिक 
ध्यान दे सके । यह स्थिति जापान के लिये बहुत अनुकूल थी । उसने इसका पूर्ण रूप से | 
उपयोग किया, और चीन में अपनी शक्ति को मलीमांति सुदृढ़ कर लिया | पर कुछ समय | 
बाद ही जापान भी इस महायुद्ध में शामिल हो गया । महायुद्ध के अ्रवसर पर चीन ने 
किस प्रकार जापान का मुकाबिला किया, और किस प्रकार कुग्रोमिन्तांग तथा कम्युनिस्ट 
| सरकारों ने जापान के विरुद्ध संघर्ष किया, इसं विषय पर हम यथास्थान प्रकाश डालेंगे । 


(४) स्वतन्त्र चीन 


जनता का प्रवास-- चीन और जापान _के युद्ध की मुख्य घटनाओं पर हमने पिछजे- 
प्रकरण में संक्षेप से प्रकाश डाला है। अब हम इस बात पर विचार करेंगे, कि स्वतन्त्र 
| चीन के जिन प्रदेशों पर चुंगकिग की कुश्रोमिन्तांग सरकार का शासन था, उनकी क्या 
| दशा थो । जापानी सेनाग्रों के ग्राक्रमण के कारण जब नानकिंग की सरकार पश्चिम की 
| . ओर चले जाने से लिये विवश हुई, तो बहुत-से देशभक्त लोगों ने भी अपने घरबार को 
| छोड़कर पश्चिम की ओर प्रस्थान कर दिया। पश्चिमी चीन में प्रवास करने वाले इत 
| लोगों की संख्या लाखों में थी । जो लोग इस समय अपने घर-ब्रार क्रो छोड़कर कुप्रो- 
' मिन्तांग सरकार का भ्रनुसरण कर परिचिम की ओर गये, उन्हें हम निम्नलिखित भागों में 
विमक्त कर सकते हैं । 


(१) विद्यार्थी और ्रध्यापक लोग--चीन के ज्ञान और विद्या के ह महत्त्वपूर्ण 
वेन्द्र पूर्वी तट के समीपवर्ती नगरों में स्थित थे। इन प्र देशों के विश्वव्ि में हजा- 
रों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे श्रौर विज्ञान, शिल्प कला आदि सव प्रकार की शिक्षा 
का इनमें प्रबन्ध था। चीन के इन विद्यार्थियों और शिक्षकों में राष्ट्रीयता की मावनां 
भ्रत्यन्त प्रबल थी । चीन में राष्ट्रीयता और लोकतन्त्र शासन की स्थापना के लिये जो 
भी आन्दोलन हुए, चीनी विद्यार्थियों ने उनमें प्रमूख माग लिया था। जापान के विरुद्ध 
मावना को उत्पन्न करने में भी उनका प्रमुख हाथ था। इस दशा में उनके लिये यह 
Hemme. | नहीं था, कि वे जांपान द्वारा अधिकृत प्रदेशों में रह सके । कु्रोमिन्तांग सरकार 
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के साथ-साथ उन्होंने भी पश्चिम की ओर बड़ी संख्या में प्रस्थान किया, और चीत्त के जो 
अनेक कालिज तथा विश्वविद्यालय पहले पूर्वी चीन में स्थापित थे, श्रव पश्चिमी चीन में 
कायम किये गये । चीनी विद्यार्थी और शिक्षक अपने साथ में बहुत-सी पुस्तकें तथा, श्रच्य 
शिक्षा-सामग्री भी ले गये। चीन में यातायात के साधनों की बहुत कमी थी । ग्रतः बहुत 
से लोग पैदल यात्रा करने को विवश थे । पर पैदल जाते हुए भी उन्होंने इस बात का 
यत्न किया, कि वे पुस्तकों और प्रयोगशालाओं के उपकरणों को अधिक से अधिक संख्या 
में अपने साथ में ले जाएं। पश्चिमी चीन के श्जेच्वान, क्वेई-चू और यूनान प्रान्तों के 
जिन नगरों और ग्रामों को जापानी आक्रमणों से सुरक्षित समझा गया, वहां इन कालिजों 
आर विश्वविद्यालयों की पुनःस्थापना कर दी गई। 


(२) चीनी लोगों की यह नीति थी, कि जिन प्रदेशों पर जापानी सेनाओं का 
प्रभृत्त्व स्थापित होने की सम्भावना हो, उनकी फसलों को उजाड दें श्रौर उनके कार- 
खानों को नप्ट कंर दें, ताकि जापानी लोग उनका उपयोग न कर सकें । अतः कारखानों 
के मालिकों ने यह यत्न किया, कि पूर्वी चीन के कारखानों की मशीनरी को उखाड़ कर 
उसे पर्चिमी चीन में ले जाएं और वहाँ अपने कारखानों को नये सिरे से स्थापित करे। 
यह सम्भव नहीं था, कि युद्ध की परिस्थिति में सव मशीनरी को पश्चिम की श्रोर ले जाया 
जा सके । पर जिस ग्रंश तक भी सम्मव हुआ, चीनी लोगों ने अपने कारखानों की मशी- 
नरी को पश्चिमी चीन में पहुंचा दिया। रेल, मोटर, ठेला आदि जिस किसी साधन से 
भी सम्भव हुआ, उन्होंने अपनी मशीनों को पश्चिम पहुंचाया । इस नीति का यह परिणाम 
हुआ, कि पश्चिमी चीन में बहुत-से कारखानों का विकास हुआ, और बहुत-से पूँजीपति 
व व्यवसायपति पूर्वी चीन को छोड़कर परिचिम के विविध प्रान्तों में जा बसे । 


(३) विद्यार्थियों, शिक्षकों और पूंजीपतियों के अतिरिक्त बहुत-से सम्पन्न लोग. 
भी इस समय अपने परम्परागत घरों का परित्याग कर पश्चिमी चीन में चले आये । 
सम्भवतः, इन्हें श्रपने घर-बार को छोड़ने की कोई विशेष ग्रावश्यकता नहीं थी । पर इनका 
कुभ्रोमिन्तांग सरकार के साथ घनिष्ठ स'बन्ध था, और जिस ढंग से इस समय चीन के 
विविध लोग परिचिम की तरफ प्रस्थान में तत्पर थे, उसमें ये भी शामिल हो गये थे। ये 
समते थे, कि जापानी सेनाग्रों के शासन में इनके जान और माल की रक्षा सम्भव नहीं 
होगी । इसलिए अन्य लोगों के समान ये भी परिचिम में जा बसने के लिए तत्पर थे । 


पड्चिमी चीन की उन्नति-लाखों की संख्या में बहुत-से विद्यार्थी, शिक्षक, 


` पूँजीपति और सम्पन्न लोग इस समय पूर्वी चीन को छोड़कर {परिचिम के विविध प्रान्तों 


मे वसने के लिये श्रा गये थे । इसके अनेक महत्त्वपूर्ण परिणाम हुए । इन परिणामों को 
हम संक्षेप में इस प्रकार निर्दिष्ट कर सकते हैं:--- 


(१) पश्चिमी चीन में अनेक नये कालिज और विरवविद्यालय स्थापित हुए ! श्रब 
तक पर्चिमी चीन. शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुः था । पर श्रब वह चीन के ज्ञान 
ओर विज्ञान का महत्त्वपूर्ण केन्द्र वन गया । 


(२) पश्चिमी चीन में बहुत-से नये कारखाने खोले गये । कुश्रोमिन्तांग सरकार के 
लिए यह श्रावश्यक था, कि जापान के साथ युद्ध को जारी रखने के लिये युद्ध सामग्री को 
अपने क्षेत्र i ही तैयार कियो जाय । विदेशों से अस्त्र शस्त्र ्ादि को प्राप्त कर सकेगा 
सुगम नहीं था, क्योंकि पश्चिमी चीन का पाइचात्य संसार से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया 
था । इस परिस्थिति में चियांग काई शेक की सरकार तभी युद्ध को जारी रख सकती 
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थी, जबकि वह सब आवश्यक वस्तुओं को स्वयं उत्पन्न करने का प्रयत्न करे। बहुत-से 
| पूँजीपति अपने कारखानों की मशीनरी को परिचिमी चीन में लेग्राये थे । पर ये कारखाने 
, युद्ध की इष्टि से पर्याप्त नहीं थे । ग्रतः कुझ’मिन्तांग सरकार ने प्रयत्न किया, कि पर्चिमी 
चीन का ग्राथिक इष्टि से श्रधिक से अधिक विकास करे। इसके लिए उसने तीन कमी- 
| शनों की नियुक्ति की--(क) व्यावसायिक और खनिज द्रव्य कमीशन, इसके लिये एक 
| करोड़ चीनी डालरों की पूंजी की व्यवस्था की गई। (ख) कृषि कमीशन, इसके लिए तीन 


करोड़ चीनी डालरों की पूंजी दी गई। (ग) व्यापार कमीशन, इसके लिए दो करोड़ चीनी 

डालर पूंजी दी गई । इन कमीशनों का उद्देश्य यह था, कि व्यवसाय, खान, कृषि श्रौर 
| व्यापार की उन्नति के लिए योजनाएं तैयार करें, और उन योजनाओं को क्रिया रे 
| परिणत करें । इन कमीशनों ने अपने कार्य के लिये अनेक विदेशी विशेषज्ञों की सहा~ 
| यता प्राप्त की, और शीघ्र ही पश्चिमी चीन श्राथिक उन्नति के क्षेत्र में बहुत अधिक 
उन्नति कर गया । कृषि और व्यवसाय की उन्नति के बिना यह किसी मी प्रकार सम्भव 
नहीं था, कि पश्चिमी चीन अपनी विशाल सेनाओं और पूर्वी चीन से आये हुए लोगों 
की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता । पर कृषि और व्यवसाय की उन्नति एक दम नहीं । 
| की जा सकती, इसके लिए समय की भ्रपेक्षा होती है। यही कारण है, कि इस काल में | 
पश्चिमी चीन के लोगों को बहुत-सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा । वहाँ वस्तुओं 
की मांग बहुत अधिक थी, पर उनकी उपलब्धि बहुत कम थी । इसका परिणाम यह हुआ, | 
कि वस्तुश्रों की कीमतें बड़ी तेजी के साथ बढ़ने लगीं, और सर्वसाधारण जनता के लिए 
| अपनी आवश्यकता की सामान्य वस्तुओं को भी प्राप्त कर सकता कठिन हो गया। 


| (३) इस समय चीन में बहुत-सी नई सड़कों और रेलवे लाइनों का निर्माण 
किया गया । युद्ध के सुचारु रूप से संचालन के लिए यातायात और आवागमन के सा- 
धनों का उन्नत होना बहुत आवश्यक था । कुश्रोमिन्तांग सरकार ने इस ओर विशेष 
रूप से ध्यान दिया । 


(४) अव तक पूर्वी चीन सभ्यता, संस्कृति और आशिक जीवन का केन्द्र था । 
पश्चिमी प्रान्त इन क्षेत्रों में बहुत पिछड़े हुए थे । आधुनिक युग के विचारों, संस्थाओं 
| और आदर्शो का उन पर प्रभाव नाममात्र को ही था। इस दशा में चूँगरकिंग के राज- 
धानी बन जाने से इन प्रान्तों की सर्वतोमुखी उन्नति में बहुत अधिक सहायता मिली । 


चु'गकिग सरकार का झासन-जिस समय चीन की कुओमिस्तांग सरकार की 
राजधानी नानकिंग में थी, तब भी उसका स्वरूप लोकतन्त्र नहीं या । मञ्च राजवंश 
का भ्रन्त कर चीन में रिपब्लिक की स्थापना अवश्य हो गई थी, पर चीन की रिपः 
ब्लिकन सरकार का संगठन लोकतन्त्रवाद के सिद्धान्तो के प्रनुसार नहीं किया गया था। 
सम्भवतः, रिपब्लिक के नेताग्रों को इन सब बातों का अवकाश ही नहीं मिला था, 
कि वे देश में लोकतन्त्रवाद का विकास कर सकें । शुरू में उनकी सम्पूर्णे शक्ति विविध 
सिपहसालारों को ग्रपने वश में लाने में लगी रही । बाद में चीन में अनेक ऐसी स्व- 
तन्त्र सरकारें स्थापित हो गईं, जो नानकिग के आधिपत्य को नहीं मानती थीं । चियांग 
क।ई शेक की शक्ति अब इन सरकारों. को अपने अधीन कर राष्ट्रीय एकता की स्थाः 
पना में लग गई । चीन में राष्ट्रीय एकता ग्रभी पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो शयी 
थी, कि जापान के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ हो गया । इस दशा में यदि चीत में लोकतन्त 
संस्थाग्रों का विकास त हो सका हो, तो इसे ग्रस्वाभाविक व अनुचित नहीं कहा जा 
सकता । 
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यही कारण है, कि जब चुंगकिंग को राजधानी बनाकर कुश्रोमिन्तांग दल ने 
अपना कार्य प्रारम्भ किया, तो चीन की शासन-व्यवस्था में लोकतन्त्रवाद की श्रौर भी 
अधिक कमी हो गई । युद्ध की आवश्यकताओं ने इस समय चीन की सम्पूर्ण राजशक्ति 
को महांसेनापति चियांग काई शेक के हाथों में केन्द्रित कर दिया था । उसकी स्थिति | 
एक एकाघिकारी (डिक्टेटर) के समान हो गई थी, और वह न केवल सैनिक क्षेत्र में 
अपितु शासन-कार्य में भी पूर्णतया स्वच्छन्द हो गया था । चियांग काई शेक के सम्मुख 
कुओमिन्ताँग दल भी सर्वथा श्रशक्त हो गया था, और वह इस शक्तिशाली महासेना- 
पति के हाथों में कठपुतली के समान आचरण करने लगा था। इस समय चीन में 
चियांग काई शेक की शक्ति जो इस प्रकार श्रसीम हो सकी, उसमें निम्नलिखित परि- 
स्थितियां सहायक थीं :-- 

(१) युद्ध की परिस्थितियों के कारण देश के शासन में सेना और सेनापतियों का 
महत्त्व बहुत बढ़ गया था। चियांग काई शेक स्वतन्त्र चीन की सेनाओं का प्रधान 
सेनापति था, और चीन की राष्ट्रीय सेना के बहुसंस्यक युवक सेनापति उसे श्रत्यधिक 
आदर की दृष्टि से देखते थे । हम पहले लिख चुके हैं, कि कुग्रोमिन्तांग दल के उत्कर्षं 
के समय नानकिंग के समीप एक सैनिक एकेडमी की स्थापना की गई थी, जिसका 
संस्थापक और संचालक चियांग काई झेक ही था । इस सैनिक एकेडमी में शिक्षा प्राप्त 
करने वाले आफिसर अपने को चियांग काई शेक का शिष्य समभते थे, और उसे अपना 
मार्ग-प्रदर्शक मानते थे । जब नानकिंग जापानियों के हाथों में चला गया, तो अरन्य 
अनेक शिक्षणालयों के समान यह सैनिक एकेडमी भी पश्चिमी चीन में ले आयी गई 
थी । इस समय चीन की राष्ट्रीय सेना के बहुसंख्यक उच्च श्राफिसर ऐसे थे, जिन्होंने 
चियांग काई झेक द्वारा स्थापित सँनिक एकेडमी में शिक्षा प्राप्त की थी । यह स्वा- 
आविक था, कि वे पूर्णतया उसके अनुयायी हों और उसके सिद्धान्तों, आदर्शो श्रौर 
नीति के समर्थक हों । इस सैनिक एकेडमी की स्थापना से पूर्व चीन के विविध सेना- 
पतियों में प्रायः प्रतिद्वन्द्रिता की भावना रहती थी और किसी एक सेनापति की स्थिति 
ऐसी नहीं होती थी, जो अन्य सब सेनापतियों को पूर्ण रूप से अपनी श्राज्ञा में रख 
सके । पर अब यह स्थिति बदल चुकी थी । 


(२) कुग्’मिन्तांग दल में बहुत-से लोग ऐसे थे, जो व्यक्तिगत रूप से चियांग 
काई शेक के प्रति ्रनुरक्त थे । इनमें चेन ली-फु और चेन कुश्रोःफू के नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं| ये दोनों चेन-वन्धु कम्युतिज्म के कट्टर विरोधी थे, और दक्षिण- 
पक्षी प्रवृत्तियों के पक्षपाती थे क्ग्रोमिन्तांग दल में इनका बहुत ऊंचा स्थान था। 
चेन कुओ-फू चीन के केन्द्रीय पोलिटिकल इम्स्टिट्यूट का अध्यक्ष था । यह संस्था कुओ- 
मिन्तांग दल के कार्यकर्ताओं को ट्रेन किया करती थी । इस संस्था में नवयुवकों को यह 
सिखाया जाता था, कि ग्रपने नेताओं के आदेशों को आंख मीच कर मानना उनका 
सबसे बड़ा कर्तव्य है। वीन `की प्राचीन विचारसरणी भी यही शिक्षा देती थी। 


रखी जाय, और बिना किसी ननु-नच के उनकी शिक्षाओं का अनुसरण किया जाय। 
चेन कुभ्रो-फू द्वारा संचालित पोलिटिकल इन्स्टिट्यूट में जो नवयुवक राजनीतिक शिक्षा 
प्राप्त करते थे, वे कुग्रोमिन्तांग दल के विचारों और सिद्धान्तो में राख मीच कर 
विश्‍वास रखते थे, श्रोर उन्हें क्रिया में परिणत करना अपना कतव्य समभते थे । चेन 
ली सरकार में शिक्षामन्त्री के पद पर प्रधिष्ठित था। उसकी भी यही 
नीति थी; कि चीन के विविध सिक्षणालयों में विद्याथियों को अपने नेताश्रों तथा गुरं 
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जनों की आाज्ञाओं के पालन की शिक्षा दी जाय | इस नीति का यह परिणाम था, कि 

चीन के नवयुवकों और विद्यार्थियों में स्वतन्त्र विचार और परस्परात आ्रादर्शों की 
सत्यता व उपयोगिता में सन्देह करने की प्रवृत्ति में कमी होती जाती थी, और वे अपने 
| नेताओं को असाधारण आदर एवं श्रद्धा की इष्टि से देखने लगते थे । क्योंकि चियांग 
| काई शेक चीन का स्वंप्रधान नेत! था, अतः उसके प्रति भक्ति व सम्मान की भावना 
| नरन्तर बढ़ती जाती थी, और जो नवयुवक चीन की सेना तथा सरकार में विविध 
| पदों को प्राप्त करते थे,.वे उसके श्रादेशो को मानना अपना परम कर्तव्य समझते ये । 


| (३) चियांग काई शेक के अपने विचार दक्षिणपक्षी थे, और वह स्वयं कम्यु- 
| निज्म का कट्टर विरोधी था । इसीलिए उसने कुश्रोमित्तांग दल से कम्युनिस्टों को 
| बहिष्कृत कर दिया था, और श्रपनी शक्ति का आधार चीन के उन पूंजीपतियों, जमीं- 
| दारों और सम्पन्त श्रेणी के लोगों को बनाया था, जिनकी सर्वसाधारण जनता से जरा 
भी सहानुभूति नहीं थी । यही कारण है, कि कुश्रोमिन्तांग सरकार देहात में निवास 
| करने वाले किसानों की दशा को उन्नत करने के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रही 
| थी । उसका सम्पूर्ण ध्यान इस बात पर था, कि कल-कारखानों का विकास हो, शहरों | 
की उन्नति हो, और रेलवे लाइनों व सड़कों ्ादि का इस ढंग से निर्माण किया जाय, 
ताकि शहरों के व्यवसायपति उनसे लाभ उठा सकें । चीन की देहाती जनता में इस 
समय तक अधिक जागृति नहीं हुई थी, इसलिए यदि उनके हित के लिए चियांग काई 
शेक ने कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं किया, तो इससे उसकी शक्ति व प्रमाव में कोई 
विशेष अन्तर नहीं आया । पर शहरों की मध्य श्रेणी, पूंजीपति एवं जमींदार श्रादि 
सम्पन्न वर्ग के लोगों के लिए कुओमिन्तांग दल जिस नीति का अनुसरण कर रहा था, 
उससे यह वर्ग उसका पक्षपाती बन गया था । चियांग काई शेक के अतुल प्रभाव के 
लिए सम्पन्न वर्ग का समर्थन बहुत सहायक था । 


| इन सब बातों का यह परिणाम हुआ, कि चीन में कुओमिन्तांग दल की स्थिति 
| जमनी की नाजी पार्टी और इटली की फॅसिस्ट पार्टी के समान श्रद्वितीय हो गई । चीनी 
सरकार की नीति का निर्धारण जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं करते थे। यह 
काये कुश्रोमिन्तांग दल के हाथों में था, और इस दल पर चियांग काई शेक का एका- 
धिपत्य था । महासेनापति चियांग काई शेक जो Er सोचता था, जो कुछ निर्धारित 
करता था, कृग्रोमिन्तांग दल की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बिता 223 विवाद के 
उसे स्वीकार कर लेती थी । जापान के विरुद्ध युद्ध की परिस्थिति में क््रोमिन्तांग दल 
पर चियांग काई शेक का आधिपत्य और भी श्रधिक बढ़ गया था। यही कारण है, कि 
'चुंगकिंग सरकार में चियांग. काई शेक की स्थिति एक एकाधिपति (डिक्टेटर) के 
सरश थी । : 


पर यह नहीं समझना चाहिए, च्‌ंगर्किग सरकार में जनता को अपनी सम्मति 
-को अभिव्यक्त करने के लिए कोई भी भ्रवसर नहीं था । जब चीन की स्वतंत्र सरकार 
का प्रधान कार्यालय हैन्को में था, तमी जनता की राजनीतिक कोंसिल (पीपल्स पोलि- 
टिकल कौंसिल) की वहां स्थापना कर दी गई थी । शुरू में इसके २०० सदस्य थे, 
बाद में उनकी संख्या बढ़ाकर २४० कर दी गई थी । जब सरकार हैन्को से चुंगकिग 
“चली गई, तो इस कौंसिल के ग्रधिवेशन भी चुंगकिंग में होने लगे । इसके सदस्यों की 
नियुक्ति जनता निर्वाचन द्वारा नहीं करती थी, उन्हें मनोनीत किया जाता था। पर 
“उन्हें मनोनीत करते हुए यह ध्यान में रखा जाता था, कि कग्रोमित्तांग के ग्रतिरिक्त भ्रन्य 
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पार्टियों को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके । कम्युनिस्ट दल तक के व्यक्ति इस कौंसिलः 
में मनोनीत किये गये थे । इस कौंसिल के संगठन का प्रधान उद्देश्य यह था, कि सब 
दलों और विचारों के लोग परस्पर मिलकर जापान के विरुद्ध संघर्ष में सहयोग दे 
सकें । निस्सन्देह, इस कौंसिल से यह लाभ अवश्य था, कि इस द्वारा कुग्रोमिन्तांग दलः 
के विरोधियों को भी श्रपनी नीति तथा विचारों को प्रकट करने का अवसर मिल 
जाता था। 


येनान की कम्युनिस्ट सरकार--स्वतन्त्र चीन के उत्तर-परिचिमी प्रदेशों में 
कम्युनिस्ट लोगों की पृथक्‌ सरकार स्थापित थी, जिसकी राजधानी येनान थी। कम्यु- 
निस्ट सरकार जापान के विरुद्ध संघर्ष में चियांग काई शेक के आदेशों के श्रनुसार चलती' 
थी, और उसकी सेनाएं चीन की राष्ट्रीय सेनां का श्रंग मानी जाती थीं । चुंगकिग कीः 
पोलिटिकल कौंसिल में भी कम्युनिस्ट दल को स्थान प्राप्त था । पर शासन की इष्टि 
से कम्युनिस्ट सरकार अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र थी, और वह समाजवादी: 
सिद्धन्तों के श्रनुसार अपने राज्य का संगठन करने में तत्पर थी। बड़े व्यवसायों को 
राज्य के अधिकार में कर लिया गया था, और देहातों में स्थानीय सोवियतों की स्था- 
lh पना कर दी गई थी । सर्वसाधारण जनता इस नई व्यवस्था से बहुत संतुष्ट थी, और 
| कम्युनिस्ट सरकार के प्रति श्रनुरक्त थी । चुगकिग और येनान की दो सरकारों मेंयह | 
भिन्नता बहुत महत्त्व की है। चियांग काई शेक की नीति व कार्यक्रम से जनता को | 
विशेष सहानुभूति नहीं थी, क्योंकि इससे उसे अपना कोई लाभ प्रतीत नहीं होता था। 
इसके विपरीत कम्युनिस्ट शासन में जनता जहां एक तरफ राष्ट्रीय आदश को सम्मुखः 
रखकर जापान के विरुद्ध संघर्ष में तत्पर थी, वहां साथ ही वह यह भी अनुभव करती 
थी, कि इस शासन से उसका अपना भी हित और कल्याण है। इसीलिए वह जापान 
के विरुद्ध संघर्ष में बड़े-से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार थी । यही कारण है, कि 
| कम्युनिस्ट लोग जापान के विरुद्ध गुरीला युद्ध में जनता का सहयोग प्राप्त करने में 
समर्थं हुए थे । चियांग काई शेक की कुओोमिस्तांग सेनाएं गुरीला युद्ध में कोई भी निपु- 
णता नहीं प्राप्त कर सकीं, क्योंकि जनता उनके साथ सहयोग करते हुए कोई | 
अनुमव नहीं करती थी । इसीलिये जापान द्वारा भ्रधिकृत चीन के जिन प्रदेशों में गुरीला 
युद्ध की आवश्यंकता अनुभव की गई, उनमें कम्युनिस्ट लोगों को आगे किया गया । 


क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार के लिए स्थल मार्ग द्वारा रूस से युद्ध-सामग्री कीः 
सहायता प्राप्त कर सकना श्रधिक सुगम था, ग्रतः उसकी स्थिति चुंगकिग सरकार की 
अपेक्षा अधिक सुरढ़ थी । पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चा हिये, कि रूस चीन को 
युद्धसामग्री की जो भी सहायता देता था, वह चुंगकिंग सरकार को दी जाती थी, श्रौर 
चूंगकिंग सरकार ही उसके एक अंश को येनान सरकार को प्रदान किया करती थी। 
रूसी लोग येनान की कम्युनिस्ट सरकार के प्रति पक्षपात प्रदर्शित नहीं करते थे। क्यों- 
कि कुश्रोमिन्तांग सरकार चीन की प्रमुख सरकार थी, भ्रतः रूस की ओर से दी जाने 
वाली युद्ध सामग्री उसी के सुपुदे की जाती थी | बहुधा येनान सरकार को यह शिका- 
य॒त भी रहती थी, कि चुंगकिंग सरकार रूस से प्राप्त होने वाली युद्ध सामग्री को कर 
निस्ट सेनाग्रों को नहीं देती है । जिस समय १६४० में बरमा के मार्ग से ब्रिठेत और 
अमेरिका की युद्ध सामग्री प्रचुर परिमाण में च्‌ंगकिंग पहुँचते लगी, तो चियांग काई 
शेक की सरकार का कम्युनिस्टों के साथ विरोध श्रधिक प्रत्यक्ष हो गया । कई बार 
ऐसे वसर भी उपस्थित हुए, जबकि क्‌म्रोमिन्तांग सरकार कम्युनिस्ट सेनाश्रों का सरह 
योग प्राप्त करने के बजाय उनका विरोध करने के लिए उद्यत हुई । वस्तुतः, चियाग 
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चीन और जापान का युद्ध ३४७ 


काई शेक और उसके साथी हृदय से कम्युनिस्टों के विरोधी थे । जापान के प्रमृत्त्व से 
अपने देश की रक्षा के कायं में भी उन्हें कम्यूनिस्टों का सहयोग ग्रभीष्ट प्रतीत नहीं 
होता था । इसीलिए जब वांग चिग वेई के नेतृत्व में जापान की संरक्षा में नानकिंग 
सरकार का सुचारु रूप से संगठन हो गया, तो चुंगकिंग सरकार कम्यूनिस्टों की अपेक्षा: 
उस सरकार के साथ अधिक सहयोग करने लगी । बाद में कुश्रोमिन्तांग और कम्युनिस्ट 
दलों में जो घोर संघर्ष हुआ, उसके मूल कारण इस समय में भी विद्यमान थे, और 
यही कारण है कि चियांग काई झेक ने कमी जापान के विरुद्ध कम्युनिस्ट दल के सह- 
| योग का हूदय से स्वागत नहीं किया । 


चियांग काई शेक ने कम्युनिस्ट सेनाश्रों का जो सहयोग लिया, उसका कारणः 
| उसकी सैनिक विवशता ही थी । १६३८ में जब हैन्को पर जापानी सेनाओं का अघिः 
| कार हो गया, तो कुग्रोमिन्तांग सरकार की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। चीनः 
के बहुत बड़े भाग पर जापान का प्रमृत््व कायम हो गया था, और जापानी सेनाएं 
निरन्तर आगे बढ़ती जाती थीं । इस दशा में चियांग काई शेक़ ने विवश होकर कम्यू- 
| निस्टों को यह अनुमति प्रदान की, कि वे यांगत्से नदी के दक्षिण में गुरीला युद्ध कौ. 

| प्रारम्भ कर सकें। यांगत्से नदी के दक्षिण में विद्यमान कियांग्सी और हुनान प्रान्तों Re 
| में १६३४ तक कम्यूनिस्टों का शासन रह चुका था। वहां उन्होंने समाजवादी व्यवस्था 
भी कायम कर दी थी । यद्यपि चियांग काई शेक की कम्युनिस्ट-विरोधी नीति के कारण 
वे लोग इन प्रदेशों का परित्याग कर उत्तर-परिचम के शेन्सी प्रान्त में चले जाने के लिये 
विवश हुए थे, पर कियांग्सी प्रान्त ञ्रौर उसके समीपवर्ती प्रदेशों में अरब तक भी कम्यू- 
निस्ट व्यवस्था की स्मृति विद्यमान थी । वहां ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी, जो 

कि कम्यूनिस्टों के साथ सहानुभूति रखते थे । विशेषतया, सर्वसाधारण किसान मजदूर 
जनता कम्युनिस्ट शासन के दिनों को श्रभिमानपूर्वक याद करती थी । इस दशा में 

कम्युनिस्ट लोगों के लिए यह ग्रत्यर्‍्त सुगम था, कि वे कियांग्सी की जनता के सहयोग 
से इस प्रान्त में गुरीला युद्ध को शुरू कर सकें । इस प्रान्त में जापान के विरुद्ध संघर्ष 

को जारी रखने का कार्य कम्युनिस्टों के सुपुर्द किया गया, और उन्होंने 'चीन की चतुर्थ 
सेना' के रूप में वहां अपने गुरीला सैनिकों को जापान से युद्ध जारी रखने के लिए 

नियुक्त किया । इसमें संदेह नहीं, कि क्रम्यूनिस्ट लोग गुरीला युद्ध में बहुत प्रवीण थे, 
और उन्हें जापान के विरुद्ध संघर्ष में इस क्षेत्र में अच्छी सफलता मी प्राप्त हुई । 
कियांग्सी प्रान्त में कम्युनिस्ट सेनाओं के प्रविष्ट हो जाने से चीन में कम्यूनिस्ठों के दो 
क्षेत्र हो गये--(१) उत्तर-पर्चिमी चीन, और (२) सि प्रान्त । चीन के अगले 
इतिहास को मलीमांति समभने के लिये इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता 
है, क्योंकि भविष्य में जब कुश्रोमिन्तांग और कम्यूनिस्ट दलों में संघर्ष का हम सेः 
EE. ' हुआ, तो कम्युनिस्टों की शक्ति के ये दो महत्वपूर्ण केन्द्र थे, और इन्हीं से 
उन्होंने अन्य प्रदेशों में श्रपनी शक्ति का विस्तार किया था । 


(५) जापान द्वारा अधिकृत चीन 


चियांग काई शेक की सेनाओं को परास्त कर जापान ने चीन में पेकिग और 
नानकिंग को केन्द्र बनाकर जिन दो सरकारों की स्थापना की थी, उनका उल्लेख ऊपर 
किया जा चुका हैं। पेकिंग की सरकार की स्थापना १४ दिसग्बर, १६३७ को हुई थी, 
ग्रौर नानकिंग सरकार की २८ मार्च, १६३८ को । इन दो सरकारों के ग्रति रिक्त जा- 
पान की श्रधीनता में एक तीसरी सरकार भी थी, जिसका शासन आाभ्यन्तर मंगोलिया 
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पर विद्यमान था । जापान की इच्छा थी, कि इन तीनों सरकारों को मिला कर एक 
शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना कर दी जाय, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय इष्टि से चीन 
की वैध सरकार माना जाय, और जो चियांग काई शेक का स्वतन्त्र रूप से मुकाबिला 
कर सके ! इसी उद्देश्य मे २२ सितम्बर, १६३८ को “चीन की संयुक्त कौंसिल' का संग- 
उन किया गया, जिसका वेन्द्र नानकिंगको बनाया गया । पर इस संयुक्त कौंसिल के निर्माण 
द्वारा अधिकूत चीन की विविध सरकारों की पृथक्‌ सत्ता का अन्त नहीं कर दिया गया । 
थे सरकारें कायम रहीं, यद्यपि यह कौंसिल उन रव पर नियन्त्रण रखती थी, और उनमें 
सहयोग स्थापित करने का प्रयत्न करती थी । 


हम पहले लिख चुके हैं, क्रि जब हैन्को पर जापान का अधिकार हुआ, तो वांग 
चिंग वेई इस पक्ष में था, कि चीन को जापान के साथ समझौता कर लेना चाहिए। 
युद्ध को और अधिक जारी रखना उसकी इष्टि में निरर्थक था । चियांग काई शेक ने 
उसे देशद्रोही समभा, और वह अपने अनेक साथियों के साथ कुओमिन्तांग सरकार से 
पृथक्‌ हो गया । वांग चिंग वेई ईमानदारी के साथ यह समझता था, कि चियांग काई 
शक डॉ० सन यात सेन की नीति एवं श्रादर्शों का पालन नहीं कर रहा है, और उसके 
नेतृत्व में चीन लोकतन्त्रवाद के मार्ग से हटकर फैसिज्म की ओर अग्रसर हो रहा है। 
बांग चिंग वेई यह मी समभता था, कि चीन का हित और कल्याण इसी बात में है, कि 
वह अपनी उन्नति के लिये जापान का सहयोग प्राप्त करे । उसे विश्वास था, कि जा- 
पानी सरकार से बातचीत करके एक ऐसी सन्धि की जा सकती है, जिससे चीन की 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रहे, और जापान का सहयोग प्राप्त कर चीन लोकतन्त्र शासन 
की स्थापना और अपनी राष्ट्रीय उन्तति में समर्थ हो सके । इसीलिए उसने चियांग 
काई शेक का साथ छोड़कर जापान के साथ सन्धि करने का प्रयत्न प्रारम्भ किया | 
पर यह कार्य बहुत सुगम नहीं था, क्योंकि वांग चिंग वेई जापान से कोई ऐसा सम- 
भौता नहीं करना चाहता था, जिसमें चीन की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता ग्रक्षुण्ण न रहती 
हो । दूसरी तरफ जापान इस बात के लिए उत्सुक था, कि चीन की सरकार उसके 
प्रमाव में रहे, और पूर्वी एशिया के सम्बन्ध में उसी की नीति का ग्रनुसरण करे। वस्तुतः, 
जापान की यह इच्छा थी, कि मंचूकुओ, चीन और जापान को मिलाकर एक ऐसा गुट 
बनाया जाय, जो ग्रत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में परस्पर मिलकर काम करे। इस नीति के निः 
धारण: में जापान का प्रमुख हाथ हो, और चीन तथा मंचूकुश्रो विदेशी राजनीति में 
जापान के अनुयायी रहें । केवल श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ही नहीं, अपितु आर्थिक 
जीवन में मी ये दोनों राज्य जापान के सहयोगी बन कर रहें । इसी उद्देश्य से जापान 
यह चाहता था, कि चीन और मंचूकुम्रो की मुद्रापद्धतियां येन से सम्बद्ध रहें। जापान 
की यह इच्छा नहीं थी, कि वह चीन के साथ एक श्रधीनस्थ राज्य का सा व्यवहार करे । 
जिन श्रो में ब्रिटेन ने भारत और वरमा पर या फ्रांस ने इण्डोचायना पर अपना श्रा 
धिपत्य स्थापित किया हुआ्ना था, उन ग्रर्थो में जापान चीन को अपनीग्रधीनता में नहीं लाना 
चाहता था । उसकी यह श्राकाँक्षा नहीं थी, कि चीत पर जापान का शासन कायम 
हो । पर वह यह अवश्य चाहता था, कि चीन में ऐसी सरकार का शासन हो, जो जा- 
पान की संरक्षा और सहयोग को महत्त्व दे । चीन पहले भी सम्पूर्ण-्रभुत्व-सम्पन्त देश 
नहीं था । ब्रिटेन, अमेरिका ग्रादि पाञ्चात्य देशों ने न केवल उसमें अपने अनेक श्रवा 
के विशेषाधिकार कायम किये हुए, थे, अपितु चियांग काई शेक की सरकार अमेरिका 
ग्रौर ब्रिटेन की संरक्षा तथा साहाय्य पर भी निर्मर थी । पारचात्य देशों ने जिस ढंग से 
एशिया के प्रायः समी देशों पर अपना प्रमाव व प्रमुत्त्व स्थापित किया हुआ था” 
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चीन और जापान का युद्ध ३४९ 


जापान उसके विरुद्ध था | वह चाहता था, कि पूर्वी एशिया से पाश्चात्य देशों के प्रमुत्त्व 
का अन्त हा, और इस भूखण्ड को विविध सरकारें जापान को अपना संरक्षक, नेता 
एवं सहयोगी स्वीकार करें। 


वांग चिग वेई जापान की इस नीति से सहमत था । इसीलिए उसने जापान से 
सहयोग की गीति को स्वीकार किया । मार्च, १६४० में नानकिग में चीन की केन्द्रीय 
सरकार का संगठन किया गया, और वांग चिग वेई को इस सरकार का प्रधान बनाया 
गया । नानकिग सरकार के साय जापान ने जो समझौता किया, उसकी मुख्य बातें 
निम्नलिखित थीं--(१) जापान ने वांग चिगबेई की सरकार को चीन की वैध सरकार 
के रूप में स्वीकृत किया, और उसे यह वचन दिया कि चियाँगकाई शेक की चुंगकिंग 
सरकार को परास्त करके सम्पूर्ण चीन में अपना शासन स्थापित करने के कार्य में वह 
वांग चिग वेई की सरकार की सब प्रकार से सहायता करेगा । 


(२) जिस-समय चियांग काई शेक को पराजय के कारण चीन में गृहकलह का 
अन्त हो जायगा, जापान ग्रपनी सेनाग्रों को चीन से हटा लेगा । उस समय तक जो 
जापानी सेनाएं चीन में रहेंगी, उनका कार्य भी केवल वांग चिंग वेई की सरकार को 

सहायता पहुँचाना ही होगा। (३) चियांग काई शेक को सेनाओं के परास्त हो जाने के 
बाद जापानी सेनाएं तब तक उत्तर-पश्चिमी चीन में रह सकेगी, जब तक कि उस प्रदेश 
में कम्युनिस्ट लोगों को परास्त न कर दिया जाय । (४) ग्राथिक मामलों में वांग चिंग 
वेई की सरकार जापान के साथ सहयोग करेगी, और मुद्रापद्धति व ग्राथिक नीति का 
संचालन जापान के परामरां के अनुसार करेगी । इस समोते के अनुसार जापान की 
हृष्टि में वांग चिंग वेई की नानकिंग सरकार चीन की असली तथा वेध सरकार थी, 
भर चियांग काई शेक के साथ उसका संघर्ष एक गृहयुद्ध के श्रतिरिक्त अन्य कोई हैसि- 
यत नहीं रखता था । जापान की इप्ट में चियांग काई शेक की सरकार और कम्यु- 
निस्टों के विरुद्ध युद्ध का संचालन वांग चिंग वेई की सरकार ही कर रही थी, और 
जापान केवल उसकी सहायता कर रहा था । इस समय युरोप में द्वितीय महायुद्ध 
EF १६३९-४५) का प्रारम्भ हो चुका था, और जर्मती, इटली आदि राज्यों की सहानु- 
भूति जापान के साथ थी । इसीलिये १ जुलाई, १६४१ तक अनेक यूरोपियन राज्यों ने, 
जो कि इस समय जर्मनी के साथ थे, वांग चिग वेई की सरकार को स्वीकृत कर लिया 
था । इन राज्यों के नाम निम्नलिखित हैं-जर्मंनी, इटली, स्पेन, रूमानिया, रुलोवा- 
किया और क्रोटिया । यहां यह लिखने की ग्रावश्यकता नहीं, कि इस समय रूमानिया, 
स्लोवाकिया और क्रोटिया जर्मनी के ग्रधिकार में थे, और इनकी सरकारें पूर्णतया 
जर्मनी की वशवर्ती थीं । इटली र स्पेन जर्मनी के मित्र थे । इसी कारण महायुद्ध के 
भ्रवसर पर इन सब राज्यों की सहानुभूति जापान के साथ थी । 


राजनीतिक इष्टि से वांग चिंग वेई की सरकार स्वतन्त्र थी, पर जापान उसकी 
ग्राथिक नीति का का संचालन इस ढंग से कर रहा था, जिससे उसका अपना लाभ 
हो । चीन के आर्थिक विकास के लिए जापानी मन्त्रिमण्डल की अधीनता में एक बोर्ड 
स्थापित किया गया था, जिसको श्रधीनता में अनेक जापानी कम्पत्तियां चीन में व्या- 
पार और व्यवसायों की उन्नति के लिए काम कर रही थीं । इन कम्पनियों को चीत 
में विशेष अधिकार प्रदान किये गये थे । चीन की मुद्रापद्धति को जापान के येन के 
साथ सम्बद्ध कर दिया गया था, और जापानी सरकार का यह प्रयत्न था, कि चीत 


के साथ उसके व्यापार में निरन्तर वृद्धि हो । इस प्रयत्न में उसे सफलता मी प्राप्त हुई | 
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थी । १६३७ में जापान से जो माल चीन में गया था, उसका मुल्य केवल १६,००,००,० | 9 
येन था । १६३८ में चीन में आये जापानी माल की मात्रा बढ़कर ३४.३ ०,००,००० 
येन तक पहुंच गई थी । बाद में चीन में जापानी श्रायात माल की मात्रा में और भी 
अधिक वृद्धि हुई । पर जापान से आने वाले माल के मुकाबिले में चीन से जापान जाने 
वाले माल की मात्रा में इतनी तेजी के साथ वृद्धि नहीं हुई थी । १९३७ में चीन से जा- 
पान जाने वाले माल का मूल्य १७,००,००,००० येन था। १६३८ में बह बढ़कर 
१७,६०,००,००.० येन हो गया था। इससे स्पष्ट है, कि चीन जापान से जो माल मंगा 
रहा था, उसकी मात्रा चीन से जापान जाने वाले माल को श्रपेक्षा बहुत अधिक थी । 
जापान को यही बात अभीष्ट भी थी । जापान चीन में अपने झाविपत्य को इसीलिए 
स्थापित करना चाहता था, ताकि वहां वह अपने तैयार माल के लिए सुरक्षित वाजार 
प्राप्त कर सके । इस उद्देश्य में उसे श्रच्छी सफलता प्राप्त हो गई थी । 
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बाईसवां ग्रघ्याय 
| महायुद्र ओर जापान 


(१) महायुद्ध से पूर्व जापान की अन्तर्राष्ट्रीय नीति 


चियांग काई शेक की शक्ति का अन्त करने और वांग चिगवेई के नेतृत्व में नई 
चीनी सरकार की स्थापना करने में जापान का क्या उद्देश्य था, इसे पिछले ग्रध्याय मे 
भलीमांति स्पष्ट किया जा चुका है । जापान पूर्वी एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना : 
चाहता था । उसकी इच्छा थी, कि मंचूकुओ, मंगोलिया ग्रौर चीन में ऐसी सरकारों 
का शासन कायम हो, जो जापान को अपना नेता मानें और श्रपनी अन्तर्राष्ट्रीय नीति 
का निर्माण जापान की इच्छा के श्रनुसार क्रिया करें । इस उद्देश्य में उसे ग्रांशिक रूप से 
सफलता प्राप्त भी हो गई थी। पर जापान यह मलीमांति समझता था, कि पूर्वी एशि- 
या में उसकी आर्काक्षाओं की पुति में तीन ओर से बाधा उपस्थित हो सकती हू । (१) 
| उत्तरी एशिया पर रूस का आधिपत्य था | रूसी सोवियत संघ की सीमाएं मंचूकुओ 
| और मंगोलिया के साथ मिलती थीं । उत्तर-पर्चिमी चीन में येनान को राजधानी 
बनाकर जो कम्युनिस्ट सरकार स्थापित थी, भौगोलिक इष्टि से उसका रूस के साथ 
सन्निकट सम्बन्ध था। स्वाभाविक रूप से रूस येनान की कम्युनिस्ट सरकार का समर्थक 
था । इस दशा में जापान को यह ्राशांका थी, कि पूर्वी एशिया को अपने प्रभाव में 
लाने के प्रयतत में रूस उसका विरोध कर सकता है। (२) चीन करे समुद्रतट पर अनेक 
स्थानों पर ब्रिटेन का अधिकार था। हांगकांग सीधा ब्रिटेन के शासन में था, और पूर्वी 
एशिया में यह ब्रिटेन की शक्ति का प्रधान केन्द्र था । शंघाई की अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती में 
ब्रिटेन का स्थान सर्वंप्रधान था, और तीन्त्सिन, कॅन्टन ग्रादि बन्दरगाहों में भी ब्रिटेन की 
[ बस्तियां कायम थीं । चीन के विदेशी व्यापार में भी ब्रिटेन का स्थान बहुत महत्त्व- 
पूर्ण था । इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि ब्रिटेन चीन में निरन्तर बढ़ती हुई जापा- 
नी प्रमुता का विरोधी हो। (३) संयुक्त-राज्य ग्रमेरिका के लिये यह बात बहुत अधिक 
महत्त्व की थी, कि प्रशान्त महासागर के क्षेत्र और पूर्वी एशिया में किस राज्य की शक्ति 
प्रधान है । संयुक्त-राज्य श्रमेरिका अ्रपने विशाल भूखण्ड में निरन्तर पर्चिम की ओर 
बढ़ता जा रहा था, और उसकी बस्तियां प्रशान्त महासागर के पूर्वी तट पर कैलिफो- 
निया आदि में मलीमांति विकसित हो गई थीं । साथ ही, फिलिप्पीन द्वीपसमूह उसक्री 
अधीनता में था । यदि जापान मंचूकुश्रो, मंगोलिया और चीन को अपने प्रभाव व प्रभुत्व 
में ले श्राने की योजना में सफल हो जाता, तो अमेरिका के लिये यह बात बहुत हाति- 
कारक होती । इससे फिलिप्मीन द्वीपसमूह पर भ्रपना कव्जा रख सकना उसके लिये 
कठिन हो जाता, और प्रशान्त महासागर में भी उसकी स्थिति सुरक्षित न रहने पाती । 
इस प्रकार रूस, ब्रिटेन श्रौर ग्रमेरिका-तीन ऐसे देश थे, जो जापान के साम्राज्य-विस्तार 
में सबसे अधिक वाधक हो सकते थे | इसी लिये इन देशों के साथ जापान ने किस ढंग के 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध विकसित किये, यह बात ध्यान देने के योग्य है। 
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एण्टि-कोमिन्टर्न पैक्ट--रूस के मुकाबिले में श्रपनी स्थिति को सुरक्षित करने । 
के लिए जापान ने जर्मनी से मिलकर एक गुट बनाया, जो इतिहास में एण्टि-कोमिन्टर्न 
पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। यह पैक्ट २५ नवम्बर, १९३६ को किया गया था। इसका 
उद्देश्य यह था, कि जर्मनी और जापान मिलकर यूरोप और एशिया में कम्युनिज्म 
के प्रसार का विरोध करें । इस पैक्ट के कारण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जापान ने एक 
ऐसे शक्तिशाली देश के साथ मैत्री स्थापित कर ली थी, जो इस समय यूरोप में बहुत 
अधिक प्रबल था । हिटलर द्वारा जर्मनी में जिस नाजी व्यवस्था की स्थापना की गई | 
थी, वह कम्यूनिज्म के सर्वथा विपरीत थी । श्रतः हिटलर को यह भय था, कि यदि 
कोई पार्टी उसके विरुद्ध खड़ी हो सकती है, तो वह केदल कम्युनिस्ट दल ही है । नाजी 
दल के नेता जर्मनी में अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते हुए बहुधा यह कहा करते थे, 
कि “यदि राष्ट्रीय समाजवादी (नाजी) दल शिथिल हो जाता है, तो जमनी में एक 
करोड़ कम्युनिस्ट लोग मैदान में रा जाएंगे ।” ग्रतः वे अनुभव करते थे, कि संसार में 
जो देश कम्युनिज्म के विरोधी हैं, उन्हें परस्पर मिलकर भ्रपनापृथक्‌ गुट बना लेना चाहिये, 
और इस गुट का उद्देश्य कम्युनिज्म के प्रचार का विरोध होता चाहिए। १६३७ में 
इटली मी इस गुट में शामिल हो गया, और जर्मनी, जापान तथा इटली की सम्मि- 
लित शक्ति कम्यूनिज्म के विरोध में प्रयुक्त होने लगी। इस एण्टि-कोमिन्टर्न पैक्ट के 
कारण ही जापान रूस की ओर से बहुत कुछ निश्चिन्त हो गया था। इस पैक्ट के 
कारण ही रूस चीन में निरन्तर बढ़ते हुए जापान के प्रभुत्त्व का स्पष्ट रूप से विरोध 
नहीं कर सकता धा । जापान का विरोध करने का उसके सम्मुख केवल यही मार्ग था, 
कि वह चीन को अधिक से अ्रधिक सहायता प्रदान करे । युद्ध-सामग्री ढहवरा तो वह | 
चीन की सहायता करता ही था । साथ ही, रूस के भय से जापान को अपनी अच्छी 
बड़ी सेना मञ्चूकुग्रो की उत्तरी सीमा पर रखती पड़ती थी । यह बात भी चीन के 
लिए भ्रत्यधिक सहायक थी । मंचूकुओ की उत्तरी सीमा पर जो जापानी सेना विद्य- 
मान थी, उसकी संख्या चार लाख के लगभग थी । इतनी बड़ी जापानी सेना रूस की 
दक्षिण-पूर्वी सीमा पर इसीलिए रखी गई थी, कि कहीं रूस मंचूकुओ व मंगोलिया पर 
आक्रमण न कर दे । पर इस समय रूस जापान के सम्बन्ध में बहुत कुछ निष्पक्ष एवं 
उदासीन नीति का अनुसरण कर रहा था, क्योंकि एन्टि-कोमिन्टने पेक्ट के कारण 
जापान की श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत सुडढ़ हो गई थी । 


ब्रिटेन और जापान--१६०२ में इंगलैण्ड और जापान में जो सन्धि हुई थी, 

उसका उल्लेख हम इस इतिहास में विशद रूप से कर चूके हैं । इस सन्धि के कारण 
ब्रिटेन और जापान एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र बन गए थे, और युद्ध के अवसर पर 
न्होंने एक दूसरे की सहायता का वचन दिया था । १६१४-१८ के महायुद्ध में जापान 
ब्रिटेन के पक्ष में लड़ाई में शामिल हुआ था, और इन देशों की यह मित्रता तीस साल 
से भी अधिक समय तक कायम रही थी । पर इस समय ब्रिटेन और जापान के राज- 
नीतिक सम्बन्ध पहले के समान मैत्रीपूर्ण नहीं रह गये थे, क्योंकि जापान चीन में अपने 
प्रभुत्व की स्थापना के लिए प्रयत्नशील था, और ब्रिटेन इस बात को पसन्द नहीं करता 
था । चीत के अनेक प्रदेश ब्रिटेन के अधिकार में थे, और चीन में जापान की शकिति 
के विस्तार से ब्रिठेत के इस प्रभुत्व में बाधा पड़ती थी । पर जापान को ब्रिटेत की 
शक्ति का विशेष भय नहीं था । यूरोप की राजनीति में ब्रिटेन जिस प्रकार शक्तिहीन 
हो गया था, उसके कारण जापान उसे विशेष महत्त्व नहीं देता था । २६ सितम्बर 
१६३८ को ब्रिटेन ते जर्मनी के साथ एक समझौता किया था, जो इतिहास में 'म्यूतिल 
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का समकोता' के नाम से प्रसिद्ध है। इस समभौते द्वारा ब्रिटेन ने चेकोस्लोवाकिया 
के सम्बन्ध में हिटलर की सब मांगों को अविकल रूप से स्वीकार कर लिया था। 
ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों की सर्वथा उपेक्षा कर जर्मनी इस समय जिस प्रकार यूरोप 
में अपने प्रभुत्त्व के विस्तार में तत्पर था, उससे जापानी लोगों का यह विचार बड़ हो 
गया था, कि ब्रिटेन की शक्ति श्रव सवंथा क्षीण हो गई है। इसलिए पूर्वी एशिया के 
क्षेत्र में जापान ब्रिटेन से किसी भी प्रकार के विरोध की आशंका नहीं रखता था । २६ 
सितम्बर, १६३८ को यूरोप में 'म्यूनिख समझौता? हुआ था, जिसमें ब्रिटेन को जमनी 
के सामने नीचा देखना पड़ा था । इस घटना के केवल अठारह दिन बाद २७ अक्टूबर 
को जापानी सेनाग्रों ने कैच्टन पर श्रपना अधिकार कायम कर लिया या । कैन्टन हांग- 
कांग के समीप है, और यह भी ब्रिटिश व्यापार का एक महत्वपूर्ण केन्द्र था । कॅन्टन 
पर जापान का कब्जा इस वात का प्रमाण था, कि जापान ब्रिटिश शक्ति की कोई 
बिशेष परवाह नहीं करता । वस्तुतः, इस समय जापान यह भली-मांति अनुमव कर 
रहा था, कि ब्रिटेन के साथ उसको मैत्री का.कायम रह सकना असम्मव है। यूरोप में 
ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के प्रबल विरोधी थे और जापान जर्मनी और इटली का 
मित्र था । इस दशा में उसनेब्रिटेन के साथ अपनी मैत्री को कायम रखने के लिए कोई 
प्रयत्न नहीं किया । 


जापान श्रौर अअमेरिका--प्रशान्त महासागर रौर पूर्वी एशिया के क्षेत्र में 
जापान और अमेरिका के हित आपस में टकराते थे, यह हमने श्रमी ऊपर लिखा है । 
यही कारण-है, कि जुलाई, १६३७ में जब जापान चीन में भ्रपनी शक्ति के विस्तार 
के लिए प्रवृत्त हुआ, तो अमेरिका के राष्ट्रपति श्री रूजवेल्ट ने शिकागो में भाषण करते 
हुए यह्‌ उद्घोषित किया था, कि “ऐसा प्रतीत होता है, दुर्माग्यवश यह बात सच है कि 
संसार में अराजकता की महामारी फैलने लग गई है। युद्ध छूत की बीमारी के समान 
होता है | जहां से युद्ध का प्रारम्भ होता है, उससे ब्रहुत दूर के राज्य और लोग भी 
उसकी लपेट में श्रा जाते हैं। हमारा यह पक्क्रा इरादा है, कि हम अपने को युद्ध से 
बचाये रखें । पर हम इस बात का भरोसा नहीं रख सकते, कि हम युद्ध के विनाश- 
कारी परिणामों से या युद्ध की लपेट में ग्रा जाने से भ्रपने को बचाये रख सकेंगे। अतः 
यह आवश्यक है, कि संसार में शान्ति रखने के लिए पूरा-पूरा प्रयत्न किया जाय |” 
इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि अमेरिका के राजनीतिज्ञ यह मली-मांति अनुभव करते थे, 
कि जापान ने चीन में जिस युद्ध का प्रारम्म किया है, उसके प्रभाव से बच सकना 
उनके लिए सम्भव नहीं रहेगा । इस युद्ध में उनकी सहानुभूति चीन के साथ थी, और 
वे युद्ध-सामग्री और धन द्वारा चिद्यांग काई शेक की सहायता के लिए तत्पर थे । 


राष्ट्रसंघ भ्रौर चीन-जापान युद्ध--जिस समय जुलाई, en ६३७ में चीन और 
जापान में युद्ध प्रारम्भ हुआ, तो चियांग काई शेक की कुग्रोमिन्तांग सरकार ने जापान 


- के विरुद्ध.राष्ट्रसंघ से श्रपील की । यह ग्रपील राष्ट्रसंघ की इस्टने एडवाइजरी कमेटी 


\ 


(पूर्वी सलाहकार समिति) के सुपुर्द कर दी गई.। कमेटी ने चीन और जापान के युद्ध 
पर भलीसांति विचार किया, और इस युद्ध के लिए जापान को दोषी ठहराया । उसने 
यह भी सिफारिश की, कि इस युद्ध का. अन्त करने के लिए यह्‌ उपयोगी होगा, कि 
वाशिंगटन कान्फरेन्स (१९२२) के परिणामस्वरूप नौ राज्यों . (अमेरिका, बेल्जियम 


ग्रेट ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, इटली, हालैंण्ड, पोर्तुगाल और जापान) ने मिलकर जो सन्धि | 


की थी, और जिसके श्रनुसार उन्होंने एक दूसरे के प्रदेशों की भ्रक्षुण्णता के सिद्धान्त 
Meme" स्वीकृत किया था, उन नौ राज्यों की एक कान्फरेन्स बुलाई जाय और यह कान्फ- 
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रेन्स चीन और जापान की समस्या पर विचार करे । ६ अक्टूबर, १६३७ के अधि- 
वेशन में राष्ट्रसंघ की एसेम्बली ने ईस्ट एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट एवं सिफा- 
रिशों को स्वीकार कर लिया । बेल्जियम की राजधानी ब्रुसल्स में नौ राज्यों की 
“कान्फरेन्स का आयोजन किया गया, और तीन नवम्बर, १६३७ को उसका अधिवेशन 

_ श्लॉरम्म हुआ । जापान इस कान्फरेन्स में शामिल नहीं हुआ। संसार के अन्य प्रधान 
राज्यों में से जर्मनी और रूस को मी इस कान्फरेन्स में शामिल होने का निमन्त्रण दिया 
गया था । पर जर्मनी इसमें शामिल नहीं हुआ । वह अपने को चीन और जापान-- 
दोनों का मित्र समझता था, और इस प्रयत्न में लगा था कि उनमें सुलह करायी 
जाय । रूस ब्रुसल्स कान्फरेन्स में शामिल हुआ। जापान की अनुपस्थिति के कारण यह्‌ 
सम्भव नहीं था, कि ब्रुसल्स कान्फरेन्स सफल हो सके । उसमें चीन और जापान की 
समस्या पर विचारं किया गया, और उन सिद्धान्तों को निर्धारित किया गया, 
जिनका श्रनुसरण करके पूर्वी एशिया में शान्ति स्थापित की जा सकती हैं । इसके लिए 
कया कार्यवाही आवश्यक है, इस सम्बन्ध में 'भी सिफारिशों तैयार कर ली गई । २४ 
नवम्बर, १६३ को ब्रुसल्स कान्फरेन्स ने अपना कार्य समाप्त कर दिया, पर उसका 
कोई परिणाम नहीं निकला, और चीन तथा जापान का युद्ध पूर्ववत्‌ जारी रहा । 
वस्तुतः इस समय तक राष्ट्रसंघ सर्वथा शक्तिहीन हो चुका था। संयुक्तराज्य भ्रमे- 
रिका, जर्मनी, इटली और जापान जैसे शक्तिशाली राज्य उससे पृथक्‌ हो चुके थे, 
और संसार में शान्ति स्थापित रख सकने के काये में राष्ट्रसंघ का कोई प्रभाव नहीं 
रह गया था। विविध राज्य अपनी रक्षा लिए अपनी सैनिक शक्ति की वृद्धि में तत्पर 
थे, श्रौर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फिर से श्रराजकता का ्रादुर्माव हो गया था । मई, 
१६३६ तक इटली श्रफ़रीका में भ्रपने अच्छे बड़े साम्राज्य को स्थापित कर चुका था, 
और उसने ्रबीसीनिया के स्वतन्त्र राज्य (जो कि राष्ट्रसंघ का सदस्य था) को जीत- 
कर ग्पने ग्रधीन कर लिया था। जमनी आस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को जीत- 
कर अपनी भ्रधीनता में लाने में तत्पर था, और राष्ट्रसंघ इन साम्राज्यवादी देशों को 
नियन्त्रित व मर्यादित करने में सर्वथा अशक्त था । इस दशा में यदि चीन में जापान के 
साम्राज्य-प्रसार को रोकने में भी वह असमर्थ रहा, तो इसमें आरचर्य की कोई बात 
नहीं है । | ] 

.“ राजनीतिक गुटबन्दियां --राष्ट्रसंघ से निराश होकर संसार के विविध राज्य 
अपनी रक्षा के लिए अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने और श्रापस में गुट बनाने में तत्पर थे। 
जर्मनी, इटली और जापान का गुट इसी प्रवृत्ति का परिणाम था। श्रव्य पाश्‍चात्य राज्य 
भी इस समय गुटबन्दियों के निर्माण में तत्पर थे। १६३४ में रूस भी राष्ट्रसंघ का सदस्य 
बन गया था। फ्रांसऔर रूस ने यह कोशिश की, कि वे श्रापस में मिलकर एक ऐसा 
समभौता कर लें, जिसके अनुसार उन-दोनों में से किसी एक पर यदि जर्मनी हमला क्रे, 


तो दूसरा उसका साथ दे। वे चाहते थे, कि ब्रिटेन मी इस समोते में शामिल हो जाय। ' 


जमनी की बढ़ती हुई शक्ति इस समय यूरोप के राज्यों के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या 
थी । फ्रांस रौर रूस को उससे बहुत मय था। पर ब्रिटिश राजनीतिज्ञ जर्मनी की शक्ति 
से बहुत चिन्तित नहीं थे । उनका विचार था, कि यूरोप के विविध राज्यों में सत्तुलन को 
कायम रखने के लिए जमनी का शक्तिशाली होना आवश्यक है। ड 
पोलैण्ड आदि पूर्वी यूरोपियन राज्यों पर इस समय फ्रांस का जिस ढंग से प्रभाव विद्य 


मान था, उसे ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ यूरोप के शक्ति-संतुलन के लिए हानिकारक समते 
थेः। यही कारण है, कि मई, १६३५ में रूस ओर फ्रांस ने परस्पर मिलकर जो गुट बनाया, 
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ब्रिटेन उसमें शामिल नहीं हुआ । पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया और युगोस्ला- 
'विया के साथ फ्रांस की पहले ही पारस्परिक सहायता की सन्वियां विद्यमान थीं। अत्र 
फांस के इस गुट में रूस भी शामिल हो गया । १९३६ में जर्मनी, जापान और इटली ने 
मिलकर अपने जिस गुट का निर्माण किया था, उसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। इस 
समय संसार के प्रमुख राज्य दो गुटों में संगठित हो गए थे । एक गुट का नेता जर्मनी था, 
और दूसरे का फ्रांस | इन गुटों का आधार दो बातें थीं, एक तो विचारों और ग्रादशोँ 
की समानता, और दूसरी हितों की एकता । इटली, जर्मनी और जापान फैसिज्म के अनु- 
यायी थे। ये राज्य अपने-अपने साम्राज्यों के विस्तार के लिए भी उत्सुक थे। उनको 
वर्साय की सन्धि से समान रूप से शिकायत थी, और उसका उल्लंघन करके अपनी शक्ति 
को बढ़ाने में उनका एक समान लाम था । इसके विपरीत फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड 


आदि राज्यों को पेरिस की सन्धि परिषद्‌ द्वारा किए गए निर्णयों से वहुत लाम पहुंचा ' 


था । उन निर्णयों को कायम रखने में उन सबका फायदा था । साय ही, ये राज्य लोक- 
तन्त्र के पक्षपाती थे। रूस में कम्युनिस्ट शासन होने के कारण उसकी सामाजिक और 
आथिक व्यवस्था लोकतन्त्र राज्यों से मिनत थी। पर उसका हित इसी बात में था, कि 
इटली, जर्मेनी और जापान का उत्कं न होने पाए। जर्मनी की नाजी शक्ति रूस के 
'कम्युनिज्म की विरोधी थी । यही कारण है, क्रि रूस ने फैसिस्ट शक्तियों के खिलाफ 
'फ्रांस और उसके साथियों के पक्ष में होना स्वीकार किया । १९३६ के अन्त तक ब्रिटेन 
श्रौर अमेरिका इन दोनों गुटों से अलग रहे ये। पर ब्रिटेन के लिए देर तक यूरोप के 
राजनीतिक दांवपेंचों से अलग रह सकना सम्मव नहीं रहा । १९३६-३७ में यूरोप में युद्ध 
के बादल घिरने शुरू हो गए थे ।. स्पेन में जनरल फ्रांको के उत्कर्व के कारण सम्पूर्ण 
यूरोप में सनसनी छा गई थी। फ्रेंच लोगों की इच्छा थी, कि स्पेन के गृह-कलह में फ्रांको 
'के विरुद्ध वहां की रिपब्लिकन सरकार की सहायता करे। जर्मनी और इटली खुले तोर 
'पर फ्रांको की मदद कर रहे थे। पर ब्रिटेन यही उचित समता था, कि स्पेन के ग्रान्त- 
'रिक झगड़े में तटस्थता की नीति का ग्रनुसरण किया जाय। १६३७ और १९३८ में 
ब्रिटेन की यही कोशिश रही, कि यूरोप के किसी गुट में शामिल न न हुआ जाय । पर जर्मनी 
आर इटली की साम्राज्य-विस्तार की नीति जो रूप धारण करती जा रही थी, उससे 
ब्रिटेन का रुख धीरे-धीरे फ्रांस की ओर होता जाता था। ग्रबीसीतिया की विजय के बाद 
“इटली की यह आकांक्षा थी, कि पूर्वी भुमध्यसागर पर भी उसका प्रभुत्व कायम हो जाय, 
"आर स्वेज की नहर के प्रबन्ध में मी उसका हाथ रहे। ब्रिटेन यह्‌ सहन नहीं कर सकता 
था । परिणाम यह हुआ, कि ब्रिटेन का रुख इटली के खिलाफ हो गया। इसी बीच में 


'जर्मेनी ने आस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को विजय कर लिया। १६१४-१८ के महा- ` 


युद्ध के बाद यूरोप में जो व्यवस्था कायम ह उसके अनुसार ब्रिटेन श्रौर फ्रांस का 
यह कतव्य था, कि चेकोस्लोवाकिंया के जर्मती द्वारा विजय करने में बाधा उपस्थित 
करे। पर इस समय ब्रिटेन की यह नीति थी, क्रि मध्य युरोप के हक से उसे पृथक्‌ 
“रहना चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चेम्बरलेन ने यत्त किया, कि फ्रांस भी चेको- 
स्लोवाकिया के मामले में हस्तक्षेप न करे। परिणाम यह हुम्रा, कि मध्य यूरोप में जमती 
अपने प्रभुत्व का विस्तार करता गया, और फांस, ब्रिटेन तथा रूस ने उसके मागं में 
| | नहीं डाली । पर ब्रिटेन देर तक अ्रपसी तटस्थता की नीति का म्रनुसरण नहीं कर 
सका । आस्ट्रिया और चेक़ोस्लोवाकिंया को जीत कर भी हिटलर की साम्राज्यःपिपासा 
शांत नहीं हुई । उसने शीत्र ही लियुएनिया और पोलँण्ड की तरफ कदम बढ़ाया। अब 
यूरोप की स्थिति ऐसी हो गई थी, कि ब्रिटेन को तटस्थता की नीति का परित्याग कर 
जर्मनी के खिलाफ फ्रांस के पक्ष में शामिल होने के लिए विवश होना पड़ा। 
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३५६ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


इस प्रकार १६३६ के शुरू तक संसार की श्रन्त राष्ट्रीय राजनीति में दो पक्ष या 
गुट स्पष्ट रूप से विकसित हो गये थे । एक गुट में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस शामिल थे, और 


दूसरे गुट में जमनी, इटली और जापान थे । पूर्वी एशिया की राजनीति में भी इन गुटों का | 


बहुत महत्व है। इसीलिए हमने इनका संक्षिप्त रूप से उल्लेख करना आवश्यक समभा 
है । जिस प्रकार ब्रिटेन, रूस श्रौर फ्रांस यूरोप में जमती और इटली के साञ्राज्य-विस्तार 
से चिन्तित थे, बैसे ही ये राज्य पूर्वी एशिया में जापान के विस्तार को चिन्ता की दृष्टि से 
देख रहे थे। पर अमी संयुक्त-राज्य अमेरिका यूरोप की गुटबन्दियों से पृथक्‌ था। इसमें 
सन्देह नहीं, कि उसकी सहानुभूति ब्रिटेन और फांस के पक्ष में थी, और यूरोप में फंसिज्म 
झौर साम्राज्यवाद के उत्कर्ष को वह संसार की शान्ति के लिए हानिकारक समभता था। 
पर श्रभी अमेरिका ने यह स्पष्ट नहीं किया था, कि वह जर्मनी और इटली के खिलाफ 
फ्रांस श्रौर ब्रिटेन की सहायता किस रूप में और किस हह तक करने को तैयार है। यूरोप 
की अपेक्षा पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में अमेरिका की दिलचस्पी कहीं 
श्रधिक थी । इस क्षे त्र की घटनाओं के साथ श्रमेरिका श्रपना अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध अनु- 
भव करता था। यही कारण है, कि अमेरिका ने महायुद्ध (१६३६-४५) में पूर्वी एशिया 
के प्रश्‍न पर ही प्रवेश किया । यूरोप के महायुद्ध से लाभ उठाकर जब जापान पूर्वी और 
दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपने प्रभूत्व की स्थापना के लिए प्रवृत्त हुआ, तभी अमेरिका भी 
खुल तौर पर फैसिस्ट राज्यों के विरुद्ध ब्रिटेन और फ्रांस का पक्ष लेकर युद्ध में शामिल 
हो गया । 
(२) चीन में पाइचात्य देशों के प्रभाव-क्षेत्र ओर जापान 


जिस समय जापानी सेनाएं चीन में अपने प्रमुत्त्व की स्थापना के लिए तत्पर थीं, 
तत्र चीन के विविध प्रदेशों में विद्यमान पाइचात्य देशों के प्रभाव-क्षेत्रों की क्या दशा थी, 
इम विपय पर भी प्रकाश डालने की ग्रावश्यकता है, क्वोंकि इनका जापान की श्रन्त- 
राष्ट्रीय राजनीति से बहुत घनिष्ठ सम्वन्ध था । चीन के अनेक बन्दरगाहों में पाइ्चात्य 
देशों को व्यापार ग्रादि की विशेष सुविधाएं प्राप्त थीं । शंघाई और तीत्त्सिन में पाश्‍चात्य 


- लोगों की ग्रत्यन्त समृद्ध बस्तियां विद्यमान थीं, और अन्यत्र कैन्टन आदि में भी पारचात्य 


व्यापारी बड़ी संख्या में निवास कर रहे थे । चीन के साथ की गई पुरानी सन्धियों के अनु- 
सार श्रनेक स्थानों पर विदेशी राज्यों की शक्तिशाली सेनाएं भी स्थापित थीं, और यह 
सर्वथा स्वाभाविक था, कि चीन-जापान के युद्ध के श्रवसरपर विदेशी राज्यों के इन प्रमाव- 
क्षेत्रों पर भी युद्ध का ्रसर पड़े युद्ध के समय यह्‌ श्रसम्मव था, कि ब्रिटेन, श्रमेरिका, 
फ्रांस श्रादि की सम्पत्ति गोलावारी से सर्वथा सुरक्षित रहे, या उनका कोई नागरिक लड़ाई 
की चपेट में न गा जाय । जापानी सेनाएं यह श्रवश्य यत्न करती थीं, कि चीनी सेनाग्रं 
से युद्ध करते हुए पाइचात्य देशों के नागरिकों की जान ्रौर माल को नुकसान न पहुंचने 
पाए । ' पर बहुधा उनका यह प्रयत्न सफल नहीं होने पाता था। इसके कारण निम्त- 
लिखित थे--(१) बहुत-से पाश्चात्य व्यापारी उत नगरों तथा प्रदेशों में बसे हुए थे, जहां 
शुद्ध जारी था। युद्ध के समय यह ग्रसंभव था, कि ये व्यापारी और श्रन्य विदेशी लोग 
लड़ाई की चपेट में न ग्रा जाएं । (२) शंघाई, तीन्त्सिन श्रादि नगरों में विदेशियों की श्रनेक 
बस्तियां ऐसी थीं, जिनका प्रवन्ध व शासन मी विदेशी लोगों के ही हाथों में था । | 
के बहुत-स गुरीला सैनिक: जापानी सेनाग्रों से श्रपनी रक्षा करने के उद्देश्य से इन विदेशी 
बस्तियों में ग्राश्वय ले लेते'थे, श्रोर क्योंकि इन विदेशी लोगों की सहानुभूति चियांग काई 
शेक का सरकार के पक्ष में थी, श्रत: ये उन्हें सहं ग्राश्नय दे देते थे। इस दशा में 


बार जापानी सेनाएं चीन की विदेशी बस्तियों में हस्तक्षेप करने के लिए विवश हो जातीः 
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महायुद्ध और जापान ३५७ 


थीं। (३) चीन-जापान युद्ध के कारण पाइचात्य देशों के व्यापार को बहुत नुकप्तान पहुच 
रहा था। बहुधा विदेशी व्यापारी यह प्रयत्न करते थे, कि जापानी सेनाम्रों के ग्रादेशों 
की उपेक्षा कर वे चीन में अपने माल को पहुंचाएं । इस दशा में जापानी सेनाग्रं के साथ 
उनका संघर्ष आवश्यक हो जाता था । (४) श्रमे रिका, ब्रिटेन और फ्रांस चियांग काई झेक 
की सरकार को युद्ध-सामग्री और धन द्वारा सहायता दे रहे थे। यह सहायता हांगकांग से 
वायू-मार्ग द्वारा, और इन्डोचायना व उत्तरी बरमा से रेल और मोटर द्वारा पहुंचायी 
जाती थी । जापान स्वाभाविक रूप से यह यत्न करता था, कि यह सहायता चियांग काई 
शेक की सरकार को न पहुंचने पाए। इस कारण भी विदेशियों के साथ जापान के संघर्ष 
के अवसर पर उपस्थित होते रहते थे । 


पर साथ ही जापानी सरकार इस बात के लिए भी उत्सुक थी, कि चीन के मामले 
को लेकर उसका ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ग्रादि पाइचात्य देशों के साथ युद्ध शुरू न 
हो जाय । इसी लिये जब इन पाइचात्य राज्यों के जान व माल को चीन में जापानी सेनाओं 
हारा कोई नुकसान पहुंचता था, तो जापानी सरकार उसकी क्षति-पूर्ति का प्रयत्न करती 
थी। ब्रिटेन को क्षतिपूर्ति द्वारा संतुष्ट रखने की जापानी सरकार को उतनी चिन्ता नहीं 
थी, जितनी कि अमेरिका को सन्तुष्ट रखने की थी । जापान श्रनुमव करता था, कि ब्रिटेन 
उसका प्रतिरोध करने के लिये पर्याप्त शक्ति नहीं रखता है । यूरोप में जर्मनी और इटली 
अपने साम्राज्य-विस्तार के लिये जिस प्रकार मनमानी कर रहे थे, और ब्रिटेन उनके मार्ग 
में बाधा उपस्थित करने का कोई भी प्रयत्न जो नहीं करता था, उससे जापान को विश्वास 
हो गया था, कि ब्रिटेन चीन में भी उसके मार्ग में बाधक नहीं हो सकेगा । पर श्रमेरिका 
की शक्ति के सम्बन्ध में जापान का विचार दूसरा था। वह अनुभव करता था, कि 
'्रशान्त महासागर और पूर्वी एशिया के क्षेत्र के साथ अमेरिका का जो घनिष्ठ सम्बन्ध है, 
उसकी उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं है। इसीलिये १६३७ में चीन-जापान युद्ध के 
प्रारम्भिक काल में जापान उन प्रदेशों के विषय में पहले ही अमेरिका को सूचित कर 
देता था, जहां कि सैनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाते वाली होती थी। अमेरिका भी इन 
प्रदेशों से अपने नागरिकों को हटा लेने की व्यवस्था कर देता था। १९३७ में जुलाई से 
नवम्बर तक के चार महीनों में ५,००० से भी अधिक श्रमेरिकन लोगों को चीन के युद्ध- 
क्षेत्रों से हटा लिया गया था । १२ दिसम्बर, १६३७ को कतिपय श्रमेरिकन जहाज नान- 
किग से अमेरिकन नागरिकों को ले जाने में तत्पर थे। वे जापाती सेनाओं की गोज्ञावारी 
के शिकार हो गये, और उनमें से चार डूब भी गये। श्रमेरिका में इस दुर्घटना से बहुत 
अधिक असन्तोष फैला । पर जापान की सरकार का कहना था कि इन चार जहाजों का 
डूबना एक आकस्मिक दुर्घटना है, श्रौर जापान की सेनाओं ने जान बुझक़र इन जहाजों 
पर हमला नहीं किया था । जापान की सरकार ने इस दुर्घटना के लिये ग्रमेरिका.से वाका- 
यदा क्षमा मांगली, श्रौर उसके लिये समुचित रूप से क्षतिपूति करना भी स्वीकार कर 
लिया । अनेक जापानी नेताग्रों ने स्पष्ट शब्दों में इस घटना के लिये खेद प्रगट किया, 
और अमेरिका को इस सम्बन्ध में कोई ्रौर कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं हुई । 
इसी प्रकार की अन्य भी श्रतेक घटनाएं इस समय युद्ध के दौरान में हुई, पर उनके क्रारण 
| मन और अमेरिका के सम्बन्थों में विशेष अन्तर नहीं श्राने पाया । 

१६३९ में जब यूरोप में युद्ध के प्रारम्भ होने की सम्मावना वहुत स्पष्ट हो गई, 
तो जापान विदेशी राज्यों की और श्रधिक उपेक्षा करने लगा। १० फरवरी, १९३९ 
को हैनान द्वीप पर जापान ने भ्रपना श्रधिकार कर लिया । यह विशालकाय द्वीप हांगकांग 
के दक्षिण और इन्डोचायना के पूर्व में स्थित है। हैनान द्वीप चीन का ही एक अंग था, 


४ 
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गौर उसके सम्बन्ध में चीन और फ्रांस में यह सन्धि हो चुकी थी, कि इस द्वीप पर वे 
किसी श्रन्य विदेशी राज्य का प्रभुत्त्व नहीं होने देंगे हैनान पर जापानी सेनाओं का प्रभुत्त्व 
हो जाने के कारण इन्डोचायना में फ्रांस की स्थिति बहुत अधिक असुरक्षित हो गई थौ । 
साथ ही, ब्रिटेन के लिये भी हैनान पर जापान का कब्जा बहुत श्रधिक हानिकारक था। 
सिंगापुर से हांगकांग जाने वाला सामुद्रिक मागे हैनान के समीप से होकर गुजरता था, 
आर इस द्वीप पर जापान का कब्जा हो जाने से उसके लिये यह बहुत सुगम हो गया था, 
कि वह हांगकांग आने-जाने वाले ब्रिटिश जहाजों पर श्राक्रमण कर सके । फ्रांस और ब्रिटेन 
ने हैनान पर कब्जा कर लेने की बात पर जापानी सरकार के सम्मुख अपने रोष को प्रकट 
किया, पर जापान ने इसकी कोई परवाह नहीं की । इसके कुछ दिन बाद ज पानी सेनाश्रों 
ने स्पार्टली द्वीप-समूह पर भी अपना अधिकार कर लिया। इन द्वीपों पर जापान का 
प्रभुत्व भी फ्रांस और ब्रिटेन के लिये हानिकारक था। पर अपना विरोध व रोष प्रकट 
कर देने के अतिरिक्त उनके सम्मुख अन्य कोई मार्ग नहीं था । 

१६३६ के फरवरी मास के श्रन्तिम दिनों में जापान ने यह्‌ यत्न किया, कि शंघाई 
की भ्रन्तर्राप्ट्रीय बस्ती के शासन में अपने अधिकार को और अधिक बढ़ाया जाय। चीन 
के बहुत-से गुरीला सैनिक इस बस्ती में श्राकर ग्राश्चय ग्रहण करते थे, और वहां रहकर 
जापानी सेना से अ्रपनी रक्षा करने में समर्थ हो जाते थे। जापान की स्वामाविक रूप से यह 
इच्छा थी, कि वह इस बस्ती में चियांग काई शेक की सरकार श्रौर येनान की कम्युनिस्ट 
सरकार के पक्षपाती लोगों को ्राश्रय ग्रहण न करने दे । इसके लिये उसने शंघाई की 
्र्तर्साष्ट्रीय बस्ती के श्रधिकारियों पर यह जोर देना शुरू किया, कि वे इस बस्ती के 
शासन में जापान का सहयोग प्राप्त करें, और उसकी इच्छा के अनुसार ही श्रपने शासन 
का संचालन करें । पर अमेरिका के विरोध के कारण उसे श्रपने उद्द श्य में सफलता प्राप्त 


नहीं हो सकी । इसी प्रकार मई, १९३६ में कुलांग्सू द्वीप की अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती को ग्रपते ` | 


प्रभाव में लाने के लिये जापानी सेनाग्रं ने प्रयत्न किया । कुलांग्सू द्वीप ्रमोय के बन्दर” 
गाह से कुछ दूरी पर स्थित है, और उसकी अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती में अमेरिकन, फ्रेंच और 
ब्रिटिश लोगों की प्रमुखता थी। यहां पर भी कुओमिन्तांग दल के लोग श्राश्रय ग्रहण 
किया करते थे, और जापान का प्रतिरोध करने के लिये प्रयत्नशील रहते थे । पर जापान 


' को कूलांग्मू द्वीप पर अपना प्रमुत्त्त स्थापित करने में मी सफलता नहीं हो सकी। इसका 


कारण यह था, कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने भी वहां अपनी सेनाश्रों की संख्या बढ़ा 
दी, रौर जापान के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि वह इन पाश्चात्य सेनाग्रों के विरुद्ध 
युद्ध किये बिना कुलांग्मू द्वीप को अपनी अधीनता में ला सके । शंघाई और कुलांग्सू दीप 
की श्नतरराप्ट्रीय बस्तियों के सम्बन्ध में जापान जिस नीति का श्रनुसरण कर रहा था 
उससे यह प्रगट है, कि वह अमेरिका का स्पष्ट रूप से विरोध नहीं करना चाहता था॥ 
रौर उसकी यह नीति थी कि जहां तक हो सके, पाइचात्य राज्यों के साथ संघष में राने 
स्‌ बचा जाये । 


वाइचात्य राज्यों के साथ संघर्ष का एक ग्न्य अवसर तीन्त्सिन_की विदेशी 


, बस्तियों के सम्बन्ध में उपस्थित हु्रा । तीन्त्सिन बन्दरगाह उत्तरी चीन के समुद्र 


` उर स्थित है, और उत्तरी चीन पर १६३७ में ही जापान के प्रभूत्व की स्थापता हो 


~ 


, ह पर जापान के प्रभुत्व की उपेक्षा करने में संकोच नहीं करते थे । ई. 
` बस्तियों में ब्रिटेन और फ्रांस के श्रनेक बैक़ विद्यमान थे, जो विदेशी विनिमय के | 


चुकी थी । तीन्त्सिन में ब्रिटिश श्रौर फ्रेंच लोगों की दो बस्तियां थीं, जिनके. निवासी 


जापान की संरक्षा में विद्यमान पेकिंग सरकार द्वारा प्रचारित मुद्रापद्धति को 
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नहीं करते थे । पेकिग में जापान द्वारा एक फिडरल रिजवे बैंक की स्थापना की गई 
थी, और यही बैँक उत्तरी चीन की मुद्रापद्धति का संचालन करता था । तीन्त्सिन पेकिग 
सरकार के क्षेत्र के अन्तर्गत था, पर वहां की ये विदेशी बस्तियां फिडरल रिजवं बैक द्वारा 
प्रचारित सिक्कों श्रौर नोटों को स्वीकार करने के बजाय चियांग काई शेक की कुओ- 
मिन्ताँग सरकार द्वारा प्रचारित मुद्रापद्धति को स्वीकार करने का श्राग्रह करती थीं । 
साथ ही, इन विदेशी बैंकों के पास कृप्रोमिन्तांग सरकार की बहुत-सी चांदी व अन्य धन 
जमा था । श्रब क्योंकि तीन्त्सिन के क्षेत्र से चियांग काई शेक के शासन का अन्त हो 
चुका था, और वहां एक नई चीनी सरकार की स्थापना हो गई थी, ग्रतः स्वाभाविक 
रूप से पेकिंग सरकार इस घन पर अपना अधिकार समझती थी । पर तीन्त्सिन के ये 
ब्रिटिश और फ्रेंच बेंक इस धन को कुम्रोमिन्तांग सरकार की सम्पत्ति मानते थे, और 
इसका उपयोग चियांग काई शेक को युद्ध-सामग्री पहुंचाने के लिये करना ्रपना कत्तव्य 
समभते थे। इस दशा में यह सर्वथा स्वामाविक था, कि जापान तीन्त्सिन की इन 
विदेशी बस्तियों को. अपने ग्रधिकार में ले आने का प्रयत्न करे । € एप्रिल, १९३६ में 
तीन्त्सिन के तट-कर के प्रधान भ्रधिकारी की हत्या हो गई । यह ग्रधिकारी चीनी था, 
ओर पेकिंग सरकार की ओर से तीन्त्सिन में नियुक्त था । इस चीनी श्रधिकारी के 
हत्याकारियों ने तीन्त्सिन की ब्रिटिश बस्ती में आश्रय ग्रहण किया। इस दशा में जापानी 
सेना ने तीन्त्सिन की ब्रिटिश बस्ती के अधिकारियों से यह मांग की, कि वे इन हुत्या- _ 
कारियों को (जिनकी संख्या चार थी) गिरफ्तार करके जापानियों के सुपुर्द कर दें । 
ब्रिटिश अधिकारियों ने इस मांग को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । इसपर जून, 
१६३६ में जापान ने तीन्त्सिन के ब्रिटिश अधिकारियों को यह चुनौती दी, कि यदि वे 
जापान की इस मांग को स्वीकृत नहीं करेंगे, तो तीन्त्तिन की ब्रिटिश बस्ती के सब 
मार्गों को अवरुद्ध कर दिया जायगा । ब्रिटिश अधिकारियों ने जापान की इस i 
की कोई परवाह नहीं की । परिणाम यह हुआ, कि जापान के जंगी जहाजों ने 

आने-जाने के सामुद्रिक मागे पर कब्जा कर लिया । श्रब ब्रिटिश जहाजों के लिये यह 
सम्भव नहीं रहा, कि वे अपने माल को तीन्त्सिन ला सके या वहां से कोई माल बाहर 
ले जा सकें । जो ब्रिटिश लोग तीत्त्सिन से बाहर ग्राते-जाते थे, उनकी मी तलाशी ली. 
जाने लगी और वहाँ की ब्रिटिश बस्ती में मोजन तक का पहुंचना मी कठिन हो गया। 


इस दक्षा में ब्रिटिश अधिकारियों को जापान के साथ समझोता करने के लिये 
विवश होना पड़ा । तोवयों.में समझौते की बातचीत शुरू हुई । यह समझोता केगी-अरीता 
समभौते के नामे से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार ब्रिटेन के प्रतिनिधि श्री क्रगी ने इस 
तात को स्वीकार किया, कि जापान के लिये यह आवश्यक है कि चीन में भ्रयने अधिकृत 
प्रदेशों में शान्ति और व्यवस्था को कायम रखने के लिये और अपनी सैनिक म्रावश्यक- 
ताशओों को पूर्ण करने के लिये वह ऐसे कदम भी उठाए, जिनसे कि चीन में रहने वाले 
ब्रिटिश नागरिकों की स्वतन्त्रता में बाधा उपस्थित होती हो । इसी समोते के अनुसार 
तीन्त्सिन के ब्रिटिश श्रधिकारियों ने उन लोगों को भी जापान के सुपुदे कर दिया, जित 
पर कि तट-कर के चीनी अधिकारी की हत्या करने का सन्देह था । इन हुत्याकारियों 
को जापान के सुपुर्द करने के मामले में ब्रिटेन को बहुत नीचा देखना पड़ा था। पर 
उसने यह\कह कर सन्तोष कर लिया, कि और अधिक जाँच के बाद इस Mh प्रमाण ` 
मिल गये हैं, कि वस्तुतः इन भ्रभियुक्तों का चीनी अधिकारी की हत्या में हाथ था। 

चीन में क्यिमान पाश्चात्य देशों के अधिकारक्षेत्ों के सम्बन्ध में जैसी सम- 
स्याएं शंघाई, तीन्त्सिन और कलांग्सू में उत्पन्न हुई थीं, वेसा ही स्वातो, वेञ्चो भौर 
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.फूचो आदि में भी प्रादुर्भूत हुई । इन सव स्थानों पर भी पाश्चात्य देशों की बस्तियां 
थीं, श्र उनमें विदेशी लोग अच्छी बड़ी संख्या में निवास करते थे । चीन पर अपना 
प्रभुत्त्त स्थापित करते हुए जापान को इन विदेशियों के प्रति बहुत सावधानी से बरतना 

पड़ रहा था । यह जानते हुए भी कि ये विदेशी लोग चियांग काई शेक की सरकार के | 

साथ पूर्ण रूप से सहानुभूति रखते हैं, और हर प्रकार से उसकी सहायता करने को 


उद्यत रहते हैं, वह खुले तौर पर उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता था । 


(३) श्रमेरिका श्रौर जापान 


इसी अध्याय में हम ऊपर लिख चुके हैं, कि पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागर 
के क्षेत्रों में संयुक्तराज्य अमेरिका ग्रौर जापान के हित श्रापस में टकराते थे । पूर्वी 
एशिया में जापान जिस नीति का अनुसरण कर रहा था, उस पर भी हम पहले प्रकाश 
डाल चुके हैं । जापान की चीन-सम्वन्धी नीति के मुख्य. तत्त्व निम्नलिखित थे:--( १) 
चीन में चियांग काई शेक के नेतृत्व में विद्यमान कुश्ोमिन्तांग सरकार के स्थान पर एक 
ऐसी चीनी सरकार की स्थापना की जाय, जो जापान के साथ सहयोग करने को तैयार 
हो, और जो जापान को अपना शत्रु न समझकर उसे अपता मित्र, संरक्षक एवं सहयोगी | 
माने । (२) चीन में पाश्‍चात्य देशों का जो प्रभाव व प्रभुत्व है, उसका श्रन्त किया जाय। | 
न केवल चीन से अ्रपितु पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों से भी पाश्चात्य देशों | 
के स'म्राज्यवाद का श्रन्त कर उन्हें स्वतन्त्र किया जाय, और ये स्वतन्त्र हुए एशियन | 
देश जापान के सहयोग और संरक्षण में श्रपनी शासन-नीति तथा आथिक व्यवस्था का | 
संचालन करें। (३) चीन और जापान मिल कर पूर्वी और उत्तरी एशिया में कम्यु- 
निज्म का मुकाबिला करें | बैकाल की भील के पूर्व में रूस अपनी शक्ति का विस्तार न 
कर सके । जापान जर्मनी और इटली के साथ मिलकर एण्टि-कोमिन्टर्ने पैक्ट बना चुका 
था, रतः स्वाभाविक रूप से वह कम्युनिज्म का विरोधी था, और इस कार्थ में वह चीन 
से सहयोग की ग्राशा रखता था । (४) चीन में व्यापार करने और उसका ग्राथिक वि- 
कास करने के सम्बन्ध में पाश्चात्य देशों को जो खुली छुट्टी मिली हुई है, उसका अन्त 
किया जाय । मंचूकुग्रो, ग्राभ्यन्तर मंगोलिया, चीन ग्रौर जापान मिलकर एक आ्राथिक गुट 
(ब्लाक) का निर्माण करें । यह गुट ग्राथिक दृष्टि से अपने आप में आत्म-निर्मर रहे, और 
किसी अन्य देश की सहायता पर निर्भर न करे। चीन, मंचूकुओ और मंगोलिया में किसी 
अन्य देश को श्रपनी पूँजी लगाने और इनका श्राथिक विकास करने का अधिकार न रहे, 
आर यदि किसी देश को इस कार्य के लिये अनुमति दी जाय, तो पहले जापान की सहमति 
प्राप्त कर ली जाए। इस ग्राथिक नीति से चीन को मी लाभ होगा, बयोंकि जापान उसके 
आथिक विकास के लिये सब आवश्यक पूंजी जुटा सकेगा | राजत्रीतिक दृष्टि से मी यह 
बात चीन के लाभ की होगी, क्योंकि जापान की सैनिक शक्ति सदा चीन की रक्षा व 

सहायता के लिये तत्पर रहेगी । 


जापान ने चीन-सम्बन्धी अ्रपनी नीति को 'नई व्यवस्था (न्यू श्राडर) का नाम 
दिया था। उसका यह भी कहना था, कि वाशिंगटन कान्फरेन्स द्वारा चीन के विषय में | 
जिस नीति का प्रतिपादन किया गया था, वह अब क्रियात्मक नहीं रह गई है। १६२२ के , 
वाद संसार की द्रनतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में बहुत अन्तर श्रा छुका है, श्रौर पूर्वी एशिया में 
अनेक ऐसी नई बातें उत्पन्न हो गई हैं, जिनके कारण श्रब वाशिगटन कान्फरेन्स द्वारा 
निर्धारित नीति पुरानी पड़ गई है। पर संयुक्त-राज्य ्रमेरिका इस बात से सहमत नहीं 
था | उसका कहना था, कि यह ठीक है कि १६२२ के बाद से पूर्वी एशिया की स्थिति में 
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बहुत अन्तर ग्रा गया है, पर इस अन्तर को लाने की प्रधान उत्तरदायिता जापान के ऊपर 
| ही है। जापान ने पिछले वर्षो में चीन के सम्वन्ध में जिस नीति का अनुसरण किया है, 
उसके कारण चीन की राजनीतिक दशा बहुत कुछ परिवर्तित हो गई है। पर श्रमेरिका 
| इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता, कि पूर्वी एशिया में किसी राज्य को यह अधिकार 
प्राप्त हैं, कि वह उन प्रदेशों का, जो कि उसकी ग्रधीनता में नहीं है या जिन पर किसी 
भी स्वतन्त्र सरकार का शासन है, स्वयं विधायक बन जाय और उनके भाग्य का निर्माण 
अपनी इच्छा के अनुसार करने लगे । भ्रमेरिका की इस नीति का स्पष्ट अभिप्राय यह था, 
कि वह जापान की “नई व्यवस्था” का प्रवल विरोधी था, और चीन में उसे स्थापित नहीं 
होने देना चाहता था । 


चीन में जापान द्वारा स्थापित की गई नई व्यवस्था का विरोध करने का भ्रमें- 
रिका के पास केवल यही उपाय था, कि वह चियांग काई शेक की सरकार की अधिक से । 
| अधिक सहायता करे । इसीलिये १५ दिसम्बर, १६३८ को उसने चियांग काई शेक की | 
सरकार की मदद के लिये २,५०,००,००० डालर प्रदात किये थे। इसी समय ब्रिटेन | 
ने कुओमिन्तांग सरकार की सहायता के लिये ६०,००,००० रुपये के लगभग की रकम | 
| प्रदान की बरमा रोड इस समय तक बन कर तैयार हो चुकी थी, और दक्षिणी चीन के | 
| 'यूनान प्रान्त से मोटर मार्ग द्वारा चुंगकिंग सरकार को युद्धसामग्री व अन्य सहायता 
'पहुंचांयी जा सकती थी । ब्रिटेन ने ये साठं लाख रुपये चीन को इसी उद्देश्य से दिये ये, | 
कि वे इनसे मोटर गाड़ियां खरीद कर युद्ध सामग्री को ढो सकने में समर्थ हो सके ।१९३८ 
| का अन्त होने से पूर्वे ही अमेरिका और ब्रिटेन धन द्वारा चियांग काई शेक की सरकार की 
| 'स्पष्ट रूप से सहायता करने को तत्पर हो गये थे । अमेरिका श्रौर ब्रिटेन पहले भी कुओ- । 
| मिन्तांग सरकार की युद्ध-सामग्री व धन द्वारा सहायता कर रहें थे, पर १६३८ के बाद 
| इस सहायता में बहुत अधिक वृद्धि की गई। बरमा रोड के निर्माण के कारण श्रब इन 
। देशों के लिये यह सुगम हो गया, कि वे चुंगकिग को युद्ध-सामग्री भेज सकें। पहले इस 
सरकार को मुख्य रूप से सहायता रूस द्वारा प्राप्त होती थी, पर बरमा रोड के तयार 
हो जाने पर ग्रमेरिका श्रौर ब्रिटेन चुंगकिंग की सहायता के लिये पूर्ण रूप से कटिवद्ध हो 
गये, और इन देशों से युद्ध-सामग्री प्रचुर परिमाण में चियांग काई शेक की सेनाओं को 
| पहुँचने लगी । १६३६ में जब यूरोप में महायुद्ध का प्रारम्म हुआ, तो उसका श्रसर पूर्वी 
| एशिया पर क्या पड़ा, इस पर हम अगले प्रकरण में बिचारकरगे । पर महायुद्ध में जमंनी 
| और इटली जिस ढंग से सफल हो रहे थे, उसमे अमेरिका बहुत चिन्तित था। १६४१ तक 
| ह स्वयं महायुद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ था, पर वह यूरोप की फैसिस्ट अ खि- 
| लाफ यद्धसामग्री और धन द्वारा मित्रराष्ट्रों की सहायता करता रहा । इसके लिये उसने 
| “लीज-लैंड बिल' नाम से एक बिल अपनी कांग्रेस (पालियामेन्ट) में स्वीकृत किया, जिसका 
। उद्देश्य उन राज्यों की युद्ध-सामग्री और धन द्वारा सहायता करना था, जिनकी सत्ता 
| अमेरिका की अपनी सुरक्षा के लिये आवश्यक थी। इस बिल के अनुसार ग्रमेरिका के 
| राष्ट्रपति को यह धिकार दे दिया गया था, कि वह इस प्रकार के राज्यों को कितनी 
सहायता दी जाय और यह सहायता किन शर्तों पर दी जाय, इसका निश्‍चय कर सके । 
-यह बिल जनवरी, १९४१ में स्वीकृत हुआ था । इसके अनुसार जहां यूरोप में ब्रिटेन ओर 
“फ्रांस आदि को अमेरिका द्वारा सहायता दी गई, वहां साथ ही चीन की चुंगकिंग सरकार 
'को भी प्रभूत परिमाण में युद्ध-सामग्री और धन की सहायता देने की व्यवस्था की गई । 
| जापान ने अमेरिका की इस सहायता को अपने लिये अत्यन्त हानिकारक समका, ओर 
Mmmm “इसके कारण अमेरिका के साथ उसके सम्बन्ध बहुत बिगड़ गये । पर जापान श्रब मी यही 
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चाहता था, कि अमेरिका के साथ उसके सम्बन्ध न विगड़ने पाएं। उसका विचार था, 
कि पूर्वी एशिया के क्षेत्र में जापान और अमेरिका हितों में इतना अधिक विरोध नहीं है, 
कि उसके कारण इन देशों में युद्ध की आवश्यकता हो । इस बात को इष्टि में रखकर जा- 
पान ने ग्रमेरिका के साथ सन्धिकी जो वातचीत शुरू की, उसका उल्लेख हम इसी ग्रध्यायः 
में आगे चलकर करेंगे । 


(४) महायुद्ध ्रोर जापान 


 सितम्ब्रर, १६३९ में पौलैण्ड के प्रश्न पर यूरोप में महायुद्ध का प्रारम्भ हो गया। 
जर्मनी चाहता था, कि आस्ट्रिया और चेको-स्लोवाकिया के समान पोलैण्ड को भी अपने 
प्रभुत््व में ले आये । उसे भरोसा था, कि ब्रिटेन आदि अन्य यूरोपियन राज्य इस मामले 
में भी उसके विरुद्ध लड़ाई के लिए तत्पर नहीं होंगे । पर जर्मनी यूरोप में जिस ढंग से 
अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था, उसे ब्रिटेन अधिक सहन नहीं कर सकता था। 
परिणाम यह हुआ, कि पौलैण्ड के प्रश्‍न पर यूरोप के फ॑सिस्ट राज्यों और लोकतन्त्र राज्यों 
में युद्ध का प्रारम्म हो गया । इस युद्ध का वृत्तान्त यहां लिखने की कोई ्रावश्यकता नहीं 
है । इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है, कि शीघ्र ही पोलैण्ड के बड़े भाग पर जर्मन सेना- 
रों का कब्जा हो गया । कुछ ही महीनों में नावें, डेनमार्क, हालैण्ड, वेल्जियम और फ्रांस 
जर्मनी के अधिकार में श्रा गये । फ्रांस की सहायता के लिये जो ब्रिटिश सेनाएं यूरोप ्रायी 
हुई थीं, वे बड़ी कठिनता से ब्रिटेन वापस लौट सकने में समर्थ हुईं । कुछ समय के लिये 
ऐसा प्रतीत होने लगा, कि जर्मनी की शक्ति अदेय है, और यू रोप का कोई भी देश उसका 
मुकाबिला नहीं कर सकता। यूरोप के महाथुद्ध की इन घटनाश्रों का प्रमाव पूर्वी और 
दक्षिण-पूर्वी एशिया पर पड़ना आवश्यक था । इस क्षेत्र में हालैण्ड, फ्रांस और ब्रिटेन के 
जो सुविस्तृत साम्राज्य विद्यमान थे, उनका उल्लेख हम पहले कर चुक्े हैं । ह और 
फ्रांस पर जर्मनी का प्रभूत्व स्थापित हो चुक्रा था, अतः उनके लिये यह सम्भव नहीं था, 
कि वे एशिया में भ्रपने साम्राज्योंकी रक्षा कर सकें । फ्रांस की इन्डोचायना में और हालण्ड 
की इन्डोनीसिया में अ्पनी-प्रपनी पृथक्‌ सरकारें थीं । पर इन सरकारों की सैनिक शक्ति 
इतनी श्रधिक नहीं थी, कि वे जापान जैसे शक्तिशाली देश का मुकाबिला कर सकतीं । 
ब्रिटेन पर अभी जर्मनी का कब्जा नहीं हुआ था, पर उस पर जर्मन वायुसेना इतनी तीर: 
ता के साथ श्राक्रमण कर रही थी, कि ब्रिटेन के लिये भी अपनी रक्षा कर सकना सुगम 


नहीं रह गया था। इस स्थिति में उसके लिये भी यह सम्मव नहीं था, कि वह सुदूर _ 


पूर्व में विद्यमान अपने सुविस्तृत साम्राज्य की रक्षा पर विशेष ध्यान दे सके । महायुद्ध ते 
ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थीं, जो जापान के लिये एक सुवर्णीय अवसर के समान 
थीं । इनका उपयोग कर जापान पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपनी उस नई 
व्यवस्था की स्थापना कर सकता था, जिसका उद्देश्य इन प्रदेशों से पाश्‍चात्य साम्राज्यवाद 
का श्रन्त कर उनमें ऐसी सरकारों की स्थापना करना था, जो जापान को अपना मित्र, 
सहयोगी और संरक्षक समभें, और जो जापान की सहमति से ही ग्रपनी अन्तर्राष्ट्रीय एवं 
श्राथिक नीति का संचालन करें। 


रूस के साथ सन्धि--जापान की इस श्राकांक्षा के पूर्ण होने में यदि किसी शक्ति- 
झाली राज्य के विरोध की सम्भावना हो सकती थी, तो वह रूस था। रूस की कम्युनिस्ट 
व्यवस्था से जापान का विद्वेष था । रूसी सरकार येनान की कम्युनिस्ट सरकार की 
सहायता के लिए तत्पर थी । जननी और इटली के साथ मिलकर जापान ने १६३६ Fh 


जिस एप्टि-कोमिन्टने पैक्ट का निर्माण किया था, उसका उद्देश्य मी कम्युतिज्म का विरोध! _ 
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महायुद्ध और जापान ३६३ 


करना ही था । इस स्थिति में यदि जापान दक्षिणी-पूवी एशिया में श्रपनी नई व्यवस्था 
की स्थापना के लिए उद्योग करता, तो उसे रूस के विरोध की प्रबल ्राशंक्ा थी। ग्रतः 
उसने यह्‌ आवश्यक समभा, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में श्रपने प्रमुत्त का विस्तार क रने' 
से पूर्वं रूस की ओर से निड्चिन्त हो लिया जाय । इससे पूवं २३ श्रगस्त, १९३६ को 
महायुद्ध के प्रारम्भ से कुछ दिन पहले जर्मनी ने भी रूस के साथ एक समझोता कर लिया 
था, जिसका प्रयोजन यह था, कि जर्मनी ग्रौर रूस एक दूसरे पर आक्रमण न करें । 
जर्मनी मध्य यूरोप में जिस ढंग से अ्रपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था, उससे उसे यह 
सर्वथा स्पष्ट था कि फ्राँस और ब्रिटेन के साथ उसका युद्ध श्रवश्यम्मावी है । इस दशा में 
स्वाभाविक रूप से उस की यह इच्छा थी, कि वहू रूस के साथ युद्ध में फंसने की सम्मा- 
वना को दूर करने की व्यवस्था कर दे । इसीलिए उसने ग्रगस्त, १६३६ में रूस के साथ 
एक समझौता कर लिया था। यह समभौता १६३६ के एण्टि-कोमिन्टनँ पैक्ट के सर्वेथाः 
विपरीत था, पर ग्रन्तर्सष्ट्रीप राजनीति की परिस्थितियों ने इस समय रूस और जमेती' 
को एक सूत्र में बांध दिया था । रूस और जमनी के इत समोते के कारण पूर्वी एशिया 
में जापान की स्थिति और भी अधिक श्ररक्षित हो गई थी, क्योंकि श्रब रूप की सेनाग्रों. 
को यूरोप से बहुत कुछ छुट्टी मिल गई थी, श्रौर उन्हें जर्मनी के झ्राक्रमण का कोई भय 
नहीं रह गया था । प्रब रूस ग्रपनी सँन्यशक्ति को पूर्वी एशिया में केन्द्रित कर सकता था, 
आर वहां जापान की बढ़ती हुई शक्ति का प्रतिरोध कर सकता था। ग्रतः जापान के: 
लिए यह और मी अधिक आवश्यक हो गया था, कि वह दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपनी 
शक्ति का विस्तार करने से पूर्व रूस की तरफ से निश्चिन्त होने का प्रयत्न करे। इसी 

उद्देश्य से १६४१ के प्रारम्भ में जापान के परराष्ट्र-मंत्री श्री मत्सुप्रोक़ा ने यूरोप कीः 
यात्रा की । इस यात्रा के सिलसिले में श्री मत्ुम्रो का मासको मी गए, और वहाँ उन्होंने १३ 

एप्रिल, १९४१ के दिन रूस के साथ एक सग्धि की, जिसकी मुख्य शर्त निम्नलिखित थीं 


:(१) रूस और जापान दोनों एक दूसरे की सीमाओं को अनुल्लंघनीय मानते हैं, और इस' 


बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि वे एक दूसरे की सीमाओं का व्याघात करने का कोई प्रथत्तः 
नहीं करेंगे । (२) रूस मंचू कुओ पर जापान के प्रभावक्षेत्र को स्वीकृत करता है, रः 
जापान बाह्य मंगोलिया पर रूस के प्रमाव-क्षेत्र को मानता है। यदि कोई श्रन्य राज्य रूस 
या जापान के विरुद्ध युद्ध में व्यापृत हो जाय, तो ऐसे युद्ध में रूस या जापान उस राज्य. 
की सहायता नहीं करेंगे और तटस्थ नौति का ्रवलम्बत करेगे। 


जापान की दृष्टि से यह सम्धि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी। Re अनुसार उसे यह 
भरोसा हो गया था, कि यदि पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के किसी मामले पर उसका 
अमे रिका के साथ युद्ध प्रारम्म हो जाय, तो कम से कम रूस इस युद्ध में तटस्थ रहेगा 
रौर जापान को इन दो प्रबल शक्तियों का एक साथ 'मुकाबिला करने की श्रावस्यकता 
नहीं रहेगी । इससे दक्षिण-पूर्वी एशिया में “नई व्यवस्था: ह करने के प्रयत्न में 
जापान का मागे बहुत कुछ निष्कण्टक हो गया था । रूस के लिए भी यह सन्धि बहुत 


लामदायक थी । उसे भी श्रब यह भरोसा हो गया था, कि यदि भविष्य में जमती के ' 


साथ यूरोप में उसका संघर्ष शुरू हो, तो उसे दो मोरचों पर एक साथ लड़ाई लड़ने 
की आवश्यकता नहीं होगी । एशिया में जापान युद्ध की स्थिति से लाम उठा कर उसके 
खिलाफ लड़ाई शुरू नहीं कर देगा, इस सम्बन्ध में रूस मी निश्चिन्त प थां। 
इस प्रकार रूस की ओर से निश्चिन्त होकर जापान दक्षिणी-पूर्वी एशिया में पनी नई 
व्यवस्था को कायम करने के लिए प्रवृत्त हुआ । जापान को दक्षिणपूर्वी एशिया में जो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Mr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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असाधारण सफलता प्राप्त हुई, उसमें एप्रिल, १६४१ का यह समभौता (रूस और 
जापान की परस्पर ग्रनाक्रमण विषयक सन्धि) एक महत्त्वपूर्ण कारण था । 


इन्डोचायना और जापान-जून, १६४० में जर्मनी की सेनाओं ने पेरिस पर 

कब्जा कर लिया था । जमनी के संरक्षण में माशल पेतां के नेतृत्व में फ्रांस में एक ऐसी 

सरकार कायम कर दी गई थौ, जो नाजी लोगों की नीति का श्रनुसरण कर देश का 

शासन करने को तैयार थी । इस दशा में इन्डोचायना की फ्रेंच सरका र के सम्मुख एक 

विकट समस्या उपस्थित हो गई । पर वहां के फ्रेंच शासकों ने यही उचित समका, कि 

वे मार्शल पेतां का अनुसरण करें, और उसी की नीति को अपनाएं । जापान ने इन्डो- 

चायना की सरकार की निर्वेलता से लाभ उठाया, और उसे निम्नलिखित बातों को 

मानने के लिए विवश किया -(१) इन्डोचायना से कोई युद्ध-सामग्री च्‌ंगकिंग सरकार 

को न पहुँचायी जाए। जापानी सरकार को अधिकार हो, कि वह इस सम्बन्ध में 

निरीक्षण रख सके | (२) बरमा रोड द्वारा जो युद्ध सामग्री चुंगकिंग सरकार को 

पहुंचाई जा रही है, उसमें वायुमारग द्वारा वाधा उपस्थित करने के लिए जापान इन्डो- 

चायना के हवाई अड्डों को प्रयुक्त कर सके । कुछ समय बाद जापान ने इन्डोचायना 
की सरकार से यहे अधिकार भी प्राप्त कर लिया, कि वह इन्डोचायना के प्रदेश में 
अपनी सेनाएं भेज सके, और वहां से उन्हें चूंगकिग सरकार के विरुद्ध लड़ाई के लिए 
प्रयुक्त कर सके । साथ ही, इन्डोचायना की सरकार ने जापान को यह अनुमति भी 
प्रदान कर दी, कि वह उसके हवाई ग्रट्टों को चियांग काई शेक़ की सेनाओं के विरुद्ध 
संघर्ष के लिए प्रयोग में ला सक्रे। फ्रांस इस समय हिटलर की सेनाश्रों द्वारा परास्त 

किया जा चुका था । उसकी सँन्यशकिति छिन्न-भिन्त हो गई थी । पेरिप्त पर जर्मनी | 

का कब्जा था। मार्शल पेतां के नेतृत्व में विशी को राजधानी बनाकर जो स्वतन्त्र फ्रेंच | 

सरकार कायम हुई थी, वह पूर्ण तया जर्मनी की वशवर्ती थी । इन्डोचायना की फ्रेंच 

सरकार विशी सरकार के अ्रधीन थी, ग्रतः स्वाभाविक रूप से वह जर्मनी के मित्र | 

जापान को मांगों की उपेक्षा नहीं कर सकती थी । 


इन्डोनीसिया और जापान दक्षिण-पूर्वी एशिया में हालँण्ड का जो सुविस्तृत 
साम्राज्य विद्यमान था, उसे ग्रब इन्डोनीसिया कहते हैं । पहले उसे 'डच ईस्ट इन्डीज' 
कहा जाता था ग्राथिक और व्यापारिक इष्टि से जापान का उसके साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध था। जापान का तैयार माल बहुत बड़ी मात्रा में इन्डोनीसिया के विविध द्वीपों में | 
विका करता था, जौर जापान इन द्वीपों से पंट्रोलियम, रवड़ ्रौर टिन ग्रादि पदार्थ प्रद्धुर | 
मात्रा में क्रय किया करता था । क्योंकि अमेरिका से जापान के राजनीतिक सम्बन्ध निर- 
न्तर विगड़ते जा रहे थे, श्रत: उसके लिए यह सम्भव नहीं रहा था, कि अपनी आवश्य- 
कता के पंट्रोलियम आदि पदार्थ वह अमेरिका से सुविधापूर्वक प्राप्त कर सके। श्रतः 
जापान की स्वाभाविक रूप से यह इच्छा थी, कि इन्डोनीसिया के साथ अपने व्यापारिक 
सम्बन्धों को और श्रधिक् दृढ़ करे । वस्तुतः, जापान सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशिया को उसी 
प्रकार अपने प्रभाव में ले आना चाहता था, जैसे कि वह मंचूकुओ को अपने प्रभाव तथा 
संरक्षण में ले ग्राने में समर्थ हुआ था । जापान इस प्रदेश को बुहत्तर पूर्वी एशिया के नाम 
से कहता था, और उसकी ग्रह योजना थी, कि मंचूकुओ, श्राभ्यन्तर मंगोलिया, चीन, 
इन्डोनीसिया श्रौर दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य सब देशों को शिलाकर एक ऐसा गुट या 
ब्लाक बनाया जाय, जो जापान को श्रपना सहयोगी तथा संरक्षक माने यही कारण है, 
कि जर्मनी द्वारा हालैण्ड पर श्रधिकार स्थापित करने के कुछ समय पहले जापान के पर- 
राष्टरमंत्री श्री श्ररीता (जो कि मत्सुभ्रोका से पूवे इस पद पर विराजमान थे) ने र 
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सिया के सम्बन्ध में निम्नलिखित नीति का प्रतिपादन किया था--“दक्षिणी समुद्र के क्षेत्र 
के साथ और विशेषतया नीदरलैण्ड्स ईस्ट इन्डीज के साथ जापान का बहुत अधिक घनि- 
ष्ठ श्राथिक सम्बन्ध है, और ये दोनों एक दूसरे की ग्रावश्यकताग्रों को पूर्ण करने के लिए 
परस्पर सम्वद्ध हैँ । पूर्वी एशिया के श्रन्य प्रदेशों के साथ भी इन देशों का. घनिष्ठ प्राथिकः 
सम्बन्ध विद्यमान है । इसका श्रमिप्राय , यह है, कि जापान और ये सब देश तथा प्रदेश 
पारस्परिक सहायता और श्रन्योन्याश्रयिता द्वारा पूर्वी एशिया की समृद्धि में सहायक 
हैं ।” इसी प्रसंग में श्री अरीता ने यह भी स्पष्ट किया था, कि यदि यूरोप में युद्ध की 
प्रगति के कारण नीदरलैण्ड ईस्ट इन्डीज (इन्डोनीसिया) की स्थिति में कोई महत्त्वपूर्णः 
अन्तर आयेगा; तो जापान उसकी उपेक्षा नहीं कर सकेगा । श्री अरीता को भय था, कि 
जब जर्मनी हालंण्ड पर कब्जा कर लेगा, तो नीदरलैण्ड की अधीनता में विद्यमान ईस्ट 
इन्डीज की राजनीति का संचालन मित्रराष्ट्र ्रौर अमेरिका इस ढंग से करने का प्रयत्न 
करेंगे, जिससे कि जापान इस देश के पंट्रोल, रबड़, ग्रौर टिन आदि का उपयोग न कर 
सके, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जापान की जर्मनी और इटली के साथ मित्रता थी। 
इसी ग्राशंका को इष्टि में रखकर जापान पहले ही अपने इस दृष्टिकोण को स्पष्ट कर देना 
चाहता था । 


अ्रमे रिका का रुख--यूरोप के महायुद्ध द्वारा जो नई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिः 
उत्पन्न हो रही थी, अमेरिका भी उससे चिन्तित था । वह भलीमांति अनुमव करता था, 
कि जापान इसका उपयोग अपने उत्कर्ष के लिए कर सकता है, और वह हालँण्ड, फ्रांस 
तथा ब्रिटेन के संकट से लाम उठाकर दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों को सुगमता से अपने 
प्रमाव में ला सकता है । इसीलिए उसने अपनी यह नीति स्वंथा स्पष्ट कर दी, कि दक्षिण- 
पूर्वी एशिया में जो प्रदेश जिस रूप में हैं, जो देश जिस किसी भी राज्य के भ्रधीन हैं, उन्हें 


`बैसे ही रहना चाहिए और उनकी राजनीतिक स्थिति में कोई अन्तर नहीं श्राना चाहिये । 


अपनी इस नीति को क्रिया में परिणत करने के लिए अमेरिका ने निम्नलिखित उपायों का 
श्रवलम्बन किया--(१) जापान ग्रमेरिका से जो युद्धसामग्री मंगाता था, वह उसे देनी 
बन्द कर दी गई। केवल अस्त्र-शस्त्र ही नहीं, अपितु पेट्रोल, लोहा भ्रादि जो भी वस्तुएं 


युद्ध के लिए सहायक हो सकती थीं, उन्हें जापान को बेचना व पहुंचाना रोक दिया गया । - 


(२) चीन में महासेनापति चियांग काई शेक की सरकार को दी जाने वाली सहायता की 
मात्रा पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ा दी गई, ताकि श्रब वह अधिक प्रवलता से जापान के 
विरुद्ध युद्ध को जारी रख सके और जापान की अच्छी बड़ी स॑न्यशक्ति चीन में उलभी 
रहे। (३) ब्रिटेन को युद्ध-सामग्री और धन की सहायता बहुत बड़ी मात्रा में दी जाने लगी, 


ताकि यूरोप के रणक्षेत्र में फंसिस्ट राज्य सफल न हो सके और ब्रिटेन उनका सफलता के _ 


\ 


साथ मुकाबिला कर सके । 


इस नीति कां यह परिणाम हुआ, कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी महा- 
युद्ध के मैदान में उतर आया । यद्यपि उसकी सेनाएँ फॅसिस्ट शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करने 
के लिए अभी लड़ाई में शामिल नहीं हुई थीं, पर क्रियात्मक इष्ट से अमेरिका अब ब्रिटेन 
और फ्रांस आदि लोकतन्त्रवादी देशों को सब प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए 
तत्पर हो गया था । महायुद्ध में प्रमेरिका की सहानुभूति शुरू से ही मित्रराष्ट्र के पक्ष में 
थी, पर १६४० के मध्य भाग में, जबकि फ्रांस जर्मनी द्वारा बुरी तरह से परास्त कर दिया 
गया था और जर्मन हवाई जहाज बड़ी तेजी के साथ ब्रिटेन पर गोलाबारी करने में तत्पर 
थे, अ्रमेरिका ने अपनी शक्ति भर मित्र-राष्ट्रों की सहायता करनी प्रारम्म कर दी थी। 
Nomen. जो इस समय खुले तीर पर लड़ाई में शामिल नहीं हो गया था, उसके दो कारण 
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थे--( १) अमेरिका का लोकमत ग्रमी तक युद्ध में शामिल होने के लिए पूरी तरह से 
तैयार नहीं था। यूरोप के भगड़ों में हस्तक्षेप न करने की नीति के कारण ही अमेरिका 
राष्ट्रसंघ से पृथक्‌ रहा था, और इस समय भी वहां ऐसे राजनीतिक नेताश्रों की कमी 
नहीं थी, जो अपने देश को युद्ध से पृथक्‌ रखना ही राष्ट्रीय हित की इष्टि से उपयोगी 
समभते थे । (२) अमेरिका के राजनीतिक तथा सैनिक नेता यह मी अनुभव करते थे, कि 
अभी उनकी सेना युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। जर्मनी, इटली और जापान 
की फॅसिस्ट सरकारें पिछले दस सालों से युद्ध की तैयारी में तत्पर थीं, और इस काल में 
संसार के अन्य लोकतन्त्र राज्यों के समान अमेरिका ने भी अपने सैनिक उत्कर्ष पर विशेष 
ध्यान नहीं दिया था। अतः इस समय अमेरिका युद्ध की तैयारी के लिए अपनी पूर्ण शक्ति 
के साथ तत्पर था, और वह पूरी तैयारी किए बिना लड़ाई में शामिल होने में संकोच 
'करता था । 


इटली, जमनी ओर जापान की सैनिक सन्धि--अ्मेरिका जिस ढंग से ब्रिटेन, 
'फ्राँस आदि मित्र-राष्ट्रों की सहायता के लिये कटिबद्ध था, उससे फैसिस्ट राज्यों मे 
लिए यह समझ सकना कठिन नहीं था, कि वह समय दूर नहीं है, जब कि अमेरिका खुले 
तोर पर लड़ाई में शामिल हो जायगा। इटली, जर्मनी और जापान का गुट १६३६ 
में ही बन चुका था। अ्रत्र २७ सितम्बर, १६४० को इन तीवों राज्यों ने परस्पर मिल 
कर एक सैनिक सन्धि की, जिसके अनुसार उन्होंने निश्चय किया, कि (१) यदि अमेरिका 
'पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में जापान के विरुद्ध लड़ाई शुरू करेया 
इन्डोनीसिया पर जापान द्वारा कब्जा करने के रास्ते में बाधा डाले, तो जर्मनी और 
“इटली अटलान्टिक महासागर के क्षेव में उसके विरुद्ध लड़ाई शुरू कर देंगे । (२) इसी 
प्रकार यदि अमेरिका ब्रिटेन को स्पष्ट रूप से सैनिक सहायता देने लगे, तो जापान 
प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में उसके खिलाफ युद्ध प्रारम्भ कर देगा । इटली, जर्मनी और 
जापान की यह सँनिक सन्धि बहुत ्रधिक महत्त्व रखती है। इसके अनुसार जापान को 
यह भरोसा हो गया था, कि यदि वह्‌ दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपने प्रभाव एवं प्रमुत्त्व कें 
विस्तार का उद्योग करेगा, तो अमेरिका अपनी सम्पूर्ण शक्ति को उसके खिलाफ प्रयुक्त 
नहीं कर सकेगा, क्योंकि श्रमेरिका को अपनी अच्छी बड़ी जल सेना ग्रटलान्टिक महा- 
सागर में भी रखनी होगी। वह अपनी जो जलसेना प्रशान्त महासागर में प्रयुक्त कर 
-सकेगा, उससे जापान को विशेष भय नहीं था। , 


सितम्बर, १६४० की इस सन्धि के कारण पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में 
जापान की स्थिति बहुत अ्रधिक सुरक्षित हो गई थी । इस क्षेत्र में जापान को अमेरिका 
'के अतिरिक्त रूस से भी भय था । रूस के हस्तक्षेप से निञ्चिन्त होने के लिए ही जापान 
ने एप्रिल, १९४१ में रूस के साथ तटस्थता की जो, सन्धि कर ली थी, उसका उल्लेख 
हम इसी ग्रध्याय में ऊपर कर चुके हैं श्रमेरिका और रूस दोनों के मुकाबिले में अपनी 
स्थिति को मजबूत कर लेने के बाद जापान दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपनी शक्ति के 
विस्तार के लिए प्रवृत्त हुग्रा । इस समय जापान ग्रन्तराष्टरीय क्षेत्र में कितनी सावधानी 


oe के साथ कदम बढ़ा रहा था, इसे अ्रवगत करने के लिये ये दो सर्वियां 
पय | 


_ ` श्रमेरिका के साथ सन्धि का प्रयत्त--१६४१ के शुरू तक अमेरिका यह श्रन्तिम 
रूप से निश्‍चय कर चुका था, कि फैसिस्ट शक्तियों के विरुद्ध मित्र-राष्ट्रों की पूर्ण रूप से 
सहायता की जाय । वह श्रभी महायुद्ध में शामिल नहीं हुआ था, पर उसने तटस्थता 
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च उदासीनता की नीति का परित्याग कर दिया था | वह समझता था, कि लोकतन्त्रवाद 
के अनुयायी मित्र-राष्ट्रों के लिए झस्त्रागार का कार्य करके वह उन्हें अच्छी तरह से 
सहायता पहुंचा सकता है । इसीलिये उसने जनवरी, १६४१ में लीज लॅन्ड बिल स्वीकृत 
किया था, जिसके अनुसार राष्ट्रपति रूजवेल्ट को यह अ्रधिकार दे दिया गया था, कि 
वह फॅसिस्ट राज्यों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले देशों की यृद्ध-सामग्री और घन द्वारा 
सहायता की व्यवस्था कर सके । चीन की चार्गाकिग सरकार को यह सहायता प्रचुर 
मात्रा में दी भी जा रही थी । इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि जापान और अमेरिका 
में विरोध उत्पन्न हो । पर जापान इस बात के लिये उत्सुक था, कि जहां तक सम्मव 
हो, वह श्रमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के विरुद्ध युद्ध में व्यापृत होने से बचा रहे । पूर्वी 
आर दक्षिण-पूर्वी एशिया में “नई व्यवस्था' स्थापित करने की जापान की आकांक्षा तमी 
निर्वाध रूप से पूर्ण हो सकती थी, जबकि रूस और ग्रमेरिका से उसके युद्ध की सम्भावना 
-न रहे । दक्षिण-पूर्वी एशिया के क्षेत्र में जापान का अमेरिका के साथ कोई विशेष 
विरोध नहीं था । यदि फिलिप्पीन ट्वीप-समूह को अपनी अधीनता में लाने का जापान 
प्रयत्न न करे, तो इस क्षेत्र में ग्रन्य कोई प्रदेश ऐसा नहीं था, जिसमें ग्रमेरिका का 
आधिपत्य हो और जिसे जापान की नई व्यवस्था से हानि पहुचने कीः सम्मावना हो। 
एप्रिल, १६४१ में जापान रूस के साथ सन्धि कर चूका था ।.अ्रव उसने यह भी प्रयत्न 
-किया,-कि इंसी ढंग की सन्धि अमेरिका के साथ भी कर ली जाए । अमेरिका में 
जापानी राजदूत के पद पर एड्मिरल नोमुरा विद्यमान थे । उन्होंने अ्रमेरिका के साथ 
सन्धि की बात-चीत शुरू की, और पारस्परिक समझोते के लिए निम्नलिखित शते पेश 
कीं--( १) नानकिंग में वांग चिंग वेई के नेतृत्व में जो चीनी सरकार संगठित हुई है, वह 
जापान के साथ मत्री सम्बन्ध में विशवास रखती है । जापान चीन का पड़ोसी राज्य 
है, और इन दोनों राज्यों में मंत्री-सम्बन्ध श्रौर सहयोग पूर्वी एशिया में शान्ति.™और 
व्यवस्था की स्थापना के लिए ग्रनिवाय है। ग्रतः अमेरिका को चाहिए, कि वह चियांग 
क्ताई शेक की सरकार पर भी इस बात के लिए जोर दे, कि वह जापान के साथ सम- 
झौता कर ले। (२) जापान और अमेरिका दोनों देश यह स्वीकार ले कि उन्हें जिन 
वस्तुओं की आवश्यकता हो और जिन्हें वे एक-दूसरे को दे सकते हों, उन्हें वे एक-दूसरे 
को देते रहेंगे । जापान अमेरिका से पेट्रोल, लोहा आदि पदार्थ प्रचुर परिमाण में प्राप्त 
किया करता था । इसी प्रकार रेशम श्रादि श्रनेक पदार्थ जापान से अमेरिका जाया 
करते थे। एड्मिरल नोमूरा की इच्छा थी, कि अमेरिका ओर जापान का यह पार- 
स्परिक व्यापार भविष्य में भी पूर्ववत्‌ जारी रहे । (३) दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के 
साथ जो सम्बन्ध जापान स्थापित रखना चाहता है, उसका स्वरूप शान्तिमय है। 
जापान इन देशों को अ्रपनी श्रधीनता में लाकर उनमें श्रपना शासन स्थापित नहीं करना 
चाहता । ग्रतः श्रमेरिका को चाहिए, कि इन देशों से जापान तेल, रबड़, टिन, निकल 
आदि जिन पदार्थों को प्राप्त करना चाहता है, उन्हें प्राप्त करने में वह किसी प्रकार 
की बाधा न डाले । (४) फिलिप्पीन द्वीप-समूह को स्वतन्त्र राज्य के रूप में परिवर्तित: 
कर दिया जाय, और अमेरिका तथा जापान दोनों इस स्वतन्त्र राज्य की उदासीन एवं 
तटस्थ सत्ता को स्वीकार करें । 


इस प्रसंग में विचारणीय बात यह है, कि पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में 


- जापान के उद्देश्य क्या वस्तुतः शात्तिमय थे ? इस बात का उत्तर देने के लिये यह ध्यान 


में रखना आवश्यक है, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देश इस समय स्वतन्त्र नहीं 
Hemme बम । ये देश ब्रिटेन, फ्रांस, पो्ंगाल, हालैण्ड और अमेरिका के साम्राज्यवाद के शिकार 
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थे, और इन सब देशों में अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन जारी थे। अतः यदि 
जापान महायुद्ध की परिस्थितियों से लाभ उठाकर इन देशों में अपने प्रभाव का विस्तारः 
करने का प्रयत्न करता, तो उसका परिणाम किन्हीं स्वाधीन राज्यों की राष्ट्रीय स्वत- 
्त्रता को नष्ट करना नहीं हो सकता था। जापान के लिये यह भी सम्मव नहीं था, कि 
वह इन देशों को उसी प्रकार अपनी अधीनता में ला सकता, जैसे कि ये पाश्चात्य देशों 
की ग्रधीनता में थे । इस क्षेत्र में जापानी शक्ति के विस्तार का यही परिणाम हो सकता 
था, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देश पारचात्य साम्राज्यवाद के झिकजे से मुक्त 
हो जाते, और उनमें जो नई सरकारें कायम होतीं, वे जापान को अपना संरक्षक, मित्र 
एवं सहयोगी समकतीं । दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के लिये यह बात कुछ अधिक बुरी 
न होती । वे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता एवं लोकतन्त्रवाद के मार्ग पर अग्रसर होने में इससे 
कुछ सहायता ही प्राप्त करते । मञ्च्‌ कु्रो और चीन में जिस ढंग की सरकारें जापान 
के संरक्षण में कायम हुई थीं, वे उन ग्रर्थो में जापान की ग्रधीनता में नहीं थीं, जिन 
ञ्रर्थों में कि इन्डोचायना, भारत, बरमा ग्रौर इन्डोनीसिथा ग्रादि की सरकारें विविध 
पाश्चात्य देशों के अधीन थीं । चियांग काई शेक की सरकार को भी चीन की पूर्णतया 
स्वतन्त्र सरकार कह सकना सम्भव नहीं था । वह ब्रिटेन ग्रौर अमेरिका के प्रभाव में 
थी, और उस पर इन पाश्चात्य देशों का श्राधिपत्य व प्रभाव उसी प्रकार से विद्यमान 
थइ, जिस प्रकार कि वांग च्‌ंग वेई की सरकार पर जापान का था । इस स्थिति में 
पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के सम्बन्ध में जापान की नीति और उद्देश्यों को सर्वथा 
बुरा कह सकना एक निष्पक्ष ऐतिहासिक के लिये सम्भव नहीं है । वस्तुतः, महायुद्ध की 
परिस्थितियों ने एशिया के विव्रिध देशों को पाइचात्य साम्राज्यवाद से छुटकारा पाने 
का एक सुवर्णीय अवसर प्रदान किया था । पर पराधीन एशियन देशो के राष्ट्रीय 
नेताओं की श्रपनी सँन्य-शक्ति इतनी नहीं थी, कि वे अकेले अपने को पाश्चात्य देशों की 
अ्रधीनता से मुक्त कर सकते । इसके लिये उन्हें क्रिसी शक्तिशाली देश की सहायता की 
आवश्यकता थी । जापान इस स्थिति में था, कि वह इन देशों को सहायता प्रदान कर 
सके । दक्षिण-पूर्वी एशिया में जापान के विस्तार का यही परिणाम हुआ, कि इन्डो- 
नीसिया, बरमा, मलाया आदि देशों को अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करने का 
अवसर मिला, और वहां जो नई सरकारें कायम हुई, महायुद्ध की परिस्थितियों के बाव- 
जद भी वे इतनी अधिक स्वाधीन थीं, जितनी कि पाश्चात्य देशों की अ्रधीनता में इन 
देशों की सरकारें कभी भी नहीं रही थीं। जापान की सहायता द्वारा इन देशों के 
श्रान्दोलन' को जो बल मिला था और इनमें जो राष्ट्रीय शक्ति विकसित हुई थी, वह 
इतनी अधिक थी कि यदि जापान इन देशों को अपनी अधीनता में रखने का प्रयत्न 
करता, तो इनकी राष्ट्रीय चेतना उसे कभी सहन न कर सकती । 


युद्ध का सूत्रपात--पर ्रमेरिका की नीति यह थी, कि दक्षिणपूर्वी एशिया के 
विविध देशों की जो स्थिति है और उनके शासन का जोस्वरूप है, उसमें कोई मी परिवर्तन 
न श्राये । इसका श्रभिप्राय यह था, कि इन्डोनी सिया पर हालँण्ड का, इन्डचोथना पर फ्रांस 
का और बरमा, मलाया आदि पर ब्रिटेन का प्रभुत्व यथापूर्व कायम रहे। इन | 
भी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त करने का अधिकार है, और इन देशों में भी विदेशी साम्रा 
ज्यवाद के विरुद्ध प्रबल आन्दोलन विद्यमान हैं--इस तथ्य का अमेरिका की इष्टि में कोई 


महत्व नहीं था। इसीलिये श्रमेरिका के साथ सन्धि करने के प्रयत्न में एड्मिरल तोमूरा 


को सफलता प्राप्त नहीं हो सकी । ग्रमेरिका इन्डोचायना के मार्ग से चुंगकिंग सरकार 
सहायता न दे सके, इस उद्देश्य से जब जापान ने इन्डोचायता में पनी सेनाएं भेज 
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|| 
| 
| 
| प्रारम्भ कीं, तो भ्रमेरिका अपने को काबू में नहीं रख सका। २६ जुलाई, १६४१ को 
| अमेरिकन सरकार ने एक श्राज्ञा प्रकाशित की, जिसके द्वारा जापान के साथ होने वाले 
| अमेरिकन व्यापार पर श्रविकल रूप से सरकारी नियन्त्रण कायम कर दिया गया। साथ 
| ही, यह भी व्यवस्था की गई, कि अमेरिका में जापान की जो घन-सम्पत्ति है, उस सबको 
| सरकार अपने अधिकार में करले, और जापानी लोग स्वेच्छापूर्वक उसका उपयोग न कर 
| सकें । ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों ने ्रमेरिका का ग्रनुकरण किया) उन्होंने मी इसी 
| प्रकार के श्रादेश जारी कर दिये। हालैण्ड की सरकार ने भी अमेरिका के अनुकरण में ` 
जापान के सम्बन्ध में इसी नीति का ग्राश्रय लिया । इसका परिणाम यह हुआ, कि जापान 
के लिये पेट्रोल ज॑से ्रावश्यक पदार्थ को प्राप्त कर सकना कठिन हो गया। जापान पेट्रोल | 
को श्रमेरिका, ब्रिटेन या इन्डोनीसिया से ही प्राप्त कर सकता था। इन देशों की नीति | 
के कारण श्रब उसके लिये पेट्रोल व इसी प्रकार के अरन्य पदार्थों को कहीं से मी प्राप्त कर | 
सकना सम्भव नहीं रहा । 

यह्‌ स्वाभाविक था, कि जापान अमेरिका, ब्रिटेन और हालैण्ड की इस नीति:को 
अपने प्रति द्वेष व विरोध का परिणाम सम के। पर ग्रमी अमेरिका युद्ध के लिये तैयार नहीं | 
था । वह्‌ समझता था, कि भ्रमी उसकी सामरिक तैयारी पूरी नहीं हुई है। इसलिये उसने | 
जापान के साथ सन्धि की बातचीत को जारी रखा। पर जापान ने यह भलीमांति अनुभव | 
कर लिया था, कि अमेरिका से उसका युद्ध श्रवश्यम्मावी है, और उसके लिये यह सम्भव . | 
नहीं है, कि रूस के समान ग्रमेरिका को भी वह तटस्थता की नीति का अनुसरण क्ररने के 
लिये राजी कर सके । भ्रतः उसने यही निश्‍चय किया, कि अमेरिका को यूद्ध की तैयारी 
का और अधिक समय न दे । ७ दिसम्बर, १६४१ के दिन उसने पले हार्बर पर भ्राक्रमण 
कर दिया । पलं हार्बर हवाई द्वीपसमूह में भ्रमेरिकन जलशक्ति का प्रधान केन्द्र था । इस 
आक्रमण के कारण जापान और अमेरिका की सन्धि-विषयक बातचीत का स्वयमेव ग्न्त 
हो गया, और ये दोनों देश महायुद्ध के मैदान में कूद पड़े। 


(५) जापान को भ्रान्तरिक राजनीति 


जिस समय जापान ने.१६३१ में मञ्चूरिया में पने प्रमुत्त्व की स्थापना का 

प्रयत्न प्रारम्भ किया था, उस समय तक के जापान के राजनीतिक इतिहास पर हम 

चौदहवें ग्रध्याय में संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाल चके हैं। इससे पूवं कि हम १६४१ के बाद 

जापान ने दक्षिण-पूर्वी एशिया में किस प्रकार झपनी शक्ति एवं प्रभाव का विकास किया, 

, इसका इतिवृत्त लिखें, यह उपयोगी होगा कि १६३१ से १६४१ तक के जापान के राज- 
नीतिक इतिहास की प्रमुख घटनाओं का मी संक्षेप के साथ उल्लेख कर दिया जाय। 


१६३२ में आपान की पार्लियामेंट में सँथुकाई दल का बहुमत था, और उसके 
नेता श्री इनुकाई जापान के प्रधानमन्त्री थे। इस समय जापान में इस उ संघर्ष 
| शुरू हो चुका था, कि सरकार का संचालन राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के हाथों 
में रहे या सेना के। इस संघर्ष का उल्लेख हम इस इतिहास में पहले भी कर चुके हैं। 
१९१४-१८ के महायुद्ध के बाद संसार के प्रायः सभी देशों में लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्ति | 
को बल मिला था। बहुत-से राज्यों में लोकतन्त्र रिपब्लिकों की स्थापना हो गई थी, ्रौर | 
जहां वंशक्रमानुगत राजा कायम रहे थे, वहां भी शासन काये में लोकमत के प्रभाव में वृद्धि ' 
५ हो गई थी । जापान भी इस प्रवृत्ति से भ्रछूता नहीं बचा था। १६२० के बाद जापात में 
किस प्रकार राजनीतिक दलों का विकास हुआ और देश के शासन में इन दलों 
के प्रभाव कैसे बेढ़ता गया, इस पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। १६३० के बाद 


FON. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३७० एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


यूरोप में लोकतन्त्रवाद का ह्लास शुरू हुआ, और फंसिज्म तथा नाजीज्म के रूप में ऐसी 
प्रवृत्तियों का प्रारम्म हुआ, जिनका उद्देश्य सरकार के संचालन में जनता द्वारा निर्वाचित 
प्रतिनिधियों के महत्त्व को कम करके एक नेता और एक दल के प्रभुत्व की स्थापना करना 
.था.। यह फैसिस्ट प्रवृत्ति केवल इटली श्रौर जर्मनी तक ही सीमित नहीं रही, भ्रपितु यूरोप 
के भ्रन्य देशों पर भी उसका प्रभाव पड़ा । जर्मनी और इटली में जिस प्रकार हिटलर और 
मुसोलिनी के छप में ऐसे नेताओं का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने किं विविध राजनीतिक दलों 
की पृथक्‌ सत्ता और संघर्ष का अन्त कर राज्य की सम्पूर्ण शक्ति अपने हाथों में कर ली, 
उस ढंग के किसी नेता का प्रादुर्माव जापान में नहीं हुआ । पर वहां के सैनिक नेता इस 
बात को मलीभांति अ्रनुमव करते थे, कि रांजनीतिक दलों के हाथों में सरकार के संचालन 
कार्य को रहने देना देश के लिये अत्यन्त हानिकारक है। राजनीतिक दलों की प्रमृता के 
कारण सरकार का संचालन कतिपय ऐसे लोगों के हाथों में भ्रा जाता है, जो राजनीति 
को ग्रपना पेशा बना लेते हैं, और सर्वसाधा रण मतदाताओं को अपने पक्ष में करके राज- 
शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ये राजनीतिज्ञ अपती शक्ति का प्रयोग स्वार्थ के लिये करते 
हैं, और बड़े पूंजीपतियों के साथ मिलकर अपना स्वार्थ-साधन करते हैं। भ्रत: उचित यह्‌ 
है, कि देश के शासन में राजनीतिक दलों और राजनीतित्ञों का प्रभुत्तत न रहे। सैनिक 


< 


_ नेताओं का श्रपना कोई स्वार्थ नहीं होता, अतः वे जनता के हितों के लिये अपनी शक्ति 


का प्रयोग कर सकते हैं । १६३० के बाद केवल सैनिक नेता ही यह बात श्रनुभव नहीं क्रते 
थे, भ्रपितु जनता में भी बहुत-से ऐसे लोगों की सत्ता थी जो इन्हीं विचारों के थे। ये 
लोग उम्र राष्ट्रीय भावना से श्रोतप्रोत होने के कारण यह विशवास रखते थे, कि जापान 
के सब संकटों को दूर करने का एकमात्र उपाय यही है, कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका श्रौर 
हालैड ग्रादि पाइचात्य देशों के समान जापान भी साम्राज्य-विस्तार के लिये प्रवृत्त हो। 
पर साम्राज्य-विस्तार के कार्य में सफलता के लिये राजनीतिक दलों और राजनीतिक 
नेताओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता । इसके लिये देश का शासन उन सैनिक नेताश्रों 
के हाथों में होना चाहिये, जो तलवार के धनी हों ्रौर जो अपने देश के उत्कं के लिये 
उग्र उपायों का श्रनुसरण कर सकने में समथं हों । १६३१ में जापान की कवांतूग सेना ने 
मञ्चूरिया पर अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू कर दिया था। मञ्चूरिया में जापान 
की शक्ति के विस्तार का उत्तरदायित्व क्वांतुंग सेना पर ही था। जब यह मामला जापान 
के मन्त्रिमन्डल के सम्मुख विचारार्थं उपस्थित किया गया, तो प्रधानमन्त्री इनुकाई ते 
कहा, कि जापान की श्राथिक दशा ऐसी नहीं है, कि मञ्चूरिया और चीन में किसी बड़ 
युद्ध का सूत्रपात किया जा सके। इनुकाई चीन और मञ्चूरिया में लड़ाई बढ़ाने का 
बिरोधी था । परिणाम यह हुआ, कि सैनिक नेता और उग्र राष्ट्रवादी लोग उस के विरुद्ध 
हो गए। कतिपय सैनिक अफसरों के नेतृत्व वे इन राष्ट्रवादियों ते तोक्यो में चक्कर 
लगाना शुरू कर दिया । ये लोग अस्त्र-डास्त्रों से सुसज्जित थे, और अपने विरोधियों का 
संहार करने के लिए कटिबद्ध थे। उन्होंने सैयूकाई दल के प्रधान कार्यालय, कोतवाली 
और प्रधानमन्त्री के निवासस्थान आदि महत्त्वपूर्ण इमारतों पर हमला किया। श्री इनुकाई 
इन राष्ट्रवादी लोगों द्वारा मार दिये गये, श्रौर उनके समान श्रन्य मी अनेक राजनीतिक 
नेता उग्र राष्ट्रवादी क्रान्तिकारियों के प्रकोप के शिकार बने । इन ह॒त्याकारियों पर मुक- 
दमे चलाये गये, उन्हें सजा मी दी गई, पर यह सजा इतनी कम थी, कि उसका जनता । 
कोई भी प्रभाव नहीं हो सकता था। इन लोगों को हत्याकारी न समझकर 'पथश्रष्ट देशः 
भक्त' माना गया । इस समय जापान में सेना का इतना श्रविक जोर था और लोग साग्र 
ज्य-प्रसार के लिए इतने अधिक उतावले थे, कि इन हत्याकारियों को कठोर दण्ड दे 
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सकना सम्भव ही नहीं था । इन हत्याश्रों में केवल सेना का ही हाथ नहीं था । इस समय 
जापान में फसिस्ट ढंग की एक राजनीतिक संस्था भी स्थापित हो चुकी थी, और उनकी 
अधीनता में एक रक्त-वन्धुत्व संघ (ब्लड ब्रदरहुड लीग) ऐसे कार्यो में तत्पर था, जिनका 
प्रयोजन अपने राजनीतिक प्रतिद्वन्द्रियों की हत्या करना था । इस संघ में सैनिक ग्राफि- 
सर, विद्यार्थी और उग्र विचारों के नवयुवक सम्मिलित थे, और उन्होंने अपना यह व्येय 
बनाया हुआ था, कि सरकार क संचालन का कार्य ऐसे लोगों के हाथों में ले आया जाय 
जा साभ्राज्य-्रसार के कट्टर पक्षपाती हों । ब्लड ब्रदरहुड लीग की स्थापना सन्‌ १६३० 
में हुई थी, और उसके संस्थापकों में लेपिटनेन्ट फुजिमा श्रीर निशो इनूय प्रमुख थे । फुजिमा 
सँनिक श्राफिसर था, और इनूये एक बौद्ध मिक्षक था। 


इनूकाई की हत्या में वाद जनरल संतो के नेतृत्व में नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण 
किया गया । संतों का मन्त्रिमण्डल किसी एक राजनीतिक दल पर ग्राश्रित नहीं था। 
उसमें सँनिक नेताओं की प्रधानता थी, श्रौर एडमिरल श्रराकी उसका ग्रत्यधिक प्रभावः 
शाली सदस्य था । यह मन्त्रिमण्डल १६३४ तक कायम रहा । जिस समय जापान मञ्च्‌- 
रिया और आभ्यन्तर मंगोलिया के पूर्वी प्रदेशों में अपनी शक्ति के विस्तार में तत्पर था, 
यही मन्त्रिमण्डल जापान में विद्यमान था । १९३४ में इस मन्त्रिमण्डल के भ्रन्यतम मंत्री 
पर आथिक गबन के सम्बन्ध में कुछ ग्राक्षेप किये गये, श्रौर उसके कारण नये मन्त्रिमण्डल 
के निर्माण की आवश्यकता हुई । ग्रत्र एडमिरल ग्रोकोदा के नेतृत्व में नये मन्त्रिमण्डल का 
संगठन हुआ। यह मन्त्रिमण्डल भी किसी एक राजनीतिक दल के समर्थन पर ग्राश्रित 
नहीं था । पर फरवरी, १६३६ में जब जापान की पालियामेंट का नया निर्वाचन हग्रा, 
तो उसमें पुराने राज नीतिक दलों की शक्ति फिर बढ़ गई। इस नई पार्लियामेंट में विवेध 
दलों के सदस्यों की संख्या इस प्रकार थी :--मिन्सेइतो ३०५, सैयुकाई १७४, शोवाक्नाई 
(फॅसिस्ट प्रवृत्ति का नया दल) २० और अन्य दल ६७। पार्लियामेंट के निर्वाचन के परि- 


णाम से वे लोग बहुत श्रधिक श्रसन्तुष्ट हुए, जो जापान में राजनीतिक दलों के प्रभुत्म - 


का अन्त कर सैनिक नेताओं के श्राधिपत्य के पक्षपाती थे । प्रधानमन्त्री एड्मि रल श्रोक 

ने इस समय यही उचित समका, कि लोकमत के अनुसार देश का शासन किया जाय और 
पालियामेन्ट के नये निर्वाचन द्वारा जनता ने जिन राजनीतिक दलों के प्रति विश्वास 
प्रगट किया है, उनको देश के शासन में ग्रधिक महत्व दिया जाय | पर सेना के नेता 
और ब्लड ब्रदरहुड लीग के सदस्य इस बात को सहन करने के लिये उद्यत नहीं थे। वे 
खुले तौर पर विद्रोह करने को तैयार हो गये । २६ फरवरी, १६३६ के दित १५०० 
सैनिकों ने ग्रस्त्र-शस्त्रों के साथ तोक्यो में विद्रोह कर दिया। उन्होंते प्रधानमन्त्री, ओको दा, 
एड्मिरल सँतो, एड्मिरल सुजुकी, श्री० ताकाहाशी, काउन्ट मकिनो श्रादि सरकार के 
प्रधान अधिकारियों तथा मन्त्रियों पर हमला बोल दिया, और अनेक सरकारी नेता इन 
विद्रोहियों के कोप के शिकार हए । प्रधानमन्त्री ओकोदा बड़ी कठिनता से अपनी प्राण- 
रक्षा करने में समर्थ हुआ । विद्रोही सँनिकों के एक अन्य गिरोह ने हाईकोर्ट, पालिया- 


भेष्ट, पुलिस, हेडक्वाटेसँ, जल एवं स्थल सेनाग्रों के प्रधान कार्यालय और राजप्रासाद ' 


आदि सरकारी इमारतों पर भी आक्रमण किया । सैनिकों का यह विद्रोई २६ फरवरी 
तक जारी रहा। क्योंकि श्रनेक मन्त्री ग्रौर भ्रव्य उच्च राजपदाधिकारी इस विद्रोह में 
मारे गये थे, अतः सम्राट और उसकी सरकार ने इस वार विद्रोह को शान्त करने में बहुत 
iene” || तत्परता प्रदर्शित की । विद्रोही सैनिकों को गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमे 
चलाये गये, और १७ सैनिक आफिसरों को प्राणदण्ड दिया गया। 
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हू ३७२ ` एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 
पर इस विद्रोह द्वारा सेना ने एड्मिरल ओकोदा के प्रति जो रोष प्रकट किया 
था, उसके कारण उसके मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र दे देना पड़ा। & मार्च, १६३६ को 
` _ श्री० हीरोता के नेतृत्व में नये मन्त्रिमण्डल का संगठन किया गया । हीरोता का मन्त्रि- 
` मण्डल भी देर तक अपने पद पर कायम नहीं रह सका । उसके पतन के बाद दो अन्य : 
मन्त्रिमण्डल वते, पर उनका यहां उल्लेख करते की आ्रावश्यकता नहीं है। ३१ मई, 
१९३७ को जापान के प्रधानमन्त्री के पद पर प्रिम व गनोये क्री नियुक्ति हुई। कोनोये 
को जहां सैनिक नेता पसन्द करते थे, वहां राजनीतिक नेताश्रों का समर्थन भी उसे 
प्राप्त था । प्रिस कोनोये वस्तुतः जापान का राष्ट्रीय नेता था, और उसी ने पूर्वी 
एशिया तथा बृहत्तर पूर्वी एशिया (दक्षिण-पूर्वी एथिया) के सम्बन्ध में उम नीति का 
सूत्रपात किया था, जिसका उल्लेख हम पहले 'नई व्यवस्था' के नाम से कर चूके हैं । 3 
प्रिम कोनोये ने इस नई व्यवस्था के सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन सिद्धान्तों का प्रति- | 
पादन किया था--(१) चीन में चियांग काई शेक के नेतृत्व में स्थापित सरकार का | 
' श्रन्त कर एक ऐसी सरकार की स्थापना की जाय, जो जापान के साथ सहयोग करने | 
को तैयार हो, और जो जापान को अपना मित्र, सहयोगी एवं संरक्षक स्वीकार करे। 
(२) चीन में पाश्चात्य देशों के प्रभुत्व का अन्त करने के साथ-साथ पूर्वी एशिया के 
सम्पूर्ण प्रदेशों से पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद का भ्रन्त किया जाय । (३) रूस 
अपने प्रभाव व प्रमुत्त का विस्तार बैकल भील से पूव के प्रदेश में न कर सके । पूर्वी 
एशिया में 'नई व्यवस्था' की स्थापना के लिये जापान ने चीन में जिन युड़ों का प्रारम्म | 
किया था, उनका उल्लेख इस इतिहास में पहले किया जा चुका है। इन युद्धों का 
संचालन प्रिंस कोनोये के मन्त्रिमण्डल द्वारा ही किया जा रहा था । चीन में जापान | 
की शक्ति के विस्तार का प्रधान श्रेय इसी मन्त्रिमण्डल को है । | 
| 


प्रिस कोनोये का मन्त्रिमण्डल ५ जनवरी, १९३८ तक कायम रहा । मन्त्रियों के. 
पास्परिक मतभेद के कारण इस मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया, और डॉ० हीरानूमा 
के नेतृत्व में नये मन्मिण्डल का निर्माण हुआ । यद्यपि डॉ० हीरानूमा स्वयं सैनिक श्रफसर 
नहीं था, पर वह उग्र राष्ट्रवादी था; और जापान की शक्ति के विस्तार का प्रबल पक्ष- 
'पाती था । उसने चीन-जापान युद्ध का बड़ी उग्रता के साथ संचालन किया, पर वह भी 
देर तक श्रपने पद पर कायम नहीं रह सका । अगस्त, १६३९ में जब जर्मेनी ग्रौर रूस ने 
परस्पर तटस्थता .की सन्धि कर ली, (इस सन्धि का उल्लेख हम इसी श्रघ्याय में ऊपर 
कर चुके हैं) तो जापान में उससे बहुत अ्रसंतोष हुआ । जर्मनी, इटली और जापान ने 
परस्पर मिलकर जो एण्टि-कमिन्टर्न पैक्ट बनाया हुआ था, यह सन्धि स्पष्टतया उसके 
विरुद्ध थी । इम सन्धि के कारण जापान की थ्रन्तर्राप्ट्रीय स्थिति बहुत निर्बल हो गई थी, 
श्रौर इसीलिये डॉ० हीरानूमा के लिये यह सम्मव नहों रहा था, कि वह अपने विरोधियों 
से ग्रपने मन्त्रिमण्डल की रक्षा कर सके । परिणाम यह हुआ, कि २८ श्रगस्त, १६३६ 
उसने त्यागपत्र दे दिया, श्रौर जनरल नोवूयूकी रवे के नेतृत्व में नये मन्त्रिमण्डल का | 


सगठन हुआ । जनरल आये के मन्त्रिमण्डल के सम्मुख सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या यह थी, 
कि जापान श्रनतर्रा्टरीय क्षेत्र में अपनी स्थिति को फिर से मजबूत करने का प्रयत्न करे। 
इसके लिये उसने यह निर्धारित किया, कि जहां तक सम्मव हो यूरोप के श्रन्तर्राष्ट्रीय 
भगड़ों से पृथक्‌ रहा जाय, और संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के साथ समझोता करने का प्रयत्न | | 


किया जाय, ताकि पूर्वी पय शया में “नई व्यवस्था” को कायम करने की योजना को जापान 
a से पूरा कर सेके। पर ग्रमेरिका ग्रौर जापान में विरोध इतना ्रधिक था! 
कि उनमें ससभीता हो सकना सुगम नहीं था । १५ जनवरी, १६४० को जनरल ग्राव 
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महायुद्ध और जापान 


मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया, और एड्मिरल मित्सुमासा योनाई के नेतृत्व में नये 
मन्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ | ५ 


इस समय यूरोप में महायुद्ध का प्रारम्भ हो चुका था, और जर्मनी बड़ी तेजी के 
साथ यूरोप के विविध देशों को अपनी अधीनता में ले झ्ाने में तत्पर था। जापान के उग्र 
राष्ट्रवादी नेता अनुभव करते थे, कि पूर्वी एशिया में 'नई व्यवस्था” स्थापित करने का 
यही सुवर्णीय अ्रवसर है। ब्रिटेन, फ्रांस और हालैड की इस समय जो दुदंशा है, उससे 
लाभ उठाकर जापान को भ्रव चीन और दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों में भ्रपनी 
शक्ति के विस्तार के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये । इन उग्र राष्ट्रवादी नेताश्रों का वि- 
चार था, कि एडमिरल योनाई का मन्त्रिमण्डल महायुद्ध के श्रवसर का सुचारु रूप से 
जापान के उत्कं के लिये उपयोग करने में श्रसमर्थ है। इन नेताग्रों के विरोध के कारण 
१८ जुलाई, १६४० को योनाई के मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया, श्रौर प्रिस कोनोये ने 
एक बार फिर जापानी सरकार के शासनसूत्र को अपने हाथों में ले लिया। ' 


प्रिस कोनोये जापान की'नई व्यवस्था” मम्बन्धी नीति का प्रवत्तंक था। उसके 
शासनकाल में जापान ने पूर्वी और बृहत्तर पूर्वी एशिया में नई व्यवस्था की स्थापना के 
लिये जो उद्योग किया, उसके सम्वन्ध में इतना निदेश कर देना ही पर्याप्त है, कि उसी के 
मन्त्रिमण्डल ने एप्रिल, १६४१ में रूस के साथ तटस्थता की सन्धि की और संयुक्त-राज्य 
६: के साथ समभौता करने के लिये ग्रत्यधिक गम्भीरता के साथ उद्योग किया 
इन सन्धियों का क्या उद्देश्य था, इस पर हम इसी भ्रध्याय में ऊपर प्रकाश डाल चुके हैं । 
प्रिस कोनोये वस्तुतः अमेरिका के साथ सन्धि करना चाहता था । पर जब भ्रमेरिका 
की सरकार ने अपने प्रदेश में विद्यमान सम्पूर्ण जापानी सम्पत्ति पर सरकारी ग्रविकार 
कायम कर लिया, और ब्रिटेन तथा हालँण्ड ने उसका अनुसरण किया (इसका उल्लेख हम 
ऊपर करं चुके हैं), तो प्रिस कोनोये के लिये यह सम्मव नहीं रह गया कि वह अमेरिका 
के साथ सन्धि की बात को श्रागे बढ़ा सके | पर प्रिंस कोनोये श्रव भी निराश नहीं हुआ । 
उसने यत्न किया कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट से मुलाकात करे, और मिल कर स्वयं सब वाता 
का निर्णय करे । पर राष्ट्रपति रूजवेल्ट प्रिस कोनोये से भेंट करने के लिये भी तैयार 
नहीं हआ । प्रिस कोनोये की श्रमेरिका सम्बन्धी नीति की यह मारी असफलता थी। 
विवश होकर उसे अ्रपने पद से त्यागपत्र दे देना पड़ा, आर जनरल हिदेका तोजो के नेतृत्व 
में नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ । जनरल तोजो उग्र राष्ट्रवादी: एवं साञ्राज्यवादी 
था । उसका मन्त्रिमण्डल १६४४ तक्र कायम रहा। दक्षिणपूर्वी एशिया में जापान को 
शक्ति का जो ग्रसाधारण रूप से विस्तार हुआ, उसका श्रेय जनरल तोजो के मन्त्रिमण्डल 
को ही प्राप्त है | पलं हाबेर पर श्राक्रमण कर जनरल तोजो की सरकार ने ही महायुद्ध 
में प्रवेश किया था । ; 

१६३१ से १६४१ तक के काल में जापान के राजकीय व्यय में बहुत अधिक 
वृद्धि हुई । इसका कारण मञ्चूरिया श्रौर चीन के युद्धों में अत्यधिक खर्च का होना था। 
३२ में जापान का कुल राजकीय व्यय १,४७,७०,००,००० येन था । १६३६- 


१९३६९ के वाद जापान के | श्रविः क्यों 
पानी सेना चीन के साथ मुद्र में व्यापृत शरी । इतने खर्च को केवल टॅक्‍्सों से ही प्राप्त 


नहीं किया जा सकता था, अतः सरकार को राष्ट्रस्य ऋण का आश्रय लेना पड़ा । जापान 
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के राष्ट्रीय ऋण में कितनी तेजी के साथ वृद्धि हो रही थी, इसका श्रन्दाज निम्नलिखित" 
तालिका द्वारा मलीमांति किया जा सकता है :-- 


~-—— = MMMM NNNNRES 
. वर्ष राष्ट्रीय ऋण की मात्रा 


वष 


¥,५२,३०,००,००० येन 


१६३० 
१६३७ ९,२५,८०,००,००० येन 
१९४० ११,०३,३०,००,००० येन 


इस राष्ट्रीय ऋण को प्रधानतया जापान के पूंजीपतियों द्वारा ही प्राप्त किया 

गया था। जर्मनी के समान जापान भी इस समय अपनी व्यावसायिक उन्नति के लिये 

विशेष रूप से तत्पर था । सरकार मुख्यतया ऐसे व्यवसायों पर विशेष रूप से ध्यान दे 
रही थी, जो युद्ध के लिये उपयोगी हो । 
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तेईसवां ग्रघ्याय 


दक्षिण-पूर्व एशिया में महायुद्ध का प्रसार 
(१) जापान द्वारा पाइचात्य देशों के साम्राज्यों का श्रन्त 


पलं हाबंर--७ दिसम्बर, १९४१ के दिन जापान ने पलं हाबेर पर भ्राक्रमण 
किया । यह बन्दरगाह प्रशान्त महासागर के हवाई द्वीप-समूह में स्थित है, और भ्रमेरिका 
की सामुद्रिक शक्ति का प्रधान केन्द्र है । अमेरिका को इस बात की आशंका नहीं थी, कि 
जापान इस प्रकार श्रकस्मात्‌ पलं हार्बर पर आक्रमण कर देगा। इसमें सन्देह नहीं, कि 
अमेरिका और जापान के अन्त राष्ट्रीय सम्बन्ध निरन्तर बिगड़ते जा रहे थे। जापान के 
राजदूत द्वारा अमेरिका के साथ सन्धि और समझौता करने का जो प्रयत्न किया था, वह 
असफल हो चुका था। प्रिंस कोनोये के साथ मुलाकात तक करने से भी राष्ट्रपति रूज- 
वेल्ट ने इन्कार कर दिया था। इस दशा में इन दोनों देशों में यद्ध होना म्रांनवायं हो गया - 
था ह जापान पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया से पाश्चात्य देशों के प्रमुत्त्व का ग्रन्त कर 
वहां ऐसी सरकारें स्थापित करना चाहता था, जो जापान को ग्रपना मित्र, सहयोगी और 
संरक्षक मानें । श्रमेरिका जापान की इस नीति को किसी मी प्रकार सहने के लिये तैयार 
नहीं था। अत: जापान ने यह निश्चय किया, कि प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में अमेरिका 
की जो जलशक्ति विद्यमान हैं, उसे एक दम पंगु बना दिया जाय, ताकि ग्रमेरिका के लिये 
जापान के मार्ग में बाधा उपस्थित करः सकना सम्भव न रहे। पले हाबंर के इस हवाई 
हमले में श्रमेरिका के भ्रनेक जंगी जहाज डूब गये, और अनेक तहस-नहस हो गये। इस 
आक्रमण में २,११७ अमेरिकन आफिसर और सैनिक मारे गये, ३७६: व , और 
| ६६० लापता हो गये । जो जंगी जहाज इस हमले द्वारा डबे या नष्ट हुए, उनको संख्या 
| १४ थी । १२७ अमेरिकन हवाई जहाज भी इस श्राक्रमण के कारण नष्ट हुए । जापान 
के इस श्रकस्मात्‌ हमले से अमेरिका की गाधी के लगभग सामुद्रिक शक्ति नष्ट हो गई। 


इसमें सन्देह नहीं, कि जिस उद्देश्य से जापान ने ग्रकस्मात्‌ पले हाबेर पर आक्रमण 
किया था, उसमें उसे सफलता हुई। जापान यही चाहता था, कि दक्षिणपूर्वी एशिया में 
अपनी शक्ति के दिस्तार में ्रमेरिका की जलशक्ति बाधक न हो सके । पलं हाबंर पर 
आक्रमण के कारण)प्रशान्त महासागर में विद्यमान भ्रमेरिकन जलशक्ति इतनी अधिक 
| पंगु हो गई थी, कि उसके लिये जापान का प्रतिरोब कर सकना सम्मव नहीं रहा था । 
पर भ्रन्ततोगत्वा इससे जापान को नुकसान ही हुश्रा । भ्रमेरिका में बहुत-से लोग ऐसे थे, 
जो महायुद्ध से पृथक्‌ रहने में ही मपने देश का हित समभते थे। उनका विचार इ था, कि 
युरोप के झगड़ों में अमेरिका को नहीं पड़ना चाहिये और उसके लिये यही पर्याप्त है, 
कि वह फॅसिस्ट शक्तियों के खिलाफ भित्र-राज्यों की युद्ध-सामग्री ्रोर धन द्वारा सहायता 
करता रहे। यद्यपि राष्ट्रपति रूजवेल्ट लीज लेन्ड बिल द्वारा सब प्रकार से मित्र-राष्ट्रो 
की सहायता करने को उद्यत था, पर म्रमेरिका की जनता में युद्ध में शामिल होने के लिये 
है 'विशेष उत्साह . नहीं था । पर पलं होबर पर -जापानी भ्नाक्रमण ने स्थिति को एकदम 
परिवर्तित कर दिया। प्रब सम्पूर्ण प्रमेरिकन जनता. फैसिस्ट राज्यों के खिंताफ युद्ध में 
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शामिल होने के लिए तैयार हो गई, और इस विशाल रिपश्लिक की सम्पुर्ण शक्ति मित्र- 
राज्यों के पक्ष में प्रयृवत होने लगी । धन, जन और युद्ध-सामग्री की इष्टि से अमेरिका 
का भण्डार वस्तुतः अक्षय था । आधुनिक युद्ों में सफलता प्राप्त करने के लिए जहां | 
सैनिकों की अ्रावश्यकता होती है, वहां साथ ही ग्रपार श्राथिक साधनों और भ्रत्य 
धिक युद्ध-सामग्री की उपलब्धि भी ग्रनिवार्य होती है। महायुद्ध में जो फैसिस्ट राज्यों 
की पराजय और मित्र-राज्यों की विजय हुई, उसका प्रधान कारण अमेरिका की अनन्त 
घनशक्ति श्रौर जनशवित ही थी । यदि जापान इस प्रकार श्रकस्मात्‌ पल हाबंर पर ग्राक्र- 
मण न कर देता, तो यह बात संदिग्ध है, कि अमेरिका की यह शक्ति किस भ्रंश तक 
मित्र राज्यों को उपलब्ध हो सकती । यद्यपि राष्ट्रपति रूजवेल्ट की सरकार मित्र-राज्यों 
की सब प्रकार से सहायता करने के लिए कटिबद्ध थी, पर अमेरिका में ऐसे लोग भी 
विद्यमान थे, जो महायुद्ध में शामिल होने के लिये विशेष उत्साह नहीं रखते थे, और 
च जैसे लोकतन्त्र देश में इन लोगों के मत की संथा उपेक्षा नहीं की जा सकती 
। 


| प्रन्यन्न जापानी श्राक्रमण--जापान केवल परल हार्बर में विद्यमान अ्रमेरिकन 
जंगी जहाजों को डुबो कर ही सन्तुष्ट नहीं हो गया । १० दिसम्बर, १६४१ को उसके : 

. हवाई जहाजों ने मलाया के समुद्रतट पर स्थित ब्रिटिश जंगी जहाजों पर भी हमला किया। 
प्रिस श्राफ वेल्स श्रौर रिपलस नामक दो बड़े ब्रिटिश जंगी जहाज वहां डुबो दिये गए । इन : 
जहाजों के डूबने का यह परिणाम हुआ, कि चीन का दक्षिणी समुद्रतट सर्वथा श्ररक्षित 

, दशा में हो गया, और ब्रिटेन के लिए यह सम्भव नहीं रहा, कि वह जापान की बढ़ती हुई 
शक्ति का सफलतापूर्वक मुकाबिला कर सके। ७ दिसम्बर को जब जापान के हवाई .. 
जहाजों ने पलं हार्बर पर हमला किया था, तमी साथ ही सुआम (फिलिप्पीन के पूर्व में 
स्थित एक द्वीप), शंघाई और सिंगापुर पर भी वायुमार्ग द्वारा आक्रमण हुए थे | इनके 
अतिरिक्त फिलिप्पीन द्वीप-समूह पर भी अनेक स्थानों पर बम्ब-वर्षा की गई थी । 
शंघाई की अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती पर तो उसी समय जापानी सेनाओं ने कब्जा भी कर लिया 
था । हुम पहले लिख चुके हैं, कि दिसम्बर, १६४१ के दिन ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और 
i वैस्ट इन्डीज की डच सरकार ने जापान के विरुद्ध वाकायदा युद्ध की घोषणा 
कर दी थी। 


फिलिष्पीन--प्ल हार्बर की अमेरिकन सामुद्रिक शक्ति को पंगु बनाकर जापान 
ने फिलिप्पीन द्वीप-समूह्‌ पर हमला करना प्रारम्भ किया । बहत-से जहाज और नौकाएं 
आदि एकत्र कर दो लाख से भौ भ्रधिक जापानी सँनिक्रों को फिलिप्पीन में उतार दिया 
गया । जनरल मैक्श्रार्थर के नेतृत्त्व में श्रमेरिकन सेनाओं ने;वड़ी वीरता के साथ उनका 
व किया, पर जापानी सेना के सम्मुख वे टिक नहीं सक्रीं। १९४२ देः शुरू के 
सप्ताहों में सम्पूर्ण फिलिप्पीन ट्वीप-समूह जापान के हाथों में चला गया । जनरल मैकआर्थर 
ने आस्ट्रेलिया जाकर आश्रय ग्रहण किया, और वहां से जापान का प्रतिरोध करने के 
लिए तैयारी शुरू की । व 


रे इसी बीच में जापान की सेनाएं हांग कांग पर भी हमला कर रही थीं । चीन के 
पूर्वी समुद्रतट पर विद्यमान यह विशाल एवं समृद्ध नगर ब्रिटिश झाक्ति का प्रमुख केन्द्र 
था। जापान की शक्ति के सम्मुख हांगकांग देर तक॒ नहीं टिक सका। सन्‌ १९४२ के 
mee ess में उस पर भी जापान का कब्जा हो गया । फिलीप्पीन और हांग कांग की विजय में 
जापान ने ग्रद्मुत साहस और सैनिक. क्षमता का परिचय दिया । जहाजों द्वारा समुद्र के 
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रास्ते सेनाएं उतार कर स्थल में शत्रु को कैसे परास्त किया जा सकता है, इसका उत्तम 
उदाहरण इस युद्ध में पहले-पहल जापान ने ही उपस्थित किया | शंघाई और हांग कांग 
पर जापान का कब्जा हा जाने से चीन के ये दो प्रधान नगर पाइचात्य देशों के प्रभत्त्व 
से मुक्त हो गये थे । फिलिप्पीन द्वीप-समूह श्रमेरिका के अधीन था। उसे जीतकर 
जापान ने प्रशान्त सहासागर के इस विशाल द्वीप-समूह से भी पाश्‍चात्य आधिपत्य का 
अन्त कर दिया। 


_  सिगापुर--पल हार्वर में श्रमेरिका की सामुद्रिक शक्ति को श्रस्तव्यस्त करके | 
ओर फिलिप्पीन द्वीप-समूह तथा हांग कांग पर कब्जा करके जापान के लिए दक्षिण-पूर्वी “ 
एशिया में प्रपनी शक्ति का विस्तार करने का मार्ग सर्वथा निष्कण्टक हो गया था । इस 
क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति का प्रधान केन्द्र सिंगापुर था। यह बन्दरगाह मलाया प्रायद्वीप के ) 
दक्षिण में छोटे-से द्वीप में स्थित है। मलाया प्रायद्वीप के साथ एक बांब द्वारा इसका सम्व- 
न्ध भी है। ब्रिटिश लोगों ने यहां सुर किलाबन्दी की हुई थी, जिसमें पचास करोड़ के 
लगभग रुपया खर्च हुआ था । ब्रिटिश लोगों को श्रमिमान था, कि कोई शत्रु देश सिंगापुर 
के इस श्र्टे पर आक्रमण नहीं कर सकता | यहां उनके जंगी जहाज बड़ी सख्या में विद्य- | 
मान थे। विशाल ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्व से पश्चिम या परिचम से पूर्व की ओर जाने वाले || 
जहाज यह मरोसा रखते थे, कि उनकी स्थिति सर्वथा सुरक्षित है। सिंगापुर के किला- | 
नुमा बन्दरगाह में विद्यमान ब्रिटिश सामुद्रिक शक्ति उनकी रक्षा के लिए सदा उद्यत | 
अ थी । इसमें सन्देह नहीं, कि समुद्र के रास्ते से हमला करके सिंगापुर को जीत सकता 
सुगम नहीं था । पर मलाया से होकर स्थल-मार्ग द्वारा मी सिंगापुर पर हमला किया जा 
सकता है, यह बात ब्रिटिश लोगों ने कभी सोची भी नहीं थी । उनका ख्याल था कि 
मलाया सघन व दुर्गम जंगलों से परिपूर्ण है ये जंगल मलेरिया और ग्रन्य घातक बुखारों 
से सदा ग्राक्रान्त रहते हैं। इनमें से गुजरकर कोई शत्रु सेना कमी सिगापुर पर हमला 
करने का साहस नहीं कर सकती । पर जापानियों ने सिंगापुर पर आक्रमण करने के लिए 
इसी मार्ग का म्रवलम्बन किया । इन्डोचायना में जापानी सेनाएं उसी समय श्रा गई थीं, 
| जवकि फ्रांस के पराजित होने पर वहां मार्शल पेतां के नेतृत्व में विशी सरकार की स्था- 
पना हुई थी । पलं हार पर झाक्रमण के बाद जापानी सेनाग्रों ने इन्डोचायना से थाई- 
लैण्ड में प्रवेश किया, और उसकी ये सेनाएं मलाया के जंगलों में से होती हुई ३१ जनवरी, 
१६४२ को सिंगापुर पहुँच गई । १५ फरवरी को सिंगापुर की ब्रिटिश सेताओ्ं ने जापान 
के सम्मुख घुटने टेक दिये । ३ सके पर! 

ईस्ट इन्डीज--सिगापुर की विजय के कारण ईस्ट इन्डीज्‌ की स्थिति बहुत 
संकटमय हो गई। ईस्ट इन्डीज के बड़े भाग (इन्डोनीमिया) पर हालेण्ड का श्राधिपत्य 
था, और हालँण्ड इस समय जर्मनी के कब्जे में श्रा चुका था । इन्डोनीमिया में जो भी डच 
सेनाएं विद्यमान थीं, वे जापान का मुकाविला कर सकने में ग्रममर्थ थीं। हालंण्ड अपने 
विशाल एश्चियन साम्राज्य की रक्षा के लिए श्रमेरिका ग्रौर ब्रिटन की सहायता पर ही 
निर्भर कर सकता था । पलं हार्बर के ध्वंस के कारण अमेरिका की और सिगापुर के | 
पतन से ब्रिटेन की श्रपनी स्थिति ही अत्यन्त संकटमय हो गई थी, श्रत: उनके लिए यह . 
ह | सम्भव नहीं रहा था, कि वे नीदरलेड्स ईस्ट इन्डीज की रक्षा में डच सस्कार की { 
| सहायता कर सके । १४ फरवरी, १९४२ को जापानी सेनाओं ने सुमात्रा में पाजञम्बांग 
पर ग्राक्रमण क्रिया । यहां पेट्रोलियम के बहुत-मे तेलकूप थ । डच सेनाओं ने इनको || 
तहस-नहस कर दिया, ताकि थे जापानी लोगों के हाथों में न पड़ जा? । तेल को जाफ 
करने और उसे जमा करके रखते के लिए जो वहुत-नी मदघीनरी र टंकियां यहा 
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३७८ एशिया (दक्षिण-पूर्वी) का आधुनिक इतिहास 


विद्यमान थीं, वे सब डच लोगों ने नष्ट कर दीं। इनकी कीमत का अनुमान 
२५,००,००,००० रुपया किया गया है। पालेम्बांग पर जापानी सेनाग्रों का कब्जा 

हो जाने के कुछ ही दिनों बाद सम्पूर्ण सुमात्रा जापान के अधिकार में चला गया। 

इसी समय के लगभग अन्य जापानी सेनाओं ते वोनियो, जात्रा, बाली, अरम्बोयना, 

तिमोर, सेलेबस ्रादि द्वीपों पर भी आक्रमण किये । फरवरी, १६४२ तक ईस्ट 

इन्डीज के ये सब द्वीप जापान के प्रभुत्त्व में ग्रा गए थे, ्रौर इन्डोनोसिया में हालँण्ड 

का जो विशाल साम्राज्य स्थापित था, वह उसकी श्रधीनता से मुक्त हो गया था। 

माच, १६४२ में जापानी सेनाओं ने न्यू गिनी द्वीप परभी आक्रमण किया । इस द्वीप 
का एक भाग हालँण्ड की अ्रधीनता में था, और एक ब्रिटेन के । अब इन दोनों भागों 
पर जापान का प्रभुत्व स्थापित हो गथा, और न्यू गिनी पर जापान का कब्जा हो 
जाने से आस्ट्रेलिया की स्थिति भी सुरक्षित नहीं रह गई । श्रास्ट्रेलिया इस द्वीप से 

केवल ४०० मील की दूरी पर स्थित है, और न्यू गिनी से जापानी वायुसेना के लिए. 
यह्‌ अत्यन्त सुगम था, कि वह श्रास्ट्रेलिया पर बम्ब वर्षा कर सके । 


बरमा-मलाया श्रौर सिंगापुर पर जापान अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका 
था । अब उसकी सेनाएँ बरमा की श्रोर अग्रसर हुई । उनका मुकाबिला कर सकने कीः 
शक्ति ब्रिटिश लोगों के पास नहीं थी । जापानी सेनाएं निरन्तर आगे बंढ़ती गई, और 
८ मार्च, १९४२ को रंगून पर उनका कब्जा हो गया। बरमा ग्रौर सिंगापुर से ब्रिटिश 
सैनिकों श्रौर नागरिकों को बचाकर लौटा लाने की समस्या अत्यन्त विकट थी । बहुत-से 
रग्रेजों को हवाई जहाजों द्वारा भारत लाया गया । श्रनेक साहसी स्त्री-पुरुष जंगल के 
रास्ते से मी बरमा से असम आने में समर्थ हुए । 


पाइचात्य साम्राज्यवाद का श्रन्त--७ दिसम्बर, १६४१ को जापान महायुद्ध 
में शामिल हुआ था । तीन मास के स्वल्प काल में उसने सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशिया 
सै पारचात्य देशों के प्रमुत्व का भ्रन्त कर दिया था। जापान की सेनाएं जो इतनी 
शीघ्रता ग्रौर सुगमता से इस विशाल भूखण्ड से पाइचात्य साम्राज्यवाद का अन्त कर 
सकीं, उसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे--(१) इन देशों के निवासियों की सहानु- 
भूति अपने विदेशी शासकों के साथ नहीं थी। भ्रमेरिका और यूरोप के गौरङ्ग लोग 
यह समभते [ | कि एशिया के निवासी उनकी श्रपेक्षा हीन हैं, श्रौर उन पर शासन 
करने इ उन्हें देवी अधिकार प्राप्त है। इन देशों में पाश्चात्य शासकों की इतनी 
(नाएं तो थीं, जो अधीनस्थ जातियों के विद्रोहों को शान्त करके उन्हें भ्रपनी श्रंधीनता 
सें रख सकती थीं । पर जब जापान जैसा विज्ञान-कला-सम्पन्त शत्रु उनके खिलाफ उठ 
खड़ा हुआ, तो उसकी पराजय वे तभी कर सकती थीं, जबकि इन क्षेत्रों के निवासियों 
का भी पूरा-पूरा सहयोग उन्हें प्राप्त हो । पर एशियन लोगों का सहयोग और सद्‌- 
भावना प्राप्त करने का कोई भी प्रयत्न परिचिमी देशों के गोराङ्ग लोगों ने नहीं किया 
था। आधुनिक युग की लड़ाइयों में कोई पक्ष तभी सफल हो सकता है, जब जनता की 
सामुहिक सहायता मी उसे प्राप्त हो। आधुनिक युग की यह सबसे प्रबल शक्ति ब्रिटिश 
ओर डच लोगों को एशिया के क्षेत्र में प्राप्त नहीं थी । दक्षिण-पूर्वी एशिया के इन देशों में 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन अच्छे प्रबल रूप में विद्यमान थे। यही कारण है, कि 
जापानी सेनाओं के भ्राक्रमण का इन देशों ने स्वागत किया । इस समय जापान स्पष्ट रूप 
से यह घोषित कर रहा था, कि उसका उद्देश्य पाश्चात्य साम्राज्यवाद से एशिया को स्व- 
तन्त्र कराना है। उसकी यह नीति थी, कि पाइचात्य प्रमुत्त्व का ग्रन्त कर इन देशों में 
ऐसी राष्ट्रीय एवं स्वतन्त्र सरकारें कायम की जाएं, जो जापान को अपना पथ-प्रदशँक 
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और मित्र समझें, और जो पाश्चात्य साम्राज्ववाद के विरुद्ध संघर्ष करने में जापान के 
साथ सहयोग करने को उद्यत हों । इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि जापानः 
दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों को पाइ्चात्य लोगों की अ्रधीनता से मुक्त कराने में विशेष 

कठिनता का अनुभव न करे। (२) पाश्चात्य देश इस समय यूरोप के महायुद्ध में व्यापत 

थे । फ्रांस और हालेण्ड जर्मनी द्वारा अधिकृत हो चुके थे, और ब्रिटेन पर भी जर्मनी के 
श्राक्रमण बड़ी तेजी के साथ जारी थे। दक्षिण-पूर्वी एशिया में जिन पाश्चात्य देशों का 
शासन था, उनकी भ्रपनी स्थिति ही अत्यन्त दयनीय ग्रौर श्ररक्षित थी। इस दशा में उनके 

लिए यह सम्भव नहीं था, कि वे सुदूर एशिया में विद्यमान श्रपने साम्राज्यों की रक्षा पर 

ध्यान दे सकें । (३) इसमें सन्देह नहीं, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में पाइचात्य देशों की सैन्य- 

शक्ति प्रचुर परिमाण में विद्यमान थी । ब्रिटिश, डच और ग्रमेरिकन लोग श्रपने-भ्रपने 

साञ्राज्यों की रक्षा के लिए बेखबर नहीं थे। वहां उन्होंने अपनी शक्ति को भली भांति 

स्थापित किया हुआ था। पर इस क्षेत्र के अधीनस्थ देशों में जो पाइचात्य लोग शासक के 

खूप में नियुक्त थे, वे धीरे-धीरे अपने कतंव्यों के प्रति विमुख होने लग गए थे। ्रधीनस्थ 

लोगों पर शासन करने के कारण उनमें स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता की प्रवृत्ति विक- 

सित हो गई थी, और उनकी शासननीति कुछ-कुछ उसी ढंग की हो गई थी, जैसी कि 

मध्यकाल के स्वेच्छाचारी राजाश्रों और उनके श्रमीर-उमराश्रों की हु्रा करती थी। वे. 
भोगविलास श्रौर उच्छु खलँ जीबन के ग्रभ्यस्त हो गए थे, और उनमें वह शक्ति नहीं रह 

गई थी, जो कि जापान जैसे प्रबल शत्रु का मुकाविला कर सकने के लिए भ्रपेक्षित थी । 


दक्षिण-पूर्वी एशिया में पाश्‍चात्य साम्राज्यवाद का श्रन्त संसार के ब्राघुनिक 
इतिहांस की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है। गौराङ्ग लोग उच्च हैं, और 'एशिया तथा 
अफ्रीका के लोग हीन हैं-- इस मन्तव्य का थोथापन' इससे मली भांति स्पष्ट हो गया। 
महायुद्ध में यद्यपि ग्रन्ततोगत्त्वा जापान पराजित हुआ, पर एक बार दक्षिण-पूर्बी एशिया 
के लोगों को ग्रपने बन्धन काटकर स्वतन्त्र होने का अवसर प्राप्त हो गया, श्रोर उन्होने: 
ग्रपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिये श्रद्मुत कार्य-क्षमता श्रौर शक्ति प्रदशित 
की । इसी कारण इन्डोनीसिया, बरमा आदि पर पाश्चात्य देश फिर से पना प्रमुत्व 
स्थापित नहीं कर सके । 


(२) वक्षिण-पूर्वो एशिया के प्रति जापान की नीति 


दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों से पाइचात्य राज्यों के शासन का अन्त करः 
जापान ने उनमें पहले सैनिक शांसनों की स्थापना की । युद्ध की परिस्थिति में यह झाव- 
इयक था, कि इन देशों में शान्ति श्रोर व्यवस्था कायम रखी जाए, और इस उद्देश्य की 
पूति के लिये सैनिक शासन की स्थापना के भ्रतिरिक्त,कोई यन्य मार्ग कियात्मक नहीं 
था । मलाया, बरमा, बोनियो, जावा, सुमात्रा, फिलिप्पीन आदि सवत्र उच्च सैनिक अफ- 
सरों को शासन कार्य के लिये नियुक्त किय गया। ये सैनिक शासक इन देशों में व्यवस्था 
कायम रखने में सफल हुए। राज्य-परिवतंन के कारण देशों में ग्रराजकता व प्रव्य- 


वस्था की जो प्रवृत्तियां बलवती हो जाती हैं, उन्हें प्रबल होने का अवसर जापानी सैनिक 
भ्रधिकारियों ने नहीं दिया । इन देशों की बहुसंख्यक जनता की सहानुभूति जापानी लोगों ` 


के साथ थी । ब्रिटिश, डच, श्रमेरिकत और फ्रेंच लोग इन देशों के. निवासियों को झपने से 
हीन समभते थे, और 'नेटिव' व 'एंशियाटिक' कहकर उनसे घृणा a थे। भ्रतः यह 
स्वामाविक था, कि जनता को उनके शासन का अन्त होने से प्रसन्नता झ्रौर सन्तोष अनु~ 
भव हो । 
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पर दक्षिण-पूर्वी एशिया के इन देशों में जापानी लोगों ने सैनिक शासन को देर 
तक कायम नहीं-रखा । शीघ्र ही रावंत्र स्वराज्य' की स्थापना कर दी गई । फिलिप्पीन 
द्वीपसमूह और वरमा में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन भ्रच्छे प्रबल रूप में विद्यमान 
थे । वहां ऐसे देशभक्त नेताओं की कमी नहीं थी, जो अपने देश के शासन की बागडोर को 
मलीभांति संभाल सकते थे । ग्रतः शीघ्र ही इन दोनों देयं में स्वतन्त्र सरकारों की स्था- 
पना कर दी गई । मलाया के विविध राज्यों को मिलाकर एक केन्द्रीय संघ में संगठित 
किया गया, और उसके शासन के लिये एक विधान-सभा का निर्माण किया गया । इन्डो: 
नीसिया के शासन का कार्य भी वहां के राष्ट्रीय नेताथ्रों के सुपुर्द कर दिया गया । इन 
देशों के गौराङ्ग पाश्चात्य शासकों का मत था, कि इनके निवासी स्वशासन के सर्वथा 
अ्रयोग्य हैं, और पाइ्चात्य शासन के अन्त का केवल यह परिणाम होगा, कि सर्वत्र अरा- 
जकता छा जाबगी। पर जापान ने इन देशों के राष्ट्रीय नेताओं को यह अवसर दिया, 
कि वे सरकार के कार्य को अपने हाथों में ले लें। ये नेता अपने कार्य में पूर्णरूप से सफल 
हुए, और एक वार 'स्वराज्य' प्राप्त कर लेने से इन देशों में इतनी श्रधिक राष्ट्रीय शक्ति 
विकसित हो गई कि युद्ध में जापान के परास्त हों जाने पर भी पाइचात्य देशों के लिये 
यह सम्भव नहीं हुआ, कि वे इन देशों को फिर-से अपने साम्राज्यवाद का शिकार बना 
सकें | बरमा, मलाया, फिलिप्पीन, इन्डोनीसिया श्रादि देशों में जापान के प्रयत्न से जिन 
स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना हुई, उनके सम्बन्ध में हम पच्चीसवें अध्याय में 
विशद रूप से प्रकाश डालेंगे । 


इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध 
देशों के लिये जापान का उत्कपं वहुत अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ । जापान की सेनाओं 
ने ब्रिटेन, अमेरिका और हालँण्ड की सेनाओं को परास्त कर दक्षिण-पूवी एशिया को स्वा- 
धीन होंने का श्रवसर प्रदान किया था। यह ठीक है, कि जापान इस भूखण्ड को अपने 
संरक्षण में रखना चाहता था । उसकी यह नीति थी, कि इन देशों में जो राष्ट्रीय सरकारे 
कायम हों, वे जापान को अपना मित्र, सहयोगी एवं संरक्षक मानें और आशिक क्षेत्र में 
जापान के साथ सहयोग करें। पर जापान की यह ग्राकांक्षा पावचात्य देशों के साम्राज्य-. 
वाद से ग्रनेक श्रंशों में भिन्न थी । (१) जापान के लोग भी एशियन. हैं। वे एशिया के 
अन्य निवासियों को ग्रपनी तुलना में उस ढंग से हीन नहीं समभते थे, जैसे कि पाश्चात्य 
EO लोग उन्हें हीन मानते थे। (२) जापान ने यह यत्न नहीं किया, कि दक्षिण-पूर्वी 
एशिया के विविध देशों में ्रपना आधिपत्य या साम्राज्य स्थापित करें। जापान की 
सैनिक शक्ति के सम्मुख इन देशों की शक्ति सर्वथा नगण्य थी । यदि जापान चाहता, तो 
अत्यन्त सुगमता से इन देशों को श्रपनी राजनीतिक प्रभूता में ला सकता था, और इन पर 
उवी ढंग से-भ्रपने गवर्नर-जनरलों द्वारा शासन कर सकता था, जैसे कि वरमा, भारत 
आदि में ब्रिटिश लोग करने थे । पर महायुद्ध की विकट परिस्थिति में भी जापान ने इन 
देशों में स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना की, और इन पर अपने राजनीतिक प्रभुत्व 
को कायम करने का उद्योग नहीं किया। (३) जापान ने यह यत्न त्रवद्यकिया, कि दक्षिण-पूर्वी 
एशिया से इन देशों के साथ आथिक सहयोग कायम करे। इन्डोनीसिया से पेट्रोलियम 
प्राप्त करने और मलाया श्रादि से रबड़, टिन श्रादि युद्धोपयोगी पदार्थों को प्राप्त करने 
की उसने भरपूर कोशिश की । उसने इन देशों की स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकारों के साथ इस 
प्रकार के समोते भी किये, जिनके अनुसार इन देशों की सरकारों ने पेट्रोलियम, टिन, 
रबड़ श्रादि पदार्थों को जापान को देना स्वीकार किया । पर यह बात सर्वथा स्वामादिक 
थी । इन्डोनीसिया, मलाया आदि' में जो सरकारें कायम हुई थीं, उन्हें भी इसी में लाम 
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|| 


| था, कि महायुद्ध में पारचात्य देशों को सफलता प्राप्त न होने पाए। पाश्चात्य देशों की | 
| सफलता का यही परिणाम हो सकता था, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता f 
| फिर से खतरे में पड़ जाती । श्रत: उन्होंने न केवल आथिक क्षेत्र में जापान के साथ सहयोग ॥ 
) किया, अपितु ऐसी राष्ट्रीय सेनाश्रों का भी संगठन किया, जो पाश्चात्य देशों के विरुद्ध - 
संघर्ष करने में तत्पर थीं। इन्डोनीसिया आदि में जब पाइचात्य देशों की सेनाएं एक बार 
फिर विजेता के रूप में प्रविष्ट हुई, तो वहां की राष्ट्रीय सेनाओं ने इन विदेशी श्राक्रान्ता-. 
| श्रों का शक्ति भर मुकाविला किया । 


पर इस प्रसंग में यह निर्दिष्ट कर देना भी आवश्यर है, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया 

को पाइचात्य साम्राज्यवाद के चंगूल से मुक्त कराने में जापान का अपना स्वार्थं भी कम | 

नहीं था । श्राथिक आवश्यकताओं से जापान इस बात के लिये विवश था, कि वह अपने | 
साम्राज्य या प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार करे । मंचूकुओ को एक पृथक व स्वतन्त्र राज्य के 
रूप में परिवर्तित करके जापान के एक नये ढंग के साम्राज्यवाद का श्रीगणेश किया था । . 
मंचूकुओ एक स्वतंत्र राज्य था, पर वह जापान के प्रभाव में था। वाँग चिग वेई के नेतृत्व में 
| नानकिग में जो स्वतन्त्र चीनी सरकार कायम हुई थी, वह भी जापान के प्रमांव में थी। 
मंचूकुश्रो और चीन की राजशक्ति के प्रयोग को अपने हाथ में न लेने पर मी इन देशों 
ह सरकारों पर जापान का प्रभाव स्पप्टरूप से विद्यमान था। दक्षिण:पूर्वी एशिया 
के विविध देशों के सम्वन्ध में भी जापान की यही नीति थी, कि उनमें जो स्वतन्त्र राष्ट्रीय 
सरकारें कायम हों, वे मंचूकुओ और नानकिग की सरकारों के समान जापान के प्रभाव 
में रहें । वस्तुतः, जापान पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में एक ऐसे गुट की स्थापना करना 
चाहता था, जिसमें सम्मिलित देश राजनीतिक र्ट से स्वतन्त्र रहते हुए भी जापान को 
अपना पथप्रर्दशक, नेता एवं संरक्षक मानें । पर साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा, 
कि जापान की यह नीति दक्षिण-पूर्वी एशिया को गुलामी से मुकत कराके राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता के मार्ग पर अग्रसर होने में सहायता पहुँचने वाली थी । पाश्चात्य साम्राज्यवाद 
की जंजीरों को तोड़कर इन देशों के लोगों को जो राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त करने 
का सुवर्णीय वसर हाथ लगा था, उसके कारण उनमें राष्ट्रीय गौरव, श्रात्मसम्मान और 
देशप्रेम की भावनाएं इस हद तक उत्पन्न हो गई थीं, कि वे जापान की अधीनता को 
सुगमता के साथ स्वीकार नहीं कर सकते थे । 


(३) जापान को पराजय 


बरमा को जीतने के लगभग दो साल बाद मार्च, १६४४ में जापान ने भारत प्र 
आक्रमण करना शुरू किया । यह आक्रमण आजाद हिन्द सरकार के सहयोग से किया गया 
था। मारत के प्रसिद्ध नेता श्री सुभाषचन्द्र वोस ब्रिटिश सरकार की नजरबन्दी से छूटकर 
जर्मनी पहुँच गये थे। उनका विचार था, कि ब्रिटेन के चंगुल से भारत को मुक्त कराने 
का यह सुवर्णीय अवसर है । यदि महायुद्ध में ब्रिटेन की पराजय हो जाय, तो भारत के 
स्वतन्त्र होने में कोई वाधा नहीं रह जायगी । इसलिये उन्हों ने यूरोप में विद्यमान भारतीयों 
का एक संगठन वताया, और युद्ध के कार्य में अर्मनी के साथ सहयोग प्रारम्भ क्रिया । 
जब जापान ने दश्चिण-पूर्वी एशिया से ३वेतांग देशों के प्रभुत्त्व का अन्त कर विया, तो श्री 
सभापचन्द्र बोस जापान चले ग्राये । सिंगापुर, मलाया श्रादि में लाखों भारतीय बसे 
हुए थे । ब्रिटेन की जो फोजें इस क्षेत्र में जापातियों के हाथ पड़ गई थीं, उनमें भी मार- , 
तीय सैनिकों की संख्या. बहुत श्रधिक थी। श्रीयुत बोस ते इन्हें देशभक्ति ग्रोर राष्ट्रीयता 
का संदेश दिया । ब्रिटेन की सेना में ये भारतीय केवल वेतन, सांसारिक समृद्धि और गौरव 
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की खातिर भरती हुए थे । देश-प्रेम और राष्ट्रीयता का इनमें सर्वथा श्रमाव था । श्रीयुत 
बोस के तेजस्वी भाषणों से इनकी आंखें खुल गई । जापान की विजयों के कारण दक्षिण- 
पूर्वी एशिया के विविध देशों ने जो राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त की थी, उसका उदाहरण 
इनके प्रमु विद्यमान था । ये स्वेच्छापूर्वक बहुत बड़ी संख्या मे श्राजान हिन्द फौज में 
शामिल {ए। आजाद हिन्द सरकार का बाकायदा संगठन किया गया । श्रीयुत बोस इस 
सरकः * क 'नेताजी' वने, और इस आजाद हिन्द सरकार ने भारत को ब्रिटेन के प्रभुत्त्व 
से मुक्त कराने के कार्य को अपने हाथों में लिया । श्रसम की पूर्ती सीमां पर मणिपुर की 
रयासत पर बाकारादा हमला किया गया । कुछ समथ के लिये ऐसा प्रतीत होने लगा, कि 
'त्रटिश सेना इस क्षेत्र में नहीं टिक सकेगी । पर अन्त में उसदी विजय हुई । श्राजाद हिन्द 
सना और उसके जापानी सहायकों को पीछे हटना पड़ा, और भारत में ब्रिटेन की सत्ता 
सुरक्षित हो गई। १६४२ से १६४४ तक के दो सालों में जापान ने भारत पर ग्राक्रमण 
करने का कोई प्रयत्न नहीं किया था, यह उसकी भारी भूल थी । इस श्ररसे में ब्रिटेन ने 
भारत के धन व जन की ग्रपार शक्ति को भलीभांति संगठित कर लिया था । भारत ग्रौर 
आस्ट्रेलिया में श्रमेरिका श्रौर ब्रिटेन ने अपने संयुक्त मोरचे कायम कर लिये थे; और 
इनको श्राधार बनाकर मित्र-राज्यों ने जापान के खिलाफ लड़ाई शुरू करने की योजना 
तैयार कर ली थी । 

१६४२ में जब जापान ने वरमा से ब्रिटिश शासन का श्रन्त किया था, तो ब्रिटेन 
की सैनिक शदित बहुत ग्रस्त-व्यस्त दशा में थी । सिगापुर, मलाया ग्रौर बरमा आदि से 
भागकर जो ब्रिटिश लोग भारत पहुंच रहे थे, उन्हें संभाल सकना भी भारत की ब्रिटिश 
सरकार के लिये एक विकट समस्या थी। १९४२ में भारत में स्वराज्य के आन्दोलन ने 
भी बहुत प्रचण्ड रूप धारण कर लिया था। ग्रगस्त, १६४२ में राष्ट्रीय महासभा ने 
भी विदेशी ब्रिटिश सरकार का प्रतिरोध करने के लिये श्रधिक उग्र उपायों का प्रयोग 
करने का निश्चय कर लिया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जनता में तीब्र भावना 
उत्पन्न हो चुकी थी, श्रौर स्वराज्य-प्राप्ति की यह उत्कण्ठा अनेक रूपों में प्रगट होने 
लगी थी । देशभक्त भारतीय युवक ब्रिटिश सत्ता को छिन्न-भिन्न करने के त्रिये बड़ी से 
बड़ी कुर्वानी करने को तैयार हो गये थे। सरकार के प्रतिरोध ने इतना रूप उग्र धारण 
कर लिया था, कि रेल, तार श्रौर डाक तक में श्रनियमितता श्रा गई थी और कई स्थानों 
पर तो जनता खुले तौर पर विद्रोह के लिये कटिबद्ध हो गई थी । पर जापान ने भारत 
{ई ] शराक्रमण कर इसे भी इन्डोनीसिया, वरमा ग्रादि के समान पाइ्चात्य साम्राज्यवाद 
से मुक्त कराने के इस सुवर्णीय ्रवसर का कोई उपयोग नहीं किया । बाद में मार्च, 
१९४४ में जब आजाद हिन्द फौज ने भारत को स्वतन्त्र कराने के लिये प्रयत्त प्रारम्भ 
किया, तो ब्रिटिश और श्रमेरिकन सेनाग्रों ने भारत में अपनी शक्ति को भलीभांति 
संगठित व सुव्यवस्थित कर लिया था । : 

_ गस्त, १९४४ तक जापान के भारत पर ग्राक्रमण कर सकने का भय सर्वथा 
दरहा गया था। इसके विपरीत, ब्रिटिश सेना ने बरमा की श्रोर आगे बढ़ना शुरू कर 
कर दिया था। इम्फाल असम की सीमा का प्रमुख नगर है। यदि श्राजाद हिन्द सेना 
ei इस जीत सकते, तो श्रसम पर कब्जा करने का मार्ग उनके लिये खुल जाता । 
पर इससे उन्ह ्रसफलता हुई, और ब्रिटिश तथा अमेरिकन सेनाओं ने बरमा की ओर 
बढ़ना शुरू कर दिया। जनवरी, १६४५ तक उत्तरी बरमा मित्र-राज्यों के अधिकार में 
चला गया । ३ मई, र ९४५ को रंगून पर भी मित्र-राज्यों का कब्जा हो गया । यद्यपि 
जापानी और बरमी सैनिकों की अनेक टोलियां इसके बाद भी बरमा में युद्ध करती रहीं, 
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तर जब बरमा पर एक बार फिर से ब्रिटेन का ्राधिपत्य स्थापित हो गया था । बरमा 
की विजय से मित्र-राज्यों के लिए न केवल मलाया की ओर आगे बढ़ सकना सम्भव हो 
गया, अपितु चीन की चुंगकिग सरकार को स्थलमार्ग द्वारा सहायता पहुंचा सकना भी 
सुगम हो गया। रेलवे ग्रौर मोटर द्वारा उत्तरी बरमा के साथ पश्चिम-दक्षिणी चीन 


का सम्बन्ध था, और चीन का यह प्रदेश इस समय भी चियांग काई शेक की चुंगकिंग 
सरकार के अ्रधीन था। 


.. जनवरी, १६४५ में ग्रमेरिकन सेनाओं ने फिलिप्पीन द्वीप-समूह पर हमले शुरू 
किये। एक लाख से भी अधिक अमेरिकन सैनिक जहाजों द्वारा लुजोन द्वीप पर उतार दिये 
गए। शीक्र ही मनीला पर कब्जा कर लिया गया, और धीरे-धीरे सम्पूर्ण फिलिप्पीन 
द्वीप-समूह अमेरिका के प्रभुत्त्व में श्रा गया। अव अमेरिकन सेनाग्रों ने फिलिप्पीन को 
आधार बनाकर जापान के अधिक समीप के टापुओं पर प्राक्रमण प्रारम्म किए। इससे 
चीन में भी चियांग काई शेक की जापान-विरोधी सरकार को बल मिला । प्रशान्त महा- 
सागर के विविध द्वीपों से जापानी सेनाओं को वाहर निकालने के लिए ब्रिटिश और 
अमेरिकन जल एवं वायु सेनाएं अपूर्व कार्यशक्ति प्रदर्शित करने लगीं । जिस वायुवेग से 
| का उत्कष हुआ था, उसका पतन भी उसी गति से हुग्ना । १९४५ के गध्य तक यह 
दशा आ छुकी थी, कि जापान को ग्रपनी स्थिति बिलकुल डांवाडोल प्रतीत होने लग गई 
थी ।-बरमा को अपने अधीन कर ब्रिटिश लोगों ने मलाया पर ग्राक्रमण किया। इस समय 
मित्र-राज्यों की सेनाओं के तीन मुख्य आधार थे, भारत, आस्ट्रेलिया ग्रौर परिचिमी चीन । 
इन तीनों क्षेत्रों को अपना केन्द्र बनाकर मित्रराज्यों की जल तथा वायु शक्ति बड़ी तीब्रता 
के साथ जापान और उसके प्रभाव में विद्यमान दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों पर 
आक्रमण करने में तत्पर थीं । इन आक्रमणों का मुकाबिला कर सकना जापान की सेनाश्रो 
के लिए सभ्मव नहीं था । मई, १९४५ में यूरोप के रणक्षेत्र में जर्मनी की पराजय हो गई 
थी, और ७ मई, १६४५ को जर्मनी ने ग्रात्मसमर्पण कर दिया था। इस दशा में मित्र-राज्यों 
की सम्पूर्ण शक्ति जापान को परास्त करने के लिए लग गई, और ग्रकेले जापान के लिए 
यह्‌ सम्भव नहीं रहा, कि वह मित्रराज्यों की सम्मिलित शक्ति का प्रतिरोध कर सके । 


जुलाई, १६४५ में जापान पर घोर बंबवर्षा शुरू की गई हवाई जहाजों द्वारा 

न केवल जापान के कल-कारखानों, रेलवे लाइनों और युद्ध सामग्री के भण्डारों पर वम्ब 
बरसाये जाने लगे, श्रपितु जापानी जहाजों का भी डुबोया जाना शुरू किया गया । जुलाई, 
१६४५ के दो सप्ताहों में जापान के ४१६ जहाज समुद्रतल में पहुँचा दिए गए, और ५५६ 

हवाई जहाज नष्ट कर दिए गए। २७ और २८ जुलाई को जापान की जलसेना पर जब्- 
देस्त हमला किया गया, और इन दो दिनों में जापान के. ५०० जहाज ड्वो दिए गए। 
चीन ओर जापान के मध्यवर्ती समुद्र में बड़ी संख्या में बारूदी सुरंगे विछा दी गई । चीन 
में महासेनापति चियांग काई शेक की सेनाग्रों ने आगे बढनुा-/शुरू किया, और चीन के 
उन पूर्वी प्रदेशों से, जहां जापान का प्रभुत्त्व विद्यमान था, जापानी सेनाएं पीछे हटने 
लगीं। २६ जुलाई, १६४५ की श्री ट्र. मैन (राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद श्री टर मैन 
अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए थे); श्री चचिल श्रौर चियांग काई शेक की श्रोर से एक 


घोषणा जापान की जनता के ताम प्रकाशित की गई, जिसमें यह कहा गया करि जापान | 


को साम्राज्य-विस्तार का इरादा छोड़ देना चाहिए। जापान के भ्रपने प्रदेशों पर मित्रः 
रराज्यों की सेनाएं कब्जा नहीं:करना चाहतीं, जापानकी-राष्ट्रीय स्वतन्त्रता ग्रक्षुण्ण रखी 


जाएगी, और वहां सच्चे मर्थो में लोकतस्त्र शासन की स्थापना की जायगी । श्रतः जाप.न . 


को चाहिए, कि युद्ध को जारी न रखकर वह मित्र राज्यों के सम्मुख आत्समर्पण कर दे । 
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पर जापान के नेताओं ने इस घोषणा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका विचारः 
था, कि अब भी वे मित्रराज्यों को परास्त करने में समर्थ हो सकते हैं। उन्होंने युद्ध को 
जारी रखने में ही अपने देश का हित समभा । 

८ अगस्त, १९४५ को रूस ने भी जापान के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर 
दी । मञ्चूरिया (मंचूकुश्रो का पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र राज्य) पर रूसी सेनाश्रों ने अधिकार 
कर लिया, और उत्तरी चीन का यह सम्पूर्ण प्रदेश कम्युनिस्ट रूस के प्रभाव में आरा गया । | 
इन सब विषम परिस्थितियों में भी जापान लड़ाई को जारी रखने के लिए तैयार था। 
पर इस समय अमेरिका ने एक नये अस्त्र का प्रयोग किया, जिसके कारण जापान में 
प्रातंक छा गया । यह अस्त्र एटम बम्ब था । वैज्ञानिक लोग यह भली मांति जानते थे, 
कि सव पदार्थ परमाणुश्रों (एटम) के संयोग से बने होते हैं। परमाणु उस सूक्ष्म तत्त्व का 
नाम है, जिसके टुकड़े नहीं किये जा सकते। ये सूक्ष्म परमाणु एक शक्ति से आपस 
में जुड़े रहते हैं। यदि इनको एक दूसरे से पृथक्‌ किया जा सके, तो जो शक्ति प्रादुर्भूत 
होगी, वह इतनी जबर्दस्त होगी कि संसार की कोई भी ज्ञात शक्ति उसकां मुकाबिला 
| नहीं कर सकेगी । . श्रग्नि, वायु जल और विद्युत्‌--सव प्राकृतिक शक्तियां ही हैं, पर 

परमाणु-शक्ति इनकी अपेक्षा भी बहुत अधिक बलवती है। इस शक्ति का प्रयोग मनुष्य 
कैसे कर सके, यह जानने के लिए वैज्ञानिक लोग जी-जान से जुटे हुए थे। जर्मन वैज्ञा- | 
निक भी इस खोज में तत्पर थे, श्रौर हिटलर को आशा की, कि वे एटम बम्ब का ग्रावि- | 
षकार करने में समर्थ हो जाएंगे । ग्रमेरिकन दैक्षानिक भी इसी कोशिश में लगे थे । जर्मेती 
को इसमें देर हो गई, और मित्रराज्यों की सेनाश्रों ने पहले ही उसे परास्त कर दिया। 
, कुछ समय बाद अमेरिकन वैज्ञानिक अपने प्रयत्न में सफल हो गए, और उन्होंने एटम 
बम्ब तैयार कर लिया । अमेरिका ने इस बम्ब का प्रयोग जापान को परास्त करने के 
लिए किया । ५ अगस्त, १९४५ को पहला एटम बम्ब हिरोशीमा नगर पर गिराया गया । 
इससे चार वर्गमील का प्रदेश सर्वथा नष्ट हो गया । हिरोशीमा नगर का नाम व निशात 
भी शेष नहीं बचा । एटम बम्ब का श्रसर इस चार वर्गमील के प्रदेश के चारों ओर भी 
दूर-दूर तक पड़ा। इसके प्रभाव से लाखों श्रादमी बीमार पड़ गए, उनके शरीरों पर 
फुन्सियां निकल आई, और कई प्रकार की बीमारियां सर्वत्र फैल गईं । पर जापान के 
सैनिक नेताओं ने भ्रब भी ग्रात्मसमर्पण नहीं किया । मित्रराज्यों की श्रोर से तीस लाख 
परचे हवाई जहाजों द्वारा जापान पर गिराये गए, जिनमें एटम बम्ब की भयंकरता 
का वर्णेन करके यह कहा गया था, कि अब लड़ाई को जारी रखना सवथा निरर्थक 
है । श्रब जांपान का हित इसी में है, कि वह्‌ श्रात्मसमर्पण कर दे। पर जापान पर 
इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । रूस ने भी इसी बीच में उसके खिलाफ लड़ाई की 
घोषणा कर दी थी । € भ्रगस्त, १६४५ को दूसरा एटम बम्ब नागासाकी पर गिराया 
ग्रा । इसके कारण यह विशाल नगर एकदम तहस-नहस हो गया । श्रब जापान के | 
सम्राट्‌ ने भ्रनुमव किया, कि लड़ाई को जारी रखने से देश सर्वथा नष्ट हो जायगा । 
उचित यही है, कि ग्रात्मसमर्पण करके लड़ाई का अन्त कर दिया जाय । १५ अगस्त, 
१९४५ को जापान ने भित्रराज्यों के सम्मुख बिना किसी छाते के आत्मसमर्पण कर 
दिया, और पूर्वी एशिया में महायुद्ध का श्रन्त हो गया । 


ho ९४२ में जापान सवंत्र विजयी था। चीन के बड़े भाग में ऐसी सरकारे 
कायम थीं, जो जापान के साथ सहयोग करने को उद्यत थीं। मंचूकु्रो का राज्य 
जापान को अपना संरक्षक व सहयोगी मानता था, श्रौर नानकिंग की सरकार राजः 
नीतिक इष्टि से स्वतन्त्र होती हुई भी जापान के प्रभाव में थी । दक्षिष-पूर्वी एशिया से 


| 
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E ' के समान १९३९-४५ के महायुद्व में भी जर्मनी और उसके साथियों के खिलाफ 


दक्षिण-ूर्वी एशिया में महायुद्ध का प्रसार ३५५ 


पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद का अन्त हो गया था, और इस क्षेत्र के विविध देशों 


में जो नई राष्ट्रीय सरकारें कायम हुई थीं, वे पारचात्य साम्राज्यवाद के चंगुल से 
अपनी रक्षा करने के लिए जापान की सहायता पर निर्भर करती थीं। पर १६४५ 
के मध्य तक जापान, की शक्ति पूर्णतया क्षीण हो गई थी, और सैनिक क्षेत्र में उसे 
सर्वत्र परास्त होना पड़ा था । जापान की इस पराजय का मुख्य कारण उसके विरो- 
धियों की श्रपार शक्ति ही थी । भ्रमेरिका के युद्ध में प्रविष्ट हो जाने से मित्रराज्यों के 
घन तथा जन की शक्ति में असाधारण रूप से वृद्धि हो गयी थी । महायुद्ध में जापान 
जर्मनी और इटली का पक्ष लेकर शामिल हुआ था । जमंनी ने यूरोप के जिन देशों 
पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, उनकी जनता जर्मन शासन के विरुद्ध थी। 
फ्रांस, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ग्रीस, यूगोस्लाविया आदि देशों में सरवंसाधारण जनता 
यह श्रनुमव करती थी, कि जर्मनी का शासन उनके राष्ट्रीय गौरव की दृष्टि से सर्वथा 
अनुचित है । उनमें ऐसे देशमक्तों की भी कमी नहीं थी, जो अपना स्स्व कुर्बान करके 
भी विजेता जर्मनी के खिलाफ संघर्ष को जारी रखने के लिए उद्यत थे। जर्मनी के 
लिए यह्‌ तो सम्भव था, कि वह लड़ाई के मैदान में शत्रु-सेना को परास्त कर सके । 
पर यह बात सुगम नहीं थी, कि जर्मनी सर्वसाधारण जनता की स्वातन्त्र्-मावना का 
पुरी तरह से दमन कर सके । इसमें सन्देह नहीं, कि जर्मनी ने अपने अधिकृत और 
विजित देशों में नाजी सिद्धान्तों को मानने वाले वहीं के लोगों का शासन स्थापित , 
किया था । पर यह भी सर्वथा सत्य है, कि जमनी ने जिस ढंग से युरोप के बड़े भाग 
पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया था, वह राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रवाद 
के अनुकल नहीं था । यही कारण है, कि यूरोप के महायुद्ध में नाजी ग्रोर फंसिस्ट 
शक्तियों की पराजय हुई । जब एक वार ब्रिटेन, रूस और अमेरिका की सम्मिलित 
शक्ति यूरोप में जर्मनी और इटली को परास्त करने में समर्थे हो गई, तो उसके लिए 
यह बहुत कठिन नहीं रहा, कि वह पूर्वी और दक्षिण-ूर्वी एशिया में जापान को मी 


परास्त कर सके । इस क्षेत्र में जापान ने जो कार्य किया था, वह राष्ट्रीय भावना के 


अनुरूप था । पर जापान को इतना समय नहीं मिला, कि वह इन देशों की नई राष्ट्रीय 
सरकारों के साथ सहयोग करके इनके श्राथिक जीवन का सुचारु खूप से विकास कर 
सके, और इनकी घन व जनशक्ति को पाइचात्य देशों का मुकाबिला करने के लिए 
प्रयुक्त कर सके ।-यदि यूरोप में जमनी कुछ वर्षों तक मित्र-राज्यों का मुकाविला कर 
सकने में समर्थ रहता, तो जापान को भी एशिया में अपनी शक्ति को सुर बनाने का 
अवसर मिल जाता । पर युद्ध के संचालन में जर्मनी ने अनेक भूलें की थीं । डनककं 
की दुर्घटना के बाद जर्मनी ब्रिटेत पर सुगमता के साथ श्राक्रमण कर सकता था । मई, 
१६४० में जब फ्रांस के परास्त हो जाते के बाद ब्रिटिश सेनाएं बड़ी कठिनता से इंग- 
लैंड लौट सकने में समर्थ हुई, तो ब्रिटेन की शक्ति इतनी शरस्त-च्यस्त थी, कि जमेनी सुग- 
मता से उसे अपना वशवर्ती बना सकता था। पर हिटलर ने इस अवसर का सही खूप से 
उपयोग नहीं किया । रूस के विरुद्ध लड़ाई में उलभ पड़ना जमेंनी की दूससे भयंकर भूल 
थी। १६३६ में जर्मनी और रूस में तटस्थता की सन्धि हो ड । पर हिटलर के 
हृदय में कम्युनिज्म के प्रति घोर विद्वेष था। यदि वह्‌ इस विद्वेष की उपेक्षा कर यह 
समभ सकता, कि रूस के प्रति तटस्थता की नीति का अनुसरण करने में ही जमती 
का हित है, तो शायद ताजीज्म का अन्त इतना दुर्दशापूर्ण न होता । ब्रिटेन, रूस और 
अमेरिका के विरुद्ध एक साथ' लड़ सकना जम॑नी की शक्ति के बाहर था। १६१४-१५ के 
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३८६ एशिया (दक्षिण-पूर्वी) का आधुनिक इतिहास 


संसार के बहुत-से देश (इनकी कुल संख्या ४४ थी) मिलकर युद्ध कर रहे थे। विश्व के 
इतने देशों को सम्मिलित शक्ति का मुकाबिला कर सकना जर्मनी ्रौर उसके फैसिस्ट 
साथियों के लिए सम्भव नहीं था । 

जर्मनी के परास्त हो जाने के बाद यह श्रसम्भव था, कि जापान अकेला संसार 
के ४४ राज्यों की संयुक्त शक्ति के मुकाविले में खड़ा रह सके। इसमें सन्देह नहीं, कि 
दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देश यह श्रनुमव करते थे, कि महायुद्ध में पाश्‍चात्य देशों 
की विजय से उनकी नई प्राप्त हुई राष्ट्रीय स्वतन्त्रता सुरक्षित नहीं रह सकेगी। इसीलिए 
जापान के साथ उनकी सहानुभूति मी थी। पर तीन साल के थोड़े-सें समय में जापान 
और इन देशों के लिए सम्भव नहीं था, कि वे अपने व्यवसायों को इतना अ्रधिक उन्नत 
कर लें, कि अमेरिका जैसे समृद्ध एवं व्यवसाय-प्रधान देश की शक्ति का सफलतापूर्वक 
मुकाबिला कर सकें । दक्षिण-पूर्वी एशिया के लोगों के लिए तीन साल के काल में यह भी 
सम्भव नहीं था, कि वे अपनी सेनाग्रों को इस ढंग से संगठित कर लें, कि वे ब्रिटेन भर 
प्रमेरिका की भ्रपार जल व वायुशक्ति का सामना कर सकें । परिणाम यह हुआ, कि जर्मनी 
hl , के समान जापान को भी मित्रराज्यों से परास्त होना पड़ा । पर दक्षिण-पूर्वी एशिया के 
[५ विविध देशों में कुछ समय के लिए राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के कारण जो असा- 
घारण देश-प्रेम व स्वातन्त्र्य की भावना विकसित हो गई थी, उसे दबा सकना पाश्चात्य 
देशों के लिए सुगम नहीं था। इसीलिए ये देश जापान की पराजय के बाद भी अपनी 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की रक्षा करने में अनेक अंशों में सफल हुए | इन देशों में राष्ट्रीय 
न किस अंश तक कायम रही, इस विषय पर हम पच्चीसवें, ्रघ्याय में प्रकाश 
डालेंगे । 
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चौबीसवां ग्रध्याय 


चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना 
(१) महायुद्ध रौर चीन 


दिसम्बर, १९४१ में जब जापान ने महायुद्ध में प्रवेश किया, तब चीन की 
क्या स्थिति थी, इस विषय पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। मञ्चूरिया में एक 
स्वतन्त्र व पृथक्‌ राज्य विद्यमान था, जिसे 'मञ्चूकुञ्रो' कहते थे । यह राज्य जापान 
के प्रभाव में था । नानकिंग को राजधानी बनाकर एक स्वतन्त्र चीनी सरकार की 
स्थापना हो चुकी थी, जो जापान के साथ सहयोग करने में ही भ्रपने देश का हित 
समकती थी । नानकिंग की इस चीनी सरकार के नेता अपने को डॉ० सन यात सेन 
का अनुयायी कहते थे, ्ौर यह समभे थे कि चियांग काई शेक के नेतृत्व में चुंगकिगे 
में जो सरकार बिद्यमान है, वह कुओमिन्तांग दल के-आदशों व सिद्धान्तों का अनु- 
सरण नहीं कर रही है। इस सरकार के ननेताग्रों की दृष्टि में चीन की उन्नति के 
लिये यह उपयोगी था, कि वे जापान के साथः सहयोग को महत्त्व दें और अमेरिका 
आदि पाश्चात्य देशों को अपना पथ-प्रदर्शक व मित्र न समझकर जापान के साथ मैत्री 
सम्बन्ध स्थापित करें । चीन के पूर्वी समुद्र-तट के सब प्रदेश नानकिंग सरकार के 
अधीन थे । महासेनापति चियांग काई शेक के नेतृत्व में जो स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकार 
स्थापित थी, उसकी राजधानी चुगकिंग थी। उत्तर-पश्चिमी चीन में कम्युनिस्ट 


सरकार स्थापित थी, जिसके प्रधान नेता माग्रो त्से तुग थे। इस सरकार की : 


राजधानी येनान थी । कम्युनिस्ट लोगों की यह सरकार राजनीतिक व सैनिक इष्टि से 
अपनी पृथक्‌ सत्ता रखते हुए भी चुंगकिंग की राष्ट्रीय सरकार के साथ सहयोग करने के 
लिये तैयार थी । इसका यह मत था, कि स्वतन्त्र चीन के सब दलों के लोगों को ापस 


- के मतभेदों को भुलाकर जापान के विरुद्ध संघर्ष करने में पनी सारी शक्ति को लगा 


देना चाहिये, और चंगकिंग की केन्द्रीय सरकार का संगठन लोकतंत्र सिद्धान्तों के भ्रनु- 
सार किया जाना चाहिये । सब दलों के लोगों को यह अवसर होना चाहिये, कि वे लोक- 
मत को अपने पक्ष में करके सरकार पर अपना प्रमुत्त्व स्थापित कर सकें । कम्युनिस्ट लोग 
चुंगकिग सरकार की ग्रधीनता में रहते हुए जापान के विरुद्ध युद्ध-कार्य में पूर्ण रूप से 
सहयोग करने को उद्यत थे। पर चियांग काई शेक जापान के विरुद्ध संघषं की म्रपेक्षा चीन 
की आन्तरिक राजनीति को श्रधिक महत्त्व देता था, और उसे इस बात का मय था, कि 
कहीं कम्युनिस्ट लोग चीन में अधिक प्रबल न हो जाएं । इसलिए वह जापान के विरुद्ध 
कि में'कम्युनिस्टों के सहयोग को बहुत महत्व नहीं देना चाहता था। 

- चीन के सम्पूर्ण समुद्रतट पर जापान का अधिकार हो जाने के कारण चियांग 
काई शेक की सरकार का भ्रन्य देशों के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं रह गया था। इस 
दशा में अमेरिका, ब्रिटेन ग्रादि पाश्‍चात्य देश उसे केवल दो मार्गों से ह पहुंचा 
सकते थे-- र १) इल्डोचायना से, और (२) उत्तरी बरमा से। -ज़ब फ्रांस पर जर्मेनी का 
आधिपत्य त हो गया, भौर माशेल पेतां के नेतृत्व में विशीः को राजधानी बताकर 
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३८८ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


एक ऐसी फ्रेन्च सरकार की स्थापना हुई, जो जमनी के साथ मंत्री-सम्बन्ध कायम रखने 
को तैयार थी, तो श्री देकू को इन्डोचायना का गर्वनर-जनरल नियत किया गया। श्री | 
देक मार्शल पेतां के पक्षपाती थे, और इसी बात में अपने देश का हित समभते थे, कि 
जर्मनी और उसके साथियों के साथ मँत्री-सम्बन्ध रखा जाय। इसीलिये उन्होंने जापान 
के विरुद्ध चियांग काई शेक की सहायता न करने की नीति का अनुसरण किया । जापानी 
सेनाग्रों को इन्डोच!यना में अनेक प्रकार की सुविधाएं दी गई, और मिय-राज्यों के लिये 
यह सम्भव नहीं रहा, कि वे इन्डोचायना के मार्ग से चुंगकिंग सरकार को युद्ध-सामग्री 
गदि पहुंचा सकें । इस दशा में १६४१ में चियांग काई शेक को सहायता पहुंचा सकने का | 
केवल एक ही मागे ब्रिटेन (र अमेरिका के लिये शेष रह गया था। यह मागे उत्तरी 
बरमा से होकर जाता था। पर जब १९४२ के प्रारम्म में जापान ने बरमा को विजय 
कर लिया, तो चुंगकिंग को सहायता पहुंचा सकने का यह मागे भी श्रवरुद्ध हो गया । 
भ्रमेरिकन और ब्रिटिश लोग यह मलीमांति अनुमव करते थे, कि जापान को परास्त 
| करने के लिये चियांग काई शेक की सहायता अत्यन्त आवश्यक है । यदि चियांग काई 
| शेक की सरकार का पतन हो जायगा, तो जापान को दो बड़े लाभ होंगे--( १) जापान 
की जो सेनाएं चुंगकिंग सरकार का प्रतिरोध करने के लिये चीन में विद्यमान हैं, वे खाली 
हो जाएंगी, और जापान उनका उपयोग युद्ध के अन्य क्षेत्रों में कर सकेगा। (२) चीन 
की सम्पूर्ण जनता यदि नानकिंग सरकार के शासन में आ जायगी, तो जापान के लिये यह्‌ 
बहुत सुगम होगा, कि वह इस विशाल देश की धन व जन-शक्ति का उपयोग मित्र-राज्यों | 
को परास्त करने में कर सके। इसलिये ब्रिटेन और अमेरिका इस बात के लिए उत्सुक | 
थे, कि वे चुंगकिंग सरकार को अधिक से अधिक सहायता प्रदान करते रहें, ताकि वहु 
जापान के मुकाबिले में अपनी स्थिति को कायम रख सके। ग्रतः इन राज्यों ने वायु-मार्गं 
द्वारा चियांग काई शेक की सरकार को सहायता पहुंचाना प्रारम्भ किया। हिमालय की 
उच्च पवृतमाला को पार कर अमेरिका और ब्रिटेन के हवाई जहाज भारत से चुंगकिंग 
जाने लगे, भ्रौर उन्होंने वायुमागे द्वारा युद्ध सामग्री को चुंगकिंग पहुंचाना शुरू किया। 
जनवरी, १६४४ में १३,३६६ टन युद्ध-सामग्री भारत से चीन पहुंचायी गई। एक साल 
बाद जनवरी, १६४५ में वायुमागं द्वारा चीन पहुंचायी जाने वाली युद्ध-सामग्री की मात्रा 
४३,५६६ टन तक पहुंच गई । हवाई जहाजों द्वारा इतनी अधिक युद्ध-सामग्री का चीन 
भेजना इस बात का प्रमाण है, कि अमेरिका और ब्रिटेन चियांग काई शेक की राष्ट्रीय 
सरकार की सत्ता को कितना अधिक महत्त्व देते थे। पर वायुमागं द्वारा मारी माल को 
हिमालय हा पार भेज सकना सुगम नहीं था। इसीलिये मोटर, ट्रक, टैंक आदि मारी 
उपकरणों को पर्याप्त मात्रा में चीन नहीं भेजा जा सकता था। 


१९४२ में चुंगकिंग सरकार का पाइ्चात्य देशों के साथ सम्बन्ध प्रायः नहीं के 
बराबर रह गया था | इस स्थिति में यह स्वामाविक था, कि चियांग काई शेक की 
अधीनता में विद्यमान चीन की.जनता में ग्रसन्तोष निरन्तर बढ़ता जाये। चुंगकिंग सरः 
कार के लिये श्रपने मित्र राज्यों से युद्ध-सामग्री की सहायता प्राप्त कर सकना भी सुगम 
नहीं था। उसके अपने प्रदेश में कल-कारखानों का प्रायः अभाव था, श्रौर यह सम्भव 
नहीं था, कि चियांग काई शेक की सरकार युद्ध-सामग्री को स्वयं तैयार कर सके | 
जो थोड़े बहुत कारखाने पश्चिमी चीन में विद्यमान थे, उन पर मी जापानी हवाई जहाज 
बहुधा आक्रमण करते रहते थे । आ्िक उत्पत्ति की दशा चीन के इस माग में प्रत्यन्त 
one थी । किसान लोग-खेती भी इन प्रदेशों में निश्चिन्त रूप से नहीं कर,सकते 
थे । जब फसल तैयार होने को होती थी, जापानी हवाई जहाज खेतों पर ग्रग्निवर्षेक बम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| आवक वेशअहिफााीकाक 36०00... 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoftri हि 


| 
चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना रऽ 


गिरा देते थे, और तैयार फसल को भस्म कर देते थे। परिचमी चीन में सभी प्रकार के 
पदार्थो की निरन्तर कमी होती जा रही थी। इस दश्ञा में यदि चियांग काई शेक की 
सरकार के क्मंचारी देशभक्ति, स्वार्थ-व्याग और राष्ट्रीय हित की भावनाओं से प्रेरित 
होकर कार्य करते, तो वे स्थिति को बहुत कुछ संभाल सकते थे । पर उनका ध्यान जापान 
के विरुद्ध संघर्ष करने की भ्रपेक्षा स्वाथ-साधन की ओर अधिक था। युद्ध की परिस्थिति 
से लाम उठाकर वे अपनी वैयक्तिक समृद्धि के लिये तत्पर थे। सेनाग्रों की सहायता के 
कि लिये जो युद्ध-सामग्री वायू-मार्ग द्वारा चुंगकिंग पहुंचायी जाती थी, उसका भी ग्रच्छा बड़ा 

भाग चोर बाजार में पहुंच जाता था, और चियांग काई शेक की सरकार के प्रमुख राज- 
कर्मचारी पूंजीपतियों के साथ मिलकर उसे चोर बाजार में बेच देते थे। ्राथिक | 
उत्पत्ति की कमी के कारण पश्चिमी चीन के बाजारों में सब प्रकार के पदार्थों की मांग कक 
सदा बनी रहती थी, भ्रौर युद्ध कार्य में सहायता पहुंचाने के लिये आया हुआ माल ऊंची | 
कीमत पर बड़ी सुगमता के साथ बिक जाता था । इस प्रकार. चोर बाजार में युद्ध- || 
| सामग्री को बेचकर चीन के अनेक सेनापति ग्रौर उच्च राजकर्मचारी अपनी वैयक्तिक | | 
| समृद्धि के लिये प्रयत्नशील थे । युद्ध को चलाने के लिये जो रुपया अपेक्षित था, उसे || 
| टॅक्सों द्वारा वसूल कर सकना सुगम नहीं था। अतः च्‌गरकिंग सरकार भ्रपने खर्च को || 
चलाने के लिये सबसे भ्रधिक सुगम व क्रियात्मक उपाय यह समती मी, कि अ्रधिक से । 
| श्रधिक मात्रा में पत्र-मुद्राओं को जारी कर दिया जाय। इसका यह परिणाम था, कि चीन 
| में मुद्रा की कीमत निरन्तर गिरती जाती थी, श्रौर वस्तुओं की कीमत में निरन्तर वृद्धि 
| होती जाती थी । - 
| 


इस विकट दशा में मी येनान की कम्युनिस्ट सरकार इस बात के लिये उत्सुक 
थी, कि जापान के विरुद्ध लड़ाई में चुंगकिग सरकार के साथ सहयोग करे। पर चियांग 
६ शेक और कुग्रोमिन्तांग दल के उसके साथी कम्युनिस्टों के साथ सहयोग की अपेक्षा 
उनके विरुद्ध संघर्ष को भ्रधिक महत्त्व देते थे। यही कारण है, कि वायुमागे र प्राप्त 
होने वाली युद्ध सामग्री का मी वे कम्युनिष्टों के विरुद्ध उपयोग करने में संकोच नहीं करते 
| थे। चुंगकिंग और येनान की सरकारों में सहयोग निरन्तर कम होता जाता था, प्रौर 
चियांग काई शेक की सर्वोत्करष्ट सेनाएं जापान के विरुद्ध लड़ाई में न लगकर कम्युनिस्टों 
से युद्ध में अपनी शक्ति का उपयोग करने में कोई श्रनीचित्य श्रनुमव नहीं करती 
थीं । जिस समय ब्रिटेन और भ्रमेरिका दक्षिण-पूर्वी एशिया में जापान के विरुद्ध घनघोर 
युद्ध में व्यापृत थे, चीन में चियांग काई शेक ग्रौर उसकी राष्ट्रीय सेनाएं जापान के खिलाफ 
'लड़ाई न करके येनान की कम्युनिस्ट सेनाग्रं के विरुद्ध युद्ध में संलग्न थीं । 

चुंगकिंग सरकार जापान के विरुद्ध लड़ाई करने में यद्यपि इतनी शिथिलता प्रद- 

शित कर रही थी, पर ब्रिटेन और भ्रमेरिका की इष्टि में उसका महत्त्व बहुत अधिक था। 
चीन और जापान की लड़ाई दस साल से मी भ्रधिक समय से चल रही थी। यद्ध में जापान 
द्वारा निरन्तर परास्त होते रहने पर भी चियांग काई शेक ने उसके साथ किसी प्रकार का 
समकोतो नहीं किया था। पाश्चात्य देशों के राजनीतिज्ञ यह मली भांति प्रनुमव करते 
थे, कि इतने सुदीर्घ काल तक जापान के विरुद्ध निरन्तर संघषं करके कुग्नोमिन्तांग सर- 
कार ने प्रसाघारण शक्ति और घैयं का परिचय दिया-है। वे यह भी जानते थे, कि यदि 
वाँग चिग वेई के समान चियांग काई शेक भी जापान के साथ समझौता कर लेता, तो fn 
जापान के लिए चीन की म्रपरिमित जन श्रौर घनशक्ति का पूर्णरूप से उपयोग कर सकता | F 
बहुत सुगम हो जाता। जिस प्रकार मारतं पर ब्रिटेन आ प्रमुत्व उसकी सैन्यशक्ति की इष्टि 
से प्रत्यधिक महत्त्व का रहा है, ग्रॉर ब्रिटेन भारत के को अपने साम्राज्य के प्रसार 
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के लिए प्रयुक्त करता रहा है, उसी प्रकार जापान भी चीन की शक्ति को अपने उत्कर्ष के 
लिए सुगमता के साथ प्रयुक्त कर सकता था । पर चियांग काई शेक के प्रतिरोध के कारण 
यह बात जापान के लिये सम्भव नहीं हो सकी । ग्रतः ब्रिंटेत और अमेरिका के राजनीतिक | 
नेता उसकी सरकार को बहुत अधिक महत्त्व देते थे, और उसे सब प्रकार से सहायता देने | 
को उद्यत थे। च्‌ंगाकिग सरकार को अपने पक्ष में रखने के लिये ११ जनवरी, १६४३ को 
ब्रिटेन श्रौर अमेरिका ने चियांग काई शेक के साथ एक सन्धि की, जिसके अनुसार एकस्ट्रा- 
टैरिटोरिएलिटी की पद्धति का चीन से अन्त कर दिया गया । इसके श्रतिरिकत, इन देशों 
को चीन में जो अन्य अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे, इस सन्धि द्वारा उनकी भी | 
समाप्ति कर दी गई। साथ ही, यह भी स्वीकार किया गया, कि चीन राजनीतिक दृष्टि 
से पाइचात्य देशों का समकक्ष है, और संसार का एक प्रमुख एवं शक्तिशाली राज्य है। 
इसलिए जब बाद में संयुक्त राष्ट्र-संघ {यूनाइटेड नेशन्स ग्रार्गनिजेशन) का संगठन किया 
गया, तो उसकी सुरक्षा परिषद्‌ (सिक्योरिटी काँसिल) में चीन को भी स्थायी रूप से 
. सदस्यता प्रदान की गई। सुरक्षा परिषद्‌ के अन्य स्थायी सदस्य संयुक्त-राज्य अमेरिका, 
ब्रिटेन, रूस और फ्रांस हैं। चीन को भी उनका समकक्ष बनाकर मित्र-राज्यों ने यह्‌ प्रद- 
| शित.किया, कि वे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चीन को कितना अधिक महत्त्व देते हैँ । महायुद्ध 
के अवसर पर मित्र-राज्यों की जो ग्रनेक कान्फरेन्सें हुई, उनमें चीन को भी निमन्त्रित | 
! किया गया। कौरो की कान्फरेन्स (नवम्बर, १६४३) में मित्र-राज्यों के प्रतिनिधियों ने | 
| यहाँ तक स्वीकार किया, कि महायुद्ध की समाप्ति के बाद चीन को वे सब प्रदेश प्राप्त 
| करा दिये जायेंगे, जो १८९४ में उसके अधीन थे। इसका ग्रमिप्राय यह था, कि प्रथम 
चीन-जापान युद्ध के समय से जो विविध प्रदेश चीन के हाथ से निकलकर जापान के 
प्रभाव व श्रधीनता में ्रा गये थे, वे सब चीन को पुनः प्राप्त हो जायेंगे । मित्र-राज्य इस 
बात के लिए बहुत श्रधिक उत्सुक थे, कि चियांग काई शेक की सरकार जापान के विरुद्ध 
लड़ाई को जारी रखे, और किसी मी प्रकार उसके साथ समझोता न कर ले। पाइचात्य 
देशों से पर्याप्त सहायता प्राप्त न हो सकने के कारण च्‌ंगकिंग सरकार जितनी दुर्देशाग्रस्त 
थी, उसके कारण यह श्रसम्भव नहीं था कि वह भी जापान के साथ समझौता करने का 
प्रयत्न करती । इसीलिये ब्रिटेन और श्रमेरिका जिस तरह भी सम्भव हो, उसे जापान 
के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने के लिये तैयार करने में तत्पर थे । 


चीन के रणक्षेत्र में युद्ध को जारी रखने के लिये अमेरिका की ओर से जो सेनाएं 
विद्यमान थीं, या जो युद्ध-प्रयत्न वहाँ जारी था, उसका प्रधान अधिकारी जनरल 
स्ट्लिवेल था । वह इस बात के लिये उत्सुक था, कि चुंगकिंग सरकार की सम्पूर्ण शक्ति 
को जापान के खिलाफ लड़ाई के लिये प्रयुक्त किया जाय। ग्रतः उसकी इच्छा थी, कि 
(१) चियांग काई शेक की जो राष्ट्रीय सेनाएं येनान की कम्युनिस्ट सरकार के विरुद्ध | 
संघषं में व्यापृत हैं, उनका प्रयोग जापान से लड़ाई के लिये किया जाय । (२) जापान 
के खिलाफ लड़ाई के कार्य में माश्रो त्से तुंग की कम्युनिस्ट सेनाओं का सहयोग प्राप्त 
किया जाय, श्रौर चीनी लोग युद्ध के समय में आपस के मतभेदों को भुलाकर संयुक्त रूप 
से जापान से युद्ध करें। (३) चीन की सेनाओं को नये ढंग की सैनिक शिक्षा दी जाय, 
ताकि वे जापान से लड़ने में अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकें। यह कार्य ्रमेरिकन सेना- 
हि अपने हाथों में लें, और जब चीन की सेना युद्ध कार्य में मलीमाँति निपुण हो जाये, 
तो चुंगकिंग सरकार और येनान सरकार की सेनाएं सम्मिलित रूप से जापान के खिलाफ 
आगे बढ़ना प्रारम्भ कर दें। जिस प्रकार भारत और ग्रास्ट्रेलिया को ग्राधार बनाकर 
मित्र-राज्यों को सेनाएं जापान के विरुद्ध लड़ाई क्री योजनाएं बना रही थीं, वैसे ही जन- 
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रल स्टिलवेल चाहता था, कि पश्चिमी चीन को भी जापान के खिलाफ लड़ाई शुरू 
करने के लिये ्राधार बनाया जाय । पर महासेनापति चियांग काई शेक स्टिलवेल की 
| इस नीति से सहमत नहीं था। वह इतनी वात के लिये तो तैयार था, कि जापान पर 
| हवाई श्राक्रमणों के लिये पश्चिमी चीन को आधार के रूप में प्रयुक्त किया जा सके, पर | 
उसे यह बात स्वीकार नहीं थी, कि येनान की कम्युनिस्ट सेनाएं भी पूर्वी चीन पर ग्राक्र- | 
मण करें, और इस प्रकार पूर्वी चीन के प्रदेशों पर कम्यूनिस्ट लोगों को भी अपने प्रभत्व | 
| की स्थापना का अवसर मिले । महायुद्ध की समाप्ति श्रौर जापान की पराजय के वाद | 
चीन की श्रान्तरिक राजनीति जो रुख धारण करेगी, चियांग काई शेक की दृष्टि में उस 
| का महत्त्व वहुत अधिक था। वह किसी भी दशा में इस वात के लिये तैयार नहीं था, कि 
येनान के कम्युनिस्टों को चीन में अपने उत्कर्ष का मौका मिले । यही कारण है, कि उस 
ने स्टिलवेल का विरोध किया, जिसके कारण अमेरिकन सरकार को विवश होकर 
स्टिलूवेल को वापस बुलाना पड़ा । अमेरिकन लोग चियांग काई शक्त को किसी-भी दशा 
में नाराज़ करने के लिये तयार नहीं थे। इसीलिये इस महासेनापति के साथ विरोध होने 
की दशा में जनरल स्टिलवेल को नीचा देखना पड़ा था | 


| | 

| 

|| 
| 
| 
| 
| 


जनरल स्टिलूवेल को वापस बुला लेने के वाद श्रमेरिका का ग्रोर से श्री हले को 
चीन में राजदूत बनाकर भेजा गया । उसे यह समभने में देर नहीं लगी, कि चुंगकिंग 
सरकार की आन्तरिक दशा बहुत ग्रस्तव्यस्त है, और उसके मुकाविले में येनान की कम्युः 
निस्ट सरकार बहुत अधिक सुव्यवस्थित एवं शक्तिशाली है । ग्रत: उसने इस वात का 
उद्योग किया, कि कुग्रोमिन्तांग ग्रौर कम्युनिस्ट दलों में परस्पर समझोता हो जाए, और 
ः' दोनों दल आपस में मिलकर काम करने लगें। पर उसे भी अपने प्रयत्न:में सफलता 
नहीं हुई। जनरल हरले भी चुंगकिग और येनान की सरकारों में समझोता नहीं करा 
सका । पर उसके प्रयत्न का यह लाभ अवश्य हुआ, कि कुश्रोमिन्तांग ग्रौर कम्युनिस्ट 
सरकारों में गृहयुद्ध प्रारम्भ नहीं हुआ, यद्यपि चीन की स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकार जापान 

- को परास्त करने के लिये किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को कर सकने में असमर्थ रही । 


(२) श्रमेरिका द्वारा चीन में एकता की स्थापना का उद्योग 


| जनरल हलें को चीन में ग्रमेरिकन राजदूत के पद पर विशेष रूप से इसीलिये 
नियुक्त किया गया था, ताकि वह चुंगकिग सरकार और कम्युनिस्ट सरकार में समझोता 
कराके उनकी संयक्त शक्ति को जापान के विरुद्ध युद्ध करने केलिये प्रयुक्त कर सके । 
जनरल हले ने श्रपने इस प्रयत्न में जो सिद्धान्त सम्मुख रखे थे, वे निम्नलिखित थे :-- 
(१) च्‌ गकिग की राष्ट्रीय सरकार को सत्ता ग्रक्षुण्ण रहे, er सर्वोच्च स्थिति में 
कोई अन्तर न आने पाए। (२) चियांग काई शेक स्वतन्त्र चीनी रिपब्लिक के राष्ट्रपति 
पद पर कायम रहे, और चीन की नव राष्ट्रीय सेनाओं का प्रवान सेनापति भी वही रहे। 
(३) येनान की कम्युनिस्ट सरकार चुंगकिग की केन्द्रीय सरकार कें ग्राधिपत्य को स्वीकार 
करें, और कम्युनिस्ट सेनाएं युद्ध के कार्य में चियांग काई शेक की राष्ट्रीय सेनाओं के 
साथ पूर्ण रूप से सहयोग करें । ७ नवम्बर, १९४४ को जनरल हले स्वयं येनान गया, 
ग्रौर वहां जाकर उसने कम्युनिस्ट नेताओ्रों से वातचीत प्रारम्भ की । कम्युनिस्ट लोग 
जापान से लड़ाई करते के उद्देश्य से चुंगकिग सरकार के साथ समझोता करने को तयार 
थे। उन्होंने सम मते के लिये एक मसविदा भी ७प्रार किया, जिसके अनुसार यह प्रस्ता 
वित किया गया, कि चंगक्विंग की सरक्रार विविध राजनीतिक दलों की मिली-जुली सरः : 
कार हो, ग्रौर देश के झामन पर ठुग्रोमिन्तांग दल का एकाधिपत्य न रहे । कम्युनिस्ट 


_ 
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नेताओं का कहना था, कि चीन की राष्ट्रीय सरकार और कुग्रोमिन्तांग दल दो पृथक्‌ 
सत्ताएं हैं, और कम्युनिस्ट आदि श्रन्य राजनीतिक दलों की भी सरकार की दृष्टि में वही 
स्थिति होनी चाहिये,- जो कु्रोमिन्तांग दल की है। कुश्रोमिन्तांग को अन्य 'राजनीतिक 
दलों की अपेक्षा श्रधिक ऊंची स्थिति प्राप्त नहीं होनी चाहिये । चीन में लोकतन्त्र रिप- 
ब्लिक की स्थापना के लिये यह आवश्यक है, कि शासन का संचालन लोकमत के ्रनु- 
सार हो, और विविध राजनीतिक दलों को यह ्रवसर हो, कि वे अपने विचारों तथा 
सिद्धान्तों का स्वतन्त्रता के साथ प्रचार कर सकें। पर चियांग काई शेक और उनके 
साथी इन वातों को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं थे। उनका कथन था, कि पहले 
कम्युनिस्ट लोगों को यह स्पस्टरूप से स्वीकार कर लेना चाहिये, कि वे चुंगकिग सरकार 
के श्रधीन हैं, और उन्हें अपनी सनाएं पूर्णरूप से चियांग काई शेक की सेनाओ्रों के साथ 
सम्मिलित कर देनी चाहियें। यह हो जाने के बाद ही कम्युनिस्ट दल को अन्य 
राजनीतिक दलों के समकक्ष रूप से स्वीकृत किया जा सकता है। पर कम्युनिस्ट लोग 
समभते थे, कि यदि वे बिना किसी शतं के श्रपनी सेनाग्रों को उस चुंगकिग सरकार के 
ग्रधीन कर देंगे, जिस पर कुओमिन्तांग दल का एकाधिपत्य है, तो उसका परिणाम 
केवल यह होगा, कि कम्युनिस्ट दल की सत्ता ही खतरे में पड़ जायगी । वे च्‌ंग्किग में 
Per विविध राजनीतिक दलों की मिलो-जुली सरकार स्थापित कर लेना चाहते थै, ताकि 
कुम्रोमिन्तांग दल का एकाधिपत्य कायम न रहने पाए। जनरल हले के लिये यह सम्भव 
नहीं हुम्रा, कि वह चियांग काई शेक को कम्युनिस्टों की इस मांग को स्वीकृत कर लेने के 
लिये प्रेरित कर सके । पर उसने समभौते की बातचीत को जारी रखा, श्रौर इसी 
कारण चीन के इन दो प्रधान दलों में परस्पर गृहयुद्ध प्रारम्म नहीँ होने पाया । 


- इसी बीच में (श्रगस्त, १६४५ में), जापान ने श्रात्मसमर्पण कर दिया, और महा- 
युद्ध (१६३९-४५) का श्रन्त हो गया। पर महायुद्ध की समाप्ति के साथ चीन की सम- 
स्या का भी ब्रन्त नहीं हो गया । जापान की पराजय के कारण नानकिग को उस सरकार 
का स्वयंमेव प्रन्त हो गया, जो वांग चिग वेई के नेतृत्व में कायम की गई थी । वांग चिग 
वेई की मृत्यु १६४४ में हो गई थी, पर नानकिंग की सरकार श्रमी कायम थी। महा- 
युद्ध की समाप्ति पर यह समस्या उत्पन्न हुई, कि नानकिंग सरकार द्वारा अधिकृत प्रदेशों 
पर भ्रब किसका प्राधिपत्य स्थापित हो, चुंगकिंग की कुओमिन्तांग सरकार का या येनान 
की कम्युनिस्ट सरकार का। कम्युनिस्ट सरकार इस स्थिति में थी, कि वह बड़ी सुग- 
मता से उत्तरी और पूर्वी चीन पर अपना श्राधिपत्य स्थापित कर सक्ती थी । पर चियांग 
काई शेक कमी इस बात को सहन नहीं कर सकता था। अतः नानकिंग सरकार द्वारा 
प्रधिङ्ृत प्रदेशों पर कब्जा करने के प्रश्न पर कुग्रोमिन्तांगे ्रौर कम्युनिस्ट सरकारों में 
परस्पर संघर्ष का प्रारम्भ प्रवश्यम्मावी था। अमेरिका का हित इस बात में था, कि 
चीन में सुव्यवस्थित प्रोर सुदूढ़ शासन स्थापित हो, और चीन पूर्वो एशिया का प्रमुख 
राज्ये बने । महायुद्ध के समय में मित्र-राज्यों ने चियांग काई शेक और उसकी सरकार 
को बहुत ग्रधिक महत्त्व दिया हुआ था । प्रतः अमेरिका और ब्रिटेन इस बात के लिये 
उत्‌ के कि चीन में प न होने पाए, और जापान की पराजय के बाद सम्पूर्ण 
चीन में एक शक्तिशाली केन्द्रीय शासन स्थापित करने का जो सुवर्णीय ग्रवसर उपस्थित 
हुसा है, उसका पूणं रूप से उपयोग किया जाय | इसीलिये उन्होंने कुभ्रोमिन्तांग प्रौर 
कभ्युनिस्ट सरकारों में समझौता कराने के अपने प्रयत्न को जारी रखा। 


६ नवम्बर, १६४४ को जनरल हलं ने ग्रपने पद से त्यागपत्र दे दिया, ग्रौर 
दिसम्बर, १६४५ में राष्ट्रपति ट्र,मैन ने जनरल माझेल को विशेषतया इस उद्देश्य से चीन 
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भेजा, किवे वहां के दोनों प्रमुख दलों में समझौता कराने का उद्योग करें। उन्हें यह 
कार्य सुपुर्दे किया गया, कि वे चीन जाकर न केवल कुग्रोमिन्तांग और कम्युनिस्ट दलों 
में सामयिक सन्धि कराएं, अपितु साथ ही यह मी उद्योग करें कि चीन में एक 


ऐसी लोकतन्त्र सरकार स्थापित हो जाय, जिसके शासन को सम्पूर्णे चीन स्वीकृत 
करता हो। 


श्रमेरिका चीन में शासन-सम्बन्धी एकता को कायम करने के लिये जिस प्रकार | 
प्रयत्नशील था, उसकी उपेक्षा कर सकना चियांग काई शेक और उसके साथियों के लिये | 
सम्भव नहीं था। श्रतः उन्होंने चीन में 'पीपल्स कान्सल्टेटिब कान्फरेन्स' नाम से एक नई | 
संस्था का निर्माण किया, जिसके सदस्यों की संख्या ३६ नियत की गई। यह्‌ व्यवस्था , | 
की गई, कि इस कान्फरेन्स में कुओमिन्तांग दल के ८, कम्युनिस्ट दल के ७ और श्रन्य 
विभिन्न दलों के २१ व्यक्ति सदस्य-रूप से लिये जाएं । निःसन्देह, यह लोकतन्त्र शासन 
के मार्ग पर एक महत्त्वपुर्ण कदम था । यद्यपि चीन में कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट दलों | 
का प्राधान्य था, पर इस कान्फरेन्स में इन दोनों दलों के मुकाबिले में अन्य पार्टियों तथा | 
स्वतन्त्र व्यक्तियों को-भ्रधिक स्थान प्रदान किये गये थे। यदि यह कान्फरेन्स सफल हो | 
जाती, तो चीन राष्ट्रीय एकंता और लोकतन्त्रवाद के मार्ग पर श्रवव्य म्रग्रसर हो सकता । 
पर पीपल्स कान्सल्टेटिव कान्फरेन्स केवल बाईस दिन तक ही कायम रह सकी। अपने 
इस छोटे-से जीवनकाल में भी इसने एक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न कर लिया। यह 
कार्ये था कुभ्रोमिन्तांग और कम्युनिस्ट दलों में यह समकौता कराने का, कि उनकी 
सेनाएं आपस के युद्ध को बन्द कर दें, और चीन का जो प्रदेश जिस सेना के कब्जे में है, 
वह 'उसी के कब्जे में रहे। १० जनवरी, १६४६ को इस कान्फरेन्स की ओर से तीन 
व्यक्तियों की एक उपसमिति नियत की गई, जिसे यह का सुपुर्द किया गया कि वह 
. कुओ्रोमिन्तांग और कम्युनिस्ट सेनाग्रों में युद्ध न होने दे। यह व्यवस्था की गई, कि इन 
तीन॑ व्यक्तियों में एक कुभ्रोमिन्तांग दल का हो, एक कम्युनिस्ट हो, श्रौर एक अमेरिकन 
|. हो | इस प्रकार अमेरिका के प्रयत्न से:चीन में गृहकलह कुछ समय के लिये स्थगित हो 
गया, भ्रौर सुदीषं काल के बाद चींन में सामयिक रूप से शान्ति की स्थापना हुई। 


पर १० जनवरी, १६४६ के समकोते से चीन की वास्तविक समस्या ba हल 

नहीं हुआ था। चीन में स्थायी शान्ति के लिये निम्नलिखित बातें श्रावश्यक थीं -(१) 

प्रब तक चियांग काई शेक की सरकार अकेले कुभ्रोमिन्तांग दल की ही सरकार थी | 

आवश्यकता इक्षं बात की थी, कि एक राजनीतिक दल के शासन का श्रन्त करके चीन में 
ऐसी सरकार स्थापित की जाए, जो लोकतन्त्रवाद के सिद्धान्तों पर श्राश्रित हो। (२) 
चीन की सेनाएं राष्ट्रीय न होकर राजनीतिक दलों की सेनाएं थीं । चियांग काई शेक की 
सेनाएं कुम्रोमिन्तांग दल रुँ थीं, ग्रौर माम्रो त्से तुंग की सेनाएं कम्युनिस्ट दल की। 
चीन की राष्ट्रीय एकता के लिये यह श्रावश्यक था, कि उसकी सेनाओं का किसी दल- 
विशेष के साथ सम्बन्ध न हो; वे चीन की राष्ट्रीय सेनाएं हों झौर राजनीतिक दलबन्दी 
से सर्वथा रहते हुए राष्ट्रीय सरकार की झाज्ञानुवतिनी हों। पर इन बातों को 
क्या में कर सकता सुगम नहीं था। जनरल मार्शल ने भरसक कोशिश की, 
कि कुग्रोमिन्तांग प्रौर कम्युनिस्ट दलों में समझोता कराके एक केन्द्रीय चीनी सरकार 
की स्थापना कराये। पर जनरल हले के समान जनरल मार्शल को भी ,निराझ होना 
पड़ा। जनवरी, १६४७ में वह चीन की राष्ट्र + एकता से निराश होकर भ्रमेरिका 
वापस लोट गया । 


gi 
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३६४ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


अमेरिका के योग्यतम राजनीतिज्ञ जो चीन में राष्ट्रीय एकता की स्थापना में 
निरन्तर असफल हो रहे थे, उसके कारण निम्नलिखित थे--(१) कुश्रोमिन्तांग और 
कम्युनिस्ट दलों के लोग एक दूसरे के प्रति घोर अविश्वास रखते थे। (२) चियांग काई 
शेक और उसके साथी कम्युनिज्म के विरोधी थे, और किसी भी रूप में समाजवादी 
व्यवस्था को सहन करने के लिए उद्यत नहीं थे। इसके विपरीत कम्युनिस्ट लोग चीन में 
समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिये कटिबद्ध थे । सभाज संगठन के प्रश्‍न पर 
इतना गहरा मतभेद होने की दशा में यह असम्भव था, कि इन दो परस्पर-विरोधी 
विचारधाराग्रों में किसी भी प्रकार से समझौता हो सके । 


(३) लोकतन्त्र शासन की स्थापना का प्रयत्न 


यद्यपि कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट दलों में किसी प्र कार का समझोता नहीं हो 
सका, पर चियांग काई शेक के लिये यह श्रसम्भव था, कि वह चीन में लोकतन्त्र शासन 
की स्थापना के कार्य को कोई महर] नदे। जापान के विरुद्ध युद्ध की परिस्थितियों के 
कारण चीन की राष्ट्रीय सरकार का शासनसूत्र पूर्णरूप से चियांग काई शेक के हाथों में 
अआ गया था। वह एकाधिपति (डिक्टेटर) के रूप में देश का शासन करता था, और सम्पूर्ण 
राज्यशक्ति उसी में केन्द्रित थी । १६३६ के बाद चीन में न कोई निर्वाचन हुए थे, और न 
किसी अन्य प्रकार से लोकमत के ग्रनुसार शासन करने का उद्योग किया गया था। युद्ध 
के समय चियांग काई शेक की ओर से बहुधा यह घोपणा.की जाती थी, कि युद्ध की समाप्ति 
पर जब शान्ति स्थापित हो जायगी, तो चीन में पुनः लोकतन्त्र शासन कायम किया जायगा 
ओर सरकार का संगठन लोकमत के ग्रनुसार किया जायगा । इसी लिये ्रब युद्ध की समाप्ति 
के लगभग एक साल बाद नवम्बर, १६४६ में चियांग काई शेक्र के आदेश के श्रनुसार 
राष्ट्रीय महासभा (नेशनल एसेम्बली) का संगठन किया गया । इसके सदस्यों की संख्या 
२१५० थी । इनमें से ९५० सदस्य वे थे, जिनका निर्वाचन श्रव से दस साल पूवं १६३६ 
में हुआ था । इनके ग्रतिरिक्त ग्रन्य सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित न होकर सरकार द्वारा 
मनोनीत किये गये थे । इन्हें नियुक्त करते हुए सरकार की श्रोर से यह यत्न किया गया 
था, कि जहां राष्ट्रीय महासमा में विविध राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को स्थान 
प्राप्त हो, वहां चीन के प्रमुख व्यक्ति भी उसकी सदस्यता पा सकें । २५ दिसम्बर, 
१९४६ को राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ । कम्युनिस्ट सदस्य इप अधि- 
 । में सम्मिलित नहीं हुए। पर उनकी श्रनुपस्थिति की कोई परवार्‌ न कर राष्ट्रीय | 
महासमा ने चीन के लिये नये शासन-विधान का निर्माण कर लिया 5९ यह व्यवस्था की, 
कि नया संविधान २५ दिसम्बर, १६४७ से लागू कर दिया जाय । चीन के इस नये लोक- 
तन्त्र शासन-विधान पर यहां प्रकाश डालने की श्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे क्रिया में 
परिणत करने के लिये चियांग काई शेंक और उसके साथियों को श्रवसर ही नहीं मिल 
सका । कम्युनिस्ट लोग राष्ट्रीय महासभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, और शीघ्र ही उन्होंते 
चीन के बड़े भाग पर अपना ्राधिपत्य स्थापित कर लिया था । कुग्रोमिन्तांग दल की 
सम्पुर्ण शक्ति कम्युनिस्ट लोगों का मुकाबिला करने में ही लग गई, और उन्हें इस बात 
का श्रवकाश नहीं मिला, कि वे राष्ट्रीय महासभा द्वारा तैयार किये गये शासन-विधान के 
अनुसार चीन में लोकतन्त्र शासन का विकास कर सकें । यहां इतना निर्देश कर देना 
पर्याप्त है, कि इस शासन-विधान का निर्माण डा० सन यात् सेन के सिद्धान्तों और श्रादशों 
को इष्टि में रख कर किया गया था, और राजझक्ति के उपयोग का अधिकार राज्य के . 
पांच विभागों या युश्रानों को दिया गया था । ये युश्रान निम्नलिखित थे--व्यवस्थापक 
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h ~ 
चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापनां ३९५ 


युश्रान, शासन युआन, न्याय यृश्रात, परीक्षा युग्रान और नियन्त्रण यञ्रान । डा० सन 
यात सेन के शासन-सम्बन्धी विचारों पर हम इस इतिहास में पहले प्रकाश डाल चूके हैं 
अतः इन पाच यृश्रानां के सम्वन्ध में यहां ग्रधिक लिखने की श्रावश्यकता नहीं है। 


र जनवरी, १६४८ में नये शासन-विधान के अनुसार व्यवस्थापन युग्रान (पालिया- 
ट) का निर्वाचन हुआ । चियांग काई शेक को चीन की रिपब्लिक का राष्टपति निर्वा- 
चित किया गया, और उपराष्ट्रपति के पद पर जनरल ली मुंग जेन को चुना गया। 
जनरल ली कट्टर सुधारवादी थे, और चियांग काई शेक से उनको प्रबल मतभेद था। 
चियांग काई शेक के विरोध के बावजूद भी उतका उप-राष्ट्रपति निर्वाचित होना इस बात 
का प्रमाण है, कि चीन में इस समय भी ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो चियांग काई 
शेक का श्रन्थानुसरण करने को उद्यत नहीं थे। यदि इस समय चीन में राष्ट्रीय एकता 
स्थापित हो सकती, और कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट दलों के लोग आपस मे समझौता 
करके लोकतन्त्र शासन के विक्रास के लिए उद्योग करते, तो निःसन्देहं चीन लोकतन्त्र के 
मार्ग पर बड़ी तेजी के साथ अग्रसर हो सकता । पर यह सम्भव नहीं था, कि इन दो दलों 
में परस्पर समझौता हो सके | जिस समय चीन की केन्द्रीय सरकार दिसम्बर, १६४६ 
के शासन विधान के अनुसार विविध युग्रानों के संगठन में तत्पर -थी, तमी कम्युनिस्ट 
सेनाएं- निरन्तर आगे बढ़ रही थीं ग्रौर चीन के बड़े भाग पर अपना ग्राविपत्य स्थापित 
करने में संलग्न थीं। जुलाई, १६४९ तक चीन के बड़े माग पर कम्युनिस्ट लोगों का 
शासन कायम हो गया था, और डा० सन यात सेन द्वारा प्रतिपादित सिद्धन्तों के अनुसार 
निमित नये शासन विधान को क्रिया में परिणत होने का कोई ग्रवसर ही नहीं रह गया 
था । यहां यह निदिष्ट कर देने की आवश्यकता नहीं है, कि चीन जो लोकतन्न्त्रवाद के 
मार्ग पर श्रग्रसर नहीं हो सका, उसमें महासेनापति चियांग काई शेक का दुराग्रह और 
स्वेच्छाचारी प्रवृत्तियां भी महत्वपूर्ण कारण थीं । 


४) कम्यनिस्ट दल का उत्कष 
i) > 


अमेरिका के प्रयत्न के बावजूद भी कुओमिन्तांग और कम्यूनिस्ट दलों में समझोता 
नहीं हो सका था। जब तक जापान के साथ युद्ध जारी रहा, इन दोनों दलों के गृहकलह 
ने उग्र रूप धारण नहीं किया। पर जापान के श्रात्मसमर्पण करते ही जब उत्तरी और पूर्वी 
चीन पर पुनः श्रधिकार स्थापित करने का प्रश्‍न उत्पन्न हुआ, तो चूंगकिग और येनान 
की सरकारों के पारस्परिक विरोध ने बहुत उग्र रूप धारण कर लिया । कुछ ही समय 
बाद इन दोनों दलों की सेनाग्रं में गृहयुद्ध प्रारम्भ हो गया, और अन्त में इस युद्ध में 
कम्युनिस्टों की विजय हुई। 


हम पहले लिख चुके हैं, कि ८ ्रगस्त, १६४६ को रूस ने जापान के विरुद्ध युद्ध 
की घोषणा कर दी थी। १६३९-४५ के महायुद्ध में रूस मित्र-राज्यों के पक्ष में था, 
और जमंनी की नाजी शक्ति को परास्त करने में उसका कतृ त्व अत्यन्त महत्वपूर्ण थां। 
जेनी के खिलाफ लड़ाई में रूस ने ग्रपनी सम्पूर्ण शक्ति लगायी हुई थी, इसीलिए उ 
जापान के विरुद्ध यद्ध उद्घोषित करना उचित नहीं समझा था । एप्रिल; १९४१ में रूस 
और जापान में एक सन्धि हुई थी, जिसके अनुसार दोनों राज्यों ने नटमपता- की नीति 
का अनुसरण करना स्वीकार किया था। यह सन्धि पांच साल के लिए स की गई थी, 
और दोनों राज्यों को यह्‌ श्रधिकार था, कि सम्पि की अवघि के समाप्त होने कें एक साल 
पर्व इस सन्धि को समाप्त कर देने का नोटिस दे सके ।\ ब्रिटेन और अमेरिका चाहते थे, 
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कि रूस जापान के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा कर दे, ताकि जापान को परास्त कर सकना 
उनके लिए सुगम हो जाय। पर रूस यह भलीमांति जानता था, कि उत्तर-पूर्वी चीन में 
जापान की शक्तिशाली क्वांन्तुंग सेना अक्षुण्ण रूप से विद्यमान है, और यदि रूस जापान 
के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जायगा, तो यह सेना पूर्वी साइबीरिया पर सुगमता के 
साथ अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगी, और एशियन रूस का पूर्वी समुद्रतट भी जापान 
के कब्जे में चला जायगा। रूस को एक अच्छी बड़ी सेना जापान का सामना करने के 
लिए साइबीरिया भेजनी पड़ेगी, और इसका परिणाम केवल यह होगा कि वह जर्मनी के 
विरुद्ध अपनी सम्पूर्ण सँन्य-शक्ति का उपयोग नहीं कर सकेगा। फरवरी, १६४१ में याल्टा 
नामक स्थान पर मित्र-राज्यों के प्रमुख नेताओं की एक कान्फरेन्स हुई। इसमें रूस ने यह 
स्वीकार किया, कि जब जर्मनी महायुद्ध में परास्त हो जायगा, तो उसके दो या तीन 
महीने बाद रूस जापान के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर देगा, ताकि जापान को परास्त 
करने में वह भी सहायक हो सके रूस समभता था, कि जापान के विरुद्ध लड़ाई शुरू 
करने के लिए इतने समय की आवश्यकता होगी, क्योंकि यूरोप से हजारों मील दूर पूर्वी 
| साइबीरिया में श्रपनी सेनाग्रों और युद्ध-सामग्री को प्रचुर परिमाण में पहुंचाने के लिए दो 
या तीन महीने का समय अवद्य लग जायगा । याल्टा कान्फरेन्स में ही ब्रिटेन और अमेः 
| रिका ने रूस के साथ एक समभौता किया, जिसके अनुसार उन्होंने यह स्वीकार किया 
था, कि जापान की पराजय के बाद पूर्वी एशिया के सम्बन्ध में नई व्यवस्था करते हुए रूस 
की निम्नलिखित मांगों को स्वीकार किया जायगा--(१) मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक 
(जिसमें समाजवादी व्यवस्था कायम थी) को एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में स्वीकृत किया 
जाय। (२) १९०४-५ के रूस-जापान युद्ध के परिणाम-स्व रूप रूस से जो प्रदेश श्रौर प्रभाव- 
क्षेत्र जापान ने प्राप्त कर लिये थे, वे रूस को प्रदान कर दिये जायें । (३) सखालिन द्वीप 
का दक्षिण भाग और उसके समीपवर्ती द्वीप रूस को पुन: प्राप्त हों । (४) पोटं ्रार्थर रूस 
को पट्टे पर दे दिया जाय, ताकि वह वहां अपनी जलशक्ति का अड्डा बना सके। (५) 
मञ्चूरिया पर चीनी सरकार का अधिकार हो, पर उसकी दो प्रमुख रेलवे लाइनों का 


संचालन एक ऐसी कम्पनी द्वारा किया जाय, जिस पर चीन और रूस दोनों का सम्मिलित 
आधिपत्य हो । 


याल्टा कान्फरेन्स में ब्रिटेन और श्रमेरिका के साथ [i | समभौता करके रूस 
ने यह्‌ तय कर लिया था, कि जर्मनी की पराजय के कुछ मास बाद वह भी जापान के 
खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर देगा | ७ मई, १६४५ कौ जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया, 
ग्रौर उसके ठीक तीन मास बाद ८ अगस्त, १६४५ को रूस ने जापान के खिलाफ लड़ाई 
की घोषणा कर दी। रूस की सेनाग्रों ने उत्तर की ओर से मंचूरिया में प्रवेश किया । 
कुछ दिन बाद १५ श्रगस्त, १६४५ को जापान ने बिना किसी शर्ते के आत्मसमर्पण कर 
दिया, और रूस को अ्रधिक युद्ध की श्रावश्यकता नहीं हुई । पर जापान के साथ सामयिक 
सन्धि २ सितम्बर, १६४५ से पूर्व सम्पन्न नहीं की जा सकी । इसका परिणाम यह हुआ, 
कि ८ अगस्त से २ सितम्बर तक (लगभग तीन सप्ताह तक) रूसी सेनाएं जापान द्वार | 
अधिकृत प्रदेशों में निरन्तर आगे बढ़ती गई । इस श्रवसर से लाभ उठाकर रूस ने सम्पूण 
मञ्चूरिया पर अपना कब्जा कर लिया, रौर उसकी एक श्रन्य सेना कोरिया में प्रविष्ट 
हो गई। २ सितम्बर तक उसने सम्पूर्ण उत्तरी कोरिया (३५ वीं पेरेलल तक) पर ग्रपता 
भ्राधिपत्य स्थापित कर लिया। तीन सप्ताह के थोड़े-से काल में मञ्चूरिया ग्रौर उत्तरी 
कोरिया के सुविस्तृत प्रदेश रूसी कम्युनिस्टों के श्रधिकार में ग्रा गये । यद्यपि रूस के इस 
श्राधिपत्य का चीन के कम्युनिस्टों के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था, पर हमने इसका 
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इतने विशद रूप में उल्लेख इसलिए किया है, क्योंकि चीन में कम्युनिस्ट दल के उत्कषं में 
इससे बहुत अधिक सहायता मिली थी । 


१५ अगस्त. १६४५ को जापान ने श्रात्मसमर्पण किया था। यद्यपि महायुद्ध में 
जापान परास्त हो गया था, पर मञ्चूरिया और पूर्वी चीन पर उसका आधिपत्य अभी 
्रविकल रूप से विद्यमान था। मञ्चूरिया ग्रौर कोरिया में रूसी सेनाएं निरन्तर आगे 
बढ़ रही थीं, पर मञ्चूकुग्रो और नानकिग की सरकारें श्रमी पूर्ववत्‌ कायम थीं। जापान 
के आत्मसमर्पण का यह परिणाम श्रवश्यम्भावी था, कि मञ्चूरिया श्रोर पूर्वी चीन से उन 
सरकारों का अन्त हो जाता, जो कि जापान को अपना संरक्षक, मित्र एवं सहयोगी मानती _ | 
थीं । साथ ही, यह भी आवश्यक था कि इन प्रदेशों में जो जापानी सेनाएं विद्यमान थीं, | 
वे हथियार डाल दें और मित्रराज्यों के सम्मुख आत्मसमपंण कर दें। मंचूरिया श्रौर || 
उत्तरी कोरिया में रूसी सेनाएं प्रविष्ट हो गई थीं, और रूस ने वहां श्रपना अधिकार स्था || 
पित कर लिया था। पर प्रश्‍न यह्‌ था, कि पूर्वी चीन पर अब किसका अधिकार हो और {| 
वहां की जापानी सेनाएं किसके सम्मुख ग्रात्मसमर्पण करें। मित्रराज्यों ने इस बात का 
फसला कर लिया था, कि पूर्वी चीन पर चीन की स्वतन्त्र सरकार की सेनाओं का अधि- | 
कार कायम होगा। पर चीन की स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकार की सेनाएं दो प्रकार की थीं, | 
कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट । इन दोनों सेनागओं में किसी मी प्रकार समझोता अब तक 
नहीं हो सका था। इस दशा में यह स्वामाविक था, कि ये दोनों सेनाएं पूर्वी चीन के अधिक 
से अधिक प्रदेश पर अपता कब्जा कायम करने का प्रयत्न करें। कम्युनिस्ट सेनाएं अधिक || 
व्यवस्थित और संगठित थीं । उत्तर-पर्चिमी चीन पर तो उनका अ्रधिकार था ही; साथ || 
ही, जापान द्वारा अधिकृत चीन के मी अनेक स्थानों पर कम्युनिस्ट सेनाएं गुरिल्ला पद्धति 
से युद्ध में व्यापृत थीं । इस दशा में उनके लिए यह अधिक सुगम था, कि वे पूर्वी चीन के 
बड़े भाग पर अपना कब्जा कायम कर लें। पर चियांग काई शेक इस बात को नहीं सह 
सकता था । श्रमेरिकन लोग भी यह नहीं चाहते थे, कि जापान को परास्त कर पूर्वी चीन 
के जिन प्रदेशों को उस की ग्रधीनता से स्वतन्त्र कराया गया है, उन पर अब कम्युनिस्टों 
का ग्राधिपत्य स्थापित हो जाय । श्रतः उन्होंने इस समय चियांग काई शेक की दिल खोल 
कर सहायता की । बहुत बड़ी संख्या में मोटर गाड़ियां, ट्रक, हवाई जहाजश्रादि च्‌ंगकिग 
सरकार को प्रदान किये गये, ताकि कुग्रोमिन्तांग दल की सेनाएं तेजी के साथ पूर्वी चीन 
पहुँच सकें, और कम्युनिस्टों से पहले ही उस पर अपना कब्जा क ॥ इस अवस्था में 
यह स्वाभाविक था, कि च्‌ंगकिंग सरकार और येनान सरकार में फिर से गृहयुद्ध का 
प्रारम्भ हो, क्योंकि कम्युनिस्ट लोग यह नहीं चाहते थे, कि चियांग काई शेक सम्पूर्ण पूर्वी 
चीन पर अपना प्रमत्व स्थापित कर ले । परिणाम यह हुआ, कि सितम्बर, १६४५ में 
कुग्रोमिन्तांग और कम्युनिस्ट सरकारों में लड़ाई शुरू हो गई । जापान की पराजय के वाद 
भी चीन में शान्ति स्थापित नहीं हो सकी । 


अमेरिका नहीं चाहता था, कि चीन में गृहयुद्ध जारी रहे। इसीलिये उसने 
दिसम्बर, १६४४ में जनरल माशेल को इस उद्देश्य से चीन भेजा था, ताकि वह चीन के 
इन दोनों दलों में समभौता क राके वहां लोकतन्त्र शासन की स्थापना का उद्योग करे । 
जनरल माशंल को ग्पने उद्देश्य में सफलता नहीं हो सकी, यह हम इसी अध्याय में ऊपर 
लिख चुके हैं। जनवरी, १६४६ में चीत के दोनों दलों ने जो सामयिक रूप से समझोता 
किया, उसका विवरंण मी हम ऊपर दे चूके हैं। पर समो पिता ओर कम्युनिस्ट दलों. 
भें समझोता हो सकमा. सुगम बात नहीं थी। नवम्बर, १६४६ में चियांग काई शेक ने 
देश के लिये नये शासन- विधान का निर्माण करने के प्रयोजन से ख्रिस राष्ट्रीय महासभा 


: 
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का. आयोजन किया था, कम्युनिस्ट दल ने उसका वहिष्कार कर दिया था । इस बीच में 

कम्युनिस्ट सेनाएं उत्तरी और पूर्वी चीन के अनेक प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित 

कर चुकी थीं । कुछ मास पूवं, १९४६ के शुरू में रूसी सेनाश्रों ने मञ्चू रिया और उत्तरी 

कोरिया को खाली कर दिया था, और इन प्रदेशों पर भी चीन के कम्युनिस्टों ने अपना 

कब्जा कायम कर लिया था । इस प्रकार चीन के अच्छे बड़े भाग पर चीनी क म्युनिस्टों | 

का अधिकार हो गया था। अब चियांग काई शेक चीन में राष्ट्रीय एकता की स्थापना | 

के लिये केवल दो ही उपायों का अवलम्बन कर सकता था--( १) यातो बह क म्युनिस्टों | 

के साथ समझौता करके इस बात के लिए तैयार हो, कि चीन में एक ऐसी लोकतन्त्र 

सरकार की स्थापना की जाय, जिसका निर्माण लोकमत के अनुसार हो और कुओ्रोमि- 

न्तांग, कम्युनिस्ट व अन्य सव राजनीतिक दलों को जो एक दृष्टि से देखे । (२) और या 

बह्‌ कम्युनिस्टों को युद्ध में पराक्त्त करके उनके द्वारा अधिकृत प्रदेशों को अपने कब्जे 

में ले आये । १६४७ तक समभौते के लिये जो प्रयत्न चीन में हुए, उनका उल्लेख हम 

fi र ऊपर कर चुके हैं। १९४८ में भी ये प्रयत्न जारी रहे, पर सफल नहीं हो' सके। इस 
समय चीन दो भागों में विमक्त था । कुछ प्रदेशों पर कम्युनिस्टों का कब्जा था, और 
कुछ पर कृग्रोमिन्तांग दल का । १६४८ के शुरू में चीन में जिस लोकतन्त्र शासन की 
स्थापना का उद्योग हुआ था, उसका सम्बन्ध केवल कुओ्रोमिन्‍्तांग दल द्वारा अधिकृत 
से के हा ही था । शेष चीन में कम्युनिस्ट लोग समाजवादी व्यवस्था की स्थापना 

"तत्पर थे । 


१९४९ के प्रारम्भ में एक बार फिर दोनों दलों में समझौते का उद्योग किया 
गया। १४ जनवरी, १६४६ को कम्युनिस्ट दल की ओर से समझौते की निम्नलिखित 
शर्ते पेश कीं गई (१) चियांग काई शेक और ली त्सूंग जेन को श्रपने पदों से पृथक्‌ कर 
दिया जाए। (२) कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट सरकारें एक साथ अपनी सेनाम्रों को 
लड़ाई बन्द कर देने का आदेश दें। (३) देश के लिए एक नया शासन-विधान बनाया 
जाय, जिसे बनाने का कार्य जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के सुपुदे हो। (४) जब 
तक नया शासन-विधान तैयार न हो, शासन-कार्य का संचालन करने के लिए एक ऐसी 
सरकार का संगठन किया | जिसमें सब प्रमुख राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्त्व 
प्राप्त हो । (५) सेना का नये सिरे से संगठन किया जाय। (६) युद्ध के लिये जिन चीनी 
नेताओं को दोषी पाया जाय, उन्हें दण्ड देने की व्यवस्था की जाय। यह स्पष्ट है, कि 
महासेनापति चियांग काई शेक इन शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकता था । पर इस समय 
चीन में उसकी स्थिति बहुत हीन हो चुकी थी। कम्युनिस्टों के विरुद्ध लड़ाई के लिए वह 
अमेरिका से यथेष्ट सहायता प्राप्त कर सकने में समर्थे नहीं हुआ था । इस समय ्रमेरिका 
इस स्थिति में नहीं था, कि चीन के गृहयुद्ध में एक पक्ष की खुले रूप से सहायता कर 
सके । यदि अमेरिका कुओमिन्तांग दल की सहायता करता, तो कम्युनिस्ट लोगों को रूस 
से सहायता प्राप्त करने का पूरा भरोसा था। इस दशा में ग्रेमेरिका ने प्रायः तटस्थता 
की नीति का अनुसरण किया, और इस कारण चियांग काई शेक की राजनीतिक स्थिति 
बहुत कुछ डांवाडोल हो गई। १२ जनवरी; १६४९ को उसने श्रपनी सरकार का सब 
कार्यमार उपराष्ट्रपति ली त्सुंग जेन के सुपु कर दिया । यद्यपि राष्ट्रपति के पद परं श्रब 
मी चियांग काई शेक कायम रहा, पर नानकिंग सरकार (जापान के आत्मसमर्पण के 
कुछ समय बाद कुञ्रोमिन्तांग सरकार चुंगकिंग से नानकिंग चली ग्रायी थी) का संचालन 
जनरल ली के हाथों में श्रां गया । इस समय नानकिंग सरकार का प्रधानमंत्री सन फो 
था । उसने कम्युनिस्टों के साथ समभौते की बातचीत को जारी रखा। पर उसे मी श्रपने 
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उद्देश्य में सफलता नहीं हो सकी । १६ एप्रिल, १६४९ को समभौते की बातचीत ग्रन्तिम 
रूस से समाप्त हो गई, और कम्युनिस्टों और कुश्रोमिन्तांग सरकार की सेनाओं में बाका- 
यदा युद्ध प्रारम्भ हो गया। 


| . यहां हमारे लिए यह सम्मव नहीं है, कि चीन के इस गृहयुद्ध की प्रमुख घटनाओं 
का संक्षिप्त रूप से भी उल्लेख कर सकें। उत्तरी चीन के सब प्रदेशों पर कम्युनिस्टों का | 
पहले ही कब्जा था | जनवरी, १६४६ में समझौते की बातचीत शुरू होने से पहले कम्यु- | 
| - निस्ट लोग तीन्त्सिन ग्रौर पेकिंग पर भी अपना श्राधिपत्य स्थापित कर चुके थे। समभौते की | 
| बातचीत के अ्रसफल हो जाने पर एप्रिल, १६४६ में कम्युनिस्ट सेनाग्रो ने यांगत्से नदी को 
पार कर लिया, ग्रौर नानकिग और शंघाई कम्युनिस्टो के अ्रधिकार में चले गए। कुछ 
समय बाद कम्युनिस्ट सेनाग्रं ने हैन्को को जीत लिया, रौर अक्टूबर, १६४६ में दक्षिणी 
चीन के प्र सिद्ध नगर कैन्टन पर भी उनका प्रमुत्त्व स्थापित हो गया। 


१७ सितम्बर, १६४६ को ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के परराष्ट्र विमागों ने {| 
यह स्वीकृत कर लिया, कि भ्रव चीन में कुओमिन्तांग दल की शक्ति तथा सत्ता का पूर्ण- | | 
रूप से ह्लास हो गया है। इस दल का चीन में कुछ भी प्रभाव नहीं रहा है, और इसका 
कोई ऐसा व्यवस्थित संगठन नहीं है, जिसे पाश्चात्य राज्य सहायता दे सकें। वस्तुतः, 
महायुद्ध के समय में ही अमेरिका आदि पाइचात्य देशों के प्रनेक राजनीतिज्ञ यह श्रनुमव 
करने लग गये थे, कि कूश्रोमिन्तांग दल के नेताग्रों में बहुत ्रधिक विकृति ग्रा चुकी है, 
आर वे अ्रपनी राजशक्ति का उपयोग देश के हित ग्रौर कल्याण के लिए न करके स्वार्थः 
साघन के लिए करने में तत्पर हैं । चीन की जनता भी उनके पक्ष में नहीं थी । इसके 
विपरीत कम्युनिस्ट लोग जहां सुव्यवस्थित ग्रौर सुसंगठित थे, वहां साथ ही देश के 
हित-साधन में भी तत्पर थे। इस दशा में यदि उन्हें कुओमिन्तांग सरकार को 
परास्त कर सकने में असाधारण रूप से सफलता प्राप्त हुई हो, तो इसमें आइचय की 
कोई बात नहीं है। 

नवम्बर, १६४६ तक यह दशा आ गई थी, कि कुग्रोमिन्तांग सरकार की अ्रधी- 
नता में केवल निम्नलिखित प्रदेश रह गये थे--(१) श्जेचुआत का प्रान्त, जिसकी राज- 
धानी चुंगकिंग थी, (२) दक्षिण-पूर्वी चीन के क्वांमसी प्रान्त का कुछ माग, (३) फामूंसा 
द्वीप, और (४) हैनान द्वीप । ये चार प्रदेश जहां कशओमिन्तांग सरकार की ्रघीनता में 
थे, वहां पर्चिमौ चीन के अनेक प्रदेशों पर एक बार फिर विविध हाला ते 
अपना ्ाधिपत्य स्थापित कर लिया था। चीन के गृहकलह की दशा में यह सरवेथा स्वा- 
भाविक था, कि विविध शक्तिशाली सेनापति ्रपने-अपने क्षेत्रं सें स्वतन्त्र शासकों के 
समान आच रण करने लगें। इस दशा में कम्युनिस्ट सरकार के सम्मुख मुख्य कायं यह 
था, कि इन सब प्रदेशों को जीतकर सम्पूर्ण चीन में राष्ट्रीय एकता की स्थापना की जाय। 
इस कार्य में उसे विशेष कठिनता का सामना नहीं करना पड़ा । १६४९ के अन्त से पूर्व 
ही कम्य निस्ट सेनाग्रं ने ग्राभ्यन्तर मंगोलिया के निन्गिस्रा प्रदेश को जीत लिया, ग्रोर 
माचे, १६५० तक उन्होंने सब स्वतन्त्र सिपहसालारों को परास्त कर अपने अधीन कर 
लिया। इसी प्रकार कम्यूनिस्ट सेनाग्रं ने इजेचुआन झौर क्वांगूसी में विद्यमात कुओ- 
मिन्तांग सेनाओं के विरुद्ध मी संघष को जारी रखा । माचं, १९५० तक यह स्थिति प्रा 

* गई थी, कि कग्रोमिन्तांग दल का प्रभूत्व केवल फार्मुसा और हैनान के द्वीपों तक ही 
सीमित रह गया था । चीन के विशाल प्रदेशों में कोई भी ऐसा तहो था, जो चियांग 
काई शेक या उसके कु~मित्तांग दल के अधिकार में हो। बाद में हैनान पर मी कम्यु- 
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निस्ट सेनाग्रों ने कब्जा कर लिया । इस समय केवल फार्मूसां द्वीप ही एकमात्र ऐसा मह- 
त्वपु्ण प्रदेश है, जों चियांग काई शेक या कृश्रोमिन्तांग दल के श्राधिपत्य में है। चीन में 
राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के कार्य में कम्युनिस्ट दल को असाधारण रूप से सफ- 
लता प्राप्त हुई है । 


सम्पूर्ण चीन को अपने अधिकार में लाकर कम्युनिस्ट लोगों ने वहां किस 
ढंग 'की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की, इस महत्त्वपूर्ण विषय 
पर हम इस ग्रन्थ के उनतीसवें भ्रध्याय में प्रकाश डालेंगे। पर यहां यह उपयोगी 
होगा कि हम कम्युनिस्ट दल की सफलता के कारणों पर संक्षिप्त: रूप से प्रकाश 
डालें । जापान की पराजय के वाद जो चीन की राजशक्ति कम्युनिस्ट लोगों के हाथों | 
में भ्रा गई, उसके मुरु कारण निम्नलिखित थे--(१) कम्युनिस्ट लोगों में उग्र देशभक्ति 
और राष्ट्रीय भावना विद्यमान थी । चीन में जापान का प्रभाव जिस ढंग से बढ़ रहा था, 
वे उसके प्रबल विरोधी थे | वे चाहते थे, कि चीन के सब राजनीतिक दल आपस के मत- 
भेदों को मुलाकर सम्मिलित रूप से जापान का मुकाबिला करें। इस कारण चीन की 
i जनता भी उनके पक्ष में थी । चियांग काई शेक रौर उसके साथी जापान के विरुद्ध युद्ध 
की तुलना में चीन में श्रपनी स्थिति को मजबूत बनाने को अधिक महत्त्व देते थे। इसी- 
लिए वे पाइचात्य देशों से प्राप्त होने वाली सहायता का उपयोग जापान के विरुद्ध न 
करके कम्युनिस्टों के खिलाफ करते थे । चीन की जनता इस बात को पसन्द नहीं करती 
थी । (२) महायुद्ध के समय जो प्रदेश येनान की कम्युनिस्ट सरकार के हाथों में थे, उनकी 
आथिक और राजनीतिक अवस्था बहुत सन्तोषजनक थी। कम्युनिस्ट लोग इन प्रदेशों का 
युद्ध के लिए शोषण न करके इनकी उन्नति में संलग्न थे। इसके विपरीत चुंगकिग की 
कृम्रोमिन्तांग सरकार द्वारा शासित प्रदेशों की श्राथिक दशा बहुत ही अस्त-व्यस्त थी। 
कीमतें वहां इतनी अधिक वढ़ गई थीं, कि सर्वसाधारण जनता के लिए अपना निर्वाह 
भी कर सकना ग्रसम्भव हो गया शा । (३) कम्युनिस्ट सरकार का. जंनता के साथ 
घनिष्ठ सम्पर्क था । वह अपनी शक्त के लिए जनता की सद्भावना व सहयोग पर 
तिर्मर करती थी । इसके विपरीत कुओमिन्तांग दल के नेता सबंसाधारण जनता की 
सवंथा उपेक्षा कर अपने वयक्तिक उत्कर्षं के लिये तत्पर थे । 
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| पच्चीसवां अध्याय 
दक्षिण-पूर्वी एशिया में राष्ट्रीय स्वाधीनता 

के लिंग्र संघष 

(१) इन्डोचायना 


दक्षिण-पूर्वी एाशया के विविध देशां के लिए गत महायुद्ध (१६३९-४५) एकं 
वरदान के समान था। इन्डोचायना, मलाया, इन्डोनीसिया, बरमा, फिलिप्पीन 
आदि जो देश सुदीर्घ सम्प्य से पाइचात्य साम्राज्यवाद के शिकार थे, जापान की विजयों 
के कारण उन्हें स्वतन्त्र होने का सुवर्णीय अवसर प्राप्त हो गया था । जापान ने इन 
देशों में कुछ समय के लिए अ्रपना सैनिक शासन स्थापित किया, पर बाद में इनमें 
ऐसी स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकारें कायम हो गईं, जो पाश्चात्य देशों के विरुद्ध जापान के 
साथ सहयोग करने को तँयार थीं । महायुद्ध की परिस्थितियों के कारण इन देशों में 
जापानी सेनाएं स्थापित थीं, और इनके शासन पर जापान का पर्याप्त प्रभाव था ।. 
पर एक बार पाश्चात्य साम्राज्यवाद के चंगुल से मुकत हो जाने के कारण इन देशों 
में राष्ट्रीय स्वाधीनता की जो मावना ग्रत्यन्त उग्र रूप से विकसित हो गई थी, उसे 
कुचल सकना न जापान के लिए सम्भव था, और न पाइचात्य देशों के लिए । महायुद्ध 
के अवसर पर युद्ध की परिस्थितियों से विवश होकर जब जापान ने इन देशों में अपने 
प्रभाव को अधिक व्यापक करने का प्रयत्न किया, तो वहां ऐसे देशमक्तों की कमी 
नहीं थी, जिन्होंने जापान का विरोध करने के लिये अपनी सम्पूर्ण शक्ति को लगा 
दिया । जापान की पराजय के बाद ये देश जव एक वार फिर पाश्चात्य दशो 
की सेनाओं के ्रधिकार में आ गये, तो इन्हीं राष्ट्रवादी देशमक्तों ने पाश्‍चात्य साम्रा- 
ज्यवाद का मुकाबिला करने के लिए ग्रसाधारण तत्परता प्रदर्शित की। एशिया के 
आधुनिक इतिहास में दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों का राष्ट्रीय स्वाधीनता के 


लिए संघष श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अध्याय में हम इसी संघर्ष के. 


वृतान्त का संक्षिप्त रूप से उल्लेख करेंगे 


महायुद्ध में इण्डो-चायना की स्थिति--फ्रांस ने किस प्रकार इण्डोचायना पर 
अपना आधिपत्य स्थापित किया, इस पर हम पहले प्रकाश डाल चुके है। इण्डोचायना 
फ्रांस के उसी प्रकार ग्रधीन था, जैसे कि मारत और बरमा ब्रिटेन के । जून, १६४० 
में फ्रांस जर्मनी द्वारा परास्त कर दिया गया था, ओर पेरिस नाजी सेनाओं के कब्जे में 
आ गया था । फ्रांस में कतिपय ऐसे राजनीतिक नेता विद्यमान थे, जो दिल से नाजी 
विचारधारा के साथ सहानुभूति रखते थे। उनकी इष्टि में नाजीज्म की अपेक्षा कम्यु- 
निज्म अधिक खतरनाक था, म्रौर उन्हें कम्युनिज्म के बढ़ते हुए प्रभाव का मुकाबिला 
करने का सर्वोत्तम उपाय यही समभ पड़ता था, कि नाजी जमंनी के साथ समभौता 
कर लिया जाए ! माल पेतां और श्री लवाल इनके प्रधान नेता थे । इन्होंने फ्रांस 
में एक नई सरकार का संगठन किया, और विशो को उसकी राजधानी बनाया । फॉस 
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४०२ एशिया (दक्षिण-पूर्वी) का आधुनिक इतिहास 


की इस नई सरकार ने २१ जून, १६४० को हिटलर के प्रतिनिधियों से सन्धि कर 

ली । इस सन्धि के अनुसार फ्रांस को दो भागों में विभक्त किया गया, जमनी द्वारा 

अधिकृत फ्रांस और स्वाधीन (विशी सरकार के अधीन) फ्रांस । सम्पूर्ण उत्तरी फ्रांस, 

जिसमें पेरिस भी सम्मिलित था, जर्मनी के ग्रविकार में रहा । दक्षिणी फ्रांस 
पर मार्शल पेतां की सरकार स्वतन्त्र रूप से शासन करती रही । २१ जून, १९४० 

की सन्धि के अनुसार विशी सरकार ने यह भी स्वीकार किया, कि फ्रांस के पास 'जो 
कुछ भी युद्ध-सामग्री शेष है, वह सव जर्मनी के सुपुर्द कर दी जाय। यद्यपि फ्रांस 
जर्मनी के श्रधिकार में आ गया था, पर उसका विशाल साम्राज्य भ्रमी जर्मनी की 
पहुंच से बहुत दूर था । जो फ्रेंच लोग मार्शल पेतां की नीति से ग्रसम्तुष्ट थे, उनका : 
नेता जनरल द गॉल था । ये लोग ब्रिटेन में एकत्र हुए, और वहां उन्होंने आजाद फ्रेंच 
सरकार का संगठन किया । द गाँल ने थत्न किया, कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य के 
विविध प्रदेश आजाद फ्रेंच सरकार का साथ दें | पर माशेल पेतां की सरकार यह 
नहीं चाहती थी । उसका विंचार था, कि भ्रव फ्रेंच लोगों को महायुद्ध में पूर्णतया तटस्थ 
रहना चाहिए, श्रौर जमनी के साथ जो सन्धि हुई है, उसका अविकल खूप से पालन 
क रना चाहिए। इण्डो-चायना के गवर्नर-जनरल श्री कार्तू ने जनरल द गॉल का साथ 
देते का फैसला किया । इस पर विशी सरकार ने उसे पदच्युत कर दिया, और श्री 
देकू को इण्डो-चायना का नया गवर्नेर-जनरल नियुक्त किया गया । 


श्री देकू को यह्‌ भय नहीं था, कि जर्मन जलसेना इण्डोचायना पर श्राक्रमण 
कर उसे अपने अधीन कर सकेगी । पर जापान महायुद्ध में जर्मनी और इटली के 
साथ सहानुभूति रखता था । यद्यपि अभी जापान महायुद्ध में तटस्थ था, पर उसकी 
आंख इण्डोचायना पर थी, और वह उसे अपने प्रभुत्त्व में ले आने के लिए उत्सुक था। 
ब्रिटेन और अमेरिका इण्डोचायना के मार्ग से चियांग कोई शेक की चृंगकिग सरकार 
को सहायता पहुंचाने में तत्पर थे, और यह बात जापान को किसी भी प्रकार सह्य 
नहीं थी । जापान चूंगकिग सरकार का अन्त कर सम्पूर्णं चीन को एक ऐसी सरकार की 
ग्रधीनता में ले आना | था, जो जापान को अपना संरक्षक, मित्र एवं सहयोगी 
समझे । ्रतः उसने फ्रांस के पतन का उपयोग चुंगकिग की सरकार का प्रतिरोध करने 
के लिए किया, और ३० अगस्त, १६४० को श्री देकू के साथ एक समझोता किया, 
जिसके अनुसार (१): इण्डोचायना की फ्रेंच सरकार ने जापान को यह अनुमति प्रदान 
की, कि वह अपनी सेनाएं तोन्किन के प्रदेश में रख सके, और (२) जापान इण्डोचा- 
यना को सैन्य-संचालन के लिए आधार के रूप में प्रयुक्त कर सके | इस समझौते का , 
उद्देश्य यह था, कि ब्रिटेन श्रौर अमेरिका इण्डोचायना के मागे से चुंगकिंग सरकार को ' 
iE न पहुँचा सकें, और जापान इस देश का चीन के विरुद्ध युद्ध के लिए उपयोग 
कर सके । i 


३० अगस्त, १६४० के समझौते से लाभ उठाकर जापान ने अपनी सेनाएं 
इन्डोचायना में भेजनी प्रारम्भ कर दीं । दक्षिण-पूर्वी एशिया के सम्बन्ध में जापान 
की जो नीति थी, उसके अनुसार वह इस भूखण्ड से पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद 
का भ्रन्त कर देना चाहता था, और वहां ऐसी सरकारें कायम करना चाहता था, जो 
जापान के प्रभाव में हों। श्रपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जापान यह श्रावश्यक 
समभता था, कि इन्डो-चायना में अपनी इतनी अधिक सेनाएं भेज दी जाएं, जो उपयुक्त . 
अ्रवसर उपस्थित होने पर सियाम (थाइलैड), मलाया, बरमा ्रादि पर भी श्रपना ्राधि- 
पत्य स्थापित कर सकें । इसी कारण १९४० का अन्त होने से पूवं ही वहुत-सी जापानी 
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दक्षिण-पूर्वी एशिया में राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये संघर्ष ४०३ 


सेनाएं इण्डोचायना पहुंच गई, और वहां की फ्रेन्च सरकार जापान के सम्मुख सर्वथा 
असहाय हो गई। यद्यपि इस समय इण्डोचायना में फ्रांस का राजनीतिक प्रमुत्त्व विद्यमान 
था, पर श्री देकू की सरकार जापान का किसी भी प्रकार विरोध कर सकने में सर्वथा 
असमथ थी। पर यह नहीं समझना चाहिए, कि इण्डोचायना में ऐसे फ्रेंच लोगों का 
सवथा श्रभाव था, जो इस समय जापान के सैनिक प्रभुत्व का प्रतिरोध करने में तत्पर 
हों । बहुत-से फ्रेंच नागरिक देकू की नीति से ग्रसन्तुष्ट थे, और इस प्रकार के गुरीला युद्ध 


में संलग्न थे, जिसका प्रयोजन इण्डोचायना में विद्यमान जापानी सेनाओं को नुकसान 
पहुंचाना था । 


राष्ट्रीय भ्रान्दोलन का बिकास--महायुद्ध (१६३ ९-४५) के प्रारम्म से पूर्व 
भी इन्डोचायना में राष्ट्रीय स्वाधीनता का आन्दोलन विद्यमान था । यद्यपि इन्डोचायनाः 
के सब निवासी जाति, नसल, भाषा, संस्कृति ग्रादि की इष्टि से एक नहीं थे, पर उन सब 
में फांस के शासन के विरुद्ध भावना ्रौर राष्ट्रीय स्वाधीनता की आकांक्षा समान रूप 
से विद्यमान थी। इण्डो-चायना में जो अनेक दल स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्नशील थे, उन्हें 
हम निम्नलिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं (१) फाम-पुइन्हो दल - यह इन्डोचायना 
का नरम दल था, जो फ्रांस के साथ सम्वन्ध कायम रखते हुए शासन-बुघार से सन्तुष्ट 
था । इस दल के लोग चाहते थे, कि इन्डोचायना फ्रांस के साम्राज्य के अन्तर्गत रहे, पर 
धीरे-धीरे देश के शासन में इस प्रकार के सुधार कर दिये जाएं, जिनसे इण्डोचाइनीज 
लोगों को शासन में हाथ बटाने का अवसर प्राप्त हो सके (२) क्रान्तिकारी दल--इसमें 
अनाम के नवयुवक देशमक्त सम्मिलित थे। ये अपने देश को फ्रांस की अधीनता से मुक्त 
करके पूर्ण स्वराज्य की स्थापना के पक्षपाती थे । १६२८ तक इस दल में कम्युनिस्ट 
लोग भी शामिल रहे। पर बाद में कम्युनिस्टों का राष्ट्रीय क्रान्तिकारी दल से मतभेद 
हो गया और उन्होंने अपना पृथक्‌ दल संगठित कर लिया । (३) आतंकवादी दल --इस 
दल के लोग फ्रेंच शासन का अन्त करने के लिए ग्रातंकवादी उपायों का अवलम्बन करने 
के पक्षपाती थे, ग्रौर इन्डोचायना के बाहर कैन्टन (चीन में) को अपना आश्रयस्थान बना 
कर अपने कारे में तत्पर थे । 


महायुद्ध के समय ये दल श्रपने-ग्रपने ढंग से इण्डोचायना की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
के लिए प्रयत्नशील रहे । क्रान्तिकारी दल के सदस्य और विशेषतया कम्युनिस्ट लोग 
महायुद्ध को अपने देश की राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए एक सुवर्णीय अवसर समभते थे, 
और इसी कारण उन्होंने गुप्त उपायों से देकू की सरकार का प्रतिरोध करना प्रारम्भ 
कर दिया था। इन लोगों ने श्रनेक गुप्त: समितियां संगठित कर ली थीं, I फ्रेंच शासन 
और जापान के सैनिक भ्रमुत्त्व का समान रूप से प्रतिरोध कर रही थीं। इन क्रान्ति: 


कारियों ने गुरीला युद्ध-नीति का श्रनुसरण कर फ्रांस और जापान के आफिसरों पर . 


आक्रमण करने प्रारम्भ कर दिये थे, और विदेशी शक्तियों के क्राय को कठिन बना दिया 
था । महायुद्ध के समय में इन लोगों के लिए यह तो सम्भव नहीं था, कि ये खुले तौर पर 
मैदान में आकर स्पष्ट रूप से फ्रांस या जापान की शक्ति का मुकाबिला कर सकें, पर 
गुरीला पद्धति का अनुसरण कर ये अपने देश को स्वतन्त्र कराने में तत्पर थे । 


विएत-मिन्ह सरकार की स्थापता-माचं, १६४५ में महायुद्ध की परिस्थिति 
ऐसी हो गई थी, क्रि जापान के लिए ग्रपने विशाल साम्राज्य और प्रभावक्षेत्रों को संमाल 
सकना सम्भव नहीं रहा था जर्मनी देर तक मित्र-राज्यों का मुकाबिला करता रह 


सकेगा, इसकी भी कोई ग्राशा नहीं रह गई थी। ग्रगस्त, १६४४ में फ्रांस जर्मनी के 
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¥o¥ एशिया (दक्षिण-पूर्वी) का आधुनिक इतिहास 


श्राधिपत्य से स्वतन्त्र हो गया था, और जनरल द गॉल के नेतृत्व में वहां फ्रांस की सरकार 
का पुन:संगठन कर लिया गया था। मार्शल पेतां की विशी सरकार का पतन हो गया 
था, और इन्डोचायना में श्री देकू की स्थिति बहुत डांवाडोल हो गई थी। इस दशा में 
| जब १६४४ में जापान ने अपनी सेनाओं को धीरे-धीरे दक्षिण-पूर्वी एशिया से हटाना 
शुरू किया, तो माचे मास में इन्डोचायना से भी उसने श्रपनी सेनाएं वापस बुला लीं । 
जापान की सेनाग्ओों के वापस चले जाने पर श्री देकू के लिए यह सम्भव नहीं रहा, कि 
वह इण्डोचायना में फ्रांस के प्रभुत्व को कायम रख सके । इस दशा में राष्ट्रवादी देश- 
भक्तों ने इण्डोचायना की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी, और विएत-मिन्ह नाम 
से अपनी स्वतन्त्र सरकार का संगठन कर लिया। इस सरकार के नेता डॉ० हो ची 
मिन्ह थे, जो कट्टर राष्ट्रवादी होने के साथ-साथ कम्युनिज्म के भी समर्थक थे। हो ची 
मिन्ह के क्रान्तिकारी अनुयायी देर से इन्डोचायना की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न- 
शील थे, और महायुद्ध की परिस्थितियों सै लाम उठाकर और गुरीला युद्ध पद्धति का 
अनुसरण कर फ्रेञ्च ग्राधिपत्य का प्रतिरोध करने में तत्पर थे। अगस्त, १९४५ में जब 
| जापान ने ग्रात्मसमर्पण कर दिया, तो हो ची मिन्ह ग्रौर उनके क्रान्तिकारी ग्रनुयायियों 
को अपनी मनोकामना की पूर्ति का सुअवसर मिला । उन्होंने श्रनाम के राजा या सम्राट्‌ 
बाश्रो दाई की सत्ता की सर्वथा उपेक्षा कर इन्डो-चायना में 'विएत-नाम' नाम से 
रिपब्लिकन राज्य की घोषणा कर दी, और अपने को फ्रेंच ्राधिपत्य से पूर्ण रूप से मुक्त 
कर लिया | हम इस पुस्तक में पहले लिख चुके हैं, कि इण्डोचायना ग्रनेक राज्यों व प्रदेशों 
j में विभक्त था । इनमें से कम्बोडिया, लाश्रोस और ग्रनाम में प्राचीन राजवंशों का शासन 
था। फ्रेन्च ग्राधिपत्य में इन राज्यों के राजाग्रों की वही स्थिति थी, जो भारत के ब्रिटिश 
शासकों की अधीनता में ग्वालियर, रामपुर ्रादि रियासतों के राजाग्रों की थी । श्रनाम 
के राजा को 'सम्राट्‌' कहा जाता था, यद्यपि वह इण्डोचायना के फ्रेंच गवर्नर-जनरल के 
हाथों में कठपुतली मात्र ही था। इस समय ग्रनाम का सम्राट्‌ बाग्ओरो दाई था। पर जब 
हो ची मिन्ह के नेतृत्व में विएत-नाम रिपब्लिक की स्थापना हो गई, तो सम्राट्‌ बाश्रो | 
दाई के लिए अपने पद पर कायम रह सकना सम्भव नहीं रहा। २५ अगस्त, १९४५ को 
उसने सम्राट्‌ पद का परित्याग कर दिया, और २ सितम्बर, १६४५ को विएत-नाम 

रिपब्लिक का शासन सम्पूण ्रनाम पर वैश्र एवं व्यवस्थित रूप से स्थापित हो गया । 


a इन्डो-चायना के सम्बन्ध में फ्रांस की नीति--पर फ्रांस के लिए यह सम्मव 
नहीं था, कि इन्डो-चायना के अपने साम्राज्य को वह इस ढंग से श्रपनी अधीनता से मुक्त 
हो लेने दे। यद्यपि महायुद्ध के समय मित्रराज्य डंके की चोट के साथ यह उद्घोषित किया 
करते थे, कि ये मानव स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रवांद के लिए नाजी तथा फॅसिस्ट शक्तियों 
के विरुद्ध संघे कर रहे हैं, पर महायुद्ध में विजयी हो जाने के बाद उन्होंने अपने सिद्धत्तों 
श्रौर आ्रादर्शों को ताक में रख दिया था । ब्रिटेन, फ्रांस, हालैंड और ्रमेरिका दक्षिण-पूर्वी 
एशिया में अपने खोये हुए साम्राज्यों की पुनःस्थापना के लिए प्रयत्नशील थे । फ्रांस ने 
इन्डोचायना के सम्बन्ध में जिस नीति का निर्धारण {कया था, उसके मुख्य तत्त्व निम्त- 
लिखित थे-(१ 5 फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन के रूप में परिवर्तित कर 
दिया जाय, जिसमें फांस के ग्रतिरिक्त उसके ग्रधीनस्थ देश भी अन्तर्गत हों। (२) इल्डो- 
। चायना भी इस फ्रंच यूनियन का एक अंग हो । (३) इन्डो-चायना के विविध संरक्षित 
| राज्यों और कोचीन-चायना को मिलाकर एक संवर्ग (फिडरेशन) बनाया जाय, और इसे 

फिडरेशन में राजकीय mame को प्राप्त करने का इन्डो-चायना के सब नागरिकों को समातं 
रूप से श्रवसर प्रदान किया जाय । (४) इन्डो-चायनीज फिडरेशन की परराष्ट्र-नीति श्रौ 
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दक्षिण-पूर्वी एशिया में राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये संघर्ष ४०५ 


सेना का संचालन फ्रेञ्च सरकार के हाथों में रहे । राज्य के श्रान्तरिक शासन के सम्बन्ध 
में इन्डो-चाइनीज फिडरेशन को स्वतन्त्रता प्राप्त हो । (५) फ्रेन्च यूनियन में सर्वत्र सर- 
कारी नौकरी प्राप्त करने का यूनियन के सव नागरिकों को समान रूप से अवसर हो । 


फ्रेन्च यूनियन की यह योजना ब्रिटिश कामनवेल्थ की योजना से ग्रनेक ग्रंशों में 
मिलती थी । महायुद्ध के बाद फ्रांस के लिए यह संभव नहीं रहा था, कि वह अपने साम्रा- 
ज्य के अन्तरगत इन्डो-चायना आदि देशों पर पहले के समान अ्रपना आधिपत्य स्थापित 
रख सके । ्रतः उसने फ्रेञ्च यूनियन की योजना तैयार की थी, जिसके द्वारा इन्डो-चायना 
आदि देशों को अपने ग्रान्तरिक शासन के सम्बन्ध में बहुत कुछ स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाती 
थी । पर विदेशी मामलों और सेना पर उनका नियन्त्रण नहीं होता था । यह सम्भव नहीं 
था, कि इन्डो-चायना के राष्ट्रवादी नेता फ्रेन्च यूनियन की इस योजना को स्वीकृत कर 
सकते । वे पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते थे। उनमें राष्ट्रीय स्वाधीनता ग्रौर लोकतन्त्रवाद की 


भावना इस हद्द तक विकसित हो चुकी थी, कि वे फ्रांस के आधिपत्य को आंशिक रूप से 
भी स्वीकृत करने के लिए उद्यत नहीं थे । 


फ्रांस के श्राधिपत्य की पुन:स्थापना-माचं, १६४५ में जापानी सेनाएं इन्डो- 
चायना को छोड़कर चली गई थीं। यदि इसके बाद फ्रेन्च सेनाएं अच्छी बड़ी संख्या में 
तुरन्त इन्डो-चायना पहुंच जातीं, तो फ्रांस के लिए यह सम्भव होता, कि वह एक बार फिर 
इस देश पर पहले के समान अपने ग्राधिपत्य को स्थापित कर सके । पर ञ्रमी महायुद्ध की 
परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं, कि फ्रेन्च सेनाएं अच्छी बड़ी संख्या में सुदूर पूर्व में पच ग 
सकतीं । अगस्त, १६४४ में जापान के श्रात्मसमर्पण कर देने पर इन्डो-चायना पर अ्रधि- 
कार स्थापित करने का कार्य मित्रराज्यों की गओर से ब्रिटेन और चीन के सुपुर्द किया 
गया । यह्‌ व्यवस्था की गई, कि ब्रिटिश सेनाएं दक्षिणी इन्डो-चायना पर ्रौरचीनी सेनाएं 
उत्तरी इन्डो-चायना पर कब्जा कर लें, ताकि सर्वत्र व्यवस्था स्थापित की जा सके। पर 
मार्च और अगस्त के बीच के महीनों में इन्डो-चायना में कोई भी ऐसी राजशक्ति नहीं 


. थी, जो हो ची मिन्हु की विएत-नाम सरकार का मुकाबिला कर सकती । परिणाम यह 


हुआ, कि इस काल में हो चो मिन्ह के दल ने श्रनाम में भ्रपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर 
लिया। अगस्त, १६४५ तक न केवल श्रनाम अपितु तोन्किन और कोचीन-चायना भी हो 


ची मिन्ह की ग्रधीनतां में भ्रा गये थे । 


ब्रिटिश सेनाओं ने सबसे पूर्व सैगोत पर अपना कब्जा कायम किया। इससे पूर्व 
सैगोन विएत-नाम सरकार के भ्रधीन था । ब्रिटिश सेनाशओरों ने सँगोन पर तो अपना अघिः 
कार कायम कर लिया, पर उनके लिए यह सम्भव नहीं था, कि वे इन्डो-चायना में और 
भ्रधिक आगे बढ़ सकें, क्योंकि विएत-नाम सरकार की सेनाएं उनका मुकाबिला करने के 
लिए तत्पर थीं । ब्रिटिश सेनाग्रों ने इसके लिए विशेष प्रयत्न भी नहीं किया। सैगोन को 
अपने कब्जे में करके उन्होंने उसे फ्रांस के सुपुर्द कर दिया, और अब इनडो-चायना के म्न्य 
प्रदेशों पर अपने प्रभुत्व की पुनःस्थापना का कार्य फ्रांस की सेनाग्रों के हाथों में आ गया। 
१६४६ के शुरू तक फ्रेन्च सेनाएं ग्रच्छी बड़ी संख्या में सैगोन पहुंच गई थीं, और फ्रेन्च 
सरकार स्वाभाविक रूप से इस प्रयतत में लगी थी, कि इन्डो-चायना पर फिर से अपने 
अधिपत्य को स्थापित कर ले। फ्रेन्च लोगों ने यत्न किया, कि विएतनाम सरकार के 
नेताग्रों को फ्रेञ्च यूनियन की योजना को स्वीकृत कर लेने के लिए तैयार करें। पर अपने 
इस प्रयत्न में उन्हें सफलता नहीं हुई। श्रव फ्रांस के सम्मुख केवल यही मार्ग ग्रवशिष्ट 
था, कि वह विएत-नाम सरकार को सैन्य शक्ति द्वारा परास्त करे। 
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विएत-तास औ्रौर फ्रांस--उत्तरी इन्डो-चायना में जापान के प्रभाव का अन्त कर 

| व्यवस्था स्थापित करने का कार्य चीनी सरकार के सुपुर्द किया गया था। चीनी लोगों ने 
यह यत्न नहीं किया, कि वे विएत-ताम सरकार के खिलाफ संघर्ष करें या उसके शासन- 
कार्य में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करें। ग्रतः उत्तरी इन्डो-चायना में विएत-नाम सरकार 
की सत्ता अक्षण्ण रूप से कायम रही । पर फ्रांस इस बात के लिये उत्सुक था, कि जिस 
प्रकार सँगोन में उसकी सेनाएं प्रविष्ट हो गई हैं, वैसे ही उत्तरी इन्डो-चायना में भी | 
प्रविष्ट हो जाएं और चीनी सेनाग्रों का स्थान फ्रेन्च सेनाएं ले लें। पर यह बात तभी 
सम्भव थी, जब किया तो फ्रांस विएत-नाम सरकार के विरुद्ध युद्ध करे, और या किसी | 
प्रकार के समभौते द्वारा विएत-नाम सरकार को इसके लिये राजी कर ले। ६ माच, 
१६४६ को फ्रांस ने विएत-नाम सरकार के साथ एक समझोता किया, जिसकी मुख्य शर्ते 
निम्नलिखित थीं--(१) फ्रांस यह स्वीकार करता है, कि विएत-नाम रिपब्लिक को स्थिति 
एक स्वतन्त्र राज्य की है, और उसे यह अधिकार है, कि वह अपनी पृथक्‌ सरकार, पृथक्‌ | 
Mr पालियामेंट और पृथक्‌ सेना रख सके । (२) विएत-नाम रिपब्लिक इन्डो-चाइनीज फिड- 
bi रेशन के ब्रन्तर्गत रहेगी, और इन्डो-चाइनीज फिडरेशन फ्रेञ्च यूनियन का अंग बनकर 
; रहेगा । (३) विएत-नाम रिपब्लिक का शासन किन-किन प्रदेशों में हो, यह बात लोकमत 
ph (रिफरेन्डम) द्वारा निश्चित की जायगी । (४) फ़ेन्च सेनाएं तोन्किन में प्रवेश कर सकेंगी। 
ie (५) इस समते के बाद जब फ्रांस और विएत-नाम रिपब्लिक के पारस्परिक सम्बन्ध 
| मेत्रीपूर्ण हो जायें, तो परस्पर बातचीत द्वारा इस बात का निर्णय किया जाय, कि विएत- 

नाम का अन्य विदेशी राज्यों के साथ क्या और किस प्रकार का सम्बन्ध रहे । 


६ मार्च, १९४६ का यह समझौता हनोई समते के नाम से प्रसिद्ध है, श्रौर 
इन्डो-चायना के आधुनिक इतिहास में इसका बहुत श्रधिक महत्त्व है। यद्यपि विएत-नाम 
सरकार के नेता पूर्ण स्वाधीनता चाहते थे और अपने देश पर किसी प्रकार के फ्रेंच प्रभुत्व ` 
को स्वीकृत करने के लिए उद्यत नहीं थे, पर समय की परिस्थितियों को इष्टि में रखकर 
उन्होंने यही उचित समका, कि वे फ्रांस के साथ समझोता कर लें, और फ्रेन्च यूनियन के 
श्रन्तगंत रहते हुए अपने देश की उन्नति के लिए प्रयत्नशील हों । हनोई समभौते के परि- 
णामस्वरूप फ्रेन्च सेनाएं तोन्किन में प्रविष्ट हो गई, श्रौर हनोई नगर में उन्होंने अपनी 
छावनी डाल दी। श्रब दक्षिण में सैगोत पर और उत्तर में हनोई पर फ्रेन्च सेनाओं ने 
हा कब्जा कर लिया था, पर इनके बीच का सब प्रदेश विएत-नाम सरकार के शासन 

था। 


पर ६ माचे, १६४६ का यह समभौता देर तक कायम नहीं रह सका । जिन 
प्ररनों पर फ्रेन्च ग्रौर विएत-नाम सरकारों में परस्पर मतभेद उत्पन्न हुआ, वे निम्न- 
लिखित थे--(१) संगोन में फ्रेन्च सेनाग्रों को सत्ता के कारण फ्रांस ने कोचीन-चायना 
में एक पृथक्‌ सरकार की स्थापना कर दी थी, जो विएत-नाम रिपब्लिक की अधीनता में 
नहीं थी । कोचीन-चायना विएत-नाम रिपब्लिक के ्रन्तर्गत हो या नहीं, इसका निर्णय 
रिफरेन्डम द्वारा किया जाना चाहिये था । पर फ्रांस ने ग्रपनी सँन्य-झञक्ति के जोर पर इस 
प्रदेश में एक पृथक्‌ | का निर्माण कर लिया था, ज़िसे विएत-नाम की सरकार स्वी- 
कृत करने के लिए उद्यत नहीं थी । (२) फ़ न्च लोग समभते थे, कि इन्डो-चायना में जिस 
फिडरेशन का निर्माण किया जाना है, उसका ग्रध्यक्ष फ्रांस द्वारा नियुक्त हाई कमिश्नर 
होगा, जो कि फिडरेशन के अन्तर्गत सब राज्यों पर श्रपना नियन्त्रण रखेगा । इसके विपः 
रीत विएत-ताम रिपब्लिक के नेताओं का यह विचार था, कि इन्डो-चाइनीज फिडरेशन 
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के अन्तर्गत सब राज्यों की स्थिति स्वतन्त्र राज्यों के सरश होगी, और वे केवल ग्राथिक 
क्षेत्र में सहयोग करने के उद्देश्य से ही फिडरेशन में सम्मिलित होंगे। 


इन मतभेदों को दूर करने के लिये नेक प्रयत्न किये गये। १६४६ में कई बार 
फ्रांस और विएत-नाम रिपब्लिक के 7 तिनिधियों की सम्मिलित कान्फरेनसे हुई। पर ये 
मतभेद दूर नहीं हो सके । परिणाम यह हुआ, कि हनोई समझौता भंग हो गया, और फ्रांस 
ग्रौर विएत-नाम रिपब्लिक में युद्ध का सूत्रपात हुआ । विएत-नाम सरकार के नेताग्रों की 
सैन्य-शक्ति इतनी नहीं थी, कि वे फ्रेन्च सेनाओं का सम्मुख-युद्ध में मुकाविला कर सकते। 
१६४६ में बहुत-सी फ्रेन्च सेनाएं सँगोन ग्रौर हनोई पहुंच गई थीं। इन सेनांग्रों को 
परास्त कर सम्पूर्णं तोन्किन, अनाम और कोचीन-चायना में अपने प्रमृत्त्व की स्थापना 
कर सकना विएत-नाम सरकार के लिये सुगम नहीं था। पर त्रिएत-नाम में राष्ट्रीय स्व- 
तन्त्रता की भावना इतनी श्रधिक प्रबल थी, कि फ्रांस के लिए उसे दबा सकना मी 
सम्भव नहीं था । परिणाम यह हुआ, कि हो ची मिन्ह और उसके साथियों ने गुरीला युद्ध- 
नीति का आश्रय लिया, और फ्रेन्च सेनाओं के कार्य को बहुत अ्रधिक कठिन बना दिया। 
फ्रांस और विएत-नाम रिपब्लिक का यह युद्ध दिसम्बर, १६४६ में शुरू हो गया था। 


बाग्रो दाई की सरकार-- हो ची मिन्ह के विरुद्ध युद्ध शुरू हो जाने पर फ्ेञच सर-: 
कार ने यह आवश्यक समका, कि इन्डो-चायता में एक ऐसी सरकार कायम कर दी जाय, | 


जो उसके हाथों में कठपुतली के समान हो । महायुद्ध के वाद संसार में सर्वत्र राष्ट्रीयता 
और लोकतन्त्रवाद को प्रवृत्तियां जिस-ढंग से प्रवल हो गयी थीं, उसके कारण फ्रांस के 
लिये यह सम्मव नहीं रहा था, कि सम्पूर्ण इन्डोचायना पर पहले के समान ग्रपना शासन 
स्थापित कर सके । अतः उसने यह निश्चय किया, कि इन्डो-चायना में एक ऐसी सरकार 
कायम कर दी जाय, जो कम्युतिज्म की विरोधी हो और जो फां के आदेशों का अनुसरण 
करती हुई हो ची मिन्ह के विरुद्ध युद्ध को जारी रखने का कार्य कर सके । हम इसी प्रक- 


रण में ऊपर लिख चुके हैं, कि २५ श्रगस्त, १६४५ को ग्रनाम के सम्राट्‌ वाओो दाई ते - 


अपने राजसिंहासन का परित्याग कर दिया था, क्योंकि विएत-नाम रिपड्लिक की स्था- 
पना हो जाने के कारण उसके लिये ग्रगने पद पर रह सना सम्मत्र नहीं रह्‌. गया था। 
इन्डो-चायना को छोड़कर बाग्रो दाई यूरोप चला गया था, और लण्डन में अपना समय 
व्यतीत कर रहा था । दिसम्बर, १६४७ में ब्रिटेन में स्थित फ़ न्च राजदूत की बाम्रो दाई 
के साथ मुलाकात हुई । वहां उसके सम्मुख यह्‌ प्रस्ताव उपस्थित किया गया, कि वह अपने 
देश को वापस जाकर उसके शासन को फिर से संभाल ले। इन्डो-चायना में ऐसे लोगों 


_ की कमी नहीं थी, जो हो ची मिन्ह की समाजवादी प्रवृत्तियों के विरोधी थे । फ्रांस को 


आशा थी, कि ये सब कम्युनिस्ट-विरोधी लोग वाम्रो दाई का समर्थन करेंगे, और उनकी 
सहायता से वह एक ऐसी सरकार का निर्माण कर सकते मं समथ GT, जो विएत- 
मिन्ह दल की विरोधी होगी। फ्रेन्च सेनाग्रों की सहायता से वा्रो दाई की स रकारविएत- 
नाम रिपब्लिक को परास्त कर सकेगी, ग्रौर इन्डो-चायना में एक ऐसा शासन स्थापित 
हो जायगा, जो न केवल कम्युतिज्म को विरोधी होगा, अपितु साथ ही फ्रांस का वशवर्ती 
भी होगा । 

मार्च, १६४६ में फ्रांस के राष्ट्रपति श्री ऑरयोल और बाओ दाई में इन्डो-चायना 
के सम्बन्ध में बाकायदा सन्धि हो गई। इस सन्धि के श्रनुसार्‌ इण्डो-चायना के शासन 
का अधिकार फ्रांस ने बाग्रो दाई के सुपुदे कर दिया । यद्यपि बाग्रो दाई फ्रांस की ओर से 
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की सरकार का कब्जा था। बाओ दाई इन्डो-चायना पर अपना प्रमृत््व तमी स्थापित कर 
सकता था, जब कि वह विएत-नाम रिपब्लिक की सेनाओं को युद्ध में परास्त कर दे। इस 
कार्य में फ्रांस उसकी सहायता करने के लिये उद्यत था। एक लाख मे भी अधिक फ्रेन्च 
सैनिक बाओ” दाई की सहायता के लिये इण्डो-चायना भेज दिये गये । ये सैनिक सब प्रकार 
के आधुनिक श्रस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित थे, और हो ची मिन्ह की सरकार के लिये यह्‌ 
सुगम नहीं था, कि वह उनका सफलतापूर्वक मुकाविला कर सकती । फिर भी हो ची मिन्ह 
और बाश्रो दई की सेनाओं में बाकायदा युद्ध प्रारम्भ हो गया। रूस, कम्युनिस्ट चीन 
आदि श्रनेक देशों ने हो ची मिन्ह की सरकार को इन्डो-चायना की वंध सरकार के रूप 
में स्वीकृत किया, और अमेरिका, फ्रांस तथा ब्रिटेन आदि ने बाओ दाई की सरकार को | 
शुरू में हो ची मिन्ह की विएत-नाम सरकार पूर्णरूप से कम्युनिस्ट नहीं थी । उसका उद्देश्य 
इन्डो-चायना में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की स्थापना करना ही था । पर फ्रांस, ब्रिटेन, अ्रमे- 
रिका श्रादि के विरोध के कारण और बाओ दाई के नेतृत्व में एक विरोधी सरकार की 
स्थापना हो जाने से इन्डो-चायना में जो लोग कम्युनिज्म के पक्षपाती थे, वे हो ची मिन्ह 
की सरकार का समर्थन करने लगे, और कम्युनिज्म के विरोधी इन्डो-चाइनीज लोग बाओ 
दाई की सरकार के पक्ष में हो गये इस प्रकार इन्डो-चायना में भी कम्थुनिज्म और 
पूँजीवादी प्रवृत्तियों में उसी प्रकार के संघषं का प्रारम्म हुआ, जैसा कि इस समय संसार 
के बहुत-से देशों में जारी था। * 
(२) थाईलेण्ड 
महायुद्ध से पूर्व दक्षिण-पूर्वी एशिया में सिथाम या थाईलैण्ड ही एक ऐसा राज्यघा, 
जो राजनीतिक इष्टि से किसी पाइचात्य देश के अधीन नहीं था । बरमा (ब्रिटेन के अ्रधीन) 
और इन्डो-चायना (फ्रांस के अधीन) के बीच में उसकी स्थितयः वैसी ही थी, जैसी कि 
भारत और रूस के बीच में अफगानिस्तान की थी । सियाम के राजनीतिक इतिहास पर 
हम श्रठारहवें अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं। १९३० के बाद जापान जिस प्रकार पूर्वी 
एशिया में श्रपनी शक्ति के विस्तार में तत्पर था, सियाम के लोग उससे मलीमांति परि- 
चित थे। मंचरिया से चीन के शासन का अन्त केंर जापान ने वहाँ मंचूकुओ नामक पृथक्‌ 
एवं स्वतन्त्र, राज्य॑'की स्थापना की थी। बाद में द्वितीय चीन-जापान युद्ध के परिणाम- 
स्वरूप जापान ने पूर्वी और दक्षिणी चीन पर मी अपना प्रभाव व प्रभुत्व स्थापित कर लिया 
था। इन बातों को देखकर सियाम के राजनीतिक नेताश्रों का यह विश्वास दृढ़ हो गया 
था, कि जापान का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, और वह समय दूर नहीं है जब कि जापान 
सम्पूर्ण पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया का नेतृत्व करेगा और पाश्चात्य देश उसकी शक्ति 
के सम्मुख खड़े नहीं रह सकेंगे । इसी कारण सियाम की सरकार जापान के साथ मँत्री- 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए उत्सुक थी । १९३२ में जब मंचूरिया के प्रश्‍न पर राष्ट्र 
संघ में जापान के विरुद्ध प्रस्ताव उपस्थित किया गया, तो सियाम इस प्रस्ताव पर उंदा- 
सीन रहा। मई, १६३८ में सियाम और जापान ने परस्पर मिलकर एक सन्धि की, जिसके 
अनुसार जापानी नागरिकों को सियाम में व्यापार करने, कारोबार खोलने, मकान श्रौर 
जमीन को किराये पर लेने, जायदाद खरीदने व पट्टे पर लेने और बसने के सम्बन्ध में 
पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी गई। | १९४४ में सियाम ने जापान के साथ एक ग्रन्य सन्धि 
को । इस सन्धि का उद्देश्य यह था, कि इन्डोचायना के वे पर्चिमी प्रदेश, जहाँ थाई लोग 
बहुसंख्या में निवास करते थे, श्रब सियाम को प्राप्त हो जाएं । जून, १९४० में फ्रांस का 
पतन हो गया था, और इन्डोचायना की फ्रेञ्च सरकार के साथ जापान ने समभौता कर 
लिया था, जिसके अनुसार जापानी सेनाएं इन्डो-चायना में प्रवेश कर गई थीं, श्रौर 
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फ्रांस द्वारा शासित यह्‌ देश जापान के प्रभाव में श्रा गया था। फ्रांस की निर्बलता से लाभ 
उडाकर सियाम ने यह उपयुक्त समझा, कि इन्डो-चायना के जिन परिचमी प्रदेशों में 
! थाई लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं, उन्हें अपने देश के साथ मिला लिया जाय । 
| इसके लिए उसे सैन्यशकित के प्रयोग की श्रावश्यकता नहीं हुई | इन्डो-चायना की फ्रेन्च 
| सरकार इस समय इस स्थिति में नहीं थी, कि वह जापान की उपेक्षा कर सकती । क्यों- 
कि जापान सियाम का मित्र था, श्रौर यह चाहता था, कि थाई लोगों द्वारा आबाद प्रदेश 
सियाम को प्राप्त हो जाएं, ग्रतः इन्डोचायना की सरकार ने इस कार्य में बाधा नहीं डाली 
ओर सियाम को अपने विस्तार का श्रवसर हाथ लग गया । म 


जापान ने थाई लोगों द्वारा श्राव!द प्रदेशों को इन्डोचायना से सियाम को दिलाने 
में सहायता की थी, श्रत: सियाम और जापान के पारस्परिक. सम्बन्ध और भी अधिक | | 
मित्रतापुर्ण हो गये । दिसम्बर, १६४१ में जब जापान ने महायुद्ध में प्रवेश किया, तो * 
सियाम ने मी उसका! साथ दिया । २१ दिसम्बर, १६४१ को जापान और सियाम में एक | 
नई सन्धि की गई, जिसके श्रनुसार सियाम ने भी ब्रिटेन और अमेरिका कें विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा कर दी । महायुद्ध के समय में सियाम की सरकार पूर्णरूप से जापान की वशवर्ती 
रही । जापान ने स्थलमागं द्वारा जो मलाया श्रौर वरमा पर श्राक्रमण किया था, उसके | 
लिये उसकी सेनाओं ने सियाम के स्थलमार्ग का स्वच्छन्द रूप से उपयोग किया था | सि- 
याम की सरकार ने जापान की सेनाओं को अपने प्रदेश में से गुजरने की ग्रनुमति ही नहीं 
दी थी, अपितु उनकी पूर्णरूप से सहायता भी की थी । इस समय सियाम की सरकार का 
प्रधान नेता लुआंग पिबुल संग्राम था, जो जापान का समर्थक था । पर वहां ऐसे लोगों का 
भी अभाव नहीं था, जो अपने देश में जापान के प्रभाव व प्रमुत्त्व के विरोधी थे। महायुद्ध 
के ग्न्तिम दिनों में इन लोगों ने जापान के विरुद्ध मित्र राज्यों की सहायता भी की थी । 


महायुद्ध में जब जापान परास्त हो गया, तो सियाम पर कब्जा करने का कार्य 
मित्रराज्यों की ओर से ब्रिटेन के सुपुदं किया गया । ब्रिटिश सेनाग्रों ने सियाम पर अपना 
सिकार स्थापित कर लिया, और वहां की सरकार के सम्मुख निम्नलिखित मांगें पेश 
की--(१) सियाम की सरकार पूर्णतया ब्रिटेन के नियन्त्रण में रहे। (२) सियाम 
का विदेशी व्यापार ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा संचालित हो। (३) जब तक कि मित्रराज्य 
सियाम को संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूनाइटेड नेशन्स ाग्रेनिजेशन) का सदस्य बनाना स्वीकार 
न करलें, सियाम की स्थिति ब्रिटेन के संरक्षित राज्य (प्रोटेक्टरेट) के सरश रहे। पर 
सियाम के राष्ट्रवादी नेता ब्रिटेन की इन मांगों को स्वीकृत करने के लिये तैयार नहीं थे । 
दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों कें समान सियाम में भी महायुद्ध के समय राष्ट्रीयता 
की भावना अत्यन्त उग्र रूप धारण कर चुकी थी । सियाम में भी राष्ट्रवादी देशमक्तों का 
एक ऐसा दल विद्यमान था, जो ग्रपने देश पर जापान के बढ़ते हुए प्रमाव को शत्यन्त 
अनुचित समझता था । इस दल के नेता श्री लुझ्नांग प्रदीत थे । श्री लुआंग प्रदीत और 
उनके अनुयायी जब अपने देश पर जापान के प्रभाव को भी सहने के लिये तैयार नहीं थे, 
तो उनके लिए यह कैसे सम्भव हो सकता था, कि वे सियाम को ब्रिटेन का संरक्षित राज्य 
बनने दें । उन्होंने ब्रिटेन का प्रचण्ड रूप से विरोध किया। आखिर, १ जनवरी, १६४६ 
को ब्रिटेन और सियाम में सन्धि हो गई, जिसकी मुख्य शर्तें निम्नलिखित थीं--(१) ७ 
दिसम्बर, १६४१ को सियाम की जो सीमाएं थीं, वे ही अब मी रहें। (२) सियाम मे 
‘| १६४१ तक ब्रिटिश लोगों को व्यापार आदि के सम्बन्ध में जो विशेष अधिकार प्राप्त थे, 
` उन्हें फिर से स्वीकृत किया जाय। (३) महायुद्ध के समय सियाम के कारण ब्रिटेन को जो 
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नुकसान उठाना पड़ा था, सियाम की सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए उपयुक्त 
हरजाना प्रदान करे । 


श्री लुआंग प्रदीत और उनके साथियों ने भी इस सन्धि को स्वीकृत कर अपने 
देश को ब्रिटेन का संरक्षित राज्य वनने से बचा लिया । २८ एप्रिल, १९४७ को सियाम 
या थाईलैण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य वना लिया गया, और ग्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
उसकी प्रायः वही स्थिति कायम रही, जो महायुद्ध से पहले थी । 


महायुद्ध की समाप्ति पर सियाम के शासन में भी अनेक सुधार किये गये । श्रठार- 
हवें श्रध्याय में हम सियाम के शासन पर प्रकाश डाल चुके हैँ । वहां राजसत्ता कायम थी, 
यद्यपि राजा की शक्ति को मर्यादित करने के लिये पालियामेन्ट भी वहां विद्यमान थी। 
१६४६ में सियाम के लिए जो नया शासन-विधान बना, उसमें पालियामेन्ट में दो सभाएं 
रखी गई । यह व्यवस्था की गई, कि दोनों सभाओं के सव सदस्यों की नियुक्ति निर्वाचन 
द्वारा की जाया करे । मन्त्रिमण्डल को भी पालियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी बनाया गया । 
राष्ट्रीय स्वाधीनता की दृष्टि से सियाम पहले भी एक पृथक्‌ व स्वतन्त्र राज्य था। १९४६ 
के शासन-विधान के कारण वहां लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्ति भी बहुत कुछ चरितार्थ हो गई। 
पर लोकतन्त्र शासन की स्थापना के कारण सियाम की समस्याभ्रों का -अ्न्त नहीं हो 
गया । महायुद्ध के कारण संसार के बहुसंख्यक देशों में जो आशिक संकट प्रादुर्भूत हुना 
था, उसका असर सियाम पर भी पड़ा, और वहां भी अनेक ऐसे दल संगठित हुए, जो 
समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। 


(३) मलाया 
महायुद्ध से पूर्व ब्रिटेन की अ्रधी नता में मलाया की वया दशा थी, इस विषय पर हम 


इस ग्रन्थ के श्रठारहवें अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं । दक्षिण-पूर्वी एशिया के ग्रन्य देशों 
के समान मलाया में भी राप्ट्रीय स्वाधीनता की श्रकांक्षा विद्यमान थी, और अ्रनेक मलायन 
नेता अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्नशील थे । जब जापान ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के 
देशों को पाश्चात्य साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त किया,तो मलाया में भी राष्ट्रीय आन्दोलन 
॥ | बहुत बल मिला। मलाया से ब्रिटिश शासन का अन्त कर जव जापान ने वहां अपना 
सैनिक शासन स्थापित किया, तो मलाया के राष्ट्रभक्त लोग उसका भी विरोध करने के 
लिए तत्पर हो गये । हम पहले लिख चुके हैं कि मलाया में नौ राज्य थे, जिनमें वहां के 
पुराने बंशक्रमानुगत सुलतानों का शासन था । इन सुलतानों की ब्रिटेन की अ्रधीनता में 
वही स्थिति थी, जो भारत में देशी रियासतों के राजाश्रों की थी। इन राज्यों के 
अतिरिक्त स्ट्रेट सैटलमेन्ट का राज्य सीधा ब्रिटेन के शासन में था । ब्रिटिश ्राधिपत्य के 
युग में इन दस राज्यों के निवासियों में अपने एक होने की अनुभूति भलीमांति विकसित 
नहीं हुई थी । पर जब जापान ने इन सब राज्यों को ब्रिटिश ग्राधिपत्य से मुक्त कराके 
अपने सैनिक शासन में ले लिया, तो मलाया के लोगों में राष्ट्रीय एकता की ग्रनुभूति 
उत्पन्न हुई और उन्होंने एक साथ मिलकर राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए प्रयत्न प्रारम्भ 
किया । दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान मलाया में मी जापानी लोगों ने बाद 


में उ की स्थापना की, और इस देश के शासन का कार्य मलाया के लोगों के सुपुर्द 
कर दिया । 


ह श्रगस्त, १९४५ में जापान के त्म-समर्पण कर देने के पश्चात्‌ सितम्बर, १९४५ 
में जब ब्रिटिश सेनाओं ने मलाया में प्रवेश किया, तो उन्होंने देखा कि इस देश में एक 
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ऐसी सरकार स्थापित है, जिस पर राष्ट्रवादी देशभक्तों का श्रधिकार है। इस स्थिति में 


ब्रिटिश लोगों के लिए यह बहुत सुगम नहीं था, कि वे मलाया पर पहले के समय अपना | 


आधिपत्य स्थापित कर सकते | मलाया के देशभकतों के लिए यह तो सम्भव नहीं था 
कि वे शक्तिशाली ब्रिटिश सेनाग्रों का सम्मुख-यृद , में मुकाबिला कर सकते, पर गरीला 
युद्धनीति का ग्राश्रय लेकर वे अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए प्रयत्न अवश्य 
कर सकते थे । इस दशा में ब्रिटिश सरकार के लिए वह अनिवार्य हो गया, कि वह मलाया 
के सम्बन्ध में एक ऐसी नीति का अनुसरण करे, जिसे मलाया के राष्ट्रीय नेता स्वीकृत 
करने के लिए तैयार हों। अक्टूबर, १६४५ में ब्रिटिश सरकार की और से मलाया के 
सम्वन्ध में यह योजना प्रकाशित की गई, कि (१) मलाया के विविध राज्यों को मिलाकर 
एक यूनियन का निर्माण किथा जाय, जिसमें वहां के नी पुराने राज्य (जिन पर सुलतानों 
का शासन था) और स्ट्रेट्स में सँटलमेंट शरन्तर्गत हों। (२) सिगापुर को इस यूनियन से 
बाहर रखा जाय, और वहां पर पहले के सदृश ब्रिटेन का शासन जारी रह | (३) मलाया 
यूनियन का एक गवर्नर हो, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाय। यूनियन 
के शासन पर नियन्त्रण रखना इस गवर्नर का कार्य हो । (४) मलाया यूनियन में एक 
विधान समा का निर्माण किया जाय, और इस समा को देश के लिए कानून आदि बनाने 
के उपयुक्त अ्रधिकार प्राप्त हों । 


पर मलाया के राष्ट्रीय नेता ब्रिटिश सरकार की इस योजना को स्वीकृत करने 
के लिए उद्यत नहीं थे । इन नेताग्रों ने ब्रिटिश योजना का विरोध करने के लिए एक संग- 
ठन का निर्माण किया, जो 'यूनाइटेड मलाया नेशनल आगे निजेशन ' के नाम से प्रसिद्ध है। 
ब्रिटिश सरकार के लिए यह सम्भव नहीं था, कि वह मलाया के राष्ट्रीय नेताओं के 
विरोध की उपेक्षा कर सकता । ग्रतः उसकी ओर से मलाया के सम्बन्ध में एक नई योजना 
बनायी गई, जिसको मुख्य बातें निम्नलिखित थीं--( १) मलाया के दसों राज्यों की पृथक्‌ 
सत्ता कायम रहे, श्रौर उनकी पृथक्‌ सरकारें तथा पृथक्‌ विधान सभाएं भी हों, पर उन 
को मिलाकर एक मलाया फिडरेशन (संवर्ग) का निर्माण किय्रा जाय । फिडरेशन की 
पृथक्‌ सकार ग्रौर पृथक्‌ संघसभा (फिडरल कौंसिल) बनायी जाय। (२) मलाया के 
शासन पर देखभाल रखने के लिये ब्रिटिश सरकार की श्रोर से एक हाई कमिश्नर की 
नियुक्ति की जाय। इस हाई कमिइनर का कार्य राज्य-कार्य में परामश देना हो, सरकार. 
“पर इसका सीधा नियन्त्रण न हो। शासनकार्य में मलाया के 52 राज्यों की सरकारों 
श्रौर संघ-सरकार को अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्रता व पूर्ण अधिकार प्राप्त हों । 


युनाइटेड मलाया नेशनल आ्रार्गनिजेशन के नेताग्रों,को ब्रिटिश सरकार की यह * 


नई योजना पसन्द थी, पर मलाया में ऐसे उग्र राष्ट्रवादी लोगों की भी कमी नहीं थी, जो 
अपने देश की पूर्ण स्वाधीनता के लिए उत्सुक थे, श्रौर जो किसी भी रूप में ब्रिटिश आधि- 
पत्य को सहने के लिये तैयार नहीं थे । इन्होंने 'मलाया नेशनलिस्ट पार्टी' के नाम से एक 
दल का सँगठन किया, और ब्रिटिश योजना का विरोध करना प्रारम्भ किया। रे मलाया 
नेशनलिस्ट पार्टी की मुख्य मांगें निम्नलिखित थीं--( १) मलाया के संघराज्य में सिगा- 
पुर को भी सम्मिलित किया जाय । (२) सम्पूर्ण मलाया के लिये जिस केन्द्रीय विधान- 


सभा का निर्माण किया जाये, उसके सब सदस्य निर्वाचित हों । संघ के ग्रन्तर्गत विविध | 


राज्यों की विधान समाग्रों के सदस्य भी निर्वाचन द्वारा नियुक्त हों, और (३) मलाया के 
सब स्थायी निवासियों को नागरिकता के अधिकार समान रूप से प्रदान किए जाएं। 
मलाया नेशनलिस्ट पार्टी न केवल ब्रिटिश प्राधिपत्य की विरोपी थी, ्रपितु साथ 
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४१२ एशिया (दक्षिण-पूवी) का आधुनिक इतिहास 


ही मलाया से सुलतानों के शासन का अन्त कर लोकतन्त्र शासन को भी स्थापित करना 
चाहती थी । युनाइटेड मलाया नेशनल श्रागेनिजेशन के नेता नरम दल के थे, वे ब्रिटेन के 
अधिपत्य को भी स्वीकृत करने के लिए उद्यत थे, और प्राचीन वंशक्रमानुगत सुलतानों 
की सत्ता को भी कायम रखना चाहते थे । 


ब्रिटिश सरकार के लिये यह सम्भव नहीं था, कि बह राष्ट्रवादी नेताओं (मलाया 
नेशनलिस्ट पार्टी) की मांगों को स्वीकृत कर सके । परिणाम यह हुआ, कि उसने १६४७ 
की योजना (जिसे युनाइटेड मलाया नेशनल ग्रार्गनिजेशन ने स्वीकृत कर लिया था) के 
अनुसार मलाया के शासन का पुनःसंगठन कर दिया। पर इससे मलाया की राजनीतिक 
समस्याओं का अन्त नहीं हो गया । १९४७ की योजना को क्रिया में परिणत करने के बाद 
मलाया की नई सरकार को जिन मुख्य समस्याग्रों का सामना करना पड़ा, वे निम्न- 
लिखित थीं--(१) मलाया के उग्र राष्ट्रवादी नेता अपने देश पर ब्रिटिश ्राधिपत्य को 
किसी भी रूप में सहन करने को तैयार रहीं थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध 
अपने संधषं को जारी रखा । (२) मलाया के अपने लोगों के श्रतिरिक्त इस देश में चीनी 
श्रौर भारतीय भी कितनी भ्रधिक संख्या में निवास करते हैं, इसका उल्लेख हम पहले कर 
चुके हैं । मलाया जाति के लोगों में राष्ट्रीयता की जो भावना प्रवल हो रही थी, उसके 
कारण उन्हें चीनी व भारतीय लोगों का अपने देश में बड़ी संख्या में निवास करना पसम्द 
नहीं था। मलाया देश मलाया के अपने लोगों के लिये है, यह भाव उनमें निरन्तर 
प्रबल होता जाता था (३) जब चीन में समाजवादी व्यवस्था कायम हो गई, और कम्यु- 
निस्ट लोगों का चीन पर ग्राधिपत्य स्थापित हो गया, तो मलाया में भी कम्युनिस्ट दल 
प्रबल होने लगा | विशेषतया, मलाया में निवास करने वाले चीनी लोगों में कम्युनिज्म 
का प्रचार बड़ी तेजी के साथ बढ़ने लगा, और वहां का कम्युनिस्ट दल अपने देश में समाज- 
वादी शासन कायम करने के लिए प्रयत्नशील हो गया । मलाया के इस कम्युनिस्ट दल के 
साथ वहां के राष्ट्रवादी देशमक्तों की भी सहानुभूति थी, क्योंकि ब्रिटिश ्राधिपत्य का 


` अन्त करने के लिये वे भी कम्युनिस्टों के समान ही प्रयत्नशील थे। परिणाम यह्‌ हुआ, 


कि उग्र राष्ट्रवादी नेताश्रों श्रौर कम्यूनिस्टों के सम्मिलित प्रयत्न के कारण मलाया 
की सरकार के लिए अपने देश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित कर सकना बहुत कठिन 


हो गया । 


| बरमा 


जिस समय दिसम्बर, १६४१ में जापान ने महायुद्ध में प्रवेश किया, तब बरमा 
की क्या स्थिति थी, इस विषय पर हम ग्रठारहवें ग्रध्याय में प्रकाश डाल चुके हैँ। बरमा 
में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रबल भावना विद्यमान थी, और ग्रनेक उग्र राष्ट्रीय दल 
ब्रिटिश शासन का म्रन्त कर अपने देश की स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील थे । यही कारण 
है, कि जब जापान ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों से पाश्चात्य साम्राज्यवाद का 
अरन्त करते हुए बरमा पर आक्रमण किया, तो अनेक बरमी देशभक्त दलों ने प्रसन्नता श्रौर 
सन्तोष का अनुभव किया । उन्होंने समझा, कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त करने का यह 
सुवर्णीय श्रवसर है, और इसीलिए ब्रिटेन के ग्राधिपत्य का अन्त करने में उन्होंने जापान 
के साथ सहयोग करने में भी संकोच नहीं'किया। फरवरी, १६४२ तक जापान ने बरमा 
के बड़े भाग को ब्रिटेन की ग्रधीनता से स्वतन्त्र कर दिया था, और देश में शान्ति और 
व्यवस्था को कायम रखने के लिए प्रारम्भ में एक सैनिक शासन का संगठन किया था । 
पर जापानी लोग बरमा को अपनी अ्धीनता में रखने के बजाय वहां एक ऐसी बरमी 
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दक्षिण-पूर्वी एशिया में राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये संघर्ष ४१३ | 


सरकार कायम करना चाहते थे, जो पाइचात्य साम्राज्यवाद का ग्रन्त करने में जापान 
के साथ सहयोग करने को तैयार हो। इसी लिये उन्होंने १ ्रगस्त, १९४२ के दिन बरमा 
में एक स्वतन्त्र बरमी सरकार का संगठन किया, जिसका अ्धिपति डॉ० बा मो को 
बनाया गया। डॉ० वा मो ब्रिटिश आधिपत्य के युग में बरमा के प्रधान-मंत्री रह चुके 
थे, श्रौर राष्ट्रीय दल के प्रधान नेता थे उस समय भी ब्रिटिश सरकार के साथ कार्य 
कर सकना उनके लिये सम्भव नहीं हुआ था, और इसीलिए ब्रिटिश शासकों ने उन्हें गिर- 
फ्तार भी कर लिया था। डा० वा मो का विचार था, कि जापान के साथ सहयोग 
करके बरमा न केवल अपने लिये स्वाधीनता प्राप्त कर सकता है, ्रपितु साथ ही एशिया 
से पाश्‍चात्य साम्राज्यवाद का श्रन्त करने में भी सहायक हो सकता है । 


पर वरमा में इस प्रकार के नेताश्रों की भी कमी नहीं थी, जो अपने देश में 
जापान के बढ़ते हुए प्रभाव व प्रभुत्व को पसन्द नहीं करते थे। इसमें सन्देह नहीं, कि 
{ जापान ने वरमा को ब्रिटिश साञ्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त कराया था | पर डॉ० बा मो 
| की स्वतन्त्र वरमी सरकार जापान के प्रभाव व प्रमुत्त्व से मुक्त नहीं थी । महायुद्ध के श्रव- | 
सर पर संसार के प्रायः सभी देशों में इस प्रकार के आन्दोलन चल रहे थे, जिनका उद्देश्य | | 
फैसिज्म की प्रवृत्ति का विरोध करना था। इटली और जर्मनी के समान जापान भी | 
| फैसिस्ट विचारधारा का अनुयायी था, और उसने दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों में 
- जिन स्वतन्त्र सरकारों' की स्थापना की थी, वे फैसिस्ट विचारों से प्रमावित थीं। रूस 
के नेतृत्त्व में इस समय सर्वत्र एण्टि-फैसिस्ट प्रवृत्तियाँ प्रबल हो रही थीं, और फैसिस्ट- 
बिरोधी लोगों की सहानुभूति कम्युनिस्टों के साथ थी बरमा में जो लोग जापान के 
प्रभाव का ग्रन्त कर विशुद्ध बरमी सरकार की स्थापना के लिये प्रयत्नशील .थे, उनके 
प्रधान नेता जनरल ग्रांग सान थे । उन्होंने 'एण्टि-फैसिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग (फंसिस्ट- (८:  । 
विरोधी जन-स्वातन्त्र्य समा) नाम से एक नई संस्था का संगठन किया था, जिसका उद्‌ \' 
ञ्य बरमा से जापान के प्रमुत्व व प्रभाव का अन्त कर स्वतन्त्र बरमी रिपब्लिकको . 
स्थापित करना था। Ee 


जनवरी, १६४१ में मित्रराज्यों की सेनागरों ने बरमा पर ग्राक्रमण किया, और 
कुछ ही समय में इस देश पर फिर से भ्रपना ग्रधिकार स्थापित कर लिया । पर ब्रिटेन के 
लिये अ्रब यह सुगम नहीं था, कि वह्‌ बरमा पर पहले के समान श्रपना शासन स्थापित 
कर सके । बरमा के लोगों में राष्ट्रीय स्वाधीनता को भावना बहुत भ्रबल हो चुकी थी, 
आऔर चे किसी भी प्रकार ब्रिटेन के शासन को सहन करने के लिए तैयार नहीं थे । विशेषः 
तया, एण्टि-फैसिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग के नेता अपने देश की स्वाधीनता के लिए बड़ी 


से बड़ी कुर्बानी करने को तैयार थे, भौर वे किसी मी रूप में ब्रिटिश आधिपत्य को स्वी- 
कार करने के लिए उद्यत नहीं हो सकते थे। त ५ 
ब्रटिश लोग बरमा को फिर से भ्रपनी अ्रधीनता में ले श्राने के लिए कटिबद्ध 
थे । जा ली के कारण बरमा की ब्रिटिश सरकार भारत चली आई थी, और 
शिमला में रहकर उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी, जबकि उसे र फिर से बरमा पर 
शासन का अवसर मिलेगा । रंगून की विजय के बाद मई, १६४५ में इस ब्रिटिश 'बरमी 
सरकार” की ओर से एक योजना प्रकाशित की गई, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं 
--(१) बरमा की बही स्थिति रहेगी, जो कि जापान के आक्रमण से पुव १९४१ में थी। 
शुरू में वरमा पर ब्रिटिश गवर्नर का सीधा शासन कायम किया जाएगा, श्रौर सम्पूर्ण , 
राजशक्ति उसी के हाथों में होगी । (३) १६३५ में बरमा के शासन के लिये जो विधान 
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ब्रिटिश पालियामेंट द्वारा स्वीकृत किय। गया था, उसे फिर से लागू किया जायगा, और 
जब बरमा में पूर्ण रूप से शान्ति एवं व्यवस्था कायम हो जायगी, तव इस विधान के 
अनुसार व्यवस्थापिका सभा का नया निर्वाचन होगा, और फिर से मंत्रिमंडल का निर्माण 
किया जायगा । पर इस स्थिति को लाने में तीन वर्ष के लगभग समय लग जायगा । (४ 

बरमा के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की यह नीति है, कि श्रन्ततोगत्वा वहां ्रौपनिवेशिक 
स्वराज्य की स्थापना की जाय । यदि बरमा के विविध राजनीतिक दल ग्रौपनिवेशिक 
स्वराज्य के सम्बन्ध में परसपर सहमत होकर किसी नये शासन-विधान का निर्माण कर 
सकने में समर्ये हो जाएं, तो ब्रिटिश सरकार उसे स्वीकृत कर लेगी । । 


मई, १६४५ की इस ब्रिटिश योजना से वरमा के देशभक्त संतुष्ट नहीं हुए । जापान | 
की विजयों के कारण बरमा एक वार स्वाधीनता का श्रास्वाद ले चुका था। वहां के उग्र 
राष्ट्रवादी नेता जापान द्वारा स्थावित बरमी सरकार से भी सन्तुष्ट नहीं थे । इस दशा में 
यह्‌ कँसे सम्भव था, कि ये लोग अब ब्रिटिश ग्राधिपत्य व शासन को सह सकें । परिणाम 
यह हुआ, कि ग्रांग सान और उनके श्रनुयायियों ने ब्रिटिश शासन का विरोध करना शुरू 
i} किया, श्रौर ब्रिटिश लोगों के लिये बरमा पर पहले के समान श्रपना शासन स्थापित कर 
सकना भ्रसम्भव हो गया । इस दशा में अगस्त, १६४६ में बरमा के नये ब्रिटिश गवर्नर - | 
सर हुबडं रान्स ने यह्‌ ग्रावशयक समझा, कि बरमा के राष्ट्रवादी नेताओं के साथ सम- 
| झौता कर लिया जाय । उसने बरमा के शासन के लिये एक 'शासन-सभा' (एक्जीक्यूटिव 
कौंसिल) का संगठन किया, जिसमें ग्यारह सदस्य रखे गये । इनमें से छः एण्टि-फैसिस्ट 
पीपल्स फ्रीडम लीग के थे, और पाँच श्रन्य राजनीतिक दलों के । इस कौंसिल के निर्माण | 
| से बरमा के नेताओं ने सन्तोष श्रनुभव किया । पर यह व्यवस्था सामयिक रूप से की गई 
थी, और यह्‌ निश्‍चय किया गया था, कि वरमा के शासन के सम्बन्ध में स्थायी व्यवस्था 
करने के लिए लंदन में एक कान्फरेन्स का ग्रायोजन किया जायगा, जिसमें बरमा के 
नेता अपने देश की भावी व्यवस्था के विषय में निर्णय करने के लिये स्वतन्त्रता होंगे । २० 
\\ दिसम्बर, १६४६ को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई, कि बरमा को यह 
निर्णय करने को पूरी स्वतन्त्रता होगी, कि वह ब्रिटिश कामनवेल्थ का अ्ंग बन कर रहना 
चाहता है, या उसके साथ कोई भी सम्बन्ध न रखकर पूर्ण स्वाधीनता चाहता है । वस्तुतः, 
इस समय ब्रिटेन के चतुर रॉजनीतित्ञों ने यह भली-भांति अनुभव कर लिया था, कि 
hi | पर श्रपना श्राधिंपत्य कायम रख सकना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है। बरमा 
में राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना इतनी प्रवल हो चुकी थी, कि सैन्य-शक्ति का उपयोग 

कर इस देश को अपने श्रधीन रखना असम्भव था । 


लण्डन कान्फरेन्स में बरमा की ग्रोर से जो प्रतिनिधि-मण्डल सम्मिलित हुश्रा, 

उसके प्रधान नेता श्री ग्रांग सान थे। इस कान्फरेन्स ने जनवरी, १६४७ में जो निर्णय 
किया, उसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं--(१) बरमा का शासन-विधान तैयार करने 
के लिये एक संविधान परिषद्‌ का निर्वाचन किया जाये। इस परिषद्‌ को श्रधिकार 
हो, कि वह अपने देश के लिये शासन-विधान का निर्माण कर सके । (२) जब तक बरमा 
की संविधान परिषद्‌ अ्रपना कार्य समाप्त न कर ले, तब तक के काल के लिये एक साम- 
यिक सरकार का संगठन किया जाय । (३) इस काल के लिये बरमा में एक विधान सभा 
हो, जिसके सदस्यों की संख्या १८० हो | संविधान परिषद्‌ के जो सदस्य निर्वाचित हों, 
उन्हीं में से १८० को i सरकार इस सामयिक विधानसभा के सदस्य रूप से मनोनीत कर 
ल। (४) इस काल में बरमा को यह ग्रधिकार हो, कि वह लण्डन में ्रपनी रोर्‌ से एक 
हाई कमिश्नर की नियुक्त कर सके, जो बरमा के हितों का ध्यात रखे । (४) संयुक्त-राष्ट्र 


.CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


] ~ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri । १ 


दक्षिण-पूर्वी एशिया में राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए संघर्ष ४१५ 


संघ में बरमा भी एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो, और ब्रिटिश सरकार इस बात 
का प्रयत्न करे, कि बरमा को संयुक्त राप्ट्र-संघ का सदस्य बना लिया जाय । (६) | 
बरमा को यह अधिकार हो, कि वह श्रन्य देशों के साथ श्रपना सीधा राजनयिक सम्वन्ध || 
स्थापित कर सके । || 


_ _ वरमा के सव राजनीतिक नेता लण्डन कान्फरेन्स के इन निर्णयों से सन्तुष्ट नहीं 
थे । वे चाहते थे, कि बरमा में तुरन्त पूर्ण स्वराज्य स्थापित हो, और सामयिक रूप से भी 
बरमा का ब्रिटेन के साथ कोई सम्बन्ध न रहे। पर ग्रांग सान ग्रौर उसके अनुयायी || 
लण्डन कान्फरेन्स के इन निर्णयो से संतुष्ट थे, और उनका विचार था, कि बरमा को || 
अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को प्राप्त करने का यह सुवर्णीय अवसर है । इसके अनुसार || 
एप्रिल, १६४६ में बरमा की संविधान परिषद्‌ का निर्वाचन किया गया, जिसमें एण्टि- 
फैसिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग के उम्मीदवार बहुत बड़ी संख्या में निर्वाचित हुए। २४ || 
सितम्बर, १६४७ को बरमा का नया शासन-विधान वन कर तैयार हो गया, और १७ । 
अ्रक्टूबर को बरमा और ब्रिटेन में एक सन्धि की गई, जिसमें ब्रिटेन ने बरमा की संविधान 
परिषद्‌ द्वारा तैयार किये गये शासन-विधान को स्वीकृत कर लिया | बरमा की संविधान {| 
परिषद्‌ ने यह्‌ निर्णय किया, कि वरमा का ब्रिटिश कामनवेल्थ के साथ कोई सम्बन्ध न || 
| रहे, और वह पूर्णरूप में स्वतन्त्र -हो । जनवरी, १६४८ से यह नया शासनःविधान बरंमा | 
में लागू कर दिया गया, और तब से बरमा की स्थिति ब्रिटिश कामनवेल्थ से बाहर एक । 
स्वतन्त्र राज्य की हो गई है। | क्‍ 
| बरमा के नये शासन-दिधान की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं--(१) राष्ट्रपति का । 
। निर्वाचन पाँच साल के लिए किया जाय | पालियामेंट की-दोनों सभाओं के सदस्य एक | 
स्थान पर एकत्र होकर बैलट द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया करें। (२) पालियामेंट "| 
में दो समाएं हों, प्रतिनिधि सभा और राष्ट्र-सभा। प्रतिनिधि समा के सब सदस्य 
जनता द्वारा निर्वाचित किये जायें। राष्ट्रसभा में बरमा की ग्रल्पसंस्यक जातियों को 
प्रतिनिधित्व देने की विशेष खूप से व्यवस्था की जाय। इस समा के सदस्यों की संख्या 
१२५ हो, जिनमें से ७२ श्रल्पसंख्यक जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले हों। (३) 
मन्त्रिमण्डल प्रतिनिधि समा के प्रति उत्तरदायी हों । 


संविधान-परिषद्‌ ने ्रपना कार्य मी समाप्त नहीं किया था, कि १६ जुलाई, । 
| 


। 
| 
| 
| | 

| 

| 


१६४७ को ग्रांग सान और उसके साथी छः मन्त्रियों (जो कि सामयिक रूप से स्थापित 

शासन समा के सदस्य थे) की हत्या कर दी गई। इस हत्या के नेता Da सो थे, जो 
कि आंग सान के दल के मुख्य विरोधी थे। पर इन हत्याओं से सिस्ट पीपल्स 
फ्रीडम लीग की शक्ति कम नहीं हुई श्रांग सान के बाद श्री थाकिन नू ने बरमा के 
प्रधान मन्त्री का कार्य संभाला, और संविधान परिषद्‌ के कार्य को जारी रखा। 


जनवरी, १९४८ से बरमा पूर्णरूप से स्वतन्त्र राज्य है। पर स्वतन्त्रता के बाद 
उसे अनेक समस्याश्रों का सामना करना पड़ा है--(१) दक्षिणःपूर्वी एशिया के म्न्य देशों 
के समान बरमा में मी कम्युतिस्ट दल विद्यमान है, जो बरमा के नये शासन विधान से 
संतुष्ट नहीं था। यह दल बरमा में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिये प्रयत्न- 
शील रहा। (२) बरमा में ्रनेक इस प्रकार की श्रल्पसंस्यक जातियां विद्यमान हैँ 
जो बरमा सें पृथक्‌ होकर अपना पृ थक्‌ एवं स्वतन्त्र राज्य स्थापित करता चाहती थीं । 
इनमें करन लोग मुख्य हैं। इन भ्रत्मसंस्यक' जातियों के लोग अपने पृथक्‌ राज्य स्था- | 
पित करने के लिये वरमी सरकार के साथ संघष में. तत्पर रहे हैं । 
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(५) इन्डोनीसिया 


महायुद्ध (१९३६-४५) के प्रारम्भ तक के इन्डोीसिया के इतिहास पर हम इस 

ग्रन्थ के सोलहवें अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं। यद्यपि यह देश हालैण्ड के अधीन 
था, पर वहां राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये उत्कट श्रभिलाषा विकसित हो रही थी। मई, 
१६४१ में यूरोप के रणक्षेत्र में हालंण्ड जर्मेनी द्वारा परास्त कर दिया गया था, और 
वहां की रानी विल्हल्मिना अपनी सरकार के साथ हालेण्ड छोड़कर ब्रिटेन चली ग्रायी 
थी। इस समय तक जापान महायुद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ था, फिर भी हालैण्ड की 
पराजय का उसके साम्राज्य पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सक्ता था । इन्डोनीसिया में 
स्वाधीनता का ग्रान्दोलन ग्रब श्रधिक प्रवल हो गया था । इस समय त्राहिये तो यह था, । 
कि हालैण्ड इन्डोनीसिया के राष्ट्रवादी देद्भक्तों के साथ सहानुभूति प्रकट करता, और 
उनकी स्वाधीनता की थञाकांक्षा को पूर्ण कर उनकी सहायता मित्र-राज्यों के लिये प्राप्त 
करता । पर हालैण्ड की साम्राज्यवादी सरकार (इन्डोतीसियन डच सरकार) ने स्वा- 
धीनता के आन्दोलन को कुचलने के लिये उग्र उपायों का श्रवलम्वन किया । पुलिस की 
१ शक्ति बढ़ा दी गई, अनेक देशभक्त नेताओं को गिरफ्तार किया गया, और अनेक ऐसे 
कानून जारी किये गये, जिनका उद्देश्य जनता को भाषण करने व अन्य प्रकार से अपनी 

भावनाओं को ग्रभिव्यक्त करने से रोकना था। पर यह सम्भव नहीं था, कि इन्डो- 

नीसिया की राष्ट्रीय ग्राकांक्षाग्रों को कुचला जा सकता । ग्रन्ततोगत्वा, डच सरकार 
ने यह आवश्यक समभा, कि इन्डोनीसिया की जनता को सन्तुष्ट रखने के लिये शासन में 
सुधार किये जाएं । इस उद्देश्य से एक कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसके ग्रध्यक्ष श्री 
विसमान थे। विस्मान कमीशन ने जनता के प्रतिनिधियों की गवाही लेकर इस बात पर 
विचार करना प्रारम्भ किया, कि इन्डोनीसिया के शासन में कौन-से ऐसे सुधार किये जां | 
सकते हैं, जिनसे जनता की राष्ट्रीय ग्राकांक्षाग्रों को सन्तुष्ट क्रिया जा सके । | 


\ पर इन्डोनीसिया में राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये आन्दोलन इतना प्रबल हो चुका 
था, कि विस्मान कमीशन की नियुक्ति द्वारा उसे सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता था। 
इस बीच में यूरोप के रणक्षेत्र में जर्मनी और इटली निरन्तर विजयी हो रहे थे । फ्रांस, 
बेल्जियम आदि देशों पर जर्मनी का कब्जा हो गया था, श्रौर ब्रिटेन पर हवाई आक्रमण 
बहुत उग्र रूप धारण कर रहे थे। इस स्थिति में इन्डोनीसिया के देशभक्त यह श्रनुमव 
A थे, कि अपने देश से डच साम्राज्यवाद का भ्रन्त करने का यह सुवर्णीय श्रवसर है, रौर 
उन्हें इसका पूरी तरह से उपयोग करना चाहिये । दिसम्बर, १६४१ में जापान भी मित्र- 
राज्यों के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। जापान का दावा था, कि महायुद्ध में वह 
इस उद्देश्य से शामिल हुआ है, ताकि पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया से पाश्चात्य देशों के 
साम्राज्यवाद का अन्त कर इस क्षेत्र के सब देशों में स्वाधीन सरकारों की स्थापना की 
जाय । इन्डोनीसिया के राष्ट्रवादी देशमक्तों को जापान से बहुत ग्राशा थी। वे श्रनुमव 
करते थे, कि डच ग्राधिपत्य का न्त करने का क्रियात्मक उपाय यही है, कि जापान की 
सेनाएं इन्डोनीसिया पर श्राक्रमण करें, और डच सेना को परास्त कर उनके देश को 
स्वतन्त्र करें। यही कारण है, कि जब जापानी सेनाओं ने फिलिप्पीन रादि देशों को 
विजय किया, तो इन्डोनीसियन लोगों ने भ्रत्यधिक उल्लास का अनुमव किया। 


जापानी सेनाएं विद्यू त्गति से दक्षिण-पूर्वी एशिया में श्रागे बढ़ रही थीं। इस 
ल महासागर के क्षेत्र में जापान का मुकाविला कर सकने की शक्ति किसी भी 
देश में नहीं थी । डच लोगों के लिये मी यह सम्मव नहीं था, कि वे जापानी ब्राक्रमण से 
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दक्षिण-पूर्वी एशिया में राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये संघर्ष ४१७ 


अपने साम्राज्य की रक्षा कर सकते | जावा, सुमात्रा, बोनियो, बाली ग्रादि जो विविध 
द्वीप हाल॑ण्ड के ग्रधीन थे, उन पर एक-एक करके हमला किया गया । जल और वाय के 
मार्गों से जापानी सेनाएं इन द्वीपों में प्रविष्ट हो गईं, और मार्च, १९४२ तक सम्पूर्ण 
इन्डोनीसिया डच आधिपत्य से मुक्त होकर जापानी सेनाओं के कब्जे में आ गया । दक्षिण- 
पूर्वी एशिया के ग्रन्य देशों के समान इन्डोनीसिया में मी शुरू में जापान ने अपना सैनिक 
शासन स्थापित किया, ताकि देश में शान्ति श्रौर व्यवस्था कायम रह सके । 


पर जापान स्थायी रूप से इन्डोनीसिया को ग्रपनी ग्रपीनता में नहीं रखना 


चाहता था । इस देश के सर्वप्रधान राष्ट्रीय नेता डॉ सुकणे थे। शीघ्र ही, उनके नेतृत्व में 


इन्डोनीसिया में एक स्त्रतन्त्र राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई | जिस समय 
अगस्त, १९४५ में महायुद्ध में परास्त होकर जापान ने मित्र-राज्यों के सम्मुख आत्म- 
समर्पण किया, तब डॉ० सुकर्ण के नेतृत्व में इन्डोनीसिया में एक स्वतन्त्र रिपब्लिकन 
राज्य की स्थापना हो चुकी थी। 


महायुद्ध में परास्त होकर भी हालैण्ड के राजनीतिक नेताओं को यह सुबुद्धि नहीं 
आयी थी, कि श्रव इन्डोनीसिया को अपनी ग्रधीनता में रख सक्रता सम्मत्र नहीं है। ६ 


दिसम्बर, १६४२ को (जब कि इन्डोनीसिया हालँण्ड की श्रघीनता से मुक्त हो चुका था, | 


और र वहां स्वतन्त्र रिपब्लिक की स्थापना की जा रही थी) ब्रिटेन में स्थित डच.सरकार 
की श्रोर से एक उद्घोषणा प्रकाशित की गई, जिसमें उस नीति का प्रतिपादन किया 
गया, जिसका अनुसरण हाल॑ण्ड महायुद्ध की समाप्ति पर इन्डोनीसिया के सम्बन्ध में 
करेगा । इस उद्घोषणा में यह कहा गया था, कि महायुद्ध की समाप्ति पर डच साम्रा- 

ज्य की नई व्यवस्था करने के लिए एक कान्फरेन्स का आयोजन किया जायगा। इस 

कान्फरेन्स में इस बात पर विचार होगा, कि हालैण्ड और उसके साम्राज्य के देशों के 

शासन का. क्या स्वरूप हो । डच सरकार का विचार यह था, कि डच साम्राज्य को एक 

कामनवेल्थ के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, जिसके ग्रन्तर्गत सब राज्य अपने 
आन्तरिक मामलों में पूर्णतया स्ततन्त्र हों । डच कामनवेल्थ की इस कल्पना के अनुसार 

इन्डोनीसिया को ग्रपने श्रान्तरिक शासन में तो स्वतन्त्रता मिल जाती थी, पर प्रब वहां 

के देशभक्त पूण स्वराज्य के बिना किसी भी प्रकार सन्तुष्ट नहीं हो सकते थे। १६४३ के 

अन्त से पूर्व ही इन्डोनीसिया में स्वतन्त्र रिपब्लिक को सुचारु रूप से स्थापना हो चुकी 
थी, उसके शासन-विधान का भी निर्माण हो गया था, भ्रौर नई रिपब्लिकन सरकार ने 
देश के शासन-कार्य को मलीमाँति सम्भाल लिया था। 


महायुद्ध में जापान की पराजय हो जाने पर इन्डोनीसिया पर कब्जा करने का 


| कार्य ब्रिटिश सेनाग्रं के सुपुर्द किया गया । मित्र-राज्यों की ओर से दक्षिण-पूवी एशिया 


में के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिये 'दक्षिण-पूर्वी एशिया कमान्ड का संगठन ' 
हमा व इसी कमान्ड की ओर से ब्रिटिश सेनाग्रों को यह कार्य सुपुदे किया गया ' 


था, कि वे इन्डोनीसिया की जापानी सेनाग्रों को परास्त कर इस देश पर अपना सँनिक 
` ग्राधिपत्य स्थापित करें। साथ ही, यह व्यवस्था भी की गई थी, कि इन्डोनीसिया के 
जो द्वीप मित्र-सेताग्रों के कब्जे में ्राते जाएं, उन्हें पुनः डच सरकार के शासन में दे 


दिया जाय । इसके लिए हालैण्ड की श्रोर से 'नीदरलैण्ड्स इन्डीज सिविल एडमिनिस्ट्रे- ' 

, दान” नामक -संगठत का निर्माण किया गया था। इन्डोनीसिया के जो-जो द्वीप मित्र- . 
राज्यों के आधिपत्य में गराते जाते थे, उन पर इस डच संस्था का शासन स्थापित कर * 
दिया जाता था। पर जावा, मदुरा रौर सुमात्रा के द्वीपों पर इन्डोतीसिन रिपब्लिक |. 


\ 
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४१८ एशिया (दक्षिण-पूर्वी) का श्राधुनिक इतिहास 


का शासन सुव्यवस्थित रूप से कायम था। यह हम पहले लिख चुके हैं, कि इन्डो- 


_नीसिया की कुल आबादी का दो तिहाई के लगभग भाग जावा ग्रोर मदुरा के ट्वीपों में 


निवास करता है। इसका अभिप्राय यह हुआ, कि जनसंख्या की दृष्टि से ६६ प्रतिशत 
से भी अधिक इन्डोनीसियन लोग डॉ० सुकर्ण की रिपब्लिकन सरकार के शासन में ये । 

मित्र-राज्यों की ओर से इन्डोनीसिया पर सैनिक श्राधिपत्य स्थापित करने का कार्य 

ब्रिटिश सेनाओं के सुपुर्द था। जावा, मदुरा और सुमात्रा में जो ब्रिटिश सेनाएं ग्रायीं, 

उन्होंने जापानी अधिकारियों, सैनिकों और नागरिकों को तो अपने कब्जे में ले लिया, 

पर उन्होंने यह उचित नहीं समझा कि इन द्वीपों में स्थापित इन्डोनीसियन रिपब्लिकन 

सरकार का प्रतिरोध करें। ब्रिटिश सेनाश्रों. की यह नीति वस्तुतः बुद्धिमत्तापूर्ण थी । 

इन्डोनीसियन लोगों में राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना इतने प्रबल रूप में विकसित हो 

चुकी थी, कि वे किसी भी दा में अपनी स्वतन्त्रता के परित्याग के लिए उद्यत नहीं थे। 

यदि ब्रिटिश सेना डॉ० सुकर्णं की रिपब्लिकन सरकार का प्रतिरोध करने का प्रयत्न 
करती, तो उसे न केवल इन्डोनीसियन सेना का अपितु देश की जनता का भी कड़ा मुका- 
बिला करना पड़ता । इस प्रकार १६४६ के मध्य में इन्डोनीसियः की राजनीतिक स्थिति 
यह्‌ थी कि जावा, मदुरा और सुमात्रा द्वीपो में एक ऐसी स्वतन्त्र रिपब्लिक की सत्ता थी, 
जो किसी भी प्रकार डच लोगों के श्राधिपत्य को स्वीकृत करने के लिये तैयार नहीं थी। 

अन्य द्वीपं पर नीदरलैंड इण्डीज सिविल एड्मिनिस्ट्रेंशन का शासन था, और इस संस्था 
ने अपने अधिकृत प्रदेशों पर उसी ढंग का शासन फिर से स्थापित कर लिया था, जैसा 
कि १६४२ से पूवं वहां विद्यमान था। 


सम्पूर्ण इन्डोनीसिया पर हालैण्ड का शासन दो ही प्रकार से स्थापित किया जा 
| था। डच सेनाएं युद्ध में इन्डोनीसियन रिपब्लिक को परास्त करके उस द्वारा 
अधिकृत प्रदेशों को अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न कर सकती थीं, या डॉ० सुकर्णं 
आदि रिपब्लिकन नेताग्ओों से समझौता करके डच सरकार एक ऐसा मागे निकाल सकती 
थी, जिससे इन्डोनीसिया की स्वतन्त्रता भी कायम रहे और इस देश पर हालैण्ड का 
आधिपत्य भी बना रहे। डच नेताग्रों ने इन दोनों उपायों का उपयोग किया । डच 
सेनाएं बहुत बड़ी संख्या में इन्डोनीसिया भेज दी गईं। वहां जाकर उन्होंने रिपब्लिकन 
सेनाश्रों के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ कर दिया । पर इन्डोनीसिया की सेनाएं भी इस समय 
निर्बल नहीं थीं । उनमें राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी, और 
जापान जो बहुत-सी युद्ध-सामग्री इन द्वीपों में छोड़ गया था, उसका उपयोग कर इन्डो- 


'तीसियन सेनाग्रों ने अपने को बहुत शक्तिशाली भी बना लिया था। उन्होंने डटकर डच 


सेनाओं का मुकाबिला किया । पर युद्ध के साथ-साथ हालैण्ड की सरकार ने इन्डोनीसिया 
के रिपब्लिकन नेताओं के साथ समकोते की बातचीत को भी जारी रखा। | 


डच सरकार को डॉ० सुकर्ण और उनके साथियों से बहुत विद्वेष था । उसका 
विचार था कि क्योंकि इन नेताओं ने महायुद्ध के समय जापान के साथ सहयोग किया था, 
अतः उनसे किसी भी प्रकार का समझौता करना उचित नहीं है। पर इन्डोनीसिया में 
डॉ० सुकर्ण का प्रभाव इतना अधिक था, कि डच सरकार उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती 
थी । श्रत: उसने समझते की बातचीत का यह मार्ग निकाला, कि राष्ट्रपति सुकर्ण (डॉ० 
सुकर्ण इन्डोनीसियन रिपब्लिक के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित थे) से बातचीत न कर 
प्रधानमन्त्री सह॒रीर के साथ.समझोते का प्रयत्न किया जाए । पर ऐसा करना डच सर- 
कार का दुराग्रह मात्र था, क्योंकि श्रौ सहरीर डॉ० सुकर्णं के ही अनुयायी थे। शन्त में 
डच सरकार को श्रपना हठ छोड़ने के लिये विवश होना पड़ा । उसने यह स्वीकार किया, 
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कि इन्डोनीसियन रिपब्लिक एक सुव्यवस्थित राज्य है, और उसके विविध राजपदा- 
घिकारी एक ही सरकार के विविध अंग हैं। उनमें भेद कर सकना क्रियात्मक इष्टि से 
सम्भव नहीं है। नवम्बर, १६४६ में डच सरकार और इन्डोनीसियन रिपब्लिकन सरकार 
में सामयिक रूप से सन्धि हो गई । उन्होने युद्ध को स्थगित कर दिया और इस बात का {| 
प्रयत्न प्रारम्भ किया, कि परस्पर बातचीत द्वारा इन्डोनीसिया के सम्वन्ध में एक ऐसी | 
व्यवस्था का निर्धारण करें, जो दोनों पक्षों को मान्य हो। 


अब दोनों सरकारों में समझौते की बातचीत शुरू हुई। २५ मार्च, १९४७ को वे 
एक समभौते पर पहुंचने में समर्थ भी हो गई । यह लिंगजाति समोते के नाम से इति- 
हास में प्रसिद्ध है। इसके ग्रनुसार यह निश्चय किया गया, कि (१) इन्डोनीसिया के जिन 
प्रदेशों पर डॉ० सुकणे की रिपब्लिकन सरकार का कब्जा है, उन्हें स्वतन्त्र इन्डोनीसियन || 
रिपब्लिक के रूप में स्वीकार किया जाय। जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं, ये प्रदेश : | 
| जावा, मदुरा और सुमात्रा के द्वीप थे। (२) दक्षिण-पूर्वी एशिया में डच सरकार की ग्रधी- | 
| नता में जो अन्य प्रदेश हैं, उनको और स्वतन्त्र इन्डोनीसियन रिपब्लिक को एक साथ 
| मिला कर 'इन्डोनीसिया का संयुक्त राज्यसंघ' बनाया जाय। इस राज्यसंघ के अन्तर्गत || 
विविध राज्यों को अपने ्रान्तरिक मामलों में पूर्ण स्वाधीनता रहे। पर केन्द्रीय शासन के | 
साथ सम्बन्ध रखने वाले मामलों पर संघ सरकार का नियन्त्रण रहे। (३) इन्डोनीसियन 
सँयुक्त राज्यसंघ और हालँण्ड को मिला कर एक 'यूनियन' कायम किया जाय | विदेशी 
राजनीति, सेना आदि विषय इस यूनियन के ग्रधीन रहें । डॉ० सुकर्णं के नेतृत्व में विद्य- 
मान रिपब्लिकन सरकार का शासन जावा, सुमात्रा और मदुरा पर कायम था । इन तीनों 
दीपों के ग्रतिरिकत वोनियो का द्वीप ऐसा था, जिसे इस लिगजाति समभौते के अनुसार 
एक पृथक्‌ रिपब्लिक के रूप में परिणत करने का निश्चय किया गया था। जावा, मदुरा, 
सुमात्रा और बोनियो के अतिरिक्त जो भ्रन्य बहुत-से छोटे-बड़े द्वीप इन्डोनीसिया के अन्त- 
गेत थे, उन्हें मिलाकर एक तीसरी रिपब्लिक का निर्माण करने की व्यवस्था की गई थी, 
जिसे 'विशाल पूर्व' (ग्रट ईस्ट) का नाम दिया गया था । इस प्रकार इन्डोनीसियन 
|. के अ्नन्तर्गत तीन रिपब्लिकें शामिल की गई थीं। 


यह स्पष्ट है, कि लिगजाति समभौते के अनुसार इन्डोनीसिया के सम्बन्ध में जो 
व्यवस्था की गई थी, उससे इस देश के राष्ट्रीय नेताओं को पूर्ण सन्तोष नहीं हो सकता 
था । इस द्वारा सम्पूर्ण इन्डोनीसिया डॉ० सुकर्ण की रिपब्लिकन VE नहीं 
होता था । बोनियो ग्रौर ग्रेट ईस्ट में जो नई रिपब्लिकें कायम की गई थीं, उन पर डच 
लोगों का प्रभाव बहुत ऱ रहता था। इसके ग्रतिरिक्त इन्डोनीसियन राज्यसंघ की पर- 
राष्ट्रनीति श्रौर सेना श्रादि पर हालँण्ड का प्रभाव पूर्ववत्‌ कायम रहता था । इस दशा में 
यह्‌ स्वाभाविक था, कि श्रनेक राष्ट्रवादी देशभक्त लिगजाति समोते से ्रसन्तोष प्रनुमव 
करें । परिणाम यह हुआ, कि मार्च, १६४७ में हांलैण्ड और इन्डोनीसियन रिपब्लिक में 
पुनः संघर्ष प्रारम्भ हो गया, और डच सेनाओं ने श्रपनी शक्ति के प्रयोग द्वारा डॉ० सुकर्णं 
की सरकार को परास्त कर जावा, मदुरा म्रौर सुमात्रा पर अपना आधिपत्य स्थापित 
करने का उद्योग प्रारम्भ कर दिया। मारत ने इसी समय संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूनाइटेड 
नेशन्स ्रार्गनिजेशन) के सम्मुख इन्डोनीसिया का मामला पेश किया । उसका कथन था, 
कि जावा, मदुरा और सुमात्रा पर डच सेनाओं का आक्रमण सर्वथा अनुचित है, और डच 
सरकार इन्डोनीसियन लोगों पर घोर अत्याचार कर रही है। पर डच सरकार का कहना 
था, कि इन्डोनीमिया का मामला हालैण्ड के साम्राज्य की श्रान्तारिक, समस्या है । वह 
जिस नीति का वहां अनुसरण कर रही है, उसका उद्देश्य ग्रपने साम्राज्य के अन्यतम देश 
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में शान्ति और व्यवस्था कायम करना ही है। संयुक्त राप्ट्र-संघ की सुरक्षा परिषद्‌ 
(सिक्योरिटी कौंसिल) ने इस प्रश्‍न पर विचार कर यह आदेश जारी किया, कि दोनों पक्षों 
द्वारा लड़ाई को तुरन्त बन्द कर दिया जाय। साथही, यह भी व्यवस्था की गई, कि 
इन्डोनीसिया की समस्या पर विचार करने के लिये एक कमेटी बनायी जाए, जिसके तीन 
सदस्य हों । इस कमेटी के एक सदस्य को हालँण्ड मनोनीत करे, दूसरे को इन्डोनीसियन 
रिपब्लिक मनोनीत करे और वे दोनों सदस्य मिल कर एक तीसरे सदस्य को नियुक्त 
करें । इसके श्रनुसार हालँण्ड ने बेल्जियम को, इन्डोनीसियन रिपब्लिक ने आस्ट्रेलिया 
को और उन दोनों ने मिलकर अमेरिका को कमेटी का सदस्य चुना। इस कमेटी ने 
सबसे पहले लड़ाई को रुकवाया, ग्रौर फिर यह व्यवस्था की, कि दोनों पक्ष युद्ध को 
बन्द कर शान्ति स्थापित रखें । शान्ति स्थापित करके जनवरी, १६४८ में इस कमेटी ने 
इन्डोनीसिया की समस्या को स्थायी रूप से सुलभाने का उद्योग शुरू किया । बेल्जियम, 
आस्ट्रेलिया और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने हाल॑ण्ड और इन्डोनीसियन रिपब्लिक में 
जो समझोता कराया, उसका ग्राधार निम्नलिखित बातें थीं--(१) इन्डोनीसिया में एक 


राज्यसंघ कायम किया जाय । जावा, सुमात्रा ग्रौर मदुरा (डॉ० सुकर्णं की सरकार, 


द्वारा अधिकृत द्वीप) पृथक्‌ रूप से या संयुक्त रूप से इस राज्य-संघ में सम्मिलित हों। 
(२) इन्डोनीसियन राज्यसंघ श्रौर हालँण्ड को मिलाकर एक यूनियन बनाया जाय, जो 
विदेशी राजनीति और सेना ्ादि पर नियन्त्रण रखे । 


पर यह समझौता भी देर तक कायम नहीं रह सका । डच सरकार का प्रयत्न 
यह था, कि इन्डोनीसिया की विविध जातियों और प्रदेशों को डॉ० सुकर्ण की रिपब्लि- 
कन सरकार के खिलाफ उभाड़ दे। वह इन्डोनीसियत्त लोगों में फूट डालकर. उनकी 
राष्ट्रीय श्राकांक्षाश्रों को कुचल डालने के लिये प्रयत्नशील थी । इसी उद्देश्य से डच सरकार 
ने इन्डोनीसिया के अनेक प्रदेशों में ऐसी सरकारें कायम करने का उद्योग किया, जो 
हालँण्ड के पक्ष में और डॉ० सुकणे की रिपब्लिकन सरकार के विरोध में थीं। इससे 
इन्डोनीसिया की समस्या और भी ्रधिक जटिल हो गई। वहां न केवल डच सरकार के 
विरुद्ध युद्ध जारी रहा, भ्रपितु उसके विविध प्रदेशों में गृहकलह भी प्रारम्भ हो गया । इस 
स्थिति से लाम उठाकर दिसम्बर, १६४८ में डच सेनाओं ने बाकायदा इन्डोनीसिया पर 
चढ़ाई कर दी। जोग-जाकर्ता (इन्डोनीसिया की राजधानी) पर उन्होंने कब्जा कर 
लिया, और रिपव्लिकन सरकार के अनेक नेता गिरफ्तार कर लिये गये। पर इससे भी 
इन्डोनीसिया के राष्ट्रवादी देशभक्तों ने अपने संघर्ष को बन्द नहीं किया । संसार के लोक- 
मत की सहानुभूति इस समय इन्डोनीसिया के साथ थी । संयुक्त राष्ट्रसंघ के सम्मुख यह 
मामला फिर उपस्थित किया गया। सुरक्षा परिषद्‌ ते हालैण्ड को ग्रा देश दिया, कि इन्डोनी- 
सियन रिपब्लिक के नेताश्रों को रिहा कर दिया जाय, और डच सरकार जो सैनिक कार्य- 
बाही इन्डोनीसिया में कर रही है, उसे बन्द कर दे । पर हालैण्ड ने सुरक्षा परिषद्‌ के इस 


. भ्रादेश की कोई परवाह नहीं की। इस पर संयुक्त राष्ट्रसंघ ने एक बार फिर इन्डोनी- | 


सिया की समस्या को हल करने के लिये एक समभोता-क्मीशन की नियुक्ति की । हालेण्ड 
मी था, कि इस कमीशन की वह कोई परवाह न करे, और इन्डोनीविया को अपनी अधी- 


` नतामें लाने के लिये युद्ध को जारी रखे । पर उसके लिये यह सम्भव नहीं था, कि संसार के 


लोकमत की पूर्णरूप से अवहेलना कर सके । अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के कारण अ्रन्ततोगत्वा 
हालण्ड इस बात के लिये विवश हुआ, कि गिरफ्तार हुए इन्डोनीसियन नेताओं को रिहा 


कर दे, और इस देश की समस्या का हल युद्ध द्वारा न कर समोते द्वारा करने का उद्योग 


करे । ३ ग्रगस्त, १९४९ को डॉ० सुकणं की रिपब्लिकन सरकार मरौर हालैण्ड में साम 
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यिक रूप से समभौता हो गया, जिसके अनुसार यह निश्चय किया गया, कि (१) दोनों 
पक्ष पारस्परिक युद्ध को स्थगित कर दें, (२) इन्डोनीसियन नेताओं को रिहा कर दिया 
जाय, और (३) इन्डोनीसिया की समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिये हालैण्ड 
की राजधानी हेग में एक गोलमेज परिषद्‌ का श्रायोजन किया जाय । 


इसी बीच में जनवरी, १९४६ में भारतीय सरकार ने दिल्ली में एक एशियन 
कान्फरेन्स का आयोजन किया, जिसमें एशिया के १७ देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए । 
इन्डोनीसिया की समस्या पर इसमें विशद रूप से विचार किया गया । इस कन्फरेन्स ने 
जो सुभाव पेश किए, संयुक्त राष्ट्र-संघ ने उन्हें क्रियात्मक व उचित माना । इन्डोनीसिया 
की समस्या के हल होने में इस कान्फरेन्स से बहुत सहायता मिली। 


इन्डोनीसिया के सम्बन्ध में जो गोलमेज परिपद्‌ हेग में हुई, उसने २ नवम्बर, 
१६४६ को अपना कार्य समाप्त कर लिया। गोलमेज परिषद्‌ में जो निर्णय किये गए, 
उनके अनुसार इन्डोनीसिया को एक राज्यसंघ के रूप में परिवर्तित किया गया, जिसमें 
सबसे प्रधान स्थान डॉ० सुकर्ण के नेतृत्व में स्थापित रिपब्लिक को दिया गया। इस 
रिपब्लिक की अधीनता में पूर्वी सुमात्रा और ग्रेट ईस्ट के ढ्वीयों के अतिरिक्त अन्य सब 
इन्डोनीसियन प्रदेशों को दे दिया गया । इस सुविशाल इन्डोनीसियन रिपब्लिक को 
हूं अधिकार दिया गया, कि वह अपने शासन-विधान का स्वयं निर्माण कर सके, 
अर इसके लिए एक संविधान परिषद्‌ का निर्वाचन करा सके । पर हेग कान्फ- 
रेन्स में जिस प्रश्‍न पर विशेष रूप से निर्णय किया जाना था, वह इन्डोनीसियन 
संघ और हालँण्ड के पारस्परिक सम्बन्धो के विषय में था । इस महत्त्वपूर्ण मामले के 
सम्वन्ध में जो निर्णय हेग कान्फरेन्स द्वारा किये गए, वे निम्नलिखित थे --(१) हालैण्ड 
और इन्डोनीसिया, दोनों राज्यों की स्थिति सम्पूर्ण-प्रमुत्व-सम्पन्न राज्यों के सरश हो । 
(२) ये दोनों सम्पूर्ण-प्रमुत््व-सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य स्वेच्छामूर्वक एक यूनियन का निर्माण 
करे, जिसमें दोनों राज्यों की स्थिति समान मानी जाय। (३) यह यूनियन परराष्ट्र नीति 
और आथिक मामलों के सम्बन्ध में उपयुक्त अधिकार रखे, और यूनियन में सम्मिलित 
दोनों राज्य विदेशी राजनीति और ग्राथिक उन्नति के लिए परस्पर सहयोग से कार्य करें । 
(४) हालैण्ड ग्रौर इन्डोनीसिया दोनों राज्यों का झासन-विधान लोकतन्त्रवाद पर आश्रित 
हो । (५) इन्डोनीसिया का जो राष्ट्रीय ऋण है, उसे अदा क की जिम्मेवारी इन्डोनी- 
सियन सरकार पर रहे। (६) दोनों राज्यों में जिस प्रश्‍न पर विवाद हो, उसका निर्णय 
पंचनिर्णय की पद्धति द्वारा किया जाय । (७) यूनियन का ग्रध्यक्ष सा म्रागी जूलियाना व 
उसके वंशज रहें । ; 


हेग की गोलमेज कान्फरेन्स के इन निर्णयो को दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया । 
इनके अनुसार जहां इन्डोनीसिया का हालंण्ड के साथ सग्बन्ध कायम रहा, वहां राष्ट्रीय 
स्वाधीनता को उसकी ग्राकरांक्षा मी पूर्ण हो गई । पर दक्षिण-पूर्वी एशिया के ग्न्य देशों 
के समान इन्डोनीसिया में भी प्रमी भ्रनेक समस्याएं विद्यमान रहीं, जिनमें सबसे प्रमुख 
कम्युनिस्टों की ग्रौर राष्ट्रीय एकता की स्थापना की थीं। 


(६) फिलिप्पीन द्वीप-समुह 


फिलिप्पीन द्वीप-समूह पर किस प्रकार संयुक्त-राज्य ग्रमेरिका का प्रमुत्त्व स्थापित | 


हुआ, और फिलिप्पीन लोगों की राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना से विवश होकर किस 
प्रकार अमेरिका की सरकार इस द्वीप-समूह में ग्रांशिक स्वराज्य स्थापित करने के लिए 


|] 
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४२२ एशिया (दक्षिण-पूर्वी) का श्राधुनिक इतिहास 


उद्यत हुई, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। १६४२ के प्रारम्भ में जब जापान ने इस 
देश पर आधिपत्य स्थापित किया, तो वहां वैध शासन विद्यमान था । मानुआल क्वेजोन 
फिलिप्पीन के राष्ट्रपति थे, और श्री श्रोसमेना उपराष्ट्रपति । फिलिप्पीन की पालियामेंट 
(इसे ग्रमेरिकन शैली के अनुसार कांग्रेस कहा जाता था) में दो सभाएं थीं, सीनेट श्रौर 
प्रतिनिधि समा । फिलिप्पीन की यह लोकतन्त्र सरकार ग्रांशिक रूप से स्वतन्त्र होती हुई 
भी अमेरिका की अधीनता में थी, और वहां के देशभक्त इससे सन्तोष अ्रनुमव नहीं करते 
थे । जापानी सेनाओं के विजयी होने के कारण न केवल जनरल मैक॒ग्रार्थर अपनी श्रमे- 
रिकन सेनाग्रों के साथ फिलिप्पीन से चले गये, ग्रपितु राष्ट्रपति क्वेजोन श्रौर उपराष्ट्र- 
पति ओसमेना ने भी अमेरिका जाकर ग्राश्रय लिया । वहां पहुंचकर र उन्होंने प्रवासी 
फिलिप्पीन सरकार की सत्ता को कायम रखा । 


. पर फिलिप्पीन में ऐसे देशभक्तों की कमी नहीं थी, जो जापान की विजय को 
अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये सुवर्णीय श्रवसर समभते थे । उनका विचार था, कि ' 
अमेरिका की पराजय से उन्हें स्वाधीन होने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसका मली- 
भांति उपयोग करना चाहिये ।. श्री लॉरेल इनके नेता थे। उनके नेतृत्व में स्वाधीन 
फिलिप्पीन सरकार का संगठन किया गया । एकिविनो, श्रोसिश्रास्‌, वर्गास्‌, रोक्लास्‌ ग्रादि 
अनेक नेताग्रों ने इस सरकार कां साथ दिया। पुराने समय की फिलिप्पीन कांग्रेस के 
बहुसंख्यक सदस्य इस नई राष्ट्रीय स्वतन्त्र सरकार के साथ सहयोग करने को उद्यत हुए । 
श्री लॉरेल स्वावीन फिलिप्पीन रिपब्लिक के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, और उनकी सर- 
कार जापान के साथ सहयोग करने में ही अपने देश का हित समझने लगी। 


पर फिलिप्पीन में एक ऐसा दल भी विद्यमान था, जो जापान के साथ सहयोग 
को झनुचित समझता था। यह दल “हुक बली हप' (जनता की सेना) कहाता था । इस 
दल के लोग जहां जापान के विरोधी थे, वहां साथ ही ग्रमेरिकन श्राधिपत्य के भी विरुद्ध 
थे। श्री लॉरेल द्वारा स्थापित सरकार को ये उच्च और सम्पन्न वर्ग की सरकार समः 
अते थे, और अपने देश में एक ऐसे शासन की स्थापना के हि.ये उत्सुक थे, जो स्तुतः 
जनता द्वारा संचालित हो, और जिसमें जनता को अपनी आथिक उन्नति का अवसर 
प्राप्त हो इस समय संसार के प्राय: समी देशों में ऐसे दल विद्यमान थे, जिनका झुकाव 
कम्युनिज्म की ओर था, जो केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता को पर्याप्त नहीं समभते थे, 
अपितु ऐसी सामाजिक व्यवस्था के पक्षपाती थे, जिसमें सर्वसाधारण जनता को आध्िक 
उन्नति के लिये उपयुक्त अवसर प्राप्त होता हो यही कारण था, जो हुक बली हप दल 
को बाद में कम्युनिस्ट घोषित किया गया, और अमेरिकन लोगों ने उसका उग्ररूप से 
विरोध किया । क्योंकि महायुद्ध (१९३६-४५) में जापान फैसिस्ट शक्तियों के पक्ष में था, 


ग्रौर जर्मनी समाजवादी रूस की शक्ति तथा सत्ता को नष्ट करने के लिये जी-जान से 


कोशिश कर रहा था, ्रतः हुक बली हप दल के समाजवादी लोग लारेल की रिपब्लिक 
सरकार के विरुद्ध संघर्ष में तत्पर थे, और उनका प्रयत्न यह था कि भ्रपने देश को जापान 
के प्रभाव व प्रभुत्व से मुक्त कर वहां एक ऐसी सरकार की स्थापना की जाय, जो न केवल , 
सच्चे अर्थो में पूर्णतया स्वाधीन हो, पर साथ ही समाजवादी व्यवस्था को कायम करने के 
लिये मी प्रयत्नशील हो | ` . 


अक्टबर, १९४४ में अमेरिकन सेनाओं ने फिलिप्पीन पर आक्रमण प्रारम्भ कर 
2... था, और जनवरी, १६४५ तक प्राय: सभी फिलिप्पीन द्वीप अ्रमेरिकन सेलाग्रों के 
कब्जे में आ गये थे । इस दशा में प्रवासी फिलिप्पीन सरकार अमेरिका से अपने देश को 
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दक्षिण-पूर्वी एशिया में राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए संघर्ष ४२३ 


वापस आ गई। क्योंकि इसी बीच में राष्ट्रपति क्वेजोन की श्रमेरिका में मृत्यु हो गई 

थी, अतः श्री ओसमेना ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया था। २७ फरवरी, द 
को राष्ट्रपति ग्रोसमेना अपने राजकर्मचारियों के साथ फिलिप्पीन चले ये, रौर उन्होंने 
४2 अपने हाथों में ले लिया। पर श्री ओरोसमेना की सरकार की सत्ता श्रमेरि- 
कन सेनाश्रों की सहायता पंर ही आश्रित थी, और उन्होंने ही उसे फिलिप्पीन के शासन 


का कार्ये सुपुदे किया था। महायुद्ध के कारण फिलिप्पीन द्वीप-समूह का ्राथिक जीवन | 


सवथा अ्रस्त-व्यस्त हो गया था । १६४२ के शुरू में उस पर जापान आक्रमण 

था, और केवल ढाई साल बाद अमेरिकन सेनाग्रों ने घोर यद्ध be 
अधिकार स्थापित कर लिया था। जापान को फिलिप्पीन से कोई द्वेष नहीं था । उसने इस 
देश पर केवल इसलिये आक्रमण किया था, क्योंकि उस पर ग्रमेरिका का प्रभुत्व विद्यमान 
था ओर जापान पूर्वी एशिया से पारचात्य साम्राज्यवाद का. ग्रन्त करना चाहता था । 
फिलिप्पीन लोग अ्नुमव करते थे, कि उन्हें युद्ध के कारण जो क्षति उठानी पड़ी है, और 
उनका आथिक जीवन जिस बुरी तरह में अस्त-व्यस्त हो गया है, उसके लिये अमेरिका 
ही उत्तरदायी है, और उसी का यह कत्तव्य है कि ग्रांथिक पुननिर्माण में उनकी सहायता 
करे। जिस समय (१६४१ तक) फिलिप्पीन पर ग्रमेरिका का शासन था, उसका ग्राथिक 
जीवन पूर्णतया अमेरिका पर आश्रित था । फिलिप्पीन द्वीप-समूह्‌ से जो माल विदेशों में 
बिकने के लिये जाता था, उसका 8% प्रतिशत ्रमेरिका जाता था । वस्तुतः, अमेरिका ने 
फिलिप्पीन के ्राथिक उत्पादन को इस ढंग से नियन्त्रित किया हुआ था, जिससे कि वह्‌ 
वहां से कच्चे माल को खरीदकर उसके बदले में अपने तैयार व्यावसायिक माल को वहां 
बेच सके । इसी कारण फिलिप्पीन में कल-कारखानों और व्यवसायों का विकास प्राय: न 
के बराबर था। फिलिप्पीन अपनी झ्रावश्यकता की सव वस्तुग्रों को स्वयं उत्पन्न नहीं 
करता था। सब प्रकार के तैयार माल के लिये वह श्रमेरिका पर ग्राश्रित था। यही 
कारण है कि जापान द्वारा विजय के बाद जब फिलिप्पीन का अमेरिका के साथ व्यापा- 
रिक सम्बन्ध नष्ट हो गया, तब फिलिप्पीन लोगों को घोर आर्थिक संकट का सामना 


'करना पड़ा। महायुद्ध के समय फिलिप्पीन लोग यह बात प्रवल रूप से अनुभव करने लगे 


थे, कि उन्हें आथिक दृष्टि से आत्म-निर्भर होना चाहिये । 


राष्ट्रपति ्रोसमेना ने फिलिप्पीन के शासन-सूत्र को सम्माल कर यह प्रयत्न 
किया, कि देश में शान्ति श्रौर व्यवस्था को स्थापित करे ग्रौर अ्रमेरिका के साथ इस प्रकार 
के सम्बन्धों को कायम करे, जिनसे कि राष्ट्रवादी देशभक्तों को शिकायत का अवसर न 
रहे । ओसमेना के सम्मुख मुख्य समस्याएं निम्नलिखित थीं---( १) श्री लॉरेल ग्रादि जिन 
नेताश्रों ने महायुद्ध के समय प्रवासी फिलिप्पीन सरकार की उपेक्षा कर स्वतन्त्र सरकार 
की स्थापना करली थी, और जापान के साथ सहयोग किया था, उनके प्रति क्या बरताव 


किया जाय । यह समस्या बहुत विकट थी, क्योंकि पुरानी कांग्रेस के बहुसंख्यक सदस्य श्री : 


लॉरेल के साथ थे, और उन्होंने जापान के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करने में ही अपने 


देश का हित समझा था। (३) हुक बली हप दल अब तक भी अपने प्रयत्न में संलग्न ` 


थो । यह दल किसी भी रूप में भ्रमेरिका के प्रभुत्त्व व प्रभाव को स्वीकृत करने के लिये 
तैयार नहीं था, और समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील था । 
(३) फिलिप्पीन लोगों में राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना बहुत प्रबल रूप में बिद्यमान 
थी । भ्रतः अमेरिका के साथ इस ढंग का समभोता किया 'जाना आवश्यक था, जिससे. 
कि फिलिप्पीन की राष्ट्रीय स्वाधीनता में बाधा न पड़ती हो। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२४ एशिया (दक्षिणःपूर्वी) का आधुनिक इतिहांस 


जब फिलिप्पीन पर अमेरिकन सेनाओं ने जनवरी, १६४५ में कब्जा कर लिया 
था, तो श्री लॉरेल और उनके साथी जापान चले गये थे । जापान के ्रात्मसमर्पण के वाद 
इन्हें गिरफ्तार करके फिलिप्पीन लाया गया, श्रौर यह प्रयत्न किया गया कि जापान के 


साथ सहयोग करने के अपराध में उन पर मुकदमा चलाया जाय। पर उनमें अनेक ऐसे ` 


प्रभावशाली व सम्पन्न व्यक्ति भी थे, जिन्हें दण्ड दे सकना सुगम वात नहीं थी। १९४१५ 
में जब श्रोसमेना ने फिलिप्पीन के शासन-सूत्र को अपने हाथों में ले लिया, तो पुरानी 
काँग्रेस का भी पुनरुद्धार किया गया। कांग्रेस के सदस्यों का नया निर्वाचन शीघ्र नहीं 
किया जा सकता था, श्रत: यह निश्चय हुआ कि श्रमी पुरानी कांग्रेस को ही कायम रखा 
जाय | इस कांग्रेस के बहुसंख्यक सदस्य जापान के साथ सहयोग कर चुके थे, ग्रतः यह 
सम्भव नहीं था, कि इस ढंग के कानून कांग्रेस द्वारा स्वीकृत कराये जा सकें, जिनके 
अनुसार श्री लॉरेल और उनके साथियों को दण्ड दिया जाय । साथ ही, जनता यह भी 
भ्रनुभव करती थी कि महायुद्ध की परिस्थितियों में श्री लॉरेल ने स्वाधीन फिलिप्पीन 
सरकार कायम करके कोई श्रनुचित कार्य नहीं किया था। इस दशा में राष्ट्रपति ओसमेना 
के लिये यह सम्भव नहीं हुआ, कि वह श्री लॉरेल और उनके साथियों के विरुद्ध मुकदमे 
चलाकर उन्हें दण्ड दे सके । 


१६४५ के बाद हुक बली हप दल फिलिप्पीन में निरन्तर प्रबल होता गया । इस 
दल के प्रधान नेता लुई तारुक ग्रौर कास्तो अलेक्जार्द्रिनो थे। फिलिप्पीन सरकार ने 
यत्न किया, कि इस समाजवादी दल को झाक्ति के प्रयोग द्वारा कुचल दिया जाय । जब 
इसमें सफलता नहीं हुई, तो उसने यह यत्न किया कि इस दल के साथ समझोता कर ले | 
कुछ समय के लिए हुक बली हप दल और फिलिप्पीन सरकार में समझोता हो भी गया। 
पर यह सम्भव नहीं था, कि फिलिप्पीन की पूंजीवादी सरकार श्रौर कम्युनिस्टों में कोई 
समझोता देर तक कायम रह सके। १६४६ में उनमें फिर संघर्ष प्रारम्म हो गया। 
दक्षिण-पूर्वी एशिया के श्रन्य देशों के समान फिलिप्पीन में भी हुक बली हप के रूप में 
कम्युनिस्ट दल की सत्ता थी, जो अपने देश में कम्युनिस्ट व्यवस्था को स्थापित करने के 
लिये प्रयत्नशील थी । 


महायुद्ध की समाप्ति पर अमेरिका ने फिलिप्पीन को स्वाधीनता प्रदान कर दी 
थी । पर इस स्वाधीनता से इस देश से अमेरिकन प्रमाव व प्रभुत्व का ग्रन्त नहीं हो गया 
है। .१९४६ में अमेरिकन कांग्रेस ने फिलिप्पीन के लिये एक ट्रेड एक्ट (ब्यापार कानून) 
स्वीकृत किया था, जिसके कारण इस देश पर अमेरिका का श्राथिक प्रभुत्व पूर्ववत्‌ 
कायम रहा। इस कानून के अनुसार अमेरिकन नागरिकों को यह अधिकार दिया गया था, 
कि वे फिलिप्पीन में जमीन जायदाद खरीद सकें ग्रौर वहां स्वेच्छापूर्वक व्यापार, व्यव- 
साय आदि का संचालन कर सकें । अमेरिकन लोग फिलिप्पीन में यह अवसर अधिकार 
रखते हैं, कि वे वहां कल-कारखाने खोल सकें | क्योंकि अमेरिकन लोगों के पास पूंजी 
की खा है, भ्रतः वे श्रपनी पूंजी के जोर पर फिलिप्पीन को भ्रपने श्राथिक कब्जे में 
रखने में समर्थं हैं। 

द इतना ही नहीं, श्रमेरिका ने इस बात की मी जिम्मेदारी ली है, कि वह मविष्य 
में विदेशी श्राक्रमणों से फिलिप्पीन की रक्षा करेगा। इसके लिए उसने फिलिप्पीत में 
श्रनेक स्थानों पर सैनिक केन्द्र कायम करने का अधिकार प्राप्त पर लिया है। ये सैनिक 
केन्द्र फिलिप्पीन में श्रमोरकन सैनिक प्रमृत्त्वके ग्राधार हैं। ' 
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छब्बीसवां अध्याय 
जापान की नई व्यवस्था 


(१) परास्त जापान के सम्बन्ध में मित्र-राज्यों की नीति 


महायुद्ध (१६३६-४५) में जापान के परास्त होने से पूवे ही मित्र-राज्यों' ने यह 
फैसला कर लिया था, कि जापान के परास्त हो जाने पर उसक्रेसम्बन्ध में किस नीति का 
अनुसरण किया जायगा । श्रनेक उद्घोषणाग्रों द्वारा इस नीति को स्पष्ट कर देने का भी 
प्रयत्न मित्र-राज्यों की ओर से किया गया था । फरवरी, १६४५ में याल्टा कान्फरेन्स के 
परिणामस्वरूप यह घोषणा की गई थी, कि कोरिया को जापान की अधीनता से मुक्त || 
कराके एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में परिवतित कर दिया जायगा; दक्षिणी सखालिन तथा | 
उसके समीपवर्ती विविध द्वीप रूस के सुपुर्द कर दिये जायेंगे; मंचूरिया, पूर्वी चीन, हैनान | 
और फार्मूसा को जापान की श्रधीनता से मुक्त कर दिया जायगा; चीन में स्वतन्त्र चीनी 
सरकार की स्थापना होगी, और हैनान तथा फार्मूसा द्वीपों को चीन में सम्मिलित रखा 
जायगा । मंचूरिया भी चीन के भ्रन्तर्गत होगा, पर जापान द्वारा मंचूकुओ राज्य की स्था- 
पना से पूर्व वहां रूस को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, वे उसे पुनः प्रदान किये जायेंगे । 
महायुद्ध के दौरान दक्षिंण-पूर्वी एशिया के जिन विविध देशों को जापान ने अपने अधीन 
कर लिया है, उन सबको उसके प्रमृत्व से मुक्त करके जापान को सत्ता केवल उन द्वीपों 
` तक ही सीमित कर दी जायेगी, जो वस्तुत: उसके अ्रंग हैं, और जो १८६४-६५ तक 
उसके अधिकार में थे। जुलाई, १६४५ में पोट्सडम कान्फरेन्स द्वारा यह घोषित किया 
गया, कि जापान की सँ निक शक्ति को सदा के लिये नष्ट कर दिया जायगा, श्रौर यह 
प्रयत्त किया जायगा, कि सभ्य संसार के अन्य देशों के समान जापान में मी लोकतन्त्र . 
शासन की स्थापना हो, और वहाँ मी भाषण एवं विचार आदि की स्वतन्त्रता का सूत्र- 
पात हो। साथ ही, ऐसी व्यवस्था भी की जायगी, कि भविष्य में फिर कभी जापान 


साम्राज्य-विस्तार के लिये प्रयत्न न कर सके । | | 


ग्रगस्त, १६४५ में जब जापान ने बिना किसी शे के ग्रात्मसमर्पेण कर दिया, तो 
यह प्रश्‍न उत्पन्न हुआ, कि परास्त जापान के शासन की क्या व्यवस्था की जाय। यह्‌ | 
प्रदन अधिक विकट नहीं था, क्योंकि जापान में श्रब तक भी सम्राट्‌ की सरकार का 
सुव्यवस्थित शासन विद्यमान था। मित्र-राज्यों ने जापान के विविध द्वीपों पर भ्रमी 
सँनिक दृष्टि से कब्जा नहीं किया था, और न ही वहां कोई ऐसे दल थे जो सम्राट के 
शासन का अन्त कर एक नई सरकार की स्थापना के लिये प्रयत्नशील हों। मित्र-राज्यों, 
ने जापान में सम्राट की सरकार को कायम रखा, पर उस पर नियन्त्रण रखने और 
सैनिक दृष्टि से जापान की सैत्य-शक्ति पर भ्रपना कब्जा कायम करने की सारी जिम्मे- 
दारी जनरल मकम्रार्थर के हाथों में दे दी । जनरल मैकग्ार्थर प्रशान्त महासागर व पूर्वी 
एशिया के क्षेत्र मे मित्रराज्यों के प्रधान सेनापति थे, और उस क्षेत्र की सब्र सैन्य-शाक्ति 
उन्हीं के हाथों में केन्द्रित थी । ्रब जापान के शासन को नियन्त्रित करने का कार्य भी 


{ उन्हीं के सुपुदे कर दिया गया। 
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४२६ एशिया (सुदूर पूर्व) का ्राधुनिक इतिहास 


जनरल मैक्‌ आर्थर को ग्रपने कार्य में पराम देने के लिये मित्र-राज्यों की एक 
कौंसिल नियत की गई, जिसे 'अ्लाइड कौंसिल ऑफ जापान' कहते थे। इस कौंसिल में 
निम्नलिखित राज्यों के प्रतिनिधि सदस्य-रूप से नियुक्त किये गये---( १) अमेरिका, इसका 
प्रतिनिधि इस कौंसिल के प्रधान का कार्य भी करता था। (२) चीन, (3) रूस और (४) 
ब्रिटेन । यह समका जाता था, कि ब्रिटेन का प्रतिनिधि अपने देश के श्रतिरिक्तआस्ट्रेलिया, 
न्यूजीलँण्ड और भारत का भी प्रतिनिधित्त्व करता है। इस कौंसिल का प्रधान कार्यालय 
जापान को राजधानी तोक्यो में स्थापित किया गया था । इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना 
चाहिये, कि इस कौंसिल का कार्य केवल.परामशं देना ही था। सब बातों का भ्रन्तिम 
निर्णय जनरल मैक्‌ आर्थर के ही हाथों में था । श्रलाइड कौंसिल श्रॉफ जापान का पहला 
अधिनेशन ५ एप्रिल, १६४६ को तोक्यो में हुआ था । 


इस कौंसिल के अतिरिक्त एक अन्य भी समिति थी, जिसका निर्माण जापान- 
सम्बन्धी विषयों पर विचार करने और नीति के निर्धारण के उद्देश्य से किया गया था। 
इसे फार ईस्टने कमीशन (सुदूर पूर्व कमीशन) कहते थे, और इसका प्रधान कार्यालय 
संयुक्तराज्य श्रमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में था। इसके सदस्य निम्नलिखित 
ग्यारह राज्यों के प्रतिनिधि होते थे--(१) श्रमेरिका, इसका प्रतिनिधि कमीशन के प्रधान 
का कार्य भी करता था। (२) चीन, (३) ग्रास्ट्रेलिया, (४) कनाडा, (५) फ्रांस, (६) 
भारत, (७) हालँण्ड, (८) न्यूजीलैण्ड, (8) फिलिष्पीन, (१०) रूस, और (११) ब्रिटेन । 
प्रशान्त महासागर और पूर्वी एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया के क्षेत्र के साथ जिन राज्यों का 
सम्बन्ध था, उन सबको इस कमीशन में सदस्यता का अधिकार दिया गया था। पर यह 
करते हुए अधीनस्थ देशों (इन्डोनीसिया, वरमा, इन्डो-चायना आदि) को दृष्टि में नहीं 
रखा गया था । इस कमीशन का मुख्य कार्य यह निर्धारित करना था, कि जापान की ग्रधी- 
नता एवं प्रमाव से मुक्त हुए देशों और ट्वीपों के शासन के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की 
जाय, श्रौर जापान में जो नई सरकार कायम हो उसका क्या स्वरूप हो, और वह किस 
नीति का अनुसरण करे। यह निर्णय किया गया था, कि सुदूर पूर्वं कमीशन अपने निर्णयं 
बहुमत द्वारा करे, पर कोई निर्णय तब तक मान्य न हो, जत्र तक कि अमेरिका, चीन, 
रूस और ब्रिटेन उसके साथ सहमत न हों । इसका श्रमिप्राय यह था, कि इन राज्यों में से 
प्रत्येक को कमीशन के " को वीटो कर देने का श्रचिकार प्राप्त था। क्योंकि जापान 
का शासन और व्यवस्था पूरी तरह जनरल मैक ग्रार्थर क्रे एकाधिकार में दे दी गई थी, 
ग्रतः यह्‌ कमीशन पहले भ्रपने नि्णयों को श्रमेरिकन सरकार के पास भेजता था और भ्रमे- 
रिकन सरकार उन्हें जनरल मैक ग्रार्थर के पास पहुंचाती थी । कमीशन के निर्णयों के 
सम्बन्ध में मी श्रन्तिम अधिकार जनरल मैक्‌ आ्रार्थर के हाथों में ही था । यद्यपि जापान 
में सञ्जट्‌ श्रौर उसकी सरकार की सत्ता विद्यमान थी, पर वे पूरी तरह से मक्‌ आर्थर के 
नियन्त्रण में थे, और मित्र-राज्यों के इस प्रधान सेनापति ने यह भली भांति स्पष्ट कर 
दिया था, कि अपनी किसी मी श्राज्ञा को मनवाने के लिये सैन्य-शक्ति के प्रयोग में वह 
जरा भी संकोच नहीं करेगा । ` 


जनरल मेक शार ने जापात में जिस नीति का ्रनुसरण किया, वह पोट्सडम 
कान्फरेनस द्वारा निर्धारित की गई थी । इसके मुख्य अंग निम्नलिखित थे>-(१) जापान 
की सँन्य-शक्ति को सर्वथा पंगु बना देना । (२) युद्ध के लिये जो जापानी लोग जिम्मे- 
वार थे और जिन्होंने युद्ध के ्रवसर पर विविध प्रकार के श्रपराध किये थे, उन्हें दण्ड 


° 


देना । (३) जापान में लोकतन्त्र शामन स्थापित करना, और (४) जापान के ग्राथिक 
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जीवन को इस प्रकार से संचालित करना, ताकि उसका उपयोग सैन्य-शक्ति के लिये न 
किया जा सके । ; 


इस नीति को क्रियान्वित करने के लिये जनरल मेक आर्थर ने कोई भी कसर उठा 
नहीं रखी । जापान के युद्ध व सैनिक विभागों को अ्रव यह कार्य सुपुर्दे किया गया, कि वे 
अपनी सम्पूर्ण सन्यशक्ति को नष्ट-भ्रष्ट कर दें । इसी उद्देश्य से बाधित सैनिक शिक्षा और 
बाधित सैनिक सेवा की पद्धतियों को नष्ट किया गया । जो लाखों सैनिक जापान की सेना 
में थे, उन्हें सेवामुक्त कर दिया गया । जापान के जो लाखों सैनिक प्रशान्त महासागर के 
विविध द्वीपों और दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों में फैले हुए थे, उन सब को जापान 
वापस बुला लिया गया और वहां उन्हें सैनिक सेवा से पृथक्‌ कर दिया गया। जंगी जहाजों, 
हवाई जहाजों और युद्ध के ग्रन्य सब भारी सामान को या तो मित्र-राज्यों को दे दिया गया 
और या उन्हें नष्ट कर दिया गया | यह भी व्यवस्था की गई, कि जिन सैनिक अफसरों ने 
जापान की सेना को इतना उन्नत एवं शक्तिशाली बनाने का कार्य किया था, उन्हें किसी 
राजकीय पद पर न रहने दिया जाय | जापानी लोग समभते थे, कि उनका सम्राट्‌ देवी 
अधिकार द्वारा देश पर शासन करत है, वह साक्षात्‌ देवता है और जापानी लोग ग्रन्य 
सब जातियों की श्रपेक्षा ग्रधिक ऊंचे व उत्कृष्ट हैं। इन विचारों के खिलाफ जबर्दस्त 
प्रचार किया गया । स्वयं सम्राट्‌ द्वारा एक उद्घोषणा प्रकाशित करायी गई, जिसमें यह 
कहा गया, कि सञ्जाट्‌ को दैवी मानना या देवता के रूप में उसकी पूजा करना सर्वथा श्रनु- 
चित है । यह बात मी गलत है, कि जापानी लोग अन्य लोगों की अपेक्षा ऊँचे व उत्कृष्ट 
हैं। विविध झिक्षणालयों के जो अध्यापक उग्र राष्ट्रीय विचार रखते थे, उन्हें अपने पदों 
से पृथक्‌ कर दिया गया । ऐसी पाठूय-पुस्तकों को कोस से हटाया गया, जो उग्र राष्ट्रः 
भक्ति का प्रतिपादन करती थीं । उन सब सभा-समितियों को गर-कानूनी घोषित किया 
गया, जिनका उद्देश्य जापान की राष्ट्रीय शक्ति को उन्नत करना था। इन सब बातों का 
प्रयोजन यही था, कि जापान सँनिक इष्टि से शक्तिहीन हो जाय, और वहाँ के लोग फिर 
कभी पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा प्रशान्त महासागर को अपने ग्राधिपत्य में लाने 
का प्रयत्न न करें । जापान में कुछ लोग ऐसे मी थे, जिन्हें उनके उदार राजनीतिक विचारों 
के कारण पुरानी सरकार ने कद कर रखा था। उन सबको अब रिहा कर दिया गया। 
इन लोगों से जापान में लोकसत्तावादी विचारों के प्रसार में बड़ी सहायता मिली । 


युद्ध के समय.जापान के जो प्रमुख राजनीतिक व सँनिक नेता थे, प्राय: उन सबको 
गिरफ्तार किया गया, और उन पर युद्ध के ्रपराधी (वार क्रिमितल) होने का आरोप 
लगाया गया। यद्यपि रूस की यह माँग थी, कि सम्राट को सर्वप्रधान अपराधी करार 
कर उस पर भी मुकदमा चलाया जाय, पर जापान की जनता में अपने सम्राट के प्रति जो 
असाधारण भक्ति-मावना थी, उसे दृष्टि में रखकर सम्राट्‌ ट युद्ध के अपराध का अभि- 
योग नहीं चलाया गया ग्रौर उसकी सत्ता को ्रक्षुण्ण रूप में कायम न गया |. जनरल 
तोजो, माक्विस किदो, मत्सुओका, हीरानुमा श्रादि प्रमुख व्यक्तियों पर युद्ध के भ्रपराध 
में मुकदमे चलाये गये, भर इसके लिए एक विशेष न्यायालय की रचना की गई। इन 
मुकदमों पर हम भागे चलकर प्रकाश डालेंगे । 


(२) जापान को नई सरकार 


पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपने प्र भुत्त्व है व स्थापना के लिये जापान 
प्रयत्नशील था । इसीलिये उसने मंचूरिया और चीन में युद्ध का प्रारम्भ किया था, और 
इसीलिये दिसम्बर, १६४१ में वह जर्मनी और इटली का पक्ष ले कर महायुद्ध में 
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शामिल हुआ था। इस काल में जापान में भी उसी प्रकार की फॅसिस्ट प्रवृत्ति प्रबल 
हो रही थी, जँसी कि मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में और हिटलर के नेतृत्व में 
जर्मनी में हुई थी । यद्यपि जापान में हिटलर और मुसोलिनी के समान किसी एक शक्ति- 
शाली एकाघिकारी (डिक्टेटर) का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, पर सम्राट्‌ के प्रति जो असा- 
धारण श्रद्धा का भाव जापानी जनता में विद्यमान था, उसके कारण जापान के लोग अपने 
राजनीतिक भेद-भावों व मतभेदों को भुलाकर सम्राट के नेतृत्व में अपनी राष्ट्रीय शक्ति 
की वृद्धि में तत्पर हो गये थे । इसी कारण जापान में 'इम्पीरियल रूल श्रसिस्टेन्स एसो- 
सियेशन' (सम्राट्‌ के शासन के लिए सहायक समा) नामक एक संस्था का संगठन हुग्रा 
था, जिसका उद्देश्य राजनीतिक दलों के मतभेदों की उपेक्षा कर सम्राट्‌ की शक्ति के 
विकास में सहायता पहुंचाना था। १६४१ में जापान के प्रधानमन्त्री के पद पर प्रिस को- 
नोये विद्यमान था। पर जापान के महायुद्ध में प्रवेश करने के कुछ समय पूर्व ही उसका 
स्थान जनरल तोजो ने ले लिया था। तोजो जापान के सैनिक दल का नेता था, और उसके 
प्रधानमन्त्री बन जाने के कारण जापान की सरकार में उन लोगों का प्रभाव बहुत बढ़ 
गया था, जो सैनिक 'शक्ति का उपयोग कर जापान के उत्कर्ष के पक्षपाती थे । फैसिस्ट 
विचारधारा का श्रनुसरण कर जरनल तोजो थ्रौर इम्पीरियल रूल श्रसिस्टेन्स एसोसिये- 
शन इस बात के प्रयत्न में थे, कि जापान की जनता के विविध वर्ग राष्ट्रीय उन्नति ग्रौर . 
साम्राज्य-विस्तार में सहायक हों । इसीलिये कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का 
देशभक्त व्यावसायिक सोसायटी” के रूप में संगठन किया गया था, ताकि मजदूर लोग 
अपनी शक्ति का उपयोग अपने वेतन बढ़वाने के लिये व ग्रन्य सुविधाएं प्राप्त करने के 
लिए हड़तालें करने में न करके अधिकतम आथिक उत्पत्ति करने में किया करें । इसी 
प्रकार जापान के व्यवसायों व कल-कारखानों का स्वामित्व जिन बड़े पूंजीपतियों के हाथों 
में था, और जिनको 'जँबत्सू' कहा जाता था, उनसे भी यह आशा को जाती थी, कि 
राष्ट्रीय उत्कषं के कार्य में वे सरकार के साथ सहयोग करेंगे । 


जापान की पराजय के बाद यह स्वाभाविक था, कि मित्र-राज्य वहां से इस 
फॅसिस्ट शासन का अन्त कर लोकतन्त्र सरकार की स्थापना का उद्योग करें । इसके लिये 
उन्होंने जो कार्य किये, उन्हें संक्षिप्त रूप से इस प्रकार परिगणित किया का सकता है-- 
(१) १८८५६ में सम्राट्‌ मेइजी द्वारा जापान में जिस शासनव्यवस्था का सूत्रपात किया 
| था, उसके अनुसार सब राजकीय शक्ति सम्राट्‌ में केन्द्रित थी। सम्राट्‌ न केवल 
शासन-विभाग का प्रधान ग्रध्यक्ष था, ग्रपितु व्यवस्थापन श्रौर न्याय विभागों का प्रधान 
मी वही था। यद्यपि बाद में जापान ने लोकतन्त्रवाद की ग्रोर पग बढ़ाया था, पर अब तक 
भी सम्राट्‌ को दैवी एवं साक्षात्‌ देवता माना जाता था। ३ मई, १६४७ से जापान में 
जिस नये शासन-विधान का प्रारम्भ किया गया, उसके अनुसार पार्लियामेंट को राजकीय 
शक्ति का प्रधान आधार बनाया गया । कानून बनाने की सम्पूर्ण शक्ति पालियामेंट को 
दी गई, और स म्राट्‌ की स्थिति को 'ध्वजमात्र' बना दिया गया । नये शासन-विधान में 
यह प्रतिपादित किया गया, कि सञ्राट्‌ राज्य में ध्वजमात्र है, और उस द्वारा जनता की 
एकता ही सूचित होती है । राज्य की प्रमुत्वशक्ति जनता में निहित है, और सम्राट श्रपने 
पद को “जनता की इच्छा' द्वारा ही प्राप्त करता है । जापान का सम्राट्‌ जो पहले दंवी 
अधिकार द्वारा शासन करता था, उसके स्थान पर उसकी सत्ता व स्थिति ग्रव जनता 
की इच्छा पर ग्राश्रित हो गई। (२) जापान में जिस पालियामेंट की व्यवस्था की गई, 
उसमें दो सभाएं रखी गईं, प्रतिनिधि समा और परामर्श सभा। दोनों सभाग्रों के सब 
सदस्य जनता के वोटों द्वारा चुने जाएं, यह व्यवस्था की गई । पुराने शासन-विधान के 
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जापान की नई व्यवस्था ४२६ 


अनुसार पालियामेंट की दूसरी समा में उच्च कुलों के व्यक्ति तथा सम्राट द्वारा मनो- 
नीत लोग ही सदस्य हुआ कते थे । पर १६४७ के नये शासन-विधान द्वारा यह व्यवस्था 
की गई, कि पार्लियामेंट की दूसरी सभा के सदस्य भी जनता द्वारा निर्वाचित हों। (३) 
सञ्जाट्‌ के राजप्रासाद के खर्च को भी पालियामेन्ट के नियन्त्रण में लाया गया । राजकीय | 
य-व्यय पर प्रतिनिधि समा का नियन्त्रण पूर्ण रूप से स्थापित किया गया, भर ब्रिटिश | 
पालियामेंट के हाउस श्राफ कामन्स के समान जापान की प्रतिनिधि समा की शक्ति भी | 
द्वितीय सदन की अपेक्षा अधिक रखी गई। (४) न्याय बिमाग का स्वतन्त्र रूप से संगठन | 
किया गया, और उसे शासक वग के प्रभाव से मुक्त रखा गया । जापान में सुप्रीम कोर्ट 

का संगठन करके उसे यह श्रधिकार दिया गया, कि वह यह निर्णय कर सके कि सरकार 
द्वारा प्रचारित कोई आदेश व आज्ञा और पार्लियामेंट द्वारा स्वीकृत कोई कानून संवि- 
धान (कोंस्टिट्यूशन) के अनुकूल है या नहीं । (५) शासन-विधान में जनता के ग्रधिकारों 
Fides रूप से प्रतिपादन किया गया, और यह व्यवस्था की गई कि इन आधारभूत 
| अधिकारों का कोई भी राजकीय शक्ति अतिक्रमण न कर सके। (६) वोट के ग्रधिकार 
को बहुत अधिक विस्तृत किया गया, और स्त्रियों को भी वोट देने का अधिकार प्रदान 
किया गया । इसमें सन्देह नहीं, कि ३ मई, १९४७ के इस नये शासन-विधान द्वारा जापान 
लोकतन्त्रवाद के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ गया । यद्यपि वहां सम्राट्‌ की सत्ता कायम रखी 
गई, पर इङ्गलंण्ड के राजा के समान जापान का सम्राट्‌ भी नये शासन-विधान के कारण 
पूर्ण रूप से 'वेध' एवं 'ध्वजमात्र' बन गया । पालियामेंट के नये स्वरूप के कारण जापान 
का व्यवस्थापन विभाग ग्रेट ब्रिटेन के विधान-मण्डल की अपेक्षा भी अधिक लोकतन्त्र हो 
गया, और स्वतन्त्र न्याय विभाग के कारण जापान की जनता को यह ग्रवसर प्राप्त हुआ, 
कि वह राजकीय स्वच्छन्दता एवं उच्छु खला से अपने आधारभूत अधिकारों की भली- 
भाँति रक्षा कर सके। 


जापान को लोकतन्त्रवाद के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए एक अन्य उपाय भी 
इस समय अपनाया गया। यह उपाय देश को धर्मनिरपेक्ष (सिक्युलर) राज्य बनाने के 
रूप में था। हम पहले लिख चुके हैं, कि जापान में सम्राट को देवी माना जाता था, - 
और पितरों की पूजा वहां के धर्म का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग थी। पितृपूजा के लिए वहां | 
बहुत-से मन्दिर विद्यमान थे, ग्रौर राज्य की ओर से जनता में पितृपूजा और परम्परागत a 
प्रथाओं एवं धामिक विश्वासों के ग्रनुसरण को प्रोत्साहित किया जाता था। इसी उद्देश्य | 
से पितृपूजा-सम्बन्धी बहुत-से मन्दिरों का खर्च भी राज्य की ओर से प्रदान किया जाता “= | 
था । यद्यपि जापान के लोग बौद्ध धमं के ग्रनुयायी हैं, पर अत्यन्त प्राचीन घामिक मर्या- 
दाग्रों का पालन वे निष्ठापूर्वक किया करते थे। राज्य की ओर से धर्म के इस 
अङ्ग को (जिसे 'झिन्तो' कहते थे) संरक्षण एवं प्रोत्साहन मिलता था, क्योंकि इसके 
कारण जनता में सम्राट्‌ के प्रति भक्ति की भावना को दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। 
क्योंकि १६४७ के नये शासन विधान के अनुसार सम्राट्‌ के 'देवी अधिकार' का विरोध 
किया गया था, श्रौर उसकी सत्ता को 'जनता की इच्छा पर श्राश्रित प्रतिपादित किया 
गया था, ग्रतः इसके परिणामस्वरूप शिन्तोवाद को बहुत ग्राघात लगा । साथ ही, 
| इस समय यह भी व्यवस्था की गई, कि शिन्तो को राजक्रीय आमदनी में से सहायता च| 
दी जाय, और पितृपूजा-सम्बन्धी मन्दिरों की रक्षा व पूजा के खर्च का राजकीय कोप के 
साथ कोई सम्बन्ध न रहे। इसमें सन्देह नहीं, कि जापान के लिए यह एक अत्यन्त महः 
तत्वपुर्णं एवं क्रान्तिकारी परिवर्तन था। 
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अगस्त, १६४५ में जापान के ग्रात्मसमर्पण कर देने पर वहाँ की पाललियामेन्ट का 
चुनाव १९४६ की बसन्त ऋतु में कराया गया। ग्रभी नया शासन-विधान बनकर तैयार 
नहीं हुआ था । इस समय जापान कें प्रधानमन्त्री के पद पर श्री शिदेहारा विराजमान थे, 
जो अत्यन्त उदार विचारों के व्यक्ति थे। वे जापान के सैनिक आधिपत्य के पक्षपाती 
नहीं थे, और शान्ति की नीति का अनुसरण करने के समर्थक थे। जापान के आत्म- 
समर्पण के बाद उन्हीं को वहां का प्रधानमन्त्री नियत किया गया था । १६४६ के प्रारम्भ 
में जब पुराने शासन-विधान के अनुसार पालियामेन्ट का नया चुनाव हो गया, तो श्री 
शिदेहारा ने त्यागपत्र दे दिया और श्री योशीदा ने उनका स्थान ग्रहण किया । इन्हीं के 
समय में नये शासन-विधान का निर्माण हुआ, और जापान में सच्चे श्रर्थों में लोकतन्त्र 
शासन का सूत्रपात किया गया। इस नये शासन-विधान का निर्माण १६४६ के चुनाव 
द्वारा निर्वाचित पालियामेन्ट ने ही किया था । 


१६४७ की शरद ऋतु में नये शासन-विधान के ग्रनुसार जापान की पालियामेन्ट 
का पुनः निर्वाचन किया गया। इस चुनाव के परिणामस्वरूप जहां जापान के पुराने 
राजनीतिक दलों (सैयूकाई श्रौर मिन्सेइतो) के बहुत-से प्रतिनिधि पालियामेन्ट में निर्वा- 
चित हुए, वहाँ साथ ही एक नई राजनीतिक पार्टी भी मैदान में आ गई, जिसे 'सामा- 
जिक लोकतन्त्रवादी दल' (सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी) कह सकते हैं। इस दल के प्रधान 
नेता श्री कातायामा थे, जो कि जापान के मजदूरों के एक लोकप्रिय नेता थे। श्री 
कातायामा की सोशल डैमोक्र टिक पार्टी में बहुत-से ऐसे लोग भी शामिल थे, जो केवल 


राजनीतिक स्वतन्त्रता व राजनीतिक अधिकारों को ग्रपर्याप्त समभते थे। इनका यह ` 


विचार था, कि जहां सब लोगों को राजनीतिक दृष्टि से समान होना चाहिये, वहाँ 
साथ ही ग्राथिक दृष्टि से भी उनमें समानता होनी चाहिये | ये लोग प्रगतिशील एवं 
समाजवादी विचारों के थे। इस प्रकार संसार के अन्य देशों के समान जापान में भी इस 
समय समाजवादी विचारधारा जोर पकड़ने लगी थी, और इस विचारधारा के श्रनुयायी 
भी पालियामेन्ट में निर्वाचित हुए थे । 


१६४७ के चुनाव में पालियामेन्ट की प्रतिनिधिसभा में विविध दलों के सदस्यों 
की संख्या निम्नलिखित प्रकार से थी--सोशल डेमोक्र टिक पार्टी १४३, सँयुकाई 
(लिबरल) दल १३३, मिन्सेइतो दल १ a ग्रौर १६६ स्वतन्त्र व अन्य पार्टियों के 
उम्मीदवार । क्योंकि प्रतिनिधि समा में सबसे अ्रधिक सदस्य सोशल डँमोक्र टिक पार्टी के 
थे, ग्रत: उनके नेता श्री० कातायामा ने प्रधानमन्त्री के पद को ग्रहण किया, और 


उन्होंने मिन्सेइतो दल व कतिपय अन्य छोटे दलों के सहयोग से भ्रपने मन्त्रिमण्डल का | 


निर्माण किया । पर क्योंकि उनके अपने दल के सदस्यों की संख्या प्रतिनिधि समा में 
पर्याप्त नहीं थी, श्रत: उनके लिए यह सम्भव नहीं था कि वे श्राथिक व सामाजिक क्षेत्र 
में अपने विचारों को क्रिया में परिणत कर सके । परिणाम यह हुआ, कि फरवरी १६४५ 
में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और मिन्सेइतो दल के नेता श्री अशीदा हितोशी 
ने प्रधानमन्त्री के पद को ग्रहण किया । 


पर श्री श्रशीदा हितोशी के लिये भी मन्त्रिमण्डल का निर्माण कर सकना सुगम 
नहीं था । इस समय जापान के विविध राजनीतिक दल अपनी सत्ता के लिये पूंजीपतियों 
और भ्रन्य सम्पन्त लोगों की सहायता को बहुत अ्रधिक महत्व देते थे । लोकतन्त्र शासन 
की यह निर्वलता होती है, कि विविध राजनीतिक दलों के नेता श्रपनी-श्रपनी शक्ति व॑ 
सत्ता के लिए पूंजीपतियों.की सहायता व सहयोग पर निर्भर करते लगते हैं । महायु 
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| जापान की नई व्यघस्था ४३१ 


पहले जापान के अनेक राजनीतिक दल जागीरदारों और पंजीपतियों के हाथों में कठ- 
पुतली मात्र थे, और उनकी शक्ति जँबितू के ग्रतर्गत विविध समद्ध परिवारों की सहा- 
यता पर ही आश्रित थी । महायुद्ध के दौरान में जापान की सरकार पर पंजीपतियों और 
जागीरदारों का प्रभाव कुछ कम हो गया था, क्योंकि इस काल के मन्त्रिमण्डलों में सैनिक 
नेताश्रों की प्रमुखता थी । जापान के ग्रात्मसमर्पण कर देने के बाद वहाँ बड़े पूँजीपति 
परिवारों का महत्व अधिक नहीं रह गया था, क्योंकि उनके अनेक प्रमुख व्यक्तियों को 
युद्ध के लिये अपराधी मानकर उन पर मुकदमे चलाये गये थे, और जनरल मैकग्रार्थर | 
की यह नीति थी कि जापान में जँवित्सु की शक्ति को छिन्न-भिन्त कर दिया जाय । पर | 
| महायुद्ध के बाद जब जापान के आर्थिक जीवन का पुन: विकास प्रारम्भ हुआ, तो सम्पन्न 

लोगों की एक नई श्रेणी विकसित होनी प्रारम्भ हो गई, जिसकी ्रामदनी व समृद्धि का 
| मुख्य आधार सरकारी ठेके थे। अमेरिकन सेनाओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के 
| लिये श्रौर जनरल मैक्ग्रार्थर के आदेशों के अनुसार आथिक विकास के लिये दिये जाने 
वाले ठेके सम्पन्न जापानी व्यक्तियों को ही प्रदान किये जाते ये, और इन सरकारी ठेकों 
द्वारा इन ठेकेदारों को श्रसाधारण ्रामदनी थी। ये ठेकेदार उचित या अनुचित सब 
प्रकार के उपायों से श्रपनी आमदनी को बढ़ाने का प्रयत्न करते थे, और इस प्रयत्न में 
राजनीतिक दलों के नेताओं को रिश्वत रादि द्वारा अपने साथ मिलाए रखते थे। इस- 
लिए अशीदा हतोशी का मंत्रिमण्डल देर तक कायम नहीं रह सका। उस पर रिश्वत 
आदि ग्रहण करने के अनेक अ्रपराध लगाये गये, और श्रक्टूबर, १९४८ में उसने त्यागपत्र 
दे दिया। अब सँयुकाई दल के नेता श्री योशीदा शिगेरू ने नये मंत्रिमण्डल का निर्माण 
किया । जनवरी, १६४९६ में जापान की पालियामेंट का पुनः निर्वाचन हुआ, जिसमें श्री 
योशीदा के दल के उम्मीदवार बहुत बड़ी संख्या में निर्वाचित हुए। प्रतिनिधि समा में 
। इस दल को बहुसंख्या प्राप्त हो गई, जिसके कारण योशीदा के मंत्रिमण्डल की स्थिति 
| बहुत अधिक सुरक्षित हो गई। अब सँयुकाई पार्टी को अ्रन्य दलों के सहयोग की विशेष 
आवश्यकता नहीं रही । 


जापान के आत्मसमपंण कर देने के बाद उसके शासन में जो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
हुए, और जिन विविध सरकारों ने उसका शासन किया, उनके उल्लेख के साथ-साथ 
यह निर्दिष्ट कर देना भी आवश्यक है, कि यद्यपि इस समय जापान का शासन सम्राट के 
नाम पर होता था, और वहां जापानी मन्त्रिमण्डल भी-विद्यमान ये, पर शासन-सूत्र का 
F ” संचालन जनरल मक्‌ आर्थर के ही हाथों में था । उसी के आदेश के अनुसार 
जापान में सब कार्य होते थे, और जापानी सरकार में यह साहस नहीं था, कि वह उस 
के किसी भी आदेश की उपेक्षा कर सके! 


(३) जापान के नेताश्रों पर मुकदमे 


पोटसडम कान्फरेन्स में मित्र-राज्यों के नेताञ्रों ने यह मी निर्णय किया था, कि 
जर्मनी, इटली झौर जापान के उन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाय, जिन्होंने कि युद्ध | 
के लिये विशेष रूप से कार्य किया था । इस निर्णय के ग्नुसार परास्त राज्यों के नेताओं 
पर जो अभियोग लगाये गये थे, उन्हें चार भागों में विभक्त किया जा सकता है-- (१) 
युद्ध के लिये साजिश करता, (२) युद्ध के समय में ऐसे अपराध करना, जो भरत्तर्राष्ट्रीय 
कामून के विरुद्ध हों, (३) शान्ति श्रौर व्यवस्था के खिलाफ अपराध करना, श्रौर (४) 
मानव समाज और मनुप्यता के विरुद्ध अपराध करना । इत मुकदमों का निर्णय करने के 
लिए एक ्अत्तर्राष्ट्रीय व्यायालय की स्थापना की गई थी । जापान के भ्रभियुक्तों पर 
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४३२ एशिया (सुदूर पूर्व) का ग्राधुनिक इतिहास 


मुकदमा चलाने के लिए जो न्यायालय संगठित हुआ था, उसका एक न्यायाधीश भारतीय 
भी था। इस सज्जन का नाम है, श्री राधाविनोद पाल । जापान के जिन नेताओं को इस 
न्यायालय के सम्मुख अभियुक्त के रूप में पेश किया गया, उनमें जनरल तोजो (भूतपूर्व 
प्रधानमन्त्री) श्री मत्सुओका (भूतपूर्वं परराष्ट्र-मन्त्री,) जनरल कीमुरा, श्री हीरोता, 
माक्बिस किदो श्रौर श्री हीरानुमा जँसे प्रमुख व्यक्ति भी शामिल थे। इस अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय के निर्णय के अनुसार जिन जापानी नेताओं को फांसी के तरुते पर लटकाया 
गया, उनकी संख्या सात थी। श्रन्य बहुत-से बड़े जापानी सेनापतियों और राजनीतिज्ञों 
को आजन्म कारावास की सजा दी गई। 


अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के ग्रन्यतम न्यायाधीश श्री राधा विनोद पाल ने अपने 
निर्णय में यह वात मलीमांति स्पष्ट कर दी थी, कि युद्ध के लिए केवल जापानी श्रामि- 
युक्तों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । उन्होंने जो कुछ भी किया, वह अपने देश 
के हित को दृष्टि में रखकर ही किया था। उनका प्रधान अपराध यही है, कि वे एक 
परास्त देश के नेता हैं। श्री पाल अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के निर्णय 
से सहमत नहीं थे । इसमें सन्देह नहीं, कि परास्त देशों के नेताओं पर मुकदमा चलाकर 
उन्हें दण्ड देना संसार के इतिहास में एक नई बात थी । इससे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में 
एक नई परम्परा का प्रारम्भ हुआ । पराजित राज्यों से वदला लेने की भावना इस परे- 
म्परा में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है, और इसका प्रयोजन यही समभा जा सकता है, 
कि अपने झत्रु का सर्वनाश करने का प्रयत्न किया जाय। यदि महायुद्ध में ब्रिटेन और 
अमेरिका परास्त होते, तो श्री चचिल और राष्ट्रपति रूजवेल्ट पर भी इसी प्रकार के 
मुकदमे चलाये जा सकते थे। जिस ढंग के अभियोग जनरल तोजो आदि पर लगाये 
गये थे, वैसे ही चचिल श्रादि पर भी लागू हो सकते थे। इस समय संसार में 
असहिष्णुता की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लोग अपने से विरोध रखने वाले राजनीतिक 
विचारों को सहन नहीं करना चाहते। अपनी विरोधी पार्टी की- सत्ता को सहन 
न कर सकना इस युग की राजनीति की एक विशेषता हो गई है। फ्रांस की सरकार ने 
माशल पेतां पर भी इसीलिये मुकदमा चलाया था । पेतां ने जिस नीति को अपनाया था, 
उनकी सम्मति में वह देश के हित के लिए ही थी। पर बाद में उन्हें देशद्रोही माना गया | 
यही प्रवृति अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मी पायी जाती हैं। तोजो, गोयरिग यादि परास्त देशों ' 
के नेताओं पर मुकदमे चलाना इसी ग्रसहिष्णुता का परिणाम था। संसार के लिए इस 
प्रवृत्ति को हितकर नहीं कहा जा | + 


मित्र-राज्य केवल जापान के बड़े नेताओं पर मुकदमे चलाकर और उन्हें दण्ड 

देने की व्यवस्था करके ही संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने यह भी प्रयत्न किया कि उन सब 
लोगों को उच्च सरकारी पदों तथा झ्राथिक जीवन के महत्त्वपूर्ण पदों से पृथक्‌ कर दिया 
जाय, जिन्होंने महायुद्ध के समय में मित्रराज्यों के विरुद्ध विशेष तत्परता प्रदर्शित की . 
थी । १६४६ और १६४७ में अनेक ऐसे भ्राडिनान्स जारी किये गए, जिनका उद्देश्य इस 
प्रकार के सब व्यक्तियों को अपने पदों से पृथक्‌ कर देना था। जापान के व्यापार रौर 
व्यवसाय के क्षेत्रों से जिन प्रमुख व्यक्तियों को इन श्राडिनान्सों द्वारा पदच्युत किया गया, 
उनकी संख्या २२०० से मी अधिक थी । इनका मुख्य अपराध यही था, कि महायुद्ध के 
समय में इन्होंने ग्रपने देश के लिए उत्साह के साथ कार्य किया था, और अपने कल-का?- 
खानों तथा ग्राथिक जीवन के संचालन में अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन किया 
था। २२०० के लगभग इन बड़े ग्रादमियों के ग्रतिरिक्त जिन साधारण लोगों लो El 
ग्राडिनान्सों के द्वारा अपने-अपने कार्यो से पृथक्‌ कर दिया गया था, उनकी संख्या 
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जापान की नई व्यवस्था ४३३ 


१५,००,००० के लगमग थी। महायुद्ध के समय में जो लोग विविध राजकीय पदों पर 
नियत थे, जो कल-कारखानों में इन्जीनियर, शिल्पी और विश्वेपज्ञ आदि के रूप में कार्य 
कर रहे थे, और जो जापान के ग्राथिक जीवन को संमाले हुए थे, उनके बहुत बड़े 
भाग को इस अपराव पर अपने कार्थ से पृथक्‌ किया गया, कि उन्होंने युद्ध-कार्य में अपने 
अपराधी नेताओं के साथ सहयोग किया था। मित्र-राज्य और विशेषतया अ्रमेरिका 
परास्त जापान के साथ बरताव करते हुए कितनी अयुक्ति-युक्त नीति का अनुसरण करं रहे 
थे, यह इसका स्पष्ट उदाहरण है। 
(४) जापान के सम्बन्ध में नई नीति 

अगस्त; १६४५ में जब जापान ने मित्र-राज्यों के सम्मुख श्रात्मसमर्पण कर दिया, 
तो उसके सम्बन्ध में मित्र-राज्यों की यह नीति थी, कि उसे सैनिक और ग्राथिक इष्टि से 
इतना अधिक पंगु और निर्बल बना दिया जाय, कि वह भविष्य में फिर कमी साम्राज्य 
विस्तार के लिये प्रयत्न न कर सके | इसीलिये जनरल मैक-आर्थर ने यह व्यवस्था 
की थी, कि जापान के कल-कारखानों में जो उत्कृष्ट प्रकार की मशीनें हैं, उन्हें वहां से 
उखाड़कर चीन, फिलिप्पीन श्रादि देशों को युद्ध के हरजाने के रूप में दे दिया जाय | पर 
मित्र-राज्य देर तक इस नीति का अनुसरण नहीं कर सके । इसके मुख्य कारण निम्नलि- 


खित थे--(१) चीन में कम्युनिस्ट दल की शक्ति किस प्रकार बड़ी तेजी के साथ बढ़रही ` 


थी, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। चियांग काई शेक का कुओोमिन्तांग दल कम्यु- 
निस्टों द्वारा निरन्तर परास्त हो रहा था, और बाद में यह स्थिति आ गई थी कि फार्मसा 
के अतिरिक्त शेष सारा चीन कम्युनिस्टों के अधिकार में आ गया था । मित्र-राज्यों और 
विशेषतया अमेरिका को यह भय था, कि यदि जापान सैनिक ग्रौर ्राथिक दृष्टि से निर्बल 
हो जायगा, तो वहां भी कम्युनिस्टों की शक्ति बढ़ने में सहायता मिलेगी । (२) महायुद्ध 
की समाप्ति के बाद संसार की ग्रत्तर्राष्ट्रीय राजनीति में लोकतन्त्रवादी म्रौर समाजवादी 
(कम्युनिस्ट) देशों का विरोध सबसे महत्त्वपूर्ण बात हो गई। यद्यपि महायुद्ध में रूस, 
अमेरिका और ब्रिटेन एक साथ मिलकर फैसिस्ट शक्तियों की पराजय के लिए तत्पर थे, 
पर उनमें सौमनस्य देर तक कायम नहीं रह सका। समाज का ्राथिक संगठन किस प्रकार 
का हो, इस विषय पर ब्रिटेन ग्रौर अमेरिका सहश लोकतन्त्र राज्यों और रूस सरश समाज- 
वादी राज्यों में गहरा मतभेद था। यह मतभेद शीघ्र ही विरोध एवं विद्वेष के रूप में 
परिवतित हो । ग्रौर संसार के प्रमुख राज्य दो गुटों में विमक्त हो गये। एक गुट का 
नेता रूस था, और दूसरे का संयुक्त-राज्य श्रमेरिका। जव चीन पर कम्यूनिस्ट सरकार 
का आधिपत्य स्थापित हो गया, तो प्रशान्त महासागर और दक्षिण-पूर्वी तथा पूर्वी एशिया 
में अमेरिका की स्थिति बहुत निर्वल श्रौर भ्ररक्षितं हो गई, और इस क्षेत्र में रूस के समाज- 
वादी गुट का प्रभाव व प्रभुत्व बहुत अधिक बढ़ गया। इस स्थिति में ग्रमेरिका ते यह श्रनु- 
भव किया, कि यदि जापान को ग्राथिक व सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बना दिया जाय, तो 


वह्‌ कम्यूनिज्म की शक्ति का मुक्राबिला करने के कार्य में श्रमेरिका का प्रधान सहायक हो - 


सकता है। महायुद्ध के समय में मित्र-राज्यों और विशेषतया अमेरिका का यह विचार 
था, कि चीन पूर्वी एशिया का नेतृत्व कर सकता है, और उसकी लोकतन्त्र राष्ट्रीय सरकार 


को नाजी व फंसिस्ट प्रवृत्तियों के खिलाफ प्रयुक्त करने के साथ-साथ कम्युनिज्म के विरुद्ध 


भी प्रयोग में लाया जा सकता है । इसी लिये संयुक्त राष्ट्र-संघ में चीन को ब्रिटेन, भ्रमे रिका, 
रूस और फ्रांस के समान ही महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था। पर जब्र चीन जंसे विशाल 
देश में कम्युनिस्टों का आधिपत्य स्थापित हो गया, तो प्रशान्त महासागर और पूर्वी एशिया 


के क्षेत्र में कम्युनिज्म की बढ़ती हुई शक्ति का मुकाविला करने का केवल यही उपाय . 
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अमेरिका के सम्मुख रह गया, कि वह जापान को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न करे। (३) 
१६५० में कोरिया में एक नये युद्ध का सूत्रपात हुश्रा । दक्षिणी कोरिया अमेरिका के प्रमु- 
ततव में था, और उत्तरी कोरिया में कम्युनिस्ट सरकार की सत्ता थी । दक्षिणी कोरिया कौ 
कम्युनिस्टों से रक्षा करने के लिए जब अमेरिका और मित्र-राज्यों ने उसकी लोकतन्त्र 
सरकार की सहायता प्रारम्भ की, तो इसके लिये जापान को 'श्राधार' बनाया गया। 
जापान से दक्षिणी कोरिया की सहायता तमी समुचित रूए से की जा सकती थी, जब कि 
वह देश आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली हो । ; 


जिस प्रकार रूस के कम्युनिस्टों से पश्चिमी यूरोप की रक्षा करने के लिए ब्रिटेन 
और अमेरिका ने पश्चिमी जमनी को फिर से शक्तिशाली बनाने का उद्योग शुरू किया, 


वैसे ही चीनी कम्युनिस्टों से पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया की रक्षा करने के लिए उन्होंने 


जापान को फिर से शक्तिशाली बनाने की नीति का अनुसरण प्रारम्भ किया। यही कारण 
है, कि इस समय अमेरिका और ब्रिटेन: जैसे लोकतन्त्र देश जापान को अपना शत्रु न समभ- 
कर उसे अपना मित्र मानते हैं, और इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं, कि वह एक वार 
फिर पुर्ववत्‌ शक्तिशाली बनकर रूस और चीन के कम्यूनिज्म का मुकाबला कर सकते में 


समर्थ हो जाए। पर जापान में भी कम्युनिस्ट विचारों का जोर निरन्तर बढ़ रहा है, और 
यह वात विवादास्पद है कि जापान कहां तक कम्युनिज्म के प्रतिरोध में अ्रमेरिका का सहा- 


यक हो सकेगा। 
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सत्ताईसवां ग्रघ्याय 


कोरिया की समस्या 


(१) कोरिया को नई व्यवस्था 


१ दिसम्वर, १६४३ को करो कान्फरेन्स के परिणाम-स्वरूप ग्रमेरिका, ब्रिटेन 
आर चीन की ओर से एक उद्घोषणा प्रकाशित हुई थी, जिसमें यह कहा गया था, कि 
महायुद्ध में जापान के परास्त हो जाने पर कोरिया को जापान की ्रवीनता से मुक्त कर 
एक स्त्रतन्त्र राज्य के रूप में परिणत कर दिया जायगा। याल्टा ग्रौर पोटसडम की उद- 
घाषणाओं में इसी वात को फिर दोहराया गया था, और कोरिया के सम्बन्ध में मित्र: 

ज्यों की यह नीति सर्वथा स्पष्ट थी, क्रि जापान की पराजय के बाद उसकी राष्ट्रीय 
स्वाधीनता को पुनः स्थापित किया जायगा । उन्नीसवीं सदी में कोरिया चीनी साम्राज्य 
के ग्रन्तगंत एक श्रधीनस्थ राज्य की स्थिति रखता था। जापान ने उसे किस प्रकार अपने 
अधीन किया, इस पर इस ग्रन्य के छठे ग्रध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। १६४५ तक 
कोरिया पूर्णतया जापान की अधीनता में रहा था, और जापानी लोग उसे ग्रपनी आर्थिक 
समृद्धि के लिए प्रथृक्त करने में तत्पर थे । पर कोरियन लोगों में अपनी राष्ट्रीय स्वा- 
धीनता की भावना विद्यमान थी, श्रौर वे जापान की अधीनता से मुकत होने के लिए प्रय- 
गील थे । जहां विदेशों में विद्यमान वहुत-से सुशिक्षित कोरियन देशभक्त अपनी मातृ 
भूमि की स्वतन्त्रता के लिये उद्योग में लगे थे, वहां कोरिया के अन्दर भी ऐसे लोगों के 
कमी नटीं थी, जो महायुद्ध में जापान की गिरती कला से लाम उठा कर स्वराज्य के संव 
म तत्तर थे। 
करो कान्फरेन्स में अमेरिका, ब्रिटेन श्रौर चीत ने यह वात तो स्वीकार कर ली 
थी, कि महायुद्ध के वाद कोरिया को एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में परिवतित्र कर दिया 
जागा, पर उनका यह मी मत था कि झान्ति ग्रौर व्यवस्था स्थापित रखने के लिए ग्रनेक 
वर्षों तक वहां मित्र-राज्यों का ग्राधिपत्य कायम रखते की ग्रावश्यकृता होगी । धीरे-धीरे 
जव कोरियन लोग अपने देश का शासन स्वयं संभाल सकने के लिए समर्थ हो जायेंगे, तभी 
| स्वराज्य स्थापित किया जा सकेगा । जव अगस्त, १९४५ में रूस न भी जापान के 
विरूद्व यद्ध की घोषणा कर दी, तो यह ग्रावर्‍्यक हो गया, कि उसे भी कोरिया के सम्वन्ध 
में की जाने वाली नई व्यवस्था में हाथ बंटाते का श्रधिकार हो। उत्तरी चीन में 
जापान की सबसे ग्रधिक शक्तिशाली स्थल-मेना क्वाँगतुंग सेना विद्यमान थो । इसे रूसी 
सेनाग्रों ने ही परास्त क्रिया था। इस दशा में उसे ही सबसे पूर्व यह अवसर मिला, फि 
वह उत्तरी कोरिया में जापानी सेनाश्रों को परास्त कर उस प्रदेश को अपने कञ्जे में ले 
| अर । इस स्थिति में मित्र-राज्यों ने कोरिया के सम्बन्ध में श्रापस में यह समझोता किया, 
कि ३८ वीं पेरेलन के उत्तर में रूसी सेनाएं ग्रपना कब्जा कायम रखें, और ३ उतरी रतत | 
के दक्षिण में अमेरिकन सेनाएं। पर यह सैनिक कब्जा केवल सामयिक रूप से ही हो, ग्रोर 
रूसी व अमेरिकन सेनाग्रों का यह कार्य हो, कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जापान के सँनिक 
तथा अन्य प्रकार के प्रमत्त्व का प्रन्त कर कोरिया को जापानी प्रधीनता से मुकत फरे । _ 
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यह स्वाभाविक था, कि जापान की श्रधीनता से मुक्त होने के बाद कोरिया में 
सर्वत्र स्वाधीनता की भावना अत्यन्त प्रबल रूप धारण कर ले। इसी कारण वहां सर्वत्र 
जनता ने बड़ी-बड़ी सभाएं कों, और उत्साहपूर्ण जुलूस निकाल कर अपनी प्रसन्नता को 
प्रकट किया । जो श्रनेक कोरियन देशभक्त जापान की जेलों में बन्द थे, वे इस समय रिहा 
कर दिये गये । इनमें प्रसिद्ध क्रान्तिकारी कम्यूनिस्ट नेता पाक हेस एन भी था। उसने जेल 
से मुक्त होकर कोरिया में कम्युनिस्ट दल का पुनः संगठन शुरू किया । सब बड़े नगरों में 
कम्युनिस्ट नेतृत्व में जन-समितियां (पीपल्स कमेटी) संगठित की जानी प्रारम्भ हुईं, और 
६ सितम्बर, १६४५ को सिऊल नगर में जनता के प्रतिनिधियों की एक विशाल कांग्रेस 
का आयोजन किया गया । इसमें १००० से भी श्रधिक प्रतिनिधि एकत्र हुए । इस कांग्रेस 
ने यह निश्चय किया, कि कोरिया को एक स्वतन्त्र रिपब्लिकन राज्य के रूप में परिवर्तित 
किया जाय । इसके लिए एक केन्द्रीय जनसमिति का भी संगठन कर लिया गया। इस 
केन्द्रीय समिति में कम्यू निस्टों के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी 
सम्मिलित थे । यदि मित्र-राज्य इस समय कोरिया के मामले में हस्तक्षेप न करते, तो 
कोरियन देशभक्त स्वयं अपने देश के शासनसूत्र को संभाल लेते, और कोरिया एक स्व- 
तन्त्र रिपब्लिक के रूप में परिणत हो जाता। 


पर मित्र-राज्यों के निर्णय के अनुसार दणिणी कोरिया पर अमेरिकन सेनाग्रों ने 
और उत्तरी कोरिया पर रूसी सेनाओं ने श्रपना कब्जा कायम कर लिया था । यह कब्जा 
केवल सैनिक ही नहीं था, ्रपितु राजनीतिक व शासन-सम्बन्धी भी था | अमेरिकन और 
रूसी सेनाए  ग्रपने-ग्रपने क्षेत्रों में शासन कार्य को भी संचालित करने लगी थीं। इस 
स्थिति में दिसम्जर, १६४५ में ब्रिटेन, रूस और अमेरिका के परराप्ट्र-मन्त्री मास्को में 
एकत्र हुए । इस कान्फरेन्स का प्रयोजन यह था, कि सम्पूर्ण कोरिया में एक स्वतन्त्र एवं 
लोकतन्त्र राज्य की स्थापना के प्रश्‍न पर विचार किया जाय। इस सम्वन्ध में रूस और 
अमेरिका ने दो पृथक योजनाएं पेश कीं । वहत वाद-विवाद के बाद अन्त में यह निश्चय 
हुआ, कि रूस और अमेरिका का एक संयुक्त कमीशन बनाया जाय, जो कि सम्पूर्ण को 
रिया के लिये एक सामयिक लोकतन्त्र सरकार को संगठित करने का कार्य करे । इस को- 
नमिन सरकार के निर्माण के लिये देश के विविध लोकतन्त्र राजनीतिक दलों का सहयोग 
प्राप्त किया जाय, और उनके परामश के भ्रनुसार सब कार्य हों । भ्रधिक से अधिक पांच 
साल तक कोरिया पर रूस और ग्रमेरिका की ट्रस्टीशिप कायम आर इस अवधि में 
कोरिया की अपनी सरकार को श्ासनसूत्र के संत्रालन की सारी उत्तरदायिता दे दी जाय । 
कोरिया की जनता ने मास्को कान्फरेन्स के इस निर्णय का बड़े उत्साह के साथ स्वागत 
किया । इससे उन्होने ग्रनुभव किया, कि कोरिया में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के स्थापित होने 
मं अब श्रधिक विलम्व नहीं है । 


माच, १९८६ में संवुक्तत सो लिवल-ग्रमेरिकन कमीशन ने सिऊल में श्रपना कार्य 
प्रार्मम किया। पर गुरू में ही रूस श्रोर श्रमरिका में मतभेद प्रकट होने लग' गये | 
सामयिक कोरियन सरकार के संगठन में किन राजनीतिक दलों का सहयोग लिया जाय, 
इस प्रश्न पर रूस ओर ग्रमेरिका के लिये एकमत हो सकना सुगम नहीं था । रूसी प्रति- 
निधि समभते थे, कि कोरिया में सबसे ग्रधिक्र शक्तिशाली दल कम्युनिस्टों का है, और 
वही दल जनता का वास्तविक प्रतिनिश्चित्त कर्ता है | इसके विपरीत ग्रमेरिकन प्रतिति- 
चियों की दृष्टि में कोरिया के दक्षिण-पक्षी (कम्युनिस्ट-विरोधी) दलों का अधिक महत्त्व 
था | इस समय कोरिया के लोग दो मुख्य दलों में विभक्त थे । एक दल कम्युनिस्ट व्यव- 


स्था का पक्षपाती था, श्रीर दूसरा दल ग्रमेरिका ब्रिटेन के ढंग की लोकतन्त्र सरकार 
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| के पक्ष में था । यह सुगम नहीं था, कि इन दोनों दलों में समझौता हो सके । स्वाभाविक 
| रूप से रूस के प्रतिनिधियों की यह इच्छा थी, कि सामयिक कोरियन सरकार का निर्माण 
करते हुए कम्युनिस्ट दल को प्रमुख स्थान दिया जाय । अमेरिकन प्रतिनिधि इसके-विरुद्ध 
थे । इस दशा में संयुक्त सोवियत-ग्रमेरिकन कमीशन का अपने उद्देश्य में सफल हो सकता 
| संभव नहीं था । 


~ 


| रूस और अमेरिका दोनों ही कोरिया के अपने-अपने क्षेत्रों में अपने विचारों व 
| आदर्शो के श्रनुसार सामयिक सरकारों के संगठन में तत्पर थे । यदि संयुक्त सोवियत-भ्रमे- 
| रिकन कमीशन एकमत होकर सम्पूर्णं कोरिया के लिये एक सरकार की स्थापना में समर्थ 
हो जाता, तो कोरिया की एकता अक्षुणण रहती । पर जव यह कमीशन अपने कार्य में ञ्रस- 
फल हो गया, तो रूस और अमेरिका के सम्मुख एक ही मार्ग शेप रह गया। इन दोनों ने 
अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसी सरकारें संगठित करनी शुरू कर दीं, जो उनके अपने ्रादर्शो के 
अनुकूल थीं । उत्तरी कोरिया व्यवसायों और कल-कारखानों का केन्द्र या | वहां मजदूर 
श्रेणी की प्रचुरता थी, जो कम्युनिस्ट विचारधारा की अनुयायी थी । दक्षिण कोरिया की 
जनता मुख्यतया कृषि पर निर्मर थी । यद्यपि वहां भी कम्युनिउम की सत्ता थी, परु इस 
तर में कम्यूनिस्टों का उतना जोर नहीं था, जितना कि उत्तरी कोरिया में था। अतः 
रूसी सेनाओं के संरक्षण में उत्तरी कोरिया में एक ऐसी शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार का 
| सुगमता के साथ संगठन हो गया, जिसमें कम्युनिस्ट लोगों की प्रधानता थी। कम्युनिस्ट 
| लोगों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ सहयोग कर एक नई पार्टी का संगठन किया, जिसे 
“नवीन जनता दल' (न्यू पीपल्स पार्टी) का नाम दिया गया। इस नये दल ने एक साम- 
यिक सरकार का संगठन किया, जिसके नेता श्री किम इर सेन थे। ये श्री किम इर सेन 
कम्युनिस्ट दल के प्रमावशाली व सुयोग्य नेता थे । इस सामयिक सरकारने देश के शासन- 
| सूत्र को भली-माँति संमाल लिया, और इस प्रकार के ग्रनेक सुधारों का सूत्रपात किया, 
जिनका उद्देश्य कोरिया की जनता का हित और कल्याण था । कोरिया की अधिकांश 
भूमि जापानी जागीरदारों की सम्पत्ति थी। इस भूमि को जापानी मालिकों से छीन कर 
कोरियन किसानों में विमकत कर दिया गया । कोरियन लोगों के पास मी जो वड़ी-बड़ी 
जागीरे थीं, उनकी भूमि भी किसानों में बांट दी गई। भूमि-सम्बन्धी इस सुधारके कारण 
जा भूमि सवसाधारण किसानों (जिनके पास ग्रब्र तक खेती के लिये कोई भी जमीन नहीं 
थी) मं विभक्त की गई, उसका क्षेत्रफल १०,००,००० चो (एक चो--२:४५ एकड़) 
से भी अधिक था, और इससे जिन किसानों को लाम पहुंचा, उनकी संख्या ७,२५,००० 
से भी अधिक थी । किम इर सेन की सरकार केवल जमीन को किसानों में बांट कर 
ही संतुष्ट नहीं हो गई, उसने यह मी प्रयत्न किया, कि किसानों को खेती के लिये आव- 
इयक्र उपकरण मी प्राप्त हों । जमीन के सम्बन्ध में व्यवस्था करके श्री किम इर सेन की 
सरकार ने व्यवसायों की उन्नति पर ध्यान दिया । अव तक कोरिया के प्रायः समी कल- 
कारखाने जापानी लोगों के स्वत्त्व में थे । इन सब पर राज्य ने अपना स्वत्त्व स्थापित कर 
लिया । बात की बात में कोरिया के सब कल-कारखाने, बैक झौर वीमा कम्पनियां दि 
राज्य की सम्पत्ति बन गई । जो छोटे व्यवसाय कोरियन लोगों के हाथों में थे, उन पर 
उन्हीं का ्रधिकार कायम रहने दिया गया। राज्य के स्वत्व में विदयमान बड़े कल-कार- 
खानों व ग्रन्य आ्राथिक संस्थानों में कार्य करने वाले मजदूरों के लिये इस प्रकार के कानून 
बनाये गये, जो मजदूरों तथा अन्य कर्मचारियों के लिये बहुत अधिक हितकर व 
सुविधाजनक थे। 
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४३८ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


सितम्बर, १६४६ में उत्तरी कोरिया की सामयिक सरकार ने अपने देश के लिये 
नये शासनविधान का भी निर्माण कर लिया । इसमें यह व्यवस्था की गई, कि सव वालिग 
पुरुषों और स्त्रियों को वोट का श्रधिकार प्राप्त हो, और वोट देने के लिये गुप्त पचियों 
(वैलट) का प्रयोग किया जाय । नया शासन-विधान समाजवादी और लोकतन्त्र सिद्धा- 
्तों के श्रनुसार वनाया गया था। देश को अनेक प्रान्तों में और प्रान्तों को अनेक जिलों 
में बिभवत करके यह व्यवस्था की गई थी, कि प्रान्तों, जिलों ग्रौर नगरों का शासन- 
प्रबन्ध जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में रहे । इसी के अनुसार नवम्बर, 
१६४६ में उत्तरी कोरिया में निर्वाचन किये गये । इस चुनाव में नवीन जनता दल को 


असाधारण सफलता प्राप्त हुई । 

इस प्रकार जापान की श्रधीनता से मुक्त होने के लगभग एक साल बाद तक 
उत्तरी कोरिया में एक ऐसी सरकार की स्थापना हो गई थी, जो पूर्णतया राष्ट्रीय एवं 
स्वतन्त्र थी । यद्यपि रूसी सेनाएं अभी इस क्षेत्र में विद्यमान थीं, पर देश के शासन में वे 
कोई हस्तक्षेप नहीं करती थीं । सरकार का संचालन पूर्ण रूप से कोरियन लोगों के हाथों 
में था, और इस कोरियन सरकार का निर्माण लोकमत के अनुसार हुआ था। इसमें 
सन्देह नहीं, कि रूसी सेनाश्रों की सत्ता के कारण कोरिया की कम्युनिस्ट पार्टी को वल 
मिलता था, पर साथ ही यह वात भौ निविवाद है, कि उत्तरी कोरिया के व्यवसाय- 
प्रधान क्षेत्रों में कम्युनिस्ट लोग अधिक शक्तिशाली थे, र जापानी लोगों की जागीरों 
को भूमिविहीन किसानों में विभक्त कर तथा जापानी लोगों के कल-कारखानों ओर 
बैंकों श्रादि को राज्य के स्वत्व में लाकर सरकार ने एक ऐसा कार्य किया था, जिसके 


कारण सर्वसाधारण जनता की सहानुभूति उसे अविकल रूप से प्राप्त हो गई थी । 


(२) दक्षिणी कोरिया में रिपड्लिक की स्थापना 


हम ऊपर लिख चुके हैं, कि ३८ वें पेरेलल के दक्षिण में (दक्षिणी कोरिया में) 
जापानी प्रभूत्व का अन्त करने का कार्य श्रमेरिकन सेनाओं के सुपुर्द किया गया था। इस 
ग्रमेरिकन सेना के सेनापति जनरल जॉन हॉज थे, जो जनरल मैक आर्थर की ग्रधीनता 
में अपना कार्य करते थे । जिस प्रकार जापान में शासन के संचालत का कार्य जापानी 
सरकार के हाथों में रखा गया था, जिस प्रकार दक्षिणी कोरिया में भी शुरू में वहां का 
शासन जापानी कर्मचारियों के हाथों में ही रखा गया । ये जापानी कर्मचारी जनरल हान 
के आदेशों के अनुसार शासन का संचालन करते थे। जनवरी, १९४६ तक यह व्यवस्था 


कायम रही । जनवरी, १६४६ में दक्षिणी कोरिया के शासन के लिए एक ग्रमेरिकत सैतिक _ 


सरकार का संगठन किया गया, जिसमें कोरियन लोगों का सहयोग मी प्राप्त किया गया | 
यह ध्यान में रखना चाहिये, कि इस समय तक उत्तरी कोरिया में सर्वत्र जन-समितियया 
संगठित हो चुकी थीं, और जनता इन समितियों द्वारा अपने झासन-कार्य का स्वयं स्चा 
लन करने लग गई थी । अमेरिकन सैनिक सरकार शासन-कार्य में जिन कोरियन लोग 
का सहयोग प्राप्त कर रही थी, वे प्राय: धनी एवं सम्पन्न लोग थे । इनके अतिरिक्त 

कोरियन लोग जो विदेशों में रहने के कारण अंग्रेजी मापा और अमेरिकन आचार-विचा ९ 
से मली भांति परिचित थे, इस सैनिक सरकार को सहयोग देने का | कर रहे थे। श्रग 
रिकन लोगों ने यह प्रयत्न नहीं किया, कि रूसी लोगों के समान सर्वसाधारण अ 

जनता का सहयोग देश के शासन के लिये प्राप्त करें। फरवरी, १६४६ में जव i 


कोरिया में एक ऐसी सामग्निक सरकार की स्थापना हो गई थी, जिसकी म 
शक्ति पूर्णरूप से जनता के हाथों में थी, दक्षिणी कोरिया में एक परामर्श-समिति ( FE 
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इजरी कौंसिल). का निर्माण किया गया। पर इस काँसिल में केवल उन लोगों को स्थान 
दिया गया, जो घोर दक्षिण-पक्षी विचारों के थे। कम्युनिस्ट ग्रो र वामपक्षी लोगों के इसमें 
सम्मिलित होने का तो प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होता था, जवकि उदार लोकतन्त्र विचारों 
के राजनीतिक दलों तक को इसमें स्थान नहीं दिया गया था । 


_ नवम्बर, १६४६ में जब उत्तरी कोरिया में नये शासन-विधान के अनुसार नई 
निर्वाचित सरकारका संगठन हो गया, तब दक्षिणी कोरिया में अ्रमेरिकन सैनिक सरकार 
ने एक सामयिक विधान-सभा का संगठन करने को व्यवस्था की। इस विधान समा के 
विषय में यह्‌ निश्‍चय किया गया, कि इसके आधे सदस्य अमेरिकन सैनिक सरकार द्वारा 
मनोनीत किये जाएं, और आधे निर्वाचन द्वारा नियुक्त हों। पर इन निर्वाचित सदस्यों के 
लिये भी यह्‌ व्यवस्था की गई थी, कि उन्हें सब बालिग स्त्री पुरुष अपने वोटों द्वारा त 
चुनकर कतिपय सम्पन्न व शिक्षित लोग परोक्ष निर्वाचन-पद्धत द्वारा निर्वाचित करें । 
यह स्वामाविक था, कि दक्षिणी कोरिया की सर्वसावारण जनता इस विधान सभा और 
इसके सदस्यों की निरुक्ति की योजना का विरोध करती । परिणाम यड हुआ, कि नवम्बर, 
१६४६ के निर्वाचन से पूर्व ही सम्पूर्ण दक्षिणी कोरिया में अशान्ति और विद्रोह के चिन्ह 
प्रकट होने लगे। भ्रक्टूबर, १६४६ में दक्षिणी कोरिया के मजदूरों ने ग्राम हड़ताल की 
घोषणा कर दी । कई स्थानों पर दंगे और विद्रोह हुए । वामपक्षी दलों का कहना था, कि 
अमेरिकन सैनिक सरकार जान वूककर- इस बात का यत्न कर रही है, कि जनता के वा- 
स्तविक प्रतिनिधि विधान समा में निर्वाचित न हो सके, और केवल ऐसे लोग ही विधान 
समा में आयें, जो अ्रमेरिकन प्रमुत्त्व को कोरिया में स्थापित रखने में सहायक हों ! इसके 
विपरीत अमेरिकन सैनिक सरकार का कहना था, कि दक्षिणी कोरिया में जो हड़तालें, 
दंगे एवं विद्रोह हो रहे हैं, वे सव कम्युनिस्ट लोगों की कृति हैं। यह स्वाभाविक था, कि 
विधान समा में जो ५० प्रतिशत सदस्य निर्वाचन द्वारा नियुक्त होने थे, वे सब अनुदार 
एवं दक्षिणपक्षी विचारों के हों । ऐसा ही हुआ । केवल कम्युनिस्ट और वामपक्षी लोगों 
का ही नहीं, पितु उदार लोकतन्त्रवादी लोगों का मी यह कहना था, कि नवम्बर, १९८६ 
का यह-चुनाव एक तमाशामात्र था, श्रौर इसके कारण दक्षिणी कोरिया की वास्तविक 
जनता को विधाम-समा में अ्रयते प्रतिनिधि भेज सकने का अवसर प्राप्त नहीं हुमा था । 


इस प्रकार १६४६ के अन्त तक कोरिया में दो सरकारों की स्थापना हो गई 
थी । दोनों का रूप सामयिक था । उत्तरी, कोरिया की सरकार लोकतन्त्रवाद पर आश्रित 
थी, और उसमें कम्युनिस्टों व ग्रन्य वामपक्षी दलों का प्रमु था। दक्षिणी कोरिया गे 
सरकार में कुलीन श्रेणी के लोगों, जागीरदारों, पूंजीपतियों एवं अन्य दक्षिणपक्षी लोग 
का जोर था, और वह अमेरिकन सरकार के संरक्षण ब तत्त्वावयान मे कायम की गईथी। 
एप्रिल, १६४७ में रूस के पर राष्ट्रमन्त्री श्री मोलोतोव ने प्रस्ताव किया; कि संयुक्त सो- 
वियत-प्रमेरिकत कमीशन फिर से अपना कार्य प्रारम्म करे, और सम्पूर्ण कोरिया के 
लिए एक लोकतन्त्र सरकार के >संगठने का प्रयत्न क्रे । २१ मई, i को संयुक्त 
कमीशन ने अपने कार्य को फिर से शुरू किया, पर उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं हो 
सकी । उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के दोनों भागों में पृथक्‌-पृथक्‌ सरकार कायम रहे“ 
और उन्हें एक करने के कार्ये में संयुक्त कमीशन असफल रहा । 


इस दशा में नवम्बर, १९४७ में अमेरिका की ओर से कोरिया की समस्या को 


संयुक्त राष्ट्रसंघ की जनरल एसेम्बली में पेञ्च कर दिया गया। अमेस्कि के प्रस्ताव पर्‌ 
जनरल एसेम्बली ने ११ नवम्बर, १६४७ को कोरिया के सम्बन्ध में गह निर्णय किया, 
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कि संयुक्त राष्ट्र-संघ की ओर से एक सामयिक कमीशन (यूनाइटेड नेशन्स टॅम्परेरी कमी- 
शन) की नियुक्ति की जाय, जो कोरिया में लोकमत के अनुसार नया निर्वाचन कराने का 
कार्य करे। इस कमीशन को यह अधिकार हो, कि वह कोरिया में जहां चाहे श्रा-जा सके, 
आर निर्वाचन का निरीक्षण कर सके ।. रूस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया । उसका 
कहना था, कि मास्को कान्फरेन्स द्वारा मार्च, १६४६ में जिस संयुक्त सोवियत-अ्रमेरिकन 
कमीशन की नियुक्ति की गई थी, उसे अपना कार्य करने देना चाहिए, और इस कमीशन 
को यह यत्त करना चाहिये, कि वह कोरिया के सव लोकतन्त्र दलों के सहयोग से एक 
ऐसी कोरियन सरकार का संगठन करे, जो जनता के लोकमत का वास्तविक प्रतिनिधित्व 
करती हो । रूस के विरोध के बावजूद संयुक्त राष्ट्र-संघ द्वारा नियुक्त सामयिक कमीशन 
ने कोरिया में अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया । 


उत्तरी कोरिया में सामयिक कमीशन का बहुत विरोध हुश्रा। वहां के राज- 
नीतिक नेता इसके साथ किसी भी प्रकार से सहयोग करने को तँयार नहीं हुए। वे नहीं 
चाहते थे कि लोकमत के अनुसार जन-समितियों के रूप में जो संगठन उत्तरी कोरिया में 
स्थापित हो चुका है, उसमें किसी भी प्रकार से बाधा उपस्थित हो । दक्षिणी कोरिया में 
भी ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो कम्युनिस्ट व वामपक्षी विचारधारा के ग्रनुसार 
अपने क्षेत्र में जन-समितियों की स्थापना के पक्षपाती थे। अमेरिकन सैनिक सरकार ने 
इन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डाला हुआ था | इस प्रकार गिरफ्तार हुए लोगों संख्या 
३०,००० के लगभग थी । जब संयुक्त राष्ट्र-संघ द्वारा नियुक्त सामयिक कमीशन ने देखा, 
कि उत्तरी कोरिया के लोग उसके साथ किसी भी प्रकार से सहयोग करने को तैयार नहीं हैं, 
तो उसने निश्चय किया, कि केवल दक्षिणी कोरिया में ही संयुक्त राष्ट्र-संघ के प्रस्ताव 
के अनुसार निर्वाचन कराये जाएं! अतः १० मई, १६४८ को कोरिया में निर्वाचन की 
व्यवस्था की गई । पर अमेरिकन सैनिक सरकार द्वारा अधिकृत इस प्रदेश में मी सामयिक 
कमीशन के खिलाफ भावना इतनी प्रवल थी, कि निर्वाचन से पहले ७ मई से १० मई 
तक के तीन दिनों में दक्षिणी कोरिया में अनेक स्थानों पर दंगे हुए । दंगे व विद्रोह के 
अपराध में सरकार ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया, उनकी संख्या इन तीन दिनों में 
५,४२४ तक पहुंच गई | इस प्रसंग में यह घ्यानं में रखना चाहिये, कि दक्षिणी कोरिया 
की कुल ग्रावादी २,००,००,००० के लगमग/थी। दो करोड़ की जनसंख्या में ५४२४ 
व्यक्तियों का गिरफ्तार किया जाना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि दक्षिणी कोरिया में 
भी संयुक्त राष्ट्र-संघ के निर्णय के विरुद्ध असन्तोष की भावना बहुत ग्रधिक प्रबल थी। 


१० मई, १६४५ के निर्वाचन के द्वारा दक्षिणी कोरिया में जिस राष्ट्रीय महा- 
सभा (नेशनल श्रसेम्बली) का चुनाव हुआ, उसने देश के लिए नये शासन-विधान का 
निर्माण करने का कार्य अपने हाथों में ले लिया । १२ जुलाई, १८४८ तक राष्ट्रीय महा- 
समा ने नया शासन-विधान तैयार भी कर लिया। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं -- 
(१) कोरिया में रिपब्लिकन शासन की स्थापना की जाय। (२) कोरियन रिपब्लिक का 
शासन एक राष्ट्रपति के ्रघीन हो, जिसका चुनाव नेशनल एसेम्बली द्वारा किया जाय। 
राष्ट्रपति को कार्य में सहायता देने के लिए एक उपराष्ट्रपति मी हो ।. राष्ट्रपति और 
उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव नेशनल एसेम्बली द्वारा चार वषं के लिए किया जाया करे। 
नेशनल एसेम्वली को यह श्रधिकार कं कि महा-भ्रपराध करने पर राष्ट्रपति पर श्रमि- 
योग चला सके, और उन्हें अपने पद से पृथक्‌ कर सके । (३) राज्य की व्यवस्थापन शक्ति 
नेशनल एसेम्बली में निहित हो, जिसके सदस्यों की नियुक्ति जनता के वोटों द्वारा हो। 
(४) राष्ट्रपति को यह श्रधिकार हो, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमन्त्री के पद पर 
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नियत करे, जिसे नेशनल एसेम्बली के बहुसंख्यक सदस्यों का विश्वास प्राप्त हो, और यह | 
प्रधानमन्त्री श्रपने मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया करे। (५) राष्ट्रपति को अधिकार हो, | 
कि वह नेशनल एसेम्वली के किसी भी निर्णय को बीटो कर सत्रे । (६) शासन विधान | 
के एक पृथक अध्याय में जनता के जन्मसिद्ध श्रधिकारों का विज्ञद रूप से प्रतिपादन 
| किया गया । (७) न्याय विभाग का पृथक्‌ रूप से संगठन करने की व्यवस्था की गई, और 
न्यायालयों को शासन विभाग के प्रभाव से स्वतन्त्र रखा गया। सुप्रीम कोर्ट को यह 
अधिकार दिया गया, कि वह किसी कानून, आदेश व प्रस्ताव के संविधान के अनुकूल या 
प्रतिकूल होने के सम्बन्ध में निर्णय दे सके । 2. | 


इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि १२ जुलाई, १९४८ का यह शासनविधान लोकः 

तन्त्र सिद्धान्तों के अनुकूल था, श्रौर इसके श्रनुसार प्राय: उसी ढंग की शासन व्यवस्था 

को कायम करने का प्रयत्न किया गया था, जैसी कि समाजवाद का ग्रनुसरण न करने 

वाले अमेरिका, ब्रिटेन दि देशों में कायम है। १० मई, १९४८ को निर्वाचित हुई 

नेशनल एसेम्वली ने डॉ० सिगमन रही को कोरिया का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया । | 

प्रथानमन्त्री के पद पर श्री लो बोम सोक को नियुक्त क्रिया गया। इस प्रकार दक्षिणी 

कोरिया में संयुक्त राष्ट्र-संघ द्वारा नियुक्त सामयिक कमीशन के निरीक्षण एवं तत्वा- 

धान में एक वाकायदा रिपब्लिकन सरकार कायम हो गई। यद्यपि उत्तरी कोरिया ने 

नेशनल एसेम्वली के चुनाव में कोई हिस्सा 'नहीं लिया था, पर डॉ० रही की इस सरकार 

का दावा था, कि वह सम्पूर्ण कोरिया की वैध सरकार है, और वैधानिक रूप से उसका 

सम्पूर्ण कोरिया पर अधिकार है। उसका यह भी दावा था, कि क्योंकि उसका निर्माण 

संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा निश्चित की गई व्यवस्था के अनुसार हुआ था, अतः अन्तर्राष्ट्रीय 

| ष्टि से उसी को अन्य देशों द्वारा मान्यता दी जानी चाहिये । चीन की सरकार (चियांग 

काई शेक को कु्रोमिन्तांग सरकार) ने तुरन्त डॉ० रही की सरकार को कोरिया की वैध 

सरकार के रूप में स्वीकार कर लिया । फिलिप्पीन की सरकार ने भी इस विषय में चीन 

का अनुसरण किया । डॉ० रही की सरकार ने श्रव अमेरिक्का के सँनिक ग्रधिकारियों के 

| साथ इस प्रयोजन से बातचीत शुरू की, कि वे कोरिया के शासन-सूत्र को पूर्णरूप से 

[रिपब्लिकन सरकार के सुपुर्द कर दें, ताकि कोरिया श्रन्तर्राष्ट्रीय इष्टि से पूर्ण रूप से 

"स्वतन्त्र राज्य बन जाय, और जापान के ग्राधिपत्य का भ्रन्त करने के लिए जो श्रमेर्किन 
शासन वहां सामयिक रूप से स्थापित किया गया था, उसकी आवश्यकता न रहे । 


(३) उत्तरी कोरिया की कम्युनिस्ट सरकार 


उत्तरी कोरिया में कम्युनिस्ट श्रौर अन्य वामपन्थी दलों के नेतृत्व में जिस साम- 

यिक सरकार का संगठन हुआ था, उसका उल्लेख ह्म इसी ग्रब्याय में ऊपर कर चुके 

'हुँ। इस सरकार का शासन ३८ वीं पेरलल के उत्तर में विद्यमान था। जव संयुक्त सोवि- 

यत-श्रमेरिकन कमीशन सम्पूर्ण कोरिया के लिए एक सरकार के संगठन में ञ्रसफल हो 

गया, तो उत्तरी कोरिया के राजनीतिक नेताग्रों ने निचय किया, कि वे भी अपने देश के 
| लिए स्थायी सरकार का निर्माण करें । इस उद्देश्य से विविध राजनीतिक दलों और ग्रन्य 

सार्वजनिक संगठनों के नेता एक सभा में एकत्र हुए, और उन्होंने मह निस्य किया, कि 
एक सर्वोच्च जन-महासभा (सुप्रीम पीपल्स एसेम्बली) का निर्वाचन क्रिया जाय, जो कि | 

देश के लिए नये शासन-विधान का निर्माण करे। इस निर्णय के अनुसार २५ अगस्त, | 
१६४५ को उत्तरी कोरिया में महासभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया । इस महाः 
“समा में जिन विविध दलों. व राजनीतिक संस्थाओं के उम्मीदवार निर्वाचित हुए, उतकी 
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संख्या ३२ थी। पर ये सभी वामपक्ष के विचारों के थे, श्रौर समाजवादी व्यवस्था के 
समर्थक थे। इस महासभा ने कोरिया के लिए एक नये शासन विधान को स्वीकृत किया । 
इस के ग्रनुसार कोरिया के सम्बन्ध यह व्यवस्था की गई थी, कि वहां कोरियन जनता' 
की लोकतन्त्र रिपब्लिक (कोरियन पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक) की स्थापना की 
जाय । शासन-विधान का रूप प्रायः उसी ढंग का था, जैसा कि समाजवादी देशों में होता 
है। रूस के शासन-विधान की छाया स्पप्ट रूप से इस कोरियन संविधान पर विद्यमान 
थी । इस कोरियन पीपल्स रिपब्लिक के मन्त्रिमण्डल के प्रधान पद पर श्री किम इर सेन 


को नियुक्त किया गया था । डॉ० रही की दक्षिणी कोरियन रिपब्लिक के समान उत्तरी? 


कोरिया की इस पीपल्स रिपब्लिक का भी यह दावा था, कि वह सम्पूर्णे कोरिया की 
वास्तविक और वैध सरकार है! 


१० दिसम्बर, १६४८ को उत्तरी कोरिया की सुप्रीम पीपल्स एसेम्बली ने रूस 


और अमेरिका की सरकारों मे एक समय में ही.यह निवेदन किया, कि वे श्रपनी-ग्रपती' 


सेनाएं कोरिया से वापस बुला लें रूसी सरकार ने इस वात को स्वीकार कर लिया, श्र 
दिसम्बर, १६४८ में सव रूसी सेनाएं कोरिया से वापस बुला ली गईं। पर अमेरिका श्री 
किम इर सेन की उत्तरी कोरियन पीपल्स रिपब्लिक को स्वीकृत करने के लिये तैयार 


नहीं: था । वह दक्षिणी कोरिया में डॉ० रही के नेतृत्व में एक पृथक्‌ सरकार की स्थापता' 
ट लछ्‌ tN < ES 


करा चुका था, और इसी को सम्पूर्ण कोरिया की वास्तविक व वैध सरकार समझता था। 


इम दशा में यह स्वाभाविक था, कि उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की सरकारों में पर- 


स्प्रर संघर्ष का प्रारम्भ हो । 


उत्तरी कोरिया में किम इर सेन की सरकार ने समाजवादी व्यवस्था को ` 
स्थापित करने के लिये जो महत्त्वपूर्ण कार्य किये, वे निम्नलिखित थे--(१) जमींदारी : 


प्रथा का उन्मूलन किया गया, और २४,५१,०३७ एकड़ कृषियोग्य भूमि विना मुग्रावजे 
के जमींदारों से लेकर किसानों में वितरित कर दी गई। (२) बड़े कल-कारखाना, याताः 


यात के साधनों, बैंकों, बीमा कम्पनियों और श्रन्य बड़े व्यवसायों को राष्ट्रीय सम्पत्ति 


बना दिया गया । (३) व्यवसायों के राष्ट्रीयकरण के साथ ही मजदूरों की दशा को सुधा-- 
रने के लिये अनेक नये कावून बनाये गये । दफ्तरों व कारखानों में काम करन का सम 


आट घण्टा प्रतिदिन निश्चित किया गया, और खतरनाक कारखानों व खानों में कार्य करने 
का ग्रधिकतम समय सात घण्टा प्रतिदिन । यह्‌ भी व्यवस्था की गई, कि १४ साल से 
कम आयु के वालक मजदूरी न कर सकें, क्योंकि उन्हें अपना समय शिक्षा में व्यतीत 
क्रना चाहिए । 

इन व्यवस्थाओं के अतिरिक्त उत्तरी कोरिया की सरकार ने १६४८ में एकवर्षीय 
योजना और १९८९ में द्विवर्षीय योजना तैयार कीं । इन योजनाग्रों का उद्देश्य कोरिया 
की ग्रा्थिक उत्पत्ति में वृद्धि करना था । इन्हें श्रपने उद्देश्य में सफलता भी प्राप्त हुई । 


इन योजनाओं के परिणामस्वरूप उत्तरी कोरिया के कारखानों का उत्पादन १९४६ केमु 


दिले में ३॥ गुना बढ़ गया । कागज, गीशा, विजली का सामान और मशीनरी ग्रादिं को 


तैयार करने के अनेक नये कारखाने वहां खोले गये, और इनके लिये. नवीनतम ढंग 


उपकरणों को प्रयोग में लाया गया । इसमें सन्देह नहीं, कि उत्तरी कोरिया की कम्युनिस्ट 


सरकार को ग्रपने देश की श्राथिक् उन्नति में और जनता के जीवनःस्तर को ऊंचा उरग 


में अच्छी सफलता प्राप्त हुई । ” 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क...!.!/फ__..... 5 “0 "जय शक न एएए;णणारओी 


की जनता में भी उन लोगों का बहुत जोर था, जो अपने देश में कम्युनिस्ट व्यवस्था को 
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कोरिया की समस्या | ४४३ 
(४) कोरिया का गृह-युद्ध 


कोरिया में किस प्रकार दो विभिन्न सस्कारों की स्थापना हुई, इस विषय पर हम 
इसी अध्याय में ऊपर प्रकाश डाल चुके हैं। दक्षिणी कोरिया की सरकार जंयुक्त-राज्य श्रमे: 
रिका के प्रगाव में थी, ओर उसी की सहायता पर निर्भर रहकर ग्रपना कार्य कर रही 
थी । यह सरकार कम्युनिज्म के विरुद्ध थी, और अपने क्षेत्र में पूंजीवाद एवं वैयक्तिक 
सम्पत्ति पर ग्राश्रित लोकतन्त्र शासन स्थापित करने में तत्पर थी। इसके विपरीत उत्तरी 


` कोरिया की सरकार समाजवादी (कम्युनिस्ट) व्यवस्था को मानने वाली थी, और अपनी 


शक्ति के लिये रूस की सहायता व सहानुभूति पर भरोसा रखती थी। दोनों सरकारों का 
यह दावा था, कि वे सम्पूर्ण कोरिया की न्याय्य सरकारें हैं। इस दशा में उनमें पर- 
स्पर युद्ध का प्रारम्भ होना सर्वथा स्वाभाविक और ग्रवश्यम्भावी था । जून, १,६५० में 
कोरिया की दोनों सरकारों में युद्ध शुरू हो गया । इस युद्ध के लिये उत्तरी और दक्षिणी 
कोरिया में कौन उत्तरदायी था, इसका निश्चय कर सकना सुगम नहीं है । उत्तरी कोरिया 
की सरकार युद्ध के लिये दक्षिणी कोरिया को दोषी ठहराती थी । उसका कहना था, कि 
राष्ट्रपति रही ने ग्रमेरिका के इशारे पर युद्ध को शुरू किया है, श्रोर दक्षिणी कोरिया की 
सेनाओं ने ३८वीं पेरेलल को पार कर अनेक स्थानों पर कब्जा कर लिया है। उत्तरी 
कोरिया को अपने देश की रक्षा करने के उद्देश्य से ही ३८वीं पेरेलल को पार कर दक्षिणी: 
कोरिया की. सेनाम्रों पर आक्रमण करने के लिये विवश होना पड़ा है। इसके विपरीत 
दक्षिणी कोरिया की सरकार उत्तरी कोरिया की कम्युनिस्ट सरकार को युद्ध के लिए 
दोषी ठहराती थी। संयुक्त राष्ट्र-संघ की सुरक्षा परिषद्‌ ने कोरियन युद्ध के लिए उत्तरी 
सरकार को उत्तरदायी माना, और अपने सदस्य-राज्यों से यह्‌ अपील को, कि वे कोरियन 


युद्ध में सिंगमन रही की सरकार की सहायता करे। युद्ध में पहल चाहे किसी की श्रोर से 


हुई हो, पर इस्त बात में कोई सन्देह नहीं, कि कोरियन गृहकलह का ग्राधारभूत कारण 
सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका की परस्पर-विरोधी राजनीति ही थी । अमे- 
रिका यह चाहता था, कि कोरिया में समाजवादी व्यवस्था कायम न होने पाये, और वहां 
ऐसी सरकार कायम रहे जो समाजवाद (कम्युनिज्म) की विरोधी हो, और जो अमेरिकन 
ढंग की पंजीवादी लोकतन्त्र व्यवस्था की पक्षपाती हो। इसके विपरीत रूस और 


५! ~ 


कम्यनिस्ट चीन कोरिया को कम्युनिस्ट प्रभाव में ले आने के लिये उत्सुक थे। कोरिया 


_ 


स्थापित करने के पक्षपाती थे । 


कोरिया क पृह-युद्ध भ्रौर संयुक्त राष्ट्रसंघ--२५ जून, १६५० को कोरिया के 
गुह-युद्ध का मामला संयुक्त राष्ट्र-संघ की सुरक्षा परिषद्‌ के सम्मुख पेश हुआ, जिसमें 
यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कि राष्ट्रसंघ की ओर से कोरिया में सैनिक कार्यवाही 
की जाय । इस प्रस्ताव के पक्ष में & वोट ग्राथे। सुरक्षा परिपद्‌ की इम बैठक में रूस का 
प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, रौर चेकोस्लाविया ने किसी भी पक्ष में अपना बोट नहीं 
दिया था । इस प्रस्ताव द्वारा सुरक्षा परिपद्‌ ते यह भी घोषित किया, कि कोरिया के 
गृहयुद्ध में उत्तरी कोरिया की कम्युनिस्ट सरकार का दोष है, और उसे श्रपनी सेनाएं 
तुरन्त ३८वीं पेरेलल के उत्तर में वापस लौटा लेनी चाहियें। सुरक्षा परिषद की इमी 
बैठक में एक श्रन्य प्रस्ताव द्वारा यह निश्चय किया गया, कि संयुक्त राष्ट्र-सेघ कोरिबन 
रिपब्लिक (दक्षिणी कोरिया) को ऐसी सहायता दे, जिसके द्वारा वह उत्तरी कार्या के 
सशस्त्र आक्रमण का प्रतिरोध कर सके और उस देश में शान्ति तथा व्यवस्था कायम रू 


पा 
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४४४ एशिया (सुदुर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


सके । इस प्रस्ताव में पक्ष में सात वोट आये, क्योंकि यूगोस्लाविया, भारत और ईजिप्ट ने 
इसके पक्ष में वोट नहीं दिया था, और रूस बैठक में ग्रनुपस्थित था । ७ जुलाई, १६५० 
` को सुरक्षा-परिषद्‌ की एक अन्य बैठक हुई, जिसमें यह निश्चय किया गया कि कोरियन 
रिपब्लिक को संयुक्त राष्ट्र-संघ की ओर से सैनिक सहायता देने के लिये एक संयुक्त 
सैनिक कमाण्ड का संगठन किया जाय, जिसका सेनापतित्व संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका के 
हाथों में हो । 
अ्रव अमेरिका को यह अवसर मिल गया, कि वह संयुक्त राष्ट्र-संघ के नाम पर 
कोरिया में हस्तक्षेप कर सके। उसकी सेनाएं श्रच्छी बड़ी संख्या में कोरिया पहुंच गई, और 
उन्होने कोरिया के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ कर दिया। अ्रमेरिका की इच्छा थी, कि उसकी 
सेनाएं सम्पूर्ण कोरिया पर कब्जा कर लें, जिससे कि इस देश के उत्तरी भाग से कम्यु- 
न्िस्टों के शासन का अन्त हो जाए। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का मुकाविला कर 
सकना कोरिया के कम्यूनिस्टों के लिये सम्भव नहीं था। पर चीन इस अवसर पर 
उत्तरी कोरिया की सहायता के लिये ग्रागे' बढ़ा, और ग्रच्छी बड़ी संख्या में चीनी स्वयं- 
सेवक कोरियन कम्युनिस्टों का पक्ष लेकर लड़ने के लिये भरती किये जाने लगे । नवम्बर, 
१६५० में चीनी स्वयंसेवक सेना कोरिया पहुंच गई, जिसके कारण वहां युद्ध की स्थिति 
ने अत्यन्त गम्भीर रूप धारण कर लिया । यद्यपि रूस इस युद्ध में तटस्थ रहा, पर चीन 
की स्वयं-सेवक सेना की सहायता के कारण उत्तरी कोरिया की कम्युनिस्ट सरकार ने 
अमेरिकन सेनाश्रों का डट कर मुकाबिला किया, श्र उन्हें अधिक रागे नहीं बढ़ने दिया। 
कोरियन युद्ध की स्थिति इस समय इतनी गम्भीर होती जा रही थी, कि अनेक बार ऐसा 
प्रतीत होने लगता था, कि यह गृह-युदध शीघ्र ही विश्वव्यापी महायुद्ध का रूप धारण कर 
लेगा । इस संकटमय परिस्थिति में भारत ने बहुत कत त्त्व प्रदर्शित किया । उसकी प्रेरणा 
से चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने समझौता करने का निश्चय किया, और सामयिक 
सन्धि करके युद्ध को बन्द कर देने के लिए तीन शर्ते पेश की--(१) कोरिया से सब 
बिदेशी सेनाश्रों को वापस बुला लिया जाए, (२) ग्रमेरिका की सेनाएं फार्मूसा से भी हटा 
ली जाएं, और (३) चीन को कम्युनिस्ट सरकार को संयुक्त राष्ट्र-संघ द्वारा मान्यता दी 
जाए, और उसे संघ की सदस्यता प्रदान कर दी जाए | पर अमेरिका केलिये इन यार्तो को 
स्वीकार कर सकना सम्भव नहीं था । उसके प्रयत्न से संयुक्त राष्ट्र-संघ ने कोरिया के 
मामले में चीन की कम्युनिस्ट सरकार को आक्रान्ता (एग्रेसर) घोषित कर दिया (१ फर- 
वरी, १६५१), जिसके कारण स्थिति और भी अधिक बिगड़ गई । 


एक साल तक कोरिया का गृहयुद्ध चलता रहा, जिसमें संयुक्त राष्ट्रसंघ (या 
अमेरिका) की सेनाएं दक्षिणी कोरिया की रिपब्लिकन सरकार की सहायता कर रही 
थीं श्रौर चीन की स्वयंसेवक सेना उत्तरी कोरिया की कम्युनिस्ट सरकार की। पर इस 
बीच में युद्ध को बन्द कर सामयिक सन्धि करने के प्रयत्न निरन्तर जारी रहे । इन प्रयत्नों 
की सफलता में मुख्य बाधा यह समस्या थी, कि यद्ध में बन्दी हुए सैनिकों का प्रत्यावर्तन किस 
ढंग से किया जाये चीन ग्रौर कोरिया के कम्युनिस्टों का यह कहना था, कि कम्युनिस्ट 
पक्ष के जो सैनिक व ग्रन्य लोग कैद ee हैं, उन्हें उत्तरी कोरिया वापिस भेज देना 
चाहिये । पर अमेरिका का कहना था, कि उत्तरी कोरिया के बहुत-से कंदी ्रपने देश को 
लौट कर नहीं जाना चाहते | उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें कम्युनिस्टों के सुपुर्द कर देना 
कभी-भी स्वीकार्य नहीं हो सकता । इस समस्या को हल करने के लिये भी भारत ने बहुत 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया, और उसके प्रयत्न से ही संयुक्त राष्ट्रसंघ ने एक ऐसे कमीशन 
की नियुक्ति की, जिसके सब सदस्य तटस्थ देशों से लिये गये थे। इस कमीशन का ग्रध्यक्ष 
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कोरिया की समस्या ४४५ 


भारत के जनरल थिसैय्या को नियुक्त किया गया । २७ जुलाई, १६५३ को दक्षिणी 
कोरिया और उत्तरी कोरिया में सामयिक सन्धि हो गई, जिसके परिणामस्वरूप ग्रह-यद्ध 
का ग्रन्त हुञ्रा । कैदियों को वापस लौटाने के सम्बन्ध में कुछ समय तक दोनों राज्यों में 
कटुता उत्पन्न होती रही, पर अन्त में इस समस्या का भी शान्तिपूर्वक हल हो गया। 
बहुत-से कोरियन लोग इस समय श्रन्य देशों में भी जाकर बस गये; क्योंकि उन्हें अपने 
पुराने देश में लौट जाना स्वीकार्य नहीं था । 

१६५३ के बाद भी कोरिया दो राज्यों में विभक्त रहा। उत्तरी कोरिया का 
क्षेत्रफल ४७,२२५ वर्गमील है, और उसकी जनसंख्या १,२५,००,००० है । वहां कम्य निस्ट 
ढंग की राजनीतिक और श्राथिक व्यवस्था कायम है। दक्षणी कोरिया का क्षेत्रफल 
३८,४५२ वर्गमील है, और उसकी जनसंख्या २,६ २००,००० के लगभग है। यह 
राज्य श्रमेरिका के प्रभाव में है, और इसकी शासन-व्यवस्था भी पाश्चात्य लोकतन्त्र 
राज्यों के ढंग की है । व्यावसायिक दृष्टि से यह उत्तरी कोरिया का मुकाबिला नहीं कर 
सकता । 

द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) के बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण 
कोरिया अपनी राष्ट्रीय एकता को कायम रख सकने में असमर्थ रहा है। वह दो राज्यों 
में विभक्त हो गया है, और इन दोनों में परस्पर-बिरोधी विचारधाराग्रों पर ग्राश्रित सर- 
कारों का शासन है। इन दोनों राज्यों में एकता की स्थापना और सम्पूर्ण कोरिया में 
एक शासन कायम करने के लिये जो मी प्रयत्न श्रव तक हुए, वे सफल नहीं हो सके । 
२७ जुलाई, १६५३ की सामयिक सन्वि में यह व्यवस्था भी की गई थी, कि ग्रह-युद्ध का 
श्रन्त हो जाने के वाद कोरिया के सम्बन्ध में स्थायी निर्णय करने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय 
कान्फरेन्स का आयोजन किया जायगा, पर इस कान्फरेन्स का संगठन नहीं किया जा 
सका । एप्रिल-जून १६५४, में पूर्वी एशिया की समस्याग्रों पर विचार करने के लिये जो 
कान्फरेन्स जिनीवा में हुई थी, वह भी कोरिया के सम्वन्ध में कोई ऐसा निर्णय नहीं कर 
सकी, जो दोनों पक्षों को स्वीकार्यं हो। इस प्रकार कोरिया की समस्या भ्रत्र तक भी 
भली-मांति हल नहीं हो सकी है, और वहां दो राज्यों की सत्ता जारी है। 
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अठठाईसवां अध्याय 


पूर्वी ओर दक्षिण-पूर्ती एशिया में कम्युनिज्म 
का प्रसार 


(१) चीन में कम्युनिस्ट शासन 


बीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) की समाप्ति पर चीन में किस 
प्रकार गृहयुद्ध (१९४६-४६) हुआ, और उसमें महासेनापति चियांग काई शेक की 
कुग्रोमिन्तांग दल की पराजय होकर किस प्रकार कम्युनिस्ट दल की विजय हुई, इस 
विषय पर हम इस पुस्तक के चौबीसतवें अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं। चीन में कम्यु- 
निस्ट शासन की स्थापना न केवल एशिया के आधुनिक इतिहास की अत्यन्त महत्वपूर्ण 
घटना है, अपितु संप्तार के इतिहास की दृष्टि से भी उसका अत्यधिक महत्व है । इसलिए 
यह उपयोगी होगा, कि हम कम्युनिस्ट चीन के सम्बन्ध में कुछ अ्रधिक विशद रूप से 
विचार करें । 


कम्युनिस्ट सरकार--गृहयुद्ध में विजयी होकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 
समाजवादी आ्रादर्शों के श्रनुसार देश में शासन को स्थापित किया । इसके लिए जनता के 
` प्रतिनिधियों की एक महासमा का आयोजन किया गया, जिसे 'चीती जनता की राज- 
' नौतिक परामशैदात्री महासमा' (चायनीज पीपल्स पोलिटिकल कान्सल्टेटिव कान्फरेन्स) 
कहा जाता है । इस महासभा के ६६२ सदस्य थे, जो विविध राजनीतिक दलों और 
प्रान्तों का प्रतिनिधित्व करते थे । महासभा का ग्रधिवेशन २१ सितम्बर, १६४६ को 
शुरू हुआ, और दस दिन तक चलता रहा। इसमें न केवल चीन के लिए नये संविधात 
का निर्माण किया गया, अपितु साथ ही उन राजनीतिक, श्राथिक आर सामाजिक ग्रादर्शो 
का भी निर्धारण किया गया, जिन्हें चीन की नई सरकार को अपने सम्मुख रखना है। 
चीन का नया संविधान समाजवादी सिद्धान्तो के अनुसार वनाया गया, और यह निश्‍चय 
किया गया कि देश में समाजवादी व्यवस्था को कायम किया जाय । 


चीनी जनता की राजनीतिक परामरादात्री महासभा ने देश की केन्द्रीय सरकार 
का प्रधान (चयरमैन) माग्रो त्से तुंग को निर्वाचित किया। माग्रो त्से तंग चीन के 
कम्युनिस्ट दल के प्रधान नेता हैं, रौर कुग्रोमिन्तांग दल को परास्त करने के कार्य मं 
उनका प्रमुख कत्‌ त््व था । कम्युनिस्ट चीन में उनका बही स्थान है, जो कम्युनिस्ट रूस 
में लेनिन श्रोर स्टालिन का थ्रा। इसी महासमा ने केन्द्रीय सरकार के लिये छः उपप्रधातों 
का मी निर्वाचन किया, जिनके नाम निम्नलिखित हैं--मदाम सन यात सेन, श्री चांग लाग, 
जनरल च्‌ तेह, श्री काग्रो कांग, शरी ल्यू झाग्रो-चरी श्रौर जनरल ली चिह-शेंग । मदाम सन 
यात सेन कुओओमिन्तांग दल के संस्थापक डॉ० सन यात सेन की पत्नी हैं, श्रौर चियांग कई 
झेक के साथ उनका मतभेद थां। उत्तका विचार था, कि चियांग काई झोक के नेतृत्व मं 
कुओ्रोमिन्तांग दल ने अपने संस्थापक की नीति एवं शादो का परित्याग कर दिया है। 


~ 


श्री चांग लांग चीन की डेमोक्रेटिक लीग के अध्यक्ष थे । यह लीग वामपक्ष की ग्रनुय्रायी 
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पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में कम्युनिज्म का प्रसार ४४७ 


होते हुए भी कम्युनिस्ट दल से पृथक्‌ स्थिति रखती थी। जनरल चूतेह कम्युनिस्ट मेनाग्रों 
के प्रधान सेनापति थे, और कुप्रोमिन्‍्तांग सेनाओं को परास्त करने के लिए कम्युनिस्ट दल 
की ओर से जिस जन-स्वातन्त्र्य सेना का संगठन किया गया था, उसके प्रधान संचालक 


थे । श्री काश्रो कांग मञ्चूरिया की प्रादेशिक सरकार के प्रधान (चैयरमैन) थे । श्री ल्य 


'शाओ्रो ची कम्युनिस्ट दल के नेता थे, रौर उसकी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे । 


जनरल लौ चिह-शेंग क्रान्तिकारी कुय्रोमिन्तांग दल के श्रध्यक्ष थे। कु्ोमिन्तांग दल के सभी 
सदस्य महासेनापति चियांग काई शेक के श्रनुयायी नहीं थे । उसके ग्रनेक व्यक्ति त्रियांग 
काई झेक की नीति से मतभेद रखते थे, और यह समझते थे, कि महासेनापत्ति ने डॉ० 
सन यात सेन के ग्राद्शों का परित्याग कर दिया है। इन लोगों ने अपनी पृथक्‌ पार्टी का 
संगठन कर लिया था, और जनरल ली चिह-शेंग इन्हीं के नेता थे। 


एक प्रधान और छः उपप्रधातों के अतिरिक्त 'चीनी जनता की राजनीतिक 
परामशंदात्री महासभा' ने एक केन्द्रीय जन शासन कौंसिल (सेन्ट्रल पीपल्स गवर्नमंट 
काँसिल) का भी निर्वाचन किया, जिसके ५६ सदस्य थे। यह कौंसिल महासभा की 
उपसमिति की स्थिति रखती थी, जिसका कार्य चीनी सरकार की नीति का निर्वारण 
करना था । "५६ सदस्यों के अतिरिक्त चीनी रिपब्लिक के प्रवान श्रौर उपप्रधान अपने 
पदाधिकार से इस कौंसिल के सदस्य होते थे। इस प्रकार इस कौंसिल के सदस्यों को कुल 
संख्या ६३.थी । यह कौंसिल केन्द्रीय चीनी सरकार की नीति का निर्धारण ही नहीं 
करती थी, अपितु इसे यह मी अधिकार दिया गया था, कि यह राज्य के लिए कानूनों का. 
निर्माण भी केर सके । 


केन्द्रीय जन-शासन कौंसिल के निरीक्षण में काया करने के लिए चार कोंसिलों - 


का निर्माण किया गया था। ये चार कौंसिलें निम्नलिखित थीं-(१) शासन समा 
(स्टेट एड्मिनिस्ट्रेटिव कॉँसिल)--इस समा के सदस्यों की संख्या २१ नियत की गई। 
इसकी वही स्थिति रखी गई, जो लोकतन्त्र राज्यों में मन्त्रिमन्डल की होती है। यह्‌ व्य- 
वस्था की गई, कि चीन का प्रधानमन्त्री-इस शासनसमा का अध्यक्ष हो, और उसे अपने ' 
कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए चार उप-प्रधानमन्त्री रहे । प्रधानमन्त्री ओर चार 
उपःप्रधानमन्त्रियों के ग्रतिरिक्त इस शासन समा के १५ अन्य सदस्य नियत किये गये। 
साथ ही, इस सभा के सचिव के रूप में एक अन्य पदाधिकारी को नियत किया गया, जिसे' 
सेक्र टरी-जनरल कहते हैं । कम्युनिस्ट चीनी सरकार के प्रधानमन्त्री के पद पर श्री चाऊ 
एन-लाई को नियत किया गया। (२) जन क्रान्तिकारी सैनिक कौंसिल (वीपल्स रेवो- 
ल्यशनरी मिलिटरी कौंसिल)--इस कौंसिल को सैन्य-संचालन का कार्य सुपुदे किया 
गया । (३) सर्वोच्च जन न्यायालय (सुप्रीम पीपल्स कोर्टे)--इस न्यायालय को चीन के 
न्याय विभाग के संचालन का कार्य दिया गया। (४) जन निरीक्षण विभाग--इसे यह 
कार्य प्रदान किया गया, कि यह शासन के विविध ग्रंगों का निरीक्षण करे। यहां यह 
लिखने की ग्रावश्यकता नहीं है, कि चार कौंसिलों व विमागों का निर्माण करते हुए डॉ० 
सन यात सेन के शासत-सम्वन्धी विचारों व श्राद्ों को दृष्टि में रखा गया था। याविमाग 
प्रायः उसी ढंग से वनाये गए थे, जैसे कि डॉ० सन यात सेन ने प्रतिपादित.किया था । 


३० सितम्बर, १४६ को 'चीनी जनता की राजनीतिक परामशदात्री महासमा! 


ने अपना कार्य समाप्त कर दिया, और एक श्रक्दूबर, १६४६ 'को चीन में समाजवादी 


रिपब्लिक की वाकायदा स्थापना कर दी गई । चीन के कम्युतिस्ट दल की दृष्टि में एक। 
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४४८ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


कट्वर, १९४९ का दिन बहुत महत्वपूर्ण स्यान रखता है । कम्युनिस्ट चीन में यह माना 
जाता है, कि इस दिन से चीन के इतिहास में एक नवीन युग का प्रारम्भ हुआ है। 


गृहयुद्ध की परिस्थिति के कारण यह सम्भव नहीं था, कि चीन में सर्वत्र शान्ति 
व व्यवस्था स्थापित हो सकती | यद्यपि कुः्रोमिन्तांग दल श्रौर उसकी सँन्य-शक्ति को 
परास्त क्रिया जा चुका था, पर चीन जैसे विशाल देश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित 
कर सकता सुगम बात नहीं थी। यही कारण है, कि कम्युनिश्ट चीन में सर्वसाधारण 
जनता के वोटों द्वारा किक्षी केन्द्रीय पालिथामेंट का निर्वाचत नहीं क्रिया जा सक्रा। चीनी 
जनता की केन्द्रीय परामशंदात्री महासभा के सदस्यों की नियुक्तित जनता द्वारा निर्वाचित 
होकर नहीं हुई थी । पर इसमें सन्देह नहीं, किं इस महासभा के सदस्य उन विविध दलों 
का प्रतिनिधित्व करते थे, जो समाजवादी व्यवस्था के पक्षपाती व वामपक्ष के थे। महा- 
समा ने कम्युनिस्ट चीव के शासन के सम्ब्रन्ब में जिस नीति व श्रादर्शो को स्त्रीकार किया 
था, उनके अनुसार यह व्यवस्था की गई थी, कि चीन के जिन-जिन प्रान्तों व प्रदेशों में 
शान्ति और व्यवस्था कायम होती जाय, उनमें जनता (प्रत्येक बालिग स्त्री और पुरुष) 
के वोटों द्वारा स्थानीय व प्रान्तीय समाश्रों का निर्वाचन कर लिया जाय, और इन 
सभाओं को कानून बताने व शासन पर नियन्त्रण रखने के अधिकार प्रदान किये जाएं। 
इस नीति के ग्रनुसार वाद में चीन के सभी प्रदेशों में जनता द्वारा निर्वाचित समाग्रों की 
स्थापना की गई । 


कम्युनिस्ट शासन में चीन की उन्नति--१ अ्रक्टूबर, १९४९ को चीन में कम्यु- 
निस्ट व्यवस्था के अनुसार लोकतन्त्र रिपब्लिक की स्थापना हुई थी । इस समय से भ्रगल 
दो वर्षो में चीन ने जो ग्रस्ाधारण उन्नति की, वह्‌ वस्तुतः भ्राइचर्यजनक है। चीनकी 
इस प्रगति पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालना उपयोगी होगा। 


| १) विशाल चीन में राजनीतिक एकता स्थापित. करने में कम्युनिस्ट सरकार 
को श्रसाधारण सफलता मिली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन बहुत बड़ा देश है। इसको 
जनसंख्या ६५,००,००,००० से भी अधिक है । जनसंख्या की दृष्टि से संसार का श्रन्य 
कोई देश चीन का मुकाब्रिला नहीं करता । इतने विशाल देश में राजनीतिक एक्रता कायम 
करना साधारण वात नहीं है। मञ्चू सम्राटों के शासन-काल में चीन के विविध प्रदेश 
सम्राट की ग्रवीनता को स्त्रीकार करते थे, पर साम्राज्य के अन्तर्गत अनेक राज्य व प्रदेश 
क्रियात्मक दृष्टि से स्वतन्त्र थे ग्रौर मञ्चू सत्राटों का उन पर प्रमुत्त्व केवल नाममात्र को 
ही था। १६११ में जव चीन में राज्यक्रान्ति हुई, तो विकेन्द्रीमाव (डीसेन्द्रलिजेशन) 
की प्रवृत्तियां बहुत प्रवल हो गई, और विविध सिपहसालार अपने-प्रपने क्षेत्रों में स्वतन्त्र 
हो गये । कुश्रोमिन्तांग दल ने चीन में राष्ट्रीय एवं राजनीतिक एकता को स्थापित करने 
का बहुत प्रयत्ता किया, पर उसे सफलता नहीं हुई। कम्युनिस्ट सरकार इस कार्य में 
वस्ततः सफल हुई हैं । फार्म्‌ सा के ग्रतिरिकत चीन के सब प्रदेश इस समय कम्युनिस्ट ` 
यामन में हैं। १६५० के मार्च मास तक हैनान श्रौर फार्म्‌ सा द्वीपों के अतिरिक्त. शेष 
सम्पूर्ण चीन पर कम्युनिस्ट सरकार का श्राधिपत्य स्थापित हो गया था । बाद में हैतान 
पर भी कम्यूनिस्ट सेनाओं ने श्रपना कब्जा कर लिया । १९५१ के मध्य भाग में तिब्बत 
में कम्युनिस्ट सेनाओं ने प्रवेश किया, और वहां की सरकार ने पेकिग की केन्द्रीय कम्यु- 
निस्ठ सरकार की श्रवीनता स्वीकृत कर ली । मञ्चू शासन के काल में और उससे पूर्व 
भी तिव्वत चीत का अधीनस्थ राज्य माना जाता था। १९१२ के बाद चीन में कोई 
शक्तिशाली व व्यवस्थित केन्द्रीय सरकार 'नहीं रह गई थी, और तिश्त्रत की स्थिति 
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पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में कम्युनिज्म का प्रसार ४४९ 


| क्रियात्मक दृष्टि से एक स्वतन्त्र राज्य के समान हो गई थी। पर श्रब तिब्बत फिर चीन 

| का ग्रंग बन गया है, श्रौर विशाल चीन में ्रविकल रूप से राजनीतिक एकता कायम हो 
गई है। कम्युनिस्ट सरकार इस प्रयत्न में है, कि फाम्‌ सा को मी कु्रोमिन्तांग सरकार 

की शा मुक्त कर उसे मी अपने ्रधीन कर ले, और इस प्रकार सम्पूर्ण चीन को 

एक शासन में ले आये। इसमें सन्देह नहीं, कि चीन को एक शासन में ले ब्राने प्रौर 


र उसके विविध प्रदेशों में व्यवस्थित शासन स्थापित करने में कम्युनिस्ट लोगों को 
अद्मूत सफलता प्राप्त हुई है। 


(२) राष्ट्रीय दृष्टि से चीन के सब निवासी एकं नहीं हैं। चीनी लोगों के भ्रति- 
रिक्त इस देश में तिब्बती, मंगोल, मुस्लिम, मियाओ, यिस रादि प्रनेक जातियों के लोग 
भी पर्याप्त संख्या में निवास करते हैं। इन विविध प्रकार के लोगों में राष्ट्रीय एकता - 
को स्थापित कर सकना सुगम कार्य नहीं है। कम्युनिस्ट सरकार ने अल्पसंख्यक जातियों । 
के सम्बन्ध में यह नीति निर्धारित की, कि उन्हें प्रपनी जातीय विशेषताओं (माषा, धर्म | 
परम्परा, रीति-रिवाज आदि) को विकसित करने का पूरा अवसर दिया जायगा, और 
चीन के लोकतन्त्र गणराज्य में उनकी स्थिति बहुसंख्यक चीनी लोगों के समान व समकक्ष 
मानी जायगी। इस नीति को क्रिया में परिणत करने के लिये कम्युनिस्ट सरकार ने 
प्रत्येक ग्रल्पसंख्यक जाति के लोगों को पृथक्‌ व स्वतन्त्र राज्यों के रूप में संगठित करने का 
प्रयत्न किया, जो विशाल चीनी लोकतन्त्र गणराज्यों के अन्तर्गत रहते हुए भी अपनी 
पृ थक्‌ व स्वतन्त्र सत्ता रखते हैं। ्रल्पसंख्यक जातियों के इन पृथक्‌ स्वतन्त्र राज्यों की 
| स्थिति को स्पष्ट करने के लिये प्राम्यन्तर मंगोलिया के उदाहरण को सम्मुख रखना उपः 
| योगी होगा । श्राम्यन्दर मंगोलिया के निवासी मंगोल जाति के F-' श्रौर उनकी संख्या 
८,००,००० से अधिक है। मंगोल लोगों के भ्रतिरिक्त इस प्रदेश में चीनी लोग मी पर्याप्त 
संख्या में निवास करते हैं, और ग्राम्यन्तर मंगोलिया में बसे हुए चीनी लोगों की संख्या 
१५ लाख से कम नहीं है। यह स्पष्ट, है कि ्राम्यन्तर मंगोलिया में मंगोल लोग बहु- 
संख्या में न होकर श्रल्पसंख्या में हैं । पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने इस प्रदेश को 
एक स्वतन्त्र व पृथक्‌ राज्य के रूप में परिणत किया, ताकि मंगोल लोग वहां अ्रपनी 
| जातीय विशेषताग्रों का सुचारु रूप से विकास कर सकें। मंगोल लोगों को उनकी 
अपनी भाषा में शिक्षा दी जाती है, और मंगोल माषा में साहित्य का बहुत तेजी के साथ 
विकास हो-रहा है। मंगोल भाषा में भ्रनेक पत्र-पत्रिकाएं भी प्रकाशित होने लगी हैं, 
और श्राम्यन्तर मंगोलिया के सब शिक्षणालयों में मंगोल भाषा का ग्रघ्ययन श्रनिवार्य कर _ 
दिया गया है। इसी प्रकार की नीति तिब्बत, सिन्किआंग भ्रदि अन्य प्रदेशों में भी अप- 
नायी गई है, क्योंकि इन प्रदेशों के निवासी जातीय दृष्टि से चीनी लोगों से भिन्‍न हैं स 
कम्युनिस्ट लोगों की इस नीति के कारण विशाल चीन में रहने वाले म्रल्पसंख्यक जाति 
के लोग सन्तोष ग्रनुमव करते हैं। 


(३) माम्रो त्से तुंग की सरकार ने चीन में समाजवादी व्यवस्था के अनुसार 
आशिक नीति का म्रनुसरण किया। इसके लिये उसने जो महत्त्वपूर्ण कदम उठाये, वे 
निम्नलिखित हैं :--(क) जापानी लोगों के स्वामित्व में जो कारखाने, खानें, रेलवे, 
जहाज, बैंक व अन्य व्यवसाय थे, उन सबको राज्य ने अपने स्वामित्व में ले लिया (ख) 

“इसी प्रकार कुओमिन्तांग दल के पूंजीपतियों और सम्पन्न लोगों के हाथों में विद्यमान कलः 
कारखानों व अन्य व्यवसायों को उनसे छीनकर राज्य के स्वामित्त्व में ले आया गया । 
इसका यह परिणाम हुआ, कि चीन के कुल व्यवसायों का ५० प्रतिशत के लगमग भाग 
राज्य के स्वामित्त्व में प्रा गया । (ग) कम्युनिस्ट सरकार ने यह प्रयत्न नहीं किया, कि 
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अ्यवसायों और व्यापार का संचालन व्यक्तियों के हाथों में सर्वथा न रहने दिया जाय । 
वीन के जो व्यवसायपति और व्यापारी कूओमिन्तांग दल के साथ सम्बन्ध नहीं रखते थे, 
उन्हें यह अवसर दिया गया, कि वे पहले के समान अपने व्यापार और व्यवसायों का 
संचालन करते रहें। पर उनके सम्बन्ध में भी यह व्यवस्था की गई, कि वे कल-कार- 
खानों गदि के प्रबन्ध के मामले में उसी नीति का श्रनुसरण करें, जो कि राज्य द्वारा 
संचालित कल-कारखानों में प्रयुक्त की जाती है। राज्य द्वारा संचालित कारखानों, बैंकों 
रेलवे ग्रादि में मजदूरों का बहुत अधिक महत्त्व हैं। कारखानों के कर्मचारी उनके प्रबन्ध 
में भी हाथ बंटाते हैं, श्रौर वे आथिक उत्पत्ति में वृद्धि करने के लिये स्वयं प्रयत्नशील 


रहते हैं। 


(४) भूमि-सम्बन्धी कानून में सुधार करने के लिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार 
ने विशेष रूप से उद्योग किया । चीन में जमीन सम्पन्न जमींदारों की वयक्तिक सम्पत्ति 
थी । ये जमींदार मोग-विलास में जीवन व्यतीत करते थे, और क्षि की उन्नति पर 
जरा भी ध्यान नहीं देते थे किसानों की दशा बहुत खराब थी। चीन की ८० प्रतिशत 
जनता अपनी आजीविका के लिये कृषि पर ग्राश्रित थी, पर बहुसंख्यक किसान खेती से 
इतनी आमदनी प्राप्त नहीं कर पाते थे, जिससे कि वे अपना निर्वाह भलीमांति कर सकें । 
कम्युनिस्ट सरकार ने यह व्यवस्था की, कि जमीन पर से जमीदारों के स्वत्त्व को नष्ट 
कर दिया जाय, ग्रौर जमींदारों को अपनी भूमि के बदले में किसी भी प्रकार का मुग्रा- 
वजा न दिया जाय। वे केवल इतनी जमीन अपने पास रख सके, जिस पर कि वे स्वयं 
खेती कर सकें, ग्रौर जो उनके गुजारे के लिये पर्याप्त हो । जमींदारों से जो जमीन ली 
गई, वह उन किसानों में बांट दी गई, जो स्वयं उस पर खेती करने के लिए तैयार थे। 
इस नीति का परिणाम यह हुआ, कि करोड़ों गरीब चीनी किसान खेती के लिये जमीन 
प्राप्त करने में समर्थ हुए । जमीन की व्यवस्था करने का कार्य स्थानीय ग्राम-समागओओों के 
सुपुदे किया गया। देहातों में जो स्थिति पहले शक्तिशाली व सम्पन्न जमींदारों की थी, 
वह प्रब ग्रांम-समाग्रों को प्राप्त हुई। इन ग्राम-समाश्रों के सदस्य ग्राम के किसान ही हों, 
यह ब्यवस्था भी की गई। पर यहां यह ध्यान में रखना चाहिग्रे, कि भूमि-सम्बन्धी इन 
सुधारों को सारे देश में एकदम लागू कर सकना सुगम व क्रियात्मक नहीं था। चीन जैसे 
विशाल देझ में इन क्रान्तिकारी सुधारों को एक साथ प्रारम्म कर सकना किसी भी प्रकार 
१ | नहीं था। श्रतः कम्युनिस्ट सरकारने यह व्यवस्था की, कि धीरे-धीरे इन सुधारों 
को चीन के विविध प्रदेशों में लागू किया जाय। कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के दो 


साल बाद १ भ्रक्टूबर, १६५१ तक यह स्थिति ्रा गई थी, कि चीन की (अल्पसंख्यक . 
जातियों के प्रदेशों को छोड़कर) दो तिहाई से मी अधिक जमीन से जमींदारों के स्वत्त्व का , 


अन्त कर उसे किसानों में विमक्त कर दिया गया था । जिन लोगों को इन भूमि-सम्बत्धी 
सुधारों से लाम पहुँचा था, उनकी संख्या ३० करोड़ से भी अधिक थी। इसमें सन्देह 
नहीं, कि दो साल के थोड़े-से समय में कृषि-सम्वन्धी इतने महत्त्वपूर्ण एवं क्रान्तिकारी 
सुधार करके कम्युनिस्ट सरकार ने चीन के देहातों की दशा में बड़ा भारी 

ला दिया था। म्ब चीन का किसान जमींदार का अर्थदास न होकर अपनी उपज 
का स्वयं मालिक हो गया, और इसी कारण वह श्रधिक से अधिक पैदावार कां 
प्रयत्न करने लगा। चीन में अनाज की समस्या के हल होने में इससे बहुत श्रधिक सहायता 
मिली। इस प्रसंग में यह मी घ्यान में रखना आवश्यक है, कि शुरू में चीन कें 
सब किसान श्रामदनी की दृष्टि से एक समानःस्थिति नहीं रखते थे। वहां ऐसे भी किसान 
मौजूद थे, जो श्रधिक सम्पन्त थे और जो यान्त्रिक शक्ति की सहायता से बड़े-बड़े 
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में खेती किया करते थे। कम्युनिस्ट सरकार ने इन किसानों से ्रतिरिक्त भूमि को छीन- 
कर उसे भूमिविहीन किसानों में विभक्त करने की नीति को तुरन्त नहीं श्रपनाया, क्योंकि 


उसका ख्याल था कि देश की वर्तमान स्थिति में इन सम्पन्न किसानों से अ्रनाज की पैदा- 


"वार में सहायता मिलती है। 


(५) चीन की एक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्या यह थी, कि वहां नदियों में बहुत 
'बाढ़ें आती रहती थीं, और इन वाढ़ों के कारण जहां लाखों एकड़ जमीन से खेती नष्ट 
हो जाती थी, वहां लाखों भ्रादमी भी बेघरबार के हो जाते थे। कम्युनिस्ट सरकार ने 
नदियों पर बांध बांधकर व अनेक अन्य उपायों का अवलम्बन कर इन बाढ़ों को रोकने का 
प्रयत्न किया । अपने शासन के पहले दो वर्षो में कम्युनिस्ट सरकार ने नदियों पर जो 
बांध बंघवाये, उनका आकार बहुत विशाल है । यदि एक मीटर (एक मीटर = ४० इञ्च 
के लगभग) ऊंचा और एक मीटर चौड़ा बांध भूमध्य रेखा के साथ-साथ बांघा जाय, तों 
उसके २४ चक्कर लगाने में जितने बांध की श्रावश्यकता होगी, उतने बाघ कम्युनिस्ट 
सरकार ने चीन की नदियों पर बंघवाये। इन बांघों का परिणाम यह हुआ, किः चीन 


'की नदियों में बाढ़ों की आशंका बहुत कम हो गई। फसलों का नष्ट होना रुक गया; 
और चीन में ्रनाज की पैदावार बहुत बढ़ गई। चीन जो ग्रपनी खाद्य समस्या को बहुत . 
कुछ हल कर सका है, उसका एक मुख्य कारण यह है, कि बाढ़ों के कारण करोड़ों रुपये . 


"साल की फसलें अब वहां नष्ट नहीं हो जातीं । इन बांघों के लिये कम्युनिस्ट सरकार ने 
-देहात को जनता का सहयोग लिया था, और इनका निर्माण करते हुए मुख्यतया श्रम को 
ही प्रयुक्त किया गया था। 


(६) कृषि और व्यवसाय की उन्नति के कारण चीन के विदेशी व्यापार में भी | 


'बहुत श्रधिक वृद्धि हुई। उन्नीसवीं सदी के मध्य माग (१८७७) से १६४६ तक चीन 
“विदेशों में जो माल विक्रय के लिये भेजता था, उससे कहीं अधिक विदेशों से क्रय करता 
था। उसके ग्रायात माल की मात्रा निर्यात माल की मात्रा से ग्रधिक होती थी। इसका 


'परिणाम यह था, कि चीत निरन्तर ग्रविक-प्रंधिक गरीब होता जाता था। पर १६३६ . | 


के बाद कम्युनिस्ट शासन में इस स्थिति में परिवर्तन आया, ओर चीन के निर्यात माल 
की मात्रा आयात माल की अपेक्षा अ्रधिक हो गई । चीन कां विदेशी व्यापार मुख्यतया 
रूस और श्रन्य समाजवादी देशों के साथ था। 

(७) शिक्षा के विस्तार पर भी कम्युनिस्ट सरकार ते विशेष ध्यान दिया। १६४६ 


. शतक चीन में शिक्षा का बहुत कम प्रचार था। शिक्षित व साक्षर लोगों की संख्या वहां 


१४ प्रतिशत से अधिक नहीं थी । कम्युनिस्ट शासन के प्रयत्न से वहां शिक्षा में जिस ढंग 


से उन्नति शुरू हुई, उसका अनुमान इस बात से किया जाता है, कि अक्टूबर, १६५१ 


'में चीन के प्रारम्मिक शिक्षणालयों में ३,७०,००,०००, माध्यमिक स्कूलों में १ ५,७०,००७ 
और कालिजों व विश्वविद्यालयों में १,१८,००० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहें थे। इनके 


अतिरिक्त जो किसान और मजदूर अपने अ्रतिरिक्त समय में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, - 
उनकी संख्या ४,००,००,००० के लगमग थी। इसमें सन्देह नहीं, कि कम्युनिस्ट सरकार ' 


ने चीन में निरक्षरता के विनाश श्र शिक्षा के प्रसार के लिये बहुत महत्वपूर्ण काय किया 


संचार हुआ । विदेशी साम्राज्यवाद से तो चीन पूर्णतया मुक्त हो ही जुका था, साथ ही 
वह श्रब संसार के प्रमुख शक्तिशाली राज्यों में भी गिना जाने लगा । जनसंख्या की दृष्ट 
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से चीन का संसार के राज्यों में प्रथम स्थान हैँ। इस विशाल जनता की सामूहिक शक्ति 
के' कारण चीन में जो अथक उन्नति हुई, उससे यह देश भौतिक साधनों को दृष्टि से 
भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने में समर्थ हुआ । कोरिया के युद्ध में उत्तरी कोरिया की 
कम्युनिस्ट सरकार की सहायता करने में जो असाधारण सैन्य-शक्ति चीन ने प्रदशित की, 
उसके कारण किसी भी राज्य के लिये चीन की उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं रहा। 


न्त्राष्ट्रीय सम्बन्ध-- चीन के लोकतन्त्र गणराज्य (चाइनीज डेमोक्र टिक पीपल्स 

रिपब्लिक) की स्थापना १ श्रक्टूबर, १६४६ को हुई थी । श्रगले दिन २ अक्टूबर को रूस | 

के सोवियत यूनियन ने चीन की नई कम्युनिस्ट सरकार को स्वीकृत कर लिया, श्रौरउस | 

के साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया । बल्गारिया, रूमानिया, हंगरी, उत्तरी । 

कोरिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड, मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक, पूवी जर्मनी (जमन | 

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक), ्रल्बानिया और विएतनाम की सरकारों ने रूस का अनुसरण | 

किया, और माग्रो त्से तंग के नेतृ त्व में स्थापित चीनी सरकार की सत्ता को स्वीकार | 

किया। इन सब राज्यों में समाजवादी व्यवस्था विद्यमान थी, और चीन की समाजवादी | 

सरकार को मान्यता प्रदान करके इन्होंने किसी श्रसाधारण मार्गे का ग्रनुसरण नही | 

किया था। पर कई ऐसे राज्यों ने भी चाइनीज पीपल्स रिपब्लिक को स्वीकृत किया, 

. जिनमें कम्यूनिस्ट व समाजवादी व्यवस्था स्थापित नहीं थी। इनमें मारत, स्वीडन, डेन्माकं, 

` बरमा, इन्डोनीसिया, स्विट्जरलैण्ड, फिनलँण्ड और पाकिस्तान के नाम विशेष रूपसे | 

उल्लेखनीय हैं। इनके श्रतिरिक्त बाद में ब्रिटेन, सीलोन, नावे, इजराईल, श्रफगानिस्तान 

श्रौर नीदरलैण्ड ने भी चीन की कम्युनिस्ट सरकार को स्वीकृत करके उनके साथ राज- | 

नयिक सम्बन्ध स्थापित किये। संसार के प्रमुख राज्यों में संयुक्त राज्य भ्रमेरिका | 
ही ऐसा था, जो चीन की कम्युनिस्ट सरकार को चीन की वैध सरकार मानने के 
लिये उद्यत नहीं था । इसी कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ में मी अब तक चाइनीज पीपल्स रिप- 
| ब्लिक को स्थान नहीं मिल सका था। इस अन्तर्राष्ट्रीय संघ में चिरकाल तक चियांग काई 
| शेक की कुम्रोमिन्तांग सरकार के प्रतिनिधियों को ही स्थान प्राप्त था, यद्यपि इस सरकार 
की सत्ता केवल फामूं सा द्वीप तक ही सीमित है, और वास्तविक चीन में कहीं मी उसका 

श्रधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र-संघ में चाइनीज पीपल्स रिपब्लिक को स्थान देने . 
के लिये जो भी प्रस्ताव उपस्थित हुए, भ्रमेरिका ने उनका विरोध किया, और इसी 
` कारण ्ब तक कम्युनिस्ट चीन को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में श्रपना समुचित स्थान प्राप्त नहीँ 
हो सका था । पर इसमें सन्देह नहीं, कि कम्युनिस्ट सरकार श्रपनी स्थिति को बहुत मजः 
बूत बना चुकी है, और न केवल चीन के मामले में अपितु एशिया के सम्बन्ध में कोई भी 

ऐसी व्यवस्था सम्मव नहीं है, जिसमें कम्यूनिस्ट चीन का सहयोग प्राप्त न हो। 


(२) फाम्‌ सा की कुभ्ोमिन्तांग सरकार 


१ ग्रक्टूबर, १९४९ को जब कम्युनिस्ट पार्टी ने पेकिग को राजधानी बना कर 
चाइनीज पीपल्स रिपब्लिक की स्थापना की थी, तब दक्षिणःपूर्वी श्रौर पश्चिमी 
चीन पर कुओमिन्तांग सरकार का आधिपत्य विद्यमान था । इस कुओमिन्तांग सरकार 
| राजधानी कैन्टन थी । अक्टूबर, १६४६ में कम्युनिस्ट सेनाओं ने कॅन्टन को जीत 
लिया था, श्रोर कुछ ही समय में दक्षिण-ूर्वी श्रौर पश्चिमी चीन से कुथोमिन्तांग न 
शासन का ग्रन्त कर दिया था । इस दशा में चीन में कोई मी ऐसा प्रदेश शेष नहीं रहा 
था, जो कुओमिन्तांग सरकार के हाथों में हो। हैनान और फामू्‌ सा--ये दो द्वीप 
थे, जो श्रब इस सरकार की अधीनता में रह गये थे । इस दशा में ८ दिसम्बर, १ 


६४६ 
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पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में कम्यूनिज्म का प्रसार ४५३ 


'को कुञ्रोमिन्तांग सरकार चीन से फामू'सा चली गई थी, और तैपेई को राजघानी बना 
“कर उसने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया था । 


हम यह पहले लिख चुके हैं, कि २२ जनवरी, १६४६ को महासेनाधिपति चियाँग 
'काई शेक ने कुओमिन्तांग सरकार का सब कार्यभार उपराष्ट्रपति ली त्संग जेन के सुपुर्द 
'कर दिया था। यद्यपि राष्ट्रपति के पद पर श्रब भी चियांग काई शेक बिराजमान ये, पर 
कुञ्रोमिन्तांग दल के संचालन का उत्तरदायित्व जनरल ली के हाथों में भ्रा गया था। १ 
मार्च, १६५० को चियांग काई शेक ने कुओमिन्तांग सरकार का कार्यमार पुनः ग्रहण कर 
लिया और फामू सा की राजधानी तैपेई को केन्द्र बनाकर अपना कार्ये प्रारम्म किया । 
बाद में जब कम्युनिस्ट सेनाओं ने हैनान द्वीप को मी जीत लिया, तो चियांग काई शेक 
की कुश्रोमिन्तांग सरकार का शासन मुख्यतया फामूंसां तक ही सीमित रह गया। फार्मुसा 
डीप के समीपवर्ती १३ अन्य छोटे-छोटे द्वीप और पेस्कार्दोस द्वीपसमूह के ग्रन्तगंत ६४ 
छोटे-छोटे द्वीप भी कुम्रोमिन्तांग सरकार के शासन में हैं । 


फार्मूसा श्रोर उसके साथ के इन द्वीपों का कूल क्षेत्रफल १३,८८५ वर्गमील है, 
'और इनकी जनसंख्या १,३२,६७,००० के लगभग है | जहाँ माओ त्से-तुंग की कम्युनिस्ट 
सरकार के शासन में ६५ करोड़ के लगमग मनुष्य हैं, वहां चियांग काई शेक की सरकार 
की अधीनता में विद्यमान मनुष्यों की संख्या सवा करोड़ के लगमग है। परसँनिक इष्टि से 
इस कु्रोमिन्तांग सरकार को उपेक्षा नहीं की जा सकती । इसकी सेना में सात लाख के 
लगभग सैनिक हैं, जो सब प्रकार के श्राधुनिक भ्रस्त्र-शस्त्रों से मलीमांति सुसज्जित हैं । 
-संयुक्त-राज्य अमेरिका जैसे शक्तिशाली एवं वेमवपूर्ण देश की सहायता तँपेई की इस 
कुश्रोमिन्तांग सरकार को प्राप्त है। श्रमेरिका ग्रौर संयुक्त राष्ट्रसंघ की दृष्टि में तैपेई 
सरकार ही चीन की वैध तथा वास्तविक सरकार शी, और श्रमेरिका यह सर्वथा उचित 
समभता था, कि इस सरकार को अपने देश से विद्रोही कम्युनिस्टों के शासन का अन्त 
-करने के लिये खुले तोर पर सहायता दे । ग्रही कारण है, कि अमेरिका युद्ध-सामग्री, जंगी 
जहाज, वायुयान और धन आदि से चियांग काई शेक की पूर्णं रूप से सहायता करता 
-रहा। चियाग काई शेक का भी यह विश्वास है, कि वह एक बार फिर सम्पूर्णं चीन को 
कुञ्रोमिन्तांग शासन की अधीनता में ले ग्राने में समर्थ हो सकेगा । चीन के इतिहास में 
अनेक बार कुओमिन्तांग दल को नीचा देखना पड़ा है। कुछ वर्षों के लिये जापानी लोग 
भी चीन के बड़े भाग को अपने प्रमाव एवं प्रंुतत्व में लाने में समर्थ हो गये थे, और चियांग 
| शेक की सरकार को पश्चिमी चीन में चुंगरकिग में श्रय लेने के लिये विवश होना 
पड़ा था । इस समय कम्युनिस्ट दल के उत्कष के कारण कुओमिन्तांग दल को फार्मूसा में 
आश्रय लेना पड़ा है। पर चियांग काई शेक और उसके अनुयायियों का यह विश्वास 


'है, कि वे पहले के समान एक बार फिर चीन को अ्पते शासन में ले आने में समर्थ . 


होंगे । श्रमेरिका की सहायता के कारण उनके पास सैनिकों, युद्ध-सामग्री और घन की 
'कमी नहीं है । कम्युनिस्टों को परास्त कर पाश्चात्य ढंग की लोकतन्त्र व्यवस्था को स्था- 
“पित कर सकने के कार्य में कुझ्रोमिन्तांग दल को सफलता होगी या नहीं, इस बात का 
“निर्णय भविष्य ही कर सकेगा । 


जिस समय से कुः्रोमिन्तांग सरकार ने फार्मूसा को अपना आश्रय-स्थान ans बनाया. 
“है, उसकी नीति में मारी परिवतेन हुआ है। १ सितम्बर, १६५० को कुग~मिन्तांग सर- 
नकार ने अपनी नीति की जो घोषणा की थी, उसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं-( ९ ) हमारा 
उद्देश्य कम्युनिस्ट विद्रोह को कुचलना है । संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा जिन आदशोँ का प्रति 
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Yu एशिया (सुदूर पूर्वे) का आधुनिक इतिहास 


« पादन किया गया है, हम उन्हें स्वीकृत करते हैं, और उन्हीं के अनुसार चीन का पुनः नि-- 


माण करना चाहते हैं । (२) हम चाहते हैं, किसब लोगों को विचार करने और अपने: 
विचारों को ग्रमिव्यक्त करने की पूरी स्वतन्त्रता हो। धर्म के मामले में भी सब लोग 
स्वतन्त्र हों, अ्रौर जनता में राष्ट्रीय अनुभूति और लोकतलन्त्रवाद की भावना का विकास 


हो । (३) समाज की व्यवस्था इस ढंग की हो, जिससे कि सब लोगों को श्राज़ीविका के 


-` साधन उपलब्ध हो सके । आर्थिक जीवन और विविध व्यवसायों को इस ढंग से विकसित 

किया जाय, जिससे कि राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि हो। जमीन से वसूल किये जाने वाले 
लगान में कमी की जाय, और भूमि-सम्बन्धी कानून के सुधार को विशेष रूप से महत्त्व 
दिया जाय । (४) जब हम चीन को कम्युनिस्ट लोगों के पजे से मुक्त करने में समर्थ होंगे, 
कम्युनिस्ट नेताओं और उनके सहयोगियों के प्रति जरा भी दया प्रदर्शित नहीं करेंगे । पर 


जिन लोगों ने विवश होकर कम्युनिस्टों का साथ दिया है, उनके प्रति हम सहानुभूतिः 


- रखेंगे, और उन्हें पश्चात्ताप करके सन्मार्ग पर ग्राने का श्रवसर प्रदान करेंगे । 


फार्मूसां में दो अन्य दल हैं, जो कुओमिन्तांग सरकार के साथ सहयोग कर रहे. 


हैं। ये दल लोकतन्त्र समाजवादी दल (डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी) और चीनी युवक 


दल (चाइना यूथ पार्टी) हैं । लोकतन्त्र समाजवादी दल चाहता है, कि समाजवादी व्यव-- 
. -स्था की स्थापना के लिए लोकतन्त्रवाद के उपायों का अनुसरण किया जाय। कम्युनिस्ट 
लोग जिस प्रकार के उग्र और क्रान्तिकारी उपायों से समाजवादी व्यवस्था को स्थापित 


करना चाहते हैं, यह दल उसका विरोधी है । 


तैपेई में बाक़ायदा कुझओमिन्तांग सरकार विद्यमान है। इस सरकार के राजदूत 
न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका आदि विविध देशों में मौजूद हैं, अपितु संयुक्त राष्ट्र-संघ 


में भी इसी सरकार के प्रतिनिधि रहते रहे। अन्तर्राष्ट्रीय इष्टि से यह स्थिति बड़ी ध 
अद्मुत थी । संसार के बहुत-से देश जहां पेकिंग की कम्युनिस्ट सरकार को चीन की वैध 
व वास्तविक सरकार मानते थे, वहां ऐसे देशों की मी कमी नहीं थी, जो तैपेई की 


कुओमिन्तांग सरकार को ही सम्पूर्ण चीन की वध सरकार स्वीकृत करते थे । 
(३) दक्षिण-पूर्वो एशिया में कम्युनिज्म का प्रसार 
बीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) में जापान के परास्त होने पर 


पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में कम्युनिज्म को बहुत अधिक वल मिला है। इस महायुद्ध 


के परिणामस्वरूप चीन न केवल जापान व ग्रन्य साम्राज्यवादी देशों के प्रभाव व प्रमुत्व 


` से मुक्त हुआ, अपितु वहां कम्युनिस्ट व्यवस्था की मी स्थापना हुई । इसी प्रकार दक्षिणः 


पूवी एशिया के अनेक देश जहां महायुद्ध के कारण पाइचात्य देशों के साम्राज्यवाद से 
छुटकारा पाने में समर्थ हुए, वहां उनमें कम्युनिस्ट प्रवृत्तियां मी निरन्तर बल पकड़ती 


गईं । इसमें सन्देह नहीं, कि इस क्षेत्र के ग्रन्य किसी देश में श्रमी पूर्णरूप से समाजवादी' 


व्यवस्था स्थापित नहीं हुई है। पर यह सर्वथा स्पष्ट है, कि इस क्षेत्र में कम्युनिस्ट दल 
निरन्तर शक्ति पकड़ रहे हैं। इस इतिहास में हमारे लिए यह सम्मव नहीं है, कि दक्षिणः 
| एशिया के विविध देशों में कम्युनिस्ट दलों के विकास पर संक्षिप्त रूप से मी प्रकाश 
डाल सकें। पर यह निविवाद है, कि कम्युनिज्म का विकास व विस्तार एक ऐसी 


घटना है, जिसे एशिया के आधुनिक इतिहास को लिखते हुए उपेक्षा की इष्टि से नहीं 


देखा जा सकता । 


. इन्डोचायना--डॉ० हो ची मिन्ह के नेतृत्व में इन्डोचायना में फ्रांस के प्रमुत्व 


के विरुद्ध किस प्रकार संघर्ष प्रारम्म हुआ, इस पर हम इस इतिहास के पच्चीसवे ग्रध्याय 
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पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में कम्युनिज्म का प्रसार अश्‌ 


में प्रकाश डाल चुके हैं। जापान के परास्त हो जाने पर १७ अगस्त, १९४५ को डॉ० 

ची मिन्ह और उनके ग्रनुयायियों ने इन्डोचायना में A त से 

रिपब्लिक की घोषणा कर दी थी, और डॉ० हो को इस रिपब्लिक का. राष्ट्रपति उद्‌- 
घोषित कर दिया गया था। यह विएत-नाम रिपब्लिक इन्डोचायना में फ्रांस के ्रमृतत्व को 

स्वीकृत नहीं करती थी । स्वभावतः, फ्रांस इस रिपब्लिक की सत्ता को मानने के लिए: 
तैयार नहीं हुआ, और उसने बाग्रो दाई के नेतृत्त्व में एक ऐसी इन्डोचाइनीज सरकार की 

स्थापना का प्रयत्न किया, जो फ्रांस के प्रमुत्त्व को स्वीकृत करने और उसके साथ समभौ- 

ता करके देश का शासन करने के लिए उद्यत थी। फ्रेंच सेनाओं की सहायता से बाग 

दाई की सरकार ने डाँ० हो ची मिन्ह की रिपब्लिकन सरकार के साथ किस प्रकार संघर्ष 

किया, इस विषय पर मी हम इस इतिहास में पहले प्रकाश डाल चुके हैं। 


पर यहां उल्लेखनीय वात यह है, कि डाँ० हो ची मिन्ह की सरकार न केवल 
फ्रांस के प्रमुत्त् का अरन्त कर इन्डोचायना की राष्ट्रीय स्वाधीनता की स्थापना के लिए 
तत्पर थी, पर साथ ही वह कम्युनिस्ट व्यवस्था की मी पक्षपाती थी । उसने अपने देश के 
आथिक और सामाजिक जीवन को कम्युनिस्ट आदर्शों के अनुसार परिवर्तित किया, और 
इन्डोचायना के एक माग में उसी ढंग की व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न किया, जैसी 
कि माग्रो त्से तुंग की सरकार ने चीन में स्थापित की थी। भूमि के सम्बन्ध में उसने इस 
ढंग से सुधार किये, जिनसे कृषि की भूमि पर से जमींदारों का स्वत्व समाप्त हो गया, 
और खेत किसानों में विमक्त कर दिये गये । बड़े कल-कारखानों और व्यवसायों को राज्य 
के स्वामित्व में ले श्राया गया, और आथिक जीवन पर राज्य का नियन्त्रण स्थापित कर 
दिया गया। डॉ० हो ची मिन्ह की सरकार को कम्युनिस्ट चीन की सहायता प्राप्त थी, 
श्रौर ऊत्तरी विएत-नाम में डॉ० हो की वही स्थिति थी जो चीन में माग्रो त्से तुंग की है। 


मलाया--महायुद्ध के बाद मलाया के सम्बन्ध में वहां के ब्रिटिश शासकों ने क्या 
व्यवस्था की, इस प्रश्‍न पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। मलाया के राष्ट्रवादी देशमक्त 
इस व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं हो सकते थे । महायुद्ध के समय में जब मलाया ब्रिटिश ग्रा- 
घिपत्य से मुक्त हो गया था, तो वहां राष्ट्रीय स्वाघीनता श्रौर लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्तियों 
को बहुत बल मिला था । उस समय तर्हा अनेक ऐसे दलों का संगठन हो गया था, जो न 
केवल मलाया की राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए प्रयलशील थे, पर साथ ही.इस वात के 
लिए भी उत्सुक थे, कि मलाया से विदेशी पूंजीपतियों और मष्यकालीन सामन्तपद्धति का 
अरन्त करके एक ऐसा शासन स्थापित किया जाय, जो समाजवादी प्रवृत्तियों के भ्रनुरूप 
हो । कम्यनिस्ट दल का मी इस समय मलाया में विकास हो गया था । जापान के परास्त 
हो जाने पर जब ब्रिटिश सेनाम्रों ने मलाया पर ग्रपने (शासन को फिर से स्थापित किया, 
तो कम्युनिस्ट लोगों के सम्मुख केवल यही मार्ग रह गया था, कि वे युद्ध की नीति का 
अनुसरण कर ब्रिटिश सेनाओं का मुकाबिला करें| कम्युनिस्ट लोगों ने अपने स्वयंसेवक 
सैनिकों का व्यवस्थित रूप से संगठन किया, भौर ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध संघर्ष प्रारम्भ 
कर दिया । १६ जून, १६४८ को तीन अंग्रेज (जो रबड़ के बगीचों के मालिक थे) कम्यु- 
निस्ट लोगों द्वारा कतल कर दिये गये। ब्रिटिश लोग इसे कब सहन कर सकते थे ? २० 
जून से २४ जून तक पांच दिनों में ८०० से मी श्रधिक कम्युनिस्ट लोग गिरफ्तार क्रिये 
गये, और उन्हें कठोर दण्ड दिये गये । पर कम्युनिस्टों ने भी भ्रपने संघषं को जारी रखा। 
१९४८-४६ में मलाया में कम्युनिस्ट लोगों की शक्ति इतनी अधिक बढ़ गई थी कि ब्रिटेन” 
को उन्हें वश में लाने के लिए नई सेनाएं भेजने को आवश्यकता हुई थी । यद्यपि ब्रिटिश 
mmm _... के मुकाबिले में मलाया के कम्युनिस्ट अपनी पृथक्‌ सरकार कायम करने में 
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४५६ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


सफल नहीं हुए, पर इसमें सन्देह नहीं कि वहां कम्युनिस्ट लोग पर्याप्त शक्ति रखते थे, 
और ब्रिटिश शासक उनके गुरीला युद्ध से बहुत अधिक परेशानी श्रनुभव करते थे । ब्रिटेन 
की सँन्यशक्ति के लिए मलाया के कम्युनिस्टों को नष्ट कर सकना सुगम नहीं था। . 


श्रन्य देशों में कस्युनिस्ट दल--इन्डोचायना श्रौर मलाया के समान बरमा, इन्डो- 
नीसिया और फिलिष्पीन में भी कम्युनिस्ट दल विद्यमान हैं। बरमा के कम्युनिस्ट भी 
गुरीला युद्ध का श्राश्रय लेकर बरमी सरकार को परेशान करने में तत्पर हुए थे। वहां 
अनेक ऐसी अल्पसंख्यक जातियां विद्यमान हैं, जो बरमा के केन्द्रीय शासन के अधीन न 
रहकर अपना पृथक्‌ व स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थीं। कम्युनिस्ट 
'लोग इनके समर्थक थे | इन्डोनीसिया में स्वतन्त्र व व्यवस्थित सरकार कायम हो जाने के 
कारण कम्युनिस्ट दल निर्बल पड़ गया था, पर उसकी सत्ता बाद में भी विद्यमान रही | 
यही बात फिलिप्पीन द्वीपसमूह के सम्बन्ध में मी कही जा सकती है । थाईलैण्ड में कम्यु- 
निस्ट दल श्रभी तक भ्रपने पर नहीं जमा सका है। वहां के शासक कम्युनिज्म के कट्टर 
विरोधी हैं, और किसी भी प्रकार इस दल को सहन करने के लिए उद्यत नहीं हैं। पर 
फिर भी वहां ऐसे लोग विद्यमान हैं, जो कम्युनिज्म के पक्षपाती हैं। 


दक्षिणःपूर्वी एशिया के विविध देश--इन्डोनीसिया, थाईलैण्ड, मलाया, फिलि- 
प्पीन और बरमा कब तक कम्युनिज्म से बचकर अपने-अपने क्षेत्रों में लोकतन्त्रवाद के 
अनुसार अपना विकास करते रह सकेंगे, यह बात श्रमी निश्चित रूप से नहीं कही जा 
सकती । संयुक्तराज्य अमेरिका सरश कम्युनिज्म-विरोधी देश इस बात के लिए उत्सुक है, 
कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध राज्य कम्युनिज्म के प्रभाव से बचे रहें, और 
कम्युनिस्ट प्रभाव-क्षेत्र के श्रन्तर्गंत न होने पाएं । इसीलिये भ्रमेरिका इन देशों को अ्रपनी 
्राथिक उन्नति एवं विकास के लिए उदारतापूर्वक सहायता देने के लिए तत्पर है। पर 
साथ ही यह बात मी स्पष्ट है, .कि इस क्षेत्र में कम्युनिज्म निरन्तर उन्नति कर रहा है। 
पारचात्य साम्राज्यवाद से मुक्त होने के बाद इस क्षेत्र के देश इस बात के लिए प्रयत्नशील 


हैं, कि लोकतन्त्रवाद के सिद्धान्तो के अनुसार श्रपनी उन्नति करें। पर पूंजीवाद और - 


वैयक्तिक सम्पत्ति पर आश्वित लोकतन्त्रवाद इन देशों को उन्नति के मार्ग पर म्रग्रसर होने 


में कहां तक सहायक हो सकेगा, इसी बात से इस प्रश्‍न का निर्णय होगा, कि ये देश: 


कम्युनिज्स्‌ के प्रभाव से बच सकते हैं या नहीं ।. 
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| उन्तीसवां ग्रघ्याय 


कम्युनिस्ट चीन 


(१) चीन की नई ग्राथिक नीति (१६४९-१९५७) 


सन्‌ १९४६ में चीन से कुश्रोमिन्तांग सरकार के शासन का ग्रन्त हुआ था, और 
-उसके साथ ही विदेशी प्रमाव की भी उस देश से समाप्ति हो गई थी। कम्युनिस्ट शासन 
में चीन ने जिस आर्थिक नीति को अपनाया, एशिया के आधुनिक इतिहास में उसका 
बहुत महत्त्व है, क्योंकि उसके कारण कृषि ग्रौर उद्योग आदि समी क्षेत्रों में वहां असाधा- | 
| रण॒ उन्नति हुई है । चीन की नई ग्राथिक नीति को मली-मांति समझने के लिये यह जान | 
लेना उपयोगी होगा, कि १६४६ से पूर्व वहाँ की ्राथिक दशा क्या थी । (१) उस समय ।$ 
चीन कृषिप्रधान देश था, और वहां के ६० प्रतिशत के लगमगनिवासी अपनी आजीविका 
के लिये कृषि पर ही आश्रित थे। (२) जमीन जमींदारों के स्वत्त्व में थी, और जमीं- 
दार किसानों को जब चाहें बेदखल कर सकते थे। (३) किसान चार प्रकार के थे, 
धनी, मध्य स्थिति के, निर्धन और भूमिहीन । धनी किसान मजदूरों से खेती कराते थे, 
और दूसरों के श्रम से लाभ उठा कर स्वयं सम्पन्न व सुखी जीवन व्यतीत करते थे। 
मध्य स्थिति के किसान स्वयं खेती करते थे, पर उस द्वारा उन्हें भ्रच्छी आमदनी प्राप्त हो 
जाती थी । निर्धन किसान अपना खर्च चला सकने में असमर्थ रहते थे, और सदा कजं के 
बोझ से दबे रहते थे। भूमिहीन किसान धनी लोगों के खेतों पर मजदूरी करके अपना 
निर्वाह करते थे । धनी और मध्य स्थिति के किसान संख्या में बहुत कम थे। इनकी संख्या 
३० प्रतिशत से अधिक नहीं थी । (४) चीन में जो भी बड़े कल-कारखाने थे, वे प्रायः सब 
विदेशी पूँजीपतियों के स्वत्व में थे। जापान ने मंचूरिया में और ब्रिटेन तथा अमेरिका 
आदि पाश्चात्य देशों ने शंघाई, कॅन्टन श्रादि नगरों में अ्रनेक कारखाने कायम किये हुए 
थे, जिनसे उन्हें भरपूर मुनाफा होता था। कुछ कारखाने चीनी पंजीपतियों के स्वत्त्व में 
` भी थ, पर उनकी संख्या अधिक नहीं थी.। (५) चीन के विदेशी व्यापार पर भी विदे- 
शियों का प्रमुत्त्व था । मुकदन, शंघाई, पोटं आर्थर, कॅन्टन आदि नगरों में प्रायः सब बड़ी 
दुकानें व बैंक विदेशियों द्वारा ही संचालित थे। (६) चीन की मुद्रापद्धति बहुत बिगड़ 
गई थी, उसकी कीमत असाधारण रूप से गिर जाने के कारण वस्तुओं की कीमतें बहुत . 
बढ़ गई थीं । चाय के एक प्याले के लिये लाखों युवान कीमत भ्रदा करनी पड़ती थी। 
जनता को भ्रपनी मुद्रापद्धति में जरा भी विश्वास नहीं रह गया था र (७) द्वितीय महा- 
युद्ध की परिस्थितियों कें कारण बहुत-से कल-कारखाने बन्द हो गये थे। महायुद्ध की 
समाप्ति पर जब कम्युनिस्टों भ्रौर कुझ्नोमिन्तांग सरकार में गृहकलह प्रारम्भ हुआ, तो 
विदेशी पंजीपति और इन्जीनियर आदि चीन छोड़कर चले गये, जिसके कारण वहां के 
बहुसंख्यक कारखाने बन्द हो गये, श्रौर उनमें कॉम करने वाले लाखों मजदूर पूर्णतया 
बेकार हो गये । 


चीन की यह ्राथिक दशा थी, जबकि १६४६ में कम्युनिस्ट सरकार ने वहां के 
meme” शासनसूत्र को अपने हाथों में लिया । इस समय कम्युनिस्टों ने जिस ग्राथिक नीति का 
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Bye)  - एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


अनुसरण किया, उसके मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित थे---( १) यत्न किया जाय, कि चीन 

कृषिप्रधान देश न रहकर व्यवसाय-प्रधान देश बन जाये, ताकि जनता के रहन-सहन का 

स्तर ऊंचा उठ सके। (२) व्यावसायिक उन्नति के लिये यह श्रनिवार्य है कि देहाती 
लोगों की क्यशक्ति में वृद्धि हो जब तक जनसाधारण के पास त्रय-शक्ति की कमी होगी, 

कल-कारखानों में तैयार हुये माल को अपने देश में खपा सकना सम्मव नहीं होगा। (३) 

कृषि पर निर्भर रहकर आजीविका कमाने वाले देहाती लोगों की क्रयशक्ति में तमी वृद्धि 

हो सकती है, जबकि खेती के लिये नये वैज्ञानिक साधनों का उपयोग किया जाय, और 

खेती के नये वैज्ञानिक साधन तभी प्रयुक्त किये जा सकते हैं, चव कि खेतों का आकार बड़ा 

. हो और कृषि का कार्य सहकारी समितियों या राज्य के हाथों में रहे। (४) आर्थिक नीति 

का अन्तिम लक्ष्य यह है, कि खेती, व्यापार व व्यवसाय-सब समाज व राज्य के स्वामित्व 

में प्रा जाएं, ताकि मनुष्यों के सामूहिक प्रयत्न द्वारा अधिकतम उत्पादन किया जा सके | 

पर समाजवादी व्यवस्था एक दम स्थापित नहीं की जा सकती। व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों के 
कारण किसान व टूकानदार समाजवाद को सुगमता से नहीं अपना सकते, अतः यह श्राव- 
वयक है, कि समाजवादी व्यवस्था को स्थापना को ग्रन्तिम लक्ष्य रखते हुए भी संक्रान्तिः 

काल के लिये एक ऐसी नीति को अ्रपनाया जाय, जिसमें खेतों, शिल्पो, दूकानों एवं व्यव- 

सायों पर व्यक्तियों का स्वत्व सुरक्षित रहे। पर इस संक्रान्ति-काल में भी लोग इस 
ढंग से कार्य करे, जो सार्वजनिक हित में सहायक हो और वे अपने अधीन काम करने 
वाले मजदूरों का शोषण न कर सकें । (५) देश की व्यावसायिक उन्नति शी घ्रता के साथ 
हो सके, इसके लिये आ्रावश्यक है कि मारी कल-कारखानों की स्थापना कर विशेष ध्यान 
दिया जाय, और वे बुनियादी उद्योग शीघ्र से शीघ्र स्थापित किये जाएं, जो कि मशीनरी 
तैयार करने में सहायक होते हैं। जब सब प्रकार की मशीनरी अपने देश में ही तैयार 
होने लगेगी, तो खेती और कल-कारखानों के विकास के लिये आवश्यक सब उपकरण. 
अपने देश में ही प्राप्त किये जा सकेंगे, श्रोर साथ ही देश की रक्षा के लिये आवश्यक 
अरस्त्-शस्त्रों के लिये मी विदेशों पर निर्मर रहने की श्रावइयकता नहीं रहेगी। (६) 

में इस ढंग के सुधार किये जाएं, जिससे वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता ग्रा 
सके। 


आथिक नीति के यही मुख्य सिद्धान्त थे, जिन्हें सम्मुख रखकर चीन की कम्युः 
निस्ट सरकार ने कार्य शुरू किया। सबसे पूर्व खेती की उन्नति और भूमिसुधार पर 
ध्यान दिया गया । इसी प्रयोजन से जमींदारी प्रथा को नष्ट किया गया । जमींदारों से 
जमीनें लेते हुए उन्हें कई मुञ्रावजा नहीं दिया गया। जिन धनी किसानों के पास ग्राव- 
स्यकता से ्रविक जमीन थी, वह उनसे ले ली गई, और इसके लिये उन्हें भी कोई मुझ्रा- 
वजा नहीं दिया गया । जमींदारों और धनी किसानों से केवल जमीन ही नहीं ली गई, 
श्रपितु उनके पास आवश्यकता से ्रधिक जो पशु तथा खेती के प्न्य उपकरण थे, वे भी 
उनसे छीन लिये गये । यदि उनके स्वामित्त्व में ऐसे मकान थे जो उनकी आवश्यकता से 
अधिक थे, तो वे मी उनसे ले लियेगये। फिर जमीन का पुनः वितरण किया गया | यदि एक 
गांव की जनसंख्या ५०० थी, और वहां २००० बीघा जमीन थी, तो यह जमीन सवको 
बराबर-राबर बांट दी ग़ई। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में चार-चार बीवा 
ज़मीन श्रायी। पांच व्यक्तियों वाले परिवार को बीस बीघा जमीन मिली, और सात व्य- 
क्तियों के बा को २८ बीघा । कृषि के उपकरण, पशु और मकान जो जमींदारों व 
धनी किसानों से छीन लिये गये थे, वे भी उन लोगों में बांट दिये गये, जिनके पास इत 
साधनों का ग्रमाव था । 
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भूमि-सम्बन्धी इन सुधारों की घोषणा १६५० में की गई थी, और १६५३ तक 
ये सुधार चीन के बहुसंख्यक प्रदेशों में लागू किये जा चुके थे। भूमि का पुनः वितरण 
करते हुए जो जमीन किसानों में बांटी गई, वह ११,६५,००,००० एकड़ थी, और जिन' 
व्यक्तियों ने उससे लाम उठाया, उनकी जनसंख्या तीस करोड़ के लगमग थी । जमींदारी 
प्रथा के रन्त और किसानों का भूमि पर स्तत्त्व स्थापित हो जाने के वाद अब किसानों 
को केवल मालगुजारी ही सरकार को देनी थी, जिसकी मात्रा उस लगान से बहुत कम 
थी, जो पहले उन्हें जमींदारों को प्रदान करना होता था। इससे जो अतिरिक्त आमदनी: 
चीन के किसानों को होने लगी, उसकी मात्रा १२,३०,००,००,००० रुपये के बराबर 
थी । दूसरे शब्दों में इसे यूं कहा जा सकता है, कि श्रब चीन के किसानों को वारह अरब 
के लगभग रुपया अधिक मिलने लगा, जिसका उपयोग वे वस्त्र, पुस्तक, कागज ग्रादि 
वस्तुश्रों की खरीद के लिये कर सकते थे। चीन के कल-कारखानों में तैयार होने वाली 
वस्तुओं के लिये यह एक नया वाजार तैयार हो गया, जो उनके अपने देश में ही विद्यमान 
था । पहले यह आमदनी उन बड़े जमींदारों को प्राप्त होती थी, जो अत्यधिक धनी थे 
ओर जो इसका उपयोग ऐसे मोगविलास के सामान को क्रय करने में किया करते थे, 
जो विदेशों से चीन में बिक्री के लिये आता था। इस माल की मांग ग्रब समाप्त हो गई, 
और उसका स्थान कपड़े आदि उन वस्तुओं ने ले लिया, जो चीन के अपने कारखानों में 
तैयार होती थीं, ग्रौर जो सर्वस्ताधारण जनता के उपयोग की थीं | इससे चीन के उद्योगों 
को बहुत लाभ पहुँचा । 


पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार जमींदारी प्रथा का श्रन्त करके और भूमि का 


पुनःवितरण करके ही सन्तुष्ट नहीं हो गई। उसका यह विश्वास था, कि चीन का किसान « 


तमी सुखी व समृद्ध हो सकता है, जब कि खेती के लिये समाजवादी व्यवस्था को अप- 
नाया जाय। भूमि का पुन:वितरण होने से प्रत्येक किसान परिवार के हिस्से में जो जमीन 
आयी, वह बहुंत थोड़ी थी । इसलिये खेतों के आकार बहुत छोटे-छोटे थे। पैदावार की 
वृद्धि के लिये यह्‌ श्रावश्यक था, कि खेतों के आकार बड़े हों, ताकि उनमें खेती के लिये 
ट्रैक्टर आदि का उपयोग किया जा सके और ग्रन्य वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग मी संभव 
हो। ग्रतः सरकार ने यह यत्न किया, कि (१) किसानों को सहकारी व सामूहिक खेती के 
लाभ समाये जाएं, और (२) ऐसे क्रमिक पग निर्धारित किये जाएं, जिन्हें भ्रपना कर 
धीरे-धीरे समाजवादी व्यवस्था के अनुसार खेती की जा सके । इसके लिये उसने जो मार्ग 
तय किया, उसकी चार मंजिलें थीं--(१) परस्पर-सहायता मण्डलियों (ए मुल एड 
टीमों) का संगठन, (२) सहकारी खेती, (३) सामुहिक खेती, 5 (४) कम्यूनों का संग- 
ठन । सबसे पूर्व किसानों को परस्पर-सहायता मण्डलियों में संगठित किया गया, और 
इन मण्डलियों में संगठित होकर किसान एक दूसरे की सहायता के लिये तत्पर हुए । इस 
स्टेज में भूमि पर किसानों का व्येक्तिगत स्वत्व कायम रहा, खेती के उपकरण और पशु 
ग्रादि भी उनकी अपनी सम्पत्ति रहे, पर खेती करते हुए वे एक दूसरे के स्वत्त्त में विद्य- 
मान पशुओं ग्रां का उपयोग कर सकने में समर्थ हुए । मान लीजिये कि किसी गाँव के 
पचास किसान एक परस्पर-सहायता मण्डली में संगठित हैं। वे म्रपनी जमीनों पर खेती 
करते हुए यह ध्यान रखेंगे, कि सब किसानों के खेतों की जुताई तथा बुवाई मली-मांति हो 
जाय। पशु, हल, श्रम और बीज श्रादि के ग्रमाव के कारण कोई खेत विना जुता या बिना 
बोया न रहने पाये। खेतों की निलाई, सिंचाई तथा फसल काटने म्रादि के कामों में भी 
सब किसान एक दूसरे की सहायता करें। इस पद्धति में जो किसान अपने पास विद्यमान 


पशु, हल ्रादि से दूसरे किसान की सहायता करता था, उसे उसका प्रतिफल दिया जाता | 
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था । कृषि की उन्नति के मार्ग पर सहकारी समितियों का संगठन दूसरा कदम था । जो 

किसान परस्पर-सहायता मण्डली की दशा से आगे बढ़कर सहकारी समितियों में संगठित 

हो जाते थे, वे अपने-अ्रपने खेतों पर व्यक्तिगत स्वत्त्व रखते हुए भी खेती सामूहिक रूप 

से करते थे जो फसल तैयार होती थी, उसे किसानों में उनकी जमीन तथा श्रम के 

“हिसाब से बांट दिया जाता था। फसल का आधा भाग पहले उनमें उनकी जमीन के 

अनुपात से बांट दियां जाता था, और शेष आधा भाग इस हिसाब से कि उन्होंने खेती के 

'लिये कितना श्रम किया । जब किसान सहकारी समितियों में संगठित हो गए, श्रौर इसके 

लामों को उन्होंने मली-भांति समभ लिया, तो सामूहिक खेती को प्रारम्भ करना अ्रधिक 

कठिन नहीं रहा । शीघ्र ही, किसान इस वात के लिये तैयार हो गये, कि जमीन पर से 

उनके वैयक्तिक स्वत्त्व का अन्त कर दिया जाए, सब जमीनःसमाज के स्वत्त्व में श्रा जाए, 

और किसानों को उनके श्रम के आधार पर ही आमदनी प्राप्त हो। सन्‌ १९५८ तक 

चीन का लोकमत सामूहिक खेती के लिये पूर्णतया तैयार हो चुका था, और इसी कारण 

ih वहां की कम्युनिस्ट सरकार इस स्थिति में रा गई थी कि वहां सर्वत्र कम्यूनों का संगठन 
ir" कर भ्रपने ग्रादर्शों एवं विचारसरणी के अनुसार नई समाजवादी आर्थिक व्यवस्था को 

| स्थापित कर सके। 


ऐ खेती के साथ-साथ उद्योग-धन्धों श्रौर कल-कारखांनों के सम्बन्ध में चीन की 
| कम्युनिस्ट सरकार ने जिस नीति का अनुसरण किया, वह भी बड़े महत्त्व की है। इस 
द्वारा कल-कारखानों पर राज्य के स्वामित्त्व तथा नियन्त्रण में निरन्तर वृद्धि होती गई, रौर 
घीरे-धीरे चीन में ऐसे उद्योग रह ही नहीं गये, जो व्यक्तियों के स्वत्व में हों । अगले प्रक- 
रण में अग्रगामी लम्बी छलांग का निरूपण करते हुए कम्युनिस्ट सरकार की औद्योगिक 
नीति पर विशद रूप से प्रकाश डाला जायगा । द 


Cs कृषि और कल-कारखानों के समान व्यापार के क्षेत्र में मी राज्य का स्वत्व व 
नण निरन्तर बढ़ता गया-। विदेशी व्यापार को तो शुरू में ही सरकार ने पूर्णतया | 
अपने स्वत्त्वमें ले लिया था। १६४६ और उसके बाद के कतिपय वर्षों में श्रान्तरिक 
व्यापार के क्षेत्र में स्वतन्त्र व्यापारी श्रच्छी बड़ी संख्या में रहे। शंघाई, क॑न्टन, पेकिंग, 
नानकिग भ्रादि बड़े नगरों में इस समय उनके बड़े डिपा्ँमैन्टल स्टोर विद्यमान थे, 
जिनका संचालन पूँजीपति व्यापारियों तथा व्यापारी-कम्पनियों के अ्रधीन था । छोटी- 
ह दुकाने तो संत्र विद्यमान थीं ही।. सरकार ने व्यापार के क्षेत्र में भी समाजवादी 
a कार्यान्वित करने का प्रयत्न किथा। छोटे दुकानदारों को ड समि- 
eh संगठित हो जाने के लिये प्रेरित किया और बड़े नगरों में ऐसे सरकारी डिपाटंमैन्टल 
भ किये गये, जिनमें सव वस्तुओं की कीमत नियत थी, ्ौर ग्राहकों को अनेक- 
उ दि भी प्रदान की जाती थी। बच्चों की देख-रेख के लिए वहां नर्सरियाँ भी 
अ कर ताकि माताएं निश्चिन्त होकर सामान खरीद सकें । प्राइवेट डिपार्टमै- 
सनानि लिये सरकारी स्टोरों का मुकाबिला कर सकना कठिन था, श्रत: उनके 
जामयो ने यही उचित समका कि वे स्वेच्छापूर्वक पने स्टोर सरकार के सुपुर्द कर दें, 
अर स्वय उनमें मैनेजर आदि के रूप में कार्य करने लगें। धीरे-धीरे चीन में यह स्थिति 
श्रा गई, कि खेती और कल-कारखानों के समान व्यापार पर भी राज्य का स्वत्त्व स्थापित 
हो गया । पर छोटे-छोटे दुकानदार और शिल्पी स्वतन्त्र रूप से कार्यं करते रहे, यद्यपि वे. 
भी धीरे-धीरे सहकारी समितियों में संगठित होते गये । 
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देश की आर्थिक दशा को सम्मालने के लिये चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने ग्रन्यः 
भी अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यं किये। सब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, ्रौर 
१६४६ में जितने भी प्राइवेट बैंक वहां विद्यमान थे, उन सबको एक बड़े राष्ट्रीयः 
बैंक के रूप में संगठित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 'पीपल्स बैक ग्राफ 
चायना” के नाम से एक सरकारी बैंक की स्थापना की गई, जिसके कारण बैंकिंग 
का सब कारोबार सरकार के हाथों में श्रा गया। १६४६ में चीन की पतरमुद्रा की 
विदेशी विनिमय के लिए कोई भी कीमत नहीं थी। १६५३ में मुद्रा-पद्धति को सुब्छ- 
वस्थित रूप दिया गया, और युश्ान (चीनी सिक्का) की कीमत श्रन्य देशों की मुद्रा में 
नियत की गई। १६५४ में एक रुपए के बदले में ५००० युआन प्राप्त किये जा सकते थे। 
पर १६४६ में तो युआन की कोई भी कीमत नहीं थी । बाद में मुद्रापद्धति का नये ढंग से 
संगठन किया गया, और एक युआन की कीमत दो रुपये के बराबर तय कर दी गई। 
वेतन, मजदूरी, वस्तुओं की कीमतें रादि सब नये युआनों में नियत की गईं, और चीन 
की मुद्रापद्धति ने एक ऐसा रूप प्राप्त कर लिया, जिसके कारण जहां वस्तुओं की कीमतों. 
में अधिक अन्तर नहीं श्राता, वहां साथ ही विदेशी मुद्राओं में मी उनका मूल्य स्थिर 
रहता है। 

चीन के आर्थिक औद्योगिक व विकास में रूस ने बहुत महत्त्वपुर्ण सहायता दी थी । 
बड़े-बड़े कारखानों के लिए उसी ने मशीनरी प्रदान की थी, जिसकी कीमत चीन को तुरन्त: 
नहीं देनी पड़ी श्राथिक सहायता के सम्बन्ध में जो सन्धि चीन ने रूस के साथ की थी, 
उसके श्रनुसार मशीनरी की कीमत पन्द्रह वर्षो में सालाना किस्तों द्वारा ्रदा की जानी 
थी । क्‍योंकि चीन में नई मशीनरी को प्रयुक्त कर सकने वाले इन्जीनियरों की कमी थी, 
श्रतः शुरू में रूसी इन्जीनियर ही चीन में आकर कारखानों में मशीनरी लगाते थे और 
वे ही उनका संचालन भी करते थे। पर तीन चार सालों में चीनी इन्जीनियरों को सब 
काम सिखाकर वे अपने देश को वापस लौट जाते थे। बाद में चीन में मशीनरी भी 
बड़ी मात्रा में बनने लग गई, और वहां ऐसे इन्जीनियर भी तैयार हो गए, जो इन मशीनों 
को चला सकते हैं। 


नई आथिक नीति के कारण खेती और व्यवसाय के क्षेत्र में जो उन्नति चीन ने 

की, उसका परिचय सरकार द्वारा प्रकाशित विवरणों से समय-समय पर मिलता रहा 
है | इनके अनुसार खेती के उत्पादन में १६४६ के बाद प्रति वषं निरन्तर वृद्धि होती रही 
है। १९५७ में वहां जो भ्रनाज उत्पन्न होता था, वह १६४६ की तुलना में डेढ़ गुने से 
E अधिक था । कपास कें उत्पादन में १६४९ की तुलना में ४॥ गुने की वृद्धि हुई थी। 
१६५८ में चीन में भ्रनाज के उत्पादन की मात्रा २५ करोड़ टन थी, और कपास i २१ 
लाख टन। इस प्रकार वहां जो ग्रनाज उत्पन्न होता था, वह्‌ ११० सेर प्रति ब्य क्ति प्रति 
वषं के हिसाब से बैठता था। म्रनाज का यह . उत्पादन चीन की ्रपनी आवश्यकता की 
इष्टि से पर्याप्त था, और उसे मोजन-सामग्री के लिए किसी अन्य देश पर निर्भ र रहने 
की आवश्यकता नहीं रह गई थी, बशत कि प्राकृतिक प्रकोप के कारण खेती की पैदावार 
में कमी न हो जाए । कल-कारखानों में भी चीन ने असाधारण उन्नति की, जिसके कारण 


उसका ग्रौद्योगिक उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया । , 


कोरिया के गृहयुद्ध में चीन ने उत्तरी कोरिया की कम्युनिस्ट सरकार की दिल 
खोलकर सहायता की थी । जुलाई, १६५३ में जब इस युद्ध का अन्त हो गया, तो चीन 
किसी युद्ध में व्यापृत नहीं रह गया। देश में भी इस समय तक मलीमांति व्यवस्था स्था- 
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-पित हो चुकी थी । ग्रतः चीन की कम्युनिस्ट सरकार अब अपने देश की आथिक उन्नति 
'पर विशेष रूप से ध्यान दे सकने की स्थिति में आ गई थी । इसोलिये श्रव प्रथम पञ्च- 
वर्षीय ग्रायोजना का निर्माण किया गया, जिसकी अवधि १९५३ से १९५७ तक थी। 
-चीन की सरकार का दावा है कि इस काल में वहां के आर्थिक उत्पादन में ४५ प्रतिशत 
की वृद्धि हुई थी । इस दावे में यदि कुछ अत्युक्ति भी हो, तो यह तो प्रायः सर्वेमान्य है कि 
चीन की प्रथम पञ्चवर्षीय ग्रायोजना द्वारा वहां के औद्योगिक उत्पादन में १५ प्रतिशत 
वाधिक और खेती की पैदावार में ४ प्रतिशत वा्िक को गति से वृद्धि हुई थी । इस काल 
में चीन के सब कल-का रखानों झौौर बँकों को सरकार के स्वत्त्व में ले लिया गया था,और 
खेती के लिये सारे देश में सहका री समितियां संगठित कर दी गई थीं। ग्राथिक इष्टि से 
इस समय चीन प्रायः ग्रात्म-निर्मर हो गया था, और निस्सन्देह कम्युनिस्ट सरकार की 
यह श्रसाधारण सफलता थी। 

१९५३ में स्टालिन की मृत्यु के पश्चात्‌ रूस की कम्युनिस्ट सरकार की नीति में 
मौलिक परिवर्तन आना प्रारम्भ हो गया था। स्थर श्चेव के नेतृत्त्व में रूस के कम्युनिस्टों 
ने एक नई नीति का सूत्रपात किया था, जिसमें विचारों की स्वतन्त्रता को महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त था। १६५६ के शुरू में सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी की २०वीं 
कांग्र स मार्को में हुई थी, जिसमें चीन का एक दिष्ट-मण्डल भी उपस्थित था। इस कांग्रेस 
में खरचेव ने स्टालिन के स्वेच्छाचार, निरंकुश शासन और असीम शक्ति का स्पष्ट शब्दों 
में विरोध करते हुए उदार नीति का अनुसरण करने पर जोर दिया था । रूस की इस 
नीति का श्रसर चीन पर भी पड़ा, और वहाँ भी इस बात की आवश्यकता अनुभव की 
गई कि चीन की राजकीय नीति में भी परिवर्तन किया जाना चाहिये । इसी लिये एप्रिल, 
१९५६ में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने उस नीति का प्रतिपादन किया, जिसे “सैंकड़ों 
फूलों को एक साथ खिलने देने” की नीति कहते हैं। इसके श्रनुसार जनता को यह श्रव- 
सर प्रदान किया गया कि वह राजकीय कार्यो की उन्मुक्त रूप से आलोचना कर सके, 
और श्रपनी सम्मति को स्वतन्त्र रूप से प्रकट कर सके । चीन में माग्रो त्से तुंग की प्रायः 
वही स्थिति थी, जो पहले रूस में स्टालिन की थी। स्टालिन के समान माग्रो की ग्रालो- 
चना एवं विरोध कर सकना भी किसी के लिये सम्भव नहीं था। पर एप्रिल, १६४५६ में 
चीन के कम्युनिस्टों ने यह निर्णय किया कि देश में किसी एकं व्यक्ति के नेतृत्त्व के स्थान 
पर “सामूहिक नेतृत्त्व’ की स्थापना की जाय । हि 


इस नीति से प्रभावित होकर चीन में अनेक ऐसे व्यक्ति भी प्रकाश में श्राने लगे, 
जो कम्युनिस्ट कार्यक्रम को सन्देह की दृष्टि से देखते थे। ्रपने विचारों को इन्होंने स्व- 
तन्त्र रूप से प्रगट करना प्रारम्म कर दिया, और कुछ समय के लिये ऐसा प्रतीत होने 
लगा कि चीन में ग्रब उन लोगों का जोर बढ़ रहा है जो कम्यनिस्ट व्यवस्था के विरोधी 
हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी इन लोगों के प्रभाव में ने लगे, जिससे पार्टी के 
नेताश्रों का चिन्तित होना सर्वथा स्वाभाविक था । इसी समय (१९५७-५५) तिब्बत और 
सिगकियांग में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के ग्रान्दोलनों को सूत्रपात हुआ, और वहां चीन | 
शासन के विरुद्ध विद्रोह प्रारम्भ हो गए। चीन की कम्य निस्ट सरकार ने समझा, कि ये 
उस उदार नीति के परिणाम हैं, जिसका अनुसरण १६५६ में चीन ने प्रारम्म किया था । 
अगस्त, १६५७ में रूप ने ऐसे प्रक्षे पणास्त्रों का आविष्कार कर लिया था, जिन्हें एक 
महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में फेंका जा सकता था । अक्तूबर, १६५७ में रूस द्वारा प्रथम 
स्पुतनीक छोड़ा गया था, जो गरन्तरिक्ष में जाकर पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा था। 
_ नित के कम्युनिस्ट नेताग्रों ने समझा कि ग्र कम्यूनिस्ट रूस बैज्ञानिक क्षे तर में पूँजीवादी 
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देशों की तुलना में आगे बढ़ गया है, श्रौर विश्व मर में समाजवादी व्यवस्था को स्थापित 
करने का यह उपयुक्त श्रवसर है। उन्होंने न केवल तिब्बत झौर सिंगकियांग के विद्रोहों 
को कुचल डालने में सफलता प्राप्त की, अपितु अपने ्रान्तरिक विरोधियों का दमन 
कर एक ऐसी नई नीति को श्रपनाया जिसका उद्देश्य अपने देश में कम्युनिस्ट व्यवस्था को 
अविकल रूप से स्थापित करना था । सैंकड़ों फूलों को एक साथ खिलनें देने की नीति का 
उन्होंने परित्याग कर दिया, और बहुत-से ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करना प्रारम्भ कर 
जिन्होंने कि पिछले दिनों में क“्युनिस्ट नीति की आलोचना करने का साहस किया 
था। 


(२) भ्रग्रगामी लम्बी छलांग 


मई, १६५८ में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ग्राठवीं कांग्रेस द्वारा देश में कम्य्‌- 
निस्ट व्यवस्था को स्थापित करने के सम्बन्ध में वह कार्यक्रम स्वीकृत किया गया, जौ 
'अग्रगामी लम्बी छलांग” के नाम से प्रसिद्ध है । कम्यूनिज्म जिस समाजवादी व्यवस्था 
में विश्‍वास रखता है, उसके अनुसार खेती, उद्योग, कल-कारखाने, व्यापार एवं अन्य 
श्राथिक उत्पादन व्यक्तियों के हाथों में न रह कर समाज के स्वत्व में रहने चाहियें। 
इसके लिये वह ऐसे कम्यूनों की स्थापना का पक्षपाती है, जो श्राथिक जीवन का स्वया 
संचालन करें । सब खेती, उद्योग व कल-कारखाने इन कम्यूनों के स्वत्त्व में हों और इन्हीं 
द्वारा संचालित किये जाएं । प्रत्येक कम्यून अपने निवासियों की उन सब आवश्यकताओं 
को स्वय' पूरा करने का प्रयत्न करे, जनका उत्पादन उसके श्रपने क्षोत्र में संमव हो । खेती 
भौर कल-कारखानों द्वारा जो मी उत्पादन हो, उस पर सम्पूर्ण कम्यून का सामूहिक स्वा- 
मित्त्व रहे। उत्पादन के सब साधन--भूमि, उपकरण, पशु, मशीनरी आदि कम्यून की 
सम्पत्ति हो, श्रौर वहां जो कुछ भी उत्पादन किया जाए उस सबको मी कम्यून की ही 
सम्पत्ति माना जाए। सम्पत्ति का उपभोग भी कम्यून में सम्मिलित सब व्यक्ति सामूहिक 
रूप से ही किया करें। 


कम्युनिस्ट विचारों के अनुसार यही श्रादशं व्यवस्था है, जिस द्वारा सब कोई 
श्रपने श्रम के अनुरूप यथोचित ग्रामदनी प्राप्त कर सकते हैं, और कोई किसी का शोषण 
भी तहीं कर सकता । रूस में कम्युनिस्ट क्रान्ति १९१७ में हुई थी, पर ४० साल व्यतीत 
हो जाने पर १९५७ तक मी रूसी लोग इस कम्युनिस्ट आदर्श को क्रियान्वित रहीं कर 
सके थे। विज्ञान और शिल्प के क्षेत्र में रूस ने जो श्रसाधारण उन्नति इस समय तक 
कर ली थी, उससे उत्साहित होकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने देश भें कम्युनिज्म 
के आदर्श को क्रियान्वित करने का प्रयत्त किया। श्रग्रगामी लम्बी छलांम की नीति इसी 
का परिणाम थी। यह नीति इस तथ्य पर श्रावारित थी, कि चीन में जनसंख्या का आधि- 
क्य है, और उसका समुचित रूप से प्रयोग कर पूंजी तथा मशीनरी की कमी को पूरा किया 
जा सकता हैं। १६५७ में चीन की प्रथम पञ्चवर्षीय श्रायोजना का काल समाप्त हो 
| था, श्रब द्वितीय पञ्चवषींय श्रायोजना (१९५८-१६६२) का निर्माण करते हुए 
उसका यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि पांच वर्षो की इस अवधि में ्राथक उत्पादन 
में सौ प्रतिशत वाषिक की वृद्धि की जाए | इसीलिये अग्रगामी लम्बी छलांग के कार्यो- 
क्रम को क्रियान्वित करने के लिये यह्‌ तय किया गया कि (१) खेती के लिये जो सहकारी 
समितियां संगठित थीं, उनके स्थान पर श्रब कम्यूनों का संगठन किया जाए। चीन में खेती 
की इन सहकारी समितियों की संख्या ७,५०,००० के लगभग थी । उनके स्थान पर अब 
२६,००० केलगमय कम्यूनसंगठित किये गये । इसके लिये जनता में घोर आन्दोलन किया 
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गया, और लोगों को कम्यूनों के लाभ समकाये गये । सर्वसाधारण देहःती जनता ने इन्हे 
अपने लिये लाभकर भी समका, क्योंकि इन द्वारा उन्हें श्रपणी आजीविका, स्वास्थ्य और 
बुढ़ापे आदि के संबन्ध में एक प्रकार की निर्चिन्तता प्राप्त हो जाती थी। वे इनके लिये" 
तैयार हो गये । कम्यूनों का जीवन सैनिक बैरकों वे सरश था । बिगुल बजने पर सुबह लोग 
उठ खड़े होते थे और नित्य कर्मो से निवृत्त होकर पहले कसरत करते थे, फिर सामूहिक 
भोजनालय से उन्हें नाइता दिया जाता था, जिसे खा कर वे खेतों या देहाती कारखानों में 
काम के लिये चले जाते थे । दोपहर के समय उन्हें ताजा व गरम भोजन दिया जाता था। 
सांझ के समय उन्हें फिर कसरत करायी जाती थी और सामूहिक भोजनालय में भोजन 
करके वे विश्राम के लिये अपने-अपने घरों को चले जाते थे मनोरंजन के लिये भी अनेक- 
विध साधनों की व्यवस्था कम्यूनों की श्रोर से की जाती थी। इस पद्धति में व्यक्तिगत 
जीवनकीश्रधिक गु जाइश नहीं थी, और काम करने के संबन्ध में भी लोगों को स्वतन्त्रता | 
प्राप्त नहीं थी । पर यदि वे श्रम को ही श्रामदनी का एकमात्र साधन समझें, तो उन्हें 
पनी योग्यता व शक्ति के अनुसार उपयुक्त काम एवं अधिक योग्यता का काम प्राप्त 

Ii कर सकने की पर्याप्त गु जाइश रहती थी, जिससे वे ग्रपनी आमदनी बढ़ा भी सकते थे । 

iif १६६१ तक चीन में यह स्थिति श्रा गई थी कि वहां के प्रायः सभी देहाती क्षेत्रों में कम्यून 
स्थापित हो गये थे, श्र वहां की जनता कम्युनिस्ट ग्रादर्शो के ग्रनुसार जीवन व्यतीत | 
करने लग गई थी । खेती का सब कार्य कम्यूनों द्वारा ही किया जाने लगा था, और इस 
क्षेत्र में व्यक्तिगत श्रघ्यवसाय का प्रायः श्रभाव हो गया था। 


(२) ओद्योगिक उन्नति के लिये यह आवश्यक समझा गया कि चीन में इस्पात 
तथा लोहे के उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिये । पर इसके लिये जिस मशीनरी की श्राव- 
इयकता थी, उसे जुटा सकना सुगम नहीं था । लोह-व्यवसाय के लिये जो भारी मशीनरी 

रपेक्षित है, चीन उसे विदेशों से ही प्राप्त कर सकता था । कम्युनिस्ट नेताओं ने विचार 
किया, कि इस उडा के लिये भी चीन की भारी जनसंख्या का उपयोग किया जाए। 
| पुराने समय में चीन में लोहे का उत्पादन भी गृह-उद्योगों द्वारा किया जाता था। ग्रब 
फिर इन गृह-उद्योगों का के आश्रय लेकर लोहे के उत्पादन का प्रयत्न किया गया, जिसके 
कारण हजारों की संख्या में छोटे-छोटे कारखाने खोले गये, जिनमें पुरानी परिपाटी के 
अनुसार लोहे का उत्पादन किया जाने लगा। यद्यपि इन कारखानों द्वारा तैयार लोहा 
उत्कृष्ट प्रकार का नहीं होता था, पर इसमें सन्देह नहीं कि उस द्वारा चीन में लोहे के 
ह में बहुत श्रधिक वृद्धि हुई, और इस क्षेत्र में भी चीन बहुत कुछ आत्मनिर्भर हो 


(३) नदियों पर बांध बांधने तथा उनसे नहरें निकालने के लिये भी मानव श्रम 
का प्रचुर परिमाण में प्रयोग किया गया गया। चीन में प्राय: बाढ़े' श्राती रहती थीं, 
जिनके कारण खेती नष्ट हो जाती थी और गांवों की जमीन उजंड जाती थी । नदियों पर 
बांध बांधने के लिये लाखों स्वयंसेवकों को भरती किया गया, और ग्रनेक ऐसे बांध त॑यार 
किये गये जिनके लिये किसी मशीनरी का उपयोग न कर केवल मानव श्रम को प्रयक्त 
UN चीन के बड़े से बड़े राजनीतिक नेता एवं राजकर्मचारी स्वेच्छापूर्वक 
0 री Er णि में हाथ बटाते थे। इसका परिणाम यह हुभ्रा कि चीन की जनता में 

आथिक उन्नति के लिये अपूर्व उत्साह का सञ्चार हो गयां, और वहाँ 


श्रनेक ऐसे कार्य संम्पन्न हो सके, जिन्हे पं _ द 
5, जिन्हें पंजी के ग्रन्यथ 
कदापि सम्मव नहीं था. | पँजी व धन के भ्रमाव में पूरा कर सकना अन्यथा 
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(४) खेती के श्रतिरिक्त उद्योगों और कल-कारखानों के क्षेत्र में भी अग्रगामी 
लम्बी छलांग के काय क्रम का अनुसरण किया गया । १९४६ में चीन के बहुसंख्यक कल- 
कारखाने विदेशी पूंजीपतियों के स्वत्त्व में थे। कम्युनिस्ट शासन के स्थापित हो जाने पर 
अब विदेशी पूंजीपतियों के लिये यह सम्भव नहीं रहा था कि वे कम्युनिस्ट चीन में रहते 
हुए अपने कल-कारखानों का संचालन कर सकते । स्वाभाविक रूप से ये कारखाने अरब 
कम्युनिस्ट सरकार के स्वत्व में भ्रा गये थे। इसी प्रकार चीन के जो बड़े पूंजीपति कम्यु- 
निज्म के विरोधी होने के कारण कुश्रोमिन्तांग सरकार के साथ-साथ फार्मुसा चले गये थे, 
उनके कारखानों पर भी राज्य का स्वत्व कायम कर दिया गया था । पर कतिपय चीनी 
पूंजीपति ऐसे भी थे, जो राष्ट्रीय विचारों के थे और जो फामूंसा नहीं गये थे। कुओमि- 
न्तांग सरकार के विरुद्ध इन्होंने कम्युनिस्टों का साथ भी दिया था। ग्रतः शुरू में इनका 
अपने का रखानों पर स्वत्व कायम रखा गया था । पर 'राष्ट्रीय' पूंजीपतियों के स्वत्व में 
विद्यमान इन कारखानों पर भी राज्य का नियन्त्रण स्थापित किया गया । इस नियन्त्रण 
का स्वरूप यह था कि सरकार इन्हें कपड़ा आदि माल तैयार करने का आडंर देती थी, 
और किस कीमत पर इनसे तैयार माल क्रय किया जायगा, यह पहले से ही निर्धारित कर 
दिया जाता था। निश्चित मूल्य पर कच्चा माल देने की जिम्मेदारी भी सरकार श्रंपने 


ऊपर ले लेती थी। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों व श्रन्य कर्मचारियों को किस , 


दर से वेतन दिया जाए, स्वास्थ्य व बीमा आदि पर कया खर्च किया जाए, यह भी सरकार 
द्वारा निर्धारित कर दिया जाता था। कच्चे माल की कीमत, मजदूरी की दर आदि का 
हिसाब करके सरकार जिस मूल्य पर कारखातों द्वारा तैयार किये गये माल को खरीदती 
थी, उसमें पूंजीपति को श्रपनी पंजी पर ्राठ प्रतिशत के लगमग मुनाफा प्राप्त करने की 
गुंजाइश रखी जाती थी । इससे पूंजीपति को भी संतोष होता था,क्योंकि माल को बाजार 
में बेचने की चिन्ता उसे नहीं करनी पड़ती थी, और न ही कच्चे तथा तैयार माल की 
कीमतों में वृद्धि या कमी आ जाने का ही उसे मय रहता था। गाठ प्रतिशत मुनाफा भी 
उसके लिये पर्याप्त था। व्यक्तिगत स्वत्व में विद्यमान ये कारखाने पूर्णतया राज्य के 
नियन्त्रण में रखे गये थे इनके संचालन के लिये पुराने ढंग के बोर्ड श्रॉफ डाइरेक्टसँ के 
स्थान पर ग्रब ऐसे बोर्डो की स्थापना की गई थी, जिनके एक तिहाई सदस्य पूंजीपतियों 
द्वारा निर्वाचित किये जाते थे, एक तिहाई सदस्यों को कारखाने में काम करने वाले मज- 
दूर व कर्मचारी चुनते थे, और एक तिहाई को सरकार मनोनीत करती थी । विदेशी 
और कुञ~ोमिन्तांग के पक्षपाती पूंजीपतियों के चीन से चले जाने के कारण जो कारखाने 
सरकार के स्वत्त्व में भ्रा गये थे, उनका संचालन तो पूर्णतया सरकार के ही हाथों में था, 
यद्यपि उनके प्रबन्ध में भी मजदूरों का सहयोग लिया जाता था। क्योंकि सरकार की 
नीति समाजवादी व्यवस्था की दिशा में अग्रसर होने की थी, अतः “ अग्रगामी लम्बी 
छलांग” के काल में उन कल-कारखानों को भी पूर्णतया सरकार के स्वत्व में ले लिया 
गया, जो पहले “राष्ट्रीय” पूंजीपतियों के हाथों में थे। कम्युनिस्टों को इसके लिये किसी 
विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा । पूंजीपतियों को अ के रूप में जो आमदनी 
प्राप्त होती थी, उसका व्यय वे स्वेच्छापूर्वक नहीं कर सकते थे, क्योंकि मोटर कार, रिफ्रि- 
जरेटर ग्रादि बिलास की वस्तुओं का क्य कर सकना सरकार के नियन्त्रण में था । ये 
वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थीं, और सरकार इन्हें सेना, अस्पताल रादि के लिये 
` ही प्रयोग में लाने की अनुमति देती थी, व्यक्तिगत उपयोग के लिये नहीं। बैंकों पर सरु 
कार का स्वत्त्व स्थापित हो जाने के कारण पूंजीपति अपनी आमदनी को यदि बैंकों में 
जमा करते थे, तो इससे भी उतकी मुनाफे की रकम सरकार के ही हाथों में झा जाती 
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थो । इस दशा में पूंजीपति यह भ्रनुभव करने लगे कि कल-कारखानों पर उनका स्वत्त्व 
निरर्थक-सा ही है। परिणाम यह हुआ, कि वहुत-से पूंजीपतियों ने सवेच्छापूर्वेक अपने 
कारखानों का स्वत्व सरकार के सुपुर्द कर दिया । ग्रब बड़े कल-कारखानों को भी कम्यूनों 
का रूप प्रदान कर दिया गया, और ग्रौद्योगिक क्षेत्रों तथा शहरों में मी पूर्णरूप से कम्यु- 
निस्ट व्यवस्था क्रियान्वित कर दी गई। 

पर “अग्रगामी लम्बी छलांग” की नीति को सफल बनाने के लिये चीन के कम्यु- | 
निस्ट नेताओं को अनेक विघ्न-वाधाग्रों का सामना करना पड़ा । यह नीति इतनी अधिक | 
क्रान्तिकारी थी, कि अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म की दृष्टि में भी यह क्रियात्मक नहीं थी । 
स्टालिन की मृत्यु के पश्चात्‌ सत्र इचेव के नेतृत्त्व में सोवियत रूस जिस" नीति का ग्रनुसरण . | 
कर रहा था, उसका उद्देश्य विशव के पृंजीवादी देशों के साथ भी सह-अस्तित्त्व से रहना 
और अपने देश में समाजवादी सिद्धान्तो का प्रयोग कर जनता को इतना सुखी तथा 
समृद्ध बना देना था कि पूंजीवादी देशों के लोग भी समाजवादी व्यवस्था की ग्रोर स्वय- | 

मेव भ्राकृष्ट होने लगें । कम्युनिस्टों की इसी नई प्रवृत्ति के कारण १६५५ में बांद्‌ंग कान्फ- 
Ie रेन्स के श्रवसर पर चाउ एन लाई ने पञ्चशील के उन पांच सिद्धान्तों का प्रतिपादन | 
iy किया था, .जिनमें सह-अस्तित्त्व की बात पर बहुत जोर दिया गया था । सोवियत रूस | 
| 


इस समय एक ऐसी नीति के अनुसरण में तत्पर था, जो सर्वथा उदार थी । माओ त्से-तुंग 

| द्वारा जिस अग्रगामी लम्बी छलांग का सूत्रपात किया गया था, खन दचेव की इष्टि में वह न 
केवल अक्रियात्मक थी, अपितु श्रनुचित भी थी । उसका मतं था कि चीन में यह कार्यक्रम 

कभी सफल नहीं हो सकता। कम्यूनों की स्थापना कर कम्युनिज्म की जिस ग्रादशे व्यः | 

वस्था को स्थापित करने के लिये माश्ओो त्से-त्‌ंग तत्पर था, वह श्रभी रूस जैसे उन्नत देश | 

के लिये भी क्रियात्मक नहीं थी । इस दशा में यह कँसे सम्भव था, कि चीन जैसा ्रविक- | 

सित देश इसे सफलता के साथ क्रियान्वित कर सके चीन की आथिक और औद्योगिक 
। उन्नति के लिये रूस द्वारा प्रचुर परिमाण में आथिक सहायता दी जा रही थी, और उसके 
| वैज्ञानिक व इन्जीनियर वहां बड़े कल-कारखानों की स्थापना में तत्पर थे । सत्र श्चेव सम- 
\ भता था, कि अग्रगामी लम्बी छलांग के कार्यक्रम के असफल हो जाने पर रूस द्वारा दी 
गई सब झाथिक सहायता व्यर्थ हो जायेगी और कम्युनिज्म वदनाम हुए बिना नहीं रहेगा। 

इस दशा में ख शचेव ने माओ त्से-तूंग की नीति का खुले तौर पर विरोध करना प्रारम्म 
कर दिया, और ऐसा प्रतीत होने लगा कि इन दो विशाल कम्य निस्ट देशों ओर इनकी 
कम्युनिस्ट पाटियों में विरोध हो जाना श्रवश्यम्मावी है। चीन में मी ऐसे लोगों तथा 
कम्युनिस्ट नेता्रों की कमी नहीं थी, जो अग्रगामी लम्बी छलांग को क्रियात्मक समभते 
थे, रौर उसका विरोध करने में तत्पर थे। पर माञ्रो त्से-तूंग ग्रपने विचारों और कार्य- 
क्रम को सफल बनाने के लिये कटिबद्ध था । चीन में अग्रगामी लम्बी छलांग की नीति का 
प्रधान विरोधी फेंग ते-हु्राई था, जो वहां के पोलिटिकल ब्यूरो का महत्त्वपूर्ण सदस्य था 
और रक्षामन्त्री भी। सितम्बर, १६५९ में उसे अपदस्थ कर दिया गया, और उसके साथ 
5 oR अनेक ऐसे व्यक्तियों को अपने पदों से पृथक्‌ कर दिया गया जो माझ्रो त्से-तंग 
नीति के विरोधी थे। रूस और चीनं का बिरोध इस समय इतना अधिक बढ़ गया 


कि रूस ने अपने सब इन्जीनियर और वैज्ञानिक 
आथिक सहायता देना पूर्ण#प से इस्दरर दिया) 5 वापस ला 


५ पर माओ त्से-तुंग ने इससे कोई विशेष चिन्ता अनुमव नहीं 
मे t न्ता अनु मव नहीं की । उसे जनता की 
क लाइन विश्वास था । जन शक्ति द्वारा ही उसने कुञ्रोमिन्तांग के शासन का भ्रन्त 
” जापान को परास्त किया था और सम्पूर्ण चीन को एक सूत्र में संगठित किया 
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था । वह समझता था कि कम्युनिज्म की दश व्यवस्था . की स्थापना के लिये नवीनतम 
वैज्ञानिक साधनों का उतना उपयोग नहीं है, जितना कि जन शक्ति के प्रयोग का है। 
इसी जन शक्ति को संगठित करने के प्रयोजन से १६५६ में उन्होंने चीन के राष्ट्रपति 
(सेन्ट्रल पीपल्स गवर्नेमँन्ट कौंसिल के चेयरमैन) के पद से त्यागपत्र दे दिया, और कम्यु- 
निस्ट पार्टी के नेता के रूप में अग्रगामी लम्बी छलांग के कार्यक्रम को सफल बनाने में 
अपनी सब शक्ति को प्रयुक्त करना प्रारम्भ किया । पर उसका कार्य सुगम नहीं था। 
खेती को पूर्णरूप से:राज्य के अधीन कर लेने के कारण किसानों को श्रम के लिये कोई 
प्रेरक हेतु नहीं रह गया था। किसानों को अपनी भूमि से विशेष लगाव होता है। वह 
अपने खेतों पर इसी आशा से मेहनत करते हैं, कि ग्रपनी मेहनत का फल वे स्वयं प्राप्त 
कर सकेंगे । ्रब खेती का काम कम्यूनों के हाथों में था, जिनका नेतृत्त्व कम्युनिस्ट पार्टी 
के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा था । इस दशा में किसान अपने कार्य में शिथिलता 
करने लगे, जिसके कारण खेती की पैदावार में कमी ग्राने लगी । कम्युनिस्ट नेताओं ने 
समका, कि अनाज की पैदावार में यथेप्ट वृद्धि होने का एक कारण यह्‌ है कि पक्षी 
खेती का विनाश करते हैं, और चूहों आदि द्वारा तैयार श्रनाज नष्ट कर दिया जाता है। 
उन्होंने जनता को प्रेरित किया कि पक्षियों तथा चूहों ्रादि का संहार किया जाए ! चीन 
की जनता इनके विनाश में लग गई। खेती के लिये जमीन प्राप्त करने के लिये बहुत-से 
जंगलों को काट डाला गया, जिससे श्रनाज की पैदावार में वृद्धि की जा सके । पर प्रकृति 
ने इस समय कम्य निस्ट नेताओं का साथ नहीं दिया । १६५८-६१ के तीन वर्षों में वर्षा 
'चहुत कम हुई, जिसके कारण अनाज की पैदावार में कमी झा गई। यहु कमी इतनी श्रधिक 
थी कि जनता के लिये पेट भर मोजन प्राप्त करना कठिन हो गया, जिसके कारण सर- 
कार को विदेशों से अनाज मंगाने के लिये विवश होना पड़ा । आस्ट्रेलिया र कनाडा से 
१,५०,००,००० टन अनाज मंगवाया गया, जिसकी कीमत विदेशी मुद्रा में प्रदान की 


` गई । भोजन की कमी की समस्या को हल करने के लिये राशन पद्धति का आश्रय लिया 


गया | पर मोज्य पदार्थों की न कीमत बढ़ने दी गई, और न द अनाज 80005 सा 
में बिकने दिया गया। संकट के इस काल में भी चीन की कम्युनिस्ट सरकार देश में व्यवस् 

स्थापित करने में समर्थ रही । १६६५ के शुरू तक चीन में भोजन की कमी किसी नकिसी 
रूप में कायम रही, पर धीरे-धीरे लोग कम्यूनों द्वारा खेती के लिये झ्रम्यस्त हो गये,श्रौर 
वह समय रा गया जब कि एक वार फिर चीन अनाज व अन्य खाद्य पदार्थों में आत्म- 


'निर्भर हो गया। 


रूसी वैज्ञानिकों रौर इन्जीनियरों के चीन से वापस बुला लिये जाने के कारण 
उद्योगों तथा कल-कारखानों के विकास में भी बाघा उपस्थित हुई। जो १४०० के लग- 
भग विशेषज्ञ रूस वापस बुला लिये गये थे, वे कल-कारखानों तथा मशीनरी के नकशों को 
“मी अपने साथ ले गये थे । पर सरकार ने इस संकट का भी बीरता के साथ सामना किया। 
चीनी इन्जीनियरों ने कारखातों तथा मशीनरी के नये नक्शे तयार क्रिये, और उनके 
आधार पर बड़ी मशीनरी भी चीन में बनायी जाने लगी।_ मिट्टी के तेल को साफ करने 
के अनेक नये कारखाने इस समय चीत में स्थापित किये गये, और चीन का औद्योगिक 


विकास श्रबाधित गति से जारी रहा । चीन ने इसी काल में आणविक शक्ति का मीझवि- - 


'ष्कार कर लिया, और आणविक: बम्ब बना सकने में भी उसने सफलता प्राप्त कर ली। 
रूस चाहता था, कि कोई ग्न्य देश इस बम्ब का निर्माण न कर सके । इस समय तकः 
अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ही ऐसे देश थे, वन्मा शक्ति का रहस्य ज्ञात था। 
Meme... देश अन्य राज्यों के साथ ऐसी सन्धियां करने में तत्पर थे, जिनका प्रयोजन इस शक्ति 


¢ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


7 न 3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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को संहारक प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त न होने देना था। चीन इस प्रकार की सन्धिके लिये 
उद्यत नहीं हुआ, भर वह अपने ही प्रयत्न से श्राणविक बम्ब हे निर्माण करने में समर्थ 
हो गया । १६६४ में चीन ने जापान की राजधानी टोक्यो में एक व्यापारिक प्रदशिनी 
का ्रायोजन किया, जिसमें दस हजार से भी अ्रधिक औद्योगिक वस्तुएं प्रदशित की गई 
थीं । अग्रगामी लम्बी छलांग की नीति का अनुसरण कर चीन ने औद्योगिक क्षेत्र में कितनी 
्रधिक उन्तति कर ली थी, ये वस्तुएं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण थीं। ध्यान देने योग्य बात 
यह है कि यह असाधारण उन्नति किसी भी विदेशी राज्य की सहायता के विना की 
गई थी । | 
चीन के सब कम्युनिस्ट नेता अग्रगामी लम्बी छलांग की नीति के समर्थक नहीं | 
थे, यह श्रमी ऊपर लिखा जा चुका है । इसी कारण देश के अनेक वर्गो में इससे असंतोष । 
की भी सत्ता थी । अनेक स्थानों पर इस असंतोष ने विद्रोह का रूप भी धारण कर लिया, 
भ्रौर १६९५६ -६० में कई प्रदेशों में विद्रोह की अग्नि भड़क उठी । होनान और शांतूंग 
प्रान्तों में इन विद्रोहों ने गम्भीर रूप प्राप्त कर लिया, और बहुत-से सैनिकों ने भी विद्रो- 
हियों का साथ दिया । पर सरकार को इन विद्रोहों को शान्त करने में बहुत कठिनाई नहीं | 
] हुई । तिब्बत में भी इसी समय में विद्रोह का सूत्रपात हुआ । तिब्बत के इस विद्रोह पर | 
| हम पृथक्‌ खूप से प्रकाश डालेंगे । यद्यपि यह विद्रोह अग्रगामी लम्बी छलांग का परिणाम | 
नहीं था, पर इसमें सन्देह-नहीं कि इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के समय चीन में जो | 


, .संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी, दलाई लामा तथा उसके साथियों ने उससे लाभ 
! उठाया ओर उन्होंने चीन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह प्रारम्भ कर दिया । 


्रग्रगामी लम्बी छलांग की नीति को कार्यान्वित करने के कारण शुरू में चीन को 
जिस प्रकार की समस्याश्रों का सामना करना पड़ा था, उसका अनुमान इस बात से किया 
जा सकता है कि श्रपने देश की बेकारी तथा भोजन की कमी से विवश होकर बहुत-से 
| चीनी लोगों ने हांगकांग में जाकर आश्रय ग्रहण किया था । १६६१ में इन प्रवासियों की 
tn संख्या १,४२,००० तक पहुंच गई थी । चीन की सरकार के लिये यह सम्भव नहीं रहा 
था, कि वह्‌ लोगों को अपने देश से बाहर चले जाने से रोक सके। हांगकांग के लिये इन 
शरणाथियों को. काम दे सकना और उनके जीवन निर्वाह की व्यवस्था कर सकना एक 
समस्या बन गई थी । - 


पर धीरे-धीरे कम्युनिस्ट सरकार ने स्थिति पर काबू पा लिया । कम्यूनों के संग॑- 
ठन द्वारा देश में आदर्श कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित करने का जो प्रयत्न माग्रो त्से-तुंग ने 
प्रारम्भ किया था, श्रनेकविघ विघ्न बाधाओं के बावजूद चीन की सरकार उस पर इढ़ 
रही, और श्रन्त में वह-अपने प्रयत्न में सफल भी हो गई। १६६५ के श्रन्त तक चीन में 
. यह स्थिति श्रा गई थी, कि वहां लोगों को भोज्य सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी, 
बेकारी का अन्त हो गया था, सब कोई को कपड़े तथा निवास-स्थान प्राप्त करा दिये गये 
थे, शिक्षा का तेजी के साथ प्रसार किया जा रहा था और निरक्षर लोगों का प्रायः श्रमाव 
हो गया था। वस्तुओं की कीमतें गिरने लग गई थीं, और चीन विश्व के सर्वाधिक शक्ति- . 


शली देशों में गिना जाने लगा था । नि:सन्देह; - 
-सन्देह्‌; अग्रगामी लम्बी छलांग की यह श्राइचयं- 
जनक सफलता थी । ड 


नम | किमाय पर गोलाबारी 


- सन्‌ १९४६ के बाद अनेक वर्षों तक चीन की आन्तरिक राजनीति में कोई ऐसी 
भटनाएं नहीं हुई, जिनके उल्लेख की इस अन्य में आवश्यकता हो । कम्युनिस्ट शासन में [| 
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ऐसे राजनीतिक दलों की सत्ता सम्भव नहीं होती, जो शक्ति प्राप्त करने के लिए परस्पर 
संघषं में तत्पर रहते हों। चीन में कम्युनिस्टों के अतिरिक्त श्रन्य भी कतिपय दलों की 
सत्ता है, पर कम्युनिस्टों से इनका मौलिक मतभेद नहीं है। इसी कारण ये सरकार के साथ 
सहयोग करते हैं, और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में सहायता प्रदान करते हैं। 
माग्रो त्से-तुंग कम्युनिस्ट चीन के सवंमान्य नेता हैं। शुरू से वे ही राष्ट्रपति (सेन्ट्रल 
पीपल्स गवनेमैंट कौंसिल के चेयरमैन) के पद पर रहे। पर १६५६ में उन्होंने स्वेच्छा- 
पूर्वक अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, और उनके स्थान पर कामरेड ल्यू शाओ-ची नये 
राष्ट्रपति चुने गए। माग्रो त्से-तुंग के त्याग-पत्र का मुख्य कारण यह्‌ था, कि वे अपनी 
सब शक्ति तथा समय कम्यूनों की सफलता के लिए प्रयुक्त करना चाहते थे । चीन की कम्यु- 
निस्ट पार्टी के नेता के रूप में बाद में मी उनका देश की सरकार पर अतुल प्रभाव रहा, 
और वास्तविक रूप में वे.ही उसके संचालक रहे। 


पर १६४४ के बाद चीन के इतिहास में कतिपय घटनाएं ऐसी हुई, जिनका उल्लेख . 


करना उपयोगी है। फार्मूसा और उसके समीप के कतिपय द्वीप १६४६ के बाद भी कुओ- 
मिन्तांग सरकार के शासन में रहे, यह चौवीसवें अ्रध्याय में लिखा जा चुका है। कुओ- 
मिन्तांग सरकार की शक्ति का मुख्य ्राधार भ्रमेरिका का उसकी पीठ पर होना है। को- 
रिया के गृहयुद्ध (१६५०-५३) में कम्युनिस्ट चीन उत्तरी कोरिया का सहायक था । उस 
समय अमेरिका ने अनुभव किया, कि पूर्वी एशिया में कम्युनिज्म के प्रसार को तमी रोका 
जा सकता है, जबकि फार्मूसा और उसके समीपवर्ती दीपों में अपनी शक्ति को केन्द्रित 
किया जाय । इसीलिये १६५३ में श्रमेरिका के राष्ट्रपति ट्र,मैन ने यह आदेश दिया, कि 
अमेरिका का सातवां जंगी जहाजी बेड़ा फार्मूसा के क्षेत्र में स्थापित किया जाय, रौर यह 
व्यवस्था की गई कि वह कुः्रोमिन्तांग सरकार की सब प्रकार से सहायता करे। यह स्वा- 
भाविक था, कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार इसका प्रतिरोध करती । कुओमिन्तांग सर- 
कार के ग्रधीन दो द्वीप हैं, जो चीन के बहुत समीप हैं। किमाय चीन की भूमि से केवल 
१२ मील की दूरी पर ग्रमोय नामक बन्दरगाह के सामने है, और मात्सू द्वीप किमाय के 
१५० मील उत्तर में चीन की भूमि से १० मील की दूरी पर स्थित है। १६५५ में कभ्यु- 
निस्ट सरकार ने इन्हें जीतने का प्रयत्न प्रारम्भ किया, क्योंकि अपनी भूमि के इतने समीप 
के इन द्वीपों पर कुओ मिन्तांग व अमेरिका का प्रमुततव उसे अपने लिए अत्यन्त हानिकारक 
प्रतीत होता था । चीन द्वारा इन द्वीपों पर गोलाबारी शुरू कर दी गई, जिससे अमेरिका 
बहुत चिन्तित हुश्रा । अमेरिकन कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चय किया, कि फार्मूसा 
की कुओमिन्तांग सरकार की भ्रधीनता में विद्यमान द्वीपों की रक्षा के लिए अपनी सेना 
का प्रयोग किया जाय। क्योंकि किमाय और मात्सू द्वीप भी कुओमिन्तांग के अधीन थे, 
अतः अमेरिका अपना यह कर्तव्य समझता था, कि कम्युनिस्ट आक्रमणों से इनकी मी रक्षा 
की जाय । इसी कारण कुछ समय के लिए चीन की सरकार ने अपने हाथ रोक लिए, श्रौर 


इन द्वीपों पर क्रमण करना बन्द कर दिया । 


पर इस क्षेत्र में देर तक शान्ति कायम नहीं रह सकी। २३ अगस्त, १९५५ को 
चीन ने फिर किमाय और मात्सू पर गोलाबारी शुरू कर दी। यह्‌ गोलाबारी इतनी भीषण 
थी, कि तीन सप्ताह तक कोई भी जहाज फार्मूसा से किमाय नहीं प्रा सका, ओर वहां के 
निवासियों के लिये जीवन की आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त कर सकना भी सम्मव नहीं 
रहा । पर अमेरिका इस समय सब प्रकार से कुओमिन्तांग सरकार की सहायता के लिये 
Femmes था । उसी के जंगी बेड़े की मदद से फार्मूसा और किमाय में फिर से सम्बन्ध स्था- 
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पित हुग्रा। चीन के लिए यह असह्य था, कि अ्रमेरिका का बेड़ा उसकी भूमि के इतने 
समीप तक आने-जाने लगे । इसीलिए रूस के प्रधानमंत्री ख्‌ इचेव ने सितम्बर, १६५८ में 
राष्ट्रपति ्राइजनहावर को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने चीन की परिस्थिति पर चिन्ता 
प्रकट करते हुए यह सूचित किया, कि चीन पर किये गए किसी भी आक्रमण को रूस 
अपने ऊपर श्राक्रमण सम भेगा, और उसकी पूर्णरूप से सहायता करेगा । भारत के प्रधान- 
मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस अवसर पर चीन का समर्थन किया, और यह 
घोषणा की, कि कोई मी देश अपने समुद्रतट से बारह मील की दूरी पर स्थित द्वीप को 
किसी अन्य देश की सैन्यशक्ति का केन्द्र नहीं बनने दे सकता। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति बहुत गम्भीर हो गई थी, और ऐसा प्रतीत होने लगा था, कि पूर्वी एशिया में युद्ध 
छिड जाने में ग्रधिक देर नहीं है । इस समस्या का समाधान करने के लिए वारसा में ग्रमे- 
रिका और कम्युनिस्ट चीन के राजदूतों ने परस्पर बातचीत प्रारम्भ की (१४ सितंवर, 
१६५८), और अन्य राज्यों ने भी दोनों पक्षों पर यह जोर देना शुरू किया कि वे किमाय 
और मात्सू के मामले को शान्तिपूर्वक निवटा लें। इसी का यह परिणाम हुआ, कि ७ 
श्रक्टूबर, १९५८ के दिन चीन के प्रधानमन्त्री चाउ एन लाई ने मानवता के नाम पर 
किमाय पर गोलावारी को वन्द कर दिया । 


यह कह सकना कठिन है, कि चीन कब तक अपनी भूमि के इतने समीप श्रमे- 
रिकन तथा कु्रोमिन्तांग की शक्ति को सहन कर सकेगा । फार्मूसा, पंस्केडंस द्वीप-समूह, 
किमाय, मात्सू आदि जो द्वीप इस समय कुश्रोमिन्तांग सरकार के अधीन हैं, वस्तुतः वे 
चीन के ही अंग हैं। इनको अधिगत करना चीन अपने देश की राष्ट्रीय एकता के लिए 
अनिवार्य समझता है। कम्युनिस्ट चीन तब तक शान्ति की सांस नहीं ले सकता, जव तक 
कि वह इनको भी अपने शासन में न ले आये । पर झ्रभी कम्युनिस्ट सरकार अपनी श्रान्त- 
रिक उन्नति में इतनी अधिक संलग्न है, कि इन द्वीपों के प्ररन पर एक. अन्तर्राष्ट्रीय संकट 
का प्रादुर्भाव कर लेना उसे उचित प्रतीत नहीं होता । यदि वह श्रपनी शक्ति का प्रयोग 
कर इन द्वीपों को विजय करने का प्रयत्न प्रारंम करे, तो अमेरिका अवश्य ही कुओमि- 
न्तांग सरकार की सहायता करेगा, जिससे महायुद्ध का प्रारंभ हो जाना अनिवार्य हो 
जायेगा । अ्रभी चीन इसके लिए तैयार नहीं है। इसी कारण कोरिया, विएत-नाम और 
जमनी के समान चीन भी इस समय दो भागों भें विभक्त है। पर यह दशा देर तक नहीं 
र सकेगी, क्योंकि चीन जैसा शक्तिशाली देश अपने अंग-भंग को देर तक सहन नहीं 

"र सकता । 


(४) तिब्बत पर चीन का प्रभुत्व 


तिब्बत के पुराने इतिहास पर हम दसवें ग्रध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं । यह देश 

चीनी साम्राज्ये का अंग था, यद्यपि इसके शासक अपने आन्तरिक शासन के सम्बन्ध 
में क्रियात्मक दृष्टि से पूर्णतया स्वतन्त्र थे। बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में चीन की केन्द्रीय 
सरकार के लिए यह संभव नहीं रहा था, कि वह इस सुदरवर्ती प्रदेश पर अपने आधिपत्य 
न सकती । मञ्चू सम्राट्‌ श्रव निवल हो गये थे, और राज्यक्रान्ति द्वारा जब 
रकि झगड़ों Se ल रिपब्लिक की स्थापना हुई (१९११), तो ग्रान्त- 
CM दाल रपब्लिकन सरकार के लिए भी तिब्बत पर अपने ्राधिपत्य को 
Sl Re नहीं रहा था । भारत के ब्रिटिश शासकों ने इस स्थिति से लाभ 
ERT गत पर अपने प्रभाव व प्रमृत्त्व का विस्तार करना प्रारम्भ कर दिया । 
१९१३-१४ में ब्रिटिश, चीन ओर तिब्बत के प्रतिनिधियों की एक कान्फरेन्स शिमला में 
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हुई, जिसमें तिब्बत श्रौर चीन की सीमा का निर्णय किया गया, श्र साथ ही ब्रिटेन और 
तिब्बत के संबन्धों का । १६१३-१४ की शिमला कान्फरेन्स के परिणामस्वरूप तिब्ब्रत पर 
ब्रिटेन का प्रभाव मलीमांति स्थापित हो गया था, और चीन की तुलना में अब तिब्त्रत 
ब्रिटेन के अधिक प्रभाव में श्रा गया था। पर चीन की सरकार इस देश को अपना अंग 
समभती थी, और शिमला कान्फरेन्स के निर्णयों से असहमत थी । इसीलिए चीन के प्रति- 
| निथियों ने इस कान्फरेन्स के निर्णयों पर प्रपने हस्ताक्षर नहीं किये थे, और वे उससे 
उठकर चले गये थे। १६१३ से १६३३ तक चीन की रिपब्लिकन सरकार निरन्तर इस ॥ 
प्रयत्न में रही, कि तिब्बत पर फिर से अपने आधिपत्य को स्थापित कर ले। पर वह | 
सफल नहीं हो सकी, क्योंकि उस समय चीन की अपनी दशा रुबर्यवस्थित नहींथी। १६३३ 
के वाद जब जापान ने चीन पर ग्राक्रमण कर दिया, तव तो. वहां की सरकार के लिए 
तिव्बत की ओर ध्यान दे सकना और भी ग्रधिक कठिन हो गया। अंग्रेजों ने इस स्थिति 
से लाम उठाकर तिब्बत को श्रपना एक संरक्षित राज्य बना लिया, और उसका चीन के | 
| साथ कोई विशेष सम्वन्ध नहीं रहा । .१६३३ में तिब्बत के तेरहवें दलाई लामा की मृत्यु | 
| हो गई थी, और नये दलाई लामा के नावालिग होने के कारण इस देश का शासन एक 
रीजेन्सी कौंसिल के हाथों में भ्रा गया था। तिव्त्रत में प्रायः रीजेन्सी कॉंसिल का ही 
शासन रहता है, क्योंकि जब किसी नये व्यक्ति को पुराने दलाई लाम। का अवतार मान- 
कर उसे इस पद पर नियुक्त किया जाता है, तो वह बच्चा ही होता है। 


१६४६ में जब चीन में कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हुई, और उसने सारे देश में 
एक सुव्यवस्थित शासन कायम कर लिया, तो स्वामाविक रूप से उसका ध्यान तिब्त्रत 
की ओर भी गया, और इस प्रदेश को ग्रपने आधिपत्य में ले आने के लिए १६५० में चीनी ' 
सेनाग्रों ने तिब्बत में प्रवेश किया । तिब्बत के लिये चीनी सेनाओं का मुकाविंला कर 
| सकना श्रसम्भव था। वह श्रव चीन के अधिकार में आ गया। इस समय तक मारत से 
ब्रिटिश शासन का ग्रन्त हो चुका था । यदि वहां अंग्रेजों का शासन कायम होता, तो 
शायद वे तिव्वत पर चीन के ग्राधिपत्य का विरोध भी करते | पर स्वतन्त्र मारत की सर- 
कार अपनी ही समस्याओं में इतनी उलभी हुई थी, कि श्रपने पड़ोस के इस प्रदेश की 
घटनाओं पर उसने कोई ध्यान नदीं दिया, रौर तिब्बत चीन की ग्रधीनता में चला गया। 
चीन नै उसके स्वायत्त शासन को कायम रखा, और चीनी साम्राज्य के अंग रूप से उसके 
शासन की परम्परागत विशेषताग्रों को जारी रखा। तिब्बत पर अपना अधिकार स्थापित 
कर दलाई लामा के साथ जो समझौता चीनी सरकार ने किया, उसकी मुख्य बातें निम्न- 
लिखित थीं--(१) तिब्बत पर दलाई लामा का शासन पूववत्‌ कायम रहेगा । (२)तिब्बत 
में परम्परागत रूप से जो धामिक व राजनीतिक संस्थाएँ चली श्रा रही ह, उन्हे कायम 
रखा जायगा । (३) तिब्बत की स्थिति चीन की जनवादी, रिपब्लिक के अन्तगंत स्यायत्त 
प्रदेश की रहेगी, और आन्तरिक शासन के सम्बन्ध में उसे सब अधिकार प्राप्त रहेंगे । 
(४) चीन की सेनाएं तिब्बत में प्रवेश कर सकेंगी, और तिब्त्रत की सेना को चीन की. 
सेना में विलीन कर दिया जायगा । यह समझौता १९५१ में किया गया था, और इसके 
| कारण तिब्बत की स्थिति चीन के एक प्रान्त के समान हो गई थी। दलाई लामा को 
संतुष्ट करने के लिये उसे चीन की रिपब्लिक का ग्रन्यतम उपराष्ट्रपति भी निर्वाचित 
कर दिया गया था, और तिव्त्रत के प्रतिनिधि भी चीन की पालियामेन्ट में सम्मिलित कर . 
| लिये गये थे। पर इस समझते से तिब्बत की जनता सन्तुष्ट नहीं हो सकी । उसने इसे 
~: अपने देश की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये विघातक समका । विशेषतया, तिब्बत का 
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कुलीन श्रौर लामा वर्ग इससे बहुत असंतोष अनुमव करता था, क्योंकि इसके कारण 
तिब्बत पर उसके प्रभाव तथा अधिकारों को श्राघांत पहुंचता था । 


भारत तिब्बत का पड़ौसी है, और १९४७ से पूर्व ब्रिटिश शासन के काल में 
तिब्बत पर ब्रिटिश प्रभाव भी विद्यमान था । क्योंकि स्वतन्त्र भारत की सरकार भारत में 
ब्रिटिश सरकार की उत्तराधिकारिणी थी, ग्रतः चीन ने यह श्रावश्यक समभा कि तिब्ब्रत 
के सम्बन्ध में स्वतन्त्र भारत की सरकार के साथ एक नई सन्धि की जाय । इस समय 
चीन इस बात के लिए उत्सुक था, कि भारत के साथ उसके सम्बन्ध अत्यन्त मँत्रीपूर्ण रहें, 
ताकि भारत की सरकार चीन की तिब्बत के प्रति नई नीति का किसी भी प्रकार विरोध 
न करे। इसी लिये चीन में, “चीन-भारत मंत्री संघ” ओर भारत में, 'मारत-चीन मैत्री संघ' 
की स्थापना की गई, और इन दोनों देशों का वातावरण एक दूसरे के प्रति बहुत सौहाद- 
पूर्ण हो गया। 


यह परिस्थिति थी, जब कि २६ एप्रिल, १६५४ के दिन भारत ने तिब्बत के 

सम्बन्ध में चीन के साथ एक नई सन्धि की, जिसकी मुख्य वातें निम्नलिखित थीं (१) 
तिब्बत के व्यापार के लिये चीन नई दिल्‍ली, केलकता ्रौर कालिम्मोंग में अपनी एजे- 
न्सियाँ कायम कर सकेगा । (२) इसी प्रकार यातुंग, ग्यान्तूसे और गरटोक में भारतीय 
सरकार अपनी व्यापारिक एजेन्सियां स्थापित कर सकेगी । (३) पुरानी परम्परा के अनु- 
सार भारत में कालिम्पोंग,. सिलीग्रुड़ी और कलकत्ता में तिब्बती लोग व्यापार के लिये 
श्राते-जाते रहेंगे, और तिब्बत के यातुग, ग्यान्त्से और फरी के बाजार भारतीयों के लिये 
खुले रखे जायेंगे। (४) मारत के तीर्थयात्री तिब्बत में स्थित कैलाश और मानसरोवर 
की यात्रा के लिये स्वतन्त्रतापूर्वंक आ-जासकेंगे, श्रौर इसी प्रकार तिब्बत के यात्री बनारस, 
सारनाथ, गया और रांची आदि बौद्ध तीर्थस्थानों की यात्रा विना किसी रोक-टोक के 
कर सकेंगे। पुरानी परम्परा के श्रनुसार भारत के वौढ्ों के लिये ल्हासा की यात्रा में भी 
कोई बाधा नहीं डाली जायगी । इन बातों के अतिरिक्त १६५४ की इस सन्धि में भारत 
और चीन में उन पांच सिद्धन्तों को भी स्वीकृत किया, जो पञ्चजील के नाम से प्रसिद्ध 
हुँ । ये पांच सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-एक दूसरे देश की प्रादेशिक सीमाओं और सम्पूर्ण- 
्रमु्तव-सम्पन्नता की स्वीकृति, एक दूसरे के प्रदेश पर श्रनाक्रमण, एक दूसरे के श्रान्तरिक 
मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक दूसरे को समान समझना, और शा न्तिपू्वंक सह- 
अस्तित्व । इस प्रकार १६५४ की सन्धि द्वारा भारत ने तिब्बत के क्षेत्र में अपने उन सब 
विशेषाधिकारों का परित्याग कुर दिया, जो स्वतन्त्र भारत की सरकार ने अंग्रेजों से 
विरासत में प्राप्त किये थे। चीन की विदेश राजनीति की यह असाधारण सफलता थी | 
१६५४ की इस सन्धि के कारण मारत और चीन के सम्बन्ध बहुत मघुर हो गए । अक्टू- 
बर, १६५४ में पण्डित नेहरू ने चीन की यात्रा की, जहां उनका धूमधाम के साथ स्वागत 
इथा। दो साल बाद १६५६ में चीन के प्रधानमन्त्री श्री चाऊ एन लाई मी भारत आए । 
Fr सा की सीमाएं हजारों मील तक एक साथ लगती हैं । चीनी गणराज्य का 
Ce श मारत की उत्तरी-सीमा पर स्थित है। इन दो पड़ौसी राज्यों में मैत्री-सम्बन्ध 
; i i ट्रीय राजनीति में ग्रत्यन्त महत्त्व की बात थी, और यह कहा जाने लगा था, कि 


Mis की कोई सम्मावना नहीं हो सकती । तिब्बत में अपने विशेषाधिकारों और 
क परित्याग कर मारत सरकार ने चीन की सद्भावना को 
पर अपने भ्रमुत्त्त को स्थापित कर चीन ने उसके प्रति ऐसी 
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नीति का अनुसरण किया, जिससे दलाई लामा का शासन वहां पूर्ववत्‌ कायम रहा। ff 
तिब्बत में बौद्ध धर्म का बहुत महत्त्व है। वहां के निवासी धमंप्राण हैं, लामाग्रों का उनकी | 
'ृष्टि में बहुत आदर है। चीन ने तिब्बत के लामातन्त्र शासन को स्त्रीकार किया, ग्रौर | 
उसे हटाने का कोई प्रयत्न नहीं किया । दलाई लामा को चीनी गणराज्य में श्रन्यतम उप- . | 
राष्ट्रपति का भी पद प्रदान किया गया, और तिब्बत के प्रतिनिधि भी चीन की केन्द्रीय | 
'पीपल्स कांग्रेस में सदस्य-रूप से सम्मिलित किये गए। बहुत-से तिब्बती विद्यार्थी मी इस bie 
समय पेकिग आदि की यूनिवर्सिटियों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये जाने लगे। | 


पर तिब्बत ग्रौर चीन के सम्वन्ध देर तक मँत्रीपूणे नहीं रह सके । यद्यपि नाम को 

तिब्बत का शासक दलाई लामा होता था, पर वस्तुतः वहां की शासन-शक्ति कतिपय 
उच्च सामन्त वर्ग के हाथों में रहती थी । इसका कारण यह था, कि दलाई लामा की गद्दी || 
'पर उस अवतारी वालक को विठाया जाता है, जिसे पिछले दलाई लामा का अवतार समझा || 
जाता है। स्वाभाविक रूप से दलाई लामा के पद पर श्रारूढ़ यह व्यक्ति सोलह, सतरह | 
साल तक तो नाबालिग होने के कारण राज्यकार्य को स्वयं सम्भाल सकने की ही स्थिति | 
में नहीं होता। वयस्क हो जाने पर जब यह स्वयं शासन सम्मालने के योग्य “होता है, तो | 
प्रायः वह देर तक जीवित नहीं रह पाता है । राज्यशक्ति का उपभोग करने वाले सामन्त 
-लोग यह नहीं चाहते, कि उनके हाथों से थह शक्ति निकल जाए। यही कारण है, कि अब 
तक जो चौदह दलाई लामा हुए हैं, उनमें से कम ही वयस्क होकर स्वयं शासन कर 
सके हैं । वर्तमान दलाई लामा १६३४ में तिब्बत की राजगद्दी पर झारूढ़ हुआ था, पर 
१९५२ तक भी वह नाबालिग ही था। इस दशा में तिब्बत ph शासन-शक्ति उस रीजेन्सी 
-कौंसिल के हाथों में थी, जिसका निर्माण वहां के बड़े सामन्तों व जागीरदारों द्वारा हुंश्रा 
| था। इन लोगों को यह पसन्द नहीं था, कि तिब्बत एक ऐसे गणराज्य के भ्रन्तगत हो 
। 'जाए, जहां कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित है | कम्यूनिज्म जागीरदारी प्रथा को सहन नहीं 
कर सकता । तिब्बत की बहुसंख्यक जनता श्रधदास (सर्फ) की स्थिति में अपना' निर्वाह 
'करती थी, और वह भ्त्यस्त दुर्दशाग्रस्त थी । भूमि पर या तो बड़े जागीरदारों का स्वत्त्व 
था, और या लामाश्रों का । उन्हें मय था, कि तिब्बत में भी गीघ्र कम्युनिस्ट व्यवस्था की 
| स्थापना का प्रयत्न किया जायगा, जिसके कारण उनकी सत्ता सुरक्षित नहीं रह पायगी । 
| साथ ही, यह भी स्वीकार करना होगा कि तिब्बत में राष्ट्रीयता को भावना भी विद्यमान 
थी, और वहां के उच्च वर्ग के लोग यह नहीं चाहते थे कि उनका देश चीन की श्रधीनता 
'में आ जाए । नये ढंग की शिक्षा और ज्ञान-विज्ञान का प्रवेश अमी तिब्बत में नहीं हुश्रा 
था, इसी कारण नव-जागरण की प्रवृत्तियाँ मी वहां प्रादुझूत नहीं हो सकी थीं | बोद्ध धर्म- 
ग्रन्थों का अध्ययन-ग्ध्यापन ही वहां की शिक्षा का प्रधान R । बहुसंख्यक जनता 
'सर्वथा निरक्षर एवं गरीब थी। इस दशा में यह तो आशा नहीं की जा सकती थी, कि 
तिब्बत के लोग राष्ट्रीय आवना से प्रेरित होकर चीन के विरुद्ध उठ खड़े होते। है 
की जनता में दो वर्ग ऐसे थे, जिन्हें अपने देश का चीन का श्रंग बन जाना पसन्द नहीं था, 
-विशेषतया उस दशा में जबकि वहां की सरकार कम्युनिस्ट हो । ये वर्ग जागी रदारों और 
लामाओं के थे । इनका विचार था, कि तिब्बत के कम्युनिस्ट चीन का अंग बत जाने ह 
| अनन्तर वहां उनकी सत्ता व ध्रमुत्त्व कायम नहीं रह सकेंगे। इसीलिए १६ क में र 
उन्होंने चीन के विरुद्ध संघर्ष वी तैयारी शुरू कर दी थी, और दलाई लामा व आ र्‌ 

“सम्पत्ति का एक भाग सिक्किम भेज दिया था। १६४८ का शन्त FT पर्वे ह ब्ब 
में चीन के विरुद्ध विद्रोह प्रारम्म हो गया, और शीघ्र ही उसने अत्यन्त गम्भीर रूप 


-घारण कर लिया । दलाई लामा ते भी विद्रोहियों का साथ दिया, और प्रमुख जागीर- 


| 
| 
i 

|| 
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दारों तथा लामाग्ओरों के साथ उसने भारत की ओर प्रस्थान कर दिया। दुर्गम घाटियों 
श्रौर दरों से होकर दलाई लामा ने तिब्बत की सीसा को पार कर लिया। भारतीय 
सरकार ने उसे आश्रय देना स्वीकार किया, और हिमालय के प्रसिद्ध पा्वत्य नगर मसूरी : 
में उसके निवास की ऐसी व्यवस्था कर दी, जो उसको स्थिति के अनुरूप थी। दलाई 
` लामा के साथ तिब्बत की स्थानीय सरकार के अनेक प्रमुख पदाधिकारी और मन्त्री भी 
भारत चले ग्राये। पर इससे तिब्बत में विद्रोह का श्रन्त नहीं हो गया, और वहां संघर्ष 
जारी रहा। पर वहां के लोगों के लिए देर तक चीन का मुकाविला कर सकना सम्भव: 
नहीं था। १६५६ का भ्रन्त होने से पुवं ही तिब्बत का विद्रोह दवा दिया गया, और वहां 
शान्ति व व्यवस्था स्थापित कर दी गई। दलाई लामा का अनुसरण कर इस समय जो 
बहुत-से तिव्वती नागरिक भारत में आश्रय प्राप्त करने के लिए चले आये, उनकी संख्या 
४५,००० के लगभग है। भारत सरकार ने इनके लिए अनेक शरणार्थी कैम्प. स्थापित 
किए, और उन पर उदारतापूर्वक धन खर्च किया । 
5 पर तिव्यत की सम्पूर्ण जनता चीन का अंग होकर रहने के विरुद्ध नहीं थी। जो 
सँकड़ों तिव्वती विद्याथी चीन की यूनिवसिटियों में नये ढंग की उच्च शिक्षा प्राप्त 
कर अपने देश को वापस लोटे थे, वे नये युग की विचारसरणी व प्रवृत्तियों से भलीभांति 
| परिचित हो गये ये। उन्हें श्रपने देश की ग्राथिक दु्देशा का ज्ञान था। वे अनुभव करते 
। थे कि तिब्बत से जागीरदारी प्रथा का अन्त होना चाहिए, जनता का जो बड़ा भाग ग्रर्ध- : 
दास की स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहा है उसे स्वतन्त्र किया जाना चाहिये, जमीन | 
| पर किसानों का स्वत्त्व स्थापित होना चाहिए, शासन को वास्तविक रूप से लोकतन्त्रवाद 
के अनुसार पुन:संगठित किया जाना चाहिए, शिक्षणालयों में ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा दी 


जानी चाहिये, और नये वैज्ञानिक साधनों का उपयोग कर तिब्बत का ग्राथिक एवं ग्रौ- | 
द्योगिक विकास किया जाना चाहिये | सदियों पूर्व स्थापित हुए लामातन्त्र शासन को | 
जारी रखना इन्हें पसन्द नहीं था। ये चाहते थे कि तिञ्चत में भौ चीन के ढंग की लोक- | 

ty तन्त्र सरकार स्थापित की जाये और सड़कें, हवाई श्रड्टे, रेलवे, कल-कारखाने ग्रादि का 

निर्माण कर तिब्वत को भी एक ्राधुनिक देश बनाया जाय। लामा वर्ग में भी कतिपय 

ऐसे व्यक्ति थे, जो अपने देश में नई प्रवृत्तियों के प्रवेश के समर्थक थे । दलाई लामा के 

समान ही तिव्वत में पञ्छन लामा की भी गद्दी है, जिसे वहां के घामिक जीवन में अत्यन्त 

उच्च स्थिति प्राप्त है प्राय: पञ्छन लामा दलाई लामा के प्रतिस्पर्धी रहे हैं । तत्कालीन 

पञ्छन लामा की शिक्षा-दीक्षा चीन में हुई थी, जिसके कारण उसका झुकाव चीन की 

योर था। उसने १६५८-५३ के विद्रोह के समय चीन का साथ दिया। कम्युनिज्म की 

विचारसरणी के ग्रनुसार जिन लाखों ्रर्धदासों को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, उन्होंने भी ` 

अपने देश की नई सरकार का स्वागत किया । इसी कारण विद्रोह को झान्त कर जो नई 

प्रादेशिक सरकार तिब्बत में संगठित की गई, उसमें पञ्छन लामा को प्रधान का पद 

दिया गया, और सर्वसाधारण जनता के प्रतिनिधियों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिये गए । इस 

प्रकार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में तिब्बत के लोग अपने देश में एक ऐसी व्यव-- 

स्था की स्थापना में तत्पर हुए, जिससे जमीन पर किसानों का स्वत्व हो जाए, कोई व्यक्ति 

श्रधदास न ख सहकारी समितियों तथा कम्यूनों में संगठित होकर किसान, शिल्पी और 

उ जाग ्रादिक उत्पादन के लिए उन्नत साधनों व उपकरणों का प्रयोग कर सके और 

श का शासन जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में श्रा जाये । 


में अनेक 2०१८-१६ में तिब्बत में जो घटनाएं हुईं, उनके कारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ` 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गये हैं। दलाई लामा के नेतृत्त्व में तिब्बत का एकः 
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वर्गे अब यह दावा करने लगा है, कि उनके देश पर चीन का ग्राधिपत्य चीन की साम्रा- 
ज्यवादी प्रवृत्ति का परिणाम है । तिब्बत को ग्रधिकार है कि वह भी पूर्ण राष्ट्रीय स्वत- 
न्त्रता प्राप्त करे, और अपनी परम्पराग्रों के ग्रनुसार वहां लामातन्त्र शासन को जारी 
रखे । श्रमेरिका, ब्रिटेन आदि पाश्चात्य लोकतन्त्र राज्यों को” स्वाभाविक रूप से दलाई 
लामा की इस मांग से सहानुभूति है, क्योंकि कम्युनिस्ट चीन की शक्ति उन्हें कदापि सह्य 
नहीं है। पर वे स्पष्ट रूप सं इस माँग का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि श्रमेरिका की 
इष्टि में चीन की वैध सरकार अब तक भी फार्मूसा की कुञ्रोमिन्तांग सरकार है, ग्रौर यह्‌ 
सरकार भी तिब्बत पर अपने दावे का परित्याग करने के लिए उद्यत नहीं है। संयुक्त 
राष्ट्र-संघ में मी तिब्वत के मामले को पेश कर सकना कठिन था, क्योंकि कम्यूनिस्ट चीन 
को इस संघ की सदस्यता प्राप्त नहीं हुई- थी। दलाई लामा ग्रौर उसके साथियों 
से भारत की सहानुभूति है, पर १६५४ की सन्वि के अनुसार भारत तिव्वत को चीन का 
श्रंग मान चुका है, और दलाई लामा का पक्ष लेकर कोई कार्यवाही करना चीन के ग्रांत- 
रिक मामलों में हस्तक्षेप करना समझा जायगा । पर दलाई लामा की ओर से इस बात 
के लिये प्रयत्न जारी हैं, कि अमेरिका ्रादि पाश्चात्य देशों का समर्थन प्राप्त कर तिब्बत 
के मामले को संयुक्त राष्ट्रसंघ में पेश किया जाए, और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग ब सहांगु- 
भूति से अपनी खोयी हुई सत्ता को फिर से प्राप्त किया जाए। 


तिब्बत की घट नाग्रों का एक अन्य महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हा है, कि भ्रव चीन 

की दक्षिणी सीमा ने एक गम्भीर समस्या का रूप घारण कर लिया है। तिव्वत एक 
विशाल देश है, जिसकी दक्षिणी सीमा बरमा, भारत और नेपाल के साथ लगती है । जब 
तक तिब्बत में लामातन्त्र सरकार की सत्ता थी, इस सीमा का कोई विशेष महत्त्व नहीं 
था । उस समय न तिव्वत की कोई शक्तिशाली सेना थी, ग्रौर न वहां की सरकार ही इस 
स्थिति में थी, कि सीमा के साथ के क्षेत्र में अपने शासन पर ध्यान दे सकती । यह सीमाः 
हिमालय की ऊंची चोटियों से होकर गुजरती है, और इसके समीपवर्ती प्रदेश प्रायः गेर- 
आवबाद हैं । इसी लिये कभी यह आवस्यकता अनुभव नहीं हुई, कि इस सीमा को वाकायदा 
निर्धारित किया जाएं, और उस पर सीमा-सूचक प्रस्तर आदि लगाये जाएं, यद्यपि 
. स्थानीय परम्परा के अनुसार यह सवंथा अस्पष्ट नहीं था, कि कहां तिब्बत की सीमा 
समाप्त होती है, और कहां वरमा, मारत तथा नेपाल के प्रदेश शुरू होते हैं । १६५८८ . 
के तिब्बती विद्रोह के कारण चीन की कम्युनिस्ट सेनाएं तिव्वत की दक्षिणी सीमा तक ड 
चली आईं । यह प्रशन श्रब बड़े महत्त्व का ही गया, ' कि तिब्बत के प्रदेशों का GR 
तक है,-ग्रौर किस सीमा से आगे चीनी'सेनाओं को नहीं बढ़ना चाहिये । साथ ही, ह्‌ 
को शान्त कर जब चीन ने तिब्बत में सुव्यवस्थित शासन की स्थापना शुरू की, तो यह 


प्रन मी सम्मुख श्राया कि दक्षिण में कहाँ तक का प्रदेश तिब्बत के अन्तगत है।यह ` 


स्वाभाविक था, कि इस प्रश्न पर चीन का भारत Eo म मतभेद हो। भारत कोः 
उत्तर-पूर्वी सीमा पर स्थित कतिपय ऐसी चौकियों व स्थानों पर चीन ने कब्जा कर 
लया, जो : सारत 
be के लिये नि ने एक नई सड़क का निर्माण किया । यह सड़क लहांख 
` के ग्रक्साई-चीन प्रदेश से होकर जाती है। क्योंकि लद्दाख भारत का अग है, अतः मार- 
तीय सरकार ने चीन पर यह आरोप लगाया, कि उसने मारत के ग्रन्यतम प्रदेश को हस्त- 
गत कर लिया है, और उस पर अपनी सड़क बना ली है । सीमा की इस समस्या को 
लेकर भारत और चीन के सम्बन्ध बहुत विगड़ गये। भारत म ऐसे राजनीतिक दलों की 
मी सत्ता है, जो ग्न्तरराष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस सरकार की तटस्थता की नीति|को' 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के हैं। इसी प्रकार तिब्बत और सिन्कियांग में सम्बन्ध ` 


, Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४७६ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


पसन्द नहीं करते । इन्होंने इस समस्या का खूब उपयोग किया, और चीन के विरुद्ध 
प्रचार प्रारम्भ कर दिया। पर पंडित नेहरू के नेतृत्त्व 'में कांग्रेस सरकार इस प्रयत्न में 


रही, कि सीमा की समस्या का शान्तिपूर्वक समाधान हो जाए, और एशिया के इन ` 


बिशाल देशों में मैत्री-सम्बन्ध कायम रहे । बरमा, पाकिस्तान और नेपाल चीन के साथ 
अपने सीमा-विषयक विवादों का समाधान कर चुके हैं, पर भारत को अभी इस प्रयत्न 
में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। 


संयुक्त राष्ट्र-संघ की सदस्यता इस समय तक कम्युनिस्ट चीन को प्राप्त नहीं हुई 


थी, जिसके कारण उसके श्रन्य देशों के साथ हुए झगड़ों का निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय न्याया- 


लय व संयुबत राष्ट्र-संघ द्वारा भी नहीं कराया जा सकता था। यद्यपि कम्युनिस्ट चीन 
एशिया का सबसे बड़ा व सबसे अ्रधिक शक्तिशाली राज्य है, फर अमेरिका के विरोध के 
कारण उसे संयुक्त राष्ट्र-संघ का सदस्य नहीं बनाया जा सका था। रूस ने इसके लिये 
अनेक बार प्रयत्न किया, और भारत ने भी कई बार इस प्रश्‍न को उठाया । संयुक्त राष्ट्र- 
संघ के संविधान के अनुसार चीन के प्रतिनिधि को सुरक्षा-परिषद्‌ की स्थायी सदस्यता 
प्राप्त है । यह स्थान फार्मूसा की कुओमिन्ताँग सरकार के प्रतिनिधि को दिया जाता रहा, 
क्योंकि संयुक्त राष्ट्र-संघ की इष्टि में वही चीन की वैध सरकार थी । यदि कुश्रोमिन्तांग 
के बजाय कम्युनिस्ट सरकार को चीन की वैध सरकार मान लिया जाता, और उसी का 
प्रतिनिधि स्थायी रूप ने सुरक्षा-परिषद्‌ में स्थान प्राप्त कर लेता, तो संयुक्त राष्ट्र-संघ 
में कम्युनिस्टों की शक्ति बहुत बढ़ जाती, और चीन को भी परिषद्‌ के निर्णयों को वीटो 
कर सकने का अधिकार प्राप्त हो जाता । इसी कारण अमेरिका कम्युनिस्ट चीन की वैध 
सत्ता को स्वीकार करने और उसे संयुक्त राष्ट्र-संघ का सदस्य बनाने का विरोध करता 
रहा | इस विषय में श्रमेरिका के भूतपूर्व परराष्ट्र-सचिव श्री डलेस ने श्रपनी नीति को 
इस प्रकार स्पष्ट किया था (१९५७)--“कम्युनिस्टों ने चीन में अपनी सत्ता को हिंसा- 
त्मक उपायो द्वारा प्राप्त किया था, वहां की कम्युनिस्ट सरकार हिसा पर ही ग्राश्रित 
है ।' “उसने कोरिया में संयुक्त राष्ट्र-संघ के विरुद्ध युद्ध किया है, इन्डोचायना के युद्ध में 
कम्युनिस्टों की सहायता की है, और शवित का प्रयोग कर तिब्बत पर आधिपत्य कायम 
किया है । "° "वह सरकार अमेरिका की कट्टर शत्रु है।''"हम किसी भी प्रकार उसे 
अ नहीं दे सकते ।” अमेरिका के इसी रुख के कारण कारण एशिया की श्रन्तर्राष्ट्रीय 
क क हुई रही। पर यह ग्रसम्मव था, कि कम्युनिस्ट चीन | 
कार उपेक्षा की जा सकती । १६७१ सें उसे राष्ट्रसंघ की सद 
स्यता प्राप्त हो गई। यह कैसे हुआ, इस पर अगले अध्याय में प्रकाश डाला जायगा । 


(५) चीन को सीमा-सम्बन्धी समस्या 


रा किह (१६५८-५९) ओर दलाई लामा के भारत में आश्रय ग्रहण 
ह थ उत्पन्न हुई, उनके कारण चीन की सीमा-सम्बन्धी समस्या ने 
a हण कर लिया था, यह पिछले प्रकरण में लिखा जा चुका है। जब तक 

दलाई लामा का स्वतन्त्र शासन था, इस सीगा का विशेष महत्त्व नहीं था । 


तिब्बत 
ब्बत एक विशाल देश है, और उसकी दक्षिणी सीमा बरमा, भारत, नेपाल और पार्कि- 


स्तान के साथ लगती है। कहां तिन i 
देशों की सीमाए ब्बत की सीमा समाप्त होती है, और कहां इन 
शों की सीमाएं प्रारम्म होती हैं--यह बात परम्परा द्वारा निर्धारित थी। क्योंकि तिब्बत 


एक Tr a 
Lenn और उसकी सैन्य-शक्त नाम को ही थी, प्रतः इस सीमा का 
"ताः ` की कल्पना भी वह नहीं कर सकता था। पर जब तिब्बत 
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पर चीन का प्रमुत््वत व शासन स्थापित हो गया, और चीनी सेनाएं तिब्बत में प्रविष्ट होः 
गईं, तो स्थिति में मारी परिवर्तत आरा गया । अब इस सीमा का निरिचित रूप से निर्घा- 
रित करना आ्रावदयक हो गया । 


भारत और चीन का सीमा-सम्बन्धी विवाद--क्योंक्रि दलाई लामा ने तिब्बत 
को छोड़कर भारत में आश्रय ग्रहण किया था, उसके साथ बहुत-से तिब्बती लोग भी 
भारत चले आये थे, और चीन के शासन के विरुद्ध तिब्बत में विद्रोह का सूत्रपात हो गया 
था, ग्रतः चीन की सेनाएं दक्षिण की ओर निरन्तर ्रागे बढ़ती हुई मारत की उत्तरी 
सीमा तक चली आई थीं । दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए उन्होंने कतिपय ऐसे स्थानों 


. पर मी कब्जा कर लिया, जो वस्तुतः भारत की सीमा के ग्रन्तर्गेत हैं। मारत शोर चीन के 


बीच की इस सीमा के चार भाग हूँ--(१) पश्चिमी क्षेत्र--जिसमें इस सीमा की लम्बाई 
१००० मील के लगभग है । यह्‌ सीमा लद्दाख और तिब्बत के बीच में है। इसके साथ का 
प्रदेश प्राय: गैर आबाद है, और ऊंचे पहाड़ों एवं पर्वत-शिखरों में परिपूर्ण है। चीन का 
पद्चिमी प्रदेश सिन्कि्रांग कहाता है और वहां से तिब्बत आने के लिए एक मार्ग चिर- 
काल से विद्यमान था, जो लद्दाल के वीच में से होकर गुजरता था। मारत ग्रौर 
तिब्बत दोनों के व्यापारी इसका उपयोग किया करते थे। १६५१ में तिब्बत पर कब्जा 
करके चीन ने इस मार्ग को एक ऐसी सड़क के छप में परिवर्तित कर दिया, जिस पर 


'मोटरें आ-जा सकती हैं । यद्यपि यह मागे लद्दाख के श्रन्यतम प्रदश अकसाई-चीन के बीचः 


से जाता है, पर चीन ने इस सड़क के निर्माण के र भारत से श्रनुमति प्राप्त नहीं को, 
ओर यह दावा करके कि श्रक्साई-चीन तिब्बत में है, उस पर कब्जा कर लिया । इस प्रदेश 
का क्षेत्रफल ६००० वर्ग मील के लगभग है। चीन का इस पर कब्जा कर लेना, वहाँ 
सडक का निर्माण करना, और वहां श्रपनी सेनाएं स्थापित कर लेना एक ऐसी बात थी, 
जो भारत और चीन के मैत्रीपूणं सम्बन्धों के प्रति विश्वासघात था। १६५८ तक चीत 
ने इस प्रदेश पर अपना पूरा-पूरा श्रधिकार स्थापित कर लिया था। (२) मध्य-क्षेत्र-- 
जिसमें इस सीमा की लम्बाई ३२० मील के लगमग है। यह सीमा भारत के हिमाचल 
प्रदेश, पंजाब भर उत्तरप्रदेश के साथ लगती है। ब इस सीमा पर बाराहोती श्रौर निहंग 
का दर्स--ये दो स्थान हैं, जिन्हें चीन अपने क्षेत्र में होने का दावा करता है (३) सिक्किम 
और भूटान का क्षेत्र--सिविकम और भूटान भारत के संरक्षित राज्य हैं, र इतके साथ 
तिब्बत की सीमा की लम्बाई क्रमशः १४० मील और २५० मील हैं। (४) पूर्वी क्षेत्रं 
इस क्षेत्र में तिब्बत और भारत की सीमा लम्बाई में ७१० मील के लगमग है। यही वह्‌ 
सीमा है, जिसका निर्धारण १६१४ की शिमला कानफरेन्स द्वारा किया गया था, और जो 
“नैक्महोन लाइन” के ताम से प्रसिद्ध है। इसके दक्षिण में मारत के 'उत्तर-पूर्वी-सीमावर्ती 
क्षेत्र” (NEFA) की सत्ता है, जिसे अब अरुणाचल कहते हैं। चीन मैक्मोहन द्वारा 
निर्धारित सीमा को स्वीकार नहीं करता, और नेफा के प्रदेश पर अपने अधिकार का 
दावा करता है । त केवल कम्युनिस्ट चीनी सरकार अपितु फार्मूसा की कुओमिस्तांग के 
कार भी इस सीमा को स्वीकार करने से इन्कार करती है, और यह समभती है 
ब्रिटिश लोगों ने नेफा के प्रदेश पर जो श्रपना अधिकार कायम कर लिया था, उसका 
कारण चीन की निर्बलता ही थी । चीन की इष्टि में यह प्रदेश चीन का ही अंग हैँ । 


सैनिकों सेनाएं की 
तिढ बद्रोही सैनिकों का पीछा करती हुई चीनी सेताएं जब दक्षिण 
ओर नारे ड तो उन्होंते पूर्वी क्षेत्र में सैक्मोहन लाइन को अनेक स्थानों पर पार 
कर ऐसे प्रदेशों पर भी कब्जा कर लिया, जो वस्तुतः सारत र अन्तगेत हैं । इसी प्रकार 
mS मम में उन्होंने बाराहोती में प्रवेश कर लिया, ओर निहंग के दरें का भी वे प्रयोग 
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करने लग गईं । परिचिमी क्षेत्र में श्रक्‍्साई-चीन के बड़े भांग को चीन पहले ही अपने 

कब्जे में ला चका था । इस परिस्थिति में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि चीन और 

भारत में सीमा-सम्बन्धी विवाद एक महत्त्वपूर्ण व गम्भीर समस्या का रूप ग्रहण कर ले। 

यदि इस समय चीन समभदारी से काम लेता, और परस्पर विचार-विनिमय द्वारा 

सीमा-सम्बन्धी विवाद का समाधान करने का प्रयत्न करता, तो इन देशों में मैत्री-सम्बन्ध 

पूर्ववत्‌ कायम रहता । पर चीन ने अपनी सँनिक-शक्ति का प्रयोग करने में संकोच नहीं 

किया । २७ सितम्बर, १६५८ को ५१ चीनी सँनिकों ने नेफा बे लोहित डिविजन में प्रवेश 

कर लिया, और ७ अगस्त, १६५६ के दिन चीनी सैनिकों का एक दस्ता नेफा के खिज- 

माने नामक स्थान में प्रविष्ट हो गया । कुछ समय वाद चीन की एक सेना दे लोंग-जू पर 

आक्रमण कर दिया । लोंग-जू नेफा के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण चौकी है, जहां भारत के । 

सनिक विद्यमान थे। २६ ग्रक्टूवर, १६५६ को चीनियों ने लद्दाख में स्थित एक भारतीय 

सैनिक दल पर धावा बोल दिया, जिसमें १६ भारतीय सैनिक मारे गये। चीन के ये 

| क्रमण पूर्णतया श्रकस्मात्‌ हुए थे। इनके लिए कोई भी समुचित कारण नहीं था। 

हा भारत का लोकमत इससे. बहुत उह्विग्न हुआ, और पार्लियामेंट में सरकार से श्रनुरोध 
® किया गया कि इस सम्बन्ध में शीघ्र आवश्यक सँनिक कार्यवाही की जाए । 


| परं भारत की नीति सदा शान्तिमय रही है। प्रधानमन्त्री नेहरू का यह प्रयत्न 
“रहा, कि सीमा-सम्बन्धी विवाद का बातचीत द्वारा और शान्तिमय उपायों से ही समा- 

धान क्रिया जाए। इसी बीच में ९ नवम्बर, १६५९ के दिन चीन के प्रधानमंत्री चाउ 

RS एन लाई ने यह प्रस्ताव किया, कि भारत और चीन की सीमा पर भारत और चीन की 
सेनाएं जिन-जिन स्थानों पर है, वहां से वे दोनों १२३ मील पीछे की-ओर हट जायें और 
इस प्रकार उनके बीच का २५ मील चौड़ा प्रदेश ऐसा हो जाए, जिस पर दोनों में से 

किसी भी देश की सेनाएं न रहें। इससे यह लाम होगा, कि सेनाओं में परस्पर टक्कर 

होने की कोई सम्मावना नहीं रह जायगी । फिर बातचीत द्वारा यह निर्णय करने का 

ts प्रयत्न किया जाए,.कि भारत ग्रौर चीन के वीच की वास्तविक सीमा कौन-सी है। ऊपर 
से देखने पर यह प्रस्ताव युक्तियुक्त प्रतीत होता है, पर भारत इसे स्वीकार नहीं 

` कर सकता था। इसका कारण यह था, कि इसे स्वीकार कर लेने का यह परिणाम होता 

'कि भारत को श्रनेक ऐसे स्थानों से भी अपनी सेनाएं पीछे हटा लेनी पड़तीं, जो वस्तुतः 

भारत के अन्तगे हैं, और कतिपय ऐसे प्रदेशों पर चीन का अधिकार स्वीकार कर लिया 

जाता, जिन पर कि उसने सैनिक बल का प्रयोग करके अपना कब्जा किया हुआ था । 

भारत की ग्रोर से इस समय यह प्रस्ताव किया गया, कि लद्दाख के क्षोत्रमें जिस प्रदेश 

पर चीन ड ना कव्जा किया हुआ है, वहां से वह अपनी सेनाश्रों को हटा ले, रौर अपने 

यों को मी वहाँ से वापस बुला लें। साथ ही, भारत भी उस सीमा तक वापस हो 
जाए, जिसे १६५६ में चीन द्वारा प्रकाशित किये गये नकशों में चीन और भारत के वीच 

की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा प्रदर्शित किया गया है । पूर्वी क्षेत्र. के सम्बन्ध में भारत का यह 

भ्स्ताव था, कि लोंग-जू में न भारतीय सेना रहे श्रौर न चीन की सेना। इसे एक उदा- 

on र खा । मारत के प्रस्ताव बहुत युक्तिसंगत थे। जिन सीमावर्ती 

ह Msn र न क र भारत में मतभेदवविवाद था, उनपर से दोनों ही राज्यों 

केव्े और अधिकार को इससे ग्रन्त हो जाता था, और इस प्रकार उत्पन्न 

हुए न वातावरण में वे बात-चीत द्वारा अपने झगड़े को निवटा सकते थे। पर चीन ते 

| य va स्वीकार नहीं किया । साथ ही, उसने इस समय यह प्रस्ताव पेश 
। , “जू के समान खिजमाने (नेफा), लपथल और निहंग (उत्तर-प्रदेश), 
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'शिपकी का दर्रा (हिमाचल प्रदेश), दमचॉक (लद्दाख) और चूरा तथा चूजे (पंजाब) को 
भी उदासीन स्वीकार किया जाए, रं इन सव स्थानों पर भी न चीनी सेनाएं कब्जा 
कर सकें और न भारतीय सेनाएं । भारत चीन के इस प्रस्ताव को कसे स्वीकार कर 
सकता था? ये सव स्थान भात के राज्यक्षेत्र के अन्तगंत थें, और सदा से इन पर 
“भारतीय सरकार का शासन विद्यमान रहा था । श्रव यह मली-मांति ्रभव क्रिया जाने 
लगा, कि भारत और चीन के वीच की सीमा एक गम्भीर समस्या का रूप ग्रहण कर 
चुकी है, और चीन की विस्तारवादी प्रवृत्ति का प्रतिरोध करने के लिये और अपनी उत्तरी 
सीमा की रक्षा के लिए मारत को मी सैनिक शक्ति का प्रयोग करना होगा । सदियों से 
भारत अपनी उतरी सीमा को सुरक्षित समता रहा था। वह हिमाचल की दुम पर्वत- 
माला को अपना प्रहरी मानता था, और इस ओर से निरिचिन्तता ग्रनुमव करता था। 
पर श्रव भारत के उत्तर में तिब्वत जैसे शान्तिप्रिय राज्य की सत्ता नहीं रह गई थी। || 
उसका स्थान अब चीनने ले लिया श्रा, जो सैनिक दृष्टि से ग्रत्यन्त शक्तिशाली राज्य 
है, श्रौर जो अपने शासन-क्षेत्र के विस्तार के लिए सेना के प्रयोग में संकोच नहीं 
करता! 


पर सम भोौते द्वारा सीमा-सम्वन्धी इस विवाद का ग्रन्त करने की आशा का ग्रमी | 
अन्त नहीं हुआ था। मार्च, १६६० में चाउ एन लाई भारत ग्राये। उनके साथ चीन के | 
विदेश-मंत्री मार्शल चेन-यी भी थे। भारत ने यत्न किया, कि वातचीत द्वारा शान्तिमय 
ढंग से इस समस्या का समाधान हो जाए। यह निर्णय किया गया, कि दोनों देशों के राजः 
पदाधिकारियों की एक समिति इस प्रयोजन से नियुक्त की जाय कि वह सत्र विवादग्रस्त 
विषयों पर विचार करके किसी सरवंसम्मत निर्णय पर पहुँचने का प्रयत्न करे, और अपनी 
रिपोर्ट सितम्बर, १६६० तक प्रस्तुत कर दे । दोनों पक्षों ने श्रपनी ओर से ऐसी ऐतिहा- 
सिक सामग्री पेश की, जो उनके दावों को पुष्ट करती थी। प्राचीन और मध्य युगों में 
कौन-सा प्रदेश किसके प्रमृत्त्व में था, इस सम्बन्ध में नये-नये तथ्य प्रक्राश में लाये गये। 
| पर यह समिति सीमा के विषय में किसी ऐसे निर्णय पर नदीं पहुंच सकी, जो दोनों पक्षों 
को स्वीकार्य हो । वस्तुतः, चीन भारत के इतने अधिक प्रदेशों पर प्रपने न्याय्य भ्रधिकार 
'का दावा करता है, कि उनके सम्बन्ध में उसके साथ समझोता हो सकना सुगम नहीं है। 
चह मैक्महोन लाइन को स्वीकार नहीं करता, और उत्तर-पूर्वी सीमा प्रदेश (नेफा) के बड़े 
भाग को चीन का ग्रंग समभता है। लद्दाख में भी सम्पूर्ण श्रक्साई-चीन को वह्‌ चीन का 
प्रदेश मानता है, भौर इस प्रदेश के बड़े भाग पर उसका कव्जा भी विद्यमान है। हिमाचल 
प्रदेश, पंजाब श्र उत्तेर प्रदेश की उत्तरी सीमा पर भी अनेक ऐसे स्थान हैं, चीन जिन 
पर दावा करता है। इसके विपरीत भारत का कथन है, कि चीन ग्रौर भारत के बीच'की 
सीमा परम्परा द्वारा निर्धारित है, और इस सीमा का आधार हिमालय की वह पर्वतः 
उशंखला है, जो दोतों देशों के बीच में बिद्यमान है । इस श्यंखला में पानी का बहाव जहां 
उत्तर की श्रोर होता हो वे प्रदेश चीन क और जहां पानी का बहाव दक्षिण को ओर 
होता हो वे प्रदेश भारत के हैं। इन दोनों देशों के वीच की यह स्वामाविक सीमा है, . 
आर इसी के ग्राधार पर सीमा-सम्बन्थी विवाद का अन्त किया जा सकता है । पर चीन 
यह मानने को उद्यत नहीं है। भूटान को भी वह भारत का संरक्षित राज्य नहीं. 
| सानता । उसका कथन है, कि भूटान एक पृथक, स्वतच्व एव सम्पूण अमुत्तासससन्‍्न राज्य | 
है, और भारत का उस पर कोई श्रधिकार नहीं होना चाहिये । जहां तक मूटात और चीन , 
की सीमा का सम्बन्ध है, चीन को सीधे भूटान के साथ इसका निर्णय करना चाहिये । 
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४८० एशिया (सुदूर पूर्वे) का आधुनिक इतिहास 


यद्यपि चीन और भारत का सीमा-सम्बन्धी विवाद इस समय (१९६०) बहुत 

गम्भीर रूप ग्रहण कर चुका था, पर इन देशों के मैत्री-सम्बन्ध का अभी श्रन्त नहीं हुआ 

था । यह सही है, कि कुछ स्थानों पर चीन और भारत के सैनिकों में मुठभेड़ भी हो गई 

थी, और श्रतेक भारतीय सैनिक इनमें काम भी आ चुके थे, पर भारत सरकार को यह 

गाशा थी कि इस समस्या को हल कर सकना बहुत कठिन नहीं है। चीन भारत पर 

आक्रमण कर बलपूर्वेक उन प्रदेशों पर कब्जा करने का प्रयत्न करेगा जिनके श्रपना होने 

का वह दावा करता है, इसकी भी कोई श्राशंका भारत को नहीं थी । चीत के प्रधान-मंत्री 

चाउ एन लाई ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की थी, कि तिब्त्रत की दक्षिणी सीमा पर जो 

चीनी सैनिक तैनात किये गये हैं, उनका प्रयोजन केत्रल यह है कि तिव्वत के विद्रोही लोग 

- इस प्रदेश में उत्पात न करने पायें, और उन पर काबू पाया जा सके । भारत और चीन 

की.सीमा पर शान्ति कायम रहना दोनों देशों के लिये हितकर है, और इस प्रयोजन से 

स्थापित चीनी सेना से भारत को किसी भी प्रकार की श्राशंका नहीं होती चाहिए। पर 

चीन का वास्तविक उद्देश्य दूसरा ही था। वह शक्ति का प्रयोग कर भारत के उन प्रदेशों | 
IT को अपने स्वत्त्व में ले श्राना चाहता था, जिन्हें वह अपना मानता था । इसीलिए जुलाई, 
ब १६६२ में उसने गाल्विन घाटी (लाख) में ञ्रागे बढ़ता शुरू कर दिया, और अनेक ऐसी 
सैनिक चौकियों पर श्राक्रमण किये जो भारत के हाथों में थीं। पर इस प्रयत्न में उसे 

विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि यहां भारतीय सेना ने चीन का डटकर मुकाबिला | 

किया। लद्दाख में विफल होकर चीन ने नेफा के क्षेत्र में सैनिक कार्रवाई शुरू की, और 

दिसम्बर, १६६२ में थागला की पर्वतमाला को पार कर भारत में प्रवेश प्रारम्म कर 

दिया । सितम्बर मास में चीन के ये आक्रमण जारी रहे, और उसे भारत के क्षेत्र में अनेक 

स्थानों पर कब्जा कर लेने में सफलता भी प्राप्त हुई। 


२० अक्टूबर, १६६३ के दिन चीन ने भारत पर-बड़े पंमाने पर श्राक्रमण का | 
प्रारम्भ किया। वह देर से भारत की सीमा एर सेनाश्रों का संग्रह कर रहा था। बहुत 
\in बड़ी मात्रा में युद्ध-सामग्री भी वहां सञ्चित कर दी गई थी । भारत की सीमा तक अनेक 
नई सड़कों का भी चीन ने निर्माण कर लिया था, जिनसे युद्ध-सामग्री और सेना को | 
भारत पहुंचाना उसके लिये सम्भव हो गया था । २० अक्टूबर को चीन की सेनाओं ने 
खिजमाने (ऊंचाई ९६०० फीट) और ढोला (ऊंचाई १२,६०० फीट) पर कब्जा कर 
लिया । ये दोनों स्थान मैक्महोन लाइन के दक्षिण में स्थित हैं, और भारत के अन्तर्गत 
हैं। इसी समयं लद्दाख के चिपचैप क्षेत्र पर भी चीन ने आक्रमण किया, और भारतीय 
सेना को अपनी चौकियों को छोड़कर अधिक सुरक्षित स्थानों पर पीछे हट जाने को विवश 
किया । नेफा और लद्दाख दोनों प्रदेशों पर एक साथ आक्रमण इस बात को सूचित करता 
है, कि चीन इस समय उन सब क्षेत्रों को बलपूर्वक अपने स्वत्त्व में ले आने के लिए कटि- 

बद्ध था, जिन्हें कि वह ञ्पना मानता था। चीन का भारत पर यह आक्रमण निरन्तर | 
जारी रहा। ३१ श्रक्टूवर के दिन उसने तवांग पर कब्जा कर लिया। यह स्थान बौद्ध ` | 
धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र है, और मैक्महोन लाइन के १६ मील दक्षिण में स्थित है। चीनी 
सेनाएं केवल तवांग पर कब्जा कर के ही सन्तुष्ट नहीं हो गई । शीघ्र ही बालोंग, सेला 
और बोमदिला भी उनके हाथों में ्रा गये । चीनी सेनाएं इस समय लहरों में आगे बढ़ 
रही थीं । वे निरन्तर आगे बढ़ती गई, और पाव॑त्य प्रदेश को पार कर उस क्षेत्र में श्रा 
पहुचीं, जहां ऊंची पव॑त-श्ृंखलाओं का अन्त होकर छोटी-छोटी पहाड़ियां शुरू हो जाती 
हूँ । श्रसम का मैदान श्रव केवल ६० मील की दूरी पर रह गया । इंस आक्रमण के कारण 
सारे भारत में घोर उद्वेग उत्पन्न हो गया, और सरकार ने संकटकाल (६९7४९०) 
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की घोषणा कर दी । संसार के प्रायः समी देशों से इस समय सहायता की भ्रपील की गई, 
और देश मर में चीन का जी-जान से मुकाबिला करने के लिए ग्रनुपम उत्साह का संचार 
हो गया । जनता ने जी खोल कर सरकार को धन प्रदान किया, और हजारों लाखों नव- 
युवक सेना में भरती होने के लिए मैदान में आ गये। चीन का आक्रमण केवल नेफा 
तक ही सीमित नहीं था । उसकी सेनाओं ने लद्दाख पर भी हमले शुरू कर दिये। दीलत- 
वेग लदी पर उनका कब्जा हो गया, और चिशुल के हवाई ्रट्टे पर चीन ने गोलाबारी 
शुरू कर दी । इस संकटकाल में भारत ने ्रनुपम कत्तु तत्व प्रदशित किया। संय॒क्त-राज्य 
अमेरिका और ब्रिटेन इस समय पूर्णतया भारत के सांथ थे। उन्होंने यत्न किया, कि 
भारत को प्रचुर मात्रा में युद्ध सामग्री भेजी जाए, और अस्त्र-शस्त्रों की मारत को कोई 
कमी न रहने पाए। इस युद्ध में रूस ने मी चीन को दोषी ठहराया, और संसार के प्राय: 
सभी देशों ने भारत के प्रत सहानुभूति प्रगट की । इस दशा में चीन के लिये यह सम्मव 
नहीं रहा, कि वह्‌ देर तक युद्ध को जारी रख सकता । उसने यह मली-भांति ्रनुभव कर 
लिया, कि अन्त में उसे पराजय का सामना करना पड़ेगा, और सँन्यशक्ति से वह मारत _ 
को परास्त नहीं कर सकेगा । इस दशा में चीन ने यह उपयोगी समका, कि स्वयं ही युद्ध 
को बन्द कर दे । उसने घोषणा को (२० नवम्बर, १६६२), कि वह तत्काल युद्ध का 
अन्त कर देगा, और १ दिसम्वर से चीन की सेनाएं उन स्थानों से वापस लौटना शुरू कर 
देंगी, जिन पर कि पिछले दिनों के ग्राक्रमणों में उन्होंने कब्जा कर लिया था । ७ नवम्बर, 
१६५६ के दिन जिन सीमावर्ती स्थानों पर चीन का वास्तविक रूप से कब्जा.था, 
वे उनसे भी १२३ मील पीछे हट जायेंगी । इस घोषणा के परिणामस्वरूप चीन उन सब 
स्थानों का तो परित्याग कर देने के लिये उद्यत था, जिन्हें सीमा के पूर्वी और मध्य-द्षेत्रों 
में उसने बलपूर्वक ग्रपने अधिकार में कर लिया था, पर अक्साई-चीन के बड़े भाग पर 
(६,००० वर्गमील के लगमग के प्रदेश पर) उसका कब्जा ्रब भी कायम रहता था। 


चीन की इस घोषणा के उत्तर में श्री नेहरू ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया, कि 
भारत और चीन--दोनों देश अपनी सेनाओं को उस सीमा पर ले जाएं, जहां कि वे ८ 
सितम्बर, १६६२ के दित विद्यमान थी । ऊपरःसे देखने पर यह प्रतीत होता है, कि चीन 
का प्रस्ताव भारत के लिये ्रधिक अच्छा था, क्योकि उसमें उन स्थानों पर चीनी सेनाओं 
को लौटा लेने की वात कही गई थी, जो दो साल पूबे चीन के कब्जे में थे। पर कठिनाई 
यह थी, कि इस पर्वतप्रधान क्षेत्र में यह निर्णय कर सकना सुगम नहीं था, कि दो साल 
पूर्व कौन-से स्थान चीत के हाथों में थे और कौन-से मारत के। चीन अनेक ऐसे i के 
अपने कब्जे में होने का दावा कर रहा था, जो कमी उसके हाथ में आये ही नहीं थे । इस 
स्थिति में पण्डित नेहरू का यह प्रस्ताव क्रियात्मक इष्टि से बहुत उचित था, कि चीनी 
आक्रमण प्रारम्म होने से पूवं ८ दिसम्बर, १६६२ को मारत र चीन के बीच जो वास्त- 
विक सीमा थी, उस पर दोनों देश अपनी-अपनी सेनाएं ले जाएं । पर चीन ने इस प्रस्ताव 
को स्वीकार नटीं किया । पर अपने प्रस्ताव के भ्रनुसार १ दिसम्बर, १६६२ के दिन चीन 
ने अपनी सेनाओं को वापस लौटाना शुरू कर दिया, और उन प्रदेशों को खाली कर 
दिया, जिन पर पिछले दिनों उसने दखल कर लिया था। नेफा से उसको सेताएं वापस 
हो गई, और मैक्महोन लाइन के उत्तर में चली गई। पर्ची क्षेत्र में भी वे कुछ पीछे | 
हट गईं, यद्यपि खाली किये हुए स्थानों पर उन्होंने अपनी कतिपय चौकियां कायम रखी । 
इस प्रकार चीन के आक्रमण का तो अन्त हो गया, यद्यपि मारत और चीन की सीमा का 
विवाद समाप्त नहीं हुश्रा । : 
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४८२ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


प्रहन यह है, कि चीन ने अपनी सेनाएं भारत से क्यों वापस बुलाई । सम्मवतः, 

इतिहास में यह पहला अवसर था, जब कि किसी आक्रान्ता देश ने स्वयं ही युद्ध बन्द 

करके ग्नी सेना को उन प्रदेशों से लौटा लिया था, जिन पर कि उसका कब्जा हो चुका 

था। चीन की इस नीति के कारण सम्मवतः निम्नलिखित थे--(१) युद्ध के समय भार- 

तीय जनता ने श्रपर्वं उत्साह का परिचय दिया था । लोग अपने राजनीतिक और साम्प्र- 

दायिक भेदभावों को भुला कर आक्रान्ता का मुकाबिला करने के लिये सन्नद्ध हो गये थे । 

चीन अनुभव करता था, कि भारत की राष्ट्रीय भावना को कुचल कर इस देश को परास्त 

कर सकना उसके लिए सुगम नहीं है ! (२) मारत पर आक्रमण करने के लिये जिस सेना 

व युद्ध-सामग्री की आवश्यकता थी, उसे युद्ध-स्थल तक पहुंचाने के लिये हजारों मीलों की 

दूरी पार करनी होती थी । अभी चीन के पास वे साधन विद्यमान नहीं थे, जिनसे वह इस 

कार्य को भली-मांति कर सके । (३) संसार का लोकमत भारत के साथ था। अमेरिका, 

ब्रिटेन भौर अनेक अन्य देश भारत की सहायता के लिये तैयार थे, और रूस को भी चीन 

ht का भारत पर आक्रमण पसन्द नहीं था। इस दशा में चीन को यह साहस नहीं हुआ, कि 

ir बह्‌ भारत पर अपने क्रमण को जारी रख सके । 


चीन के श्राक्रमण के कारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक तूफान-सा श्रा गया 
| था । ऐसा प्रतीत होने लगा था, कि एशिया में ्रब शान्ति कायम नहीं रह सकेगी । इस 
दशा में सीलोन की प्रधानमन्त्री श्रीमती भन्डारनायक ने एक कान्फरेन्स का आयोजन 
किया, जिसका उद्देश्य मारत और चीन की सीमा-सम्बन्धी समस्या को बातचीत और | 
समभौते के उपायों द्वारा सुलभाना था । इस कान्फरेन्स में सीलोन, कम्बोडिया, बरमा, 
इन्डोनीसिया, संयुक्त अरब रिपब्लिक और घाना के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, और १०, 
११, १२ दिसम्बर, १६६३ को इसके ्रधिवेशन कोलम्बो (सीलोन) में हुए । कोलम्बो 
पु कान्फरेन्स ने जो निर्णय किये, उनमें मुख्य निम्नलिखित थे--(१) लह्दाख में चीनी सेनाएं 
| १२३ मील पीछे हट जाएं। मारत की सेनाएं उसी प्रदेश में रहें, जहां वे इस समय विद्य- 
hs मान हैं। चीनी की सेनाओं के पीछे हट जाने के कारण जो प्रदेश खाली हो जाएं, उनका 
शासन दोनों देशों द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाए, पर यह शासन सैनिक नहीं होना 
चाहिये | (२) पूर्वी क्षेत्र में जो प्रदेश जिस देश के वास्तविक नियन्त्रण में हैं, वे उसी के 
हाथों में रहें । यह घ्यान में रखना चाहिये, कि इस समय तक चीन की सेनाएं नेफा को - 
खाली कर चुकी थीं, और यह प्रदेश फिर से भारत के ग्रधिकार में श्रा गया था। (३) 
मध्यक्षेत्र में जो स्थान विवादग्रस्त हैं, उनके सम्बन्ध में शान्तिमय उपायों से बातचीत 
द्वारा निर्णय करने का प्रयत्न किया जाए । कोलम्बो कान्फरेन्स ने यह भी निर्णय किया, 
कि अपने हे सुझावों को स्वीकृत कराने के लिये श्रीमती मण्डारनायक चीन रौर भारत | 
दोनों रं की यात्रा करेंगी, और उनकी सरकारों को इन्हें स्वीकार कर | के लिये 
प्रेरित करेंगी । कोलम्बो कान्फरेन्स द्वारा यह भी मलीमाँति स्पष्ट कर दिया गया था, कि 
सीमा-सम्बन्धी विवाद का अन्तिम निर्णय चीन और भारत को स्वयं ही करना है, और 
यह कार्य परस्पर बातचीत द्वारा ही सम्पन्न किया जा सकता है। पर समभौते की बात- 
चीत के लिए समुचित वातावरण उत्पन्न हो सकना तमी सम्भव है, जबकि पहले युद्ध बन्द 
कर दिया जाए, और फिर से सँनिक संघर्ष शुरू होने की कोई सम्मावना न रहे । कोलम्बो 
दीया कि द्वारा प्रस्तुत सुझावों का प्रयोजन यह शान्तिमय वातावरण उत्पन्न करना 
T 


भारत ने कोलम्बो कान्फरेन्स के प्रस्तावों को स्वीकार कंर लिया। पर चीन उन्हें 
मानने के लिये तैयार नहीं हुआ । उसे जिन वातों पर ऐतराज था, वे निम्नलिखित थीं-- 
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(१) चीन की सेनाएं मंक्महोन लाइन के उत्तर में चली गयी थीं, रौर सम्पूर्ण नेफा मारत ' 
'के अधिकार में रा गया था! कोलम्बो प्रस्तावों के अनुसार मारत को यह ग्रधिकार था, 
कि वह अपनी सेनाएं मंक्महान लाइन तक ले जा सके। पर चीन को यह स्वीकार्य नहीं था । 
(२) लद्दाख में चीन यह तो मानता था, कि अपनी सेनाओं को १ २३ मील पीछे हटा ले । 
पर इस प्रकार जो प्रदेश खाली हो जाता था, कोलम्बो प्रस्तावों के अनुसार उस पर भारत 
और चीन का सम्मिलित नियन्त्रण स्थापित होना तराहिये था। चीन इससे भी असहमत 
था, ओर वह इस प्रदेश पर केवल श्रपना (असैनिक) नियन्त्रण रखने के पक्ष में था । चीन ) 
का यह भी कहना था, कि कोलम्बो प्रस्ताव कोई पंचनिर्णय नहीं हैं, जिन्हें ्रविकल रूप से | 
स्वीकार कर लेना दोनों पक्षों का कर्तव्य हो। उनका प्रयोजन केवल ऐसी परिस्थितियां 
उत्पन्न कर देना है, जिनके कारण दोनों पक्ष बातचीत व समभौते के लिये एक स्थान पर | 
एकत्र हो सकें । यदि कोई पक्ष कोलम्बो प्रस्तावों की किसी वात से ग्रसहमत हो, तब मी | | 
वातचीत द्वारा उसके सम्बन्ध में एकमत होने की गुंजाइश हो सकती है। श्रत: समझौते {| 
की बातचीत शुरू करने के लिये पहले से ही किन्हीं शर्तों(जैसे कोलम्बो प्रस्तावों की अवि- || 
कल रूप से स्वीकृति) को निर्धारित करना अनुचित है। पर भारत का यह मत था, कि 
कोलम्बो कान्फरेन्स द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं, उन्हें अविकल रूप से स्वीकृत 
कर लेने पर ही वे परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिनमें कि समझौते की बातचीत सम्मव 
है। पण्डित नेहरू ने यह भी प्रस्ताव किया, कि इस सीमा-सम्बन्धी विवाद का समाधान 
करने के लिए पंच-निणेय की पद्धति को अपनाया जाये, पर चीन इससे भी सहमत नहीं 
हुआ । परिणाम यह है, कि चीन और भारत की सीमा-सम्बन्धी समस्या अमी पूर्ववत्‌ 
विद्यमान है। चीन श्रव भी भारत की उत्तरी सीमा पर सेना व युद्ध-सामग्री को एकत्र 
करने में तत्पर है। २० नवम्बर, १६६२ की घोषणा के श्रनुसार यद्यपि चीन ने ग्रपनी 
सेनाओं को १२॥ मील पीछे हटा लिया था, पर खाली किये हुए इन प्रदेशों पर श्रपने 
असैनिक नियन्त्रण के नाम पर उसने बहुत-सी चौकियां वहां बना ली हैं, और इनमें बहुत- 
सी युद्ध-सामग्री मी सञ्चित कर दी है। 

पर बाद में भी कोलम्बो कान्फरेन्स में सम्मिलित राज्यों द्वारा समझोते का प्रयत्न 
जारी रहा, पर वह सफल नहीं हो सका, क्योंकि चीन का रुख इसके विरुद्ध था । 

चीन श्रौर बरमा को सीमा--चीन की दक्षिणी सीमा बरमा, नेपाल ग्रौर पाकि- 
स्तान के साथ भी लगती है। इन देशों के साथ सीमा के सम्बन्ध में निर्णय करने में चीन 
को विशेष कठिनाई नहीं हुई। २८ जनवरी, १६६० को चीत ते बरमा के साथ क नई 
सन्धि की, जिसके द्वारा सीमा के सम्बन्ध में मी निर्णय क्र लिया गया। इस निर्णय द्वारा 
(१) हिपमाँ, गॉलुम और कॉगफांग के प्रदेश ज को आ कर दिये गये । ये तीनों प्रदेश 
| वरमा के उत्तर-पूर्व में कचिन ग्रौर वा राज्यों में स्थित हैं। (२) नामवान के प्रदेश पर 
बरमा के अधिकार को चीन ने स्वीकृत कर लिया। (३) चीत का यह दावा था, कि 
लुफांग के क्षेत्र में खनिज पदार्थों को प्राप्त करने के लिये खानें खोद सकने का अधिकार 
उसे प्राप्त है । इस दावे का उसने परित्याग कर दिया। 


° नेपाल के साथ सीमा का निर्णय--१९६० में ही चीन ने नेपाल के साथ भी 
सीमा के सम्बन्ध में समभौता किया । एक ऐसी समिति की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, 
. जो सम्पूर्ण सीमा का स्पष्ट रूप से निर्धारण करे, और नेपाल और चीन, दोनों के प्रति- 
निधि इस समिति में समान संख्या में रहें । सीमा का निर्धारण करते हुए यह समिति 
परम्परा, व्यवहार और प्रथा को इष्टि में रखे । . पुरानी परम्परा के ग्रनुसार दोनों देशों ह 
9७ सीमा रही है, उसे निर्धारित कर यह समिति वहां सीमा-सूचक प्रस्तर लगवा देशों, रे 
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ताकि भविष्य में सीमा-सम्बन्धी कोई विवाद उत्पन्त न हो सके। इसी समिति की नि- 

क्ति कर दी गई, और उसने अपने कार्य को समाप्त भी कर लिया है। नेपाल में कोई 
ऐसे प्रदेश नहीं थे, जिन्हें अपने होने का दावा चीन द्वारा किया जाता हो। इसी कारण 
इस समिति का कार्य-कठिन नहीं था। माउन्ट एवरेस्ट की चोटी नेपाल में स्थित है या 
तिब्बत में-इस प्रन पर इन देशों में मतभेद था । इस सम्बन्ध में यह निर्णय कर लिया 
गया कि यह चोटी चीन-नेपाल-सीमा पर स्थित है, और इस पर उत्तर और दक्षिण दोनों 
और से पहुंचने का यत्न किया जा सकता है। इस पर चढ़ने का उत्तरी मार्ग चीन के 
श्रधिकार में रहेगा, और दक्षिणी मार्ग नेपाल के हाथों में । 


सीमा-सम्बन्धी समस्या को हल करते हुए चीन ने नेपाल के साथ एक नई सन्धि 
भी की, जिसके अनुसार दोनों देशों ने पञ्चशील के सिद्धान्तों को स्वीकार किया । नेपाल 
की ्रौद्योगिक उन्नति के लिये चीन द्वारा १४ करोड़ रुपये की श्राथिक सहायता प्रदान 
करने का निश्चय किया गया, रौर दोनों देशों में ब्यापार की वृद्धि के लिये एक ऐसी 
सड़क के निर्माण की योजना बनायी गई, जो काठमांडू से ल्हासा को मिला देंगी । अक्टू- 
बर, १६६९१ में नेपाल के राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाह ने चीन की यात्रा की, जहां धूम- 
धाम के साथ उनका स्वागत किया गया । इस समय से चीन और नेपाल के सम्बन्ध बहुत 
मधुर हो गये हैं, और इन सम्बन्धों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 


पाकिस्तान के साथ सीमा का निर्णय--भारत के जम्मू-काइमीर राज्य का बड़ा 
भाग इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है। वैधानिक ष्टि से यह प्रदेश भारत का है, 
यद्यपि यह पाकिस्तान के हाथों में है। लद्दाख के समान इस प्रदेश की उत्तरी सीमा भी 
चीन के साथ लगती है। १६६३ में चीन ने इस सीमा के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ 
एक समझौता कर लिया; जिसके अनुसार (१) पाकिस्तान ने २०५६ वर्गमील प्रदेश चीन 
को प्रदान कर दिया। यह प्रदेश जम्मू-काइमीर राज्य के अन्तर्गत है, और वैधानिक इष्टि 
से पाकिस्तान को यह अ्रधिकार नहीं था कि इसे वह चीन को प्रदान कर सके । (२) ७५० 
वर्गमील का प्रदेश पाकिस्तान ने प्राप्त किया, जिसके कारण खुंजरात और श्रोप्रांग को 
घाटियों पर पाकिस्तान का अधिकार हो गया । (३) एक संयुक्त समिति की नियुक्ति की 
गई, जिसने चीन और पाकिस्तान के बीच की सीमा का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया । 


वस्तुतः, पाकिस्तान को इस समभौते का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि इसके 
द्वारा जो प्रदेश चीन को प्रदान किये गये, वे जम्मू-काइमीर राज्य के ग्रन्तगेत हैं, और वेधा- 
निक इष्टि से भारत के अन्तरगत हैं। इसीलिये इस समझौते के विरुद्ध मारत ने संयुक्त 
राष्ट्र-संघ की सुरक्षा परिषद्‌ के सम्मुख ्रपील भी दायर की, जो अ्रभी विचारधीन है। 


(६) चीन और रूस में विरोध 


चीन और रूस दोनों ही कम्युनिस्ट व्यवस्था के श्रनुयायी है, और कम्यूनिस्ट गुट 
के सबसे महत्त्वपूर्ण तथा शक्तिशाली सदस्य रहे हैं। १९५६ तक इन दोनों र के सम्बन्ध 
बहुत मधुर थे। चीन को रूस की सहायता प्राप्त थी । उसके औद्योगिक विकास और 
आथिक उन्नति के लिये रूस द्वारा करोड़ों रुपये खर्च किये गये, और वहुत-से वैज्ञानिक 
एवं विशेषज्ञ वहां कल-कारखानों की स्थापना के लिये भेजे गये । रौद्योगिक क्षेत्र में चीन 
जो भ्रसाधारण उन्नति कर सका, उसका प्रधान श्रेय रूस द्वारा दी गई सहायता को ही 
प्राप्त है। चीन ने सैनिक क्षेत्र में जो उन्नति की, उस की सेना जो नवीन युद्ध-सामग्री 
द्वारा सज्जित हो सकी, उसका कारण भी रूस द्वारा दी गयी सहायता ही थी। पर रूस 
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और चीन का वह मंत्रीसम्बन्ध देर तक कायम नहीं रह सका। जनवरी, १६६५ 
तक यह स्थिति झ्रा छुकी थी, कि रूस ने श्रपने विशेषज्ञ चीन से वापस बुला लिये थे, 
नई आथिक सहायता प्रदान करना उसने बन्द कर दिया था, और कम्युनिस्ट पार्टियों के 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इन दोनों देशों के मतभेद स्पष्ट तथा उग्र रूप से प्रकट होने लग 
गये थे । कम्युनिस्ट गुट अब दो भागों में विभक्त हो गया है। एक का नेता रूस है, ओर 
दूसरे का चीन। विश्व की ग्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है। 
यह आवश्यक है, कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीत्ति के इस नये मोड़ पर कुछ श्रधिक विस्तार 
के साथ विचार किया जाए, क्योंकि एशिया के श्राघुनिक इतिहास में इसका बहुत 
महत्त्व है । 


सन्‌ १६५३ में स्टालिन की मृत्यु हुई थी। जब तक स्टालिन रूस का भाग्यविधाता 
“रहा, चीन और रूस की विचारधारा एवं नीति में कोई मेद नहीं था । माग्रो त्से तुंग चीन 
में उसी नीति का अनुसरण कर रहा था, जिसे स्टालिन ने रूस में प्रयुक्त किया था । स्टा- 
लिन के समान माझ का भी यह विश्वास है, कि विश्व में कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित 
करने के लिये क्रान्ति आवश्यक है, और कम्यनिज्म के प्रसार के लिये उग्र एवं हिसात्मक 
साधनों का प्रयोग किये बिना काम नहीं चल”ा। १६५६ में ख्पूरचेव रूस के प्रधानमन्त्री 
वने । इस समय से रूस की नीति में परिवतंन ना प्रारम्म हुआ। यह परिवर्तन किन 
कारणों से हुआ, यह प्रश्‍न बहुत महत्त्व का है। (१) रूस में कम्युनिस्ट ae १६१७ 
में हुई थी । ४० वर्ष के सुदीर्ध काल में रूस में कम्युनिस्ट व्यवस्था मली-मांति स्थापित हो 
गई थी । इसे स्थापितं करने के लिये रूस को उग्र उपायों का अवलम्बन करना पड़ा था। 
कम्युनिज्म के विरोधियों का विनाश करने के लिये स्टालिन ने कुछ भी उठा नहीं रखा 
था । रूस की औद्योगिक उन्नति के लिये उसने वस्त्र, मोजन श्रादि के उत्पादन की उपेक्षा 
की, श्रौर जनता को कष्टों के साथ जीवन बिताने के लिये विवश किया। पर १६५६ तक 
'रूस असाधारण उन्नति कर चुका था। श्रब उसे यह श्रावश्यकता नहीं रह गई थी, कि 
वह वस्त्र, अनाज आदि उपमोग्य पदार्थो के उत्पादन की अपेक्षा मशीनरी, भ्रस्त्रर्‍शस्त्र एवं 
ओद्योगिक पदार्थो के उत्पादन को प्रधिक महत्त्व दे । उसकी स्थिति एक सम्पन्न व समृद्ध 
देश की हो चुकी थी, जिसके कारण उसें उन उपाय के श्रवलम्बन की आवश्यकता नहीं 
रह गई थी, जिन्हें स्टालिन ने प्रपाया था। (२) द्वितीय महायुद्ध (१६३ ६-४५) की 
समाप्ति पर स्टालिन का विश्वास था, कि पूँजीवादी देशों में भी क्रान्ति का प्रादु्माव 
अनिवार्य है। विशेषतया-यूरोप के वे देश जिनकी श्राथिक दशा युद्ध के कारण अ्रस्त-व्यंस्त 
हो गई थी, कम्यनिज्म को ्रपताये बिना अपनी स्थिति को नहीं संभाल सकेंगे। पर 
'पर्चिमी जर्मनी और इटली ग्रादि ने पूंजीवाद का अनुसरण करके भी अपने को संमाल 
लिया, रर औद्योगिक क्षेत्र में अच्छी उत्ता कर ली । मारत, सीलोन, बरमा, इन्डो- 
'नेसिया आदि जो देश महायुद्ध के पश्चात्‌ पाश्चात्य साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त हुए थे, 
उनमें भी कम्यनिस्ट क्रान्तियां नहीं हुई, श्रौर वे भी पूंजीवाद का चायम अपनी 
आ्राथिक उन्नति में तत्पर रहे। इन देशों का झुकाव कम्युनिज्म की झर गे हुआ, झोर 
अमेरिका, ब्रिटेन ग्रादि पूंजीवादी देश आधिक सहायता प्रदान कर इन्हें अपने प्रमाव में 
bo ले श्राने में समर्थं हुए। इस दशा में स्पुश्चेव ने यह भ्नुमव किया, कि हम 
देशों को आथिक सहायता प्रदान करनी चाहिये, ताकि ये पूर्णतया पूः rk 
प्रभाव में न ग्रा जाएं। इन्हें सहायता देने का यह परिणाम होगा, कि रूस सास 
का मैत्री-सम्बन्ध बढ़ेगा, इनकी कम्युतिस्ट पार्टियों को बल मिलेगा, भौर धीरे: 


'कम्यूनिस्ट व्यवस्था की उत्कृष्टता का अनुमद कर कम्युनिज्म को अपनाने के लिये प्रेरित _ 
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हो सकेंगे । (३) ्राणविक शक्ति के ज्ञान के कारण मनुष्य जाति के हाथों में ऐसे अ्रस्त्र- 
वस्त्र आ गये थे, जिनके प्रयोग से मानव सभ्यता की सत्ता ही खतरे में पड़ जाती थी । येः 
अस्त्र-शस्त्र प्रधानतया रूस श्रौर संयुक्त राज्य ग्रमेरिका के पास हैं । भविष्य में किसी भी 
महायुद्ध में इनका प्रयोग अवश्यम्भावी है। यदि कम्युनिज्म के प्रसार के लिये युद्ध के 
मार्ग का भ्रनुकरण किया जाये, तो इन झ्राणविक शास्त्रों का दोनों पक्षों की ओर से श्रवश्य 
प्रयोग किया जायगा, जिसका परिणाम दोनों के लिये संहारक होगा। इस दशा में यह 
वाञ्छनीय है, कि पूँजीवादी देशों के प्रति सह-अस्तित्व की नीति को अपनाया जाए, 
और कम्युनिस्ट पद्धति की उत्क्रप्टता को प्रमाणित करके ही इस विचारधारा व व्यवस्था 
के प्रसार का प्रयत्न किया जाए। नये स्वतन्त्र हुए एशिया और भ्रफ्रीका के देशों को 
श्राथिक तथा झिक्षा-विपयक सहायता देकर उन्हें कम्युनिज्म के प्रमाव में लाया जा सकता 
है, और उनके विद्यार्थियों को रूस में उच्च दिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर व 
उनकी कम्युनिस्ट पार्टियों को प्रोत्साहित करके इन देशों में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न किया 

i जा सकता है, जो क्रान्ति व हिंसात्मक साधनों का श्रवलम्वन किये बिना भी इनमें कम्यु- 

निस्ट व्यवस्था को स्थापित करने में सफल हो सके । 

i सम्भवतः, यही कारण थे जिनसे स्थ्रुश्चेव के नेतृत्व में रूस ने एक नई नीति का , 
अनुसरण करना प्रारम्भ किया । इस नीति से रूस ने विभिन्त एशियन, भ्रफ्रीकन और 
युरोपियन देशों के प्रति कया व्यवहार किया, इसका उल्लेख करना यहां उपयोगी नहीं 

होगा । इतना ही निर्देश कर देना पर्याप्त है, कि युगोस्लाविया के प्रति रूस ने मैत्री का 
| हाथ बढ़ाया; भारत, इन्डोनीसिया, सीलोन, श्रमेरिका श्रादि की स्थू इचेव ने यात्रा की, 

र जहा कहीं भी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष हो रहा था, उसकी सहायता करनी 

प्रारम्भ की | स्मरश्चेव का मत था, कि वर्तमान परिम्थितियों में युद्ध द्वारा कम्युनिज्म 

का प्रसार कर सकना सम्भव नहीं है, और शान्ति में ही संसार की जनता का हित व 

कल्याण है। इसीलिए रूस युद्ध से वचने के लिये तत्पर रहा है। क्यूवा के प्रश्‍न को 

लकर जब अमेरिका और रूस में युद्ध अवश्य म्भावी प्रतीत होने लगा था (१६६२), तब 
भी स्थू ब्तेव ने बहुत संयम और समझदारी से काम लिया और क्यूबा में उसने जो सैनिक 
अं कायम किये थे, उन्हें हटा लेना स्वीकार कर युद्ध को रोक दिया । 


" पर रूस की यह नई नीति चीन को पसन्द नहीं आई । चीन. में कभ्युनिस्ट व्य- 
5८ ६६४६ में कायम हुई थी। रूस के समान उसे श्रभी इतना समय नहीं मिला था, 
ङि बहू इस व्यवस्था को मली-मांति स्थापित कर सके । वहाँ श्रभी ऐसे लोग बड़ी संख्या 
में विद्यमान थे, जो कम्युनिस्ट व्यवस्था के विरोधी थे। उसे अ्रभी संयुक्त राप्ट्र-संघ की 
सदस्यता भी प्राप्त नहीं हुई है। श्रमेरिका और अन्य शक्तिशाली देश कम्युनिस्ट सरकार 
का चानि की वभ सरकार स्वीकार नहीं करते थे । फामूसा की कु्रोमिन्तांग सरकार 
टी शनि लक प्राप्त था, और वह इस प्रयत्न में था कि चीन पर आक्रमण 
० गे 0 म्युनिज्म का अन्त कर दे। वाह्य ग्रौर ग्राभ्यन्तर दोनों प्रकार ड शत्रं 
आ क ही या,जिसके कारण वह्‌ पूँजीवादी देशों के साथ सह-अस्तित्त्वके 
उपयोगी मावता था कम बे था । इस दशा में वहू उसी नीति का अनुसरण करना 
उ भ » जिसे १६५३ तक रूस में स्टालिनं ने अपनाया था । इसीलिय 
' स्थूइचेव की नीति का समर्थन करना उसके लिये सम्भव नहीं हृश्रा, और धीरे-धीरे चीत र * 
रूस में मतभेद बढ़ता गया। चीन की रष्टि मे सर सचे की नीति संश्रनवादी (२९४६ 
ionist) . अर मिकिक मे और रूस मार्क्स और लेनिन ट्रारा प्रदर्शित मार्ग से दूर हट रहा था । माग्रो 
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कम्युनिस्ट चीन ह्र ७ 


त्से तुंग आणविक शास्त्रों के प्रयोग से भय श्रनुमव नहीं करता । उसका मत है, कि युद्ध के 
बिना पूंजीवाद का विनाश और कम्युनिस्ट व्यवस्था की स्थापना सम्मव नहीं है । वीसवीं 
सदी के प्रथम महायुद्ध (१६१४-१८) के वाद रूस में कम्युनिस्ट क्रान्ति हुई, और दूसरे 
महायुद्ध (१६३९-४५) की समाप्ति पर चीन, कोरिया, विएतनाम और पूर्वी यूरोप के 
अनेक देशों में । यदि तीसरा महायुद्ध हुआ, तो उसके बाद संसार के शेष देशों में भी 
मकम्युनिस्ट राज्य-क्रान्ति हो जायगी, और विशव से पूंजीवाद का अन्त होकर समाजवादी 
व्यवस्था स्थापित हो जायगी। यह  श्राशंका सर्वथा निर्मूल है, कि तृतीय महायुद्ध में 
्राणविक शक्ति का उपयोग किये जाने के कारण मानव जाति विनष्ट हो जायगी । यदि 
किन्हीं देशों में कान्ति का दमन करने के लिए अमेरिका ने युद्ध का प्रारम्भ किया, तो 
वह्‌ आणविक शस्त्रो का प्रयोग नहीं कर सकेगा, क्योंकि रूस क पास भी ऐसे अस्त्र विद्य- 
मान हैं, और ग्रमेरिका को यह भय होगा कि रूस द्वारा इन सस्त्रों के प्रयोग के कारण 
उसकी अपनी सत्ता भी खतरे में पड़ जायगी। महायुद्ध में दोनों पक्ष अपने स्वार्थ के 
कारण श्राणविक शास्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे, और यदि उन्होंने इन्हें प्रयुक्त भी 
किया, तो भी कोई विशेष हानि नहीं होगी। यदि महायुद्ध में आधी मनुष्य जाति तष्ट 
भी हो गई, तो जो लोग शेष बचेंगे वे समाजवादी व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन 
व्यतीत करेंगे, और यह बात मानव सभ्यता के लिये हितकर ही होगी, हानिकारक 
नहीं । 


रूस और चीन में मतभेद और विरोध के अन्य भी अनेक कारण हैं--( १) रूस 
श्रौर चीन एक दूसरे के पड़ोसी हैं। उनकी सीमा साथ लगती है, और इस सीमा की 
लम्बाई ४००० मील से भी अधिक है। चीन के सिंगकियांग प्रदेश में जो जातियां निठास 
करती हैं, वही रूस के पड़ोस के प्रदेशों में म हैं। मध्य एशिया का कुछ नाग 
चीन के अन्तर्गत है, और कुछ रूस के । इन दोनों में निकट सम्पर्क भी विद्यमान है। 
रूस के अन्तर्गत मध्य एशियन प्रदेशों ने बहुत प्रगति कर ली है, और चीन के ये प्रदेश 
बहुत पिछड़े हुए हैं। अतः उनमें प्रायः श्रसंतोष उत्पन्न होता रहता है । ह इसके लिये 
रूस को उत्तरदायी ठहराता है। (२) मंगोलिया के दो भाग हैं-वाह्म मंगोलिया ग्रौर 
आभ्यन्तर मंगोलिया । बाह्य मंगोलिया की स्थिति एक स्वतन्त्र व सम्पु्णअमुच्-सम्पत्त 
राज्य की है, और आम्यन्तर मंगोलिया चीन के ग्रन्तर्गत है। चीन का यह यत्न रहा है 
कि वाह्य मंगोलिया को भी वह अपने प्रभावक्षेत्र में ले ग्राये। पर रूस को यह पसन्द 
नहीं है। वह इस राज्य को स्वतन्त्र स्थिति को कायम रखना चाहता है, श्रौर साथ ही 
इस पर अपने प्रभाव को भी जारी रखने का इच्छुक है। एक ही जाति द्वारा ग्राबाद इ 
दो मंगोलियन प्रदेशों के लिये यह वात श्रस्वाभाविक है, कि उनमें से एक चीन के न्तर्गत 
रहे, और दूसरा उससे सर्वथा पृथक्‌ व स्वतन्त्र हो।( ३) चीन और भारत में सीमा-सम्बन्धी 
जो विवाद हैं, उसमें चीन को यह्‌ राशा थी कि कम्युनिस्ट होने के नाते रूस उसका न केवल 
| करेगा, अपितु उसकी सहायता भी करेगा । वह समझता था कि रूस उसके पक्ष 
को न्याय्य स्वीकार करेगा, और भारत ज॑से देश ख जिसने कम्युनिस्ट व्यवस्था को 
नहीं अपनाया है--दोषी ठहराया । पर इस विवाद में रूस न केवल तटस्थ रहा, अपितु 
उसने भारत का समर्थत भी किया, यद्यपि यह समर्थन प्रच्छन्त रूप में था। (४) रूस 
इस प्रयत्न में रहा है, कि निःशस्त्रीकरण और श्राणविक बम्ब के प्रतिरोध के सा 
अमेरिका और श्रन्य विदेशी राज्यों के साथ ऐसा समझौता कर ले, जिससे ग्रस्त्र-शस्त्र 
में कमी की जा सके । इस विषय में उसे सफलता मी हुई है। चीन इसका बिरोत्री है। 
जसका कहना है, कि या तो ग्राणविक झस्त्रों के निर्माण को सब राज्य बन्द कर द. 
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१४६ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


-्रन्यथा अरन्य राज्यों को मी यह अवसर हो कि वे इस प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण व 
'सञ्चय कर सकें। कुछ गिनती के राज्यों का इन हथियारों का स्वामी हो जाना उसे 


समुचित प्रतीत नहीं होता । (५) क्योंकि रूस और चीन की सीमा साथ-साथ लगती है, 


“ तः इस सीमा के विषय में मी इन देशों में उसी ढंग का विवाद है, जैसा कि भारत और 


चीन के बीच की सीमा के बारे में है । 


ये सब बातें हैं, जिनके कारण ग्ब चीन ्रौर रूस के सम्बन्धो में कटुता झा गई 
है, श्रौर कम्युनिस्ट गुट में एकता नहीं रह सकी है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी विएत- 
नाम के कम्युनिस्ट राज्य चीन के समर्थक हैं । यूरोप में ल्वानिया भी चीन की नीति 
का समर्थन करता है। कतिपय अन्य देशों को कम्युनिस्ट पाटियां भी चीन की नीति 
व विचारधारा को सही समभती हैं, पर बहुसंख्यक देशों के कम्युनिस्ट रूस के 
समर्थक हैं । 
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तीसवां श्रघ्याय 


चीन में महान सांस्क्रतिक क्रान्ति का काल 


(१) सांस्कृतिक कन्ति का श्रीगणेश 


सन्‌ १६११ में चीन में राज्यक्रान्ति हुई थी, जिस द्वारा मञ्चू वंश के निरंकुश व 
स्वेच्छाचारी शासन का अन्त कर रिपब्लिक की स्थापना की गई थी। सन्‌ १६४६ में 
कम्युनिस्ट पार्टी ने देश के शासन को अधिगत कर लिया था, ग्रौर कुओरोमिन्तांग को बहिए- 
कृत कर समाजवाद के श्रनुसा र राजनीतिक ग्राथिक व्यवस्था की स्थापना का प्रारम्म किया . 
था। सन्‌ १९६६ में चीन में सांस्कृतिक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ, और यह्‌ क्रान्ति इस 
समय (१९७३) तक भी पूर्ण नहीं हुई है। चीन के ्राधुनिक इतिहास में-सन्‌ १६६६ का 
महत्त्व १६११ और १६४९ के ही समान है, 'क्योंकि इस वर्ष में वहां ऐसे परिवर्ततों का 


~ _ 


प्रारम्म हुआ, जिन्होंने देश को एक नये क्रान्तिकारी मार्ग पर डाल दिया है । 


' मारो त्से-तुंग के नेतृत्व में चीन ने समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के 
लिये जो म्रग्रगामी लम्बी छलांग (७०१६ ।६३? 0ए००) ली थी, पिछले अध्याय मे 
उस पर प्रकाश डाला जा चुका है । भ्रनेक विष्न-बाधाओं के बावजूद चीन अपने इस नये 


* कार्यक्रम पर दृढ़ रहा था, रौर इसमें उसने मच्छी सफलता भी प्राप्त कर ली थी। पर 


रूस सदृश बहुसंख्यक कम्युनिस्ट देश चीन की इस क्रान्तिकारी नीति को ग्राशंका की इष्टि 
से देखत थे, और यह समभते थे, कि माश्रो त्से-तुंग एक ऐसे मार्ग के अनुसरण में तत्पर 


* है जो न केवल अक्रियात्मक है अपितु श्रनुचित मी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में भी 


बहुत-से ऐसे लोग थे, जो इस नीति के विषय में माग्रो त्से-तुंग से असहमत थे। श्रग्नगामी 


- लम्बी छलांग के कार्यक्रम को क्रियान्वित करते समय जो अनेक बिघ्न-वाबाएं उपस्थित हुई 


थीं, उन्हें दूर करने के लिये चीन में कतिपय ऐसी व्यवस्थाएं मी की गई थीं, जो माम्रो 
से तग के विचारो के प्रतिकूल थीं। अनेक स्थानों पर किसातों को ऐसे खेत दे दिये गे 
थे, जिनकी पैदावार ऊ वे स्वयं मालिक थे रौर जिसे वे स्वेच्छापूर्वक बाजा में बेच 
सकते ये। अधिक कार्य व श्रम करने परअधिक पारिश्रमिक प्रदान करने की नीति को 
भी वहां अपना लिया.गया था । मागओरो त्से-तुंग के विचार में ये बातें कम्युनिस्ट व्यवस्था गा 
म्रादों के श्रनुकूल नहीं थीं । श्रग्रगामी लम्बी छलांग के कार्यक्रम को क्रियान्वित कर 


-के लिये चीन को जिस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या, उन्हें देख कर बहुत-से 


कम्यनिस्ट नेताओं ते मागरो त्से-तुंग की नीति का विरोध भी करना प्रारम्म कर दिया 
था, और कतिपय ऐसे लेख व पुस्तिकाएं भी वहां प्रकाशित होनी शुरू हो गई थीं, जिनमें 
माओ के विरोध में विचार प्रगट किये गये थे। 

माओ के इन विरोधियों में सवंप्रधान ल्यू जारो ची वे, जो माझो के प्रमुख सहयोगी 


- थे और १६५६ में जिन्हें चीत के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया जा चुका था । उनका 


मत था, कि अब चीन में कम्युनिस्ट न्ति पूणे हो चुकी है, पूंजीवाद/का अन्त हो गया 


मांति केवल 
, और समाजवादी व्यवस्था मली स्थापित हो गई है । श्रव चीन के सम्मुख 
कार्य शेष है कि देश की ग्राथिक उन्नति के लिये अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा दी जाए, 
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४६० एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


ताकि चीन भी रूस तथा पूँजीवादी पाइचात्य देशों के समकक्ष हो सके। इस आथ्िक उन्नतिः 
के लिये चीन को भी वही मार्ग अपनाना होगा, जिस द्वारा रूस, अमेरिका, पर्चिमी 
जर्मनी आदि देशों ने आर्थिक क्षेत्र में असाधारण उन्नति करने में सफलता प्राप्त की है। 
यह मार्ग है, नये वैज्ञानिक साधनों को अपनाना और श्राथिक उत्पादन के लिये नवीन 
तकनीकी तरीकों को स्वीकार करना । ल्यू शाश्रो ची और उनके साथी यह मानते थे, कि 
देश की श्राथिक उन्नति के लिये वैज्ञानिक साधनों तथा नये तकनीकी आविष्कारों का प्रयोग 
तभी सम्भव है, जबकि ये कार्य उन व्यक्तियों द्वारा सम्पन्न किये जाएं, जो इनके विशेषज्ञ 
हैं। ्राथिक उन्नति का नेतृत्त्व इन विशेषज्ञों के ही हाथों में रहता चाहिये । 
पर माश्रो त्से-तुंग का मत इससे भिन्न था । उनका कहना था, कि कम्युनिस्ट 

क्रान्ति श्रमी पूर्ण नहीं हुई है। चीन के समाज में जो विषमताएं पहले विद्यमान थीं, 
उनका तो अब अन्त हो गया है, पर उनके स्थान पर नई विपमताएं उत्पन्न हो गई हैं। 
देश में एक ऐसा विशिष्ट वर्ग विकसित हो गया है, जो सर्वसाधारण जनता से पृथक है। 
इस वर्ग में वे वैज्ञानिक, इन्जीनियर, शिल्पी, प्रशासक तथा कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, 
जो शिक्षा, ज्ञान तथा प्रशासन कार्य में विशिष्टता प्राप्त कर लेने के कारण अपने को सर्व- 
साधारण जनता से ऊंचा तथा पृथक्‌ समभने लगे हैं। इन द्वारा देश में एक ऐसा वर्ग 
उलन्न हो गया है, जो सर्वसाधारण जनता की शक्ति तथा क्षमता में दिइवास नहीं रखता, 
अपितु यह समझता है कि केवल इसी वर्ग के व्यक्तियों में वह योग्यता है जिसस देश मी 
उन्नति के लिये उपयोगी नीति व कार्यक्रम को निर्धारित किया जा सकता है । सर्वसाधारण 
जनता में ग्रभी यह क्षमता नहीं है, कि वह यह समझ सके कि उने अपनी उन्नति के लिये 
किन उपायों व साधनों का उपयोग करना चाहिये। माश्रो त्से-तुंग की दृष्टि में यह 
विचारसरणी कम्युनिस्ट क्रान्ति के लिये अत्यन्त हानिकारक थी । उनके मत में यह 
एक्र प्रकार का प्रतिक्रियावाद था, जिसका परिणाम बह हो सकता था, कि चीन 
कम्युनिज्म के क्रान्तिकारी मार्ग का परित्याग कर फिर से पूँजीवाद को श्रपनाने लग 
जाए। उनके विचार में खन शचेव के नेतृत्त्व में कम्युनिस्ट रूस ने कम्यूनिज्म के मार्ग का 
परित्याग कर दिया था, और ल्यू शाश्रो ची तथा उनके साथी चीन में मी ऐसे मार्ग का 
अनुसरण करने के पक्षपाती थे, जो कम्यृनिस्ट श्रादशोँ के विपरीत था । माग्रो त्से-तुंग का 
सवसांधारण जनता की शक्ति में श्रगाव विश्वास था। उनका कहना था, कि जनशक्ति 
का उपयोग करके ही चीन ने जापान को परास्त किया है, कुश्रोमिन्तांग की शक्ति का अन्त 
किया है और उसके नेतृत्व में ही श्रव ्रादशं कम्युनिस्ट व्यवस्था को स्थापित किया जा 
Lr कहीं रूस के अ प्रतिक्रियावादी मागे का श्रनुसरण न करने लगे, 
ठ आ ह a सम्भव है, 22 कि सर्वनाधारण जनता की क्रान्तिकारी शक्ति 
सजा मा जाए । देश की उन्नति के लिये योजनाएं बनाने हि का कार्य मी सर्व- 

जारण जनता द्वारा ही किया जाना चाहिये, केवल सम्पन्न सुशिक्षित वैज्ञानिक व 
विशेषज्ञ वर्ग द्वारा ही नहीं, क्योंकि इस वर्ग के लोगों को जनसाधारण की आवश्यकताओं 
का समुचित ज्ञान नहीं होता । 


इसमें सन्देह नहीं, कि कम्युनिस्ट क्रान्ति श्रौर अग्रगामी लम्बी छलांग के कार्यक्रम 
के बावजूद चीन में सुशिक्षित, सम्भ्रान्त तथा विशेषज्ञ लोगों का एक ऐसा विशिष्ट वर्ग 
विकसित हो गया था, जो जनसाधारण से पृथक्‌ था। इत्तका रहन-सहन सर्वसाधारण 
जनता से ऊचे स्तर का था, इनके वच्चे अधिक श्रच्छे विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते थे 
इनके लिये यह भी सम्भव था कि अपने मित्रों-सम्बन्धियों तथा कृपापात्रों को उच्च पद 
प्राप्त करा सक, और स्वयं ऐसा जीवन व्यतत करें. जो जनसाधारण के जीवद सें ` 
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चीन में महान्‌ सांस्कृतिक क्रान्ति का काल ४९१ 


था । ये समभते थे कि देश की उन्नति के लिये जिन योजनाओं की ग्रावइयकता है, उसका 
निर्माण करने की क्षमता केवल इन्हीं लोगों में है, रौर सवंसाधारण को इन द्वारा निर्धारित 
नीति एवं कार्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । 


मनुष्यों में यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वे अपने तथा भ्रपने पारिवारिक 
जनों के हितों को विशेष महत्त्व दें । कम्युनिस्ट चीन भी इसका ग्रपवाद नहीं था। हजारों 
साल से चीन के समाज में अनेक प्रकार की विषमताएं तथा वर्ग भेद विद्यमान थे । कम्यू- 
निस्ट ऋन्‍्ति और अग्रगामी लम्बी छलांग भी इन विषमताओं को दूर नहीं कर सकी 
थी । इसी का यह परिणाम था, कि चीन में भी संत्रान्त लोगों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्त 
हो गया था, सर्वसाधारण जनता की तुलना में अपनी विशिष्ट स्थिति जिसे सर्वया स्वा- 
भाविक व उचित प्रतीत होती थी। इसीलिये श्रब तक भी चीन में एक ऐसे समाज का 
निर्माण नहीं हो सका था; जो कम्युनिस्ट ग्रादकषों के अनुसार हो ! जिस ढंग की कम्युनिस्ट' 
व्यवस्था गत पन्द्रह वर्षों (१६४६-१६६४) में चीन में स्थापित हुई थी, उसमें नगरों का 
तो सुचारु रूप से विकास हो गया था, पर देहातों की उन्नति पर विशेष ध्यान नहीं दिया 
गया था । प्रायः सब बड़े कल-कारखाने नगरों में स्थापित थे। देहातों से आकर लोग बड़ी. 
संख्या में नगरों में निवास करने लगे थे, और शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन श्रादि की सव 
सुविधाएं भी नगर-निदामियों को प्राप्त थीं । चीन के वैज्ञानिक, इन्जीनियर, _ विशेषज्ञ, 
निदान्‌, राजकोय पदा विकारी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता-सब प्रायः नगरों में निवारा 
करते थर, और देहातों की दुर्दशा की ओर उनका ध्यान नहीं जाता था । माग्रो त्से-तुंग ने 
इस दशा को देख कर यह श्रतूभव किया, कि चीत भी उसी मागेको श्रपना सकता र्ठ 
रूस ने जिसका अ्रनुसरण किया है, और वहां भी प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियां जोर पकड़ 
सकती हैं। ल्यू शाओ्रों ची जैसे पुराने कम्युनिस्ट नेताओ्रों के रुख को देख कर उन्हें यह 
ग्राशंक्रा हो गयी थी कि चीन में भी कम्युनिज्म का मविष्य सर्वथा उज्ज्वल नहीं है। १६६२ 
में ही उन्होंने इस सम्भावना को श्रोर लोगों का ध्यान ग्राक्ृप्ट करना प्रारम्भ कर दिया 
था । अपने एक भाषण में उन्होंते कहा था, कि चीन के सरकारी पदाधिकारी और कम्यु- 
नेस्ट पार्टी के नेता श्रपने कर्तव्यों से विमुख होते जा रहे हैं, वे आराम से जीवन बिताना 
चाहते हैं, जनसाधारण से श्रपने को पृथक्‌ रखते है और अपने को जनता से ऊंचा समझत 
हैं। इन स्थिति में जनसाधारण का यह कतेव्य है, कि वह शासक वग तथा नेताओं 
के कार्यों पर दृष्टि रखे, उनकी आलोचना में तत्पर रहे और उन्हें कर्तेव्यविमुख न 
होने दे । 


पर ल्यू झाग्रो ची और उनके साथियों का मंत इससे मिनन था। वे समझते थ 
कि चीन की सर्वसाधारण जनता अभी समुचित रूप से सुशिक्षित नहीं है। उसके लिये यह्‌ 
सम्भव ही नहीं है कि वह शासक वर्ग तथा कम्युनिस्ट नेताओं को सही मार्ग पर चलन 
के लिये विवश कर सके | यह सही है कि शासकों तथा पाटा क नताश्रा का कतेव्यपालन 
के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये । उत्तमें जो शिथिलता श्रात्ी जा रही है, उसे दूर 
करना अनिवार्य है । पर यह कार्य कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ही किया जा सकता है, जतसा- 
धारण द्वारा नहीं । इसी प्रयोजन से स्यू जाओ ची ने कतिपय कम्युनिस्ट नेताओं की ऐसी 
मण्डयां संगठित कीं, जिन्हें पार्टी में तवजीवत का संचार करने का काय सुमु किया गया, 
ओर उन्हे यह. भी कहा गया कि वे शासक तथा विशिष्ट वग को अपने कतंव्यों से 
विमुख न होने दें। पर इन मण्डलियों के सदस्य भी सम्ञ्नान्त बग के ही थे, भर माझो 
त्वे. की सम्मति में वे उस,कार्य के अयोग्य थे, जो उन्हें सुपुर्द कियागया था। भा को 
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४६२ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


जनसाधारण की शक्ति में विश्वास था, और उनके मत में सर्वसाधारण जनता ही शासक 
'वर्ग तथा नेता वर्ग को सही मार्ग पर स्थिर रख सकती थी । 


सन्‌ १६६१ में पेकिग से एक नाटक प्रकाशित हुआ था, जिसके लेखक ब्रु हान थे 
जो पेकिंग के डेपुटी मेयर थे। इसमें परोक्ष रूप से माश्रो त्से-तूंग की नीति तथा कार्य- 
कलाप की आलोचना की गई थी। चीन में इस नाटक की बहुत चर्चा हुई, और यह 
समभा गया कि इस द्वारा मार्शल फेंग ते-हुआई की नीति का समर्थन करने का प्रयत्न 
किया गया है। यह पहले लिखा जा चुका है कि फेंग ते-हुआई श्रप्रगामी लम्बी छलांग के 
कार्यक्रम के विरोधियों के नेता थे, और इसी कारण १६५९ में उन्हें रक्षामन्त्री के पद से 
पृथक्‌ कर दिया गया था। वू हान के नाटक के कारण जो विवाद प्रारम्भ हुआ था, 
उसके सम्बन्ध में तथ्य का पता करने के लिये एक कमेटी की नियुक्ति की गई, जिसके 
अध्यक्ष पेंग चेन थे ये पेकिंग के मेयर थे, श्रौर ब्रु हान के समर्थक माने जाते थे। १६६६ 
में इस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जो उसमें वास्तविक प्रश्‍न को टालने का प्रयत्न 
किया गया था। मई, १९६६ में पेंग चेन को पेकिंग के मेयर पद से पृथक्‌ कर दिया गया, 
श्रौर चीन में उस वाद विवाद ने उग्र रूप धारण करना प्रारम्भ कर दिया, जिसकी शुरू- 
ग्रात बु हान के नाटक से हुई थी । इस वादविवाद का रूप यह था, कि बहुत-से लोग 
विवादग्रस्त नीति एवं कार्यक्रम पर स्वतन्त्रतापूर्वक श्रपने-श्रपने विचार प्रगट करने लग 
गये थे, और अपने विचारों की ग्रभिव्यक्ति के लिये हस्तलिखित पोस्टरों, हैण्डबिलों तथा 
पुस्तिकाओं का श्राश्रय लेने लगे थे। चीन के श्राधुनिक इतिहास में जिसे सांस्कृतिक 
क्रान्ति कहते हैं, उसका श्रीगणेश इसी पद्धति से हुआ । 


वस्तुतः, वू हान द्वारा लिखित नाटक उस प्रवृत्ति का मूतं रूप था, जो अग्रगामी 

लम्बी छलांग के काल में चीन के बुद्धिजीवी तथा सम्भ्रान्त बर्ग में उत्पन्न हो गई थी। 

इस वर्ग के व्यक्ति माग्रो त्से-तुंग की नीति व कार्यक्रम को श्रक्रियात्मक तथा उपहासास्पद 

समभते थे, और अपने उत्कषं के लिये प्रयत्नशील थे । वे अपने को जनता का स्वाभाविक 

नेता मानते थे, और यह समभते थे कि देश की उन्नति के लिये योजनाएं बनाना उन्हीं 

का काम है। पर कुभ्रोमिन्तांग तथा जापान के विरुद्ध संघर्ष करते हुए चीन की सेना ने 

जनसाधारण की शक्ति का जिस ढंग से उपयोग किया था, उसके कारण जनता में प्रपने 

महत्त्व तथा स्थिति की चेतना उत्पन्न हो गई थी, और वह उसकी अभिव्यक्ति के लिये 
उद्यत रहती थी। इसी का यह परिणाम हुआ, कि १६६६ में बू हान के नाटक के सम्बन्ध 
में बिवाद प्रारम्भ होने पर लोगों ने अपने विचारों को खुले तौर पर प्रगट करना शुरू 

कर दिया । ये विचार प्रायः परस्पर-विरोधी होते थे । जो जिस ढंग से सोचता, श्रपने मत 

को हाथ से लिखकर किसी प्रमुख स्थान पर चिपका देना। लोग इन्हें शौक से पढ़ते, श्रौर 

उन पर विचार विमर्श करते। विश्वविद्यालय तथा श्रन्य शिक्षणालय इस विचारः 

विमर्श तथा वादविवाद के प्रधान केन्द्र ये । वहाँ वादविवादों ने इतना उग्र रूप प्राप्त कर 

लिया, कि कुछ समय के लिये प्राय: समी शिक्षणालय बन्द कर दिये गये । वस्तुतः, इस 

समय चीन की सवसाधारण जनता में एक नई क्रान्ति का सूत्रपात हो गया था, जिसका 

लक्ष्य अपने असंतोष को स्वच्छन्दता के साथ प्रगट करना था। सब में इस प्रकार की 
सावना उत्पन्न हो गई थी, कि उन्हें समाज के नवनिर्माण के लिये कुछ न कुछ करना : 
माओ्रो त्से-तुंग चाहता था, कि यह नई लहर अ्रपने लिये स्वयं मां टूँढ ले और जनसाघा- 
रण को श्रपनी शक्ति प्रदशित करने का स्वच्छन्द रूप से ग्रवसर प्राप्त हो सके । इसी लिये 
वह पेकिंग छोड़ कर हैंग्चो चले गये, और वहां रह कर इस बात की प्रतीक्षा करने लगे, 
कि देश में जो नई आंधी उठ रही है, उसका क्या परिणाम निकलता है। 
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चीन में महान्‌ सांस्कृतिक क्रान्ति का काल - ४९३. 


| (२) रेड गाड्सं श्रर क्रान्तिकारी समितियां 


| इसी समय चीन में नवयुवकों के उस संगठन का प्रारम्म हुआ, जो रेड गाड्सँ के 
नाम से प्रसिद्ध है। विद्यार्थी इसमें बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुए। रेड गाड्सं का मुख्य 
कार्य यह था, कि वे सव कोई की स्वतन्त्रतापूर्वक आलोचना करें, किसी की भी परवाह न 
करें, जिस किसी को समाजवाद व क्रान्ति का विरोधी समझें उस पर आक्रमण करें, और 
उग्र विचारों का सर्वत्र प्रचार करें । विद्यार्थियों में जो असंतोष था, उसका इन रेड गास 
ने पूर्ण रूप से उपयोग किया। माओ त्से-तुंग का समर्थन इन्हें प्राप्त था, श्रौर ये उन 
सब व्यक्तियों की आलोचना करने में तत्पर थे, जिन्हें राज्यसंस्था, कम्युनिस्ट पार्टी, 
कल-कारखानों तथा झिक्षणालयों में कोई मी पद प्राप्त था। सम्भ्रान्त वग के ये विशेष 
रूप से आलोचक थे, चाहे वे वैज्ञानिक हों, चाहे विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक हों और 
चाहे उच्च राजकीय पदों पर हों। ये उनकी निर्वेलताशओरों, कतव्य के प्रति उपेक्षा और 
शक्ति के दुरुपयोग की खुले तौर पर निन्दा करना अपना कतंव्य समभे थे । ल्यू शा ची 
तथा उनके साथियों ने इन्हें शान्त करने का प्रयत्न किया, उनकी शिकायतें सुनीं और 
उनके साथ अनेक रियायतें भी कीं । पर उन्हें सफलता नहीं मिली, और रेड गाड्सं 
निरन्तर जोर पकड़ते गये। कुछ समय पश्चात्‌ माझ्ो त्से-तुंग पेकिंग वापस लौट 
आये, और उन्होंने रेड गाड्सं को एक वैध संगठन के रूप में स्वीकार कर लिया । उनसे 
प्रेरणा प्राप्त कर रेड गार्ड्स सारे देश में फैल गए, ्रौर उन्होंने सर्वत्र अपने विचारों का \ 
प्रचार प्रारम्भ कर दिया | वे ल्यू शाश्रो ची के विरुद्ध जनता को मड़काते और उसे 
क्रान्तिकारी उपायों का श्रवलम्बन करने के लिये प्रेरित करते । पर कुछ समय पश्चात्‌ 
रेड गास में मी मतभेद और भगड़े प्रारम्भ हो गये । ये झगड़े जहां रेड गाड्सं में आपस में 
थे, वहां साथ ही मजदूरों किसानों ग्रौर सैनिकों से भी न । रेड गाड्सं संगठन में बिद्याथि- 
| यों और नवयुवकों की बहु-संख्या थी। बहुधा मजदूरों आदि के संगठनों से उनका मत- 
भेद हो जाता था, क्योंकि भ्रालोचना करते हुए वे कोई भी मर्यादा नहीं रखते थे | कम्यू- 
निस्ट पार्टी के बहत-से नेता रेड गाड्स से परेशान थे, विशेषतया इस कारण क्योंकि वे 
हिसा का प्रयोग करने में भी संकोच नहीं करते थे। नेताओं, राजपदाधिकारियों और 
विशेषज्ञों की ग्रालोचना करते हुए वे बहुधा रपे से वाहर हो जाते थे। पर,माग्रो त्से-तुंग 
इस दशा से चिन्ता श्रनुभव नहीं करते थे। वे समभते थे Bd में जो यह तूफान उठा 
है, अन्त में उसका परिणाम अच्छा होगा । सम्भ्रान्त वग में जो शिथिलता आ गई है 
उसके दूर होने में इससे श्रवश्य सहायता मिलेगी । पर रेड गाड्सँ की हिंसात्मक प्रवृत्तियों 
का उन्होंने भी विरोध किया, और सबसे यह अनुरोध किया कि वे हिसा का आश्रय न 
लेकर अपने श्रान्दोलत को केवल विचार-विमर्श, वादविवाद तथा आलोचना तक ही 
सीमित रखें । मे 
पर ल्यू शाओ ची और उनके साथी कम्युनिस्ट नेता रेड गार्ड स की गतिविधियों 
से बहुत उद्विग्त थे। वे समभते थे कि इस संगठन के कार्यकलाप द्वारा देश म जो ्रव्यव्‌स्या- 
उत्पन्न हो रही है, उसका परिणाम बहुत अग्रकरु होगा। श्रत: पहले उन्होंने ज 
किया कि कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार विभाग को अधिक जागरूक किया जाए, ताकि 
जनता को वस्तुस्थिति का बोध कराया जा सके । विश्वविद्यालयों व शिक्षण-संस्थाओं में इस 
विभाग ने विशेष रूप से प्रचार प्रा «म्भ किया, पर उसका कोई परिणाम नहींनिकला । रेड 
का स का ग्रान्दोलन निरन्तर जोर पकड़ता गया। इस दशा में ल्यु शाओ ची ने बड़े 


ब 


ऽस वै दिया (जुलाई | 
साहसे से काम लिया, और रेड गाँस संगठन को वैध घोषित कर त्से तेग 
१६६६) । पर इससे भी रेड गा स का आन्दोलन समाप्त नहीं हुआ । माओ त्से-तुंग से 
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४९४ एशिया (सुदूर पूर्व) का श्राधुनिक इतिहास 


सहारा प्राप्त कर यह ग्रान्दोलन जारी रहा, और कम्युनिस्ट पार्टी में उग्र मतभेद प्रारम्भ 
हो गये | रेड गाडे स के प्रश्‍न को लेकर ल्यू शाओ ची और माश्रो त्से-तुंग में मतभेद 


“इतना अधिक बढ़ गया, कि ल्यू झाग्रो ची को राष्ट्रपति पद से पृथक्‌ कर दिया गया 


(अगस्त, १६६६) । उनके विरुद्ध श्रनेक प्रकार के श्राक्षेप ति जाने लगे, और उन्हें प्रति- 
क्रियावादी तथा कम्युनिस्ट आदर्शों के विरोधी के रूप में. बदनाम किया जाना प्रारम्म 
हुआ | ल्यू शारो ची के अनेक साथी और सहयोगी भी इस समय माझ्रो त्से-तुंग तथा रेड 
गार्ड स के कोप के शिकार बने । न 

रेड गार्ड स के रूप में जो नया तूफान इस समय चीन में व्याप्त हो रहा था, माग्रो 


-त्से-तंग उसे देश के लिए लाभदायक समझते थे । उनका कहना था, कि राजशक्ति जन- 


- ~ में ड |e ~ ~ 
साधारण के हाथों में रहनी चाहिये, कतिपय सम्भ्रान्त व्यक्तियों के हाथां में नहीं, चाहे ये 


-सम्म्रान्त व्यक्ति कितने ही योग्य तथा विशेषज्ञ क्यों न हों । रेड गार्ड स के कारण इम 


समय चीन में इस ढंग की ्रव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, कि न राजकीय पदाधिकारियों 
के लिये स्थिति पर काबू पा सकना सम्भव रहा था और न कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के 
लिए । परिणाम यह हुआ कि अनेक स्थानों पर क्रान्तिकारी जनसाधारण ने शक्ति हस्त- 
गत कर लीं, और ऐसी क्रान्तिकारी समितियों का संगठन प्रारम्भ कर दिया, जिनका कार्य 
देश के राजनीतिक, ्राथिक व सामाजिक जीवन का संचालन करना था। ऐसी पहली 


- क्रान्तिकारी समिति शंघाई में संगठित की गई (फरवरी, १६६७)। विद्यार्थियों और मज- 


दूर वर्ग के वहुत-से संगठनों ने इस समिति का साथ दिया, और शंघाई के शासन को 
इसने श्रपने हाथों में ले लिया । कुछ ही समय में देश के अन्य बहुत-से स्थानों पर इसी ढंग 
की क्रान्तिकारी संमितियां संगठित कर ली गई, और सम्पूर्ण चीन में क्रान्तिकारी समि- 
तियों का एक जाल-सा बिछ गया । ये समितियां कल-कारखानों, राजकीय कार्यालयों, 


नगरों,शिक्षणालयों, सैनिक संस्थाग्रों आदि सवेत्र संगठित कर ली गई थीं, और इनकी 


संचालन व प्रबन्ध इन समितियों द्वारा ही किया जाने लगा था। जिन लोगों ने इन 


समितियों का विरोध किया, उनके विरुद्ध उभ्र उपाय प्रयुक्त किये गये, और विरोधियों 


-का दमन करने में कोई मी कसर उठा नहीं रखी गई । 


१६६७ के श्रन्त तक प्रायः सम्पूर्ण चीन में क्रान्तिकारी समितियां संगठित कर 


-ली गई थीं। इन समितियों के सदस्यों की नियुक्ति किसी ऐसी निर्वाचन-प्रक्रिया द्वारा 
- नहीं की जाती थी, जिसमें लोगों से बाकायदा वोट लिए जाएं। विद्यार्थियों, मजदूरों, 


किसानों ग्रौर सैनिकों के जो बहुत-से संगठन चीन में विद्यमान थे, वे समितियों की | 


:स्यता के लिए व्यक्तियों को नामजद किया करते थे, और नामजद हुए व्यक्तियों की 


उपयुक्तता सम्बन्ध में खुले रूप से विचार-विमर्श किया जाता था। जो व्यक्ति सबको 
स्वीकार्यं हों, वे ही समिति के सदस्य बना लिये जाते थे। पूंजीवादी लोकतन्त्र राज्यों में 


* चुनाव के लिए जिस प्रक्रिया का आश्रय लिया जाता है, चीन के क्रान्तिकारी जनसाधारण 


उसे मन मानते । उनका यह्‌ यत्त रहता था, कि क्रान्तिकारी समितियों की सदः 
स्यता केवल ऐसे व्यक्ति ही प्राप्त कर सकें, जिनको सब कोई स्वीकार्य समझें और 
जिनके गुण-दोषों का सुचारु रूप से विवेचन कर लिया गया हो। यह नहीं समझना 
चाहिये कि चीन को इन क्रान्तिकारी समितियों की सदस्यता के लिये कोई संघर्ष नहीं 
होता था । कौन व्यक्ति इनकी सदस्यता के लिए उपयुक्त है, इस विषय में प्रायः उग्र 


` मतभेद रहते थे, और कोई व्यक्ति तभी क्रान्तिकारी समिति की सदस्यता को प्राप्त करता ` 


था, जब कि खुले विचार-विमर्श तथा आलोचना के ग्रनन्तर जनंसाधारण उसे समिति के 


- लिए उपयुक्त स्वीकार कर लें। ये क्रान्तिकारी समितियां ही थीं, जिन द्वारा सर्वसाधारण 
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जनता की शक्ति श्रमिव्यक्त होती थी। इनके संगठन के कारण बड़े-बड़े कारखानों का 
संचालन भी जनसाधारण के हाथों में आरा गया था। इनके सदस्य प्रायः तीन प्रकार के 
होते थे, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट सेना (जिसे लोक मुक्ति सेता या पीपल्स 
लिबरेशन ग्रामी कहते हैं प्रौर जिसका संगठन येनान में कम्युनिस्ट सरकार के स्थापित 
होने के समय ही कर लिया गया था) के प्रतिनिधि और जनसाधारण के प्रतिनिधि । 
कारखानों की क्रान्तिकारी समितियों में साधारण मजदूरों का प्रतिनिधित्व प्रायः ४५ 
प्रतिशत होता था, कम्यूनिस्ट कार्यकर्ताओं का ३६ प्रतिशत, सेना का १४ प्रतिशत और 
कारखाने के विशेषज्ञों व वैज्ञानिक कर्मचारियों (प्रबन्धकर््ता, इन्जीनियर श्रादि) का ५ 
प्रतिशत । क्रान्तिकारी समितियों के इस ढंग के संगठन के कारण कारखानों की व्यवस्था 
व संचालन का कार्य पूर्णतया जनसाधारण के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाने लगा। कार- 
खानों में जो वैज्ञानिक व इन्जीनियर ग्रादि कार्ये करते थे, उनके लिए भी यह ्रावक्यक 
था, कि कुछ समय वे भी साधारण मजदूरों की तरह काम किया करें, ताकि उनमें 
अपने को जनसाधारण से ऊंचा व पृथक्‌ समझने की भावना न रह जाए। 


क्रान्तिकारी समितियों द्वारा किसी बात का निर्णय करने के लिये वोट लेने की 
पद्धति को नहीं भ्रपनाया गया था। जब कोई विषय निर्णय के लिये प्रस्तुत किया जाता, 
तो उस पर खुले तौर पर विचार-विमर्श व वादविवाद किया जाता। सबको श्रपनी 
सम्मति प्रकट करने का अवसर दिया जाता, और यह यत्न किया जाता कि निर्णय 
निविरोध रूप में हों। a : 

क्रान्तिकारी समितियों का संगठन और उन द्वारा देश के ग्राथिक, राजनीतिक 
आर सामाजिक जीवन का संचालन सास्कृतिक क्रान्ति का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम 
था। पर इसके लिए चीन में घोर संघर्ष की श्रावश्यक॒ता हुई। कमी-क्रमी यह संघर्ष 
हिसात्मक रूप मी धारण कर लेता था, पर बहुधा इसका रूप यह होता था, कि संब कोई 
अपने विचारों को हस्तलिखित पोस्टरों, हैण्डबिलों ग्रौर पुस्तिकाश्रों द्वारा प्रगट करते 
थे, एक दूसरे के मत की कड़ी श्रालोचना करते थे और अपने विरोधियों पर खुले तौर 
पर ग्राक्षेप करते थे । यदि कहीं यह संघर्ष हिसात्मक रूप प्राप्त कर लेता था, A 
को संभालने के लिए पीपल्स लिबरेशन श्रार्मी का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि यह 
कम्यूनिस्ट सेना देश में सर्वाधिक सुसंगठित तथा श्रनुशासित संगठन था। यह्‌ सेना माझ्रो 
स्से-तुंग के प्रति श्रनुरक्त थी, भौर उन द्वारा निर्धारित नीति तथा कार्यक्रम को क्रिया- 
न्वित करने के लिए सदा तत्पर रहती थी । जनसाधारण द्वारा क्रान्तिकारी समितियों के 
F रूप से संगठनः में सबसे बड़ी बाधा रेड गाड़ स के पसी मतभेदों व विरोधों द्वारा 
उपस्थित की गई थी। रेड गार्ड स में बहुसंख्या विद्याथियों और नवयूवकों की थी, जो 
भली-मांति अनुशासित नहीं थे । उनके विचार भी , एकसर नहीं थे । कुछ रेड गाडे 
भ्रत्यधिक उग्र विचारों के थे और उन्होंने पते पृथक्‌ संगठन बना लिये थे। यूतिवसिटियों) 
और बड़े शिक्षा-केन्द्रों में रेड गाडं स के श्रनेक संगठन कायम हो गये थे, जो बहुधा पर- 
स्पर संघषं में व्यापृत रहते थे। पैकिंग की त्सिंपुआ यूनिवसिटी चीन के शिक्षा कैख्ों में 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। वहां रेड गाड स के भ्रनेक संगठन विद्यमान थे, जिन 
के पारस्परिक संघर्ष ने गम्मीर रूप प्राप्त jE था। माओ त्से-तुंग ने इस संघर्ष को 
दूर करने का प्रयत्न किया । जुलाई, १६६७ में उन्ह रेड गार्ड स के विविध नेताश्रों से 
बातचीत भी की, पर उन्हें सफलता महीं हुई । इस पर पेकिंग के जनसाधारण की एक 
मण्डली त्सिघुआ यूनिवर्सिटी आई और उसने रेड गार्ड स रे परस्पर-विरोध का अन्त 
करने का यत्न किया । इस मण्डली में पेकिंग के कारखानों में काम करने वाले उत मजदूरों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


, करने में संकोच न करें पर मण्डली के बहुसंख्यक सदस्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एशिया (सुदूर पूवे) का आधुनिक इतिहास 


४९६ 


के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, जो अपने-अपने कारखानों में क्रान्तिकारी समितियों का संग- 
ठन कर चुके थे । पीपल्स लिवरेशन आर्मी के कुछ प्रतिनिधि भी उनके साथ थे। उनकी 
इच्छा थी, कि यूनिवर्सिटी के कॅम्पस में विद्याथियों की एक सार्वजनिक सभा का आयोजन 
किया जाए और वहां बातचीत द्वारा रेड गार्ड्स के परस्पर-विरोध का अन्त करने का 
प्रयत्न किया जाए। पर विद्यार्थी इसके लिये उद्यत नहीं हुए। उनका कहना था, कि हमें 
किसी भी बाह्य हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हमें स्वयं अपने क्रान्तिकारी मार्ग का 
निर्धारण करना है, और इस विषय में हम किसी के भी परामश की आवश्यकता नहीं 
समभते । पर पेकिंग के जनसाधारण के प्रतिनिधियों की मण्डली निराश नहीं हुई । उसने 
निश्चय किया कि यूनिवर्सिटी के कैम्पस में पहुँच कर वहां विद्यार्थियों से सम्पर्क स्थापित 
क्रिया जाए और उनके मतभेदों व झगड़ों का श्रन्त किया जाए। विद्यार्थियों ने समभा 
कि यह उनकी स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप है और जनसाधारण की मण्डली उन्हे क्रान्तिकारी 
मार्ग से हटाने के लिये प्रयत्न कर रही है । जो भी अस्त्र-शस्त्र उनके पास थे, उन्हें लेकर 
वे जनसाधारण की मण्डली का मुकाबिला करने केलिए कटिबद्ध हो गये और उन्होंने मंडली 
के सदस्यों पर ्राक्रमण प्रारंम कर दिया। मण्डली के श्रनेक सदस्य चाहते थे कि विद्यार्थियों 


_ 


के इस सशस्त्र आक्रमण का शक्ति के प्रयोग द्वारा प्रतिरोध किया जाए। पीपल्स 


लिबरेशन आर्मी के सँनिक अ्रपता कर्तव्य समझते थे कि इस श्रवसर पर वे शक्ति का प्रयोग 

गों का विचार था, कि रेड गार्ड स 
क्रान्ति के पक्षपाती हैं, और यदि इस समय वे पथश्रष्ट हो गये हैं, तो उन्हें सही मार्गे 
पर लाने के लिए शक्ति का प्रयोग किये बिना भी काम चल सकता है। विद्यार्थियों के 
हिसात्मक आक्रमण के बावजूद भी जनसाधारण की मण्डली तथा पीपल्स लिबरेशन 
आर्मी के सैनिक शान्त रहे, और धीरे-धीरे विद्याथियों ने यह अनुमव कर लिया कि यह्‌ 
मण्डली उनके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने के लिए नहीं आयी है, और उस पर हिंसा- 
त्मक आक्रमण करना सर्वथा निरर्थक है। वे वातचीत के लिए तैयार हो गये, और कई 
दिनों तक विद्याथियों और जनसाधारण की मण्डली के सदस्यों में विचार-विमर्श होता 
रहा । जो कार्य माश्रो त्से-तुंग नहीं कर सके थे, उसे सम्पन्न करने में इस मण्डली को-सफलता 
प्राप्त हो गई, और धीरे-बीरे विद्यार्थी आपस के मतभेदों को दूर करने तथा अ्रनुशासित 
रूप में क्रान्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिये उद्यत हो गये। यूनिवर्सिटी के कॅम्पस में 
विद्यार्थियों की एक सार्वजनिक सभा का ग्रायोजन किया गया, जिसमें कतिपय ऐसे 
प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए जिन्हें निविरोव रूप से सवने स्वीकार कर लिया । इस प्रकार 
त्सिघुआ यूनिवसिटी के रेड गाडे स के मतभेदों तथा परस्पर-विरोध का अन्त हुआ | 
अपने प्रयत्न में सफलता प्राप्त कर पेकिंग के जनसाधारण की मण्डली के कतिपय प्रति- 
निधियों ने माग्रो त्से-तुंग से भेंट की, और उनकी सफलता के समाचार से प्रसन्न होकर 
माग्रो त्से-तुंग ने उन्हें कुछ ्राम उपहार के रूप में प्रदान किये। ये ग्राम पाकिस्तान के 
एक डेलिगेशन ने माश्रो को मेंट किये थे। रेड गार्ड्स के परस्पर-विरोधों और संघों 
को दूर करने के लिए चीन में किस ढंग से प्रयत्त किया जा रहा था, उसका यह एक 
उत्तम उदाहरण है। 


दा // 

..क्रान्तिकारी समितियों को संगठित करते हुए तथा देश को सांस्कृतिक क्रान्ति के 
मार्ग पर भ्रग्रसर करते हुए जो अनेक संघर्ष चीन में हुए, वे सब रेड गार्ड्स के मतभेदों 
तथा परस्पर विरोधों के ही परिणाम नहीं थे। फरवरी, १६:६७ में कम्युनिस्ट पार्टी के 
अनेक उच्च पदाधिकारियों ने कतिपय बड़े नगरों में न्ति के ताम पर स्वयं शक्ति प्राप्त 
कर ली थी, और ऐसी क्रान्तिकारी समितियां संगठित कर ली थीं, जिसमें जनसाघारण 
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के लिए कोई भी स्थान नहीं था। उच्च स्थिति प्राप्त किये हुए ये कम्युनिस्ट नेता सम- 
रते थे, कि वे सवंसाधारण, जनता के प्रतिनिधि हैं, और उसकी ओर से स्वयं निर्णय कर 
सकते हैं । पर यह उनकी भूल थी। सांस्कृतिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप जो चेतना इस 
समय चीन के जनसाधारण में उत्पन्न हो गई थी, उसके कारण लोग इन कम्युनिस्ट पदा- 
घिकारियों की स्वेच्छाचारिता को सहन नहीं कर सके, और वे उनका प्रतिरोध करते के 
लिए सन्नद्ध हो गए। चीन में बुहान नाम का एक नगर है, जो हान ग्रौर यांग-स्से नदियों 
के संगम पर स्थित है। यह एक बड़ा औद्योगिक केन्द्र है । यहां भी कम्युनिस्ट पार्टी के 
कतिपय उच्च पदाधिकारियों ने एक क्रान्तिकारी समिति का संगठन कर सब शक्ति 
अपने हाथों में ले ली थी। क्रांति की भावना से अभिभूत जनसाधारण उनके विरुद्ध उठ 
खड़े हुए, और उनके संघर्ष ने ग्रत्यन्त उग्र एवं हिंसात्मक रूप प्राप्त कर लिया। स्थिति 
को सम्भालने के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी को हस्तक्षेप करना पड़ा, और बल का 
प्रयोग करके ही वह वहां शान्ति स्थापित करने में समर्थ हुई। इस प्रकार के सशस्त्र 
संघर्ष अन्य भी अ्रनेक स्थानों पर हुए । वस्तुतः, सांस्कृतिक क्रान्ति के तूफान द्वारा चीन 
में बहुत-से लोगों तथा संगठनों ने स्वछन्द रूप से ्राचरण प्रारम्म कर दिया था, जिसके 
कारण उनमें संघर्ष का उत्पन्न हो जाना सर्वथा स्वामाविक्र था। माओ त्से-तुंग को सर्व- 
साधारण जनता की जिस सूकबबूक तथा शक्ति पर अगाघ विश्वास था, ग्न्त. में वह 
सफल हुई, और १६६७ की शरद ऋतु तक चीन के आ्रांतरिक संघर्षों में बहुत कमी रा 
गई। पर इसके बाद भी अनेक ऐसी घटनाएं होती रहीं, जो रेड गार्ड स के आपसी मत- 
भेदों का परिणाम थीं। देश में व्यवस्था भलीमांति तभी स्थापित हो सकती थी, जब कि 
रेड गाड स के आपसी संघर्षो का श्रन्त हो जाए। इसके लिए यह उपयोगी समझा गया, 
कि विद्याथियों और नवयुवकों को जनसाधारण के घनिष्ठ सम्पक में आने का प्रवसर 
दिया जाए । सवसाधारण लोग मजदूरों के रूप में कल-कारखानों में काम करते हैं, और 
किसानों के रूप में खेतों में मजदूरों और किसानों के बीच में रह कर और उनके साथ 
काम करके ही उनके मनोमावों तथा समस्याओं को समझा जा सकता है द विद्यार्थी और 
शहरों के नवयुवक रेड गाड स में सम्मिलित थे, और कान्ति के be मी थे। पर जन- 
साधारण से सीधा सम्पर्क न होने के कारण वे प्रायः सँद्धान्तिक्र विवादों में व्यापृत रहते 
थे । उनके मतभेदों तथा परस्पर-विरोधों का यह एक महत्त्वपूर्ण कारण था । अतः यह 
निश्चय किया गया, कि रेड गाड. स को किसानों तथा मजदूरों के साथ काम करने और 
उनके वीच में रहने के लिए प्रेरित क्रिया जाए। अक्टूबर, १६६८ तक बहुत-से 
विद्यार्थी और नवयुवक जनसावारण के घनिष्ठसम्पर्क में रहने लग गये थे, जिसके कारण 
उनके मतभेद व बिरोध स्वयं दूर होने शुरू हो गए थे। इस समय तक प्रायः सम्पूर्ण चीन में 
ऐसी क्रान्तिकारी समितियाँ भी संगठित कर ली गई थीं, i सच्चे अर्थों में जतसाधारण 
का प्रतिनिधित्व करती थी । परिणाम यह हुआ, कि चीन में एक वार फिर शान्ति से 
[ स्थापित हो गई, और सांस्रतिक क्रान्ति के कारण जो भारी तूफान देश में उठ 
खड़ा हुआ था, वह धीरे-धीरे शान्त होते लग गया। 


१६६६ से १९६८ तक चीत के इतिहास में सांस्कृतिक क्रान्ति का काल 
था। इस में ग्रन्ततोगत्वा जनसाधारण की विजय हुई, और क्रान्तिकारी शक्तियां 
प्रतिक्रियाबादियों को कुचल डालने में समर्थ हुईं । यह सही है, कि इस क्रान्तिमय 
संघर्ष में हिसात्मक साधन भी प्रयुक्त किये गये। पर साथ ही यह मी सत्य है कि हिसात्मक 
संघर्ष केवल कुछ बड़े नगरों तक ही सीमित रहा, और उसने कमी देशब्यापी रूप म 
नहीं किया । वस्तुतः, सांस्कृतिक क्रान्ति में दो विभिन्न विचारघाराएं परस्पर संघर्ष 
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व्यापत थीं । १६४६ में चीन में जो कम्युनिस्ट क्रान्ति हुई थी, उस द्वारा पूंजीपतियों 
तथा जमींदारों के हाथों से शक्ति छीन ली गई थी और सर्वसाधारण जनता ने शक्ति प्राप्त 
कर ली थी । पर श्रमी चीन में वर्ग-संघर्षं का अन्त नहीं हुआ था। उच्च सरकारी पदा- 
घिकारियों, वैज्ञानिकों, कम्युनिस्ट नेताओं तथा बुद्धिजीवी लोगों के रूप में एक ऐसा 
नया वर्ग वहां विकसित हो गया था, जो अपने को जनसाधारण के पृथक्‌ समभता था, 
झौर सर्वसाधारण किसान-मजदूर जनता के हितों की तुलना में अपने वर्ग के हितों को 
झधिक महत्व देता था। ल्य शाझ्रो ची इसी वर्ग के प्रतिनिधि थे। सांस्कृतिक क्रान्ति 
इसी वर्ग के विरुद्ध जनसाधारण का संघर्ष था। पर इस संघर्ष में सर्वसाधारण जनता 
ने नये संभ्रान्त वग के विरुद्ध हिसा का प्रयोग नहीं किया । सोवियत रूस में कितने ही 
कम्युनिस्ट नेतागओरों को उनके विचारों के कारण न केवल पदच्युत ही किया गया, अपितु | 
मृत्युदण्ड भी दिया गया। पर चीन में मारो त्से-तुंग के नेतृत्व में जो सांस्कृतिक क्रान्त 
हुई, उसमें ल्यू शाश्रो ची सरश विरोधियों को मृत्युदण्ड देने की कोई आवश्यकता नहीं 
समभी गई। उन्हें पदच्युत अवश्य किया गया, पर कारागार तक का दण्ड उन्हें नहीं 
दिया गया । चीन में जिन कम्युनिस्ट नेताओं को क्रान्ति का विरोधी समभा गया, उन्हें 
या तो अपदस्थ कर दिया गया, या उन्हें उच्च पद से हटाकर कोई साधारण पद दे दिया 
गया, भर या उन्हें कल-कारखानों तथा खेतों में काम करने के लिये भेज दिया गया, 
ताकि सर्वसाधारण किसान-मजदूर जनता के बीच में रह कर वे जनता की मनोमावनाओं, 
विचारों तथा समस्याओं को समक सकें और अपने मन्तवयों में परिवर्तन करने का श्रवसर 
प्राप्त कर सकें। माओ त्से-तुंग ने इस नीति को स्पष्ट करते हुएएक बार कहा था, कि जब 
कोई डाक्टर किसी रोगी की चिकित्सा करता है, तो वह्‌ उसके रोग का इलाज करने का 
प्रयत्न करता है, ताकि रोगी स्वस्थ होकर जीवित रह सके। इसमें सन्देह नहीं, कि 
संभ्रान्त वर्ग के जिन बहुत-से व्यक्तियों को उच्च पदों से च्युत करके किसानों और मजदूरों 

के साथ काम करने के लिये भेजा गया था, उनमें से कतिपय के विचारों भें बाद में परि- 
३) ५ वर्तन ग्रा गया, और उन्हें फिर से उन पदों पर नियुक्त कर दिया गया जिनसे कि उन्हें 

|, च्युत किया गया था। 


...._ चीन के कम्युनिस्टों का दावा है, कि सांस्कृतिक क्रान्ति के कारण उनका देश वगं- | 
संघपं से प्रायः मुक्त हो गया है। पूंजीवादी देशों में जमींदारों और पूंजीपतियों के रूप | | 
जो शोषक वर्ग हुआ करता है, चीन में उसका अन्त तो १६४६ की क्रान्ति के समथ ही हो 
गया था। पर सोवियत रूस और उसके अनुयायी कम्युनिस्ट देशों में जो एक नया 
सम्भ्रान्त वर्ग विकसित हो गया है, जो जनसाधारण से भ्रपने को पृथक्‌ रखता है, 
चीन में उस कं का भी अनन्त कर दिया गया है, और इसके लिये उस प्रकार के हिंसात्मक 
साधनों की आवद्यकता नहीं हुई जैसे कि क्रान्ति के समय प्रयुक्त हुआ करते हैं। इस 
का कारण यह था, कि कम्युनिस्ट चीन में सोवियत रूस के समान जो नया सम्श्रान्त वर्ग 
विकसित हो गया था, उसके बहुसंख्यक व्यक्ति प्रतिक्रियावादी या संशोधनवादी (९४। 
$०३१) नहीं थे वे सर्वसाधारण जनता से अपने को उच्च समझने लग गये थे, क्योंकि 
उन्हें जनसाधारण के साथ सम्पकं में राने के समुचित श्रवसर प्राप्त नहीं होते थे। श्रावः 
इयकता केवल यह थी, कि उन्हें ये श्रवसर प्रदान किये जाएं, ताकि किसाने-मजदूर ` 
जनता के घनिष्ट सम्पक में आने के कारण उनके विचारों तथा मनोवृत्ति में परिवर्तत झा 
सके। साथ ही, उन्हें यह बोघ कराया जाना जरूरी था, कि वे गलत मार्ग का अनुसरण 
करने में प्रवृत्त हैं। इसका उपाय उनके कार्यों, तथा मनोवृत्ति की खुल कर आलोचना करता 
ही था। सांस्कृतिक क्रान्ति के समय जनसाधारण को इस बात की खुली छूट मिल गई 
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थी, कि वे देश के शासकों, कल-कारखानों के प्रवन्धकों और कम्यनिस्ट पार्टी के 
नेता्रों की स्वतन्त्र रूप से आलोचना करें और उन्हें उनकी कमियों तथा दोषों 
का बोघ कराएं । सम्भ्रान्त वर्ग के बहुसंख्यक व्यक्तियों पर इस आलोचना का ग्रच्छा 
प्रभाव पड़ा और अपनी भूलों का बोध हो जाने पर वे स्वयं भी अपनी आलोचना करने 
में प्रवृत्त हुए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के विरोधियों का कहना है, कि वहां इन लोगों 
पर इस प्रकार के दबाव डाले गये, जिससे विवश होकर इन्होने स्वयं अपनी आलोचना 
प्रारम्म कर दी, और श्रपनी जान बचाने के लिये माश्रो त्से-तुंग की हां में हां मिलाना शुरू 
कर दिया। पर चीन के वे अनेक क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट नेता जिन्होंने कमी कुश्रोमिन्तांग 


` त्तथा जापान के विरुद्ध संघर्ष में भ्रनुपम वीरता प्रदर्शित की थी और जो कम्यूनिज्म की 


सफलता के लिये बड़े से बड़े वलिदान करने को उद्यत थे, अब अकस्मात इतने गिर गये 
थे कि अपनी जान बचाने के लिये वे स्वयं अपनी भूलें स्वीकार करने लग गये थे, यह एक 
ऐसी वात है जिसे सही नहीं माना जा सकता। सम्मवतः, सत्य यह. है कि मनुष्य अपने 
व्यक्तिगत हितों तथा उत्कर्ष को सर्वाधिक महत्व देने की प्रवृत्ति रखता है और चीन के. 
सम्भ्रान्त लोग भी इस प्रवृत्ति से बच नहीं सके थे। पर जनसाधारण की शक्ति के 
सम्मुख उन्हें झुक जाना पड़ा, और उन द्वारा अपने कृत्यों की कड़ी आलोचना सुनकर वे 
अपनी भूलों को स्वीकार करने के लिये विवश हो गये । 

सन्‌ १६६६ में सांस्कृतिक क्रान्ति के रूप में जो तूफान चीन में उठ खड़ा हुआ था, 
चह अब प्राय: शान्त हो गया है। पर इस क्रान्ति की प्रक्रिया अब मी जारी है, और 
माश्रो त्से-तुंग के नेतृत्व में चीन एक ऐसे वर्गविहीन समाज के निर्माण में तत्पर है, जिसका 
रूस में भी भ्रमाव है। 


(३) सम्भ्रान्त वर्ग के प्रशिक्षण के लिये स्थापित शिक्षणालय 


प्रशासकों, राजपदाधिकारियों, कल-कारखानों के प्रबन्धकों, यूनिवसिटियों के 
प्राध्यापकों, वैज्ञानिकों, इन्जीनियरों ग्रौर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के रूप में जो एक 
नया सम्भ्रान्त वर्ग चीन में विकसित हो गया था, और जनसाघारण की तुलना में जो 
अपने को ऊंचा समझने लगा था, उसकी मनोवृत्ति को बदलने तथा सवंसाध/रण किसान: 
मजदूर जनता के साथ उसका सम्पर्क स्थापित करने के प्रयोजन से चीन में जो ग्रनेक 
|. सांस्क्रतिक क्रान्ति के समय स्थापित किये गये, उन पर प्रकाश के 
योगी है। जिन लोगों को हमने प्रमी ऊपर सम्भ्रान्त वर्ग का कहा है, उनके लिये यह 


आवश्यक है कि वे कुंछ समय इन शिक्षणालयों में व्यतीत करें। इस समय की अवधि . 


प्रायः छः मास रखी गई है, यद्यपि शुरू में श्रनेक व्यक्तियों को एक व दो साल के लिये भी 
इनमें रखा गया था। प्रत्येक सरकारी विभाग श्रयने पदाधिकारियों में से कुछ को इन 
'शिक्षणालयों में भेजता रहता है। यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर, कल-कारखानों में काम 


करने वाले इन्जीनियर, प्रबन्धक श्रौर वैज्ञानिक भी बारी-बारी से इनमें भेजे जाते: 
-हैँ। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताशओरों को मी इतमें जाकर रहना होता है। ये अपने परिवारों 


'को भी अपने साथ रहने के लिये सिक्षणालय में ला सकते हैं, या इन्हें यह अनुमति रहती 

कि सप्ताह में एक बार जाकर अपने पारिवारिक जनों में मिल आएं । शिक्षणालय में 
'रहते हुए इन्हें वह वेतन मिलता रहता है, जो कि सरकारी पद पर काम करते हुए, कल- 
कारखाने में काम करते हुए या यूनिवर्सिटी में प्राप्त होता था । शिक्षणालय में रहते समय 
सम्भ्रान्त वर्ग के ये व्यक्ति किसानों और मजदूरों की तरह ही काम करते हैं। इन्हें सब 


काम अपने हाथ से करना पड़ता है। खेत में हल चलाना, फसल काटना, टोकरी उठाना, 
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{oo एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


कपड़े बुनना गदि कायं ये उसी ढंग से करते हैं, जैसे कि साधारण किसानों और मज- 


दूरों द्वारा किये जाते हैं। इससे इन्हें जनसाधारण के निकट सम्पर्कं में आने का अवसर 
मिलता है, और ये किसानों तथा मजदूरों के मनोमावों तथा समस्याओं को भलीमांति 


_समभने लगते हैं । .इन शिक्षणालयों के साथ जहां खेत रहते हैं, वहां अनेक कारखाने 
भी कायम किये जाते हैं, ताकि सम्भ्रान्त वर्ग के व्यक्ति उनमें अपने हाथ से काम कर सके। 


यह स्वाभाविक है, कि शुरू में ये व्यक्ति हाथ से काम करने में कष्ट श्रनुमव करें। पर 
धीरे-धीरे इन्हें इस प्रकार के कार्य की आदत पड़ जाती है, और ये उसमें आनन्द प्राप्त 
करने लगते हैं। इस प्रकार उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन होने लगता है, और वे अपने 
को जनसाघारण का अंग समझने लगते हैं। अपने उच्च होने की जो भावना उनमें 


: उत्पन्न हो गई थी, धीरे-धीरे वह दूर हो जाती है । 


साधारण किसानों और मजदूरों के साथ मिलकर मेहनत-मजदूरी करने के साथ- 
साथ इन शिक्षणालयों में सम्भ्रान्त वर्ग के लोगों को माक्स, लेनिन और मागर त्से-तुंग 
की विचार-सरणी का भी अध्ययन कराया जाता है। इनके सम्बन्ध में वहां प्रवचन दिये 
जाते हैं, और उन पर विचार-विमर्श तथा वाद-विवाद होता है। इससे उन्हें कम्युनिस्ट 
सिद्धान्तों को समभने में सहायता मिलती है। इन शिक्षणालयों में छोटे-बड़े राजकर्म- 
चारी, सब स्तरों के वैज्ञानिक, प्राध्यापक और इन्जीनियर तथा कम्युनिस्ट पार्टी के ऊंचे 
तथा साधारण सदस्य-सब एक साथ निवास करते हैं, और एक जैसा जीवन व्यतीत करते 
हैं। इससे उनमें छोटे-बड़े का भेद मिट जाता है। सरकार के उच्च पदाधिकारियों में 
प्रायः यह प्रवृत्ति रहती है, कि दूसरों से बरतते हुए वे रूप्राव्र से काम लें, अपने अ्रधी- 
नस्थ कर्मचारियों को नीची निगाह से देखें और जनसाधारण से कोई सम्पर्क न रखें । पर 
इन शिक्षणालयों में सव प्रकार के लोगों के साथ रहने श्रौर उनके साथ मिलकर मामूली 
प्रकार के श्रम करने से उनमें सब के प्रति समानता की भावना विकसित होने लगती है, 
श्रौर ्रपने पृथक्‌ वर्ग का विचार मन्द पड़ जाता है। इसीलिये सम्भ्रान्त वर्ग के इन व्य- 
क्तियों को बार-बार इन शिक्षणालयों में मेजा जाता है, और वहां निवास करते हुए | 


« भ्रनेक बार उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने प्रधान कार्यस्थल पर जाकर ऐसे 


कार्य करें, जो उनके अधीनस्थ कर्मचारियों व चपंडासी श्रादि साधारण श्रमिकों द्वारा 
क्रिये जाते हैं। जिस कार्यालय या यूनिवर्सिटी में वे सामान्यतया बड़े अफसर या प्रोफेसर 
का काम करते हैं, वहां कभी-कभी फर्श व सड़क साफ करने, मैला उठाने और ट्ट्ट्यां 
घोने तक का काम उनसे लिया जाता है! इसका परिणाम यह होता है कि न उनमें अपने 
उच्च व सम्भ्रान्त होने का विचार रह जाता है, और न श्रम को हीन समभने का । 


_निस्संदेह, येशिक्षणालय चीन की सांस्कृतिक क्रान्ति के महत्त्वपूर्ण अंग हैं। केवल 
पूंजीवादी देशों में ही नहीं, अपितु सोवियत रूस और पूर्वी यूरोप के विविध कम्युनिस्ट 
राज्यों में मी जनसाघारण की दशा को उन्नत करने का, गरीबी हटाने का, विषमता दूर 
करने का ओर ्राथिक योजनाएं तैयार करने का कार्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, 
“जो जनसाधारण के साथ कोई सम्पर्क नहीं रखते और जिन्हें उनकी समस्याओं का कोई 
a नहीं होता । इसीलिये वे समस्याश्रों की गहराई में नहीं जा पाते। पर 
चीन में यह दशा नहीं है। वहां सँकड़ों की संख्या में ऐसे शिक्षणालय स्थापित हैं, जिनमें 
निवास के कारण सम्भ्रान्त व उच्च शिक्षितव्यक्तियों में अपनी उच्चता तथा जनसावारण 
से पृथक्त्व की मावना विकसित ही नहीं होने पाती । इन शिक्षणालयों में उन्हें यही 
सिखाया जाता है, कि वे देश की उन्नति के लिये सर्वसाधारण किसान-मजदूर लोगों पर 
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चीन में महान्‌ सास्क्रतिक क्रान्ति का काल ५०१ 
निर्मर क्रे, उन्हें मली-मांति समझें, उन्हीं के समान अपना जीवन बिताएं, उनके साथ 
मिलें-जुलें, उनके काम में हाथ बटाएं और अपने को उनके साथ एक कर लें। 


पर सांस्कृतिक क्रान्ति श्रमी श्रपने उद्देश्यों ,में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई है। 
अक्टूबर, १९६८ में माग्रो त्से-तुंग ने अपने एक भाषण में कहा था--“ हमने एक मारी 


विजय प्राप्त कर ली है। पर परास्त वर्ग भविष्य में भी अपने संघर्ष को जारी रखेगा। .. 


यह्‌ सम्भ्रान्त वर्ग अमी पूर्णतया नष्ट नहीं हुआ है । वह अब भी विद्यमान है। श्रतः हम 
अमी wus नहीं कह सकते, कि हमारी पूर्ण रूप से विजय हो गई है। अमी कितनी ही 
न्दयों तक हमें सावधान रहना होगा ।” 


(४) चीन को श्रान्तरिक उथल-पुथल 


श्रग्रगामी लम्बी छलांग और सांस्कृतिक क्रान्ति के काल में चीन में जो महत्त्वपूर्ण 
आन्तरिक उथल-पुर्थल हुई, पिछले प्रकरणों में उनका निर्देश कियाज। चुका है। पर इस 
विषय पर कुछ अधिक विस्तार से लिखना चीन के गत वर्षो के इतिहास को समभने के 
लिये उपयोगी होगा। चीन में जिस ढंग से कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित की जा रही थी, 
उसमें यह स्वाभाविक था कि प्र मुख कम्युनिस्ट नेताओं में मतमेद उत्पन्न होने लगें और 
ये मतभेद उग्र विरोध का रूप प्राप्त कर लें। फेंग ते हुआई, ल्यू शाओ ची और लिन 
पियाओ के उदाहरण से इस बात को भली-भांति स्पष्ट किया जा सकता है। ये तीनों 
कम्युनिस्ट पार्टी के महत्त्वपूर्ण नेता थे, और माग्रो त्से-तुंग के साथ कन्घे से कन्घा मिलाकर 
इन्होने कु्रोमिन्तांग तथा जापान के विश्‍्द्ध संघर्ष में भाग लिया था। पर बाद में माझ्रो 
की नीति तथा कार्यक्रम से इनका विरोध हो गया, और इनको अपदस्थ कर दिया गया। 


फेंग ते हुआई कम्युनिस्टों की ग्राठवीं सेता के उपसेनापति थे, और जापान के 
विरुद्ध-युद्ध में उनका प्रमुख कत्‌ त्व था। कोरिया के गृहयुद्ध में उत्तरी कोरिया की सहा- 
यता करने के लिये चीन में जिस स्वयंसेवक सेना कासंगठन किया गया था, फेंग ते हुआई ही 
उसके सेनापति थे। १६५४ से वह चीन के सुरक्षा-मनत्री के पद पर नियुक्त कर दिये गये 
थे, और चीन की सरकार में उन्हें ्रत्यन्त उच्च स्थिति प्राप्त हो गई थी । पर जब माझो 


त्से-तंग के नेतृत्व में चीन में श्रग्रगामी लम्बी छलांग के कार्यक्रम को क्रियान्वित करना ' 


S 


प्रारम्भ किया गया, तो फेंग ते हुआई ने उसका विरोध किया। इस काल में सनूरचेव 
रूस में जिस नीति का अनुसरण करने में तत्पर थे, फेंग उसके समर्थक थे। वह चाहते 
थे कि चीन में भी उसी का अनुसरण किया जाए और देश की उन्नति के लिये सोवियत 
रूस के कम्यनिस्टों के मार्ग को अपनाया जाए। इसीलिये १६५९ में उन्हें सुरक्षा-मन्त्री 
के पद से च्यत कर दिया गया था । १६६६ में जब चीन में सांस्कृतिक कान्ति प्रारम्भ हुई, 
तो रेड गाङ स ने फेंग ते हुआई को गिरफ्तार कर लिया (२६ दिसम्बर, १६६६), और 
उन्हें पकड़ कर पेकिंग ले श्राया गया । उनकी नीति और कार्यक्रम की कड़ी आलोचना 
की गई, और सार्वजनिक समाओं में उनके विरूद्ध जहर उगला गया। ५ 


लयू शाओ ची चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में थे, और प्रारस्म 
ही माओ त्से-तंग के सहयोगी थे.। उनकी शिक्षा रूस में हुई थी, और चीन में कम्युनिस्ट 
E की स्थापना तथा उत्कषं में उन्होंने महत्त्वपूर्णे काय किया था। १६४५ तक चीनं 
की कम्युनिस्ट पार्टी में उन्होंने तृतीय स्थात प्राप्त कर लिया था। केवल माझओ त्से-तुंग 
और मार्शल च्‌ तेह की ही स्थिति उनसे ऊपर थी। १६५६ में जब चीन की कम्युनिस्ट 


` पार्टी की कांग्रेस का आठवाँ अधिवेशन हुआ, तो ल्यू शाओ ची को पार्टी का वाइस चेयर- 
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मन निर्वाचित किया गया । चीन की आथिक उन्नति के लिये जो द्वितीय पंचवर्षीय | 
ग्रायोजना बनायी गई थी, और जिस द्वारा अग्रगामी लम्बी छलांग का कार्यक्रम देश के | 
सम्मुख प्रस्तुत किया गया था, उसके प्रस्तावक ल्य झाग्रो ची ही थे। इस कार्यक्र को | 
क्रियान्वित करने में अपना सब समय तथा शक्ति लगा देने के लिये १६५६ में जव माग्रो 
त्से-तंग ने चीन के राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया, तो उनके स्थान परल्यू शा्ओरो ची | 
को राष्टपति निर्वाचित किया गया और चीन के शासन में उन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त | 
लिया । १९६६ में जब चीन में सांस्कृतिक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ, तो माओ त्से-तुंग 
तथा ल्यू शारो ची में मतभेद उत्पन्न होने लगे। इस समयचीन में जिस ढंग से रेड गाडंस | 
का संगठन हो रहा था, और उनमें सम्मिलित विद्यार्थी और नवयुवक जिस प्रकार सब 
कोई पर ग्ाक्षेप करने तथा सब की कटु आलोचना में तत्पर थे, ल्यु शाओ ची उसे देश 
के लिये हानिकारक समभते थे। पर माग्रो त्से तुंग का विचार था कि रेड गाड्स के रूप 
भें चीन की सर्वसाधारण जनता अपनी शक्ति को प्रकट कर रही है श्रौर अन्त में उससे देश | 
का मला ही होगा। पर ल्यू शाओ ची ने रेड गाड स के संगठनों को अवैध घोषित कर 
दिया, और यह आज्ञा जारी की कि शिक्षणालयों के श्रध्यापक और विद्यार्थी न इन संगठनों 
| सें शामिल हों श्रौर न गुप्त रूप से कोई समाएं ही करें। पर रेड गाड स के रूप में जो | 
शक्तिशाली तूफान चीन में उठ खड़ा हुआ था, ल्यू शाश्रो ची उसे दबा सकने में असमर्थ , 
रहे। बड़ी-बड़ी सावंजनिक समाओं में उनकी कड़ी आलोचना की गई, उन पर श्रनेक- 
विघ ग्राक्षेप किये गये, उनकी नीति की खुले तौर पर निन्दा की गई, और अगस्त, १६६६ 
` भें उन्हें चीन के राष्ट्रपति पद से च्युत कर दिया गया। १८ दिसम्बर, १६६६ के दिन 
पेकिंग में एक विशाल समा का आयोजत किया गया, जिसमें एक लाख के लगभग नर- 
नारी एकत्र थे। इस समा में ल्यू शाम्रो ची की कटु श्रालोचना की गई और उन्हें देश का 
शत्र्‌ तथा कम्युनिज्म का विरोधी घोषित किया गया । पर ल्यू शाश्रो ची की शक्ति तथा 
प्रभाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। कम्युनिस्ट पार्टी .में ऐसे लोगों की कमी नहीं 
थी, जो उन्हें आदर की रष्टि से देखते थे श्रौर उनकी बुद्धिमत्ता तथा समझदारी पर 
श्रास्था रखते थे। माग्रो त्से-तुंग को भय था कि उन्हें केन्द्र बनाकर सांस्कृतिक क्रान्ति के 
विरोधी लोग शकि प्राप्त न कर लें । इसलिये उनके विरुद्ध उग्र आन्दोलन प्रारम्भ किया 
गया। उनके सम्बन्ध में यह कहा गया कि वे देश के श्र, प्रतिक्रियावादी, कम्युनिस्ट 
पार्टी के विरोधी और एक पतित व्यक्ति हैं। किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिये जो 
बुरे से बुरे आक्षेप उस पर किये जा सकते हैं, वे ल्यू शाश्रो ची १र किये गये और उतके 
व्यक्तिगत चरित्र पर भी छीटें उछाले गये। उनके सब साथियों झ्ौर समर्थकों के विरुद्ध 
भी प्रचार प्रारम्म किया गया, और उनमें से ३५ प्रमुख व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर 
लिया गया (२६ माचं, १६६७) । पो-ई-पो इनमें एक थे, जो उस समय उप-प्रधानमन्तर 
के पद पर थे। ल्यू शाओ ची को 'चीन का स्थुशचेव' कह कर बदनाम किया गया, झौर 
उनकी लिखी पुस्तकों की (जिन्हें पहले कम्युनिस्ट सिद्धान्तों को प्रतिपादित करने वाली 
महत्त्वपूर्ण पुस्तक माना जाता था) तुलना विष वृक्षों से की गई। इस प्रचार का परि- 
णाम यह हुञ्रा कि ल्यू शाओ ची जनता की इष्टि में गिर गया, और चीन में कोई ऐसा 
समर्थ व प्रमावशाली व्यक्ति नहीं रह गया, जो माश्रो त्से-तुंग की नीति तथा कार्यक्रम | 
विरोध में उंगली उठा सके । ल्यू शाओ ची के कार्यक लाप के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने 
के लिए एक कमेटी की मी नियुक्ति की गई, जिसकी रिपोर्ट में यह कहा गया कि वह सदी 
| से कम्युनिज्म का विरोधी रहा है और उसने कुम्रोमिन्तांग के सम्मुख हथियार तक डाल 
| देने का समंथन न किया था। ल्यू शाओ ची को कम्युनिस्ट पार्टी से मी बहिष्कृत कर दिया 
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गया, श्रौर पार्टी तथा सरकार में जो मी पद उन्हें प्राप्त थे, उन सब से उन्हें च्युत कर 
दिया गया (अक्टूबर, १६६८) । 


लिन पियाश्रो का माग्रो त्से तुंग के साथियों और समर्थकों में रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
स्थान था। कम्युनिस्ट पार्टो की ग्राउत्रीं सेना में बह मी एक उच्च पद पर थे, और 
जापान के विरुद्ध-युद्ध में उन्होंने अनुपम वीरता प्रदर्शित की थी। जापान से लड़ते हुए वे 
बुरी तरह से घायल हो गये थे। अग्रगामी लम्बी छलांग के कार्यक्रम का विरोध करने के 
कारण जव फेंग ते-हुआई को रक्षामन्त्री के पद से च्युत कर दिया गया, तो लिन पियाग्रो 
को उनका पद प्रदान क्रिया गया, और उन्होंने चीन की सेना का नधे ढंग से संगठन किया 
(१६५६) । माझओ्रो त्से-तुंग की नीति तथा कार्यक्रम में उन्हें अगाध विशवास था, श्रौर 
उन्होंने उसकी सफलता के लिये अपनी पुरी शक्ति लगा दी थी । इसीलिथे जनवरी, 
१६६९ में उन्हें चीन का प्रमुख उप-प्रधानमन्त्री मी बना दिया गया था, प्रौर देश में 
आन्तरिक व्यवस्था को स्थापित रखने और शत्रुओं से देश की रक्षा करने की सब जिम्मे- 
वारी उनके सुपुर्द कर दी गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ग्रौर देश के शासन में जो महत्व 
पहले ल्यू शाग्रो ची को प्राप्त था, वह अब लिन पियाग्रो ने प्राप्त कर लिया था, और 
उन्हें माग्रो त्से-तुंग का उत्तराधिकारी माना जाने लगा था। उन्होंने माग्रो के लेखों तथा 
भाषणों से सूक्तियों तथा बचनों को एकत्र कर एक पुस्तिका मी सम्पादित की थी, जिसका 
अनुशीलन करना चीन के कम्युनिस्ट अपना कर्तव्य समते थे । इसमें सन्देह नहीं कि लिन 
पियाग्रो को माझ में अन्धभक्ति थी । इसी लिये उन्होंने एक बार कहा था---“ माग्रो त्से- 
तुंग के विचारों को यदि हम समभते हैं, तब तो हमें उन्हें क्रियान्वित करना ही चाहिये । 
पर यदि हम उन्हें श्रमी न मी समझ सकते हों, तब मी हमें उन्हें मीचकर स्त्रीकार 
कर लेना चाहिये ।” अक्टूबर, १६६८ में जब ल्यू झागओरो ची को सब पदों से च्युत कर दिया 
गया, यह स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी गई कि लिन पियाओ ही माप्रो त्से-तुंग के उत्तरा- 
विकारी हैं । उन्हें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के उपनेता (वाइस चेयरमैन) के पद पर भी 
नियुक्त कर दिया गया, गौर चीन में उन्हें द्वितीय स्यान प्राप्त हो गया। केवल माम्रो 
्से-त्‌ंग की ही स्थिति उनकी तुलना में अधिक ऊंची रह गई। पर लिन पियाम्रो का यह्‌ 
महत्त्व देर तक कायम नहीं रह सका । कुछ समय पश्चात्‌ माग्रोसे उनके 222 उत्पन्न 
होने शुरू हो गये । इन मतभेदों के क्या कारण थे, यहु स्पष्ट नहीं है । सांस्कृतिक क्रान्ति 
के समय चीन के ग्रतेक औद्योगिक केन्द्रों और नगरों में जो उपद्रव हुए थे, उनको दमन 
करने के लिये सैन्य शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ा था। इससे ग्रान्तरिक राजनीति में 
सेना के प्रभाव में वृद्धि हो गई थी । क्रान्तिकारी समितियों के संगठन में पीपल्स लिबरे- 
शन ग्रामी को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त था, और यह आर्मी अपने प्रतिनिधियों द्वारा देश की 
राजनीति को भी प्रभावित कर सकती थी। लिन पिया्नो जहाँ चीन के उपराष्ट्रपति थे, 
वहां साथ ही पीपल्स लिबरेशन भ्रार्मी के प्रधान सेनापति तथा देश के सुरक्षा-मन्त्री भी 
थे । सेना के बहुतःसे अफसर उनके प्रति अनुरक्त थे, और उन्हें पना नेता स्वीकार करते 
थे । माम्रो त्से-तंग का प्रभाव सेना पर उतना अधिक नहीं था, जितना कि कसय 
पार्टी पर था। इस कारण क्रान्तिकारी समितियों में सेना का बढ़ता हुा प्रमाव उन्हें 
पसन्द नहीं था। माग्रो ग्रौर लिन के मतमेद का एक कारण सम्भवतः यह प्रश्‍न मा हे 
देश की राजनीति में सेना का क्या स्थान रहे १६७१ में चीन की विदेशी राजनीति 


भी कतिपय महत्त्वपूर्ण परिवतंत प्रारम्म हो गये थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति चीत _ 


के रुख में परिवर्तन ग्ने लग गया था। चीन की दृष्टि में भरमेरिका सबसे शक्तिशाली, 


पूंजीवादी देश था, श्रौर उसके साम्राज्यवाद का विनाश चीन की विदेश नीति का मह- 
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वपूण श्रंग या । पर पिछले कुछ वर्षो से चीन रूस को अपना सबसे बड़ा शत्र, समझने 
लगा था। यद्यपि ये दोनों देश कम्युनिस्ट व्यवस्था के अनुयायी थे, पर चीन की इष्टि में 
रूस ने कम्युनिज्म के मार्ग का परित्याग कर दिया था, और वह भी साग्राज्य-प्रसार के 
लिये तत्पर हो गया था। चीन और इस के विरोध के कारणों पर पिछले अध्याय में 
प्रकाश डाला जा चुका है। १६६६ के प्रारम्भ तक यह स्थिति आ गई थी, कि विदेशी 
राजनीति में चीन रूस को अमेरिका की तुलना में मी अपना ग्रधिक बड़ा विरोधी मानने 
लगा था, श्रौर इसी कारण अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने जब चीन की यात्रा के लिये 
इच्छा प्रकट की, तो माओ त्से-तुंग ने उनका स्वागत करने में भी संकोच नहीं किया। 
पर लिन पियाओ्रो की इष्टि में यह उचित नहीं था । अमेरिका के प्रति चीन का यह रुख 
उन्हें पसन्द नहीं था । उन्होंने मि० निक्सन की चीन-यात्रा का विरोध किया । लिन और 
उनके साथी यह समझते थे, कि चीन को रूस के साथ समभौते का प्रयत्न करना 
चाहिये, न कि अमेरिका जैसे पूंजीवादी और साम्राज्यवादी देश के साथ। इस प्रश्‍न पर 
माझ्रो और लिन में विरोध इतना अधिक बढ़ गया, कि लिन और उनके साथियों के लिये 
चीन में रह सकना निरापद नहीं रहा । १२ सितम्बर, १६७१ के दिन चीन का एक हवाई 
जहाज वाह्य मंगोलिया में गिर गया, जिसके कारण उसके सव यात्रियों की मृत्यु हो गई। 
स्पष्ट है, कि यह जहाज चीन से रूस जा रहा था। इस दिन के बाद लिन पियाझ्रो 
श्रौर उनके अनेक साथियों का नाम चीन की राजनीति में कभी सुनाई नहीं पड़ा। यह 
समभा जाता है, कि लिन और उनके साथी उस जहाज में सवार थे, जो १२ सितम्बर, 
१६७१ के दिन बाह्य मंगोलिया में गिर कर नष्ट हो गया था । 


कम्युनिस्ट चीन की राजनीति और सरकार में चाउ एन लाई का स्थान अत्यन्त 
हत्त्वपूर्ण है। माश्रो त्से-तुंग के वे शुरू से सहयोगी रहे, और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 
के संगठन में उन्होंने महत्त्व का कार्य किया। उसकी शिक्षा पेरिस में हुई थी, और चीन 
की व्हाम्पोग्रा मिलिटरी एकेडमी में उन्होंने सैनिक शिक्षक का भी कार्य किया था । कुओ- 
मिन्तांग तथा जापान के विरुद्ध सशस्त्र संघं में उन्होंने हाथ बटाया या, और १६४६ में 
जब चीन में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ, तो उन्हें कम्युनिस्ट सरकार में प्रधानमन्त्री 
का पद प्रदान किया गया। १६४६ से श्रब (१६७३) तक वे इस पद पर विराजमान हैं। 
गत २४ वर्षो में चीन की राजनीति में अनेक तूफान श्राये, ल्यू शाओ ची, लिन पियाग्रो 
आदि बहुत-से कम्युनिस्ट नेता इन तूफानों के शिकार हो गये, पर चाउ एन लाई की 
स्थिति में कोई ग्रन्तर नहीं आया । इसका कारण राजनीति और राजनय में उनकी 


दक्षता है । चीन की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन प्रधानतया चाउ एन लाई के ही. 


हाथों में रहा है। अन्य देशों के राजनीतिक नेता जितना उन्हें जानते हैं, उतना शायद 
चीन के किसी ग्रन्य नेता को नहीं जानते। इस समय चीन की राजनीति में उनका स्थान 
ES हक पर है, और केवल माओ त्से-तुंग को ही उनकी तुलना में अधिक महत्त्व 
FE चीन की आन्तरिक उथल-पुथल का विवरण देते हए माओ त्से-तुंग के सम्बन्ध में 
भी कुछ शब्द लिखना आवश्यक है। वे चीन के सर्वमान्य नेता हैं । चीन में कहीं मी चले 
जाइये, सर्वत्र उनकी विशाल मूतियां और बड़े-बड़े चित्र दिखाई देंगे कल-कारखानों, 
सरकारी कार्यालयों, शिक्षणालयों और सार्वजनिक स्थानों पर न केवल उनके चित्र ही 
दिखायी देंगे, पर उनके वचन मी बड़े-बड़े ग्रक्षरों में अंकित क्रिये हुए मिलेंगे। चीन में 
यदि कोई नया आविष्कार किया जाता है, कोई नया बाँध या पुल बनाया जाता है, खेतों 
की पैदावार में वृद्धि होती है, रेगिस्तानों को लहलहाते खेतों में परिवर्तित किया जाता है 
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चीन में महान्‌ सांस्कृतिक क्रान्ति का काल ५०४ 


-या कोई व्यक्ति खेलों की प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है, तो इस सब को 


माश्रो त्से-तुंग की शिक्षाओं का परिणाम कहा जाता है। चीन की जनता में अपने नेता 


के प्रति जो यह अगाध श्रद्धा है, उन पर जो विश्वास है, उसका कारण वह श्रसाधा- 
“रण उन्तति है जो उनकी श्रधिनायकता में चीन ने की है। कुओमिन्तांग के शासन-काल 
'में चीन की जो दुर्दशा थी, उस पर इस ग्रन्थ में पहले प्रकाश डाला जा चुका है। माओ. 
“त्से-तुंग ने केवल जापान को परास्त किया, पाइचात्य देशों के साम्राज्यवाद तथा प्रभाव- 
क्षेत्रों का चीन से अन्त किया और सारे देश को एक शासनसूत्र में संगठित किया, अ्रपितु 
“उसे संसार के सर्वाधिक शक्तिशाली राज्यों में भी स्थान दिला दिया। श्राथिक इष्टि से 


“इस समय चीन उन्नति तथा समृद्धि के मार्ग पर निरन्तर भ्रग्रसर हो रहा है, उसकी सँन्य- 
शक्ति भी बहुत अधिक है । वह न केवल आणविक बम्ब का आविष्कार कर चुका है, 
अपितु हाईड्रोजन बम्व बनाने में मी उसे सफलता हुई है। कम्युनिस्ट ्रादशोँ तथा व्यव- 


-स्था को कार्यान्वित करने में वह रूस से भी दो कदम आगे है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 


उसे महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी उसे प्राप्त हो चुकी है, 
और अमेरिका जैसा पूँजीवादी व शक्तिशाली देश भी उसके साथ मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्था- 
"पित करने के लिये उत्सुक हैं। चीन की यह सब उन्नति तथा सफलता जिस व्यक्ति के 
नेतृत्त्व में हुई हो, वहां के लोग यदि उसके प्रति श्रसाधारण सम्मान.का भाव रखें, तो यह 
स्वाभाविक नहीं है। यह स्वीकार करना होगा, कि चीन में माग्रो त्से-तुंग की स्थिति 
एक डिक्टेटर की है। जिस किसी ने भी उसका विरोध करने का साहस किया, उसे मुंह 
-की खानी पड़ी । ल्यू शाओ्रो ची और लिन पियाओ* जैसे शक्तिशाली व्यक्ति उनके सम्मुख 
टिक नहीं सके । चीन के सार्वजनिक जीवत में माओओ का महत्त्व इतना बढ़ गया है, कि 
“उसने व्यक्तिपूजा का रूप प्राप्त कर लिया है। माग्रो स्वयं भी इस तथ्य को अनुमव करते 
. हैं। इसी लिये वे बार-बार इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य जाति के इतिहास में जनता 
आर केवल जनता ही सब शक्ति का वास्तविक स्रोत है। सम्मवतः, उनके व्यक्तिगत 
महत्त्व का मी यही कारण है कि उन्होंने जनता की शक्ति को समुचित महत्त्व दिया है। 


“अग्रगामी लम्बी छलांग. श्रौर सांस्कृतिक क्रान्ति को जो भी सफलता प्राप्त हुई, उसका 


मूल कारण जनसाधारण की शक्ति पर निर्मर करना ही था । वर्तमान समय में चीन में यह्‌ 
परवृत्ति है कि माओ त्से-तुंग की व्यक्तिपूजा में कमी की जाए, झौर लोग व्यक्ति के स्थान 


“पर जनता को ग्रधिक महत्त्व दें। इसी कारण उनके चित्र आदि भी श्रब चीन में इतनी 


अधिक संख्या में दिखायी नहीं देते, जितने कि साँस्कृतिक कान्ति के चरमोत्कषं के समय 


में थे। 


(५) चीन का संविधान 


कम्युनिस्ट चीत के शासन का कया रूप है, इस विषय पर भी अत्यन्त संक्षेप के 

“साथ कुछ प्रकाश डालना उपयोगी है । कम्युनिस्ट चीन 'पीपल्स रिपब्लिक ग्राफ चाइना 
(चीन का जनवादी गणराज्य) कहाता है, रौर उसके संविधान का निर्माण २० सितम्बर, 
१६५४ के दिन किया गया था। बाद में उसमें श्रनेक महत्त्वपूर्णे परिवर्तेन व संशोधन 
अवश्य किये गये, पर चीत की शासन व्यवस्था का श्राधार श्रब तक भी वही संविघान है, 
है जो १९५४ में निमित हुआ था। इस संविधान के अनुसार चीन की सर्वोच्च शासन- 
संस्था नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, जिसके सदस्य चार साल के लिये चुने जाते हैं। १६६४ 
में इस कांग्रेस के सदस्यों की कुल संख्या ३२०४० थी। इनके चुनाव की एक विशेष विधि 
है। चीन में जो बहुत-से प्रान्त तथा स्वायत्त क्षेत्र (8०(०700005 R९९।०॥१) है, उन 


` सबसे उनकीसंख्या जन के ग्रनुसार कांग्रेस के सदस्य इस हिसाब से चुने जाते हैं, कि एक 
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५०६ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


सदस्य लगमग चार लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्त्व करें। पर यह आवश्यक है, किः 
किसी प्रान्त से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या १० से कम न हो। चीन में अनेक ऐसे 
नगर हैं, जिनका शासन केन्द्रीय सरकार के अधीन है। इनके अतिरिक्त वहां बहुत-से औद्यो- 
गिक नगर तथा औद्योगिक जिले भी है, जिनकी जनसंख्या दो से तीन लाख तक है । इनसे 
प्रति पचास हजार व्यक्तियों के एक प्रतिनिधि के हिसाब से काँग्रेस के सदस्य चुने जाने 
की व्यवस्था है । चीन में जो बहुत-से अल्पसंख्यक वर्ग है जिन्हें वहां नेशनल माइनोरिटी 
कहा जाता है, उनके ३०० प्रतिनिधि, सेना के १२० प्रतिनिधि और समुद्र-पार विदेशों 
में बसे हुए चीनी नागरिकों के ३० प्रतिनिधि नेशनल पीपल्स कांग्रेस में लिये जाते हैं। 
संविधान के अनुसार पीपल्स काँग्रेस का अधिवेशन साल में कम-से-कम एक बार श्रवश्य 
बुलाया जाना चाहिये । यह कांग्रेस संविधान में भी संशोधन कर सकती है, यद्यपि संवे- 
धानिक संशोधनों के लिये दो तिहाई सदस्यों का उनके पक्ष में होना ग्रावश्यक है । साधा-- 
रण कावूनों की स्वीकृति के लिये ५१ प्रतिशत सदस्यों की सहमति पर्याप्त मानी जाती है। 
काँग्रेस केवल देश के लिये कानून नहीं बनाती, अपितु सरकार के प्रमुख पदाधिकारियों का 
चुनाव भी करती है। वह उन्हें अपने पदों से पृथक्‌ भी कर सकती है। देश के लिये ग्रा- 
थिक योजनाएं बनाता, सर्धियों को स्वीकृत करना और युद्ध घोषित करना भी पीपल्स 
b कांग्रेस के ही कार्य हैं । 
पर नेशनल पीपल्स कांग्रेस की सदस्य-संस्या इतनी अधिक है और उसके श्रधि- 
वेशन इतने कम व इतने कम समय के लिये होते हैं कि वह देश के व्यवस्थापन व शासन: 
के कार्य सूचारु रूप से-नहीं कर सकती । श्रतः संविधान द्वारा एक स्थायी समिति (स्टँ- 
डिग कमेटी) की व्यवस्था की गई है, जिसके सदस्य पीपल्स कांग्रेस द्वारा चुने जाते हैं, श्रौर 
जो देश के लिये कानून बनाने, श्रादेश जारी करने तथा शासन-विभाग पर नियन्त्रण 
रखने के कार्य करती है। चीन की सरकार में इस स्थायी समिति का स्थान अ्रत्यन्त' 
महत्त्व का है, क्योंकि यह एक ऐसी संस्था है जिसके श्रधिवेशन बहुधा होते रहते हैं श्रौर ' 
वही देश के शासन का संचालन करती है। 


कम्युनिस्ट चीन के कार्यकारिणी (शासन) विभाग के दो श्रंग हैं, चेयरमैन और 
स्टेट कौसिल । श्रन्य गणराज्यों में जिसे राष्ट्रपति (प्रेजिडेन्ट) कहा जाता है, चीन में 
उसी को चेयरमैन कहते हैं। उसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस चार साल के लिये चुनती है। 
माश्रो त्से-तुंग चिरकाल तक इस पद पर रहे हैं। .कुओमिन्तांग सरकार से संघर्ष | 
हुए कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी जो सामयिक सरकार संगठित की थी, माओ को 
ही उसका चेयरमैन निर्वामि किया गया था। १६४८ में जब चीन में कम्युनिस्ट ' 
शासन स्थापित हो गया, तवी, वह इस पद पर रहे। १६५६ में जब उन्होंने स्वे च्छा- - 
बूवक इस पद का परित्याग कर दिया, तो ल्यू शाओं ची को चीन की पीपल्स रिपब्लिक ' 
का चेयरमैन चुना गया । नेशनल पीपल्स कांग्रेस के निर्णयों को क्रियान्वित कराना चीन 
में चेयरमैन का ही कार्य समझा जाता है। वह नामका ही अध्यक्ष नहीं होता, अ्रपितु . 
उसके हाथों में वास्तविक शक्ति भी रहती है। एक वाइस-चेयरमैन के निर्वाचन की मी 
चीन के संविधान में व्यवस्था है, जो चेयरमैन के कार्यों में सहायता करने के साथ-साथ 
उसकी ग्रनुपस्थिति में चेयरमैन के कार्यों को भी सम्पन्त करता है। चीन के शासन विभाग 
में स्टेट कौसिल की स्थिति मन्त्रिपरिषद्‌ के समान है । प्रधानमन्त्री, उप-प्रधानमन्त्री 
(जिनकी संख्या निश्चित नहीं है, और जो प्रय: चार से दस तक होते हैं), विविध मन्त्री 
विविध कमीशनों (यथा योजना कमीशन, सैनिक कमीशन गदि) के भ्रध्यक्ष और मुख्य 
सचिव (सँक्रेटरी जनरल) इस कौंसिल के सदस्य होते हैं। ये मी पीपल्स कांग्रेस द्वारा चुते 
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जाते हैं। और भ्रपने कामों के लिये उसी (जब कांग्रेस के अ्रधिवेशन न हो रहे हों, तो 
स्थायी समिति) के प्रति उत्तरदायी होते हैं। पर इसका यह अभिप्राय नहीं, कि चीन में 
उस ढंग की उत्तरदायी या सांसद प्रणाली के शासन की सत्ता है, जैसी कि ब्रिटेन, भारत 
आदि देशों में हैं। मन्त्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को चीन में स्वीकृत नहीं । 
किया जाता, और न स्टेट कौंसिल के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमन्त्री की इच्छा पर || 
निर्मर करती है । स्टेट कौंसिल को ही 'सेन्ट्रल पीपल्स गर्वनमेंट” कहते हैं । 


कम्युनिस्ट चीन में न्याय का कार्य पीपल्स कोर्टो द्वारा किया जाता है, जो अनेक 
स्तरों के हैं। ३० कोटं उच्च स्तर के, २०० कोर्ट मध्यवर्ती स्तर के और २००० कोर्ट | 
निम्न स्तर के संगठित किये गये हैं, जिन सबसे ऊपर सुप्रीम पीपल्स कोर्ट की सत्ता है। | 
सुप्रीम पीपल्स कोर नेशनल पीपल्स कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है, और श्रन्य कोर्ट सुप्रीम | 
पीपल्स कोर्ट के प्रति । | 


चीन के शासन में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थान अत्यन्त महत्त्व का है। पार्टी का. | 
श्रपना पृथक्‌ संगठन है, और उसके सदस्य देश के शासन को सब स्तरों पर प्रभावित | 
क्रते हँ || है | | 


(६) चीन की विदेश नीति 


१६४६ में जब चीन विदेशी प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हुआ और वहां कम्युनिस्ट 
शासन की स्थापना हुई, तो उसकी सरकार ने एक ऐसी विदेशनीति का अनुसरण किया, 
जिसे उग्र ग्राक्रमणात्मक कह सकते हैं । उस समय पूर्वी और दक्षिण:पूर्वी एशिया के प्रनेक 
देशों में स्वाधीनता के लिये संघर्ष चल रहे थे । उनके प्रति चीन ei यह थी, कि जहां 
कहीं भी राष्ट्रवादी तत्त्व साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघषं में तत्पर हों, और इस संघर्ष द्वारा 
कम्युनिज्म की शक्ति के बढ़ने की सम्भावना हो, वहां चीन द्वारा ऐसे संघर्ष को सहायता 
प्रदान की जाए। इसीलिये उसने कोरिया के गृहयुद्ध में उत्तरी कोरिया की कम्युनिस्ट 
सरकार का समर्थन किया, श्रौर उसकी सहायता के लिये 'स्वयंसेवक' सेनाएं भेजीं । 
अमेरिका की सहायता प्राप्त होने पर मी दक्षिणी कोरिया की सरकार जो उत्तरी कोरिया 
को परास्त नहीं कर सकी, चीन की स्वयंसेवक सेना उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण थी। 
इन्डोचायना के क्षेत्र में डॉ० हो ची मिन्ह के नेतृत्व में “बिएत-नाम' नाम से जो एक स्व- 
तन्त्र गणराज्य की स्थापना हो मकी, उसमें भी चीन द्वारा दी गई सहायता र महत्त्व 
था । इन्डोनीसिया, मलाया और बरमा में भी कम्युनिस्ट पाटयां विद्यमान थीं, र 
चीन उनकी सहायता करने में तत्पर था। वह समझता था, कि पूर्वी और दक्षि 
एशिया में जो परिस्थितियां विद्यमान हैं। उनका उपयोग कर इस क्षेत्र के देशों में i 
'िज्म का प्रसार कर सकना सम्मव है। इसीलिये इस काल (१९४६-१६५२३) में चीत 
की विदेश नीति उग्र एवं श्ाक्रमणात्मक रही। ; 


में चीत की विदेश तीति में परिवर्तन गना प्रारम्भ हुश्ना । इस समय 
चीन की सर प्रपने देश में कम्युनिस्ट व्यवस्था को स्थापित करने और उसकी झ्राथिक 
व ग्रौद्योगिक उन्नति के लिये भगीरथ प्रयत्न में लगी थी। इस के लिये वह रूस से 
श्राथिक तथा तकनीकी सहायता प्राप्त कर रही थी, भर बहुत-से रूसी वैज्ञानिक व इन्जी- 
नियर कल-कारखानों की स्थापताके लिये चीन आये हुए थे। ग्रतःरूस की उपेक्षा कर सकना 
चीन के लिये सम्भव नहीं था । इस समय रूस की नीति पश्चिम के पूँजीवादी देशों के साथ 
सहयोग करने की थी । द्वितीय महायुद्ध में रूस को अपार क्षति उठानी पड़ी थी, ग्रौर भ्रब 
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चह अपनी ्राथिक दशा को संमालने में तत्पर था । १६५२३ मेंस्टालिन की मृत्यु के पश्चात 
रूस की राजनीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए और पूंजीवादी पाइचात्य देशों के साथ सह- 
भ्रस्तित््व की भावना बहुत प्रबल हो गई। चीन पर भी इसका प्रभाव पड़ा और य 
भी उग्र ग्राक्रमणात्मक नीति का परित्याग कर शान्तिमय सह-अस्तित्त्व की hE की 
दिजञा में अग्रसर होना प्रारम्भ किया । इसी के परिणामस्वरूप जुलाई, १६५३ में कोरिया 
के गृहयुद्ध का श्रन्त हो सकना सम्भव हो सका, और विएत-ताम की समस्या का समाधान 
करने के लिये मी चीन ने पूँजीवादी पाश्चात्य राज्यों के साथ सहयोग किया। सुदुर पूर्व 
की समस्याओं को हल करने के प्रयोजन से जो कान्फरेन्स जिनीवा में श्रायोजित को गई 
थी (१६५४), उसमें चीन के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए और उन्होंने ब्रिटेन, अमे- 
रिका और फ्रांस के प्रतिनिधियों के साथ विएत-नाम के प्रश्‍न पर विचार विमर्श किया। 
जिनीवा कान्फरेन्स द्वारा विएत-नाम के युद्ध का अन्त करने के साथ-साथ यह निश्‍चय 
किया गया, कि इस देश को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए। शान्तिमय सह्‌-अस्तित्त्व की 
नीति का अनुसरण करने के कारण ही चीन ने तिब्बत के सम्बन्ध में सम्वि की (१६५४), 
और पञ्चशील के सिंद्धान्तों का प्रतिपादन किया । इसी काल (एप्रिल, १६५५) में चीन 
ने बांदुंग कान्फरेन्स के आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लिया । इस कान्फरेन्स पर दक्षिण- 
पूर्वी एशिया की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का विवरण देते हुए विस्तार के साथ आगे 
प्रकाश डाला जायगा । १६५४-५४ में चीन ने पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध 
राज्यों की सद्भावना प्राप्त करने के लिये बहुत प्रयत्न किया, और इस प्रयत्न में उसे 
सफलता भी प्राप्तं हुई । इस क्षेत्र के देशों की सद्भावना प्राप्त करना चीने न केवल अपने 
राष्ट्रीय हितों के लिये उपयोगी समझता था, अपितु उनमें कम्युनिज्म के प्रति अनुकूल 
भावना के प्रादुर्भाव में मी यह नीति सहायक थी। 


पर शान्तिमय सह-अस्तित्त्व की चीन की नीति देर तक कायम नहीं रही। १६५७ 
के श्रन्त तक चीन की विदेश नीति में परिवर्तन के चिन्ह प्रगट होने लग गए थे, और उसने 
सह-ग्रस्तित्व की नीति का परित्याग कर एक बार फिर उग्र ्राक्रमणात्मक नीति का 
अनुसरण प्रारम्भ कर दिया था । इस समय तक चीन ग्राथिक और श्रौद्योगिक क्षेत्र में 
सन्तोषजनक उन्नति कर चुका था। अपने कल-कारखानों के लिये उसे रूस पर निर्भर 
रहने की आवश्यकता नहीं रह गई थी, और चीन में यह विचार विकसित हो गया था 
कि उसकी सुरक्षा-सम्बन्धी स्थिति भलीमांति सुरक्षित हो गई है भ्रव वह ग्रपनी प्रसार- 
वादी नीति को क्रियान्वित करने की स्थिति में रा गया था। इसीलिए उसने तिब्बत में 
कम्युनिस्ट व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयत्न प्रारम्भ किया, जिसके कारण वहाँ 
विद्रोह हो गया और दलाई लामा ने अपने हजारों ग्रनुयायियों के साथ भारत की ग्रोर 
प्रस्थान कर दिया। तिब्बती विद्रोहियों का पीछा करती हुई चीनी सेनाएं भारत की 
सीमा पर श्रा पहुंचीं, जिसके कारण भारत और तिब्बत की सीमा पर मुठभेड़ शुरू हो 
गई। चीन ने मैक्महोन लाइन का प्रतिवाद कर यह दावा करना प्रारम्भ किया 
कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने झक्ति का प्रयोग कर चीन के जिन प्रदेशों को अधिगत 
कर लिया था, स्वतन्त्र भारत को उन्हें चीन को वापस लौटा देना चाहिए । इन 
प्रदेशों को अधिगत करने के लिए चीन ने सँन्य-शक्ति का भी उपयोग किया, जिसके कारण 
भारत के साथ उसके सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण नहीं रह गये लाश्रोस, विएतनाम, कम्बोडिया 

श्रादि दक्षिणपूर्वी एशिया के देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों को मी चीन ने प्रोत्साहन देना 
प्रारम्भ किया । चीन के इन प्रयत्नों पर अगले ग्रध्यायों में विशद रूप से प्रकाश डाला 
जायगा । यहां इतना निदेश कर देना पर्याप्त है, कि अग्रगामी लम्बी छलांग के काल में 
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चीन की विदेश नीति स्पष्ट रूप से आक्रमणात्मक हो गई थी, और सांस्कृतिक क्रान्ति के 
युग में भी उसकी विदेश नीति का यही रूप रहा । 


चीन की यह्‌ आक्रमणात्मक नीति अनेक क्षेत्रों में क्रियान्वित की गई । श्रक्टूबर, 
१६६२ में चीनी सेनाओं ने मारत पर ग्आाक्रमण कर दिया, जिसके कारण भारत और 
ची न के सम्बन्धों में बहुत कटुता श्रा गई । दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों की कम्यु- 
“निस्ट पार्टियों को चीन का समर्थन प्राप्त था। १६५७ के बाद चीन ने इस क्षेत्र की राज- 
नीति में अधिक दिलचस्पी लेनी प्रारम्भ कर दी। जिनीवा कान्फरेन्स (१६५४) के निर्णयों 
के अनुसार विएतनाम दो राज्यों में विभक्त हो गया था। उत्तरी विएत-नाम में कम्यु- 
निस्ट शासन था, और दक्षिणी विएत-नाम में पाश्‍चात्य पूंजीवादी ढंग कां लोकतन्त्र 
शासन । इसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। पर वहां भी ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, 
जो कम्युनिस्ट विचारधारा के अनुयायी थे। इन्होंने विएत-काँग नाम से ग्रपना एक संग- 
ठन बना लिया, और दक्षिणी विएत-नाम की सरकार के विरुद्ध गुरीला युद्ध प्रारम्भ कर 
दिया (१६५८) । कुछ ही समय में उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई, ओर उन्होंने दक्षिण- 
विएत-नाम के अच्छे बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। १९६० में विएत-क्रांग ने राष्ट्रीय 
आजाद मोरचे (Notional Liberation Front) का संगठन किया, जिसका उद्देश्य 
दक्षिणी विएत-ताम में भी कम्युनिस्ट शासन स्थापित करना और अपने देश के दो पृथक्‌ 
भागों का ग्न्त कर उतरी विएत-नाम के साथ मिल कर एक हो जाना था। विएत-क्ांग 
का मुकाविला करने के लिए अमेरिका ने दक्षिणी विएत-नाम की सरकार, जिसके राष्ट्र: 
पति न्गो दिन्ह दियम थे, को सहायता देना प्रा रम्म किया। १६६० में दक्षिणी विएत-नाम 
में अमेरिकन सैनिकों की संख्या केवल ७०० थी । १९६३ में यह संख्या १६,५०० तक 
पहुंच गई और १६६८ तक पाँच लाख से भी अधिक अमेरिकन सैनिक दक्षिणी विएत- 
नाम में आ गये । भेरिका के मुकाबले में चीन ने विएत-कांग के. राष्ट्रीय ्राजाद मोरचे 
और विएत-नाम की कम्युनिस्ट सरकार को सहायता देनी प्रारम्म की, यद्यपि कोई चीनी 
सैनिक वहां नहीं भेजे गए। चीन की सहायता का खूप यह था कि विएत-ताम ल कम्यु- 
निस्टों को युद्ध नीति में प्रशिक्षित किया जाए और उन्हें ्रावश्यक युद्ध सामग्री प्राप्त 
होती रहे । वस्तुतः, इस काल में दक्षिण-पूर्वी एशिया में अमेरिका अपने प्रभाव क्षेत्र है 
विस्तार करने में तत्पर था । वह यह सहन नहीं कर सकता था, कि विश्व के 3 क्षेत्र 
भी कम्युनिज्म पैर जमा सके | इसी प्रयोजन से उसने दक्षिण-पूर्वी एशिया ५ ध-संगठन 
(5६470) बे का निर्माण लिया बा र बत होगा पमो 
सावता की देश नीति ग्राक्रमणात्मक होने के बजाय प्रतिरोधा- 
का के साम्राज्यवाद का प्रतिरोध करना ही था। 


मानने लगा। चीन और रूस के विरोध के कारणों पर पहले प्रकाश डाला 


ज्य भ्रमेरिका विरोधी था। 
संयुक्त राज्य अमेरिका के साम्राज्यवाद न प्रबल | 
अ LO एशिया रौर ग्रफ़ीका के पिछड़े हुए देशों में अपने हक 
का प्रसार करने में तत्पर था, ग्रौर इन देशों को कम्युनिज्म के प्रभाव से बचाने के 


कटिबद्ध था। यह स्वामीविक था कि चीन अमेरिका की इस प्रवृत्ति का विरोध करे। 
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५१० एशिया (सुदर पूवे) का आधुनिक इतिहास 


संयुक्त राष्ट्रसंघ में कम्युनिस्ट चीन को जो सदस्यता प्राप्त नहीं हुई थी, Fd प्रधान 
कारण अमेरिका का विरोध ही था । अमेरिका की इष्टि में फार्मूसा की कुञ्रोमिन्तांग सर- 
कार ही सम्पूर्ण चीन की वैध सरकार थी। संयुक्त राष्ट्रसंव की सदस्यता भी उसे ही 
प्राप्त थी । संयुक्त राष्ट्रसंव में कम्युनिस्ट चीन के बहिष्कार के लिए अमेरिका ही मुख्य 
रूप से उत्तरदायी था । इस दशा में इन दोनों देशों में विरोव का होना सर्वथा स्वा- 
भाविक था । (३) सीमा-सम्बन्धी विरोध के कारण चीन और भारत के सम्बन्ध भी बहुत 
कट हो गये थे। १६५७ से पहले इन दोनों देशों के सम्वन्ध बहुत मधुर ये। भारत में 
भारत-चीन मैत्री संघ स्थापित था, और चीन में चीन-भारत मैत्री संघ । “हिन्दी चीनी 
भाई-भाई' का नारा दोनों देशों में बुलन्द किया जाता था। पर दलाई लामा के भारत 
प्रवास के पश्चात्‌ ये सम्बन्ध बिगड़ने शुरू हो गये, और १९६२ में सीमा-सम्बन्धी विवाद 
के कारण चीन ने भारत पर आक्रमण भी कर दिया। इसके पश्चात्‌ चीन ने पाकिस्तान 
के साथ अपने मैत्री सम्वन्ध प्रगाढ़ करने शुरू किये, और १६६५ के भारत-पाकिस्तान 
युद्ध में चीन का समर्थन पाकिस्तान को प्राप्त हुआ । यद्यपि चीन ने अपनी सेनाएं पाकि- 
स्तान की सहायता के लिये नहीं भेजी, पर चीन अस्त्र-शस्त्रों द्वारा पाकिस्तान की सहा- 
यता करता रहा और उसके सँनिक-विशेषज्ञों ने पाकिस्तान की सेनाग्रों को प्रशिक्षित 
करने का कार्य भी किया । १६७१ के भारत-पाकिस्तान युद्ध के अवसर पर भी पाकिस्तान 
को यह राशा थी, कि चीन उसकी खुलकर सहायता करेगा । पर उसकी यह आशा पूर्ण 
नहीं हुई, यद्यपि चीन इस युद्ध के लिए भारत को दोषी ठहराता था। पाकिस्तान से मैत्री 
के कारण ही चीन ने श्रव तक बांगला देश को मान्यता प्रदान नहीं की है, और उसी के 
'बीटो के कारण बांगलादेश संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन सका है । (४) फार्मूसा 
की कुश्रोमिन्तांग सरकार का कम्युनिस्ट चीन प्रबल विरोधी है। चीन की कम्युनिस्ट 
सरकार फार्मूसा को चीन का ग्रंग मानती है, और यह समभती है कि फार्मूसा से कुश्रो- 
मिन्तांग के शासन का अन्त कर उसे अपने देश के साथ मिला लेना चीन की विदेश नीति 
का महत्त्वपूर्ण अंग है । (५) कम्युनिस्ट चीन अफ्रीका महाद्वीप के विविध राज्यों के साथ 
भी अपने सम्बन्ध स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील है। १६५६ में श्रफ़ीका में केवल 
चार देश ऐसे थे, जो पूर्णतया स्वतन्त्र कहे जा सकते थे। ये देश ईजिप्ट, लाइवीरिया, 
लिबिया श्रौर श्रवीसीनिया थे। अन्य देश पाइचात्य राज्यों के अ्रधीन थे, और उनमें स्वा- 
धीनता के लिये श्रान्दोलन जारी थे । चीन को इनके स्वाधीनता-संघर्ष के प्रति सहानुभूति 
थी। विविध ग्रफ्रीकन राज्य किस प्रकार स्वतन्त्र हुए, इसका यहां उल्लेख कर सकना 
सम्भव नहीं है। पारचात्य प्‌ जीवादी देश इन्हें ्रपने प्रभाव-क्षेत्र में रखने के लिए प्रयत्न 
शील थे, ्रौर सोवियत रूस भी अफ्रीका में अपने प्रभाव का विस्तार करने में तत्पर था। 
नय स्वतन्त्र हुए भ्रफ्रीकन राज्यों की नीति एकसरश नहीं थी, इसीलिये उनके अनेक 
संगठन बन गए थे जिनकी नीति में विरोध था । पाइचात्य पंजीवादी राज्य और सोवि- 
यत रूस ने इस स्थिति से लाम उठाया, और विविध अ्रफ्रीकन राज्यों को ग्ने प्र माव में 
hi OU EE 
CC न अ वहां के राज्यों को ग्राथिक तथा तकनीकी सहा- 
उसमे सहायता प्राप्त करने वाले राज्यों 2200 8880 500 किक 
जीछ उलटला ता a राज्यों की सम्पू्ण-परभुत््व-सम्पन्नता को स्वीकार करेगा, 
हे ह्‌ "ह दगा उसका आधार पारस्परिक हित और लाभ ही होगा। जो 
ग्राथिक्र सहायता दी जायगी, उसकी रकम पर या तो सूद बिलकुल ही नहीं लिया जाएगा 


`या सूद की दर बहुत ही कम होगी। ऋण की राशि को ये राज्य .सुगम किस्तों में वापस | 


. 
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चीन में महान्‌ सास्क्रतिक क्रान्ति का काल ५११ | 


| कर सकेंगे । पिछड़े हुए भ्रफ़ीकन राज्यों की श्रौद्योगिक उन्नति के लिये जो मशीनरी व 
अन्य उपकरण चीन द्वारा प्रदान किये जायेंगे, यदि उन्हें सन्तोपजनक न पाया जाए तो 
'सरकार उनके स्थान पर अन्य मशीनरी ग्रादि प्रदान कर देगी । चीन की सरकार यह 
| जिम्मा भी लेती है कि वह भ्रफ्रीकन व्यक्तियों को मशीनरी गदि के प्रयोग में निष्णात | 
| कर देगी, ताकि कुछ समय पश्चात्‌ चीन के तकनीकी विशेषज्ञों को ग्रफ्रीकां में रहने की | 
आवश्यकता न रह आए! पिछड़े हुए देशों को सहायता प्रदान करने में चीन कॉ यह | 
उद्देश्य नहीं है कि ये देश चीन के प्रभावः त्र में आरा जाएं। वह केवल यह चाहता है कि | 
ये देश चीन से सामयिक रूप से सहायता प्राप्त कर शीघ्र ही पूर्णतया श्रात्मनिर्मर हो | 
जाएं । इन्हीं सिद्धान्तों के श्रनुसार चीन ने श्रफ्रीका के अनेक नये स्वतन्त्र हुए राज्यों को | 
रथिक व तकनीकी सहायता देना प्रारम्भ किया । इनमें तन्जानिया मुख्य है। चीन से 
सहायता प्राप्त करने के कारण ब्रिटेन और श्रमेरिका ने तन्जानिया को पूँजी व मशीनरी 
रादि प्रदान करना वन्द कर दिया (१६६४) । इसमें सन्देह नहीं, कि ग्रन्य उनतत देशों 
के समान चीन भी अ्रफ्रीका की राजनीति में उतर आया है, और वहां के अनेक देशों की 
्राथिक व श्रौद्योगिक उन्नति में सहयोग प्रदान करने में तत्पर है। (६) अ्राणविक और 
हाइड्रोजन बम्बों के निर्माण को कतिपय उन्नत देशों तक सीमित रखने के लिये श्रमे- || 
रिका और सोवियत रूस ने जो भी प्रयत्न किए, कम्युनिस्ट चीन ने उनका विरोध किया। | 
उसका मत है, कि यदि इन देशों को इन थ्रायुधों के निर्माण का अधिकार है, तो अन्य 
देशों को इनके निर्माण के अवसर से वञ्चित नहीं किया जाना चाहिये। चीन स्त्रयं | 
इनका निर्माण कर चुका है, और उसका प्रयत्न है कि वह इस क्षेत्र में भी अमेरिका और | 
रूस से पीछे न रहे। | 


गत दो वर्षो में चीन की विदेशनीति में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिन पर 
;प्रकाश डालना उपयोगी है| यूरोप ्रौर पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों में ग्रमेरिका और रूस 
के हित परस्पर टकराते हैं, और उत्तरी तथा पूर्वी एशिया के क्षेत्र में चीन ग्रौर रूस के । 
पूर्वी एशिया में चीन और ग्रमेरिका के हितों में मी विरोध है । पहले कम्युनिस्ट चीन का 
श्रमेरिका से विरोध बहुत उग्र था । ग्रमेरिका की इष्टि में फार्मूसा की कुग्रोमिन्तांग सर- 
कार ही सम्पूर्ण चीन की वैध सरकार थी । पर अत्तर्राष्ट्रीयता के विकास की वर्तमान दशा 
में ्रमेरिका के लिये यह सम्भव नहीं था कि वह कम्युनिस्ट चीन की उपेक्षा एवं विरोध 
की अपनी नीति पर ढ़ रह सके और पूर्वी एशिया की यथार्थं स्थिति की उपेक्षा करता 
रहे । परिणाम यह हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति मि० निक्सन ने चीन जाकर दोनों देशों 
के बीच विद्यमान तनाव को कम करने का निश्‍चय किया । जुलाई, १६७१ द में निक्सन 
के विशेष प्रतिनिधि हैनरी किसिजर गुप्त रूप से पेकिंग गए, श्रौर वहां उन्होंने चाउ एन 
लाई से भेंट की । इस मेंट का प्रयोजन यह था, कि मि० निक्सन की चीन-यात्रां के लिए 
कम्युनिस्ट सरकार से निमन्त्रण प्राप्त किया जाए। १६ जुलाई, १६७१ के दिनव शिगटन 
से यह घोषणा की गई, कि श्रमेरिका के राष्ट्रपति ने पेकिंग सरकार के निमन्त्रण पर हे 
चीन की यात्रा स्वीकार कर ली है, ्रौर वह मई, १६७२ से पूर्व किसी समय चीत जाएंगे। 
निक्सन की चीन यात्रा अमेरिका और चीत के पारस्परिक सम्बन्धों में मृदुता लाने के 
लिए एक महत्त्वपूर्ण प थी । रूस को इससे बहुत उद्देग हुआ । गत वर्षों मे चीन और 
रूस के सम्बन्ध निरन्तर बिगड़ते गए थे। उनमें न केवल कम्युनिस्ट सिद्धान्तों को क्रिया- ' 
न्वित करने के विषय में ही मतभेद उत्पन्त हो गए थे, अपितु उनके राष्ट्रीय हित pl 
आपस में टकराने लगे थे साइबीरिया ग्रौर सिन्किरांग के क्षेत्रों में उनकी सेनाग्नो में 
मुठभेड़ भी हो गई थी । रूस ने समझा कि निक्सन की चीत यात्रा का प्रयोजन यहु है कि 
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५१२ एशिया (सुदूर पूर्व) का ्राघुनिक इतिहास 
उसके साथ मैत्री स्थापित कर विश्व के शाक्ति-सन्तुलन को अमेरिका के पक्ष में | 
करने का प्रयत्न किया जाए। यदि रूस के विरोध में श्रमेरिका और चीन एक हो जाएं, 
तो इसका परिणाम रूस के लिए विघातक हो सकता है । इस आशंका के निवारण के | 
लिए १२ श्रक्टूबर, १६७१ के दिन राष्ट्रपति निक्सन ने घोषित किया कि चीन की । 
यात्रा के पदचात्‌ वे मास्को मी जायेंगे, और उन समस्याओं पर विचार-विमश करेंगे । 
जिनका दोनों देशों के साथ सम्बन्ध है। पूर्व योजना के अनुसार फरवरी, १६७२मे । 
निक्सन चीन गए और वहां उन्होंने माग्रो तथा चाऊ से भेंट की । यह पहला अवसर था, 
जब कि श्रमेरिका का कोई राष्ट्रपति कम्युनिस्ट चीन की यात्रा के लिए गया था। चीन | 
के नेताग्रों के साथ निक्सन की जो वातचीत हुई, उसे गुप्त रखा गया है। पर यात्रा की 
समाप्ति पर जो संयुक्त वक्तव्य दोनों पक्षों की ओर से प्रकाशित किया गया, उसकी 
निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं--(१) दोनों देशों में व्यापार तथा मानव सम्पक में 
वृद्धि की जाएगी । अमेरिका का एक सीनियर प्रतिनिधि समय-समय पर चीन जाता | 
रहेगा, ताकि दोनों देश एक दूसरे के सम्पर्क में रह सके (२) शान्तिमय सह-भ्रस्तित्त् 

Wt के जिन पांच सिद्धान्तों को चाउ एन लाई ने प्रतिपादित किया था, दोनों देश उनका | 
समर्थन करते हैं । ये सिद्धान्त निम्नलिखित हैं--सब राज्यों की सम्पूर्ण-प्रभु त्त्व-सम्पन्नता 

MS तथा प्रादेशिक श्रखण्डनीयता के प्रति आस्था, प्रन्य राज्यों के गन्तरिक मामलों में हस्त- | 

|||; ` क्षेप न करना, किसी राज्य पर आक्रमण न करना, सब राज्यों की समानता तथा 
सबके हितों का परस्पर सहयोग द्वारा सम्पादन य्यौर शान्तिमय सह-अ्रस्तित्त्व। (३) चीन 
ने इस बात को स्वीकार किया कि महाशक्ति (9०९-९०९7) बनने का प्रयत्न वह नहीं 

करेगा । (४) श्रमेरिका ने यह्‌ वचन दिया कि ज्यों ही पूर्वी एशिया के क्षेत्र में तनाव कम 
हो जाएगा, वह अपनी सेनाएं फार्मूसा (तैवान) से वापस बुला लेगा। (५) चीन और 
अमेरिका दोनों यह चाहते हैं, कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश श्रपनी-अपनी सेनाएं 

} उन स्थानों पर वापस बुला लें, जहां कि वे १६७१ के भारत-पाकिस्तान युद्ध से पहले 

स्थित थीं । (६) दोनों देशों ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि इन्डो चायना, जापान: और 

कोरिया के प्रश्‍नों.पर उनमें ऐकमत्य नहीं हो सका है। इसमें सन्देह नहीं, कि राष्ट्रपति 
निक्सन की चीत यात्रा से श्रमेरिका ग्रौर चीन में चिर काल से चले ग्रा रहे तनाव में कुछ 

न कुछ कमी अवश्य हुई है। चीन और ग्रमेरिका समान रूप से सोवियत रूस के विरोधी 

हैं, इस दशा में उनका एक दूसरे के समीप आना अ्रस्वाभाविक नहीं है। 


५)! 
+ 
तु 


कम्युनिस्ट चीन श्रव संयुक्त राष्ट्रसंघ की संदस्यता प्राप्त कर चुका है । २६ ग्रक्टू- 

बर, १६७१ के दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ की जनरल एसेम्बली ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया, 
जिस द्वारा कम्युनिस्ट चीन को संघ की सदस्यता प्रदान कर दी गई और फार्मूसा को 
संब से बहिष्कृत कर दिया गया । यह प्रस्ताव ्रलवानिया द्वारा पेश किया गया था । ७६ 
वोट इस प्रस्ताव के पक्ष आये थे, और ३५ विरोध/में । १७ सदस्प्र-राज्यों ने इस प्रस्ताव 

पर किसी पक्ष में बोट नहीं दिया था। संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त कर लेने के 

कारण अब कम्युनिस्ट चीन ने अन्तर्राष्ट्रीय कष त्रमें अपना समुचित स्थान प्राप्त कर लिया 

है । इससे पूर्व भी अनेक बार यह प्रयत्न क्रिया गया था कि कम्युनिस्ट चीन को संघ की 

सदस्यता प्राप्त करायी जाए। पर अमेरिका के विरोध के कारण ये प्रयत्न सफल नहीं 
हो सके थे । ग्रव भी अमेरिका की यह इच्छा थी, कि फार्मसा को भी संघ का सदस्य रहते 
दिया जाए, और कम्युनिस्ट चीन को संघ की सदस्यता प्रदान कर देने के कारण फार्मसा 
की सदस्यता का ग्रन्त न हो जाए। पर कम्युनिस्ट चीन की सरकार यह स्वीकार करते 
को तैयार नहीं थी कि फार्मूसा को भी राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त रहे। चीन ताम के 
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| 
चीन में महान्‌ सांस्कृतिक क्रान्ति का काल ५१३ | 
|) 


दो राज्यों या चीन की दो वैध सरकारों की सत्ता की बात उसे किसी भी प्रकार सह्य 
नहीं थी । संघ की सुरक्षा परिषद्‌ में जो स्थान पहले फार्मूसा को स्थायी रूप से प्राप्त | 
| था, वह भी अब कम्युनिस्ट चीन को प्रदान कर दिया गया। नबम्बर, १६७१ के द्वितीय । 
| सप्ताह में कम्युनिस्ट चीन का प्रतिनिधि मण्डल चियाओ्रो कुआन-हुआ के नेतृत्त्व में | 
क पहुँच गया था, और वहां जाकर उसने संयुक्त राष्ट्रसंघ में अपना स्थान ग्रहण कर 
या था। 


| यद्यपि अभी कम्युनिस्ट चीन संयुक्त राज्य श्रमेरिको और सोवियत रूस के समान 

एक महाशक्ति नहीं बन सका है, पर इसमें सन्देह नहीं कि विश्‍व की राजनीति में उसने 

| अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। पूर्वी और दक्षिण-ूर्वी एशिया की कम्यु- . 

निस्ट पार्टियां उसके नेतृत्त्व को स्वीकार करती हैं, और इस क्षेत्र के अनेक राज्यों पर 

उसके प्रभाव की सत्ता है। पूर्वी यूरोप में अलबानिया उसका समर्थक है, और वहां की 

| कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत रूस के बजाय चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सहयोग करती 

| है। अफ्रीका के अनेक देशों के साथ उसका मैत्री सम्बन्ध है, और अमेरिका जैसी महा- 

| शक्ति भी उसके साथ मघुर सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है। दक्षिणी 

| एशिया में पाकिस्तान उसका सहयोगी है, ग्रौर नेपाल सदृश कतिपय अन्य देश (जिनकी : 

। सीमाएं चीन के साथ लगती हैं) मी उसके साथ मैत्री स्थापित किये हुए हैं। किसी भ्रत्य . 
देश की सहायता पर निर्मर न कर केवल अपनी शक्ति द्वारा चीन ने जो ग्रसाधारण ` 

` उन्नति की है, उसके कारण अब उसका महत्त्व बहुत बढ़ गया है और एशिया के सर्वा- | 
धिक शक्तिशाली देशों में उसे स्थान प्राप्त हो गया है। कम्युनिस्ट आदशों को क्रिया- | 
न्वित करने के लिए सांस्कृतिक क्रान्ति द्वारा जो प्रयत्न उसने किया है, वह भी श्रपने भ्राप hi 
में अनुपम है । 
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इकतीसवां अध्याय 
मंगोलिया ओर साइवीरिया 
(१) मंगोलिया का जनवादी गणराज्य 


मंगोलिया के पुराने इतिहास पर इस ग्रन्थ के दसवें अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका 
है । चीन की राज्यक्रान्ति (१६११) के समय तक देश यह चीनी साम्राज्य के अन्तगत था, 
शौर वहां जिन अनेक सरदारों का शासन था, वे मञ्चू सम्राटों को अपना अधिपति 


 -स्वीकार करते थे। इनमें एक हुतुख्तू था, जिसकी राजधानी उग (उलान बाटोर) थी। 


१६११ की राज्यक्रान्ति के कारण जब मञ्चू राजवंश का अन्त हो गया, तो इस हुतुख्तू 
ने स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी, क्योंकि उसका कथन था कि मंगोलिया मञ्चू सम्राट्‌ 
को अपना ्रधिपति स्वीकार करता था, चीन को नहीं । चीन से अपनी स्वतन्त्रता की 
रक्षा करने के लिये हुतुख्तू ने रूस के साथ एक सन्धि की, जिसके द्वारा रूस के जार 
(सम्राट्‌) ने मंगोलिया की स्वतन्त्रता को स्वीकार कर उसकी रक्षा की उत्तरदायिता 
ग्रपने ऊपर ले ली । पर मंगोलिया के सम्बन्ध में कोई मी निर्णय तब तक स्थायी नहीं 
हो सकता था, जब तक कि चीन भी उससे सहमत न हो । अतः मंगोलिया, रूस और चीन 
में एक समभौता किया गया, जिसके अनुसार हुतुख्तू की अधीनता में विद्यमान मंगोलिया 
(जिसे बाह्य मंगोलिया कहते हैं) को एक पृथक्‌ व स्वतन्त्र राज्य की स्थिति प्रदान | 
दी गई, और शेष मंगोलिया (आभ्यन्तर मंगोलिया) को चीन का अन्यतम प्रान्त मान लिया 
गया। १६१७ की राज्यक्रान्ति द्वारा जब रूस में जारशाही का ग्रन्त होकर बोल्शेविक 
शासन स्थापित हुआ, तो एक चीनी सेना ने बाह्य मंगोलिया पर आक्रमण कर उग 
जीत लिया । इस देश की स्वतन्त्र व पृथक्‌ सत्ता का अरब अन्त हो गया, और उसे चीन के 
भ्रन्यतम प्रान्त के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। पंर बाह्य गंगोलिया की यह स्थिति 
देर तक कायम नहीं रही। ३१ मार्च, १९२१ के दिन वहां मी राज्यक्रान्ति हो गई, और 
सुक बाटोर नामक एक सैनिक नेता के नेतृत्त्व में बाह्य मंगोलिया ने चीन के शासन का 
भ्रन्त कर पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी । रूस के कम्युनिस्ट नेताओं का समर्थन सुर 
बाटोर को प्राप्त था, और उन्हीं की सहायता से बाह्य मंगोलिया चीन के शासन का अन्त 
करने भें समर्थं हुआ था। कुछ समय तक हुतूस्तू को उगे की राजगही पर कायम रखा 
गया, पर १६२४ में जब उसकी मृत्यु हो गई तो किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर 
नियुक्त नहीं किया गया, और बाह्य मंगोलियां को एक रिपब्लिक (मंगोलिया का जन 
वादी गणराज्य) घोषित कर दिया गया । रूस ने इस नये गणराज्य की वैध सत्ता को तुरन्त 
मान्यता प्रदान कर दी, यद्यपि चीन उसे स्वीकृत करने को उद्यत्‌ नहीं हुआ । बोल्शेविक 
क्रान्ति के समय रूस के बहुत-से कम्युनिस्ट-विरोधी लोग मंगोलिया चले आये थे, और 
उनका पीछा करती हुई कम्युनिस्ट सेनाग्रों ने मी मंगोलिया में प्रवेश कर लिय था। 
उनकी सहायता से ही मंगोलिया अपनी स्वतन्त्रता को प्राप्त करने में समर्थ हुआ था. 
ग्रतः जो मंगोलियन रिपञ्लिक अव स्थापित हुई, वह भी कम्युनिस्ट व्यवस्था की अनुयायी 
बनी । यह रिपब्लिक रूस से पृथक्‌ अवस्य थी, पर इस पर कम्युनिस्ट रूस का 
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मंगोलिया और साइवीरिया : ५१५ 


| विद्यमान था। मंगोलिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो कम्युनिज्म के विरोधी थे । | 
| इसलिये कुछ समय तक वहां भी कम्युनिस्टों और उनके विरोधियों में संघर्ष चलता रहा। * 
| पर १६३५ तक कम्युनिस्ट लोगों ने वहां पूर्णरूप से सत्ता प्राप्त कर ली थी, और उनके | 


नेता चोई बल सांग ने वहां के शासन को भलीमांति व्यवस्थित रूप प्रदान कर दिया 
था। 


जापान चीन में अपने श्राधिपत्य को स्थापित करने के लिये किस प्रकार से प्रयत्न- | 

शील था, इसका विवरण इस ग्रन्थ के उन्नीसवे श्रौर बीसवें अध्यायों में दिया जा चुका है। -) 

१९३२ तक मञ्चूरिया जापान के अधीन हो चुका था, और वहां उसने मञ्चूकु्रो नाम | 
से एक पृथक्‌ राज्य की स्थापना कर दी थी, जो जापान का वशवर्ती था । १६३४ में उसने ‘| 
"आभ्यन्तर मंगोलिया पर भी अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था । अब उसने बाह्य मंगो- ; 
लिया की स्वतन्त्र रिपब्लिक की ्रोर रुख किया, जिसके कारण इस नई रिपब्लिक की 

स्वतन्त्रता संकट में पड़ गई। इस दशा में रूस ग्रौर बाह्य मंगोलिया ने परस्पर सन्धि कर | 
के यह निश्चय किया, किसी अन्य राज्य के साथ युद्ध होने की दशा में वे एक दूसरे की ॥| 
सहायता करेंगे। मार्च, १९३६ में मार्शल स्टालिन ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की, कि | 
यदि मड्चूकुओ या जापान ने मंगोलिया के जनवादी गणराज्य पर आक्रमण किया, तो रूस 
उसे अपने ऊपर आक्रमण समझेगा और मंगोलिया की पूर्णरूप से सहायता करेगा । 'अब 
जापान के लिये यह सम्मव नहीं रहा कि वह ग्राभ्यन्तर मंगोलिया के समान बाह्य मंगो- h, 
लिया में मी अपने प्रभाव व प्रमृतत्व का विस्तार कर सके । २७ फरवरी, १६४६ के दिन ib. 
मंगोलियन रिपब्लिक और सोवियत रूस ने स्थायी मैत्री और परस्पर सहायता की सन्धि | 
की, जिसके कारण ये दोनों राज्य एक दूसरे के बहुत समीप श्रा गये । क्योंकि ये दोनों कम्यु- 
| व्यवस्था के अनुयायी थे, और इस समय विश्व में केवल ये दो राज्य ही ऐसे थे, 
जिनमें कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित थी, ्रतः इनमें प्रगाढ़ मत्री का होता सर्वया स्वामा- 
विक था । अगस्त, १६४५ में जब रूस ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और 
रूसी सेनाएं श्राम्यन्तर मंगोलिया और मञ्चूक््रो पर से जापानी प्रमुत्त्व का श्रन्त करने 
के लिये अग्रसर होने लगीं, तो मंगोलियन रिपब्लिक की सेनाओं ने मी उनका साथ दिया। 
द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर विश्व की नई व्यवस्था किस ढंग से की जाए, इस विषय 

पर विचार करने के लिये मित्रपक्ष के राज्यों की जो कान्फरेन्स याल्टा में हुई थी (फरवरी, 
१९४५), उसके एक निर्णय के श्रनुसार मंगोलियन रिपब्लिक में इस प्रश्न पर लोकमत 
लिया गया, कि इस राज्य को एक पूर्णतया स्वतन्त्र एवं सम्पूर्ण-प्रमुत्व-सम्पन्न राज्य की 
स्थिति में रहना है या चीन के साथ मिलकर एक संवर्ग-राज्य (फिंडरेशन) में सम्मिलित 
होना है । इस प्रश्‍न पर लोकमत लेने की ग्रावश्यकता इस कारण थी, क्योंकि चीन ने ग्रब 
तक मी मंगोलियन रिपब्लिक की वैध सत्ता को स्वीकार नहीं किया था ओर वह उसे 
अपने राज्य का ग्रन्यतम ग्रंग समझता था। महायुद्ध में'चीन मित्रपक्ष में सम्मिलित था, 
और जापान के विरुद्ध युद्ध में उसका कतं,र्व महत्त्वपूर्ण था। चीन की कुओमिन्तांग सर- 
कार की उपेक्षा कर सकता अन्य मित्रराज्यों के लिये सम्मव नहीं था। मंगोलियन रिपः 
ब्लिक के निवासियों ने बहुत बड़े बहुमत से यह निर्णय किया, कि उनका देश चीन का 
अंग न होकर एक पथक्‌ व स्वतन्त्र राज्य के रूप में रहेगा। इसी कारण उसे एक सम्पूर्णः 
प्रभुत्त्व-सम्पन्न राज्य कौ स्थिति प्राप्त हो गई, और यह प्रस्ताव किया गया किवहमी , 
संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त कर ले पर चीन की कुप्रोमिन्तांग सरकार ने इसका 
विरोध किया। राष्ट्रसंघ में चियांग काई शेक की सरकार को ही चीन की वध सरकार, 
साना जाता था, ग्रत: उसके विरोध के कारण अक्टूबर, १६६१ तक मंगोलियन रिपब्लिक ' 
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११६ एशिया (सुदूर पूर्वे) का आधुनिक इतिहास 
को संघ की सदस्यता प्राप्त नहीं हो सकी | कुओमिल्तांग सरकार कम्युनिज्म की प्रवल 


विरोधी थी, जिसके कारण उसे यह स्वीकार्य नहीं था, कि कम्युनिस्ट र का अनु- 
सरण करने वाली मंगोलियन रिपब्लिक संयुक्त राष्ट्रसघ म सम्मिलित हो । 


१६४६ में जब माग्रो त्से-तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चीन में अपनी सरकार 
स्थापित कर ली, तो रूस के समान कम्युनिस्ट चीन ने भी मंगोलियन रिपब्लिक की वध 
सत्ता को मान्यता प्रदान कर दी । ४ अक्टूबर, १९५२ के दिन चीन ने मंगोलिया से एक 

सन्धि की, जिस द्वारा इन दोनों राज्यों ने श्राथिक श्रौर सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग से 
| काम करने की बात को स्वीकार किया । इसके वाद मई, १६६० और मार्च, १९६३ में 
| इन दोनों राज्यों ने अन्य सन्धियां की, जिन द्वारा उन्होंने परस्पर मैत्री सम्बन्ध रखने और 
एक दूसरे को सहायता प्रदान करते रहने की बात स्वीकृत की । मंगोलियन रिपब्लिककी | 
सीमा चीन के साथ लगती है, और उसके सम्बन्ध में भी इन राज्यों में कतिपय मतभेद 
थे। २६ दिसम्बर, १६६२ को इन मतभेदों को दूर कर दोनों के बीच की अन्तर्राष्ट्रीय 
[i सीमा सुस्पप्ट रूप से निर्धारित कर ली गई । मंगोलियन रिपब्लिक के पड़ौस में केवल 
| रूस और चीन की स्थिति है। वयोंकि इन दोनों राज्यों के साथ उसके मैत्री-सम्वन्ध स्था- 
| पित हो गये थे, श्रतः उसे सेना पर श्रधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं रह गई। 
१६४० में मंगोलियन रिपब्लिक की सरकारी श्रामदनी का ४६ प्रतिशत देश की रक्षा | 
पर खर्च किया जाता था । पर १६६० तक उसमें बहुत कभी श्रा गई थी, श्रौर वह कुल 
ग्रामदनी का केवल ६-४ प्रतिशत रह गया था। १९५६ के पश्चात्‌ जब चीन और रूस 
में विरोधभाव का सूत्रपात हुआ, तो चीन और मंगोलियन रिपब्लिक के सम्वन्ध भी मृदु 
नहीं रह सके, और यह राज्य अपनी सुरक्षा के लिये रूस पर श्रधिकाधिक निमे र होता 
गया । 


मंगोलियन रिपब्लिक में केवल एक राजनीतिक पार्टी की सत्ता है। इसे मंगो- 
IS लियन पीपल्स रेवोल्युझनरी पार्टी कहते हैं। यह पार्टी कम्युनिज्म में विश्वास रखती है 

i! और देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने में इसने श्रच्छी सफलता प्राप्त की है। 
जिस स विधान के अनुसार मंगोलियन रिपब्लिक का शासन वर्तमान समय में क्रिया जाता 
है, उसका निर्माण १६६० में किया गया था। वहां के व्यवस्थापन बिभाग में एक सदन 
है, जिसे पीपल्स कांग्रेस कहते हैं । इसकी सदस्य-संख्या २८७ है, जिनका चुनाव करने के 
लिये सव वयस्क स्त्री-पुरुषों को वोट का अधिकार प्राप्त है। पर क्योंकि मंगोलिया में 
केवल एक पार्टी की सत्ता है, श्रतः वहां चुनाव में विविध उम्मीदवारों के खड़े होने का 
प्रशत ही नहीं उठता | पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की एक सूची तैयार कर दी(जाती . .. 


है, भ्रोर मतदाता सूची में जो नाम्‌ हों, उनके पक्ष में अपने वोट दे देते हैं। मंगोलियन 
ह रिपव्लिक में शासन का कार्य उसी प्रकार से एक प्रेसिडियम के हाथों में है, जैसे कि रूस 
व चीन सदुश अन्य कम्युनिस्ट राज्यों में है। 


यद्यपि मंगोलियन रिपब्लिक एक विशाल राज्य (क्षेत्रफल १५,६४५,००० वग~ 

मील) है, पर उसकी जनसंख्या केवल १२ लाख के लगभग है। वहां के निवासियों का 

श्राथिक जीवन पशुधन पर श्रित है, यौर वहां की भूमि का ७० प्रतिशत भाग | 

गाहों के रूप में है कृषि ग्रौर कल-कारखष।नों का विकास अभी वहां बहुत कम हुआ है। 

| पर वहां की कम्युनिस्ट सरकार पञ्चवर्षीय ्रायोजनाों का निर्माण कर देश की चौ- 
मुखी ग्राथिक उन्नति के लिये प्रयत्नशील है । पूंजी और मशीनरी इस राज्य के लिये कोई 
समस्या नहीं है, क्योंकि रूस द्वारा ये उसे प्रचुर परिमाण में उपलब्ध हैं । पर श्रमिकों की 
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। वहां बहुत कमी है। मंगोलियन लोगों की बहसंख्या पशुपालन में अपना समय व्यतीत 
| करती है । कल-कारखानों में कार्य करने की उसमें क्षमता नहीं है। पहले चीनी मजदूर 
| बहुत वड़ी संख्या में मंगोलिया में मजदूरी करने के लिये राया करते नो पर जब से चीन 
| रौर रूस के सम्वन्थों में कटूता ग्राने लगी, उनकी संझ्या निरन्तर कम होती गई, ग्रौर 
१६६६ के पश्चात्‌ चीनी श्रमिकों ने मंगोलिया आना सर्वथा बन्द कर दिया। ह f 


| कम्युनिस्ट व्यवस्था को अपना लेने के कारण मंगोलियन रिपब्लिक के सामा- |! 
जिक तथा ए जीवन में बहुत परिवर्तन हो गया है। वहां के लोग बौद्ध घर्म के अनु- | 
यायी हैं, और उनमें लामाग्रों की संख्या बहुत अधिक थी। १६३० से पूर्व वहां एक लाख | 
से भी अधिक लामा थे, जो अविवाहित रहकर बौद्ध विहारों में निवास किया करते थे। 
कम्युनिस्ट सरकार का यह पसन्द नहीं था, कि १२ लाख की ग्रावादी के इस देश की 
जनता का इतना वड़ा भाग भिक्षु जीवन व्यतीत करे । इसलिये वहां धर्म के विरुद्ध ग्रान्दो- 
लन प्रारम्भ किया गया, जिसके कारण लामाग्रों की संख्या निरन्तर कम होती गई। बहुत- | 
से लामाओं ने गृहस्थ ग्राश्रम में प्रवेश कर खेती व उद्योग-धन्थों आदि को अपना लिया। ॥ 
वतमान समय में मंगोलिया में केवल एक विहार शेष रह गया है, जो वहां की राजधानी | 
ल बाटोर स । वहां रहने बाले लामाश्रों की संख्या भी श्रव केवल ११० रह गई bh 
हैं । अन्य बिहारों को प्रायः कलाभवनों व भ्रन्य उपयोगी संस्थाओं में परिवर्तित कर दिया 
गया है । शिक्षा पर भी मंगोलिया की कम्युनिस्ट सरकार ने विशेष घ्यान दिया हैं। इसी 
का यह्‌ परिणाम है, कि अ्रब वहां कोई मी व्यक्ति श्रशिक्षित नहीं रहा है । १६२१ में मंगो- 
लिवा में केवल एक सिक्षणालय की सत्ता थी। पर श्रव वहां पाठशालाओं, विद्यालयों व 
उच्च शिक्षा की संस्थाओं का एक जाल-सा बिछ गया है, जिनमें विद्याथियों की संख्या 
दो लाख के लगभग है। उलन वाटोर में एक यूनिवर्सिटी की मी स्थापना कर दी गई है 
(१६४२), जिसमें २५०० से भी ऊपर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। नये ज्ञान-विज्ञान 
की शिक्षा प्राप्त करने के लिये हजारों मंगोलियन विद्यार्थी रूस तथा पूर्वी यूरोप के कम्यु- 
निस्ट राज्यों में भेजे जाते हैं । मंगोलिया के शिक्ष णालयों में रूसी माषा अनिवार्य रूप से 
पढ़ायी जाती है। इसपें सन्देह नहीं, कि कम्युनिस्ट व्यवस्था को अपना कर मंगोलिया ने 
वहुत उन्नति की है। 


मंगोलिया श्रौर साइवी रिया ५१७ | | 
| 
। 
| 


(२) साइबीरिया 


चीन के उत्तर में प्रशान्त महासागर से लगाकर यूराल पर्वतमाला तक विस्तीर्ण 
उत्तरी एशिया का जो विशाल भूखण्ड है, उसे साइबीरिया कहते हैं । क्षेत्रफल में यह ४७, 
E ३०,००० वर्गमील के लगभग है, और इस समय रूसी समाजवादी सोवियत रिपब्लिक 
के श्रन्तर्गत है । एशिया के आधुनिक इतिहास में इसको भी समुचित स्थान प्रदान करना 
आवश्यक है। सोलहवीं सदी तक इसकी आबादी बहुत कम थी ओर उसके निवासी 
प्रायः ्रसम्य और जंगली थे। वहां अ्रनेक ऐसे जन्तुओं का निवास था, जिनकी खालें 
(फरें) बहुत कीमती होती थीं । यूरोप के बाजारों में ये फरें बहुत ऊ ची कीमत पर बिकती 
थीं । इनसे ग्राकृष्ट होकर बहुत-से रूसी शिकारी और व्यापारी साइवीरिया जाने लगे, 
| वहां के निवासियों को भ्रपने वझ में लाने में उन्हें विशेष कठिनाई नहीं हुई। धीरे- 
धीरे ईसाई प्रचारकों ने मी साइवीरिया जाना शुरू कर दिया । उनका यत्न था, कि वहां 
के श्रसम्य लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया जाए। उस समय साइबीरिया में सड़कों 
का सवथा ग्रभाव था । रूस के शिकारी, व्यापारी और पादरी नदियों के साथ-साथ आगे 
बढ़ते थे, और अनुकूल स्थानों पर डेरे डालकर रहने लगते ये। साइबीरियः में रूस के 


- 
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५१८ एशिया (सुदूर पूव) का आधुनिक इतिहास 


प्रवेश व प्रसार का रूप प्रायः वैसा ही था, जैसा कि अमेरिका में ब्रिटिश व अन्य यूरो- 
पियन लोगों का । यूराल पर्वतमाला को पार कर रूसी लोग पूर्वं की ओर बढ़ते गये, 
ग्र धीरे-धीरे प्रशान्त महासागर के तट तक जा पहुंचे । सतरहवीं सदी के शुरू (१६१८) 
तक रूसी लोगों की बस्तियां ओब नदी के तट पर तोब्लोस्क और तारा में स्थापित होः 
गई थीं । इतिश नदी से आगे तक भी कुछ रूसी लोग पहुच चुके थे, और उन्होंने तोम्स्क 
तथा कजनेत्सक में अपनी बस्तियां कायम कर ली थीं । तोम्स्क को आधार बनाकर वेः 
चेनीसेई और श्रन्गारा नदियों की ओर बढ़े । १६३० में उन्होंने याकुत्स्क को ्रावाद 
किया, और अगले बीस वर्षो में वे प्रशान्त महासागर के तट पर ओवरवोस्क तक पहुंच 
गये । इन सब प्रदेशों के निवासी रूसी लोगों द्वारा जीत लिये गये, और साइबीरिया पर 
रूस का आधिपत्य स्थापित हो गया । शुरू में रुसी लोग साइबीरिया के उन्हीं प्रदेशों में 
गये, जहां फरें बहुतायत से मिलती थीं । पर बाद में उन्होंने यह मी श्रनुमव किया कि 
इस भूखण्ड के अनेक प्रदेश खेती के लिये भी उपयुक्त हैं। ये प्रदेश प्रधानतया दक्षिणी 
साइबीरिया में स्थित थे बहुत-से रूसी किसान इनमें खेती के लिये आने लगे, और 
-श्रठाहरबीं सदी के मध्य मागे में साइबीरिया में रूस के द्वितीय प्रसार का प्रारम्म हुआ | 
दक्षिणी साइबीरिया में आगे बढ़ते हुए रूसी लोग ग्रामूर नदी की घाटी में भी पहुंचने 
लगे । यह घाटी खेती के लिये बहुत उपयुक्त थी । पर इस पर चीन का अधिकार स्वीकृत 
किया जाता था, और वहां चीनी लोग भ्रच्छी बड़ी संख्या में ्राबाद थे। प्रशान्त महा- 
सागर के समीप के इस सुदूरवर्ती प्रदेश को चीन के मुकाबिले में श्रधिकृत कर सकना रूस 
की शक्ति में नहीं था । परिणाम यह हुआ कि यद्यपि रूसी लोग सतरहवीं सदी के मध्य माग 
में इस प्रदेश में पहुंच चुके थे, पर १६८६ में वे इसे छोड़ देने के लिये विवश हो गये। 
उन्नीसवीं सदी के मध्य (१८४८) में चीन की राजनीतिक निर्बेलता से लाभ उठाकर 
रूसी-लोगों ने आमूर के क्षेत्र में ्रपने अधिकार को पुनःस्थापित कर लिया, और इस 
| , प्रकार रूस के लिये उत्तरी चीन तथा कोरिया में अपने झ्राधिपत्य का विस्तार करने का 
Nh . मार्ग निष्कण्टक हो गया। श्रामूर के क्षेत्र के रूस के हाथ में आ जाने के कारण प्रशान्त 
ts महासागर का ऐसा समुद्रतट भी उसे प्राप्त हो गया, जो नौकानयन की इष्टि से साल के 
बारहों महीनों में अनुकूल परिस्थिति रखता है। इस प्रदेश में अपने आधिपत्य को सुद 
करने और आथिक इप्टि से उसका विकास करने के प्रयोजन से रूस ने वहां अनेक रेलवे 
लाइनों का निर्माण भी प्रारम्भ किया। 


_ श्रान्त महासागर के समीपवर्ती सुदूर पूर्व के प्रदेशों में रूस जो अपना आधिपत्य 
स्थांपित कर रहा था, उसका विरोध केवल चीन द्वारा ही किया जा सकता था। ये प्रदेश 
चीन के राज्य क्षेत्र के साथ लगे हुए थे, आर चीनी लोग खेती आदि के लिये वहां बस भी 
रहे थे। पर चीन की राजनीतिक शक्ति इस समय बहुत क्षीण थी और वह पाइचात्य देशों 
से संघर्ष में तत्पर था । १८५६ में पाइचात्य देशों से चीन का जो युद्ध हुआ, रूस ने उसमें 
भाग लिया था। वह इस काल में उत्तर की ग्रोर से चीन की सीमा की तरफ निरन्तर 
रग्रसर हो रहा था। पर चीन की सरकार उस का प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं थी। 
१८५६ में उसने यह स्वीकार कर लिया कि आमूर नदी की घाटी का प्रदेश रूस के श्रधि- 
कार में रहे। पाश्चात्य देशों के. विरुद्ध युद्ध का श्रन्त होने पर १८६० में जब उनके | 
सन्धियां की गई, तो चीन ने यह भी स्वीकार कर लिया कि उसूरी के पूर्व का प्रदेश भी 

रूस के पास रहे। र यह प्रदेश पहले चीन. के श्रन्तर्गत था, पर उसकी निबंलता से लाभ 
उठाकर रूसी लोगों ने वहां मी अपनी बस्तियां बसानी प्रारम्भ कर दी थीं । सुदूर पूर्व के 
न प्रदेशों पर अपना वध अधिकार स्थापित कर रूस ने प्रशान्त महासागर के तट पर 
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मंगोलिया श्रौर साइबीरिया IR 


च्लादीवोस्तोक के प्रसिद्ध बन्दरगाह का निर्माण किया, जो सुदूर पूर्व में रूस के व्यापार | 


तथा नाविक शक्ति का प्रधान केन्द्र बन गया । उन्नीसवीं सदी के उत्त रार्घ में साइबीरिया 
और सुदूर पूर्व के इन प्रदेशों को विकसित करने में रूस ने बहुत तत्परता प्रदर्शित की । 
इनका आर्थिक महत्त्व केवल खेती और फरों के लिये ही नहीं था, अपितु वहां खनिज पदार्थ 
भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे । रूस द्वारा वहां खानें खोदी गईं, और अनेक कल-कारखाने 
भी वहां स्थापित किये गये। ब 


१६१७ में जब रूस में जारशाही के विरुद्ध वोल्शेविक क्रान्ति हुई, तो उसका 
प्रभाव साइबीरिया पर मी पड़ा । वहां के किसानों और मजदूरों ने क्रान्ति का साथ दिया । 
पर ऐसे लोगों की भी वहां कमी नहीं थी, जो कम्युनिज्म के विरोधी थे । १६१७ की राज्य- 
क्रान्ति को पूर्णं रूप से सफल होने में समय लगा था। रूस में कुछ वर्षों तक 
गृहयुद्ध चलता रहा था, जिसमें कम्युनिस्ट और उनकी विरोधी शक्तियां सशस्त्र संघर्ष में 
व्यापृत रही थीं । साइवीरिया में भी कम्युनिस्ट-विरोधी लोगों ने श्रनेक स्थानों परः 
अपनी-अपनी सरकारें कायम कर ली थीं । इनमें सवंप्रभान एडमिरल कोचक की सरकार 
थी, जिसने साइबीरिया के वहुत बड़े क्षेत्र में पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। 
पर रूस के गृह-युद्ध में भ्रन्त में कम्युनिस्ट सफल हुए, और साइबीरिया में कोचक का 
शासन देर तक कायम नहीं रह सका । कम्युनिस्टों ने कृषियोग्य भूमि पर किसानों का 
स्वत्त्व स्थापित कर दिया था, जिसके कारण वे क्रान्ति के समर्थक हो गये थे। परिणाम 
यह्‌ हुआ, कि साइबीरिया में कम्युनिज्म के पक्षपातियों ने एक क्रान्तिकारी समिति का 
संगठन कर लिया, और कोचक की सेनाश्रों को परास्त कर इस क्षेत्र के शासन को अपने 
हाथों में ले लिया । १६२० में इस क्षेत्र में “सुदूर पूर्वे रिपब्लिक' के नाम से एक पृथक्‌ व 
स्वतन्त्र गणराज्य की स्थापना कर दी गई, जो १६२२ तक कायम रहा | इस बीच में रूस 
में कम्युनिस्टों ने अ्रपने विरोधियों को प्रायः परास्त कर दिया था, र वे अपने देश में एक 
सुव्यवस्थित सरकार की स्थापना में सफल हो गये थे । इस दशा में “सुदूर पूर्व हि 
को भी रूस की समाजवादी सोवियत रिपब्लिक के अन्तर्गत कर लिया गया | 
ने रूस की जो नई व्यवस्था की, उसके अनुसार उसे एक संघ-राज्य के रूप में परिवर्तित 
किया गया था, जिस में ग्रनेक रिपब्लिकों सम्मिलित हैं। इनमें सबसे बड़ी 'रूसी सोवि- 
यत संवर्गात्मक समाजवाद्री रिपब्लिक (The Russian Soviet Federated Socia- 
list Rep७b।०) है, जिसका विस्तार पूवे मे प्रशान्त महासागर से लगा कर पर्चिम में 
यूरोप तक है। उत्तरी तथा पूर्वी एशिया के जिन प्रदेशों पर रूस का अधिकार है, वे सब 
इस रिपब्लिक के श्रन्तर्गत हैं। साइबीरिया तथा प्रशान्त महासागर के समीपवर्ती रूसी 
प्रदेशों में बहुत-सी ऐसी जातियों का निवास है, जो रूसी लोगों से भिन्त हैं। इनमें तुक, 
तातार, मंगोल, लैप्प रौर फिन्नो-उग्रियन प्रमुख हैं। ह द्वारा ग्राबाद प्रदेशों को 
पृथक्‌ स्वायत्त रिपब्लिकों, स्वायत्त प्रदेशों और राष्ट्रीय क्षेत्रों (४४४०॥४| ^7९३४) के 
रूप में संगठित कर दिया गया है । इन तीनों की संख्या क्रमशः १६,५ और १० है। इन 
विविध स्वायत्त रिपन्लिकों आदि का पृथक्‌ रूप से संगठन इस प्रयोजन से किया गया है 
ताकि इनके निवासियों को अपनी जातीय व सांस्कृतिक विशेषताओं को विकसित करने 
का पूरा-पुरा अवसर प्राप्त हो सके रौर शासन की इष्टि से भी वे किसी अन्य को ग्रवीनता 
में न रहें। इस प्रकार सोवियत रूस ने उत्तरी तथा एशिया के अपने अधीनस्थ प्रदेशों में 
एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दी है, जिस द्वारा वहाँ के निवासियों फो स्वायत्त शासनः 


सम्बन्धी श्रघिकार प्राप्त हैं । | 
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५२० एशिया (सुदूर पूवे) का आधुनिक इतिहास 
साइबीरिया में जिन रूसी लोगों ने अपने बड़े-बड़े कृषि फार्म कायम कर लिये 
थे, वे सुगमता से उन पर किसानों का अधिकार स्थापित हो जाने की बात को सहन करने 
के लिये तैयार नहीं हुए। उन्होने जब कम्युनिस्ट सरकार का विरोध किया, तो 
उनके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग किया गया। हजारों भूमिपति गिरफ्तार कर लिये गये, 
श्रौर उनमें से बहुतों को गोली से उड़ा दिया गया। बाद'में जब सरकार ने खेतों पर से 
किसानों के स्वत्त्व का अन्त कर साभूहिक खेती का प्रारम्स किया, तो साइवीरिया में अनेक 
स्थानों पर किसानों ने विद्रोह कर दिया । इनमें अल्ताई प्रदेश का विद्रोह बहुत गम्मीर 
था, और वह चार वर्षों (१६३०-३४) तक जारी रहा । पर कम्युनिस्ट सरकार को इन 
विद्रोहों का दमन करने में सफलता प्राप्त हुई, और रूस के अन्य प्रदेशों के समान साइ- 
बीरिया में भी कम्युनिस्ट विचारधारा के अनुसार खेती तथा कल-वगरखानों का संचालन 
प्रारम्भ किया गया । इस क्षेत्र की औद्योगिक उन्तति पर इस समय विशेष ध्यान दिया 
गया, जिसके कारण कुजनेत्स्क में कोयले की अनेक खानें खुदवायी गई, और यह रूस के 
८; सबसे बड़े कोयला-्षं तों में गिना जाने लगा । ताम्बे टिन, आदि घातुओं की भी अनेक 
Hes खानें इस समय खोदी गईं, और इस विशाल भूखण्ड के जंगलों से कीमती लकड़ी को 
प्राप्त करने के व्यवसाय को प्रारम्भ किया गया । द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) के काल 
में साइबीरिया की बहुत अधिक उन्नति हुई । यूरोपियन रूस पर जर्मनी के आक्रमणों ने 
भ्रत्यन्त उग्र रूप प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण यह आवश्यकता अनुमव की गई कि 
` वहां के बड़े कल-कारखानों को साइबीरिया में ले जाया जाए, क्योंकि यह प्रदेश जर्मन 
ग्राक्रमणों से सुरक्षित था। महायुद्ध की समाप्ति के बाद मी इस प्रक्रिया को जारी रखा 
गया, जिसके कारण साइबीरिया में अनेक बड़े नगरों ग्रौर औद्योगिक केन्द्रों का विकास . 
हुआ। नोवोसिविस्कं जँसे नगरों की जनसंख्या श्रब दस लाख से भी ऊपर पहुंच गई। 


रूस के इतिहास में १६३६-३८ के वर्षो का विशेष महत्त्व है। इस काल में उन 
ih बहुत-से कम्युनिस्ट नेताग्रों पर मुकदमे चलाये गये, जो स्टालिन की नीति के विरोघी थे । 
Ni, इन्हें दोषी पाया गया, और बहुतों को प्राणदण्ड दिया गया । इनमें मार्शल ब्ल्यूखेर भी 
थे, जो चिर कार्ल से साइबीरिया की सेनाओं के प्रधान सेनापति थे। प्रशान्त महासागर 
/ के समीपवर्ती प्रदेशों व नगरों में जो बहुत-से चीनी श्रौर कोरियन लोग बसे हुए थे, उन्हे 
इस समय रूस:के राज्यक्ष त्र से बहिष्कृत कर दिया गया, क्योंकि उन्हें कम्युनिज्म का 
विरोधी समझा यया था। स्टालिन के विरोधी होने के कारण जिन हजारों रूसी नाग- 
रिकों के विरुद्ध इस समय मुकदमे चलाये गये थे, उनमें सें जिन्हें प्राणदण्ड न देकर जेल 
की सजा दी र साइवोरिया भेज दिया गया, और वहां उनसे सामूहिक खेतों तथा 
कल-कारखानों में साधारण श्रमिकों के समान काम लिया गया । इनमें बहुसंख्यक ब्यक्ति 
ऐसे थे, जो शिल्प के विशेषज्ञ थे। उनके साइबी रिया में ग्रा जाने पर इस क्षेत्र की ्रौद्यो- 
गिक उन्नति में बहुत सहायता मिली । 
क्योंकि साइवीरिया और उसके समीपवर्ती सुदूर पूर्व के प्रदेश रूस के अन्तगंत हैं, 
श्रतः उनका आधुनिक इतिहास रूस से पृथक्‌ नहीं है। पर एशिया महाद्वीप के इस खण्ड 
की सीमाएं चीन के साथ लगती हैं, और इसके अनेक प्रदेश ऐसे हैं जो पहले चीन के * 
साम्राज्य के अन्तगंत थे, ओर जिन पर अपने दावे का कम्युनिस्ट चीन ने मी पूर्णया ' 
परित्याग नहीं किया है। १८६० की सन्धि द्वारा आमूर नदी के उत्तर के जिन प्रदेशों... 
को हू मर से bls क्र श उनका क्षेत्रफल ४,००,००० वर्गेमील के लग- 
मग है। कृषि ग्रौर खनिज पदार्थों की दृष्टि से ये प्रदेश बहुत समृद्ध हैं, और वहां पहले 
जो.चीनी लोग बसे हुए ये, उन्हें १६३६-३८ के काल में रूस द्वारा वहां से बहिष्कृत कर 


CC-0. In Public Domain.-Gurukul Kangri Collection, Haridwar + 


0. ०७०४००१०//००३००५ ०००५० ETN RR by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मंगोलिया श्रौर साइबीरिया ५२१ 


दिया गया था । पर भविष्य में कमी भी इनके सम्बन्ध में समस्या उत्पन्न हो सकती है, 
-विशेषतया स दशा में जब कि चीन और रूस के सम्बन्ध अब मँत्रीपूर्ण नहीं रह गये हैं । , 
१६६० की सन्धि के अनुसार इस क्षेत्र और चीन की सीमा आमूर नदी के साथ-साथ निर्धा- 
रित को गई थी । इस सीमा के सम्वन्ध में रूस और चीन में प्रायः मतभेद होते रहते हैं, 
विशेषतया उन द्वीपो के वारे में जो श्रामूर नदी के बीच में हैं । गत वर्षो में श्रनेक बार ये 
मतभेद उग्र रूप धारण कर चुके हैं, और इन देशों की सेनाओं में वहां.फड़पें मी हुई हैं । 
"चीन और रूस दोनों की ही अच्छी बड़ी सेनाएं इस सीमावर्ती क्षेत्र में विद्यमान हैं, और 
वहां उन्होंने किलाबन्दी भी की हुई है। 


यद्यपि साइवीरिया के सुविस्तृत प्रदेशों के प्राकृतिक प्रसाधनों का विकास करने 
के लिये रूस ने बहुत प्रयत्न किया है, पर अमी इनका भलीमांति विकास सम्पन्न नहीं 
हुआ है । इसके लिये पूंजी और मशीनरी की बहुत बड़े परिमाण में आवश्यकता है, जिसे 
जुटा सकना अकेले रूस के लिये सम्भव नहीं है । इसके लिये वह जापान का सहयोग प्राप्त 
करना चाहता है। गत वर्षो में इस सम्बन्ध में जापाने श्रौर रूस में श्रनेक बार बातचीत 
हुई है, यद्यपि अब तक उसका कोई सुनिश्चित परिणाम नहीं निकल सका है। जापान को 
पने कल-क्रारखानों के लिये जिस तेल ग्रौरःकोयले की ग्रावश्यकता है, उन्हें वह रूस से 
सुगमतापूवेक प्राप्त कर सकता है, क्योंकि तेल उसे पश्चिमी एशिया से मंगाना पड़ता है, 
जहां से उसकी ढुलाई में बहुत खर्च बैठता है। साइबीरिया के विकास के सम्बन्ध में 
जापान और रूस के सहयोग का यही रूप होगा, कि जापान उसके लिये मशीनरी प्रदान 
करे ओर साथ ही पूंजी का एक भाग मी । बदले में वह रूस से तेल और कोयला प्राप्त 
करे। पर चीन इसमें भी रुकावट डाल सकता है, क्योंकि रूसके समान जापान से मी 
-उसके सम्बन्ध अभी सौहादंपूर्ण नहीं हुए हैं। एक ऐसे प्रदेश में जिस पर चीन मी पना 
दावा करता है और जो वस्तुतः कभी चीनी साम्राज्य के ग्रन्तगंत भी था, इन दो विदेशी 
“राज्यों का सम्मिलित आर्थिक प्रयत्न चीन की दृष्टि में समुचित नहीं हैं। 
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बत्तीसवां अ्रध्याय 
गत वर्षो में पूर्वी एशिया के अन्य देशों की प्रगति 


(१) जापान की स्वतन्त्रता 


द्वितीय महायुद्ध में जर्मन पक्ष की पराजय हो गई थी, और अगस्त, १९४५ में 

जापान ने भी बिना किसी शर्ते के आात्मसमर्पण कर दिया था। परास्त हुए जापान के 

शासन के लिए मित्र-राज्यों ने जो व्यवस्था की थी, उस पर इस ग्रन्थ के छब्बीसवें 

अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। जनरल मैक-आ्रार्थर प्रशान्त महासागर और पूर्वी 

एशिया के क्षेत्र में मित्र-राज्यों के प्र धान सेनापति थे, और इस क्षेत्र की सब सैन्य शक्ति 

उन्हीं के हाथों में केन्द्रित थी । भ्रब जापान के शासन को नियन्त्रित व संचालित करने का 

Wy कार्य मी उन्हीं के सुपुर्द कर दिया गया। मई, १६४७ में जापान के लिए नये संविधान 

| का निर्माण किया गया, जिस द्वारा वहां पाश्चात्य ढंग के लोकतन्त्र शासन का सूत्रपात 

किया गया। पर क्योंकि भ्रमी जापान पर मित्र-राज्यों और विशेषतया अमेरिका का सैनिक 

| ' कब्जा विद्यमान था और जनरल मंक आर्थर का हैड क्वार्टर भी वहां स्थापित था, श्रतः 

| १६४७ के संविधान द्वारा स्थापित हुई जापानी सरकार सच्चे अर्थों में स्वतन्त्र नहीं थी। 

उसकी नीति का निर्धारण और संचालन मैक आर्थर और उन्हें परामर्श देने वाली 

EE '्रलाइड कौंसिल आफ जापान' द्वारा ही किया जाता था। जापान की यह पराधीन भ्रौर 
परवशवर्ती दशा मार्च, १९५२ तक रही। 


DN १६५१ को शान्ति सन्धि --८ सितम्बर, १९५१ के दिन मित्र-पक्ष के राज्यों ने 
जापान के साथ एक सन्धि की । यह सन्धि अमेरिका के सन फ्रांसिस्को नामक नगर में 
की गई थी, और इस पर जापान के अतिरिक्त ४८ राज्यों ने हस्ताक्षर किये थे। २६ 
श्रक्टूबर, १६५१ को जापान की पालियामेंट ने बहुमत द्वारा इस सन्धि की पुष्टि कर दीः 
, और २८ अप्रैल, १६५२ के दिन इसे क्रियान्वित भी कर दिया गया था। इस 
सन्धि की मुख्य शर्ते निम्नलिखित थीं-- (१) जापान ने उन सब देशों की स्वाधीनता को 
को स्वीकार कर लिया, जो पहले उसकी श्रधीनता में थे। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व कोरिया, 
फार्मूसा, पे स्केडोरस द्वीप समूह कुरील द्वीय समूह, दक्षिणी सखालिन और प्रशान्त' . 
महासागर के बहुत से छोटे-बड़े द्वीप जापान के भ्रधीन थे। युद्ध में जापान के परास्त हो जाने: . 
परे सब उसकी अधीनता से मुक्त हो गए थे। याल्टा कन्फरेन्स द्वारा किये गये निर्णय 
के भ्रनुसार दक्षिणी सखालिन रोर कुरील द्वीपसमृह रूस के आधिपत्य में दे दिये गये थे। 
कोरिया की स्थिति एक स्वतन्त्र राज्य की हों गई थी, और फार्मूसा और उसके समीप-- 
वर्ती द्वीपों को चीने का अंग मान लिया गया था । १९५१ की शान्ति-सन्धि द्वारा जापान. 
ने इन प्रदेशों की इस नई स्थिति को स्वीकार कर लिया। (२) यह निश्‍चय किया गया: 
कि सन्धि की सम्पुष्टि के ९० दिनों के अ्रन्दर-अन्दर सब विदेशी सेनाएं जापान से हंटा- 
ली जायेंगी द पर जापान और ग्रमेरिका के बीच हुए एक समभौते के अनुसार अमेरिका 
अपनी सेनाएं जापान में रख सकेगा। ये अमेरिकन सेनाएं इस प्रयोजन से जापान में 
रहेंगी, ताकि कोई श्रन्य देश उस पर आक्रमण न कर सके। (३) व्यापार के विस्तारः 
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के सम्बन्ध में जापान पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाएगा, श्रौर वह स्वतन्त्रतापूर्वक 
्रन्य देशों के साथ व्यापार कर सकेगा । (४) बड़े जहाजों के निर्माण में जापान तेजी से 
काम नहीं लेगा । (५) यद्यपि महायुद्ध के लिए जापान को उत्तरदायी व दोषी ठहराया 
गया, पर यह्‌ निश्चय किया गया कि उससे कोई हरजाना वसूल न किया जाए। पर 
जापान के श्राक्रमण के कारण जिन देशों को नुकसान पहुंचा था, उन्हें यह भ्रधिकार दिया || 
गया कि अपने नुकसान को पूरा करने के लिए वे जिन विशेषज्ञों की आवश्यकता समझें hh 
उन्हें वे जापान से प्राप्त कर सके । इसी प्रकार भ्रपनी क्षतिपू्ति के लिये उन्हें जिस 
सामान की जरूरत हो, उसे भी वे जापान से प्राप्त कर सकें, यद्यपि इस प्रकार लिये गये 
सामान की समुचित कीमत वे जापान को प्रदान करेंगे। (६) जापान को ग्रधिकार | 
झा कि अपनी सुरक्षा की इष्टि से वह अन्य देशों के साथ सामूहिक समभोते कर | 
सके । | 
८ सितम्बर, १६५१ के दिन जब सन फ्रांसिस्को में जापान के साथ की गई शान्ति- || 
सन्धि पर हस्ताक्षर किये गये, तभी भ्रमेरिका ग्रौर जापान के एक सुरक्षासमभोते पर भी | 
हस्ताक्षर किये, जिसके श्रनुसार यह निश्‍चय किया गया, कि (१) अमेरिका जापान की भूमि | 
पर तथा उसके चारों ओर के समुद्र में इस प्रयोजन से ग्रपनी सेनाएं रख सकेगा, ताकि 
जापान पर किसी श्रव्य देश के ्राक्रमण की आ्राशंका न रहे। (२) जापान के समीप में 
स्थित रुक्यू द्वीपसमूह श्रौर वोनिन द्वीप श्रमेरिका की देख-रेख में रहेंगे। (३) वश्यः 
कता पड़ने पर जापान में स्थित श्रमेरिकन सेना देश में्पब्बिनर्‌ व्यवस्था स्थापित 
रखने में भी सहायता देगी। 


ग्ान्तरिक राजनोति--जापान के Csi 
आर अमेरिका से किये गए सुरक्षा-समभोते कब 
१६५२ में जापान ने स्वतन्त्र व सम्पूर्ण-प्रमुत्छ 
थी, और उस पर से मित्र-पक्ष के राज्यों के प्रमे 
बाद भी अमेरिका की सेनाएं जापान तथा च केप किम 
रहीं । दिसम्बर, १६५६ में जापान को संयुक्त राष्ट्रसंघ केस गतै हो गई 
थी, और १६५७ में वह सुरक्षा परिषद्‌ का सदस्य भी निर्वाचित हो गया था। स्वतंत्रता 
प्राप्ति के पश्चात भी जापान में वही संविधान लागू रहा, जिसका निर्माण १६४७ में 
किया गया था । इसके अनुसार ग्रब जापान में वैध राजतन्त्र शासन की सत्ता है, जिसमें 
[ सम्राट की स्थितिं नाममात्र की ही है। वह जनता की एकता का सूचक और राजशक्ति का 
प्रतीक मात्र है। वास्तविक शासन शक्ति मन्त्रि परिषद्‌ के हाथों में है। जो अपने कार्यों 
के लिए जनता द्वारा निर्वाचित पालियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। पालियामेंट में दो 
-सदन है, परामर्श समा श्रौर प्रतिनिधि समा। परामश समा के सदस्यों की संख्या 
` २५० है, और प्रतिनिधि समा की ४६७ । १६४७ मे क जापानमें नया संविधान 
“लागू हुआ था, तो वहां की मुख्य राजनीतिक पाटयां सँयुकाई a (लिबरल) ह 
डेमोक्रंटिक और मिन्सेइतो थी । १६४७-४८ में कुछ समय के लिए सोशल क 
या सोशलिस्ट पार्टी ग्रपनी मन्ति परिषद्‌ बनाते में समर्थ हुई थी, यद्यपि प्रतिनिधि वा 
में उसकी बहुसंख्या नहीं थी। पर १६४६ के चुनाव में लिबरल या लिबरल डेमो 
पार्टी ने प्रतिनिधि सभा में बहुमत प्राप्त कर लिया, और उसके नेता योशीदा ने 
प्रधानमन्त्री का पद पर नियुवत हुए। तब से वर्तेमान समय (१६७ ३) री तक जापान का 
“शासन लिबरल-डेमोक्रैटिक पार्टी के ही हाथों में रहा, यद्यपि इस काल में सोशलिस्ट पाटी द 
की शक्ति में निरन्तर वृद्धि होती रही हैं। लिबरलःडेमोक्ॅटिक पार्टी को ब्रिटेन की कल्ज- | 
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वेटिव पार्टी के समान समझा जा सकता है, और सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी को वहां की 

मजदूर पार्टी के । १६६७ के आम चुनाव में सोशल डेमोक्रं टिक पार्टी और अ्रर्‍य वामपंथी 

पार्टियों के उम्मीदवारों ने ४० प्रतिशत वोट प्राप्त किये थे, यद्यपि उनके केवल १७५ 

सदस्य प्रतिनिधि समा में चुने जा सके थे। इस चुनाव के पश्चात्‌ जापान की प्रतिनिधि 

समा में विविध पार्टियों के सदस्यों की संख्या इस प्रकार थी--लिबरल-डेमोक्रॅटिक २७६, 

सोशलिस्ट या सोशल डेमोक्रेटिक १३७, डँमोक्रं टिक सोशलिस्ट ३१, कोमीतो २५, कम्यु- 

निस्ट ५, निर्दलीय ७। दिसंबर, ७२ में जापान में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का जो नया 

चुनाव हुआ, उसमें भी लिवरल-डेमोक्रं टिक पार्टी की विजय हुई और वह पालियामेन्ट में 

स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में समर्थ हो गई । इस पार्टी के नेता श्री तनका ही इस समय 

(१६७३) जापान के प्रधानमन्त्री हैँ । वामपक्षी पार्टियां जापान में जो अधिक जोर नहीं 

पकड़ सकी है, उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि १६५२ के पश्चात्‌ जापान ने 

श्राथिक और औद्योगिक क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। इससे जनसाधारण की आमदनी में 

I पर्याप्त वृद्धि हुई है, और वहां की बहुसंख्यक जनता झपन। स्थितिं से संतुष्ट है। १९५१ 

I मैं जापान ने अमेरिका के साथ जो सुरक्षा-समझौता किया था, उसके कारण वहां की 

जनता में बहुत उद्वेग उत्पन्न हो गया था। कम्युनिस्टों ने इससे लाभ उठाना चाहा, और 

इस समोते के विरुद्ध अनेक प्रदर्शन भी किये पर वे अधिक जोर नहीं पकड़ सके। 

यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टी जापांन में मी विद्यमान है, पर वह अ्रधिक शक्तिशाली नहीं है। 

वहां की वामपक्षी पार्टियों में सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ही मुख्य है, जो ब्रिटेन की मजदूर 

` पार्टी के समान देश की आर्थिक नीति में ऐसे परिवर्तन कराना चाहती है जो मजदूर वर्ग 
के लिए हितकर हों । 


| जापान में नगरों और श्रौद्योगिक केन्द्रों के निवासी प्रायः सोशलिस्ट पार्टी के 
Rd oe अ्रनुयायी हैं। पर लिवरल डेमोक्रॅटिक पार्टी को देहात के लोगों का समर्थन प्राप्त है। 
देहाती त से ही परिवर्तन व क्रान्ति के विरोधी होते हैं। पर खेती के सम्बन्ध 
में लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी ने जिस नीति का श्रनुसरण किया, उसके कारण किसानों का 
समर्थन उसे प्रा'त हो गया । जमींदारी प्रथा का अन्त कर जापान की सरकार ने किसानों 
को श्रपने खेतों का मालिक बन सकने को अवसर प्रदान किया, जिससे किसान वर्ग का 
संतुष्ट होना नि था । जापान के किसान भी कजे के बोझ से लदे हुए थे। 
भर जब जापान के सिक्के की कीमत गिरने लगी श्रौर खेती की पैदावार की कीमते बढ़ने 
vi तो न के लिये कजं से छुटकारा पा सकना सुगम हो गया और उनकी 
bn में सुधार होने लगा । इस दशा में यदि देहाती जनता लिबरल-डेमोक्रं टिक 
बाचे a से संतोष अनुभव करे, तो इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता । पर 
नी 2 अधिक समय तक सोशलिस्ट व ग्रन्य वामपक्षी पाटियाँ जो एक बार 
हा न्व परिषद्‌ नहीं बना सकीं, उसके कारण उन्हें श्रसन्तोष व उद्वेग ग्रनुमव होने 
लोन रार विरोध करने के लिए वे ऐसे उपायों का ग्रवलम्बन करने लगीं जो 
डालना पभ) लि, लिए समुचित नहीं हैं। पालियामेंट की कार्यवाही ने विध्न 
नरहे जग (स्पीकर) को भ्रपना श्रासन ग्रहण न करने देना, प्रवेश-द्वारों को रोक 
उ रग सरकार के पक्षपाती सदस्यों को समा भवन में न आने देना सरश 
या का प्र द कर सोशालिस्ट लोग लिबरल-डेमो्ं टिक पार्टी की मन्त्रि परिषद्‌ का 
बिरोध करने में प्रवृत्त हुए । १९५१ में जापान ने अमेरिका के साथ जो सुरक्षा-सममोता 
किया था, मई, १९६० में उसकी पार्लियामेंट द्वारा पुनः सम्पुष्टि की जानी थी । जब इस 
विषय को प्रतिनिधि समा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, तो सोशलिस्ट पार्टी ने उसका 
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f 
पे {| 
घोर विरोध किया । उसका विरोध केवल भाषणों तकु ही सीमित नहीं रहा, अपितु । 
वामपक्षी सदस्यों ने धरना देकर पालियामेंट की कार्यवाही को रोकने का प्रयत्न किया, | 
जिस पर सरकार ने पुलिस की सहायता से इन सदस्यों को सभा मवन से बाहर निकलवा | 
दिया और विरोधी पक्ष की श्रनुपस्थिति में सुरक्षा-समभौते की सम्पुष्टि करा दी। | 
पिछले बीस वर्षो में जापान में इस प्रकार की घटनाएं श्रनेक वार हुई हैं, और सरकार | 
के विरोधी पक्ष ने धरना ग्रादि उपायों का ग्राश्रय लेकर मान्त्र परिषद्‌ के प्रतिरोध || 
का प्रयत्न किया है। ˆ | 
गत वर्षो में जापान की ग्रान्तरिक राजनीति में कोई ऐसी महत्त्वपूर्ण घटनाएं | 
नहीं हुई, जिनके उल्लेख की इस ग्रन्थ में श्रावश्यकता हो । १९५४ में ग्रमेरिका ने प्रशान्त | 
महासागर में आणविक शक्ति के प्रस्फोट का एक परीक्षण किया था, जिससे उत्पन्त रेडि- | 
येशन से जापान के कतिपय मल्लाहों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इससे जापान | 
में बहुत वेचनी हुई श्रौर लोग सरकार की कटु आलोचना करने में तत्पर हो गये । सम्भ- 
वतः, इसी कारण योशीदा के लिए प्रधानमन्त्री के पद पर रह सकना सम्भव नहीं रहा, 
आर हातोयामा के नेतृत्व में एक भ्रन्य लिवरल-डेमोक्रटिक पार्टी का संगठन हुश्रा 
(नवम्बर, १६५४), और यह्‌ पार्टी अपनी मन्त्रिपरिषद्‌ बनाने में समर्थ हुई। लिबरल 
डेमोक्रेटिक पार्टी के संगठन तथा नेतृत्त्व में बाद में भी ग्रनेक वार परिवर्तन हुए, यद्यपि 
जापान की सरकार इसी पार्टी के हाथों में रही । 


जापान की श्राथिक एवं औद्योगिक उन्नति--द्वितीय महायुद्ध से पूर्व जापान | 

संसार के सबसे अधिक उन्नत औद्योगिक देशों में गिना जाता था, ग्रौर उस द्वारा तैयार || । 

क्रिया गया कपड़ा, रेशम आदि माल बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों में विका करता था । 

उसके जहाज सवारी तथा माल को ढोने के लिये संसार के सब महासमुद्र में आया जाया 

करते थे, और जापानी माल के मुकाबिले में यूरोप का माल बिक सकता कठित हो गया 

था । पर महायुद्ध के कारण जापान के कल-कारखानों का बुरी तरह से विनाश हुआ था । 

१६४५-४६ में जापान का श्राथिक उत्पादन उस स्तर पर श्रा गया था, जिस पर कि वह 

१६२५ या उससे कुछ पहले था। खेतों ग्रौर कल-कारखानों की पैदावार में कमी आ 
` जाने के कारण जनता की बहुत श्रथिक दुर्दशा हो गई थी, र ऐसा प्रतीत होने लगा 
था कि जापान को अपनी दशा को संभालने में बहुत समय लग जायगा । पर जापान की 
पराजय के ग्रनन्त र मित्र-राज्यों की ओर से जिन सेनाग्रों ते जापान पर कब्जा कर लिया 
था, और उसका शासन करते के लिये जो सामयिक व्यवस्था अपनायी गई थी, उनसे 
जापान की ग्राथिक दशा के संमलने में बहुत सहायता मिली । जापानी लोग स्वयं 
बड़े कर्म और परिश्रमी हैं । ग्रमेरिका सरश समृद्ध देश से सहायता-आप्त कर उन्होंने 
बहत शीघ्र अपने को सम्माल लिया, और १६४६ से १६५३ तक के सात सालों 
में जापान की राष्ट्रीय श्रामदनी दो गुना हो गई। जापान में सिक्के की मात्रा भी इस 
समय निरन्तर बढ़ रही थी, पर श्राथिक उत्पादन में भी वृद्धि होने के कारण उससे कोई 
हानिकारण परिणाम उत्पन्न नहीं हुए थे । जमींदारी हि प्रथा को नष्ट कर किसानों को 
अपने खेतों का स्वामी बना देने से खेती की पैदावार में इस काल में समुचित रूप से वृद्धि 
हई, और अनाज का उत्पादन पहले की तुलना म ६६ प्रतिशत अधिक हो गया । इसी 
समय में कल-कारखानों द्वारा तैयार किये जाने वाले माल में ६६ प्रतिशत की वृद्धि हुई, 
और इस्पात, कपड़े, कैमरे, रेडियो आदि वस्तुएं प्रच्चुर परिमाण में तैयार की जाने लगीं । ॥ 
जापान का माल विदेशों में मी अधिकाधिक मात्रा में बिकने के लिये जाने लगा। इस 
क्षेत्र में जापान ने कितनी श्रधिक उन्नति की, इस का श्रनुमान इस वात से किया जा 
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५२६ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


सकता है, कि १६५३ में जापान के निर्यात माल की मात्रा १६४५ की तुलना में चौदह 
गुना अधिक थी। 


जापान की यह आर्थिक और औद्योगिक उन्नति १६५३ के बाद भी जारी रही। 

इस काल में उसकी राष्ट्रीय आमदनी में १० प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती 

रही । सम्मवतः, कोई मी अन्य देश ऐसा नहीं है, जिसने इतनी तेजी से श्राथिक उन्नति की 

हो | सरकार द्वारा जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिए परिवार-श्रायोजन का आन्दो- 

लन भी इस काल में चलाया गया, जो पर्याप्त रूप से सफल हुआ्रा। आश्थिक पैदावार में 

, वृद्धि की दर जनसंख्या में वृद्धि की दर से श्रधिक होते के कारण जनसाध।रण का जीवन- 

स्तर ऊंचा उठने लगा, और पूँजीवादी व्यवस्था के कायम रहते हुए भी किसान-मजदूर 

जनता सन्तोष अनुमव करने लगी । कल-कारखानों के विकास के कारण बहुत- 

. से लोगों को शहरों में काम मिलने लगा, और वे ग्रपनी ग्राजीविक़ा के लिये खेती पर ही 

निर्भर नहीं रह गये। १६५३ में जापान के ४५ प्रतिशत श्रमिक अपने निर्वाह के लिये 

i खेती, जंगल और मत्स्य पालन पर्राश्रित थे। १६६६ तक इनमें लगे हुए श्रमिक्रों 
it Fl . 'की संख्या २५ प्रतिशत से भी कम रह गई थी । पर इससे जापान में खेती की पैदावार में 
कोई कमी नहीं ग्रायी थी । १९५५ में वहां खेती की कुल पैदावार ६० लाख टन थी, 
जो १६६२ में बढ़कर १ करोड़ ३० लाख टन हो गई थी । बाद में इस मात्रा में वृद्धि ही 
होती रही, कमी नहीं । ग्रौद्योगिक क्षेत्र में जो उन्नति १६५१ के बाद जापान ने की, वह 
वस्तुतः आरचर्यजनक है। १६५३ ओर १६६६ के बीच के १३ वर्षो में जापान के श्रौ्यो- 
गिक उत्पादन में पाँच गुने की वृद्धि हुई। यह वृद्धि प्रधानतया भारी मशीनरी, मोटर- 
कार, मोटर साइकिल, इस्पात, टैलीविजन और जहाजों के निर्माण में हुई। १६५५ के 
बाद जापान ने जहाजों के निर्माण के उद्योग में विश्व में सर्वोच्च स्थान प्राप्तकर लिया | 
१६६६ में वहाँ जो नये जहाज बने, उनका कुल वजन ७४,६७,००० टन था। इनमें से 
४५,६०,००० टन के जहाज विदेशों के लिये बनवाये गये थे। १६५३ में जापान में जो 
११ ७५ टेलीविजन सँट बने, उनकी संख्या १४,००० थी। १६६६ में यह संख्या बढ़कर 
५५,००,००० तक पहुंच गई थी । मोटरकार, मोटर साइकिल, रेशम सिन्यटिक पदार्थ 
श्रादि के उत्पादन में भी वहां बहुत अधिक वृद्धि हुई, और शी प्र ही जापान ने औद्योगिक 
दर वही महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया, जो द्वितीय महायुद्ध से पूर्व उसे प्राप्त था। 
श्राथिक उन्नति के साथ-साथ जापान का विदेशी व्यापार भी निरन्तर बढ़ता गया, श्रौर 
वहां तयार हुआ माल बड़ी मात्रा में विदेशों में बिकने के लिए जाने लगा। १६६७ में 
जापान के निर्यात माल की कीमत आयात माल की कीमत की तुलना में दो गुनी से भी 
अधिक थी । अधिक मात्रा में अपने माल को विदेशों में बेच सकने के कारण जापान की 
श्राथिक समृद्धि में बहुत सरायता मिली, श्रौर उसके सिक्के ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 
सम्मानास्पद स्थान प्राप्त . “र लिया । जापान का विदेशी व्यापार प्रधानतया ग्रमेरिका 
श्रौर दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों के साथ है। चीन उसका पड़ौसी है, महायुद्ध 
द स एक तिहाई से मी अधिक विदेशी व्यापार चीन के साथ था। पर चीन 
८ अक ल अ हो जाने पर जब जापान ने फार्मूसा की कुओमिन्तांग 
रा |] SD न की वंध सरकार स्वीकार कर लिया, तो कम्युनिस्ट चीत 
विली Cr नाम मात्र को ही रह गया। पर जापान के लोग ग्रपने 
में जव जापान के न CE च्ी इसी लिए सितम्बर, १६७२ 
देशों में न केवल राजनयिक तनक्रा ने कम्युनिस्ट चीन की यात्रा की, तो इन दोनों 
सम्बन्ध स्थापित करने का ही निश्चय किया गया, अपितु 
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गत वर्षो में पूर्वी एशिया के ्रन्य देशों की प्रगति ५२७ 


i 
उन्होंने परस्पर व्यापार में वृद्धि करने की. दिशा में भी पग उठाया । जिस ढंग से | 
जापान अपनी आथिक एवं श्रोद्यीगिक उन्नति: करने में तत्पर है, उससे यह श्राणा | 
करना सर्वथा उचित है कि वह शीघ्र ही संसार के सर्वाधिक उन्नत देशों में गिना | 
ल श और वहां के निवासियों का जीवन-स्तर पाइचात्य देशों की तुलना में कम 
नहीं रहेगा । 


(२) जापान की विदेश गति 


द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) के समय तक जापान प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में 
श्रमेरिका का प्रमुख प्रतिद्वन्द्दी था और वह पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में साम्राज्य 
के विस्तार के लिये भी तत्पर था। श्रगस्त, १९४५ में महायुद्ध में परास्त होकर जब 
जापान ने मित्र-राज्यों के सम्मुख ्रात्म-समर्पण कर दिया, तो ग्रमेरिका और मित्र-राज्यों 
की उसके प्रति यह नीति थी, कि सैनिक ग्राथिक दृष्टि से उसे इतना पंगु बना दिया 
जाए कि भविष्य में फिर कमी वह साम्राज्य का निर्माण करने का प्रयत्न न कर सके । 
इसीलिये जनरल मॅक श्रार्थर ने शुरू में यह योजना बनायी थी, कि जापान के कल-कार- 
खानों में उत्कृष्ट किस्म की जो भी मशीनें हों; उन्हें वहां से उखाड़ कर चीन, फिलिप्पीन 
आदि देशों को हरजाने के रूप में दे दिया जाए। पर यह योजना देर तक क्रियान्वित नहीं 
की जा सकी । इसके कारण निम्नलिखित थे--(१) चीन में कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित 
हो जाने के कारण अमेरिका को यह भय हो गया था, कि यदि जापान की सँनिक तथा 
श्राथिक शक्ति क्षीण हो जायगी, तो वहां भी कम्युनिस्ट पार्टी जोर पकड़ने लगेगी और वह 
भी चीन के मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर हो जायगा । (२) चीन में कम्युनिस्ट शासन 
स्थापित हो जाने से प्रशान्त महासागर श्रौर पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में 
श्रमेरिका की स्थिति बहुत निर्बल हो गई थी, और रूस के कम्युनिस्ट गुट का प्रभाव बहुत 
बढ़ गया था । इस दशा में भ्रमेरिका ने यह्‌ श्रनुभव किया कि यदि जापान को सैत्तिक व 
्राथिक दृष्टि से शक्तिशाली बना दिया जाए/'तो कम्युनिज्म की बढ़ती हुई शक्ति कः प्रति- 
रोध करने में वह अमेरिका का सहायक हो सकेगा। महायुद्ध के समय श्रमेरिका का यह 
विचार था, कि चीन पूर्वी व दाक्षण-पूर्वी एशिया का नेतृत्व कर सकता है, श्रौर उसकी 
कुओमितांग सरकार को फासिस्ट शक्तियों के विरुद्ध प्रयुक्त करने के साथ-साथ कम्यु- 
निज्म के श्रवरोध के लिये भी काम में लाया जा सकता है। पर चीन में कम्युनिस्ट 
शासन स्थापित हो जाने से स्थिति बिल्कुल बदल गई । अमेरिका की इष्टि में ब जापान 
ही एक मात्र ऐसा देश था, जिसकी शक्ति को कम्युनिज्म के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सकता 
था। (३) १६५० में कोरिया के गृहयुद्ध का सुतपात हुआ | दक्षिणी कोरिया को कम्यु- 
निस्टों से रक्षा करने के लिये जब श्रमेरिका ने वहां की पूँजीवादी लोकतन्त्र सरकार को 
सहायता करना प्रारम्म किया, तो उसने इसके लिये जापान को आधार बनाया । जापान - 
को आधार बना कर दक्षिणी कोरिया की सहायता तमी की जा सकती थी, जब यह 
'ग्राधार' मी सुदृढ़ हो । | 
सितम्बर, १६५१ में जापान के साथ मित्रराज्यों द्वारा शान्ति-सन्धिकर 
ली गई en सन्धि द्वारा जापात की स्वतन्त्रता व सम्पूर्ण प्रमुत्त्व सम्पन्नता को स्वी- 
कार कर लिया गया था। इसीलिये इसी समय श्रमेरिका ने जापान के साथ Cs 
भौता भी किया था, जिसके भ्रनुसार जापान ने अपने राज्यक्षेत्र में ्रमेरिका को सैनिक ड 
भ्रट बनाने और वहां अमेरिकन सेनाएं रखने की अनुमति प्रदान कर दी थी । अमेरिका ट 
श्रौर जापान में हुए एक समकोते द्वारा जापान ने यह मी स्वीकार कर लिया था, कि इन | 
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ग्रमेरिकन अड्डों पर ग्रमेरिका का ही शासन रहेगा, रौर जापान की सरकार इनमें किसी 
भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी । जापान के लिये ये समभौते अत्यन्त अपमान-- 
जनक थे । इनके कारण उसके अपने राज्यक्षेत्र में अमेरिका के प्रभाव-क्षेत्र कायम हो गये | 
थे, श्रौर उनमें उसे एक्ट्रा-टॅरिटोरिएलिटी केश्रधिकार भी प्राप्त थे। पर जापान अब एक 
स्वतन्त्र देश था, और १९५६ में संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी उमे प्राप्त हो गई थी। 
सोवियत रूस द्वारा जापान को संघ का सदस्य बनाये जाने का विरोध किया गया था, क्यों 
कि श्रमेरिका के सैनिक अं इस देश में विद्यमान थे । इस प्रसङ्ग में यह मी ध्यान में रखना 
चाहिये, कि १६५१ में जापान के साथ सन फ्रांसिस्को से जो शान्ति-सन्वि की गई थी, | 
रूस ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। जापान जो १६५६ से पूर्व संघ की सदस्यता प्राप्त 
नहीं कर सका था, उसका कारण भी रूस का विरोध ही था। वह समझता था, कि 
जापान पूर्णतया अमेरिका के प्रभाव में है, और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी उसी का 
साथ देगा। पर खश्चेव के रूस का प्रधानमन्त्री बन जाने पर (१६५६) अमेरिका और 
रूस के शीत युद्ध में शिथिलता आने लगी, और रूस ने अम्नेरिका की ओर मैत्री का हाथ 
४५५ बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया । इसीलिये जापान को संघ की सदस्यता प्राप्त हो सकी । 


१६५१ के बाद भ्रमेरिका जापान को प्रचुर परिमाण में श्राथिक सहायता देने 
में तत्पर था, और उसका यह यत्न था कि दोनों देशों के व्यापार में वृद्धि हो । महायुद्ध 
से पूर्व जापान के विदेशी व्यापार में चीन का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण था । जापान चीन से 
कच्चा माल प्राप्त करता था, और अपने तैयार माल को वहां बेचा करता था। पर श्रब 

चीन के साथ उसका व्यापार नाम मात्र को रह गया था, क्योंकि चीन में कम्युनिस्टों 
का शासन था। इस दशा में अमेरिका ने जापान के साथ व्यापार को बढ़ाने का प्रयत्न 
किया, पर उससे जापान को विशेष लाम नहीं हुआ | जापान एक उद्योगप्रधान देश है, 
और वह ऐसे बाजार प्राप्त करना चाहता था जहां उसका तैयार माल सुगमता से विक 
सके । यदि ग्रमेरिकाजापान का तैयार माल प्रचुर परिमाण में खरीदता, तो वहाँ के उद्योग- 
पतियों को शिकायत होती । परिणाम यह हुआ, कि जापान के कल-कारखानों द्वारा 
| तैयार किये गये माल की बिक्री के लिये विदेशों में कोई सुरक्षित बाजार नहीं रह गये । 

इस दशा में वहां ऐसे ग्रान्दोलन जोर पकड़ने लगे, जो ग्रसंलग्नता या तटस्थता की नीति 

के पक्षपाती थे, श्रौर यह चाहते थे कि जापान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थता की 

नीति को श्रपना कर चीन के साथ श्रपने विदेशी व्यापार की वृद्धि के लिये प्रयत्न करे | 
साथ ही, जापान का लोकमत यह सहन करने को भी तैयार नहीं था, कि श्रमेरिका के 
सैनिक अडू अपने राज्यकषेत्र में कायम रहें | श्रमेरिकन सेनाग्रों का जापान में रहना वहां 
के देशभक्तों को अत्यन्त श्रपमानजनक प्रतीत होता था। समय-समय पर ऐसी घटनाएं 
भी होती रहती थीं, जिनके समाचार जापान में भ्रमेरिका के प्रति विरोध की भावना को 
उत्पन्न करते रहते थे। प्रशान्त महासागर में अमेरिका द्वारा आणविक वम्बों के जो 
परीक्षण किये जा रहे थे, जापानी लोग उन्हें अपने देश की सुरक्षा के लिये विधायक 
समत थे। हिरोशिमा को वे श्रमी भूले नहीं थे । ग्रमेरिका ने अपने सैनिक अड़ों में आण- 
विक ्रायुधों को भी बड़ी मात्रा में संचित कर दिया था, ताकि आवश्यकता पड़ने पर 
Ro ह चीन के विरुद्ध उन्हे प्रयुक्त किया जा सके । पर ये आयुध रूस के'पास मी थे। 
न करता दा था, कि यदि कमी आणविक युद्ध हुआ, तो उन्हें घोर विपत्ति का 
र्‌ ना पड़ेगा, क्योंकि रूस जापान में विद्यमान श्रमेरिकन सँनिक अड़ों पर ग्रांण- 
'विक शराक्रमण करन में संकोच नहीं करेगा। इसीलिये जापान में श्रनेक स्थानों पर जनता 


ने अमेरिका. के विरुद्ध प्रदर्शन किये, और कहीं-कहीं इन प्रदर्शनों ने हिसात्मक रूप भी 
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ग्रहण कर लिया । सरकार के लिये भी यह सम्भव नहीं रहा, कि वह लोकमत की उपेक्षा | 
कर सके । भरत्यक भरन पर अमेरिका का साथ देने की नीति का परित्याग कर अव उसने || 
अनेक विषयों में स्वतन्त्र ्राचरण करना शुरू कर दिया, और जापान पर श्रमेरिका के | 
| प्रभाव में कमी ग्राने लग गई । इसीलिये जब स्वेज की नहर की समस्या का हल करने के | 
लिये अमेरिका ने 'स्वेज नहर प्रयोक्ता एसोसियेशन” के निर्माण का प्रस्ताव किया तो 
जापान न उसका समर्थन नहीं किया । जापान का लोकमत जो अमेरिका के विरुद्र-होता 
जा रहा था, उसी का यह परिणाम हुआ कि जब १६६० में जापान और अमेरिका के 
बीच किये गए सुरक्षा-समभौते को पुन: सं पुष्ट करने का प्रश्‍न उपस्थित हुआ, तो जापान | 
में उसके विरुद्ध अत्यन्त उग्र प्रदर्शन किये गये, और पालियार्मन्ट उसको सम्पुष्टि तमी | 
कर सकी, जबकि पुलिस ने शक्ति का प्रयोगकर विरोधी दलों के सब सदस्यों को बहिष्कृत | 
कर दिया । जापान का लोकमत इस समय अमेरिका के इतना विरुद्ध हो गया था, क्रि । 
स के vi श्राइजनहावर को जापान-यात्रा के अपने कार्यक्रम को रह करना | 
पड़ा (१६६०)। 


| जापान और श्रमेरिकां के बिगड़ते हुए सम्बन्धों को इष्टि में रख कर ग्र रूस ने | 
जापान में अधिक दिलचस्पी लेनी प्रारम्भ कर दी । रूस और जापान के सम्बन्ध मैत्री- ft 
पूर्ण नहीं थे। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर कुरील द्वीपसमूह और दक्षिणी सलालिन 

(जो पहले जापान के अन्तर्गत था) पर रूस ने कब्जा कर लिया था। इन द्वीपो का । 
जापान के लिये बहुत महत्त्व था, क्योंकि इन्हें ्राधार बनाकर वह अपने मत्स्य व्यवसाय h | 
का संचालन किया करता था । इनके रूस के पास चले जाने के कारण जापान को बहुत [| 
नुकसान पहुंचा था, और उसकी सरकार यह मांग कर रही थी कि कुरील द्वीपसमूह के वे 
द्वीप तो उसे मिल ही जाने चाहियें, जिन्हें मछलियां पकड़ने के लिये आधार के रूप में 
प्रयुक्त किया जाता था । जापान का यह भी कहना था, कि दस हजार के लगभग जापानी 
कैदी अब तक भी रूस के जेलबानों में बन्द हैं, यद्यपि रूस इससे इन्कार करता था । परस्पर- 
विरोध के इन तथा कतिपय ग्रन्य कारणों के बावजूद रूस ग्रौर जापान श्रव एक दूसरे के 
समीप आते लगे । जापान में ग्रमेरिका के विरुद्ध जो भावना प्रबल हो रही थी, रूस ने 
उससे लाभ उठाया, और जापान के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किये। रूस के 
समान चीन ने भी जापान की ओर मंत्री का हाथ बढ़ाना शुरू किया। इसीलिये मई, 
१६६४ में चीन ने एक व्यापारिक और औद्योगिक मिशन जापान भेजा | वहां जाकर 
उसने जापान के भ्रनेक बड़े नगरों में ग्रौद्योगिक प्रदर्शनियों का प्रायोजन किया, ग्रौर यह. 
प्रयत्न किया कि जापान से उसका व्यापार फिर से स्थापित हो जाए। इसी समय रूस के 
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री मिकोयन जापान गये झ्रौर वहां उन्होने व्यापार की वृद्धि के 
विषय में बातचीत की । उन्होंने जापान के सम्मुख यह सुझाव भी रखा, कि साइबीरिया 
के औद्योगिक विकास के लिये रूस और जापान परस्पर सहयोग से काम करें। वहां कल- 
कारखाने स्थापित करने के लिये जिस मशीनरी की आवश्यकता हो उसे जापान प्रदान 
करे, और वदले में रूस जापान को तेल दे । पर सम्मिलित रूप से साइबीरिया के औद्यो- 
गिक विकास की योजना ने श्रभी पर्याप्त प्रगति नहीं की है, और जापान रूस के प्रधिके 
समीप नहीं आरा सका है । संसार के अन्य देशों के समान जापान में भी कम्युनिस्ट पार्टी 
बिद्यमान है, पर भ्रमी इस पार्टी की शक्ति बहुत कम है। कम्युनिस्टों के अतिरिक्त भ्रन्य 
जापानियों का रूस के प्रति झुकाव नहीं है। वे यह नहीं भूले हैं, कि द्वितीय महायुद्ध की 
समाप्ति से कुछ समय पूर्व रूसने ग्रकस्मात्‌ ही जापान पर आक्रमण कर दिया था, यद्यपि इन 
दोनों देशों में भ्रनाक्रमण की सन्धि विद्यमान थी । जापान के उत्तरी द्वीप होकूकंदो के बहुत 
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समीप जो अनेक छोटे-छोटे द्वीप सखालिन तक चले गये हैं, उन पर रूस का प्रभुत्व भी 
जापान को समुचित व न्याय्य प्रतीत नहीं होता । दक्षिणी सखालिन पर भी वह अपना 
अधिकार समभता है। इस दशा में जापान और रूस के सम्बन्ध अधिक मधूर नहीं हो 
पाये हैं । 

पर जापान श्र चीन के सम्बन्धों के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। 
यद्यपि चीन में भी कम्युनिस्ट शासन विद्यमान है, पर ग्राथिक आवश्यकताओं से विवश 
होकर जापान अपने पड़ौसी इस कम्युनिस्ट राज्य के अधिकाधिक समीप श्राता जा रहा 
है। जापान जिस ढंग से औद्योगिक उन्नति के लिये तत्पर है, उसके लिये उसे कोयले, 
लोहे की कच्ची धातु श्रादि कच्चे माल की बहुत बड़ी मात्रा में आ्रावश्यकता है। इसे वह्‌ 
चीन से सुगमता से प्राप्त कर सकता है। इसीलिये वह चीन के साथ अपने व्यापार को 
बढ़ाने के लिये उत्सुक है, और गत वर्षों में अनेक जापानी मिशन -कम्युनिस्ट चीन की 
यात्रा करते रहे हैं । पहले जापान के सोशलिस्ट नेता तथा उद्योगपति ही चीन जाया 
करते थे, पर सितम्बर, १९७२ में जापान के प्रधानमन्त्री तनका भी चीन गये, और एक 
स्वागत समारोह में माषण करते हुए उन्होने उन अपराधों के लिये क्षमायाचना की, जो 
दो महायुद्धों के मध्यवर्ती काल में जापान द्वारा चीन के प्रति किये गये थे। साथ ही, 
उन्होंने इस बात के लिये भी इच्छा प्रगट की, कि अब इन दोनों देशों के सम्बन्ध 
मधुर हो जाएं। तनका की चीन यात्रा की समाप्ति पर दोनों देशों की श्रोर से जो 
संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित की गई, उसमें स्पष्ट रूप से यह घोषित किया गया कि अब दोनों 
देश एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने को उद्यत 
हैं। इस श्रवसर पर जापान ने यह भी घोषित किया, कि फार्मूसा (तँवान) कम्युनिस्ट 


चीन के राज्यक्षेत्र के श्रन्तगंत है, और पेकिंग की सरकार ही सम्पूर्ण चीन की बैध सर- 


कार है। इसी समय जापान ने फार्मूसा की कुञ्रोमिन्तांग सरकार से अपने सम्बन्ध का 
रन्त कर दिया । निस्सन्देह्‌, अब कम्युनिस्ट चीन और जापान एक दूसरे के बहुत समीप 
आ गये हैं, और जापान के आधुनिक इतिहास में यह्‌.बात बहुत महत्त्व की है। 


यद्यपि जापान से अ्रमेरिका के प्रभाव का अभी पूर्ण रूप से अन्त नहीं हुआ है, पर 
यह भी स्पष्ट है कि वह श्रब अमेरिका से दूर हटता जा रहा है। राष्ट्रीय भावना और 
समाजवादी विचाधारा का विकास उसे ग्रान्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में. स्वत- 
त्रता से श्राचरण करने के लिये प्रेरित कर रहे हैं। जापान की सरकार के लिये अब यह 


“सम्भव नहीं रहा है कि जनता की ग्रमेरिका-विरोधी भावनाश्रों की उपेक्षा कर सके । यह 


सर्वंथा सम्भव है कि भविष्य में जापान अमेरिका के प्रभाव से मुक्त होकर तटस्थता की 


- नीति को उसी ढंग से अपना ले, जैसे कि उसे दक्षिण-पूर्वी एशिया के अनेक देशों ने अप- 


नाया है। 


(३) फार्मूसा (तंवान) 


. _ चीन के दक्षिण-पू्वं में फार्मूसा नाम का एक द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल १३,८८५ 
वर्गमील है, ओर जनसंख्या १,३५,००,००० के लगमग है । यह द्वीप चीन का अंग माता 
जाता था, पर १८९४-९५ के चीन-जापान युद्ध की समाप्ति पर यह जापान की श्रधीनता 
में चला गया था । द्वितीय महायुद्ध के समय यह जापान के ही श्रधीन था। महायुद्ध में जब 
जापान परास्त हो गया, तो चीन ने फिर से उस पर ग्रधिकार स्थापित कर लिया (२% 
अक्टूबर, १६४५ ) । उस समय चीन में कुओमिन्ताँग सरकार की सत्ता थी, ग्रतः फार्मूसा 
पर मी कुभ्रोमिन्तांग का ही शासन स्थापित हुआ । पर चीन में इस समय कम्युनिस्टों की 
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गत वर्षों में पूर्वी एशिया के श्रन्य देशों की प्रगति ५३१ 


शक्ति निरन्तर बढ़ रही थी, और कुओमिन्तांग के लिए उनके सम्मुख टिक सकना सम्भव | 
नहीं रह गया था। चियांग काई शेक को यह समभने में देर नहीं लगी, कि अब वह चीन | 
| में अपनी शक्ति को कायम नहीं रख सकेंगे । ग्रतः उन्होंने फार्मूसा जाकर श्रपनी सरकार 
| को स्थापित करने का निश्चय किया, और जो भी अस्त्र-शस्त्र, व सैनिक उनके पास 
थे, उन सब को वह फार्मूसा ले जाने के लिये प्रयत्नशील हो गये । दिसम्बर, १६४६ तक 
कुशो मिन्तांग सरकार मी चीन से फार्मूसा चली आई, और चियांग काई शेक के नेतत्व में 
हां “चीन की रिपब्लिक' की स्थापना की गई । फार्मूसा में स्थित यह्‌ कुः्रोमिन्तांग सर- | 
कार अपने को सम्पूर्ण चीन की वैध सरकार मानती है, और यह ग्राशा रखती है कि एक | 
दिन वह कम्युनिस्ट शासन का अन्त कर सारे चीन को अपने शासन में ले ्रायगी । प्रमे: | 
रिका भी फार्मुसा की सरकार के इस दावे का समर्थन करता रहा है, और चियांग काई | 
शेक वहां जो अपनी सरकार की स्थिति को कायम रखने में समर्थ रहे हैं, अमेरिका की |! 
| सहायता व समर्थन ही उसका प्रधान कारण है। २६ अक्टूबर, १६७१ से पहले तक | 
संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी फार्मुसा को ही प्राप्त थी, और उसी का प्रतिनिधि 
सुरक्षा परिषद्‌ में स्थायी स्थान प्राप्त किये हुए था । ग्रमेरिका के विरोध के कारण कम्यु- 
निस्ट चीन को संघ की सदस्यता प्राप्त नहीं हो सकी थी। संयुक्त राष्ट्रसंघ की दृष्टि में 
फामूंसा की कुओमिन्तांग सरकार ही सम्पूर्ण चीन की वध सरकार थी | 


कम्युनिस्ट चीन के मुकाबले में फार्मसा की कुभ्रोमिन्तांग सरकार जो अपने को || 
कायम रख सकी, उसका प्रधान क।र॒ण श्रमेरिका का उसकी पीठ पर होना था। महायुद्ध 
के समय चीन को श्रमेरिका से भरपूर सहायता प्रदान की गई थी, प्रौर यह सहायता कुओ- 
मिन्तांग सरकार को ही दी जाती थी, यद्यपि उत्तर-पश्चिमी चीन में तब कम्युनिस्टों की 
भी पृथक सरकार विद्यमान थी और वह जापान के विरुद्ध युद्ध में विशेष तत्परता प्रद- 
| शित कर रही थी । जब कुओमिन्तांग सरकार फार्मूसा चली गई, तब भी अमेरिका द्वारा 
उसे सहायता दी जाती रही । शुरू में हैनान द्वीप (जो चीन के दक्षिण-पूर्व में स्थित है) 
भी कुओमिन्तांग सरकार के अधीन था, और चीन के पूर्वी समुद्रतट के समीप विद्यमान 
कतिपय अन्य द्वीपों पर भी उसका शासन था। एप्रिल, १९५० में कम्युनिस्टों ने हैनान 
पर आक्रमण किया, और उसे जीत लिया । इस समय यह ग्राशा की जा रही थी, कि 
कम्युनिस्ट फार्मूसा पर मी आक्रमण करेंगे, और कुझमिन्तांग के लिये उनका सामना 
करना सम्भव नहीं होगा । कोरिया में मी इसी समय (१६५०) युद्ध का सूत्रपात हो गया 
था। इस दशा में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमंत ने अपने सातवें जगी वेडे को यह आदेश 
दिया, कि फार्मुसा पर कम्युनिस्ट आक्रमण होने की दशा में उसका डट कर सामना किया 
जाए और फार्मंसा की कु्रोमिन्तांग सरकार की अविकल रूप से रक्षा की जाए। १६५१ 
में ग्रमेरिका की ओर से एक सैनिक मिशन इस प्रयोजन से फार्मूसा भेजा गया, कि बह 
जहां उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे, वहां साथ ही कुग्रोमिन्तांग सरकार को वहां के 
शासन तथा ग्राथिक दशा को सुव्यवस्थित करने के सम्बन्ध में मी परामश दे । इसी साल 
(१९५१) सन फरांसिस्को में जो शान्ति-सन्धि हुई, उसमें जापान ने यह्‌ स्वीकार किया 
कि फार्मंसा पर उसका किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। उसने फार्मूसा की कुओ- 
.मिन्तांग सरकार के साथ पृथक्‌ रूप से सन्धि भी कर ली, जिसके कारण चीन श्रौर 
जापान के युद्ध का ग्रोपचारिक व वैध रूप से अन्त हो गया । दिसम्बर, १६ है में ग्रमे . 
रिका ने फार्मसा के साथ पारस्परिक सुरक्षा समभौता (Mutual Security Pact) 
किया, जिस द्वारा श्रमेरिका ने इस द्वीप की सुरक्षा की उत्तरदायिता अपने ऊपर ले ली । 
अब न केवल कुझओ मिन्तांग सरकार को प्रचुर परिमाण में सैनिक एवं ग्राथिक सहायता 
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५३२ एशिया (सुदूर पूर्वे) का आधुनिक इतिहास 


देनी प्रारम्भ की गई, अपितु अमेरिका की जल सेना भी इस क्षेत्र में आ गई। अमेरिका के 
अफसरों ने कुओमिन्तांग की सेना को प्रशिक्षित करने का काय भी अपने हाथों में लिया, | 
आर आधिक अअस्त्र-शस्त्रों से उसे सुसज्जित कर दिया । अमेरिका से भरपूर सहायता 
प्राप्त कर फार्मूसा की कुग्रोमिन्तांग सरकार को यह आशा बनी रही, कि वह्‌ न केवल | 
कम्युनिस्ट चीन के श्राक्रमणों से अपनी रक्षा करता रह सकगा, अपितु कभी 'कम्युनिस्टों | 
को प्ररास्त कर सम्पूर्ण चीन को अपने श्रधिकार में ले ग्राने में भी समर्थ हो जायगा। 
फार्मूसा की चीनी रिपब्लिक का राष्ट्रपति पद शुरू से ही चियांग काई शेक के हाथों में रहा 
है | वह वहां के राष्ट्रपति होने के साथ-साथ कुग्रोमिन्तांग पार्टी के सर्वमान्य नेता और | 
कर्ता धर्ता भी हैं। 


पर गत वर्षों में फार्मूसा की कुओमिन्ताँग सरकार की स्थिति बहुत डाँवाडोत 

|; हो गई है । २८ अ्रक्टूबर, १६७१ के दिन कम्युनिस्ट चीन को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सद- 
स्यता प्राप्त हो गई, और फार्मूसा को संघ से बहिष्कृत कर दिया गया। बहुत-से राज्यों ने 

उस की बैध सत्ता को मान्यता देने से इन्कार कर दिया गया, और पेकिग की सरकार को 

ही सम्पूर्ण चीन की वैध सरकार के रूप में स्वीकार कर लिया। कार्मुसा की चीनी रिप- 


$ ब्लिक को श्रव तक भी अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त है, यद्यपि वह भी कम्युनिस्ट चीन 
के साथ अपने सम्बन्धों को बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील है। 


(४) हांगकांग 


| चीन के दक्षिण-पूर्व में हाँगकाँग नाम का द्वीप है, जिसका क्षे त्रफल २६ वर्गमील 
है । यह चीन के समुद्रतट से केवल ३% मील की दूरी पर है | हाँगकाँग दीप के ठीक सामने 
कौलून प्रायद्वीप है, रौर उसके साथ लगा हुआ चीन का वह भूभाग है, जिसे नया क्षेत्र 
i (New Territ079) कहते हैं । कौलून और नया क्षेत्र का क्षे त्रफल ३६५ वर्गमील है 
On इस प्रकार हाँगकाँग नाम का जो उपनिवेश इस समय ग्रेट ब्रिटेन की ग्रधीनता में है ओर 
! ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग है, वह क्षेत्रफल में ३८८ वर्गमील के लगभग है । क्षेत्रफल 
में इतना कम होते हुए भी पूर्वी एशिया के इतिहास में हांगकांग का स्थान अत्यन्त महत्तव 
का है। यह एक बड़ा औद्योगिक केन्द्र है, प्रसिद्ध बन्दरगाह है, और इसकी जनसंख्या ४० 
लाख से भी अधिक है। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में चीन में जो श्रफीम युद्ध (१८३६ 
४२) हुआ था, उस पर इस ग्रन्थ के तीसरे अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। युद्ध 
समाप्ति पर नानकिग में जो सन्धि (१८४२) हुई, उस द्वारा हांगकांग द्वीप ब्रिटेन को प्राप्त 
हुआ | ब्रिटिश व्यापारियों ने उसे अपना केन्द्र बनाया, और वहां से चीन के साथ अपने 
व्यापार को जारी रखा। १८५६ में पाश्चात्य देशों का चीन के साथ दूसरा युद्ध हुश्रा, 
जिसकी समाप्ति. पर पेकिग में की गई सन्धि के ग्रनुसार कौलूत प्रायद्दीप ग्रेट ब्रिटेन ने प्राप्त 
कर लिया। जून, १८६५८ में ब्रिटेन ते चीन की सरकार के साथ एक श्रन्य समभोता क्रिया, 7 
जिस द्वारा कौलून के साथ लगा हुआ प्रदेश (नया क्षेत्र) उसे ९ साल के पट्टे पर प्राप्त 
= । इस प्रकार उन्नीसवीं सदी का अन्त होने से पहले ही ब्रिटेन ने चीन के उस प्रदेश 
द Ce po की क्राउत कोलोनी कहते हैं। तव से श्रव तक 
ल ला आग, य महायुद्ध के श्रवसर पर कुछ समय के लिये यह जापान 


र वीसवीं सदी के पूर्वार्ध में चीन की राजनीतिक दशा अत्यन्त ग्रस्त-व्यस्त थी, श्रौर 
क साञ्राज्यवादी द॒श उसे अपने अधीन करने और वहां अपने-अपने प्रभाव-क्षेत्र कायम 
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करने में व्यापृत थे । इस काल में हांगकांग एक व्यापारिक केन्द्र के रूप में निरन्तर उन्नति 
करता गया, क्योंकि वहां ब्रिटेन द्वारा एक व्यवस्थित शासन स्थापित था । पर हांगकांग 
की जो उन्नति इस समय में है, वह द्वितीय महायुद्ध के बाद के काल में हुई है। १९३६ में 
उसकी जनसंख्या केवल १६,००,००० थी, जापान के कब्जे के समय घटकर जो केवल छः 
लाख रह गई थी । इस समय यह ग्राबादी बढ़कर ४० लाख से मी ऊपर पहुंच गई है। उद्योग, 
व्यापार और कल-कारखानों में मी हांग कांग ने बहुत उन्नति की है । कम्युनिस्ट चीन अपने 
विदेशी व्यापार के लिये उसे एक महत्त्वपूर्ण स्रोत समझता रहा है। चीन को जिस मशीनरी 
आदि की आवश्यकता होती है, उसे वह हांगकांग के बाजार से प्राप्त करता रहा है, और 
अपने माल को विदेशों में बेचने के लिये मी उसने इस ब्रिटिश उपनिवेश का उपयोग किया 
है । अपने राज्यक्षेत्र के साथ लगे हुए इस प्रदेश को जीतकर श्रपनी अधीनता में ले आने का 
कोई प्रयत्न कम्युनिस्ट चीन ने जो अब तक नहीं किया, उसका यह एक मुख्य कारण है । 
चीन में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हो जाने पर वहां के बहुत-से पूंजीपतियों और उद्योग- 
पतियों ने हांगकांग आकर ग्रा्रय ग्रहण कर लिया था, रौर वहां उन्होंने बहुंत-से नये 
कल-कारखानों की स्थापना कर ली थी । कुग्रोमिन्तांग श्रौर कम्युनिस्ट सरकार के संघषं- 
काल में बहुत-से चीनी मजदूर भी भागकर हांगकांग चले ग्राये थे। पूंजी और श्रम-दोतों 
के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण हांगकांग के लिये श्रौद्योगिक उन्नतिं कर सकता 
बहुत सुगम हो गया, रौर शीघ्र ही वह एक महत्त्वपूर्ण ग्ौद्योगिक केन्द्र बन ग्या। १६५४ 
में वहां कल-कारखानों की संख्या केवल २६०० थी । पर १६६८ में वहां ११,३४८ कार- 
खाने विद्यमान थे, जिनमें पांच लाख के लगमग मजदूर कार्य क । हांगकांग के कारः 
खाने जो माल तैयार करते हैं, उसका ० प्रतिशत भाग विदेशों में विक्रय के लिये भेज 
दिया जाता है। वह एक फ्री पोर्ट है, जहां श्रायात और निर्यात माल पर कोई कर नहीं 
लिया जाता | इस कारण श्रनेक देशों ने अपने तैयार स र बिक्री के he 
स्थापित किये हुए हैं । ्रमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फांस अ हे हा अपना माल 
हैं, और वहां मेज दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों में बिक्री के लिये भेज दिया जाता 
है । औद्योगिक उत्पादन में लगे हुए श्रमिकों के निवास भ्रादि की हांगकांग की सरकार ह 
समुचित व्यवस्था की है, और इस प्रयोजन से बहुत-सी नई इमारतें वनवायी हैं। ल 
सांस्कृतिक क्रान्ति के समय जो श्रव्यवस्था उत्पत्त हो गई थी, उसके कारण बहुत- 
चीनी नागरिकों ने हांगकांग में प्राकर श्राश्रय ग्रहण किया था। i से आ 
लोग भ्रब हांगकांग में ही बस गये हैं, क्योंकि मजदूरी प्राप्त करने की वहां समुचित 
सुविधा है। 


१६६७ में हांगकांग का नयां क्षेत्र (0९७ 
पर कौलून (क्षेत्रफल-३॥ व हा 

; के ही हाथों में रहेंगे । कम्यु र 
hs ता द । पर अधिक सम्मावना यही है, कि चीन इन्हें ्रधिगत करने का 
प्रयत्न नहीं करेगा, क्योंकि यह ब्रिटिश कोलो 
साधन है । 


rrit०7) चीन को प्राप्त हो जायगा 
द्वीप (क्षेत्रफल २६ वर्गमील) तब मी 


(५) कोरिया 


“कोरिया किस प्रकार 
कैसे स्वतन्त्रता प्राप्त की, वह 
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चीन का इनके प्रति क्या रुख होगा, यह | 


लोनी उसके विदेशी व्यापार का महत्त्वपूर्ण 


पन के अधीन हुआ, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात उससे: | 
किस प्रकार दो आग मे विभक्त हुआ, और कोरिया के इन 
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दो मागों में किस प्रकार गृह-युद्ध हुआ--इन विषयों पर इस ग्रन्थ में पहले प्रकाश डाला" 
जा चुका है | महायुद्ध के पश्चात्‌ उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण कोरिया अपनी: 
राष्ट्रीय एकता को कायम रखने में असमर्थ रहा था, और उसके दो भागों में परस्पर 
विरोधी विचारधाराग्ों पर आश्रित दो सरकारें स्थापित हो गई थीं । एप्रिल-जून, १६५४ 
में पूर्वी एशिया की समस्याग्रों पर विचार करने के प्रयोजन से जिनीवा में जिस कान्फ- 
रेन्स का ग्रायोजन किया गया था, वह कोरिया के सम्बन्ध में कोई ऐसा निर्णय नहीं कर 
सकी थी, जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो । परिणाम यह हुआ कि कोरिया दो राज्यों में 
विभक्त रहा, भर ये दोनों राज्य अब तक भी पृथक्‌ रूप से कायम हैं। 

उत्तरी कोरिया का कम्युनिस्ट राज्य 'कोरियन जनता की लोकतन्त्र रिपब्लिक” 
कहाता है । वहां यद्यपि श्रनेक वामपक्षी समाजवादी पार्टियों की सत्ता है, पर उनमें को-. 
रियन वकंस पार्टी प्रमुख है । इसके नेता किम इल-सोंग हैं, जो कम्युनिस्ट कोरिया के शासन 
में सर्वोच्च स्थिति रखते हैं । १६४८ से श्रव तक वही इस राज्य के प्रधानमन्त्री के पद 
पर बिद्यमान हैं। उनकी इस स्थिति का कारण वरकस पार्टी (कम्युनिस्ट पार्टी) का नेता 


व मुख्य सचिव होना ही है | कम्युनिस्ट चीन के समान कम्युनिस्ट कोरिया के नेताश्रों में . 


भी अनेक वार संघर्ष हए, पर कोई श्रन्य व्यक्ति किम इल-सोंग के मुकाविले में टिक नहीं 
सका । कम्युनिस्ट कोरिया के इन श्रान्तरिक संघर्षो का उल्लेख करना विशेष उपयोगी 
नहीं है। १६५३ में स्टालिन की मृत्यु.के पश्चात्‌ रूस में यह आन्दोलन जोर पकड़ने लगा, 
कि शासन में किसी एक व्यक्ति की सर्वोच्च सत्ता समुचित नहीं है। खन श्चेव ग्रादि' रूसी 
नेता व्यक्ति पूजा के विरोधी थे । रूस की इस नई प्रवृत्ति का कम्युनिस्ट कोरिया पर भी 
प्रभाव पड़ा । बहां के शासन में किम इल-सोंग ने जो श्रसाधारण शक्ति प्राप्त की हुई थी, 
कतिपय लोगों ने उसका विरोध करने का यत्न किया, पर इन्हें अपने प्रयत्न में सफलता 
नहीं हुई | इन्हें अपने पदों से च्युंत कर दिया गया, श्रौर किम इल-सोंग की स्थिति 
पूर्ववत्‌ कायम रही । 

.. किम इल-सोंग उत्तरी कोरिया में जो अपनी स्थिति को कायम रख सकने में 
समथ हुए, उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह था, कि उनके नेतृत्त्व में देश की श्राथिक व 
औद्योगिक उन्नति के कार्यक्रम को असाधारण सफलता प्राप्त हुई । गृह-युद्ध (१९५०-५३) 
के कारण उत्तरी कोरिया के कल-कारखानों श्रौर खेती को बहुत नुकसान पहुंचा था। 
उसकी नहरें तथा बांध नष्ट हो गये थे, जिसके परिणामस्वरूप ग्रनाज के उत्पादन में 
बहुत कमी श्रा गई थी। बहुत-सी खाने ग्रौर कल-क्रारखाने क्षत-विक्षत हो गये थे, और 
उनमे भाल तयार कर सकना सम्भव नहीं रहा था। किम इल-सोंग के नेतृत्त्व में उत्तरी 
कोरिया की कम्युनिस्ट सरकार ने ग्रांथिक समस्या पर बहुत ध्यान दिया, और पहली 
Dl ह र ५४-५६) द्वारा देश के मारी उद्योगों में तीन गुना की वृद्धि हो 
el र म आशिक उन्नति के लिये पञ्चवर्षीय श्रायोजना (१६५६-६०) 
उ योजना (१९६१-६७) का निर्माण किया गया। के में इस आयो- 
वह उतर कोरिया क बढ़ा दिया गया । इन योजनाग्रं के परिणाम- 
र ला Fn Rl क्षेत्र में श्रसाधारण प्रगति कर ली है 
वलःकारखाने राज्य की सम्पत्ति ई ल वे प्रायः पूर्ण हो गये हैं। उत्तरी कोरिया के 
सामूहिक फाम दारा होता CU और वहां खेती का उत्पादत सहकारी समितियों त॒था 
ल नहा ता को व कोरिया को अपनी श्रौद्योगिक उन्नति के लिये 
पॉप लिया रि a यकता थी, उसे वहां की सरकार ने मुख्यतया चीन से 

, क संगठन के लिये वह रूस पर निर्भर रही । 
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सोवियत रूस भ्रौर कम्युनिस्ट चीन में विरोध उत्पन्न हो जाने के ग्रनन्तर कम्यु- 
निस्ट कोरिया का झुकाव प्रायः चीन की ओर रहा । इसीलिये युगोस्लाविया, क्यूवा और 
चीन-मारत सीमा .विवाद के प्रइनों पर उसने चीन का साथ दिया। कोरिया की कम्यु- 
निस्ट पार्टी का कुक्राव चीन की ओर है, और उसकी सरकार का केवल कम्युनिस्ट राज्यों 
के साथ ही राजनयिक सम्बन्ध स्थापित है । संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता उसे प्राप्त 
नहीं हुई है। उत्तरी कोरिया का विदेशी व्यापार भी मुख्यतया कम्युनिस्ट राज्यों के साथ 
ही है। 

दक्षिणी कोरिया में पूंजीवादी लोकतन्त्र शासन की स्थापना हुई थी, और ग्रमे- 
रिका की सहायता उसे प्राप्त थी । मई, १६४८ में वहां जिस संविधान के अनुसार सर- 
कार का संगठन किया गया था, उसका उल्लेख इस ग्रन्थ के सताईसवें. अ्रध्याय में किया 
जा चूका है। इस सरकार में राजशक्ति राष्ट्रपति के हाथों में रखी गई थी, और इस पद 
सिंगमन रही निर्वाचित हुए थे । उन्हें ्रमेरिका का समर्थन प्राप्त था, और वे सव शक्ति 
अपने हाथों में रखने के लिये प्रयत्नशील थे। पर दक्षिणी कोरिया में उनके विरोधियों की 
भी कमी नहीं थी । ऐसा प्रतीत होता था, कि १६५२ के चुनाव में वे राष्ट्रपति पद पर 
नहीं चुने जा सकेंगे । परिणाम यह हुआ, कि चुनाव (जो २३ जून, १६५२ के दिन होता 
था) को स्थगित कर दिया गया, और मार्शल लॉ की घोषणा कर दी गई। नेशनल एसे- 
म्बली के ग्रनेक सदस्य, जो रही के विरोधी थे, गिरफ्तार कर लिये गये। इसी समयसंवि- 
धान में कतिपय महत्त्वपूर्ण संशोधन किये गये, जिनमें मुख्य निम्नलिखितथे--(१) राष्ट्र 
पति का चनाव नेशनल एसेम्बली द्वारा न करके सर्वसाधारण मतदाताओं के वोटों द्वारा 
किया जाया करे। (२) नेशनल एसेम्बली में दो सदन हुआ करें। (३) मन्त्रिपरिषद्‌ के 
सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाया करे, प्रधानमन्त्री द्वारा नहीं। (४) नेश- 
नल एसेम्बली को अधिकार हो, कि वह ग्रविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार करके मन्त्रि 
परिषद्‌ को अपदस्थ कर सके । संशोधित संविधान के अनुसार अगस्त, १९५२ में राष्ट्र 
पति का चनाव किया गया, और सिंगमन रही पुनः इस पद पर निर्वाचित हो गये । सर्व- 
साधारण मतदाताओं के वोटों द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचित होकर सिंगमत रही ने अपनी 
शक्ति को और बढ़ाना शुरू किया, और नवम्बर, १६५४ में उन्होंने दक्षिणी कोरिया के 
संविधान में कतिपय नये संशोधन कराये --(१) प्रवातमन्त्री के पद को हटा दिया जाए, 
और मन्त्रिपरिषद्‌ की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा ही की जाया करे। (२) मा 
के लिये यह कानून लागू न हो, कि कोई व्यक्ति दो बार से अधिक एक साथ राष्ट्रपात 
पद डो हो 'शोधनों के कारण सिंगमत रही की शक्ति में 
द पर निर्वाचित तहीं हो सकता । इन सशर्धिना के 

श्रः आर १९५६. के चुनाव में वे तीसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित 

बहुत श्रधिक वृद्धि हो गई, न बढ़ गई थी, कि १९६० के चुनाव में वे फिर राष्ट्रपति 
ह a उ शकिता भब समय लोकमत उनके पक्ष में नदीं 
पद के लिये खड़े हुए और सफल भी हो गये। पर इस a 
था। लोगों का विचार था, कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है। परिणाम त GN 
दक्षिणी कोरिया में सर्वत्र सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किये गये, और विद्या क नव- 
युवक घिगमन रही के विरुद्ध उठ खड़े हुए। परिस्थिति इतनी अ हो गई, कि न 
केवल मन्त्रिपरिषद ने श्रपितु सिगमत रही नें भी अपने पदों से त्यागपत 5 दिया । 


सरकारे.के त्मागपत्र दे देते और स्थात-स्यान पर. प्रदशन होने के कारण जो संकट 
इस समय उपस्थितो ग गया था, उसे दृष्टि में रखकर दक्षिणी कोरिया के लिये ग्रब एक 


नये संविधान का अण किया गया (जून, १६६०), जिसके अनुसार (®) अ 
सांसद पद्धति को अपनाया गया । राष्ट्रपतिं के पद को कायम रखा गया,परशासत श 
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५३६ एशिया (सुदूर पूर्व) का आधुनिक इतिहास 


उसके हाथों से ले ली गई। (२) यह व्यवस्था की गई, कि पालियामेन्ट (नेशनल एसे- 

म्बली) में दो सदन हों - प्रतिनिधि सभा और परामर्श सभा | प्रतिनिधि समा में जिस 

पार्टी का बहुमत हो, उसके नेता को प्रधानमन्त्री नियुक्त किया जाया करे, और वह मन्त्र- 

परिषद्‌ के सदस्यों की नियुक्ति किया करे। मन्त्रिपरिषद्‌ पाियामेन्ट के प्रति उत्तर- 

दायी हो। (३) राष्ट्रपति का चुनाव पालियामेन्ट के दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त 

बैठक द्वारा किया जाया करे। २९ जुलाई, १६६० के दिन नये संविधान के अनुसार 

पार्लियामेन्ट का चुनाव हुआ, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की विजय हुई। श्रव मि० युन 

राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, और डा० जॉन चांग को प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्त किया 

गया, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के वे ही प्रधान नेता थे पर यह नई सरकार भी देर तक 

अपने पद पर नहीं रह सकी । दक्षिणी कोरिया में न केवल भ्रनेक ऐसी राजनीतिक पाटियों 

की सत्ता थी जो परस्पर संघर्ष में व्यापृत रहती थीं, अपितु इन पार्टियों में अनुशासन का 

भी भ्रमाव था। इस दशा में वहां किसी भी लोकतन्त्र शासन का सफल हो सकना सुगम 

नहीं था। १६ मई, १६६१ के दिन कतिपय सैनिक अफसरों ने डा० चांग क्री सरकार के 

iS विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और उसे अपदस्थ कर एक क्रान्तिकारी सैनिक कमेटी का संगठन 
hs Ih कर लिया और शासन सूत्र को अपने हाथों में ले लिया। जनरल चांग दो यूंग इस नई सैनिक 
Di ९ सरकार के प्रधान नेता थे। उन्होंने देश की पालियामेन्ट को भंग कर दिया, मार्शल लॉ 
जारी किया, विविध राजनीतिक पाटियों के नेताश्रों को गिरफ्तार कर लिया, डा० चांग 

की मन्त्रिपरिषद्‌ के सब सदस्य जेल में डाल दिये, और एक क्रान्तिकारी न्यायालय की 

स्थापना की। इस न्यायालय को यह कार्य सुपुर्द किया गया कि उन सरकारी कर्मचारियों, 

मन्तरियों तथा राजनीतिक नेताओं पर मुकदमे चलाये, जिन पर कि रिश्वतखोरी तथा 

अरष्टाचार के आरोप थे। सैनिक सरकार ने कम्युनिज्म के विरोध, भ्रष्टाचार के अन्त 

और श्रमेरिका केःसाथ घनिष्ठ मंत्री को श्रपनी नीति तथा कार्यक्रम में मुख्य स्थान दिया। 

yi bef पर जनरल चांग दो युंग भी देर तक अपने पद पर नहीं रह सके। जनरल पार्क च्‌ंग ही 
th ने एक पड्यनत्र द्वारा १ जुलाई, १६६१ के दिन उन्हें अपदस्थ कर दिया, और उन्हें तथा 
उनके साथी चालीस ग्न्य सैनिक अफसरों को गिरफ्तार कर सब राजशक्ति अपने हाथों 
में ले ली । पर दक्षिणी कोरिया की जनता अपने देश में सँनिक शासन को सहन करने के 
लिये उद्यत नहीं थी । जनरल पार्क की सैनिक सरकार के विरुद्ध श्रनेक स्थानों पर प्रदर्शन 
शुरू हो गये, और इन प्रदर्शनों ने हिसात्मक रूप ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया। 
यद्यपि देश के बहुसंख्यक सैनिक भ्रफसर जनरल पाकं के पक्षपाती थे, पर उनके लिये 
स्थिति को समाल सकना कटिन हो गया, और अमेरिका के राजदूत ने उनसे श्रनुरोध 
किया कि वे देश के राजनीतिक नेताओं के साथ मिलकर काम करें और एक ऐसी 
असैनिक सरकार.को स्थापित करें जो कोरिया की जनता को स्वीकार्य हो। श्रमेरिका 
की ओर से जनरल पार्क को यह भी जता दिया गया, कि यदि उन्होंने ऐसा न क्रिया, तो 
अमेरिका के लिये उनकी सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकना सम्मव नहीं 
होगा। इस दशा में जनरल पार्क को झुक जाना पड़ा, और उन्होंने घोषित किया कि 
शीघ्र ही कोरिया के लिये नये संविधान का निर्माण किया जायगा और १६६३ का ग्रन्त 
होने से पूर्व ही नये संबिधान के अनुसार चुनाव करा लिये जायेगे । जनरल पार्क द्वारा 


जो नया,संविधान तैयार कराया गया, १६ दिसम्वर, १६६२ को उस पर लोकमत लिया 


संबि Oe , ०4 वोट उसके पक्ष में राये, और २०,०८,२०९ वोट विरोध में। इस 
केवल का भुसार शासन-शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में रखी गई, श्रौर पालियामेन्ट में | 
; ' सदन की व्यवस्था की गई, जिसकी सदस्य-संख्या QE Fier 
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गत वर्षो में पूर्वी एशिया के अन्य देशों की प्रगति ५३७ 


रल पार्क ने एक नई राजनीतिक पार्टी का संगठन किया, जिसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी 
कहते हैं । नवम्बर, १६६३ में नये चुनाव हुए, जिसमें जनरल (मिस्टर) पार्क डेमोके टिक j 
रिपब्लिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिये खड़े हुए। बहुत बड़ बहुमत से | 
वे राष्ट्रपति चुन लिये गये, और इस प्रकार कोरिया से सैनिक शासन का अन्त होकर | 
नये लोकतन्त्र शासन का सूत्रपात हुआ । अब जो नई रिपब्लिक स्थापित हुई, वह दक्षिणी | 
कोरिया के इतिहास में 'कोरिया की तीसरी रिपब्लिक' के नाम से प्रसिद्ध है। १६६३ से | 
अब तक दक्षिणी कोरिया में इसी रिपब्लिक की सत्ता है, और मि० पार्क चंग ही ही उसके 
राष्ट्रपति हैं। १६६७ में वे एक बार फिर इस पद पर निर्वाचित हो गये थे, और अपने | 
देश में एक सुव्यवस्थित शासन स्थापित करने में उन्होंने अच्छी सफलता प्राप्त की है। | 
पर दक्षिणी कोरिया में मि० पार्क की सरकार के विरोधियों की भी कमी नहीं है । वहां | 
अनेक ऐसी राजनीतिक पार्टियों की सत्ता है, जो राष्ट्रपति की शक्ति को कम कर देश में 
सांसद पद्धति की सरकार को स्थापित करने की पक्षपाती हैं। सिंगमन रही से लगाकर 
डा० चांग तक जो अनेक व्यक्ति कोरिया के कर्णधार रहे, उनके अनुयायी अच्छी ब्र | 
संख्या में श्रमी विद्यमान हैं, और उन द्वारा संगठित पाटियाँ मि० पार्क की सरकार का 
विरोध करने में तत्पर रहती हैं। 


कोरिया की सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या दक्षिणी और उत्तरी कोरिया को संयुक्त कर || 
राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की है। श्राथिक दृष्टि से यह अत्यन्त उपयोगी है, क्योंकि h 
उत्तरी कोरिया की जनसंख्या कम (६४,००,००० के लगभग) है, और वहां कल-कारखानों | 
की प्रद्रुरता है । इसके विपरीत दक्षिणी कोरिया की जनसंख्या बहुत अधिक (२,६३,००, | 
००० के लगभग) है, श्रोर वहां के निवासी श्रपनी श्राजीविका के लिये प्रधानतया क्षि | 
पर निर्भर हैं। उतरी कोरिया के उद्योगों के लिये श्रमिकों की कमी है, जब कि दक्षिणी 
कोरिया के बहुत-से नागरिक बेकार हैं । यदि कोरिया के ये दोनों भाग मिलकरएक राष्ट्र 
बन जाएं, तो देश की आर्थिक समस्या के हल होने में बहुत सहायता मिल सकती है। 
इसके लिये अनेक वार प्रयत्न क्रिये गये हैं, पर उन्हें सफलता नहीं हुई। ४ जुलाई, १६७२ 
के दिन सियूल (दक्षिणी कोरिया की राजधानी) प्रौर प्योगयोंग (उत्तरी कोरिया को 
राजधानी) से एक साथ एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, जिसमें दोनों राज्यों की 
सरकारों ने यह स्वीकार किया था कि वे हिसात्मक उपायों का परित्याग कर शान्तिमय 
साधनों से कोरिया की राष्ट्रीय एकता के लिये प्रयत्न करेंगी । इस प्रमोजन से दोनों सर- 
कारों के प्रतिनिधि श्रनेक बार बातचीत मी कर चुके हैं, यद्यपि श्रव तक उन्हे सफलता 
नहीं हुई है। 

उत्तरी कोरिया के समान दक्षिणी कोरिया को भी ग्रभी संयुक्त राष्ट्रसंघ को सद- 
स्यता प्राप्त नहीं हुई । पर उसके बहुत-से राज्यों के साथ राजनयिक सम्बन्ध विद्यमान 
हैँ । ये राज्य ऐसे हैं, जो पूंजीवादी लोकतन्त्र शासत के पक्षपाती हैं। 
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तेतीसवां अध्याय 


[a Cie गो ho 
विएत-नाम, कम्बोडिया और लाओस 


(१) इन्डोचायना से फ्रांस के प्रभुत्व का भ्रन्त 


द्वितीय महायुद्ध (१९३६-४५) के समय फ्रांस के लिये इन्डोचायना पर श्रपना 
श्राधिपत्य स्थापित रख सकना सम्भव नहीं रह गया था, और दक्षिण-पूर्वी एशिया के 
प्रायः सभी प्रदेश जापान की ग्रधीनता में श्रा गये थे । जब महायुद्ध में जापान का अपकर्ष 
प्रारम्भ हुआ, तो इन्डोँचायना के राष्ट्रवादी एवं कम्युनिस्ट लोगों ने विदेशी प्रभुत्त्व से 
स्वतन्त्र हो जाने का प्रयत्न शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप 'विएत-नाम' रिपब्लिक की 
स्थापना हुई (अगस्त, १६४५) । पर फ्रेंच लोग अपने साम्राज्य के इस महत्त्वपूर्ण प्रदेश 
को छोड़ देने के लिये उद्यत नहीं हुए । इसीलिये उन्होंने ्रपनी सेनाएं इन्डोचायना भेज 
दीं, ग्रौर विएत-नाम रिपब्लिक की सरकार से संघर्ष प्रारम्भ किया (१६४६) । श्रन्त में 
उन्होंने उसके साथ सन्धि कर ली, जिसके अनुसार यह स्वीकार किया गया, कि विएत- 
{' नाम रिपड्लिक इन्डोचायनीज फिडरेशन के ग्रन्तगंत होकर रहेगी, और यह फिडरेशन 
फ्ेङ्च यूनियन का अंग बन कर रहेगा (६ मार्च, १९४६) । पर यह सन्धि देर तक कायम 
नहीं कर सकी । शीघ्र ही, फ्रांस और विएत-नाम की सरकारों में मतभेद हो गया, जिसके 
| कारण दोनों में फिर से युद्ध प्रारम्भ हो गया (दिसम्बर, १६४६)। श्रब फ्रांस ने यह प्रयत्न 
है क्रिया, कि विएत-ताम रिपब्लिक के मुक्राविले में एक ऐसी सरकार स्थापित कर दी जाय, 
जो उसके हाथों में कठपुतली के समान हो | इसीलिये उसने अ्रनाम के पदच्युत सम्राट 
i वाश्रो दाई को फिर से इन्डोचायना बुलवाया, श्रौर उनके नेतृत्व में एक नई सरकार का 
संगठन किया गया । विएत-नाम के नेता डॉ० हो ची मिन्ह की प्रबृत्ति समाजवाद (कम्यु- 

निज्म) की ओर थी। अतः वहां के कम्युनिस्ट-विरोधी . लोगों ने भी वाश्रो दाई का साथ 

दिया। माच, १६४४ में फ्रांस और बाओ दाई में एक बाकायदा सन्धि की गई, जिसके 
अनुसार इन्डोचायना का शासनाविकार बाश्ओरो दाई के सुपुर्द कर दिया गया, और उसने . 

फ्रांस के प्रभाव व प्रभूत्व में रहना स्वीकार कर लिया । इन्डोचायना की इन घटनाओं 

पर हम इस ग्रन्थ के पच्चीसवें अध्याय में विशद रूप से प्रकाश डाल चुके हैं । उन्हें यहां 

दोहराना निरर्थक होगा। पे 


` पर बाओ दाई का कार्य सुगम नहीं था। इन्डोचायना के बड़े भाग पर डॉ० हो 
'मिन्ह की कम्युनिस्ट सरकार का शासन था, और बाओ दाई उसे परास्त किये बिता 
इन्डाचायना को अपने शासन में नहीं ला सकता था। इस कार्य में फ्रांस भी उसकी सर्व 
अकार सहायता करने के लिये उद्यत था । एक लाख से भी श्रधिक फ्रेञ्च सैनिक बाग्रो 
हा के लए इन्डोच (बिना आ गये । परिणाम यह हुआ, कि हो चरी मिन्ह की 
स र र और वाग्रो दाइ का सरकार में बाकायदा युद्ध प्रारम्भ हो गया | रूस 

भेरिक OT आदि न डॉ० हो की सरकार का समर्थन किया, और ब्रिटेन तथा 
श्रम ति T ग्रादि ने बाझो दाई की सरकार का। शुरू में हो ची मिन्ह की सरकार पूर्णतया 
कम्युनिस्ट नहीं . जाओ उसका उद्दश्य इन्डोचायना में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की स्थापना करता 


ची मि 
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विएत-नाम, कम्बोडिया और लाग्रोस ५३७ | 
| 


ही था। पर फ्रांस तथा ब्रिटेन श्रादि के विरोध ग्रौर बाओ दाई के नेतत्व में एक विरोधी ढ 
सरकार की स्थापना हो जाने के कारण इन्डोचायना में जो लोग कम्युनिज्म के पक्षपाती | 
थे, वे हो ची मिन्ह का समर्थन करने लगे और कम्युनिज्म के विरोधी बाग्रो दाई का | इन | 
दोनों सरकारों में कई सालों तक संघर्ष चलता रहा । इस संघर्ष के परिणामों को भली | 
भांति समझने के लिए यह जान लेना उपयोगी होगा, कि १६४६ के ग्रन्त में दक्षिणी | 
विएत-नाम पर बाश्रो दाई की सरकार का शासन था, और उत्तरी विएत-नाम पर डॉ० | 
हो ची मिन्ह को सरकार का। पर इन्डोचायना के सम्पूर्ण प्रदेश विएत-नाम के म्रन्तर्गत | 
नहीं थे । श्रनाम, टोन्किन और कोचीन-चायना के प्रदेशों को ही सम्मिलित रूप से विएत- | 
नाम कहा जाता था । इनके अतिरिक्त पुराने इन्डोचायना में लाओस और कम्बोडिया-- | 
ये दो प्रदेश और थे, जिनमें इस समय मी वहां के पुराने राजवंशों का पृथक्‌ू-पथक शासन 
था, और ये फ्रांस के श्राधिपत्य को उसी प्रकार से स्वीकार करते थे, जैसे क्रि दक्षिणी विएत-. 
नाम में बाग्रो दाई। इन्डोचायना का अधीनस्थ फ्रेञ्च राज्य इस समय (१६४९ का 
अन्तिम भाग) चार भागों में विभक्त था, लाग्रोस, कम्बोडिया, दक्षिणी विएत-नाम और il 
उत्तरी विएत-नाम । इनमें से केवल उत्तरी विएत-नाम ही ऐसा था, जो फ्रांस के ग्राधिपत्य | 
में नहीं था, श्रौर जहां कम्युनिस्ट ढंग की पीपल्स रिपब्लिक स्थापित थी । शेष तीनों में ॥| 
वंशक्रमानुगत राजाग्रों की सत्ता थी, जो फ्रांस की ग्रधीनता स्वीकार करते थे, यद्यपि 

आत्तरिक शासन मे उन्हें स्वतन्त्रता प्राप्त थी । i 


हो ची मिन्ह की विएत-नाम सरक्रार ग्रौर बाओ दाई की सरकार में कई सालों 
तक युद्ध चलता रहा । फ्रेञ्च सेनाओं को इस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी, और वे कम्यु- 
निस्ट शक्ति को परास्त नहीं कर सकीं। जव सँन्य-शक्ति के प्रयोग द्वारा विएत-ताम को 
समस्या हल नहीं हो सकी, तो शान्तिपूर्वक उसका हल करने का प्रयत्न किया गया । मार्चे, 
१६५३ में स्टालिन की मृत्यु हो गई थी, और रूस की नई सरकार सुलह व समझोते की 
नीति की समर्थक थी। कम्युनिस्टोंसेसमभौता कर सकता अब अधिक सुगम हो गया था। इस 
समय कोरिया में भी गृह-युद्ध जारी था, जहां उत्तरी दोरिया की कम्युनिस्ट सरकार 
दक्षिणी कोरिया की लोकतन्त्र सरकार के विरुद्ध संघर्ष में तत्पर थी । यही दशा विएत- 
नाम में भी थी। पुर्वी और दक्षिणी-पूर्वी एशिया के इन क्षेत्रों में शान्ति स्थापित करने के 
लिए जिनीवा में एक कान्फरेन्स का ग्रायोजन किया गया (एप्रिल, १९ ५४), जिसमें उन 
\ सब राज्यों के प्रतिनिधि एकत्र हुए, जो इन युद्धो में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग ले रहे 
थे । जिनीवा कान्फरेन्स के प्रयत्न से विएत-ताम में युद्ध का श्रन्त हुआ, और एक समझोते 
द्वारा यह निञ्चय किया गया, कि इस देश को दों भागों में विमक्त क्र दिया जाय। १७ 
| वें ्रक्षांश (पेरेलल) के उत्तर में विएत-नाम के जो प्रदेश हैं, उनमें डॉ० हो ची मिन्ह की 
| पीपल्स रिपब्लिक कायम रहे, और उसके दक्षिण में वाग्रो दाई का शासन रहे | यह व्यव- 
स्था सामयिक रूप से ही की गई थी । जिनीवा कान्फरेन्स हारा यह भी तय कर दिया 
गया था, कि जुलाई, १६५६ से पूर्व विएत-ताम के दोनों भागों में आम चुनाव कराये 
) जाएं, और जनता की सम्मति के ग्रनुसार दोनों भागों को मिलाकर सारे देश में एक oh 
| शासन की स्थापना की जाए। जिनीवा में हुए इस समोते के अनुसार फ्रेड्च सेनाओं ने न 
उत्तरी विएत-ताम के उन सब प्रदेशों को खाली कर दिया, जो उसके कब्जे में थे (मई, 
| ९५५) । सितम्बर, १६५४ में उत्तरी विएत-नाम की सरकार का पुन:संगठन क्या गया, 
जिसमें राष्ट्रपति का पद डॉ० हो ची मिन्ह के पास रहा, श्रौर प्रधानमन्त्री के पद पर 
फाम वान दौम को नियत किया गया । यद्यपि जिनीवा कान्फरेन्स को यह अभिप्रेत था, 
कि विएत-नाम के दोनों भाग मिल कर एक हो जाएं, पर यह सम्भव नहीं था। उत्तरी 
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५४० एशिया (दक्षिण-पूर्वी) का आधुनिक इतिहास 


“भाग में कम्युनिस्ट लोग अपनी सत्ता को सुदृढ़ कर चुके थे, और दक्षिणी भाग में पाइ- 
चात्य ढंग का लोकतन्त्र शासन स्थापित था। नये निर्वाचनों द्वारा भी कोई ऐसी व्यवस्था 
नहीं हो सकी, जो दोनों भागों को स्वीकार्य हो। परिणाम यह हुआ, कि उत्तरी और 
दक्षिणी विएत-नाम दो पृथक्‌ राज्यों के रूप में कायम रहे । 


पर दक्षिणी विएत-नाम में बाओ दाई का शासन देर तक स्थिर नहीं रह सका। 
१६५५ में जब वहां शासन के स्वरूप के सम्बन्ध में लोकमत लिया गया, तो जनता ने 
बहुत बड़े बहुमत से रिपब्लिक की स्थापना का समर्थन किया। इस दशा में वाश्रो दाई 
को दक्षिणी विएत-नाम का राजसिंहासन छोड़ देने के लिये विवश होना पड़ा, और वह 
फ्रांस चला गया। रिपब्लिकन सरकार की स्थापना हो जाने पर शासन-शक्ति श्री नगो 
देग्ह दियम के हाथों में श्रा गई, जो दक्षिणी विएत-नाम रिपब्लिक के राष्ट्रपति पद पर 
विराजमान हुए । न्गो दिन्ह दियम बाझ्रो दाई के समय में प्रधानमन्त्री के पद पर थे, और 
सरकार का संचालन उन्हीं के हाथों में था, क्योंकि बाओ दाई तो प्रायः फ्रांस में रहा 
MES करता था । न्गो की सफलता का प्रधान कारण यह था, कि अपने विरोधियों के दमन में 
HY उन्होंने ्रसाधारण क्षमता प्रदर्शित की थी। जिनीवा कान्फरेन्स के बाद जब फ्रेञ्च सेनाएं 
| विएत-नाम से वापस होने लगी थीं, तो बागओ दाई द्वारा शासित दक्षिणी राज्य में गृह- 
कलह प्रारम्भ हो गया था। वहां श्रनेक गैर-सरकारी सेनाग्रों की सत्ता थी, जिनमें काग्रो 
दाई, हाम्रो होगा ग्रौर बिन्‌ जुएन मुख्य थीं । इनमें से प्रथम दो का ग्राधार धामिक सम्प्रदाय थे, 
रौर बिन्‌ जुएन का निर्माण कतिपय साहसी व उद्दण्ड व्यक्तियों द्वारा किया गया था। ये 
सेनाएं दक्षिणी विएत-नाम के विभिन्न प्रदेशों में श्रपनी-प्रपत्ती सत्ता की स्थापना के लिए 
तत्पर हो गई थीं, और इनका प्रयत्त यह था कि सम्पूर्ण देश पर श्रपना प्रभुत्व स्थापित 
कर लें। नगो दिन्ह दियम ने इन्हें काबू में लाने के लिये अनुपम पराक्रम प्रदर्शित किया, 
श्रौर उसे भ्रपने प्रयत्न में सफलता भी मिली । यही कारण था, कि बाओ दाई के शासन 
हे का ग्रन्त कर रिपब्लिक की स्थापना करने के पक्षपाती क्रान्तिकारी नेताओं ने न्‍गो दिन्ह 
i दियम को अपना मुखिया स्वीकार कर लिया, और उन्हें ही राष्ट्रपति पद प्रदात कर 
'दिया । लोकमत के अनुसार १६५५ में दक्षिणी विएत-ताम में जिस रिपब्लिक की स्थापर्ता 
/ हुई, वह पूर्ण रूप से स्वतन्त्र व सम्पूर्ण-प्रमुतत्व-सम्पन्न है, और फ्रांस की प्रमुता को वह 
स्वीकार नहीं करती । उत्तरी विएत-नाम की समाजवादी रिपड्लिक के लिए फट 
प्रभुता को स्वीकृत करने का कोई प्रश्‍न ही नहीं था। डॉ० हो ची मिन्ह के नेतृत्व में वहीं 

चीन के ढंग की कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित की गई थी । 


§ पुराने इन्डोचायना में ला्रोस श्रौर कम्बोडिया के राज्य भी अन्तर्गत थे । ईत 
दोनों राज्यों में बंशक्रमानुगत राजाओं का शासन था । इनकी स्थिति प्रायः बही थी र 
कि ब्रिटिश युग के मारत में देशी रियासतों की थी। द्वितीय महायुद्ध के बाद १६४५ 
दक्षिणी विएत-नाम के समान इन्हें भी फ्रेञ्च यूनियन में सम्मिलित किया गया था, पर 
दक्षिणी विएत-ताम के समान ये भी देर तक फ्रेञ्च श्राधिपत्य में नहीं रह सके। १ ६५४ 
की जिनीवा कान्फरेन्स के बाद इन्होंने भी स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली, और इन पर से 
'फास के प्रमुत्त्त का अन्त हो गया । ये दोनों राज्य इस समय से पूर्ण स्वतन्त्र हो गये, 

- इसमें वैध राजतन्त्र शासन की स्थापना की गई। लाग्रोस की पालियामेन्ट में केवल | 
सदन रखा गया, श्रौर कम्बोडिया की पालियामेन्ट में दो सदन बनाये गये । दोनों राज्य 
में पालियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी मन्त्रिपरिषदों की स्थापना की गई । महायुद्ध के बाद 
की परिस्थितियों में लाओ्रेस को भी कम्युनिस्टों की समस्या का सामना करना पड़ी! | 

जापान की पराजय के बाद जब फ्रेडच सेनाग्रं ने लाओस पर फिर से कब्जा किया, तो | 
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वहां की जनता के कम्युनिस्ट-मिन्न वर्ग ने उनके साथ सहयोग की नीति का ग्रनुसरण 
क्रिया । पर कम्युनिस्ट लोग पूर्ण स्वतन्त्रता के पक्षपाती थे, और किसी भी प्रकार से अपने 
देश की स्वतन्त्रता को मर्यादित नहीं करना चाहते थे । इसीलिए उन्होंने उत्तरी लाश्रोस 
में अपने को संगठित किया, और दक्षिण की ओर ग्ागे बढ़ना शुरू कर दिया । १६५४ में 


उन्होने दिश्रन-विश्नन-थू के रण क्षत्र में फ्रेञ्च सेना को परास्त कर लाग्रोस के दो उत्तरी 


प्रान्तों पर कब्जा कर लिया । १६५४ की जिनीवा कान्फरेन्स द्वारा इस युद्ध का भी अन्त 
हुश्रा, पर उत्तरी लाश्रोस के दो प्रान्त (फोंग साली और सामान्यूश्रा) कम्युनिस्टों के ही 
कब्जे में रहे लाग्रोस के कम्युनिस्टों को. उत्तरी विएत-नाम की सहायता प्राप्त थी । 


(२) विएत-नाम के दो राज्य और उनमें युद्ध 


जिनीवा कान्फरेन्स (१६५४) में विएत-नाम के सम्बन्ध में जो निर्णय किये गये थे, 
उनका उल्लेख इसी ग्रध्याय में ऊपर किया जा चुका है । उत्तरी विएत-नाम में डॉ० हो ची 
मिन्ह की कम्युनिस्ट सरकार की सत्ता स्वीकार कर ली गई थी, ग्रौर दक्षिणी विएत-नाम में 
बाश्रो दाई के शासन के सम्वन्ध में निर्णय करने का प्रश्‍न जनता के लोकमत पर छोड़ दिया 
गया था। २३ अक्टूबर, १९५५ को इस प्रन पर रिफरेन्डम लिया गया । €८ प्रतिशत 
बोट वाग्रो दाई को पदच्युत किये जाने और न्गो दिन्ह दियम के हाथ में शासन-शक्ति प्रदान 
कर देने के पक्ष में श्राये। रिफरेन्डम का निर्णय ज्ञात होते ही दक्षिणी विएत-ताम को 
रिपड्लिक घोषित कर दिया गया, और नगो दिन्ह दियम ने उसके राष्ट्रपति का पद ग्रहण 
कर लिया | इसी समय नई रिपब्लिक के लिये संविधान तँयार करने का कार्य हाथ में 
लिया गया, ौर २६ अक्टूबर १९५६ के दिन नये संविधान को लागू कर दिया गया । इस 
संविधान में ग्रध्यक्षात्मक (राष्ट्रपति के ग्रधीन) शासन पद्धति को श्रपनाया गया, ग्रौर यह्‌ 
व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वंसावारण मतदाता प्रत्यक्ष रूप से अपने वोट 
के अधिकार का प्रयोग कर किया करे । राष्ट्रपति के कार्यकाल की ग्रवधि पांच साल 
नियत की गई, और उसे पुनः निर्वाचित हो सकने का अधिकार दिया गया । दक्षिणी 
विएत-नाम (विएत-ताम रिपब्लिक) के विधानमंडल में केवल एक सदन रखा गया, जिस 
की सदस्य-संख्या १२३ थी । इस रिपब्लिक में राष्ट्रपति को अमेरिका के राष्ट्रपति की 
तुलना में ्रधिक ग्रधिकार प्राप्त थे। वह अपने मन्त्रियों की नियुक्ति स्वयं करता था, 
और बे उसी के प्रति उत्तरदायी होते ये। नगो दिन्ह दियम दक्षिणी विएत-ताम के प्रथम 
राष्ट्रपति चुने गये, और पांच वर्ष की अवधि के समाप्त होने पर उन्हें पुतः इस पद पर 
निर्वाचित कर लिया गया । 
पर रिपड्लिक़् की स्थापना हो जाने पर भी दक्षिणी विएत-नाम की समस्याग्रों का 
अन्त नहीं हुआ । वहां भी कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता थी, और उसे उत्तरी विएत-नाम की 
कम्युनिस्ट सरकार का समर्थन व सहयोग प्राप्त था । इस पार्ट का यह प्रयत्न था, कि 
जनता का समर्थन प्राप्त कर दक्षिणी विएत-नाम में भी कम्युनिस्ट व्यवस्था को स्थापना 
की जाए। क्योंकि इस राज्य की सर्वसाधारण जनता श्रत्यन्त गरीव है, ग्रतः स्वभाविक 
रूप से उसकी सहानुभूति कम्युनिस्टों को प्राप्त थी। सरकार की अपनी आमदनी इतनी 
हीं थी, कि वह देश की ग्राथिक उन्नति पर पर्याप्त धन खर्च कर मके । इस कारण उमे 
विदेशी सहायता पर निर्भर करना पड़ता था। श्रमेरिका दकिणी विएत-नाम को प्रचुर 
करने में तत्पर था, क्योंकि बहू इस राज्य को कम्यु- 
निस्ट प्रभाव से बचाने के लिये उत्सुक था । १६५४ से १६६२ तक के सात वर्षो में एक 
हजार करोड़ से भी अधिक रुपया ्रमेरिका द्वारा दक्षिणी बिएत-ताम को आथिक सहायता 
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के रूप में प्रदान किया गया था । पर इस सहायता द्वारा भी इस राज्य की इतनी उन्नति 
'नहीं हो सकी थी, कि जनता संतोष अनुमव करती । EE कारण वहां कम्युनिस्ट विचार- 
धारा निरन्तर प्रवल होती जा रही थी । दक्षिणी विएत-नाम के कम्युनिस्टों ने 'विएत- 
कांग' ताम से एक नये संगठन का निर्माण किया, और न्गो दिन्ह दियम की सरकार के विरुद्ध 
गुरीला युद्ध प्रारम्भ कर दिया (१६५८) । धीरे-धीरे उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई, और 
उन्होंने दक्षिणी विएत-ताम के श्रच्छे बड़े भाग पर कब्जा कर लिया । १९६० में विएत- 
काँग ने राष्टीय श्राजाद मोच National Liberation Front) कासंगठन किया, जिसका 
उद्देश्य दक्षिणी विएत-नाम को गो दिन्ह दियम के शासन से आजाद करना था । विएत- 
कांग का मुकाबला करने के लिये राष्ट्रपति दियम ने ग्रमेरिका से सैनिक सहायता की 
याचना की । १९६० में दक्षिणी विएत-ताम में श्रमेरिकन सँनिकों की संख्या केवल ७०० 
थी। ये सैनिक वहां की सेना को नये आयुधों का प्रयोग करने तथा नई रणनीति का अंनु- 
सरण करने का प्रशिक्षण दिया करते थे। १६६३ तक दक्षिणी विएत-नाम में अमेरिकन 
सैनिकों की संख्या १६,५०० तक पहुंच गई थी, और इसके बाद इस संख्या में निरन्तर 
वृद्धि होती गई। १६६८ तक पांच लाख से भी अधिक ्रमेरिकन सँनिक दक्षिणी विएत- 
'नाम में पहुंच चुके थे। दक्षिण-पूर्वी एशिया में कम्युनिस्टों के बढ़ते हुए प्रभाव व शक्ति से 
अमेरिका बहुत चिन्तित था। इसीलिए वह दियम की सरकार की सैनिकों तथा युद्ध- 
सामग्री द्वारा सहायता करने में तत्पर था । कम्थुनिस्टों के कार्यकलाप के कारण दक्षिणी 
विएत-ताम की सरकार के लिये एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। इसीलिये १६ 
अक्टूबर, १९६१ के दिन राष्ट्रपति नगो दिम्ह दियम ने देश में संकटकाल की घोषणा कर 
दी, और विएत-नाम रिपब्लिक की पालियामेंट ने उन्हें “राष्ट्रीय सुरक्षा को कायम रखने 
तथा उसके लिये राज्य के सम्पूर्ण्मानव-साधनों को प्र युक्त करने” के प्रयोजन से सब शक्ति 
प्रदान कर दी । 


पर न्गो दिन्ह दियम को केवल कम्युनिस्टों की समस्या का ही सामना नहीं करना 
था । दक्षिणी विएत-नाम की बहुसंख्यक जनता बौद्ध धर्म की ग्रनुयायी है । पर ईसाइयों 
की संख्या भी वहां पर्याप्त है, जो दस लाख से भी अधिक है। नगो दिन्ह दियम धर्म से 
से ईसाई थे, और उनकी सरकार में भी ईसाइयों का प्राधान्य था । इस सरकार से 
बौद्ध लोगों को अनेक प्रकार की शिकायतें थीं। उनका कहना था कि अपने धर्म के अनु- 
सार पूजा पाठ करने और धर्म-प्रचार आदि के सम्बन्ध में उन्हें समुचित स्वतन्त्रता प्राप्त 
नहीं है। सरकार की साम्प्रदायिक नीति के प्रति भ्रसंतोष प्रकट करने के लिये १६६२-६३ 
में सात भिक्षुओं ने सार्वजनिक रूप से अपने को अ्रग्ति में भस्म कर दिया । दियम ने इसे 
कम्युनिस्टों की करतूत बताया, और यहां तक कहा कि यदि ्रत्र कोई बौद्ध भिक्षु पने को 
आग में मून डालने का तमाशा करेगा, तो मैं तालियां बजाकर उसकी दाद दूंगा। बौद 
जनता में राष्ट्रपाति दियम की सरकार के विरूद्ध जो असंतोष व विद्रोह-मावना थी, उस 
का दमन करने के लिये अत्यन्त कठोर उपाय प्रयोग में लाये गये, पर वे सफल नहीं हुए | 
उधर विएत-कांग की शक्ति भी निरन्तर बढ़ती जा रही थी, और दियम के लिये स्थिति 
का समाल सकता सम्भव नहीं रह गया था। इस दशा में सेता ने दियम की सरकार 
विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और एक सैनिक षड्यन्त्र द्वारा न्गो दिन्ह दियम तथा उनके | 
की हत्या कर दी गई (१ नवम्बर, १६६३) । सैनिक नेताग्रों ने एक क्रान्तिकारी सैतिक 
ना कर दक्षिणी विएत-नाम के शासन-सूत्र को अपने हाथों में ले लिया। 
इस क अध्यक्ष जनरल दुग्रोंग वान मिन्ह थे। उन्होंने पालियामेंट को मंग कर 
दिया, और उसके स्थान पर देश के प्रमुख व्यक्तियों की एक समा का निर्माण किया | परे 
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यह संस्था मी देर तक कायम नहीं रही। ३० जनवरी, १६६४ के दिन जनरल न्गुएन 
खान्ह के नेतृत्व में कतिपय सँनिक अफसरों ने दुओंग वान मिन्ह की सरकार को भ्रपदस्थ 
कर दिया और स्वयं शासन-शक्ति प्राप्त कर ली। उन्होंने प्रमुख व्यक्तियों की उस समा 
को भी भंग कर दिया, जिसका निर्माण दुश्रोंग वान मिन्ह द्वारा किया गया था । इसके बाद 
अनेक सँनिक सरकारें दक्षिणी विएत-ताम में कायम हुई, पर षड्यन्त्रों के कारण उनमें 
स्थिरता नहीं श्रा सकी । इन सरकारों के निर्माण तथा अन्त का संक्षेप के साथ निर्देश कर 
सकना भी यहां सम्भव नहीं है। २० जून, १६६५ के दिन जनरल न्युगन वान थियू के 
नेतृत्व में सैनिक अफसरों के एक श्रन्य ग्रूप ने सरकार को अपने हाथों में ले लिया, ग्रौर 
उन्होंने सामूहिक रूप से शासन का सञ्चालन करने के लिये एक राष्ट्रीय काँसिल या 


डाइरेक्टरी का संगठन किथा। कुछ समय पश्चात्‌ जून, १६६६ में कतिपय असैनिक नेता . 


भी इस डाइरेक्टरी में ले लिये गये, और यह व्यवस्था की गई कि देश के लिये नया 
संविधान तैयार करने के प्रयोजन से एक संविधान समा का निर्माण किया जाए। ११ 
सितम्बर, १६६६ के दिन संविधान-सभा के सदस्यों का चुनाव कराया गया, जिन्हें चुनने 
के लिये सब नागरिकों को वोट देने का भ्रवसर दिया गया। संविधान समा ने देश के 
लिये जो संविधान तैयार किया, उसमें भी पहले के समान ग्रध्यक्षात्मक (राष्ट्रपति के 
अधीन) शासन पद्धति को अ्रपनाया गया, पर विधानमण्डल में दो सदन रखे गये- सीनेट 
और प्रतिनिधि सभा। नये संविधान के ग्रनुसार १६६७ में चुनाव कराये गये, जिनमें 
न्युगन वान थियू राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए। उस समय से श्रब (१९७३) तक 
जनरल थियू ही दक्षिणी विएत-नाम रिपब्लिक के राष्ट्रपति पद पर विराजमान हूँ। 


पर थियू की सरकार भी विएत-कांग की शक्ति का दमन कर सकने में श्रसमर्थ | 


रही । श्रमेरिका इस सरकार को सैनिक सहायता प्रदान करने में तत्पर था। फरवरी, 
१६६४ में अमेरिका ने यह घोषित कर दिया था, कि श्रमेरिकन सँतिक कम्युनिस्टों के 
विरुद्ध युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लेगें, भौर वे उत्तरी विएत-नाम पर भी जल तथा वायु 


के माँ से आक्रमण करेंगे, ताकि वहां की कम्युनिस्ट सरकार विएत-कांग तथा राष्ट्रीय | 


आजाद मोरचे की सहायता न कर सके । श्रमेरिका द्वारा सैन्य दाक्त के प्रयोग से कम्यू- 
निस्टों का तो दमन नहीं हुआ, पर दक्षिणी विएत-नाम में जो विविध संनिक गुट परस्पर 
संघर्ष में व्यापत थे, वे श्रवस्य मिल कर एक हो गये । न्युगन वान थियू के नेतृत्व में जो 
एक सुव्यवस्थित सरकार वहां कायम हो सकी, उसका यह एक महत्त्वपूर्ण कारण था। 
उत्तरी विएत-नाम, विएत-कांग और राष्ट्रीय ्राजाद मोरचे से युद्ध करते हुए अमेरिका 
ने अनूभव किया, कि उनसे समझौते की बातचीत करना उपयोगी होगा। पर यह तमी 
सम्भव था, जब क़ि उत्तरी विएत-नाम की सरकार भी इसके लिए उद्यत हो १६६८ 
के प्रारम्भ में उत्तरी विएत-नाम द्वारा यह घोषित किया गया, कि यदि अमेरिका बिना 
किसी शर्त के कम्युनिस्टों पर गोलाबारी करना बन्द कर दे, तो उसके साथ बातचीत 
शुरू की जा सकती है । इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति जान्सन ने ३१ मार्च, १६६८ को 
यह श्राज्ञा प्रसारित की, कि कतिपय प्रदेशों पर (जिनका क्षे त्रफल कुल उत्तरी विएत-नाम 
का ९० प्रतिशत था) श्रमेरिका द्वारा गोलाबारी करता स्थगित कर दिया जाए। र परि- 
| = यह हुआ, कि १० मई, १६६८ के दिन उत्तरी विएत-नाम और 0230 सम- 
ओते के लिए पेरिस में बातचीत शुरू की गई। पेरिस की इस कास्फरेल्स में उत्तरी 
विएत-नाम, दक्षिणी विएत-ताम, राष्ट्रीय आजाद मोरचे और अमेरिका के प्रतितिधि 
सम्मिलित ये । निरन्तर प्रयतत के बावजूद मी पेरिस कन्फरेन्स किन्हीं ऐसे निर्णयों पर 
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नहीं पहुंच सकी, जो सब पक्षों को स्वीकायं हों । जनवरी, १६६६ में जब मि० निक्सन 
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(जो १६६८ के चुनाव में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे) ने श्रमेरिका का राष्ट्रपतिः 
पद ग्रहण किया, तो उन्होंने घोषित किया कि वे विएत-ताम _ से अमेरिकन सेनाग्रों कोः 
वापस लौटाने के लिए तैयार हैं, पर सम्मान के साथ। उनके आदेश से कुछ अमेरिकन 
सेनाएं वापस ग्रायीं मी, पर ऐसी परिस्थितियां हे उत्पन्न नहीं हो पायीं, जिनसे कि विएत- | 
नाम में युद्ध की समाप्ति हो सकती । १९६८ में पांच लाख से भी अधिक अमेरिकन 
सैनिक दक्षिणी विएत-नाम में थे। निक्सन की नीति के कारण १९७१ में उनकी संख्या 
घट कर १,६२,००० रह गई थी। कम्युनिस्ट विएत-कांग सैनिक दक्षिणी विएत-नाम से 
न्यूगन वान थियू के शासन का अन्त करने और वहां से अमेरिकन प्रभाव को समाप्त 
के प्रयोजन से निरन्तर युद्ध में व्यापृंत थे । श्रमेरिका जिस ढंग से धीरे-धीरे भ्रपनी सेनाएं 
हुआ रहा था, उससे उन्हें संतोष नहीं था । परिणाम यह हुआ, कि दिसम्बर, १६७१मे | 
निक्सन ने उत्तरी विएत-न।म पर हवाई जहाजों द्वारा बम्बवर्षा का श्रादेश दिया । समुद्र के 
मार्ग से भी श्रमेरिका के जंगी जहाज उत्तरी विएत-नाम के समुद्र तट के समीप पहुंच गये, 
आर उन्होंने हनोई (उत्तरी विएत-नाम की राजधानी) तथा समीपवर्ती. बन्दरगाहों व | 
श्ौद्यो गिक केन्द्रों पर बड़े पैमाने पर गोलाबारी शुरू कर दी । इससे युद्ध की स्थिति अत्यन्त 
NS गम्भीर हो गई। अपनी अपार स॑न्य-शक्ति द्वारा भी अमेरिका के लिये यह सम्भव नहीं 
| हुआ, कि वह उत्तरी विएत-नाम और राष्ट्रीय आजाद मोरचे को कुचल सके। 
| १६७१-७२ में विएत-नाम के इस युद्ध ने भ्रत्यन्त गम्मीर रूप प्राप्त कर लिया था । इस 
दशा में २५ जनवरी, १६७२ के दिन राष्ट्रपति निक्सन ने विएत-नाम में शान्ति की 
स्थापना के प्रयोजन से एक योजना की घोषणा की, जो' “आठ पायन्ट पीस प्लैन' के नाम 
से प्रसिद्ध है। यह योजना निम्नलिखित थी--( १) विएत-नाम में युद्ध का ग्न्त करने के | 
सम्बन्ध में जब समझौता हो जाए, तो उसके छः मास के ्रन्दर-भ्रन्दर अमेरिका श्रपनी 
सब सेनाएं विएत-नाम से वापिस लौटा लेगा। (२) अमेरिकन सेनाओं की वापसी के 
साथ ही दोनों पक्ष युद्ध-बन्दियों को रिहा कर दें। (३) दक्षिणी बिएत-नाम के राष्ट्रपति 
का चुनाव पूर्णतया निष्पक्ष रूप से कराया जाए। जब यह चुनाव हो जाए, तो उत्तरी 
Lin, तथा दक्षिणी विएत-नाम के एकीकरण के सम्बन्ध में दोनों राज्यों की सरकारों में विचार- 
विमर्श प्रारम्भ कराया जाए । इस विचार-विमर्श के लिये पहले से ही कोई शर्तें न लगायी 
जाएं, और कोई अन्य राज्य इसमें हस्तक्षेप न करे। (४) १६५४ में जो समझौता इन्डो- 
चायना के सम्बन्ध में और १९६२ में 'जो समझौता लाग्रोस के विषय में किया गया था, 
दोनों पक्ष उसका पालन करेंगे । (५) इन्डोचायना के क्षेत्र के सब राज्य एक दूसरे की 
स्वतन्त्रत।, सम्पूर्ण-प्रमृत््व-सम्पन्तता ग्रौर प्रादेशिक श्रखण्डनीयता का श्रादर करेंगे 
(६) युद्ध का अन्त करने के सम्बन्ध में सम भौते पर हस्ताक्षर होते ही इन्डोचायना में सर्वत्र 
युद्ध वन्द कार दिया जाए। (७) समझौते की जिन शर्तों का सम्वन्ध सेना के साथ हो, 
उनके पालन कराने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण की व्यवस्था की जाए। (५) 
इन्डोचायना के सव निवासियों के मूलभूत राष्ट्रीय व नागरिक अधिकारों की रक्षा की 
गारण्टी श्रन्तर्राप्ट्रोय ्राबार पर दी जाए। 


_ २७ जनवरी, १६७२ को यह योजना पेरिस कान्फरेन्सके समक्ष प्रस्तुत की गई, पर 
उत्तरी विएत-नाम ने इसे स्वीकार नहीं किया | २ फरवरी, १६७२ के दिन उसकी ओर 
स एक अन्य याजना पेश की गई, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं--( १) अमरिकत 
हना्रों द्वारा विएत-ताम को खाली कर देने की एक पक्की तिथि निश्चित कर दी जाएं, 
और (२) जनरल न्युगन वान थियू दक्षिणी विएत-नाम के राष्ट्रपति पद से तुरन्त त्यागः 
पत्र दे दे । पर श्रमेरिका इस योजना को स्वीकृत करने को उद्यत नहीं हुआ । मार्च मांस 
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में दोनों पक्षों पा का अन्त कर शान्ति-स्थापना के प्रयोजन से बातचीत चलती रही। 
जब उसका कोई परिणाम नहीं निकला, तो एप्रिल, १६७२ में उत्तरी विएत-नाम की 
कम्युनिस्ट सेनाग्रों ने जिनीवा कान्फरेन्स द्वारा निर्धारित अपने राज्य की सीमा-रेखा 
(१७ वीं पेरेलल) को पार कर दक्षिणी विएत-नाम में प्रवेश प्रारम्म कर दिया । उत्तर 
और पश्चिम से बढ़ती हुई कम्युनिस्ट सेनाएं दक्षिणी विएत-नाम में दूर तक चली आईं, 
और उन्होंने इस राज्य के अनेक प्रान्तों तथा नगरों पर कब्जा कर लिया । राष्ट्रीय 
आजाद मोरचे के सैनिक दस्ते भी दक्षिणी विएत-नाम के नगरों पर सर्वत्र श्राक्रमण करने 
लगे और उनकी कुछ सेनाएं संगोन (दक्षिणी विएत-नाम की राजधानी) के बहुत समीप | 
तक पहुंच गई | इस स्थिति में राष्ट्रपति निक्सन ने श्रपनी वायु सेना तथा सामुद्रिक शक्ति । 
| को आदेश दिया, कि वे बहुत बड़े पैमाने पर उत्तरी विएत-नाम पर वम्ब वर्षा प्रारम्म 
कर दें । उसके बन्दरगाहों तथा उनके समीपवर्ती समुद्र में ग्रमेरिका द्वारा बारूदी सुरंगें 
बिदा दी गई, जिनके कारण किसी जहाज के लिए उत्तरी विएत-ताम आ-जा सकेता 
सम्भव नहीं रहा । वायुसेना के हमलों से उत्तरी विएत-नाम के कल-कारखाने ध्वस्त होने 
लगे, और हनोई नगरी को श्रपार क्षति पहुंची । इससे कम्युनिस्टों की सैनिक शक्ति को 
| बहुत नुकसान पहुँचा, पर उन्होंने दक्षिणी विएत-नाम पर अपने आक्रमण को जारी रखा । 
अमे रिका की सेनाएं इस समय जिस ढंग से विएत-नाम के युद्ध में हाथ वटा रही थीं, उम्षसे 
कम्युनिस्टों का पक्ष कुछ कमजोर पड़ने लगा । १ मई, १६७२ के दिन कम्युनिस्ट सेनाओं 
ने क्वांग त्री को अपने ग्रधीन कर लिया था । यहनगरी दक्षिणी विएत-नाम के उत्तरी प्रान्त 
की राजधानी थी, और उसकी सैन्य शक्ति वहां केन्द्रित थी । सितम्बर, १६७२ में इस पर 
से कम्युनिस्टों के कब्जे का अन्त कर दिया गया, और श्रन्यत्र भी अनेक स्थानों पर कम्यु- 
निस्ट सेनाग्रं को पीछे हटता पड़ा। इस बीच में पेरिस कान्फरेन्स का कायं स्थगित 
अवश्य हो गया था, पर उसे मंग नहीं किया गया था। ग्रक्टूबर, १६७२ में एक वार फिर 
पेरिस में युद्ध की समाप्ति तथा शान्ति की स्थापना के लिए प्रयत्न प्रारम्म किया गया। यह 
प्रयत्न बहुत कुछ सफल हो गया, और समभौते का प्रारूप तयार कर लिया गया। 
पर इसके ग्रमिप्राय के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में किर मतभेद उत्पन्न हो गया, और समोते 
पर हस्ताक्षर नहीं क्रिये जा सके । इस पर अमेरिका ते कम्युनिस्टों के विरुद्ध श्राक्रमण 
तथा उत्तरी विएत-नाम पर बम्ब-वर्षा में और भी श्रधिक तेजी ला दी। पर ग्रमेरिका 
का लोकमत इस युद्ध के खिलाफ होता जा रहा था । विएत-नाम में अमेरिका के धन, 
युद्ध सामग्री तथा सँनिकों का जिस वुरी तरह से बिनाश हो रहा था, अमेरिकन जनता 
उसमे वहत उद्विग्न हो गई थी । नवम्बर, १६७२ में अ्रमेरिका में राष्ट्रपति का नया 
ग न रिपब्लिकन पार्टी की. ओर से इस चुनाव में दूसरी बार 


चुनाव होना था | मि० निक्सन रिपब्लिक हि हे 
खड़े हो रहे थे । लोकमत को इप्टि में रखते हुए उन्होंने घोषित किया; (कि एतः 


९ 
नाम में युद्ध का अन्त कर 


SINS SSS SS 


ने के लिए कोई भी कसर उठा नहीं रखेंगे । 


वएत-नाम में लड़ाई जोर शोर के साथ जारी थी, पर अमेरिका के प्रतिनिधि 
पेरिस में करत के सम्वन्ध में किसी त पर पहुंचने के लिए जी जान से 
कोशिश कर रहे थे । अन्त में उन्हें अपने प्रयत्न में सफलता प्राप्त हो गई, और २६ जन- 
वरी, १६७३ के दिन एक समोते पर सव पई ने हस्ताक्षर कर दिये। इस शात्ति-समभौते 
की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं--(१) युद्ध विराम होने के ६० दिनों के म्र 
सब अमेरिकन कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा, जो कि इन्डोचायना के विविध ले 
में कम्युनिस्टों द्वारा कैद हैं । (२) इसी काल में (६० दिनों के अरन्दर-्रन्दर) सब pe 
कन सैनिक दक्षिणी विएत-नाम से वापस बुला लिए जायग। (३) दक्षिणी विएत-ताम ्रौर 


~ 
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५४६ एशिया (दक्षिण-पूर्वी) का आधुनिक इतिहास 


राष्टीय आजाद मोरचे की सेनाएं इस समय जहां-नहां विद्यमान हैं, वे वहीं इ रहेंगी। । 

(४) दक्षिणी विएत-नाम के ग्रान्तरिक मामलों में श्रमेरिका कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, 

और वहाँ को सरकार को सैनिक सहायता भी नहीं देगा । ( ५) दक्षिणी विएत-ताम में 

अमेरिका तथा अन्य विदेशी राज्यों ने अपने जो से निक अड कायम किए हुए हैं, उन्हें 

६० दिनों के अन्दर-अन्दर समाप्त कर दिया जाएगा। (६) दक्षिणी विएत-ताम और 

राष्टीय आजाद मोरचे की सरकारें किसी विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की सैनिक 

सहायता प्राप्त नहीं करेंगी । न वे विदेशों से युद्धसामग्री लेगी और न विदेशी सँनिक- 

विशेषज्ञ ही स्वीकार करेंगी । (७) दक्षिणी विएत-नाम श्रौर राष्ट्रीय आजाद मोरचे की 

सरकारों के जेलखानों में जो असँतिक व्यक्ति कैद हैं, उन्हें भी झान्ति-समभोते पर 

हस्ताक्षर होने के पश्चात्‌ ६० दिनों के भ्रन्दर-श्रन्दर रिहा कर दिया जाएगा । (५) श्रमे- 

रिका और उत्तरी विएत-नाम यह स्वीकार करते हैं, कि दक्षिणी विएत-नाम को अपने 

राजनीतिक भविष्य के सम्बन्ध में स्वयं निर्धारण करने का अधिकार हैं, और यह अधि- 

कार पवित्र तथा अनुल्लंघनीय है । धूणेतया स्वतन्त्र तथा लोकतन्त्र आधार पर किये गये 

| ग्राम चुनाव के परिणामस्वरूप अपने शासन के सम्बन्ध में वहां की जनता स्वयं निर्णय 

ig करेगी, और यह चुनाव अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण के ग्रधीन कराया जाएगा, (६) दक्षिणी 

ht pti विएत-ताम और राष्ट्रीयःश्राजाद मो रचे की सरकारें यह स्वीकार करती हैं, कि वे एक 

je दूसरे के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना से काम नहीं लेंगी, लोकतन्त्र स्वाधीनताग्रों को 

अक्षुण्ण रखेंगी, सब कोई को भापण तथा राजनीतिक विचारों की अ्रभिव्यक्ति की पूर्ण 

स्वतन्त्रता प्रदान करेंगी, और राष्ट्रीय एकता व सदभावना की स्थापना के लिए पूर्णरूप 

में प्रयत्न करेंगी । (१०) दक्षिणी विएत-नाम के लिये एक राष्ट्रीय काँसिल की स्थापना 

की जायगी, जिसमें दक्षिणी विएत-नाम के राष्ट्रपति न्युगन वान थियू, राष्ट्रीय श्राजाद 

मोरचे और दक्षिणी विएत-नाम के ऐसे लोगों को जो किसी पक्ष में नहीं हैं, समान 

| निधित्त्व प्राप्त रहेगा । (११) शान्ति समभौते पर हस्ताक्षर होने के तीस दिनों के श्रन्दर- 

न अन्दर एक अन्तर्राष्ट्रीय कान्फरेन्स का आयोजन किया जायगा, और इस कान्फरेन्स को 

यह कार्य सुपुदे किया जायगा कि वह युद्ध को बन्द कर शान्ति की स्थापना के सम्बन्ध में 
समुचित कार्यवाही करे। 


इस प्रकार विएत-नाम के युद्ध का अन्त हुआ, जो वीस साल के लगभग समय से 
चलता ग्रा रहा था | अनुमान किया गया है, कि इस युद्ध में दस लाख से भी अधिक 
मनुष्यों का संहार हुआ, और अमेरिका ने इसके लिए श्रनन्त धनराशि खर्च की | श्रमें- 
रिका की सरकार का अनुमान है, कि १९६५ से १९७२ तक के सात वर्षो के काल में ही 
अमेरिका के १०,२०५ करोड़ डालर इस युद्ध में खचे हुए। चीन और रूस ने इस युद्ध में 
कम्युनिस्टों की सहायता के लिए अ्रपनी सेनाएं तो नहीं भेजीं, पर युद्ध सामग्री वे ग्रवश्य 
प्रदान ह । अमेरिका सच्श महाशक्ति जो विएत-ताम में कम्युनिस्टों को परात 
कर सकने में श्रसमर्थ रही, उसका एक कारण यह भी है, कि वहां की जनता की सहातु- 
भूति न्युगन वान थियू को सरकार के साथ नहीं थी । 

द्वितीय महायुद्ध के वाद दक्षिणी विएत-नाम में जो राजनीतिक उथल-पुथल होती 
रही, उस पर ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है। उत्तरी विएत-ताम के सम्बन्ध मं हम यह 
बता चुके हैं, कि वहां डॉ० हो ची मिन्ह के नेतृत्त्व में एक ऐसी सरकार की स्थापना हो 
गई थी, जो कम्युनिज्म की अनुयायी थी। १ 8५४ की जिनीवा कान्फरेन्स द्वारा इसे सर 
कार की वैध सत्ता ब कर ली गई थी। ग्रव डॉ० हो ची मिन्ह के सम्मुख तीत काँ | 
थे---अपने राज्य में कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित करना, ग्राथिक और ग्रौद्योगिक उत्ति | 
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विएत-नाम, कम्बोडिया ग्रौर लाग्रोस YY 


-के लिये प्रयत्न करना, श्रौर विएत-नाम के दोनों भागों को मिलाकर राष्टीय एकता 
“स्थापित करना । डॉ० हो ची मिन्ह ने श्रपने राज्य में उसी प्रकार की समाजवादी व्यवस्था 


को स्थापित करना प्रारम्भ किया, जैसी कि चीन में माग्रो त्से-तंग द्वारा की जा रही 
थी । जमीन पर से जमीदारों के व्यक्तिगत स्वत्त्द का अन्त कर पहले किसानों को सह- 
कारी समितियों में संगठित किया गया, और फिर जमीन को राज्य के स्वत्त्व में लाकर 
कम्यूनों का निर्माण किया गया । उत्तरी विएत-नाम के प्रदेश खेती की दृष्टि से अधिक 


उपयुक्त नहीं है श्रत: अ्रनाज की आ्रावश्यकता को पूरा करने के लिये ग्रसाधारण रूप से 


प्रयत्न किया गया, और कृपियोग्य भूमि की वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया । नये कल- 
कारखाने खोले गये, ताकि उनमें तैयार हुए माल को विदेशों में वेचकर वदले में ग्रनाज 
प्राप्त किया जा सके । उत्तरी विएत-ताम की आर्थिक व औद्योगिक उन्नति के लिए चीन 
ने भरपूर सहापता प्रदान की, और रूस द्वारा उसे ग्रावश्यक मशीनरी प्राप्त हुई । कल- 
कारखाने राज्य के स्वामित्व में स्थापित किये गये, और उत्तरी विएत-नाम ने कम्युनिस्ट 
श्रादर्शो के ग्रनुसार अपने ग्राथिक व सामाजिक जीवन का पुननिर्माण किया। उसकी 
शासनव्यवस्था प्रायः उसी प्रकार की है, जैसी कि चीन की है। राष्ट्रपति का चुनाव 
नेशनल एसेम्बली द्वारा किया जाता है, जिसके अधिवेशन साल में दो वार अ्रवश्य किये 
जाते हैं। १८ साल से अधिक ग्रायु के प्रत्येक पुरुष व स्त्री को एसेम्बली के सदस्य चुनने 
के लिये वोट का श्रधिकार है। एसेम्बली की सदस्य-संख्या ३६८ है, जिनमें से ६३ ग्रल्म- 


-संख्यक वर्गो का प्रतिनिधित्त्व करते हैं । स्थायी समिति ($2n५॥४ C०९९) और 


मन्त्रिपरिषद्‌ (7३४ 0४०८]) के सदस्य नेशनल एसेम्बली द्वारा चुने जाते हैं। इन 
की वही स्थिति तथा कार्य हैं, जो चीन में इन संस्थाओं के हैं। जब एसेम्बली के श्रधि- 
वेशन न हो रहे हों, तो स्थायी समिति उसके सब कार्यो को सम्पादित करती है । 

उत्तरी विएत-नाम की कम्युनिस्ट पार्टी का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। इन दोनों राज्यों की सीमाएं एक दूसरे के i लगती हैं, प्रतः 
उत्तरी विएत-नाम के लिये चीन के विरुद्ध आचरण कर सकना सुगम नहीं है। जव्र चीन 


और रूस में मतभेदों तया विरोध का सूत्रपात हुआ”, तो उत्तरी विएतनाम ने एक ऐसी- 
नीति को अपनाया, जिससे न वह पूर्णतया चीन का अनुयायी रहे और न पूर्णतया रूस 


का । चीन और रूस के विरोध में उसकी नीति प्रायः तटस्थ रही | ्ाणविकर ग्रायुवों का 
निर्माण ्रन्य देश न करें, इस सम्बन्ध में जो सन्धि रूस और अमेरिका जेसी महाशक्तियां 
कराना चाहती थीं, उत्तरी विएतनाम ने उस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया \ 
क्योंकि चीन ऐसी सन्धि का विरोधी था। Fe जब अगस्त, १६५८ में रूस. ने चेकोस्त प- 
वाकिया पर आक्रमण क्रिया, तो उत्तरी विएत-ताम ने इस आक्रमण का समन या, 
यद्यपि चीन की नीति इसका विरोध करने की थी । उत्तरी और दक्षिणी ब्रिएत-ताम हु 
युद्ध में उत्तरी विएतनाम चीन और रूस दोनों से सहायता प्राप्त करता रहा । इस कृ र 
मे उत्तरी विएतनाम ने जो थंनुपम साहस रौर वीरता प्रदशित की, रौर ps ब म 
वर्षा का जो वह धेयं के साथ सामना करता रहा, उसके कारा तस्ट देशों के 
दृष्टि में उसका महत्त्व वहुत बढ़ गया, और रूस तया चीन दोनों ही उसे श्रपन साथ 
रखने का प्रयत्न करते रहे । आ 

५ सितम्बर, १६६६ के दित उत्तरी विएत-नाम के राष्ट्रपति शौर कम्युनिस्ट 
पार्टी के प्रधान नेता डॉ० हो ची मिन्‍्ह की मृत्यु हो और उनका स का 
दोंग ने ग्रहण कर लिया । विएत-ताम के इतिहास में डॉ० हो का स त मा 
का है। उनके नेतृत्त्व में न केवल इस दश से विदेशी प्रमुत्त्व का अन्त ही हुश्ना अपितु 


x 
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५४८ एशिया (दक्षिण-पू्वी) का आधुनिक इतिहास 

बड़े भाग में कम्युनिस्ट व्यवस्था भी स्थापित हुई। बिएत-नाम के युद्ध के समाप्त हो 
जाने के पश्चात्‌ ग्रंब उत्तरी विएत-नाम के सम्मुख प्रमुख कारये यह हैं, कि सम्पूर्ण देश में 
राष्ट्रीय एकता की स्थापना को जाए। | 


(३) कम्बोडिया 


इन्डोचायना से फ्रेंच आधिपत्य का ह्लास होने पर कम्बोडिया को भी स्वतन्त्र 

होने का भ्रवसर प्राप्त हुआ । महायुद्ध (१६२६-४५) के बाद पहले उसकी स्थिति फ्रेंच 
ग्राधिपत्य को स्वीकार करते हुए एक पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र राज्य के सरश रही। फिर १६५४ 
में जिनीवा कान्फरेन्स के निर्णयों के परिणामस्वरूप वह भी एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न राज्यः 
हो गया । कम्बोडिया में राजतन्त्र शासन की सत्ता थी, और वहां के राजसिंहासन पर 
राजा नरोधम सिंहानूक (नरोत्तम सिंहनख) विराजमान थे। कम्बोडिया के राजाओं की 
फ्रेंच आधिपत्य में प्राय: वही स्थिति थी, जो ब्रिटिश काल में भारत में देशी रियासतों 
के राजाओं की थी । पर ग्रब कम्बोडिया का राजा पूर्णतया स्वतन्त्र हो गया था। उसका 
शासन पूर्णतया निरंकुश व स्वच्छन्द नहीं था। वहां वध राजतन्त्र की सत्ता थी, और 
भन्त्रिपरिपद्‌ को जनता द्वारा निर्वाचित विधानसभा के प्रति उत्तरदायी माना जाता 
था । श्रन्य लोकतन्त्र राज्यों के समान कम्बोडिया में भी अनेक राजनीतिक पार्टियां संग- 
डित थीं, जो विधानसमा में अपना बहुमत प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहती थीं। 
कम्युनिस्ट पार्टी भी वहां विद्यमान थी । बहुत-सी पार्टियों की सत्ता के कारण कम्बोडिया 
के शासन में निरन्तर परिवर्तन होते रहते थे, और कोई भी सरकार स्थायी रूप से देश का 
शासन करने में समर्थ नहीं हो पाती थी। राजा सिहानूक ने इसके लिए पार्टी सिस्टम 
को उत्तरदायी समका, ग्रौर फरवरी, १६५५ में उन्होंने देश में इस प्रश्‍न पर लोकमत 
(रिफरेन्डम) लिया, कि जनता उनके कार्यों तथा नीति का समर्थन करती है या नहीं | 
जनता ने अत्यधिक बहुमत से सिहानूक का. समर्थन किया । इस पर उन्होंने शासन में 
कतिपय ऐसे सुधार किये, जिनका प्रयोजन बहुत-सी पार्टियों का अन्त कर अपने प्रभाव 
तथा ग्रधिकारों में वृद्धि करना था । मार्च, १९५५ में उन्होंने स्वेच्छापूर्वक राजगद्दी का 
परित्याग कर दिया। वे चाहते थे कि कम्बोडिया की राजनीति में सक्रिय रूप से 
भाग लें, जो राजा रहते हुए सम्भव नहीं था। अरव उनके पिता नरोधम सुरामरित 
(नरोत्तम सुरामृत) कम्बोडिया की राजगद्दी पर आरूढ़ हुए, और सिहानूक ने संगकुम 
(समाजवादी जनता पार्टी) के नाम से एक राजनीतिक पार्टी का संगठन किया । इस 

पार्टी का उद्देश्य कम्बोडिया में वैध राजतन्त्र शासन को सफल बनाना था। ११ सितम्बर, 
१६५५ को विधानसभा का नया चुनाव कराया गया, जिसमें वोट देने धिकार 

सब वयस्क स्त्री-पुरुषों को दिया गया था। चुनाव में संगकुम पार्टी को शत प्रतिशत 
सफलता प्राप्त हुई, श्रौर विधानसभा के सब ६१ सदस्य इसी पार्टी के निर्वाचित हो गये । 
इसके बाद २३ मार्च, १९५८, १० जून १६६२ और ११ सितम्वर १६६ के चुनावों में 
भी इसी पार्टी ने शत प्रतिशत सफलता प्राप्त की । इस प्रकार कम्बोडिया में उन बहुत-सी 
पार्टियों का श्रन्त हो गया, जिनके कारण वहां कोई भी सरकार 'चिरकाल तक 
अपने पद पर रहने में असमर्थ रहती थी। ३ एप्रिल, १६६० के दिन राजा नरोधम सुरा- 
मरित की मृत्यु हो गई। देश का शासन अब पूर्णरूप से सिहानूक के हाथों में श्रा गया । 
विधान समा में श्रपना शत प्रतिशत वोट होने के कारण प्रधानमन्त्री के रूप में सरकार 
के सवेसर्वा थे, श्रौर उनकी नीति का विरोध करने वाला कम्बोडिया में कोई नहीं था । 
राजसिंहासन पर श्रब उनकी माता महारानी कोस्समक विराजमान थीं, जिनका कार्य 
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विएत-नाम, कम्बोडिया ग्रौर लाग्रोस ५४६ 


केवल ग्रौपचारिक बातों को सम्पन्न करना था । शासन-सम्बन्धी कोई शक्ति उनके हाथों 
में नहीं थी । के 


सिहानूक के नेतृत्व में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कम्बोडिया की स्थिति पहले एक | 

तटस्थ राज्य की थी । श्रमेरिका भी उसकी आर्थिक उन्नति के लिये सहायता देने में तत्पर iF 
था, और रूस भी। पर सिहानूक़् के विचार समाजवादी तथा वामपक्षी थे। इस कारण 
उनका भुक्राव धीरे-धीरे रूस तथा चीन की ओर होता गया। दक्षिणी विएत-नाम की 
विएत-कांग पार्टी के लोग न्यो दिन्ह दियम की सरकार के विरुद्ध संघर्ष में अरब कम्बो- | 
` डिया की भूमि का प्रयोग करने लगे, जिसके कारण दक्षिणी विएत-ताम और कम्बोडिया 
के संघर्षो में कटुता आ गई। १६६०-६१ में सिहानूक ने दक्षिणी विएत-नाम से राज- 
नयिक सम्बन्धों का ग्न्त कर दिया, और अमेरिका द्वारा जो सैनिक सहायता दक्षिणी | 
विएत-ताम को दी जा रही थी, उसक्रा विरोध करना शुरू किया। उसने यह भी शिकायत h 
की, कि श्रमेरिका कम्बोडिया में उसके विरोधियों की सहायता करने में तत्पर है। यह | 
विरोध इतना बढ़ा, कि उसने ग्रमेरिका के साथ मी ग्रपने राजनयिक सम्बन्धों की समा- 
प्ति कर दी (नवम्बर, १९६३), और अमेरिका द्वारा जो ्राथिक सहायता कम्बोडिया 
को प्रदान की जा रही थी (जो ३५० लाख डालर वाषिक थी), उसे लेना भी बन्द कर 
दिया । इस समय से कम्त्रोडिया का अमेरिका से सम्बन्ध उच्छिन्त हो गया, और वह सब 
क्रियात्मक इष्टियों से कम्युनिस्ट गुट का समर्थक हो गया। उसने दक्षिणी विएत-नाम के 
राष्ट्रीय आजाद मोरे की वध सत्ता को भी स्वीकार कर लिया, और उसके प्रतिनिधियों 
को अपनी राजधानी में राजनयिक स्थिति प्रदान कर दी। पर अमेरिका के लिये 

' इस दशा को सहन कर सकना सम्भव नहीं हुआ । कम्बोडिया में ऐसे वर्गो को भ्रव भी 
सत्ता थी, जो सिहानूक की वामपक्षी प्रवृत्तियों के विरोधी थे। श्रमेरिका ने इन्हें सहायता 

' देना प्रारम्भ किया, जिसके कारण उनको शक्ति में वृद्धि होने लगी, र एक सैनिक षड़- 
यन्त्र के परिणामस्वरूप मिहानूक को पदच्युत कर दिया गया। १ ° के प्रारम्म में 

' सिहानूक यूरोप की यात्रा के लिये गये हुए थे। उनकी ्रनुपस्यिति में जनरल लॉन नॉल 
ने अपने कतिपय सैनिक अफसरों के साथ मिलकर सिंहानूक के विरुद्ध षड्यन्त्र किया, 
और कम्बोडिया की शासनशक्ति को अपने हाथों में ले लिया । इस प्रकार अमेरिका करू 
बोडिया में एक ऐसी सरकार स्थापित करने में समर्थ हुआ, जो उसकी अनुवर्ती व समर्थक 
है। सिहानूक के लिये म्र ग्रपने देश वापस लौट सकना सम्भव नहीं हुआ, और उन्होंने 

` पेकिंग जाकर अपनी सरकार की स्थापना कर ली। उनके समर्थक बहुत-से वामपक्षी नेता 
भी पेकिग चले गये। सिहानूक की यह सरकार अब पेकिंग में विद्यमान है, और चीन 
आदि अनेक कम्युनिस्ट देशों की दृष्टि में बही कम्बोडिया की वैध सरकार है। पर कम्बो- 
डिया में जनरल लॉन नॉल की सैनिक सरकार का शासन है, जो संविधान की सर्वथा 
उपेक्षा कर सब शक्ति अपने हाथों में लिये हुंए है। अमेरिका इस सरकार को प्रचुर परि- 
माण में सहायता प्रदात कर रहा है। कम्ब्रोडिया की आथिक उन्नति के लिये की जाने 
वाली सहायता की मात्रा १० करोड़ डालर वाषिक है, और सैनिक सहायता ४५ लाख 
डालर प्रति दिन के लगभग है। इस प्रचुर सहायता के कारण जनरल लॉन नॉल अपनी 
स्थिति को पर्याप्त रूप से सुरक्षित समकते हैं। पर कम्वोडिया में ऐसे लोगों की कमी 
नहीं है, जो कम्यनिस्ट व वामपक्षी विचारों के समर्येक हैं, और अपने देश पर अ्रमेरिका 
का प्रभाव जिन्हें पसन्द नहीं है। ये पेक्रिं-स्थित सिहानूक सरकार को अपने देश की बेथ 

ई. सरकार मानते हैं, और उसका समर्थन करना ग्रपना कतं व्यसमते हैं। इन्होने जनरललॉन 

नॉल की सरकार के विरुद्ध गुरीला युद्ध प्रारम्भ कर दिया है, जिस के कारण इस समय 
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५५० एशिया (दक्षिण-पूर्वी) का आधुनिक इतिहास 


(एप्रिल, १६७३) तक कम्बोडिया के ७० प्रतिशत प्रदेशों पर कम्युनिस्टों का शासन स्था- 
पित हो गया है । वे फूनोम पेन्ह के समीप तक पहुँच गये हैं, और कम्बोडिया की यह राज- 
घानी कम्युनिस्ट सेनाओं द्वारा घेर ली गई है। यह कह सकना कठिन है, कि कम्बोडिया 
के इस गृह-युद् का अन्त कव और किस प्रकार होगा । विएत-नाम में य की ग्ब समाप्ति 
हो गई है, पर कम्बोडिया का युद्ध श्रमी जारी है, और अमेरिका उसमें उसी प्रकार से 
भाग ले रहा है, जैसे कि पहले वह विएत-नाम के युद्ध में ले रहा था। 


कम्वोडिया एक छोटा-सा देश है। उसका क्षेत्रफल ७१,००० वर्गमील है, और 
उसकी जनसंख्या ६३ लाख के लगभग है। पर अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से उसका महत्त्व कम 
नहीं है । यदि सिहानूक को वहां की झासनशक्ति अपने हाथों में ले लेने में सफलता प्राप्त 
हो गई, तो दक्षिणपूर्वी एशिया में एक महत्त्वपूर्ण कम्युनिस्ट केन्द्र स्थापित हो जायगा। 
इसी कारण ग्रमेरिका लॉन नॉल को सव प्रकार से सहायता देने में कटिबद्ध है। 


IN -(४) ला्ओरोस 


विएत-नाम और कम्वोडिया के समान लाग्रोस भी पहले फ्रांस के अधीन था, 

और इन्डोचायना के ्रन्तगत था । जिनीवा कान्फरेन्स (१६५४) के निर्णयों के श्रनुसार 

इसने भी स्वतन्त्रता प्राप्त की, और वहां वैध राजतन्त्र शासन का प्रारम्भ हुआ। पर 

| दक्षिणपूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान लाओस में भी कम्युनिस्ट पार्टी विद्यमान थी, 

\ आर जापान के विरुद्ध संघर्ष में इस पार्टी ने महत्त्वपूर्ण भाग लिया था। वहां की कम्यु- 

निस्ट पार्टी 'पाथेत लामो? कहाती थी, और जिनीवा कान्फरेन्स के समय लाओस के दो 

’ प्रान्त (फोंग माली और सामन्यूग्रा) इस पार्टी के अधिकार में थे। लाग्रोस के विषय में 

Mi निर्णय करते हुए जिनीवा कान्फरेन्स ने यह स्वीकार किया था, कि श्रमी सामथिक रूप से 

Mv इन दोनों प्रान्तों पर कम्युनिस्टों का ही अधिकार रहने दिया जाए, और यह यत्त किया 

जाए कि निकट भविष्य में इन्हें भी शेप लाश्रोस के साथ सम्मिलित किया जा सके । पर 

कम्युनिस्ट लोग इन प्रान्तों को आधार वना कर सारे देश के शासन को अपनी अधीनता 

में ले आना चाहते थे, और दक्षिणी विएत-नाम की विएत-कांग पार्टी का सहयोग उन्हें 

प्राप्त था | साथ ही, उत्तरी विएत-नाम की कम्युनिस्ट सरकार भी उनकी सहायता के लिये 

तत्पर थी । इस दशा में श्रमेरिका ने विश्नन्तिआन (लाझ्ोस की राजधानी) की सरकार 

' का समर्थन प्रारम्भ किया, और उससे भरपूर मात्रा में प्राथिक व सैनिक सहायता प्राप्त 

' कर इस सरकार ने फोंग माली रौर सामन्यूआ में केन्द्रित कम्युनिस्टों के साथ सशस्त्र 

संघर्ष प्रारम्भ कर दिया। पर सँन्यशक्ति द्वारा कम्युनिस्टों को परास्त नहीं किया जा 

सका । ह १६५५ तक दोनों पक्षों में युद्ध जारी रहा पर जब उसका कोई परि- 

णाम नहीं निकला, तो विश्रन्तिश्रान की सरकार ने यहु प्रयत्न किया, कि क्‌म्युनिस्टों के 

सार्थ सुलह की नीति वरती जाए और देश के शासन में उनका भी सहयोग प्राप्त किया 

जाए । इसीलिये नवम्वर, १६५७ में लाओस में एक ऐसी सरकार कायम की गई, जिसमें 
कम्युनिस्ट भी सम्मिलित थे। इसे 'नेशनल यूनियन' की सरकार कहते थे | पर यह सरू . 

म देर तक कायम नहीं रह सकी । १६५६ में नेशनल यूनियन का अन्त हो गया, और 

कम्युनिस्टों ने एक वार फिर सरकार के विरुद्ध गुरीला युद्ध का प्रारम्भ कर दिया। 


_ इस समय लाओस में तीन प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की सत्ता थी--(१) | 
लाओ, जिसके नेता प्रिस सूफनोवोंग थे, ओर जो कम्युनिस्ट व्यवस्था“सैथा समाजवादी 
विचारधारा की पक्षपाती थी। (२) राजसत्ता का पक्षपाती दल, जिसके नेता प्रिस बुत 
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ऊम थे। (३) मध्यमार्गी दल, जिसका नेतृत्व प्रिंस सुवन्न फूम के हाथों में था और जो 
पाथेत लाश्रो के साथ सहयोग का पक्षपाती था। इन तीनों दलों का यह प्रयत्न था, कि 
लाओस की केन्द्रीय सरकार को हस्तगत कर सम्पूर्ण देश को अपने शासन में ले श्राये । 
इसी कारण लाओोस में किसी सरकार का देर तक कायम रहना सुगम नहीं था, और वहां 
निरन्तर संघर्ष होते रहे। नेशनल यूनियन की सरकार के पतन के पश्चात्‌ विग्नन्तिआन 
की सरकार प्रिंस बून ऊम के हाथों में आ गई थी, जो कम्युनिस्टों के दमन के लिये कटि- 
बद्ध थे। पर अगस्त, १६६० में कांग ली नामक एक सैनिक नेता ने षड्यन्त्र द्वारा उनकी 
सरकार का अन्त कर दिया, और मध्यमार्गी दल के नेता प्रिस सुवन्न फूम ने एक नई सर- 
कार का निर्माण किया । यह सरकार कम्युनिस्टों से सुलह करने के पक्ष में थी। इसलिये 
यह मी देर तक कायम नहीं रह सकी, और जनरल फूमी नोस्वान ने एक सैनिक षड्यन्त्र 
द्वारा इसका भी अन्त कर दिया (दिसम्बर, १६६०) । अब राजसत्ता के पक्षपाती दल के 
-नेता प्रिस बून ऊम ने प्रधानमन्त्री का पद ग्रहण किया, और उन्होंने नई सरकार का 
निर्माण किया। फूमी नोस्वान के षड्थन्त्र के कारण पदच्युत हुए प्रिस सुवन्न फूम अब 
कम्युनिस्टों से जा मिले, ग्रौर उन्होंने उनके सहयोग से नई सरकार के विरुद्ध संघर्ष प्रारम्म 
कर दिया । इससे लाओस में ग्रहयुद्ध शुरू हो गया श्रौर वहां की स्थिति बहुत विगड़ गई। 
प्रिस बून ऊम ने इस स्थिति को संमालने के लिये ग्रमेरिका से सहायता की याचना की । 
इस पर रूस कम्युनिस्टों और सुवन्त फूम की सहायता के लिये मैदान में उतर श्राया, 
ओऔर उसने हवाई जहाजों द्वारा गुद्ध-सामग्री पाथेत लाग्रोत को पहुंचानी शुरू कर दी। 
उत्तरी विएत-नाम भी इस अवसर पर शान्त नहीं रहा, और वह भी कम्युनिस्टों को सहा- 
यता के लिये तत्पर हो गथा । रूस श्रौर उत्तरी विएत-नाम की सहायता प्राप्त कर पायेत 
लाश्रो और सुवन्त फूम की सम्मिलिए सेनाग्रं ने लाम्नोस के उत्तरी प्रदेशों पर कब्जा कर 
लिया, और वे मध्य लाग्रोस में भी बहुत दूर तक आगे बढ़ आईं । अमेरिका से सँनिक 
सहायता प्राप्त होने पर भी प्रिस वून ऊम की सरकार उनका सामना कर सकने में प्रस- 
मर्थ रही । पर कम्युनिज्म के विरोधी देश यह सहन करने को उद्यत नहीं थे कि लामो 
में भी कम्युनिस्टों की शक्ति बढ़ती जाए। यदि यह राज्य मी कम्युनिस्टों के प्रविकार में 
अरा जाता, तो दक्षिणी विएत-ताम और कम्बोडिया के | लिये भी कम्युनिज्म के प्रमाव से 
बचे रहना अ्रसम्मव हो जाता। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देश यह नहीं होने रा 
चाहते थे। इस युग की राजनीति में रूस का यह प्रयत्न था, कि पूँजीवादी पाश्‍चात्य पा 
के प्रति सह-आस्तित्त्त की नीति को अ्रपताया जाए। अतः उसने यह्‌ उचित समझा कि 
लाग्रोस के प्रश्‍न को लेकर दक्षिण-पूर्वी एशिया में एक नये युद्ध का सूत्रपात न होने देना 
विश्व में शान्ति को बनाये रखने के लिये वश्यक है। रूस रीर चीन में इस समय विरोध 
प्रारम्भ हो चुका था । इस दशा में ब्रिटेन और रूस की ओर से एक अपील जारी की गई, 
जिसमें दोनों पक्षों से यद्ध बन्द करने के लिये कह गया, और यह प्रस्ताव रखा गया, कि 
जिनीवा कान्फरेन्स का फिर से आयोजन किया जाए, जो लाग्रोस की समस्या का शान्ति- 
मय उपायों से समाधान करने का प्रयत्त करे । १६ मई, १६६१ के दिन १४ राज्यों के 
प्रतिनिधि जिनीवा में एकत्र हुए, और लम्बी बातचीत के अनन्तर वे इस परिणाम पर 
पहुंचे कि लाग्रोस का शासन करने के लिये एक ऐसी सरकार का संगठन i 
जिसमें कि वहां की तीनों मुख्य पािय के व्यक्ति सम्मिलित हों । साथ ही, a 2०. 
सब विदेशी सेनाएं वापस चली जाएं । इस निर्णय के अनुसार २३ जूत, १ रे नम 
गरोस के लिये एक मिले-जुले मन्त्रिमण्डल का निर्माण कर लिया गया, जिसमें प्रधानमन हे 
ह पद मध्यमार्गी दल के नेता प्रिस सुवन्त कूम को प्राप्त हुम्रा। २३ जुलाई, १६६२ 
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५५२ एशिया (दक्षिणःपूर्वी) का आधुनिक इतिहास 


दिन एक नई सन्धि पर जिनीवा कान्फरेन्स में सम्मिलित सब राज्यों के प्रतिनिधियों ने. 


हस्ताक्षर कर दिये । इस सन्धि द्वारा ला्रोस की तटस्थता को सबने स्वीकार कर लिया । 
जो विविध राज्य इस कान्फरेन्स में सम्मिलित हुए थे, वे निम्नलिखित थे--ग्रमेरिका, 
ब्रिटेन, रूस, कनाडा, कम्बोडिया, बरमा, चीन, उत्तरी विएत-नाम, दक्षिणी विएत-नाम, 
पोलँण्ड, थाईलैण्ड, भारत, लाओस की केन्द्रीय सरकार ओर पाथेत लाओ की सरकार । 
लाग्रोस में शान्ति स्थापित रखने तथा गृह-कलह का श्रन्त करने के प्रयोजन से एक 
रन्त रष्ट्रीय कन्ट्रोल कमीशन की भी नियुक्ति की गई, जिसका अध्यक्ष भारत को बनाया 
गया, और कनाडा तथा पोलैण्ड को उसकी सदस्यता प्रदान की गई। 


निस्सन्देह, ला्रोस के लिये ये निर्णय बड़े महत्त्व के थे। इससे न केवल वहां 


शान्ति ही स्थापित होती थी, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को दूर करने में मी बहुत सहा- 
यता मिलती थी । रूस के प्रधानमन्त्री खश्चेव तथा श्रमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी दोनों 


ही इससे पूर्णतया संतुष्ट थे। पर लाग्रोस में मिली-जुली सरकार का सफल हो सकता" 


सुगम नहीं था। शीघ्र ही, उसमें मतभेद प्रारम्भ हो गये । सरकार के विरुद्ध षड्यन्त्र 
जारी रहे, और पाथेत लाग्रो पार्टी उससे पृथक्‌ हो गई। लाश्रोस की उत्तरी सीमा चीन 
के साथ लगती है, ्रौर उसके उत्तर-पूवे में उत्तरी विएतं-ताम की स्थिति है। इन दोनों 
राज्यों में कम्युनिस्ट सरकारें विद्यमान थीं, जो लाग्नोस के कम्युनिस्टों को प्रोत्साहन देती 
रहती थीं । कम्युनिस्टों ने सुवन्न फूम की मिली-जुली सरकार के विरुद्ध फिर संघर्ष प्रा- 
रम्भ कर दिया, और फरवरी, १६६३ में कर्नल केसेन वाँग सन्वन्ह की हत्या कर दी गई। 
यह सैनिक अफसर कम्युनिस्टों का विरोधी था, और उसकी हत्या में कम्युनिस्टों का हाथ 
था । कुछ समय बाद एप्रिल, १६६३ में मन्त्रिमण्डल के भ्रन्यतम सदस्य क्विनीन फोल्सेना 
की मौत के घाट उतार दिये गये । यद्यपि वे मध्यमर्गी पार्टी के थे, पर कभ्युनिस्टों के प्रति 
उनकी सहानुभूति थी। इस हत्या का यह परिणाम हुआ, कि उत्तरी लाझोस में कम्यु- 
निस्टों ने फिर युद्ध प्रारम्भ कर दिया । जास के मैदान में कम्युनिस्ट सेनाओं और केन्द्रीय 
सरकार की सेनाश्रों में बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई। शरन्तर्राष्ट्रीय कण्ट्रोल कमीशन के 
प्रयत्न से यह लड़ाई तो देर तक जारी नहीं रही, पर लाओोस में शान्ति स्थापित नहीं हो 
सकी । समय-समय पर वहां षड्यन्त्र तथा हत्याएं होती रही । उत्तरी लाग्रोस पर कम्यु- 
निस्टों का आधिपत्य कायम रहा, और उन्हें चीन तथा उत्तरी विएत-नाम से सहायता 
प्राप्त होती रही । विएत-नाम के युद्ध ने जब उग्र रूप धारण किया, तो उत्तरी विएत- 
नाम तथा विएत-काँग की कम्युनिस्ट सेनाएं दक्षिणी विएत-नाम पर आक्रमण करने के 
लिये लाग्रोस की भूमि का उपयोग करने लगीं, और प्रिस सुवन्न फूम की सरकार उन्हें 
ऐसा करने से नहीं रोक सकीं । इस पर अ्रमेरिकन सेनाग्रों ने लाग्रोस पर भी बम्बवर्षा 
शुरू कर दी, ताकि कम्यूनिस्टों -के दक्षिणी विएत-नाम पर ग्राक्रमण करने के मागे को 
प्रतिरुद्ध किया जा सके जब तक विएत-नाम के.युद्ध की समाप्ति नहीं हो गई, लाझ्रोस 
भी इस युद्ध की ऋपट से वचा नहीं रहसका। राष्ट्रीय श्राजाद मोरचे और उत्तरी विएत- 
नाम की सेनाएं उसकी भूमि का स्वेच्छापूर्वेक उपयोग करती रहीं, और अमेरिकन हवाई 
जहाज उस पर गोलाबारी करते रहे। 


इस बीच में लाओस की, केन्द्रीय सरकार के लिये भी सुव्यवस्थित रूप से कार्य 
कर सकता सम्भव नहीं रहा। पाथेत लाग्रो पार्टी उससे पृथक्‌ हो चुकी थी, यद्यपि रा | 
सत्ता की पक्षपाती दक्षिण पार्टी और मध्यमार्गी पार्टी उसमें सम्मिलित थीं । इन दोतों 
पार्टियों में संघर्ष चलता रहता था, और ये दोनों ही विधानसभा में बहुमत प्राप्त 
कर सरकार में भ्रपने प्रभाव को बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील रहती थीं। पर मध्यमार्गी 
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पार्टी के नेता प्रिस सुवन्न फुम प्रधानमन्त्री के पद को संभाले रख सकने में समर्थ रहे | पर 
"उन्हें केवल अपने विरोधी व प्रतिस्पर्धी राजनीतिक नेताओं की ही समस्या का सामना 
नहीं करना पड़ा श्रनेक वार कतिपय सैनिक अफसरों ने भी उनके विरुद्ध उठ खड़े होने 
का प्रयत्न किया । २६ श्रक्ट्वर, १६६९ को लाग्रोस की वायू सेना के प्रधान सेनापति 
जनरल थाओ मा के उकसाने पर विशग्नन्तिआन पर हवाई जहाजों द्वारा गोलावारी की गई, 
गौर जनरल कांग ली ने मी इसी समय विद्रोह का प्रयत्न किया । पर ये सैनिक अ्रफसर 
अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके, और इन्हें लाओस छोड़कर विदेशों में श्राश्नय लेने के 
लिये विवश होना पड़ा। 


लाग्रोस में अब भी वंशक्रमानुगत राजतन्त्र शासन की सत्ता है, पर सरकार का 
संचालन ऐसी मन्त्रिपरिषद्‌ के हाथों में है जो जनता द्वारा निर्वाचित विधानसमा के प्रति | 
उत्तरदायी है। विधानसमा में जो व्यक्ति बहुसंख्यक सदस्यों का नेतृत्व करता हो या जो 
उनका विश्वास प्राप्त करने में समर्थ हो, राजा उसी को प्रधानमन्त्री के पद पर तियुक्त 
करता है । प्रधानमन्त्री जिस मन्त्रि परिषद्‌ का निर्माण करे, उसके लिये यह आवश्यक है, | 
कि वह विधानसमा द्वारा अपने पक्ष में विश्वास का प्रस्ताव स्वीकृत करा ले। ! 


लाञ्रोस का क्षेत्रफल ६१,००० वर्गमील है, और उसकी जनसंख्या २५ लाख के 

लगभग है। वह चारों ओर से ग्रन्य राज्यों से घिरा हुआ है, और उसके पास कोई भी 

समुद्रतट नहीं है । उसके उत्तर में चीन, पूर्व में विएत-ताम, पश्चिम में थाईलैण्ड और 

“दक्षिण में. कम्बोडिया स्थित है। समुद्रतट न होने के कारण लाश्रोस बिदेशी व्यापार के 
लिये अपने सीमावर्ती राज्यों के सहयोग पर ही निर्मर करता है। 
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चौंतीसवां ग्रध्याय 


(१) इन्डोनीसिया से डच प्रभुत्व का ग्रन्त 


द्वितीय महायुद्ध (१६३९-४५) के समय इण्डोनीसिया पर किस प्रकार जापान 

का प्रमुत्त्व स्थापित हुश्रा, श्रौर वहाँ के राष्ट्रीय नेताओं ने जापान के श्रपकषं के समय किस 

| प्रकार डा० सुकर्णं के नेतृत्त्व में एक स्वतन्त्र रिपब्लिकन सरकार कायम कर ली--इस 
ss विषय पर हम इस ग्रन्थ के पच्चीसवें ग्ध्याय में विशद रूप से प्रकाश डाल चुके हैं। डच 
i लोगों को यह सहन नहीं हुआ, कि उनके साम्राज्य का यह महत्त्वपूर्ण प्रदेश उनके श्राधि- 
Hh, पत्य से मुक्त होकर स्वतन्त्र हो जाए। इसीलिए उन्होंने सैनिक शक्ति का प्रयोग कर फिर 
से इन्डोनीसिया को भ्रपते अधीन करने का प्रयत्न किया, जिसके कारण वहां की रिपब्लि- 
ht कन सरकार और हालैण्ड में युद्ध छिड़ गया । इस युद्ध का ग्रन्त नवम्बर, १६४६ की गोल 
मेज परिषद्‌ द्वारा हुआ, जिसके अधिवेशन हेग में हुए थे। हेग की गोल मेज परिषद्‌ 
| द्वारा इस देश की समस्या को निम्नलिखित ढंग से हल किया गया था--(१) इण्डो- 
नीसिया की स्थिति एक सम्पूर्ण-प्रमुत्व-सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य की हो। (२) हालैण्ड के 
साथ मिलकर इण्डोनीसिया एक यूनियन का निर्माण करे, जिसमें दोनों राज्यों की स्थिति 
Bt एक समान मानी जाए। (३) यह यूनियन विदेश-नीति और श्राथिक मामलों के सम््रन्ध 
NL में उपयुक्त अधिकार रखे, और यूनियन में सम्मिलित दोनों राज्य विदेशी राजनीति और 
hihi आथिक उन्नति के मामलों में परस्पर सहयोग से कार्य करें। (४) दोनों राज्यों में लोक- 
तन्त्र शासन स्थापित रहे । (५) इण्डोनीसिया का जो राष्ट्रीय ऋण है, उसकी ग्रदायगी 

की उत्तरदायिता इन्डोनीसियन सरकार पर ही रहे। (४) दोनों राज्यों में जिस प्रश्न 

पर विवाद हो, उसका निर्णय - पञ्चनिर्णय-पद्धति द्वारा किया जाए। (७) यूनियन का 

अध्यक्ष पद हालैण्ड की रानी जूलियाना और उसके वंशाजों के पास रहे। 


हेग की गोल मेज परिषद्‌ द्वारा किये गए इन निणंयों (२ नवम्बर, १६४९) के 
अनुसार इण्डोनीसिया ने स्वतन्त्र एवं सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्त स्थिति प्राप्त कर ली थी । 
दिसम्बर, १९४९ में 'इण्डोनीसिया के मंयुक्त राज्य की रिपब्लिक' (२७०४७॥० ०£ € 
United Sta tes of Indonesia) नाम से एक नये राज्य'की स्थापना हुई, जिसका शासन 
डा० सुकर्णं के नेतृत्त्व में संगठित एक सामयिक सरकार के हाथों में था । इस राज्य में वे 
Nf द्वीप शामिल थे, जिन पर पहले हालैण्ड का श्राधिपत्य था, ग्रौर जिन्हें 'नीदरलैण्ड्स 
इन्डीज र नाम से कहा जाता था । केवल पश्चिमी न्य गिनी को इस नये राज्य के प्रन्त- 
गेत नहीं किया गया था । इस द्वीप की भौगोलिक स्थिति अन्य इण्डोनीसियन ट्वीपों की 
अपेक्षा श्रास्ट्रेलिया के धिक समीप है । गत महायुद्ध के समय जापान का मुकाबिला करते 
शौर उसे पराजित pa लिए मित्र-पक्ष की सेनाओं ने इसे अपना केन्द्र बनाया था, 
और उन्होंने यह ति श्रनुमव कर लिया था, कि सामरिक दृष्टि से इसका महत्त्व 
बहुत श्रधिक है । इसी कारण हालैण्ड इस द्वीप पर अपना आधिपत्य कायम रखना चाहता 
था, और हेग की गोल मेज परिषद्‌ द्वारा इसे इण्डोनीसिया के संयुक्त राज्य के अ्रत्तगंत 


इन्डोनीसिया, मलायीसिया ओर सिंगापुर 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Me | लक: 


| Digitized by Arya Samaj Foundation ceo | and eGangotri | Fi 


इन्डोनीसिया, मलायीसिया और सिंगापुर ५५५ 


नहीं किया गया था न यद्यपि इण्डोनीसिया के राष्ट्रीय नेता इससे सहमत नहीं थे, पर 
सामयिक रूप से उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था। 


१६५० में इण्डोनीसिया के लिए नये संविधान का निर्माण किया गया, जिसके 5 

अनुसार राज्य के स्वरूप को संवर्गात्मक (फिडरल) न रख कर एकात्मक (यूनिटरी) कर | 
दिया गया ! इसीलिडे इसका नाम भी 'इन्डोनीसिया के संयुक्त राज्य की रिपब्लिक' के | 
स्थान पर 'इण्डोनीसिया की रिपब्लिक' रख,दिया गया। यद्यपि इण्डोनीसिया में ४ बड़े, 
२५ अपेक्षाकृत छोटे और हजारों छोटे-छोटे वीप श्रन्तरगेत हैं, पर वहाँ के राष्ट्रीय नेताग्रों | 
ने यही उचित समझा, कि उनके राज्य का स्वरूप संवर्गात्मक न होकर एकात्मक हो। | 
नये संविधान में राष्ट्रपति के श्रधीन शासन (प्रेजिडेन्शल सिस्टम) को स्वीकार किया 
गया, और कानून बनाने तथा नीति का निर्धारण करने के लिए पालियामेन्ट की व्यवस्था 
की गई । डा० सुकर्ण को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित किया गया, और उनके सक्षम नेतृत्त्व 
में इण्डोनीसिया की रिपब्लिक स्वतन्त्र रूप से उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते लगी। 


यद्यपि अरब इन्डोनीसिया ने पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी, पर हाल॑ण्ड के साथ 
उसके सम्बन्ध का अन्त नहीं हुआ था । नवम्वर, १६४६ की सन्धि के अनुसार हालंण्ड 
पौर इन्डोनीसिया को मिला कर जिस यूनियन का निर्माण क्रिया गया, स्वामाविक रूप 
से उसमें हालैण्ड का प्रमुख स्थान था, क्योंकि यह यूनियन पुराने साम्राज्यवाद का ही 
परिणाम था। माषा, धर्म, संस्कृति, मौगोलिक एकता आदि समी दृष्टियों से हाल॑ण्ड और 
इन्डोनीसिया के लोग एक दूसरे से सर्वथा भिन्त हैं । उनमें राष्ट्रीय एकता की अनुभूति | 
सर्वथा ग्रक्रियात्मक है। ऐतिहासिक दृष्टि से इन दोनों में चिरकाल तक सम्बन्ध रहा | 
था, और हालैण्ड इण्डोनीसिया पर अपने प्रभाव को कायम रखना चाहता था। इसी 
के कारण इस यूनियन का निर्माण किया गया था । इस यूनियन का प्रयोजन यह था, कि 


Ds 


| “हालैण्ड और इन्डोनीसियत रिपब्लिक अपने सर्वसामान्य हितों का.परस्पर सहयोग द्वारा 
| साधन करें । विशेषतया, दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध, आत्मरक्षा, आय-व्यय, और आथिक 
एवं कांस्क्तिक मामलों में परस्पर सहयोग से कार्य 903 करें ।” पर इन दोनों राज्यों में 
| - परस्पर सहयोग सुगम नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय दृष्टि से इनमें एकता का सर्वथा भ्रमाव 
था । द्वितीय महायुद्ध के बाद जब भारत, लंका, पाकिस्तान आदि ते स्वतन्त्रता प्राप्त 
| की, तो इन राज्यों ने भी ब्रिटेन के साथ अपने सम्बन्ध को जारी रखा, और म ब्रिटिश 
| कामनवेल्थ के सदस्य बने रहे । कामतवेल्थ की एकता के प्रतीक के रूप में इन्ह ब्रिटेन 
| की रानी और उसके वंशाजों की प्रमुखता को भी स्वीकार किया। पर हालण्ड और इन्डो- 


नीसिया के यूनियन का स्वरूप ब्रिटिश कामतवेल्थ से मिनन था। जहाँ उसमें हालेण्ड की 
रानी और उसके वंशजों को यूनियन का अध्यक्ष माना गया था, वहां साथ ही यह भीः 
स्वीकार किया गया था कि दोनों राज्यों (हालैण्ड और इन्डोनीसियन रिपब्लिक) में मत- 
| भेद व विवाद होने की दशा में उसका निर्णय एक पंचायती 2 (यूनियन कोट आफ 
| ग्राबिट्रेशन) द्वारा कराया जाए, जिसके छः सदस्य हों । इनमें से तीन की नियुक्ति हालेण्ड 
; द्वारा की जाया करे और तीन की इण्डोतीसिया ह द्वारा, ब साल बारी-बारी से 
| प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों में से किसी एक को कोर्ट का चेयरमैन बनाया जाग । यदि a 
| बहुसम्मति द्वारा किसी मामले का निर्णय न हो सके, तो किसी विदेशी व्यक्ति को कोर्ट में 
| ले लिया जाए, और उस मामले पर पुनविचार किया जाए। यूनियन के लिये एक मन्तिः 
परिषद्‌ (काम्फरेन्स आफ मिनिस्टर्स) की भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें दोनों राज्यों के 
तीन-तीन मन्त्री सम्मिलित किये जाते थे। साल में दो वार इस परिषद्‌ के अधिवेशन 
किये जाते थे, और आवश्यकता पड़ने पर विशेष अधिवेशन किये जाने की भी व्यवस्था 
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थी । परिषद्‌ के ग्रधिवेशन बारी-वारी से हेग श्रौर जकर्ता (इण्डोनीसिया की राजधानी) 
में हुआ करते थे। यूनियन के सर्वसामान्य विषयों पर इस परिषद्‌ में विचार होता था 
और उसके निर्णय दोनों राज्यों को मान्य होते थे । 


, पर हालँण्ड और इन्डोनीसिया का यह यूनियन देर तक कायम नहीं 
शीघ्र ही, इन दोनों राज्यों में मतभेद प्रकट होने लगे, और ये मतभेद निरन्तर चा 
धारण करते गये । जिन मामलों के सम्बन्ध में इनमें उग्र मतभेद हुए, वे दो थे--(१) 
इण्डोनीसिया के नेता इस प्रयत्न में थे, कि अपने देश में एकात्मक (यूनिटरी) शासन स्था- 
पित किया जाए । इसीलिये अगस्त, १९५० में उन्होंने जिस नये संविधान का निर्माण 
किया था, उसका स्वरूप एकात्मक ही था। पर हजारों मीलों में विखरे हुए इन्डोनीसियन 
टीगों में एकात्मक शासन स्थापित कर सकना सुगम बात नहीं थी । अनेक ट्वीपों में अपनी 


सम्मिलित नहीं होने देना चाहते थे। जब इन्डोनीसिया हालैण्ड के अधीन था, तो बहुत- ` 


से डच लोग वहां खेती, व्यापार, और उद्योग आदि के लि ये गौरां 
गे आरा थे बस गये थे। ये गौरांग लोग 
"' हा थे नहीं रहना चाहते थे, और इनकी यह इच्छा थी कि दक्षिण-पूर्वी 
शा ही कहीं रन्यत्र बस जाएं । न्यू गिनी इन्हें अपने बसने के लिये बहुत उपयुक्त 
i He । इस कारण ये यह कदापि स्वीकृत नहीं कर सकते थे, कि इस प्रदेश को 
का म में सम्मिलित कर लिया जाये । पर इन्डोनीसिया के राष्ट्रवादी नेता न्य 
अपने राज्य में सम्मिलित करने के लिये उत्सुक थे । यह्‌ प्रश्‍न भी ऐसा था, 
स पर यूनियन की मन्त्रिपरिषद्‌ एकमत नहीं हो सकी । , 


सामान्य अन्तर्राष्ट्री 
दाप कानून के अनुसार किया जाया करे। १० अगस्त, १६५४ के दिन 


लण्ड और इन्डोनीसिया दा 3 
तया लवर के यूनियन का अन्त हो गया । तब से इन्डोनी सियन रिपब्लिक 


Ss इन्डोनीसिया का क्षेत्रफल ५,७४५,४५० वर्ग 
5 य ५,७५,४५० वर्गमील के लगभग है, पर्चिम से 
पूर्व की ओर उसका विस्तार ३,००० मील से भी अधिक है, और उसमें पा, 
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| 

द्वीप सम्मिलित हैं, पर उसका संविधान एकात्मक (यूनिटरी) आधार पर बनाया गया | 

था । १६४६ में इम्डोनीसिया में जो संविधान लागू किया गया था, वह संवगात्मिक था | 
पर बाद (१९५०) में उसे एकात्मक कर दिया गया। पर इन्डोनीसिया के शासन की | । 

मुख्य समस्या यह थी, कि वहां बहुत-सी राजनीतिक पार्टियों की सत्ता थी, जिसके कारण | 

कोई भौ पार्टी इस स्थिति में नहीं होती थी कि वह अकेली मन्त्रिमण्डल का निर्माण कर | 

सके । राष्ट्रीय इन्डोनीसियन पार्टी सबसे अ्रधिक शक्तिशाली थी, पर १६५४ के ्राम | 
चुनाव में वह भी अपने केवल ५७ सदस्य पालियामेन्ट में चुनवा सकी थी । वहां कतिपय 
पार्टियां ऐसी भी थी, जिन्हें साम्प्रदायिक आधार पर संगठित किया गया था । इनमें मस- 
जुमी और नहदतुल उलमा प्रमुख थीं। इन्डोनीसिया के बहुसंख्यक निवासी इस्लाम के | 
अनुयायी हैं, और एक ऐसे देश में जिसकी जनता भ्रमी प्रायः अ्रशिक्षित हो, यह सर्वथा | 
स्वाभाविक है कि लोग साम्प्रदायिक पार्टियों के प्रति रङृष्ट हों । इसी कारण १६५५ के | 

चुनाव में मसजुमी पार्टी भी पालियामेन्ट में ५७ सदस्य-चुनवाने में समर्थ हो गई थी । | 

कम्युनिस्ट पार्टी भी वहां बहुत शक्तिशाली थी । २० लाल से भी अधिक व्यक्ति इस पार्टी | 

| में सम्मिलित थे, और यह भी वहां की राजनीति को प्रभावित करने में समर्थ रहती थी। || 
किसी एक पार्टी के बहुसंख्या में न होने के कारण इन्डोनीसिया की रिपब्लिकन सरकार 
के मन्त्रिमण्डलों में जो परिवर्तन पिछले वर्षो में होते रहे, उनका उल्लेख कर सकवा इस 
ग्रन्थ में सम्भव नहीं है। पर डा० सुकणं के रूप में इस राज्य को एक ऐसा नेता प्राप्त हो 
गया था, जो चिरकाल तक वहां के राष्ट्रपति पद पर विराजमान रहे, और जो इस 
स्थिति में भी थे, कि राजनीतिक दलबन्दी की उपेक्षा कर देश के शासन को स्थिर रूप 

प्रदान कर सके । 

१६५४ में यद्यपि इन्डोनीसिया ने पूर्णतया स्वतन्त्र एवं सम्पूर्णःप्रमुत््व-सम्पन्त 
राज्य की स्थिति प्राप्त कर ली थी, पर उसकी राजनीतिक एकता अभी पूर्ण नहीं हुई 
थी । पश्चिमी ईरियन का प्रदेश प्रमी उसके साथ सम्मिलित नहीं हुआ था। इस प्रदेश को 
डच न्यू गिली मी कहते थे, और इस पर से अपने प्रभुत्व का श्रमी हालैण्ड ने परित्याग 
| नहीं किया था। इन्डोनीसियन लोग समझते थे कि यह प्रदेश भी उनके राज्य का अंग 
होना चाहिये, और इस पर हालँण्ड का प्रभुत्व राष्ट्रीय इप्टि से सर्वथा अनुचित है । जब 
बातचीत द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं हो सका, तो इन्डोनीसिया ने शस्त्र-शक्ति 
' _ का प्रयोग कर इस प्रदेश को अपने साथ सम्मिलित करने का उद्योग प्रारम्म कर दिया। 
एप्रिल, १६६२ में डच और इन्डोतीसियन सेनाओं में पश्चिमी ईरियन के लिये लड़ाई 
मि० एल्सबर्थं बनकर (अमेरिका) ने यह सुझाव पेश किया, 


प्रारम्भ हो गई । इस दशा में र T 
| कि हालैण्ड इस प्रदेश के शासन को संयुक्त राष्ट्र संघ के सुपुर्द कर दे, ओर वह दो साल 
| के अन्दर-अन्दर उस पर इन्डोनीसिया का श्रधिकार स्थापित क्रा दे। इसी सुझाव के 
| अनुसार १ अगस्त, १६६२ के दिन पश्चिमी ईरियन का शासन संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अपने 
| , हाथों में ले लिया । बाद में १ मई, १६६३ को यह प्रदेश राष्ट्रसंघ द्वारा इन्डोनीसिया 
को प्रदान कर दिया गया, जिसके कारण श्रव इस राज्य की राजनीतिक व राष्ट्रीय एकता 
पूर्ण हो गई है। हे 
| यद्यपि इन्डोतीसिया अत्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थ नीति का अनुसरण कर 
| रहा था, पर उस पर चीन का प्रमाव बहुत अधिक था । इसी कारण भारत के साथ उसके 
सम्बन्ध अधिक मधर नहीं रह सके थे । यद्यपि इन्डोनीसिया की स्वतन्त्रता में भारत का 
h क्त तत्व बहत अधिक था, पर चीन के प्रभाव के कारण मारत के प्रति उसका व्यवहार 
| निदा पा नहीं जकर्ता में जब चौथी अखिल एशियन खेल प्रतिद्वन्दता का 
समुचित नहीं रह सका था। जकत 
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आ्रायोजन हुआ, तो इन्डोनीसिया का मारत के प्रति रुख श्रच्छा नहीं रहा। वहां कम्युनिस्ट 

पार्टी के प्रभाव में भी निरन्तर वृद्धि हो रही थी। 


(२) स्वतन्त्र इन्डोनीसिया की समस्याएं और प्रगति 


द्वितीय महायुद्ध (१६३९-४५) के बाद दक्षिण-पूर्वी bw eb के जिन देशों ने 
पाइ्चात्य साम्राज्यवाद से मुक्त हो स्वतन्त्रता प्राप्त की, उनमें इन्डोनीसिया का स्थान 
ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्णं है । जिन एशियन देशों में कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित नहीं है, क्षेत्र: 
फल ग्रौर जनसंख्या की दृष्टि से इन्डोनीसिया उनमें दूसरा स्थान रखता है । केवल भारत 
ही इन दृष्टियों से उससे बढ़कर है.। इन्डोनीसिया का क्षेत्रफल ५,७५,४५० वर्गमील के 
लगभग है, और उसकी जनसंख्या ११ करोड़ से भी अ्रविक है। इनमें से ७,२६,००,००० 
के लगभग अकेले जावा में निवास करते हैं, और १,८३,००,००० के लगभग सुमात्रा में। 
अन्य ट्वीपों की ्ावादी इन दो की तुलना में बहुत कम है। इसीलिये इन्डोनीसिया के 
राजनीतिक जीवन में जावा श्रौर सुमात्रा का महत्त्व बहुत अधिक है। 


स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद एशियन देशों को जिन विकट समस्याओं का सामना 

करना पड़ा है, उनका निर्देशन करमें के लिये इन्डोनीसिया को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत 
किया जा शकता है । ये समस्याएं निम्नलिखित थों--( १) लोकतन्त्रवाद के अनुरूप शासन, 
। श्रौर (२) शक्तिशाली विदेशी राज्यों के प्रभाव और हस्तक्षेप से छुटकारा । महायुद्ध के 

| बाद नये स्वतन्त्र हुए प्रायः सभी एशियन देशों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ा 
है। हजारों मीलो के क्षेत्र में बिखरें हुए जो वहुत-से द्वीप पहले हालँण्ड के साम्राज्य के 
अन्तर्गत थे, वे इन्डोनीसियन रिपब्लिक के रूप में संगठित कर दिये गये थे । पर इन में 
राष्ट्रीय एकता को भली-माँति विकसित करना सुगम नहीं था। भाषा, धर्म, नस्ल, जाति 
ग्रादि की विभिन्‍नताएं वहां विद्यमान थीं । इसी कारण इन्डो रीसिया. को अपनी एकता 
स्थापित रखने के लिये ग्रनेक विद्रोहों को शान्त करना पड़ा, और अनेक स्थानीय व 
'आजाद' सरकारों के विरुद्ध संघर्ष करने पड़े यही वात इन्डोचायना और बरमा में भी 
हुई। फ्रांस की ग्रधीनता में इन्डोवायना एक राज्य था, पर अब वह उत्तरी विएतनाम, 
दक्षिणी बिएतनाम, लाग्रोस, श्रौर कम्वोडिया--इन चार स्वतन्त्र राज्यों में विभक्त हो 
गया है । वरमा के अनेक प्रदेश भी श्रपनी स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष करते रहे हैं । पाकि- 
स्तान के कारण भारत को भी राष्ट्रीय एकता की समस्या का सामना करना पड़ा है । इत 
देशों में लोकतन्त्रवाद की समस्या भी कम विकट नहीं रही है। एशिया के इन विविध्न 
राज्यों में लोकतन्द्रवाद की परम्पराएं भलीभांति विकसित नहीं थीं । इसी कारण इनमें 
स्थापित रिपव्लिकन सरकारों और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तर- 
दावा मन्त्रिमण्डलों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । अनेक वार वैध सर- 
कार के विरुद्ध पड्यन्त्र हुए, श्रौर राप्ट्रपतियों व प्र धानमन्त्रियों को गोली का शिकार 
बनाया गया । शक्तिशाली विदेशी राज्यों के हस्तक्षेप से बच रह सकना भी इन राज्यों 
क्‌ लिये सुगम नहीं था । यद्यपि राजनीतिक साम्राज्यवाद का एशिया के इन देशों से प्रत्त 
हं! गया था, पर श्रन्त राप्ट्रीय गुटवन्दियों से वचे रहना बहत कठिन कार्य था । ग्रार्थिक व॑ 
शद्योगिक उन्तति के निमिन जहां इन राज्यों के लिये ग्न्य देशों से सहायता प्राप्त करता 
छावद्यक था, वहा राथ ही ग्रात्मरक्षा के लिये भी इन्हें करिसी शक्तिशाली राज्य | 
[॥ थी । अमेरिका और रूस दोनों ही इन्हें अपने प्र भाव-क्षे त्र में 
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इन्डोनीसिया, मलायीसिया और सिंगापुर | ५५९ 


भी इन राज्यों के लिये सुगम नहीं था, विशेषतया उस दशा में जवकि विदेशी सहायता 
के बिना देश'को श्राथिक उन्नति सम्भव न हो । इस दशा में वांदुंग कान्फरेन्स में प्रतिपा- 
दित सिद्धान्तों को स्वीकार कर एशिया के श्रनेक राज्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय गुटवन्दियों के 
सम्बन्ध में तटस्थता की जिस नीति का श्रनुसरण किया, एशिया के आधुनिक इतिहास में 
उसका बहुत महत्त्व है। 


इस इतिहास में दक्षिण-पूर्वी एशिया के सब देशों की उन घटनाग्रों का उल्लेख 
मकर सक्रता सम्मज नहीं है, जो किं गत वर्षों में वहां घटी है। पर इण्डोतीसिया के 
उदाहरण द्वारा ग्राधूनिक एशियन इतिहास की इत प्रवृत्तियों को मली-मांति स्पष्ट किवा 
जा सकता है। अगस्त, १६५४ में हालँण्ड और इन्डोनीसिया के यूनियन का अन्त हो 
गया था, और इन्डोतीसिथा सच्चे श्र्थो में एक स्वतन्त्र और सम्पूर्ण-प्रमु्व-सम्पन्न राज्य 
बन गया था । पर शीघ्र ही उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | दिसम्वर, 
१९५५ में उत्तरी और मध्य सुमात्रा में सैनिक विद्रोह प्रारम्म हो गये । इन विद्रोहों का 
उद्देश्य सुमात्रा में श्रपनी स्वतन्त्र सरकार स्थापित करना था। उत्तरी सुमात्रा के विद्रोह 
को सुगमता के साथ शान्त कर दिया गया, पर मध्य सुमात्रा में जो पृथक्‌ सैनिक 
सरकार इस समय संगठित कर ली गई थी, वह भ्रधिक शक्तिशाली थी । इन्डोनीसिया की 
केन्द्रीय सरकार के लिये ग्रव मध्य सुमात्रा से कर तक वसूल कर सकना ग्रसम्मव हो 
गया था । १६५७ में बोनियो और पूर्वी इन्डोनीसिया के बहुत-से द्वीपो में भी विद्रोह हुए, 
आर विविध सैनिक नेताओं के नेतृत्त्व में बहां भी पृथक्‌ सरकारें संगठित कर ली गई। 
मार्च, १६५७ तक यह दशा आ गई थी, कि डॉ० मुकर्ण की केन्द्रीय सरकार का शासन 
केवल जावा श्रौर उसके समीपवर्ती द्वीपों तक ही सीमित रह गया था। इस स्थिति में 
इन्डोनीसिया में पालियामेन्टरी शासन कायम रह सकना सम्भव नहीं रहा, श्रोर डॉ० 
झस्त्रोमिदूजो के मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया (१४ मार्च, १६५७) । जावा 
सैनिक षड्यन्त्र जारी थे। सुमात्रा, वोनियो और भ्रत्य अनेक द्वीप विभिन्न सेतिक 
नेताओं द्वारा स्थापित सरकारों के शासन में ग्रा गये थे, और जावा तक में डॉ० सुकण 
की केन्द्रीय सरकार की स्थिति सुरक्षित नहीं रही थी । इस दशा में डॉ० सुकर्ण ने इन्डा- 
नीसिया में सैनिक शासन (मार्शल लॉ) की घोषणा कर दी, और सव राज्य-शक्ति श्रपने 
हाथों में लेकर विद्रोही सैनिक मेताग्ों के विरुद्ध संघर्ष भ्रारम्भ कर दिया। देश का शासन 
करने और विद्रोही नेताओं को काबू में लाने के लिये डॉ० सुकण ने एक राष्ट्रीय परामर्श 
सभा (National Advisory Council) का निर्माग किया, जिसके 4d संख्या 
४३ थी । इसमें जहाँ जल, स्थल रौर वायु सेनाग्रं के प्रधान सेनापतियों को स्थान रा 
गया, वहां साथ ही सुमात्रा से तीन और जावा, वोनियो, मोलक्का, सुन्दरा bo है द 
से दो-दो प्रतिनिधि लिये गये थे, श्रौर जनता के विविध वर्गों क प्रतिनिधियों को भी 
इसमें मनोनीत किया गया । - इस परामश समा का निर्माण करते हुए डॉ० सुकण त 
वात को स्पष्ट कर दिया था, कि यह समा केवल सामयिक रूप से संगठित की गई है, 
आर देश की विशेष परिस्थितियों को इष्टि में be ही इसका निर्माण किया गया है। 
शीघ्र ही, देश के लिये एक नये संविधान का निर्माण किया जायया, रौर ज्यों ही देश मे 
विद्रोहों का श्रन्त होकर शान्ति स्थापित हो जायगी, लोकसत्तात्मक शासन का फिर मे 
स्थापना कर दी जायगी । जब तक यह स्थिति नहीं आती, इन्डोनी मिया का शामन डॉ० 
सुकर्ण के हाथों में ही रहेगा, आर मन्त्रिमण्डल उसा क प्रति उच्तच्दाय T ह्ागा DI 
समा का कार्य केवल परामर्श देना होगा, उस स्वाकार करन के लक ये जब दा Es 
हीं होगा । इस समय डॉ० सुकण ते जा चया मन्तिमण्डल वनाया, उसमें प्रधान 
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र ५६० एशिया (दक्षिण-पूर्वी) का आधुनिक इतिहास 


का पद डॉ० जग्रान्दा को दिया गया । कतिपय सैनिक अफसरों को भी इस मन्त्रिमण्डल में: 


स्थान दिया गया था । 
नई सरकार के सम्मुख सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था, कि इन्डोनीसिया के विविध 
द्वीयों व प्रदेशों में कायम हुई विविध सरकारों के साथ ऐसे समोते करे, जिनसे कि वे 
डाँ० सुकणं की केन्द्रीय सरकार की सत्ता को स्वीकार कर लें श्रौर देश में राष्ट्रीय एकता 
कायम रह सके। इसी उद्देश्य से डॉ० जुश्रान्दा ने सबसे पहले पूर्वी इन्डोनीसिया 
की यात्रा की (१४ मई, १६५७) । इस प्रदेश में कर्नल सुमुअल ने एक पृथक सरकार का 
संगठन कर लिया था, और वह यह मांग कर रहा था कि पूर्वी इन्डोनीसिया में एक पृथक्‌ 
ब स्वायत्त सरकार की सत्ता को स्वीकार किया जाए। कर्नल सुमु्रल इस बात के लिये 
राजी हो गया, कि इन्डोनीसिया के विविध प्रदेशों और उनकी सरकारों (जो इस समय 

डॉ० सुकर्ण की केन्द्रीय सरकार की उपेक्षा कर स्वतन्त्र रूप से विद्यमान थीं) के प्रतिनि- 
घियों की एक कान्फरेन्स का आयोजन किया जाए, और उसमें देश की भावी सरकार के 
स्वरूप पर विचार-विमर्श हो । अन्य प्रदेशों के सैनिक नेता्रों से भी इसी ढंग की बातचीत 
i की गई, जिसके परिणामस्वरूप सितम्बर, १६५७ में जकर्ता में एक कान्फरेन्स का श्रायो- 
|p Fr जन हुश्रा । डॉ० जुश्रान्दा इस कान्फरेन्स के अध्यक्ष नियुक्त हुए, और इसमें २०० के 
i लगभग प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। कर्नेल सुमुश्रल के अतिरिक्त कर्नल हुसैन (मध्य सुमात्रा 
I के सैनिक शासक), कर्नेल सिम्बोलोन (उत्तरी सुमात्रा के भूतपूर्व सैनिक शासक) ग्रौर 
अन्य भी अनेक सैनिक नेताओं ने इसमें सम्मिलित होना स्वीकार किया । इस कान्फरेन्स 
मे निम्नलिखित निर्णय हुए :--(१) सैनिक मामलों का निर्णय करने और देश की सव 
सेनाश्रों में नियन्त्रण स्थापित करने के लिए सात व्यक्तियों के एक कमीशन की नियुक्ति 
| की जाए। यह कमीशन जो निर्णय करे, उसे सब सैनिक नेता स्वीकार करें। (२) इन्डो- 
नीसिया के विविध प्रदेशों में स्वायत्त शासनों की स्थापना की जाये। ये प्रादेशिक सरकारें 
|e अपने-अपने क्षेत्रं में पर्याप्त अधिकार रखें । केन्द्रीय सरकार और प्रादेशिक स्वायत्त सर- 
कारों में क्या सम्बन्ध रहे, इसके निर्धारण के लिए यथोचित कानून बनाये जायें। (३) 
देश के लिए उन्नति की योजनाश्रों को बनाते हुए विविध प्रदेशों की जनता की धामिक 
भावनाग्रों को इष्टि में रखा जाए। (४) बिविध राजनीतिक दलों का संगठन किन 
सिद्धान्तों के अनुसार हो, किन नियमों के अनुसार वे श्रपने सदस्य बनायें, और किस प्रकार 
अपने लिये धन एकत्र करें--इन सब बातों को भी नियन्त्रित किया जाएं, ताकि विविध 
पार्टियों के संगठन देश के लिये हितकारी हों, और उनका सहयोग राज्य की उन्नति के 

लिए प्राप्त किया जा सके । ५ 

इसमें सन्देह नहीं, कि जकर्ता में हुई यह कान्फरेन्स अपने उद्देश्य में बहुत कुछ 
सफल हुई थी। उसके सभी निर्णय सर्वसम्मति द्वारा किये गये थे । ध्ुमात्रा, बोर्ियो 
आदि विविध ह्वीपों श्रौर प्रदेशों में स्वायत्त सरकारों की स्थापना के सिद्धान्त को स्वीकार 
कर इस कान्फरेन्स ने इन्डोनीसिया को एक संवर्ग (फिडरेशन) के रूप में संगठित करने 
की वात को तय किया, जो १६५० के संविधान के अनुरूप नहीं थी । १६५० में निमित 
संविधान के अनुसार इन्डोनीसिया को एकात्मक (यूनिटरी) राज्य बनाया गया था, जो 
कि श्रनेक सेनापतियों और राजनीतिक दलों को स्वीकार्य नहीं था| हालैण्ड और इन्डो- 
| ना।सया के यूनियन के काल में मी इस एकात्मके शासन के विरुद्ध अनेक बार विद्रोह हुए 
| थ । १९५४ म पूण स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के बाद भी इन्डोनीसिया में ग्रकेन्ट्रीमाव की 

प्रवत्तियां निरन्तर प्रबल होती रहीं, और उन्हीं के कारण सुमात्रा, बोनियों आ्रादि में 

वृथक व स्वतन्त्र सरकारं कायम को गई। १६५७ की जकर्ता कान्फरेन्स में सम्मिलित 


५ 
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इन्डोनीसिया, मलायीसिया रौर सिंगापुर ५६१ 


प्रतिनिधियों ने विविध प्रदेशों में स्वायत्त सरकारों की सत्ता को स्वीकार कर एक ऐसा | 
निर्णय किया, जिसके अनुसार इन्डोनीसिया का स्वरूप एकात्मक न रह कर संवर्गात्मक || 
हो जाना अवश्यम्मावी था। 


पर इन्डोनीसिया की समस्या जकर्ता कान्फरेन्स (१६५७) द्वारा भी हल नहीं हो ||| 
सकी । प्रादेशिक स्वायत्त सरकारों और केन्द्रीय सरकार में सम्बन्ध का स्वरूप क्या हो, || | 
इस प्रश्‍न पर फिर मतभेद उत्पन्न हो गये, और इन मतभेदों ने इतना उग्र रूप धारण । 
कर लिया, कि १६५८ में सुमात्रा, सेलेबस ग्रादि में फिर विद्रोह शुरू हो गये और वहां 
की प्रादेशिक स्वायत सरकारें केन्द्रीय सरकार की उपेक्षा कर स्वतन्त्र रूप से ग्राचरण 
करने लगीं । १५ फरवरी, १६५८ को मध्य सुमात्रा में विद्रोह हुआ, और डॉ० जफरुद्दीन 
के नेतृत्त्व में वहां एक स्वतन्त्र सरकार का संगठन कर लिया गया। उत्तरी सेलेबस की 
सेनाग्रों ने भी केन्द्रीय सरकार के मुकाबिले में मध्य सुमात्रा की विद्रोही सरकार का 
| साथ दिया । इन्डोनीसिया की केन्द्रीय सरकार ने इस विद्रोह का दमन करने के लिए बड़ी 
सख्ती से काम लिया। न केवल जल और वायु सेनाओं द्वारा विद्रोहियों पर श्राक्रमण 
किया गया, श्रपितु यह व्यवस्था भी की गई, कि न वहां कोई माल बाहर से ग्रा सक्रे 
और न वहां का माल कहीं बाहर जा सके । दो मास के निरन्तर युद्ध के बाद केन्द्रीय Beg 
सरकार विद्रोह का दमन करने में समर्थ हुई, ग्रौर सुमात्रा और सेलेवस पर उसका | 
अधिकार स्थापित हो गया । २२ मई, १६५८ तक यह विद्रोह पुरी तरह से दवा दिया ; 
जा चुका था । 


विद्रोही सेनाओं को परास्त करते समय यह तथ्य भी प्रकाश में राया, कि विद्रो- 
हियों को ्रनेक विदेशी सरकारों की सहायता प्राप्त थी । उनके पास से अस्त्र-शस्त्र 
उपलब्ध हुए, वे उन्होंने श्रमेरिका से प्राप्त किये थे। इसमें सन्देह नहीं, कि सुमात्रा, 
सेलेबस आदि के विद्रोहियों को अमेरिका का सहयोग प्राप्त था, क्योंकि इन्डोनीसियन 
सरकार श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थता की जिस नीति का अनुसरण कर रही थी, 
वह अमेरिका को पसन्द नहीं थी । साथ ही, डॉ० सुकर्णे की सरकार और राष्ट्रीय परा- । 
मर्श सभा में कम्युनिस्टों को भी शामिल किया गया था, जो अमेरिका की ष्टि में बहुत 
अनुचित था। कम्युनिज्म के बढ़ते हुए प्रभाव से दक्षिण-पूर्वी एशिया की रक्षा का 
लिए सीटो (साउथ-ईस्ट एशिया ट्रीटी आगेनिजेशञन) के रूप में जो अन्तर्राष्ट्रीय गुटबर 
अमें रिका ने बनायी थी, इन्डोनीनिया उसमें शामिल नहीं हुआ था और अमेरिका का 
यह विचार था, कि सुकर्ण की सरकार पर कम्युनिस्टों का प्रमाव विद्यमान हैं। साथ 
ही, उसे यह पसन्द नहीं था, कि इन्डोनीसिया में एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार स्थापित 
हो। इसी लिये वह सुमात्रा, सेलेबस आदि के विद्रोही सैनिक नेताओं को सहायता प्रदान 
करने में तत्पर था । उसे ्राशा थी, कि ये सैनिक नेता अमेरिका के प्रभाव में रहेंगे, और 
दक्षिण-पूर्वी एशिया में कम्युनिस्ट प्रमाव को नहीं बढ़ने देंगे । 
केन्द्रीय सरकार ने १६५८ के विद्रोहों का दमन करने में सफलता अवश्य प्राप्त 
करलीथी gs इससे इन्डोतीसिया की समस्याओं का हल नहीं हो गया था। विविध 
राजनीतिक पारियों के झगड़ों तथा सैनिक विद्रोहों के कारण लोकतन्त्र शासत का सफल 
` हो सकना सुगम नहीं था। देश में एक सुव्यवस्थित शासन की स्थापना के प्रयोजन से 
| १२ जनवरी, १६६० के दिन राष्ट्रपति सुकणं ने एक अध्यादेश जारी किया, जिस द्वारा 
| उन्होंने राजनीतिक पाटियों को तियस्त्रित कर सकते और उन्हें बर्खास्त हर 
लिये । इसी समय जनता परामश महासमा (People's Consul- 


अधिकार प्राप्त कर लि 
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५६२ एशिया (दक्षिण-पूर्वी) का आधुनिक इतिहास' 


48006 ८07९7९55) नाम से एक नई सभा के निर्माण की भी व्यवस्था की गई, | 

सदस्यों की नियुक्ति चुनाव द्वारा नहीं की जाती थी। इस समा के सदस्यों की संख्या २८३ 

नियत की गई, जिनमें से १३० विविध राजनीतिक पाटियों का प्रतिनिधित्त्व करते थे 

आर शेष १५३ जनता कें विविध वर्गों का। इस सभा में किन पार्टियों के प्रतिनिधि लिये 

जायें, यह निर्धारित करना सुकर्ण के अपने हाथों में था। सेना, उद्योग, आर्थिक संगठन, 

किसान, सहकारी समिति, धामिक सम्प्रदाय श्रादि विभिन्न वर्गो के प्रतिनिधियों की 
नियुक्ति भी सुकर्णं की सहमति से ही किये जाने की व्यवस्था की गई थी । जनता परा- 

मशे महासभा का पहला श्रधिवेशन नवम्बर, १६६० में हुआ, जिसमें सुकर्णं को “क्रान्ति के 

महान्‌ नेता' की उपाधि से विभूषित किया गया, और उनके नेतृत्त्व में एक राष्ट्रीय मोरचे 

के संगठन का निश्चय किया गया, जिसका उद्देश्य पश्चिमी ईरियन को इन्डोनीसिया के 

्रन्त्ेत करने के लिये प्रचण्ड ग्रान्दोलन करना था। इस समय इन्डोनीसिया के शासन 

की सब शक्ति डॉ० सुकणं के हाथों में आ गई थी, और उनका विरोध कर सकना किसी 

Bs, भी राजनीतिक व सैनिक नेता के लिये सुगम नहीं रहा था । सुकर्णं का जनता पर अनु- 
॥ पम प्रभाव था, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्त्व में इन्डोनी सिया ने स्वतन्त्रता प्रातत की थी। सेना 
॥ भी उनके साथ थी, ्रौर उसके प्रधान सेनापति जनरल श्रब्दुल नसूतिग्न उनके साथ पूर्ण- 
रूप से सहयोग करने को उद्यत थे। सुकर्ण अपने विचारों में वामपक्षी थे, और कम्यु- 

h निस्टों के प्रति उनकी सहानुभूति थी। इन्डोनीसिया में कम्युनिस्ट पार्टी मली-भांति 
संगठित थी, ्रौर उसके मुख्य सचिव दीप नुसन्तर ऐदित का सहयोग व समर्थन सुकणं 
को प्राप्त था। देश के शासन में अपनी स्थिति को सुद्ढ़ कर लेने के कारण ही सुकणे 
पश्चिमी ईरियन को हस्तगत करने में समर्थ हो सके (मई, १६६३) । इसके लिये जो 
संघ उन्हें करना पड़ा, उस पर इसी अध्याय के पिछले प्रकरण में प्रकाश डाला जा 

चुका है। 


पर्चिमी ईरियन की समस्या के समाधान के कुछ समय बाद सुकर्ण की सरकार 
को एक श्रन्य समस्या क सामना करना पड़ा। इस समय मलाया इस प्रयत्न में था, कि 
मरावक, वोनियो और सिंगापुर को अपने साथ मिलाकर 'मलायीसिया' नाम से एक नये 
संघराज्य का निर्माण किया जाए। इन्डोनीसिया के रूप में जिस शक्तिशाली राज्य का 
निर्माण हो गया था, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वह तटस्थता की नीति का समर्थक था, 
और कम्युनिज्म की ओर उस का भुकाव था । इस दशा में ब्रिटिश सरकार यह अनुभव 
करती थी, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में एक ऐसे शक्तिशाली राज्य का निर्माण उपयोगी 
होगा, जो ब्रिटेन के प्रभाव में रहे मलाया, सिंगापुर, सरावक और उत्तरी बोनियो ब्रिटिश 
कामनवेल्थ में सम्मिलित थे ग्रतः ब्रिटेन ने यह उचित समभा कि इन चारों राज्यों को 
मिलाकर एक संवर्ग-राज्य (फिडरेशन) का निर्माण कर दिया जाए। पर इन्डोनीसिया 
इम योजना के विरुद्ध था । सरावक को वह भ्रपने देश का अंग मानता था, और फिलि- 
प्पीन की इप्टि में उत्तरी वोनियो को उसके राज्यपक्षेत्र के श्रन्तगंत होना चाहिये था। 
अगस्त, १६६३ में मलाया के प्रधानमन्त्री तुंगकू अब्दुल रहमान, इन्डोनीसिया के राष्ट्र 
पति सुकर्णं श्रौर फिलिप्पीन के राष्ट्रपति मक्पगल मनीला में एकत्र हुए और वे इस | | 
को संयुक्त राष्ट्र घ के सम्मुख नि्णयार्थ प्रस्तुत करने के लिये सहमत हो गए। संघ ने 
निझ्चय किया, कि इस प्रइन पर उत्तरी बोनियो श्रौर सरावक की जनता का मत लिया 
जाए, और उसके ग्रनुसार ही यह तय किया जाए कि इन्हें मलायीसिया के संव गे-राज्य 
Ee होना है या नहीं । १४ सितम्वर, १६६३ के दिन उत्तरी बोतियो ग्रौर सराव 
में इस प्रश्‍न पर लोकमत लिया गया, जिसका परिणाम मलायीसिया के संवरगे-राज्य के 
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, इन्डोनीसिया, मलायीसिया और सिंगापुर ५६३ 


'पक्ष में था। ग्रब संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्णय के अनुसार मलायीसिया का निर्माण कर 
“दिया गया । पर सुकणे .इस नये राज्य की वैध सत्ता को मान्यता प्रदान करने को उद्यत 
नहीं हए । इस पर मलायीसिया ने इन्डोनीसिया के साथ अपने राजनयिक. सम्बन्धों का 
अन्त कर दिया, ग्रौर दोनों राज्यों में युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। इन्डोनीसिया की 
'सेनाश्रों ने मलायीसिया के विविध प्रदेशों पर हमले मी प्रारम्भ कर दिये, जिनके कारण 
स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई। मलायीसिया की ओर से यह मामला संयुक्त राष्ट्रं 
संघ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां नावें द्वारा प्रस्ताव इन्डोनीसिया के श्राक्रमण की 
निन्दा का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया । पर रूस ने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया । इस 
पर अमेरिका और ब्रिटेन ने इन्डोनींसिया को ग्राथिक सहायता प्रदान करना वन्द कर 
दिया, और यह निश्चय किया कि इस देश के साथ कोई व्यापारिक सम्वन्ध न रखे जाएं । 
ये देश चाहते थे कि सुकर्ण पर श्राथिक दवाव डालकर उन्हें मलायीसिया के विरुद्ध कार्य- 
| वाही न करने के लिये विवश करें | पर सुकर्ण की सरकार ने अमेरिका ओर ब्रिटेन की 
कोई परवाह नहीं, की, और इन्डोतीसिया में जो ब्रिटिश व अमेरिकन कम्पनियां विद्यमान 
थीं, उन्हें जन्त कर लिया । इस समय सूकर्ण कम्युनिस्टों के सहयोग व समर्थन को बहुत 
महत्त्व दे रहे थे, और रूस आ्रादि कम्युनिस्ट देशों का समर्थन उन्हें प्राप्त था। सुकर्ण का | 
'कहना था कि इन्डोनीसिया के आधार तीन तत्त्व हैं, राष्ट्रीयता, धर्म i आर 
'कम्युनिज्म । अतः यह्‌ सम्भव ही नहीं है, कि वहां की सरकार कम्युनिस्टां की उपेक्षा कर 
सके । इन्डोनीसिया ने जो स्वतन्त्रता प्राप्त की, कम्युनिस्टों का कत्ते,त्त्व उनमें ग्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण था। इस दशा में देश की उन्नति के लिये भी उनका सहयोग बहुत 
'उपयोगी है । 


जनवरी, १६६४ में इन्डोनीसिया संयुक्त राष्ट्रसंघ से पृथक्‌ हो गया, रौर सुकर्ण 
ने उसके मुकाबिले में एक नये अन्तर्राष्ट्रीय संघ को संगठित करने का प्रयत्न किया ॥ उन 
'का कहना था, कि संयुक्त राष्ट्रसंघ का नेतृत्व पूंजीवादी पाश्चात्य देय हाथों में है, 
और संसार के पिछड़े हुए देशों को उसमें सम्मिलित होने से कोई लाम नहीं है। 
-योजना में उन्हें विशेष सफलता नहीं हुई । चीन, उत्तरी कोरिया श्रौर उत्तरी विएत-ना 
सरश कतिपय कम्युनिस्ट देशों ने ही इसका स्वागत किया। ये देश भी संयुक्त फुं | 
'की सदस्यता से वंचित थे। पर इस योजना का यह लाम अवश्य हुआ, कि इन्डोती सिया 
और चीन एक-दूसरे के बहुत समीप श्रा गये। जन 8६ में इन्डोनीसिया के 
-रष्ट्रमंत्री सुबन्द्रियो चीन की यात्रा के लिये गये और पेकिग में उन्होंने कम्युनिस्ट चीन 
'की सरकार से बातचीत की । इस बातचीत के परिणामस्वरूप जो विज्ञप्ति Ro 
:की ओर से प्रकाशित की गई, उसमें दोनों ने एक-दूसरे की विदेश-नीति का समर्थेन \ 
अमेरिका और ब्रिटेन से इन्डोनीसिया का जो विरोध इस समय उन्न हो गया था/ उस 
के कारण माच, १९६५ में उत सब पुस्तकालयों और सूचना-केन्द्रों रे ल क कर 
दिया गया, जो कि इन राज्यों द्वारा इन्डोनीसिया के विविध नगरों में स्थापित थे ।.यह वह 
समय था, जब कि भारत और चीन के सम्बन्घों में बहुत कटुता झा चुकी थी, और भारत 
के प्रतिविरोध के कारण चीत पाकिस्तान के साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित करने में तत्पर 
था। सितम्बर, १६६४ में डॉ० सुकर्ण ने पाकिस्तान की यांत्रा की, और उसके साथ अपने ; 
'सम्बन्धों को सुरढ करने का प्रयत्न किया । इसी के परिणामस्वरूप अगस्त, १६६५ मे 
पाकिस्तान और इन्डोनीसिया में आथिक और सांस्कृतिक सहयोग की वृद्धि के लिये एक 
संगठन का निर्माण किया गय। । सितम्बर, १६६% में जब भारत और कि युद्ध 
आरम्म हुआ, तो इन्डोतीसिया भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की सहायता करने को उद्यत 
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हो गया,श्रौर जकर्ता में स्थित मारतीय राजदूत तथा एयर-इण्डिया के कार्यालयों पर श्राक्र- 
मण किये गये । चीन के साथ मंत्री के कारण अब इन्डोनीसिया .भी भारत का विरोधी हो 
गया था । इस बीच में मलायीसिया पर इन्डोनीसिया के हमले जारी थे। पर उन्हें विशेष 
सफलता नहीं मिली, क्योंकि ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड की सहायता मलायीसिया 
को प्राप्त थी । उनकी सेनाएं इस क्षेत्र के युद्ध में हाथ बटाने के लिये मलायीसिया पहुंच 
गई थीं । 


मलायीसिया के विरुद्ध युद्ध में इन्डोनीसिया की सरकार को जो विफलता हो रही 
थी, उसके कारण जनता में असंतोष उत्पन्न होने लग गया । लोग इसके लिये सेना और 
उनके सेनापतियों को दोषी. समझते थे । प्रधान सेनापति जनरल अब्दुल नसूतिश्रन पर 
कम्युनिस्टों द्वारा क्षेप किये जाने लगे थे, और वे समभते थे कि अब उन्हें अपने देश 
की शासन शक्ति को भी पूर्णतया अपने अधिकार में ले आने का प्रयत्न करना चाहिये। १ 
श्रक्टूबर, १६६५ के दिन कर्नेल उन्तूंग नामक एक सेनानायक के नेतृत्व में जनरल 
नसूतिञ्रन के विरूद्ध विद्रोह हो गया। अनेक सेनापति इस विद्रोह में उन्त्‌ ग के साथ थे, 
श्रौर कम्युनिस्ठ मी उनकी सहायता कर रहे थे। इस विद्रोह में ऐसे अनेक सेनापतियों की 
हृत्या कर दी गई, जिन्हें कम्युनिज्म का विरोधी समभा जाता था । नसूतिम्रन की हत्या 
का भी प्रयत्न किया गया वे तो बाल-बाल बच गये, पर उनकी पुत्री विद्रोहियों द्वारा 
मौत के घाट उतार दी गई। कर्नल उन्तुंग का यह विद्रोह सफल नहीं हो सका । जनरल 
सुहुर्तो ने उसका दमन करने में विशेष तत्परता प्रदर्शित की। सुहर्तों नसूतिश्रन के 
सहयोगी थे, और कम्यूनिस्टों से उनका विरोध था। अब सुहर्तो के नेतृत्व में सेना द्वारा 
कम्युनिस्टों के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया, और जावा में (जहां कम्युनिस्ट विशेष 
रूप से प्रबल थे) उनका बुरी तरह से विनाश किया गया । अनुमान है, कि इस समय तीन 
चार लाख के लगभग कम्युनिस्ट सेना के प्रकोप के शिकार हुए । नसूतिग्नन के स्थान पर 
श्रव जनरल सुहूर्तो ने इन्डोनीसिया के प्रधान सेनापति का पद ग्रहण कर लिया था, और 
वे कम्युनिस्टों के विरुद्ध अपनी सैन्य शक्ति को प्रयुक्त करने में तत्पर थे । सुकर्णं को इस 
समय विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कम्युनिस्टों के प्रति उनका भुकाव 
था, और वे उनके सहयोग को बहुत महत्त्व देते थे पर सेना के विरोध के कारण वे अपने 
को श्रसहाय अनुभव कर रहे थे। कम्यूनिस्टों के प्रति विरोध की मावना श्रब जनता में 
भी निरन्तर बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण चीन के कान्सल-जनरल के कार्यालय तथा 
न्यू चाइना न्यूज एजेन्सी पर हमले किये गये, और जनता ने चीन-विरोधी प्रदर्शन प्रारम्भ 
कर दिये। सुकणं के लिये स्थिति को संभाल सकना कठिन हो गया, और उन्होंने सरकार 
का सञ्चालन सुहुर्तो के हाथों में दे दिया (माचं, १६६६) | सुकर्ण श्रब भी राष्ट्रपति के 
पद पर विराजमान रहे, पर वास्तविक शासन शक्ति सुहर्तो के हाथों में आ गई । उन्होंने 
तका को अवैध घोषित कर दिया, और उन सब मन्त्रियों तथा राजपदा- 
धिकारियों को नजरबन्द कर लिया, जिन्हें कम्युनिस्टों का समर्थक समझा जाता था। 
सुबन्द्रियो, भी इनमें एक थे । उनके स्थान पर ग्रादम मलिक को इन्डोनीसिया का परराष्ट्र | 
मन्त्री नियुक्त किया गया । कर्नल उन्तुंग पर मुकदमा चलाया गया, और उन्हें प्राणदण्ड 
दिया गया (सितम्बर, १६६७) । सुहतों की सरकार ने मलायीसिया के युद्ध की समाप्ति 
कर दी, और चीन के'साथ अपने मँत्री-सम्वन्ध का भ्रन्त कर दिया। सुकर्णं द्वारा जिन 
श्रनेक राजनीतिक पाटियों को श्रवैध घोषित किया गया था, उन्हें अब वैध स्वीकार कर 
लिया गया और उनके गिरफ्तार नेताओं को रिहा कर दिया गया । सुबन्द्रियो और उतकें 
श्रतेक साथियों पर भी मुकदमे चलाये गये, और उन्हें भी मृत्युदण्ड दिया गया y 
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१६६७)। सुकर्ण नाम को अब भी इन्डोनीसिया के राष्ट्रपति थे, पर शासन में उनका 
कोई भी हाथ नहीं था। पर उनकी यह स्थिति मी देर तक कायम नहीं रही। जनता 
'परामशे महासमा ने उन्हें राष्ट्रपति के पद से भी च्युत कर दिया, और उनके स्थान पर 
'यह पद सामयिक रूप से जनरल सुहर्तो को प्रदान कर दिया गया (२२ फरवरी, १९६८) 
यह्‌ निश्चय किया गया कि १६६८ में जब जनता परामर्श महासमा के नये चुनाव हो 
जायेंगे, तो राष्ट्रपति के सम्बन्ध में स्थायी रूप से यह महासमा ही निर्णय करेगी । जनता 
परामश महासमा के नये सदस्यों का चुनाव सम्पन्न हो जाने पर उसने सुहर्तो को स्थायी 
रूप से राष्ट्रपति चुन लिया, और २६ मार्च, १६६८ के दिन उन्होंने इस पद को ग्रहण कर 
'लिया। तब से सुहर्तो ही इन्डोनीसिया के “राष्ट्रपति तथा कर्ता धर्ता हैं। 


सुहर्तो के नेतृत्व में इन्डोनीसिया की सरकार ने जिस नीति का अनुसरण करना _ 


प्रारम्भ किया, वह सुकर्णं की नीति से सर्वथा मिनन है। मलायीसिया के प्रश्‍न पर ३१ 
जनवरी, १६६५ को इन्डोनीसिया संयुक्त राष्ट्रसंघ से पृथक हो गया था, पर सुहर्तो के 
'शासन-शक्ति अपने हाथों में ले लेने पर २८ सितम्बर, १६६६ के दिन उसने फिर संघ 
की सदस्यता प्राप्त कर ली। भ्रपनी श्राथिक उन्नति के लिये उसने पाश्चात्य पंजीवादी 
देशों से सहायता लेना मी प्रारम्भ कर दिया । सुकर्ण के समय में जिन विदेशी कम्पनियों 
तथा ओद्यौगिक संस्थानों का. राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था, उन सबको अ्रब उनके 
विदेशी स्वामियों को वापस लोटा दिया गया। 


(३) मलाया श्रौर मलायीसिया का संवरग-राज्य 


सन्‌ १६४१ तक मलाया ब्रिटेन के अ्रधीन था। द्वितीय महायुद्ध (१९३६-४५) 
के समय में जापान ने उसे ब्रिटिश प्रभूत्व से मुक्त कर भ्रपने अधीन कर लिया था। महा- 
युद्ध में जापान की पराजय के बाद ब्रिटेन ने वहां अपने प्रमुत््व को फिर से स्थापित किया। 
इसके कारण जो समस्याएं वहां उत्पन्न हुईं उन्हें हल करने ग्रौर मलाया में स्वायत्त शासन 
की स्थापना करने के लिये जो प्रयत्न किये गये, उनका उल्लेख इस ग्रन्थ के पच्चीसवें 
अध्याय में किया जा चुका है। १६४७ की योजना के अनुसार मलाया के दसों राज्यों की 
पृथक्‌ सत्ता कायम रखी; गई थी, पर उन्हें मिलाकर एक संवर्ग-राज्य (फिडरेशन) का 
निर्माण कर दिया था, और इस फिडरल सरकार पर देखमाल करने के लिये ब्रिटेन की 
ओर से एक हाई कमिइनर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई.थी। यद्यपि युनाइटेड मलाया 
नेशनल आर्गेनाईजेशन ने इस योजना को स्वीकार कर लिया था, पर मलाया के उग्र 
राष्ट्रवादी इससे अ्रसहमत थे। वें अपने देश से ब्रिटेन के आधिपत्य का अन्त हे कर पूर्ण 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील थे | कम्युनिज्म का जोर भी मलाया में निरन्तर 
बढ़ रहा था। इस दशा में १९४७ की योजना सफल नहीं हो सकी । इस ग्रसफलता का 
मुख्य कारण यह था, कि मलाया के सब निवासी राष्ट्रीय इष्टि से एक नहीं हैं। उस समय 
वहां की ्राबादी का ४४:९ प्रतिशत भाग चीनी था, और १०:४ प्रतिशत भाग भारतीय। 
मलाया के अपने लोग वहां की कुल आबादी के केबल ३३०३ प्रतिशत थे। उनकी संख्या 
चीनी लोगों की तुलना.में कम थी । इस दशा में वहां एक Pet का विकास हो 
सकना सम्भव नहीं था। धामिक इष्टि से मी वहां के निवासियों में भेद हैं । चीनी लोग प्रायः 


चोड च्म के अनुयायी हैं, मौर मलाया लोग इस्लाम के। मारतीय प्या हि ह। 


१६४७ की योजना के अनुसार मलाया के सब निवासियों को वोट का अधिकार 
Hammes. था। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि मलाया की विधान समा में मलाया लोग 
` बहुमत प्राप्त नहीं कर सकते-ये। मलाया लोगों में यह भावना विद्यमान थी, कि चीनी 
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गौर भारतीय मलाया के लिये विदेशी हैं, और वस्तुतः यह्‌ देश केवल | अपना ही" 
है। पर जो चीनी और भारतीय चिरकाल से इतनी बड़ी संख्या में इस देश में निवासः 
कर रहे थे, उन्हें नागरिकता के अधिकार से वंचित रख सकना भी कठिन था । 


१६४७ की योजना की असफलता का एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारण कम्युनिस्ट लोगों 
का विद्रोह भी था । दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान मलाया में भी कम्युनिस्ट 
पार्टी दी सत्ता थी । जब जापान ने मलाया पर कब्जा कर लिया, तो इस पार्टी ने इन नये' 

विदेशी शासकों के विरुद्ध उग्र आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। क्योंकि इस समय रूस' 
जर्मनी के विरुद्ध महायुद्ध में शामिल हो चुका था, अतः संसार के सभी देशों के कम्युनिस्टों 
की सहानुभूति मित्र-राष्ट्रों के पक्ष में हो गई थी। जापान के विरुद्ध संघर्ष में अत्यधिक 
तत्परता प्रदर्शित करने के कारण मलाया में कम्युनिस्टों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। ग्रतः 
. १६४७ की योजना से वहां के जो राष्ट्रवादी देशभक्त बहुत अ्रसंतुष्ट थे, उनमें भी कम्यु- 
निस्टों का प्राधान्य था। १६४८ तक चीन से प्रायः कुओमिन्तांग के शासन का अन्त हो' 
चुका था, और उस देश का शासन कम्युनिस्टों के हाथों में आ गया था। मलाया के 
IE कम्युनिस्टों को भी इससे बल मिला । चीन की सहानुभूति और सहायता भी उन्हें प्राप्त 
थी। इस दशा में मलाया के कम्युनिस्टों ने ब्रिटिश शासन श्रौर १६४७ की योजना के 
WE विरुद्ध विद्रोह प्रारम्म कर दिया। उन्होंने एक मलायन नेशनल लिबरेशन सेना का संग- 
| ठन किया, और शस्त्र-शक्ति का प्रयोग कर ब्रिटेन के प्रभुत्व का श्रन्त कर देने के लिये 
| संघर्ष शुरू कर दिया । इस विद्रोह या युद्ध का उद्देश्य यह था, कि मलाया में भी चीन केः 
ढंग की जनवादी लोकतन्त्र रिपब्लिक की स्थापना की जाए। ब्रिटेन ने कम्युनिस्टों के 
विद्रोह को दबाने के लिये उग्र उपायों का प्रयोग किया । १९४८ से १६५५ तक यह संघर्ष 
चलता रहा, भ्रौर इसी के कारण १६४७ की योजना के अनुसार विधान समा रादि की 
स्थापना भी सम्भव नहीं हो सकी । श्रन्त में १६५४ तक ब्रिटिश सेनाएं कम्युनिस्टों का 
दमन करने में सफल हो गईं, यद्यपि जंगलों को ्राधार बना कर वे ब्रिटेन के विरुद्ध संघर्ष 
में तत्पर रहे। पर श्रब यह दशा आ चुकी थी, कि मलाया में चुनाव करा सकना कठिन 
नहीं रहा था। १६५५ में मलाया की फिडरल विधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया 
गया, जिसमें ऐसे लोगों को बहुत सफलता प्राप्त हुई, जो कि.ग्रपने देश के लिये पूण 
स्वतन्त्रता के पक्षपाती थे। अ्रब ब्रिटेन के लिए यह सम्भव नहीं रहा, कि वह मलाया कीः 
स्वतन्त्रता की मांग की उपेक्षा कर सके । जनवरी, १६५६ में मलाया के राजनीतिक 
नेताश्रों का एक शिष्ट-मण्डल इस प्रयोजन से लण्डन गया, कि वहां वह ब्रिटिश सरकार 
के साथ एक ऐसा समझोता करने का प्रयत्न करे जिसके द्वारा मलाया पूर्ण स्वतन्त्रता _ 
ग्राप्त कर सके । लण्डनमें यह निश्चय किया गया, कि एक कमीशन की नियुक्ति की जाय, 
जो मलाया के लिए एक ऐसे संविधान के सम्बन्ध में सिफारिशों करे, जिससे मलाया की 
जनता को संतोष हो और वह पूणं स्वाधीनता के मागं पर अग्रसर हो सके । जून, १६५९ 
में इस कमीशन ने अपना कार्य प्रारम्भ किया, और इस द्वारा की/गई सि 
मलाया के शासकों (सुलतानों), ब्रिटिश सरकार और मलाया के राजनीतिक दलों ने 
विचार-विमश किया। इस सब के परिणामस्वरूप मलाया के लिए जिस संविधान का 
निर्माण हुआ, उस पर प्रकाश डॉल सकना यहां सम्मव नहीं है । केवल इंतना निर्देश | 
देना ही पर्याप्त होगा, कि यह संविघान पूर्ण स्वाधीनता को इष्टि में रखकर बनाया गर्गी 
था, भर ३१ श्रगस्त, १९५७ के दिन ब्रिटेन ने मलाया पर से अपने प्रमुत्त्व का अत्त मे 
उसे सम्पूरणः्रमुततव-सम्पन्न राज्य बना दिया थ्रा। इस समय से मलाया ने एक स्वत || 
राज्य की स्थिति प्राप्त कर ली, जिसके शासन का स्वरूप संवर्गात्मक (फिडरल) शी 25 
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इन्डोनीसिया, मलायीसिया और सिंगापुर ५६७ 


इसमें ग्यारह राज्य सम्मिलित हुए, नौ ऐसे राज्य जिनमें वंशानुगत सुलतानों का शासन 
था, और दो (पिनान्ग गौर मलक्का) ऐसे राज्य जो पहले सीघे ब्रिटेन के शासन में थे। 
सम्पूर्ण मलाया के राजा के पद पर वहां के नौ सुलतान अपने में से किसी एक को पांच वर्षों: 
के लिए निर्वाचित करते थे । पर देश का वास्तविक शासन एक मन्त्रिपरिषद्‌ के हाथों में 
था, जो जनता द्वारा निर्वाचित विधान समा के प्रति उत्तरदायी थी। नये संविधान के 
अनुसार यह व्यवस्था की गई थी, कि मलाया की पालियामेंट में दो सदन हों, सीनेट और 
विधान सभा । ` मलाया ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी प्राप्त कर ली थी, और 
ब्रिटिश कामनवेल्थ में उसकी वही स्थिति हो गई थी, जो भारत, पाकिस्तान, लंका आदि 
राज्यों की थी । सम्पूर्ण मलाया का पहला राजा टनकू अब्दुल रहमान इब्री अल-मरहम 
टनक्‌ मुहम्मद को चुना गया, और प्रधानमन्त्री के पद पर.अबुल रजाक बिन हुसैन की 
नियुक्ति की गई। 


मलाया प्रायद्वीप के दक्षिणी कोने में सिंगापुर की स्थिति है, जो मोगोलिक इष्ट 
से श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। महायुद्ध (१६३९-४५) से पूर्व दक्षिण-पूर्वी एशिया में वहां 
ब्रिटेन की जल-सेना का प्रधान अड्डा था, ग्रौर उसकी सुदृढ़ किलाबन्दी करने के लिये 
ब्रिटिश सरकार ने ३० करोड़ से भी अधिक रुपये खर्च किये थे। महायुद्ध के समय जापान 
ने सिंगापुर पर मी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। १६४५ में ब्रिटेन इस पर पुनः 
अपना अधिकार कर सकने में समर्थ हुआ । यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से सिंगापुर को मी 
मलाया के फिडरेशन में सम्मिलितं किया जाना चाहिये था, पर ब्रिटेन ने इसकी पृथक्‌ 
सत्ता को कायम रखा । मलाया ने भी इसमें विशेष विप्रतिपत्ति नहीं की, क्योंकि 
सिंगापुर के निवासियों में ८० प्रतिशत के लगसग चीनी लोग थे । 


मलायीसिया के संवर्ग राज्य का निर्माण--दक्षिण-पूर्वी एशिया में मलाया, सिंगा- 
पुर, सरावक ग्रीर उत्तरी बोनियो ऐसे प्रदेश हैं, जो पहले ब्रिटिशसाम्राज्य के अरन्तगंत थे, 
ग्रौर द्वितीय महायूद् के बाद जिनमें स्वायत्त शासनों की स्थापना हो गई थी । जातीय इष्टि 
से इनके निवासियों में मलाया लोग अच्छी बड़ी संख्या)में हैं। अतः यह विचार विकसित 
हुआ कि इन राज्यों को परस्पर मिला कर एक नये संवर्ग-राज्य (फिडरेशन) का संगठन कर 
- दिया जाए। दक्षिणपूर्वी एशिया के क्षेत्र में इन्डोनीसिया के रूप में एक ऐसे उ 
एवं शक्तिशाली राज्य का निर्माण हो चुका था, जो राष्ट्रपति सुकणे के नेतृत्व में भ्रन्त- 
रॉष्ट्रीय राजनीति में तटस्थता की नीति का अनुसरण करता था झौर जिसका झुकाव 
कम्युनिज्म तथा चीन की ओर था। इस दशा में ब्रिटिश सरकार ने यह अनुमव॒ किया, 
कि इस क्षेत्र में एक ऐसे राज्य का निर्माण करता उपयोगी होगा जो कि ब्रिटेन के प्रभाव 
में रहे । मलाया, सिंगापुर, उत्तरी बोनियो भर सरावक ब्रिटिश कामतवेल्थ में सम्मिलित 
थे । ग्रतः ब्रिटेन को यह समुचित प्रतीत होता था, कि इन राज्यों को मिला कर एक नये 
संवर्ग राज्य का निर्माण कर दिया जाए। मलाया के लोगों को भी यह विचार. स्वीका 
था, क्योंकि इस नये राज्य में उन्हीं की प्रधानता रहती । दक्षिण-पूर्वी एशिया के क्षेत्र में 
ब्रनेई नामक एक अन्य द्वीप है, जहां के बहुसंख्यक निवासी मलाया जाति के हैं। ख पर 
बंशक्रमानुगत सुलतानों का शासन था, जो ब्रिटेन के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। जिस 
| ~ 'संवर्ग-राज्य के 
सम्मिलित करने का विचार था । 
पर दक्षिण-पूर्वी एशिया के इन विविध राज्यों को एक संवर्ग-राज्य में संगठित 


'करने में अनेक बाघाएं थीं । इन्डोतीसि 
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निर्माण की योजना इस समय विचाराधीन थी, ब्रुनेई को भी उसमें ; 


या ने इस प्रस्ताव का उप्ररूप से विरोध किया । ' 
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| 
५६८ एशिया (दक्षिण-पूर्वी) का आधुनिक इतिहास 


वह समभता था, कि उत्तरी बोनियो, सरावक और ब्रुनेई की भौगोलिक दृष्टि से वही 
स्थिति है, जो इन्डोनीसिया के अन्तगंत विभिन्‍न द्वीपों की है। ्रतः इन्हें इन्डोनीसिया में 
सम्मिलित किया जाना चाहिये । क्योंकि ये द्वीप पहले ब्रिटेन की अधीनता में थे, केवल 
इसीलिये ही इन्हें मंलाया के साथ मिलाने का प्रस्ताव किया गया था। केवल इन्डोनीसि- 
या ने ही इस नये संवर्गे-राज्य (जिसे मलायीसिया का नाम दिया गया था) के निर्माण का 
विरोध नहीं किया, अपितु फिलिप्पीन ने भी इसके विरुद्ध आवाज उठाई । उसका कहना 
था, कि बोनियो पर उसका अधिकार होना चाहिये । इसके लिये उसने अनेक ऐतिहासिक 
युक्तियां प्रस्तुत कीं। उसकी ग्रोर से यह्‌ सुझाव भी रखा गया, कि मलाया, फिलिष्पीन 
श्रौर इन्डोनीसिया मिल कर एक संघ बना लें, जिसमें ये सब अ्रपनी स्वतन्त्र व पृथक्‌ सत्ता 
रखते हुए भी परस्पर सहयोग से कामकर सकें । जब इस प्रश्‍न पर ऐकमत्य नहीं हो सका, 
तो मलाया द्वारा मलायीसिया की समस्या को संयुक्त राष्ट्रसंघ के समक्ष प्रस्तुत कर 
दिया गया। संघ ने यह निर्णय किया कि उत्तरी वोनियो, सरावक और ब्रुनेई में इस प्ररन 
पर लोकमत लिया जाए और जनता का बहुमत जिस पक्ष में हो, वही सब द्वारा स्वीकार 
कर लिया जाए। संघ के इस निर्णय के कारण मलायीसिया के निर्माण की बात को १६ 
सितम्बर, १६६३ तक के लिये स्थगित कर दिया गया ! संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा इन प्रदेशों 
की जनता की सम्मति जानने की व्यवस्था की गई, और उस द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों ने 
१४सितम्बर को यह रिपोर्ट दी कि सरावक श्रौर उत्तरी बोनियो मलायीसिया के संघ में 
सम्मिलित होने के पक्ष में है, और ब्रुनेई इसके विरुद्ध है । इस प्रकार १६ सितम्बर, १९६२ 
के दिन मलायीसिया नाम से एक पृथक्‌ संवर्ग राज्य का निर्माण कर दिया गया, जिसमें 
मलाया के श्रतिरक्त बोनियो, सरावक और सिंगापुर सम्मिलित हुए । इस प्रकार अब मला- 
यीसिया नाम से जिस राज्य का निर्माण हुआ, उसमें कुल मिला कर १४ राज्य सम्मिलित _ 
थे-मलाया फिडरेशन के ११ राज्य, सिंगापुर, उत्तरी बोनियो और सरावक । पर 
सिंगापुर देर तक इस संघ-राज्य में सम्मिलित नहीं रहा। & ग्रगस्त, १९६५ को वह 
- इससे पृथक्‌ हो गया। 


मलायीसिया का इन्डोनीसिया ने किस प्रकार विरोध किया, इस विषय पर इसी 

्रध्याय के पिछले प्रकरण में प्रकाश डाला जा चुका है सुकर्ण के पतन तथा सुहर्तो के शक्ति 
प्राप्त कर लेने पर इन्डोनीसिया ने इस नये राज्य का विरोध करना बन्द कर दिया, और 
दक्षिण-पूर्वी एशिया के इस क्षेत्र में शान्ति स्थापित हो गई। मलायीसिया का संविधान 
प्राय: उसी प्रकार का है,जसा कि मलाया के फिडरेशन का था।,मलाया के जिन & राज्यों में 
व शक्रमानुगत सुलतानों का शासन है, उनमें से किसी एक के सुलतान को मलायी सिया का सर्वो 
च्च गरध्यक्ष (यांग दी-परतुश्रन ्रगांग) निर्वाचित किया जाता है। यह चुनाव पांच वर्षो के 

` लिये होता दे । इस राज्य में एक पालियामँन्ट की भी सत्ता है, जिसके दो सदन हैं-सीनेट 
रर प्रतिनिधि सभा। सीनेट के सदस्यों की संख्या ५८ है, और प्रतिनिधि समा के १४४ 
सदस्य हैं, जिनमें से १०४ मलाया का, १६ उत्तरी बोनियो (जिसे ग्रब सवाह कहते हैं) 
का, ग्रौर २४ मरावक का प्रतिनियित्त्व करते हैं । मलायीसिया में भी अनेक राजनीतिक 
पाटियों की मचा है, जिनमें एलायन्स पार्टी मुख्य है । इस राज्य को मी संयुक्त राष्ट्रसंघ 
की सदम्यता प्राप्त है । इसकी जनसंख्या एक करोड़ के लगभग है, और क्षेत्रफल १,३० io 
वर्गमील है । 5 3 
मलायीसिया के गत वर्षो 4 इतिहास में तीन बातें उल्लेखनीय हैं, इन्डोनीसिया के 
साथ बुद्ध, सिंगापुर का उसम पृथक्‌ हो जाना श्रौर फिलिप्पीन के साथ उसका संघर्ष । इन्डोः 
नीनिया के युद्ध पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। सिंगापुर जो मलायीसिया के संधः 
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इन्डोनीसिया, मलायीसिया और सिंगापुर ५६६ 


“राज्य में सम्मिलित नहीं रह सका, उसका एक मुख्य कारण कुआला लम्पूर (मलाया की 
राजधानी) श्रौर सिंगापुर नगरी में प्रतिस्पर्धा का होना था। फिलिप्पीन उत्तरी 
बोनियो को अपने राज्यक्षेत्र में सम्मिलित करना चाहता था । इस प्रश्‍न पर फिलिप्पीन 
और मलायीसिया में विरोध इतना ्रधिक बढ़ गया, कि दोनों देशों ने अपने अपने राजदूत 

` वापस बुला लिये रौर फिलिप्पीन के विधान-मण्डल ने एक कानून इस प्राशय का स्वीकार 

: कर br कि उत्तरी बोनियो (सबाह) उसका म्रन्यतम प्रदेश है (सितम्बर, १६६८)। पर 
इन राज्यों का संघर्ष अधिक उग्र रूप धारण नहीं कर सका, और सबाह मलायीसिया के 

- ही अन्तर्गत रहा । 

(४) [सिगापुर की रिपब्लिक 
मलाया प्रायद्वीप के दक्षिण में समुद्रतट से ६ फर्लाग की दूरी पर सिंगापुर का 
द्वीप है, जो क्षेत्रफल में केवल २५० वर्गमील के लगभग है। इसकी जनसंख्या २० लाख से 

-कुछ ऊपर है, जिनमें १५ लाख के लगभग चीनी तथा २ लाख के लगमग भारतीय हैं। 

` द्वितीय महायुद्ध से पूवं इस द्वीप की स्थिति एक ब्रिटिश कोलोनी की थी, और महायुद्ध के 
दौरान में जापान ने इस पर अपना प्रमृत्त्व स्थापित कर लिया था। जापान की पराजय के 


पश्चातु की परिस्थितियों में ब्रिटेन के लिये यह सम्भव नहीं रह गया था, कि वह इस द्वीप . 


पर पहले के समान शासन कर सके । इसीलिये १६५४ में ब्रिटिश सरकार ने सिंगापुर के 
के लिये नया संविधान तैयार करने के लिये एक कमीशन की नियुक्ति की, जिसकी सिफा- 
रिशों के श्रनुसार वहां एक विधान समा के निर्माण की व्यवस्था की गई। इस सभा की 
सदस्य-संख्या ३२ रखी गई, जिनमें से २५ जनता द्वारा चुने जाते थे और शेष ७ की नि- 
युक्ति सिंगापुर के ब्रिटिश गवनंर द्वारा मनोनीत कर के की जाती थी। शासन कार्य में 
गवर्नर की सहायता के लिये एक मन्त्रिपरिषद्‌ की व्यवस्था की गई थी, जिसके सदस्य 
यद्यपि गवर्नर द्वारा नियुक्त किये जाते थे, पर वे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। 
` सिंगापुर के शासन में गवर्नर को अत्यधिक अधिकार प्राप्त थे, और वह संविधान को स्थ- 
गित मी कर सकता था । जनता इससे संतुष्ट नहीं थी। इसीलिये पहले मार्च, १९५४ में 
और फिर मई, १६५७ में सिंगापुर से दो शिष्टमण्डल लण्डन गये और वहां उन्होंने अपने 
- देश के लिये ऐसी शासन व्यवस्था का सूत्रपात कराने का प्रयत्न किया, जिससे जनता को 
- संतोष हो सके । इन प्रयएनों का यह परिणाम हुआ, कि सिंगापुर को एक पूथक्‌ व स्वतन्त्र 
- राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, और उसे भी ब्रिटिश कामनवेल्थ में एक स्वतन्त्र 
राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। 


१६६३ में जब मलायीसिया के संघ-राज्य का निर्माण हुआ, तो सिंगापुर भी 
उसमें सम्मिलित हो गया । पर वह देर तक उसमें नहीं रहा, और & अगस्त, १६६५ के 
दिन वह मलायीसिया से पृथक्‌ हो गया। ्रब वह एक पृथक्‌ सम्पूण-प्रभुत्व-सम्पन्न गणराज्य 
(रिपब्लिक) है, यद्यपि कतिपय विषयों में अब भी मलायीसिया के साथ उसके सम्बन्ध 

` विद्यमान हैं । न्यायसम्बन्धी अपीलें श्रव भी मलायीसिया के फिडरल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत 
की जा सकती हैं। सिंगापुर की रिपब्लिक की पालियामन्ट के सदस्यों की संख्या ५५ हैं, 
जिन्हें सवंसाधारण जनता वोटों द्वारा चुनती है। मन्त्रिपरिषद्‌ इस पालियामैन्ट के प्रति 
उत्तरदायी है, और राष्ट्रपति की स्थिति शासन में नाममात्र की है। सिंगापुर को संयुक्त 
राष्ट-संघ की सदस्यता प्राप्त हो चुकी है (२१ सितम्बर, १६६५), आर वह ब्रिटिश 
कामनवेल्य में भी सम्मिलित है। महायुद्ध के समय तक सिंगापुर दक्षिणमूर्वी, एशिया में 
Mammen. जलसेना का सबसे बड़ा ग्र्टा था, पर अब ब्रिटिश सेनाएं वहां से वापस बुलायी 


जा चुकी हैं । 


उ के 
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पेंतीसवां अध्याय 
दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य राज्य 
(१) बरमा 


द्वितीय महायुद्ध (१९३६-४५) के पश्चात्‌ बरमा ने किस. प्रकार ब्रिटेन की अ्रधी- 
नता से मुकत होकर स्वतन्त्रता प्राप्त की, और वहां सम्पूर्ण-प्रमुत्व-सम्पन्न गणराज्य कीः 
स्थापना हुई (जनवरी, १६४८), इस विषय पर इस ग्रन्थ के पच्चीसवें भ्रध्याय में प्रकाश 
, डाला जा चुका है। वरमा के स्वातन्त्र्य-शन्दोलन के प्रधान नेता ग्रांग सान की हत्या 
UN (जुलाई, १६४७) के ग्रनन्तर थाकिन नू प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्त किये गये थे, 
॥ ४ और उन्हीं के नेतृत्त्व में संविधान परिषद्‌ द्वारा बरमा के लिये नये संविधान का निर्माण 
किया गया था। इस संविधान द्वारा बरमा की पार्लियामेन्ट में दो सदनों की व्यवस्था की 
KEN . गई थी--राष्ट्रीयताओं की समा और प्रतिनिधि समा । राष्ट्रीयताओं को समा (Cham: 
di ber of Nati0n2]itie8) के सदस्यों की संख्या १२५ थी, जिनमें से ६३ उन राज्यों तथा 
विशेष क्षेत्रों का प्रतिनिधित्त्व करते थे जो बरमा के गणराज्य के श्रन्तर्गंत थे। प्रतिनिधि 
| सभा के २५० सदस्य होते थे, जिन्हें सर्वसाधारण मतदाता प्रादेशिक निर्वाचन-कषत्रों द्वारा 
चुनते थे । दोनों सदनों के सदस्यों की सदस्यता की श्रवघि चार साल नियत की गई थी। 
बरमा के राष्ट्रपति का चुनाव पालियामेन्ट के दोनों सदनों की संयुक्त बँठक द्वारा किया 
जाता था। शासन का कार्य एक मन्त्रिमण्डल के हाथों में रखा गया था, जो तमी तक 
अपने पद पर रह सकता था, जब तक कि प्रतिनिधि सभा का विश्वास उसे प्राप्त रहे। 
संविधान समा के निर्णय के अनुसार बरमा ने ब्रिटेन से अपने सम्बन्ध का विच्छेद कर 
लिया था, और उसने ब्रिटिश कामनवेल्थ की सदस्यता स्वीकार नहीं की थी । १६ एप्रिल, 
१९४५ के दिन बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बन गया था । | 


इन्डोनीसिया के समान बरमा को मी स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ अनेक विकट 
समस्याओं का सामना करना पड़ा । ये समस्याएं दो प्रकार की थीं--(१) कम्युनिस्टों के 
विद्रोह, श्रौर (२) विविध जातियों और प्रदेशों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में स्वाधीनता के 
लिये किये गये प्रसतनं से परादुभूत । महायुद्ध के समय जब जापान ने बरमा को ब्रिटेन की 
अधीनता से मुक्त कर वहां एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर ली थी, तो बहुत-से बरमी 
` देशमक्तों भौर राष्ट्रवादी नेताओं ने जापान के साथ सहयोग की तीति का अनुसरण किर्या 
` था | पर कम्युनिस्ट लोग फासिस्ट शक्तियों के विरोधी थे । इसीलिये बरमा के कम्युनिस्ट 
| भी श्रपने देश को जापान के प्रमृत्त्व से स्वतन्त्र करने के लिये प्रयत्नशील थे। जापात कै 
|| .=. अपक्षं के समय जब ब्रिटिश सेनाओं ने फिर से बरमा पर कब्जा कर लिया, तो कम्युनिस्ट 
| लोग उनके विरुद्ध भी संघर्ष में तत्पर रहे। १६४७ में बरमा की संविधान परिषद्‌ ने देश 
के लिये जिस संविधान का निर्माण किया था, कम्युनिस्ट पार्टी उससे संतुष्ट नहीं थी, कयो 
कि वह वहां समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहती थी । परिणाम यहु हुश्रा 
उसने _ग्रपनी पृथक्‌ सेना का संगठन किया, और रंगून.से मांडले तक के और a Ba 
नदी के मुहाने क प्रदेशों पर अपना ्रधिकार स्थापित कर लिया। कम्यु के इप E 


t 


के `य 
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विद्रोह के कारण एण्टि-फासिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग में भी फुट पड़ गई, और इस लीग 
में वामपक्षी विचारों के जो लोग सम्मिलित थे, उन्होंने य का साथ देने का नि३- 
चय किया । एण्टि-फासिस्ट लीग की शक्ति बहुत कुछ पीपल्स वालन्टरी आगनिजेशन 
(जन स्वयंसेवक संगठन) पर ग्राश्रित थी। इसके नेता समाजवादी विचारों के थे, और 
यह चाहते थे कि थाकिन नू की सरकार ब्रिटेन के साथ कोई भी सम्बन्ध न न रखे, और रूस 
आदि कम्युनिस्ट देशों के सहयोग से कार्य करे। नू ने इन्हें सन्तुष्ट करने का त त प्रयत्न 
किया, और यह कहां कि मन्त्रिमण्डल भी समाजवादी कार्यक्रम का पक्षपाती है श्रो देश में 
समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है। उसने रूस के साथ आर्थिक सम्बन्ध 
भी स्थापित किए । पर इस से जन स्वयंसेवक संघठन के नेताओं को संतोष नहीं हुआ, और 
उन्होंने कम्युनिस्टों का साथ देने का निश्चय किया। १६४९ में कम्युनिस्ट विद्रोह्‌ ने 
बहुत गम्भीर रूप धारण कर लिया था, श्रौर उसके कारण नू की सरकार की स्थिति 
बहुत डांवाडोल हो गई थी। 


कम्युनिस्ट विद्वो ह भ्रमी शान्त नहीं किया जा सका था, कि अनेक अल्पसंख्यक 
जातियों ने मी बरमी सरकार के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। इनमें करत 
लोग सबंप्रधान थे । बरमा की कुल श्रावादी दो करोड़ के लगमग थी, जिसमें करन लोगों 
की संख्या बीस लाख थी । १६४७ के संविधान में इस बात को स्वीकार कर लिया गया 
था, कि करन लोगों क लिए एक पुथक्‌ राज्य (करन स्टेट) का निर्माण किया जायगा, {| 
जिसकी स्थिति शान ्रौर कचीन राज्यों के सदूश होगी । इन राज्यों के समान करन स्टेट ` 
को भी स्वायत्त शासन के भ्रधिकार प्राप्त रहेंगे । पर करन स्टेट की सीमाएं क्या हों, यह 
निर्धारित कर सकना सुगम नहीं था, क्योंकि करन लोग बरमा के अनेक प्रदेशों में बिखर 
कर बसे हुए थे । यद्यपि उनका निवास प्रधानतया तनसरीम के प्रदेश में था, पर इरावदी 
के मुहाने के प्रदेश में मी उनकी आबादी कम नहीं थी । करन स्टेट की सीमा का निर्धारण 
न हो सकने के कारण करन लोगों ने विद्रोह कर दिया। बरमी सेना के करन सिपाहियों ने 
| भी विद्रोहियों का साथ दिया, और मैकतिला, बसीन, तुंग आदि पर कब्जा कर लिया। 
| त्‌ंगू को राजधानी बनाकर उन्होने अपनी स्वतन्त्रता की भौ घोषणा कर दी (१६४९) । 
| करन लोगों के समान इस समय कतिपय श्रन्य जातियों ने मी विद्रोह प्रारम्म किये, और 
यह मांग पेश की, कि हमारे भी पृथक्‌ और स्वायत्त राज्य होने चाहियें। पूर्वी पाकिस्तान 
की सीमा पर स्थित अरकान प्रदेश में मुसलमानों का अच्छी बड़ी संख्या में निवास है। 
वे भी अपने पुथक्‌ राज्य की मांग करने लगे। इसी तनसरीम के मों लोगों ने भी स्वायत्त 
शासन के लिये विद्रोह का प्रारम्म कर दिया। १९४६ का साल बरमा की केन्द्रीय सर- 
कार के लिये अत्यन्त विकट था। कम्युनिस्ट, करन, अराकानी और मोंस विद्रोहों के 
कारण उसका शासन रंगून श्रौर उसके समीपवर्ती प्रदेशों तक ही सीमित द था, 
ग्रौर बरमा के विविध प्रदेश विद्रोहियों के कब्जे में झा गये थे इन विद्रोहों का दमन 
करने में नू के मन्त्रि-मण्डल को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। पर विद्रोहियों में 
एकता का ग्माव था। वे परस्पर मिलकर कार्य नहीं कर सके । कम्मुनिस्टों में मी इस | 
समय अनेक ऐसे दल थे, जो जहां केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध संघष में तत्पर थे, वहां सा| 
ही आपस में भी लड़ रहे थे। शान और कचीन राज्यों ने इस अवसर पर केन्द्रीय सरकार | 
का साथ दिया, और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इन्हीं सब बातों का यह परिणाम 
` हुश्रा, कि कुछ वर्षो के निरन्तर संघर्ष के बाद नू की सरकार विद्रोहोंको शान्त कर समहु 
बरमा पर अपना शासन स्थापित करने में समर्थे हो गई। १६५ ख कम्युनिस्ट विद्रोह 
Mmmm  म दबा दिया गया था, और १६५४ तक करन और अन्य जातियों के विद्रोही मी वश में | 
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५७२ एशिया (दक्षिण-पूर्वी) का आधुनिक इतिहास 


ले आये गये थे । करन लोगों की मांग को पूरा करने के लिये उनकी एक पृथक्‌ | स्था- 
पित कर दी गई, जिसकी सरकार को विदेशी सम्वन्ध, यातायात, संचार और केन्द्रीय 
'टैक्सों के अतिरिक्त अन्य सब मामलों में स्वायत्त शासन के अधिकार प्रदान किये गये। 
कम्युनिस्टों के विद्रोहों के केन्द्र ऐसे प्रदेश थे, जिनकी सीमा चीन के साथ नहीं लगती थी। 
इसीलिये वहां की कम्युनिस्ट सरकार बरमा के कम्युनिस्टों को कोई सहायता नहीं दे 
सकती थी। यही कारण है, जो उत्तरी कोरिया और उत्तरी विएतनाम के समान वरमा 
में कोई पृथक्‌ कम्युनिस्ट राज्य स्थापित नहीं हो सका । 


१९५२ में बरमा की प्रतिनिधि-सभा का नया चुनाव हुश्रा। इसमें प्रधानमंत्री 
नू की एन्टि-फँसिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग पार्टी को अ्रच्छी सफलता प्राप्त हुई। प्रतिनिधि 
सभा के २३३ सदस्यों में से १८० इसी पार्टी के चुने गए, और नू का मन्त्रिमण्डल कायम 
रहा । इस चुनाव में कम्यूनिस्टों ने भी भाग लिया, यद्यपि श्रब उन्होंने मजदूर-किसान 
पार्टी के नाम से एक नये दल का संगठन कर लिया था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को 

Mss बरमा में अवध घोषित किया जा चुका था । यद्यपि इस समय तक बरमा में शान्ति स्था- 
\., पित हो चुकी थी, और केन्द्रीय सरकार का शासन प्रायः सम्पूर्ण देश पर कायम हो गया 
| था, पर ग्रभी विद्रोहों का सर्वंथा अन्त नहीं हुआ था । १९५२ के बाद भी करन विद्रोह 
जारी रहा, और १६५४ में ही उसका अन्त हुआ । कम्युनिस्ट सेनाओं को १६४२ में ही 
परास्त कर दिया गया था, पर गुरीला नीति का आश्रय लेकर कम्युनिस्ट लोग बाद में 
भी संघर्ष करते रहे । एप्रिल, १६५६ में बरमा की प्रतिनिधि सभा का नया चुनाव हुआ, 
जिस में नू की एन्टि-फासिस्ट लीग ने १६६ स्थान प्राप्त किये । यह स्पष्ट है, कि बरमा में 
भ्रव एण्टि-फासिस्ट लीग का प्रभाव कुछ कम होने लग गया था, जिसके कारण १६५६ के 
चुनाव में उसे उतनी सफलता नहीं मिली, जितनी कि १६५२ में मिली थी। ऊ नू की 
बौद्ध धर्म के प्रति श्रगाध श्रद्धा थी । उन्होंने रंगून में एक अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध कान्फरेन्स 
का भी आयोजन किया था, जिसमें विश्व भर से बौद्ध सम्मिलित हुए थे। बौद्ध धर्म की 
शिक्षाश्रों के भ्रनुसार सामयिक रूप से भिक्षु जीवन बिताने के प्रयोजन से १६५६ के चुनाव 
के पश्चात्‌ उन्होने एक साल के लिये प्रधानमन्त्री पद से अ्रवकाश ग्रहण कर लिया, और 
बा स्वे उनके स्थान पर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुए । एण्टि-फासिस्ट लीग में कतिपय ऐसे 
व्यक्ति भी सम्मिलित थे, जो समाजवाद के समर्थक थे। बा स्वे इन्हीं के प्रधान नेता थे। 
उनके प्रधानमन्त्री बन जाने पर लीग में समाजवाद के पक्षपतियों का प्रभाव बहुत बढ़ 
गया। इसीलिये एक साल के श्रवकाया के वाद ऊनू ने जब प्रधानमन्त्री का पद ग्रहण 
किया, तो उन्हें यह समभे में देर नहीं लगी:कि एण्टि-फासिस्ट लीग में उनके विरोधियों 
की शक्ति में बहुत वृद्धि हो गई है। जनवरी, १६५८ में एण्टी-फासिस्ट लीग के श्रखिल 
बरमा संगठन का रंगून में अधिवेशन हुआ । उसके समक्ष अपना भाषण देते हुए ऊ नू ने 
स्पष्ट रूप से घोषित किया, कि लीग काले मार्क्स की विचारधारा को कदापि स्वीकृत नहीं 
कर सकती । इस पर वास्वे और उसके साथी ने केवल मन्त्रिमण्डल से पृथक हो गये, भ्रपितु 
लीग की सदस्यता से मी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया (४ जून, १६५८) । उन्होंने श्रपनी एक 
| पृथक्‌ पार्टी संगठित कर ली और ऊ नू का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया । प्रतिनिधि 
सभा में उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे स्वीकृत न होने देने के 

लिये ऊ नू ने प्रतिनिधि सभा के कतिपय ऐसे ग्रपों व सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने 

|| का प्रयत्न किया जो पहले विरोधी पक्ष में सम्मिलित थे । वा स्वे द्वारा प्रस्तुत अविश्वास 
|| का प्रस्ताव ह बहुमत से ग्रस्वीकृत हुआ, जिसे देखकर ऊ नू यह समक गये कि 
॥ 33%: प्रतिनिधि सभा में उनकी स्थिति भ्रब डाँवाडोल हो गई है। प्रतिनिधि सभा में ग्ब ऊ 
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नू का स्पष्ट बहुमत नहीं रह्‌ गया था, और इससे लाम उठाकर राजनीतिक दलों ने जोड- 

तोड़ शुरू कर दिये थे । सरकार के विरुद्ध अनेक षड्यन्त्रों का भी सूत्रपात होने लग गया 

था। २२ सितम्बर, १६५८ के दिन बरमा के गृह-मन्त्री वो मिन आँग ने मन्त्रिमण्डल कोः 

यह्‌ सूचना दी, कि सैनिक नेताओं द्वारा एक षड्यन्त्र इस प्रयोजन से किया जा रहा है कि 

प्रधानमन्त्री नू ग्रौर अन्य नेताओं की हत्या कर दी जाए। इसीलिये २५ ग्रक्ट्बर, १६५८ 

के दिन जब पालियामेंट का अविवेशन शुरू हुआ, तो ऊन नू ने अपने मन्त्रिमण्डल के त्याग- 

पत्र की घोषणा कर दी, और स्वयं यह प्रस्ताव पेश किया कि देश का शासन जनरल ने 

विन के सुपुर्द कर दिया जाए। पालियामेंर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, रौर 

ने विन ने एक ऐसे मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया, जिसके प्राय: समी सदस्य सैनिक अफ- 

सर थे । एक सँनिक नेता द्वारा सरकार को हाथों में ले लेना इस समय इसी कारण भ्राव-. 

इयक हो गया था, क्योंकि देश में शान्ति व सुव्यवस्था मलीमांति स्थापित नहीं थी । राज- 

नीतिक पार्टियों के विरोध तथा स्थानीय विद्रोहों द्वारा वरमा में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो 

| गई थी, जिसमें किसी असैनिक मन्त्रिमण्डल के लिये शासन को संमाल सकना सुगम नहीं: 

रहा था। जनरल ने विन को बरमा में सुव्यवस्थित शासन स्थापित करने में सफलता प्राप्त | 
हुई, और इसीलिये फरवरी, १६६० में पालियोमेंट का नया चुनाव करा सकता संभव | 
हो सका । 


१६६० के चुनाव में ऊ नू के मुख्य प्रतिस्पर्धी बा स्वे थे, जिन्हें समाजवादी पार्टीः 
के अतिरिक्त कतिपय प्रभावशाली सैनिक नेताओरों का भी समर्थन प्राप्त था। जनता के" 
वोट प्राप्त करने के प्रयोजन से ऊ नू ने घोषित किया, कि यदि उनकी पार्टी चुनाव में. 
सफल हो गई, तो बौद्ध धमे को बरमा के राजधर्म की स्थिति प्रदान कर दी जायगी, रौर 
राकानी तथा मों जातियों द्वारा श्राबाद प्रदेशों को भी उसी प्रकार से पृथक्‌ व स्त्रायतत. 
राज्यों के रूप में परिवर्तित कर दिया जायगा, जँसे कि शान, करन, कचिन तथा चिन 
जातियों के प्रदेश पृथक्‌ व स्वायत्त राज्य हैं। चुनाव के समय की गई इन दो प्रतित्ञागरों 
के कारण ऊ नू की पार्टी को अच्छी सफलता प्राप्त हुई, ओर. प्रतिनिधि समा में 5 
में से १६६ स्थान उसने प्राप्त कर लिये । बा स्वे इस चुनाव में निर्वाचित मी नहीं हो' 
सके । चुनाव के शान्तिपूर्वक संपन्न हो जाने पर जनरल ने विन ने प्रवानमन्त्री के पद से: 
त्यागपत्र दे दिया, और ऊ नू ते नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया (एप्रिल, १९६०) । 
पर ग्ब भी सरकार के सम्मुख नेक ऐसी विकट समस्याएं विद्यमान थीं, जिनको हलः 
कर सकना सुगम नहीं था । करन लोगों का विद्रोह भ्रभी मलीमांति शान्त नहीं हुआ था। 
शान प्रदेश में भी अशान्ति विद्यमान थी । करन और शान दोनों जातियों की यह आकांक्षा 
थी, कि वे अपने पूर्णतया स्वतन्त्र व पृथक्‌ राज्यों का निर्माण करें । केवल स्वायत्त शासन 
से उन्हें संतोष नहीं था। बरमा की उत्तरी सीमा पर कुग्ओरोमिन्तांग चीन को सेता के. 
सैनिक अब तक मी विद्यमान थे, और वहाँ उनकी सत्ता को निमित्त बना कर कम्युनिस्ट 
चीन किसी मी समय बरमा के इस प्रदेश पर आक्रमण कर सकता था । इन समस्याओं का 
समाधान करने के लिये ऊ नू के मन्तिमण्डल ने अनेक प्रयत्त किये, पर उसे सफलता. 
नहीं हुई । विद्याथियों तथा नवयूवकों के असंतोष में भी इस समय निरन्तर-वृद्धि हो ह 
थी । यै प्रायः वामपक्षी पार्टियों के प्रभाव में थे, और अपनी दशा से उद्घेग अनुमव कर रहे 
थे। बरमा में इस समय अनेक शिक्षणालयों में हड़तालें हुई, और विद्याथियों के आन्दोलन 
को दबा सकना सरकार के लिये कठिन हो गया । १६५९ में शात प्रदेश में विद्रोह हो 
गया, और वहां के लोग बरमा से पृथक्‌ होकर अपना संपूण-प्रमुत्वासपन्त राज्य बनाने 


के लिये संघष में तत्पर हो गये । 
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इस दशा में सेना ने एक बार फिर देश के शासन में हस्तक्षेप किया, और २ 
मार्च, १६६२ के दिन जनरल ने विन ने शासन-सूत्र को श्रपने हाथों में ले लिया। ऊनू 
आर उनके अनेक सहयोगी सैनिक नेताग्रों द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये, और १ ३४७ के 
संविधान के अनुसार निमित पालियामेंट को भंग कर दिया गया। सरकार का संचालन 
करने के लिये एक क्रान्तिकारी कौसिल संगठित की गई, जिसका अध्यक्ष-पद जनरल ने 
बिन ने ग्रहण किया और इस कौंसिल के सब सदस्य (एक के अतिरिक्त) सैनिक अफसर 
नियत किये गये । सैनिक सरकार ने देश में अ्रनुशासन और व्यवस्था स्थापित करने के 
कार्य पर विशेष ध्यान दिया। पर बरमा की जनता इस परिवर्तन से संतुष्ट नहीं हुई । 
वहाँ के शिक्षित वर्ग को यह पसन्द नहीं था, कि लोकतन्त्र शासन स्थान प्र सैनिक 
सरकार स्थापित हो जाए। परिणाम यह हुआ, कि अनेक स्थानों पर हड़तालें की गईं, 
आर कहीं-कहीं तो सैनिक शासन के विरुद्ध विद्रोह भी प्रारंभ हो गये । रंगून यूनिवर्सिटी 
के विद्यार्थियों के उपद्रव को शान्त करने के लिये सेना ने शस्त्र-शक्ति का प्रयोग किया, 
जिसके कारण १४ विद्यार्थी मारे गये ग्रौर बहुत-से घायल हुए (जुलाई, १६६२) । पर 

BM सैनिक शासन से ग्रसंतुष्ट लोगों के लिये जनरल ने विन की सँन्यशक्ति का सामना कर 

सकना कठिन था । कुछ ही समय में नई सरकार देश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित 
करने में सफल हो गई। मार्च, १६६२ से बरमा में सब शासन-शक्ति सैनिक अफसरों 
द्वारा निमित क्रान्तिकारी कौंसिल के ही हाथों में है, और जनरल ने विन इस कौंसिल के 
भ्रध्यक्ष हैं। शासन की कार्यकारिणी, न्याय श्रौर व्यवस्थापन-सम्बन्धी सव शक्तियाँ जन- 
रल ने विन को ही प्राप्त हैं । वे ही देश के लिये कानून प्रचारित करते हैं, और वे ही उन्हे 
कार्यान्वित कराते हैं । न्याय का कार्य उनकी ओर से न्यायालयों द्वारा सम्पन्न क्रिया जाता 
है। शासन में उनकी सहायता करने के लिये मन्त्री अवश्य नियुक्त हैं, पर वे उन्हीं के प्रति 
उत्तरदायी हैं। , 


बरमा की उत्तरी सीमा चीन के साथ लगती है। इस सीमा के सम्बन्ध में भी 
क्रुछ विवाद तथा मतभेद थे । २८ जनवरी, १६६० के दिन बरमा ने इन विवादों को दूर 
करने के लिये चीन के साथ एक नई सन्धि कर ली थी, जिसके अनुसार हिपमों, गाँलुंग 
और कांगफांग के प्रदेश चीन को प्रदान कर दिये गये थे। इन प्रदेशों का क्षेत्रफल ५० 
वर्गमील के लगमग है । म्यित्‌ क्यिना के उत्तर में नाम वान के प्रदेश को भी चीन 
अपने राज्यक्षेत्र के अन्तगंत होने का दावा करता था । पर इस सन्धि द्वारा चीन | 
इसे बरमा का अंग स्वीकार कर लिया । कम्युनिस्ट चीन से सन्धि हो जाने के श्रनन्तर 
बर मा भ्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थता की नीति का अनुसरण करने में तत्पर है, ग्रौर 
'मारत की तुलना में उसका झुकाव चीन के प्रति अधिक है। जनरल ने बिन की सैनिक 
सरकार समाजवाद में विश्वास रखती है, और वहां एक ऐसे ढंग की आथिक व सामाजिक 
व्यवस्था की स्थापना में तत्पर है, जो समाजवादी मान्यताओं के अनुरूप है। अब बरमा 
में केवल एक राजनीतिक पार्टी की सत्ता है, जिसे बरमा समाजवादी कार्यक्रम पार्टी 
| (Burma Socialist Programme Party) कहते हैं । इस की शाखाएं देश में सवत्र 
|} विद्यमान हैं, और सब सैनिक भ्रफसरों तथा राजकर्मचारियों को इसके विचारों के श्रु 
| « , रूप प्रशिक्षित करने का वहां प्रयत्न किया जाता है। इनसे यह भी अपेक्षा की जाती है 
कि ये मजदूरों व किसानों की संगोष्ठियों में सम्मिलित होकर उनके साथ सम्पर्के 
. स्थापित करने का प्रयत्न करें। 


बरमा का क्षेत्रलल २,६१,७८६ वर्गमील है, श्रोर १६६८ में उसकी जनसंख्या 
- २,६३,९०,००० के लगमग थी। 


| 
| 
) 
| 
॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“7 । 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri f 


y 

f 

| 
LI, 


दक्षिण-पूर्वी एशिया के भ्रन्य राज्य ५७५ - | 


(२) थाईलेण्ड (सियाम) 


दक्षिण-पूर्वी एशिया में थाईलैण्ड ही एक ऐसा देश है, जो आधुनिक युग में पाइ- र 
चात्य साम्राज्यवाद का शिकार होने से बचा रह सका था। इस देश के ग्राधनिक इति- | 
'हास पर हम इस ग्रन्थ के पच्चीसवें भ्रध्याय में संक्षेप से प्रकाश डाल चुक्रे हैं। बीसवीं 
'सदी के द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) में थाईलैण्ड ने जापान का साथ दिया था, जिसके 
कारण उसे कम्बोडिया, बरमा और मलाया के कतिपय प्रदेशों पर अपना प्रमत्त्व स्थापित || 
करने का अवसर प्राप्त हो गया था । उसने ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि मित्र-पक्ष के || 

राज्यों के विरुद्ध युद्ध की भी घोषणा कर दी थी युद्ध में मित्र-राज्यों के विजयी होने पर | 
कुछ समय के लिए थाईलंण्ड पर भी ब्रिटेन का कब्जा रहा, और जनवरी, १६४६ की || 
सन्धि द्वारा वह अपनी स्वतन्त्रता को फिर से प्राप्त करने में समर्थ हुआ । इस सन्धि की 
शर्तों का भी पहले: उल्लेख किया जा चुका है। १६४६ में ही थाईलेण्ड के लिये एक नयें 
संविधान का निर्माण किया गया, जिसके ग्रनुसार वहां राजसत्ता को कायम रखा गया, « 
भ्रौर शासन का कार्थ एक ऐसे मन्त्रिमण्डल के सुपुर्द किया गया, जो पार्लियामेंट के प्रति 
उत्तरदायी था । थाईलैण्ड की पालियामेंट में दो सदन रखे गये, प्रतिनिधि समा और सीनेट। 
प्रतिनिधि समा के सदस्यों को जनता द्वारा निर्वाचित किये जाने की व्यवस्था की गई, और 
सीनेट के सदस्यों की प्रतिनिधि समा द्वारा। पर नगे संविधान द्वारा थाईलँण्ड में जिस 
वैध राज-सत्ता की स्थापना की गयी थी, वह पूर्णरूप से सफल नहीं हो सकी । मई, १६- 
४६ तक थाईलैण्ड की पालियामेंट के चनाव सम्पन्न हो चुके थे, और बहुमत के दल के 
नेता प्रिदी फानोमयोंग ने प्रधानमन्त्री का पद स्वीकार कर अपने मन्त्रिमण्डल का निर्माण 
कर लिया था| पर इस नई सरकार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देश 
की आर्थिक दशा इस समय बहुत खराब थी, वस्तुओं की कीमतों में निरन्तर वृद्धि हो 
रही थी, और जनता को राजकमंचारी वर्ग और मन्त्रियों से रिश्वत, भ्रष्टाचार, पक्षपात 
आदि की अनेकविध शिकायतें थीं । इसी बीच में & जून, १६४६ के दिन थाईलैण्ड के 
राजा आनन्द महीदन (राम सप्तम) की हत्या हो गई। यह्‌ हत्या किन लोगों. द्वारा की 
गई थी, यह तो एक रहस्य ही बना रहा, पर इसके लिए भी प्रिदी के मन्त्रिमण्डल को 
उत्तरदायी ठहराया गया, जिसके कारण उसके विरोधियों की शक्ति बहुत बढ़ गई। दो 
मास के स्वल्प काल में ही प्रिदी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, ्ौर उसी की पार्टी के 
।एक अन्य नेता लुओंग थपरोंग ने नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया । पर यह नई सर- 
कार मी. देर तक श्रपने पद पर नहीं रह सकी | सैनिक नेताओं म विरुद्ध षड्यन्त्र 
किया, और नवम्बर, १६४७ में शासन की शक्ति को अपने हाथों में ले लिया। प्रिदी थाई- 
लैण्ड छोडकर विदेश चला गया, श्रौर लुओंग अब उसके साथियों ने छिपकर अपनी 
रक्षा की । सैनिक नेताओं की प्रेरणा से श्रब ताई खुओंग भ्रफईवोंग ने नये मन्त्रिमण्डल का 
निर्माण किया । यह विरोधी पार्टी कां नेता था, और प्रिदी ओर उसकी पार्टी का का म 
प्रतिद्वन्द्वी था । १६४८ में थाईलैण्ड की पालियामेन्ट का नया चुनाव ह । उसमें नाई 
खुग्रोंग को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो सका, यद्यपि कतिपय स्वतन्त्र सदस्यों की सहायता 
से कि सरकार का संचालन करता रहा ! पर सैतिक नेता इस स्थिति से मी संतुष्ट नहीं 
थे। ६ एप्रिल, १६४८ के दिन नाइ खुझोंग को सैनिक नेताओं ने प्रधानमल्त्री के पद से 
पृथक्‌ कर दिया, ग्रौर फील्ड मार्शल फिबुन संग्राम ने शासन-सूत्र को ग्रपने हाथों में खा ले 
लिया। पर इससे मी याईलैण्ड की समस्या हल नहीं हो सकी । यदि सेता के तेताओं में 
ऐकमत्य होता, तो थाईलैण्ड में सैनिक शासन श्रवश्य सफल हो सकता । पर जल-सेना के 
नेता स्थल-सेना के नेताझों के विरुद्ध थे, भोर युवक सैनिक श्रफसर यह पसन्द नहीं करते 
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थे कि पुराने ्रफसर उन पर हकूमत करें। सेना के इन आन्तरिक विरोधों | कारणः 
फील्ड मार्शल फिबुन संग्राम भी देश में एक स्थिर व व्यवस्थित सरकार काथम करने में- 
असमर्थ रहा । फरवरी, १६४६ में बँगकोक (थाईलँण्ड की राजधानी) में विद्रोह हो गया, 
जिसमें जल-सेना के अफसरों ने विद्रोहियों की सहायता की । इस विद्रोह को बुरी तरह 
से कुचला गयां, और बहुत-से सैनिक और राजनीतिक नेताओं को गोली से उड़ा दिया 
गया। १६९५० और १६५१ में भी इसी प्रकार के विद्रोह हुए, जिनके कारण देश में शान्ति 
और व्यवस्था को कायम रख सकना सम्मव नहीं रहा । यद्यपि प्रधानमन्त्री के पद पर प्रवा 
भी फील्ड माशेल संग्राम ही विराजमान थे, पर उनकी स्थिति अन्य सैनिक नेताग्रों के 
सहयोग पर ही निर्भर थी । 


सँनिक शासन के होते हुए यह सम्भव नहीं था, कि थाईलैण्ड में लोकतन्त्रवाद पर 
्राधारित संविधान कायम रह सके | इस कारण १६४९ के अन्त में ही १६४६ के संवि- 
धान का अन्त कर दिया गया था, और उसके स्थान पर एक नया संविधान लाग किया 
गया था, जिसके अनुसार पालियामेंट के आधे सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किये जाते 
थे और ्राधों को नियुक्ति नामजदगी द्वारा की जाती थी। नामजद किये जाने वाले 
सदस्य प्रायः सैनिक अफसर ही होते थे इस कारण श्रब थाईलैण्ड की पार्लियामेंट में मी 
सैनिकों की बहुसंख्या हो गई थी । फील्ड मार्शल संग्राम की सरकार कम्युनिस्टों के विरुद्ध 
थी । इसीलिए उसने भ्रनेक ऐसे कानून स्वीकृत किये, जिनके कारण थाईलैण्ड में कम्य- 
निज्म का प्रचार बहुत कठिन हो गया। १९५२ में बहुत-से कम्युनिस्ट गिरफ्तार कर लिये 
गये, और ल पूर्णरूप से अमेरिका के कम्युनिस्ट-विरोधी गुट में शामिल हो गया। 
१६५५ में फील्ड मार्शल संग्राम ने ब्रिटेन और अमेरिका की यात्रा की, और वहाँ यह 
घोषित किया कि थाईलैण्ड लोकतन्त्रवाद के मार्ग पर भ्रग्रसर होने के लिए तत्पर है। 
ब्रिटेन और अमेरिका की यात्रा में संग्राम ने यह भली-मांति श्रनुभव कर लिया था, कि 
थाईलैण्ड में चिरकाल तक सैनिक शासन स्थापित नहीं रह सकेगा । इसी कारण उसने 
एक बार फिर लोकतन्त्र शासन-संस्थाश्रों के पुनरुद्धार का प्रयत्न किया। राजनीतिक 
पार्टियों, ट्रेड यूनियनों श्रादि के फिर से संगठन की अनुमति दी गई, और लोगों को यह 
अवसर दिया गया कि वे अपने विचारों को स्वतन्त्रतापूर्वक प्रगट कर सकें । १६५७ में 
थाईल॑ण्ड की पालियामेंट का नया चुनावं कराया गया, जिस में राजनीतिक पार्टियों ने 
अपने उम्मीदवार खड़े किये । पर इस चुनाव में कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर 
सकने में समर्थ नहीं हो सकी । परिणाम यह हुआ, कि थाईलैण्ड में अशान्ति और अ्रव्य- 
वस्था के द फिर से प्रगट होने लगे। सँनिक नेताओं की प्रतिद्वर्द्रिता ्रौर राज- 
नीतिक पार्टियों के विरोधभाव के कारण लोकतन्त्र शासन का सफल हो सकना कठिन ही 
गया, और एक बार फिर थाईलैण्ड में सैनिक षड्यन्त्र द्वारा सरकार का ग्रन्त कर दिया 
गया । फील्ड मार्शल संग्राम और उसके ग्रनेक साथी इस समय देश को छोड़कर बाहर 
चले गये, पालियामेंट बर्खास्त कर दी गई, और संविधान को स्थगित कर दिया गया । 
जिस षड्यन्त्र दवारा फील्ड मार्शल संग्राम की सरकार का पतन हुश्रा था, उसका ई 
माशंल सरित अनारात था। पर स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वह शासन-सुत्र 
अपने हाथों में नहीं ले सका । वह चिकित्सा के लिये अमेरिका चला गया, रौर उसके 
सहयोगी जनरल थनोम ने नई सरकार का संगठन किया । पर यह सरकार भी देश में 
शान्ति और व्यवस्था कायम नहीं कर सकी । इस दशा में जनरल सरित ने एक बार फिर 
थाईलँण्ड के राजनीतिक मञ्च पर प्रवेश किया (ग्रवटूबर, १९५८), और संविधान बरौर 
पालियामेंट का अन्त कर सैनिक डिक्टेटरशिप स्थापित कर ली ।- पर कुछ समय पश्चात्‌ 
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| 
दक्षिणपूर्वी एशिया के अन्य राज्य ५७७ 


जनरल सरित द्वारा भी लोकतन्त्र शासन के ढांचे का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न किया 

गया । २८ जनवरी, १६५६ के दिन एक ग्रम्तरिम संविधान का निर्माण किया गया, 

जिस द्वारा एक संविधान समा के निर्वाचित किये जाने की व्यवस्था की गई । इस समा 

के सदस्यों की संख्या २४० थी । इसे जहां देश के लिये स्थायी संविधान तैयार करने का. 
कार्य सुपुर्द किया गया, वहां साय ही नया संविधान तैयार होने तथा उसके ग्रनुसार 

{ चुनाव हो जाने तक इसे ही पालियामेंट के रूप में कार्य करते रहने का श्रधिकार प्रदान L 
किया गया । संविधान समा को अपना कार्य पुरा करने में € साल के लगमग समय लग {| 

गया । इसने जो संविधान तैयार किया, वह जून, १६६ में लाग हुग्रा। नये संविधान 
के अनुसार थाईलैण्ड का शासन राजा के हाथों में रखा गया, जिसे एक ऐसी मन्त्रिपरिषद्‌ 
की सहायता व परामश द्वारा शासन-सूत्र का संचालन करना है, जो जनता द्वारा निर्वा- 
चित पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी हो । इस प्रकार थाईलैण्ड में वैच राजतन्त्र शासन 
की स्थापना की गई । पालियामेंट में दो सदन रखे गये, सीनेट और प्रतिनिधि समा । यह्‌ 
व्यवस्था की गई, कि प्रतिनिधि समा के सदस्य सर्वसाधारण मतदाताओं द्वारा चुने जाया 
करें, और प्रादेशिक निर्वाचनःक्षेत्रों का निर्माण इस ढंग से किया जाए, जिससे कि प्रति- 
निधि समा का प्रत्येक सदस्य १,५०,००० के लगभग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्त्व किया 
करे । सीनेट के सदस्य राजा द्वारा मनोनीत किये जाया करें, और उनकी संख्या प्रति- | 
निधि सभा के सदस्यों का ७५ प्रतिशत हुआ करे | प्रतिनिधि समा की अवधि चार साल | 

नियत की गई, और सीनेट की छः साल । | 


१६५५ में देश के शासन को अपने हाथों में लेकर माशेल सरित ने बड़ी योग्यता 
के साथ सरकार को सञ्चालित किया । स्थायी संविधान अभी बनकर तैयार नहीं हुमा 
था, श्रतः सब शासनशक्ति माशल सरित के हाथों में रही। देश में शान्ति तथा व्यवस्था 
स्थापित करने में उन्होंने श्रनुपम सफलता प्राप्त की | शासन में स्थिरता ले गाने के 
कारण श्रव देश की आथिक व ग्रौद्योगिक उन्तति पर ध्यान दे सकना सम्मव हो गया । 
१९६१ में षड्वाषिक श्रायोजना का सूत्रपात किया गया, जिसमें सिचाई के लिये नहरों 
` तथा बांधों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया । यानी बाँध इसी समय तयार किया | 
गया, जो दक्षिण-पूर्वी एशिया का सबसे वड़ा बाँध है । बहुत-सी नई सड़के भी इस काल में | 
बनवायी गईं, जिनके कारण किसानों के लिये ्रपनी पैदावार को मण्डियों में लाकर ग्रच्छी 
कीमत पर वेच सकना सम्भव हो गया। औद्योगिक विकास पर भी ध्यान दिया गया, 
जिसके परिणामस्वरूप थाईलँण्ड में नगरों की बहुत उन्तति हुई । अनुमान किया गया है 
कि पडवर्पीय आयोजना के इस काल में थाईलैण्ड की राष्ट्रीय आमदनी में ६३ प्रतिशत 
| वाधिक के हिसाब से वृद्धि हुई थी। मार्शल सरित राजनीतिक दलबन्दी के विरोधी थे। 
| इसीलिये राजनीतिक पार्टियों को उन्होंने पतपने नहीं दिया । वे समभते थे कि राजनीतिक 
नेताओं का कार्यकलाप देश की श्राथिक उन्नति में बाधक ही होता है। संविधान सभा 
इस समय (१९५६-६८) विद्यमात थी, पर.वह अपना कार्य बहुत धीरे-धीरे कर रही थी। 
मार्शल सरित का विचार था, कि यदि शीघ्र ही देश के लिये नया संविधान बन जायगा, 
। तो उसके अनुसार निर्वाचित पालियामेंट में राजवीतिक दलों के झगड़े फिर से प्रारम्भ हो 
जायेंगे । दिसम्बर, १६६३ में सरित को मृत्यु हो गयी थी, और 220 स्थान जनरल 
थानोम ने ग्रहण कर लिया था। पर उनको स्थिति वैसी सुरढ़ नहीं थी, जेप्ती की सरित .. | 
की थी । इसीलिये संविधान सभा ग्रपतां का अधिक शीघ्रता से कर सको, और जून, द 
१६६८ में नया संविधान तैयार कर लिया गया, जिसे २८ जनवरी, १६६६ के दिन लागू 
भी कर दिया गया । पारलियामेच्ट का नया छुताव हो जाने पर राजा भूमिबल झतुल्यतेज 
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ने थानोम को ही प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्त किया, और उन्होंने का 
निर्माण कर नए संविधान के अनुसार देश का शासन प्रारम्भ किया । इस मन्त्रिपरिषद्‌ 
में परराष्ट्र-मन्त्री के पद पर थानात खोमान की नियुक्ति की गई थी । 


थाईलैंड की सरकार कम्युनिज्म की विरोधी है, और विदेशी राजनीति में श्रमे- 

रिका की पक्षपाती है । इसी लिये सितम्बर, १६५४ में जव दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों 

को कम्युनिज्म से बचाने के प्रयोजन से दक्षिणी-ूर्वी एशिया सन्धि संगठन (58५70) 

का निर्माण किया गया, तो थाईलँण्ड भी उसमें सम्मिलित हो गया, और उसकी राजधानी 

` बैंगकोक में ही इस संगठन के प्रधान केन्द्र को स्थापित किया गया । पर थाईलैण्ड के जिस 

उत्तरःपू्वी प्रदेश की सीमा लाग्रोस के साथ लगती है, वहां कम्युनिज्म का प्रभाव निरन्तर 

बढ़ रहा है, और इन्डोचायना के क्षेत्र (विएत-ताम और कम्बोडिया) में जो घटनाएं गत 

वर्षो में घटी हैं, थाईलैण्ड भी उनसे ग्रप्रभावित हुए बिना नहीं रहा है। विएत-नाम में 

कम्युनिस्टों की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर अमेरिका को यह श्राशका हुई, कि दक्षिण- 

पूर्वी एशिया के अन्य देशों में भी कम्युनिस्ट पाटियाँ विएत-ताम का अनुकरण कर युद्ध 

Iss, प्रारम्भ कर सकती है । श्रतः उसने यह्‌ श्रावश्यकता अनुभव की, कि इस क्षेत्र के किसी देश 

HIN में अपने सैनिक अ्रहु कायम करने चाहियें । क्योंकि थाईलैंड की सैनिक सरकारें कम्यु- 

निज्म की विरोधी थीं, अत: अमेरिका के लिये उसे अपना सैनिक अड्डा बना सकना 

सम्भव हो गया, और जब यह देश दक्षिण-पूर्वी एशिया सन्धि संगठन में सम्मिलित हो 

गया तो थाईलंण्ड के उतरी-पूर्वी तथा मध्य के प्रदेशों में श्रनेक स्थानों पर अमेरिका ने 

भ्रपनी हवाई सेना के श्र्टे स्थापित कर लिये । उसकी जलसेना भी थाईलैंड के समुद्र में 

झाने-जाने लगी, और तपाश्रो नामक स्थान पर उसने अपना सामुद्रिक अड्डा मी कायम 

कर लिया। कुछ ही समय में थाईलैण्ड में विद्यमान अमेरिकन सैनिकों की संख्या ५० 
हजार के लगमग तक पहुँच गई । 


लोकतन्त्रवाद के सिद्धान्तों को इष्टि में रखकर थाईलैंड में जिस उत्तरदायी शासन 
की स्थापना जनवरी, १६६६ में की गई थी, वह सफल नहीं हो सका । नवम्बर, १६७१ 
में संविधान की उपेक्षा कर जनरल थानोम (जो उस समय प्रधानमन्त्री के पद पर थे) ने 
सब राजशक्ति अपने हाथों में ले ली, और उन्होंने जिस मन्त्रिपरिषद का निर्माण ्रपनी 
सहायता के लिये किया, उसमें डॉ० खोमान को कोई स्थान नहीं दिया, क्योंकि वे अपने 
देश में प्रमेरिका के बढ़ते हुए प्रभाव के विरोधी थे। अब खोमान ने म्रमेरिका के विरुद्ध 
्रान्दोलन प्रारम्भ किया, जो अब तक जारी है। इसके कारण थाईलैण्ड में बहुत से लोग 
यह अनुभव करने लगे हैं, कि उनकी सरकार को कम्युन्तिस्टों के विरोध की नीति का 
परित्याग कर चीन सदृश कम्युनिस्ट देशों राजनयिक सम्वन्ध स्थापित करने चाहिये श्रौर 
प्रमेरिका के सैनिक अड्डों की उनके देश में सत्ता अनुचित है । 


_ थाईलेण्ड का क्षेत्रफल १,६८५,२५० वर्गमील है, और उसकी जनसंख्या तीन 
करोड़ के लगभग है। 


(३) फिलिप्पीन 


= द्वितीय महायुद्ध (१६३९-४५) के बाद फिलिप्पीन ट्रीपसमूह में | 
प्रमेरिका के प्रभाव को कायम रखते हुए किस प्रकार एक स्वतन्त्र रिपब्लिक की स्थापना 
हुई, इस विषय पर पहले (पच्चीसवे अध्याय में) प्रकाश डाला जा चुका है। स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति के पश्चात्‌ फिलिप्पीन रिपब्लिक का जो संविधान बनाया गया (१६४६), उसमें 
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अमेरिका की अध्यक्षात्मक (राष्ट्रपति के अधीन) शासन पद्धति को अपनाया गया । उसके 
अनुसार शासन की सब शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसे चार साल के लिये चुना जाता 
है। शासन कार्य में उसकी सहायता के लिये ११ सचिव नियुक्त किये जाते हैं, जो विदेश 
विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और उद्योग, राजकीय आयव्यय, खेती आदि विभिन्‍न 
राजकीय विभागों की देखभाल करते हैं। मन्त्रिपरिषद्‌ के इन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्र- 
। पति द्वारा की जाती है । फिलिप्पीन रिपब्लिक के व्यवस्थापन विभाग को कांग्रेस कहते 
| हैं, जिसमें दो सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि समा। वोट का अधिकार सब वयस्क 
as को प्राप्त है। राष्ट्रपति का चुनाव मतदाताग्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया 
जाता है। 


४ जुलाई, १६४६ के दिन फिलिप्पीन की सरकार ने अमेरिका के साथ एक 
समझोता किया था, जिस द्वारा अमेरिका के पूंजीपतियों को यह श्रधिकार प्रदान क्रिया 
गया था कि वे फिलिप्पीन के प्राकृतिक प्रसाधनों का उपयोग कर वहां ग्रौद्योगिक विकास 
करते रह सकें । इस समभौते की अवधि १६७४ तक है। 


१९४६ में स्वतन्त्र फिलिप्पीन रिपब्लिक का पहला चुनाव हुआ राष्ट्रपति पद 
के लिये दो उम्मीदवार थे, ्रोसमेना और रोक्सास । जापान के श्राधिपत्य का म्रन्त होने 
के वाद ्रोसमेना ही ग्रमेरिका के सहयोग से देश का शासन सम्माले हुए थे, और वही 
राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। पर १९४६ के चुनाव में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं 
हो सकी, और रोक्सास राष्ट्रपति चुन लिये गये । रोक्सास की सरकार के सम्मुख प्रधान 
कार्य हुकबली हप पार्टी के सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति का निर्माण करना था, क्योंकि यह्‌ 
वामपक्षी समाजवादी पार्टी फिलिप्पीत में बहुत प्रबल थी, और इसकी अपनी पृथक्‌ सेना 
भी संगठित थी । रोक्साम्त ने पहले इसके प्रति समभौते की नीति का ग्रनुसरण करने का 
प्रयत्न किया, पर उसमें सफलता न होने पर उसे दमन करने की नीति को अपनाया । 
एप्रिल, १६४८ में रोक्सास की मृत्यु हो गई, श्रौर उपराष्ट्रपति क्विरिनो राष्ट्रपति के पद 
भर आरूढ़ हो गवे । क्विरिनो ने भी हुबली हप पार्टी के प्रति दमन नीति का श्रनुप्तरण 
किया, जिस पर इस समाजवादी पार्टी ने सरकार के विरुद्ध के सशस्त्र संब प्रारम्भ कर 
दिया । १६४९ में राष्ट्रपति का नया निर्वाचन हुआ, जिसमें किविरिनो सफल हुए। इस 
समय सरकार के सम्मुख प्रधान समस्या हुऋबली हप पार्टी के सम्जन्ध में ही थी। इस 
पार्टी ने एक जनमुक्ति सेना भी संगठित कर ली थी, श्रौर वह देश में Moss 
व्यवस्था स्थापित करने के लिये संघर्ष में तत्पर थी । फिलिप्पीन में कम्युनिस्टों को शक्ति 
न बढ़ने पाये, इस प्रयोजन से अमेरिका क्विरिनो की be री क ड स 
द्वारा सहायता करता रहा था। अमेरिका द्वारा ज ह्‌ ल 
परिणाम हुआ, कि धीरे-धीरे फिलिप्पीन में कः की शक्ति क्षीण होती गई, और 
जनमुक्ति सेना को अ्रवैध घोषित कर दिया गया । 


पर जिन कारणों से फिलिप्पीन में हुकबली हप पार्टी ने शक्ति प्राप्त की थी, 
उनका ग्रंमी ग्रन्त नहीं हुआ था । वहाँ की सबंसाधारण जनता की रथिक दशा ग्रत्यन्त 
दयनीय थी। वहाँ के निवासियों का एक बहुत बड़ा वग ऐसा था, जिसकी वाषिक आमदनी 
mses ८० रु० प्रति व्यक्ति से मी कम थी। सरकार द्वारा राष्ट्रीय आमदनी की द लिए 
जो भी प्रयत्न किये जा रहे थे, उनका लाम कतिपय घनी एवं सम्पन्न व्यक्ति को ही 
प्राप्त हो रहा था, और देश की सब सम्पत्ति मनीला (फिलिप्पीन की राजधानी) में 
निवास करने वाले कुछ थोड़े से लोगों के पास ही सञ्चित होती जा रही थी,। क्विरिवो 
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की सरकार कम्युनिस्टों का दमन कर सकने में तो सफल हो गई थी, पर सर्वसाधारण 
जनता की गरीबी को दूर करने में वह समर्थ रही थी । परिणाण यह हुआ, कि उसके 
प्रति श्रसन्तोष रहने लगा, और १६५३ में 'जव SE नया चुनाव हुआ, तो 
क्विरिनो हार गये और उनके प्रतिद्वन्द्वी मग्सेसे राष्ट्रपति निर्वाचित हो गये । जापान के 
ग्ाधिपत्य से स्वतन्त्र होने के पश्चात्‌ फिलिप्पीन में मुख्यतया दो ही पार्टियों की सत्ता |क्‍ 
थी, राष्ट्रवादी और समाजवादी (हुकबली हप) । पर वाद में राष्ट्रवादी पाटी से पृथक्‌ 
होकर कतिपय नेताओं ने एक नये दल का संगठन किया, जिसे लिबरल पार्टी कहते थे। | 
इस पार्टी की नीति श्रधिक प्रगतिशील थी, और श्राथिक समस्याओं को यह विशेष महत्त्व 
देती थी । १९४६ के चुनाव में इसी पार्टी की विजय हुई थी, और इसी के प्रत्याशी 
रोक्लास राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। राष्ट्रपति विविरिनो भी इसी पार्टी के थे । 
१६५३ के चुनाव में राष्ट्रवादी दल क्विरिनो के मुकाबिले में मग्सेसे को राष्ट्रपति चुन- 
वाने में सफल हुआ था । मगूसेसे अत्यन्त योग्य और लोकप्रिय नेता थे । उन्होने देश में 


_ 


नई शक्ति का सञ्चार करने और उसे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिये विशेष 
iiss प्रयत्न किया । पर दुर्भाग्य से १७ मार्च, १६५७ के दिन हवाई जहाज की दुर्घटना में 
WYN उनकी मृत्यु हो गई | अब उपराष्ट्रपति गासिया ने उनका पद ग्रहण किया, और नवम्बर, 
॥ १६५७ में नये चुनाव होने पर वही राष्ट्रपति निर्वाचित हो गये । पर देश की समस्याओं 
|) का समाधान कर सकने में वे असमर्थ रहे, और इसीलिये १९६१ के चुनाव में उन्हें मुंह 
hl की खानी पड़ी । उनके स्यान पर मक्रपगल ग्व फिलिप्यीन के राष्ट्रपति बने । पर पूँजी- 
WN बादी व्यवस्था में भ्रष्टाचार, विषमता, गरीवी ग्रादि की जो विकट समस्या र उन्पन्न हो 
| जाती हैं, उन्हें हल कर सकना मकपगल के वस की बात नहीं थी । इसीलिये १९६५ के 
| चुनाव में राष्ट्रवादी पार्टी के नेतां मार्कोस राष्ट्रपति निर्वाचित हो गये, और वह श्रब 

तक भी इस पद पर विराजमान हैं । 


i फिलिप्पीन रिपब्लिक कम्युनिज्म की विरोधी और पूंजीवादी आका अनु- 
2 | यायी है । विदेशी राजनीति में वह अमेरिका का समर्थन करती है, और दक्षिण-पूर्वी 
Rm} एशिया सन्धि संगठन (3£A470) में सम्मिलित है। १६४६ में ग्रमेरिका के साथ जो 
| समभौता फिलिप्पीन ने किया था, उसके कारण उसके राज्यक्षेत्र में ्रमेरिकन पूँजीपतियों 
| को श्रनेकविध विशेषाधिकार प्राप्त हैं । श्रपनी सुरक्षा के लिये भी_ फिलिप्पीत 
ग्रमे रिका की सहायता पर निर्भर करता है। १४ मार्च, १६४७ के दिन अमेरिका और 
फिलिप्पीन में ६९ साल के लिये एक सन्धि की गई थी, जिस द्वारा श्रमेरिका को फिलि- 
प्पीन के राज्यक्षेत्र में अपनी स्थल, जल और वायु सेनाग्रों के ग्रड्डे स्थापितं करने का 
प्रधिकार प्रदान कर दिया गया था । एक सप्ताह बाद एक श्रन्य समभौते द्वारा अ्रमेरिका 
ने फिलिप्पीन को सैनिक सहायता देने और वहाँ एक सैनिक परामर्श समिति कायम करने 
की वात स्वीकार की थी । ३० अगस्त, १९५१ को अमेरिका और फिलिप्मीन ने एक 
परस्पर सहायता सन्धि पर भी हस्ताक्षर किये थे, जिसके कारण ये दोनों देश अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय राजनीति में एक दूसरे के बहुत समीप श्रा गये हैं, और फिलिप्पीन रिपब्लिक अपनी | 
सुरक्षा के लिये प्रधानतया ग्रमेरिका की सहायता पर निर्मर करती है । संयुवत राष्ट्र 
संघ की सदस्यता फिलिप्पीन ने अक्टूबर, १६४५ में ही प्राप्त कर ली थी श्रौर उसके | 
८ में वह प्राय: अमेरिका का ही पक्ष-समर्थन करता है । हा 
___ फिलिप्पीन रिपब्लिक में जो द्वीप ग्न्त है, उनकी संख्या ७,१०७ है। ईवम 
से बहुसंख्यक द्वीप बहुत छोटे-छोटे हैं। देश का क्षेत्रफल १,१४५,६०० वर्गमील है, और 
उसकी जनसंख्या तीन करोड़ के लगभग है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गई by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


छत्तीसवां अध्याय 


पूर्वी ओर दक्षिण-पूर्वी एशिया की अन्तराष्ट्रीय 
राजनीति 


(१) कोलम्बो प्लेन 


पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में कम्युनिज्म का किस प्रकार प्रसार हुआ, इस 
विषय पर इस ग्रन्थ के पिछले ग्रध्यायों में प्रकाश डाला जा चुका है। चीन, उत्तरी कोरि- 
या और उत्तरी विएत-नाम में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हो चूके हैं, ्रौर इस क्षेत्र के 
अन्य देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां निरन्तर जोर पकड़ती जा रही हैं। श्रमेरिक्ा और ब्रिटेन 
जैसे पःइचात्य लोकतन्त्रवादी देशों को यह सह्य नहीं है, कि एशिया के अन्य देशों में मी 
कम्युनिज्म का प्रसार हो । इसी प्रयोजन से उन्होंने कोलम्बो प्लैन और साउथ-ईस्ट ट्रीटी 
रगे निजेशन का निर्माण किया । एशिया के आधुनिक इतिहास में इन दोनों का बहुत 
महत्त्व है, ग्रतः इनके सम्बन्ध में विशद रूप से प्रकाश डालना उपयोगी है। 


कोलम्बो प्लैन का पूरा नाम है, दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के सहकारिता- 
पूर्वक ञ्राथिक विकास की योजना (Plan for Co-operative Economic Develops 
Ment in South and S ‘uth East A5i2)! यह्‌ योजना कोलम्बो में तैयार की गई थी, 
इसी कारण इसे कोलम्बो प्लैन भी कहा जाता है। इस योजना का आधार यह विचार 
है, कि जब तक दक्षिणी और दक्षिणपूर्वी एशिया के विविध देशों के आथिक विकास के 
लिए सम्मिलित रूप से प्रयत्न नहीं किया जायगा, कम्युनिज्म से उनकी रक्षा कर 
सकना सम्भव नहीं होगा । अपनी आ्राथिक उन्नति के लिए उन्हें सुनिर्धारित योजना के 
अनुसार काम करना चाहिए, ्रौर समृद्ध व उन्नत देशों को इस कार्य में उनकी सहायता 
करनी चाहिए । इसी विचार को सग्मुख रखकर जनवरी, १९५० में ब्रिटिश कामनवेल्थ 
के अन्तर्गत देशों के प्रतिनिधि कोलम्बो में एकत्र हुए, और उन्होंने पिछड़े हुए एशियन 
देशों की ्राथिक उन्नति के लिए पारस्परिक सहायता की एक योजना तैयार की । जन- 
वरी, १६५० की इस बैठक में निम्नलिखित देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हए थे--आरस्ट्रे- 
लिया, कनाडा, सीलोन, मारत, न्यूजी लेण्ड, ग्रेट ब्रिटेन, सिगापुर, उत्तरी बोनियो और 
सरावक । ये सब देश उस समय ब्रिटिश कामनवेल्थ के अन्तगंत थे। शुरू से ही यह विचार 
भी विद्यमान था, कि इस पारस्परिक सहायता का क्षेत्र केवल ब्रिटिश कामनवेल्थ में 
सम्मिलित देशों तक ही सीमित नहीं रखा जायगा, श्रपितु दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी एशिया 
के अन्य देश भी इसमें शामिल किये जा सकेंगे, और जिन किन्हीं मी पाश्चात्य देशों के हित 
| अ | के क्षेत्र में विद्यमान हैं, वे सव भी इसमें भाग ले सकेंगे । बाद में निम्नलिखित 
अन्य देश भी इस योजना में सम्मिलित हो गये--बरमा, कम्बोडिया, इन्डोनीसिया, जापान, 
लाग्रोस, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिप्पीत, थाईलैण्ड, दक्षिणी विएत-नाम और संगुक्तराज्य 
अमेरिका । एशिया के दक्षिणी, दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों में जो भी ऐसे देश हं जिनमें 
कम्युनिस्ट शासन अब तक स्थापित नहीं हुआ है, वे प्रायः समी कोलम्बो प्लैन में सम्मि- 
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५८२ . एशिया (दक्षिण-पूर्वी) का ्राघुनिक इतिहास 


लित हैं, और ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका के भी इसमें शामिल हो जाने के कारण 
इन एशियन देशों को अपने आथिक विकास के लिए तीन अत्यन्त समृद्ध एवं उन्नत राज्यों 
का सहयोग मी प्राप्त है । 


कोलम्बो प्लैन में सम्मिलित सब राज्यों के प्रतिनिधियों की एक कौंमिल संगठित 

है, जिसका प्रधान कार्यालय कोलम्बो में है । विविध राज्य श्रपने श्राथिक व औद्योगिक 

विकास के लिये जो योजनाएं तैयार करते हैं, यह कौसिल उन पर विचार करके यह 

निर्धारित करती है, कि अन्य देश इन योजनाश्रों की सफलता के लिये किस ढंग से सहाय- | 

ता कर सकते हैं । यह सहायता दो प्रकार से दी जाती है, धन द्वारा और शिल्प के 

विशेषज्ञों द्वारा । एशिया के पिछड़े हुए देश समृद्ध राज्यों से आर्थिक सहायता प्राप्त 

किये बिना अपनी योजनाओं को सफल नहीं बना सकते । श्रत: कोलम्बो प्लैन में सम्मि- 

लित राज्य (कनाडा, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और ग्रेट ब्रिटेन श्रादि) जहां अपने घन द्वारा 

इन योजनाओं के लिये ्राथक सहायता देते हैं, वहां विश्व बैंक आदि अन्तर्राष्ट्रीय धन- 

I सम्बन्धी संस्थाश्रों द्वारा भी इन्हें आथिक सहायता दिलायी जाती है । इसी प्रकार शिल्प- 

WN) विशेषज्ञों की सहायता के बिना पिछड़े हुए एशियन देश अपनी श्रौद्योगिक उन्नति नहीं 

७ कर सकते । नये कल-कारखानों की स्थापना के लिये इन्जीनियर और कॅमिस्ट सदृश 

| | िल्प-विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, जो इन पिछड़े हुए देशों में पर्याप्त संख्या में 

| ` उपलब्ध नहीं है। कोलम्बो प्लैन द्वारा इन्हें उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जाती 

है। नदियों पर बांध बनवा कर सिंचाई के लिये नहरें बनवाना, बिजली के कारखाने 

| खुलवाना, दलदलों व ऊसर प्रदेशों को कृपि-योग्य बनाना, इस्पात, सीमेंट आदि के नये | 

Mss कारखाने खुलवाना आदि ऐसे कार्य हैं, जो विशेषज्ञों द्वारा ही सम्पादित, किये जा सकते 

हैं। उन्नत पाश्चात्य देशों में ये विशेषज्ञ अच्छी बड़ी संख्या में विद्यमान हैं । उन्हें प्राप्त 

pt कराने के लिये भी कोलम्बो प्लैन द्वारा सहायता की जाती है | इस प्लैन के अधीन भारत 

ie को जो सहायता अन्य देशों से प्राप्त हुई है, उससे इस प्लैन की कार्यविधि तथा उपयोगिता 

॥॥॥॥ को भली भांति समझा जा सकता है। १६५० से १६५७ तक के सात वर्णो में कोलम्बो 

प्लैन के श्रधीन भारत को ५५,४५,००,००० रुपयों की सहायता दी गई थी, जिसमें से 

२५,१८,०६,००० रुपये प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में खर्च किये गये थे, और शेष रुपयों 

का उपयोग द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के काल में किया गया था। यह सहायता नकद रुपये 

के रूप में न दी जाकर प्राय: मशीनरी व ग्न्य उपकरणों के रूप में दी गई थी । तुंगमद्रा 

प्रोजेक्ट और रायगुण्डम प्रोजेक्ट के लिये आवश्यक मशीनरी आस्ट्रेलिया से गायी थी, 

और मयूराक्षी प्रोजेक्ट के लिये कनाडा से । ग्रेट ब्रिटेन ने भारत की रिसर्च लेबोरेटरियों 

के लिये ग्रच्छी बड़ी मात्रा में विविध प्रकार के उपकरण कोलम्बो प्लैन के अधीन प्रदान 

किये हैं । जो शिल्प-विशेषज्ञ इस प्लैन के ग्रधीन १६५७ तक भारत में भेजे गये थे, उनकी 

संख्या १३० थी, जिनमें से ८६ अकेले ब्रिटेन के थे कोलम्बो प्लैन द्वारा यह व्यवस्था भी 

in! की गई है, कि पिछड़े हुए एशियन देशों के युवकों को शिल्प-सम्बन्धी शिक्षा के लिये पाशु 

| चात्य देशों में भेजा जाए, ताकि वहां से उच्च शिक्षा प्राप्त कर वे अपने देशों में कायं कर 

he, , सकें । इस प्रकार जो भारतीय १६५७ तक विदेशों में भेजे गये, उनकी संख्या ६८३ थी, 

जिनमें से ४५२ ब्रिटेन को, २३८ आस्ट्रेलिया को, और २१० कनाडा को भेजे गये | । 

१९५७ के वाद इस संख्या में और भी अधिक वृद्धि हुई है। भारत के समान पाकिस्तान, 

बहा इन्डोनीसिया आदि अन्य देशों को मी कोलम्वों प्लैन के श्रधीन सहायता 
ट्‌। क 
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पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ५८३ 


भारत केवल अन्य देशों से सहायता प्राप्त ही नहीं करता | भ्रब वह इस स्थिति 
में आ चुका है, कि अन्य देशों की सहायता भी कर सके । नेपाल ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय 
योजना १९५६ में तैयार की थी, जिसका कुल खर्च ३३ करोड़ रुपया निर्धारित किया 
गया था। इसमें १० करोड़ रुपया भारत ने खर्च करना स्वीकार किया था। यह धन 
मुख्यतया सड़कों के निर्माण पर व्यय किया गया । भारत ग्रौर नेपाल के वीच की जो सड़क 
त्रिभुवन राजपथ कहलाती है, वह सहायता के रूप में भारत ने अपने खर्च से तैयार की 
थी । अन्य सड़कों के निर्माण गें भी भारत ने हाथ वंटाया है, और नेपाल में बांध बनाने, 
नहरें निकालने और बिजली के उत्पादन के लिये कारखाने खोलने में भी भारतीय सरकार 
ने हिस्सा लिया है। यह सब कार्य कोलम्बो प्लँन के ही श्रधीन किया गया है। निःसन्देह 
कोलम्वो प्लैन एक ऐसा संगठन है, जिसके द्वारा एशिया के विविध राज्य पारस्परिक 
सहायता द्वारा एक दूसरे की उन्नति में सहयोग कर रहे हैं। 


वर्तमान समय में निम्नलिखित राज्य इस संगठन के सदस्य हैं--्रफगानिस्तान, ग्रास्ट्रे- 
लिया, भूटान, बरमा, कम्बोडिया, श्रीलंका, सीलोन, भारत, इन्डोनीसिया, ईरान, जापान, 
दक्षिणी कोरिया, लाश्रोस, मलायी सिया, मालदीव द्वीपसमूह, नेपाल, न्यूजी लंण्ड, पाकिस्तान, 
फिलिप्पीन, सिंगापुर, थाईलँण्ड, ग्रेट ब्रिटेन, ्रमेरिका और दक्षिणी विएत-नाम। पूर्वी, दक्षिणी 
श्र दक्षिण-पूवी एशिया के वे सव देश इस संगठन में सम्मिलित हो गये हैं, जिन्होंने 
कम्युनिस्ट व्यवस्था को नहीं श्रपनाया है । श्रमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया औरकनाउासदुश 
उन्नत व समृद्ध देशों के इसमें सम्मिलित हो जाने के कारण एशिया के पिछड़े हुए देशों के 
लिये इनसे सहायता प्राप्त कर सकना सुगम हो गया है। उन्नत देशों द्वारा गा आ- 
थिक सहायता इस प्लैन के अधीन प्रदान की जाती है, इसका अनुमान इस वात स किया 
जा सकता है, कि १६६७-६८ के एक साल में जो आथिक सहायता कोलम्बो प्लेन के 
तत्वावधान में आस्टेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, जापान च्यूजीलैण्ड श्रौर ्रमेरिका द्वारा प्रदान 
की गई थी, उसकी मात्रा २८० करोड़ डालर थी । कोलम्बो प्लँन की परामर्श समिति के 
अधिवेशनों में अनेक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि मी उपस्थित होते हैं. जिनका 
विश्व की आर्थिक उन्नति के साथ सम्बन्ध है । इनमें एशियन डेबलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल 
बैंक राफ रीकन्स्ट्क्शन एण्ड डेवलपमेस्ट और इकोनोमिक कमीशन फॉर एशिया एण्ड 
फार ईस्ट उल्लेखनीय हैं । कोलम्वो प्लँन के विचार-विमर्श के साथ सम्पक में आकर इन 
संगठनों को एशिया के पिछड़े हुए देशों की आवश्यकताओं को समझने का वसर प्राप्त 
होता है, और वे इसके लिये ठोस कार्य कर सकते हैं । 


आथिक सहायता के अतिरिक्त शिल्प, विज्ञान और उद्योगों के विशेषज्ञ मी को- 
लम्वो प्लैन के ्रधीन एशिया के पिछड़े हुए देशों में भेजे जाते हैं, ओर न यह्‌ प्रयत्न 
भी किया जाता है, कि इन देशों के युवकों को शिल्प, उद्योग आदि में प्रशिक्षित किया 
जाए। १६५१ से १६५९ तक उन्नत देशों के जो विशेषज्ञ एशिया के पिछड़े हुए देशों म 
कोलम्बो प्लैन के ग्रधीन भेजे गये थे, उनकी संख्या 5,००० के लगमग थी और १६६७ में 
१२६२ विशेषज्ञ इन देशों में कार्य कर रहे थे । 


(२) साउथ-ईस्ट एशिया द्रीटी आगे निजेशन (सोटो) 


से 
कम्युनिज्म के प्रसार को रोकने और दक्षिण-पूर्वी एशिया को: उसके प्रभाव. 
बचाने के लिए एक संगठत का तिर्माण किया गया है जिसेः दक्षिण-पूर्वी एशिया सन्वि संग- 
उन (साउथ -ईस्ट एशिया ट्रीटी रारगेतिजेशन) कहते हैं। संक्षेप में इसे सीटो (SEA70/ 
\ 2 
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नहीं थी । उस समय मारत, बरमा, लंका, मलाया श्रादि देश ब्रिटिश साम्राज्य के ग्रन्त- 
गंत थे, और सिंगापुर तथा हांगकांग ब्रिटेन की नौसेना के प्रधान केन्द्र थे। इन्डोनीसिया 
हालैण्ड के अधीन था, और इण्डोचायना के विविध प्रदेश फ्रांस के । दक्षिण-पूर्वी एशिया 
के प्रायः सभी देश विविध पाइचात्य राज्यों की अ्रधीनता में थे | कम्युनिज्म तब रूस तक 
ही सीमित था। पर महायुद्ध की समाप्ति के कुछ समय वाद चीन में कम्युनिस्ट शासन 
स्थापित हो गया(१६४९), और उत्तरी कोरिया भी कम्युनिस्टों के हाथों में चला गया 
(१६५०-५३) । इसी समय डॉ० हो ची मिन्ह के नेतृत्व में विएत-नाम में कम्युनिस्टों ने 
संघर्षं शुरू किया, और इस देश के उत्तरी भाग में कम्युनिस्ट सरकार कायम हो गई। 
दक्षिण-पूर्वी एंशिया के अन्य देशों में भी कम्युनिस्ट पाटियां जोर पकड़ने लगीं । इस दशा 
में पाइचात्य लोकतन्त्र राज्यों ने अनुभव किया, कि इस क्षेत्र के विविध राज्यों को कम्यु- 
निस्ट प्रभाव से बचाने के लिये एक ऐसे संगठन का निर्माण करना चाहिये, जो सामूहिक | 

॥| रूप से कम्युनिज्म के प्रसार से अपनी रक्षा कर सकें । इस क्षेत्र के देश महायुद्ध के बाद | 

Hin के वर्षो में पाश्‍चात्य साम्राज्यवाद से मुक्त होकर स्वाधीनता प्राप्त कर चुके थे, पर उनमें | 
यह शक्ति नहीं थी, कि वे अकेले श्रात्मरक्षा कर सकें। इन सब में कम्युनिस्ट पार्टियां 
विद्यमान थीं, और वे चीन की कम्युनिस्ट सरकार की सहायता का मरोसा कर सकती | 
थीं। कोरिया के गृहयुद्ध में चीन की स्वयंसेवक सेना ने उत्तरी कोरिया की सहायता की 
थी, और विएत-नाम में मी हो ची मिम्ह की सरकार को कम्युनिस्ट चीन की सहायता 
प्राप्त थी । इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका जैसे कम्युनिस्ट- 
बिरोधी देश किसी ऐसी व्यवस्था के लिये तत्पर हों, जिसका प्रयोजन दक्षिण-पूर्वी एशिया 
के श्रन्य देशों में कम्युनिज्म के प्रसार को रोकना हो। 


भी कहा जाता है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्वं इस प्रकार के संगठन की कोई आवश्यकता | 
| 


यूरोप में कम्युनिज्म के प्रसार को रोकने के लिए इस समय तक "नार्थ-अ्रटला- 
ष्टिक ट्रीटी आगंत्तिजेशन' (\470) का संगठन हो चुका था (१९४६), जिसमें कनाडा, 
डेन्माक, वेल्जियम, फ्रांस, आराइसलैण्ड, इटली, लुक्समुगं, हालैण्ड, पोर्तुगाल, ग्रेट ब्रिटेन गौर | 
संयुक्तराज्य अमेरिका शुरू में ही सम्मिलित हो गए थे, और वाद में ग्रीस, तुर्की और | 
पश्चिमी जर्मनी भी.जिसके सदस्य वन गए थे। इस संगठन का उद्देश्य यूरोप श्रौर पश्चिम । 
के क्षेत्र में कम्युनिज्म के प्रसार को रोकना ही था । इसमें सम्मिलित राज्यों ने परस्पर 
मिलकर यह सन्धि की थी, कि यदि रूस श्रौर पूर्वी यूरोप के श्रन्य कम्युनिस्ट राज्य 
पश्चिम की ओर वढ्ने का प्रयत्न करें, तो वे मिलकर उनका मुकाविला करंगे। कोरिया 
श्रौर विएत-नाम की घटनाशरों को दृष्टि में रखकर १९५३ में ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री मि० | 
चचिल ने ग्रमेरिका के सम्मुख यह प्रस्ताव पेश किया, कि नाटो के समान दक्षिण-पूर्वी 
एशिया के क्षेत्र में मी एक संगठन कायम किया जाय, ताकि इस क्षेत्र के राज्यों को कम्यु- । 
निज्म से बचाया जा सके । इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति मि० ्राइजनहावर थे । शुरू 
में उन्होने इस विचार के प्रति विशेष उत्साह प्रदर्शित नहीं किया । इसका कारण यह था, 
| कि इस के अनेक राज्य अव तक भी ब्रिटेन थ्रौर फ्रांस के ्रधीन थे। मलाया श्रमी 
स्वतन्त्र नहा हु था, और इन्डोचायना के प्रदेशों. पर मी श्रमी फ्रांस का प्रमुत्त कायम 
था । इन देशों में रमी स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष जारी था । इस दशा में श्रमेरिका को यह | 
श्राशंका थी, कि नाटो के ढंग के एक नये संगठन को एजिया के देश पाइचात्य साम्राज्य" । प 
वाद को स्थायी बनाने का साधन समझेंगे, और उसका समर्थन नहीं करेंगे । पर विएत- | 


नाम में डॉ० हो ची मिन्ह के उत्कं के कारण श्रमेरिका की सम्मति बदल गई । 
१९५४ के प्रारम्म में उत्तरी विएत-नाम पूरी तरह से कम्युनिस्टों के हाथों में चला ह ` 
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| था, और जिनीवा कान्फरेन्स द्वारा इस राज्य की पृथक्‌ सत्ता मी स्वीकृत कर ली गई 

| थी । फ्रांस के लिए श्रव यह सम्भव नहीं रहा था, कि इस प्रदेश पर अपना श्राधिपत्य रख 

| सके । इस दशा में ग्रमेरिका ने ग्रनुभव किया, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के ग्रन्य देशों को 

| कम्युनिज्म के प्रभाव से बचाने का यही एकमात्र उपाय है, कि इस क्षेत्र में मी नाटो के 

ढंग का एक नया संगठन बनाया जाय। एप्रिल, १९५४ में श्रमेरिका के परराष्ट्र-सचिव 

मि० डलेस लण्डन गए, और उन्होंने मि० चचिल से बातचीत की । इसी का यह परिणाम 

हुआ, कि फिलिप्पीन द्वीप-समूह के अन्यतम नगर बाग्यिश्यो में एक सम्मेलन का 

आयोजन किया गया (६ सितम्बर, १६५४), जिसमें सम्मिलित होने के लिए उन सब 

देशों को निमन्त्रित किया गया, जो कोलम्बो प्लैन में शामिल थे। पर बरमा, इन्डोनी- 

सिया, मारत और लंका आदि ने इस निमन्त्रण को स्वीकार नहीं किया । जो राज्य इस 

सम्मेलन में सम्मिलित हुए, वे निम्नलिखित थे ग्रास्ट्रेलिया, फ्राँस, न्यूजीलैण्ड, पाकि- 

| स्तान, फिलिप्पीन, थाईलैन्ड, अमेरिका ग्रौर ब्रिटेन। भारत, बरमा आदि देशों ने वाग्यि्रो 

| सम्मेलन में शामिल होने से जो इन्कार किया था, उसका कारण यह्‌ था, कि इन्हें श्रन्त- 

| राष्ट्रीय गुटबन्दियों में तटस्थता की नीति पसन्द थी।- इससे कुछ समय पूर्व भारत, ची 

आदि देशों ने पञ्चशील के सिद्धान्तों को स्वीकार किया था, जिस द्वारा उन्होंने एक 

दूसरे की सीमाग्रों का आदर करने, ्रान्तरिक शासन में हस्तक्षेप न करने और सहः 

अस्तित्व की नीति का प्रतिपादन किया था । ब्रिटेन के परराष्ट्र सचिव मि० ईडन के 

| निमन्त्रण का उत्तर देते हुए पंडित नेहरू ने लिखा था, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के लिए 

एक पृथक्र्‌ संगठन बनाने से पूर्वं यह देख लेना चाहिए कि चीन पञ्चशील के सिंद्धान्तों का 

किस प्रकार श्रनुसरण करता है। उसने पञ्चशील के अन्तर्गत सहःअस्तित्व के जिस 

सिद्धान्त को स्वीकार किया है, उससे यह श्राशा करनी चाहिए, कि वह दूसरों के श्रान्तरिक 

मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा । सीटो जैसी गुटबन्दियों से दक्षिण-पूर्वी एशिया में शान्ति 

एवं व्यवस्था स्थापित रखने में सहायता नहीं मिलेगी, अपितु इससे गुटवन्दियों को प्रबृत्ति 

में वृद्धि होगी, जो शान्ति के लिए सहायक न होकर घातक होगी। भारत तटस्थता की 

| नीति का अनुसरण करना चाहता है, और कम्युनिस्ट देशों के साथ भी मंत्री-सम्वन्ध का 

पक्षपाती है। बरमा, इन्डोनीसिया आदि अन्य एशियन देशों ने भी इसी विचारसरणी का 
| अनुसरण कर बाग्यिश्रो सम्मेलन में शामिल होना उचित नहीं समझा । 


) ८ सितम्बर, १६५४ के दिन वाग्यिओ* सम्मेलन में सम्मिलित श्राठ राज्यों ने पार- 

| स्परिक सहायता और सामूहिक सुरक्षा के प्रयोजन से एक समझौता किया, जिसके पारि- 
णामस्वरूप साउथ-ईस्ट एशिया ट्रीटी आगे निजेशन की स्थापना हुई। इस समझौते की 
प्रस्तावना में:संयुक्त राष्ट्र-संघ के सिद्ान्तों--शान्ति, स्वाधीनता, लोकतन्त्रवाद, व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता ग्रौर कावून के शासन के प्रति दृढ़ विश्वास प्रगट करते हुए आगे की घाराम्रों 
| में यह तय किया गया, कि (१) अत्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का निवटारा शान्तिमय उपायों द्वारा . 
| किया जाय, और इसके लिए किसी भी दशा में शक्ति का प्रयोग न किया जाय । (२) स्व- 
) 


तन्त्र शासन-संस्थाओं की रडता, आथिक विकास और सामाजिक कल्याण की वृद्धि के 
“लिए सब राज्य परस्पर सहयोग करेंगे, और एक दूसरे की सहायता करेंगे। (३) इस 
समभौते में सम्मिलित किसी भी:राज्य के विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण होने या उसकी आशं- 
| का होने को सब राज्य अपने लिए खतरे की दशा समभेंगे, ्रौर उसके निवारण के लिये 
| यथोचित कार्रवाई करने को तत्पर रहेंगे। पर ऐसी कोई कारंवाई तभी की जायगी, जब 

-कि आक्रान्त राज्य की सरकार ऐसा करते के लिए कहे, या ऐसी कारंवाई से सहमत हो। 
~ (४) इस समभौते को कार्यान्वित करने के लिए एक कार्यकारिणी सचिवालय (६९०७४४. 
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Secretaria!) और एक स्थायी सैनिक प्लैनिग स्टाफ (Permanent Military Plan. 
nine 5:2) का संगठन किया जाय, जिनमें सव राज्यों के प्रतिनिधि लिये जाएं । 
(५) यह सन्धि अ्निर्चित अवधि के लिए है, पर इसमें सम्मिलित कोई भी राज्य एक 
साल का नोटिस देकर इससे पृथक्‌ हो सकेगा । 


इस सन्धि के अनुसार साउथ-ईस्ट एशिया ट्रीटी र्गनिजेशन के दो विभाग हैँ 
सैनिक श्रौर श्रसँनिक । स्थायी सैनिक प्लैमिग स्टाफ में सीटो में सम्मिलित सत्र राज्यों से 
« सैनिक अफसर लिये जाते हैं, श्रौर समय-समय पर उनकी सेनाग्रों की सम्मिलित कवायद 
भी करायी जाती है, ताकि इनकी स्थल, जल और वायु सेनाशओरों में सहयोग स्थापित हो 
सके । सीटो के श्रसैनिक विभाग में जहां एक केन्द्रीय कार्यकारिणी सचिवालय की सत्ता 
है, वहां श्राथिक्, सांस्कृतिक व शोध-सम्बन्धी विषयों में परस्पर सहयोग करने के प्रयोजन 
से भ्रनेक अन्य संस्थाओं की भी स्थापना की गई है। सीटों का मुख्य उद्देश्य दक्षिण-पूर्वी 
एशिया के देशों की कम्युनिज्म से रक्षा करना ही है। इसीलिए संयुकत-राज्य अमेरिका 
| की ओर से इस सन्धि के ग्रभिप्राय को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया था, कि इस सन्धि 
Hi, में जहां सशस्त्र आक्रमण और उसकी आशा का उल्लेख है, वहां केवल कम्युनिस्ट देशों के 
bt श्राक्रमण से ही अभिप्राय है, श्रन्य देशों के ्राक्रमणों से नहीं । ग्रतः दक्षिण-पूर्वी एशिया 


_ 


के किसी देश पर श्राक्रमण होने की दा में अमेरिका तभी उस देश की सहायता करेगा, 
I जवकि वह श्राक्रमण किसी कम्युनिस्ट राज्य द्वारा किया जायगा । यही कारण है, कि 
TN चनि के प्रधानमन्त्री श्री चाऊ एन लाई ने इस सन्धि की कटु आलोचना की, और पंडित 
| नेहरू न भी इसके विरोध में श्रपनी श्रावाज उठाई । उन्होंने इसे संयुक्त राष्ट्र-संघ के 
| चार्टर कें विरुद्ध वताया, और यह कहा कि इससे बिश्व में शान्ति की स्थापना के बजाय 
| अन्तराप्टरीय तनाव में वृद्धि ही होगी पर सीटो द्वारा अमेरिका ने दक्षिण-पूर्वी एशिया 

६ के क्षेत्र में एक ऐसी गुटतरन्दी कर ली है, जो कम्युनिज्म के विरुद्ध प्रयुक्त करने के लिए 
रे है । इस सीटो का प्रधान कार्यालय वैंकाक (थाईलैण्ड) में है। 


tii - (३) बादँग कान्फरेन्स 


दक्षिणपूर्वी एशिया के क्षेत्र में कम्युनिज्म के विरोध के नाम पर अमेरिका, 

ली कर लिया श्रादि राज्य एक ऐसे गुट के निर्माण में तत्पर थे, जो नये स्त्रतन्त्र | 

ईए एशियन देशों की स्वतन्त्रता में वाधक हो सकता था। सीटो का नेतत्त्व एशियन ! 

देशों के हाथों में न हो कर अमेरिका रादि के पास था। इस दशा में नये स्वतन्त्रता 

प्राप्त किये हुए एशियन देशों ने यह विचार किया, कि वे एक स्थान पर एकत्र हो 

कर अपने साथ सम बन्ध रखने वाली समस्याओं पर विचार करें, और आपस में इस ढंग ; 

| के कर जॉ सब की स्वतन्त्र सत्ता में सहायक हो सके । इसी प्रयोजन ; 

किया गया नि ME के वादंग नामक नगर में एक कान्फरेन्स का श्रायोजन 

उ हे निम्नलिखित हया के प्रतिनिधि एकत्र हुए_अ्रफगानिस्तान, वरमा, 

। का, चीन, ईजिप्ट, ईथीयोपिया, गोल्ड कोस्ट, भारत, इन्डोनीसिया, ईराक, 
' SU Nis तास, लेवेनान, लाइबी रिया, लीविया, नेपाल, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, 

| फिलिप्पीन, सोडी श्ररेविया, मियाम, सुडान, सीरिया, उत्तरी विएत-नाम, दक्षिणी विएत-.. 

चाम आर यमन । इस कान्फरेन्स में न केवल एशिया के प्रायः सभी राज्यों के प्रतिनिधि 

|; सम्मिलित हुए थे, अपितु ग्रफ्रीका के स्वतन्त्र राज्यों के प्रतिनिधि मी इसमें आवे ये। 

hi) इन्डोनीयिया के राष्ट्रपति डॉ० सुकर ने १८ एप्रिल, १६५३ के दिन इस कान्फरेन्स का 

| उद्घाटन किया, और वहां के प्रधानमन्त्री डॉ० शस्त्रमिज्दो को सर्वसम्मति से इसका ग्रव्यक्ष 
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पूर्वी और दक्षिणःपूर्वी एशिया की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ५८७ 


निर्वाचित किया गया । पर इस कान्फरेन्स में एकत्र सब प्रतिनिधियों का एक मत नहीं 
था। पाकिस्तान और दक्षिणी विएत-नाम जैसे देश अमेरिका और ब्रिटेन के पक्षपाती थे, 
रौर यह स्वाभाविक था, कि चीन जैसे कम्युनिस्ट देश से उनका गहरा मतभेद हो । 
कम्युनिज्म के विरोधी लोग शुरू से ही इस कान्फरेन्स में विघ्न डालने के लिए तत्पर थे । 

चीन का प्रतिनिधि-मण्डल हांगकांग से जिस हवाई जहाज में बादूंग जाने के लिए सवार 
हुआ, वह भारत का था। तुग्रोमिन्तांग सरकार के जासूसों ने इस हवाई जहाज (काइमीर 
प्रिसेस) में एक ऐसा वम्व रख दिया, जो मागे में फट गया, और चीनी प्रतिनिधि-मण्डल 
के सदस्य इस दुर्घटना के यिक़ार हो गए । सौमाग्य से श्री चाउ एन लाई इस हवाई 
जहाज में यात्रा नहीं कर रहे थे। इसीलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, यद्यपि कुओ- 
मिन्तांग की सरकार ने उन्हीं की हत्या करने के लिए इस जहाज में बम्ब रखवाया था । 

वाद्‌ंग में भी कम्युनिस्ट राज्यों के प्रतिनिधियों की रक्षा के निमित्त इन्डोनीसिया की सर- 
कार को विशेष प्रवन्ध करना पड़ा, क्योंकि कुग्रोमिन्तांग के जासूस वहां मी पहुंचे हुए थे । 
इस दशा में वादंग कान्फरेन्स का वातावरण शुरू में ही उत्तेजनामय हो गया। विभिन्न 
विचारधाराश्रों के अनुयायी विविध राज्यों के लिए यह सुगम नहीं था, कि वे एक स्थान 
पर एकत्र होकर किन्हीं सरव॑सम्मत निर्णयों पर पहुंच सकें। कान्फरेन्स में सम्मिलित राज्य 
दो वर्गो में विभक्त थे--(१) पाइचात्य लोकतन्त्र राज्यों के समर्थक देश, और (२) कम्यु- 
निस्ट व अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थता की नीति के प्रतिपादक देश। पहले वर्ग के 
देश तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, लंका, गोल्ड कोस्ट, जापान, जोडन, लेबेनान, लाइवी रिया, 
लीबिया, फिलिप्पीन, ईरान, सियाम, सूडान और दक्षिणी विएत-नाम थे, और दूसरे वर्ग 
के देश भारत, चीन, ईजिप्ट, श्रफगानिस्तान, वरमा, कम्वोडिया, ईथियोपिया, लाग्रोस, 

नेपाल, सौदी अरेविया, सीरिया, येमत और उत्तरी बिएत-नाम थे । ये दोतों वर्ग दो 
विभिन्‍न विचारधाराग्रों व नीतियों का प्रतिनिधित्व करते थे। तुर्की, पाकिस्तान और 

ईराक इस समय तक बगदाद पँक्ट में शामिल हो चुके थे, जिसका निर्माण पर्चिमी एशिया 

में कम्युनिज्म के प्रसार को रोकने के प्रयोजन से किया गया था। तुर्की नाटो का भी 

सदस्य था, और पाकिस्तान तथा फिलिप्पीत सीटो के भो । इस दशा में बादुंग कान्फ रेन्स 
का कार्य कितना कठिन था, यह भलीमांति समका जा सकता है। 


पर श्री चाऊ एन लाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉ० सुकणे ने इस कान्फ- 
रेन्स में ग्रनुपम नीतिज्ञता तथा चतुराई प्रदर्शित की, जिसके कारण इसे श्रपन उद्देश्य में - 
सफलता प्राप्त हुई। सबसे पूर्व कान्फरेन्स ने उस एजेण्डा का निर्वारण किया, जिसके 
अनुसार विचार-विमर्श किया जाना था| इस एजेण्डा में निम्नलिखित विषय रखे गये -- 
(१) आर्थिक सहयोग, (२) सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग, (३) मनुष्यों के ग्रावारमूत भ्रधि- 
कार और सव राज्यों के लिये स्वमाग्य-निर्णय का सिद्धान्त, (४) एशिया व ग्रफ्रीका के 
जो प्रदेश अब तक भी स्वतन्त्र नहीं हुए हैं, उनकी समस्याएं, (५) आणविक शक्ति का 
शान्तिपूर्वक उपयोग, और (६) शान्तिपूर्वक सहग्रस्तित्व का सिद्धान्त। इन विपयों पर 
विशद रूप से विचार करने के लिये कान्फरेन्स ने अपने को तीन कमेटियों में विभक्त कर 
लिया, राजनीतिक कमेटी, आथिक कमेटी ग्रौर सांस्कृतिक कमेटी । आणविक शक्ति के 
| प्रश्‍न को ्राथिक कमेटी के विचारक्षेत्र में शामिल किया गया। मनुष्यों के आधारभूत 
| अधिकार, स्वमाग्य-निर्णय का सिद्धान्त, अधीनस्थ प्रदेशों की स्वतन्त्रता और सह-अस्तित्वा 
।$ के प्रश्‍न राजनीतिक कमेटी के सुपु किये गये । 


जिन प्रइनों पर बादुंग कान्फरेन्स में विशेष मतभेद था, वे निम्नलिखित थे- 
(१) इस वात पर सत्र राज्य सहमत थे, कि ग्रौपनिवेसिक्र साम्राज्यवाद की निन्दा की 


: 
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भए एशिया (दक्षिण-पूर्वी) का आधुनिक इतिहास | 


| जाय, पर तुर्की, पाकिस्तान और लंका का कहना था, कि यदि पाइचात्य देशों के -| 

ज्यवाद की निन्दा की जानी है, तो रूस के साम्राज्यवाद का भी विरोध किया जाना 

चाहिए, क्योंकि पौलेण्ड, हंगरी, रूमानिया आदि पूर्वी थुरोप के देश रूसी साम्राज्यवाद के 

शिकार हैं। (२) कम्युनिस्ट और तटस्थता की नीति के समर्थक देश उन अन्तर्राष्ट्रीय 

गुटबन्दियों की निन्दा का प्रस्ताव पास कराना चाहते थे, जो नाटो, सीटों आदि के रूप में 

संगठित थीं। पर इन गुटबन्दियों में सम्मिलित तुर्की व पाकिस्तान आदि राज्य इससे 

सहमत नहीं थे। कान्फरेन्स में इन विषयों पर विशेषरूप से विचार किया गया, और ग्रन्त 

में ऐसे प्रस्ताव स्वीकृत हुए, जिनसे सभी राज्यों ने अपनी सहमति प्रकट की । पाइ्चात्य 

साम्राज्यवाद के साथ-साथ रूसी साम्राज्यवाद के भी विरोध के प्ररन पर पंडित नेहरू ने 

यह स्पष्ट किया, कि पोलँण्ड, हंगरी, रूमानिया श्रादि देश पराधीन न होकर स्वतन्त्र हैं । 

संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी उन्हें प्राप्त है, और बहुत-से देशों ने उनकी स्वतन्त्र सत्ता 

को स्वीकार कर उनसे डिप्लोमेटिक सम्बन्ध भी स्थापित किये हुए हैं। इस दा में उन्हे 

उन ग्रर्थो में साम्राज्यवाद का शिकार नहीं माना जा सकता, जिनमें कि एशिया तथा । 

i अ्रफ्रीका के अनेक प्रदेश पाश्‍चात्य साम्राज्यवाद के शिकार हैं। वादुग कान्फरेन्स के ग्रन्त 

में जिस रूप में साम्राज्यवादी-विरोधी प्रस्ताव को स्वीकार किया, उसमें यह कहा गया 

था, कि “यह कान्फरेन्स ग्रौपनिवेशिकता (Colonialism) का सभी रूपों में विरोध करती 

i; ह, श्रौर उसे एक बुराई मानती हुई उसका शीक्र से शीघ्र अन्त करना चाहती है ।” यह | 
3 प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया, क्योंकि पाकिस्तान श्रादि को इससे यह सन्तोष 

हो गया कि इसमें रूसी साम्राज्यवाद की ओर भी इशारा किया गया हुँ। 


अन्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दियों (नाटो, सीटो आदि) की समस्या और भी अधिक जटिल 

थी । चीन, भारत और इन्डोनीसिया ग्रादि का यह मत था, कि इन गुटबन्दियों का 
विरोध कर पञ्चशील के सिद्धान्तों का समर्थन किया जाए। पर इन गुटबन्दियों में 
शामिल तुर्की, पाकिस्तान ग्रादि राज्यों ने इसका घोर विरोध किया । बहुत विचार- | 

बिमर्श के बाद वादुंग कान्फरेन्स ने एक प्रस्ताव द्वारा पञ्चशील के स्थान पर दस सिद्धा- 
न्तं को स्वीकार किया, जो निम्नलिखित थे--(१) मनुष्यों के आधारभूत ग्रधिकारों को 
स्वीकृत किया जाए। (२) सब राज्यों की सम्पूर्ण-प्रभृत्व-सम्पन्नता और राष्ट्रीय सीमाग्रों | 
ह श्रक्षु्णता को रक्षा की अ । (३) छोटे-बड़े सब्र राज्यों की समानता को स्वीकृत | 
या जाए। (४) दूसरे राज्यों के ग्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए । (५) | 


सयुक्त राष्ट्र-संघ के चाटंर की मर्यादाग्रों में रहते हुए प्रत्येक राज्य को यह भ्रधिकार हो, 
कि वह अकेला या अन्य राज्यों के साथ मिलकर अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। 
Cs Ll के लिये किए गए समभौतों द्वारा किसी शक्तिशाली राज्य के 
ह होने पाए, और कोई राज्य किसी ह राज्य पर किसी प्रकार का 
CR Fi न करे। (७) किसी राज्य पर सैनिक आक्रमण न किया जाए। | 
बावत हम सिद्धान्तों के अनुसार ्रापसी झगड़ों का फैसला पारस्परिक | 
» पज्च-निर्णय तथा ्रदालती निर्णय द्वारा कराया जाए। (६) विविध राज्य . | 
परस्पर सहयोग द्वारा एक-दूसरे के हितों को सम्पन्न करें, एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता 
का माव रखें, और अच्छे पड़ोसियों के समान एक साथ मिल कर रहें। (१०) न्याय तथा | 
श्रन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का आदर किया जाए । 


अकेले ये सिद्धान्त ऐसे हैं, जिनसे किसी भी राज्य का विरोध नहीं हो सकता था। 
| ्रकेले या ग्रन्य राज्यों के साथ मिलकर अपनी सुरक्षा कर सकने' की बात को प्रस्ताव में 
शामिल कर लेने के कारण तुर्की, पाकिस्तान आदि को भी सन्तोष हो गया था, क्योंकि वे 
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जिन अन्तर्राष्ट्रीय गुटों में शामिल हुए थे, उतका संगठन श्रात्मरक्षा के प्रयोजन से ही 
किया गया था, और ये राज्य इन गुटवन्दियों को संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के विरुद्ध 
नहीं समझते थे। पर यह्‌ स्पष्ट हैँ, कि राजनीतिक प्रश्नों पर वादंग कान्फरेन्स में जो 
निर्णय किये गए, वे एक समभोते के परिणाम थे। चीन, मारत और इन्डोनीसिया इस 
| कान्फरेन्स में मञ्चशील के रिद्धान्तों का समर्थन नहीं करा सके, और उनके स्थान पर 
| ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकृत किया गया, जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दियों की मी गुंजाइश 
थी । यद्यपि वाद्‌ंग कान्फरेन्स के सब निर्णय सर्वसम्मति द्वारा हुए, पर इनके कारण पूर्वी 
और  दक्षिण-पूर्वी एशिया के राज्यों में वास्तविक एकता का प्रादुर्माव नहीं हो सका । 
इसमें सम्मिलित एशियन और अफ्रीकन राज्यों की ग्रान्तरिक व विदेशी राजनीति में 
इतना अ्रधिक अन्तर था, कि उन्हें किसी एक नीति का सामूहिक रूप से ग्रनुसरण करने 
के लिये प्रेरित कर सकना ग्रसम्मव था। इसी कारण इस कान्फरेन्स के वाद भी इन 
राज्यों की नीति में विरोध जारी रहा, और एशिया के इस क्षेत्र के राज्य पहले के समान 
ही दो वगो में विभक्त रहे, एक वर्ग वह जो कि विदेशी राजनीति में पाश्‍चात्य लोकतन्त्र 
राज्यों का समर्थक है, और दूसरा वर्ग वह जो कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थता की 
नीति का पक्षपात्ती है भारत श्रौर चीन में सीमा-सम्बन्धी विवाद के कारण बाद में 
बादुंग कान्फरेन्स की भावना बहुत श्रधिक्र शिथिल हो गई। चीन का यह प्रयत्न था, कि 
एशिया और अफ्रीका के देशों की एक अन्य कान्फरेन्स का आयोजन किया जाए, पर उसे 
इस प्रयत्न में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। 


(४) विवेचन 


बीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) का एशिया के ग्राधुनिक इतिहास 
में बहुत अधिक महत्त्व है। इसके कारण जहां एशियन देशों से पारचात्य साम्राज्यवाद का 
रन्त हुआ, वहां उनकी श्रत्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय परिस्थितियों में मी बहुत परिवर्तन अ 
गया है। ये परिवर्तेन निम्नलिखित हैं-- 


(१) महायुद्ध में परास्त हो जाने के कारण श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जापान 
का महत्त्व श्रव अधिक नहीं रह्‌ गया है। १६४४ तक जापान संसार के सब से अधिक 
उन्नत व शक्तिशाली देशों में गिना जाता था। साम्राज्यवादी देशों में मी उसका स्थान 

अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था । पर श्रव न केवल उसके साम्राज्य का श्रन्त हो गया है, और 
उसका क्षेत्रफल केवल उन द्वीपों तक ही सीमित. रह गया है जिनमें जापानी लोगों का 
| निवास है, अपितु उसकी सैनिक शक्ति में भी क्षीणता ग्रा गई है। स्वतन्त्र व सम्पू्ण- 
प्रभृत््व-सम्गन्न्न हो जाने के वाद भी जापान पर से अमेरिकन प्रभाव का पूर्ण रूप से अन्त 
नहीं हुआ हे । 

(२) चीन में राप्ट्रीय एकता आर समाजवादी (कम्युनिस्ट) व्यवस्था की स्थापना 
महायुद्ध के वाद की अस्तर्राप्ट्रीय राजनीति का अत्यन्त महत्वपुर्ण सत्तर है । सत्तर करोड़ 
से भी अधिक जनसंख्या का यह विशाल देश ग्रब न केवल राष्ट्रीय इष्टि से सुसंगठित हो 
ह, गया है, अपितु कम्युनिस्ट व्यवस्था को श्रपना कर वह, अपनी आथिक एवं संनिक शक्ति 
की वृद्धि में मी तत्पर है। एशिया में जो स्थिति पहले जापान की थी, वह अब चीन ने 
प्राप्त कर ली है, और उसकी शक्ति की उपेक्षा कर सकना संसार के किसी मी देश के 


लिए सम्भव नहीं रहा है। | है 
(३) कम्युनिज्म का एशिया में तेजी के साथ प्रसार हो रहा है। साइबीरिया | ५ 
रूस के अन्तर्गत है, और चीन की उत्तरी तथा पर्चिमी सीमाएं रूस केसाथ लगती हैँ 
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इस कारण सम्पूर्ण उत्तरी एशिया में श्रव कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित हो गई है, और 
प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में भी कम्युनिज्म का प्रभाव निरन्तर बढ़ रहा है। उत्तरी 
कोरिया और उत्तरी विएत-नाम में कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हो चुकी हैं, और इस ' 
सत्र के अन्य देशों में मी शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टियां संगठित हैं । इनका यही प्रयत्न 
रहता है, कि अपने-अपने देशों में कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित करने के लिए निरन्तर 
संघर्ष करते रहें । चीन इस प्रयत्न में इनकी सहायता करने के लिए उद्यत रहता है। 


(४) पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देश श्रव साम्राज्यवाद के चंगुल 
से मुक्त हो चुके हैं । ब्रिटेन, फ्रांस, हालैण्ड, अमेरिका और जापान के जो साम्राज्य इस 
क्षेत्र में विद्यमान थे, उनका अब प्रायः ग्रन्त हो गया है, और उनकी ग्रधीनता में विद्य- 
मान इन्डोनीसिया, इन्डोचायना, बरमा, मलाया, कोरिया, फिलिप्पीन आदि देश अब 
पूर्णतया स्वाधीन एवं सम्पूर्ण-प्रभुत्त्त-सम्पन्न स्थिति प्राप्त कर चुके हैं। इन देशों में 
अब लोकतन्त्र शासनों की सत्ता है । पर अभी इन देशों की राजनीतिक दश्ञा में स्थिरता 
नहीं भ्रायी है। मानव संस्थाओं में स्थिरता धीरे-धीरे ही आती है । चिरकाल तक विदेशी 
शासनों में रहने के कारण इन देशों में लोकतन्त्र परम्परात्रों का मलीभांति विकास नहीं 
हो सका है। द्वितीय महायुद्ध के बाद एशिया के जिन देशों ने स्वतन्त्रता प्राप्त की है, 
उनमें केवल मारत ही श्रब तक ऐसा है, जिसकी सरकार में स्थायित्व रहा है । श्रन्यत्र 
सब जगह षड्यन्त्रं श्रौर राज्यक्रान्तियों का जोर रहा है, और विविध राजनीतिक दल 
तथा उनके नेता केवल वैध उपायों द्वारा ही अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए 
यत्न नहीं करते रहे । उन्होंने बहुधा षड्यन्त्रों का आश्रय लेकर शासनशक्ति को अपने 
हाथों में लेने का प्रयत्न किया है। 


(५) कम्युनिज्म के प्रसार का भय पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया की राजनीति 
आ प्रभावित. करता है। इस क्षेत्र करे देशों की जनता प्राय: गरीब है, और देर तक 
विदेशी श्राधिपत्य में रहने के कारण उनका ग्राथिक विकास भी भली-भांति नहीं हो 
सका है। ज्ञान-विज्ञान और श्रौद्योगिक उन्नति की इष्टि से भी ये देश बहुत पिछड़े हुए 
हैँ । रुस ग्रौर' चीन जैसे देशों ने कम्युनिस्ट व्यवस्था को अपना कर जो असाधारण 
उन्नति की है, उसे दृष्टि में रखकर इन देशों की जनता भी कम्युनिज्म के प्रति ग्राकृष्ट 
ती है, श्र उसे यह सम्भव प्रतीत नहीं होता कि वह्‌ पूंजीवादी व्यवस्था में भलीमांति 
उन्नत कर सकेगी । इसी कारण इन देशों में कम्युनिस्ट विचार निरन्तर जोर प्रकड़ते 
जा रहे हैं, जिससे अ्रमेरिका सरश पाञचात्य देशों का चिन्तित होना सर्वथा स्वाभाविक 
है। कम्युनिस्ट प्रभाव से इस क्षेत्र की रक्षा के लिये ही सीटो और कोलम्बो प्लैन सदश 
संस्था प्रों का निर्माण किया गया है, ओर जापान को अमेरिका ने अपनी सैन्यशकिति का 
आधार बनाया है। पर पूर्वी और दक्षिण-ूर्वी एशिया के ग्रनेक देश अन्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दियों 
मे तटस्थता की नीति के समर्थक हैं, और वे इन गुटबन्दियों से अलग रहने में ही अपता 
हित व कल्याण समते हैँ । 


क (५) द्वितीय महायुद्ध के बाद पूर्वी तथा दक्षिण-पू्वी एशिया के जिन देशों ते 
स्वतनतरता पराप्त की है, उनमें ध्म, नसल, भाषा ्रादि पर ग्राधारितश्रल्पसंख्यक जातियों 
की भी श्रनेक समस्याएं विद्यमान हैं। इन्डोनीसिया, मलायीसिया, बरमा आदि देशों में 
चीनी लोग बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। सिंगापुर, थाईलैण्ड, बरमा श्रादि में प्रवासी 
भारतीयों की संख्या भी कम नहीं है। जब ये राज्य विदेशी शासन में थे, इनमें राष्ट्रीय 
भावना का मलीमांति विकास नहीं हो पाया था। इस दशा में बहुत-से चीनी और भार- 
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तीय व्यापार, मजदूरी श्रादि द्वारा आजीविका कमाने के लिये वहां गये, श्रौर वहीं बस 
गये । ग्रेट ब्रिटेन की ग्रधीनता में विद्यमान राज्यों में भारतीय य्रौर ब्रिटिश साम्राज्य 
के अन्य देशों के लोग सरकारी नौकरी में भी अच्छी बड़ी संख्या में गये, और वहीं पर 
निवास करने लगे । बहुत-से लोगों ने वहां जमीन जायदाद भी खरीद ली, और वहीं के 
स्थायी निवासी वन गये । विदेशी लोगों के बड़ी संख्या में बसे होने के कारण इन राज्यों 
की जनता में राष्ट्रीय एकता की भावना सुगमता के साथ विकसित नहीं हो सकती । 
'मलायीसिया में वसे हुए भारतीय मलायन लोगों के मुका बिले में भारत के निवासियों से 
अधिक सान्निध्य अनुभव करते हैं। यही वात चीनियों के विषय में भी कही जा सकती 
है । इस वात ने इन देशों की राजनीति में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्या उत्पन्न कर 
दी है। यदि इन देशों में सच्चे श्रथों में लोकतन्त्र शासन स्थापित होना हो, तो यह 
आवश्यक है कि वहां बसे हुए सब विदेशी लोग वहां की नागरिकता प्राप्त कर लें, और 
"धीरे-धीरे भाषा, संस्कृति श्रादि की दृष्टि से मी वहीं के हो जाए । विदेशियों से वहां 
एक अन्य समस्या भी उत्पन्न होती है । दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध राज्यों में बसे 

| चीनी लोगों का चीन के साथ घनिष्ठ सम्पर्क है। चीन के कम्युनिस्टों से सम्पर्क होने के 
| कारण इन प्रवासी चीनियों में कम्युनिज्म निरन्तर जोर पकड़ रहा है, ग्रौर इनके द्वारा 
अन्य लोग भी इस विचारधारा के प्रमाव में ग्राते जा रहे हैं। कम्युनिज्म के विरोधी इस 
बात को पसन्द नहीं करते । ग्रतः पिछले कुछ वर्षो में यह प्रयत्न भी किया गया है, कि 
चीनी लोग इन राज्यों में न रह सकें, और उन्हें अपने मूल देश को वापस चले जाने के 
लिये विवश किया जाए। इन्डोनीसिया की सरकार ने कतिपय ऐसे कानून स्वीकार 
भी किये हैं, जिनके कारण चीनी लोगों के लिये देहाती क्षेत्रों में व्यापार कर सकना 
| अब म नहीं रह गया है, और बहुत-से चीनियों को अपने देश वापस लौट जाना 
पड़ा है । 


ह. (७) पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में जहां प्रवासी चीनियों और मार- 
| तीयों की समस्या है, वहां साथ ही उनमें श्रस्पसंख्यक जातियों की समस्या भी कम महत्त्व 
की नहीं है। इन देशों की वतंमान सीमाओं का आधार केवल यह है, कि हालैण्ड या 
ब्रिटेन आदि पाइचात्य देशों ने जिन-जिन प्रदेशों व द्वीपों को श्रपनी ग्रधीनता में लाकर 
एक शासन के अ्रधीत कर दिया था, स्वतन्त्रता से बाद वे एक स्वाधीन सरकार के 
शासन में श्रा गये । दक्षिण-पूर्वी एशिया के जो हजारों छोटे-बड़े द्वीप पहले हालेण्ड के 
शासन में थे, उनसे ही 'इन्डोनीसिया की रिपब्लिक' का निर्माण किया गया । पर इन 
सब द्वीपों के निवासी भाषा, ऐतिहासिक परम्परा और संस्कृति आदि की दृष्टि से 
एक नहीं है। राष्ट्रीय एकता की मावना उनमें मलीमांति विकसिता नहीं हुई है । इसी 
कारण स्वराज्य के इतने समय बाद भी वहां सुव्यवस्थित सरकार की स्थापना नहीं हो 
सकी है। समय-समय पर सुमात्रा आदि ग्रनेक द्वीपों में विद्रोह होते रहे हैं। बरमा में 
भी करन लोग चिरकाल तक विद्रोह करते रहे हैं । श्रन्य मी अनेक अल्पसंख्यक जातियाँ 
वहां विद्यमान हैं, जो बरमा से पृथक्‌ होकर श्रपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने का 
अयत्न करती रही हैं । इन प्रवृत्तियों का यह्‌ परिणाम है, कि अभी दक्षिण-पूर्वी एशिया के 
अनेक देशों में स्थायी व सुव्यवस्थित शासन स्थापित नहीं हो सके हैं। वहां बहुधा राज- 
नीतिक दलों व सैनिक नेताओं के षड्यन्त्र होते रहते हैं, रौर पाश्‍चात्य ढंग का लोकतन्त्र: हि 
वाद वहां सफल नहीं होने पाता । हर 


(८) पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देश अन्तर्राष्ट्रीय संघषं के मी क्षेत्र बने 
हुए हैं। संसार के विविध राज्य इस समय दो गुटों (कम्युनिस्ट और कम्यूनिस्ट-विरोधी) 
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५९२ एशिया (सुदूर पूर्वे) का आधुनिक इतिहास 

में विभक्त हैं, और ये दोनों ही गुट एशिया के इन विविध देशों को अपने संघर्ष का क्षेत्र 
समभते हैं। पूर्वी एशिया में इस समय जापान श्र यश: अमेरिका के गुट के प्रभाव में 
है। यही वात दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी विएत-नाम, थाईलैण्ड और फिलिप्पीन के विषय 
में कही जा सकती है । इसके विपरीत उत्तरी कोरिया और उत्तरी विएत-नाम कम्युनिस्ट 
गुट में शामिल हो चुके हैं। लाग्रोस के उत्तरी प्रदेश में भी कम्युनिस्ट विद्रोह होते रहे हैं 
रौर उसका कुछ प्रदेश कम्युनिस्टों के हाथों में श्रा भी चुक्रा है। इन्डोनीसिया, वरमा 
आदि कतिपय देश अन्तर्राष्ट्रीय गुटवन्दियों में तटस्थता की नीति का श्रनुसरण कर रहे हैं, 
पर वे देर तक इस नीति पर स्थिर रह सकेंगे, यह सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। 
पञ्वशीत के सिद्धान्त वस्तुतः उत्तम हैं, पर कम्युनिज्म एक ऐसी सभ्यता, संस्कृति, 
सामाजिक व आशिक व्यवस्था और श्राथिक लोकतन्त्रवाद का प्रतीक है, जिसका पुराने 
ढंग की पूँजीवादी एवं लोकतन्त्र व्यवस्था से विरोध व संघर्ष होता अवश्यम्भावी है । इस 
दशा में किसी भी देश के लिए पूर्णतया तटस्थता की नीति का श्रनुमरण कर सकता सुगम 
नहीं है । 

(९) भारत और चीन के नेतृत्त्व में पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के अनेक देशों 
ने पञ्चशील के जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था, और कुछ परिवर्तनों के साथ 
बाद्‌ंग कान्फरेन्स में एशिया और ग्रफ़ीका के प्रायः सभी देशों ने जिनका समर्थन किया 
था, उन्हें क्रियान्वित हो सकने में श्रव शिथिलता ग्राने लगी है। इसका प्रधान कारण 
भारत और चीन का सीमा-सम्बन्धी विवाद है। तिब्बत पर चीन का शासन भलीमांति 
स्थापित हो जाने के कारण अब चीनी गणराज्य की दक्षिणी सीमा भारत से ग्रा लगी 
है । ज्ञान-विज्ञान और यातायात के साधनों के भली-मांति विकसित हो जाने के कारण 
अब हिमालय के सुविस्तृत और दुगंम प्रदेश देर तक गैर-श्राबाद नहीं रह सकते । खनिज 
पदार्थों की उपलब्धि की सम्भावना के कारण ग्रब उनके ग्राथिक महत्त्व की उपेक्षा भी 
नहीं की जा सकती । लह्दाख ग्रादि के जो प्रदेश श्रव तक प्रायः गैर-श्रावाद थे, ग्रौर राज- 
नीतिक व श्राथिक दृष्टि से जिनका कोई विशेष महत्त्व नहीं था, भ्रब उनकी उपेक्षा कर 
सकता भारत के लिये सम्मव नहीं रहा है । १६५८ तक चीन और भारत में गहन मैत्री- 
सम्बन्ध था । दोनों देशों की ओर से यह घोषित किया जाता;था, कि हजारों वर्ष तक एक 
दूसरे के पड़ौसी रहते हुए भी उनमें कमी युद्ध की आवश्यकता नहीं हुई, और भविष्य में 
भी किन्हीं ऐसे कारणों की कल्पना नहीं को जा सकती, जिनसे उनमें युद्ध की सम्मावना 
हो । भारत और चीन की यह मंत्री शाइवत और स्थायी है । ये दोनों देश इस बात के 
उदाहरण हैं, कि विभिन्न विचारधाराओं और सामाजिक व्यवस्थाश्रों के अनुयायी देश भी 
किस प्रकार स हु-अस्तित्त्व के सिद्धान्त के अनुसार परस्पर मैत्री-सम्बन्ध रख सकते हैं । 
पर १६५६ से इस दशा में परिवर्तत श्रा गया है । सीमा-विषयक विवादों के कारण चीन 
और भारत के सम्वन्ध बहुत अधिक विगड़ गये हैं। चीन लह्दाख के श्रक्साई-चीन प्रदेश 
श्रौर ERTS पूर्ववर्ती उत्तर-पूर्वी सीमा प्रदेश (North Eastern Frontier Agency) 
को अपने क्षेत्र के अन्तर्गत होने का दावा करता है, और इन पर भारत के प्रभुत्व को 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद का परिणाम समझता है । अ्क्साई-चीन में उसने एक सड़क भी 
बना ली है, जो तिव्वत श्रौर सिन्करियांग को मिलाती है। भारत इसे चीन की साम्राज्य- 
प्रसार की प्रवृत्ति का परिणाम कहता है, और उसकी मांग यह है कि चीन इस प्रदेश 
खाली कर दे। पं डित जवाहरलाल नेहरू ग्रौर' श्री चाउ एन लाइ ने इस समस्या को हल 
करने के लिए जो मी प्रयत्न किये, वे सफल नहीं हो सके। इस विवाद के कारण «4 
रौर भारत के सम्बन्धों में बहुत कटुता ग्रा गई है, ्ौरपञ्चशील के सिद्धान्तों का मर्ह 
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कम हो गया है। पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के ग्रनेक देशों में अब दक्षिण पक्ष के 
दल रे पकड़ रहे हैं, और समाजवाद की बढ़ती हुई शक्ति को इससे काफी घक्का 
लगा है। 

(१०) दक्षिण-पूर्वी एशिया संधि-संगठन का अब विशेष महत्त्व नहीं रह गया 
है। इस संगठन का निर्माण इस प्रयोजन से किया गया था, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के 
विविध राज्यों की कम्युनिज़्म से रक्षा की जा सके। पर श्रब कम्युनिस्ट गुट में 
एकता नहीं रह गई है। चीन और रूस में विरोध बहुत बढ़ गया है, और वे एक 
दूसरे को अपना शत्र, समझने लगे हैं। विचारधारा की एकता के आधार पर ग्रब 
राज्यों में मंत्री-सम्बन्ध अधिक प्रगाढ़ नहीं रह गये हैं। अ्रब कम्युनिस्ट देश भी अपने- 
अपने राष्ट्रीय हितों को विचारधारा की तुलना में अधिक महत्व देने लगे हैं, और इसी 
आधार पर श्रन्य राज्यों के साथ सन्धियां व समझौते करने में तत्पर हैं। क्योंकि भारत 
ओर चीन के सीमा-सम्बन्धी विवाद का श्रमी ग्न्त नहीं हुआ है, अतः मारत के विरोध में 
| चीन पाकिस्तान जैसे राज्य के साथ मंत्री को प्र्गाढ़ करने में तत्पर है, जो एक इस्लामिक 
| रिपब्लिक है और जहां श्रमी लोकतन्त्र शासन की भी भलीमांति स्थापना नहीं हुई 
है। यद्यपि पाकिस्तान सीटो और सेन्टो जैसे भ्रन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है, ज़िनका 
निर्माण ही कम्युनिज्म का प्रतिरोध करने के लिये हुआ है, पर यह बात चीन और पाकि- 
स्तान की मंत्री में बाधक नहीं है। चीन से विरोध होने के कारण ही रूस मारत के साथ 
अपना मँत्री-सम्बन्घ बढ़ाने में तत्पर है, यद्यपि भारत कम्युनिस्ट व्यवस्था का ग्रनुयायी नहीं 
है। १६७१-७२ में अमेरिका जैसे प्रमुख पूंजीवादी राज्य ने मी चीन की ओर मंत्री का 
जो हाथ बढ़ाया, उसके प्रमुख कारण उसके राष्ट्रीय हित ही थे। जापान और चीन 
पिछली एक सदी में एक दूसरे के दत्र रहे हैं, पर भ्रब वे अपने सम्बन्घों को मंत्रीपूर्ण बनाने 
के लिये प्रयत्नशील हैं, क्योंकि जापान का हित 'चीन के साथ व्यापार बढ़ाने में है। 
द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को 
निर्धारित करने वाले दो प्रधान तत्त्व विचारधाराओं का संघर्ष और राष्ट्रीय स्वाधीनता: ` 
की स्थापना थे। पर अब इनका स्थान विविध राज्यों के राष्ट्रीय हितों ने ले लिया है, 
ग्रौर इस.तत्व के आधार पर ही ये राज्य विदेशों के साथ सन्धियाँ व समकोते करने में 
तत्पर हैँ । पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध राज्यों ने परस्पर मिलकर ऐसे 
संगठनों का निर्माण भी प्रारम्म किया है, जिनका प्रयोजन परस्पर सहयोग से अपनी 
उन्नति करना है। ऐसे एक संगठन का निर्माण अगस्त, १६६७ में इन्डोनीसिया,थाईलैन्ड, 
मलायीसिया और फिलिप्पीन ने किया था, जिसे दक्षिण-पूर्वी एशियन राष्ट्रों का समुदाय 
(ASEAN) कहते हैं।. दक्षिण-पूर्वी एशिया सन्धि-संगठन के कार्यकलाप में शिथिलता 
आ जाने के कारण इस क्षेत्र के कतिपय राज्यों ने एप्रिल, १६७१ में ग्रात्मरक्षा के प्रयोजन 
से दक्षिणमूर्वी एशिया सुरक्षा संगठन का निर्माण किया, जिसमें मलायीसिया, सिंगापुर, 
आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्युजीलेण्ड सम्मिलित हैं। इसका उद्देष्य बाह्य आक्रमण से 
मलायीसिया ग्रोर सिंगापुर की रक्षा के लिये उन्हें सहायता प्रदान्‌ करना है। 


सियाम ग्रौर मलाया आदि देशों की गत वर्षों की राजनीतिक घटनाओं का हमने 2८ 
इस इतिहास में बहुत संक्षेप के साथ उल्लेख किया है। इसका कारण यह है, कि एशिया 


के ग्राधुनिक इतिहास की इष्टि से इनका विशेष महत्व नहीं है। इनका सम्बन्ध इनके ! र 
आन्तरिक इतिहास से है, और समग्र एशिया के इतिहास को इन्होंने विशेष रूए से प्रमा- ० 
वित नहीं किया है। पर जिन घटनाग्रों का.विशेष महत्तर है, उनका उल्लेख हमने यथा- र | [ 
स्थान कर दिया है। इसमें सन्देह नहीं, कि स्वतन्त्रता प्राप्त करके पुर्वी भौर दक्षिण-पूर्वी 
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एशिया के विविध देश अब अपने-अपने ढंग से उन्तति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं .| 
वह समय दूर नहीं है जबकि ये संसार में अपना समुचित स्थान प्राप्त कर लेंगे । 


(५) उपसंहार | 


पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के इस श्राधुनिक इतिहास का प्रारम्भ हमने उस 
समय से किया था, जब कि एशिया महाद्वीप के विविध देश श्रज्ञान श्रौर अविद्या के ग्रन्ध- 
कार में डूबे हुए थे । धामिक सुधारणा, विद्या का पुनः जागरण, व्यावसायिक क्रान्ति श्रादि 
के कारण यूरोप के देशों में जिस प्रकार नवयुग का श्रीगणेश हो रहा था, एशिया में उसके 
चिन्ह भी श्रभी प्रकट नहीं हुए थे। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में जब पश्चिभी यूरोप 
के विविध देशों में यान्त्रिक शक्ति से चलने वाले विशाल कल-कारखाने स्थापित होने शुरू 
हो गये थे, रेलवे लाइनों के निर्माण के कारण विविध देश एक दूसरे के बहुत समीप आने 
लगे थे, और आप की शक्ति से चलने वाले जहाज महासमुद्रों में स्वच्छन्द रूप से आने- 
जाने लग गये'थे, उस समय एशिया के विविध देश मध्यकालीन परिस्थितियों से आगे नहीं 
बढ़े थे। सवंत्र राजाओं के एकच्छत्र एवं निरंकुश शासन विद्यमान थे, लोकतन्त्रवाद व 
राष्ट्रीयता की प्रवृत्तियों से लोग सर्वथा श्रपरिचित थे, ग्रौर आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का 
कहीं भी विकास व प्रवेश नहीं हुआ था। वस्तुतः, एशिया उन्नति की दौड़ में बहुत पीछे 
रह गया था। 


इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि पाइचात्य देश एशिया में अपने साम्रा- 
ज्यवाद का सुगमता के साथ विस्तार कर सकें । ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस स्पेन, हालँण्ड, पोर्तृगाल 
आदि यूरोपियन देशों ने इस स्थिति का पूर्णरूप से उपयोग किया, और एशिया के बड़े 
भाग को अपने अधीन कर लिया । जिन देशों को वे राजनीतिक दृष्टि से श्रपनी अधीनता 
में लाने में समर्थ नहीं मी हुए, वहां भी उन्होंने अपने आथिक साम्राज्य का विकास किया, 
और कुछ समय के लिए चीन सरश देश भी यूरोप के वशवर्ती हो गये । इस दशा 
में नेक विचारकों ने यह प्रतिपादित करना प्रारम्भ किया, कि पाश्‍चात्य लोग नसल 
व जाति की दृष्टि से एशियन लोगों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट हैं, और ईश्वर ने उन्हें 
यह कार्य सुपुर्द किया है, कि वे एशिया और अफ्रीका के लोगों पर शासन करें और इन 
के निवासी पाश्‍चात्य सभ्यता का अनुसरण करने में ही ्रपना हितव लाम समझें । 


ह पर ये विचारक इस बात को भूल गये थे, कि यूरोप के लोगों का उत्कर्षे 
केवल सामयिक था । इतिहास में ्रनेक सदियों तक एशियन लोग ज्ञान-विज्ञान, धर्म और 
सभ्यता के क्षेत्र में यूरोप की अपेक्षा अधिक उन्नत रहे थे, और इसीलिए वे संसार के 
बहुत बड़े भाग में अपनी सभ्यता का प्रसार करने में समर्थ हुए थे। राजनीतिक व साम- 
रिक दृष्टि से भी अनेक बार एशियन लोगों ने यूरोप के अच्छे बड़े भाग को अपनी श्रधी- 
नता में रखने में सफलता प्राप्त की थी । उन्नीसवीं सदी में यरोपियन लोग जो एशिया में 

| अपना प्रभुत्व स्थापित करने में समर्थ हुए थे, उसक़ा कारण यह नहीं था, कि पाइचात्य 

| लोग एशियन लोगों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट हैं। इसका कारण केवल यह था, कि 

| आधुनिक युग मेंज्ञान-विज्ञान की जो अ्रसाधारण उन्नति हुई, उसका प्रारम्म यूरोप में 
| हुआ था । 


परुज्ञानं-विज्ञान ओर विचार किसी एक देश की संम्पत्ति होकर नहीं रहते । 
प्राचीन काल में चीन, भारत और अरब ने जो नये ग्राविष्कार किये थे, उनके कारण इन 
देशों को सामथिक रूप से यूरोप व अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर 


CC-0. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ise 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया की ब्न्तर्राष्ट्रीय राजनीति ५९५ 


श्राप्त हो गया था । इसी प्रकार आधुनिक युग में यूरोप में जो नये ग्राविष्कार हुए, उन्होंने 
सामयिक रूप से यूरोप को उत्कर्ष का अवसर प्रदान कर दिया था । 


एक सदी के लगभग समय में एशिया के विविध देशों ने पाश्चात्य एवं आधुनिक. 
ज्ञान-विज्ञान गौर विचारसारणी को अपना लिया । परिणाम यह हुआ, कि जापान, चीन 
भारत रादि एशियन देश भी उन्नति के मागे पर अग्रसर हुए, श्रोर ब बीसवीं सदी के 
मध्य भाग में पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद व उत्कर्ष का प्राय: ग्न्त हो गया है । जापान 
और चीन संसार की प्रधान शक्तियों में गिने जाने लगे हैं, और अब वह समय दूर नहीं है, 
जब कि भारत, इन्डोनीसिया रादि भ्रन्य एशियन देश भी पाश्चात्य देशों के समकक्ष होकर 
संसार की सम्यता और राजनीति में पना समुचित स्थान प्राप्त कर लें। अब एशिया , 
जाग गया है, और वह उन्नति के मागे पर बड़ी तेजी के साथ म्रग्रसर हो र्हा है। वह . 
उद्योग, व्यापार, ज्ञान विज्ञान, सभ्यता आदि समी क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है, ्रोर यह 
असम्मव नहीं कि विगत काल के समान भविष्य में भी: संसार का नेतृत्व फिर उसके 
हाथों में आ जाय । पाश्चात्य देशों ने मौतिक विज्ञानों में जो उन्नति की है, उसके द्वारा | 
वे भ्रपनी समस्याओं को हल नहीं कर सके हैं। संसार में युद्ध कां मय श्रब बहुत अधिक 
दट गया है, और मनुष्य भ्रपनी वैज्ञानिक खोजों को एक दूसरे का संहार करने के लिए 
प्रयुक्त करने में तत्पर है । एशिया के निवासी मौतिक उन्नति के साथ-साथ आध्यात्मिक 
और मानव गुंणों को मी महत्व देते रहे हैं। ्राज जब एशिया भौतिक उन्नति में भी 
यूरोप और श्रमेरिका का समकक्ष होकर संसार की राजनीति में भ्रपना समुचित स्थान 
आप्त कर रहा है, यह अ्वश्यम्मावी है कि वह मानवता-सम्बन्धी अपने उच्च अदश 
के अनुसार विश्व की वर्तमान समस्याग्रों को हल करने का प्रयत्न करे और इसे प्रकारं 
मानव समाज के हित व कल्याण में सहायक हो । 


पूर्वी और उत्तरी-पूर्वी एशिया का जो आधुनिक इतिहास हमने इस ग्रन्थ में लिखा 
है, उसके अनुशीलन द्वारा निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट हो जाते हैँ 


« (१) उन्नीसवीं सदी मे यूरोप का जो उत्कषं हुआ भर जिसके कारण बीसवीं 
` सदी के प्रारम्मिक माग तक एशिया और अफ्रीका के बहुसंख्यक देश जो पाश्‍चात्य साम्रा- 
ज्यवाद के शिकार हो गये, उसका प्रधान कारण यूरोप की वह वैज्ञानिक उन्नति थी, 
जिसका सूत्रपात अठारहवीं सदी में ही हो गया था । मध्यकाल में यूरोप की भी वही क्दा 
थी, जो कि चीन, मारत और जापान भ्रादि एशियाई देशों कीं थी । - वहाँ मी राजाओं के 
निरंकुश व स्वेच्छाचारी शासनों की सत्ता: थी, लोकतन्त्र शासनों का सवंथा अभाव था, 
सामाजिक ऊंच-नींच के भेदमाव विद्यमान थे, जनता में ग्रन्धविद्वास प्रचलित थे और 
आशिक उत्पादन के साधन पुराने ढंग के थे। उस काल में यूरोप में मी उसी प्रकार अविद्या 
ओर अ्न्धकार का राज्यं था, जैसा कि एशिया. में था। पर धीरे-धीरे पाश्‍चात्य संसार में? 
नवयुग के चिन्ह प्रकट होने शुरू हो गये। वहाँ ऐसे.विचारक उत्पन्न हुए, जो कि बुद्धि-स्वा- 
तन्त्य के पक्षपाती थे, रोर यह प्रतिपादित करते थे कि मनुष्यों को सत्य-ग्रसत्य का निर्णय. 
करने के लिये घमे-पग्रन्थों का सहारा न लेकर अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिये। इसी का. “ 
यह परिणाम हुआ, कि यूरोप के लोग नये-नये ्ाविष्कार करने के लिये . प्रवृत्त हुए, और, 
वैज्ञानिक खोज द्वारा उन्होंने ऐसे उपकरणों का निर्माण कर लिया, जिनके कारण* उनके” .. Fe 
आथिक जीवन में भारी क्रान्ति हो गई। इसी he व्यावसायिक या मोनो हृते ' द 
हैं यूरोप जो एशिया के बड़े माग को भ्रपनी अधीनता में ला सकने में समर्थ हुआ, उसका . 
'कारण वहां के लोगों में किन्हीं ऐसी विशेषताओं की सत्ता नहीं थी, जो एशिया के लोगों में 
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न पायी जाएं। जैसे सबसे पहले बारूद का प्रयोग कर मंगोल लोग तेरहवीं सदी में अपने 

विशाल साम्राज्य का निर्माण करने में समर्थ हुए थे, वैसे ' ही नये भ्रस्त्र-शस्त्रों तथा अन्य 

वैज्ञानिक साधनों का उपयोग कर पाइचात्य लोग उन्नीसवीं सदी में एशिया के प्राय: सभी 

देशों को ग्रपनी अ्रधीनता में ले आने में सफल हो गये । पर यूरोप का यह्‌ उत्कर्ष साम- 

यिक था । ज्ञान-विज्ञान वायु की तरह होते हैं, जो किसी एक देश तक सीमित होकर नहीं | 

रह सकते । व्यावसायिक क्रान्ति सबसे पूर्वं पश्चिमी यूरोप में हुई थी । इसी कारण ब्रिटेन, | 

फ्रांस और हालैण्ड आदि पाश्चात्य यूरोपियन देशों का इतना अधिक उत्कर्षं हो सका। | 

पर जब अन्य देशों ने भी इस नये ज्ञान-विज्ञान को अपना लिया, तो इन देशों का यह 

प्रभुत्त व उत्कर्षं कायम नहीं रह सका । | 

(२) राष्ट्रीयता का अमाव भी एशियाई देशों के सामयिक ग्रपकर्ष का एंक 

महत्त्वपूर्णं कारण था। यूरोप में भी राष्ट्रीयता की भावना का विशेष रूप से विकास | 

फ्रांस की राज्यक्रान्ति (१७८९) के बाद के काल में ही हुआ । पर उससे पूर्व भी इङ्ग- | 

| लैण्ड, फ्रांस, स्पेन, पोर्तगाल, हालैण्ड ्रादि पश्चिमी यूरोपियन राज्यों का निर्माण राष्ट्री- | 

॥ यता के आधार पर हो चुक्रा था। इन देशों के उत्कषं में इस बात से बहुत सहायता मिली। 

2] क्योंकि पूर्वी यूरोप के आस्ट्रिया, हंगरी, बल्गारिया, रूमानिया, पोलैण्ड आदि अनेक देशों 

में भ्रभी राष्ट्रीय भावना मलीमांति विकसित नहीं हुई थी, इसी कारण उन की राष्ट्रीय 

शक्ति सुचारु रूप से संगठित नहीं हो सकी, और उन्नति की दौड़ में वे ब्रिटेन, फ्रांस आदि 

की तुलना में पीछे रह गये । यही बात एशियाई देशों के सम्बन्ध में मी कही जा सकती है। 

उन्नीसवीं सदी में चीन, इन्डो-चायना, इन्डोनीसिया, भारत आदि एशियाई देशों में 

राष्ट्रीयता की भावना का प्राय: भ्रमाव था । उनमें शक्तिशाली केन्द्रीय शासनों की सत्ता 

नहीं थी, और उनके शासक आपस की लड़ाइयों में तत्पर रहते थे। यही कारण था, जो 
वे सुग मता के साथ पाइचात्य साम्राज्यवाद के शिकार हो गये । 


(३) विद्या का पुन:जागरण, घामिक सुधारणा, व्यापारिक क्रान्ति, कृषि की 
उन्नति, व्यावसायिक क्रान्ति, वैज्ञानिक आविष्कार श्रादि के जिन तत्त्वों ने सतहंरवीं, 
ग्रठारहवीं और उन्नीसवीं सदियों में पश्चिमी यूरोप में नवयुग का प्रारम्भ किया, उनका 
सूत्रपात एशियाई देशों में उन्नीसवीं सदी के भ्रन्तिम भाग में शुरू हुआ । इसी कारण कुछ 
समय के लिये ये देश उन्नति की दौड़ में यूरोप की तुलना में पीछे रह गये, और पाश्चात्य 
लोग इनको अपने प्रमुत्त्व में ग्ने में समर्थ हुए। पर जब इन एशियाई देशों में भी 
नवयुग का प्रारम्म हुआ, इनमें भी राष्ट्रीय मावना और लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्तियां 
उत्पन्न हो गईं, और इनके निवासियों ने भी नये ज्ञान-विज्ञान को अपनाना शुरू कर दिया, 
तो पाश्चात्य लोगों के लिये इन्हें अपनी अ्रधीनता में रख सकना सम्भव नहीं रहा। बीसवीं 
सदी के मध्य तक यह स्थिति श्रा गई थी, कि एशिया के प्राय: समी देश पाश्चात्य 
५ साम्राज्यवाद से मुक्त होकर स्वतन्त्रता प्राप्त करने में समर्थ हो गये थे। 


(४) एशिया पर पाश्‍चात्य देशों का- प्रभृत्त्व एक सदी से मी कम समय तक कायम 
रहा । मारत पर अंग्रेजों का शासन उन्नीसवीं सदी के मध्य माग में स्थापित हुआ था, 
और १६४७ में वह संवतन्त्र हो गया । बरमा, सियाम, इन्डोनीसिया, इन्डो-चायना आदि 
एशियाई देशों पर यूरोपियन देशों के प्र मुत्त और भी बाद में कायम हुए, और ये सब देश 
मी बीसवीं सदी के मध्य तक स्वतन्त्रता प्राप्त करने में समर्थ हो गये | विश्व के सुदीर्ष 
इतिहास की दृष्टि से एशिया की गुलामी का काल बहुत ही स्वल्प एवं श्रगप्य था। 
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सेंतीसवां अध्याय 


पश्चिमी एशिया के आधुनिक इतिहास की पृष्ठभूमि 
(१) पश्चिमो एशिया 


| एशिया महाद्वीप के जिस भाग को इस इतिहास में 'हमने 'पर्चिमी एशिया” के 
नाम से लिखा है, अंग्रेजी के ग्रन्थों में उसे 'मिडल ईस्ट” (मध्य पूर्व) कहा जाता है। 
इङ्गलँड और यूरोप के ब्रन्य देशों की दृष्टि से यह भूखण्ड पूर्व में स्थित है । चीन, जापान 
ओर कोरिया आदि पूर्वी एशिया के दशों को अंग्रेजी पुस्तकों में “फार ईस्ट” (सुदुर पूर्व) 
की संज्ञा दी जाती है, और तुर्की, अरब, ईरान आदि देशों को 'मिडल ईस्ट' कौ । पर 
भारत की दृष्टि से ईरान और ईराक ्रादि देश पश्चिम में स्थित हैं, अतः इस इतिहास 
में उन्हें 'पर्चिमी एशिया” लिखना ही अधिक उपयुक्त है। इन्हें हम 'दक्षिण-पर्चिमी 
एशिया' मी कह सकते हैं, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से ये देश एशिया के दक्षिण-पर्चिमी 
भाग में स्थित हैं । 


| पश्चिमी एशिया का यह भूखण्ड पांच समुद्रों के तट पर स्थित है, भूमध्य सागर, 
| काला सागर, कॅस्पियन सागर, लाल सागर और ईरान की खाड़ी । राजनीतिक दृष्टि से 
| अनेक राज्य इसके अन्तर्गत हैं, जिनमें संयुक्त अरब रिपब्लिक, तुर्की, ईराक, ईरान, अरब, 
अर इजराईल मुख्य हैं। ग्राधुनिक इतिहास में इन राज्यों की सीमा में बहुत परिवर्तन 
होते रहे हैं । पश्चिमी एशिया में सम्मिलित इन देशों का क्षेत्रफल २७ लाख वर्गमील के 
लगमग है, और इनकी जनसंख्या साढ़े नौ करोड़ के लगमग । यदि अफगानिस्तान को भी 
इस क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाय, तो इसका क्षेत्रफल तेईस लाख वर्गमील के लगभग 
हो जाता है । ऐतिहासिक दृष्टि से ईजिप्ट, सूडान और साइप्रस के प्रदेश मी पश्चिमी 
एशिया के देशों के साथ घनिष्ठ सम्बेन्ध रखते हैं । विश्ञेषतया, आधुनिक काल में इनके 
इतिहास को तुर्की और अरब के इतिहास से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता। यद्यपि ये देश 
एशिया महाद्वीप के अन्तगंत नहीं हैं, पर एशिया के आधुनिक इतिहास को लिखते हुए द 
इनके इतिहास पर प्रकाश डालना भी अनिवार्यं हो जाता है । ्रतः यदि इन्हें मी पश्चिमी 
एशिया के अन्तगंत कर लिया जाएं, तो इस भूखण्ड का क्षेत्रफल ३६ लाख वगंमील के 
लगभग हो जाता है, और इसकी जनसंख्या १३ करोड़ के लगभग । 


पर्चिमी एशिया के भ्रन्तगंत विविध देशों का क्षेत्रफल और जनसंख्या नीचे दी 
गई तालिका से स्पष्ट हो जायगी । पर इस तालिका को पूर्णतया प्रामाणिक नहीं कहा जा "a 
सकता । इसका कारण यह है, कि श्ररब के अनेक प्रदेशों में अमी जनगणना मलीमांति टी 
नहीं की जा सकी है। यहां इनकी जो संख्याएं दी गई हैं, वे प्रायः अनुमान पर झाश्रित Le 
हैं। अन्य देशों में से कुछ की जनसंख्या १६५६ की जनगणना के भ्राधार पर है, रौर कुछ द 
की १६६१ व १६६५ की जनगणनाग्रों के आघार पर। 
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५३८ , एशिया (पश्चिमी) का आधुनिक इतिहास 

देश क्षेत्रफल (वर्ग मीलों में) जनसंख्या 4 

तुर्की ३,०१,३०२ ३,१३,६ १,४२१ | 

ईरान ६,२७,००० २,५७,८५१,०६० | 

सीरिया ७१,७७२ ५६,३४,००० } 

लेबेनान ३,४०० २१,७६,००० 

ईराक १,६६,२४० ८२,६१,५२७ 
इजराईल ७,६६३ २७,३७,६०० 

जोडन ३७,७३० २१,००,८०१ ` 

सौदी अरब &,२७,०९० ६०,००,००० 

अन्य अरब राज्य २,६४,७६६ ७६,६०,७६२ 

ईजिप्ट ३,८६९,१६५ २,५९,८४,००० 

सूडान . ६,९६७,५०० १,४२,५५,००० 

सर्वयोग २७,६३,९३१ i १३,२०,८५,५३१ 


I एशिया के इस भूखण्ड की भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियों में बहुत 
| धिक भेद विद्यमान हैं। इसके कुछ प्रदेश जहां समुद्रतल से भी नीचे की सतह के हैं, वहां 
इसमें ऐसी पव॑तमालाओं की भी सत्ता है, जिनकी चोटियां ऊंचाई में १७,००० फीट तक 
हैं। हरे-भरे मैदान, विशाल मरुस्थल, पर्वतमय प्रदेश और पथार सब इसमें विद्यमान | । 
पर इस भूखण्ड के बड़े क्षेत्र के मरुस्थल होने के कारण इसकी जनसंख्या बहुत कम है | 
क्षेत्रफल में भारत से दुगने से अधिक होनें पर भी इसकी जनसंख्या मारत की तुलना में 
| एक चौथाई है। श्ररब प्रायद्वीप और ईरान के बहुत-े प्रदेश ऐसे हैं, जिनकी. जन-संख्या 
ly बहुत ही कम है | यही बात सूडान के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। इस भूखण्ड के 
विविध प्रदेशों में प्रति वग मील जनसंख्या इस प्रकार है, तुर्की १००, ईरान ४०, सीरिया 
` ७१, लेवेनान ६०४, जोडन ५५, ईराक ४८, भ्ररव ११, सूडान १२, ईजिप्ट. ६७, श्रौर 
इजराईल ३४३। 


नसल, ध्मे,माषा और जाति आदि की दृष्टि से भी इस भूखण्ड के निवासियों में 
बहुत विभिन्नताएं हैं । यद्यपि इसके बहुसंख्यक निवासी इस्लाम के अनुयायी. हैं, पर क्रिश्चि- 
एनिटी श्रौर यहूदी धर्मों के अनुयायी मी इसमें अच्छी बड़ी संख्या में विद्यमान हैं। खेती _ 
की दृष्टि से इस भूखण्ड का बहुत महत्त्व नहीं है, पर तेल की प्रचुरता के कारण इसका 
्राथिक महत्त्व बहुत श्रधिक है । 


(२) प्राचीन इतिहास 


र संसार की प्राचीनतम सम्यताओं के दो महत्त्वपूर्ण केन्द्र पर्चिमी एशिया के क्षेत्र 
में स्थित थे--(१) ईजिप्ट में नील नदी की घाटी, और (२) ईराक में युफ्रेटिस रौर 
ba की घाटी । नील नदी की घाटी बहुत उपजाऊ है, इसी कारण बहुत प्राचीन 
| काल में इस घाटी में एक उन्नत सभ्यता का विकास हुआ था। शुरू में इस घाटी के प्रदेश 
में बहुत-सी छोटी-छोटी बस्तियां थीं, जो स्वतन्त्र राज्यों के रूप में थीं । प्रत्येक राज्य का 
अपना पृथक्‌ राजा होता था, और अपने पृथक्‌ देवता । पर ये राज्य देर तक भपती पृथक्‌ 
2; व स्वतन्त्र सत्ता को कायम नहीं रख सके । धीरे-धीरे वे एक राजा की श्रधीनता में आते 
गये । यह ग्रावश्यक मीं था, क्योंकि नील नदी का जल उन सबके जीवन का श्राधार था। 
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पर्चिमी एशिया के ग्राधुनिक इतिहास की पृष्ठभूमि ५६६ 


चील के जल का उपयोग तमी मली-भांति किया जा सकता था, जबकि उससे सिञ्चित 
सब प्रदेशों पर एक राजा का शासन हो । ईजिप्ट में कुल मिलाकर २६ राजवंशों ने 
शासन किया, जिनमें चौथे राजवंश के राजा बड़े शक्तिशाली और समृद्ध थे । उन्होंने ही 
उन विशाल पिरामिडों का निर्माण कराया था, जो आज बीसवीं सदी में भी संसार के 
ग्राइचर्यो में गिने जते हैं । इस राजवंश का काल ३४०० ई० पू० (अब से ४३७३ वर्ष 
'पूर्व) के लगमग माना जाता है। १५०० ई० पू० के लगभग ईजिष्ट के राजाग्रों ने अपने 
देश के बाहर मी अपने शासन का विस्तार किया, और 'पंलेस्टाइन, सीरिया और 
फिनीशिया आदि को जीत कर अपने अधीन कर लिया । ईजिप्ट के इन प्रतापी राजाओं में 
थुतमस द्वितीय (१५०१-१४४६ ई० पू०) सब से प्रसिद्ध है। वह एक महान्‌ विजेता 
था। ईराक भी उसके अधीन था, और उसका समुद्री बेड़ा भूमव्य-सागर में सर्वत्र 
स्वच्छन्दतापूर्वक विचरण किया करता था । ईजिप्ट की वैमवशाली एवं समृद्ध सभ्यता के 
बहुत-से श्रवशेष इस समय मी पाये जाते हैं। 


युफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों की घाटी की सभ्यता भी श्रत्यन्त प्राचीन है। 
इसके सबसे प्राचीन निवासी सुमेरियन थे, जो श्रव से छः हजार साल के लगभग पहले 
वहां श्राबाद हुए थे । सुमेरियन लोग खेती में बहुत निपुण थे । खेतों की सिंचाई के लिए 
उन्होंने युफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों से बहुतःसी छोटी-छोटी नहरें निकाली थीं । मकान 
बनाने में भी वे निपुण थे। मिट्टी की ईंटें बनाकर बे उनसे बड़े और सुन्दर मकान बनाते 
थे । उन्होंने भी बहुत-सी बस्तियाँ बसायीं थीं, जो नगर-राज्यों के रूप में थीं। बाद में 
उनमें संघर्ष शुरू हुआ, और छोटे नगर-राज्यों का स्थान विशाल राज्य लेने लगे । सुमे- 
रिया के राज्यों में बैबिलोन सबसे मुख्य था । उसके राजा बड़े प्रतापी थे। धीरे-धीरे 
उन्होंने युफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों की घाटी के अन्य सब राज्यों को जीतकर अपने 
अधीन कर लिया। इस प्रकार उस साम्राज्य का प्रारम्म हुआ, जो इतिहास में बैविलो- 
नियन साम्राज्य के नाम से विख्यात है। बैबिलोन के प्रतापी राजाओं में हमुरवी (२१०० 
ई० पू०) सवे प्रसिद्ध है । उसने अपने साम्राज्य के शासनं के लिए जो कानून बनाए 
आर जो आदेश जारी किए, उन्हें उसने एक विशाल शिला पर उत्कीणं करा दिया था। . 
यह शिला श्रब तक भी विद्यमान है इस शिला पर २८५ कानून व ग्रादेश उत्कीण हैं । 


टिग्रिस नदी के उत्तर में एक अन्य जाति का निवास था, जिसे अ्रप्तीरियन कहते 
'थे। ये लोग प्रधानतया पशुपालन द्वारा ग्रपना निर्वाह किया करते थे। इनका प्रबान 
नगर निनेवा था। भ्रसीरियन लोग युद्ध-विद्या में बड़े निपुण थे। वे लोहे का प्रयोग जानते 
थे, और उससे भाले, तीर आदि बनाकर उन्हें लड़ाई के काम में लाते थे। बैविलोनियन 
लोग घोड़ों का प्रयोग नहीं जानते थे, पर श्रसीरियन लोग घुड़सवारी भी शुरू कर चुके 
थे। लकड़ी और लोहे के रथ बनाकर उनके आगे वे घोड़े जोतते थे, आ ये रथ उन्हें 
लड़ाई में सहायता देते थे। १२०० ई० पू० के लगभग भ्रसीरियन लोगों ने युफ्रेरिस श्रौर 
'टिग्रिस नदियों की घाटी पर हमला किया। उनके रथों, घोड़ों और लोहे के ने हुए अस्त्र-. 
रास्त्रों के सम्मुख बैबिलोन के संनिक नहीं ठहर सके। वे परास्त हो गये, और ईराक की 
प्राचीन सम्यता का प्रदेश ग्रसीरियन लोगों की श्रधीनता में भ्रा गया। सीरिया के 
'सम्राटों में श्रस्सुरबनीपाल (६६९-६२५ ई० पू०) सबसे प्रसिद्ध है। वह न केवल स्वयं 
विद्वान्‌ था, अपितु विद्वानों का ग्राश्रयदाता भी था अपनी राजधानी निनेवा में उसने 
एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण कराया, जिसमें सुमेरियत्त और बैबिलोनियन लोगों 


के लेखों को बड़ी संख्या में एकत्र किया गया। ये सब लेख मिट्टी की त॒ख्तियों पर 
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कीलांकित किये गए हैं । निनेवा के खण्डहरों में २०,००० के लगमग ऐसी तस्तियां मिली 
हैं, जो अस्सुरबनीपाल के पुस्तकालय के अवशेष हैं । ; 
पर असीरियन लोगों का विशाल साम्राज्य मी देर तक कायम नहीं रह सका। | 
प्रन्य जातियों ने उस पर आक्रमण शुरू कर दिये। ये नये आक्रान्ता कंल्डियन थे, 
जिन्होंने निनेवा पर आ्राक्मण कर उसे भूमिसात्‌ कर दिया था। कँल्डियन लोगों नेः 
फिर बैंबिलोन को अपनी राजधानी बनाया। बैविलोन के इस नये साम्राज्य का सबसे 
शक्तिशाली राजा नेबूकेडनेजर (६०५- ५६२ ई० पृ०) था। उसने दूर-दूर तक विजय- 
थात्राएं की, और पेलेस्टाइन को जीतकर जेरुसलम पर भी कब्जा कर लिया था। अन्य 
देशों को जीतकर जो अपार सम्पत्ति नेबूकेडनेजर ने प्राप्त की, उसका उपयोग उसने 
बैबिलोन को विभूषित करने में किया । पर वैबिलोन का यह नया साम्राज्य मी देर तक 
कायम नहीं रह सका। ५३६ ई० पू० में ईरानी लोगों ने उस पर श्राक्रमण किया, और 
उसे जीत लिया । 
h\ ये ईरानी लोग उस विशाल आये जाति की ही एक शाखा थे, जिसकी सबसे पूर्वी 
\ शाखा भारत में प्रविष्ट हुई थी, और जिसकी श्रन्य शाखाओं ने यूरोप में प्रवेश कर ग्रीस 
भ्रौर इटली ग्रादि देशों को आबाद किया था । ्रार्यों की अन्य शाखाओं के समान ईरानी 
;| शाखा के लोग भी विविध देवी-देवताश्रों की पूजा किया करते थे। बाद में उनमें एक 
ny सुधारक का प्रादुर्माव हुआ, जिसका नाम जरदुस्ट्र था। जरदुस्ट्र (जोरोस्टर) की शिक्षाएं 
| जिन्दावास्ता में संगृहीत हैं, जो ईरातियों का प्राचीनतम धमंग्रन्थ है। श्रार्यों की जिस 
| शाखा ने ईरान में प्रवेश किया था, उसका नाम पारश था । छठी सदी ई० पू० में पार्श 
| लोगों ने श्रपनी शंक्ति का विस्तार शुरू किया। उनके शक्तिशाली राजा साइरस ने न 
केवल सम्पूर्ण ईरान को अपने अधीन किया, अपितु बैबिलोन की भी विजय की (५३९ 
ई० पू०) । साइरस केवल बेबिलोन को जीत कर ही संतुष्ट नहीं हुआ, वह पश्चिम दिशा 
में निरन्तर आगे बढ़ता गया। जिस प्रदेश को श्राजकल एशिया माइनर कहते हैं, वह उसके 
सम्मुख नहीं टिक सका। सीरिया और पैलेस्टाइन उसके अधीन हो गये, श्रौर उसके 
साम्राज्य की पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर तक पहुँच गई। साइरस के बाद उसके पुत्र 
क॑स्विसस (५२६-५२१ ई० पू०) ने ईजिष्ट पर भी श्राक्रमण किया, और उसे जीत 
कर उसे भी अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया (५२५ ई० पू०) । कैम्बिसस के 
उत्तराधिकारी डेरियस {५२१-४८८ ई० पू०) ने ईरानी साम्राज्य का और श्रधिक 
विस्तार किया। पश्चिम में ईजिप्ट तक के प्रदेश पहले ही ईरानी साम्राज्य के श्रन्तरगेत _ 
थे । डेरियस ने पूर्व दिशा में अपनी शक्तिका विस्तार किया, और प्रफगानिस्दान व 
बिलोचिस्तान को जीतता हुआ वह भारत में सिन्ध नदी तक श्रा पहुंचा । सिन्ध नदी के 
पश्चिम के भारतीय प्रदेश उसकी श्रधीनता में ग्रा गये, ्रौर उनका शासन करने के लिए 
डेरियस ने एक क्षत्रप की नियुक्ति की । डेरियस की इच्छा थी, कि वह पर्चिममें ग्रीस पर 
| . भी श्राक्रमण करे। उन दिनों ग्रीस में अनेक छोटे-बड़े राज्य थे, जिनमें एथेन्स और स्पार्टा 
॥| प्रमुख थे। डेरियस की सेनाग्रों ने जब ग्रीस पर ग्राक्रमण किया, तो एथेन्स ने उनका डट 
कर मुकाबिला किया, जिसके कारण ग्रीस के राज्य अपनी स्वतन्त्रता को कायम रख सकने 
में समर्थ हुए। डेरियस के बांद उसके पुत्र जरंक्सीज ने ग्रीस की विजय के लिए भारी 
तयारी की जग के जल-डमरू-मध्य को पार कर ईरानी सेनाएं ग्रीस में श्रागे बढ़ती 
गई ॥ थर्मापोली के रणक्षेत्र में घनघोर लड़ाई हुई, जिसके कारण जखसीज ग्रीस को 
जीत सकने में ग्रसमर्थ रहा । यद्यपि ईरान के सम्राट ग्रीस को नहीं जीत सके, पर उनका 
साम्राज्य बहुत विशाल था। इस इतिहास में हमने जिस भूखण्ड को 'पर्चिमी एडिया' 
नाम दिया है, वह प्रायः सब उसके अन्तगंत था । इतिहास में यह पहला ्रवसर था, जब 


20 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hakidwar 


i. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पश्चिमी एशिया के श्राधुनिक इतिहास की पृष्ठभूमि ६०१ 


'कि इतना विशाल भूखण्ड एक शासन की अधीनता में आया था। संसार की प्राचीन 
'सम्यताओं के श्रनेक केन्द्र अब इस ईरानी साम्राज्य के अधीन ये । एक साम्राज्य के ग्रन्त- 
-गैत होने के कारण इन विविध प्रदेशों के निवासियों को अब यह अवसर मिला था, कि वे 
एक-दूसरे के समीप ग्रायें, एक दूसरे के घमं व सम्यता से परिचय प्राप्त करें, और उनकी 
“विभिन्‍न संस्कृतियों में सामञ्जस्य स्थापित हो। 


जरक्सीज की मृत्यु के वाद ईरानी साम्राज्य में शिथिलता ग्राने लगी। उसके 
उत्तराधिकारी निर्वेल थे । परिणाम यह हुआ, कि ईजिप्ट और सीरिया ईरान की ग्रधीत- 
ता से मुक्त हो गये श्रन्य मी अनेक प्रदेशों में विद्रोह हुए। चोथी सदी ईस्वी पूर्व तक 
ईरान की यही दशा रही, जबकि सिकन्दर ने ्रपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उसे 
भी जीत लिया । 


ईरानी सम्राट्‌ ग्रीस को नहीं जीत सके थे। पर वह देर तक श्रपनी स्वतन्त्रता 
को कायम नहीं रख सका। ग्रीस के उत्तर में एक पहाड़ी प्रदेश है, जिसे मैसिडोन कहते 
हैं । इस प्रदेश के प्राचीन निवासी भी ग्रीक जाति की ही एक शाखा के थे। चौयी सदी 
ई० पू० में मैसिडोन में एक ऐसा राजा हुआ, जिसने अपने देश को बहुत शक्तिशाली बना 
लिया । इसका नाम फिलिप था । ग्रीस पर आक्रमण कर उसने वहां के सब नगर-राज्यों 
को जीत कर अपने ्रधीन कर लिया। फिलिप का पुत्र सिकन्दर था, जो बड़ा वीर और 
महत्त्वाकांक्षी था ।३३६ ई० पू० में फिलिप की मृत्यु के बाद सिकन्दर मैसिडोन का राजा 
“बना । इस समय में एशिया माइनर से लेकर हिन्दुकुश पर्वतमाला तक के सब प्रदेश ईरानी 
साम्राज्य के अन्तर्गत थे । ईरान का यह विशाल साम्राज्य श्रब तक भी कायम था, यद्यपि 
वह बहुत निर्बल हो चुका था। सिकन्दर ने इस साम्राज्य पर आक्रमण किया। एशिया 
माइनर और ईराक बात की बात में उसके ्रधीन हो गये । ईरानी सेनाएं उनकी रक्षा 
नहीं कर सकीं । इन्हें जीत कर सिकन्दर ने ईजिप्ट की विजय की, और फिर ईरान पर 
| आक्रमण किया । सम्राट्‌ डेरियस तृतीय ने सिकन्दर के मार्ग को रोकने का यत्न किया, पर 
वह सफल नहीं हुआ । ईरान की राजधानी पसिपोलिस नगरी सिकन्दर के कब्जे में ग्रा 
गई । ईरानी साम्राज्य का श्रन्त कर सिकन्दर ने अफगानिस्तान ग्रौर मारत पर चढ़ाई 
"की । पश्चिमी एशिया के सब प्रदेश सिकन्दर के विशाल साम्राज्य के अन्तर्गत ये । यद्यपि 
उसको मृत्युः के बाद मंसिडोनियन साम्राज्य कायम नहीं रह सका, पर पर्चिमी एशिया के 
प्रदेशों पर सिकन्दर के श्रन्यतम सेनापति सँल्युकस ने अपना ्रधिकार कायम रखा । इसमें 
सन्देह्‌ नहीं, कि राजनीतिक इष्टि से सम्पूर्ण पश्चिमी एशिया चिरकाल तक एक साम्रा 
ज्य की श्रधीनता में रहा, पहले ईरानी साम्राज्य में र फिर सँल्युकस तथा उसके उत्तर- 
“घिकारियों के शासन में । सिकन्दर द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य यद्यपि उसकी मुत्यु के 
बाद अनेक भागों में विभक्त हों गया था, पर पश्चिमी एशिया का बड़ा भाग एक शासन 
के अधीन था, जिसकी राजधानी बैवीलोन थी । एशिया माइनर, ईराक और ईरान आदि 
'के सब प्रदेश इसके ग्रन्तर्गत थे। ईजिप्ट इसमें सम्मिलित नहीं था, यद्यपि वहाँ भी 
सिकन्दर के अन्यतम सेनापति ने अपने स्वतन्त्र शासन की स्थापना कर ली थी। पड्चिमी 
एरिया के इस सम्पूण क्षेत्र में अब ऐसे शासनों की सत्ता थी, जिनके शासक ग्रीक व 
--मँसिडोनियन सम्यता और संस्कृति के अनुयायी थे । 
इस स्थिति का अन्त रोमन साम्राज्य के विस्तार द्वारा हुआ। `४६ ई० प० के 


"लगभग तक रोम के शक्तिशाली सम्राठों ने पूर्व में अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए 
ग्रीस, एशिया माइनर, ईजिप्ट और ईराक की विजय कर ली थी। परिचिमी एशिया के 
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थे प्रदेश अव रोमन साम्राज्य के श्रन्तगंत हो गये थे, पर ईरान इस साम्राज्य के अधीन 
नहीं था । 


पश्चिमी एशिया के इस क्षेत्र में ही ईसाई धर्म का प्रादुर्माव हुआ । रोमन साम्रा- 
ज्य के पूर्वी क्षेत्र में एक प्रदेश था, जिसे जूडिया कहते थे। वहां यहूदी लोगों का निवास था, 
ग्रौर उसका मुख्य नगर जेरुसलम था । यहूदी लोगों का धर्मे ग्रीक और रोमन लोगों के 
धर्म से वहत भिन्न था। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र में यहूदी जाति ने विशेष उन्नति नहीं 
की, पर धर्म के क्षेत्र में उन्होंने विशेष तत्परता प्रदर्शित की । उनमें मूसा, डेविड, सोलोमन 
गदि अनेक पंगम्वर हुए, जिनकी शिक्षाएं बाइबल में संगृहीत हैं। ये पंगम्बर कहते थे, कि 
ईश्वर एक है और उसकी कोई मूर्ति नहीं होती । इसके विपरीत ग्रीस और रोम के प्रा- 


चीन धर्म श्रनेक देवी-देवताओं में विशवास रखते थे, और मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा | 


किया करते थे। पर यहूदी लोगों का धमं इससे भिन्न था । इन्हीं लोगों में प्रागे चलकर 
एक महापुरुष का जन्म हुआ, जिसका नाम जीसस या यीशु था । यहूदियों में पैग़म्बरों की 
जो पुरानी परम्परा प्रचलित थी, उसका अनुसरण कर जीसस ने भी तीस साल की आयु में 
अपने विचारों का प्रचार शुरू किया । जीसस का कहना था, कि हमें पृथ्वी को स्वर्गे बनाने 
का प्रयत्न करना चाहिए । परमेश्वर सब का पिता है, सब उसके पुत्र हैं । जिस प्रकार सूर्य 


सबको समान प्रकाश देता है, वैसे ही ईश्वर की दी हुई वस्तुएं भी सव के लिये हैं। हमें: 


चाहिये, कि पृथ्वी पर "स्वगे का राज्य' स्थापित करें। जीसस ने जो उपदेश दिये, वे बाइ- 
बल के "न्यू टेस्टामैन्ट' में संग्रहीत हैं । उसके अनुयायी ईसाई कहाते हैं, और वे बाइबल 
को अपना धर्मग्रन्थ मानते हैं । जीसस ईश्वर के श्रतिरिक्त किसी श्रन्य देवी देवता को नहीं 
मानता था । पर रोम के साम्राज्य में सम्राट्‌ की देवता के रूप में पूजा की जाती थी। 
जीसस ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य की पूजा करने के लिये उद्यत नहीं था । रोमन 
साम्राज्य के कर्मचारियों ने इसे राजद्रोह समझा । उसे गिरफ्तार कर लिया गया, गौरः 
प्राणदण्ड दिया गया । जीसस के शूली पर चढ़ने के दिन से ही ईस्वी सन्‌ का प्रारम्भ हुआ, 
जो ग्रव संसार के बड़े माग में प्रचलित है । 


जीसस के जीवनकाल में उसकी शिक्षाओं का प्रचार केवल जूडिया में ही हुग्रा 
था। पर उसके शिष्य बड़े कर्मठ थे। रोमन शासकों ने उन पर कठोर अत्याचार किये । 
उन्हे शूली पर चढ़ाया गया, और आग में जलाया गया ।. पर सब कष्टों और ग्रत्याचारों 
को सहते हुए भी ईसाई भिक्षु भ्रपने गुरु की शिक्षाओं के प्रचार में तत्पर रहे | दुःखी और 
पीड़ित जनता जीसस केग्रनुया यियों के उपदेशों से शान्ति प्राप्त करती थी। धीरे-धीरे ईसाई 
धम का प्रचार बढ़ता गया । रोमन साम्राज्य की प्रजा में यह नया धर्म निरन्तर तेजी से 
फलता गया, और जव ३०६ ईस्वी में कास्स्टेन्टाइन रोम का सम्राट्‌ बना, तो उसने ईसाई 
घर्म को स्वीकार कर लिया । इस समय से ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजधर्म बन 
गया , और उसकी बहुत तेजी से उन्नति हुई। 


_ _ ईस्वी सन्‌ के प्रारम्म होने के समय एशिया माइनर, ईजिप्ट, सीरिया और ईराक 
के प्रदेश रामन साम्राज्य में सम्मिलित थे। इसके बाद ग्रनेक सर्दियों तक ये रोम के ही 
श्रथीन रहे । पर ईरान के प्रदेश को रोम के सम्राट अपनी श्रधीनता में नहीं ला सके थे। 
सँल्युकस ग्रौर उसके उत्तराधिकारी ईरान पर दो संदी के लगमग तक शासन करते रहे । 
इरान के उत्तरी प्रदेशों में पाथियन जाति का निवास था। वे प्रदेश मी सैल्युकस के सा- 
या थे। पर २४८ ई० पू० में पाथियन लोगों ने सँल्युक्रस के उत्तराधिका-. 
या के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, थ्रोर श्रपना स्तरतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया । दुसरी 
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पश्चिमी एशिया के ग्राधुनिक इतिहास की पृष्ठभूमि ६०३ 


सदी ई० पू० में इस राज्य में एक शक्तिशाली राजा का प्रादुर्माव हुआ, जिसका नाम 


मिश्र दातस प्रथम (१७१-१३६ ई० पू०) था। उनके आ्राक्रमणों के कारण सैल्थुकस के 
वंशजों का राज्य छिन्न-भिन्न हो गया, और ईरान पर पाथियन लोगों का प्रभृत्त्व स्था- 
पित हो गया। मिथ्चेदातस का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। पश्चिम में युफ्रेटिस नदी से 
शुरू कर पूर्व में कन्धार तक के सब प्रदेश उसके ग्रन्तर्गत थे । मिथ्य दातस द्वारा स्थापित 
यह साम्राज्य २२६ ईस्वी तक कायम रहा । इसी साम्राज्य की शक्ति के कारण प्रतापी 
रोमन सञ्राट्‌ युफ्रेटिस नदी के पूर्व में भ्रपनी शक्ति का विस्तार करने में असमर्थ 
रहे थे । 


पर ईरान के लिये पार्थियन लोगों का शासन विदेशी था । “इस कारण तीसरी 
सदी में ईरानी लोगों ने पा्थियन शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और वहां एक नये 
राजवंश का प्रारम्म हुआ, जिसे सासानी वंश कहते हैं । इस वंश का पहला राजा ग्रार्दशीर 
(२२६ई०)था। इस समय पश्चिमी संसार में दो शक्तिशाली साम्राज्यों की सत्ता थी, रोमन 
साम्राज्य की और सासानी साम्राज्य की। इन दोनों में निरन्तर संघर्ष जारी रहता था । 
आशीर के उत्तराधिकारी सापुर प्रथम ने पश्चिम की श्रोर अपने साम्राज्य का विस्तार 
करने का प्रयत्न किया, जिसके कारण रोमन सम्राट्‌ वेलेरियन के साथ उसके अनेक युद्ध 
हुए । इनके कारण ईराक श्रौर एशिया माइनर के सम्पूर्ण प्रदेशों पर सापुर का प्रभुत्त्व 
स्थापित हो गया, और ईरानी साम्राज्य की पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से आ लगी। 
सातवीं सदी के प्रारम्भ तक ईरानी और रोमन साम्राज्यों में संघ निरन्तर जारी रहा। 
सासानी वंश के उत्कर्ष के कारण पर्चिती एशिया के प्रायः सब प्रदेश ईरानी साम्राज्य 


- के रन्तर्गत हो गये। पर सातवीं सदी के प्रारम्म में अरब में एक नई शक्ति का प्रादुर्भाव 


हुआ, जिसने सासानी साम्राज्य का श्रन्त किया, और रोमन साम्राज्य के मी अनेक 
प्रदेशों को जीत कर अपने श्रधीन कर लिया । यह्‌ शक्ति इस्लाम की थी, जिसका प्रादुर्माव 
मुहम्मद द्वारा किया गया था । 


(३) इस्लाम और भ्ररब साम्राज्य 


पश्चिमी एंशिया के भूखण्ड में ञ्ररब का जो प्रायद्वीप है, उसका बड़ा भाग रेगि- 
स्तान के रूप में है। इसी कारण प्राचीन समय में वहां किसी उन्नत सम्यता का विकास 
नहीं हुआ । पर इस मरुभूमि में श्रनेक छोटे-छोटे राज्य प्राचीन काल में विद्यमान थे, जो 
प्रायः आपस में लड़ते रहते थे ग्ररब लोग विविध देवी-देवताओं को मानते थे, और अनेक 
विधि-विधानों व अनुष्ठानों द्वारा उतकी पूजा किया करते थे। यह प्रदेश प्राचीन इतिहास 
की मुख्य धारा से प्रायः पृथक्‌ रहा, और ईरानी, ग्रीक, रोमन तथा सासानी विजेताओं ने 
इस पर ग्रपना प्रमुत्त्व स्थापित करने को विशेष महत्त्व नहीं दिया । 


पर सातवीं सदी ईस्वी में संसार के इतिहास की इष्टि से अरब का महत्त्व ग्रक- 
स्मात्‌ ही बढ़ गया इसका कारण इस्लाम का प्रादुर्भाव था । इस्लाम का प्रवर्तक हजरत 
मुहम्मद था, जो एक ईश्वर पर विश्वास रखता था । विविध देवी-देवताओं की सत्ता को 


` “वह स्वीकार नहीं करता था, और न ईश्वर की पूजा के लिये मूर्तियों तथा मन्दिरों की ही 


आवश्यकता मानता था। मनुष्य मात्र की एकता को मुहम्मद बहुत महत्त्व देता था। 


उसकी इष्टि में ऊंच-तीच के भेद की कोई सत्ता नहीं थी । प्रारम्म में मुहम्मद के विचारों ; 


का विरोध हुआ । उसने अपने विचारों का प्रचार मक्का में प्रारम्भ~किया था, जो 
प्राचीन भ्रव के राजनीतिक व धामिक जीवन का प्रधान. केन्द्रथा। मक्का के लोग 
al 
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मुहम्मद के विचारों को स्वीकार करने के लिये उद्यत नहीं हुए। इसी कारण उसे मक्का | 
से हिजरत करके मदीना चले जाना पडा। इस्लाम के इतिहास में इस घटना का बहुत 
महत्त्व है । इसी (६२२ ईस्वी) से एक नये सम्वत्‌ का प्रारम्म हुआ, जिसे 'हिजरी' कहते 
हैं। मुस्लिम जगत्‌ में इसी संवत्‌ का प्रयोग किया जाता है। मदीना के लोगों ने मुहम्मद 
के विचारों का स्वागत किया, और बहुत-से व्यक्ति उसके अनुयायी हो गये | कुछ समय 
बाद मुहम्मद ने अपने अ्रनुयायियों के साथ मक्का पर आक्रमण किया, और उसे विजय 
कर जिया! धीरे-धीरे सब अरब मुहम्मद के अनुयायी हो गये । मुहम्मद ने जिस नये धर्म 
का प्रारम्भ किया, उसे इस्लाम कहते हैं। मनुष्यों के कल्याण के लिये जो ईश्वरीय ज्ञान 
उसने श्रभिव्यक्त किया, वह कुरान में संगृहीत है। मुसलमान लोग मुहम्मद को ईश्वर का 
पैगम्बर्‌ मानते हैं, और कुरान को ईश्वरीय ज्ञान । 


मुहम्मद केवल धर्म सुधारक ही नहीं था, उसने अरब की विविध जातियों को 

संगठित कर एक सूत्र में बांधने के लिये भी श्रनुपम कार्य किया । ग्ररव के विविध छोटे- 

छोटे राज्यों का अन्त कर उसने एक शक्तिशाली अरब राष्ट्र का निर्माण किया, और 

ht मुहम्मद के उत्तराधिकारियों ने अरब की इस नई शक्ति का उपयोग साम्राज्य के विस्तार 
is के लिए किया। मुहम्मद के ये उत्तराधिकारी खलीफा कहाते हैं । 


६३२ ईस्वी में मुहम्मद की मृत्यु हुई थी। उप्तके बाद उसका प्रधान शिष्य 
अबू बकर खलीफा बना। मुस्लिम अरबों की एक शक्तिशाली सेना को साथ लेकर अबू 
| बकर ने इस्लाम की शक्ति का विस्तार प्रारम्भ किया । उसके ग्राक्रमणों के दो उद्देश्य थे, 
i|| संत्र इस्लाम की विजय और अरब साम्राज्य का विस्तार । उस समय एशिया माइनर 
और ईराक के प्रदेश पूर्वी रोमन साम्राज्य के श्रन्तर्गंत थे। इस साम्राज्य की राजधानी 
| बाइजेन्टियम थी । चौथी सदी ईस्वी में रोमन साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो गया था, 

ii. ` और पूर्वी रोमन साम्राज्य के सम्राट्‌ बाइजेन्टियम को राजधानी बनाकर अपना शासन 
करने लगे थे। ईरान के सांसानी सम्राटों के इनके साथ निरन्तर युद्ध होते रहते थे, और 
a], अनेक बार उन्होंने रोमन सेनाओं को परास्त भी किया था । सम्राट्‌ सापुर की विजयों 

का हम ऊपर भी उल्लेख कर चुके हैं। पर बाद में पूर्वी रोमन सम्राट्‌ हेरेक्लियस ने ईरानी 
साम्राज्य पर आक्रमण कर एशिया माइनर और ईराक के प्रदेशों को फिर से जीत लिया 
था । यही कारण है, कि जब खलीफा अबू बकर ने श्रपनी विजद-यात्राएं प्रारम्भ कीं, तो ये 
प्रदेश पूर्वी रोमन साम्राज्य के अन्तगंत थे । हेरेक्लियस पैगम्बर मुहम्मद का समकालीन 
था, और उसी के समय में उसने एशिया . माइनर ओर ईराक के प्रदेशों की विजय 
की थी । Nb 
मित निरन्तर युद्धों के कारण सासानी और रोमन- दोनों ही साम्राज्य इस समय 
निल हो चुके थे। साथ ही, मुस्लिम आक्रानतामरों मे अपूर्व शक्ति थी, और एक ऐसा ' 
| उत्साह भी जो नये धर्म के प्रचारकों में होता है। पूर्वी रोमन साम्राज्य की सेनाएं ग्ररबों 
का मुकाविला नहीं कर सकीं। ६३४ ईस्वी में यारमुक के रणक्षेत्र में वे परास्त हो गई ।. 
या ५ इस्वी में दमास्कस पर अरबों का अधिकार हो गया, और ६३८ में जेरुसलम पर | 
गा सीरिया, ईराक और एशिया माइनर ग्ररबों के ्रमुत्त्व में रा गये । म्र 

i सन पर आक्रमण किया। ईरान के सासानी सम्राट्‌ उनके मुकाबिले में नहीं 
ह ६३७ ६० में ईरान मी अरबों के अधिकार में ग्रा गया, और वहां से सासानी 

ही श के शासन का अन्त हो गया। अरब सेनाएं पुवं में निरन्तर श्रागे बढ़ती गईं। 
३/करतान उनके कब्जे में आ गया, और अरब के साम्राज्य की पूर्वी सीमा चीन से जा 
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लगी। पर ग्ररबों का साम्राज्य केवल पूर्व की ओर ही नहीं फैला। अरब सेनाओं ने 
"पद्चिम में ईजिप्ट पर भी श्राक्रमण किया । ६४६ ई में एलेकजैण्डिया पर उनका कब्जा 
हो गया, और सम्पूर्ण ईजिप्ट इस्लाम की सेनाओं की अधीनता में आ गया । श्ररब लोग 
उत्तरी अफ्रीका में निरन्तर आगे बढ़ते गये । ६६८ में कार्थेज के प्रसिद्ध व प्राचीन नगर 
पर उनका आधिपत्य स्थापित हो गया । सम्पूर्ण उत्तरी अफ्रीका को जीतते हुए अरब 
सेनाओं ने ७११ ई० में स्पेन पर आक्रमण किया । ७२० ई० तक सम्पूर्ण स्पेन पर उनका 
प्र भुत्त स्थापित हो गयो, ग्रौर अरव साम्राज्य की पर्चिमी सीमा पिरेनीज की पर्वतमाला 
तक पहुंच गई। यह पर्वतमाला स्पेन और फ्रांस की सीमा पर विद्यमान है। अरबों की 
इस दिग्विजय से सारे यूरोप में तहलका मच गया । यूरोप के ईसाइयों को यह चिन्ता हो 
गई, कि क्या वे विधर्मी अरबों से अपनी रक्षा कर सकेंगे । इस दिग्विजय में अरब सेनाओं 
को केवल एक युद्ध में नीचा देखना पड़ा था । एशिया माइनर को जौत कर जब श्ररबों ने 
पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी वाइजेन्टियम (कोन्स्टेन्टिनोपल) पर श्राक्रमण किया 
(७१८ ई०), तो वहां के सम्राट्‌ लिग्रो तृतीय ने उन्हें परास्त कर दिया । इसी पराजय क्रे 
कारण अरब सेनाएं पूर्व की श्रोर से यूरोप में प्रवेश पा सकने में असमर्थ रहीं । 


अरब सेनाएं इसी समय पूर्व की ओर भी आगे बढ़ रही थीं । ईरान को वह पहले 
ही जीत चुकी थीं। ७१२ ई० में एक अरब सेना ने भारत पर आक्रमण किया । इस 
समय भारत में कोई एक शक्तिशाली राज्य नहीं था। हर्षवर्धन की मृत्यु (६४६ ई०) के 
वाद कन्नौज के राज्य की शक्ति शिथिल हो गई थी, रौर वर्धन साम्राज्य के विविध प्रदेशों 
में श्रनेक राजाओं ने अपने स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिये थे । इस समय सिन्ध का राजा 
दाहिर था । उसने डटकर श्ररब सेना का मुकाबिला किया, पर वह सफल नहीं हो सका । 
सिन्ध पर ्ररबों का प्रभुत्व व शासन स्थापित हो गया। विशाल अरब साम्राज्य पूर्व 
में सिन्ध नदी और चीन की सीमा से शुरू होकर परिचिम में जिब्राल्टर और पिरेनीज की 
` पर्वतमाला तक विस्तृत था । संसार के इतिहास में इतना विशाल साम्राज्य शायद इससे 
पूव अन्य कोई नहीं वना था। ६३२ ई० में मुहम्मद की मृत्यु हुई थी। एक सदी से भी 
कम समय में श्ररब लोग इतना विशाल साम्राज्य कायम करने में समर्थ हो गये थे । 
पश्चिमी एशिया के सब प्रदेश इस के ग्रन्तर्गत थे। इस साम्राज्य के कारण ग्ररबों का 
बहुत उत्कर्ष हुआ, श्रौर उनके धर्म व सभ्यता ने बहुत श्रधिक उन्नति की । 


सिन्ध से स्पेन तक विस्तृत इस विशाल साम्राज्य के प्रशासन में अरब लोगों ने 

अनुपम योग्यता प्रदर्शित की इस समय मुस्लिम अरबों का शासन ऐसे प्रदेशों पर भी 

` कायम था, जिनके बहुसंख्यक निवासी यहुदी, ईसाई और पारसी धर्मों के अनुयायी थे । 
अरबों ने इन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाने का प्रयत्न नहीं किया । वे केवल इतने से ही 

` संतुष्ट रहे, कि अपनी गैर-मुस्लिम प्रजा से ऐसे टॅक्स लिये जाएं, जिन्हें मुसलमानों से 
वसूल नहीं किया जाता था। अरबों के अपने कानून कुरान पर ्राश्रित थे, पर ये कानून 
गैर-मुस्लिमों पर लागू नहीं किये गये । उनके पुराने परम्परागत कानूनों को कायम रखा 
“गया, और उनको प्रयुक्त करने का कार्य भी गैर-मुस्लिमों केहाथों में ही रहा । पर सहिः 
ष्णुता की इस नीति के कारण इस्लाम के प्रचार में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई । मुसल- 
मानों का सामाजिक संगठन अन्य धर्मों की तुलना में अधिक उत्कृष्ट था । उनमे ऊंच-तीच 
का कोई भेद “विद्यमान नहीं था। परिणाम यह हुआ, कि विशाल अरब साम्राज्य के 
` निवासी, जिनमें दासों ग्रौर ग्रर्धदासों की बहुत बडी संख्या थी, धीरे-धीरे इस्लाम को. 


स्वीकार करने लगे, और ग्ररवों द्वारा शासित प्रदेशों के बहुसंख्यक निवासी मुस्लिम धर्म 
में दीक्षित हो गये । 


है. ४७०४४ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
न्ग 


_ 


Digitized‘by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६०६ 0 एशिया (पश्चिमी ) का आधुनिक इतिहास 


अपने विशाल साम्राज्य में ग्ररव॒ लोग अ्रनेक उन्नत समभ्यताश्रों के सम्पर्क में 
श्राये । उस समय सिन्ध ग्रौर मध्य एशिया में भारतीय पण्डित बड़ी संख्या में विद्यमान 
थे । भारत में गणित, ज्योतिष, चिकित्साशास्त्र आदि विज्ञानो ने भ्रच्छी उन्नति की हुई 
थी । अरबों ने ये सव विद्याएं भारतीय पण्डितों से सीखीं। उन्होंने अनेक संस्कृत ग्रन्थों 
का अरबी में अनुवाद कराया । एशिया माइनर श्रौर ईजिप्ट में अरबों का सम्पर्क ग्रीकः 
विद्वानों से हुआ । एलेग्जण्ड़िया का विशाल पुस्तकालय इस युग में ग्रीक अध्ययन का 
हत्त्वपूर्ण केन्द्र था। प्लेटो, श्ररिस्टोटल आदि के ग्रन्थों से परिचय प्राप्त करके श्ररब' 
लोग भी तत्त्वज्ञान ग्रौर नीतिशास्त्र के श्रनुशीलन में तत्पर हुए । प्राचीन ग्रीक ग्रन्थों 
का भी उन्होंने अरबी भाषा में अनुवाद कराया । चीन के सम्पर्क से अरबों ने कागज 
बनाने की कला में निपुणता प्राप्त की, जिसके कारण उनके साम्राज्य में किताबों काः 
प्रचार बढ़ने लगा । निस्सन्देह्‌, अरबों का साम्राज्य एक उन्नत श्रौर सुसंस्कृत सभ्यता का 
प्रतिनिधि था । अपने विशाल साम्राज्य में ग्ररवों ने ग्रतेक विद्यापीठ भी कायम किये। 
इनमें बसरा, वगदाद, कूफा, कैरो और कोर्डोवा के विद्यापीठ प्रमुख थे | प्रारम्भ में इन 
स्थानों पर धामिक विद्यालय कायम हुए, जिनमें कुरान ग्रौर मुस्लिम धर्म-ग्रन्थों की शिक्षा 
दी जाती थी। पर भारत, ग्रीस और चीन के सम्पर्क के कारण अरबों ने गणित, ज्योतिष, 
भूगोल, चिकित्साशास्त्र, दर्शन आदि का भी अध्ययन शुरू किया, और धर्म-शास्त्रों के 
अतिरिक्त इन बिज्ञानों की शिक्षा भी इन विद्यालयों में दी जाने लगी । धीरे-धीरे ये महान्‌ 
विश्वविद्यालयों के रूप में परिवर्तित हो गये, जिनमें न केवल मुस्लिम विद्यार्थी ही ग्रध्य- 
यन के लिए आते थे, अपितु यूरोप से बहुत-से ईसाई विद्यार्थी भी इनमें आकर अ्रपनी 
ज्ञानपिपासा को शान्त करते थे। 


श्ररबों ने जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, वह देर तक कायम नहीं 


रहा। खलीफा के पद को कौन प्राप्त करे, इस प्रइन को लेकर मुहम्मद के उत्तरा- 
धिकारियों में झगड़े शुरू हो गये । पहले दो खलीफा ग्ब बकर और उमर थे। ये दोनों 
मुहम्मद की शिक्षाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। इनका जीवन सरल और 
सदाचारमय था। ग्ररब जाति और मुस्लिम धर्म के उत्कषं के लिये इन खलीफाश्रों ने 
अनुपम कार्य किया । ६५६ ई० में श्रली श्ररव का खलीफा बना । वह मुहम्मद की पुत्री 
फातिमा का पति था | इस समय अरब में एक ऐसे दल की सत्ता थी, जो श्रली के विरुद्ध 
था । इसने अली के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और खलीफा पद के लिये झगड़े प्रारम्म हो 
गये । ६६१ ई० में अली को कत्ल कर दिया गया, और मुवैया को खलीफा चुना गया । 
पर इससे समस्या का हल नहीं हो पाया । ग्रली के पक्षपाती इस प्रयत्न में थे, कि खलीफा 
का पद अली के वंश में ही स्थिर रहे। इसी संघर्ष में अली के पुत्र हसन और हुसैन 
भृत्य को प्राप्त हुए | अली की हत्या के बाद खलीफा का पद उसकै विरोधियों के हाथों 
मे अवशय श्रा गया था, पर अरब में एक ऐसा दल कायम रहा, जो इन' खलीफाग्रों की 
सत्ता का न्याय्य नहीं मानता था। इस दल के लोग मुस्लिम जगत्‌ में अब तक 
भी विद्यमान हैं । इस्लाम का शिया सम्प्रदाय, अली के बाद जो व्यक्ति खलीफा के पद 
पर श्राल्ढ हुए, उन्हें स्वीकार नहीं करता, और ग्रली तथा उसके वंशजों को ही वह ्रपना 
धामिक नेता मानता रहा । 


खलीफा के पद के सम्बन्ध में जो झगड़े इस समय प्रारम्म हुए, उनके कारण 


| साम्राज्य की केन्द्रीय शक्ति बहुत निर्बल हो गई। केवल अली के पक्षपाती हीः 


मुवैया के उत्तराधिकारियों के विरुद्ध नहीं थे, अपितु ्ररब में अन्य भी अनेक ऐसे दल 
विद्यमान थे, जो इन खलीफाओं की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे । एक ऐसे दल के तेता 
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हजरत मुहम्मद के चाचा श्रब्वास के वंशज थे । ८५० ईस्व्री में उन्होंने खलीफा के विरुद्ध 

विद्रोह कर एक नई खलीफत की स्थापना की, जिसकी राजधानी बगदाद थी । पर ये 
| नये खलीफा सम्पूर्ण अरब साम्राज्य को अपनी अधीनंता में रख सकने में ग्रसमर्य रहे । 
शीघ्र ही, स्पेन अरब साम्राज्य से पृथक्‌ हो गया। यद्यपि यह देश अब भी अरबों के ` 
अधीन था, पर वहाँ एक स्वतन्त्र खलीफा शासन करने लगा, जो बगदाद के खलीफा की 
ग्रधीनता को स्वीकार नहीं करता था । उत्तरी ग्रफ़ीका के विविध प्रदेश यद्यपि नाम को 
| खलीफा के शासन को स्वीकार करते थे, पर वस्तुतः वे ऐसे अरब शासकों के ग्रधीन थे, 
जो क्रियात्मक इष्टि से पूर्णतया स्वतन्त्र थे । ६६६ ईस्वी में ईजिप्ट में ऐसे खलीफाश्रों ने 
अपना स्वतन्त्र शासन स्थापित कर लिया था, जो शिया सम्प्रदाय के श्रनुयायी थे । ईरान 
के प्रदेश भी बगदाद के खलीफा के शासन से स्वतन्त्र हो गये थे, यद्यपि वे भी अरबों की 
अधीनता में थे । नवीं सदी के उत्तराद्धे तक अरब साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया था, और 
बगदाद के खलीफाग्रों का शासन ईराक और उसके समीपवर्ती प्रदेशों तक ही सीमित 
रह गया था । पश्चिमी एशिया के सब प्रदेश यद्यपि श्रब भी अरबों की ग्रधीनता में थे, 
पर राजनीतिक दृष्टि से अब उनमें एकता नहीं रह गई थी। 

(४) तुकं ग्रौर मंगोल है 

| यह्‌/स्थिति थी, जत्र तुर्क लोगों ने पश्चिमी एशिया के विविध प्रदेशों पर आक्र- 
मण प्रारम्भ किये । जिस प्रकार मारत के शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य पर हुणों के ग्राक्रमण 
। शुरू हुए थे, और उनके कारण गुप्तों का वैभवपूर्ण साम्राज्य छिन्त-मिन्त हो गया था. 
| बसे ही दसवीं सदी में तुर्क जातियों ने उत्तर-पूर्व की श्रोर से पश्चिमी एशिया के अरब 
| और अन्य मुसलिम राज्यों पर हमले प्रारम्भ कर दिये थे तुर्क लोग विशाल हूण जाति 
| की ही एक शाखा थे । मध्य एशिया के भारतीय उपनिवेशों के सम्पर्क में आकर उन्होंने 
बौद्ध धम को स्वीकार कर लिया था। अरब सेनाएं तुर्क जातियों का मुकाबिला कर 
सकने में ग्रसमर्थ रहीं । परिणाम यह हुआ, कि अरबों के विविध राज्य नष्ट-्रप्ट हो 
गये, श्रौर उनके प्रदेशों पर तुको ने श्रपने अनेक राज्य कायम कर लिये। यद्यपि 
अरबों की राजनीतिक शक्ति तुकों द्वारा नष्ट हो गई, पर इस्लाम में अब भी अनुपम 
जीवन था। राजनीतिक दृष्टि से विजेता होते हुए भी तुर्क लोग धम के क्षेत्र में अरबों 
{ द्वारा परास्त हो गये । जैसे भारत की उच्च सभ्यता के सम्पर्क में आकर यव न, शक, हूण 
| आदि जातियों ने इस देश के धर्म, सम्यता और संस्कृति को अपना लिया था, वैसे ही 
अरबों के सम्पर्क से तुर्को ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। पश्चिमी एशिया के 
अनेक प्रदेशों में भ्ररबों का स्थान म्ब तुको ने ले लिया था। पश्चिमी एशिया की 
विजय कर तुर्को ने अपने जो ग्रतेक राज्य कायम किये, उनमें गजनी का राज्य बहुत 
प्रसिद्ध है । इसका संस्थापक श्रलप्तगीन था । गजनी को केन्द्र बनाकर उसने पूर्व की ओर 
अपने प्रमृत्त्व का विस्तार किया । श्रलप्तगीन के उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन और महमूद 
गजनवी बड़े प्रतापी और महत्वाकांक्षी थे । दसवीं सदी के अन्त में इन्होंने मारत पर भी 
3 आक्रमण किये | जिस प्रकार तुर्को की एक शाखा ने गजनी को केन्द्र बनाकर मुध्य एशिया, 

अफगानिस्तान और परिचमी भारत में अपने शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी, 
वैसे ही भ्रन्य तुर्क शाखाओं ते ईरान और अरब के विविध राज्यों को जीतकर अपने 
f अधीन किया । अ्रव तक तुर्क लोग इस्लाम को स्वीकार कर चुके थे। खलीफा जहां | $ 
| अपने राज्य के राजा होते थे, वहां साथ ही वे मुस्लिम जगत्‌ के धर्माचाय मी माने जाती... 

थे । ्रतः विजेता तुर्को ते खलीफाम्रों का भ्रन्त नहीं किया । बगदाद के खलीफा श्रपनी र 

Ee पर विराजमान रहे, पर सब शासन-शक्ति तुकों के हाथों में आ गई। उनके - 
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विविध सरदार ईरान और अरब के विविध प्रदेशों पर खलीफा के नाम पर शासन करने | 
लैंगे। : 
तुके लोग केवल ईरान और अरब को जीतकर ही संतुष्ट नहीं हुए । उन्होंने 
पश्चिम में और आगे वढ़कर एशिया माइनर पर भी हमले किये। यह प्रदेश पूर्वी रोमन 
साम्राज्य के अधीन था। कास्स्टेन्टिनोपल के रोमन सम्राट्‌ तुकों की बाढ़ को नहीं रोक 
सके | १०६१ ईस्वी में तुर्क आक्रान्ता कान्स्टेन्टिनोपल तक पहुँच गये। पूर्वी रोमन 
सम्राट्‌ माइकेल सप्तम की सेनाएं तुको द्वारा बुरी तरह से परास्त हुई। श्ररब लोगों की 
शक्ति इस समय तक क्षीण हो चुकी थी। पर तुको के रूप में इस्लाम को अपने अनुया- 
यियों की एक ऐसी जाति मिल गई थी, जिसने मुहम्मद के इस धर्म में नये जीवन का 
सञ्चार कर दिया था। एशिया माइनर पर तुर्को का कब्जा हो जाने के कारण पूर्वी 
रामन साम्राज्य को बहुत धक्का लगा । 
Nh ुर्क लोग अरवों के समान सहिष्णु नहीं थे । पंलेस्टाइन ईसाइयों की धर्म-भूमि 
है। जिम प्रकार विविध देशों के मुमलमान तीर्थयात्रा के लिये मक्का जाते थे, वैसे ही 
यूरोप मर के ईसाई पलस्टाइन में जेरुसलम की यात्रा के लिये आया करते थे। अरब 
ह ह की तीर्थ यात्रा में कोई बाधा नहीं डालते थे। पर तुर्क लोग असहिष्ण 
ए ठ इ Cl र f नें > 
। एशिया माइनर के साथ-साथ ईसाइयों की धर्मभूमि पर भी तुको का आधिपत्य हो 


सम्भव नहीं रहा । परिणाम यह हुआ, कि यूरोप भर के ईसाई तुर्को के खिलाफ धर्मयुद्ध के 
लिये तत्पर हो गये । ये धर्मयुद्ध क्रसेड के नाम से प्रसिद्ध हैं। ईसाइयों ने जेरुसलम को तुको 
से स्वतन्त्र कराने के लिये कुलमिलाकर आठ क्रसेड (१०६५ से १२०५ ई० तक) किये। 
एक बार वे जेरुसलम को जीत लेने में समर्थ भी हो गये, पर सलादीन जैसे तुरं सरदारों 
की वीरता के कारण वे वहाँ टिक नहीं सके । 


Rs स सदी के अन्त तक पश्चिमी एशिया के _प्रायः सभी प्रदेशों पर तुर्को का 
हुआ, जिसे पत हो गया था। पर तेरहवीं सदी में इस क्षेत्र में एक अन्य जाति का प्रवेश 
जनक न कहते हैं । मंगोल चीन के उत्तरी प्रदेशों के निवासी थे। पशुपालन 
भाग मे So था। उनकी कोई स्थायी बस्तियां नहीं थीं । बारहवीं सदी के अन्तिम 
चीतिक शक्ति एक ऐसे नता का प्र गटुमाव हुश्रा, जिसने उन्हें एक प्रबल राज- 
दित कर कीना. दगा इसका नाम चंगेज खां था। चंगेज ते मंगोलों को संग: | 
लिया । चीन के कप आक्रमण किया, और १२१४ में उसकी राजधानी पेकिंग को जीत 
धानी खीवा थी । श्चम में लुको का एक शक्तिशाली राज्य विद्यमान था, जिसकी राज- 
खीवा का राज्य भा मय को नष्ट कर तुर्को ने जो अनेक राज्य कायम किये थे, 
राज्यों को जीत उनमें से एक था । खीवा के तुर्क राजाओं ने पड़ौस के अनेक तुर्क 
ता कर अपनी शक्ति का बहुत विस्तार कर लिया था । ईरान से तिब्बत की 
को भी परास्त FS A विस्तृत था। चंगेज खां ने इस शक्तिशाली तुर्क साम्राज्य 
विस्तृत हो गया । पर ह कारण उसका शासन पश्चिम में ईराक की सीमा तक 
हुई पहिचिमःउनर Ee जख़ांकी साञ्राज्यविस्तार की भूख इतने से भी शान्त नहीं 
लय हा तर दशा में उसने अपने हमलों को जारी रखा । कॅस्पियन सागर के 
हाथों में कैद हो गया। का किया, जिसके राह रूस का राजा मंगोल सेना के 
में जा VC ब भारत की ओर भी ल सेनाओं के श्राक्रमण इसी समय 
महासागर तेलाला दो कर पि द की मृत्यु हुई, तो मंगोल साम्राज्य पूर्व में प्रशान्त 
ह्‌ शुरू होकर पर्चिम में काला सागर तक विस्तृत हो चुका था। 
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पश्चिमी एशिया के ्राधुनिक इतिहास की पृष्ठभूमि ६०९ 
चंगेज खां के बाद उसके पुत्र उगदई खों ने साम्राज्य: ; 

रखा । काला सागर से आग बढ़कर उसने सम्पूर्ण लही न 20000 

श्राक्रमण कर उसे भी जीत लिया । रोम का पवित्र रोमन सम्राट मंगोलों की विजयों केः 
| कारण उद्विग्न हो गबा। उगदई खां शायद पर्चिमी यूरोप में और आगे बढ़ता, पर १२४१ 
| में उसकी मृत्यु हो गई, और उत्तराधिकार के सम्बन्ध में मंगोलों में झगडे शुरू हो गये । 
| १२५१ ई० में जब मंगू खाँ विशाल मंगोल साम्राज्य का स्वामी बना तो उसने अपनी: 
| शक्ति का श्रौर भ्रधिक विस्तार किया । १२५८ में उसने ईराक पर आक्रमण किया, जो 
| उस समय मुस्लिम खलीफाग्रों का प्रधान केन्द्र था। खलीफा युद्ध में मारा गया, और 
| मंगोल सेनाश्रों ने बगदाद का बुरी तरह से विनाश किया। उस समय बगदाद मुस्लिम 
| धरम श्रौर संस्कृति का प्रधान केन्द्र था । वहां के विद्यापीठ में दूर-दूर से विद्यार्थी अध्ययन 

के लिए आया करते थे, और वहां के पुस्तकालय में हजारों पुस्तकं संगृहीत थीं । मंगोल 
ना इस पुस्तकालय को आग लगा दी, और विद्यापीठ को नष्ट कर दिया । यह्‌ 
ध्यान में रखना चाहिए, कि इस समय तक मंगोलों ने इस्लाम.को स्वीकार नहीं किया: 
था सा १२५६ में मंगू खां की मृत्यु हुई, और कुवले खां मंगोल साम्राज्य का स्वामी बना । 
क्योंकि मंगोल साम्राज्य बहुत विस्तृत था, अतः अपने साम्राज्य के पश्चिमी प्रदेशों काः 
शासन करने के लिये उसने ्रपने भाई हलक्‌ खाँ को नियत किया । हलक खाँ ने बगदादः 
से और आगे बढ़ कर सीरिया और ग्रार्मीनिया की मी विजय की। हलक्‌ खां ने यह भी 
यत्न किया, कि पैलेस्टाइन को जीत कर ईजिप्ट पर भी आक्रमण करे। पर इसमें वह 
सफल नहीं हो सका। करो के खलीफा ने मंगोल सेना को परास्त कर उनकी बाढ़ कोः 
| रोकने में सफलता प्राप्त की \ 


कुबले खां के बाद मंगोल साम्राज्य की राजनीतिक एकता कायम नहीं | 
और यह विशाल साम्राज्य अनेक राज्यों में विभक्त हो गया। ये राज्य Fs 
थे--(१) चीन और मंगोलिया का राज्य, जिसकी राजधानी पेकिंग थी। (२) रूस का 
मंगोल राज्य । (३) ईराक का मंगोल राज्य, जिसका प्रायः सम्पूर्ण पश्चिमी एशिया पर 


| प्रमुत्त था, और एशिया माइनर के तुर्क शासक भी जिसकी अधीनता को स्वीकार करते: 
| थे । (४) तुकिस्तान का मंगोल राज्य । (५) साइबीरिया का मंगोल राज्य । 5 


त्रौदहवीं सदी-में ईरान के मंगोल राज्य में एक बीर नेता का प्रादुर्माव हुआ, जोः 
केवल अपने राज्य से ही संतुष्ट नहीं रहा । इसका नाम तैमूर लंग था। पूर्व में म 
भारत पर आक्रमण किया, और उत्तर में साइबीरिया के मंगोल राज्य को जीत कर अपने 
अधीन किया । पर तैमूर की मृत्यु के बाद ईरान के मंगोल राज्य की शक्ति निर्बल होने 
लगी, जिसके कारण तुर्क सरदारों को ्रपना उत्कर्ष करने का अवसर मिल गया । पर ये 
लुक पुराने तुको से भिन्न थे । पुराने तुर्क इतिहास में 'सेलजुक तुर्क' कहाते हैं, और ये नये 
लुक “्रोटोमान लुे' । इनका ोटोमान नाम इनके सरदार ओोटोमान या उस्मान के नाम 
पर पड़ा, जिसके नेतृत्व में इन्होंने अपनी शक्ति का पुनरुद्धार किया था। ये नये तुके पहले: 
मध्य एशिया में निवास करते थे, पर मंगोल साम्राज्य के ह्लास के समय वहां से एरिया 
माइनर चले आये थे, जहां सेलजुक तुर्को का निवास था। सेलजुक तुर्को के दा मिलकर 
इन्होंने अपनी शक्ति का उत्कषं प्रारम्भ किया । एशिया माइनर में इन्होंने एक शक्तिशाली 
तुक राज्य की स्थापना की, ओर धीरे-धीरे श्रपने साम्राज्य का विस्तार प्रारम्भ किया । 
इस समय तक को्स्टेन्टिनोपल का पूर्वी रोमन साम्राज्य बहुत निर्बल हो चुका था। 
Ee तुको ने इस स्थिति से लाम उठाया। डार्डेतल्स के जलडमरूमध्य को पार 
कर उन्होंने मैसिडोनिया, सबिया और बल्गारिया को जीत लिया । ये सब प्रदेशः 


| 
| 


५ 
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६१० एशिया (पश्चिमी और दंक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 

गरब तुर्को के अधीन हो गए। पूर्वी यूरोप रा ्रौरं एशिया माइनर दोनों पर अब तुर्कों का 
आधिपत्य स्थापित हो गया । बीच में टेन्टिनोपल आर उसके समीप का थोड़ा-सा 
प्रदेश ही ऐसा बच रहा, जहां पूर्वी रोमन सम्राटों का स्वतन्त्र शासन विद्यमान था। 
१४५३ ई० में तुर्क सुलतान मुहम्मद द्वितीय ने कोन्स्टेन्टिनोपल को भी जीत लिया, 
जिसके कारण पूर्वी रोमन साम्राज्य की सत्ता का सदा के लिए अन्त हो गथा। | 


सोलहवीं सदी में तुर्क साम्राज्य का और अधिक विस्तार हुभ्रा । पूरवे में बगदाद 
को जीतकर तुको ने ईराक के प्रदेश को भी अपने ग्रधिकार में कर लिया । बगदाद खली- 
फत का केन्द्र था, उसे जीत लेने के कारण अब तुर्क सुलतान ने खलीफा का पद भी प्राप्त 
कर लिया । दक्षिण में उन्होंने ईजिप्ट और उत्तरी अ्रफ्रीका के अन्य अनेक प्रदेशों की मी 
विजय की । पर तुर्क सुलतान इतने से भी संतुष्ट नहीं हुए । सुलेमान प्रथम (१५२० 
१५६६) के समय में तुकं सेनाएं पूर्वी यूरोप में आगे बढ़नी शुरू हुई। १५२१ में बेलग्रेड 
को जीतकर .उन्होंने डेन्यूब नदी को पार किया, और बुडापेस्ट पर कब्जा कर लिया । 
हंगरी का राजा उनके सम्मुख नहीं टिक सका। १५२९ में तुर्क सेनाओं ने ग्रास्ट्रिया की 
राजधानी वीएना पर आक्रमण किया। यद्यपि इसे जीतने में वे श्रसमर्थ रहीं, पर इसमें 
सन्देह नहीं कि पूर्वी यूरोप के थ्रनेक प्रदेश इस समय तुर्क साम्राज्य के अन्तर्गत हो 
गये थे । ग्रीस, बलगारिया, यूगोस्लाविया श्रौर हंगरी के प्रायः समी प्रदेश इस समय तुर्कों 
के ग्रधीन थे । ईजिप्ट और उत्तरी ग्रफ़ीका के कतिपय प्रदेश भी उनके प्रमुत्त्व में थे, और 
पूर्व में उनके साम्राज्य की सीमा ईरान से छूती थी। तुर्को का यह साम्राज्य इस युग 
(सोलहवीं सदी) के किसी भी युरोपियन राज्य की अपेक्षा श्रधिक शक्तिशाली, विस्तृत 
और वैभवपूर्णं था । 


(५) श्रोटोमन और ईरानी साम्राज्य 


सोलहवीं से ग्रठारहवीं सदी तक पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में दो साम्राज्यों की 
सत्ता रही--श्रोटोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य ग्रोटोमन (उस्मान) ने जिस तुर्क | 
साम्राज्य की नींव डाली थी, सुलेमान प्रथम जैसे सुलतानों के प्रयत्न से वह बहुत शक्तिः 
शाली और विशाल हो गया था। पुराने पूर्वी रोमन साम्राज्य का स्थान ग्रव उसने ले 
लिया था, और पूर्वी यूरोप, उत्तरी ग्रफ्रीका, ईजिप्ट, एशिया माइनर, सीरिया और 
ईराक श्रादि के प्रदेश उसके अन्तर्गत थे। इस साम्राज्य की शासन-शक्ति तुके लोगों के 
हाथों में थी, पर इसके निवासियों की बहुसंख्या ऐसे लोगों की थी, जो जाति की इष्टि | 
तुकं नहीं थे । साथ ही, इसके अनेक प्रदेशों में ऐसे लोगों का निवास था, जो ईसाई धर्म के 
अनुयायी थे । पूर्वी यूरोप की प्रायः सम्पूर्ण जनता धर्म से ईसाई थी, और भाषा, कानून, 
परम्परा, संस्क्रति आदि की इष्टि से उसकी अपने शासकों से किसी भी प्रकार की 
समानता नहीं थी। इस साम्राज्य के एशियन प्रदेशों में इस्लाम का प्रचार श्रवश्य था, - 
पर वहां के निवासी श्ररब लोग थे, जो जातीय इष्टि से तुको से मिनन थे । 


. ईरान पर तैमूरलंग के वंशजों का शासन देर तक कायम नहीं रहा। यद्यपि इस 
| वंश का मूल मंगोल जाति से था, पर ईरान में बस जाने के ग्रनन्तर मंगोल लोगों ने त 
4 केवल इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, ्रपितु साथ ही वहां के निवासियों के साथ वे 
| पुरी तरह से मिल जुल मी गये थे। पुराने ईरानियों रौर तुका के साथ उनका विशेष 
| भेद नहीं रह गया था । पर फिर मी वे देर तक ईरान पर शासन नहीं कर सके | १४०४ 
ई० में तैमूरलंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शाह रुख (१४०४-१४४७) ईरान का स्वामी 
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उठाकर इस्माईल नाम के ईरानी वीर 


है कि श्रठारहवीं सदी के ग्रन्त तक इन 


में असमर्थ रहे । 


श्रठारहवीं सदी तक पश्चिमी एशिया के प्रदेशों की यही राजनीतिक स्थिति थी । 
इस युग में यूरोप का पुनः जागरण हो चुका था। विविध युरोपियन देशों के साहसी 
व्यापारी पूर्वी एशिया के पिछड़े हुए प्रदेशों में व्यापार करने और वहां अपनी व्यापारी 
कोठियां स्थापित करने में तत्पर हो गये थे, और उनके साथ-साथ वहां के राजनीतिज्ञ 
भी इन प्रदेशों को अपने प्रभाव व प्रभुत्व में लाने में तत्पर हो चुके थे । परिचिमी एशिया 


के प्रदेश मी इस प्रवृत्ति से बचे नहीं रह सके । 


चना, और उसके समय में ईरान की शक्ति कायम रही। पर शाह रुख के. उत्तराधिकारी 
निर्वेल थे । परिणाम यह हुञ्रा, कि उनके राज्य में झगड़े प्रारम्भ हो गये, जिनसे लाम 
ने अपने देश की राजशक्ति को हस्तगत कर 
हि, लिया । इस्माईल द्वारा स्थापित राजवंश सफावी वंश के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका काल 
{ १५०२ से १७२६ ई० तक है। ्रोटोमन तुर्को और सफावी वंश के साम्राज्य प्राय: सम- 

. कालीन थे, और पश्चिमी एशिया के विविध प्रदेश प्रायः इन्हीं दोनों के ग्रविकार-क्षेत्र में 

विभक्त थे। ओटोमन तुर्क साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य के इतिहास की राजनीतिक 
घटनाओं का उल्लेख कर सकना इस इतिहास में सम्भव नहीं है, पर यह्‌ बात उल्लेखनीय 
{न दोनों साग्राज्यों में निरन्तर संघर्ष जारी रहे | यह 
संघर्ष प्रधानतया ईराक के प्रदेश के सम्बन्ध में था, जिसे श्रपनी अधीनता में लाने के लिए 
इन दोनों साञ्राज्यों के शासक प्रयत्नशील थे। साथ ही, आओटोमन तुर्क सुलतानों का यह 
भी प्रयत्न था, कि अरब प्रायद्वीप के समुद्रतट पर उनका प्रभुत्त्व स्थापित रहे । ईजिप्ट 
और उत्तरी अफ्रीका के अनेक प्रदेश उनके अधिकार में थे ही, अ्रत: भौगोलिक आवश्यकता 
से विवश होकर उनके लिये यह स्वामाविक था, कि वे श्ररब के समुद्रतट के प्रदेशों पर भी 
अपना प्रमुत्त्व स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हों। इसमें उन्हें सफलता मी प्राप्त. हुई, 
पर जहां तक अरब के मरुस्थल-प्रधान प्रदेशों का सम्बन्ध है, उनमें निवास करने वाली 
श्ररब जातियां प्रायः स्वतन्त्र ही रहीं । ग्रोटोमन तुरक उन्हें अयने स्थायी शासन में ला सकने 
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अड़तीसवां ग्रघ्याय 
उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में पश्चिमी एशिया की दशा 


(१) यूरोप और पश्चिमी एशिया का व्यापार-सम्बन्ध 


पाश्चात्य और प्राच्य देशों में बहुत प्राचीन काल से व्यापार-सम्बन्ध चला आता 
था। इस्लाम के प्रादुर्भाव से पूर्वं भारत और रोमन साम्राज्य में सीधे व्यापारिक सम्बन्ध 
की सत्ता थी । पर इस्लाम के कारण जब श्ररवों में नवीन स्फूति का संचार हुश्रा, श्रौर 
शक्तिशाली अरब साम्राज्य की स्थापना हुई, तो भारत व अन्य प्राच्य देशों का यूरोप के 
साथ सीधा सम्बन्ध कायम रह सकना सम्भव नहीं रहा । इस युग में भारत की सामाजिक 
दशा हीन होनी प्रारम्म हो चुकी थी, रौर हिन्दू लोगों में सामाजिक संकीर्णता भी उत्पन्न 
होने लग गई थी। इस कारण भी हिन्दू लोग समुद्र के मागं द्वारा दूर के प्रदेशों में आने- 
जाने में संकोच करने लग गये थे । अरत्रों के सम्पर्क में ग्राकर बहुत-से भारतीय नाविकों 
ने इस्लाम को भी ग्ना लिया था । परिणाम यह हुआ, कि पूर्व और पश्चिम का 
सामुद्रिक व्यापार अब मुसलमानों के हाथों में आरा गया। ये मुस्लिम नाविक मारत ग्रौर 
अन्य प्राच्य देशों से माल को खरीद कर उसे ईजिप्ट ले जाते थे, जहां से उसे यूरोप में 
ले जाने का कार्य प्रधानतया इटली के नाविक किया करते थे । जिनोग्रा और वेनिस के 
व्यापारी इस युग में सामुद्रिक व्यापार में बहुत निपुण थे । समुद्र के इस मार्ग के अतिरिक्त 
इस युग में व्यापार के लिये अन्य भी अनेक मार्ग थे। एक मार्ग ईरान की खाड़ी से शुरू 
होकर बगदाद और, श्रलप्पा होता हुआ एशिया माइनर के समुद्रतट पर पहुंचता था। इस 


. मागे से माल को ले जाने के लिये ऊटों के काफिलों का. प्रयोग किया जाता था । अरब 


लोग सम्य व सुसंस्कृत थे, और व्यापार के महत्त्व को वे भली-मांति समते थे । इसी 
लिये जब तक अरब साम्राज्य कायम रहा, पूर्व और पश्चिम के व्यापार के मार्गो में कोई 
बाधा उपस्थित नहीं हुई। 


अरब साम्राज्य का किस प्रकार पतन हुआ, यह पिछले श्रध्याय में लिखा जा चुका 
है। उसके उत्तराधिकारी तुकं लोग न ग्ररवों के समान सभ्य थे, और न व्यापार के महत्त्व 
को ही समभते थे। उनके शासन में न अरबों के लिये पूर्व के व्यापार को जारी रख 
सकता सम्भव रहा, और न यूरोपियन व्यापारियों के लिथे। परिणाम यह हुभ्रा, कि 
यूरोपियन लोगों को व्यापार के नये मागं खोजने की चिन्ता हुई । इस कार्य में पोर्तुगाल 
ओर स्पेन के लोगों ने विशेष तत्परता प्रदर्शित की । पोर्तगाल के लोगों ने विचार किया, 
कि यदि श्फ्रीका के पश्चिमी समुद्रतट के साथ-साथ समुद्रमागं द्वारा यात्रा की जाए, तो 
ग्रफ़ीका का चक्कर काटकर मारत-आदि पूर्वी देशों तक पहुँचा जा सकता है । पोर्तुगाल के 
राजङुल के एक कुमार हेनरी (१२६४-१४६०) ने इस सम्बन्ध में विशेष उत्साह प्रदर्शित 
किया । उसकी सहायता और प्रोत्साहन से श्रनेक यूरोपियन मल्लाह्‌ भ्रफ्रीका का चक्कर 
6 कर पूर्वी देशों तक पहुंचने के लिये प्रवृत्त हुए । १४८८ में बार्थालीमियो डियाज ताम 
का नाविक अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचने में समर्थ हुआ, रौर दस वर्ष बाद वास्को- 
डीगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट के बन्दरगाह पर पहुंच गया । श्रव 
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उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में पदिचमी एशिया की दशा ६१३ 


यूरोप से भारत आदि प्राच्य देशों तक ग्राने-जाने के लिये एक ऐसे नये मागे का पता चल 
गया था, जो तुर्को के आधिपत्य में नहीं था, रौर जिसका प्रयोग कर यूरोपियन लोग 
निर्चिन्तता के साथ व्यापार कर सकते थे। इस मार्ग के लिये यूरोपियन व्यापारियों को 
| तुकं, श्ररब और ईजिप्सियन मुसलमानों के सहयोग वसद्भावना की कोई भी आवश्यकता 
| नहीं थी । पश्चिमी एशिया में अपने प्रभुत्व को स्थापित कर लेने के बाद तुर्को के शासन 
| में मी इस समय तक स्थिरता श्रा गई थी, और तुकं लोग मी व्यापार के महत्त्व को 
समभने लगे थे । - विशेषतया, ईजिप्ट के शासक (जो नाम को तुर्क सुलतान की ग्रधीनता 
स्वीकार करते थे) यह पसन्द नहीं करते थे, कि पूर्वी व्यापार में उनका कोई भी भाग न 
| रहे। यही वृत्ति बेनिस और जिनो्रा के लोगों की मी थी। प्राच्य देशों तक पहुंचने के 
| एक सीधे सामुद्रिक मार्ग का पता चल जाने का कारण अब पूर्वी देशों के माल को यूरोप 
| के वाजारों में बेचने के लिये इटली के व्यापारियों का कोई उपयोग नहीं रह गया था। 
| इसी कारण शुरू में ईजिप्ट और इटालियन राज्यों के शासकों ने पोर्तुगाल की समुद्र 
| यात्राओं का प्रबल रूप से विरोध किया । ईजिप्ट के सुलतान ने यह धमकी दी, कि यदि 
पोर्तुगीज नाविक हिन्द महासागर में श्राना-जाना वन्द नहीं करेंगे, तो ईजिप्ट में जो भी 
ईसाई गिरजे हैं, उन सबको नष्ट कर दिया जायेगा । वेनिस के राज्य ने स्पष्ट रूप से यह्‌ 
अगट किया, कि यदि ईजिप्ट का सुलतान पोर्तुगीज बेड़े को नष्ट करने के लिये युद्ध प्रारंभ 
| करेगा, तो वेनिस की सहायता उसे प्राप्त रहेगी । 


पर पोर्तूगीज लोग इससे घबराये नहीं । भारत के समुद्रतट पर वे ग्रपनी अनेक 
व्यापारी कोठियां कायम कर चुके थे, और उनके जहाज स्वच्छन्द रूप से हिन्द महासागर 
| में श्राने-जाने लगे थे । परिचमी एशिया के क्षेत्र में उन्होंने सोकोहरा द्वीप और होरमुज 
| पर भी कब्जा कर लिया था। ये स्थान ऐसे थे, जिन्हें केन्द्र बना कर वे मुस्लिम जहाजी 
| वेडे का सफलतापूर्वेक मुकाविला कर सकते थे। इस समय मुस्लिम बेड़े और पोतुंगीज 
वेड़े में अनेक युद्ध मी हुए, जिनमें ईजिप्ट का सुलतान पोर्तुगीज नाविक शक्ति को नष्ट कर 
सकने में भ्रसमर्थ रहा । ईजिप्ट और पोर्तुगाल में विरोध का माव इस समय इतना अधिक 
बढ़ गया था, कि पोतृंगीज नोसेनापति अलबुक्क ने यह योजना बनाने में भी संकोच नहीं 
किया, कि नील नदी के प्रवाह को बदल कर उसे लाल सागर में मिला दिया जाए, ताकि 
| ईजिप्ट के निवासियों को नील नदी का जल तक प्राप्त न हो सके । पश्चिमी एशिया के 
व्यापार को हस्तगत करने के लिये पोर्तुगीज लोग इतने अधिक उत्सुक थे, कि इसी प्रयो- 
| जन से उन्होंने उस क्षेत्र के अनेक बन्दरगाहों व व्यापार-केन्द्रों पर अपना अधिकार मी 
स्थावित कर लिया था। १५१५ ईस्वी तक मस्कत, होरमुज और बहराइन उनके कब्जे 
में आ गये थे । ये स्यान ईरान की खाड़ी में स्थित हैं । पर ईजिप्ट और ओटोमन तुको 
की शक्ति अ्रमी नष्ट नहीं हुई थी। इसी कारण लाल सागर के मार्ग पर पोर्तुगीज लोप 
अभी अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सके थे । श्ररब और ईजिप्सियन नाविक अब भी 
भारत आदि प्राच्य देशों के साथ व्यापार में प्रवृत्त थे । ये प्राच्य देशों के माल को लाल 
सागर के माग से स्वेज तक ले जाते, और ऊ ठों के काफिलों द्वारा उसे वहां से कैरो और 
अलेग्जेण्ड्रिया पहुंचा दिया जाता । वहाँ से इस माल को वेनिस के व्यापारी खरीद लेते, और 
यूरोप के बाजारों में उसका विक्रय करते । ईजिप्ट के सुलतानों ने वेतिस के इन व्यापारियों 
को श्रनेकविध सुविधाएं प्रदान की हुई थीं। एक निश्चित मात्रा से भ्रघिक उनसे टैक्स 
है नहीं किया जाता था, और उनके मामलों का निर्णय उनके अपने कानून के अनुसार 
उन्हीं की अदालतों में किया जाता था। पर श्रफ़ीका का चक्कर काटकर प्राच्य देशों तक ` 
पहुँचने के लिये जो नया मागं भ्रब ज्ञात हो चुका था, उस पर अमी पोतुंगीज लोगों का ही 
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६१४ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


एकाधिपत्य था । 'सोलहवीं सदी के पूर्वाध तक इंगलैड, हालैण्ड, फ्रांस आदि के नाविकों 
ने इस मार्ग का प्रयोग शुरू नहीं किया था। 


पर इंगलैण्ड आदि अन्य यूरोपियन देशों के लोग भी इस वात के लिए उत्सुक थे, कि 
पूर्वी देशों के व्यापार में हाथ बटा कर धन कमाए । प्राच्य व्यापार के कारण पोर्तुगाल की 
बहुत उन्नति हो रही थी, और व्यापार की दृष्टि से लिस्बन का महत्व बहुत बढ़ गया था। 
१५३३ ई० में इंगलैण्ड में एक कम्पनी स्थापित की गई, जिसका उद्देश्य उतरी मार्ग द्वारा 
पूर्वी देशों तक पहुंचना था । इस कम्पनी के संस्थापकों का विचार था, कि उत्तरी यूरोप 
में मास्को पहुंच कर वहां से वोल्गा नदी द्वारा कँस्पियन सागर पहुँचा जा सकता है, और 
फिर वहां से स्थल मार्गे द्वारा ईरान के समुद्र तट तक। इस श्रकार एक नये मार्ग द्वारा 
प्राच्य देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना इस कम्पनी का उद्देश्य था। पर 
इसमें उसे सफलता नहीं हुई। यह मार्ग जहां अत्यन्त जटिल था, वहां ईरान की राजनीतिक 


दशा भी इस समय में ऐसी नहीं थी, कि वहां के स्थल-मार्गो का निङ्चिन्ततापूर्वक प्रयोग . 


किया जा सकता । उत्तरी मार्ग की कठिनाइयों के कारण इंगलिश लोगों ने भी पोर्तुगीज 
नाविकों का श्रनुसरण किया, और ग्फ्रीका का चक्कर काट कर वे प्राच्य देशों तक पहुंचने 
के लिए प्रवृत्त हुए। १५६१ ई० में तीन अंग्रेजी जहाज इस प्रयोजन से भेजे गए, ताकि 
वे इस मार्ग के सम्बन्ध में सब जानकारी प्राप्त कर सकें 'डच लोगों ने भी ग्रंग्रेजों का 
अनुसरण किया, और १५९९ में उन्होंने भी अपने जहाज समुद्र मार्ग द्वारा पूर्वी देशों को 
भेजे । एक सदी पूर्व यह बात सर्वेथा असम्भव थी, क्योंकि तब यूरोप में पोर्तृगाल की शक्ति 


` बहुत प्रबल थी, और पोप के एक फतवे (बुल) के अनुसार प्राच्य देशों पर पोर्तुगाल के 


एकाधिकार को स्वीकार कर लिया गया था। पर श्रव परिस्थिति बदल चुकी थी। पोत 
गाल की शक्ति क्षीण हो गई थी, रौर धार्मिक सुधारणा के कारण हालैण्ड, इंगलैण्ड आदि 
अनेक देशों में ऐसे ईसाई चर्च स्थापित हो गये थे, जो पोप के श्रधिकार से स्वतन्त्र थे, 
ग्रौर उसके आदेशों का पालन नहीं करते थे। १५६६ ई० में इंगलँण्ड में ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी का स्थाप्रना हुई, और १६०२ में हालैण्ड में यूनाइटेड ईस्ट इण्डिया कम्पनी की। 
इन दोनों कम्पनियों का उद्देश्य नये सामुद्रिक मार्ग का प्रयोग कर प्राच्य देशों के साथ 
व्यापार द्वारा धन कमाना था। इसीलिये इंगलैण्ड की ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने १६१२ 
में सूरत में ्रपनी पहली व्यापारी कोठी कायम की, और ईरान के शाह का निमन्त्रण 
स्वीकार कर १६१६ में ईरान की खाड़ी में भी अपना एक केन्द्र स्थापित किया । इस क्षत 
ें पोर्तुगीज लोग पहले ही अपनी ग्रनेक कोठियां स्थापित कर चुके थे। पर ईरानी लोगों 
के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही ग्रभद्रतापूणे था, इस कारण ईरानी लोग उनसे बहुत 
घृणा करते थे। १६२२ ई० में ईरान और इङ्भलेण्ड की सम्मिलित शक्ति ने इस क्षेत्र 
की पोर्तुगीज कोठियों पर चढ़ाई शुरू की, जिसके कारण होरमुज और बहराइन | 
को खाली करने पड़े । १६५० में मस्कत भी उनके हाथ से निकल गया। परिणाम यह 
हुआ, कि ईरान की खाड़ी के क्षेत्र में पोतुंगीजों का स्थान भ्रंग्रेजों ने ले लिया, ग्रौर वह 
उन्होंने अपनी अनेक व्यापारी कोठियां कायम कीं । श्रंग्रेज व्यापारी इस समय प्राच्य देशों 

से जो माल खरीदते ये, उसे जहाजों द्वारा ईरान की खाड़ी के बन्दरगाहों पर ले जाते थे। 
वहां से स्थल मार्गों द्वारा उसे एलेप्पो पहुंचाया जाता था, जहां से उसे यूरोप के 
बाजारों में भेज दिया जाता था। पर स्थल के रास्ते से माल को ले जाने में खर्चे बहुत 
पड़ता था। जो काली मिर्च भारत में पांच ग्राने सेर के भाव से खरीदी जाती थी, 
पहुंचने पर उसकी लागत १ रु० ६ ग्राने पड़ जाती थी। श्रफ़ीका का चक्कर काटकर 


समुद्र के मार्ग से माल को ले जाने पर इससे एक तिहाई खचं बैठता था। परिणाम यर | 
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उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में पदिचमी एशिया की दशा ६१५ 


रा कि अंग्रेज व्यापारियों ने स्थल मार्ग का परित्याग कर दिया। भारत आदि प्राच्य 
देशों के माल को वे समुद्र मागे से ही यूरोप ले जाने लगे, और ईरान से भी वे जो माल 
खरीदते थे, उसके लिए भी इसी समुद्र-मार्ग का प्रयोग करने लगे । 


पश्चिमी एशिया के इन प्रदेशों के व्यापार से लामउठाने के लिये केवल इज्धलिश 
रौर पोर्तूगीज लोग ही प्रयत्नशील नहीं थे, अपितु फ्रेड्च और डच व्यापारी भी इस मैदान 
में उतर श्राये थे । इन देशों में भी ईस्ट इण्डियन कम्पनियां स्थापित हो गई थीं, और 
पश्चिमी एशिया से शुरू कर सुटुर पूर्व तक के सम्पूण क्षेत्र में इन कम्पनियों में प्रतिद्वन्द्िता 
का प्रारम्भ हो गया था। सतरहवीं सदी में फ्रांस एक अत्यन्त शक्तिशाली राज्य था। 
द्वो वंश के फ्रेञ्च राजा यूरोप में बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। लुई चौदहवें (१६४३- 
१७१५) ने श्रप॑ने देश की सामुद्रिक शक्ति कोवढ़ाने के प्रश्‍न पर विशेषरूप से घ्यान दिया 
था । उसके सुयोग्य मन्त्री कोल्बर्ट की प्रेरणा व प्रयत्न से केवल भारत में अनेक फ्रेज्च 
“व्यापारी कोर्ठियां कायम की गईं, अपितु ईरान में भी अ्रनेक व्यापारी केन्द्र स्थापित हुए । 
१६६४ ई० में कोल्बर्ट ने एक दूतमण्डल ईरान के शाह की सेवा में भेजा, बन्दर अब्बास 
श्रौर इस्पहान में जिसने व्यापार-सम्बन्धी अ्रनेक सुविधाएं प्राप्त करने में सफलता प्राप्त 
की । ईजिप्ट के क्षेत्र में मी इस समय फ्रांस ने अपने व्यापार को बढ़ाने के प्रश्‍न पर ध्यान 
“दिया, और वहां अपनी अनेक कोठियां कायम कीं । १७०२ ई० तक ग्रकेले कैरो नगर में 
४० फ्रेज्च व्यापारी व्यापार के लिए बस चुके थे, श्रौर अलेग्जेण्डि या, रोजेद्ा ग्रादि में भी 
उनके व्यापार-केन्द्र स्थापित हो गये थे । परिचमी एशिया के प्रायः सभी प्रदेशों में इस 
समय फ्रेञ्च व्यापारियों ने अपने को भलीमांति स्थापित कर लिया था। पोर्तुगाल की 
शक्ति इस समय क्षीण हो चुकी थी, और डच लोग अपने देश (हालैण्ड) में ऐसे युद्धों में 
व्यापृत थे, जिनके कारण वे सुटूरवर्ती प्रदेशों के व्यापार पर विशेष ध्यान नहीं दे सकते 
थे । फ्रांस का प्रतिद्वन्द्वी केवल इङ्गलंण्ड था, पर उसके मुकाबिले में फ़रेञच व्यापारियों 
को श्रसाधारण सफलता प्राप्त हो रही थी । पर्चिमी एशिया के क्षेत्र में उनके व्यापार 
की मात्रा भ्रंग्रेजी व्यापार की तुलना में कई गुना अधिक थी। भ्रठारहवीं सदी के अन्तिम 
चरण तक यही दशा रही। १७८६ में जब फ्रांस में राज्यक्रान्ति हुई, तब इस दशा में 
परिवर्तेन आया । - 


यह ध्यान में रखना चाहिए, कि अठा रहवीं सदी में साम्राज्यःविस्तार के क्षेत्र में 
इङ्गलैण्ड और फ्रांस एक दूसरे के प्रमुख प्रतिदन्द्वी थे। उत्तरी अमेरिका के प्रदेशों में ये 
दोनों ही राज्य अपनी बस्तियां बसाने में तत्पर थे। १७५६ से १७६२ तक इङ्गलैण्ड 
और फ्रांस में जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, उसके कारण उत्तरी अमेरिका में फ्रांस के सब 
उपनिवेश अंग्रेजों के हाथों में चले गये, और श्रमेरिका महाद्वीप में फ्रांस के उत्कर्ष का 
अन्त हो गया। इसी समय-में मारत में इन दोनों देशों में घोर संघर्ष हुआ। भारत के 
विविध राज्यों की राजनीतिक दुर्देशा से लाम उठाकर इङ्गलैण्ड और फ्रांस दोनों ही इस 
प्रयत्न में थे, कि इस देश में अपना राजनीतिक प्र भुत्त्व स्थापित करें। इस संघर्ष में भी 
| बज इङ्गलँण्ड सफल हुआ | फ्रांस की इस विफलता का प्रधान कारण उसकी 
राजनीतिक श्रवस्था ही थी। लुई त्ोदहवें के उत्तराधिकारी मोगविलास में फंस गये थे, 
और फ्रेज्च सरकार के शासन में क्षमता नहीं रह गई थी । फ्रांस की ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
सरकार के नियन्त्रण में थी, जिसके कारण सरकार की निर्बलता का उस पर भी प्रभाव 
पड़ता था। इसके विपरीत इङ्गलिश कम्पनी एक स्वायत्त संस्था थी, और राजनीतिक 
दशा'का उसकी कार्यविधि पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। परिचिमी एशिया का क्षेत्र 
फांस के अधिक संमीप था, भ्रौर अ्रठारहवीं सदी में भी फ्रांस के राजा यूरोप में विशेष 
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६१६ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


प्रभाव व शक्ति रखते थे। इसीलिये इस क्षेत्र में फ्रांस के व्यापारी अंग्रेजी व्यापारियों 
का सफलतापूर्वक मुकाबिला कर सके ) 


१७८६ में जब फ्रांस में राज्यक्रान्ति हुई, तो क्रान्तिकारी फ्रेज्च सेनाश्रों ने यूरोप 
के बड़े भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस समय फ्रांस के विरुद्ध जो 
श्रनेक युद्ध यूरोप में लड़े गये, उनमें भी इज्धलैण्ड ही फ्रांस का मुख्य प्रतिद्वन्द्दी था। ्रांति- 
कारी फ्रेञ्च सेनाएं ग्रास्ट्रिया, जर्मनी, इटली आदि को परास्त कर चुकी थीं, पर इङ्गलिश 
चैनल के कारण उनके लिए यह सम्भव नहीं था, कि वे इज्भलैण्ड पर श्राक्रमण कर उसे 
भी जीत सकतीं । समुद्र के क्षेत्र में इङ्गलैण्ड की शक्ति बहुत अधिक थी । इस दशा में फ्रांस 
के नेताओं ने यह योजना बनाई, कि प्राच्य देशों में इद्भलेण्ड के बढ़ते हुए प्रमाव को नष्ट 
करने का प्रयत्न किया जाए। इसी उद्देश्य से फ्रेड्च सेनाओं ने ईजिप्ट पर श्राक्रमण 
किया। यद्यपि ईजिप्ट के सुलतान ओटोमन तुर्क सम्राट्‌ की अधीनता स्वीकृत करते थे, 
पर क्रियात्मक दृष्टि से वे अपने राज्य में स्वतन्त्र थे । नेपोलियन के नेतृत्व में एक फ्रेज्च 
सेना ने श्रलेग्जेण्डरिया के बन्दरगाह पर आक्रमण किया, और उसे जीत लिया (जुलाई, 

hy १७६८) । शीघ्र ही, सारे ईजिप्ट पर फ्रांस का अधिकार हो गया। तुर्की का ओटोमन 
| सम्राट्‌ ईजिष्ट की विजय को नहीं सह सका । उसने भी फ्रांस के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा 
कर दी । तुर्क सेना का मुकाबिला करने के लिए नेपोलियन ने पेलेस्टाइन के मार्ग से तुर्की 
की ओर प्रस्थान किया । इस बीच में इङलिश नौसेनापति नेल्सन फ्रेञच जहाजी बेड़े को 
नष्ट करने में व्यग्र था । उसे अपने प्रयत्न में सफलता हुई । ट्राफल्गर के युद्ध में फ्रेञच | 
वेड़ा नष्ट कर दिया गया, जिसके कारण समुद्र के रास्ते से फ्रांस का ईजिप्ट के साथ 
सम्वन्ध टूट गया। पर नैपोलियन इससे निराश नहीं हुआ । पैलेस्टाइन होता हुआ वह 
सीरिया जा पहुंचा, जहां तुर्क सेनाओं से उसके ग्रनेक युद्ध हुए। पर इस बीच में फ्रांस की 
राजनीतिक दशा में ऐसे परिवर्तन हुए, जिनके कारण नेपोलियन ने पश्चिमी एशिया के 
युद्ध को स्थगित कर अपने देश को वापिस लौट जाने का निश्चय किया । 


यद्यपि नेपोलियन ईजिप्ट और उसके समीपवर्ती प्रवेशों पर अपने प्रभुत्व को | 
स्थापित नहीं कर सका, पर उसकी योजना से अंग्रेजों की ग्रांखें खुल गई । इस समय तक 
वे भारत में श्रपने साम्राज्य का सूत्रपात कर चुके थे । बंगाल पर उनका प्रमुत्त्व स्थापित 
हो गया था,और दक्षिणी मारत के अनेक प्रदेश भी उनके शासन में श्रा गये थे । उन्होंने अनुमव | 
किया, कि पश्चिमी एज़िया पर कब्जा करके कोई भी यूरोपियन राज्य उनके पूर्वी सा- 
आज्य को नप्ट करने का प्रयत्न कर सकता है। नैपोलियन की यही योजना थी । ईजिप्ट | 
को जीतने के अनन्तर वह तुर्की, ईराक आदि को जीतना चाहता था, और वहां से मारत |. 
पर आक्रमण करने की उसकी योजना थी । इसी उद्देश्य से उसने टीपू सुलतान के साथ 
पत्र-व्यवहार भी किया था। ग्रंग्रेजं ने भ्रनुभव किया, कि जव तक पश्चिमी एशिया के 
प्रदेश भी उनके प्रभाव व प्रभुत्त्व में नहीं श्रा जायेंगे, उनका भारतीय साम्राज्य सुरक्षित 
नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयत्न प्रारम्भ 
किया । सवसे पहले उन्होंने पेरिम पर कब्जा किया। यह स्थान लाल सागर के दक्षिणी 
क्षेत्र में स्थित है। इसके वाद उन्होंने ्रदन पर अपना अधिकार स्थापित किया। यह 
स्थान लहज के सुलतान के अधीन था। अरब प्रायद्वीप में उस समय अनेक छोटे-छोटे 
राज्य विद्यमान थ। लहज उन्हीं मं से एक था। १८०२ में अंग्रेजों ने लहज के सुलतान के 
है साथ एक सन्धि की, जिसके द्वारा अदन पर उनका अधिकार कायम हो गया। अंग्रेजों ते 


* आ आ प की, रौर इस प्रयोजन से ्रदन की किलावन्दी करनी शुरू की, 
i} FRC राज्य परिचमी एशिया के मागे से पूर्व की ओर बढ़ने का प्रयत्न 
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उन्नीसवीं सदी के प्रारम्म में पशिचमी एशिया की दशा ६१७ 


करें, तो वहां से उसका मुकाविला किया जा सके । इसी समय म्रंग्रेजों ने ओमन के सुलतान 
से एक समभौता इस प्रयोजन से किया, -कि उसके राज्य में फ्रेंच लोगों को अपने पांव न 
जमाने दिये जाएं। ईरान की खाड़ी के दक्षिणी प्रदेश इस समय ओमन के सुलतान कें 
अधीन थे, और बन्दर अब्बास का प्रसिद्ध बन्दरगाह उसी के राज्य में था। ईरान की खाड़ी 
के दक्षिणी क्षेत्र में अंग्रेजों ने मस्कत को अपना केन्द्र बनाया, और वहां से अपनी शक्ति 
ओऔर प्रभाव को बढ़ाना प्रारम्भ किया श्रदन के कारण अंग्रेजों की शक्ति लाल सागर में 
सुदृढ़ हो गई, और मस्कत के कारण ईरान की खाड़ी में । 


नैपोलियन के ईजिप्ट पर कब्जा कर लेने के कारण तुर्की के सुलतान ने फ्रांस के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी, यह ऊपर लिखा जा चूका है। इस युग में ईराक का 
प्रदेश भी ओटोमन तुर्के सुलतानों के भ्रधीन था । ईराक का मुख्य नगर बगदाद था, और 
मुख्य बन्दरगाह बसरा । इन दोनों ही स्थानों पर फ्रेंच लोगों की व्यापारी कोठियाँ विद्य- 
मान थीं, और उन्हें केन्द्र बनाकर फ्रेंच लोग ईराक में श्रपने प्रभाव को बढ़ाने में तत्पर 
थे । तुर्की द्वारा फ्रांस के विरुद्ध युद्ध घोषित हो जाने पर इन स्थानों के फ्रेंच व्यापारियों और 
कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, और म्रग्रेजों के लिये यह सुगम हो गया कि वे 
इस क्षेत्र में भी अपने प्रभाव को बढ़ा सकें । १८०२ में बगदाद मेंग्रंग्रजों को यह श्रधिकार 
प्राप्त हो गया, कि वे वहां अपनी सँनिक शक्ति को संगठित कर सकें। 


अंग्रेज लोग पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में जिस प्रकार अपने प्रभाव को स्थापित 
करने में तत्पर थे, फ्रांस की सरकार उससे बहुत चिन्तित थी । इस समय नेपोलियन फ्रांस 
का प्रधान कान्सज बन गया था, और राजशक्ति उसी के हाथों में ्रा गई थी (१७६६) । 
उसने प्रयत्त किया, कि ईरान के शाह के साथ सन्धि करके उसके सहयोग से भारत पर 
आक्रमण किया जाए, और वहां से अंग्रेजों के प्रभुत्व का अन्त किया जाए। १८०५-६ 
में यूरोप के युद्धों में नेपोलियन को असाधारण सफलताएं प्राप्त हुई थीं। प्रशिया, आस्टरिया 
और रूस उस द्वारा परास्त कर दिये गये थे, और टिलसिट की सन्धि (१८०७) के 
कारण यूरोप में फ्रांस की स्थिति बहुत सुरक्षित हो गई थी । तुर्की के ्रोटोमन सुलतान ने 
भी फ्रांस के साथ सुलह कर ली थी । नेपोलियन की इच्छा थी, कि इस स्थिति से लाम 
उठाया जाए, और ईरान के शाह के सहयोग से मारत पर ्रक्रमण किया जाय। फ्रांस 
का सैनिक दूत-मण्डल शाह्‌ को अपने प्रभाव में लाने के लिये प्रयत्न कर रहा था । पर 
उसे श्रपने प्रयत्न में सफलता नहीं हुई। इसका कारण यह था, कि टिलसिट की सन्धि के 
| कारण रूस और फ्रांस में मंत्री स्थापित हो गई थी, जिसे ईरान के शाह ने पसन्द नहीं 
| किया था। गत अस्सी वर्षों से रूस के जार ईरान के उत्तर-परिचिमी प्रदेशों पर अपना 
प्रभुत्व स्थापित करने में तत्पर थे। ट्रांस-कोकेशिया का प्रदेश रूस के प्रमुत्त्व में झा भी 
चुका था। इंग्लेण्ड के राजनीतिज्ञों ने शाह को समझाया, कि रूस और फ्रांस में मैत्री हो 
| जाने के कारण ग्रब फ्रांस द्वारा उसका हित सम्पादित नहीं हो सक्रता। परिणाम यह 
| हुआ, कि फ्रांस का दूत-मण्डल अपने प्रयत्न में सफल नहीं हुआ, और ईरान के शाह पर 
| अंग्रेजों का प्रमाव बढ़ता गया । 


जिस तुर्क सेना के'प्र तिरोध के कारण तपोलियन तुर्की में अपनी शक्ति का विस्तार 
कर सकने में अ्रसमर्थ रहा था, उसका एक भ्रफसर मुहम्मद अली था। जब नेपोलियन 
ईजिप्ट को छोड़कर अपने देश को वापस लौट गया, तो तुर्की के सुलतान ने मुहम्मद अली . 
को ईजिप्ट का शासक (पाशा) नियत कर दिया (१८०५) । यद्यपि वह तुकं सुलतान की 
इश को स्वीकार करता था, पर क्रियात्मक इष्टि से वह ईजिप्ट का स्वतन्त्र राजा 
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६१८ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


था। अंग्रेजों ने प्रयत्त किया, कि अपने जहाजी बेड़े द्वारा ईजिप्ट पर आक्रमण करें, और: 
उसे अपने प्रभत्त्व में ले आयें । पर इसमें उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई । मुहम्मद अला 
एक योग्य सैनिक था, और उसके नेतृत्व में ईजिप्ट की स्वतन्त्रता सुरक्षित थी। अंग्रेजों ने 
ग्रनुभव किया, कि मुहम्मद श्रली से युद्ध करने की भ्रपेक्षा उससे सन्धि कर लेना अधिक 
लाभकर है। इस कारण उन्होंने उससे एक सन्धि की, जिसके द्वारा मुहम्मद झ्ली ने यहः 
स्वीकार किया कि वह किसी यूरोपियन राज्य को ईजिप्ट के मार्ग से भारत की दिशा में 
आक्रमण करने का अवसर प्रदान नहीं करेगा। इस सन्धि के कारण ब्रिटेन का भारतीय 
साम्राज्य बहुत सुरक्षित हो गया । ईरान का शाह ब्रिटेन के प्रभाव में था, और ईजिप्ट के 
साथ भी श्रव उसकी एक ऐसी सन्धि हो गई थी, जिसके कारण यदि नैपोलियन इस 
देश के मार्ग से भारत की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करता, तो मुहम्मद श्रली उसका 
विरोध करता । उन्नीसवीं सदी के इन प्रारम्भिक वर्षों में ब्रिटेन ने एक ऐसी नीति का 
अनुसरण किया, जिसके कारण न केवल भारत का उसका साम्राज्य सुरक्षित हो गया, 
अपितु साथ ही पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने का मार्ग भी उसके' 
लिए साफ हो गया। १८१४ में नेपोलियन का पतन हुआ, श्रौर विएना की काँग्रेस द्वारा 
यूरोप की जो नई व्यवस्था की गई, उसके श्रनुसार समुद्रतट के श्रनेक द्वीप व उपनिवेश 
ब्रिटेन ने फ्रांस से प्राप्त किये । माल्टा, सेण्ट लुसिया, टोवेको श्रौर मौरीशस इसी समय 
ब्रिटेन ने प्राप्त किये। ये सव पहले फ्रांस के अधीन थे । इनको प्राप्त कर लेने के कारण 
अब फ्रांस साम्राज्य-विस्तार के क्षेत्र में इंगलैंड का प्रतिद्वन्द्वी नहीं रह गया, और पश्चिमी 
एशिया के क्षेत्र में भी फ्रांस के मुकाबिले में इंगलैंड की स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गई। 


पर यह दशा देर तक कायम नहीं रही । यद्यपि भारत और श्रन्य प्राच्य देशों के 
क्षत्र में श्रव फ्रांस के लिये ब्रिटेन का मुकाविला कर सकना सम्भव नहीं रह गया था, पर 
उसकी शक्ति सर्वथा क्षीण भी नहीं हो गई थी । विएना की कांग्रेस के निर्णयों द्वारा यूरोप 
में फ्रांस की शक्ति अधिक निर्वल नहीं हुई थी । यूरोप की राजनीति में उसका स्थान भ्रव 
भी बहुत महत्त्वपूर्ण था। इसलिये शीघ्र ही फ्रांस ने फिर पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में 
दिलचस्पी लेनी प्रारम्भ कर दी, और ईजिप्ट, सीरिया, लेबनान श्रौर तुर्की आदि में अपने 
प्रभाव का विस्तार करना शुरू कर दिया । उन्नीसवीं सदी के युरोप में रूस की शक्ति भी 
बहुत अधिक थी । वह भी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिये तत्पर था। जहां वह उत्तरी 
ईरान को श्रपने प्रभाव में लाने के लिये प्रयत्नशील था, वहां साथ ही काला सागर के 
दक्षिण में डार्डेनल्स के जलडमरूमध्य पर भी उसकी ग्रांख थी । बालकन प्रायद्वीप के अनेक 
राज्य इस समय तुकं साम्राज्य के ग्रन्तगंत थे। रूस चाहता था, कि वे तुर्की की अधीनता 
से मुक्‍त हो जायें, और रूस को अपना संरक्षक स्वीकार कर लें। उन्तीसवीं सदी के उत्तराद्धे 
में प्रिस विस्माकं के कारण जब जर्मनी भी एक सुसंगठित एवं शक्तिशाली राज्य बन गया, 
तो उसने भी साम्राज्य-विस्तार के लिये प्रयत्न प्रारम्भ किया। उसकी आंखें भी पश्चिमी 
एशिया के इसी क्षेत्र पर थीं। इस सवका परिणाम यह हुआ, कि उन्नीसवीं सदी में 
पश्चिमी एशिया के विविध प्रदेश यूरोपियन साम्राज्यवाद के संघर्ष के क्षेत्र बने रहे । 


(२) उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में पश्चिमी एशिया के विविध प्रदेशों 
को राजनीतिक दशा 


उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में पश्चिमी एशिया के प्रदेशों की क्या राजनीतिक | 


4 


दशा थी, इसका परिज्ञान इस क्षेत्र में पाश्चात्य साम्राज्यवाद संघर्ष को समझने के लिए 
बहुत उपयोगी है। इस क्षेत्र में इस समय दो राज्य प्रधान थे--प्रोटोमन तुकं साम्राज्य 
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आर ईरान का राज्य। इनकी राजनीतिक दशा प्रायः तैसी ही थी, जेसी कि ्रठारहवीं 

सदी के उत्तरार्ध में मारत के मुगल साम्राज्य की थी । बादशाह ग्रोरङ्गजेब की मृत्यु के 

बाद दिल्ली को केन्द्रीय शक्ति निर्वल पड़ गई थी, और अनेक प्रान्तीय सूबेदार स्वतन्त्र 

राजाओं के समान शासन करने लगे थे। मुगलों के पतन के काल में हैदराबाद का निजाम 

यद्यपि दिल्ली की अधीनता को स्वीकार करता था, पर उसकी स्थिति एक स्वतन्त्र राजा 

के समान थी। यही बात बंगाल, भ्रवध आदि के सूबेदारों के सम्बन्ध में भी कही जा 
सकती है। केन्द्रीय शक्ति के निर्बल पड़ जाने पर मराठे, जाट, राजपूत और सिक्ख ग्रादि 
राष्ट्रीय तत्त्व भी अपनी स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्नशील हो गये थे, और मुगल बादशाहों 
के लिए उन्हें श्रपनी श्रधीनता में रख सकना कठिन हो गया था। ठीक यही दशा श्रोटोमन 
तुकं साम्राज्य की भी थी । ईजिप्ट, सीरिया, ईराक आदि के विविध प्रदेश इस साम्राज्य 
के ग्रन्तर्गत थे, पर इनके शासक हैदराबाद के निजाम के समान स्वतन्त्र सत्ता रखने लग 
गये थे। ग्रीक, बल्गारियन रादि लोगों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना भी प्रबल हो 
रही थी, ओर ग्ररब लोगों में भी तुर्क शासन 28 विचार उत्पन्त होने लग गये थे । 
ईरान का राज्य न तुर्क साम्रांज्य के समान विशाल था, और न उसमें विभिन्‍न राष्ट्रीय- 
ताश्रों की सत्ता थी। पर उसके शाह मी इस समय तक निर्बल हो चुके थे, और उनके 
लिए अपने राज्य में व्यवस्था स्थापित रख सकना सम्भव नहीं रहा था। इसीलिए वहां 
प्रान्तीव शासक और विविध सरदार विद्रोह के लिए सदा उद्यत रहते थे। श्रठारहवीं सदी 
के भारत के समान पाइचात्य- साम्राज्यवादी देश परिचमी एशिया के इन राज्यों में भी 
अपना प्रमुत्त्व स्थापित करने के लिए तत्पर थे। उन्तीसवीं सदी में ये राज्य जो भारत के 
समान पूर्णतया यूरोपियन साम्राज्यवाद के शिकार नहीं हो गए, उसका कारण यह नहीं 
था कि इनकी राजनीतिक दशा भारत की तुलना में किसी मी प्रकार भ्रच्छी थी । इसका 
कारण केवल यह था, कि यूरोपिधत साम्राज्यवादी देशों में पारस्परिक ईर्ष्या, देष और 

प्रतिस्पर्धा के कारण किसी एक देश के लिए यह सम्भव नहीं हुआ, कि वह पर्चिमी 

एशिया के इस क्षेत्र को अपने प्रभुत्त्व में ला सके । ब्रिटेन ने इस क्षेत्र में बढ़ते हुए रूसी 

प्रभाव का प्रतिरोध किया, और फ्रांस ने ब्रिटेन के प्रमुत्व का । इन्हीं के पारस्परिक विरोध 

के कारण पश्चिमी एशिया की राजनीतिक स्वतन्त्रता कायम रह सकी, यद्यपि वह भी 

अनेक प्रकार से पाश्‍चात्य साम्राज्यवाद के प्रभाव में आरा गया। 


उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में पश्चिमी एशिया के विविध प्रदेशों की राजनीतिक 
दशा को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है-- 

तुर्को--मध्यकाल में यूरोप का बड़ा माग तुर्की, के साम्राज्य के शति था । 
ओटोमन (ोथमान या उस्मान) के नेतृत्व में तुर्क लोगों ने एशिया माइनर में अपने 
राज्य की स्थापना की थी । उसकी मृत्यु (१३२८ई०) के पश्चात्‌ र विविध तुके सुलतान 
सीरिया, अरब और ईजिप्ट में अपने ्राधिपत्य को विस्तृत करने में सफल हुए। १४५३ 
में मुहम्मद द्वितीय ने को्टेन्टिनोपल को विजय कर पुर्वी रोमन साम्राज्य का झ्त किया, 
जिसके कारण तुको के लिए पूर्वी यूरोप को ग्रपने आधिपत्य में ला सकने का मागे खुल 
गया। पन्द्रहवीं सदी में पूर्वी यूरो में भ्रास्ट्रिया के हाप्सबुग वंशी सम्राट्‌ सबसे प्रबल थे, 
जिन्हें 'पवित्र रोमन सम्राट” (होली रोमन एम्परर) का मी प्राप्त था। इटली में 
वेनिस की रिपब्लिक भी बहुत शक्तिशाली थी। दो सदियों तक वेनिस की रिपब्लिक रौर 
आस्ट्रिया के सम्राट्‌ तुर्क आक्रात्ताओं के विरुद्ध न युद्ध में व्यापृत रहे। इस काल में 
बालकन प्रायद्वीप को बड़ा भाग तुकों की ्रधीनता में आ गया, ग्रौर कुछ समय के लिए 
तो तुकं साम्राज्य की पश्चिमी सीमा यूरोप के जमेत प्रदेशों से जा लगी। १६८३ ई० में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TIES TSS SS न. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
` „६२० एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


तुरक सेनाओं ने विएना पर भी क्रमण किया, यद्यपि वे उसे जीत नहीं सकीं । पोलैण्ड के 
प्रतापी राजा जान सोविएस्की की सहायता से आस्ट्रियन सम्राट ने विएना में तुर्कों को 
परास्त किया । १६८४ ई० में ग्रास्ट्रया, पोलैण्ड और वेनिस ने मिलकर एक 'पवित्र संघ” 
का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य विधर्मी तुर्को से ईसाई यूरोप की रक्षा करना था। 
१६६६ में रूस का प्रतापी सम्राट्‌ पीटर दि ग्रेट भी इस संघ में शामिल हो गया, और 
इन चार शक्तिशाली राज्यों की सम्मिलित शक्ति के कारण तुकं लोग यूरोप में आगे नहीं 
बढ़ सके । श्रठारहवीं सदी में तुर्क साम्राज्य की शक्ति क्षीण होनी शुरू हुई। १७७४ ई० 
में रूस की साम्राज्ञी कैथराइन द्वितीय ने काला सागर के तट पर स्थित क्रीमिया के श्रन्त- 
रीप और एजाफ के समुद्र-तट के साथ के प्रदेशों को तुर्कों से जीत लिया । इस विजय का 
परिणाम यह हुआ, कि रूस की दक्षिणी सीमा काला सागर से आरा लगी, और रूस के लिए 
तुर्की के साम्राज्य में हस्तक्षेप कर सकना सुगम हो गया। 


उन्नीसवीं सदी में नैपोलियन के पतन (१८१४) के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से 

तुक साम्राज्य यूरोप में रूस के बाद सबसे श्रधिक विशाल था। यूरोप में उसकी सीमा" 

नीस्टर नदी थी, और मोल्डेविया श्रौर वेलेचिया के वे प्रदेश भी उसके अन्तर्गत थे, जो 

| श्रव रूमानिया के भ्रंग हैं। इनके दक्षिण का सम्पूर्णं बालकन प्रायद्वीप तुर्की साम्राज्य 
| में सम्मिलित था। बोस्निया, हजेगोविना, साबिया, वल्गारिया, ्रल्वानिया, ग्रीस और 
if रूमानिया- ये सब प्रदेश तुर्को के श्रधीन थे । डाल्मेटिया का समुद्र-तट और मोन्टिनिग्रो 
| का पहाड़ी राज्य--ये दो छोटे-छोटे प्रदेश ही बालकन प्रायद्वीप में ऐसे थे, जो इस समय 
i) तुकं साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं थे। ईगियन सागर के विविध द्वीप भी इस समय तुरक 
i, सुलतान की श्रधीनता में थे। यूरोप से बाहर परिचिमी एशिया के क्षेत्र में एशिया माइनर, 
ih पैलेस्टाइन, ईराक, ग्रार्मीनिया श्रौर अरब तुकं साम्राज्य के ्रन्तर्गत थे, यद्यपि श्ररव के 
he मर्स्थल के प्रदेशों में अनेक ऐसे सरदारों का शासन था, जो नाम को तुर्क सुलतान की 
ih _ श्रधीनता स्वीकार करते हुए मी क्रियात्मक इष्टि में स्वतन्त्र थे । अफ्रीका में ईजिप्ट से | 
लेकर श्रलजीरिया तक तुरक सुलतान का श्राधिपत्य स्वीकार किया जाता था । उन्नीसवीं 
{| सदी के प्रारम्मिक भाग में इस विशाल तुर्क साम्राज्य का अधिपति महभूद द्वितीय 
| (१८०६-१८३९) था, जो एक प्रगतिशील विचारों का शासक था । उसने अपने साम्राज्य 
की उन्नति श्रौर शासन-सुघार के लिए ्रनेक प्रयत्न किये, पर तुर्की पुराने जमाने की 

विकृत रूढ़ियों और धार्मिक संकीणंता में इतना फंसा हुआ था, कि महमूद के प्रयत्न प्रायः 

निरर्थक ही रहे। साथ ही, तुं साम्राज्य की रचना राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के प्रतिकूल | 

थी। उसमें अनेक जातियों, धर्मों और भाषाग्रों की सत्ता थी । समय को देखते हुए वह | 

एक श्रस्वामाविक राज्य था । राष्ट्रीयता ्रौर लोकतन्त्र शासन की जो प्रवृत्तियां 

फ्रांस की राजक्रान्ति द्वारा प्रादुर्मूत हुई थीं, वे तुके साम्राज्य के विविध प्रदेशों को भी | 

भावित कर रही थीं। महमूद द्वितीय जैसे योग्य सुलतान के लिए भी यह सम्मव 

| 


क कि वह इन प्रवृत्तियों के मुकाबिले में अपने साम्राज्य की एकता को कायम 
[स 


ईजिष्ट-_उत्तरःपूर्वी श्रफीका | 
बिन 25 अफ्रोका का यह प्रदेश पहले श्ररब साम्राज्य के ग्रन्तगंत 
अरब के खलीफाओं के अधीन 
गई थी । ग्यारहवीं सदी के अन्त में उसे सलादीन 
चशज वहां प्रायः चार सदियों तक शासन करते रहे। १५१७ ई० में यह प्रदेश ओटोमत ' 
उक साओआज्य के अन्तगंत हो गया। नैपोलियन के समय में ईजिप्ट तुकं साम्राज्य का ही 
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-अंगथा। १७९८६० में नैपोलियन ने ईजिप्ट पर श्राक्रमण कर उसकी विजय कर ली, 
यद्यपि वह उसे देर तक अपने अधीन नहीं रख सका। ब्रिटेन और तुर्की के सम्मिलित 
प्रयत्न द्वारा ईजिप्ट से नैपोलियन के ग्राधिपत्य का अन्त हुआ, और कुछ समय के लिए 
यह्‌ देश ब्रिटिश सेनाग्रों के कब्जे में रहा नैपोलियन के आधिपत्य का अन्त करने के लिए 
जो तुकं सेनाएं ईजिप्ट में आयी थीं, उनका श्रन्यतम सेनापति मुहम्मद अली था, जो जाति 
से श्रल्बानियन था । ब्रिटिश सेनाएं देर तक ईजिप्ट में नहीं रह सकीं, क्योंकि फ्रांस के 
क्रान्तिकारियों के विरुद्ध जो युद्ध इस समय यूरोप में जारी थे, उनके कारण ब्रिटेन के लिये 
इस सुदूरवर्ती प्रदेश को अपने कब्जे में रख सकना सम्भव नहीं रहा था। मुहम्मद ग्रली 
ने इस स्थिति से लाम उठाया, और वहां के शासन सूत्र को अपने हाथों में ले लिया। 

तुर्की सुलतान ने भी उसे ईजिप्ट का सूबेदार स्वीकार कर लिया (१५०५) । यद्यपि नाम 
को मुहम्मद अली तुर्की की श्रधीनता स्वीकार करता था, और सुलतान की दृष्टि में 
उसकी स्थिति एक सूबेदार की थी, पर वस्तुतः वह एक स्वतन्त्र शासक था। उसकी 

"स्थिति ठीक वही थी, जो मुगल साम्राज्य के पतन के समय में हैदराबाद के निजाम की 

| थी । मुहम्मद अली एक झुयोग्य शासक था। आधी सदी केलगभग (१८०५-१७४९) वह 

ईजिप्ट का कर्णधार रहा । इस सुदीर्घ काल में उसने न न केवल ईजिप्ट के शासन में ग्रनेक 
महत्त्वपूर्णं सुधार किये, अपितु अपने राज्य के विस्तार पर भी ध्यान दिया । १८२० ई० 
में उसने सूडान पर गाक्रमण किया, और इस देश के उत्तरी प्रदेशों को जीत कर अपने 
अधीन कर लिया। १८३१ ई० में उसने श्रपने पुत्र इब्राहीम को सीरिया की विजय के' 
। लिए भेज!। सीरिया भी इस समय तुर्क साम्राज्य के अन्तर्गत था, और उस पर ग्राकमण 
| करना एक प्रकार से अपने अधिपति (तुर्क सम्राट्‌) के विरुद्ध विद्रोह करना था। तुर्क 
सुलतान के लिए यह सुगम नहीं था, कि बह मुहम्मद श्रली की सुसंगठित सेना को परास्त 
कर सकता। पर इस अवसर पर ब्रिटिश लोगों ने उसकी सहायता की । ब्रिटेन यह नहीं 
| चाहता था, कि तुर्क साम्राज्य में किसी भी प्रकार से क्षीणता श्राये | तुर्की की शक्ति के 
| क्षीण होने का यह परिणाम होता, कि रूस को बालकन प्रायद्वीप के प्रदेशों को अपने 

४ प्रभत््व में ले आने का अवसर मिल जाता। ब्रिटेन के विरोध के कारण मुहम्मद अली 

' सीरिया को नहीं जीत सका, और उसे ईजिप्ट तथा सूडान के शासन से ही सन्तुष्ट रहना 
पड़ा । मुहम्मद भ्रली के कत्‌ त्त्व के कारण उन्नीसबीं सदी के पूर्वार्धे में ईजिप्ट एक ग्रच्छा 
शक्तिशाली और महत्त्वपूर्ण राज्य बन गया था, प्रोर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी 
स्थिति तुर्की के साम्राज्य की तुलना में विशेष कम नहीं रही थी | मुहम्मद अली को मृत्यु 
के बाद ईजिप्ट का शासन उसके वंशजों के हाथों में ही रहा। 


` सुडान--ईजिप्ट के दक्षिण में सुडान की स्थिति है। श्ररतर साम्राज्य के उत्कष के 
दिनों में इस प्रदेश के राज्य भी अरबों द्वारा जीत लिये गये थे, और वहां भी अनेक प्ररव 
राज्यों की स्थापनां हो गई थी । ईजिप्ट के साथ सुडान का व्यापार-सम्बन्ध विद्यमान था। 
ईजिप्ट के व्यापारी सूडान से हाथीदांत, गोंद, पंख, सोना आदि खरीदते, भर बदले में 
विविध प्रकार का तैयार माल वहाँ के निवासियों को बेचा करते । सूडान गुलामों के व्या- 
पार का भी महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, जहां से नीग्रो लोगों को बड़ी संख्या में पकड़ कर तुकं 
साम्राज्य और यूरोप के प्रदेशों में बेचा जाया करता था । १८२० ई०में ईजिप्ट के शासक 
मुहम्मद अली ने सूडान पर श्राक्रमण किया, और उसके उत्तरी प्रदेशों पर अपना शासन 
स्थापित कर लिया । इस विजय का उद्देश्य आर्थिक लाम था। यह समझा जाता था, कि 
| सूडान में सोने की प्रचुरता है, और श्रन्य बहुमूल्य: खनिज पदार्थ भी वहां प्रचुर मात्रा में 
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६२२ एशिया (पर्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


विद्यमान हैं । ईजिप्ट की अधीनता में सूडान ने अच्छी उन्तति की । इस प्रदेश में सुब्यव- 
स्थित शासन की स्थापना में इससे बहुत सहायता मिली । 


उत्तरी भ्रफ्रीका--इजिप्ट और सूडान के अतिरिक्त उत्तरी भ्रफ़ीका के कतिपय 
अन्य प्रदेश भी उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में विशाल तुर्क साम्राज्य के श्रन्तर्गत थे। सोलहवीं- 
सदी के शुरू तक ये प्रदेश श्ररवों के ्रधीन थे। हजरत मुहम्मद की मृत्यु के वाद खलीफाश्रों के. 
नेतृत्व में अरबों ने अपने विशाल साम्राज्य का किस प्रकार निर्माण किया, इसका उल्लेख 
पहले किया जा चुका है। तुर्को के श्राक्रमणों के कारण जैसे अरबों के शासन का श्रन्यत्र 
रन्त हुआ, वैसे ही उत्तरी श्रफ़ीका में भी हुआ । ग्रोटोमन तुर्को द्वारा कोन्सटेन्टिनोपल 
की विजय से पूर्व ही १५१८ ई० में तुर्क सेनाग्रों ने ईजिप्ट को जीतने के श्रनन्तर पश्चिम की 
ओर बढ़ते हुएं श्रल्जी रिया पर श्राक्रसण किया था, श्रौर उसे भी जीत लिया था। इन सेनाग्रों 
का प्रधान सेनापति खंरलदीन वारवरोसा था । तुरक सुलतान ने उसे भ्रल्जी रिया का सूबेदार 
नियत किया, और 'वे-उल-वे' की उपाधि से विभूषित किया। खैरलदीन ने उत्तरी ग्रफ्रीका 
के अन्य प्रदेशों पर भी अनेक भ्राक्रमण किये, और धीरे-धीरे ट्रिपोली और ट्यूनिस के 
प्रदेश भी तुकं साम्राज्य के थ्रन्तगंत हो गये । इस प्रकार उत्तरी भ्रफ़ीका में ईजिप्ट के 
श्रतिरिवत तीन श्रन्य भी प्रदेश ऐसे थे, जो श्रोटोमन तुर्क साम्राज्य के अधीन थे। इनके 
शासक तुक साम्राज्य के सूबेदारों की स्थिति रखते थे, यद्यपि ये सूवेदार वंशक्रमानुगत 
होते थे, और क्रियात्मक इष्टि से ये स्वतन्त्र राजाग्रों के समान श्रपने-अपने प्रदेशों 
का शासन किया करते थे। श्रठारहवीं सदी में जब तुर्क सुलतानों की शक्ति निबेल होने. 
लगी, तो उत्तरी भ्रफ्रीका के ये राज्य ्रधिक-ग्रधिक स्वतन्त्र होते गये । उन्नीसवीं सदी के 
प्रारम्भ तक यह स्थिति श्रा चुकी थी, कि ट्रिपोली, ट्यूनिस गीर ग्रल्जीरिया के शासक 
ईजिप्ट के पाशा की तुलना में भी श्रविक स्वतन्त्र थे । यद्यपि भ्रव भी वे तुर्क सुलतानों को 
अपना भ्रधिपति मानते थे, पर वस्तुतः उनके शासन पर सुलतान का कोई भी नियन्त्रण 
नहीं के गया था। इन्हीं राज्यों को इस काल के इतिहास में 'बर्बरी' राज्य लिखा 
जाता है। 


साइप्रस--भूमध्य सागर के पूर्वी क्षेत्र में एशिया माइनर के समुद्रतट के समीप 
के प्रायः सभी रीप उन्नीसबीं सदी के प्रारम्भ में तुकं साम्राज्य के अन्तर्गत थे । इन हीपों में 
साइप्रस प्रमुख है । यह द्वीप तुर्की से केवल ४० मील की दूरी पर स्थित है। प्राचीन काल 
मे वहां ग्रीक लोगों का निवास था, और वहां के निवासी सभ्यता, संस्कृति ्रादि की 
प्ट से भी ग्रीक ही थे। ईसाई रॅम के प्रादुर्भाव के ्रनन्तर वहां भी इसका प्रचार हु, 
और श्रन्य ग्रीक प्रदेशों के समान साइप्रस का चर्च भी पूर्वी श्रोर्थोडोक्स चर्च के अधीत 
रहा। मध्यकाल में जब ओटोमन तुर्को ने पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में अपनी शक्ति का 
विस्तार किया, तो साइप्रस भी उनके ग्राक्रमणों से नहीं बच सका । १५६१ ई० में उसे 
भी तुकं लोगों ने विजय कर लिया । इस समय से तुर्क लोग भी वहां बसने शुरू हुए, जिसके 
कारण वहां की ५,३ १,००० आबादी में इस समय मी तुर्क लोगों की संख्या ८०,००० 
लगभग है। उन्तीसवीं सदी के प्रारम्भ में भी यह द्वीप तुको के ्रधीन था, और अन्य तुर्क 
प्रदेशों के समान वहां भी सुलतान द्वारा नियुक्त सूबेदार शासन किया करते थे । 

सीरिया रौर लेबेनान- ये प्रदेश भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित हैं, और 
इनकी उत्तरी सीमा तुर्की के साथ लगती है। भौगोलिक दृष्टि से इन देशों के विविध क्षेत्रों 


मे हैं। समुद्रतट के साथ-साथ का प्रदेश बहुत उपजाऊ है, जिसमें जैतून, 
सन्तरे, केले, सब्जी आदि की खेती प्रचुर मात्रा में होती है । यह प्रदेश चौड़ाई में २० मील 
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उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में पश्चिमी एशिया की दशा ६२३ 


के लगभग है । इसके पूर्व में अनेक पर्वतमालाएँ हैं, जो उत्तर से दक्षिण की ओर दूर तक 
चली गई हूँ । इन पहाड़ियों के पूर्व का प्रदेश एक पथार के रूप में है, जो खेती के लिए 
बहुत उपयुक्त है | इसके दक्षिण-पूर्व में सीरिया के मरुस्थल की स्थिति है, जो दक्षिण की 
श्रोर श्ररब के रेगिस्तान से जा लगा है। इस भौगोलिक क्षेत्र में सीरिया ग्रौर लेबनान 
नाम के दो राज्यों की स्थिति है, पर इनका पृथक्‌ रूप से निर्माण बीसवीं सदी के प्रथम 
महायुद्ध (१६१४-१८) के बाद ही हुआ था। १९६१ की जनगणना के अनुसार सीरिया 
की जनसंख्या ५०,६७,००० है, ओर लेवेनान की १८,२२,०००। इन राज्यों के निवा- 
सियों की बहुसंख्या (सीरिया में ६०% और लेबेनान में ६५ प्रतिशत) अरब जाति की है, 
जो इस्लाम की अनुयायी है । शेष लोग ईसाईऔर यहूदी धर्मों को मानने वाले हैं । जातीय 
दृष्टि से इन ईसाइयों में श्रनेक विभिन्‍नताएं हैं। | 

हजरत मुहम्मद के ग्रनुयायियों ने सातवीं सदी ईस्वी में जब अपने साम्राज्य का 
विस्तार प्रारम्भ किया, तो सीरिया और लेवेनान को जीतने में उन्हें भ्रधिक समय नहीं 
लगा । इससे पूर्व ये प्रदेश पूर्वी रोमन साम्राज्य के ग्रन्तर्गंत थे । ६३६ ई० में अरबों ने 
डमास्कस (सीरिया की राजधानी) को जीत लिया, और एक सदी के लगमग (६६१-७५०) 
तक यह नगर खलीफाग्रों की राजधानी रहा | बाद में खलीफत की राजधानी बगदाद हो 
गई। अरब साम्राज्य के पतन के काल में ये प्रदेश कमी बगदाद के खलीफाओं के धीन 
रहे, श्रौर कभी ईजिप्ट के खलीफाओं के । ग्रोटोमन तुर्क लोगों ने श्रपने विशाल साम्राज्य 
की स्थापना करते हुए १५१६ ई० में इन प्रदेशों की मी विजय कर ली । तब से १६१८ 
ई० तक ये प्रदेश तुर्की साम्राज्य के ही श्रन्तगंत रहे। तुर्क सुलतानों ने इन प्रदेशों को 
अनेक सूबों में विभक्त किया हुआ था, जिनके सूवेदार उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए जाते 
थे। क्योंकि ये प्रदेश तुर्की के बहुत समीप थे, श्रतः इनके सूबेदार उस ढंग से स्वतन्त्र 
आचरण नहीं कर सकते थे, जैसे कि ईजिप्ट, श्रल्जीरिया आदि सूदूरवर्ती प्रदेशों के शासक । 
तुर्को के शासन के समय में इन प्रदेशों का शासन पर्याप्त रूप से सुव्यवस्थित था,. और 
इनके अनेक नगर अच्छे समृद्ध थे । समुद्रतट के समीप एलेप्पो, सिडोन श्रादि ्रतेक नगर 
विद्यमान थे, जो विदेशी व्यापार के प्रख्यात क्केन्द्र थे । 


यह स्थिति थी, जबकि श्रठारहवीं सदी के श्रन्त में नैपोलियन बोनापार्ट ने ईजिप्ट 
की विजय के ग्रनन्तर लेवेनान श्रौर सीरिया पर भी आक्रमण किया, ग्रौर उन्हें अपने 
अधिकार में कर लिया । पर नैपोलियन न इन प्रदेशों को देर तक अपने प्रभुत्व में रख 
सका, और न ईजिप्ट को । किस प्रकार मुहम्मद अली ने १८०५ ई० में ईजिप्ट में अपनी 
सत्ता स्थापित की, इसका उल्लेख इसी अध्याय में ऊपर किया जा चुका है। अपनी शक्ति 
को बढ़ाते हुए उसने इन प्रदेशों पर भी ग्राक्रमण किया, और उन्हें जीत कर अपने अ्रधीन 
कर लिया। इनका शासन करने के लिये उसने अपने पुत्र इब्राहीम पाशा को नियुक्त 
किया, जिसने १८३१ से १८४० तक इन प्रदेशों का शासन किया । इब्राहीम पाशा इन 
प्रदेशों के शासन के सम्बन्ध में मुहम्मद अली के अधीन था, और मुहम्मद अली नाम को 


तुके सुलतान की भ्रधीनता स्वीकृत करता था। पर तुके सुलतान को यह पसन्द नहीं था, . | 


कि उसका एक सूबेदार इस प्रकार स्वतन्त्र व स्वच्छन्द रूप से शासन करे, और तुर्की के 
समीपवर्ती इन प्रदेशों को भ्रपने प्रभुत्त्व में ले आये । उन्नीसवीं सदी की यूरोपियन राज- 
नीति में ब्रिटिश लोगों को भी यह ग्रभीष्ट था, कि तुकं साम्राज्य की शक्ति क्षीण न होनेः 
पाए। परिणाम यह हुआ, रिः १८४० ई० में ब्रिटेन और तुर्की की सम्मिलित शक्ति ने 
सीरिया के क्षेत्र से ईजिप्ट के शासन का अन्त कर दिया। उन्नीसवीं संदी के प्रारम्भिक 
वर्षो में सीरिया और लेवेनान ईजिप्ट के ्रधीन थे, और १८४० के बाद तुर्की के । 
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६२४ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


ईराक--युफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों की घाटी अत्यन्त प्राचीन काल में एक उन्नत 
च समृद्ध सभ्यता की केन्द्र थी। वर्तमान समय का ईराक इसी घाटी में स्थित है, यद्यपि इसमें 
कतिपय ऐसे प्रदेश भी सम्मिलित हैं, जो इस घाटी के उत्तर में हैं, और पर्वत-प्रधान हैं। 
इसका क्षेत्रफल १,७२,००० वर्गमील है, और इसकी जनसंख्या ७२ लाख के लगभग है। 
बसरा, बगदाद ग्रौर मोसल जैसे समृद्ध नगर भी इसी देश में स्थित हैं । इसके बहुसंख्यक 
निवासी श्ररब हैं, और इस्लाम के श्रनुयायी हैं। सातवीं सदी ईस्वी में जब श्ररब लोगों ने 
अपने साम्राज्य का विस्तारःप्रारम्भ किया, तो उन्होंने ईराक को भी जीत लिया । इससे 
पूर्व यह प्रदेश ईरान के राजाओं के श्रधीन था। ७६२ ई० में अरब के खलीफाओं ने 
बगदाद को अपनी राजधानी बनाया, जिसके कारण यह नगर अ्र रब सभ्यता और संस्कृति 
का प्रधान केन्द्र वन गया । अब्बासी वंश के खलीफाग्रों की राजधानी बगदाद ही थी। 
बाद में जब इन खलीफाओं के विशाल साम्राज्य में श्रव्यवस्था उत्पन्न होने लगी, और 
कोर्डोवा, करो आदि में श्रन्य खलीफतों की स्थापना हो गई, तो बगदाद के खलीफाओं 
का राजनीतिक महत्त्व बहुत कम रह गया । दसवीं सदी के तुर्क श्राक्रान्ता ईराक की 
विजय में समर्थ हुए, जिसके कारण बगदाद के खलीफागओं की राजनीतिक शक्ति सर्वया 
hl नष्ट हो गई। यद्यपि इसके बाद भी उनका धामिक महत्त्व काथम रहा, पर इस प्रदेश की 
| राजनीतिक शक्ति अब तुर्को के हाथों में श्रा गई थी । १२५८ ई० में बगदाद पर मंगोलों 
ft ने आक्रमण किया और उसे नष्ट कर दिया। मंगोल साम्राज्य के क्षय के काल में जव ओ- 
| टोमन तुर्को ने एशिया माइनर में श्रपना प्रभुत्व स्थापित क्रिया, तो उन्होंने ईराक को भी 
ih: ह जीत लिया। सोलहवीं से ग्रडारहवीं सदी तक परिचमी एशिया के क्षेत्र में दो प्रधान राज- 
| नीतिक शक्तियों की सत्ता थी, ओटोमन तुरक साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य। ईराक 
। का प्रदेश इन दोनों साम्राज्यों के वीच में पड़ता था, ग्रतः यह स्वाभाविक था कि इस पर 
| अपना म भुतव स्थापित करने के लिये इन दोनों साम्राज्यों में संघर्ष हो। इस संघषं में 
रन्त में ्रोटोमन तुर्को की विजय हुई, जिसके कारण १६३८ ई० के वाद यह प्रदेश प्रायः 
तुर्को की ही ग्रधीनता में रहा तुकं सुलतान इसका शासन करने के लिये एक सूवेदार की 
| | नियुक्ति किया करते थे, जो तुकं साम्राज्य की भ्रधीनता में इस प्रदेश का शासन किया 
करता था। क्योंकि यह प्रदेश भी तुर्की के बहुत समीप था, ग्रतः इसके सुवेदार ईजिप्ट 
और ग्रल्जीरिया ग्रादि के सूवेदारों के समान स्वतन्त्र आ्राचरण नहीं कर सकते थे । उन्नी- 
सवी सदी के प्रारम्भ में ईराक़ की यही स्थिति थी । वह तुकं साम्राज्य का एक ग्रंग था, 

ओर उसका शासन तुकं सुलतान द्वारा नियुक्त सूबेदार के हाथों में था। 


जोडंन--पर्चिमी एशिया के क्षेत्र में वर्तमान समय में जोर्डन नाम के एक 
राज्य की सत्ता है, जिसकी उत्तरी सीमा सीरिया के साथ लगती है। इसके दक्षिण 
में सौदी अ्रेविया की स्थिति है, और पूर्व में ईराक के राज्य की । जोडन का राज्य 
जोडन नदी के दोनों तटों पर स्थित है, और .उसका कुल क्षेत्रफल ३७,५०० वर्गमील 
कै लगभग है। क्योंकि यह प्रदेश प्रायः मरुस्थल के रूप में है, श्रत: इसकी जनसंख्या 
१5 लाख से भी कम है । यहां के बहुसंख्यक निवासी इस्लाम के अनुयायी हैं, यद्यपि एक 
लाख के लगमग ईसाई लोगों का भी इसमें निवास है। 


“ इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास का यहां उल्लेख करना उपयोगी नहीं होगा। सि- 
h कन्दर ने इसे भी जीत कर अपने अधीन किया था, और जब उसका साम्राज्य खण्ड-खण्ड 
हो गया, तो पश्चिमी एशिया के प्रदेशों में सैल्युकस ने अपना जो स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
किया, जोर्डन उसके श्रन्तर्गत था। इस काल में इस प्रदेश में भनेक ग्रीक नगर स्थापित 
इए, जिनमें फिलेडेल्फिया (वर्तमान नाम अ्रम्मन) और गेरासा (वर्तमान नाम जेरश) 
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उन्तीसवीं सदी के प्रारम्भ में पश्चिमी एशिया की दशा ६२५ 


प्रधान थे । रोमन साम्राज्य के विकास के समय यह प्रदेश रोम के अधीन हो गया । त्राजन 
(६८-११७ ई०) जैसे शक्तिशाली रोमन सम्राट्‌ ने जब अपने विशाल साम्राज्य का पुनः 
संगठन किया, तो अरब के क्षेत्र में उसने एक नया सूरा बनाया, जिसे ग्ररेबिया-पेट्रिया कहते 
थे। जोडन भी इस सूबे के ग्रन्तर्गत था । पांच सदी के लगमग तक यह प्रदेश रोमन सा- 
राज्य के ग्रधीन रहा, जिस काल में इसने अच्छी उन्नति की । इस समय यहां ईसाई धर्म 
का भी प्रचार हुश्रा। छठी सदी ईस्वी में इस प्रदेश पर अरब कवीलों के आक्रमण शुरू 
हुए, जिनके कारण इसका पूर्वी भाग अरबों के हाथों में चला गया। सातवीं सदी में इस्लाम 
के प्रादुर्माव के समय यह प्रदेश मुसलमानों द्वारा जीत लिया गया, और विशाल अरब 
साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। मध्यकाल में जोर्डन का प्रदेश ग्ररब साम्राज्य के ही 
ग्नन्तर्गंत रहा, और उसके खलीफा इस पर भी शासन करते रहे । पश्चिमी एशिया के क्षेत्र 
में जब ओटोमन तुर्को का उत्कर्ष हुआ, तो यह प्रदेश भी उनके श्रधीन हो गया । पर तुर्क 
सुलतानों ने जोडन को एक पृथक्‌ सूबे के रूप में संगठित नहीं किया। इसके कुछ प्रदेश 
डमास्कस (सीरिया) के सूबे के न्तर्गत थे, कुछ बैरूत (लेबनान) के सूबे के, ओर कुछ 
जेरुसलम के। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में भी जोडन की यही स्थिति थी। वह तुरक 
साम्राज्य का एक ग्रंग था, और शासन की इष्टि से उसके विभिन्न प्रदेश तुक साम्राज्य के 
विभिन्न सूबों के ग्रन्तर्गत थे । 


इजराईल-_वतंमान समय में पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में एक श्रन्य स्वतन्त्र राज्य 
की सत्ता है, जिसे इजराईल कहते हैं । यह एक छोटा-सा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल केवल 
७,९६३ वर्गमील है। इसका निर्माण पाश्चात्य देशों के प्रयत्न से बीसवीं सदी में इस 
प्रयोजन से किया गया था, कि विश्व के विविध देशों में बिखरे हुए यहूदी लोगों को भ्रपना 
एक राष्ट्र बनाने का ्रवसर मिल सके | श्रत्यन्त प्राचीन काल में यही प्रदेश यहूदी जाति 
की मातृभूमि व धर्मभूमि था। इसकी स्थिति जोडन के पश्चिम में है। मध्यकाल में 
इजराईल का प्रदेश श्ररब साम्राज्य में सम्मिलित था, और झोटोमन तुको के उत्कष के 
अ्रनन्तर विशाल तुर्क साम्राज्य के श्रन्तगंत हो गया था। उन्तीसवीं सदी के प्रारम्म काल 
में इस पर तुकों का ही श्राधिपत्य था । 


भ्ररब--ग्ररब प्रायद्वीप क्षे त्रफल की इष्टि से भारत के प्रायः बराबर है। इसका 
क्षेत्रफल ग्यारह लाख वर्गमील के लगभग हैं। पर क्योंकि इसकी श्रधिकांश भूमि मरुस्थल 
के रूप में है, श्रत: इसकी श्रावादी भारत की तुलना में बहुत कम है। अब तक अरब की 
बाकायदा जनगणना नहीं की जा सकी है, पर यह अनुमान किया जाता है, कि इस देश 
की जनसंख्या एक करोड़ के लगभग है। इस प्रायद्वीप के उत्तर-पर्चिम में जोडन, उत्तर 
में ईराक, पर्चिम में लाल सागर, दक्षिण में ्ररव सागर और पूवे में ईरानं को खाड़ी को' 
स्थिति है । यद्यपि धामिक, भौगोलिक ग्रौर जातीय दृष्टि भ प्रायद्वीप में एकता विद्य- 
मान है, पर राजनीतिक दृष्टि से यह प्रदेश श्रभी एक नहीं हुआ है । वर्तमान समय में 
राजनीतिक दृष्टि से इस प्रदेश के निम्नलिखित विभाग हैं--सौदी अरेबिया, येमन, अदन 
आर अदन का संरक्षित राज्य, मस्कत श्रौर ओमन, कतार, बहराइन, कुर्वत और ईरान 
की खाड़ी पर स्थित कतिपय अन्य शेखडम (शेखों द्वारा शासित राज्य) । इनमें से येमन और 
अदन के राज्य ग्ररव प्रायद्वीप के दक्षिण-पश्चिमी कोने पर स्थित हैं, और मस्कत, ओमन, 
कतार श्रादि ईरान की खाड़ी के साथ-साथ । ग्ररव प्रायद्वीप का वड़ा भाग सौदी अरेबिया 
के राज्य में है, जिसका इस्लाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्त्व है, क्योंकि मक्का और 
मदीना जैसे पवित्र मुस्लिम तीर्थस्थान इसी राज्य में स्थित हैं। सम्पूर्ण मुस्लिम जगत्‌ से. 
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६२६ एशिया (परिचिमी श्रौर दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


तीर्थयात्री इन स्थानों पर आते हैं। इस्लाम का प्रादुर्माव इसी क्षेत्र में हुआ था, और 
इसी को केन्द्र बना कर अरब लोगों ने अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। 


हजरत मुहम्मद से पहले अरब प्रायद्वीप के निवासी अनेक कबीलों में विभक्त थे, 
जो आपस में लड़ते रहते थे। मुहम्मद ने जहां एक नवीन धर्मे का प्रारम्भ किया, वहां 
अरब के विविध कबीलों को एक सूत्र में संगठित भी किया, जिसके कारण इस देश में 
राजनीतिक एकता की स्थापना हुई । खलीफाश्रों का शासन सम्पूर्ण अरब पर विद्यमान | 
था, यद्यपि मुहम्मद की मृत्यु के आधी सदी बाद के लगभग उनकी राजधानी सीरिया के | 
क्षेत्र में डमास्कसं नगरी हो गई थी । खलीफत के केन्द्र के बगदाद में चले जाने पर भी 
श्ररव मुस्लिम खलीफाग्रों के शासन में रहा । पर जव तुर्क ग्रौर मंगोल श्राक्रमणों के 
कारण बगदाद के खलीफाओं की शक्ति क्षीण हो गई, तो श्रव प्रायद्वीप पर उनका प्र मृत्त्व 
बहुत शिथिल हो गया । श्रोटोमन तुकं जिस प्रकार ईराक, सीरिया और ईजिप्ट श्रादि 
पश्चिमी एशिया के श्रन्य प्रदेशों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने में समर्थ हुए, वैसे 
ही अरब प्रायद्वीप को भी उन्होंने अपने श्रधिकार में कर लिग्रा। पन्द्रहवीं और सोलहवीं 
| सदियों में यह प्रायद्वीप श्रोटोमन तुं साम्राज्य के श्रन्तगंत रहा । पर जब इस साम्राज्य 
\) की शक्ति भी शिथिल होनी शुरू हुई, तोअरव के क्षेत्र में कासिम नाम के एक वीर पुरुष 
ने तुर्क सूवेदार को बहिष्कृत कर वहां श्रपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने में सफलता 
। प्राप्त कर ली (१६३३ ई०) । कासिम और उसके उत्तराधिकारी इतिहास में 'इमाम' के 
Th नाम से प्रसिद्ध हूँ । वे जहाँ अरव प्रायद्वीप के शासक थे, वहां श्ररवों के धर्माचार्य भी शे। 
||. इन्हीं के शासन में श्रठारहवीं सदी में एक नये सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ, जिसे वहावी 
i कहते हैं। इसका प्रवरतंक मुहम्मद इब्न अब्दुल वहाव था, जिसने दूर-दूर तक यात्राएं 'की 
| थीं। अपनी यात्राग्रों में उसने यह अनुमव किया, कि इस्लाम का वर्तमान स्वरूप पैगम्बर 
| मुहम्मद की शिक्षाओं से बहुत दूर हटगया है, श्रौर यह-प्रावश्यक है कि उसमें सुंधार करके 
! इस्लाम के विशुद्ध रूप की पुन:स्थापना की जाए। उसकी कन्या का विवाह मुहम्मद इब्न 
| | सऊद नाम के एक राजा के साथ हुआ था, जो कि मध्य अरब के एक छोटे-से राज्य का 
शासक था। इब्न सऊद क राजवंश का सम्बन्ध अरब के इमाम (कांसिम के वंशज) के ' 
साथ भी था, जिसकी वह श्रधीनता स्वीकार करता था । इब्न सऊद के साथ विवाह- 
सम्वन्ध (१७६५ ई०) के कारण मुहम्मद इब्न श्रश्दुल वहाब को एक राजनीतिक शक्ति 
का सहयोग भी प्राप्त हो गया था, जिसका उपयोग कर उसने अपने धर्म का प्रचार करने 
में विशेष तत्परता प्रदशित की वहाबी लोगों में वही जोश और उत्साह था, जो सातवीं 
सदी के अरबों में था । राजशक्ति का प्रयोग कर वहावी सम्प्रदाय के अनुयायियों ने श्ररब 
मे अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया । इब्न सऊद का सम्बन्ध कासिम द्वारा स्थापित राज- 
वश क साथ भी था। वस्तुतः, उसका वंश कासिम के वंश की ही एक शाखा था। धीरे-धीरे 
वहावी सम्प्रदाय की शक्ति बहुत बढ़ गई, और इब्न सऊद का राज्य अरब प्रायद्वीप में 
सवप्रधान हो गया । १८०१ ई० में वहाबियों ने ईराक पर ग्राक्रमण करकर्वेला की विजय 
कर ली और १८०३ में मक्का पर भी उनका श्रधिकार स्थापित हो गया। १८०६ में 
उन्होंने मदीना को भी जीत लिया। इन विजयों के कारण वहाबी सम्प्रदाय और इब्त 
सऊद के उत्त राधिकारियों के राज्य की शक्ति बहुत बढ़ गई | 


पर वहावियों का यह उत्कं न ग्रोटोमन तुर्क सुलतान सह सकता था, और त 
ईजिष्ट का शासक मुहम्मद ्रली । १८०५ ई० में मुहम्मद अली ने ईजिप्ट में श्रपनी सत्ता 
की स्थापना कर ली थी, यह हम ऊपर लिख चुके हैँ । तुर्क सुलतान की सहमति सें 
उहमम्द अली ने १८११ ई० में एक सेना अरब पर ्राक्रमण करने के लिये भेजी, जिसका 
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उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में पश्चिमी एशिया की दशा ६२७ 


मुकाबिला कर सकना वहावी राज्य के लिये सुगम नहीं था। ग्राठ साल तक निरन्तर 
युद्ध के श्रनन्तर वहाबी लोग ईजिप्ट की सेना द्वारा परास्त हो गए, और उनके राज्य की 
“राजधानी रियाध पर ईजिप्सियन सेना का कब्जा हो गया । इस दशा में वहाँ के राजा 
के सम्मुख केवल यही मार्ग शेष रह गया, कि वह तुकं सुलतान की श्रधीनता स्वीकार कर 
ले । इस प्रकार उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में अरब प्रायद्वीप भी तुरक साम्राज्य में 
सम्मिलित था, और वहां के शासक तुर्क सुलतान के श्राधिपत्य को स्वीकार करते थे । पर 
तुर्क सुलतान का यह्‌ आधिपत्य बहुत सुरढ़ नहीं था, क्योंकि श्रर की विजय का प्रधान 
श्रेय मुहम्मद अली को ही था, जो ईजिप्ट में एक स्वतन्त्र राजा के समान शासन कर रहा 
था । तुकं सुलतान की तुलना में ईजिप्ट के पाशाग्रों का ग्ररव प्रायद्वीप पर इस समय कहीं 
अधिक प्रभुत्व था। 


ईरान--पर्चिमी एशिया के क्षेत्र के जिन प्रदेशों का ग्ब तक हमने उल्लेख 
किया है, वे सब प्रायः ओोटोमन तुकं साम्राज्य के प्रमुत्त्व या प्रमाव में थे। पर इस क्षेत्र 
का एक अन्य महत्त्वपूर्ण राज्य ईरान है, जो तुर्क साम्राज्य के ग्रन्तर्गंत नहीं था। ईरान 
एक विशाल देश है, जिसके उत्तर में रूस, दक्षिण में ईरान की खाड़ी, पश्चिम में ईराक 
और तुर्की, और पूर्व में अफगानिस्तान व पाकिस्तान की सत्ता स्थिति है। ईरान 
के बहुसंख्यक निवासी जाति से ईरानियन या पशियन हैं, और विशाल श्रार्य जाति की 
श्रन्यतम शाखा कहें जा सकते हैं। उनकी भाषा ईरानी या फारसी है, जो आआार्य परिवार 
की भाषाओं में से एक है। विदेशी ग्राक्रमणों के कारण ग्ररव, तुके और मॅगोल लोगों का 
भी वहां निवास है, यद्यपि ग्ब वे वहां की ईरानियन जनता के ही अंग बन गये हैं। धर्म 
की दृष्टि से ईरान की प्रायः सम्पूर्ण जनता इस्लाम के शिया सम्प्रदाय की अनुयायी है । 


पर्चिमी एशिया के ग्राधुनिक इतिहास की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए हम 
ईरान के पुरातन इतिहास की मुख्य बातों का उल्लेख कर चुके हैं। चौदहवीं सदी के 
अन्तिम भाग में ईरान तैमूर लंग के विशाल साम्राज्य के ग्रन्तर्गंत था । पश्चिम में ईराक 
से शुरू कर यह साम्राज्य उत्तर-पूर्व में ्रावसस और जेक्सटंस नदियों तक विस्तृत था। 
समरकन्द इसकी राजधानी थी । तैमूर लंग के उत्तराधिकारी शाह रूख (१४०५-१४४७) 
की मृत्यु के बाद यह साम्राज्य खण्ड-खण्ड होना शुरू हो गया, ग्रौर ईराक तथा ईरान के 
प्रदेश उसकी अ्रधीनता में नहीं रह गये। कुछ समय तक ईरान में श्रव्यवस्था मची रही, 
जिसका अन्त इस्माईल नाम के वीर ईरानी तेता द्वारा किया गया। १५०८ ई० तक 
इस्माईल ने अपनी शक्ति को मली-मांति स्थापित कर लिया था, और सम्पूर्ण ईरान 
उसकी श्रधीनता में भ्रा गया था। इस्माईल द्वारा स्थापित साम्राज्य में हीरात (अफगा- 
निस्तान) और ईराक के भी कुछ प्रदेश सम्मिलित थे। इस वीर पुरुप द्वारा ईरान में 
जिस राजवंश की स्थापना की गई, वह'सफावी कहलाता है। इस समय ईरान के पश्चिम 
में शक्तिशाली श्रोटोमन तुकं साम्राज्य की सत्ता थी, जिसका शासन एंशिया माइनर, 
सीरिया, ईजिप्ट श्रादि अनेक प्रदेशों पर विद्यमान था। क्योंकि इन दोनों साम्राज्यों की 
सीमाएं एक दूसरे से मिलती थीं, ग्रतः यह स्वाभाविक था कि इनमें संघर्ष का प्रारम्भ 
हो। यह संघर्ष मुख्यतया ईराक के सम्बन्ध में था, जिसे ये दोनों ही अपनी श्रधीनता में 
लाने के लिये प्रयत्नशील थे। ईरानी साम्राज्य के निवासी शिया सम्प्रदाय के ग्रनुयायी 
थे, और तुकं साम्राज्य के लोग सुन्ती सम्प्रदाये के । यह भी इनके संघर्ष में एक महत्त्वपूर्ण 
कारण था। § 
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६२८ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


सफावी वंश के ईरानी राजाओं में शाह अब्बास (१५८७-१६२९) सबसे प्रसिद्ध 
है। उसके समय में ईरान का साम्राज्य उन्नति और वैभव की चरम सीमा को पहुंच गया 
था । शाह श्रब्वास एक योग्य शासक था, और अपने राज्य में.सुव्यवस्थित शासन स्थापित 
करने में उसने. श्रच्छी सफलता प्राप्त की थी । वह भारत के मुगल बादशाह अकबर और 
जहांगीर का समकालीन था, ग्रौर उन्हीं के समान योग्य भी था । यूरोपियन लोगों ने इस 
समय तक प्राच्य देशों में आना-जाना प्रारम्भ कर दिया था, और वे इन देशों के साय 
व्यापार-सम्बन्ध स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील थे । अनेक यूरोपियन राजदूत शाह 
श्रव्वास के दरवार में भी आये, और उन्होंने ईरान के क्षेत्र में व्यापार करने के सम्बन्ध 
में श्रनेकविध सुविधाएं प्राप्त कीं । १७२१ ई० तक ईरान में सफावी राजाओं का शासन 
कायम रहा, और इस काल में वे जहां पर्चिम में ग्रोटोमन तुकं साम्राज्य के साथ संघर्ष 
में तत्पर रहे, वहां पूव में अफगानिस्तान के क्षेत्र में भारत के मुगल बादशाहों के साथ 
भी उनके अनेक युद्ध हुए। १६३८ ई० में शाहजहां ने कन्दहार के ईरानी सूबेदार के साथ 
षड्यन्त्र कर उस प्रदेश पर अपना श्रविकार कर लिया था, यद्यपि कुछ समय बाद 
(१६४८ ई०) ईरान के राजा शाह अब्बास द्वितीय ने उसे फिर वापस ले लिया । मुगलों 
ग्रौर ईरानियों का यह संघर्ष औरंगजेब के समग्र में भी जारी रहा । 


ईरान के सफावी शासकों को अपने राज्य-क्षे्र में उस समय एक विकट समस्या 
का सामना करना पड़ा, जबकि अ्फगानों ने उनके विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा किया | 
(१७२१) । हीरात और कन्दहार के प्रदेश ईरानी साम्राज्य के अन्तर्गत थे, पर वहां के 
अफगान निवासियों को ईरानियों का शासन पसन्द नहीं था । ञ्रफगानों के इस विद्रोह के 
कारण ईरान का साम्राज्य क्षत-विक्षत हो गया, और सफावी वंश के शासन की वहां से 
प्रायः इतिश्री हो गई। पर ईरान पर ग्रफगानों का शासन भी देर तक कायम नहीं रह 
सका। अन्तिम सफावी शाह के पुत्र तहमास्प ने अफगानों की शक्ति का अन्त करने में 
अच्छी सफलता प्राप्त की । इस कार्य में उसका प्रधान सहायक नादिर कुली नाम का एक 
तुकं सैनिक था। नादिर कुली ने ईरान को अफगानों से स्वतन्त्र किया, और तहमास्प को 
वहां के राजसिंहासन पर अभिषिक्त किया (१७२६ ई०) । पर तहमास्प निर्बल और 
ग्रयोग्य था। इसलिये सेना ने उसके विरुद्ध षड्यन्त्र किया, और उसे राजगद्दी से उतार 
कर उसके पुत्र को ईरान का शाह तियुक्त किया । इस समथ नादिर कुली ही ईरान का 
कर्ता-धर्ता बना हुआ था, और सेना उसी के इशारे पर नाचती थी। कुछ समय बाद 
नादिर कुली नादिरशाह के नाम से स्वयं ईरान का राजा बन गथा (१७३५) । नादिर- 
शाहु एक प्रतापी एवं योग्य शासक था। उसने पने साम्राज्य के विस्तार के लिये अनुपम 
कतृ त्व प्रदशित किया । गजनी ग्रौर काबुल को जीतकर (१७३ ८) उसने पेशावर पर 
आक्रमण किया, और उसकी भी विजय करके पंजाब होते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान 
किया । यद्यपि उसने भारत में श्रपना स्थायी शासन स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया, 
प्र सिन्य नदी के पर्चिम के सब प्रदेश इस समय इरानी साम्राज्य की अ्रधीनता में श्रा 
गये थे। नादिरशाह्‌ केवल पूर्व की विजयों से ही सम्तुष्ट नहीं हुआ, उत्तर-पश्चिम की 
ओर ग्रागे बढ़ कर उसने कोकेशस तक के सत प्रदेशों को भी अवने अधीत कर लिया । 
पर नादिरशाह द्वारा स्थापित यह साम्राज्य देर तक कायम नहीं रह सका । उसकी मृत्यु 
(१७४३) के श्रनन्तर साम्राज्य के विविध प्रदेशों में झगड़े शुरू हो गये, और अहमद 
्रव्दाली नाम के एक पठान ने, जो नादिरशाह की सेना में एक सेनापति था, कन्दहार के 
प्रदेशों में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया । खास ईरान में नादिरशाह के वंशज 
ऊंट समय तक शासन करते रहेः। पर वे अ्रयोग्य और निर्वल थे, जिसके कारण वहां ग्रव्य- 
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उन्नीसवीं सदा के प्रारम्भ में पश्चिमी एशिया की दशा ६२९ 
| वस्था व श्रराजकता जारी रही। इस दशा का अन्त अका मुहम्मद(१७७९-१७९७) नामक 

व्यक्ति द्वारा किया गया। ग्रका मुहम्मद द्वारा ईरान में एक नये राजवंश का प्रारम्भ 
| हुआ, जिसने १६२५ तक शासन किया । इतिहास में यह राजवंश 'कजर' के नाम से 
| विख्यात है । उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में ईरान में इसी वंश का शासन था। यूरोपियन 
| देशों का साम्राज्यवाद इस समय मारत आदि अनेक प्राच्य देशों को श्रपनी अधीनता में 
ला चुका था । ईरान पर भी यूरोपियन देशों की क्रूर दृष्टि थी । 


(३) तुकं साम्राज्य की दञ्ञा 


उन्नीसवीं सदी में पाश्चात्य देशों ने पर्चिमी एशिया पर किस प्रकार अपना 
प्रभाव एवं प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया, इसका अध्ययन करने से पूर्व यह जान 
लेना उपयोगी होगा, कि इस काल में इस क्षेत्र के विविध देशों की राजनीतिक व आर्थिक 
दशा कया थी। क्योंकि परिचिमी एशिया के बड़े माग पर तुर्को का शासन था, ग्रतः तुर्क 
साम्राज्य की आन्तरिक दशा पर अधिक विशद रूप से प्रकाश डालना आवश्यक है । 


शासन व्यवस्था--ग्रोटोमन तुर्क साम्राज्य का अधिपति सुलतान होता था, 

जिसमें ही सब शासन-शक्ति केन्द्रित रहती थी। साथ ही, वह मुस्लिम जगत का खलीफा भी 
था । सुलतान के रूप में वह साम्राज्य का प्रधान शासक था, और खलीफा की स्थिति में 
प्रधान धर्मगुरु । वह पूर्णतया निरंकुश व स्वेच्छाचारी होता था, क्योंकि उसकी शक्ति को 
नियन्त्रित करने के लिये किस पालियामेंट व श्रन्य संस्था की सत्ता नहीं थी। यूरोप के अनेक 
राज्यों के शासक मी इसी समय पूर्णतया स्वेच्छाचारी व निरंकुश थे। फ्रांसकी राज्य क्रान्ति 
ने लोकतन्त्रवाद की जिस नई प्रवृत्ति का प्रारम्भ किया था, वह्‌ अमी यूरोप में भी सफल 
नहीं हुई थी । वीएना की कांग्रेस (१८१४-१ ५) के अनन्तर फ्रांस तक में बूर्बों राजवंश 
का पुराने ढंग का स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो गया था। इस दशा में तुर्क साम्राज्य 
में लोकतन्त्र शासन की आशा ही कैसे की जा सकती थी। एकतन्त्र शासन भी शक्ति- 
| सम्पन्न एवं समर्थं हो सकते हैं। पर तुर्क सुलतानों में इस समय क्षमता मी नहीं रह गई 
| थी । वे प्रायः मोग विलास में मस्त रहते थे, और अपना अधिकांश समय हर्‌म में बिताया 
करते थे । उनके ग्न्तःपुर में प्रायः षड्यन्त्र होते रहते थे, जिनके कारण कोई भी सुलतान 
निर्चिन्तता के साथ अपने साम्राज्य का शासन नहीं कर सकता था। सतरहवीं और 
अठारहवीं सदियों में इन्हीं षड्यन्त्रों के कारण सात सुलतान या तो पदच्युत किए गये, 
और या कत्ल कर दिये गए। विविध राजकीय पदों पर नियुक्ति के समय कर्मचारियों 
की योग्यता व कार्यकुशलता को इष्टि में नहीं रखा जाता था। अनेक राजकीय पद तो 
| वंशक्रमानुगत हो गये थे, और अनेक पदों को नीलाम किया जाने लगा था। जो कोई 
| अधिक ऊंची बोली बोले, श्रधिक धन देने के लिये तैयार हो, उसी को राजकीय पद पर 
। नियुक्त कर दिया जाता था | सुलतान और उसकी बेगमें भी राजकीय नियुक्तियों के समय 
। धन लेने में संकोच नहीं करती थीं । श्रच्छी बड़ी धनराशि देकर जो व्यक्ति किसी राजकीय 
| पद को प्राप्त करता था, वह स्वाभाविक रूप से अपने पद का उपयोग अपनी व्यक्तिगत 
कु के लिये ही करता था। वह अपने ग्रधीन कमंचारियों से मनमाने ढंग से धन प्राप्त 

करता था, और जनता पर भी नये ्राथिक बोभ डालता था। न्यायालयों तक में रिश्वत 

` लेने में संकोच नहीं किया जाता था। बहुधा काजी लोग मी उसी व्यक्ति के पक्ष में फैसला 

देते, जो उन्हें रिश्वत देने को तैयार होता। 


शासन के लिये विशाल तुं साम्राज्य बहुत-से सूबों में विभक्त था। केन्द्रीय 
शासन में शिथिलता ग्रा जाने के कारण ये सूबेदार सदा स्वतन्त्र आचरण के लिए उद्यत 
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रहते थे । ये जहां एक-दूसरे के विरुद्ध षड्यन्त्र करने में तत्पर रहते, वहां केन्द्रीय सरकार 
की उपेक्षा करने में भी इन्हें संकोच न होता। इस प्रकार के सूवेदारों का एक उत्तम 
उदाहरण मुहम्मद अली है, जिसने १८०५ ई० में ईजिप्ट में अपनी सत्ता स्थापित कर | 
ली थी । ईजिप्ट तुकं साम्राज्य के अन्तर्गत था, और मुहम्मद अली की स्थिति सा म्राज्य | 
के एक सूबेदार की ही थी। पर क्रियात्मक इष्टि से वह ईजिप्ट का स्वतन्त्र शासक था, 
आर सुलतान के आदेशों की उसे कोई विशेष परवाह नहीं थी। वल्गारिया, ग्रीस, बग- 
दाद, एकर आदि प्रायः सवंत्र इसी प्रकार के सूवेदारों का शासन था, जो सुलतान की 
शक्ति व शासन की उपेक्षा करने के लिए सदा उद्यत रहते थे। तुं साम्राज्य के ये 
सूवेदार 'पाशा' कहलाते थे । | 


साम्राज्य के विविध सूबे अनेक उपविभागों में विभक्त थे, जिनके शासक भी 
स्वतन्त्र रूप से ग्राचरण करने के लिए उद्यत रहा करते थे । मध्यकालीन यूरोप के समान | 
तुर्की साम्राज्य में सामन्त पद्धति या जागीरदारी प्रथा अब तक भी विद्यमान थी । शक्ति- 
शाली जागीरदार अपनी पृथक्‌ सेनाएं रखते थे, और सुलतान तथा उसके किसी पाशा 
के विरुद्ध षड्यन्त्र में सम्मिलित होकर उसके खिलाफ इनका प्रयोग करने में संकोच नहीं 
करते थे । 


क्योंकि तुकं सुलतान इस्लाम के अनुयायी थे, अतः साम्राज्य के कानून मुस्लिम 
hi शरायत पर आधारित थे । सिद्धान्ततः, सुलतान को भी शरायत के अ्रधीन माना जाता 
|| ` था । शरायत के ग्मिप्राय को स्पष्ट करने का कार्य मुफ्ती लोग करते थे, और उसके 
अनुसार निर्णय करने का कार्य काजियों के सुपुर्द था। पर तुर्क साम्राज्य में बहुत-सी 
ऐसी जातियों का भी निवास था, जो मुसलमान नहीं थीं । ईसाई धर्म के अनेक सम्प्रदाय 
| भी वहां विद्यमान ये। तुकं शासकों ने इनके लिये मुस्लिम कानून को लागू करने का | 
| प्रयत्न नहीं किया । प्रत्येक घामिक सम्प्रदाय का एक पृथक्‌ संगठन विद्यमान था,जिसे | 
|; i मिल्लत कहते थे। इनमें सबसे मुख्य ग्रीक ्ार्थोडोकस चर्च था, जिसका प्रधान मठाधीश 
या महन्त पेट्रिश्राकं कहाता था । इसकी नियुक्ति सुलतान द्वारा की जाती थी, और वह 
कोस्स्टेन्टिनोपल में रहा करता था। तुकं साम्राज्य में पूर्वी यूरोप के भ्रन्त्गंत जो प्रदेश 
थे, उनके ईसाई निवासी प्रायः इसी चर्च के अनुयायी थे। वे ग्रीक, बल्गारियन और सबं 
आदि जातियों के हैं, इस बात का भेदभाव किये बिना वे सब इस ग्रीक ्रार्थोडीक्स चर्चे 
के अधीन थे। उन पर वे. कानून ही लागू होते थे, जिनको यह “चर्च स्वीकार 
करता था। विवाह, तलाक, विरासत श्रादि सब निजी मामलों में इन पर इनके 
अपने च्चे सात लागू होते थे, और ईसाई धर्माधिकारी ही इन कानूनों के श्रनुसार 
इनके भामलों का निर्णय किया करते थे । यहूदी, कैथोलिक ईसाई आदि अन्य सम्प्रदायों 
के सम्बन्ध में मी यही व्यवस्था थी। इसके कारण गौर-मुस्लिम प्रजा को भी अपने 
व्यक्तिगत मामलों में एक प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त थी, जिसकी वजह से उनकी श्रपती 
संस्कृतियां सुरक्षित थीं । पर क्योंकि इन मिल्लतों के प्रधान घर्माचायों की नियुक्ति सुल- 
तान द्वारा को जाती थी, अतः ये उसके अधीन रहते हुए ही श्रपने कार्यों का सम्पादन 
करते थे, और इनके ग्रनुयायी कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते थे, जिससे तुक साम्राज्य 
- और उसके सुलतान को हानि पहुंचने की सम्भावना हो । 


रथिक दशा- पश्चिमी यूरोप में इस समय तक औद्योगिक क्रान्ति का प्रारम्भ 
हो इका .था । नये वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण वहां यान्त्रिक शक्ति का भी उपयोग 
होने लगा क और ऐसे कल-कारखाने खुलने लग गये थे, जिनमें भ्रच्छी बड़ी मात्रा में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जन!  * ७०७७-७७ ७ CT एम "+ “हे < 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उन्नीसवीं सदी के प्रारम्म में पश्चिमी एशिया की दशा ६३१ 


तैयार माल का उत्पादन किया जाता था । पर तुर्क साम्राज्य श्रमी इस ्रौ्योगिक क्रांति 
तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव से सर्वथा वञ्चित था। वहां के निवासियों का 
प्रधान व्यवसाय खेती था, श्रौर यह खेती भी ग्रमी बहुंत पिछड़ी हुई दशा में थी । सब 


'जमीन जागीरदारों व जमींदारों की सम्पत्ति थी, जो श्रपनी रैयत से मनमाना लगान 


वसूल कर सकते थे। जमींदार लोग किसानों का स्वेच्छाचारितापूर्वक्र शोषण किया 
करते थे । पश्चिमी एशिया के सुविस्तृत प्रदेशों की विजय कर तुरं जाति के सरदारों ने 
वहां की भूमि पर अपना स्वत्व स्थापित कर लिया था। जमींदार प्रायः तुकं जाति के 
थे, और किसान उन अन्य विविध जातियों के, जिन्हें तुर्क आक्रान्ताओं ने विजय किया 
था । इस समय तुर्की में यह कहावत प्रचलित थी, कि “जिस जमीन पर किसी तुकं का 
'पैर पड़ जाता है, वहां घास तक नहीं उग पाती ।” खेती के नये वैज्ञानिक तरीकों का 


अभी तुकं साम्राज्य में प्रवेश नहीं हुआ था। जमींदारों के शोषण और खेती के पुराने' 


तरीकों के कारण किसान लोग बहुत श्रसहाय व गरीब थे। उनकी बहुसंख्या ग्रर्व-दा्तो 
के समान अपना जीवन व्यतीत किया करती थी । 


तुर्क लोग स्वयं व्यापार की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। पर उनकी प्रजा में 
ऐसी जातियों की कमी नहीं थी, जिनमें व्यापार की परम्परा विद्यमान थी। श्ररब 
लोग अच्छे व्यापारी थे, और ग्रीक, श्रार्मीनियन आदि जातियों में भी चिरकाल से व्यापार 
का पेशा चला आता था। पर ये तुर्क-मिन्न व्यापारी निरिचिन्तता के साथ व्यापार द्वारा 
घन कमाने में व्यापृत नहीं रह सकते थे। इसका कारण यह था, कि शासक वर्ग और 
जागीरदारों द्वारा शोषित होने का उन्हें सदा मय बना रहता था। ऊंची वोली बोल कर 
जो व्यक्ति राजकीय पदों को प्राप्त करते थे, वे अपनी रैयत से ही इस धन को वसूल किया 


-करते थे। 


विदेशी व्यापारियों का भी इस समय तक तुकं साम्राज्य में प्रवेश हो चुका धा । 


पारचात्य लोगों ने किस प्रकार एशियन प्रदेशों के व्यापार को हस्तगत करने का प्रयत्न 


किया था, इस पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं । तुक साम्राज्य में इन पाश्चात्य व्यापा- 
रियों को विशिष्ट स्थिति एवं विशेष श्रधिकार प्राप्त थे। इस प्रकार के ्रधिकार सबसे 
पूर्व फ्रेञ्च लोगों ने तुक साम्राज्य में प्राप्त किये थे (१५३५ ई०) इनके भ्रनुसार फ्रेञ्च 


व्यापारी सम्पूर्ण तुर्क साम्राज्य में स्त्रतन्त्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे, और व्यापार 


के प्रयोजन से विविध स्थानों पर अपनी कोठियां कायम करके जो फ्रेञ्च व्यापारी वहां 
निवास करते थे, उन पर तुर्की के कानून लागू नहीं होते थे । इन व्यापारियों की बस्तियां 
क्रियात्मक इष्टि से तुर्क शासन से स्वतन्त्र थीं, ग्रौर उनके मामलों का निर्णय उनके ग्रपने 
कानूनों के अनुसार उन्हीं के न्यायालयों द्वारा किया जाता था । इस. पद्धति का आधार 
वे के पिट्युलेशन (Capitu]ati07) थे, जिन्हें तुकं शासकों ने इन विदेशियों के सम्बन्ध में 
स्वीकार किया था । १५३५ से १८१५ ई० तक अनेक बार तुकं सुलतानों ने ये विशेषा- 
धिकार फ्रेञ्च तथा अन्य विदेशी व्यापारियों को प्रदान किये। इनके कारण तुर्क साम्राज्य 
का विदेशी व्यापार फ्रेञच, इंगलिश और भ्रत्य पाश्‍चात्य व्यापारियों के हाथों में झा 
| 3 था। 


सुधार के प्रयत्न--उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में तुर्की की जो दुदंशा थी, उसमें 


यह सम्भव नहीं था कि वहाँ के सुलतान अपने विशाल साम्राज्य का सुचारु रूप से शासन 


कर सकें । तुर्की में ऐसे लोगों का संथा श्रमाव, नहीं था, जो श्रपने देश की इस दुदेशा 


'को श्रनुमव करते हों । १८३० ई० में एक तुकं ने रूस की यात्रा से लौटने के बाद 
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६३२ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


स्पष्ट रूप से यह घोषित किया था, कि “मेरा यह पूर्ण विशवास है कि यदि हम यूरोपका | 
अनुसरण नहीं करेंगे, तो हम अपने यूरोपियन प्रदेशों को कमी ्रपनी अघीनता में नहीं | 
रख सकेंगे ।” सुलतान सलीम तृतीय (१७८९-१८०७) भी इस तथ्य को अनुभव | 
करता था । ग्रतः उसने निश्चय किया, कि अपने साम्राज्य के शासन में सुधार किये | 
जाएं । उसके सुधारों के उद्देश्य निम्नलिखित थे-- (१) सामन्त-पद्धति का अन्त, (२ 

पाझाश्रों (प्रान्तीय सूबेदारों) के अधिकारों एवं स्वच्छन्दता को नियन्त्रित करना, ( | 
वजीर और अन्य मन्त्रियों की शक्ति पर नियन्त्रण रखना, (४) टँक्स वसूल करने के कार्य 
को नीलाम करना बन्द करना, (५) सब पाइचात्य देशों में तुर्की की ओर से दूत-मण्डलों | 
की स्थापना करना, और (६) नये ढंग से सेना का पुन्:संगठन करना । पर सलीम तृतीय | 
को अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हुई । सामन्त, जागीरेदार , सूवेदार और राजकर्मंचारी | 
सव उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए, क्योंकि इन सुधारों से उनकी स्थिति तथा अधिकारों में 
भ्रन्तर श्राता था । सलीम तृतीय को पदच्युत कर दिया गया, और एक षड्यन्त्र के कारण 
उसे श्रपनी जान से मी हाथ धोना पड़ा। | 


| सलीम तृतीय के बाद उसके उत्तराधिकारी महमूद द्वितीय (१८०८-१८३९) ने 
भी दासन-सुधारां के लिये प्रयत्न किये । कुछ वर्षो में श्रपनी स्थिति को सुरक्षित कर लेने 

के श्रनन्तर १८२६ ई० में उसने सलीम द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करने का प्रयत्न 
| क्रिया, और नये सुधारों को प्रारम्भ किया । नये ढंग से सेना का संगठन करने के लिये 
| ३ उसने पाइचात्य सेनापतियों की नियुक्ति की । उसने यह भी व्यवस्था की, कि मन्त्रिमण्डल 
के अधिवेशन नियमित रूप से हुआ करें, और उनमें वह स्वयं भी उपस्थित हो । यह ध्यान | 
| में रखना चाहिए, कि तुर्क साम्राज्य 'के वजीर, दीवान और ग्रन्य मन्त्री या तो सुलतान | 
| द्वारा नियुक्त किये जाते थे, और या बंशक्रमानुगत रूप से अपने पदों को प्राप्त करते थे। 
! पर इन मन्त्रियों की समा के कोई नियमित श्रधिवेशन नहीं होते थे। सुलतान महमूद 
| नी द्वितीय ने केवल यह्‌ यत्न क्रिया था, कि इनके अधिवेशन नियमित रूप से हुआ करें, और 
| वह स्वयं भी उनके विचार-विमर्श में भाग ले सक्रे। उसने अपने अन्तःपुर और दरबार 
का भी नये ढंग से संगठन क्रिया, और उसके श्रदव-कायदों में ्रनेक सुधार किये । पर 
महमूद द्वितीय को मी अपने प्रयत्न में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई । इसका एक मुख्य 
कारण यह्‌ था, कि ईजिप्ट के सूवेदार मुहम्मद अली ने इस समय ग्रपने सुलतान के विरुद्ध 
विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था, ग्रौर सुलतान की सब शक्ति उसका मुकाबिला करने 
में ही लग गई थी । इस अवसर पर यदि ब्रिटिश लोग सुलतान की सहायता न करते, तो 
शायद वह मुहम्मद अली के मुकाब्रिले में श्रपनी सत्ताको भी कायम न रख सकता । साथ ही, 
लुक के प्रायः सभी सामन्त, सुवेदार थ्रौर ग्न्य प्रमुख व्यक्ति महमूद द्वितीय की सुधार- 
नीति के विरुद्ध थे । परिणाम यह हुआ, क्रि सुलतान को सुधारों के सम्वन्ध में कोई विशेष 


सफलता प्राप्त नहीं हुई, और तुर्की का शासन पहले के समान ही विकृत और सामर्थ्यहीन 
बना रहा। 


(४) तुकं साम्राज्य में राष्ट्रीयता की समस्या. 


_ उन्नीसवीं सदी में तुकं साम्राज्य की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को 
अली-मांति समभन के लिए यह जान लेना ग्रावश्यक है, कि उसमें किन विभिन्न जारि 
या राष्ट्रीयताग्रों का निवास थो । विशाल तुक साम्राज्य में किसी एक जाति का विवार 
नहीं था। केवल एशिया माइनर ही एक ऐसा प्रदेश था, जिसमें तुर्क जाति के लोग 
भ संख्या में निवास करते थे। साम्राज्य के रन्य सब प्रदेशों में तुकं-मिन्‍न जातियों | 
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उन्नीसवीं सदी के प्रारम्म में पश्चिमी एशिया की दशा ६३३ 


निवास था। मध्यकाल में जब राष्ट्रीयता की भावना प्रबल नहीं हुई.थी, विभिन्न जातियों 
का एक शासन में रह सकना कोई श्रसम्मव या असाधारण बात नहीं थी । पर अब उन्ती- 
सवीं सदी में जब राष्ट्रीयता की भावना यूरोप में मली मांति विकसित हो चुकी थी, तुर्की 
के लिये मी उसके प्रमाव से वञ्चित रह सकना सम्मव नहीं रह गया था। इसी कारण 
उन्तीसवीं सदी में अनेक जातियों ने तुर्क शासन के विरुद्ध विद्रोह कर राष्ट्रीय स्वाधीनता 
को प्राप्त करने का उद्योग किया, और उन्हें अपने प्रयतन में सफलता मी प्राप्त हुई । 


उत्तरी अफ्रीका के जो सुविस्तृत प्रदेश तुकं साम्राज्य के ग्रन्तरगंत थे, उनमें 
प्रधानतया ऐसी जातियों का निवास था, जिन का मूल अरब व बर्वर कहा जा सकता है। 
अरब प्रायद्वीप में तो अरव लोग ही बसते थे, यद्यपि किसी-किसी प्रदेश में तुकं और ईरानी 
जातियों का भी निवास था । यही दशा अ्ररव के मरुस्थल के उत्तर में विद्यमान उस 
उपजाऊ अधंचन्द्राकार घाटी की भी थी, जिसमें कि प्राचीन काल में असीरियन साम्राज्य: 
का विकास हुआ थां। सीरिया में यहुदी और ईसाई लोग भी अ्रच्छी बड़ी संख्या में 
निवास करते थे। अरब और एशिया माइनर के मध्य में स्थित टोरस पवंतमाला के 
पहाड़ी प्रदेशों में ग्रार्मीनियन श्रौर कुर्द जातियों का निवास था | एशिया माइनर के समुद्र 
तट के साथ-साथ के प्रदेशों में ग्रीक लोगों की भी ग्रनेक बस्तियां थीं । 


यह तो हुई एशिया और श्रफ्रीका में विद्यमान तुर्की साम्राज्य की वात | अ्रधिक 
जटिल समस्या तुकं साम्राज्य के यूरोपियन प्रदेशों की थी। वहां अनेक ऐसी जातियां 
निवास करती थीं, जो नसल, भाषा, धर्म, सम्यता ्रौर संस्कृति आदि समी दृष्टियों से 
जहां एक दूसरे से मिनन थीं, वहां जिनकी अपने तुर्क शासकों के साथ तो किसी भी प्रकार 
की समता नहीं थी । इनमें श्रल्वेनियन, ग्रीक, यूगोस्लाव या सर्ब, बल्गर ग्रौर रूमानियन 
जातियां सबसे महत्त्वपूर्ण थीं । ग्रल्बेनियत लोगों का निवास ग्रीस के उत्तर-परिचिम में 
विद्यमान पहाड़ी प्रदेशों में था । १८९३ में इनकी कुल ्रात्रादी १५ लाख के लगमग थी । 
ये लोग बड़े शूरवीर, लड़ाकू तथा स्वतन्त्र प्रकृति के थे। सम्यता की दृष्टि से ये पश्चिमी 
यूरोप के लोगों की तुलना में बहुत पिछड़े हुए थे, और अपनी छोटी-छोटी बस्तियों में 
निवास करते हुए खेती द्वारा निर्वाह किया करते थे । इनके विविध प्रान्तों और ग्रामों 
में निरन्तर लड़ाइयां होती रहती. थीं। ग्रोक लोगों की जनसंख्या ६० लाख के लगभग 
थी । उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में ग्रीक लोग पर्याप्त उन्नत व सम्य थे। वे शहरों में 
निवास करते थे, और व्यापार व उद्योग द्वारा भ्रपनी आजीविका कमाते थे। पश्चिमी 
यूरोप में जो नई प्रवृत्तियां इस समय उत्पन्न हो रही थीं, उनसे वे मली-मांति परिचित 
थे, और इस कारण अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए भी उत्सुक थे। रूमानियन जाति 
के लोगों की संख्या १ करोड़ २० लाख के लगभग थी। मोल्डेविया, वेलेचिया ग्रोर 
ट्रांसिलवेनिया के प्रदेशों में उनका निवास था। सम्यता की दृष्टि से ये वहुत उन्नत नहीं 
थे, और अपनी ग्राजीविका के लिए प्रधाततया.खेती और पशुपालन पर निभेर करते थे । 
वालकन प्रायद्वीप के क्षेत्र की जो विविध जातियां तुर्क साम्राज्य के अधीन थीं, उनमें सब 
या यूगोस्लाव जाति का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था । सबब लोग पूर्वी यूरोप की विशाल 
स्लाव जाति की ही एक शाखा थे । यूरोप के ग्रन्य स्लाव लोगों की उनके प्रति सहानुभुति 
थी। वे उनके प्रति एक्रानुभूति की भावना रखते थे। इस भावना से लाभ उठाकर सबब 
लोग अपने राष्ट्रीय गौरव की स्थापना श्रौर तुर्की की म्रधीनता से मुक्त होने के लिये 
प्रयत्नशील थे । उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में सब लोगों की संख्या ८० लाख के लगभग 
थी। बल्गर लोगों का निवास प्रधानतया बल्गारिया में था। इस काल में उनकी झावादी 
लि ५ लाख के लगभग थी। 
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६३४ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


तुर्क लोग बालकन प्रायद्वीप के प्रायः सभी प्रदेशों में बसे हुए थे। वे इस क्षेत्र में 
विजेता के रूप में आये थे, और वहां के अन्य निवासियों से ्रपना कोई सम्पर्क नहीं रखते 
थे । विजेता और शासक होने के कारण इस प्रायद्वीप की बहुत-सी जागीरें तुर्को के स्वत्त्त | 
में थीं । थ्रे स, बल्गारिया ग्रौर मसिडोनिया आदि में तुकों की अनेक बस्तियां भी बसी हुई | 
थीं, जिनमें वे अन्य लोगों से पृथक्‌ रहते हुए निवास करते थे । पर तुर्को में एक विशेषता | 
भी थी। जो कोई ्रादमी इस्लाम को स्वीकृत कर लेता था और तुर्की भाषा को अपना 
लेता.था, उसे वे अपने दायरे में शामिल कर लेते थे। इसी कारण बालकन प्रायद्वीपव | 
भ्रन्यत्र जिन लोगों ने इस्लाम के साथ-साथ तुर्की भाषा को भी अपना लिया था, वेसब | 
तुर्क समभे जाने लगे थे, यद्यपि वे सब मूलतः तुर्क या तूरानियन जाति के नहीं थे । | 

इस विवरण से यह भली-भांति समझा जा सकता है, कि तुकं साम्राज्य कितना | 
श्रस्वाभाविक श्रौर राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के विपरीत था। उन्नीसवीं सदी की नई प्रव- | 
त्तियाँ--राप्ट्रीयता ग्रौर लोकतन्त्रवाद--को दृष्टि में रखते हुए यह सम्भव नहीं था, कि | 
ऐसा साम्राज्य देर तक कायम रह सके। पर्चिमी एशिया के ्राधुनिक इतिहास को भली- 
भांति समभने के लिए तुर्की साम्राज्य के इस स्वरूप को दृष्टि में रखना बहुत उपयोगी 
|| है। इस क्षेत्र में पाश्‍चात्य साम्राज्यवाद को जो सफलता प्राप्त हुई, उसमें तुकं साम्राज्य के 
इस रूप ने भी वहुत सहायता पहुंचाई । यदि यह साम्राज्य सुसंगठित व सुशासित होता, | 
तो यूरोप के साम्राज्यवादी देश इसका ग्रंग-मंग कर इसके विविध प्रदेशों को अपने प्रभाव | 
Me व प्रभूत्व में ला सकने में समर्थ न हो पाते । 


| 
I ; (५) बालकन प्रायद्दीप में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव ग्रोर 
| श्रन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष का प्रारम्भ 


बालकन प्रायद्वीप के विविध प्रदेशों में अठारहवीं सदी में ही राष्ट्रीय जागृति का 
| प्रारम्भ हो चुका था । तुक साम्राज्य के विविध प्रदेशों में पाश्‍चात्य साम्राज्यवादी देशों 
| ph ने जिस प्रकार अपने प्रभाव एवं प्रभृत््व का विस्तार प्रारम्भ किया, और उसके कारण 
जिन अनेक श्रन्तराण्ट्रीय संघर्षो का सूत्रपात हुआ, उन्हें मली-मांति समभने के लिए वाल- 
कन राज्यों की राष्ट्रीय जागृति पर संक्षेप के साथ प्रकाश डालता आवश्यक है । फ्रांस की 
राज्यक्रान्ति श्रौर नेपोलियन के युद्धों ने राप्ट्रीयता की भावना को बहुत बल प्रदान किया 
था । पश्चिमी यूरोपियन जातियों का अनुसरण कर वालकन जातियां भी अपने राष्ट्रीय 
राज्यों का स्वप्न देखने लग गई थीं। उनकी इस श्राकांक्षा को उकसागे में अनेक यूरो | 
पियन राज्य मी सहायक थे। रूस इनमें सर्वप्रधान था । क्रीमिया की विजय के वाद रूस 
को सीमा काला सागर से भ्रा लगी थी, और उसके महत्त्वाकांक्षी सम्राट इस प्रयत्न में थे, 
कि तुर्की की निर्वलता ग्रौर वालकन जातियों को राष्ट्रीय भावना से लाम उठाकर इस | 
क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करें। आस्ट्रिया के सम्राट भी इस चिन्ता में थे, क्रिपूर्व | 
की ओर श्रपनी शक्ति का प्रसार करें। प्रशिया के उत्कप॑ के कारण जर्मनी के क्षेत्र में 
आस्ट्रिया का प्रभाव कम हो गया था। रूस ग्रौर ग्रास्ट्रिया दोनों का हित इस बात में... 
या, कि तुर्की कमजोर हो जाए जिसमे कि वालकन प्रायद्वीप के प्रदेशों को वे अपने प्रभुत्व | 
म ला सक। तुक सुलतानों की निवंलता के कारण यह सम्भव और क्रिय्रात्मक भी था, 


कि वालकन प्रायद्वीप की विविध जातिया अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए-उद्योग कर 
सके 


सवस पूर्व १८०४ ई० में स्वं लोगों ने विद्रोह किया, जिस नेता ज्यार्ण 
ट्रोविख् था । विद्रोही लोग बेलग्रेड (सत्रिया का मुख्य नगर) के सूवेदार मुस्तफा पार्शा 
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उन्नीसवीं सदी के प्रारम्म में पश्चिमी एशिया की दशा 55६३५ 


को कत्ल करने में समर्थ हुए, और उन्होंने एक स्वतन्त्र सर्ब सरकार का संगठन भी कर 
लिया । पर अन्त में तुर्क सरकार इस विद्रोह को शान्त करने और सबिया पर अपने 
प्रभुत्व को कायम रख सकने में समर्थ हुई। पर इससे सर्ब लोग निराश नहीं हो गये । 
मिलोश के नेतृत्व में १८१५ ई० में सबं लोगों ने पुनः विद्रोह किया, और यह तब तक 
जारी रहा, जब तक कि रूस के सम्राट्‌ के जोर देने पर तुकं सुलतान ने यह स्वीकार नहीं 
कर लिया कि सिया को तुकं साम्राज्य की अधीनता में एक पृथक्‌ राज्य के रूप में परि- 
वततित कर दिया जायगा (१८२६) । नये स्वियन राज्य का शासक मिलोश को निर्वाचित 
किया गया, और वह क्रियात्मक दृष्टि से एक स्वतन्त्र राजा के रूप में इस देश क। शासन 
करने लगा । 

१८२१ ई में ग्रीस में भी स्वाधीनता के लिए संघर्ष शुरू हुआ । ग्रीक लोगों की 
स्वातन्त्र्य-भावना को कुचलने के लिए तुकं सुलतान ने उन पर घोर ग्रत्याचार क्रिये । 
यूरोप भर के प्रगतिशील लोगों की सहानुभूति ग्रीस को प्राप्त थी । १८२७ में इंगलेण्ड, 
फ्रांस और रूस की सरकारों ने सम्मिलित रूप से सुलतान से अनुरोध किया, कि वह ग्रीस 
की स्वतन्त्रता को स्वीकार कर ले । पर सुलतान यह मानने को तैयार नहीं हुआ, जिसके 
कारण इन राज्यों के सम्मिलित जहाजी बेड़े ने सुलतान की शक्ति का मुकाबिला किंया। 
उधर रूसी सेना उत्तर की ओर से आक्रमण करती हुई कोन्स्टेन्टिनोपल के समीप तक 
पहुँच गई । इसी समय रूमानियन लोग भी तुर्क आधिपत्य के विरुद्ध विद्रोह के लिए 
उद्यत हो गये । इस दशा में समफोता कर लेने के अतिरिक्त सुलतान के सम्मुख अन्य 
कोई मार्ग शेष नहीं रहा । १८२६ ई० में एड्ियानोपल की सन्धि द्वारा ग्रीक तथा रूमा- 
नियन लोगों को स्वशासन-सम्बन्थी अनेक ्रधिकार प्रदान किये गये । क्योंकि गत वर्षों 
के युद्धो में रूस ने बहुत महत्त्वपूर्ण भाग लिया था, अतः उसे डार्डनल्स के जलडमरूमध्य 
में अनेक व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की गईं। पर ग्रीक लोग केवल स्वशासन सेही 
संतुष्ट नहीं हो सके । उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा, जिसके कारण १८३२ में ग्रीस 
को पूर्ण रूप से स्वाधीन राज्य की स्थिति प्राप्त हुई । ग्रीस के विद्रोह को शान्त करने के 
कार्य में ईजिप्ट के पाशा मुहम्मद गली ने तुर्क सुलतान के साथ सहयोग किया था, इस 


कारण उसे जो अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई, उनका उल्लेख हम अगले ग्रघ्याय में करेंगे । 


तुर्क साम्राज्य के निर्बल होने के कारण बालकन प्रायद्वीप की विविध जातियां 
राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील थीं, ्रौर अनेक यूरोपियन राज्यों की 
उनसे सहानुभूति भी थी । यह सर्वथा उचित भी था, क्योंकि राष्ट्रीयता और लोकतन्त्र- 
वाद की प्रवत्तियां समयानुकूल ग्रौर समुचित थीं । पर यूरोप के अनेक राज्य जो इस 
समय बालकन जातियों की सहायता के लिए तत्पर थे, उनमें उनका अपना स्वार्थ भी था। 
रूस का उत्तरी समुद्र उत्तरी ध्रव व के बहुत समीप है। वह शीत ऋतु में जम जाता है। रूस के 
पास सामुद्रिक आवागमन का केवल एक ही मार्ग ऐसा है, जो बारहों मास खुला रहता है। 
यह काला सागर से डार्डनल्स और बोस्पोरस के जमडमरूमध्यों से होकर ईगियन सागर 
पहुंचता है, और वहां से भूमध्य सागर। डाडनल्स और ओस्पोरस के क्षे त्र में किसका 
शासन है, यह बात रूस के लिये अत्यन्त महत्व है। यदि ये प्रदेश किसी शक्तिशाली 
राजा के शासन में हों, मर वह इस मार्ग का प्रतिरोध करने के लिए तैयार हो जाए, तो 
रूस को बहुत क्षति पहुंच सकती है । अतः रूस का हित इस बात में र कि या तो तुर्की « 
का सुलतान उसके प्रभाव में रहते हुए उसे इस मार्ग में सब सुविधाएं प्रदान करे, और 
या तुर्की की शक्ति क्षीण हो जाए, ग्रौर बालकन प्रायःद्वीप में जो विविध राज्य कायम हों 
वे रूस को अपना संरक्षक मानें । रूस के लिए यह दूसरा उपाय अधिक क्रियात्मक था, 


cs 
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दिलले एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


क्योंकि बालकन क्षेत्र की अनेक जातियां नसल की इष्टि से रूस के निवासियों से एकता 
रखती हैं। इसी कारण रूस सदा इस प्रयत्न मं रहता था, कि तुर्की की शक्ति नष्ट हो, 
श्रौर बालकन प्रायद्वीप उसके अपने प्रभाव में रा जाए। } 


पर ब्रिटेन की नीति इससे भिन्न थी । भारत इस समय तकं ब्रिटेन की अधीनता 
में आरा चुका था, और पश्चिमी एशिया के विविध प्रदेशों में भी वह अपने प्रभाव एवं 
प्रमुत्त्त का विस्तार करने में तत्पर था । उत्तरी एशिया के क्षेत्र में रूस भी एक विशाल 
साम्राज्य का निर्माण कर चुका था । एशिया के प्रदेशों में रूस और ब्रिटेन के साम्राज्य- 
सम्बन्धी हित एक दूसरे के विरोधी थे। परिचिमी एशिया का क्षोत्र ब्रिटेन के प्राच्य 
साम्राज्य की सुरक्षा की रष्टि से बड़े महत्त्व का था । यदि इस क्षेत्र पर रूस या फ्रांस 
जैसे किसी शक्तिशाली राज्य का प्रभाव स्थापित हो जाए, तो यह बात ब्रिटेन के प्राच्य 
साम्राज्य के लिये भय का कारण बन सकती थी । श्रत: ब्रिटेन का यह प्रयत्न था, कि तुके 
साम्राज्य की शक्ति इतनी क्षीण न हो पाए, जिसके कारण परिचमी एशिया और वालकन 
प्राय:द्वीप के क्षेत्रों में किसी प्रतल राज्य का प्रभुत्त कायम हो सकने में सहायता मिले। 
फ्रांस इस समय उत्तरी अफ्रीका में श्रपने साम्राज्य का विस्तार करने में तत्पर था । भारत 
के क्षेत्र में ब्रिटेन से परास्त हो जाने के अ्नन्तर उसने अपना ध्यान उत्तरी अफ्रीका और 
पश्चिमी एशिया (सीरिया, लेबनान आदि) में केन्द्रित कर दिया था । इस क्षेत्र फी राज- 
नीति में उसके भी अनेक स्वार्थ थे। उन्नीसवीं सदी में पश्चिमी एशिया के इतिहास 
में जो राजनीतिक दांव पेंच चल रहे थे, उन्हें समझने के लिए इन बातों को अवश्य 
इष्टि में रखना चाहिये। 
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पश्चिमी एशिया में पाश्चात्य साम्राज्यवाद 
का विकास 


(१) फ्रांस श्रौर ब्रिटेन में संघर्ष 


ईजिप्ट के क्षेत्र में नैपोलियन की पराजय के बाद वहां का शासन मुहम्मद अली 
के हाथों में श्रा गया था । जिस तुकं सेना ने फ्रांस की शक्ति का मुकावला कर उसे ईजिप्ट 
छोड़ देने के लिये विवश किया था, मुहम्मद श्रली उसका श्रन्यतम सेनापति था, और 
नँपोलियन के विरुद्ध युद्ों में उसने ग्रनुपम वीरता प्रदशित की थी । १८०५ ई० में तुकं 
सुलतान ने उसे ही ईजिप्ट का सूबेदार नियत कर दिया था । मुहम्मद अली मली-मांति 
जानता था, कि तुकं साम्राज्य की शक्ति निरन्तर क्षीण होती जा रही है, श्रत: वह इस 
बात के लिये उत्सुक था कि ईजिप्ट का शासन उसके और उसके वंशजो के हाथों में स्थायी 
रूप से कायम रहे तुर्क सुलतान के श्राधिपत्य को स्वीकार करने में उसे कोई एतराज 
नहीं था, बशर्ते कि ईजिप्ट के क्षेत्र में उसकी सत्ता स्वतन्त्र रूप से कायम रहे । नंपोलियन 
के विरुद्ध युद्ध करते हुए उसने यह भली-मांति श्रनुभव कर लिया था, कि ईजिप्ट में उसको 


'सत्ता तमी स्थायी रह सकती है, जब कि उसकी सेना नये ढंग से संगठित हो, श्रौर उसका 


जहाजी बेड़ा भी देश की रक्षा करने में समर्थ हो तुकं सेना की निर्बलता का उसे भली- 


"भांति ज्ञान था । अतः उसने इस बात की आवश्यकता श्रनुभव की, कि पश्चिमी यूरोप के 


सैनिक विश्ञेषज्ञों की सहायता से श्रपती सेना का पुन:संगठन किया जाय, श्रपने सिपाहियों 


'को युद्धों के नये तरीके सिखाये जाएं, और नये भ्रस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग की उन्हें शिक्षा दी 
-जाए । स्वाभाविक रूप से उसकी यह इच्छा थी, कि इस कायं में ब्रिटेन का सहयोग प्राप्त, 


किया जाय, क्योंकि नैपोलियन के विरुद्ध युद्ध में ब्रिटेन तुर्की का सहायक था, और ब्रिटिश 
तथा तुकं सेनाओं ने एक साथ मिलकर फ्रेञ्च सेनाग्रों का सामना किया था। मुहम्मद 
अली जानता था, कि ब्रिटेन की नौसेना यूरोप में सबसे अधिक शक्तिशाली है,र उसकी 


"सहायता से वह ्रपनी सामुद्रिक शक्ति का विकास कर सकता है। पर ब्रिटेन इस युग में 
तुर्क सुलतान को मंत्री को बहुत श्रधिक महत्त्व देता था। मुहम्मद ग्र॒ली जिस ढंग से 
अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील था, तुर्क सुलतान उसे पसन्द नहीं कर सकता 


था । ब्रिटेन को भय था, कि मुहम्मद अली की सँन्य-शक्ति के विकास में सहायता करने 
का यह परिणाम हो सकता है, कि तुर्की का सुलतान उससे नाराज हो जाय। साथ ही, 
ब्रिटेन इस समय मारत में अपने प्रभुत्त्व को स्थापित करने में तत्पर था ॥ उसे केवल यही 
चिन्ता थी, कि पर्चिमी एशिया के क्षेत्र में कोई ऐसा शक्तिशाली राज्य कायम न हो 
जाय, जो उसके लिये खतरे का कारण बन सके | ईजिप्ट की शक्ति में वृद्धि ब्रिटेन के 
लिए आशंकाजनक हो सकती थी । जब ब्रिटेन मुहम्मद भ्रली की सहायता के लिये उद्यत 


`नहीं हुआ, तो उसका ध्यान फ्रांस की ओर श्राकृष्ट हुआ । १८१४ ई० में नेपोलियन का 
“पतन हो चुका था, और बूबों राजवंश का लुई अ्ठारहवां फ्रांस को राजगद्दी पर आरूढ 
:हो गया था । उसका मन्त्री तैलरां श्रत्यन्त योग्य एवं चाणाक्ष था । उसकी कुशलता के 
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कारण फ्रांस ने श्रब फिर यूरोप के राज्यों में महत्त्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली थी। वह मुहम्मद 
अली के साथ सहयोग करने को तैयार हो गया। परिणाम यह हुआ, कि अनेक फ्रेञ्च 

सेनापति श्रौर अन्य कर्मचारी ईजिप्ट श्राये, श्रौर उन्होंने मुहम्मद अली की सेना को नये 

ढंग से संगठित करने का कार्यं शुरु किया। एक फरे उच कर्नेल को ईजिप्ट की सेना का पुनः 

संगठन करने के लिये नियुक्त किया गया । इस सेनापति ने इस्लाम को स्वीकार कर 

लिया था, और अपना नाम बदलकर सुलेमान पाशा रख लिया था । कैरो की एक 

मुख्य सड़क का नाम श्रव तक भी इसी सेनापति के नाम पर है। ग्रन्य फ्रेञ्च विशेषज्ञ 

ईजिप्ट की जलसेना के निर्माण के लिए नियत किये गए, और उन्होंने अपने कार्य में 

अनुपम तत्परता प्रदशित की । कितने ही फ्र ञ्च डॉक्टर, इन्जीनियर, श्रौर सर्वयर आदि 
इस समय ईजिप्ट आये, जिन्होंने इस देश का कायाकल्प करना प्रारम्म किया । ईजिप्ट 

के बहुत-से नवयुवक इस समय फ्रांस भेजे गये, ताकि वहां के शिक्षणालयों में जाकर वे 

नये ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर अपने देश को वापस लौटें, और वहां नई शिक्षा 

का प्रसार करें। राज्य-क्रान्ति के कारण फ्रांस की शिक्षा-संस्थाग्रों का भी कायाकल्प होः 
गया था, और उनका आधुनिक ढंग से पुनःसंगठन कर लिया गया था । इस समय फ्रांस 

की शिक्षा-संस्थाएं विश्व भर में सबसे उन्नत मानी जाती थीं। फ्रांस से शिक्षा प्राप्त करः 
ईजिष्सियन युवकों ने अपने देश की उन्नति के लिये श्रपूर्व उत्साह प्रदर्शित किया । विज्ञान 

ओर शिल्प की बहुत-सी फ़ेञ्च पुस्तकों का श्ररबी भाषा में अनुवाद किया गया, और 

अनेक ऐसे विद्यालय स्थापित किये गये, जिनमें भ्ररवी भाषा के साथ-साथ फ्रेऊच की भी 
शिक्षा दी जाती थी । चिकित्सा, इन्जीनिर्यारंग श्रादि की शिक्षा के लिये भी अनेक 

संस्थाएं कायम की गईं, जिनके शिक्षक प्रायः फ्रांस के थे । मुहम्मद अली स्वयं शिक्षितः 
नहीं था, पर नई शिक्षा और ज्ञान-विज्ञान के महत्त्व को वह भली-मांति समझता था। 

इसीलिए नई शिक्षा द्वारा उसने राज्य की उन्नति के लिये बहुत कार्य किया । स्थल और 
जल सेनाओं का पुनःसंगठन कर और फ्रेञ्च विशेषज्ञों द्वारा नये श्रस्त्र-शस्त्रों की शिक्षा 

दिला कर उसने श्रपनी सैनिक शक्ति को बहुत ्रधिक बढ़ा लिया । यद्यपि ब भी वह 
लुके सुलतान की ्रधीनता स्वीकार करता था, पर उसकी शक्ति अपने ग्रधिपति की 
तुलना में कहीं श्रधिक हो गई थी । 


फ्ेञ्च लोगों के सहयोग से अपनी सैन्य शक्ति को संगठित कर मुहम्मद अली ने 
पद्चिमी एशिया में उसका उपयोग प्रारम्भ किया । सबसे पूर्वी उसने अरब पर आक्र- 


मण किया (१८११ ई०) । वहां इस समय इब्न सऊद के वंशजों का शासन था। ये. 


वहावी सम्प्रदाय के अनुयायी थे, और तुर्क सुलतान की अधीनता को स्वीकार नहीं करते 
थे। १८१८ तक मुहम्मद अली की सेनाग्रों ने अरव की विजय कर ली, रौर उसके राजा 
का ठुक सुलतान की श्रवीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया । क्रियात्मक दृष्टि से 
अब अरब ईजिप्ट के पाशा मुहम्मद अली की ग्रधीनता में था, जो स्वयं तुकं सुलतान के' 
अधीन अन्यतम सामन्त राजा की स्थिति रखता था । 


i १८२० ई सें मुहम्मद अली ने सूडान के पूर्वी प्रदेश अल-नूबा पर आक्रमण 
या रौर उसे जीत लिया । १८२१ ई० में जब ग्रीस नें तुकं साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह 


किया, तो उसका दमन करने के कारय में मुहम्मद श्रली ने सलतान की सहायता की । पर 
इस समय फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ग्रीस की स्वतन्त्रता का समर्थन कर रहे थे, और सँन्य- 
शक्ति द्वारा ग्रीस की सहायता के लिए तत्पर थे। इस कारण तुर्की और इजिप्ट की 
सम्मिलित शक्ति भी ग्रीस के स्वातन्त्य-युद्ध को विफल करने में सफल नहीं हो पाई, 
श्रौर २० अक्टूबर, १८२७ के दिन नावारिनो के युद्ध में इनकी बहुत बुरी तरह से परा 
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जय हुई। तुके श्रौर ईजिप्सियन सेनाओं की इस पराजय के कारण ग्रीस की स्वतन्त्रता 
का माग साफ हो गया। 


ग्रीस के स्वातन्त्र्य श्रान्दोलन को कुचलने के लिए तुर्क सुलतान महमूद द्वितीय 
(१८०८-१८३९ ई०) ने मुहम्मद अली की सहायता इस हात पर प्राप्त की थी, किः 
सीरिया की सूवेदारी भी उसे प्रदान कर दी जायेगी । पर सुलतान ने अपने वचन का 
पालन नहीं किया । इस कारण मुहम्मद अली ने निचय किया, कि अपनी सँन्य-शाकिति 
का प्रयोग कर इस प्रदेश को जीत लिया जाय । इस कार्य के लिए उसने अपने पुत्र इब्ना- 
हीम को नियत किया, जो वहावी श्ररब श्रोर ग्रीस के विरुद्ध युद्धों में अच्छी योग्यता प्रद- 
शित कर चुका था । १८३१ में इब्राहीम ने सीरिया पर श्राक्रमण किया, और उसकी 
विजय कर ली । सीरिया पर कब्जा कर ईजिप्ट की सेना एशिया माइतर में प्रवेश करने 
लगी । यह बात तुर्क सुलतान के लिए चिन्ताजनक थी । उसने ब्रिटेन, फ्रांस ओर रूस सेः 
सहायता की प्रार्थना की । १८३० में पश्चिमी यूरोप में राज्यक्रान्ति की दूसरी लहर का 
प्रारम्भ हो गया था, जिसके प्रभाव से ब्रिटेन भी श्रछूता नहीं बचा था । वहां की पालिया- 
मेन्ट में लिबरल दल की शक्ति बढ़ गई थी, और ्रनुदार दल के नेता ड्यूक ऑफ वेलि- 
गटन को प्रधान मन्त्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। इस दशा में ब्रिटेन इस स्थिति 
में नहीं था, कि ईजिप्ट के खिलाफ तुर्की को सहायता दे सके । फ्रेञ्च लोग मुहम्मद श्रली 
के उत्कर्ष से प्रसन्न थे, क्योंकि उसकी सैन्य-शक्ति उन्हीं के कतूत्व का परिणाम थी, 
्रौर उसकी सेना में फ्रेञ्च श्रफसर ऊचे पदों पर नियुक्त थे। मुहम्मद अली इस समय 
पूर्णतया फ्रांस के प्रभाव में रा चुका था, और फ्रेञच राजनीतिज्ञ यह आशा करते थे कि 
उसके सहयोग व मँत्री से वे भूमध्य सागर और पर्चिमी एशिया के क्षेत्र में अपने प्रभुत्व 
का विस्तार कर सकेंगे । ग्रतः फ्रांस भी तुर्की की सहायता के लिये अग्रसर नहीं हुआ । 
पर रूस इस ग्रवसर पर सुलतान की सहायता के लिये आगे बढ़ा । इस समय तक रूस: 
का विचार था, कि तुकं सुलतान से मैत्री स्थापित कर उसे अपने प्रभाव में लाया जा 
सकता है, और इस प्रकार ईगियन सागर ग्रौर भुमघ्य सागर तक पहुंचने के मागं को 
भ्रपने लिये सुरक्षित किया जा सकता है। रूसी सेनाओं ने कोन्स्टेच्टिनोपल की ओर 
प्रस्थान किया, और वे बोस्पोरस के पूर्वी तट पर आ पहुंची ! जब यह समाचार ब्रिटेन और 
फ्रांस ने सुना, तो वे बहुत चिन्तित हुए। रूस की इस बढ़ती हुई शक्ति व प्रभाव को वे 
सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने हस्तक्षेप किया, और सुलतान महमूद द्वितीय और 
हम्मद अली में समभौता कराने का प्रयत्न किया । मुहम्मद श्रली ने अपनी सेनाएं एशिया 
माइनर से वापिस लौटा लीं, और सुलतान ने यह स्वीकार किया कि सीरिया, पैलेस्टाइन 
आर सीलीसिया के प्रदेश ईजिप्सियन पाशा की सूवेदारी में दे दिये जाएं । इस सूबेदारी 
का अभिप्राय इन प्रदेशों पर मुहम्मद श्रली के स्वतन्त्र शासन की स्थापना ही था । फ्रांस 
इस समभौते से सन्तुष्ट था, क्योंकि इसके कारण मुहम्मद अली की शक्ति बहुत बढ़ गई 
थी, रौर वह पूर्णतया फरे ञ्च सरकार के प्रभाव में था । रूस को इस सम भोते के कारण 
यह सुविधा प्राप्त हो गई थी, कि बोस्पोरस और डार्डेनल्स के जलडमरूमध्यों से होकर 
रूस के जंगी जहाज स्वतन्त्रतापूर्वक श्रा-जा सकें, और अन्य किसी राज्य को यह अधिकार 
प्राप्त न न हो साथ ही, रूस ने इस समय यह वचन भी दिया था, कि यदि कोई शत्र, 
तुर्की पर आक्रमण करेगा, तो रूस तुर्की की सहायता करेगा । यह सन्धि रूस के लिये 


. _बहुत लामदायक थी, क्योंकि इससे रूस तुर्की का एक प्रकार से संरक्षक बन गया था, और 


काला सागर तथा भूमध्यसागर को मिलाने वाला जलमागे उसके जंगी जहाजों के लिये 
सुरक्षित हो गया था । यद्यपि ब्रिटेन ने भी तुकं सुलतान ्रोर ईजिप्सियन पाशां में सम~ 
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फौता कराने में महत्त्वपूर्ण भाग लिया था, पर इस समझते से उसे कोई लाभ नहीं हुआ 
था। अतः वह इस समोते से बहुत असन्तुष्ट था । ब्रिटेन की विदेशी राजनीति का 
संचालन इस समय पामर्स्टन के हाथों में था। उसने अनुभव किया, कि तुर्क सुलतान पर 
रूस का और ईजिप्ट के पाशा पर फ्रांस का जो प्रभाव इस समय स्थापित हो गया है, वह 
ब्रिटेन के लिए अत्यन्त हानिकारक है। 


सीरिया के इस युद्ध (१८३१-३२) के कारण मुहम्मद श्रली की शक्ति बहुत बढ़ 

गई। सीरिया और श्रन्य नये प्रदेशों का शासन करने के लिए उसने अपने पुत्र इब्राहीम 
को उनका सूबेदार नियत किया । मुहम्मद अली और इब्राहीम की योजना थी, कि अरब 
के सब प्रबेशों को अपनी श्रधीनता में ले आया जाय । इब्न सऊद के वंशजों द्वारा शासित 
अरब के प्रदेश पहले ही ईजिप्ट की ्रधीनता स्वीकार कर चुके थे। पर ईरान की खाड़ी 
के तट पर स्थित श्रौर श्ररव प्रायद्वीप के दक्षिण-पूर्व कोने मे विद्यमान कतिपय प्रदेश ऐसे 
थे, जो श्रमी तक ईजिप्ट की श्रधीनता में नहीं राये थे। नैपोलिथन के समय के युद्धों से 
लाम उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी इन प्रदेशों में श्रनेक्र विशेष श्रधिकार प्राप्त 
कर चुकी थी । जब ब्रिटेन ने देखा, कि मुहम्मद अली इन प्र देशों को भी श्रपने आविपत्य 
में ले श्राने के लिपरे तत्पर है, तो पामस्टॅन ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की, कि यदि ईजिप्ट 
की सेनाओं ने ईरान की खाड़ी या दक्षिण-पूर्वी अरब की दिशा में श्रागे बढ़ने का प्रयत्न 
किया, तो ब्रिटेन इसे कदापि सहन नहीं करेगा। तुर्की का सुलतान भी इक्ष वात से बहुत 
दुखी था, कि सीरिया, पैलेस्टाइन और सी वीसिया के प्रदेश पत्र मुहम्मद अजी के अवि- 
कार में श्रा गये थे। श्रपनी सैन्‍्य-शक्ति को नये ढंग से संगठित करने के लिग्रे इपी कारण 
उसने एक प्रशियन श्रफसर की नियुक्ति की, जिसका नाम फॉन मॉल्टके था। १८३६ ई० 
मे तुक सुलतान ने ईजिप्ट के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया, और उमक्री सेताएं सीरिया 
की ओर ग्रग्रसर होने लगीं । पर मुहम्मद रली की सेना को परास्त कर सकता सुगम नहीं 
था। फ्रांस इस समथ ईजिष्ट की पीठ पर था, और फ्रेञ्च सेनापति मुहम्मद ्रली की 
सेनाश्रो का संचालन कर रहे थे। तुर्क सेनाग्रों की बुरी तरह से पराजय हुई, और सुलतान 
का जहाजी बेड़ा श्रलेग्जेण्डरया में कैद कर लिया गया । यह स्थिति ब्रिटेन के लिये बहुत 
चिन्ताजनक थी । उसने श्रनुभव किया, कि तुर्के सुलतान की शक्ति को कायम रखना अपने 
पूर्वी साम्राज्य के लिये परमावश्यक है । भारत आदि पूर्वी देशों तक्र पहुँचने के लिए 
पश्चिमी एशिया के मार्ग का भी सुगमता के साथ प्रयोग किया जा सकता था । इस मार्ग 
पर ल का भ्रमाव स्थापित हो जायगा, और इस क्षेत्र में यदि मुहम्मद ्रली जैसे 
i , a ह तो यह बात ब्रिटेन के लिये बहुत खतरे की होगी । ग्रतः 
उ पा 3 हो आदि के प्रदेशों पर मुहम्मद अली का शासन न रहे, और 
2, [ को केवल ईजिप्ट तक ही सीमित कर दिया जाय | रूस भी मुहम्मद 
अली के सा को सहन करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि १८३३ के समभौते 
rn सुलतान की संरक्षा का वचन दिया था। इस स्थिति में ब्रिटेन 
में सफल हो गया, लि रूस, आरस्ट्रिया और प्रशिया को इस बात के लिये तैयार करने 
लता Mr ड ल कर मुहम्मद श्रली को यह श्रल्टिमेटम दें कि यदि 
तो ३ र ए र र. सीलीसिया पर से अपने कब्जे का परित्याग न कर दिया, 
न हाय बना गा को उस पर आक्रमण कर देंगे जिसके कारण उसे ईजिप्ट 
हे की सरकार इससे बहुत उद्विग्न हुई, क्योंकि मुहम्मद ्रली 


को निमित्त बना कर फ्रांस पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने में. 


तत्पर था। उसने युद्ध की मी धमकी दी, पर फ्रांस इस समय इस स्थिति में नहीं था कि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| 


| पश्चिमी एशिया में पाइचात्य साम्राज्यवाद का विकास ६४१ 


यूरोप के इन चार प्रमुख राज्यों के विरुद्ध श्रकेला लड़ाई कर सकता | विवश होकर 
मुहम्मद अली को सीरिया ग्रादि प्रदेशों का परित्याग कर देना पड़ा। १८४० में जो नई 
सन्धि हुई, उसके श्रनुसार न केवल मुहम्मद ग्रली ने सीरिया आदि का परित्याग कर दिया, 
अपितु डार्डेनल्स श्रौर बोस्पोरस के जलडमरूमध्यों के क्षेत्र में जो विशेष अधिकार 
रूस ने १८३३ के समभौते के द्वारा प्राप्त किये थे, उन्हें भी उसे छोड़ देना पड़ा । 
१८४१ की यह सन्धि लण्डन में हुई थी, और यह ब्रिटेन के लिए बहुत लामदायक थी । 
जैसा कि फ्रेञ्च ऐतिहासिक द्विग्रोल्‌ ने लिखा है--“इस द्वारा सब लाम ब्रिटेन को प्राप्तः 
| हुए । इसके कारण मुहम्मद अली श्रौर फ्रांस दक्षिण की ओर धकेल दिये गये, रौर रूस 
| उत्तर की ओर | ईराक से होकर जो मार्ग भारत की ओर जाता है, वह ब्रिटेन के कब्जे 
| में रहा । इस मार्ग के क्षेत्र में अपने प्र माव को बढ़ाना अब उसके लिए सम्भव हो गया ।” 
| ईजिप्ट के मुकाबिले में तुकं सुलतान की सहायता करने में जो तत्परता इस समथ ब्रिटेन 
| ने प्रदर्शित की, उसके कारण ही उसकी यह स्थिति सम्भव हो सकी थी। 


१८४० की सन्धि के अनुसार तुर्की के सुलतान की स्थिति बहुत कुछ संभल गई 
थी । फ्रांस इससे बहुत असंतुष्ट हुआ । वह तुर्की के खिलाफ ईजिप्ट का सहायक था । ग्ब 
वह इस बात के लिये प्रयत्नशील हुआ, कि १८४० की सन्धि क्रियान्वित न होने पाए। 
उसने मुहम्मद अली को फिर तुर्की के विरुद्ध उकसाया। फ्रांस में नई सेनाएं संगठित की 
गई । ब्रिटेन भी इस दशा में शान्त नहीं बैठा था । वह ईजिप्ट के विरुद्ध तुर्की की सहायता 
| करने के लिए उद्यत था। ऐसा प्रतीत होता था, कि एके बार फिर पश्चिमी एशिया में 
| युद्ध का शुरू होना श्रवश्यम्भावी है। पर यूरोप के राजनीतिज्ञोंने इस बार अ्रधिक समभ- 
दारी से काम लिया। आखिर, फ्रांस और इंगलँण्ड में समझौता हो गया, जो अन्तरीप- 
सम्वन्धी समोते (स्ट्रेट्स कन्वेन्शन) के नाम से प्रसिद्ध है। इस समझते में इंगलैण्ड और 
फ्रांस के अतिरिक्‍त स्ट्रिया, प्रशिया और रूस भी सम्मिलित हुए। इसके ग्रनुसार तुरक 
सुलतान ने यह स्वीकार किया, कि मुहम्मद श्रली न केवल ईजिप्ट का वंशक्रमानुगत रूप 
से स्वामी रहेगा, अपितु साथ ही सीरिया के जिन प्रदेशों पर इस समय उसका प्रमुत्तव 
विद्यमान है, उन पर भी उसका तथा उसके वंशजों का स्वामित्व कायम रहेगा । साथ ही, 
यह्‌ भी स्वीकृत किया गया कि बोस्पोरस और डाडनल्स के जलडमरूमध्यों को तुर्की के 
अतिरिक्त किसी श्रन्य देश के जंगी जहाज प्रयुक्त नहीं कर सकेंगे । 


१८३१ से १८४० तक नौ साल सीरिया इब्राहीम पाशा के शासन में रहा। इस 
प्रदेश में ईसाई लोगों का भ्रच्छी बड़ी संख्या में निवास था | पर उनकी सामाजिक स्थिति | 
बहुत हीन थी । तुकं सुलतान के शासन में डमास्कस जैसे नगर में कोई ईसाई न घोड़े पर 
सवार हो सकता था, और न लाल ३वेत या हरी पगड़ी पहन कर बाजार में भ्रा सकता 
| था । ईसाइयों के लिये यह भी सम्मव नहीं था, कि वे कोई ऊंचा सरकारी पद प्राप्त कर 
| सकें । इब्राहीम पाशा ने इस स्थिति में सुधार किया । ईसाइयों की सामाजिक दुर्दशा को 
| दूर किया गया, और उनके पादरियों को धर्म के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता प्रदान की गई ॥ 
फ्ञ्च संस्कृति का भी इस काल में सीरिया में प्रसार हुआ । भ्रनेक सिक्षणालय वहां स्था> 
पित किये गये, जिनमें नये ज्ञान-विज्ञान के साथ फ्रेंच माषा की भी शिक्षा दी जाती थी । 
इजिप्ट के समान सीरिया भी फ्रेंच लोगों के प्रभाव में आने लगा, और फ्रांस के राजनीतिज्ञ 
यह स्वप्न देखने लगे, कि शीघ्र ही पश्चिमी एशिया का यह प्रदेश भी उनके सांस्कृतिक 
प्रभाव में आ जायेगा । १८४० को सन्धि के कारण फ्रांस की स्थिति में कुछ अन्तर श्राया 
. पर स्ट्रेट्स कन्वेशन द्वारा जब सीरिया के कतिपय प्रदेशों पर ईजिप्ट का अधिकार 
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४२ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


स्वीकृत कर लिया, तो फ्रेंच लोगों ने वहाँ अपने प्रभाव को स्थापित करने की प्रक्रिया को 
जारी रखा। द | 
इसी समय फ्रेंच लोगों ने यह योजना बनाई, कि स्वेज के स्थल-डमरू-मध्य के | 
बीच से एक नहर निकाल कर भूमध्य सागर और लाल सागर को मिला दिय! जाय | 
व्यापार की इष्टि से यह यह योजना बहुत उत्तम थी, क्योंकि इसके कारण यूरोप और 
एशिया के बीच में एक सीधा सामुद्रिक मार्ग कायम हो जाता था, और जल-मागं द्वारा 
यूरोप से एदिया श्राने-जाने के लिये अफ्रोका का चक्‍क्रर काटने की आवश्यकता नहीं 
रहती थी। पामरस्टन ने इस योजना का विरोध किया | उसका कहना था, कि इस नहर 
के कारण अन्तर्राष्ट्रीय विद्वेष बहुत बढ़ जायग।। जिस प्रकार डार्डनल्स और वोस्पोरस 
के जलडमरूमध्यों के दोनों ग्रोर के प्रदेशों पर कब्जा करने के लिये विविध राज्यों में 
प्रतिद्वन्द्रिता रहती है, वैसे ही इस स्वेज के प्रदेश के लिये भी रहने लगेगी । मुहम्मद अली 
इस समय बूढ़ा हो चुका था, श्रौर पामरस्टन के विरोध में स्वेज नहर की योजना को स्वी- । 
कृत करने के लिये उसे उत्साह नहीं हुआ । १८४६ में उसकी मृत्यु के बाद अब्बास प्रथम 
| ईजिप्ट का पाशा बना। मुहम्मद अली के सुयोग्य पुत्र इब्राहीम श्रली की मृत्यु अपने पिता 
| के जीवनकाल में ही हो गई थी । अब्बास के शासनकाल में भी स्वेज-सम्वन्धी फ्रेंच योजना 
FN कै क्रियान्वित नहीं हो सकी । १८४५ ई० में अ्रब्बास की हत्या के ग्रनन्तर सईद ईजिप्ट की 
| राजगद्दी पर बँठा । बचपन में सईद की मँत्री द लैस्सप नामक एक फ्रेंच युवक से हो गई 
थी, जो ईजिप्ट में नियुक्त फ्रेंच पोलिटिकल एजेन्ट का पुत्र था । सईद के पाशा वनने पर 
द लैस्सप ने उसे बधाई का संदेश भेजा, जिसके उत्तर में सईद ने उसे ईजिप्ट थ्राने के लिये 
निमन्त्रण'दिया । द ल॑स्सप ईजिप्ट ग्राया, श्रौर उसने स्वेज नहर की योजना को सईद के 
सम्मुख प्रस्तुत किया । सईद अपने मित्र की वात को नहीं टाल सका, और उसने उसकी 
योजना को इस शर्ते पर स्वीकार कर लिया, कि तुकं सुलतान से भी उसके लिये स्वीकृति 
ले ली जायगी । 


इस काल में पश्चिमी एशिया के प्रदेशों के सम्बन्ध में पाइचात्य राज्यों में संघर्ष 
जारी था। तुर्की पर अपना प्र भुतत्व स्थापित करना रूस की विदेशी राजनीति का प्रधान 
'तत्त्व था। पहले वह्‌ मित्रता को नीति द्वारा तुर्की को अपने प्रभाव में लाना चाहता था। 
१८३१-३२ के सीरियन युद्ध में उसने इसीलिये ईजिप्ट के खिलाफ तुर्की की सहायता भी 
की थी। पर उसके बाद जो घटनाएं हुईं, उनसे वह भलीमांति समझ गया था, कि मित्र 
ता की नीति द्वारा उसे अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । श्रब उसने तुर्के 
साम्राज्य को निर्वेल करके बालकन प्रायद्वीप के प्रदेशों को अपने प्रभुत्व में ले आते की 
नीति का श्रनुसरण करना प्रारम्भ किया । पर इसमें ग्रेट ब्रिटेन उसका प्रबल विरोधी था। 
ग्रतः रूस के सम्राट्‌ ने यह विचार किया, कि यदि तुर्की साम्राज्य को खण्डःखण्ड कर 
|$ | उसका एक भाग ब्रिटेन को प्रदान कर दिया जाय, तो ब्रिटेन के विरोध को दूर किया 
| जा सकता है। रूस की योजना यह थी, कि कोन्स्टेन्टिनोपल पर वह स्वयं कब्जा कर ले, 
और ईजिप्ट तथा सीरिया के प्रदेशों को ब्रिटेन के प्रभुत्त्व में दे दिया जाए। इसी योजता 
को इष्टि में रख कर १८४४ में रूस के सम्राट ने ब्रिटेन की यात्रा की। पर वहां उसकी 
योजनाका स्वागत नहीं हुश्रा। बाद में भी रूस ने ब्रिटेन के साथ सम भौता करने के अनेक 
प्रयत्त किये, पर ब्रिटेन यह मलीमांति समझता था, कि एशिया में अपने साम्राज्य का 
प्रसार करने में श्रव रूस ही उनका प्रधान प्रतिस्पर्धी है। फ्रांस की शक्ति श्रव ऐसी नहीं 
रह गई थी, कि वह एशिया में ब्रिटेन के साम्राज्य-विस्तार का प्रतिरोध कर सके । श्रतः 
ब्रिटेन इस बात के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हुआ, कि प्राच्य देशों तक पहुंचने 
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के इस महत्त्वपूर्ण मार्ग पर रूस जैसे शक्तिशाली राज्य का प्रमुत्त्व हो जाय । ब्रिटेन से 
निराश होकर रूस ने यह निश्‍चय किया, कि वह शक्ति का प्रयोग कर बास्पोरस और 
डार्डनल्स के जलडमूमध्यों के पदेशों को अपने प्रमुत्त्व में ले आये । इसी प्रयोजन से रूस 
ने तुर्की के खिलाफ उस यूद्ध को प्रारम्भ किया, जो इतिहास में क्रीमियन युद्ध के नाम से 
प्रसिद्ध है। यह युद्ध १८५४ से १८५६ तक जारी रहा, और इसमें ब्रिटेत और फ्रांस ने 
तुर्की की सहायता की । क्रीमियन युद्ध में रूस की पराजय हुई, और वालकन प्रायद्वीप के 
प्रदेशों पर अपना प्रभूत्व स्थापित करने का उसका स्वप्न पुरा नहीं हो सका। तुर्की 
साम्राज्य को कायम रख कर रूस को महत्त्वाकांक्षाओं पर अ्रंकुश रखा जा सक्ता है, 
ब्रिटेन का यह विचार इस युद्ध के कारण पूर्ण रूप से सही सातरित हुम्रा। 


१८५४-५६ के क्रीमियन युद्ध में फ्रांस और ब्रिटेन दोनों तुर्क सुलतान के सहायक 
थे। द लँस्सप ने इस स्थिति से लाभ उठाया, और इस युद्ध के दौरान में ही उसने स्तेज 
नहर की अपनी योजना को तुर्क सुलतान की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया । सुलतान के 
दरवार में जो ब्रिटिश राजदूत स्थित था, उसने जोरदार तरीके से इस योजना का विरोध 
किया । उसने स्पष्ट रूप से घोषित किया, कि इस नहर के बन जाने पर ईजिप्ट पूर्णतया 
फ्रांस के प्रभुत्व में श्रा जायेगा। पर ब्रिटिश राजदूत के विरोब के बावजूद सुलतान ने द 
लैस्सप की योजना को स्वीकृत कर लिया (१८५८), और १८५९ में इस नहर के निर्माण 
का कार्य प्रारम्म भी हो गया। ब्रिटेन ने अपने विरोध को श्रव भी जारी रखा, पर रूस 
और ीस्ट्रया ने इस योजना का समर्थन किया, और १८६६ तक यह नहर बत कर 
तैयार भी हो गई | सम्भवतः, ब्रिटेन स्वेज नहर के विरोध में कतिपय सक्रिय पग भी 
उठाता, पर १८६५ में पामस्टंन की मृत्यु हो गई थी, और उसके पइ्चात्‌ ब्रिटेन में इस 
नहर का विरोध भी कम हो गया था। 


फ्रांस जिस प्रकार स्वेज की नहर के निर्माण में तत्पर था, उससे ब्रिटिश राजः 
नीतिज्ञो ने यह भली-मांति समझ लिया था कि श्रब यह नहर बन कर ही रहेगी, और 
इसके कारण यूरोप और एशिया के वीच में एक ऐसा जल-मागे तैयार हो जाएगा, जो 
बहुत सुविधाजनक होगा। इसके वन जाने के वाद ग्रफ्रीका के समुद्रतट के साथ-साथ के 
जलमार्ग का कोई महत्त्व नहीं रह जायेगा, और प्राच्य देशों का सब व्यापार स्वेज की 
नहर द्वारा ही होने लगेगा। पर स्वेज का यह माग फ्रांस के हाथ में रहेगा, जिसके कारण 
उसकी राजनीतिक महत्ता बहुत वढ़ जायेगी । ईजिप्ट, सीरिया और स्वेज पर अपना 
प्रभाव स्थापित कर लेने के परिणामस्वरूप यदि फ्रांस चाहेगा, तो वह ब्रिटेन के भारतीय 
साम्राज्य को सुगमता के साथ क्षति पहुंचाःसकेगा। इसलिए श्रव ब्रिटेन ने यह प्रयत्न 
प्रारम्भ किया, कि परिचिमी एशिया के श्रधिक से अधिक प्रदेशों को अपने प्रभाव में ले 
आये, और वहां अपने ऐसे सैनिक केन्द्र स्थापित करे, जिनके द्वारा वह अपने किसी भी 
सम्भावित प्रतिद्वन्द्वी का मुकाबिला कर सके इसीलिए १८६३ में ब्रिटेन ने माल्टा की 
किलाबन्दी प्रारम्भ की और भूमध्यसागर के इस द्वीप को अपनी जलशक्ति का एक सुरढ़ 
केन्द्र बना दिया । यह द्वीप पहले फ्रांस के अधीन था, पर नैयोलियन के पतन के वाद 
वीएना की कांग्रेस की समाप्ति पर पेरिस की जो सन्धि हुई थी, उसके ग्रनुसार इस पर 
ब्रिटेन का प्रमुत्त्व स्थापित हो गया था। तब से यह ब्रिटेत के अधिकार में ही चला ग्रा 
| था । इसी समय ब्रिटेन ने श्रोमत के सुलतान से कुरिया-मुरिया द्वीप (१८५४) प्राप्त 
किए, और पेरिम पर फिर से ्रपना कब्जा कर लिया (१८५७) । ओमन का सुलतान 
इस समय ब्रिटेन के प्रभाव में था, जिसके. कारण अरब प्रायद्वीम का दक्षिण-पूर्वी कोना 
ब्रिटेन के लिए सुरक्षित हो गया था । अदन भी इस समय तक ब्रिटेन के हाथों में रा चुका 
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था, और उसे केन्द्र बना कर ब्रिटिश लोग समीप के प्रदेशों को अपने प्रमाव-क्षेत्र में ले 
आने के लिए तत्पर थे। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ, कि भारत आदि प्राच्य 
देशों तक पहुंचने के इस नये जलमार्ग के समीप के क्षेत्र में ब्रिटेन ने अपनी स्थिति को 
बहुत सुरक्षित कर लिया। 


पर फ्रांस भी इस समय पर्चिमी एशिया के प्रदेशों को अपने प्रभाव में ले आने 

के लिए प्रयत्नशील था । ईजिप्ट और सीरिया के पाशा उसके प्रभाव में थे ही। वहां की 

सेनाएं फ्रेञ्च सेनापतियों द्वारा पुनःसंगठित की गई थीं, और वहां के शिक्षणालयों में 

फ्रेड्च भाषा पढ़ायी जाती थी । वहां के विद्यार्थी फ्रांस के विविध विश्वविद्यालयों में 

उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाया करते थे, फ्रेऊ्च पादरी वहां अ्रपने धर्म के प्रचार 

में संलग्न थे, और स्वेज की नहर फ्रे जच लोगों द्वारा ही तैयार की गई थी। अब फ्रांस के 

लोगों ने तुर्क सुलतान को भी अपने प्रभाव में लाने का प्रयत्त प्रारम्भ किया। फ्रेञ्च 

राजनीतिज्ञों का विचार था, कि तुर्क साम्राज्य में अपनी भाषा व संस्कृति का प्रसार 

करके उसकी ग्रधीनता में विद्यमान जातियों व प्रदेशों में वे एक प्रकार की एकता उत्पन्न 

iy कर सकते हैं । त्रीमियन युद्ध में तुर्की की सहायता करके उन्होंने सुलतान की सद्भावना भी 

प्राप्त कर ली थी । इसलिए श्र उन्होने तुर्की में मी भ्रपनी शिक्षा-संस्थाएं स्थापित करनी 

प्रारम्भ कीं, श्रौर ईजिप्ट के समान तुर्की के लोग भी फ्र ऊ्च भाषा को शौक के साथ 

kl ` सीखने के लिए तत्पर हुए। १८६३ में तुर्की में ओटोमन बक की स्थापना की गई, जिसकी 

| hr अधिकांश पूंजी फ्रेञ्च धनपतियों द्वारा लगायी गई थी। बैंक नोट जारी करने का कार्य 

| इसी बैंक को दिया गया, और इसकी शाखाएं तुर्क साम्राज्य के प्रायः सभी प्रधान नगरों 

| में स्थापित की गई । फ्रांस तुकं साम्राज्य से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने के लिए इतना 

| श्रधिक उत्सुक था, कि वहां की सरकार के निमन्त्रण पर १८६३ में सुलतान ने पेरिस की 

$ यात्रा की । परिचिमी यूरोप के ब्रिटेन और फ्रांस आदि देशों की तुलना में तुर्की कितना 

पिछड़ गया है, इसे प्रत्यक्ष रूप से देख कर सुलतान को यह विश्‍वास हो गया, कि जब 

तक नये ज्ञान-विज्ञान को नहीं ग्रपनाया जायेगा ्रौर शासन के मामले में ग्राधुनिक विचारों 

के अनुसार सुधार नहीं किये जायेंगे, तुकं साम्राज्य का कल्याण कदापि नहीं हो सकेगा। 

पेरिस की यात्रा से वापस लौटकर सुलतान ने 'लीसे गलता-सराय' नाम के एक नए 

शिक्षणालय की स्थापना की (१८६८), जिसमें सब जातियों और धर्मों के विद्याथियों को 

स्थान दिया गया। इसमें ६०० के लगमग विद्यार्थी दाखिल किए गए, और उन्हें फ्रेञच 

शिक्षकों द्वारा नये ज्ञान-विज्ञान तथा फ्रेञ्च भाषा की शिक्षा दी जाने लगी" धीरे-धीरे 

इसी प्रकार के अन्य भी अनेक शिक्षणालय खोले गये, जिनके कारण तुर्क जनता की 

पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति के सम्पकं में श्राने का श्रवसर मिला । अरब तक तुरं साम्राज्य 

में शिक्षा प्रायः धर्माचार्यों के हाथों में थी, जो कुरान तथा अन्य मुस्लिम धर्मगरन्थों को 

पढ़ाया करते थे । नये शिक्षणालयों के कारण तुर्की में भी युवकों का एक ऐसा वर्ग प्राढुः 

Mi भूत हो गया, जो अपने देश की पिछड़ी हुई दशा को श्रनुभव कर उसकी उन्नति के लिए 

प्रयत्तशील था। इसी समय एक फ्रे जच कम्पनी ने तुर्क सुलतान से नई रेलवे बनाने को 

्रनुमति प्राप्त की । यह रेलवे इस्ताम्ब्रूल श्रौर सलोनिक्रा के बीच में बनायी गई थी, 

श्रौर इसके कारण तुर्की के अनेक बड़े नगरों का यूरोप के रेलवे सिस्टम के साथ सीधा 
सम्बन्ध स्थापित हो गया था। 


पश्चिमी एशिया के प्रदेशों पर ग्रपना प्रभृत्त्व व प्रभाव स्थापित करने के लिए 
जो संघर्ष पाश्चात्य देशों में चल रहा था, उसमें फ्रांस सबसे अ्रधिक सफल था। ईराक! 
सीरिया ग्रौर तुर्की में सत्र उसका सांस्कृतिक प्रभाव स्थापित था। उसके पूंजीपति 


| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“SR अर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पश्चिमी एशिया में पारचात्य साम्राज्यवाद का विकास दभ्‌ 


रेलवे, नहर आदि बनाकर इन प्र देशों में कतिपय ग्राथिक विशेषाधिकार मी प्राप्त कर चुके 
थे । पर इसी समय यूरोप में फ्रांस को भयंकर विपत्ति का सामना करना पड़ा। १८७० के 
फ्ेन्को-प्रशियन युद्ध में फ्रांस की बुरी तरह से पराजय हुई, और प्रशियन सेनाओं ने पेरिस 
पर भी कब्जा कर लिया। फ्रांस के सम्राट्‌ नंपोलियन तृतीय का पतन हुआ, ओर तृतीय 
फ्रेञच रिपब्लिक की स्थापना हुई । बिस्मार्क के नेतृत्व में जमंनी के एक साम्राज्य के रूप में 
संगठन हो जाने के कारण फ्रांस की उत्तरी सीमा पर एक ऐसा शक्तिशाली राज्य कायम 
हो गया, जिसकी सैनिक शक्ति की उपेक्षां कर सकना फ्रेञ्च सरकार के लिए सम्भव नहीं 
था। विस्मार्क की कूटनीति के कारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी फ्रांस ग्रकेला पड़ 
गया । आस्ट्रिया और इटली के साथ सन्धिकरके बिस्माक ने एक ज्रिगुटका निर्माण किया, 
श्रौर रूस के साथ भी उसने सन्धि की । इस दशा में यूरोप की राजनीति में फ्रांस की 
स्थिति बहुत निर्बल हो गई। १८७१ से १८६३ तक प्रायः यही दशा रही, जिसके कारण 
फ्रांस के लिए यह सुगम नहीं रह गया कि वह पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में अपने प्रमाव का 
और श्रधिक विस्तार कर सके । ब्रिटेन ने इस स्थिति से लाम उठाया, और फ्रांस के मुका- 
बिले में इस क्षेत्र में भ्रपने प्रमाव को बढ़ाने के लिए प्रयत्न प्रारम्म किया। पर फ्रांस ने 
अपने इस प्रभाव-क्षे त्र का परित्याग नहीं कर दिया। उसके राजनीतिज्ञ प्रब मी इस 
प्रयत्न में रहे, कि ईजिप्ट, सीरिया और तुर्की श्रादि में फ्रांस को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, 
| वे कायम रहें। पर यह स्वीकार करना होगा, कि १८७० के बाद पश्चिमी एशिया के 
क्षेत्र में फ्रांस के मुकाबिले में ब्रिटेन का प्रमाव श्रधिक बढ़ने लगा था । इन प्रदेशों में ब्रिटेन 
का प्रतिद्वन्द्वी अब फ्रांस नहीं रह गया था । उसका स्थान भ्रब रूस ने ले लिया था, जिसके 
शक्तिशाली सम्राट्‌ एशिया के विविध क्षेत्रं में ब्रिटेन का मुकाबिला करने में तत्पर थे। 


(२) रूस श्रौर ब्रिटेन में संघष का प्रारम्भ 


अ्रठारहवीं सदी के मध्य भाग तक प्रायः सम्पूर्ण साइबीरिया रूस के प्रमुत्त्व में प्रा 
चुका था। वहां रूसी लोगों ने अपनी अनेक बस्तियां मी कायम कर ली थीं, और उसके 
उपजाऊ प्रदेशों में उन्होंने खेती का भी प्रारम्म कर दिया था। उन्नीसवीं सदी के मध्य 
(१८४८) तक सुदूर पूवं के क्षेत्र में आमूर नदी के प्रदेश पर भी रूस ने भ्रपना अधिकार 
स्थापित कर लिया था, जिसके कारण रूस के लिए उत्तरी चीन और कोरिया में अपने 
प्रभुत्व का विस्तार कर सकने का मागं साफ हो गया था। ्रामूर प्रदेश के रूस के हाथों 
में आ जाने के कारण प्रशान्त महासागर का एक ऐसा समुद्रतट मी उसे प्राप्त हो गया 
था, जो नौकानयन के लिये साल के बारहों महीनों में ग्रनुकुल परिस्थिति रखता है। इस 
प्रदेश में अ्रपने आधिपत्य को दृढ़ करने व ग्राथिक इष्टि से उसे उन्नत करने के लिये रूस 
ने वहां प्रनेक रेलवे लाइनों का भी निर्माण किया । 


अठारहवीं सदी में ट्रांस-कोकैशिया का प्रदेश ्रनेक छोटे-बड़े राज्यों में विभक्त 
था । पूर्वी ज्याजिया ईरान के अधीन था, और पश्चिमी ज्याजिया तुकं साम्राज्य के अन्त- 
गंत था । इन प्रदेशों के विविध सरदार जहां ईरान और तुर्की की अधीनता स्वीकार करते 
थे, वहां आपस में भी निरन्तर लड़ते रहते थे। नादिरशाह (१७३५-४७) ने इस सम्पूर्ण 
| प्रदेश को अपनी अधीनता में कर लिया था, पर उसको मृत्यु के बाद जब उसके विशाल 
साम्राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न होने लगी, तो ज्याजिया में एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना 
हुई, जिसका संस्थापक हेरेक्लियस था । पर तुर्की और ईरान ज्याजिया की स्वतन्त्र सत्ता 
को सहन करने के लिए उद्यत नहीं थे । उन्होंने उस पर ग्राक्रमण प्रारम्म कर दिये । इस 
| स्थिति में ज्याजिया के सम्मुख केवल यही मार्ग था, कि वह रूस को अपना संरक्षक 
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६४६ एशिया (पर्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


स्वीकार कर ले और उसकी सहायता से अपनी स्वतन्त्र सत्ता की रक्षा करे। परिणाम यह 
हुआ, कि १७८३ में रूस और ज्याजिया में एक सन्धि हुई, जिसके अनुसार रूस ने 
ज्याजिया की रक्षा करना स्वीकार किया | पर इससे भी इस प्रदेश की समस्याओं का ग्रंत 


ब् नहीं हो गया । १७६४ में ईरान के शाह खां ग्रागा मुहम्मद ने ज्याजिया पर आक्रमण 


किया, औौर उसके जन तथा धन का बुरी तरह से विनाश किया। इस दशा में ज्याजिया 
के राजा ज्यार्ज सप्तम को अ्रपनी रक्षा का केवल यही'उपाय समझ में आया, कि वह अपने 
को पूरी तरह से रूस के ग्रघीन कर दे। १८०१ में ज्याजिया रूसी साम्राज्य के ग्रन्तर्गंत 
हो गया, यद्यपि वहां का राजा अपने क्षेत्र में शासन करता रहा । १८०२ में रूसी सेनाग्रों 
ने ट्रांस-कोकेशिया के अन्य प्रदेशों पर भी आक्रमण शुरू किए । इन प्रदेशों पर विविध 
मंगोल तथा तुके खानों का शासन विद्यमान था। ये.रूसी सेनाग्रों का मुकाबिला नहीं 
कर सके, और १८०५ तक ट्रांस-कोकेशिया के सब प्रदेशों पर रूस का प्रभुत्व स्थापित 
हो गया । 


मध्य एशिया के प्रदेश मी नादिरशाह के साम्राज्य के अन्तर्गत थे। पर उसकी 
मृत्यु के बाद वहां भी अराजकता छा गई, और इस स्थिति से लाम उठा: कर वहां अनेक 
खान स्वतन्त्र रूप से शासन करने लगे। ग्रठारहवीं सदी के श्रन्त तक मध्य एशिया में तीन 
राज्य स्थायी रूप से कायम हो छुके थे, जिनकी राजधानियां क्रमशः बोखारा, खीवा श्रौर 
कोकन्द थीं । इन राज्यों में उजबेक, ताजिक, किरखिज और तुर्कोमान आदि अनेक जातियों 
का निवास था। मध्य एशिया के ये तीनों राज्य जहां आपस में लड़ाई में तत्पर रहते थे, 
वहां साथ ही पड़ौस के अन्य राज्यों पर भी वे ग्राक्रमण करते रहते थे । उन्नीसवीं सदी के 
प्रारम्भ तक कोकन्द के खान ने काजकस्तान के बड़े भाग को जीतकर अपने प्रधीन कर 
लिया था, और ताशकन्द का प्रसिद्ध नगर भी उसकी अ्रधीनता में आ गया था । कोकन्द 
के खान बड़े समृद्ध व शक्तिशाली थे। पामीर की पर्वतमाला से शुरू कर सीर दरया ग्रौर 
चीन की पश्चिमी सीमा तक उनका राज्य विस्तृत था। पर मध्य एशिया के खानों का 
यह्‌ उत्कं देर तक कायम नहीं रहा.। श्रपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए रूस ने उत 
पर भी आक्रमण प्रारम्भ कर दिए। १८६० तक ताशकन्द, समरकन्द आदि के अनेक प्रदेश 
रूस की ग्रधीनता में श्रा गये थे, और १८७३ में खीवा और १८८४ में मवं पर रूस का 
्रमृत््व स्थापित हो गया था । उन्नीसवीं सदी के समाप्त होने से पहले ही मध्य एशिया के 
सब प्रदेश रूसी साम्राज्य के श्रन्तगंत हो गये थे। इन प्रदेशों पर अपने शासन को सुदृढ़ 
करते के उद्देश्य से रूस ने वहां अनेक रेलवे लाइनों का निर्माण किया । १८८८ तक ट्रांस- 
कँस्पियन रेलवे बनकर तैयार हो चुकी थी । १८९८ में इस रेलवे की एक शाखा अ्रफगा- 
निस्तान की उत्तरी सीमा पर स्थित कुइक तक पहुंचा दी गई थी, और मध्य एशिया के 
न्य प्रदेशों में भी रेलवे लाइनों का निर्माण जारी था । मध्य एशिया की विजय के कारण 
रूस की सीमा! ईरान, भ्रफगानिस्तान, भारत रौर चीन से श्रा मिली, और पश्चिमी 
एशिया के क्षेत्र में उसका राजनीतिक महत्त्व बहुत बढ़ गया । 


._ रूस का यह उत्कषं ब्रिटेन के लिए बहुत चिन्ताजनक था। १८४६ ई० तेक 
ग्रे लोग पंजाब की भी विजय कर चुके थे, ग्रौर उनके मारतीय साम्राज्य की उत्तरः 
पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान के साथ श्रा लगी थी । उन्हें भय था, कि अपने साम्राज्य 
का विस्तार करते हुए रूस ग्रफगानिस्तान को मी अपने प्रमुत्व में न ले आये। रूस जैसे 
विशाल व शक्तिशाली राज्य के प्रमाव-क्षेत्र की सीमा यदि मारत के साथ श्रा लगे, तो 
द ब्रिटेन के साम्राज्यसम्बन्धी हितों के लिये ग्रत्यन्त घातक हो सकती थी । उन्ती- 
प्तवीं सदी के उतराद्धं में यह दशा उत्पन्न हो गई थी, कि उत्तरी एशिया में रूस का 
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पर्चिमी एशिया में पाइचात्य साम्राज्यवाद का विकास ६४७ 


प्रभुत्व स्थापित था, और दक्षिणी एशिया में ब्रिटेन का । ब्रिटिश और रूसी सा म्राज्यों के 
बीच में तीन राज्य थे, अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की साम्राज्य | अतः वह्‌ स्वाभाविक 
था, कि इन तीनों राज्यों के क्षेत्रों में रूस और ब्रिटेन में साम्राज्य-विषयक संघर्ष का 
प्रारम्भ हो । 


यह संघर्ष सब से पूर्व क्रीमियन युद्ध (१८५४-५ ६) के रूप में प्रगट हुआ, जिसका 
उल्लेख इसी अध्याय में ऊपर किया जा चुका है। इस युद्ध में रूस परास्त हुआ था, 
जिसके कारण तूर्कं साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की उसकी आकांक्षा पूर्ण 
नहीं हो पायी थी । बालकन प्रायद्वीप के अनेक प्रदेश इस समय तुर्की साम्राज्य के ग्रन्तगत 
थे, और ये श्रपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्नशील ये। जुलाई, १८७५ में इस 
प्रायद्वीप में स्थित वोस्निया और हजेगोविना के प्रदेशों ने तुर्की शासन के विरुद्ध विद्रोह 
किया, और कुछ समय बाद बल्गारिया ने । रूस इन विद्रोहों में तुर्की के खिलाफ विद्रोही 
जातियों का पक्षपोषक था, क्योंकि तुर्क साम्राज्य के पतन द्वारा ही वह यह ग्राशा कर 
सकता था, कि बोस्पोरस श्रौर डाडेनल्स के जलडमरू-मध्यों पर उसका प्रमुत्त्व स्थापित 
हो सकेगा । श्रत: उसने बालकन विद्रोहियों का पक्ष लेकर एप्रिल, १८७७ में तुर्की के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । रूस की एक सेना आक्रमण करती हुई कास्स्टेन्टिनोपल 
के समीप सन स्टेफिनो नामक स्थान पर पहुंच गई। ऐसा प्रतीत होता था, कि तुर्क 
सुलतान देर तक रूस के सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। पर ब्रिटेन को यह सहन नहीं 
हुआ, कि एशिया के क्षेत्र का उसका सबसे प्रबल प्रतिद्वन्दी तुक॑ साम्राज्य को नष्ट कर 
भुमध्य सागर के क्षेत्र तक अपने प्रभाव को स्थापित कर ले । उसने युद्ध में तुर्की का साथ 
दिया । आस्ट्रिया-हंगरी ने भी इस अवसर पर तुर्की की सहायता की । बिस्माकं के नेतृत्त्व 
में जमनी के सुसंगठितः हो जाने के कारण श्रव आस्ट्रिया-हंगरी का सम्राट्‌ भी बालकन 
प्रायद्वीप को ही अपनी शक्ति के विस्तार का एकमात्र क्षेत्र समता था। यदि रूस जैसा 
शक्तिशाली राज्य इस क्षेत्र में अपना ग्राधिपत्य स्थापित कर.ले, तो आस्ट्रिया-हंगरी के 
लिए वालकन प्रायद्वीप में ग्रपने प्रमुत्त्व का विस्तार कर सकने की कोई सम्भावना ही 
शेष नहीं रहती थी । ब्रिटेन और ग्रा स्ट्रिय हंगरी के हस्तक्षेप का यह परिणाम हुआ, कि 
रूस को सन्धि के लिये विवश होना पड़ा। १८७७-७८ के बालकन युद्ध के परिणामस्वरूप 
सबिया, मोन्टिनिग्रो और रूमानिया स्वाधीन राज्य बन गये, बल्गारिया के कुछ प्रदेशों 
ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली, बोस्तिया और हजंगोविना के प्रदेश आ्ास्ट्रियां को प्रदान 
किये गये, साइप्रस द्वीप ब्रिटेन को मिला, और रूस तथा ग्रीस ने मी बालकन प्रायद्वीप के 
कतिपय प्रदेशों का ग्रधिगत किया । इस युद्ध के कारण यूरोप में तुर्की का ्राधिपत्य बहुत 
केम रह गया। यदि ब्रिटेन हस्तक्षेप न करता, तो रूस इस समय सम्पूर्ण बालकन प्रायद्वीप 
को अपने प्रभुत्त्व में ले आता | पर तुर्की के साम्राज्य का निबेल हो जाना ब्रिटेन को कमी 
भी सह्य नहीं हो सकता था इसी कारण उसने रूस का विरोध कर तुर्क स के 
सम्बन्ध में एक ऐसी व्यवस्था करायी, जिसके द्वारा युरोप के कतिपय पर मी तुकं 
सुलतान का शासन कायम रहा, और रूस बालकत प्रायद्वीप को अपने प्रभृत्त्व में नहीं ला 
सेका । बालकन युद्ध की समाप्ति पर सन्धि के लिये जो कान्फरेन्स हुई थी, उनमें न्य 
यूरोपियन राज्यों के साथ फ्रांस भी सम्मिलित हुआ था । पश्चिमी एशिया में उसकी 
स्थिति रमी पर्याप्त महत्त्व की थी, भ्रतः उसे सन्तुष्ट करना मी आवश्यक था। इस समय 
फ्रांस के राजनीतिज्ञों की आंख उत्तरी ग्रफ़्ीका पर थी, और वे इस क्षेत्र में अपना प्रमुत्त्व 


स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील थे। श्रतः फ्रांस को निम्नलिखित सुविधाएं देकर - 


5दुष्ट किया गया--(१) यदि फ्रांस उत्तरी अफ्रीका में स्थित तुक साम्राज्य के ट्यूनिस 
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६४८ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


प्रान्त को अपने प्रुत में लाने का उद्योग करे, तो अन्य राज्य उसका विरोध नहीं करेंगे, 
(२) ईजिप्ट पर फ्रांस का प्रभाव व आशिक नियन्त्रण कायम रहेगा, और (३) सीरिया 
में फ़ांस ने अपना जो प्रमाव-क्षेत्र कायम किया हुआ है, वहां भी उसकी स्थिति का अन्य 
राज्य विरोध नहीं करेंगे । 


तुकं साम्राज्य के क्षेत्र में रूस की महत्तवाकांसागरों के पूर्ण होने में सफलतापूर्वक 
बाधा डालने के अनन्तर ब्रिटेन ने अफगानिस्तान की श्रोर घ्यान दिया, क्योंकि रूस इस 
प्रदेश की उत्तरी सीमा तक अपना प्र मृत्त्व स्थापित कर चुका था। इस समय मारत का 
गवर्नर-जनरल लाड लिटन (१८७६-१८८०) था, जिसके आदेश पर भारत की ब्रिटिश 
सेनाओं ने ्रफगानिस्तान पर शआक्रमण कर दिया। ब्रिटेन का प्रधानमन्त्री डिजरायली 
एशिया में रूस के बढ़ते हुए साम्राज्यवाद को अपने भारतीय साम्राज्य के लिए प्रत्यन्त 
चिन्ताजनक समझता था, श्रत: उसने निश्चय किया कि अफगानिस्तान में अपने प्रभुत्व 
का विस्तार करना रूस की शक्ति को नियन्त्रित करने के लिये आवश्यक है। ब्रिटिश 
सेना तीन ओर से अफगानिस्तान में ग्रागे बढ़ी। एक सेना ने खैबर से आगे बढ़कर 
जलालाबाद पर ग्रधिकार कर लिया, दूसरी सेना कुरंम के रास्ते से अफगानिस्तान में 
प्रविष्ट हुई, और तीसरी सेना ने कन्दहार की विजय कर ली । ग्रफगानिस्तान के राजा 
शेर भ्रली के लिए यह सम्मव नहीं था, कि वह अंग्रेजों का मुकाबिला कर सकता । वह्‌ 
भाग कर रूसी तुकिस्तान चला गया, और वहीं उसकी मृत्यु हुई। शेर अली के पुत्र 
याकूब खां ने १८७८ ईस्वी में अंग्रेजों से सन्धि कर ली, जो गन्दमक की सन्धि के नाम से 
प्रसिद्ध है। इस सन्धि के अ्नुसार--(१) याकूब खां ने यह स्वीकार किया, कि श्रफगा- 
निस्तान की विदेशी नीति भ्रंग्रेजों के श्रधीन रहेगी, और इसमें वह अंग्रेजी राजदूत के 
परामश के ग्रनुसार कार्य करेगा । (२) काबुल में एक अंग्रेजी रेजीडेन्ट रहा करेगा, श्रौर 
हीरात आदि ग्रन्यत्र भी अंग्रेजी एजेन्ट नियत किये जायेंगे । (३) कुरेम की घाटी, बवेटा, 
पिशीन श्रौर सिबी के प्रदेश अंग्रेजों को प्राप्त होंगे । गन्दमक की इस सन्धि के कारण 
अफगानिस्तान ्रंग्रेजों का संरक्षित राज्य बन गया, और इस देश को अपने प्रभाव में ले 
ने का जो प्रयत्न रूस द्वारा किया जा रहा था, उसे करारी चोट लगी। 


पर गन्दमक की यह सन्धि देर तक कायम नहीं रह सकी। श्रफगानों को यह 

सहन नहीं हुआ, कि उनके देश पर किसी विदेशी राज्य का प्रभुत्व एवं प्रभाव कायम 
हो। उन्होंने विद्रोह कर अंग्रेजी रेजीडेन्ट की हत्या कर दी (३ सितम्बर, १८७८) । 
इस पर श्रंग्रेज सेनापति राबट्सं ने कुरंम के दर्रे से काबुल की रर प्रस्थान किया, श्रौर 
मागं में ्रफगानों को हराते हुए काबुल पर कब्जा कर लिया। याकूब खां को कंद कर 
मेरठ भेज दिया गया, और राबट्स की फौजी भ्रदालत ने बहुत-से अ्रफगानों को फांसी की 
सजा दी। इससे भ्रफगान लोग भड़क गये, और उन्होंने फिर अंग्रेजी सेना को घेर लिया | 
बड़ी कठिनता अंग्रेजी सेना अफगानों के घेरे से निकल कर भारत लौट सकने में समर्थ 
हुई। इस बीच में इङ्गलैण्ड की पालियामेंट का नया चुनाव हुआ्ना, जिसमें डिजरायली की 
कन्जवंटिव पार्टी की हार हुई, और लिबरल पार्टी का नेता ग्लैडस्टन प्रधानमन्त्री बना। 
उसे डिजरायली और लिटन की अ्फगानिस्तान-सम्बन्धी नीति पसन्द नहीं थी । यह नीति 

प्रसफल मी हो चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजी सेना काबुल को अपने कब्जे में रख सकते में 

प्रसमर्थ रही थी। अतः ब्रिटेन की नई सरकार ने लिटन को वापस बुला लिया, और उसके 
न पर लाड रिपन को मारत का वायसराय नियत किया (१८८०) । रिपन ने निश्चय 
गा, कि श्रफगानिस्तान से अंग्रेजी सेता हटा ली जाय। उसने शेर अली के भतीजे 

भ्रबदुरंहमान को, जो पहले रूसी तुर्कीस्तान जाकर रूस की मदद से ग्रफगानिस्तात का | 
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अमीर (राजा) बनने के प्रयत्न में था, अफगानिस्तान का राजा स्वीकार किया और उसके 
साथ एक नई सन्वि की । इस सन्धि की अन्य शर्ते तो गन्दमक की सन्धि के समान ही थीं, 
पर काबुल में अंग्रेज रेजीडेन्ट रखने की बात हटा दी गई थी । इन अफगान युद्धं से अंग्रेजों 
को श्रनेक लाम हुए। बिलोचिस्तान उनके प्रमुत्त्व में भ्रा गया, और वहां के विविध खान 
अंग्रेजों का आधिपत्य स्त्रीकार करने लगे । क्वेटा के प्रदेश पर अंग्रेजों का सीधा शासन 
स्थापित हुआ, और भारत की रेलवे लाइन सिबी तक ले जायी गई, जिसके कारण मारत 
के इस सीमान्त प्रदेश पर ग्रंग्रेजी शासन बहुत सुदढ़ हो गया । 


अब्दुरेहमान ने १६०१ ई० तक श्रफगातिस्तान का शासन किया । उसकी नीति 
यह थी, कि अपने देश पर रूस या इंगलैण्ड किस्ती का भी प्रभाव अधिक न बढ़ने पाये । 
पर इस समय रूस बड़ी तेजी से मध्य एशिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा था। 
१८८४ में उसने मवे की विजय कर ली थी, जो अफगान सीमा से केवल १५० मील की 
दूरी पर है। रूसी लोग केवल मर्व को लेकर ही संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने उससे सौ मील 
दक्षिण में स्थित पंचदेह की बस्ती पर भी कब्जा कर लिया । यह बस्ती श्रफगानिस्तान में 
थी । रूस को इस तरह  ग्रागे बढ़ते हुए देख कर ग्रंग्रेज बहुत चिन्तित हुए । इससमय भारत 
का वायसराय लाडं डफरिन (१८८४-८८) था । उसने क्वेटा में एक बड़ी सेना एकत्र की, 
ताकि रूस के बढ़ते हुए प्रभाव से श्रफगानिस्तान की रक्षा की जा सके। इस स्थिति में 
अब्दुरंहमान ने बड़ी समझदारी से काम लिया। अपने राज्य में अंग्रेजों का दखल उसे 
पसन्द नहीं था। अतः उसने रूस के साथ समझौता कर लिया, और ग्रफयानस्तान तथा 
रूसी तुकिस्तान की सीमा नियत कर दी। रूस ने इस सीमा से आगे न बढ़ने की बात 
को स्वीकार कर लिया । पर इससे भी अंग्रेजों की रूस के सम्बन्ध में चिन्ता दूर नहीं हुई। 
उन्हें यह भय बना रहा, कि कहीं रूस फिर श्रफगानिस्तान को भ्रपने प्रमुत्व में ले आने 
का प्रयत्न न करे। इसी कारण अगले बीस वर्षों तक भारत सरकार ने सीमान्त प्रदेश- 
सम्बन्धी अपनी भ्रग्रगामी नीति को जारी रखा। इस नीति द्वारा अंग्रेजों का यह प्रयत्न 
रहा, कि भारत की उत्तर-पर्चिमी सीमा पर निवास करने वाले कबीलों को अपने प्रभाव 
में लाया जाए। भारत और श्रफगानिस्तान के बीच के प्रदेशों में इन कबीलों का निवास 
था, और ये अपने-अपने क्षेत्रों में प्रायः स्वतन्त्र स्थिति रखते थे। लाडं लॅसडौन (१८८८- 
६४) के काल में अफगान कबीलों के आपसी झगड़ों से लाम उठाकर ्रगरेजों ने भोब के 
प्रदेश को अपने संरक्षण में ले लिया, और चितराल ते अपनी विदेशी नीति का संचालन 
अंग्रेजों के सुपुदे कर दिया । इसी समय अंग्रेजों ने गिलगित पर भ्रपना कब्जा कर लेने की 
योजना बनाई, और वहां अंग्रेज ग्रफसर नियत किया। गिलगित के उत्तर की ओर वे 
हुञ्जा पर भी अपना ग्राधिपत्य स्थापित करने में तत्पर हुए, और इस प्रदेशी को 
भी अपनी अ्रधीनता में ले आये। ग्रंग्रेजों की इस भ्रग्रगामी नीति का यह परिणाम 
हुआ, कि काइमीर के परिचिम-उत्तर के क्षेत्र पर भी ब्रिटिश श्राधिपत्य स्थापित हो गया। 
इसी नीति के कारण अफगानिस्तान के अमीर ग्रब्दुरेहमान को इस बात के लिये विवश 
होना पड़ा, कि मोहमन्द; अफरीदी, वजीरी और झोब के इलाकों तथा चमन के क्षेत्र पर 
से अपने दावे का परित्याग कर दे। ये सब प्रदेश पठानों के हैं, पर अब अंग्रेजों की ग्रग्र- 
गामी नीति के कारण उनके प्रभाव व प्रमुत्त्व में आ गये। साथ ही, अब्दुरहमान ने यह 
भी स्वीकार किया कि चितराल, दीर, बाजौर म्रौर स्वात के इलाकों में मी वह दखल 
नहीं देगा । भारत के सीमावतीं इन प्रदेशों को अपने आधिपत्य में ले आने के कारण इस 


कषतर में रूस के मुकाबिले में अंग्रेजों की स्थिति बहुत मजबूत हो गई, ओर उन्हें यह ' 


भरोसा हो गया कि रूस उनके भारतीय राज्य को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा 
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सकेगा । पर सीमान्त के पठान लोग इस दशा से संतुष्ट नहीं थे। लैन्सडौन के उत्तरा- 
घिकारी लार्ड एलगिन (१८६४-६६) के समय में इन पठान कबीलों ने अंग्रेजों के विरुद्ध 


` विद्रोह प्रारम्भ कर दिये, और उनका दमन करने के लिए अंग्रेजों को अनेक मुसीबतों का 


सामना करना पड़ा । १८६७ में टोची से लेकर स्वात तक के सम्पूर्ण सीमान्त प्रदेश में 
विद्रोह की अग्नि भड़क उठी । इसे शान्त कर सकता अंग्रेजों के लिए सुगम नहीं था। इस 
कारण लाड कर्जत (१८६६-१६०१) ने सीमान्त प्रदेश की कबायली जातियों के लिये एक 
नई नीति का श्रगुसरण किया, जिसके श्रनुसार उनके इलाके से अंग्रेजी सेनाएं हटा ली 
गईं, और कबायली जातियों के स्थानीय लस्कर संगठित कर उन्हें ही अपने-अपने क्षेत्रों 
में शान्ति कायम रखने का कार्य सुपुर्द कर दिया गया । इस कार्य के लिये उन्हें भरपुर 
ग्राथिक सहायता दी जाती थी। अंग्रेजों से भारी रकमें प्राप्त करके कबीलों के नेता स्वयं 
उपद्रव न करने ग्रौर दूसरों द्वारा किये गये विद्रोहों को शान्त करने का जिम्मा ले लेते 
थे। १६०१ में इन इलाकों को पंजाब से अलग कर एक पृथक्‌ सीमा-प्रान्त का निर्माण 
किया गया, जिसका शासन भारत के अन्य प्रान्तों से भिन्न प्रकार का.था । उन्नीसवीं सदी 
के अन्त तक अंग्रेजों ने अफगानिस्तान की समस्या का सफलतापूर्वक हल कर दिया था, 
श्रौर इस देश में रूस का प्रमाव एवं प्रभुत्व न बढ़ सके, इस वात की भली-मांति व्यवस्था 
कर दी थी। 


(२) ईरान की खाड़ी ग्रोर ईरान में रूस और ब्रिटेन का संघषं ` 


ईरान की खाड़ी के साथ-साथ अरब का जो प्रदेश है, उसमें वर्तमान समय में 
अनेक ऐसे छोटे-छोटे राज्य स्थापित हैं, जिन पर वहां के शेखों का शासन है। इन्हें ही 
्ाजकल 'शेखडम' कहा जाता है। इनमें मुख्य कुवैत, बहराइन और कतार के राज्य हैं। 
वर्तमान समय में यद्यपि ये स्वतन्त्र राज्य माने जाते हैं, पर इनकी विदेशी राजनीति पर 
ब्रिटेन का नियन्त्रण है। मध्य काल में ग्रोटोमन तुकं साम्राज्य के उत्कर्ष के समय ये सब 
राज्य तुर्की सुलतान की अधीनता स्वीकार करते थे, यद्यपि तब भी इनका शासन इन्हीं 
के वंशक्रमानुगत शेखों के अधीन था । जब प्रांच्य व्यापार पर कब्जा करने के लिये पाइ- 
चात्य लोगों ने मारत, ईरान आदि के समुद्रतट पर अपनी व्यापारी कोठियां स्थापित 
करनी शुरू कीं, तो अंग्रेजों का घ्यान इन शेखडमों की तरफ भी आक्ृष्ट हुआ । उस समय 
यूरोप और एशिया के बीच के मार्गो के लिए ईरान की खाड़ी का बहुत महत्त्व था । पुराने. 
एशियन व्यापारी मारत आदि प्राच्य देशों के माल को समुद्रमार्ग से ईरान की.खाड़ी में 
भी ले जाते थे, जहां से उसे फिर स्थलमार्ग द्वारा एशिया माइनर और सीरिया के बन्दर- 
गाहों तक पहुंचाया जाता था। ब्रिटेन इस बात के लिये उत्सुक था, कि इस मार्ग पर 
उसका अपन्ता कब्जा रहे, और अन्य कोई यूरोपियन राज्य वहाँ श्रपना प्रभुत्त्व स्थापित न 
कर सके । इस उद्देश्य से उसने ईरान की खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित इन शेख-राज्यों 
के साथ समभोते करने प्रारम्म किये, जिनका उद्देश्य यह था, कि ये राज्य अपना कोई 
प्रदेश किसी भी ह को प्रदान न करें और किसी अन्य देश के राजदूत या प्रतिनिधि 
को अपने दरवारों में स्थान न दें। उन्नीसवीं सदी तक ईरान की खाड़ी के प्रायः समी 
शेख-राज्य ब्रिटेन के साथ इस प्रकार की सन्धियां कर चुके थे | ब्रिटेन के लिये ये सन्धियां 
बड़े महत्त्व की थीं, क्योंकि इनके कारण रूस या फ्रांस आदि के लिये यह सम्मव नहीं रह 
गया था, कि वे मी इन शेख-राज्यों के साथ सन्धियां करके इन्हे अपने प्रभाव में लाने. का 
प्रयत्न कर सक । उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में एशिया में साम्राज्य-विस्तार के सम्बन्ध 


में रूस और ब्रिटेन में घोर प्रतिद्वन्दता चल रही थी । यह प्रतिद्वन्दता पहले क्रीमियन युद्ध 


के रूप में प्रकृट हुई, ओर फिर बालकन युदधों और ्रफगान युद्धों के रूप में । इनका उल्लेख 
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हम ऊपर कर चुके हैं। जिन दिनों द्वितीय ्रफगान युद्ध (१८७६) चल रहा था, ब्रिटेन को 
यह भी श्राशंका थी कि अफगानिस्तान के समान ईरान की खाड़ी में मी कहीं रूस अपने 
प्रभुत्त को स्थापित करने का प्रयत्न न करे। इसी कारण ब्रिटेन के विदेश-मन्त्री लाड 
सेलिस्बरी ने यह घोषणा की थी, कि “इस देश के लोग कभी सहन नहीं करेंगे, कि युफ्रेटिस 
और टियग्रिस नदियों के क्षेत्र में रूस का प्रभाव कायम हो ।” इसीलिए म्ब ब्रिटेन ने ईरान 
की खाड़ी के परिचमी तट पर विद्यमान शेख-राज्यों को पूर्णतया अपनी प्रभाव में ले श्राने 
के लिए विशेष रूप से प्रयत्न प्रारम्भ किया । भ्रंग्रेजों ने इन राज्यों के शेखों से यह स्वी- 
कार करा लिया, कि वे आपस के सब झगड़ों का निर्णय बुशायर में स्थित ब्रिटिश रेजीडेन्ट 
दवारा ही कराया करेंगे, और ब्रिटेन के अतिरिक्त किसी अन्य देश से सीधा सम्बन्ध नहीं 
रखेंगे। १८४६९ से १८८० तक के वर्षों में ब्रिटेन ने प्रायः समी शेख-राज्यों के साथ इसी 
प्रकार की सन्धियां कर ली थीं, जिनके कारण ईरान की खाड़ी के क्षेत्र में अंग्रेजों की 
स्थिति बहुत मुरक्षित हो गई थी । 


पर यूरोप के अन्य राज्य भी ईरान की खाड़ी के क्षेत्र को अपने प्रभाव में ले ग्राने 
के लिए प्रयत्नशील थे। विशेषतया, रूस इस बात को कदापि सहन नहीं कर सकता था, 
कि इन प्रदेशों पर ब्रिटेन का एकाधिपत्य स्थापित हो जाए । बगदाद में स्थित रूसी राज- 
दूत ने यह योजना बनायी, कि ईरान की खाड़ी में रूस का भी एक नाविक ग्रड्डा कायम 
किया जाए, और उसे भी यह ्रवसर दिया जाए कि वहां वह अपना एक बन्दरगाह विक- 
सित कर सके । १८६५ में ग्रास्ट्रिया श्रौर रूस की एक सम्मिलित सिण्डीकेट ने तुर्की सुल- 
तान की सेवा में यह प्रार्थना-मत्र पेश किया, कि उसे त्रिपोली (सीरिया में) से कुवैत तक 
एक रेलवे लाइन के निर्माण की भ्रनुमति प्रदान की जाए। कुवैत का शेख इस योजना को 
सहानुभूति की इष्टि से देखता था, पर लाडे कर्जन की प्रेरणा से बुशायर में स्थित ब्रिटिश 
रेजीडेन्ट ने कुर्वत के शेख के साथ एक गुप्त समझोता किया, जिस द्वारा उसने भी 
ब्रिटिश संरक्षा में राना स्वीकार कर लिया। इस दशा में आस्ट्रिया और रूस की सम्मि- 
लित सिण्डीकेट की रेलवे लाइन विषयक योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी, और ईरान की 
खाड़ी के क्षेत्र में रूस ब्रिटेन के मुकाबिले में कोई सक्रिय पग नहीं उठा सका । 


पर ईरान के क्षेत्र में रूस ग्रोर ब्रिटेन की प्रतिद्वन्द्रिता अधिक गम्भीर थी । तुकि- 
स्तान और द्रांस-कोकेरिया की विजयों के कारण रूस की सीमा किस प्रकार ईरान के 
साथ भ्रा लगी थी, यह पहले लिखा जा चुका है श्रब रूस ने ईरान को अपने प्रमृत्त्व में 
लाने का प्रयत्न प्रारम्भ किया । इसीलिए उन्नीसवीं सदी के उत्तराघं में उसने ईरान से 
दो युद्ध लड़े, जिनमें ईरान उसका मुकाबिला कर सकने में असमर्थ रहा । इन युद्धों की 
समाप्ति पर रूस और ईरान के बीच दो सन्धियां हुई, जो गुलिस्तां ग्रौर तुर्कमनजई की 
सन्धियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इतके परिणामस्वरूप श्ररास नदी के पश्‍चिम के ईरानी 
प्रदेश रूस के कब्जे में श्रा गये, ग्रौर रूसी लोगों को ईरान में एकस्‍्ट्रा-टेरीटोरिएलेटी- 
सम्बन्धी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हुए। इन ग्रधिकारों के कारण ईरान में निवास करने 
वाले रूसी लोगों पर ईरानी कानून नहीं लागू होते थे, और उनके मामलों का निर्णय 
रूसी कानून के अनुसार रूसी ग्रदालतों द्वारा ही किया जाता था। साथ ही, जो रूसी 
माल ईरान में बिकने के लिए श्राये, उसपर उसकी कीमत के अनुसार केवल पांच प्रतिशत 
श्रायात-कर वसूल किये जाने की व्यवस्था भी इन सन्धियों द्वारा की गई। रूस जो इस 
ढंग से ईरान में अपने प्रभाव की. स्थापता.के लिये तत्पर था, ब्रिटिश लोग उसे म्रपने 
भारतीय साम्राज्य के लिये खतरे की बात समझते थे। ईरान की राजनीतिक दशा इस 
समय बहुत खराब थी । वहां का शासन बहुत विकृत दशा में था। शाह और उसके दर- 
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६५२ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 

कल्याण व हित पर ध्यान न देकर सरकारी आमदनी को अपने खर्च 
आ करते ठ । घन की कमी से विवश होकर ईरान के शाह ने अपने राज्य में पारचात्य 
देशों को कतिपय विशेष सुविधाएं देनी शुरू कीं । इनके श्रनुसार यूरोपियन लोगों और 
सरकारों ने वहां बैंक खोलने, सड़कें बनाने और इसी प्रकार के अन्य कार्यो के लिये विशेष 
धिकार प्राप्त किये । इन सब बातों का परिणाम यह हुआ, कि ईरान पर विदेशियों का 
शिकंजा बढ़ होने लगा। उत्तरी ईरान के प्रदेशों में ये विशेषाधिकार रूस प्राप्त कर रहा 
था, और दक्षिणी ईरान में ब्रिटेन। ईरान का शाह इन देशों से बड़ी मात्रा में कर्ज भी ले 
रहा था, जिसके कारण देश की आर्थिक दशा और भी अधिक खराब होती जाती थी। 
ईरान में ऐसे सुशिक्षित लोगों का सर्वथा अभाव नहीं था, जो अपने देश की दुर्देशा से बहुत 


चिन्तित थे। परिणाम यह हुआ, कि १६०५-१६०६ में ईरान में राज्य-क्रान्ति हो गई, ' 


और वहां के शाह मुजफ्फरुद्दीन को कतिपय शासन-सुधार करने के लिये विवश होना 
पड़ा | पर ईरान में विदेशियों के हस्तक्षेप का इन सुधारों के कारण अन्त नहीं हो गया। 
ब्रिटेन और रूस पहले के समान ही उसके शोषण में तत्पर रहे । इस शोषण में वे एक 
दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे, भौर ईरान के अधिक से अधिक प्रदेंशों को अपने प्र भाव में ले आने 
के लिए प्रयत्नशील थे । 


पर इसी बीच में यूरोप की राजनीति में इस प्रकार के परिवर्तेन ग्राये, जिनके 

कारण रूस श्रौर ब्रिटेन दोनों ही भ्रपनी प्रतिद्वन्द्रिता का भ्रन्त कर परस्पर समझोता कर 

लेने के लिये विवश १८७१ के फ्रेन्को-प्रशियन युद्ध के बाद जर्मनी की शक्ति बहुत 
बढ़ गई थी। प्रिंस ह के कतृं तत्व के कारण जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में 

संगठित हो गया था, और झ्ौद्योगिक क्रान्ति द्वारा उसके कल-का रखाने असाधा रण रूप से 

उन्नति करने लग गये थे । इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि जर्मनी भी साम्राज्य वि- 

स्तार के लिये प्रयत्नशील हो । जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति से यूरोप के वे सब देश बहुत 

चिन्तित हुए, जिन्होंने पृथ्वी के विविध प्रदेशों पर अपना प्र मृत्त्व स्थापित किया हुँझा था | 

ये देश फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। इन्होंने अब जमंनी के खतरे को दृष्टि में रखकर परस्पर 

सुलह कर ली, और साम्राज्य के क्षेत्र में जिन बातों पर इनमें प्रतिद्वन्द्रिता थी, उनका 

निर्णय कर लिया। ईरान के सम्वन्ध में मी ग्रगस्त, १६०७ में रूस और ब्रिटेन में एक 

समभोता हो गया, जिसके श्रनुसार इन दोनों देशों ने ईरान को अपना प्रमाव-क्षेत्र मान 

लिया। उत्तरी ईरान को रूस का ओर दक्षिणी ईरान को ब्रिटेन का प्रमाव-क्ष त्र मान 

लिया या । ब्रिटेन और रूस में समझोता हो जाने के कारण अब इन दोनों देशों का हित 

इस बात में था, कि ईरान पहले के समान ही दुदंशाग्रस्त बना रहे, वहां शासन-सुधार न 

होने पाएं, और शाह का विकृत शासन वहां जारी रहे । ऐसा होने पर ही ये दोनों देश 

अपने-अपने प्रमाव-क्त्रों में ईरान का मनमाने ढंग से शोषण करते रह सकते थे। रूस से 

प्रोत्साहन पाकर ईरान के शाह ने यह यत्न किया, कि १६०६ के शासन-सुधारों द्वारा जिस 

मजलिस (पार्लियामेंट) की स्थापना की गई थी, उसे बर्खास्त कर दिया जाए । एप्रिल, 
१९०६ में रूसी सेनाओं ने ls पर कब्जा कर लिया, श्रोर सुधारों के पक्षपाती ईरानी 
देश-मक्तों का दमन करने में शाह की सहायता की । सुधारवादियों ने भी डट कर शाह ग्रौर 
रूसी सेनाग्रों का मुकाबिला किया, पर १६११ तक उत्तरी ईरान के सब प्रदेश रूसियों 
के कब्जे में श्रा गये थ, ग्रोर उनकी सहायता से ईरान का शाह मजलिस को मंग कर ति- 
रंकुश रूप से देश का शासन करने में समर्थ हो गया था। १६०७ में ब्रिटेन और रूस ने 
ईरान के सम्बन्ध में जो समकोता किया था, उसके कारण ग्ब रूस को यह अवसर प्राप्त 
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हो गया था, कि वह उत्तरी ईरान को पूर्णतया अपने प्रभाव में ले राये । यही स्थिति 
दक्षिणी ईरान में ब्रिटेन की थी । वहां श्रग्रेजों का प्रभाव निरन्तर बढ़ता जा रहा था । 


(४) ईजिप्ट पर ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना 


नैपोलियन के युद्धों के समय १८०५ ई में मुहम्मद अली ने किस प्रकार ईजिप्ट 
पर अपना स्वत्व स्थापित किया, यह पहले लिखा जा चुका है। अपने राज्य (या सूबेदारी 
क्षेत्र) की उन्नति के लिये इस योग्य पाशा ने फ्रेंच लोगों का सहयोग प्राप्त किया, जिसके 
कारण ईजिप्ट पर फ्रच प्रमाव निरन्तर बढ़ता गया । १८६६ ई० में स्वे नहूर बनकर 
तैयार हो गई, जिसका निर्माण एक फ्रेंच कम्पनी द्वारा किया गया था। इस नहर के कारण 
ईजिप्ट पर फ्रेंच लोगों का प्रभाव और भी अ्रधिक बढ़ गया था। ब्रिटिश सरकार इस 
स्थिति को अपने प्राच्य साम्राज्य के लिये खतरनाक समझती थी। इसी कारण उसने 
ईजिप्ट में अपने प्रभाव तथा प्रभूत्व की स्थापना के लिये उद्योग प्रारम्भ किया । 


१८६३ में ईजिप्ट के पाशा सईद की मृत्यु हो गईच्थी, भर इस्माईल वहां के 
राजसिंहासन पर आारूढ़ हुआ था । इस्माईल बहुत ही फिजूलखचं था । साथ ही, उसे यह 
भी धुन थी, कि ईजिप्ट में सड़कों ग्रादि का निर्माण करके उसे एक आधुनिक राज्य बना 
दिया जाए। उसने बहुत बड़ी मात्रा में रुपया उधार लेना शुरू किया । यह धन यूरोपियन 
महाजनों से कर्ज में लिया जा रहा था। शीघ्र ही, इस कर्ज की मात्रा इतनी अधिक बढ़ 
गई, कि इस्माईल. के लिए उसे अदा कर सकना सम्भव नहीं रहा । जब पाश्‍चात्य महाजन 
अपने कर्ज की वसूली के लिये जोर देने लगे, तो इस्माईल ने सरकारी टॅक्सों से वसूल होने 
वाली आमदनी को कर्ज की ग्रदायगी के लिए जमानत के तोर पर रख देना स्वीकार कर 
लिया । जनता से जो टैक्स सरकार प्राप्त करती थी, उसका बड़ा माग पाइचात्य महा- 
जनों को उनके कर्ज के सूद के रूप में दिया जाने लगा, जिसके कारण शासन की दशा 
बहुत खराब हो गई। इस्माईल इस समय कर्जे के बोक से इतना भ्रधिक लदा हुआ था, 
कि अपनी आमदनी के बड़े भाग से इन कर्जों का सूद तक श्रदा कर सकना उसके लिये 
सुगम नहीं था। इस दशा में उसने स्वेज नहर के अपने हिस्सों को बेच देने का निश्चय 
किया । यह नहर प्रधानतया फ्रेंच पूंजी द्वारा बनायी गई थी। पर जिस जमीन पर यह्‌ 
नहर खोदी गई थी, वह ईजिप्ट के पाशा की थी। साथ ही, नहर की खुदाई के लिए बहुत- 
से ईजिप्सियन मजदूर भी पाशा द्वारा दिये गये थे। इस कारण उसे भी इस नहर की 
कम्पनी में बहुत-से शेयर (हिस्से) प्रदान कर दिये गये थे। इन हिस्सों की संख्या 
१,७६,००० थी। ज्यों ही ब्रिटन के प्रधानमन्त्री त यह ज्ञात हुआ, कि स्वेज 
नहर के ये हिस्से बिकाऊ हैं, उसने ्रपनी जिम्मेदारी पर उन्हें खरीद लिया । इससे ब्रिटेन 
का भी स्वेज नहर पर श्रधिकार हो गया, और वह स्वेज की कम्पनी में फ्रांस का साभी- 
दार बन गया। यह बात ब्रिटेन की इष्टि से बहुत महत्त्व की थी। अपने प्राच्य साम्राज्य 
की दृष्टि से ब्रिटेन के लिये स्वेज के मागे का बहुत महत्त्व था। क्योंकि साम्राज्य-विस्तार 
के क्षेत्र में फ्रांस की मी ब्रिटेन से प्रतिद्वन्द्रिता थी, अतः इस मार्ग पर उसके प्रमुतत्व को 
ब्रिटेन कमी सहन नहीं कर सकता था । १८७५ में स्वेज कम्पनी के हिस्सों को खरीद 
कर ब्रिटेन ने जहां अपने साम्राज्य का हित किया, वहां साथ ही ईजिंप्ट पर भी उसका 
आथिक प्रमुत्त्व निरन्तर अ्धिक-भ्रधिक सुदृढ़ होता गया । ईजिप्ट के पाशा को कजे देने में 
भी वह फ्रांस के साथ होड़ कर रहा था, और जिन पाइचात्य देशों के महाजनो के कजे से 
इस्माईल इस समय बुरी तरह से लदा.हुआ था, उनमें फ्रांस और ब्रिटेन ही प्रमुख थे। 
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स्वेज के अपने हिस्से बेच देने पर भी इस्माईल की श्राथिक समस्या हल नहीं 

हुई । इससे जो रुपया प्राप्त हुआ था, वह शीघ्र ही समाप्त हो गया। झपनी देनदारी को 

निमित्त बनाकर ब्रिटेन और फ्रांस ईजिप्ट के शासन में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप कर रहे 

थे। यद्यपि वहां की सरकारी आमदनी काबड़ा भाग उन्हें प्राप्त हो रहा था, पर वे इतने j 
से भी सन्तुष्ट नहीं थे। टैक्सों को वसूल करने के बहाने से अब उन्होंने ईजिप्ट पर अपना 
सैनिक नियन्त्रण भी स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया। जो टैक्स उन्हें अपने कर्ज की 
वसली के लिये जमानत के रूप में दिये गये थे, उन्हें प्राप्त करने के लिए वे ग्रव अपने कर्म - 
चारी भी नियत करने लगे, और इन कर्मचारियों की सहायता के लिये सैनिक दस्ते भी । 
जब इस्माईल ने इसका विरोध किया, तो फ्रांस और ब्रिटेन उसके खिलाफ हो गए । क्योंकि 
ईजिप्ट तुर्क साम्राज्य के अन्तर्गत था, अ्रत: इन पाश्चात्य देशों ने वहां के सुलतान पर इस 
बात के लिये जोर दिया, कि इस्माईल को पदच्युत कर दिया जाय। रूस के विरोध के 
बावजूद भी तुकं सुलतान की स्थिति जो श्रव तक कायम थी, उसका मुख्य कारण ब्रिटेन द्वारा 
उसका समर्थन व साहाय्य ही था । म्तः वह ब्रिटेन की मांग की उपेक्षा नहीं कर सका । 
१८७६ ई० में इस्माईल-को पदच्युत कर दिया गया, श्रौर उसके पुत्र तोफीक को ईजिप्ट 
का पाशा नियत किया गया । पाश्चात्य देश ईजिप्ट के शासन में जो इस ढंग से हस्तक्षेप 
कर रहे थे, उसे वहां की जनता सहन नहीं कर सकी । अरबी पाशा नाम के एक वीर देश- 
भक्त के नेतृत्व में उसने विद्रोह कर दिया। 'ईजिप्ट ईजिप्सियन लोगों के लिये है', इस | 
नारे से सारा देश गूंज उठा। धीरे-धीरे अरबी पाशा की शक्ति बहुत बढ़ गई । तोफीक | 
को उसके सम्मुख भुकना पड़ा, और उसके परामश के अनुसार ईजिप्ट के शासन में अनेक 
ऐसे सुधार किये गये, जिनसे उसकी दशा बहुत कुछ सम्भल गई। पर ब्रिटेन और फ्रांस 
इससे संतुष्ट नहीं थे । वे चाहते थे, कि ईजिप्ट पूव॑वत्‌ दुदंशाग्रस्त बना रहे, ताकि वे 
स्वच्छन्द रूप से उसका शोषण करते रह सकें । इसके लिय्रे अरबी पाशा की शक्ति को 
नष्ट करना भ्रावश्यक था। उसके विरुद्ध युद्ध प्रारम्म करने का प्रदन जब फ्रांस की प्रति- 
निघि-समा में पेश हुआ, तो वहां वह स्वीकृत नहीं हो सका । नैपोलियन ततीय के पतन 
(१५७९१) के बाद फ्रांस में तृतीय रिपब्लिक की स्थापना हो गई थी, और वहां की नई 
लोकतन्त्र सरकार को यह उचित प्रतीत नहीं होता था, कि अरबी पाशा जैसे राष्ट्रीय 
नेता के विरुद्ध युद्ध आरम्म किया जाय। परिणाम यह हुआ, कि अरबी पाशा की शक्ति 
को नष्ट करने का कार्य अकेले ब्रिटेन पर आ पड़ा, और उसने ईजिप्ट के विरुद्ध युद्ध 
घोषित कर दिया। ईजिप्ट की शक्ति ब्रिटेन के मुकाब्निले में नगण्य थी। १८८२ ई० के 
सितम्बर मास में तेल-एल-कबीर के रणक्षेत्र में अरबी पाशा की पराजय हुई। गिरफ्तार 
करके उसे सीलोन भेज दिया गया। अरबी पाशा के पतन के बाद ईजिप्ट पर ब्रिटिश 
ग्रमुतत्व बहुत सुदृढ़ हो गया। यद्यपि अब भी वहां का शासन तौफीक के हाथों में था, जो 
बुक सुलतान को श्रपना श्रधिपति स्वीकृत करता था, पर वास्तविक शासन शक्ति प्रब 
ब्रिटेन के पास आ गई थी। अब ब्रिटेन का ईजिप्ट पर केवल आशिक नियन्त्रण ही नहीं 
था, श्रपिलु वहां के शासन का संचालन भी उसी के हाथों में भ्रा गया था । १८८४ में 
लाड क्रोमर को ईजिप्ट में ब्रिटिश एजेन्ट एवं राजदूत नियत किया गया । क्रोमर बहुत 
ही चतुर एवं चाणाक्ष राजनीतिज्ञ था। ईजिप्ट पर ब्रिटिश ग्राधिपत्य को स्थापित करने 
का मुख्य श्रेय उसे ही दिया जाना चाहिये । इस बुद्धिमान्‌ राजनीतिज्ञ ने श्रपने कार्य का बड़ी 
चतुराई से सम्पादन किया, ओर अपने सुदीघं कार्यकाल (१८८४-१९०७) में ईजिप्ट पर 
ब्रिटिश प्रभुत्व पूर्णरूप से स्थापित कर दिया । उसने ईजिप्ट की सेना का नये ढंग से संग- 
ठन किया, उसके संचालन के लिये ब्रिटिश अफसर नियत किये, अनेक नई नहरें निकाली, 
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और ्राथिक मामलों का इस प्रकार से प्रबन्ध किया, जिससे कि इस देश की दशा बहुत कुछ 
सम्मल गई । ईजिप्ट का सूबेदार या शासक इस समय पूर्ण रूप से ब्रिटिश लोगों के हाथों 
में कठपुतली के समान हो गया था । 


ब्रिटिश लोग केवल ईजिप्ट पर ही अपना प्रमुत्त्व स्थापित करके संतुष्ट नहीं 

गये थे, वे सूडान को भी अपने अधिकार में ले आना चाहते थे। मुहम्मद श्रली अ 
में ही सूडान का कुछ भाग ईजिप्ट के अ्रधीन हो चुका था । इस समय यह प्रदेश स्वा- 
भाविक रूप से ब्रिटेन के प्रभुत्व में श्रा गया था, और उसकी ग्रोर से वहां का शासन करने 
के लिए जनरल गोड॑न को नियुक्त किया गया था। खातू म को अपनी शक्ति का केन्द्र 
बनाकर ब्रिटिश लोग सूडान में और अधिक श्रागे बढ़ने के लिए प्रगत्नशील थे । इससे 
सूडानी लोगों में बहुत श्रसन्तोष हुआ, और मुहम्मद अहमद नाम के एक वीर के नेतृत्व में 
१८८५ में उन्होंने ब्रिटिश प्रभुत्व के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जनरल गोर्डन को खात'म 
में बुरी तरह से घेर लिया गया । कुछ महीनों के घेरे के बाद जब एक नई ब्रिटिश सेना 
उसे छुड़वाने के लिए खातूम पहुंची, तो गोड समेत सम्पूर्ण ब्रिटिश सैनिकों को, जो 
खातू म में घिरे हुए थे, कत्ल कर दिया गया । गोडेन के कत्ल से सूडानी युद्ध ने बहुत 
गम्भीर रूप धारण कर लिया। सूड़ानी लोगों को परास्त करने के लिये लाड किचनर के 
नेतृत्व में एक शक्तिशाली ब्रिटिश सेना वहां भेजी गई, और १८६८ में किचनर खातू म 
को अपनी अधीनता में लाने में समर्थ हुआ । इसके बाद शीघ्र ही सम्पूर्ण सुडान ब्रिटिश 
लोगों के अधीन हो गया । 


परिचिमी एशिया के ्राधुनिक इतिहास में ईजिप्ट और सूडान पर ब्रिटिश ग्राधि- 
पत्य की स्थापना एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है। ईजिप्ट से फ्रेंच प्रभाव का अन्त कर 
` ब्रिटेन ने इस प्रदेश को जो अपने प्रभुत्त्व में ले लिया, उसके कारण पश्चिमी एशिया के 
क्षेत्र में उसका राजनीतिक महत्त्व बहुत बढ़ गया । १८७१ के बाद यूरोप की राजनीति 
में जमेनी का जिस ढंग से उत्कं हो रहा था, उसके कारण ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही 
चिन्तित थे । इसीलिए श्रब उनमें पारस्परिक विरोध व प्रतिद्वन्द्रिता में बहुत कमी हो गई 
थी, और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वे एक दूसरे के बहुत समीप ग्रा गये थे। इस काल में 
उन्होंने परस्पर मिलकर इस प्रकार के अनेक समोते भी कर लिये थे, जिनके कारण 
` उन्होंने अपने साम्राज्य-विस्तार के क्षेत्रों को बांट लिया था। इसीलिये ईजिप्ट और 
सुडान में बढ़ते हुए ब्रिटिश प्रमुत्त्व का फ्रांस ने विरोध नहीं क्रिया, और ब्रिटेन को इन 
देशों में मनमानी करने का ्रंसर मिल गया | 


(४) परिचिमी एशिया के लिए संघर्ष में जमंती का 
सम्मिलित होना 


साम्राज्य-विस्तार के लिये पाइचात्य देशों द्वारा जो संघर्ष पश्चिमी एशिया के 

क्षेत्र में हो रहा था, १८७० से पूर्व जर्मनी उसमें सम्मिलित नहीं था। सीरिया और पैले- 
स्टाइन में कतिपय जर्मन पादरी अवश्य विद्यमान थे, और जमनी के व्यापारियों ने इन 
प्रदेशों में व्यापार के लिये ग्राना-जाना भी शुरू कर दिया था। पर इस क्षेत्र में का 
राजनीतिक प्रभाव न के बराबर था। १८७०-७१ के फ्रेन्को-प्रशियन युद्ध में जब फ्रांस 
परास्त हो गया, तो यूरोप में जर्मनी का महत्त्व बहुत बढ़ गया, और ब्रिटेन, फ्रांस और 
रूस के समान वह भी साम्राज्य-विस्तार के लिये प्रवृत्त हुः । १८८५ में विलियम प्रथम 
की Mm | के कुछ समथ बाद उसका पौत्र विलियम द्वितीय जर्मनी का सम्राट्‌ बना, और 


¢ 
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उसने जर्मन साम्राज्य के निर्माता प्रिस बिस्मार्क की उपेक्षा कर स्वयं शासन करना प्रारम्भ 


किया । इस समय जर्मनी असाधारण गति से ओद्योगिक उन्नति के लिये प्रयत्नशील था । 
अपने देश के लिये जितने तैयार माल की श्रावश्यकता थी, उत्पादन उससे बहुत अधिक 
था। यह माल कहीं बिकना चाहिये था, जिसके लिए जर्मनी को भी अपने उपनिवेशों 
और प्रभाव-क्षेत्रों की आवश्यकता थी। अन्य यूरोपियन राज्यों का श्रनुसरण कर जर्मनी 
ने भी इस समय ग्रफ्रीका महाद्वीप में अपने अनेक उपनिवेश स्थापित किथे । पर विलियम 
द्वितीय की दृष्टि में वे जर्मनी की वढ़ती हुई शक्ति के लिये पर्याप्त नहीं थे। अतः उसने 
पर्चिमी एशिया के क्षेत्र में अपने प्रभाव व प्रभुत्व का प्रसार करने के लिए उद्योग 


` प्रारम्भ किया । 


प्रिंस बिस्माकं ने कूटनीति का अनुसरण कर यूरोप में एक त्रिगुट का निर्माण 

किया था, जिसमें जमनी, आरिट्रिया और इटली--ये दीन राज्य सम्मिलित थे। जमती 
के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में संगठित हो जाने के कारण आस्ट्रिया के सम्राटों के 
लिए मध्य यूरोप के क्षेत्र में अपना महत्त्व कायम रख सकना सम्भव नहीं रहा था। ग्रतः 
अब उनका ध्यान बालकन प्रायद्वीप की ओर श्राकृष्ट हुआ, जहां पहले तुर्क सुलतानों का 
शासन था, और उनके विरुद्ध विद्रोह कर जहां कतिपय नयें राज्यों की स्थापना हुए अमी 
अधिक समय नहीं हुआ था। आस्ट्रिया के सम्राट्‌ इन वालकन राज्यों को अपने प्रभाव में 
ले श्राने के लिये प्रयत्नशील थे। जर्मन सम्राट्‌ विलियम द्वितीय इस प्रयत्न में आस्ट्रिया 
का समर्थक था। उसकी इच्छा थी, कि बालकन प्रायद्वीप पर उसका मित्र आस्ट्रिया 
अपना श्राधिपत्य स्थापित कर ले, और इस प्रकार नाथ सी (उत्तरी सागर) से ब्लैक सी 
(काला सागर) तक सम्पूर्ण पूर्वी और मध्य यूरोप पर जर्मनी श्रौर आस्ट्रिया का कब्जा 
हो जाए। इतना ही नहीं, विलियम द्वितीय की यह भी आकांक्षा थी, कि एशिया में भी 
अपने प्र ुत्व का प्रसार किया जाय। एशिया आने-जाने के सीधे व सुगम मागे -मूमघ्य 
सागर, स्वेज की नहर और लाल सागर--पर इस समय ग्रेट ब्रिटेन का प्रमुत्त्व था । जमनी 
इस मागं द्वारा एशिया में अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकता था। उसने एक 
नवीन मागें की कल्पना की । यदि तुकं सुलतान भी उसके गुट में शामिल हो जाय, और 
आस्ट्रिया के समान तुर्की पर भी उसका प्रमाव स्थापित हो जाए, तो एक नये मार्ग से 
(जर्मनी से आास्ट्रिया, वहां से बालकन प्रायद्वीप जो कि ग्रास्ट्र्या के प्रभूत्व में हो, और 
वहां से तुर्की तथा ईराक, जो इस समय तुकं साम्राज्य के ग्रन्तर्गत था, होकर ईरान की 
खाड़ी को पहुंचा जाय) एशिया पहुंचा जा सकेगा। इस कल्पना से विलियम द्वितीय ने 
तुक सुलतान के साथ मंत्री स्थापित करने का प्रयत्न प्रारम्म किया । तुर्की में स्थित जर्मन 
राजदूत बरन मार्शल फॉन बीवर स्टाइन इस कार्य में उसका प्रधान सहायक था । इस 
समय तुर्की भी लोकतन्त्रवाद के ्रान्दोलन से बचा हुआ नहीं रह सका था। तरुण तुर्क 
दल नाम से एक नई पार्टी की वहां स्थापना हो गई थी, जो अपने देश में लोकतन्त्रवाद 
का अनुसरण कर वेध राजसत्ता को कायम करने के लिये प्रयत्नशील थी । - मार्शल स्टाइन 
ने इस पार्टी के नेताओं के साथ मैत्री स्थापित की । भौगोलिक दृष्टि से जर्मनी तर्की से 
बहुत दूर था, पर ग्राथिक क्षेत्र में तुर्की के साथ सहयोग कर वंह उसे अपने प्रभाव में ला 
सकता था। औद्योगिक उन्नति के कारण इस समय जर्मती के पास पंजी की प्रचुरता थी । 
जमन महाजन तुर्की में पूंजी लगाने के लिए तैयार थे, और जर्मन इन्जीनियर वहां कार्य 
करने को उद्यत थे। पर इस क्षेत्र में भी ब्रिटिश और फ्रेञच लोग ज्मनों से पहले ही तुर्की 
में कार्य कर रहे थे। १८६६ में ब्रिटिश पूंजीपतियोंने एशिया माइनर में एक रेलवे लाइन 
का निर्माण किया था, जो स्मरना से शुरू होकर दक्षिण-पर्चिम की ओर आइदीन तक 
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जाती थी। १८८८ में फ्रेञ्च पूंजीपतियों ने सीरिया के प्रदेश में रेलवे लाइन के निर्माण 
के लिये तुर्क सुलतान से अनुमति प्राप्त कर ली थी। ग्रव जर्मन पूंजीपतियों ने मी इस 
क्षेत्र में एक रेलवे लाइन बनाने के लिये सुलतान से अनुमति प्राप्त की । यह लाइन 
कान्स्टेन्टिनोपल को अंकारा के साथ मिलाती थी। १८९६३ ई० के आरम्म तक यह रेलवे 
लाइन बनकर तैयार भी हो गई थी । इसके बाद जर्मन पूंजीपतियों ने २७६ मील लम्बी 
एक अन्य लाइन के निर्माण की अनुमति प्राप्त की, जो कान्स्टेन्टिनोपल-अंकारा रेलवे की 
ब्राञ्च लाइन के रूप में दक्षिण-पूर्व की ओर जाती थी। १८६६ में जर्मन इन्जीनियरों ने 
इसे भी तैयार कर दिया, और सुलतान से यह इजाजत ली कि इसे बढ़ाकर बगदाद तक 
पहुंचा दिया जाय जर्मन सरकार के सम्मुख यह कल्पना थी, कि यदि कान्स्टेन्टिनोपल 
और बगदाद के बीच में जर्मन पूंजी द्वारा एक सीधी रेलवे लाइन का निर्माण हो जाए, 
तो बलिन से बगदाद तक सम्पूर्ण रेल मार्ग जर्मनी के प्रभाव में ्ा जायगा । इस समय 
आस्ट्रिया-हंगरी के सम्राट्‌ के साथ जर्मनी की घनिष्ठ मैत्री थी। बलिन से कान्स्टेन्टिनोपल 
तक रेलवे लाइन विद्यमान थी, श्रौर यह लाइन ऐसे प्रदेशों में से होकर गुजरती थी, जो 
जर्मनी और आस्ट्रिया-हंगरी के प्रभाव में थे । यदि कान्स्टेन्टिनोपल से बगदाद तक ऐसी 
रेलवे बन जाए, जो कि जर्मन प्रभाव में हो, तो जर्मनी के लिए एशिया पहुँचने का एक 
ऐसा मार्ग तैयार हो जायगा, जो पूर्णतया जर्मन प्रभाव में होगा। विलियम द्वितीयं इसी 
योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रयत्नशील था। 


तुं सुलतान इस समय जमंनी की शक्ति को बहुत महत्त्व देता था, और उस प्र 
जर्मन लोगों का प्रमाव निरन्तर बढ़ता जा रहा था। तुर्की की सेना का संगठन करने के 
लिये जर्मन अफसर नियुक्त थे, और तुकं साम्राज्य की सेना के लिए आवश्यक अस्व-शस्त्र 
जमनी से ही क्रय किये जाते थे। फ्रेंच लोगों ने जर्मनी की योजना (कोनया-एलेप्पो-मोसल- 
बगदाद रेलवे) का विरोध किया, पर जर्मन राजनीतिज्ञों ने इस नई रेलवे कम्पनी में फ्रेंच 
पूँजीपतियों को पूँजी लगाने का अवसर प्रदान कर उनके मुंह को बन्द कर दिया! ब्रिटेन ने 
जर्मनी की इस योजना का विरोध नहीं किया, क्योंकि ्रब (१८६८) तक भी वह एशिया 
के क्षेत्र में रूस को ही अ्रपना प्रमुख प्रतिद्वन्ट्री समझता था। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का 
विचार था, कि यदि पर्चिमी एशिया के क्षेत्र में जमंन हितों का मी प्रवेश हो जायगा, 
तो रूस का मुकाबिला कर सकना अधिक सुगम हो जायगा । फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा कोई 
विरोध न होने पर बगदाद रेलवे की योजना सफल हो गई, श्रोर तुर्क सुलतान की अनु- 
मति प्राप्त करके जर्मन इन्जीनियर उसके निर्माण में प्रवृत्त हो गये । 


पर परिचिमी एशिया के क्षत्र में जर्मती कें इस बढ़ते हुए प्रभाव को अनेक ब्रिटिश 
राजनीतिज्ञ अपने साम्राज्यःविषयक हितों के लिये हानिकारक समक रहे थे। बीसवीं 
सदी के प्रारम्भ तक यह मली-मांति स्पष्ट हो गया था, कि जमंनी मी साञ्राज्य-विस्तार 
के लिये जी-जान से तत्पर है, और श्रन्य साम्राज्यवादी देशों के साथ उसका संघष अव- 
इयम्भावी है। ास्ट्रिया और इटली के साथ मिलकर जर्मेनी ने जिस न्रिगुट का निर्माण 
किया था, वह भी ब्रिटेन के लिए चिन्ता का विषय था । १८७०-७१ के फ्रान्को-प्रशियत 
युद्ध में बिस्माकं द्वारा परास्त होकर फ्रांस तो जमंनी की बढ़ती हुई शक्ति से चिन्तित था 
ही। इस दशा में यूरोप की राजनीति में ऐसे परिवर्तेत आने शुरू हुए, जिनके कारण 
जर्मनी के त्रिगुट के मुकाबिले में ब्रिटेन, फ्रांस थर्‌ रूस एक दूसरे के समीप राने के लिये 
प्रवृत्त हुए । १८९३ में रूस श्रौर फ्रांस ने परस्पर मिलकर एक सन्धि की, जिसके अनुसार 
यह निश्चय किया गया कि यदि जर्मनी फ्रांस पर श्राक्रमण करे, तो रूस फ्रांस की सहा- 


यता अल | रौर जर्मनी व आ्रास्ट्रिया के रूस पर ग्राक्रमण करने की दशा में फ्रांस रूस २ 
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६५८ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


पयता करेगा । जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति के कारण इंगलँण्ड भी बहुत चिन्तित 
रा गा भी अब यह अनुभव किया, कि जर्मनी का मुकाबिला करने के लिए यदि किन्हीं 
अन्य राज्यों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है, तो वे फ्रांस और रूस ही हैं। पर | 
प्राच्य साम्राज्य के क्षेत्र में ब्रिटेन की इन राज्यों के साथ देर से oo चली आ रही 
थी । फ्रांस और इंगलैण्ड की शत्रुता बहुत पुरानी थी। सतरहवीं, अठारहवीं और उन्नीस- 
वीं सदियों में ये दोनों राज्य साम्राज्यवाद के क्षेत्र में एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष करते रहे 
थे । यद्यपि अमेरिका और भारत में ब्रिटेन ने फ्रांस को परास्त कर दिया था, पर इजिप्ट, 
उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों में इन राज्यों की प्रतिद्वन्द्रिता र अभी 
अन्त नहीं हुआ था। उन्नीसवीं सदी के श्रन्तिम वर्षो तक ईजिप्ट और सूडान में ब्रिटेन के 
बढ़ते हुए प्रभुत्त्व के कारण फ्रांस बहुत उद्विग्न था । इसी कारण फ्रांस के कतिपय राज- 
नीतिज्ञ गम्भीरता के साथ यह भी विचार करने लगे थे, कि ब्रिटेन के मुकाबिले में जर्मनी 
के साथ सन्धि कर लेना कहीं अधिक लाभदायक है, क्योंकि फ्रांस और इंगलँण्ड में कभी 
मित्रता नहीं हो सकती । इसी लिये बगदाद रेलवे के प्रइन पर फ्राँस श्रौर जर्मनी को समझोता 
कर लेने में कोई कठिनाई नहीं हुई थी। पर बीसवीं सदी में जर्मनी के भ्रसाधारण उत्कर्ष के 
कारण फ्रांस और इंगलैण्ड दोनों समान रूप से चिन्ता अनुभव करने लगे, और उन्होंने 
आपस के झगड़ों को निबटा कर परस्पर सन्धि कर लेना ही उचित समभा । १६०४ में 
फ्रांस और इंगलैण्ड ने इस आशय की एक सन्धि की, कि विदेशी राजनीति में वे परस्पर 
मिल कर कार्यं करेंगे । जर्मनी के भय ने इन दोनों राज्यों को अब मित्र बना दिया था। 
उनकी यह मित्रता बीसवीं सदी के इतिहास में बहुत महत्त्व रखती है । 


फ्रांस के समान रूस भी इंगलैण्ड का पुराना शत्रु था। तुर्के साम्राज्य, ईरान, 
अफगानिस्तान आदि एशिया के समी क्षेत्रों में इन दोनों राज्यों के साम्राज्य-सम्बन्धी 
हित एक दूसरे के साथ टकराते थे। पर जिस प्रकार जमेनी के भय ने फ्रांस और इंगलैण्ड 
को परस्पर सन्धि कर लेने के लिये विवश किया, वैसे ही रूस और इंगलैण्ड की मत्री में | 
भी जर्मनी के खतरे ने बहुत सहायता पहुंचाई । सन्‌ १६०७ में इन दोनों राज्यों ने भी 
आपस में सन्धि कर ली। ईरान, ग्रफगानिस्तान आदि के क्षेत्रों में इन राज्यों के जो भी झगड़े 
थे, उन सबका निबटारा इस सन्धि हारा कर लिया गया । वस्तुतः, जमनी के उत्कं ने 
बीसवीं सदी के प्रारम्भ में एक नई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति को उत्पन्न कर दिया था। 
बगदाद रेलवे के निर्माण द्वारा जर्मनी जो पश्चिमी एशिया पर और भारत ग्रादि प्राच्य 
देशों तक पहुंचने के मार्ग पर श्रपना प्रभाव स्थापित करने में लगा था, ब्रिटेन उसे अत्यन्त 
चिन्ता की दृष्टि से देखता था । फिर भी १६०७ में ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने जर्मनी 
.हारा बगदाद रेलवे के निर्माण को इस शर्त पर स्वीकार कर लिथा, कि बगदाद के दक्षिण 
में बसरा तक जो रेलवे बनायी जाए, उसे बनाने का कार्य ब्रिटेन के हाथों में रहे। बसरा 
ईराक की खाड़ी के उत्तरी प्रदेश में एक महत्त्वपुर्ण बन्दरगाह है। ब्रिटेन को इस बात की 
चिन्ता थी, कि ईरान की खाड़ी के क्षेत्र में किसी अन्य राज्य का EE स्थापित न हो 


सके । इस उद्देश्य में उसे सफलता मी प्राप्त हुई, क्योंकि जर्मनी ्रपनी को व 
ईरान की खाड़ी के किसी मी प्रदेश में ले क में समर्थं नहीं हुआ । a 
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चालीसवां अध्याय 
पश्चिमी एशिया में नवजागरण का प्रारम्भ 


(१) नई शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव 


पश्चिमी एशिया के विविध देशों के निवासी प्रघानतया इस्लाम के अनुयायी हैं । 
हजरत मुहम्मद के कतृं त्व के कारण जब अरब की विविध जातियां धार्मिक तथा राज- 
नीतिक दृष्टि से एक सूत्र में संगठित हो गई, तो इस्लाम का बहुत उत्कर्षं हुआ। अरबों 
द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य जहां मुस्लिम धर्म एवं संस्कृति का प्रधान केन्द्र था, वहां 
सभ्यता की इष्टि से भी बहुत उन्नत था। मध्यकाल की जिन सदियों को यूरोप के इति- 
हास में ्रन्धकार-युग (डार्क एजेज़) कहा जाता है, उनमें श्ररब का साम्राज्य श्रत्यन्त 
सम्य व उन्नत था, और वहां के निवासी ज्ञान-विज्ञान की उन्नति में तत्पर थे। पर तुकं 
आक्रमणों के बाद पश्चिमी एशिया की घटती कला प्रारम्भ हो गई थी, और विद्या के पुनः 
जागरण और घामिक सुधारणा द्वारा यूरोप के लोगजब उन्नति के मागं पर तेजी के साथ 
अग्रसर होने लगे, इन मुस्लिम प्रदेशों में संकीणेता और कट्टरता का वातावरण जारी 
रहा । इसीलिये उन्नीसवीं सदी के प्रार्‌म्म में जब श्रौद्योगिक क्रान्ति के कारण यूरोप में 
विशालकाय कारखाने कायम हो रहे थे, भ्रौर नये वैज्ञानिक ग्राविष्कारों के कारण वहां 
` के लोग एक नये युग का सूत्रपात कर रहे थे, पश्चिमी एशिया के निवासी अपने पुराने 
रहन-सहन से ही सन्तुष्ट थे। न वहां कल-कारखानों की सत्ता थी, ग्रोर न राष्ट्रीयता 
तथा लोकतन्त्र के विचारों का ही वहां प्रवेश हुआ था। तुर्की सुलतान व उसके सूबेदार 


स्वेच्छाचारी व निरंकुश रूप से श्रपने प्रदेशों का शासन करते थे, और राजकीय श्रामदनी . 


को अपने व्यक्तिगत भोगविलास और शान शौकत का साधन मात्र समभते ये। सवंसाधारण 
जनता की दशा बहुत खराब थी। लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती था, क्योंकि उद्योगों का 
इन प्रदेशों में अभी विकास नहीं हुआ था। खेती मुख्यतया वर्षा पर भ्राश्रित थी। यदि 
किसी साल वर्षान हो ग्रौर श्रकाल पड़ जाए, तो लोग उसे अल्लाह की इच्छा मान कर 
सन्तोष कर लेते थे। वैज्ञानिक चिकित्सा से ग्रनमिज्ञ होने के कारण लोग रोगों के इलाज 
के लिये मुख्यतया मौलवियों श्रौर धामिक गुरुओं पर ही निर्भेर करते थे, और महामा- 
रियों को ईश्वर का कोप समभक रसंतोष कर लेते थे । सवसाधारण जनता प्राय: निरक्षर 
थी । नये ज्ञान-विज्ञान से अ्रभी लोग अपरिचित थे, और कुरान तथा ग्रन्य घमंग्रन्थों के 
भ्रघ्ययन को ही एकमात्र शिक्षा समझते थे। 


पर धीरे-धीरे इस दशा में परिवर्तन आना प्रारम्भ हु्रा । इस परिवर्तेन का ष्य 


श्रेय उन ईसाई पादरियों को है, जो पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में धमं के प्रचार के 

प्रयत्नशील थे। भ्रपने साम्राज्य का. विस्तार करते हुए नैपोलियन ने जब ईजिप्ट पर 
अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तो पश्चिमी एशिया की मुस्लिम जनता को पारु 
चात्य सभ्यता के निकट सम्पर्क में आने का अवसर मिला । नेपोलियन की विजय के साथ 
जिन नवीन तत्त्वों का ईजिप्ट में प्रवेश हुआ, उनमें एक मुद्रणालय (प्रिटिंग 080 था, 
जिसे इस Mmmm विजेता ने कैरो में स्थापित किया था । इससे पूवं ईजिप्ट में किसी भी 
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प्रेस की सत्ता नहीं थी । नैपोलियन ने वहां पहला प्रेस कायम करके उससे अरबी भाषा 
में ऐसी विज्ञप्तियां छपवानी शुरू कीं, जिनका प्रयोजन ईजिप्ट के लोगों में फ्रेंच शासन के | 
पक्ष में प्रचार करना था। कुछ वर्षो के श्रपने शासन-काल में नैपोलियन ने ईजिप्ट में एक | 
साहित्य एकेडमी भी स्थापित की, और उसके साथ एक पुस्तकालय मी । ईजिप्ट के लिये 
ये बिलकुल नई चीजें थीं । इनके कारण वहां के निवासियों को पाइचात्य सभ्यता, संस्कृति 
और ज्ञान-विज्ञान से परिचित होने का अ्रवसर मिला, और उन्होंने यह भी अ्रनुभव करना 
शुरू किया कि अपने देश की उन्नति के लिये इनको भ्रपनाना उपयोगी हो सकता है। 


१८०५० में जब मुहम्मद श्रली ने ईजिष्ट में श्रपनी सत्ता को स्थापित किया, 
तो उसने उस प्रक्रिया को जारी रखा, जिसका प्रारम्भ नँपोलियन के आक्रमण द्वारा हुआ 
था। यद्यपि मुहम्मद ग्रली स्वयं अशिक्षित था, पर शिक्षा के महत्त्व को वह भली मांति 
समता था। इसी लिये अपने राज्य में उसने पृथक्‌ रूप से शिक्षा-विभाग की स्थापना की, 
ओर उस द्वारा अनेक ऐसे शिक्षणालय कायम किये गये, जिनमें चिकित्सा, तथा इन्जीनिर्यारग 
की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। इन शिक्षणालयों में शिक्षा देने का कार्य फ्रेंच श्रध्या- 
पकों के सुपुर्द किया गया । सैकड़ों की संख्या में ईजीप्सियन विद्यार्थी इस समय में फ्रांस, 
इटली श्रादि यूरोपियन देशों में उच्च शिक्षा के लिये भेजे गये, और उन पर मुहम्मद अ्रली | 
की सरकार ने लाखों रुपये खर्च किये। पेरिस में इस समय इतने अधिक ईजिप्सियन | 
विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, कि उनके निवास के लिये एक पृथक्‌ होस्टल स्थापित 
करना पड़ा था । फ्रांस, इटली आदि पाश्‍चात्य देशों में निवास करते हुए ये विद्यार्थी जहां | 
सँन्य-संचालन, इन्जीनिर्यारिग, कृषिज्ञास्त्र, विज्ञान ्रादि की शिक्षा प्राप्त करते थे, वहां 

| साथ ही इन्हें राष्ट्रीयता और लोकतन्त्रवाद के नये विचारों से परिचय प्राप्त करने का | 
भी श्रवसर मिलता था। ये अनुमव करते थे, कि हमारा देश उन्नति की दौड़ में बहुत 
पीछे रह गया है, और उसे मी नये ज्ञान-विज्ञान को श्रपनाकर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर 
होना चाहिये । फ्रांस तथा अन्य यूरोपियन राज्यों के सम्पर्क के कारण उन्नीसवीं सदी के 
प्रारम्म काल में ईजिप्ट में नवजागरण का सूत्रपात हुआ । मुहम्मद श्रली एक अत्यन्त 
योग्य शासक था । अपने सुदीर्घ शासन काल(१८०५-१८४६) में उसने ईजिप्ट में नई 
शिक्षा के प्रवेश के सम्बन्ध में श्रत्यन्त उपयोगी कार्य किया । 


दुर्माग्यवश, मुहम्मद श्रली का उत्तराधिकारी श्रब्त्रास (१८४६-१८ ५४) नई 
शिक्षा को विशेष महत्त्व नहीं देता था। यूरोपियन शिक्षा और संस्क्रति का वह्‌ विरोधी 
था । उसके बाद ईजिप्ट की राजगद्दी पर सईद ग्ारूढ़ हुआ, पर वह (शासन काल १८५४- 
१८६३) मी नई प्रगतिशील प्रवृत्तियों का विरोधी था। इस कारण इनके समय में नव- | 
जागरण की वह प्रवृत्ति रुक गई, जिसका प्रारम्भ मुहम्मद अली द्वारा किया गया था । 
नई शिक्षा के लिये जो श्रनेक़ शिक्षणालय मुहम्मद अली के सभय में स्थापित हुए थे, वे भी . 
इस काल में बन्द हो गये थे। पर इस्माईल (१८६३-१८७६) के शासन काल में नई 
प्रवृत्तियों को फिर बल मिला। इस्माईल की श्रपनी शिक्षा पेरिस में हुई थी, वह फ्रेंच 
साहित्य से मली-मांति परिचित था, और यूरोपियन ज्ञान-विज्ञान के महत्त्व को समभता 
या । उसका विचार था, कि ईजिप्ट भी यूरोप का एक अंग है, और उसे यूरोप का ही | 
इ करना चाहिये। इसीलिये उसने अपने देश में नवयुग के विचारों को प्रविष्ट 
Fe म ह उपायो का भ्रवलम्बन किया । पाइचात्य ढंग से शिक्षा देने वाले | 
Ee bt स फर्‌ स्थापना की गई । अरवी भाषा में नई पाठ्य-पुस्तकें तैयार करायी 
i ये न वज्ञान को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया। इस्माईल ने ही 
वहं नेशनल लायब्रेरी कायम की थी, जो श्रव तक भी वहां विद्यमान है। भौगो- 


Me... ° In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परिचमी एशिया में नवजागरण का प्रारम्भ ६६१ 


लिक ज्ञान के प्रसार के लिये उसने रायल जियाग्राफिकल सोसायटी नाम से एक नई संस्था 

की स्थापना को, जिसने श्रागे चलकर बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया । स्त्रियों की शिक्षा पर 

भी उसने ध्यान दिया, और ईजिप्ट का पहला कन्या विद्यालय उसी के समय में स्थापित 

हुआ | फ्रेंच शिक्षणालय ईजिप्ट में पहले भी विद्यमान थे, पर इस्माईल के संरक्षण के 
कारण १८६५ में वहां एक अमेरिकन कालिज की मी स्थापना हुई, जिस द्वारा इस देश में 

अंग्रेजी भाषा के प्रचार में अच्छी सहायता मिली। १८६८ में ईजिप्ट में अमेरिकन 

प्रेस्विटीरियन चर्च ने भी अपना कार्य प्रारम्म किया, जिसके कारण वहां के निवासियों को 

पाव्चात्य संस्कृति के निकट सम्पर्क में श्राने का श्रवसर मिला। इसमें सन्देह नहीं, कि 
इस्माईल के शासन काल में ईजिप्ट का यूरोप की सभ्यता के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
स्थापित हुआ, और वहां के लोगों में संकीणंता और कट्टरता के स्यान पर आधुनिक 
विचारों और नई प्रवृत्तियों का प्रारम्म हुआ। अपने देश को आधुनिकता के मागे पर 
तेजी के साथ अग्रसर करने की धुन में इस्माईल ने ्रनेक ऐसी योजनाओं का मी निर्माण 
शुरू किया, जिनके लिये ग्रत्यधिक्र धन की आवश्यकता थी । साथ ही, उसने अपने और 
अपने दरवार के खर्च को इतना भ्रधिक बढ़ा लिया, कि उसे बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों 
से कर्ज लेने के लिये विवश होना पड़ा | इन कर्जो के कारण किस प्रकाराईजिप्ट युरोपियन 

महाजनों के चंगुल में फंसता गया, इसका उल्लेख पिछले श्रघ्याय में किया जा चुका है। 

यदि इस्माईल मुहम्मद अली के समान योग्य होता, और संभल कर अपनी शासन-नीति 

का संचालन करता, जो उसे उन विपत्तियों का सामना न करना पड़ता जिनके कारण उसे 

अपनी राजगद्दी से ही हाथ धोना पड़ गया । क्योंकि वह यूरोपियन संस्कृति और नये ज्ञान- 

विज्ञान के महत्त्व को भली-माँति समता था, श्रत: वह अपने देश के नव-जागरण के 

सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकता था। पर श्राथिक नीति के विषय में जो भूलें उसने . 
कीं, उनके कारण वह इस सम्बन्ध में श्रधिक कार्य नहीं कर सका। इस्माईल के बाद 

ईजिप्ट किस प्रकार ब्रिटेन के आधिपत्य में श्रा गया, यह पहले लिखा जा जुका है । ब्रिटिश 

आधिपत्य के समय में ईजिप्ट का शासन जहां सुव्यवस्थित हुआ, वहां साथ ही एक उन्नत 

सभ्यता के निकट सम्पर्क में आने के कारण उस देश में नई प्रवृत्तियों ब मावनाग्रों को भी 

वल मिला । इसीलिये वहां उस राष्ट्रीय जागृति का भी सूत्रपात हुआ, जिसने बीसवीं' 
सदी में उसे एक प्रगतिशील स्वतन्त्र राज्य के रूप में परिवतित कर दिया। 


१८३१ से १८४० तक सीरिया ईजिष्ट के श्रधीन रहा था। मुहम्मद अली ते इस 
प्रदेश को जीत कर अपने अधीन कर लिया था, और इसका शासन करने के लिये अपने 
पृत्र इत्राहीम अली को नियुक्त किया था। उसके शासन के दस साल सीरिया के इतिहास 
में सुव्यवस्थित शासन के साल थे। ईसाई पादरियों ने इस दशा से लाम उठाया, और _ 
सीरिया तथा लेबनान (मुहम्मद ब्रली ने सीरिया के साथ लेबनान को भी जीत लिया A 
और उसका शासन भी इब्राहीम ग्नली के ही सुपुर्द था) में अपना कार्ये प्रारम्भ कर दिया। 
जमुएंट और प्रोटेस्टेन्ट दोनों सम्प्रदायो के पादरियों ने र समय में इन ल ब प्रदेशों में अपने 
मिशन स्थापित किये । ये मिशन अपने धमं प्रचार के कायं में शिक्षणालयों और छापेखानों 
की स्थापना को बहुत महत्त्व देते थे। इन्हीं के द्वारा सीरिया और लेबेनान में नई शिक्षा 
का प्रवेश हुआ, और वहां के निवासी पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान-विज्ञान से परि- 
चय प्राप्त करने लगे। प्रिटिंग प्रेसों की स्थापना के कारण अनेक पुस्तकें मी इस काल में 
वहां प्रकाशित हुईं | इसी समय बाइबल का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया, जो 
सम्भवतः आधुनिक काल मैं अरबी का प्रथम गद्य-ग्रल्थ था। तुर्कों की शक्ति के उत्कर्ष 
Meme समय जब श्ररब भी तुर्क साम्राज्य के अन्तरगत हो गया था, तो अरबी भाषां की उन्तटि 
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झक गंई थी । सीरिया में स्थित ईसाई मिझनों के प्रयत्न से श्रब अरबी भाषा हा फिर से | 
१ गर उसमें नये साहित्य का निर्माण प्रारम्म हुआ। श्रिटिंग प्रेसों के कारण | 
श्ररबी पुस्तकें श्रच्छी बड़ी संख्या में छपने लगीं, और उनका खूब प्रचार हुआ। ईसाई | 
शिक्षणालयों में जहां फ्रेंच, लेटिन, अंग्रेजी आदि भाषाएं पढ़ायी जाती थीं, वहां भ्ररवी की 
उन्नति पर भी ध्यान दिया जाता था। यह बात अरब में राष्ट्रीय भावना के विकास में 
सहायक हुई, क्योंकि इन शिक्षणालयों में जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, उन्हें यूरोप 
की राजनीति व नई प्रवृत्तियों से मी परिचित होने का अवसर मिलता था। a और 
लेबेनान में जो नये शिक्षणालय ईसाई पादरियों द्वारा स्थापित किये जा रहे थे, उनमें फ्रेंच 
जेसएट सम्प्रदाय की संस्थाएं मुख्य थीं । इब्राहीम पाशा के बाद भी नई शिक्षा के विस्तार 
की प्रक्रिया इन प्रदेशों में जारी रही । १८६६ में सीरियन प्रोटेस्टेन्ट कालिज की स्थापना 
की गई, जो बाद में भ्रमेरिकन यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित हो गया। १८७५ में फ्रेंच 
पादरियों ने बैरूत में 'यूनिवसिते द साँ जोसेफ' की स्थापना की। इन दो विश्वविद्यालयों | 
के कारण सीरिया और लेबेनान के प्रदेशों में पाश्‍चात्य शिक्षा का खूब प्रचार हुआ, और | 
वहां के निवासियों में राष्ट्रीय नव-जागरण का प्रादुर्भाव हुश्रा । स्त्रियों की शिक्षा पर भी 
ईसाई मिशनरियों ने ध्यान दिया, और इन प्रदेशों में भ्रनेक कन्या विद्यालय और कालिज 
|) स्थापित किये । ईसाई मिशनरियों का अनुकरण कर सरकार ने भी जो नई शिक्षा-संस्थाएं 
इस समय स्थापित कीं, उनमें फ्रेञ्च श्रौर इंगलिश भाषाग्रों की शिक्षा को पर्याप्त महत्त्व 
दिया जाता था, जिसके कारण इन प्रदेशों में यूरोपियन संस्कृति का मली-मांति प्रवेश 
मा । इन संस्थाओं में जो यूरोपियन ग्रध्यापक कार्य करते थे, उन्हें अनेकविध विशेषा- 
धकार भी प्राप्त थे, और उन पर स्थानीय कानून लागू नहीं होते थे । 


नई शिक्षा और प्रिटिंग प्रेसों के साथ-साथ पश्चिमी एशिया के इन प्रदेशों में 
पत्रिकाम्रों का प्रकाशन भी प्रारम्म हुआ। १८२८ ई० में ईजिप्ट में पहला अरबी समा- 
चार-पत्र ह हुआ, जिसका नाम 'भ्रल-वाकयाए भ्रल-मिस्तिया' था। १८५२ में 
सीरिया में भी एक अरबी पत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ, जिसे 'हकीकत श्रल-श्रखबार' 
कहते थे। १८७० कि से एंक पाक्षिक पत्र प्रकाशित हुआ, जो राजनीतिक, साहित्यिक 
एवं वैज्ञानिक विषयों की चर्चा किया करता था। इस पत्र ने अपना मोटो यह बनाया 
था--“देशभक्ति हमारा मुख्य सिद्धान्त है ।” अरब के लिये यह निस्संदेह एक नया विचार 
था। १८७६ में अल-बुस्तानी नाम के अरब विद्वान्‌ ने श्ररबी भाषा में एक विश्वकोष का 
निर्माण प्रारम्भ किया। इस विद्वान्‌ ने अरबी के व्याकरण, शब्दकोष झ्रादि की भी अनेक 
पुस्तकें तैयार कीं। श्रल-बुस्तानी एक शिक्षणालय का प्रधानाचार्य था, और अ्रमेरिकन 
मिशनरियों के सहयोग से इस महत्त्वपूर्ण साहित्यिक कार्य में तत्पर हुआ था। पत्र-पत्रि- 
ue के प्रकाशन के कारण विविध अरब प्रदेशों में भ्रब ऐसे नव- 
त हो रहा था, में वहां ` व में 

लु तह हा था, जो कि बाद में वहां राष्ट्रीय भावना के प्रादुर्भाव में 
ईजिप्ट और सीरिया के समान ईराक में भी य्रोपियन लोगों के सम्पर्क के कारण 
नवजागरण के चिन्ह प्रगट होने शुरू हुए । यह देश भी तुर्क साम्राज्य के अन्तर्गत था, और 
इसके' शासन के लिये भी सुलतान द्वारा सूबेदार या पाशा की नियुक्ति की जाती थी। 
दाऊद पाशा की सुबेदारी (१८१७-१८३२) के काल में बगदाद में पहले-पहल नये ढंग के 
शिक्षणालय कायम हुए, और एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। ईराक के पाशाग्रों में 
मुहम्मद रशीद पाशा (१८५३-१८५८) और मिद्ध्रत पाशा (१८६६-१८ ७२ ) के शासन 
काल बड़े महत्त्व के हैं । इन योग्य सूबेदारों ने ईराक में नवयुग का प्रारम्भ करने के लिये 
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अनेक उपयोगी कार्यं किये । मुहम्मद रशीद पाशा के समय में सिंचाई के लिये नहरों के 
निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया, और नदियों द्वारा गआने-जाने श्रौर माल की ढुलाई 
'के लिये एक कम्पनी कायम की गई। मिद्धत पाशा ने ईराक की उन्नति और सुशासन के 


लिये जो कार्य किये, वे वहां के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेंगे। स्थायीय स्वशासन का , 


सूत्रपात करने के लिये उसने म्युनिसिपैलिटियों की स्थापना की, जो ईराक के लिये सर्वथा 
'नई बात थी। अस्पताल, श्रनाथालय, अस्त्र-शस्त्र के कारखाने आदि के साथ-साथ उसने 
अनेक विद्यालयों की भी स्थापना की, जिनमें नये ज्ञान-विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती 


थी । उसके प्रयत्नों का यह परिणाम हुआ, कि ईराक में शिक्षा तेजी के साथ बढ़ने लगी ।. 


१८५० में वहां के नगरों में शिक्षित लोगों की संख्या ्राघे प्रतिशत से अधिक नहीं थीं, 
'पर १६०० तक वह्‌ बढ़ते-बढ़ते १० प्रतिशत तक पहुंच गई थी। ईराक का पहला समा- 
चार-पत्र मी मिद्धत पाशा के समय में ही प्रकाशित होना शुरू हुआ । ये सब बातें इसे 
देश में भी नवजागरण को उत्पन्त कर रही थीं, और इनके कारण ईराक के अरब निवा- 
सियों में भी अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना प्रादुर्मूत होने लग गई थी। 


अरब लोगों द्वारा आबाद विविध प्रदेशों की तुलना में तुर्की के लिये पाइचा[त्य 
सम्यता-और संस्कृति के सम्पर्क में श्रा सक्रना ्रधिक सुगम था। केवल भौगोलिक इष्टि 
से ही यह देश यूरोप के बहुत अधिकं समीप नहीं था, श्रपितु ग्रीस, बल्गारिया आदि पूर्वी 
यूरोप के भ्रनेक देश मी तुर्क साम्राज्य में सम्मिलित थे। इस कारण भी तुर्की के लिये 
यूरोप के निकट सम्पर्क में आरा सकता सुगम था। उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्धे में बालत 
'प्रायद्वीप की विविध जातियां जिस ढंग से अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्नशील 
थीं, और ईजिप्ट तथा सीरिया आदि में मुहम्मद अली सरश पाशा जिस प्रकार तुर्क 
सुलतान की उपेक्षा करने में तत्पर थे, उक्षके कारण यह्‌ स्वाभाविक था कि तुर्की का 
'शासक वर्ग अपनी दुर्दशा को अनुमव करे, और अपने देश में सुधार व नव्रजागरण की 
ओर ध्यान दे । तुकं साम्राज्य के अन्य प्रदेशों के समान तुर्की में मी ईसाई मिशन अपने 
कार्य में तत्पर थे । मुसलमानोंकके अतिरिक्त ईसाइयों का मी वहां ग्रच्छी बड़ी संख्या में 
[ | था, और उनमें शिक्षा के प्रसार के लिये विविध ईसाई मिशन नये ढंग के शिक्षणा- 
लयों की स्थापना में तत्पर थे। इस दशा में सुलतान सलीम तृतीय (१७८९-१५०७) ने 
अपने साम्राज्य के शासन में सुधार की ओर ध्यान दिया, ्रौर उसके बाद सुलतान महमूद 
द्वितीय (१८०७-१८३९) ने भी इस दिशा में श्रपने प्रयत्न को जारी रखा । पर ये ल 
सफल नहीं सके, क्योंकि तुर्की के शासक वर्ग में ऐसे लोगों का जोर था, जो पुराने विचारों 


9 


के थे। पर इस समय तकी में एक ऐसा नया वर्ग भी उत्पन्न हो रहा था, जो अपने देशकी ` 


5 


दुर्दशा का अनुभव कर उसे उन्नति के मार्ग पर श्रग्रसर करने के लिये उत्सुक था । यह वर्ग 
प्रायः उन लोगों का था, जिन्होंने पाश्चात्य सभ्यता के सम्पक र में आकर नई शिक्षा प्राप्त 
की थी। तर्की के विद्यार्थी भी इस समय अच्छी बड़ी संख्या में पेरिस आदि के यूरोपियन 
शिक्षणालयों-में शिक्षा प्राप्त करने के लिये जाने लगे थे, श्रौर तुर्की के अनेक बड़े नगरों में 
भी ऐसे बिद्यालय स्थापित हो गये थे, जिनमें फ्रेंच और अंग्रेजी माषाओं की शिक्षा की व्य- 
वस्था थी, और जहां नये ज्ञान-विज्ञात भी पढ़ाये जाते थे। इस कारण उन्नीसवीं सदी के 

च्य भाग में तुकी में एक नये दल का प्रादुर्माव हुआ, जिसे 'तरुण तुकं पार्टी कहते थे । 
यह्‌ न केवल शासन-सधार द्वारा तुर्की में पाश्चात्य ढंग की वैध राजसत्ता की स्थापना का 
पक्षपाती था, अपित यह भी चाहता था कि पाश्चात्य सम्यता व संस्कृति को श्रपनाकर 
तुर्की भी एक आधुनिक राज्य बन जाए। इसी दल के प्रयत्न से उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्थ 


° 


में अनेक वार तुकं सुलक्तानों के निरंकुश शासन के विरुद्ध विद्रोह हुए, और वीसवीं सदी 
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के प्रारम्भ में तुर्की में राज्यक्रान्ति मी हो गई, जिसके कारण सुलतान हमीद द्वितीय को 
राजसिहासन से हाथ धोना पड़ा । | 
ईरान का राज्य यूरोप से बहुत दूर है, रतः तुर्की और ईजिप्ट के समान उसका | 
यूरोप की संस्कृति से सीवा सम्पर्क स्थापित हो सकना सुगम नहीं था। पर अन्य एशियन !. 
देशों के समान ईरान के समुद्रतट के नगरों में भी यूरोपियन लोगों ने अपनी व्यापारी | 
कोठियां कायम की थीं, और इन्हें केन्द्र बनाकर वे ईरान में अपना प्रभाव स्थापित करने | 
के लिये प्रयत्नशील थे। व्यापार के माध्यम से ईरानियों का भी पाश्चात्य लोगों से सम्पर्क 
कायम हो रहा था, और वहां भी अनेक ईसाई मिशन घर्म-प्रचार के कार्य में तत्पर थे। 
यूरोप के लोगों के सम्पकं में ग्राने के कारण ईरानी लोगों का ध्यान भी नये ज्ञान-विज्ञान 
की ओर राकृष्ट हुआ, मर १८१०-१८१५ के वर्षो में अनेक ईरानी विद्यार्थी चिकि- 
त्साशास्त्र व अन्य विज्ञानों का ग्रघ्ययन करने के लिये इङ्गलेण्ड भेजे गये। १८१२ में 
तबरीज में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, और १८२३ में तेहरान में। १८५२ में 
ईरान की सरकार ने 'दारुल-फनून' (विज्ञान भवन) नाम से एक नई झिक्षा-संस्था की स्था- 
पना की, जिसके लिए अच्छी बड़ी धनराशि प्रदान की गई । इस संस्था में नये ज्ञान-विज्ञान 
के साथ-साथ फ्रेञ्च, अंग्रेजी और रूसी भाषाग्रों की भी झिक्षा दी जाती थी, और इसमें 
ग्रव्यापन के कार्य के लिए यूरोपियन शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई थी । १८५५ में 
ईरान में शिक्षा विमाग का पृथक्‌ रूप से संगठन किया गया, और १८८१ में इस विभाग 
की प्रोर से ४२ ईरानी विद्यार्थी यूरोप के विविध विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिये 
भेजे गये। यद्यपि ईरान का राजा नसीरुद्दीन शाह हे ८४८-१८९६) आधुनिकता का 
विरोधी था, और ईरान के लोगों का पाश्चात्य संस्कृति के सम्पर्क में आना उसे पसन्द नहीं 
था, पर समय की मांग की उपेक्षा कर सकना उसके लिए सम्मव नहीं था। इसी कारण 
| उन्नीसवीं सदी के उत्तरां में नई शिक्षा के सम्पर्क के कारण ईरान में मी नवजागरण का 
प्रारम्म हुआ, और उसके नवयुवक मी अपने देश के राष्ट्रीय उत्कर्ष के प्ररन पर गम्मीरता- 
पूर्वक ध्यान देने लगे । 


. पश्चिमी एशिया के मुस्लिम देशों में जो नव-जागरण उन्नीसबीं सदी में प्रारम्भ 
हुआ, निस्सन्देह उसका प्रधान श्रेय यूरोप के साथ सम्पर्क को दिया जाना चाहिए। पर 
इस काल में वहां कतिपय ऐसे सुधारक मी उत्पन्न हुए, जिन्होंने कि इस्लाम में सुधार 
करके ग्ररब लोगों में नवजीवन के संचार का प्रयत्न किया। इनमें सर्वप्रधान जमालुद्दीन 
अल-अफगानी (१८३२६-१८६७) और मुहम्मद अब्दुल (१८४६-१६०५) थे। जमालुद्दीन 
का जन्म अफगानिस्तान में हुआ था, एर उसके जीवन का बड़ा भाग मारत, सक्‍का और 
कोन्स्टेन्टिनोपल में व्यतीत हुआ था। बाद में वह ईजिप्ट चला श्राया, भर वहाँ ्राकर 
उसने इस्लाम में सुधार करने का प्रयत्न प्रारम्म किया। अरबी पाशा के नेतृत्व में ईजिप्ट 
के लोगों ने इस्माईल पाशा के विकृत शासन के विरुद्ध जो विद्रोह (१८८१-५२ ) किया था, 
६828 8 का मी'हाथ था। मुहम्मद अब्दुल जमालुद्दीन का ही शिष्य था, और 
हा भ्ररणा पाकर उसने. इस्लाम में नवजीवन के संचार का श्रान्दोलन प्रारम्म किया 

ए । उसका कहना था, कि इमो को यूरोप का अन्धानुक रण नहीं करना चाहिए । 

न j म का नये विज्ञान के साथ हीं है। कुरान 

के अनेक सन्द की नये ढंग व्याख्या करक उसने यह बालन कद 
श पह पमग्रन्य अत्यन्त युक्तिसंगत है, और उसमें उन सब शिक्षाओं के मूल विद्यमान हैं, 
भाग रहे, कक ॥ मुहम्मद भ्रब्द्रुल का 
कर हम संब ावञ्यक सुधार कर 
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सकते हैं। उन्नति की दोड़ में पिछड़े हुए मुस्लिम प्रदेशों को चाहिए, कि वे पहले अपने 
अन्दर धामिक जागरण उत्पन्न करें और अपने घ्म के अनुसार समाज व राज्य में सुधार 
करें। मुहम्मद अब्दुल की शिष्य परम्परा में ग्रागे चल कर कासिम आमीन ने बहुविवाह, 
तलाक और परदे की प्रथा झ्रादि के विरुद्धआवाज उठाई (१६०८), रौर यह प्रतिपादित 
किया कि ये बातें इस्लाम के प्रतिकूल हैं । निस्संदेह, इस समय पश्चिमी एशिया के मुस्लिम 
नेताश्रों में एक ऐसा वर्गे उत्पन्न हो गया था, जो पर्चिम के ग्रन्धानुकरंण का विरोधी 
होते हुए भी सुधारों का पक्षपाती था। इन लोगों ने भी इन प्रदेशों में नवजागरण को 
उत्पन्न करने के सम्बन्ध में श्रनुपम कार्य किया । 


(२) राष्ट्रीय भावना का विकास 


उन्नीसवीं सदी में पश्चिमी एशिया के अनेक प्रदेश तुर्क साम्राज्य के ग्रन्तगंत 
थे। केवल ईरान को छोड़ कर इस क्षेत्र के सभी प्रदेशों पर तुर्क सुलतान का ग्राधिपत्य 
स्वीकृत किया जाता था, यद्यपि कुछ प्रदेशों पर उसका यह प्रमुत्व नाम को ही था। तुकं 
साम्राज्य को सब जनता भाषा और नसल आदि की दृष्टि से एक नहीं थी, राष्ट्रीय दृष्टि 
से उसे एक नहीं समभा जा सकता था। फ्रांस की राज्यक्रान्ति द्वारा यूरोप में राष्ट्रीयता 
की जिस भावना को अत्यधिक बल मिला था, पश्चिमी एशिया में ्भी उसका प्रवेश नहीं 
हुआ था । तुर्क साम्राज्य के विविध प्रदेशों पर सुलतान का स्वामित्व था, और वह उनके 
शासन के लिए विविध सूवेदारों की नियुक्ति किया करता था। पर तुक साम्राज्य के 
अन्तर्गत विविध जातियों के सम्बन्ध में उनके परम्परागत कानून मान्य समभे जाते थे, 
और उन्हें पृथक्‌ 'मिल्लत’ (राष्ट्रीयता) के रूप में स्वीकार किया जाता था। पूर्वी यूरोप 
के जो अनेक प्रदेश तुकं साम्राज्य के अन्तर्गत थे, उनमें राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का विचार पहले 
विकसित हु श्रा, और उन्नीसवीं सदी के पूर्वाध में उन्होंने स्वाघीन होने के लिए संघर्ष भी 
प्रारम्भ कर दिया । १८२६ में सबिया ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी, और १८२९ में 
ग्रीस और रूमानिया ने । उच्नीसवीं सदी के मध्य तक बालकन प्रायद्वीप के अन्य प्रदेश भी 
तुकं प्रभुत्व से मुक्त हो जाते, यदि ब्रिटेन और रूस की साम्राज्य-सम्बन्धी प्रतिद्वन्दता तुरक 
सुलतान के लिए सहायक न होती। पर बीसवीं सदी के प्रारम्म तक पूर्वी यूरोप में तुकं 
सुलतान का ्राधिपत्य बहुत सीमित हो गया था, और उसकी ग्रधीनता में विद्यमान इस 
क्षेत्र की जातियां प्रायः स्वतन्त्रता प्राप्त कर चुकी थीं । 


राष्ट्रीयता की जो भावना इस समय तुकं साम्राज्य के यूरोपियन प्रदेशों को प्रभा- 

>वित कर रही थी, परिचमी एशिया के प्रदेश भी देर तक उससे ग्रछूते नहीं रह सके । नव- 
जागरण की जो प्रवृत्तियां इन प्रदेशों में प्रादुर्मृत हो रही थीं, उन्होंने राष्ट्रीय भावना क़ो 
जन्म दिया,. और ईजिप्ट, सीरिया तथा ईराक आदि स्त्र राष्ट्रीयता का विचार प्रबल 
होने लगा । पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में इस समय दो विचार प्रबल थे, एक पान-इर्लाम 
का-और दूसरा अरब राष्ट्रीयता का। तुकी के सुलतान न केवल एक विशाल साम्राज्य 
| 8 अधिपति थे; अपित मुसलमानों के खलीफा (प्रधान धर्माचार्य ) भी माने जाते थे । अपने. 
साम्राज्य में एकता स्थापित रखने के लिये उन्हें यह उपाय क्रियात्मक प्रतीत होता था, 
कि वे इस्लाम की एकता पर जोर दें, और मुसलमानों में इस भावना को विकसित करें, 
कि इस्लाम के सब अनुयायी एक हैं, और भाषा तथा नसल के भेद मुसलमानों के लिए कोई 
महत्व नहीं रखते। सुलतानः अब्दुल हमीद द्वितीय (१८७६-१६०८) ने इस भावना के 
विकास के लिए बहुत प्रयत्न किया । उसने हज्जाज रेलवे का इस कारण निर्माण कराया, 
ताकि तुर्की आदि के मुस्लिम यात्री मदीना सदृश तीर्थ-स्थानों पर रेल मागे द्वारा सुगमता 
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६६६ एशिया (पर्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


से श्रा-जा सकें । मसजिदों और अन्य मुस्लिम शिक्षा-संस्थाओं को उसने दिल खोलकर श्रा- 
थिक सहायता देनी प्रारम्म की, ताकि साम्राज्य भर के मुस्लिम घमंगुरु उसे ्रपना संरक्षक 
व सहायक समझने लगें। मक्का, मदीना आदि धार्मिक नगरों की उन्नति पर उसने 
विशेष ध्यान दिया, ताकि वहां के निवासी उसके विरोधी न रहें, और मुसलमानों में उस | 
की नीति के प्रति संतोष उत्पन्न हो। अपनी श्ररब प्रजा को संतुष्ट करने के लिए उसने | 
अपनी ग्रंगरक्षक सेना में एक ग्ररश्र दस्ते की भी नियुवित की । उसने इस विचार को 
विकसित करने का प्रयत्न किया, क्ि जिस प्रकार पुराने खलीफाश्रों के नेतृत्व में मुसलमानों. 
ने ग्रसाधारण रूप से उन्नति.की थी, और अपने एक विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य 
का विकास किया था, वैसे ही भ्रब मी तुर्क सुलतानों (जो कि खलीफा भी हैं) के प्रयत्न 
से मुस्लिम जगत्‌ श्रपना उत्कर्ष कर सकता है। 


पर सुलतान अब्दुल हमीद द्वितीय को अपने इस प्रयत्न में विशेष सफलता प्राप्त 

नहीं हो सकी । इसका कारण अरबों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रादुर्माव था । ईजिप्ट, 

सीरिया, लेवेनान, ईराकआदि के जो विविध प्रदेश पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में तुर्क सा प्राज्य | 

के अन्तर्गत थे, उनमें प्रधानतया अरब लोगों का निवास था, और नई शिक्षा तथा जाग- 

रण के कारण उनमें यह विचार प्रादुर्भूत होने लगा था, कि श्ररवों को तुर्क सुलतान की | 

ग्रधीनता से मुक्त होकर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त करनी चाहिये । जिन लोगों की भाषा 

अरबी है, वे. सव अरब राष्ट्रीयता के ग्रंग हैं, यह विचार उन्नीसवीं सदी के मध्य तक जोर 

; पकड़ने लग गया था। इस विचार का प्रादुर्भाव सब से पूवं सीरिया और लेवेनान में हुआ | 
| था, जहां फ्रेंच और अमेरिकन लोगों द्वारा दो विश्वविद्यालय स्थापित किये जा चुके थे, 
और जिनमें शिक्षा प्राप्त कर अरब नवयुवक नये पाइचात्य विचारों के सम्पर्क में श्रा रहे 

थे। शुरू में यह विचार केवल कतिपय सुशिक्षित लोगों तक ही सीमित था । अरब के 

| पुराने इतिहास का ग्रघ्ययन कर सीरिया और लेबेनान के युवक यह अनुभवे करने लगे 
| थे, कि किसी समय में श्ररव लोगों ने सभ्यता और ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण 
[ उन्नति की थी, हैं 3 इसीलिये वे स्पेन से सिन्ध तक के सुविस्तृत क्षेत्र में श्रपना साम्राज्य | 
स्थापित करने में समर्थं हुए थे। ये नवयुवक कहते थे, कि अरबों को अब भी अपनी उन्नति 

के लिए तत्पर होना चाहिए, और तुर्के साम्राज्य की ग्रघीनता से मुक्त होकर ग्रपने स्वतन्त्र 

अरब राष्ट्र की स्थापना करनी चाहिये । फ्रांस और ब्रिटेन आदि यूरोपियन देश अरबों के 

प्रदेशों पर जिस ढंग से अपना प्रभाव व ्रमुतत्व स्थापित कर रहे थे, उसे भी ये श्ररब युवक 

चिन्ता की दृष्टि से देखते थे। यद्यपि ईजिप्ट, सीरिया, ईराक और अन्य प्रदेशों में निवास 

करने वाले अरब लोगों में अपने राष्ट्रीय उत्कर्ष के विचार समान रूप से विकसित हो रहे 


थे, पर श्रमी वह समय नहीं श्राया था, जवकि इनके निवासी अपने स्थानीय भेदों को 


भुलाकर अपने को एक राष्ट्रीयता के ग्रंग समझने लगें । इसका एक प्रधान कारण इन 


ऐं में श्रावागमन के साधनों का श्रमाव था। रेलवे का निर्माण इन प्रदेशों में ग्रभी 


के विविध प्रदेशों के निवासियों में 


हुआ था। राष्ट्रीयता भ्रौर लोकतन्त्रवाद के नये विचार केवल शि- 


जिनकी संख्यः बह ने में 
ाप्टरीय स्वतन्त्रता की जो भावना ! भ्रमी बहुत कम थी । इन परिस्थतियों में 


० उन्नीसवीं सदी में देशों में 
प्रादर्मूत हुई, वह श्रधिक व्यापक नहीं थी। उसका लर NR लय 


रूप यही था, कि तुकं श्राधिपत्य के 
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विरुद्ध संघर्ष करके स्थानीय स्वतन्त्रता को प्राप्त किया जाय, और अपने प्रदेशों में यूरो- 
पियन लोगों के बढ़ते हुए प्रभृत्त्व के विरुद्ध ्रावाज उठायी जाय । 


अरब लोगों में राष्ट्रीय भावना के चिन्ह सबसे पूर्व ईजिप्ट में प्रकट हुए। अरबी 
पाझा के नेतृत्व में वहां जो विद्रोह हुए, उनका उल्लेख इस इतिहास में ऊपर किया जा 
चुका है । अरबी पाशा अपने देश में ब्रिटेन ग्रोर फांस के बढ़ते हुए प्रमुत्त से बहुत चिन्तित 
था । तेल-एन-कबी र के रणक्षेत्र में श्ररवी पाशा की शक्ति को नष्ट कर (१८८२) ब्रिटिश 
लोगों ईजिप्ट में अपने प्रमुत्त्व को स्थापित करने में ग्रवश्य सफल हुए, पर इससे वहां के 
लोगों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना नष्ट नहीं हो गई। ईजिप्ट ईजिप्सियन लोगों के 
लिये है, यह विचार अरबी पाशा के पतन के बाद भी जोर पकड़ता गया। ब्रिटिश शासन 
के सुदृढ़ रूप से स्थापित हो जाने के कारण राष्ट्रवादी ईजिप्सियन देशमक्तों के लिए जब्र 
अपने देश में ब्रिटेन के विरुद्ध आन्दोलन को जारी रख सकना सम्भव नहीं रहा, तो उन्होंने 
पेरिस को अपना केन्द्र बनाया ग्रौर वहां से श्रपने श्रान्दोलन को जारी रखा । ईजिप्ट में 
ब्रिटेन का जिस ढंग से प्रमृत्त्व स्थापित हो गया था, फ्रेंच लोग उसे अच्छी निगाह से नहीं 
देखते थे। इसी कारण उन्होंने ईजिप्ट के राष्ट्रीय नेताओं को भ्रपने देश में आश्रय प्रदान 
: किया था। पेरिस में राष्ट्रवादी ईजिप्सियन लोगों ने ब्रिटेन की सत्ता के विरुद्ध जो आ- 
न्दोलन प्रारम्म किया था, उसका प्रधान नेता मुस्तफा कामिल था। १८९५ में वह ईजिप्ट 
वापस लौट श्राया, और वहां उसने अल-हिज्व प्रल-वतनी नाम से एक नये राष्ट्रीय दल 
का संगठन किया । धीरे-धीरे यह दल बहुत जोर पकड़ गया, और बहुत-से ईजिप्सियन 
नवयुवक इसमें शामिल हो गये | फ्रेंच लोग इस दल की सहायता करने में तत्पर थे। पर 
जर्मनी के उत्कर्ष ग्रौर साम्राज्यवादी नीति के कारण १६०४ में जब फ्रांस और इंगलेण्ड 
में समझौता हो गया, तो ईजिप्ट के राष्ट्रीय दल को फ्राँस से सहायता मिलनी बन्द हो 
गई। पर १६०५ में जब रूस जैसा शक्तिशाली यूरोपियन राज्य जापान से परास्त हो गया, 
तो ईजिप्ट के देशमक्तों में नये उत्साह का संचार हुआ, और उन्होंने अधिक प्रबलता के 
साथं ब्रिटिश प्रभृत्त्व के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। बीसवीं सदी के Fn 
` वर्षों में इस आन्दोलन का नेतृत्व जगलुल पाशा नाम के योग्य नेता के हाथ में ग्रा गया 
था । इजिप्ट के शासन में सुधार करने के लिए ब्रिटिश लोगों ने वहां जो स्वशासन-संस्थाए 
कायम की थीं, जगलुल के ग्रनुयायी उन पर कब्जा करने के प्रयत्न में थे, और उनकी 
गतिविधि के कारण ब्रिटिश शासकों को भ्रनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा . 
था । ईजिष्ट का राष्ट्रीय दल यह चाहता था, कि ईजिप्ट से ब्रिटिश प्रमुत्त्व का मन्त होना 
और वहां का खदीव (ईजिप्ट के वंशक्रमानुगत सूबेदार या पाशा को खदीव के नाम से 
कहा जाता था) एक वैध शासक के रूप में शासन किया करे। 


तुकं सुलतान की सरकार भी राष्ट्रीयता और लोकतन्त्रवाद की नई प्रवृत्तियों से 
अ्रछूती नहीं बच सकी थी । 'तरुण तुके पार्टी” के नाम से वहां एक नये राजनीतिक दल 
की स्थापना हो गई थी, जो निरंकुश राजसत्ता को, नष्ट कर जनता के अधिकारों की - 
स्थापना के लिए संघर्ष कर रही थी । इसी कारण १८७६ में तुर्की में दो बार राज्यक्रान्ति- 
यां हुई, और एक साल के प्रन्दर-श्रन्दर दो सुलतानों--अब्दुल अजीज और मुराद पंचम 
को राजगह्दी से उतार दियो गया। मुराद पंचम के उत्तराधिकारी सुलतान अब्दुल द्वितीय 
को तरुण तुकं पार्टी ने इस बात के लिए विवश किया, कि ह यूरोपियन लोगों का भ्रनु- 
Soom कर तुर्की में भी शासन-विधान का निर्माण करे। इस संविधान के अनुसार तुर्की में 
भी कानून बनाने के लिए प्रतिनिधि सभा और सीनेट की रचना की गई, और एक ऐसे 
मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया गया, जो प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी था। पर 
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अभी तुर्की में वैध राजसत्ता की सफलता का समय नहीं राया था । इसलिए कुछ ही 
समय में सुलतान अब्दुल हमीद द्वितीय ने शासन-विधान की उपेक्षा कर एक निरंकुश राजा 
के समान शासन करना प्रारम्म कर दिया। अब्दुल 3 एक शक्तिशाली और जबर्दस्त 
शासक था । क्रान्ति की प्रवृत्तियों को दबाये रखने में वह सफल हुआ । उसकी दमन नीति 
के कारण तुर्की में राजनीतिक श्रान्दोलन को जारी रख सकना सम्भव नहीं था। इस 
कारण तरुण तुर्क पार्टी के नेता अपने देश से Fu रहकर अपने कार्य को जारी 
रखने के लिए विवश हुए। पर इससे उनके कार्य में विशेष बाधा नहीं ्ायी, और १६०६ 
में तुर्की में फिर राज्यकान्ति हो गई। मेसिडोनिया के सेलोनिका नामक स्थान पर 
क्रान्तिकारियों ने घोषित किया, कि १८७६ के शासन-विधान को, जिसे सुलतान अब्दुल 
हमीद ने अपनी स्वेच्छारिता के कारण उपेक्षित कर दिया था, पुनः स्थापित किया जाता है । 
तुर्की की दो सेनाओं ने मी क्रान्तिकारियों का साथ दिया । इस दशा में सुलतान ने क्रान्ति- 
कारियों के सम्मुख सिर झुका दिया, और तरुण तुर्क पार्टी की सहमति से नये मन्त्रियों 
की नियुक्ति की । शासन-विधान के अनुसार पालियामेंट के नये चुनाव की आज्ञा दी गई । 
पर ग्रब्दुल हमीद हृदय से १८७६ के संविधान का पक्षपाती नहीं था । जब उसने फिर 
स्वेच्छाचारी प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करना शुरू किया, तो क्रान्तिकारियों ने कान्स्टेन्टिनो- 
पल पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया, और पालियामेंट ने एक प्रस्ताव द्वारा 
अब्दुल हमीद को पदच्युत कर उसके भाई मुहम्मद पंचम को राजगही पर बिठाया 
(१९०९) । नई सरकार में तरुण तुरक पार्टी का जोर था, और वास्तविक शासनशक्ति उसी 
के हाथों में थी । 


तरुण तुं नेता उनकी राष्ट्रीय भावनाग्ों का ग्रादर करेंगे, और उन्हें राष्ट्रीय स्वतन्त्रता | 


(१) वुर्कं माषा को सम्पूर्ण साम्राज्य की राजकीय भाषा नियत किया गया। व 
२) सव 
प्रदेशों में शिक्षा की एक ही पद्धति जारी की गई, जिसमें तुर्की भाषा के अध्ययन री RE f 


इस नीतिको नहीं सह सके, और सर्वत्र उसके विरुद्ध विद्रोह के चिन्ह प्रकट होने लगे 
नाम को इस समय ईजिष्ट री तुके साम्राज्य के हा रह पर रिथात्मक इष्टि ह 
Ef 200 के प्रमुत्त मे ग्रा चुका था । ग्रतः वहां तरुण तुक पार्टी की 
प्रमाव नहीं पडा प्रदेशों में इससे 
बसा त । पर सीरिया, ईराक आदि अन्य ग्ररब प्रदेशों में इससे 
राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर सीरिया श्रौर लेबनान में 
समितियाँ स्थापित हो गई थीं, जो अपने देशों की स्वतन्त्रता के लिये के 
१६०८ की क्रान्ति के समय अरब राष्ट्रवादियों ने तरुण तुक पार्टी का बक समर्थन 
किया था, और इसी लिये bo 'अल-इखा श्रल-ञ्ररवी श्रल-उथमानी” नाम से एक नई 
संस्था की स्थापना की थी, जिसके उद्देश्य निम्नलिखित ये--(१) सुलतान की श्रधोनता 
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में तुकं साम्राज्य की सब जातियों में एकता एवं बन्घुत्त की भावना विकसित की जाए, 
(२) साम्राज्य में लोकतन्त्रवाद के सिद्धान्तों पर आश्रित नये संविधान का समर्थन किया 
जाए, और (३) साम्राज्य के अरब प्रदेशों के साथ समानता का भाव रखा जाए | यह नई 
राष्ट्रीय अरब संस्था तुर्की के श्राधिपत्य के विरुद्ध नहीं थी, श्रपितु केवल यह चाहती थी 
कि अरब प्रदेशों को तूर्को के ग्रीन न मान कर उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जाए। पर 
१६०६ में सुलतान अब्दुल हमीद को राज्यच्युत कर तरुण तुकं पार्टी ने एक ऐसी नीति 
का प्रयोग करना प्रारम्भ किया, जिसका उद्देश्य तुकं साम्राज्य में उन सब प्रवृत्तियों का 
दमन करना था, जो कि तुको के प्रभुत्व को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचा सकती थीं। 
इसीलिए श्रल-इखा श्रल-भ्ररबी अल-उथमानी संस्था को गैर-कानूनी घोषित कर दिया 
गया, और अरबों की श्रन्य राष्ट्रीय सभाश्रों व समितियों को भी बन्द कर दिया गयः । 
पर इससे अरब लोगों की राष्ट्रीय भावना नष्ट नहीं हो गई । उन्होंने गुप्त ढंग से भ्रपने कायं 
को जारी रखा, श्रौर अनेक ग्ररव नेता इस समय विदेशों में चले गये । पेरिस में पढ़ने 
वाले अरब विद्यार्थियों ने 'अ्ल-जामिया अ्ल-अ्ररेविया अ्रलफतात' (यंग ररव एसोसियेशन 
या तरुण अरब समा) नाम से एक नई संस्था का संगठन किया, जिसका उद्देश्य तुर्की 
प्रभुत्व का ग्रन्त कर अरब को स्वतन्त्र करना था'। १६१३ में इस संस्था की ओर से पेरिस 
में एक कान्फरेन्स का ग्रायोजन किया गया, जिसमें सीरिया, लेवनान ग्रौर ईराक में प्रति- 
निधि एकत्र हुए। इस अरब कान्फरेन्स ने अपने प्रस्तावों द्वारा यह स्पष्ट किया, कि 
हमारा उद्देश्य तुं साम्राज्य में सम्मिलित रहते हुए श्ररब प्रदेशों में स्वराज्य की स्थापना 
करना है। साथ ही, हमारा यह भी प्रयत्न रहेगा कि कोई यूरोपियन राज्य हमारे प्रदेशों 
में अपने प्रभृत्त्व एवं प्रभाव का विस्तार न कर सके। १६१३ में ही इस संस्था के मुख्य 
कार्यालय को पेरिस से सीरिया ले ्राया गया । सीरिया और लेबनान के लोग अरवों के 
राष्ट्रीय ग्रान्दोलन के समर्थक थे, ग्रौर वहां २००० से भी अधिक व्यक्तियों ने इस संस्था 
का सदस्य होना स्वीकार कर लिया था। 


सीरिया के समान ईराक में भी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना जोर पकड़ रही 
थी । वहां के देशभक्तों ने भी एक ऐसी सभा की स्थापना कर ली थी, जिसका उद्देश्य तुक 
प्रभुत्व का अन्त करके ईराक को स्वतन्त्र करना था। बहुत-से सैनिक अफसर भी 
इस सभा के सदस्य थे। १६१३ में इस सभा की श्रोर से मुहम्मरा नामक स्थान पर 
एक कान्फरेन्स का आयोजन किया गया, जिसमें ईराक के बहुत-से प्रमुख देशभक्त FR 
हुए । इस कान्फरेन्स में ईराक की स्वतन्त्रता के लिये केवल प्रस्ताव ही स्वीकृति नहीं किये 
गये, अपितु उसके लिये संघर्ष के क्रियात्मक उपायों पर भी विचार किया गया। अरब प्राय - 
द्वीप के अन्यतम प्रदेश नेज्द पर इस समय भ्रमी र अब्दुल अजीज इव्नसऊद का शासन था, 
जिसने कि अपने क्षेत्र में एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर ली थी । इसके पूर्वज पहले भी 
इस प्रदेश के शासक थे, पर वे तुकं सुलतान के ग्राधिपत्य को स्वीकार करते थे। अब्दुल 
अजीज इच्न-सऊद ने श्रपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया था, और तुर्क सुलतान की उपेक्षा 
प्रारम्भ कर दी थी, जिससे विवश होकर १६११ में सुलतान ने उसकी स्वतन्त्र सत्ता को 
स्वीकार कर लिया था। मुहम्मरा में एकत्र ईराकी देशभक्तों का घ्यान इस श्रमी र की ग्रोर 
गया, और उन्होंने श्रपनी राष्ट्रीय श्राकांक्षाशरों की पूति के लिये उसकी सहायता की याचना 
की । अ्रमीर भ्रब्दुल अजीज की सहानुभूति तो ईराकी देशभक्तों के साथ थी, पर वह यह 
साहस नहीं कर सका, कि खुले तौर पर तुकं सुलतान के बिरुद्ध उनकी सहायता करे। 
तुकं शासकों ने भी इस समय अनेक ऐसे प्रयत्त किये, जिनका उद्देश्य ईराकी नेताओं को 
Mmm करना था। उन्होंने अनेक नेताओं को ऊंचे सरकारी पदों पर नियत किया, पर वे 
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इराक की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हुए। इसका परिणाम यह्‌ 
हुआ, कि ईराक के राष्ट्रीय श्रान्दोलन ने श्रौर ्रधिक जोर पकड़ा । तुकं सेनाओं में एक अरब 
अ्रफसर था, जिसका नाम श्रजीज श्रली श्रलमिस्री था । Li सेना में अपनी स्थिति से असन्तृष्ट 
होने के कारण उसने श्रपने पद से त्यागपत्र दे दिया, कि वह समझता था, कि तुर्क लोग 


ग्ररब सैनिकों के प्रति उचित व्यवहार नहीं करते १९१३ में इसने श्रल-ग्रहद नाम से एक: 


नई संस्था की स्थापना की। बहुत-से अरब सैनिक अफसर और सिपाही इस संस्था 
के सदस्य बन गये, और उसकी शाखाएं बगदाद, मोसल श्रादि प्रमुख ईराकी नगरों में 
स्थापित हो गई। शीघ्र ही, इस संस्था की सदस्य-संख्या ४००० हजार तक पहुच गई। 
सेना पर इस संस्था का बहुत प्रमाव था। यदि अ्ल-जामिया श्रल-भ्ररेबिया अ्रल-फतात 
सर्वसाधारण श्ररब जनता की संस्था थी, तो भ्रल-अ्रहद में अरब सैनिकों का प्राधान्य था। 
तुर्क शासक यह्‌ सहन नहीं कर सके, कि उनकी सेना में भी राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्रवृत्ति 
जोर पकड़ने लगे। इसलिये श्रजीज श्रली श्रल-मिस्री को गिरफ्तार कर लिया गया 
(१६१४) । उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, ग्रौर न्यायालय ने उसे 
मौत की सजा दी, यद्यपि ब्रिटिश राजदूत के हस्तक्षेप के कारण बाद में उसे मुक्त कर 
दिया गया । 


तुकं साम्राज्य के ग्रन्तर्गत अरब प्रदेशों में यद्यपि राष्ट्रीय भावना का विकास शुरू 
हो गया था, पर थ्रभी अरबों में इतनी जागृति व संगठन नहीं था, कि वे अपने बल पर 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकें । अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति का अवसर उन्हें तब 
मिला, जब कि बीसवीं सदी के प्रथम महायुद्ध (१९१४-१६१८) में तुर्की की पराजय हो 
गई । महायुद्ध के समय में विविध अरब प्रदेशों के राष्ट्रीय नेताओं का तुर्की के सम्वन्ध में 
क्या रुख था, इस प्रन पर हम अगले अध्याय में विचार करेंगे। पर यह ध्यान में रखना 
चाहिये, कि १६१४ तक अरब के विभिन्न प्रदेशों में पर्याप्त जाएति उत्पन्न हो चुकी थी, 


जिसके कारण उनमें राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना भी निरन्तर प्रबल होती जाती थी। . 


अरब की राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना का अनुमान इस वात से किया जा सकता है, 
कि १९०४ में सीरिया से जहां केवल तीन समाचार-पत्र प्रकाशित होते थे, वहां १६१४ 
में उनकी संख्या बढ़कर ५० तक पहुँच गई थी । इसी काल में लेबनान में २६ के बजाय 


१६५, पैलेस्टाइन में एक के बजाय ३१, ईराक में २ के बजाय ७० और हज्जाज में शून्य ' 


के वजाय ६ पत्रों का प्रकाशन प्रारम्म हो गया था। इनके अतिरिक्त बहुत-से समाचार- 
पत्र श्ररव नेताग्रों द्वारा यूरोप के विविध नगरों से प्रकाशित किये जा रहे थे । तुर्कं सरकार 
की राप्ट्रीयता-विरोधी नीति के कारण ये श्रव नेता अपने देश का परित्याग कर विदेशों 


में वस जाने के लिये विवश हुए थे, और वहां निवास करते हुए अपने देश की स्वतन्त्रता के : 


लिये प्रयत्नशील थे । तुकं साम्राज्य में इन समाचार-पत्रों का प्रवेश निषिद्ध था। पर थे 
गुप्त रूप से श्ररव भेजे जाते थे, और वहां के लोग इन्हें बड़े शौक के साथ पढ़ा करते थे । 
तुक साम्राज्य के विविध नगरों में यूरोपियन लोगों की जो अनेक बस्तियां थीं, उन पर 
तुक कानून लागू नहीं होते थे। ये समाचार-पत्र उन्हीं में स्थित डाकखानों में भेज 
i a थे, और वहां से गुप्त रूप से इन्हें अरब के विविध प्रदेशों में पहुंचा दिया 


परिचमी एशिया के इस काल (१६१४ ई० तक) के इतिहास का अनुशीलन करते 
हुए यह ध्यान में रखना ग्रावश्यक है, कि अरब राष्ट्रीय ्रान्दोलन का प्रवेश भ्रमी सर्वे- 
साधारण जनता में भली भांति नहीं हुआ था। यह आन्दोलन प्रधानतया सैनिक अफसरों 


और ऐसे सम्पन्न लोगों तक ही सीमित था, जिन्हें कि पाञ्चात्य विचारों के सम्पकं में रने. 
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का श्रवसर मिला था । अरब के निवासियों की बहुसंख्या अभी पूर्णतया अनिक्षित थी । 
घार्मिक संकीर्णेता और पुराने दकियानूसी विचारों के कारण भ्रमी वह इस स्थिति में नहीं 
आये थे, कि एक विशाल अरब राष्ट्र का स्वप्न ले सकते। अब वह समय ग्रा चुका है, 
जबकि अरब लोगों में राष्ट्रीय भावना का पर्याप्त रूप से विकास हो गया है। इसी कारण 
वे अपने विविध स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर सकने में भी समर्थ हुए हैं। उनमें यह विचारः 
भी विद्यमान है, कि विविध अरब राज्यों को मिलाकर एक शक्तिशाली अरब राष्ट्र का 
निर्माण किया जाना चाहिये। इस दिशा में प्रयत्न भी जारी हैं। भ्ररबों के इस राष्ट्रीय 
आन्दोलन और उसकी सफलता के सम्बन्ध में हम ग्रगले ग्रध्यायों में प्रकाश डालेंगे । 
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इकतालीसवां अध्याय 


तुर्क साम्राज्य का अन्त 


(१) प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) 


अगस्त, १६१४ में बीसवीं सदी के प्रथम महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ, जिसका अन्त 
ग्रक्टूबर, १६१८ में हुआ । पर्चिमी एशिया के इतिहास की दृष्टि से इस महायुद्ध का बहुत 
महत्त्व है। इसके कारण तुर्क साम्राज्य का अन्त हुआ, और तुर्क-मिन्न प्रदेशों को तुर्क 
सल्तनत की ग्रधीनता से मुक्त होकर स्वराज्य के मार्ग पर अग्रसर होने का अवसर मिला । 
तुर्की में भी सुलतानों के एकतन्त्र शासन का अन्त होकर रिपब्लिक की स्थापना हुई । फ्रांस 
की राज्यक्रान्ति द्वारा राष्ट्रीयता और लोकतन्त्रवाद की जिन प्रवृत्तियों का सूत्रपात हुआ 
था, पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में मी इस महायुद्ध के कारण उन्हें बल मिला, और धीरे-धीरे 

hh इस क्षेत्र के प्रदेशों के राज्यों का इन्हीं के श्रनुसार पुनःनिर्माण प्रारम्म हुआ । 


ih श्राथिक साम्राज्यवाद श्रौर विविध पाइचात्य राज्यों की साम्राज्य-लिप्सा इस युद्ध के मूल 
i कारण थे । यदि ब्रिटेन, फ्रांस और हालैण्ड ्रादि के विशाल साम्राज्य थे, जहां वे अपने 
तयार माल को निश्चिन्तता के साथ बेच सकते थे, तो क्या कारण है, जो जर्मनी और 
श्रास्ट्रिया-हंगरी भी साम्राज्य निर्माण के लिये तत्पर न हों। प्रिस बिस्मार्क के नेतृत्व में 

की का संगठन हो गया (१८७१), और श्रौद्योगिक क्रान्ति द्वारा वह भी अ्रपनी 

आर्थिक उन्नति के लिये तत्पर हुआ, तो उसने देखा कि साम्राज्यवाद के क्षेत्र में यूरोप के 

अन्य राज्य उससे बहुत आगे निकल गये हैं। भारत, कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका 

च्यूजीलैण्ड ग्रादि देशों पर ब्रिटेन का कब्जा है, श्रौर इन्डोचायना में फ्रांस तथा इन्डोनीसिया 

म हालण्ड ग्रपना प्रभुत्व स्थापित कर चुके हैं। रूस ने भी उत्तरी एशिया और मध्य 

एशिया. को अ्रपने अधिकार में कर लिया है। संसार के सब महत्त्वपूर्ण बाजार ब्रिटेन और 

अरन्य यूरोपियन राज्यों के हाथों में ग्रा चुके हैं । इस स्थिति में जब जर्मनी ने भी सा म्राज्य- 

विस्तार के लिए पग उठाना शुरू किया, तो प्रशान्त महासागर के कुछ द्वीप, अफ्रीका के 

शेष बचे हुए कुछ भूखण्ड आर चीन के तटवर्ती कतिपय प्रदेश ही उसे प्राप्त हो सके । पर 

जमंनी जसा प्रगतिशील देश इतने से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता था। राष्ट्रीयता की 

| उग्र भावना और श्रौद्यो गिक क्रान्ति उसे प्रेरित कर रही थीं, कि वह भी संसार में अपने 
| लिये कोई स्थान बनाए। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि साम्राज्यवाद के क्षेत्र में 
पहले से ही प्रागे बढ़े हुए देश उसके रुख से चिन्ता कां अनुमव करें। विशेषतया, ब्रिटेन 

2883 जर्मनी के उत्कषं को अपने लिये बहुत खतरे की बात समझते थे । १८७०-७१ 
के फन्को-प्रशियन युद्ध में फांस प्रशिया से बुरी तरह परास्त हुआ था, और उसके कतिपय 
प्रदेश (श्रत्सेस-लारेन) मी इस पराजय के कारण प्रशिया ने ग्रधिगत कर लिये थे । फ्रांस 
जमंनी से बदला उतारने के लिये उत्सुक था, और जर्मनी के उत्कर्ष को यूरोप में अपती 
सत्ता के लिये भय का कारण समभता था। यदि जर्मनी पने साम्राज्य का निर्माण 
करना चाहे तो उसके लिये एकमात्र क्षेत्र एशिया के वे प्रदेश ही थे, जो वैज्ञानिक उन्नति 
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तुकं साम्राज्य का श्रन्त ६७३ 


तथा औद्योगिक क्रान्ति के श्रमाव के कारण उन्नति की दौड़ में पिछड़ गये थे । पर दक्षिणी 
एशिया में इस समय ब्रिटेन का श्राधिपत्य था । पश्चिमी एशिया के श्रनेक प्रदेश मी उसके 
प्रभाव में श्रा चुके थे। जब जमनी ने ग्रपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को प्रगट करना शुरू 
किया, तो ब्रिटेन भी उसे विद्वेष की इष्टि से देखने लगा । पुर्वी दुनिया में जाने का स्वैज 
का मागं ब्रिटेन के हाथों में था, श्रत: जमनी ने यत्न किया कि बलिन से बगदादतक सीधी 
रेलवे लाइन का निर्माण कर ईराक की खाड़ी तक पहुंचा जाए। इसी लिये उसने ग्रास्टिया- 
हंगरी और तुर्की से मंत्री की। जर्मन सम्राट्‌ विलियम द्वितीय का विचार था, कि इन 
राज्यों के साथ मंत्री सम्बन्ध स्थापित करके ग्रपने एक ऐसे प्रमाव-क्षेत्र का निर्माण किया 
जा सकता है, जिसका प्रयोग कर निर्चिन्तता के साथ ईरान की खाड़ी तक पहुंचा जा 
सकेगा, और वहां से एशिया के बाजारों को हस्तगत कर सकना सुगम हो जायगा । इस 
काये में उसे अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई थी। जर्मनी की शक्ति और प्रमाव में निरन्तर 
वृद्धि हो रही थी । इसी से चिन्तित होकर ब्रिटेन, फ्रांस और रूस अपने साम्राज्य-सम्बन्धी. 
झगड़ों का निपटारा कर परस्पर समझोता कर लेने के लिए विवश हुए थे। 


साम्राज्य-विषयक इस प्रतिस्पर्धा व प्रतिद्वन्द्रिता के कारण ही १६१४ में बीसवीं 
सदी के प्रथम महायुद्ध का प्रारम्म हुआ । धीरे-धीरे युरोप के प्रायः समी देश इस युद्ध में 
सम्मिलित हो गये, और यूरोप से बाहर के मी अनेक देशों ने इसमें भाग लिया। जर्मनी 
के पक्ष में जमनी, श्रास्ट्रिया-हंगरी, बल्गारिया और तुर्क साम्राज्य थे, और दुसरे पक्ष के 
राज्यों में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, संयुक्त-राज्य श्रमेरिका, इटली, जापान र रूमानिया 
प्रमुख थे। इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक राज्यों ने इस युद्ध में जमनी के विरुद ब्रिटेन 
और फ्रांस का साथ दिया था। इन सब राज्यों को ही 'मित्रःराष्ट्र' कहा जाता है। 
नवम्बर, १६१४ में तुर्की का सुलतान जर्मनी का पक्ष लेकर महायुद्ध में शामिल हो गया 
था । जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय ने बलिन-वगदाद रेलवे की योजना में तुर्की को भी 
सम्मिलित कर लिया था, श्रौर तुर्क सुलतान अपने साम्राज्य में ब्रिटेन के बढ़ते हुए प्रभाव 
को चिन्ता की इष्टि से देख रहा था । इसी कारण उसने जमनी का साथ दिया। मुस्लिम 
जगत्‌ के खलीफा की स्थिति में तुकं सुलतान मुहम्मद पञ्चम ने संसार भर के मुसलमानों 
से ्रपील की, कि मित्रराष्ट्र इस्लाम के शत्रु हैं, आर उनके विरुद्ध युद्ध करना EEE 
(जिहाद) है। अतः प्रत्येक सच्चे मुसलमान का यह धार्मिक कत्तव्य है, कि वह मित्रराष्ट्र 
के खिलाफ लड़ाई के लिये उठ खड़ा हो । जमंनी को आशा थी, कि इस अपील के परिणाम- 
'स्वरूप मारत, ईजिप्ट श्रादि के सब मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देंगे। पर 
उसकी यह आशा पूर्ण नहीं हुई। इसके विपरीत अंग्रेजों se की राष्ट्रीय भावना को 
उभाड़ कर उन्हें तुकं शासन के विरुद्ध उठ खड़े होने को प्रेरित किया । तुकं साम्राज्य में 
जिन ग्रनेक तर्क-भिन्न जातियों का निवास था, वे प्रधानतया रब थीं । सीरिया, लेबनान, 
ईराक आदिं में अरब लोगों का ही निवास था, हे और अरब प्रायद्वीप के अन्य प्रदेशों में तो 
अरब लोगों का प्राधान्य था ही । इन श्ररबों में राष्ट्रीय भावना का विकास भी हो रहा 
था। अंग्रेजों ने इसे उमाड़कर प्ररबों की शक्ति का तुर्कों के विरुद्ध प्रयोग किया। अरब 
लोग यह भली-भांति समभते थे, कि महायुद्ध द्वारा उत्पन्न परिस्थिति का अपने राष्ट्रीय 
उत्कषं के लिए प्रयोग किया जा सकता है। पर इस अवसर का प्रयोग कंसे किया जाए, 
इस सम्बन्ध में वे एकमत नहीं थे। ' 

अगस्त, १६१४ में महायुद्ध के शुरू होने के समय तुर्की किसी भी पक्ष में तुरन्त ही 
शामिल नहीं 3. गया था। अक्टूबर तक वह तटस्थ रहते हुए युद्ध की गतिविधि को घ्यान- 
पूर्वक देखता रहा था । इस समय का उपयोग श्ररब के राष्ट्रीय नेताओं ने इस बात के 
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७४ | एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 
“कि तुकं सुलतान से ऐसे वायदे प्राप्त करें जिनके कारण उनकी राष्ट्रीय आ- 
सानी ति सहायता मिले । श्रमी उन्हें यह क्रियात्मक प्रतीत नहीं होता था, कि 
सुलतान की शक्ति का प्रतिरोध करने की दिशा में कोई पग उठाएं । ग्रल-फतात संस्था 
ने भ्ररब स्वतन्त्रता के लिये एक प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए इस बात को स्पष्ट करना श्राव- 
ब्यक समझा, कि यदि यूरोपियन राज्यों ने तुर्क साम्राज्य के प्रदेशों में किसी मी ढंग से 
हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया, तो भ्रव लोगों का यह कतव्य होगा कि वे तुर्की का साथ 
देकर इस हस्तक्षेप का विरोध करें। इसी प्रकार अल-प्रहद संस्था के नेता अजीज-उल 
भिस्री ने मी स्पट रूप से यह घोषित किया, कि यदि तुर्क सुलतान मी महायुद्ध में शामिल 
हो गया, तो स्वामाबिक रूप से मित्र-पक्ष के यूरोपियन राज्य तुर्क साम्राज्य के प्रदेशों में 
हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करेंगे । इस दशा में भ्र॒ल-अहद के सदस्यों को तुर्की का ही 
यक्ष लेना चाहिये । उन्हें इस प्रलोमन में नहीं फंसना चाहिये, कि तुर्की के विरुद्ध युद्ध 
करके वे भ्रयनी राष्ट्रीय श्राकांक्षाओं की पूर्ति कर सकते हैं । अरब के नेताओं को इस समय 
यह आशा.थी, कि तुर्की की तरुण तुं पार्टी की सरकार के सहयोग व समर्थन से अरब प्रदेश 
स्वराज्य के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। वे यह मलीमांति समभते थे, कि यदि ब्रिटेन, 
फ्रांस आदि की सैनिक सहायता से उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्त की, तो उसका यही परिणाम 
होगा, कि ये राज्य अरब प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे, और 
उनका प्रभुत्त्व अरबों की स्वतन्त्रता के लिये तुर्क आधिपत्य की तुलना में ्रधिक हानि- 
कारक होगा । 


पर ब्रिटिश लोग मी इस समय में शान्त नहीं बैठे थे । ईजिप्ट पर उनका प्रमुत्त्व 

पहले ही स्थापित हो चुका था। यद्यपि श्रब तक भी ईजिप्ट की स्थिति तुर्क साम्राज्य के 
सूबे के समान थी; पर क्रियात्मक इष्टि से वह एक पृथक्‌ राज्य था, जिस पर वंशक्रमानुगत 
खदीवों का शासन था । पर वास्तविक शासन-शक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एजेन्ट 
व कान्सल-जनरल के हाथों में थी, जिसके आदेशों की उपेक्षा कर सकना ईजिप्ट के खदीव 
व मन्त्रिमण्डल के लिये सम्मव नहीं था। १६१० में लाड किचनर ईजिप्ट के ब्रिटिश 
एजेन्ट के पद पर नियुक्त हुए थे, और महायुद्ध के प्रारम्म काल में वे ही इस पद पर वि- 

राजमान थे। अक्टूबर, १९१४ में ज्यों ही तुर्की का सुलतान जर्मनी का पक्ष लेकर महा- 

युद्ध में सम्मिलित हुआ, ब्रिटेन ने तुर्क साम्राज्य और ईजिप्ट के सम्बन्ध का अन्त कर 

दिया, और उसे पूर्ण रूप से ब्रिटेन का संरक्षित राज्य (प्रोटेक्टोरेट) बना दिया । क्योंकि 

ईजिप्ट का खदीव अब्बास हिल्मी तुर्क सुलतान का पक्षपाती था, अतः उसे पदच्युत करके 

उसके चाचा हुन कामिल को खदीव के पद पर श्रभिषिक्त किया गया । यह नया खदीव 

पुरी तरह से ब्रिटिश एजेन्ट के हाथों में कठपुतली के समान था, ग्रौर उसके ग्रादेशों का 

पालन करना ही अपना कतेव्य समझता था+ अपने देश पर पूर्ण रूप से ग्रंग्रेजों का श्राधि- 

पत्य स्थापित हो जाने से ईजिष्ट के राष्ट्रवादी लोगों को बहुत असन्तोष हुग्रा, पर वेः 

अपनें को सहाय अनुभव करते थे । युद्ध की परिस्थितियों को निमित्त बनाकर अंग्रेजों ने 
ईजिष्ट पर इस ढंग के नियन्त्रण स्थापित किये, जिनके कारण वहां के देशमक्तों के लिये 
ब्रिटेन का प्रतिरोध कर सकना सम्भव नहीं रहा । ग्रंग्रेज लोग युद्ध के प्रयत्न में ईजिप्ट के 
निवासियों के धन श्रौर जन का उपयोग करने में भी तत्पर थे । उन्होंने ईजिप्सियन लोगों 
की एक श्रमिक सेना भरती की, जिसका कार्य पैलेस्टाइन और सीरिया के रणक्षेत्रों में 
रसद पहुंचाना था । ज्यों-ज्यों युद्ध भ्रधिक भयंकर तथा व्यापक होता गया, ब्रिटेन को यह 
अनुभव होने लगा, कि एशिया माइनर के रणक्षेत्र में सफलता प्राप्त करने और तुर्की को 
परास्त करने के लिये ईजिप्सियन सैनिकों का प्रयोग भी आवश्यक है। इसीलिये उसने 
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तुर्क साम्राज्य का अन्त ६७५ 


“ईजिप्ट की सेना को भी इस बात के लिये विवश किया, कि वह जमनी और तुर्की के 
विरुद्ध युद्ध में पूर्णरूप से सहयोग दे । पर ईजिप्ट के लोगों को यह बात पसन्द नहीं थी। 
वे समकते थे, कि ईजिप्ट को महायुद्ध में तटस्थता की नीति बरतनी चाहिये, और कोई 
ऐसा कारण नहीं है, जिससे कि वे सक्रिय रूप से ब्रिटेन की सहायता करें। साथ ही, ईजिप्ट के 
निवासियों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना भी जोर पकड़ रही थी । ब्रिटिश लोग संसार 
की सहानुभूति प्राप्त करने के लिये स्पष्ट रूप से यह घोषित कर रहे थे, कि वे राष्ट्रीयता 
श्रौर लोकतन्त्रवाद की स्थापना श्र निरंकुश शासनों का ग्रन्त करने के लिये ही युद्ध में 
शामिल हुए हैँ । ईजिप्ट के निवासी श्रनुमव करते थे, कि यदि मित्रराष्ट्र के युद्ध-प्रयत्त 
का यही उद्देश्य है, तो हमें भी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिये । इसी कारण युद्ध- 
काल में वहां एक नये राष्ट्रीय दल का संगठन हुआ, जिसे 'वफूद' कहते थे । इसका प्रधान 
नेता जगलुल पाशा था । वफद पार्टी ने सशस्त्र स्वयं-सेवकों का दल संगठित किया, और 
ब्रिटिश अफसरों पर हमले शुरू कर दिये । यद्यपि उन्हें पने प्रयत्न में बहुत सफलता नहीं 
मिल सकी, पर उनके श्राक्रमणों ग्रौर श्रोन्दोलनों से यह भली भांति स्पष्ट हो. गया, कि 
ईजिप्ट के लोग चिरकाल तक ब्रिटिश आधिपत्य में नहीं रह सकते । 


ईजिप्ट के ब्रिटिश शासकों ने युद्ध के समय इस बात के लिए मी उद्योग शुरू 
किया, कि तुरक सुलतान के विरुद्ध विविध ग्ररब प्रदेशों का सहयोग प्राप्त किया जाए। 
तुकं साम्राज्य की राजनीतिक दशा इस समय प्राय: वैसी ही थी, जैसी कि मुगल साम्राज्य 
के पतन के समय भारत की थी। ईराक, सीरिया आदि साम्राज्य के सूबे थे, जिन पर 
सुलतान द्वारा नियुक्त सूबेदारों का शासन था । अरब प्रायद्वीप के विविध प्रदेश ऐसे वंश- 
क्रमानुगत राजाओं के शासन में थे, जो सुलतान की ग्रधीनता स्वीकार करते हुए भी 
भ्रपने-श्रपने क्षेत्रों में स्वतन्त्र शासकों की स्थिति रखते थे। इनमें से कुछ राजा अधिक 
शक्तिशाली थे, और कुछ कम | उनकी स्थिति तुर्क साम्राज्य में कुछ उसी ढंग की थी, 
जैसी कि मुगलों की अधीनता में विविध राजपूत राजाओं की थी । मक्का में इस समय 
गरीफ हुसैन का शासनं था। अरब संसार में उसे बहुत आदर की इष्टि से देखा जाता 
था, क्योंकि मुसलमानों का यह सर्वप्रधान तीर्थस्थान व पवित्र नगर उसी के शासन में 
था । जब तक तुर्क साम्राज्य पर सुलतानों का निरंकुश शासन था, मवका के बंशक्रमानु- 
शत राजामरों पर उनका आधिपत्य अ्रधिक सुदृढ़ नहीं था। १६०८-१६० र की राज्य- 
कान्ति के कारण जब तुर्की में तरुण तुं पार्टी का जोर बढ़ गया, तो उन्होंने तुकं ER 
राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए यह प्रयत्न किया, कि विविध रब राजाओं पर 
भी तुर्की के प्रमुत्त्व को ्रधिक सुरढ़ किया जाय। मक्का के शरीफ हुसँन को तुकं शासकों 
की यह बात पसन्द नहीं थी । इसी लिए जब लाड किचनर ने तुर्की के विरुद्ध भ्ररबों का 
सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ बातचीत शुरू की, तों उसने श्रंग्रेजों की सहायता 
करना उचित समझा । अंग्रेजों ने इस समय स्पष्ट रूप से यह घोषित किया, कि वे 
अरबों की राष्टीय ग्राकांक्षाशओं को पूर्णतया उचित समते हैं, और महायुद्ध में बिजय के 
अनन्तर उनकी यही नीति होगी कि श्ररबों को तुको की ्रधीनतासे मुक्त कर एक स्वत- 
न्त्र भ्ररब राष्ट का निर्माण किया जाय। सीरिया, लेबेनान आदि के राष्ट्रीय ्ररब नेताओं 
के साथ भी अंग्रेजों ने सम्पर्क स्थापित किया, श्रौर उन्हें इस बात के लिये प्रेरित करना 
आरम्भ किया, कि वे तर्क शासन के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दें। इसी प्रयोजन 
से उन्होंने श्रल-्रहद के नेता ञ्जीज उलःमिस्सी से वात-चीत की। अरब नेता इस 
समय इस कात पर जोर दे रहे थे, कि अंग्रेज स्पष्टरूप से यह गारल्टी दें, कि वे अरब 
3. ...... राष्ट्रीय स्वाधीनता को स्वीकार करेंगे। पर अंग्रेज इसके लिये तैयार नहीं थे, 
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६७६ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 

यद्यपि वे युद्ध के अपने महान्‌ उद्देश्यों की जोर शोर से घोषणा करने में तत्पर थे श्ररबों 
की राष्ट्रीय श्राकाक्षाओं का भी वे समर्थन करते थे, और एक स्वतन्त्र श्रव राष्ट्र के 
निर्माण की भी बात कहते थे। पर अ्ररब नेता चाहते थे, कि अंग्रेज पूर्णतया स्पष्ट 
झाब्दों में यह घोषित कर दें, कि अरब की पूर्ण स्वाधीन रूप से सत्ता उन्हें स्वीकार्य 
होगी! पर अंग्रेजों ने अरबों के सहयोग को प्राप्त करने के प्रयत्न को जारी रखा। 
ग्रल-फतात संस्था से भी उन्होंने सम्पर्क स्थापित किया। जनवरी, १६१५ में इस 
संस्था की ओर से एक सन्देश मक्का के शरीफ हुसैन के पास भेजा गया, जिसमें कि 
तर्क शासन के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना का समर्थन किया गया था। ० सन्देश को 
पाकर शरीफ हुसैन ने अपने पुत्र फैजल को सीरिया की राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ वात- 
चीत करने के लिए भेजा । सीरिया जाकर फॅजल ने श्रल-ग्रहद श्रौर श्रल-फतात दोनों 
के साथ सम्पर्क स्थापित किया । उसने उन्हें बताया, कि अंग्रेजों की उसके पिता के साथ 


` क्या बातचीत हुई है। पर इस बीच में ये दोनों राष्ट्रीय संस्थाएं अपनी नीति का निर्धारण 


कर चुकी थीं। वे तुकं सुलतान के विरुद्ध विद्रोह करने के लिये तो तैयार थीं, पर उनकी 
शर्त यह थी, कि स्वतन्त्र ्ररब राज्य के निर्माण के सम्बन्ध में अंग्रेज लोग स्पष्ट रूप से 
गारनटी देने को तैयार हों। इस श्ररव राज्य में वे अरब प्रायद्वीप, पैलेस्टाइन, सीरिया 
आर ईराक को शामिल करते थे, यद्यपि ग्रदन पर म्रंग्रेजों के प्रभुत्व को कायम रखने के 
सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी । 

अंग्रेज लोग अरब प्रायद्वीप में एक स्वतन्त्र अरब राज्य की स्थापना के तो पक्ष में 
थे,पर सीरिया आदि के सम्बन्ध में उनका विचार स्पष्ट नहीं था । उनका कहना था, कि 
सीरिया के अनेक प्रदेशों को पूर्णतया अरब नहीं माना जा सकता । साथ ही, वेईराक के 
समुद्रतट पर स्थित प्रदेशों पर भी अपने प्रभुत्व को कायम रखने के लिए उत्सुक थे, क्यों- 
कि अपने पूर्वी साम्राज्य की इष्टि से उनके लिए इन प्रदेशों का बहुत महत्त्व था। सीरिया 
और लेबनान में फ्रेंच लोगों के जो व्यापार-सभ्बन्धी तथा ग्रन्य हित विद्यमान थे, उनको 
उपेक्षा कर सकना मी अंग्रेजों के लिए सम्भव नहीं था । अतः उन्होंने यह सुझाव दिया, 
कि सीरिया और ईराक के समुद्र-तटवर्ती प्रदेशों के सम्बन्ध में ्रन्तिम निर्णय को युद्ध की 
समाप्ति तक स्थगित रखा जाय। पर सिद्धान्ततः अरब की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की बात 
को उन्होंने स्वीकार कर लिया, जिसके कारण शरीफ हुसैन उनकी सहायता के लिए 
तैयार हो गया । : 


सीरिया के सूवेदार के पद पर इस समय जमाल पाशा था, जो अपनी सूबेदारी - 


के क्षेत्र में ्ररबों की राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को चिन्ता की दृष्टि से देख रहा था। उसने बहुत- 
से श्ररब नेताग्रों को गिरफ्तार करं लिया, और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया । 
अदालत ने इन्हें कठोर सजाएं दीं, जिसके कारण ३४ गरब नेताश्रों को फांसी दी गई, 
और 20050 को देशनिकाला देकर अनेतोलिया भेज दिया गया। तुकं साम्राज्य के 
अरब प्रदेशों पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए इसी समय (१६१६) सुलतान की ओर 
से एक सेना वहां भेजी गई, जिसके बड़े अफसर जर्मन थे। मई, १६१६ में यह सेना 
हज्जाज रेलवे द्वारा मदीना पहुंच गई। इस सेना को देख कर शरीफ हुसैन घबरा गया। 
उसने सोचा, कि अंग्रेजों के साथ उसकी जो बातचीत हुई थी, तुर्क शासकों को उसका 
पता चल गया है, और यह सेना उसी के विरुद्ध भेजी गई है। इस दशा में उसने यही 
उचित समभा, कि तुर्को के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया जाय, और स्पष्ट 
रूप से अंग्रेजों की सहायता करना प्रारम्भ कर दिया जाय । ५ जून, १९१६ के दिन अरब 


विद्रोह शुरू हो गया । अंग्रेजों ब मितरराष्ट्रों के लिए यह विद्रोह बड़े महत्त्व का था । 
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तुक साम्राज्य का अन्त ६७७ 


इसके कारण. तुर्क सुलतान की बहुत-सी सेनाएं अरबों के विरुद्ध संघर्ष में फंस गई, और 
मित्रराष्ट्रों के लिए तुर्की को परास्त कर सकना सुगम हो गया । इस प्रसंग में यह घ्यान 
में रखना चाहिए, कि भारत की ब्रिटिश सरकार अरब विद्रोह के प्रति सहानुभूति नहीं 
रखती थी। उसका खयाल था, कि भारत के मुसलमान तुर्क खलीफा को श्रत्यन्त ग्रादर 
की दृष्टि से देखते हैं, ्रौर उसके विरुद्ध अरब विद्रोह की सहायता का यह परिणाम होगा 
कि भारत के मुसलमानों में असन्तोष उत्पन्न हो जायगा, जो मारत में ब्रिटिश शासन 
के लिए बहुत हानिकारक होगा। पर इसमें सन्देह नहीं, कि अरब विद्रोह के कारण 
पर्चिमी एशिया के रणक्षेतरों में मित्रराज्यों को बहुत सहायता मिली । मक्का के शरीफ 
हुसैन ने अपने को अरब का स्वतन्त्र सुलतान घोषित कर दिया, और सीरिया तथा ईराक 
आदि के अरब देशमक्तों ने श्रपने संघर्ष को प्रारम्म कर दिया । इस दशा में दिसम्बर, 
१६१७ में जनरल एलनबी के नेतृत्त्व में एक ब्रिटिश सेना ने करो से प्रस्थान किया, और 
पैलेस्टाइन को जीत लिया। ईराक पर इससे पूर्व ही अंग्रेजों का प्रमुत्त्त स्थापित हो चुका 
था, और मार्च, १६१७ में जनरूल मॉड की सेनाओं ने बगदाद पर कब्जा कर लिया था। 
अपने साम्राज्य की आन्तरिक समस्याओं में उलभ जाने के कारण तुर्की सुलतान के लिए 
यह सम्भव नहीं रहा था, कि वह मित्रराज्यों से युद्ध करने में जमनी की विशेष सहायता 
कर सके । 


इस बीच में मित्रराज्यों का पक्ष निरन्तर प्रबल होता जा रहा था । संथुक्त-राज्य 
अमेरिका के मित्र-राज्यों के पक्ष में शामिल हो जाने के कारण उनका पलड़ा बहुत मारी 
हो गया था । सितम्बर, १६१८ में बल्गारिया ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके 
कारण तुर्की अपने अन्य साथियों से अलग पड़ गया था। यह स्पष्ट था, कि वह श्रकेला 
शक्तिशाली मित्रराष्ट्र से युद्ध को जारी नहीं रख सकेगा । इस दशा में अक्टूबर, १६१८ 
में तुर्की ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। महायुद्ध में ब्रिटिश पक्ष की विजय हुई, और 
जर्मनी, आस्ट्रिया-हंगरी, बल्गारिया और तुर्की परास्त हो गए। युद्ध में परास्त हो जाने 
का यह परिणाम हुआ, कि तुकं साम्राज्य का पतन हो गया और उसकी अधीनता में जो 
बहुत-से प्रदेश थे, वे उसकी ग्रधीनता से मुक्त कर दिये गए । 


(२) तुक साम्राज्य की नई व्यवस्था 


महायुद्ध की समाप्ति पर परास्त राज्यों के सम्बन्ध में नई व्यवस्था करने और 
उनके साथ सन्धियां करने के लिए पेरिस में शान्ति परिषद्‌ का आयोजन किया गया । इस 
परिषद्‌ में किये गये निर्णयों के अनुसार तुर्की के साथ जो अ की गई, वह सेव्रकी सन्धि के 
नाम से प्रसिद्ध है। यह तो स्पष्ट ही था, कि महायुद्ध में पराजित हो जाने के कारण छ 
साञ्राज्य की सत्ता कायम नहीं रह सकेगी, और उसकी अधीनता से उन सब प्रदेशों को 
सुकत कर दिया जायगा, जिनमें तूर्क-मिन्त लोगों का निवास था। यूरोप में जो मी प्रदेश 
श्रव तक तुर्क साम्राज्य के अन्तर्गत थे, वे सब श्रब उससे ले लिये गये । श्रोस का प्रदेश और 
ईगियन सागर के सब तुक द्वीप ग्रीस को प्रदान किये गये । स्मर्ना का प्रदेश भी ग्रीस को 
दिया गया, पर इस शर्त के साथ कि पांच साल बाद वहां लोकमत लिया जायगा, और यदि 
लोकमत द्वारा यह तय हो कि वहां के निवासी ग्रीस के साथ ही रहना चाहते हैं, तो वहु 
प्रदेश स्थायी रूप से ग्रीस को प्राप्त हो जायगा । भूमध्य सागर के जो कतिपय द्वीप तुकं 
साआ्ाज्य के अ्रधीन थे, सेव्र की सन्धि द्वारा वे इटली को प्रदान कर दिये गये । तुकं 
साम्राज्य के यूरोपियन प्रदेशों की यह व्यवस्था अनुचित नहीं थी। पर उसके एशियन 


CS 


देशों के i. i में जो व्यवस्था की गई, वह अरबों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के प्रतिकूल 
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थी । अरब देशमवत चाहते थे, J का ह 
राष्ट्र का निर्माण किया जाय। इसी आशा में उन्होंने तूर्कं सुलतान के विरुद्ध विद्रोह कर 


-राष्टों के साथ सहयोग किया था। पर पेरिस की झान्ति-परिषद्‌ में उनकी इस 
Mie कोई परवाह नहीं की गई। यथार्थं बात तो यह है कि महायुद्ध के दौरान में | 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एक ओर तो अरबों की राष्ट्रीय भावनाओं का समान कर उन्हें स्व- | 
तन्त्र ग्ररब राज्य का भरोसा दिला रहे थे, और दूसरी ओर वे फ्रांस ओर रूस के साथ इस | 
प्रन पर समझौता करने के लिये प्रयत्नशील थे, कि महायुद्ध की समाप्ति परतुकं साम्राज्य | 
के प्रदेशों का ग्रापस में किस ढंग से विभाजन किय जायगा । १६१६ में अरब प्रदेशों के | 
सम्बन्ध में फ्रांस और ब्रिटेन ने यह समझौता किया था-- (१) बसरा और बगदाद पर 
ब्रिटेन का प्रभुत्व स्थापित किया जाय, (२) सीरिया और सीलीसिया फ्रांस के प्रमुत्त्व में 


(४) अन्य प्रदेशों को एक अरब राज्य या संघराज्य के रूप में परिणत किया जाय, जिसके 
आधे-श्राधे भाग फ्रेञ्च और ब्रिटिश प्रभाव में रखे जाएँ। रूस के साथ किये गये एक 
ग्रन्य समभौते द्वारा उसे कान्स्टेन्टिनोपल और बोस्पोरस के दोनों ओर का प्रदेश प्रदात | ' 
करने की व्यवस्था की गई थी । वस्तुतः, तुर्क साम्राज्य के सम्बन्ध में मित्रराष्ट्र यही चाहते | 
थे, यद्यपि अरबों की सहायता प्राप्त करने के लिये वे उनकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति 
का ्राइवासन दे रहे थे । महायुद्ध के दौरान में ही १६१७ में रूस में बोलशेविक क्रान्ति | 
हो गई थी, जिसके कारण कास्स्टैन्टिनोपल व उसके समीप के अन्य तुर्क प्रदेश उसे प्रदान 
करने का प्रश्‍न ही नहीं रह गया था पर श्ररव प्रदेशों के सम्बन्ध में जो व्यवस्या पेरिस की | 
शान्ति परिषद्‌ और सेव्र की सन्धि द्वारा की गई, वह प्रायः वही थी, जिसका निर्णय फ्रांस 
और ब्रिटेन ने १६१६ में ही कर लिया था। 


पर यह सम्भव नहीं था, कि अरबों की राष्ट्रीय ्राकांक्षाओं की पूर्ण रूप से उपेक्षा 

की जा सके । इसलिये उन्हें दृष्टि में रख कर श्ररव प्रदेशों के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
“व्यवस्था की गई, (१) तुर्क साम्राज्य के अन्तर्गत ईराक, पैलेस्टाइन, ट्रांस-जोडेन, सीरिया 
` और लेबनान के जो प्रदेश थे, उनके सम्बन्ध में यह स्वीकार किया गया कि वे विकास 
की इस दशा तक पहुंच गये हैं, कि उन्हें पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र राज्यों के रूप में निमित किया 
जा सकता है, यद्यपि श्रभी कुछ समय तक उन पर नियन्त्रण रखने और राज्यकार्य में उन 

` की सरकारों को परामश तथा सहायता देने की श्रावश्यकता है। इस प्रकार के राज्यों के 
लिए पेरिस की शान्तिपरिषद्‌ द्वारा संगठित राष्ट्रसंघ ने एक नई पद्धति का आविष्कार 
किया था, जिसे मेन्डेट (आदेश) की पद्धति कहा जाता है। यह मान लिया गया था, कि 
तुर्की की श्रधीनता से मुक्त हुए ये विविध प्रदेश राष्ट्रसंघ के नियन्त्रण में रहेंगे, क्योंकि 
गरमी ये पूर्णतया स्वतन्त्र होने की स्थिति में नहीं हैँ । पर राष्ट्रसंघ स्वयं उनके शासन 
का संचालन व नियंत्रण नहीं कर सकता था, ग्रतः यह कार्य उसकी ओर से विविध मित्र: 
राष्ट्रों के सुपुर्द कर दिया गया, जो राष्ट्रसंघ से म॑न्डेट (आदेश) प्राप्त कर उनका शासन 
करते थे। इस पद्धति के अनुसार ईराक, पैलेस्टाइन ग्रोर ट्रांस-जोडेन को ब्रिटेन के मैन्डेट 
में रखा गया, और सीरिया तथा लेबनान को फ्रांस के। (२) भ्ररब प्रायद्वीप के विविध 
प्रदेशों पर जिन श्ररब राजाओं के शासन थे, उनकी स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार किया 
गया । इन राजाओं में दो प्रधान थे, मक्का का शरीफ हुसैन और नेज्द का इब्न सऊद | 
महायुद्ध के समय में इन दोनों ने ही मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था, और अरब विद्रोह में 
भाग लिया था । अतः इनकी स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार किया गया। पर इन राज्यों की 
स्थिति देर तक एक समान नहीं रह सकी। शीघ्र ही, इब्न सऊद ने ग्रंरब प्रायद्वीप के 


| 
एशिया (पश्चिमी ्रौर दक्षिणी) का श्राधुनिक इतिहास | 
कि उनके सब प्रदेशों को मिलाकर एक शक्तिशाली अरब | 


पैलेस्टाइन को एक अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के रूप में परिवर्तित किया जाय, और 
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तुकं साम्राज्य का श्रन्त ६७९ 
अनेक राज्यों को जीत कर अपने ्रधीन कर लिया, और इस प्रकार अपनी शक्ति 
को बहुत बढ़ा लिया। मक्का के हुसँनी राजाग्रों ने मी उसकी प्रमता को स्वीकार 
'कर लिया था, और कुछ समय बाद इनका ग्न्त कर इब्त सऊद ही इनके राज्य का 
भी स्वामी बन गया था। पर जहां तक सेव्र की सन्धि का सम्बन्ध है, उस द्वारा अरब 
प्रायद्वीप के विविध अरब राज्यों की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकृत कर ली गई थी। (३) ईजि- 
प्ट पर ब्रिटेन के प्रभुत्त्त को स्वीकार किया गया । तुर्की के युद्ध में प्रविष्ट होने पर ब्रिटिश 
लोगों ने ईजिप्ट को किस प्रकार अपने अधिकार में कर लिया भा, यह पहले लिखा जा 
चुका है। महायुद्ध के दौरान में ईजिप्ट पर ब्रिटेन का कब्जा रहा, और सेब्र की सन्वि 


ओर पेरिस की शान्ति परिषद्‌ द्वारा इस देश पर ब्रिटेन के प्रमुत्त को स्वीकार कर लिया 
गया। 


यह स्पष्ट है, कि तुर्क साम्राज्य के पतन के श्रनन्तर उसके ग्ररव प्रदेशों के 
सम्बन्ध में जो व्यवस्था पेरिस की शान्ति परिषद्‌ द्वारा की गई थी, वह अरब लोगों की 
राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं थी । ईजिप्ट, सीरिया और ईराक आदि में राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता के आन्दोलन पर्याप्त बल पक्रड़ चुके थे।- इसी लिये १६२० के बाद इन देशों 
में विदेशी ्राधिपत्य के विरुद्ध संघष शुरू हो गये । 


सेत्र की सन्धि के कारण तुर्की का विशाल साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया था, 
और एक करोड़ बीस लाख की ग्रावादी के प्रदेश उसमे पृथक्‌ कर दिये गये थे । जो तुर्की 
अब शेष रहा, उसकी आबादी केवल अस्सी लाख थी। श्रव वह एक छोटा-सा राज्य रह 
गया, जिसके अन्तर्गत कोई भी ऐसे प्रदेश शेष नहीं रहे, जिनमें किसी तुर्क-मिन्न जाति 
का निवास हो। पर तुर्की साम्राज्य के श्रन्त की अपेक्षा भी अधिक महत्त्व की बात तुर्की 
सल्तनत की इतिश्री थी। तुकी के सुलतान न केबल अपने साम्राज्य के सम्राट थे, अपितु 
मुस्लिम जगत्‌ के खलीफा भी थे । सेब्र की सन्धि द्वारा तुर्क सुलतान की सता को स्वीकार 
£= गया था, और उसी के प्रतिनिधि ने इस सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर मी किये थे। पर 
तुकं जनता में अपने देश की दुदेशा से बहुत ्रसन्तोष था। वहां एक राष्ट्रीय दल प्रबल 
हो गया था, जिसका नेता मुस्तफा कमाल पाशा था। उसके नेतृत्त्व में अच्कोरा को केन्द्र 
बनाकर एक पृथक्‌ तुर्क सरकार क्री भी स्थापना हो गई थी, और यह सरकार सेव्र की 
सन्धि को स्वीकृत करने के लिये उद्यत नहीं थी। कुछ ही समय बाद कमाल पाशा के 
नेतृत्त्व में तुर्की में राज्यक्रांति हो गई, और सुलतान मुहम्मद छठे (१६१८-१९२२) को 
राजगद्दी छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा । जिस तुर्क सुलतान मुहम्मद पञ्चम के समय में 
तुर्की महायुद्ध में शामिल हुआ था, १९१४ में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। राज्यक्रान्ति के 
परिणामस्वरूप अब तुर्की में भी रिपब्लिक की स्थापना हुई (१ ६२२) । इतिहास में इस 
राज्यक्रान्ति का बहुत महत्त्व है, क्योंकि इसके कारण न केवल तुर्क सल्तनत का अरन्त हुआ, 
अपितु साथ ही खलीफत का भी । इस्लाम के धार्मिक इतिहास में यह बहुत बड़ी घटना 
थी । हजरत मुहम्मद के बाद खलीफाग्रों को जिस परम्परा का प्रारम्म हुआ था, सुलतान 
मुहम्मद छठे के साथ अ्रब'उसकी इतिश्री हो गई थी। 


(३) राष्ट्रस घ के मेन्डेट के श्रधीन अरब राज्य 


तुर्क साम्राज्य के पतत के बाद जो विविध राज्य पृथक्‌ रूप से स्थापित हुए थे, 
पश्चिमी एशिया के आधुनिक इतिहास को समभने के लिए उनके सम्बन्ध में कुछ अधिक 
परिचय देना बहुत उपयोगी है । 
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5 एशिया (परिचमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास | 
ईराक महायुद्ध की समाप्ति से पूवं ईराक पर ब्रिटिश सेनाओं का आधिपत्य | 
स्थापित हो गया था । तुक साम्राज्य के इस प्रदेश की बिजय का प्रधान श्रेय उन ws | 
सेनाओं को है, जिन्हें कि ब्रिटिश शासक महायुद्ध में स्वेच्छापूर्वंक प्रयुक्त कर रहे थे। 
१६१८ में जब महायुद्ध का अन्त हुआ्ना, तो ईराक ब्रिटिश उ के कब्जे में था, और | 
वहां का शासन सैनिक ढंग से ही किया जा रहा था । श्ररवल की राष्ट्रीय आकांक्षाओं | 
की पूर्ति का बार-बार आश्वासन देते हुए भी अंग्रेज शासकों ने इस प्रदेश में स्वराज्य की 
स्थापना के सम्बन्ध में पनी नीति को स्पष्ट नहीं किया। इसीलिए अरब के राष्ट्रीय | 
नेताओं में अंग्रेजों के विरुद्ध भावना प्रचण्ड होने लगी, और जब सेब्र की सन्धि द्वारा 
इराक ब्रिटेन के मैन्डेट में दे दिया गया, तो अरबों का श्रसन्तोष विद्रोह के रूप में फूट 
पड़ा । एप्रिल, १६२० में ईराक में सर्वत्र विद्रोह शुरू हो गये, और इनका दमन करने के 
लिए ब्रिटिश शासकों को अपनी सँन्यशक्ति का प्रयोग करना पड़ा । १६२१ के pe 
थे विद्रोह पूर्णतया दबा दिये गये थे, और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, { किः 
इराक के शासन के सम्बन्ध में निश्चित कदम उठाये जा सकते थे। यह्‌ कार्य सर पर्सी 
कोवस के सुपुर्द किया गया, जो एक अनुभवी अफसर था, और महायुद्ध के दौरान 
में ईराक में रह भी चुका था। ईराक का शासन करने के लिए उसे हाई कमिशनर 
नियुक्त किया गया, और उसने सैनिक शासन का अन्त कर एक ऐसी सरकार 
h को स्थापित करने का प्रयत्न किया, जिससे श्ररब लोग संतोष अनुमव कर सकें। 
| सर पसी कोक्स ने ईराक के लिए एक कौंसिल फ ' स्टेट (राज्य परिषद्‌) की नियुक्ति 
की, जिसका स्वरूप एक मन्त्रिमण्डल के समान था। इस कौंसिल के सब सदस्य | 
अरव लोग थे, पर उन्हें श्रपने विभागों के शासन के लिये ब्रिटिश परामशंदाताओं के परा- 
मश के अनुसार कार्य करना होता था श्ररव मन्त्री कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकते थे, 
| जो ब्रिटिश परामशंदाताग्रों को स्वीकार्य न हो। सब मामलों का अन्तिम निर्णय हाई 
कै ! कमिइनर के हाथों में था, जो अरब कौन्सिल तथा ब्रिटिश परामशंदाताओं के फैसलों को 
वीटो भी कर सकता था। ब्रिटिश सरकार का मत था, कि अभी ईराक स्वशासन के योग्य 
नहीं हृश्रा है, अतः वहां पालिमेन्ट या विधान समा जैसी संस्थाओं का निर्माण क्रियात्मक 
नहीं है । ईराक के शासन का स्वरूप इस समय प्रायः वैसा ही था, जैसा कि महायुद्ध से 
पूर्व लाड क्रोमर की ग्रधीनता में ईजिप्ट का था। यह स्पष्ट है, कि अरब देश भक्त इस 
शासन से कमी सन्तुष्ट नहीं हो सकते थे । इस दशी में ब्रिटेन ने श्रनुभव किया, कि ईराक 
के शासन का वाह्य स्वरूप ऐसा श्रवस्य होना चाहिए जिससे श्ररब लोग यह समभने 
लगें, कि उनका शासन उनके अपने हाथों में है। इसका उपाय अंग्रेजों की समभ में यह 
श्राया, कि ईराक में राजसत्ता की स्थापना कर दी जाए, और एक ऐसे व्यक्ति को वहां 
का राजा नियत किया जाय, जो ईरानी जनता को स्वीकार्य हो । ऐसा एक व्यक्ति फैजल 
था, जोकि मक्का के वंशक्रमानुगत राजा शरीफ हुसैन का पुत्र था। महायुद्ध के समय में 
फजल ने तुर्क सुलतान के विरुद्ध अरब विद्रोह में महत्त्वपूर्ण कतृत्त्व'प्रदशित किया था, 
ओर श्रव के राष्ट्रीय नेता उसे बहुत मानते थे । इस समय ब्रिटिश सरकार के श्रौपनिवेशिक 
le विन्स्टन चचिल थे, जो आगे चलकर ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री बने, और 
जिन्होंने वीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध के समय ब्रिटिश पक्ष के लिये अनुपम कार्ये 
किया । मार्च, १९२१ में चचिल ने करो में अरबों की एक कान्फरेन्स का प्रायोजत 
i जिसमे हु कि फजल को ईराक. का राजा नियत किया जाए, पर इस 
Er म वहो क जनता का लोकमत भी ले लिया जाए। ईराक की कौंसिल ग्राफ स्टेट 
इस वात को स्वीकार कर लिया, और लोकमत द्वारा भी इसके पक्ष में समर्थन प्राप्त 
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कर लिया गया। २३ अगस्त, १६२२ के दिन फैजल ने ईराक की राजगद्दी संभाल ली। 
फैंजल को राजा बनाने के सम्बन्ध में जव लोकमत लिया जा रहा था, तो ईराक के लोगों 
ने समझा, कि जब हमारे देश का अपना पृथक राजा हो जायेगा, तो उसका ग्रमिप्राय यही 
होगा कि ब्रिटिश आधिपत्य या राष्ट्रसंघ के मैन्डेट का ग्रन्त होकर हम पूर्ण रूप से स्वा- 
धीनता प्राप्त कर लेंगे । पर यह्‌ उनकी भूल थी। ईराक में राजसत्ता की स्थापना के वाद 
भी ब्रिटिश लोग वहां अपने प्रभुत्व एवं शासन को कायम रखना चाहते थे । 


फँजल के राजसिंहासन पर ग्रारूढ़ हो जाने के बाद ईराक के शांसन का स्वरूप 
निम्नलिखित था--( १) ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त हाई कमिश्नर पूर्ववत्‌ वहां विद्य- 
मान रहा। राजा के लिये यह्‌ अनिवार्य था, कि वह्‌ हाई कमिश्नर के परामश के ग्रनुसार 
शासन करे | उसकी सम्मति को उपेक्षा कर सकना राजा के लिये सम्भव नहीं था । (२) 
कतिपय उच्च राजकीय पदों पर ब्रिटिश अफसर नियत किये गये । (३) एक राष्ट्रीय 
सभा की स्थापना की गई, जिसकी सदस्य-संख्या १०० थी.। इसके सदस्यों की नियुक्ति 
के सम्वन्ध में जनता का भी सहयोग लिया गया। (४) राजा की सहायता के 
लिए एक मन्त्रि मंडल का निर्माण किया गया। ये मन्त्री ईराकी ही होते थे। (५) 
विदेशों से सम्बन्ध और आर्थिक व्यवस्था पर ब्रिटिश सरकार का पूरा-पूरा नियन्त्रण 
रखा गया । इनके लिए ब्रिटिश अफसर नियत किये गये, और इनके सम्बन्ध में कोई 
भी ऐसा निर्णय कर सकना सम्भव नहीं था, जो हाई कमिश्नर को श्रस्वीकार्य हो । 


ईराक के शासन के सम्बन्ध में की गई इस नई व्यवस्था में ब्रिटेन का स्थान बहुत 


महत्त्व का था । राष्ट्रसंघ के मैन्डेट के ग्रधीन ईराक के प्रति ब्रिटेन की जो जिम्मेदारियां 
थीं, उनको इष्टि में रखकर ब्रिटिश सरकार ने ईराक के साथ जिस ढंग के सम्वन्ध स्था- 
पित किये, उन्हें वैधानिक रूप देने के लिए ब्रिटेत और ईराक में एक सन्धि का किया 
जाना तय हुआ । पर ईराक के राष्ट्रीय नेता अपने देश पर ब्रिटेन का री प्रकार का 
प्रभुत्व स्वीकार करने को उद्यत नहीं हुए । इस दशा में श्रनेक राष्ट्रीय नेताओं को देश से 
बहिष्कृत कर दिया गया, और जनता के असंतोष ने एक बाकायदा विद्रोह का रूप धारण 
कर लिया, जिसका दमन करने के लिए अंग्रेजों को अपनी वायु-शक्ति के प्रयोग की ग्राव- 
इयकता हुई और अनेक बार हवाई जहाजों द्वारा बम वरसाये गये । राजा फंजल एंग्लो- 
ईराकी सन्धि को स्वीकार करने में टाल-मटोल कर रहा था, अतः सितम्बर, १६२२ में 
ब्रिटिश हाई कमिश्नर सर पर्सी कोक्स ने उसे स्पष्ट रूप से यह जता दिया, कि ब्रिटिश 
सरकार सन्धि की स्वीकृति में श्रधिक विलम्ब को सहत करने के लिये तयार नहीं है। 
| होकर म्रकट्बर, १६२२ में ईराक के मन्त्रिमण्डल ने इस सन्धि को स्वीकार कर 
लिया । इस सन्थि के अनुसार यह भी आ्रावश्यक था, कि राजा द्वारा जिस किसी कानून 
की स्वीकृति दी जाय, उसके लिए पहले ब्रिटिश हाई कमिश्नर की अनुमति ले ली जाय, 
और इराकी मन्त्री जो कोई भी ग्रार्डर दें, उनके लिए भी पहले ब्रिटिश परामशेदाता मे 
अनुमति प्राप्त कर लें । यदि कोई मन्त्री £टिझ परामशदाता की किसी वात को अस्वी- 
कार करे, तो हाई कमिश्तर को यह श्रधिकार हो, कि वह राजा को उसे स्वीकृत करने के 
लिए परामर्श या आदेश दे सके । यह स्मप्ट हैं, कि ईराक में इस समय स्वशासन का जा 
स्वरूप था वह एक ढकोसला था, क्योंकि वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के ही हाथों में थी। 
राष्ट्रीय सभा (नेशनल असेम्बली) के सदस्य इस सन्धि के विरुद्ध थे, इसी कारण उस द्रारा 
इसकी स्वीकृति में कई साल लग गये। राष्ट्रीय समा को इस सन्धि की अनेक Ee प्र 
एतराज था। ब्रिटिश परामशंदाताश्ं की नियुक्ति और उनके विशेषाधिकार उन्हें किसी 
'मी दशा में स्वीकार्य नहीं थे। जव राष्ट्रीय सभा ते सन्धि की स्वीकृति में बहुत देर कर 
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दी, तो हाई कमिइनर ने राजा को पन्द्रह दिन का नोटिस दिया । उसने कहा, कि यदि 
ईराक की राष्ट्रीय-समा ने इस सन्धि को स्वीकार नहीं किया, तो ब्रिटिश सरकार राष्ट्र- 
संघ के सम्मुख अपनी ओर से ईराक के बारे में ऐसे प्रस्ताव उपस्थित करेगी, जिनके | 
विषय में ईराक के लोगों ्रौर सरकार से कोई भी सम्मति नहीं ली जायगी। विवशा | 
होकर राष्ट्रीय समा ने भी एंग्लो-ईराकी सन्धि को स्वीकृत कर लिया, यद्यपि उसके १०० 
सदस्यों में से केवल ३७ ने ही उसके पक्ष में वोट दिये । २४ वोट सन्धि के विरोध में आये, | 
३१ सदस्य उपस्थित ही नहीं हुए, श्रौर ८ ने वोट नहीं दिया । इस प्रकार ईराक के शासन 
के सम्बन्ध में जो व्यवस्था महायुद्ध की समाप्ति पर की गई, वह अरबों की राष्ट्रीय 
श्राकांक्षाओं के सर्वथा प्रतिकूल थी, ग्रौर उस द्वारा ईराकी जनता को अपने देश के शासन 
के सम्बन्ध में जो ग्रधिकार प्राप्त हुए थे, वे सर्वथा भ्रसन्तोषजनक एवं नगण्य थे। 


चेलेस्टाइन--ईराक के समान पँलेस्टाइन का प्रदेश भी महायुद्ध की समाप्तिपर | 

राष्ट्र संघ के मैन्डेट द्वारा ब्रिटेन के अधीन किया गया था । भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर 
स्थित इस प्रदेश का पश्चिमी एशिया के आधुनिक इतिहास में बहुत महत्त्व है। ईसाई, 
मुसलमान और यहूदी--तीनों धर्मो की दृष्टि में यह प्रदेश धर्मभूमि हैं, और तीनो ही 
“धर्मों के अनुयायी वहां श्रच्छी बड़ी संख्या में निवास करते हैं । पैलेस्टाइन का मुख्यं नगर 
जेशसलम है, जहां इन तीनों धर्मो के ऐसे मन्दिरों तथा घर्मस्थानों की सत्ता है, जिनका 
इन धर्मो के ग्रनुयायियों की इष्टि में बहुत अधिक महत्त्व है । बहुत पुराने समय में इस 
|! प्रदेश में यहूदी लोगों का निवास था, और यहीं से वे संसार के अन्य देशों में बसने के 
। लिये गये थे | महायुद्ध (१६१४-१८) के समय तक पैलेस्टाइन का प्रदेश तुर्क साम्राज्य के 
| श्रधीन था, और उसके शासन के लिये सुलतान की ओर से एक सूबेदार की नियुक्ति की 
|| जाती थी । यद्यपि इस प्रदेश में मुस्लिम श्ररव बहुसंख्या में थे, पर ईसाई और यहूदियों 
} का भी वहां अच्छी बड़ी संख्या में निवास था। इसी कारण इन अल्पसंख्यक लोगों को 
तुरक सुलतान ने पृथक्‌ मिल्लतों के रूप में स्वीकार किया हुआ था, और उन्हें स्वशासन 

के सम्बन्ध के अनेकविध अधिकार भी प्रदान किये हुए थे। तुर्की के महायुद्ध में प्रवेश 

करने पर जव ब्रिटिश लोगों ने सुलतान के विरुद्ध अरबों का सहयोग प्राप्त करने का 

प्रयत्न प्रारम्भ किया, रौर एक शक्तिसाली अरब राष्ट्र के निर्माण का उन्हें श्राइवासन 

दिया, तो श्ररवों ने स्वाभाविक रूप से यह समझा कि तकं सल्तनत के पतन के बाद जिस 

अरब राष्ट्र की स्थापना होगी, पैलेस्टाइन भी उसके अन्तर्गत रहेगा । पर ब्रिटिश लोगों 

के मन में एक अन्य ही वात थी । संसार में इस समय कोई मी ऐसा प्रदेश नहीं था, जिसे 

यहूदी लोग अपना कह सकें। 'वे यूरोप और श्रमेरिका के अनेक देशों में बिखरे हुए थे, 

श्रौर जाति, नसल तथा धर्म की भिन्नता के कारण किसी भी देश की राष्ट्रीयता के पूर्ण- 

रुप स श्रय नहीं वन सके थे। यूरोप के विभिन्न देशों में राष्ट्रीयता की भावना के उग्ररूप 

चारण कर लन के कारण अनेक देशों में यहूदियों को घृणा की: दृष्टि से मी देखा जाने 

a जिसमे कि वहां यहूदियों के स सकना सम्भव नहीं रहा था। इस दशा 

कि विविध दिसो मन्नत हए हदी सोन नि की जागी चाहिए, म 

द था स विस्थापत हुए यहुदी लोग निरिचन्तता के साथ बस सकें । स्वामाविक 

द कक आन व्यान पलस्टाइन की ओर गया, जो श्रत्यन्त प्राचीनकाल में उनका ग्रपना 
ली म 

बीजमान और मि० ब्राडीस थे । बज में य त RE 

ड इनक नतृच् में यहू दियों में यह ग्रान्दोलन निरन्तर जोर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तुर्क साम्राज्य का अन्त ह्ण 


पकड़ता जाता था, कि महायुद्ध की समाप्ति पर जब पेलेस्टाइन तुकी की ग्रधीनता से मुक्त 
हो जाय, तो इस प्रदेश को यहूदियों के लिये सुरक्षित कर दिया जाय, ताकि वहां बस कर 
वे लोग स्वतन्त्रता के साथ जीवन बिता सकें। ब्रिटिश सरकार के परराष्ट्र-मन्त्री श्री 
बेल्फोर इस आन्दोलन के प्रभाव में आ गये, और २ नवम्बर, १६१७ के दिन उन्होंने यह 
घोषणा की, कि ब्रिटिश सरकार पैलेस्टाइन को यहूदी लोगों के देश के रूप में परिवर्तित 
करने के विचार को सहानुभूति की इष्टि से देखती है, और इस विचार को क्रियान्वित 
करने के लिये पूरा-पूरा प्रयत्न करेगी। पर ऐसा करते हुए पैलेस्टाइन के यहूदी-भिन्त 
निवासियों के राजनीतिक और श्राथिक हितों को भीग्रांखों से प्रोझल नहीं किया 
जायगा । पैलेस्टाइन के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की इस नीति को वहां के श्ररव और 
ईसाई निवासियों से छिपाने के लिये अंग्रेज अधिकारियों ने सब यत्न किये | इन लोगों 
की संख्या पैलेस्टाइन में 8९ प्रतिशत के लगभग थी। अंग्रेजों को भय था, कि बेल्फोर- 
घोषणा को जानकर अरबों श्रौर ईसाइयों में बहुत असन्तोष होगा, और वे युद्ध के प्रयत्न 
में असहयोग करने लगेंगे । पर यह समाचार देर तक अरबों से छिपा नहीं रह सका । श्ररव 
राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता (मक्का के राजा) शरीफ हुसैन को जब यह ज्ञात हुआ, तो 
उसने इसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की मांग की । अरबों को संतुष्ट करने के लिये अंग्रेजों 
ने यह आइवासन दिया, कि पैलेस्टाइन में यहूदियों को वसने की अनुमति के कारण झ्ररवों 
की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति में कोई अन्तर नहीं श्राने दिया जायगा । 


यह दशा थी, जबकि १६१८ में महायुद्ध का अन्त हुआ। महायुद्ध के समाप्त 
होते ही यहूदियों ने बहुत बड़ी संख्या में पेलेस्टाइन आकर बसना शुरू कर दिया । आस्ट्रि- 
या-हंगरी के साम्राज्य के पतन के कारण यूरोप में जो नये राज्य स्थापित हुए थे, उनमें 
राष्ट्रीय भावना बहुत प्रबल थी । इस कारण बहुत-से यहूदी अपने घरबार को छोड़ते के 
लिये विवश हो रहे थे। उन्होंने समका, किं वैलेस्टाइन हमारा अपना देश है, और वहां 
हम निश्चिन्तता के साथ बंस सकते हैं। मित्र-राष्ट्रों के नेता भी उन्हें इसके लिसे प्रोत्सा- 
हित कर रहे थे। उन्हें यह ज्ञान नहीं था, कि अरबों में राष्ट्रीय मावना कितनी प्रबल है । 
वे समभते थे, कि अरब लोग अशिक्षित एवं ग्रसम्य हैं, और उनकी दशा प्रायः वही है जो 
कि अमेरिका और श्रफ्रीका के मूल-निवासियों की है। इसीलिये यहूदी नेता अपने जाति- 
बन्धग्रों को इस बात के लिये प्रेरित कर रहे थे, कि वे बड़ी संख्या में पेलेस्टाइन जाकर बस 
जाएं । पेरिस की शान्ति परिषद्‌ में माषण करते हुए डॉ० बीजमान ने कहा था->जसे 
इङ्गलिश लोगों के लिये इङ्गलेण्ड है और अमेरिकन लोगों के लिये ग्रमेरिका, वैसे ही पैले- 
स्टाइन यहुदियों के लिये होना चाहिये । 

| लोगों की राष्ट्रीय भावता की उपेक्षा कर मित्रराष्ट्रों ने इस समय बड़ी 
भूल की । अरब लोग यह सहन करने को तैयार नहीं थे, कि उनके अन्यतम प्रदेश में 
विदेशी व विधर्मी यहूदी लोग इस प्रकार बड़ी संख्या में ग्रा बसें । इससे पूर्व जो यहूदी 
लोग ऐलेस्टाइन में बसे हुए थे, उनकी भाषा अरबी थी और उनका रहन-सहन भी अरबों 
से बहुत भिन्न नहीं था। पर श्रब जो यहुदी हजारों की संख्या में यूरोप के विभिन्न प्रदेशों 
से आकर पैलेस्टाइन में बस रहे थे, उनकी अरबों के साथ कोई भी समता ह । सद 
इप्टियों से वे विदेशी थे । इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि मतव असन्तोष 
उत्पन्न हो । अरब लोग तो यह समझ रहे थे, कि महायुद्ध की समाप्ति पर प में 
भी उनका अपना राज्य स्थापित किया जायगा, पर इसके ब अब यह प्रदेश ही उनके 
हाथों से निकला जा रहा था। यहूदियों के प्रवेश के विरुद्ध अरबों में मावना इतनी प्रबल 
हो गई, कि वे विद्रोह के लिये तत्पर हो गये । १९२० का अन्त होने से पूर्व ही पलेस्टाइन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के नगरों में ही विद्यमान थे। १६१६ में जब मवका 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६८४ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का श्राधुनिक इतिहास 


मे सर्वत्र मारकाट शुरू हो गई, और अरब लोग खुले a यहूदियों पर आक्रमण 
करने लगे। ये विद्रोह १६२१ में मी जारी रहे। इनके लिये केवल अरब लोगों को ही 
दोषी नहीं ठहराया जा सकता । यहूदी लोग इस समय इस प्रयत्न में लगे थे, कि पैलेस्टा- 
इन को पूर्णतया यहूदी राज्य बना दिया जाए। ग्ररवों के लिये उनके इस प्रयत्न को सह 
सकना भ्रसम्भव था । 


राष्ट्र-संघ ने जिस मैन्डेट द्वारा पंलेस्टाइन का शासन ब्रिटेन के सुपुर्द किया था, 
उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वहां य हूदियों के लिये एक नेशनल होम की स्था- 
पना की जाएगी, और साथ ही ऐसी स्वशासन-संस्थाश्रों का भी निर्माण किया जाएगा, 
जिनके द्वारा पैलेस्टाइन के सव निवासियों के धामिक व राजनीतिक हितों की रक्षा हो 
सके । राष्ट्रसंघ के इस आदेश को ध्यान में रखकर पॅलेस्टाइन कै ब्रिटिश शासकों ने जहां 
एक ओर यहूदियों को वहां बसाने में मदद की, वहां साथ ही ऐसी कौंसिल के निर्माण की 
भी व्यवस्था की, जिसमें पैलेस्टाइन के निवासियों के विविध वर्गों को प्रतिनिधित्त्व प्राप्त 
हो सके | इसीलिये उन्होंने एक विधान सभा के संगठन का निश्चय किया, जिसके २२ 
सदस्य रखे गये । इनमें से १२ सदस्यों की नियुक्ति चुनाव द्वारा किये जाने और शेष दस के 
मनोनीत किये जाने की व्यवस्था की गई । जिन बारह सदस्यों का चुनाव होना था, उनमें ८ 
मुसलमान, २ ईसाई,श्रौर २ यहूदी हों-यह भी निर्णय किया गया। पैलेस्टाइन का शासन- 
कार्य ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त हाई कमिश्नर के हाथों में रखा गया। शासन का सर्वोच्च 
अधिकारी इसी को बनाया गया । यह व्यवस्था की गई, कि शासन कार्य में हाई कमिश्नर 
की सहायता के लिये एक कार्यकारिणी समिति मी हो, जिसके सदस्य हाई कमिइनर द्वारा 
ही नियुक्त किये जाया करें। अरब लोग पैलेस्टाइन की सरकार के इस स्वरूप से बत 
असन्तुष्ट हुए। उनका कहना था, कि पँलेस्टाइन एक श्ररत्र देश है, और राष्ट्रीयता व 
लोकसत्तावाद के सिद्धनतों के श्रनुमार वहां श्ररवों का ही शासन होना चाहिए । उन्हें मय 
था, कि विधान-समा के दस मनोनीत सदस्य दो ईसाई व दो यहूदी सदस्यों के साथ मिल 
कर अ्रवों की नहीं चलने देंगे, और विधान-सभा में निर्वाचित श्ररब सदस्य ग्रल्प संख्या 
में रह जायगे। इसीलिये उन्होंने विधान-समा का बहिष्कार कर दिया । अब ब्रिटिश सर- 
कार द्वारा नियुक्त हाई कमिइनर सर ह॒बंट सेमुझल स्वेच्छाचारी एवं निरंकुदा रूप से 
पलस्टाइन का शासन करने लगा । 


__ महायुद्ध की समाप्ति के वाद पैलेस्टाइन के शासन का यही स्वरूप था । यहूदी 
लाग वहां बड़ी संख्या में वस रहे थे, और अरब उनका विरोध करने में तत्पर थे। 
ब्रिटिश हाई कमिश्नर के लिए वहां का शासन कर सकना सुगम नहीं था, क्योंकि राप्ट्रीय 
अ से प्रेरित होकर भ्रव लोग विद्रोह के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहते थे । पैलेस्टा- 
इन की इस समस्या को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो प्रयत्न किये, उच पर 
हम अगले एक अध्याय में प्रकाश डालेंगे । 


a सीरिया श्रौर लेबेनान--महायुद्ध के समय तक सीरिया और लेवेनान तुर्क सा- 
आज्य के थ्रन्तगत थे, और सुलतान ने उन्हें ग्रनेक सूवों में विभक्त किया हुआ था | इनके 
सुवदार सुलतान द्वारा नियुक्त किये जाते थे, और शासन के लिए उसी के प्र्ति उत्तर- 
दायी होते थे । मम लोगों के निकट सम्पर्क के कारण इन प्रदेशों में राष्ट्रीय 
भावना का भली-भांति विकास हो गया था, और ग्ररवों की स्वतन्त्रता के लिए जो ग्रतेक 
संस्थाएं (श्रल-ग्रहद श्रौर अ्रल-फतात आदि) कायम हुई थीं, उनके प्रधानः केन्द्र सीरिया 


के राजा शरीफ हुसैन ने ग्रग्रेजं के 
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तुकं साम्राज्य का ग्रन्त इ! 


साथ मिलकर तुर्क सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह करने का निश्चय किया, तो सीरिया की 
इन राष्ट्रीय संस्थाग्रों का सहयोग व समर्थन उसे प्राप्त था । इस लिए महायुद्ध के काल में 
तुर्क शासकों ने सीरिया के श्ररव नेताग्रों पर घोर अत्याचार किये थे, और उनमें से बरहुतों 
को प्राणदण्ड भी दिया गया थः । १६१८५ में जब महायुद्ध का ग्न्त हश्रा, तो सीरिया और 
लेवेनान मित्रराष्ट्रों की सेनाग्रों के कब्जे में थे । इन सेनाग्रों में अंग्रेजों की प्रधानता थी । 
समुद्र-तट के साथ-साथ के प्रदेशों पर फ्रेंच सैनिक-शासन स्थापित था, और श्रस्दरूनी 

प्रदेशों में अरबों ने ्रपनी एक सरकार कायम कर ली थी, जिसका प्रधान शरीफ हसन 
का पुत्र फैजल था (इसी फंजल को बाद में ईराक का राजा नियुक्त किया गया था) । फ्रेंच 
और अरब दोनों शासन ब्रिटिश सेना के सर्वोपरि नियन्त्रण में थे। जव तक युद्ध चलता 
रहा, इन प्रदेशों के शासन के सम्बन्ध में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई । पर महायुद्ध के 
समाप्त होते ही मित्रराष्ट्रों में मतभेद प्रगट होने लगे । श्ररव लोगों का विचार था, क्रि 
उनकी राष्ट्रीय मावनाओ्रों का आदर कर सम्पूर्ण सीरिया और लेवेनान पर अरबों क्रा 
शासन स्थापित होना चाहिए । पर फ्रेंच लोग इसके विरुद्ध थे । उनका कहना था, क्रि इन 
प्रदेशों के निवासियों में ग्रनेक प्रकार की जातीय व साम्प्रदायिक विभिन्‍नताएं विद्यमान 
हैं । मुसलमानों के श्रतिरिित ईसाई भी वहां पर्याप्त संख्या में निवास करते हैं, और सव 
मुसलमान भी जातीय व साम्प्रदायिक दृष्टि से एक नहीं हैं। इम दद्या में इन प्रदेशों को 
अरबों के हाथों में दे देना कदापि उचित नहीं माना जा सकता ग्रठारहेवीं रौर उत्तीसदीं 
सदियों में फ्रेंच लोगों ने इन प्रदेशों में व्यापार आदि के लिए अनेकविध सुविधाएं तथा 
विशेषाधिकार प्राप्त कर लिये थे । उनके ग्रनेक ईसाई मिशन व सिक्षणालय मी वहां 
विद्यमान थे । जनता के अनेक वर्गो पर उनका प्रभाव भी था। इस दशा में उनकी माँग 

यह थी, कि इन प्रदेशों को फ्रांस के मैन्डेट में दिया जाना चाहिए, और इनके शासन क्री 

उत्तरदायिता फ्रेंच सरकार के सुपुर्द कर दी जानी चाहिए भ्ररव के राष्ट्रवादी नता इसके 

विरुद्ध थे। मार्च, १६२० में उन्होंने एक सीरियन कांग्रेस का आयोजन क्रिया, श्रौर 
समय बाद एप्रिल मास में उन्होंने यह घोषणा कर दी कि सीरिया, पलेस्टाइन श्रीर्‌ लवलाल 
को एक राज्य के रूप में संगठित किया जाता है, और इस राज्य का राजा फजल का 
बनाया जाता है। फ्रेंच लोग श्ररवों के इस निर्णय से बहुत उद्विग्न हुए | एप्रिल, १६२० में 


मित्रराष्ट्रों की एक कान्फरेन्स सन रेमो तामक स्थान पर हुई, जिसमें यह्‌ निर्णय क्रिया 
गया कि सीरिया और लेवेनान के प्रदेश फ्रांस को मैन्डेट के श्रधीन प्रदात कर दिये जाएं। 
महायुद्ध में फ्रांस को जो क्षति उठानी पड़ी थी, रौर उसकी सेनाश्रों त जा क त्व शरोल 
किया था, उसके कारण मित्रराण्ट्रों के लिए उसे ताराज कर सक्ता सम्भव नह छा । 
सन रेमो की कान्फरेन्स द्वारा इत प्रदेशों को फ्रांस को प्रदान करने का तिर्णय हो जाते घर 
फ्रेंच सेनापति गरो ने फैजल को यह नोटिस दिया, कि वह इन प्रदेशों को खाली कर दद्र 
इन पर फ्रेंच ग्राधिपत्य के स्थापित होने में बाधा न डाले। फॅजल इस नोटिस पर विचार 
कर ही रहा था, कि श्ररव ग्रौर फ्रेंच सेनाग्रं में मुठभेड़ शुरू हो गई, जिम निमित्त बनाकर 
फ्रच सेनाओं ने डमास्कस और अन्य नगरों पर कब्जा कर लिया. फजल की ग्ररव ेता- 
रों के लिए फ्रांस का मुकाविला कर सकता कठिन था। उनकी हार हुई, और सीरा 
तथा लेवेनांन फ्रेंच सेनाग्रों के कब्जे में श्रा गए। १९२३ में राष्ट्रसंत न नी इन प्रदेशा का 


AS ~ 


फ्रांस के मैन्डेट में देन! स्वीकार कर लिया । | 


3 और लेबेनान के प्रदेशों को राष्ट्रसंघ के मैन्डेट द्वारा प्राप्त करके फ्रांस 
ने इनके शासन के सम्वन्ध में जो व्यवस्था की, उसके अनुसार रनक पृथक्र राज्या क्री 
स्थापना की गई । लेवेनान का एक पृथक्‌ राज्य वनाया गया, जिसे वाद (१९२६) में 
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६८६ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 
लेवानीज रिपब्लिक के रूप में परिवर्तित कर दिया ef । जबलद्रुज और लताकिया ws 
पृथक्‌ सरकारें कायम की गईं, ग्रौर ग्रन्य सव प्रदेशों को मिलाकर सीरिया के पृथक्‌ राज [ | 
का निर्माण किया गया। यद्यपि इन सब की सरकारे अलग-अलग थीं, पर इन सव पर 
सम्मिलित रूप से अपना नियन्त्रण रखने के लिए फ्रांस ने एक सर्वोपरि कॉमीसारियत की 
स्थापना की । मैन्डेट के अधीन अपने प्रदेशों के शासन के लिये फ्रांस ने जो अनेक सरकारें 
कायम की थीं, उसका कारण यह था कि इन प्रदेशों के निवासी जातीय व साम्प्रदायिक 
दृण्टि से एक नहीं थे । सीरिया और लेवेनान की सम्मिलित श्रावादी में सुन्नी मुसलमान 
केवल ५३ प्रतिशत थे । लेबेनान के पाव॑त्य प्रदेशों में ३,४०,००० मैरोनाइट लोगों का 
निवास श्रा, और लेवेनान के उत्तरी समुद्रतट के प्रदेशों में ३,२५,००० नौसेरिया लोग 
बसे हुए थे | इसी प्रकार द्रज लोगों की आबादी भी पथक्‌ रूप से थी। इन विभिन्‍न जा- 
तिय्रो व सम्प्रदायों के लोगों में अपनी पृथक्‌ सत्ता की भावना भी विद्यमान थी, जिसे । 
दृष्टि में रखकर ही फ्रांस ने अपने अधीनवर्ती प्रदेशों में विभिन्न सरकारें कायम की थीं। 
शुरू में सीरिया के भी दो राज्य वनाये गये थे, जिनकी राजधानियां क्रमशः डमास्क्रस 
और अलप्पो थीं। इन दोनों नगरों में चिरकाल से प्रतिद्वग्द्रिता चली श्रा रही थी। इसी 
कारण फ्रांस ने यह उचित समभा था, कि सीरिया के दो राज्य बनाकर इन दोनों को 
समान स्थिति प्रदान कर दी जाए। पर १६२४ मे सीरिया के इन दोनों राज्यों को मिला- 
कर एक कर दिया गया । मैन्डेट के अधीन प्राप्त हुए अपने प्रदेशों की यह व्यवस्था करके 
! फ्रेंच सरकार ने यह प्रयत्न किया, कि वहां फ्रेंच भाषा, सभ्यता और संस्कृति का प्रचार 
i किया जाए। पहले भी इन प्रदेशों में फ्रेंच संस्कृति का प्रभाव विद्यमान था। फ्रांस की 
राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के कारण इस प्रमाव में बहुत अधिक वृद्धि हुई । प्रायः 
। नी विद्यालयों में फ्रेंच भापा का पटाया जाना शुरू हुआ, जिसके कारण इन प्रदेशों के 
| लिवाती अरबी की तुलना में फ्रेंच को श्रधिक महत्त्व देने लगे। ग्राथिक दृष्टि से भी इस 


क्षेत्र में फ्रेंच लोगों ने अतेकविध लाभ उठाने शुरू किये। फ्रांस चाहता था कि सीरिया 
रौर लवतान के निवासी यह भूल जाएं, कि वे विशाल अरब जाति के अंग हैं। रब 
राप्ट्रायता के प्रभाव से मुक्त कर वह उन्हें स्थायी रूप से अपने प्रभुत्व में रखने के लिए 
प्रयत्तशील था । 


_, ट्रांस-जो्डन--सीरिया के दक्षिण में जोडन नदी के पूर्व में जो प्रदेश हैं, उसे ट्रांस- । 
जोईन कहते हैं। तुर्क साम्राज्य में यह प्रदेश भी भ्रन्तर्गत था, और वहां के सुलतान ने 
इन डमास्कस के सूत्र में शामिल किया हुआ था । अ्रव लोगों की स्वाभाविक रूप से यह 
इच्छा थी, कि यह प्रदेश भी स्वतन्त्र सीरिया के अन्तर्गत रहे । महायुद्ध के समय जब तुर्के 
सल्तनत की पराजय हो रही थी, श्रौर डमास्कस को राजधानी बताकर शरीफ हुसँन के 
पुत्र फेजल न एक स्वतन्त्र सीरियन राज्य की स्थापना कर ली थी, तो यह प्रदेश भी इस 
राज्य का अंग था। एप्रिल, १६२० में मित्रराष्ट्रों की जो कान्फरेन्स सन रेमो में हुई, उसने 
जहां नीरिया और लेवेनान को फ्रच मैन्डेट के ग्रधीन करना तय किया, वहां ट्रांसजोर्डन 
के सम्वन्ध में यह निर्णय किया, कि ब्रिटिश मॅन्डेट में दिया जाए । सन रेमो की कान्फरेन्स 
द्वारा श्रादश प्राप्त कर जुलाई, १६२० में जव फ्रेंच सेनाओं से डमास्कस पर आक्रमण कर 


फंजल को परास्त किया, तो पेलेस्टाइन (इस प्रदेश को ब्रिटिश मैन्डेट में दिया जा चुका 
था) के ब्रिटिश हाई कमिइनर ने ट्रांस-जोडन के प्रमुख अरव नेताओं और जागीर 
दारों को श्रस-साल्त नामक नगर में एकत्र किया। उसने उन्हें यह कहा, कि ब्रिटिश 
सरकार इस प्रदश मे एक एसा शासन स्थापित करना चाहती है, जिसमें इस के निवा- 
मियों को स्थानीय ,वतन्त्रता प्राप्त हो और वे ब्रिटिश अफसरों की देखरेख में अपने | 
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तुक साम्राज्य का अन्त ६८७ 


प्रदेश के शासन का स्वयं संचालन करें। इस के अनुसार ट्रांस-जोडंन के चार बड़े नगरों 
में स्थानीय कौंसिलों का संगठन भी कर लिया गया । पर इससे पूर्व कि सारे प्रदेश के लिए 
एक संगठित सरकार का निर्माण किया जा सके, श्रमीर अब्दुल्ला ने उस पर श्राक्रमण कर 
दिया (फरवरी, १९२१) । क्योंकि ट्रांस-जोर्डन के निवासी ब्रिटिश श्राधिपत्य के विरुद्ध 
थे, अ्रतः उन्होने श्रब्दुल्ला का स्वागत किया, और उसके भ्रधीन होकर रहना स्वीकार कर 
लिया । ब्रिटिश लोगों ने भी उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि वे मलीमांति जानते थे, कि 
जनता की इच्छा के विरुद्ध इस प्रदेश में अपने शासन व प्रभुत्व को कायम रख सकना 
सुगम नहीं है। एप्रिल, १६२१ में ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश-मन्त्री मि० चचिल ने भी 
टरांस-जोर्डन में अब्दुल्ला की सत्ता को इस शर्त पर स्वीकार कर लिया, कि वह ब्रिटेन के 
आधिपत्य को स्वीकार कर ले, ग्रौर उसके परामश के अनुसार देश में एक सुव्यवस्थित 
सरकार की स्थापना करे। १६२२ में राष्ट्रसंघ ने भी ट्रांस-जोडंन पर अब्दुल्ला के शासन 
को वैध व उचित मान लिया। इस प्रकार ट्रांस-जोडन में श्रमीर अब्दुल्ला द्वारा एक 
ऐसे स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की गई, जो ब्रिटेन के सं रक्षण में था, और जिस पर नियन्त्रण 
रखने का अधिकार राष्ट्रसंघ द्वारा ब्रिटेन को दिया गया था। यह अब्दुल्ला मक्का के 
राजा शरीफ हुसैन का पुत्र और फैजल का भाई था। महायुद्ध के दौरान में जब शरीफ 
हुसैन ने तुर्क सुलतान के विरुद्ध मित्रराष्ट्रों की सहायता करना स्वीकार किया था, तो 
फैजल के समान श्रब्दुल्ला ने भी ग्ररव विद्रोह का नेतृत्व किया था । इसी कारण सीरिया 
आदि के श्ररब लोग उसका आदर करते थे। महायुद्ध की समाप्ति कर इन प्रदेशों की जो 
नई व्यवस्था हुई, उसमें फैजल ने ईराक में श्रपनी सत्ता स्थापित की, ओर श्रब्दुल्ला प 
ट्रांस-जोडेन में । १६४६ तक अब्दुल्ला इस प्रदेश में ब्रिटिश लोगों के ग्राधिपत्य में शासन 
करता रहा। १६४६ में उसने पूर्ण रूप से स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली । ब्रब्दुल्ला के नेतृत्व 
में इस राज्य ने जो उन्नति की, उस पर ग्रागे चलकर प्रकाश डाला जाएगा । 


(४) सोदी श्ररेबिया का राज्य 


महायुद्ध के प्रारम्म होने के समय अरब प्रायद्वीप में जो अनेक छोटे-बड़े राज्य विद्य- 
मान थे, नेज्द का राज्य भी उनमें एक था। वहां के राजा वहाबी सम्प्रदाय के अनुयायी 
थे, और उनके प्रयत्न से ही यह सम्प्रदाय भ्ररब प्रायद्वीप के अनेक प्रदेशों में फेल सका था । 
नेज्द में वहाबियों की इस शक्ति का संस्थापक मुहम्मद इब्न सऊद (१७६५ ६०) था, 
जिस के सम्बन्ध में हम पहले में लिख चुके हैं। नेज्द के ये राजा तुकं सुलतान के 
आधिपत्य को स्वीकार करते थे, यद्यपि अपने राज्य में इनकी आ स्वतन्त्र राजा 
समान थी। महायुद्ध के समय इस राज्य का शासक अब्दुल्ला श्रजाज इब्न सऊद था, 
एक ्रच्छ। शक्तिशाली राजा था। तुकं सुलतान के विरुद्ध अरबों को विद्रोह के लिए प्रेरित 
करने के निमित्त जब म्रंगरेजं ने प्रयत्न प्रारम्भ किया, तो उन्होने भ्रब्दुल अजीज के पास भी 
अपने दूत भेजे (दिसम्बर, १६१ ५) । नेज्द के वहावी राज्य की सहायता प्राप्त करने के 
लिए अंग्रेजी सरकार इस बात के लिए भी तैयार हो गई, कि अब्दुल प्रजीज को अपने राज्य - 
का स्वतन्त्र रांजा स्वीकार कर ले, ्रौर उसे ५,००० पौंड मासिक घनराशि भी प्रदान 
किया करे। पर अंग्रेज लोग केवल अब्दुल ग्रजीज के साथ ही मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करने 
के लिए प्रयत्नशील नहीं थे । मक्का के राजा शरीफ हुसैन के साथ भी उन्होने मैत्री की: 
थी, और उसे भी तुर्क सुलतान के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया था। मक्का 
आर मदीना जैसे महत्त्वपूर्ण तीर्थ-स्थानों का शासक होने के कारण शरीफ हुसैन का यह ' 
ख्याल 4 कि जब ग्ररव तुरक सल्तनत की अधीनता से मुक्त होकर ह प्राप्त 
कर लेगा, तो उसे ही सम्पूर्ण अरब कां राजा बनाया जायगा। १६१६ में उसने झपने को 
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हू 


द्पप एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 

'गरब का राजा' कहना भी शुरू कर दिया था। श्रब्दुल अजीज इस बात को नहीं सह 
सका । साम्प्रदायिक दृष्टि से उसका शरीफ हुसँन से विरोध था। _नेज्द के वहाबी लोग 
समते थे, कि हज्जाज (जिस प्रदेश में मक्का और मदीना स्थित हैं) के लोग इस्लाम की 
वारतविक शिक्षा को भूल गये हैं, और असली मुसलमान नहीं हैं । इसके विपरीत शरीफ 
हुसैन वहाबियों को जंगली और असम्य समझता था। भ्रवा के राष्ट्रीय आन्दोलन में 
शरीफ हुसैन और उसके पुत्र फैजल और अब्दुला जिस ढंग से कतू त्व प्रदर्शित कर रहे थे, 
उसके कारण भ्ररवों पर हज्जाज का प्रमाव बहुत बढ़ गया था। इस दशा में यह स्वा- 
भाविक था, कि अ्रब्दुल श्रजीज उसके प्रति प्रतिस्पर्धा का अनुमव करे, और उसे परास्तं 
कर अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करे। महायुद्ध के दौरान में ही इस प्रतिस्पर्धा के 
चिन्ह प्रकट होने शुरू हो गये थे, पर अंग्रेजों के प्रयत्त के कारण उनमें खुल्लमखुल्ला संघर्ष 
प्रारम्भ नहीं हुआ था। अंग्रेज नहीं चाहते थे, कि हज्जाज और नेज्द के युद्ध के कारण 
श्ररव आ्रान्दोलन में शिथिलता आये । इन दो राजकुलों में अंग्रेजों की दृष्टि में हज्जाज के 
राजा का महत्त्व कहीं अ्रधिक था, बयोंकि ग्ररव ग्रान्दोलन में उसने बहुत कतू त्त्व प्रदर्शित 
किया था। महायुद्ध की समाप्ति पर जब पंलेस्टाइन, ईराक श्रौर सीरिया आदि अरब 
प्रदेशों पर ब्रिटिश और फ्रेञ्च सरकारों का प्रभूत्व स्थापित करते का निश्चय किया गया, 
तो शरीफ हुसँन बहुत नाराज हुआ । उसका विचार था, कि अंग्रेजों ने अरबों के साथ 
धोखा किया है। विविध ग्ररव प्रदेशों के प्रति इस समय मित्रराष्ट्रों की जो नीति थी, 
शरीफ हुसँन ने उसका विरोध किया जिसके कारण अंग्रेज भी उसके खिलाफ हो गये । 


अब्दुल अजीज इब्न सऊद ने इस स्थिति से लाम उठाया । वह चाहता था, कि 
बिविध अरब प्रदेशों पर आक्रमण करके उनको विजय कर ले और अरव प्रायद्वीप में अपने 
विशाल एवं शक्तिशाली राज्य की स्थापना करे। इसी उद्देश्य से उसने उन छोटे-छोटे 
राज्या पर श्राकमण शुरू किये, जो नेज्द के उत्तर में विद्यमान थे । इन राज्यों को जीत 
कर उसने ग्रपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया। अ्रव उसने हज्जाज पर भी आक्रमण किया 
(१९२४) । श रीफ हुसैन के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह नेज्द की वहाबी सेनाओं 
का मुकावला कर सके । वह बहुत बूढ़ा भी हो चुका था । उसने स्वयं राजगही का परि- 
त्याग कर दिया, ग्रौर उसका ज्येष्ठ पुत्र शली (फंजल और श्रब्दुल्ला का बड़ा भाई) हज्जाज 
का राजा बना । पर उसके लिये भी अब्दुल अजीज इब्न सऊद का मुकाविला कर सकना 
कठिन था। बहात्री सेनाग्रं ने हुज्जाज की विजय कर ली । मक्का और मदीना य्रादि 
सव नगर उनकी श्रधीनता में रा गये। हुज्जाज को जीत लेने के कारण नेज्द के सौदी 
राजा की शक्ति वहुत बढ़ गई, और सम्पूर्ण ररव प्रायद्वीप पर उसका प्रम्‌तत्व स्थापित हो 
गया । १६३७ में जिद्दा की सन्धि द्वारा अंग्रेजों ने मी नेज्द के इस विशाल राज्य की मत्ता 
को स्वीकार कर लिया, और अब्दुल श्रजीज इब्त सऊद को नेज्द ग्रौर हज्जाज ग्रादि का 
स्वतन्त्र राजा मान लिया । इस प्रकार सौदी श्ररेविया के शक्तिशाली एवं स्वतन्त्र राज्य 
की स्थापना हुई । अब्दुल अजीज एक योग्य व समझदार राजा था। उसने ईराक, ट्रांस- 
जोर्डन श्रौर सीरिया आदि की विजय के लिये कोई यत्न नहीं किया । ईराक पर फजल 
के और द्राम-जाडन पर श्रव्दुल्ला के शासन को स्वीकार करने के लिये भी वह तैयार हो 
गया, यद्यपि ये दाना उसके शत्रु शरीफ हसँन के पुत्र थे । अरब राष्ट्रीय छ्न की 
उपक्षा कर ईराक और सीरिया य्रादि के प्रदेशों को जिसाढंग से ब्रिटेन और फ्रांस के मेन्डेट 
के अधीन किया गया था, उस पर भी उसने एतराज नहीं किया और श्ररव प्रायद्वीप के 
अपने राज्य से ही वह सन्तुष्ट रहा । a 
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महायुद्ध की समाप्ति पर तुर्क साम्राज्य के पतन के कारण श्ररब प्रदेशों में जो 
विविध राज्य कायम हुए, उनमें सोदी श्ररेबिया सर्वप्रधान था। यही एकमात्र ऐसा ग्ररब 
राज्य था, जो कि पूर्णतया स्वतन्त्र था । ईराक और ट्रांस-जोडंन भी ग्ररब राजाग्रों के 
शासन में थे, पर वे पूर्ण रूप से स्वतन्त्र न होकर अंग्रेजों के ्राधिपत्य में थे। सीरिया 
और लेबेनान के अरब प्रदेश इस समय फ्रांस के प्रभुत्त्व में थे, और पैलेस्टाइन ब्रिटेन के । 
महायुद्ध के समय श्ररबों की राष्ट्रीय भावना को बहुत बल मिला था, वे पूर्णतया 
सफल नहीं हो सकी थी । सौदी ग्ररेविया के रूप में इस समय एक ऐसा स्वतन्त्र अरब 
राज्य अवश्य कायम हो गया था, जिस पर अरब लोग अभिमान कर सकते थे । 


(५) ईजिप्ट 


महायुद्ध से पूर्व ही ईजिप्ट ब्रिटिश प्रभाव और प्रमुत्त्व में श्रा चुका था। इस देश 
पर अंग्रेजों का आधिपत्य किस प्रकार स्थापित हुआ, इस पर पहले प्रकाश डाला जा चुका 
है। पर १६१४ तक भी ईजिप्ट को तुकं साम्राज्य का एक सूबा माना जाता जा, और 
वहां के खदीव सुलतान के ग्राधिपत्य को स्वीकार करते थे । युद्ध के शु होते ही अंग्रेजों ने 
ईजिष्ट से तुकं आधिपत्य का श्रन्त कर दिया, और उसे भ्रपना एक संरक्षित राज्य (प्रोटे- 
क्रेट) बना लिया । क्योंकि ईजिप्ट का ख़दीव हुसैन कामिल तुको का पक्षपाती था, ग्रतः 
उसे पदच्यत करके अहमद फौद को नया खदीव नियुक्त किया गया । युद्ध के समय ग्रग्रेजो 
ने ईजिप्ट की धन व जन शक्ति का तुर्की के विरुद्ध प्रयोग किया, जिससे वहां के लोगों में 
बहुत सन्तोष हुआ । राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना वहां पहले ही विद्यमान थी, युद्ध 
की परिस्थितियों से उसे नया बल मिला, और जगलुल पाशा के नेतृत्व में राष्ट्रीय दल ने 
ईजिप्ट की स्वतंत्रता के लिये संघर्ष प्रारम्भ कर दिया । महायुद्ध को समाप्ति पर जब 
पेरिस में शान्ति परिषद्‌ के ्रधिवेशन शुरू हुए, तो जगलुल पाशा की इच्छा थी कि उसमें 
उपस्थित होकर ईजिप्ट की स्वतन्त्रता के प्रश्‍न wp करे। उसके नेतृत्व में एक 
डेपुटेशन ने पेरिस के लिये प्रस्थान मी कर दिया, पर अंग्रेजों ने जगलुल पाशा और उसके 
साथियों को मार्ग में ही गिरफ्तार कर लिया, और माल्टा में नजरबन्द कर दिया। यह 
समाचार जब ईजिप्ट पहुंचा, तो जनता ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के दमन के 
लिये अंग्रेजों ने ग्रत्यन्त उग्र उपायों का अवलम्बन रा ।* पर ईजिप्ट के विद्रोह ने इतना 
भयंकर रूप धारण कर लिया था, कि श्रन्त में अंग्रेजों ने अनुभव किया कि इस देश में 
शान्ति स्थापित कर सकना तमी सम्मव हो सकेगा, जबकि उसके नेताग्रों के साथ सुलह 
कर ली जायगी । जगलुल पाशा और उसके साथियों को जेल से छोड़ दिया गया, ओर 
लार्ड मिलनर को इस उद्देश्य से ईजिप्ट भेजा गया, ताकि वह वहाँ की परिस्थिति का भली 
भांति ग्रध्ययन कर अपना परामश दे सके 


डं मिलनर ने इङ्गलँण्ड वापस ग्राकर यह्‌ रिपोर्ट दी, कि ईजिप्ट के साथ शीघ्र 
ही एक हेसी सन्धि की व्यवस्था करनी चाहिये, जिसके अनुसार उसे स्वतन्त्रता तो दे दी 
जाए, पर साथ ही बहां ब्रिटिश हितों की रक्षा का भी समुचित प्रबन्ध कर लिया जाए । 
पर अंग्रेज लोग ईजिप्ट में अपने लिये जिन विशेषाधिकारों को प्राप्त करना चाहते 
थे, ईजिप्ट के नेता उनसे सहमत नहीं हुए। एक वार फिर ईजिप्ट और ब्रिटेन में संघर्ष 
प्रारम्भ हो गया। इस समय ईजिप्ट में ब्रिटिश हाई कमीइनर के पद पर जनरल एलेन्व्री 
विराजमान था। स्थिति को दृष्टि में रखकर उसने ब्रिटिश सरकार को यह सूचना दी, 
कि यदि ईजिप्ट की राष्ट्रीय भावनाग्रों को बा के लिये शीघ्र ही सत त कार्य- 
वाही न की गई, तो वहां क्रान्ति होने में देर नहीं है। एलेन्बी के परामश के भ्रनुसार 
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६६० एशिया (दक्षिण-पूर्वी) का आधुनिक इतिहास 


, १६२२ में ब्रिटिश सरकार ने ईजिप्ट के साथ एक समझोता कर लिया, जिसके | 
पर र स्वीकार किया गया कि ईजिप्ट एक स्वाधीन राज्य है, और उस पर से 
ब्रिटिश प्रभव तथा संरक्षण का श्रन्त किया जाता है। पर स्वेज नहर के क्षेत्र में ब्रिटिश 
हितों को दृष्टि में रखते हुए यह ्रावश्यक है, कि (१) स्वेज के क्षेत्र में एक ब्रिटिश सेना 
विद्यमान रहे, (२) ईजिप्ट में अंग्रेजों और श्रन्य विदेशियों के जो हित हैं, उनकी रक्षा | 
की उत्तरदायिता ब्रिटेन पर रहे, (३) कोई श्रन्य राज्य ईजिप्ट पर श्राक्रमण कर उसे 
ग्रपनी ्रधीनता में न ला सके, इसकी जिम्मेदारी भी ब्रिटेन पर रहे, और (४) सूडान 
'पहले के समान ही ब्रिटेन की संरक्षा में रहे। 


इजिप्ट के राष्ट्रीय नेता इस व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं थे। पर ब्रिटेन की सैनिक 
शक्ति का मुकाबिला कर सकना भी उनके लिये कठिन था । विवश होकर उन्होंने इसे 
स्वीकार कर लिया । इसी समय (१६२३) ईजिप्ट के लिए एक नये संविधान का निर्माण 
किया गया, जिसके अनुसार वहां पालियामेन्ट और उसके प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल 
की व्यवस्था की गई। १६२३ में ही ईजिप्ट की पालियामेंट का चुनाव हुग्ना, जिसमें 
राष्ट्रीय दल (वफ्द) की विजय हुई, और उसका नेता जगलुल पाशा प्रधानमंत्री के पद पर 
अधिष्ठित हुआ । पर यह ध्यान में रखना चाहिए, कि ईजिप्ट श्रमी पूर्ण रूप से स्वाधीन 
नहीं हुआ था । यद्यपि उसके राजा अहमद फोद ने अब सुलतान का पद प्राप्त कर लिया 
था, श्रौर वहां पालियामेंट तथा उसके प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल का भी निर्माण हो गया 
था, पर अंग्रेजों का प्रमुत्त्व श्रव तक भी ईजिप्ट पर विद्यमान था । अपनी स्वाधीनता के 
लिये ईजिप्ट ने जो संघर्ष किये, उन पर हम अगले अध्याय में प्रकाश डालेंगे । 
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बयालीसवां ग्रघ्याय 
दो महायुद्धं के बीच का काल (१६१८-१६३६) 
(१) पश्चिमी एशिया प्रगति के पथ पर 


नवम्बर, १९१८ में बीसवीं सदी के प्रथम महायुद्ध का ग्रन्त हुआ था, ग्रौर सित- 
म्बर, १६३९ में इस सदी के द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्म हुआ। संसार के आधुनिक 
इतिहास में इन दो महायुद्धों के बीच के २१ साल बड़े महत्त्व के हैं। इस काल में रूस में 
कम्युनिस्ट व्यवस्था की स्थापना हुई, और उन्नीसवीं सदी के मध्यभाग में कारलं मार्क्स 
द्वारा समाजवाद की जिस नई विचार-सरणी का प्रतिपादन किया गया था, रूस जैसे विशाल 
देश में उसे क्रियान्वित किया गया । श्रन्य देशों में भी कम्युनिस्ट पाटयां जोर पकड़ने 
लगीं । साथ ही इसी काल में जर्मनी में नाजीज्म और इटली में फंसिज्म का बिकास हुआ, 
और पूर्वी यूरोप के अनेक देशों ने जर्मनी और इटली का ग्रनुकरण कर फॅसिस्ट या नाजी 
पद्धति को अपनाया । कम्युनिज्म और फँसिज्म दोनों ही पुराने ढंग के लोकतन्त्रवाद के 
विरोधी थे, और उसके स्थान पर एक नई सामाजिक, ग्राथिक तथा राजनीतिक व्यवस्था 
को स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील थे | दोनों पद्धतियों में उस ढंग के लोकतन्त्रवाद 
के लिये कोई स्थात नहीं था, जिसका प्रारम्म फ्रांस की राज्यक्रांति (१७८९) द्वारा क्रिया 
गया था। 


परिचिमी एशिया के इतिहास में भी दो महायुद्धों के बीच के इन २१ वर्षो का बहुत 

महत्त्व है। ये प्रदेश भी कम्युनिज्म श्रौर फँसिज्म की नई विचार-सरणियों से सर्वथा 
अ्रछूते नहीं रह सके । पर इनमें प्रधानतया उत प्रवृत्तियों ने जोर पकड़ा, जो कि यूरोप मे 
उन्नीसवीं सदी में क्रियान्वित हो चुकी थीं । ये प्रवृत्तियां राष्ट्रीयता और लोकतन्त्रवाद 
की थीं । प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) के परिणामस्वरूप तक साम्राज्य का ग्रन्त हो गया 
था, और उसके स्थान पर ग्रनेक नये राज्यों की स्थापना हुई थी । ईराक, सीरिया, लेब- 
नान और पँलेस्टाइन श्रादि के ये नये राज्य पूर्णतया राष्ट्रीयता के सिद्धान्त पर आ्राश्चित 
नहीं थे, और न इनमें लोकतन्त्रवाद के अनुरूप सरकारों का ही निर्माण किया गया था। 
ब्रिटेन और फ्रांस का इन पर श्राधिपत्य तथा नियन्त्रण कायम था, और यह बात युग की 
नई प्रवृत्तियों के ग्रनुरूप नहीं थी । की.-झान्ति डा परिषद्‌ और राष्ट्रसंघ द्वारा इन 
राज्यों के सम्बन्ध मे जो व्यवस्था की 'शई थी, उनसे न वहां के निवासियों की राष्ट्रीय 
आकांक्षाएं पूर्ण होती थीं, और न वहां को जनता को स्वशासन के अविकार ही प्राप्त होते 
। अतः यह स्वाभाविक था, कि पश्चिमी एरिया के निवासी इस व्यवस्था का विरोध 
करने के लिये तत्पर हों, और ऐसे राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हों, 

जिनकी सरकारों का निर्माण लोकतन्त्रवाद के भ्रनुरूय हुआ हो । 

` इन्हीं प्रयत के कारण दो महायुद्धों के बीच के इन इक्कीस वर्षों में तुर्की में लोक- 
तन्त्र रिपब्लिक कायम हुई, ईजिप्ट ते स्वतन्त्रता प्राप्त की, लेबनान श्रौर सीरिया फच 


प्रभाव तथा प्रमृतत्व से मुक्त हुए, और ईराक ब्रिटिश प्रभुत्त्व;से । इस अध्याय में पश्चिमी 
एशिया के विविघ राज्यों की इसी प्रगति पर विचार किया जायगा । 
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६६२ एशिया (परिचिमी श्रौर दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


(२) तुको में लोकतन्त्र शासन की स्थापना 


महायुद्ध में परास्त हो जाने के कारण तुर्की का सुलतान मुहम्मद र छठा समभत्ता 
था, कि मित्र राष्ट्रों ढ्वारा सन्धि की जो शत पेश की गई थीं, उन्हें स्वीकार कर | 
लेने के ्रतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। इसीलिए उसने सेब्र की सन्धि को स्वीकार 
कर लेने में ही अपना हित समझा था । पर तुर्की के राष्ट्रीय नेताओं का यह विचार नहीं 
था। कमाल पाशा के नेतृत्व में उन्होंने सेब्र की सन्धि का विरोध करना शुरू किया। 
सितम्बर, १६१६ में कमाल पाशा और उसके साथियों ने सिवास नामक स्थान पर 
अखिल तुक कांग्रेस का संगठन किया, जिसमें सेब्र की सन्धि का प्रतिरोध करने के लिए 
एक स्वतन्त्र सरकार भी बना ली गई। कमाल पाशा की इस स्वतन्त्र व समानान्तर सर- 
कार ने यह घोषणा की, कि सेत्र की सन्धि उसे स्वीकार्य नहीं है, और ग्रीस तथा इटली 
आदि ते तुर्की के जिन प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है, उन्हें वापस 
लिया जायगा । इसीलिए इस सरकार ने इन राज्यों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी । सुलतान | 
इस समय पूरी तरह से मित्र-राष्ट्रों के हाथों में था । उसने उद्घोषित किया, कि कमाल | 
पाशा की सरकार के कार्यों से तुर्की की न्याय्य एवं वैध सरकार किसी भी प्रकार सहमत 
नही है, श्रोर प्रत्येक राजभक्त तुकं का यह कर्तव्य है कि वह सुलतान का साथ दे। पर | 
कमाल पाशा के वीर कार्यो के कारण तुकं जनता उसे अपना नेता मानने लगी थी, और 
` उसके कार्यो के प्रति सहानुभूति रखती थी। नई सरकारने ग्रीस और इटली के विरुद्ध 
युद्ध को जारी रखा। इटली की सरकार तो नई तुर्क सरकार के खिलाफ युद्ध को देर तक 
जारी नहीं रख सको, पर ग्रीक सेनाग्रों ने उसके विरुद्ध लड़ते हुए ग्रनेतोलिया में प्रवेश 
कर लिया। उसंका प्रयत्न था, कि कमाल पाशा की सरकार की राजधानी श्रन्कोरा को 
जीत कर नई का का अन्त कर दिया जाए। पर इस्मत नामक तुर्क सेनापति ने इनोनू 
के रणक्षेत्र में ग्रीक सेनाओं को बुरी तरह से परास्त किया । ग्रीस की इस पराजय के 
कारण फ्रांस और ब्रिटेन को यह मली-मांति समझ में ग्रा गया, कि तुर्की की वास्तविक 
राजशक्ति श्रव सुलतान मुहम्मद छठे के हाथों में न होकर कमाल पाशा की नई सरकार 
: के पास है, और उससे सुलह कर लेने में ही सब का हित है। इसी उद्देश्य से स्विट्जर- 
लैण्ड के श्रन्यतम नगर लोजान में एक कान्फरेन्स का श्रायोजन किया गया । 


___ लोज़ान कान्फरेन्स के शुरू होने से पहले ही १६२२ में सुलतान मुहम्मद छठा 
अपने देश को छोड़कर वाहर चला गया, और कुछ समय बाद अक्टूबर, १९२३ में कमाल 
पाशा ह उसके साथियों ने तुर्की में रिपब्लिकन शासन की स्थापना कर दी । सारे देश से 
प्रतिनिधि निर्वाचित कराके एक ग्रांड एसेम्बली का निर्माण किया गया, जिसमें सर्वसम्मति 
से यह निश्चय हुआ कि तुर्की में रिपब्लिकन शासन कायम किया जाए, और मुस्तफा 
कमाल पाशा उसके प्रथम राष्ट्रपति हों । लोकमत को दृष्टि में रखते हुए यह भी ब्यवस्था 
की गई, कि यद्यपि सुलतान मुहम्मद छठे का देश के शासन से कोई सम्बन्ध न रहे, पर 
उक्ष खलीफा के पद पर रहने दिया जाय । पर तुर्की में क्रान्तिकारी व प्रगतिशील विचार 
इतनी तेजी से बल पकड़ रहे थे, कि मार्च, १६२४ में खिलाफत का अन्त कर देने का भी 
निर्णय कर लिया गया । शासन को धर्म से सर्वथा पृथक्‌ कर दिया गया, और पुराने 


शासन में काजियों को न्‍्याय-सम्वन्धी जो अधिकार प्राप्त थे, वे सब उनसे छीन लिये 
गये । 


| एप्रिल, १९२४ में तुर्की के लिये नये संविधान का निर्माण कि 
| ए तुव या गया, जिसकी 
मुख्य वातें निम्नलिखित थीं--(१) राज्य की प्रभुत्त्व-शक्ति जनता में निहित है। श्रतः 
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दो महायुद्धों के बीच का काल (१६१८-१६३९) ६९३ 


जनता के वोटों द्वारा एक राष्ट्रीय समा (नेशनल एसेम्बली) का निर्वाचन किया जाए, 
जो देश की पालियामेंट हो। इस पालियामेंट में केवल एक सदन हो, जिसके सब 
सदस्य सीधे मतदाता्रों द्वारा चुने जाया करें। प्रति छः मास में एक बार इस सभा का 
अधिवेशन किया जाया करे। राष्ट्रीय समा द्वारा ही तुर्की के राष्ट्रपति का भी निर्वाचन 
किया जाए। (२) राष्ट्रीय समा के सदस्यों में से राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की नियुक्ति करे, 
श्रौर मन्त्रिमन्डल के अन्य सदस्यों का चयन प्रधान-मन्त्री द्वारा किया जाए। प्रधात-मन्त्री 
और मन्त्रिमण्डल के सव सदस्य राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी हों, और तभी तक 
अपने पदों पर रह सकें, जब तक कि राष्ट्रीय समा का विश्वास उन्हें प्राप्त रहें । इसमें 
सन्देह नहीं, कि तुर्की का यह संविधान पूर्णतया लोकतन्त्रवाद के अनुकूल था । रिपब्लिक 
की स्थापना कंरके मुस्तफा कमाल पाशा ने अपनी पार्टी का पुन:संगठन किया । यह पार्टी 
रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी कहाती थी, और सर्वसाधारण जनता इसे बहुत मानती थी । 
इसी कारण १६२४ और उसके बाद के निर्वाचनों में इस पार्टी को राष्ट्रीय समा में बहुत 
बड़ा बहुमत प्राप्त हुआ, और कमाल पाशा नये विचारों के अनुसार देश का पुनःनिर्माण 
कर सकने में समर्थ हुआ । 


रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ने तुर्की के सामाजिक, ्राथिक और राजनीतिक जीवन 
में जो अनेक क्रान्तिकारी परिवतंन किये, वे ध्यान देने योग्य हैँ-(१) धामिक व साम्प्र- 
दायिक शिक्षा की जो संस्थाएं तुर्की में विद्यमान थीं, १६२४ में उन्हें बन्द कर दिय। गया। 
उनके स्थान पर ऐसे शिक्षणालय कायम किये गये, जो नये ढंग के थे, और जिनके धर्मनिर- 
पेक्ष वातावरण में नये ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी | इसी साल यह मी निर्णय 
किया गया, कि काजियों से न्याय-सम्बन्धी सब अ्रधिकार छीन लिये जाएं । (२) १६२४ 
के एक कानून के अनुसार तुर्की टोपी (फेज) और पगड़ी का पहनना कानून को इष्टि मे 
अपराध घोषित कर दिया गया। इनके बजायं यूरोपियन ढंग का टोप सिर पर धारण 
करने की ग्राज्ञा दी गई । सरकार चाहती थी, कि तुर्क लोग यूरोपियन पोशाक पहना करे 
और पाश्चात्य ढंग से रहा करें । पुराने जमाने के सब चिन्हों को वह्‌ जड़ से नष्ट कर देने 
के लिये उत्सुक थी। तुर्की में मुस्लिम दरवेशों के जो अनेक सम्प्रदाय थे ओर जिनके 
कारण तुर्क जनता पर इस्लाम का बहुत प्रमाव था, उन्हें री १६२१ में ही एक कानून 
के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। (३) अब तक तुकी में जो कानून प्रचलित थे, उनका 
आधार शरायत थी। इनके स्थान पर १६२६ में नये कानून जारी किये र । दीवानी 
कानून के लिये स्विस कानूनों का, फौजदारी कानून के लिये इटालियन कानूनों का र 
व्यापार-सम्बन्धी कानूनों के लिये जमन कानून का ग्रनुसरण किया गया। नये कानूनों के 
अनुसार बहुविवाह भ्रवैध हो गया, यद्यपि तलाक की प्रथा कायम रही । १६२६ में तुर्की 
ने मुस्लिम कैलेण्डर के स्थान पर यूरोप के ज्याजियन कलेण्डर को अपनाया, और शुक्तः 
वार के बजाय रविवार की छुट्री रखते की व्यवस्था की। (४) अब तक तुर्की भाषा अरबी 
लिपि में लिखी जाती थी। १६२५ में यह व्यवस्था की गई, कि अरबी लिपि के स्थान 
पर रोमन लिपि को अपताया जाए। (५) यह व्यवस्था की गई, कि कोई स्त्री बुरका न 
ओढ़ सके और परदा न करे । १९३४ में स्त्रियों को वोट का अधिकार भी दे दिया गया, 
जिसके कारण १६३४ के चुनाव में १५ स्त्रियां भी राष्ट्रीय सभा के सदस्य से रूप में 
निर्वाचित हुईं। 3 

नई तुकं सरकार अपने देश को एक राष्ट्रीय राज्य बनाना चाहत र । कमाल 
पाशा का मन्तव्य था, कि जो लोग तुर्की में रहते हों, तुर्क भाषा बोलते हों श्रौर तुर्क 
राष्ट्रीय ्रादशों को स्वीकार करते हों, वे सब तुर्की के नागरिक होने चाहिये, और धर्म 


FR In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ct. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६९४ एशिया (परिचिमी और दक्षिणी) का श्राधुनिक इतिहास 

तथा नसल का कोई भेद न रख कर उन सबको तुर्क मानना a Rao । अरब तक तुर्की के 
राज्य का आधार इस्लाम था, पर कमाल पाशा तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष तुर्क राष्ट्र 

बनाना चाहता था । इसी कारण वह उन सब चिन्हों को नष्ट करने के लिये प्रयत्नशील 

था, जिनका सम्बन्ध इस्लाम से था। साथ ही, वह तुर्की को एक यूरोपियन राज्य बना 
देने के लिये भी उत्सुक था । उसका विचार था, कि जिस प्रकार पोलैण्ड, फ्रांस तथा 
ग्रीस श्रादि यूरोपियन राज्य हैं, उनकी सभ्यता व संस्कृति बहुत कुछ एकसरश हैं उनकी 

लिपि एक है, और उनकी पोशाक तथा रहन-सहन एक हैं; इसी तरह भाषा का भेद रहते 

हुए भी लिपि, पोशाक, रहन-सहन आर संस्कृति आदि की दष्टि से तुर्की को पूर्णतया 

यूरोपियन हो जाना चाहिये । वह चाहता था, कि तुर्की की गिनती ईराक, सीरिया आदि 

पिछड़े हुए श्ररब देशों के साथ न करके ग्रीस, पोलैण्ड, फ्रांस आदि यू रोपियन राज्यों में 

की जाया करे। इसी कारण उसने इस बात पर कोई एतराज नहीं किया, कि पैलेस्टाइन, 

इराक श्रादि को तुर्की से पृथक्‌ कर दिया जाए। वह समझता वा कि इन देशों की संस्क्रि 

{भिन्न है, तः इनका तुर्की से पृथक्‌ रहना ही सही है। एक आधुनिक राष्ट्रीय रिपब्लिक, 
के रूप में तुर्की का विकास तमी सम्भव है, जब उसमें कोई ऐसा प्रदेश शामिल न रहे, 

जो भाषा आदि की इष्टि से पूर्णतया तुर्क न हो। कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की ने 

ग्राइचर्यजनक उन्नति की । वह तुर्की जो महायुद्ध के समय तक यूरोप का अत्यन्त पिछड़ा 

हुआ देश समझा जाता था, श्रब उन्नति के मार्ग पर तेजी के साथ अग्रसर होने लगा। 


लोजान की कान्फरेन्स वारा तुर्की की रिपब्लिकन सरकार के साथ जो नई सन्धि 
(१६२३) की गई, उसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं--(१) तुर्की को एक सम्पूर्ण-प्र मु 
ततव-सम्पन्न गणराज्य के रूप में स्वीकृत कर लिया गया । (२) यह निर्णय हुआ, कि महा- 
युद्ध में जमनी का पक्ष लेने के कारण सेत्र की सन्धि द्वारा हरजाने के रूप में जो धन- 
राशि तुर्की ने मित्रराष्ट्र को प्रदान करनी थी, उसकी अदायगी को रह कर दिया जाए। 
(३) तुकं सुलतान द्वारा जो कर्ज विदेशी राज्यों से लिये गये थे, उनके केवल एक अंश 
की अदायगी की जिम्मेदारी ही नई सरकार पर रखी गई। बाद में १६४७ में इस देन- 
दारी को भी रह कर दिया गया। (४) यूरोप में पूर्वी थेस का प्रदेश तुर्की को दिया 
गया, श्रर स्मर्ना पर मी उसके श्रधिकार को स्वीकृत किया गया । (५) श्रनेतोलिया और 
ग्डेलिया के जो प्रदेश सेब्र की सन्धि द्वारा तुर्की से लेकर इटली को दिये गये थे, वे पुनः 
तुर्की को प्रदान किये गये । (६) एशिया में सीलीसिया के प्रदेश को फ्रांस के मैन्डेट में 
दिया जाने का निश्चय हुआ था, उसे अब तुर्की को दे दिया गया । (७) प्र 
तुर्की का अधिकार स्वीकार किया गया, ओर यह निश्‍चय हुआ कि ईराक र हान 
की सीमा का निर्धारण राष्ट्र-संघ द्वारा किया जाए। (८) बोस्पोरस ग्रौर डार्डनल्स के 
जलडमरू-मध्यों पर राजनीतिक ष्टि से तुर्की का भ्रधिकार स्वीकार किया गया, यद्यपि 
तुर्की वहां कोई किलाबन्दी नहीं कर सकता था। लोजान की इस सॉन्ध के कारण तुर्की 
का राज्य पहले की तूलना में बहुत बड़ा हो गया, भ्रौर उसकी जनसंख्या भी एक करोड़ 
तीस लाख के लगमग हो गई। सेब्र की सन्धि को पूर्णतया नष्ट करके उसके स्थान पर 


ला सन्धि करना अन्तरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में कमाल पाशा की मारी 


पर तुर्की नेता लोजान की सन्धि से मी पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं ये दोस्पोरस और 
डाडेनल्स के जलडमरू-मध्यों के सम्बन्ध में किसी मी प्रकार का सीय नियन्त्रण 
उन्हें श्रपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता तथा गौरव के प्रतिकूल प्रतीत होता था । इसीलिये 
१६३६ में मोन्त्रो के समफोते द्वारा यह निश्चय किया गया, कि इस क्षेत्र में तुर्की अपनी 
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दो महायुद्धों के बीच का काल (१९१८-१९३६) ६९५ 


इच्छानुसार किलाबन्दी कर सके, और उसे यह भी ्रधिकार हो कि युद्ध के अवसर पर 
उभय पक्ष के जंगी जहाजों का इस जल-मार्ग से श्राना-जाना रोक सके । इस समभौते का 
यह परिणाम हुआ, कि तुर्की के श्रान्तरिक क्षेत्रों में (स्थल तथा जल दोनों क्षेत्रों) में 
किसी अन्य देश का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या नियन्त्रण नहीं रह गया । 


कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की ने असाधारण उन्नति की। महायुद्ध में परास्त 
हो जाने के कारण जिस प्रकार के श्राथिक- व श्रन्य संकटों का सामना जर्मनी और 
आस्ट्रिया को करना पड़ा था, वैसा तुर्की को नहीं करना पड़ा । राज्यक्रान्ति द्वारा तुर्की में 
केवल सुलतान के स्वेच्छाचारी व निरंकुश शासन का ही अन्त नहीं हुआ, अपितु साथ 
ही वह एक प्रगतिशील श्राधुनिक राष्ट्र के रूप में भी परिणत हो गया । इस समय से तुर्की 
की गणना यूरोप के राज्यों में होने लगी, और उसका स्वरूप पड़ौस के अरब राज्यों से 
बहुत भिन्न हो गया । 


(३) पलेस्टाइन ग्रौर यहुदियों की समस्या 


महायुद्ध की समाप्ति पर पैलेस्टाइन का प्रदेश राष्ट्रसंघ के मेन्डेट द्वारा ब्रिटेन के 
सुपुदं किया गया था । उस समय इस प्रदेश की कुल जनसंख्या ७,७०,००० के लगसग थी, 
जिसमें किऽ ३,००० यहूदी, ६,०००,००० मुस्लिम अरब, और ६३,००० ऐसे अरब थे 
जिन्होंनेकि ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था । राष्ट्रसंघ के मॅन्डेन्ट के अधीन पैलेस्टा- 
इन के शासन की जो व्यवस्था ब्रिटिश सरकार ने की थी, उसका उल्लेख पिछले अध्याय में ' 
किया जा चुका है । अरब लोग इस व्यवस्था से ्रसन्तुष्ट थे, क्योंकि इससे उनकी राष्ट्रीय 
आकांक्षाग्रों की पूर्ति नहीं होती थी, और यहुदियों तथा ईसाइयों को उनकी जनसंख्या 
की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त हो गये थे । इसी कारणः १६२६ में उन्होंने पेलेस्टाइन 
में विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया, जिसका उद्देश्य अपने देश में यहूदियों को बढ़ती हुई 
ग्ोबादी और प्रभाव का विरोध करना था। ग्ररबों ने यहुदियों पर जो हमले इस समय 
किये, उनमें १३३ यहूदी जान से मारे गये और उनकी छः बस्तियां पुरी तरह से नष्ट कर 
दी गई । कहीं-कहीं यहूदियों ने भी अरबों का डट कर मुकाबिला किया, जिसके कारण 
| अरब मारे गये, और एक मस्जिद भी भ्रष्ट कर दी गई। इस समय स्थिति ने इतना 
गम्भीर रूप धारण कर लिया था, कि ब्रिटिश सरकार को अपने जंगी जहाज और वायु- 
यान तक पँलेस्टाइन भेजने की ्रावश्यकता पड़ गई थी। यद्यपि सँन्यशक्ति का उपयोग 
कर ब्रिटेन अरब विद्रोह को शान्त करने में समर्थ हो गया, पर व पैलेस्टाइन की 
समस्या हल नहीं हुई। श्ररब लोगों की मुख्य शिकायतें निम्नलिखित र यहूदी 
लोग पैलेस्टाइन में अ्रमर्यादित रूप से जमीन खरीद हा थे। कृषि-योग्य भूमि की वहां 
पहले ही कमी थी । यहूदियों के पास धन की कमी नहीं थी, और वे बड़े परिमाण में 
जमीन खरीदने में तत्पर थे। श्ररबों को मय था, कि शीघ्र ही सब कृषि-योग्य भूमि उनके 
हाथों से निकल कर यहूदियों के पास चली जायगी। (२) 2 0 में यहूदियों की 
आबादी निरन्तर बढ़ती जा रही थी। १६२२ के मुकाबिले में १६३० में उनकी ग्राबादी 
दुगने के लगभग हो गई थी । यदि पैलेस्टाइन में आकर बसने वाले ये यहूदी लोग इस ढंग 
के होते, जो वहां बड़ी मात्रा में पूंजी लगाकर औद्योगिक उन्नति पर या तो शायद, 
अरबों को खास एतराज न होता। पर बहुसंख्यक यहूदी ऐसे थे, जो , रूस और 
रूमानिया से आये थे, और जो सम्पन्न न होकर साधारण किसान और मजदूर थे। 
यूरोप और अमेरिका के धनी बहु दी इनकी पीठ पर थे, और उनसे सहायता प्राप्त कर ये 
वैलेस्टाइन में खेती की जमीन और छोटे-छोटे कारोबारों को खरीदने में तत्पर थे। यहे 
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६६६ एशिया (पश्चिमी ्रौर दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


अरबों को बहुत श्रनुचित प्रतीत होती थी। (३) यूरोप और अमेरिका के सम्पन्न 
क विश्व यहूदी संघ (बल्डं जिग्रोनिस्ट आगंनिजेशन) संगठित किया हुआ्ा 
'था, जिसका उद्देश्य यह था कि पैलेस्टाइन को यहूदियों का राष्ट्रीय राज्य बना दिया जाए, 
और वहां उन सब यहूदियों को बसा दिया जाए, जो यूरोप के विविध राज्यों कौ. राष्ट्रीय 
नीति के कारण बेघरबार होते जा रहे थे। इस संघ की ओर से निर्धन यहुदियों को 
वैलेस्टाइन पहुँचने के लिये मागे व्यय ्रौर वहां बसने के लिये ग्राथिक सहायता दी जाती 
थी । ग्ररब लोग अनुभव करते थे, कि यहूदियों के बड़ी संख्या में पैलेस्टाइन में बस जाने 
का परिणाम यह होगा, कि यह प्रदेश धीरे-धीरे श्ररब न रह कर यहूदी बन जायगा। 
(४) बहुत बड़ी संख्या में यहूदियों के श्रागमन के कारण पैलेस्टाइन में साम्प्रदायिक 
समस्या भी विकट रूप धारण करने लग गई थी । जेरुसलम में एक दीवार है, जिसे यहूदी 
लोग पवित्र मानते हैं । इसके समीप ही खलीफा उमर की मस्जिद है, जो मुसलमानों की 
दृष्टि में अत्यधिक महत्त्व रखती है। यहूदी लोग अपनी दीवार के सामने पूजा के लिये 
एकत्र होते थे, और मुसलमान लोग खलीफा उमर की मस्जिद में । यह सर्वथा स्वाभाविक 
था, कि अ्रपनी-अपनी पूजा के लिए एक दूसरे के इतने समीप एकत्र होने पर यहूदियों और 
मुसलमानों में संघर्ष व झगड़ा प्रारम्भ हो । 


ब्रिटिश सरकार ने पैलेस्टाइन की इन समस्याग्रों को हल करने के लिये अनेक 

h उद्योग किये। यहूदियों ढवारा पूजित होने वालो दीवार के मामले पर विचार करने के 
|| लिये एक कमीशन की नियुक्ति की गई। १६३१ में दोनों पक्षों की बात सुनकर उसने यह 
| फैसला किया कि यह दीवार और इसके साथ का चवूतरा मुसलमानों की सम्पत्ति है, पर 
; । यहुदियों को ्रवसर दिया जाना चाहिये कि वे वहां जाकर पूजा कर सकें। कमीशन की 
| सिफारिश के अनुसार पैलेस्टाइन के ब्रिटिश हाई कमिशनर ने दीवार और चवूतरे पर 
|| मुसलमानों का कब्जा करा दिया, और यहूदियों की पूजा के लिए समय नियत कर दिया। 


वैलेस्टाइन में यहूदियों के बसने के खिलाफ श्ररब लोगों में जो उग्र भावना थी, 

उससे विवश होकर १६३० में ब्रिटिश सरकार ने सामयिक खूप से यहूदियों का।वहां प्रवेश 
रोक दिया, और सारी समस्या पर विचार करने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की, 
जिसका अध्यक्ष सर जान सिम्पसन को बनाया गया। सब बातों पर विचार करके इस 
कमीशन ने यह रिपोर्ट दी, कि यहूदियों को बड़ी संख्या में पैलेस्टाइन में बसाने के कारण 
वहां के भ्ररब लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा है, और २,५०,००० एकड़ कृषियोग्य भूमि 
अरबों के हाथों से निकल कर यहूदियों के पास चली गई है। इस रिपोर्ट को इष्टि में रख 
कर ब्रिटिश सरकार ने पैलेस्टाइन में यहूदियों के प्रवेश को श्रनिश्चित समय के लिये रोक 
दिया । यह स्वाभाविक था, कि अरब लोग इससे सन्तोष अनुभव करें। पर यहुदियों को 
इससे बहुत नाराजगी हुई। उन्होंने इसके खिलाफ श्रान्दोलन शुरू कर दिया, और ब्रिटिश 
सरकार के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि वह विश्व यहूदी-संघ के विरोध की उपेक्षा कर 
सके । विश्‍व य हूदी-संघ राष्ट्रसंघ कें मैन्डेट की दुहाई देकर यह कह रहा था, कि मेन्डेट 
की शर्तों के अनुसार ब्रिटिश सरकार के लिए यह श्रावश्यक है, कि वह पैलेस्टाइन में 
यहूदियों के लिये एक नेशनल होम का निर्माण करे। उनके पैलेस्टाइन में प्रवेश को रोक 
देने से यह्‌ नेशनल होम कँसे बन सकता है । विशव य हूदी-संघ के विरोध के कारण १६३२ 

आ सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन किया, और यह्‌ व्यवस्था की, कि (१) जो 

यहूदी १०,००० रुपये साथ लाकर पैलेस्टाइन में बसना चाहे, उसे वहां प्रविष्ट होते 

र पूर्ण स्वतन्त्रता हो। र जो यहूदी इतना रुपया न ला सकें, और मजदूरी की तलाश 

पलेस्टाइन आना चाहें, उनकी मासिक संख्या नियत कर दी जाए। 
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१६३२ की इस व्यवस्था से अरब लोग बहुत श्रसंतुष्ट हुए, पर ब्रिटेन की शक्ति 
के सम्मुख वे असहाय थे। श्रव सम्पन्न एवं धनी यहुदी लोग अच्छी बड़ी संख्या. में 
पैलेस्टाइन आकर बसने लगे, और गरीब यहूदी भी प्रति मास वहां के यहूदियों को 
आवादी में वृद्धि करने लगे। इसी कारण १६३७ तक पँलेस्टाइन में यहूदियों की संख्या 
चार लाख से भी श्रविक हो गई, और वहां की कुल श्राबादी में वे ३५ प्रतिशत हो गये । 
समृद्धि की इष्टि से श्ररब लोग यहूदियों की तुलना में नगण्य थे। अब पैलेस्टाइन में दो 
अलग-अलग दुनिया बन गई थीं, एक यहूदियों की श्रौर दूसरी अरबों की। एक देश में 
एक साथ निवास करते हुए भी वे एक दूसरे के लिये परदेसियों के समान थे। धन वैमव 
के कारण यहूदी लोग बड़े नगरों में निवास करते थे, और उनकी सम्पत्ति द्वारा जेरुसलम, 
जाफूफा, हैफा आदि नगरों का कायाकल्प हो गया था । श्ररब लोगों का निवास प्रायः 
देहातों में था, जहां वे गरीबी के साथ जीवन बिताने के लिये विवश थे। इस श्रवस्या में 
यह स्वाभाविक था, कि अरव लोग ग्रसन्तोष एवं बेचैनी भ्रनुमव करने लगें। १६३५ के 
बाद उनके राष्ट्रीय आन्दोलन ने फिर जोर पकड़ना शुरू किया। इस समय अरबों ने 
ब्रिटिश सरकार के सम्मुख ये मांगें पेश की--(१) लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के श्रनुसार 
पैलेस्टाइन के शासन का पुनःसंगठन किया जाय। (२) यह कानून बनाया जाय, क कोई 
यहुदी पैलेस्टाइन में जमीन न खरीद सके । (३) भविष्य में पैलेस्टाइन में यहूदियों के प्रवेश 
को पूर्णतया रोक दिया जाय, और (४) ऐसी व्यवस्था की जाय, जिससे कि गरीब श्ररब 
किसान कजे से मुक्त होकर यहूदी साहुकारों के झिकञ्जे से मुक्त हो सके । 


ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । इस पर 
अरबों ने फिर हिंसात्मक उपायों का ग्रवलम्बन किया । जगह-जगह पर दंगे हुए, और 
| अफसरों तथा यहूदियों पर हमले प्रारम्भ हो गये । ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह 
का दमन करने के लिये उग्र उपायों का प्रयोग किया | ८०० के लगभग अरब श्रग्रज सिपा- 
हियों की गोलियों के शिकार हुए । अरबों द्वारा जो लोग मारे गये, उनकी संख्या १०८ 
थी, जिनमें ८० यहूदी और रे अंग्रेज थे। दंगों और विद्रोह के कारण स्थिति इतनी 
गम्भीर हो गई थी, कि नवम्बर, १६३६ में पैलेस्टाइन की समस्या पर विचार करने के 
लिये ब्रिटिश सरकार ने एक नये कमीशन की नियुक्ति की, जिसका श्रध्यक्ष लाड पील को 
बनाया गया । पील कमीशन ने पैलेस्टाइन जाकर वहां की समस्या का गम्भीरतापूवेक 
अध्ययन किया, और यह निष्कर्ष निकाला कि अरबों और यहूदियों में किसी मी प्रकार 
समभौता हो सकना सम्भव नहीं है। श्ररबों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं और यहूदियों को 
पैलेस्टाइन में अपना पृथक्‌ व स्वतन्त्र राज्य बनाने -की ्रमिलाषा में किर. भी प्रकार से 


` सामञ्जस्य स्थापित कर सकता क्रियात्मक नहीं है । अतः यह उचित होगा, कि पैलेस्टाइन 


५ 2० ङ इदी राज्य--इसमें पैलेस्टाइन 
को तीन भागों में विमक्त कर दिया जाय--(१) यहूदी साज्य--इसम प्‌ 
के उन प्रदेशों को शामिल किया जाए, जहाँ यहूदी लोग अच्छी बड़ी संख्या में निवास gt 


हैं। समुद्रतट के साथ-साथ के वे प्रदेश इसमें रखे गये थे, जिनमें यहूदी लोगों की संख्या: 


कुल आबादी की ५३:४ प्रतिशत थी । (२) श्ररब राज्य--इसमें पैलेस्टाइन के उन प्रदेशों 
को अन्तगंत सा जहां यहुदियों की श्रावादी अरबों के मुकाब्लि में बहुत के री 
(३) मध्यवर्ती राज्य--इसमें जेर्सलम और उसके समीप के वे प्रदेश के i 
जिन्हें यहूदी लोग पवित्र मानते हैं, श्रौर जिनमें अरब और यहूदी-दोनों अच्छी हे संख्या 
में निवास करते हैं। इस राज्य का शासन ब्रिटिश सरकार की अधीनता में रहें, ओर हाः 
तट के साथ इसका सम्बन्ध रखने के लिये जाफूफा के बन्दरगाह तक एके गलियारा र 
इसे प्रदान किया जाय । पील कमीझात ते यह भी सिफारिश की, कि पॅलेस्टाइन 
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६६८ एशिया (पश्चिमी और दक्षिण) का आधुनिक इतिहास 
अरब और यहूदी राज्य पूर्णरूप से स्वतन्त्र माने जाएं, और उन्हें राष्ट्रसंघ की सदस्यता 
का श्रधिकार भी प्रदान किया जाए । 


पील कमीशन की इस योजना से न यहूदी Be रौर न श्ररब। यहृदियों का 
कहना था कि यह हमारे प्रति विश्‍वासघात है। हमारे लिये एक च व स्वतन्त्र, राज्य के 
स्थापित होने की राशा का ही इससे अन्त हो जाता है । श्ररब लोग ते थे, कि पैलेस्टा- 
इन में जो भी उपजाऊ व समृद्ध प्रदेश हैं, वे सव यहूदियों को दे दिये गये हैं। यहूदी लोग 
पील कमीशन के प्रस्तावों पर विचार करने के लिये तैयार थे, क्योंकि Fs करके वे यहूदी 
राज्य की सीमा तथा क्षेत्र को बढ़वा सकते थे। इसी लिये उन्होंने ब्रिटिश सरकार से 
बातचीत करने के लिये अपने प्रतिनिधि नियुक्त किये । पर अरबों को यह किसी भी दशा में 
सह्य नहीं था, कि उनके देश को इस तरह तीन भागों में बांट दिया जाए, और उसका एक 
भाग सदा के लिये यहूदियों के कब्जे में दे दिया जाए । 


पील कमीशन के विरुद्ध अरबों का रोष एक बार फिर भयंकर विद्रोह के रूप में 
फूट पड़ा । अनेक स्थानों पर दंगे हुए, और बहुत-से ब्रिटिश अफसर और यहूदी अरबों के 
रोष के शिकार हुए । सम्पूर्ण पैलेस्टाइन में अव्यवस्था फैल गई । अंग्रेजों ने इस विद्रोह को 
जञान्त करने के लिये अरबों पर भयंकर अत्याचार किये । श्ररबों के जो भी राष्ट्रीय संगठन 
वैलेस्टाइन में विद्यमान थे, उन सबको गैर-कानूनी करार दे दिया गया, और श्ररव 
नेताग्रों को ब्रिटिश कोप से वचने के लिए पड़ौस के राज्यों में जाकर आश्रय लेना पड़ा ! 
पर इससे अरब विद्रोह शान्त नहीं हो गया । प्रायः सभी नगरों में ्ररव लोग ब्रिटिश शासन 
को ग्रसम्भव बना देने के लिये तत्पर थे, और भ्रंग्रेज अफसरों तथा यहूदियों पर आक्रमण 
कर रहे थे। १६३८ के इस विद्रोह में ६६ अंग्रेज ग्रौर ६२ यहूदी ्ररों द्वारा मारे गये । 
जो भ्ररब इस समय अंग्रेजी सरकार की गोलियों के शिकार हुए, उनकी संख्या १६०० से 
भी अ्रधिक थी । जिन अरब विद्रोहियों को अंग्रेजी श्रदालतो द्वारा प्राणदण्ड दिया गया, 
उनकी संख्या १०० से अधिक थी । अपनी दमननीति के कारण ब्रिटिश लोग अरब विद्रोह 
को शान्त करने में अवश्य सफल हो गये, पर उन्होंने यह भी भली-भांति समझ लिया कि 
पील कमीशन की योजना के अनुसार पंलेस्टाइन की समस्या को हल कर सकना सम्भव 
नहीं होगा। ब्रिटिश सरकार ने इस दशा में यह तय किया, कि पैलेस्टाइन के मामले को 
राष्ट्रसंघ के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जाय। राष्ट्रसंघ के निर्णय के अनुसार अब एक नये 
कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष सर जान वृडहेड थे। इस कमीशन ते यह 
रिपोर्ट दी, कि पील कमीशन की योजना वस्तुतः ही क्रियात्मक नहीं है, अतः यह यत्न 
करना चाहिये कि यहूदियों और अरबों में एक ऐसा समझौता कराया जाये, जो दोतों 
पक्षों को स्वीकार्य हो। इसके लिसे उसने एक ऐसी गोलमेज परिषद्‌ का : प्रस्ताव किया, - 
जिसमें न केवल यहूदियों और पैलेस्टाइन के भ्ररवों के प्रतिनिधियों को ही निमन्त्रित किया 
जाए, अपितु पड़ोस के अन्य अरब राज्यों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाए, क्योंकि 
इन राज्यों के ग्ररबों ने भी १६३८ के विद्रोह में पंलेस्टाइन के अरबों की सक्रिय रूप 
से सहायता की थी । 


. फ़रवरी, १६३६ में गोलमेज परिषद्‌ ने अपना कार्य प्रारम्भ किया । पर उसका 
कार्य सुगम नहीं था। यहूदियों और अरबों में इतना अधिक मतभेद और विद्वेष था, कि 
वे किसी भी बात पर्‌ सहमत नहीं हो सकते थे। वे इस बात के लिये भी तैयार नहीं हुए, 
कि परिषद्‌ के अ्धिवेशनों में एक साथ बैठ भी सकें। कुछ सप्ताहों के बाद परिषद्‌ को 

Fe दिया गया, और पैलेस्टाइन की समस्या पहले के समान ही जटिल बनी रही । , | 
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¦ दो महायुद्धों के बीच का काल (१६१८-१६३६) ६६६ 


१६३९ के पूर्वां में यूरोप में महायुद्ध के बादल मंडराने शुरू हो गये थे। मई के महीने में 
हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया था, और यह स्पष्ट प्रतीत होता था, 
कि महायुद्ध के प्रारम्भ होने में श्रब श्रधिक देर नहीं रही है। इस दशा में ब्रिटिश सरकार 
ने यह उचित समझा, कि पैलेस्टाइन की समस्या को हल करने के लिये अपना निर्णय दे 
दिया जाए, और दोनों पक्षों को उसे स्वीकार करने के लिये विवश किया जाए । इसी 
दृष्टि से ब्रिटिश सरकार की ओर से मई, १६३६ में एक ३वेत-पत्र (व्हाइट पेपर) प्रका- 
शित किया गया, जिसमें ये निर्णय घोषित किये गये ये-(१) दस साल बाद पॅलेस्टाइन 
को एक पूर्णतया स्वतन्त्र राज्य बना दिया जायगा । इस स्वतन्त्र राज्य का ब्रिटेन के साथ 
क्या सम्वन्ध रहे, इसका निर्धारण एक सन्धि द्वारा किया जायगा, जो पैलेस्टाइन और 
ब्रिटेन के बीच में होगी । (२) इस भ्रवधि के पहले पांच सालों में केवल ७५,००० यहूदियों 
को पैलेस्टाइन में बसने की अनुमति दी जायगी। पांच साल के बाद कितने यहूदियों को 
पैलेस्टाइन में बसने दिया जाए, इसका निश्‍चय अरबों की सहमति से ही किया जायगा । 
(३) पैलेस्टाइन के ब्रिटिश हाई कमिशनर को यह्‌ अधिकार होगा, कि वह यहूदियों द्वारा 

।लिस्टाइन में भूमि को खरीदने के सम्बन्ध में कानून बना सके, और इन कानूनों द्वारा 

'नके जमीन खरीदने को नियन्त्रित कर सके या सर्वथा रोक सके। 


व्हाइट पेपर में जो निर्णय प्रकाशित किये गये थे, यहूदी हितों के लिये वे ग्रत्यन्त 
हानिकारक थे । स्वतन्त्र पैलेस्टाइन में श्ररबों की बहुसंख्या होती, और वे यहूदियों के विरुद्ध 
स्वेच्छापूर्वक कानून बना सकते | यहूदियों के लिये अब पैलेस्टाइन में जाकर बस सकता 
और वहां जमीन खरीदना भी कठिन हो गया था। इस दशा में उन्होंने इसका उग्ररूप से 
बिरोध करना शुरू किया | उनका कहना था, कि यह व्हाइट पेपर राष्ट्रसंघ के मेन्डेट के 
सर्वथा विपरीत है। राष्ट्रसंघ ने पैलेस्टाइन को ब्रिटेन के मैन्डेट में रखते हुए यह ्रादश 
| ` था, कि वहां यहूदियों के लिये एक नेशनल होम की स्थापना की जाए। यह देश 
इससे पूर्ण नहीं होता । राष्ट्रसंघ में मी इस व्हाइट पेपर का घोर विरोध हुआ, श्रौर ब्रिटेन 
के अनेक प्रभावशाली राजनीतिज्ञ भी इसके प्रवल रूप से विरोवी थे। इस प्रइत पर अमी 
विवाद चल ही रहा था, कि सितम्बर, १६३६ में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्म हो गया, जिसके 
कारण पैलेस्टाइन की समस्या को सुलभाने के कार्य को स्थगित कर दिया गया। युद्ध के 
समय में ब्रिटेन यह झ्रावश्यक समता था, कि पैलेस्टाइन पर उसका कब्जा कायम रहे 
ताकि सैनिक दृष्टि से महत्त्वयूर्ण इस प्रदेश का वह युद्ध के लिये उपयोग कर सके । 


(३) ईजिप्ट में स्वाधीनता के लिये संघर्ष 


थम महायुद्ध (१९१४-१८) की समाप्ति के बाद १६२२ की सन्धि द्वार 
ईजिप्ट स Oe की र थी, उसका उल्लेख पिछले भ्रध्याय में किया ज 
चुका है.। इस सन्धि द्वारा ईजिप्ट की एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में सत्ता स्वीकार कर ली 
गई थी, यद्यपि स्वेज के क्षेत्र में और अन्यत्र ब्रिटिश व अन्य विदेशियों के हितों की रक्षा 
के लिये भी समुचित प्रबन्ध कर दिया गया था । साथ ही, सूडान FR का अ्राधिपत्य 
कायम रखा गया था । १६२३ में ईजिप्ट की पालियाभेन्ट के चुनाव में राष्ट्रीय दल (बफूद) 
की विजय हुई थी, और उसके नेता जगलुल पाशा प्रधान-मन्त्री के पद पर नियुक्त हुए ये | 
इस समय ब्रिटेन में मजदूर दल का मन्विमण्डल था, और राम्जे मैकडानलड प्रधानमन्त्री 
के पद पर थे । जगलुल पाशा को आशा थी, कि इस सरकार को ईजिप्ट की राष्ट्रीय झाकां- 
क्षाओं के साथ सहानुभूति होगी, और वह १६२२ की सन्धि में ऐसे परिवर्तन स्वोकार 
कर लेगी, जिनके कारण ईजिप्ट सच्चे अर्थों में एक स्वाधीन देश बन सकेगा। इस समय 
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७०० । एशिया (परिचमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


तक कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में रिपब्लिक स्थापित हो चुकी थी, और फ्रांस तथा 
इंगलैण्ड इस बात के लिये विवश हुएथे कि सेब्र की सन्धि को रहकर के तुर्की की राष्ट्रीय 
आ्राकांक्षा्रों के सम्मुख सिर भुका दें । ईजिप्ट के राष्ट्रीय नेताओं के हृदय में इससे उत्साह 
का संचार हुआ, और १६२४ में जगलुल पाशा नेइगलेण्ड की यात्रा कौ। पर ब्रिटिश 
सरकार उसकी मांगों को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हुई, और उसे निराश होकर 
अपने देश को वापस लौट ग्राना पड़ा । 


बैध उपायों द्वारा ब्रिटिश प्रमुत्त्त का अन्त कर सकने के सम्बन्ध में निराश होकर 
ईजिप्ट के देशभक्तों ने एक बार फिर हिंसा के मार्ग का अवलम्बन शुरू किया । ब्रिटिश 
अफसरों पर फिर से आक्रमण शुरू कर दिये गये। नवम्वर, १६२४ में ईजिप्ट में स्थित 
ब्रिटिश सेनाग्रों के प्रधान सेनापति सर ली स्टैक की हत्या कर दी गई। इस हत्या से 
ब्रिटेन में सनसनी फेल गई। इस दशा में ब्रिटन की ओर से ईजिप्ट की सरकार को एक 
श्रल्टिमेटम दिया गया, जिसकी मुख्य वातें निम्नलिखित थीं--( १) सूडान में जो भी ईजि- 
प्सियन सिपाही और श्रफसर हैं, उन्हें तुरन्त वहां से वापस बुला लिया जाए। ब्रिटेन का 
विचार था, कि ये सिप।ही व अफसर सूडान के सैनिकों तथा राज-कर्मचारियों को ब्रिटिश 
शासन के विरुद्ध उकसाते रहते हैँ। (२) ईजिप्ट की सरकार सर ली स्टैक की हत्या के 
लिये क्षमायाचना करे, और यह वायदा करे कि भविष्य में कभी ऐसी घटना नहीं होगी । 
जो लोग इस हत्या के लिये उत्तरदायी हैं, उन्हें कठोर दण्ड दिये जाएं, और ब्रिटेन के 
खिलाफ जो प्रदर्शन ईजिप्ट में समय-समय पर होते रहते हैं, उन्हें कतई बन्द कर दिया 
जाए । (३) ईजिप्ट ७५ लाख रुपया हरजानने के रूप में प्रदान करे । (४) सूडान में कपास 
की सेती के लिये जितने मी जल की श्रावश्यकता हो, वहाँ की सरकार उसे नील नदी से 
प्राप्त कर सके। ईजिप्ट की सरकार को यह्‌ ्रधिकार न रहे, कि वह इस जल को किसी 
भी प्रकार नियन्त्रित कर सके । 


जगलुल पाशा की सरकार के लिये इन मांगों को स्वीकार कर सकना सम्भव 
नहीं था। विशेपतयां, नील नदी के जल के सम्बन्ध में ब्रिटेन की जो मांग थी, उसको 
स्वीकार कर लेने से ईजिप्ट का श्रपना आर्थिक जीवन ही खतरे में पड़ जाता था । नील 
नदी ईजिप्ट के श्राथिक जीवन का मुख्य आधार है, क्योकि उसी के जल से वहां के खेतों 
की सिचाई होती है। नील नदी सूडान से होकर ईजिप्ट में प्रवेश करती हैं । वहां के खेतों 
के लिये उसके जल को भ्रमर्यादित रूप से प्राप्त कर सकने का परिणाम यह होता, कि 
ईजिप्ट की छेती के लिये पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त न हो सकता । इसीलिये यद्यपि जग- 
लुल पाशा प्रल्टिमेटम की न्य मांगों को स्वीकार कर लेने के लिये उद्यत था, पर नील 
के जलकी मांग को स्वीकार कर सकना उसके लिये ग्रसम्भव था। उसने ग्रल्टिमेटम 
को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। परिणाम यह हुआ्रा, कि ब्रिटिश सेनाओं ने स्वेज 
ई र El बढकर अलेग्जेण्डरिया पर कब्जा कर लिया। ग्रव ईजिप्ट की सरकार के 
अत ता ह RT के सामने सिर झुका देती, और या उसके 
ee । इस विकट परिस्थिति में जगलुल पाशा के मन्त्रिमण्डल 


ईजिप्ट के राजा फौद के लिये 
ट १ के लयं यह अच्छा अवसर थ 
कि ईजिप्ट में लोकतन्त्र शासन पद्धति का बिकास हो पर उसे यह पसन्द नहीं था, 


एक निरंकुश वेच्छ में 
देशा का शासन करना चाहत है एक निरंकुश ग्रौर स्वेच्छाचारी राजा के रूप में 


देबा था। उसका बचपन तुकं संस्कृति के वातावरण में व्यतीत 
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दो महायुद्धों के बीच का काल (१६१८-१६३९) ७०१ 


हुआ था, क्योंकि १६१४ तक ईजिप्ट तकं साम्राज्य के भ्रन्तर्गत था और वहां के राजकुल 
'पर तुर्क सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव था। फोद अरबी भाषा तक को भली-मांति नहीं 
जानता था, श्रौर तुकं A के अरब निवासियों की राष्ट्रीय ग्राकांक्षाओं से उसे 
-कोई भी सहानुभूति नहीं थी । १६२३ के संविधान के अनुसार ईजिप्ट के शासन में राजा 
:को जो अधिकार प्रदान किये गए थे, उनका प्रयोग कर फौद ने पालियामेन्ट को बर्खास्त 
कर दिया, और राज्यकार्यं को अपने हाथों में ले लिया। ईजिप्ट में ऐसे लोगों की कमी 
नहीं थी, जो राजभक्त थे श्रौर राजा के एकतन्त्र शासन के पक्षपाती थे। इन लोगों ने एक 
पार्टी का भी संगठन कर लिया था, जिसे इत्तहाद पार्टी कहते थे । इसके कतिपय व्यक्तियों 
को फौद ने अपना सहायक नियत किया, और स्वेच्छाचारितापूवेक देश का शासन प्रारम्भ 
कर दिया। इस दशा में स्वाभाविक रूप से ईजिप्ट के ब्रिटिश हाई कमिइनर की शक्ति 
बहुत बढ़ गई, श्रौर वह मनमाने ढंग से वहाँ के शासन में हस्तक्षेप करने लगा । ईजिप्ट 
की जनता इससे बहुत उद्विग्न हुई, और वहां विद्रोह व श्रशान्ति के चिह्न प्रगट होने 
लगे। विवश होकर ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने राजा फोद को इस वात के लिये प्रेरित 
क्रिया, कि पालियामेन्ट का तया चुनाव कराया जाए। १६२६ के नये चुनाव में जगलुल 
पाशा की वफूद पार्टी को असाधारण सफलता प्राप्त हुई, रौर ७० प्रतिशत सदस्य इसी 
पार्टी के चुने गये। संविधान के अनुसार जगलुल पाशा को ही श्रव प्रवानमन्त्री नियत 
किया जाना चाहिये था। पर उसके मन्त्रिमण्डल के समय में १६२४ में जो विद्रोह हुए थे 
और जिस प्रकार सर ली स्टैक की हत्या कर दी गई थी, उसे दृष्टि में रखकर ब्रिटिश हाई 
कमिइनर उसे प्रधान-मन्त्री के रूप में स्वीकृत करने के लिये तैयार नहीं हुआ । बफ्द पार्टी 
के बाद पालियामेन्ट में लिबरल दल के सदस्य सबसे अधिक संख्या में चुने गये थे, ग्रतः 
उसके नेता सरवत पाझा को प्रधान मन्त्री नियत किया गया, जिसने एक मिला-जुला 
मन्त्रिमण्डल बनाया, जिसमें तीन मन्त्री लिवरल दल के थे, छः वमद पार्टी के थे, और 
एक ऐसा मन्त्री था जिसका किसी भी दल के साथ सम्बन्ध नहीं था । वफ्द दल को सन्तुष्ट 
करने के लिये जगलुल पाशा को पालियामेन्ट का अध्यक्ष पद दिया गया । नये प्रधानमन्त्री 
-सरवत पाशा ने १६२७ में इंगलैण्ड की यात्रा की, और यह प्रयत्न प्रारम्भ किया कि 
ब्रिटेन और ईजिप्ट में जिन बातों के सम्बन्ध में मतभेद है उनका निर्णय कर एक ऐसी 
सन्धि कर ली जाए, जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो और जिस द्वारा दोनों देशों में स्थायी 
मैत्री स्थापित हो सके। ब्रिटेन के परराष्ट्र-मन्त्री इस समय सर आस्टिन चँम्बरलेन थे। 
इनके साथ बातचीत कर सरवत पाशा ने सन्धि का एक मसविदा किया, जिसमें 
अन्य सब बातों पर तो फैसला हो गया, पर दो बातें ऐसी रह गइ, जिनके सम्बन्ध में मत- 
भेद कायम रहा । ये बातें निम्नलिखित थीं--(१ ) ईजिप्ट की सेना में ब्रिटिश अफसरों 
की संख्या कितनी रहे, श्रौर (२) पुलिस एवं सार्वजनिक सुरक्षा के महकमों में कितने 
ब्रिटिश अफसर रखे जाएं। इन प्रश्नों पर सरवत पाशा ब्रिठेन के साथ समभौता कर _ 
लेने को तैयार था, पर जब इस सन्धि की शर्तें ईजिप्ट के लोगों को ज्ञात ह तो उन्हें 
बहुत श्रसन्तोष हुआ । वपद पार्टी के राष्ट्रीय नेता इन शर्तों को किसी भी दशा में स्वीकारः 
करने को तैयार नहीं हुए । १६२७ में जगलुल पाशा की मृत्यु हो गई थी, और वफ्द पार्दी 
के नेता का पद नहस पाशा ने प्राप्त कर लिया था। नहुस पाशा कै नेतृत्व में वफद पार्टी 
| अमन 2.। स्पष्ट रूपसे यह घोषित कर दिया, कि वह किसी भी ऐसी सन्धि को स्वीकार कर सकने 
में ग्रसमर्थ है, जिस द्वारा ईजिप्ट को पूर्ण रूप से सम्पूर्ण-प्रभत्व-सम्पत्न राज्य की स्थिति 
प्राप्त न होती हो । क्योंकि मन्त्रिमण्डल में वफद पार्टी का बहुमत था, अतः सन्धि के मस- 
<विदे को स्वीकार करने से उसने इन्कार कर दिया। इस पर सरबत पाशा ने त्यागपत्र 
` दे दिया, और नहस पाशा के नेतृत्व में नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ । 
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७०२ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


पर वफद पार्टी कां मन्त्रिमण्डल न राजा फौद को पसन्द था, और न ब्रिटिश हाई 


` कमिइनर को । इस दशा में अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग कर के राजा ने गन्त्रिमण्डल 


और पालियामेन्ट दोनों को बर्खास्त कर दिया । दिसम्बर, १९२६ में ईजिप्ट की पालिया- 
मेन्ट का नया चुनाव हुआ, जिसमें पुनः वफ्द पार्टी की विजय हुई। नहस पाझा ने ' 
फिर प्रधान मन्त्री का पद ग्रहण किया । इस समय ब्रिटेन में एक वार फिर मजदूर दल 
का मन्त्रिमण्डल बन गया था, श्रौर मि० रामजे मेकडानल्ड प्रधान-मन्त्री के पद पर अधि- 
ष्ठित थे । ब्रिटिश पालियामेंट में मजदूर दल की शक्ति इतनी श्रधिक बढ़ गई थी, कि उस 
के सदस्यों की संख्या श्रन्य सव दलों की अपेक्षा अधिक थी । इस दशा में मजदूर दल 
अपने सिद्धान्तो श्रौर ्रादर्शों को क्रियान्वित कर सकता था । ईजिष्ट में उसकी ओर से 
सर पर्सी लारेन को हाई कमिइनर के पद पर नियुक्त किया गया । सर लारेन प्रगतिशील 
विचारों के व्यक्ति थे, और ईजिप्ट की समस्या को हल करने के लिये उत्सुक थे । ब्रिटिश 
सरकार से निमन्त्रण प्राप्त कर १९३० में नहस पाशा ने लण्डन की यात्रा की, और वहां 
समभे का यत्न प्रारम्भ किया । ईजिप्ट के लोगों को श्राशा थी, कि ब्रिटेन का मजदूर 
दल उनके दृष्टिकोण के प्रति सहानुभूति रखेगा, और उनकी सत्र मांगें पूर्ण ही जाएंगी । 
पर इस बार भी ब्रिटेन और ईजिप्ट में ऐसा समझौता नहीं हो सफा, जो दोनों पक्षों को 
स्वीकार्य हो । मुख्य मतभेद सूडान की समस्या पर था। ईजिष्ट के लोग उसे अपने देश 
का अंग मानते थे, श्रौर यह मांग कर रहे थे कि ईजिप्सियन लोग वहां स्वेच्छापूर्वंक बस 
सके, श्रोर ब्रिटेत की ओर से इस सम्बन्ध में कोई नियन्त्रण न रखा जाए। नहस पाशा 
दस म्न पर भी ब्रिटेन के साथ समझोता कर लेता, पर इससमय ईजिप्ट में कतिपय ऐसी 
न हुई जिनके कारण उसके लिए प्रधानमन्त्री के पद पर रह सकना सम्भव नहीं रह 
ह १९२७ में राजा फौद ने जिस ढंग से मन्त्रिमण्डल और पा्लियामेम्ट को वर्खास्त 
र KE हा आप 22 साल के लगभग तक विना पालियामेन्ट के देश का शासन किया 
स न दृष्टि में रखकर वफद पार्टी की ओर से पालियामेन्ट में एक विल पेश क्रिवा गया, 
न उ क में राजा कमी पालियामेन्ट के बिना शासन न कर 
कति देन र र आ Fe खित हो गया, पर राजा ने इस पर श्रपनी स्वी: 
उ आ ड हे रध में नहस पाशा झौर उसके मन्त्रिमण्डल ने 
, सदकी पाशा को प्रधान-मन्त्री के पद पर नियत क्रिया । 


=A 


i आह क कट्टर शन्न, था, और ईजिप्ट की राष्ट्रीय श्राकांक्षाओं से जरा 
कायम र हेगा भौर जता था। वह अनुभव करता था, कि जव तक १६२३ का संविधान 
शक्ति को प शीर उसके अनुसार पालियामेन्ट का चुनाव होता रहेगा, वफ्द पार्टी की 
एक नये र को सेकना कदापि सम्मव नहीं होगा। श्रत: उसने १६३० में चुनाव वे 
अनुसार पी लियाम्ट के सदर की, जो लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के सर्वथा विरुद्ध था। इस 
मण्डलों द्वारा चुने उति ह rd जाकर कतिपय ऐसे निर्वाचक 

लुः » जिनका निर्माण जनता द्वारा चुने हुए व्यक्तियों तथा अन्य 


र भी प्रारम्भ कर दिया था। १३३१ में पालियामे 
जनाब A ।। १६३१ में पालियामेन्ट का 
ह Mts बहुसंख्यक सदस्य सिदकी पाशा के समर्थक थे, और उसकी हां में 

हैं! अपना कत्तव्य समभते थे। १६३१ से १६ ३३ तक सिदकी पाशा ने एक 
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दो महायुद्धों के बीच का काल (११८-१६३६) ७०३ 


डिक्टेटर के रूप में ईजिप्ट का शासन किया । पर वफ्द पार्टी उसके विरोध में जी-जान 
से प्रयत्नशील थी । अंसहयोग, और टैक्स श्रदा न करना आदि के श्रान्दोलनों ने देश में 
एक प्रकार की श्रव्यवस्था उत्पन्न कर दी थी, जिसके. कारण सरकार के सम्मुख विकट 
समस्या उपस्थित हो गई थी । परेशान होकर सिदकी पाशा ने १६३३ में प्रधान-मन्त्री 
के पद से त्यागपत्र दे दिया । पर इससे भी ईजिप्ट की समस्या हल नहीं हुई। अगले 
चौदह मास ईजिप्ट के इतिहास में श्रव्यवस्था के मास थे, जिनमें कोई भी मन्त्रिमण्डल 
स्थायी रूप से देश के शासन का संचालन करने में ग्रसमर्थ रहा । 


विवश होकर राजा फौद ने १६३४ में मुहम्मद तोफीक नसीम पाशा को प्रधान- 
मन्त्री के पद पर नियत किया । इसका सम्बन्ध किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं 
था, और ईजिप्ट के लोग इसे आदर की दृष्टि से देखते थे। इसने राजा को सलाह दी, 
कि १६३० की निर्वाचन-पद्धति का ग्रन्त कर लोकतन्त्र शासन की पुनःस्थापना द्वारा ही 
देश में शान्ति स्थापित कर सकना सम्भव होगा। राजा ने उसकी बात को मान लिया, 
आर यह व्यवस्था की, कि जब तक लोकतन्त्र प्रणाली से नई पालियामेन्ट का निर्वाचन न 
हो, राजा ही अपने विशेष अधिकारों द्वारा देश के शासन-सूत्र का संचालन करता रहे। 
प्रधानमन्त्री के पद पर नसीम पाशा को ही कायम रखा गया, और उसकी सरकार राजा 
के नाम पर ईजिप्ट का शासन करती रहैः। पर इस बीच में यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति में महत्त्वपूर्ण परिवत॑न शुरू हो गये थे। मुसोलिनी के नेतृत्त्व में इटली में फंसिस्ट 
शासन स्थापित हो चुका था, और वहाँ की सरकार अफ्रीका में सा ग्राज्य-विस्तार के लिये 
प्रयत्नशील हो गई थी। १६३४ के प्रारम्भ में इटली ने श्रवीसीनिया पर ग्राक्रमण किया, 
और उसे जीत कर अपने श्रधीन कर लिया । अफ्रीका के इस प्रदेश पर इटली का आधि- 
पत्य स्थापित हो जाने के कारण ब्रिटेन की दृष्टि में ईजिप्ट का महत्त्व बहुत बढ़ गया, 
और अब उसे यह आवश्यक प्रतीत होने लगा कि वहां के लोगों को सन्तुष्ट कर उनके साथ 
मित्रता का सम्बन्ध स्थापित कर लेने में ही अपना हित है । ईजिप्ट के नेताओं ने भी यह 
अनुभव किया, कि ब्रिटेन से अपनी मांगों को स्वीकृत कराने का यह सुवर्णीय श्रवसर है। 
वफ्द पार्टी के नेता नहस पाशा ने घोषणा की, कि ब्रिटेन तभी ईजिप्ट के सहयोग एवं सहा- 
यता की ग्राशा कर सकता है, जब उसे एक सम्पूर्ण-प्रमुत््व-सम्पन्त राज्य की स्थिति प्राप्त 
हो जायगी । इस समय ईजिप्ट में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर के i पर मि० लँम्सन विराज- 
मान थे। इस पद पर उनकी नियुक्ति १६३३ में हुई थी। उन्होंने घोषणा की, कि ब्रिटेन 
इजिप्ट के साथ सब समस्याओं पर विचार करने के लिये तैयार है, पर यह तमी सम्मव है 
जबकि वहां एक ऐसी सरकार कायम हो, जिसे जनता का समर्थन प्राप्त हो । इस दशा 
में नसीम पाशा ने राजा को १६२३ के संविधान के अनुसार पालियामेन्ट के नये चुनाव 
के लिये प्रेरित किया। समय की परिस्थितियों को दृष्टि में रख कर राजा भी इसके लिये 
तयार हो गया, और मई, १९३६ में पालियामेन्ट का नया चुनाव हुआ । इस pa में 
बफद पार्टी को श्रसाधारण सफलता प्राप्त हुई। नव-निर्वाित पालियामेन्ट में वफद पार्टी 
के सदस्यों की संख्या ५० प्रतिशत थी । एक बार फिर नहस पाशा प्रधानमन्त्री बना, और 
उसने ब्रिटेन के साथ समझते का यत्न शुरू कर दिया । ८ 

नहस पाशा के नेतृत्व में ईजिप्ट के प्रतिनिधियों ने ब्रिटेत के सांथ जो सन्धि इस 
समय (अगस्त, १६३६) की, उसकी मुख्य शत निम्नलिखित थीं---( १) ईजिप्ट की स्थिति 
एक स्वतन्त्र एवं सम्पूर्ण-प्रमुत्व-सम्पन्न राज्य की होगी। (२) ब्रिटेन यत्न हू करेगा, कि 
ईजिप्ट को राष्ट्संघ की सदस्यता प्राप्त हो जाए।. (३) ब्रिटेत अब ईजिप्ट में श्रपना हाई 
mmm. नहीं रखेगा । उसके स्थान पर वह ईजिप्ट में अपना राजदूत रखेगा, और 
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७०४ | एशिया (पर्चिमी ग्रौर दक्षिणी) का आधुनिक इस्तिहास 


ईजिष्ट का राजदूत ब्रिटेन में नियुक्त किया जायगा। (४) ईजिष्ट ने यहु स्वीकार किया, 
. कि स्वेज नहर के क्षेत्र में ब्रिटेन के ऐसे हित विद्यमान हैं, जिनकी रक्षा के लिये वहां ब्रिटिश 
सेनाग्ओरों का रहना श्रावश्यक है । पर इस ब्रिटिश-सेना में १०,००० से अ्रधिक स्थल-सैनिक 
और ४०० से ञ्रधिक वायु-सँनिक नहीं होने चाहियें । आठ साल के भ्रन्दर-ग्रन्दर ईजिप्ट के 
विविध प्रदेशों में स्थित ब्रिटिश सेनाम्रों को उत्तरी स्वेज के क्षेत्र में केन्द्रित कर दिया 
जायगा, और करो आदि नगरों से सब ब्रिटिश सेनाएं हटा ली जायेंगी । ईजिप्ट इस बात 
के लिये प्रयत्न करेगा, कि स्वेज के क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करे और अपनी रेलवे 
लाइनों का विस्तार करे, ताकि स्वेज के क्षेत्र में श्राने-जाने में कठिनाई न रहे । (५) युद्ध 
की दशा में दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे, और ब्रिटेन को यह अधिकार होगा 
कि वह्‌ ईजिप्ट में सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सके यदि वह आवश्यक समझे, 
तो युद्ध की दशा में ईजिप्ट से यह भी माँग कर सकेगा, कि वहां शान्ति और व्यवस्था 
स्थापित करने के लिए फौजी शासन स्थापित कर दिया जाए। (६) दोनों देश ्रपनी 
विदेशी राजनीति का निर्माण इस ढंग से नहीं करेंगे, जो एक दूसरे के लिये हानिकारक हो। 
(७) ईजिप्ट अपनी सेना के लिये सब युद्ध-सामग्री ब्रिटेन से ही क्रय करेगा, और अपने 
सैनिक श्रफसरों को युद्ध-नीति में प्रशिक्षण के लिये ब्रिटेन में ही भेजा करेगा । (८) सूडान 
का शासन ब्रिटेन और ईजिप्ट--दोनों के संयुक्त नियन्त्रण में रहेगा। इस संयुक्त शासन 
(Condominium) का प्रधान प्रयोजन सूडानी लोगों का हित और कल्याण होगा । पर 
ईजिप्ट को यह श्रधिकार रहेगा कि सूडान में वह अपनी सेना रख सके, और यदि सूडानी 
कर्मचारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो ईजिप्सियन कर्मचारियों की वहां नियुक्ति 
कर सके । साथ ही, ईजिप्सियन लोगों को यह भी अधिकार होगा, कि वे सूडान में बिना 
किसी बाधा के ग्राबाद हो सके | (९) ब्रिटेन इस वात के लिये प्रयत्न करेगा, कि ईजिप्ट 
में विदेशी राज्यों को एमस्ट्रा-टेरिटोरिएलिटी सम्बन्धी जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उनका 
कर गजाय । इन भवां के नार ईट मं बसे हुए विदेशियों पर चलाये 
ज 'दमो क न्यायालयों में होकर विदेशी राज्यों के अपने न्याया- 
लयो में होता था, और ईजिप्ट के कानून विदेशियों पर लागू नहीं होते थे। श्रब ब्रिटेन ने 
पा स्वीकार कर लिया, कि ईजिप्ट में निवास करने वाले विदेशियों को ईजिप्ट के काननों 
अधीन होकर रहना चाहिये, ्रौर उनके जान व माल की रक्षा की उत्तरदायिता भी 
ईजिप्ट की सरकार पर ही रहनी चाहिये । 


यह सन्धि दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार कर ली गई। यद्यपि इसके कारण ईजिप्ट 

की स्थिति उक स्वतन्त्र राज्य के समान अवश्य हो गई थी, पर ग्रं भी अनेक ऐसी बातें 
ls ba ईजिप्सियन लोगों की राष्ट्रीय भावना सहन नहीं कर सकती थी । ब्रिटिश 
Ua आ अ सत्ता एक ऐसी बात थी, जो ईजिप्ट के राष्ट्रवादी नेताश्रों 
ह अता के लिये कलंक प्रतीत होती थी। वे यह भी चाहते थे, कि 
रा देश की विदेशी राजनीति के निर्माण के सम्बन्ध में उन्हें पर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो। 
i ml वे श्रपना एकाधिकार स्थापित करने के लिये उत्सुक थे । इस प्रदेश में 
का कोई भी हस्तक्षेप उन्हें स्वीकार्य नहीं था। पर यूरोप में नाजी ग्रौर फैसिस्ट 
शक्तियों के उत्कर्ष के कारण जो स्थिति इस समय उत्पन्न हो गई थी, उसे दृष्टि में 


रख कर ईजिप्ट के नेताग्रों ने यही [क द 
जाय । रों ने यही उचित समका, कि इस सन्धि को स्वीकार कर लिया 


एवस्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धति का ग्रन्त करने के लिये में 
ES FTES , र , ने 
तरो में एक कान्फरेन्स का आयोजन किया, जिसमें उन सब देशों के Co 
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हुए, जिन्होंने ईजिप्ट में ये विशेषाधिकार प्राप्त किये हुए थे। मोन्त्रो कान्फरेन्स में यह 

निर्णय हुआ, कि १६४६ तक ईजिप्ट से इस पद्धति का पूर्ण रूप से श्रन्त कर दिया जायगा, 
ओर इन बारह वर्षो में ईजिप्ट की सरकार ऐसे प्रयत्न करेगी जिनसे कि इस पद्धति की 
वहां श्रावश्यकता ही न रह्‌ जाय | १६३७ में ही ईजिप्ट को राष्ट्रसंघ का मी सदस्य बना 


Be जिसके कारण उसे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतन्त्र राज्य की स्थिति प्राप्त 
हो गई। 


(४) ईराक-की स्वाधीनता 


महायुद्ध की समाप्ति पर पेरिस की शान्ति परिषद्‌ के निणंयानुसार राष्ट्रसंघ ने 
किस प्रकार ईराक को अपने मैन्‍्डेट के अधीन ब्रिटेन के सुपुदे किया, इस पर पिछले ग्रव्याय 
में प्रकाश डाला जा चुका है। साथ ही, हम यह भी लिख चुके हैं, कि ईराक में किस 
प्रकार अ्रमीर फंजल का शासन स्थापित हुआ, और ब्रिटेन ने किस प्रकार उसके साथ 
समभोता न एक ऐसी सरकार को कायम किया, जो पूर्णतया ब्रिटिश हाई कमि- 
इनर की वशवर्ती थी। १६२२ के समभौते के अ्रनुसार ईराक में जिस ढंग की शासन- 
व्यवस्था की स्थापना हुई, यद्यपि उसमें राष्ट्रीय समा, मन्त्रिमण्डल और देश के अपने राजा 
की सत्ता थी, पर ये सब ब्रिटिश हाई कमिश्नर और ब्रिटिश परामर्शदाताग्रों के अधीन थे, 
और उनकी इच्छा के विरुद्ध एक भी पग नहीं उठा सकते थे। ्राथिक मामलों और 
विदेशी सम्बन्धों के विषय में ईराक पर ब्रिटेन का पूरा-पूरा नियन्त्रण था। इस दशा में . 
यह्‌ स्वाभाविक था, कि ईराक के राष्ट्रवादी लोग भ्रसन्तोष ग्रनुभव करें | उनके ्रसन्तोष 
के अन्य भी अनेक कारण थे। मन्त्रिमण्डल को पराम देने और सेना व पुलिस आदि के 
महकमों का संचालन करने के लिये जो ब्रिटिश अफसर इस समय ईराक में नियुक्त थे, 
उन्हें ईरानी राजकर्मचारियों की तुलना में बहुत अधिक वेतन मिलता था। वे इस ढंग से 
बरताव करते थे, मानो वे ही ईराक के वास्तनिक शासक हों। मन्त्रियों को परामश देने 
के नाम पर वे सरकार के कार्यों में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप किया करते थे, जिसके कारण 
अनेक बार कई-कई महीनों तक दोनों में मतभेद जारी रहते थे श्रौर जरूरी मामलों का 
निर्णय भी कठिन हो जाता था । ईराक में ग्रमी ऐसी सरकार कायम नहीं हुई थी, जिसे 
सच्चे ग्रर्थो में लोकतन्त्र कहा जा सके राजकर्मचारी प्रायः वही थे, जो तुक सल्तनत के 
समय में थे और स्वेच्छाचारी रूप से शासनकार्य करने के ग्रभ्यस्त थे। टैक्स की पद्धति 
भी अत्यन्त दूषित थी, जिसके कारण धनिक वरे की तुलना र सर्वसाधारण जनता पर 
टैक्सों का बो बहुत श्रधिक था। इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रखकर १६२५ में राष्ट्र- 
संघ की सुरक्षा परिषद्‌ ने यह सम्मति प्रकट की थी, कि ईराक को भ्रमी २५ साल तक 
ब्रिटेन के मैण्डेंट के श्रधीन रखना ग्रावश्यक होगा, क्योंकि ्रभी यह देश पूर्ण स्वाधीनता 
के योग्य नहीं हुआ है । 

पर ईराक के राष्ट्रवादी लोगों का यह विचार नहीं था। वे कहते थे, कि उनके 
देश से ब्रिटिश ग्राधिपत्य का अन्त होना चाहिये, और उसे एक स्वाधीन राज्य को स्थिति 
प्राप्त होनी चाहिये । इसके लिये वे उग्र आन्दोलन भी कर रहे थे। १९२५ में ईराक की 
सरकार ने यह मांग पेश की, कि ईराक की सेना से ब्रिटेन के नियन्त्रण को उठा लिया 
जाय, और बाह्य व आम्यन्तर--दोनों क्षेत्रों में देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईराको 
| सरकार के ही सुपुर्द कर दी जाय । ब्रिटिश सरकार के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह्‌ 
| देर तक ईराक की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की उपेक्षा करती रहे। वहां के राष्ट्रीय नेताओं _ 

5 को सन्तुष्ट करने के लिये १९३१ में ब्रिटेन ्रौर ईराक में एक सन्धि की गई, जिसकी 
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७०६ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 
मुख्य बातें निम्नलिखित थीं--(१) ब्रिटेन को यह अधिकार हो, कि वह्‌ हब्बानिया 
(बगदाद के पदिचम में) और श्वेबा (बसरा के समीप) में अपने हवाई र्ट बना सके | 
साथ ही, इसे यह मी श्रधिकार रहे कि वह अपनी सेना और युद्धसामग्री को ईराक में जहां 
चाहे ले जा सके। (२) युद्ध या युद्ध की सम्भावना की दशा में ईराक का यहु कतंव्य 
होगा, कि वह ब्रिटेन को सब सुविधाएं व सहायता प्रदान करे। ऐसे समय में ईराक को 
यातायात के सब साधन भी ब्रिटेन के सुपुदं कर देने होंगे। (३) ब्रिटेन श्रपना राजप्रति- 
निधि ईराक में नियुक्त करेगा, ग्रौर उसे ग्रन्य सब देशों के राजप्रतिनिधियों की तुलना 
में प्रमुखता प्राप्त रहेगी । (४) ईराक की सैनिक शक्ति का पुन:संगठन करने और उसकी 
द्धि के लिये ब्रिटेन सहायता प्रदान करेगा । जिन ईराकी सँनिकों को सैनिक शिक्षा के 
लिये विदेशों में भेजना उचित समभा जायगा, उन्हें सामान्यतया ब्रिटेन में ही भेजा 
जायगा, ग्रौर ईराक को जिन विदेशी विशेषज्ञों की ग्रावश्यकता होगी उन्हें मी सामान्यतया 
ब्रिटेन से ही लिया जायगा । (५) ब्रिटेन इस बात के लिये यत्न करेगा, ईराक को राष्ट्र . 
संघ की सदस्यता प्राप्त हो जाय, और इस प्रकार उसकी स्थिति एक स्वाधीन राज्य की 
हो जाय । 


ईराक की पालियामेंट ने बहुमत से इस सन्धि को स्वीकार कर लिया (१९३१), 
जिसके पश्चात्‌ ब्रिटेन ने यह प्रयत्न प्रारम्भ किया कि वहां के शासन में ईराकी लोगों का 
हाथ निरन्तर ग्रधिक-अ्धिक बढ़ता जाय। ब्रिटेन की ग्रोर से राष्ट्रसंघ में ईराक की 
सदस्यता का प्रस्ताव मी प्रस्तुत किया गया, जिसका विरोध होने पर ब्रिटिश प्रतिनिधि 
ने यह कहा कि ब्रिटिश सरकार किसी राज्य को राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त करने के 
लिए यह्‌ आवश्यक एवं अनिवार्य नहीं समझती, कि शासन इष्टि से उसकी सरकार 
आदर्श हो, और ईराक को तमी राष्ट्र-संघ का सदस्य बनाया जाय, जबकि वह आधुनिक 
युग के सभ्य व उन्नत देशों का समकक्ष बन जाय । ब्रिटेन की इस युक्ति में बल था । अन्य 
राज्यों ने इसे स्वीकार कर लिया, और ३ अक्टूबर, १६३२ के दिन ईराक को राष्ट्रसंघ 
की सदस्यता प्राप्त हो गई । 


पर यह्‌ स्वीकार करना होगा, कि इस काल में ईराक की दशा अच्छी नहीं 

थी । वहां की ६० प्रतिशत जनता अभी पूर्णतया निरक्षर थी, और लोगों को राजनीतिक 
च शासन-सम्बन्धी मामलों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी । यद्यपि वहां एक पार्लियामेंट 
टो समा की सत्ता थी, पर उसके सदस्य सच्चे ग्रो में जनता के प्रतिनिधि नहीं 
होते थे। सरकार कतिपय व्यक्तियों को पालियामेंट की सदस्यता के लिये मनोनीत न 
लेती थी, और जनता द्वारा उन्हीं को चुनवा लिया जाता था| १६२४ के चुनाव में केवल 
hi ऐसे ब्यक्ति पालियामेंट में चुने जा सके थे, जो सरकारी लिस्ट में नहीं थे । ञ्रभी 
न राजनीतिक दलों का भली-मांति विकास नहीं हुआ था, और १६३२ में राष्ट्र 
संघ की सदस्यता प्राप्त कर लेने पर जब ईराक एक स्वाधीन राज्य बन गया, तब सरकार 
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पसन्द करे और मन्त्री के पद पर रखना चाहे। क्योंकि फैजल पूर्णतया ब्रिटिश हाई 
कमिश्नर के प्रभाव में था, अत: उसे अपना साधन बना कर ब्रिटेन का यह प्रतिनिधि 
अपनी इच्छा के अनुसार मस्त्रिमण्ड् में परिवर्तन कराता रहता था | ईराक की सरकार 
व मन्त्रिमण्डल में निरन्तर परिवर्तन होते रहने का यही कारण था। १९३१ की सन्धि 
के वाद भी ईराक पर ब्रिटेन का यह प्रभाव जारी रहा, और वहां की सरकार ब्रिटिवा 
हितों की रक्षा के लिये साधन-मात्र बनी रही । 


१६३३ में फजल की मृत्यु हो गई, और उसका पुत्र गाजी ईराक के राजसिहा- 
सन पर श्रारूढ़ हुआ । वह्‌ अपने पिता के समान योग्य नहीं था। उसके राज्य-कार्य को 
सम्भालते ही ईराक को एक विकट समस्या का सामना करना पड़ा, जो ग्रसीरियन लोगों 
के साथ सम्बन्ध रखती थी । ये लोग उत्तरपूर्वी ग्रनेतोलिया के निवासी थे, और धर्म से 
ईसाई थे । महायुद्ध के समय १६१५ में जब रूस ने इस प्रदेश पर आक्रमण किया, तो ये 
रूसियों के साथ मिल गये थे। पर १९१७ में रूस में राज्यक्रान्ति हो जाने के कारण 
इन्हे रूस का संरक्षणं मिलना बन्द हो गया था। तुर्की के कोप से बचने के लिये य उत्तरी 
ईराक में चले ग्राये थे, जो इस समय अंग्रेजों के कब्जे में ग्रा चुका था। क्योंकि ये ईसाई 
थे, अतः अंग्रेजों की इन पर विशेष कृपा थी, और इन्हें भ्रच्छी बड़ी संख्या में ब्रिटिश सेना 
में भरती कर लिया गया था । ईराक के ग्रन्यतम प्रदेश में निवास करते हुए भी ये ग्रसी- 
रियन लोग वहां की सरकार की कोई परवाह नहीं करते थे, और इसी कारण इनकी 
ईराकी लोगों से प्रायः मुठभेड़ होती रहती थी । १६३१ की सन्धि द्वारा जब ईराक ने 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली, और इस देश से ब्रिटिश मैन्डेट का अन्त हो गया, तो ईराकियों 
'ने इन लोगों से बदला लेने का प्रयत्न प्रारम्म किया । ईराकी लोग इन्हें घृणा की दृष्टि 
से देखते थे, इसलिए उन्होंने इन पर ग्राक्रमण प्रारम्भ कर दिए, जिसके कारण सँक़ड़ों 
-की संख्या में ्रसीरियन ईसाई बुरी तरह से कत्ल हुए । ईराकी सेना ने मी इन कत्लों में 
"माग लिया । ईराकी जनता इससे बहुत प्रसन्न हुई, और श्रमीर गाजी ने भी अ्रसीरियन 
ईसाइयों के विनाश पर प्रसन्नता प्रकट की । जिस सेना ने इन ईसाइयों के विनाश के 
'लिये अनुपम कर्त तत्व प्रदशित किया था, उसका सेनापति बकर सिदकी था । अमीर गाजी 
ने उसे पाशा की पदवी प्रदान कर सम्मानित किया, और इस कारण उसके प्रमाव तथा 
शक्ति में बहुत वृद्धि हो गई। 


ईराक की सरकार की इस समय बहुत दुर्दशा थी। मन्त्रिमण्डल के सदस्य जहां 
आपस में लड़ते रहते थे, वहां अपने राजनीतिक विरोधियों का दमन करने में भी तत्पर 
रहते थे। बकर सिदकी ने इस स्थिति से लाम उठाया, और एक सेना को साथ लेकर बगदाद 
की ओर प्रस्थान कर दिया (१६३६) । उसने वायुयातों द्वारा बगदाद पर बम्बवर्षा करने 
में भी संकोच नहीं किया, और ईराक की इस राजधानी पर कब्जा कर लेने में उसे 
अधिक समय नहीं लगा । ईराक के मन्त्रिमण्डल के लिए बकर सिदकी की सैनिक शक्ति 
का मुकाबिला कर सकना सम्मव नहीं था । ईराकी जनता भी सैनिक शासन के पक्ष में 
थी । कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की जिस: ढंग से उन्नति के मार्ग पर तेजी के साथ अग्रसर 
हो रहा था, उसका उदाहरण ईराक के सम्मुख था। जनता झनुमव करती थी, कि यदि 
ईराक में भी एक शक्तिशाली एवं जबदेस्त सँनिक शासन स्थापित हो जायगा, तो राज- 
नीतिक दलबन्दी का अरन्त होकर यह देश भी उन्नति कर सकेगा । इस प्रकार मन्त्रिमण्डल 
के शासन का श्रन्त हो गया, श्रौर एक ऐसी सरकार का निर्माण हुआ, जिसमें 
बकर सिदकी की स्थिति एक सैनिक डिक्टेटर के समान थी। अमीर गाजी भी इस 
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७०८ एशिया (परिचमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 

सैनिक शासन के सम्मुख अपने को असहाय अनुभव करता था । पर उसके शासनकाल की 
ग्रन्य सरकारों के समान वकर सिदकी की सरकार भी देर तक कायम नहीं रह सकी । 
लोग बकर सिदकी के शासन से भी सन्तुष्ट नहीं थे । शीघ्र ही, उसके विरुद्ध भी षड्यःत्र 
प्रारम्भ हो गए, जिनमें असन्तुष्ट सैनिक अफसरों ने भी भाग लिया । परिणाम यह हुआ, 
कि दस महीने बाद बकर सिदक्री को भी कत्ल कर दिया गया (१९३७), और मन्त्रि- 
मण्डलों तथा सरकारों में निरन्तर परिवतेनों की वही प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ हो गई, जो 
पहले जारी थी। ब्रिटिश मैन्डेट से मुक्त होकर ईराक ने स्वाधीनता अवश्य प्राप्त कर 
ली थी, और वह राष्ट्रसंघ का सदस्य भी बन गया था, पर अभी वहां स्थायी लोकतन्त्र 
शासन की स्थापना नहीं हो सकी थी । 


१६३१ की सन्ति की शर्तों के अनुसार ईराक पर ब्रिटेन का प्रभाव व प्रभुत्व 
कायम था । इसके कारण वहां के राष्ट्रीय नेता बहुत श्रसन्तुष्ट थे। वे चाहते थे, कि 
ईराक भी सच्चे श्रर्थो में स्वतन्त्र एवं सम्पूर्ण-प्र भुत्व-सम्पन्न राज्य बन सके । पैलेस्टाइन 
और ईजिप्ट के श्ररव जिस ढंग से ब्रिटिश प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष में तत्पर थे, उसका 
उदाहरण उनके सम्मुख विद्यमान था। पैलेस्टाइन में ब्रिटिश शासकों की अरब-विरोधी 
नीति के कारण वहां के बहुत-से ग्ररब नेताश्रों ने इस समय ईराक में आकर आश्रय ग्रहण 
किया हुआ था । इससे भी ईराक के अरबों में ब्रिटिश प्रभाव के विरुद्ध भावना उत्पन्न 
हो रही थी । यूरोप की नाजी श्रौर फंसिस्ट सरकारें भी इस समय ईराक में ब्रिटेन के 
प्रभाव के विरुद्ध प्रचार में तत्पर थीं। अपने देश की राजनीतिक दुर्दशा का भ्रनुभव कर 
ईराक के राष्ट्रीय नेताओं का भुकाव फंसिस्ट विचाराधारा की श्रोर होने लग गया था। 
त्रे सोचते थे, कि यदि हमारे देश में भी फैसिस्ट शासन स्थापित हो जाय, तो हमारी 
सव समस्याएं हल हो सकती हैं । इस बीच (एप्रिल, १६३६) में अमीर गाजी की एक ' 
मोटर दुर्घटना द्वारा मृत्यु हो गई। ईराक के राष्ट्रवादी लोगों ने कहा, कि इस दुर्घटना 
में अंग्रेजों का हाथ है परिणाम यह हुआ, कि अनेक स्थानों पर ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध 
प्रदर्शन हुए, और कुछ स्थानों पर मारकाट भी शुरू हो गई। यह स्थिति थी, जब कि 
बीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध (१९३६-४५) का प्रारम्भ हुआ । ईराक के राष्ट्रवादी 
लोगों ने इसे ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त होने का सुवर्णीय ्रवसर समका, और उनकी सहा- 
नुभूति ब्रिटेन के विरोधी पक्ष की ओर होने लगी । इसी कारण १७४१ में जब रशीद अली 
ने इंराक के शासन को अपने हाथ में लिया, तो उसने जर्मनी तथा इटली का पक्ष लेकर 
कार्य करना शुरू किया। इस सम्बन्ध में हम अगले अध्याय में विस्तार के साथ लिखेंगे । 
अमीर गाजी की मृत्यु के वाद ईराक के राजसिंहासन पर फैजल द्वितीय आरूढ़ हुआ था। 


ढ़ 


पर क्योंकि श्रमी वह नाबालिग था, श्रत: उसके चाचा ग्रमीर अब्दुल इलाह ने रीजेन्ट 


हे के ख्व में ईराक का शासन सम्भाल लिया था। 


(५) फ्रञ्च मेन्डेट के ग्रधीन प्रदेशों के शासन 


__ महायृद्धको समाप्ति पर राष्ट्रसंघ द्वारा पदिचमी एशिया के जो प्रदेश मैन्डेट के ग्रधीन 
का द के लिये दिये गये थे, उनकी जो व्यवस्था फ्रेञ्च सरकार ने की थी उसका 
र आ किया जा चुका है। इस व्यवस्था के अनुसार ये प्रदेश शासन 
हि 488 में विभक्त थे, लेबेतान, जबल-द्र ज, लताकिया और 
ना ना श्रलेजेनडरेटा के प्रदेश को भी अन्तर्गत किया गया था, यद्यपि उसके 

सम्वन्ध में कतिपय विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। इसका कारण यह था, कि 
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दो महायुद्धों के बीच का काल (१६१८-१३ ९) ७०६९ 


इस प्रदेश में अरबों के अतिरिक्त तुर्क और आर्मीनियन लोगों का भी ग्रच्छी बड़ी संख्या 
में निवास था । | 


फ्रांस के अधीन इन प्रदेशों में राष्ट्रीय भावना बहुत प्रबल थी। फ्रेञ्च लोगों से 
इनका सम्पक बहुत पुराना था, और वहां ईसाई मिशनरियों ने श्रनेक ऐसे शिक्षणालय 
कायम किये हुए थे, जिनमें फ्रेज्च माषा के साथ-साथ नये ज्ञान-विज्ञान की भी शिक्षा दी 
जाती थी। वहां के अरव निवासियों में राष्ट्रीय मावना के विकास में इससे बहुत सहायता 
मिली। ईराक, पैलेस्टाइन और ईजिप्ट आदि के भ्ररबों के समान इन प्रदेशों के अरबों ने 
भी यह श्रनुमव किया, कि उन्हें विदेशी प्रमुत्व से मुक्त होकर स्वाधीनतां की प्राप्ति के 
लिये संघर्ष करना चाहिये। इसी कारण १९२५-२६ में इन प्रदेशों में स्थान-स्थान पर 
विद्रोह हुए, जिनका दमन करने के लिये फ्रेञ्च लोगों को अपनी सैनिक शक्ति का प्रयोग 
करना पड़ा। सीरिया के विद्रोह को शान्त करने के लिये उन्होंने डमास्कस पर बम्बवर्षा 
भी की, जिसके कारण एक हजार से मी भ्रधिक श्ररब लोगं मारे गये | फ्रेञ्च लोग इन 
विद्रोहों को शान्त करने में तो समर्थ हो गये, पर साथ ही उन्होंने यह मी ग्ननुमव कर 
लिया कि इन प्रदेशों के नित्रासियों की राष्ट्रीय श्राकांक्षाश्रों की पूर्ति किये बिनां काम नहीं 
चल सकेगा । इसीलिए १६२६ में लेबेनान में एक रिपब्लिक की स्थापना की गई, और 
सीरिया के राजनीतिक नेताग्रों से भी यह कहा गया कि वे अपने देश के लिए एक ऐसे 
संविधान का निर्माण करे जो सबको स्वीकार्य हो। संविधान को तयार करने के लिए 
जिस राष्ट्रीय समा का संगठन किया गया था, उसने १६२८ में अपने देश के लिए एक 
संविधान का मसविदा तैयार भी कर लिया । पर सीरिया के शासन के लिए नियुक्त 
फ्रेऊच हाई कमिशनर इसे स्वीकार करने के लिए तैयार, नहीं हुआ । उसका कहना था, कि 
इस संविधान द्वारा सीरिया में फ्रेञच हितों की रक्षा करने की समुचित व्यवस्था नहीं की 
गई है। १९३० में उसने राष्ट्रीय सभा को बर्खास्त कर दिया, और सीरिया के शासन के 
लिए अपनी ओर से एक नये संविधान का निर्माण किया । १६३२ में इस संविधान के 
अनुसार सीरिया की पालियामेंट का चुनाव हुश्रा, और जो नया मन्त्रिमण्डल बना, फ्रांस 
ने उसके साथ एक ऐसी सन्धि कर लेते का प्रयत्न प्रारम्भ किया, जिसके द्वारा दोनों देशों 
में एक स्थायी समकोता हो सके । इस समय तक इङ्गलैण्ड ञ्रौरईराक में सन्धि (१६३१) 
हो चुकी थी, जिसके कारण इन दोनों देशों के सम्बन्धों की कटुता बहुत कुछ दूर हो गई 
थी, और ईराक ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता मी प्राप्त कर ली थी.(१६३२) । इस उदाहरण 
को सम्मुख रखकर फ्रांस ने भी सीरिया की समस्या को हल करने का प्रयत्न किया, पर 
उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। निम्तलिखित प्रइनों के सम्बन्ध में फ्रांस और सी रिया में 
मतभेद था--(१) सीरिया की मांग थी, कि जेबल-द्रूज Bh के प्रदेशों को ग 
सीरियन राज्य में शामिल किया जाना चाहिए। पर इन प्रदेशों में ्ररब-मिन्न लोगों के 
पर्याप्त संख्या में बसे होने के कारणब्मांस इनकी पृथक सत्ता को जारी रखने के पक्ष में 
था। (२) सीरिया के नेता कहते थे, कि यहु बात मीतय कर दी जाए कि अधिक से धिक 
कितने समय तक फ्रेञ्च सेनाएं सीरिया में रखी जायेंगी, गौर वे किस-किस स्थात पर 
| आ । फ्रेञ्च लोग इस बात का ग्रभी से फैसला कर सकता ग्रक्रियात्मक़ समझते थे । 


फ्रांस द्वारा स्वयं बनाये हुए संविधान के अधीन जिस पालियामेंट का चुनाव हुआ 
था, जब उसके साथ भी फ्रेंच हाई कमिश्तर कोई समझोता नहीं कर सका, तो उसने उसे 
अनिश्चित काल के लिए बर्खास्त कर दिया (१६३४), और सीरियन लोगों को स्वशासन+ 
सम्बन्धी जो भी ग्रघिक्रार प्राप्त थे, वे सब उनसे छीन लिये गये । परिणाम यह हुआ, कि 
सीरिया में विद्रोह की ग्नि प्रचण्ड हो उठी, और जगह-जगह पर दंगे हुए जिनमें बहुत- 
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७१० एशिया (पश्चिमी श्रौर दक्षिणी) का श्राधुनिक इतिहास 
से श्रादमी मारे गये । इस समय तक फ्रांस में पोपुलर फ्रंट में सम्मिलित पाटियों की शक्ति 
बहुत बढ़ चुकी थी, औंर उसी का मन्त्रिमण्डल वहां विद्यमान था। राजनीतिक विचारों में 
यह पोपुलर फ्रंट ब्रिटिश मजदूर दल के समान ही प्रगतिशील था। इस स्थिति से लाम 
उठाकर सीरियन नेताओं का एक डेपुटेशन पेरिस गया, और वहां जाकर उसने समोते 
की बातचीत शुरू की । यह बातचीत सफल हो गई, और फ्रेंच सरकार और सीरियन नेता 
एक ऐसी सन्धि के मसविदे को तैयार करने में समर्थ हो गये, जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य 
था । इस मसविदे की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं-- (१) जेबल-द्रुज और लताकिया के 
प्रदेश सीरिया के अन्तर्गत कर दिये जायेंगे, पर शासन की दृष्टि से उनकी पृथक्‌ सत्ता 
कायम रहेगी। (२) सीरिया में फ्रांस अपने दो हवाई अट्टे कायम कर सकेगा, और 
जेबल-द्रुज तथा लताकिया के प्रदेशों में पांच साल तक फ्रेंच सेनाएं विद्यमान रहेंगी। 
(३) फ्रेंच सेनाओं के लिए सीरिया के राज्य क्षेत्र में फ्रांस जो भी सुविधाएं प्राप्त करना चाहे, 
वे उसे प्रदान की जायेगी। (४) फ्रांस की ओर से सीरिया में राजदूत की नियुक्ति को 
जायगी, जिसे सीरियन सरकार अन्य देशों के राजदूतों की तुलना में विशिष्ट महत्त्व देगी । 
(५) सीरिया को अपने लिये जिन मी विदेशी विशेषज्ञों श्रोर भ्रफसरों की आवझ्यकता 
हो, वे सामान्यता फ्रांस से ही लिये जायेंगे। (६) फ्रांस इस बात का यत्न करेगा, कि सीरिया 
को राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त हो जाए, श्रौर इस प्रकार वह एक पूर्णतया स्वाधीन 
. राज्य की स्थिति प्राप्त कर सके। सीरिया में इस समभौते का भ्रच्छा स्वागत हुआ, और 
बहुत्‌-से राष्ट्रीय नेता जो पिछले सालों में अपने देश को छोड़कर श्रन्यत्र चले गये थे और 
| वहां रहते हुए अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे,अब सीरिया लौट ग्राये। 
| १६२८के संविधान के अनुसार सीरियन पालियामेन्ट का चुनाव किया गया, और एक ऐसे 
| मन्त्रिमण्डल की स्थापना की गई, जिसमें सीरिया के प्रायः सभी प्रमुख राष्ट्रीय नेता 
| सम्मिलित थे। सीरियन लोग नये शासन से संतोष अनुभव करते थे। 


पर शीघ्र ही इस दशा में अन्तर श्राने लगा । जेबल-द्रुज श्रौर लताकिया के प्रदेश 
ह राज्य में सम्मिलित अवश्य कर दिये गये थे, पर इसके कारण वहां की समस्या 
हल नहीं हो सकी थी। इन प्रदेशों में ऐसे लोग पर्याप्त संख्या में बसे हुए थे, जो जाति 
से अरब तथा घमं से मुसलमान नहीं थे । इन्हें यह पसन्द नहीं था, कि इनके प्रदेश सीरिया 
के भ्ररब राज्य में सम्मिलित कर दिये जाएं । यद्यपि इनके शासन को सीरिया के अन्य 
प्रदेशों से पृथक्‌ रखने की व्यवस्था की गई थी, पर डमास्कस की ग्ररब सरकार इन प्रदेशों 

। को पूर्णतया सीरियन या अरब बना देने के लिये प्रयत्नशील थी । परिणाम यह हुआ, कि 
इन ख में विद्रोह शुरू हो गये, जिन्हें शान्त कर सकना सीरियन सरकार के लिए सुगम 
नहीं था । पर श्रधिक बिकट समस्या श्रलेग्जेन्ड्रेटा प्रदेश के सम्बन्ध में उत्पन्न हुई। इस 
प्रदेश को भी सीरिया के रूप में मैन्डेट के ग्रधीन फ्रांस के शासन में दिया गया था। 
पर यहां के निवासियों में अरबों के ग्रति रिक्त तुकं लोग भी अच्छी बड़ी संख्या में थे। 
इली सीमा भी तुर्की के साथ लगती थी। सीरिया में स्वराज्य स्थापित हो जाने पर यहाँ 
तुर्क निवासी इस बात से बहुत उद्विग्न हुए, कि उनके प्रदेश पर भी भ्ररबों का प्रभुत्व 

ब शासन स्थापित हो जायगा। तुकं लोग अरबों की तुलना में अधिक सभ्य व उन्नत थे। 
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दो महायुद्धं के बीच का काल (१६१८-१६३ ६) ७११ 


के विस्तार के लिए तत्पर था, फ्रांस उसे अपने लिए बहुत खतरनाक समझता था। इसी 
कारण वह तुर्की के साथ मंत्री के लिए उत्सुक था, ताकि युद्ध के समय इटली: के खिलाफ 
'उसकी सहायता प्राप्त हो सके । अलेग्जेन्ड्रेटा के तुर्कों के साथ स्वामाविक रूप से तुर्की की 
सहानुभूति थी । तुर्की भी यह चाहता था, कियह प्रदेश सी रिया के भ्रन्तगंत नरहे। परिणाम 
यह हुआ, कि मई, १६३७ में अलेग्जेन्ड्रेट को सीरिया से पृथक्‌ करके एक पृथक्‌ राज्य 
बना दिया गया, जिसे 'हेयती रिपब्लिक' नाम दिया गया। फ्रांस और तुर्की दोनों ने 
स्वतन्त्र राज्य के रूप में इसकी सत्ता की गारण्टी दी। यूरोप में जिस ढंग से महायुद्ध के 
वादल मंडरा रहे थ, उसे दृष्टि में रखते हुए बाद में यह उपयोगी समझा गया, क्रि इस 
'छोटी-सी रिपब्लिक को तुर्की के भ्रन्तगंत कर दिया जाए। इसी कारण २१ जून, १६३६ 
'के दिन हेयती रिपब्लिक तुर्की के साथ मिला दी गई। 


ु ये सब घटनाएं ऐसी थीं, जिनसे सीरिया के £ 7 राष्ट्रवादी बहुत उद्विग्न थे। 
वे अनुभव करते थे, कि फ्रांस सीरिया के प्रति न्याय नही कर रहा है। १६३६ के समोते 
के बाद भी उन्हें वास्तविक रूप से स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हुई थी। यह समभौता फ्रांस के 
पोपुलर फ्रंट के मन्त्रि-मण्डल द्वारा ती स्वीकार कर लिया गया था, पर वहां की पालिया- 
मेंट ने ग्रभी इसे स्वीकृत नहीं किया था। फ्रांस के मन्त्रिमण्डल में इस काल में निरन्तर 
'परिवतेन होते रहते थे, और कोई भी सरकार देर तक कायम नहीं रह पाती थी | १६३७ 
में पोपुलर फ्रंट के नेता श्री ब्लम ने प्रधानमन्त्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था, और 
१९३५ में वहां एक ऐसी सरकार कायम हो गई थी जिसमें पोपुलर फ्रंट के वामपक्षी दलों 
के बजाय मध्य और दक्षिण-पक्षी दलों का जोर था। यह-नया मन्त्रि-मण्डल १६३६ के. 
समभोते के खिलाफ था। साथ ही, फ्रेंच राजनीतिज्ञ यह अनुमव कर रहे थे, कि नाजी - 
श्रौर फैसिस्ट शक्तियों के उत्कर्ष के कारण यूरोप में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, 
उसमें युद्ध अवश्यम्भावी है। इस दछ्षा में फ्रांस के लिये यह आवश्यक है, क्रि पश्चिमी 
एशिया के सीरिया, लेबेनान आदि प्रदेशों पर अपने प्रमाव व प्रमुत्त्तकों कायम रखा 
जाय, ताकि युद्ध के समय में इन देशों का उपयोग जर्मनी और इटली आदि फॅसिस्ट राज्यों 
के खिलाफ किया जा सके। इसी कारण फ्रेंच मन्त्रिमण्डल ने १६३६ के समभोते को 
पार्लियामेंट के सम्मुख स्वीकृति के लिए पेश ही नहीं किया, रौर उसे वैधानिक रूप प्राप्त 
नहीं हो सका । सीरिया के राष्ट्रीय नेता इससे बहुत असंतुष्ट हुए, ्रौर वहां श्रशात्ति और 
विद्रोह की प्रायः वैसी ही स्थिति उत्पन्त हो गई, जैसी कि १६३६ से पहले थी । इस दशा 
में फ्रेंच हाई कमिश्नर ने सीरिया के संविधान का अन्त कर वहां की पालियामेंट और 
मन्त्रिमण्डल को बर्खास्त कर दिया, और सम्पूर्ण शासन-शक्ति को अपने हाथों में ले लिया 
(जुलाई, १६३६) । सीरिया के शासन के लिये एक कौंसिल ग्राफ डाइरेकटसँ की नियुक्ति 
की गई, जो हाई कमिइनर के आदेशों के अनुसार देश का शासन करने लगी। जेबलदुज 
और लताकिया के प्रदेशों को सीरिया से पृथक्‌ कर दिया गया, और वहां उसी ढंग की 
सरकारें कायम की गई, जैसी कि १६३६ से पहले वहां थीं। १६३६ की इस नई व्यवस्था 
से सीरिया के राष्टीय नेताओं की सब ग्राशामओरों पर तुषारपात हो गया, प्रौर उनका देश 
पूर्णतया फ्रेंच शांसन में आ गया । कुछ समय बाद सितम्बर, १६३६ में बीसवीं सदी के 
द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ हो गया, जिसके कारण सीरियन नेताओं के लिए श्रपने देश 
की स्वतन्त्रता के संघर्ष को जारी रख सक्ता सम्मव नहीं रहा । पर वे युद्ध की परिस्थितियों 
को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए एक सुवर्णीय अवसर समकते थे। इस कारण युद्ध 
के समय में उन्होंने जिस नीति का श्रगुसरण किया, उस पर हम आगे चलकर प्रकाश 
डालेंगे । 
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७१२ एशिया (परिचमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 

सीरिया के समान लेवेनान के साथ भी १६३६ में एक समझौता किया गया था, 
जिसकी शर्ते प्रायः उसी प्रकार की थीं, जैसी कि सीरिया के समभोते की थीं। इस सम- 
भौते के परिणामस्वरूप १६३६ में लेवेनान में भी एक पृथक्‌ रिपब्लिक की स्थापना कर 
दी गई थी, जो फ्रांस के प्रभृत्त्व में थी । इस प्रदेश की सरकार के सम्मुख वे समस्याएं नही | 
थीं, जो कि सीरिया की सरकार के सामने थीं । यहां ईसाई लोग अच्छी बड़ी संख्यामे | 
निवास करते थे, और संस्कृति के क्षेत्र में फ्रांस का अनुसरण करना गर्वे की बात समभते 
थे । लेबेनान के निवासियों में नसल, जाति या सम्प्रदाय की जो विभिन्नताएं थीं, उन्हें 
इष्टि में रख कर वहां की सरकार ने यह व्यवस्था की, कि सब वर्गो को उनकी आबादी के 
हिसाब से राजकीय पद आदि प्रदान किये जायें । इससे वहां शान्ति और व्यवस्था तो 
कायम रही, पर लेबेनान एक राष्ट्रीयता के विकास में अ्रसमर्थ रहा। महायुद्ध के प्रारम्भ 
होने से कुछ समय पूर्वं १९३९ मेंफ़ांस ने यह्‌ श्रावश्यक समभा, कि पश्चिमी एशिया के 
क्षेत्र में अपने प्रभूत्त्व को सुच्ढ झरने के लिए लेबेनान के संविधान को भी स्थगित कर 
दिया जाए, और उसे भी पूर्णतया श्रपने शासन में ले ग्राया जाए। 


(६) श्ररब प्रायद्वीप के विविध राज्य 


महायुद्ध (१९१४-१८) की समाप्ति के समय अरब के प्रायद्वीप में जिन अनेक 

स्वतन्त्र राज्यों की सत्ता थी, उन पर हम पिछले अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं। इनमें 
टरांस-जोडेन श्रौर सौदी श्ररेबिया मुख्य थे । पैलेस्टाइन और ईराक के समान ट्रांस-जोर्डन 
का प्रदेश भी राष्ट्रसंघ द्वारा मैन्डेट के अधीन ब्रिटेन को दिया गया था, पर किस प्रकार 
वहां मक्का के शरीफ हुसैन के अन्यतम पुत्र अब्दुल्ला ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, 
यह पहले लिखा जा चूका है। अब्दुल्ला ट्रांस-जोडन का राजा बन गया था, और उसके 
शासन को ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया था (१६२३) । यद्यपि अब भी इस प्रदेश को 
ब्रिटिश सरकार के अधीन माना जाता था, पर भ्रब्दुला एक स्वतन्त्र राजा कें समान उस 
का शासन करने लग गया था। पर ब्रिटेन यह समझता था, कि राष्ट्रसंघ के मैन्डेट के 
कारण इस प्रदेश के शासन के सम्बन्ध में उसकी कतिपय उत्तरदायिताएं हैं, जिन्हें पूर्ण 
करना उसका कर्तव्य है। इसी बात को इष्टि में रखकर १९२८ में ब्रिटेन ने ग्रमीर 
्रव्दुल्ला के साथ एक समझोता किया, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं-- (१) ट्रांस- 
जोर्डन में ब्रिटेन की रोर से एक रेजिडन्ट रहा करेगा, जिसकी नियुक्ति वैलेस्टाइत के 
ब्रिटिश हाई कमिश्नर द्वारा की जायगी। (२) विदेशी सम्बन्ध, श्राथिक और ग्रायःव्यय- 
सम्बन्धी नीति, विदेशी निवासियों के प्रति व्यवहार और उन पर ट्रांस-जोडन की 
सरकार का शासनाधिकार, और साम्प्रदायिक स्वतन्त्रता--ये ऐसे मामले माने जायेंगे 
जिनके सम्बन्ध में श्रमीर अब्दुल्ला की सरकार ब्रिटिश रेजिडेन्ट के परामर्श के अनुसार 
ही कार्य करेगी। अब्दुल्ला की सरकार पर थे नियन्त्रण बड़े महत्त्व के थे, और इनके 
मी स्वतन्त्रता बहुत मर्यादित हो गई थी। जून, १६३४ में अब्दुल्ला के साथ 
गा हः अन्य श्ररव He अपने राज-प्रतिनिधि तियत 
नतित तस Fs गई। इसके कारण विदेशों से सम्बन्ध के विषय में र | 
नाप हर ल्ण लग गर्व ह और अन्य श्ररब राज्यों के साथ ब के 
प्रारम्भ होने पर अब्दुल्ला के सो व नियन्तण कुछ कम हो गया । १६३६ में महायुद्ध के 
लत्ता कीः अब्दुल्ला के साश एक नई सन्धि की गई, जिसके द्वारा उसने पूर्ण 
मुद i Md पग बढ़ाया । ब्रिटिश लोग भली-भांति समभते थे, कि 
उ में अरबों का सहयोग उनके लिए बहुत महत्त्व का है। इसी कारण 
व्डुल्ला को संतुष्ट रखने के लिये उत्सुक थे। उन्होंने उसे यह भी आइवासन दिया, किं 
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दो महायुद्धों के बीच का काल (१६१८-१६३६) ७१३ 


युद्ध की समाप्ति पर उसे पूर्ण रूप से स्वतन्त्रता प्रदान कर दी जायगी, और उसकी सरकार 
पर ब्रिटेन का जो भी नियन्त्रण है, उसे समाप्त कर दिया जायगा । इसी के अनुसार १९४६ 
में ब्रिटेन ने अब्दुल्ला को ट्रांस-जोडन का पूर्णतया स्वतन्त्र राजा मान लिया, और 
अरब प्रायद्वीप के उत्तर-पर्चिमी कोने में जोडन के हशमी राज्य की स्थापना हुई.) 
१६४६ के अन्त तक अन्य राज्यों ने भी श्रव्दुल्ला की इस सम्पूर्ण-प्रमुत्व-सम्पन्न स्थितिः 
को स्वीकार कर लिया था। 


अरब के विविध राज्यों में सौदी अ्ररेबिया ही एकमात्र ऐसा राज्य था, जो 
ब्रिटेन या फ्रांस के ग्राधिपत्य और प्रभाव से मुक्त था, और जिसे वस्तुतः स्वतन्त्र कहा जा 
सकता था। नेज्द के प्रदेश में इस वहाबी राज्य की किस प्रकार स्थापना हुई थी, यह्‌ 
पिछले श्रध्याय में लिखा जा चुका है। १६२५ में इसके राजा ग्रब्डुल अजीज इब्न सऊद 
ने मक्का और मदीना के हज्जाज राज्य की भी विजय कर ली थी, और इस प्रकार 
अपने ्रधिकारःक्षेत्र को बहुत विस्तृत कर लिया था। हज्जाज के दक्षिण में एक ्रन्य 
छोटा-सा राज्य था, जिसे अ्सिर कहते थे। इसके इद्रिसी राजा पहले भी इव्त सऊद की 
अधीनता स्वीकार करते थे, पर उसके राजवंश के पारस्परिक झगड़ों से लाम उठाकर 
इब्न सऊद ने उसे पूर्णतया अपने अधीन कर लिया था और उसकी स्वतन्त्र सत्ता का 
भ्रन्त कर उसे सीधे ग्रपने शासन में ले लिया था। अपने सुविस्तृत राज्य का शासन करने 
के लिए इब्न सऊद ने उसे दो भागों में विभक्त किया था, नज्द और हज्जाज | नज्द का 
शासन युवराज (वली अल-अह॒द) के सुपुर्द था, जिसका नाम सऊद था, और हज्जाज का 
शासन छोटे लड़के फंजल के | सब शासनशक्ति राजा या उसके पुत्रों के हाथों में थी। 
किसी प्रतिनिधि-समा या राष्टीय सभा का निर्माण सौदी अरेबिया के इस राज्य में नहीं 
किया गया था। उच्च राजकीय पदों पर केवल अरबों को ही नियुक्त किया जाता था, 
फ्रांस या ब्रिटेन आ्रादि पाइचात्य राज्यों के विशेषज्ञों को इस राज्य के शासन में कोई स्थान 
नहीं दिया गया था । जिन पदों के लिये सौदी अरेबिया की प्रजा से उपयुक्त व्यक्ति न मिल 
सकते, उन पर ईजिप्ट, सीरिया और लेवेनान के श्ररबों को नियुक्त किया जाता था, जो 
पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के सम्पर्क में ऑ चुकते के कारण श्रच्छी उन्नत दशा में ये राज्य 
का शासन कुरान और शरायत के सिद्धान्तों के म किया जाता था, ओर ee 
“आधुनिकता” कहते हैं, उसका प्रवेश इस राज्य में नहीं हुआ था। पर्चिमी एशिया न 
आधुनिक इतिहास में श्रब्ुल श्रजीज इब्न सऊद का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। उस 
कत्त त््व के कारण अरब प्रायद्वीप में एक शक्तिशाली व पूर्णतया स्वतन्त्र अरब राज्य की 
स्थापना हुई, और अरब लोगों को यह श्रनुभव करने का अवसर मिला, कि विश्व की 
राजनीति में उनका मी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। वह केवल एक विजेता ही नहीं था, 
अपितु उत्कृष्ट कोटि का राजनीतिज्ञ मौथा। वह अलीमांति समता था, कि उसके 
अपने राज्य की सीमा पर जो ग्रत्य अरब राज्य (पैलेस्टाइन आदि) न हैं, वे ब्रिटेन 
के प्रभाव व प्रभृत्त्व में हैं । श्रतः ब्रिटेत के साथ मैत्री का सम्बन्ध रखना उपयोगी है। त 
साथ ही यह भी आवश्यक है, कि पती शक्ति को इतना सुद्ढ़ बना लिया जाय, ताकि 
ब्रिटेन उसके अपने राज्य को किसी भी प्रकार हानि न पहुंचा सके या उसकी स्वतन्त्रता 
को मर्यादित न कर सके । श्रपती सैनिक शक्ति की वृद्धि के लिये वह A की सहायता 
पर निर्भर नहीं रह सकता था, इस कारण १६३७ में उसने ईराक में स्थित जमन Fs 
प्रतिनिधि डाऽ ग्रोब्बा के साथ सम्पर्क स्थापित किया, और जमनी से युद्ध-सामग्री प्राप्त 
करने के लिये बातचीत शुरू की । पर १९२९ में जब बीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध ह है 
प्रारम्भ हुआ, तो उसने तटस्थता की नीति का अनुसरण किया। वह जानता था, कि 
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७१४ - एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


मित्रराष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो जाने पर वह श्रपनी स्वतन्त्र सत्ता को कायम नही 
रख सकेगा । इसीलिए उसने उनके साथ मैंत्री-सम्बन्ध को कायम रखा । 


अरब प्रायद्वीप के श्रन्य राज्यों में येमन का उल्लेख करना भी ्रावश्यक है । यहः 
राज्य अरब प्रायद्वीप के दक्षिण-पश्चिमी कोने में स्थित है। इसका क्षेत्रफल ७४,००० 
वर्गमील था, ग्रौर आ्राबादी ४५ लाख के लगभग था। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ तक अन्यः 
अरब प्रदेशों के समान यह भी तुकं साम्राज्य के अन्तर्गत था, और इसके वंशक्रमानुगत 
राजा तुकं सुलतान की श्रधीनता स्वीकार करते थे i महायुद्ध काल में येमन का राजा 
सुलतान के प्रति श्रनुरक्त रहा, और श्रन्य अ्ररव राज्यों व प्रदेशों के समान ल अव- 
सर का प्रयोग अपनी स्वतन्त्रता के लिये नहीं किया । इसी लिये ब्रिटिश जहाजों ने अनेक 
बार उसके बन्दरगाहों पर बम्बवर्षा भी की थी। पर महायुद्ध में परास्त हो जाने के 


. कारण १६१८ में जब तुर्को ने आत्मसम्पंण कर दिया और तुकं साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो 


गया, तो येमन भी उसकी श्रधीनता से मुक्त हो गया, और उसके राजा (जिसे इमाम 


` कहते थे) को पूर्णरूप से स्वतन्त्र होने का अवसर मिल गया । १६३९ में जब द्वितीय महा- 


युद्ध प्रारम्भ हुआ, तो येमन एक स्वाधीन राज्य के रूप में विद्यमान था। क्योंकि उसकी 
सीमा श्रदन के संरक्षित राज्य के साथ लगती थी, ग्रतः यह स्वाभाविक था कि.सीमा के 
सम्बन्ध में ब्रिटेन भौर येमन में मतभेद हों । पर इनका निर्णय साना की सन्धि (१६३४) 
द्वारा कर लिया गया था, जिसके कारण ब्रिटेन और येमन में मैत्री-सम्बन्ध स्थापित हो 
गया था। १६३६-४५ के महायुद्ध में येमन तटस्थ रहा, और उसने अपने क्षेत्र में किसी 
भी पक्ष को हस्तक्षेप नहीं करने दिया। 

ट्रांस-जोडेन, सौदी अरेबिया और येमन के ग्रति रिक्त ्ररब प्रायद्वीप में कतिपय 
्रन्य प्रदेश मी ऐसे हैं, जिनका परिचय पश्चिमी एशिया के आधुनिक इतिहास के लिये 
बहुत उपयोगी है। ये प्रदेश अदन कोलोनी तथा अदन प्रोटेक्टोरेट और ईरान की खाड़ी 
के तटवतीं कतिपय शेखडम हैं, जिनमें कुवैत, कतार और बहराइन मुख्य हैं। अदन की 


टरा तथा पेरिम आ्रादि के द्वीप भी अन्तर्गत थे। लाल सागर के दक्षिणी कोने पर स्थित 
होने के कारण भ्रदन बन्दरगाह का सैनिक दृष्टि.से बहुत महत्त्व है। इसीलिये १८३६ में 
ब्रिटेन ने इस पर भ्रपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अपने भारतीय साम्राज्य के 


ब्रिटेन ने उसकी उन्नति पर बहुत घ्यान दिया, जिसके कारण वह उसकी नाविक शक्ति का 
महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया। अदन कोलोनी के साथ लगा हुआ जो प्रदेश ्ररब प्रोटेक्टोरेट 


राज्यों की कुल संख्या २० के लगभग थी । उन्तीसवीं सदी के प्रारम्भ तक इन सब राज्यों 
के सुलतानों ने ब्रिटेन के साथ ऐसी सन्धियां कर ली थीं, जिनके कारण उन पर ब्रिटेन 
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मशँ के अनुसार कार्य किया करेंगे। इसीलिये इन सब राज्यों में ब्रिटेन की श्रोर से रेजि- 
डेन्टों की नियुक्ति के की जाती थी, जो अदन कोलोनी के गवर्नर के भ्रधीन रहते हुए इन 
राज्यों के सुलतानों को परामशे देने का कार्य किया करते थे। जहां तक विदेशी सम्बन्धों | 
का प्रश्‍न है, ये राज्य पूर्णतया ब्रिटेन की श्रधीनता में थे, और अपने रान्तरिक शासन में 
भी ये कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते थे, जो ब्रिटिश सरकार को स्वीकार्य न हो। इनकी 
स्थिति प्रायः वही थी, जो मारत में ब्रिटिश शासन के युग में देसी रियासतों के राजाग्रों 
की थी। बीसवीं सदी के दो महायुद्धों के बीच के काल में अरब और अदन प्रोटेक्टोरेट के 
रूप में ब्रिटेन को एक ऐसा क्षेत्र प्राप्त था, जिसे केन्द्र बनाकर वह अपने विशाल प्राच्य 
साम्राज्य की मलीमांति रक्षा कर सकता था। इनकी स्थिति बाद में भी प्रायः यही रही, 
यद्यपि इनमें राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना जोर पकड़ती गई। इसी भावना के कारण 
बाद में ब्रिटेन को इनके सम्बन्ध में अनेक नई व्यवस्थाएं करनी पड़ीं, जिन पर हम आगे 
चल कर यथास्थान प्रकाश डालेंगे । 


ररव प्रायद्वीप के जो प्रदेश ईरान की खाड़ी के तट पर स्थित हैं, उनमें भ्रनेक 
शेख-राज्यों (शेखडमों) की सत्ता है, जिनके राजा (शेख) स्वतन्त्र होते हुए भी ब्रिटिश 
सरकार के प्रमाव एवं प्रमुत्त्र में थे। इन शेखडमों में कतार, कुतैत और बहराइन प्रधान 
हैं। इनके अ्रतिक्ति सात अन्य भी शेखडम इस क्षेत्र में हैँ, जिन्हें सम्मिलित खूप से 'ट्रुसि- 
यल कोस्ट' (77५८।३। ९०३5) के शेखडम कहां जाता है। अपने ्रान्तरिक शासन में 
स्वतन्त्र होते हुए मी इनके राजा विदेशी नीति व परराष्ट्रससम्बन्ध के मामलों में ब्रिटेन 
के अधीन थे, और उसकी सरकार द्वारा नियुक्त रेजिडेन्ट के परामश के अनुसार कार्य 
करते थे । पिछले वर्षो में इन राज्यों के क्षेत्र में मिट्टी का तेल प्रचुर परिमाण में Bs 
हो गया है, और उसके लिए कुएं खोदने तथा तेल निकाल कर विक्रय करने के ग्रधिकार 
विदेशी राज्यों ने प्राप्त कर लिये हैं। इस कार्य के लिये जो कम्पनियां बनी हैं, वे सब 
प्रायः अंग्रेजी हैं, और इस कारण भी इन शेख-राज्यों पर ब्रिटेन का प्रमाव बहुत बढ़ 
गया था । 


कुवैत शेख-राज्य ईरान की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र में विद्यमान है। इसका क्षेत्रफल 
९,००० वर्गंमील के लगमग है, और आबादी चार लाख से कुछ ऊपर। अपनी भोगो- 
लिक स्थिति के कारण यह राज्य बड़े महत्त्व का i क्योंकि ईरान की खाड़ी का मागं 
इसके समीप से होकर जाता है। जब पाश्चात्य देशों ने एशिया में अपने प्रमुत्त्व का वि-. 
स्तार प्रारम्भ किया, तो स्वामाविक रूप से उनका ध्यान ह ओर भी गया, और उन्होंने 
इसे अपने प्रमाव में ले म्राने के लिये यत्त शुरू किया । इसमें ब्रिटिश लोग सफल हुए। 
उन्नीसवीं सदी के म्रन्त तक यह राज्य ब्रिटेन के संरक्षण में ा गया था, शोर स एक 
ब्रिटिश एजेन्ट की नियुक्ति कर दी गई थी। महायुद्ध (१८१४-१८) के समय में ब्रिटिश 
सेनाओं ने इस राज्य पर भी कब्जा कर लिया था, क्योंकि ब्रिटेन यह नहीं चाहता था कि _ 
तुर्की या जर्मनी उस पर श्राक्रमण कर उसका उपयोग ईरान की खाड़ी पर अपने प्रभुत्व 
को स्थापित करने के लिये कर सकें । इस समय से कुवैत पूर्णतया ब्रिटेन के संरक्षण व 
प्रभाव में आ गया; भ्रौर उसकी विदेशी नीति श्रौर आथिक योजनाओं का ब्रिटिश सरकार 
द्वारा ही संचालन किया जाने लगा। > 


ईरान की खाड़ी के अरब-तट के समीप बहराइन एक छोटा-सा द्वीप है, जिसका 
क्षेत्रफल केवल २१३ वर्गमील है, और जनसंख्या डेढ़ लाख के लगमग है। पर यह मी 
एक स्वतन्त्र शेख-राज्य है, तेल की उपलब्धि के कारण जिसका महत्त्व बहुत बढ़ गया 
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है। १८८० तक इस छोटे-से द्वीप के राजा पूर्णतया स्वतन्त्र थे, यद्यपि ईरान का यह दावा 
था कि यह द्वीप उसके श्रधीन है । एशिया में अपने प्रभुत्व का विस्तार करते हुए ब्रिटेन 
का ध्यान इस द्वीप की ओर से भी आक्ृृष्ट हुआ, और उसने इसे भी अपने संरक्षण व 
प्रभाव में लाने का प्रयत्न किया । इसीलिए १८८२ में उसने बहराइन के शेख के साथ 
एक सन्धि की, जिसके द्वारा शेख ने यह स्वीकार किया कि वह ब्रिटिश सरकार की ग्रनु- 
मति के विना किसी अन्य राज्य के साथ अपना सम्बन्ध नहीं रखेगा। महायुद्ध के समय 
में जब ब्रिटेन ने तुर्की को परास्त करने के लिए ईराक पर आक्रमण किया, तो बहराइन को 
ही उसने अपनी सेना का केन्द्र बनाया । ईराक पर श्राकरमण करने का कार्य भारतीय सेना 
के धुपु्दे था । भारतीय सेनाएं पहले बहराइन में एकत्र होती थीं, और वहां से ईराक पर 
हमला करती थीं। तेल की उपलब्धि के कारण जब इस द्वीप का महत्त्व बहुत बढ़ गया, 
तो अंग्रेजों ने वहां के शेख के साथ यह समभौता किया, कि तेल निकालने का कार्य 
बहराइन की सरकार न स्वयं करेंगी और न किसी श्रन्य राज्य को ब्रिटेन की अनुमति के 
बिना यह कार्य करने देगी । बहराइन पर श्रव तक भी ब्रिटेन का संरक्षण विद्यमान 
है, श्रौर उसकी विदेशी व ग्राथिक नीति का संचालन ब्रिटेन द्वारा ही किया जाता है। 


कतार का शेखराज्य कुवैत के दक्षिण में है। क्षेत्रफल में यह ४,००० वर्गमील के 
लगभग है, और इसकी ग्राबादी ६०,००० से. कुछ ही श्रधिक है । एशिया में अपने प्रभव 
को स्थापित करते हुए ब्रिटेन ने इस राज्य को भी अपने संरक्षण में ले लिया, और उससे 
ऐसे सम्बन्ध स्थापित किये, जिनके कारण उसकी विदेशी तथा आर्थिक नीति ब्रिटेन के 
हाथों में ग्रा गई । तेल की दृष्टि से यह राज्य भी बड़े महत्त्व का है । १९२४ में ही ब्रिटेन 
की रोर से इन प्रदेशों में तेल की तलाश शुरू कर दी गई थी, और १९३० में वहां तेल 
को सत्ता का पता भी लग गया था। १६३५ में कतार के क्षेत्र से तेल निकालने का एका- 
विकार एक भ्रग्रेज कम्पनी ने प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण वहां ब्रिटेन का प्रभत्त्व 
व सरक्षण बहुत सुरढ़ हो गया है। है 


ट्रुसियल कोस्ट के शेख राज्य संख्या में सात हैं, और इनके प्रदेश मी तेल की इष्टि 
से बहुत समृद्ध हैं। इनका क्षेत्रफल ३२,३०० वर्गमील है, और जनसंख्या १,८०,००० 
के लगभग हैं। कतार, और बहराइन के समान ये भी ब्रिटेन के संरक्षण में हैं, और इनके 
क्षेत्र से तेल निकालने के श्रधिकार भी प्रायः ब्रिटिश कम्पनियों के ही पास हैं । 


कि ईरान की खाड़ी के तटवर्ती ये विभिन्‍न अरव प्रदेश जो ब्रिटेन के संरक्षण तथा 

प्रभाव में श्रा गये, पहले तो इसका कारण यह था कि भारत आदि प्राच्य देशों में ग्राने- 
जाने के लिये और उनको अपने प्रभुत्त्व में रखने के लिए ईरान की खाड़ी का बहुत महत्त्व 
था। ब्रिटेन नहीं चाहता था, कि इस मार्ग पर स्थित इन प्रदेशों को कोई न्य राज्य 
मि में ले ग्राये। इसीलिए उसने इनके शेखों के साथ सन्धियां की थीं, और 
स उ शपने अधीन कर लिया था। पर १६१४-१८ के महायुद्ध के बाद 
ल को अपरिमित मात्रा में सत्ता का पता लगा, तो ब्रिटेन की इष्टि 
चका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। आधुनिक वैज्ञानिक युग में मिट्टी का तेल ग्रौर 
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-रायल्टी प्रदान करना स्वीकार कर तेल के उद्योग को अपने हाथों में ले लिया । शेख उस 
"रायल्टी से संतुष्ट थे, जो उन्हें प्रतिवर्ष प्राप्त होती थी । उनकी ग्रामदनी का यही मुख्य 
साधत था। इसे प्राप्त कर वे बड़े वैभव और शान-शौकछ के साथ रहने लगे, ग्रीर उच्हे 
इस वात की कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं हुई, कि उनके राज्यों को श्रपार 
सम्पत्ति ब्रिटिश लोग अपने लाभ के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं। इन शेख-राज्यों को अपने 
संरक्षण तथा प्रभाव में लाकर श्ररव प्रायद्वीप के इन प्रदेशों पर ब्रिटेन का एक प्रकार का 
"आथिक साम्राज्य स्थापित हो गया है। 
इस प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व अरंब प्रायद्वीप के एक ग्रत्य राज्य का उल्लेख 
करना भी उपयोगी है, जो इस प्रायद्वीप के दक्षिण-पूर्वी कोने में स्थित है। इसे मस्कत 
और रोमन का राज्य कहते हैं । क्षेत्रफल में यह ८२,००० वर्गमील है, यद्यपि इसकी 
ग्राबादी आठ लाख से भी कम है। ईरान की खाड़ी के पूर्व में हिन्द महासागर के तट पर 
स्थित होने के कारण मस्कत का नाविक महत्त्व बहुत श्रधिक है । इसीलिये सोलहवीं सदी 
के शुरू में जब पोर्तुगीज नाविकों ने प्राच्य देशों में श्राता-जाना शुरू क्रिया, तो उन्होंने 
“मस्कत पर अपना अ्रधिकार स्थापित कर लिया (१५०८) | पर देर तक वे इसे अपने 
अधीन नहीं रख सके । शीत्र ही, वहां के श्ररबों ने पोर्तुगीजों को निकाल कर बाह्र कर 
दिया (१६५०), और मस्कत तथा ओमन के प्रदेशों में एक शक्तिशाली स्वतन्त्र राज्य को 
स्थापना की । ग्रठारहवीं सदी में पूर्वी अफ्रीका के भी कतिपय प्रदेश इस राज्य की अधी- 
-नता में ्रा गये थे, यद्यपि बाद में वहां एक पृथक्‌ अरब सल्तनत को स्थापना हुई । भारत 
आदि प्राच्य प्रदेशों में अपने प्रभुत््त का विस्तार करते हुए ब्रिटेन ते मस्कत के 
सुलतान की ओर भी ध्यान दिया, और १८६१ में उसके साथ एक ऐसी सन्धि की; जिस 
के द्वारा सुलतान ने यह स्वीकार कर लिया कि वह ब्रिटेन के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य 
को अपना कोई प्रदेश किसी भी प्रकार के उपयोग के लिये प्रदान नहीं करेगा। महायुद्ध 
के बाद के काल में मस्कत और ओमन के राज्य पर ब्रिटेन के प्रभाव Rs भी अधिक 
चुद्धि हुई। वहां की सेना के संगठन के लिए ब्रिटिश अफसर नियुक्त किये गये, और अत्य 
अनेक उच्च सरकारी पदों पर भी ब्रिटिश कर्मचारियों को रखा जाना शुरू किया गया । 
सुलतान ने यह भी स्वीकार किया, कि उसके राज्य में ब्रिटेन के अतिरिक्त किसी अन्य 
राज्य का राज-प्रतिनिधि. नहीं रहेगा। ; : 
बीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्म होने के समय १६३५ में अरव प्राय- 
द्वीप की जो राजनीतिक दशा थी, उसमें केवल सौदी अरेबिया ही एक ऐसा र 
जिसे पूर्णतया स्वतन्त्र कहा जा सकता था | बमन, टरांस-जोडेन, मस्कत FE द 
कुवैत आदि ईरान की खाड़ी के शेखडम--ये सव कम या अधिक अंश में Rs 
में थे, अदन कोलीनी सीधा ब्रिटेन के शासन में था, और उसके समीपवर्ती प्रदेशों के छोट- 


दर ४; Se युद्धबाल थोर 
:छोटे सुलतान ब्रिटेन की संरक्षकता को स्वीकार करते थे। १९३६-४५ के युद्ध 
सके बाद के परिचिमी एशिया के इतिहास को समझने के लिए अरब प्रायद्वीप की इस 


-राजनीतिक दशा को दृष्टि में रखना आवश्यक है। 


(७) ईरान की प्रगति 
महायुद्ध (१६१४-१८) से पूर्व के ईरान के इतिहास पर पहले प्रकाश डाला जा 


चुका है। महायुद्ध में रूस भर ब्रिटेन एक पक्ष में थे, और जर्मनी के असाधारण उत्केष 


ःके कारण वे एक दूसरे के मित्र बन गये थे। एशिया में साम्राज्य-विस्तार के सम्बस्ध में 


“इन दो शक्तिशाली देशों में जो प्रतिठर्द्रिता देर से चली ा रही थी, १६०७ के समभोते 
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७१५ एशिया (पश्चिमी श्रौर दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


द्वारा उसका अन्त हो गया था । इस समभौते के अ्रनुसार ईरान को तीन भागों में विभक्त: 
किया गया था--(१) उत्तरी ईरान, जिस पर रूस को अपना प्रभाव स्थापित करने का 
पूरा-पूरा अवसर रहे । (२) दक्षिणी तथा दक्षिणी-पूर्वी ईरान, जिस पर अपना प्रभाव 
स्थापित करने के सम्बन्ध में ब्रिटेन को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त रहे । (३) मध्य ईरान, जोः 
किसी विदेशी राज्य प्रभाव में न हो, और जहां ईरान के शाह का सम्पूर्ण-प्रमुत्त्व-- 
सम्पन्न शासन का म रहे। अपने देश के इस प्रकार ब्रिटेन और रूस का प्रभाव्षेत्र" 
बन जाने के कार : ईरान के देशमक्तों में ्रसन्तोष होना सर्वथा स्वाभाविक था। जब 
उन्होंने १९०७ . समभौते के विरुद्ध ग्रावाज उठाई, तो तेहरान में स्थित ब्रिटिश और 
रूसी राजदूतों + वहां के शाह (मुहम्मद ्रली शाह) का ध्यान जनता की इस उत्तेजना 
की ओर श्राकृष्ट किया । ईरान की मजलिस (पालियामेन्ट) भी इस समझते के विरुद्ध' 
्रान्दोलन में तत्पर थी। शाह इसे नहीं सह सका, क्योंकि वह पूर्णतया रूस और ब्रिटेन 
के प्रभाव में था। रूसी सेना की सहायता से उसने मजलिस को भंग कर दिया । जिन्होंने 
इस विदेशी सेना का मुकाबिला करने का प्रयत्न किया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया 
गया (१६०८) । पर इससे ईरान की राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां नष्ट नहीं हो गईं। अनेक 
स्थानों प्र विद्रोह हुए, भ्रौर देश-मक्त ईरानी लोग मुहम्मद अली शाह के शासन का अन्त 
कर देने के लिग कटिबद्धं हो गये । यही समय था, जब तुर्की में तरुण तुके पार्टी ने राज्य 
कान्ति दवारा सुलतान के स्वेच्छाचारी शासन का अन्त करके वैधानिक शासन की स्थापना 
में सफलता प्राप्त की थी। ईरान के राष्ट्रीय. नेताम्रों को इससे बहुत बल मिला, - और वे 
भी शाह की निरंकुश प्रवृत्तियों के विरुद्ध उठ खड़े हुए । राष्ट्रवादी लोगों की एक सेना ने 
तेहरान पर शराक्रमण कर उसे ग्रपने कब्जे में कर लिया (जुलाई, १९०९), और शाह को 
अपनी जान बचाने के लिए रूस के लीगेशन में जाकर आश्रय लेना पड़ा। मजलिस ने 


ग के एक अमेरिकन अर्थशास्र को उन्होंने ईरान की आथिक व्यवस्था में सुधार करने 


रा दिया। रूस की इच्छा के 
भ्रनुसार जो नई 
रूसी अल्टिमेटम को स्वीकार कर मन कस ई सरकार कायम हुई, उसने 


मध्य तक मजलिस के अधिवेशन को बुलाया ही नहीं 


पृणतया रूस और ब्रिटेन के हाथों में कठपुतली के समान थी, और | 
श् , और ये दोनों देश--जो 
१९०७ के समभौते के बाद हणतया एक दूसरे के मित्र बन गये थे ईरान र 
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दो महायुद्धों के बीच का काल (१६१८-१६३६) ७१९ 


तत्पर हो गये थे। १६१४ में ग्रहमदशाह बालिग हो गया, ग्रतः उसके राज्याभिषेक की 
व्यवस्था की गई। इस समय मजलिस का नया चुनाव मी कराया गया, जिसमें राष्ट्रीय 
लोकतन्त्र (डेमोक्रेटिक) पार्टी को श्रसाधारण सफलता प्राप्त हुई। मजलिस में उसे बहु- 
मत प्राप्त हो गया । 


१६१४ के सितम्बर मास में जब प्रथम महायुद्ध का प्रारम्म हुआ, तो ईरान के 
राष्ट्रीय नेताओं की सहानुभूति तुर्की और जमनी के साथ थी। ब्रिटेन श्रौर रूस जिस ढंग: 
से उनके देश का शोषण कर रहे थे और जिस प्रकार उन्होंने वहां के शासन पर अपना 
प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था, उससे छुटकारा पाने के लिये उन्हें यही उपाय क्रियात्मक 
प्रतीत होता था कि वे जर्मनी के पक्ष की ओर फुकें। इस दशा में १९१५ की शरद ऋतु 
में रूसी सेनाओं ने ईरान पर आक्रमण कर दिया, और उसके उत्तरपूर्वी प्रदेशों परः 
कब्जा कर लिया । ब्रिटिश सेनाग्रं ने भी दक्षिण की ओर से आगे बढ़ना शुरू किया । 
इन शक्तिशाली श्राक्रान्ताश्रों के सम्मुख ईरान की सरकार पूर्णतया श्रसहाय थी। रूस 
और ब्रिटेन का जो मी मुकाबिला इस समय ईरान के क्षेत्र में किया गया, वह तुर्की 
सेनाओं द्वारा ही था । १६१७ में बोल्शेविक राज्यक्रान्ति के कारण जब रूस युद्ध से 
अलग हो गया, तो ब्रिटिश सेनाप्रों ने उत्तरी ईरान में मी प्रवेश किया और उस पर कब्जा 
कर लिया । रूस की नई वोल्शेविक सरकार साम्राज्यवाद के विरुद्ध थी, इस कारण उसने 
स्वेच्छापूर्वेक उन सब विशेषाधिकारों का परित्याग कर दिया, जो जार के काल में रूस 
को ईरान में प्राप्त थे । ब्रिटेन ने इस स्थिति से लाम उठाया और सम्पूर्ण ईरान को अपने 
प्रभाव व प्रभुत्त्व में ले आने का प्रयतन प्रारम्म कर दिया। पर ईरान में राष्ट्रीय सावना 
का सर्वथा अमाव नहीं था । कुचिक खां नाम के एक वीर नेता के नेतृत्व में ईरानी देशम क्तो 
ने एक सेना को संगठित किया, और उत्तरी ईरान के प्रदेशों में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध 
संघर्ष प्रारम्भ कर दिया । 


१६१८ में जब महायुद्ध का ब्रन्त हुआ, तो ईरान में सर्वत्र श्रव्यवस्था मची हुई थी ।' 
उसके अनेक प्रदेंशों पर विदेशी सेनाग्रों का कब्जा था, और सरकार उनके सम्मुख श्रस~ 
हाय थी । इस दशा में ब्रिटेन ने यह्‌ प्रयतत किया, कि ईरान की निबलता व भ्रसहाय दशा 
से लाभ उठाकर उसकी सरकार से एक ऐसी सन्धि कर ली जाए, जिसके द्वारा यह देश 
स्थायी रूप से उसके प्रभाव व प्रमुतत्व में भ्रा जाए। इसीलिये तेहरान में स्थित ब्रिटिश 
राजप्रतिनिधि सर पसी कोक ने ईरान की सरकार से एक नेई सन्धि की, जिसकी मुख्य: 
शते निम्नलिखित थीं--(१) ईरान के शासन में सरकार की सहायता के लिए ब्रिटिश 
परामसंदाताग्रों की.नियुक्ति की जाए! (२) ईरान की सेना में कमी की जाए, श्रोर उनः 
के संगठन के लिए ब्रिटिश ्रफसरों को नियुक्त किया जाए । ईरान अरस्त्र-शस्त्र और झ्य 
सब युद्धसामग्री ब्रिटेन से ही क्रय किया करे। (३) ईरान में यातायात के साधनों के. 
विकास में ब्रिटेन सहयोग दे, और उसकी आथिक उन्नति के लिए कर्ज भी प्रदान करे.। 
यह सन्धि १६१६ में की गई थी। यद्यपि इसे ईरान की सरकार ने स्वीकृत कर लिया था, 
पर वहां की मजलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की । 


यह स्थिति थी, जबकि ईरान के राजनीतिक क्षेत्र में एक महात्‌ व्यक्ति ने प्रवेशा 
किया, जिसका नाम रजा खां था। वह उत्तरी ईरान की सेना में एक कनल,था, म्रौर - 
रूसी लोगों के सम्पर्क से उसने सैत्य-संचालन में श्रच्छी दक्षता प्राप्त कर ली थी । ब्रिटेन 
के बढ़ते हुए प्रमाव व प्रभुत्व के कारण ईरान के स विचारों के लोग इस समय _ 
mmm उद्विग्न थे, और जियाउद्दीत नाम के नेता के नेतृत्त्व में वे अपने देश की पूर्ण स्वा- 
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७२० एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


'चीनता के लिए आन्दोलन में तत्पर थे। रजा खां ने जियाउद्दीन के साथ सहयोग किया, 
और २१ फरवरी, १६२१ के दिन एक षड्यन्त्र द्वारा तेहरान पर कब्जा कर लिया। पुरानी 
सरकार का अन्त कर रजा खां और जियाउद्दीन ने ईरान में एक नई सरकार की स्थापना 
की, जिसमें जियाउहीन ने प्रधानमन्त्री का पद ग्रहण किया और रजा खां ने सदरे-सिपाह्‌ 
या प्रधान सेनापति का। अहमद शाह अव भी ईरान की राजगद्दी पर श्रारूढ़ रहा, पर 
वास्तविक शासनशक्ति जियाउद्दीन और रजा खां के हाथों में श्रा गई । नई सरकार का 
पहला कार्य रूस के. साथ एक नई सन्धि करना था। इस सन्धि (२६ फरवरी, १६२१) 
के ग्रनुसार रूस की बोल्शेविक सरकार ने उन सब विशेषाधिकारों क। स्वेच्छापूर्वेक परि- 
त्याग कर दिया, जो रूस को ईरान में प्राप्त थे। ईरान की रूसी सरकार ग्रौर रूसी 
पूंजीपतियों के प्रति जो भी देनदारी कर्जे श्रादि के रूप में थी, उसे रह कर दिया गया। 
इरान में स्थित रूसी बैँक की सब सम्पत्ति किसी भी मुआविजे के बिना ईरान के सुपुर्द 
कर दी गई, और रूस ने ईरान में जो सड़कें, बन्दरगाह और टैलीग्राफ की लाइनें आदि 
बनायी थीं, वे सव भी ईरान को प्रदान कर दी गई | इसके लिये भी कोई मुश्राविजा रूस 
ने नेही लिया। कैस्पियन सागर के दक्षिणी क्षेत्र में जो अनेक छोटे-छोटे द्वीप पहले रूस के 
ग्रीन थे, वे भी ईरान को दे दिये, और इस क्षेत्र में अपने जंगी जहाजों को रख सकने के 
ईरान के श्रधिकार को स्वीकार किया गया । १६२१ की इस सन्धि की एक महत्त्वपूर्ण 
शतं यह भी थी, कि यदि कोई ग्रम्थ राज्य ईरान पर हमला करे, तो रूस ईरान की सहा- 
यता के लिये अपनी सेना भेज सकेगा । ईरान के लिये यह सन्धि बड़े महत्व की थी । इस 
द्वारा वह रूस के प्रमाव व प्रमृत्त्व से पूर्णतया मुक्त हो गया था, और इसी से उत्साहित 
होकर ईरान की सरकार ने ब्रिटेन के साथ की गई १६१६ की सन्धि को रहू कर दिया । 
मजलिस ने तो पहले भी इस सन्धि को स्वीकार नहीं किया था । 


जियाउद्दीन प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति था। रूस के कम्युनिस्ट सिद्धान्तों 

का उस र प्रभाव था। ग्रतः उसने कतिपय ऐसे सुधार करने का प्रयत्न किया, जिनसे 
ईरान में सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके । उसने यत्न किथा, कि बड़ी जागीरों को 
राष्ट्र की सम्पत्ति बना दिया जाए, और जो भूमि सरकार केस्तत्त्व में रा जाए, उसे खेती 
के लिये किसानों में बांट दिया जाए। पर अभी ईरान इन प्रगतिशील सुधारों के लिये 
तैयार- नहीं था । जमींदार और जागीरदार लोग जियाउद्दीन के विरुद्ध उठ खड़े हुए, और 
उसे देश छोड़कर बाहर चले जाने के लिये विवश होना पड़ा। इस दशा में प्रधानमन्त्री 
का पद मी रजा खां ने संभाल लिया, और सम्पूर्ण राजशक्ति उसी कें हाथों में केन्द्रित हो 
a १९२३) i रजा खां अपने देश की उन्नति के लिये बहुत प्रयत्नशील था। वह भली- 
र Ot कि देश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने के लिये सँन्यशक्ति को 
Cd ल ह चल सकता । इसीलिये उसने सेना के संगठन पर बहुत ध्यान 
स rl य म ने श्रच्छी उन्नति की । देश में सुव्यवस्थित शासन 
शक्ति रजा लां ही के हाथो मे था की, सफलता प्राप्त हुई । इस समय वास्तविक शासन- 
था जि कमान गत आ, आर वह उसी ढंग से ईरान की उन्नति के लिये तत्पर 
नहीं थी, वह अ्रपना मिका र re MT El 
CE य फ्रांस में बिताया करता था। इस कारण ईरान में 
ह जोर पकड़ने लगा, कि उसे राजा के पद से च्युत कर' देना चाहिये। रजा खां 
अपनी इच्छा तो यह थी, कि ईरान से राजसत्ता का श्रन्त कर रिपब्लिक की स्थापना 

की जाए। राजा की अपेक्षा राष्ट्रपति बनना उसे अधिक पसन्द था। पर ईरान की दशा 
अभी ऐसी नहीं थी, कि वहां रिपब्लिक की स्थापना की जा सके,। भ्रक्ट्बर, १६२४५ में 
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दो महायुद्धों के बीच का काल (१६१८-१६३९) ७२१ 


मजलिस के सम्मुख यह प्रस्ताव पेश किया गया, कि अहमद शाह को पदच्युत कर ईरान 
से कजर राजवंश के शासन का अन्त कर दिया जाए, और रजा खां को वहां की राजगद्दी 
सौंप दी जाए। बहुत बड़े बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकार हो गया, और रजा खां ने रजा- 
शाह के नाम ईरान का शाहंशाह होना स्वीकार कर लिया । इस प्रकार “ईरान के इति- 
हास में एक नये राजवंश का प्रारम्भ हुग्रा, जिसे 'पहलवी वंश' कहते हैं। 


निस्सन्देह, रजाशाह एक श्रत्यन्त योग्य शासक था। ईरान की उन्तति के लिये 
उसने अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किये । उसी द्वारा ईरान में पहले-पहल वाधित सनिक शिक्षाः 
श्रौर वाधित सैनिक सेवा की पद्धतियों का सूत्रपात किया गया, जिसके कारण ईरान कीः 
सँन्य-शक्ति बहुत बढ़ गई | वह स्वयं एक उत्कृष्ट सेनानी था, और उत्तरी ईरान को एक 
ऐसी सेना में श्रफसर रहा था, जिसके बड़े सेतापति रूसी थे । उसने सेना को नये ढंग सेः 
संगठित: करने पर भी बहुत ध्यान दिया। ईरान में यातायात व ग्रावागमन के साधनों 
की उन्नति के लिये उसने ट्रांस-ईरानियन रेलवे का निर्माण कराया, जिसके कारण उत्तरी 
और दक्षिणी ईरान के रेलवे सिस्टम में सम्पर्क स्थापित हो गया । देश की श्राश्रिक दशा 
और सरकारी ग्राय-व्यय की संभाल के लिये उसने एक श्रमेरिकन विशेषज्ञ की भी नियुक्ति 
की । शिक्षा के प्रसार के लिये बहुत-से नये स्कूल और कालिज खोले गये, जिनमें शिक्षा 
की पाइचात्य पद्धति को अपनाया गया । कमाल पाशा के समान रजाशाह्‌ भी ईरान को 
एक आधुनिक राज्य बनाने के लिये उत्सुक था। इसीलिये उसने स्त्रियों को परदे में रखने' 
के खिलाफ ्रावाज उठाई, और पुरुषों तथा स्त्रियों को इस बात के लिये प्रेरित किया कि 
वे यूरोपियन पोशाक को अपनायें । इस प्रयत्न में उसे सफलता भी प्राप्त हुई, और नगरों 
में स्त्रयां परदे का बहिष्कार करने के लिये तैयार हो गई। ईरानी लोगों पर मुल्लाश्रों 


का जो प्रभाव था, उसे दूर करने का भी रजाशाह ने प्रयत्न किया । कसल पाशा के . 


समान वह भी अपने देश को एक धर्मनिरपेक्ष (सिक्युलर) राज्य बनाना चाहता या। पर 

उसे अपने प्रयत्नों में उतनी सफलता नहीं हुई, जितनी कि कमाल पाशा को हुई थी। इस 

का कारण यह था, कि ईरान यूरोप से अधिक दूर था और वहां के लोगों को पारचात्य 
सम्यता के सम्पर्क में भ्रा सकने का अधिक अवसर नहीं मिला था । कमाल पाशा के समान 
रजाशाह ने रोमन लिपि को नहीं श्रपनाया, और फारसी लिपि को ही अपने देश में कायम 

रखा । 


द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) के आरम्म होते तक रजाशाह दी का 
रहा । अपने सुदीघं शासन काल (१६२१-१६४ १) में उसने जिस: र का प्र i A 
उसका उद्देश्य यह था कि ब्रिटेन तथा रूस आदि देश ईरान पर अपने प्रभुत्तत क ला 
न कर सके, और उसकी स्वतन्त्रता श्रक्षुण्ण रहे। इसीलिए अनेक प्ररनों पर उसका न्‌ 
के साथ टकराव भी हुआ । बहुराइन के शेखडम के सम्बन्ध मे हम,इसी 8 Fs 
लिख चके हैं। ईरान की खाड़ी में स्थित यह द्वीप ब्रिटेन क त प्रमृत त 
चका था । रजाशाह समझता था, कि इस द्वीप को ईरान की अ्रधीनता ह चाहिये । 
उसने इसे ब्रिटिश प्रभुत्व से मुक्त कराने का प्रयत्न किया, यद्यपि इस कार्य में वह्‌ pe 
नहीं हो सका । पर रजाशाहू का ब्रिटेन के साथ मुख्य संघषे तेल के प्रन पर हुआ द र 
` में तेल की तलाश ब्रिटिश लोगों द्वारा को गई थी, श्रौर उन्होंने ही दक्षिणी हक क 
में तेल निकालने के ग्रधिकार प्राप्त किये हुए थे। रजाशाह इन अमि क्‌ र 
करना चाहता था, श्रौर ईरानी तेल की आमदनी का अधिक बड़ा भाग अप' पे क 
प्राप्त करना चाहता था । इसमें उसे आंशिक रूप से सफलता भी प्राप्त हुई । Fs 
एशिया -के ग्राघुनिक इतिहास में तेल का बहुत अधिक महत्त्व है । अतः इस स 
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७२२ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


-रजाशाह द्वारा किये गये संघर्ष पर हम तेल की समस्या पर विचार करते हुए विस्तार के 
साथ प्रकाश डालेंगे । ८ 

ब्रिटेन के मुकाबिले में अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के प्रयोजन से अन्तर्राष्ट्रीय 
"राजनीति में रजाशाह का भुकाव जर्मनी की ओर अधिक हो गया था, और उसने इस देश ; 
के साथ घनिष्ट मंत्री का सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्त किया था। इसीलिये ईरान 
में उसने अनेक जर्मन विशेषज्ञ नियत किये, भर अपने देश के आर्थिक विकास के लिये 
जर्मनी से सहायता भी प्राप्त की। द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ के समय (१६३६) तक 
ईरान पर जर्मनी का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। इसके कारण महायुद्ध के समय ईरान 
को जिन समस्याग्रों का सामना करना,पड़ा, उनका उल्लेख श्रगले अध्याय में किया 
जायगा । | 
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तँतालीसवां अध्याय 
द्वितीय महायुद्ध ओर पश्चिमी एशिया 


(१) महायुद्ध से प्रारम्भ के समय पश्चिसी एशिया की दा 


सितम्बर, १६३६ में बीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्म हुआ था । यह 
युद्ध केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु शीघ्र ही इसने एक संसारव्यापी विश्व 
संग्राम का रूप धारण कर लिया, और एशिया, भ्रफ्रीका तथा श्रमेरिका महाद्वीपों के प्रायः 
सभी देश इसकी लपेट में श्रा गये । पश्चिमी एशिया के विविध राज्य भी इससे नहीं बच 
सके, और उनकी राजनीति पर मी इस युद्ध का बहुत प्रभाव पड़ा । श्रतः यह उपयोगी 
होगा, कि संक्षेप से यह प्रदर्शित कर दिया जाए, कि महायुद्ध के प्रारम्भ होने के समय इस 
सत्र के विविध राज्यों की क्या दशा थी। - |. 


इस समय तुर्की पूर्णतया स्वाधीन राज्य था, और कमाल पाशा के नेतृत्त्व में वह 
उन्नति के मार्ग पर तेजी के साथ अग्रसर हो रहा था। न केवल अपने स्थल क्षेत्रों में 
अपितु अपने समुद्र में मी तुर्की की स्थिति एक सम्पूर्ण-प्रमुत्त्व-सम्पन्त राज्य की थी । : 
लोजान की सन्धि (जुलाई, १६२३)के अनुसार ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, बल्गारिया, 
ग्रीस, रूमानिया श्रौर रूस ने इस बात को स्वीकार कर लिया था, कि बोस्पोरस और 
डाडेतल्स के जलडमरूमध्यों में सब देशों के व्यापारी जहाज स्वतन्त्रतापुर्वेक् आ-जा सकें, 
और युद्ध के अवसर पर यदि तुर्की युद्ध में तटस्थ हो, तो विभिन्न देशों के जंगी जहाजों के 
भी इन जलडमरूमध्यों द्वारा आने-जाने में कोई रुकावट न हो। बाद में मोऱ्त्रो की सन्धि 
(जुलाई, १६३६) द्वारा लोजान की सन्धि के श्रनुसार की गई व्यवस्था में परिवर्तेन हुआ, 
ग्रौर यह तय किया गया कि इन जलडमरूमध्यों के दोनों रोर के प्रदेशों में किलाबन्दी. 
कर सकने का तुर्की को अधिकार हो, और युद्ध के समय वह उभयपक्ष के जंगी जहाजों के 
इन जलमागों द्वारा श्राने-जाने को भी रोक सके । इस समभौते के कारण जल और स्थल 
--दोनों क्षेत्रों में तुर्की पूर्णतया स्वतन्त्र हो गया था, रौर बोस्पोरस तथा डाडेनशस के 
जलडमरूमध्यों पर विदेशी राज्यों का किसी भी प्रकार का नियन्त्रण शेष नहीं रहा था। 
तुर्की में पाश्‍चात्य राज्यों को जो भी विशेषाधिकार सुलतानों के शासन-क्राल में प्राप्त थे, 
वे सब ग्ब तुकं रिपब्लिक ने उनसे वापस ले लिये थे। उ की रेलवे और खान आ्रादि 
किसी पर भी किसी विदेशी राज्य का प्रमुत्त्व श्रब शेष नहीं रहा था। 


पर विविध ग्ररब राज्यों के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा सकती थी । १६३२ 
में ईराक राष्ट्रसंघ का सदस्य बन गया था ग्रोर उसकी स्थिति एक पूर्णतया स्वतन्त्र 
राज्य की मान ली गई थी । पर १६३६ तक भी उस पर ब्रिटेन का प्रभाव व प्रमुत्व 
विद्यमान था, और ब्रिटिश सरकार उसके शासन एवं नीति को नियन्त्रित कर सकती 
थी। सीरिया और लेबेनान भ्रमी फ्रांस के प्रभुत्त्व में थे, और पेलेस्टाइन में यहुदियों तथा 
अरबों के संघषं का श्रमी अन्त नहीं हुआ था । ब्रिटिश सरकार भैलेस्टाइन के सम्बन्ध में 
कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकी थी, जो दोनों पक्षो को स्वीकार्य हो। ट्रांस-जोडन ते 
एक स्वतन्त्र राज्य की स्थिति प्राप्त कर ली थी, पर वह मी प्रमी ब्रिटेन के प्रभुत्व से 
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७२४ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 
पूर्णतया मुक्त नहीं हुआ था । ईजिप्ट नाम. को स्वतन्त्र था, पर स्वेज के क्षेत्र में ब्रिटिश , 
सेनाएं ग्रभौ विद्यमान थीं, जिसे ईजिप्ट के नेता अपनी स्वतन्त्रता के लिये कलंक समभे 
थे। अरब प्रायट्टीप में सौदी अरेबिया के स्वतन्त्र राज्य की सत्ता थी, और उसके दक्षिण- 
पदिचिमी कोने में येमन राज्य को भी स्वतन्त्र कहा जा सकता था। पर अदन और उसके 
समीप के विविध रज्य, मस्कत और श्रोमन, और ईरान की खाड़ी के तटवर्ती शेख-राज्य 
पूर्णतया ब्रिटेन के प्रभुत्व में थे। ईरान रजाशाह के नेतृत्व में उन्नति के मार्ग पर तेजी 
के साथ श्रग्रसर हो रहा था, और उसने अपने को विदेशी प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त कर 
लिया था। १६३६ तक वह इस स्थिति में आ चुक्रा था, कि अपनी विदेशी नीति को पूर्ण 
स्वतन्त्रता के साथ निर्धारित कर सके । पर क्योंकि ईरान के क्षेत्र में तेल की उपलब्धी 
ब्रिटिश पंजीपतियों द्वारा की गई थी, और उन्होंने उसे निकालने श्रौर बेचने के श्रधिकार 
प्राप्त किये हुए थे, श्रतः आर्थिक दृष्टि से ईरान भी ब्रिटेन के प्रभाव से सर्वथा मुक्त 
नहीं था । 
पश्चिमी एशिया में ्ररबों के ही प्रदेश इस सम॑य ऐसे थे, जिनमें से अनेक ब्रिटेन 
या फ्रांस के प्रभुत्त्व एवं नियन्त्रण में थे। श्ररव लोग श्रपती इस राष्ट्रीय दुर्देशा को अनु- 
भव करते थे, और उनमें यह विचार जोर पकड़ रहा था कि उन्हें न केवल विदेशियों के 
प्रभुत्व से मुक्त होकर पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करनी चाहिए, श्रपितु साथ ही सब ग्ररब प्रदेशों 
को मिलाकर एक शक्तिशाली अरब राष्ट्र का संगठन भी करना चाहिए। इस उद्देश्य से 
वहां अनेक संस्थाएं तथा समाएं भी स्थापित थीं, जिनमें मिसरम्रल-फतात (युवक ईजिप्ट), 
सीरियन राष्ट्रीय पार्टी, डमास्कस की श्ररव क्लब और सीरियन लीग के नाम उल्लेखनीय 
हं। इन सब संगठनों का उद्देश्य अपने देशों को विदेशी प्रभाव से स्त्रतन्त्र कर एक शक्ति- 
शाली अरब राज्य का निर्माण करना ही था। इसी प्रयोजन से अनेक वार पान-ग्र रब 
कान्फरेन्स का भी ग्रायोजन किया गया, जिसमें प्रायः: सभी श्ररव प्रदेशों के प्रतिनिधि एकत्र 
होते थे । पर चिरकाल से राजनीतिक रूप से पृथक्‌ रहने के कारण इनविविध भ्ररब राज्यों 
में भ्रपनी पृथक्ता की भावना भी विकसित हो रही थी, और इनमें ऐसे विचारकों की भी 
कमी नहीं थी, जो पान-भ्ररव आन्दोलन की तुलना में अपने प्रदेशों के उत्कर्ष को श्रधिक. 
महत्व देते थे । श्रन्य भ्ररव राज्यों के मुकाबिले में ईजिप्ट अधिक उन्नत था । पाश्चात्य 
सभ्यता का वहां श्रधिक प्रवेश हो चुक्रा था, और छापेखाने के बड़ी संख्या में स्थापित हो 
जाने के कारण त से जो पत्रमत्रिकाएं और भ्रन्य साहित्य प्रकाशित होता था, उसे 
सम्पूण श्रव में पढ़ा जाता था। स्वाभाविक रूप से ईजिष्ट के लोग अरब दुनिया में अपने 
नतृत्व को कायम रखना चाहते थे। सौदी ग्ररेविया एक विशाल राज्य था, और मक्का 
तथा मदीना जैसे धामिक स्थानों के इसी राज्य में स्थित होने के कारण मुस्लिम तथा श्ररब 
ord बहुत श्रधिक था । सौदी ग्ररेविया का राजा इब्न सऊद चाहता 
a {शा का संगठन उसी के नेतृत्व में होना चाहिए। पर ईराक और ट्रांस- 
ह म राज्यो में इस समय ऐसे राजाओं का शासन था, जो मक्का के हशमी वंश के थे, 
ol हला थे। क्योंकि हुज्जाज के राज्यकी स्वतन्त्रता का गनत ग्रव्दुल 
के राजा (जो शरीफ हुसैन के के था, क रूप से ईराक और ट्रांस-जोडँन 
ल ल के वश के थे) सौदी श्ररेविया के प्रति सद्भावना नहीं रखते थे । 
र राजवंशों की इस प्रतिद्वर्दरिता के कारण अरब की राष्ट्रीय एकता को 
स्थापित कर सकता सुगम बात नहीं थी। पर इस बात से इन्कार नहीं करिया जा सकता 
कि इस समय अरबों में राष्ट्रीयता की भावना भली-मांति विकसित हो गई थी। पैलेस्टाइन 
में यहृदियों और गरवो के संघर्ष से इस भावना को pS 
5 चा को बहुत बल मिला था, और इसी कारण 
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द्वितीय महायुद्ध श्रौर पश्चिमी एशिया ७२५ 


पैलेस्टाइन की हा को हल करने के लिए जो गोलमेज परिषद्‌ लण्डन में हुई थी 
(१९३६), उसमें प्रायः समी अरब राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । अरबों की 
राष्ट्रीय मावना और एक शक्तिशाली भ्ररब राज्य की स्थापना की इच्छा के कारण ही इब्न 
सऊद अपने इस प्रयत्न में सफल हो सका था, कि ग्न्य अरब राज्यों के साथ घनिष्ठ मैत्री- 
सम्बन्ध स्थापित करे। जुलाई, १६३३ में उसने ट्रांस-जोडन के साथ सन्धि कर ली थी; 

मई, १६३६ में ईजिप्ट से, श्रौर एप्रिल, १६३७ में ईराक से। इन सन्धियों का उद्देश्य 
विविध अरब राज्यों में घनिष्टता और मँत्री की वृद्धि करना और परस्पर मिलकर अरबों 
की राष्ट्रीय आ्राकांक्षाओं की पूति करना था। 


महायुद्ध (१६३९-४५) से पूवे यूरोप में जिस ढंग से नाजीज्म श्रौर फैसिज्म का 
उत्कर्ष हुआ, उसे यहां लिखने की श्रावश्यकता नहीं है। नाजी और फँसिस्ट शक्तियां 
अपने साम्राज्यों का विस्तार करने के लिए प्रयत्नशील थीं। अतः स्वाभाविक रूप से उन 
का ध्यान पश्चिमी एशिया की ओर श्राकृष्ट हुभ्रा, जहां अरब लोग अपने कतिपय प्रदेशों 
से ब्रिटेन और फ्रांस के प्रमुत्त्व का अन्त करने के लिए उद्योग कर रहे थे। उन्होंने इन 
प्रदेशों में अपने प्रचार-कार्य का प्रारम्म,किया, जिसका उद्देश्य इन प्रदेशों के राष्ट्रीय नेताग्रों 
को अपने पक्ष में करना था । सम्भवतः, जर्मनी श्रौर इटली ने परस्पर मिलकर यह सम- 
झौता भी कर लिया था, कि ईराक श्रौर ईरान को जर्मनी अपने प्रमाव में लाने का प्रयत्न 
करे, और ईजिप्ट तथा सीरिया आदि को इटली । मुसोलिनी अफ्रीका में ्रपने साम्राज्य 
का विस्तार करने में तत्पर था, और १९३५-३६ में वह ्रवीसीनिया की विजय भी कर 
चुका था । अफ्रीका के समुद्रतट के साथ के प्रदेशों पर अपना प्रमुत्व स्थापित करने के लिए 
वह विशेष रूप से प्रयत्नशील था । इसीलिए उसने दक्षिणी एरेट्रिया के ग्रन्यतम बन्दरगाह. 
अस्सब की किलाबन्दी करना भी शुरू कर दिया था । क्योंकि मुसोलिनी अफ्रीका को अपने 
साम्राज्य का उपयुक्त क्षेत्र समझता था, श्रतः उसने ईजिप्ट में अपने प्रभाव का विस्तार 
करने पर विशेष ध्यान दिया। ईजिप्ट में इटली का जो लीगेशन विद्यमान था, उसे केन्द्र 
बनाकर मसोलिनी की फँसिस्ट सरकार ने प्रचार-कार्य प्रारम्भ किया, और उत्तरी ईजिप्ट 
के विविध नगरों में जो हजारों इटालियन नागरिक निवास करते थे, उन्होंने भी इस प्रचार- 
कार्य में सहायता देनी शुरू की | केवल ईजिप्ट में ही नहीं, अपितु अरब प्रदेशों में अन्यत्र 
भी जहां कहीं इटालियन लीगेशन और ईसाई मिशन आदि विद्यमान थे, सर्वेत्र फॅसिस्ट 
्रोपेगेन्डा के केन्द्र कायम हुए, रौर उन्होंने ब्रिटेन के विरुद्ध प्रचार शुरू कर दिया । नाजी 
और फैसिस्ट लोग यहूदियों के बहुत विरुद्ध थे। हिटलर र मुसोलिनी की नीति के कारण 
फैसिस्ट व्यवस्था वाले यूरोपियन देशों में यहूदियों के be रह सकता सम्भव नहीं रहा 
था । पैलेस्टाइन की यहूदी समस्या को लेकर अरब लोगों में यहूदियों के विरुद्ध जो भावना 
थी, फैसिस्ट सरकारों ते उसका भी उपयोग किया, भौर अरबों को ब्रिटेन तथा फ्रांस के 
विरुद्ध उकसाना प्रारम्भ कर दिया । १६३८ में बलिन रेडियो से अरबी माषा में भाषण 
दिये जाने लगे, जिनमें अरब लोगों को यहूदियों और ब्रिटेन तथा फांस के खिलाफ भड़- 
काया जाता था। ईराक में जर्मन राजप्रतिनिधि कें पद पर डॉ० ग्रोब्बा विद्यमान थे, Br 
वहां के राष्ट्रीय विचारों के लोगों में ब्रिटेन-विरोधी भावना को उकसाने के लिए प्रयत्न- 
शील थे । यही दशा ईरान में भी थी। जर्मनी ने उसे अपने भ्रमाव में ले ग्राने के लिये 
विशेष रूप से उद्योग किया था । जर्मन लोग कहते थे, कि हम मी आर्य जाति के हैं, क 
ईरानी मी आर्य जाति की श्रन्यतम शाखा है । अतः हममें मँत्रीसम्वन्ध होना ही चाहिए। 
ईरान के कालिजों में जर्मन प्रोफेसर बड़ी संख्या में कार्यं कर रहे थे, और ईरानी तथा 


} | विद्याथियों को छात्रवृत्तियां देकर इस बात के लिए प्रेरित क्रिया जा रहा था, कि वे 
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७२६ ` एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


उच्च शिक्षा के लिए जर्मन यूनिवसिटियों में जाया करें। जर्मनी में प्रोपेगेण्डा के | जो 
फिल्में तैयार होती थीं, उन्हें ईरान में मुफ्त भेजा जाता था। गोबल्स, शाख्ट जैसे बड़े 
नाजी नेता ईरान और अरब देशों में बार-बार आ-जा रहे थे, ताकि वहां के नेताओं के 
साथ सम्पर्क स्थापित करें। १६३६ से पूवं ही यूरोप के विविध राज्य यह मलीमांति श्रनु- 
भव करने लगे थे, कि महायुद्ध का होना श्रनिवार्य है। जर्मनी और इटली तब तक अपनी 
महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण नहीं कर सकेंगे, जब तक कि फ्रांस और ब्रिटेन की शक्ति को नष्ट 
नहीं कर दिया जायेगा। इन दोनों देशों के साम्राज्य दक्षिणी और पूर्वी एशिया में विद्य- 
मान थे। महायुद्ध के समय ये देश भारत और इन्डोचायना श्रादि अ्रधीनस्थ देशों से घन 
तथा जन की सहायता का पुरा भरोसा कर सकते थे । पर इस सहायता की प्राप्ति का मागं 
पर्चिमी एशिया से ही था। इस मार्ग पर स्थित प्रदेशों को यदि नाजी श्रौर फॅसिस्ट देश 
अपने प्रभाव में ले आते, तो वे फ्रांस और ब्रिटेन के युद्ध-प्रयत्न में भारी रुकावट उत्पन्न 
कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने इन प्रदेशों में ्रपना प्रचार-कार्य प्रारम्भ किया, और 
उसमें बहुत कुछ सफलता मी प्राप्त की । ईरान, ईराक, पैलेस्टाइन, तुर्की आदि में इस 
य ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो नाजी और फैसिस्ट देशों के प्रति अनुकूल भावना 
“रखने लगे थे। 


(२) महायुद्ध ्रौर पश्चिमी एशिया 


१ सितम्बर, १६३६ के दिन महायुद्ध का श्रीगणेश हुआ था । शुरू में जर्मन पक्ष 
ने बहुत जोर पकड़ा। सितम्बर के समाप्त होने से पूव ही जमनी ने पोलैण्ड की विजय 
कर ली, और १६४० के मध्य तक नावें, डेन्माकं, हालँण्ड और बेल्जियम जर्मन सेनाग्रं 
द्वारा जीत लिये गये । जून, १६४० में फ्रांस ने जर्मनी के सम्मुख आत्म-समर्पण कर दिया, 
और जर्मन सेनाओं ने पेरिस पर कब्जा कर लिया । मार्शल पेतां के नेतृत्व में फ्रांस में एक 
नई सरकार संगठित हुई, जिसने जरमेनी के साथ सुलह कर ली । १६४१ के प्रारम्भ तक 
यूगोस्लाविया और ग्रीस मी जर्मनी के हाथों में ग्रा गये नाजियों की ये सफलताएं सच- 
मुच ग्रारचयेजनक थीं, और इनके कारण यूरोप का बड़ा भाग उनके आधिपत्य में ा 
गया था। " 


हे महायुद्ध के प्रति पश्चिमी एशिया के विविध देशों का क्या रुख था, इस पर ध्यान 
देने की ग्रावश्यकता है। ईजिप्ट और ईराक की स्थिति इस समय स्वतन्त्र राज्यों की थी, 
यद्यपि उन पर ब्रिटेन का प्रमाव विद्यमान था। इसीलिये युद्ध शुरू होते ही उनकी सरकारों 
ने जर्मनी के साथ अपने सम्बन्धों का ग्रन्त कर दिया | पैलेस्टाइन और सीरिया के भ्ररब 
ब्रिटेन भर फ्रांस के विरुद्ध उठ खड़े होने को तैयार थे, पर युद्ध के शुरू होते ही इन देशों 
कण (ब्रिटेन रौर फ्रांस) की सेनाएं ग्रच्छी बड़ी संख्या में पहुंच गईं, और वहां के 
लोगों के लिए यह सम्भव नहीं रहा कि वे जम॑नी का पक्ष लेकर कोई विद्रोह आदि कर 
सकें कर ग इ के रणक्षेत्रों में जेनी को जिस ढंग से सफल्ता प्राप्त हो रही थी, उसके 
ला ख ने पलटा खाया । फ्रांस के पतन के बाद मार्शल पेतां की सरकार ने (जिस 
क म र विशी थी). जब जर्मनी से सुलह कर ली, तो उसने सीरिया में स्थित फ्रंञ्च 
gE र Rs के खिलाफ कोई भी कार्यवाही न करने का आदेश दे दिया; जिसके 
का ब्रटन के लिए इन सेनाओं की सहायता प्राप्त कर सकना सम्मव नहीं रहा । यूगो- 
i और ग्रीस की विजय के कारण वालकन प्रायद्वीप जमनी के कब्जे में ग्रा चुका 
था, य्रोर उसके लिए पर्चिमी एशिया में अपनी शक्ति का विस्तार कर सकना सुगम हो 
गया था। इस क्षेत्र के लोग भी श्रव यह समझने लगे थे, कि युद्ध में जर्मनी की ही विजय 
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होगी । इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि पड्चिमी एशिया के ग्ररब राज्य यूद्ध की परि 
स्थिति से लाभ उठा कर ब्रिटिश प्रभुत्व से मुक्त होने का प्रयत्न करें। इस दिशा में सबसे 
पहला प्रयत्न ईराक में हुआ। यद्यपि नाम को ईराक एक स्वतन्त्र राज्य था, पर उस पर 
ब्रिटेन का प्रभाव व प्रभुत्व विद्यमान था। १९३१ की सन्धि के अनुसार ईराक के दो 
स्व प्रधान हवाई अडडे ब्रिटेन के कब्जे में थे, और उसकी रेलवे, बन्दरगाह तथा सड़कें भी 
ब्रिटिश संरक्षण में थीं। ब्रिटिश सरकार इनका प्रयोग अपनी सेनाग्रों तथा गो 
कोले जाने लिये कर रही थी । भारत से जो सेताएं युद्ध में हाथ बटाने के लिए यूरोप 
के रणक्षेत्रों में भेजी जाती थीं, वे ईराक होकर ही वहां जाती थीं। ब्रिटेन इस बात के 
लिए भी प्रयत्नशील था, कि सीरिया को माशल पेतां की सरकार की ग्रधीनता से मुक्त 
करे, ताकि वहां की फ्रेज्च सेनाओं का उपयोग जर्मनी और इटली के विरुद्ध किया जा 
सके । जनरल द गाँल के नेतृत्त्व में ्राजाद फ्रेञ्च सरकार का संगठन हो चक्रा था, जो 
जमनी के विरुद्ध युद्ध को जारी रख रही थी। ब्रिटेन का यत्न था, कि सीरिया मार्शल 
पेतां की सरकार की श्रधीनता से मुक्त होकर जनरल द गॉल की सरकार की ग्रधीनता में 
श्रा जाए । इसके लिए जो सेनाएं वह भेजना चाहता था, वे ईराक के मार्ग से होकर ही वहां 
जा सक्ती थीं, पर ईराक युद्ध में तटस्थ रहना चाहता था । यद्यपि उसने जर्मनी के साथ 
सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया था, पर इटली के साथ उसका सम्बन्ध अ्रभी कायम था । ब्रिटेन 
ने मांग की, कि इराक ईटली से भी अपने सम्बन्ध का विच्छेद कर ले, और साथ ही उत्तरी 
ईराक के प्रदेशों पर ब्रिटेन का कब्जा हो लेने दे, ताकि उमे केन्द्र बना कर वह सीरिया को 
विशी सरकार की श्रधीनता से मुक्त करा सके । पर ईराक के लोग यह नहीं चाहते थे, 

कि उनका देश युद्ध का क्षेत्र बन जाए। वे तो इस भ्रवसर का उपयोग अपने देश में पूर्ण 

स्वाधीनता की स्थापना के लिये करना चाहते थे। परिणाम यह हुआ, कि रशीद श्रली 

ग्रल-गिलानी के नेतृत्व में ईराक के सैनिक श्रफसर और राष्ट्रीय नेता मिलकर एक हो गये, 

और उन्होंने बगदाद पर कब्जा कर लिया | श्रमीर फजल द्वितीय के नाबालिग होते के 

कारण उसका चाचा ग्रन्दुल इलाह इस समय ईराक का रीजेन्ट था । वह रशीद अली का 

मुकाबिला नहीं कर सका, श्रौर ग्रपने मन्त्रियों तथा प्रधान राजकर्मचारियों के साथ ईराक 

छोड़कर चला गया। 


रशीद अली द्वारा इस समय (१६४१) जो नई सरकार ईराक में स्थापित की 
गई, वह पूर्णतया ब्रिटेन की विरोधी और जर्मनी तथा इटली की पक्षपाती थी। उसने 
प्रयत्न किया कि अन्य अरब राज्यों के राष्ट्रीय नेताग्रों का सहयोग प्राप्त कर न केवल 
` ईराक को ब्रिटिश प्रमत्त्व से मक्त किया जाए, अपितु पैलेस्टाइन, सीरिया और ट्रांस-जोडँन 
आदि सर्वत्र श्ररब स्वाधीनता का झंडा खड़ा कर दिया जाए। रशीद अ्रली की सरकार ने 
पड़ौस के ग्ररब राज्यों में इस उद्देश्य से ्रपने प्रतिनिधि भेजे, कि वे वहां mo से 
अरब की स्वाधीनता के श्रान्दोलनों में सहायता प्राप्त कर । पर इसमें उसे विशेष सफलता 
नहीं प्राप्त हुई । जेरुसलम के मुस्लिम मुफ्ती ते अवश्य ब्रिटेन के A जिहाद का ऐलान 
कर दिया, और सीरिया में भी कुछ स्वयंसेवक श्ररब आन्दोलन में के लिए संग- 
ठित हुए । पर अन्य श्ररब राज्यों ने इस श्रवसर पर विशेष उत्साह प्रदशित वहीं किया। 
सौदी ग्ररेबिया के इब्न सऊद ने रशीद श्रली से सहानुभूति अवश्य प्रगट की, पर इससे 
, अधिक कुछ नहीं किया । ट्रांस-जोर्डन के अमीर अब्दुल्ला ने छुने तौर पर ब्रिटेन का का 
देने का ऐलान किया, और येमन के राजा ने युद्ध की स्थिति से लाम उठाकर भ्रदन 


सीमा पर कतिपय सुविधाएं ब्रिटेन से प्राप्त कर लीं। 
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७२८ एशिया (पश्चिमी श्रौर दक्षिणी) का ग्राधुनिक इतिहास 


यहां यह ध्यान में रखता चाहिये, कि जर्मनी से सहानुभूति रखते हुए भी | 

ग्रली यह नहीं चाहता था, कि वह मित्र-राप्ट्रों के विरुद्ध जमनी और इटली के पक्ष में 
शामिल हो जाए। महायुद्ध के सम्बन्ध में उसकी नीति तटस्थता की थी । उसकी केवल 
यह ग्राकांक्षा थी, कि युद्ध के अवसर से लाभ उठाकर ईराक और अन्य श्ररव राज्य सच्चे 
अर्थों में ्वाधीन हो जाएं, और इन देशों में ब्रिटेन को जो अनेकविध विशेषाधिकार प्राप्त 
हैं, उनका श्रन्त कर दिया जाए। इसीलिए उसने स्पष्ट रूप से ब्रिटेन को यह जता दिया 
था, कि ईराक युद्ध में तटस्थ रहना चाहेगा। पर ब्रिटेन के लिए ईराक का बहुत महत्त्व 
था। भारत से जन श्रौर धन की जो सहायता इस समय ब्रिटेन प्राप्त कर रहा था, उसे 
ईराक के मार्ग से ही यूरोप के रणक्षेत्रों में पहुंचाया जा सकता था । उत्तरी अफ्रीका में 
इटालियन और जर्मन सेनाएं इस समय प्रवेश कर चुकी थीं, जिनके कारण स्वेज का मार्ग 
ब्रिटेन के लिये सुरक्षित नहीं रह गया था। ग्रतः मई, १६४१ में जब अंग्रेजों ने श्रपनी 
भारतीय सेनाश्रों को ईराक के मार्ग से ले जाना चाहा, तो रशीद श्रली से उनके सम्बन्ध 
बहुत कटु हो गये । रशीद ग्रली ने अनुभव किया, कि जर्मनी का सहयोग लिये बिना अब 
काम नहीं चल सकता । उसने जर्मनी से सैनिक सहायता के लिये अपील की । पर इससे 
पूर्वं कि जमन हवाई जहाज ईराक पहुंच सकं, ग्रंग्रेजों ने रशीद श्रली की सेनागओं को परा- 
स्त कर बगदाद पर कब्जा कर लिया (२६ मई, १६४१) । जर्मनी इस समय रूस के विरुद्ध 
युद्ध में उलका हुआ था । हिटलर चाहता था कि पहले रूस से निवट लिया जाए, और 
उसके बाद ही पश्चिमी एशिया की ओर ध्यान दिया जाए । इस कारण उसने रशीद अली 
की अपील पर तुरन्त ध्यान नहीं दिया। केवल १०० जर्मन हवाई जहाज इस समय ईराक 
भेजे गये, जो ब्रिटेन की शक्ति का मुकाबिला करने के लिये अपर्याप्त थे । ईराक की श्रपती 
सेनाओं ने ब्रिटेन के विरुद्ध अच्छी तत्परता प्रदर्शित की । कुछ समय के लिये उन्होंने उन 
हवाई भ्र्टों पर कब्जा भी कर लिया, जो ब्रिटेन के अधिकार में थे । पर अन्त में वे परास्त 
हो गई, और रशीद अली तथा उसके साथियों को ईराक छोड़कर विदेश चले जाने के लिये 
विवश दा । उनमें से कुछ ने ईरान जाकर आश्रय लिया, और कुछ तुर्की के रास्ते 
से होकर जर्मनी व इटली पहुच गये । भ्रमीर फँजल द्वितीय और उसके चाचा अब्दुल 
के को फिर ईराक लाया गया, और ब्रिटेन की सहायता से उन्होंने वहाँ के शासनसूत्र 
ni की यह सरकार ब्रिटेन के हाथों Fr के समान थी, 
की अपेक्षा भी बहुत व तर OT eT 
युद्ध-प्रयत्त के लिये करने लगी, और सिर जप न कक क म 
पड़ा । १९४१ के अन्त में जब सं युक्तराज्य मेरि मी ब्रिटेन के पद 3 र 
के साथियों के विरुद्ध युद्ध के मैदान में अमेरिका भी ब्रिटेन के पक्ष में जर्मनी और उस 
महत्त्व और भी अधिक बढ़ गया। i no र 
टली के बल्ले में था, और ब्रिटेन पर जर्मनी के हवाई हमले जाते खा 
पश्चिमी एशिया को आधार सत्र रही आ यम 
और अमेरिका ने ईराक को अपनी कर ही मित्रपक्ष की सहायता कर सकता था। ब्रिटेन 
प्रादि वहीं से प्राप्त करनी शह हो का क्र बनाया, और सेना के लिये रसद 
हो गईं, वहां साथ ही अ इससे जहां ईराक की स्वतन्त्रता पूर्णरूप से नियन्त्रित 

झुर में प्रसार हुआ, श्रौर ईराक को अनेक आर्थिक संकटों 


का सामना करना पड़ा। 


महायुद्ध में फ्रांस के परास्त हो जाने और मार्शल पेतां तृत्व में वहां एक नई 
ल पेतां के नेतृत्व में वहां एक तई 
सरकार के स्थापित हो जाने के कारण परिचमी एशिया के जो परदे फ्रांस के प्रभाव व 
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प्रभुत्त्व में थे, वे अब ऐसे शासन में ग्रा गये, जो जर्मनी का पक्षपाती या । जनरल द गॉल 
हारा फास के वाहर आजाद फ्रेञ्च सरकार अवश्य कायम कर ली गई थी, पर सीरिया 
अर लेबनान पर माशल पेतां की विशी सरकार का ही प्रमुत्त्व था। इसीलिये जब जर्मनी 
ने ईराक के रशीद अली की सहायता के लिये हवाई जहाज भेजे, तो वे तेल लेने के लिये 
सीरिया के हवाई श्रह्डों पर उतरे और वहां की सरकार ने उनकी सहायता की । रशीद 
अली को परास्त कर श्रव ब्रिटेन ने सीरिया और लेबनान पर ध्यान दिया, और उन्हें विशी 
सरकार की अधीनता से मुक्त कर अपने प्रभुत्व में ले आने का प्रयतन प्रारम्भ किया । ईराक 
के समान सीरिया और लेबनान का भी सैनिक दृष्टि से बहुत भहत्त्व था, और ब्रिटेन यह 
सहन नहीं कर सकता था कि इन प्रदेशों पर एक ऐसी सरकार का शासन रहे, जो जमनी 
की पक्षपाती हो। आजाद फ्रेञ्च सरकार ने भी इस कार्य में ब्रिटेन की सहायता की । 
जनरल द गॉल और ब्रिटिश सरकार ने परस्पर मिलकर यह समझौता किया, कि जब 
सीरिया और लेबनान को विशी सरकार की अधीनता से मुक्त कर दिया जायगा, तो 
उनका शासन तो आजाद फ्रेञ्च सरकार के ग्रधीन रहेगा, पर युद्ध के काल में ब्रिटिश 
सेनाओं को उन्हें केन्द्र बनाकर लड़ाई को जारी रखने के सम्बन्ध में पूर्ण स्वतन्त्रता रहेगी। 


` जुलाई, १६४१ में एक ब्रिटिश सेता ने ईराक से सीरिया की श्रोर प्रस्थान किया, और 


उसे जीत लिया । विशी सरकार उसका मुकाबिला नहीं कर सकी। शीघ्र ही, लेबनान 
भी ब्रिटिश सेनाओं के कब्जे में श्रा गया । फ्रांस और ब्रिटेन में हुए समझौते (जो लिटलटन- 
द गॉल समते के नाम से प्रसिद्ध है) के अनुसार आजाद फ्रॅञ्च सरकार के ्रन्यतम 
सेनापति जनरल कार्तून ने सीरिया पहुँच कर यह घोषणा की, कि अब तक लेबनान और 
सीरिया में राष्ट्रसंघ के मैन्डेट द्वारा जो शासनाधिकारः फ्रांस को प्राप्त थे, उनका भ्रन्त 
किया जाता है, और इन देशों की स्वाधीनता को स्वीकार किया जाता है। पर इससे इन 
की स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं ग्राया । नाम को स्वाधीन हो जाने पर भी सीरिय 
र लेबनान पर फ्रांस का प्रभाव कायम रहा, और उनकी सरकारों का संचालन फ्रेज्च 

अफसरों द्वारा किया जाता रहा। ब्रिटिश सेनाएं भी इस समय इन देशों में प्रवेश कर 
गई, और मनमाने ढंग से युद्ध के लिए इनका प्रयोग करने लगीं । 


महायुद्ध का प्रारम्म होते से पूवं.ही इटली भ्रफ्रीका में श्रपने एक विशाल साम्राज्य 
का निर्माण कर चुक्रा था। लिबिया और सोमालीलँण्ड पहले ही उसके धीन थे। बाद 
में अबीसीतिया को भी जीत लेने पर पूर्वी भूमध्यसागर और दक्षिणी लाल सागर पर 
इटली का प्रभत्त्व स्थापित हो गया था, जिसके कारण ब्रिटेन के लिए स्वेज का मागे सुर- - 
क्षित नहीं रहा था। अतः ब्रिटेन ते ग्रफ्रीका के इटालियन साम्राज्य का अन्त कर देने के 
लिए प्रयत्न प्रारम्म किया । दक्षिणी भ्रफ्रीका ग्रौर भारत की सेनाएं इस क्षेत्र में भेजी गई, 
और वे लिबिया, सोमालीलँण्ड तथा ्रबीसिनिया को इटली की श्रघीनता से मुक्त कराने 
में समर्थ हुई (१६४१) । पर इटली की सैतिक पराजय के कारण ब्रिठेन की समस्या हल 
नहीं हो गई। एप्रिल, १६४१ में ग्रीस को विजय कर लेने के अनन्तर जर्मन सेनाओं ने 
अफ्रीका में प्रवेश किया, ्रौर लिबिया पर कब्जा कर लिया। सेनापति रोमल के नेतृत्व 
में जर्मन सेनाएं अफ्रीका में निरन्तर आगे बढ़ती गईं, और न केवल उत्तरी अफ्रीका के 
सम्पूर्ण प्रदेश जर्मनी के हाथों में आ गये, अपितु उसकी सेनाओं ने ईजिप्ट में भी प्रवेश 
प्रारम्भ कर दिया। ब्रिटेन के लिए यह समय बड़ी विपत्ति का था। युद्ध के प्रायः समी 
क्षेत्रं में जर्मन पक्ष की विजय हो रही थी, श्रोरउत्तरीग्रफ्रीका ps रोमलका प्रमुत्त्व 
स्थापित हो जाने के कारण पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में ब्रिटेन की स्थिति बहुत 
निर्बेल हो गयी थी । यद्यपि ईजिप्ट नाम को स्वतन्त्र था, पर ब्रिटेन का उसकी सरकार 
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पर पर्याप्त नियन्त्रण था ग्रतः स्वाभाविक रूप से ब्रिटेन की यह इच्छा थी, कि ईजिप्ट में 
ऐसी सरकार ही कायम रहे, जो जर्मनी के विरुद्ध उसे सहयोग प्रदान करने में तत्पर हो । 
ईराक तथा पैलेस्टाइन श्रादि के समान ईजिप्ट में भी इस समय ऐसे नेताओं की कमी नहीं 
थी, जो युद्ध की परिस्थिति से लाभ उठाकर अपने देश से ब्रिटिश प्रभाव का अ्रन्त करने 
का प्रयत्न कर रहे थे । १६३९ और १६४० में ईजिप्ट में जो मन्त्रिमण्डल विद्यमान थे, 
वे इन्हीं के प्रभाव में थे इसीलिए फरवरी, १६४१ में ईजिप्ट में स्थित ब्रिटिश राजदूत 
लाड किल्लने ने राजा फारूक को इस बात के लिये विवश किया था, कि वह वफूद पार्टी 
के नेता नहस पाशा को प्रधान मन्त्री के पद पर नियत करे, क्योंकि यह पार्टी महायुद्ध के 
समय ब्रिटेन के साथ सहयोग करने के लिये उद्यत थी । नहस पाशा की सरकार ने जर्मनी 
की बढ़ती हुई शक्ति के समय में भी ब्रिटेन की जी खोलकर सहायता की, और ब्रिटिश 
सरकार को यह मय नहीं रहा कि ईराक के समान ईजिप्ट में भी जमनी का पक्ष लेकर 
किसी विद्रोह का सूत्रपात हो सकेगा । कुछ समय बाद ब्रिटिश सेनाएं जनरल रोमल को 
ईजिप्ट की सीमा के परे धकेल सकने में समर्थ हो गई (जुलाई, १९४२), श्रौर इस देश के 
जर्मन आधिपत्य में श्रा सकने का भय दूर हो गया । 


ईरान के शासक रजा शाह ने महायुद्ध में तटस्थता की नीति का अनुस रण किया 
था, यद्यपि उसकी सहानुभूति जर्मनी के साथ थी । बीसवीं सदी के प्रारम्भ में श्रौर प्रथम 
महायुद्ध के समय तक ईरान रूस और ब्रिटेन के प्रभाव-क्षेत्रों में विभक्त था । रूस में बोल्शे- 
विक शासन स्थापित हो जाने के पश्चात्‌ ईरान रूसी प्रभाव से तो मुक्त हो गया था, 
पर रजा शाह की शक्तिशाली सरकार भी अपने देश को ब्रिटेन के आथिक प्रभावों तथा 
विशेषाधिकारों से पूर्णतया भुक्त नहीं कर सकी थी | इसी कारण द्वितीय महायुद्ध के 
प्रारम्भ से पूर्वं ही ईरान का झुकाव जर्मनी की श्रोर हो गया था, और जर्मन सरकार 
ईरान को अपने सांस्कृतिक प्रभाव में ले श्राने के लिए प्रयत्नशील थी । तेहरान में स्थित 
जमन राजदूत इस प्रयत्न में था, कि ईरान महायुद्ध में जर्मनी का साथ दे, और यदि यह्‌ 
सम्भव न हो, तो कम से कम वह ऐसी तटस्थता की नीति का अनुसरण करे, जिसके 


कारण मित्र-पक्ष उसका किसी भी प्रकार उपयोग न कर सके । महायुद्ध में रूस ब्रिटेन के . 


पक्ष में था, और जर्मनी की 'सेनाएं रूस में बहुत दूर तक प्रवेश कर गई थीं । हिटलर को 
योजना थी, कि पहले रूस को परास्त कर दे, और उधर से निश्चिन्त होकर फिर श्रपनी 
सारी शक्ति ब्रिटेन को हराने के लिये लगा दे । ग्रतः ब्रिटिश पक्ष इस बात के लिये बहुत 
उत्सुक था, कि रूस लड़ाई के मैदान से निकलने न पाए, और जर्मनी की सेनाएं उधर फंसी 
रहें । परयह तभी सम्भव था, जब कि ब्रिटेन और अमेरिका भी रूस को सहायता पहुंचा 
संक । रूसकी सीमा ईरान से लगती है, तः उसे सैनिक तथा श्रन्‍्य सहायता पहुंचाना इसी 
देश के मार्गसे क्रियात्मक था । ब्रिटेन ने इस मार्ग को प्रयुक्त करने की इच्छा से रजाशाह 
को यह नोटिस दिया, कि जर्मन राजदूत को ईरान से हटा दिया जाए, क्योंकि उसका 
दुतावास मित्र-पक्ष के विरुद्ध प्रयत्न में तत्पर है। पर रजाशाह इसे स्वीकार करने के लिए 
तैयार नहीं हुआ । उसका कहना था, कि ईरान एक स्वतन्त्र राज्य है, और किस राजदूत 
को हटाया जाए इसका निर्णय करना उसका अपना काम है । इस पर ब्रिटेन ने दक्षिण की 
ओर से ईरान पर ग्राक्रमण कर दिया। रूस भी इस श्रवसर पर ईरान के मामले में तटस्थ 
नहीं रहना चाहता था, क्योंकि जर्मनी के आ्राक्रमणों के कारण उसके लिए अपने ग्रन्य 
साथी-राज्यों से सहायता प्राप्त कर सकना बहुत श्रावश्यक था । ईरान के लिए यह सम्मव 
नहीं था, कि वह ब्रिटेन और रूस की सम्मिलित शक्ति का मुकाविलां कर सके । उसकी 
पराजय हो गई, और रजाशाह ने स्वेच्छापूर्वक राजगद्दी का परित्याग कर दिया (१६ 
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सितम्बर, १६४१) । अब रजाशाह का युवक पुत्र मुहम्मद रजा ईरान का राजा बना, 
आर उसने मित्र-पक्ष से सुलह कर लेने में ही अपने देश का हित समभा। जर्मनी और 
इटली गे सब सम्बन्ध तोड़ दिये गए, और उनके जो राजदूत तथा श्रन्य राज-प्रतिनिधि 
ईरान में विद्यमान थे, उन्हें वहां से वापस चले जाने के लिये विवश होना पड़ा | कुछ 
समय बाद ब्रिटेन और रूस ने ईरान से एक सन्धि की (१६४२), जिसके अनुसार मुहम्मद 
रजाशाह ने यह स्वीकार किया कि ब्रिटेन और रूस ईरान के मार्गों से अ्रपनी सेनाएं ले 
जा सकेंगे, और युद्ध के प्रयोजनों के लिए भ्रन्य प्रकार से भी इस देश का उपयोग कर 
सकेंगे। १६४२ के बाद जब महायुद्ध में जर्मनी का पक्ष कमजोर पड़ने लगा, तो ईरान 
की सरकार ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की मी घोषणा कर दी (सितम्बर, १६४३), और 
इस प्रकार ईरान भी मित्रराष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया | 


इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि महायुद्ध में पश्चिमी एशिया के विविध देश या तो 
| - तटस्थ रहे थे, और या ब्रिटिश पक्ष में सम्मिलित हो गये थे। जर्मनी ने इन देशों को 
| अपने पक्ष में करने का प्रयत्न अ्रवश्य किया, पर इसमें उसे सफलता प्राप्त नहीं: हो सकी । 
ब्रिटेन और मित्रपक्ष के ग्रन्य राज्यों ने इन देशों को अपने युद्ध-प्रयत्न के लिए (प्रयुक्त 
| किया, और अनेक ऐसे आ्राइवासन प्रदान किये, जिनका प्रयोजन इन देशों की सम्पूर्ण-प्रमुत्त्त- 
सम्पन्त स्थिति को स्वीकार करता था। ; 


(३) पेलेस्टाइन में यहूदियों और ग्ररबों की समस्या 


। लण्डन में गोलमेज कान्फरेन्स के बाद फरवरी,-१६३६ में पैलेस्टाइन की समस्या 
को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो व्हाइट पेपर प्रकाशित किया था, उसका 
| उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है। यहुदी इससे बहुत असंतुष्ट थे, क्योंकि 
| अगले पांच सालों (१६३९-४४) में ७५,००० से अधिक यहूदी अन्य देशों से आकर पेले- 
स्टाइन में नहीं बस सकते थे, और यहूदियों द्वारा वहां जमीन खरीदने के सम्बन्ध में 
नियम बनाने का अधिकार भी ब्रिटिश हाई कमिशनर को दे दिया गया था। महायुद्ध के 
प्रारम्भ (सितम्बर, १६३९) होने पर यहूदियों के सम्मुख एक विकटसमस्या उन्न हुई । 
ब्रिटेन द्वारा प्रकाशित व्हाइट पेपर के वे विरुद्ध थे, अतः वे उसके विरुद्ध आन्दोलन करने 
में तत्पर थे, और इस बात के लिए प्रयत्वशील थे कि ह उपाय से उसका विरोध 
किया जाए । पर साथ ही उनके लिये यह भी सम्मब नहीं था, कि वे युद्ध के समय ब्रिटेन 
के विरुद्ध किसी उग्र संघर्ष को प्रारम्भ कर सकें, क्योंकि जर्मनी के नाजी लोग यहूदियों 
के कट्टर शत्रु थे, ्रौर नाजी तथा फैसिस्ट शक्तियों के उत्कषं के कारण ही यहुदियों की 
समस्या ने इतना विकट रूप धारण किया था। पैलेस्टाइन के अरब निवासी मी व्हाइट 
पेपर से असंतुष्ट थे, क्योंकि उस द्वारा उनके प्रदेश में यहदियों के प्रवेश को सर्वथा बन्द 
नहीं कर दिया गया था। जर्मनी और इटली यहूदियों के विरोधी थे, और रा 32 
भी । अतः यह स्वामाविक था, कि महायुद्ध के अवसर पर अरबों को सहान ne 
के साथ. हो, और वे यह्‌ अनुभव करें कि ज्मेन पक्ष के उत्कष में हीं उतका भी हित है। 
अरबों का विचार था, कि जर्मत पक्ष की विजय के कारण यहूदियों की शक्ति का ह्लास 
होगा, और उनके लिए वैलेस्टाइन में ्रपना स्थान बना सकना सम्मव नहीं आ 
इसी सिये जेहसलम के मुस्लिम मुफ्ती ते युद्ध के शुरू होने पर ब्रिटेन के FE 
| घोषणा कर दी थी, और वहां के ब्रिटिश शासकों ने उसके लिए पैलेस्टाइन उ 
अपने कार्य को जारी रख सकना असम्भव कर दिया था । इसी कारण जेरुसलम को ह 
कर उसने बगदाद में आश्रय लिया था, जहां श्ररब आन्दोलन बहुत प्रबल था । पर 3 
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७३२ एशिया (पर्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 
के समय पैलेस्टाइन के अरब ब्रिटेन के खिलाफ कोई विशेष कार्य नहीं कर सके । उन्होंने 
तटस्थता की नीति का अनुकरण करना ही उचित और क्रियात्मक समझा । मुफ्ती द्वारा 
की गई जिहाद की घोषणा के बावजूद भी अरबों ने ब्रिटेन के विरुद्ध किसी उग्र आन्दोल न 
का सूत्रपात नहीं किया । | 
पर यहुदियों के लिये युद्ध के समय में चुप बैठे रह सकना सम्भव नहीं था। 
पैलेस्टाइन में उनके अनेक संगठन विद्यमान थे, जिनमें हगाना और इर्गुन ज्वाई ल्युमी 
मुख्य थे । हगाना का संगठन इस प्रयोजन से किया गया था, कि खेती के लिये जो यहूदी 
देहाती क्षेत्रों में बसे हुए हैं, अरब ्राक्रमणों से उनकी रक्षा की जा सके । इर्गून ज्वाई 
ल्यूमी यहूदियों का राष्ट्रीय सैनिक संगठन था और इसके रूप में उन्होंने एक ऐसी स्वयं- 
सेवक सेना संगठित की हुई थी, जो व्हाइट पेपर की नीति का विरोध करने में तत्पर 
थी । युद्ध के शुरू होने पर पेलेस्टाइन के यहूदियों ने यह मांग पेश की, कि उन्हें एक ऐसी 
सेना संगठित करने की अनुमति दी जाए, जो नाजियों के खिलाफ युद्ध में भाग ले सके । 
ब्रिटिश सरकार चाहती थी, कि यहूदी लोग पैलेस्टाइन की सेना में अवश्य सम्मिलित 
हों, पर उनकी कोई पृथक्‌ सेना न बनायी जाए। पृथक्‌ यहूदी सेना को अरब लोग ग्रा- 
शंका को इष्टि से देख सकते थे, और उन्हें यह समझने का अवसर मिल सकता था, कि 
इस सेना का वास्तविक उद्देश्य अरबों का विरोध करना है । श्रत: ब्रिटेन ने यहु दियों को 
पृथक्‌ सेना बनाने की अनुमति तो नहीं दी, पर उनकी ऐसी सैनिक पलटने अवश्य संगठित 
को, जिन्हें पैलेस्टाइन की सेना के भ्रंग के रूप में जमंनी के खिलाफ लड़ाई के लिये प्रयुक्त 
किया जा सकता था। | 
जमनी के विरुद्ध युद्ध में यहूदी लोग उत्साहपूर्वक भाग ले रहे थे, पर साथ ही वे 
१६३६ के व्हाइट पेपर का विरोघ करने में मी तत्पर थे । फरवरी, १६४२ में पैलेस्टाइन 
के हा कमिइनर द्वारा ऐसे कानून प्रचारित किये गये, जिनका प्रयोजन इस देश के बड़े 
भाग में यहूदियों को जमीन खरीद सकने से रोकना था। व्हाइट पेपर के प्रकाशित होने 
के बाद यहूदी लोग २५ वगंमील जमीन खरीद मी चुके थे, जिसके कारण ग्ररबों में बहुत 
श्रसन्तोष था । इसीलिए फरवरी, १६४२ के इस कानून द्वारा हाई कमिश्नर ने यह व्यव- 
स्था की थी, कि पैलेस्टाइन के कतिपय क्षेत्रों में यहूदी लोग भविष्य में जमीन न खरीद 
सक । इस कानून से यहुदियों में बहुत असन्तोष हुआ, और अनेक स्थानों पर उन्होंने 
विद्रोह किये। वे इस समय खुले तौर पर अरबों पर आक्रमण करने लगे ओर शक्ति का 
प्रयोग कर नये कानून का व्रिरोघ करने को तत्पर हो गये। पर जमीन की समस्या की 
की त में मी अधिक विकट प्रस्न यह था, कि १६३६-४४ के पांच सालों में ७ प्,००० 
वि यहुदी पेलेस्टाइन में प्रवेश नहीं पा सकते थे । जर्मनी में नाजी लोगों की यहु दी- 
पा नीति के कारण वहां पहले ही लाखों यहूदी बेघरबार हो चुके थे। भ्रब क्योंकि 
न हा पर हिटलर का कब्जा हो गया था, ग्रतः यूरोप में अन्यत्र भी श्रब यहू- 
ये कहीं रह सकना सम्मव नहीं रहा था। नाजियों के अत्याचारों से पीडित होकर 
bs कहीं ्राश्रय ग्रहण करने के लिये उत्सुक थे, और स्वामाविक रूप से इनका ध्यान 
पलेस्टाइन की श्रोर श्राकृष्ट होता था, जिसे कि ये अपना होमलैन्ड थे। नाजी 
लोग मी en व न , हे न्ड समझते थे। ना 
देत ब, कि उनके द्वारा शासित प्रदेशों के यहु दी लोग अपने घर-बार को छोड़ 
कर प्रन्यत्र चले जाएं, क्योंकि वे उनसे घृणा करते थे। इस दशा में यहूदियों ने अनेक 
जहाज चार्टर किये, और उन द्वारा पैलेस्टाइन की श्रोर प्रस्थान करना शुरू किया। 
ब्रिटेन के लिये यह एक विकट समस्या थी । यह सम्भव नहीं था, कि इतनी बड़ी सं 
में यहूदियों को पैलेस्टाइन में बसने की अनुमति दी जा सके । इस्से डी सख्या 
नुमति दी जा सके । इससे जहां अरबों को असं- 
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तोष होता, वहां साथ ही यह बात १६३६ के व्हाइट पेपर के भी विरुद्ध होती | पर यहूदी 
लोग पलेस्टाइन की सरकार की परवाह न कर जहाजों द्वारा बड़ी संख्या में वहां आ रहे 
थे । सरकार ने यत्न किया, कि इन्हें कहीं श्रन्यत्र ले जाया जाय! पात्रिया नामक जहाज 
पर २००० यहूदी शरणार्थियों को पैलेस्टाइन से मोरीशस भेजने की व्यवस्था की गई। 
गमी यह जहाज हैफफा के बन्दरगाह पर ही था, कि यहुदी ्रातंकवादियों ने इसे वारूद 
से उड़ा दिया, जिसके कारण २६८ यहूदी यात्री मौत के घाट उतर गये । इसी प्रकार 
स्त्रूमा नाम के एक अन्य जहाज को कालासागर में डुबो दिया गणा। इसमें ७५० यहूदी 
शरणार्थी थे, जो सब समुद्र की सतह में समा गये । ग्रन्य भी अनेक इसी प्रकार की दुधट- 
नाएं हुई, जो यहूदी आतंकवादियों की पनी करतूतों की परिणाम थीं । अपने ही जाति- 
भाइयों का इस प्रकार से संहार करके पैलेस्टाइन के यहूदी संसार का घ्यात अपनी दूदशा 
की ओर आकृष्ट करना चाहते थे, और साथ ही अपने से सहानुभूति रखने वाले लोगों 
को यह दिखाना चाहते थे कि वे पैलेस्टाइन में यहुदियों का राष्ट्र बनाने के लिये बँसे-कं से 
बीभत्स कार्य करने को उद्यत हैं । इतना ही नहीं, यहूदियों ने इस समय पेलेस्टाइन में भी 
आतंकवादी उपायों का अवलम्बन प्रारम्म कर दिया । न केवल ग्ररवों पर, श्रपितु पुलिस 
पर भी उन्होंने हमले शुरू किये, जिनमें बहुत-से लोग मारे गये । यहुदियों की जो अनेक 
स्वयं-सेवक सेनाएं तथा अन्य संगठन इस समय वैलेस्टाइन में विद्यमान थे, वे सब मार- 
काट पर उतर आये । उन्हें इस वात की जरा मी परवाह नहीं थी, कि युद्ध के समय उन्हें 
सरकार के साथ सहयोग करना चाहिये। उनका केवल यही घ्येय था, कि फरवरी, 
१६३९ के व्हाइट पेपर का विरोध करें, और सरकार को इस बात के लिए विवश कर कि 
यहूदियों को बिना किसी रुकावट के पैलेस्टाइन में आकर बसने दिया जाए, ग्रौर इस 
देश में वे स्वेच्छापूर्वक जमीन तथा अन्य सम्पत्ति का कय कर सक 


यहूदी लोग इस समय पैलेस्टाइन से बाहर श्रन्यत्र भी आन्दोलन में तत्पर थे। 
भ्रमेरिका में बहुत-से यहूदी लोग बसे हुए हैं, जो अत्यन्त घनी और समृद्ध है। स्वाभाविक 
रूप से उनकी सहानुभूति अपने जाति-बन्धुओं के साथ थी । 'विइव-यहूदी संघ' की रोर 
से डेविड बेन गरिग्रो इस समय अमेरिका में अमण कर रहा था, और वहां के धनी एवं 
प्रमावशाली यहुदियों का सहयोग प्राप्त करने के प्रयत्न में था। १६४२ में उसने न्यूयार्क 
के बिल्टमोर होटल में यहुदियों की एक कान्फरेन्स का श्रायोजन किया, जिस द्वारा तिम्त- 
लिखित मांगें निर्धारित की गई--(४) वैलेस्टाइन को एक यहुदी राज्य बना दिया जाए। 
(२) इस राज्य की रक्षा के लिए यहुदियों को पनी पृथक्‌ सेना के संगठन का अधिकार 
हो। (३) पैलेस्टाइन में यहूदियों के बसने के सम्बन्ध में कोई नियन्त्रण ह रखा रा और 
वहां वे स्वेच्छापूवंक जमीन तथा अत्य सम्पत्ति खरीद सके । वैलेस्टाइन में जिस भू 
अभी खेती नहीं होती ्रौर जो खाली पड़ी है, उसे बसाने तथा उस पर खेती करने के 
के सम्वन्ध में यहूदियों पर कोई मी प्रतिबन्ध न रखा जाए! पश्चिमी एशिया के आधुनिक 
इतिहास में इस बिल्टमोर प्रोग्राम का बहुत महत्त्व है । इसी के सका उ यह्‌ 
बिचार पेश किया गया, कि पैलेस्टाइन में एक त द ता या गा 
चाहिये । इससे “पूर्व यहूदी लोग श्रपते लिए होमलण्ड की मांग तो करते थे, पर श्र' 
पथक राज्य का विचार इसी कान्फरेन्स द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किया था। 


अपनी इस राष्ट्रीय आकांक्षा की पूर्ति के लिए यहूदी लोग केवल आन्दोलन को 


स्याए आतंकवादी 
ही चे । उनकी गुप्त समितियां और a संस Fe 
ह भी ब्रिटिश सरकार से अपनी मांगों कौ स्वीकार कराने के 


लिए प्रयत्नशील थीं । पर १६४३ में जब जर्मन पक्ष कमजोर पड़ते लगा, और मित्र-पक्ष 
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की सेनाएं. इटली में प्रवेश कर यूरोप के देशों पर से फैसिस्ट श्राधिपत्य का श्रन्त कर देने 
के लिए आगे बढ़ने लगीं, तो पश्चिमी एशिया के विविध प्रदेश युद्ध के क्षेत्र र बाहर हो 
गये । पंलेस्टाइन में भी अब जर्मनी का कोई भय नहीं रह गया था। इस दशा में वहां के 
यहुदियों ने अपने श्रान्दोलन को बहुत उग्र कर दिया । युद्ध के समय में बहुत-से यहूदी 
वैलेस्टाइन की सेना में भरती हो गये ये । हगाना जैसी संस्थाओं ने श्रात्मरक्षा के नाम पर 
अपने जो शक्तिशाली संगठन बनाये थे, उनके सदस्यों की संख्या हजारों में थी । ग्रकेले 
हगाना में ही ६०,००० स्वयंसेवक सम्मिलित थे, जो न केवल अच्छे सैनिक ही थे, अपितु 
अस्त्र-शस्त्रों से भी सुसज्जित थे । अरबों के हमलों से ्रात्मरक्षा करने के नाम पर इस 
संस्था का संगठन हुआ था, और १६४०-४१ के काल में इसकी शक्ति बहुत अ्रधिक बढ़ 
गई थी । ब्रिटिश लोग अनुभव करते थे, कि पश्चिमी एशिया पर जर्मनी का आक्रमण होने 
की दशा में हगाना के सैनिक उसके विरुद्ध लड़ाई में काम आ सकेगे। इसीलिए वे इस 
संगठन को श्रधिक मजबूत बनाने में सहायक भी हुए थे । यही दशा ग्रन्य यहूदी संस्थाओं 
की भी थी । युद्ध में जब जर्मन पक्ष प्रबल था, तो मित्रराष्ट्रों के लिये यह सम्भव नहीं रहा 
था, कि वे पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में अस्त्र-शस्त्र और अन्य युद्ध-सामग्री भेज सकें । 
ग्रतः पँलेस्टान में ग्रनेक ऐसे कारखाने भी स्थापित किए गए थे, जो युद्ध-सामग्री तैयार 
करते थे । ये कारखाने प्रायः यहुदियों द्वारा ही स्थापित किए गए थे। १६४३-४४ 
में जब जर्मेनी ग्रौर इटली के ग्राशंकित श्राक्रमणों का भय नहीं रहा, तो इन यहूदी 
सैनिकों का मित्र-राष्ट्रों के लिए बिशेष उपयोग नहीं रह गया । पर यहुदियों ने जो संगठन 
वना लिए थे, और जो अस्त्र-शस्त्र वे तैयार करने लगे थे, उनका उपयोग ्रब उन्होंने 
पैलेस्टाइन को एक यहूदी राज्य के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रारम्भ कर दिया। 
वे ग्रब १६३६ के व्हाइट पेपर का विरोध करने के लिए भ्रपने सैनिकों तथा अस्त्र -शस्त्रों 
का खुले तौर पर प्रयोग करने लगे। यहूदी राज्य की अपनी ग्राकांक्षा की पूर्ति का उन्हें 
अब केवल यही उपाय समक में आता था, कि पैलेस्टाइन के ब्रिटिश अफसरों पर हमले 
करें, पुलिस को अपना कार्य न करने दें, और सर्वत्र अव्यवस्था मचाकर ब्रिटिश सरकार 
को अ्रपती मांगें स्वीकार करने के लिए विवश कर दें | इसीलिए पैलेस्टाइन में स्थित 
ब्रिटिश हाई कमिश्नर की हत्या का प्रयत्न किया गया, यद्यपि वह सफल नहीं हो सक्रा। 
पर यहूदी आतंकवादी करो (ईजिप्ट) में स्थित ब्रिटिञ्ञ राजदूत लाड मायने की ह॒त्व कर 
देने में सफल हो गये । लाड मायने पहले ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल में उपनिवेश-मन्त्री के पद पर 
रह चुके थे, ग्रौर यहूदियों का ख्याल था, कि नाजी श्रत्याचारों से पनाह पाने के लिए जो 
यहूदी पैलेस्टाइन में आकर बसना चाहते थे, उन्हें इन्हीं सज्जन ते वहां शराने से रोका था। 


, इस कारण यहूदी आतंकवादी इनके खून के प्यापे बन गए थे, और इनकी हत्या में वे 


' बाद इजराईल नाम से एक स्वतन्त्र यहर्द 


झल भी हो गए। यृहुदियों ने यह भी प्रयत्न किया, कि जेरुसलम के किंग डेविड होटल 
र बम्ब द्वारा उड़ा द्‌। पैलेस्टाइन की ब्रिटिश सेनाग्रों का यही होटल हैडक्वाटंर था | 
इभ बम्ब से नष्ट कर यहूदी श्रातंकवादी यह आझञा करते थे, कि ग्रंपरेज उनकी मांगों को 
स्वीकार करने के लिए विवश हो जाएंगे । महायुद्ध की समाप्ति (१६४५) तक यहूदी 
लोग पैलेस्टाइन में ग्रातंकवादी उपायों के प्रयोग में तत्पर रहे । इसी कारण कुछ समय 


अ दी राज्य की स्थापना हुई 
कर प्रका डालेगे ह्‌ हुई, जिस पर हम आगे चल 
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चवालीसवां अध्याय 
पश्चिमी एशिया में पाश्चात्य साम्राज्यवाद का हास 


(१) द्वितीय महायुद्ध के बाद को ग्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


मई, १६४५ में यूरोप के रणक्षेत्रों में महायुद्ध का श्रन्त हो गया.था, और अगस्त, 
१४५ में सुदूर-पूर्व के क्षेत्र में । इस महायुद्ध में जर्मनी, इटली और जापान की पराजय 
हुई, और मित्रराष्ट्र (जिनमें ब्रिटेन, फांस, रूस, संयुकत राज्य अमेरिका और चीन प्रमुख 
थे) विजयी हुए । नाजीज्म ग्रौर फैसिज्म के रूप में विश्व के आधुनिक इतिहास में जो 
नई प्रवृत्तियां प्रादुर्भूत हुई थीं, वे इस युद्ध के कारण परास्त हो गई, और लोकतन्त्रवाद 
तथा समाजवाद को बल मिला । इस महायुद्ध के कतिपय परिणाम ऐसे थे, जिनका 
पश्चिमी एशिया के इतिहास के साथ भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। ग्रत: उनका संक्षेप के साथ 
उल्लेख करना उपयोगी होगा । 


फ्रांस की राज्यक्रान्ति के कारण लोकतन्त्र शासन और राष्ट्रीयता की जिन प्रवृ- 
त्तियों का प्रादुर्भाव हुआ था, १६१४-१८ के महायुड़ के बाद वे प्राय: सफल हो गई थीं, 
और सर्वत्र उन्हें स्वीकार्य समझा जाने लगा था। पर इस द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) 
के बाद ये प्रवृत्तियां पुरानी पड़ गईं, और इनका स्थान समाजवाद लेने लग गया । औद्यो- 
गिक क्रान्ति और वैज्ञानिक उन्नति के कारण सर्वसाधारण जनता में जो एक नयी जागति 
व चेतना उत्पन्न हो रही थी, उसने समाज के श्राथिक संगठन के प्रश्‍न को बहुत महत्त्व- 
पूर्णं बना दिया था । इसीलिए समाजवाद का आन्दोलन जोर पकड़ने लगा, जो आथिक 
उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व के बजाय उन्हें समाज के स्वत्व में ले आने 
का पक्षपाती है | उन्नीसवीं सदी के मध्य में काले माक्स ने जिस समाजवादी विचार- 
धारा का प्रादुर्माव किया था, १९१७ की रूसी राज्यक्रान्ति द्वारा वह.एक विशाल देश में 
क्रियान्वित भी हो गई थी, और अन्य देशों में भी समाजवादी या कम्युनिस्ट पाटियां जोर 
पकड़ने लग गई थीं । यूरोप के नाजी ग्रौर फैसिस्ट आन्दोलनों का प्रादुर्भाव कम्युनिज्म 
के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में ही हुआ था। द्वितीय महायुद्ध द्वारा जब नाजी जमती 
आर फैसिस्ट इटली परास्त हो गये, तो कम्युनिज्म के उत्कर्ष के लिए मार्ग साफ हो 
गया। ग्ब पूर्वी यूरोप के अनेक राज्यों में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुए, और एशिया 
में चीन जैसे विशाल देश में कम्युनिस्टों की सस्कार कायम हो गई। श्रन्य देशों में भी 
कम्युनिस्ट पार्टियों की शक्ति में वृद्धि हुई। द्वितीय महायुद्ध के बाद संसारु के विविध 
राज्य दो भागों में विभक्त हो गए, एक वे जो पुराने ढंग के लोकतन्त्र शासन के पक्षपाती 
थे, और दूसरे वे जो राजनीतिक समानता को पर्याप्त न समक कर आशिक क्षेत्र में भी 
समता को स्थापित करना चाहते थे। लोकतन्त्रवाद के श्रनुयायियों में संयुक्त-राज्य श्रमे- 
रिका, ब्रिटेन और फ्रांस प्रमुख हैं ,्रौर कम्युतिज्म के ्रनुयायियों में रूस, चीन, चेको- 
स्लोवाकिया श्रौर पोलैण्ड अग्रणी हैं । लोकतन्त्रवाद श्रौर समाजवाद के अनुयायी होने के 
आधार पर अब संसार के विविध देश दो गुटों में विभक्त हो गये, जिनमें सामाजिक 
संगठन और श्राथिक नीति के सम्वन्ध में गहरा मतभेद है। यह भेद केवल विदेशी राज- 
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नीति के प्रस्न पर ही नहीं है, अपितु ग्रान्तरिक नीति के विषय में भी है। वस्तुतः, bE 

तन्त्रवाद म्रौर समाजवाद दो ऐसी विभिन्न संभ्यताग्रों व संस्कृतियों के प्रतिनिधि हैं, 

जिनमें मौलिक रूप से भेद है। महायुद्ध के समय में अमेरिका और रूस एक पक्ष में थे, | 

. और फैसिज्म के विनाश के लिये उन्होंने परस्पर मिल कर प्रयंत्न किया था। म महा- | 

युद्ध की समाप्ति पर उनमे इतना अधिक मतभेद प्रकट हुश्रा, कि उसके सम्मुख नी, | 

इटली या जापान की पुरानी प्रवृत्तियों के विरोध का कोई विज्ञेप महत्व नहीं रह गया। | 

१६४५ के बाद के इतिहास में समाजवाद आर लोकतन्तरवाद का यह विरोध ही प्रधान | 

तत्त्व बन गया, और त्रिविध देशों के पारस्परिक सम्बन्धों का निर्धारण इसी के आधार । 

पर होने लगा। | 
| 


१६३९ तक संसार में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अ्रमेरिका, जापान और चीन को | 
प्रमुख राज्य माना जाता था, और जर्मनी तथा इटली का भी विश्व की राजनीति में | 
पर्याप्त महत्त्व था । पर द्वितीय महायुद्ध के वाद इस दशा में परिवर्तन ग्राया । । अब केवल | 
दो राज्य ही प्रमुख एवं सर्वाधिक शक्तिशाली रह गए, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका । 
ये दोनों देश जहाँ दो परस्पर-विरोधी व्यवस्थाग्रों के प्रतिनिधि हैं, वहां वैज्ञानिक ्रावि- 
ष्कार, ग्रौद्योगिक क्रान्ति और सँन्य-शक्ति की इष्टियों से भी इनका सर्वोपरि स्थान है। 
ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और जर्मनी श्रब् द्वितीय श्रेणी के राज्य हो गये, और अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में उनका वह प्रमुख स्थान नहीं रह गया, जो कि १९३६ तक उन्हें प्राप्त था । 


पुराने ढंग के साम्राज्यवाद का ह्लास द्वितीय महायुद्ध का एक श्रन्य महत्त्वपूर्ण 
परिणाम है । भारत, लंका और मलाया ग्रादि पर ब्रिटेन का, इन्डोचायना पर फ्रांस का, 
इन्डोनीसिया पर हालँण्ड का, फिलिप्पीन आदि पर ग्रमेरिका का, और मञ्चूरिया पर 
जापान का प्रभुत्व श्रब समाप्त हो गया है । पाइचात्य साम्राज्यवाद के शिकार ये विभिन्‍न 
देश श्रब सम्पू्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य बन चुके हैं । एशिया का पाश्चात्य देशों की ग्रधी- 
नता से मुक्त हो जाना श्राधुनिक इतिहास की एक ग्रत्यन्त हत्त्वपूर्णे घटना है । पर इसके 
कारण साञ्राज्यवाद का मुलतः थ्रन्त नहीं हो गया है, केवल उसके स्वप में ही परिवर्तन 
हुआ है। पुराने ढंग के साम्राज्यों का स्थान श्रव विचार-धा राग्रों पर प्राश्ित प्रभाव-क्षेत्रों 
ने ले लिया है i रूस और श्रमेरिका इस नये प्रकार के साम्राज्यवाद के प्रधान नेता हैं । 
जिन-जिन देशों में कम्युनिस्ट शासन स्थापित होते जाते हैं, बे रूस के प्रमाव-द्षेत्र में आते 
जाते हैं । इसी कारण पूर्वी यूरोप के अनेक देश रूस के प्रभाव में रा गये हैं। पूर्वी और 
दक्षिण-पूर्वी एशिया में भी कम्युनिज्म का प्रभाव बढ़ रहा है। जो देश ग्रभी पुराने ढंग के 
लॉकतन्त्रवाद के पक्षपाती हैं, उनके लिये ग्रात्मरक्षा कर सकता सभी सम्भव है, जब कि 
वे अमेरिका के प्रभाव-क्षेत्र में भ्रा जाएं । एशिया के पिछड़े हुए देश अपनी आथिक तथा 
ओद्योगिक उन्नति तभी कर सकते हैं, जव कि वे किसी सम्पन्न, समृद्धिशाली एवं उन्नत 
देश से सहायता प्राप्त करें। द्वितीय महायुद्ध के कारण विविध देशों का जो भयंकर 
आथिक विनाश हुआ, उसकी क्षतिपूति किसी सम्पन्त देश की सहायता के बिना 
सम्भव i है। इसी कारण फ्रांस, परिचिमी जर्मनी और जापान आदि देशों ने भ्रमेरिका 
से रथिक सहायता लेना स्वीकार कर के अपने को अमेरिका के प्रभाव-क्षेत्र में सम्मि- 


लित कर दिया है। जो भी देश इस समय कम्युनिज्म के विरोधी हैं 
यता के बिना वे अपने को सुरक्षित ps 


में आथिक सहायता प्रदान कर 
लिया है। * 


नहीं समझ सकते । पिछड़े हुए देशों को भरपूर मात्रा 
अमेरिका ने उन पर अपना प्रभाव स्थापित कर 
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पश्चिमी एशिया में पाइचात्य साम्राज्यवाद का ह्लास ७३७ 


विविध देशों को अपने प्रभाव-क्षेत्र में ले आने के सम्वन्ध में अमेरिका और रूस 
में संघर्ष भी जारी है। सर्वत्र कम्युनिस्ट श्रौर लोकतन्त्रवादी -“दोनों दलों की सत्ता है । 
कम्युनिस्ट लोग रूस या चीन की सहायता से अपने देश की उन्नति के पक्षपाती हैं, श्रौर 
लोकतन्त्रवादी जाग संयुक्त-राज्य ्रमेरिका ग्रौर अन्य उन्नत लोकतन्त्र देशों की सहायता 
प्राप्त करने के पक्ष में हैँ । परस्पर-विरोधी विचारधाराओं के श्रनुयायी ये शक्तिशाली 
देश इस वात के भी प्रयत्त में हैं, कि संसार के अधिक से श्रधिक राज्यों को ग्रपने प्रभाव 
में ले आयें । इसीलिये वे उनकी आन्तरिक राजनीति में भी हस्तक्षेप करते हैं, और धन, 
मशीनरी, शिल्प-विशेपज्ञ, युद्ध-सामग्री आदि को भरपूर मावा में प्रदान कर उन्हे अपने 
प्रभावः में रखने का प्रयत्न करते हैं । पश्चिमी. एशिया के विविध देश भी इस संघर्ष से 
मुक्त नहीं है । ईराक, ईरान, श्रव, सीरिया, पैलेस्टाइन आदि सर्वत्र संयुक्त-राज्य अमे- 
हिका और रूस इस यत्न में लगे हैं, कि इन देशों की सरकारें उनके प्रमाव-क्षेत्र में आ 
जाएं । १९४५ तक इस क्षेत्र में ग्रेट ब्रिटेन गरर फ्रांस का जो भी प्रमाव व प्रभुत्व विद्य- 
मान था, उसका अरब प्रायः अन्त हो चुका है। उसका स्थान श्रव इस क्षेत्र में अमेरिका 
और रूस की प्रतिद्वन्द्िता ने ले लिया है । द्वितीय महायुद्ध के बाद के पर्चिमी एशिया के 
इतिहास का भलीमांति समभते के लिये इस बात को दृष्टि में रखना बहुत आवश्यक है । 


१९१४-१८ के महायुद्ध के बाद जिस राष्ट्रसंच (लीग आफ नेशन्स) का संगठन 
हुआ था, वह अपने उद्देश्यों की पूति में श्रसफल रहा था। जमंनी, इटली और जापान 
के उत्कर्ष के कारण उसके लिये यह सम्भव नहीं रह गया था, कि वह युद्धो को रोक सके, 
आऔर विविध राज्यों को श्रपने विवादों का शान्तिपूर्वक निर्णय करने के लिये विवश कर. 
सके । इसीलिये ट्रितीय महायुद्ध (१९३९-४५) के बाद एक नये गरनतर्ाष्ट्रीय संगठन का 
निर्माण किया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र-संघ (युनाइटेड नेशन्स आ्ागंनिजेशन) कहते हैं । 
जर्मनी और उसके साथियों को परास्त करने में जो राज्य ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका 
के साथ थे, वे इस संघ में शामिल हुए, और इसके सदस्यों की संख्या निरन्तर बढ़ती गई। 
इस समय इसकी सदस्य-संख्या १४० के लगभग है, और यह संसार के विविध राज्यों का 
एक ऐसा संगठन हैं, जिसकी उपेक्षा कर सकता किसी मी देश के लिये सुगम नहीं है । 
पर्चिमी एशिया के श्राधुनिक इतिहास में इस संघ ने महत्त्वपूर्ण भाग लिया है, और इस 
क्षेत्र की अनेक समस्याएं इस द्वारा सुलझायी भी गई हैं । 


(२) यहुदियों की समस्या और इजराईल का निर्माण 


महायुद्ध के वाद परिचिमी एशिया के इतिहास में यहुदियों की समस्या का स्थान 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह समस्या क्या थी और किन कारणों से इसका प्रादुर्माव तथा 
विकास हुग्रा, इस पर पिछले अध्याय में प्रकाश डाला जा जुका है। १६४३-४४ में जमेन 
पक्ष के कमजोर पड़ जाने पर यहूदियों ने पैलेस्टाइन में अपने “राष्ट्रीय राज्य' को स्थापता 
के लिए जिस उग्न ग्रान्दोलन और आतंकवाद का प्रारम्म कर दिया था, उसके सम्बन्ध में 
भी हम पहले लिख चुके हैं । मई, १९४५ में जब यूरोप में महायुद्ध का भ्रन्त हो गया, तो 
यहुदियों ने समझा कि अपनी राष्ट्रीय आकांक्षा की पूर्ति का अब उपयुक्त समय या गया 
है। जुलाई, १६४५ में ब्रिटिश पालियामेंट का नया चुनाव हुआ, जिसमें मजदूर दल की 
विजय हुई । यहूदियों को श्राशा थी, कि नई मजदूर सरकार उनकी मांगों को च्याय्य सम- 
भेगी, श्रौर उन्हें स्वीकार करने में विलम्ब नहीं करेगी । पर तीन मास बीत गये, और 
ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल ने यहुदियों की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण 
पग नहीं उठाया । यहूदियों में इससे बहुत असन्तोष उत्पन्न हुआ, और वे ऐसे कार्य करने 
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७३८ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का ग्राधुनिक इतिहास 


के लिए तत्पर हो गए जिनसे ब्रिटिश सरकार का ध्यान उनकी समस्या की ओर गाकृष्ट 
हो, और वह यह श्रनुभव करे कि इस प्रश्‍न को देर तक टाला नहीं जा सकता । इसीलिए 
आतंकवादी यहुदी दलों ने मारकाट और तोड़फोड़ के कार्यो को श्रधिक उग्रता के साथ 
प्रारम्भ कर दिया । १ श्रक्टूबर, १६४५ की रात को १३३ स्थानों पर रेलवे लाइन उड़ा 
दी गई, पुलिस के तीन मोटर लान्चों को नष्ट कर दिया गया, लिड्डा के रेलवे याडं पर 
हमला किया गया, और हैपफा में विद्यमान तेल साफ करने के कारखाने को श्राग लगा दी 
गई । इसी प्रकार के श्रन्य मी अनेक कार्य किये गए, जिनका उद्देश्य यही था कि पैलेस्टाइन 
में ब्रिटिश सरकार का शासन श्रसम्मव हो जाय, और ब्रिटेन का मन्त्रिमण्डल यह भली- 
भांति सम ले कि श्रव यहूदियों की मांगों को स्वीकार किये बिना काम नहीं चल सकता। 
पर ब्रिटिश सरकार के लिए पैलेस्टाइन की समस्या को हल कर सकना सुगम नहीं था। 
य॒दि वह यहूदियों की वात मान लेती, तो श्ररब लोग ग्रसन्तुष्ट हो जाते, और अरब 
देशों में ब्रिटेन के विरुद्ध लोकमत प्रबल हो जाता। यदि वह यहुदियों की मांगों को स्वी- 
कार न करती, तो वे उग्रतर ्रातंकवादी उपायों का अवलम्बन करते, और इस प्रकार 
पैलेस्टाइन में शासन व व्यवस्था को कायम न रहने देने क उद्योग करते । संसार भर के 
यहूदियों को सहानुभूति इस समय पैलेस्टाइन के अपने जाति-बन्धुओं के साथ थी । वे कहते 
थे, कि यूरोप से जो लाखों यहुदी विस्थापित हो रहे हैं, उन्हें कहीं तो बसना ही चाहिए, 
और इसके लिए पंलेस्टाइन से वढ़ कर और कौन-सा प्रदेश हो सकता है। १६४४ में 
संयुक्तराज्य श्रमेरिका में राष्ट्रपति का नया निर्वाचन हुआ था। अमेरिका में यहूदी लोग 
अच्छी बड़ी संख्या में बसे हुए हैं, रौर वे ग्रत्यन्त समृद्ध एवं सम्पन्न भी है। ग्रतः वहां के 
दोनों दल-- रिपब्लिकन ग्रौर डेमोक्रेट-यहूदियों के वोटों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न- 
शील थे, भ्रौर बढ़-बढ़ कर यह वायदा कर रहे थे, कि चुनाव में सफल हो जाने के बाद वे 
बिल्टमोर प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए श्रपनी शक्ति को लगा देंगे । चनाव में मि० 
ट्रमेत सफल हुए, और राष्ट्रपति का पद ग्रहण करके उन्होंने ब्रिटिश सरकार से यह अनु- 
रोध किया (अ्रक्टूबर, १९४५), कि यूरोप से विस्थापित हुए यहृदियों को पैलेस्टाइन में 
दूअर, ल्‍ हुए यहूदियों को पैलेस्टाइन में 

बसाया जाय, ग्रौर एक लाख ऐसे यहूदियों को तुरन्त इस प्रदेशा में प्रवेश करने की अनुमति 
पार हा He त टू.मैन के इस अनुरोध की उपेक्षा कर सकना 
ज “com nn शत्ति बल ड म में ग्रव ब्रिटेन क्रा महत्त्व बहुत कम हो गया 
बदिन ने mS हुत बढ़ गई थी । इसीलिए स परराष्ट्र सचिव मि० 
नवम्बर, १६४५ में यह घोषणा की, कि इंगलैंड ग्रौर ग्रमेरिका की एक संयुक्त 
अ प्रयोजन से नियत की णी कि वह नाजी श्रत्याचारों के कारण यूरोप से 
शापित हुए यहुदियों को पैलेस्टाइन में बसाने की समस्या पर विचार करके यह परामर्श 

दे, कि उस देश के निवासियों के हिंत और कल्याण को दृष्टि में रखते हुए इन यहूदियों 


बसाया जा सकता है, और इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम क्रियात्मक व 


ह Pn Fl को बहुत ग्रसन्तोष हुआ । उन्होंने समभा, कि ब्रिटिश 
a टालने का प्रयत्न कर रही है द उन्होंने घोषित किया, कि 
आ र अधीन पैलेस्टाइन का शासन ब्रिटेन के सुपुर्द किया गया था, 
त सा य ज स्वीकार क र लिया गया था कि यहूदियों की समस्या 
sd ' जबक उन्हें पैलेस्टाइन में अधिक से श्रधिक संख्या में बसाया जाय, ` 

इस प्रकार यहूदियों के लिए एक ऐसे राज्य का निर्माण कर दिया जाय, जिसे कि वे 
अपना समक सक । प्रत्येक यहूदी को यह श्रधिकार है, कि वह पैलेस्टाइन में जाकर बस 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कक by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पर्चिमी एशिया में पाइचात्य साम्राज्यवाद का ह्लास ७३९ 


संके, चाहे इसके लिए वह राजनीतिक कारणों से विवश हो और चाहे ग्राध्यात्मिक कारणों 
से। यहूदी लोग तब तक चैन नहीं लेंगे, जब तक कि पैलेस्टाइन में उनका अपना राज्य 
कायम नहीं हो जायगा, और इस उद्देश्य की पूति के निमित्त वे बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने 
के लिए तत्पर रहेंगे। इस घोषणा के बाद पैलेस्टाइन में यहूदी श्रातंकवाद ने फिर अत्यन्त 
उग्र रूप धारण कर लिया । इसी समय जेरुसलम में स्थित ब्रिटिश पुलिस हैडक्वार्टर पर 
हमला किया गया, जिसमें बहुत-से ब्रिटिश सिपाही जान से मारे गए। इसी समय जाफफा 
और तेल-श्रवीव में भी यहूदी क्रान्तिकारियों ने अनेक आतंकवादी कार्य किए । जब यहू- 
दियों के नेता वेन गूरियो का ध्यान इन कार्यो की गओ र र॒ आक्ृष्ट किया गया, तो उसने उत्तर 
दिया कि पैलेस्टाइन में हत्या, मारकाट और तोड़फोड़ के जो कार्य हो रहे हैं, हम उनसे 
सहमत तो नहीं हैं, पर साथ ही हम यह भी समझते हैं कि ब्रिटिश सरकार की पैलेस्टाइन 
के सम्बन्ध में जो नीति है, उसी पर इन दुर्घटनाओं की जिम्मेवारी है । उस नीति के रहते 
हुए हमारे लिए यह सम्भव नहीं है, कि हम यहूदियों को ऐसे कार्यों से रोकने के सम्बन्ध में 
कोई सक्रिय पग उठा सके । 

नवम्बर, १६४५ की घोषणा के अनुसार जो ऐंग्लो-अमेरिकन संयुक्त समिति यहू- 
दियों की समस्या पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई थी, इस बीच में उसने अपना: 
कार्य प्रारम्भ कर दिया था। उसके श्रधिवेशन वाशिगटन, लण्डन रौर जेरुसलम आदि में 
हो रहे थे। एप्रिल, १६४६ में इस समिति ने अपना कार्य समाप्त कर लिया, और १ मई 
के दिन अपनी रिपोर्ट भी प्रकाशित कर दी । इस रिपोर्ट में. निम्नलिखित सिफारिशों की 
गई थीं--(१) राष्ट्रसंघ के मैन्डेट दवारा पैलेस्टाइन के शासन का जो अधिकार ब्रिटेन को 
प्रदान किया गया था, उसे तव तक जारी रखा जाए, जब तक कि इस देश में अरबों और 
यहूदियों के विरोध का अन्त न हो जाए। (२) नाजी अत्याचारों के कारण विस्थापित हुए 
यहूदियों में से एक लाख को तुरन्त वैलेस्टाइन में वसने की अनुमति प्रदान की जाए। यह 
सही है, कि सब विस्थापित यहूदियों को पैलेस्टाइन में नहीं बसाया जा सकता, पर वहां के 
ग्न्य निवासियों के श्रधिकारों तथा हितों में बाधा न डालते हुए इन यहूदियों को वहां 
अधिक से अ्रधिक संख्या में बसाया जाना चाहिये । (३) पैलेस्टाइन के कतिपय प्रदेशों में 
यहुदियों द्वारा जमीन और ग्रन्य सम्पत्ति खरीदने के सम्बन्ध में जो कानून वहां के ब्रिटिश 
हाई कमिइनर द्वारा बनाये गये थे, उनमें ऐसे संशोधन किये जाएं, जिनसे कि यहूदियों के 
लिये वहां जमीन आदि खरीद सकना सुगम हो जाए। (४) पैलेस्टाइन में आतंकवाद और 
मारकाट को सहन न किया जाए, और इनके दमन के लियेसब सम्भव उपायों को काम में 
लाया जाए। (५) विश्व यहुदी-संघ और यहूदी एजेन्सी अपने जातिन्धुश्रों द्वारा पैले- 
स्टाइन में किये जाने बाले ग्रातंकवादी कार्यों को रोकने के लिये अपनी शक्ति तथा प्रभाव 
का उपयोग करें । द 


एंग्लो-म्रमे रिकन संयुक्त समिति की ये सिफारिश पैलेस्टाइन में अरब हितों के लिये 
विघातक थीं। वे १६३६ के व्हाइट पेपर द्वारा प्रतिपादित नीति से मी पूर्णतया संतुष्ट 
नहीं थे। पर इन सिफारिशों द्वारा तो उनके ग्रन्यतम देश में यहूदियों के बसते जाने के 
सम्बन्ध में कोई बाधा ही नहीं रह जाती थी । ्रब अरबों ने यह मांग शुरू की, कि पेले- 
स्टाइन से ब्रिटिश मैन्डेट का अन्त कर उसे पूर्णतया स्वाधीन कर दिया जाए, वहां से श टिश 
सेनाएं हटा ली जाएं, और उसे एक स्वाधीन लोकतन्त्र श्ररब राज्य बनने दिया जाए । 
अरबों ने यह भी धमकी दी, कि यदि उनको इन मांगों को स्वीकृत नहीं किया जाएगा, तो 
वे रूस से सहायता के लिये ग्रपील करेगे । श्रमेरिका और रूस का विरोध इस समय प्रकट 
होना शुरू हो चुका था, श्रतः श्ररव लोग रूस से सहायता की आशा रख सकते थे । यहूदी 
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लोग इस रिपोर्ट से पूर्णतया संतुष्ट तो नहीं थे, पर उन्होंने श्रनुभव किया कि इस द्वारा 
उनकी मांगें प्रायः पूर्ण हो जाती हैं, और पैलेस्टाइन के एक यहूदी राज्य बन सकने का 
मार्ग खुल जाता है। श्रतः उन्होंने इस रिपोर्ट का स्वागत किया । 


पर ब्रिटिश सरकार के लिये इस रिपोर्ट को सर्वाश में स्वीकृत कर सकना सुगम 

नहीं था। पैलेस्टाइन में यहूदियों का श्रातंक तो जारी था ही, इस रिपोर्ट को सिफारिशों 
को स्वीकार कर लेने का यह परिणाम होता, कि अरब लोग भी वहां मारकाट एवं तोड़- 
फोड़ की नीति का अनुसरण करने लग जाते। यहूदियों के इस समय पैलेस्टाइन में अनेक 
सैनिक संगठन विद्यमान थे । ये अरबों के विरुद्ध सचर्ष प्रारम्भ कर देते, और जो मारकाट . 
व गृह-कलह शुरू हो जाता, उसको संभाल सकता ब्रिटेन के लिये बहुत कठिन होता । इस 
दशा में ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय किया, कि जत्र तक पैलेस्टाइन में विद्यमान विविध 
यहूदी सैनिक संगठनों को भंग नहीं कर दिया जायगा, एक लाख नये यहूदियों को वहां 
प्रविष्ट होने की श्रनुमति दे सकना सम्भव नहीं होगा । नये यहूदी वहां तभी आने दिये 
जा सकते हैं, जवकि पेलेस्टाइन में यहुदियों के श्रातंकवाद का ग्रन्त हो जाए । ब्रिटिश 
सरकार के इस निर्णय से यहूदी लोग भड़क गये । उन्होंने कहा, कि हमारे जो भी संगठन 
पैलेस्टाइन में विद्यमान हैं, उनका प्रयोजन केवल ग्रात्मरक्षा करना ही है । मारकाट व 
तोड़-फोड़ के जो थोड़े-बहुत कार्य वहां होते रहते हैं, वे कतिपय गैरजिम्मेदार लोगों द्वारा 
ही किये जाते हैं, रौर उनके लिये यहुदियों के श्रात्मरक्षा के प्रयोजन से स्थापित संगठनों 
को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इन संगठनों को कायम रखना बहुत जरूरी है, 
क्योंकि इनके बिना यहूदी लोग अरबों से श्रपनी रक्षा कदापि नहीं कर सकते । एंग्लो-ग्रमे- | 
रिकन संयुक्त समिति की सिफारिशों को किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है, इस 
बात पर विचार करने के लिये ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल ने श्रमेरिका के राष्ट्रपति से अनुरोध 
किया, कि वह्‌ श्रपना सहयोग ब्रिटेन को प्रदात करें, ताकि ब्रिटेन और श्रमेरिका मिलकर 
पैलेस्टाइन की समस्या को हल कर सकें । राष्ट्रपति ट्र. मैन ने इस सुझाव को स्वीकार कर 
लिया, और श्रपने प्रतिनिधि इस उद्देश्य से लण्डन भेजे कि वे वहां जाकर ब्रिटिश सरकार 
से मिलें, श्रौर यहूदियों के प्रश्न के सम्बन्ध में परामर्श करें । पर यहूदी लोग इतने उतावले 
हो ER थे, कि वे श्रौर अधिक प्रतीक्षा के लिये किसी भी प्रकार तैयार नहीं हुए, रौर 
नहोंने फिर ्रातंकवाद का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया । १६ जून, १६४६ को उन्होंने 
आठ पुलों को उड़ा दिया, जिससे ३५ लाख रुपयों का नुकसान हुआ, और रेल तथा सड़क 
र अ EE उत्पन्न हो गई। कुछ दिनों बाद २२ जुलाई को उन्होंने * 

ह होटल के एक हिस्से को बम्ब से उड़ा दिया, जिसके कारण 8१ व्यक्ति जान से 
मारे गये। यह होटल पैलेस्टाइन की ब्रिटिश सेना का हेडक्वाटर था । 


इस बीच में ब्रिटिश और ग्रमेरिकन प्रतिनिधि पैलेस्टाइन के सम्बन्ध में एक ऐसी 

योजना को तैयार करने में तत्पर थे, जो अरब ग्रौर यहुदी दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो 
सके नजर ३१ जुलाई, १९४६ के दिन यह योजना प्रकाशित कर दी गई। योजना यह थी, 
i पत को एक संघ-राज्य (फिडरेशन) के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय, जिस 
दा राज्य श्रन्तर्गत हों एक अरब राज्य और दूसरा यहुदी राज्य । दोनों को स्वशासन 
क प्राप्त रहें, और साथ ही इस बात के निर्धारण का अधिकार भी क़ि उनमें 
आकर कोई लोग बस सकें या नहीं। ब्रिटिश सरकार ने यह भी निइचय किया, 
के इस योजना को अ्रधिक स्पष्ट रूप देने के लिये एक कान्फरेन्स का आयोजन किया 
जायगा, जिसमें कि अरब और यहूदी दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। पर इम 
कान्फरेन्म की सफलता वहुत संदिग्ध थी । दोनों पक्ष इसमें तभी शामिल होना चाहते थे, 
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जबकि पहले ही वे यह आ्राइवासन प्राप्त कर लें कि कान्फरेन्स में उनके हित सुरक्षित 
रहेंगे। यहूदी लोग कहते थे, कि पैलेस्टाइन के संघ के भ्रन्तगेत जो यहूदी राज्य बनाया 
जाय, वह इतना बड़ा भ्रवश्य होना चाहिए कि उसमें यहुदियों के बस सकने के लिये काफी 
गुञ्जाइश रहे। पैलेस्टाइन के ६५ प्रतिशत भाग को वे यहूदी राज्य के अन्तर्गत कर देना 
चाहते थे। इसी प्रकार अरब लोगों की मी श्रनेक मांगें थीं । वे चाहते थे, कि कान्फरेऱ्स 
में अरबों के जो प्रतिनिधि लिये जाएं, वे सच्चे ग्रथों में पैलेस्टाइन के अरबों के प्रतिनिधि 
होने चाहियें, र कान्फरेन्स में कोई ऐसा निर्णय नहीं होना चाहिये, जिसके कारण पैले- 
स्टाइन में श्ररबों की प्रमुखता न, रहे, क्योंकि वस्तुतः यह देश अरबों का ही है। कान्फरेन्स 
में सम्मिलित होने के लिये अन्य ्ररब राज्यों के प्रतिनिधियों को भी निमन्त्रित किया गया 
था, क्योंकि पैलेस्टाइन के मामले में सभी श्ररबों को दिलचस्पी थी। 


वैलेस्टाइन की समस्या को हल करने के लिये ब्रिटिश सरकार ने जिस कान्फरेन्स 
का आयोजन किया था, उसके अधिवेशन लण्डन में शुरू हुए । पर उसमें पैलेस्टाइन से न 
घ्ररब प्रतिनिधि शामिल हुए और न यहूदी । अन्य ग्ररब राज्यों के प्रतिनिधि उसमें आये, 
और साथ ही पैलेस्टाइन से बाहर के यहूदियों के भी। इस कान्फरेन्स में अरबों ने इस 
बात पर जोर दिया, कि पैलेस्टाइन का अंग-मंग न कर उसे एक राज्य रहने दिया जाए, 
और उसे सम्पूर्ण-प्रभुत््व-सम्पन्न राज्य की स्थिति प्राप्त हो। इस राज्य का शासन लोक- 
तन्त्र हो, और उसमें अरब और यहूदी--दोनों को समान अधिकार प्राप्त रहें। यहृदियों 
की भाषा हिब्रू को भी भ्रन्यतस राजकीय माषा स्वीकार किया जाए, और शिक्षा आदि 
के लिये भी उसका प्रयोग हो सके । भविष्य में यहूदियों के पैलेस्टाइन में प्रवेश को पूर्ण- 
तया रोक दिया जाए, और यहु दियों द्वारा जमीन आदि खरीद सकने को नियन्त्रित करने 
के सम्बन्ध में जो कानून विद्यमान हैं, उन्हें कायम रखा जाए। इनमें तब तक कोई संशो- 
धन न हो सके, जब तक कि विधान समा के शरब सदस्यों का बहुमत उसे स्वीकार न 
कर ले। पर ब्रिटेन के लिये श्ररबों के इन प्रस्तावों को स्वीकृत कर सकना सम्मव नहीं 
था, क्योंकि इनसे पैलेस्टाइन की समस्या हल नहीं हो पाती थी। इस समय तक वहां 
यहूदियों की आबादी ६,००,००० से ऊपर .पहुंच चुकी थी, और ये यहु दी मली-मांति 
सुसंगठित भी थे । ये पैलेस्टाइन में अपना राष्ट्रीय राज्य स्थापित करने के लिये कटिबद्ध 
थे, ओर साथ ही इस बात के लिये भी उत्सुक थे, कि यूरोप के विस्थापित यहूदियों को 
वहाँ अधिक से भ्रधिक संख्या में बसाया जाए। पै लेस्टाइन का अंग-मंग न करके उसमें 
लोकतन्त्र शासन की स्थापना का केवल यह परिणाम होता, कि वहाँ की विधान समा में 
EE की संख्या अधिक रहती, और यहूदी उनके सम्मुख अपने को श्रसहायः अनुभव 
करते । 


इस बीच में ब्रिटिश सरकार यहूदियों के साथ बातचीत में भी तत्पर थी। इसी 
कारण उसने बहुत-से गिरफ्तार यहूदी नेताओं को जेल से मुक्त मी कर दिया था | दि- 
सम्बर, १६४६ में विश्‍व यहुदी कांग्रेस कां २२ वां श्रधिवेशन हुआ । इसमें ब्रहुमत द्वारा 
यह निर्णय किया गया, कि यहूदी लोग लण्डन कान्फरेन्स में तब तक कोई हिस्सा न लें 
जब तक कि द्रिटिश सरकार यह वायदा त कर ले कि यहूदियों के पैलेस्टाइन में जाकर 
बसने के सम्बन्ध में जो रुकावटें हैं, उन्हें तुरन्त हटा दिया जायगा। साथ ही, कांग्रेस 
द्वारा पैलेस्टाइन के सम्बन्ध में निम्नलिखित योजना भी निर्घारित की गई--(१) पैले- 
स्टाइन का ग्रंग-मंग न करके उसे एक ही राज्य रखा जाए। इस राज्य में अरबों और यहू- 
दियों को समान अधिकार प्राप्त रहें। (२) यूरोप के विस्थापित यहूदियों को वहां 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| h 
| 
{| 
| 


[ | by Arya Samaj Foundation Chennai and‘eGangotri 


७४२ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


्वेच्छापूर्वक बसने दिया जाए। सात लाख यहूदी वहां और बसाये जाएं, ताकि पैलेस्टाइन 
में यहुदियों की बहुसंख्या हो जाए । 
ब्रिटिश सरकार विश्व यहूदी कांग्रेस की इस योजना को स्वीकृत नहीं कर सकती 
थी । उसके लिये न अरबों की योजना को स्वीकार कर सकना सम्भव था, और न यहू- 
दियों की योजना को । इस दशा में लण्डन कान्फरेन्स के अधिवेशन बिल्कुल बेकार थे। 
उधर यहुदी लोग हिंसात्मक व श्रातंकमय उपायों का श्रवलम्बन करने में भी तत्पर थे। 
१२ जनवरी, १६४७ के दिन उन्होंने हैपफा के पुलिस हैडक्वार्टर पर बम्ब फेंके, जिसके 
कारण ५ आदमी जान से मारे गये, और ३४ घायल हुए। जब इस हत्या के अपराध में 
वंलेस्टाइन के एक न्यायालय ने एक यहूदी को प्राणदण्ड दिया, तो आतंकवादी यहूदी दो 
ब्रिटिश अफसरों को उड़ा कर ले गये। इस समय पंलेस्टाइन की स्थिति इतनी खराब हो गई 
थी, कि अंग्रेजों के लिये वहां रह सकना भी सम्भव नहीं रहा था । इसीलिये ३१ जनवरी, 
१६४७ के दिन सरकार ने यह आडंर जारी किया, कि सब ब्रिटिश स्त्रियों और बच्चों 
को पैलेस्टाइन से बाहर भेज दिया जाए, और ऐसे सब ग्रंग्रेज पुरुष भी वहां से चले जाएं, 
जिनका वहां रहना सर्वथा अनिवार्य न हो । शक्ति का प्रयोग कर यहूदी आतंकवाद का 
मुकाबिला कर सकना अब पँलेस्टाइन की ब्रिटिश सरकार के लिये सम्भव नहीं रह 
गया था। 
लण्डन कान्फरेन्स को जारी रखना बेकार समझ कर १४ फरवरी, १६४७.को 
ब्रिटेन के परराष्ट्र-सचिव ने यह घोषित किया, कि पैलेस्टाइन की समस्या को अब संयुक्त 
राष्ट्रसंघ के सुपुदे किया जाता है। एप्रिल मास में संयुक्त राष्ट्रसंघ की जनरल एसेम्ब- 
ली का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया । दो सप्ताह छे विचार-विमश के बाद जनरल 
एसेम्बली ने पैलेस्टाइन की समस्या पर विचार करने के लिये एक स्पेशल कमेटी की नियु- 
क्ति की, जिसके सदस्यों में मारत के प्रतिनिधि को भी स्थान दिया गया था । १ सितम्बर 
को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। कमेटी के १० सदस्यों में से ३ ने 
अपनी पृथक्‌ रिपोर्ट लिखी, क्योंकि वे बहुसंख्यक सदस्यों की रिपोर्ट से असहमत थे। 
कमेटी के बहुमत ने अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिशें की थीं--(१) पॅलेस्टाइन को दो 
राज्यों में विभक्त कर दिया जाए, एक यहूदी राज्य और दूसरा अरब राज्य । प्रस्ता- 
वित ग्रंग-मंग के भ्रनुसार गेलिली के प्रदेश को भी दो भागों में विभक्त किया गया था, 
जिसका परिचिमी भाग यहूदी राज्य में रखा.गया था, और पूर्वी भाग श्ररब राज्य में। 
गेलिली के दक्षिण में स्थित वीरशेबा का प्रदेश भी इस योजना द्वारा यहूदी राज्य के 
अन्तर्गत होता था । पैलेस्टाइन का जिस ढंग से श्रंग-मंग इस रिपोर्ट द्वारा किया गया था, 
उसमें भ्ररबों को कोई भी बन्दरगाह नहीं मिलता था, क्योंकि समुद्र-तट के साथ के सब 
पश्चिमी प्रदेश यहूदी राज्यके न्तर्गत रखे गये थे । (२) अगले दो सालों में १,५०,००० 
यहूदियों को पैलेस्टाइन के यहूदी राज्य में बसने की भ्रनुमति दी जाए। (३) यहूदी राज्य 
में यहूदियों द्वारा जमीन व अन्य सम्पत्ति के क्रय कर सकने में कोई रुकावट न रहे । (४) 
यद्यपि दोनों हात के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हों, पर ्राथिक मामलों के लिये. 
उनको एक संघ में संगठित किया जाए। (५) राष्ट्रसंघ के मैन्डेट द्वारा पैलेस्टाइन का 


शासन अब तक ब्रिटेन के सुपुदे था, भ्रब इस मैन्डेट का भ्रन्त कर दिया जाए। पर जब 


तक इस योजना के अनुसार दोनों नये राज्य कायम Me 
ब्रिटेन के हाथों में रहे। . गयम न हो जाएं, पैलेस्टाइन का शासन 


संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा नियुक्त स्पेशल कमेटी की रिपोर्ट के 
के बाद भी पलेस्टाइन में शान्ति स्थापित नहीं हुई, क्योंकि वा मर हो के 
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इसकी सिफारिशों से पूर्णतया संतुष्ट नहीं थे। हिंसात्मक व श्रातंकमय कार्य प्रब भी 
जारी रहे। इस दशा में २६ सितम्बर, १६४७ के दिन ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश- 
:सचिव ने घोषित किया, कि पैलेस्टाइन के सम्बन्ध में किसी ऐसी नीति को क्ियान्वित कर 
सकना ब्रिटेन के लिये सम्भव नहीं है, अरब श्रौर यहूदी दोनों जिससे सहमत न हों। अतः 
“ब्रिटेन के सम्मुख केवल यही मार्ग शेष रह जाता है, कि वह भ्रपनी सेना और राजकर्म- 
-चारियों को इस देश से वापस बुला ले। अब संयुक्त राष्ट्रसंघ को शीघ्र ही कोई ऐसा 
निर्णय करना था, जो अरब और यहूदी दोनों को स्वीकार्य हो। स्पेशल कमेटी की रिपोर्ट 
पर संयुक्त राष्ट्र-संघ ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया । महायुद्ध के बाद संसार की राज- 
नीति में.रूस और संयुक्तराज्य अमेरिका की प्रमुखता थी। ये दोनों शक्तिशाली राज्य 
-जिस बात पर एकमत हो जाएं, श्रन्य राज्यों के लिए उसका विरोध कर सकना सुगम 
नहीं था । श्रमेरिका और रूस पैलेस्टाइन के प्रश्‍न पर एकमत हो गये, और कुछ संशोधनों 
के साथ उन्होंने स्पेशल कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। २६ नवम्बर, 
१६४७ को संयुक्त राष्ट्र-संघ की जनरल एसेम्बली ने भी इन दो राज्यों द्वारा स्वीकृत 
प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी । पैलेस्टाइन के सम्बन्ध में अब यह व्यव- 
| स्था की गई, कि उसका श्रंग-मंग करके यहूदी और श्ररब राज्यों की पृथक्‌ रूप से स्थापना 
कर दी जाए। संयुक्त राष्ट्र-संघ की जनरल एसेम्बली में मुस्लिम राज्यों ने इस व्यवस्था 
के विरूद्ध वोट दिया था, और ब्रिटेन ने-वटस्थता की नीति का अनुसरण कर अपने वोट 
का प्रयोग ही नहीं किया था। पर रूस और अमेरिका जैसे प्रबल राज्यों का समर्थन 
प्राप्त हो जाने के कारण इस प्रस्ताव के पक्ष में दो तिहाई वोट प्राप्त हो सकना कठिन 
नहीं था । 


यह स्वाभाविक था, कि अरबों में इस निर्णय के कारण विरोध एवं विद्रोह की 

-भावना उत्पन्त हो । वे पैलेस्टाइन को एक अरब राज्य समभते थे, और वहां उनकी 
-बहुसंख्या भी थी । अपने देश के एक बड़े भाग का यहूदी राज्य के रूप में परिवर्तित हो 
जाना उन्हें किसी मी प्रकार स्वीकार्य नहीं था । परिणाम यह हुआ, कि वे शस्त्रशक्ति 
`का प्रयोग कर संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्णय का विरोध करने के लिये उठ खड़े हुए। जेरु- 
सलम के मुफ्ती ने इस विद्रोह का नेतृत्व ग्रहण किया, और अरबों को एक स्वातन्त्र्य सेना 
(लिबरेशन र्मी) पैलेस्टाइन का अंग-मंग न होते देने के लिये संघर्ष करते के उद्देश्य से 
संगठित कर ली गई। उधर यहूदी लोग भी चुप नहीं बैठे थे । संयुक्त राष्ट्रसंग का निर्णय 
उनके पक्ष में था। मार्च, १९४८ में उन्होंने तेल ग्बीव में एक सामयिक यहूदी सरकार 
का निर्माण कर लिया, और संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्णय के श्रनुसार जो प्रदेश यहूदी 
"राज्य में सम्मिलित किये जाने थे, उनमें अपने शासन का संगठन शुरू कर दिया। यहू- 
-दियों की सुसंगठित सेनाएं पहले से ही विद्यमान थीं, जो अपने स्वतन्त्र राज्य की स्था- 
'पना के लिए ब्रिटिश सरकार से संघर्ष करने में तत्पर रहती थीं। इन सेनाओं और अरबों 
की स्वातन्त्र्य सेना में बाकायदा लड़ाई छिड़ गई, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार के लिये 
'पैलेस्टाइन में शान्ति तथा व्यवस्था कायम रख सकना असम्मव हो गया । अरबों के 
लिये यहुदियों का मुकाबिला कर सकना सुगम नहीं था, क्योंकि यहूदी सेनाएं सुसंगठित 
'थीं, और उनके पास अस्त्र-शस्त्रों की भी कमी नहीं थी। शीघ्र ही, यहूदियों ने प्राय: उन 
सब प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, जो कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की जनरल 
रसेम्बली के प्रस्ताव के अनुसार यहू दी राज्य में सम्मिलित किये जाने थे । जेस्सलम भी 
उनके अधिकार में झा गया | * 
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७४४ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


इस दशा में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया, कि १४ मई, १६४८ के दिन वह 
वैलेस्टाइन से अपने शासन का अन्त कर दे। इस प्रदेश पर शासन का अधिकार ब्रिटेन 
को राष्ट्रसंघ के मैन्डेट द्वारा प्राप्त हुआ था, और संयुक्त राष्ट्रसंघ की भी यह योजना 
थी, कि जब तक उसकी जनरल एसेम्बली के प्रस्ताव के अनुसार पैलेस्टाइन का अंग-भंग 
करके दो प॒थक राज्यों की स्थापना न कर दी जाए, ब्रिटेन वहां अपने शासन को जारी 
रखे । पर ब्रिटिश सरकार की र्ट में यह अक्रियात्मक था, कि वह एक ऐसी योजना 
को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सके, अरब और यहूदी दोनों जिसे स्वी- 
कार न कर लें। अतः ब्रिटेन ने पहले ही संयुक्त राष्ट्रसंघ के सम्मुख अपनी यह इच्छा 
प्रगट कर दी थी, कि वह १४ मई, १९४५ के दिन पैलेस्टाइन से अपनी जिम्मेदारियों का 
गन्त कर देगा। इस इच्छा से. अवगत होते हुए भी राष्ट्रसंघ ने वहां के शासन को कोई 
नयी व्यवस्था नहीं की थी १४ मई को ब्रिटिश हाई कमिशनर पैलेस्टाइन छोड़कर अपने 
देश को चला आया, और वहां से ब्रिटिश शासन का अन्त हो गया । इसी दिन यहुदियों ने 
“इजराईल नाम से अपने पृथक्‌ राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी। संयुक्त राज्य 
प्रमेरिका ने तुरन्त इस यहूदी राज्य की सत्ता को स्वीकार कर लिया, ्रौर तीन दिन 
बाद १७ मई को रूस ने भी इस राज्य पर श्रपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी । श्रन्य 
भ्रनेक राज्यों ने अमेरिका और रूस का अनुसरण किया, जिसके कारण इजराईल ने भ्रन्त- 
राष्ट्रीय क्षेत्र में एक पृथक्‌ तथा स्वतन्त्र राज्य की स्थिति प्राप्त कर ली। 


पर पैलेस्टाइन की समस्या श्रब भी हल नहीं हुई। इजराईल की स्थापना से 

केवल पैलेस्टाइन के अरब ही बेचैन नहीं हुए, ्रपितु पड़ोस के अन्य अरब राज्यों ने भी 
यह श्रनुभव किया, कि उनके अपने क्षेत्र में एक विजातीय एवं विधर्म राज्य की सत्ता 
उनके भ्रपने लिये भी अत्यन्त हानिकारक है। यहूदियों के विरोध में पहले भी पैलेस्टाइन 
` के अरबों के प्रति उनकी सहानुभूति थी । इजराईल की स्थापना होते ही उन्होने पैलेस्टाइन 
में हस्तक्षेप प्रारम्भ कर दिया । ईजिप्ट, ईराक, सीरिया और ट्रांस-जोडन की सेनाओं ने 
विभिन्न दिशाओं से पैलेस्टाइन में प्रवेश किया (मई, १६४८), और उन सब प्रदेशों पर 
प्रपना कब्जा कर लिया, संयुक्त राष्ट्रसंघ की योजना के ग्रनुसार जिन्हें अरब राज्य के 
श्रन्तगंत किया गया था ।जेरुसलम के लिये उन्होंने घमासान लड़ाई लड़ी, श्रौर इस नगरी 
के उत्तरी भाग को जिसे पुराना शहर कहते हैं-भ्रपने ्रधिकार में कर लिया । अरब झ्ाक्रा- 
न्ताओों का कार्य इतने से ही पूरा नहीं हो गया। वे चाहते थे कि सम्पूर्ण पैलेस्टाइन को 
रने प्रभुत्व में ले आयें, और यहूदी लोग वहां श्रपने पृथक्‌ व स्वतन्त्र राज्य की स्थापना 
न कर सके । पर यहूदी मी युद्ध के लिए तैयार थे, उनकी सुसंगठित सेनाएं थीं, और युद्ध- 
सामग्री की उनके पास कोई कमी नहीं थी संसार भर के यहूदी धन और जन से उनकी 
सहायता के लिए तत्पर थे। कुशल सेनापतियों व सैन्य-संचालकों का भी उनके पास | ' 
श्रमाव नहीं था | इसके विपरीत अरब सेनाएं संख्या में अधिक होने पर भी श्रस्त्र- 
शास्त्रों और युद्ध-कुशलता में यहूदियों का मुकाबिला नहीं कर सकती थीं। परिणाम यह्‌ 

` हुआ, कि अनेक रणक्षेत्रों में यहृदियों की विजय हुई, और शीघ्र ही वे कतिपय ऐसे प्रदेशों. 


में 2, है] की व्यवस्था के 


पैलेस्टाइन से ब्रिटिश मैन्डेट का ग्रन्त हो जाने (१४ मई 

न , १६४८) के बाद इस 
देश हा सब जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्रसंघपर श्रा गई थी । यहूदियोंश्रौर दाह में बाकायदा 
युद्ध पड हा पर अब राष्ट्र-संघ को हे इस स्थिति को संभालना था। पैलेस्टाइन के' 
मम्बन्ध में ्रब निम्नलिखित समस्याएं थीं--(१) अरबों ग्रौर यहूदियों के युद्ध का अन्तः 
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परिचिमी एशिया में पाइचात्य साम्राज्यवाद का ह्लास ७४१ 


ककर शान्ति स्थापित करना, (२) युद्ध के कारण यहू दियों ने अपने कब्जे में श्राये ह 
में अरबों के लिये निवास कर सकना असम्मव बना दिया था । लाखों की संख्या में श्र रव 
“लोग श्रपने घर-बार को छोड़ देने के लिए विवश हुए थे । इन बिस्थापित अरबों को EE 
न्की समस्या भी बहुत जटिल थी । (३) युद्ध के कारण पैलेस्टाइन के कुछ was 
-के कब्जे में थे, और कुछ अरबों के । यहूदी और अ्ररब wa आधार उनकी सँन्यशक्ति 
ही थी, सोच समक कर किया गया निर्णय नहीं। इन दोनों त की स्थायी सीमा भी 
“निर्धारित की जानी थी । (४) जेरुसलम का एक भाग अरबों के कब्जे में था, भर दूसरा 
व्यहृदियों के । इस नगरी के सम्बन्ध में मी फैसला किया जाना था। 


इन समस्याओं को हल करने के लिये संयुक्त राष्ट्रसंघ ने काउन्ट वर्नाडोट को 
“नियत किया, और उन्हें यह अधिकार दिया, कि वे दोनों पक्षों से बातचीत करके युद्ध 
को बन्द कराने का प्रयत्न करें! जून, १६४८ में काउन्ट बर्नाडोट ने अपना कार्ये प्रारम्भ 
“कर दिया, और वे दो वार भ्ररबों श्रौर यहूदियों के युद्ध को स्थगित कराने ्रौर सामयिक 
रूप से सुलह कर लेने के लिए प्रेरित कर सकने में भी सफल हुए। पर युद्ध को स्थगित 
कर देने मात्र से ही तो पैलेस्टाइन की समस्या का हल नहीं हो जाता था। असली प्रशत 
-यह था, कि यहूदी और श्ररब राज्यों की कोई ऐसी सीमा निर्धारित की जाए, जो दोनों 
पक्षों को स्वीकार्य हो । इस सम्बन्ध में काउन्ट बर्नाडोट नेजो प्रस्ताव पेश किए, द्वारा 
अनेक ऐसे प्रदेश यहूदियों के कब्जे से निकल जाते थे, सैनिक शक्ति द्वारा जिन्हे उन्होंते . 
. जीत लिया था। इन प्रस्तावों के कारण यहूदी लोग ्रापे से बाहर हो गये, और १ कि 
-तम्बर, १६४८ के दिन उन्होंने काउन्ट बर्नाडोट की हत्या कर दी। साथ ही, उन्होंने 
सामयिक सन्धि का अन्त कर अरबों पर आक्रमण भी प्रारम्म कर दिये । अरबों का पक्ष 
“इस समय बहुत कमजोर पड़ गया था, क्योंकि पैलेस्टाइन के सम्बन्ध में उनमें पसी 
झगड़े शुरू हो गये थे । ट्रांस-जोड॑न के राजा भ्रमीर अब्दुल्ला की इच्छा थी, कि इजराईल 
-को पृथक्‌ करके पैलेस्टाइन का जो प्रदेश बच जाता है, उसे जोडेन के राज्य में सम्मिलित 
कर दिया जाय। पर अन्य अरब राज्य इससे सहमत नहीं थे। उनका कहता था, क्कि 
सम्पूर्णं पैलेस्टाइन एक अरब प्रदेश है, और उसमें एक ऐसी ग्ररब सरकार की स्थापना 
“होनी चाहिए, जिसका नेता जेर्सलम का मुफ्ती हो। इस मतभेद का यह परिणाम हुआ, 
कि अरबों की शक्ति निरन्तर कमजोर होती गई, और यहूदी सेनाओं ने अरबों को परास्त 
कर ग्रनेक नये प्रदेशों पर मी कब्जा कर लिया। 


काउन्ट बर्ताडोट ने पैलेस्टाइन की समस्या को हल करने के लिए जो योजना तैयार 
नकी थी, वह उसकी हत्या के बाद प्रकाशित की गई। इस योजना में एक प्रस्ताव यह भी 
था, कि इजराईल को श्रलग कर देने के बाद पैलेस्टाइन का जो प्रदेश शेष बचता है, उसे 
-टरांस-जोडेन में सम्मिलित कर देना चाहिए! इस प्रदेश की सीमा जोडंन के साथ लगती 
“थी, और क्षेत्रफल में यह इतना बड़ा नहीं था, कि इसे एक पृथक्‌ राज्य बनाया जा सकता। 
जब ट्रांस-जोडेन के राजा ग्रमीर अब्दुल्ला को इस प्रस्ताव का ज्ञान हुआ, तो उसने ग्रत्य 
“अरब राज्यों की सम्मति की परवाह न कर इजराईल से सुलह कर लेने में ही अपना 
“हित समभा । उसकी सेनाएं जेरुसलम के रणक्षेत्र में तैनात थीं । उसने उन्हें वापस बुला 
“लिया, और इजराईल के विरुद्ध युद्ध का भ्रन्त कर दिया अल बहु को बहुत लाम 
-हुग्रा। उनकी जो सेनाएं जेर्सलम के रणक्षेत्र में फंसी हुई थीं, वे खाली हो गई. और 
इजराईल की सरकार ने उन्हें ईजिप्ट के रणक्षेत्र में भेज दिया । इस समय यहुदी सेनाएं 
“दक्षिणी पैलेस्टाइन में निरन्तर आगे बढ़ रही थीं, श्रोर उन्होंने पैलेस्टाइन की दक्षिणी 
सीमा को पार कर ईजिप्ट में मी प्रवेश कर लिया था । क्योंकि अमीर अब्दुल्ला भब युद्ध से 
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भ्रलग हो चुका था, अतः अरब पक्ष की मुख्य उत्तरदायिता ईजिष्ट पर ही ग्रा | थी # 
इस दशा में ईजिप्ट की सरकार ने युद्ध को जारी रखना व्यर्थं समझा, और २४ फरवरी, 
१६४९ के दिन इजराईल के साथ सामयिक सन्धि कर युद्ध को बन्द करदिया । कुछ समय 
बाद लेबनान श्रौर सीरिया ने भी इजराईल के साथ सुलह कर ली । इजराईल के एक 
पृथक्‌ व स्वतन्त्र राज्य की स्थापना में अब कोई मी वाधा नहीं रह गई थी । अब पैलेस्टा- 
इन के ग्ररबों के लिए यह सम्भव नहीं था, कि वे अपनी शक्ति के श्राधार पर यहूदियों का 
'विरोध कर सकते । भश्रन्य अरब राज्य भी पारस्परिक मतभेदों के कारण ग्ब इस स्थिति में 
नहीं रह गये थे, कि इस यहुदी राज्य के विरुद्ध संघर्ष को जारी रख सकते। पैलेस्टाइन में 
अपने राष्ट्रीय राज्य की स्थापना का यहुदियों का स्वप्न ्रब पूरा हो छुका था, और वह॒ 
समय श्रा गया था, जबकि वे अरबों के विरोध से निरिचन्त होकर अपने इस राज्य की 
उन्नति में तत्पर हो सकें। उनकी यही राष्ट्रीय आकांक्षा थी, कि पैलेस्टाइन के क्षेत्र में 
उनका एक ऐसा राज्य हो जाए, जिसे वे ग्रपना समझ सकें, और जहां संसार भर के, | 
विस्थापित यहूदी स्वतन्त्रतापूर्वक बस सकें । चिरकाल के संघर्ष के बाद यहूदियों की यह | 
आकांक्षा अब पूर्ण हो गई थी। पेलेस्टाइन के जो प्रदेश इजराईल में शामिल नहीं किये 
गये थे, वे जहां क्षेत्रफल में बहुत कम थे, वहां साथ ही श्राथिक दृष्टि से मी उनका विशेष 
महत्त्व नहीं था । १६४६ में यहूदी लोगों ने श्रपने लिए पैलेस्टाइन में जिन प्रदेशों की 
मांग की थी, वे प्राय: सभी भ्रब उन्हें प्राप्त हो गये थे। 


इजराईल के निर्माण के कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ को एक अन्य विकट समस्या 
का भी सामना करना पड़ा । पैलेस्टाइन में ब्रिटिश मैन्डेट का अन्त हो जाने पर (१४ मई 
१९४८) जब वहां अरबों और यहूदियों में युद्ध का प्रारम्म हुआ, तो यहुदियों द्वारा श्रधि- 
इत प्रदेशों में श्ररबों के लिए रह सकता सम्भव नहीं रह गया । वे अपने घर बार को | 
छोड़कर उन प्रदेशों में चले श्राने के लिए विवश हुए, जो श्ररबों के हाथों में थे। इन 
विस्थापित भ्ररबों की संख्या ७,५०,००० से भी अधिक थी । सम्पूर्ण पैलेस्टाइन में अरबों 
की जो कुल आबादी थी, उसका ८० प्रतिशत माग इस समय विस्थापित हो गया था । | 
इनके निवास, मोजन और वस्त्र आदि का प्रबन्ध कर सकना सुगम बात नहीं थी। इन्हें 
स्थायी रूप से कहीं वसाने का प्रश्‍न श्रौर भी विकट था। संयुक्त राष्ट्र-संघ को इसके लिये . 
बहुत खर्च करना पड़ा, और पैलेस्टाइन के श्ररबों को बहुत मुसीबत उठानी पड़ी | पर | 
भ्रन यहृदियों के एक वी राज्य का निर्माण हो गया था, जिसमें खेती के योग्य 
भूमि प्रचुर परिमाण में उपलब्ध थी, और जहां कल-कारखानों का विकास भी सुगमता 


` 


के साथ किया जा सकता था। हैपफा, तेलग्रबीव श्रौर जाफ्फा जैसे बन्दरगाह भी इस 
राज्य में स्थित थे, श्रौर उन द्वारा यहुदी लोग व्यापार के क्षेत्र में मी अच्छी उन्नति कर 
सकते थे। इजराईल का निर्माण तो हो गया, पर उसके लिये यहूदियों को चिरकाल तक 
घार संघष,करना पड़ा । श्रपनी राष्ट्रीय भ्राकांक्षा कीनति के लिए:उन्होंने न केवल भ्ररबों 
के विरुद्ध युद्ध किया, श्रपितु ब्रिटिश सरकार के विरोध का भी सामना किया । ब्रिटेन के 
राजनीतिज्ञ यह नहीं चाहते थे, कि पैलेस्टाइन का श्रंग-मंग किया जाए, और इस प्रदेश से 


होता जा रहा था, श्रत: स्वेज के माग पर उसका आधिपत्य में स 
9 खतरे में पड़ गया था। इस 
दशा में पलेस्टाइन ही एक ऐसा प्रदेश था, जिसे अपने प्रभाव में रखकर ब्रिटेन पश्चिमी ह 
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पश्चिमी एशिया में पाश्‍चात्य साम्राज्यवाद का ह्लास ७४७ 


और पूर्वी एशिया आने जाने के हवाई मागं को सुरक्षित रख सकता था। ईरान की खाड़ी 
और ईराक के बहुत-से तेल कूप इस समय ब्रिटेन के स्वामित्व में थे । ईराक से तेल को 
सीधे भूमध्य सागर तक पहुंचाने के लिए ब्रिटेन ने ऐसी पाइप .लाइनों का निर्माण 
किया था, जो पैलेस्टाइन से होकर भूमध्य सागर के बन्दरगाहों तक पहुंचती थीं । इनकी 
रक्षा का प्रश्‍न भी ब्रिटेन के सम्मुख था । इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए ब्रिटेन यही 
चाहता था, कि पैलेस्टाइन उसके भ्रपने शासनाधिकार में बना रहे | विविध भ्ररव राज्यों 
के तेल कूपों पर ब्रिटेन का जो प्रमुत्त्व विद्यमान था, उसके कारण ब्रिटेन के लिछ यह मी 
आवश्यक था कि अरबों की सद्भावना व सहयोग उसे प्राप्त रहें । इसी कारण यहूदियों 
की आकांक्षा की पूर्ति के लिए वह अरबों को नाराज नहीं करना चाहता था। पर इस 
समय की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ब्रिटेन की अपेक्षा रूस और अमेरिका का महत्व बहुत . 
बढ़ गया था, और ये राज्य पैलेस्टाइन की समस्या के एक ऐसे समाघान के सम्बन्ध में 
सहमत हो गये थे, जो ब्रिटेन के लिए हितकर नहीं था । ग्रमेरिका ने पैलेस्टाइन के मामले 
में जो यहूदियों का पक्ष लिया, उसका एक बड़ा कारण अमेरिकन राजनीति में यहूदियों 
का जोर था । अमेरिकन यहुदी अत्यन्त धनी व समृद्ध हैं, और ग्रमेरिका की राजनीति पर 
बहुत प्रभाव रखते हैं । अतः वहाँ की-सरकार की सहानुभूति पैलेस्टाइन के यहूदियों के 
साथ थी । अरब के तेलकूपों में इस समय ग्रमेरिकन पूंजी मी प्रचुर परिमाण में लग चुकी 
थी, अतः अमेरिकन सरकार स्वाभाविक रूप से यह चाहती थी कि इस क्षेत्र की राजनीति 
में उसका प्रभाव बढ़ता जाए । इसीलिए उसने ब्रिटेन की सम्मति को महत्त्व न देकर इज- 
राईल की स्थापना का समर्थन किया । इस यहूदी राज्य की स्थापना में रूस का भी बड़ा 


` भाग था। यदि इस प्रश्‍न पर अमेरिका और रूस एकमत न होते, तो संयुक्त राष्ट्र-संघ 


कभी इजराईल का निर्माण न कर सकता । रूस ने जो यहुदियों का पक्ष लिया, उसका 
कारण यह था कि विवधि अरब राज्यों के शासक इस समय कम्युनिज्म के विरोधी थे, 
और १६४६ में उन्होंने परस्पर मिलकर यह घोषणा मी की थी, कि पश्चिमी एशिया के 
क्षेत्र में वे कम्युनिज्म का प्रवेश नहीं होने देंगे इस दशा में रूस से यह आशा नहीं की जा 
सकती थी, कि वह यहूदियों के मुकाबिले में श्ररबों का पक्ष ले । यूरोप से विस्थापित हुए 


जो यहुदी लोग इस समय पैलेस्टाइन में बसना चाहते थे, वे प्रायः सब सुशिक्षित थे। 
समाजवादी मन्तव्यों को समझ सकता उनके लिए अधिक सुगम था। 


पर पैलेस्टाइन की समस्या श्रब हल हो गई थी अरब लोग इससे अवश्य असन्तुष्ट 
थे, पर उनमें न एकता थी और न ऐसी प्रबल राष्ट्रीय भावना जिसके कारण वे परस्पर 
मिलकर इजराईल के निर्माण का विरोध कर सकते। १६४६ तक पैलेस्टाइन में मारकाट 
र आतंकवाद का प्रायः अन्त हो गया था, आर उसके अपने क्षेत्र के एक बड़े भाग में 
इजराईल नाम का सम्पूर्ण-प्रमुतत्व-सम्पन्त राज्य कायम हो गया था। वेलेस्टाइन का जो 
भाग इजराईल में सम्मिलित नहीं किया गया था, उसे ट्रांसजोडेन के साथ मिला दिया 
गया था। अब ये सब प्रदेश पूर्णतया स्वतन्त्र थे, और इन पर किसी विदेशी राज्य का 


प्रभ्त्व नहीं रह गया था । प्रथम महायुद्ध (१९१४-१५) के बाद राष्ट्रसंघ के जिस मेन्डेट - 


द्वारा यह प्रदेश ब्रिटेन के सुपुर्दे किया गया था, उसका म्ब अन्त हो चुका था। आरत 
और लंका आदि के समान पश्चिमी एशिया के इस क्षेत्र में भी अब ब्रिटिश साम्राज्यवाद 


का ह्वास हो गया था। 
; (३). सीरिया और लेबनान 


महायुद्ध के समय जब हिंटलर की सेनाओं ने पेरिस पर कब्जा कर लिया था, 
और मार्शल पेतां के नेतुत्व में फ्रांस में विशी सरकार की स्थापना हो गई थी, तो सीरिया 
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और लेबेनान के प्रदेश किस प्रकार पहले विशी सरकार के हाथों में रहे, और वाद में किस 
प्रकार जनरल दगॉल की आजाद फ्रेज्च सरकार ने उन्हें अपने शासन में ले लिया, इसका 
उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है। महायुद्ध की परिस्थिति में जनरल द गॉल 
के लिए यह सम्भव नहीं था, कि वह इन देशों को अपनी श्रधीनता में रख सके | युद्ध के 
प्रयत्न में अरबों की सद्भावना तथा सहयोग का बहुत महत्त्व था । श्रत: आजाद फ्रेञ्च 
सरकारने यह निर्णय किया, कि सीरिया और लेबनान की स्वतन्त्र स्थिति को स्वीकार 
कर लिया जाए, यद्यपि इन पर अपने प्रभाव को कायम रखा जाए। प्रथम महायुद्ध के 
बाद राष्ट्रसंघ के म॑न्डेट द्वारा ये देश फ्रांस के सुपुर्द किए गए थे, ग्रतः जनरल द गॉल की 
सरकार यह समती थी कि इनके सुशासन और संरक्षा की उत्तरदायिता उसी के ऊपर 
है। साथ ही, फ्रांस के लोकमत को संतुष्ट रखना भी आवश्यक था। इस समय फ्रांस की 
दो सरकारें थी, मार्शल पेतां की विशी सरकार ग्रौर जनरल द गॉल की आजाद फ्रेञ्च 
सरकार। यदि आजाद फ्रेञच सरकार सीरिया और लेबनान को पूर्णतया स्वाधीन 
कर देती, तो फ्रेञ्च लोग यह समभते कि यह सरकार अपने साम्राज्य की रक्षा कर 
सकने में सर्वथा श्रसमर्थ है। द गॉल का यह भी विचार था, कि यदि वह इन देशों से 
अपने आधिपत्य का पूर्णरूप से अन्त कर दे, तो स्वाभाविक रूप से ये ब्रिटेन के प्रभाव में 
चले जाएंगे, क्योंकि पैलेस्टाइन अरब तक भी ब्रिटेन के शासन में था । इसी कारण आजाद 
फ्रेञ्च सरकार की यह इच्छा थी, कि सीरिया और लेबनान में स्वतन्त्र सरकारों की स्था- 
पना तो कर दी जाए, पर इन सरकारों के साथ ऐसी सन्धियां की जायें, जिनके कारण 
उन पर फ्रांस का प्रभाव कायम रहे पर सीरिया और लेबनान के नेताग्रों को इससे कोई 
लाभ समभ में नहीं आता था। वे जानते थे, कि इस समय फ्रांस इस स्थिति में नहीं है, 
कि उनकी किसी मी प्रकार से सहायता कर सके या उनके शासन में हस्तक्षेप कर सक्ने । 
इसके विपरीत ब्रिटेन की सेनाएं इस समय पर्चिमी एशिया में अच्छी बड़ी संख्या में 
विद्यमान थीं, और ब्रिटिश सरकार इस क्षेत्र की राजनीति में भली-मांति अपना प्रभाव 
रख सकती थी। ब्रिटेन ने प्रयत्न किया, कि जनरल द गॉल की सरकार यह वायदा करे, 
कि युद्ध की समाप्ति पर सीरिया और लेबनान को पूर्णतया स्वतन्त्र कर दिया जायगा, 
जिसे उसने स्वीकार भी कर लिया। 


कि लेबनान के गिरफ्तार नेताओं को मुक्त कर दे, और सीरिया तथा लेवनान दोनों 
में ऐसे शासनों को कायम करे जिनसे वहां के निवासी संतोष अनुभव कर सका इसका 
परिणाम यह हुआ, कि नह इन देशों से धीरे-धीरे अपने नियन्त्रण व प्रमुत्व को हटाना 
प्रारम्भ कर दिया, और उन्हें यह अ्रधिकार भी प्रदान किया, कि वे अन्य राज्यों के साथ 
अपने सीधे विदेशी सम्बन्ध रख सके और अपने राजप्रतिनिधि भी उनमें नियुक्त कर सकें। 
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सीरिया और लेवनान को स्वतन्त्र राज्य स्वीकार कर उन्हें संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य 
बनने का भी श्रवसर दिया गया (१६४५), और इन देशों से फ्रांस के मैन्डेट का अन्त 
कर दिया गया। 


पर अमी सीरिया और लेवनान की समस्या पूर्णतया हल नहीं हुई थी। १९४१५ 
के प्रारम्भ तक जर्मनी का पक्ष सर्वथा निर्बल हो चुका था, ग्रौर विशी सरकार का अन्त 
कर जनरल द गॉल ने फ्रांस को अपने शासन में ले लिया था । सीरिया और लेवनान की 
सेनाओं में फ्रेड्च अफसर श्रव तक भी विद्यमान थे, ग्रौर इन देशों में फ्रेञ्च संस्क्रि श्रौर 
आथिक प्रभाव की प्रचुर परिमाण में सत्ता थी। महायुद्ध में फ्रांस को बहुत नुकसान 
उठाना पड़ा था, ग्रत: जनरल द गॉल की सरकार ने सीरिया और लेबनान से ऐसी 
सन्धियां करने का प्रयत्न किया, जिनसे इन देशों पर फ्रेञ्च प्रभाव कायम रह्‌ सके | ब्रिटेन 
की सेनाएं श्रमी इन देशों से हटायी नहीं गई थीं । ग्र ग्रेज कहते थे, कि जापान के क्षेत्र 
में ्रभी महायुद्ध का ग्रन्त नहीं हुआ है, और सुदूर पूर्व के देशों के साथ अपने सैनिक 
सम्पर्क को कायम रखने के लिए यह जरूरी है, कि अभी पश्चिमी एशिया के प्रदेशों से 


- अपनी सेनाएं न हटायी जाएं । फ्रेज्च लोगों ने समझा, कि ब्रिटेत सीरिया और लेबनान से 


सेनाओं को इस कारण नहीं हटाना चाहता, क्योंकि वह इन देशों को अपने प्रमाव में ले 
आने के लिए इच्छुक है। इन देशों से फ्रेञ्च प्रभाव का ग्रन्त हो जाने का यही परिणाम 
होगा, कि इन पर ब्रिटेन का संरक्षण कायम हो जायेगा । इस कारण मई, १९४५ में नई 


` फ्रच सेनाग्रं ने बैरूत (लेबनान का बन्दरगाह) में प्रवेश कर लिया, और इन देशों में 


अपनी शक्ति की पुनःस्थापना का उद्योग प्रारम्भ कर दिया। सीरिया में इससे बहुत 
असंतोष उत्पन्न हुआ, और स्थिति ने अत्यन्त गम्भीर रूप घारण कर लिया। अनेक 


- स्थानों पर फ्रेञ्च लोगों पर हमले किये गये, जिनको निमित्त बनाकर फ्रेञ्च सेना ने खुल 


कर योलावारी शुरू कर दी | डमास्कस (सीरिया की राजधानी) पर भी बम्ब बरसाये 
गये (जुन, १६४५) | फ्रेञ्च लोगों का कहना था, कि सीरिया और लेबनान में जो भी 
शिक्षणालय, अस्पताल आदि फ्रे ञ्च लोगों द्वारा स्थापित थे, उन सब को इन देशों की 
सरकारों ने शक्ति का प्रयोग कर बन्द कर दिया है, और वे सब प्रकार से फ्र ञ्च प्रभाव 


- का अन्त कर देने के लिए तत्पर हैं। इसके लिए वे ब्रिटिश सरकार को भी दोष देते थे। 


इस समय सीरिया और लेवनान के सम्बन्ध में फ्रांस का जो रुख था, वस्तुतः ब्रिटेन उसे 
अनुचित समभता था | जापान के विरुद्ध युद्ध को दृष्टि में रखकर ड्रिटिश सरकार यह 


` चाहती थी, कि पश्चिमी एशिया के इन देशों में किसी भी प्रकार को अशान्ति व अव्यवस्था 


उत्पन्न न होने पाए। पर फ्रेञ्च सरकार का कहना था, कि यदि इन देशों में ब्रिटिश 
सेनाएं रह सकती हैं, तो फ्रेञ्च सेनाग्रों के भी वहां रहने में कया हजे है, क्योंकि इन देशों 


: के साथ फ्रांस का सम्बन्ध बहुत पुराना है। अन्त में यह मामला संयुक्त राष्ट्र-संघ की 
'सुरक्षा परिषद्‌ के सम्मुख पेश किया गया। अमेरिका के प्रस्ताव पर परिपद्‌ त यह 


निर्णय किया, कि ब्रिटेन ग्रौर फ्रांस दोनों ही सीरिया और लेबनान से अपनी सेनाएं हटा 


-लें (फरवरी, १६४६ )। संसार की राजनीति में इस समय प्रमेरिका का महत्व इतना 


अधिक बढ़ चुका था, कि फ्रांस ग्रोर ब्रिटेन के लिए अमेरिका के प्रस्ताव का विरोध कर 


: सकना सम्भव नहीं हुआ । एप्रिल, १६४६ तक सीरिया से और दिसम्बर, १९४६ तक 
` लेबेनान से सब फ्रे जच और ब्रिटिश सेनाएं हटा ली गई, और ये दोनों देश पूर्णरूप से 
: स्वतन्त्र हो गए। प्रथम महायुद्ध से भी पहले से इन देशों पर फ्रांस का जो प्रभाव कायम 
: हो रहा था, श्रौर महायुद्ध के बाद राष्ट्रसंघ के मैन्डेट द्वारा फ्रांस का जो शासन वहां स्था- 
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पित हुआ था, श्रब उसका पूर्णतया भ्रन्त हो गया, और इन देशों को स्वतन्त्र स्थिति में 
अपने उत्कर्ष का अवसर मिला। 


(४) ईजिप्ट 


द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) के प्रारम्भ से पूर्व ही ईजिप्ट की एक स्वतन्त्र 
राज्य के रूप में सत्ता स्वीकार की जा चुकी थी, और १९३६ में ब्रिटेन ने ला जोः 
सन्धि की थी, उसके अनुसार केवल तीन विषय ऐसे रह गये थे, जिनके सम्बन्ध में ईजिप्ट 
के क्षेत्र में ब्रिटेन का प्रभाव एवं ग्राधिपत्य विद्यमान था -(१) ईजिप्ट के स्वेज मार्ग की 
रक्षा की उत्तरदायिता ब्रिटेन पर थी, जिसके कारण ब्रिटेन ने वहां अपनी सेनाएं भी रखी 
हुई थीं। (२) विदेशी श्राक्रमणों से ईजिप्ट की रक्षा करने के सम्वन्ध में भी ब्रिटेन ने 
अपनी जिम्मेवारी स्वीकार की थी। (३) सूडान यद्यपि ईजिप्ट के ग्रन्तर्गंत था, पर उसके 
शासन पर ब्रिटेन का नियन्त्रण विद्यमान था । १६३६ की सन्धि के बाद ब्रिटेन के प्रस्ताव 
पर ईजिप्ट को राष्ट्रसंघ का सदस्य भी बना लिया गथा था, और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय | 
क्षेत्र में उसने एक स्वतन्त्र राज्य की स्थिति प्राप्त कर ली थी । पर इसके कारण ईजिप्ट' 
वे शासन में ब्रिटेन के हस्तक्षेप का अन्त नहीं हो गया था, क्योंकि स्वेज की नहर और 
ईजिप्ट की रक्षा के नाम पर ब्रिटिश सरकार इस देश के शासन में मनमाने ढंग से हस्त- 
क्षेप कर सकती थी । 


१९३५ में ईजिप्ट का राजा फारूक (१६३६ में राजा फौद की मृत्यु के भ्रनन्तरः 
फारूक ने राजगही प्राप्त की थी, और उस समय वह नाबालिग था) बालिग हो गया 
था, और उसने ईजिप्ट के शासन को अपने हाथों में ले लिया था । १९३९ में महायुद्ध केः 
प्रौरम्भ हो जाने पर यद्यपि ईजिप्ट ने तटस्थता की नीति का अनुसरण किया, और किसी 
भी पक्ष में शामिल होना उचित नहीं समभा, पर ईजिप्ट की यह उदासीनता की वृत्ति 
केवल नाममात्र को ही थी। १६३६ की सन्धि को श्राधार बनाकर ब्रिटेन ने उसके शासन 
को पूरी तरह से अपने नियन्त्रण में ले लिया, और यह यत्न किया कि ईजिप्ट में केवल 
ऐसी सरकार ही कायम रह सके, जो ब्रिटेन को स्वीकायं हो । इसी लिए फरवरी, १६४१ 
में ईजिप्ट में स्थित ब्रिटिश राज-प्रतिनिधि लाड किल्लर्न ने राजा फारूक को इस बात के 

` लिए विवश किया था, कि वफूद पार्टी का मन्त्रिमण्डल कायम किया जाएं और नहस 
पाशा को प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्त किया जाए। जिस समय ब्रिटेन उत्तरी अफ्रीका. 
के क्षत्र में जर्मन सेनाओं के विरुद्ध संघर्ष में तत्पर था, ईजिप्ट में नहस पाशा की सरकार 
विद्यमान थी, ्रौर वह ब्रिटेन के साथ पूर्णरूप से सहयोग कर रही थी। पर १६४४ में 

„ जब जमन पक्ष कमजोर पड़ गया, ओर उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र मे युद्ध की समाप्ति हो 

गई, तो ब्रिटेन को ईजिप्ट के सहयोग की विशेष आवश्यकता नहीं रह गई। इस दशा में 
फारूक ने वफूद सरकारं को बर्खास्त कर दिया (अक्टूबर, १९४४), और पालियामेन्ट के": 
नये निर्वाचन की आज्ञा दी । फारूक वफूद पार्टी की राष्ट्रीय और लोकतन्त्र प्रवृत्तियों: 


को पसन्द नहीं करता था, क्योंकि वे राजा के स्वेच्छाचार के मार्ग में बाधाएं प्रस्तुतः 
र ; गजा चा र 
रारी! में बाधाएं प्रस्तुत: 


प्क. ~क 


जनवरी, १९४५ के चुनाव में सादिस्ट पार्टी की विजय 
अहमद महर प्रधानमन्त्री बना। इस पार्टी के नेता पहले Ce 


था । एप्रिल, १९४५ में ग्रहमद महर की सरकार ने जमंनी के विरद युद्ध की घोषणा करः 
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दी, और ईजिप्ट भी महायुद्ध में शामिल हो गया । पर ईजिप्ट में ऐसे लोगों की कमी नहीं 
थी, जो अपने देश को युद्ध में तटस्थ रखना चाहते थे। कुछ समय बाद अहमद महर कीः 


हत्या कर दी गई, जो सम्भवतः इन्हीं लोगों का कतं,त्व था। ्रब महमूद नोकराशी ने | 


प्रधानमन्त्री का पद ग्रहण किया । 


मई, १९४५ में यूरोप के क्षेत्र में महायुद्ध का ग्रन्त हो गया था। इस दशा में 
यह स्वाभाविक था, कि ईजिप्ट के राष्ट्रवादी लोग १६३६ की सन्धि में संशोधन करने के 
लिए ग्रान्दोलन प्रारम्म करें। इस सन्धि के ग्रनुसार ईजिप्ट पर ब्रिटेन का जो नियन्त्रण 
था, उसे राष्ट्रवादी लोग अनुचित समभते थे। उनका कहना था कि स्वेज के क्षेत्र में जो 
ब्रिटिश सेनाएं श्रब तक मी विद्यमान हैं, उन्हें वहां से हटा लिया जाएं, और .सूडान को 
पूर्णरूप से ईजिप्ट का अंग बना दिया जाए। वफुद पार्टी के नेता इस आन्दोलन में प्रमुख 
भाग ले रहे थे । सवंसाधारण जनता को उनसे सहानुभूति थी । स्थान-स्थान पर राष्ट्रवादी 
लोगों द्वारा प्रदर्शन किये जा रहे थे, जिनमें युवक श्रौर विद्यार्थी उत्साहपूवंक माग लेते 
थे । महमूद नोकराशी की सरकार इस आन्दोलन से परेशान थी। यत्न करने पर भी वह 
ब्रिटेन से कोई ऐसा समभौता नहीं कर सकी, जिससे ईजिप्ट के लोग सन्तोष अनुभव 
करें। परिणाम यह हुआ, कि महमूद नोकराशी ने त्यागपत्र दे दिया, और इस्माईल 
सिदकी को प्रधानमन्त्री के पद पर नियत किथा गया (फरवरी, १६४६) । नये प्रधानमन्त्री 
के लिए भी ईजिप्ट की स्थिति को संभाल सकना सुगम नहीं था । ईजिप्ट में अब केवल 
ब्रिटेन के विरुद्ध प्रदर्शन ही नहीं हो रहे थे, ्रपिलु वफूद पार्टी से प्रेरणा प्राप्त कर लोग 
हिंसात्मक उपायों पर भी उतर आये थे। श्रक्टूबर, १९४६ में सिदकी पाझा लण्डन गया, 
और वहां जाकर उसने ईजिप्ट को समस्या को सुलभाने का प्रयत्न किया । जहाँ तक स्वेजः 
नहर के क्षेत्र से ब्रिटिश सेनाओं को हटाने का सम्बन्ध था, समझौता होने में विशेष 
कठिनाई नहीं हुई। ब्रिटेन के परराष्ट्र-सचिव मि० बेविन ने यह स्वीकार कर लिया कि 
ब्रिटिश सेनाएं इस प्रदेश से हटा ली जाएंगी, यद्यपि परिचमी एशिया के इस मार्ग को 
सुरक्षा के लिए ईजिप्ट की सरकार को ब्रिटेत के साथ सहयोग करने की बात को 
स्वीकार करना होगा । पर सूडान का मामला अधिक जटिल था । इस समय तक सूडान 
में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो चुका था, जो अपने देश को ईजिप्ट से पृथक्‌ कर वहां एक' 
स्वतन्त्र राज्य की स्थापना के पक्ष में था। ब्रिटेन इस वर्ग की उपेक्षा नहीं कर सकता 
थाः। ग्रतः सूडान. के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं हो सका, और इस मामले को भ्रभी - 
स्थगित रखने का निश्चय किया गया । 


लण्डन से वापिस लौटकर इस्माईल सिदकी ने सारी स्थिति को ईजिप्ट की जनता 
के सम्मुख स्पष्ट किया, पर इससे लोग सन्तुष्ट नहीं हुए । विवश होकर उसने त्यागपत्र 
दे दिया, और अहमद नोकराशी को एक बार फिर प्रधानमन्त्री बनाया गया। इस समया 
तक संयुक्त राष्ट्र-संघ मली-मांति संगठित हो चुका था, और विवादग्रस्त इन्त ररष्ट्रीय 
मामले उसके प ख निर्णय के लिए पेश किये जाने लगे थे। अहमद नोकं<गशी ने 
निश्चय किया, कि सूडान के प्रश्न को भी संयुक्त राष्ट्रसंघ के सम्मुख प्रस्तुतः 
कर दिया जाए (२६ जनवरी, १६४७) । जब ब्रिटिश सरकार को इस बात का पताः 
लगा, तो वह बहुत ताराज हुई। उसका कहना था, कि इस्माईल सिदगी ते मि० 
बेविन के साथ जो समभोता किया था, उसे ईजिप्ट की सरकार ने तोड़ दिया है, 
घ्रौर ग्ब वही स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो इस समम ८0, से पूवं थी। १६३६ 
की सन्धि के श्रनुसार ब्रिटेन को भ्रधिकार है, कि वह अपनी सेनाएं ईजिप्ट के 
क्षेत्र में रख सके । इस्माईल सिदगी के साथ हुए समभौते के .अनुसार ब्रिटेन ने भ्रपनी 
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७५२ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


सेनाएं स्वेज से हटानी शुरू कर दी थीं। पर अब उसने यह निश्चय किया, कि अपनी 
सेनाग्रों तथा युद्ध-सामग्री को स्वेज से न हटाया जाए, और १६३६ की सन्धि पर दरढ़ रहा 
जाए। यह सन्धि २० वर्षो के लिये की गई थी, अत: ब्रिटेन ने कहा, कि १६५६ तक उसे 
स्वेज में अपनी सेनाओं को रखने का अधिकार है। ११ जुलाई, १९४७ को ईजिप्ट के 
मामले पर संयुक्त राष्ट्र-संघ ने विचार शुरू किया। श्रहमद नोकराशी की ओर से यह्‌ 
बात पेश को गई, कि ईजिप्ट ग्ब सम्पूर्ण-प्रभृत्व-सम्पन्त राज्य है, अतः १६३६ की सन्धि 
का ग्रब कोई अर्थ नहीं रह गया है। उसका श्रन्त किया जाना चाहिये, और सूडान को 
ईजिप्ट का अंग मान लिया जाना चाहिये। पर इस समय सुडान में ्रपने को एक पृथक्‌ 
एवं स्वतन्त्र राज्य के रूप में परिवर्तित करने के लिये आन्दोलन जोर पकड़ रहा था । इस 
आन्दोलन को इष्टि में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र-संघ ने अहमद नोकराशी के प्रस्ताव को 
स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। उसने केवल यह प्रस्ताव स्वीकार करके कि ब्रिटेन 
और ईजिप्ट को परस्पर मिलकर अपने झगड़े को निबटा लेना चाहिये, अपने कर्तव्य को 
पूर्ण कर दिया। पर यदि ब्रिटेन और ईजिप्ट ग्रापस में मिलकर इस झगड़े का निबटारा 
कर सकते, तो इस मामले को संयुक्त राष्ट्रसंघ के सम्मुख पेश करने की आवश्यकता ही 
क्या थी ? संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव से इस झगड़े के निबटाने में कोई सहायता नहीं 
मिल सकी, श्रौर बात वहीं की वहीं रही। 


इस बीच में पैलेस्टाइन की समस्या ने ग्रत्यधिक उग्र रूप धारण कर लिया था, 


और वहां श्ररबों तथा यहूदियों में बाकायदा लड़ाई छिड़ गई थी । पिछले प्रकरण में हम इस 
समस्या पर विशद रूप से प्रकाश डाल चुके हैं। ईजिप्ट ने भी इस युद्ध में अरबों का पक्ष 
लेकर अपनी सेनाएं भेजीं, पर उन्हें विशेष सफलता नहीं हुई ।- यहूदियों ने न केवल ईजिप्ट 
की सेना को पैलेस्टाइन के क्षेत्र से बाहर धकेल दिया, अपितु उसकी दक्षिणी सीमा को 
पार कर ईजिप्ट में भी प्रवेश कर लिया। इससे ईजिप्सियन सरकार की आरन्तरिक 
निर्बेलता जनता के सामने रा गई, और लोग विदेशी समस्थाग्रों की तुलना में अपने देश 
की अन्दरूनी कमजोरियों की ग्रधिक महत्त्व देने लगे। लोगों का ध्यान स्वेज पर ब्रिटेन 
के प्रभुत्व और सूडान के स्वातन्त्रय-आ्रान्दोलन से हट गया, और वे' सरकार की निर्वलता 
की कटु रूप से आलोचना करने लगे। सन्‌ १६३० में मुस्लिम बिरादरी (मुस्लिम ब्रदरहुड) 
नाम से ईजिप्ट में एक सस्था कायम हुई थी, जो इस्लाम के श्राधार पर जनता के संगठन 
की पक्षपाती थी। इस संस्था ने अब बहुत जोर पकड़ लिया, और इसके सदस्य हिसात्मक 
ह का भरवलम्बन कर सरकार पर हमले करने में प्रवृत्त हो गये । दिसम्बर, १९४८ 
HS Fs के एक सदस्य ने नोकराशी की भी हत्या कर दी । अब इब्राहीम 
र ह श्रधानमन्त्री का पद ग्रहण किया, श्रौर उसने ्रपनी सब शक्ति मुस्लिम 
ता करने में लगा दी । इस कार्य में तो वह सफल हो गया, पर वह उन 
a द्‌ bs कर सका, जो ईजिप्ट की जनता में ग्रसन्तोष उत्पन्त कर रहे थे। 

हम हुआ, कि जनवरी, १६५० में चुनाव में वफूद पार्टी को सफलता 

| 


प्राप र 
मे ले इ पार्टी के नेता नहस पाशा ने ईजिप्ट के शासन-सूत्र को फिर अपने हाथों 


है उतना स्टोन ने जनता के असन्तोष को दूर करने के लिये यह उचित समझा, 

मर गान मा ला SN से ड स्वेज श्रौर सूडान के मामलों 
रा / (५४७के बाद से ये झाड़े दबे पड़े थे, और ईजिप्ट 

की सरकार ने इनको निबटाने का कोई यत्न नहीं वि 00 जाए 

poe कया था। १५ अक्टूबर, के 

दिन ईजिप्ट की ट में यह प्रस्ताव पेश किया गया, कि १६३६ में जो नि ब्रिटेन 
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पश्चिमी एशिया में पाश्चात्य साम्राज्यवाद का ह्वास ७५३ 


के साथ की गई थी, उसका अन्त कर दिया जाए, और साथ ही उस व्यवस्था का भी 
जिसके श्रनुसार सूडान पर ब्रिटेन और ईजिप्ट का संयुक्त शासन (Condominium) 
' स्थापित किया गया था । यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया। इसके अनुसार 
ईजिप्ट की सरकार ने सूडान के शासन के लिसे एक नये संविधान का मी निर्माण कर 
दिया, जिसमें सूडान को ग्रान्तरिक स्वशासन के अधिकार प्रदान करते हुए उसकी सेना, 
विदेशी नीति और मुदा-पद्धति पर ईजिप्ट का नियन्त्रण कायम रखा गया था। पर सूडान 
के लोग इसे स्वीकृत करने के लिये तैयार नहीं हुए। १५ अक्ट्वर, १६५१ को पालियामेंट 
द्वारा स्वीकृत किये गये प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिये ईजिप्ट ने ऐसे उपायों: 
का अवलम्बन भी शुरू किया, जिनका उद्देश्य यह था, कि ब्रिटेन के लिये स्वेज के क्षेत्र पर 
अपना कब्जा कायम रख सकना ग्रसम्भव हो जाए। स्वेज के क्षेत्र में ब्रिटेन ने जो सेनाएं 
रखी हुई थीं उनके सैनिक तो श्रंग्रेज थे, पर स्वेज नहर के लिये उन्हें जिन अ {कीः 
आवश्यकता थी, वे सव ईजिप्सियन थे। ईजिप्ट की सरकार ने इन सबको स्वेज के क्षेत्र 
से वापस बुला लिया, जिसके कारण वहां मजदूरों को प्राप्त कर सकना असम्भव हो गया । 
साथ ही, बहुत-से युवक और विद्यार्थी एक स्वयं-सेवक सेना में भरती किये गये, जिसे स्वेज 
के क्षेत्र को ब्रिटिश प्रमृत्त्व से स्वतन्त्र कराने के लिये बड़े उत्साह के साथ संगठित किया 
जा रहा था। ये स्वयंसेवक सारे देश में ब्रिटेन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में तत्पर थे। सब 
जगह अशान्ति और विद्रोह के चिह्न प्रकट. होने लग गये थे, और इस वातावरण में 
अंग्रेजों का जीवन एवं धन सुरक्षित नहीं रह गया थां। इस समय ईजिप्ट में जो ग्रनेक दंगे 
हुए, उनमें न केवल अंग्रेजों पर ्राक्रमण किये गये, पितु घनी ईजिप्सियन मी विद्रोहियों के 
कोप से नहीं बच सके । इस दशा में अंग्रेजों के उकसाने पर राजा फारूक ने नहस पाशा' 
की वफूद सरकार को बर्खास्त कर दिया, और अपनी इच्छा के अनुसार एक नये मन्त्ि- 
मण्डल का निर्माण किया। वफूद नेता नहुस पाशा के पतन के बाद स्वेज के क्षेत्र में शान्तिः 
की पुनःस्थापना हुई, श्रौर देश में अंग्रेजों का विरोध भी कम हो गया। 


पर इससे न ईजिप्ट की श्रान्तरिक समस्या का हल हुआ, और न स्वेज तथा 

सूडान के सम्बन्ध में ईजिप्ट का ब्रिटेन से जो झगड़ा था, उसका ही निबटारा हुश्रा॥ 
ईजिप्ट में सन्तोष की जो अग्नि धीरे-धीरे सुलग रही थी, २३.ज़ुलाई, १६५२ के दिन 
वह एक राज्यक्रान्ति के रूप में फूट पड़ी । इस राज्यक्रान्ति का नेता मुहम्मद नगीब नामः 
का एक सैनिक अफसर था, जो ईजिप्ट की सेंना में ब्रिगेडियर के पद पर काम कर रहा 
था । उसने अपनी सेना को साथ लेकर कैरो की श्रोर प्रस्थान कर दिया, और किसी भीः 
विरोघ के बिना ईजिप्ट की राजधानी पर कब्जा कर लिया। सरकार उसकी सेना के 
सम्मुख सवं था श्रसहाय थी। नगीब ने न केवल फारूक द्वारा नियुक्त मन्त्रियों को ही: 
बर्खास्त किया, श्रपितु साथ ही फारूक को भी राजगही का परित्याग करते के लिये 
विवश किया । राजा फारूक ईजिप्ट को छोड़कर विदेश चला गया, और नगीब ने उसके 
नाबालिग पुत्र को राजगद्दी पर बिठाकर शासनसूत्र को स्वयं अपने हाथों में ले लिया। 
शुरू में नगीब ने भ्रली महर को ईजिप्ट का नया प्रधानमन्त्री नियत किया, पर जब उसनेः 
देखा कि वह उसकी इच्छा के झनुसार कार्य नहीं करता, तो उसने उसे पदच्युत करदिया, 
और प्रधानमन्त्री का पद भी स्वयं ग्रहण कर लिया । श्रब ईजिप्ट में सैनिक शासन की 
स्थापना हो गई थी, और राजनीतिक दलों तथा उनके नेताओं का देश के शासन में 
कोई स्थान नहीं रहा था । नगीब की सैनिक सरकार ने देश की श्रान्तरिक दशा को 
हु के लिये अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किये । पर उसके सम्मुख भी मुख्य समस्याएं 
स्वेज और सूडान की थीं । पहले उसने सुडान के मामले को हल करने का प्रयत्न किया । 
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“उसने इस बात को स्वीकार कर लिया, कि सूडान एक पृथक्‌ देश है, और उसके निवा- 
"सियों को यह श्रधिकार है कि वे अपने देश का स्वयं भाग्य-निर्णय कर सकें। यदि वे 
चाहें तो सूडान में एक ऐसे शासन की स्थापना कर सकते हैं, जिसका ब्रिटेन और ईजिप्ट 
दोनों से कोई भी सम्बन्ध न हो। यदि वे चाहें, तो ईजिप्ट के साथ अपने सम्बन्ध को 
जारी भी रख सकते हैं | पर इस विषय में अन्तिम निर्णय करने से पूर्व यह जरूरी है, कि 
'सूडान में स्वशासन की भली-भांति स्थापना हो जाए, ताकि वहां के लोग अपने देश के 
भविष्य के सम्बन्ध में जो निर्णय करें, वह वस्तुतः लोकमत के ग्रनुसार हो। नगीब के 
इस निर्णय (अक्टूबर, १६५२) से सूडान में बहुत संतोष हुआ; और ईजिप्ट की- विदेशी 
राजनीति की एक जटिल समस्या संतोषजनक रीति से हल हो गई। ब्रिटिश सरकार ने 
भी इस निर्णय को स्वीकार कर लिया, और १२ फरवरी, १६५३ के दिन एक एंग्लो- 
ईजिप्सियन समोते द्वारा सूडान-विषयक सब बातों को ऐसा निर्णय कर लिया गया, जो 
ब्रिटेन ्रौर ईजिप्ट दोनों को स्वीकार्य था। 


सुडान के मामले को निबटा कर नगीब ने यह प्रयत्न किया, कि स्वेज के क्षेत्र की 


समस्या को भी इसी ढंग से समभोते द्वारा सुलझा दिया जाए। इसी उद्देश्य से २६ एप्रिल, 
१६५३ के दिन करो में ब्रिटेन के साथ बातचीन शुरू की गई । बातचीत में नगीब ने इस 
तथ्य को स्वीकार किया, कि शिल्प-विषयक विदेशी सहायता के बिना अकेला ईजिप्ट 
स्वेज की नहर के सम्बन्ध में पूरी जिम्मेदारी भ्रपने ऊपर नहीं ले सकता। जब किसी 
विदेशी राज्य से यह शिल्प-विषयक सहायता लेनी ही है, तो यही उचित होगा कि यह्‌ 
सहायता ब्रिटेन से ही ली जाए, बशर्ते कि शिल्प-विषयक सहायता के नाम पर ब्रिटेन 
स्वेज के क्षेत्र पर अपने प्रभुत्व को जारी रखने का प्रयत्न म करे। पर अनेक प्रश्न ऐसे 
थे, जिन पर ब्रिटेन श्रौर ईजिप्ट में कोई समझौता नहीं हो सका । शिल्प-विषयक सहा- 
यता क। आवश्यकता कितने समय तक रहेगी, इस सहायता के लिये कितने आ्रादमियों 
को रखना जरूरी होगा, शिल्प-विशेषज्ञों के क्या अधिकार होंगे, और युद्ध के या युद्ध 
की श्राशंका के समय क्या ब्रिटेन को यह श्रधिकोर होगा,-कि वह स्वेज के क्षेत्र में फिर 
से अपनी सेनाएं भेज सके--ये प्रश्‍न थे, जिन पर ब्रिटेन और ईजिप्ट के प्रतिनिधि एक- 


मत नहीं हो सके । परिणाम यह हुआ, कि ६ मई, रं के गं 
में समभोते की वार्ता मंग हो गई SF be A 


be जसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, १६५२ की राज्यक्रान्ति द्वारा ईजिप्ट से 

जसत्ता का अन्त नहीं किया गया था । यद्यपि राजा फारूक ने राजगद्दी का परित्याग 
कर दिया था, पर उसका नाबालिग पुत्र अब भी ईजिप्ट के राजसिंहासन पर विराजमान 
ra प्रधानमन्त्री के पद पर नियत था, रौर सम्पूर्ण राजशक्ति उसके तथा उसके 
य सैनिक त क ह में थी। सरकार के संचालन के लिये इन सैनिक अफसरों 
था ता कासिल (CC) नाम से एक समिति का निर्माण किया हुआ 

,(। के सख्या १३ थी। कानून बनाने का कार्य एक मन्त्रि-परिषद के 


सरों पर श्रत्यधिक प्रभाव था । 
६ मई, १९५२३ के दिन जब ब्रिटेन और ईजिप्ट में समझौते की बात अस- 


फल हो गई, तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि स्वेज 
ग जा ज की समस्या एक बार 
रूप धारण कर लेगी, श्रोर ईजिप्ट के लोग फिर ग्ातंकमय एवं os ह 
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पश्चिमी एशिया में पाश्‍चात्य साम्राज्यवाद का ह्लास ७५५ 


अवलम्बन करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। १६५१ की भ्रान्ति ग्रौर अव्यवस्था के 
दिन फिर से न लौट आयें, इस बात को इष्टि में रखकर सैनिक समिति ने यह आवश्यक 
समभा, कि देश के शासन को और ्रधिक सुऱ किया जाए, श्रौर शासनशक्ति पूर्णतया 
सेना के हाथों में श्रा जाए। इसलिये १८ जून, १६५३ को रेवोल्युझनरी कमाण्ड कौंसिल 
ने यह घोषित किया, कि ईजिप्ट से राजसत्ता का अन्त कर रिपब्लिक की स्थापना की 

जाती है । रिपब्लिक के राष्ट्रपति ग्रौर प्रधानमन्त्री दोनों पदों पर नगीब को नियत 

किया गया, नासिर को सहायक प्रधानमन्त्री बनाया गया, और मेजर ग्रब्दुल हकीम भ्रमर 

को प्रधान सेनापति का पद दिया गया । जिन लोगों ने ईजिप्ट की इस नई व्यवस्था का 

विरोध किया, उन्हें कठोर दण्ड दिये गये । बहुत-से पुराने राजनीतिज्ञों और विविध 

पार्टियों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, और राजद्रोह के ग्रपराघ में कुछ को 

्राणदण्ड मी दिया गया । राजा और उससे परिवार के सब व्यक्तियों की सम्पूर्ण सम्पत्ति 

जब्त कर ली गई | इस सम्पत्ति का मूल्य १०० करोड़ रुपये से भी अधिक था। इसे 
समय ईजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड का बहुत जोर था। साथ ही, कम्युनिस्ट दल मी वहां 

संगठित हो चुका था, और वह भी अपनी शक्ति को बढ़ाने में तत्पर था। इन दोनों दलों 

के श्रनुयायियों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया । ईजिप्ट के सैनिक शासकों की 

यह्‌ नौति थी, कि उनका विरोध करने वाला कोई भी वर्ग शेष न रह जाए। 


पर रेवोल्युशनरी कमाण्ड कौंसिल के सदस्यों में देर तक एकमत नहीं रह सका | 
नगीब का विचार था, कि सैनिक शासन को समाप्त कर शीघ्र ही संविधान के प्रनुसार 
जनता के शासन की स्थापना की जानी चाहिये। शासन-शक्ति को सेना ने इसीलिये 
सामयिक खूप से अपने हाथों में लिया था, ताकि राजा, रीजमहल और दरबारियों के 
विकृत प्र माव का अन्त हो जाए, और सच्चे म्रर्थो में लोकतन्त्र शासन की स्थापना की जा 
सके । पर नासिर ग्रौर उसके साथी इस विचार के नहीं थे। उनका कहना था, कि सेना 
द्वारा ईजिप्ट में जो क्रान्ति की गई है, उसे पूर्णं करना उसका कतंव्य है। देश में ऐसे 
'न्तिकारी सुधार किये जाने चाहियें, जिनसे एक प्रगतिशील व्यवस्था स्थापित हो सके। 
यह कार्य सैनिक शासन द्वारा ही किया जा सकता है, लोकतन्त्र शासन द्वारा नहीं। 
नगीब और नासिर में मतभेद बहुत बढ़ गया। रेवोल्युशनरी कमाण्ड कौंसिल के बहु-.. 
संख्यक सदस्य नासिर के विचारों के थे। परिणाम यह हुआ, कि नासिर . के नेतृत्व में 
एक बार फिर क्रान्ति हुई, और नगीब को राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री के पदों से हटा 
दिया गया। प्रधानमन्त्री का पद नासिर ने ग्रहण किया, पर राष्ट्रपति के पद को अभी 
खाली रखा गया । पर यह व्यवस्था भी देर तक कायम नहीं रही । इस समय ईजिप्ट में 
सैनिक नेताग्रों का बोलबाला था। वे जिसे चाहते जिस पद पर रखते, और जिसे चाहते 
पदच्युत कर देते । सैनिक नेताओं ने एक बार फिर नगीब को राष्ट्रपति बनाया, यद्यपि 
प्रधानमन्त्री के पद पर नासिर ही रहा। दुबारा राष्ट्रपति बनकरः नगीब ने अधिक 
हिम्मत से काम लिया । उसने देखा, पि जनता लोकतन्त्र शासन चाहती है, और लोग 
पालियामेन्ट व मन्त्रिमण्डल की पुनःस्थापना के पक्ष में हैं। ग्रत: उसने घोषित किया, कि 
ईजिप्ट के लिये नये संविधान का निर्माण करने के प्रयोजन से शीघ्र ही संविधान परिषद्‌ 
का संगठन किया जायगा, और इस परिषद्‌ के सदस्यों की नियुक्ति चुनाव द्वारा होगी। 
देश में जो सैनिक शासन विद्यमान था, नगीब ने उसका भी अन्त कर दिया, और समा 
चार-पत्रों पर से सब पाबन्दियां हटा दी गईं । जो राजनीतिक नेता कैद या नजरबन्द थे, 


` उन्हें मुक्त कर दिया गया । जनता इससे बहुत प्रसन्त हुई। नगीब को आशा थी, कि 
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जनता का सहयोग प्राप्त कर वह्‌ नासिर श्रौर उसके साथी सैनिक नेताग्रों को नीचा 
दिखा सकेगा, और उसके मागं के ये कांटे दूर हो जायेंगे । 


पर उसकी यह आशा पूर्ण नहीं हुई | सेना और पुलिस के नेता नासिर के साथ 
थे, और रेवोल्युशनरी कमाण्ड कौंसिल में मी उसी का बहुमत था। २६ माच, १६५४ 
के दिन इस कौंसिल ने घोषित किया, कि संविधान परिषद्‌ के संगठन के सम्बन्ध में जो - 
आदेश राष्ट्रपति नगीब ने दिया था, उसे रह किया जाता है। नगीत्र द्वारा जारी किये 
गए ग्न्य ्रनेक ग्राडर मी इसी समय वापस ले लिये गये । संनिक कौंसिल इस समय पूरी 
तरह से नासिर के कब्जे में थी । उसकी शक्ति के सम्मुख नगीब श्रसहाय था । यद्यपि बह्‌ 
अरब भी राष्ट्रपति था, पर वास्तविक शासनशक्ति नासिर के ही हाथों में ्रा गई थी। 
ग्ब नासिर इस स्थिति में था, कि स्वेज की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में कोई 
ठोस कार्यवाही कर सके । जब तक ईजिस्ट में कोई स्थायी सरकार नहीं थी, इस समस्या 
को हल कर सकना कठिन था। पर सम्पूर्ण राजशक्ति को अपने हाथों में लेकर अपने 
विरोधियों का दमन कर नासिर अरब पूरी जिम्मेदारी के साथ ब्रिटिश सरकार से बात- 
चीत कर सकता था | इसी का यह परिणाम हुग्रा, कि २७ जुलाई, १६५४ को ईजिस्ट 
ओर ब्रिटेन में स्वेज के सम्बन्ध में एक समझौता हो सका, जिसकी मुख्य शर्तें निम्न- 
लिखित थीं--(१) बीस महीनों के ग्रन्दर-ग्रन्दर सब ब्रिटिश सेनाएं स्वेज के क्षेत्र से हटा 
ली जाएं। (२) स्वेज के क्षेत्र में ब्रिटिश लोगों के जो भी केन्द्र हैं, ्रौर वहाँ उनके जो 
भी कारखाने, मशीनें आदि हैं, वे सात साल तक कायम रह सकें, पर उनका संचालन 
ST द्वारा न किया जाए। इनके लिए ब्रिटेन ऐसे व्यक्तियों को तियत करे, जो सैनिक 
न हों। (३) यदि कोई अन्य देश ईजिप्ट, तुर्की या अ्ररब प्रायद्वीप के किसौ ऐसे राज्य पर 
` आक्रमण करे जिसने कि श्ररब की संयुक्त रक्षा की सन्धि पर हस्ताक्षर किये हुए हों, तो 
ब्रिटेन को अधिकार हो, कि वह ईजिप्ट की सरकार की अनुमति से स्वेज के क्षेत्र में 
अपनी सेनाएं भेज सके । १६ श्रक्ट्बर, १६५४ को दोनों पक्षों ने इस समभौते पर हस्ता- 
क्षर भी कर दिये । ईजिप्ट का सैनिक शासन, ग्रब उस समस्या को भी सुलझा सकने में 
समर्थ हो गया था, जो अत्यन्त जटिल थी । श्रक्ट्बर, १९५४ के समभौते द्वारा ईजिप्ट 
पर से ब्रिटेन के उस प्रभाव एवं प्रमृत्त्व का गन्त हो गया, जो उसकी स्वाधीन तथा 
सम्पूण-प्रमुत््व-सम्पन्न स्थिति के बाद मी उस पर विद्यमान था । पर इसके;बाद भी स्वेज 
की समस्या के कारण ईजिप्ट को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिन पर . | 
हम अगले एक ग्रघ्याय में प्रकाश डालेंगे। पर इस प्रसंग में इतना ही लिखना पर्याप्त 
होगा, कि पश्चिमी एशिया के विविध प्रदेशों में ब्रिटेन का जो प्रभुत्व था, ईजिप्ट के 
क्षेत्र से १९५४ तक उसका अन्त हो गया था, और ईजिप्ट की स्थिति ऐसी-हो गई थी, 
जिसे वास्तविक रूप में स्वाधीन समझा जा सकता है। 


(५) श्रन्य भ्ररब॒ राज्य 


द्वितीय महायुद्ध (१९३ ९-४५) के बाद के कतिपय वर्षो में ट्रांस-जोडं 
न ट्रांस-जोडेन आदि 
श्रन्य अरब देशों की जो स्थिति थी, उसके सम्बन्ध में मी संक्षेप के साथ लिखना ्राव-: 


इयक है, क्योंकि वर्तमान स दम i: 
ल 5 मय की अरब राजनीति को मली-मांति समझने के लिये यह. 


्रांस-जोडंन-- प्रथम महायुद्ध के बाद राष्ट्रसंघ द्वारा ट्रांस-जोडेन का राज्य भी 
ब्रिटेन की श्रधीनता में दे दिया गया था। जिस मैन्डेट द्वारा ब्रिटेन को यह राज्य सुपुर्द 
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किया गया था, उसकी भ्रवधि १५ मई, १६४८ तक थी । १६४८ में पैलेस्टाइन के प्रदन 
को लेकर यहूदियों और अरबों में बाकायदा लड़ाई प्रारम्भ हो चुकी थी। इस युद्ध के 
विषय में हम इसी अध्याय में ऊपर लिख चुके है। ट्रांस-जोडन का राजा इस समय 
श्रमीर अब्दुल्ला था। अ्रन्य अरब राज्यों के समान ट्रांस-जोडन भी पैलेस्टाइन के अ्ररबों 
की पीठ पर था, और उसकी सेनाएं भी यहूदियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये पैलेस्टाइन 
में प्रवेश कर गई थीं। जेरुसलम पर जिन अरब सेनागओरों ने आक्रमण किया था, वे ट्रांस- 
जोडन की ही थीं। जिन घटनाओं द्वारा पैलेस्टाइन के मामले में विविध अरब राज्यों में 
मतभेद हो गया, और अमीर अब्दुल्ला ने पृथक्‌ रूप से इजराईल के साथ सुलह कर ली, 
उन्हें ऊपर लिखा जा चुका है। उन्हें यहां फिर से लिखना व्यर्थ होगा । ३ एप्रिल, १६४६ 
के दिन की गई इस सुलह के अनुसार पैलेस्टाइन के जो प्रदेश इजराईल के ग्रन्तर्गत 
नहीं किये गये थे, वे भ्रमीर अब्दुला ने प्राप्त कर लिये। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने मी इस 
व्यवस्था का समर्थन किया । इस प्रकार जोर्डन नदी के दोनों ओर के अरब प्रदेश मिल- 
कर एक राज्य के अंग बन गये । इन प्रदेशों का यह यूनियन २४ एप्रिल, १६५० को 
सम्पन्न हुआ । नये राज्य का नाम जोडन रखा गया, क्योंकि म्रब जोर्डन नदी के दोनों 
ओर के प्रदेश उसके ग्रन्तगंत थे । क्योंकि भ्रमीर अब्दुल्ला हशमी वंश का था, अ्रतः इस 
राज्य को “जोन का हशमी राज्य’ भी कहा जाने लगा। जोडन नदी के पर्चिम के 
प्रदेशों के निवासियों को भी नये राज्य की विधान समा में समुचित प्रतिनिधित्व मिल 
सके, इस वात को इष्टि में रखकर बिधानसमा के सदस्यों की संख्या दुगुनी कर दी गई, 
ओऔर मन्त्रिमण्डल में मी जोडेन नदी के पश्चिमी प्रदेश के सदस्यों को स्थान दिया गया । 
इस प्रकार महायुद्ध के बाद १९४६ में जोडन राज्य के क्षेत्र का जहां विस्तार हुआ, वहां 
साथ ही वह ब्रिटेन के प्रमाव व प्रमुत्व से छुटकारा पाकर एक सम्पूर्ण-प्रमुत्त्व-सम्पन्त 
राज्य मी बन गथा । 


ईराक--प्रथम महायुद्ध के बाद ईराक मी राष्ट्रसंघ के मन्डेट द्वारा ब्रिटेन के सुपु 

किया गया था । पर जिन घटनाओं के द्वारा १६३२ में इस राज्य ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर 
राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी प्राप्त कर ली थी, उनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। 
द्वितीय महायुद्ध के समय रशीद अली ने जर्मनी का पक्ष लेकर ब्रिटेन का विरोध करने का 
प्रयत्न किया, पर उसे सफलता नहीं हुई । ईराक की सरकार युद्ध में मित्रपक्ष की सहायता 
करती रही, और ब्रिटिश सरकार उसे अपना केन्द्र बनाकर जमनी के विरुद्ध युद्ध में तत्पर 
रही । पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में मित्रपक्ष की सेनाग्रों का प्रधान केन्र ईराक में ही था । 
जनवरी, १६४३ में ईराक युद्ध में बाकायदा शामिल हो गया था, और उसने जमन पक्ष के 
विरुद्ध लड़ाई की घोषणा भी कर दी थी । महायुद्ध में मित्रपक्ष की विजय के कारण ईराक 
भी विजेताओं में था, और उसे भी संयुक्त राष्ट्र-संघ की सदस्यता प्राप्त हो गई थी । पर 
श्रमी यह देश पूर्णतया ब्रिटिश प्रभाव व प्रमुत्त्व से मुक्त नहींहुआ था । १६३० में जिस 
सन्घि के परिणामस्वरूप ईराक पर से ब्रिटेन के मैन्डेटरी शासन का अन्त किया गया था, 
उसके अनुसार ईराक ने यह स्वीकार किया था कि उसके क्षेत्र में दो हवाई अड ब्रिटेन के 
. श्रविकार में रहेंगे, थुद्ध के समय ब्रिटिश सेनाओं को ईराक में से होकर ग्ाने-जाने का 
अधिकार होगा, और जहां तक भ्रन्य देशों के साथ सम्बन्ध रखने का प्रश्‍न है, ईराकी सर- 


कार ब्रिटेन के परामश के ही अनुसार कार्य करेगी । यह सन्धि २५ वर्षो के लिये की गई ' 


थी, और इसकी अवधि १६५५ तक थी । इस सन्धि के कारण महायुद्ध को समाप्ति के 
बाद के समय में भी ईराक पर ब्रिटेन का प्रभुत्व कायम रहा । १६५५ में जब इस सन्धि 
का काल समाप्त हो गया, तो ब्रिटेन ने ईराक के साथ एक नई सन्धि की (४ एप्रिल, 
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, जिसके भ्रनुसार यह तय किया गया, कि (१) यदि कोई अन्य राज्य ईराक पर 
र करे या उस पर किसी म्रन्य राज्य के आक्रमण की ्राशंका हो, तो ईराकी सर- 
कार की प्रार्थना पर ब्रिटेन उसकी रक्षा के लिये ्रपनी सँन्यशक्ति का प्रयोग कर सकेगा। 
(२) १६३० की सन्धि के श्रनुसार जो दो हवाई श्रड्टे ब्रिटेन को दिये गये थे, उन्हें वह 
ईराकी सरकार को वापिस कर देगा। १६५५ की इस सन्धि के बाद ईराक पर से ब्रिटेन 
के प्रभुत्व का अन्त हो गया है, श्रौर उसकी विदेशी राजनीति का संचालन ब्रिटेन के हाथों 
में नहीं रहा है। ईराक से अपनी सेनाश्रों को ले जा सकने श्रौर युद्ध के समय उसे भ्रपना 
सैनिक केन्द्र बना सकने का जो अधिकार ब्रिटेन को पहले प्राप्त था, उसका भी अरब अन्त 
हो गया है। 

सौदी श्ररेबिया-महायुद्ध में सौदी अरेबिया ने तटस्थता की नीति का अनुसरण 
किया था, श्रौर अपनी वृत्ति ऐसी रखी थी जिससे कि मित्रराज्यों को किसी शिकायत का 
ग्रवसर न मिले। इस राज्य की स्थिति महायुद्ध से पहले भी एक स्वतन्त्र राज्य की थी, 
और उसका राजा इब्न सऊद स्वेच्छाचारी रूप से ग्रपने देश का शासन किया करता था। 
महायुद्ध के बाद भी सौदी ग्ररेविया की स्वतन्त्र स्थिति कायम रही । पैलेस्टाइन में अरबों 
भ्रौर यहूदियों में जब युद्ध प्रारम्भ हुश्रा, तो इब्न सऊद ने मी वहां केश्ररबों का पक्ष लिया, 
भौर श्रपनी कुछ सेनाएं भी यहूदियों के विरुद्ध लड़ने के लिये भेजीं। पर इस युद्ध में उस 
का विशेष कतृ त्त्व नहीं था, और इसी कारण इससे वह कोई लाम प्राप्त नहीं कर सका 
था। भ्ररब राज्यों की राजनीति में इब्न सऊद और उसके उत्तराधिकारियों ने जो महत्त्व 
पूर्ण भाग लिया, उस पर हम श्रागे चल कर एक भ्रत्य अध्याय में प्रकाश डालेंगे । 


द्वितीय महायुद्ध से पूर्व परिचमी एशिया के विविध श्ररब राज्यों पर ब्रिटेन और 
फ्रांस का जो ग्राधिपत्य विद्यमान था, महायुद्ध के बाद उसका प्रायः अन्त हो गया । इस 
काल के इतिहास में पाश्‍चात्य साम्राज्यवादका ह्वास एक ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है। जिस 
प्रकार मारत, लंका और मलाया ग्रादि एशियन देश पाइचात्य साम्राज्यवाद के शिकंजे से 
मुक्त होकर स्वतन्त्र हुए, वैसे ही विविध भ्ररब राज्य भी इस काल में ब्रिटिश और फ्रेञ्च 
श्राधिपत्य से स्वतन्त्र होने में समर्थ हुए । 


« (६) ईरान में सास्राज्यवादी देशों के संघर्ष 


१६ सितम्बर, १६४१ के दिन रजा शाह पहलवी ने किन परिस्थितियों में ईरान 
की राजगद्दी का परित्याग कर दिया था, इस सम्बन्ध में पिछले ग्रध्याय में प्रकाश डाला 
जा चुका है। द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) में रजा शाह तटस्थता की नीति का अनु- 
सरण करना चाहता था, इसीलिये उसके राज्य में ब्रिटेन, रूस आदि मित्रपक्ष के राज्यों के 
प्रतिनिधियों के समान जर्मन पक्ष के राजप्रतिनिधि भी विद्यमान थे। १६४१ के पूर्वाध में 
पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में मित्रपक्ष की स्थिति बहुत कमजोर पड़ गई थी । सीरिया 
माशन पेतां की विशी सरकार के भ्रधीन था, श्रौर ईराक में रशीद ्रली की नीति जर्मनी 
का समर्थन करने की थी। इस श्रवसर पर जर्मन लोग ईरान की सरकार को भी अपने 
अनुकूल करने के लिये प्रयत्नशील थे। मित्र-राज्यों को मय था, कि कहीं ईरान भी ईराक 
के समान जर्मनी के प्रमाव में न श्रा जाए। जून, १६४१ में जर्मन सेनाएं रूस पर भी 
अपना श्राक्रमण शुरू कर चुकी थीं, और मित्रपक्ष के लिये यह बहुत आवश्यक था, कि रूस 
के साथ सीधा सम्पर्क रखा जाए। यह सम्पकं ईरान के मार्ग द्वारा ही सम्भव था । इसी- 
लिए ब्रिटेन और रूस ने रजा शाह पर इस बात के लिए जोर डाला, कि अपने देश से 
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जर्मन लोगों को बाहर निकाल दे, और मित्रपक्ष के ईरान के मागं से सेनाएं तथा युद्ध- 
सामग्री को रूस पहुँचाने में कोई बाधा न डाले। पर रजा शाह इससे सहमत नहीं हुआ, 
क्योंकि वह तटस्थता की अपनी नीति को छोड़ना नहीं चाहता था। परिणाम यह हुआ, 
'कि ब्रिटिश और रूसी सेनाओं ने ईरान पर आक्रमण कर दिया, अनेक नगरों और बन्दर- 
गगाहों पर बम्ब बरसाये गये, और तेहरान पर इन सेनाओं ने कब्जा कर लिया (अगस्त, 

१६४१)। जब रजा शाह ने इस आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त-राज्य अमेरिका से ्रपील की, 
-तो उसकी सरकार ने यह उत्तर दिया कि यह युद्ध तो एक विश्वव्यापी महायुद्ध है, हिटलर 
की विश्व-विजय की महत्त्वाकांक्षा का दमन करने के लिए यदि ईरान पर भी कुछ ग्रांच 
'आ जाए, तो इसे कोई बड़ी बात नहीं समझना चाहिये। यह परिस्थिति थी, जब कि 
रजा शाह ने स्वेच्छापूर्वक राजगद्दी का परित्याग कर दिया, और उसका पुत्र मुहम्मद रजा 
ईरान का शाह बना । ब्रिटिश लोग रजा शाह को पहले मौरीशस ले गये, ्रौर बाद में 
दक्षिणी अफ्रीका। १६४४ में वहीं उसकी मृत्यु हुई। 


नये शाह की सरकार ने २६ जनवरी, १६४२ के दिन ब्रिटेन और रूस से एक 
'सन्धि की, जिसके अनुसार ब्रिटेन और रूस ने यह स्वीकार किया, कि वे ईरान की राज- 
नीतिक स्वाधीनता, सम्पूर्ण-प्रमुत्त्व-सम्पन्नता और अपनी राज्यसीमा में बाध सत्ता का 
सम्मान करेंगे, और यदि उस पर किसी अन्य देश ने आक्रमण किया तो शक्ति भर ईरान 
की रक्षा करेंगे । इसी सन्धि द्वारा ईरान ने यह्‌ स्वीकार किया, कि वह मित्र-पक्ष को युद्ध 
प्रयत्न में अपनी सैन्य-शक्ति के अतिरिक्त ग्रन्य सब प्रकार से सहायता करेगा, और ब्रिटेन 
तथा रूस युद्ध की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए अपनी सेनाएं ईरान में ला सकेंगे, 
'पर महायुद्ध की समाप्ति के छः मास के ग्रन्दर-श्रन्दर ये सेनाएं ईरान से वापस बुला ली 
जाएंगी। इस सन्धि के अनुसार ब्रिटिश और रूसी सेनाएं अच्छी बड़ी संख्या में ईरान में 
अविष्ट हो गईं, रूसी सेना ने उत्तरी ईरान पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश सेना ने 
दक्षिणी ईरान पर। संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध में प्रवेश कर लेने पर ३०,००० अमे- 
रिकन सैनिक भी ईरान में आ गये, और ब्रिटिश सेना को सहयोग प्रदान करने लगे । 
दिसम्बर, १९४३ में रूजवेल्ट (अमेरिका), चिल (ब्रिटेन) और स्टालिन (रूस) ने मिल- 
कर एक घोषणा प्रकाशित की, जिसमें ईरान की राजनीतिक स्वतन्त्रता को कायम रखने 
की बात को फिर दोहराया गया, और साथ ही यह ्राश्‍वासन मी दिया गया कि ईरान की 
आथिक उन्नति के लिये उसे पुरी-पूरी सहायता दी जायगी । इससे कुछ समय पूर्वे ईरान 
जर्मन पक्ष के विरुद्ध युद्ध की भी घोषणा कर चुका था (सितम्बर, १६४३) । 


युद्ध के कारण ई रात को अनेक प्रकार से अ्राथिक संकट का सामना करना पड़ 

रहा था। रूस, ब्रिटेन और अमेरिका की सेताएं वहां बड़ी संख्या में विद्यमान थीं । 
क्योंकि ईरान भी युद्ध में शामिल हो चुका था, अतः वहां की सरकार को इन सेनाग्रों से 
इराजूरा सहयोग करना पड़ता था। विदेशी सेनाओं के लिए सब सामग्री जुटाना ईरान 
के ही सुपुदे था । सरकार का खर्च निरन्तर बढ़ रहा था, और इस खचे को राजकीय आम- 
-दनी से प्राप्त नहीं किया जा सकता था । इसलिए ईरानी सरकार क्कागजी मुद्रा की मात्रा 
को बढ़ाने के लिए विवश थी, जिसके कारण वस्तुओं को कीमतें निरन्तर बढ़ती जाती थीं। 
उत्तरी ईरान पर रूसी सेनाम्रों का कब्जा था, और दक्षिणी ईरान पर अमेरिकन तथा 
्रटिश सेनाम्रों का। मित्र-पक्ष में शामिल होते हुए भी इनमें पूर्ण सहयोग का अभाव 
चा। विदेशी सेनाओं द्वारा अपने देश पर कब्जा कर लेने के कारण ईरानी सरकार प्रपने 
सर्वेथा सहाय श्रनुभव करती थी, और देश की आथिक दशा को संभालने में सर्वथा 

असमर्थं थी । 
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७६० एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 
यह दशा थी, जब कि एक अन्य प्रश्‍न को लेकर ईरान की सरकार को एक विकट 
समस्या का सामना करना पड़ा । १६४४ के प्रारम्भ में अमेरिकन और ब्रिटिश कम्पनियों 
ने ईरान के शाह के सम्मुख यह प्रस्ताव पेश किया, कि उन्हें दक्षिण-पूर्वी ईरान में तेलकूपों 
के निर्माण और तेल निकालने के अधिकार प्रदान किये जाएं। तेल की दृष्टि से ईरान 
अत्यन्त समृद्ध है, और उसके कतिपय दक्षिणी प्रदेशों में ब्रिटिश पूंजीपति पहले ही तेल 
निकालने के अधिकार प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने वहां से तेल निकालना प्रारम्भ भी कर 
दिया था। पश्चिमी एशिया के विविध प्रदेशों में तेल की उपलब्धि और उसके कारण 
उत्पन्न हुई समस्याओं पर हम अगले अध्याय में प्रकाश डालेंगे । जब रूस ने देखा, कि 
ब्रिटिश ओर अमेरिकन कम्पनियां ईरान में तेल के सम्बन्ध में नये अधिकार प्राप्त करने 
के लिए प्रयत्नशील हैं, तो उसने भी यह मांग की,कि उत्तरी ईरान में तेल की तलाश और 
तेलकूपों के निर्माण का अधिकार उसे प्रदान किया जाए। अभी युद्ध की समाप्ति नहीं 
हई थी, और रूसी, अमेरिकन तथा ब्रिटिश सेनाएं ईरान में विद्यमान थीं। इस दशा में 
ईरान इन तीनों देशों में से किसी को भी नाराज नहीं कर सकता था । उसने यही उचित 
समका, कि अभी किसी भी देश को तेल के सम्बन्ध में कोई नया अधिकार न दिया जाए। 
ब्रिटेन, श्रमेरिका और रूस तीनों के प्रस्ताव उसने अ्रस्वीकृत कर दिये । रूस ने इससे बहुत 
उट्ठेग अनुभव किया । उसने कहा, कि ईरान की सरकार पूरी तरह से श्रमेरिका श्रौर 
ब्रिटेन के प्रभाव में है, और ये देश ईरान को अपने कब्जे में ले आने के लिए कटिबद्ध हैं । 
इस समय तक महायुद्ध में जर्मेन पक्ष बहुत कमजोर पड़ चुका था, और रूस ने जर्मनी को 
पराजित करने में असाधारण सफलता प्राप्त कर ली थी । युद्ध का ्रन्त नजर ग्राने लग 
गया था, ग्रौर उसके कारण रूस के मित्रपक्ष देशों के प्रति विरोध, मतभेद तथा संघर्ष: 
के चिन्ह प्रकट होने शुरू हो गये थे । 

ईरानी सरकार और रूस का विरोध केवल तेल के प्रश्‍न पर ही प्रगट नहीं हुआ ।' 
शीघ्र ही, श्रन्य बातों को लेकर भी उनमें विरोध शुरू हो गया। रजा शाह के शासन- 
काल में मी ईरान में कम्युनिस्ट पार्टी विद्यमान थी, पर उसकी नीति के कारण इस पार्टी 
के लिये खुले तौर श्रपना कार्य कर सकना सम्भव नहीं रहा था । महायुद्ध के समय रजा 
शाह के पतन के वाद यह पार्टी फिर प्रकाश में रा गई, और इसने तुदेह (जनता) पार्टी 
के नाम से श्रपना कार्य करना प्रारम्भ कर दिया । यद्यपि तुदेह पार्टी ईरान में सर्वत्र संग- 
ठित थी, पर उसकी विशेष शक्ति अजरबैजान के प्रदेश में थी । यह प्रदेश ईरान के उत्तर-- 
पर्चिमी कोने में है, और इसकी सीमा रूस के साथ लगती है । अगस्त, १६४५ में (अब 
तक यूरोप में महायुद्ध का ग्रन्त हो चुका था) तुदेह पार्टी ने एक घोषणा प्रकाशित की, 
जिसमें अज वजात् मे स्वायत्त शासन की स्थापना की मांग की गई। तुदेह पार्टी के लोग 
कवल यह घोषणा करके ही संतुष्ट नहीं हो गये, उन्होंने सरकारी इमारतों पर कब्जा भी 
कर लिया, ओर इस श्रदेश में एक पृथक्‌ सरकार भी संगठित कर ली। जब ईरानी सर- 
कार ने तुदेह को कांबू में लाने के लिये अजरबैजान में अ्रपनी सेना भेजनी चाही, तो रूसी- 
सैना ने (अभी रूसी, अमेरिकन और ब्रिटिश सेनाएं ईरान में विद्यमान थीं) उसे वहां प्रवि 
प्ट नहीं होने दिया (दिसम्बर, १६४५) । यद्यपि कुछ समय बाद यह मामला सुलभ गया 
ओर ईरानी सरकार का अजरबैजान पर शासन स्थापित हो गया, पर इस मामले ने भी 
रूस और ईरान के सम्वन्धों में कटुता उत्पन्न करने में बहुत सहायता पहुंचाई । 


१६ जनवरी, १९४२ की सन्धि के भ्रनुसार यह आवश्यक था, कि की 
समाप्ति के छ; मास के अन्दर-बन्दर ब्रिटेन (और ्रमेरिका) तथा रूस अपनी ताए का 
से हटा लं । मई, १९४१ में दरो में तल ली समाप्ति हो गई थी। अतः ब्रिटेन के 
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परराष्ट्र-सचिव वेविन ने यह घोषित किया, कि ब्रिटेन १६४५ के ग्रन्त तक श्रपनी सेनाएं 
ईरान से हटा लेगा, और रूस से भी यह श्रनुरोध किया कि वह भी इस समय तक अपनी 
सेनाएं ईरान से वापस बुला ले। पर रूस का कहना था, कि महायुद्ध का रन्त वस्तुतः उस 
समय हुआ था, जब कि सुदूर पूर्व के क्षेत्र में जापान ने ग्रात्मसमर्पण किया था (अ्रक्टूबर, 
१६४५) । ग्रतः १९४२ की सन्धि के ग्रनुसार उसे श्रधिकार है, कि वह माचे, १६४६ तक 
अपनी सेनाएं ईरान में रख सके । 


महायुद्ध के समाप्त हो जाने पर रूस ने ईरानी सरकार पर फिर यहे जोर देना 
शुरू किया, कि उत्तरी ईरान में तेल निकालने का अधिकार उसे प्रदान किया जाए । ईरानी 
सरकार के लिए रूस जैसे शक्तिशाली राज्य की मांग को अस्वीकृत कर सकना सुगम नहीं 
था, विशेषतया उस दशा में जब कि रूसी सेनाएं ग्रभी ईरान में विद्यमान थीं। एप्रिल, 
१६४६ में ईरान के प्रधानमन्त्री कवाम सुलतानेह्‌ ने “ईरानी सोवियत श्रायल कम्पनी / 
नाम से एक नई कम्पनी की स्थापना और उत्तरी ईरान में उसे तेल निकालने का ग्रवि- 
कार प्रदान करने की वात स्वीकार कर ली । पर साथ ही, उसने यह भी स्पष्ट कर दिया, 
कि इस के लिए ईरानी पालियामेन्ट (मजलिस) की स्वीकृति लेना भी आवश्यक होगा । 
इस पर मई, १६४६ में रूस ने अपनी सेनाओं को ईरान से वापस बुला लिया । 


ईरान की सरकार पर रूस का प्रभाव इस समय इतना ग्रधिक बढ़ गया था, कि 
हां के मन्त्रिमण्डल में तुदेह पार्टी के भी तीन नेताओं को मन्त्रियों के रूप में सम्मिलित 
किया गया, और ये मन्त्री अपने देश में ऐसे सुधारों के लिए प्रयत्नशील हो गये, जिनका 
प्रयोजन ईरान को समाजवाद के मार्ग पर अग्रसर करना था। तुदेह पार्टी के लोग एंग्लो- 
ईरानियन आयल कम्पनी के तेलकूपों में काम करने वाले ईरानी मजदूरों को प्रपने प्रभाव 
में ले आने के लिये तत्पर थे, और उन्हें इस वात के लिए प्रेरित कर रहे थे कि तेलकूपों 
में हड़ताल करके वहां अंग्रेजी पूंजीपतियों के लिए तेल निकालना असम्मव कर दें । ऐसी 
हड़तालें कराने में वे सफल भी हुए, और ईरान में कम्युनिस्टों का प्रभाव निरन्तर बढ़ता 
चला गया। द्वितीय महायुद्ध के वाद संसार के अनेक क्षेत्रों में कम्युनिस्ट पार्टी का बल 
बढ़ने लगा था, और ब्रिटेन व श्रमरीका जैसे लोकतन्त्रवादी देश सर्वत्र कम्युनिस्टों का 
मुकाबिला करने के लिए तत्पर हो गये थे। ईरान में भी यही दशा थी । उत्तर की तरफ 
से वहां रूसी लोग अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए तत्पर थे, और दक्षिण की ओर 
से ब्रिटेन और श्रमरीका । तुदेह पार्टी को रूस का समर्थन प्राप्त था, और ब्रिटेन उन दलो 
का पक्ष लें रहा था जो तुदेह के विरोधी थे। ; 


इसी समय दक्षिणी ईरान में एक विद्रोह हुआ, जिसकी पीठ पर ब्रिटेन का हाथ 

था। ब्रिटेन की प्रेरणा से ईराक ने यह दावा करना शुरू किया, कि खुजिस्तान का प्रदेश 
ईरान से पथक्‌ किवा जाना चाहिए, और उसे ईराक के अन्तगंत क चाहिए, क्योंकि 
हां श्ररब लोग अच्छी बड़ी संख्या में निवास करते हैं। इस प्रदेश में तेल के बहुत-से कूप 
हैं, और उनसे तेल निकालने का श्रधिकार ब्रिटिश पृंजीपतियों के हाथों में था । बख्तियारी 
आर कशकई कबीलों के लोगों ने भी इस समय विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया, और वे 
स्वायत्त शासन की मांग करने लगे। इन सब विद्रोहों का उद्देश्य यह्‌ था, कि ईरान के 
मन्त्रिमण्डल से तुदेह पार्टी के मन्त्रियों को बहिष्कृत कर दिया जाए।, ब्रिटेन यही चाहता 
था, कि ईरान पर रूस का प्रभाव त बढ़ने पाए, और तुदेह जैसी समाजवादी पार्टी की 
शक्ति नष्ट हो जाय। इसी कारण वह इन विद्रोहों का समर्थन कर रहा था। अन्त में 
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मन्त्रियों को अपने मन्त्रिमण्डल से बहिष्कृत कर दिया (अक्टूबर, १९४६) । 


तुदेह पार्टी के निर्बल पड़ जाने पर श्रजरबैजान पर फिर से ईरानी सरकार का 
शासन स्थापित हो जाने के कारण ईरान में रूस के प्रभाव को बहुत धक्का लगा। उत्तरी 
ईरान में तेल की तलाश और तेल निकालने के जो अधिकार रूस ने कवाम सुलतानेह से 
प्राप्त किये थे, उन्हें मी ईरान की मजलिस ने स्वीकार नहीं किया । वस्तुतः, इस समय 
ईरान में राष्ट्रीयता की भावना बहुत प्रबल हो रही थी। वहां के लोग यह कहने लगे थे, 
कि हमें अपने देश में तेल निकालने का अधिकार किसी भी विदेशी कम्पनी को नहीं देना 
चाहिए। जिन तेलकूपों पर पहले से विदेशी कम्पनियों का अधिकार स्थापित है, उन्हें भी 
उनसे वापस ले लेना चाहिए, और सब तेल-द्षेत्रों को राष्ट्र की सम्पत्ति बना देना चाहिए। 
इस विचार का सबसे प्रवल समर्थक डॉ० मुसादिक था, जो ईरानी मजलिस का ग्रन्यतम 
सदस्य था। कुछ समय बाद डॉ० मुसादिक के नेतृत्व में तेल-्षत्रों के राष्ट्रीयकरण के 
लिए जो घोर संघर्ष शुरू हुआ, उस पर हम आगे चलकर प्रकाश डालेंगे। पर यहां यह 
लिख देना आवश्यक है, कि महायुद्ध की समाप्ति के बाद १६४७ तक ईरान में न ब्रिटिश 
सेनाएं रह गई थीं, और न रूसी सेनाएं। राजनीतिक दृष्टि से यह देश पूर्णतया स्वतन्त्र 
हो गया था, यद्यपि तेलकूपों पर अधिकार होने के कारण ब्रिटेन का श्राथिक प्रमुत्त्व वहां 


कवाम सुलतानेह को विद्रोहियों के सामने झुक जाना पड़ा, और उसने तुदेह पार्टी के 
| 
| 
कायम था। क्‍ 
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पेंतालीसवाँ अध्याय 
द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ अरब राज्यों की प्रगति 


(१) पश्चिमी एशिया के आथिक जीवन में तेल का महत्त्व 


पहिचिमी एशिया के न न केवल आर्थिक जीवन में, श्रपितु वहां की आधुनिक राज- 
| नीति में भी तेल (पेट्रोल) का बहुत अधिक महत्व हैं । श्रत: वहां के ्राधुनिक इतिहास की 
| घटनाओं को भली-मांति समझने के लिए यह आवश्यक है, कि इस क्षेत्र के तेलकूपों ग्रोर 
तेल-उद्योग के विषय में कुछ अधिक विस्तार से लिखा जाय। 


| मानव सम्यता के विकास की वर्तमान दशा में तेल श्रनेक कामों में आता है। 
उसका महत्व कोयले की अपेक्षा भी अधिक है । मोटर कार, हवाई जहाज आदि पेट्रोल 
या उससे बने गैसोलिन आदि से ही चलते हैं, और बहुत-से कारखानों के संचालन के लिए 
यान्त्रिक शक्ति का उत्पादन भी इसी द्वारा होता है। तेल ईंधन के भी काम में भ्राता है, 
और रोशनी के लिए भी। १६५६ में विश्व,मर में तेल का कुल खर्च १,६१,८०,००० 
बैरल था । आशा की जाती थी, कि भविष्य में तेल का खर्च और भी अधिक बढ़ जायगा । 
इसका कारण यह है, कि वैज्ञानिक उन्नति श्रौर औद्योगिक विकास के कारण जहां कल- 


| 
कारखानों में वृद्धि होना ग्रवश्यम्मावी है, वहां मोटर, हवाई जहाज आदि में वृद्धि के 
कारण यातायात के लिए भी तेल की मांग का बढ़ना जरूरी है। इस तेल का बहुत बड़ा 
भाग परित्रमी एशिया के तेलकूपों द्वारा प्राप्त किया जाता है। संसार के विभिन्न देशों में 
तेल का कितना उत्पादन और खचं है, यह इस तालिका द्वारा स्पष्ट हो जायगा-- | 
देश तेल का उत्पादन तेलका खर्च | 
उत्तरी अमेरिका (मंक्सिको सहित) ८६,४५७,००० €२,६०,००० 
| मध्य और दक्षिणी ्रमेरिका २८,३८,००० १०,१०,०००. 
पर्चिमी एशिया (ईजिप्ट सहित) ३४,८०,००० ५,१०,००० 
रूस, चीन और पूर्वी यूरोप १६,४६,००० १७,००,००० 
पर्चिमी यूरोप १,६६,००० २५,७०,००० ` 
एशिया (पश्चिमी एशिया प्रौर चीत को 
छोड़ कर) और आस्ट्रेलिया ४,०२,००० ८,५०,००० 
अफ्रीका (ईजिप्ट को छोड़ कर) ११,०३,००० २,८०,००० 
सवं योग--१;८६,२८,००० १,६१,८०,००० 


यह तालिका १६५६ के उत्पादन और खच की है, और इसमें उत्पादन व खर्चे 
को बैरलों (१ बैरल = ४२ गैलन) द्वारा प्रदशित किया गया है। यह उत्पादन और खचे _ 
दैनिक है, और साल भर के उत्पादन एवं खचं का अनुमान इस राशि को ३६५ से गुणा 
करके किया जा सकता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि विश्व मर में जितने तेल का 
उत्पादन होता है, उसका २० प्रतिशत के लगभग अकेले पश्चिमी एशिया से प्राप्त किया 
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जाता है, जब कि वहाँ पर तेल का खर्च नाममात्र है। रूस, चीन ग्रौर यूरोप के जो देश 
वर्तमान समय में कम्युनिस्ट गुट में है, वे अपनी आवश्यकता से अधिक तेल उत्पन्न कर 
लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जमंनी, इटली आदि पर्चिमी यूरोप के देशों में तेल का उत्पा- 
दन बहुत कम है। वे केवल १,९६,००० बैरल तेल प्रतिदिन उत्पन्न करते हैं, जबकि 
उनका खचं २५,७०,००० बैरल दैनिक है। यह तेल उन्हें कहीं बाहर से ही प्राप्त करना 
होता है, और पश्चिमी एशिया ही एक ऐसा क्षेत्र है, जहां से वे इसे सुगमता से प्राप्त कर 
सकते हैं, क्योंकि भौगोलिक इष्टि से ईराक, सौदी श्ररेविया तथा ईरान आदि पश्चिमी 
एशिया के देश यूरोप के बहुत समीप है। संयुक्त-राज्य श्रमेरिका, कनाडा श्रौर मँक्सिको 
भी अपनी जरूरत का सब तेल अपने तेलकूपों से प्राप्त नहीं कर सकते, और दैनिक ६ 
लाख बैरल से भी ग्रधिक तेल उन्हें बाहर से मंगाना पड़ता है। यही वात भारत, पाकि- 
स्तान, लंका, और इन्डोनीसिया आदि एशियन देशों के सम्बन्ध में भी है। वे अपनी 
जरूरत का आधे से भी कम तेल स्वयं उत्पन्न करते हैं, और ४ लाख दैनिक के लगभग 
बैरल बाहर से मंगाते हैं। क्योंकि ्राधूनिक युग के श्राथिक और औद्योगिक जीवन में 
तेल का महत्त्व बहुत श्रधिक है, तः जिन देशों में तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, 
उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है, कि वे तेल के उत्पादक देशों से ऐसे सम्वन्ध रखें 
जिनके कारण उन्हें तेल की प्राप्ति में कठिनाई न हो। पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी एवं 
दक्षिणी-पूर्वी एशिया और उत्तरी ग्रमेरिका के जिन देशों में तेल की उपलब्धि खर्च की तुलना 
में कम है, वे सब ऐसे हैं जिनमें लोकतन्त्र शासन विद्यमान हैं, और जिन्होंने कम्युनिस्ट 
व्यवस्था को नहीं अपनाया है। दक्षिणी व दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देश अब से कुछ साल | 

पहले तक ब्रिटेन, हालैण्ड या फ्रांस के शासन में थे । ग्रतः यदि श्रब से केवल पच्चीस या 
. तीस वर्ष पूर्व के समय की दृष्टि से देखा जाय, ठो यह स्पष्ट हो जायगा कि ब्रिटेन, और फ्रांस | 
आदि पश्चिमी यूरोप के साम्राज्यवादी देश तेल के मामले में अन्य देशों पर निर्भर थे। 
इसी कारण इस झ्रावश्यक पदार्थ की प्राप्ति के लिए उनका ध्यान पश्चिमी एशिया के 
तेल-क्षेत्र की ओर श्राक्ृष्ट हुआ, और उन्होंने यह्‌ यत्न प्रारम्भ किया कि इस क्षेत्र के 
विविध देशों पर श्रपना ऐसा प्रभाव कायम करें जिसके कारण वे सुगमता से वहां के तेल 
को प्राप्त कर सकें । यही कारण है, जो उन्होंने इन देशों की राजनीति में विशेष दिल- 
चस्पी लेनी शुरू की, और तेल की उपलब्धि के लिए इनमें अपने प्रभाव-क्षेत्र कायम करने 
प्रारम्म किए। प्रथम महायुद्ध (१६१४-१ ८) के समय तक भी परिचमी एशिया के 
इस क्षेत्र में बिविध पाश्चात्य साम्राज्यवादी देश परस्पर संघर्ष में तत्पर थे। पर उस 
समय स का प्रधान कारण यह था, कि ये देश भारत, मलाया आदि उन प्रदेशों 
के मार्ग में पड़ते थे, जिन पर ब्रिटेन ग्रादि ने अपना प्रमुत्त स्थापित किया.हुआ था। 
रूस, फ्रांस, और ब्रिटेन श्रादि के साम्राज्य-सम्बन्धी हित एशिया में टकराते थे, और 
इसी कारण वे पूर्वी देशों तक पहुंचने के इम मार्ग ग्रीर इसके समीप में विद्यमान देशों को 
a ग्राधिपत्य में रखने के लिए उत्सुक थे। पर बीसवीं सदी के प्रारम्भ में जब इन देशों 
ल की सत्ता का परिज्ञान हुआ, तो पश्चिमी यूरोप के देशों के लिए इनका महत्व और 


अधि सम्बन्ध में य में 
kr गर तेल की उपलब्धि के सम्बन्ध में मी उनके हित व स्वार्थ आपस में 


ह पश्चिमी एशिया में तेल की सत्ता का परिज्ञात यूरोप के लोगों को उन वीं 
सदी में ही हो गया था। पर वहां से तेल को निकालने का प्रारम्भ सबसे पूर्व FE 
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कायम की गई (१६१२)। यह्‌ रिफाइनरी एक दिन में २५०० बैरल तेल साफ कर 
सकती थी । प्रथम महायुद्ध की समाप्ति (१६१ ८) के बाद परिचिमी एशिया में अन्य श्रनेक 
स्थानों पर तेल की सत्ता का पता लगा, और कुछ ही समय में तेल की इष्टि से इस क्षेत्र 
“का महत्त्व बहुत बढ़ गया। 


ईरान में तेल कापता करने और तेल निकालने के लिए १६०६ में एंग्लोईरानियन 
आयल कम्पनी की स्थापना की गई थी । इस समय ईरान की राजगद्दी १९ मुजफफी रुटीन 
शाह विराजमान था। उत्तरी ईरान के कतिपय प्रदेशों के अतिरिक्त देश के ग्रन्य सब 
प्रदेशों से तेल की तलाश ग्रौर उसे निकालने का अधिकार शाह ने ६० साल के लिए इस 
कम्पनी को दे दिया, और इसके लिए केवल यह शतं रखी कि तेल के उद्योग से जो मुनाफा 
कम्पनी को हो, उसका १६ प्रतिशत रायल्टी के रूप में शाह को प्रदान किया जाया करे | 
ईरान में तेल की तलाश में इस कम्पनी को असाधारण सफलता प्राप्त हई, और १६३८ 
| तक यह कम्पनी एक करोड़ टन से भी अधिक तेल प्रतिवर्ष ईरान से प्राप्त करने लगी । 
| “इस कम्पनी की पूंजी मुख्यतया ब्रिटेन के पूंजीपतियों द्वारा लगायी गई थी, जिसके कारण 
| ईरान के तेल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व कायम हो गया था। तेल के कारण ईरान में अंग्रेजों 
का एक ऐसा आशिक स्वार्थ उत्पन्न हो गया था, जिसकी वे किसी भी दशा में उपेक्षा नहीं 
कर सकते थे। ईरान में किस सरकार का शासन है, और ब्रिटेन के प्रति उसका क्या रुख 
-है, यह बात भी इसी कारण ग्रंग्रेजों के लिए बड़े महत्त्व की हो गई थी । , 


| ईरान के बाद ईराक में तेल की सत्ता का पता लगा । इसके लिये तीन कम्पनियां खड़ी 
| की गई, जिसके नाम क्रमश: ईराक पेट्रोलियम कम्पनी, मोसल पेट्रोलियम कम्पनी और बसरा 
| 'पेट्रोलियम कम्पनी थे । उन्होंने #मशः १९२५, १६३२ और १९३८ में ईराक के विभिन्न 
| प्रदेशों में तेल की तलाश करने और उसे निकालने के ग्रधिकार प्राप्त किये । इस अधिकार 
| 'की अवधि ७५ साल रखी गई, और यह व्यवस्था की गई कि जब तक तेल निकाला जाना 
'शुरू न हो, ये कम्पनियां ईराको सरकार को धन की एक निश्चित मात्रा प्रति वर्ष प्रदान 
| “किया करें, और जब तेल निकालना प्रारम्भ हो जाय, तो ४ शिलिंग प्रति टन क्रूड आयल 
| के हिसाब से रायल्टी प्रदान की जाया करे। ईराक के प्रदेश भी तेल की इष्टि से बहुत 
| समृद्ध साबित हुए, और इस कारण इन कम्पनियों को बहुत लाम हुश्रा। प्रथम महायुद्ध 
। के प्रारम्भ से पूर्व ही एक जर्मन वैज्ञानिक ने यह कह दिया था, कि ईराक तेल की एक 
“विद्ञाल झील के समान है। उसका विचार सही निकला, और मोसल तथा बसरा आदि 
में तेल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुआ । ईराक से तेल निकालने के लिए जो कम्पतियाँ 
कायम की गई थीं, उनमें भी श्रधिकांश पूंजी ब्रिटेन की ही थी, यद्यपि डच, फ्रेञ्च और 
अमेरिकन पूँजीपतियों ने भी उनमें पूंजी लगायी थी। 


ईराक के बाद बहराइन आदि शेखडमों में तेल की सत्ता का पता लगा। ये शेख- 
“राज्य ईरान की खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। दिसम्बर, १९२५ में एक ब्रिटिश 
'सिण्डीकेट को यह श्रधिकार दिया गया, कि वह बहराइन में तेल की तलाश करे | पर 
बाद में यह श्रधिकार एक अ्रमेरिकन कम्पनी ने प्राप्त कर लिया । १६४४ में बहराइन 
भें तेल का निकाला जाना शुरू किया गया, और यह प्रदेश भी तेल के लिए श्रत्यन्त समृद्ध 
| हुआ । यहां के शेख से अमेरिकन कम्पनी ने यह शर्ते की थी, कि उसके प्रदेश से 
एका जाने वाले तेत पर उसे सवा तीन रुपये प्रति टन के हिसाब से रायल्टी प्रदान की 
जायगी । 
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७६६ एशिया (पर्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास | 


सौदी अरेबिया भी तेल की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। १९३३ में वहां से तेल" 
निकालने का अधिकार अमेरिकन पूंजीपतियों को प्रदान किया गया, जिन्होंने कि अरेबियन- 
अमेरिकन श्रायल कम्पनी के नाम से एक कम्पनी का संगठन किया था। र एक | 
बिशाल संगठन है, जिसमें चार बड़ी कम्पनियां सम्मिलित हैं। सौदी अरेबिया में तेल का 
अनन्त भण्डार है, और यह विश्वास किया जाता है कि संसार में जितना भी तेल इस 
समय भूगर्भ में छिपा हुआ है, उसका ४२ प्रतिशत इसी क्षेत्र हैं। अपने राज्य से तेल 
निकाल सकने का अधिकार प्रदान करते समय सौदी श्ररेबिया के राजा इब्न सऊद ने श्ररे- 
वियन-अमेरिकन श्रायल कम्पनी से १२३ लाख रुपये नकद प्राप्त किये थे । पर तेल से जो 
रायल्टी उसे प्राप्त होती थी, उसकी मात्रा १९४९ तक १७,८७,५०,००० रुपए वाषिक 
तक पहुंच गई थी। सौदी श्ररेविया की आथिक उन्नति में तेल की उपलब्धि कितनी 
सहायक हुई, यह इससे भली भांति समझा जा सकता है । 


बहराइन के समान ईरान की खाड़ी के तटवतीं ग्रन्य शेखडमों में भी तेल उपलब्ध 
हुआ । ईरान की खाड़ी के क्षेत्र में कुवत का छोटा-सा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल केवल 
8,३७५ वर्गमील है। अरब के अन्य प्रदेशों में जब तेल की सत्ता का पता लगा, तो 
पाश्चात्य पूंजीपतियों का ध्यान कुवैत की ओर भी गया, और उन्होंने वहां के शेख से ७४ 
साल के लिए तेल निकालने का श्रधिकार प्राप्त कर लिया (१६३४) । इसके लिए कुर्वत 
ग्रायल कम्पनी के नाम से एक कम्पनी का संगठन किया गया, जिसमें अमेरिकन और 
ब्रिटिश पूँजीपतियों ने बराबर-बराबर पूंजी लगायी । कुर्वत्र भी तेल की दृष्टि से बहुत 
समृद्ध है। उसका प्रधान तेलकूप बर्गन नामक स्थान पर है, जिसे संसार का सबसे बड़ा 
तेलकूप माना जाता है। १६४५१ में कुवैत के तेलकूपों से जो तेल निकाला जाता था, उसकी 
मात्रा ५,४६,००,००० टन वाषिक तक पहुँच गई थी | इससे जो आमदनी कुर्वत के शेख 
को होती थी, वह १,२०,००,००,००० वाषिक के लगभग थी । कुवैत का राज्य एक मरु- 
भूमि है। पर तेल के कारण श्रब वह एक अत्यन्त समृद्ध देश हो गया है। कुवैत और 
वहराइन के समान कतार के शेख-राज्य में भी बहुत बड़ी मात्रा में तेल उपलब्ध हुआ है। 
१६३८ में कुवत श्रायल कम्पनी ने कतार में तेल के उत्पादन का अधिकार प्राप्त किया 
था, और १६५६ में यह कम्पनी वहां से प्रतिवर्ष ८० लाख टन तेल निकालने लग गई 
थी। ट्रूसियल कोस्ट के शेख-राज्यों में भी तेल की तलाशजारी थी, और झा की जाती: 
थी, कि वहां भी तेल प्रचुर परिमाण में उपलब्ध हो जायगा । 


तेल की उपलब्धि के कारण पश्चिमी एशिया के इन प्रदेशों की बहुत श्रधिक' 

समृद्धि हुई है i इन सब प्रदेशों की भूमि प्रायः रेगिस्तान के रूप में है। खेती से वहां अधिकः 

श्रामदनी नहीं हो सकती । खनिज पदार्थ भी वहां अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं । 

लोहे और कोयले श्रादि का वहाँ प्रायः अमाव है । पर तेल के रूप में वहां एक ऐसा धन 

प्राप्त हो गया है, जिसके कारण इन प्रदेशों का आथिक भविष्यः बहुत उज्ज्वल है। अब 

तक इन प्रदेशों से तेल निकालने के सब श्रधिकार पाइचात्य देशों के पंजीपतियों को प्राप्त 

हैं, और वे उनसे अनन्त धनराशि कमा रहे हैं। अपनी-कुल-्रामदनी का एक छोटा-सा 

माग ही वे रायल्टी के रूप में इन देशों की सरकारों को प्रदान करते हैं। पर यह छोटा- 

सा अंश भी इनके शासकों की सुख समृद्धि के लिये बहुत है। इसके कारण इन देशों केः 
राजा और राजपरिवार के लोग वैमव.के साथ जीवन ग्रवश्य व्यतीत कर सकते हैं, पर 
बहा की सर्वसाधारण जनता को इससे विशेष लाम नहीं है। जनता में मी बहुत गरीबी 
है, और शिक्षा के ्रमाव के कारण वह तेल कम्पनियों में अच्छी नौकरियां भी प्राप्त नहीं 
कर सकती । पर यह स्थिति देर तक रह सकेगी, यह सम्मव नहीं है। राष्ट्रीय मावना इन' 
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देशों में भी जोर पकड़ रही है, और शिक्षा के प्रसार के कारण इनके निवासी अ्रब यह्‌ 
अनुमव करने लगे हैं, कि विदेशी लोग हमारा शोषण करने में तत्पर हैं, और इस दशा 
का शीघ्र ही श्रन्त होना चाहिये । यह्‌ भावना सबसे पहले ईरान में उत्पन्न हुई, ्रौर डॉ० 
मुसादिक के नेतृत्व में वहां यह प्रयत्न प्रारम्म हुआ, कि तेलकूपों को राष्ट्र की सम्पत्ति 
बनाकर उन पर से विदेशियों के स्वत्त्त का अन्त कर दिया जाय परिचमी एशिया के 

्रन्य देशों में भी यह मावना विकसित हो रही है, और वहां के लोग अब यह लोचने लगे 
हैं, कि तेल उनकी राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं, और उसकी सब श्रामदनी राष्ट्र के ही काम में. 
रानी चाहिये । पर ब्रिटेन और अमेरिका श्रादि ने इस क्षेत्र में तेल की तलाश रौर उत्पा-. 
दन के लिये श्रपार पूंजी लगायी हुई है। इससे उन्हें बहुत श्रामदनी है। १४९ में अरेबि- 
यन अमेरिकन आयल कम्पनी को सौदी ्ररेविया के तेलकूपों से ३१,२५,००० रुपए 
दैनिक की श्रामदनी थी । बाद में इस श्रामदनी में और भी अधिक वृद्धि हुई है । परिचिमी 
एशिया के विविध तेल-क्षत्रों से पाश्‍चात्य देश कितनी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं, इससे 
इसका सहज में अनुमान किया जा सकता है। यह स्वाभाविक है, कि ब्रिटेन और ग्रमे- 
रिका इन प्रदेशों पर श्रपना ऐसा प्रमाव कायम रखने के लिये कटिबद्ध हों, जिससे कि 
इनकी सरकारें कोई ऐसा पग न उठा सकें, जो वहां उनके ्ाथिक हितों में बाधक हो । 
साम्राज्यवाद का यह्‌ नया रूप है। ईराक, ईरान और सौदी ग्ररेबिया ग्रादि देश राज- 
नीतिक इष्टि से पूर्णतया स्वतन्त्र हैं, पर पाइचात्य तेल कम्पनियों के कारण वे श्रब भी 
विदेशियों के इस ढंग के प्रभाव में हैं, जिसे राजनीतिक प्रभुत्व से कम महत्त्व का नहीं. 
समभा जा सकता। 


ईराक, सौदी अरेविया और कुबेत आदि के तेलकूपों से जो तेल निकाला जाता 
है, उसकी खपत के मुख्य क्षेत्र पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के विविध राज्य 
हैं। इस तेल को भूमध्य सागर के पूर्वी तट के बन्दरगाहों तक पहुंचाने के लिये सँकड़ों. 
मील लम्बी पाइप-लाइनों का निर्माण किया गया है। नलों द्वारा इस तेल को भूमध्य- 
सागर तक पहुंचा कर फिर इसे जहाजों द्वारा पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के विविध: 
देशों में भेज दिया जाता है। द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ से पूर्व ही ५५० मील लम्बी' 
दो पाइप लाइनें बनकर तयार हो चुकी थीं, जिनमें से एक उत्तरी ईराक से त्रिपोली 
(लेबनान) के वन्दरगाह तक जाती है, और दूसरी हैए्फा (अब इजराईल में) तक। 
इन दोनों लाइनों के लिए १२ इंच व्यास के पाइपों का प्रयोग किया गया था। महायुद्ध 
के बाद अन्य भी अनेक पाइप-लाइनें इस क्षेत्र में बनायी गई । एक लाइन किर्कूक से त्रि- 
पोली तक बनायी गई (१६५०), और दूसरी जोडंन तथा इजराईल की सीमा तक । इन 
लाइनों के पाइप का व्यास १६ इन्च है। ग्ररेबियन-अमेरिकन कम्पनी ने सोदी अरेबिया 
के तेल को भूमध्यसागर के तटवर्ती सिडोन (लेबनान) तक पहुंचाने के लिये ३० इन्च केः 
व्यास के पाइपों की एक लाइन तैयार की, जो लम्बाई में १००० मील है। इसी प्रकार 
की अन्य भी श्रनेक पाइप-लाइनों का निर्माण किया गया, जिनके कारण पश्चिमी एशिया 
के तेल को यूरोप और ग्रमेरिका तक पहुंचाने में ्रब अधिक खचे नहीं पड़ता । पर येः 
सब लाइनें विविध श्ररब राज्यों के प्रदेशों से होकर गुजरती हैं, और इनकी सुरक्षा एक 
ऐसा प्रश्न है, जिसकी उपेक्षा कर सकना अमेरिकन ओर ब्रिटिश पंजीपतियों के लिये 
सम्भव नहीं है। यदि श्ररब राज्यों में युद्ध छिड़ जाए, तो ये लाइने सुरक्षित नहीं रह 
सकतीं । १६४८ के ग्ररब-यहूदी युद्ध के श्रवसर पर कुछ समय के लिए इन लाइनों का 
प्रयोग स्थगित सी करना पड़ गया था। यदि कमी कोई श्ररब राज्य ब्रिटेन या भ्रमेरिकाः 
के विरुद्ध उठ खड़ा हो, तो वह इन पाइप लाइनों के प्रयोग को रोक भी सकता है। अतः 
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"७६८ एशिया (परिचिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 
इन देशों के लिये : ह बहुत आवश्यक हैं, कि वे विविध अरब राज्यों को अपने ब में 
रखें । यही कार है, जो राजनीतिक स्वतन्त्रता भ्राप्त कर लॉन पर भी अरब राज 
पाश्चात्य देशों दे. प्रभाव से मुक्त नहीं हो सके हैं, और अमेरिका तथा ब्रिटेन आदि देश 
“उनकी राजनीति में निरन्तर हस्तक्षेप करते रहते हैं । 

वर्तमान समय की अत्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिकन और रूसी गुटों में जो 
परस्पर विरोध है, अरब राज्य भी उसके संघर्ष के क्षेत्र बने हुए हैं। इस संघष का एक 
महत्वपूर्ण कारण तेल भी है। रूस को तेल के लिए किसी श्रन्य देश पर निर्भर रहने की 
्रावऱयकता नहीं है। पर उसके अपने तेल-क्षेत्र पश्चिमी एशिया के बहुत समीप हैं। 
बाकू के समृद्ध तेल-कूप ईरान और तुर्की के ठीक उत्तरी प्रदेश में हैं। तेल के कारण इरान 
आर पश्चिमी एशिया पर ब्रिटेन और अमेरिका का जो ग्राथिक प्रभुत्व है, रूस उसकी 
उपेक्षा नहीं कर सकता । इसीलिये यह भूखण्ड भी लोकतन्त्रवादी श्रौर कम्युनिस्ट गुटों के 
संघर्ष का क्षेत्र बना हुआ है । 


(२) नई ग्रन्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दियां और पश्चिमी एशिया 


द्वितीय महायुद्ध (१९३६-४५) के वाद के पश्चिमी एशिया के इतिहास में तिम्न- 
लिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं--(१)इस क्षेत्र के सब राज्यों ने राजनीतिक इष्टि से 


' ब पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी। प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) की समाप्ति पर 


राष्ट्रसंघ ने तुर्क साम्राज्य की अधीनता से मुकत हुए जिन अनेक प्रदेशों का शासन अपने 
मैन्डेट के श्रधीन ब्रिटेन तथा फ्रांस के सुपुर्द किया था, वे ग्रब स्वतन्त्र हो गये थे । (२) 
तेल की उपलब्धि के कारण और इस उद्योग के ब्रिटिश, अ्रमेरिकत और फ्रेञ्च पूँजी- 
पतियों के हाथों में होने के कारण इन देशों में अब भी पाश्चात्य लोगों का ग्रांथिक 
ग्राधिपत्य विद्यमान था, और इस क्षेत्र में ग्रपने ग्राथिक हितों की रक्षा करने के लिए 
ब्रिटेन, श्रमेरिका ग्रौर फ्रांस की सरकारें इन देशों की राजनीति में हस्तक्षेप करना आ- 
वश्यक समझती थीं। (३) इजराईल की स्थापना हो जाने के कारण श्ररबों में बहुत 
अ्रसन्तोष था। वे अनुभव करते थे, कि उनका एक प्रदेश जवर्दस्ती विधर्मी एवं विजा- 
तीय यहूदियों के सुपुद कर दिया गथा है। (४) द्वितीय महायुद्ध के बाद कम्युनिज्म निर- 
न्तर जोर पकड़ रहा था, और रूस की शक्ति बहुत ग्रधिक बढ़ गई थी । संसार के बहुसं- 
ख्यक देश इस समय दो गुटों में विभक्त हो चुके थे, जिनके नेता रूस और संय्रुक्त-राज्य 
अमेरिका थे। परिचिमी एशिया के अनेक देशों में भी कग्युनिस्ट पार्टियां संगठित हो गई 
थीं, और वे रूस की सहायता तथा समर्थन का भरोसा कर सकती थीं । ्रमेरिका व अन्य 
लोकतन्त्रवादी देश (विशेषतया वे देश जिनके पश्चिमी एशिया में ग्राथिक स्वार्थ विद्यमान 
थे) कम्युनिज्म व रूस के प्रभावं को इस क्षेत्र से दूर रखना चाहते थे । (५) यद्यपि अब 
सयुक्त राष्ट्र-संघ की स्थापना हो चुकी थी, और रूस भी उसका सदस्य था, पर मंसार 
के विविध राज्यों के दो गुटों में विभवत हो जाने के कारण इस समय ग्रनेक ऐसे क्षेत्रीय 
एवं प्रादेशिक गुट संगठित होने शुरू हो गये थे, जिनका प्रयोजन एक दसरे के बढ़ते हुए 
प्रभाव तथा शक्ति से अपनी रक्षा करता था। (६) अरब लोगों में राष्ट्रीय एकता की 
भावना भी विद्यमान थी, और वे यह अनुभव करते थे, कि अपने को एक संगठन में संग- 
ठित कर लेना अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा तथा शक्ति की वृद्धि के लिये उपयोगी है, यद्यपि 
अपने-अपने प्रदेश की पृथक्‌ता की अनुभूति भी उनमें प्रबल थी । रब की राष्ट्रीय एकता 
का नेतृत्व किस के हाथों में हो, इस प्रश्‍न पर एकमत हो सकना उनके लिये सुगम 
नहीं था । , 
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अरब लीग--द्वितीय महायुद्ध के वाद के इतिहास में ग्ररबों में राष्ट्रीय भावना 
के विकास का वहुत महत्त्व है । इस भावना का प्रादुर्भाव प्रथम महायुद्ध (१६१४-१८) के. 
काल में ही हो गया था, जब कि तुर्क साम्राज्य का सुलतान जमनी के पक्ष में था, और 
उसे परास्त करने के लिए मित्रपक्ष ने श्ररबों को तुर्क शासन के विरुद्ध विद्रोह कर देने के 
लिये प्रेरित किया था। पर दो महायुद्धों के बीच के काल (१६१८-१६३६) में मित्रपक्ष 
के राज्यों ने ही श्ररवों की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की प्रवृत्तियों का दमन किया, क्योंकि 
ईराक, पैलेस्टाइन श्रौर सीरिया श्रादि श्रनेक अरब प्रदेश राष्ट्र-संघ द्वारा ब्रिटेन और फ्रांस 
के शासन में दे दिये गये थे। द्वितीय महायुद्ध के समय में मित्र-पक्ष ने फिर यह आवश्य-. 
कता अनुभव की, कि श्ररवों की सद्भावना प्राप्त की जाए, क्योंकि जर्मनी भी उनके 
प्रदेशों को युद्ध के लिये प्रयुक्त करने के लिए प्रयत्नशील था | इसी कारण ब्रिठेन ने अरब 
राज्यों की स्वतन्त्रता का समर्थन किया, और साथ ही यह भी कहा, कि यदि विविध. 
अरव राज्य अपने सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक सम्बन्धो को सुरढ़ करने के लिए 
कोई क्रियात्मक पग उठायंगे, तो ब्रिटेन उनका समर्थन करेगा (मई, १६४१) | दिसम्बर, 
१६४२ में ईराक के प्रधानमन्त्री नूरी ग्रल सईद ने यह प्रस्ताव किया, कि सीरिया, लेबे- 
नान, ट्रास-जोडंन, पैलेस्टाइन श्रौर ईराक को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए, 
यद्यपि इन राज्यों की पृथक्‌ सत्ता को कायम रखने के लिये उनमें स्वायत्त शासन कायम 
रहें । पर ग्रभी महायुद्ध जारी था, ग्रतः इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये कोई 
कार्य नहीं किया जा सका । १६४४ में जब जर्मन पक्ष कमजोर पड़ने लगा, तो अरवों की 
एकता के प्रश्‍न पर विचार करने केलिए कैरो में एक कान्फरेन्स का आयोजन किया 
गया, जिसमें ईजिप्ट, ईराक, लेवेनान, सीरिया, ट्रांस-जोडन, सौदी अरेबिया और येमन 
की सरकारों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए (सितम्बर-श्रकटूबर, १६४४) । पेलेस्टाइन में यहु- 
दियों की समस्या इस समय उग्र रूप धारण कर रही थी, ग्रतः अरबों में राष्ट्रीय भावना' 
भी बहुत जोर पकड़ गई थी । कंरो कान्फरेन्स सफल हुई, और उस द्वारा एक अरब लीग 
की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य विविध अरब राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों कोः 
घनिष्ठ बनाना था । पँलेस्टाइन में यहुदी और अरब लोगों में जो संघर्ष इस समय चल 
रहा था, और वाद में जो एक वाकायदा लड़ाई के रूप में परिवर्तित हो गया (१६४७), 
उसमें अरब लीग कें सदस्य-राज्यों ने परस्पर सहयोग से काम किया। पर उनका यह 
सहयोग देर तक कायम नहीं रह सका, क्योंकि अरब राज्यों के भविष्य के सम्बन्ध में 


उनमें मतभेद हो गया । सबसे पहले पैलेस्टाइन के श्ररब क्षेत्र (इजराईल के निर्माण के - 


बाद उसके जो प्रदेश शेष बचते थे) के प्रस्त पर ट्रांस-जोडंन और ईजिप्ट में मतभेद हुआ, 

और फिर श्ररब राज्यों के नेतृत्व के प्रश्‍न पर ईजिप्ट और सौदी अरेबिया में । 

अरब राज्यों में ईजिप्ट सबसे श्रधिक उन्नत था, ग्रत: स्वाभाविक रूप से वह उनके नेतृत्व 

को अपने हाथों में रखना चाहता था। पर मक्का और मदीना जैसे तीर्थस्थानों कें अपने 
प्रदेश के अन्तर्गत होने के कारण सौदी ग्ररेबिया अरब जगत्‌ में अपने को सत्रसे अधिक 
महत्त्व का समझता था । इन मतभेदों के कारण भ्ररव लीग का संगठन कमजोर पड़ता 
गया । पर इनके कारण श्ररब लीग का अन्त नहीं हो गया । १६५१ में लिबिया लीग का 
सदस्य बन गया, और बाद के वर्षो में सूडान, ट्यूनिसिया, मोरक्को, श्रल्जीरिया, कुवेत 
ग्रौर दक्षिणी येमन भी इसमें सम्मिलित हो गये । यद्यपि एशिया और अफ्रीका के वे समी 
राज्य इस लीग के सदस्य हो गये, जिनमें अरब लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं, पर यह्‌ 
- स्वीकार करना होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की इष्टि से इस लीग का विशेष महत्त्व 
नहीं हुआ । अरबों का यह संगठन प्रायः क्रिया-शून्य है, और इसमें सम्मिलित राज्य परस्पर 
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‘bo एशिया (पर्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


सहयोग से कार्य नहीं करते। इसका कारण यह है, कि विविध अरब राज्यों में श्रनेक 
अइनों पर उग्र मतभेद हैं। ईराक कुवत को अपना अंग समझता है, और उस पर कब्जा 
करने को इच्छुक है। सौदी श्ररेविया अरब राज्यों पर ईजिप्ट के प्रभाव को सहने के लिए 
उद्यत नहीं है । इसी प्रकार के मतभेद भ्रन्य राज्यों में भी विद्यमान हैं। सब अरब राज्य 
इजराईल के समान खूप से विरोधी हैं, और जब कभी भी यहुदियों से युद्ध हो, तो वे पर- 
स्पर सहयोग से मी कार्य करते हैं। यहुदियों का विरोध ही एक ऐसा तत्त्व है, जिससे अरब 
लीग को शक्ति प्राप्त होती रही है। 
्न्त्राष्ट्रीय गुटबन्दियां-कम्युनिस्ट रूस के बढ़ते हुए प्रभाव का मुकाबिला 
करने के लिए जो श्रनेकविध गुटबन्दियां इस समय शुरू हुई, उनमें नार्थ एटलाण्टिक ट्रीटी 
आर्गनिजेशन(\470) एक है । शुरू में इसमें वेल्जियम, कनाडा, डेन्मार्क, फ्रांस, आइस- 
'लँण्ड, इटली, लुक्सम्बुगं, हालँण्ड, पोर्तुगाल, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त-राज्य ग्रमेरिका शामिल 
हुए (१६४६), . और बाद में ग्रीस और तुर्की को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया 
(१९५२) । इस गुट का उद्देश्य रूस की कम्युनिस्ट शक्ति से श्रात्मरक्षा करना था। तुर्की 
के इस गुट में शामिल हो जाने के कारण पश्चिमी एशिया भी इसके क्षेत्र में ग्रा गया है । 
नाटो के मुकाबिले में रसने वारसा पैक्ट या यूरोपियन ट्रीटी श्रार्गनिजेशन का संगठन 
किया, जिसमें श्रल्वानिया, बल्गारिया, चैकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैण्ड, 
रूमानिया और रूस सम्मिलित हुए (१६५५) । ये सब राज्य कम्युनिस्ट व्यवस्था को 
अपना चुके हैं । 
बगदाद पेक्ट--परिचिमी एशिया के विविध देशों की भौगोलिक स्थिति रूस 
और पूर्वी यूरोप के समीप है, श्रतं: अमेरिका को यह चिन्ता हुई कि कहीं रूस इस क्षेत्र 
के विविध राज्यों को भी अपने प्रभाव में लाने का प्रयत्न न करे। द्वितीय महायुद्ध के 
बाद इस क्षेत्र से ब्रिटेन का प्रमुत्त्व व प्रभाव क्षीण हो गया था । सीरिया, लेबनान, ईराक 
आदि राज्य पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता ,प्राप्त कर चुके थे, और उनसे ब्रिटिश तथा 
फेञ्च सेनाएं भी हटा ली गई थीं। नासिर के प्रयत्न से ब्रिटेन इस बात के लिये भी 
विवश हो गया था, र स्वेज के प्रदेश से भी अपनी सेनाओं को वापस बुला ले। यह 
स्थिति ऐसी थी, जिसमें रूस इन देशों को अपने प्रभाव में लाने का प्रयत्न कर सकता 
था। इस क्षेत्र के अनेक राज्यों में कम्युनिस्ट पाटियां भी संगठित होने लग गयी थीं। 
साथ ही, इन राज्यों के तेलकूपों पर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के पंजीपतियों का जो 
स्वत था, उसके कारण अमेरिका यह अनुभव करता था, कि इन राज्यों को अपने प्रभाव 
में रखना ्रावस्यक है । ब्रिटेन के लिये इस क्षेत्र का इस कारण भी महत्त्व था, क्योंकि 
यह उसके पूर्वी साम्राज्य के मार्ग में पड़ता था । इस स्थिति में ग्मेरिका के पराराष्ट्र- 
सचिव मि० डलेस ने यह विचार किया, कि रूस की सीमा के समीप में स्थित तुकी, 
ईरानं, ईराक आदि देशों की सुरक्षा के लिये एक ऐसा संगठन बनाया, जाए, जो रूस के 
बढ़ते हुए प्रभाव को रोक सकने में समर्थ हो। स्वाभाविक रूप से ब्रिटेन इस विचार से 
सहमत था, क्योंकि इन राज्यों के क्षेत्र में उसके मी अनेक गआथिक स्वार्थ बिद्यमान थे। 
तेलकूपी में ब्रिटेन की पूंजी बहुत बड़ी मात्रा में लगी हुई थी । रूस के विरुद्ध इस संगठन 
के निर्माण के लिये ग्रमेरिका और ब्रिटेन ने उन देशों के साथ परस्पर-सहायता की 
सन्धियाँ करनी प्रारम्भ कीं, जो रूस की सीमा के समीप स्थित हैं। सब से पूर्व २१ 
एप्रिल, १९५४ के दिन ईराक के साथ एक ऐसी सन्धि की गई, और एक मास बाद 
पाकिस्तान के साथ (१९ मई, १९५४) । इन दोनों सन्धियों का उद्देश्य बह था, कि युद्ध 
के समय में ये राज्य एक दूसरे की सहायता करने के लिये तत्पर रहेंगे । स्वतन्त्रता प्राप्ति 
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के-बाद पाकिस्तानी सरकार की नीति अमेरिकन गुट में शामिल होने की थी, रौर वह 
कम्युनिज्म की विरोधी था। ईराक का प्रधानमन्त्री नुरी अस सईद मी कम्युनिज्म का 
विरोधी था। ग्रतः ये दोनों राज्य ब्रिटेन और अमेरिका के साथ परस्पर सहायता की 
सन्धि के लिये तैयार हो गये। १६५४ मे तुर्की नार्थ ्रटलाण्टिक ट्रीटी श्रार्गेनिजेशन 
(नाटो) में शामिल हो गया था, अब उसने ईराक के साथ मी एक सन्धि की (१२ जन- 
चरी, १६५५), जिस द्वारा इन दोनों राज्यों ने युद्ध के समय एक दूसरे की सहायता 
करना स्वीकार किया । यह सन्धि वगदाद पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। ५ एप्रिल, १६५५ 
को ब्रिटेन मी इस पैक्ट में शामिल हो गया कुछ समय बाद पाकिस्तान (२३ सितम्बर, 
१६५५) और ईरान (३ नवम्बर, १६५५) ने भी इस पैक्ट में सम्मिलित होना स्वीकार 
कर लिया । इस प्रकार १६५५ के ग्न्त तक निम्नलिखित राज्य बगदाद पैक्ट में शामिल 
हो चुके थे---तुर्की, ईराक, ब्रिटेन, पाकिस्तान और ईरान । यद्यपि संयुक्त-राज्य अमे- 
रिका इसमें शामिल नहीं था, पर उसकी इसके प्रति सहानुभूति थी, और श्रावश्यकता के 
समय वह भी सक्रिय रूप से इसके साथ सहयोग करने को उद्यत था । बगदाद पैक्ट में जो 
राज्य सम्मिलित हुए थे, उनकी पहली कान्फरेन्स २१ नवम्बर, १९५५ को बगदाद में 
हुई । ईराक के प्रधानमन्त्री श्री नूरी अस सईद इसके अध्यक्ष थे। इस कान्फरेन्स में 
यह घोषणा की गई, कि बगदाद पैक्ट का उद्देश्य पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में शान्ति और 
सुरक्षा की स्थापना है। साथ ही, इस कान्फरेन्स ने एक स्थायी समिति और एक सैनिक 
समिति का भी संगठन किया, ताकि इस पैक्ट में सम्मिलित राज्य परस्पर सहयोग द्वारा 
आत्मरक्षा में समर्थ हो सकें | बगदाद पैक्ट की दूसरी कान्फरेन्स १९५६ में तेहरान में 
हुई, जिसमें अमेरिकन सरकार की ओर से मि० हैण्डसन भी सम्मिलित हुए। उन्होंने 
उद्घोषित किया कि अमेरिका बगदाद पैक्ट के उद्देश्यों की सफलता लिये पूर्णरूप से सह- 
योग करने को तत्पर है । इसके लिये जहाँ वह सँ निक सहायता प्रदान करेगा, वहां साथ 
ही पैक्ट के सचिवालय के लिये ग्राथिक सहायता भी प्रदान करेगा । पंक्ट में सम्मिलित 
राज्यों ने इस कान्फरेन्स द्वारा यह भी भलीमाँति स्पष्ट कर दिया, कि इस पैक्ट का 
निर्माण कम्युनिस्ट ग्राक्रमण से पश्चिमी एशिया की रक्षा करने के लिये ही किया गया 
है । सनिक सहायता के नाम पर ग्रब ग्रमेरिका को यह अवसर भी मिल गया, कि वह 
ईराक, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान में ्रपने हवाई श्रड्डे कायम कर सके, और इन. 
देशों में भ्रपना सँनिक प्रमुत्त्व स्थापित कर सके। 


बगदाद पकट का क्षेत्र बहुत व्यापक है । इसका कारण यह है, कि तुर्की नाटो का | 
भी सदस्य है, और पाकिस्तान सीटो (साउथ ईस्ट एशियन द्रीटी ्रार्गनिजेशन) का भी। 
जिन प्रयोजनों से यूरोप के क्षेत्र में नाटो का निर्माण किया गया था, उन्हीं को सम्मुख | 
रख कर दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध राज्यों को मिला कर सीटो का संगठन हुआ था | 
(सितम्बर, १६५४) । इसके सदस्य निम्नलिखित राज्य हैं-आस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजी- 
लैण्ड, पाकिस्तान, फिलिप्पीन, थाईलैण्ड, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्तराज्य अमेरिका । क्यों- 
कि तुर्की नाटो का सदस्य है, और पाकिस्तान सीटो में शामिल है, श्रत: बगदाद पैक्ट का 
खेतर बहुत विस्तृत हो जाता है। यदि यूरोप में युद्ध छिड़ जाए, तो नाटो में सम्मिलित 
होने के कारण तुर्की का भी उस युद्ध में शामिल हो जाना श्रनिवाये है, और उस दशा में 
है वैक्ट के राज्य मी तुर्की की सहायता करने के लिये विवश हैं | यही बात दक्षिण- 
पूर्वी एशिया में युद्ध छिड़ जाने की दशा में भी सही है। 


पर यह ध्यान में रखना चाहिये, कि पश्चिमी एशिया के सब राज्य बगदाद पैक्ट 
में शामिल नहीं हुए । ईजिप्ट, सीरिया और सौदी अरेबिया जैसे महत्त्वपूर्ण प्रब राज्य 
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७७२ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 

इस पैक्ट से पृथक्‌ रहे, जिसके कारण पर्चिमी एशिया प्र ब्रिटेन और अमेरिका का 
प्रभाव स्थापित नहीं हो सका | रूस और अ्रमेरिका के गुटों के प्रति ईजिप्ट की नीति 
तटस्थता की रही है, श्रौर उसने इस उद्देश्य को निरन्तर भ्रपने सम्मुख रखा है, कि 
विविध श्ररब राज्यों को संगठित कर एक शक्तिशाली श्ररब राष्ट्र का निर्माण किया | 
जाए। इसीलिये वह बाद में 'यूनाइटेड अरब रिपब्लिक नाम से अरब राज्यों का एक 
संघ बना सकने में मी सफल हुआ । बगदाद पैक्ट के निर्माण के कारण भी परिचिमी 
एशिया के विविध देशों में राष्ट्रीय भावना और कम्युनिस्ट विचारों का अन्त नहीं हो 
सका । इसीलिये १६५८ में ईराक में राज्यक्रान्ति हुई, जिस द्वारा वहां राजसत्ता और 
नूरी अस सईद के शासन का अन्त होकर रिपब्लिक की स्थापना हुई, और मार्च, १६५६ | 
में ईराक बगदाद पंकट से पृथक्‌ हो गया । इन कारणों से बगदाद पेक्ट की शक्ति परिचिमी 
एशिया में भ्रधिक नहीं बढ़ सकी । ईरान, तुर्की, पाक्रिस्तान श्रौर ब्रिटेन में यह पेक्ट श्रब 
भी विद्यमान है, पर इसका प्रभाव ग्रब क्षीण हो गया है । बगदाद पंक्ट को सेन्ट्रल ट्रीटी 
्रार्गनिजेशन भी कहते हैं । 


(३) ईजिप्ट की तटस्थता की नीति और स्वेज का राष्ट्रीयकरण 


द्वितीय महायुद्ध के.ब्ाद की श्रत्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रकाश [डालने के बाद 
अब हम इस स्थिति में हैं, कि गत दस पन्द्रह वर्षो में पर्चिमी एशिया के विविध राज्यों 
के इतिहास में जो अनेक महूत्त्वपुर्ण घटनाएं हुई हैं, उनका विवेचन कर सके । पहले हम 
अरब राज्यों के सम्बन्ध में लिखेंगे, और बाद में ईरान और तुर्की के । 


किस प्रकार ईजिप्ट में नगीब और नासिर के नेतृत्व में राज्यक्रान्ति (१६५३) 
द्वारा राजसत्ता का अन्त किया गया और रिपब्लिक की स्थापना हुई, इस विषय पर 
पिछले श्रध्माय में प्रकाश डाला जा चुका है। श्रक्टूवर, १९५४ में नासिर ने ब्रिटेन के 
साथ एकु-सन्धि की थी, जिस द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार कर लिया था, कि 
२० मास के श्रमुदरःअन्दर सब ब्रिटिश सेनाएं स्वेज के क्षेत्र से हटा ली जाथेंगी । ईजिप्ट 
की नई सरकार की यह असाधारण सफलता थी, और इसके कारण उसका प्रभाव बहुत 


विरोधी थे । ईजिप्ट की मुस्लिम ब्रदरहुड संस्था का जिक्र पहले किया जा चुक्रा है। इस 
संस्था के सदस्य न केवल ईजिप्ट में अपितु सभी अरब राज्यों में ऐसे शासनों की स्थापना 
करना चाहते थे, जो इस्लाम के अनु रूप हों । नये युग की प्रवृत्तियां इन्हें पसन्द नहीं थीं । 
मुस्लिम धर्माचार्य और पुराने विचारों के लोग इसमें बड़ी संख्या में सम्मिलित थे । रिप- 
ब्लिक की स्थापना के कारण जिन लोगों के हाथों से ईजिप्ट की शासन-शक्ति छिन गई 
थी, वे भी इस संस्था के प्रति सहानुभूति रखते थे । इस दशा में मुस्लिम ब्रदरहुड ने रिप- 
ब्लिक के विरुद्ध संघर्ष प्रारम्भ कर दिया । एलेर्जेंड्रिया में नासिर के ऊपर हमला भी 
किया गया । इसका परिणाम यह हुआ, कि इस संस्था को गैरकानूनी घोषित कर दिया 
गया, और इसके ४,००० के लगभग सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये । इन पर मुकदमे 


मुकदमे के सिलसिले में यह भी ज्ञात हुआ, कि नगीब का भी मुस्लिम रो 
मु ; ब्रदरहु 

मे हा । भ्रतः Me कर दिया गया, और ईजिप्ट में TE 
व्यक्ति नहीं रह गया, जो नासिर का प्रतिद्वन्ट्री हो सके 
SS ह्‌ । अब वहां की सब राजशक्ति 
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द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ ग्ररब राज्यों की प्रगति ७७३ 


नासिर के सम्मुख श्रब दो मुख्य कार्य थे, ईजिप्ट की आन्तरिक दशा को सुघा- 
रना और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी नीति को निर्धारित करना । आन्तरिक दशा को 
उन्तत करने के लिये उस ने उस नीति को जारी रखा, जिसका सुत्रपात राज्यक्रान्ति के 
बाद रिवोल्युशनरी कमाण्ड कौंसिल द्वारा किया गया था । जमींदारी प्रथा का अन्त कर 
किसानों का जमीन पर स्वत्त्व कायम किया गया, और उन्हें सहकारी समितियों में संग- 
ठित किया गया, ताकि खेती के लिए ग्रावश्यक पूंजी प्राप्त करने और अपनी पैदावार 
को बेचने में उन्हें कठिनाई न हो । पर ईजिप्ट में खेती के योग्य जमीन की कमी थी। 
इस कारण यह योजना बनायी गई, कि एलेग्जेण्डरिया और करो के बीच के प्रदेश में जो 
मद्भूमि है उसे कृषियोग्य बनाना जाए । इस मरुभूमि का क्षेत्रफल १३,००,००० 
` एकड़ के लगभग है। सरकार ने इस योजना पर बहुत खर्चे किया, और इसमें उसे सफ- 
लता भी प्राप्त हुई । पर इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण योजना स्वान डाम (बांध) की 
थी, जिसके द्वारा सिंचाई के लिए नहुरें निकालने और विद्युत्‌ शक्ति को बड़े परिमाण में 
उत्पन्न करने का यत्न किया गया । यह डाम अब प्रायः पूरा हो चुका है। जब यह डाम 
पूरा हो गया, तो लम्बाई में यह तीन मील था और ऊंचाई में ३६५ फीट । नील 
नदी पर वांधे गये इस डाम द्वारा जो विशाल जलाशय बन गया, वह ५,५०,००,००,००० 
घन मीटर पानी को संचित करने में समर्थ है। इस डाम के निर्माण में जो खर्च 
हुआ, उसकी आनुमानिक मात्रा तीन अरब रुपये के लगभग है। ईजिप्ट की आथिक 
दशा को उन्नत करने के लिए पहले तृवर्षीय योजना (१९५३-१६५ ६) बनायी गई, और 
फिर दश-वर्षीय योजना । 


पर पश्चिमी एशिया के इतिहास की रष्टि से नासिर का अधिक महत्त्वपुर्ण कार्य 
विदेशी राजनीति के सम्बन्धं में है | स्वेज के प्रश्‍न पर ब्रिटेन से समझोता कर लेने के 
कारण अब ईजिप्ट ब्रिटिश सैनिक प्रभाव से मुक्त हो गया था। अब नासिर ने अरब 
लोगों में बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावना का उपयोग कर यह्‌ यत्न प्रारम्भ किया, कि विविध 
अरब राज्य एक सूत्र में संगठित हो जाएं। पर इसके लिए उसे अन्य अरब राज्यों के 
साथ-साथ ईराक के भी सहयोग को आवश्यकता थी, जहां की सरकार बूरी अस सईद के 
नेतृत्व में ब्रिटेन और अमेरिका का समर्थन प्राप्त कर रूस के विरुद्ध गुट बनाने में तत्पर 
थी । इसी के कारण बगदाद पैक्ट का सूत्रपात हुआ था। १२ जनवरी, १९५५ के दिन 
| आर ईराक ने परस्पर मिलकर एक सन्धि कर ली थी, जिस द्वारा उन्होंने एक दूसरे 
की सहायता करने का निर्णय किया था । बाद में ईरान और पाकिस्तान भी इस पकट 
में शामिल हो गये, और यह बगदाद पैक्ट परिचिमी एशिया की राजनीति में एक महत्त्व 
पूर्ण-तत्त्त बन गया । ईराक का यत्त था, कि अन्य श्ररब राज्य मी इस पैक्ट में शामिल हो 
जाए । ग्ब नासिर को यह निर्धारित करना था, कि ईजिप्ट का इस पैक्ट के सम्बन्ध में 
कया रुख हो । ब्रिटेन गर अमेरिका की वह उपेक्षा नहीं कर सकता था, क्योंकि अपने 
देश के आथिक विकास के लिए उसे इन पाश्चात्य देशों से सहायता प्रोप्त करने की 
आवश्यकता थी। पर इस समय ईजिप्ट में रूसी राजदूत के पद पर मि०,डेनियल सोलोव 
नियुक्त थे, जो नासिर की सरकार को इस बात के लिये प्रेरित. करं रहे थे कि श्रन्त- 
राष्ट्रीय राजनीति में ईजिप्ट को तटस्थता की नीति का अनुसरण करना चाहिये, और 


किसी ऐसे गुट में शामिल नहीं होना चाहिए जिसका प्रयोजन किसी विशिष्ट विचार- ` 


धारा के राज्यों का विरोध करना हो। बगदाद पैक्ट के सम्बन्ध में अरब राज्यों की क्या 
नौति हो, इस पर विचार करने के लिए कैरो में एक कान्फरेन्स की गई (फरवरी, 
१६५५), जिसमें ईराक के अतिरिक्त अनन्य सब भ्रब राज्य शामिल हुए। इस कान्फरेन्स 
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७७४ एशिया (पछ्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


ज्ञे बगदाद पैक्ट का उग्र रूप से विरोध किया गया, और ईजिप्ट के अतिरिक्त सौदी श्ररे- 
बरिया और येमन ने भी तटस्थता की नीति का समर्थन किया । सीरिया ने भी कुछ समय 
बाद (२ मार्च, १९५५) यह घोषित किया, कि वह भी अन्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दियों में तट- 
स्थता की नीति का ही समर्थक है । नासिर के प्रयत्न का ही यह परिणाम हुआ, कि 
ईराक के अ्रतिरिक्त कोई अन्य अरब राज्य बगदाद पैक्ट में सम्मिलित नहीं हुम्रा। 
एशिया में भारत भी इस समय तटस्थता की नीति का प्रवल रूप से समर्थन कर रहा 
था। इसीलिए ६ एप्रिल, १९५९ के दिन भारत श्रौर ईजिप्ट में परस्पर-मँत्री की सन्धि 
की गई, जिस द्वारा ईजिप्ट की तटस्यता की नीति का समर्थन किया गया । 


इस समय (एप्रिल, १९५५) इन्डोनीसिया के भ्रन्यतम नगर बांदुंग में एशिया 
श्रौर अफ्रीका के विविध राज्यों की एक कान्फरेन्स का आयोजन किया गया, जिसके 
संगठन में भारत ने प्रमुख भाग लियाथा नासिर भी इस कान्फरेन्स में शामिल हुआ, 
आर वहां जाते हुए उसने पाकिस्तान, भारत और वरमा की यात्रा भी की। वांदूंग कान्फ- 
रेन्स में जहां एशिया और अफ्रीका के विविध राज्यों की स्वतन्त्रता के लिए ्रावाज उठाई 
गई, वहां साथ ही यह भी निर्णय किया गया, कि इस कान्फरेन्स में सम्मिलित राज्यों को 
अन्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दी से पृथक्‌ रहते हुए तटस्थता की नीति का अनुसरण करना चाहिये। 
नासिर को अपनी नीति में इस कान्फरेन्स द्वारा बहुत बल मिला । 


तटस्थता की नीति का ्रनुसरण करनेके कारण ईजिप्ट के लिए यह्‌ सम्भव नहीं रहा 

था, कि वह अपनी सँन्य-शक्ति को वृद्धि के लिए ब्रिटेन और अमेरिका से यथोचित सहा- 
यता प्राप्त कर सके । ईजिप्ट की सीमा इजराईल से लगती है, प्रतः सीमावर्ती प्रदेशों के 
सम्बन्ध में इन राज्यों में प्रायः संघर्ष होता रहता था । गाजा के सीमावर्ती प्रदेशों को 
लेकर १६५४ में ईजिप्ट और इजराईल में लड़ाई भी शुरू हो गई थी, जिसमें इजराईल 
को अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी । इस लड़ाई के समय नासिर ने यह अनुभव किया, कि 
संनिक शक्ति के मामले में केवल ब्रिटेन और श्रमेरिका पर निर्भर रह कर ईजिप्ट का 
काम नहीं चल सकता । इन देशों के लिए यह सम्भव नहीं था, कि ये इजराईल के खिलाफ 
ईजिप्ट की सहायता कर सकते, क्योंकि अमेरिकन सरकार पर यहूदियों का बहुत ्रधिक 
प्रभाव है। इस दशा में नासिर ने निश्‍चय किया, कि रूस और चेकोस्लोवाक्रिया सदू श 
देशों से आवश्यक युद्ध-सामग्री प्राप्त की जाए। २७ सितम्बर, १६५५ के दिन उसने रूस 
के साथ एक समझोता किया, जिस द्वारा रूस ने ईजिप्ट को प्रच्चुर परिमाण में अस्त्र-शस्त्र, 
टेक आर जंगी हवाई जहाज देना स्वीकार किया । अ्ररब राज्यों में इससे बहुत संतोष 

हुआ, क्योंकि उन्होंने यह समझा कि ईजिप्ट इस युद्ध सामग्री का प्रयोग इजराईल के 

बिरुद्ध करेगा । समी अरब राज्य इजराईल के खिलाफ थे, क्योंकि उसकी स्थापना के 

कारण लाखों अरबों को अपने घर बार छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा था। पर ब्रिटेन 

और श्रमेरिका रूस द्वारा ईजिप्ट को युद्ध-सामग्री प्रदान किए जाने के समभौते से बहुत 

नाराज हुए। a १९५५ का श्रन्त होने से पहले ही ईजिप्ट ने सौदी ग्ररेविया ग्रौर सीरिया 

के साथ एक सेनिक पैक्ट मी कर लिया, जिस द्वारा युद्ध के समय इन देशों ने पारस्परिक 

सहायता देना स्वीकार किया । बगदाद पैक्ट में शामिल न होकर इन अरब राज्यों ने जो 

अपना पृथक पकट बना लिया, यह बात ब्रिटेन और अमेरिका के लिए और भी अधिक 
उद्ठेगकारी हुई । अब जोर्डन और लेबनान को मी ईजिप्ट ने अपने पैक्ट में शामिल करने 
का प्रयत्न किया। यद्यपि वे इसके लिए तैयार नहीं हुए, पर इस समय इजिप्ट ने उन पर 
जो जोर डाला, उसी के कारण बगदाद पैक्ट में सम्मिलित होना भी उन्होंने उचित नहीं 
समझा । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नासिर का जो रुख था, उसके कारण ब्रिटेन और 
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द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ अरब राज्यों की प्रगति ७७५ 


ईजिप्ट के सम्बन्ध बहुत बिगड़ गये । पर इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि 
अरब राज्यों की राजनीति में इस समय ईजिप्ट का महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा था, 


और उसे अरब राज्यों का नेता समझा जाने लगा था । 


E १९ अ्रक्टूबर, १६५४ को स्वेज के सम्बन्ध में जो समझौता ब्रिटेन और ईजिप्ट 
के बीच में हुआ था, उसकी अनुसार २० महीनों के ग्रन्दर-श्रन्दर ब्रिटिश सेनाओं को स्वेज 
का प्रदेश खाली कर दना था। यह ग्रवघि मई, १६५५ में पुरी हो जाती थी, अतः जो 
मी ब्रिटिश सेनाएं स्वेज के क्षेत्र में विद्यमान थीं, वे सब मई मास में उसे छोड़कर चली 
गयीं, जिसके कारण ईजिप्ट और श्रव राज्यों में नासिर की स्थिति और मी अधिक 
सुदृढ़ हो गई । इस समय उसने यह उपयुक्त समझा, कि ईजिप्ट से सैनिक शासन का अन्त 
करके संविधान के अनुसार नई सरकार की स्थापना की जाए। जून, १६५६ में एक नया 
संविधान तैयार किया गया, श्र जनता द्वारा उसे स्वीकृत कराया गया । जनता का मत 
लते हुए प्रत्येक नागरिक को दो वातों के पक्ष या विपक्ष में वोट देने का अवसर दिया 
गया था--यह नया संविधान उन्हें स्वीकार्य है या नहीं, और राष्ट्रपति के पद पर नासिर 
की नियुक्ति उन्हें पसन्द है या नहीं । ६९ प्रतिशत वोट इन दोनों बातों के पक्ष में आए, 
और बहुत बड़े बहुमत द्वारा जनता ने नये संविधान को और नासिर के राष्ट्रपति वनने 
की वात को स्वीकार कर लिया । नये संविधान द्वारा यह व्यवस्था की गई थी, कि ईजिप्ट 
की पालियामेंट में केवल एक सदन (विधान सभा) हो, जिसके सब सदस्य जनता द्वारा 
चुने जाया कर, राज्य की शासन-शक्ति राष्ट्रपति और मन्त्रिपरिषद में निहित रहे, और 
सन्त्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाया करे । संविधान के स्वीकृत हो जाने पर 
राष्ट्रपति नासिर ने रेवोल्युझनरी कमाण्ड कौंसिल का श्रन्त कर दिया, और एक मन्त्रि 
परिषद्‌ की नियुक्ति की । 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नासिर का जो रुख था, उसके कारण ब्रिटेन और श्रमे- 
रिका उससे बहुत नाराज थे, यह ऊपर लिखा जा चुका है। जुलाई, १६५६ में भारत के 
श्रधानमन्त्री पं० नेहरू युगोस्लाविया गये हुए थे । वहां नासिर ते मी उनसे मेंट की । इस 
| तक पण्डित नेहरू पंचशील के सिद्धान्तो का प्रतिपादन कर चुके थे, जिनका आधार 
सह-अस्तित्व” था। विभिन्न विचारधाराओं और परस्परविरोधी सामाजिक और 
आशिक व्यवस्थाओं वाले देश भी एक साथ रह सकते हैं, यह पंचशील का प्रधान सिद्धान्त 
'था । न केवल मार्शल टीटो (युगोस्लाविया के राष्ट्रपति ने इस सिद्धान्त को स्वीकार | 
किया, अपितु नासिर ने भी इसका समर्थन किया । ब्रिटेन और अमेरिका चरहते थे, कि 
सब अरब राज्य वगदाद पैक्ट में शामिल हो जाएं, ताकि . पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में 
कम्युनिज्म का मुकाबिला किया जा सके । पर नासिर जिस नीति का अनुसरण कर रहा 
आ, वह तटस्थता की थी । इससे नाराज होकर अमेरिका ने निश्चय किया, कि ईजिप्ट 
को किसी भी प्रकार से श्राथिक सहायता न दी जाए । श्रस्वान डाम की योजना को तभी 
क्रियाविन्त किया जा सकता था, जबकि श्रमेरिका जैसे सम्पत्त देश धन आर शिल्मियों 
द्रारा ईजिप्ट की सहायता करने को तत्पर हों । इसके लिए बातचीत भी जारी थी, और 
अमेरिका ने सहायता का आइवासन भी दिया हुआ था । पर अब उसने साफ इन्क्रार कर 
दिया, जिससे नासिर के रोष का ठिकाना नहीं रहा । उसने घोषित किया ( २६ जुलाई, 
१९५६), कि विदेशी सहायता के विना भी ईजिप्ट स्वान डाम की योजना को क्रिप्रा- 
न्वित कर सकता है, पर इसके लिए स्वेज नहर को राष्ट्र की सम्पत्ति बता लेना होगा। 
स्वेज की नहर ईजिप्ट में से होकर जाती है, श्रतः स्वाभाविक रूप से वह ईजिप्ट की 
सम्पत्ति है। उसके मुनाफे से ईजिप्ट को जो आमदनी प्राप्त होगी, वह अस्वान डाम के 
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७७६ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


खर्च के लिए पर्याप्त है। नासिर ने इस श्रवसर पर यह भी स्पष्ट कर दिया, कि स्वेज 
नहर की कम्पनी में जिन लोगों के हिस्से (शेयर हैं, उन्हें समुचित मुआवजा दिया जाएगा, 
उनके हिस्से जब्त नहीं कर लिये जायेंगे। साथ ही, इस समय जो भी व्यक्ति ( चाहे वे 
किसी भी देश के हों ) कम्पनी की सविस में है, उन्हें अपने पदों पर वहाल रखा जाएगा। | 
पर्‌ यदि कम्पनी का कोई कर्मचारी विना श्रनुमति के भ्रपने कार्य को छोड़ देगा, तो उसे 
गिरफ्तार किया जा सकेगा । स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा से सम्पूर्ण ईजिप्ट 
में उत्साह का संचार हो गया । भ्रन्य श्ररव राज्य भी इससे बहुत प्रसन्न हुए । श्ररव लोगों 
ने श्रनभव किया, कि नासिर के रूप में उन्हें एक ऐसा नेता प्राप्त हो गया है, जो साम्रा- 
ज्यवादी पाइ्चात्य देशों का डट कर मुकाविला कर सकता है। स्वेज की नहर का विदे- 
शियों द्वारा संचालन श्ररव राष्ट्रीयता के लिए सचमुच कलंक को बात थी। यद्यपि स्वेज 
के क्षेत्र से ब्रिटिश सेनाओं को हटा लिया गया था, पर इस नहर का प्रबन्ध एक ऐसी 
कम्पनी के हाथों में था, जिसके प्रायः सव हिस्सेदार फ्रेज्च और ब्रिटिश थे। वे इस नहर 
का उपयोग अपने आशिक लाभ के लिए करते थे, और इस कारण इससे प्राप्त होने वाली 
सव श्रामदनी उन्हीं के पास चली जाती थी । साथ ही, युद्ध के समय में फ्रांस और ब्रिटेन 
इस नहर के सम्बन्ध में ऐसी नीति का भी अनुसरण कर सकते थे, जो ईजिप्ट और श्रन्य 
भ्रव राज्यों के हित में न हो । i 

२६ जुलाई, १६५६ की घोषणा के साथ ही ईजिप्ट की सरकार द्वारा स्वेज के 
लिये एक शासन परिपद्‌ (Council of Administration) का निर्माण कर दिया गया 
श्रॉर इजिप्ट की सेना ने स्वेज के क्षेत्र को घेर लिया, ताकि इस नहर को किसी ढंग से 
कोई नुकसान न पहुंचाया जा सके । पर स्वेज की नहर का राष्ट्रीयकरण ब्रिटेन, फ्रांस 
और ग्रन्य पाश्चात्य देशों को किसी भी प्रकार सह्य नहीं हुआ । उन्होंने कहा कि स्वेज 
की नहर श्रन्तराष्ट्रीय सामुद्रिक यातायात के लिए श्रत्यन्त महत्व की है। ६ करोड़ ६० 
लाख टन तेल इसी मार्ग से ईरान और ईरान की खाड़ी के तेलकूपों से प्रतिवर्ष युरोप तथाः 
भ्रमेरिका जाता है। एशिया और यूरोप का एकमात्र सुगम जलमार्ग यही है, जिससे होकर 
सकड़ों जहाज प्रतिमास ग्राते-जाते हैं। इतने महत्वपूर्ण मार्ग का ईजिप्ट जैसे राज्य के 
अधीन हो जाना किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। इस समय ईजिप्ट में 
एक मिलिटरी 'डिक्टेटर "का शासन है, जो लोकतन्त्र देशों का विरोधी म्रौर रूसी गुट 
का मित्र है। ऐसे शासन को यह मार्ग क्यों कर सुपुर्द किया जा सकता है । स्वेज के राष्ट्रीय- 
करण का समाचार ज्यों ही फ्रांस और ब्रिटेन को ज्ञात हुआ, उन्होंने तुरन्त यह श्राज्ञा 
अ i a के बैंकों में और रन्यत्र ईजिप्ट अ भी धन विद्यमान है, | 
तसात त र म । साथ ही, ब्रिटेन ने अपनी सेनाएं भूमव्य | 

उन द्वीपो में भेजनी प्रारम्भ कर दी, जो उसके ग्रधीन थे । उसका विचार था, 


Ts को काबू में लाने के लिए किसी भी समय इन सेनाओं की ्रावश्यकता पड़ 


स्थिति इतनी गम्भीर हो गई थी, कि श्रमे रिका के परराष्ट्र-सचिव मि० डलेस | 
ठुरन्त लण्डन श्राये (२१ जुलाई, १९५६), और उन्होंने यह सुझाव पेश किया किउ | 
सव राज्यों के प्रतिनिधियों को ुरन्त एक कान्फरेन्स बुलायी जाए, जिन्होंने कि १८८८ | 
के स्वेज-सम्बन्धी समभोति (कन्वेन्शन) पर हस्ताक्षर किये थे। साथ ही, अन्य ऐसे राज्यों 
को भी इस कान्फरेन्स में निमन्त्रित किया जाए, जिनकी नाविक शक्ति के लिये स्वेज की 
नहर का महत्त्व है। १८८८ के कन्वेन्शन द्वारा यह तय किया गया था, कि सब राज्य 
सदा के लिये इस नहर का उपयोग कर सकेंगे। १६ ग्रगस्त, १६५६ को इस कान्‍्फरेन्स 
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के अधिवेशन लण्डन में शुरू हुए, और २२ राज्यों के प्रतिनिधियों ने उनमें भाग लिया। 
मि० डलेस के प्रस्ताव के अनुसार कान्फरेन्स नेयह निर्णय लिया, कि स्वेज नहर का प्रबन्ध 
ओर संचालन किसी एक राज्य के हाथों में न रहकर एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा किया 
जाए, और इसके लिए एक 'स्वेज कैताल वोर्ड' का निर्माण किया जाए | यह बोर्ड संयुक्त 
राष्ट्र-संघ की श्रधीनता में अपना कार्य करे, और समय-समय पर अपने कार्य की रिपोर्ट 
उसके समक्ष पेश करता रहे। पर मि० डलेस का यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत नहीं 
हुआ, चार राज्यों ने इसके विरोध में वोट दिये, जिनमें मारत और रूस प्रमुख थे। इन 
राज्यों का मत यह था, कि स्वेज नहर ईजिप्ट की सम्पत्ति है, और उसका प्रबन्ध तथा 
संचालन ईजिप्ट के ही हाथों में रहना चाहिये । इसके संचालन को एक अन्तर्राष्ट्रीय 
वोर्ड को प्रदान कर देना स्वेज कँनाल कम्पनी का पुनरुज्जीवन ही होगा । बहुमत से जहाँ 
लण्डन कान्फरेन्स ने मि० डलेस के प्रस्ताव को स्वीकार किया, वहाँ यह मी तय किया 
कि श्रास्ट्रेलिया, अमेरिका, ईथियोपिया, ईरान और स्वीडन के प्रतिनिधियों का एक 
शिष्टमण्डल राष्ट्रपति नासिर की सेवा में इस उद्देश्य से भेजा जाए, ताकि वह उसे कान्फ- 
रेन्स के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये प्रेरित कर सके । पर नासिर इस प्रस्ताव को 
स्वीकृत करने के लिये उद्यत नहीं हुआ । उसका कहना था, कि ईजिप्ट इस वात की उत्तर- 
दायिता लेने को तैयार है, कि सब राज्य सब समय स्वेज नहर का पूर्ववत्‌ उपयोग कर 
सकेंगे । इस दशा में उस पर कोई भी ग्रन्तराष्ट्रीय नियन्त्रण निरर्थक है। स्वेज के सम्बन्ध 
में ईजिप्ट की यह नीति है, कि (१) विना किसी भी भेदभाव के सब राज्यों को उसका 
उपयोग करने दिया जाए, (२) भविष्य की श्रावश्यकताग्रों को दृष्टि में रखते हुए उसे और 
अधिक विकसित किया जाए, (३) टॉल की दर समुचित और न्याय्य हो, (४) नहर का 
प्रवन्ध शिल्प-सम्वन्धी निपुणता की दृष्टि से उत्कृष्ट प्रकार का हो । पर लण्डन कान्फरेन्स 
के शिष्टमण्डल को इससे संतोष नहीं हुआ । 


समय इस बात के लिये तुले हुए थे, कि स्वेज कहर को फ्रि 
जाए और उसका राष्ट्रीयकरण न होने पाए। हतीर्लिगरे “उन्होंने 


सैनिक तैयारी को जारी रखा, और ब्रिटिश ते र सफल कमछ्झा तथो, सुइप्रस 
आदि के द्वीपों में भेज दी गईं, ताकि ईजिप्ट के नका उपयोग किया ज)सुक्के ।| 
र है रेस . क Sor 4 
१२ सितम्वर, १६५६ के दिन ब्रिटेन, फ्रांस “जी रिसरनेकि yf 
कि स्वेज नहर का प्रयोग करने वाले राज्यों का एक संगठने वन्तक्ाफा नहर 
से गुजरने वाले जहाजों का मार्ग प्रदर्शन करने के लिये पाइलेट रखे, जहाजों के आवाग- 
मन की व्यवस्था करे, और वे ग्रन्य सब कार्य करे, जो इस नहर के प्रयोक्‍ताओं की दृष्टि 
से आवश्यक हों । यदि ईजिप्ट इस संगठन (Suez Canal Users? Association) के 
साथ सहयोग करने के लिये तत्पर न हो, तो इसे समुचित कार्यवाही करने का अधिकार 
हो। साथ ही, ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद्‌ से भी यह अनुरोध 
किया, कि वहु स्वेज के मामले में हस्तक्षेप करे । अक्टूबर, १९५६ में सुरक्षा परिषद्‌ ने 
इस प्रशन पर विचार किया । ईजिप्ट द्वारा स्वेज के राष्ट्रीयकरण के क!रण इस मार्ग द्वारा 
जहाजों के ग्राने-जाने में कोई भी कठिनाई उपस्थित नहीं हो रही थी । ईजिप्ट की सर- 
कार द्वारा स्थापित शासन-परिषद्‌ श्रपता कार्य क्षमता के साथ कर रही थी, और उसने 
| को इस वात की भी छूट दी हुई'थी, कि यदि वे चाहें तो स्वेज नहर के टॉल को इङ्ग- 
लंण्ड और फ्रांस के बैंकों में जमा कर दे, जहां से उस रकम को ईजिप्ट इस समय प्राप्त नहीं 
कर सकता था। इस दशा में सुरक्षा परिषद्‌ कोई ऐसी कार्यवाही नहीं कर सकती थी, जो 
ईजिप्ट के खिलाफ हो। पर इस मामले को निबटाने के लिये उसने निम्नलिखित छः सि- 
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द्वान्तों का प्रतिपादन किया-- (१) स्वेज नहर को विना किसी भेदभाव के सब राज्यों के 
लिये खला रखा जाय। (२) स्वेज नहर पर ईजिप्ट की सर्वोपरि सत्ता को स्वीकार कर 
लिया जाए। (३) इस नहर के प्रवन्ध व संचालन को सव राज्यां को राजनीति से पथक 
रखा जाए। (४) स्वेज नहर का प्रयोग करने वाले जहाजों से कितना टॉल लिया जाए 
इसका निर्धारण उसका प्रयोग करने वाले राज्यों और ईजिप्ट के वीच समोते द्वारा 
किया जाए । (५) स्वेज नहर से होने वाली आमदनी का श्रच्छा बड़ा भाग उसके विकास 

न्ति पर खर्च किया जाए। (६) स्वेज कनाल कम्पनी और ईजिप्ट की सरकार में 
उत्पन्न हए विवादों का निर्णय मध्यस्थ द्वारा कराया जाए। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका 
यह भी चाहते थे, कि सुरक्षा परिपद्‌ स्वेज नहर पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण को भी स्वी- 
कार करे। यह बात सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा बहुमत से स्वीकृत भी हो गई थी, पर रूस ने 
अपने वीटो के श्रधिकार का प्रयोग कर इस निर्णय को रह कर दिया । 


रूस के इस वीटो से ब्रिटेन और फ्रांस बहुत उट्टिग्न हुए । स्वेज कॅनाल कम्पनी 
के हिस्से (शेयर) इन्हीं दोनों राज्यों के पास थे । ईजिप्ट द्वारा इस कम्पनी के राष्ट्रीयकरण 
के कारण इन्हीं को सबसे श्रधिक नुकसान होता था । इसीलिये ये स्वेज की नहर पर 
अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण के नाम पर श्रपने प्रभाव एवं प्रभुत्व को कायम रखने के लिये 
प्रयत्नशील थे। पर रूस के वीटो के कारण इनकी योजना विफल हो गई शी। श्रब ये 
क्रिस ऐसे भ्रवसर की प्रतीक्षा करने लगे, जिससे कि फिर स्वेज के मामले में हस्तक्षेप 
किया जा सके । ऐसा अवसर इन्हें शीघ्र ही मिल भी गया । इजराईल की दक्षिणी सीमा 
ईजिप्ट से लगती है। इस सीमा के प्रदेशों में उसी समय से कुछ झगड़े चले ग्राते थे, जव 
कि इजराईल का निर्माण हुश्रा था। १९ श्रक्टूवर, १९५६ को इजराईल की सेना ने 
सिनाई पर हमला कर दिया । इस य्राक्रमण का उद्देश्य यह था, कि गाजा श्रौर सिनाई | 
में ईजिप्ट ने जो सैनिक अड्डे कायम किये थे, उन्हें नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि इजराईल | 
की सरकार उन्हें श्रपने देश की सुरक्षा की इष्टि से हानिकारक समझती थी । सम्भवत 
जराइल का सरकारका इस काय में फ्रांस और ब्रिटेन का समर्थन भी प्राप्त था, क्योंकि 
ये देश ईजिप्ट के स्वेज-विपयक रुख-से बह नाराज थे। ३० अक्ट्बर, १६५६ के दिन 
फ्रांस के प्रधानमन्त्री और परराष्ट्रसचिव लण्डन गये, और उन्होंने ब्रिटिश सरकार से 
मददरा किया, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन ग्रौर फ्रांस ने उसी दिन ईजिप्ट को यह्‌ 
ग्रल्टिभेटम दिया, कि वह बारह घण्टे के ग्रन्दर-ग्रम्दर इजराईल से युद्ध वन्द कर दे, और 
अपनी सेनाश्रों को स्वेज से १० मील दक्षिण-पश्चिम में हटा ले। फ्रांस और ब्रिटेन समझते 
थे, कि स्वेज नहेर के इतने समीप युद्ध का छिड़ जाना इस नहुर की सुरक्षा के लिये हानि- 
कारक ह्‌, ग्रतः तुरन्त इस युद्ध को रोकना श्रावश्यक है। वे युद्ध को बन्द करने के लिये 
इजराइद का भी नोटिस दे सकते थे, क्योंकि युद्ध उसी ने शुरू किया था। नासिर के 
bn अल्टिमेटम को स्वीकार कर सकना श्रसम्भव था । जव बारह घन्टे बीत गये, तो 
द्विटिश श्र फ्रेञ्च वायु सेनाग्रों ने ईजिप्ट पर ग्रा सण कर दिया । ईजिप्ट के पास जो 
भी हवाई जहाज थे उन्हे रप्ट कर दिया गया, और बम्बवर्पा के कारण उसके हवाई अड्डी 
की भी भारा जुकसान पहुचा। तीन दिन तक ये हवाई हमले जारी रहे। ५ नवम्बर 
१९५६ दिन { ब्रटिश और फ्रच सनाए पोर्ट सईद पर ग्रा पहंची और उस पर कब्जा 
करक स्वज नहर के साथ-साथ दक्षिण की ओर बढ़ने लगीं। यह स्वाभाविक था, कि 
इसंस श्ररव राज्या मंघार भ्रसन्ताष तथा चा उत्पन्न हो । अरब लोगों ने कहा, कि 
ब्रिटन श्रौर फ्रांस इजराईल का पक्ष लेकर एक भ्रव राज्य के खिलाफ लड़ाई में तत्पर हो 
गये हूँ । श्ररवों की इस ग्रनुभूति ने इतना उग्ररूप धारण किया, कि सीरिया में उस पाइप 
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लाइन को काट दिया गया, जिसके द्वारा अरब प्रदेशों का तेल भूमध्य सागर तक पहुंचाया 
जाता था । ईजिप्ट, सीरिया और सौदी अरेविया ने ब्रिटेन और फ्रांस दोनों से और ईराक, 
सूडान और जोडन ने फ्रांस से अ्रपना सम्वन्ध.विच्छिन्न कर लिया। यद्यपि जोडन ने ब्रिटेन 
के साथ अपने सम्बन्ध को नहीं तोड़ा, पर उसने मी यह घोषित कर दिया कि जोडेन में 
ब्रिटेन के जो सैनिक ्रड्टे हैं, उनका उपयोग ईजिप्ट के विरुद्ध युद्ध के लिये नहीं करने 
दिया जायगा। अपनी नाराजगी प्रदर्शित करने के लिये ईराक ने यह घोषित किया, कि 
वह बगदाद पँक्ट के राज्यों की उस समा में सम्मिलित नहीं होगा, जिसमें ब्रिटेन के प्रति- 
निधि भी उपस्थित होंगे । 


ईजिप्ट और स्वेज की समस्या श्रब इतनी गम्मीर हो गई थी, कि उस पर विचार 
करने के लिये २ नवम्बर, १९५६ को संयुक्त राष्ट्रसंघ की जनरल एसेम्बली का अधि- 
वेशन दुलाया गया । इसमें अ्रमेरिका क्री ओर से एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें 
स्वेज के क्षेत्र में ब्रिटिश, फ्रेञ्च श्रौर इजराईल की सरकारों की सैनिक कार्यवाही पर 
चिन्ता प्रगट की गई, और यह आदेश दिया गया कि तुरन्त इस युद्ध को बन्द कर दिया 
जाय । ६४ वोट इस प्रस्ताव के पक्ष में आये, और ५ विपक्ष में । ब्रिटेन, फ्रांस, इजराईल, 
आस्ट्रेलिया और न्यूजीलँण्ड ने प्रस्ताव के विपक्ष में वोट दिये। पर क्योंकि प्रस्ताव बहुमत 
से स्वीकार हो गया था, श्रत: संयुक्त राष्ट्रसंघ की जनरल एसेम्बली द्वारा एक आपत्का- 
लीन सेना (United Nations’ Emergency F०7०) के संगठन का निश्‍चय किया 
गया, जिसका कार्यं ईजिप्ट में लड़ाई बन्द कराना और युद्धविराम की देखभाल करना 
था । इस सेना में दस विभिन्न देशों के ६,००० सैनिक शामिल किये गये, और उन्हें ईजिप्ट 
में शान्ति स्थापित करने का कार्य सुपुर्द किया गया । इसी समय (५ नवम्बर) रूस ने यह 
घोषणा की, कि वह ईजिप्ट में शान्ति-स्थापना के काये में संयुक्त राष्ट्रसंघ के साथ पूर्ण 
रूप से सहयोग करेगा । अब ब्रिटेन और फ्रांस के लिए यह सम्भव नहीं रह सका, कि वे 
ईजिप्ट के विरुद्ध लड़ाई को जारी रख सकते। युद्ध को जारी रखने का यह परिणाम 
होता, कि रूसी सेनाएं भी लड़ाई के मैदान में उतर आतीं। ब्रिटेन और फ्रांस ने यह 
निर्णय किया, कि वे अपनी सेनाएं ईजिप्ट से हटा लेंगे (६ नवम्बर) । इस बीच में संयुक्त 
राष्ट्रसंघ को आपत्कालीन सेनाएं स्वेज के प्रदेशों में आनी शुरू हो गई थीं, और ईजिप्ट 
ने उन्हें इसके लिए भ्रनुमति भी दे दी थी । २४ नवम्बर, १९५६ तक ब्रिटिश और फ्रेञ्च 
सेनाग्रों ने ईजिप्ट को खाली कर दिया। 


संयुक्त राष्ट्रसंघ के ग्रादेश का पालन कर ब्रिटेन और फ्रांस ने तो अपनी सेनाओं 
को ईजिपट से वाषस बुला लिया, पर इजराईल ने संघ के आदेश को स्वीकार करने से 
इन्कार कर दिया । स्वेज नहर के पूर्व-दक्षिण प्रदेश इस समय इजराईल के कब्जे में थे। 
उसका कहना था, कि वह इन प्रदेशों से अपनी सेनाएँ तमी हटायेगा, जव कि ईजिप्ड यह 
स्वीकार कर लेगा कि गाजा पर उसका कोई अधिकार नहीं है। पर संयुक्त राष्ट्रसंघ 
इजर!ईल पर निरन्तर यह जोर दे रहा था, कि वह अपनी सेनाएं ईजिप्ट से हटा ले । कुछ 
iE ने संघ के समक्ष यह प्रस्ताव भी पेश क्रिया, कि क्योंकि इजराईल संघ के आदेश 
का पालन नहीं कर रहा है, श्रतः कोई राज्य उसे सैनिक तथा आर्थिक सहायता प्रदान न 
करे। संयुक्त राष्ट्र-संघ की शक्ति की देर तक उपेक्षा कर सकना इजराईल के लिए कठिन. 
था। साथ ही, श्रमेरिका भी उस पर बहुत जोर डाल रहा था। इस दशा में ८ मार्च, 
१९५७ तक इज राईल ने भी ग्रपनी सेनाएं ईजिप्ट से हटा लीं। , 
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७5० एशिया (पश्चिमी ग्रौर दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


ब्रिटिश और फ्रेञ्च सेनाओं के हवाई हमलों के कारण स्वेज नहर का मागे पूरी 
तरह से अवरुद्ध हो गया था । हवाई जहाजों द्वारा बम्बवर्षा के कारण बहुत-से जहाज 
नहर में ही डूब गये थे, जिससे वहां जहाजों का आना-जाना श्रसम्भव हो गया था । श्रनेक 
स्थानों पर नहर के तटवर्ती बांघ भी टूट गये थे। इस दशा में कुछ महीनों तक स्वेज का 
जल मार्ग प्रयुक्त नहीं हो सका, और बहुत-से जहाजों को ग्रफ्रीका का चक्कर काट कर 
्राता-जाना पड़ा । नहर की सफाई की समस्या भी बड़ी जटिल थी। इस कार्ये के लिए 
संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अपनी ओर से एक बेड़े की नियुक्ति की, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस को 
शामिल नहीं किया गय!। एप्रिल, १९५७ तक इस बेड़े ने अपना कार्य समाप्त कर लिया 
था,.भ्रोर स्वेज की नहर नाविक श्रावागमन के लिए साफ हो गई थी । 


स्वेज नहर के प्रश्‍न को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई थी, यद्यपि उसका अव अन्त हो 
गया था, पर इससे नहर की स्थिति में कोई अ्रन्तर नहीं आया । नासिर इस बात पर इढ़ 
था, कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर उसे ईजिप्ट की राष्ट्रीय सम्पत्ति बना दिया 
जायगा, यद्यपि १८८८ के कन्वेन्शन के अनुसार सब राज्य उसका उपयोग कर सकेंगे । गत 
छःमहीनों के संघर्ष से उसके इस निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । अ्रब उसने यह्‌ मांग 
भी शुरू की, कि जो जहाज इस नहर का प्रयोग करें, उन्हें टॉल की धनराशि या तो श्रमे- 
रिकन डालरों में प्रदाने करनी होगी और या स्विटज रलैण्ड के फ्रांकों में । ब्रिटिश और 
फ्रेञ्च सिक्कों में इस टॉल को स्वीकार नहीं किया जायगा। ब्रिटिश और फ्रेञच सेना- 
श्रं के श्राक्रमण से पूवे नासिर ने यह सुविधा दी हुई थी, कि टॉल की मात्रा को न केवल 
पौंड तथा फ्रेञ्च फ़ांक में दिया जा सके, अपितु उसे इन्हीं देशों के बैंकों में भी जमा 
कराया जा सके, यद्यपि इन देशों की सरकारों ने अपने बैंकों को यह आदेश दे दिया था 
कि वे ईजिप्ट की सरकार को कोई धन प्रदान न करें । फ्रांस और इजराईल के श्रतिरिक्त 
अन्य सब देशों'ने नासिर की शर्तों को स्वीकार कर स्वेज का इस्तेमाल प्रारम्भ कर दिया, 
और कुछ समय बाद (जून, १९५७) फ्रांस ने भी यही उचित समका कि वह नासिर के 
सम्मुख झुक जाए । निःसन्देह, नासिर की यह श्रसाधारण विजय थी। यद्यपि ईजिप्ट की 
सेनाएं ब्रिटेत, फ्रांस और इजराईल की सँन्यशक्ति का मुकाबिला कर सकने में ग्रसमर्थ 
रही थीं, पर नासिर को अपने उद्देश्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त हो. गई। स्वेज की नहर 
ईजिप्ट की राष्ट्रीय सम्पत्ति बन गई, श्रौर उस पर किसी विदेशी राज्य का कोई नियन्त्रण 
नहीं रह गया था । - 


पर यह स्वीकार करना होगा, कि स्वेज के युद्ध के कारण ईजिप्ट को कतिपय 

नुकसान भी उठाना पड़े। सिनाई के प्रदेश में उसके जो तेलकूप थे, इजराईल की सेना 
द्वारा वेनष्ट कर दिये गये, और उसके विदेशी व्यापार को बहुत धक्का लगा। ब्रिटेन, फ्रांस 
और श्रमेरिका के साथ उसके सम्वन्ध कटु हो गये, और ग्रस्वान डाम के निर्माण के -लिए 
उसे जिस ग्राथिक सहायता की आवश्यकता थी, उसे प्राप्त कर सकना उसके लिए कठिन 
हो गया। अरब तक ईजिप्ट को अरब राज्यों में सर्वप्रधान तथा प्रमुख माना जाता था, 
ओर सब श्ररव राज्य उसकी सैन्यशक्ति को ग्रादर की इष्टि से देखते थे। पर इस युद्ध में 
ईजिप्ट की सेनाग्रों को जो नीचा देखना पड़ा था, उसके कारण भ्ररव राज्यों पर उसका 
स्राव कम हो गया। इसी का यह परिणाम हुआ, कि अनेक अरब राज्य अब फिर ब्रिटेन 
तथा अमेरिका की ओर भूकने लगे। इस प्रसंग. में यह निर्देश कर देना उपयोगी होगा, 
कि स्वेज के युद्ध के समय ईजिप्ट की सरकार ने ब्रिटिश तथा फ्रेञ्च व्यापारिक कोठियों 
पर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण वहां बसे हुए ब्रिटिश तथा फ्रेच नागरिकों के 


__ ८55 499 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीय महायुद्ध के पर्चात्‌ श्ररब राज्यों की प्रगति ७८१ 


'लिये वहां रह सकना सम्भव नहीं रहा था। इसी कारण हजारों ब्रिटिश और फ्रेञ्च लोग 
“इस समय ईजिप्ट छोड़कर भ्रन्यत्र चले जाने के लिए विवश हुए। 


१९५६ में नासिर ने ईजिप्ट के लिये जिस संविधान का निर्माण किया था, और 
-उसी साल जिसे ईजिप्ट की जनता ने ९६ प्रतिशत बहुमत द्वारा स्वीकृत भी कर लिया 
था, जुलाई, १६५७ में उसके अ्रनुसार ईजिप्ट की विधान सभा का चुनाव हुआ । इस 
'सभा के ३५० सदस्यों में ६० प्रतिशत के लगमग निविरोध चुत लिये गये थे, जो सब 
नासिर के समर्थक थे। यह सभा ५ साल के लिये चुनी गई थी, श्रौर १६६१ तक विद्य- 
मान रही । इसी समय राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ, जिसमें नासिर निविरोध रूप से 
“निर्वाचित हो गये । 


(४) ग्राइजनहावर सिद्धान्त और अरब राज्य 


स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के कारण पश्चिमी एशिया के प्रदेशों में जो भारी 
संकट उत्पन्न हो गया था, उसका उल्लेख हमने ञ्रभी ऊपर किया है । इसके परिणामस्त्र- 


रूप ब्रिटेन और फ्रांस से ईजिप्ट के सम्बन्ध बहुत बिगड़ गये थे, और अन्य श्ररव राज्यों : 


में भी इन देशों के प्रति सद्भावना में बहुत कमी ्रा गई थी । स्वेज के संकट के समय 
रूस ईजिप्ट की सहायता के लिए उद्यत था, जिससे कारण विदेशी राजनीति में ईजिप्ट 
का झुकाव रूस को श्रोर होने लग गया था। श्ररब राज्यों में कम्युनिस्ट विचारों का 
प्रसार भी इस समय तक प्रारम्भ हो चुका था | संयुक्तराज्य श्रमेरिका को इन वातों से 
बहुत चिन्ता हुई, और उसने यह कोशिश शुरू की, कि पर्चिमी एशिया के इन प्रदेशों में 
कम्युनिस्ट प्रभाव की वृद्धि को रोकने के लिये सक्रिय रूप से कार्य प्रारम्भ किया जाए। 
इसीलिए अमेरिकन राष्ट्रपति आइजनहावर ने ५ जनवरी, १६५७ को अमेरिकन कांग्रेस 
के पास अपना एक सन्देश (१५९५३९९) भेजा, जिसमें पश्चिमी एशिया के प्रति अपनी नीति 
का प्रतिपादन किया गया था । यही श्राइजनहावर सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध है। राष्ट्र- 
पति अआाइजनहावर द्वारा प्रतिपादित नीति के श्रनुसा र थ्रमेरिकन कांग्रेस ने एक नया कानून 


'पास किया, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को कतिपय विशेष ग्रधिकार प्रदान किये गये । 


इस कानून के अनुसार यह व्यवस्था की गई, कि (१) पश्चिमी एशिया के क्षेत्रका जो 
राज्य अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता को कायम रखने के लिये प्रयत्नशील हो, उसकी आर्थिक 
शक्ति के विकास के लिए: राष्ट्रपति को सहायता देने का अधिकार रहेगा । (२) परितिमी 
एशिया के राज्यों की स्वतन्त्रता और विश्वशान्ति की रक्षा कें प्रयोजन से राष्ट्रपति को 


यह्‌ भी श्रधिकार होगा, कि वह इस क्षेत्र के किसी ऐसे राज्य को सैनिक सहायता भी दे . 


सके, जो उसकी इच्छा करे तथा उसके लिए आवेदन करे | (३) यदि कोई कम्युनिस्ट देश 


`या कम्युनिस्ट प्रभाव में विद्यमान देश परिचिमी एशिया के किसी राज्य पर सेना द्वारा 


आक्रमण करे, तो राष्ट्रपति को ग्रधिकार होगा कि वह अमेरिकन सेनाएं सी उस क्षेत्र में 


भेज सके । इसी समय अमेरिका की कांग्रेस ने यह भी स्वीकार क्रिया, कि ्राइजनहावर 


सिद्धान्त के अनुसार वनाये गये काडून को क्रियान्वित करने के लिए १०० करोड़ रूपया 
खर्च किया जाय। इस कावून के निर्माण में भ्रमेरिका का यही उद्देश्य था, कि पश्चिमी 
एशिया के विविध राज्यों को कम्युनिस्ट प्रभाव से मुक्त रखा जाय, और उनके साथ ऐसे 
समझते किये जाएं, जिनके द्वारा ये राज्य अपनी आर्थिक तथा सँनिक उन्नति के लिये 


'अमेरिका की सहायता पर निर्भर रहें। इस समय अमेरिका इन राज्यों को भरपूर श्राथिक 
“सहायता देने के लिये उद्यत था, उनकी श्राथिक समृद्धि के लिए भी और उनकी सँतिक 
"उन्नति के लिए भी । 
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पर ग्राइजनहावर सिद्धान्त और उसके अनुसार निर्मित कानून उसी दशा में 
कोई ग्रर्थं रखते थे, जवकि पश्चिमी एशिया के विविध राज्य श्रमेरिका से श्राथिक तथा 
सैनिक सहायता लेना स्वीकार करें| श्रत: अब उन्हें इसके लिये राजी करने का यत्न 
प्रारम्भ किया गया । जो राज्य बगदाद पैक्ट में शामिल थे, वे इसके लिये सुगमता से 
तैयार हो गये । त, १६५७ में इन राज्यों की एक कान्फरेन्स हुई, और उसके बाद 
इन्होंने--ईरार , तुर्की, पाकिस्तान और ईरान ने--श्राइजनहावर सिद्धान्त के प्रति 
अपनी सहमरि प्रगट करते हुए अमेरिका से सहायता लेना स्वीकार कर लिया। | 
स्वेज-नहर सःअन्धी संकट के समय में ही ईराक श्रौर सीरिया के सम्बन्ध बिगड़ने 
प्रारम्भ हो गए थे। ईराक की सरकार अनुमव करने लगी थी, कि सीरिया और 
ईजिप्ट सोवियत रूस के प्रभाव में आते जा रहे हैं। श्रत: उसने श्राइजनहावर सिद्धान्त 
को स्वीकार कर लेने में जरा भी विलम्ब नहीं किया। पर अन्य श्ररव राज्यों से इस 
सिद्धान्त का समर्थन प्राप्त करा सकना इतना सुगम नहीं था। इसी लिये श्रमेरिकन 
सरकार ने जेम्स पी० रिचड़ स को भ्रपने विशेष राजप्रतिनियि के खूप में अरब राज्यों 
का दौरा करने के लिये भेजा, और उसे यह कायं सुपुदं किया, कि वह इनकी सरकारों 
को ग्राइजनहावर सिद्धान्त के लाभ समभाए, और उसके लिये समर्थन प्राप्त करे। | 
इन राज्यों में इस समय दोनों प्रकार के राजनीतिज्ञ थे, लोकतन्त्रवादी गुट के पक्षपाती भी 
और कम्युनिस्ट गुट के समर्थक भी । रिचङ्‌ स के प्रयत्न से लेबनान ने इस सिद्धान्त को 
स्वीकार कर लिया, पर सीरिया, सौदी श्ररेबिया, जोर्डन ग्रौर येमन इसके लिये तैयार । 
नहीं हुए । ईजिप्ट से तो यह ्राशा की ही नहीं जा सकती थी, कि वह इस सिद्धान्त को | 
स्वीकार कर श्रमेरिका के प्रभाव में आ जायगा, क्योंकि इस समथ उसका भुकाव स्पष्ट 
रूप से रूस की ओर था। न 


है यद्यपि अरव के क्षेत्र में श्राइजनहावर सिद्धान्त का बहुत स्वागत नहीं हुआ, पर 
शीघ्र ही श्रमेरिका को यह अवसर मिल गया, कि वह इस सिद्धान्त द्वारा प्रतिपादित 
नीति का अनुसरण कर अरब राज्यों में सैनिक हस्तक्षेप करे । यह हस्तक्षेप लेबनान और 
जोडन में किया गया था । पर इससे पूर्व कि हम इसका वृतान्त लिखें, यह उपयोगी होगा 
कि द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) में बाद के काल में विविध अरब राज्यों के इतिहास में 
जो मुख्य महत्त्वपूर्ण घटनाएं हुईं, उनका संक्षिप्त रूप से निर्देश कर दें। क्‍ 


(५) सीरिया की तटस्थता की नीति 


ee द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति तक सीरिया ने फ्रांस के श्राधिपत्य से मुक्ति पाकर 
राजनीतिक स्वतन्त्रता तो प्राप्त कर ली थी; पर भ्रमी वहां फ्रेंच और ब्रिटिश सेनाएं 
विद्यमान थीं, फ्रेंच सेनाएं इसलिये क्योंकि प्रथम महायुद्ध के बाद सीरिया का प्रदेश 
राष्ट्रसघ द्वारा फ्रांस के मैन्डेट में दे दिया गया था, और ब्रिटिश सेनाएं इसलिए क्योंकि 
द्वितीय महायुद्ध के समय मार्शल पेतां की विशी सरकार के कब्जे से उन्होंने इस प्रदेश को 
ह i म न | न परिषद्‌ के निर्णय के अनुसार एप्रिल, 
\ कार ये विदेशी सेनाएं ली गई थीं ले 
म्वा व उ एएं सीरिया से हटा ली गई थीं, इस पर हम पिछले 


ईराक, जोडन और सौदी अ्रेविया के समान सीरिया में किसी राजा का शासनः 
- नहीं था । वहाँ एक रिपब्लिक कायम थी, महायुद्ध के ग्न्त के समय जिसका राष्ट्रपति 
शुकरी कुवतली था । इस समय सीरिया में श्रनेक राजनीतिक दलों की सत्ता थी, जिनमें 
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राष्ट्रीय दल और जनता (शाव) दल मुख्य थे । मुकरी कुवतली राष्ट्रीय दल का था। 
महायुद्ध के बाद की परिस्थितियों में उसकी सरकार ने देश के सुशासन के लिये अनेक 
महत्त्वपूर्ण कार्य किये, पर उसकी लोकप्रियता देर तक कायम नहीं रह सकी । पैलेस्टाइन 
के प्रदेश में यहूदी लोग अपना जो पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने में तत्पर थे, 
सब अरव राज्य उसके विरोधी थे | उन्होंने यहुदियों के विरुद्ध पैलेस्टाइन के अरबों की 
सहायता भी की थी । यहुदियों के विरुद्ध इस संघर्ष में सीरिया का विशेष कत्तु तत्व था, 
क्योंकि उसकी सीमा भी पँलेस्टाइन से लगती है। पर कुवतली की सरकार इजराईल की 
स्थापना को नहीं रोक सकी थी, और उसने इस नये यहुदी राज्य से सन्धि भी कर ली 
थी । इस कारण सीरिया के युवक उससे बहुत ग्रसन्तुष्ट थे । इसीलिये १६४८ में सरकार 
के विरुद्ध स्थान-स्थान पर विद्रोह हुए, जिनका दमन करने के लिये सॅन्यशक्ति का प्रयोग 
करना पड़ा । वस्तुतः, इस समय सीरिया में सेना ही इस स्थिति में थी, जो वहां शान्ति 
और व्यवस्था कायम रख सकती थी । विभिन्‍न राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ती 
रहती थीं, और उनके लिये देश में एक सुव्यवस्थित सरकार को कायम कर सकना 
सम्भव नहीं रह गया था | इस दशा में ३० मार्च, १६४९ के दिन कर्नल हुस्ती जईम के 
नेतृत्व में सेना ने सीरिया के शासनसूत्र को अपने हाथों में ले लिया । विधान सभा को 
वर्खास्त कर दिया गया, और विभिन्‍न राजनीतिक दलों के संगठनों को भंग कर दिया 
गया । जईम ने स्वयं राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, और अपने सैनिक साथियों के सह- 
योग से सरकार का संचालन प्रारम्म किया । 


पर जईम भी देर तक अपने पद पर नहीं रह सका । एक अन्य सैनिक षड्यन्त्र 
द्वारा उसे भी पदच्युत कर दिया गया (१४ अगस्त, १६४६), और मौत के घाट उतार 
दिया गया । इस षड्यन्त्र का नेता कर्नल सामी हिन्नावी था। उसने यत्न किया, कि 
सीरिया से सैनिक शासन का अन्त कर फिर से जनता के शासन की स्थापना की जाए। 
एक सामयिक सरकार भी संगठित कर ली गई, जिसमें हशीम ग्रतास्सी को राष्ट्रपति 
नियत किया गथा । श्रतास्सी सीरिया की जनता पार्टी का नेता था, जो शुकरी कुवतली: 
के समय में उसके राष्ट्रीय दल की विरोधी थी। नवम्बर, १६४९ में विधान सभा का 


नया चुनाव हुआ, जिसमें जनता (शाव) पार्टी की विजय हुई। पर इससे भी सीरियन 


सरकार की समस्या हल नहीं हुई। एक बार फिर सेना ने षड्यन्त्र किया और कर्नेल 
शिशकली के नेतृत्त्व में उसने सामी हिन्तावी को प्रधान सेनापति के पद से हटा दिया, 
यद्यपि अतास्सी और उसकी सरकार को कायम रखा गया। पर शीघ्र ही अतास्सी की 
सरकार और सेना (जिसका नेतृत्व इस समय कर्नल शिशकली के हाथों में था) में मत- 
भद प्रारम्भ हो गया, जिसके कारण सीरिया के मन्त्रिमण्डल के प्राय: सभी सदस्यों को 
गिरफ्तार कर लिया गया (२६ नवम्वर, १६५१) । इस दशा में राष्ट्रपति ग्रतास्सी ने 
स्वयं त्यागपत्र दे दिया, और सेना की आज्ञा से विधानसभा को बर्खास्त कर दिया गया । 
साथ ही, राजनीतिक दलों पर भी पाबन्दी लगा दी गई । एक बार फिर सीरिया में सँतिक 
शासन स्थापित हुआ, और शिशकली एक सैनिक डिक्टेटर के समान देश का शासन करने 
लगा । नाम को राष्ट्रपति और प्रधान-मन्त्री के पद कर्नेल फौजी शिलो को प्रदान किये 
गये, यद्यपि वास्तविक शासन शक्ति शिशकली के हाथों में रही, जो कि प्रधान सेनापति 
की स्थिति में सेना को अपने काबू में रखने में समर्थ था । 


शिशकली ने सीरिया के लिये एक नये संविधान का निर्माण किया, जिसमें सब 
Meme राष्ट्रपति के हाथों में केन्द्रित की गई थी (१६५३) । जुलाई मास में इस 
संविधान के पक्ष या विपक्ष में वोट देने का भ्रवसर जनता को प्रदान किया गया । नया 
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संविधान स्वीकृत हो गया, और जनता के वोटों द्वारा शिशकली को सीरिया का राष्ट्र- | 
पति भी चुन लिया गया । इससे कुछ समय पूर्व (जुलाई, १६५२) ईजिप्ट में भी राज्य- 
क्रान्ति हो चुकी थी, और वहां पहले नगीब और फिर नासिर के नेतृत्व में सैनिक 
शासन की स्थापना की गई थी । ठीक ऐसा ही सीरिया में भी हुआ, और शिशकली के 
नेतृत्व में वहां एक ऐसी सरकार कायम हुई, जो यद्यपि नये संविधान के ग्रनुसार थी, पर | 
बस्तुतः जिसकी सब शक्ति सँनिक-नेता के रूप में दिशकली के हाथों में थी। पर शिश- 
कली नासिर के समान योग्य एवं निपुण नहीं था । इसलिये वह देर तक सीरिया पर अपने 
श्राधिपत्य को कायम नहीं रख सका | सेना के विरोध के कारण ही उसे अपने पद का 
` परित्याग कर देना पड़ा, और वह सोरिया को छोड़कर विदेश चला गया (फरवरी, 
१६५४) । एक बार फिर हशीम ग्रतास्सी को राष्ट्रपति बनाया गया, और यह यत्न किया 
गया कि देश में सच्चे श्रथों में लोकतन्त्र शासन की स्थापना की जाए। इसीलिए शिश- 
कली द्वारा बनाये गए संविधान को रह करके पुराने संविधान के अनुसार विधानसभा 
का चुनाव कराया गया (सितम्बर, १९५४) | सीरिया में इस समय कितने विभिन्न { 
प्रकार के राजनीतिक दलों की सत्ता थी, इसका ग्रन्दाज इस चुनाव के परिणाम द्वारा | 
किया जा सकता है। विधानसभा में विभिन्न दलों की सदस्य-सख्या इस प्रकार थी-- 
राष्ट्रीय दल २८, जनता (शात्र) पार्टी १३, समाजवादी (बाथ) दल १६ और कम्युनिस्ट 
दल १। विधान समा के शेष ८४ सदस्य या तो स्वतन्त्र थे, श्रौर या अन्य छोटे-छोटे दलों | 
के थे । विधानसभा में कोई पार्टी इस स्थिति में नहीं थी, जो स्वयं अपने सदस्यों के | 
समर्थन से मन्त्रिमण्डल का निर्माण कर सके । इसी कारण सीरिया के मन्त्रिमण्डलों में 
बहुधा परिवर्तन होते रहते थे। जो पार्टी अपना मन्त्रिमण्डल बनाती थी, वह विधानसभा | 
के स्वतन्त्र सदस्यों श्रौर छोटे-छोटे गृपों का समर्थन प्राप्त करने का यत्न करती थी । सर- 
कार का यहाँ यत्न रहता था कि वह ऐसी नीति का ग्रनुसरण करे, जिससे जनता को संतोष 
हो श्रौर लोकमत के जो श्रनुकूल हो। 


सीरिया में ग्ररब राष्ट्रीयता की भावना बहुत प्रबल थी । इजराईल की सीमा पर 
स्थित होने के कारण वहां की सरकार ब्रिटेन और फ्रांस आदि पाञ्चात्य लोकतन्त्रवार्द 
देशों की नीति को पसन्द नहीं करती थी। इसीलिये जब जनवरी, १९५५ में बगदाद 
पेक्ट का निर्माण हुआ, तो सीरिया उसमें सम्मिलित नहीं हुआ । विदेशी राजनीति में 
सीरिया का झुकाव ईजिप्ट और सौदी श्ररेविया की ओर था, जो सीरिया के ही समान 
श्ररव राष्ट्रीयता के प्रबल समर्थक थे। इसीलिये उसने इन देशों के साथ मिलकर एक नये 
संगठन का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य इन अरव राज्यों कोआत्मरक्षा के लिये संगठित 
र चा। यह संगठन बगदाद पकट के जबाब में बनाया गया था, श्रौर इसमें सम्मिलित 
क र अन्य अरब राज्यों को भी निमन्त्रित किया गया था। ईजिप्ट के समान 
i मम राजनीति में तटस्थता की नीति का समर्थक था, और बगदाद 
मा मे हक नदो से पृथक्‌ रहना चाहता था। १६५६ में जब स्वेज की 
क अ A रूप धारण कर लिया, और ब्रिटिश तथा फ्रेञ्च सेनाओं ने 
नव जिनमे मर ए किया, तो सीरिया ने ईजिप्ट का साथ दिया, श्रौर इसी कारण उसने 
गम का Ed Fr तोड़ लिया, ्रपितु अपने क्षेत्र से जाने वाली तेल की | 

$ दया । इसी समय ईजिप्ट के सहयोग से सीरिया ने यह भी 


यत्न जोईन हर 
त्न किया, कि जोडन भी ब्रिटेन के साथ अपने सम्बन्धों का अन्त कर दे। राजनीतिक 


स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के बाद भी जोडन की सेनाओं का संचालन ब्रिटिश अफसरों के 


हाथों में था, और सेना के लिए ब्रिटेन द्वारा उसे आ्रथिक 55 भी दी जाती थी । 
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द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ ्ररब राज्यों की प्रगति छद! 
जनवरी, १९५७ में ईजिप्ट और सौदी श्ररेबिया के साथ मिलकर सीरिया ने एक ग्ररव 
सोलिडँरिटी पैक्ट का निर्माण क्रिया, जिसमें जोडन को भी शामिल किया गया। नासिर 
के नेतृत्व में ईजिप्ट ने श्ररब राज्यों की राष्ट्रीय एकता के लिये जो प्रयत्न प्रारम्भ किया 
था, सीरिया ने उसमें पूर्णरूप से योग दिया, और इसी कारण ईराक के ग्रतिरिक्त अन्य 
कोई अरब राज्य बगदाद पंक्ट में शामिल नहीं हुआ । 


इस बीच में सीरिया में समाजवाद भी निरन्तर जोर पकड़ रहा था, और वहां के 
राजनीतिक नेता रूस की ओर झुकने लग गये थे। इजराईल के कारण श्ररबों में जो: 
राष्ट्रीय भावना प्रबल हो रही थी, उससे ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पाश्चात्य देशों से उनके 
सम्वन्ध पहले ही कटु थे। ईजिप्ट द्वारा स्वेज की नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद ये सम्बन्ध 
और भी अधिक कटु हो गये। अरब लोग समझते थे, कि पाश्चात्य लोकतन्त्रवादी देश 
| अरब राष्ट्रीयता केँ विरोधी हैं। इसलिये भ्रब उन्हें यह आशा नहीं रही थी, कि इन देशों 
से अरब राज्यों की श्राथिक व सैनिक उन्नति. में पर्याप्त सहायता मिल सकती है। यहः 
| सहायता इसी शते पर मिल सकती थी, कि अरब राज्य विदेशी राजनीति में पाइचात्य- 
| देशों का अनुसरण करें, और कम्युनिज्म के विरोध में इनके साथ सहयोग करें। इसका 
अभिप्राय यही था, कि अन्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दी में अरब राज्य तटस्थता की नीति का परि- 
त्याग कर अमेरिका और ब्रिटेन के गुट में शामिल हो जाएं। पर अरंब लोग इसके लिये 
तैयार नहीं थे। १५ जून, १६५६ को राष्ट्रीय दल के नेता सब्री अस्सली ने सीरिया में 
अपना मन्त्रिमण्डल बताया, और इसके लिये समाजवादी (बाथ) पार्टी का भी सहयोग 
| प्राप्त किया। सीरिया की यह सरकार विदेशी राजनीति में तटस्थता की नीति की पक्ष- 
पाती थी, पाश्‍चात्य लोकतन्त्र राज्यों से इसका विरोध था, और भ्ररव की राजनीति में यह 
ईजिप्ट की समर्थक थी। वामपक्षी वृत्ति के कारण जुलाई, १६५६ में इसने कम्युनिस्ट 
चीन की सरकार की वैध सत्ता को भी स्वीकार कर लिया, और उसके साय अपना सम्बन्ध 
भी स्थापित किया । नवम्बर, १६५६ में सीरिया के राष्ट्रपति कुवतली (अगस्त, १६५५. 
में ्रतास्सी के स्थान पर कुवतली राऽ पति बन गये थे) ने रूस. की भी यात्रा की, और 
वहां जाकर कम्युनिस्ट सरकार से श्रस्त्र-शस्त्र एवं श्रन्य युद्ध-सामग्री की प्राप्ति के सम्बन्धः 
में समझौता किया। स्वेज की नहर के प्रश्‍न को लेकर जब ब्रिटिश और फ्रेञ्च सेनाओं ने 
ईजिप्ट पर आक्रमण किया (अक्टूबर, १६५६), तो सीरिया में बेचैनी उत्पन्न हुई और ब्रिटेन . 
आदि के प्रति उसका विरोध-माव बहुत गढ़ गया। यही समय था, जब्र कि सीरिया के 
राष्ट्रपति ने रूस जाकर वहां की सरकार से सैनिक सहायता प्राप्त करने का समऔता 
किया था। १६५६ के प्रारम्म में सीरिया के मन्त्रिमण्डल का पुन:संगठन हुआ । प्रथान- 
मन्त्री के पद पर तो सन्नी अस्सली ही रहे, पर अपने मन्त्रिमण्डल में उन्होंने समाजवादी 
नेताश्रों के साथ-साथ एक कम्युनिस्ट को भी सम्मिलित किया । सीरिया की विधानसभा 
में कम्युनिस्ट पार्टी का केवल एक सदस्य था, उसी को मन्त्रिमण्डल मे शामिल कर लेना 
इस वात को सूचित करता है, कि इस समय सीरिया में रूस का प्रभाव कितना श्रविक बढ़ 
गया था । इसीलिये जब अमेरिका ने आ्ाइजनहावर सिद्धान्त का प्रतिपादन कर अरब 
| राज्यों के साथ समभौता. करने और उन्हें ्राथिक एवं सैनिक सहायता देने का प्रयत्न 
प्रारम्भ किया, तो सीरिया ने उसे स्वीकार नहीं किया। वस्तुतः, इस समय सीरियन लोगों 
| की भावनाएं ब्रिटेन और अमेरिका आदि के बहुत प्रतिकूल थीं। इसीलिये वे अमेरिका | 
द्वारा प्रस्तावित ग्राथिक सहायता को भी सन्देह को इष्टि से देखते थे, और यह समझते ये | 
कि इस सहायता को निमित्त बनाकर अमेरिका सीरिया में भ्रपंने प्रभुत्व को स्थापित कं. ।क्‍ 
का प्रयत्न. कर रहा है। पर सीरिया में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी, जो अपने देश में 
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७८६ एसिया (परिचिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


समाजवादी व कम्युनिस्ट विचारों के प्रसार से बहुत चिन्हित थे, भौर मन्त्रिमण्डल में भी 
जिनका प्रवेश हो जाने के कारण जिन्हें बहुत उद्वेग था । श्रमेरिक्ा और ब्रिटेन इन दक्षिण- 
पक्षी लोगों की धन द्वारा सहायता कर रहे थे। परिणाम यह हुआ, कि ये सरकार के विरुद्ध 
“विद्रोह व षड्यन्त्र करने के लिये तैयार हो गये अनेक सरकारी इमारतों पर बम्ब बरसाये 
गये, और समाजवादी (बाथ) पार्टी के समर्थकों पर हमले किये जाने लगे (जून, १६५७) 
अनेक नगरों में सरकार के खिलाफ प्रदशन भी किये गये । पर इन सब के बावजूद सब्री 
अस्सली का मन्त्रिमण्डल अपदस्थ नहीं हुआ । जनता उसके साय थी, जिससे बल पाकर 
अन्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दियों के सम्बन्ध में उसने उस तटस्थता की नीति का श्रनुसरण किया, 
जिसे भारत में पंडित नेहरू ने प्रतिपादित किया था, श्रौर पश्चिमी एशिया में राष्ट्रपति 
नासिर ने। १९५६ के प्रारम्भ में सब्री अस्सली ने भारत की भी यात्रा की थी, और 
पंडित नेहरू को अपने देश में निमन्त्रित किया था। जून, १६५७ में पंडित नेहरू सीरिया 
गये मी, और वहां उनका बड़ी धूमधाम से स्वागत हुआ । ee 


इस समय सीरिया की सरकार को अमेरिकन गुट से इतना अ्रधिक विरोध था, 
'कि जब होम्स नामक स्थान पर तेल की सत्ता का पता लगा, और तेल-कूप खोद कर वहाँ 
से तेल निकालने का प्ररन उत्पन्न हुआ, तो उसका ठेका चेकोस्लोवाकिया की एक कम्पनी 
को दिया गया, यद्यपि श्रमेरिका के पूंजीपति भी इसके लिए प्रयत्नशील थे । रूस ने सीरिया 
को अरस्त्र-शस्त्र और श्रन्य युद्ध-सामग्री प्रदान करने का जो निर्णय किया था, उसके अनुसार 
इस समय सीरिया यह सब सामग्री रूस से ही प्राप्त कर रहा था । 


सीरिया के इस रुख से अमेरिका का चिन्तित होना बहुत स्वाभाविक था । अगस्त, 
१९५७ में ग्रमेरिका की श्रोर से लाड हैण्डसंन ने पश्चिमी एशिया के विविध राज्यों की 
यात्रां की । वहां की राजनीतिक दशा का अनुशीलन कर उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उसके 
आधार पर अमेरिका के परराष्ट्र-सचिव डलेस ने यह घोषणा की, कि पश्चिमी एशिया के 
बिविध राज्य सीरिया में रूस के बढ़ते हुए प्रमाव से बहुत अधिक चिन्तित हैं। राष्ट्रपति 
आइजनहावर ने कहा, कि रूस अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म का परिचमी ए शिया में प्रसा र करने 
के लिए सीरिया को अपना केन्द्र बना रहा है। रूसी सरकार ने इसका विरोध किया, 
श्रौर लेबनान, ईराक तथा जोर्डन ने मी यह प्रगट किया कि उन्हें सीरिया के सम्बन्ध में 
कोई शिकायत नहीं है। पश्चिमी एशिया के विविध अरब राज्य सीरिया से मै त्री-सम्बन्ध 
कायम रखने को उत्सुक थे । . इसी कारण सौदी भ्ररेबिया के राजा सऊद और ईराक के 
अघानमन्त्री ने डमास्कस की यात्राएं भी कीं (सितम्बर, १६५७), झौर सीरिया के प्रति 
अपने मेत्री-माव को प्रगट किया। पर अमेरिका यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हुश्रा, 
कि सीरिया में के का'प्रमाव जिस ढंग से बढ़ रहा है, वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में खतरे 
का कारण नहीं है। तुर्की इस समय पूर्णतया अ्मे रिका और ब्रिटेन के प्रभाव में थां। वह 
बगदाद पकट श्रौर नाटी--दोनों का सदस्य था । अमेरिका की प्रेरणा से उसने इस ढंग 
की सैनिक तैयारी शुरू कर दी (सितम्बर, १६५७ ), जिसे सीरिया ने अपने लिए आपत्ति- 
अ समभा। कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत होने लगा, कि तुर्की और सीरिया में युद्ध 
प का, अवश्यम्मावी है। ईजिप्ट ने इस समय सीरिया.की सहायता करने का निश्‍चय 
, और अपनी एक सेना भो इस प्रयोजन से वहां भेज दी । पर इस संकट ने उग्र रूप 
हा न्‍म कु नहीं किया, और कुछ ही समय में युद्ध की उत्तेजना मन्द पड़ गई। 


अमेरिका और ब्रिटेन आदि पाइचात्य लोकतन्त्रवादी देशों से विरो, ग्रन्तरा 
ख न्त्र रोछ, अन्तर्राष्ट्रीय 
गुटबन्दियों में तटस्थता की नीति श्रौर समाजवाद की श्रोर कझुकाव--इनके कारण निष्ट 
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और सीरिया अरब एक दूसरे के बहुत समीप ग्रा गये थे। श्ररबों की राष्ट्रीय एकता की 
भावना भी उन्हें एक दूसरे के निकट ग्राने के लिए प्रेरित कर रही थी। इसी का यह 
परिणाम हुआ, कि कुछ समय बाद युनाइटेड अरब रिपब्लिक की स्थापना हुई, जिस पर 
हम श्रागे चल कर प्रकाश डालेंगे। 


(५) श्रन्य श्ररब राज्यों को प्रगति 


पश्चिमी एशिया की वर्तमान प्रगति को मलीं मांति समझने के लिए जोर्डन और 
सौदी भ्ररेबिया आदि भ्रन्य श्ररब राज्यों के द्वितीय महायुद्ध के बाद के इतिहास भी संक्षेप 
से प्रकाश डालना उपयोगी है । 


जोर्डन--द्वितीय महायुद्ध (१९३६-४५) के समय अरन्य अनेक राज्यों के समान 
जोडन (उस समय इस राज्य को ट्रांस-जोडँन कहते थे) भी राष्ट्रसंघ द्वारा प्रदत्त सँन्डेट के 
अधीन ब्रिटेन के आधिपत्य में था, यद्यपि वहां अपना राजा और अपनी सरकार विद्यमान 
थी । इस मैन्डेट की अवधि १५ मई, १६४८ तक थी। महायुद्ध के समय ब्रिटेन ने ट्रांस- 
जोडन के राजा के साथ एक सन्धि की थी (१९ जुलाई, १६४१), जिस द्वारा वहां की 
सरकार ने यह स्वीकार किया था, कि ब्रिटेन ट्रांस-जोडेन में श्रपनी सेनाएं रख सके, और 
चहां की अपनी सेनाग्रों को भी इस प्रकार संगठित तथा नियन्त्रित कर सके, ताकि देश की 
मली-मांति रक्षा हो सकना और वहां शान्ति एवं व्यवस्था कायम रख सकना सम्मव हो । 
पर यह्‌ सन्धि अरबों की राष्ट्रीय भावना के अनुकूल नहीं थी। अतः १५ माच, १९४८ 
| को ब्रिटेन ने ट्रांस-जोडेन के साथ बीस वषं के लिए एक अन्य सन्धि की, जिस द्वारा दोनों 
देशों ने यह स्वीकार किया कि युद्ध के समय में वे दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे, 
और अपनी सेनाएं एक दूसरे के प्रदेशों में ला सकेंगे। साथ ही, यह मी तय किया गया 
कि शान्ति के समय में मी ब्रिटेन ट्रांस-जोर्डन के हवाई अड्डों, बन्दरगाहों और सड़कों ग्रादि 
के निर्माण तथा विकास में सहायता प्रदान करेगा । इस सन्धि के अनुसार अम्मन और 
| मफरक में ब्रिटेन ने रायल एयर फोसे के केन्द्र स्थापित किये, और जोडंन की सेना को नये 
| डंग से ट्रेन करना शुरू किया । जोर्डन की रक्षा के लिए एक एंग्लो-जोर्डानियन जायन्ट 
डिफेन्स बोर्ड का भी संगठन किया गया। द्रांस-जोडन में ब्रिटन के मँन्डेटरी शासन की 
| अवधि १५ मई, १६४८ को समाप्त हो गई थी, और राजनीतिक इष्टि से इस देश ने पूर्ण- 
रूप से स्वाधीन स्थिति प्राप्त कर ली थी। पर कुछ समय पुवं (१५ मार्च) की गई इस 
सन्धि के अनुसार इस अवधि के बाद भी ट्रांस-जोडन पर ब्रिटेन का सैनिक प्रभाव कायम 
रहा । वहां ब्रिटेन के हवाई भ्रड्टे स्थापित रहे, और उसकी सेनाग्रों का प्रशिक्षण, संचालन 
तथा नियन्त्रण ब्रिटेन के हाथों में रहा । 


१९४८ में पैलेस्टाइन में यहूदियों और श्ररबों में किस प्रकार युद्ध हुआ, ट्रांस- 
जोडन ने किस प्रकार युद्ध में भाग लिया, किस प्रकार इजराईल नाम से पृथक्‌ यहूदी . 
राज्य की स्थापना हुई, और किस प्रकार पैलेस्टाइन के वे प्रदेश जो इजराईल में सम्मि- 
लित नहीं किये गये थे, ट्रांस-जोर्डत के साथ मिला दिये गये-इन विषयों पर पिछले अध्याय 
में प्रकाश डाला जा चुका है । इस युद्ध के बाद जोडन नदी के दोनों ओर के प्रदेशों को 
) एक राज्य बना दिया गया था, जिसका नाम 'जोडंन' रखा गया था। नये £] 
राज्य का राजा ट्रांस-जोडन के राजा अमीर अब्दुल्ला को ही बनाया गया, और उसकी | 
प्रतिनिधि समा के सदस्यों की संख्या दुगुनी करके जोडन नदी के परिचमी प्रदेशों को मी 
उसमें प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया । BE 
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७८ऽ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का ग्राधुनिक इतिहास 
२० जुलाई, १६५१ के दिन अमीर अब्दुल्ला की हत्या हो गई, और उसका लड़का" 
तल्लाल जोईन का राजा बना। अ्रब्दुल्ला की हत्या राजनीतिक कारणों से की गई | 
थी। जोईन के पश्चिमी प्रदेश--जो पहले पैलेस्टाइन के न्तर्गत थे, अपने सम्बन्ध में 
की गई व्यवस्था से पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं थे। उनमें ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो 
कि राजसत्ता को पसन्द नहीं करते थे, और लोकतन्त्र शासन के पक्षपाती थे। इन्हीं के 
षड्यन्त्र द्वारा अ्रव्दुल्ला की हत्या हुई थी। इसीलिए तल्लाल ने जोर्डन के शासन 
में अनेक ऐसे सुधार किये, जिनका उद्देश्य लोकतन्त्रवाद की ग्रोर अग्रसर होना था। 
पर बीमार रहने के कारण तल्लाल देर तक शासन नहीं कर सका । ११ अगस्त, १६५२ 
को उसने स्वयं राजगद्दी का परित्याग कर दिया, और उसका पुत्र हुसन जोडन का 
राजा बना । 

जनता जो अपने देश के शासन से सन्तुष्ट नहीं थी, उसके मुख्य का रण निम्नलिखित 
थे--(१) जोडन अपने सँन्यसंगठन और सुरक्षा के मामलों में प्रधानतया ब्रिटेन पर आश्रित 
था। १५ मार्च, १६४८ की सन्धि के अनुसार ब्रिटेन की हवाई सेनाएं जोडन में विद्यमान 
थीं, और जोर्डन की अपनी सेनाञ्रों का संचालन, प्रशिक्षण और नियन्त्रण भी ब्रिटिश अ्रफ- | 
सरों के हाथों था। ये वातें अरबों की राष्ट्रीय भावना के प्रतिकूल थीं। ईजिप्ट और | 
सीरिया जैसे पड़ौसी अरब राज्यों में ब्रिटेन व ग्रमेरिका के विरुद्ध जो भावना प्रबल हो रही | 
थी, उसका प्रभाव जोडन के श्ररबों पर भी पड़ रहा था, और वे यह नहीं चाहते थे कि 
उनका देश ब्रिटेन के सैनिक प्रभाव में रहे। (२) इजराईल की स्थापना से भी जोर्डन के | 
श्ररवों में बहुत श्रसन्तोष था । इन दोनों राज्यों की सीमाएं श्रापस में छूती थीं । जोडन 
नदी के पश्चिमी प्रदेशों के बहुत-से श्ररब निवासी ऐसे थे, जो इजराईल से विस्थापित 
होकर वहां श्राये थे। वहां के अनेक गांव इजराईल की सीमा पर थे, जिसके कारण वहां 
कोई. त कोई झगड़ा बना ही रहता था । क्योंकि इजराईल के निर्माण में ग्रमेरिका का 
प्रमुख हाथ था, श्रत: जोन के अरब पाश्‍चात्य लोकतन्त्र राज्यों के प्रति सद्भावना नहीं 
रख सकते थे। जोडँन और इजराईल के सीमावर्ती गांवों तथा बस्तियों के झगड़ों में प्राय: 
श्ररवों को नीचा देखना पड़ता था, जिसका दोष अरब लोग जोडन की सेना के ब्रिटिश 
अफसरों को देते थे। उनका कहना था, कि ये ब्रिटिश ग्रफसर इजराईल के साथ सहा- 
चुमूति रखते हैं। इसी कारण ये उसके खिलाफ अरबों की रक्षा पर.समुचित ध्यान नहीं 
देते। अन्य श्ररव राज्यों के समान जोडन में भी समाजवाद व कम्युनिज्म का प्रवेश हो 
रहा था। इनके अनुयायी कहते थे, कि जोडन को भी सीरिया तथा ईजिप्ट के समान 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तटस्थता की नीति का श्रनुसरण करना चाहिए, और सेना पर से 
ब्रिटिश प्रभाव का अन्त कर देना चाहिए । ईजिप्ट और सीरिया की सरकारों द्वारा अरबों 
की राष्ट्रीय एकता तथा तटस्थता की नीति के पक्ष में जो प्रचार किया जा रहा था, उसका 
प्रभाव भी जोडन के अरबों पर पड़ रहा था । | 


इस समय जोडन का प्रधानमन्त्री तौफीक अब्दुल हुदा था (१६५४) । उसके लिए | 
यह सम्भव नहीं ` अल कि वह लोकमत की उपेक्षा कर सके | इसीलिए उसने ब्रिटेन से यह 
अनुरोध किया, कि १५ माचे, १६४८ की सन्धि के अनुसार जोडन कौ सेना के संगठन एवं 
प्रशिक्षण के लिए जो धनराशि ब्रिटेन द्वारा खर्च की जाती है, भविष्य में वह जोडन की 
सरकार को प्रदान कर दी जाया करे, और उसका खर्च सरकार द्वारा ही किया जाया करे । 
१६५५ में जब ब्रिटेन, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और ईराक ने बगदाद पैक्ट का निर्माण 
किया, तो ब्रिटेन का यत्न था कि जोडन भी इस पैक्ट में शामिल हो जाय | इस देश पर 
भ्रपने सैनिक प्रभाव के कारण ब्रिटेन को पूण श्रा्ञा थी, कि जोईन यह्‌ स्वीकार कर लेगा 
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अमीर हुसैन इसके लिए तैयार भी था, पर लोकमत को इष्टि में रखते हुए कोई मन्त्रि- 
मण्डल यह साहस नहीं कर सकता था, कि जोडन को बगदाद पैकट में शामिल कर दे। 
इसी कारण १६.५५ में कई मन्त्रिमण्डल बने और बिगड़े । नये प्रधानमन्त्री समिर रिफई 
ने जव स्पष्ट रूप से यह घोषित कर दिया (१४ जनवरी, १६५ ६), कि जोर्डन ग्रन्तर्राष्ट्रीय 
गटबन्दियों में तटस्थता की नीति का अनुसरण करेगा ्रौर बगदाद पैक्ट में शामिल नहीं 
होगा, तभी जनता को सन्तोष हुआ। लोकमत के सम्मुख सिर भुकाकर समिर रिफई की 
सरकार ने यह भी निश्‍चय किया, कि जो भ्रनेक ब्रिटिश अफसर जोडन की सेना का संचा- 
लन कर रहे हैं, उन्हें अपदस्थ कर दिया जाय और उनके स्थान पर अरब अफसरों की 
नियुक्ति की जाय। इसी निर्णय के ग्रनुसार जनरल ग्लब (जो श्ररब के इतिहास में ग्लब्ब 
पाशा के नाम से प्रसिद्ध हैं) और उसके साथी ब्रिटिश अफसरों को जोडन छोड़ कर अपने 
देश को वापस चले जाना पड़ा। 


२१ ग्रक्टूबर, १६५६ जो जोर्डन की प्रतिनिधि समा का नया चुनाव हुआ । इस 
में उग्र राष्ट्रवादी उम्मीदवारों को असाधारण सफलता प्राप्त हुई। इनका प्रधान नेता 
सुलेमानी नबुल्सी था । उसने चुनाव के समय स्पष्ट रूप से यह घोषणा की थी, कि वह 
रौर उसके साथी १५ मार्च, १६४८ की एंग्लो-जोर्डन सन्धि का अ्रन्त कर अपने देश को 
ब्रिटेन के सैनिक प्रभाव से मुक्त करेगे। प्रतिनिधि समा में बहुमत प्राप्त कर सुलेमान 
नबुल्सी ने प्रधानमन्त्री का पद ग्रहण किया । नये मन्त्रिमण्डल का पहला कार्य यह था 
(२५ श्रक्टूबर, १६५६), कि उसने अपने देश की रक्षा के लिए सीरिया और ईजिप्ट के 
साथ मिलकर एक जायन्ट मिलिटरी कमाण्ड का संगठन किया । इस समय ईजिप्ट द्वारा 
स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के कारण स्वेज के क्षेत्र में एक मारी संकट उपस्थित हो पथा 
था, भर इजराईल की सेनाग्रों ने गाजा और सिनाई के प्रदेशों (जो ईजिप्ट के अन्तर्गत दे) 
पर आक्रमण कर दिया था । जोडन को मय था, कि इजराईल की सेनाएं उसके प्रदेश पर 
भी हमले करेंगी। इसीलिए उसकी सरकार ने यह आवश्यक समझा, कि सीरिया श्रौर 
ईजिप्ट के साथ मिल कर एक संयुक्त सैनिक कमाण्ड का संगठन कर ले । किस प्रकार इस 


` समय ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं ने ईजिप्ट पर आक्रमण किया, और पोटं सईद पर भी 


कव्जा कर लिया, यह पहले लिखा जा चुका है। स्वेज के इस युद्ध में जोडन ईजिप्ट का 


- सहायक था। इसी कारण उसने फांस के साथ अपने सम्बन्ध का विच्छेद कर दिया था। 


ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध को यद्यपि कायम रखा गया, पर जोडन की सरकार ने यह सवंथा 
स्पष्ट कर दिया था, कि १५ मार्च, १६४८ की सन्धि के अनुसार ब्रिटेन को जोर्डन में जो 
हवाई भ्रड्डे पराप्त हैं, उनका उपयोग ईजिप्ट के विरुद्ध युद्ध के लिए नहीं करने दिया 
जायगा । इस समय जोडेन पूरी तरह से उसी नीति का अनुसरण कर रहा था, जो ईजिप्ट ` 
और सीरिया की थी। यह नीति ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे लोकतन्त्र राज्यों के 
प्रतिकूल थी। १५ मार्च, १६४८ की एंग्लो-जोडंत सन्धि के अनुसार जोडन अपनी सेना 
के लिए जो सहायता ब्रिटेन से प्राप्त करता था, उसकी मात्रा १,७५,००,००० रुपये 
वापिक के लगभग थी | जोर्डन को इस राशि के लिए ब्रिटेन पर निर्मेर न रहना पड़े, इस 
प्रयोजन से इस समय (१९ जनवरी, १६५७) ईजिप्ट, सौदी अरेबिया और सीरिया ने 
जोडन के साथ एक अरब सोलिडेरिटी एग्रीमेन्ट किया, जिसके अनुसार ईजिप्ट और सौदी 
अरेबिया में से प्रत्येक ने ७० लाख रुपया वाषिक और सीरिया ने ३५ लाख रुपया वाषिक 
जोडन की सेना के लिए सहायता के रूप में देना स्वीकार किया । इस समकोते के कारण 


१५ माचे, १९४८ की एंग्लो-जोडंन सन्धि सर्वथा निरर्थक हो गई थी । श्रत: श्रब सुलेमान 


नबुल्सी की सरकार ने ल | सन्धि का अन्त कर देने के लिए ब्रिटेन से बातचीत शुरू की, 
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७६० एशिया (पश्चिमी भौर दक्षिणी) का भ्राधुनिक इतिहास 


जिसके हा प १४ मार्च, १९५७ को इस सन्धि का अन्त कर दिया गया, और 
घ्रगले ६ महीनों में वे सब ब्रिटिश सेनाएं, अफसर और युद्ध-सामग्री जोडन से हटा ली गई, 
जो श्रव तक भी वहां विद्यमान थी । 

जोडन की सरकार इस समय ठीक उसी नीति का श्रनुसरण कर रही थी, जो कि 
इजिप्ट और सीरिया की थी । इसीलिये उसने ञ्राइजनहावर सिद्धान्त को स्वीकार करने 
और उसके श्रधीन अमेरिका से श्राथिक सहायता प्राप्त करने से भी इन्कार कर दिया, श्रौर 
यह तय किया कि सीरिया और ईजिप्ट के साथ अपने सम्बन्धों को और -्रविक घनिष्ठ 
करने के लिए उनके साथ मिलकर एक श्राथिक संघ (£००१०७।० ए707) का निर्माण 
किया जाए। पर सुलेमान नबुल्सी की यह नीति अ्रमीर हुसैन को पसन्द नहीं थी । वह्‌ 
समझता था, कि जोडन में समाजवाद की जो प्रवृत्तियां जोर पकड़ रही हैं, उनके कारण 
उसकी अपनी राजगद्दी भी सुरक्षित नहीं रह सकेगी । इसीलिये उसने नबुल्सी का विरोध 
करना प्रारम्भ कर दिया, और अनेक ऐसे ्रादेश जारी किये, जिन द्वारा जोडन में कम्यु- 
निज्म के प्रचार को रोकने का प्रयत्न किया गया था। अन्त में उसने नबुल्सी के मन्त्रि- 
मन्डल को भी बर्खास्त कर दिया, और डॉ० खलीदी को नया मन्त्रिमण्डल बनाने का कार्य 
सुपुर्द किया (१० एप्रिल, १६५७) । पर डॉ० खलीदी का कार्य सुगम नहीं था। जनता 
सुलेमान नबुल्सी के पक्ष में थी, और प्रतिनिधि समा में उसका बहुमत था । इस दशा में 
हुसैन को विवश होकर नबुल्सी को भी मन्त्रिमण्डल में स्थान देने की वात स्वीकृत करनी 
पड़ी, भ्रौर उसे परराष्ट्र-संचिव के पद पर नियुक्त किया गया। यद्यपि डॉ० खलीदी 
प्रधानमन्त्री तो रहा, पर विदेशी नीति का संचालन नबुल्सी के हाथों में ग्रा गया। इस 
बात को श्रमेरिका कदापि सहन नहीं कर सकता था । सरकार के मामलों में ग्रमीर हुसैन 
द्वारा निरन्तर हस्तक्षेप का यह परिणाम हुआ, कि इस समय जोडन में ग्रशान्ति और 
अ्रव्यवस्था के चिन्ह प्रकट होने लगे। ग्नेक स्थानों पर उसके विरुद्ध प्रदर्शन किये गये, . 
और हड़तालें प्रारम्म हो गईं। सेना में भी बेचैनी उत्पन्न होने लगी। अमेरिका और 
ब्रिटेन इसी श्रवसर की प्रतीक्षा में थे। उन्हें यह कदापि सह्य नहीं था, कि सीरिया और 
ईजिप्ट के समान जोडंन भी पाश्चात्य लोकतन्त्र राज्यों के प्रतिकूल नीति का ब्रनुसरण 
करने लगे। २४ एप्रिल, १६५७ के दिन राष्ट्रपति श्राइजनहावर ने घोषित किया कि 
जोडन की स्वतन्त्रता श्रौर वहां शान्ति एवं व्यवस्था का कायम रहना अमेरिका के हितों 
की दृष्टि से अत्यन्त भ्रावश्यक है। परिचमी एशिया. के विविध प्रदेशों के तेल-कूपों में 
अमेरिका की पूंजी मारी मात्रा में लगी हुई थी। इस उद्योग से श्रमेरिकन पूंजीपति तमी 
` निरिचिन्तता के साथ घन कमा सकते थे, जब कि वहां शान्ति व व्यवस्था कायम रहे, और 
वहां की सरकारें श्रमेरिकन-विरोधी नीति का अनुसरण न करें। ग्राइजनहावर सिद्धान्त 
को भ्रस्वीकृत कर देने के कारण जोडन अमेरिका की कोपदृष्टि का शिकार हो गया था। 
अतः भ्रमेरिका ने अपने छठे जंगी जहाजी बेड़े को तुरन्त बैरूत (लेबनान में) के बन्दरगाह 
पर भेज दिया, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जोडन के विरुद्ध उसका प्रयोग किया जा सके । 
इसी समय ब्रिटेन र भी यह घोषित किया, कि जोर्डन में शान्ति और व्यवस्था का कायम 
रहना उसके हितों के लिये भी परमावश्यक है। 

_ | ओर अमेरिका के इस रुख के कारण जोडंन की स्थिति बहुत गम्भीर हो 
गई। डॉ० खलीदी के लिये अब स्थिति को संभाल सकता कठिन था । उसने त्यागपत्र दे 
दिया, और अमीर हुसँन ने मार्शल लॉ की घोषणा कर जोडन में सैनिक शासन की स्था- 
पना कर दी। राजनीतिक पार्टियों पर पाबन्दी लगा दी गई, और अनेक राष्ट्रीय नेता 
गिरफ्तार करके जेलों में बन्द कर दिये गये । इससे अमेरिका को परम सन्तोष हुआ, श्रौर 
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द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ श्ररब राज्यों की प्रगति ७९१ 


“उसने जोडन की सहायता के लिये पांच करोड़ रुपया प्रदान करने की व्यवस्था की । इस 
प्रकार श्रमेरिका के श्राक्रमण एवं हस्तक्षेप के भय से अमीर हुसैन एक ऐसी नीति को श्रप- 
नाने के लिये विवश हुआ, जो जोडंन की जनता की भावनाओं के सर्वथा प्रतिकूल थी। 
'नबुल्सी के नेतृत्व में जोर्डन ने जिस नीति को स्वीकार किया था, वह -श्रब भूतकाल का 
“विषय हो गई थी । सीरिया और ईजिप्ट के साथ जो समभौते नवुल्सी की सरकार ने किये 
थे, वे अब रह कर दिये गये, और इन देशों के साथ जोडन के सम्बन्धों में कटुता आ गई। 
जुन, १६५७ में जोडन ने करो में स्थित अपने राजदूत को मी वापस बुला लिया, और 
इजिप्ट के अपने दूतावास को बन्द कर दिया । 


पर अन्य श्ररब राज्यों के समान जोडन में भी राष्ट्रीय भावना बहुत प्रबल हो 
चुकी थी। वहां की जनता को यह जरा भी पसन्द नहीं था, कि सीरिया और ईजिप्ट के 
साथ उनके देश के सम्बन्धों में इतनी कटुता म्रा जाए। वे अनुमव करते थे, कि इज राईल 
के यहूदियों का तमी मली भांति मुकाविला किया जा सकता है, जबकि  ग्रन्य श्ररब राज्यों 
की सद्भावना एवं सहयोग जोडन को प्राप्त रहे । जोर्डन की सीमा इजराईल के साथ 
'लगती थी, और वहाँ बहुधा झगड़े होते रहते थे। जोडन के अरबों की दृष्टि में इन भगड़ों 
'का बहुत महत्त्व था । इसी कारण अमीर हुसैन देर तक अपनी उस नीति पर स्थिर नहीं 
रह सका, जिसका अवलम्बन उसने भ्रमेरिकन हस्तक्षेप की झ्राशंका के कारण किया था । . 
विवश होकर उसे मी सीरिया और ईजिप्ट के प्रति अपने सम्बन्धों में परिवर्तन करना 
'पड़ा, और उनके साथ सहयोग करने की नीति का अ्रवलम्बन किया । 


सौदी श्ररेबिया--श्ररब प्रायद्वीप के सुविस्तृत प्रदेशों में इब्न सऊद ने किस प्रकार 
एक विशाल एवं शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी, इस पर पहले प्रकाश डाला जा. 
'चुका है। सौदी अरेबिया का यह राज्य अरब तथा मुस्लिम जगत्‌ में बहुत महत्त्व रखता 
है,कयोंकि मक्क्रा और मदीना जैसे मुस्लिम तीर्थ-स्थान इसी राज्य में स्थित हैं। इस 
"राज्य का शासन पूर्णतया निरंकुश था, और वहां कोई मी ऐसी संस्थाएं (विधान-समा 
भ्रादि) नहीं थीं, जो इब्न सऊद की स्वेच्छाचारिता पर गकु रख सकतीं । वह्‌ अपने 
'राजकमं चारी तथा मन्त्री स्वयं नियुक्त करता था, और वे उसी के प्रति उत्तरदायी थे। 
कानून का आधार शरायत थी, और उसके अ्रभिप्राय को स्पष्ट करना काजियों का काम 
था। ऐसे राज्य में न राजनीतिक दलों के पारस्परिक झगड़ों की समस्या होती है, न 
सावंजनिक आन्दोलनों की, न चुनावों की भर न सरकार में परिबर्तन की। यदि राजा 
शक्तिशाली व जबदंस्त हो, तो ऐसे शासन पर्याप्त सफल रहते हैं। इब्न सऊद इसी प्रकार 
का राजा था, ओर इसी कारण द्वितीय महायुद्ध के बाद के काल में सौदी अरेबिया ने 
श्रच्छी उन्नति की | तेल की उपलब्धि के बाद उसकी ग्राथिक समृद्धि में भ्रच्छी सहायता 
मिली, और अमेरिकन पूंजीपतियों द्वारा संचालित इस क्षेत्र के तेलक्पों द्वारा इब्न सऊद 
'को रायल्टी के रूप में बहुत बड़ी घनराशि प्राप्त होने लगी। 


पश्चिमी एशिया की राजनीति में इब्न सऊद का क्या रुख रहा, यंह ध्यान देने 


योग्य है। १६४८ में जब पैलेस्टाइन में यहुदियों और श्ररवों के बीच युद्ध प्रारम्म विज 


ततो स्वाभाविक रूप से उसकी सहानुभूति अरबों के प्रति थी। अन्य अरब राज्यों के समान 
सौदी अरेबिया भी श्ररब लीग में शामिल था। अत: उससे यह आशा की जाती थी, कि 
वह यहूदियों के विरुद्ध युद्ध में सक्रिय रूप से हाथ बंटायेगा । पर इब्न सऊद की आ्रामदनी 
ऊख्यतया उस रायल्टी से प्राप्त होती थी, जो उसके राज्य से निकाले जाने वाले तेल के 
लिये उसे प्रदान की जाती थी । सौदी अरेबिया के तेलकूप श्रमेरिकन कम्पनी के हाथों में 
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थे, ग्रतः इब्न सऊद के लिये यह सुगम नहीं था, कि वह यहुदियों के विरुद्ध लड़ाई में विशेष 
तत्परता दिखा सके, क्योंकि यह बात अमेरिका भी पसन्द न करता। पलेस्टाइन के अरबों 
की सहायता के लिये एक छोटी-सी सेना भेज कर ही उसने अपने कत्तव्य की इतिश्री कर 
दी । इस युद्ध में अरब पक्ष की ओर से सबसे श्रधिक कतृ त्व ट्रांस-जोडन ने प्रदर्शित किया 
था, अतः जब इजराईल का निर्माण करने के अनन्तर पैलेस्टाइन के बचे हुए प्रदेशों को 
टांस-जोडन के साथ मिला देने का निश्चय किया गया, तो इब्न सऊद ने उसका घोर 
विरोध किया । ट्रांस-जोर्डन का राजा अमीर अब्दुल्ला उस हसमी वंश का था, जिसका 
पहले मक्का और मदीना पर शासन था, और जिसे इब्न a वहां से बहिष्कृत किया 
था। इसी हसमी वंश के दो व्यक्ति इस समय ट्रांस-जोडंन श्रौर ईराक की राजगद्ठियों 
पर विराजमान थे । यह स्वाभाविक था, कि इब्क सऊद इनका विरोधी हो, और इनके 
उस्क्रषं को सहन न कर सके। इसी कारण उसने जोडन नदी के पश्चिम के प्रदेशों को 
अब्दुल्ला के राज्य में शामिल करने का विरोध किया था। 


अन्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दियों के सम्बन्ध में इब्न सऊद की नीति तटस्थता की थी। 
इस मामले में वह ईजिप्टऔर सीरिया के साथ था । १९४५ में जब बगदाद पैक्ट का 
निर्माण हुआ, तो इब्न सऊद केवल उसमें शामिल ही नहीं हुआ, अपितु उसने उसका विरोध 
भी किया । १६५६ में जब ईजिप्ट ने स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण का निश्चय किया, तो 
इब्न सऊद ने उसका समर्थन किया, और ब्रिटेन तथा फ्रांस के पोर्ट सईद पर कब्जा कर 
लेने पर उसने इन देशों से अपने सम्बन्ध का विच्छेद कर दिया । १९५७ के प्रारम्भ में 
ईजिप्ट, सीरिया और जोडन ने जो अरब सोलिडेरिटी एग्रीमैन्ट किया था, सौदी अरब भी 
उसमें शामिल हुआ और ईजिप्ट के समान उसने मी जोडन को ७० लाख रुपया वाषिक 
देना स्वीकार किया । दूस प्रकार यह स्पष्ट है, कि विदेशी मामलों में इब्न सऊद उस 
नीति का समर्थक था, जिसका प्रतिपादन नासिर के नेतृत्व में ईजिप्ट ने किया था, और 
सीरिया भी इस समय जिसका अनुसरण कर रहा था। पर इब्न सऊद देर तक इस नीति , 
का समर्थन नहीं कर सका । जोडन के राज्य में जब ग्रमीर हुसँन ग्रौर नबुल्सी के राष्ट्रीय 
दल में संघर्ष शुरू हुआ, तो इब्न सऊद ने हुसँन का साथ दिया। इस समय से उसकी नीति 
में परिवर्तेन आने लगा, और उसका झुकाव निरन्तर भ्रमेरिका ग्रौर ब्रिटेन आदि पाइचात्व 
लोकतन्त्र राज्यों की ओर होता गया । इस नीति-परिवर्तन के अनेक कारण थे। विविध 
अरब राज्यों में समाजवाद और कम्युनिज्म का जिस ढंग से प्रचार हो रहा था, ग्रौर 
सीरिया तथा जोडेन जैसे राज्यों की सरकारों पर जिस प्रकार वामपक्षी लोगों का प्रभाव 
बढ़ रहा था, इब्न सऊद उसे किसी भी दशा में उचित नहीं समझ सकता था । यदि ये 
प्रगतिशील प्रवृत्तियां अरब में जोर पकड़ जातीं, तो उसकी अपनी राजगद्दी भी खतरे में 
पड़ जाती । साथ ही, यह भी सही था कि इब्न सऊद की सब ग्रामदनी तथा आर्थिक 
समृद्धि तेलकपों से प्राप्त होने वाली रायल्टी पर ही श्राश्रित थीं । वह स्वयं न इन तेल- 
कूपों के राष्ट्रीयकरण का साहस कर सकता था, और न अपनी ग्रामदनी पर ही आँच श्राने 
दना चाहता था। इस दशा में उसके सम्मुख यही मार्ग शेष रह जाता था, कि वह भ्रमे- 
रिका को नाराज न करे। १६५७ के प्रारम्भ में इब्न सऊद ने अ्रमेरिका की यात्रा की, :. 
और इस यात्रा में अमेरिका द्वारा सैनिक सहायता का आ्राइवासन भी प्राप्त किया | इस 
प्रसंग में घरहन के हवाई अड्डे का उल्लेख करना भी झ्रावश्यक है । इस हवाई अड्डे का 
निर्माण द्वितीय महायुद्ध के समय अमेरिका द्वारा किया गया था, और इसके लिये इब्न 
सऊद से अनुमति ग्राप्त कर ली गई थी। अमेरिका ने" इसकी ओवद्यकता इस कारण 
श्रनुभव की थी, क्योंकि जापान के विरुद्ध लड़ाई में अपने सैनिक और युद्ध सामग्री को 
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पहुंचाने के लिये परिचमी एशिया में किसी श्रच्छे हवाई गड्डे का होना बहुत जरूरी था । 
महायुद्ध की समाप्ति के बाद १६५१ में श्रमेरिका ने सौदी भ्ररेविया के साथ इस हवाई 
श्रड्डे के सम्बन्ध में एक नया समझौता किया, जिस द्वारा इस पर सौदी ग्ररेविया के स्वत्व 
को तो स्वीकार कर लिया गया, पर श्रमेरिका को इसके प्रयोग एवं संभाल के विषय में 
कतिपय विशेष अधिकार दिये गये । यह समझोता पांच साल के लिये था । ग्ब १६५७ 
में इसे फिर दोहराया गया, और ्रमेरिका ने सौदी ग्ररेबिया को श्रस्त्र-शस्त्र व युद्ध-सामग्री 
आदि देना स्वीकार कर और उसकी सेना के प्रशिक्षण की जिम्मेवारी लेकर घहरन के 
हवाई अड्डे पर अपने श्रधिकार को जारी रखा । पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में यह हवाई 
अड्डा अमेरिकन सैत्यशक्ति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र है। १६५७ के समभौते द्वारा इब्न सऊद 
ने ग्रमेरिका की सद्भावना को प्राप्त कर लिया था। पर वह एक 'रत्यन्त कुशल राज- 
नीतिज्ञ था, और इस बात को मलीमांति समझता था कि अरव लोगों का लोकमत अमे- 
रिका आदि पाइचात्य देशों के अनुकूल नहीं है। उनमें राष्ट्रीय भावना उग्र रूप से विद्य- 
मान है, और वे इन देशों के प्रभाव व प्रभुत्व को जरा भी पसन्द नहीं करते। इसीलिये 
इव्न सऊद ने यह भी आवश्यक समझा, कि वह न बगदाद पैक्ट में शामिल हो, और न 
ग्राइजनहावर सिद्धान्त को स्वीकार करे । श्ररव राज्यों की राष्ट्रीय एकता के विचार का 
वह निरन्तर समर्थन करता रहा। इजराईल के यहूदी राज्य के प्रति श्ररबों की जो 
विरोधी भावना थी, उसका मी वह समर्थक रहा। श्रक्टूवर, १६५७ में जब तुर्की और 
` सीरिया में झगड़ा हुआ, तो उसने श्ररब एकता के नाम पर सीरिया का साथ दिया । 
अमेरिका की सैनिक सहायता प्राप्त करते हुए भी अरब राज्यों की राजनीति में इतत 
सऊद जो एक स्वतन्त्र मार्ग का श्रवलम्बन कर सका, वह उसके उत्कृष्ट व्यक्तित्व का 
प्रमाण है। - - | 


लेबनान--द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) के समय तक सीरिया के समान 

लेवनान भी राष्ट्रसंघ के मैन्डेट के ्रधीन फ्रांस के शासनाधिकार में था । जिस घटना- 
क्रम से सीरया फ्रेञ्च आधिपत्य से मुक्त होकर स्वतन्त्रता प्राप्त करने में समर्थ हुग्रा, 
उसी द्वारा लेवनान में भी स्वाधीन रिपब्लिक की स्थापना हुई। संयुक्त राज्यसंघ की 
सुरक्षा परिषद्‌ के निर्णय के अनुसार दिसम्वर, १६४६ में किस प्रकार लेबनान से सव 
विदेशी सेनाएं हटा ली गई थीं, ग्रीर उसने पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर ली थी, इस सम्वन्ध 
में पहले लिखा भी जा चुका है। स्वाधीन लेबनान में किसी राजा का शासन न होकर 
रिपब्लिकन शासन की सत्ता है। 


यद्यपि लेबेनान भी पश्चिमी एशिया के श्ररब क्षेत्र के ्रन्तगंत है, पर वहां के 
सब निवासी इस्लाम के अनुयायी नहीं है। वहां ईसाई लोग भी अच्छी बड़ी संख्या में 
निवास करते हैं, जिनमें रोमन के थोलिक सबसे अधिक हैं। १६५६ में वहां को कुल आ- 
वादी १३ लाख के लगभग थी, जिसमें मुसलमान ग्राधे से कुछ ही अ्रधिक थे। शेष सब 
विविध ईसाई साम्प्रदायों के श्रनुयायी थे। चिर काल तक फ्रांस के आधिपत्य में रहने के 
कारण लेबनान के इन ईसाई निवासियों पर फ्रेञ्च सम्यता एवं संस्कृति का प्रभाव बहुत 
बढ़ गया था। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि ये अपने को सीरिया, ईराक ग्रौर 
जोर्डन आदि के मुस्लिम अरबों से भिन्न समझने लगें। लेबनान के लोग भ्रमेरिका म्रौर 
पश्चिमी अफ्रीका में मी बड़ी भ्रच्छी संख्या में बसे हए थे, ओर वहां. से घन कमा कर 
अपने देश को भेजते रहते थे। पश्चिमी अफ्रीका फ्रांस के भ्रधीन था । इस कांरण स्वतत्त्र- 
ता की प्राप्ति के बाद भी लेबनान के लोगों के अमेरिका और फ्रांस के साथ सम्पक में 
कमी नहीं आयी थी । लेबनान के बन्दरगाह बैरूत ने महायुद्ध के समय बहुत महत्त्व प्राप्त 
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कर लिया था। पाइ्चात्य देश इसी द्वारा पश्‍्चिमी एशिया के क्षेत्र में अपनी सेनाएं आदि 
भेजते थे, जिसके कारण इसमें अनेक विदेशी फम स्थापित हो गई थीं, और लेबनान के 
व्यापारी तथा अन्य सम्पन्न वर्ग का उनके साथ घनिष्ट सम्बन्ध था । ये बातें थीं, जिनके 
कारण लेबनान की सरकार श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वह रुख ग्रहण नहीं कर सकी, 
जिसे ईजिप्ट और सीरिया ने ग्रहण किया था। श्ररव राष्ट्रीयता की भावना इस राज्य 
में भी विद्यमान थी, पर वह इतनी प्रबल नहीं थी कि सीरिया और ईजिप्ट के 
समान लेबनान भी तटस्थता की नीति का पूर्णरूप से ग्रनुसरण कर सकता । इसी लिये 
फ्रेञ्च श्रौर ब्रिटिश सेनाओं के चले जाने (दिसम्बर, १६४६) के बाद भी लेब्रनान की 
सरकार ते यह उपयोगी समका, कि अपने देश की वायुसेना के प्रशिक्षण के लिये ब्रिटिश 
रायल एयर फोर्स की सहायता प्राप्त करे, और ग्रात्मरक्षा के कार्य में परामश देने के लिये' 
ब्रिटिश अफसरों की नियुक्ति करे । 


अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण लेबनान न तो बगदाद पेक्ट में शामिल 
हुआ, और न ईजिप्ट, सौदी श्ररेविया तथा सीरिया के उस गुट में जिसका निर्माण 
बगदाद पैवट के मुकाबिले में किया गया था। इस सम्वन्ध में हम ऊपर लिख चुके हैं 
श्रत: उसे यहां दोहराने की आवश्यकता: नहीं है। पैलेस्टाइन में यहूदियों और श्ररबों के युद्ध 
में भी इस राज्य ने कोई विशेष भाग नहीं लिया, और स्वेज के राष्ट्रीयकरण के परि- 
णामस्वरूप जो संकट ईडिप्ट में उत्पन्न हुआ, उसमें शी यह श्ररब राज्यों के समान ब्रिटेन, 
फ्रांस और इजराईल का विरोध करने के लिए कोई विशेष कायं नहीं कर सका । पर 
स्वेज-विषयक इस संकट के समय लेवनान की सर्वसाधारण जनता में बहुत उत्तेजना 
उत्पन्न हो गई, और वह ईजिप्ट के. प्रति श्रपनी सहानुभूति और इजराईल. तथा ब्रिटेन 
श्रादि के प्रति अपनी विरोघ-मावना को प्रदर्शित करने के लिए सरकार को मजबूर करने 
का उद्योग करने लगी। श्रनेक स्थानों पर श्रशान्ति एवं विद्रोह के भी चिह्नं प्रगट हुए। 
इस स्थिति में प्रधानमन्त्री अब्दुल्ला अल याफी ने माइल लॉ की घोषणा कर दी, और 
सैनिक शक्ति का प्रयोग कर देश में शान्ति व व्यवस्था कायम की। पर स्वेज के राष्ट्री य- 
करण को निमित्त वनाकर फ्रेञ्च ग्रौर ब्रिटिश सेनाग्रों ने जब पोर्ट सईद पर कब्जा कर 
लिया, तो सम्पूर्णं अरब जगत्‌ में ऐसा उद्वेग उत्पन्न हुआ, कि-लेबनान की सरकार के 
लिए भी उसकी उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं रह गया । भ्रन्य अरब राज्य उस पर जोर 
देने लगे, कि वह इन श्राक्रमणकारी राज्यों से अपने सम्बन्ध का विच्छेद कर दे । लेबनान 
के राष्ट्रपति शामू ने नवम्बर, १९५६ में विविध श्ररंब राज्यों के प्रतिनिधियों को इस 
प्रयोजन से बैरूत में निमन्त्रित किया, ताकि उनसे परामर्श. करके ब्रिटेन और फ्रांस के 
प्रति श्रपनी नीति का निर्धारण करे | पर सब अरब राज्यों का परामर्श एक-सरश नहीं 
था । ईजिप्ट, सीरिया और सोदी ग्ररेबिया ब्रिटेन और फ्रांस दोनों से अपने सम्बन्धों का 
विच्छेद कर चुके थे, पर जोर्डन, ईराक श्रोर सूडान ने केवल फ्रांस से ही अपने सम्बन 
तोड़े थे कतिपय राज्यों का यह परामश था, कि लेबनान की ईसाई जनता का फ्रांस से 
घनिष्ठ सम्पर्क होने के कारण यदि वहां की सरकार फ्रांस से सम्बन्ध-विच्छेद करना 
उचित नहीं समझती, तो उसे अकेले ब्रिटेन से ही अपने सम्बन्ध का अन्त कर .देना 
चाहिए । कतिपय राज्य ब्रिटेन और फ्रांस--दोनों से सम्बन्ध-विच्छेद के लिये जोर दे रहे 
थ । थ्व्दुल्ला ग्रलः याफी का मन्त्रिमण्डल इस स्थिति में किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच 
सका । उसने त्याग-पत्र दे दिया और सामी अल सुल्ह ने नया मन्त्रिमण्डल बनाया, जिसमें 
डॉ चार्ल्स मलिक को परराष्ट्र-सचिव का पद दिया गया । डॉ० मलिक देर तक श्रमे रि- . 
का में लेबनान के राजदूत रहे थे, और साथ ही संयुक्त राष्ट्रसंघ में उसके प्रतिनिधि मी । 
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श्रमेरिका के राजनीतिज्ञों से उनका घनिष्ठ सम्पर्क था। उन्होंने तय किया, कि लेबनान 
को ईजिप्ट और सीरिया आदि के समान पादचात्य लोकतन्त्र राज्यों से भ्रपने सम्बन्धो 
को बिगाड्ना नहीं चाहिये । जनवरी, १९५७ में जब अमेरिका ने आइजनहावर सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया, तो डॉ० मलिक की प्रेरणा से लेबनान ने उसे स्वीकार कर लिया । 
इसका वहां की प्रतिनिधिसभा में बहुत विरोध हुआ, और अनेक सदस्यों ने त्याग-पत्र भी दे 
दिया । साफी अल सुल्ह के मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी पेश किया 
गया, पर वह स्वीकृत नहीं हो सका । श्राइजनहावर सिद्धान्त के अनुसार लेबनान ने ग्रमे- 
रिका से आर्थिक एवं सैनिक सहायता प्राप्त करना स्वीकार कर लिया, जिसके कारण 
उसकी विदेशी नीति ईजिप्ट और सीरिया से बहुत भिन्न हो गई। परिणाम यह हुआ, 
कि ईजिप्ट और सीरिया ने लेबनान की नीति के विरुद्ध उग्ररूप से प्रचार करना प्रारम्म . 
किया, और वे अपने समाचार-पत्रों तथा रेडियो आदि के द्वारा लेबनान की जनता को इस. 
बात के लिये प्रेरित करने लगे कि वह सामी श्रल सुलह की सरकार के विरुद्ध उठ” 
खड़ी हो । ह ee 


६ जून, १६५७ को लेबनान की प्रतिनिधि समा का नया चुनाव होना था। जो 
लोग सामी श्रल सुलह और डाँ० मलिक की नीति के विरुद्ध थे, उन्होंने इस अवसर पर 
नेशनल यूनियन फ्रंट के नाम से एक संयुक्त मोरचे का निर्माण किया, और यह मांग 
प्रारम्भ को, कि सामी अल सुलह का मन्त्रिण्डल चुनाव के समय श्रपदस्थ कर दिया जाए 
श्रौर सव पार्टियों की मिलजुली सामथिक सरकार का निर्माण किया जाए, ताकि चुनाव 
निष्पक्ष रीति से हो सके पर सामी अल सुलह ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिंसके कारण 
लेबनान में अनेक स्थानों पर विद्रोह व हड़तालें हुईं। नये चुनाव में विरोधी दलों के 
| संयुक्त मोरचे को सफलता प्राप्त नहीं हो सकी, और सामी अल सुलह का मन्त्रिमन्डल 
| कायम रहा । इस प्रकार इस समय लेवनान एक ऐसी नीति का ग्रनुसरण करने में तत्पर 
हुआ, जो पड़ीस के अन्य श्ररव राज्यों को अभिमत नहीं थी,। इसी कारण ईजिप्ट और 
सीरिया आदि से उसका विरोध बढ़ता गया, और शीघ्र ही ऐसा अवसर उपस्थित हुआ, 
जबकि आइजनहावर सिद्धान्त के अनुसार भ्रमेरिका ने लेबनान की सहायता करने के लिये 
अपनी सेनाएं वहां भेजीं । : 

सुडान--१६३६ में ब्रिटेत और ईजिप्ट के बीच में हुई सन्धि के ग्ननुसार सूडान 
पर ईजिप्ट और ब्रिटेन का संयुक्त शासन जारी रखा गया था, और ईजिप्सियन लोगों 
को यह श्रधिकार दिया गया था कि वे वहां बिना किसी रोक टोक के आबाद हो सके | 
इस सन्धि का जिक्र पिछले एक श्रध्याय में किया जा चुका है । पर सूडान की जनता इस 
व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं थी । पश्चिमी एशिया के क्षेत्र के श्रन्य देशों के समान वहां भी । 
राष्ट्रीय भावना बल पकड़ रही थी, और सुडान के लोग भी अपने देश की राष्ट्रीय स्वत... | 
्त्रता के लिये प्रयत्नशील थे। इस समय तक ईजिप्ट पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त कर चुका था, | 
और उसका विचार था कि नील नदी की घाटी एक ऐसा क्षेत्र है, जिसका एक ही शासन ` 
में रहना जरूरी है। श्रन्यथा, नील नदी के जल का भलीमांति उपयोग कर सकता अस- 
म्भव है। स्वतन्त्र ईजिप्ट को यह भी सह्य नहीं था, कि सूडान के शासन में ब्रिटेन का 
भी हिस्सा रहे । भ्रव स्थिति यह थी, कि (१) एक ओर तो सूडान के सुशिक्षित लोग और | 
राष्ट्रीय नेता इस प्रयत्न में थे, कि वहां उनका पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो जाए, 

(२) ईजिप्ट की सरकार यह चाहती थी, कि सूडान के शासन में ब्रिटेन का हाथ तो न 
रहने पाए, पर उसका भ्रपना भ्राधिपत्य वहां कायम रहे, यद्यपि वह सूडान के ग्रान्तरिक 
मामलों के लिये स्वायत्त शासन का समर्थन करती थी, झोर (३) ब्रिटेन उस पर भपने 
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ाधिपत्य को जारी रखना चाहता था । पर सूडान के लोगों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की जो 
भावना प्रबल हो रही थी, उसकी उपेक्षा कर सकना न ईजिप्ट के लिये सम्भव था, और 
न ब्रिटेन के लिये । मई, १६५२ में ब्रिटेन और ईजिप्ट द्वारा सूडान की समस्या को सुल- 
आने के लिये एक कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसने निम्नलिखित सुझाव पेश किये-- 
(१) सूडान में एक पालियामैन्ट का निर्माण किया जाए, जिसमें दो सदन हों, प्रतिनिधि- 
सभा और सीनेट । (२) शासनशक्ति एक मन्त्रिमण्डल के हाथों में रहे, जो प्रतिनिधि समा 
के प्रति उत्तरदायी हो। (३) सूडान की सरकार को श्रपने देश के शासन के सम्बन्ध में 
पूर्ण भ्रधिकार प्राप्त रहें, सिवाय विदेशी सम्वन्ध, राज्य कर्मचारी वर्ग श्रौर दक्षिणी सूडान 
के कतिपय प्रदेशों के शासन के । ये विषय गवर्नर-जनरल के हाथों में रहे, और ग्रापत्काल 
में उसे शासन को अपने हाथों में ले सकने का भी अ्रधिकार। हो । ये सुझाव ब्रिटिश सर- 
कार को तो स्वीकार्य थे, पर ईजिप्ट इन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ । उसका 
कहना था, कि या तो सूडान को पूर्णतया स्वतन्त्र कर दिया जाए, और या ईजिप्ट के साथ 
उसका एक संघ-राज्य बनाया जाय। १९५३ में ईजिप्ट में राज्यक्रान्ति हो गई थी, और 
नगीब तथा नासिर के नेतृत्व में वहां ऐसा सैनिक शासन स्थापित हो गया था, जो ग्रन्तररा- 
प्टरीयक्षेत्र में ब्रिटेन का विरोधी था । वह यह उचित नहीं समझता था, कि सूडान में आंशिक 
स्वराज्य की स्थापना की जाय, और उस पर ब्रिटेन कां श्राधिपत्य किसी भी रूप में कायम 
रहे। सूडान की जनता को न श्रांशिक स्वराज्य स्वीकार्य था, और न ईजिप्ट के साथ 
मिलकर एक संघ-राज्य का निर्माण । वह्‌ यही चाहती थी, कि सूडान एक पृथक्‌ राज्य 
हो, श्रौर उसकी स्थिति एक सम्पूर्ण-प्रमुत्त्व-सम्पन्न राज्य की रहे। १६ अगस्त, १६५५ 
के दिन वहां की पालियामेंट (जिसका चुनाव सूडान कमीशन के सुझावों के श्रनुसार 
७दिसम्वर, १६५३ को हुआ था) ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया, कि सब विदेशी--ब्रिटेन 
रौर ईजिप्ट दोनों की - सेनाएं सूडान से हटा ली जाएं। कुछ दिन बाद पालियामँन्ट के 
दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया, कि सूडान को एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व- 
सम्पन्न राज्य की स्थिति प्राप्त हो श्रब स्थिति यह थी, कि ब्रिटेन और ईजिप्ट दोनों ने 
ही यह भली भांति समझ लियां था, कि सूडान पर अपने ग्राधिपत्य को जारी रख सकना 
श्रसम्भव है। उन्होंने श्रपनी सेनाएं वहां से हटा लीं, और १ जनवरी, १६५६ को सूडान 
पूण रूप से स्वतन्त्र एवं सम्पूर्ण-प्रमुत््व-सम्पन्न राज्य बन गया । 


ब्रिटेन श्रौर ईजिप्ट दोनों ने सूडान की स्वतन्त्रता को स्वीकार कर लिया, और 
स्वतन्त्र सूडान का प्रथम प्रधानमन्त्री सैयद इस्माईल श्रल श्रझरी बना, जो वहां के संयुक्त 
राष्ट्रीय दल (नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी) का प्रधान नेता था। १९|जनवरी, १६५६ को 
सूडान श्ररब लीग का सदस्य बन गया, और १२ नवम्बर, १९५६ को संयुक्त राष्ट्र-संघ 
का। १९५६ में स्वेज के राष्ट्रीयकरण के प्रश्‍न को लेकर ईजिप्ट में जब संकट उपस्थित 
हुआ, तो श्रन्य श्ररव राज्यों के समान सूडान की सहानुभूति भी ईजिप्ट के सांध थी। 
इसीलिये वहां ईजिप्ट की सहायता के लिए एक स्वयं सेवक सेना का संगठन किया गया, 
श्रौर वहां की सरकार ने यह आज्ञा जारी की, कि फ्रांस और ब्रिटेन के जंगी हवाई जहाज 
सूडान के हवाई अड्डों का प्रयोग न करसकें । पर सीरिया श्रादि के समान इस अवसर पर 
सूडान ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ अपने सम्बन्धों का विच्छेद नहीं किया । अन्तर्राष्ट्रीय 
गुटबन्दियों के मामले हा सूडान ने भी तटस्थता की. नीति का श्रनुसरण किया । इसीलिए 
बह न बगदाद पेकट में शामिल हुआ, और न उसने श्राइजनहावर सिद्धान्त के म्रधीन ' 
अमेरिका से ग्राथिक एवं सैनिक सहायता लेना ही स्वीकार किया । 
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i ईजिप्ट और सूडान के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में सबसे महत्त्वपूर्णं समस्या 
नील नदी के जल की थी। श्रस्वान डाम का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं । ईजिप्ट इस 
डाम का निर्माण इस प्रयोजन से करता चाहता था, ताकि नील नदी के जल का उपयोग 
सिचाई और विद्युतृशक्ति के उत्पादन के लिए कर सके । पर इस डाम के कारण सूडान 
के हितों में बाधा उपस्थित हो सकती थी, क्योंकि उसके लिए भी नील नदी के जल का 
बहुत महत्त्व है। जून, १६९५७ में सुडान और ईजिप्ट की सरकारों ने इस मालले के सम्बन्ध 
में समोते की बातचीत शुरू की । यह बातचीत सफल हुई, भर दोनों देश एक ऐसी 
व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए उद्यत हो गये, जिसके द्वारा दोनों ही नील नदी के 
जल से लाम उठा सकते हैं। 


(६) ईराक को राजनीति 


द्वितीय महायुद्ध के काल में रशीद अली के नेतृत्व में ईराक ने किस प्रकार जर्मन 
'पक्ष का साथ देने का प्रयत्न किया, और मित्र-राज्यों ने किस प्रकार इस प्रयत्न को सफल 
नहीं होने दिया, इस विषय पर पिछले एक अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। रशीद 
ग्रली के पतन के बाद ईराक की सरकार महायुद्ध में ब्रिटेन और उसके साथियों की सहा- 
यता करती रही, और जनवरी, १९४३ में ईराक बाकायदा मित्र-पक्ष में शामिल हो 
हो गया । महायुद्ध की समाप्ति के बाद भी ईराक पर ब्रिटेन का सैनिक प्रभाव कायम 
रहा, पर १९५५ की सन्धि द्वारा ब्रिटेन ने यह स्वीकार कर लिया कि ईराक से ब्रिटिश 
सेनाएं हटा ली जायेंगी, यद्यपि युद्ध के समय या उसकी ग्राशंका होने पर ये दोनों देश एक 
दूसरे की सहायता करेंगे। १६५५ की इस सन्धि पर भी हम पिछले अध्याय में प्रकाश 
'डाल चुके हैं । 


१६५५ तक ईराक ब्रिटेन के सैनिक प्रभाव से भी मुक्ति पा चुका था, यद्यपि 
राजनीतिक स्वतन्त्रता उस ने १६३२ में प्राप्त कर ली थी, जबकि उसे राष्ट्रसंघ में भी 
प्रवेश प्राप्त हो गया था। शासन की इष्टि से ईराक राजतन्त्र था, और हशमी वंश के 
राजाश्रों का वहां वंशक्रमानुगत शासन था। १६३६ में वहां की राजगद्दी पर फजल द्वि- 
तीय आरूढ़ हुआ था, जो द्वितीय महायुद्ध के बाद के काल में भी अपने पद पर रहा । पर 
राज्यकार्यं में राजा की सहायता करने के लिए ईराक में पालियामन्ट भी विद्यमान थी, 
जिसके दो सदन थे, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। सीनेट के सदस्य राजा द्वारा मनोनीत 
किये जाते थे, और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को जनता चुना करती थी। प्रधानमन्त्री 
की नियुक्ति राजा किया करता था, और मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्य भी प्रधानन्मंक्री को 
सिफारिश पर राजा द्वारा ही नियुक्त होते थे। इस प्रकार ऊपर से देखने \पर यद्यपि 
“ईराक में वैध राजतन्त्र की सत्ता थी, पर वस्तुतः वहां.के शासन पर जागीरदार वर्ग का 
प्रभुत्व था। ईराक की कुल कृषियोग्य भूमि का दो तिहाई से भी श्रधिक भाग जागीर- 
दारों (शेखों) के स्वत्व में था, जो श्रशिक्षित किसानों को अपने प्रभाव में लाकर अपने 
उम्मीदवारों को प्रतिनिधि समा में चुनवा सकने की स्थिति में थे। पर नई शिक्षा के 
'कारण ईराक में एक ऐसे वर्ग का भी विकास हो गया था, जो इस स्थिति से असंतुष्ट था, 
आर सच्चे लोकतन्त्र शासन की स्थापना के लिए आन्दोलन करने में तत्पर था। इस 
ब गे का कार्य बहुत कठित था। ग्रशिक्षित तथा गरीब जनता जागीरदारों और महाजनों 
के प्रमाव में सुगमता से ग्रा जाती है, और उन्हीं के इशारे पर अपने वोट का प्रयोग करती 
है। इस कारण वैध ब शान्तिमय उपायों से शासन में सुधार कर सकना कठित मान कर: 


हज] 


t ईराक का प्रगतिशील वर्ग समाजवाद की म्रो र कुकने लगा, और वहां भी अनेक ऐसी 
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७६८ ' (| एशिया (पश्चिमी ग्रौर दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


पारियों का संगठन शुरू हुआ, जो सरकार का विरोध करने के लिए सब प्रकार के उपायों { 
का अ्रवलम्बन करने में तत्पर थीं। इसी लिए.जुलाई, १९५८ में ईराक में राज्यक्तान्ति 

हो गई, जिसके कारण उस देश से केवल जागीरदारों तथा महाजनों के विकृत शासन 

का भ्रन्त हुआ, अपितु राजसत्ता की भी समाप्ति हो गई। न 


इस राज्यक्रान्तिं पर हम सँतालीसवे अध्याय में प्रकाश डालेंगे, पर द्वितीय महा- 
युद्ध के वाद (१६४५) से राज्यक्रान्ति (१६५८) तक के बीच के काल के ईराकी इतिहास 
की कुछ प्रवृत्तियों का यहां उल्लेख करना उपयोगी है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ईराक 
ने उस मार्ग का अनुसरण नहीं किया, जिसे ईजिप्ट, सीरिया और सौदी अरेबिया आदि 
. अन्य श्ररव राज्यों ने अपनाया था। वहां की सरकार तटस्थता की नीति की समर्थक न 
. होकर लोकतन्त्रवादी पाइचात्य राज्यों के साथ घनिष्ठ सम्वन्ध स्थापित करने की पक्ष 
पाती थी। सोवियत रूस के प्रमाव का परिचमी एशिया के क्षेत्र में प्रसार न होने पाए, 
इस प्रयोजन से उसने पड़ौस के राज्यों से ग्रनेक सन्धियां कीं । ऐसी पहली सन्धि १६४७ 
में की गई, जिसमें ईराक, तुर्की श्रौर जोडन शामिल हुए । इसका प्रयोजन कम्युनिज्म का 
मुकाबिला करने के लिए परस्पर मिलकर कार्य करना था। कम्युनिज्म के विरोध के 
कारण ही ईराक ने २४ फरवरी, १६५५ के दिन तुर्को के साथ एक पैक्ट किया, जो 
बगदाद पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। बाद में पाकिस्तान, ईरान और ब्रिटेन भी इस पकट में 
शामिल हो गये, और इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया । बगदाद पैट द्वारा ब्रिटेन, तुर्की 
आदि कम्युनिस्ट-विरोधी राज्यों के साथ परस्पर सहायता करने का समभीता कर लेने 
के कारणही ४ एप्रिल, १९५५ को ईराक ने ब्रिटेन के साथ एक नई सन्धि की, जिसके | 
्रनुसार ब्रिटेन ने ्रपनी सब सेनाएं ईराक से हटा लीं, अपने द्वारा ्रधिकृत हवाई गड्डे . | 
ईराकी सरकार के सुपुर्द कर दिये, और ईराक से यह ्रधिकार प्राप्त कर लिया कि युद्ध | 
या युद्ध की श्राशंका के समय ब्रिटेन ग्रपनी सेनाएं ईराक में ला सकेगा । बगदाद पैक्ट और 
४ एप्रिल, १६५५ की सन्धि द्वारा ईराक अन्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दियों में पूर्णतया ब्रिटेन 
नर में शामिल हो गया था, श्रौर तटस्थता की नीति का उसकी दृष्टि में कोई महत्त्व 
नहीं रहा था । 


ब्रिटेन के समान अमेरिका से भी ईराक के सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ एवं म॑त्रीपूणं थे । ५ 
ईराक के तेलकूपों से तेल निकालने के लिए जो कम्पनियां स्थापित थीं, उनमें श्रमेरिकन 
पूंजी भी बहुत बड़ी मात्रा में लगी हुई थी इसलिए अमेरिका का यह यत्न रहता था, कि 
ईराक में केवल ऐसी सरकार ही कायम रहे जो उनके ग्रनुकूल हो, और जिसकी नीति 
कम्युनिज्म के विरुद्ध हो । बगदाद पैक्ट से ग्रमेरिका बहुत प्रसन्न था। यद्यपि वह 
स्वयं इसमें शामिल नहीं हुआ, पर उस द्वारा स्थापित सैनिक कमेटी में सम्मिलित होकर 
प्रमेरिका ने इस पैक्ट के साथ पूर्ण सहयोग किया । १९५७ में जब श्रमेरिका ने ग्रांजन- - 
हावर सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, तो ईराक ने उससे भी श्रपनी सहमति प्रगट की । | 


जहा तक अरब राज्यों की राजनीति का सम्बन्ध है, ईराक की नीति ईजिप्ट 
श्र सीरिया के ्रनुकल नहीं थी। सितम्बर, १६४४ की क॑ रो कान्फरेन्स द्वारा जब ग्ररब | 
लीग की स्थापना की गई, तो ईराक भी उसमें शामिल हो गया, क्योंकि श्ररबों की \ 
राष्ट्रीय एकता का वह भी समर्थक था । पैलेस्टाइन में जब यहूदियों श्रौर अरबों में युद्ध : 
CE तो ईराक ने भी इस युद्ध में उत्साहपूर्वक पैलेस्टाइन के अरबों की सहायता | 
को । स्वेज के राष्ट्रीयकरण का मी वह विरोध नहीं कर सका, और ब्रिटिश श्रौर फ्रेञ्च 


सेनाओं के ईजिप्ट पर भ्राक्रमण के कारण उसने फ्रांस से अपने सम्बन्ध का भी विच्छेद 
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द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ भ्ररब राज्यों की प्रगति २ ७९६ 


कर लिया, यद्यपि ब्रिटेत के साथ अपने सम्बन्धं को उसने इस श्रवसर पर भी विच्छिन्न 
नहीं किया । पर स्वेज के संकट का अन्त हो जाने के बाद ईराक की नीति ईजिप्ट श्र 
सीरिया से बहुत भिन्न होती गई। ईजिप्ट का यह यत्न था, कि विविध रव राज्य 
परस्पर मिल एक संघ का निर्माण कर लें, ताकि एक सुसंगठित एवं विशाल अरब राज्य 
का निर्माण हो सके सीरिया उसकी इस नीति से सहमत था। पर ईराक न केवल इसके 
लिये सहमत ही नहीं हुआ, भ्रपितु उसने इसका विरोध भी किया । इसी कारण ईजिप्ट 
और ईराक के सम्बन्ध भ्रधिक-अधिक कटु होते गये । यही दशा सीरिया, जोडन ग्रादि 
न्य ्ररव राज्यों के सम्बन्ध में हुई। पर यह ध्यान में रखना चाहिये, कि ईराक में ऐसे 
लोगों की कमी नहीं थी, जो ईजिप्ट की प्रवृत्तियों के समर्थक थे, रौद नासिर के नेतृत्व 
में अरब राष्ट्रीय भावना जिस ढंग से जोर पकड़ती जा रही थी, उसे सर्वथा उचित 
समभते थे । 
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छयालीसवां श्रघ्याय 
इरा; ओर तुर्की की आधुनिक राजनीति 
(१) ईरान द्वारा तेल-क्षेत्रों के राष्ट्रीयकरण का प्रयत्न 


द्वितीय महायुद्ध' (१९३६-४५) के बाद पश्चिमी एशिया के विविध अरब राज्यों 
के इतिहास में कौन-सी महत्त्वपूर्ण घटनाएं हुई, और उनकी श्रन्तरष्ट्रीय तथा श्रान्तरिक 
राजनीति ने क्या रुख ग्रहण किया, इस पर प्रकाश डाल चुकने के श्रनन्तर अब यह उपयोगी 
होगा कि ईरान और तुर्की की राजनीतिक प्रगति का भी उल्लेख किया जाय । 


महायुद्ध के समय में ग्रौर उसके तत्काल बाद ईरान के विविध प्रदेशों पर अपने 
2 की स्थापना के लिये ब्रिटेन और रूस में जो संघर्ष हुआ, उसका उल्लेख इस 
ग्रन्थ में पहले किया जा चुका है। १६४६ तक ईरान पर रूस का प्रभाव बहुत कुछ कम 
हो गया था, ्रौर कम्युनिस्ट विचारों का भ्रनुसरण करने वाली तुदेह पार्टी भी वहां बहुत 
निर्बेल हो गई थी। राष्ट्रीयता की भावना ईरानं में बहुत जोर पकड़ने लगी थी, जिसके | 
कारण म वहां न रूसी सेनाओं के लिये रह सकना सम्भव रह गया.था, और न ब्रिटिश | 
सेनाग्रों के लिये। १९४७ तक ईरान में कोई भी विदेशी सेना नहीं रही थी, श्र वहां 
की सरकार विदेशी सैनिक प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हो गई थी । | 


पर ईरान के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह ग्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में पूर्ण- 

तया तटस्थ रह सके। उसकी उत्तरी सीमा रूस के साथ लगती थी, श्रौर यह शक्तिशाली 
देश ईरान को भ्रपने प्रभाव में लाने की नीति का परित्याग नहीं कर सकता था। जार- 
शाही के समय से रूस ईरान में अपने प्रभाव के प्रसार के लिये तत्पर था, रौर कम्युनिस्ट 
व्यवस्था के स्थापित हो जाने के बाद भी रूस की इस नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था । 
दक्षिणी ईरान के तेलकूपों से तेल निकालने के सम्बन्ध में जो अधिकार ब्रिटिश पूंजी- 
पतियों ने प्राप्त किये हुए थे, उनके कारण ब्रिटिश सरकार भी इस बात के लिये प्रयत्न- 
. शील थी किंईरान उसके प्रभाव में रहे। ईरान की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी थी, जिसके 
कारण ब्रिटेन आ अपना स्वाभाविक प्रभावक्षेत्र मानता था । परिचिमी एशिया के भ्रनेक 
प्रदेशों के कूपों से तेल निकालने का अधिकार प्राप्त कर लेने के कारण वह इस क्षेत्र के 
विविध राज्यों को अपने प्रभाव में ले आने के लिये भी उत्सुक था । द्वितीय महायुद्ध के बाद 
FT में स्त्र कम्युनिस्ट और ्रमेरिकन गुटों में संघर्ष प्रारम्भ हो गया था, अ्रतः अ्रमे- 
र का अहु प्रयत्न था कि रूस की दक्षिणी सीमा पर स्थित तुर्की, ईरान तथा पाकिस्तान 
म उ न प्रभाव में ले ग्राये, ताकि ये देश कम्युनिज्म की बढ़ती हुई शक्ति 
Ve ह हो सकें । इसी नीति का अनुसरण कर १६४७ में ्रमेरिका के 
नल ड एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, जिसे उसी के ताम से 'टू मैन 
- oe इसके शरनुसार श्रमेरिकाने मुनरो सिद्धान्त (१८२३) के समय से चली 
प मामलों में हस्तक्षेप करमे को भ्रपनी नीति का परित्याग .कर यह 
भतिपादित किया, कि विशव में जहां कहीं भी शान्ति को भंग करने वाला कोई 
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ईरान और तुर्की की अधुनिक राजनीति ८०१ 


प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रमणात्मक कार्य होगा, उसे अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए घातक 
समझेगा, और उसके निवारण के लिये अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। अमेरिका की 
इष्टि में इस समय कम्युनिस्ट रूस की प्रवृत्तियां शान्ति के लिये विघातक थीं, और अरन्त- 
राष्ट्रीय कम्युनिज्म को वह्‌ विशव-शान्ति के लिये एक भारी खतस-समभता था ।०इसी 
लिये ट्र मैन सिद्धान्त द्वारा उसने यह निर्णय किया, कि रूस की सीमा पर स्थित देशों 
को कम्युनिज्म के खतरे से बचाने के लिय उनके साथ ऐसे समभौते किये जाएं, जिनके 
द्वारा वे श्रमेरिका से ्राथिक सहाय प्राप्त कर श्रपनी उन्तति कर सकें, और साथ ही 
कम्युनिज्म के बढ़ते हुए प्रभाव क्रा भुकाबिला करने कें लिए अमेरिका की सैनिक सहायता 
का भरोसा भी कर सकें | इस सिद्धान्त का प्रयोग कर सबसे पहले ग्रीस और तुकीं को, 
सहायता दी गई, और फिर ईरान को (६ अक्टूबर, १ ६४७) । इस सिद्धान्त के अनुसार 
सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में जो समभौता ईरान के साथ किया गया, उसके द्वारा 
यहतय हुआ कि ईरान की सैनिक क्षमता में बृद्धि करने के लिए वहां एक अमेरिकन सेनिक 
मिशन की स्थापना की जायगी, जो ईरानी युद्ध-मन्त्री के साथ सहयोग करेगा, और ईरान 
की सँन्य-शक्ति का विकास करेगा । साथ ही, इस समोते द्वारा ईरान ने यह भी स्वीकार 
किया, कि अमेरिकन सरकार की अनुमति के बिना ईरान किसी अन्य देश के सैनिक 
अफसरों या विशेषज्ञों को श्रपती सेना के लिये नियुक्त नहीं करेगा । रूस ने इस समभौते 
का घोर विरोध किया। उसने कहा, कि इस समझते द्वारा ईरान पर अमेरिका का 
सैनिक प्रमुत्त्व स्थापित हो जाता है, और इसका एकमात्र प्रयोजन रूस के विरुद्ध सैनिक 
कारवाई की तैयारी करना ही है। ईरान में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो इस 


समभौते को अपने देश की स्वतन्त्रता के लिये घातक समते थे। तुदेह्‌ पार्टी इसका ` 


विरोध करने में तत्पर थी । सम्भवतः, इसी विरोघ-मावना का यह परिणाम हुआ, कि 
१६४८ में ईरान के राजा पर गोली चलायी गई, और उसकी हत्या का प्रयत्न किया 
गया । इसके लिये तुदेह पार्टी को दोषी ठहराया गया, उसे गैर-कानूनी घोषित करके उसके 
बहुत-से नेताओं को गिरारफ्तार कर लिया गया, और उन्हें कठोर दण्ड दिये गये । 


पर तुदेह पार्टी के अतिरिक्त ईरान में अन्य भी अनेक ऐसे दल थे, जो अपने देश 
में अमेरिका के बढ़ते हुए प्रभाव से चिन्तित थे। ये अनुमव करते थे, कि तेलकूपों पर 


विदेशी कम्पनियों का स्वत्त्व ईरान की स्वतन्त्रता के लिए विघातक है। रायल्टी के रूप - 


में जो धनराशि इन कम्पनियों द्वारा ईरान को दी जाती है, वह बहुत कम है। १६४६ 
में रूस ने यह प्रयत्न किया था, कि उत्तरी ईरान में तेल की तलाश और तेल निकालते 
का कार्य ईरानी-सोवियत कम्पनी के सुपुर्द करः दिया जाए। कवाम सुलतानेह्‌ के मन्त्रि- 
मण्डल ने इसे स्वीकार भी कर लिया था (एप्रिल, १६४ ६) । पर ईरान की पार्लियामैन्ट 


. (मजलिस) ने इसके लिये ग्रपनी स्वीकृति देने से इन्कार कर दिया था। इसका कारण 


यह नहीं था, कि ईरान के लोगों को रूस से कोई विशेष विरोध था। वे तो यह्‌ चाहते 
थे, कि दक्षिणी ईरान में एंग्लो-ईरानियत आयल कम्पनी को तेल निकालने के सम्बन्ध में 


` जो ग्रधिकार प्राप्त हैं, उनका भी अन्त कर दिया जाए। वस्तुतः, निरन्तर बढ़ती हुई 


राष्टीय भावना के कारण ईरानी लोगों को यह बिल्कुल पसन्द नहीं था, कि विदेशी पूंजी- 
पति ईरान को नाममात्र की रायल्टी प्रदान कर स्वयं श्रपार मुनाफा प्राप्त करते रहें । इसे 
थे अपने देश का शोषण समझते थे। उनका कहना था, कि ईरान की श्राथिक दुर्देशा का 
प्रधान कारण विदेशियों द्वारा उसके तेलक्षेत्रों का शोषण ही हैं। तेलकूपों पर आधिपत्य 
के कारण विदेशियों को ईरान के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का भी अवसर 
NMS है, और हमारा देश विदेशी राज्यों के प्रभाव में राता जाता है। ईरान को यहू 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


ड Po, ~ 
HE LC Os 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


=०२ . एशिया (परिचिमी श्रौर दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास | 


भावना विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय ही नहीं थी, अपितु धर्म का भी उस पर प्रभाव था। ईरान 
की जनता इस्लाम के शिया सम्प्रदाय की श्रनुयायी है। उस पर शिया धर्माचायोँ (मुल्ला | 
मौलवियों) का बहुत प्रभाव था । जिस समय ईरान में रूस के सम्पर्क के कारण कम्युनिज्म | 
का प्रसार होने लगा था और तुदेह पार्टी के रूप में एक कम्युनिस्ट 5 5 भी वहां कायम । 
हो गया था, तो मुल्लाग्रों ने इसके विरुद्ध आवाज उठायी थी, और यह यत्न किया था 
कि ईरान की सरकार शरायत का अनुसरण करती हुई कम्यूनिज्म के नास्तिक प्रभावों से 
बची रहे । इसी कारण वहां 'फेदयाने-इस्लाम' नाम से एक दल का संगठन हो गया था, 
जो जहां एक श्रोर ईरान को इस्लाम के घामिक प्रभाव में रखने का पक्षपाती था, वहां 
'साथ ही उग्ररूप से राष्ट्रवादी भी था। तुदेह पार्टी गैर-कानूनी घोषित की जा चुकी थी, 
जिसके कारण ईरान पर रूसी प्रभाव में कमी ग्रा.गई थी । इस दशा में फेदयाने-इस्लाम 
-ने एंग्लो-ईरानियन श्रायल कम्पनी के श्राथिक प्रभूत्व का भी विरोध करना शुरू 
किया, और इसी पार्टी के एक सदस्य ने मार्च, १९५१ में ईरान के प्रधानमन्त्री जनरल 
रजमरा की हत्या कर दी । १० दिसम्बर, १६५० को ईरानी पालियामैन्ट द्वारा श्रविर- 
वास का प्रस्ताव स्वीकृत कर देने के कारण पुराने प्रधानमन्त्री कवाम श्रस सुल्तानेह ने 
'त्यागपत्र दे दिया था, और उसके स्थान पर जनरल रजमरा नया प्रधानमन्त्री बना था। 
रजमरा इस प्रयत्न में था, कि एंग्लो-ईरानियन रायल कम्पनी से प्राप्त होने वाली राय- | 
ल्टी की दर को बढ़बाकर उससे एक ऐसा समभौता कर ले, जिससे जहां सरकारी श्राम- 
दनी में वृद्धि हो, वहां साथ ही ईरानी लोगों को राष्ट्रीय इष्टि से भी संतोष हो । पर | 

| 

| 


फेदयाने-इस्लाम जैसी पार्टी के लोग विदेशियों से किसी भी प्रकार के समभौते के विरुद्ध 

थे। न केवल इस धार्मिक-राजनीतिक दल के श्रनुयायियों का ही, अपितु अन्य राष्ट्रवादी 

दलों का भी इस समय यही प्रयत्न था, कि एंग्लो-ईरानियन आयल कम्पनी के सव॑ तेल- 

कूपों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाए, और उनसे तेल निकालने का कार्य भविष्य में 

ईरानी सरकार द्वारा ही किया जाया करे। इस आन्दोलन के प्रधान नेता डॉ० मुसादिक 

थे। रूस-ने जब उत्तरी ईरान में तेल की तलाश और तेल निकालने के सम्बन्ध में अधि- ) 
कार प्राप्त करने का प्रयत्न किया था (१९४४), और मन्त्रिमण्डल ने उसके प्रस्ताव को | 
स्वीकार भी कर लिया था, तो डॉ० मुसादिक के विरोध के कारण ही वह मजलिस में 
स्वीकृत नहीं हो सकां था। पर डॉ० मुसादिक को रूस से कोई विशेष विरोध नहीं था । | 
उनका यह मत था, किईरान के किसी मी तेलकूप पर किसी भी विदेशी कम्पनी का | 
भ्रधिकार नहीं रहना चाहिए। इसीलिये उन्होंने मजलिस में यह प्रस्ताव भी पेश किया | 
था, कि ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाए । जनरल रजमरां की | 
“हत्या के समय ईरान में राष्ट्रीय मावना इतनी प्रबल थी, और विदेशी कम्पनियों के प्रति 


विरोध की प्रवृत्ति इतनी बढ़ चुकी थी, कि एप्रिलु, १६५१ में मजलिस ने इस प्रस्ताव को 
स्वीकार भी कर लिया । 


| 
मई, १६५१ में मुसादिक ही ईरान के नये प्रधानमन्त्री बने | अब उन्हें यह अवसर | 

'मिला, कि अपने विचारों को क्रियान्वित करने के लिये सक्रिय पग उठा सके । एप्रिल, | 

१९५१ में ईरानी पालियामँन्ट (मजलिस) द्वारा 'ईरानी तेल राष्ट्रीयकरण कानून' स्वी- 

छत किया जा चुका था, और शाह द्वारा उसे स्वीकृति भी प्राप्त हो गई थी। यह स्वा- 

भाविक था, कि सरकार इस कानून का विरोध करे। उसने इसके विरोध में 

ईरानी सरकार की सेवा में अनेक आवेदन किये, और उससे अनुरोध किया कि इस मामले 

का फसला पंच-निर्णय द्वारा कराया जाए। उसका कहना था, कि १९३३ में ईरान और 

वि क ` के बीच किये गये समभौते के भ्रनुसार इस प्रश्‍न का निणेय मध्यस्थ द्वारा ही कराया 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ईरान और तुर्की की प्राधुनिक राजनीति ८०३ 


जानां उचित है। पर डॉ० मुसादिक इससे सहमत नहीं हुए। ब्रिटिश सरकार को उत्तर 
देते हुए उन्होंने लिखा, कि “यह सही है; कि समकोतों की स्थिति एक कानून के समान 
होती है, पर उनके कारण राज्यों की सम्पू्ण-प्रमुत्त्व-सम्पन्तता के श्रधिकारों का अन्त नहीं 
हो जाता, और उनके प्रयोग को रोका नहीं जा सकता। एंग्लो-ईरानियन रायल कम्पनी 
के कार्यों और बरताव से ईरान की जनता में घोर असंतोष है। इस असंतोष को तभी दूर 
किया जा सकता है, जवकि 'ईरानी तेल राष्ट्रीयकरण कानून' को क्रियान्वित किया जाए ।” 
ईरानी सरकार के रुख के कारण एंग्लो-ईरानियन श्रांयल कम्पनी के लिये ईरान के तेल- 
क्षेत्रों में अपने कार्य को जारी रख सकना श्रसम्मव था। कम्पनी के ईरानी कर्मचारियों ने 


` हड़ताल कर दी थी, भर कतिपय उग्र राष्ट्रवादी लोग'तोड-फोड़ एवं हिसात्मक कार्यो पर 


भी उतर ग्राये थे। इस दशा में अक्टूबर, १९५१ तक एंग्लो-ईरानियत्त ्रायल कम्पनी ने 
अपने सब अंग्रेज और भ्रत्य विदेशी कर्मचारियों को ईरान सें वापस बुला लिया, और वहां 
अपने कार्य को बन्द कर दिया । डॉ० मुसादिक की सरकार ने 'ईरानियन नेशनल आयल 
कम्पनी' के नाम से एक नई कम्पनी का संगठन किया, और इसने सब तेलकूपों को अपने 
भ्रधिकार में लेकर उनसे तेल निकालने का कार्य प्रारम्भ कर दिया । 


पर इस समय में ब्रिटेन चुप नहीं बैठा था । पहले उसने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
(Ioternationa] 0०४: के सम्मुख श्रपील कीं। पर जब ईरान .ने यह घोषित कर 


दिया, कि वह अपने को ग्न्तराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को मानने के लिये बांघ्य नहीं 


समता, तो ब्रिटेन ने यह मामला संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद्‌ के समक्ष पेश किया। 


१९ अक्टूबर, १६५१ के दिन सुरक्षा परिषद्‌ ने यह निर्णय किया, कि जब तक श्रन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय अपनी ओर से कोई फैसला न कर दे, इस मामले पर विचार को स्थगित रखा 
जाए। २२ जुलाई, १६५२ को अन्त राष्ट्रीय न्यायालय ने बहुमत से यह फंसला दिया, कि 


यह्‌ मामला उसके श्रधिकारश्षेत्र से बाहर है, क्योंकि १९३३ का समझोता ऐंगलो-ईरानियन. 


` रायल कम्पनी और ईरानी सरकार के बीच में हुआ था, दो सरकारों के बीच में नहीं। _ 
यह एक ऐसा समझौता. है, जिसके द्वारा एक प्राइवेट कम्पनी को कतिपय सुविधाएं एवं 


विशेषाधिकार दिये गये थे । ग्रततर्राष्ट्रीय न्यायालय केवल राज्यों और राज्य-सरकारों के 
विवादों का ही निर्णय कर सकतो है। ; 
अगस्त, १६५१ से फरवरी, १६५३ तंक ईरान के तेलकूपों के मामले को आपसी 
समभौते द्वारा सुलभाने के लिए प्रयत्न जारी रहे। ब्रमेरिकन सरकार ने भी इन प्रयत्नो 
में हाथ बटाया, पर डॉ० मुसादिक टस से मस नहीं हुआ | वह कहता था, कि एंग्लो- 


` इृरानियन आयल कम्पनी के तेलकूपों के राष्ट्रीयकरण का फैसला अन्तिम रूप से हो चुका 


है, और उसमें किसी मी प्रकार का संशोधन सम्भव नहीं है। पर ब्रिटिश सरकार भी 
झुकने के लिये तैयार नहीं थी। उसने यह निर्णय/किया, कि ईरान के तेल को कहां बाहर ` 
नहीं जाने दिया जायेगा । इस समय तक ईरानी तेल को मुख्यतया ब्रिटेन ही खरीदता था, 
और उसे अपने जहाजी बेड़े के लिये उपयोग में लाता था । अब उसने न केवल स्वयं ईरान 
से तेल खरीदना बन्द कर दिया, ्रपितु यह भी घोषित किया, कि ईरान का तेल कहीं 
बाहर नहीं जाने दिया जायेगा। अपने जंगी जहाजी बेडे के कारण ब्रिटेन इस स्थिति में था, 
कि यदि कोई जहाज ईरान से तेल लेकर कहीं श्रन्यत्र जाता चाहे, तो उसे ऐसा करने से 
रोक सके। परिणाम यह हुआ, कि ईरान के तेल की बिक्री बन्द हो गई। डॉ० मुसादिक 
को यह भ्राशा थी, कि तेल-कूपों के राष्ट्रीयकरण से सरकारी ग्रामदनी में बहुत वृद्धि हो 
जायगी । पर जब ईरानी तेल का बिक सकना ही संमव नहीं रहा, तो सरकारी ग्रामदनी 
सें पहले की तुलना में भी कमी ग्रा गई। ब्रिटेन ने यह भी यत्न किया, कि शाह भ्रौर उस 
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- a४ एशिया (पश्चिमी श्रौर दक्षिणी) का भ्राधुनिक इतिहास | 


के दरबारियों पर जोर डालकर और डॉ० मुसादिक के विरोधी राजनीतिक नेताभ्रों को | 
अपने पक्ष में करके उसे अपदस्थ करवा दिया जाए। ब्रिटेन के प्रचार और श्राथिक सहा- 
यता के कारण ईरान में ऐसे लोग जोर पकड़ने लगे, जो डॉ० मुसादिक के विरोधी थे। 
इसी कारण अनेक स्थानों पर दंगे भी हुए, और डॉ० मुसादिक अपनी नीति के समर्थन के 
लिये तुदेह पार्टी की ओर भुकने लगा। यह पार्टी समाजवादी मन्तव्यों की अनुयायी थी, 
रौर स्वामाविक रूप से तेलकूपों के राष्ट्रीयकरण की समर्थक थी । तेलकूपों के राष्ट्रीय- 
करण और ब्रिटिश सरकार की अनेकविध कार्यवाहियों के कारण ईरान की स्थिति इस 
समय इतनी बिगड़ गई थी, कि डॉ० मुसादिक ने मजलिस के सम्मुख यह प्रस्ताव पेश 
किया, कि हमें छः मास के लिए ाथिक, प्रशासन-विषयक, सेना-सम्बन्धी और श्राय-च्यय 
सम्बन्धी सब भ्रधिकार प्रदान किये जाएं । अगस्त, १६५२ में मजलिस ने इस प्रस्ताव को 
स्वीकार कर लिया, जिसके कारण छः मास की श्रवधि के लिये डॉ० मुसादिक की स्थिति 
एक डिक्टेटर'के समान हो गई। छः मास के समाप्त हो जाने पर मजलिस ने इन भ्रधि- 
कारों की भ्रवधि को अगले छः मासों के लिये फिर बढ़ा दिया, और इस प्रकार पुरे एक वषं 
तक डॉ० मुसादिक ने सब शासन-शक्ति अपने हाथों में लेकर ब्रिटेन का मुकाबिला करने 
का प्रयत्न किया । 
हि पर उसका कार्य सुगम नहीं था । यद्यपि जनता उसके साथ थी, पर ईरान में ऐसे . 
लोगों की भी कमी नहीं थी, जो तुदेह पार्टी और समाजवादी प्रवृत्तियों की निरन्तर बढ़ती . 
'हुई शक्ति से चिन्तित थे।. ब्रिटिश सरकार अपने प्रचार-कार्य श्रौर आर्थिक अनुदान द्वारा 
इन लोगों को डॉ० मुसादिक के विरुद्ध भड़काने में तत्पर थी । पालियामैन्ट के दोनों सदनों 
(सीनेट और मजलिस) में भी इन लोगों का जोर निरन्तर बढ़ रहा था । इस दशा में डॉ० 
` मुसादिक ने लोकमत लेकर मजलिस को श्रनिर्चित काल के लिए भंग कर दिया, जिससे , 
ईरान के राजनीतिक दलों और नेताग्रों को बहुत ्रसंतोष हुआ ब्रिटेन के प्रति भ्रपने | 
` ` विरोध को प्रदर्शित करने के लिये डा० मुसादिक ने ब्रिटिश सरकार से ईरान के सम्बन्ध . 
` का भी विच्छेद कर दरिया, जिससे ब्रिटिश राजदूत को तेहरान छोड़कर श्रपने देश वापस 
' चले जाने के लिये विवश होना पड़ा । 


ईरान का शाह मुहम्मद रजा डॉ० मुसादिक के इन कार्यों से सहमत नहीं था । राज- | 
दरवार के लोग उसे अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के लिये उकसा रहे थे । श्रसंतुष्ट | 
राजनीतिक नेता और ब्रिटिश प्रोपेगेन्डा से प्रमावित लोग भी डॉ० मुसादिक के विरुद्ध 
कारवाई के लिये उत्सुक थे। परिणाम यह हुआ, कि १३ अगस्त, १९५३ के दिन शाह ने | 
मुसादिक को पदच्युत कर जनरल जहदी को प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्त करने की | 
घोषणां कर दी । पर मुसादिक इसे स्वीकृत. करने के लिए तैयार नहीं हुआ । ' जड्रुता 
उसकी समर्थक थी, और सेना में भी उसके भ्रनुयायियों की कमी नहीं थो । इस दँ में 
शाह मुहम्मद रजा ने अपनी रानी के साथ ईरान छोड़कर रोम में ्राश्रय लिया, और 
डॉ० मुसादिक पूर्वेवत्‌ कार्य करता रहा । पर जनरल जहदी ने डटकर उसका मुकाबिला 
किया, और अपनी सेना का प्रयोग कर मुंसादिक तथा उसके साथियों को गिरफ्तार कर 
लिया (१६ ग्रगस्त, १६५३) । शाह फिर ईरान वापस लौट ग्राया, ्रौर मुसादिक तथा 
उनके साथियों पर मुकदमे चलाये गये | मुसादिक की सरकार में | फतेमी परराष्ट्र- 
सचिव के पद पर नियत था। उसे फांसी की सजा दी गई, और मुसादिक को तीन साल 
के कारावास की । 
_ _ श्रब॒ईरान की राजशक्ति शाह मुहम्मद रजा श्रौर जनरल जहदी के हाथों में श्रा 
गई थी। वे समाजबादी प्रवृत्तियों के भी विरोधी थे। इसीलिए भ्रब तुदेह्‌ पार्टी को गँर- 
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कानूनी करार दे दिया गया, और उसके बहुत-से नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया 
| (जनवरी, १६५४) । इन पर मुकदमे चलाये गये, और इन्हें कड़ी सजाएं दी गई।' जिन 
सैनिकों और अफसरों ने डॉ० मुसादिक का साथ दिया था, उन्हें मी बड़ी संख्या में गिर- 
फ्तार किया गया। सरकार ने कहा, कि इन्होंने शाह के शासन का अन्त कर ईरान में 
सोवियत ढंग की रिपब्लिक को स्थापित करने के लिए षड्यन्त्र किया था। ग्रदालत ने ५० 
सैनिक अफसरों को प्राण-दण्ड की सजा दी, यद्यपि बाद में उनमें से कुछ की सजा को घटा 
कर ग्राजन्म कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। फेदयाने-इस्लाम ने उग्र राष्ट्रीय 


विचारों के कारण डॉ० मुसादिक का समर्थन किया था, श्रत: यह संगठन भी जनरल जहुदी ' 


के कोप का शिकार बना, और इसके भी बहुत-से नेता गिरफ्तार किये गये । 


जनरल जहदी की सरकार जहां ईरान में अपने विरोधियों का दमन करने में 
तत्पर हुई, वहां अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में मी उसने एक ऐसे मार्ग का श्रनुसरण किया, जो 
डॉ० मुसादिक की नीति के विपरीत था। ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध को फिर से स्थापित 
किया गया, जिसके कारण ब्रिटिश राजदूत की तेहरान में नियुक्ति की गई ग्रोर ईरानी 
राजदूत की लण्डन में तेल की समस्या को हँल करने के लिए जनरल जहुदी की सरकार 
ने ब्रिटेन से बातचीत प्रारम्म की, और शीघ्र ही एक ऐसा समझोता कर लिया, जो दोनों 
पक्षों को स्वीकार्य या (अगस्त, १९५४) । इस समोते में ब्रिटेन के अतिरिक्त भ्रमेरिंका, 
हालैण्ड और फ्रांस को भी शामिल किया गया, क्योंकि १९२५ से १६४४ तक के काल में 
इन देशों की कम्पनियों ने भी ईरान के कतिपय प्रदेशों में तेल की तलाश और उसे निका- 
लने के अधिकार प्राप्त कर लिये ये। इन सब से समकोता करके तेल के सम्बन्ध में जो 
नई व्यवस्था ईरानी सरकार ने की, उसे कोन्सोटियम (८००४०7४०७) कहते हैं। भ्रब 


ऐंग्लो-ईरानियन आयल कम्पनी आदि सब तेल कम्पनियां इस कोन्सोटियम में शामिल हो - 


गई थीं, और उनके हिस्से निम्नलिखित प्रकार से थे-ब्रिटिश ४० प्रतिशत, अमेरिकन ४० 
प्रतिशत, डच १४ प्रतिशत और फ्रेञ्च ६ प्रतिशत । इन विदेशी कम्पनियों को ईरान के 
जिन प्रदेशों से तेल निकालने का अधिकार प्रदान किग्रा गया, उनका क्षेत्रफल १,००,००० 
वर्गमील के लगभग था, और इन अ्रधिकारों की अवघि २५ सालं के लिये नियत की गई थी। 


ईरान को दी जाने वाली रायल्टी की मात्रा में मी इस समझते द्वारा परिवतंन किया गया _ 


था, जिसके कारण पहले तीन सालों (१६५४-१६५६) में ईरान २०० करोड़ रुपये के लग- 


मग रायल्टी तथा टैक्स आदि के रूप में प्राप्त कर सका था । आशा की जाती थी, कि तेल. 


की अ्रधिक निकासी होने पर इस मात्रा में निरन्तर वृद्धि होती जायंगी, और यह ईरान की 
सरकारी आमदनी का बहुत महत्त्वपूर्ण साघन बन जायगा। 


डॉ० मुंसादिक के पतन के बाद ईरान में जो नई सरकार कायम हुई, उसका रुख 

` पूर्णतया ब्रिटेन और अमेरिका के पक्ष में था। इसी कारण उसने तेलकूपों के राष्ट्रीयकरण 
का न्त कर्‌ ब्रिटेन आदि से समभौता कर लिया, और समाजवादी पार्टियों का दमन 
करने में विशेष तत्परता दिखाई। इसीलिये ३ नवम्बर, १६५५ को ईरान बगदाद पैक्ट 
में भी शामिल हो गया ।. रूस ने इसका बहुत विरोध किया, श्रौर इसे अपने लिये अत्यन्त 
हानिकारक समका । उसका कहना था, कि बगदाद पक्ट को स्वीकार कर ईरान एक ऐसी 
अन्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दी में शामिल हो गया है, जिसका निर्माण रूस का विरोघ् करने के लिये 
ही किया गया है। पर ईरान को सरकार इससे सहमत नहीं थी, ओर यह कहती थी कि 
अपने देश की झाथिक दशा को संभालने के लिए ही वह बगदाद पैक्ट में शामिल हुई है। 


रूस के साथ अपने सम्बन्धों को भ्रधिक कटु न होने देने के लिये फरवरी,.१९५६ में शाह ` | 
5 रजा ने सोवियत यूनियन की यात्रा मी की। १६५६ में ही ईरानी-सरकार ने _ 
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| ग्रपने देश के लिये द्वितीय सप्तवर्षीय योजना का निर्माण किया, जिसमें १२०० करोड़ रुपये 


के लगभग व्यय करने का निश्चय किया गया। पहली सप्तवर्षीय योजना १९४८ म॑ 
बनायी गई थी, जिसमें २१० करोड़ रुपये के लगमग खर्च किया गया था। अपने देश की 


आथिक समृद्धि के लिए ईरान जो इतनी बड़ी घनराशि को खर्च कर सक रहा है, उसका 


मुख्य ग्राधार वह्‌ ग्रामदनी ही है, जो उसे तेलकूपों द्वारा प्राप्त होती है। अनुमान किया 
गया है, कि ईरान की सरकार की ग्रामदनी का ३० प्रतिशत और कुल विदेशी विनिमय 
का ६० प्रतिशत तेल द्वारा ही उसे प्राप्त होता है । 


(२) तुको की श्राचुनिक राजनीति 


द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्म से पूर्व ही तुर्क रिपब्लिक के राष्ट्रपति कमाल पाशा 
की मृत्यु हो गई थी (१६३८), घ्रौर उनके स्थान पर इनोनू राष्ट्रपति बने थे । महायुद्ध में 
तुकी ने तटस्थता की नीति का अनुसरण किया, और दोनों पक्षों के साथ ऐसी सन्धियाँ 
कीं, जिनके कारण दोनों के प्रति उसके मंत्री-सम्बन्ध कायम रह सके । अक्टूबर, १६३६ 
में उसने फ्रांस भौर ब्रिटेन से सन्धि की, श्रौर १६४१ में जमंनी से। इन सन्धियों के 
कारण महायुद्ध के nls दोनों पक्षों के साथ अपने मैत्री-सम्बन्धों को कायम रख 
सकने में समर्थ रहा । मित्र पक्ष और जर्मन पक्ष-दोनों ही उस पर युद्ध में शामिल 
हो जाने के लिये जोर डालते रहे, पर तुकी श्रपनी उदासीन नीति पर दृढ़ रहा। जब 
महायुद्धे में मित्र-राज्यों का पक्ष बहुत प्रबल हो गया, और यह स्पष्ट नजर आने लगा कि 
शीघ्र ही ज॑मती की पराजय के कारण लड़ाई खत्म हो जायगी, तो तुर्की ने भी जर्मनी के 
खिलाफ थुद्ध की घोषणा कर दी. (२२ फरवरी, १ ६४५) । तटस्थता की नीति के, परि- 
त्याग का मुख्य कारण यह था, कि मित्र-पक्ष की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया था 
कि सांन फ्रॉसिस्को की कान्फरेन्स (एप्रिल, १९४५) में केवल वही राज्य सम्मिलित हो 
सकेंगे, जो जर्मनी के पक्ष के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो चुके होंगे। यह कान्फरेन्स महायुद्ध 
के कारण उत्पन्न हुई अन्तर्राष्ट्रीय समस्याग्रों का समाधान करने के लिए श्रायोजित की 
गई थी, ्ौर इसी द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ की योजना तैयार की गई थी । 


महायुद्ध की समाप्ति के बाद संसार के विविध राज्य दो गुटों में विकत हो 
गये,. जिनके नेता क्रमशः रूस और श्रमेरिका हैं । रूस के लिए डार्डेनल्स श्रौर बोस्पोरस 
के जलडमरूमघ्यों का बहुत श्रधिकू महत्व है, क्योंकि रूस से भूमघ्यसागर तक पहुंचने 
| जलमागं इन्हीं से होकर जाता है। मोन्त्रो के समोते (एप्रिल, १६३ ६) के अनु- 
सार तुर्की को यह श्रधिकार प्राप्त हो गया था, कि वह इन जलडमरूमध्यों के साथ के 
प्रदेशों पर किलाबन्दी कर सके । इस भ्रधिकार का तुर्की ने उपयोग भी किया-था ! मोन्त्रो 
के समोते की भ्रवधि & नवम्बर, १६५६ तक थी। रूस ने यह मांग की, कि नई अन्त 
राष्ट्रीय परिस्थितियों को इष्ट में रखते हुए इस समझौते पर पुनविचार आवश्यक है 
(गस्तु, १९४६) । पर तुर्की इससे सहमत नहीं हुआ । इस समय तुर्की का झुकाव अमे- 
रिका आदि पाश्चात्य लोकतन्त्र राज्यों की श्रोर था, और वह कम्युनिज्म के प्रसार से . 
बहुत चिन्तित था। पोलैण्ड, चेकोस्लावाकिया, हंगरी. और बल्गारिया श्रादि यूरोपियन देश . 
कम्युनिस्ट गुट, में शामिल हो चुके थे । बालकन प्रायद्वीप में कम्युनिज्म क्रा प्रभाव स्था- 
पित हो जाने के कारण तुकी के लिए चिन्तित होता स्वाभाविक ही था। इसी कारण , 
उसने रूस की मांग को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। रूस ने इस समय तुर्की से 
जो मांग की थी, उसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं--(१) डाडेनल्स और बोस्पोरस के 
जलडमरूमष्य युद्ध ओर शान्ति-सब समयों में सब देशों के व्यापारी जहाजों के लिये 
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खुले रहें । (२) ब्लैक सी (काला सागर) के तटवर्ती देशों के जंगी जहाज भी सब दशाग्रों 
में इन जलडमरूमध्यों का प्रयोग कर सकें । (३) इन जलडमरूमध्यों के मार्ग के प्रबन्ध में 
तुर्की के साथ-साथ उन राज्यों का भी हाथ रहे, जो काला सागर के तट पर स्थित हैं। 
यदि तुर्की इन बातों को स्वीकार कर लेता, तो इन जलडमरूमध्यों पर रूस का भी आधि- 
पत्य स्थापित हो जाता । पर श्रकेले अपने बल पर तुर्की के लिए रूस की मांग को श्रस्वी- 
कार कर देना सम्भव नहीं था । अमेरिका ने उसे प्रेरित किया, कि इस मांग को अस्वी- 
कृत कर दे । साथ ही, उसने यह भी आश्वासन दिया कि यदि रूस अपनी मांग को स्वी- 
कार कराने के लिए शक्ति का प्रयोग करेगा, तो श्रमेरिका सब सम्मव उपायों से तुर्की 
की सहायता करेगा । टू मैन सिद्धान्त का उल्लेख पिछले प्रकरण में किया जा चुका है। 
यह सिद्धान्त भ्रमेरिका द्वारा १६४७ में प्रतिपादित किया गया था। इसके अनुसार अमे- 
'रिकन राष्ट्रपति ने यह व्यवस्था की थी, कि रूस के बढ़ते हुए प्रभाव से बच सकने के. 
'लिए ग्रीस को १२३ करोड़ रुपये और तुर्की को.७५ करोड़ रुपये की सहायता दी जाए। 
यही दोनों देश इस समय ऐसे थे, जिन्हें रूस का सबसे अधिक मय था। पूर्वी युरोप और 
बालकन प्रायद्वीप के प्राय: सभी देश इस समय तक ग्रन्तर्‌ष्ट्रीय कम्युनिज्म के प्रभाव में 
आ चुके थे। इस क्षेत्र में केवल ग्रीस और तुर्की ही ऐसे देश थे, जो इस प्रभाव से मुक्त 
थे। इसीलिये अमेरिका ने उन्हें भरपूर सहायता देना स्वीकार किया, ग्रौर इन देशों की 
सरकारों ने भी अमेरिकन सहायता को प्राप्त करना स्वीकार कर लिया । इस सहायता 
का स्वरूप विशुद्ध रूप से सैनिक था। इसीलिए जुलाई, १६४७ में अमेरिका की ओर से 
एक सैनिक मिशन तुर्की भेजा गया, और उसने वहां जाकर तुर्क सेना का नये ढंग से संग- 
ठन प्रारम्भ कर दिया । इस समय से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस आदि पाश्चात्य लोकः 
तन्त्र राज्यों के साथ तुर्की के सम्बन्ध निरन्तर अधिक-अ्रधिकमैत्रीपूर्ण होते गये, और रूस 
से वह दुर हटता गया । 


इसी कारण तुर्की उन सब अन्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दियों में मी शामिल हुआ, जिनका 
संगठन अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म का प्रतिरोध करने के लिये इस समय किया जा रहा 
'था। मई, १६४६ में कौंसिल श्राफ यूरोप का संगठन किया गया, जिसका अन्यतम सदस्य 
तुर्की भी था। इससे कुछ समय पूर्व (एप्रिल, १६४६) नाथं श्रटलाण्टिक ट्रीठी आगंनिजे- 
शन (\A70) संगठित किया जा चुका था, जिसका उद्देश्य उत्तरी अटलाण्टिक सागर 
के क्षेत्र में शान्ति बनाये रखना और परस्पर मिल कूर सम्मावित युद्ध को रोकना था। 
यह्‌ संगठन रूस की बढ़ती हुई शक्ति का मुकाबिला करने के लिये ही बनाया गया था t 
फरवरी, १९५२ में तुर्की भी इस श्रन्तर्रष्ट्रीय गुट में शामिल हो गया । तुर्की की इच्छा 
थी, कि पर्चिमी एशिया के क्षेत्र के लिए नाटो के ढंग का एक पृथक्‌' संगठन बनाया 
जाए । इस मिडल ईस्ट डिफेन्स श्रागंनिजेशन के लिए उसने प्रयत्न भी किया, पर ईजिप्ट 
के विरोध के कारण उसकी यह योजना सफल नहीं हो सकी | इस दशा में तुर्की की 
प्रेरणा से नाटो का एक पृथक्‌ विभाग (साउथःईस्ट यूरोपियन कमाण्ड) दक्षिणपूर्वी 
यूरोप के क्षेत्र के लिये कायम किया गया, जिसका हेडक्वार्टर तुर्की में ही रखा गया । अब 


तुर्की पूरी तरह से ग्रमेरिकन गुट में शामिल हो गया था, जिसके कारण वह इस बात का. 


भरोसा रख सकता था कि रूस द्वारा ्राक्रमण किये जाने की दशा में ्रमेरिका, ब्रिटेन 
और फ्रांस आदि पाश्चात्य राज्यों की सहायता उसे प्राप्त हो सकेगी। | 


नाटो के सदस्य बन जाने और द्र मन सिद्धान्त के अधीन अमेरिकन सहायता 


आप्त कर लेने के कारण तुर्की और ग्रीस के सम्बन्ध भी अब मैत्रीपूर्ण हो गये थे। पर्‌ -' 


यह्‌ स्थिति देर तक नहीं रह सकी। साइप्रस कै प्रश्‍न को लेकर उनके सम्बन्धो में बहुत 
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द०८ एशिया (पहिचिमी भ्रौर दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


कटता आ गई । साइप्रस एक छोटा-सा द्वीप हैं, जिसका क्षेत्रफल ३२५७२ वर्ग मील और | 
आबादी ६,८०,००० के लगभग है। भौगोलिक दृष्टि से यह तुर्की से ४० मील पदिचम में 
और ग्रीस से २४% मील दक्षिण में स्थित है । इसकी आवादी में २० re कुछ 
प्रधिक तुकं हैं, और शेष ग्रीक तथा अन्य जातियों के है । १८७८ में यह द्वीप ब्रिटेन की 
ग्रधीनता में श्रा गया था, और इसकी स्थिति ब्रिटेन के एक क्राउन कोलोनी की हो गई 
थी । ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों के समान साइप्रस में भी आंशिक स्वराज्य 
बिद्यमान था, पर वहां की जनता पूणं स्वाधीनता के लिये प्रयत्नशील - थी । १६४७ में 
जब मारत आदि अनेक देशों ने ब्रिटिश ग्राधिपत्य से स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली, तो साइ- 
प्रस का स्वातन्त्रय-गरान्दोलन भी बहुत प्रबल हो गया । क्योंकि इस द्वीप के निवासियों की 
बहुसंख्या ग्रीक जाति की है, अतः वहां के अनेक राजनीतिक दलों की यह मांग थी, कि 
साइप्रस को ग्रीस के साथ मिला देना ही उचित होगा । जो लोग विरोधी थे, वे भी इस 
बिचार से असहमति प्रकट नहीं करते थे, क्योंकि ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त होने के लिए 
यही एकमात्र क्रियात्मक उपाय था । साइप्रस के इस स्वातन्त्र्य आन्दोलन के प्रधान नेता 
भ्रार्कविशप मकारिओस थे.। उनके नेतृत्त्व में साइप्रस की जनता ने जिस ढंग से' संघर्ष 
किया, उसका यहां उल्लेख करना आवश्यक नहीं है । शान्तिमय उपायों से निराश होकर 
वे हिंसात्मके उपायों पर उतर आये, आर साइप्रस में सर्वत्र शान्ति छा गई। 


पर साइप्रस के सब निवासी अपने देश के भविष्य के सम्बन्ध में एकमत नहीं थे । 
ब हां के ग्रीक निवासी यह्‌ चाहते थे कि साइप्रस को ग्रीस का अंग बना दिया जाए। वे इस 
केलिये संघर्ष भी कर रहें थे । पर उसके तुर्क निवासी, जिनकी संख्या कुल आबादी के २० 
प्रतिशत के लगभग थी--इससे सहमत नहीं थे उनका कहना था, कि ग्रीस की अपनी 
राजनीतिक दशा श्रमी सुव्यवस्थित नहीं हुई है, वहां कम्यूनिस्ट पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा 
है, और रूस उसे अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म के प्रभाव-क्षेत्र में ले आने के लिये प्रयत्नशील 
है। यदि 8 को ग्रीस के साथ मिला दिया गया, और बाद में वह देश कम्युनिस्ट 
प्रभाव में चला गया, तो यह बात तुर्की के लिए बहुत हानिकारक होगी, क्योंकि साइश्रस 
डीप तुर्की से केवल ४० मील की दूरी पर स्थित है | तुर्कों ने अपना एक पृथक्‌ संगठन 
बनाया, और साइप्रस को ग्रीस के साथ मिला देने का विरोध शुरू किया। इस पर साइ- 
प्रस के ग्रीक योद्धाओं के राष्ट्रीय संगठन (£04) ने तुर्की के विरुद्ध मी हिंसात्मक उपायों 
का प्रयोग प्रा रम्भ कर्‌दिया, जिसके कारण साइप्रस की दशा और भी खराब हो गई । श्रन्त 
॥ | ब्रिटेन ने यह निश्‍चय किया, कि साइप्रस की समस्या को हल करने के लिये लण्डन में एक | 
कान्फरेन्स का आयोजन किया जाए, जिसमें ब्रिटेन, ग्रीस और तुर्की के प्रतिनिधि शामिल | 
हों ।२९ ग्रगस्त, १९५४ को इसके अधिवेशन प्रारम्भ हुए, पर इस कान्फरेन्स में कोई ऐसा 
निर्णय नहीं हो सका, जो ग्रीस और तुर्की दोनों को स्वीकार्य होता । परिणाम यह्‌ हुआ, 
कि तुर्की और ग्रीस के पारस्परिक सम्बन्ध बहुत कट्‌ हो गये। साइप्रस में तो ग्रीक 
और तुकं लोग एक दूसरे पर हमले कर ही रहे थे, तुर्को में भी इन दोनों में झगड़े शुरू 
हो गये । श्रन्कारा, इस्ताम्बूल और इजमीर श्रादि तुकं नगरों में ग्रीक लोग अच्छी बड़ी 
संख्या में निवास करते थे । तुरकों द्वारा उन पर हमले शुरू कर दिये गये, उनकी बहुत-सी 
दूकानों को जला दिया गया, और उनके गिरजाघरों को भी नष्ट किया गयां । अन्त में 
लुकं सरकार इस स्थिति को संभालने में सफल तो हो गई, पर इन हिंसात्मक घटनाग्रों 
के कारण तुर्की और ग्रीस के पारस्परिक सम्बन्ध बहुत बिगड़ गये । 


जहां तक श्रधिक व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रश्‍न तुर्की ने श्रमे- 
रिका और नटेन के गुट में शामिल होने और रूस के विरोध में इन दो सहायता . 
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ईरान भ्रौर तुर्की की श्राघुनिक राजनीति ८०६ 


प्राप्त करने की भ्रपनी नीति का उढ़तापूर्वक श्रनुसरण किया । कौंसिल ऑफ यूरोप और 
माटो का सदस्य बनकर वह रूस-विरोधी गुटबन्दी में शामिल हो ही चुका था। २ एप्रिल, 
१६५४ को उसने पाकिस्तान के साथ एक सन्धि की, जिसका उद्देश्य दोनों देशों में मेत्री 
आर सहयोग की स्थापना करना था। २४ फरवरी, १६५५ को उसने ईराक के साथ 
एक सन्धि की, जो बगदाद पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है । बाद में ईरान, पाकिस्तान और 
ब्रिटेन भी इस पकट में शामिल हो गये, जिसके कारण रूस की दक्षिणी सीमा पर स्थित 
विविध राज्यं एक ऐसी गुटवन्दी में संगठित हो गये, जो परस्पर मिलकर रूस के वढ़ते 
हुए प्रभाव का मुकाबिला करने के लिये तत्पर है। बगदाद पैक्ट के विषय में पिछले 
भ्रध्याय में विस्तार के साथ लिखा जा चूका है। अमेरिका इस पैक्ट की पीठ पर है, ओर 
स्वयं इसका सदस्य न होते हुए भी इसकी अनेक समितियों में शामिल है। वर्तमान अन्त- 
राष्ट्रीय गुटबन्दियों में बगदाद पैकट का बहुत महत्त्व है, और इस द्वारा अमेरिका और 
ब्रिटेन ने पर्चिमी एशिया के उ सब राज्यों को अपने गुट में शामिल कर लिया है, 
जिनकी उत्तरी सीमा रूस के साथ है। ये सव राज्य ग्रमेरिका से आथिक गौर सैनिक 
सहायता प्राप्त करते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग कम्युनिज्म के प्रसार 
के विरुद्ध करने के लिए उद्यत हैं। 


१६५६ में स्वेज के राष्ट्रीयकरण के प्रइन को लेकर जब ईजिप्ट में संकट उप- 


स्थित हुआ, तो तुर्की ने पश्चिमी एशिया के अन्य बहुसंख्यक राज्यों के समान ईजिप्ट का 
पक्ष नहीं लिया । वस्तुतः, ईजिप्ट और तुर्की की विदेशी राजनीति में बहुत मिन्नता थी। 


` एप्रिल, १६५४ की बांदूंग कान्फरेन्स में भी इन दोनों राज्यों में मतभेद प्रगट हुए थे। 
_ इस कान्फरेन्स में भारत, ईजिप्ट और चीन आदि ने ्रन्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दियों के सम्बन्ध 


में तटस्थता की नीति का समर्थन किया था, और ईराक, पाकिस्तान तथा तुर्की आदि 
बगदाद पैक्ट के देशों ते उसका विरोध | इसी कारण पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में इजिप्ट 
रौर तुर्की के सम्बन्ध विगड़ते लग गये ये । अन्य पश्चिमी एशियन राज्यों के प्रतिकूल 
तुर्की ने इजराईल के यहूदी राज्य की सत्ता को भी स्वीकार कर लिया था (२८ मार्च, 
१६४६), और उसके साय अपने राजनयिक सम्बन्ध भी स्थापित कर लिये थे। ईजिप्ट 
के समान सीरिया से मी तुर्की के सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे। अले्जेण्डरेटा का प्रदेश किस 
प्रकार हेयती की रिपब्लिक के रूप में परिवतित किया गयां, और बाद में तुर्की के साथ 
मिला दिया गया, इस विषय पर पहले लिखा जा चुका है। यह प्रदेश सीरिया और तुर्की 
की सीमा पर स्थित हैं, और यहां की आबादी मिली जुली है। तुर्कों और अरबों दोनों का 
ही यहां निवास है। सीरिया को यह पसन्द नहीं था, कि यह प्रदेश स्थायी. रूप से तुर्की 
का अंग बन जाए। इसलिए १६५४ में ्रलेग्जण्डेटा के प्रश्‍न को लेकर सीरिया ओर तुर्की 
के सम्बन्धों में बहुत कटुता श्रा-गई । तुर्की सेनाएं सीरिया की सीमा पर एकत्र हुईं, भौर 
यह समझा जाने लगा, कि वे शीघ्र ही सीरिया पर आक्रमण कर देंगी। पर रूस द्वारा 
चेतावनी दिये.जाने के कारण उन्होंने अपने हाथ को रोक रखा । इस समय रूस इजिप्ट 
आर सीरिया की पीठ पर था, क्योंकि ये दोनों राज्य अन्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दियों के प्रति 
तटस्थता की नीति के ्रनुयायी थे, और इसी कारण बगदाद वैक्ट और नाटो में शामिल 
नहीं हुए थे । रूस ने यह ग्ाश्‍्वासन दिया था, कि यदि तुर्की ने सीरिया पर आक्रमण 
किया, तो सीरिया को उसकी सहायता प्राप्त रहेगी । इसी कारण तुर्की को सीरिया पर 
आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ । ’ 9 


तुर्की के गरान्तरिक शासन के सम्बन्ध में मी कुछ बातें उल्लेखनीय हैं । कभास- 
_ याशा ग्रौर इनो तुर्की रिपब्लिक के राष्ट्रपति वश्यं थे, पर उनका शासन डिक्डेटरों के 
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८१० एशिया (पर्चिमी झौर दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


समान था | पर द्वितीय महायुद्ध के बाद तुर्की के शासन में अन्तर आना प्रारम्भ हुम्ा। 
विविध राजनीतिक दलों का वहां संगठन हुआ, और छुनाव के समय जनता से वोट प्राप्त | 
करने के लिए वे प्रयत्नशील हुए । समाचार-पत्रों को भी अपने विचार प्रकट करने के 
सम्बन्ध में स्वतन्त्रता प्राप्त हुई । चुनाव के ढंग में भी सुधार किये गये । इसी कारण 
१६५० के चुनाव में तुर्की की पालियामेंट में डेमोक्ेट पार्टी की विजय हुई, और विधान 
सभा के ४८७ सदस्यों में से इस पार्टी के ४०८ सदस्य चुने गए। इस पार्टी के नेता सलाल 
बायर थे । यह पार्टी राष्ट्रपति इनोनू की विरोधी थी । उनके त्याग पत्र दे देने पर बायर 
राष्ट्रपति चुने गये, और मान्देरेस ने प्रधानमन्त्री का पद ग्रहण किया । पर अभी तुर्की में 
लोकतन्त्र परम्परा का भलीमांति विकास नहीं हुआ था। डिक्टेटरशिप की भावना ही 
ग्रभी वहां प्रबल थी । इस कारण डेमोक्रेट पार्टी ने भी ्रपने विरोधियों के दमन करने का 
प्रयत्न प्रारम्भ किया । १६५४ में उसने एक कानून पास कराया, जिसके अनुसार राज- 
कीय पदों पर विद्यमान व्यक्तियों के ऐसे कार्यों की आलोचना करना दण्डनीय करार कर 
दिया गया, जो उन्होंने श्रपने राजकीय कत्तंव्यों का पालन करते हुए किये हों। इसी श्रप- 
राध में २० समाचार-पत्रों पर मुकदमे चलाये गये, और उन्हें कड़ी सजाएं दी गई । डेमो- 
क्रेट पार्टी के भी कतिपय सदस्यों ने इस कानून का विरोध किया, जिसके कारण इन 
श्रालोचकों को पार्टी से बहिष्कृत कर दिया गया । कतिपय विरोधी राजनीतिक पार्टियों 
को भी इस सरकार ने गैर-कानूनी घोषित किया । तुर्की के मतदाताओं में बहुसंख्या ऐसे 
किसानों की है, जो श्रब तक भी श्रशिक्षित हैं, और जिन्हें राजनीतिक मामलों में विशेष 
दिलचस्पी नहीं है। इसी कारण सरकार अपनी राजशक्ति और प्रभाव का उपयोग कर 
उनके वोटों को सुगमता से प्राप्त कर लेती है। १६५७ के चुनाव. में भी डेमोक्रेट पार्टी 
की ही विजय हुई, और उसी की सरकार वहां कायम रही | सरकार का ढाँचा लोकतन्त्र 
होते हुए भी श्रमी तुर्की में वास्तविक म्रर्थो में जनता का शासन स्थापित नहीं हुश्रा है। 
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सेतालीसवां अध्याय 
पश्चिमी एशिया में नये परिवर्तन 


(१) यूनाइटेड अरब रिपब्लिक की स्थापना 


| द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) के बाद के बारह सालों (१६४५-१६५७) में 
पश्चिमी एशिया के विविध राज्यों के राजनीतिक इतिहास-की मुख्य घटनाओं का उल्लेख 
हम पिछले ग्रघ्यायों में कर चुके हैं । पर गत पन्द्रह वर्षों में इन देशों के इतिहास में कतिपय 
ऐसे महत्त्वपूर्ण एवं क्रान्तिकारी परिवृतन हुए हैं, जिन पर पृथक्‌ खूप से प्रकाश डालना 
आवश्यक है । | 


इन परिवतेनों में यूनाइटेड श्ररब रिपब्लिक की स्थापना का विशेष महत्त्व है। 
इसका निर्माण ईजिप्ट और सीरिया को मिलाकर किया गया था। यद्यपि पश्चिमी एशिया 
के अरब क्षेत्र में अनेक पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र राज्यों की सत्ता है, पर उनके निवासियों में यह 
भावना विद्यमान है कि नसल, जाति, भाषा, घर्म, सम्यता और संस्कृति की इष्टि से सब 
अरब लोग एक हैं, ्रत: उनका एक केन्द्रीय संगठन भी होना चाहिये । इसीलिये भ्रक्टूबर, 
| १६४४ में अरब लीग का संगठन किया गया था, जिसमें ईजिप्ट, सीरिया, .ईराक, ट्रांस- 
| जोर्डन, येमन श्र सौदी श्ररेबिया आदि प्रय: समी भ्ररब राज्य सम्मिलित हुए थे। 
महायुद्ध के बाद जब पेलेस्टाइन में यहूदी राज्य की स्थापना का प्रश्न उत्पन्न हुआ, भ्रोर 
अमेरिका तथा ब्रिटेन आदि ने यूरोप से विस्थापित हुए यहूदियों को वहां बसाना चाहा, 
तो अरब लीग के सब सदस्यों ने उनका विरोध किया और इनमें से बहुतों ने -यहदी-अरब 
युद्ध में पैलेस्टाइन के अरबों को सैनिक सहायता मी प्रदान की। इसमें संदेह नहीं, कि 
महायुद्ध की समाप्ति के बाद के पांच सात सालों में प्ररब एकता का विचार बहुत प्रवल 
` रहा। पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस और भ्रमेरिका के गुटों में जब संघषं शुरू हुआ, 
रौर इन दोनों ने पश्चिमी एशिया के विविध राज्यों को भ्रपने प्रमाव में ले आने का 
प्रयत्न प्रारम्भ किया, तो भ्ररब राज्यों की एकता का विचार निर्बल पड़ने लगा। इसका 
कारण यह था, कि ईराक सरश कतिपय अरब राज्य निरन्तर अमेरिकन घौर ब्रिटिश पक्ष 
में आते गये, रौर उन्होंने-इन देशों से ऐसे सन्धियां व समझोते किये, जिनका प्रयोजन 
अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म का विरोध करना था। इसके विपरीत ईजिप्ट भ्रौर सीरिया 
सरश राज्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय गुटघन्दियों में तटस्थता की नीति का अनुसरण करना चाहा। 
रूस इस नीति का समर्थक था, और अमेरिकन तथा ब्रिटेन ग्रादि पाश्चात्य लोकतन्त्र 
राज्य इसे समुचित नहीं समभते थे । उनका कहना था, कि तटस्थता का भ्मिप्राय केवल 
यह्‌ है, कि कम्युनिज्म के विरोध में शामिल न हुआ जाए, झौर उसे पश्चिमी एशिया में 
भी प्रविष्ट होने दिया जाए। जोडन भी पहले तटस्थता की नीति का समर्थक था, भ्रौर 
उसका प्रधानमन्त्री सुलेमान नबुल्सी ईजिप्ट और सीरिया के समान झन्तर्राष्ट्रीय गुट- 
'बन्दियों में तटस्थता को नीति का भ्रनुयायी था । उसकी नीति वही थी, जो इजिप्ट में : 
नासिर की थी। पर जोडन के राज हुसैन के विरोध के कारण नबुल्सी को त्यागपत्र देने « 
| के लिये विवश होना पड़ा, और जोडन पाश्वात्य लोकतन्त्र राज्यों के प्रमाव में घ्रा यग्रा 
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५७). । अब पश्चिमी एशिया में केवल दो राज्य ऐसे रह गये, जो विदेशी सम्बन्धों | 
र गुटबन्दियों में तटस्थता की नीति के समर्थक थे । ये राज्य थे, ईजिप्ट | 


आर सीरिया । 


पर अरबों में राष्ट्रीय एकता का विचार अभी सर्वथा नष्ट नहीं हुआ था । नासिर | 
इसका प्रबल खूप से प्रतिपादन कर रहा था । उसका कहना था, कि छोटे-छोटे श्ररब राज्य 
अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा तभी कर सकते हैं, जबकि वे परस्पर मिल कर एक सगठन में 
संगठित हो जाएं। सीरिया उसके इस विचार का समर्थक था। १६५४ में वहां शिश- 
कली के मन्त्रिमण्डल का पतन हो गया था, और जो नई सरकार सीरिया में कायम हुई | 
थी, उसमें बाथ (समाजवादी) पार्टी का जोर था । विधान-सभा में किसी एक पार्टी का | 
बहुमत न होने के कारण इस समय मन्त्रिमण्डल में बहुधा परिवर्तन होते रहे, पर १६५६ | 

| 

| 

| 


में सब्री अस्सली एक ऐसा मन्त्रिमण्डल बना सकने में समर्थ हुआ, जो पर्याप्त रूप से 
स्थायी था । इस मन्त्रिमन्डल को बाथ पार्टी का अविकल रूप से सहयोग प्राप्त था। इस 
समय सीरिया के राष्ट्रपति पद पर कुवत्तली विराजमान थे, जो समाजवाद के प्रति सहानु- 
भूति रखते थे। उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। १६५७ में एक कम्युनिस्ट को भी || 
सीरिया के मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित कर लिया गया था । इस प्रकार श्रव सीरिया. की | 
सरकार पूर्णतया ऐसे लोगों के हाथों में थी, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जिनका भुक्राव | 
रूस के वामपक्ष की ओर था । अन्तर्राष्ट्रीय गुटबन्दियों के सम्बन्ध में ये नासिर की तट- | 
स्थता की नीति के अनुयायी थे । पर सीरिया में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी, जो कि | 
ग्रपने देश की सरकारे की इन प्रवृत्तियों को नापसन्द करते थे। खलीद अल-आजम नाम | 
के एक प्रभावशाली जमींदार के नेतृत्त्व में ये लोग जोर पकड़े रहे थे, भौर यह चाहते थे | 
कि ईराक के सामान सीरिया भी पाश्चात्य लोकतन्त्र राज्यों के गुट में शामिल हो जाए। | 
श्रनेक समृद्ध जागीरदारों और व्यापारियों ने राष्ट्रीय दल के नाम से श्रपनी एक पृथक्‌ | 
पार्टी संगठित की हुई थी, जो सीरिया में समाजवाद के बढ़ते हुए प्रभाव से चिन्तित थी । i 
इस दशा में बाथ पार्टी के नेताग्रों ने यह भ्रनुभव किया, कि सीरिया में अ्रपनी स्थिति को | 
तभी सुरक्षित रखा जा सकता है, जबकि ईजिप्ट के साथ मिलकर दोनों देशों का एक | 
संघ-राज्य बना लिया जाए । जनवरी, १६५८ में यह प्रस्ताव नासिर के सम्मुख उपस्थित | 
किया गया । वह तो पहले से ही श्ररब राज्यों की एकता का पक्षपाती था, ग्रौर इसके 
लिये प्रयत्न भी कर रहा था। उसने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया, और . १ 
फरवरी, १६५८ के दिन ईजिप्ट और सीरिया ने मिलकर युनाइटेड अरब रिपब्लिक का 
निर्माण कर दिया। इस रिपब्लिक की स्थापना के समय नासिर ने अपने विचारों को | 
इस ढंग से प्रकट किया था--“हमारे राष्ट्र के इतिहास में एकता और शक्ति को एक | 
दूसरे से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । जब भी हम में एकता हुई, शक्ति मी हम में उत्पन्न | 
5 .हुई र जब भी हम में शक्ति आई, हम में एकता भी स्थापित हो गई । एकता के लिये श्रब 

तक जो प्रयत्न होते रहे हैं, विविध समयों में उनके स्वरूप में भिन्नता रही है। मानव | 
|. 


इतिहास के जिन युगों में शस्त्र-शक्ति का प्राधान्य था, यह एकता शरस्त्र-शक्ति द्वारा स्था- 
पित की गई थी। पर जब मानव-समाज के पथ-प्रदशन के लिये ईश्वरीय इलहाम का 
सूत्रपात हुआ, तो यह एकता दैवी आदेशों द्वारा स्थापित की गई। इस्लाम के उत्कर्षं के | 
कारण क ईश्वर केसंदेश को लेकर मुसलमानों का झण्डा सवंत्र फैलने लगा, तो इस | 
एकता को ईश्वर के सेवकों ने सर्वत्र स्थापित किया । क्रिश्चिएनिटी की आड़ लेकर जब । | 


यूरोप के साम्राज्यवाद ने हमारे इस क्षेत्र में 
हम सब एक हो गये बे।” त्र में प्रवेश शुरू किया, तो भत्मरक्षा की भावना 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>> ——— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पहिचिमी एशिया में नये परिवर्तेन पर्दे 


गुनाइटेड अरब रिपब्लिक में यद्यपि केवल ईजिप्ट और सीरिया ही शामिल हुए 
थे, पर सम्पूर्ण अरब जगत्‌ में इससे एक नई स्फुति उत्पन्न हो गई थी। अरब युवक 
सर्वत्र यह अनुभव करने लगे थे, कि ग्रव वह्‌ दिन दूर नहीं है, जबकि विविध श्ररव राज्य 
मिलकर एक हो जाएंगे और इस प्रकार एक ऐसे शक्तिशाली श्ररव राष्ट्र का निर्माण हो 
सकेगा, जो कि संसार की राजनीति में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेगा । ईजिप्ट 
ग्रौर सीरिया दोनों देशों में इस संयुक्त अरब रिपब्लिक के निर्माण के प्रश्‍न पर जनता का 
बोट लिया गया, और ६६ प्रतिशत वोट इसके पक्ष में प्राप्त हुए । 


युनाइटेड अरब रिपब्लिक के लिये ५ फरवरी, १६५८ के दिन एक सामयिक 
संविधान का निर्माण किया गया, जिसके अनुसार ईजिप्ट और सीरिया की अपनी पृथक्‌ 
चार्लियामेन्टों को अभी कायम रखा गया, पर सम्पूर्ण रिमब्लिक के लिये एक नई राष्ट्रीय 
सभा (नेशनल एसेम्बली) का निर्माण किया गया, जिसमें सीरिया ग्रौर ईजिप्ट की 
वालियामैन्टों के बराबर-बराबर सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर लिये भये। सम्पूर्ण 
रिपब्लिक के राष्ट्रपति के पद पर नासिर को नियुक्त किया गया। उसे ही यह भी अधि- 
कार दिया गया, कि वह अपनी सहायता के लिये एक मन्त्रिमण्डल का निर्माण कर ले, 
जिसके सदस्यों को मनोनीत करना भी उसी के हाथों में रहे। इस नई रिपड्लिक के 
निर्माण के कारण न केवल श्ररव और पश्चिमी एशिया की राजनीति में ही, अपितु 
विर्व की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी नासिर का महत्त्व बहुत बढ़ गया, और सब 
श्ररब राज्यों के एक संगठन में संगठित होने के लिये भी मार्ग निष्कण्टक हो गया । 
यह राशा की जाती थी, कि समयान्तर में अरब के अन्य राज्य मी इस युनाइ- 
टेड अरब रिपब्लिक में सम्मिलित हो जायेंगे, आर इस प्रकार अरब एकता का स्वप्न 
क्रियान्वित हो सकेगा । पर यह आशा पूर्ण नहीं हुई। केवल येमत ही इसमें सम्मिलित 
होने के लिये उद्यत हुग्रा, और वह भी अपनी पृथक्‌ व स्वतन्त्र सत्ता कायम रखते हुए। 
८ मार्च, १६५८ के दित राष्ट्रपति नासिर और येमन के युवराज सईफ-उल-इस्लाम 
मुहम्मद अलबदर डमास्कस में मिले और उन्होंने यह निर्णय किया कि येमन भी युनाइटेड 
अरब रिपब्लिक के साथ मिलकर संयुक्त ्ररब राज्य (United Arab State) का 
निर्माण करने को उद्यत है। सीरिया और ईजिष्ट के समान येमळ ने श्रपनी पृथक्‌ व स्व- 
तन्त्र सत्ता का अन्त नहीं किया, अपितु वह्‌ उनके साथ एक प्रकार के संघराज्य का 
निर्माण करने के लिये सहमत हो गया । 
युनाइटेड अरब रिपब्लिक के रूप में तीन अरब राज्यों का जो यह संगठन बना 
था, वह देर तक कायम नहीं रह सका। ९५ सितम्बर, १६६१ को सीरिया उससे पृथक 
हो गया, और २६ दिसम्बर, १६६१ को येमन और ईजिप्ट के संघ-राज्य का अन्त हो 
गया । पर अरब राज्यों को एकता का विचार बाद में भी जारी रहा, और इसके लिये 
प्रयत्न किये जाते रहे । - 
(२) ईराक और जोडंन का फिडरल यूनियन 
अरबों में राष्ट्रीय एकता की भावना के कारण जिस प्रकार ईजिप्ट आर सीरिया 
. ने परस्पर मिलकर युनाइटेड श्ररब रिपब्लिक का निर्माण किया, उसी प्रकार ईराक 
प्रोर जोडन ने ग्रपने को एक फिंडरल यूनियन ( फिडरल भ्ररब्र स्टेट ) के रूप में 
- संगठित किया । सुलेमान नबुल्सी जब जोडन का प्रधानमन्त्री था, तो इस राज्य की 
बिदेशी नीति भी किस प्रकार ईजिप्ट भौर सीरिया के अनुकूल थी, इस विषय पर पहले 
प्रकाश डाला जा जुका है। तटस्थता को नीति का समथन करने के कारण ही जोडन दे 
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८१४ एशिया (पर्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


श्राइजनहावर सिद्धान्त के श्रनुसार श्रमेरिका से सहायता प्राप्त करना ग्रस्वीकृत कर 

दिया था, और यह भी प्रस्ताव किया था कि सीरिया के साथ मिलकर एक ग्राथिक संघ | 
का निर्माण किया =.ए । यदि नबुल्सी की सरकार कायम रहती, तो जोडन भी युनाइटेड | 
अरब रिपब्लिक में शामिल हो जाता, और अरबों का एक ग्रच्छा बड़ा राष्ट्रीय राज्य | 
कायम हो सकट । पर जोडन के राजा हुसँन को नवुल्सी की ये प्रवृत्तियां पसन्द नहीं | 
थीं । ्रमेरिका < प्रोत्साहन पाकर उसने नवुल्सी के मन्त्रिमण्डल को बर्खास्त कर दिया, 

भर डॉ० खलीदी को नया मन्त्रिमण्डल बनाने का कारय सुपुर्द करिया । इस पर जनता 

बहुत उत्ते जित हो गई, अनेक स्थानों पर विद्रोह हुए, और जोडन की श्रान्तरिक स्थिति 

ने गम्भीर रूप धारण कर लिया ( एप्रिल, १६५७ )। विवश होकर नबुल्सी को भी इस 
मन्त्रिमण्डल में स्थान दिया गया, पर स्थिति इससे भी नहीं संभल पाई। अमेरिका ने 

घोषित किया, कि जोडन में शान्ति और व्यवस्था का कायम रहना उसके श्रपने हितों के 

लिए अत्यन्त वश्यक है। इसलिए उसने अपना छठा जंगी जहाजी बेड़ा बैरूत भेज दिया | 
और ब्रिटेन ने भी उसका अनुसरण किया। उधर ईराक और सौदी ग्ररेबिया की सेनाएं 
भी राजा हुसैन की सहायता के लिये जोडन में प्रवेश करने लगीं । सीरिया के लिये भी 
इस दशा म चुप रह सकना असम्मव था। वह नहीं चाहता था, कि अपने पड़ौसी इस 
राज्य पर अमेरिका और उसके साथी देशों का प्रभुत्व स्थापित हो जाए। उसकी सेनाएं 
भी जोडन में प्रवेश करने के लिये तत्पर हो गई । इस दशा में हुसँन ने मन्त्रिमण्डल को 
बर्खास्त कर माशल लाँ की घोषणा कर दी, और अनेक ऐसी व्यवस्थाएं कीं, जिनके द्वारा 
समाजवादी ग्रौर वामपक्षी .दलों का दमन किया गया, और उन सब राजकर्म चारियों : 
तथा सँनिक अफसरों को श्रपदस्थ कर दिया गया, जिनङ्री सहानुभूति समाजवाद के साथ 
थी । इस प्रकार जोडेत में उन लोगों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, जो कि कभ्युनिज्म के 
विरोधी रौर पाश्‍चात्य लोकतन्त्र राज्यों के समर्थक थे । वामपक्ष के बहुत-से नेताश्रों ने 
इस समय सीरिया में जाकर ग्राश्रय ग्रहण किया, और जोडन की सरकार पूर्णतया उन 
लोगों के हाथों में रा गई, जो कि समाजवाद और तटस्थता की नीति के विरोधी थे। 
ईजिप्ट के साथ जोडन के सम्बन्ध इस समय इतने अधिक बिगड़ गये, कि जून, १६५७ में 
जोडन ने करो में स्थित अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया । | 


जोडन का राजा हुसैन हसमी वंश का था। उसके समान ईराक का राजा फँजल 

द्वितीय भी हसमी वंश का ही था । ईराक बगदाद पैक्ट में शामिल था, और आइजनहावर 
सिद्धान्त को भी उसने स्वीकार कर लिया था। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वह पूर्णतया 
अमेरिका के गुट में था। सुलेमान नबुल्सी के पतन के वाद जोडन की नीति भी ठीक वही 
हो गई थी, जो कि ईराक की थी । ग्रत: जनवरी, १६५८ में जब ईजिप्ट और सीरिया ने 
ps युनाइटेड श्ररब रिपब्लिक के निर्माण का निश्‍चय किया, तो उसके मुका- 
Fl में जोडंन प्रौर ईराक ने भी यह तय किया कि ये दोनों राज्य भी मिलकर एक 
झडरल अरब स्टेट' का संगठन कर लें । इसीलिये १४ फरवरी, १६५८ के दिन ईराक 
श्रौर जोडन के हसमी वंश द्वारा शासित दोनों राज्यों ने एक फिडरेशन में संगठित हो 
जाने के सम्बन्ध में समझौता कर लिया, भ्रौर १४ मई, १६५८ को ये दोनों राज्य पर- 
र मिलकर एक सघ्र-राज्य के रूप में परिवर्तित भी हो गये। इस संघ में सम्मलित 
दोनों राज्यों के राजाओं और उनकी पृथक सरकारों की सत्ता को कायम रखा गया, 
पर यह व्यवस्था की गई कि संघराज्य के राजा के पद पर ईराक के राजा को 
नियुक्त किया जाय i इस स व-राज्य के लिए एक फिडरल विधान-सभा का मी निर्माण 
किया गया, जिसमें ईराक ग्रौर जोडन के प्रतिनिधियों की संख्या एक बराबर रखी 
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गई । यह व्यवस्था की गई, कि संघराज्य की मन्त्रिपरिषद्‌ की नियुक्ति संघ के राजा द्वारा 
की जाया करे, श्रौर उसकी राजधानी बारी-बारी से बगदाद (ईराक की राजघानी) ग्रौर 
ग्रम्मन ( जोडन की राजधानी) में रहा क्रे। यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघ में दोनों राज्यों की 
सदस्यता पृथक्‌ रूप से कायम रहे, पर दोनों राज्य अपनी विदेशी राजनीति का संचालन 
सम्मिलित रूप से तथा परस्पर सहयोग द्वारा ही किया करें । * 


पर ईराक और जोर्डन का यह फिडरल यूनियन देर तक कायम नहीं रह सका । 
शीघ्र ही (१४ जुलाई, १६५८ ) ईराक में राज्यक्रान्ति द्वारा राजसत्ता का अन्त हो गया, 
जिसके साथ ही इस संघराज्य की भी समाप्ति हो गई। 


(३) लेबेनान ऋर जोडंन में श्राइजनटावर सिद्धान्त का प्रयोग 


| मार्च, १६५७ में अमेरिका की पालियामेंट (कांग्रेस) ने ्राइजनहावर सिद्धान्त 
| को स्वीकार कर पर्चिमी एशिया के विविध राज्यों की अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म से रक्षा 
करने के लिए उन्हें आथिक श्रौर सैनिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में जिस नीति 
का प्रतिपादन किया, उसका उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है। इस नीति 
को क्रियान्वित करने के अवसर मी १६५८ में उपस्थित हो गये लेबेनान ने इस सिद्धान्त 
का समर्थन कर अमेरिका से सहायता प्राप्त करना स्वीकार कर लिया था । १६५८ में 
इस राज्य के राष्ट्रपति शामूं थे, और प्रधानमन्त्री सामी श्रल-सुल्ह । इनकी सरकार की 
नीति ईजिप्ट और सीरिया आदि पड़ौस के प्रत्य अरब राज्यों में बहुत भिन्न थी, और 
बह विदेशी राजनीति में ग्रमेरिकां के गुट की पक्षपाती थी। इसी कारण ईजिप्ट आदि से 
उसका विरोघ निरन्तर बढ़ता गया । पर लेबेनान में ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी विद्यः 
मान थीं, जो तटस्थता की नीति की समर्थक थीं । ये सामी अल-सुल्ह का विरोध करने में 
तत्पर थीं, जिसके कारण मई, १६५८ में लेबेनान में विद्रोह की अग्नि भड़क उठी । अनेक 
स्थानों पर हड़तालें हुई, वैरूत भर त्रिपोली में अमेरिका के सूचना-कार्यालयों तथा पुस्त- 
कालयों को आग लगा दी गई, और जो पाइप लाइनें ईराक तथा सौदी श्ररेबिया के तेल- 
कूपों के तेल को लेबेनान के बन्दरगाहों तक पहुंचाती थीं, उन्हें काट दिया गया । इन 
विद्रोहों ने बहुत व्यापक रूप धारण कर लिया, जिसके कारण सरकार की स्थिति डांवा- 
डोल प्रतीत होने लगी । सरकार के परराष्ट्रसचिव डा० चाल्सं मलिक का कहना था, कि है 
युनाइटेड अरब रिपब्लिक इन विद्रोहों के लिए उत्तरदायी है, रौर उसी के प्रोत्साहन के 
कारण लेबेनान में ये विद्रोह हो रहे हैं। यह मामला संयुक्त राष्ट्र-संथ की सुरक्षा-परिषद्‌ 
के समक्ष भी पेश किया गया। १६ जूत, १६५८ के दिन सुरक्षा परिषद्‌ ने स्वीडन के tr 
प्रस्ताव पर यह निर्णय किया, कि (१) संयुक्त राष्ट्र-संघ की ग्रोर से एक प्रेक्षक | 
दल लेबेनान में यह देखने के लिये भेजा जाए, कि उस राज्य की सीमा में किसी अन्य | 
राज्य द्वारा भ्रवैध रीति से शस्त्र और सैनिक तो नहीं पहुँचाये जा रहे हैं, और (२)संयुक्त | 


राष्ट्र-संघ के प्रधान सचिव श्री हैमरशोल्ड को इस सम्बन्ध में वश्यक कार्यवाही कर 
सकने का अधिकार हो, और प्रेक्षक दल उरं लेबेनान के मामले में सब सूचनाएं देता रहे। 
| रक्षक दल ने श्रपनी रिपोर्ट शीघ्र ही पेश कर दी, प्रौर उसके झ्राधार पर रे जुलाई, 
१६५८ को श्री हैमरशोल्ड ने यह घोषणा की, कि यूनाइटेड अरब रिपब्लिक दवारा लेवे- 
नान के विद्रोहियों को सहायता दिये जाने का रोप निराधार है। ऐसी कोई साक्षी 
प्राप्त नहीं हो सकी है, जिससे श्ररब रिपब्लिक द्वारा लेबनान के विद्रोहियों क्री सहायता 
किये जाने की वात सिद्ध होती हो । पर लेवेनान की सरकार ने इसे स्वीकार न करके यह 
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८१६ एशिया (पर्चिमी श्र दक्षिणी) का प्राधुनिक इतिहास 


दावा किया, कि लेबेनान के विद्रोहियों में २५ प्रतिशत के लगभग ऐसे व्यक्ति हैं, जो अन्य 
देशों से आये हुए हैं । 


संयुक्त राष्ट्रसंघ से निराश होकर लेबेनान के राष्ट्रपति शामूं ने अमेरिका से | 
सहायता की श्रपील की । यह अपील आइजनहावर सिद्धान्त के आधार पर की गई थी। ' 
अमेरिका ने लेबेनान की सहायता करना तुरेन्‍्त स्वीकार कर लिया, और १५ जुलाई, 
१६५८ के दिन १५००. अमेरिकन सैनिक जंगी जहाजों द्वारा बैरूत पहुंचा दिये गये | २० 
जुलाई तक इन अ्रमेरिकन सैनिकों की संख्या १० हजार तक पहुँच गई । यह सम्भव नहीं 
था, कि श्रमेरिकन सेना के मुकाबिले में विद्रोही लोग देर तक टिक सकते । वे परास्त 
हो गये, और लेबेनान पर अमेरिका का सैनिक कब्जा स्थापित हो गया। पर लेवेनान 
की जनता को एक विदेशी सेना का इस ढंग से अपने देश में आगमन पसन्द नहीं था। 
उन्होंने इसका घोर विरोध प्रारम्भ किया । उसका कहना था, कि यह वात लेबेनान की 
सम्पूर्ण-प्रमुत्व-सम्पन्नता के विरुद्ध है। पालियामेंट के स्पीकर अदल श्रोस्सीरां भी इस 
बिरोध में शामिल हो गए, और बहुत-से राजनीतिक नेताग्रों ने ग्रमेरिकन सेना द्वारा । 
अपने देश के कब्जे के विरोध में आवाज उठाई। १५ जुलाई, १६५८ के दिन रूस की 
श्रोर से सुरक्षा परिषद्‌ में यह प्रस्ताव पेश किया गया, कि लेवेनान से ग्रमेरिका श्रपनी 
सेनाएं तुरन्त वापिस बुला ले । यह स्वाभाविक था, कि रूस अमेरिकन सेनाओं के लेवे- 
नान में प्रवेश का विरोध करता, क्योंकि विश्व के न्य क्षेत्रों के समान पश्चिमी एशिया | 
में मी इन दोनों देशों में प्रतिद्वन्द्रिता थी सुरक्षा परिषद्‌ में रूस का प्रस्ताव स्वीकृत ' 
नहीं हो सका, क्योंकि वहां अमेरिकन पक्ष का बहुमत था । रूस में इससे बहुत उत्ते जना 
हुई, और वहां के प्रधानमन्त्री श्री ख शचेव ने श्राइजनहावर (अमेरिका), मैकमिलन 
(ब्रिटेन) रौर जनरल द गॉल (फ्रांस) आदि को इस ग्राशय के पत्र लिखे, कि लेबेनान की 
समस्या अत्यधिक गम्भीर है, और उस पर विचार करने के लिए प्रमुख देशों की एक 
शिखर (9५०7।!) कान्फरेन्स का आयोजन करना आवश्यक है। ऐसा प्रतीत होने लगा, , 
कि इस प्रइन को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष के सूत्रपात में देर नहीं है। § 


संघ का विशेष अधिवेशन बुलाया गया । इसमें अमेरिका की ओर से यह कहा गया, 

कि वह दो दशाश्रों में लेवेनान से अपनी सेनाओं को हटाने के लिए तैयार हो सकता है, 

एक तो वहां की सरकार इसके लिये आवेदन करे, और दूसरा राष्ट्रसंघ वहां की संकट- 

मय अवस्था को दूर करने के लिये समुचित व्यवस्था कर दे। श्रमेरिका का कहना था, कि 

अमी लेबेनान में शान्ति स्थापित नहीं हुई है, ्रौर वहां विद्रोह ्रभी जारी है। इस दशा 

में यदि अमेरिकन सेनाएं वहां से हटा लौ जाएंगी, तो लेवेनान की सरकार के लिए स्थिति | 
को संभाल सकता असम्मव हो जायगा । पर रूस ने इसका विरोध करते हुए यह कहा कि | 
परिचमी एशिया में अमेरिका के जो ाथिक स्वार्थ हैं, उनमें और अधिक वृद्धि करनेके 
लिये ही बह वहां के देशों को अपने राजनीतिक और सैनिक ्रमुत्त्व में ले श्राने के लिये | 


१३ अगस्त, १६५८ को लेवेनान के प्रश्‍न पर विज्ञार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र- | 


प्रयत्नशील है। लेबेनान में पनी सेनाग्रों को भेज कर उसने ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून श्रौर 
सयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर का उल्लंघन किया है। २३ अगस्त को जनरल एसेम्बली ने 
. किन जि से यह प्रस्ताव स्वीकार किया, कि अमेरिका लेबेनान से अपनी सेनाम्रों कौ हटा 


ले, ओर राष्ट्रसंघ के प्रधान-सचिव श्री ० सम्बन्ध में F 
वाहीं करने का प्रधिकार हो। श्री० हेमरशोल्ड को इस सम्बन्ध में यथोचित कार्ये 
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पर्चिमी एशिया में नये परिवर्तन ८१७ 


इस बीच में लेवेनान की सरकार में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गये थे। ३१ 
जुलाई, १९५८ को राष्ट्रपति शामूं का कार्यकाल समाप्त हो गया था, और उनके स्थान 
पर चेहब नये राष्ट्रपति निर्वाचित हो गये थे । चेहब लेबेनान के प्रधान सेनापति थे। 
शाम की नीति सर्वसाधारण जनता को नापसन्द थी, क्योंकि वह यह नहीं चाहती थी कि 


(एक विदेशी सेना उनके देश में इतनी बड़ी संख्या में ्रा जाए । इस बात को वह अपने 


देश की स्वतन्त्रता के लिए विघातक समभती थी । इसीलिए शाम के स्थान पर चेह को 
राष्ट्रपति चुनकर प्रतिनिधि समा ने सरकारी नीति के प्रति श्रपना भ्रसंतोष प्रगट किया 
था । राष्ट्रपति चेहव ने अपने मन्त्रिमण्डल का पुनः संगठन करते हुए करामी को प्रघान- 
मन्त्री बनाया, जो कि लेबेनान के मुसलमानों के प्रधान नेता थे, और स्वाभाविक रूप सेः 
जिनकी सहानुभूति अन्य अरब राज्यों के साथ थी । नईसरकार ने यह मांग की, कि अमे- 
रिकन सेनाओं को लेवेनान से तुरन्त वापस बुला लिया जाए। परिणाम यह हुआ, कि 
२६ ग्रक्तूबर, १६५८ तक अमेरिकन सेनाओं को लेवेनान खाली कर देना पड़ा । शामूं के 
समर्थक इससे बहुत नाराज हुए । विशेषतया, लेबेनात के ईसाई निवासियों ने इससे यह 
समभा कि अरब उनका देश भी एक ऐसी नीति का अनुसरण करने के लिए तत्पर है, जो 
पाइचात्य लोकतन्त्रवादी देशों के विरुद्ध है। इसी लिये क्रिस्चियन फँलेन्जिस्ट पार्टी ने 
' चेहब की सरकार के विरुद्ध विद्रोह भी कर दिया, पर इसका दमन करने में सरकार 
को विशेष कठिनाई नहीं हुई। चेहब की हादिक इच्छा थी, कि लेवेनान में एक ऐसी 
सरकार कायम हो, जिसे जनता के सब वर्गों का समर्थन प्राप्त हो । इसीलिए क्रिरिचयनः 
फैलेन्जिस्ट पार्टी के विद्रोह का अन्त हो जाने के बाद उसने मन्त्रिमण्डल का पुनः संगठन 
किया, जिसमें विविध दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, यद्यपि प्रधानमन्त्री के 
पद पर करामी ही रहे (१५ श्रक्तूबर, १९५८) । लेवेचान की प्रतिनिधि समा के सम्मुख 
'जव इस मन्त्रिमण्डल के प्रति विश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ, तो उसके विरोध में एक भी 
वोट नहीं ्राया । १६५५ के अन्त तक लेबेनान में शान्ति और व्यवस्था स्थापित हो गई 
थी, अमेरिकन सेनाएं वहां से वापस बुला ली गई थीं, और वहां एक ऐसी सरकार कायम 
थी, जिसे जनता के सब वर्गो का समर्थन प्राप्त था। 


आइजनहावर सिद्धान्त के प्रयोग का अवसर जोडन में भी उपस्थित हुआ । इस 
राज्य के इतिहास पर पहले प्रकाश डाला जा डुका है। वहां का प्रधानमन्त्री सुलेमान 
नबुल्सी भ्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इजिप्ट और सीरिया की तटस्थताकी नीति का समर्थक 
था, और इसीलिये उसने ग्राइजनहावर सिद्धान्त को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया 
था। उसी के यत्त से जोडन ने ब्रिटेन से प्राप्त होने वाली श्राथिक सहायता को ग्रहण 
करना बन्द कर दिया था, और सीरिया, ईजिप्ट तथा सौदी ग्ररेबिया ने उसे अपनी झोर 
से ४, ४ और २ के श्रनुपात से इसकी क्षतिपूर्ति करने को भी व्यवस्था को थी। इस 
|  । में हम पिछले अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं। पर सुलेमान नबुल्सी की यह 
नीति जोन के राजा हुसैन को पसन्द नहीं थी । उसका भूकाव से नीति की ओर था, 
जिसका श्रनुसरण ईराक द्वारा किया जा रहा था। इसीलिये उसने सुलेमान नबुल्सी को 
बर्खास्त कर दिया, और डॉ० | खलीदी को प्रधानमन्त्री के पद पर नियत किया (एप्रिल, 
१९५७) । नबुल्सी के पतन के कारण जनता ने उत्तेजित होकर जो विद्रोह किये, उन्हें 
सेना की सहायता से दबा दिया गया |. नई सरकार की नीति ्रमेरिका के गुट के पक्ष में 
थी, इसीलिये उसने श्राइजनहावर सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया, और अमेरिका ने न 
केवल राजा हुसैन की सहायता के लिये प्रपनी सेनाएंही मे जी, अपितु उसे ५करोड़ रुपया 
सहायता देना भी स्वीकार किया । झमेरिकन सरकार जोडन को इस बात के लिये प्रेरित . 
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कर रही थी, कि वह ईजिप्ट और सीरिया से कोई सम्बन्ध न रखे, और एक ऐसी नीति 
का श्रनुसरण करे जो पूर्णतया अमेरिका के अनुकूल हो । इसीलिए द अरब फिडरल राज्य 
का निर्माण किया गया (१४ फरवरी, १६५८), जिसके सम्बन्ध में इसी अध्याय में ऊपर 
लिखा जा चुका है। पर १४ जुलाई, १६५८ को ईराक में राज्यक्रान्ति हो जाने के कारण 
यह संघ-राज्य शीघ्र ही नष्ट हो गया । ईराक की इस राज्यक्रान्ति के सम्बन्ध में हम 
इसी अध्याय के अगले प्रकरण में प्रकाश डालेंगे । 


यह्‌ आशंका थी, कि ईराक की राज्यक्रान्ति का प्रभाव जोडेन पर भी पड़ेगा, भर 
वहां को जनता भी अपने देश से राजसत्ता का अन्त कर रिपब्लिक की स्थापना का प्रयत्न 
करेगी । इस परिस्थिति में जोर्डन के राजा हुसंन को यह उपाय समभ में आया, कि वह 
अपनी राजगद्दी की रक्षा और देश को राज्यक्रान्ति से बचाने के लिये श्रमेरिका भ्रौर ब्रिटेन 
से सहायता की याचना करे। १६ जुलाई, १६५८. को जोडन की राजधानी अम्मन की 
रेडियो द्वारा हुसँन ने यह घोषित किया, कि अपने देश की सीमाओं की शत्रुओं से रक्षा 
करने के प्रयोजन से मित्रराज्यों से प्रभावशाली सैनिक सहायता प्राप्त करने का निश्‍चय 
किया गया है, और इस निश्चय से मन्त्रिमण्डल . के सब सदस्य सहमत हैं। पालियामेंट के 
सदस्यों और विभिन्न राजनीतिक नेताओं की भी इससे सहमति है । “यह गरीब और 
'छोटा-सा देश” तमी अ्रपनी दशा को सम्माल सकेगा और तभी उसकी सेना अपने देश की 
आन्तरिक सुरक्षा की उत्तरदायिता को पूर्ण कर सकेगी, जबकि अपने मित्र-राज्यों से सहा- 
-यता प्राप्त की जाए। “अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म, निहिलिज्म और नास्तिकता से परिचमी 
एशिया की रक्षा कर सकने” का भी यही एकमात्र उपाय है। हुसैन की इस प्रार्थना को 
"स्वीकार कर ब्रिटेन ने तुरन्त ही ३०० सैनिक साइप्रस से हवाई जहाजों द्वारा जोडन भेज 
दिये, श्रौर १८ जुलाई के दोपहर तक २००० ब्रिटिश सिपाही जोडंन की राजंघानी श्रम्मन 
में आ गये । वायुयानों द्वारा उतारे जाने वाले इन सैनिकों के मार्ग में किसी प्रकार की 
बाधा उपस्थित न हो सके, इस प्रयोजन से अमेरिका के जंगी हवाई जहाज निरन्तर आस- 
मान में उड़ते रहे। ईराक में इस समय क्रान्ति हो चुकी थी, ग्रतः वहां के मागं से पेट्रोल 
'को जोडँन पहुँचा सकना श्रसम्मव था। जोर्डन की सेना को तेल की कमी के कारण कोई 
परेशानी न हो, इसलिये वायुयानों द्वारा बहराइन से वहां तेल पहुंचाया गया । २० जुलाई 
१ ड ८ को अमेरिका ने घोषणा की, कि ३,२५,००,००० रुपये की नई आथिक सहायता 
जोडन को प्रदान की जायगी। इस प्रकार भ्रब जोडन पूर्णतया ब्रिटेन और भ्रमेरिका के 
सैनिक प्रभुत्व में भ्रा गया, श्रोर वहां की सरकार इन देशों के समर्थन द्वारा ही श्रपनी 
स्थिति को सुरक्षित रख सकने में समर्थ हुई। 


पर इस बीच में ईराक और युनाइटेड अरब रिपब्लिक भी चुप नहीं बैठे थे। वग- 
“दाद रेडियो से निरन्तर यह ब्राडकास्ट किया जा रहा था, कि जोडन के लोग भी राजसत्ता 
के विरुद्ध उठ खड़े हों और श्रपनी जंजीरों को तोड़कर स्वतन्त्रता प्राप्त कर लें। जिस 
प्रकार ईराक से गली-सड़ी राजसत्ता का ग्रन्त कर दिया गया है, वैसा ही जोडन में भी 
-होना न ।. हसन साम्राज्यवादी देशों और इज राईल के यहृदियों के साथ मिलकर 
अरब की स्वत्तनत्रता को नष्ट कर रहा है, भरत: उसके विरुद्ध विद्रोह करना प्रत्येक अरब 
देशभक्त का कर्तव्य है। युनाइटेड श्ररब रिपब्लिक की ओर से सीरिया की एक सेना ने 
जोर्डन की सीमा की ओर अस्थान भी कर दिया, और ऐसा प्रतीत होने लगा कि पर्चिमी 
एशिया में युद्ध छिड़ जाने में अब अधिक देर नहीं है । 
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इस दशा में जोडन की सरकार ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद्‌ के सम्मुख 
बह शिकायत पेश की, कि युनाइटेड अरब रिपब्लिक उसके श्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप 
कर रही है, रौर इस मामले पर तुरन्त विचार किया जाना चाहिये। २० जुलाई को 
जोड॑त ने युनाइटेड अरब रिपब्लिक से श्रपने सम्बन्ध का विच्छेद भी कर लिया । ७ श्रग- 
| स्त के दिन सुरक्षा परिषद्‌ ने जोडन के मामले पर विचार कर यह फैसला किया, कि 
| खंयुक्त राष्ट्रसंघ की जनरल एसेम्बली का एक विशेष अधिवेशन शीघ्र ही बुलाया जाए। 
यह श्रधिवेशन १३ श्रगस्त, १६५८ को शुरू हुआ, जिसमें श्रमेरिकन राष्ट्रपति ्ाइजन- 
| हावर भी उपस्थित हुए । लेवेनान की समस्या भी इस समय बहुत गम्भीर रूप घारण कर 
| खुकी थी । जोडन ग्रोर लेबेनान दोनों के मामलों पर जनरल एसेम्बली ने एक साय 
| विचार किया । पश्चिमी एशिया के सम्बन्ध में एसेम्बली के सम्मुख तीन विभिन्‍न प्रस्ताव 
प्रस्तुत किये गये, जिनमें से एक प्रस्ताव निम्मलिखित था--(१) सब राज्यों को एक-दूसरे 
की सीमाओं का पूर्णरूप से सम्मान करना चाहिए, और उनके ग्रान्तरिक मामलों में किसी 
| भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। (२) संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रधान-सचिव जोडन 
झौर लेबेनान की सरकारों से परामर्श करके ऐसे उपायों का निर्धारण करें, जिनसे कि बे 
| सब विदेशी सेनाएं वहां से वापस बुलायी जा सकें, जो कि अब वहां पहुँची हुई हैं। (३) 
| राष्ट्रसंघ के प्रधान-सचिव ३० सितम्बर, १६५८ तक अपनी रिपोर्ट संघ की सेवा में पेश 
| कर दें। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया, और इसके ग्रनुसार संयुक्त _राष्ट्रसंच 
। के प्रधान सचिव श्री हेमरशोल्ड ने जोडन और श्रन्य अरब राज्यों को यात्रा को । स्थिति 
| का मली-मांति अनुशीलन कर उन्होंने यह रिपोर्ट दी, कि जोडेन से ब्रिटिश सेनाओं को 
सुरन्त वापस बुला लेना चाहिए। इसके अनुसार २ नवम्वर, १६५८ को ब्रिटेन ने अपनी. 
सेनाएं जोडंन से हटा लीं, और उन्हें साइप्रस चले जाने का आदेश दिया | पर हुसैन इस 
समय तक जोडंन में अपनी स्थिति को मली-मांति संभाल चुका था। ईराक के समान 
जोडेन में राज्यक्रान्ति नहीं हो सकी, और वहां पूववत्‌ एक ऐसी राजसत्ता कायम रही, 
जो कि ब्रिटेन और श्रमे रिका के प्रमाव में है और अपनी स्थिति के लिए इन्हीं देशों की 
| सहायता पर निमंर करती है। पश्चिमी एशिया में भ्रब सौदी म्ररेबियां ्रौर जोडत ही 
ऐसे प्रमुख राज्य हैं, जिनमें राजसत्ता विद्यमान है । ईराक, सीरिया, ईजिप्ट ओर लेबेनान | 
में रिपन्लिकन शासन कायम हो चुके हैं। i 
(४) ईराक में राज्यक्रान्ति | 
सन्‌ १६५८ के मध्य तक ईराक में राजतन्त्र शासनं की सत्ता थी । राजसिहासन 
पर फँजल द्वितीय विरांजमान थे, और प्रधानमन्त्री के पद पर नूरी अस्‌ सईद। शासन- 
पद्धति ब्रिटेन के ढंग की थी, बयोंकि यह समझा जाता था कि कानून बनाने की शक्ति राजा 
ध्रौर पालियामेंट में निहित है। ईराकी पालियामेंट में दो सदन थे, सीनेट ग्रोर प्रतिनिधि- - 
समा। सीनेट के सदस्य राजा द्वारा मनोनीत किये जाते थे, ग्रौर प्रतिनिधि समा के सद- | 
स्यों को जनता चनती थी । मन्त्रिमंडल'में सात मन्त्री थे} प्रधानमन्त्री को राजा नियत | 
करता था, और ग्रन्य मन्त्रियों की नियुक्ति प्रधानमन्त्री की सिफारिश पर राजा द्वारा की «- 
जाती थी। इस प्रकार सरकार का ढांचा वैध राजतन्त्र का था, यद्यपि वस्तुतः शासन 
पर राजा, राजकुल, बड़े जागीरदारों झौर सैनिक अफसरों का बहुत प्रमाव था । बगदाद 
पैक्ट पौर ग्राइजनहावर सिद्धान्त को स्वीकृत कर लेने के कारण ईराक की विदेशी नीति 
पूर्णतया ब्रिटेन और भ्रमेरिका क्री वशवर्ती थी, और यह देश त्तररष्ट्रीय गुटबन्दियों में 
सरस्थ न रह कर अमेरिकन गुट में शामिल हो चुका था। १४ फरवरी; १९५८ को ईराक 
* श्ौर जोडन ने मिलकर फिडरल अरब स्टेट का भी निर्माण कर लिया था। फैजल द्वितीय 
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ही इस संघराज्य का भी राजा था, और ईराक का प्रधानमन्त्री नूरी अस सईद ही इस 
ंथ-राज्य का भी प्रधानमन्त्री था । ईराक और जोडंन के संघराज्य में ईराक का ही 
प्राधान्य था, क्योंकि यह देश श्राथिक समृद्धि, जनसंख्या, सैनिक शक्ति आदि समीं दृष्टियों 
से जोडन से बढ़कर था । ईजिप्ट और सीरिया ने परस्पर मिलकर जिस यूनाइटेड अरब 
[रिपब्लिक का निर्माण किया था, यह फिडरल अ्ररब स्टेट उसको प्रतिद्वन्द्द थी, और अन्त- 
राप्टीय राजनीति में तटस्थता की नीति का अनुसरण न कर पूर्णरूप से श्रमेरिका और 
ब्रिटेन के आथिक एवं सैनिक प्रभाव में थी । 


पर ईराक में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी, जो अपने देश की दशा से श्रसंतुष्ट 

थे। राष्ट्रवादी और समाजवादी दोनों प्रकार के राजनीतिक दल वहां विद्यमान थे, और 
उन्हें ्रपनी सरकार की आन्तरिक तथा विदेशी राजनीति नापसन्द थी । इसी का यह 
परिणाम हुआ, कि १४ जुलाई, १६५८ के दिन ईराक में राज्यक्रान्ति हो गई। १४ जुलाई 
को प्रात:काल बगदाद रेडियो द्वारा यह घोषणा की गई, “कि सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर की सहा- 
यता और जनता एवं सँन्यशक्ति के समर्थन से साम्राज्यवादियों द्वारा प्रतिष्ठापित भ्रष्टा- 
चारी गुट के शासन से ईराक को मुक्त कर दिया गया है।” आगे चलकर इस ब्राडकास्ट 
में यह घोषित किया गया, कि अ्रब ईराक में एक रिपब्लिक की स्थापना कर दी गई है, 
जिसकी सरकार ईराक की राष्ट्रीय एक्रता की रक्षा करेगी, अन्य श्ररब राज्यों के साथ 
्रातमाव के सम्बन्ध स्थापित करेगी, और उन सब समकोतों और सन्धियों को स्वीकार 
करेगी, जो कि ईराक के हितों में हैं, और जो बांदुंग कान्फरेन्स के निर्णयों भर संयुक्त 
राष्ट्रसंघ के चार्टर के ग्रनुकूल हैं। जब तक कि निर्वाचन द्वारा देश में नई सरकार कायम 
न हो जाए, राज्य-शक्ति का उपयोग तीन व्यक्तियों की एक कौंसिल द्वारा किया जायगा। । 
जनता से भ्रनुरोध है, कि वह शान्ति व व्यवस्था को कायम रखे और नई सरकार के साथ 
शहयोग करे | तीन व्य क्तियोंकी काँसिल के सदस्य निम्नलिखित थे---जनरल नजीम सवाई 
(चेयरमन), मुहम्मद महदी कुब्बा और खलीद नख्शबन्दी । यह कौंसिल उन कार्यों को 
करने के लिए नियुक्त की गई थी, जो रिपब्लिकन सरकारों में राष्ट्रपति द्वारा किये जाते 
हैं। इसके अ्रतिरिक्त एक मन्त्रिमण्डल का भी निर्माण कर लिया गया था, जिसमें प्रधान- 
मन्त्री का पद ब्रिगेडियर कासिम को दिया गया था॥ मन्त्रिमण्डल में ऐसे सैनिक और 
राजनीतिक नेताओं को स्थान दिया गया था, जो नूरी अ्रस्‌ सईद के विरोधी थे। राष्ट्र- 
|. | और समाजवादी दोनों प्रकार के नेता इस मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित थे। 


राजतन्त्र शासन का अन्त कर देने के लिए ईराक में जो यह क्रान्ति हुई, वह 
प्रधानतया सेना की कृति थी, और इसके प्रधान नेता कासिम थे । कासिम बगदाद में स्थित 
ईराकी सेना के सेनापति थे, और उन्होंने अत्यन्त गुप्त रूप से इस क्रान्ति का आयोजन 
किया था। सरकार को इसका कुछ भी पता नहीं लग संका था, और १४ जुलाई की सुबह 
होने से पूवे ही बगदाद की सब्‌ सरकारी तथा सं.निक इमारतों पर कासिम और उसके 
साथियों ने कब्जा कर लिया था । क्रान्ति के कारण देश में कहीं शान्ति व ग्रव्यवस्था 
उत्पन्न न होने पाए, इसे दृष्टि में रखकर माशेल लॉ की घोषणा कर दी गई थी, प्रौ ! 
सम्पूर्ण शासन सूत्र को सेना ने अपने हाथों में ले लिया था । इसी दिन (१४ जुलाई) तुर्की 
के इस्ताम्बूल नगर में बगदादर्पक्ट में शामिल देशों की एक कान्फरेन्स होने वाली थी। 
राजा फंजल द्वितीय और प्रधानमन्त्री नूरी अस्‌ सईद को भी इस कान्फरेन्स में शामिल 
होना था। वे बगदाद के हवाई अड्डे पर इस्ताम्बूल जाने वाले हवाई जहाज की प्रतीक्षा 
कर रहे थे। वहीं इन दोनों की हत्या कर दी गई, और साथ ही युवराज भ्रब्दुले इलाह को ' 
मी मौत के घाट उतार दिया बया। पुरानी सरकार के समर्थकों को बड़ी संख्या में बिर- 
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फ्तार कर लिया गया, और उन पर मुकदमे चलाये गये । अनेक सैनिक श्रफसर, जो क्रान्ति 
के समर्थक नहीं थे, या तो कंद कर लिये गये और या अ्रपदस्थकर दिये गये । इनमें प्रधान 
सेनापति जनरल आरिफ और प्रधान वायु सेनापति जनरल अब्बदी भी थे। देश में शान्ति 
व व्यवस्था को कायम रखने में नई क्रान्तिकारी सरकार को श्रसाधारण सफलता प्राप्त 
हई । न्ति के विरोध में कहीं कोई विद्रोह, दंगे और हड़ताल ग्रादि नहीं हुई । रेल, 
तार और डाकखाने श्रादि सव अपने कार्य पूर्ववत्‌ करते रहे। देश का आर्थिक जीवन 
किमी भी प्रकार से श्रस्त-व्यस्त नहीं हुश्रा। यह समझा जाता था, कि ईराक के विभिन्न 
प्रदेशों में स्थित सेना क्रान्ति के विरोध में उठ खड़ी होगी। पर यह भी नहीं हुआ, और 
सम्पूर्णं सेना ने क्रान्ति का साथ दिया। वस्तुतः, पुरानी विकृत सरकार के साथ न जनता 
की सहानुभूति थी, और न सेना की । इसी कारण क्रान्ति पूर्ण रूप से सफल हो सकी । 


ईराक की राज्यक्रान्ति के कारण फिडरल अरब स्टेट का स्वयमेव अन्त हो गया था। 
१२,००० के लगभग जो ईराकी सैनिक जोडन में विद्यमान थे, उन्हें श्रब वहां से वापस 
बुला लिया गया। क्रान्तिकारियों ने यह भी यत्न किया, कि जोडेन में भी राजसत्ता का 
अन्त होकर रिपब्लिक की स्थापना की जाए। पर वहां क्रान्ति नहीं हो सकी। हुसँन के 
शासन को वहां स्थापित रखने के लिए ब्रिटेन ग्रौर ्रमेरिका ने किस प्रकार सहायता की, 
इसका उल्लेख इसी अध्याय में ऊपर किया जा चुका है। 


२७ जुलाई, १६५८ को ईराक की क्रान्तिकारी सरकार ने अपने देश.के लिये एक 
नये संविधान का निर्माण किया । इसमें नागरिकों के श्राधारमूत अधिकारों का विशद रूप 
से प्रतिपादन किया गया । सबको अपने विचारों को स्वतन्त्र रूप से प्रगट करने की स्व- 

तन्त्रता होगी, नसल, धर्म या भाषा आदि के श्राधार पर नागरिकों के प्रति किसी भी प्रकार 
का भेदभाव नहीं किया जायगा, न्याय और शासन विमागों को एक दूसरे से पृथक्‌ रखा 
जायगा--आदि. सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर इस संविधान द्वारा ईराक में एक ऐसे लोक: 

तन्त्र शासन की स्थापना का उद्योग किया गया, जो'आधूनिक विचारों के अनुकूल है । साथ 
ही, यह भी व्यवस्था की गई कि भूमि और श्रन्य सम्पत्ति के स्वामित्व को इस ढंग से निय- 
स्त्रित किया जायगा, जिससे कि सामाजिक न्याय स्थापित हो सके । पर सार्वजनिक हित 
में किसी व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिगत कर लिये जाने पर उसका समुचित मुआवजा भी 
प्रदान किया जाया करेगा । 


यद्यपि शुरू में नई क्रान्तिकारी सरकार को किसी विरोध का सामना नहीं करना 
पड़ा, पर यह दशा देर तक कायम नहीं रह सकी । शीघ्र ही, कासिम रौर उसके साथियों 
में मतभेद शुरू हो गये । क्रान्तिकारी मन्त्रिमण्डल में उपःप्रधानमन्त्री का पद कर्नेल ग्रारिफ 
के पास था। यह ध्यान में रखना चाहिए, कि कर्नल श्रारिफ उन जनरल आरिफ से भिन्न 
हैं, जो राजा फैजल द्वितीय के समय में ईराक के प्रधान सेनापति थे कर्नेल आरिफ का 
क्रान्ति में बहुत बड़ा हाथ था। जिस सेना ने १४ जुलाई की सुबह बगदाद की सरकारी 
इमारतों पर कब्जा किया था, उसका अफसर यही था। कासिम और उसकी सेनाएं उस 
समय बगदाद से काफी दूर थीं। कनेल आरिफ का विचार था, कि ईराक को यूनाइटेड 
अरब रिपब्लिक में शामिल हो जाता चाहिये, ताकि एक शक्तिशाली अरब राष्ट्र का संग- 
ठन हो सके । वहनासिर की तटस्थता की नीति के पक्षपाती था और उसका सुझाव समाज- 
वाद की ओर था । पर कासिम के मन्त्रिमण्डल में दक्षिण पक्ष के राजनीतिज्ञ भी सम्मिलित 
थे, और उन्हें आरिफ के विचार पसन्द नहीं थे। परिणाम यह हुआ, कि ३० सितम्बर, 
१६५८ को उसे उपःप्रधानमन्त्री के पद से हठा दिया गया, झौर यह तय किया गया कि उसे 
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८२२ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास | 


पश्चिमी जर्मनी में राजदूत का पद दिया जाए । मन्त्रिमण्डल का नये सिरे से निर्माण करते 
हुए इस समय अन्य भी अनेक मन्त्रियों को श्रपदस्थ किया गया, क्योंकि ये भी कर्नेल ग्रारिफ 
के समर्थक थे । १२ भ्रक्टूबर के दिन श्रारिफ ने वगदाद से प्रस्थान कर दिया, पर पश्चिमी 
जर्मनी न जाकर उसने ब्रसल्स और वीएना आदि की यात्रा की, और ४ नवम्बर 
को वह फिर बगदाद वापस लौट श्राया । श्रब उसे गिरफ्तार कर लिया गया, और उस 
पर देश के हितों के विरुद्ध षड्यन्त्र करने और शान्ति तथा व्यवस्था को भंग करने का 
यत्न करने का मुकदमा चलाया गया | साथ ही, उस पर एक आरोप यह भी लगाया गया, 
कि उसने कासिम की हत्या का भी प्रयत्न किया गया था। ७ फरवरी, १९५६ को सैनिक 
न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया, जिसके अ्रनुसार आरिफ को प्राणदण्ड की सजा दी 
गई। पर साथ ही यह भी सिफारिश कर दी गई, कि उसके प्रति दया का प्रदर्शन किया, 
जाए और प्राणदण्ड न दिया जाय इस प्रकार आरिफ प्राणदण्ड से तो बच गया, पर 
सरकार में उसकी कोई स्थिति नहीं-स्ह गई । 


उत्तरी ईराक में मोसल का एक प्रदेश है, जो तेलकूपों के लिए प्रसिद्ध है। शासन 
की दृष्टि से ईराक जिन १४ प्रदेशों में विभक्त है, मोसल भी उनमें से एक है । ८ माचे, 
१९५९ को वहां कासिम की सरकार के विरुद्ध विद्रोह हो गया, जिसका नेता कर्नल श्रब्दुल 
वहाब शवाफ था। विद्रोहियों ने मोसल में एक स्वतन्त्र सरकार की स्थापना कर ली और 
ईराकी पेट्रोलियम कम्पनी को यह ग्रादेश दिया, कि वह मोसल के तेलकूपों की रायल्टी 
बगदाद की सरकार को प्रदान न करे। मोसल के तेलकूपों से २,८०,००,००० टन तेल 
प्रतिवर्ष निकाला जाता था, और ईराकी सरकार की आमदनी का यह एक मुख्य साधन 
था। मोसल की नई सरकार अपने क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने में भी 
समर्थ हुई, और उसने यह प्रयत्न करना प्रारम्भ किया कि कासिम की सरकार का श्रन्त 
करके सम्पूर्णं ईराक को अपने शासन में ले श्राये पर कनेल शवाफ की सरकार देर तक 
कायम नहीं रह सकी । शीघ्र ही, कासिम की सेनाश्रों ने उसे परास्त कर दिया, और मोसल 
पर फिर से अपना श्रधिकार स्थापित कर लिया। पर यह विद्रोह इस तथ्य को सूचित 
F= | के लिए पर्याप्त है, कि ईराक के सब लोग कासिम के समर्थक नहीं थे, और वहां उस 
के विरोधियों की भी कोई कमी नहीं थी। इस विरोध का मुख्य आधार यह्‌ प्रश्‍न था, कि 
ईराक का यूनाइटेड श्ररव रिपब्लिक के साथ क्या सम्बन्ध हो। कर्नल आरिफ के विरोध 
का भी यही कारण था, और मोसल के विद्रोह का भी । कासिम की सरकार का कहना 
था, कि मोसल के विद्रोह में यूनाइटेड रब रिपब्लिक का ही मुख्य हाथ था, और मोसल 
की रेडियो के नाम पर जो ब्राडकास्ट किये जाते थे, वे वस्तुत: डमास्क्स या कैरो से ही 
किये जाते थे। इसीलिये इस समय कासिम और यूनाइटेड ग्ररव रिपब्लिक के सम्बन्ध 
बहुत कट्‌ हो गये, और इसी कारण अरब रिपब्लिक के बहुत-से राजकर्मचारियों को यह 
आदेश दिया गया, कि वे २४ घण्टों के श्रन्दर-भ्रन्दर ईराक को छोड़कर चले जाएं ॥ 


कासिम की सरकार की नीति न यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के अनुकूल थी, और 
न वह्‌ कम्युनिज्म की ही समर्थक थी । उस पर ऐसे राष्ट्रवादी नेताओं का प्रभृत्त्व था, जो 
ईराक को एक पूर्णतया स्वतन्त्र राज्य के रूप में विकसित करने के लिए प्रयत्नशील थे । 
ये नेता ईराक को -गशचात्य साम्राज्यवाद के प्रभाव से भी मुक्त रखने के पक्षपाती थे । 
इसी कारण २४ मार्च, १९५९ को ईराक ने बगदाद पैक्ट से भी श्रपने सम्बन्ध का विच्छेद 
मर दिया था। इस सम्बन्ध-विच्छेद की घोषणा करते हुए कासिम ने कहा था, कि मुझे 
विश्वास है कि जनता इस समाचार से बहुत प्रसन्न होगी, क्योंकि ऐसे सैनिक श्राक्रमणा- 
त्मक गुटों की सदस्यता ईराक की तटस्थता की नीति के प्रतिकूल है। जब ईराक बगदाद 
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चैक्ट से पृथक्‌ हो गया, तो इस पैक्ट का मुख्य कार्यालय बगदाद से ग्रंकारा (तुर्की की 
राजधानी) चला गया। 


जुलाई, १९५८ में क्रान्ति के परिणाम-स्वरूप ईराक में राजसत्ता ग्रा रन्त होकर 
रिपब्लिकन सरकार की स्थापना हो गई थी, और इस सरकार के प्रधान नेता जनरल 
कासिम थे । पर ईराक में लोकतन्त्र शासन का सफल हो सकना सुगम नहीं था । कासिम 
एक योग्य सेनापति अवश्य थे, पर लोकतन्त्र सरकार का संचालन करने की योग्यता: 
उन में नहीं थी। ईराक में दो पार्टियां प्रमुख थीं बाथ और कम्युनिस्ट । बाथ पार्टी समाज- 
चाद की पक्षपाती थी, यद्यपि कम्युनिज्म से उसे विरोध था। कासिम ने यह यत्न नहीं 
-किया, कि इनमें से किसी एक पार्टी की अविकल रूप से सहायता प्राप्त कर लोकतन्त्र ढंग 
से देश का शासन करे। अपने विरोधियों पर उसने घोर अत्याचार किये। उसका शासन 
एक सैनिक डिक्टेटर के शासन के समान था । अपने विरोधियों पर सरकार के विरुद्ध 
षड्यन्त्र करने का आरोप लगाकर उन्हें उसने बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया, ग्रौर उन्हें 
कठोर दण्ड दिये । वस्तुतः, कासिम का शासन निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी था, और अपने 
विरोधियों को प्राणदण्ड तथा श्रन्य कठोर दण्ड देने में वह जरा भी संकोच नहीं करता 
था। परिणाम यह हुआ, कि उसके विरुद्ध भावना निरन्तर प्रबल होती गई, और & 
फरवरी, १६६३ के दिन एक सैनिक षड्यन्त्र द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। साढ़े चार 
साल के लगभग के अपने शासनकाल में कासिम को जिन समस्याओं का सामना करना 
'पड़ा था, वे निम्नलिखित थीं--(१) ईराक का एक प्रदेश कुदिस्तान था, जिसके निवासी 
कुदे कहाते हैं। ईराक की सम्पूर्ण जनसंख्या ७० लाख के लगमग थी, और उनमें कुदे 
लोगों की संख्या १७ लाख से भी अधिक थी। कुदिस्तान के निवासी चाहते थे, 
कि वे ईराक से पृथक्‌ होकर स्वतन्त्र कुदिस्तान का निर्माण करें। उनका प्रधान 
नेता मुल्ला मुस्तफा बज्जनी था, जिसके सुयोग्य नेतृत्व में वे अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
के लिये संघर्ष में तत्पर थे। (२) कान्ति में जिन सैनिक नेताओं ने महत्त्वपुर्ण माग 
लिया था, कासिम उनका भी सहयोग प्राप्त नहीं कर मका था। जनरल आरिफ 
सरश सेनाओं के प्रति उसने जो-व्यवहार किया, उसका उल्लेख अमी ऊपर किया जा चुका 
है। बहुत-से सैनिक नेता कासिम के स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध थे, जिसके कारण 
उसकी स्थिति कमी मी पूर्णतया सुरक्षित नहीं हो सकी थी । (३) कासिम की नीति भी 
स्थिर नहीं थी । कभी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर उसका फुक्राव होता, और कभी बाथ पार्टी 


की ओर । राजनीतिक दलों के परस्पर संघर्ष में यदि किसी एक दल को समर्थन कासिम . 


को प्राप्त होता, तो ईराक में लोकतन्त्र शासन सफल होने की सम्भावना हो भी सकती 
थी । पर कासिम की स्थिति जनता के किसी दल पर श्रित न होकर उसकी अपनी 
क्षमता और सैनिक नेताग्रों के सहयोग पर ही आश्रित थी, और यह सहयोग उसे विकल 
रूप से प्राप्त नहीं था । (४) कासिम चाहता था, कि कुवेत को अपने धिकार में कर 
के उसे ईराक का एक प्रान्त बना दे । कुवैत का शेख-राज्य (शेखडम) तेल की दृष्टि से 
बहुत भ्लधिक समृद्ध है । कासिम इसी कारण उसे श्रधिगत करने के लिये उत्सुक था पर 
न अन्य रव राज्य इससे सहमत ये, और त ब्रिटेन। यही कारण है, जो ब्रिटेन ने यह 
आवश्यकता भी अनुमव की थी, कि कुवैत में अपची सेनाएं भेज दे, ताकि ईराक उस पर 


अपना कब्जा न कर सके । 


कासिम के शासन का सम्पूर्ण काल इन्हीं समस्याओं में उलफे रहने में व्यतीतः हो. 


{ में पित 
गया। वह न जनता को संतुष्ट कर सका, और न देश में एक सुव्यवस्थित शासन स्था 
कर सकने में ही उसे सफलता प्राप्त हुई। उसके शासन के विरुद्ध भ्रसन्तोष की झरिन धीरे- 


i 
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धीरे सुलगती रही, और अन्त में एक सैनिक षड्यन्त्र द्वारा उसकी सत्ता का अन्त कर | 
दिया गया (फरवरी, १९६३) । कासिम के पतन के बाद ईराक के शासन के लिये जिस 
नई सरकार का संगठन हुआ, उसका संचालन बाथ पार्टी द्वारा किया जा रहा था, और 
राष्ट्रपति के पद पर आरिफ की नियुक्ति की गई थी । पर बाथ पार्टी की सरकार भी देर 
तक ईराक का शासन नहीं कर सकी। नवम्वर,. १६६३ में राष्ट्रपति ग्रारिफ ने इस 
सरकार का अन्त करके सव शासन-शक्ति अपने हाथों में ले ली, और ईराक में एक बार 
फिर सैनिक डिक्टेटरशिप की स्थापना हो गई । एप्रिल, १६६६ में एक वायु दुर्घटना में | 
` राष्ट्रपति आरिफ की मृत्यु हो गई, और उनके भाई अब्दुल रहमान ग्रारिफ को ईराक 
का राष्ट्रपति चुना गया । वस्तुतः, अब तक भी ईराक में एक सुव्यवस्थित व लोकतन्त्र 
सरकार की स्थापना नहीं हो सकी है, और सैनिक व अन्य षड्यन्त्रों द्वारा सरकार को 
पट देने के प्रयत्न वहां होते रहते हैं । 


कुदिस्तोन की समस्या को हल करने में प्रव ईराकी सरकार सफल हो गई है।' | 
११ मार्च, १६७० के दिन कुदिस्तान श्रौर ईराक के उस सझस्त्र संघर्ष का अन्त हो गया, | 
जो दस साल से चला श्रा रहा था । ईराक की सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है, कि 
कुदिस्तान एक अल्पसंख्यक जातिय क्षेत्र है, जिसकी अपनी पृथक्‌ संस्कृति है। कुदे भाषा | 
को दूसरी सरकारी भाषा मान लिया गया है, और कुर्द लोगों को अपने क्षेत्र में स्वायत्त पा 
शासन के अधिकार प्रदान कर दिये गये हैं। यह भी व्यवस्था की गई, कि ईराक का एक | 
उपराष्ट्रपति कुर्दे हुआ करे। 


(५) श्ररब्‌ की राष्ट्रीय एकता के लिये प्रयत्न 


यूनाइटेड श्ररब रिपब्लिक का श्रंगभंग--फरवरी, १६५८ में किस प्रकार यूनाइ- 
टेड श्ररब रिपब्लिक की स्थापना हुई, इसका उल्लेख इसी अ्रध्याय में ऊपर किया | 
चुका है। इस रिपब्लिक में दो राज्य सम्मिलित थे, ईजिप्ट और सीरिया । पर इन राज्यों 
का यह यूनियन देर तक कायम नहीं रह सका । सितम्बर, १९६१ में सीरिया यूनाइटेड 
श्ररब रिपब्लिक से पृथक्‌ हो गया, और उसने पहले (१६५८ से पूर्वे) के समान एक स्वत- 
त्र और सम्पूर्ण-प्रभुत्त्त-सम्पन्न राज्य की स्थिति प्राप्त कर ली। येमन ने भी उसका 
अनुसरण किया, ग्रौर २६ दिसम्बर, १६६१ के दिन उस संयुक्त अरब राज्य संघ का श्रन्त 
हो गया जिसका निर्माण उसने ईजिप्ट के साथ मिलकर किया था। 


पर ईजिप्ट से पृथक्‌ हो जाने पर भी सीरिया में एक सुव्यवस्थित शासन की 
स्थापना सम्मव नहीं हो सकी । इस देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो युनाइटेड 
श्ररव रिपब्लिक के विचार से सहमत थे, और सब अरब राज्यों को एक सूत्र में संगठित 
कर एक विशाल अरब राष्ट्र का निर्माण करने के पक्षपाती थे । माच, १६६२ में इन्होंने" 
शक्ति प्राप्त कर ली, और यूनियन के विरोधी लोगों को सरकार से बहिष्कृत कर दिया । 
इन्होंने यह मी यत्न किया, कि फिर से ईजिप्ट के साथ मिलकर युनाइटेड अरब रिपब्लिक 
में सीरिया को सम्मिलित कर दिया जाए। पर इस प्रयत्न में इन्हें सफलता प्राप्त नहीं 
हो सकी । सीरियन लोगों में अपने पृथक्त्व की जो भावना थी, उसी के कारण वह 
नासिर के नेतृत्त्व को सहन करने के लिये उद्यत नहीं थे। युनाइटेड अरब रिपब्लिक में 
सम्मिलित होने का यही परिणाम होता, कि सीरिया के शासन पर भी नासिर के प्रभाव. 
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में बृद्धि हो जाती । यह बात अनेक सीरियन नेताओं को पसन्द नहीं थी । पर प्रायः सभी 


' अरब राज्यों में अरब राष्ट्रीयता का विचार इतना प्रबल होता जा रहा था, कि सीरिया 


में भी ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं थी जो नासिर के नेतृत्व के पक्षपाती थे । फरवरी, 
१६६३ में जव एक षड्यन्त्र द्वारा ईराक में कासिम के शासन का अन्त हुआ और वहां 
एक ऐसी सरकार को स्थापना हुई, जिसमें बाथ पार्टी का प्रभुत्व था, तो सीरिया में मी 
नासिर के पक्षपातियों की शक्ति बढ़ गई। ईराक के समान सीरिया में भी बाथ पार्टी की 
सत्ता थी, जो समाजवाद के साथ-साथ ग्ररब राष्ट्रीयता में भी विशवास रखती है। इसी 
कारण मार्च, १६६३ में एक बार फिर सीरिया की सरकार. में परिवर्तन हुआ, और सर- 
कार से सब ऐसे लोगों को बहिष्कृत कर दिया गया जो कि नासिर के विरोधी थे । यदि 
नासिर चाहता, तो इस समय सीरिया को एक बार फिर यूनाइटेड अरब रिपब्लिक में 
सम्मिलित हो जाने के लिये प्रेरित कर सकता था, पर उसने इसके - लिये कोई यत्न नहीं 
किया । उसकी यह नीति थी, कि सीरिया के ग्रान्तरिक मामलों में किसी भी प्रकार से 
हस्तक्षेप न किया जाए, और इस राज्य को अपनी नीति का स्वयमेव निर्णय करने दिया 
जाए। 

श्ररब फिडरेशन--यद्यपि सीरिया पुनः यूनाइटेड अरब रिपब्लिक में सम्मिलित 
नहीं हुआ, पर अरबों के विविध राज्यों में यह विचार निरन्तर जोर पकड़ता गया कि 
राष्ट्रीय इष्टि से सब श्ररव एक हैं, ्रौर उनको एक राज्य के रूप में संगठित होना चाहिए। 
नासिर इस विचार के प्रधान नेता थे। वस्तुतः, श्ररब की वर्तमान समय में वही दशा हेः 
जो कि उन्नीसवीं सदी के पूर्वा में जर्मती श्रौर इटली की थी। उस काल में ये देश भी 
अनेक छोटे-बड़े राज्यों में विभक्त थे । पर राष्ट्रीय भावना के प्रबल होने के कारण बाद 
में ये विशाल राष्ट्रों के रूप में संगठित हो गये पर जर्मन श्रोर इटालियन राष्ट्रीयता को 
सफल होने में बहुत पर्याप्त समय लगा | अरब लीग और यूनाइटेड भ्ररब रिपब्लिक भ्ररब 
राष्ट्रीय भावना के विकास के कारण ही संगठित हुई थीं। एप्रिल, १६६३ में ईजिप्ट, 
ईराक और सीरिया ने यह घोषणा की, कि तीनों राज्य परस्पर मिलकर एक श्ररब फिड- 
रेशन का निर्माण करने के लिये उद्यत हैं । इस फिडरेशन का संगठन करने के लिये निम्त- 
लिखित बातें स्वीकार की गई--(१) फिडरेशन में सम्मिलित तीनों राज्यों की पृथक्‌ 
सरकारें, पृथक पालियामेंट श्र पृथक्‌ पुलिस कायम रहेंगी । (२) पर उनकी सेना एक 
होगी, और विदेशी सम्बन्धों के लिए भी वे एक साथ मिलकर कार्य करेगे। (३) करो 
(ईजिप्ट) को फिडरेशन की राजधानी बनाया जायगा। (४)फिडरेशन को पूथकू पालिया- 
भैन्ट होगी, जिसमें दो सदन रहेंगे। निचले सदन में प्रतिनिधित्त्व का आधार जनसख्या 
होगी, पर द्वितीय सदन में तीनों राज्यों को एक बराबर प्रतिनिधित्व प्राप्त रहेगा । 


१६६३ की घोषणा के पश्चात्‌ अरब राज्यों के संगठन की जिस प्रवृत्ति का श्री- 
गणेश हुआ था, उसी के कारण १३ अगस्त, १६६४ के दिन अरब राज्यों के लिये एक 
कामन मार्केट के निर्माण की योजना बनायी गई, जिसमें यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, 
ईराक, जोडन, कुवैत और सीरिया ने सम्मिलित होना स्वीकार किया । यह व्यवस्था की 
गई, कि इस कामन माकट में सम्मिलित राज्य ्रपनी-अपनी पैदावार तथा मुद्राओं को 
बिना किसी बाधा के एक-दूसरे के राज्य क्षेत्र में ले जा सकें। यूरोप की कामन माकट के 
नमूने पर ही इस रब कामन माकेट के निर्माण की योजना बनायी गई थी । इसे १ जन- 
वरी, १६६५ से लाग किया जाना था, पर १६६२ के अरब फिडरेशन की योजना के 
समान इसे भी क्रियान्वित नहीं किया जा सका। पर-भरब राज्यों के एकीकरण तथा 
उनमें परस्पर सहयोग की स्थापना के विचार इतने प्रबल थे, कि २८ सितम्बर, १६७० 
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८२६ एशिया (पर्चिमी भौर दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 

को यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के राष्ट्रपति नासिर की ग्राकस्मिक मृत्यु के पश्चात्‌ एकः 

बार फिर अरब राज्यों को एक संगठन में संगठित करने का प्रयत्न किया गया । ८ नवः 

म्बर, १६७० को ईजिप्ट (यूनाइटेड अरब रिपब्लिक) , लिबिया और सूडान के प्रतिनिधि । 
कैरो में एकत्र हुए, और उन्होंने इन तीनों राज्यों का एक संघ बनाने के निश्चय की | 
घोषणा की । कुछ दिन बाद १४ नवम्बर को सीरिया ने भी इस संघ में सम्मिलित होने | 
का निर्णय किया । इसी का यह परिणाम हुआ, कि १७ एप्रिल, १६७१ के दिन यूनाइटेड | 
ग्ररत्र रिपब्लिक, सीरिया और लिबिया के राष्ट्रपतियों ने वेनगाजी (लिबिया) नामक 
नगर में एक समभौते पर हस्ताक्षर कर दिये, जिस द्वारा इन तीन गण राज्यों ने मिल कर 
एक 'श्ररव गणराज्य संघ' (Union of Arab R0७0]।९5) बनाने का निश्चय किया । 
संघ के लिये जो संविधान तैयार किया गया, उसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं--(१) 
संघ के लिये एक राष्ट्रपति-समिति (Presidential Counci]) का निर्माण किया जाए, 
जिसमें संघ में सम्मिलित तीनों राज्यों के राष्ट्रपति सदस्य रूप से रहें। इस समिति का 
संघ में सर्वोच्च स्थान हो । (२) संघ में सम्मिलित राज्यों को एक संयुक्त कमाण्ड बनायी 
जाए, जो इन राज्यों की सेनाग्रों के प्रशिक्षण का कार्य करे। संयुक्त कमाण्ड के प्रधान 
सेनापति की नियुक्ति राष्ट्रपति-समिति द्वारा की जाया करे। (३) संघ के लिये एक फि- 
डरल कोर्ट संगठित किया जाए, जो संघ के संविधान तथा कानून की व्याख्या . का कार्य 
किया करे । (४) संघ में सम्मिलित तीनों राज्यों की अपनी-भ्रपनी सरकारें तथा पालिया- 
मैन्ट पृथक्‌ रूप से कायम रहें। (५) संघ में सम्मिलित राज्यों को विदेशों के साथ सम- 
भौते व सन्धियां करने का अधिकार रहे, और वे अन्य देशों'में ग्रपने राजनयिक प्रतिनिधि 
भी नियुक्त कर सकें । १ सितम्बर, १६७१ के दिन संघ के इस संविधान पर तीनों राज्यों 
में लोकमत लिया गया, और उसके स्वीकृत हो जाने पर उसे लागू कर दिया गया । संघ 
के राष्ट्रपति पद पर ग्रनवर सदात के नियुक्त किया गया, जो नासिर की मृत्यु के पश्चात्‌ | 
यूनाइटेड श्ररब रिपब्लिक के राष्ट्रपति बने थे। इस प्रकार श्ररब गणराज्यों के जिस संघ 
का निर्माण हुआ, उसकी जनसंख्या ४,२०,००,००० के लगभग है, ग्रौर इसके कारण 
अरब राज्यों के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है । 


इस संघ द्वारा तीन अरब गणराज्यों में सहयोग की स्थापना तो हो गई थी, पर 
राजनीतिक दृष्टि से उनकी पृथक्‌ सत्ता कायम रही थी | अरब के एकीकरण की जो | 
प्रवृत्ति इस समय विकसित हो रही थी, उसके कारण यह अनुभव किया जाने लगा, कि | 
इन राज्यों को राजनीतिक तथा प्रशासकीय इष्टि से भी एक किये जाने का प्रयत्न उप- 
योगी होगा | इसीलिये यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के राष्ट्रपति अनवर सदात और लिब्या | 
के राष्ट्रपति कर्नेल गहाफी ने परस्पर विचार विमशे प्रारम्भ किया (जुलाई-्रगस्त, | 
१९७२), और उन्होंने यह निश्चय किया कि यूनाइटेड श्ररव रिपब्लिक और लिबिया | 
में पूर्ण राजनीतिक ऐक्य की स्थापना की जाए, और इसके लिये निम्नलिखित उपाय 
प्रयोग में लाये जाएं (१) दोनों राज्यों की एक संयुक्त राजनीतिक कमाण्ड का ह 
किया जाए, जिसके स्वरूप का निर्धारण दोनों राज्यों के राष्ट्रपति परस्पर मिल कर करें। 
यहु संयुक्त कमाण्ड आ कतिपय ऐसे कमीशनों की नियुक्ति करे, जो इस बात का ग्रनुशीलन' 
करें कि किन क्षेत्रों में तथा किस ढंग से संयुक्त अरब रिपब्लिक श्रौर लिबिया में ऐक्य 
स्थापित कर सकना सम्मव है। ये क्षेत्र अनेक हो सकते हैं, यथा संवैधानिक विषय, सुरक्षा, 
आर्थिक संगठन, प्रशासन तथा वित्तविषयक मामले, शिक्षा, संस्क्रति, विज्ञान, सूचना- 
विभाग श्रादि। (२) ये कमीशन विचार विमशं के श्रनन्तर अपनी रिपोर्ट संयुक्त राज- 
नीतिक कमाण्ड के समक्ष प्रस्तुत करें, और कमाण्ड यह निर्णय करे कि इन रिपोरटों में की 
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| एई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये वया उपाय किये जाने चाहिये । (३) यूनाइ- 

| ड़ अरब रिपब्लिक गौर लिबिया के राजनीतिक ऐक्य की स्थापना के लिये संयुक्त 

| राजनीतिक कमाण्ड द्वारा जो सुनिश्चित योजना प्रस्तुत की जाए, उसे पहले दोनों राज्यों 
की सरकारों के समक्ष पेश किया जाए और वहां से स्वीकृत हो जाने के पञ्चात्‌ उस पर 

| दोनों राज्यों की जनता का लोकमत (रिफरेण्डम) लिया जाए। प्रयत्न किया जाए, कि 

| ग्रे सब कार्य शीघ्र ही सम्पन्न हो जाएं, और १ सितम्बर, १६७३ तक यूनाइटेड ्ररब 
रिपब्लिक और लिबिया में राजनीतिक ऐक्य स्थापित कर दिया जाए। संयुक्त राजनीतिक 
कमाण्ड इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्य करने में तत्पर है, और उस द्वारा यह निर्धारित 
किया जा चुका है, कि यूनाइटेड अरब रिपब्लिक श्रौर लिबिया में ऐक्य स्थापित कर जिस - 
नई रिपब्लिक का निर्माण किया जायगा, उसकी राजधानी करो होगी और राष्ट्रपति की 
नियुक्ति इस रिपब्लिक के सर्वसाधारण मतदातागरों वारा प्रत्यक्ष रूप से अपने वोट के अधि- 
कार को प्रयुक्त करके की जाया करेगी । अन्य अरब राज्यों को भी यह अधिकार होगा, 
कि वे इस रिपब्लिक के संविधान को स्वीकार कर इसमें सम्मिलित हो सकें। यूनाइटेड 
आरव रिपब्लिक और लिबिया के ऐक्य के परिणामस्वरूप जिस नई रिपब्लिक का निर्माण 
होगा, वह क्षेत्रफल में दस लाख वर्गमील कें लगभग होगी, श्रौर उसकी जनसंख्या चार 
करोड़ के लगभग होगी । क्षेत्रफल और जनसंख्या--दोनों इष्टियों से यह सब से विशाल 
अरब राज्य होगा। 


~ 


इसमें सन्देह नहीं, कि ्ररब राज्यों के एकीकरण का आन्दोलन निरन्तर जोर 

पकड़ रहा है। पर ग्रब तक इस विषय में किये गये प्रयत्न जो भली मांति सफल नहीं 

हो सके हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि विविध अरब राज्यों की ऐतिहासिक परम्परा- 

रों में बहुत भेद हैं । अनेक अरब राज्यों में वंशक्रमानुगत राजाओं का शासन है, और ये 

| राज्य किसी ऐसी व्यवस्था को सुगमता के साथ स्वीकार नहीं कर सकते जिसमें उनकी 

कुल मर्यादा को क्षति पहुंचती हो। सीरिया और लेबेनान चिरकाल तक फ्रांस के शासन 

में रहे, श्रौर ईजिप्ट, जोन, ईराक तथा पैलेस्टाइन ब्रिटेन की अधीनता में । दो विभिन्त 

पाइचात्य देशों के साथ घनिष्ट सम्पर्क रहने के कारण उनमें विभिन्न परम्पराओं का 

विकास हुग्रा, जिसके परिणामस्वरूप उनका एक हो सकना सुगम नहीं है। पर यह भी 

तथ्य है, “कि अरब लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल खूप से विद्यमान है, और 

| ज्यों-ज्यों इन देशों में जागृति होती जायगी और ये लोकतन्त्रवाद की दिशा में अग्रसर 
होते जायेंगे, उनका एकीकरण भी कठिन नहीं रहेगा। 


| दक्षिणी अरब फिडरेशन अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में बहुत-से छोटे-छोटे 
राज्यों की सत्ता थी, जिसके वंशक्रमानुगत राजा शेख, अमीर या सुलतान कहाते थी । इसी 
क्षेत्र में अदन की स्थिति है। परिचिमी एशिया में अंदन ब्रिटेन की शक्ति का उसी प्रकार 
केन्द्र रहा है, जैसे कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में सिगापुर । इंसका क्षेत्रफल केवल ८००० वर्ग 
| मील है, यद्यपि इसकी जनसंख्या २,४०,००० के लगभग है। यह ब्रिटेन के अधीन था, 
गौर इसका शासन ब्रिटेत के औपनिवेशिक विभाग द्वारा किया जाता था। अदन की को- 
लोनी के साथ ही भ्रदन प्रोटेकटोरेट की स्थिति थी, जो आदन के पूरव में अरब प्रायद्वीप: के 
दक्षिणी समुद्रतट के साथ-साथ दूर तक फैला हुआ है। क्षेत्रफल की इष्टि से यह बहुत 
विशाल है। लम्बाई में यह्‌ ७०० मील है, और इसका क्षेत्रफल ६२,००० वर्ग मील के 
लगभग है। इतने विशाल प्रदेश में केवल १५ लाख के लगभग व्यक्तियों का निवास था, 
जो बहुत-से कबीलों में विभक्त थे । प्रत्येक कबीले का अपना-अपना सरदार था, जो अपने! 
कबीले पर स्वेच्छापूर्वक शासन करता था । सरदारों का चुनाव कबीलों द्वारा ही किया" 
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जाता था, पर क्योंकि अरब प्रोटेक्टोरेट का यह प्रदेश ब्रिटेन के संरक्षण में था, श्रत: जव 
कोई कबीला किसी व्यक्ति को अपना सरदार चुनता था, तो उसके लिये अदन के द्रिटिश | 
गवर्नर से स्वीकृति ले ली जाती थी। इस गरदन प्रोटेक्टोरेट में ब्रिटेन की ओर से दो एजेन्ट 

भी नियुक्त किये जाते थे, जो इस क्षेत्र के विविध कवीलों के शासन पर अपना नियन्त्रण 
रखते थे। विविध कबीलों और उनके सरदारों की सत्ता के होते हुए भी उस प्रदेश पर 
ब्रिटेन का प्रभुत्व विद्यमान था । 


अरब प्रोटेक्टोरेट के पूर्वे और पूर्व-उत्तर में श्रव सागर और ईरान की खाड़ी 
के समुद्रतट के साथ-साथ अनेक राज्यों की सत्ता है, जिनमें रोमन, कतार और कुवत 
प्रधान हैं। इस क्षेत्र के राज्य संख्या में २३ हैं, और इन पर विविध शेखों, अमी रो या 
सुलतानों का शासन है। इन्हें ही इस इतिहास में हम 'शेखडम' के नाम में लिखते रहे हैं । 
क्योंकि इनमें बहुसंस्यक राज्य तेल की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध हैं, श्रत: पाइचात्य यूंरोपि- 
यन राज्य इन्हें भ्रपने प्रभाव में रखने के लिये प्रयत्नशील रहे हैं। यद्यपि इनकी स्थिति 
स्वतन्त्र राज्यों के समान है, पर इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ये सव 
ब्रिटेन के प्रभाव हैं, यद्यपि अरब ये स्वतन्त्र स्थिति प्राप्त कर चुके हैं । 


बीसवीं सदी में जब श्ररब में राष्ट्रीयता की भावना का विकास प्रारम्भ हुआ, 
तो दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी श्ररब के ये विविध राज्य भी उसके प्रभाव से वञ्चित नहीं 
रह सके। इसी कारण यह विचार उत्पन्न हुआ, कि इन सब राज्यों को. मिलाकर एक 
फिडरेशन के रूप में संगठित कर दिया जाना चाहिए, और भ्रदन, ग्रदन प्रोटेक्टोरेट और इस 
क्षेत्र के शेखडमों पर ब्रिटेन का जो प्रभृत्त्व और प्रभाव विद्यमान है, उसका भी अन्त होना । 
चाहिए। द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) के बाद के वर्षों में भ्रव प्रायद्वीप के प्रायः ग्रन्य | 
समी राज्य पाश्चात्य साम्राज्यवाद से मुक्ति पा चुके थे। इस दशा में यह सर्वथा स्वा- । 
भाविक भी था, कि अदन कोलोनी आदि में भी स्वतन्त्रता के आन्दोलनों का' सूत्रपात 
हो । ब्रिटेन के लिए भी इसकी उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं था । नासिर के नेतृत्त्व में 
अरब के राज्यों को एक सूत्र में संगठित करने के लिये जो प्रयत्न इस काल में जारी थे | 
उचित तो यह था कि दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी अरब के ये छोटे-छोटे राज्य भी उनमें 
Fn । पर भ्रमी इनमें अपने पृथक्त्व की भावना बहुत प्रबल थी, और साथ ही 
ब्रिटेन जसे साम्राज्यवादी देश को भी यह श्रभीष्ट नहीं था, कि एक विशाल एवं शक्ति- f 
शाली अरब राष्ट्र का संगठन सम्पन्न हो जाए। इसके अतिरिक्त -ब्रिटेन को यह भी भय | 
था, कि अरब कोलोनी और प्रोटेक्टोरेट में स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र शासन के लिए जो 
आन्दोलन चल रहे हैं, उनका सफल होना अंग्रेजों के हित में बाधक होगा । श्रत: १६५६ 
a i प ब दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी अरब के विविध राज्यों को 

दक्षिणी श्ररब फिडरेरान का निर्माण एए, जिसमें 

र परोटेक्टोरेट भी सम्मिलित रहें। [किया जाए, जिसमें श्ररब कोलोनी 


| 

हा दक्षिण येमन रिपब्लिक--पर इन प्रदेशों के निवासियों को ब्रिटेन की योजना से | 

[तोष नहीं हुआ। वे पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते थे । इसीलिए वहां एक नेशनल लिबरेशन 

र का संगठन किया गया, गर उसने स्वतन्त्रता के लिये संघष प्रारम्भ कर दिया | बहुत | 

कवीलों कै सरदारों (राजाओं) को पदच्युत कर दिया गया, और वहां के ने | 

अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी । इस दशा में ब्रिटेन ने यही उचित समझा, कि इस । 
दश से श्रफन प्रभुत्व का अन्त कर इसकी स्वतन्त्रता को स्वीकार कर लिया जाये। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>> 


` इजराईल की सीमा से वापस बुला लिया जाए । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पश्चिमी एशिया में नये परिवतन ८२६ 


२६ नवम्बर, १६६७ को ब्रिटिश सेना ने ग्रदन से विदा ले ली, और १० नवम्बर, १९६७ 
को दक्षिणी येमन की स्वतन्त्र रिपब्लिक की स्थापना कर दी गई। ग्रदन कोलोनी, श्रदन 
प्रोटेक्टोरेट श्रौर दक्षिणी अरब के प्रदेश इस राज्य में सम्मिलित हैं। 


(६) श्ररब-इजराईल युद्ध 


इजराईल के रूप में यहूदी लोगों का जो एक पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र राज्य श्ररत्र के 
उत्तर-पडिचिमी क्षेत्र में स्थापित कर दिया गया था, विविध अरब राज्य उसकी सत्ता को 
सहन करने के लिए तैयार नहीं थे, यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है। इसी कारण 
गत बीस वर्षो से इजराईल और पड़ौस के अरब राज्यों में किसी न किसी रूप में संघर्ष 
होता रहता था । यही संघर्ष ५ जून, १६६७ के दिन एक युद्ध के रूप में परिवर्तित द्री 
गया । लाल सागर (रेड सी) के उत्तर-पड्चिम में श्रकबा की खाड़ी की स्थिति है, जिसके 
पश्चिम में यूनाइटेड ्ररब रिपब्लिक है, और पूर्वं में सौदी ग्ररेत्रिया । इसका उत्तरी 
कोना इजराईल के साथ लगता है, जहाँ ऐलत का बन्दरगाह विद्यमान है । यह बन्दरगाह 
इजराईल के क्षेत्र में है, और एशिया के विविध देशों के साथ अपना व्यापार-सम्वऱ्ध्ी 
सम्पर्क कायम रखने के लिए इजराईल इसी का प्रयोग करता है। अन्तर्राष्ट्रीय कामून 
के अनुसार ्रकवा की खाड़ी एक ग्रन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, क्योंकि इसके साथ चार 
स्वतन्त्र राज्यों की सीमाएं लगती हैं, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, सौदी श्ररेविया, इज- 
राईल और जोडंन। इस खाड़ी का उत्तरी कोना जोडन के साथ भी छूता है। क्योंकि 
अकवा की खाड़ी को अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग स्वीकार किया जाता था, ग्रतः इजराईल के 
जहाज भी उसका प्रयोग किया करते थे । 


पर ञ्रकबा की खाड़ी में प्रवेश तिरान कें जलडमरूमध्य द्वारा होता है, जिसके 
पश्चिम में यूनाइटेड अरव रिपब्लिक की स्थिति है, और पर्वे में सौदी अरेविया की | इन 
अरब राज्यों का यह मन्तव्य था, कि क्योंकि तिरान का जलडमरूमध्य केवल ६ मील 
चौड़ा है, और इसकी स्थिति उनके अपने सामुद्रिक क्षेत्र में है, अतः उन्हें यह अधिकार 
है कि वे भ्रन्य देशों द्वारा इसके प्रयोग की नियन्त्रित कर सकें । इसीलिए २४ मई, १६६७ 
को ईजिप्ट (यूनाइटेड अरब रिपब्लिक) के राष्ट्रपति नासिर ने यह घोषणा की, कि यादि 
इजराईल के जहाज तिरान के जलडमरू मध्य द्वारा रकबा की खाड़ी में ने-जाने का 
प्रयत्न करेगे, तो शक्ति का प्रयोग कर उनका प्रतिरोध किया जायगा, ग्रौर को 
यह भी अधिकार होगा, कि इस जलडमरू-मध्य द्वारा ्राने-जाने वाले श्रन्य देशों के 
जहाजों की मी तलाशी ले सके । ईजिप्ट ने यह आज्ञा इस प्रयोजन से जारी की थी, 
ताकि कोई देश अकवा की खाड़ी द्वारा इजराईल को अस्त्रःशस्त्र न पहुँचा सके। "इसी 
समय के लगभग ईजिप्ट ने संयुक्त राष्ट्र-संघ से यह अनुरोध किया, [त उ की 
ओर से जो सेनाएं ईजिप्ट और इजराईल की सीमा पर स्थापित हैं, उन्हें वहां से हटा 
लिया जाए। ये सेनाएं सिनाई के प्रायद्वीप में विद्यमान थीं, और इनका प्रयोजन इन 
दोनों देशों की सीमा पर संघर्ष को रोकना था। क्योंकि ये सेनाएं ईजिप्ट और इजराइल 
की सहमति से ही सिनाई प्रायद्वीप में रखी गई थीं, अतः ये तभी तक वहाँ रह सक्ती थीं, 
जब तक कि दोनों देश इन्हें वहां रखने से सहमत हों । अब क्योंकि ईजिप्ट ने स्पष्ट रूप 
में संयुक्त राष्ट्रसंघ की सेना को सिनाई प्रायद्वीप से हटा लेने का अनुरोध किया था, ग्रतः 
राष्ट्र-संघ के प्रधान सचिव यू थान्त ने यही उचित समभा, कि इस सेना को ईजिप्ट और 
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ग्रेट ब्रिटेन और संयक्त-राज्य श्रमेरिका का यह मन्तव्य था, कि अकबा की खाड़ी 
एक अन्तर्राष्ट्रीय जलमा्ग है, और सब देशों को उसे अबाध रूप में प्रयुक्त करने का अधि- 
कार है। ग्रतः उन्होंने यह घोषणा की, कि यदि तिरान के जलडमरूमध्य को अवरुद्ध 
करने का प्रयत्न किया जायगा, तो ये राज्य इस बात को इजराईल के विरुद्ध आक्रमण 
समभेंगे, और उसका प्रतिरोध करेंगे । पर यूनाइटेड अरव रिपब्लिक ने श्रमेरिका श्रौर 
ब्रिटेन की इस चेतावनी की कोई परवाह नहीं की । वस्तुतः, इस समय अरब राज्यों की 
इजराईल के प्रति विरोध-भावना इतना उग्र रूप धारणं कर चुकी थी, कि इन दोनों 
पक्षों के लिये श्रपनी शक्ति को युद्ध ढारा ्राजमा लेना अत्यन्त आवश्यक एवं अवश्यम्भावी 
हो गया था । इस प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना चाहिये, कि रूस यूनाइटेड श्ररव' 
रिपन्लिक का समर्थक था, और उसे सब प्रकार से अस्त्र-शस्त्र प्रादि की सहायता प्रदान 
करने के लिए तैयार था। इसके विपरीत अमेरिका और ब्रिटेन इजराईल की पीठ पर 
थे, और इस राज्य को श्ररब के क्षेत्र में अपने प्रभाव को स्थापित रखने के लिए आधार 
के रूप में प्रयुक्त कर रहे थे। 


यह स्थिति थी, जबकि ५ जून, १९६७ के दिन इजराईल ने अपने पड़ौसी- श्ररव 
राज्यों पर ग्रकस्मात्‌ श्राक्रमण कर दिया | ८० घन्टों के थोड़े-से ग्ररसे में इजराईल की 
सेना ने यूनाइटेड ्ररब रिपब्लिक के ६०० टेन्कों और ६५० हवाई जहाजों को नष्ट 
कर दिया, और १०,००० से भी श्रधिक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इजरा- 
ईल की सेनाएं सिनाई प्रायद्वीप में ग्रागे बढ़ती हुई स्वेज की नहर तक पहुंच गई, और 
उन्होने गाजा के क्षे त्र (यह सिनाई प्रायद्वीप का वह भाग है, जो इजराईल के दक्षिण में 
स्थित है) तथा शर्म-एल-ेख के बन्दरगाह को अपने अधिकार में ले लिया । इजराईल के 
हवाई हमलों से बहुत-से जहाज स्वेज नहर के क्षेत्र में डूब गये, जिनके कारण श्रन्त- 
राष्ट्रीय महत्त्व का यह्‌ जलमार्ग श्रवरुद्ध हो गया । पूर्व दिशा में आगे बढ़ती हुई इजराईल 
की सेनाश्रों ने सम्पूर्ण जेरुसलम पर कब्जा कर लिया, और जोडन के राज्य में वे बहुत दूर 
तक आगे बढ़ गई, जिसके कारण जोडन नदी के परिचिम का सारा प्रदेश उनके कब्जे में 
श्रा गया । सीरिया के क्षेत्र में भी इजराईल की सेनाएं १२ मील तक ग्रागे बढ़ गई, और 
८० घण्टों के स्वल्प समय में इजराईल ने अ्ररब राज्यों के इतने प्रदेश पर अपना श्रधि- | 
कार स्थापित कर लिया, जिसका क्षे त्रफल उनके अपने राज्य के क्षेत्रफल से तिगुने के ।;॒ 

लगभग था । 


__ इजराईल श्रौर अरब राज्यों के इस युद्ध में इजराईल पूर्ण रूप से विजयी हुआ ! 
इसमें सन्देह नहीं, कि जोडन और सीरिया इस युद्ध में यूनाइटेड श्ररव रिपब्लिक के साथ 
थे, ग्रौर ग्रल्जीरिया, कुबैत तथा ईराक ने भी उसकी सहायता की थी | पर लिबिया, 
सौदी श्ररेबिया, ट्यूनीसिया श्रौर मोरक्को के अरब राज्यों ने इस युद्ध में तटस्थता की. 
नीति का ग्राश्रय लिया, और रूस, ब्रिटेन तथा अमेरिका ने मी स्पष्ट रूप से किसी पक्ष 
में सम्मिलित न होना ही उचित समझा ! विश्वशान्ति की इष्टि से यह्‌ भ्रच्छा ही हुआ । 
अन्यथा बीसवीं सदी के तृतीय महायुद्ध का सूत्रपात इस समय हो जाने में कोई देर नहीं 
थी । यूनाइटेड ्ररब रिपब्लिक के राष्ट्रपति नासिर को अपने देश की पराजय से इतना | 


धक्का लगा, कि उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, यद्यपि जनता के अनुरोध से 
उन्होंने भ्रपने त्यागपत्र को शीघ्र ही वापिस ले लिया । 


संयुक्त राष्ट्संघ के प्रयतन से इजराईल रौर अरब राज्यों का यह युद्ध धिक . | 
उग्र रूप धारण नहीं कर सका, और १० जून, १६६७ के दिन दोनों पक्षों में युद्धविराम | 
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की सन्धि हो गई। पर इसके कारण इजराईल और अरबों के पारस्परिक संघर्ष का 
अन्त नहीं हो गया । बाद में भी ऐसी घटनाएं होती रहीं, जिनके कारण इन पक्षों में संघर्ष 
जारी रहा । २१ अक्टूबर, १६६७ को यूनाइटेड अरब रिपब्लिक ने इजराईल के 
जंगी जहाज ऐल-एलथ को पोर्ट सईद के समीप डुबा दिया, और इसका प्रतिशोध करने 
के लिए इजराईल ने यूनाइटेड श्रव रिपब्लिक की तेल की रिफाइनरी (जो स्वेज के 
क्षेत्र में स्थित थी को नष्ट कर दिया इजराईल ग्रौर अरब राज्यों में स्थायी शान्ति 
कँसे स्थापित को जाए, यह्‌ प्रश्‍न श्रव भी पूर्ववत्‌ विद्यमान रहा । २३ नवम्बर, १६६७ 
को ब्रिटेन की ग्रोर से संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद्‌ के सम्मुख यह प्रस्ताव पेश किया 
गया, कि (१) इजराईल की सेनाएं उन स्थानों पर वापस चली जाएं, जहां कि वे युद्ध 
प्रारम्भ होने से पहले थीं, और इस प्रकार इजराईल उन प्रदेशों को खाली कर दे जिन 
पर कि उसने युद्ध द्वारा कब्जा किया था । (२) संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रधान सचिव द्वारा 
एक प्रतिनिधि की इस प्रयोजन से नियुक्ति की जाए, ताकि वह परिचिमी एशिया में 
शान्ति स्थापित रखने के लिए प्रयत्न करे और इजराईल तथा श्ररब राज्य-दोनों पक्षों में 
एक समभौता कराए। सुरक्षा परिषद्‌ ने ब्रिटेन के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, 
रौर इसके अनुसार मि० गुन्तार जेरिंग को परिचिमी एशिया के लिए राष्ट्रसंघ का विशेष 
प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया। पर उन्हें अपने प्रयत्न में विशेष सफलता नहीं हुई, 
और इजराईल-अ्ररब संवर्ष पूर्ववत्‌ जारी रहा। 


१९६७ के ग्ररव-इजराईल युद्ध के अनेक महत्त्वपूर्ण परिणाम हुए हैं। इजराईल 
हारा की गई गोलावारी के कारण स्वेज की नहर में श्रनेक जहाज डूब गये थे, जिसके 
परिणामस्वरूप यह महत्त्वपूर्ण जलमागं श्रवरुद्ध हो गया है। इस समय ( जून, १६७३ ) 
तक भी स्वेज की नहर को जहाजों के यातायात के लिये खोला नहीं जा सका है, और 
पूर्वं तथा पश्चिम के वीच श्राने-जाने वाले जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ 
रहा है। जब तक पश्चिमी एशिया में स्थायी शान्ति स्थापित नहीं हो जाती, इस जलमाग 
को प्रयुक्त कर सकना सम्भव नहीं होगा। १६६७ के युद्ध में अरबों को प्रराजय हुई थी, 
और वे इजराईल का मुकाविला करने में श्रसम्थे रहे थे । नासिर के प्रभाव म बहुत 
धक्का लगा, और अरब राज्यों में उनकी जो स्थिति पहले थी वह कायम नहीं रह सको । 
क्योंकि परिचमी एशिया के क्षेत्र में रूस श्ररब राज्यों का समर्थक है, अतः उसकी स्थिति 
भी इस युद्ध के कारण डांवाडोल हो गई श्रौर चीन को यह्‌ कहने का अवसर प्राप्त हो 
गया कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस पश्चिम के पूंजीवादी देशों के साथ सहयोग एवं 
सह-अश्रस्तित्त्त्की जिस नीति का श्रनुसरण करने में तत्पर है, उसी के कारण इस युद्ध में 
अरबों को नीचा देखना पड़ा है । पर इस युद्ध के पश्चात्‌ रूस श्ररब राज्यों के साथ 
अपने सम्बन्धो को और ्रधिक सुदढ़ करने में तत्पर हो गया ओर उस द्वारा इन राज्यों 
को श्रधिक़ परिमाण में सैनिक सहायता दी जाने लगी। 


इजराईल ग्रौर ्ररव की समस्या का समाधान करने के प्रयत्न १६६७ के युद्ध के 
बाद भी जारी रहे । जनवरी, १६६९ में रूस द्वारा यह सुझाव पेश किया गया, कि इज- 
राईल उन प्रदेशों को खाली कर दे जिन पर कि उसने ५ जुन, १९६७ के बाद कब्जा 
किया था। साथ ही, अरब राज्य इजराईल की वैधसत्ता को स्वीकार कर लें और  स्वेज 
की नहर तथा श्रकबा की खाड़ी के उस द्वारा प्रयुक्त किये जाने का विरोध न करें। पार 
अरब राज्यों के लिये इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर सकना भी सम्मव नहीं हुआ। इससे 
नासिर के प्रभाव में और कमी ग्रा जाती, और अरब राज्यों से उसके नेतृत्व का ग्रत्त pe 
जाता। सीरिया भी इसे स्वीकार करने को उद्यत नहीं हुआ, और अरब छापामारों ने 
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इस का उग्ररूप से विरोध किया । अरब की वर्तमान राजनीति में छापामारों का महत्त्व 
बहुत बढ़ गया था । इजराईल के निर्माण के कारण वहां के जो Pa अरब 
निवासी विस्थापित हो गए थे, उनके पुनर्वास की समस्या को हुल करने में अरब राज्य 
असमर्थ रहे थे । अपनी दुर्दशा का रन्त करने के प्रयोजन में इन्होंने अनेक सैनिक संगठनों 
का निर्माण कर लिया था, जिन में अल फतह और अल आसफा प्रधान हैं। इन छापा- 
मार सैनिक संगठनों का उद्देश्य यह है, कि पैलेस्टाइन के उस प्रदेश में, जिसे इजराईल ने | 
श्रवैध रूप से श्रधिकृत किया हुआ है, पने स्वतन्त्र राज्य, की स्थापना करे श्रौर इसके | 
लिए ग्ररव राज्यों पर निर्भर न रह कर स्वयं श्रपनी शक्ति से काम लें! वे यह भी अनु- 
भव करते हैं, कि जोडंन और लेबनान जैसे अरब राज्यों की सरकारें पर्याप्त रूप से सबल 
समर्थ नहीं हैं। इसीलिए ये छापामार इन राज्यों में भी हस्तक्ष प करने में संकोच । 
नहीं करते । इन छापामार सैनिक संगठनों का काम करने का ढंग यह है कि श्ररब राज्यां 
के हवाई श्रट्टों से उड़ने वाले यूरोपियन देशों के हवाई जहाजों का अपहरण कर 
पाश्चात्य पूंजीवादी लोगों में श्रातंक उत्पन्न करने का प्रयत्न कर। १६७० में इन्हान | 
भ्रनेक हवाई जहाजों का श्रपहरण किया, और उनके यात्रियों को अपने पास बन्धक के 
रूप में रखा । साथ ही, इन छापामार सैनिकों का यह प्रयत्न भी रहता है, कि श्ररबों श्रौर 
यहुदियों के संघर्ष का ग्रन्त न होने पाए । वे समभते हैं, कि निर्वल श्ररव राज्य इजराइल 
के साथ समभीता करने के लिये उद्यत हो जायेंगे और यह पैलेस्टाइन से विस्थापित हुए | 
ग्ररबों के हित में नहीं होगा। उनकी इष्टि में भ्रधिक महत्त्वपूर्ण समस्या उन अरबों की | 
है, जो इजराईल के निर्माण के कारण वेघरवारहो गये हैं। उन्होंने जोडन, सीरिया 
प्रौर लेबनान में भी अपने केन्द्र स्थापित कर लिये हैं, और वे वहां की ऐसी सरकारों के 
विरुद्ध संघर्ष में भी तत्पर रहते हैं, जिनका झुकाव इजराईल के साथ समझौता कर लेने 
की श्रॉर हो । । 


पर संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा श्ररब-इजराईल संघर्ष का श्रन्त करने के प्रयत्न जारी | 
रहे | जुलाई, १६७० में ग्रमेरिका द्वारा इस संघर्ष का अन्त करने श्रौर पश्चिमी एशिया । 
में स्थायी रूप से सान्ति स्थापित करने के लिए निम्नलिखित चार प्रस्ताव पेश किये यये । 
थे--( १) दोनों पक्ष ६० दिनों के लिए संघर्ष को स्थगित कर दें । (२) स्वेज नहर के 
दोनों ग्रोर के १२ मील के प्रदेशों को पूर्णतया सैन्यविहीन कर दिया जाए, और इन प्रदेशों | 
मे किसी भी देश की सेना न रहे। (३)१९६७ के युद्ध में इजराईल ने अरब राज्यों के जिन 
प्रदेशों पर ग्रवंध रूप से कब्जा कर लिया था, उन पर से वह अपने कब्जे का भ्रन्त कर | 
दे | ये प्रदेश निम्नलिखित थे-जेरु्सलम नगर का वह भाग जिसे इजराईल में सम्मिलित | 
नहीं किया गया था, जोर्डन नदी के पश्चिम का वह क्षेत्र जो जोडन राज्य के अन्तर्गत था, 
श्रौरस्वेज नहर के पूर्व का वह प्रदेश जो संयुक्त ग्रस गण राज्य के श्रन्तर्गत था। (४) गुन्नार | 
जारिग दोनों पक्षों में स्थायी सन्धि के लिये अपने प्रयत्नों को जारी रखें और दोनों | 
' उनके साथ सहयोग करें । संयुक्त अरब गणराज्य (ईजिप्ट) श्रौर जोडन का भुकाव अमे- 
रिका के इन प्रस्तावों को स्वीकृत कर लेने की ग्रोर था, पर छापामार अ्ररव संगठनों ते 
इनत का विरोध किया | वे चाहते थे, कि इजराईल के साथ समभौते की जो भी बातचीत 
चलायी जाए, उसमें उनके प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाए और उनकी सह- 
मति के विना कोई निर्णय र किया जाए। साथ ही, इजराईल भी श्रमेरिका के प्रस्तावों 
को अपने लिये हितकर नहीं समझता था । १६६७ के युद्ध में मी उसे सफलता हुई थी, 
ह Ve देने के लिये वह उद्यत नहीं था। I यह भी कहना था, कि रूस 
को नई वंज्ञानिक युद्ध सामग्री प्रदान करने में तत्पर है, और स्वेज के क्षेत्र में उसने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पश्चिमी एशिया में नये परिवर्तन . छरेईे 


आधुनिक प्रक्षेपणास्त्रों के गरड़े भी कायम कर लिये हैं। परिणाम यह हुआ, कि जुलाई, १६७० 
में अमेरिका द्वारा परिचिमी एशिया में शान्ति स्थापना के लिये जो प्रयत्न प्रारम्म किया 
गया था, वह सफल नहीं हो सका श्ररब-इजराईल संघर्ष की समाप्ति में मुख्य कठिनाइयाँ 
निम्नलिखित हैं-- (१) अरब लोग इजराईल की वैव सत्ता को ही स्वीकार करने को 
तँयार नहीं हैं । (२) १६४८ में इजराईल के लिये पेलेस्टाइन में ५६०० वर्गमील का प्रदेश 
प्रदान किया गया था । पर उसके तत्काल बाद श्ररवों ग्रौर इजराईल में जो संघर्ष हुआ, 
उसमें इजराईल ने १२०० वर्गमील के अतिरिक्त, प्रदेश पर भी कब्जा कर लिया था, 
१६६७ के युद्ध के कारण उसने अपने राज्यक्षेत्र को ग्रौर श्रविक बढ़ा लिया । भ्रवैध रूप 
में अधिकृत इन श्ररव प्रदेशों पर से अपने कब्जे को छोड़ देने के लिए इजराईल तैयार 
नहीं है। छापामार श्ररव सैनिक संगठन यही चाहते हैं, कि ये प्रदेश इजराईल के कब्जे 
से मुक्त करा दिये जाएं और वहां एक नए स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की जाय, जिसमें 
विस्थापित हुए श्ररवों को बसाया जा सके । (३) जोडन नदी के जल के उपयोग की 
समस्या भी विकट है । इजराईल चाहता है कि इस नदी के जल का उपयोग वह अपनी 
उजाइ जमीन को खेती के योग्य बनाने के लिए कर सके । पर जोर्डन, सीरिया और 
लेबेनान इसके विरुद्ध हैं, क्योंकि यह नदी इन राज्यों के राज्य-क्षेत्रों से होकर गुजरती है 
और वे स्वयं इस के जल का उपयोग करना चाहते हैं । (४) ग्रमेरिका श्रौर रूस का शीत- 
युद्ध भी अरव-इजराईल संघर्ष का अनन्त होने में एकमारी बाधा है। यही कारण हैं, जिन 
सेन जनवरी, १६६६ में रूस द्वारा शान्ति स्थापना का प्रयत्न सफल हुआ, और न 
जुलाई, १६७० में अमेरिका द्वारा किये गये प्रयत्त को सफलता मिली । 


१६६७ के युद्ध में इजराईल ने जेरसलम नगर के उस भाग पर भी कब्जा कर 
लिया था, जिसे उसके राज्य में सम्मिलित न कर जोडन राज्य के ग्रन्तर्गत रखा गया 
था (१६४६) | इस भाग की जनसंख्यां ५०,००० के लगमग थी। जून, १६६७ में इज- 
राईल ने यह घोषणा की, कि जेरुसलम नगर का यह भाग स्थायी रूप से उसके भ्रपने 
राज्य क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है। इस घोषणा से अरब राज्य बहुत उहिग्न 
हुए, और अन्य मुस्लिम राज्यों में मी इससे बेचैनी फेल गई। धामिक क जेरुसलम 
मुसलमानों का पवित्र नगर है, और श्रल-म्रक्सा आदि अनेक प्राचीन मस्जिद वहां विद्य- 
मान हैं। अरबों का कहना था, कि इजराईल द्वारा जेरुसलम के मुस्लिम धर्म-स्थातों को 
नष्ट किया जा रहा है ्रौर ग्ररब लोगों की सम्पत्ति जन्त की जा रही है। २१ अगस्त, 
१९६९ को अल-भ्रक्सा मस्जिद में आग लग गई, जिसके कारण उसका भ्रच्छा बड़ा 
भाग जल कर भस्म हो गया । ग्ररवों ने इसके लिये इजराईल को उत्तरदायी ठहराया, 


` और उसके विरुद्ध जिहाद की तैयारी शुरू कर दी | पर इजराईल का कहना था, कि इस 


श्रर्तिकाण्ड में उसका कोई हाथ नहीं है | जांच द्वारा ज्ञात हुआ कि यह्‌ आग एक स आस्ट्रे- 
लियन युवक द्वारा लगायी गई थी | पर मुसलमान इससे सन्तुष्ट नहीं हुए । उन्होंने मांग 


` की, कि श्रल-ग्रक्सा के ग्रग्निकाण्ड की जांच केलिये एक अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन की नियुक्ति 


की जाए। अरब राज्यों में इस घटना के कारण इतना अधिक रोष बढ़ गया, कि उन्होंने 
इजराईल का प्रतिरोध करने के प्रश्‍त.पर विचार करने के लिये एक 'शिखर (9०००।६) 
कान्फरेन्स का आयोजन किया, जिसके अधिवेशन करो में हुए। इसमें चौदह अरब राज्यों 
के परराष्ट्र-मन्त्री सम्मिलित हुए। करो कान्फरेन्स में इजराईल का उग्र रूप से विरोध 
किया गया, और यह घोषित किया गया कि वह देश इस्लाम का शत्रु है, और जेरुसलम 
के मुस्लिम घर्म स्थानों के विनाश में तत्पर है। साथ ही, वहां यह विचार भी प्रस्तुत 
किया गया, कि इजराईल का विरोध करने के लिये अन्य मुस्लिम राज्यों का सहयोग व 
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८३४ एशिया (पर्चिमी और दक्षिणी) का ग्ाधुनिक इतिहास 
समर्थन प्राप्त करना भी आवश्यक है । इसीलिये यह भी निश्चय किया गया, कि मोरक्को 
की राजधानी रबात में विश्व के सब मुस्लिम राज्यों की एक शिखर कान्फरेन्स बुलायी 
जाए। २२ सितम्बर, १९६६ के दिन यहू कान्फरेन्स प्रारम्भ हुई, और २६ मुस्लिम 
राज्यों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। भारत का प्रतिनिसिम ण्डल भी इसमें 
सम्मिलित होने के लिये रबात गया था, यद्यपि पाकिस्तान के विरोध के कारण वह 
उसकी कार्यवाही में भाग नहीं ले सका था । रवात कान्फरन्स में यह घोषणा की कि 
सम्पूर्ण जेलम पर इजराईल का आधिपत्य स्थापित हो जाने में वहां के मुस्लिम धर्म- 
स्थानों को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है। भरतः संसार के शक्तिशाली राज्यों को 
चाहिये, कि वे जेर्सलम के उस भाग को खाली कर देने के लिये इजराईल पर जोर 
डालें, जिस पर कि उसने अ्रवैध रूप से कब्जा कर लिया है। साथ ही, रबात में एकत्र 
प्रतिनिधियों ने यह भी निश्चय किया, कि मुस्लिम राज्यों का एक स्थायी संगठन बनाया 
जाए, और समय-समय पर उसके ्रधिवेशन होते रहें | माच, १६७० में मुस्लिम राज्यों 
की एक कान्फरेन्स जेहद में हुई, जिसमें २२ राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इसमें 
इस बात पर जोर दिया, कि श्ररव-इजराईल संघर्ष एक ऐसा प्रश्‍न है, जिसका सम्बन्ध 
सम्पूर्ण मुस्लिम संसार के साथ है। इस संघर्ष को इष्टि में रखकर जेहा में एकत्र मुस- 
लिम राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस्लाम की एकता और मुस्लिम राज्यों के परस्पर संग- 
ठित होने की श्रावश्यकता पर बहुत जोर दिया श्रौर यह्‌ निश्‍चय किया कि संसार के 
मुस्लिम राज्य अ्रपना एक स्थायी संगठन बना लें, जिसका केन्द्रीय सचिवालय जेद्दा में 
स्थापित किया जाए । नासिर भी इस कान्फरेन्स में उपस्थित थे। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में वे धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त में विश्वास रखते थे, पर इजराईल के 
विरुद्ध मुसलिम एकता की भावना को प्रयुक्त करने में उन्होंने संकोच नहीं किया। इस 
'प्रकार अब इजराईल म्रौर अरब राज्यों के संघर्ष ने एक नया रुख ग्रहण करना प्रारम्भ 
किया, जो राष्ट्रीय व धर्मनिरपेक्ष न होकर साम्प्रदायिक है। पर संयुक्त अरब गर्ण-राज्य 
और सीरिया जैसे राज्य, जिनमें लोक्रतन्त्र शासनों की सत्ता है और जिनकी सरकारों 
का झुकाव वाम पक्ष की ओर भी है, यह श्रनुभव करते हैं कि इजराईल-प्ररब संघर्ष 
को साम्प्रदायिक रूप देने का यह परिणाम हो सकता है, कि विश्व के गैरमुसलिम देशों 
की सहानुभूति श्ररब राज्यों के साथ न रह जाए। , 


यद्यपि मुस्लिम राज्य परस्पर संगठित होकर इजराईल का विरोध करने के 
लिये प्रयत्न कर रहे थे, पर इस काल में ग्ररब-इजराईल संघर्ष का श्रन्त कर | 
एशिया के क्षेत्र में स्थायी शान्ति स्थापित करने के प्रयत्न भी जारी रहे । नवम्बर, १९७१ 
'में भ्रफ़ीका के अनेक राज्यों के नेताओं ने ईजिप्ट और इजराईल के प्रतिनिधियों से इस 
सम्बन्ध में बातचीत की, पर उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई । १५ मार्च, १६७२ के दिन, 
जोडन राज्य के राजा हुसैन ने यह प्रस्ताव पेश किया, कि जोडंन नदी के पश्चिम के जिस 
प्रदेश पर इजराईल ने कब्जा किया हुआ है, उसे वह खाली कर दे और इस प्रदेश को 
जोडन राज्य के साथ संयुक्त कर एक “संयुक्त ्ररब राज्य' का निर्माण किया जाए। इन 
pe प्रदेशों में स्वायत्त सरकारों की स्थापना की जाए, यद्यपि इनका राजा एक ही 
( का राजा ही) रहे | पर जोर्डन नदी के पश्चिम के प्रदेश (जिस पर अब इज: 
राईल का है) से विस्थापित हुए ग्ररब लोग इस प्रस्ताव को स्वीकार करने को 
उद्यत नहीं हुए । उनका कहना था, कि जोडन नदी के पश्चिम का प्रदेश एक पृथक्‌ व 
पूर्णतया स्वतन्त्र राज्य होना चाहिये, और जोडंन राज्य के साथ उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं होना चाहिये । इजराईल की श्रोर से भी श्रनेक बार वे प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं, 
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जिनके अनुसार वह अरब राज्यों के साथ समझौता करने को उद्यत है । इन प्रस्तावों का 
सार यह है, कि ईजिप्ट और भ्रन्य अरब राज्य इजराईल की वैध सत्ता को स्वीकार कर 
लें, और उसके साथ सीधे बातचीत करने को तैयार हों। पर उसकी सरकार द्वारा यह 
भी स्पष्ट कर दिया गया है, कि यदि परस्पर विचार विम द्वारा कोई भ्ररव-इज राईल 
समभोता होने भी लगे, तो उसमें इजराईल ने तो जेरुसलम पर से अपने कब्जे को 
छोड़ने को तयार होगा श्रौर न गाजा से ग्रौर न उस प्रदेश से, जिस द्वारा कि श्रकबा की 
खाड़ी के साथ उसका सम्पकं स्थापित है। संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा मि० गुस्तार जारिंग 
को श्ररब-इज राईल संघर्ष की समस्या का समाधान करने के लिये नियुक्त किया यया 
था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। १६ 'श्रगस्त, १६७२ के दिन उन्होने एक योजना 
प्रस्तुत की, जिसकी मुख्य वातें निम्नलिखित थीं--(१) इजराईल की बैध सत्ता को 
अरब राज्य स्वीकार कर लें। (२) अन्तर्राष्ट्रीय जल मागं सव राज्यों के लिये खले रखे 
जाएं । श्रकबा की खाड़ी को भी एक ग्रन्तर्राष्ट्रीय जल मार्ग स्वीकार किया जाए और 
इजराईल भी उसका उपयोग कर सके। (३) इजराईल की सेनाएं अपने राज्यक्षेत्र में 
वापस लौटा ली जाएं, और १६६७ के युद्ध के समय जो लोग अपने स्थानों से विस्था- 
पित हो गये थे, उन्हें भ्रपने मूल निवास-स्थानों पर बसाया जाए। (४) इजराईल की वे 
सीमाएं स्वीकार कर ली जाएं, जो कि उस राज्य द्वारा १८ मास पूर्व प्रस्तुत एक नक्शे में 
प्रदर्शित की गई थीं। (५) इजराईल और श्ररंब राज्यों में एक स्थायी सन्धि कर ली 
आ । पर ईजिप्ट मि० जारिंग को इस योजना को स्वीक्ेत करने के लिये तैयार 
नहीं हुआ । 


इस वीच में ्ररव छापामारों के सैनिक संगठन अपने कार्य में तत्पर रहे। इसी 
लिये सितम्बर, १६७२ में जब पश्चिमी जमनी के अन्यतम नगर म्युनिख में अन्तर्राष्ट्रीय 
अओलिम्पिक खेल प्रतियोगिताएं हो रही थीं, तो उन्होंने इजराईल के खिलाड़ियों पर अक- 
स्मात्‌ श्राक्रमण कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस पर इजराईल ने 
सीरिया श्रौर लेबेनान के बहुत-से ऐसे स्थानों पर भयंकर रूप से बम्ब बर्षा की, 
जिन्हें प्रब छापामारों का केन्द्र समभा जाता था। इससे स्थिति बहुत बिगड़ गई, झौर 
अरब-इज'राईल संघर्ष ने एक बार फिर उग्र रूप प्राप्त कर लिया। समस्या का समा- 
'धान करने के लिये ्रक्ट्बर, १६७२ में अमेरिका की ओर से एक नई योजना प्रस्तुत की 
गई, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया कि इजराईल सिनाई के प्रायद्वीप से अ्पत्ती सेनाएं 
हटा ले और ईजिप्ट श्रपनी सेनाश्रों को स्वेज नहर के पुं में ले जा सके। ईजिप्ट और 
इज राईल की सेनाओं में मुठभेड़ न होने पाए, इसकी व्यवस्था के लिये संयुक्त राष्ट्रसंघ 
की सेनाएं भी वहां भेज दी जाएं । रूस भी इस योजना से सहमत था, पर इसका भी 
कोई परिणाम नहीं निकल सका, श्रौर ्ररब-इज राईल समस्या श्रभी पहले के ही समान 
गम्भीर रूप से विद्यमान है । 


(६) पश्चिमी एशिया में विदेशी राज्यों क श्रन्तहित स्वार्थ 


पर्चिमी एशिया के विविध देश वैज्ञानिक उन्नति, श्रौद्योगिक विकास, सैन्य 
- शक्ति और राजनीतिक जागृति ग्रादि की दृष्टियों से ्रधिक उन्नत नहीं हैं। उनक्की 

जनता श्रमी प्रायः ्रशिक्षित व श्र्धेशिक्षित है, और कल-कारखानों का भी वहां अभी 
विशेष विकास नहीं हुना है। पर तेल की दृष्टि से इस क्षेत्र के नेक देश त्यन्त समृद्ध 
हैं, यद्यपि भ्रमी वे इस स्थिति में नहीं हैं, कि किसी पाश्चात्य देश की सहायताः के 
बिना स्वयं तेल की तलाश कर सकें या उसे स्वयं निकाल सकें। यह कार्य प्रधानतया 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८३६ एशिया (परिचमी श्र दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 

श्रमेरिकन श्रौर ब्रिटिश पूँजीपतियों के हाथों में है, जिससे कि वे अपार धन्नराशि मुनाफे: 
के रूप में प्राप्त करते हैं । पड्चिमी एशिया की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी। है, कि ब्रिटेन 

ग्रादि पाश्चात्य देशों की दृष्टि में उसका बहुत महत्व है। यही कारण गा कि श्रनेक ; 
विदेशी राज्यों के स्वार्थ इस क्षेत्र के राज्यों में श्रन्तहित हैं, शोर इन स्वाथ में प्राय: संघर्ष 

भी होता रहता है । इसीलिए ये श्रव राज्य श्रव तक भी विदेशी प्रभाव से पूर्णतया मुक्त 

नहीं हो सके हैं। 


द्वितीय महायुद्ध के समय तक पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में ब्रिटेन के हित सवंप्रधान 
थे । ईजिप्ट में उसकी सेनाएं बिद्यमान थीं, स्वेज की नहर पर उसका (और फ्रांस का) 
स्वत्त्व था, सूडान पर उसका राजनीतिक प्रभुत्व था, ईराक श्रौर जोडंन पर उसका 
प्रभाव था, ग्रदन प्रोटेक्टोरेट और श्रदन कोलोनी उसके श्रधीन थे, ईरान की खाड़ी के 
तटबर्ती शेख-राज्यों की विदेशी राजनीति उस द्वारा नियन्त्रित होती थी, दक्षिणी ईरान 
पर भी उसका प्रभाव था, और परिचिमी एशिया के बहुत-से तेलकूपों से तेल निकालने 
तथा उसका विक्रय करने के श्रधिकार उसे प्राप्त थे। पर महायुद्ध के बाद इस दशा में 
बहुत परिवर्तन हो चुके हैँ । ईजिप्ट और सूडान अरब स्वतन्त्र हैं a से सब ब्रिटिश 
सेनाएं हटायी जा चुकी हैं, ईजिप्ट ने स्वेज की नहर को राष्ट्रीय सम्पत्ति बना लिया है, 
ईराक में पूर्णतया स्वतन्त्र रिपब्लिक की स्थापना हो गई है, जोडन से भी ब्रिटिश सेनाएं 
हटायी जा चुकी हैं, और ईरान से भी ब्रिटेन के राजनीतिक प्रभाब का अन्त हो चुका है। 
गरदन कालोनी और अदन प्रोटेक्टोरेट भी श्रब ब्रिटेन की अधीनता से मुक्त हो गये हैं, और 
ईरान की खाड़ी के अरब तट पर स्थित शेखराज्य भी अब पूर्णतया स्वतन्त्र हैं। पर अरब 
तक भी पदिचिमी एशिया से ब्रिटेन के प्रभाव और उसके श्रन्ताहित स्वार्थो का पूर्णतया अन्त 
नहीं हुआ है। इस क्षेत्र की तेल कम्पनियों में ब्रिटेन का हिस्सा अब भी प्रधान है, और 
यह तेल न केवल ब्रिटिश पूंजी पतियों के लिए बहुत महत्त्व रखता है, भ्रपितु ब्रिटिश सर- 
कार की पूंजी भी इसमें प्रचुर मात्रा में लगी हुई है। अपने जहाजी बेड़े और जंगी जहाजों 
ग्रादि के लिये ब्रिटेन को जिस तेल की आवश्यकता पड़ती है, उसे मुख्यतया इसी क्षेत्र 
के तेलकूपों से प्राप्त किया जाता है। इस दशा में यह स्वाभाविक है, कि ब्रिटिश सरकार 
इस बात के लिए सदा सजग रहे कि इस क्षेत्र के विविध राज्यों में केवल ऐसी सरकारें ही 
स्थापित रहें, जिनकी नीति ब्रिटेन के भ्रनुकूल हो और जिनके कारण उसके हितों में 
किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित न होने पाए। 


महायुद्ध (१६३६-४५) से पूवे इस क्षेत्र में अमेरिका के कोई विशेष हित नहीं 

थे । इसके किसी भी प्रदेश पर उसका राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित नहीं था, और न ही 

उसकी सेनाएं ही वहां विद्यमान थीं। पर तेल कम्पनियों में श्रमेरिकन पूंजीपतियों के भी 

हिस्से थे, ग्रोर सौदी ग्ररेबिया के प्रदेशों से तेल निक्रालने का एकाधिकार भी भ्रमेरिकन 
कम्पनियों ने ही प्राप्त किया हुआ था। पर महायुद्ध के बाद के काल में इस दशा में बहुत 

परिवर्तन आ गया है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इस समय अमेरिका और रूस में जो ॥ 
प्रतिद्वन्द्रिता है, उसके कारण अमेरिका की इस क्षेत्र में दिलचस्पी बहुत अधिक बढ़ गई 
है। इस दिलचस्पी का स्वरूप यह है, कि पदिचमी एशिया के राज्य अन्तर्राष्ट्रीय कम्यु- 
निज्म के प्रमाव न आने पाएं, और उनमें ऐसी सरकारें कायम रहें जो कि उसके अपने 
गुट की समर्थक हों | क्योंकि परिचमी एशिया के राज्य आशिक, औद्योगिक और सैनिक 
इष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं, म्रतः श्रमेरिका इस बात के लिये सदा उत्सुक रहता है कि 
उन्हें मरपूर श्राथिक सहायता दे। इसी प्रयोजन से उसने पहले टू मैन सिद्धान्त का प्रति- 
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पादन किया, और फिर श्राइजनहावर सिद्धान्त का । यदि जनता का बड़ा माग गरीब 
हो, ही कम्युनिज्म की ओर वह सुगमता से श्राकृष्ट हो जाती है। इसलिए अमेरिका इन 
शों को आथिक सहायता प्रदान कर इनकी उन्नति में सहायकं होने के लिये उद्यत है। 
पर लेबनान और जोडन के ग्रतिरिक्त कोई भी ऐसा अरब राज्य नहीं है, जिसने कि आइ- 
जनहावर सिद्धान्त को स्वीकार किया हो, और अमेरिका से सहायता प्राप्त की हो। 
युनाइटेड अरब रिपब्लिक (ईजिप्ट), ईराक और सीरिया ने अमेरिका से सहायता को 
ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया है। सौदी अरेबिया के राजा को तेल की रायल्टी से 
इतनी अधिक आमदनी है, कि वाह्य सहायता की उसे श्रावश्यकता ही नहीं है । पश्चिमी 
एशिया में तुर्की ने मी आइजनहावर सिद्धान्त को स्वीकार. किया है, और वह पूर्णतया 
अमेरिका के गुट में शामिल है । पर इस क्षेत्र के बहुसंख्यक राज्य यह नहीं चाहते, | कि 
वे ग्रमेरिका से सहायता प्राप्त कर अपने को उसका वशवर्ती बना लें। यह बात उन्हें 
अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये हानिकारक प्रतीत होती है। 


पर्चिमी एशिया का कोई भी राज्य रूस के राजनीतिक प्रभुत्व में नहीं है, और 
न इस क्षेत्र में उसके कोई श्राथिक स्वार्थ ही हैं। ईरान के उत्तरी प्रदेशों से तेल निकालने 
के लिये जो अधिकार उसने प्राप्त करने चाहे थे, वे मी उसे प्राप्त नहीं हो सके थे, क्यों- 
कि डॉ० मुसादिक की नीति यह थी कि किसी भी विदेशी राज्य को अपने देश में तेल के 
सम्बन्ध में कोई अधिकार न दिये जाएं | पर रूस पश्चिमी एशिया के राज्यों की प्रवृत्तियों 
को उपेक्षा की इष्टि से नहीं देख सकता । इसका कारण यह है, कि उसकी अपनी दक्षिणी 
सीमाएं तुर्की और ईरान के साथ लगती हैं। परिचिमी एशिया के अन्य राज्य भी उसकी 
सीमा से अधिक दूर नहीं हैं । ्रत: स्वामाविक रूप से उसकी यह आकांक्षा रहती है, कि 
इन राज्यों में ऐसी सरकारें कायम न हो सकें, जो कि अमेरिकन गुट में शामिल हों। 
संसार के अन्य देशों के समान इन राज्यों में भी कम्युनिस्ट पार्टियां विद्यमान हैं। ये 
पार्टियां रूस के साथ अपना मेल रखती हैं, और अपने देश में कम्युनिस्ट व्यवस्था को 
स्थापित करने के लिये प्रयत्न मी करती रहती हैं । पर जहां तक. पश्चिमी एशिया के 
क्षेत्र में रूस की नीति का प्रन है, उसका स्वरूप यही है कि इस क्षेत्र की सरकारें भ्रन्त- 
राष्ट्रीय गुटबन्दियों में तटस्थता की नीति का अनुसरण करें और अमेरिकन गुट में 
शामिल न हों । अमेरिका इन राज्यों की सहायता उसी दशा में करने को तैयार होता है, 
जवकि ये आ्राइजनहावर सिद्धान्त को स्वीकार कर उसके प्रमाव में आ जाएँ। पर रूस 
अपनी सहायता के लिये कोई शर्त नहीं लगाता । इसीलिए जब अस्वान डाम की योजना 
के निमित्त:अमेरिका ने ईजिप्ट को (नासिर की तंटस्थता की नीति के कारण) आथिक 
सहायता देने से इन्कार कर दिया, तो रूस उसे ५० करोड़ रुपए की सहायता देने के 
लिए उद्यत हो गया। ) 

पर्चिमी एशिया के विविध राज्यों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और पाश्चात्य लोक- 
तन्त्र राज्यों के प्रभाव से मुक्त होने की जो भावना है, रूस उससे पूरा-पूरा लाम उठा 
रहा है । जब मी इन राज्यों ने पाश्चात्य प्रमाव से मुक्त होने का प्रयतत किया, रूस 
द्वारा इन्हें पूरा समर्थन प्राप्त हुआ। भ्रक्टूबर, १९५६ में स्वेज के राष्ट्रीयकरण के प्रस्न 
को लेकर जब फ्रेड्च और ब्रिटिश सेनाओं ने पोटं सईद पर आक्रमण कर दिया, तो रूस 
ने तुरन्त यह घमकी दी कि यदि ये देश अपनी सेनाएं ईजिप्ट से वापस नहीं बुला लेंगे, 
तो वह तुरन्त अपनी सेनाएं भी ईजिप्ट में भेज देगा। अरब लोगों को इस घोषणा से 
` बहुत प्रसन्नता हुई, और उन्होंने यह अनुभवा किया कि वे पाश्चात्य साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध रूस की सहायता का सदा भरोसा रख सकते हैं यही बात तब हुई, जबकि जुलाई, 
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७३८ एशिया (परिचिमी और दक्षिणी) का ग्राधुनिक इतिहास 


१६५८ में अमेरिकन और ब्रिटिश सेनाग्रों ने ऋमशःलेबनान शौर जोडन में प्रवेश किया। * 
ये सेनाएं जो देर तक इन देशों में नहीं टिक सकीं, उसका प्रधान कारण रूस का विरोध 
ही था । इसमें सन्देह नहीं, कि अरब राज्यों में रूस का प्रभाव निरन्तर बढ़ रहा है, और 
वहां की सवसाधारण जनता कम्युनिस्ट विचारों की ओर श्राकृष्ट हो रही है। १९५६ के 
स्वेज के संकट के बाद ईजिप्ट और सीरिया आदि अरब राज्यों के साथ फ्रांस और ब्रिटेन 
का सांस्कृतिक सम्पर्क भी बहुत कम हो गया है, और उसके स्थान पर रूस के सम्पर्क में 
निरन्तर वृद्धि हो रही है। एप्रिल, १९५८ में रूस ने युनाइटेड अरब जम के be 
एक सांस्कृतिक समझौता भी किया था, जिसके अनुसार इस राज्य में रूसी शिक्षकों को 
ग्च्छी बड़ी संख्या में शिक्षा का कार्य सुपुर्दे किया गया था । १६६७ के अरब-इंजराईल 
युद्ध के पश्चात्‌ बहुत-से रूसी सैनिक-विशेषज्ञ भी ईजिप्ट आ गये थे, कि जिनकी संख्या बीस 
हजार के लगभग थी । बहुत-सी युद्ध-सामग्री भी इस समय रूस द्वारा ईजिप्ट पहुँचा दी 
गई थी, ताकि १६६७ के युद्ध में जो नुकसान ईजिप्ट की सैन्य शक्ति को पहुंचा था, उसकी 


क्षतिपूर्ति की जा सके रूस के ये विशेषज्ञ ईजिप्ट की सेना को नये ढंग के अस्त्र-शस्त्रों के . 


प्रयोग में प्रशिक्षित करने के लिये तत्पर थे। पर १८ जुलाई, १६७२ के दिन ईजिप्ट के 
राष्ट्रपति अनवर सदात ने यह आदेश दिया, कि सब रूसी विशेषज्ञ तुरन्त अपने देश को 
वापस लौट जाएं। अगस्त, १६७२ के प्रारम्म तक रूसी विशेषज्ञों ने इस आदेश का पालन 
कर ईजिप्ट से विदा भी ले ली थी । सदात के इस आदेश का कारण सम्मवतः यह था, कि 
उसे अपने देश पर रूस का बढ़ता हुआ प्रभाव पसन्द नहीं था, और १६६६ में अरब 
इजराइल संघर्ष का अन्त करने के लिये जो योजना रूस द्वारा प्रस्तुत की गई थी, अरब 
राज्यों को वह स्वीकार्य नहीं थी। पर इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रूस पर्चिमी 
एशिया में अपना ऐसा प्रभाव स्थापित नहीं कर सका, जिसके कारण वह इस क्षेत्र के 
राज्यों को अपना अनुगामी बना सके । 


(८) उपसंहार 


प्रथम महायुद्ध (१६१४-१८) के समय तक पर्चिमी एशिया के बहुसंख्यक देश 
तुकं साम्राज्य के भ्रन्तगंत थे । इस साम्राज्य का शासन स्वेच्छाचारी ग्रौर निरंकुश था, 
श्रौर आधुनिक युग की प्रवृत्तियों-लोकतन्त्रवाद और राष्ट्रीयता का श्रमी वहां विकास 
नहीं हुआ था । महायुद्ध के कारण तुकं साम्राज्य का पतन हुआ, रौर ईराक, सीरिया, 
इजिप्ट ग्रादि देश उसकी अलीनता से मुकत हो गये.। नये युग की प्रवृत्तियां भी इस क्षेत्र 
भें बिकसित होने लगीं, जिसके कारण तुर्की में रिपब्लिक की स्थापना हुई, और अन्य 


: देशों में भी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना आर लोकतन्त्र शासनों के सूत्रपात के लिये संघर्ष ` 


का प्रारम्भ हुआ” । प्रथम महायुद्ध के बाद परिचमी एशिया के अनेक प्रदेशों पर ब्रिटेन 
और फ्रांस जँसे साम्राज्यवादी देशों ने अपना प्रमुत्त्व स्थापित कर लिया था, जो समय 
की प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं था । इसी कारण इन प्रदेशों में पूर्ण स्वाधीनता के लिये संघर्ष 
जारी रहा, जो श्रब तक प्रायः पूर्ण रूप से सफल हो चुका है। ईजिप्ट, ईराक, सीरिया, 
जोडन, सौदी भ्ररेविया, और लेवेनान आदि प्रायः सभी देश अब सम्पूर्ण-प्रमुत्व-सम्पन्न 
व बन.चुके हैं । पर श्रव तक भी नये युग की परवृत्तियां पूणं रूप से पश्चिमी एशिया में 
सफल नहीं हो सकी हैं। जोडन और सौदी श्ररेविया में ग्रव तक भी वंशक्रमानुगत 
राजाओं का शासन है, ईरान की खाड़ी के ग्ररव तटवर्ती शेख-राज्यों पर ग्रब तक भी 
ब्रिटेन का राजनीतिक प्रभाव विद्यमान है, और इस क्षेत्र के सव देशों में भी लोकतन्त्र 
संस्थाग्रों का भलीमांति विकास नहीं हुआ हैं । पर यहु स्पष्ट है, कि परिचमी एडिया के 
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पर्चिमी एशिया में नये परिवर्तन ८३६ 


विविध देश न देर तक लोकतन्त्रवाद से बचे रह सकते हैं, और न ही पाश्चात्य साम्राज्य- 
वाद उनमें किसी भी रूप में कायम रह सकता है। वह समय दूर नहीं है, जबकि इस 
क्षेत्र के सब देश सच्चे भ्रथों में स्वतन्त्रता प्राप्त कर और नये ज्ञान-विज्ञान को अपना 


कर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो जायेंगे। पश्चिमी एशिया की वर्तमान समस्याएं 
निम्नलिखित हैं:--- 


(१) अरबों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो चुका है, पर श्रभी एक 
ऐसे शक्तिशाली श्ररव राष्ट्र का निर्माण नहीं हग्रा है, जिसमें सब अरब प्रदेश सम्मिलित 
हों । युनाइटेड अरब रिपब्लिक की स्थापना अरब राष्ट्रीय एकता के मार्ग पर महत्त्वपूर्ण 
कदम था । वतमान परिस्थितियों में यह श्राशा की जा सकती है, कि भविष्य में सब श्ररव 
प्रदेश एक ग्ररव राज्यसंघ में सम्मिलित हो जायेंगे । 


(२) इजराईल की सत्ता श्ररब को सह्य नहीं है। इसीलिये श्ररब राज्यों ने 
अ्रभी उसकी वध स्थिति को स्वीकार नहीं किया. है। अरबों के क्षेत्र में यहूदियों. के 
एक पृथकू राज्य की सत्ता इस भूखण्ड में एक विकट राजनीतिक समस्या को उत्सन्न 
कर रही है। 


(३) पश्चिमी एशिया के प्रायः समी तेलकूप पाइचात्य पूंजीपतियों के स्वत्व में 
हैं । इस कारण इस क्षेत्र में पाइचात्य देशों का आथिक साम्राज्यवोद,श्रब--तके मी कायमः 
है, जो आधुनिक राष्ट्रीय भावनाश्रों के अनुकूल नहीं है । 


(४) इस क्षेत्र के निवासियों की बहुसंख्या इस समय मी अत्यन्त गरीब और 
दुदेशाग्रस्त है। रथिक विषमता वहां बहुत उग्र रूप में विद्यमान है। इस कारण समाज- 
वादी विचार भी वहां तेजी से जोर पकड़ रहे हैं । पाश्‍चात्य साम्राज्यवादी देश इस बात 
के लिये उत्सुक हैं, कि इस क्षेत्र को कम्युनिस्ट प्रभाव से वचाया जाए! पश्चिमी एशिया 
के भावी इतिहास की घटनाओं को ये समस्याएं ही प्रभावित करेंगी । 
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ग्रड़तालीसवां अध्याय 
[aS 
अफगानस्तान 


(१) पुरातन इतिहास 


पूर्वी, दक्षिण-पू्वी और पदिचमी एशिया के आधुनिक इतिहास का विवेचन कर 
चुकने के श्रनन्तर अ्रब यह भी उपयोगी होगा, कि एशिया के भ्रन्य देशों के इतिहास का 
भी संक्षेप के साथ उल्लेख किया जाए। ये देश निम्नलिखित हैं--श्रफगानिस्तान, पाकि- 
स्तान, श्रीलंका और नेपाल । एशिया के आधुनिक इतिहास में इन देशों का भी महत्त्व है, 


और इनके सम्बन्ध में भी संक्षेप से प्रकाश डालना इस ग्रन्थ की पूर्णता के लिये आवश्यक 
आर उपयोगी है । 


अफगानिस्तान का क्षेत्रफल २,५०,००० वर्ग मील के लगभग है, और उसकी जन- 
संख्या १,३८,००,००० से कुछ श्रधिक है। भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य बहुत महत्त्व का 
है, क्योंकि यह रूस, ईरान ओर पाकिस्तान के बीच में स्थित है। जब पाकिस्तान का एक 
पृथक्‌ राज्य के रूप में निर्माण नहीं हुआ था और सम्पूर्ण मारतवर्ष ब्रिटिश शासन के 
्रधीन था, तो अफगानिस्तान का भारत के लिये राजनीतिक महत्त्व और मी अधिक था । 
. ब्रिटेन और रूस दोनों ही इस देश को अपने प्रभाव व प्रभूत्व में ले ले आने के लिये प्रयत्न- 
शील थे, और उनके साम्राज्य-सम्बन्धी हित इस क्षेत्र में भी आपस में टकराते थे। अफ- 
गानिस्तान के निवासी इस्लाम के श्रनुयायी हैं, भौर उनकी माषा परतो है, डो आयेभाषा- 
परिवार की ही अन्यतम सदस्य है। ऐतिहासिक दृष्टि से श्रफगानिस्ताई और मारत में 
घनिष्ठ सम्वन्ध रहा है। प्राचीन काल में यह भारत का ही अंग था, और मध्यकाल में 
जो अनेक आक्रान्ता मारत पर आक्रमण करते रहे, उन्होंने प्रायः इसी देश से होकर भारत 
में प्रवेश किया था । : 


प्राचीन काल--प्राचीन काल में भ्रफगानिस्तात सारत के ही श्रन्तगेत था। 
हिन्दूकुश पर्वत माला के पूर्व में और काबुल तदी की घाटी में प्राचीन काल में कपिश ग्रौर 
गान्धार राज्यों की स्थिति थी । वैदिक युग के अनेक आये जन (कबीले) वहां आबाद थे, 
और इन ग्रायों के श्रनेक जनपद वहां विद्यमान थे । हिन्दूकुश से परे दरद देश की सत्ता 
थी । बोद्ध ग्रन्थों में जिन सोलह महाजनपदों का उल्लेख है, और बौद्ध काल में भारत के 
जो प्रमुख राज्य थे, उनमें गान्धार श्रौर कम्बोज भी थे। ये दोनों राज्य श्रफगानिस्तान 
आर उसके समीप (उत्तर) के प्रदेश में ही स्थित थे। इस प्राचीन काल में राजनीतिक, 
घामिक ग्रोर सांस्कृतिक दृष्टि से श्रफगानिस्तान के इन जनपदों या राज्यों का वही स्वरूप 
/ जो मारत के कुरु, पञ्चाल ग्रादि राज्यों का था। छठी सदी ईस्वी पूर्व में ईरान के 
प्रतापी राजा कुरू (©४८५४) ने दिग्विजय करते हुए अफगानिस्तान पर भी श्राक्रमण किया 
रौर हिन्दूकुश पर्वत माला से आगे बढ़ कर कपिश राज्य को जीत लिया । कुरु का साम्रा- 
ज्य बहुत विस्तृत था । ग्रीस, ईजिप्ट, अरब और वल्ख श्रादि सब देश उसके अन्तर्गत थे । 
सञ्राट्‌ कुरु के वाद उसके वंश में दारयवहु (027/५5) बहुत प्रतापी राजा हुञ्रा। उसका: 
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अफगानिस्तान ८४१ 


काल ५२१ ई० पू० से ४८५ ई० पू० तक था। उसने कम्बोज, गान्धार ग्रौर सिन्धु प्रदेश 
की भी विजय कर ली, और सम्पूर्ण अफगानिस्तान उसके साम्राज्य में सम्मिलित हो गया । 
समयान्तर में ईरान के इस विशाल साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई, जिसके कारण उसके 
अधीनवर्ती श्रनेक प्रदेश स्वतन्त्र हो गये। श्रफगानिस्तान भी इनमें से एक था। ईरान के 
सम्राटों की शक्ति के निर्बल पड़ने पर इस क्षेत्र में अनेक स्वतन्त्र गणराज्य स्थापित हो गये, 
जिनमें ्रस्पस और अस्सकेन प्रमुख थे । चौथी सदी ईस्वी पूर्व में सिकन्दर ने श्रपनी विजय- 
यात्रा करते हुए इन्हें परास्त किया, ग्रौर भ्रफगानिस्तान के प्रदेशों के सब राज्यों को जीत 
कर अपने मँसिडोनियन साम्राज्य के भ्रन्तगंत कर लिया। पर सिकन्दर का साम्राज्य भी 
देर तक कायम नहीं रह सका । उसकी मुत्यु (३२३ ई० पू०) के बाद उसका साम्राज्य 
खण्ड-खण्ड हो गया, और उसके साम्राज्य के प्राच्य प्रदेश सँल्यूकस नामक सेनापति के 
शासन में श्रा गये । सैल्यूकस ने एक बार फिर पूर्व दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार 
करने का प्रयत्न किया । पर वह मगध के प्रतापी राजा चन्द्रगुप्त मौये द्वारा परास्त हो 
गया । इस युद्ध के बाद सैल्यूकसः श्रौर चन्द्रगुप्त में जो सन्धि हुई, उसके अनुसार काबुल, 
हीरात और कन्धार के प्रदेश चन्द्रगुप्त को प्राप्त हुए, जिसके कारण हिन्दूकुश पर्वत तक 
के अफगानिस्तान के प्रदेश मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित हो गये । चन्द्रगुप्त के पोत्र अशोक 
के बाद मौर्य साम्राज्य की शक्ति क्षीण पड़ने लगी, और भ्रनेक प्रदेश उसकी अधीनता से 
मुक्त होकर स्वतन्त्र हो गये | अफगानिस्तान भी इनमें से एक था । २०५ई० पू० में वहां 
सुभागसेन नामक राजा का शासन था, जो सम्भवतः स्वतन्त्र स्थिति रखता था। दूसरी 
सदी ई० पू० के प्रारम्भ में वास्त्री (बैक्ट्रिया) के ग्रीक राजाओं नेञ्पनी शक्ति का विस्तार 
प्रारम्भ किया, और काबुल, हीरात आदि अफगानिस्तान के सब प्रदेशों को जीत कर अपने 
अधीन कर लिया। वास्त्री की स्थिति भ्रफगानिस्तान के उत्तर में थी। यह प्रदेश पहले 
सिकन्दर और सैल्यूकस के साम्राज्यों के ग्रन्तर्गत था, पर २५० ई० पू० के लगभग वहां 
का ग्रीक सूवेदार स्वतन्त्र हो गया था और उसने अपने एक पृथक्‌ स्वतन्त्र राज्य की स्था- 
पना कर ली थी। दूसरी सदी ई० पू० में अफगानिस्तान ग्रीक लोगों के श्रधीन रहा, जहाँ 
उन्होंने दो राज्य स्थापित किये । इनमें से एक की राजधानी कपिशा (कपिश में) थी, 
और दूसरे की पुष्करावती । 


पर अफगानिस्तान में ग्रीकों (यवनो) का शासन भी देर र नहीं रहा । 
दूसरी सदी ई० पू० का अन्त होने से पूर्व ही प्रदेश पर युइशी लोगों ने आक्रमण करने 
प्रारम्भ कर दिये । युइशी लोग पहले चीन के कानसू ना की सीमा पर निवास करते थे। 
हुणों द्वारा धकेले जाकर उन्होंने सीर तदी के क्षेत्र में प्रवेश किया, और वहां से बास्त्री में । 
बारुत्री से वे अफगानिस्तान में आये, और वहां के ग्रीक शासका कोपरास्त कर अपने अनेक 
राज्य वहां स्थापित कर लिये । कुशाण कफूस ताम के एक वीर व्यक्ति ने इन र ही 
राज्यों को जीतकर एक विशाल व शक्तिशाली राज्य की स्थापना की, जो इ 39 
कुशाण साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। कुशाणों में सबसे प्रसिद्ध कनिष्क fs र 
राजधानी पुष्पपुर (पेशावर) थी । उसका साम्राज्य उत्तर मे बंक्षु और sh द 
होकर पनं में पाटिलपुत्र तक विस्तृत था । वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और र्‌ 
से इस घमं का सुदूरवर्ती प्रदेशों में भी प्रचार हुआ था। कुशाणों का यह विशाल Ri 
दसरी सदी के अन्त तक कायम रहा। यद्यपि अनेक सुदूरवर्ती प्रदेश देर तक उसके श्रधीन 
नहीं रह सके थे; पर अफगानिस्तान ग्न्त तक कुशाल साम्राज्य के म्रन्तर्गंत रहा ह a 
कुशाण साम्राज्य के तिरबेल होने पर ईरान के सासानी राजवंश ने र शवि 
का विस्तार करते हुए ञ्रफगानिस्तान पर भी आक्रमण किया, और २३८ ई० में इस वंश 
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८४२ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


के राजा ग्रर्दशीर ने वहां के कुशाण राजा को प्रास्त कर अपने अधीन कर लिया । पर 
इससे ्रफगानिरतान और उसके समीप के प्रदेशों से कुशाणों के शासन का अन्त नहा 
हो गया। वे सासानी सम्राट्‌ की ग्रधीनता स्वीकार करते हुए इस क्षेत्र पर शासन करते 
रहे। चौथी सदी में ये कुशाण राजा फिर से स्वतन्त्र हो गये, और सासोनी वंश के विरुद्ध 
विद्रोह कर स्वतन्त्रता पूर्वक शासन करने लग गये (३६७ ई०) । इस काल में भारत में 
गुप्त वंश के सम्राट्‌ अपने साम्राज्य का विस्तार करने में तत्पर थे । चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 
(३७८-४१४) ने कुशाणों को परास्त कर हिन्दूकुश पर्वतमाला के पार वाख्त्री तक के प्रदेशों 
को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया । श्रव अफगानिस्तान भी विशाल गुप्त साम्रा- 
ज्य के अन्तर्गत हो गया, और वहां के कुशाण राजा जो 'देवपुत्र शाहि शाहानुशाही' की 
उपाधि धारण किया करते थे, गुप्त सञ्राटों की अ्रधीनता स्वीकार करने लगे। गुप्त 
सम्राट स्कन्द गुप्त (४५५-४६७) के बाद गुप्त साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगी, श्रौर 
उत्तरःपर्चिम की ओर से हूणों के आक्रमण प्रारम्भ हो गये । इन्हीं हूणों ने यूरोप में रोमन 
साम्राज्य का ग्रन्त किया था, और पश्चिमी एशिया में सासानी साम्राज्य का । अफगानि- 
स्तान को भी उन्होंने जीत लिया, और वहां से कुशाणों के शासन का अच्त कर स्वयं उस 
पर राज्य करना प्रारम्भ कर दिया । श्रफगातिस्तान के इन हूण राजाश्ों में तोरमाण बहुत 
प्रसिद्ध है। यद्यपि हुण श्राक्रांता के रूप में अफगानिस्तान में प्रविष्ट हुए थे, पर ग्रीकों 
और कुशाणों के समात उन्होंने भी वहां के धर्म, सभ्यता और संस्कृति को स्वीकार कर 
लिया था। यह लिखने की आवद्यकता नहीं, कि इस प्राचीन. काल में अफगानिस्तान में 
भारतीय धर्म और संस्कृति की ही सत्ता थी। हूण लोग शैव धर्म के अनुयायी थे। 


पर हुणों का यह उत्कर्ष भी देर तक कायम नहीं रह सका। भारत में यशोधर्मा 
ने उनकी शक्ति का अन्त किया (५३२ ई०), और परिचमी एशिया में ईराक के शाह अनु- 
शीरवां ने (५६५६०) | पर ग्रनुशीरवां ने यह काम अकेले नहीं किया था, इसमें तुर्क लोग 
उसके सहायक थे। तुर्क हूणों की ही एक शाखा थे। हूणों की शक्ति के निर्बल पड़ने पर 
अफगानिस्तान उनकी अधीनता से मुक्त हो गया, और बहां फिर से अनेक राज्य स्थापित 
हो मये, जिनमें वामियां और कपिशा मुख्य थे । इन दोनों के राजा भारतीय थे, और अपने 
को क्षत्रिय कहते थे । सातवीं सदी में अरब में इस्लाम का उदय हुआ | हजरत मुहम्मद ने 
न केवल एक नये धर्म का प्रादुर्भाव किया, अपितु अरब के विविध कवीलों को एक सूत्र में 
संगठित कर उसे एक शक्तिशाली राज्य भी बना दिया । शीघ्र ही, श्ररब लोग अपने सा म्रा- 
ज्य के विस्तार के लिए प्रवृत्त हुए । मुहम्मद की मृत्यु ६३२ ई० में हुई थी। एक सदी से भी 
कम समय में अरबों का साम्राज्य पूर्व में सिन्ध नदी से लगाकरपश्चिम में स्पेन तक विस्तृत 
हो गया था। श्रफगानिस्तान भी अरबों के इस आक्रमण से बचा नहीं रह सका। ६५० 
ई० में उन्होंने हीरात पर हमला किया, और ६६३ ई० में काबुल पर | पर | पर 
अरबों का शासन देर तक कायम नहीं रह सका । ग्राठवीं सदी में काइमीर के प्रतापी राजा 
मुक्तापीड ललितादित्य (७३३-७६६) ने कपिश और गान्धार की विजय की और वहां के 
राजाओं को अपत्ता सामन्‍त बनाया । पर काइमीर की शक्ति के क्षीण होते ही श्ररबों ने 
फिर श्रफगानिस्तान पर/आक्रमण शुरू कर दिया, और ७८६ ई० के लगभग गजनी को जीत 
कर अपने ग्रधीत कर लिया । 3८ न पर भी उन्होंने चढ़ाई की, यद्यपि उसे वे अपनी 
अधीनता में नहीं ला सके । 
_ नवींसदी के उत्तरा में विशाल अरब साम्राज्य खण्ड-खण्ड होना शुरू हो गया। 
उसके भग्तावशेषों पर जो भ्रनेक राज्य कायम हुए, उनमें बुखारा का राज्य मी एक था। 
बुखारा की स्थिति अफगानिस्तान के उत्तर में है वहां एक ईरानी ग्रमीर ने अपने स्वतन्त्र 
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अफगानिस्तान ८४३ 


राज्य की नींव डाली । श्ररवों के सम्पर्क से इस समय तक ईरानो लोगों ने भी इस्लाम को 
स्वीकार कर लिया था। ८७० ईस्वी में बुखारा राज्य के ग्रन्यतम सेनापति याकूब-ए-लैस 
ने ्रफगानिस्तान पर भी आक्रमण किया, और काबुल नगर के पर्चिम के एक प्रदेश को 
जीत लिया । पर काबुल नगर ग्रौर उसका समीपवर्ती प्रदेश अब भी वहां के पुराने हिन्दू 
राजवंश के हाथों में रहा । क्योंक्रि काबुल पर बुखारा के आक्रमण का सदा भय बना 
रहता था, श्रतः इस समय वहां के राजा ने उद्भाण्डपुर या ओहिन्द को अपनी राजधानी 
बना लिया, जो सिन्ध नदी के तट पर भ्रटक से १६ मील उत्तर में है। ८८३ ईस्वी में इस 
राज्य के ब्राह्मण मन्त्री लल्लिय ने राजा को च्युत कर राजगही पर ग्रपना अधिकार स्था- 
पित कर लिया, और इस प्रकार काबुल-रोहिन्द के ब्राह्मणशाही वंश के शासन का प्रारम्भ 
हुआ । पर यह देर तक अपनी स्वतन्त्र सत्ता को कायम नहीं रख सका। काइमीर के राजा 
शंकर वर्मा (८८३-६०२) ने उस पर आक्रमण कर लल्लिय को अपनी अधीनता स्वीकार 
करने के लिये विवश किया । इस समय से काबुल-ग्रोहिन्द के ब्राह्मणशाही राजाओं की 
स्थिति काइमीर के सामन्तों की हो गई। काइमीर की ग्रधीनता स्वीकार करते हुए भी 
कावुल-्रोहिन्द के ये हिन्दू राजा बड़े प्रतापी थे, श्रौर उन्होंने पंजाब के बड़े भाग को जीत 
कर अपने राज्य में शामिल कर लिया था । 


मध्य-काल--दसवीं सदी के अन्तिम भाग तक भ्रफंगानिस्तान पर प्रायः हिन्दू 
राजाओं का शासन रहा । इस समय तक यह देश धर्म, सभ्यता, माषा, संस्कृति श्रादि की 
दृष्ट से पूर्णतया भारतीय था । वहां हिन्दू और बौद्ध मन्दिरों की सत्ता थी, और उसके 
शासक उसी ढंग के थे, जैसे कि भारत के अन्य राज्यों के । पर दसवीं सदी के अन्तिम वर्षों 
में इस स्थिति में परिवर्तेन आता प्रारम्म हुआ । बुखारा के ईरानी अमीर का एक हाजीव 
(प्रतिहार) था, जिसका नाम श्रलप्तगीन था। यह्‌ जाति से तुर्क था । मध्य एशिया के 
तुर्क लोग भी इस समय तक इस्लाम को स्वीकार कर चुके थे। अफगानिस्तान का गजनी 
प्रदेश इस समय बुखारा के राज्य के अन्तगंत था। श्रलप्तगीन ने वहां एक छोटी-सी तुकं 
जागीर. की नींव डाली, और उसकी मृत्यु के बाद उसका दामाद सुबुक्तगीन इस जागीर 
का स्वामी बना (६७७ ई०) । सुबुक्तगीन गजनी की छोटी-सी जागीर से ही संतुष्ट नहीं 
रहा । उसने श्रपनी शक्ति का विस्तार करते हुए पड़ौस के काबुल-ओहिन्द के राज्य पर 
आक्रमण शुरू किये। इस राज्य का स्वामी इस समय शाहि जयपाल था। जयपाल. को 
युद्ध में परास्त कर सुबुक्तगीन ने लम्पाक (लमगान) की विजय कर ली, और उसे अपने 
राज्य में शामिल कर लिया । ६६७ ई० में महमूद गजनी का राजा बना। इस समय तक 
बुखारा के राज्य की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, जिससे लाम उठाकर महमुद न केवल गजनी 
के ग्रपने राज्य में स्वतन्त्र हो गया, अपितु बुखारा राज्य के बड़े भाग पर भी उसने कब्जा 
` कर लिया। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए महमूद गजनी ने मारत में जो विजय- 
यात्राएं कीं, उनका यहां उल्लेख करने की ग्रावश्यकता नहीं है । उसका साम्राज्य बहुत विस्तृत 
था। भारत की विजय द्वारा जो ग्रपोर सम्पत्ति उसे प्राप्त हुई, उसका उपयोग उसने 
गजनी को समृद्ध तथा विभूषित करने के लिये किया । महमूद के कत्तृ त्व के कारण गजनी 
अपने समय के सबसे समृद्ध नगरों में गिना जाने लगा। 


महमूद के बाद गजनी की सल्तनत निर्बल हो गई। गजनी से हीरात के मार्ग पर 


गोर का प्रदेश है, जो महमूद की सल्तनत के भ्रन्तगंत था। वहाँ का सरदार अलाउद्दीन. 


था । उसने महमूद गजनवी के वंशज खुसरो (११५२-६०) के शासन-काल में गजनी पर 
आक्रमण किया, और उसे बुरी तरह से लूटा। इस समय से गजनी और ला ही सम्पूर्ण 
अफगानिस्तान योर के सरदार श्रलाउद्ीन के भ्रधीच हो गया। मुहम्मद गोरी इसी ऋज्ञा- 
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दर एशिया (परिँचमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


उद्दीन का भतीजा था। उसने जिस प्रकार भारत पर अनेक बार चढ़ाइयां करके उसके ' 


अनेक प्रदेशों की विजय की, इसका यहां उल्लेख करना उपयोगी नहीं होगा मुहम्मद 
गोरी की मृत्यु के बाद भारत में गुलाम वंश का स्वतन्त्र शासन स्थापित हुआ, और गजनी 
में एक प॒थक्‌ सल्तनत कायम हुई। अफगानिस्तान गजनी की इसी सल्तनत के अन्तर्गत 
था, जिसका शासन ताजुद्दीन एलदोज नामक तुकं सरदार के अधीन था । 


~ 


पर एल्दोज के वंशज भी अफगानिस्तान में शान्तिपूर्वक शासन नहीं क्र सके 
वीन के उत्तरी प्रदेशों में मंगोल जाति का निवास था। तेरहवीं सदी के शुरू में मंगोलों 
में एक वीर नेता का प्रादुर्माव हुआ, जिसका नाम चंगेज खाँ था। पहले उसने चीन पर 
हमला किया, और १२१४ में उसकी राजधानी पेकिग को जीत लिया । फिर मध्य एशिया 
के विविध तर्क राज्यों की विजय कर उसने अफगानिस्तान पर श्राक्रमण किया, ओर वह 
से भी तुकं शासन का श्रन्त किया (१२२१) । इसके वाद पौने दो सदियों के लगभग तक 
अफगानिस्तान मंगोलों के अधीन रहा, और उसे केन्द्र बनाकर वे निरन्तर दिल्ली के तुक 
सलतानों पर आक्रमण करते रहे। इस्लाम के सम्पर्क में आकर मध्य एशिया ऑर 
अफगानिस्तान के मंगोलों ने भी अपने धर्म को परिवर्तित कर लिया था, श्रौर वे मुसलमान 
हो गये थे । 


चंगेज खां द्वारा स्थापित मंगोल साम्राज्य बहुत विशाल था । बाद में यह साञ्ना- 
ज्य अनेक खण्डों में विभक्त हो गया था, जिनमें से एक चगताई का राज्य था। मध्य 
एशिया और गजनी के प्रदेश चगताई राज्य के ही अन्तर्गत थे। मंगोलों का एक अन्य 
राज्य ईरान, ईराक और एशिया माइनर में विद्यमान था। चौहदवीं सदी में मंगोलों में 
एक श्रन्य वीर नेता का प्रादुर्माव हुआ, जिसका नाम तैमूर था। वह ईरान के मंगोल 
राज्य का स्वामी था। पूरवे दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उसने मब्य 
एशिया और अफगानिस्तान को भी जीत लिया । १३६८ में उसने भारत पर भी चढ़ाई 
की) इस समय से अफगानिस्तान तैमुर के साम्राज्य में सम्मिलित हो गया । पन्द्रहवीं 
सदी के अन्त तक तैमूर के वंशजों की शक्ति मी क्षीण हो गई थी, यद्यपि अफगानिस्तान 
अब भी उनके अधीन था। मध्य एशिया और अफगानिस्तान के क्षेत्र में तैमूर के वंशजो 
का शासन पांच छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। ये राज्य निम्नलिखित थे- 
खुरासान; समरकन्द, बदरूशां, फरगाना और काबुल । इनमें से फरगाना का राजा उमर 
शेख था, जिसके पुत्र बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी । १४६५ ई० 
में मंगोलों की एक नई शाखा उजबक जाति ने तँमूरी राज्यों पर श्राक्रमण-प्रारम्भ कर दिये 
थे, जिनके कारण श्रफगानिस्तान में तैमूर राज्यों की स्थिति डांवांडोल हो गई और बावर 
को श्रपने पैतृक राज्य का परित्यागकर भारत चले ग्राना पड़ा । पर काबुल पर उसका शासन 
कायम रहा । यद्यपि भारत में बाबर ने एक सुविस्तृत साम्राज्य की स्थापना कर ली थी 
पर अफगानिस्तान के कुछ प्रदेश (काबुल और कन्धार) मी उसके ग्रघीन रहे। इसी कारण 
बावर की मृत्यु के वाद मारत के मुगल साम्राज्य का बादशाह उसका अन्यतम पुत्र हमायूं 
बना, भ्रौर काबुल तथा कन्धार हुमायूं के भाई कामरान को मिले । बाद में ईरान के | 
की सहायता से हुमायूं ने अफगानिस्तान के इन प्रदेशों को कामरान से जीत लिया था 
(१५५०) | अकबर के समय में ये प्रदेश उसके साम्राज्य में सम्मिलित थे, और इनका 
शासन करने के लिए उसने इनका एक पृथक्‌ सूवा बना दिया था । जहाँगीर के शासनकाल 
$ पा के शाह अब्बास ने कन्धार को मुगलों से जीत लिया (१६२२), यद्यपि काबुल 
ख भी मुगल साम्राज्य के अन्तगंत रहा । शाहजहां ने एक बार फिर कन्धार की विजय 
गे (१६३८), पर वह उसे स्थायी रूप से ्रपने शासन में नहीं रख सका। १६४८ में 
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अफगानिस्तान ८४! 


“ईरान के शाह अब्बास ने फिर उस पर दखल कर दिया । औरंगजेब के समय में मी मुगलों 


ने ्रफगानिस्तान और उसके उत्तर में अपनी ट्ाक्ति के विस्तार का प्रयत्न किया, पर उन्हें 
स्थायी रूप से सफलता प्राप्त नहीं हो सकी । 


यद्यपि ईरान के शाह श्रव्बास ने कन्धार को जीत लिया था, पर वह देर तक ईरान 
के शासन में नहीं रहा । अफगान लोगों ने विद्रोह कर वहां से ईरानी प्रमृतत्व का श्रन्त कर 
दिया था। १७३६ में ईरान की राजगद्दी पर नादिरशाह आरूढ़ हुआ, जो बहुत प्रतापी 
ववीरथा। उसने १७३७ में कन्धार को जीत लिया, और फिर काबुल पर चढ़ाई करके 
वहां से मुगल शासन का अन्त किया। नादिरशाह ने भारत पर भी आक्रमण किया, और 
दिल्‍ली तक चला आया । पर उसने भारत में ग्रपना साम्राज्य स्थापित करने का -प्रयत्त 
नहीं किया, यद्यपि सिन्ध नदी के पश्चिम के प्रदेश श्रब उसकी अ्रधीनता में आ गये ये । 
अफगानिस्तान .भी इस समय से ईरानी साम्राज्य के श्रन्तगेत हो गया। नादिरशाह का 
एक सेनापति था, जिसका नाम अ्रहमदशाह अब्दाली था। वह जाति से पठान था । अपने 
स्वामी की मृत्यु के बाद उसने कन्धार में ग्पना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया (१७४७ 
और सम्पूर्ण ्रफगानिस्तान को अपने श्रधीन कर लिया । उसने भारत पर भी चढ़ाई की, 
आऔरपानीपत के युद्ध में मराठों को परास्त किया (१६६१) । श्रहमदशाह गरब्दाली ने ्रफ- 
गानिस्तान में अपने जिस राज्य की स्थापना की थी, वह उसके वंशजों के हाथों में कायम 
रहा, यद्यपि वे भारत के जीते हुए प्रदेशों को अपनी श्रधीनता में नहीं रख सके । अहमद- 
शाह के उत्तराधिकारियों में राजगद्दी के लिए जो संघषं होते रहे, उनका यहां उल्लेख करने 


की आवश्यकता नहीं है। १८०३ में अ्रफगानिस्तान की राजगही पर शुजा ग्रारूढ़ हुआ, . 


जिसके राज्य में अफगानिस्तान के अतिरिक्त पेशावर, काश्मीर, ग्रटक, डरा इस्माईल खां, 
डेरा गाजी खां, मुलतान और सिन्ध भी अन्तत थे । 


_ इस बीच में पंजाब में सिक्खों का उत्कषं हो गया था, और राजा रणजीतसिह्‌ 
ने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना कर ली थी। श्रब्दाली राजवंद् के आपसी झगड़ों 
से लाम उठाकर रणजीतसिह ने पश्चिम की ओर अपनी शक्ति का विस्तार करना" शुरू 
किया, और मुलतान;काइमी र, डेरा गाजी खां, डेरा इस्माईल खां और पेशावर के इलाकों 
की विजय कर ली । ये सब प्रदेश पहले अफगानिस्तान के ग्रब्दाली राज्य में सम्मिलित 
थे । श्रन्दाली वंश का शासन अब केवल काबुल और कन्धार तक ही सीमित रह गया । 
उन्नीसवीं सदी के पूर्वाध में भ्रग्रेजों ने भारत में अपनी शक्ति का भली-मांति विस्तार कर 
लिया था। बंगाल, विहार श्र उत्तर प्रदेश उनकी श्रधीनता में झा चुके थे, और मराठी 
की शक्ति मी उन्होंने नष्ट कर दी थी। पंजाब मी सिक्खों के शासन में था, और उनके 
राजा रणजीतसिह ने अंग्रेजों के साथ मैत्री-सम्वन्ध स्थापित किया हुआ था। अफगातिस्तात 
में केवल काबुल और कन्धार के प्रदेशों पर अब्दाली वंश का शासन था, पर उनकी राज- 
गही के लिए अनेक श्रब्दाली सरदार संघषं में तत्पर ये । इनमें शाह्‌ शुजा आर दास्त 
मुहम्मद मुख्य थे । जिस प्रकार भारतीय राज्यों में राजगद्दी के झगड़ों से लाभ उठाकर 
अग्रेजों ने उन्हें अपने प्रभुत्व में ले लिया था, बैसे ही वे श्र श्रफगानिस्तान को शी अपने 
प्रमुत्त्व में ले आने के लिये प्रयत्नशील हुए। १८०२ में काबुल की राजगद्री पर गाहे शुजा 
प्रारूढ़ हुआ था, पर वह्‌. देर तक वहां का शासन नहीं कर सका । उसने भारता आकर 
अंग्रेजों की शरण ले ली थी, और दोस्त मुहम्मद ने अफगानिस्तात का शासन सभाल 
लिया था। १८३७ में अंग्रेजों की सहायता से शाह शुजा ने कन्धार श्रौर गजनी को जीत 
लिया। वोस्त मुहम्मद परास्त हुआ, और रग्रेजों ने शुजा को काबुल की*राजगद्दी पर 


` बिठा दिया । 


०४४ 
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८४६ एशिया (पर्चिमी श्रौर दक्षिणी) का श्राधुनिक इतिहास 


१८३६ में पंजाब के प्रतापी राजा रणजीतसिंह की मृत्यु हो गई। उसके उत्तरा-- 


धिकारी निर्वल थे। साथ ही, राजगद्दी के लिए उनमें झगड़े भी प्रारम्भ हो गये थे। 
्रग्रेजों ने इस स्थिति से लाभ उठाया, और १८४९ तक पंजाब की भी विजय कर ली । 
गरव सम्पूर्ण भारत ग्रंग्रेजं के प्रमुत्व में श्रा गया था, और उनके राज्य की उत्तर-पर्चिमी 
सीमा उन प्रदेशों के साथ ्रा लगी थी, जिनमें अफगान व पठान लोगों का निवास है। 
स्वाभाविक रूप से श्रब अंग्रेजों ने यह प्रयत्न प्रारम्भ किया, कि श्रफगानिस्तान को भी 
जीत कर अपने ्रधीन कर लें। 


(२) श्रंग्नेजों द्वारा श्रफगानिस्तान की विजय क प्रयत्न 


शाह शुजा को काबुल की राजगही पर बिठा कर श्रंग्रेजों ने श्रफगानिस्तान केः 


मुख्य नगरों में अपनी सैनिक छावनियां डाल दी थीं। उनका यह विचार था, कि शाह 
शुजा उनके हाथों में उसी प्रकार कठपुतली के समान रहेगा, जैसे कि बंगाल में मीर जाफर 
रहा था। साथ ही, उन्होंने यह भी यत्न किया, कि श्रफगानों को अपनी सेना में भरती करें, 
और ये श्रफगान सैनिक उसी प्रकार से अंग्रेजों की शक्ति के ग्राधार बनें, जैसे कि भारत में 
भारतीय सैनिक बने थे। पर एक भी अफगान अंग्रेजी सेना में भरती नहीं हुआ । इसके 
विपरीत श्रफगानों ने अंग्रेजी सेना पर छापे मारने शुरू कर दिये, जिसके कारण ग्रग्रेजों के 
लिये अफगानिस्तान में रह सकना कठिन हो गया। इस पर ग्रंग्रेजों ने अ्फगानों पर ग्रत्या- 
चार करते शुरू किये, जिसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने काबुल में स्थित अंग्रेज एजेन्ट बन्स 
का मकान घेर लिया, और उसकी हत्या कर दी । -अब भ्रग्रेजों के लिये अफगानिस्तान में 
रह सकना श्रसम्भव हो गया। उन्होंने भारत लौट आने का निश्चय किया, और अंग्रेजी 
सेना के १६ हजार सैनिक श्रफगानिस्तान से भारत की ओर रवाना हुए ।.पर अफगानों 


ने उन पर हमले जारी रखे, जिनके कारण सारी अंग्रेजी सेना नष्ट हो गई। केवल एक: 


अंग्रेज इस भयंकर विपत्ति का समाचार सुनाने के लिये भारत श्रा सकने में समर्थ हुम्रा 
(१८४२) । इस बीच में ्रफगानों ने शाह्‌ शुजा की भी हत्या कर दी थी। 


_ पर इस हार से श्रंग्रेज घवराये नहीं। सेनापति पोलक के तेतूत्व में एक नई अंग्रेजी 
सेना ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया, और अफगानों को परास्त कर काबुल पर कब्जा 


कर लिया (सितम्बर, १८४२) । काबुल के निवासियों पर मनमाने भ्रत्याचार कर और 
उनके बाजारों को लूट कर यह अंग्रेज सेना भारत लौट आई । यद्यपि इस प्रकार अंग्रेजों 
ने अपनी सेना के संहार का बदला चुका दिया, पर वे अफगानिस्तान को अपनी ग्रधीनता 


में नहीं ला सके । उन्होंने विवश होकर दोस्त मुहम्मद को ही श्रफगानिस्तान का राजाः 


स्वीकार कर लिया, और ` यह्‌ राजा उसी प्रकार से स्वतन्त्र रहा जैसे कि १८३८ में था । 
अंग्रेज इसे अपने प्रभुत्व में नहीं ला सके । 


_ _ अफगातिस्तान के सम्बन्ध में रूस और ब्रिटेन में. संघर्ष --रूस ने मध्य एशिया 
में किस प्रकार अपने साम्राज्य का प्रसार किया, इस विषय पर पहले प्रकाश डाला:जा 


चुका है। तुकिस्तात की विजय ला रूसी साम्राज्य की दक्षिणी सीमा अ्रफगानिस्तान 
का a लगी थी । उन्नीसवीं सदी के पूर्वा में रूस और ब्रिटेन के हित पृथिवी के" 
अनेक भागां में टकराने शुरू हो गये थे। लुकं सल्तनत की शक्ति को ब्रिटेन इसी कारण 


कायम रखना चाहता था, ताकि रूस भूमव्य सागर तक ग्रपः र प्रभुत्व 
[ नी शक्ति एवं प्रभत््व का 
विस्तार न कर सके र उ 
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। मध्य एशिया पर रूस का प्रमृत्व स्थापित हो जाने से उसकी सीमाः 
अफगानिस्तान के साथ आ लगी थी । अपने भारत के साम्राज्य के इतने समीप रूस का 


0) 


है ७ 
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अफगानिस्तान ८४७. 
श्रा जाना ब्रिटेन के लिये वहुत चिन्ता की बात थी। श्रतः ग्रंप्रजी सरकार ने यह तय 
किया कि श्रफगानिस्तान को भी अपने प्रभूत्व में ले श्राया जाए, ताकि रूस इस दिशा में 
अपना प्रसार नकर सके। १८६३ में दोस्त मुहम्मद की मृत्यु हो गई थी, और उसक्रा 
पुत्र क्षेर अली काबुल की राजगद्दी पर गआरूढ़ हो गया था। पर उसके विरोधियों की 
कमी नहीं थी । उसके भाई उसके विरुद्ध षड्यन्त्र करने में तत्पर थे, और शेर अली को 
पदच्युत कर राजगही पर अपना ्रधिकार करने के लिये भारत को अंग्रेजी सरकार की 
सहायता प्राप्त करना चाहते थे। पर भारत केंगवर्नेर-जनरल सर जॉन लारेन्स (१८६४- 
६९) ने इस मामले में दखल नहीं दिया । इस पर शेर अली का अन्यतम भतीजा व्रब्ुरेह 
मान रूसियों के पास गया, जो इस समय तक मध्य एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित कर 
चुके थे । फरगाना और बुखारा इस समय रूस के अधीन थे, श्र उसके साम्राज्य की 
सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती थी । जब श्रब्दुरंहमान के रूस से सहायता प्राप्त 
करने का समाचार लारेन्स को मिला, तो उसने शेर अली की मदद करने का निश्‍चय 
किया । नौ लाख रुपया और वहुत-सी युद्ध-सामग्री देकर उसने शेर ्रली की सहायता की, 
आऔर उसे यह श्राइवासन दिया, कि यदि वह अंग्रेजों से मैत्री रखेगा, तो अंग्रेज उसकी रक्षा 
में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। सन्‌ १८६९ में लाड मेयो (१८६६-७२) मारत का गवर्नर- 
जनरल बना । उसने शेर ग्रली के प्रति लारेन्स की नीति को जारी रखा । शेर श्रली उससे 
मिलने के लिये श्रम्बाला ग्राया । वह चाहता था कि अंग्रेज उसके साथ बाकायदा सन्धि 
कर लें, और उसे धन, युद्ध-सामग्री और सैनिकों वारां सहायता देने की पक्की बात कर 
लें मेयो ने शेर ग्रली को सहायता देने का आश्‍वासन तो दिया, पर पक्की सन्धि के वारे 
में उसने टालमटोल से कामलिया । १८७२ में नये गवर्नर जनरल तार्थबुक (१८७२-७६) 
के पास शेर अली ने श्रपना राजदूत भेज कर फिर यह प्रार्थना की, कि उसके साथ सहा- 
यता के सम्बन्ध में सन्धि कर ली जाए। पर इस बार भी उसे सफलता नहीं मिली । इस 
पर शेर ग्रली ग्रग्रेजों से नाराज हो गया, और उसने रूस से मंत्री करने का प्रत्त प्रारम्भ 
कर दिया । 


१८७४ में डिजरायली इङ्गलैण्ड का प्रधानमन्त्री बता । वह कट्टर साञ्जाज्यवादी 
था, और एशिया में रूस के बढ़ते हुए प्रभाव से बहुत चिन्तित था। उसका यह विचार 
था, कि श्रफगानिस्तान में भ्रपने प्रभुत्व का विस्तार करना रूस की शक्ति को नियन्त्रित 
करने के लिये श्रतिवार्य है। नार्थब्रक का इस सम्बन्ध में डिजरायली से मतभेद था । श्रत: 
उसने त्यागपत्र दे दिया, और लाड लिटर को उसके स्थान पर भारत का गतनरु-जनरल 
नियुक्त किया गया । लिटन (१८७६-८० ) डिजरायली की नीति का समर्थक़् था। वह 
कलकत्ता से ग्रम्वाला आया, और वहां से शेर अली के पास दूत द्वारा यह सन्देश भेजा 
कि ग्रग्रेजी सरकार धत और युद्ध-सामग्री द्वारा उसे सहायता देने को उद्यत है, वशे कि 
वह काबुल में अंग्रेजी रेजिडेन्ट को रखना स्वीकार कर ले, और साथ ही हीरात में भी 
एक अंग्रेजी एजेन्ट रखे। पर शेर ग्रली.इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ, क्योंकि इससे 
रूस की नाराजगी की आशंका थी । ्रभी शेर ग्रली से बातचीत चल ही रही थी, कि 
लिटन ने अफगानिस्तान को धेरना शुरू कर दिया। ्रफगानिस्तान के दक्षिण-पूर्व में 
क्वेटा का प्रदेश है, और उसके साथ लगा हुआ बिदोचिस्तान का प्रदेश । इसमें अनेक 
बिलोच खानों का शासन था। १८७६ में लिटन ने इन खानों के साथ सन्धियां की, 
जिनके अनुसार श्रग्नेजों ने बोलान के दर से अपनी सेनाएं ले जाने की अनुमति प्राप्त कर 
ली, और क्वेटा में अपती छावती भी कायम कर दी । शीघ्र ही, अफगानिस्तान के विरुद्ध 


युद्ध की घोषणा कर दी गई (१८७५), और अंग्रेजी सेना ने तीन ओर से प्रफगानिस्तानः 


हु 
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घषर एशिया (परिचिमी और दक्षिणी) का श्राधुनिक इतिहास 


पर चढ़ाई कर दी । एक सेना ने खवर के दरें सें जलालावाद पर कब्जा कर लिया, और 
दूसरी सेना के खुरंम के दरें से तथा तीसरी सेना ने क्वेटा से अफगानिस्तान में प्रवेश 
किया । शेर श्रली की युद्ध में हार हुई, श्रौर वह रूसी तुकिस्तान चला गया। उसके पुत्र 
याकब खाँ ने मई, १८७६ में अंग्रेजों से सन्धि कर ली । यह सन्धि गन्दमक नामक स्थान 
पर हुई थी, और इसके भ्रनुसार (१) याकूब खां ने स्वीकार किया कि अफगानिस्तान की 
विदेशी नीति ग्रंग्रेजों के अधीन रहेगी, और इसमें वह अंग्रेजी राजदूत के.परामश ग 
सार ही कार्य करेगा. (२) काबुल में अंग्रेजी रेजिडेन्ट रहेगा और हीरात आदि में मी 
अंग्रेज एजेन्ट नियुक्त किये जाएंगे । (३) खुरंम की घाटी, क्वेटा, पिशीन और सिवी के 
प्रदेश अंग्रेजों को प्राप्त होंगे । इस सन्धि का परिणाम यह्‌ हुआ, कि अफगानिस्तान अंग्रेजों 
का संरक्षित बन गया । एक अंग्रेजी सेना भी इस समय कन्धार में रख दी गई। 


पर अ्रफगान लोगों को अपने देश पर भ्रंग्रेजों का प्रभुत्त्व स्वीकार्य नहीं हुआ। 
उन्होंने विद्रोह कर काबुल में स्थित अंग्रेज रेजिडेन्ट कावग्नारी को मार डाला (सितम्बर, 
१८७६) । इस पर सेनापति रोबट्सं ने खुरंम के दरें से काबुल की ओर प्रस्थान किया, 
और मार्ग में अफगान सेनाओं को परास्त करते हुए काबुल पर कब्जा कर लिया । याकूब 
खां को कैद कर मेरठ भेज दिया गया, और रोबट्सँ की फौजी श्रदालत ने बहुत-से ग्रफ- 
गातों को फांसी की सजा दी। इससे श्रफगान लोग भड़क गये, और उन्होंने राबट्स की 
सेना को घेर लिया । बड़ी कठिनाई से यह अंग्रेजी सेना अफगानों के घेरे से निकल कर 
वापस लौटने में समर्थ हुई। इस बीच में ब्रिटेन की पालियामैन्ट का नया चुनाव हुग्रा, 
जिसमें डिजरायली की कम्जवेटिव पार्टी की हार हुई, और लिवरल पार्टी विजयी हुई । 
उसका नेता ग्लैडस्टन प्रधानमन्त्री बवा । उसे लिटन की अ्रफगानिस्तान-सभ्बर्‍्धी नीति 
पसन्द नहीं थी। श्रतः लिटन को वापस बुला लिया गया, और लाडे रिपन को भारत का 
नया गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया (१८८०) । रिपन ने निश्चय किया, कि श्रफगा- 
निस्तान सेश्रंग्रेजी सेना हटा ली जाए। उसने ग्रब्दुरंहमान को (जो पहले रूसी तुकिस्तान 
जाकर रूस की सहायता से अफगानिस्तान का श्रमीर बनने के प्रयत्न में था) श्रफगानि- 
स्तान का राजा स्वीकार कर लिया, और उसके साथ एक नई सर्वि की । इस सन्वि में 
अन्य शर्ते तो गन्दमक की सन्धि की ही थीं, पर काबुल में ग्रग्रेजी रेजिडेन्ट रखने की बात 
हटा दी गई थी। १८५१ में अंग्रेजी सेना भी कम्धार से वापस बुला. ली गई, और अ्रफगा- 
निस्तान पर अब्दुरहमान का शासन भलीमाँति स्थापित हो गया । उसका शासन १६०१ 
ई० तक कायम रहा। उसकी नीति यह थी, कि ्रपने देश पर्‌ रूस और इंगलैण्ड दोनों 
में से किसी का भी प्रभुत्व वढ्ने न पाए । पर रूस इस समय मध्य एशिया में अपने प्रमत्त 
के क्षेत्र को और भ्रधिक विस्तृत करने के लिये प्रयत्नशील था । १८८४ में उसने मर्व को 
जीत लिया था, जो श्रफगानिस्तान की सीमा के बहुत समीप है | इस पर ग्रंग्रेजों ने वहुत 
क्लोम अनुभव किया । रूसी लोग केवल मर्व लेकर ही संतुष्ट नहीं हुए, श्रपितु उन्होंने मर्व 
के सौ मील दक्षिण में पंजदेह की भी विजय कर ली । रूस को इस प्रकार श्रागे बढ़ते हुए 
देख कर भ्रंग्रेज बहुत चिन्तित हुए | इस समय भारत का गवर्नर-जनरल लाड डफरिन 
(१ Ni ८) था । उसने क्वेटा में एक बड़ी सेना एकत्र की, ताकि अफगानिस्तान की 
रूस स रक्षा की जा सके । इस स्थिति में श्रब्दुर॑हमान ने बड़ी समझदारी से काम लिया । 
अपने राज्य में अंग्रेजों का दखल उसे जरा भी पसन्द नहीं था । ग्रत: उसने रूस के साथ सम- 
ओता कर लिया और श्रफगानिस्तान तथा रूसी तुकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित 
vnc be 
’ ! पर जब इन दोनों देशों के बीच की सीमा के 
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अफगानिस्तान ८४६ 


सम्बन्ध में समझोता हो गया, तो ब्रिटेन को अफगानिस्तान में आगे बढ़ने के लिये कोई 
बहाना नहीं रहा । रूस ने भी यह स्वीकार कर लिया, कि वह इस सीमा से आगे बढ़ने का 
कोई यत्न नहीं करेगा । 
अब्दुरेहमान के साथ सन्धि करके श्रंग्रेज लोग अपने भारतीय साम्राज्य की उत्तर- 
पद्चिमी सीमा के सम्बन्ध में सर्वथा निरिचिन्त नहीं हो गये थे। रूस का मय उन्हें सदा 
क्षुब्ध करता रहता था । इस कारण अंग्रेजी सरकार की यह नीति थी, कि अफगानिस्तान 
और भारत की सीमा पर निवास करने वाले श्रफगान कबीलों को अपने प्रमाव में ले 
ग्राया जाय । इसीलिए बोलान के दरें के परले पार क्वेटा और चमन तक रेलवे लाइन 
का निर्माण किया गया। भारत की सीमा पर निवास करने वाले मोहमन्द, बजीरी और 
ग्रफरीदी आदि कबीलों के मामले में अंग्रेजी सरकार दखल देने लगी, जिससे इनके प्रदेशों 
पर अ्रफगानिस्तान के प्रमुत््त का अन्त हो गया। लाड एल्गिन (१८६४-९ ९) के काल में 
१८६५ में चितराल में विद्रोह हुआ। यह प्रदेश काइ्मीर के पर्चिम-उत्तर में है। इस 
विद्रोह का दमन करने के लिए अंग्रेजी सेना ने अफगान कबीलों पर घोर अत्याचार किये । 
इस कारण १८६७ में टोची से स्वात तक सारे सीमान्त प्रदेश में विद्रोह शुरू हो गये, 
आर अफरीदी तथा वजीरी आदि सब कबीले अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े हुए । इस स्थिति 
को संभालने का कार्य लाड कर्जन (१८९६-१६०१) ने किया, जो एल्गिन के बाद भारत 
का गवर्नर-जनरल बन कर श्राया था। क्न के ्रफगान कबीलों के प्रति बहुत बुद्धिमत्ता- 
पूर्ण नीति का उपयोग किया! उनके प्रदेशों में जो अंग्रेजी सेनाएं थीं, उन्हें वापस बुला 
लिया गया श्रौर अफगान कबीलों के स्थानीय लश्कर संगठित किये गये । अपने-अपने प्रदेश 
में शान्ति रखना इन लइ्करों के सुपुदे कियां गया, और इस कार्य के लिए उन्हें भरपूर 
श्राथिक सहायता दी गई । अंग्रेजी सरकार इन कबीलों के नेताओं को ग्ब दिल खोल 
कर धन देने लगी, और ये नेता इस घन के बदले में स्वयं उपद्रव न करने और अन्य उप- 
्रवों को शान्त करने का जिम्मा लेने को उद्यत हो गये । १६०१ में अमीर अब्दुरंह्मान 
की मृत्यु हो गई, और हबीबुल्ला अफगानिस्तान के सिंहासन पर श्रारूढ़ हुआ । 
रूस के साथ समभौता--१६०४-५ में रूस सा जापान में युद्ध हुआ, जिसमें 
रूस की पराजय हुई ।. एशिया के इतिहास की दृष्टि से यह युद्ध बहुत महत्त्व का गे \ | 
इसके कारण एशिया के देशों में उत्साह का सञ्चार हुआ, ्रौर यूरोपियन लोगों की | 
| उत्कृष्टता की मावना को बहुत धक्का लगा। अफगानिस्तान भौ इस के प्रमाव से बचा 
नहीं रहा। १६०५ में लाडं कर्जन ने यह यत्त किया, कि अफगानिस्तान के साथ मैत्री- 
सम्बन्ध स्थापित हो सके । इसी प्रयोजन से मि० डेत को काबुल भेजा गया । मार्च, १६०५ । 
में वह हबीवुल्ला के साथ एक नई सन्धि करने में समर्थ हुआ, जिसके अनुसार अफगानि- | 
स्तान ने यह स्वीकार किया, कि उसकी विदेशी नीति पर ब्रिटेन का नियन्त्रण रहेगा। बदले | 
| 
| 


में ब्रिटिश सरकार प्रतिवर्ष १८ लाख रुपये अफगानिस्तान को सहायता के रूप में प्रदान 
किया करेगी, और ्रफगानिस्तान को यह अधिकार रहेगा कि वह आवश्यक युद्ध-सामग्री 
भारत के मार्ग से प्राप्त कर सके । जापान के युद्ध में परास्त हो जाने के कारण र अब रूस 
के लिए यह सम्भव नहीं रह गया था, कि वह अफगानिस्तान को अपने प्रभाव में लाने के 
कार्य में ब्रिटेन से प्रतिद्वन्दता कर सके। यद्यपि अफगानिस्तान ब भी एक स्वतन्त्र ._ 
राज्य था, पर इसमें सन्देह नहीं कि उस पर ब्रिटेन के प्रभाव में निरन्तर वृद्धि होती जा | 
रही थी। १६०७ में अमीर हबीबुल्ला ने भारत की यात्रा की, जहां म्रंग्रेजी सरकार कोः । 
शक्तिमत्ता से वह बहुत प्रभावित हुआ | उसे अरब यह विश्वास हो गया, कि ब्रिटेन के साथ 
' जैत्री बनाये रखने में ही उसके देश का हित है। 
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८५० एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


इसी समय में यूरोप में ऐसी घटनाएं हुई, जिनके कारण रूस और ब्रिटेन के पार- 
स्परिक सम्बन्धो में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आने प्रारम्भ हुए। उन्तीसवीं सदी में रूस और 
ब्रिटेन एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी व प्रतिस्पर्धी थे। बालकन प्रायद्वीप, भूमध्य सागर, इरान, 
अफगानिस्तान--सर्वत्र उनके साम्राज्य-विस्तार विषयक हित एक दूसरे से टकराते 
थे | पर बीसवीं सदी के प्रारम्म में जर्मनी की शक्ति बढ़नी शुरू हो गई थी । प्रिस विस्मार्क 
के कत त्व के कारण जर्मनी एक सुसंगठित व. शक्तिशाली राज्य बन गया था, और 
उसके सम्राट साम्राज्य-विस्तार के लिए तत्पर हो गये थे । जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति 
को ब्रिटेन श्रत्यन्त चिन्ता की दृष्टि से देख रहा था। इस दशा में उसने यह उपयोगी 
समका, कि रूस के साथ समझौता कर लिया जाए, और इन दोनों देशों के हित जहां कहीं 
भी टकराते हैं, उनके सम्बन्ध में ऐसे निर्णय कर लिये जाएं, जिनके कारण दोनों देशों में 
मैत्री स्थापित हो सके इसी का परिणाम यह हुआ, कि १६०७ में ब्रिटेन और रूस ने 
'पररपर भिलकर एक समभौता किया, जो इतिहास में एंग्लो-रशियन कन्वेन्शन के नाम 
से प्रशिद्ध है। इस समभौते द्वारा जहां ईरान आदि के अन्य विवादग्रस्त मामलों का फंसला 
[या गया, वहाँ साथ ही रूस ने यह भी स्वीकृत किया कि अफगानिस्तान उसके प्रभाव- 
जैव के बाहर है, गौर वह उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने का प्रयत्न नहीं करेगा । 
भह शमभौता बिटेन के लिये बहुत महत्त्व का था। इस द्वारा अफगानिस्तान ब्रिटेन का 
प्रभावःक्षेश्र बन गया, और इसके सम्बन्ध में रूस के साथ उसकी जो प्रतिद्विन्द्रिता थी, 
उसका अन्त हो गया | अब स्थिति यह थी, कि यद्यपि अफगानिस्तान एक स्वतन्त्र राज्य 
शा, पर वह ब्रिटेन के प्रमाव-क्षेत्र में था, और उसकी विदेशी नीति ब्रिटेन के नियन्त्रण में 
शी । अफगानिस्तान के कबीलों द्वारा आबाद अनेक प्रदेश ब्रिटेन के शासन में थे । १६०१ 
में इन्हें उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त के रूप में संगठित कर दिया गया था । इस प्रान्त और 
अफगानिस्तान के बीच की सीमा को थ्रब्दुर्रहमान के शासन कालः में ही निर्धारित कर 
दिया गया था (१८६३) | यही सीमा डुरण्ड लाइन के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसे ' 
निर्धारित करने का कार्य सर माटिमार ड्रण्ड द्वारा किया गया था । ब्रिटिश सरकार ने 
यह स्वीकार किया, कि वह इस लाइन से परे के प्रदेशों को अपने शासन में लाने का कोई 
प्रयत्न नहीं करेगी । पर इसके कारण अतिपय ऐसे प्रदेश ग्रवश्य ब्रिटेन की श्रधीनता में 
आ गये थे, जो वस्तुतः श्रफगानिस्तान के श्रंग थे । डुरण्ड लाइन ने ग्रफगानिस्तान को दो 
टुकड़ों में विमक्त कर दिया था, जिसे अफगानों की राष्ट्रीय भावना कमी सहन नहीं कर 
सकती थी । उत्तर-पर्चिमी सीमाप्रान्त के रूप में ञ्रफगानों का जो प्रदेश अंग्रेजों ने प्राप्त 
कर लिया था, उसी में वाद में जाकर पख्तुनिस्तान का आन्दोलन प्रारम्भ हुश्रा। वर्त- 
मान समय में यह प्रदेश पाकिस्तान के ग्रन्तगंत है । पर वहां के श्रफगान अपनी स्थिति से 
संतुष्ट नहीं हैं । 
(३) बीसवीं सदी में श्रफगानिस्तान की प्रगति 
१६०७ के एंग्लो-रशियन कन्वेशन के कारण रूस और ब्रिटेन में मैत्री हो गई 
थी, और श्रफगानिस्तान में इन राज्यों की प्रतिद्वन्दता का भ्रन्त हो गया था । १६१४ 
में बीसवीं सदी के $ महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ, जिसमें श्रफगानिस्तान उदासीन रहा। 
इस महायुद्ध में लुके सल्तनत जरमेनी के पक्ष में शी, और उसका सुलतान (जो मुस्लिम 
जगतू का खलीफा भी हुआ करता था) इस्लाम के नाम पर सब मुस्लिम राज्यों को मित्र- 
राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के लिये प्रेरित कर रहा था। पर क्योंकि अ्रकगा- 
छ विदेशी नीति ब्रिटेन के नियन्त्रण में थी, और रूस भी इस महायुद्ध में ब्रिटेन 
पक्ष में था, ग्रतः अमीर हवीबुल्ला ने यही उचित समझा, कि बहू इस महाशुद्ध में 
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अफगानिस्तान ८५१ 


"तटस्थ नीति का अनुसरण करे। पर अफगानिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो 

“महायुद्ध की परिस्थिति से लाभ उठा कर अपने देश से ब्रिटिश प्रभाव का भ्रन्त कर देने 
'के लिये प्रयत्तशील थे । १६०४-५ के युद्ध में जापान द्वारा रूस के परास्त कर दिये जाने 
पर एशिया में सर्वत्र राष्ट्रीय भावना को बहुत बल मिला था । अफगानिस्तान भी इस 
भावना से अछूता नहीं रहा था । अपने देश की विदेशी नीति पर ब्रिटेन का नियन्त्रण 
उसे सह्य नहीं था । इसी कारण अफगानिस्तान में भी एक ऐसा दल संगठित हो गया था, 
जो महायुद्ध में जर्मनी श्रौर तुर्की का साथ देने का पक्षपाती था। इस दल का नेता 
श्रमी र हबीबुल्ला का भाई नसरुल्ला था । १६१४ में जर्मनी और तुर्की की ओर से एक 
प्रतिनिधिमण्डल भी काबुल पहुंच गया था, जो वहां के लोगों को ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा कर देने के लिये प्रेरित कर रहा था । पर हबीबुल्ला १६०७ की सन्धि पर दृढ़ 
रहा, और उसे अपने पक्ष में रखने के लिये ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को प्रति वर्ष आशिक 
सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशिं में भी वृद्धि कर दी। पर इससे भी श्रफगा- 
"निस्तान में ब्रिटिश विरोधी पार्टी की शक्ति में कमी नहीं हुई, और हवीबुल्ला के विरोधी 
निरन्तर प्रबल होते गये । महायुद्ध की समाप्ति पर फरवरी, १९१९ में अफगानिस्तान 
की शरोर से यह मांग की गई, कि पेरिस की सन्धि-परिषद्‌ द्वारा श्रफगानिस्तान की ५ पूर्ण 
स्वतन्त्रता को स्त्रीकार किया जाय । पर श्रभी इस सम्बन्ध में कोई मी निर्णय नहीं हो 
पाया था, कि २० फरवरी, १६१९ के दिन जलालाबाद के समीप एक स्थान पर अमीर 
हवीवुल्ला की हत्या कर दी गई। सम्मवतः, यह हत्या उसके उन विरोधियों के पड्यन्त्र 
का परिणाम थी, जो ब्रिटेन के सम्वन्ध में उसकी नीति को पसन्द नहीं करते थे। 


ग्रमीर ग्रमानुल्ला (१६१९-२६) = हवीबुल्ला की हेत्या के बाद उसके भाई 
नसरुल्ला ने अपने को श्रमीर घोषित कर दिया । नसरुल्ला इस समय जलालाबाद म था। 
उसके दो भाइयों ने उसका साथ दिया । पर अमीर हवीबुल्ला का पुत्र ग्रमानुल्ला इस 
समय काबुल में था, और वहां की सेना उसी के अधीन थी। काबुल में स्थित श्रफगान 
सेना का समर्थन श्रमानुल्ला को प्राप्त 'था, जिसकी सहायता से उसने अपने को ग्रमीर 
घोषित कर दिया । नसरुल्ला उसका मुकाबिला नहीं कर सका, श्रौर अमा अफगा- 
निस्तान की राजगद्दी पर आरूढ़ हो गया । श्रपने पिता की हत्या के पड़यन्त्र में सम्मि- 
'लित होने का अपराध लगाकर उसने नसरुल्ला को गिरफ्तार कर लिया, जिससे श्रफगान 
'लोगों के एक वर्ग में बहुत ग्रसन्तोष हुआ । नसरुल्ला कट्टर मुसलमान था, और मौलवी 
तथा अन्य धामिक नेता उसे बहुत मानते थे। साथ ही, वह उस पार्टी का भी नेता ड 
जो महायुद्ध के समय में इस्लाम के नाम पर तुर्की का पक्ष लेकर युद्ध में शामिल हो जा 
की पक्षपाती थी । इसके विपरीत ग्रमानुल्ला अनि उदार विचारों का था। | 
कट्टर मुसलमान उसे पसन्द नहीं करते थे। जहां तक ब्रिटेन का सम्बन्ध है, भ्रमानुल्ला | 
भी अपने देश पर ब्रिटेन के प्रमुत्व का विरोधी था । महायुद्ध की समाप्ति पर १६ र में 
भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन बहुत प्रबल हो गया था। असहयोग और खिलाफत के 
आन्दोलनों के कारण कुछ समय के लिये भारत में ब्रिटिश शासन की स्थिति डांवाडोल 
हो गई थी । इस दशा में श्रमानुल्ला ने यह विचार किया, कि यदि इस श्रवसर पर भारत 
पर आक्रमण कर दिया जाए, तो वहां के राष्ट्रीय नेता अफगान सेनाओं का स्वागत 
करेंगे । इससे न केवल श्रफगातिस्तानसे ब्रिटिश प्रभुत्व का रन्त हो जायगा, अपितु ता 
ही भारत में भी अफगान लोगों को अपनी सत्ता का विस्तार करने का MS भल 
सकेगा । एक सुनिश्चित योजना के अनुसार मई, १६१६ में अफगात्त सेना सारत 


= 


और अफगानिस्तान की सीमा का अतिक्रमण कर खैबर के दर में प्रवेश करता शुरू कर 
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दिया । पेशावर में मी इस समय एक ऐसे दल की सत्ता थी, जो श्रफगान सेना का स्वागत 
करने के लिये उद्यत था। इस दल का नेता गुलाम हैदर नामक व्यक्ति था, जो पेशावर के 
पोस्टमास्टर के पद पर काये कर रहा था । योजना यह्‌ थी, कि ८ मई के दिन पेशावर में 
विद्रोह का ण्डा खड़ा कर दिया जायगा, रौर उसी दिन अफगान सेना भारत पर श्राक्र- 
मण कर देगी । पर एक दिन पूर्व ७ मई को ब्रिटिश सरकार को इस योजना का पता 
चल गया । उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त के चीफ कमिइनर की ou न केवल पेशावर 
के चारों ओर की दीवार के सब दरवाजे बन्द करा दिये गये, ताकि विद्रोही कवायली 
लोग शहर में प्रवेश न कर सकें, श्रपितु साथ ही शहर का पाती भी बन्द कर दिया गया। 
विद्रोह की योजना तो असफल हो गई, पर अफगान सेना का आक्रमण नहीं रुकां। तीन 
ग्रोर से ्रफगानों ने भारत पर आक्रमण किया, और दो मास के लगभग तक यह्‌ युद्ध 
जारी रहा। भ्रफगानों को परास्त करने के लिये अंग्रेजी सरकार ने काबुल पर बम्ब वर्षा 
भी की । ब्रिटेन की शक्ति का मुकाबिला कर सका श्रफगानिस्तान जैसे छोटे-से देश के 
लिये सम्भव नहीं था, विशेषतया उस दशा में जबकि रूस से सहायता प्राप्त होने की भी 
` कोई सम्भावना नहीं थी, क्योंकि वहाँ भ्रब कम्युनिस्ट क्रान्ति हो रही थी, और स की 
नई कम्युनिस्ट सरकार अपने देश को संभालने में ही व्यग्र थी। इस दशा में अमीर 
ग्रमानुल्ला ने युद्ध को बन्द कर देने में ही अपना हित समझा । जुलाई, १६१६ में रावल- 
पिण्डी की सन्धि द्वारा इस युद्ध का श्रन्त हुआ । इस सन्धि में ब्रिटेन ने यह स्वीकार किया, 
कि अफगानिस्तान एक पूर्णतया स्वतन्त्र राज्य है। महायुद्ध (१६१४-१८) के बाद संसार 
, भर में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की जो लहर प्रबल हो गई थी, रावलपिण्डी की सन्धि पर भी 
उसका प्रभाव पड़ना सर्वथा स्वाभाविक था । 


१६२० और १९२१ में भारत में श्रसहयोग और खिलाफत के आन्दोलनों ने 
बहुत जोर पकड़ लिया था। इसी काल में रूस में भी कम्युनिस्ट - व्यवस्था भली-मांति 
स्थापित हो गई थी, और कम्युतिज्म के शत्रुओं को मुंह की खानी पड़ी थी। खिलाफत 
आन्दोलन के कारण हजारों की संख्या में भारतीय मुसलमान हिजरत के लिये भी तत्पर 
थे, और अपने देश को छोड़ कर ग्रफंगानिस्तान में प्रवेश कर रहे थे । ये सब बातें अफगा- 
निस्तान में राष्ट्रीय भावना को और अ्रधिक बल दे रही थीं । इस दशा में अंग्रेजी सरकार 
ने सर हेनरी डाम्स के नेतृत्त्व में एक मिशन अफगानिस्तान इस प्रयोजत से भेजा (जन- 
वरी, १६२१), कि वह वहां जाकर अमीर श्रमानुल्ला के साथ एक स्थायी सन्धि करे। 
नवम्बर, १६२१ में यह सन्धि सम्पन्न हो गई, और इसके भ्रनुसार जहां अफगानिस्तान 
की स्वतन्त्रता को अविकल रूप से स्वीकार किया गया, वहां साथ ही ब्रिटेन के साथ उसने 
मैत्री-सम्बन्ध से रहने का वायदा भी किया । इस सन्धि द्वारा श्रमानुल्ला ने यह भी स्वी- 
कार किया, कि इरण्ड लाइन भारत और अफगानिस्तान की सीमा है, और इसके पूर्व 
तथा दक्षिण के प्रदेशों में, जहां अफगान लोगों का निवास है, वह किसी भी प्रकार से 
हस्तक्षेप नहीं करेगा, और इस सीमा पर शान्ति कायम रखेगा । 


अमीर श्रमानुल्ला प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति था । वह चाहता था, कि उसके 
देश में भी आधुनिकता का प्रवेश हो। इसी कारण उसने श्रफगानिश्तान में अनेक नई 
सड़कों के निर्माण की योजना बनाई, हवाई जहाज श्रादि खरीद कर अपनी सेना को नये 
$ पा से सुसज्जित करने का प्रयत्न किया, और बहुत-से विदेशी विशेषज्ञों को इस ` 
प्रयोजन से अफगानिस्तान में श्रामन्त्रित किया कि वे वहां आकर नई शिक्षा और उद्योगों 
का सूतपात कर सकें । दिसम्बर, १६२७ में उसने यूरोपःकी यात्रा की, जहां से वापस 
आकर उसने अनेक ऐसे सुधारों का प्रारम्भ किया, जिनका उद्देश्य श्रफगान जनता को 
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आधुनिकता और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के लिये प्रेरित करना था। उसने यत्न 
किया, कि ्रफगान लोग पाइचात्य ढंग के वस्त्र पहना करें, स्त्रियों को पुरुषों के समान 
अधिकार प्राप्त हों, सरकार को इस्लाम व शरायत के प्रमाव से मुक्त किया जाए, ब्रहु- 
विवाह की प्रथा का श्रन्त हो, और पुरुषों व स्त्रियों को बाधित रूप से शिक्षा प्रदान की 
जाए। निस्सन्देह, ये सव सुधार समुचित व समय की प्रवृत्तियों के अनुरूप थे | पर पिछड़ी 
हुई जनता को सरकार की आज्ञाओं से प्रगतिशील बना सकना सम्भव नहीं होता ¦ इसके 
लिये यह आवश्यक होता है, कि जनता के विचारों में परिवर्तन लाया जाए । श्रमीर भ्रमा- 
नुल्ला ने राजकीय शक्ति का प्रयोग कर भ्रफगान लोगों को 'ग्राधुनिक' बनाने का जो 
प्रयत्न किया, वह सफल नहीं हो सका । अनेक स्थानों पर उसके विरुद्ध विद्रोह की भावना 
प्रगट होने लगी, और अनेक प्रदेशों में विद्रोह प्रारम्भ हो गये । काबुल में स्थित अनेक 
विदेशी राजदूतों ने इस अवसर पर श्रमानुर्ला को चेतावनी दी, कि उस की नीति के 
विरुद्ध जनता में बहुत असंतोष है । मौलवी, व्यापारी, किसान और सिपाही -सब वर्गों 
के लोग उसकी नीति से श्रसंतुष्ट हैं । पर भ्रमानुल्ला ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 
तुर्की का उदाहरण उसके सम्मुख था, जहां कमाल पाशा ने राजकीय शक्ति का उपयोग 
कर इसी प्रकार के सुधारों का सूत्रपात किया था। पर तुर्की की जनता में जागृति उत्पन्न 
हो चुका थी, श्रफगान लोगों की तुलना में वे बहुत अधिक प्रगतिशील थे। इसी कारण 
वहां कमाल पाशा सफल हुआ, और अमानुल्ला को सफलता प्राप्त नहीं हो सकी | उसके 
विरुद्ध विद्रोह निरन्तर अ्रधिक-अधिक गम्भीर रूप प्राप्त करते गये । 


बच्चा सक्का का शासन (१६२६)--अमानुल्ला के विरुद्ध जो विद्रोह इस 
समय अफगा निस्तान में हो रहे थे, उनमें सब से अधिक. गम्भीर बच्चा सक्का का विद्रोह 
था। काबुल से २० मील उत्तर कोहे-दामन की घाटी में काला खान नाम का एक गांव 
है । बच्चा सक्का वहीं का निवासी था । उसका वास्तविक नाम हबीबुल्ला खां था, और 
वह जाति से अफगान न होकर ताजिक था । उसका पिता सक्के का काम करता था । 
इसी कारण वह इतिहास में बच्चा सकका के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ समय के लिये वह 
अफगान सेना में भी रह चुका था। ्मानुल्ला की नीति के विरुद्ध मावना से लाभ उठा- 
कर उसने कोहे-दामन की घाटी में एक सेना का संगठन किया, और काबुल पर आक्रमण 
कैर दिया । एक मास के युद्ध के ग्रनन्तर काबुल पर उसका कब्जा भी हो गया (जनवरी, 
१६२६) | भ्रमानुल्ला ने कन्धार जाकर आश्रय लिया, पर बच्चा सक्का ने वहां भी 
उसका पीछा किया, और अन्त में वह अपने देश को सदा के लिये नमस्कार कर भारत के 
रास्ते इटली पहुंच जाने में समर्थ हुआ (मई, १६२६)। अब न केवल काबुल. अपितु 
सम्पूर्णं श्रफगानिस्तान बच्चा सक्का के कब्जे में आ गया । पुराने ढंग के प्रगति- 
“विरोधी तत्त्वों का समर्थन उसे प्राप्त था । पर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी, जो उसके 
शासन. के विरोधी थे । विशेषतया, ग्रब्दाली परिवार के म्रफगानों के लिये यह सम्भव 
“नहीं था, क्रि वे एक सक्के के पुत्र को अपने देश की राजगद्दी का स्वामी स्वीकार कर सके । 
बच्चा सक्‍का जिस ढंग से श्रफगानिस्तान का शासन करने का प्रयत्न कर रहा था, जनता 
'मी उससे श्रसन्तुष्ट थी। उसके अत्याचारों और मनमाने कार्यों से लोग बहुत उद्विग्न थे । 
परिणाम यह हुआ, कि वह्‌ ्रफगानिस्तान में अपना स्थायी शासन स्थापित करने में 
असमर्थ रहा । ये 
नादिरशाह (१६२९६-३२)--थह स्थिति थी, जबकि जनरल नादिरखां ने अफ- 
गानिस्तान में प्रवेश किया। वह अ्रब्दाली परिवार के साथ सम्बन्ध रखता था, और 
अहमद शाह अब्दाली का वंशज था। अमीर अब्ुरंहमान के शासनकाल में उसके पिता 
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मुहम्मद यूसुफ खां को अफगानिस्तान से बहिष्कृत कर दिया गया था, और उसने देहरा- 
दून ( भारत ) में आकर शरण ली थी। नादिर खां का जन्म देहरादून में ही हुआ था । 
ग्रमीर अब्दुरृहमान की मृत्यु के बाद वर्ह अफगानिस्तान चला गया था, श्रार हंबावुल्ला 
के शासन काल में उसने सरकारी नौकरी भी कर ली थी । हवीबुल्ला की हत्या के षड्‌- 
यन्त्र में उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था, पर शीघ्र ही उसे जेल से मुक्ति मिल गई 
थी, क्योंकि उसके विरुद्ध अपराध सिद्ध नहीं हो सका था। बाद में उसे अफगान सेना के 
प्रधान सेनापति के पद पर नियुक्त कर दिया गया था । १६२४ में श्रफगानिस्तान का 
राजदूत बन कर वह पेरिस चला गया था | पर इस पद पर भी वह देर तक नहीं रह 
सका, और त्यागपत्र देकर दक्षिणी फ्रांस में ग्रास नामक स्थान पर निवास करने लगा । 
१६२8 में जब ग्रमानुल्ला का पतन हुश्रा, गौर बच्चा सवका ने काबुल की राजगद्दी 
पर श्रधिकार कर लिया, तो वह अफगानिस्तान वापस लौट श्राया । वहां उसने उन 
लोगों को संगठित किया, जो बच्चा सक्का के विरोधी ये । अक्टूबर मास ( १६२६ ) के 
समाप्त होने से पूवं ही नादिर खां ने बच्चा सवका को परास्त कर काबुल पर कब्जा 
कर लिया । उसने यह यत्त नहीं किया, कि श्रमानुल्ला को फिर से राजगद्दी पर बिठाया 
जाए। जनता और सेना इसका कभी समर्थन न करती । वह स्वयं राजकुल का था, ग्रतः 
सेना की सहमति से उसने यह निर्णय किया कि राजगद्दी पर अपना अधिकार स्थापित 
कर ले । अ्रमीर का पद प्राप्त कर उसने पहला कार्य यह किया, कि बच्चा सक्का को मौत 
की सजा दी । नादिर खां अब तादिरशाह के नाम से अफगानिस्तान का स्वामी हो गया 
था, और देश में सुव्यवस्था एवं शान्ति स्थापित करने में तत्पर था । नवम्बर.मास में 
उसने एक घोषणा प्रकाशित की, जिसमें नई शासन नीति को स्पष्ट किया गया | यह न 
ग्रमानुल्ला की नीति के समान क्रान्तिकारी व प्रगतिशील थी, और न बच्चा सक्का की 
नीति के समान प्रतिक्रियावादी । यह घोषित किया गया, कि यद्यपि अब देश का शासन 
इस्लाम और शरायत द्वारा प्रतिपादित कानून के अनुसार किया जाएगा, पर साथ ही सर्वे- 
साधारण जनता में शिक्षा के प्रसार पर भी ध्यान दिया जायगा । शासन कार्य में अमीर 
की सहायता करने के लिए एक मन्त्रि-मण्डल का निर्माण किया गया, जिसके दस सदस्य 
थे । इनमें से दो नादिर शाह के भाई थे, और अन्य उसके निकट सम्बन्धी या घतिष्ठ 
मित्र। एक विधान सभा भी संगठित की गई, जिसकी सदस्य-संख्या २८६ थी। पर 
मन्त्रिमण्डल और विधान समा के निर्माण से यह नहीं समभा चाहिए, कि इस समय 
श्रफगानिस्तान में लोकतन्त्र शासन या वैध राजसत्ता का सूत्रपात हो गया था। विधान 
सभा के सदस्य विविध कबीलों का प्रतिनिधित्व करते थे, श्रौर मन्त्रिमण्डल इस समा के 
प्रति उत्तरदायी नहीं था । 


यद्यपि नादिर्शाह ने बच्चा सक्का को परास्त कर काबुल की राजगद्दी पर अधि- 
कार कर लिया था, पर अभी देश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी । अनेक 
प्रदेशों में अभी ऐसे सरदारों या खानों का श्रधिकार था, जो बच्चा सक्‍का के पक्षपाती थे । 
साथ ही, ऐसे लोगों की भी अफगानिस्तान में कमी नहीं थी, जो श्रमानुलला की नीति के 
समर्थक थें । इन सबको अपने काबू में लाने के लिये नादिर शाह को अनेक वर्षों तक संघर्ष 
करना पड़ा । पर अन्त में उसे सफलता प्राप्त हुई, और वह श्रपने देश में एक सुव्यवस्थित 
कै... का कर सकने में समर्थ हो गया। देश में शान्ति स्थापित रखने के लिए नादिर 
शाह्‌ ने अनेक सड़कों का भी निर्माण कराया, जिनमें से काबुल को रूसी तुकिस्तान से 
मिलाने वाली पक्की सड़क मुख्य है। यह सड़क हिन्दूकुआ पर्वतमाला को पार करती 
है, और इसके कारण अफगानिस्तान का तुकिस्तान के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो 
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अफगानिस्तान द 


गया है। विदेशी राजनीति में नादिर शाह ने तटस्थता की नीति का अनुसरण किया । 
उसका झुकाव न रूस की ओर था, और न ॒ ब्रिटेन की ओर । भ्रफगानिस्तान में जिन 
विदेशी विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी, उन्हें वह फ्रांस और जर्मनी से प्राप्त करता 
| था । अंग्रेजी तक को पढ़ाने के लिए उसने भारतीय शिक्षक नियुक्त किये थे, अंग्रेज नहीं । 
|| 


वह अपने देश में रूस और ब्रिटेन में से किसी के भी प्रभाव को नहीं बढ़ने देना चाहता 

था । पर नादिर शाह भी देर तक अफगानिस्तान का माग्यविधायक नहीं रह सका । ८ 
नवम्बर, १६३१ के दिन उसकी भी हत्या कर दी गई। यह हत्या पारिवारिक विद्वेष 
| का परिणाम थी, जो अफगान लोगों में एक साधारण बात है। नादिर शाह ने गुलाम 

नवी नाम के एक सरदार को प्राणदण्ड दिया था, और उसके पुत्र ने अपने पिता की हत्या 
| का प्रतिशोध करने के लिए नादिर शाह का घात किया था। 


जहीर शाह (१९२२-१६७३)--नादिर शाह के बाद उसका पुत्र जहीर काबुल 
की राजगद्दी पर ग्रारूढ़ हुश्रा । नये अमीर ने अपने पिता की शासन नीति को जारी रखा । 
जहीर शाह के सम्मुख दो मुख्य कार्य थे, देश में शान्ति और व्यवस्था को कायम रखना 
और उसकी सर्वतोमुखी उन्नति के लिये प्रयत्न करना । प्रथम कार्य को सम्पन्न करने के 
लिए उसने श्रपनी सेना को नये ढंग से संगठित किया, और उसे ग्राधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से 
सुसज्जित किया। देश की उन्नति के लिए उसने जमनी की सहायता प्राप्त की । वह 
चाहता था, कि अफगानिस्तान में नये कल-कारखानों की स्थापना की जाए, खेती की 
पैदावार को बढ़ाने के लिए सिंचाई का प्रबन्ध किया जाए, और जनता के हित व कल्याण 
के लिये नये ढंग के शिक्षणालय श्रौर अस्पताल खोले जायें । इन सबके लिए जर्मन विशे- 
t षज्ञ बुलाये गये, और जो मशीनरी चाहिए थी वह भी जमनी से प्राप्तकी गई । निस्सन्देह, 
| जहीरशाह्‌ की शासन-नीति प्रगतिशील और युग की प्रवत्तियों के अनुरूप थी। पर इसे 
' क्रियान्वित करने के लिए उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । अ्रफगानों पर 
इस्लाम का बहुत श्रधिक प्रभाव था, औरं मुल्ला यह नहीं चाहते थे कि उनके देश में नई 
शिक्षा का प्रवेश हो। पर उनके विरोध के बावजूद अफगानिस्तान उन्नति के मार्ग पर 
निरन्तर अग्रसर होता गया, और अमीर जहीर शाह के शासनकाल में इस देश में आधु- 
निकता के चिन्ह (तार, टैलीफोन, कल-कारखाने आदि ) दृष्टिगोचर होने लगे। १६३४ 
में प्रफगातिस्तान राष्ट्र-संघ का भी सदस्य बन गया, और अत्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उस 
ने भी एक स्वतन्त्र व सम्मानास्पद स्थान प्राप्त कर लिया। 


१६३९ में बीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्म हुआ । इस युद्ध में अफगा- 
निस्तान अ्रपनी तटस्थता की नीति पर हढ़ रहा। यद्यपि वहां १५० के लगभग जमन . | 
वैज्ञानिक व विशेषज्ञ विद्यमान थे, और भ्रफगान सरकार अपने देश को आशिक, सांस्क्र- 
तिक तथा ग्रौद्योगिक उन्नति के लिए जमंनी के सहयोग पर ही निर्भर कर रही थी, पर 
उसने ग्रपनी उदासीन स्थिति में कोई अन्तर नहीं आने दिया। १४१ में ब्रिटेन और 
रूस ने ग्रफगानिस्तान पर इस बात के लिये बहुत जोर डाला, कि जमेन लोगों को वहां 
से बहिष्कृत कर दिया जाए। पर इसका भी विशेष/प्रभाव नहीं हुआ, रौर महायुद्ध के 
श्रन्त तक यह देश अपनी तटस्थता की नीति पर कायम रहा। 


१६४७ में भारत से.ब्रिटिश शासन का अन्त हुआ, और भारत का विभाजन कर 
पाकिस्तान के नाम से एक नये मुस्लिम राज्य का निर्माण किया गया। उत्तर-परिचिमी 
सीमा प्रान्त को पाकिस्तान के श्रन्तर्गत कर दिया गया, यद्यपि वहां के बहुसंख्यक भ्रफगान 
निवासी इस से सहमत नहीं थे । क्योंकि इस प्रान्त के लोग अफगान या पठान हैं, अतः वे 
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'पख्तूनिस्तान' के नाम से अपने पृथक्‌ राज्य के निर्माण के पक्ष में थे । संसार के सभी देशों 
में राष्टीयता की भावना इस काल में प्रबल हो रही थी । अतः यह स्वाभाविक था, कि 
अफगान लोग भी उन सब प्रदेशों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने का प्रयत्न करते, 
'जहां ्रफगानों का निवास है। इसी कारण अफगानिस्तान में भी यह आन्दोलन वल 
पकड़ने लगा, कि डुरन्ड लाइन को स्वीकार न किया जाए और अफगान राष्ट्र की पूर्वी 
सीमा सिन्ध नदी तक हो। साथ ही, बिलोचिस्तान के भी उन प्रदेशों को अफगानिस्तान 
में सम्मिलित किया जाए, जहां के बहुसंख्यक निवासी अ्रफगान जाति के हैं। यदि ये सब 
प्रदेश सीधे अफगान राष्ट्र के अन्तर्गत न भी हों, तो भी पर्तूनिस्तान के रूप में इन की 
पथक सत्ता तो श्रवश्य होनी ही चाहिये । ब्रिटिश युग के उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त के 
शिवासी भी इस योजना के पक्ष में हैं। अपने प्रदेश का पाकिस्तान के अन्तर्गत होना उन्हें 
पसन्द नहीं है। पर पाकिस्तान किसी भी दशा में यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है, 
कि यह प्रदेश उससे पृथक्‌ हो जाए। इसी कारण खान अब्दुल गफ्फार खां (फ्रन्टियर 
गांधी) और उनके साथियों को पाकिस्तान की सरकार ने गिरफ्तार किया । पर परु्तूनि- 
स्तान आन्दोलन का अमी अन्त नहीं हुआ है। सीमावर्ती कबायली इलाके के लोग भी 
विशाल अफगान राष्ट्र के निर्माण के पक्ष में हैं, और इपी के फकीर के नेतृत्व में कतिपय 
अफगान कबीलों ने पाकिस्तान के विरुद्ध संघर्ष भी प्रारम्भ कर दिया था (१६५०-५१ ) 
अफगानिस्तान की सरकार न केवल पस्तूनिस्तान के आन्दोलन से सहानुभूति रखती है, 
अपितु उसकी प्रबल रूप से समर्थक भी है। " 


लोकतन्त्र शासन का सूत्रपात-- अफगानिस्तान का शासन पूर्णतया राजतन्त्र था, 

और उसकी सब शासन शक्ति श्रमीर जहीर शाह्‌ के हाथों में थी । पर लोकतन्त्रवाद की जो 
लहर इस समय सम्पूर्ण संसार को व्याप्त कर रही थी, श्रफगानिस्तान के लिये भी उससे 
अछूता रह सकना सम्भव नहीं था। मार्च, १६६३ में डॉ० मुहम्मद यूसुफ को वहां का 
प्रधानमन्त्री नियुक्त किया गया । ये काबुल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके थे, र राज- 
कुल के साथ इनका कोई भी सम्बन्ध नहीं था । इस से पूर्व अफगानिस्तान में प्रधानमन्त्री के 
पद पर ऐसे व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था, जो राजकुल या उच्च कुलीन वर्ग 
के हों । पर डॉ० यूसुफ सर्वसाधारण जनता में से थे, और आधुनिक शिक्षा-प्राप्त होने के 
कारण लोकतन्त्रवाद के प्रति उनकी आस्था थी । देश के लिये एक संविधान का निर्माण 
` करने के प्रयोजन से उन्होंने एक कमीशन की नियुक्ति की, जिसके सात सदस्य थे। इस 
कमीशन ने जो संविधान तैयार किया उसे एक जिरगे (समा) के सम्मुख उपस्थित 
किया गया । इस जिरे के सदस्यों की नियुक्ति चुनाव द्वारा नहीं की गई थी, अपितु देश के 
प्रमुख व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित होने के लिये निमन्त्रित किया गया था। जिरगे में 
उपस्थित लोगों की संख्या १७३ थी । & सितम्बर, १६६४ के दिन जिरगे ने संविधान 
को स्वीकार कर लिया । इस संविधान की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं--( १) व्यवस्था- 
पन विभाग में सके सदन रखे जाएं, लोकसभा और सीनेट । लोकसमा के सदस्यों की संख्या 
२६ हो, जिन्हें सवेसाधारण मतदाताओं द्वारा चुना जाए, र उनका चुनाव चार साल 
के लिये किया जाया करे। सीनेट में ८७ सदस्य हों, जिनमें एक तिहाई श्रमीर (राजा) 
म मनोनीत किये जाएं, एक तिहाई प्रान्तीय कौंसिलों द्वारा चुने जाएं और एक तिहाई 
को सर्वसाधारण मतदाता चुना करें। (२) प्रधानमन्त्री की नियुक्ति राजा द्वारा की जाए, 
और वह अपने मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया करे। पर लोक समा को यह श्रधिकार हो, 
कि वह दो तिहाई बहुमत से मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार कर 
उसे म्रपदस्थ कर सके । (३) न्याय विमाग को व्यवस्थापन और कार्यकारिणी हे 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अफगानिस्तान ५ 


५ 


से पृथक्‌ रखा जाए, और न्यायाधीशों की नियुक्ति राजा द्वारा की जाया करे ! ग्रफगा- 
निस्तान के लिये जो यह नया संविधान बनाया गया, वह लोकतन्त्रवाद के अनुरूप था, 
और इस द्वारा वहां का शासन वेध राजतन्त्र हो गया था। मार्च, १६६४ में एक कानून 
द्वारा स्त्रियों को भी वोट का अधिकार प्रदान कर दिया गया, और उन्हें यह अवसर भी 
दिया गया कि वे पालियामैन्ट की सदस्यता प्राप्त कर सकें । भ्रक्टूबर, १९६% में पालि- 
यामैन्ट के चुनाव हुए, जिनमें सर्वसाधारण मतदाताओं ने पहली बार वोट के अधिक्रार 
का प्रयोग किया । इस प्रकार अपने देश में लोकतन्त्र शासन स्थापित कर डाँ० यूसुफ ने 
२९ अ्रक्टूबर, १९६५ के दिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण प्रधानमन्त्री के पद से त्याग- 
पत्र दे दिया, और मुहम्मद मैवन्दवाल को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया । 
मैवन्दवाल भी उच्च शिक्षित व्यक्ति थे, और १५ साल तक अमेरिका में ग्रफगानिस्तान 
के राजदूत रह चुके थे। वे दो साल तक प्रधानमन्त्री के पद पर रहे, और १२ अक्टूबर, 

| १६६७ को उन्होंने भी स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अपने पद से त्यागपत्र दे दिया । 
उनके बाद कुछ समय के लिये 4१४ नवम्बर, १९६७ तक) अब्दुल्ला याफत ग्रली ग्रौर 
फिर नूर अहमद इतिमादी अफगानिस्तान के प्रधानमन्त्री बने यह स्वीकार करता होगा, 
कि श्रव तक भी इस देश के शासन में श्रमीर तथा उनके राजकुल का बहुत अ्रधिक हाथ 
था, यद्यपि वहां लोकतन्त्र संस्थाएं निरन्तर विकसित हो रही थीं, और वह लोकतन्त्रवाद 
के मार्ग पर अग्रसर होने में तत्पर था । 


राजसत्ता का भ्रन्त और रिपब्लिक की स्थापना--लोकतन्त्रवाद की जो 
प्रवृत्ति अफगानिस्तान में निरन्तर बिकसित हो रही थी, उसी का यह परिणाम हुआ, 
कि जुलाई, १६७३ में जनरल दाऊद के नेतृत्व में वहां राज्यक्रान्ति हो गई, श्रौर जहीर 
शाह को राज्यच्युत कर रिपब्लिक की स्थापना की घोषणा कर दी गई। 


|" अफगानिस्तान की प्रगति--गत वर्षों में अफगानिस्तान ने समी क्षेत्रों में संतोष- 

जनक उन्नति की है। ग्रमेरिका ग्रौर रूस दोनों ही उसे उदारतापूर्वंक आथिक सहायता 

प्रदान करने में तत्पर हैं। १६४६ से १६६४ तक के १५ वर्षों में रूस ने उसे ४२ करोड़ 

डालर दिये हैं, और अमेरिका ने ६ करोड़ डालर। परिचिमी जमनी, चेकोस्लोवाकिया 

| रौर चीन द्वारा भी उसे सहायता प्राप्त हुई है। यद्यपि अफगानिस्तान के निवासी अ्पती 

| आजीविका के लिये ्रब भी मुख्यतया खेती और पशुपालन पर निर हैं, पर विदेशों से 

| सहायता प्राप्त कर वहां औद्योगिक उन्नति भी काफी तेजी के साथ हो रही है। कपड़े, 
| चीनी, सीमेन्ट आदि के कल-कारखाने वहाँ भ्रच्छी संख्या में स्थापित हो म है, और 
कोयले व लोहे की खानें भी वहां विकसित की जा रही हैं। अ्रफगानिस्तान में अभी शिक्षा 
| का पर्याप्त रूप से प्रचार नहीं हुआ है, और वहां के ८५ प्रतिशत के लगभग निवासी 
अभी पूर्णतया निरक्षक हैं। पर काबुल यूनिवर्सिटी (स्थापना वर्ष १६३२) और जलाला- 
बाद यूनिवर्सिटी (स्थापना वर्ष १६६३) के रूप में उच्च शिक्षा की दो संस्थाएं वहां 
विद्यमान हैं, और वहुत-सी पाठशालाएं तथा विद्यालय भी वहां स्थापित हैं। इन्जीतिय- 
रिंग की शिक्षा के लिये भी काबुल में एक कालिज खोल दिया गया है (१९६८) । अफ- 
गानिस्तान का विदेशी व्यापार प्रधानतया रूस के साथ है । उसके निर्यात माल का ४० 
प्रतिशत भाग रूस क्रय करता है, और जो माल रूस से अफगानिस्तान आता है, उसकी 
मात्रा कुल आयात की ३५ प्रतिशत है। इस देश की सीमा रूस के साथ लगती है, और 
समुद्रतट से यह बहुत दूर है। इस दशा में यह सर्वथा स्वामाविक है, कि रूस के साथ 
उसके व्यापारिक सम्बन्ध में मिरन्तर वृद्धि होती जाए। 
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५ प एशिया (पश्चिमी ग्रौर दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


ग्रन्तर्सष्ट्रीय राजनीति में ्रफगानिस्तान तटस्थता का नीति की अनुयायी है । 
इसी लिये वह सीटी और सेन्टो सरश अन्तर्राष्ट्रीय गुटों में सम्मिलित नहीं हुआ । उसकी 
सीमा पर रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान की स्थिति है। पाकिस्तान के अ्रतिरिकत 
अन्य सीमावर्ती राज्यों के साथ उसके मैत्री सम्बन्ध विद्यमान हैं। १६६० में उसने चीन 
के साथ मैत्री और श्रनाक्रमण की सन्धि कर ली थी, जिस द्वारा यह भी तय कर लिया गया 
था कि इन दोनों राज्यों की सीमारेखा को परस्पर बातचीत द्वारा निर्धारित कर लिया 
जायगा । इसी के अनुसार १९६४ तक दोनों की सीमारेखा सुनिश्चित रूप से निर्धारित 
भी कर दी गई थी। जब चीन और रूस में मतभेद व विद्वेष बढ़ने लगे, तो यह श्राशंका 
थी कि ग्रफगानिस्तान के लिये दोनों के साथ समान रूप से मंत्री सम्बन्ध रख कना 
सम्भव नहीं रहेगा । पर यह श्राशंका निर्मूल सिद्ध हुई। माचे, १६६५ में चीत और ग्रफ- 
गानिस्तान में एक समभौता हुआ, जिस द्वारा चीन ने अफगानिस्तान के विकास के लिये 
तकनीकी और श्राथिक सहायता देना स्वीकार किया। इस प्रकार रूस और चीन दोनों 
ही इस देश की उन्नति के लिये सहायता देने में तत्पर हैं । 


अफगानिस्तान की राजनीति की सब से महत्त्वपूर्ण समस्या उन पख्तूनों व पठानों 
के सम्वन्ध में हैं, जिनके प्रदेश पाकिस्तान के अन्तर्गत हैं। भारत पर ब्रिटिश शासन के 
काल में ग्रफगानिस्तान और भारत के वीच जो सीमारेखा थी, उसे डुरण्ड लाइन कहते 
थे। यही श्रब पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक दूसरे से पथक्‌ करती है। इस 
सीमारेखा के पूर्व में पठानों का निवास है, जो भाषा, संस्कृति, जाति रादि की इष्टि से 
पाकिस्तानियों से भिन्न हैं । ये पाकिस्तान से पृथक्‌ होकर पख्तूनिस्तान नाम से अपना 
पृथक राज्य बनाने के लिये प्रयत्नशील हैं, और ग्रफगानिस्तान का समर्थन इन्हें प्राप्त 
हैँ । पाकिस्तान को शिकायत है कि उसके राज्यक्षेत्र में निवास करने वाले पख्तून ्रफगा- 
निस्तान से युद्ध-सामग्री प्राप्त करते हैं, और उसी के उकसाने पर वे विद्रोह करते रहते 
हैं । इमीलिये १६६३ में उसने श्रफगानिस्तान सें अपने राजनयिक सम्बन्धों का ग्रन्त कर 
दिया था| वाद में ईरान के हस्तक्षेप करने पर ये सम्बन्ध फिर से स्थापित हो गये, पर 
अब तक भी इन देशों में पर्तूनिस्तान के प्रश्‍न को लेकर विरोध विद्यमान है। 
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उन्नचासवां ग्रध्याय 
नेपाल 


(१) पुरातन इतिहास 


भारत के उत्तर में नेपाल का राज्य है, जो क्षेत्रफल में ५४,६०० वर्ग मील है 
और जिसकी जन-संख्या ५ लाख के लगभग है। लम्बाई में यह ५०० मील है, और 
इसकी चौड़ाई ६० से १५० मील तक है। यह एक पर्वत-प्रधान देश है, और हिमालय की 
तराई और पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। भौगोलिक इष्टि से यह कुमायूँ, गढ़वाल और हिमा- - 
चल प्रदेश के समान है। १७६८ ई० तक नेपाल से केवल नेपाल की घाटी का ही वोध 
होता था, और इस घाटी में मी अनेक छोटे-छोटे राज्यों की सत्ता थी । नेपाल के राजामओं 
का शासन केवल काठमाण्डू और उसके समीपवर्ती प्रदेश तक ही सीमित था। बाद में 
इन राजाओं ते न केवल सम्पूर्ण नेपाल घाटी को अपने अधीन कर लिया, अपितु उसके | 
चारों ओर के पहाड़ी प्रदेशों और हिमालय की तराई पर मी अपना प्रभूत्व स्थापित कर 
लिया । कुछ समय के लिये तो कुमायूं, गढ़वाल और हिमाचल प्रदेश भी नेपाल के राजा- 
ओं के अधीन रहे। नेपाले की घाटी का क्षेत्रफल केवल ३०० वर्ग मील है, और वह समुद्रः 
तट से ४५०० फीट की ऊंचाई पर स्थित है। घाटी के चारों ओर ऊंची-ऊंची पर्वंतमालाएँ 
हैं। कञ्चनजंघा, माउन्ट एवरेस्ट, मकालू, गौरीशंकर और नन्दा देवी ग्रादि की ऊंची 
चोटियां हिमालय के नेपाली प्रदेश में ही' स्थित हैं । नेपाल के दक्षिणी प्रदेश तराई के रूप 
में हैं, जो भारत के उत्तरी मैदान से मिले हुए हैँ। इस राज्य की मुख्य नदियां घाघरा, 
गन्डक, बागमती और कोसी हैं, जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई भारत में प्रवेश 
कर जाती हैं। सांस्कृतिक इष्टि से नेपाल भारत का ही एक अंग है। वहां के बहुसंख्यक | 
निवासी हिन्दू धमं के अनुयायी हैं, श्रौर उनकी भाषा हिन्दी की ही एक शाखा है। इस | 
प्रदेश के इतिहास का भी भारत के साथ चनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । तिब्बत (जो ्रब चीन 
का श्रन्यतम प्रदेश है) के दक्षिण में स्थित होने के कारण नेपाल की आन्तरिक एवं विदेशी 
राजनीति का मारत के लिये बहुत महत्त्व है। जब से चीन में कम्युनिस्ट व्यवस्था स्था- 
पित हुई, और इस विशाल एवं शक्तिशाली राज्य ते तिब्बत को पूणंतया अपने अधीत कर 
दक्षिण दिशा में अपता प्रसार प्रारम्म किया है, भारत के लिये नेपाल का महत्त्व और भी 
अधिक बढ़ गया है। 
| नेपाल का प्राचीन इतिहास प्रायः अन्धकार में है। यद्यपि वहां ऐसी वंशावलियां | 
विद्यमान हैं, जो उसके पुराने राजाओं के नामों का उल्लेख करती हैं, पर इनकेभ्नाघार पर | 
वहां के प्रामाणिक इतिहास का निर्माण कर सकता सम्मव नहीं है। एक प्राचीन भनुश्नति 
के अनुसार इस देश का नेपाल नाम एक मुनि के नांम से पड़ा था, जो मारत से जाकर 
इस घाटी में बस गया था। उसके साथ भारत का एक राजकुमार मी इस घाटी में गया 
था, और वहां उसने अपना शासन स्थापित किया था । नेपाल के इतिहास का सर्वरयम 
प्रामाणिक ज्ञान हमें बौद्ध युग से प्राप्त होना भ्रारम्म होता है। इस युग में नेपाल की तराई 
में लिच्छिवि और शाक्य गणराज्यों की सत्ता थी। बुद्ध का जन्म शाक्य गण में हुआ था। 
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८६० एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों की यात्रा करते हुए मौर्य सम्राट्‌ श्रशोक तराई के इस प्रदेश में 
भी गया था, और वहां उसने अनेक स्तम्भ स्थापित किये थे । बुद्ध के जन्मस्थान लुम्विनी- 
बन में उसने एक स्तम्भ स्थापित किया था, जिस पर यह.वावय हां भगवान्‌ 
बुद्ध का जन्म हुआ था।' उस समय नेपाल की तराई का यह प्रदेश मौर्य साम्राज्य के श्रन्त- 
गत था। वब॒द्ध के जन्मस्थान के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रगट करने के लिये अशोक ने इस 
प्रदेश की मालगुजारी भी माफ कर दी थी । नेपाल की घाटी के राज्य भी मोर्य सम्राटों 
वी श्रधीनता स्वीकार करते थे। एक बौद्ध कथा के अनुसार अशोक की पुत्री चारुमती 
नेपाल जाकर बस गई थी, और उसने देवपत्तन के मन्दिर का निर्माण कराया था, जो अब 
तक भी पशुपति महादेव के मन्दिर के समीप विद्यमान है। ईस्वी सन्‌ के प्रारम्म काल में 
नेपाल पर जिस वंश का शासन था, उसके राजा सूर्थवंशी क्षत्रिय थे, और भारत से ही 
इस देश में गये थे । प्रसिद्ध गुप्त सम्राट्‌ समुद्रगुप्त (३२८-३७८ ई०) की प्रशस्ति में 
नेपाल की गणना उन प्रत्यन्त (सीमावर्ती) राज्यों में की गई है, जिन्होंने उसे कर प्रदान 
करना और उसकी श्राज्ञा में रहना स्वीकार कर लिया था। नेपाल के सूर्यवंशी क्षत्रिय 
राजा निस्सन्देह गुप्त सम्राटों के प्रमुत्व में थे। वर्तमान नेपाल राज्य की तराई के प्रदेश 
में इस काल में लिच्छवि गणराज्य की सत्ता थी | यह गण बौद्ध काल में भी विद्यमान था, 
श्रौर कुशाण, तुरुष्क आदि विदेशी जातियों के भारत पर ग्राक्रमण के काल में इसकी शक्ति 
बहुत बढ़ गई थी । गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवि-कुमारी कुमार- 
देवी के साथ विवाह किया था । इसी कारण उसके पुत्र समुद्रगुप्त को शिलालेखों में 
'लिच्छिवि-दौहित्र' कहा गया है। गुप्त बंशी सम्राट्‌ लिच्छवियों के साथ अपने सम्बन्ध 
को गर्व की इप्टि से देखते थे, और उनके प्रारम्भिक उत्कर्ष का सूत्रपात लिच्छवियों की 
सहायता से ही हुश्रा था । नेपाल घाटी के सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल का अन्तिम राजा शिवदेव- 
वर्मा था। उसके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी, जिसका विवाह अंशुवर्मा नाम 
के कुमार के साथ हुआ था। यह ग्रंशुवर्मा वैश्य ठाकुर था, जिसका कूल मारत के अ्रवध 
प्रदेश में निवास करता भा । अंशुवर्मा द्वारा नेपाल में ठाकुर वंश के शासन का प्रारम्भ 
हुआ (छठी सदी के ग्रन्त में)। इस समय भारत में गृप्त साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो 
चुकी थी, ओर उसके भग्नावशेषों पर अनेक राज्य स्थापित हो गये थे। इनमें स्थानेश्वर 
का राजा हर्षवर्धन प्रमुख था, जिसने उत्तरी भारत के बड़े भाग पर अपना शासन स्थापित 
करने में सफलता प्राप्त की थी। पर नेपाल श्रब पूर्णतया स्वतन्त्र हो चुका था । उसके 
राजा श्रब किसी अन्य राजा या सम्राट्‌ की ग्रधीनता स्वीकार नहीं करते थे । हर्ष वर्धन 
के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्य न-त्सांग भारत की यात्रा के लिये आया था। उसने ग्रपने यात्रा- 
विवरण में नेपाल का भी उल्लेख किया है । उसने लिखा है, कि नेपाल में हिन्दू और बौद्ध 
लोग साथ-साथ निवास करते हैं, और सर्वत्र उनके मन्दिर तथा बिहार विद्यमान हैं। इस 
काल म॑ नेपाल के राजसिहासन पर अंशुवर्मा ही विराजमान था । इस समय में तिब्बत में 
एक श्रत्यन्त शक्तिशाली राजा का शासन था, जिसका नाम स्रोड-त्सान्‌-गँम्पो था । तिब्बत 
के इतिहास को लिखते हुए हम पहले इस राजा के सम्बन्ध में लिख भी चुके हैं । इस 
28000 वती राजाने जिस नेपाली कुमारी के साथ विवाह किया था; वह ग्रंशु- 
मा क हा एती थी। तिब्बती अनुश्रुति में इस कुमारी का नाम ब्रि-बृत्सान (मुकुटी) 
लिखा गया है। उस द्वारा तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ, और बहुत-से वौद्ध पण्डित 
ब र लस्‌ तिब्वत गये । अंशुवर्मा स्रोङ-त्सान गैम्पो की अधीनता स्वीकार 
= आर उ कर रदान कर संतुष्ट रखता था। ६५० ई में अंशुवर्मा की मृत्यु 
हुई, आर उसका पुत्र नरेन्द्र देव नेपाल की राजगद्दी पर श्रारूढ़ हुआ । वह बहुत ही योग्य 
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एवं प्रजापालक राजा था। नेपाल की दन्तकथाग्रों में श्रव तक उसे बड़े श्रादर के साथ 
स्मरण किया जाता है। उसके काल की एक अनुश्रुति चीनी साहित्य में पायी जाती है, 
जिसका कि भारत और नेपाल दोनों के साथ सम्बन्ध है। हषं वर्धन श्रौर ग्रंशवर्मा का 
समकालीन चीन का राजा ताग्रो-त्सुंग था, जो बहुत प्रतापी था। ६३६ ई० में हषं वर्धन 
ने अपना एक दूत-मण्डल चीन के इस सम्राट की सेवा में भेजा था, जिसके उत्तर में ताश्रो- 
त्संग ने भी अपना एक दूत-मण्डल भारत भेजा, जिसका नेता वांग-ह्य एन-से था । जिस 
समय वह भारत पहुंचा, हर्ष वर्धन की मृत्यु हो चुकी थी, और उसके श्रमात्य श्रर्जुन या 
ग्रर्णाश्व ने कन्तौज की राजगद्दी पर श्रधिकार कर लिया था। श्रर्जुन ने चीन के दूत- 
मण्डल का स्वागत न करके उसे लूट लिया, और बड़ी कठिनता से वह्‌ श्रपनी जान बचा 
कर नेपाल पहुंचने में समर्थ हुआ। इस समय नेपाल के राजसिहासन्न पर नरेन्द्र देव 
विराजमान था, जो तिब्बत के सम्राट्‌ स्रोड्‌-त्सान्‌-गेम्पो का सामन्त था। इस तिब्बती 
सम्राट की दूसरी पत्नी चीन की राजकुमारी थी। जब उसने चीनी दूतमण्डल के प्रति 
किये गये दुर्व्यवहार का समाचार सुना, तो उसने वांग-ह्य.एन-से की सहायता की। एक 
तिब्बती सेना ने नेपाल होते हुए भारत पर श्राक्रमण किया, और युद्ध में अर्जुन को परास्त 
कर चीनी दूतमण्डल के अपमान का प्रतिशोध किया । इस समय से नेपाल का चीन और 
तिब्बत के साथ सम्बन्ध निरन्तर बढ़ता गया, और बहुत-से चीनी यात्री और व्यापारी इस 
देश में आने-जाने लगे । 

यहां हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि ठाकुर वंश के विविध राजाओं के इति- 
हास पर संक्षेप के साथ भी प्रकाश डाल सकें । स्रोड्‌-त्सान्‌-गैम्पो के वाद तिब्बत की राज- 
शक्ति में क्षीणता श्राने लगी थी, और नेपाल उसकी अधीनता से मुक्त होकर पूर्णतया 
स्वतन्त्र हो गया था । ११०० ई० के लगभग राजा हरिदेव के शासन काल में मुकुन्द सेन 


ने नेपाल की घाटी पर आक्रमण किया, और उसे जीत कर वहां कें निवासियों पर घोर 


भ्रत्याचार किये । पर वह देर तक नेपाल पर शासन नहीं कर सका, और ठाकुर वंश ने 
फिर वहां अपना ग्रधिकार स्थापित कर लिया। इसी बीच में तुर्क लोग भारत में अपना 
प्रमत्व स्थापित कर चुके थे, और दिल्ली को राजधानी बनाकर विविध हुकं-्रफगांना 
राजवंशों ने ग्रपना' शासन प्रारम्भ कर दिया था। १३२४ ई० में दिल्ली के सुलतान 
गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर चढ़ाई की। वह गंगा के उत्तर से होते हुए बंगाल की 
गोर बढ़ा। इस रास्ते पर तिरहुत का स्वतन्त्र राज्य पड़ता था, जहां का राजा हरा्ह 
देव था । इस राजपूत राजा ने बड़ी वीरता के साथ तुगलक का मुकाबिला किया, यद्यपि 
अन्त में उसकी पराजय हुई, और उसने अपने राज्य को छोड़ कर नेपाल की ओर प्रस्थान 
कर दिया। वहां उसने ठाकुर वंश के राजा को परास्तं कर अपनी सत्ता स्थापित 
कर ली। | 
पन्द्रहवीं सदी में नेपाल में एक शक्तिशाली राजा हुआ, जिसका नाम यक्षमल्लः 
(१४२९-६०) था। वह भटगांव का राजा था, जो राज्य नेपाल की घाटी के श्रनेक छोटे- 
छोटे राज्यों में से एक था । उसने न केवल सम्पूर्ण घाटी को जीत कर अपने अघीन किया, 
अपितु दक्षिण दिशा में आ€गे बढ़कर तराई और तिरहुत की भी विजय कर ली । उत्तर की 
ग्रोर विजय-यात्रा करते हुए उसने तिब्बत पर भी आक्रमण किये, और उसके कुछ प्रदेशों 
को अपने प्रभत्त्व में कर लिया । पर यक्षमल्ल द्वारा स्थापित यह साम्राज्य देर तक कायम 
नहीं रह सका । इसका कारण यह था, कि उसने अपने राज्य को अपने चार पुत्रों 
भे विभक्त कर दिया था, जो आपस में लड़ने के लिये तत्पर रहते थे। इस दशा 
में उन में से किसी के लिये भी सुढुरवर्ती प्रदेशों को अपने अधीन रख सकना सम्भव नहीं 
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रहा, और वे सब स्वतन्त्र हो गये । नेपाल में अब कोई ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं रह 
गया, जो इस देश में एकता कायम रख सके । वहां ग्रनेक छोटे-छोटे राज्य कायम रहे, जो 
सदा आपस में लड़ते रहते थे। १७४२ ई० तक नेपाल की यही दशा रही । 


(२) गोरखा राज्य की स्थापना और नेपाल का 
साम्राज्य-विस्तार 


दिल्‍ली के सुलतान अलाउद्दीन खिलजी ने जब मेवाड़ की विजय की थी (१३०२ 
ई०), तो वहां के राजवंश की एक शाखा दक्षिण की ओर चली गई थी, जिसमें आगे चल | 
कर शिवाजी ने जन्म लिया, और एक श्रन्य शाखाकुमायूँ के पहाड़ों में जाकर बस गई थी। | 
कुमाय से ये लोग पूर्व दिशा में और आगे बढ़े, और काली गण्डक की घाटी में पालपा और 
गोरखा बस्तियों में जा बसे वहां के मूल निवासियों को अपनी ्रधीनता में ले राने में | 
इन्हें विशेष कठिनाई नहीं हुई। मेवाड़ के राजपूतों के साथ बहुतसे ब्राह्मण भी इस काल 
में हिमालय के इस प्रदेश में जाकर श्रावाद हो गये थे। उनके धर्म, सभ्यता गौर सामा- 
जिक जीवन का पालपा और गोरखा प्रदेशों के पुराने निवासियों पर भी प्रभाव पड़ा, और 
धीरे-धीरे वे सब हिन्दुओं के राजपूत वर्ग में सम्मिलित हो गये । वर्तमान नेपाल राज्य के 
इन पश्चिमी प्रदेशों में इस काल (पनद्वहवीं7खोलहवीं ्रौरसतरहवीं सदियों) में किसी एक 
सुसंगठित राज्य की सत्ता नहीं थी। वहां अनेक छोटे-बड़े पहाड़ी राज्य विद्यमान थे, जिन | 
मे विविध राजपूत राजाओं का शासन था । इनमें गोरखा का राज्य सब सें शक्तिशाली 
था । श्रन्य सब पहाड़ी राज्य उसका प्रभाव स्वीकार करते थे, और यदि गोरखा राज्य के 
राजसिहासन पर कोई शक्तिशाली व्यवित बिद्यमान हो, तो उसकी श्रधीनता भी मानते 
थे। ग्रठारहवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में गोरखा राज्य का स्वामी नर भूपाल शाह था । 
नेपाल घाटी के राज्यों के आपस के झगड़ों से लाभ उठा कर उस ने इस घाटी पर आक्रमण 
कर दिया, और काठमाण्डू के उत्तर में स्थित नवाकोट पर कब्जा कर लिया । पर वह देर | 
तक इसे अपने श्रधीन नहीं रख सका। काठमाण्डू के राजा से परास्त होकर बह अपने राज्य 
में लौट आया, ्रौर १७४२ ई० में वहीं उसकी मृत्यु हुई। यद्यपि नर भूपाल शाह नेपाल 
की घाटी को नहीं जीत सका था, पर वर्तमान नेपाल राज्य के पर्चिमी पावेत्य प्रदेशों पर 
उसका शासन स्वीकृत किया जाने लगा था, क्योंकि इस क्षेत्र कें श्रव्य राजा उसकी शक्ति 
के सम्मुख असहाय थे । नर भूपाल शाह के बाद उसका पुत्र पृथ्वीनारायण शाह गोरखा 
ह स्वामी बना । राजगही पर आरूढ़ होने के समय उसकी आयु केवल १२ वर्ष 
की थी। 


नेपाल की घाटी की विजय करने का जो उपक्रम नर भूपाल शाह ने प्रारम्भ किया 
था, पृथ्वीनारायण शाह ने उसे पूर्ण किया। श्रपनी विजय-यात्रा का श्रीगणेश करने से | 
पूर्व उसने काशी की यात्रा की, और इस तीर्थ-यात्रा का उपयोग उसने नये अस्त्र-शस्त्रों व | 
युद्ध-नीति से परिचय प्राप्त करने के लिए भी किया। ग्रठारहवीं सदी के मध्य भाग में | 


ईस्ट' इण्डिया हे कम्पनी उत्तरी भारत में अपने प्रभुत्व का विस्तार करने में तत्पर थी । 
नेक नगरों में अंग्रेजों की व्यापारिक कोठियां कायम हो चुकी थीं, जहां उनके सैनिक मी 
निवास करते थे। पृथ्वीनारायण शाह ने उनसे भी सम्पर्क स्थापित किया, और नयें सैन्यः | 
संगठन और युद्ध के ढंग से परिचय प्राप्त किया | अपने देश को वापस लौट कर इस राजा | 
ने गोरखा सेना का नई शैली से संगठन किया, और उसे तवीन अस्त्र-शस्तरों से सुसज्जित | 
किया। श्रव वह समय श्रा गया था, जबकि पृथ्वीनारायण शाह अपने पिता के अधूरे छोड़े \ 
हुए कार्य को पूरा करने के लिये प्रवृ त्त हो सकता था। नेपाल की घाटी में श्रव भी अनेक 


ही | 
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छोटे-छोटे राज्य थे, जिनमें काठमाण्डू, भटगांव और पाटन के राज्य मुख्य थे। इनके 
निवासी निवार लोग थे, जो गोरखा या परवतिया लोगों से भिन्त थे। काठमाण्डू का 
राजा जयप्रकाश था, और भटगांव और पाटन पर भी उसी के राजकुल के व्यक्तियों का 
शासन था। पृथ्वीनारायण शाह ने किस प्रकार निरन्तर युद्धं के बाद नेपाल की घाटी के 
इन विविध राज्यों को जीत कर श्रपने ग्रधीन किया, इसका विवरण लिखने की आवश्यकता 
नहीं है। अन्त में उसे सफलता प्राप्त हुई, और वह नेपाल की घाटी पर श्रपना प्रभुत्व | 
स्थापित करने में समर्थ हुआ । नेपाल के राजाओं ने पृथ्वीनारायण शाहू के विरुद्ध मारत 
के अंग्रेजों से भी सहायता की प्रार्थना की, और बेतिया से मेजर किनलोच एक सेना के 
साथ नेपाल में प्रविष्ट भी हुश्रा । पर वह पराजित होकर वापस लौट श्राया (१७६७), 
और नेपाल में गोरखा शासन स्थापित हो गया। 


नेपाल का साम्राज्य विस्तार--१७७२ ई० में राजा पृथ्वीनारायण शाह की 
मृत्यु हुई। नेपाल के इतिहास में उसका स्थान बड़े महत्त्व का है। उसने नेपाल की घाटी 
ओर उसके चारों ओर के पारवेत्य प्रदेश में एक सुव्यवस्थित शासन स्थापित करने में अपूर्व 
सफलता प्राप्त की थी । इस क्षेत्र के सब छोटे-छाटे राज्यों की विजय कर उसने उन्हें 
अपने अधीन कर लिया था, और नेपाल के भावी उत्कर्ष के लिए मैदान तैयार कर दिया 
था। अब उसका पुत्र प्रतापसिंह शाह नेपाल की राजगद्दी पर श्रारूढ़ हुआ | पर १७७७ 
में उसकी भी मृत्यु हो गई, और उसकी विधवा रानी राजेन्द्रलक्ष्मी अपने नावालिग पुत्र रण 
बहादुर के नाम पर राज्य करने लगी । इस काल में गोरखा सेनाओं ने ठेठ नेपाल के परि- 
चम केः सप्तगंडकी (गंडक नदी की शाखाओं द्वारा सिञ्चित) प्रदेश श्रोर पूर्व के सप्त- 
कोशिकी (कोसी नदी द्वारा सिञ्चित) प्रदेश की विजय की । राजेन्द्रलक्ष्मी के बाद रण 
बहादुर के चाचा बहादुर शाह ने राजेन्ट के रूप में ५ वर्ष (१७८७-९२) तक नेपाल के 
शासन-सूत्र का संचालन किया । इस काल में घाघरा नदी द्वारा सिञ्चित पहाडी प्रदेश 
और कुमाय को जीत कर गोरखा राज्य के ञ्धीन किया गया। निस्सन्देह, इस समश 
गोरखा लोग बहुत शक्तिशाली थे, और अपने साम्राज्य के प्रसार के लिए प्रयत्नशील थे । 
उन्होंने तिब्बत पर भी चढ़ाई की, पर इसमें उन्हें. सफलता प्राप्त नहीं हो सकी । इस काल 
में तिब्बत पर चीन का व्राधिपत्य स्वीकार किया जाता था। गोरखा आक्रमण का वदला 
लेने के लिए एक चीनी सेना ने नेपाल पर चढ़ाई कर दी । गोरखा सेना उसका मुकाबिला 
नहीं कर सकी (१७६२) श्रौर परास्त हो गई। यह श्रवसर था, चीन के आक्रमण 
से अपने देश की रक्षा करने के प्रयोजन से बहादुर शाह ने अंग्र से सहायता कोः याचना 
की, और उन के साथ एक ऐसी व्यापारिक सर्धि करने के लिये वह तैयार हो गया, जिसके 
कारण अंग्रेजों को नेपाल में मी ग्रनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते थे। इस 
समय भारत का गवर्नरःजतरल लाँ कार्नवालिस था । अंग्रेज राजदूत जब तक काठमाण्डू 
पहुँचा, चीन-नेपाल मुद्ध का श्रन्त हो चुका था, और चीन द्वारा परास्त हो जाने के कारण 
नेपाल ने चीन के सम्राट का ग्राधिपत्य स्वीकार कर लिया था। बहादुर शाह ने यह. 
समझा, कि अंग्रेजों के साथ मत्री स्थापित करने का यह श्रच्छा अवसर है। वह अभी रीजे- 
न्ट की स्थिति में ही नेपाल का शासन कर रह था, क्योंकि वहां का राजा रणबहादुर 
्रभी नाबालिग था। अंग्रेजों की सहायता से बहादुर शाह ने स्वयं राजा बनते और रण- 
बहादुर को कैद करने का पड्यच्त किया। पर नेपाल के लोग यह सहन नहीं कर सके । 
वे उसके विरुद्ध हो गये, भौर रण बहादुर ने अपने चाचा को कद कर शासन-सूत्र को स्वर्य 


अपने हाथों में ले लिया (१७६५) । कुछ समय बाद कैदखाने में ही बहादुर शाह की हत्या 
कर दी गई । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
८६४ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


पर रण बहादुर भी देर तक नेपाल का शासन नहीं कर सका। दो वर्ष की आयु 
के अपने पुत्र गीर्वाण युद्ध विक्रम शाह को राजगद्दी पर बिठाकर और अपनी बड़ी रानी 
राजराजेश्वरी को रीजेन्ट नियत कर वह सन्यासी हो गया । पर शीघ्र ही वह सन्यासी 
के जीवन से उकता गया, और फिर राज्य-कार्य में हस्तक्षेप करने लगा । इस समय दामोदर 
पाण्डे नेपाल का प्रधान मन्त्री था। उसे रण बहादुर की गतिविधि पसन्द नहीं थी । उसने 
- निश्चय किया, कि रण बहादुर को कैद कर लेने में ही राज्य का हित है। दामोदर पाण्डे 
से श्रपती रक्षा करने के लिए रणबहादुर नेपाल छोड़कर काशी चला आया, और वहां 
ग्राकर उसने अंग्रेजों की शरण ली । उसे खर्च के लिये जिस धन की आ्रावश्यकता होंती 
थी, अंग्रेज उसे प्रसन्नतापूर्वक प्रदान करते रहते थे, क्योंकि उनका विचार था कि रण- 
बहादुर को भ्रपता वशवर्ती बनाकर वे नेपाल में भी श्रपने प्रभुत्व का विस्तार कर सकगे। 
१८०१ में अंग्रेजों ने रण बहादुर के साथ एक सन्धि की, जिसकी एक शते .यह थी कि 
काठमाण्डु के दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेन्ट की नियुक्ति की जायगी । फरवरी, १८०२ में 
कैप्टिन नॉक्स ने डॉ० फ्रांसिस हैमिल्टन के साथ काठमाण्डू में प्रवेश किया, और रण- 
बहादुर के साथ की गई सन्धि के ्राधार पर यह दावा किया, कि उसे नेपाल दरवार में 
स्थान प्रदान किया जाये । पर नेपाल के प्रमुख सरदार इस सन्धि के विरुद्ध थे। वे भली- 
भांति जानते थे, कि किसी देश को अपने प्रमृत्त्व में लाने के लिए श्रंग्रेज लोग इसी उपाय 
को प्रयोग में लाते हैं । जिन सरदारों ने इस सन्धि का विरोध किया, उनकानेता ग्रमरसिह 
थापा था। नेपाल के राज्य के विस्तार में उसने बहुत कत्तं त्त्व प्रदर्शित किया था, ग्रतः 
शासन और सेना पर उसका बहुत प्रभाव था। प्रमुख सरदारों के विरोध के कारण काठ-- 
माण्डू में कैप्टिन नॉक्स की स्थिति बहुत डांवाडोल हो गई, और वह भारत वापस लौट 
श्राया (१८०३) । 


हम ऊपर लिख चूके हैं, कि रण बहादुर ने राजगद्दी. का त्याग करते हुए अपनी 
बड़ी रानी राजराजेश्वरी को रीजेन्ट के पद पर नियुक्त किया था। पर जब रण बहादुर 
ने नेपाल छोड़ कर काशी के लिये प्रस्थान किया था, तो राजराजेश्‍वरी भी उसके साथ 
चली गई थी, श्रोर उसकी दूसरी रानी केती रीजेन्ट का कार्य करने लगी थी। काशी में 
राजराजेश्वरी के लिए रणवहादुर के साथ जीवन बिता सकना सम्भव नहीं हुआ, क्योंकि 
वह वहां एक ्रन्य स्त्री के प्रेम जाल में फंस गया था । नवम्बर, १८०२ में राजराजेश्वरी 
न काशी छोड़कर नेपाल की ओर प्रस्थान किया । इससे नेपाल दरबार को यह आशंका 
हुई, कि देश में गृह-कलह का सूत्रपात सम्भव है । कतिपय सरदार राजराजेश्वरी का पक्ष 
लेंगे, भर भ्रन्य उसका विरोध करेंगे । इस दशा में एक सेना राजराजेश्वरी को गिरफ्तार 
करने के लिये भेजी गई, पर वह उसके साथ जा मिली । फरवरी, १८०३ में राजराजेश्‍वरी 
काठमाण्डू जा पहुंची, और उसने नेपाल के शासन-सूत्र को अपने हाथों में ले लिया। वह 


नेपाल में भ्रंग्रेंजों के प्रवेश की विरोधी थी। इसो कारण कैप्टिन नॉक्स को भारत वापस: 
लौट जाना पड़ा था । 


राजराजेश्वरी एक शक्तिशाली श्रौर महत्त्वाकांक्षी शासिका थी । उसने अ्रमरसिह 
थापा को सेना में उच्च पद प्रदान किया, और उसे गढ़वाल की विजय का कार्य सुपुर्द 
किया । कुमायूं. पहले ही नेपाल के अधीन हो ५ ऑकडमओ था, प्रब गढ़वाल की विजय का उप- 
कम प्रारम्भ हुआ ! नवम्बर, १८०४ में रण वहादुर ने काशी से नेपाल के लिये प्रस्थान 
किया, रौर थानकोट जा पहुँचा । यह स्थान रक्सौल से श्रामलेखणंज की ओर जाने पर 
नेपाल की घाटी के दक्षिणी किनारे पर पड़ता है। यहां दामोदर पाण्डे ने उसके मार्ग को. 
राकना चाहा, पर सेना रण बहादुर के साथ जा मिली। दामोदर पाण्डे पकड़ा गया,. 
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और मौत के घाट उतार दिया गया । श्रब रणबहादुर ने रीजेन्सी का ्रन्त कर देश के 
शासन-सूत्र को अपने हाथों में ले लिया, और भीमसेन थापा को प्रधानमन्त्री के पद पर 
नियुक्त किया । भारत में प्रवास करते हुए रण बहादुर को संसार की राजनीति और 
नई प्रगति के साथ सम्पर्कं में ग्राने का श्रनुपम अवसर प्राप्त हुआ था । उसने अपनी 
आंखों से यह देखा था, कि अंग्रेज लोग किस प्रकार भारत के विविध राज्यों पर अपना 
प्रभुत्व स्थापित करते जा रहे हैं, और वे किन नये भ्रस्त्र-शस्त्रों और युद्ध नीति का प्रयोग 
करते हैं । यूरोपियन लोगों के सँन्य-संचालन से वह बहुत ग्रधिक प्रभावित हुआ था। 
इसलिये नेपाल लौटकर उसने काठमाण्डू में एक नये किले का निर्माण कराया, और अपनी 
सेना का आधुनिक ढंग से संगठन किया । इस बीच में श्रमरसिह थापा गढ़वाल की विजय 
के लिये प्रयत्नशील था । उसने भ्रल्मोड़ें को केन्द्र बना कर गढ़वाल पर चढ़ाई की, और 
एक सेना को तिब्बत भेजकर उत्तर की ओर से भी गढ़वाल पर आक्रमण किया । गढ़वाल 
की राजधानी श्रीनगर नेपाली सेना के अधिकार में आ गई, श्रोर वहां का राजा प्रद्युम्न 
शाह तराई के रास्ते से होता हुआ देहरादून जा पहुँचा । पर नेपाली सेना ने यहां भी 
उसका पीछा किया, श्र खुडबुड़े की लड़ाई में उसे परास्त कर यमुना और टोंस नदियों 
तक के सारे प्रदेश को नेपाल के प्रभुत्व में ला दिया । प्रद्य म्न शाह्‌ इसी युद्ध में काम आया 
(जनवरी, १८०४) । 


यमुना के परिचि में उस समय सरमौर का स्वतन्त्र राज्य था, जिसकी राजधानी 
नाहन थी । सतलुज और यमुना के बीच के पहाड़ी प्रदेश में उस समय बारह बड़े और 
बहुत-से छोटे-छोटे राज्य थे, जो प्रायः ्रापस में लड़ते रहते थे। सरमीर का राजा इन्हें 
जीत कर अपने अधीन करना चाहता था । उसके निमन्त्रण पर ग्रमरसिह थापा ने यमुना 
को पार किया, और एक साल के स्वल्प काल में इन सब राज्यों को जीतता हुआ वह 
सतलुज तक जा पहुंचा। इस क्षेत्र के सब राज्यों ने नेपाल की ग्रवीतता स्वीकार कर 
ली । सतलुज और राबी नदियों के बीच के पहाड़ी प्रदेश में भी तब बहुत-से छोटे-छोटे 
राज्यों की सत्ता थी, जिनमें कटोच का राज्य प्रमुख था। वहां का राजा ससारचच्धर अन्य 
राज्यों की विजय में तत्पर था। इस दशा में इनके राजाओं ने यह निश्चय किया, कि 
अमर सिंह थापा को संसार चन्द्र का मुकाब्रिला करने के लिए निमन्त्रित किया जाए। 
१८०५ के अन्त में ्रमरसिह ने सतलुज नदी को पार कर संसार चन्द्र के राज्य पर 
चढ़ाई कर दी । व्यास नदी के किनारे पर सुजानपुर तीरा नामक स्थान पर संसार चन्द्र 
'की हार हुई, और उसने कांगड़ा जाकर शरण ग्रहण की । अमरसिंह थापा ने ज्वालामुखी 
जाकर उसे अपना केन्द्र बनाया, और चारों गोर के प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर 
“लिया । सुकेत, कुल्लू, चम्बा, नूरपुर आर बसौली आदि के पहाड़ी राज्यों के राजाग्रों ने 
यहां आकर नेपाल की अधीनता स्वीकार कर ली । उस सम्पूण प्रदेश को अपने अधीन 
करके ग्रमरसिह थापा ने कांगड़ा की रोर प्रस्थान किया, जहां कटोच के राजा संसार 
चन्द्र ने शरण प्राप्त की हुई थी । इसी समय नेपाल के प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा का 
भाई नयनसिंह एक अ्रन्य नेपाली सेना को लेकर कांगड़ा पहुंच गया । काँगड़ा के किले के 
लिए घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें नयनसिह कामं आ गया । जो पहाड़ी i वर्तमान भ 
में हिमाचल प्रदेश कहाता- है, वह प्रायः सब अब नेपाल के प्रमूत्त्व में ग्रा गया र र 
स्सन्देह, अमरसिंह थापा एक अत्यन्त योग्य व कुशल सेनापति था। हिमालय के इत 
विशाल प्रदेश को विजय कर नेपाल की अधीनता में ले श्राने में उसे भ्रनुपम सफलता 
प्राप्त हुई थी । एक सुयोग्य सेनापति होने के साथ-साथ अमरसिंह रा 
नीतिज्ञ और कुशल शासक भी था। उसका घ्येय यह था, कि काइमीर की पूर्वी सीमा 
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८६६ एशिया (पर्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 
लगा कर सिक्किम तक के सम्पूर्ण पहाड़ी क्षेत्र को एक शासन में ले री जाए। सांसस्‍्छ- 
तिक इष्टि से यह प्रदेश एक है, इसम जा श्रनके बोलियां बोली जाती हैं, वे सब हिन्दी 
भाषा की ही विविध शाखाएं हैं। नेपाल भीःइसी क्षेत्र का एकअंग हू र ग्रमरसिह को 
अपने इस ध्येय को पूर्ण करने में ग्रवश्य सफलता प्राप्त हा जाती, KR दरवार की 
दशा इस समय सुव्यवस्थित होती । एप्रिल, १६०६ में काठमाण्डू की राजगद्दी के लिए 
फिर भगड़े शुरू हो गये थे। राजा रण बहादुर का उसके सौतेले भाई शेर बहादुर ने घात 
कर दिया था, श्रौर स्वयं शेर बहाठुर भो इसी समय मार दिया गया था। रण वहादुर 
की रानी राजराजेश्वरी श्रपने पति के शव के साथ सती हो गयी थी । अरब गीर्वाण युद्ध 
बहादुर ( रण बहादुर का पुत्र) काठमांडू के राजसिंहासन पर ग्राूढ़ हुश्रा । पर वह अभी 
नावालिग था । श्रत: सब शासन-शक्ति प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा के ही हाथों में रद्दी । 

हम भ्रभी ऊपर लिख चुके हैं, कि अमरसिंह थापा ने कांगड़े के किले का घेरा 
डाला हस्रा था । यदि नेपाल से नई सेना वहां पहुंच सकती, तो वह अवश्य ही इस किले को 
जीत लेता । पर काठमाण्डू दरबार के घरेलू झगड़ों के करण कोई नई नेपाली सेना कांगड़ा 
नहीं पहुंच सकी । इस बीच में राजा रणजीत सिंह पंजाब में एक शक्तिशाली सिक्ख 
राज्य की स्थापता कर चुका था। वह भी इस प्रयत्न में था, कि पंजाब के उत्तर के 
पहाड़ी प्रदेशों पर अपना प्रमुत्त्व स्थापित करे | मई, १८०६ में रणजीत्सिह कांगड़ा पहुंच 
गया, और उस पर अपना श्रधिकार स्थापित करने में समर्थे हुआ ! श्रव ञ्रमरसिह थापा 
के लिए यह सम्मव नहीं था, कि वह सतलुज पार के पहाड़ी प्रदेश पर अपना अधिकार 
कायम रख सके । वह कांगड़ा से वापस लौट गया, और सतलुज नदी के पश्चिम के सब 
प्रदेश नेपाल की ग्रधीनता से मुक्त हो गये । पर सतलुज के पूर्व के सव पहाड़ी प्रदेश श्रव 
भी उसके शासन में थे। इस विशाल क्षेत्र में श्रमरसिह थापा ने श्रनेक छावनियां कायम 
कीं, जिनमें राजगढ़ ( शिमला से १३ मील परचम में ) और नाहन की छावनियां मुख्य 
थीं । राजगढ से कुमायूं तक एक सड़क बनवाकर अ्रमरसिह ते उसके साथ-साथ अपने अन्य 
भी बहुत से सैनिक श्रट्टे कायम किये । निस्सन्देह, श्रव नेपाल अपने एक विशाल साम्राज्य 
की स्थापना में समर्थ हो गया था, और दरबार के घरेलू झगड़ों के बावजूद इस साम्राज्य 
का शासन पर्याप्त रूप से सुरढ़ श्रौर सुव्यवस्थित था । 


(३) ब्रिटेन के साथ संघषं 


१८०९ ई० में नेपाल का साम्राज्य अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था । वर्त- 
सान समय में जो प्रदेश नेपाल राज्य के ग्रन्तरगेत हैं, उनके श्रतिरिक्त कुमायूं, गढ़वाल 
आर टिहरी के प्रदेश भी उसके अन्तर्गत थे । यमुना और सतलुज नदियों के बीच का 
पात्य प्रदेश भी उसके ग्रधीन था, श्रौर पूर्व में सिक्किम तथा दाजिलिग के प्रदेश भी उस 
की ग्रधीनता स्वीकार करते थे । तराई के साथ-साथ के कुछ प्रदेश जो आजकल बहराइच 
और गोरखपुर जिलों में हैं, उस समय नेपाल की तराई के ही भाग थे। पर उन्नीसवीं 
सदी के इस प्रारम्भिक भाग में ब्रिटेन की ईस्ट इण्डिया कम्पनी भी भारत में अपने 
प्रभुत्व को स्थापित करने में तत्पर थी, ग्रौर उत्तरी भारत के अनेक प्रदेश उसकी श्रधी- 
नता में भ्रा भी चुके थे । इस दशा में वह सर्वया स्वाभाविक था, कि अंग्रेजों वा नेपाल के 
साथ भी संघं प्रारम्भ हो ।. 

जिस समय लाडे कार्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था ( १७८६-६६ ), 
I i के नवाब के साथ अंग्रेजों ने एक सन्धि की थी, जिसके श्रनुसार अ्रवध में एक अंग्रेजी 
सेना रख दी गई थी, और इस सेना का खचं चलाने के लिये गोरखपुर और बहराईच 
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लों की मालगुजारी अंग्रेजों को प्रदान कर दी गई थी। ये दोनों जिले हिमालय की 
तराई के साथ-साथ स्थित हैं। नेपाल की दक्षिणी सीमा इनके साथ लगती हैँ। कोन से 
प्रदेश नेपाल में हैं, और कौन-से इन जिलों में--इस प्रसत पर समय-समय पर विवाद 
उत्पन्न होते रहते थे यह्‌ विवाद विशेषतया बुटवल ग्रौर शिवराज नामक बस्तियों के 
सम्बन्ध में था। इस विवाद का अन्त करने के लिए १८१३ में दोनों देशों ते रपने-ग्पने 
प्रतिनिधि नियत कर दिये थे। पर जब उनमें बातचीत शुरू हुई (मार्च, १८१४) तो 
अंग्रेज प्रतिनिधि ने जानबूझकर नेपाली प्रतिनिधियों का अपमान किया, और वारेत 
हेस्टिग्स (जो १८१३ में भारत का गवर्नर-जनरल तियत हुग्रा था), ने नेपाल को यह 
| अल्टिमेटम दिया, कि २५ दिनों के ग्रन्दर-ञ्रन्दर इन बस्तियों को खाली कर दिया जाए । 
इस अवधि के समाप्त होते ही गोरखपुर के कलेक्टर ने इन पर कब्जा कर लिया, और 
वहां अपने कर्मचारी नियुक्त कर दिये । जब यह समाचार काठमाड पहुंचा, तो नेपाल को 
| परिस्थिति की गम्भीरता का भान हुआ । नेपाल दरबार के बहुसंख्यक नेता इस सम्मति 
के थे, कि इन बस्तियों को अंग्रेजों को दे देना चाहिये सौर इनके लिये ब्रिटेन से युद्ध नहीं 
करना चाहिये । पर प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा युद्ध के पक्ष में था। उसके परामर्श से 
नेपाल दरबार ने अंग्रेजों का मुकाबिला करने का निर्णय किया, और मई, १८१४ में एक 
नेपाली सेना ने बुटवल ग्रौर शिवराज पर कब्जा कर लिया । पर श्रमरसिह थापा को यह्‌ 
बात पसन्द नहीं आई । वह चलुर राजनीतिज्ञ था । उसका कहता था, कि कुमाय, गढ़- 
वाल और यमुना तथा सतलुज के बीच के पावत्य प्रदश पर नेपाल का शासन स्थापित 
हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ है। भरत: अंग्रेजों के विरुद्ध संघष शुरू करने के लिए 
अभी उपयुक्त श्रवसर नहीं आया है, विशेषतया जबकि रणजीतसिह और मराठे भी उनके 
साथ सन्धि कर चुके हैं। इस समय अंग्रेज मारत में किसी मी बड़े युद्ध में व्यापृत नहीं थे, 
अतः वे अपनी सव शक्ति नेपाल के विरुद्ध लगा सकते थे । इस दशा मे अमरसिह थापा 
ने नेपाल दरवार को यह परामश दिया, कि बुटवल और शिवराज अंग्रेजों को लौटा कर 
उनके साथ सन्धि कर लेने में ही नेपाल का हित है । नेपाल की सरकार ने यह र 
स्वीकार कर ली, और श्रमरसिह थापा को यह अधिकार दें दिया, कि वह के, ग्रंग्रेजों के 
साथ सन्धि की बातचीत शुरू कर दे। श्रमरसिह ने लुधियाना गा अंग्रेजी सेता के 
सेनापति के पास सन्धि का सन्देश भेजा, पर उसन उसकी कोई परवाह se 2 | 
इसी प्रकार काठमाण्डू दरवार द्वारा जो राजहुत सन्धि की बात ग के ns वारेन 
हेस्टिग्स के पास भेजा गया था, उसे भी निराशा का सामना करता पड़ा । हेस्टिग्स कहर 
साम्राज्यवादी था, और भारत में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के लिये कटिबद्ध था। नेपाल | 
स सुलह टके ते प्रयत्न किये जा रहे थे, उन्हे उसने उस दश की निर्वलता | 
की ओर से सुलह के लिये जो प्रयर हे 


‘ 


गय किया कि सैन्य { प्रयोग कर नेपाल राज्य को 
का प्रमाण समझा, और यह निर्णय किया कि सैन्य शक्ति क ल राज 


भी हस्तगत कर लिया जाए । | 
इस निर्णय के श्रनुसार अक्टूबर, १८६४ में पांच अंग्रेजी सेनाओों ने नेपाल के = 


राज्य पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिया । एक सेना म ea [i सला नदी 

के साथ-साथ उत्तर दिशा में आगे बढ़ती हुई शिवालक क न मे म 000 

पहुंच गई। दूसरी सेता जिलेस्पी के नेतृत्त्व में मेरठ से चली, शरीर बेहराइत मे प्रवेश कर पे । 
इस सेना को यह आदेश दिया गया था, किदेहुरादून से वढ़कर ताहन पर कव्जाकर ले, श्रीर | 
सतलुज के रास्ते से बढ़ती हुई अंग्रेजी सना से जा मिले | साथ ही, यह सेना गे पर 
भी आक्रमण करे । तीसरी सेना गोरखपुर से बुटवल के रास्ते पालपा पर ब दर 
भजी गई । चौथी सेना पटना से काठमाण्डू की ओर भेजी गई, और पांचवीं सेता को यह 
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आदेश दिया गया, कि वह सिक्किम के राजा को नेपाल के विरुद्ध विद्रोह कर देने के लिये 
प्रेरित करे। इस प्रकार अंग्रेजों और नेपाल में युद्ध का प्रारम्भ हुआ । जा अंग्रेजी सेना 
मेरठ से देहरादून भेजी गई थी, उसने २४ ग्रक्टूबर, १८१४ के दिन इस नगर पर कव्जा 
कर लिया, जिसके कारण नेपाली सेना ने देहरादून से चार मील दूर नालापानी में जाकर 
ग्राश्नय लिया, और उसकी किलाबन्दी की । यहां ्रंग्रेजी और नेपाली सेनाग्रों में नत्ोर 
युद्ध हुआ, जिसमे श्रग्रेजी सेनापति जिलेस्पी मारा गया । पर श्रन्त में अंग्रेज नालापानी 
को जीतने में समर्थ हो गये, और उनकी सेना यमुना को पार कर नाहन पहुंच गई । 
गोरखपुर से जो अंग्रेजी सेना नेपाल की तराई में प्रविष्ट हुई थी, उसे अपने ध्येय में विशेष 
सफलता प्राप्त नहीं हो सकी । यही दशा पटना वाली सेना की भी हुई। पर जिस पूर्वी 
सेना को सिक्किम की ओर आगे बढ़ने का आदेश दिया गया श्रा, सिक्किम के राजा ने 
उसका साथ दिया, जिसके कारण वह पूर्णिया(विहार) के उत्तर में नेपाल के मोरंग प्रदेश 
पर कब्जा करने में समर्थ हो गई । पंजाब से जिस सेना ने सतलुज के साथ-साथ आगे 
बढ़ना शुरू किया था, उसे अमरसिंह थापा की नेपाली सेनाग्रों का मुकाविला करना पड़ा। 
अमरसिह और उसके पुत्र रणजोर सिंह ने डट कर ग्रंग्रेजों से युद्ध क्रिया और प्रत्येक किले 
की रक्षा के लिये श्रपनी शक्ति लगा दी । यदि इस समय काठमाण्डू दरबार तत्परता से 
काम करता, तो सम्भवतः नेपाल का यह साम्राज्य कायम रह सकता । नेपाल चीन से 
सहायता प्राप्त कर सकता था, और मारत के विविध राजाओं को भी अंग्रेजों के विरुद्ध 
उठ खड़े होने के लिये प्रेरित कर सकता था। श्रमरसिह की यही नीति थी । उसने पंजाब 
के सिक्ख राजा रणजीतसिह से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न भी किया। पर इसमें 
उसे सफलता नहीं हुई। इस वीच में श्रनेक रणः्षत्रों में श्रग्रेजों को ग्रच्छी सफलता 
प्राप्त हो रही थी । इस दशा में नेपाल की सरकार ने यही उचित समभा, कि अंग्रेजों से 
सन्धि कर युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। मई, १८१५ में मुजफ्फरपुर के उत्तर में 
सुगौली नामक स्थान पर नेपाल के राजदूतों ने सन्धि की बातचीत शुरू की । ग्रंग्रेजों की 
'मुख्य झे ये थी-(१) सिक्किम पर नेपाल के आधिपत्य की समाप्ति कर दी जाए । (२) 
काली नदी के पश्चिम के सब प्रदेशों (कुमायूं, गढ़वाल, टिहरी और यमुना-सतलज के 
मध्यवर्ती पात्य प्रदेश ) पर से नेपाल अपने अधिकार का परित्याग कर दे। ( ३) काठ- 
माण्डू में ्र'ग्रेज रेजीडेन्ट नियुक्त किया जाय । काठमाण्डू दरबार इन शर्तों को स्वीकृत 
कर लेने के लिए तैयार था, पर इस बीच में ग्रमरसिहध्थापा नेपाल पहु च गया (दिसम्बर 
१६१५ ),और उसने इस सन्धि के विरुद्ध आवाज उठाई । उसके विरोध के कारण सन्धि 
की बातचीत समाप्त हो गई, और म्र ग्रेजी सेना ने रकसौल--श्रामलेख गंज के मार्ग से 
नेपाल पर चढ़ाई कर दो । इस आक्रमण में ग्र ग्रेजों को ग्रच्छी सफलता प्राप्त हुई, और 
अब क्राठमाण्डू दरबार ने यही उचित समभा कि म्र ग्रेजों की सब शर्तों को स्वीकार कर 
उनके साथ सन्धि कर ली जाए। रे मार्च, १८१६ के दिन सन्वि-पत्र पर हस्ताक्षर कर 
दिये गये, जिसके कारण वे सब प्रदेश प्रब नेपाल के हाथों से निकल गये, जो पिछले वर्षों 
में उसने श्रधिगत किये थे | 


/ इस सन्धि के कुछ दिन बाद म्रमरसिंह थापा की मृत्यु हो गई, और राजा गीर्वाण 
/ अ | विक्रम भी स्वर्ग को चला गया । ग्रब उसका पुत्र राजेन्द्र विक्रम शाह नेपाल की राज- 
गही पर ग्रारूढ़ हुश्रा । इस समय उसकी श्रायु केवल तीन वर्ष की थी, अतः शासनसूत्र 
प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा के ही हाथों में रहा । श्रंग्रेजों और नेपाल में सन्धि हो जाने 
का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ, कि कुमायूं, गढ़वाल, टिहरी और यमुना-सतलुज 
के मध्यवर्ती पार्वेत्य प्रदेश पर अंग्रेजों का प्रभुत्त स्थापित हो गया। इनके जो विविध 
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नेपाल ८६६ 


| राजा पहले नेपाल की श्रधीनता स्वीकृत करते थे, ्रब उन्होने अंग्रेजों के प्रभुत्व में रहना 
| स्वीकार कर लिया । Be; 


सन्‌ १८३२ तक नेपाल का शासन-सूत्र भीमसेन थापा के हाथों में रहा। ग्ब 

राजा राजेन्द्र विक्रम शाह १६ साल की आयु का हो गया था, और शासन कार्य में हाथ 

बटाने की स्थिति में आ गया था। १८३७ में उसने भीमसेन थापा को पदच्युत करके 

| रामजंग पाण्डे को प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्त किया । रामजंग पाण्डे अंग्रेजों की बढ़ती 
| हुई शक्ति से बहुत उद्विग्न था । काठमाण्डू में अंग्रेज रेजिडेन्ट की नियुक्ति उसे जरा भी 
| पसन्द नहीं थी । वह चाहता था, कि अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाये जाएं, और उन सब 
| प्रदेशों को फिर से प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाएं, जो १८१६ की सन्धि के कारण 
नेपाल के हाथों से निकल गये-थे । उसने सेना की शक्ति को बढ़ाने पर विशेष घ्यान दिया, 

गौर अपने अनेक राजदूत इस प्रयोजन से भारत भेजे, ताकि वे वहाँ के राज्यों को अंग्रेजों 

के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए प्रेरित करें। ये दूत ग्वालियर, रीवाँ, नागपुर, हैदराबाद, 

लाहौर, जोधपुर, सिक्किम और भूटान आदि में-गये, और वहां के राजाओं के साथ उन्होंने 
बात-चीत शुरू की । अंग्रेजों को इन पर सन्देह न होने पाए, ्रतः ऊपर से यह्‌ प्रर्दाशत 

| किया गया कि ये युवक राजा राजेनद्र विक्रम शाह कें विवाह-सम्बन्ध को तय करने के 
| लिए भारत आये हैं । पर अंग्रेज लोग नेपाली राजदूतों की गतिविधि को सन्देह की इष्ट 
| से देख रहे ये । इस कारण उन्होंने नेपाल की सीमा पर अपनी सेना में वृद्धि कर दी साथ 
ही, नेपाल के राजदूतों को भारतीय राज्यों को अंग्रेजों के विरुद्ध उमाड़ने में मी सफलता 


नहीं हो सकी । इस स्थिति में रामजंग पाण्डे का उत्साह कम हो गया, और नेपाल तथा 
अंग्रेजों में दूसरी लड़ाई शुरू नहीं होने पाई। 


। (४) नेपाल में राणाओ्रों के शासत का काल 


| प्रधानमन्त्री रामजंग पाण्डे जिस ढंग से श्रपने देश से अंग्रेजी प्रमुत्त्व का श्रन्त 
करने और नेपाल के खोये हुए प्रदेशों को फिर से प्राप्त करने के लिये प्रयत्न कर रहा था, 
अंग्रेज उससे बहुत चिन्तित थे। इस समय काठमाण्डू के दरवार में अंग्रेजी रेजिडेन्ट के 
पद पर होगसन नियुक्त था । वह बहुत चत २ व्यक्ति था। वह जानता था, कि नेपाल में | 
| ग्रनेक शक्तिशाली सरदारों की सत्ता है, जिनके पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेष से लाम उठाकर | 
इस देश की शक्ति को क्षीण किया जा सकता है । वह अपने कार्ये में सफल हुआ, और उसके 

| भ्रयत्व से नेपाल के सरदारों मे द्वेष की भावना तीब्र हो गई। इसी के परिणाम स्वरूप 

| कतिपय सरदारों ने एक षड्यन्त्र किया, जिस द्वारा राजा राजेन्द्र विक्रम शाह की बड़ी रानी 

की विष देकर हत्या कर दी गई। यह रानी रामजंग पाण्डे की समथक a और 

उसकी सत्ता की मुख्य आधार थी। उसकी मृत्यु के बाद काठमाण्डू दरबार में रामजंग | 

पाण्डे का प्रभाव कम हो गया, और उसके स्थान पर मातबर सिंह को प्रधान-अन्त्री के | 
पद पर नियत किया गया । मातबर सिंह भीमसेन थापा का मतींजा था, और पाण्डे परि- 
वार का मुख्य विरोधी था। उसने इस परिवार के अनेक प्रमुख व्यक्तियों को गिरफ्तार 
कर फांसी पर चढ़ा दिया (मई, १५४२) । 


पर मातबर सिंह भी देर तक नेपाल केशासन-सूतर का सञ्चालन नहीं कर सका । । 

उसका भानजा जंग बहादुर बहुत महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति था, और अंग्रेजों का पक्षपाती एवं | 
मित्र था । होगसन उसी के द्वारा नेपाल के दरबार की योजनाओं का पता करता रहता [ 
'या। उसने अब अपने मामा के विरुद्ध षड्यन्त्र किया, और एक दिन जब मातबर सिह रु 
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७० एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


राजा राजेनद्र विक्रम शाह की छोटी रानी से मिलने के लिए श्रन्तःपुर में आया हुआ था, 
जंगबहादुर ने गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी (१८ मई, १८४५) । मातबर सिंह की 
मृत्यु के बाद फतह जंग चौतरिया को प्रधानमन्त्री नियत किया गया, और नये मन्त्ि- 
मण्डल में उसने जंगबहादुर को भी स्थान प्रदान किया हे पर जंगबहादुर इतने से ही संतुष्ट 
नहीं हुआ। वह नेपाल के शासन-सूत्र को अपने हाथों में लेने के लिए उत्सुक था। मातबर 
सिंह के बाद जो नई सरकार काठमाण्डू में कायम हुई थी, उसमें प्रधान सेनापति का पद 
गगनसिंह को दिया गया था । रानी के साथ उसकी घनिष्ठ मैत्री थी, जिसके कारण सर- 
कार पर उसका विशेष प्रभाव था। १४ सितम्बर, १८४६ के दिन जब वह अपने घर में 
बैठा हुआ पूजा कर रहा था, एक खिड़की से एक गोली ने श्राकर उसकी जीवन-लीला 
का भ्रन्त कर दिया। यह हत्या भी जंग बहादुर ने ही की थी । पर रानी को उस पर 
सन्देह नहीं हुआ । क्योंकि गगनसिंह की रानी के साथ मँत्री थी, श्रतः उसने अपने मित्र 
के हत्यारे का पता करने और समुचित दण्ड देने के लिये राज्य के सब प्रमुख सरदारों को 
दरबार में बुलाया । जंग बहादुर के लिए यह उत्तम अवसर था । वह भी दरबार में उप- 
स्थित हुआ, ्रौर उसने अपनी सेना को यह आदेश दिया कि वह दरबार के बाहर तैयार 
रहें भौर उसकी श्रज्ञा की प्रतीक्षा करे। इस समय तक नेपाल में सेना का ऐसा सुव्यव- 
स्थित संगठन नहीं हुश्रा था, कि उसके सब सैनिक तथा सेना-नायक नियन्त्रण में रहते 
हुए प्रधान सेनापति श्रौर सरकार के ग्रादेशों का ही पालन किया करें। अपनी-अपनी 
सेना पर विविध सरदारों व सेनापतियों का प्रभाव होता था, और वह उन्हीं के आदेशों 
का पालन किया करती थी । वीर किशोर पाण्डे नामक एक नवयुवक पर गगनसिंह की 
हत्या का आरोप लगाया गया, और उसे हथकड़ी लगाकर दरबार में उपस्थित किया 
गया। अपने मित्र की हत्या के आरोप में अभियुक्त व्यक्ति को प्राणदण्ड देने के. लिये रानी 
इतनी उत्सुक थी, कि उसने उस पर बाकायदा मुकदमा चलाने की कोई आवश्यकता नहीं 
समभी । राजा राजेनद्र विक्रम शाह और प्रधानमन्त्री फतहजंग ने रानी. को समझाया, कि 
झ्रमियुक्त को श्रपनी सफाई का ग्रवसर देना चाहिए । पर उसने उनकी एक न सुनी, और 
जंग बहादुर की प्रेरणा से उसने यही निर्णय किया, कि वीर किशोर पाण्डे के घात से ही 


गगनसिह की हत्या का प्रतिशोध सम्मव है दरवार का वातावरण इस समय बहुत गरम: 


हो गया था | विविघ सरदार एक दूसरे की गति-विधि को श्राशंका की दृष्टि से देख रहे 
थे । जंग बहादुर इसी भ्रवसर की प्रतीक्षा में था। उसने अपने सैनिकों को इशारा किया । 
प्रधानमन्त्री फतह जंग चौतरिया पर गोली चलायी गई, और वह वहीं पर ढेर हो गया । 
इसके बाद जंग बहादुर के सैलिकों ने ३० प्रमुख सरदारों श्रौर उनके १०३ सु | की 
हत्या की। ये सब सरदार निःशस्त्र दशा में ही दरबार में उपस्थित हुए थे, श्रौर उनकी 
सेनाएं भी उनके साथ नहीं थीं। इस दशा में जंग बहादुर का षड्यन्त्र सफल हो गया, 
श्रौर उसके सब विरोधी मौत के घाट उतार दिये गये । जो सरदार इस समय जंग बंहादुर 
के षड्यन्त्र के शिकार हुए, उनमें रणजोरसिंह मी एक था, जो भ्रमरसिह थापा का पुत्र 
था भ्रौर जिसने भ्रग्रेजो के विरुद युद्ध में प्रनुपम वीरता प्रदर्शित की थी । श्रब जंग बहादुर 
के लिए श्रपनी महत्त्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए मैदान साफ हो गया था। नेपाल 
में श्रब कोई मी ऐसा शक्तिशाली सरदार नहीं रह गया था, जो उसके मुकाबिले में खड़ा 
हो सकता । राजा ग्रौर रानी उसके सम्मुख श्रसहाय ये । उन्होंने अब उसे ही प्रधानमन्त्री 
और प्रधान सेनापति के पदों पर नियुक्त कर दिया । 


+ राजा राजेन्द्र विक्रम शाह को यह सहन नहीं हुआ, कि उसकी स्थिति जंग बहादुर 
के हायों में कठपुतली के समान हो जाए। Er 30... नेपाल छोड़कर भारत चला गया, और 
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रानी ने भी उसका श्रनुसरण किया। भारत जाकर उन्होने एक सेना एकत्र की, और 
नेपाल को तराई पर चढ़ाई कर दी | पर इस श्राक्रमण में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो 
सकी । जंग बहादुर अपने रास्ते के इस कांटे को भी दूर करने के लिये उत्सुक था। अतः 


उसने राजेन्द्र विक्रम शाह को राजच्युत कर उसके पुत्र सुरेन्द्र विक्रम शाह को नेपाल का 
राजा बनाया (मई, १८४७) । 


पर जंग बहादुर को भ्रब भी पूर्ण सन्तोष-नहीं था। वह राज्य का वास्तविक 
कर्त्ता-धर्ता बनना चाहता था। कुछ समय बाद उसने राजा सुरेन्द्र विक्रम शाह को एक 
सनद पर हस्ताक्षर करने के लिये प्रेरित किया, जिसद्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रधान- 
मन्त्री का पद जंग बहादुर के वंश में स्थिर रहे। जंग बहादुर के बाद उसके भाई झायु- 
क्रम से प्रधान-मन्त्री के पद पर रहें, श्रौर उनकी मुत्यु के श्रनन्तर उसके रौर उसके माई- 
यों के पुत्रों में जो आयु में सबसे अधिक हो।' उसने महाराजा और राणा की उपावियां 
भी प्राप्त कीं । इस प्रकार नेपाल में राणाश्रों के उस शासन का प्रारम्म हुआ (१८४७), 
जो १०४ वर्षो तक कायम रहा । सून्‌ १६५१ में इस राणा शासन का अन्त हुआ । इस 
शासन में राजा की स्थिति नाम मात्र की थी, और वास्तविक शासन-शक्ति राणाग्रों के 
हाथों में थी, जो आ्रायुक्रम व वंशक्रम के अनुसार प्रघांन-मन्त्री और प्रधान सेनापति के 
पदों पर आरूढ़ होते थे। . ह se 


जंग बहादुर के शाक्त प्राप्त कर लेने पर नेपाल में उन सरदारों का न्त हो 
गया, जो अंग्रेजों के विरोधी थे। थापा, पाण्डे श्रौर चौतरिया आदि कुलों के सरदार न 
केवल नेपाल की पूर्ण स्वतन्त्रता के पक्षपाती थे, पितु साथ ही अपने देश के उत्कषं के | 
'लिये भी उत्सुक थे । इसके विपरीत जंग बहादुर रग्रेजों का घनिष्ठ मित्र था, और उन्हीं 
के समर्थन व सहयोग से नेपाल की शासन-तीति के संचालन का -पंक्षपाती था। १५१६ 
की सन्धि के अनुसार अ्रग्रेज रेजिडेन्ट काठमाण्डू में निवास करने ही लगा था। जंग 
बहादुर की श्रंग्रेजों के प्रति जो मँत्री-मावना थी, उसके कारण अब नेपाल की राजनीति 
यर उनके प्रभाव में और मी अधिक. वृद्धि हो गई। १८४८ में अंग्रेजों और सिक्खों में 
दूसरे युद्ध का प्रारम्म हुआ। इस अवसर पर जंग बहादुर ने अ्रंग्रेजों की सहायता का 
'प्रस्ताव किया । वह चाहता था, कि एक नेपाली सेना सिक्खों के विरुद्ध लड़ाई के लिये 
| पंजाब भेजी. जाए । पर लाडं डलहौजी ने इसकी कोई आवश्युकता नहीं समझी जो इस 
से यह भली भांति समझा जा सकता है, कि इस समय प सरकार का अंग्रेजों के 
प्रति क्या रुख था । १८५० में जंग बहादुर ने इङ्गलैण्ड भर यूरोप की म । लण्डन 
-में उसने महारानी विक्टोरिया से भी मेंट की। विदेश यात्रा से वापस लौटने पंर उसके 
अंग्रेजी सरकार के साथ सम्बन्ध और भी मधुर हो गये। नेपाल पर ब्रिटिश प्रभाव ग्ब 
'निरन्तर बढ़ता गया। यद्यपि वह एक. स्वतन्त्र राज्य था, पर जंग बहादुर की नीति सब 
मामलों में ब्रिटेन का समर्थत करने की थी । 


८४७ में भारत में प्रथम स्वातन्व्य-युद्ध का प्रारम्म हुआ | उत्तरी भारत में | 
-स्ेत्र त के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गये। नेपाल के अनेक सरदारों के मन में | 
यह विचार उत्पन्त हुआ, कि इस अवसर का उपयोग अपने देश की re के 
लिये किया जा सकता है। नेपाल अंब ब्रिटेन का बशवर्ती राज्य था, और अंग्रेज रेजिडेच्ट 
'की सत्ता वहां के देशसक्तों की आँखों में शूल की तरह चुमा करती थी । पर जंगबहाडुर 
अंग्रेजों का मित्र था । भारतःके स्वातन्तरय-युद्ध में उसने अंग्रेजी सरकार का साथ देने का 
निर्णय किया, भौर एक नेपाली सेना अंग्रेजों की सहायता के लिये भेज दी गई । अनेक 
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ऐसे नेपाली सरदार भी इस सेना में भरती हो गये, जो हृदय से अंग्रेजों के शत्रु थे । उनकी. 
योजना यह थी, कि भारत जाकर वे विद्रोह कर देंगे। पर दुर्माग्य से जंग बहादुर को 
उनकी इस योजना का पता चल गया । वे गिरफ्तार कर लिये गये, और फांसी पर चढ़ाये 
गये । भारत के स्वातन्त्रय-युद्ध को विफल बनाने में जंग बहादुर की नेपाली सेना ने अच्छा 
कर्त त्त्व प्रदशित किया । अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिये अंग्रेजों ने तराई के प्रदेश 
में २०० मील लम्बा जमीन का एक टुकड़ा नेपाल को प्रदान किया, जो घाघरा नदी के पूर्व 
और गोरखपुर जिले के उत्तरी भाग में स्थित था (१८६०)। साथ ही, ब्रिटिश सरकार की 
ग्रोर से जंग बहादुर को 'सर' की उपाधि भी प्रदान की गई, जिसे स्वीकार करते हुए 
नेपाल के इस प्रधान-मन्त्री ने यह वचन दिया, कि यदि भविष्य में भी कभी ब्रिटेन को 
नेपाल की सहायता की आवश्यकता होगी, तो वह बड़ी खुशी से प्रदान की जायगी । 


१८७६ में राणा जंग बहादुर की मृत्यु हुई। उसके बाद उसका भाई रणोद्वीप 
नेपाल का प्रधानमन्त्री व प्रधान सेनापति बना । उसके शासनकाल में युवराज त्रैलोक्य- 
विजय ने राणाशाही से मुकत होने का प्रयत्न किया। पर उसे सफलता नहीं हुई। इसी 
प्रकार का एक यत्न १८८१ में किया गया, जिसमें नेपाल के ५५ प्रमुख सरदार सम्मिलित 


थे। यह यत्न 'मी असफल रहा । इसके नेताश्रों को भी गिरफ्तार करके प्राणदण्ड दिया. 


गया । वस्तुतः, श्रव नेपाल की सव शासन-शक्ति राणाओं के हाथों में आ चुकी थी, और 
उन्हें अपदस्थ करसकना सुंगम नहीं था। पर प्रधानमन्त्री के पद पर कौन-सा राणा नियुक्त. 
हो, इस सम्बन्ध में झगड़े होते रहे. जंग बहादुर ने जो व्यवस्था की थी, उसके अनुसार 
प्रधान-मन्त्री की मृत्यु के अनन्तर राणा परिवार में जो पुरुष ज्येष्ठ हो, वही उसका स्थान 
ले सकता था । पर अनेक महत्त्वाकांक्षी एवं उदण्ड प्रकृति के राणाग्रों के लिये यह सम्भव 
नहीं होता था, कि वे प्रघान-मन्त्री के स्वगंवास की शान्तिपूर्वक प्रतीक्षा करते रहें | वे 
षड्यन्त्र द्वारा उसका अन्त कर देने के लिये प्रयत्नशील रहते थे। इसीलिये १८८५ में 
रणोहीप की हत्या कर दी गई, और राणा कुल के श्रन्य अनेक व्यक्ति भी मौत के. घाट 
उतार दिये गये । इस षड्यन्त्र का नेता वीर शमशेर था, जो भ्रब प्रधानमन्त्री बना । उसके' 
विरुद्ध मी अनेक बार षड्यन्त्र किये गये, पर वह १६०० ई० तक सफलतापूर्वक नेपाल 
का शासन करता रहा । उसके शासन काल में कतिपय नेपाली नेताओं ने यह यत्न किया, 
कि राणाशाही का अन्त कर फिर से राजा के शासन की स्थापना की जाए (१८८८) । पर 
यह यत्न सफल नहीं हो सका, और राणाग्रों का प्रमूत्त्व नेपाल में कायम रहा। 


१६०० ई० में वीर शमशेर की मृत्यु के बाद उसका भाई देव शमशेर प्रधान- 

मन्त्री बना । वह प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति था। उसकी योजना शी, कि नेपाल में 
भी एक परिषद्‌ की स्थापना की जाए, जिसमें जनता के प्रतिनिधियों को भी स्थान प्रदान 
किया जाए। पर बह्‌ देर तक प्रधानमन्त्री के पद पर नहीं रह सका। उसके भाई चन्द्र 

. शमशेर ने उसे पकड़ कर कैद कर लिया, और स्वयं प्रधान-मन्त्री बन गया । भ्रपनी मृत्यु 
-(१९२९) के समय तक वह नेपाल का कर्त्ता-धर्ता बना रहा। उसके विरुद्ध जो भी षड्- 
यन्त्र हुए, उनको विफल बनाने में उसने असाधारण सफलता प्राप्त की । ३० वर्ष के 
लगभग के अपने सुदीर्घ शासन काल में चन्द्र शमझोर ने जब भी श्रवसर आया, अंग्रेजों की 
दिल खोल कर सहायता की । १६१४-१८ के महायुद्ध में नेपाली लोगों को बड़ी संख्या 


में भ्रग्रेजी सेनः में भरती किया गयां, श्रौर उन्हें युरोप के युद्ध-क्षेत्रों में भेजा गया । अंग्रेज . 


लोग नेपालियों की सैनिक योग्यता से भली भांति परिचित थे । उन्होंने उन्हें ्रपनी सेना 
में भरती करना शुरू किया, और भारत की भ्रंग्रेजी सेना के वे महत्त्वपूर्णं भंग बन गए ॥ 
देश की उन्नति पर मी चन्द्र शमशेर ने ध्यान दिया । काठमाण्डू में त्रिभुवन चन्द्र कालिज 
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की स्थापनां की गई, जिस द्वारा नेपाल में नये ज्ञान-विज्ञानों की शिक्षा देना प्रारम्म हुआ | 
बहुत-से नेपाली हर विद्यार्थियों को इस काल में उच्च शिक्षा के लिये विदेशों में मी भेजा 
गया। नेपाल में नवयुग के सूत्रपात में इससे बहुत सहायता मिली। यहां यह लिख देना 
जपा वा कि राणाग्रों के शासन-काल में वास्तविक शासन शक्ति प्रघान-मन्त्री के 
ही हाथों में रहती थी। पृथ्वी नारायण शाह द्वारा स्थापित गोरखा राजवंश के व्यक्ति 
इस काल में भी काठमाण्डू की राजगद्दी पर विराजमान रहे। उन्हें पञ्च सरकार के नाम 
से सम्बोधन किया जाता था, और उनके नाम के साथ श्री श्री श्री श्री श्री लगाया जाता 
था। पर राणा वंश के प्रधान मन्त्री 'महाराजा' और 'त्रिसरकार' कहाते थे, और उनके 
नाम के साथ श्री श्री श्री लगाया जाता था । चन्द्र शमशेर की मृत्यु के बाद मीम शमशेर 
प्रधान-मन्त्री बना । पर वह केवल दो वर्ष तक इस पद पर रह सका। उसके बाद 
(१६३२) युद्ध शमशेर प्रघान-मन्त्री के पद पर झ्रारूढ़ हुआ, और १६४५ तक उसने नेपाल 
का शासन किया । उसके शासनकाल में नेपाल और अंग्रेजी सरकार के भैत्री-सम्वन्थ में 
और भी वृद्धि हुई। १६३६-४५ काः द्वितीय महायुद्ध उसी के समय में लड़ा गया, जिसमें 
नेपाल ने अंग्रेजों की दिल खोलकर सहायता की । १९४५ में युद्ध शमशेर ने स्वेच्छापूर्वक 
अपने पद का परित्याग कर दिया, और उसका मतीजा पद्म शमशेर प्रधानमन्त्री बना । 
एप्रिल, १६४८ में उसने भी अपने पद का त्याग कर दिया, और मोहन शमशेर ने उसका 
स्थान ग्रहण किया । उसी के समय में नेपाल में वह क्रान्ति हुई, जिसके परिणामस्वरूप 
राणाओं के शासन का अन्त हुआ, और पृथ्वी नारायण शाह के वंशज महाराजाधिराज 
पञ्च सरकार त्रिमुवन ने नेपाल के शासन-सूत्र को अपने हाथों में ले लिया। 


(५) नवयुग का सूत्रपात श्रौर लोकतन्त्र शासन को 
स्थापना का प्रयत्न 


१०४ वर्षों (१८४६-१८५०) तक नेपाल पर राणाग्रों का शासन रहा। यह 
शासन पूर्णतया निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी था । नेपाल के राणा-प्रघानमन्त्री स्वेच्छापू्वेक 
शासन करते थे, और लोकतन्त्र संस्थाओं का वहां सर्वेथा माद था। इन शासकों ने 
देश की उन्नति के लिये कुछ न कुछ यत्त अवश्य किया । उन्होंने नये ढंग-से सेना का संग- 
उन किया, श्रनेक शिक्षणालय स्थापित किये, नेपाली विद्यार्थियों को विदेशों में शिक्षा के 

} लिये भेजा, और देश में कतिपय व्यवसायों के विकास का भी प्रयत्न किया । पर इनसे 
जनता को संतोष नहीं हो सकता था । लोकतन्त्रवाद की जो लहर इस काल में संसार के 
सब देशों को व्याप्त कर रही थी, नेपाल के लिये भी उससे अछूता रह सकना सम्मव नहीं 
था । मारत के साथ नेपाल का घनिष्ठ सम्बन्ध है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जिस 
ढंग से मारत की स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्नशील थी, और ्रनेक क्रान्तिकारी पार्टियां जिस 
प्रकार ग्रंग्रेजी शासन को पलट देने के लिये उद्योग कर रही थीं, नेपालं पर भी उसका 
प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी था। नेपाल के बहुत-से नवयुवक शिक्षा प्राप्त करने के लिये 
भारत ग्राया करते थे। ये इस देश के राष्ट्रीय आन्दोलन के सम्पक में आये, ओर इनमें « । 
से कतिपय कांग्रेस में भी सम्मिलित हो गये | १९३६-४५ के महायुद्ध से पूर्व ही मारत में | 

4 स्वातन्व्य-श°न्दोलन बहुत प्रबल हो चुका था। श्रनेक देसी रियासतों में भी प्रजापरिषदें 

| स्थापित हो गई थीं, जो जनता के अधिकारों के लिये मांगें प्रस्तुत करने में तत्पर थीं। | 
१६३८ में नेपाल में भी प्रजा म्रान्दोलन जोर पकड़ने लगा। पर राणाश्रों के निरंकुश । 

शासन के कारण उसे विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस दशा में पटना में प्रवासी नेपा- 

'लियों ने एक नेपाली प्रजा परिषद्‌ की स्थापना को, जिसका उद्देश्य नेपाल में वघ राज- 
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सत्ता की स्थापना करना था। इसने भारत में अपने केन्द्र कायम किये, और वहां से ही 
जनःस्वातन्त्र्य के आन्दोलन का प्रारम्भ किया। नेपाल में शुक्रराज शास्त्री ने गीता के 
प्रवचन को निमित्त बना कर भाषण की स्वतन्त्रता के श्रधिकार को प्राप्त करने का प्रयत्न 
किया । इस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और छः साल की कैद की सजा दी गई। 
पर इससे वहां लोकतन्त्रवाद का आन्दोलन दबा नहीं । श्रक्टूबर, १९४० में नेपाल में 
बहत-से लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से ४ को प्राणदण्ड दिया गया, जिनमें 
शुक्रराज शास्त्री मी एक था । १३ को आजीवन कैद और २८ को ६ से २० साल तक 
की कंद की सजाएं दी गई। २६ जनवरी, १६४१ के दिन शुक्रराज शास्त्री और उनके 
साथी धर्मभक्त को फांसी दी गई, और दो श्रन्य व्यक्तियों को गोली से मार दिया गया । 
इनकी लाशों का प्रदर्शन करके जनता को यह चेतावनी दी गई, कि नेपाल में राजद्रोहियों 
को ऐसी सजा दी जाती है। i 


१६४४ में जब कांग्रेस के नेतृत्व में भारत में “अंग्रेजों मारत छोड़ो' का आन्दो- 
लन प्रारम्भ हुआ, तो उसमें अनेक नेपाली युवकों ने मी भाग लिया । इनमें श्री बी० 
पी० कोइराला, श्री एस० पी० उपाध्याय और डा० डी० आर० रेगमी के नाम उल्लेख- 
नीय हैं । महायुद्ध (१६३६-४५) की समाप्ति पर संसार में सवत्र राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और 
लोकतन्त्रवाद के श्रान्दोलनों ने बहुत प्रवल रूप धारण कर लिया था । नेपाल भी इनके 
प्रभाव से अछूता नहीं रह सका । जनवरी, १६४६ में भ्रनेक नेपाली नेता वाराणसी में 
एकत्र हुए, और उन्होंने नेपाली नेशनल कांग्रेस की स्थापना की । श्री जयप्रकाश नारायण 
ग्रौर डॉ० राममनोहर लोहिया जैसे भारतीय समाजवादी नेतागओYओं ने इस कांग्रेस के निर्माण 
में सहयोग दिया । इस नेपाली कांग्रेस का पहला अधिवेशन जनवरी, १९४७ में कलकत्ता 
में हुआ। इसका अध्यक्ष श्री टंकाप्रसाद आचाय को निर्वाचित किया गया था, जो 
काठमाण्डू में कैद की सजा मुगत रहे थे। भारत के स्वातन्त्र्य आन्दोलन को दृष्टि में 
रखते हुए नेपाली नेशनल कांग्रेस ने भी यह निरचय किया, कि जनता.के अधिकारों की 
राप्ति के लिए सत्याग्रह के उपाय का श्राश्रय लिया जाए। इसी के अनुसार विराट्‌ नगर 
श्रौर भारत की सीमा के समीप के अनेक ग्न्य नगरों में सत्याग्रह प्रारम्म किया गया। 
१६४५ में विक्रम महेन्द्र शाह के नेतृत्त्व में नेपाली डेमोक्रे टिक पार्टी संगठित हुई, जिसके 
उद्देश्य प्राय: वही थे, जो कि नेपाली नेशनल कांग्रेस के थे। माच, १६५० में इन दोनों 
संगठनों को मिलाकर 'नेपाली कांग्रेस'.का निर्माण किया गया, जिसका पहला श्रधिवेशत 
श्री मातृका प्रसाद कोयराला की ्रध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ (एप्रिल, १६५०) | इसमें 
सन्देह नहीं, कि ्रब नेपाल में लोकतन्त्रवाद का ग्रान्दोलन निरन्तर प्रबल होता जा रहा 
था । इस समय तक भारत स्वतन्त्र हो चुका था (१६४७), और चीन में भी सुसंगठित 
कम्युनिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हो गयी थी (१६४६) । इस दशा में यह सर्वेथा स्वा- 
भाविक था, कि नेपाल में मी राणाओं के निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन का '्रन्त करने 
के लिये प्रयत्न प्रारम्भ हों । ८ 


_ नेपाल के राणा शासकों के लिये भी यह सम्भव नहीं था, कि वे जनता के इन 
्रान्दोलनों की उपेक्षा कर सकें। यही कारण था, जो राणा पद्म शमशेर ने फरवरी, 
१६४८ में एक घोषणा द्वारा यह सूचित किया था, कि बह नेपाल में लोकतन्त्रवाद के 
शनुसार शासन-सुधार करने के लिये उद्यत है । वह देश के लिये एक संविधान के निर्माण 
के लिये भी तैयार था । उसका प्रस्ताव था, कि नेपाल में सर्वत्र पंचायतों की स्थापना की 
जाए, और वहां की पालियामैन्ट में दो सदन हों । मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की नियुक्ति 
सवसाधारण जनता में से भी की जाए, और नागरिकों के मूलभूत भ्रधिकारों का भी प्रति- 
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पादन किया जाए। पर राणा परिवार के बहुसंख्यक सदस्य इन प्रस्तावों के विरोधी थे। 
इसी कारण पद्म झामशेर ने प्रधानमन्त्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था, और मोहन शम- 
शेर इस पद पर नियुक्त हुआ था। . ; 


नवम्बर, १६४० में नेपाली कांग्रेस ने सत्याग्रह की नीति का परित्याग कर 
सशस्त्र क्रान्ति के मार्ग का अवलम्बन किया | उसकी ओर से सशस्त्र दलों का संगठन 
किया गया, जिनमें मारत में प्रवास करने वाले नेपाली बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। 
राणा परिवार के अनेक व्यक्ति मी इस सशस्त्र क्रान्ति के समर्थक थे, और महाराजा 
त्रिभुवन की भी उनके साथ सहानुभूति थी। राणा कुल के सब लोग एक समान स्थिति 
नहीं रखते, वे क, ख श्रौर ग वां में विभक्त हैं। केवल 'क' बगे के राणा ही प्रधानमन्त्री 
के पद को प्राप्त करने की झ्राशा रख सकते थे। अन्य वर्गों के राणाग्रों का समर्थन नेपाली 
कांग्रेस को प्राप्त था । सशस्त्र नेपाली दलों ने तराई के अनेक स्थानों पर चढ़ाई शुरू की, 
श्रौर नेपाल में मी विद्रोह अःरम्म हो गये । इस दशा में महाराजा त्रिभुवत हे पहले काठ- 
माण्डू के भारतीय दूतावास में प्राकर शरण ली, और फिर वह मारत सरकार के एक 
हवाई जहाज द्वारा दिल्ली चला ग्राया। मारत के प्रयत्न से राणा सरकार इस बात के 
लिये तैयार हो गई, कि नेपाल में लोकतन्त्र शासन स्थापित किया जाए, रौर मन्त्रिमण्डल 
में राणाओं के साथ-साथ नेपाली कांग्रेस के नेताओं को मी स्थान दिया जाए। महाराजा 
त्रिभुवन क्राण्ठमाण्डू वापस लौट गया (फरवरी, १९५१), और नेपाल में वेध राजसत्ता 
को स्थापित करने के मार्ग पर पहला पग उठाया गया । अब जो नया मन्त्रिमण्डल बना, 
उसमें नेपाली कांग्रेस के मी अनेक नेताओं को सम्मिलित किया गया। पर यह्‌ व्यवस्था 
देर तक कायम नहीं रह सकी । प्रजा के नेताझों के लिये राणाओं के साथ सहयोग कर 
सकना सम्भव नहीं था। राणा लोग अपनी निरंकुश सत्ता को कायम रखने के लिवे कटि- 
बद्ध थे। इसी लिये उन्होंने प्रजा पक्ष के एक मन्त्री की हत्या के लिये भी प्रयत्त किया, 
जिस अपराध में राणा परिवार-के कुछ व्यक्ति पकड़े गये । अब महाराजा त्रिमुवन ने यह्‌ 
निश्चय किया, कि सेना के नियन्त्रण व सञ्चालन को वह अपने हाथों में ले ले। इस 
स्थिति में राणा मोहन शमशेर ने प्रधानमन्त्री के पद से त्यागपत्र दे दिया, और नेपाल का 
संविधान तैयार करने के लिये एक संविधान-परिषद्‌ के निर्माण का निश्चय किया गया 
(नवम्बर, १९५१)। देश का शासन करने के लिये इस समय जो मन्त्रिमण्डल बना, उसमें 
§ प्रधानमन्त्री का पद श्री मातका प्रसाद कोयराला को प्राप्त हुआ । पर, नई सरकार को 
अनेक. कठिनाइयों का सामना करता पड़ा । नेपाली कांग्रेस में मी इस समय श्रनेक दल 
विद्यमान थे, और उनके विविध नेता अपनी सत्ता के लिये प्रयत्नशील थे । श्री टंकाप्रसाद. 
आचार्य को मी इस समय दस वषं की जेल के बाद मुक्त कर दिया गया था, और. उन्होंने 
प्रजा-परिषद का फिर से संगठन करने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया था। नेपाल में भी. 
एक कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता थी, रौर उसके साथ मिलकर टंकाप्रसाद श्राचाय एक 
संयुक्त मोरचे का भी संगठन कर लिया था। लोक्रतन्त्रवाद की प्रवृत्ति के विरोधियों ने । 
मी 'गोरखा परिषद्‌' नाम से अ्रपना पृथक्‌ संगठन बना लिया था । इस दशा में मातृका- | 
प्रसाद कोयराला के मन्त्रिमण्डल को श्रनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । तराई 


०0] के प्रदेश में अराजकता की स्थिति उत्पन्त हो गई, श्रौर अन्यत्र भी लूटमार और डकतियों 
i] का प्रारम्म हो गया | राणा शासत के विरुद्ध आन्दोलन के दिनों में नेपाल की स्वतन्त्रता . । 


के लिए जिस रक्षा दल का संगठन किया गया था, और जिसके स्वयं सेवकों ते १६४० में | 
| सशस्त्र क्रान्ति का सूत्रपात किया था, वह अब भी विद्यमान था । २२ जनवरी, १६५२ के | 
| दिन इस रक्षा दल के १२०० व्यक्तियों ने काण्ठमाण्डू के दरबार पर धाबा बोल दिया, 
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श्रौर राज्यकोष, शस्त्रागार तथा हवाई अड्डे पर कव्जा कर लिया। इस विद्रोह का नेता 
डॉ० के० आर० सिंह था। उसकी ओर से राजा के साथ बातचीत करने के लिये दो प्रति- 
निधियों की नियुक्ति की गई। पर महाराजा त्रिमुवन विद्रोहियों से बातचीत करने को 
तैयार नहीं हुआ । सेना उसके साथ थी, ओर उसे विश्वास था कि सेना की सहायता से 
वह रक्षा दल के विद्रोह पर काबू पा लेगा | डॉ० सिंह ने परिस्थिति को मली-मांति समक 
कर यह निश्चय किया, कि वह नेपाल छोड़कर विदेश चला जाए । अपने कतिपय साथियों के 
साथ उसने उत्तर की ओर प्रस्थान किया, और ल्हासा होता हुआ वह पेकिंग जा पहुंचा । 
२३ जनवरी, १६५२ के दिन महाराजा त्रिभुवन ने संकट काल की घोपणा कर 
दी । रक्षा दल को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया, और कोयराला की सरकार देश 
में शान्ति स्थापित करने में समर्थ हुई। पर नेपाली कांग्रेस के श्रान्तरिक मतभेदों कें कारण 
५ आगस्त, १६५२ को मातृका प्रसाद कोयराला के मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया, श्रौर 
महाराजा त्रिमुवन ने स्वयं देश का शासन करना प्रारम्म किया । इस बीच में नेपाली 
कांग्रेस ने मातृका प्रसाद को अपनी पार्टी से बहिष्कृत कर दिया था। उसने श्रव श्लौर एक 
नई पार्टी का संगठन किया, जिसे 'नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी” कहते थे। इसके संगठित हो 
जाने पर महाराजा ने एक बार फिर मांतृकाप्रसाद कोयराला को प्रघान-मन्त्री के पद 
पर नियुक्त किया, और उसने अपनी पार्टी के व्यक्तियों से ही मन्त्रिमण्डल का निर्माण 
किया (जन, १९५३) । कुछ समय बाद इसमें कतिपय अन्य पार्टियों के व्यक्ति भी सम्मि- 
लित किये गये, जिसके कारण मातृकाप्रसाद के मन्त्रिमण्डल की स्थिति सुड़ हो गई । 


१९५१ में नेपाल के लिए संविधान तैयार करने के प्रयोजन से जिस संविधान- 
परिषद्‌ के निर्माण का निश्चय किया गया था, देश में श्रशान्ति और श्रव्यवस्था के कारण 
उसका चुनाव नहीं हो सका था । पर महाराजा त्रिभुवन ने शासन को लोकतन्त्र बनाने 
के लिए एक परामशंदात्री समा का निर्माण कर लिया था, जिसके ११२ सदस्य थे। इनमें 
समी राजनीतिक दलों के व्यक्तियों को स्थान दिया गया था, यद्यपि मातृकाप्रसाद की 
पार्टी का इसमें बहुमत था । पर नेपाल में भ्रभी किसी स्थायी आधार पर राजनीतिक 
दलों का संगठन नहीं हुआ था, जिसके कारण लोग अपनी पार्टी को बदलते रहने में संकोच 
नहीं करते थे। यही कारण है, कि परामशंदात्री सभा का पूर्ण सहयोग मन्त्रिमण्डल को 
प्राप्त नहीं था । उस द्वारा प्रस्तुत बिल तथा प्रस्ताव बहुधा परामशंदात्री समा में ्रस्वी- 
कृत हो जाते थे । केवल यही नहीं, देश में उस समय भ्रव्यवस्था और भ्रान्ति में मी वृद्धि 
होती जा रही थी, और राजनीतिक पार्टियों में उथल-पुथल भी जारी थी। मातृकाप्रसाद 
कोयराला के ग्रनेक साथी भ्रब उसके विरोधियों से जा मिले थे। इस दशा में ३१ जन- 
वरी, १६५५ के दिन उसके मन्त्रि-मण्डल ने त्यागपत्र दे दिया । ३१ माचे, १६५५ को 
महाराजा त्रिविक्रम की मृत्यु हो गई, और उसका पुत्र महेन्द्र वीर विक्रम शाह नेपाल की 
राजगद्टी पर श्रारूढ़ हुआ । नया महाराजा एक ग्रत्यन्त भहत्वाकांक्षी श्रौर प्रतापी व्यक्ति 
था । राजनीतिक नेताग्रों श्रौर पाटियों के श्रापसी झगड़ों को वह बहुत चिन्ता की इष्टि 
से देखता रहा था, ग्रौर उसका यह्‌ विचार बन गया था कि देश का माग्य इन नेताओं के 
हाथों में नहीं छोड़ देना चाहिए । इसी कारण उसने श्रब किसी नये मन्त्रिमण्डल का 
निर्माण नहीं किया, श्रपितु शासन-सूत्र को अपने हाथों में लेकर पांच व्यक्तियों की एक 
समिति शासन में सहायता देने के लिए नियुक्ति कर दी, जिसका प्रमुख गंजमनसिंह था। 
जनवरी, १६५६ तक राजा का यह्‌ व्यक्तिगत शासन कायम रहा। इस बीच में उसने 
एक कन्वेन्शन का निर्माण इस प्रयोजन से किया, ताकि देश के शासन के भावी स्वरूप का 
निर्धारण किया जा सके । पर नेपाली कांग्रेस श्रौर प्रजा परिषद्‌ आदि प्रमुख पार्टियों ने 


SMR MEME | ' In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Dp Deen I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नेपाल eS 


इसमें भाग नहीं लिया, जिसके कारण यह कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं कर सका | अन्त में 
राजा ने अपने व्यक्तिगत शासन का अन्त कर टंकाप्रसाद गाचा को प्रधानमन्त्री के पद 
पर नियुक्त किया (२७ जनवरी, १९५६), और उसे अपने मन्त्रिमण्डल के निर्माण का 
कार्य सुपुदं किया । इसी समय चीन के प्रधानमन्त्री चाउ एन-लाई ने नेपालकी यात्रा की, 
और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी पर से प्रतिबन्ध हटा दिया गया। श्रापसी विरोध के 
कारण टंकाप्रसाद आचार्य के मन्त्रिमण्डल ने भी कुछ समय वाद अपने पद से त्यागपत्र 
दे दिया (जुलाई, १६५७), और अब डॉ० के० आई० सिंह को प्रधानमन्त्री के पद पर 
नियत किया गया। तीन वर्ष के चीन-प्रवास के बाद १६५५ में डॉ० सिंह नेपाल वापस 
लौट आया था, और उसने फिर अपने संयुक्त मोरचे या यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी का 
संगठन कर लिया था । पर डाँ० सिंह का मन्त्रिमण्डल भी देर तक कायम नहीं रह सका । 
उसके विरोधियों ने मी एक संयुक्त मोरचे का निर्माण कर लिया था, जिसमें नेपाली 
कांग्रेस, नेपाली नेशनल कांग्रेस और प्रजा परिषद्‌ ने सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया 
था । इस दशा में डॉ० सिंह के लिये सरकार का सञ्चालन कर सकना सुगम नहीं रह 
गया, और उसने त्यागपत्र दे दिया (नवम्बर, १६५७) । अब राजा महेन्द्र ने शासन-सूत्र 
को फिर अपने हाथों में ले लिया, और यह घोषित किया, कि फरवरी, १६५६ में देश के 
लिए संविधान का निर्माण करने के प्रयोजन से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन 
कराया जायगा! 


इस घोषणा के अनुसार १६५६ के प्रारम्म में नेपाल में पहले श्राम चुनाव हुए । 
इसमें नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवारों को असाधारण सफलता प्राप्त हुई। १०६ सदस्यों 
में से ७४ इसी पार्टी के निर्वाचित हुए । राणाओं के शासन का ग्रन्त करने में इस पार्टी ने 
विशेष कतू त्व प्रदर्शित किया था । श्रब जनता द्वारा भी इसे समर्थन प्राप्त हो गया । 
नेपाली कांग्रेस के प्रमुख नेता श्री बी० पी० कोयराला थे। श्रव उन्हे प्रधानमन्त्री के पद 
पर नियुक्त किया गया, रौर एक ऐसे मन्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ जिसे जनता द्वारा 
निर्वाचित प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त था । पर यह मन्त्रिमण्डल मी देर तक के शासन- 


सूत्र का सञ्चालन नहीं कर सका ।- राजनीतिक दल-बन्दी ने एक बार फिर उग्र रूप . 


धारण करना प्रारम्म कर दिया, जिसके कारण राजा, महेन्द्र ने १ नीम के अन्त में कोय- 
राला के मन्त्रिमण्डल को बर्खास्त कर शासन-शक्ति फिर अपने हाथों में ले ली । लोकतन्त्र 
शासन की स्थापना का जो प्रयत्न नेपाल में किया गया था, वह असफल हो गया। १६ 
दिसम्बर, १६६२ के दिन राजा महेन्द्र द्वारा नेपाल के लिये एक नये संविधान का निर्माण 
कराया गया, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्तलिखित थीं--( १) सब ग्रामों और नगरों में 
पंचायतें बनायी जाएं; जो नेपाल के लोकतन्त्र शासन की इकाइयों के रूप में काम कर। 
(२) ये ग्राम और नगर पंचायतें जिला पंचायतों के सदस्यों को चुना करें, और जिला 
पेचायतों द्वारा क्षेत्रीय या प्रान्तीय पंचायतों का चुनाव हुआ करे। (३) सम्पूर्ण नेपाल के लिये 
एक राष्ट्रीय या केन्द्रीय पंचायत हो, जिसके ६० प्रतिशत सदस्य प्रान्तीय पंचायतों द्वारा 
चने जाएं । प्रान्तीय पंचायतों द्वारा निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त दो अन्य प्रकार के 
सदस्य राष्ट्रीय पंचायत में लिये जाया करें, क: यूनिवसिटियों के स्तातकों.तथा व्याब- 
सायिक संगठनों द्वारा निर्वाचित सदस्य, और ख. राजा द्वारा मनोनीत सदस्य । (४) 
राज्य की कार्यकारिणी व शासन शक्ति का प्रयोग राजा के हाथों ,में रहे, जो अपनी सहा- 
यता के लिये एक मन्त्रिपरिषद्‌ का निर्माण किया करे। इस परिषद्‌ के सदस्यों की नियुक्ति 


` राष्ट्रीय पंचायत के सदस्यों में से ही की जाया करे। (५) राजा को अधिकार हो, कि वह 


संकट काल की घोषणा कर संविधान के अनुसार शासन को स्थगित कर सके। नया 
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संविधान १६६३ में लागू कर दिया गया, और २५ श्रगस्त, १६६३ के दिन राजा महेन्द्र 

ने जिस मन्त्रिपरिषद्‌ का निर्माण किया, उसमें प्रधानमन्त्री के पद पर श्री कीति निधि 

बिष्ट को नियुक्त किया गया। वर्तमान समय तक भी नेपाल का शासन इसी संवि-- 

` धान के अनुसार हो रहा है, यद्यपि मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों तथा प्रधानमन्त्री में अनेक 

बार परिवतन हुए हैं। जनवरी, १६७२ में राजा महेन्द्र की मृत्यु हो जाने पर उनके 

जयेष्ठ पुत्र वीरेन्द्र वीर विक्रमशाह नेपाल के राजसिंहासन पर आड़ हुए, और इस समय 
वहां का शासन सूत्र उन्हीं के हाथों में है । 


` (६) नेपाल की विदेशो राजनीति 


भारत की स्वतन्त्रता से पूर्व नेपाल यद्यपि एक स्वाधीन राज्य था, पर ब्रिटेन केः 
साथ उसके मैत्री-सम्बन्ध विद्यमान थे, और नेपाल सदा ब्रिटेन की सहायता के लिये तत्परः 
रहता था । यही कारण है, कि १८५७ के स्वातन्त्र्य-युद्ध के समय नेपाल ने भारत के विरुद्धः 
अंग्रेजों की सेना द्वारा सहायता की थी, और बीसवीं सदी के दो महायुद्धों में भी नेपाली: 
सिपाही बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेजी सेना में भरती किये गये थे । काठमाण्डू में स्थितः 
अंग्रेज रेजिडेन्ट नेपाल की विदेशी नीति का सञ्चालन किया करता था, और नेपाल तथा 
ब्रिटेन की इस मँत्री ने एक ऐसा रूप प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण नेपाल कीः 
ह्थिति ब्रिटेन के वशवर्ती राज्य के समान हो गई थी । - 


१६४७ में भारत स्वतन्त्र हुआ, और नई कांग्रेस सरकार ने भारत में ब्रिटिश 
सरकार की उत्तराधिकारी की स्थिति प्राप्त कर ली । श्रब काठमाण्डू के ब्रिटिश रेजिडेन्ट : 
के स्थान पर ब्रिटिश राजदूत नेपाल में नियुक्त किया जाने लगा, ग्रौर स्वतन्त्र भारत की. 
सरकार ने भी काठमाण्डु में अपने राजदूत की नियुक्ति की । भारत सरकार ने नेपाल कीः 
स्वतन्त्र श्रौर सम्पूर्ण-प्रभुत्त्व-सम्पन्न स्थिति को स्वीकार कर लिया । जुलाई, १६५० में 
भारत ने नेपाल के साथ दो सन्धियां की । एक सन्धि द्वारा दोनों राज्यों ने एक दूसरे 
की स्वतन्त्रता को स्वीकार करते हुए एक दूसरे की प्रादेशिक सीमाओं का अतिक्रमण नः 
करने का वचन दिया। दूसरी सन्धि द्वारा नेपालं को यह श्रधिकार दिया गया, कि वह 
भारत के. रास्ते से अस्त्र-शस्त्रों व अन्य युद्ध-सामग्री को नेपाल ले जा सके । नेपाल कीः 
श्रोद्योगिक उन्नति और सड़कों ग्रादि के निर्माण के लिये भी भारत ने सहायता प्रदानः 
$ | स्वीकार किया, और इन दोनों देशों में मंत्री-सम्बन्ध पूर्ववत्‌ कायम रहा। 


पर इस बीच में चीन में कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित हो गई थी, श्रौर चीन नेः 
तिब्बत पर भी अपना प्रमुतत्व स्थापित कर लिया था। तिब्बत में चीनी शासन स्थापितः 
हो जाने के कारण उस देश की दक्षिणी सीमा नेपाल के साथ ग्रा लगी थी। नेपाल में भी 
कम्युनिस्ट संगठित थी, श्रौर उसका चीन के कम्युनिस्टों के साथ सम्पर्क भी था।' 
इस दशा में यह प्रश्‍न बहुत महत्त्व का हो गया, कि चीन और नेपाल में क्या सम्बन्ध हो। 
इसी कारण मार्च, १६६० में नेपाल के प्रधानमन्त्री श्री बी० पी० कोयराला और चीन” 
के yo चाउ एन-लाई ने एक समझौता किया, जिसकी मुख्य शर्ते निम्नलिखित 
(१) चीन और नेपाल के वीच की सीमा को परम्परा, प्रथा और व्यवहार के. 
आधार पर वंज्ञानिक रोति से निर्धारित किया जाए, श्रौर इस प्रयोजन से दोनों देशों की. 
एक संयुक्त समिति बनायी जाय; जो इन दोनों देशों के बीच की सीसा को निर्धारित 
र का काये करे। (२) नेपाल की उन्नति के लिये चीन १४ करोड़ रुपये सहायता के. 
रूप में प्रदान करे। (३) नेपाल के युवकों को शिल्प-विषयक शिक्षा देने के कार्य में चीनः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नेपाल ८७६ 


सहायता करे। (४) पञ्चशील के सिद्धान्तों को दोनों देश स्वीकार करें। एप्रिल, १९६० 
में चाउ एन-लाई ने नेपाल की यात्रा की, और उसके साथ शान्ति और मंत्री की सन्धि 
भी की। चीन श्र नेपाल में सीमा-सम्बन्धी समस्या ने विकट रूप घारण नहीं किया, 
और ये दोनों देश भ्रपनी सीमाओ्रों का निर्धारण कर चुके हैं। इस सन्वि के बाद नेपालः 
ओर _ चीन के मैत्री-सम्बन्ध में निरन्तर वृद्धि हो रही है, और चीन का यह प्रयत्न है कि 
. इस देश में अपने प्रभाव का विस्तार करे । इसीलिये चीन द्वारा नेपाल के श्रोद्योगिक 
विकास pe भरपूर आथिक सहायता प्रदान की गई, शोर काठमाण्डू को तिब्बत केः 
साथ॑ मिल के लिये काठमाण्डू-कोडारी मागे का निर्माण किया गया (मई, १६६८) । . 
इस मार्ग के कारण नेपाल ग्रौर तिब्बत (जो अब चीन के राज्यक्षेत्र के थ्रन्तर्गंत है) के' 
बीच यातायात सुगम हो गया, और विदेशों कें साथ व्यापारिक व अन्य प्रकार के सम्पर्क 
के लिये नेपाल को भारत परं ही निर्मर रहने की श्रावश्यकता नहीं रह गई। इस समय से 
नेपाल पर चीन के प्रभाव में निरन्तर वृद्धि होने लगी, और ये दोनों देश एक दूसरे के 
अत्यन्त निकट श्रा गये । चीन के प्रभाव के कारण मारत और नेपाल के मँत्री-सम्बन्ध में 
शिथिलता आने लगी, और अनेक प्रश्नों पर उनमें मतभेद उत्पन्न होने लगे । यें मतभेद 
प्रधानतया उन सुविधाओं के विषय में हैं, जो श्रपने विदेशी व्यापार के लिये नेपाल को 
भारत द्वारा प्रदत्त हैं । नेपाल एक ऐसा राज्य है, जिसकी सीमा के साथ किसी समुद्र की 
सत्ता नहीं है। श्रन्य देशों के साथ व्यापार के लिये उसे ग्रपना माल या तो भारत के मार्गो 
से लाना ले-जाना होगा, और या चीन के मार्गों से चीन (तिब्बत) के मार्ग मली-मांति 
विकसित नहीं हैं, ्रौर काठमाण्डू-कोडारी सड़क के बन जाने पर भी नेपाल अपने विदेशी 
व्यापार तथा ब्रन्य देशों में आने-जाने के लिये इस का बहुत उपयोग नहीं कर सकता। 
अतः नेपाल का विदेशी व्यापार उन सुविधाओं पर ही निर्मर करता है, जो उसे मारत से 
प्राप्त हों । इसी लिये नेपाल ने भारत के साथ एक सन्धि भी की थी, जिस द्वार कलकत्ता : 
के बन्दरगाह पर नेपाल के माल को उतारने, गोदामों में रखने तथा स्यल मार्ग द्वारा 
। नेपाल लाने ले-जाने के विषय में कतिपय विशेष सुविधाएं प्रदान की गई थीं। साथ ही, 
नेपाल में सड़कों के निर्माण के लिये भारत ने सहयोग प्रदान किया था। त्रिमुवन राजपथ 
नामं से जो राजमार्ग वहां निमित हुदा है, उसमें मारत का प्रधान कर्त त्व है। नेपाल के 
ग्रौद्योगिक विकास के लिये भारत द्वारा उदारतापूर्वक सहायता दी जाती रही है। धर्म, 
e संस्कृति और जाति श्रादि की इष्टि से मी मारत ग्रोर नेपाल का घतिष्ठ सम्बन्ध है। यह 
सब होते हुए भी जो इन दोनों देशों के परस्पर-सम्बन्धों में कुछ कटुता श्राने लगी, उसका 
एक कारण जहां नेपाल पर चीन का बढ़ता हुना प्रमाव था, वहां साथ ही एक कारण 
यह भी था, कि कलकत्ता के बन्दरगाह पर नेपाल को ब्यापार-विषयक जो सुविधाएँ 
प्राप्त थीं, उनका दुरुपयोग किया जानें, लगा था। नेपाल के झायात माल पर कलकत्ता म॑ . । 
आयात-कर नहीं लगता है । नेपाली व्यापारी इस माल को स्थल माग द्वारा अपने देश में | 
ले जाते हैं, श्रायात-कर के भ्रभाव के कारण जिसकी कीमत वहां बहुत कम रहती ह \ र| 
अनेक व्यापारियों ने इस स्थिति से लाम उठाया, और विदेशी.माल को नेपाल ले जाने के 
नाम पर उसे ्रायात-कर से बचा लिया और चोर बाजार में भारत में बेजना शुरू कर | 
दिया । इसे रोकने के लिये मारत सरकार ने जो पग उठाए, नेपाल ने उन्हें उत सुविधाश्रो 
के विरुद्ध समझा जो तेपाल-मारत व्यापारिक-सन्धि द्वारा नेपाल को प्रदान की गई थीं। 
इसके कारण कुछ समय के लिये इन दोनों. देशों के सम्बन्धों में पर्याप्त कटूतो भ्रा गई, | 
ग्रौर एक बार तो नेपाल ने यह भी प्रयत्न किया कि विदेशी माल को मंगाने के लिये | 
कलकत्ता के स्थात पर पूर्वी बंगाल (जो पहले पाकिस्तान के अन्तर्गत था) के' बन्दरगाही ` | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"८० एशिया (पर्चिमी ग्रौर दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


को प्रयुक्त किया गाए। पर यह योजना क्रियात्मक नहीं थी, क्योंकि पूर्वी बंगाल और 
नेपाल की सीमा' एक दूसरे के साथ नहीं लगतीं | भारत के प्रधानमन्त्री श्री लाल बहा- 
दुर शास्त्री श्रौ श्रीमती इन्दिरा गांधी नेपाल की यात्रा कर चुके हैं, और उनके प्रयत्न 
से भारत और “पाल के मतभेदों को दूर होने में बहुत सहायता मिली है.। पर चीन 
नेपाल को अपना प्रभावक्षेत्र समझता है, और मध्यकालीन इतिहास को इष्टि में रखकर 
यह भी दावा करता है कि पहले इस देश पर भी चीन का ग्राधिपत्य स्वीकार किया 
जाता था, जो ब्रिटेन के साम्राज्यवाद के कारण कायम नहीं रह सका । नेपाल की उत्तरी 
सीमा तिब्बत के साथ लगती है, और स्थल मार्ग द्वारा श्रव चीन के साथ उसका सीधा 
सम्बन्ध भी स्थापित है। इस दशा में नेपाल एक ऐसी नीति का अनुसरण करने में तत्पर 
है, जिस द्वारा भारत और चीन दोनों के साथ उसका मैत्री-सम्बन्ध स्थापित रहे । 


१४ दिसम्बर, १६५४ के दिन नेपाल भी संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बन गया 
था, और वह वहां प्रायः तटस्थ नीति का अनुसरण करता रहा है। 


नेपाल भी रब संयुक्त राष्ट्र-संघ का सदस्य है, भर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
एक स्वतन्त्र एवं सम्पूर्ण-प्रमुत्त्व-सम्पन्न राज्य की स्थिति रखता है । ब्रिटेन और अमेरिका 
इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं, कि उस पर चीन का प्रभाव अधिक बढ़ने न पाए। पर 
अव तक भी नेपाल में लोकतन्त्र शासन की स्थापना नहीं हो सकी है, जिसके कारण वहाँ 
की जनता का भ्रसन्तोष दूर नहीं हुआ है । इस दशा का उपयोग कम्युनिस्ट लोग सुगमता 
के साथ कर सकते हैं। वहां ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, जो कम्युनिस्टों का समर्थन 
करते हुए किसी भी समय क्रान्ति के लिए उद्यत हो सकते हैं । 
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प॒चासवां अध्याय 
पाकिस्तान ओर बांगला देश 
(१) पाकिस्तान का निर्माण श्रौर प्रगति 


हू तर Poi, 
भारत के पञ्चिम-उत्तर में पाकिस्तान की स्थिति है, जिसका क्षेत्रफल ३, 
४०३ वर्गमील है, और जिसकी जनसंख्या ४ करोड़ के लगमग है। अगस्त, के १६४७ तक 
यह भारत का अंग था। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में मारत के मुसलमानों में यह्‌ वि 
बिकसित होना प्रारम्भ हुआ, कि हिन्दू ओर हि बा, अ र 
पो थक सज्य ने न & ० 
मुसलमानों का एक अपना पृथक्‌ सह होना चाहिए i E म 
वाषिक अधिवेशन लाहौर में हुआ । क म आम i इसी भा अ 
पद से दिए अपने भाषण में द्विराष्ट्र सिद्धान्त के 
उनका! कहना था कि हिन्दू और मुसलमान शब्द केवल दो म 
राष्ट्रों के भी सूचक हैं। मुसलमानां श्रार हन्डुतआ % 
Pb संगठन, रहन-सहन, खानपान, साहित्यिक व सांस्कृतिक ल 
सब एक-दूसरे से भिन्न हैं। मूलतया विभिन्‍न ऐसी र स अ ur 
ख्या में दसरी अल्पसंख्या में, एक राज्य मे रखना wa 
wn bl मुस्लिम लीग ने अपने इस वाधिक ग्रधिवेशन Si FE 
बह प्रस्ताव स्वीकृत किया था, कि “भारत के उत्तर-पर्चिमी और पूर्वी 5० ol A 
Fs नों का बहुमत है, परस्पर मिलाकर एक पृथक्‌ एव ह र र 
किया जाती चाहिये ।” इस अधिवेशन की समाप्ति पर मि० जिन्‍ना ट॒ he 
की, कि पाकिस्तान एक "लोकतन्त्र संघराज्य' होगा, जिसमें वर्तमान भा 
हि पश्चिमी सीमाप्रान्त, सिन्ध, बिलोचिस्तान, पंजाब, बंगाल और असम pi 22 
है के बाद मुसलमानों के पृथक्‌ राज्य (पाकिस्तान) की माँग हम 2 अर 
गा मुस्लिम लीग के प्रत्येक अधिवेशन में इसका समर्थन किया गया, i र्‌ स 
रोता में इसके लिए आन्दोलन किया गया । १६४६ तक यह स्थिति आ गई थी, 


ठ में ने अपनी माँग 
करे। १९४६ के ग्रगस्त मास में मुस्लिम लीग 
उ hoe शुरू करने का निश्चय किया । परिणाम यह स | 
ह रारामा वघ यूटमार, बलात्कार भादि का ताष्बवन सा | 
{माल सकना सम्भव नही र i 
म se जे DR ने ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप च 
कालीन की, जिसकी मुख्य बाते निम्नलिखित थीं--(१) भारत का स र हो | 
ल ऐसी सरकार को सौंप दिया जाए, जो ज द र सा Re | 
विधान तैयार करने के लिए जुलाइ, गो | 
(३) आ अ निमित bons को सारत के ठ DS 
सभा = जा सकता, जो उसे स्वीकार करने को अनिच्छुक हों।(२)जिन भ्र नारि 
त मे मल की बहुसंख्या है, उतसे यह्‌ जानने की व्यवस्था की जाय 


REP, NRE 
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-८८२ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


'जुलाई, ५ ६ में निमित संविधान समा में सम्मिलित होने के पक्ष में हैं या एक पृथक्‌ व 
न समा बनाना चाहते हैं। (४) यदि मुस्लिम क्षेत्रों की सम्मति देश के विभा- 
जन के पक्ष में हो, तो मारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारंण करने के लिए एक 


कमीशन की नियुक्ति की जायगी । 


मुस्लिम लीग तो भारत के विभाजन के पक्ष में थी ही, देश की साम्प्रदायिक परि- 
स्थिति को दृष्टि में रखकर १५ जून, १६४७ के दिन इण्डियन नेशनल कांग्रेस ने भी 
भारत के विभाजन तथा पाकिस्तान की स्थापना को स्वीकार कर लिया ।४जुलाई, १६४७ 
को ब्रिटिश पालियामेंट में 'इण्डियन इन्डिपेन्डेन्स बिल' पेश किया गया, जो १६ जुलाई को 
स्वीकृत हो गया। इस ऐक्ट द्वारा यह विहित किया गया, कि १५ ्रगस्त, १९४७ को 
आरत और पाकिस्तान नाम के दो पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र राज्यों का निर्माण किया जायगा, 
जिनकी स्थिति ब्रिटिश साम्राज्य के श्रन्तगेत औपनिवेशिक राज्यों के समकक्ष होगी । इन 
राज्यों के नये संविधानों का निर्माण इनकी अपनी-अपनी संविधान सभाओं द्वारा क्रिया 
जायेगा, और ब्रिटिश सरकार इन्हीं को सत्ता हस्तान्तरित कर देगी। जब तक ये समाएँ 
नये संविधानों का निर्माण नहीं कर लेतीं, और उनके अनुसार विधान समाओं i के चुनाव 
नहीं हो जाते, ये संविधान समाएँ ही अपने-अपने राज्य के व्यवस्थापन विमागों का कार्य 
करेंगी । भारत और पाकिस्तान दोनों श्रौपनिवेशिक राज्यों में एक-एक गवर्नेर-जनरल 
ककी नियुक्ति की जायगी, और ये गवर्नेर-जनरल शासन का कार्य स्वेच्छाचारी रूप सेन 
करके मन्त्रिमण्डलों के परामर्श के अनुसार ही करेंगे । 


१६४७ के इस इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स ऐक्ट के अनुसार १४ अगस्त, १९४७ के दिन 
पाकिस्तान नाम से एक पृथक्‌ राज्य का निर्माण हो गया, जिसका पहला गवर्नेर-जनरल मि० 
मोहम्मद अली जिन्ना को नियुक्त किया गया । उत्त र-पर्चिमी सीमा प्रान्त, सिन्ध,परिचिमी 
पंजाब, बलोचिस्तान और पूर्वी बंगाल के प्रदेश इस नये औपनिवेशिक राज्य में सम्मिलित 
'किये गये, प्रौर असम के सिलहट जिले का बड़ा माग मी इसके अन्तर्गत किया गया, क्योंकि 
उसके निवासियों में मी मुसलमानों की बहुसंख्या थी । जो प्रदेश इस समय पाकिस्तान 
में सम्मिलित किए गए, उनके बहुसंख्यक निवासी धर्म से मुसलमान श्रवश्य थे, पर माषा, 
नसल, संस्कृति आदि की इष्टि से उनमें एकता नहीं थी । इसलिए उनका एक राज्य में 
रहना भ्रस्वाभाविक था, विशेषतया पूर्वी बंगाल का जो परिचिमी पाकिस्तान से एक हजार 
मील से भी अ्रधिक दूरी पर स्थित है । 


११ सितम्बर, १६४८ के दिन पाकिस्तान के प्रथम गवर्नेर-जनरल मि० जिनता 
की मृत्यु हो गई, ग्रौर ख्वाजा निजामुद्दीन को उनके स्थान पर नियुक्त किया गया । इनके 
काल में मी नवाबजादा लियाकत श्रली खाँ पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री के पद पर रहे । पर 

१७ अक्टूबर, १९५१ को जब एक सार्वजनिक सभा में उनकी हत्या कर दी गई, तो 
रुवाजा निजामुद्दीन ने प्रधानमन्त्री का पद प्राप्त कर लिया, और मि० गुलाम मुहम्मद को 
उनके स्थान पर गवर्नर-जनरल नियत किया गया। वह ६ श्रगस्त १६५५ तक इस पद 
पर्‌ रहे, जबकि जनरल इस्कन्दर मिर्जा ने यह पद ग्रहण कर लिया ।. इस बीच में पाकि- 
स्तात की संविधान सभा अपने कायं में व्यस्त रही, और & वर्षो के निरन्तर परिश्रम के 
पश्चात्‌ वह अपने देश के लिए एक संविधान तैयार करने में समर्थ हुई। पाकिस्तान में 
संविधान का निर्माण करने में जो इतना अ्रधिक समय लग गया, उसके अ्रनेक कारण थे। जब 
पाकिस्तान नहीं बना था, भारत के मुसलमानों की सबसे भ्रधिक शक्तिशाली व सुसंगठित 
पार्टी मुस्लिम लीग थी, पर जब वह अपने उद्देश्य (मुसलमानों के लिए एक पृथक्‌ राज्य के 
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पाकिस्तान और बांगला देश ८८३ 
निर्माण) Fe सफल हो गई, तो उसके नेताओं में मतभेद प्रारम्म हो गए, और वह भ्रनेक़ 
ग्पाटियों में विभक्त हो गई। इन के लिए किसी सर्वसम्मत संविधान को तैयार कर सकना 
सुगम नहीं था.। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पाकिस्तान के प्रतिनिधियों में मी बहुत ग्रधिक 
-मतभेद थे। पाकिस्तान के इन दोनों मागों की माषा और संस्कृति आदि में ही भेद नहीं 

था, अपितु क्षेत्रफल, जनसंख्या और ्रौद्योगिक विकास आदि की इष्टि से भी उनमें भ्रनेक 
-भिन्नताएँ थीं । पूर्वी बंगाल का क्षेत्रफल केवल ५५, १२६ वगेमील था, और उसकी 
आबादी ५ करोड़ से भी श्रधिक थी । इसके विपरीत पश्चिमी पाकिस्तान का क्षेत्रफल 
३,१०,४०३ वर्गमील था, ग्रौर उसकी जनसंख्या केवल ४,२५,००,००० के लगमग थी। 
पर पाकिस्तान के राजकमंचारियों श्रौर सैनिक अफसरों में पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों 
'को प्रमुख स्थान प्राप्त था। वे चाहते थे, कि श्रपती आबादी के कारण पूर्वी बंगाल पाकि- 
स्तान की पालियामेन्ट तथा मन्त्रिपरिषद्‌ में प्रधान स्थान प्राप्त न कर सके । इस समस्या | 
का हल कर सकना भी सुगम नहीं था। पाकिस्तान का निर्माण घमे के ग्रांधार पर हुमा 
था, श्रतः वहाँ के मौलवी और मुल्ला इस प्रयत्न में थे कि उनके राज्य को एक इस्लामी . 
स्टेट के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए ग्रौर उसके कानूनों का .निर्माण शरायत के 
अनुसार किया जाएं। इसीलिए उनका यह प्रस्ताव था, मुस्लिम धर्माचायों के एक बोड , 
का संगठन किया जाए, जिसे पार्लियामेन्ट द्वारा स्वीकृत किसी भी कानून को इस धार 
पर वीटो करने का ग्रधिकार हो कि यह कानून शरायत के खिलाफ है। यही कारण 
थे, जिनसे पाकिस्तान .की संविधान समा को भ्रपने देश के लिए संविधान का निर्माण 
करने में इतना समय लग गया । २३ मार्च, १६५६ के दिन उसने जो संविधान तैयार 

“किया, उस द्वारा पाकिस्तान को 'इस्लामिक रिपब्लिक' घोषित किया गया, श्रौर देश 
के शासन के लिए पालियामेन्टरी सिस्टम को अपनाया गया । पाकिस्तान के रिपब्लिक 

न जाने पर उसके गवर्तर-जनरल इस्कन्दर मिर्जा को उसका राष्ट्रपति निर्वाचित कर 
लिया गया। ` | 


: पर १६५६ का संविधान अविकल खूप में क्रियान्वित नहीं किया जा सका। 
'पाकिस्तान में कोई ऐसी सुसंगठित व अनुशासित पार्टी नहीं थी, जो पालियामेन्ट के बहु- 
मत को स्थायी रूप से अपने साथ रख सकती । इसलिए वहाँ के मन्त्रिमण्डल में जल्दी- 
जल्दी परिवर्तन होते रहे, और पार्टियों के विरोध ने उग्र रूप धारण की लिया। इस 
दशा में ७ अक्टबर, १६५८ के दिन राष्ट्रपति मिर्जा ने पाकिस्तान में माशल लां की 
चोषणा कर दी, केन्द्रीय पालियामेन्ट तथा प्रान्तीय विधान समाओं को बर्खास्त कर - 
। दिया, सब राजनीतिक दलों को श्रवैध घोषित कर दिया, और संविधात का अन्त स 
दिया । उन्होंने यह व्यवस्था की, कि देश का शासन स्थायी सरकारी पर्दाष् के 
हाथों में -रहे, श्रौर सेना के प्रधान सेनापति की हैसियत से मार्शल मुहम्मद झावुब खाँ 
फौजी कानून के श्रधीन देश के शासन का संचालन कर । प. आयूब खाँ झपन इस 
स्थिति से सन्तुष्ट नहीं थे । २५ अक्टूबर, १९५५ को उन्होंने सैनिक षड्यन्त्र द्वारा | 
राष्ट्रपति मिर्जा को श्रपदस्थ कर दिया, और स्वयं राष्ट्रपति पद भी ग्रहण कर लिया । 
अपनी स्थिति को वैधानिक रूप प्रदान करने के लिए झ्रायूब खाँ ने फरवरी, १६६० मे | । 
लोकमत लिए जाने की व्यवस्था की। पाकिस्तान में जो Wd स्वशासन संस्थाएं | 
_ ग्राम पंचायतें ग्रौर नगर समाएँ आदि, जिन्हें बेसिक सी कहा जाता था--थीं; | 
उनको इस प्ररन पर वोट देते का श्रवसर दिया गया कि शासन, में आयूब खाँ की जो | 
स्थिति है, वे उसका समर्थन करती हैं या नहीं । इस प्रकार की संस्थाओं की कुल संख्या -- 
७८,७२० थी। उनमें से ७५,२८३ के वोट ग्रायूब खाँ के पक्ष में प्राप्त हुए । इस प्रकार | 
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अपनी स्थिति को सुदूढ़ बनाकर गायब खाँ ने यह निचय किया, कि ऐसे नये संविधान 
का निर्माण किया जाए, जो पाकिस्तान की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप हो । 
इसके लिए एक कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसके ्रध्यक्ष मंजूर कादिर नाम के एक 
वकील थे । मंजर कादिर द्वारा जो संविधान तैयार किया गया, उसे १६६२ के प्रारम्भ 
में प्रकाशित कर दिया गया। इसमें जो व्यवस्थाएं की गई थीं, उनमें मुख्य निम्नलिखित 
थीं--(१) पाकिस्तान के शासन में जो स्थिरता एवं व्यवस्था नहीं श्रा पाती थी, उसके 
लिए राजनीतिक पार्टियों को उत्तरदायी मानकर यह निश्चय किया गया कि वहाँ किसी 
भी पार्टी को न रहने दिया जाए और लोगों को यह अधिकार न हो कि वे राजनीतिक 
दलों का संगठन कर सकें, (२) पाकिस्तान के केन्द्रीय शासन के लिए एक विधानसभा 
का निर्माण किया जाए, श्रौर साथ ही उसके दोनों भागों--पश्चिमी पाकिस्तान और 
पूर्वी वंगाल--के लिए भी दो पृथक्‌-प॒थक्‌ विधानसभाएँ बनाई जाएँ। पर इनके सदस्यों का 
चुनाव सर्वसाधारण मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न किया जाया करे । पाकिस्तान 
में जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ (बेसिक डेमोक्रेसी) संगठित थीं, उन द्वारा ही इन 
विधान समाझ्रों के सदस्य चुने जाया करें । (३) विधानसमागओरों की सदस्यता के उम्मीद- 
वार ग्रपनी व्यक्तिगत स्थिति में ही छुताव के लिए खड़े हुआ करें, किसी राजनीतिक 
पार्टी की ओर से नहीं । १६६२ में इस नए संविधान के अनुसार पाकिस्तान में छुनाव 
हुए। यद्यपि उसके सदस्य किसी पार्टी की ओर से खड़े नहीं हुए थे, पर उनका ऐसी 
पाटियों के साथ सम्बन्ध था, जो वहाँ पहले विद्यमान थीं और जिन्हें ग्रब अवैध घोषित 
कर दिया गया था। इसीलिए केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान समाग्रों के अधिवेशन शुरू 
होते ही ये पाठियाँ फिर से प्रगट होनी प्रारम्भ हो गई, और पार्टी विहीन पालियामेन्ट 
की जो कल्पना आयूब खाँ ने की थी, वह क्रियान्वित नहीं को जा सकी । विवश होकर 
उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि जिस देश में पालियामेन्ट होगी, उसमें राज- 
नीतिक पाटियाँ भी अवह्य होंगी, अतः प्रयत्न यह करना चाहिए, कि एक शक्तिशाली 
पार्टी का समर्थन अपने लिए प्राप्त किया जाए । मुस्लिम लीग जिन अनेक पार्टियों में 
विभक्त हो गई थी, उनमें से एक का सहयोग व समर्थन प्राप्त करने में आयूब खाँ सफल 
हो गया, और इस प्रकार पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों के एक वर्ग का समर्थन उसने भी 
प्राप्त कर लिया, यद्यपि उसकी स्थिति प्रधानतया सैनिक शक्ति पर श्राघारित थी । 


पर पाकिस्तान के बहुसंस्यक राजनीतिक नेता १६६२ के संविधान और ग्रायूब 


खाँ के सैनिक शासन के विरुद्ध थे । वे चाहते थे, कि उनके देश में भी ऐसी पालियामेन्ट 
की सत्ता हो जिसके सदस्य सर्वसाधारण मतदाताओं द्वारा छुने जाएं और जिसके प्रति 
उत्तरदायी मन्त्रिपरिषद्‌ के हाथों में शासन का कार्य हो । इस प्रकार के राजनीतिक नेताग्रों 
में सवंप्रधान मि० सुहरावर्दी थे, जो ब्रिटिश युग में बंगाल के मुख्य मन्त्री भी रह चुके 
थे । उन्होंने अवामी लीग नाम से एक नई पार्टी संगठित कर ली थी, और वे ्रायूब खाँ 
का विरोध करने में तत्पर थे । बंगाली होने के कारण सुहरावर्दी का पर्चिमी पाकिस्तान 
में अधिक प्रभाव नहीं था, और उनकी श्रवामी लीग पूर्वी बंगाल में ही विशेष रूप से 
प्रबल थी। १९६३ में -सुहरावर्दी की मृत्यु हो गई, जिसके कारण कुछ समय के लिए 
अवामी लीग का कोई ऐसा नेता नहीं रहा जिसे राजनीति का अधिक ्रनुमव हो । पर 
पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियाँ श्रायूब खाँ के सैनिक शासन का विरोध करने में 
तत्पर रहीं । इसीलिए २ जनवरी, १६६५ के दिन जब राष्ट्रपति का नया चुनाव हुआ, 
तो इन पाटियों EE परस्पर मिल कर ग्रायूव खाँ का विरोध करने का प्रयत्न किया । उनके 
मुकाबिले में उन्होंने मिस जिन्ना (पाकिस्तान के संस्थापक मि० जिन्ना की बहून) को 
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राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया । उन्हें 
के प्रति जो प्रतिष्ठा की भावना पाकिस्तानी जनता में ठ उस जग के i sl 
आयूब खाँ को परास्त कर सकेंगी। पर उनकी यह आशा पूर्ण नहीं हुई ह 

ह आशा पूर्ण नहीं हुई, और दो तिहाई 
बहुमत से आयूब खाँ फिर राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो गये । १६७० के शुरू में 
राष्ट्रपति का फिर चुनाव होना था । पर आयूब खाँ ने यह मली माँति अनुमव कर लिया था; 
कि राजनीतिक पारियों का समर्थन उन्हें प्राप्त नहीं है, और देश में उनके शासन के 
विरुद्ध भावना निरन्तर जोर पकड़ती जा रही है। अतः २३ माचे, १९६९ के दिन उन्होंने 
स्वयं राष्टपति पद से त्यागपत्र दे दिया, और देश का शासन जनरल ग्रागा मुहम्मद 
याह्या खाँ के सुपुर्द कर दिया। इस समय पाकिस्तान के अनेक प्रदेशों में भ्रव्यवस्था प्रारम्म 
हो गई थी, जिसके कारण याह्या खाँने माशेल लॉ की घोषणा कर दी, और अपने को सैनिक 
शासक नियुक्त कर सव शासन शक्ति अपने हाथों में ले ली। अपनी सहायता के लिए 
उन्होंने जल, स्थैल और वायु सेनाग्रों के प्रधान सेनापतियों--एडमिरल श्रसम भ्रहसान, 
एयर मार्शल नूर खाँ और जनरल अब्दुल हमीद खाँ को सहायक सैनिक शासकों के पदों 
पर नियुक्त किया। इस प्रकार याह्या खाँ द्वारा पाकिस्तान में एक ऐसी सरकार स्थापित 
की गई, जिसमें सब शक्ति सैनिक नेताग्रों के हाथों में दे दी गई थी। सैनिक सरकार की 
स्थापना करते समय याह्या खाँ ने यह भी घोषित किया, कि ज्यों ही पाकिस्तान में 
शान्ति और व्यवस्था कायम हो जायेगी, एक अ्सैनिक सरकार का निर्माण कर शासन का 
कार्य उसे सुपुर्द कर दिया जायेगा और देश के लिए एक नया संविधान मी तयार किया 
| जायेगा । अपनी इस योजना को क्यान्वित करने के लिए ३० माचे, १६७० के 
| दिन याह्या खाँ ने यह घोषित किया, कि शीघ्र ही केन्द्रीय विधान समा और प्रान्तीय 
विघानसभाओं के चुनाव कराये जायेंगे, ताकि सैनिक शासन का अन्त कर लोकतन्त्र 
सरकार का निर्माण किया जा सके। केन्द्रीय विधान समा (नेशनल एसेम्बली) पाकि- 
स्तान के लिए नये संविधान का भी तिर्माण करेगी, यद्यपि उस द्वारा निमित संविधान 
तभी लागू हो सकेगा जबकि राष्ट्रपति याह्या खाँ की स्वीकृति उसे प्राप्त हो जायगीं। इस 
घोषणा के श्रनुसार चिरकाल पश्चात्‌ दिसम्बर, १६७० में पाकिस्तान में भ्राम चुनाव 
कराये गये, रौर उनमें सर्वसाधारण मतदाताओं झो प्रत्यक्ष रूप से अपने मताधिकार को 
प्रयुक्त करने का अवसर प्रदान किया गया। पर इन चुनावों द्वारा'मी वहाँ लोकतन्त्र 
शासन की स्थापना नहीं हो सकी, और शीघ्र ही पूर्वी बंगाल ने पाकिस्तान से पृथक्‌ 
होकर बांगला देश नाम से एक स्वतन्त्र राज्य का निर्माण कर लिया। 


भारत और पाकिस्तान ने एक ही समय में ब्रिटिश ्राधिपत्य से स्वतन्त्रता प्राप्त 
की थी । १६४७ से ्रब तक भारत में लोकतन्त्र शासन सुव्यवस्थित रूप से विद्यमान है, 
पर पाकिस्तान में कोई ऐसी सरकार सफलतापूर्वक शासन नहीं कर सकी, जो लोकतन्त्र- | 
| वाद पर आधारित हो। १९५८ से १६७२ तक बहां सैनिक शासन रहा, और अब तक | 
। भी वहां ऐसी सरकार नहीं बन सकी है, जो लोकतन्त्रवाद के अनुरूप हो। इसके कारणों 
का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। सुव्यवस्थित शासन के अमाव का एक परिणाम यह, 
हि. मी हुआ है, कि पाकिस्तान औद्योगिक ग्रौर श्राथिक क्षेत्र में समुचित उन्नति नहीं कर 6 
सका है । वहां शिक्षित लोगों की संख्या भी बहुत कम है। ८० प्रतिशत सेमी अधिक b 
व्यक्ति वहां सर्वंथा निरक्षर हैं। । 
(२) पाकिस्तान की विदेसि Re | 
भारत के समान पाकिस्तान ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थता का SE 
अनुसरण नहीं किया । एशिया में कम्युनिज्म के प्रसार का प्रतिरोध करने के लिये जो मी | | 
पड । 
k 
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भ्रन्तर्सष्टीय संगठन बने, पाकिस्तान उनमें सम्मिलित हुआ । सितम्बर, १६५४ में दक्षिण- 
पूर्वी एशिया सन्धि-संगठन का निर्माण अमेरिका के तत्वावधान में क्रिया गया था। 
पाकिस्तान उसका सदस्यवन गया । इसी प्रकार नवम्बर, १६५५ मे केन्द्रीय सन्धि-संगठन 
(CEATO) या बगदाद वैक्ट बना, जिसमें तुर्की, ईरान और ईराक के साथ पाकिस्तान 
भी सम्मिलित हुआ । इस काल में एशिया के नये स्वतन्त्र हुए देश प्रायः तटस्थता की 
नीति के समर्थक थे । चीन और भारत ने इसी समय पञ्चशील के ।सेद्धान्तों का प्रति- 
पादन किया था । पर पाकिस्तान की नीति अमेरिका द्वारा निमित गुटों में सम्मिलित 
होने के पक्ष में थी । इसीलिए जब एप्रिल, १६५५ में इन्डोनीसिया के श्रन्यतम नगर बांदुग 
में एशियन राज्यों की एक कान्फरेन्स का आयोजन किया गया, तो पाकिस्तान उसमें 
सम्मिलित तो हुआ, पर उसने पञ्चशील का अविकल रूप से समर्थन नहीं किया । पाकि- 
स्तान की इस नीति का प्रधान निर्णायक तत्त्व भारत से उसका विरोध था । वस्तुतः, 
भारत के विरोध के कारण ही वह ऐसी विदेश-नीति का निर्धारण करता रहा, जिसमें 
वह विश्व के शक्तिशाली देशों का समर्थन भारत के विरुद्ध प्राप्त कर सके। इसीलिये 
पहले वह श्रमेरिका द्वारा संगठित गुटों में शामिल हुआ, ्रौर बाद में चीन के साथ 
उसने मंत्री स्थापित की । 


पाकिस्तान के भारत का विरोधी होने के कारण ऐतिहासिक हैं। भारत के 

« विभाजन द्वारा ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ था । कौन-से प्रदेश पाकिस्तान में सम्मि- 
लित किये जाएं, इस प्रश्‍न पर उसका मारत से मतभेद तथा विरोध था । जम्मू-काइमीर का 
राज्य इन प्रदेशों में मुख्य था । जम्मू-कारमीर पहले एक रियासत थी, जिसके बहुसंख्यक 
निवासी मुसलमान थे, पर उसका राजा हिन्दू था । काश्‍मीर के प्रधान नेता शेख अब्दुल्ला 
थे, जो द्विराष्ट्र के सिद्धान्त पर विश्वास नहीं रखते थे । इस रियासत के राजा तथा वहांकी 
प्रमुख राजनीतिक संस्था काइमीर नेशनल कान्फरेन्स ने अपने प्रदेश को भारत में सम्मि- 
लित करने का निर्णय किया, जिसे पाकिस्तान सहन नहीं कर सका । वहां की सरकार की 
प्रेरणा से कतिपय सीमावर्ती कबीलों ने काश्‍मीर पर आक्रमण कर दिया (अक्टूबर, 
१६४७), जिसका प्रतिरोध कंरने के लिये काइमीर के महाराजा ने भारत से सहायता की 
याचना की । भारतीय सेना के कारण कबायली लोग श्रीनगर पर कब्जा नहीं कर सके । 
संयुक्त राष्ट्र-संघ द्वारा काश्मीर के प्रश्‍न पर भारत और पाकिस्तान के युद्ध का अन्त तो 
करा दिया, पर इसके कारण इन दोनों के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण नहीं रह सके । कारमीर के 
प्रन पर भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध १६४७-४८ में हुआ था, उसमें पाकिस्तानी 
सेनाग्रों को बहुत बुरी तरह से नीचा देखना पड़ा था, ग्रतः उसे फिर भारत पर ससस्त्र आकर 


मणकरने का साहस नहीं हुश्रा। १९५४-५५ में पाकिस्तान सीटो और सेन्टो जैसी संगठनों - 


में शामिल हो गया था, जिसके कारण उसे अमेरिका द्वारा ग्राथिक तथा अस्त्र-शस्त्रों की 
मदद प्राप्त होने लग गई थी । १६६२ में चीन ने मारत परश्राक्रमण किया, जिसके पश्चात्‌ 
पाकिस्तान ने चीन के साथ भी अपने मंत्री सम्बन्ध स्थापित किये। पाकिस्तान द्वारा 
ग्रधिकृत काइमीर का जो प्रदेश चीन के साथ लगता था, उसकी सीमाओं के विपय में मी 
उसने चीन के साथ फैसला कर लिया । चीन की मंत्री ग्रौर सहायता का भरोसा प्राप्त 
हो जाने पर पाकिस्तान ने कांश्मीर की युद्धविराम रेखा (राष्ट्रसंघ द्वारा निर्धारित) का 
रु तिक्रमण कर भारत पर छुट-पुट हमले करना मी प्रारम्भ कर दिया। १६६५ के पहले 
“मात महीनों में पाकिस्तान ने काइमीर की युद्धविराम रेखा का १८०० वार अतिक्रमण 
किया Cedi भारत-चीन युद्ध के पश्चात्‌ पाकिस्तान का साहस वहुउ बढ़ गया था। इसी लिये 
एप्रिल, १६६५ में उसने कच्छ पर ग्राक्रमण किया, और श्रगस्त,१६६५ में काश्‍मीर पर | 
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पाकिस्तान और बांगला देश ८५७ 
इस प्रकार भारत और पाकिस्तान में वाकायदा युद्ध शुरू हो गया, जिसका क्षेत्र केवल 
काइमीर तक ही सीमित नहीं रहा । शीघ्र ही, पंजाब की सीमा पर भी दोनों देशों में 
लड़ाई ब हो गई। पर भारत के सम्मुख पाकिस्तान नहीं टिक सका, और अनेक रण- 
क्षेत्रों में उसकी बुरी तरह से पराजय हुई । संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयत्न से २३ सितम्बर, 
१६६५ के दिन इस युद्ध का श्रन्त हो गया था, पर इससे मारत और पाकिस्तान के विरोध 
का अन्त नहीं हुआ था। रूस ने इस समय उनमें समझौता कराने के लिये विशेष तत्परता 
प्रदर्शित की, जिसके परिणामस्वरूप ताशकन्द में एक कान्फरेन्स का आयोजन किया गया 
(४ जनवरी, १६६६), जिसमें भारत के प्रधानमन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकि- 
स्तान के राष्ट्रपति मार्शल ग्रायूब खां ते सम्मिलित होना स्वीकार किया । रूस के प्रधान- 


` मन्त्री कोसिगिन के प्रयत्न से जो समझौता ताशकन्द में हुआ, उसके अनुसार दोनों पक्षो 


ने अपनी सेनाओं को उन स्थानों पर वापस ले जाना स्वीकार किया, जहां कि वे ५ अगस्त, 

१९६५ (युद्ध प्रारम्म होने से पहले) क्रे दिन थीं। साथ ही, उन्होंने यह भी तय किया, कि 
बे अपने विवादों को निबटाने के लिये शक्ति का प्रयोग न कर शान्तिमय साधनोंका ही उप- 
योग करेंगे। ताशकन्द सतभौते के श्रनुसार भारत को ग्रपनी सेनाएं उन प्रदेशों से हटा लेनी 
'पड़ीं जो पाकिस्तान'के अ्रन्तर्गंत थे और युद्ध के समय जिनःपर भारत का कब्जा हो गया 
था । इससे पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से लाम हुआ, ग्रौर-काइमीर के सम्बन्ध में कोई ऐसा 
निर्णय नहीं हुआ जिससे इस विवाद का:अ्रन्त किया जा सके । साथ ही, भारत के प्रति 
"पाकिस्तान के रुख में भी कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया । रेडियो तथा समाचार- 
पत्रों द्वारा वह्‌ भारत के विरुद्ध विषवमन करता रहा, जिसका उद्देश्य भारत के मुसल- 
'मानों में विद्रोह की भावना उत्पन्त करना था । १५ अगस्त, १६६८ के दिन मारत की 
"प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पाकिस्तान से अपील की, कि वह भारत से एक युद्ध- 
विरोधी समकोता (]२० 7०४) कर ले, पर पाकिस्तान ने उस पर कोई ध्यान नहीं 
दिया । 


भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों पर यहां ग्रत्यन्त संक्षेप रूप से प्रकाश डाला 
“गया है। पर इससे यंह स्पष्ट हो जाता है, कि गत वर्षो में पाकिस्तान का यही प्रयत्न रहा 
:है, कि वह जिस किसी मी प्रकार से जम्मू-काश्मीर को हस्तगत कर ले। इसीलिये उसने 
अपनी सँन्यशक्ति की वृद्धि के लिये पहले ग्रमेरिका से गठबंधन किया, और जब भारत तथां 


चीन के सम्बन्ध कटु हो गये, तो उसने भारत के विरुद्ध चीन का सहयोग प्राप्त करने का 
प्रयत्न किया । 


(३) स्वतन्त्र बांगला देश का ग्रभ्युदय 


भारत के विभाजन के समय पूर्वी बंगाल को भी पाकिस्तान के ग्रन्तगेत किया 
गया था, क्योंकि वहां के बहुसंख्यक निवासी इस्लाम के अनुयायी थे। पर माषा, भौगोलिक 
दशा, संस्कृति तथा ऐतिहासिक परम्पराग्दि की दृष्टि से पूर्वी बंगाल का शेष-पाकिस्तान 


से कोई मी ऐक्य नहीं था। भाषा ग्रौर संस्कृति आदि के भेदों के कारण पूर्वी बंगाल में ' 


यह आन्दोलन जोर पकड़ने लगा, कि पाकिस्तान में उसकी स्थिति एक स्वायत्त राज्य की 
होनी चाहिये, और यह तभी हो सकता है जब कि पाकिस्तान को एक संघ-राज्य का रूप 
प्रदान कर दिया जाए । मुस्लिम लीग ने जब पाकिस्तान के निर्माण के लिये प्रयत्न प्रारम्भ 
किया था, तब उसके सम्मुख इस मुस्लिम राज्य का यही स्वरूप था। इसीलिये मुस्लिम 
लीग ने अपने लाहौर के अधिवेशन (१९४०) में यह प्रस्ताव स्वीकार किया था, कि पाकि- 


स्तान के नाम से जिस मुस्लिम राज्य का निर्माण किया जायगा, उसमें दो स्वायत्त एबं 
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८८८ एशिया (पश्चिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 

स्वतन्त्र देश सम्मिलित होंगे, उत्तर-पश्चिमी प्रदेश और es | हि जब pe 
का निर्माण हो गया, तो उसके नेताश्रों ने इस बात पर तः हः 5 rei 
और संस्कृति ग्रादि की दृष्टि से पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में RU हे sl 
श्रौर उनको एक राष्ट्र बना सकना सम्भव नहीं है। जिन कारणों से पूर्वी वंगार mi 
शासन का आन्दोलन जोर पकड़ने लगा, उनम मुख्य निम्नलिखित थे--(१) रे ज 
प-ज़ाब ग्रौर सिन्ध के सम्पन्न लोगों द्वारा बंगाल के ग्राथिक जीवन प Fe ह [- 
पना और वहां के कारखानों को अपने स्वत्व में ले आना, जिसका परिणाम बंगा स 
का आर्थिक शोषण हुआ । (२) पूर्वी बंगाल के राजपदाधिकारियों तथा सैनिक 4७ 

में पंजाबियों की प्रमुखता, श्रोर उन द्वारा .बंगालियों को हीन समझना । ( il पा ya 
की राजकीय श्रामदनी के बड़े भाग का पश्चिमी पाकिस्तान पर खर्च किया जाना, पि 
पर्वी बंगाल की जनसंख्या अधिक थी और राजकीय आमदनी का वड़ा भाग भी वहीं'से 
प्राप्त होता था । (४) उर्दू को पाकिस्तान की प्रधान राजकीय भाषा स्वीकार म Fi 
रौर बंगला भाषा की उपेक्षा | ये कारण थे, जिनसे कि पूर्वी बंगाल के लोगों में अपर्न 
स्थिति से असंतोष था, और उनमें यह भावना मत हो गई थी कि पाकिस्तान की 
शासनशक्ति पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के हाथों में हूँ, और वे उसका प्रयोग बंगालियों 
के शोषण के लिये कर .रहे हैं । 


मार्च, १६७० में जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खां ने केन्द्रीय sl प्रान्तीय 
बिधानसमाश्रों के चुनाव कराने तथा नये संविधान के निर्माण के सम्बन्ध में घोषणा की, 
तो पूर्वी बंगाल ने उसका स्वागत किया। उस समय पाकिस्तान में दो मुख्य राजनीतिक 
पाटियां थीं--(१) अवामी लीग, जिसके प्रधान नेता शेख मुजीबुरंहमान थे ग्रौर जिसकी 
पूर्वी बंगाल में प्रधानता थी। (२) पीपल्स पार्टी, जिसके प्रधान नेता जुल्फिकार श्रली 
मुद्रो थे रौर जिसके अनुयायी मुख्यतया परिचिमी पाकिस्तान में थे। दिसम्बर, १९७० में 
पाकिस्तान में आम चुनाव हुए, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय नेशनल एसेम्बली में प्रवामी 
लीग को बहुमत प्राप्त हो गया और पूर्वी बंगाल की विधान समा में तो प्राय: सभी स्थान 
इसी पार्टी ने प्राप्त कर लिये । अवामी लीग को इस अनुपम सफलता का कारण यह था, 
कि यह पार्टी पूर्वी बंगाल की जनता का प्रतिनिधित्त्व करती थी और पाकिस्तान में बंगा- 
लियों की बहुसंख्या थी । चुनाव में भाग लेते हुए अवामी लीग ने जो घोषणापत्र प्रकाशित 
किया था, उसमें उसके मन्तव्यों तथा कार्यक्रम को इस ढंग से व्यक्त किया गया था--( १) 
पाकिस्तान का स्वरूप एक संघराज्य (7९५९7३07) का हो, और उसके विधानमण्डलों 
के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाया करे। (२) केन्द्रीय संघ सर- 
कार के हाथों में केवल दो विषय रहे, विदेशों के साथ सम्बन्ध और देश को सुरक्षा । (३) 
पाकिस्तान के दोनों भागों-पूर्वी ग्रौर पश्चिमी पाकिस्तान की मुद्रापद्धति पृथक्‌-पृथक्‌ 
रहे श्रौर ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे एक भाग की पूंजी तथा सम्पत्ति दूसरे भाग मेंन 
जाने पाए । (४) दोनों भागों को श्रपनी श्राथिक एवं वित्तीय नीति का स्वयं निर्धारण 
करने का अवसर हो। (५) उन्हें विदेशी व्यापार तथा विदेशों से प्राप्त होने वाली श्राथिक 
` सहायता के सम्बन्ध में ग्रन्य राज्यों से स्वयं बातचीत तथा निर्णय करने की स्वतन्त्रता हो। 
(६) उन्हें अपनी पृथक्‌ सेनाएं रखने का भी अधिकार हो। यदि इन मन्तव्यों को स्वीकार 
कर लिया जाता, तो पूर्वी बंगाल के निवासियों को शिकायत का कोई अवसर न रहता । 


पाकिस्तान में चुनाव का कार्य दिसम्बर, १९७० में समाप्त हो गया था। १३ 
फरवरी, १९७१ को याह्या खां ने यह घोषणा की, कि नेशनल एसेम्बली का अधिवेशन 


> 


३ मार्च के दिन ढाका में शुरू होगा। पर पीपल्स पार्टी के नेता भुट्टो को | स्वीकार 
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नहीं था, कि पाकिस्तान का शासन उस श्रवामी लीग के हाथों में चला: जाए जिसके प्राय: 
सभी सदस्य पूर्वी बंगाल के थे। उनका कहना था कि नेशनल एसेम्तली जो संविधान. 
बनाए, वह्‌ पीपल्स पार्टी को भी स्वीकार्य होता चाहिये । केवल बहुमत के श्राधार पर 
उसका निर्माण नहीं किया जाना चाहिये । भुट्रो के इस रुख के कारण नेशनल एसेम्वली 
के श्रधिवेशन को स्थगित कर दिया गया, और याह्या खां ने शेख मुजीव तथा उनके 
साथियों से बातचीत शुरू की । याह्या खां स्वयं पश्चिमी पाकिस्तान के थे, और उन्हें 
श्रवामी लीग के मन्तव्यों तथा कार्यक्रम से जरा भी सहानुभूति नहीं थी। वे यह भी सम- 
भते थे, कि पूर्वी पाकिरान में रुवायत्त शासन को स्थापित करने की जो आकांक्षा उत्पन्न 
हो गई है, उसके कारण कोई ऐसा संविधान बना सकना सम्भव नहीं है जो पर्चिमी पाकि- 
स्तान को भी स्वीकार्य हो । इस दशा में उन्हें केवल यह क्रियात्मक प्रतीत होता था कि 
“सैन्य शक्ति का उपयोग कर ग्रवामी लीग को कुचल दिया जाए, और पूर्वी बंगाल के ऐसे 
लोगों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए जो मुस्लिम भावना को सर्वाधिक 
हत्त्व देते हों। शेख मुजीव तथा उनके साथियों से वातचीत करने की आड़ में वे सँनिक 
तयारी करते रहे । जब यह तैयारी पूरी हो गई, तो २५ मार्च, १६७१ के दिन ग्रकस्मात्‌ 
ही शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया और पूर्वी बंगाल की जनता पर ऐसे नृशंस 
अत्याचार प्रारम्भ किये गये जिनका उदाहरण इतिहास में कहीं श्रन्यत्र मिल सकता कठिन 
है। देखते-देखते हजारों बंगालियों को मौत के घाट उतार दिया गया, स्त्रियों पर बला- 
त्कार किया गया, हरे-मरे खेतों और गांवों में आग लगा दी गई, और शहरों तथा बाजारों 
को लुटवा शुरू कर दिया गया । पश्चिमी पाकिस्तान के सैतिकों के श्रत्याचारों से बचने के 
लिये पूर्वी वंगाल के स्त्री-पुरुपों ने बहुत बड़ी संख्या में भारत आकर शरण ली, ग्रौर कुछ 
ही महीनों में इन शरणाश्चियों की संख्या एक करोड़ के लगभग तक पहुँच गई । भारत के 
लिये इनकी संभाल एक विकट समस्या थी । 


पर इस बीच में पूर्वी बंगाल के लोग भी चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने अपने देश 
(बांगला देश) के लिये एक आजाद सरकार का निर्माण कर लिया था, र 'मुक्तिवाहिनी 

नाम से अपनी सेना का संगठन कर पाकिस्तानी शासकों और सेना के विरुद्ध संबष प्रारम्भ 
कर दिया था। मुक्तिवाहिनी को पाकिस्तान के विरुद्ध इस युद्ध में ग्रच्छी सफलता प्राप्त 
हई, और उसने अपने देश के एक बड़े भागं को स्वतन्त्र भी करा लिया । भारत की सहा- 
नुभूति वांगला देश की आजाद सरकार के साथ थी, क्योंकि शरणार्थियों के लिये भारत से 
अपने देश को लौट सकता तभी सम्मव हो सकता था, जबकि पूर्वी बंगाल से पाकिस्तान 
के शासन का अन्त होकर वहां एक ऐसी सरकार स्थापित हो जाए, जिस पर कि इन बंगाली 
शरणाथियों को विश्वास हो । भारत सरकार ने भरसक प्रयत्न किया, कि संसार के शक्ति- 
झाली राज्य शरणार्थियों की समस्या पर ध्यान दें और उसके समाधान के लि 
'के शासकों पर जोर डालें। भारत सरकार चाहती थी, कि पूर्वी बंगाल में ऐसी परि- 
स्थितियां उत्पन्न की जाएं, जिनसे कि बंगाली शरणार्थी अपने देश को वापस लौट सके । 
शेख मुजीब और ्रवामो लीग से समझौता करके ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की'जा 
सकती थीं, परं इसके लिये याह्या खां उद्यत नहीं थे। उनका विचार था कि मुक्तिवाहिनी 
को भारत की सहायता प्राप्त हैं, और उससे श्रस्त्र-शस्त्र प्राप्त करके ही वह पाकिस्तान के 
विरुद्ध युद्ध में तत्पर है । इसलिये रे दिसम्बर, १६७१ के दिन पाकिस्तान ने अकस्मात्‌ ही 
मारत पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिया, और उसकी वायुसेना ने बहुत-से स्थानों पर बम्ब 
वर्षा शुरू कर दी । त्रिवश होकर मारत को भी अपनी सँच्य शक्ति का प्रयोग करना पड़ा । 


इस प्रकार भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध शुरू हुआ, वह दो सप्ताह तक चला। इस 


\ 
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८६० एशिया (पश्चिमी श्रौर दक्षिणी) का भ्राधुनिक इतिहास 


युद्ध में पाकिस्तान की पराजय हुई, रौर १६ दिसम्बर, १६७१ को उसने बिना किसी 
शर्ते के आत्मसमर्पण कर दिया । कुछ दिन पश्चात्‌ बांगला देश की आजाद सरकार ढाका 
चली गई, और उसने अपने देश के शासन को संमाल लिया। उधर याह्या खां के लिये 
भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद पर रह सकना सम्भव नहीं रहा, और वह पीपल्स पार्टी 
के नेता जुल्फिकार श्रली भुट्रो को शासन सुपुर्द कर अपने पद से पृथक्‌ हो गये। परि- 
स्थितियों से विवश होकर मूट्टो ने शेख मुजीब को (जो पश्चिमी पाकिस्तान की एक जेल 
में कैद थे) जेल से मुक्त कर दिया (८ जनवरी, १६७२) और वे ढाका वापस श्रा गये। 
पाकिस्तानी सेता के अत्याचारों से परेशान होकर पूर्वी बंगाल के जिन एक करोड़ नर- 
नारियों ने भारत में शरण ली हुई थी, वे भी धीरे-धीरे अपने देश को लौट गये । 
बांगला देश के इस. स्वातन्त्र्य-संग्राम में रूस की सहानुभूति भारत और वांगला 
देश के साथ थी, और अमेरिका तथा चीन की पाकिस्तान के साथ। ३ दिसम्बर, १६७१ 
को पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण करने के पश्चात्‌ जब भारत ने भी अपनी सँन्य- 
शक्ति का प्रयोग प्रारम्भ किया, तो अ्रमेरिका और चीन द्वारा यह मामला संग्रुक्त राष्ट्र- 
संघ के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। उनका प्रस्ताव था, कि दोनों पक्ष तुरन्त लड़ाई वन्द 
कर दें, और श्रपनी सेनाओं को उन स्थानों पर वापस लौटा लें जहां कि वे युद्ध शुरू होने 
से पहले थीं। पर रूस द्वारा वीटो के अपने श्रधिकार का प्रयोग किये जाने के कारण यह 
प्रस्ताव सुरक्षा परिषद्‌ में स्वीकृत नहीं हो सका । इस पर इन राज्यों ने संघ की जनरल 
एसेम्बली में इस मामले को पेश किया, जहां युद्ध को बन्द करने तथा सेनाओं को वापस 
लौटाने के सम्बन्ध में ग्ररजेन्टिना द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत हो 
गया । १०४ वोट प्रस्ताव के पक्ष में ग्राये, ११ विरोध में और शेष सदस्य तटस्थ रहे। 
११ के मुकाबिले में १०४ वोटों से श्र्जेन्टिना के प्रस्ताव का स्वीकृत हो जाना इस वात का 
प्रमाण है, किं बांगला देश की वास्तविक परिस्थिति से संसार के बहुसंख्यक राज्य अपरि- 
चित थे। वांगला देश की समस्या को वे पाकिस्तान का भ्रन्दरूनी मामला समभते थे, 
और उसकी स्वतन्त्रता का उनकी दृष्टि में कोई महत्त्व नहीं था । 


दिसम्बर, १६७१ के युद्ध में पाकिस्तान की पराजय के कारण बांगला देश की 
स्वतन्त्रता में कोई बाधा नहीं रह गई थी। उसकी पृथक्‌ स्वतन्त्रता एवं सम्पूर्ण-प्रभुत्व- 
सम्पन्त स्थिति को भारत ने तुरन्त स्वीकार कर लिया था, और उसके वाद रूस तथा 
भूटान ने भी । धीरे-धीरे ञ्रन्यबहुत-से राज्यों ने भी उसकी इस स्थिति को मान्यता प्रदान 
कर दी, और श्रव तक ९० से भी ग्रधिक राज्य वांगला देश को मान्यता दे चुके हैं । ब्रिटिश 
कामनवेल्थ का बह सदस्य वन गया है, पर चीन के वीटो के कारण संयुक्त राष्ट्संघ की 
सदस्यता ग्रभी उसे प्राप्त नहीं हो सकी है। माच, १९७२ में भारत ने उसके साथ एक 
सन्धि की, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं--(१) दोनों राज्य एक दूसरे की स्वतन्त्रता, 
सम्पूर्ण-प्रभृतत्व-सम्पन्तता और प्रादेशिक श्रखण्डनीयता को स्वीकार करते हैं, और यह 
वचन देते हैं कि वे एक दूसरे के श्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। (२) भ्रन्तर्रा- 
ष्ट्रीय राजनीति में दोनों राज्य असंलग्नता और सह-श्रस्तित््व की नीति में विश्वास करते 
हैं । (३) कला, साहित्य, शिक्षा, संस्क्रि, खेलकूद और स्वास्थ्य के विषयों में वे घनिष्ठ 
सम्पर्क स्थापित करने को उद्यत हैं। (४) वे न एक दूसरे पर ग्राक्रमण करेंगे और न किसी 
ऐसे सैनिक गुट में शामिल होंगे जिसका निर्माण उनमें से किसी के विरुद्ध किया गया हो । 


(५) यदि उनमें से किसी पर वाह्य आक्रमण हो या बाह्य श्राक्रमण की सम्भावना हो, तो , 


दोनों राज्य तत्काल इस प्रयोजन से परस्पर विचार विमश करेंगे, ताकि ऐसे उपायों का 
मिलकर भ्रवलम्बन किया जा सके जिनसे कि भारत भ्रौर बांगला देश में शान्ति तथाः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न TIPS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पाकिस्तान और बांगला देश - ८६१ 


सुरक्षा स्थापित \रह सके । इस सन्धि के कारण भारत की स्थिति बहुत सुरक्षित हो गई 

है । पाकिस्तान या चीन द्वारा आक्रमण की दशा में भारत इस बात का i कर्‌ 
सकता है, कि पूर्व की ओर से न केवल उस पर हमला नहीं होगा, अपितु श्राक्रमण के 
निवारण के लिये वह बांगला देश की सहायता भी प्राप्त कर सकेगा। 

स्वतन्त्रता प्राप्त कर बांगला देश ने श्रपने संविधान का निर्माण करने के लिये 

एक संविधान सभा का संगठन किया । इस समा नेदेश के लिये जिस संविधान का निर्माण 
किया, उसमें पालियामैन्टरी शासनपद्धति को अपनाया गंया है, और एक ऐसी मन्त्रिपरि- 
षद्‌ के निर्माण की व्यवस्था की गई है जो जनता द्वारा निर्वाचित पार्लियामैन्ट के प्रति 
उत्तरदायी हो। १६ दिसम्बर, १६७२ से इस संविधान को लागू भी कर दिया गया है; 
और इसके अनुसार बांगला देश की जिस मन्त्रिपरिषद्‌ का निर्माण हुआ है, उसमें प्रधान- 
मन्त्री के पद पर शेख मुजीबरंहमान हैं। वहां की पालियामैन्ट में ्रवामी लीग पार्टी को 
बहुत बड़ा बहुमत प्राप्त है, और राजनीतिक दलबन्दी से उत्पन्न समस्याश्रों के ग्राव में 
यह्‌ देश उन्नति पथ पर अग्रसर होने में तत्पर है। बांगला देश का क्षेत्रफल ५५,१२६ . 
वर्गमील है, और वर्तमान समय में उसकी जनसंख्या ७,५०,००,००० के लगभग है, जिन 
में मुसलमान ६ करोड़ से कम नहीं हैं। संसार में इन्डोनीसिया ही एक ऐसा देश है, जिस 
में इससे अधिक मुसलमानों का निवास है। पर पाकिस्तान के समान बांगला देश 
अपने को इस्लामी राज्य न मान कर धर्मनिरपेक्ष नीति का श्रनुसरण करने में तत्पर 
है, जो बात आधुनिक युग की प्रवृत्तियों के सवथा अनुरूप है। भारत का विभाजन 
जिस द्विराष्ट्र सिद्धान्त के अनुसार किया गया था, बांगला देश उसमें विश्‍वास नहीं | 
रखता । पर श्रमी वहां ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो अपने देश को एक मुस्लिम राज्य 
बनाना चाहते हैं, और जिन्हें बांगला देश तथा मारत का मंत्री-सम्बन्ध अर्नुचित प्रतीत 
होता है । इन लोगों की यह भी योजना है, कि बांगला देश और पाकिस्तान को मिलाकर 
एक संघटन-राज्य(C००f५९7३।07) का निर्माण किया जाए। इन विचारों के लोगों ने 
अपने संगठन भी बनाये हुए हैं, और कमी-कमी वे शेख मुजीब की सरकार के विरुद्ध 
विद्रोह व षड्यन्त्र करने का भी यत्न करते रहते हैं। पर अभी इन्हें सफलता नहीं हुई है, 
और यह राशा की जाती है कि शेख मुजीब ग्रौरं ्रवामी लीग के नेतृत्व में बांगला देश 
भी धर्मनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण करता रहेगा । 


बांगला देश के सम्मुख ग्रभी अनेक समस्याएं विद्यमान हैं। र ने विभाजन के 
समय बिहांर तथा उत्तर प्रदेश के बहुत-से मुसलमान पूर्वी बंगाल में चले गये थे और वहां 
बस गये थे। इन की भाषा उर्दू है, और बांगला देश में इन्हें “बिहारी मुसलमान कहा जाता 
है । चौथाई सदी तक बंगाल में रहते रहने पर भी इन्होंने बंगला भाषा नहीं सीखी, झोर 
ये अपने को बंगालियों से भिन्त समभते रहे। पूर्वी बंगाल के स्वातन्त्र्य भ्रान्दोलन के मी 
ये विरोधी रहे, और स्वतन्त्रता-युद्ध में इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया । बांगला देश 
के इन बिहारी मुसलमानों की संख्या लाखों में है। ये पाकिस्तान चले जाना चाहते हैं, - 
पर वह मुस्लिम राज्य भी इन्हें ग्रहण करने के लिये उद्यत नहीं है । जो बहुत-से बंगाली 
पाकिस्तान में रह गये हैं, उन्हें भ्रपने देश लोटाना मी बांगला देश के ट -एक समस्या 
है। स्वातन्तरय-युद्ध के समय जिन पाकिस्तानी सैनिकों ने बंगालियों पर ग्र अत्या- 
चार किये थे, बांगला सरकार उन पर मुकदमे भी चलाना चाहती है। जिन बंगाली 
नेताओं ने उस अवसर पर पाकिस्तानी सेना के साथ सहयोग किया था, उन्हें वेह दण्ड दे 
भी चुकी है। चीन के वीटो के कारण बांगला देश को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता 
झमी प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अमी इस राज्य को समचित | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


lll 


> Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८९२ एशिया (परिचिमी और दक्षिणी) का आधुनिक इतिहास 


स्थान प्राप्त नहीं हुआ है । अगले वर्षो में इन सब समस्या्रों का समाधान किया जाना है। 
स्वातन्त्र्य-यद्ध के कारण बांगला देश का ग्राथिक जीवन श्रस्त-व्यस्त हो गया था । उसकी 
रेलवे लाइनें, पुल, सड़कें और बांघ टूट गये थे, और उसके बन्दरगाह क्षत-विक्षत हो गये 
थे । इनकी मुरम्मत में मारत ने अनुपम कतृ त्त्व प्रदर्शित किया है। खाद्य सामग्री की 
कमी को पूरा करने के लिये मी मारत ने बांगला देश को बहुत सहायता दी है, और उसी 
के सहयोग से ग्ब वह देश अपनी आथिक दशा को सुधारने में तत्पर है। 


. (४) पाकिस्तान की समस्याएं 


बांगला देश की स्वतन्त्रता और दिसम्बर, १६७१ के युद्ध के कारण पाकिस्तान 
को जिन अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा और वहां जो महत्त्वपूर्ण घटनाएं हुई, 
उनमें मुख्य निम्नलिखित हैं--- 


(१) जुल्फिकार अली भुट्टो के राष्ट्रप्रति पद ग्रहण कर लेने पर पाकिस्तान से 
सैनिक शासन का अन्त हो गया था। पर अब प्रन यह था, कि नये शासन का क्या स्व- 
रूप हो | श्रब जो पाकिस्तान रह गया है, भाषा, संस्कृति और जाति की इष्टि से उसके 
सब निवासी भी एक नहीं हैं। उनके चार मुख्य भेद हैं, पंजाबी, सिन्धी, बलोची और' 
पठान | उत्तर-पर्चिमी सीमा-प्रान्त में पठानों का निवास है, जिनमें चिरकाल से यह 
आन्दोलन चल रहा है कि पख्तूनिस्तान नाम से उनका अपना पृथक्‌ राज्य हो। इसी 
प्रकार सिन्ध और बलोचिस्तान के निवासी भी यह चाहते हैं, कि उनके अपने प्रदेशों में 
उन्हें स्वायत्त शासन का पुरा-पूरा अवसर प्राप्त हो । इन सब प्रदेशों में ऐसी पाटियां भी 
संगठित हैं, जो पाकिस्तान को एक संवर्ग-राज्य (6५९7३४००) का रूप प्रदान करना 
चाहती हैं । मुद्रो की पीपल्स पार्टी के अनुयायी प्रधानतया पंजाब में हैं, जो एक शक्ति- 
शाली केन्द्रीय सरकार के पक्षपाती है। इस दशा में पाकिस्तान के लिये किसी ऐसे लोक- 

तन्त्र संविधान का निर्माण कर सकना सुगम नहीं है, जो सब प्रदेशों तथा पाटियां को 
स्वीकार्य हो। नया संविधान बनाने के लिये पाकिस्तान में जिस संविधान सभा का संग- 
ठन किया गया, उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । पर काइमीर की समस्या 
और भारत के प्रति विद्वेष की भावना को महत्त्व देकर मि० भुट्रो देश में एकता को 
कायम रखने में समर्थं रहे, और अब पाकिस्तान की संविधान सभा देश के लिये नया 
संविधान तैयार करने में सफल हो गई है। 


(२) भारत और पाकिस्तान की सीमा एक हजार मील से भी अधिक दूरी तक 
एक साथ लगती है। ग्रत: इन देशों में चिरकाल तक विद्वेष पूर्ण सम्बन्धों का रहना दोनों 
के लिये हानिकारक है। दिसम्बर, १६७१ के युद्ध के कारण भारत श्रौर पाकिस्तान के 
सम्बन्धों में भ्रत्यधिक कटुता आ गई थी, और उनके राजनयिक सम्बन्धों का भी न्त हो 
गया था। दोनों देशों के मतभेदों व विरोधों की समाप्ति के प्रयोजन से मई, १६७२ में 
भारत श्रौर पाकिस्तान के प्रतिनिधि पाकिस्तान की म्रन्यतम पार्वत्य नगरी मरी में एकत्र 
हुए, श्रौर उन्होंने यह प्रयत्न किया कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो और मारत की 
प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी एक शिखर सम्मेलन में एकत्र हों, और कोई ऐसा सम- . 
ोता करने का प्रयत्न करें जिससे इन पड़ौसी राज्यों में मंत्री सम्बन्ध स्थापित हो सके । 
इसी के परिणामस्वरूप जुलाई, १६७२ में शिमला में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया 

E गया, जिसमें हुए समभौते के अनुसार यह निश्‍चय किया गया, कि (क) पर्चिमी पंजाब 
ओर सिन्ध की ५,२०० वर्गमील के लगभग जिस भूमि पर मारतीय सेना का कब्जा है, 
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उसे पाकिस्तान को वापस दे दिया जाए । इसी प्रकार पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पंजाब 
की जिस ५० वर्गमील के लगभग भूमि पर कव्जा किया हुआ है, वह भारत को लौटा दी 

` जाए। (ख) जम्मू-काइमीर में १७ दिसम्बर, १६७१ के दिन जिस क्षेत्र पर जिस देश का 
कव्जा था, उसे वैसे ही रहने दिया जाए । (ग) दोनों देश अपने झगड़ों का स्वयं बात- 

` चीत एवं शान्तिमय उपायों से निबटारा करने का प्रयत्न करें, जौर किसी वाह्य सत्ता का 
हस्तक्षेप न होने दें। (घ) शीघ्र ही शिखर सम्मेलन का पुनः श्रायोजन किया जाए, 
जिसमें अन्य विवादग्रस्त मामलों के निर्णय का प्रयत्न किया जाए । (ङ) दोनों देशों में 
व्यापारिक तथा राजनयिक सम्बन्धों को पुनः स्थापित करने का उद्योग किया जाए। 

` शिमला में जो यह समभौता हुआ, उसे दोनों देशों द्वारा स्वीकृत कर लिया गया, और 
इसके अनुसार दोनों देशों ने श्रपनी सेनाएं उन क्षेत्रों से हटा लीं, जिन पर कि उन्होंने 
दिसम्बर, १६७१ के युद्ध में कब्जा कर लिया था। जम्मू-काइमीर में सेनाएं किन-किन 
स्थानों को खाली करें, इस प्रश्‍न पर भारत और पाकिस्तान में मतभेद रहा, पर ७ दिस- 
म्वर, १६७२ तक इस पर भी दोनों देशों के सेनापतियों के बीच में फसला हो गया । पर 
अब तक भी भ्रनेक ऐसे मामले हैं, जो विवादग्रस्त हैं । शिखर सम्मेलन के पुनः आयोजन 
की जो बात शिमला में तय हुई थी, उसके सम्बन्ध में अब तक कोई प्रगति नहीं हो सको 
है। इस सम्बन्ध में दोनों देशों की सरकारों में बातचीत होती रहती है, पर वे किसी परि- 
णाम पर नहीं पहुंच सके हैं । 


(३) दिसम्बर, १६७१ के युद्ध में ६५,००० के लगभग पाकिस्तानी सैनिक 


. बन्दी बना लिये गये थे । कुछ.हजार भारतीय सैनिक भी पाकिस्तान द्वारा गिरफ्तार कर 


लिये गये थे। बन्दी किये गये इन सैनिकों की अ्रपते-अपने देश को वापसी भी एक ऐसी 
समस्या है, जिसका अब तक समाधान नहीं हो सका है। पाकिस्तान का कहता हैं कि 
जिनीवा कब्वेन्शन के अनुसार युद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ युद्ध-बन्दियों को रिहा कर 
दिया जाना चाहिये । पर इस में अनेक बाधाएं हैं । १६७१ के युद्ध में एक पक्ष पाकिस्तान 
का था, और दूसरा भारत तथा बांगला देश का । पाकिस्तान न इन दोनों देशों की संयुक्त 
सेना के सम्मुख ही आत्मसमर्पण किया था। पाकिस्तानी युद्धवन्दियों को इन दोनों देशों 
की सहमति से ही रिहा किया जा सकता है। पर पाकिस्तान ने श्रमी बांगला देश की वैध 
सत्ता को मान्यता प्रदान नहीं की है। श्रत: उसके बन्दी सैनिकों को रिहा करने का श्रमी 
प्रदन ही नहीं उठता । भारत का कहना है, कि जब पाकिस्तान बांगला देश को मान्यता 
प्रदान कर देगा, तभी इस बात का निर्णय किया जा सकेगा, क्योंकि युद्धबन्दियों की 
रिहाई का निर्णय भारत और बांगला देश को मिलकर ही करना है! इस समस्या को. 
हल करने में मूट्रो की सरकार सर्वथा ग्रसमर्थं रही है । बांगला दश को मान्यता प्रदान 
कर देने पर पाकिस्तान कां लोकमत उसके विरुद्ध हो जायगा, झौर मुद्दो को स्थिति 
डांवाडोल हो जायगी । पर ६५,००० के लगभग पाकिस्तानी सैनिकों का. मारत में नजर . 
बन्द रहना भी उस देश की जनता की इष्टि में एक ऐसी बात है, जो वहां की सरकार के 


- प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न कर रही है। 


(४) बांगला देश की सरकार ने निश्‍चय किया है, कि १९५ पाकिस्तानी सैनिक | 
अफसरों पर युद्ध-सम्बन्धी श्रपराधों के लिये मुकदमे चलाये जाएं । इससे वदले में पाक्रि- 
स्तान की सरकार ने कुछ सौ वांगला अ्रफसरों पर, जो पहले ्रविभाजित Mu की 
सरकारी सेवा में थे और वांगला देश के निर्माण के पश्चात्‌ पाकिस्तान में ही रह गये 
थ-मुकदमा चलाने का फैसला किया है । इस बात ने भी एक गम्भीर समस्या उत्पन्न 


कर दी है। 
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(५) कुछ लाख वंगाली श्रमी पाकिस्तान में हैं। ये वहां सरकारी नोकरी 
व्यापार शिल्प आदि में संलग्न थे | पाकिस्तान में इन्हें नजरवन्द कर लिया गया है । ये 
सव बांगला देश वापस चले जाना चाहते हैं। पर पाकिस्तान ने इन्हें वापस नहीं जाने 
देना चाहता, ताकि इन्हें निमित्त बना कर बिहारी मुसलमानों के बारे में सौदा कर सके । 


(६) क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन ने बांगला देश को मान्यता प्रदान कर दी है, श्रतः पाकि- 
स्तान ब्रिटिश कामनवेल्थ से पृथक्‌ हो गया है। इस के कारण ब्रिटेन में निवास करने 
बाले पाकिस्तानी नागरिक उन अधिकारों में वञ्चित हो गये हैं, जो कामनवेल्थ में सम्मि- 
लित देशों के नागरिकों को प्राप्त हैं। 

(७) बांगला देश में उट भाषा भाषी जो लाखों मुसलमान (जिन्हें विहारी 
मुसलमान कहा जाता है) निवास कर रहे थे, उनकी समस्या भी अत्यन्त विकट द i वे 
बांगला देश में नहीं रहना चाहते, और पाकिस्तान उन्हें स्वीकार करने को उद्यत नहीं है। 


भारत और पाकिस्तान के विवादों का श्रन्त करने के लिए जुलाई, १६७३ में 
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बार फिर दोनों देशों के प्रतिनिधि एकत्र 
हुए थे। पर वे किसी ऐसे निर्णय पर नहीं पहुंच सके, जिसके कारण शिखर सम्मेलन का 


दाल झायाजन हा सक । 


7 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


- 


जे #ै> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इक्यावनवां अध्याय 
श्रीलंका (सीलोन) 


(१) पुरातन इतिहास 


भारत के दक्षिण में समुद्र-तट से कुछ मील दूर श्री लंका या सीलोन का द्वीप है, 
जिसका क्षेत्रफल २४, ९५६ वर्ग मील है, श्रोर जनसंख्या १,१६,००,००० से कुछ अधिक 
है। भाषा और संस्कृति की दृष्टि से यह भारत का ही अंग है, और इसके प्राचीन इति- 
हास का भारत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है ।राजा रामचन्द्र के समय में रावण लंका 
का राजा था, जिसकी कथा सर्वविदित है । तीसरी सदी ईस्वी पूर्व में वहाँ राजा तिष्य का 
शासन था, जो मौर्य राजा श्रशोक का समक्रालीन था । विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार का 
आयोजन करते हुए अशोक ने श्रपने पुत्र महेन्द्र व पुत्री संघमित्रा को लंका भेजा था, आर 
उनके प्रयत्न से न केवल राजा तिष्य ने अपितु उनकी प्रजा ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार 
कर लिया था। तिष्य के उत्तराधिकारियों का वृत्तान्त महावंसो और दीपवंसो नामक 
पाली ग्रन्थों में विशद खूप से दिया गया है, जिसका उल्लेख कर सकता इस ग्रन्थ में सम्भव 
नहीं है। दक्षिणी भारत के तमिल राजा बहुधा लंका पर आक्रमण करते रहते थे, और 
अनेक वार वे इस ट्रीप को श्रपनी श्रधीनता मे ले थ्राने में सफल मी हुए थे। इसीलिए 
तमिल लोगों को भी वहाँ बसने का अवसर मिला, श्रौर लंका के उत्तरपूर्वी प्रदेशों में 
उनकी ग्रनेक वस्तियाँ स्थापित हो गईं । लंका के बहुसंख्यक निवासी सिंहल जाति के हैं, 
आर उनकी भाषा भाषाग्रों के आर्य परिवार की है। पर सिहल लोगों के साथ-साथ 
तमिल लोग भी लंका में अच्छी बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। उनकी जनसंख्या में ४ और १ 
का अनुपात है। 


पन्द्रंहवीं सदी के अन्तिम वर्षो में पोर्तुगीज लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर 
काट कर समुद्र मार्ग द्वारा भारत आता प्रारम्भ किया था। १५०५ में वे लंका भी गये, 
और वहाँ उन्होंने अ्रपतती पहली व्यापारिक कोठी कायम की । सोलहवीं सदी में उनकी 
ग्रनेक वस्तियाँ लंका के दक्षिणी तथा पंश्चिमी समुद्र-तट परस्थापित हो गईं,. और उन्होंने 
लंका के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मी प्रयत्न किया। पोर्तुगीज व्यापारियों 
श्रौर मल्लाहों के साथ-साथ ईसाई मिशनरी भी लंका ने लगे, और वहाँ उन्होंने अपने 
धर्म का प्रचार प्रारम्भ कर दिया । सामाजिक इष्टि से हीन समभी जाने वाली कतिपय 


' जातियों के लोग ईसाई धर्म की शरोर ग्राक्ृष्ट भी हुए, और इस प्रकार लंका में मी इस 


पाइचात्य धर्म का प्रवेश होने लगा । पर पोर्तूगीज लोग देर तक लेका में नहीं टिक सके । 
सतरहंवीं सदी के शुरू में डच लोग भी दक्षिणी एशियाई प्रदेशों में आने लगे, और उनके 
सामुद्रिक व्यापार को अधिगत करने के लिए उन्होंने डच ईस्ट इन्डियन कम्पती की 
स्थापना की । पोर्तुगीजों का स्थान अरब डच लोगों ने ग्रहण कर लिया, और वे भी लंका 
की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए प्रवृत्त होने लगे ! यूरोप के बाजारों में इस समय 
प्राच्य देशों में उत्पन्न होने वाले मसालों की बहुत माँग थी, और वहाँ के व्यापारी उनसे 
बहत लाम उठाते थे । डच लोगों ने लंका में कतिपय मसालों की खेती भी शुरू की, जिसके 
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कारण बहुत-से डच प्लान्टरों के रूप में वहाँ स्थायी रूप से भी वस गये। प्राच्य देशों के 
व्यापार से ्राकृष्ट होकर फ्रेन्च और अंग्रेज व्यापारियों ने भी पोर्तुगीज और डच लोगों 
का अनुसरण किया, और भारत के समान लंका में भी उन्होंने श्राना-जाना प्रारम्भ कर 
दिया । पर वे केवल व्यापार से ही सन्तुष्ट नहीं हुए । इस क्षेत्र के राजाओं की सैनिक व 
राजनीतिक निर्बलता से लाभ उठाकर उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापना का 
भी प्रयत्न किया, जिसमें ग्रंग्रेज लोग सफल हो गये। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में 
नैपोलियन के समय में यूरोप में जो युद्ध हुए, उनसे लाभ उठाकर अंग्रेजों ने भारत की 
अनेक डच और फ्रेत्व बस्तियों पर अधिकार कर'लिया था । लंका में जो डच 
और फ्रेन्च बस्तियाँ थीं, उन पर भी इसी समय अंग्रेजों ने श्रपना प्रभुत्व स्थापित | 
किया । नेपोलियन के युद्धो द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों में अ्रंग्रेज लोग लंका के | 
कारण सर्वप्रधान यूरोपियन शक्ति बन गये, और उन्होंने वहाँ के राजा को भी | 
अपना वशवर्ती बनाना प्रारम्भ कर दिया। १८१५ में अ्रंग्रेजों ने लंका के राजा के | 
साथ एक सन्धि की, जिसके अनुसार उसने ग्रंग्रेजों की अ्रधीनता स्वीकार कर ली | 
ओर यह द्वीप ब्रिटेन के श्राधिपत्य में आ गया । जिस प्रक्रिया द्वारा अंग्रेजों ने भारत में | 
अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, लंका में भी उसी का अनुसरण किया गया, और उसे | 
ब्रिटिश साम्राज्य की श्रन्यतम क्राउन कालोनी की स्थिति प्रदान कर दी गई। १८१५ तक । 
लंका पूरी तरह से ब्रिटेन की अधीनता में श्रा गया था, और वीएना की सन्धि द्वारा उस. | 
पर ब्रिटेन के श्राधिपत्य को यूरोप के अन्य देशों ने भी स्वीकार कर लिया था । लंका एक | 
डीप है, और समुद्र-तट के साथ-साथ की उसकी भूमि बहुत अधिक है। यह भूमि चाय 

श्रौर काफी की सेती के लिए बहुत उपयुक्त है। अंग्रेजों ने वहाँ चाय और काफी के बड़े- 

बड़े प्लान्टेशन प्रारम्भ किए, और उनकी पैदावार को यूरोप के बाजारों में बेचकर उन्होंने 

बहुत लाभ उठाया । इन प्लान्टेशनों में काम करने के लिए मजदूरों की बड़ी संख्या में 

आवश्यकता थी। दक्षिणी भारत के तमिल लोग मजदूरी से श्राकृष्ट होकर ग्रंग्रेजों के 

प्लान्टेशनों में काम करने के लिए लंकाःजाने लगे, जिसके कारण वहाँ तमिल लोगों की 

आबादी में निरन्तर वृद्धि होती गई । लंका में जो लाखों भारतीय तमिल इम समय भी 

वसे हुए हैँ । उनके पूर्वज प्रायः मजदूरों के रूप में ही वहाँ गये थे । 

ब्रिटिश ग्राधिपत्य में लंका में नवीन शिक्षा का भी प्रारम्भ हुआ । ईसाई मिश- 

नरिथों द्वारा वहाँ पहले भी कतिपय ऐसे शिक्षणालय स्थापित थे, जिनमें यूरोपियन 4 

भाषाओं के श्रतिरिक्त नये ज्ञान-विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती थी। बाद में ब्रिटिश सर- 

कार द्वारा भी वहाँ बहुत से स्कूल और कालिज खोले गये। लंका के कालिज लण्डन | 

यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध थे। इनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों का लंका में एक ऐसा वर्ग | 

उत्पन्न हो गया, जिसे अंग्रेजी भाषा का समुचित ज्ञान था, और जो ग्रंग्रेजी सभ्यता और 

संस्कृति के प्रति विशेष ग्रनुराग रखता था। बौद्ध धर्म के अनुयायी होने पर भी इन्होंने 

अपने जिए अंग्रेजी नाम प्रयूक्त करने प्रारम्भ कर दिये थे, और ये अंग्रेजी रंग में मली- । 

भाँति रंग गये थे। | 


ब्रिटिश शासन में लंका में स्वायत्त शासन-संस्थाग्रों का भी सूत्रपात किया गया । 
१९२२३ में वहां विधान सभा की स्थापना की गई, जिसके सदस्यों में गर-सरकारी सदस्यों 
की बहुसंख्या थी । १९३१ में वहां उत्तरदायी शासन का श्रीगणेश किया गया, श्रौर 
यह व्यवस्था की गई कि विधान समा के सदस्यों का चुनाव करने के लिये सब वयस्क | 
व्यक्तियों को वोट का अधिकार प्राप्त हो । इसी समय ऐसे मन्त्रियों की भी नियुक्ति की | 
गई, विविध सरकारी त्रिभाग जिनके सुपुर्द ये । द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ जव ब्रिटिश 
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साम्राज्य का हवस हुग्रा, और ्रगरेजों ने यह समझ लिया कि अधीनस्थ देशों में स्वराज्य 
स्थापित किये बिना काम नहीं चलेगा, तो लंका ने भी एक स्वतन्त्र राज्य की स्थिति प्राप्त 
कर ली । मई, १६४७ में ब्रिटिश पालियामैन्ट ने 'सीलोन इन्डिपेन्डेत्स एक्ट' पास किया, 
जिस द्वारा इस देश को भी एक औपनिवेशिक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई । ४ 
फरवरी, १६४८ के दिन यह एक्ट लागू हो गया, और ब्रिटिश कामनवेल्य के अन्तर्गत 
रहते हुए लंका या सीलोन ने ग्रपना स्वतन्त्र शासन प्रारम्भ किया । १8४७ के सीलोन 
इश्डिपेन्डेन्स एक्ट के अनुसार लंका में जिस पालियामँन्ट का निर्माण किथा गया, उसमें 
दो सदन रखे गये, प्रतिनिधि सभा और सीनेट । प्रतिनिधि समा की सदस्य संख्या १५७ 
नियत की गई, जिनमें से १५१ जनता द्वारा निर्वाचित किये जाते थे और ६ को गवर्नर- 
जनरल द्वारा मनोनीत किया जाता था। सीनेट के ३० सदस्य हीते थे, जिनमें से १५ 
को गवर्नर-जनरल नियुक्त करता था, और १५ प्रतिनिधि सभा द्वारा चुने जाते थे। प्रति- 
निधि सभा में जिस पार्टी का बहुमत हो, उसके नेता को प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्त 
किया जाता था, और उस द्वारा निमित मन्त्रिपरिषद्‌ तभी तक अपने पद पर रह सकती 
थी, जब तक कि प्रतिनिधि सभा का विशवास उसे प्राप्त रहे । गवनेर-जनरल की नियुक्ति 
ब्रिटन की सरकार द्वारा किये जाते की व्यवस्था की गई थी, और शासन के कार्य उसी के 
नाम से किये जाते थे, यद्यपि वह मन्त्रिपरिषद्‌ के परामशं के श्रनुसार ही कार्य करता 
था। लंका के ौपनिवेशिक राज्य की स्थिति प्राप्त कर लेने पर ब्रिटेन ने उसके साथ एक 
समभौता किया था, जिस द्वारा दोनों देशों ने यह तय किया था कि वे अपने सुरक्षा- 
सम्बन्धी हितों को इष्टि में रखकर एक दूसरे को सैनिक सहायता प्रदान किया करेंगे, 
और ब्रिटेन को यह श्रधिकार होगा कि वह लंका में अपनी इतनी वायु, स्थल और जल- 
सेनाएं रख सके जो कि दोतों देशों की सुरक्षा के लिये आवश्यक समी जाएं । इसी सम- 
भते के कारण ब्रिटेन ने लंका में अपने अनेक नाविक तथा हवाई अड्डे कायम किये, और 
वहां श्रपनी सेनाएं भी रखीं । इस सुरक्षा-सम कोते के अतिरिक्त ब्रिटेन ने लंका के साथ 
विदेशी राजनीति के सम्बन्ध में भी एक समभौता किया, जिस द्वारा यह तय किया गया 
कि लंका उन प्रस्तावों के अनुसार कार्य किया करेगा जो ब्रिटिश साम्राज्य की इस्पीरियल 
कान्फरेन्स ने समय-समय पर स्वीकृत किये थे । श्रन्य देशों के साथ अपने सम्बन्धों को 
निर्धारित करते हुए लंका उन सिद्धान्तों का अनुसरण करेगा जो क्रि ब्रिटिश कामनवेल्थ 
के अन्तर्गत राज्यों द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे, और लंका में ब्रिटेन के नागरिकों को जो 
अधिकार प्राप्त होंगे, वे ही ब्रिटेन में लंका के नागरिकों को भी प्राप्त रहेंगे । 


(२) स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ लंका की प्रगति 


१६४७ के सीलोन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट के अनुसार लंका में जिस सरकार की स्था- 
पना हुई, उस में संयुक्त राष्ट्रीय दल (United National P75) के हाथों भें शासन 
का संचालन श्रा गया । इस पार्टी का संगठन १४५-४६ में डी० एस०' सेनानायक द्वारा 
किया गया था, और इसमें सीलोत नेशनल कांग्रेस, सीलोन मुस्लिम लीग, सिंहल महा- 
सभा श्रौर कई श्रव्य छोटी-छोटी पार्टियां सम्मिलित थीं । १९४८ में लंका की पालियाँ- 
मैन्ट का जो चुनाव हुमा, उसमें संयुक्त राष्ट्रीय पार्टी को सफलता प्राप्त हुई, और श्री 
सेनानायक प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्त हुए। आठ साल ते लंका में इसी पार्टी की 
सरकार कायम रही। माचे, १६५२ में डी० एस० सेनानायक की मृत्यु हो गई, और उनके 
पुत्र डडले सेनानायक को प्रधानमन्त्री तियुक्त किया गया । १८ मई, १६५२ के चुनाव में 
भी संयुक्त राष्ट्रीय पार्टी को सफलता प्राप्त हुई ,और मि० डडले सेनानायक की मन्त्रः 
परिषद्‌ शासंन का संचालन करती रही । अक्टूबर, १६५३ में डडले ने त्यागपत्र दे दिया, 
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७ . | 
और उनका स्थान सर जॉन कोटलावाला ने ग्रहण कर लिया | पर संयुक्त राष्ट्रीय पार्टी | 
देर तक राजशवित को अपने हाथों में नहीं रख सकी । सिंहल महासभा पार्टी १६५१ में i 


उससे पृथक्‌ हो गई, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्रीय पार्टी की शक्ति में कमी थ्राने लग f 
गई | इसी लिये जब एप्रिल, १६५६ में पालियामन्ट का नया चुनाव हुश्रा, तो उसे सफलता {| 
नहीं हुई! सिंहल महासभा के नेता श्री मण्डारनायक थे, जिन्होंने कतिपय अन्य पाटियों | 
के साथ मिलक्रर महाजन एकसाथ पेरामुन नाम से एक नई संयुक्त पार्टी का संगठन कर | 
लिया। इसमें झनेक ऐसी पाटियां भी सम्मिलित की गई थीं, जो क्रान्तिकारी ग्रौर | 
समाजवादी बिचारधाराश्रों की श्रनुयायी थीं। विप्लवकारी लंका समसमाज पार्टी और | 
नव लंका समसमाज पार्टियां इनमें मुख्य थीं । संयूक्त राष्ट्रीय पार्टी के मुकाबले में श्री | 
अण्डारनायक ने जिस नई संयुक्त पार्टी का संगठन किया था, निस्सन्देह्‌, वह्‌ वाम पक्षी hs 
थी। १६५६ के चुनाव में इसे प्रतिनिधि सभा में बहुमत प्राप्त हो गया, और इसके नेता र 
श्री भण्डारनायक ने लंका के लिये नई मन्त्रिपरिषद्‌ का निर्माण किया । 

इसमें सन्देह नहीं, कि शुरू में संयुक्त राष्ट्रीय पार्टी को अच्छी सफलता प्राप्त हुई | 
थी । लंका में स्वतन्त्रता के लिये जो आन्दोलन ब्रिटिश शासन के समय में हुए थे, सीलोन | 
नेशनल कांग्रेस का उनमें प्रमुख कतृ त्व था । इसी लिये जनता में इसके प्रति सम्मान की | 
भावना भी विद्यमान थी । पर समय के साथ-साथ लंका में समाजवादी आन्दोलन जोर if 
पकड़ने लगे, और कृषक-मजदूर जनता ने अपने हितों की रक्षा के लिये संघर्ष प्रारम्म कर f 
दिया । वहां के कल-कारखानों और प्लान्टेशनों में हड़तालें होने लगीं, जिनके कारण i 
वामपक्षी पार्टियों का जोर बढ़ने लग गया । संयुक्त राष्ट्रीय पार्टी में प्राय: ऐसे लोगों का Mh 
प्राधान्य था, जिन्होंने अंग्रेजी में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। इनका रहन-सहन भी 
पाइचात्य ढंग का था, और सर्वसाधारण जनता से इनका बहुत कम सम्पर्क था। पर bi 
संसार के अन्य देशों के समान लंका में भी इस काल में जनता में जागृति उत्पन्त हो रही 
थी, और वह यह अनुभव करने लगी.थी कि अपनी भाषा और संस्कृति को महत्त्व देने में 
ही देश का हित है । अंग्रेजी द्वारा उच्च दिक्षा प्रोप्त किये हुए लोगों की तुलना में उन 
लोगों को संख्या बहुत भ्रधिक थी, जो पुरानी परिपाटी के ग्रनुसार सिंहल और पाली 
भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करते थे प्र सरकारी नौकरियां उन्हीं को प्राप्त होती थीं, 
्रग्रेजी भाषा में जिन्होंने विशेष योग्यता प्राप्त की हो। संयुक्त राष्ट्रीय पार्टी के प्रति 
असंतोष व विरोध की भावना का यह भी एक महत्त्वपूर्ण कारण था । लंका के बहुसंख्यक 
निवासी बौद्ध र्म के ग्रनुयायी हैं । सन्‌ १६५६ में महात्मा. बुद्ध की २५००वीं जयन्ती 
लंका में बड़ी धूमधाम के साथ मनायी गई थी । इसके कारण वहाँ के बोद्धों में नव स्फुति 
का संचार हुआ, और वहाँ की जनता में यह भावना विकसित होने -लगी कि देश का 
शासन ऐसे व्यक्तियों के हाथों में रहना चाहिये जो अपने पुराने धर्म तथा संस्कृति में 
श्रास्था रखते हों। सिहल भाषा, वौद्ध धर्म और प्रगतिशील समाजवादी विचार इन सब 
को संयुक्त कर श्री मण्डारनायक एक ऐसी पार्टी को संगठित करने में सफल हो गये, 
जिसके सम्मुख संयुक्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं टिक सकी । 


पर भण्डारनायक के लिये भी देश की समस्याग्रों को हल कर सका सुगम नहीं 
था। वामपक्षी पाटियों ने कृषक-मजदूर वर्गे में जो चेतना उत्मन्न कर दी थी, उसके 
कारण सवंस्राधारण लोगों में भ्रपनी स्थिति के विषय में श्रसंतोप बढ़ता चला जा रहा 
था | उनक्री आशिक दशा को सुधार सकना एक कठिन कार्य था, ग्रौर भण्डारनायक 
द्वारा संगठित महाजन एकसाथ पेरामुन भी उनकी उन्नति के लिये कोई महल्वपूर्ण 
कार्य नहीं कर सकी । भण्डारनायक की सरकार सिंहली भाषा और बौद्ध धर्म को जो 
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महत्त्व दे रही थी, उससे लंका में निवास करने वाले तमिल लोगों ने (जिनकी भाषा 
तमिल है, और धर्म हिन्दू) उद्वेग अनुमव किया, और वे उसका विरोध करने में तत्पर हो 
गये । अनेक प्रश्नों पर महाजन एकसाथ पेरामुन में सम्मिलित पार्टियों में भी मतभेद 
उत्पन्न होने लगे, जिनके कारण १६५४ में भण्डारनायक को संयुक्त मन्त्रिपरिषद्‌ के 
लिये कार्य कर सकना कठिन हो गया । २५ सितम्बर, १६५६ के दिन मण्डारनायक की 
हत्या कर गई, और जब एप्रिल, १६६० में पालियामँन्ट का नया चुनाव हुश्रा, तो डडले 
सेनानायक की संयुक्त पार्टी को बहुमत प्राप्त हो गया | पर यह पार्टी भी देर तक लंका के , 
शासन को नहीं संभाल सकी। उसमें सम्मिलित पाटियों में उग्र मतभेद होने के कारण 
सेनानायक ने प्रतिनिधि समा को भंग कर नया चुनाव कराने का निश्चय किया । जुलाई, 
१६६० में प्रतिनिधि सभा का नया निर्वाचन हुआ, जिसमें भण्डारनायक की सिंहल महा- 
सभा (जिसे अब श्रीलंका फ्रीडम पार्टी कहा जाता था) के उम्मीदवार बड़ी संख्या में चुने 
गये । इस समय इस पार्टी का नेतृत्व श्रीमती सिरीमवो भण्डारनायक के हाथों में था। 
उन्हें लंका का प्रधानमन्त्री नियुक्त किया गया, और उन्होंने कतिपय अन्य पाटियों के 
सहयोग से अपनी मन्त्रिपरिषद्‌ का निर्माण किया। इस समय लंका में बसे हुए तमिल 
लोगों की समस्या ने गम्भीर रूप धारण किया हुआ था । उनका कहना था, कि लंका का 
स्वरूप एक संवर्ग राज्य (£९५९३६।००) का होना चाहिये, जिससे कि उन प्रदेशों को 
स्वायत्त शासन का अवसर प्राप्त हो सके जहां के निवासियों में तमिल लोगों की बहु- 
संख्या है। उन्होंने फिडरल पार्टी नाम से एक पृथक्‌ पार्टी का संगठन कर लिया था, और 
वे श्रीमती भण्डारनायक की सरकार का विरोध करने में तत्पर थे, क्योंकि उनकी सर- 
कार सिंहली भाषा को लंका की राजभाषा के पद पर ग्रधिष्ठित करने के लिये रढ़संकल्प 
थी । तमिल लोग सिंहली के साथ-साथ तमिल को भी लंका को ग्रव्यतम राजभाषा बनाना 
चाहते थे, और श्रीमती भण्डारनायक के विरोध में सेनानायक की संयुक्त राष्ट्रीय पार्टी 
के साथ सहयोग करने में तत्पर थे । लंका में बसे हुए तमिल लोग दो प्रकार के थे, एक वे 
जो कि सदियों से वहां बसे चले श्रा रहे थे, और दूसरे वे.जो कि आजीविका की तलाश 
में कुछ समय पहले ही वहां गये थे। लंका के लोग इन दूसरे प्रकार के तमिलों को विदे- 
शी समभते थे, और उन्हें नागरिकता के अधिकार से भी वञ्चित रखना चाहते थे । लंका 
में तमिल माषा भाषी लोगों की कुल संख्या २३ लाख के लगमग है, जिनमें में २१,२३,००० ' 
के लगमग ऐसे हैं, जिन्हें भारतीय तमिल समका जाता है। श्रीमती मण्डारनायक की 
सरकार चाहती थी, कि ये लंका से भारत वापस चले जाएं, ताकि वहां माषा की समस्या 
अधिक गम्भीर रूप प्राप्त न कर सके । इस सम्बन्ध में विचार विमश द्वारा कोई निर्णय 
करने के लिये नवम्बर, १६६४ में भारत के प्रधानमन्त्री-श्री लाल बहादुर शास्त्री ने लंका 
की यात्रा की, और श्रीमती भण्डारनायक से बात कर यह निर्णय किया, कि ५,२५,००० 
भारतीय तमिल लंका से भारत वापस बुला लिये जाएं, श्रौर ३,००,००० को लंका की 
नागरिकता के अ्रधिकार प्रदान कर दिये जाएं । इस प्रकार ८,२९५,००० तमिलों के विषय 
में तो निर्णय कर लिया गया, और शेष ३ लाख के लगभग भारतीय तभिलों के बारे में 
निर्णय को बाद के लिये स्थगित कर दिया गया । तमिल लोगों की इतनी बड़ी संख्या में 
'लंका से प्रवासित किया जाना वहां चिरकाल से बसे हुए तमिल लोगों की इष्टि में भी 
रतयन्त श्रनुचित था । इसीलिये लंका में इस प्रश्‍न को लेकर अनेक विद्रोह भी हुए, और 
तमिल फिडरल पार्टी ने उग्र रूप से भण्डारनायक की सरकार का विरोध करना प्रारम्म 
कर दिया। प्रतिनिधि सभा में जो दल व व्यक्ति श्रीमती मण्डारनायक के साथ थे, उन 
में कुछ दल बदल कर प्रतिपृक्ष में चले गये, जिसके कारण दिसम्वर, १६६४ में पालिया- 
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०° एशिया (पर्चिमी और दक्षिणी) का ग्राधुनिक इतिहास 


न्ट में उतकी हार हो गई। अब वहां कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी, जो स्वथं या अन्य | 
पाटियों के सहयोग से अपनी ऐसी मन्त्रिपरिषद्‌ बना सके जो स्थिरता के साथ सरकार | 
का संचालन करने में समर्थ हो। मार्च, १६६५ में पालियामेन्ट का नया चुनाव हुआ, । 
जिसमें संयुक्त राष्ट्रीय पार्टी के ६३ सदस्य निर्वाचित हो गये। श्रीमती भण्डारनायक की 
श्रीलंका फ्रीडम पार्टी को ४१ स्थान प्राप्त हुए। भ्रव श्री डडले सेनानायक ने तमिल फिड- | 
रल पार्टी तथा कतिपय अन्य पार्टियों के सहयोग से श्रपनी मन्त्रिपरिषद्‌ निर्माण किया । | 
वहुत-सी पार्थियों की सत्ता और किसी शक्तिशाली व्यक्तित्व के श्रभाव में लंका की सर- 
कार में निरन्तर परिवर्तन होते रहे हैं । १६७० के चुनाव में एक बार फिर श्रीमती भण्डा- 
नायक की पार्टी को सफलता प्राप्त हुई, और इस समय (१६७३) उन्हीं की मन्त्रिपरिषद्‌ 
लंका के शासन का संचालन कर रही है । ४ 
१६४७ के सीलोन इन्डिपेन्डेन्स ऐक्ट के श्रनुसार लंका की स्थिति ब्रिटिद्ठा कामन- 
वेल्थ के अ्रन्तर्गत एक ग्रौपनिवेशिक्र राज्य की थी। पर वहां की जनता, विशेषतया 
प्रगतिशील एवं वामपक्षी लोग इससे संतुष्ट नहीं थे | वे अपने देश को एक स्वतन्त्र गण- 
राज्य के रूप में परिवर्तितकरना चाहते थे, और लंका में यह भावना निरन्तर जोर पकड़ती 
जाती थी कि वहां एक नये संविधान का निर्माण किया जाना चाहिये । इसीलिये श्रीमती 
भण्डारनायक की मन्त्रिपरिषद्‌ द्वारा एक संबिधान सभा का संगठन किया गया, जिसके 
निर्णयों के भ्रनुसार सीलोन या लंका का नाम 'श्रीलंका' कर दिया गया, और उसे.एक रिप- 
ड्लिक (गणराज्य) का रूप दे दिया गया । नये संविधान के अनुसार श्रीलंका की पालिया- 
मैन्ट में केवल एक सदन-_नेशनल एसेम्बली रखा गया, और संविधान में उन सिद्धान्तों | 
व ग्रादशों का विशद रूप से प्रतिपादन किया गया, जिनका श्रनुसरण कर श्रीलंका समाज- 
वादी व्यवस्था की दिशा में श्रग्रसर हो सके। २२ मई, १६७२ के दिन श्रीलंका को 
स्वतन्त्र एवं सम्पूर्ण-प्र मुत्त-सम्पन्त गणराज्य घोषित कर दिया गया । उस समय वहां केः 
मेर-जनप्बन्केश्यद-प्रर्‌ श्री गोपाल्लव थे । अब उन्हीं को श्रीलंका का प्रथम राष्ट्रपतिः 
र्‌ शी श्षीलंका ने ब्रिटिश कामनवेल्य से श्रपने सम्बन्ध का अन्त 
मान केम उसमें सम्मिलिु हँ ७ ६} 9 
if 0 पालम १६५५ सै श्रीलंका संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य है। अन्तर्राष्ट्रीय 
५ सुज्ेनीति में वह प्रायः तटस्थः कश्रसंलग्तता की नीति का श्रनुसरण करता रहा है। 
९२ के अमेरिक र्िणुळर्वी एशिया के देशों को कम्यूनिज्म के प्रभाव से बचाने 


केल्य, जसः EI: रर्रिथी सन्धि-संगठन' का निर्माण किया गया भारत के 
समान न्छ्मिभः््मिलित नहीं हुआ । एशिया और ग्रफ्रीका की ट्रीय सम- 


स्याश्रों के समाधान के लिये भारत ने जो भी प्रयत्न किये, प्रायः उन सब में लंका ने 
सहयोग प्रदान किया । १६६२ में भारत और चीन के युद्ध के पश्चात्‌ लंका की तत्कालीन 
प्रधानमन्त्री श्रीमती भण्डारनायक ने एशिया और अफ्रीका के श्रनेक राज्यों की एक 
'कान्फरेन्स कोलम्बों में प्रायोजित की, जिस में भारतऔर चीन के विरोधो का अन्त करने 
का प्रयत्न किया गया। वहां जो निर्णय हुए, उन्हें कार्यान्वित कराने का कार्य श्रीमती 
भण्डारनायक के सुपुर्द किया गया । चीन की श्रसहमति के कारण उन्हें अपने प्रयत्न में 
सफलता नहीं हुई। पर इसमें सन्देह नहीं, कि श्रीलंका एक ऐसी नीति का श्रनुसरण 
करता रहा है, जिसका उद्देश्य दक्षिणी एशिया के क्षेत्र में शान्ति स्थापित रखना है। 
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